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गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, राजकीय शोक, 
राजकीय शव यात्रा तथा झंडा झुकाने आदि के सम्बन्ध में 


cs URN e NNN 


विद्यालयों को विशेष परिस्थिति में बन्द करने के सम्बन्ध 


Hu Me EET des 


अवकाश-्यात्रा सुविधा ........................ ‘on RN oe 
टाला SIREN 1 D SE RT RE A 
याचा दत्ता की ERI का Cine Re STE 
ल विल SENSERI EN क URS 


शासनादेश Ao 1/5/69 नियुक्ति (ख) दिनाकं 26 नवम्बर 
1969-फण्डामेण्टल रूल 56(ए) फाइनेन्शियल हैण्ड बुक 
खण्ड-2 भाग 2 से 4 के अन्तर्गत सरकारी सेवको को 3 
महीने की नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन पर 
सेवानिवृत्ति करने के सिद्धान्त 
शासनादेश संख्या 5/4/1975- सेवायोजन-3, सरकारी 
कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
प्रशासन को सुदृढ करंना--50 वर्ष की आयु प्राप्त करने 
वाले राज्य कर्मचारियों के मामले का पुनरीक्षण 
उपयुक्तता एवं कार्यकुशलता का वर्ष में दो बार मूल्यांकन 
प्रशासन को सुदृढ करने व जनहित में आवश्यक होने पर 
मामलों का पुनरीक्षण 
न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पर अनिवार्य सेवानिवृत्त 
सेवक की तैनाती व कार्य 
अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधिकारियों/कार्मचारियों के 
प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना ...... 

प्रशासन को सुदृढ करने के लिये 50 वर्ष की आयु पर 
कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण 
सरकारी सेवकों द्वारा दक्षता रोक पार करना 


उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों में 
दक्षता रोक पार करना 


सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों का शीघ्रता 
से निस्तारण 


००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ६ 


सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों पर विचार 
सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों का शीघ्रता 
से निस्तारण विषयक 
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के विभागीय बजट अनुमानों 
को तैयार किया जाना. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CE RETIN 


४०००००००००००००००००३४००००००००००००००००००००००००० 


D 


ह०००००१००००००००००००००००००००७ ०००० +* 


$००००००५००००००००००००००००००००००००००००१०००००००००००००००००००० 


«४०००००००००१००००१०००००००५०००००००० 


७००००००००००००००७०००७ 


$०१००००१०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००)१००००००००००० 


#०१०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


पृष्ठ 


क 


U 


Cn 


E विषय- सुची vil 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वित्तीय वर्ष 2008-2009 के विभागीय बजट अनुमानों 
को तैयार किया SA e ei A को 2227 ee 0 213 
वित्तीय f 2009-2010 के विभागीय बजट अनुमानों 
को तैयार किया जाना 


IN त uns POR a ee ee 229 
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भाग-2 
सम्बन्धित अधिनियम एवं नियमावलियाँ 

पृष्ठ 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) j 
विनियम; 1954. या वना EE REEE 249 
उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 ...................... 256 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति 
(प्रक्रिया) नियमावली, 1970... 269 
उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 
I972 1 उप Say eee 275 
उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारणा) 
नियमावली, 1974 .................::......... (दण per e 283 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों 
की भर्ती नियमावली, 1974 ............................... णा पतन 284 
Dying in Harness Rules U.P. Government 
Servants Dying in Garness Rules, 1974 कि 287 
अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवा तथा पद (नियुक्ति 
प्राधिकारी) नियमावली, 1975 sse फिल 303 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा. (अधिकरण) नियमावली, 1975 ............... inanan: 304 
उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) 
नियमावली, 1975 .......... क क RE 311 
उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और 
दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 
णाल re ER NE 374 
The U.P. Public Services (Tribunals) Act, 1076 50505 eei ees 377 
उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तधार्मिक विवाहित दम्पत्ति को 
प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 .......................... पवन 389 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) 
तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979... eee 390 
उ.प्र, (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ 
नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979......... ०००५० ०५०० 394 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu FUNE Tet, Bath aha eGangotri 


क्रमांक 


` 30. 


3l. 


32. 


33. 


34. 


| पृष्ठ 
उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी 2/समृह “wa” सेवा) सैन्य : 

वियोजित (अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 1980 ................................... 396 - 
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का 

आमेलन नियमावली, 1984 .......... Ie क OS HONOR STD TTE कक 398 
अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी 

EN RRB, S aco 400 
EE कतार SEI नियमावली, CESE 416 
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 ..................................... 430 
उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा अंको का आवंटन 

REER, 8$... ue का rr 467 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती | 
(प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 1986........................................................ 467 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 

पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 ............................................ 469 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 

1९७७ .csecaccococsctacesoode co or T TTD पती NE 47] 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रन्तर्गत पदों पर) 

तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितिकरण नियमावली, 1988 .................................. 476 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य 

RERU) निया ता वन 0007 5 ice E 479 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की 

(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 ........................................... प्या d 480 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 ..................................... 489 


उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण 
तिशी, 199 ८.०... न 498 


उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमो के छटनी शुदा 
कर्मचारियों का सरकारी सेवा में. आमेलन नियमावली, : 
1991 ; 507 


QUOD COCCOOCOCOOCOUODOOC OOOO NNN 
TORINON OOOO OO C O OOO 


उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा 
आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, ' 
1992 508 


So 4084000222 2403205222 0०००००० Speo EM 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों 
के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 


DLL 


MINN OB न स 509 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
अधिनियम 1001 e Ee mon MR CUM EE 0 513 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये 
Mn 22 caret yee i el 526 


hi 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्रमांक 


32% 


47. 


48. 


49. 
50. 


of * विषय-सूची 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय 
रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का 
निपटारा) नियमावली, 1995... न o TRE वा लात 
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
आयोग अधिनियम, 1905... 111 BS EE 


उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण 


और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995................००-५०५- २०००० mn 
उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय, लिपिक वर्गीय 
ded, 007 7 Lco UTR वा 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 

बाहर) समूह ^r के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का 

विनियमितीकरण नियमावली, 1998................................- emen 
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण (अभिलेख 

नाशकरण) नियमावली, 1998... 
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा 

नियमावली, 1998 1... क अल 0 eese 
The Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruit- 

ment for Group “C” Posts (Qutside the Purview 

of the Uttar Pradesh Public Service Commission) d 

Rules, 2001 .......... ना n rM P UP वित 
उत्तर प्रदेश (उ. प्रश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) net 

समूह “ग? के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 

० स लत ae 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) र 
नियमावली, 1999 .......................1 eins 00000 
The Uttar Pradesh Government Servants Resig- 

nation Rules, 2000:.:-.......:: मामि धरण के य शश ics 
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केक्षेत्रके 


' बाहर) समूह ar के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 


नियमावली, 2001 ०३ ७ यय 
उत्तर प्रदेश समूह “घ” के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों 
का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 ...:............ की 


उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय वर्गीय समूह “ग” के 
निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 
20018 न न ME आल rs हि mt oe 
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 .................... LED an ती 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 


क्रमांक 


56. 


54. 


58. 


59 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
61. 
68. 


69. 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह | 
Digitized by Sar FD and eGangotri 


The Uttar Pradesh Public Srvices (Regulations of 
Appointments Adhyadesh, 2001 .............................................. Monsen 623 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती का प्रक्रिया 
PERETI, ७७ ०० ०० १ क्क Fea eo 626 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) £ 
EEO लत वि ३११ 629 
उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 ....................................... 632 
उत्तर प्रदेश अधिकारों का. अभिलेख (कमप्प्यूटीकरण) 
मिना क ल... .... 2) 1 637 
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्य हास आरक्षित निधि 
FEBR, १७-०0 कका वी + 640 
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह “घ”) सेवा 
चाचा 2008 Lu. 2 1. EPOD 641 
उत्तर प्रदेश अम्बेडकर ग्राम विकास सेल समूह 'घ' 3 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 2005 ......................... ce UE eee 651 
उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय राजपत्रित 
पाना 2009... cr o 1.21 01000................ 656 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, ; 
2006 ........ I CN NONU S dtes UE. MN 662 
The Uttar Pradesh Subordinate Service Selection : 
(COMMISSION Ate 2010... occ RM eee ae eee 667 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा न 
ESR 2006 ..... 6. 671 
The Pradesh Government Servants Relaxation in ५ 
Qualifying Service for Promotion RUC DOGS ccn 672 
उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 .............................................. 673 
The Uttar Pradesh Lekhpals Service RUS 00 Op SND SRS) ETO 
उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 
र बका य NT 694 
उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड़ शाखा) मुख्य रोकडिया सेवा : 
PREETI, O oroo eee त. 698 
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, स्टेट वैण्ड 
अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 ................................................ 701 
2 

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा 
कर्मचारियों कां सरकारी सेवा में आमेलंन (नियमावली का 

का Stine 20009... c0 0 eee meee 1... 712 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Fouradi Trust, Delhi and eGangotri 


क्रमांक पृष्ठ 
70. उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 
2009 .............. ता UI EL EE E 714 
71. उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह 'क') के सेवा 
B नियमावली, 2009 c 723 
79. उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति 
(कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 .................---.“- णी 727 
75. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा 
नियमावली, 2009 -------:--------------ः-ः=“ः-ः००=३--„००5*०= a 737 
74. उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 een 746 
75. उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह UT एवं समूह 
“घ! सेवा नियमावली, 2009 ............................:.: णी 750 
76. उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 
आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2009... eese 756 
= उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग का प्रतिषेध 
अधिनियम, 2010 .:......६....... ६... न लि लत चलना टाक 762 
78. उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा ; 
सेवाएं एक्सरे तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 .............-००-४--०--०-०--०००-००*-*०** 764 
79. वित्तं लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी ( समूह UU और 
समूह ^u") सेवा नियमावली, 2010... 768 
80. उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी 
सेवा नियमावली, 2010*.:.......... 5 ००००००७१७१९३८ ९९९६ 777 
81. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (अध्यक्ष के वेतन, भत्ते 
और सेवा की शर्ते) नियमावली, 2011 .............:-.-.... meme 798 
82. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) 
नियमावली, 2011 eee (O2 Sree, MI 800 
83. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व 
निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011. .... 809 
84. उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग (वैमानिक प्रशिक्षण 
संस्थान) भर्ती नियमावली, 2011 iiem 814 
85. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) i 
तेवा नियमावली, 2011 e 1 E 822 
86. The Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non 
Gazetted) Service Rules, 2011... metet 832 
87. उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 ..................... dq eU 843 
88. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति 
लाभ नियमावली, 2011-00 0 आज 848 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्रमांक 


89. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
FS: 


उत्तर सुगम सेवा नियम संगह 
Digitized by Sarayu प्रदेश सुगम सेवा निय Delhi and eGangotri 

पृष्ठ 
The Uttar Pradesh Development Authorities Non 
Centralised Services Retirement Benefits Rules, 
DUE या NORE Ne 111111... 1... 890 

भागता 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश (सब्सीडियरी संशोधन) नियमावली, 1983 ...................................... 921 
The Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct 
Recruitment) (First Amendment) Rules, 1986 ...................................... 922 
The Group ‘D’ Employees Services (First 
Amendment) Rules TERS cc E 925 
उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल और सब्सिडियरी (संशोधन) 
निहित, DOGG oc क RN व 926 
उत्तर प्रदेश सहायक नियम (प्रथम संशोधन) नियमावली, 
I ecg I ती 930 
उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 
DDD ००५७००८०००००००००५००० RE कका Bess uud 939 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेठकों के आश्रितों 
की भर्ती (तृतीय संशोधन), नियमावली, 1993 .............................................. 945 
उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवां संशोधन) 
ताचा corea e 946 
उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 
न 1 का ea 947 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों 
के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 ............................................. 948 


सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) 


ARR, ID se 555 c य लीक व क 950 


उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग (तृतीय संशोधन) 
नियमावली, 1998 961 


- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए 


मानदण्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 


वळवळ क ED I MER 962 
उत्तर प्रदेश फण्डामेंन्टल (संशोधन) नियमावली, 1998............................................ 963 
The -Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 
पिकवा ध्याना e e ee reden ळा DURER 964 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


23: 


26. 


28. 


29. 


Digitized by Sarayu FoulA@atign! Trust, Delhi and eGangotri 


उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) 


नियमावली, 1998 + ७ 75 5 ति NN काका टाळा स 966 


उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (संशोधन) नियमावली, 1998................................ 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों द 

की भर्ती (पांचवाँ संशोधन) नियमावली, 1999.................................... लत 
उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवाँ संशोधन) 

नियमावली, 2000... — LRL. NR E S 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) 

(सत्रहवाँ संशोधन) विनियम, 2001... 
The Uttar Pradesh Public Service Commission 

(Limitation of Functions) (Seventeenth 

Amendment) Regulations, 2001 ................--.-------०-०--०००००-०००००००००००००००००००००००००५ 


Cx 


उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों 

की भर्ती (छठाँ संशोधन) नियमावली, 2001... 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) 

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) 

नियमावली, 2001 ....... Vl D eem MA UNES TEE ER 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 

पर) तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण (तृतीय 
संशोधन) नियमावली, 2001 ......... PT a ee UMEN 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 

पर) तदर्थ पदोन्नतियो का विनियमितीकरण (प्रथम 

संशोधन) नियमावली, 2001 ........................ irent cc ce eee 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) 

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) 

नियमावली 2001559. 5 Gene roscoe आज 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 

agre संशोधन विनियम, 2001... eee DAE 
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेझ आयोग के क्षेत्र के 

बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 

(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001... 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित . 

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 

(संशोधन) अध्यादेश, 2002 ........ 5०555 
The Uttar Pradesh Public Services (Reservation 

for Sheduled Castes, Scheduled Tribes and Other 

Backward Classes (Amendment) Ordinance, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


969 


969 


976 


978 


981 


35: 


36. 


37. 


45. 


46. . 


~ 


Digitized by Sarda FRM date rMMrUSeMDalAEand eGangotri 


पृष्ठ 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 
(जलाल SEER) SERIE, 2000 77 मन निज; 986 
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 .......................................... 987 
The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 
TIES, AUVs ror काता res BOE A 989 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 
MESO 990 
The Uttar Pradesh Procedcure for Direct 


Recruitment for Group ‘C? Posts (Outside the 
Purview of the Uttar Pradesh Public Service 


Commission) (First Amendment) Rules, 2003 ........................................... 995 
उत्तर प्रदेश सहायक लेखा अधिकारी सेवा (प्रथम 

संशोधन) नियमावली, 2003 ................ An Re ला ed au 999 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) ् 

SURE, 2008 1... c mE 1000 
उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय 

ERNER) Ren 2003. EN 1002 
The Uttar Pardesh Government Servants 

Seniority (Second Amendment) RULES, 2005 ........................................... 1009 
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006.................................... 1011 
The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 

2000 ता >...“ 0. री, DOR MEC ien 1012 
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006.......................................... 1014 


Amann RES AO ae 0. 1016 
The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) 

ENERETTEN) AS ACO ccc coe NN ....1016 
The Uttar Pradesh  Subordiante Services 

Selection Commission (Repeal) Ordinance, 2007 .................................... 1018 
The Uttar Pradesh Secondary Education Services 


Selection Board (Amendment) Ordinance, 2007 ........................ dcs RE 1018 


The Uttar Pradesh State Commission for 
Backward Classes (Amendment) Ordinance, 
AOT कत A dD SE ER ce 1019 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


F 
47. 


48. 


49. 


50. 


51. 
52: 
53. 
54. 
55: 
56. 


57. 


58. 


Digitized by Sarayu FORUAN Trust, Delhi and eGangotri 


The Uttar Pradesh State Commission for Women 
(Amendment) Ordinance, 2007 .............. eem I 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति 


XV 


(प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2007 ......... eene 1021 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 

बाहर) समूह “ग? के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 

(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007................... “१ ११११ l 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 


(संशोधन) अध्यादेश, 2007 ................................. णा १) ३२१ णी 1024 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) ; 

नियमावली, 2007..35 ua E 1025 
समृह 'घ' कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 

2008. प क म टा 1026 
उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन 

नियमावली 2000 55 e E E AUN ete ee 1028 
उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) 

सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 ............................“ णा 1033 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की 

(दण्ड और अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली 200095 m 1044 
उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) हू 
नियमावली, 2009 .asscssssssssssssssncssssessssssceceencsecennncnsnnnnenssssecsersecnnnsssssssecenne 1046 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) 

अधिनियम, 2009 ERR 1050 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, : 

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों 

के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2009... eee 1051 
उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2009 ....................... या 1052 
उत्तर प्रदेश अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) (तृतीय ` 

संशोधन) नियमावली, 2009... 1053 
उत्तरप्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) $ 
सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010... eem 1058 
The Uttar Pradesh Lekhpals Service (First | 
Amemdment) Rules, 2010................. eene 1060 
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2010........... eee 1060 
उत्तर प्रदेश आवास .एवं विकास परिषद्‌ (संशोधन) ` 

अधिनियम, 2010 . ¬ `. = = =“ ० > ० ० ७ ६ e euo 1062 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


xvi Digitized by Sarayu FUP ap eA and eGangotri 


क्रमांक 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


gt 


72: 


73: 
74. 


75. 
575 


Wi. 


78. 
19. 
80. 


81. 


पृष्ठ 

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 

DONO as Eh PPR PST o 1063 
उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) 

सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 ......................................................... 1065' 
उत्तर प्रदेंश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पंचम संशोधन) 
GOO RN 1066 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) (छब्बीसवां 

segs) निड 9000... 5. 35 “01 1071 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यो का परिसीमन) 

GREU SENS) TRIAGED 2000? eee ae ee 1072 
उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) ; 
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 .......... ज्म ल ल 1073 
उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा 

(ETT GENERI) REEE, Oe RR 1074 
उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पष्टम संशोधन) 

लिहिला 2D या C TTE EDEN 1092 
समूह ^u कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, 2011 ...................................... 1100 
उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा 

REET ह RR, AON. oe . ERE 1101 
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ 

अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 ........ 1104 
' उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण | 

एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 ..................................... 1122 
The Uttar Pradesh Municipal Corporation 

(Reservation and Allotment of Seats and 

Offices) (Sixth Amendment) Rules 2011 ........................................... 1126 
उत्तर प्रदेश बेसिक ,शिक्षा (अध्यापक) सेवा (बारहवाँ 

RIED) IRERIEKI, 2017) TS NONO सात वी ISU 
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) 

Service (Twelfth Amendment) Rules, 2011 oe dads 1136 
उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की 

भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011............... Bo वा: ES 1145 
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण 

एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 ....................................... 1144 
The Uttar Pradesh Municipalities Corporation (Reser- 

vation And Allotment Of Seats And - Offices) (Sixth 

ESmendmeno)Rules20lle 7707० Ritson een NEU 1148 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


83. 


84. 


84. 


86. 


87. 


88. 


89. 


N 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय-सूची 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
(संशोधन) अध्यादेश, 2012 
The Uttar Pradesh Public Services (Reservation 


for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 


PHS entree क क Oot 


Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts 
outside the Purview of the Public Service 
Commission) Eligibility List (Third Amend- 


ment) Rules, 2012 .............. वण रर 


उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) 


नियमेविली 20172 coe. vias eer ELLE 


The Uttar Pradesh Government Servants Seniority 


(Fourth Amendment) Rules, 2012............-...--------- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति 


(प्रक्रिया) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012 ................ 


The Uttar Pradesh Promotion by Selection in 
Consultation with Public Service Commission 


(Procedure) (Eighth Amendment) Rules, 2012 ........ 


उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) 


(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 ................ 


The Uttar Pradesh Record of Rights (Compu- 


terization) (Third Amendment) Rules, 20128. 


भाग 


शासनादेश 
सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/संस्थानों की बैठकों मे भाग लेने 
के लिए जाने पर अपने यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का 
भुगतान 
स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि 
में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना 
राज्य के सार्वजनिक उद्योगो/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित 
संस्थाओ के संबंध में 
राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित 
संस्थाओं के प्रबन्ध बोर्डी के अध्यक्ष, निदेशक अथवा 
पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा 
सम्बन्धित 


#००३०३००००००००+०+००१००००००००००००००००००० 


XVil 


ON ती eee: 1153 


कड 1154 


जळ य 1155 


De E काचा 1158 


36000 06 6 2006 1161 


23-10-1975 ....... 1163 


24-08-1977 ....... 1163 


24-10-1980 ....... 1164 


25-04-1981 ....... 1165 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


xviii Digitized by Sarayu Faugdatian- Trust PelhiLand eGangotri 


क्रमांक j पृष्ठ 
5. एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित दोनो पति तथा 
पत्नी को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध मे 

स्पष्टीकरण 28-02-1984 ....... 1165 

मकान किराये भत्ते की अनुमान्यता 29-10-1984 ....... 1166 
सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य 

सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग 26-10-1985 ....... 1167 


8. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे 
सरकारी सेवकों. जिन्हें सरकारी आवास आवन्टित किया 


जाता है 18-04-1987 ....... 1169 
9. सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग 06-02-1989 ....... 1169 
10. pue. अधिकारियों का सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण 28-02-1997 ....... 1170 ` 
11. सार्वजनिक उपक्रमों, निगमां, स्थानीय निकायों आदि में 
सरकारी सेवकों के बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति 08-04-1997 ....... 1171 


12. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा अवकाश 

यात्रा सुविधा उपभोग करने की स्थिति में अवकाश 
नकदीकरण की अनुमन्यता 30-05-1997 ....... 1172 

13. जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के 

नियम 11(1)/कान्द्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) 

- > रूल्स के नियम 11(1) तथा कान््रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड 


पेंशन इनश्योरेन्स रूल्स, 1948 30-06-1997 ....... 1172 
14. राज्य सरकार ने पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों 

पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में 20-10-1997 ....... 1174 
15. प्रशासकीय विभाग के सचिव को 8 प्रतियों में दिनांक 

5-11-97 तक उपलब्ध कराने के संबंध में i 20-10-1997 ....... 1175 
16. यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु 

श्रेणी/दरों की अनुमन्यता 31-12-1997 ....... 1178 
17. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में दिये गये पुनर्वितरण तथा 

पुनर्विनियोग के अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिवन्ध 06-02-1998 ....... 1178 
18. सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति 20-02-1998 ....... 1179 


19. भारत सरकार द्वारा एक पैसे, दो पैसे तथा तीन पैसे के 
सिक्कों को परिचलन से हटाये जाने के फलस्वरूप 
शासनादेश संख्या एफःए-1-923/दस-82-745-82, दिनांक 
30-6-1982 24-02-1998 ....... 1179 
. 20. सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति 28-02-1998 .......1183 
21. राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति 
___ सहानुभूतिपुर्ण रुख. रखती है तथा उनके सेवा-नैवृत्तिक 
लाभो के त्वरित भुगतान के संबंध में 13-05-1998 ....... 1186 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
nV A. GOES 1:77: pe :. MN 


w 
Un 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय-सूची 


सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति 


` संशोधन किये जाने पर औपचारिक/अनोपचारिक बैठकों 


का आयोजन कर सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्गत कार्यकारी 
आदेश दिनांक 19-5-98 

उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अवशेप दावों की पूर्व लेखा परीक्षा 
का कार्य महालेखाकार से हटाया जाना 

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (uu) j 1985 के 
नियम-11(1), कान्ट्रीव्युद्री प्राविडेन्ट फण्ड (उप्र) रूल्स 
के नियम 11(1) तथा कान्ट्रीव्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन 
इनश्योरेन्स रूल्स, 1948 

उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन अदालत गठित किया जाना 
परिकलन शीट की जाँच का कार्य वरिष्ठतम लेखाधिकारी 
द्वारा कनिष्ठतम लेखाधिकारी को प्रतिनिधानित किया 
जाना 

मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के समायोजन हेतु 

वेतन से सम्बद्ध मानदेय के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में 
निजी जमा (वैयक्तिक लेखा खाता)/निक्षेप के सही 
वर्गीकरण के संबंध में 

पुलिस विभाग के निरीक्षको/उप निरीक्षकों को मोटर 
साइकिल के क्रय हेतु दिये जाने वाले अनुदान (राज 
सहायता) की सीमा में वृद्धि 

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-924/दस-97-202-70, दिनांक 
20 दिसम्बर, 1997 

अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के 
भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना 

विशेष परिस्थितियों मे स्वीकृत किये जाने वाले अस्थायी 
अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की सरसरी तौर पर अत्यन्त 
सतही कारणों के आधार पर स्वीकृति 

अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के 
भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 


प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 1 
जुलाई, 1998 से लागू संशोधित दरें 

आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन, छात्रवृत्ति एवं पॅशन को 


छोड़कर शेप मदों में 10 प्रतिशत की कटीती किये जान 


के संबंध में 
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सम्बन्धी अधिकारों का पुनर्स्थापन 24-02-1999 ....... 1205 
44. सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में 
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राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में क्रय किये गये 
कम्प्यूटरों को संचालित करने के लिए सरकारी सेवकों को 
प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना 

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (THe) रूल्स, 1985 के 
नियम-11(1), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ.प्र) रूल्स के 
नियम-11(1) तथा कन््रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन 
इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 

फण्डामेण्टल रूल-56 अथवा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के 
अनुच्छेद 465/465-ए के अधीन सेवा-निवृत्त करने से 
संबंधित नोटिस 

राजकीय चिकित्सालयों।औषधालयों (राजकीय मेडिकल 
कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में रोगियों 
को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवाएँ उपलब्ध 
कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्कों में संशोधन 

वेतन समिति TH. 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा 
लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों के 
पुनरीक्षण के पश्चात्‌ उठायी गई शंकाओं।प्रश्नों के संबंध 
में स्पष्टीकरण 

दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन 
पुनरीक्षण-वेतन वृद्धि लाभ के संवंध में 

सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों 
को उ.प्र. अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता 

सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की सिफारिशों पर लिए 
गए निर्णयों के कार्यान्वयन में वर्ष 1986 से पूर्व के पेंशन 
भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन में 
सीमान्त वेतन की अनुमन्यता पर स्पष्टीकरण 

सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति 

सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में 
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं में 
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित नियमावलियों में 
पात्रता के लिये विकलांगता की समान परिभाषा का 
निर्धारण 


वेतन समिति (1997-1999) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान 


की स्वीकृति 


चुष्ठ 


10-04-2000 ....... 1214 


15-05-2000 ....... 1215 


14-06-2000 ....... 1215 


28-06-2000 ....... 1216 


04-08-2000 ....... 1227 
16-08-2000 ....... 1228 


30-08-2000 ....... 1228 
05-09-2000 ....... 1231 


19-09-2000 ....... 1232 
23-09-2000 ....... 1232 


23-09-2000 ....... 1233 


30-09-2000 ....... 1234 


02-12-2000 ....... 1236 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


b 


उत्तर प्रदेश सुंगम सेवा नियम संग्रह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri e 


क्रमांक 


63. 


64. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


12 


e:73; 


74. 
75. 


76. 


निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-33' के अन्तर्गत 
विकलांग व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में कम से कम 
तीन प्रतिशत अनुरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में 

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त 
उनके सेवानिवृत्तिक लाभों को यथासमय निस्तारित कराने 
के संदर्भ में 


उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल 
राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों 
के सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान की प्रक्रिया 

सेवानिवृत्त सरकारी सेवको के जी.पी.एफ, से 10 प्रतिशत 
भुगतान के लम्बित मामलों का विवरण प्रत्येक छः माह 
में महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया 
जाना 

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल 
राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेंवकों को 
सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा का भुगतान 

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 
उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं 
उत्तरांचल राज्य से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के अवकाश 
नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में 

महिलाओं के सेक्सुअल हेरेसमेंट व मानसिक यातानाओं के 
बचाने हेतु 

शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 
E शासनादेश संख्या- सा-3-1712/दस-2001-300/99, 
दिनांक 5-1-2001 में निर्गत स्पष्टीकरण के संदर्भ में 
राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के पेंशन 
प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में 
वित्तीय वर्ष 2001-2002 मे कोषागारों से देयकां के 
भुगतान किये जाने एवं वित्तीय सन्तुलन बनाए रखने के 
सम्बन्ध में 

एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित दोनों पति को 
मकान किसये भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में 

समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशाधन) 

समुह “ग” की सीधी भर्ती (टंकण/आशुलिपि एवं टंकण 
परीक्षा) 


Concessional Telephone facilities of the awardees 
of President’s Police Medal for Gallantry 
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पुलिस संगठन में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर शारीरिक 
मानकों में छूट 

उ.प्र» राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं 
उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य 
निधि में जमा धनराशि का भुगतान 

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियो के 
भाविष्य निर्वाह निधि खातों का रख-रखाव 

शासनादेश संख्या-जी-2-165/दस-2002, दिनांक 8-2-2002, 
के विषय के संबंध मे स्पष्टीकरण 

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के 
भविष्य निर्वाह निधि के खातों का रख-रखाव 

सार्वजनिक उद्यम व्यूरो अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 
23 अक्टूबर, 1975, 24 अक्टूबर, 1980 तथा 25 
अप्रैल, 1981 

पदोन्नतियों मे आरक्षण नीति को लागू करने के लिए 
रोस्टर 

उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य 
सेवा संवर्गो का विभाजन एवं कार्मिकों का उत्तरांचल हेतु 
आवंटन ; 

कतिपय विभागों में उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (ब) 
(3) तथा (ब) में कनिष्ठता कार्मिकों के आवंटन एवं 
आरक्षण निर्धारित किए जाने के संबंध में 

राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी 
अधिवर्षता आयु के पश्चात्‌ दो वर्ष का सेवा विस्तरण 
सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के 
भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए बजट 
व्यवस्था 

मकान, किराया भत्ते की अनुमन्यता के संबंध ü 

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे के रख-रखाव एवं 
अंतिम भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा के समय शासन 
के संज्ञान में 

अवकाश यात्रा सुविधा को बहाल किये जाने के संबंध में 
अधिष्ठान सम्बन्धी आँकड़ों का प्रेषण 

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के 
भविष्य निधि खातों का रख-रखाव 

मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन 

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालय में कार्यरत 
सेवकों की राजकीय सेंवा में नियुक्ति पर वेतन 
संरक्षण/निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण न 
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Grent of dearness relief to State Government 
Civil/Family Pensioners 

सेवाओं का वर्गीकरण , 

मातृत्व अवकाश की स्थिति में राजकीय शिक्षिकाओं के 
वेतन की नियमित भुगतान के सम्बन्ध में 

उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पाँच दिवसीय 
कार्य सप्ताह लागू किया जाना 

In the Court of Judicature at Allahabad Civil 
Side Original Jurisdiction 

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता 

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों 
के रख-रखाव के संबंध में » i 
कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-229/दस-2000-626-2000, 
दिनांक 10 मार्च, 2000 


विभिन्न विभागों में लेखा तथा लेखा परीक्षा संवर्ग का 
गठन 


राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय, मरम्मत/विस्तार, 
व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा वाहन क्रय हेतु अग्रिम की माँग 


द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा, सांख्यिकीय 
तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति 
समयमान वेतनमान की स्वीकृति-विसंगति का निराकरण 


राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल 


पेंशन के 50 प्रतिशत के बरावर महँगाई राहत का महँगाई 
पेंशन में परिवर्तन 


राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों 
एव अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल सम्पूर्ति 


- योजना के लिए ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वष 


2003-04 एवं वर्ष 2004-05 


सं जी०-21745/दस-2005-59/81-जनरल प्राविडेन्ट फण्ड 
(उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1), eres 
प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) के रूल्स के नियम 11(1) 
तथा कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इनश्योरेन्स रूल्स, 
1948 . 

विदेश यात्रा हेतु वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक-भत्ते की 
अनुमन्यता 
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वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर किये गये 
निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान 
की स्वीकृति 

आपदा राहत कार्यो को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग 
द्वारा स्थापित 'क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप' की मोबाइल सेवा के 
विस्तारीकरण के संबंध में 

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल 
पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का महँगाई 
पेंशन में परिवर्तित की तिथि में संशोधन 


भवन निर्माण/मोटरकार अग्रिम को कम्प्यूटर पर रख-रखाव 


हेतु सभी ऋण लेने वाले कर्मचारियों को विलक्षण कर्मचारी 
कोड (यूनिक इम्पलाईज कोड) आबंटित किये जाने के 
संबंध में 

रिट याचिका संख्या-7024 (एसन्एसः)/2001, श्री सुनील 
सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माः 
उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-12-2004 के 
परिपालन में शासनादेश संख्या-वेशअ+-2-990/दस-98- 
16जी/94 टीन्सीन, दिनांक 4 अगस्त, 1998 में संशोधन 
राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान 
वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन) 

प्रदेश के गेर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों 
में कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान करने 
विषयक आश्वासन संख्या-373-38-2001 के सम्बन्ध में 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के कर्मचारियों की महँगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 
2006 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि की 
महँगाई राहत की स्वीकृति 

अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स 
को महँगाई राहत की. स्वीकृति दिनांक 01-01-2006 से 
लागू पुनरीक्षित दर 


उर्दू अनुवादक, HEARS लिपिक के 1012 अस्थायी पदों 


(प्रत्येक जनपद हेतु, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के | 


स्वीकृत पदों की संख्य के 20 प्रतिशत) वेतनमान रुपये 
4000-100-6000 
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शासनादेश संख्या-15/10/94-का-4-2006, दिनांक 06 
जुलाई, 2006 । 

राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम 
राज्य कर्मचारियों को मोटरकार अग्रिम 

राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम 

राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम 

सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय के कर्मियों की 
राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण/निर्धारण की 
सुविधा प्रदान किया जाना 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के 
कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 
वर्ष 2005-2006 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस क 
भुगतान 

सरकारी सेवक को सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में 
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एक विशेष वेतन वृद्धि दिया 
जाना 

राज्य कर्मचारियों को मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 
2006 की धारा-2 के अन्तर्गत आने वाले समूह T के 
पदों की संगत सेवानियमावलियों में आयोग की प्रास्थिति 


` के संबंध में 


मुख्य लेखाशीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि खाता चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2005-06 के 
कुल जमा/आहरण एवं देय व्याज के आँकड़े उपलब्ध 
कराने के संबंध में 

पेंशन प्राधिकार-पत्र को निर्गत करने के लिये प्राधिकृत 
अधिकारी द्वारा पेंशन wat की जाँच करते समय 
सेवानिवृत्ति कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा की 
अवधि का निर्धारण 


सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमवली, 1985 


` यथासंशोधित के नियम-13 सपठित अनुसूची-2 के अनुसार 


समुह T के कर्मचारियों के समान्य भविष्य निधि खातों से 
विशेष कारणों से अग्रिम तशा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की 
स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन संबंधित विभाग के 
जनपद स्तरीय वरिष्ठतम आहरण एवं वितरण अधिकारी को 
किया जाना 
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चतुर्थ कप श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में 
आ रही ति के निराकरण के सम्बन्ध में 


समयमान वेतनमन की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य 
कराये जाने के संबंध में 


रु. 10650-15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके 
पोषक पद Se 10000-15200 के वेतनमान में है, उन्हं 
रु. 12000-16500 का वेतनमान अनुमन्य कराये के 


सम्बन्ध में 


समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रणी 
कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य 
कराये जाने के संबंध में 

Grant of dearness relief to Central Govern- 


ment pensioners/family pensioners revised 
rate effective from 01-01 -2007 


माननीय सर्वोच्च न्यायालय दारा रिट याचिका (सिविल) 
संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं 
अन्य वनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 
6-12-2005 


महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, 
इलाहावद के Bolo पत्र संख्या निधि-20/244, दिनांक 
22-2-2007 

वेतन निर्धारण की Beat को कर्मचारी के सेवारत रहते 
हुए ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने 
की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना 
राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी 'क, 'ख p, के सीधी 
भर्ती/पदोन्नति के आरक्षित ant के विना भरी रिक्तियों के 
वेकलाग को विशेष अभियान चलाकर छः मार्ह में पूरा 
किया जाना 


रिट याचिका संख्या-43565 आफ 2003 में राजस्व 
लेखाशीर्प-0029, 0030 एवं 0040 में जमा होने वाले 
राजस्व को माननीय जिला जज, मेरठ के कुर्की आदेश के 
विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय 


कार्यालय ज्ञाप संख्या-42-2-2007-P-PW(G) दिनांक 29 
मार्च, 2007 
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राज्य सरकार की सहायता से निजी क्षेत्र में स्थापित की 
जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना 
सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों 
(Disinvested Units) आदि में सर्वसमाज के लिए 
रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कार्यवाही (A ffir- 
mative Action) सुनिश्चित किया जाना 

अनुसूचित जनजाति के कार्मिक उपलब्ध न होने पर 
अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जाति के कार्मिक 
उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को 
पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में 

वेतन -समिति (1997-1999) के ad प्रतिवेदन की 
संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत 
यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण करने संबंधी निर्गत 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-2-686/दस-306-2002, दिनांक 
10 सितम्बर, 2002 के प्रस्तर-2 

वर्ष 1986 के पूर्व तथा वाद के पेंशनरों/पारिवारिक 
पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए 
आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ाया जाना 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के 
कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों 
को वर्ष 2006-2007 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस 
का भुगतान | 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 
2007 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 

समयमान वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित स्पष्टीकरण 
वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियो पर सहायता 
प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति 
वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता 
प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति 
मुख्य लेखाशीर्ष-8009 सा.भ,नि. खाता ada श्रेणी 
कर्मचारियों से संबंधित gu वर्ष 2001-02 से वित्तीय 
वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के 
आंकड़े कार्यालय महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने के 
सम्बन्ध में 
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बाहृय सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्ते/संशोधन 
विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संबंधित 
चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञ को 
सदस्य के रूप में नामित किया जाना 

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में 
नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट 

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से 
नियुक्तियों के प्रक्रम पर = को आरक्षण अनुमन्य 
कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप 
से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनिमय, 1993 
प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की 
ओर अग्रेसर होने के लिए शिक्षित युवाओं के सहभागिता 
हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 

अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि के लेखों के 
समुचित रख-रखाव हेतु आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 
सामान्य भविष्य निधि शिड्यूल स्थापना वाऊचर (47क) 
पर दर्शाई गयी कटौती की धनराशि के अनुसार बनाये 
जाने तथा उन पर अभिदाताओं की सही लेखा संख्या एवं 
नाम अंकित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश 

समान वेतनमान में पदोन्रति/संविलियन के फलस्वरूप 
समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवाओं का जोड़ा 
जाना 

राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले भवन 
निर्माण एवं क्रय अग्रिम, भवन मरम्मत/विस्तार अग्निम, 
मोटर वाहन क्रय अग्रिम एवं सायकिल क्रय अग्रिम के 
आंकड़ों के मिलान के सम्बन्ध मे 

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतिय ues सरकार 
द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य क विभिन्न वर्गो 
के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति 
देने हेतु गठित वेतन समिति के प्रयोगार्थं सूचना उपलब्ध 
कराने के सम्बन्ध में 

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता 


राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र 
सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के 
आधार पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति 
करने के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या- 
वेञआ०-2-870/दस-34(एम)/2008 टी-सी०, दिनांक 29 


अगस्त, 2008 


PTS eee SS 
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मुख्य लेखाशीर्ष-8009 AA. खाता चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001 से वित्तीय वर्ष 
2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकड़े 
कार्यालय महालेंबाकार को उपलब्ध कराये जाने के संबंध 
में 

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केन्द्र सरकार 
द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य के विभिन्न वर्गो 
के कार्मिकं के वेतनमान' आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति 
देने हेतु गठित वेतन समिति के प्रयोगार्थ सूचना उपलब्ध 
कराने के सम्बन्ध में 

भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में 

सेवानिवृत्त।दिवंगत सरकारी सेवंकों को भविष्य निधि खाते 
की धनराशि का अविलम्ब अन्तिम भुगतान/निधारित 
प्रक्रिया का त्वरित अनुपालन 

सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित 
करके सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय सीमा में वृद्धि 
भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में 

भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण 'एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के 
कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों 
को वर्ष 2007-2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ वोनस 
का भुगतान 

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र 
अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों के 
पंशन पुनरीक्षण के संबंध में 

विशेष अपील सं--280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व 
अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष 
अपील सं» 281/2005 श्री महेश चौबे व अन्य बनाम 
उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, 
लखनऊ बेन्च के आदेश 05-10-2006 के अनुपालन में 
लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों को 80:20 में 
विभाजन की नई तिथि को निर्धारण किया जाना 

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यलय 
ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-ई-ा[(बी), दिनांक 29 अगस्त, 
2008 

अधिकारियों/कर्मचारियां के संवर्ग के अनुसार बनायी गयी 
सेवा नियमावलियाँ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में 
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विषय-सुची 


वेतन समिति, (2008) का प्रथम प्रतिवेदन तथा उसकी 
संस्तुतियाँ 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियो को 
स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के 
पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवरिक 
पेशनरों की पेंशन/ परिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/ 
पुनरीक्षण 


वेतन समिति, उप्र, (2008) के ? प्रतिवेदन की 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों 
को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन वेण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की 
स्वीकृति 

वेतन समिति, uu. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के 
राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षकों, (यून्जीन्सी०, एनआईन्सीन्टीनईन तथा 
AEA के वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 
जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन qug 
एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति 

शासनादेश. संख्या-वेगआ०2-1315 |दस-59(एम)2008, 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक 


राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण 


. एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यूश्जीग्सी०; 


एनआईनसीन्टीनई० तथा आई,सीःएनआर० के वेतनमानों से 
आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता ग्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों को दिनांक 01-06-2006, 01-07-2006, 
01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 एवं 
01-07-2008 से अनुमन्य महंगाई भत्ते की संशोधित दरे 


वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन 
के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में 
संशोधन 

नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधन दरे 

प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल 
अवकाश की स्वीकृति 
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197. 
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वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की 'संस्तुतियो को स्वीकार 
किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-1-2006 के उपरान्त 
सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक 
पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना 


वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 di संस्तुतियो को 
स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित/समेकित 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का महंगाई राहत की 
स्वीकृत 


वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्ततियो को स्वीकार 
किए जाने के फलस्वरूप अशक्ता पेंशन भोगियों हेतु 
नियत परिचर भत्ता स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में 
स्वेच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी 
कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था 
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में भारत सरकार के 
समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की 
अनुमन्यता | 

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो के आधार पर जारी 
शासनादेश संख्या सा-3-1250/दस-2008-101(24)- 
2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कोषागार 
एवं निदेशक, पेंशन के स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में 
सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार-पत्रों 
की वैधता अवधि 6 माह के अन्तर्गत भुगतान किये जाने 
के सम्बनध में 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षिण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के ऐसे कर्मचारियों, जिनके दारा वेतन समिति, उ.प्र. 
(2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तृतियों पर लिए गए 
निर्णयानुसार, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके 
वेतनमान दिनांक 1.1.2006 3 पुनरीक्षित नहीं हुए हैं को 
महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जुलाई 2008 से बढ़ी हुई दर 
पर भुगतान 


वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को 
स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 के 
उपरान्त सेवानिवृत्त/ मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के 
सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यलियःज्ञाप संख्या 
-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 
2008 : 
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वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियो को 
स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के 
पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों 
पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 
अभिनवीकरण/पुनरीक्षण 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 छठे वेतन केन्द्रीय वेतन 
आयोग के संदर्भ में गठित (नगरीय निकाय, जिला 
पंचायत, जल संस्थान, विकास प्राधिकारण एवं स्वशासी 
संस्था के लिए) पृष्ठिभूमि 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 छठे केन्द्रीय वेतन 
आयोग के सन्दर्भ में गठित राजकीय एवं सहायता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं के लिए (प्राधिकरण ud स्वशासी 
संस्थायें) 

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों = आकांक्षाओं एवं 
अपेक्षाओं के अन्तर्गत कर्मचारी संगठनों द्वारा शासन के 
समक्ष प्रस्तुत की जा रही मांगों तथा शासन के संज्ञान में 
लायी जाने वाली समस्याओं के सम्बन्ध विचार कर 

वेतन समिति (2008) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी 
संस्तुतियां 

वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी 
संस्तुतियां 

वास्तविक व्यथा (Genuine Hardship) के अन्तर्गत 
राज्य परिवर्तन की सुविधा 

गरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान 
तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों 
के सम्बन्ध में 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 ue संस्तुतियो को 
स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 
2008 के पूर्व तथा दिनांक 1 जनवरी 2006, के 
उपरान्त सेवानिवृत्ति।मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षित के 
संबंध में ; 

प्रदेश के बाहर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को 
नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में 

प्रदेश के शिक्षा विभाग की मध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों को वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन में 


की गई संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयों के क्रम में 
'वेतनमानों की स्वीकृति 
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संख्या-684/ 79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 

की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्गत किया 

जाना 07-09-2009 ....... 1552 
228. वेतन समिति, उप्र. (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियो 

पर लिये गये निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षाविभाग के शिक्षकों 

के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या- 

310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 

की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्गत किया | 


जाना 07-09-2009 ....... 1559 
229. राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन 

प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के संबंध में 30-09-2009 ....... 1565 
230. शासकीय वाहनों को अधिग्रहीत किये जाने विषयक . 05-10-2009 ....... 1570 
231. नगर प्रतिकर भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में 06-10-2009 ....... 1571 


232. पत्र सं.वे.आ.-1-448/दस-09-42 (एम)-08, दिनांक 01 
'जुन, 2009 के संदर्भ में भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय 
विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1 (6)/2009-ई-1 (बी), 
दिनांक 18 सितम्बर, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 
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निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी 
पुनरीक्षित वेतन संरचना का- चयन नहीं किया गया है। 
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वेतन से सम्बद्ध मानदेय के अवशेष के भुगतान के 
सम्बन्ध में 

प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण 
विषयक 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता 
प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों 
(ATM, ए०आईग्सी-टी-ई+ तथा आईन्सीनएञआर के 
वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता 
प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन का 
संशोधन 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय 
के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की 
फिटमेन्ट तालिका निर्गत किया जाना 

शासनादेश संख्या:1292/6-पु-2-(9)-1000(15)/72, दिनांक 
29-06-2009, के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश सरकार गृह 
(पुलिस) अनुभाग-2, लखनऊ .को अधिसूचना संख्याः 
1214/8: पुः-2-09-1000(15)/1972, दिनांक 29-06- 
2009 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियां की 
(दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 की धारा 8(2)(ख) 
का सम्यक्‌ उपयोग 

सरकारी अधिकारियां/कर्मचारियों को वार्षिक स्थानान्तरण 
नीति 

Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कॅरियर 
प्रोन्नयन (ए«सी-पी०) की व्यवस्था 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार 
पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत 
की स्वीकृति 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में एचः्एन्जीश वेतनमान में 
पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार 
राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 
लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड. वेतन/ 
वेतनमान में संशोधन विषयक फर्जी शासनादेश का खण्डन 


XXXVli 


पृष्ठ 
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25-03-2010 ....... 1592 
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259. 


260. 


261. 


262. 


263, 


264. 


265. 


266, 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदधारकों के लिये 
समयामान वेतनमान/ए.सी.पी. की व्यवस्था के स्पष्टीकरण 


के सम्बन्ध में 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियो को 
स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 
के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ 
परिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 
अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 
3-1515/दस- 2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 


प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के c 
. कर्मचारियों को "eng भत्ते का भुगतान दिनांक 


01-01-2010 से लागू बढी हुई दर पर भुगतान 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के ऐसे कर्मचारियां जिनके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश 
(2008) के प्रथम प्रतिवेदन को संस्तुतियां पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनर्राक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके 
वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं 
को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2010 से बढ़ी 
हुई दर पर भुगतान 


दिनांक 01 जवनरी, 1996 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम 
पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण किय जाने के सम्बन्ध 
q 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियो को 
स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के 
ुर्व/उपरातं सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण 
के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप क्रमश : 
सख्या : सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12. 
2008 के. प्रस्तर-4 (4) एवं संख्या : सा-3-1508/दस- 
2008-308/ 97, दिनांक 08.12.2008 


अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा 

LE Pas प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07. 
एव दिनाक 01.01.2010 से महंगाई राहत 

स्वीकृति के संबंध में : à 


दिनांक 01.01.2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन 


के, वेतन समिति उ.प्र. 2008 की संस्तुतियो के लागू होने | 


के फलस्वरूप, पुनरीक्षण क॑ संबंध में 


पृष्ठ 


16-07-2010 ....... 1607 


19-07-2010 ....... 1608 


19-07-2010 ....... 1610 


19-07-2010 ....... 1611 


23-07-2010 ....... 1613 


06-08-2010 ....... 1613 


10-08-2010 ....... 1614 


10-08-2010 ....... 1614 , 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्रमांक 


267. 


268. 


269. 


270. 


271. 


272. 


273. 


274. 


DTS 


216. 


Digitized by Sarayu FoR tan Trust, Delhi and eGangotri 


वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की 
गयी सस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के 
सम्बन्ध में 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के जन विशलेषण संवर्ग के सम्बन्ध में 
की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन 
के सम्बन्ध में 

वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय 
विभागों के विधि सहायक/विधि अधिकारी संवर्ग के सम्बन्ध 
में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन 
के सम्बन्ध में 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय 


विभागों के आहर विशेषज्ञों (डाईटीशियन) संवर्ग के सम्बन्ध 
में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन 


- के सम्बन्ध में | 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के कलाकार संवर्ग के सम्बन्ध में की 
गयी संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के 
सम्बन्ध में 

वेतन समिति(2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के टेलीफोन कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध 
में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन 
के सम्बन्ध में 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार 
संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेद भाग-1 में 
राजकीय विभागों के फिजियों थेरेपिस्ट तथा आकुपेशनल 
थेरेपिस्ट संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियो पर लिये 
गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 


वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 में 


राजकीय विभागों के समाजशास्त्री संवर्ग के सम्बन्ध में - 


संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 


दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि 


CC: UP State Museum, Hazratganj. 
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वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 a 
राजकीय विभागों के पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी 
के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के 
कार्यान्वयन के संबंध में 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों को मोटर कार अग्रिम 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम 

पुनरीक्षित वेतन. संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों को मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम 


पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों .को व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम 


पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य 
कर्मचारियों को साइकिल अग्रिम 


पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण 

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियो को 
स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 के 
पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरां/ 
पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 
अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 
3-15 15/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 


अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, 
दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन नियंत्रणाधीन 


' स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2005 


के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की 
भाँति पेंशन योजना लागू थी, और जिनका वित्त पोषण 
राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 
दिनांक 1 अप्रैल, 2005 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को 
स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के 
उपरात सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के 
संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 
सा-3-1508/ दसः2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 


वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय 
के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की 
फिटमेंट तालिका निर्गत किया जाना-स्पष्टीकरण 
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पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण एवं 
वेतन वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 10 रूपये में 
पूर्णाकित करने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण 


चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में 
संशोधन 

वेतन समिति, Sue, (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 
में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय 
विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के 
संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में 

वेतन समिति, उप्र, (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-! 
में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय 
विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के 
संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार विभिन्न विभागों की सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग 
के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य 
वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के 
संबंध में 

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन 
के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख', “ग” व “घ' श्रेणी 
के पदों का चिन्हांकन 

ऊ प्रर लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के 
लिए आरक्षण हेतु समूह 'क' 'ख' 'ग' व 'घ' के पदों का 
चिन्हांकन 


राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को 
महँगाई राहत की स्वीकृत 


अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा 


अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07. 
2010 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का दिनांक 01.07.2010 
से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 
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राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र, (2008) 
के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके 
वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए है, 
को महँगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2010 से बढ़ी हुई 
दर पर भुगतान 


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति होने 
पर उनके सामान्य भविष्य निधि का नया खाता कार्यालय 
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में आवंटित कराये 
जाने के संबंध में 


मुख्य लेखाशीर्ष-8009 सा.भ.नि.. खाता चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय 
वर्ष 2009-10 तक के कुल जमा/आहरण एवं उस पर देय 
ब्याज के आंकड़े कार्यालय महालेखाकार को उपलब्ध 
कराये जाने के संबंध में 

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए सामान्य 
भविष्य निधि पासबुक प्रणाली का लागू किया जाना 


राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य 
भविष्य निधि के ब्राइशीट के रख-रखाव के संबंध में 


सामान्य भविष्य निधि-के मास्टर डेच को अद्यतन किए 
जाने के संबंध में 


E तन भोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों 


ee duo पर लागू करने के संबंध में विचार 
तन समिति को गठन हेतु 


केज सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का 
अुगतान-01.01.2011 से लागू संशोधित दरें 


Payment of Dearness Allowance to Central 


Government employees—Revised Rates 
effective from 1.1.2011 - 1 


पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व 
वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकारी 
तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए 
01.01.2011 से लागू महंगाई भत्ते की दरें 
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Rates of Dearness Allowances applicable w.e.f. 
01.01.2011 to the employees of Central 
Government and Central Autonomous Bodies 


continuing to draw their pay in the pre revised 


scale as per Sth CPC 
यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण 


महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की 
अनुमन्यता | 

पत्र संख्या : वे.आ.-1-1252/दस-2010-28(एम)/2007 
दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के संदर्भ में भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 
फा०सं०-1(2)/2011-ई-[1(बी) दिनांक 24 मार्च, 2011 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर) समूह-ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 
नियमावली, 2002 से आच्छादित पदों में चयन हेतु 
दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रसित अभ्यर्थियों को टंकण 
परीक्षा में अतिरिक्त समय दिए जाने तथा वाचक उपलब्ध 
कराये जाने के सम्बन्ध में 

सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों एवं 
विश्वविद्यालयों आदि में सरकारी सेवकों की वाहय सेवा 
पर प्रतिनियुक्ति की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता की 
अनुमन्यता प्रदान करना 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित्‌ कैरियर 
प्रोत्रपन (ए.सी.पी.) के संबंध में स्पष्टीकरण 

सामानं की पूर्ति।मंशीनों की मरम्मत रख-रखाव के लिए 
गैर सरकारी फ॑मों को अग्निम भुगतान 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों 
के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में j 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 
01-01-2011 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 


राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को 


महंगाई राहत की स्वीकृति | 
अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा 
अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.01. 
2011 से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में 
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330. 
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332; 


- gà वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गो 


के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु 
वेतन समिति का गठन 
सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आबंटन 
भेजे जाने के सम्बन्ध में 


राज्य सरकार की सेवा में तैनात नव परिभाषित अंशदान 
पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के 
अधिकारियों के सीनआरF्ए० सिस्टम में पंजीकरण तथा 
पेंशन अंशदान के सम्प्रेषण के संबंध में 

नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के 
संबंध में | 

अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003 
दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित 
अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण 


अनुशासनिक कार्यवाही कै. मामलों का शीघ्रता से 
निस्तारण 


जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त 
माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु आदर्श प्रशासन 
योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में 


केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का 
भुगतान-01.07.2011 से लागू संशोधित दरें 


Payment of Dearness Allowance to Central 


Government employees-Revised Rates 
effective from 1.7.2011 


वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में 
राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के 
सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के 


. कार्यान्वयन के सम्बन्ध में i 


वेतन समिति (2008) ले दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में 
राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के 


सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के 
कार्यान्वयन के सम्बन्ध में í 


EUR संख्या-वेआ०-1-376/दस-2011-28 (एम)/07, 
18 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-फा. 


Wel(14)201:- ई-11(बी), दिनांक 03 अक्टूबर, 


2011 
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राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा 
केजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष. 2010-11 
के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान 


नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में 


स्पष्टीकरण 

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक 
अधिवेशन/कार्यकारिणी के निर्वाचन के संबंध में 

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप प्रदेश के सरकारी 
सेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना 

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में 
संशोधन 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये 
निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर 
प्रोत्रयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कमीरियों 
के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (Tai) की 
व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में 

THe सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय 
संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के 
सम्बन्ध में 

प्रधानाध्यापक प्रा.वि./स.अ. उच्च प्रा.वि. को न्यूनतम रु. 
17140/-तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्रा.वि. को न्यूनतम 
रु. 18,150/- वेतनमान निर्धारण संबंधी 

बेसिक शिक्षकों हेतु : 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन 


का 
लाभ दिये जाने की व्यवस्था 


राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 


* के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र. 


(2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके 
वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए 
हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 
बढ़ी हुई दर पर भुगतान 
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उत्तर प्रदेश सुगम 


. अपुनरीक्षित वेतनमानों में 'ेंशन/पारिवारिके पेंशन अथवा 


अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01- 
07-2011 से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में 
राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को. 
महँगाई राहत की स्वीकृति 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 
01-07-2012 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान विषयक 


वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण 


के संबंध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही 


मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों 
को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर मानदेय भुगतान किए 
जाने के संबंध में । 

भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध 


उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे 
चयन प्रक्रिया पर रोक के संबंध में 


स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन 
योजना 


of अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण 


कक्षा-1 से कक्षा-8 तक परीक्षा व्यवस्था के संबंध में 
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की 
उपस्थिति बढ़ाने की सुझावात्मक रणनीतियों के संबंध में 


भारत सरकार की समीक्षा बैठक दिनांक 5.1.12 में दिये 
गये निर्देशों पर कार्यवाही 


वेतन समिति (2004) की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय व सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षकों (यू जी.सी., 
ए.आई.सी.टी.ई. तथा आई.सी.ए.आर. के वेतनमानो से 
आच्छादित vel को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड 
संशोधन : 

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित डेबिट वाउचरों में 
jeu के निराकरण के संबंध में . 


वेतन का 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


से लागू . 


Digitized by Sarayu eundation Eust. Delhi and eGangotri 


पृष्ठ 


13-01-2012 ....... 1748 


13-01-2012 ....... 1748 


03-02-2012 .......1749 
07-02-2012 ....... 1750 
13-03-2012 ....... 1751 
15-03-2012 ....... 1751 
16-03-2012 ....... 1752 
21-03-2012 ....... 1752 


2250352012 --.:... 1758 
23-03-2012 ....... 1761 


26-03-2012 ....... 1762 


30-03-2012 ....... 1764 


04-04-2012 ....... 1765 


09-04-2012 .......1766 


क्रमांक 


359. 


360. 


361. 
362. 


363. 


364. 


367. 


368. 


369, 


370. 


371. 
372. 


373. 


१ by Sarayu Fourrdatiggy Trust, Delhi and eGangotri 


परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 
शौचालयों के प्रयोग के संबंध में निर्देश i5 


शिक्षकों से एक से अधिक विद्यालय भवन/अतिरिक्त 
कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने के संबंध में 


सामान्य भविष्य निधि की संशोधित ब्याज दर 


मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों के कार्यरत 
रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर मानदेय 


भुगतान किए जाने के संबंध में 
शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पेंशन एवं राशिकरण 
की दरों में पुनरीक्षण के संबंध में 


विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों तथा पेंशन 
स्वीकर्ता अधिकारियों के स्तर पर लंबित पेंशन प्रकरणों 
का निस्तारण मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली पेंशन 
अदालतों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में 


सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त 
शिकायती पत्रों का निस्तारण : 


. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च 


प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई हेतु समय (घंटे) के निर्धारण 
संबंधी 

बेसिक शिक्षा परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू 
बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के 
अभुगतानित वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान का 
आवंटन 

बेसिक शिक्षा परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू 
बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के 
अभुगतानित वेतन/भत्ता के भुगतान हेतु अनुदान का 
वितरण 

पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय 
में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 8 
दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय के संबंध में 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में 
संशोधन 


पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना 


पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में 
मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1994 में संशोधन 
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पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में 
राजाज्ञा दिनांक 8 मई, 2012 में संशोधन 

माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिबंध 
उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे 
चयन प्रक्रिया पर रोक के संबंध में 

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों 
के लिए अनुमन्य सामूहिक बीमा की धनराशि बढ़ाये जाने 
के संबंध में 


. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 


जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण 
अधिनियम, 1994 की धारा 3 (7) को निकाले जाने. के 
सम्बन्ध में 


. प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन स्त्रशासी 


संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु का निर्धारण 
राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा 
कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2011- 
2012 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान 

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 
पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 
2012 


उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशाँ 
संशोधन) नियमावली, 2012 : 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) 
(संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) 
नियमावली, 2010 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछडे ait के लिए 
(संशोधन) अध्यादेश, 2012. ee 


उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय 


इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग अधीनस्थ सेवा (प्रथम 


संशोधन) नियमावली, 2012 


- गन्ना विकास विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा (प्रथम 


संशोधन) नियामवली, 2012 


- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
(संशोधन) अधिनियम, 2012 

पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी जिसमें पेरेण्ट 
कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि 
के हस्तांतरण पर सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी की 
प्रतिपूर्ति 

अधिकारियों के कत्तव्यों एवं दायित्वों संबंधी मामलों में 
बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय 
लेते हुए Rule of Law के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित 
किया जाना 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति,-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु अनुसंधान एवं गुणवत्ता 
विकास, प्रोटोकाल विकास, मानकीकरण प्रोत्साहन तथा 
पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास तथा बेंकेबुल 
प्रोजेक्ट्स हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने 
की योजनाओं के संबंध में 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत प्रदेश में 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए ब्याज 
उपादान के संबंध में 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 
(बीसवां संशोधन) विनियम, 2013 

सहारनपुर नगर को “बी-2” श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने 
के फलस्वरूप. वहाँ के नगरीय क्षेत्र के राजकीय 
कर्मचांरियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय 
एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षक (यूरजी.सी-, ए७आई.सी.टी-ई, आई.सी-एमआर. 
वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता 
प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संशोधित पदों पर नगर प्रतिकर 
भत्ता अनुमन्य कराया जाना 

उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद्‌ नियमावली, 
2013 § 

वेतन समिति (2008) के चौदहबें प्रतिवेदन स्वशासी 
संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों के 
संबंध में दी गयी विस्तृत संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते 
हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के 
कार्यान्वयन के संबंध में 

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा (चतुर्थ संशोधन) 


` नियमावली, 2013 
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उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (सातवाँ संशोधन) 


नियमावली, 2013 


. पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में 


स्पष्टीकरण 


^ UN 


. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अहँकारी 


aa में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 
2013 


. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय 


संशोधन) नियमावली, 2013 


. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) 


(सत्ताईसवां संशोधन) विनियमावली, 2013 


1 राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 


प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 
1-1-2013 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 


. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब 


तहसीलदार) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 


. उत्तर प्रदेश (संस्थागत वित्त) वैयक्तिक सहायक और 


आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 


. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 


2013 


. स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 


वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के संबंध में 


. राज्याधौन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के 


प्रक्रम पर राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 
छूट प्रदान किया जाना 


वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 
2011 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा 
कर्मचारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में ' 


सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव की निर्धारित 
प्रक्रिया का अनुपालन 


आवासीय एवं अनावासीय भवनों का 'मानकोकूरण किये 
जाने के संबंध में 

वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम 
से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाआं/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं D Sue का के सामान्य संवर्ग तथा 
अन्य सं संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में 
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) 
अधिनियम, 2013 
उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा 
नियमावली, 2013 


राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा 
कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2012- 
13 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान 

उदू अनुवादक संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों के 
संबंध ij 

सेवा संवर्गा की समस्याओं के संबंध में 

बिभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित 
अभ्यर्थियो का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन कराया जाय 

पेंशन प्रपत्र के भाग-5 में संशोधन 

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 
01-07-2013 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान 


राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों 
के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र, 
(2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन 
संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके 
वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, 
को महंगाई भत्ते का दिनांक | जुलाई, 2013 से बढ़ी हुई 
दर पर भुगतान 


. राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को 


महंगाई राहत की स्वीकृति 


. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन-उत्पीडन (निवारण, 


निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 
चत Aa उगम सेवा नियम सग्रह 


भाग-1 
नियम संग्रह 
नियुक्तियाँ 


राज्य के विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक उपंक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियमित 
प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिससे समाज, विभाग व राज्य का अधिकाधिक लाभ हो सके एवं शासन 
व्यवस्था शुद्ध रह सके। यह तभी संभव है जब योग्य एवं उपयुक्ततम व्यक्तियों की सेवाओं में भर्ती हो सके। 
इसलिये हर स्तर की सेवाओं में भर्ती के लिये नियमावली वनायी गई है र 

उच्च स्तरीय पदों के लिये उप्र, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से 
कर्मचारियों एवं अधिकारियों का चयन किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की है। उक्त 
आयोग के परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली के अनुसार गठित समित द्वारा परीक्षा लेने के 


बाद चयन किया जाता है। ` 
राज्य सेवा में तदर्थ नियुक्तियाँ 
वर्तमान में तदर्थ नियुक्तियाँ, दैनिक वेतन, संविदा, नियत वेतन मानदेय वर्क चार्ज सेवा स्थानान्तरण 
प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध Èl इसका उल्लेख शासनादेश सं. 20-1-91 का-2-91, दिनाँक 17 जुलाई, 1991 
द्वारा किया जा चुका है। 
वर्तमान में नियमित नियुक्तियां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सेवा नियमावलियों के अधीन नियमित 
नियुक्ति/ पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है। (शासनादेश सं. 2-5-91 का 294 दिनांक 18 
अप्रैल, 1994 प्रतिबंध से पूर्व भी निम्नलिखित मामले उक्त रोक से आच्छादित नहीं थे)- 
A. सेवा नियमावलियों के अधीन नियमित नियुक्तियाँ, वह 
2. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन I, 
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अवशेष रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा 
उसके आधार पर नियुक्तियाँ, a 
4. केवल अत्यन्त अल्पकालीन रिक्तियाँ (तथा अवकाश रिक्तियाँ) में स्थनापन्न व्यवस्था, 
5. सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ नियुक्तियो के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग 
द्वारा जारी नियमावलियों के तहत नियमितीकरण, m 
6. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन व उनके आधार पर a Re 
7. चल चित्र निगम गण्डक समादेश परियोजना गोरखपुर तथा यू«पी० दृष्टकों के छंटनी शुदा कार्मिकों 
का समायोजन। 
राज्याधीन सेवाओं/पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन के कार्मिक अनुभाग 1 द्वारा जारी 
शासनादेश सं. 15/8/1986-87 1-1986, दिनांक 29-3-1986 में निम्नवत्‌ आदेश जारी किये गये हैं--- 
शासन द्वारा समय-समय पर तदर्थ नियुक्तियां के सम्बन्ध में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के 
अनुसार शासन की विद्यमान नीति यह है कि प्रथमतः तदर्थ नियुक्तियाँ बिल्कुल ही न की जायें, परन्तु यदि 
अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो तो तदर्थ नियुक्तियाँ यथासम्भव भती के निचले संवर्ग से 
'तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर केवल अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में की जाये जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक 


न हो। तदर्थ नियुक्तियों के लिये कार्मिक विभाग के परीक्षणोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक है। 
2. वर्तमान व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करने में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुये 


शासन ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार. कर अब ऐसी तदर्थ नियुक्तियो/प्रोन्नति के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित मापदण्ड और प्रक्रिया निर्धारित की $— 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


भाग-1 
नियम संग्रह 
नियुक्तियाँ 


राज्य के विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक उपंक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियमित 
प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिससे समाज, विभाग व राज्य का अधिकाधिक लाभ हो सके एवं शासन 
व्यवस्था शुद्ध रह सके। यह तभी संभव है जब योग्य एवं उपयुक्ततम व्यक्तियों की सेवाओं में भर्ती हो सके। 
इसलिये हर स्तर की सेवाओं में भर्ती के लिये नियमावली बनायी गई है। 

उच्च स्तरीय पदों के लिये उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से 
कर्मचारियों एवं अधिकारियों का चयन किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की है। उक्त 
आयोग के परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली के अनुसार गठित समित द्वारा परीक्षा लेने के 


बाद चयन किया जाता है। 
राज्य सेवा में तदर्थ नियुक्तियाँ 
वर्तमान में तदर्थ नियुक्तियाँ, दैनिक वेतन, संविदा, नियत वेतन मानदेय वर्क चार्ज सेवा स्थानान्तरण 
प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध है। इसका उल्लेख शासनादेश सं. 20-1-91 का-2-91, दिनाँक 17 जुलाई, 1991 
द्वारा किया जा चुका है। 
वर्तमान में नियमित नियुक्तियां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सेवा नियमावलियां के अधीन नियमित 
नियुक्ति/ पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है। (शासनादेश सं 2-5-91 का 294 दिनांक 18 
अप्रैल, 1994 प्रतिबंध से पूर्व भी निम्नलिखित मामले उक्त रोक से आच्छादित नहीं थे)--- 
1. सेवा नियमावलियों के अधीन नियमित नियुक्तियाँ i 
2. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती | 1974 के अधीन नियुक्तियाँ, 
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अवशेष रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा 
उसके आधार पर नियुक्तियाँ, 
4. केवल अत्यन्त अल्पकालीन रिक्तियाँ (तथा अवकाश रिक्तियाँ) में स्थनापन्न व्यवस्था, 
5. सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग 
द्वारा जारी नियमावलियों के तहत नियमितीकरण, 
6. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियाँ, 
7. चल चित्र निगम गण्डक समादेश परियोजना गोरखपुर तथा zn. दृष्टकों के छटनी शुदा कार्मिकों 
का समायोजन। 
राज्याधीन सेवाओं/पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन के कार्मिक अनुभाग 1 द्वारा जारी 
शासनादेश Ao 15/8/1986-87 1-1986, दिनांक 29-3-1986 में निम्नवत्‌ आदेश जारी किये गये हैं--- 
शासन द्वारा समय-समय पर तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के 
अनुसार शासन की विद्यमान नीति यह है कि प्रथमतः तदर्थ नियुक्तियाँ बिल्कुल ही न की जायें, परन्तु यदि 
अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो तो तदर्थ नियुक्तियाँ यथासम्भव भर्ती के निचले संवर्ग से 
'तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर केवल अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में की जाये जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक 
न हो। तदर्थ नियुक्तियों के लिये कार्मिक विभाग के परीक्षणोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक है। 
2. वर्तमान व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करने में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुये 
शासन ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार ar अब ऐसी तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्‍्नति के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित मापदण्ड और प्रक्रिया निर्धारित की है--- 
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1) सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ नियुक्तियॉ--सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ यथासम्भव 
न Ss राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर जो पद हैं उन पर तदर्थ नियुक्तियाँ करने का तो कोई 
औचित्य भी नहीं है। लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर यदि तदर्थ नियुक्ति करना अपरिहार्य 
हो तो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र पर वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुये व उसका पूर्ण 
औचित्य दर्शा कर विद्यमान व्यवस्थानुसार मंत्रिपरिषद्‌ के आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाएँ। mm 
(2) तदर्थ नियुक्तियाँ करने के लिये यह आवश्यक होगा कि तदर्थ रूप से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति 
वे सम्पूर्ण योग्यतायें रखते हों जो यथास्थिति उस पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेश 
में व्यवस्थित हों और जिन शर्तों के साथ आयोग को अधियाचन भेजा गया हो उन्हें पूरा करते हुये इस 
नियुक्तियों हेतु आवेदन पत्र उसी रीति से आमंत्रित किये जायेंगे जिस रीति से नियमित नियुक्ति के लिये 
नियमों में अपेक्षित हो। 
; (3) ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के आदेश में ही यह स्पष्ट कर दिया जाय कि. तदर्थ नियुक्ति ऐसी नियुक्ति 
आदेश के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि इससे पहले समाप्त कर 
दी जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष के बाद भी नियमित चयन होने तकः तदर्थ नियुक्ति आगे 
करना आवश्यक समझा जाये तो उन्हें उसी प्रतिबंध सहित पुनः नियुक्त कर दिया जाये। ऐसी दो तदर्थ 
नियुक्तियों के बीच कुछ दिनों का अन्तर अवश्य रखा जाय। 
(4) प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ---ऐस पद, जिन पर प्रोन्नति 
, के लिये चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है, पर तदर्थ प्रोन्नतियाँ 
. यथासम्भव न की जाये। ऐसे पदों पर बहुधा निरूपित चयन सेवा नियमावलियों के अपूर्ण होने के कारण 
अथवा ज्येष्ठता सूची विवादित होने के कारण नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में आगामी एक वर्ष की अवधि में 
विभागों द्वारा सेवा नियमावली को पूर्ण करने, ज्येष्ठता सूचियों में यदि कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने आदि 
के लिए एक वर्क प्रोग्राम बनाया जाये और उस पर कड़ाई से अमल किया जाये। प्रयास यह होना चाहिये कि 
a T sh Eve Sees बनाने व वादों को सुलझाने का कार्य पूर्ण हो जाये ताकि उसके बाद तंदर्थ 
(5) लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर भी यदि नियमित चयन प्रस्तर-4 में उल्लिखित कारणों 
XR uu S आगामी एक वर्ष में सुलझाने के लिये एक वर्क प्रोग्राम बनाया 
(6) अगले एक वर्ष की अवधि में अर्थात 31 3.1 
से तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक है तो ऐसे पदों पर ns es 
सचिव सक्षम EHI इस प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है की तदर्थ 
रोन्नतियाँ यथासम्भव एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये की जाये। यही प्रणाली दोहरी 4 Fe प्रोन्नति के 
मामलों में जहाँ ऐसा किया जाना अपरिहार्य समझा जाये, लागू होगी। प्रशासनिक विभाग a तदर्थ 
प्रोन्नतियों की सूचना तुरन्त कार्मिक विभाग को भेजेंगे। कार्मिक विभाग इसका त्रैमासिक त तद 
के अन्त में मंत्रिपरिषद ce ee ls TT इसका त्रेमासिक विवरण प्रत्येक त्रैमास 
(7) प्रस्तर 6 में उल्लिखित मामलों ad 
€ ja नियमावली अथवा ले SONG 8 क मापदण्ड वही रखे जायें जो यथास्थिति 
8) यदि ऐसे मामलों में 
vus ME OE अवधि में अ का निराकरण नहीं हो पाता है और उसके 
` द्रम के अनुसार की गयी कार्यवाहियों व उसकी प्रगति का पूर्ण वि ko Nad 
मंत्रिपरिषद E T षद्‌ क आदेश प्राप्त 
किये जायें। द के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया वही होगी जो उप प्रस्तर (1) में दर्शायी गयी है। 


3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क्रि तदर्थ नियुक्तियों के परिप्रेक्ष् 
पालन सुनिश्चित करें तथा अपने ote ae क्ष्य में आप कृपया उपरोक्त निर्देशों का 
निवसता ण को भी तदनुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें।” 


परिच्छेद 162 के अधीन अपने शासकीय अधिकार में नियुक्तियां न hd भी राजहित में संविधान में 


ee ee 
` 1. 4G नागराजन बनाम मैसूर राज्य, ए.आई.आर. 1966 सुः्कीः 


1968 पंजाब 471 1942; रोशन लाल शर्मा बनाम भारत सरकार, ए. आई. आर. 
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किसी भी व्यक्ति का यह मूल अधिकार नहीं है कि यह राज्य सेवा में लिया जाये या सेवा में बना रहे। 
संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में यह गारन्टी दिया है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के कारण 
सेवा में लिये जाने में कोई भेदभाव नहीं होगा एवं सेवा में लिये जाने में सभी को समान अवसर दिया जायेगा। 
पर यह राज्य सरकार के अधिकार में है कि वह आवश्यक योग्यता निर्धारण करने के लिये नियम बनाये और 
अधिकारी नियुक्ति हेतु पूर्व वांछित शर्तें नियत करें जो राज सेवकों में सम्यक मर्यादा बनाये जाने के लिये 
अनुकूल हो।' | 

जहाँ विनियम में प्रावधान है, कि नियुक्ति की वैधता के लिये लोक सेवा आयोग का अनुमोदन आवश्यक 
होगा, उस स्थिति में आयोग के अनुमोदन न करने पर राज्य सेवक को पदच्युत होना पड़ेगा।? 

एक अस्थायी राज सेवक यदि स्थायी रूप में अस्थायी पद पर नियुक्ति पाये तो यह उसकी स्थायी पद पर 
स्थायी नियुक्ति नहीं मानी जायेगी]? , 

तदर्थ नियुक्ति को नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है जव तक कि भर्ती नियमावली में वैसे 
विशिष्टतः उपवन्धित न किया गया HH 

याचियों को विश्वविद्यालय में बतौर अध्यापक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया जो कि नियमित 
नियुक्ति नहीं थी। कुछ व्यवधान के साथ उन्होंने लगातार तीन वर्षों तक काम किया। उनकी सेवायें समाप्त 
नहीं की जा सकती तथा वे नियमित रिक्तियों पर आमेलित कर लिये जायेंगे।5 = 

प्रारम्भिक तदर्थ नियुक्तियों के अनुसार न होने के कारण सेवा के विनियमितीकरण का कोई अधिकार 
नहीं प्रदान करती। ऐसी रिक्तियाँ समस्त बेरोजगारों के लिये खुली छोड़ दी जानी चाहिये! 

जव सरकार ने दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तदर्थ कर्मचारियों के विनियमिती का निर्देश जारी कर 
दिया तो सेवा में 3 माह के व्यवधान के साथ 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेने वाले याची का भी 
विनियमितीकरण हो जायेगा।? 

जव याची की 1979 में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गयी और 8.9.1994 को विनियमित कर दिया 
गया तो 15.11.1994 सेवानिवृत्ति होने पर नियम 317क के तहत अर्हक सेवा मानकर उसे सेवा निवृत्ति 
लाभ प्रदान किया जायेगा | : 

तदर्थ नियुक्ति के पश्चात्‌ विशेष परीक्षायें ली गयीं तथा योग्य व्यक्तियों का विनियमितीकरण कर दिया 
गया। उन्होंने तदर्थ नियुक्ति की तिथि से. विनियमितीकरण का दावा किया। धृत किया गया कि ऐसी सेवायें 
नियमों के बाहर होती हैं तथा उनकी गणना वरिष्ठता के लिये नहीं की जा सकती)? 

विधिक नियमों के बाहर विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता।" 

पृष्ठद्वार प्रविष्टि के मामले में जिसमें पद का न तो प्रकाशन किया गया न रोजगार कार्यालय से माँग की 
गयी तथा किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, विनियमितीकरण का दावा नहीं किया जा 
सकता।'' 

तदर्थ नियुक्त चिकित्सकों का विनियमितीकरण बाद में कर दिया गया तथा उनमें से एक को मूल नियुक्ति 
की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गयी। यह धृत किया गया कि इसका. अनुसरण समान स्थिति वाले व्यक्तियों 
के मामले में भी किया जायेगा।!? 
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नकल नवीस को अन्य कार्य में एंतिनिर्याक्ति करने के तदर्थ भर्ती द्वारा तथा उन्हें 
यापित E संवैधानिक ढंग अपनाया। नियमों का आकलन अनियमित रंगरूटों की सेवाओं के 
विनियमितीकरण का नहीं. है अतः उनका विनियमितकरण नहीं हो सकता है।' 
आन्ध प्रदेश एसः आरः्टीनसी, कर्मचारी (वेतन व भत्ता) विनियमन ee के विनियम 13(7) के 
अन्तर्गत तदर्थ के आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को लगातार. 240 दिनों की सेवा पूर्ण कर लेने पर 
विनियमितीकरण का हक हो जाता है और उसे प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से इसके मॉग करने का हक हो 
जाता है न कि 240 दिनों की पूर्णता की तिथि से |” 


राज्याधीन पदों पर भर्ती हेतु आयोजित चयनां में 
अपनायी जाने वाली प्रक्रिया 


राज्याधीन पदों पर भती हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभाग की संगत 
` सेवा नियमावलियों में किया जाता है। निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसरण में सम्भागीय जिज्ञासाओं/त्रुटियों के 
निवारण के उद्देश्य से कार्मिक अनुभाग-] के अर्ध शा. पत्र संख्या 555/का-1-1993, दिनांक 15 अप्रैल, 1993 
द्वारा विस्तृत निर्देश पारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनायी जाने वाली 
प्रक्रिया का उल्लेख विभागीय संगत सेवा नियमावलियों में किया जाता हे। 

2. नियमों में सम्पूर्ण प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी कतिपय मामलों में निर्धारित चयन प्रक्रिया 
का सावधानीपूर्वक अनुसरण न किये जाने तथा चयन प्रक्रिया के अनुसरण में त्रुटियों होने की शिकायतें सामने 
आती है। चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो जाने पर जहाँ एक ओर चयन के भिन्न व दोषपूर्ण परिणाम आने की 
सम्भावना रहती है वहीं दूसरी और सम्पूर्ण चयन की वैधता पर प्रश्‍न चिन्ह लग जाता है। अतः उक्त चयन 
प्रक्रिया के अनुसरण में सम्भावित सामान्य त्रृटियों को दृष्टिगत रखते हुए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
बिन्दुओं/प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।--- 

(1) प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि जिसे एक चयन वर्ष कहा जाता है, में 
घटित रिक्तियों हेतु एक ही चयन सम्पन्न किये जाने की नीति है। अतः चयन के लिये एक चयन वर्ष में भरी 
जानी वाली सभी रिक्तियों की गणना की जाये, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य आरक्षित वर्गों के 


लिये उनके निर्धारित कोटे के अनुसार अलग-अलग रिक्तियों भी अवधारित की जाये तथा चयन के समय 
उससे चयन समिति को अवगत कराया जाये। 


(2) प्रत्येक चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों 
अधिक चयन वर्षों की रिक्तियों के लिये एक ही बैठक में अर्थात्‌ एक साथ चयन समिति द्वारा विचार किया 


चाहिये, इसके लिये यह आवश्यक है कि चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने 

चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों का सावधानीपूर्वक अवधारण कर a ae 
(3) यदि सेवा नियमावली के 

माध्यम से सीधी भर्ती से चयन अपेक्षित 

आयोग को चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या जिनमें रिक्तियाँ 

इंगित की जायें, बताते हुए दो वर्ष पूर्व ही अधियाचन भेज 

13/20/91-टी-सी. का-1-1991, दिनांक 30 सितम्बर, 1991 में अपेक्षा की गयी है।' 


(4) जहॉ विभागीय चयम समिति के माध्यम से चयन अपेक्षित हो, संगत नियमावली 
; यमावली के 
चंयन समिति का गठन किया जाये व चयन समिति में जहाँ अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के किसी किसी 


मिक स्तर पर ही सम्पूर्ण 


1.  सुन्द्रसिंह बनाम जिला जज, मिर्जापुर, (2000)5 एस.एल.आर- 79 एस; 
2. ए, राजेश्वर बनाम प्रबन्ध 5 qum 792 एस, dt. 
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अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक हो, वहाँ उन्हें चयन समिति में 
अवश्य शामिल किया जावे। 

(5) जहाँ सेवायोजना कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रं आमंत्रित करने या नाम 
मंगाने की व्यवस्था हो वहाँ तदनुसार ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें या यथास्थिति नाम मंगाये जायें। 

(6) जहाँ लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार का प्रावधान हो, वहाँ साक्षात्कार के लिये अधिकतम 
प्राप्तांक सम्पूर्ण परीक्षा (लिखित व साक्षात्कार परीक्षा) के कुल अधिकतम प्राप्तांकों के 12.2% से अधिक 
न रखें जायें जैसां कि दिनांक 11 सितम्बर, 1986 को प्रख्यापित “उ.प्र, प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का 
आवंटन नियमावली, 1986” में व्यवस्था की गयी है। | 

(7) पदोन्नति के माध्यम से आयोजित चयन (क) पात्रता सूची तैयार करना---श्रेष्ठता 
(मैरिट)” के आधार पर आयोजित चयनों के लिये, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा “अनुपयुक्तों को छोड़कर 
ज्येष्ठता” मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिये निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम 
पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था है, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की जाये-- 

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का दो गुना परन्तु कम से कम 5, 

(ii) 5 से अधिक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 
- (8) पात्रता की सूची को तैयारी हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची का ही प्रयोग किया जावे। प्रस्तावित, 

अन्तिम या विवादित ज्येष्ठता सूची से पात्रता सूची तैयार कर चयन किया जाना उचित नही है। 

(9) “अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड” से सम्पन्न होने वाले चयनों से सामान्य, अनुसूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र कार्मिकों के लिये उनके कोटे के लिये अवधारित की गयी रिक्तियों 
के सापेक्ष नियत गुणांक में अलग-अलग तीन पात्रता सूचियाँ बनायी जायें व “श्रेष्ठता” के आरधार पर होने 
वाले चयनों के लिये एक सम्पूर्ण चयन वर्ष की सीधी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक में एकत्र पात्रता सूची 
ही तैयार की जाये। 

(10) पात्रता सूची का आकार सेवा नियमावली में इंगित “संवर्गीय पदों की रिक्तियों के आधार पर ही 
निर्धारित किया जाये अर्थात्‌ नियम गुणांक के अनुसार पात्रता सूची में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों की संख्या 
सुनिश्चित करने हेतु “रिक्तियों की संख्या में प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानान्तरण पर भेजने के लिये उपलब्ध रिक्तियों 
को न जोड़ा जाये, क्‍योंकि नियम संबंधित संवर्ग के पदों/रिक्तियों के लिये होते हैं, संवर्ग के बाहर के 
पदों/रिक्तियों के लिये नहीं। 

(11) यदि किसी एक दिनांक को एक से अधिक चयन वर्षों के लिये चयन प्रस्तावित हो तो पात्रता 
सूची विषयक नियमों के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिये अलग-अलग पात्रता सूचियाँ बनायी जायें जिसके 
लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये--- 

(1) द्वितीय वर्ष के लिये- निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की 

संख्या का योग। 

(2) तृतीय वर्ष के लिये--निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम व द्वितीय वर्ष की | 

रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी। | 

(12) पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किये जायें जो संबंधित चयन वर्ष (अर्थात्‌ Ed 
चयन वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिये चयन प्रस्तावित है) की प्रथम जुलाई, को तत्समय प्रभावी ais के 
अनुसार, पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें यथा स्थायीकरण पोषक पद पर अर्हकारी सेवा विभाग में निर्धारित 
- अकारी सेवा आदि, जो भी संबंधित सेवा नियः्भ्यली में निर्धारित हो पूरी करते हैं, वे सेवा में हो यदि कोई 
, कार्मिक चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को प्रात्रता छी शर्तें पूरी करता हो, परन्तु विलम्ब से चयन सम्पन्न होने 
के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवा निवृत्त हो गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो, तब भी उसका 
नाम यथास्थान पात्रता सूची में रखा जाये, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/2/84-क-1, दिनांक 25 जून, 
1994 में स्पष्ट किया जा चुका है। | 
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परन्तु यदि कोई कार्मिक संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तें न पूरी 
करता हो, परन्तु विलम्ब से होने वाले चयनों में चयन समिति की वैठक आयोजित होने की दिनांक को 
अर्हताएँ पुरी कर चुका हो तो भी ऐसे कार्मिक को पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 
नियमानुसार संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को ही पात्रता धारण करना आवश्यक होता है। 

(13) यदि किसी चयन वर्ष में कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने अथवा उपलब्ध पात्र कार्मिकों में से 
. समुचित संख्या में उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण कुछ या सब रिक्तियाँ विना भरे छोड़नी पड़े तो 
ऐसी बिना भरे छोड़ी गयी रिक्तियाँ अनुवर्ती चयन वर्ष की रिक्तियों में शामिल होंगी। अतः उन्हें भरने हेतु उक्त 
अनुवर्ती चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता, की शर्तें पूरी करने वाले व कार्यरत gib में से 
नियमानुसार पात्रता सूची बनाकर चयन की कार्यवाही की जाय। 

(14) यदि किसी कार्मिक को पोषक पद पर किसी भूतलक्षी तिथि से नोशनल पदोन्नति दी गयी हो, तो 
उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से संबंधित पोषक पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसका अर्हकारी 
सेवा की गणना की जाये और यदि उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर उसने अकारी सेवा पूरी 
करलीहो तथा वह पात्रता की अन्य शर्तें, यदि कोई हो, भी पूरी करता हो तो इस बात के बावजूद कि 
उसने वास्तव में निर्धारित अवधि को सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में शामिल किया जाये। 

(15) सेवा नियमावली में निर्धारित पात्रता की शर्तों में शिथिलीकरण उसी दशा में सम्भव है, जवकि 
पात्रता विषयक नियम में ही शिथिलीकरण का कोई प्रावधान विद्यमान हो। सेवा नियमावलियों में या अन्य 
“सेवा शर्तों” को शिथिल करने के जो सामान्य प्रावधान होते हैं, उनके तहत भर्ती की शर्तों जिनमें पात्रता 
की शर्ते भी शामिल हैं, को शिथिल नहीं किया जा सकता BD अतः पात्रता के नियमों में ही जहाँ और जिस 
सीमा तक शिथिलीकरण का प्रावधान हो, उससे अधिक भिन्न शिथिलीकरण किसी भी दशा में न किया जाये। 

. (16) यदि किसी चयन वर्ष की रिक्ति में संस्तुत किये गये कार्मिक की सेवानिवृत्ति उसी चयन वर्ष के 
भीतर देय PON इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि एक चयन वर्ष में होने वाली समस्त रिक्तियों के लिये 
एक बार/एक aa आवश्यक है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उस रिक्ति में नियुक्ति किये जाने हेतु एक अन्य 
कार्मिक की र उसी. चयन में.की जाये। उक्त एक अतिरिक्त कार्मिक की संस्तुति के क्रियान्वयन के 
Rc ee भर के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनके नियत गुणांक में पात्रता सूची 
त ARE में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः उसे अतिरिक्त रिक्ति मानकर पात्रता सूची को विस्तार नहीं 

(17) यद्यपि चयन समिति की वैठक आहूत ने के पर्व it का अवधारण अत्यन्त 
सावधानीपर्वृक किया जाना चाहिए तथा यदि cus: dus m z में संबं 
चयन वर्ष की ET गयी रिक्तियों से अधिक रिक्तियों वास्तव में उपलब्ध थीं जिनके लिये चयन किमा 
जाना, आवश्यक है, तो ऐसी अधिक रिक्तियों के नियत गणांक में 
वनाकर नया चयन नहीं किया uM संबंधित Nb लग में सिरे से पात्रता सूची 

आवश्यकतानुसार पात्रता सूची में 1 प्रकार = : 
कि पूर्व आयोजित चयन के समय ee er a सम्पन्न किया जाये जैसा 
(18) (ख) निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनायें चयन समिति 
विभाग का दायित्व है कि वह निर्धारित प्रपत्र पर सही चयन 
सम्पूर्ण चरित्र-पंजियाँ, अनुशासनिक क 
, E कार्यवाही की सम्पूर्ण तथा वास्तविक 
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(20) चयन समिति की वैठक नियमानुसार पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों की उपयुक्तता आँकने के 
लिये बुलायी जाती है न कि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता अनुशासनिक कार्यवाही, निर्धारण, न्यायिक निर्णयों के 
क्रियान्वयन की स्थिति आदि के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न वाली कार्मिक समस्या को सुलझाने के लिये। अतः सभी 
विद्यमान समस्याओं के निराकरण के पश्चात्‌ चयन की परिस्थितियाँ परिपक्व होने पर चयन समिति की बैठक 
बुलाई जाये। 

(21) चयन समिति की संस्तुतियाँ का अनुमोदन व क्रियान्वयन--चयन समिति का गठन उसी रूप 
में किया जाये, जिस रूप में संगत नियमों में प्रावधानिक हैं। चयन समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सेवा 
नियमों में उल्लिखित प्राधिकारियो/अधिकारियो से भिन्न किसी अन्य उच्च या समकक्ष पद धारक को शामिल 
नहीं किया जा सकता है। अतः यदि चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य से संबंधित पद रिक्त रहा होता यह 
आवश्यक होगा कि संबंधित पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिये किसी अन्य अधिकारी के विषय में 
सक्षम स्तर से आदेश पारित कर दिये जायें। सभी ऐसे अधिकारी जिनके विषय में उक्त प्रकार के आदेश हुए 
हैं, चयन समिति में भाग ले सकते हैं। E 

(22) चयन समिति की बैठक उसी दशा में आहूत की जानी चाहिए जब चयन समिति के अध्यक्ष व 
सदस्यों से सम्बद्ध पदों पर संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी सेवारत/कार्यरत हो तथा चयन समिति द्वारा चयन 
की कार्यवाही उसी दशा में सम्पन्न की जानी चाहिए जब अध्यक्ष सहित सभी सदस्य बैठक में शामिल हो 
अथवा उन्हें बैठक में भाग लेने के लिये समय से आमंत्रित किया गया हो। 

(23) यदि आमंत्रित किये जाने के बाद किसी आकस्मिक परिस्थिति या घटना आदि के कारण कोई ` 
सदस्य (अध्यक्ष नहीं) वैठक में भाग न ले सके तव चयन की कार्यवाही उसी दशा में की जाये जब निर्धारित 
सदस्यों में से कम से कम आधे से अधिक सदस्य वैठक में भाग all ! 

(24) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन सक्षम स्तर से होना आवश्यक है) अंतः सक्षम स्तर के 
अनुमोदन के उपरान्त ही उनका क्रियान्वयन किया जाये। 

(25) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी यदि यह पाते हैं कि 
चयन समिति के समक्ष सम्पूर्ण अभिलेख/तथ्य नहीं रखे गये थे, तो वे ऐसे समस्त संगत अभिलेखों के प्रकाश 
में चयन समिति को पुनर्विचार के निर्देश दे सकते él प 

(26) यदि निर्धारित चयन समिति विषयक नियमों के अधीन रहते हुए चयन समिति में किसी ऐसे 
अधिकारी के स्थान पर जो पूर्व चयन में शामिल हुआ था, कोई अन्य अधिकारी शामिल किया जा सकता है, 
तो पुनर्विचार के लिये आयोजित चयन समिति में ऐसे नये अधिकारी को शामिल किया जा सकता है) , 
उदाहरणार्थ जहाँ चयन समिति में किसी अधिकारी को नामित कर सकने का प्रावधान है, वहाँ पूर्व चयन में 
नामित अधिकारी से भिन्न किसी अन्य अधिकारी को नामित कर चयन समिति की बैठक (पुनर्विचार हेतु) 
आहूत की जा सकती है--- Adm 

(1) अनुरोध है कि कृपया चयन के अवसरों पर, उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं/प्रावधानां का भलीभाति 
ध्यान रखा जाये ताकि चयन में सम्भावित त्रुटियों से बचा-जा सके। . 

(1) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमों व नीतियों की जो स्थिति ऊपर इंगित की गयी है 
उसका उद्देश्य चयनों/भर्ती पर लगायी गयी किसी विद्यमान रोक को हटाना नहीं है, वरन्‌ उद्देश्य 
मात्र यह हे कि जब भी चयन का अवसर उत्पन्न हो, उपरोक्त बिन्दुआं को दृष्टिगत रखा जाये 
तो सम्भावित त्रुटियों से बचा जा सके।' 

ami शा-पःसं 13/15/91-का-1/1993, दिनांक 20 अगस्त, 1993 द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी 
किए गए हैं 

राज्याधीन पदों पर भर्ती हेतु आयोजित चंयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभाग की 
संगत सेवा नियमावली में किया जाता है। निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसरण में सम्भावित जिज्ञासाओं/ 
रुटियों के निवारण के उद्देश्य से मेरे पूर्वाधिकारी के समसंख्यक अर्दशासकीय पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1993 
. में विस्तृत निद्रेश प्रसारित किये गये थे। 


1. अर्द शा, प ge 3.15-91-का-111993, दिनांक 20 अगस्त, 1993 द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। 
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2. उपरोक्त के क्रम में आपका ध्यान चयन की कार्यवाही से सम्वन्धित निम्नलिखित कतिपय अन्य 
बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है--- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


. (7) 


(8) 


प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि जिसे एक ie (या भर्ती वर्ष) कहा 
जाता है, की भरी जाने वाली रिक्तियों हेतु पात्रता सूची विषयक नियमों के तहत नियत गुणांक 
में (पोषक पद की ज्येष्ठतानुसार) ज्येष्ठतम पात्र कार्मिको के नाम पात्रता सूची में रखे जाने 
आवश्यक होते Él कतिपय स्तरों से यह जिज्ञासा की जाती है कि क्या पात्रता सूची में नियत 
गुणांक/संख्या से कम या अधिक नाम पात्रता सूची में रखे जा सकते हैं। पात्रता सूची विषयक 
नियमों में प्रयुक्त शब्दावली से यह स्वतः स्पष्ट हे कि यद्यपि नियत गुणाक/सख्या स कम उपलब्ध 
सभी पात्र कार्मिकों की पात्रता सूची बनाकर चयन किया जाना सम्भव हे, परन्तु नियत, 
गुणांक/संख्या से अधिक संख्या में पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही उचित नहीं है। 
नियमानुसार, भरे जाने वाले पदों की संख्या के नियत गुणांक में पात्रता सूची बनायी जाये। 
श्रेष्ठता के आधार पर होने वाले चयनों के लिये बनायी जाने वाली पात्रता सूची का गुणांक 
अलग-अलग है। 

यदि पात्रता सूची के किसी कार्मिक की कुछ अवधि/वर्षों की वार्षिक प्रविष्टि प्राप्त/उपलव्ध न हो 
तो अप्राप्त/अनुपलब्ध वार्षिक प्रविष्टियों को am दर्शाया जाये एवं उपलब्ध 
प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर (औसत के आधार पर) चयन समिति द्वारा उस कार्मिक के 
विषय में समुचित मूल्यांकन किया ml 

यदि किसी पात्र कार्मिक को, भविष्य में सचेत रहने, आचरण में सुधार लाने तथा भविष्य में 
किसी अनियमितता की पुनर्रावृत्ति होने पर दण्ड दिये जाने की शर्तों का उल्लेख करते हुए 
चेतावनी अथवा भर्त्सना (Reprimand) दी जाती है तो उक्त चेतावनी अथवा भर्त्सना को 
चयन के समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, क्योंकि चेतावनी अथवा भर्त्सना दण्ड को श्रेणी में 
नहीं आते हैं। 

यंदि किसी अनियमितता के लिये इस सिद्ध करने के साक्ष्य प्रमाणों का उल्लेख करते हुए निन्दा 
प्रविष्ट (Censure entry) दी जाती हैं तो इस निन्दा प्रविष्टि की समस्त अभिलेखों के साथ, 
ब्राड शीट में दर्शाते हुए चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा, ताकि संबंधित कार्मिक का 
मूल्यांकन करते समय उक्त निन्दा प्रविष्टि को भी चयन समिति द्वारा विचार में लिया जा सके। 
जिन मामलों में अभियोजन, विभागीय स्तर पर अनुशासनिक अथवा प्रशासनाधिकरण आदि की 


. कार्यवाही प्रचलित होने के कारण शासन की सामान्य नीति के अनुसार चयन समिति की 


संस्तुतियां को मोहर बन्द. लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता है, उन मामलों में चयन समिति 
के कार्यवृत्त में ऐसे कार्मिक के विषय में केवल “चयन समिति की संस्तुति मोहर वन्द लिफाफे में 


रखी हुई” लिख देना पर्याप्त/आवश्यक है अर्थात्‌ ऐसे मामलों में संबंधित कार्मिकों के विषय में 


चयन समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन चयन समिति के कार्यवृत्त में कदापि न लिखा जाये वरन 


अलग is पर चयन समिति की संस्तुतियों को अंकित कर उस पर समिति में सम्मिलित समस्त 
अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जायें, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से अनुमोदनोपरान्त 

मोहर बन्द लिफाफे में (तत्काल) रख दिया जाये। उक्त लिफाफा प्रचलित काग्रवाहियों में अन्तिम 

परिणाम प्राप्त होने पर शासन की सामान्य नीति के तहत यथा समय खोला जायेगा। 

चयन समिति के ae 2 ae का भाग न बनाया जाये, जिनमें अन्य सेवा संबंधी 

प्रकरण Aded जा रह हा। चयन समिति के कार्यवृत्तो, जो अत्यन्त गोपनीय 

होते हैं, को गोपनीयता बनायी रखी जाये। 2 pa 


g) 


(क) कार्यवृत्त में सबसे शीर्ष पर यह उल्लेख कर दिया जाये 
पर अमुक दिनांक को आयोजित विभागीय चयन 
कार्यवृत्त की एक ही प्रति बनायी जाये। 


- CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ये कि यह अमुक विभाग में अमुक पद 
न समिति की बैठक का कार्यवृत्त है। 


भाग-1] 


(ख) 


(ग) 
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उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त की शीर्षक अंकित करने के पश्चात्‌ चयन समिति में उपस्थित 
अधिकारियों के व्यैक्तिक नाम व पदनाम तथा चयन समिति में उनकी प्रस्थिति (यथा 
अध्यक्ष या सदस्य) इंगित कर दी जाये। 
यह उल्लेख किया जाये कि किस चयन वर्ष/वर्षों की (वर्षावार) कितनी रिक्तियों के लिये 
चयन प्रस्तावित है तथा आरक्षण की क्या स्थिति है अर्थात्‌ आरक्षित रिक्तियों की संख्या 
कितनी है। यदि आरक्षित श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलबध नहीं हो तो उन पदों को 
रिक्त रखते हुए अग्रेनीत किया जाये और उन पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से न भरा जाये। 
यह उल्लेख किया जाये कि किस नियम में प्रस्तावित चयन से संबंधित पात्रता की क्या 
शर्तें तथा क्या मापदण्ड निर्धारित है तथा नियत गुणांक/संख्या में पात्र कार्मिक उपलब्ध है। 
यदि किसी न्यायालय का कोई निर्णय/आदेश प्रभावी/संगत हो तो उसका उल्लेख भी चयन 
समिति के कार्यवृत्त में किया जाये ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चयन समिति ने उसका 
अनुपालन सुनिश्चित किया है। 
पात्रता सूची के सभी सेवाभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पात्रता सूची 
के प्रत्येक कार्मिक के विषय में किये गये मूल्यांकन (यथा मैरिट) के चयनों अनुपयुक्त, उत्तम 
व अति उत्तम तथा अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के चयनों के अनुपयुक्त या उपयुक्त 
स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। 
उक्त मूल्यांकन व पारस्परिक ज्येष्ठता के प्रकाश में नियमानुसार जिन कार्मिककों पदोन्नति 
करने की संस्तुति की जानी हो, स्पष्ट शब्दों में संस्तुति की जाये। 
चयन समिति की संस्तुतियाँ यदि किन्हीं प्रतिबंधों के अधीन हो तो कार्यवृत्त में उनका 
उल्लेख कर दिया जाये। _ 

` चयन समितियों की संस्तुतियों का उल्लेख करने के बाद चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों 
द्वारा चयन समिति के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर कर दिये जायें, चयन समिति के कार्यवृत्त की 
अतिरिक्त प्रतियाँ न बनावें। 


यदि मोहर बन्द लिफाफे में रखे जाने के लिये संस्तुति की जानी हो तो अलग शीट पर 
लिखे जाने वाले ऐसे कार्यवृत्त में यह स्पष्ट किया जाये कि प्रचलित कार्यवाही के प्रकरणों 
को छोड़कर अन्य सेवाभिलेखों के आधार पर चयन समिति संबंधित कार्मिक को किस श्रेणी 
में (अर्थात्‌ यथास्थिति अनुपयुक्ता, उत्तम, अति उत्तम या अनुपयुक्त, उपयुक्त) मूल्यांकित 
करती है तथा प्रचलित कार्यवाहियों में निर्दोष होने पर चयन समिति पदोन्नति की संस्तुति. 
नहीं करती है अथवा इस शर्त के साथ संस्तुति -करती है कि प्रचलित कार्यवाहियों में 
निर्दोष पाया जाये। ऐसे लिफाफों पर यह इंगित कर दिया जाये कि अमुक कार्मिक की 
अमुक पद पर पदोन्नति के संबंध में अमुक दिनांक को आयोजित चयन समिति की 
संस्तुति इस लिफाफे में रखी है। 


(9) चयन समिति के कार्यवृत्त को जहाँ नियुक्ति प्रधिकारी राज्यपाल, नहीं है, स्वयं नियुक्ति प्रधिकारी 

द्वारा तथा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्यपाल अथवा उनकी ओर से निर्णय लेने 

हेतु नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाये और अनुमोदनोपरान्त चयन 
समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये। 


(10) चयन समितियों के कार्यवृत्त को एक अलग गार्ड फाइल में रखा जाये और तिथि और पदवार 


हुए 


चयन का इन्डेक्स तैयार किया जाये जिससे भविष्य में होने वाले अनुपूरक चयन आदि के 


लिये सुगमता से उपलब्ध हो सके। 
(11) कृपया चयन के अवसरों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण शासनादेश 
अर्द शा०्पन्सं- 13/15/9 का-1/1995 
उत्तर प्रदेश शासन 
कार्मिक अनुभाग /लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 1995 Ji 
महोदय, 

राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित होने वाले चयनों Ii अपनाई जाने 
वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित मेरे पूर्वाधिकारी के अर्शासकीय पत्र संख्या-555/का-1/1993, दिनांक 15 अप्रैल, 
1993 के प्रस्तर-2 के उप-प्रस्तर (16) का कृपया सन्दर्भ लें, जिसे सुविधा हेतु नीचे उद्धत किया जा रहा 

“यदि किसी चयन वर्ष की रिक्ति में संस्तुत किये गये कार्मिक की सेवानिवृत्ति उसी चयन वर्ष के 
भीतर देय हो, तो इस तयि को दृष्टिगत रखते हुए कि एक चयन वर्ष में होने वाली समस्त रिक्तियां के 
लिए एक बार/एक चयन आवश्यक है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उस रिक्ति में नियुक्त किये जाने हेतु 
एक अन्य कार्मिक की संस्तुति उसी चयन में की जाये। उक्त एक अतिरिक्तं कार्मिक की संस्तुति के 
क्रियान्वयन के पश्चात्‌ भी चूँकि वर्ष भर के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनके नियत 
गुणांक में पात्रता सूची, तैयार की गयी है, में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः उसे अतिरिक्त रिक्ति मानकर 
पात्रता सूची को विस्तार नहीं दिया जायेगा। 

2. उपरोक्त पर शासन द्वारा गम्भीरता से पुनर्विचार किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त शासन इस | 
निष्कर्ष पर पहुँची है, जब किसी रिक्ति में कोई व्यक्ति नियुक्त होने के पश्चात्‌ सम्बन्धित पद को रिक्त करता 
है, चाहे सेवानिवृत्ति के कारण और चाहे पदोन्नति आदि के कारण, तो वास्तव में एक रिक्ति ga: घटित हो 
जाती है। अतः पात्रता सूची बनाये जाने के लिए ऐसीं रिक्ति को भी सम्बन्धित चयन वर्ष (भर्ती का वर्ष) की 
समस्त रिक्तियों में जोड़ा जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रक्रिया को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि 
पत्रता सूची के जितने कार्मिक सम्बन्धित चयन वर्ष के भीतर ही सेवानिवृत्त होने वाले हो उतनी संख्या में 
रिक्तियाँ और हो जाने पर नियत गुणांक में जितने नाम पात्रता सूची में और शामिल होने चाहिए, उतने नामों 
की एक अतिरिक्त सूची चयन के पूर्व तैयार कर ली जाये और चयन समिति के समक्ष उनकी ब्राडशीट आदि 

प्रस्तुत की जाये ताकि उपरोक्त कारण से उत्पन्न होने बाले रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता सूची में जितने 
अतिरिक्त नाम और शामिल करने आवश्यक हों, तत्काल शामिल कर सम्पूर्ण चयन वर्ष की सभी रिक्तियों के 
लिए एक साथ चयन किया जा सके। 

3. वर्णित परिस्थितियों में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उपर्युक्त अर्घशासकीय पत्र दिनांक 
15 अप्रैल, 1993 के प्रस्तर-2 (16) में इंगित प्रक्रिया को निम्नवत्‌ संशोधित समझा जाये - 

. 2 (16)” यदि किसी चयन वर्ष के लिए नियमानुसार तैयार की गयी पात्रता सूची में ऐसे कार्मिक 
सम्मिलित हों, जिनकी सेवानिवृत्ति उसी चयन वर्ष के भीतर देय हो, जिसके लिए चयन प्रस्तावति है, तो 
ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या के बरावर रिक्तियाँ परिकल्पित करते हुए उनके नियत 
गुणांक में शामिल हो सकने वाले पात्र कार्मिकों की अलग से एक सूची तथा ब्राइशीट आदि तैयार कर 
चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये, ताकि सम्बन्धित चयन बर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले 
कार्मिकों को चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत किये जाने पर उक्त वर्ष में ही उत्पन्न होने वाले 
उक्त अतिरिक्त को दृष्टिगत रखकर पात्रता सूची को तत्काल आवश्यक विस्तार देकर सम्पूर्ण चयन वर्ष 
की समस्त रिक्तियों के लिए एक साथ चयन सम्पन्न किया जा सके। 


4. कृपया तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 
भावदीय, 


आर, बी. भास्कर 
सचिव। 
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d. ज्ञाप संख्या---28/5/80- कार्मिक-2 
[2 फरवरी, 1981] 
विषय : नियुक्ति आदेश एवं औपचरिकता पूर्ति के लिये समय सारिणी। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष 
आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियाँ की संस्तुति आयोग 
द्वारा तथा सेवाओं में आबंटन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। यह वात देखने में आई है कि कतिपय 
प्रशासकीय विभागों द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति से सम्बन्धित, सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूरी करने तथा 
नियुक्ति आदेश जारी करने में बहुत अधिक समय लगा दिया जाता है। यह भी देखने में आया है कि नियुक्ति 
आदेश जारी हो जाने के पश्चात्‌ कतिपय अभ्यर्थी कोई उत्तर नहीं देते और सेवा में योगदान भी नहीं करते। 
इस प्रकार इनका अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है और इसमें भी काफी समय व्यतीत हो 
जाता है। फलस्वरूप जब अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है तो उस समय सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित हुए एक 
वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका होता है और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को कार्यालय ज्ञापन संख्या 
4121977 14-कार्मिक-1, दिनांक 30 जनवरी, 1979 के आदेशानुसार नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती। 
परिणामस्वरूप प्रश्नगत पद में सम्बन्धित कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

2. शासन ने समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की 
संस्तुति प्राप्त होने तथा तदनुसार नियुक्ति देने की प्रक्रिया को सम्बद्ध कर दिया जाये। तदनुसार निम्नलिखित 
समय सारिणी निर्धारित की जाती है-- 

(1) प्रशासकीय विभाग अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त होने की तिथि में ढाई (2-1/2) माह के अन्दर 

नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूरी कर नियुक्ति आदेश अवश्य ही जारी कर दें। 

(2) नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीस (30) दिन का समय देते हुये एक 
निश्चित तिथि निर्धारित करते हुये यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त अवधि में यदि यह 
कार्यभार ग्रहण नहीं करता और न ही उससे समय बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र उस अवधि के अन्दर : 
प्राप्त होता है तो उक्त प्रकार से निर्धारित की गई तिथि के बाद उसका अभ्यर्थन समाप्त माना 
जायेगा। 
उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त निर्धारित समय के अन्दर अभ्यर्थी से समय बढ़ाने 
को प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अधिक से अधिक दो माह का समय प्रार्थना-पत्र में समुचित कारण 
दिये जाने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा और 
उक्त बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार न ग्रहण करने पर उसका समर्थन स्वयमेव समाप्त 
माना जायेगा। 

(3) समर्थन निरस्त होने के आदेशों का जो पृष्ठांकन आयोग को किया जायेगा उसी में प्रश्‍नगत 
रिक्ति के लिये आयोग में नया नाम [यदि उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या 4/4/1977, 
(14)-कार्मिकः1, दिनांक 30.1.1979 में इंगित अवधि समाप्त न हुई हो] भी माँग लिया जाये। 
यह कार्यवाही उक्त प्रस्तरः2 के अन्तर्गत निश्चित की गई तिथि के पन्द्रह दिन के अन्दर अवश्य 


पूरी कर ली जाये। | 
(4) उपर्युक्त सभी पत्राचार पंजीकृत डाक द्वारा किया जाये। 
à तुरन्त लागू होंगे।' 
3. यह आदेश तुरन्त लागू E 
मोहन चन्द्र जोशी 
सचिव। 


SRE ep 9 476 ce चि 
1. अधिसूचना d. 6-12-1973 काः 2, दिनांक 12-8-1981 द्वार प्रतिस्थापित। 
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संख्या. 20-7-1989-कार्मिक-2 

कार्मिक अनुभाग-2 [qaa : दिनांक 24 जून, 1986] 
विषय : निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय तथा समूह “a” के समस्त पदों पर भर्ती। 

महोदय, : 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय 
तथा समूह “घ” के समस्त पदों पर भर्ती क्रमशः अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी 
भर्ती) नियमावली, 1985 तथा समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत की 
जाती है। शासन ने इस बारे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया और यह निर्णय लिया 
है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये और दिनांक 1 जुलाई, 1986 से उक्त पदों पर भर्ती विभागीय 
चयन समितियों के माध्यम से की जायें। 

. 2. चूँकि वर्तमान नियमों के अनुसार भर्ती वर्ष जून, 1986 में पूरा होगा, अतः दिनांक 30 जून, 1986 
तक उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध वर्तमान जिला चयन समितियों द्वारा तैयार की गई चयन सूचियों में से 
नियुक्ति की जायेगी और उक्त तिथि के पश्चात्‌ यह चयन सूचियाँ निष्प्रभाव मानी जायेंगी। 

3. विभागीय चयन समितियों के सम्बन्ध में नियम तैयार किये जा रहे हैं जो शीघ्र ही आपको उपलब्ध 
करा दिये जायेंगे। कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने तथा 
इनका अनुपालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
हरीश चन्द्र गुप्त 
विशेष सचिव। 


निम्नवर्गीय पदों के चुनाव के लिए सेवायोजन . 
कार्यालय का माध्यम 

अधिसूचना d. 5802/36-6-35/ई/72, दिनांक 5-3-1973 द्वारा निम्न वर्गीय पदों के चुनाव के लिए 
सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिसूचना में निम्नवत्‌ 
प्रावधान किया. गया है--- : 
“शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों व ज्ञापन द्वारा विभागाध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ 
कार्यालयों का ध्यान इस आवश्यकता की ओर दिलाया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के 
med आने वाले अधीनस्थ, मिनिस्टीरियल तथा निम्न वर्गीय सेवाओं तथा पदों पर चुनाव सेवायोजन 
2 यों (इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज) के माध्यम से ही किया जाना चाहिये। तथापि शासन को इस प्रकार 
si प्राप्त हुई है कि उक्त आदेशों का समुचित कड़ाई से परिपालन अब भी नहीं हो रहा है और 
कभी- Ron बिना स्थानीय सेवायोजन कार्यालय में अधिसूचित किये हुये, भर ली जाती हैं। 
nee E pe [e m pm Pod राज्य सरकार है, के विरुद्ध भी यह 
४ भर्ती कर जब कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज (कम्पलसरी 

नोटिफिकेशन आफ वैकेन्सीज एक्ट) 1956 के अन्तर्गत र सेवायोजन 
को अधिसूचित करना उनका अनिवार्य दायित्व है। donc Mg रल 


.. 2. इसी प्रकार राजकीय कार्यालयों द्वारा शासनादेशों के उल्लंघन तथा 
था उपरोक्त 
न 
गम्भीरता और सभी विभागाध्यक्षों 
5 निर्गत आदेशों का भविष्य fg परपिलन करते हुए यह सुनिश्चित 2 UAE BMS 
बाहर आने वाले अधीनस्थ, मिनिस्टीरियल तथा निम्न वर्गीय सेवाओं एवं पदों पर चुनाव 
कार्यालयों के माध्यम से ही किया जाये। PERI 
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: 3. कभी-कभी लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्दर आने वाली रिक्तियों को तदर्थ रूप से भरा जाता 
। सामान्यतः शासन की नीति तदर्थ नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है तथापि जहाँ ऐसा करना आवश्यक ही हो 
तो इस प्रकार के पर्दों पर नियुक्ति के लिये भी नाम सेवायोजन कार्यालयों से समुचित समय देते हुये आमंत्रित 
किये जाने चाहिए। 

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर आधारित नियुक्तियो के 
अतिरिक्त जब भी कभी' नियुक्तियाँ की जाएँ तो सम्बन्धित नियोजितों का प्रथम वेतन विपत्र आहरण करते 
समय इस बात का प्रमाणन किया जाये कि उनकी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गई थी और 
भर्ती सीधी की गई थी तो ऐसा सेवायोजन कार्यालय में “नानअवेलेविलिटी” प्रमाण-पत्र होने के उपरान्त किया 
गया था। 

विषय : ड्यूटी पर मारे गये सरकारी सेवकों अथवा ऐसे लोक जिनके दंगे में मकान जला दिये गये हों 
अथवा लूट लिये गये हों, उनके आश्रितों को सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण से विमुक्त करना। 

उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से प्रदेश के कुछ जनपदों के अराजक तत्वों की 
गतिविधियों के फलस्वरूप यदा-कदा दंगे हो जाया करते Ži कानून उरं शांति व्यवस्था कायम करने में ड्यूटी 
पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी अन्य दंगा पीड़ितों की तरह हानि उठानी पड़ती है। ऐसे दंगों Ha 
लोग प्रभावित होते हैं जो डयूटी देते समय मार दिये जाते हैं, या उनके मकान जला अथवा लूट लिये जाते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में ऐसे परिवार के सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति यकाएक बिगड़ने लगती है और 
उनको तुरन्त ही अपने जीविकोपार्जन पुनर्वासन के लिये सेवायोजन आदि की आवश्यकता होती है। 

2. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्या के समस्त 
पहलुओं पर सम्यक विचार करके शासन ने निर्णय लिया है कि “जो कर्मचारी ड्यूटी देते समय मार दिये गये 
हों, अथवा ऐसे लोग जिनके दंगे में मकान जला दिये गये हाँ या लूट लिये गये हों, उनके आश्रितां के सम्बन्ध 
में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने के प्रतिबन्ध से मुक्त समझा जावेगा।” 

3. आप से अनुरोध है कि ऐसे दंगा पीड़ितों के आश्रितां को सेवा में भर्ती करते समय उक्त निर्णय को 
ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

4. यह आदेश श्रम विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे El (शासनादेश सं» 4-2-1981-का 2, 
दिनांक 6-4-1981)1 

सेवा की सामान्य शर्तें 

सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लेख वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड? [भार 2 से 4] में उपलब्ध होता है। इस 
वित्तीय हस्तपुस्तिका के अध्याय 3 में मूल नियम 10 से 18-क तक में सेवा शर्तों का विवरण अंकित है! 
वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 2 के नियमो को मूल नियम तथा भाग 3 के मूल नियमा -को सहायक नियम 
कहा जाता है। भाग 4 में इस नियमावली के नियमों से संबंधित अधिकारों के प्रतिनिधायन तथा संबंधित 
प्रपत्रों को सम्मिलित किया गया है। सेवा की सामान्य शर्तों के परिज्ञान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 2 के 
अध्याय 3 को निम्नवत्‌ उद्धृत किया जा रहा है। 

(अध्याय 3 सेवा की सामान्य शर्ते) 

10. इस नियम द्वारा की गई व्यवस्था के सिवाय कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में किसी स्थायी पद पर 
स्वास्थ्य का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के बिना मौलिक रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा और उस पर ऐसे चिकित्सीय या अन्य अधिकारियों द्वारा जिन्हें 
राज्यपाल सामान्य नियम या आदेश द्वारा विहित करें, हस्ताक्षर किया जायेगा। राज्यपाल, व्यक्तिगत मामलों में 
प्रमाण-पत्र देने से विमुक्त कर सकते हैं, और किसी सामान्य आदेश द्वारा किसी निर्दिष्ट वर्ग के सरकारी सेवकों 
को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं। 

नियम 10 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश zas 

एक बार जब किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करने के लिये कह दिया जाता है और वास्तव में उसकी चिकित्सीय परीक्षा कर ली गई हो और उसे अस्वस्थ 
घोषित कर दिया गया हो, तब नियुक्ति अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रस्तुत किये गये चिकित्सा 


प्रमाण-पत्र. की उप्ता कर दे। 
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(इस नियम के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों के लिये इस खण्ड के भाग 3 का अध्याय 3 
देखिये) 

11. जब तक किसी मामले में स्पष्ट रूप से अन्यथा कोई व्यवस्था न की गयी हो, सरकारी कर्मचारी का 
पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार समुचित अधिकारी द्वारा वह a प्रकार की सेवा 
में लगाया जा सकता है। इसके लिये वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिये दावा नहीं कर सकता, चाहे 
उससे जो सेवा ली जाये, वह ऐसी हो कि जिसका पारिश्रमिक साधारणतया प्रदेश के राजस्व से, स्थानीय निधि 
से या किसी संयुक्त या अन्य ऐसे निकाय की निधि से दिया जाये जो पूर्ण या मुख्य रूप से शासन के स्वामित्व 
या नियंत्रण में हो। 

12. (क) दो या उससे अधिक सरकारी कर्मचारी एक ही समय में एक ही स्थायी पद पर स्थायी रूप से 
नियुक्त नहीं किये जा सकते। 

(ख) केवल अस्थायी प्रबन्ध को छोड़कर, कोई सरकारी कर्मचारी दो या उससे अधिक स्थायी पदों पर 


` एक ही समय में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। 


(ग) किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर 
fat दूसरे सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (लियन) हो। 

12-क. जब तक कि किसी मामले में इन नियमों में अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो, किसी सरकारी 
कर्मचारी के किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर उस पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त हो 
जाता है और दूसरे पद पर उसका पहले से प्राप्त किया हुआ धारणाधिकार (लियन) समाप्त हो जाता है। 

13. जब तक किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (लियन) 
नियम 14 के अन्तर्गत निलम्बित अथवा नियम 14-ख के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता, उस 
पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) बना रहता है। : 

(क) जब तक वह उस पद की ड्यूटी करता रहे; 

(ख) जब वह बाह्य सेवा में हो, या किसी अस्थायी पद पर नियुक्त हो या किसी दूसरे पद पर 

स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो। े 

(ग) दूसरे पद पर स्थानान्तरित होने पर कार्य-ग्रहण काल में तब तक जब तक वह स्थायी रूप से 

किसी निम्न वेतन वाले पद पर स्थानान्तरित न हो जाये और उस दशा में उसकां धारणाधिकार 
(लियन) भी नये पद पर उसी तिथि से स्थानान्तरित हो जाता है जिस तिथि से वह अपने पुराने 
ia RE 
घ) जब तक वह छुट्टी पर हो, नियम 86 : जैसी 
pp या 86-क के अधीन, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की गयी 
(इ) जब वह निलम्बित हो। 


नियम 13 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश 


ऐसे सरकारी कर्मचारियों का, जो भारतीय आरक्षित सैन्य दल के अधिकारियों के जाते 
हैं, शासन के अन्तर्गत अपने स्थायी -के रूप में नियुक्त हो जाते 
वे सुरक्षा विभाग में सेवा E: —— धारणाधिकार (लियन) उस अवधि तक बना रहता है जब तक 


14. (क) किसी सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (लियन) उस स्थायी 

रूप से नियुक्त हो, निलम्बित कर दिया जायेगा यदि वह स्थायी रूप से नियुक्त aS सपर वह स्थायी 
(1) किसी सावधि पद पर, या युक्त हो जाये-- 
(2) अपने संवर्ग से बाहर किसी स्थायी पद पर, या 


. (3) अन्तःकालीन रूप से उस पद पर जिस पद पर दूसरे सरकारी कर्मचारी a 
बना रहता है, धारणाधिकार (लियन) का धारणाधिकार (लियन) 
ail ` E HE Sara कर इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित न किया 
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(ख) सरकार अपने विकल्प पर किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी के लियन 
को निलम्बित कर सकती है, यदि वह भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर चला जाये, या बाह्य सेवा में 
स्थानान्तरित हो जाये, या ऐसी परिस्थितियों में जो इस खण्ड (क) के अन्तर्गत न आती हों, स्थायी या 
स्थानापन्न रूप से दूसरे संवर्ग के किसी पद पर स्थानान्तरित हो जाये, और यदि इनमें से किसी भी मामले में 
यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पद से जिस पर उसका धारणाधिकार (लियन) है कम से कम 
तीन वर्ष की अवधि तक अनुपस्थिति रहेगा। | 

(ग) इस नियम के खण्ड (क) या (ख) में दी हुई किसी वात के अन्यथा होते हुये किसी भी परिस्थिति 
में किसी भी सरकारी कर्मचारी का एक सावधि पद से लियन निलम्वित नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी 
अन्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो जाता है तो सावधि पद से उसका लियन समाप्त कर देना 
चाहिये। 

(घ) यदि किसी सरकारी कर्मचारी का लियन खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत निलम्वित कर दिया जाता 
है तो उस पद को स्थायी रूप से भरा जा सकता है और जो सरकारी कर्मचारी उस पर स्थायी रूप से नियुक्त 
होता है, उसको उस पद पर लियन प्राप्त हो जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जैसे ही निलम्बित लियन 


-_ पुनः वैसे ही स्थापित हो जाये, तो ये प्रवन्ध तुरन्त ही उलट दिये जायेंगे। 


टिप्पणी--(1) यह खण्ड तब भी लागू होता है यदि संबंधित पद किसी संवर्ग की प्रवर श्रेणी में हो। 

(2) जव इस खण्ड के अन्तर्गत किसी पद को स्थायी रूप से भरा जाये तो ऐसी नियुक्ति अन्तःकालीन 
कहलायेगी और इस पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी का उस पर अन्तःकालीन लियन रहेगा और इसे नियम के 
खण्ड (क) के अन्तर्गत उस लियन को निलम्बित किया जा सकेगा, परन्तु खण्ड (ख) के अन्तर्गत नहीं। 

(ड़) किसी सरकारी कर्मचारी का इस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत निलम्वित लियन पुनः वैसे ही 
स्थापित हो जायेगा जैसे ही उस खण्ड के उप-खण्ड (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट प्रकार के पद पर उसका 
लियन समाप्त हो जाये। 

च) किसी सरकारी कर्मचारी का इस नियम के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निलम्बित लियन वैसे ही पुनः 
स्थापित हो जायेगा जैसे ही उसकी भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति या बाह्य सेवा समाप्त हो जाये किन्तु प्रतिबन्ध 
यह है कि निलम्वित लियन सरकारी कर्मचारी के अवकाश लेने के कारण पुनः स्थापित नहीं होगा यदि यह 
विश्‍वास करने का कारण हो कि वह अवकाश से लौटने पर भारत से बाह्य प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य सेवा में 
बना रहेगा या वह दूसरे संवर्ग के पद पर नियुक्त रहेगा और ड्यूटी पर अनुपस्थिति की कुल अवधि तीन वर्ष 
से कम होगी या वह खण्ड (क) के उपखण्ड (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट प्रकार से किसी पद पर स्थायी रूप 
से नियुक्त रहेगा। 

नियम 14 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश 

यदि यह मालूम हो कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसका अपने संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण हो गया हो, 
अपने स्थानान्तरण के 3 वर्ष के भीतर ही अधिवर्षत/(सुपरएन्युएशन) पेंशर्न पर निवृत्ति पाने वाला है, तो 
स्थायी पद से उसका लियन निलम्बित नहीं किया जा सकता। 

14-क. (क) किसी सरकारी कर्मचारी का लियन किसी पद से उसकी सहमति से जो किसी भी परिस्थिति 
में समाप्त नहीं किया जा सकेगा यदि उसका परिणाम यह हो कि वह किसी स्थायी पद पर बिना लियन या 
निलम्बित धारणाधिकार के रह जाये। 

(ख) नियम 14 के खण्ड (क) के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामले में जब तक सरकारी सेवा 
में रहला है उसका निलम्बित धारणाधिकार (लियन) जब तक वह लिखित प्रार्थना-पत्र न दे, समाप्त नहीं 
किया जा सकेगा। 

14-ख. नियम 15 के प्रतिबन्धो के अधीन रहते हुये शासन उसी संवर्ग के किसी दूसरे पद पर उस 
सरकारी कर्मचारी का लियन स्थानान्तरित. कर सकेगा जो उस पद की ड्यूटी न कर रहा हो जिस पर उसका 
लियन हो, यद्यपि वह लियन निलम्बित भी हो चुका हो। À 

15. (क) किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय : 
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(1) अदक्षता या दुर्व्यवहार के कारण, 
या 
2) अपनी लिखित प्रार्थना पर, 
P कर्मचारी को ऐसे पद पर स्थायी. रूप से स्थानान्तरित या नियम 49 के अधीन किसी मामले के 
अतिरिक्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, जिसका वेतन उस स्थायी पद के वेतन से कम हो 
जिस पर उसका लियन है या जिस पदः पर उसका लियन होता यदि उसका लियन नियम 14 के अन्तर्गत 
निलम्बित न कर दिया गया होता। : 

. (ख) इस नियम के खण्ड (क) में या नियम 9 के खण्ड (13) में दी हुई कोई बात सरकारी कर्मचारी को 
उस पद पर पुनः स्थानान्तरित होने से नहीं रोक सकेगी जिस पर उसका लियन होता यदि उस लियन को 
नियम 14 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित न कर दिया गया हो। 

16. किसी सरकारी कर्मचारी से किसी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन निधि या वैसी ही दूसरी निधि में 


- अंशदान देने की अपेक्षा ऐसे नियमों के अनुसार की जा सकेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा निर्धारित कर दें। 


17. (1) इन तियमों में निर्दिष्ट किये गये किसी अपवाद के या उप नियम (2) प्रतिबन्धों के अधीन 
रहते हुये कोई सरळारी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने पद की अवधि पर सम्बद्ध वेतन 
और भत्तो को पाने लगेगा और जैसे ही उसके द्वारा उस पद का कार्य करना समाप्त हो जाये, वैसे ही उसका 
उन्हें पाना भी समाप्त हो जायेगा। 

अपवाद--वन विद्यालय, देहरादून के उस अभ्यर्थी को, जिसे उत्तर प्रदेश वन सेवा या उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ वन सेवा में नियुक्ति के लिए स्वीकृत किया गया हो, उस दिन से उसकी नियुक्ति का निम्नतम वेतन 
दिया जायेगा जो उस तिथि के बाद पड़ता है, जिस तिथि को उसे उस पद में नियुक्ति के लिये, जिसके लिये 
स्वीकृत हुआ, निर्धारित प्रमाण-पत्र मिला हो। उस प्रमाण-पत्र की तिथि तथा कार्यभार ग्रहण के बीच की 
अवधि को ड्यूटी माना जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह उसे प्रमाण-पत्र की तिथि से 10 दिन के अन्दर 
अपनी नियुक्ति का कार्यभार वास्तव में ग्रहण कर लें। 

(2) वह तिथि जिससे समुद्र पार भर्ती किया गया कर्मचारी अपी पहली नियुक्ति पर वेतन पाना आरम्भ 
करेगा, उस प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित की जायेगी जिसने उसको नियुक्त किया हो। 
| नियम 17 d सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश 

1. सरकारी कर्मचारी अपने पद की अवधि पर सम्बद्ध वेतन तथा भत्ते उस तिथि से पाने लगेगा जिस 
दिन से वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करे, यदि कार्यभार उस तिथि के मध्याह से पूर्व हस्तान्तरित हो। यदि 
कार्यभार मध्याह के पश्चातू हस्तान्तरित हो तो वह उसके अगले दिन से पाना आरम्भ करता है। परन्तु यह 
नियम उन मामलों में लागू नहीं होता जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को दिन के एक भाग में ही किये हुए 


अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये अधिक दर से भुगतान करने की परिपाटी मान्य है। 
iL. [* * *] 


CN mua us सम्बन्ध में राज्यपाल के आदेश : 
रकार र्‌ न में भर गये सरकारी कर्मचारियों के वेतन पाने के आरम्भ वह 
होगी जिस तिथि से वह भारत आने के लिये जहाज पर चढ़े हों; किन्तु प्रतिबन्ध यह qoi वाले 
बन्दरगाह से अपना कार्यभार संभालने के लिए बिना परिहार्य विलम्ब के प्रस्थान हो जायें। 
' टिप्पणी--(1) वाक्यांश “विना परिहार्य विलम्ब के” केवल सरकारी कर्मचारी की ओर से सरकार के 
ie या अपनी ड्यूटी के वास्तविक स्थान पर, जैसे भी -हो; अपने आपको ड्यूटी पर उपस्थिति करने में 
लम्ब से सम्बन्धित है, न कि उस विलम्ब से जो शासन द्वारा उसकी नियुक्ति के आदेश जारी करने में, भूल से 


या जान-बूझकर देर करने के कारण हो। यदि सरकारी कर्मचारी बन्दरगाह पर उतर कर एक दिन तैयारी .का 
लेकर के कार्यभार ग्रहण काल के नियमों द्वारा स्वीकृत अवधि के भीतर ड्यूटी पर उपस्थिति हो जाता है, तो 
यह समझ लेना चाहिये कि इस वाक्यांश का आशय पूरा हो गया ही i 

(2) जब कोई सरकारी कर्मचारी, जो शासन के अन्तर्गत किसी सेवा या पद पर-1 जनवरी, 1986 को 
या उसके पश्चात्‌ भर्ती किया गया हो, भारत में उतर कर बन्दरगाह से अपनी नियुक्ति पर प्रस्थान करने से 
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रुक जाये तो उस टिप्पणी में दी हुई अवधि से जो समय अधिक लगा हो, उतने के लिये उसे चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र पर अर्द औसत वेतन पर अवकाश या निजी कार्य के लिये औसत वेतन पर अवकाश, जैसा भी 
हो, स्वीकृत कर देना चाहिये। परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि उसे ऐसी छुट्टी देय हो। यदि ऐसा कोई अवकाश देय 
aa d Fio कथित समय के लिये विना वेतन के असाधारण अवकाश स्वीकृत कर देना चाहिये। यदि छुट्टी 
के समय के लिये कोइ अवकाश वेतन देय हो तो उसकी दर निकालने के लिए सरकारी कर्मचारी के वेतनक्रम 
में निम्नतम वेतन को (जिसमें समुद्र पार वेतन भी सम्मिलित है) उसका औसत वेतन समझ लेना चाहिये। 

1[18. जब तक कि सरकार किसी मामले को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अन्यथा 
` अवधारित न करे, तब किसी सरकारी सेवक को, भारत में वह सेवा से भिन्न अन्यत्र किसी ड्यूटी से पाँच 
वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के पश्चात्‌ चाहे वह अवकाश पर हो या विना अवकाश के हो, किसी भी प्रकार 
से संबंधित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे) . 

18-क. अधिनियम की धारा 241(3)(क) और 258(2)(ख) के प्रतिवन्ध को ध्यान में रखते हुये, किसी 
सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते का दावा उन नियमों द्वारा विनियमित होता है जो वेतन या भत्ता अर्जित 
करने के समय लागू रहे हों और अवकाश का दावा उन नियमों द्वारा जो अवकाश की प्रार्थना करते और 
स्वीकृत होते समय लागू रहे il 


सरकारी सेवा के लिये स्वस्थता का प्रमाण-पत्र 
(मूल नियम 10 के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा बनाये गये नियम) 


10. जब तक किसी विशेष सेवा या पद में भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या 
अनुदेशों के अन्तर्गत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का कोई अन्य प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो, सरकारी सेवा के 
लिये स्वस्थता का प्रमाण-पत्र निम्न प्रपत्र में होगा--- 


मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री ee IE eee ————À 
विभाग में नियुक्ति के अभ्यर्थी हैं कि परीक्षा कर ली है और म॑ Lene P अतिरिक्त उनमें कोई . 
(संचारी या अन्य) रोग, गठन की दुर्बलता या शारीरिक निर्वलता नहीं पा सका हूँ ..............-... मे 
इसको ०६९० tae विभाग में नियुक्ति के लिये अयोग्यता नहीं समझता। 

अभ्यर्थी की आयु उसके/उनके कथानुसार ...--..------------- वर्ष है, तथा देखने से ............-....- वर्ष। 


टिप्पणी--जब कोई अभ्यर्थी किसी राजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिये स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजा 
जाता है, तो स्वास्थ्य परीक्षा करने वाले अधिकारी या परिषद्‌ को स्वास्थय प्रमाणपत्र र अभ्यर्थी का 
हस्ताक्षर अपने सामने करा लेना चाहिये। बाद में इन हस्ताक्षरों को कार्यालय द्वारा Sede में 
किये गये हस्ताक्षरों से मिलाना चाहिये। निरक्षर व्यक्ति के मामले i प्रमाण-पत्र पर अँगूठे तथा उँगिलियों के 
निशान ले लेना पर्याप्त होगा। उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसके लिये सेवा-पुस्तिका नहीं रक्खी 
जाती, कार्यालय अध्यक्ष को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर किये गये हस्ताक्षरों को अभ्यर्थी के अपने सामने लिये हुए - 
हस्ताक्षरों से मिलाना चाहिये। 
11. निम्नलिखित मामलों में स्वस्थता के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी 
(1) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से, m 
(2) थामसन सिविल इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की से उत्तीर्ण सिविल इंजीनियर विद्यार्थियों से जिनको 
उनके उस कालेज में तीसरे वर्ष के अन्त में रुड़की के चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा 
करके स्वस्थ घोषित कर दिया गया हो, 
(3) निम्न श्रेणी से प्रवर सेवा में पदोन्नति पाये हुये सरकारी कर्मचारी से, _ 
(4) ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त हुये व्यक्ति से जिनके लिये चिकित्सा परिषद्‌ 
द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा निर्धारित है, यदि वे चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा किये जाने की 
तिथि के 6 महीने के भीतर नियुक्त कर दिये गये हों, 


PEL Og, Rh sR 
दिनांक प्रतिस्थातित। 
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(5) भारतीय वन महाविद्यालय, देहरादून में उच्च वन सेवा के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिये चुने 
जाने के पूर्व उन व्यक्तियों 'से जिनकी चिकित्सा परिषद्‌ ने स्वास्थ्य परीक्षा करके स्वस्थ घोषित 
कर दिया हो; : 

(6) उन व्यक्तियों से जिनको भारतीय वन रेंजर्स कालेज, देहरादून में वन रेन्जर के पाठ्यक्रम के 
प्रशिक्षण के लिये चुने जाने के पूर्व किसी सिविल सर्जन ने परीक्षा करके स्वस्थ घोषित कर दिया 
हो, ; 

(7) सार्वजनिक निर्माण विभाग के उन इंजीनियर अधिकारियों से जिन्हें राजपत्रित पद पर अपनी 
पहली नियुक्ति पर चाहे वह पद स्थायी हो या अस्थायी चिकित्सा परिषद्‌ लखनऊ ने परीक्षा 
करके स्वस्थ घोषित कर दिया हो, जब तक कि स्थायीकरण के सगय किसी विशेष कारण से 
किसी अधिकारी से दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अपेक्षा न की जाय। 

(8) अक्षम व्यक्तियों से, जिनका परीक्षण शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की राज्य सेवा में प्रवेश 
दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष “मेडिकल ais’ द्वारा किया गया हो तथा जिन्हें 
उपयुक्त पाया गया हो। 

सहायक नियम 11 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश 
यदि किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिए एक वार स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करने के लिये कहा जाता है और उसकी वास्तविक रूप से स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है और अनुपयुक्त घोषित 
कर दिया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र की उपेक्षा करने हेतु अपने 
विवेकाधिकार का उपयोग करने की छूट नहीं रहती है। 
12. केवल महिला अभ्यर्थियों या 50 रु प्रतिमास से अनधिक वेतन के पदों को छोड़कर स्वस्थ्यता के 
dud पर cn जिले के सिविल सर्जन के हस्ताक्षर किये जाने चाहिये, जिसका वह निवासी है या जिस 
उसको नियुक्त होना है। 
RM Tar यह E E d Ae E नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के लिखित अनुरोध के 
oe T उनको प्रमाण-पत्र नहीं देगा। 

A 13. सिविल सर्जन से किसी अभ्यर्थी की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध के पहले नियुक्ति करने वाले 
प्राधिकारी को यथासम्भव अपने आपको सन्तुष्ट कर लेना चाहिये कि अभ्यर्थी को पहले इंग्लैण्ड या भारत के 
किसी स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त, अस्वस्थ्य समझ कर अस्वीकार 
तो नहीं कर दिया था और यदि अभ्यर्थी को इस प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया हो तो नियुक्ति करने 
Bun et इस अयोग्यता तथ्य को प्रधानता देकर सिविल सर्जन की जानकारी में लायेगा तथा यदि 
Ta या जानकारी की जा सके तो सिविल सर्जन को लिखे गये पत्र में अस्वीकृति का कारण भी 

14. किसी अभ्यर्थी से ऐसे पद पर नियुक्ति के मामले में 

Wie नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ee NM द ऐसे edi als 

कार कर है जिसने अपना - oa 2 
ae र ल्न UE 19 T 7 E अधिनियम 3, उत्तर प्रदेश मेडिकल अधिनियम के अन्तर्गत 
अधिनियम, 1939 (1939 के अधिनियम 10) के क A T Ti AM 
करवा लिया हो या किसी होमियोपैथिक डाक्टर से जो उत्तर jen o oM T. M 
(1952 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8) के rite ohare SES , 1951 
पंजीकृत हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है mam i 'पहले ee SUE ART e डोर 
अस्वीकार कर दिया गया होतो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी 3 सिविल युक्ति के लिए अनुपयुक्त होने के कारण 
. जाने की अपेक्षा करेगा तथा जैसे पुर्ववत नियम में कहा गया है अ E A त्य परी किये 
विषय में जहाँ तक जानकारी हो, या जानकारी की जा सके Rifle स En a ay HA Dt 
l pM र Mer cer ae d को ae अवगत करायेगा। 
अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत कर्मचारियों के मामले में इस नियम के अधीन m अधिकारी अधिशासी अभियन्ता 
जानी ठ इस नियम क॑ अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकारों का 
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15. यदि किसी मामले में कोई अभ्यर्थी सिविल सर्जन क निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपने 
कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से मंडलीय चिकित्सा अयोगीकरण परिषद्‌ के पास अपील कर 
सकता है तथा अन्तिम अधिकारी अपने विवेक पर अपील को लेकर उसको अग्रसारित कर सकता है या ऐसा 
करने से मना भी कर सकता है, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि उसे किसी ऐसे मामले की अपील को अग्रसारित 
करने से मना कर देना चाहिये जिसमें अयोग्यता के वारे में मण्डलीय परिषद्‌ के किसी एक सदस्य ने पहले ही 
अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अपना प्रतिकूल मंत प्रकट किया हो या उसका अभिलेख किया हुआ हो। जब 
किसी अपील को स्वीकार कर लिया जाता है तो अभ्यर्थी को स्वयं अपने व्यय पर परिषद्‌ की अगली बैठक 
में परीक्षा के लिए उपस्थिति होना चाहिये। 

15-क. स्थायी या विशेष चिकित्सा परिषद्‌ के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं 
होगा, किन्तु यदि प्रस्तुत की हुई साक्षी के आधार पर शासन संतुष्ट हो कि पहले चिकित्सा परिषद्‌ के निर्णय 
में कुछ त्रुटि की सम्भावना है तो शासन को दूसरे मेडिकल वोर्ड के सामने अपील करने की अनुमति देने का 
अधिकार होगा। 

16. जव किसी सरकारी कर्मचारी में परीक्षा करने वाले सर्जन द्वारा कोई कमी पाई गई हो, परन्तु यह 
कमी उस विशेष कार्यालय या विभाग में जिसमें वह सेवा कर रहा हो नियुक्ति के लिये अयोग्यता न मानी गई 
हो और वह आगे चलकर किसी अन्य कार्यालय या विभाग में स्थानान्तरित हो जाता है जिसकी ड्यूटी भिन्न 
स्वरूप की हों, तो उसका स्थानान्तरण उस समय तक स्थायी नहीं माना जायेगा जव तक कि सिविल सर्जन 
या अन्य स्वास्थ्य अधिकारी ने नये कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर यह प्रमाणित न 
कर दिया हो कि या तो पहले पाई गई कमी दूर हो गई है या सरकारी कर्मचारी को सौंपी गई नयी ड्यूटी के 
लिए यह कमी अयोग्यता नहीं है। 

17. सरकारी सेवा में. स्थायी नियुक्ति के लिए किसी महिला अभ्यर्थी की स्वास्थ्य परीक्षा किसी पुरुष 
स्वास्थ्य अधिकारी से नहीं कराई जाएगी ऐसे मामले में नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी अपने विवेक से किसी 
भी पंजीकृत महिला डाक्टर या और भी ठीक हो कि शासन की सेवा में किसी पंजीकृत डाक्टर का प्रमाण-पत्र 
निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार कर सकेगा। ' 

टिप्पणी---वालिकाओं के आदर्श विद्यालयों की महिला अध्यापिकाओं के मामले में नियुक्ति करने वाले 
प्राधिकारी को अधिकृत कर दिया जाय कि वे सम्बन्धित मंडल की विद्यालय निरीक्षिका द्वारा दिये गये इस. 
आशय के प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर लें कि अभ्यार्थी शासन के अन्तर्गत सेवा करने के लिये शारीरिक तथा 
मानसिक रूप से स्वस्थ है; यदि निरीक्षिका को अभ्यार्थी की शारीरिक स्वस्थता पर कोई संदेह हो तो पंजीकृत 
महिला डाक्टर का या और भी ठीक हो कि शासन की सेवा में किसी पंजीकृत महिला डाक्टर को प्रमाण-पत्र 
निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किये जाने पर वल दिया जाना चाहिए। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : 15/140-91-का-1/2003 
कार्मिक अनुभाग -1 [लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 2003 J 
कार्यालय-ज्ञाप 

विषय : सेवाओं का वर्गीकरण। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की 
संस्तुतियो के अनुसरण में सेवाओं के सामान्य: वर्गीकरण के आदेश कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/140-81- 
कार्मिक-1, दिनांक 27.2.1982 में जारी किये गये थे। उसके अनुसार विभिन्न सेवाओं को समूह 'क', 'ख', 
cy तथा 'घ? में वर्गीकृत किया गया था। वेतन समिति (1990-91) की संस्तुतियों एवं अन्य संगत बातों पर 
सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि विभिन्‍न सेवाओं का वर्गीकरण राज्य 
कर्मचारियों के प्रवर्तित नवीन वेतनमानों के आधार पर, उन प्रयोजनों को छोड़कर जिसके लिये विशिष्ट 
वर्गीकरण अलग से किया गया है तथा ऐसे अपवादों के अधीन जिन्हें शासन समय-समय पर किसी आधार 
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20 
पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करें, राज्य क 
का रूप इस प्रकार होगा--- 


क्र० पदों का विवरण > पदों का 
: वर्गीकरण 
So Š 


=F | i rg = 
र 10,000-15,200 एवं इससे अधिक वेतनमान के पद समूह 'क 


1 = —- 
2. तमान रु. 6,500-10,500 वेतनमान Be 8,550-14,600 के पद | समुह ख 
-3. वेतनमान Bo 3,050-4,590 वेतनमान Go 5,500-9,000 du समूह UT 
वेतनमान Go 3,050-4,590 से निम्न वेतनमान के पद समूह 'घ' 


यह वर्गीकरण सामान्यः सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियो तथा प्रास्थिति (स्टेटस) के 
सम्बन्ध में लागू होगा। ; 
आज्ञा से, 
(भुइयादीन) 
विशेष सचिव। 


राज्य सेवा में आरक्षण 
भारतीय सविधान ने देश की आर्थिक विषमताओं से मुकाबला करने के लिए अनेक संवैधानिक उपवन्धों 
एवं प्रतिबंन्धों को प्रावधान किया है। इन्हीं प्रावधानों के तहत आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किए गए 
हैं जिसका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं समाज के पिछड़े वर्ग को रोजगार सम्वन्धी सुविधायें 
उपलब्ध करायी गयी हैं। 
पहले केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये संविधान में स्पष्ट घोषणा की 
गयीं थी और इनके लिए संविधान में 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी थी। वाद में बढ़ाकर अब इसे 
वीसवीं शताव्दी के अंत तक के लिए वैधानिक कर दिया गया हैं। 
पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण देने का प्रश्‍न काका कालेलकर आयोग की संस्तुतियों के बाद अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया। बाद में मण्डल आयोग की सिफारिश लागू की गयी थी और पिछड़े वर्ग को 27% 
आरक्षण की सुविधा दी गयी। 
वर्तमान में निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति राजकीय सेवाओं में आरक्षण पाने के हकदार $— 
2o (1) EM ree अनुसूचित जनजाति (3) पिछड़े वर्ग (4) समाज में विकलांग व्यक्ति 
तत्रता संग्राम सेनानी क आश्रित एवं (5) कुशल खिलाड़ी सेवा नियोजित अधिकारी, को आयु में छूट दिये 
जाने का प्रावधान है। E R 
eee संविधान में दिये गये प्रावधान | 
1 संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य 
E n के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्द केवल वर्ग, 
Sm ति, लिंग, = स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद.नहीं करेगा। 
अनुच्छेद 15 (4 : अनुच्छेद २९ के 
जातियों a जनजातियों के लिए वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित 
PT INT जनजातियों के लिए कोई विशेष उपवन्ध करने सें निर्वारित नहीं करेगा e bn 
सावधान क॑ अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार राज्य के अध 
ति ae के अधीन किसी पद पर नियोजन या से 
सम्बन्धित oy à भी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। योजन या नियुक्ति 
अनुच्छेद (2) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल वर्ग मल ठं लिंग 
x ल वरग मुल वंश, जाति उदभव, जन्म 
निवास या इसमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोज IB onn UT 
= गा 7 विभेद नहीं जाएगा 4 d 
होगा या उसमें विभेद नहीं किया ] 
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अनुच्छेद (4) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष 
में जिनकी प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियाँ या पदों के 
आरक्षण के लिए उपलब्ध करने में निवारित नहीं करेगा। 

अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्वल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और 
सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। i; 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से 
सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन 
की दक्षता वनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा। 

इन उपवन्धो का प्रावधानों के अतिरिक्त भी हमारे संविधान की मूल भावना राज्य के नीति निर्देशक 
furi में भी परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 38 में यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की 
अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा तथा असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यही भाव 
अनुच्छेद 46 में निहित है। 

संतुलित व्यवस्था में साथ रहने वाली समष्टि को ही समाज कहेंगे हेंगे। सर्वेतोन्मुखी संतुलित हो तो समाज 
सर्वोत्तम होगा) हर दृष्टि से संतुलन पूर्णता देता है, जिसमें समानता का बहुत बड़ा योग है। शिक्षा, सेवा 
सहयोग, उत्तरदायित्व सभी में समानता अपेक्षित है, और इसके लिये समान अवसर पहली सीढ़ी है। अनेक 
कारणों से जिसमें राजनैतिक धार्मिक, आर्थिक कुरीतिक आदि सम्मिलित हैं, जव यह समान अवसर व समान 
अधिकार प्रभावित होता है तो अव्यवस्था ऊपर होती है। अपने देश में भी इस अव्यवस्था एवं असमानता को 
हटाने के लिये ये अवसर देने के लिये यह आवश्यक रहा है कि पिछड़े वर्गो को भी आवश्यक सहायता देकर 
समानता पर लाया जाये जिसके लिये कुछ सुविधाओं का दिया जाना उस दिशा में सक्रिय प्रयत्न है। शासन ने 
इस हेतु समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों व स्तरों पर विशेष सुविधाओं व आरक्षण की व्यवस्था की है जिसमें 
राज्य सेवा भी सम्मिलित है। सेवाओं में आरक्षण सम्वन्धी शासनादेश यहां दिये जा रहे हैं 

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न दुर्बल तत्वों को प्रतिनिधित्व देने की नीति के एक अंश 
के रूप में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम वर्ष 1947 में प्रारम्भ हुई थी। धीरे-धीरे 
उसमें विकास होता गया और अन्य दुर्बल वर्ग भी सम्मिलित किये जाते Gl उप्र. लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) अधिनियम 
संख्या 4 सन 1994 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न वर्गा को आरक्षण उपलब्ध 
कराया गया और उसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि 
किसी भी सेवा में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण संविधान के उपवन्धो के विपरीत होगा-- 

नये आरक्षण अधिनियम के अनुसार-राज्य सरकार में लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्वन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी 
भर्ती के प्रकरण पर उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का जिन पर भर्ती की जानी हैं, 
निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा। 

(क) अनुसूचित जातियों के मामलें में इक्कीस प्रतिशत। 

(ख) ergo जनजातियों के मामले में दो प्रतिशत! 

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामलों में सत्ताईस प्रतिशत। 

“खिलाड़ियों के लिए वरीयता”, सेवारत मृत्यु पर कुटुम्ब के एक संदस्य का सेवायोजन, समूह “घ” के 
` कर्मचारियों के लिए समूह “ग” के निम्नतम लिपिकीय पदों पर आरक्षण, भूमि अध्यापित के फलस्वरूप 
विस्थापित परिवार के एक सदस्य का सेवायोजन और राज्य सरकार के स्वामित्व या निमंत्रण में कार्य करने 
वाले निगमो की औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय क्षेत्रों के उपर्युक्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती él 

मृत सरकारी सेवक के परिवार के एक सदस्य का सेवायोजन (अधिसूचना संख्या 6-12-1973 
नियुक्ति-4, दिनांक 7-10-1974, जैसी वह अधिसूचना संख्या 4/77/79-कार्मिकः2, दिनांक 122-81 द्वारा 
संशोधित हुई है) किया जाता el 
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यदि सेवाकाल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार का एक सदस्य सेवायोजन 
पाने का हकदार है। इस हेतु “उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 
बना दी गयी है। यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्रान्तगत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी 
सेवकों के अश्रितों की भर्ती पर लागू है। कुटुम्व के अन्तर्गत आते हैं पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां 
तथा विधवा .पुत्रियां। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति 
अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय 
के प्रधान को भेजा जायेगा। जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पहले कार्य कर रहा था। नियुक्ति चाहने 
वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, परन्तु आवश्यकतानुसार उनके 
लिये अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य 
नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। जो लोक सेवा आयोग 
के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक योग्यता रखता हो 
तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो वह चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से 
यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से, मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी का 
साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन 21 इस नियमावली के अधीन नियुक्ति केवल विद्यमान 
रिक्ति के प्रति की जायेगी। 

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गो के लिए आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1/1/94-का 7/1/1994 fa. 
25/3/1994 में निम्नवत्‌ प्रावधान है : 

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994” की प्रति संलग्न करते 
हुये मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट 
करने का निदेश हुआ है-- 

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित 
किया गया है, जिनमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण 
राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों, समस्त स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटीज) 
की सभी सेवाओं और पदां, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (ख) में 
यथा परिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 
51% से कम न हो, की गयी सेवाओं/पदों, सभी aret, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिसमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर 
पूंजी 51% से कम न हो से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और 
प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या 
जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसके अंतर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, को सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और 
पदों, जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात्‌ 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा 
आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे। 

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% अनुसूचित जनजातियों 
के पक्ष में 2% और नागरिकों के. अन्य पिछड़े वर्गो के संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी 
भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार, लागू होगा। 

(3) यदि किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से संबंधित 
व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी 
बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिये 
आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा 

भरी जायेगी। i 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Hist Delhi and eGangotri 


भाग-1] 23 


(4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य 
अभ्यर्थियों के साथ चवनित होता हे तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात्‌ 
उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 
अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो। 

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथा स्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने, या उन्हें विफल करने के 
आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का 
उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोषसिद्ध होने पर, अधिकतम तीन मास के 
कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। 

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से 
सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत लागू होंगे। 

2. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों 
का सभी स्तरों पर, उन सभी सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, 
जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर-] के खण्ड (1) में किया गया हैं यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त 
अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों|प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा 
दें ताकि इन प्रावधानों का सभी असंगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 


भवदीय, 
आरबी» भास्कर 
सचिव। 
संख्या 1213/का-2-समूह “ग” - 2001 
प्रेषक, 
बीनएन- दीक्षित, विशेष सचिव, उप्र, शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र, शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, Se | 
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, TH | 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001] 
विषय : सीधी भर्ती का रोस्टर। 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 21 सन 200 :) प्रख्यापित किया गया हे, जिसके अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए 
सीधी भर्ती में माडल रोस्टर की अधिसूचना संख्या 4/1-2001-का-2, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 को जारी की 
गयी थी, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ घटित हो गयी थीं जिसे निरस्त करके रोस्टर की नई अधिसूचना संख्या 
4/1-2001-का-2, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी गयी है। 


2. इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 
दारा जारी रोस्टर को नष्ट कर दिया जाए। यदि इसकी कहीं फोटो प्रति हो तो उसे भी नष्ट कर दिया जाए 
ताकि उसका अनुचित प्रयोग न हो सके। 


. 3. इस पत्र के साथ संलग्न सीधी भर्ती के रोस्टर की अधिसूचना को ही उपयोग में लाया जाय। 
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यदि सेवाकाल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार का एक सदस्य सेवायोजन 
पाने का हकदार है। इस हेतु “उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 
बना दी गयी है। यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्रान्तगत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी 
सेवकों के अश्रितों की भर्ती पर लागू है। कुटुम्ब के अन्तर्गत आते हैं पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां 
तथा विधवा .पुत्रियां। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति 
अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय 
के प्रधान को भेजा जायेगा। जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पहले कार्य कर रहा था। नियुक्ति चाहने 
वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, परन्तु आवश्यकतानुसार उनके 
लिये अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य 
नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। जो लोक सेवा आयोग 
के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक योग्यता रखता हो 
तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो वह चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओ से 
यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से, मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी का 
साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन हे। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति केवल विद्यमान 
रिक्ति के प्रति की जायेगी। 

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गो के लिए आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1/1/94-का 7/1/1994 दिः 
25/3/1994 में निम्नवत्‌ प्रावधान है : 

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" की प्रति संलग्न करते 
हुये मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट 
करने का निदेश हुआ है-- 

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित 
किया गया है, जिनमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण 
राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों, समस्त स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटीज) 
की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (ख) में 
यथा परिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 
51% से कम न हो, की गयी सेवाओं/पदों, सभी वोर्ड, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिसमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर 
पूंजी 51% से कम न हो से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और 
प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या 
जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसके अंतर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, को सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और 
पदों, जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात्‌ 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा 
आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे। 

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% अनुसूचित जनजातियों 
के पक्ष में 2% और नागरिकों के. अन्य पिछड़े वर्गो के संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी 
भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार, लागू होगा। 

(3) यदि किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से संबंधित 
व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी वार की जायेगी, जितनी 
बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिये 


. आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा 


भरी जायेगी। 
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(4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य 
अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात्‌ 
उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 
अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो। 

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथा स्थिति जानवूझ कर उल्लंघन करने, या उन्हें विफल करने के 
आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का 
उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोषसिद्ध होने पर, अधिकतम तीन मास के 
कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। 

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से 
सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत लागू होंगे। 

2. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों 
का सभी स्तरों पर, उन सभी सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय 
जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर-! के खण्ड (1) में किया गया हैं यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त 
अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियां/प्राधिकारियां को भी आप कृपया अवगत करा 
दें ताकि इन प्रावधानों का सभी असंगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 


भवदीय, | 
आर्वी, भास्कर 
सचिव। 
संख्या 1213/का-2-समूह “ग” - 2001 
प्रेषक, 
बीनएन- दीक्षित, विशेष सचिव, उप्र, शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, SH. शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, Ze | 
3. समस्त मण्डलावुक्त/जिलाधिकारी, उनप्रs। 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001] 
विषय : सीधी भर्ती का रोस्टर। 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर : प्रदेश अधिनियम 
संख्या 21 सन 202 :) प्रख्यापित किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant को आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए 
सीधी भर्ती में माडल रोस्टर की अधिसूचना संख्या 4/1-2001-का-2, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 को जारी की 
गयी थी, जिसमें कतिपय gfeat घटित हो गयी थीं जिसे निरस्त करके रोस्टर की नई अधिसूचना संख्या 
4/1-2001-का-2, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी गयी I 

2. इस सम्वन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 
द्वारा जारी रोस्टर को नष्ट कर दिया जाए। यदि इसकी कहीं फोटो प्रति हो तो उसे भी नष्ट कर दिया जाए 
ताकि उसका अनुचित प्रयोग न हो सके। 

3. इस पत्र के साथ संलग्न सीधी भर्ती के रोस्टर की अधिसूचना को ही उपयोग में लाया जाय। 
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कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
संलग्नक : यथोपरि। ; 
भवदीय, 
वी-एन* दीक्षित 
विशेष सचिव। 
संख्या 1213(1)/का-2-समूह “ग”-2001, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
आज्ञा से, 
बी-एन* दीक्षित 


विशेष सचिव। 
![रोस्टर 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन) अधिनियिम, 2001 (उप्र, अधिनियम संख्या 21 सन्‌ 2001) द्वारा यथासंशोधित उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधरा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और 
सरकारी अधिसूचना संख्या 481/का-1-94-1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 एवं सरकारी अधिसूचना 
संख्या 411-2001-का-2-2001, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 का उपान्तर करके, राज्यपाल महोदय उक्त 
अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी 


| करते हैं--- 
| 1 अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
१ 2 अनारक्षित 
3 अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
4 अनारक्षित 
* 3 अनुसूचित जाति . (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
6 अनारक्षित | 
7 अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
8 अनारक्षित 
9 अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
10 अनारक्षित 
ll अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
12 अनारक्षित 
13 अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
. 14 अनारक्षित ' 
15 अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
16 अनारक्षित 
17 अन्य पिछड़ा वर्ग ' (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
18 अनारक्षित 
19 न्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-क) 


I. Published in U.P. Gazette Dated 22-10-2001 Karmik Department-2 Notification No. 4/-Ka-2-2001. 
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[भाग-1 


2. राज्यपाल महोदय अग्रतर आदेश देते हैं कि उपर्युक्त रोस्टर के अनुसार प्रत्येक विभाग में सीधी भर्ती 
के लोक सेवाओं और पदों के प्रत्येक संवर्ग के कुल पदों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षित बिन्दुओं 
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को इंगित करके रोस्टर तैयार किया जायेगा तथा उसे वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक्र क्रियान्वित 
किया जायेगा जव तक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के 
व्यक्तियों के लिए आरक्षण पुरा न हो जाय और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा। इसके 
पश्चात्‌ जव भी कोई रिक्त पद होगा तो उसे उस श्रेणी के व्यक्ति से भरा जायेगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में 
हो। 

3. रोस्टर को क्रियान्वयन, उपर्युक्त अधिनियम की .धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस 
प्रकार किया जायेगा कि आरक्षण सीधी भर्ती से सम्बन्धित संवर्ग के कुल पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगा। 

4. यदि किसी सेवा या संवर्ग में केवल एक ही पद हो तो उस पर आरक्षण नहीँ होगा। 

कृपया तद्नुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट cil 


आज्ञा से, 
हरि कृष्ण 
सचिव। 
संख्या 4/1-2001-का-2-2001 : 
रे 
डा. हरिकृष्ण, सचिव, उ०प्र, शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, SH. शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभागः2 / लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 
विषय : आरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण। 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यंथासंशोधित WW. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसुचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा (5) के 
अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 481/का-94-1-1-94, दिनांक 29 मार्च, 
1994 का उपान्तर करके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के 
लिए रोस्टर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 4/2-2001-का-2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी 
गयी है। यह रोस्टर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर प्रयुक्त होगा। शासन के संज्ञान में विभिन्न स्तर से जिज्ञासायें की 
जाती रही हैं जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत्‌ स्पष्ट करनी है--- 

(1) संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अव आरक्षण की व्यवस्था संवर्ग में कुल पद पर आधारित है। 
आरक्षण की 'गणना संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के अनुसार की जायेगी और तदनुसार आरक्षण अनुमन्य 
कराने हेतु सीधी भर्ती के लिए नवीन रोस्टर का अविलम्ब लिया जायेगा। 

(2) आज की स्थिति में चूँकि आरक्षण की गणना संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों की संख्या के आधार पर 
की जायेगी अतएव कुल संवर्ग में यह देखा जायेगा कि कितने पद आरक्षित श्रेणी से भरे हैं और जो पद भर्ती 
के लिए शेष बचे हैं, उस पर भर्ती उक्त आगणन करने के पश्चात्‌ ही की जायेगी। 

(3) आरक्षण अधिनियम के यथासंशोधित उपबन्ध के अनुसार आरक्षित पदों की गणना संवर्ग में 
उपलब्ध पदों की कुल संख्या के आधार पर करके यह देखा जायेगा कि किस आरक्षित श्रेणी के कितने पद 
पहले से भरे हैं तथा किस-किस आरक्षित श्रेणी आरक्षित श्रेणी से भरे जाने वाले कितने-कितने पद अवशेष 
हैं। जिस आरक्षित श्रेणी को जितने अवशेष पद दिये जाने हैं उतने पदों पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थी में से भर्ती 
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की जायेगी। चूँकि आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है अतः अव रोस्टर बनाते समय पहले से आरक्षण के 
आधार पर नियुक्ति किये गये व्यक्ति किये गये व्यक्तियों को क्रम संख्या- से आगे यथास्थान रोस्टर में रख 
दिया जायेगा। तत्पश्चात्‌ यह ज्ञात हो जायेगा कि किस आरक्षित वर्ग को अब कितना पद दिया जाना है एवं 
तद्नुसार सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की भर्ती की कार्यवाही की जायेगी। 

(4) आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनुसूचित जातियों को दो भागों में तथा अन्य पिछड़े 
वर्ग को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग से चयन करने के लिए उसके प्रत्येक भाग की 
अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाकर चयन किया जायेगा। 

(5) यदि किसी संवर्ग में तीन पद हें और वर्तमान में एक रिक्त है तो उसे एकल पद नहीं माना जायेगा, 
क्योंकि संवर्ग में तीन पद 8l एकल पद का तात्पर्य यह है कि संवर्ग में मात्र एक ही पद हो। ऐसे एकल पद 
पर आरक्षण प्रवृत्त नहीं होगा और इस पढ पर सामान्य वर्ग से नियुक्ति की जायेगी। 

(6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन्‌ 1997, उत्तर 
प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन्‌ 1999 तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 1999 द्वारा किये गये 
संशोधनों के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को 
उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत में आरक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है--- 

(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए रिक्तियों का 2% 

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 5% (समूह “क” एवं 

ख का रिक्तियों के सिवाय 
(3) (क) दृष्टिहीनता/कम दृष्टि से ग्रसित व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदों में 
रिक्तियों का 1% 
(ख) श्रवणहास से ग्रसित व्यक्तियों के लिए -तदैव— 
(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय —déq— 
अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 

उपर्युक्त आरक्षण हारिजन्टल होगा। अर्थात्‌ यदि उपर्युक्त वर्गों में से किसी वर्ग का चयनित अभ्यर्थी 
अनुसूचित जाति का हो तो उसे अनुसूचित जाति के कोटा में, यथाआवश्यक समायोजन करते हुये, रखा 
जायेगा। यदि वह अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का हो तो उसे अनुसूचित जनजाति के कोटा में, 
यथाआवश्यक समायोजन करते हुये, रखा जायेगा। यदि वह अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उसे अन्य 
पिछड़ा वर्ग के कोटा में, यथाआवश्यक समायोजन करके, रखा जायेगा यदि वह खुली प्रतियोगिता वाली 
कटेगरी अर्थात्‌ सामान्य वर्ग का हो तो उसे वर्ग में, यथाआवश्यक समायोजन करके, रखा जायेगा। 

यदि कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी 
भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा। 

(7) यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि विभिन्न विभागों से सीधी भर्ती के प्रक्रम पर शासनादेश दिनांक 
26 फरवरी, 1999 द्वारा महिलाओं के लिए दिये गये 20 प्रतिशत के आरक्षण के सम्बन्ध में अनेक 
जिज्ञासायें की जा रही हैं। महिलाओं को दिये गये आरक्षण संम्बन्धी आदेश संख्या 18/1-99-का-2-99, 
दिनांक 26 फरवरी, 1999 की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 30 अगस्त, 1999 को एक 
शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था है--- 

(क) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं ओर पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा, पदोन्नति 

के पदों पर नहीं होगा। 

(ख) आरक्षण हारिजन्टल प्रकृति का होगा, अर्थात्‌ किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद का महिला 

- आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित 
किया जायेगा। - ; 

(ग) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट में आधार पर चयनित होती है 

तो भी उसकी गणना उस पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी। 
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(घ) राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए 
आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो यह पद 
उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा। 

(ङ) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी 
अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत्‌ अर्हताओं के अनुरूप रहेगी 
व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

(च) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित (लोक सेवाओं और 
पदा) से £l 

इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 

उपर्युक्तानुसार आरक्षण सम्बन्धी निदेशों को ध्यान में रखा जायेगा एवं तदनुसार आरक्षित वर्गों को आरक्षण 
का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। 


भवदीय, 
Sle हरिकृष्ण 
सचिव। 
सीधी भर्ती 
संख्या-18/1/2008-(1)काः-2/2008 
प्रेषक, 
AUH. दीपक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 /लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008 


विषय : विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संबंधित चयन समितियां में विकलांगता के क्षेत्र के 
विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाना। 
महोदय 

अवगत हैं कि सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना 
द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित 
होगा-- 

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि 

(ख) श्रवण हास 

(ग) चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। 

2. विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29. 
12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.4.2006 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 
18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 3 फरवरी, 2008 द्वारा चयन/पदोन्नति के प्रक्रम पर विकलांगों के पक्ष में 
आरक्षण अनुमन्य है। 

3. अतः विकलांगों हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से सम्पन्न होने वाले चयनों 
में विकलांगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन से सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया 
गया है कि ऐसी चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को चयन समिति में सदस्य के रूप में 
अनिवार्य रूप से नामित किया जाये। 

4. उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। 
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5. कृपया उपरोक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। 
| भवदीय 
sum. दीपक, 

प्रमुख सचिव। 


^ 


संख्या 8/1/2008-(11)का-2/2008 
प्रेषक, 

SH. दीपक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 [ लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008 
विषय : विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में wel 
महोदय, 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ud निर्गत शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1980 द्वारा अक्षम व्यक्तियों को 
राज्याधीन समूह “क' तथा 'ख' की सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष 
तथा समूह T और समूह 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से 10 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। 

2. उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विकलांगता 
से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' और समूह CT तथा 'घ” की सभी सेवाओं में 
अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाये। 

3. अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये उपर्युक्त निर्णय की जानकारी अपने समस्त अधीनस्थ 
अधिकारियों को कराने एवं सभी स्तरों पर इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
stum. दीपक, 
प्रमुख सचिव। 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-18/1/2008-का-2/2008 द 
कार्मिक अनुभाग-2 / लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008 


कार्यालय-ज्ञाप 

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के प्रक्रम पर विकलांगों को आरक्षण 
अनुमन्य कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 
के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनिमय, 1993 यथा संशोधित प्रख्यापित है। 
विकलांगों-को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी 
रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 
29.12.2005 एवं दिनांक 26.4.2006 निर्गत किया गया है। 

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में विहित प्राविधानां/प्रक्रियाओं को सम्यक 
विचारोपरान्त प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों के प्रक्रमों पर लागू किये जाने का 
निर्णय लिया गया है। अतः विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण की अनुमन्यता 
विषयक संदर्भगत कार्यालय ज्ञापों में विहित प्राविधानों/अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा 
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निर्देशों को संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित 
प्राविधानो/प्रक्रियाओ को सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कृपया सभी स्तरों पर उनका 
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। | 

3. विकलांगों के आरक्षण के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश 
उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापों में विहत प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

भवदीय, 
suu. दीपक, 
प्रमुख सचिव। 


विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.04.2006 में उल्लिखित 
प्राविधान एवं दिशा-निर्देश 

1- विकलांगों हेतु आरक्षण की मात्रा-(1) समूह क, ख, ग और घ पदों पर सीधी भर्ती के मामले में 
तीन प्रतिशत रिक्तियाँ, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी जिसमें से एक-एक 
प्रतिशत रिक्तियाँ--(1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ID) श्रवणहास और (111) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता 
या प्रमस्तिप्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने 
गवे पदों में आरक्षित होंगी। 

(11) समूह 'घ' और 'ग' के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हों, 
पदोन्नति के मामले तीन प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगी, 
जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियाँ (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ID) श्रवणहास और (ID) चलनक्रिया 
सम्वन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिप्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन विकलांगताओं के लिए 
उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित ED ) 

2. विकलांगों हेतु आरक्षण से छूट--यदि कोई विभाग विकलांगता रो ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 
आरक्षण के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे 
प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विकलांग कल्याण विभाग के माध्यम से माः मुख्यमंत्री जी को संदर्भ 
प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा» मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा. 
मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त विकलांग कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने विषयक आदेश निर्गत 
किये जाएंगे। 

3. उपयुक्त नौकरियो/पदों की पहचान--विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अपनी अधिसूचनाओं के 
माध्यम से विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियां/पदों का तथा ऐसी सभी नौकरियों/पदों से 
संबंधित शारीरिक अपेक्षाओं का पता लगा लिया है। उक्त अधिसूचनाओं में दर्शायी गयी समय-समय पर यथा 
संशोधित नौकरियाँ/पद, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए 
प्रयोग में लायी जाएंगी। तथापि, यह ध्यान रहे कि 

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में सदृष्य कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियाँ/पदों 
के लिए प्रयुक्त नामावली भी शामिल होगी। 

(ख) विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नौकरियों/पदों की सूची निःशेष (Exhaustive) नहीं 
है। संबंधित विभागों को विकलांग कल्याण विभाग द्वारा पहले से ही उपयुक्त पहचानी गयी 
नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों/पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि, कोई 
भी विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गयी किसी नौकरी/पद को आरक्षण 
के दायरे से अपवर्जित नहीं कर सकेगा। 

(ग) यदि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गयी कोई नौकरी/पद वेतनमान में 
अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील 
हो जाये तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा। 
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4. एक अथवा दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण--यदि कोई पद 
विकलांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस विकलांगता 
वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा 
उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस' विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायेगा जिसके लिए वह चिन्हित किया 
गया हो। इसी तरह, किसी पद के विकलांगता की दो श्रेणियों के लिए चिन्हित किये गये होने की स्थिति में 
जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण विकलांगता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित 
कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह 
विभाजित किया जाये कि विकलांगता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। 

5. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये 
पदों में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना 
नहीं किया जा सकता इस तरह, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा 
सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की विकलांगता से प्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। 

6. अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन--मानदण्डां में विना किसी 
शिधिलीकरण कं अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये विकलांगता से ग्रस्त 
व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किये जाएंगे। आरक्षित रिक्तियाँ, विकलांगता से प्रस्त 
पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित 
होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचें होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि 
आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों 
में, जहाँ भी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमन्य हो, लागू होगा। 

7. विकलांगताओं. की परिभाषा-विचाराधीन कार्यालय-ज्ञाप के प्रयोजन से विकलांगता की श्रेणियों 
की परिभाषाएं नीचे दी गयी है--- | 

(I) (क) दृष्टिहीनता का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से 

किसी से ग्रसित हो अर्थात्‌ 

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव, या 

(दो) सुधारक लंसो के साथ बेहतर लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) 
से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता, या 
` (तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होगा 

(चार) “कमदृष्टि” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक 
उपवर्धनीय सुधार के पश्चात्‌ भी दृष्टि संबंधी कृत्य के हास से प्रसित हो किन्तु वह समुचित 
सहायक व्यक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो 
या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो। 

(ख) “श्रवणह्णास” का तात्पर्यं सम्वाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या 
अधिक की हानी से el 
(ग) “चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता” का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी 
निःशक्तता से हे जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्वन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय 
` अंगघात हो। 

(कक) “प्रमस्तिष्कीय अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन या शैशव काल 
में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असमान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति 
के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।” 

8. आरक्षण के लिए विकलांगता की मात्रा--केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र 
होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत विकलांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता 
हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्क-1) में जारी किया गया विकलांगता प्रमाण-पत्र 

प्रस्तुत करना होगा। 
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9. विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी--विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी 
करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार , 
मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगें। इन सदस्यों में कम से कम एक 
सदस्य चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहिनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण 
हास, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए। 

10. मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात्‌ स्थायी विकलांगता के ऐसे मामलों में स्थायी 
विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहाँ विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। 
मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें विकलांगता की मात्रा में 
परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से तव तक इंकार नहीं किया जाएगा 
जव तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाये। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात 
मेडिकल वोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर 
सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। 

11. नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति 
पर आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार आरक्षण का लाभ प्राप्त 
करने का पात्र है। 

12. आरक्षण की गणना--समूह “ग” और “घ' Vel के मामले में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के 
आरक्षण की गणना अधिष्ठान में समूह 'ग' अथवा समूह “घ” पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के 
आधार पर की जायेगी, यद्यपि विकलांगता से प्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त चिहिन्हत 
किये पदों पर ही की जाएगी। किसी अधिष्ठान में समुह UT पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, विकलांगता से 
ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आंकलन, अधिष्ठान के अन्तर्गत 
उपयुक्त चिन्हित किये गये और उपयुक्त न चिन्हित किये गये दोनों तरह के समुह “ग” पदों में एक भर्ती वर्ष में 
सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी। यही प्रक्रिया समूह 
T पदों पर लागू होंगी। इसी प्रकार समूह UT और 'घ' पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का आकलन 
करते समय, पदोन्नति कोटे की सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि आरक्षण, चिन्हित किये गये 
पदों तक ही सीमितं है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन चिन्हित/अचिन्हित किये गये पदों में 
कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः किसी चिन्हित किये गये पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किये 
गये व्यक्तियों की संख्या 03 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। 

13. समूह “क' पदों में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आंकलन, अधिष्ठान में समूह 
क' के सभी उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियां के आधार पर किया 
जायेगा। आकलन का यह तरीका समूह ‘a’ पदों के लिए भी लागू है। 

14. आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रख-रखात--(क) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 
आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, अनुलग्नक-]] में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, 
100 विन्दुओं वाला रोस्टर वनायेंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह “क' पदों के लिए, सीधी 
भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह “ग' 
के पदों के लिए, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह “ग” पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे 
जाने वाले समूह “घ' के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ” पदों के लिए अलग-अलग 
एक-एक आरक्षण रोस्टर होगा। 

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 विन्दुओ के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन aval में 
विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे-- 


विन्दु संख्या-1 से विन्दु संख्या - 33 


| द्वितीय खण्ड - | बिन्दु संख्या-34 से विन्दु संख्या - 66 


बिन्दु संख्या-67 से विन्दु संख्या 100 
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4. एक अथवा दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण--यदि कोई पद 
विकलांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस विकलांगता 
वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा 
उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायेगा जिसके लिए वह चिन्हित किया 
गया हो। इसी तरह, किसी पद के विकलांगता की दो श्रेणियों के लिए चिन्हित किये गये होने की स्थिति में 
जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण विकलांगता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित 
कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह 
विभाजित किया जाये कि विकलांगता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। 

5. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये 
पदों में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना 
नहीं किया जा सकता इस तरह, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा 
सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। 

6. अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन--मानदण्डों में विना किसी 
शिथिलीकरण कं अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये विकलांगता से ग्रस्त 
व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किये जाएंगे। आरक्षित रिक्तियाँ, विकलांगता से ग्रस्त 
पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित 
होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचें होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यधा, यदि 
आवश्यक हो तो शिधिलीकूत मानदण्डो से उपयुक्त पाये जायेंगे। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों 
में, जहाँ भी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमन्य हो, लागू होगा। 

7. विकलांगताओं. की परिभाषा--विचाराधीन कार्यालय-ज्ञाप के प्रयोजन से विकलांगता की श्रेणियों 
की परिभाषाएं नीचे दी गयी है--- 

(I) (क) दृष्टिहीनता का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से 

किसी से ग्रसित हो अर्थात्‌-- 

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव, या 

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) 
से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता, या 
` (तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होगा 

(चार) “कमदृष्टि” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक 
उपवर्धनीय सुधार के पश्चात्‌ भी दृष्टि संबंधी कृत्य के हास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित 
सहायक व्यक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो 
या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो। 

(ख) “श्रवणहास” का तात्पर्य सम्वाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या 
अधिक की हानी से है। 
(ग) “चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता” का तात्पर्य हङ्डियां, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी 
निःशक्तता से हे जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्वन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय 
` अंगघात हो। 

(कक) “प्रमस्तिष्कीय अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन या शैशव काल 
में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असमान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति 
के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।” 

8. आरक्षण के लिए विकलांगता की मात्रा-केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र 
होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत विकलांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता 
हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्क-1) में जारी किया गया विकलांगता प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करना होगा। 
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9. विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी--विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी 
करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार , 
मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगें। इन सदस्यों में कम से कम एक 
सदस्य चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण 
हास, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए। 

10. मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात्‌ स्थायी विकलांगता के ऐसे मामलों में स्थायी 
विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहाँ विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। 
मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें विकलांगता की मात्रा में 
परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा 
जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाये। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात 
मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर 
सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। 

11. नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति | 
पर आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार आरक्षण का लाभ प्राप्त 
करने का पात्र है। 

12. आरक्षण की गणना--समूह “ग” और ‘a’ पदों के मामले में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के 
आरक्षण की गणना अधिष्ठान में समूह “ग” अथवा समूह ‘a’ पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के 
आधार पर की जायेगी, यद्यपि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्‍त चिहिन्हत 
किये पदों पर ही की जाएगी। किसी अधिष्ठान में समूह “ग” पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, विकलांगता से 
ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आंकलन, अधिष्ठान के अन्तर्गत 
उपयुक्त चिन्हित किये गये और उपयुक्त न चिन्हित किये गये दोनों तरह के समूह “ग” पदों में एक भर्ती वर्ष में 
सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी। यही प्रक्रिया समूह 
“घ” पदों पर लागू होंगी। इसी प्रकार समूह UT और ‘a’ पदों में पदोऱ्नति के मामले में आरक्षण का आकलन 
करते समय, पदोन्नति कोटे की सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि आरक्षण, चिन्हित किये गये 
पदों तक ही सीमितं है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन चिन्हित/अचिन्हित किये गये पदों में 
कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः किसी चिन्हित किये गये पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किये 
गये व्यक्तियों की संख्या 03 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। 

13. समूह “क' पदों में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आंकलन, अधिष्ठान में समूह 
p के सभी उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया 
जायेगा। आकलन का यह तरीका समूह 'ख' पदों के लिए भी लागू है। 

14. आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रख-रखात--(क) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 
आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, अनुलग्नक-ा में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, 
100 विन्दुओं वाला रोस्टर वनायेंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' पदों के लिए, सीधी 
भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह UT 
के पदों के लिए, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह UT पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे 
जाने वाले समूह 'घ” के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह ‘a’ पदों के लिए अलग-अलग 
एक-एक आरक्षण रोस्टर होगा। | 

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन खण्डो में 
विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे--- 


प्रथम खण्ड - बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु संख्या - 33 


बिन्दु संख्या-34 से बिन्दु संख्या - 66 


बिन्दु संख्या-67 से बिन्दु संख्या 100 
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(ग) रोस्टर के 1, 34 और 67 संख्या के बिन्दु विकलांगता से प्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित चिन्हित ' 
किये जाएंगे जिनमें विकलांगता की तीनों श्रेणियों के लिए एक-एक बिन्दु होगा। अधिष्ठान अध्यक्ष सभी संगत 
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि बिन्दु संख्या - 1, 34 और 67 किस श्रेणी के 
विकलांगों के लिए आरक्षित होंगे। 

(घ) अधिष्ठान में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत समूह “ग” पदों में होने वाली सभी रिक्तियों की प्रविष्टि, 
संगत रोस्टर रजिस्टर में की जाएगी, यदि बिन्दु url पर आने वाला पद, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के 
लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा अधिष्ठान अध्यक्ष इसे विकलांगता से प्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना 
वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना 
सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या-2 से 33 तक किसी भी विन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को विकलांगता से 
ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार विन्दु संख्या -34 से 
66 तक अथवा 67 से 100 तक, किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को विकलांगता से प्रस्त व्यक्तियों 
से भश जाएगा। बिन्दु संख्या 1,34 और 67 का आरक्षित रखने का उद्देश्य बिन्दु À 34 तक की प्रथम 
उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति, बिन्दु 34 से 66 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति और विन्दु 67 से 100 तक 
की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने का है। 

(ङ) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या- से 33 तक कोई भी रिक्ति, विकलांगता से प्रस्त 
किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो। उस स्थिति में बिन्दु संख्या-34 से 66 तक 02 रिक्तियाँ, विकलांगता 
से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि विन्दु संख्या 34 से 66 तक A t, 
किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु 67 से 100 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियाँ 
आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएगी। अभिप्राय यह है कि यदि किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति 
आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह अगले खण्ड में अग्रनीत की जाएगी। 

(च) रोस्टर के सभी 100 विन्दु पूरे होने के पश्चात्‌, 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा। 

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक अथवा दो खण्ड ही आते 
हें तो इसका विवेकाधिकार अधिष्ठान के अध्यक्ष में निहित होगा कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस 
श्रेणी को पहले समायोजित किया जाये तथा इस बात का निर्णय अधिष्ठान द्वारा, पद के स्वरूप, संबंधित 
ग्रेड/पद इत्यादि में विकलांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा। 

` (ज) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले समूह “ग” पदों के लिए एक अलग रोस्टर बनाया जायेगा और 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण दिये जाने के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। . 
इसी तरह समूह “घ” पदों के लिए भी दो अलग रोस्टर बनाये जाएंगे, एक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने 
वाले पदों के लिए और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए। 

(s) समूह ‘a’ और समूह 'u पदों में आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों की 
रिक्तियां के आधार पर ही किया जाएगा। अधिष्ठानों में समूह ws पदों और समूह ‘a’ पदों के लिए 
अलग-अलग Wel का रख-रखाव किया जाएगा। समूह 'क' और समूह ‘a’ पदों के लिए रखे गये रोस्टरों 
में चिन्हित किये गये पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी और ऊपर 
वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जाएगा। 

15. सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रनीत किया जाना-- 
इस संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। | 

16. पदोन्नति के मामले में विचारण क्षेत्र परस्पर आदान-प्रदान और अग्रनीत आरक्षण--(क) 
आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने 
वाले विकलांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहाँ सामान्य विचारण क्षेत्र में विकलागों की 
उपयुक्त श्रेणी के विकलांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीँ होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की 
संख्या का पाँच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाये गये विचारण क्षेत्र में आने वाले विकलांग उम्मीदवारों पर 
विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाये गये विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो यदि सम्भव हो तो 
आरक्षण की अदला-बदली की जा सकती है, ताकि पद को विकलांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा 
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भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त 
किसी अन्य रूक्ति द्वारा भा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत कर दिया जाये 
जिसके वाद वह समाप्त हो जाएगा। 

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में : 
विकलांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि 
विकलांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति को विकलांगता की 
अन्य श्रेणी जिसके लिए पद को उपयुक्त चिन्हित किये गये हों, के साथ अदला-बदला जा सकता है। यदि 
अदला-बदली करके भी आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं है तो आरक्षण -को अगले तीन वर्षों 
तक अग्रनीत किया जाएगा जिसके वाद यह समाप्त हो जाएगा। 

17. विकलांग व्यक्तियों . के लिए होरिजेन्टल आरक्षण--पिछड़े वर्गों के नागरिकों (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण को वां८ऊले आरक्षण कहा जाता है 
और विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण कहा जाता है। 
होरिजेंटल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते है। (जिसे इंटरलांकिंग आरक्षण कहा जाता 
है) और विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गये व्यक्तियों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बनाये गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। 
उदाहरणत: यदि किसी दिये गये वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित है और नियुक्त किये 
गये दो विकलांग व्यक्तियों में सें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो 
अनुसूचित जाति के विकलांग उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित 
किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित विन्दु पर रखा जाएगा। यदि 
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूचित जाति का विकलांग 
उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया 
जाएगा। 

18. चूँकि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए बनाये गये आरक्षण रोस्टर में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े 
वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है अतः विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों: के- लिए आरक्षित 
कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित 
होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से 
सम्बद्ध हैं। 

19. आयु सीमा में छूट--(1) विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 
सीमा से छूट संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-16/2/1973-का-2, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को 
संशोधित करते हुए नवीन शासनादेश संख्या-18/1/2008(11 )/का-2, दिनांक 03 फरवरी, 2008 निर्गत कर 
दिया गया है। परिणामतः भविष्य में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह “क” तथा “ख” और 
समूह “ग” तथा “घ” की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। 

(11) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं, बशर्तें कि पद 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो। 

20. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट---यदि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं होते हैं, तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के 
उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्तें कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रकार यदि 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदण्डों के आधार पर नहीं भरा 
जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदण्डों को . 


आणत करके चयन कर लिया जाय बशर्तें कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाये 
जाये। 
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21. स्वास्थ्य परीक्षा--पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली के संबंधित नियम के अनुसार, सरकारी 
सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नये व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 
किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक 
विशिष्ट प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने हेतु उपयुक्त समझे गये पद पर 
नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्साधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व 
सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वावा धारित किये जाने के लिए 
उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य की ध्यान में रखकर किया जायगा। 

22. परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क से छूट---विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर 
भर्ती हेतु उ.प्र, लोक मेवा आयोग, आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित 
आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट Hai 3 ॐ व्यक्तियों को उपलब्ध 
होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर नियुक्ति के 
"m3 होते (विकलांग व्यक्तियों को दी गयी किन्हीं विशिष्ट uel सहित) और जो अपनी विकलांगता की 
दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ 
संलग्न करते él 

23. रिक्तियों हेतु नोटिस--किसी निर्धारित पद पर विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति का उचित अवसर 
प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, GM. लोक सेवा आयोग आदि को नोटिस भेजते समय 
तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाय : 

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व-सैनिक/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों/श्रवणहास की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियां/चलनक्रिया संबंधी 
निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फाजिल) से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की 
संख्या स्पष्टता: दर्शायी जानी चाहिए। 

(11) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया 
जाय कि संबंधित पद दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से प्रस्त विकलांगता, श्रवणहास की विकलांगता 
तथा चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिप्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों 
जैसा भी मामला हो के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, आवेदन करने की अनुमति 
है भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य 
मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा। 

(111) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया 
गया हो, चाहें रिक्तियों आरक्षित हो या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध 
विकलांगता की श्रेणियां यथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणहास की 
विकलांगता तथा चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के 
उपयुक्त पहचाना गया हैं पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन 
हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय। 

(1४) यह भी दर्शाया जाय कि संगत विकलांगता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही 
आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे) 

24. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र-विकलांगता से प्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के 
प्राविधानों का सही-सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, उ.प्र, लोक सेवा आयोग, 
आदि न ध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत ` 

“यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग-पत्र भेजते समय उप्र, लोक सेवा (शारीरिक रूप से 
विकलांग, स्वतंत्रता जंग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 
यथा संशोधित तथा विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस 
मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियों 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या ...................... के बिन्दु 
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संख्या bm पर आती हैं और उनमें से ..............----- रिक्तियाँ विकलांगता से ग्रस्त 
व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।” 

25. विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट--(1) प्रत्येक वर्ष 
की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात्‌ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक विभागों को निम्नलिखित 
रिपोर्ट भेजेंगे : t 

(m) अनुलग्नक- में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में पीन्डव्ल्यून्डी, रिपोर्ट] जिसमें वर्ष की 
प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल 
संख्या जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये हों तथा दृष्टिहीनता या 
कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणहास की विकलांगता तथा चलनक्रिया संवंधी 
निःशक्ता की विकलांगता या प्रमस्तिप्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को 
प्रदर्शित किया जाएगा। 

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1४) में पी«डब्ल्यू-डी० रिपोर्ट] जिसमें पिछले कैलेण्डर वर्ष 
में दृष्टि्हीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणहास की विकलांगता तथा 
चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों 
हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वस्तुतः नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या 
को दर्शाया जाएगा। 

(ii) प्रशासनिक विभाग, उनके अन्तर्गत आने वाले सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी 
की जांच करेंगे तथा उनके अधीन सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित विभाग 
के संबंध में पीन्डव्ल्यून्डीन रिपोर्ट तथा पीन्डब्ल्यून्डीन रिपोर्ट] निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रत्येक वर्ष के 
31 मार्च तक विकलांग कल्याण विभाग को भिजवाएंगे। 

(iii) विकलांग कल्याण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जां 

(क) विकलांग कल्याण विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमं, सांविधिक, अर्द सरकारी तथा 
स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जाए। सांविधिक, ae सरकारी तथा 
स्वायत्त निकाय निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक विभाग . 
भेजेंगे जो अपने स्तर पर उनकी जांच, मानीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे! सभी सार्वजनिक 
उद्यम विभाग से अपेक्षित है। 

(ख) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे 
तथा वे इसे इस विभाग को सीधे नहीं भेजेंगें। 

(ग) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्ति 
एवं अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगें। 

(घ) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों (पी-डब्ल्यू-डी०) रिपोर्ट] का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों 
से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नहीं रखा जाना 
चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को उस विभाग/कार्यालय के अधिष्ठान 
में शामिल करना चाहिए जहाँ उन्हें लिया गया हो, न कि मूल अधिष्ठान में। किसी एक ग्रेड 
में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को 
संबंधित सेवा की उच्च ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आकड़ों में शामिल किया जाएगा। 

26. विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी-अनुसूचित जातियां/अनुसूचित 
जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी विकलांगता से ग्रस्त 
व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन 
अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। 

27. सभी विभाग अपने नियंत्रणधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों की 
लायेंगे। 
dio, 

सवव! 
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Annexure 
Name & Address of the Institute/Hospital 
Certificate NO ......................... Date ............. 
DISABILITY CERTIFICATE 
This is certified that Shri/Smt/Kum.  ................ CN PEE 
son/wife/daughter of Shri ............................. BREN ie sex | Photograph of the 
BSS E eV ve sodas identification mark(S)..............is suffering from showing the 
permanent disability of following category : agrum Werth ums 
A. Locomotor or cerebral palsy : Chairpersoniof 
(i) BL-Both legs affected but not arms. Board. 
(ii) BA-Both arms affected. 
(a) Impaired reach 
(b) Weakness of grip 
(iii) BLA-Both legs and both arms affected 
(iv) OL-One leg affected (right or left) 
(a) Impaired reach 
(b) Weakness of grip >> 
(५) Ataxic 
(४) OA-One arm affected 
(a) Impaired reach 
(b) Weakness of grip 
(c) Ataxic 
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) 
(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance. 
B. Blindness or Low Vision : 
(i) B-Blind 
(ii) PB-Partialy Blind 
C. Hearing impairment : 
(i) D-Deaf 
(ii) PD-Partiaily Deaf 
(Delete the category whichever is not applicable) 
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/ not likely to 
improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a 
penod OL Sn OR s, ५९०96 oes months*. 
3. Percentage of disability in his/her case 15....................... percent 
2 MS DV SIUS B कायाला meets the following physical 
requirements for discharge of his/her duties— 
(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No 
4 (ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No 
4 (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No 
af (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. — — Yes/No 
E (v) B-can perform work by bending. Yes/No 
} (vi) S-can perform work by sitting. ; Yes/No 
1 (vii) ST-can perform work by standing. ' Yes/No 
; (viii) W-can perform work by walking. Yes/No 
= (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No 
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(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No 
(xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No 
(DI iret ) (Dr. une ) Dt. aeu ) 
Member Member Member 
Medical Board Medical Board Medical Board 


Countersigned by the 
Medical Superintendent/CMO/Head of 
Hospital (with seal) 
*Strike out which is not applicable. 
संलग्नक-ा 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर 
क्या विकलांगता क्या नियुक्ति 


का से ग्रस्त व्यक्तियों किया गया | यां यदि 
वर्ष के लिए पद व्यक्ति कोई हो 
उपयुक्त पाया द*वि०/शा«वि० 
गया है हे अथवा 


इनमें से कोई 
9 10 


* यदि आरक्षित पहचाने गए हों तो लिखे दृष्टि, वि/व०शा«वि» जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें 
अनारक्षित। : 
** लिखे द*विश्व»/शा«वि, अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हो। 
*** दू.विन्व.//शा«वि. का आशय दृष्टि विलांग, वघिर और शारीरिक विकलांग से ÈI 
संलग्नक-शा 
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बन्धित (पी-डब्लू-डी०) रिपोर्ट-1 
विवरण विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक 
विवरण (वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार) 
विभाग सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय 


समूह कर्मचारियों की संख्या 
कुल उपर्युक्त चुने गए पदों में दृष्टि विकलांग बघिर शारीरिक विकलांग 
] 2 3 4 5 6 
समूह 8 
समूह 'ख' 
समूह T 


-सभृह घः eee EE eee 
टिप्पणी-- 
(i) दृष्टि विकलांग का आशय, दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से है। 
(ii) वघिर का आशय, उन व्यक्तियों से हैं जिन्हें कम सुनाई देता है। 
(iii) शारीरिक-विकलांग का आशय, चलने फिरने में विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघातं 
(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों से है। 
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स्थानान्तरण नीति 
सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति 
संख्या-1/3/96-का-4-2006 
प्रेषक, 
नवीन चन्द्र वाजपेई, मुख्य सविव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन! 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2006] 
विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति। 

महोदय, 

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेशों को 
अवक्रमित करते हुए,शासन द्वारा वर्ष 2006-2007 के लिए निम्नवत्‌ स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती 
ह। 

1. स्थानान्तरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किये जायें :--- 

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेगे। 
(ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। 
(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसेःचिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि 
` के आधार पर स्थान रिक्त होने -पर या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर 
स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा वशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो। 
(घ) यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/ नगर/स्थान 
पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा। 

2. जिलों में समूह “क'' एवं “ख” के जो अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 
को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय, ऐसे ही समूह- 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल में 10 
वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया umi 

3. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यांदे अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय 
के वाहर विद्यमान हैं तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष 
पदों पर मुख्यालय से वाः? स्थानान्तरित कर दिया जाय। 

4. उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। 

5. प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियां/कर्मचारियां की संख्या विभाग के 
समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय, किन्तु उपर्युक्त प्रस्तर-2 
एवं 3 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। 
यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो, तो समुह Uum? एवं “ख” के लिए माननीय 
मुख्य मंत्री जी का एवं समूह UU एवं Uu" के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर 
लिया जाय। 

6. आयः-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्रावधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही 
स्थानान्तरण किये जायें किन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से प्रावधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, 
तो माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर 
आयः-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराया जाय। 

7. समूह "ur" के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे। 

8. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 31.5 
2006 तक पूर्ण कर लिये जायें। दिनांक 31.5.2006 के उपरान्त शासन स्तर से कोई स्थानान्तरण नहीं किये 
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» जायेंगे, जब तक माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन न प्राप्त कर 
लिया गया हो, इसी प्रकार समूह “ख” के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी का 
अनुमोदन तथा समूह “ग” एवं “घ” के. कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च 
अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। 

9. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई 
परिवर्तन अपेक्षित है तो दिनांक 15.5.2006 तक माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्य 
मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। 

10. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त-- 

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों प्र कदापि न की जाय। 

(2) मानसिक रूप से विक्षिप्त वच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकूत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहाँ चिकित्सा की 
समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। 

(3) समूह “क” के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल गें तैनात नहीं किया जायेगा। 

(4) समूह “ख”” के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है 
कि उक्त प्रावधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे। 

(S) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हों, 
को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर 
शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये 
जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार 
किया जा सकता है। 

11 स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :-- 


(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि के बारे में यह निर्देश अंकित किये 
जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और संवंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित 
कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में 
कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों 
का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय 
कार्यवाही की जायेगी। 

(2) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। 

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकां को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तव तक अवमुक्त न 
किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर al यह प्रतिबन्ध 
आईःएन्एसः/आईन्पी-एसः/पीन्सीनएस० एवं पी्पीनएस» अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। 

. 12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-- 
सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव 
भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये 

जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हों, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर 
से ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन 'प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के 
| | स्थानान्तरण-प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय। 

13. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश--स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण 

रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दवाव 
डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्या. आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के 
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नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध “उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 
नियमावली-1999”” के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार 
किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया 
जाय तथा उसकी सूचना संवंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय। 

14. चार्ज नोट--नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त संबंधित m" एवं “ख” के 
अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी 
को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना 
दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो। 

15. जनहित में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी कार्मिक को स्थानान्तरित किए जाने के 
आदेश दिये जा सकेंगे। 

16. यह स्थानान्तरण नीति, जव तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत रहेगी। इस नीति 
में. विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर, किया जा 
सकेगा। 


भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाज 
मुख्य सचिव। 
ALLAHABAD HIGH COURT 
Before : Tarun Agarwala, J. 
AKASH SHARMA ... ,— 01D LM Petitioner 
Versus 


STATE OF U.P. AND OTHERS 
(Civil Misc. Writ Petition No. 33378 of 2006, decided on 9th May, 2007) 
Counsel : 
Anoop Trivedi for the Petitioner, S.C. for the Respondents. 
Cases cited : : 

JT 1993(3) SC 678 (Para 7); AIR 1993 SC 1236; AIR 1993 SC 1605 (Para 9), 
1994(6) SCC 98 (Para 10); 1997(2) UPLBEC 925 (Para 11); 2005(2) ESC 1224 
(Para 12); 2001(5) SCC 508 (Para 13); JT 2004(5) SC 454 (Para 20); 1994(1) 
UPLBEC 189 (Para 22); 1986(4) SCC 131 (Para 26)-Relied on. 

JUDGMENT 

Hon’ble Tarun Agarwala, J.— He citizens have a fundamental right to good 
governance which is possible only if Government servants are politically neutral and 
are not transferred or otherwise victimised at the instance of a political party or 
politician. 

2. Transfer is an exigency of service. A Government employee has no choice in 
the matter of posting. Transfers are to be done only in administrative exigencies and . 
in public interest. No rules have been framed as to how and when a Government 
servant is to be transferred. However, the State Government, from time to time, 
comes out with a policy, for transfer of Government servants. 

3. The latest transfer policy announced by the State Government is dated 
11.5.2006 for the year 2006-07 which contemplates transfer on administrative 
ground, transfer on account of promotion, termination and retirement. Transfer can 
also be made on account of personal reason of a Government servant such as 
medical aid, education, transfer on mutual consent of the employees, transfer to post 
husband and wife together. The transfer policy indicates that an employee who has 
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completed six years in a district and ten years in a division has to be transferred 
away from that district or division, as the case may be. 

4. The policy further contemplates that not more than 10% of the total 
employees would be transferred. Where an employee has completed six years in a 
district or ten years in a division, and in case the transfer of the employees exceeds 
10% in that event, prior approval from the concerned Minister of the Department or 
the Chief Minister is required to be obtained. The policy further contemplates that 
transfer made after the prescribed date would require approval from the Chief 
Minister/Minister or from a high ranking officer, depending on the category of the 
employee. The policy further indicates that in case of any deviation, the transfer: 
would required approval from the Chief Minister. 

- 5. The aforesaid policy indicates that a detailed procedure has been evolved as 
10 how and when and under what circumstances a Government employee could be 
transferred. But the whole question is, whether the policy is being followed? Are the 
transfers made in accordance with the policy? Is the State Government following its 
own policy? 

6. No doubt, the transfer policy will have its plus points as well as its minus 
points. No transfer policy is perfect in the world. Therefore, even if there is some 
difficulty or irregularity or lapse in passing orders of transfer the same has to be 
ignored. It must be remembered that if an organisation has to run efficiently, 
sufficient flexibility is required to be given to the authority in matters of transfer of 
its employers, otherwise the administrative machinery may collapse. Necessary 
adjustments and accommodation for keeping administrative machinery in smooth 
gear is required at times. 

7. In this light, the Courts have been consistent in their observations that the 
transfer policy are only guidelines without statutory force. It is not necessary that the 
State Government should follow its policy strictly but it should be followed as far as 
possible. In certain situation, the policy may not be followed and therefore, certain 
flexibility is given to the appropriate authority, having regard to the exigency of 
administration. In Union of India and others v. S.L. Abbas, the Supreme Court held 
that the guidelines does not confer the Government employee a legally enforceable 
right and that the authority would keep in mind the guidelines issued by the Government. 

8. Consequently, the Courts normally does not interfere in the transfer orders 
even if there was a violation of the transfer policy/guidelines framed by the State 
Government 

9. In Union of India and others v. S.L. Abbas," Rajendra Roy v. Union of India, 
and in Union of India v. M.P. Thomas ^ the Supreme Court held that the Government 
should not interfere with the transfer orders unless there is a violation of some 
statutory rules or where the transfer order was mala fide 

10. In N.K. Singh v. Union of India, the Supreme Court observed 

“Unless the decision is vitiated by mala fide or infraction of any professed norm: 
or principle governing the transfer, which alone can be scrutinised judicially, there 
can be no judicially manageable standards for scrutinising all transfers." 


| 1. JT 1993(3) SC 678. 
2. JT 1993(3) SC 678. 
3. AIR 1993 SC 1236. 
4. AIR 1993 SC 1605. 
5. 1994(6) SCC 98. 
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11. In Smt. Gayatri Devi v. State of U.P.,' a Single Judge of this Court held that 
a transfer order could be set aside on three grounds namely : 
(a) Violation of a statutory rule. 
(b) Mala fides, or 
(c) Infraction of any professed norm or principle governing transfers 
12. The said view was reiterated by Division Bench of this Court in Rajendra 
Prasad v . Union of India." The Court held 
'In view of the above, it is evident that transfer is an incident of service. An 
employee working on a transferable post cannot claim a right to be posted at 
a particular place. It is the choice of the employer to determine as on what 
place and for how long, the services of an employee are required. The Court 
cannot interfere witn the transfer order, unless it is found to be in 
contravention of statutory rules cr passed on mala fides. Transfer policy 
does not create legal right justiciable in the Court of law. Transfer order 
does not affect any of his legal rights and Court cannot interfere with a 
transfer/posting which is made in public interest or on administrative 
exigency. However, if the power of transfer is abused or transfer not made 
in pubiic interest, but for collateral purposes and with oblique motive, the 
order wouid stand vitiated." 
13. In State Bank of India v. Anjan Sanyal and others, ? the Supreme Court held : 


“An order of transfer of an employee is a part of the service conditions and 
such order of transfer is not required to be interfered with lightly by a Court of 
law in exercise of its discretionary jurisdiction unless the Court finds that either 
the order is mala fide or that the service rules prohibit such transfer or that the 
authorities, who issued the order, had not the competence to pass the order." 


14. In view of the settled law in transfer of a Government servant, the matter 
relating to the petitioner's transfer has to be viewed. The petitioner contends that he 
was appointed on the post of Deputy Jailor in the year 1995 and by an order dated 
22.6.2005, the petitioner was transferred from District Jail, Fatehgarh to District Jail, 
Muzaffarnagar on the same post. Within one year, the petitioner was again 
transferred from District Jail, Muzaffarnagar to District Jail, Varanasi. it was alleged 
that in District Jail, Muzaffarnagar three persons were working as Deputy Jailors, 
since 2002, 2003, 2004 and the petitioner had only joined in 2005. Whereas, the 
petitioner has been transferred, the other three had been retained at Muzaffarnagar 
for vested reasons. It is alleged that two of these persons were transferred by an 
order dated 26.5.2006, but within four days, their transfer orders were cancelled by 
an order dated 31.5.2006 and the petitioner was transferred in order to accommodate 
them at Muzaffarnagar. It is alleged that those who are close to power get their 
transfer orders modified or cancelled but an employee who has no stomach for a 
legal battle or has no godfather, has to suffer the brunt of the transfer order which are 
issued in colourable exercise of power 

15. The counter-affidavit initially revealed that the cancellation orders were 
Passed on the basis of the representation made by the employee and that the 


CSR MDS: 
i. 1997(2) UPLBEC 925. 

2. 2005(2) ESC 1224. 
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cancellation orders were passed keeping in mind their personal difficulties as well as 
on administrative reasons. 


16. The Court felt that the Government was not coming out with a clear stand 
and was evading certain issues and therefore, directed the State Government to 
produce the entire transfer list, the modification orders, the cancellation orders and 
the orders attaching an employee at a particular place. An affidavit of compliance 
was filed by the State Government which revealed starting facts, namely : 


In the State of U.P. there are in all 297 Deputy Jailors, out of which, 79 Deputy 
Jailors were transferred in the year 2006-07. Out of 79,19 transfer orders were 
cancelled for various reasons and six Deputy Jailors were attached at the same place, 
though on paper, they stood transferred to another place. Not only this, 13 transfer 
orders were amended. The record reveals that 35 Deputy Jailors had completed more 
than six years in a district or ten years in a division and out of these 35 Deputy 
Jailors, six of them were not transferred at all, while 14 were transferred, but their 
transfer orders were subsequently cancelled and they were allowed to stay at the 
same place and six transfer orders were subsequently amended/modified. The net 
result is that initially, 79 transfer orders were issued which eventually increased to 
118 transfer orders out of which, 39 orders were issued either cancelling/modifying 
or amending the original transfer order. Eventually, approximately, 20% of the 
transfer orders were made effective. 

17. A perusal of Annexures-1 and 2 of the affidavit of compliance indicate that 
most of the transfer orders were cancelled at the instance of the Minister. The 
transfer orders which were cancelled shows that most of these Government servants 
had put in more than 6 years of service at the same place. A perusal of Annexure-2, 
indicates that one Government servant who had been posted at Lucknow since 1994 
has not been issued a transfer order. 

18. During the pendency of the writ petition, the respondents issued an order 
dated 4.9.2006, cancelling the transfer order of the petitioner and permitting him to 
remain at Muzaffarnagar and, on this basis, the learned Additional Chief Standing 
Counsel submitted that the writ petition had been rendered infructuous and should be 
dismissed as such. 

d 19. Since, the Court had noticed gross irregularity committed by the 
respondents, it became necessary for the Court to interfere. Its time to turn the 
searchlight on the State Government and remind them that the transfer policy should 
not be taken lightly and should not be made a mockery of its own transfer policy. Its 
high time that the State Government makes a little introspection and examine what it 
had being doing for the last decade or so in using the transfer policy as a tool to 
transfer Government employees on the whims and fancy of the politicians. 

20. In State of U.P. and others v. Gobardhan Lal,! the Supreme Court held : 


“It is too late in the day for any Government servant to contend that once 
appointed or posted in a particular place or position, he should continue in such 
place or position as lone as he desires. Transfer of an employee is not only an 
incident inherent in the terms of appointment but also implicit as an essential 
| condition of service in the absence of any specific indication to the contra, in the 
| law governing or conditions of service. Unless the order of transfer is shown to 
be an outcome of a mala fide exercise of power or violative of any statutory 
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provisions (an Act or Rule) or passed by an authority not competent to do so, an 
order of transfer cannot lightly be interfered with as a matter of course or routine 
for any or every type of grievance sought to be made. Even administrative 
guidelines for regulating transfers or continuing transfer policies at best may 
afford an opportunity to the officer or servant concerned to approach their 
higher authorities for redress but cannot have the consequence of depriving or 
denying the competent authority to transfer a particular officer/servant to any 
place in public interest and as is found necessitated by exigencies of service as 
long as the official status is not affected adversely and there is no infraction of 
any career prospects such as seniority, scale of pay and secured emoluments. 
This Court has often reiterated that the order of transfer made even in 
transgression of administrative guidelines cannot also be interfered with, as they 
do not confer any legally enforceable rights, unless, as noticed supra, shown to 
be vitiated by mala fides or is made in violation of any statutory provision." 


21. The State Government has framed a transfer policy. It is the duty of the State 
Government to implement the policy. Even if the Government servant disagrees with 
the policy, nonetheless, the same has to be implemented. The policy has been framed 
so that the transfer of an employee is implemented. The policy has not been framed 
to enable the employee or the State Government to misuse it with impunity. In the 
opinion of the Court, the transfer and posting of a Government employee should not 
be made at the behest of Minister. Transfer has to be made on administrative 
grounds or in public interest. Transfer should not be made on political 
considerations, or on the policy of pick and choose or on the ground of favouritism. 

22. In Pradeep Kumar Agarwal v. Director, Local Bodies, U.P. IV, Lucknow 
and others, ' a Division Bench of this Court held : 


"It would be appropriate to observe here that in a democratic set up like 
ours, bureaucrats are expected to act and discharge their executive functions 
impartially and strictly in accordance with the Rules and Regulations. No doubt, 
as of right no Government servant can claim to be posted either on a particular 
station or post, therefore the transfers are to be done only in administrative . 
exigencies and in public interest, but in the instant case the letter written by the 
aforesaid M.P. Addressed to Minister for Urban Development bearing enderse- 
ment of the officers of the State Government indicates that instant transfer has 
neither been made in administrative exigency nor in public interest. It is not only 
a matter of surprise but highly objectionable that bureaucrats are dancing at the 
tunes of such letters ignoring the well settled norms meant for transfer." 


23. In view of the aforesaid, it is clear that the State Government has not acted 
in accordance with the transfer policy and has violated its own transfer policy with 
impunity. The transfer orders has been amended, cancelled at the whims of the local 
politician who did not want the Government employee to be transferred. The 
cancellation, modification or amendment in the transfer orders was not in public 
interest or on administrative grounds, but on account of personal interest of the 
politician or of the Government employee itself. 


24. From a perusal of the record, the transfer orders have been cancelled because 
of the interference of a Minister or an MLA. The transfer order has been cancelled or 
modified on account of flimsy ground being raised by the employee. In most of the 
cases, it is seen that there is a nexus between the local MLA or MP with the 
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employee and every effort was made to ensure that the employee remained posted at 
the same station. 

25. The Supreme Court has time and again held that an empioyee has no choice 
in the matter of transfer of place or posting. Consequently, cancellation of a transfer 
order, or modification because a Government employee does not want to go to a 
particular place or want to stay at the same station is not only arbitrary, but violative 
of the condition of transfer which is an integral part of the condition of service of an 
employee. 

26. The policy clearly indicates that a Government servant who stays in one 
district for six years or ten years in a division has to be transferred. This is a 
statutory provision and should be implemented mandatorily. There cannot be any 
relaxation to this norm for the simple reason that if the Government employee 
overstays at a particular station he develops local links and vested interest, which is 
detrimental to public interest. On the other hand, in B. Varadha Rao v. State of 
Karnataka and others,' the Supreme Court held : 

*However this power must be exercised honestly, bona fide and reasonably, 
it should be exercised in public interest. If the exercise of power is based on 
extraneous considerations or for achieving an alien purpose or an oblique motive 
it would amount to mala fide and colourable exercise of power. Frequent 
transfers, without sufficient reasons to justify such transfers, cannot, but be held 
as mala fide. A transfer is mala fide when it is made not for professed purpose, 
such as in normal course or in public or administrative interest or in the 
exigencies of service but for other purposes, that is to accommodate another 
person for undisclosed reasons. It is the basic principle of rule of law and good 
administration, that even administrative actions should be just and fair." 

And agin held : 

“But, at the same time, it cannot be forgotten that so far as superior or more 
responsible posts are concerned, continued posting at one station or in one 
department of the Government is not conductive to good administration. It creates 
vested interest and therefore we-find that even from the British times the general 
policy has been to restrict the period of posting for a definite period." 

27. Even though, the grievance of the petitioner has become infructuous, 
nonetheless, before consigning the matter to the records, this Court directs the State 
Government to ensure that in future no Government employee would remain in one 
place for more than six years. After six years, it would be mandatory for the State 
Government to transfer the Government employce to another place. The transfer 
must take place and that it would not be sufficient compliance that a Government 
employee is transferred to another place on paper, but is attached at the same place 
where he was posted prior to his transfer. This direction would come with immediate 
effect from the year 2007-08 onwards. Any transfer policy made or modified would 
include the above direction. The writ petition is accordingly disposed of with the 
aforesaid direction. 

28. The Registrar General is directed to ensure that a certified copy of this order 
4 is sent to the Chief Secretary within ten days for necessary compliance. 

Order accordingly. 
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संख्या-1/3/96-का-4-2007 
प्रेषक, 
शंभुनाथ, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2007] 
विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति। 
महोदय, 


जैसा कि आप सबको fated है कि जन-आकांक्षाओं के सापेक्ष नई सरकार का गठन हो चुका है, जो कि 
प्रदेश में कानून का राज स्थापित करते हुए, अपराधमुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं 
विकासयुक्त शासन एवं प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवद्ध है। वर्णित स्थिति में एक संवेदनशील एवं 
जवावदेह प्रशासन के क्रम में अधिकारियों को इस प्रकार तैनात किया जाना अपेक्षित है, जो कि वर्तमान 
शासन की प्रतिवद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें जनहित में कार्यान्वित कर सकें। स्थानान्तरण करते 
समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अच्छी छवि के योग्य अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण एवं 
संवेदनशील पदों पर तैनात किया जाय। तद्नुसार पूर्व में जारी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 
स्थानान्तरण नीति को अवक्रमित करते हुए, वर्ष 2007-2008 के लिए शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति 
निम्नवत्‌ निर्धारित की गयी है :- 

1. स्थानान्तरण निम्न नीति के अनुसार किये जायँ-(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार 
स्थानान्तरण किये जा We 

(ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेगे। 

(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे--चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के 
आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण /समायोजन 
किया जा सकेगा बशतें कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो। 

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/ नगर/स्थान पर 
तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा। - 

(च) स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी स्थिति में तैनाती के पूर्व स्थान पर सम्वद्ध नहीं किया जायेगा। 

2. जिलों में समूह m" एवं “ख”' के जो अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 
को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह- 'क' एवं "ur के जो अधिकारी मण्डल में 
10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। 

3. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय 
के बाहर विद्यमान हैं तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष 
पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय। 

4. उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। 

5. प्रत्येक विभाग में उपर्युक्त प्रस्तर-। के प्रावधानों के अनुसार स्थानान्तरित किये जाने वाले 
अधिकारियां/कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियां/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक 
सीमित रखी जाय, किन्तु उपर्युक्त प्रस्तर-2 एवं 3 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा 
से अधिक स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण किये जाने की 
आवश्यकता हो, तो समूह “क” एवं “ख” के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का एवं समूह “ग” एवं “घ” 
के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। 

6. आयः-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्रावधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही 
स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से प्रावधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है तो 
माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, 
आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराया जाय। E 
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7. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 30 
जून, 2007 तक पूर्ण कर लिये जायें। दिनांक 30 जून, 2007 के उपरान्त कोई स्थानान्तरण नहीं किया 
जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथि के उपरान्त स्थानान्तरण किये जाने हेतु निम्न प्रावधानों का 
पालन किया जाय--- 

(1) < निम्न प्रस्तर 9(1) एवं 9(2) के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय 

मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन न प्राप्त किया जाय। 

(2) निम्न प्रस्तर 9(3) के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। 

(3). समूह “ग” एवं “घ” के कार्मिकों के संबंध में स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक 

स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। 

8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई 
परिवर्तन अपेक्षित हो तो समय से माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का 
पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। 

9. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त--(1)समस्त विभागों के संयुक्त निदेशक एवं उससे उच्च स्तर के 
अधिकारियों के स्थानान्तरण माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किये जायेंगे। 

(2) संयुक्त निदेशक से निम्न समूह 'क' के अधिकारियों की तैनाती व रथानान्तरण विभागीय प्रमुख 
सचिव अथवा सचिव द्वारा किये sm 

(3) समूह 'ख' के अधिकारियों की तैनाती एवं स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष स्तर से किये जायेंगे तथा 
उससे निम्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे। 

(4) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय। 

(5) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकूत सरकारी डाक्टर के प्रमाण-पत्र 
के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके, ऐसे स्थान पर की जाय, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध 
हो। 

(6) समूह “क” के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा। 

(7) समूह “ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है 
कि उक्त प्रावधान केवल जनपद स्तरीय विभागां/कार्यालयों में लागू होंगे। 

(8) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हों, को 
सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा 
अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के 

, आधार पर उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। 

(9) समूह “क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा एम्जीनओ+ के प्रस्तर-31 के प्रावधानानुसार 
अपने गृह जनपद में परिवर्तन करा लिया है, को परिवर्तन से पूर्व के गृह जनपद तथा परिवर्तन के उपरान्त के 
गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। 

(10) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त, पटल परिवर्तन कर दिया जायं। 

(11) समूह T के 02 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके गृह जनपद अथवा 
इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाय sni कि उनके विरुद्ध कोई अन्यथा तथ्य विद्यमान न 
हो। 

10. स्थानान्तरित confer को अवमुक्त किया जाना--(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को 
अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के 
दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण 
कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित 
कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी | 
EE | आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय + 
कार्यवाही की जायेगी। 
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(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध 
अनुशासनिक कार्यवाही की जाय। 

(3) वुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तव तक अवमुक्त न 
किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध 
आई<«ए«एस«/आई-पी-एस*«/पी-सी-एस०» एवं पीन्पीनएस० अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। 

11. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण--- 
सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं 
सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न 
किये जायँ। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हों, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक 
स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरणों पर 
जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय। 

12. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश--स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण 
रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दवाव 
डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के 
नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध “उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 
नियमावली-1999' के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्वन के संबंध में भी विचार 
किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न 
किया जाय तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय। 

13. चार्ज नोट---नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त संवंधित अधिकारी को कार्य की 
जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे 
महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्वन्ध में एक चार्ज नोट वना दें, ताकि नये 
अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो। 

14. जनहित में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के 
आदेश दिये जा सकेंगे। 

15. यह स्थानान्तरण नीति, जव तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत्‌ लागू रहेगी। इस 
नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, किया 
जा सकेगा। 


भवदीय, 
शंभुनाथ 
मुख्य सचिव। 
संख्या-1/3/96(1)-का-4-2007, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित 
1. प्रमुख सचिव, श्री राजयपाल जी। 
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी। 
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण। 
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव। 
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश। 
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से, 
जेन्एसन्दीपक 
सचिव। 
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निर्णय संदर्भ 

लोक हित व प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानान्तरण अनुचित नहीं होते हैं।' 

पुलिस अधिक्षक निरीक्षक के रैंक के नीचे के सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण एक शाखा से दूसरी 
शाखा में कर सकता Él इसके लिये आईन्जी० की अनुमति लेने की अपेक्षा नहीं होती el 

सरकारी कम्पनी के वरिष्ठ कर्मचारियों का प्राइंवेट कम्पनी में एक दूसरे के मुकाबले में किये गये 
इकरारनामें के तहत विना कर्मचारियों की सहमति के किया गया स्थानान्तरण अवैध होता है। अतः ऐसे 
स्थानान्तरण को अपास्त कर दिया गया।' 

अपने अधिकारियों की आलोचना वाला पम्पलेट वितरित करते पाये गये कांस्टेबल का स्थानान्तरण कर 
दिया गया जिसे वैध ठहराया गया तथा कहा गया कि असुविधा या सिविल जो उससे हो सकेंगे लोक हित पर 
अभिभावी नहीं हो सकते हैं।* 

जब याची का स्थानान्तरण परिवाद पर जो कि जाँच में सही नहीं पाया गया तो हस्तान्तरण का आधार 
नहीं बना तथा उसे पुनः अपने पद पर वापस लौटने का हक प्राप्त हो गया! 

पिथौरागढ़ से मैदान के किसी जनपद में व्यक्ति के आधार स्थानान्तरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया 
जाना चाहिये। अस्वस्थता के आधार पर मैदान के किसी जनपद में याची को स्थानान्तरित करने का निर्देश 
जारी किया! 

अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जाँच लम्बित और उसके सहकर्मी वित्तीय अनियमितताओं में आरोपित 
थे। याची सुदूर स्थान पर स्थानान्तरित किया गया, जबकि उसका सहकर्मी निकटस्थ स्थान पर स्थानान्तरित 
किया गया। स्थानान्तरण सतर्कता अधिकारी की संस्तुति पर किया गया। अभिनिर्णीत किया कि इसे विभेद के 
आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? 

याची के विरुद्ध गबन के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित की गई लेकिन समाप्त कर दी गई और 
उसी दुराचरण UY तीन साल वाद स्थानान्तरण किया गया। अभिनिर्धारित किया कि स्थानान्तरण आदेश 
दण्डस्बरूप पारित नहीं किया जा सकता है।* i 

अभिनिर्धारित किया कि स्थानान्तरण एक सेवा की घटना है और प्रबंध तंत्र स्थानान्तरण करने का 
प्रत्येक अधिकार रखता है। स्थानान्तरण में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब वह दण्डात्मक 
प्रकृति का etl याचिका निरस्त की गई।? | 

सरकारी सेवक सदैव के लिये विशिष्ट स्थान पर पदासीन रहने का अधिकार नहीं रखता है। स्थानान्तरण 
योग्य पद के सेवा में एक सेवक का स्थानान्तरण एक घटना नहीं है, बल्कि एक सेवा दशा है। जो जनहित में 
और लोक प्रशासन में दक्षता स्थापित करने हेतु है। जब तक आदेश से यह दर्शित नहीं होता कि वह 
दुर्भावनायुक्त शक्ति का आभास है या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। न्यायालय सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता है]? 

प्रत्यर्थी अपीलार्थी की यूनिट में कार्यरत था जहाँ से उसका स्थानान्तरण किया गया। स्थानान्तरण को 
चुनौती दी गई। इसी अन्तराल में, जहाँ वह कार्य कर रहा था इकाई बन्द हो जाने के कारण सेवा समाप्त कर 
दी गई। सभी लाभ प्रदान किये गये और उसने स्वीकार किये। श्रम न्यायालय ने स्थानान्तरण अवैध 
अभिनिर्धारित किया और उच्च न्यायालय ने निर्णय को स्वीकार कर लिया। पश्चातूवर्ती नई स्थितियों के 


शहाबुद्दीन बनाम भारत संघ, 1999(3) एस«एल-आर« 201 (राज, खंन्पी)। 

कैलाश सिंह बनाम डाइरेक्टर (आईजीपी, ट्रैफिक एच.क्यू) लखनऊ, 1999(3) एसएलआर. 75 (इला.)। | 
निजाम सुगर्स आफिसर्स वेलफेयर एसोसियेशन बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश, 1999(1) एसएलआर, 11 (ए-पी.-)। | 
पी. राजन बनाम डी०जी-पी., थीरूवानन्थमपुरम, 1999(3) एसएलआर, 333 (केर, m.dh)| . 

जेशकेउप्पल बनाम हरियाणा राज्य, 2000(1) एस«एल-आर« 713 (d. व efi.) 
| त्रिपाठी बनाम बैंक आफ बड़ौदा, 1999(1) एसएलआर 653 (इलाः)! | 
अर्जुन सिंह बनाम व्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस आदि, 2001(7) एसएलआर» 426 (Mie) (खण्डपीठ)। i 

पी» अनानेयलु बनाम चीफ मैनेजर, ए.पी, सर्किल भारत संचार निगम, हैदराबाद तथा अन्य, 2001 (4) एल.एल,आर. 485 (M) (आ.प्र. )। 

दामोदर प्रसाद आदि बनाम आर,एसःआरम्टीन्सीः आदि, 2002(1) एस.एल.आर, 461 (राजः) (खण्डपीठ)। 

नेशनल हाइड्रो इलैविट्रक पावर कारपोरेशन लिः बनाम श्री भगवान और श्री प्रकाश, 2001(4) एसएलआर. 272(सु,को,): 2002 

(1) एस:एल-जे- 86 Yale: उ.प्र, राज्य बनाम सियाराम, 2004(3) ए.डब्ल्यू.सी. 2706 "pl 
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विचार से गुरफान अली का स्थानान्तरण को चुनौती देना उसके स्वयं के आचरण से निरर्थक हो गया, जबकि 
उसने स्थानान्तरण को स्वीकार कर लिया और सेवान्त 'प्रसुविधायें जिसका उसे भुगतान किया गया, स्वीकार 
कर लिया। श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये।' 

स्थानान्तरण सेवा की एक घटना है और कोई भी अनवरत एक स्थान पर कार्यरत रहने का अधिकार 
नहीं रखता है। इसके लिये कर्मचारी की सहमति की आवश्यकता नहीं है 

एक राजनैतिक पार्टी के विधायक, सांसद या नेता की शिकायत पर स्थानान्तरण आदेश पारित किया 
गया। अभिनिर्धारित किया कि आदेश दुर्भावनायुक्त नहीं है अतः केवल इस आधार पर समाप्त नहीं- किया 
जा सकता है! 

एक स्थानान्तरण आदेश को इस आधार पर अवैध नहीं कहा जा सकता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 
और मध्य सत्र है। 

उप्र सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ के जिला सचिव का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर ललितपुर से 
मिर्जापुर किया। जिलाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है। स्थानान्तरण आदेश जिलाधिकारी से उच्च 
पदाधिकारी द्वारा किया गया। निम्न अधिकारी की पूर्वानुमति के अभाव में स्थानान्तरण को निरस्त करने के 
प्रश्‍न का उदय नहीं होता है। आदेश अहस्तक्षेप है! 

एकल पीठ द्वारा स्थानान्तरण आदेश का अन्तरिम स्थगन आदेश पारित करने पर विशेष अपील योजित 
की जा सकती है, क्योंकि स्थानान्तरण सेवा की एक अत्यावश्यकता है। इस न्यायालय को सामान्यतया 
स्थानान्तरण आदेश पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।* 

यह निर्णय करना कि एक लोक सेवक का वर्तमान पद से स्थानान्तरण कब, कहाँ और किस समय किया 
जाना है, पूर्णरूप से सक्षम अधिकारी पर निर्भर है? 

राजाज्ञा का अतिक्रमण करना स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है। कोई पक्का 
नियम नहीं है कि पति और पत्नी एक साथ नियुक्त किये ara 

राज्य सरकार की स्थानान्तरण में प्रावधानित है कि जहाँ तक संभव हो पति और पत्नी एक साथ 
नियुक्त होने चाहिये। याची जिला बाराबंकी में मुख्य सेविका के रूप में कार्यरत है जबकि उसका पति व्यवहार 
सचिवालय लखनऊ Al याची का स्थानान्तरण सुल्तानपुन के लिये किया जाना स्थानान्तरण नीति के 
अतिक्रमण में मनमाना और दुर्भावनायुक्त है। उसके प्रत्यावेदन पर, जिला लखनऊ के किसी विकास खण्ड में, 
गृह विकास खण्ड को छोड़कर, disset जिले में किये जाने के निर्देश दिये गये! 


समयमान वेतन 


समयमान वेतनमान की स्वीकृति 
समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संनवेआ--84-दस/12(एम)/१5, दिनांक 
5/2/1991 में निम्नवत्‌ प्रावधान $— 
उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या वेशआ-1-166/दस-12(एम)/95, दिनांक 8 मार्च, 1995 के आंशिक 
संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 के 
प्रस्तर-1(2) तथा प्रश्तर-1(3) को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया है। 
“(2) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रुः 3,500/- तक है और जो 
सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ 


मै, ई. हिल एण्ड कम्पनी लि. बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2002(5) THe. 31 Wl 
डा, अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य आदि, 2003(3) Tae 582 (राजः)। 
अंशुमान सिंह सिसौदिया वनाम उ.प्र, राज्य, 2003(2) एल-सी-डी 1305 (लख, बेंच) 
राम औतार कुसवाह बनाम उ.प्र, राज्य, 2003(2) ए.डब्ल्यूपी. 1447 : 2003(3) YUTA. 396 (इला+)। 
मुन्नालाल श्रीवास बनाम उ.प्र, राज्य, 2003(4) ई-एसन्सीः 1940 : 2003(4) ए-एल-आर« 276 (इलाः) (खण्डपीठ)। 
बृजपाल शर्मा बनाम उप्र, राज्य, 2004(5) ई.एस.सी, 296 : 2004(3) यू-पी.एस-बी.ई-सी- 2544 (इलाः) (खण्डपीठ)। 
राकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ राजेश लाल श्रीवास्तव बनाम Tle राज्य, 2004(1) Wie ame 50 (इला.)। 
कमल कुमार मेहता बनाम उ.प्र, राज्य, 2004(1) ई.एस.सी. 2 : 2004(1) एनडब्ल्यून्सीः 7721 

श्रीमती उर्मिला देवी पाल बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2005(5) ई+एसन्सीः 119 (इलाः) (लख, बेंच)। 
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की तिथि को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की पूर्ण हो जाती हैं, प्रोन्नति का अगला वेतनमान 
वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाये। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के 
अंतर्गत देय एक वेतन वृद्धि की 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। किन्तु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ 
की सेवा गणना हेतु पूर्व में उसके अन्तर्गत यदि 10 वर्ष की सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि मिल 
चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी और उन पदधारकों हेतु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की 
सेवा का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पदधारक को 10 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1991 तक मिल चुका था और 
उसकी सेवा इसके बाद संतोषजनक अनवरत रही है और वह दिनांक 1 मार्च, 1995 को नियमित है/हो 
जाता है तो । मार्च, 1995 को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान मिलेगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति 
का कोई पद नहीं हे, उनके उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरणस्वरूप ऐसा पदधारक 
जो पुनरीक्षित वेतनमान रु 1,200-2,040 में है, उसे रु. 1,350-2,200 का पुनरीक्षित वेतनमान 
वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा। 

(3) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु» 3,500/- तक हे जब वैयक्तिक 
रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतमांन में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर 
दिया जाय अर्थात्‌ उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी 
नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से 
प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो उस हेतु भी 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक 
सेवा की गणना में पूर्व में जिन दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप 
यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान दिनांक 1 फरवरी, 1991 को मिल चुका 
था तो, 1 मार्च, 1995 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।” 


2. उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 के प्रस्तर-1(4) में उल्लिखित सेवा अवधि को भी संशोधित 
कर “6 वर्ष” के स्थान पर “5 वर्ष” एवं “26 वर्ष” के स्थान पर “24 वर्ष” किया जाता है। 


3. शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। 


समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश We वेञआ-1-66/17(एम०)/95 दिनांक 
8/3/1995 में निम्नवत्‌ आदेश जारी हुए $— 


महोदय, 


उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या 
वेशआ+-1-1763/दस-39(एम)/89, दिनांक 3 जून, 1989, जहाँ तक इसका संबंध राजकीय कर्मचारियों को 
समयमान वेतनमान के अन्तर्गत, सेलेक्शन ग्रेड के लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक 
प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से है, के प्रस्तर-3(9) तथा प्रस्तर-3(10) को दिनांक 01 मार्च, 1995 से समाप्त 
करते हुये इसी तिथि अर्थात्‌ 1-3-95 से ही, ऐसे राजकीय कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम 
रु» 3,500/- तक है, के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--- | 


(1) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु 3,500/- तक है, जो 8 वर्ष की | 
संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 01 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को 
संबंधित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित 
वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रथम प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार i 
कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाये, 8 वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ एक वेतन वृद्धि 
का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन WS 
अथवा इसके अन्तर्गत देय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 1-3-95 के पूर्व प्राप्त हो चुका है, 
ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतन वृद्धि के लाभ की तिथि में कोई 
परिवर्तन नहीं होगा। | 
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ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3,500/- तक है और जो संबंधित 
पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की 
तिथि को सम्मिलित करते हुये कुल 14 वर्ष की पूर्ण हो जाती है, प्रोन्नति का. अगला वेतनमान 
वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाये वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के 
लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतन वृद्धि की 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य हैं किन्तु 
सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतन वृद्धि मिल चुकी 
है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी पदधारक को 10 वर्ष 
की संतोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि का लाभ 1-4-89 को मिल चुका था और 
उसकी सेवा इसके वाद संतोषजनक अनवरत रही है और वह नियमित है/हो जाता है तो 1-4-95 
को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान मिलेगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, 
उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। “उदाहरण” स्वरूप ऐसा, पदधारक जो पुनरीक्षित 
वेतनमान रु 1,200-2,040 में है, उसे रु 1,350-2,200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के 
रूप में देय होगा। 

ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु 3,500/- तक है जब वैयक्तिक रूप से 
अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 20 वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नति/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर 
निर्धारित कर दिया जाय अर्थात्‌ उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। 
किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार 
वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 6 वर्ष की निरन्तरा 
संतोषजनक सेवा की गणना से पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया 
जायेगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान 1-2-89 को मिल चुका था 
तो 1-3-95 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। 

प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नति/अगले वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के लाभ की तिथि से 6 
वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति अगला 
वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात्‌ ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को 
प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, 
उनको उक्त वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उदाहरणस्वरूप ऐसा 
पदधारक जो सेवा अवधि के आधार पर v. 1,350-2,200 के वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हो 
को रु० 1,400-2,300 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा। 


2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 3-6-89 उक्त सीमा तक दिनांक 1-3-95 से संशोधित समझा जाये।” 


प्रेषक, 


वेतन 
शासनादेश संख्या-वेञआ+-2-1318/दस-59(एम)/2008 


श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशी 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008] 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण। 


महोदय, 


मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन पर निर्गत संकल्प संख्या-वेनआ-2-1313/ 
दस 54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या वेआ०-2-1314/दस- 59(एम)/ 
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2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत आदेश निम्नवत्‌ जारी करने का निदेश हुआ है 
1. प्रत्येक कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2006, को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का 
वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, 
परन्तु: 
कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिधि तक 
अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतनमान 
में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। 
इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इस शासनादेश 
के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड 
` आदि के कारण उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने की तिथि से 
संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है। 
स्पष्टीकरण-1-_वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के 
मामले में होगी। 
स्पष्टीकरण-2--उपर्थुक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके 
बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार 
आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानान्तरित होकर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन 
प्राप्त करने की अनुमति होगी। 
स्मष्टीकरण-3--जहां कही कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिये 
लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से 
धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प 
चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, 
जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार वना रहता या 
स्थानापन्न पद का वेतन इनमें से जो भी अधिक हो। 
स्पष्टीकरण-4--ऐसे संवर्ग/पदों. जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 
के वाद हुआ है, के पदधारकों को यह. विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान 
के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के 
सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन/उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन ei 
2. विकल्प का चयन---(1) उपर्युक्त प्रस्तर-] के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प का चयन 
लिखित रूप से निर्धारित प्रारुप पर (संलग्नक-1) देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित 
कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के 
अन्दर पहुँच जाना चाहिए। | 
परन्तु : द 
(क) उस मामले में जब सरकारी सेवक इस शासनादेशों के जारी होने की तिथि को अवकाश पर या 
प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित 
अधिकारी के पास सरकारी सेवक के भारत में आने और यहां पदभार संभालने की तिथि के 
तीन माह के अंदर लिखित रूप से पहुंच जाना चाहिए, तथा 
(ख) जहां कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निलम्बित हो तो ऐसे में वह काम पर 
वापस आने की तिथि से 3 माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है यदि उसके कार्य पर 
वापस आने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद की हो। 
(2) यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप प्रस्तर 2(1) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर 
प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन 
कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा। 
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(3) एक बार दिया गया विकल्प ही अन्तिम होगा। 

(4) जिन व्यक्तियों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके वाद समाप्त कर दी गई हों और 
जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण से सेवामुक्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (त्याग-पत्र), अनुशासनहीनता 
के कारण सेवा मुक्त या वर्खास्त किये गये हो, को भी विकल्प प्रस्तुत करने की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी। ' 

(5) जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गये हो और इस कारण 
निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके उनके सम्बन्ध 
में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि 
से, जो उनके आश्रितों को लाभप्रद हो, नई वेतन संरचना का चयन कर लिया है। यदि पुनरीक्षित वेतन 
संरचना उनके हक में है तो वकाया राशि के भुगतान के लिये तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध 
में उचित कार्यवाही की जायेगी। 

(6) ऐसे व्यक्ति जो, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य ऐसे अवकाश 
पर थे जिसके लिए अवकाश वेतन अनुमन्य था, को भी इस नियम के अन्तर्गत विकल्प की सुविधा प्राप्त होगी। 

3. वर्तमान परिलब्धियों की गणना--किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां निम्नलिखित को जोड़ 
कर निर्धारित की जायेंगी: 

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा 
समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नति/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड 
जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को आहरित मूल वेतन या वेतन की 
निश्चित दर। 
साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, 
सम्मिलित होगी। 

(2) उपर्युक्त प्रस्तर-3(1) के अधीन मूल वेतन और साधारण वेतन की दशा में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि, 
यदि कोई हो, तथा देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन-पी-ए०) के योग पर 536 (1982-2100) के 
औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता। ५ 

(3) उपर्युक्त मूल वेतन पर देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, तथा 

(4) उपर्युक्त मूल वेतन तथा देय मंहगाई वेतन, यदि हो, के योग पर 536 (1982 5100) के 
औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता। 

4. किसी भी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की 

जायेंगी--- 

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष 
वेतन। 


(2) स्नातकोत्तर वेतन। 
(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०)। र 
(4) ऐसा वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर-3(1) के अधीन नहीं आता है। 


(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतनवृद्धियों में सविलीन नहीं किया 
जा सकता हो, अर्थात्‌ जिन मामलां में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता 
हो। 

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता। 

5. पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण---(1) कोई सरकारी सेवक जिसने 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प चुना है अथवा उपर्युक्त प्रस्तर 
2(2) के अन्तर्गत माने गये विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद (जिस पर उसका धारणाधिकार है 
अथवा धारणाधिकार होता यदि धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता) और स्थानापन्न पद पर 
अलग-अलग (यदि श्री राज्यपाल द्वारा कोई अन्य आदेश न. दिये गये हों) निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया 
जायेगा: 

(क) सभी कर्मचारियों के मामलों में-- 
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(D) वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान वेतनमान - 
में प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले दस रुपये में पूर्णाकित 
करके, निर्धारित किया जायेगा। 


(II) यदि संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक 
है तो वेतन संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा। 

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि-- 

जहाँ वर्तमान में दो या दो से अधिक क्रमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों का 

पुनरीक्षित वेतन संरवना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों 
के लिए संशोधित वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस 
प्रयोजन के लिये वेतन वृद्धि वेतन बैण्ड में वेतन पर आंकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतन वृद्धि 
देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। 

वेतन बैण्ड-4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच+एन्जीन) में वेतनमान के मामले में वंचिंग के कारण वेतन 

वृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों के सभी स्तरों को ध्यान में रख कर दिया जायेगा। 
UFU वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो 
स्तरों के लिये एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। 

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन 

बैण्ड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च 

स्तर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन वेण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त 

दूसरे कर्मचारी का वेतन उस .सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले 

कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो। 

(111) वेतन aes में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन वैण्ड में वेतन के साथ 
वर्तमान वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा। 

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे + 
हैं तथा जिनके लिये किसी विशेष वेतन/भत्तों के विना ही कोई वेतन वैण्ड ग्रेड वेतन स्वीकृत 
किया गया हे, ऐसे कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रस्तर-5(1)(क) के उप 
प्रस्तरों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। | 

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानो में मिल वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से 
विशेष वेतन यथा परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वरूप वेयक्तिक वेतन, सचिवालय विशेष 
वेतन/भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि प्राप्त कर रहे हैं, तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर 
सादृश्य या उच्च दरों पर विशेष. वेतन/भत्ता के साथ पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू कर दी गयी 
है, के मामले में वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उपर्युक्त प्रस्तर-5(1)(क) के प्रावधानों के 
अनुसार, निर्धारित होगा। ऐसे मामलों में नयी दरों पर विशेष वेतन/भत्ते सम्बन्धित आदेशों में 

_ निर्धारित तिथि से, पुनरीक्षित वेतन संरचना में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे। 

(घ) चिकित्सा अधिकारियों के मामले में उन चिकित्साधिकारियों,. जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा 
है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खण्ड-(क) के प्रावधनों के अनुसार निर्धारित किया 
जायेगा; सिवाय इसके कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पूर्व संशोधित वेतनमान 

` में प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते पर अनुमन्य महंगाई भत्ता पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन avs 
में वेतन का निर्धारण करते समय जोड़ा जायेगा। ऐसे मामलों में सम्बन्धित को अनुमन्य 
प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित. वेतन संरचना में निर्धारित 
वेतन के अतिरिक्त मिलेगा। 

रिप्पणी-7--वेतनमानों के संविलियन के मामले में, संशोधित वेतन वैण्डों में वेतन का निर्धारण दिनांक 

01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान मूल वेतन के 186 प्रतिशत से प्राप्त धनराशि को अगले 10 रुपये 
मं पूर्णाकित करते हुए निर्धारित किया जायेगा। संविलिन किये गये वेतनमानों का सादृश्य ग्रेड वेतन, 
उपर्दुक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त दिया जायेंगा। 
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टिप्पणी-2---यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2006 को अवकाश पर हो और उसे अवकाश 
वेतन देय हो तो उसे दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने की तिथि से 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी सेवक 01 
जनवरी, 2006 को अध्ययन अवकाश पर था तो उसे 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तिथि से इन 
नियमों के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। 

टिप्पणी-3---निलम्वित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधर पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता 
रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के 
अधीन होगा। i 

टिप्पणी-/---जहां कोई सरकारी सेवक किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च 
पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो एवं दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक वेतनमान में ही विलय कर 
दिया गया हो तो ऐसे मामलों में वेतन का निर्धारण इस उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में 
ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका मौलिक वेतन माना जायेगा। 

इस टिप्पणी के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन सरकारी सेवकों पर भी लागू होंगे जो 
स्थानापन्न रूप से वर्तमान में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त रहे है और उन वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में समान वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन/वेतनमान स्वीकृत किया गया है। 

टिप्पणी-5---यदि किसी सरकारी सेवक की वर्तमान परिलव्धियॉ “संशोधित परिलव्धियों” से अधिक हों 
तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगा जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियां में समायोजित कर लिया 
जायेगा। 

टिप्पणी-6--जहां उपर्युक्त प्रस्तर-5(1)(क)(1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी वर्तमान 
वेतनमान में 01 जनवरी, 2006 के तुरन्त पहले एक ही संवर्ग के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में 
अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन वैण्ड में उसका वेतन ऐसे स्तर पर निर्धारित होता है 
जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित des में उसी स्तर तक बढ़ा दिया 
जायेगा जिस स्तर पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो। 

टिप्पणी-7--- जहां कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और 
जिसके जुड़ने पर वर्तमान परिलव्धियाँ संशोधित परिलव्धियों से अधिक हो जाती हैं, तो अन्तर की धनराशि 
वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियो में समायोजित किया जायेगा। 

टिप्पणी-8---उन सरकारी सेवकों के मामले में जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व किसी सफल 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह वैयक्तिक वेतन, संशोधित वेतन 
संरचना में मूल वेतन के निर्धारिण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा तथा वे 01 जनवरी, 2006 से या 
उसके आगे की उस अवधि के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में उस वैयक्तिक वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो 
कि वे पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा वैयक्तिक वेतन, निर्धारण की तिथि 
से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर से उस अवधि तक के लिए दिया जायगा, जिस 
अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता। 

स्पष्टीकरण--इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की “उपयुक्त दर” से 
अभिप्राय वेतन ave में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित होगा। 

टिप्पणी-9--एऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी सेवक की 01 जनवरी, 2006 के पहले किसी 
उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कम 
वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 01 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति 
में वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ सेवक को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैण्ड में वेतन के 
बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी सेवक की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह 
निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात-- 

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी सेवकों का एक ही संवर्ग का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे 

पदोन्नति हुए है ae संवर्ग में समान पद होने चाहिए। | 
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(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने 
के हकदार है, समान होने चाहिए। 

(ग) वरिष्ठ सरकारी सेवक पदोन्नति के समय कनिष्ठ सेवक के बरावर या उससे अधिक वेतन प्राप्त 
कर रहे हों। 

(घ) उपर्युक्त विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले 
अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ 
अधिकारी वर्तमान वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए 
जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा हे तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को लागू करते 
हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 

5. (2) इस प्रस्तर के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यदि स्थानापन्न पद पर निर्धारित किया गया वेतन 
मूल पद पर निर्धारित किये गये वेतन से कम है तो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन को मूल पद पर 
निर्धारित वेतन से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा। 

5. (3) शासनादेश का संलग्नक-2 सम्बन्धित वेतन वैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर 

किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन 01 जनवरी, 2006 
< को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा। 


6. 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण--दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके वाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों 
का सम्बन्धित वेतन बैण्ड में इस शासनादेश का संलग्नक -2 वेतन वैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है 
जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये सेवकों का वेतन दिनांक 01 
जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा। 

- यह 1 जनवरी, 2006 और इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के : 
मामले में भी लागू होगा। ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान (अपुनरीक्षित) वेतनमानों में परिलव्धियाँ (अर्थात सेवा 
में आने की तिथि को लागू वर्तमान वेतनमान/वेतनमानों में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हो तो उस अंतर को 
वेतन में होने वाली अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी। 

7. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि--पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि 
वेतन बैण्ड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 03 प्रतिशत होगी, जिसे अगले 10 रुपये में पूर्णाकित 
किया जायेगा। वेतनवृद्धि की राशि वेतन वेण्ड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी। 

8. पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तिथि---(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 
एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा 
अधिक अवधिपूर्व करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे।. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को 
उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 
01 जनवरी, 2007 तक होगी। 

(2) उन व्यक्तियों के मामले में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि जनवरी, 2006 को देने 
की अनुमति होगी, जो 01, जनवरी, 2006 at एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान का 
अधिकतम वेतन पा रहे Al उसके बाद उन पर इस प्रस्तर की शर्तें लागू होंगी। 

(3) उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन वैण्ड के अधिकतम पर पहुंच जायेगा तो उसे 
अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन avs में डाल दिया जायेगा। उच्चतर वेतन 
बैण्ड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात वह उच्चतर dvs में तब तक 
क्रमागत बढ़ता रहेगा जब तक कि वेतन dus में उसका वेतन पीन्वी--4 के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता 
और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी। 
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(4) ऐसे मामलों में, जहां दो वर्तमान वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिये पदोन्नति वेतनमान होते 
हुए भी मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान 
अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन वैण्ड में वह वर्तमान उच्चतर 
वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी सेवक के 
वेतन वैण्ड में वेतन उसी तिथि से उक्त कनिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन के वरावर कर दिया जायेगा और इस 
प्रकार वह अपनी अगली वेतन वृद्धि इस प्रस्तर के अनुसार प्राप्त करेगा। 

9. 1 जनवरी, 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण---जहां सरकारी 
सेवक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तिथि 
से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन 
निम्न प्रकार निर्धारित होगा--- 

वेतन वैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों 
पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमन्य महंगाई भत्ता को जोडते हुए किया जायेगा। यह संख्या 
अगले 10 में पूर्णाकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन वैण्ड में वेतन होगा। 
इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा। जहाँ कहीं कोई सरकारी सेवक 
fasta वेतन अथवा प्रैक्टिस वंदी भत्ता ले रहा होगा तो, प्रस्तर-5 (1)(ख)(ग) अथवा (घ) में यथा विहित 
प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जायेगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल 
वेतन तथा महंगाई वेतन ही गणना में लिया जायेगा किन्तु महंगाई भत्ते का आंकलन 1 जनवरी, 2006 को 
लागू दरों के अनुसार ही किया जायेगा। 

10. सरकारी सेवक, जो 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत रहा हो 
परन्त दिनांक 1 जनवरी, 2006 को उस पद पर न रहा हो, और उस पद पर वाद की तिथि में नियुक्त किया 
गया हो तो वाद में नियुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन मुल नियम 22 के प्रावधानों का 
लाभ देते हुए इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि जैसे वह दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद पर 
था और उसने तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया था। _ 

11. 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण--पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में एक ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-- 

(1) वेतन वैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 3 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में 
पूर्णाकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतन 
वृद्धि की धनराशि वेतन वैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि 
पदोन्नति के पद के वेतन वैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पट का ग्रेड वेतन देय 
होगा। जहां पदोन्नति में वेतन avs में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पदति का पालन किया 
जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोडने के बाद भी जहां वेतन वेण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले 
पद के उच्च वेतन वैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन 
qus में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा। 

12. अवशेष भुगतान की प्रक्रिया-दिनांक 1 जनवरी, 2006 या 1 जनवरी, 2006 के वाद की तिथि 
जैसी भी स्थिति हो, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में दी जाने वाले धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुए 
अवशेष निकाला जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी ने उस दिनांक को वर्तमान वेतनमान में वेतन, महंगाई वेतन तथा 
महंगाई भत्ता के रूप में समय-समय पर आहरित किया हो। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप 
देय अवशेष का भुगतान निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा--- 

1. दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय वेतन (भुगतान 01 जनवरी, 2009 को देय) तथा मंहगाई 

भत्ता को भुगतान नकद किया जायेगा। 

2. दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत 
भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 3, 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 
प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जायेगा। 
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उपर्युक्तानुसार प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले अवशेष भुगतान का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित 
सरकारी सेवक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत में 
से देय आयकर की धनराशि को काट कर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक 
जिनकी देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत 
नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु 
बढ़ा दिया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय 
अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एनन्एसन्सी, के रूप में दिया जायेगा अथवा उनके लोक 
निर्वाह निधि (पीपीएफ) खाते में जमा कर दिया um 

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 में भुगतान किये जाने वाले अवशेष की धनराशि में से 
भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जाने वाले धनराशि सम्वन्धित के भविष्य निर्वाह निधि 
खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से जमा मानी जायेगी। 

वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर 
के पूर्व नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आहरित धनराशि सम्वन्धित वर्ष के अक्टूबर माह के 
प्रथम दिवस को भाविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा मानी जायेगी। 

उपर्युक्तानुसार सम्वन्धित कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की गयी धनराशि का 
प्रत्याहरण जमा करने के दिनांक से एक वर्ष तक नहीं किया जा संकेगा। 

नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों/अधिकारियों को तद्नुसार देय अवशेष में से पेंशन 
योजना के अधीन देय राशि कि कटोती कर ली जाये और राज्य सरकार द्वारा भी अपना 
अंशदान तद्नुसार योजना में निवेशित किया जायेगा। शेष अवशेष का भुगतान उपरोक्तानुसार 
अन्य कर्मचारियों की भाँति किया जायेगा। 


13. विभिन्न विभागों के राजकीय एव सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, 


(यू-जी-सी«, 


एनआईन्सीनटीनईन तथा AAU. के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं 


सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियां/अधिकारियों, जिनको शासनादेश 
संख्या-वेशआ-2-1315/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, पर भी इस शासनादेश 
द्वारा की जा रही वेतन निर्धारण की व्यवस्था होगी। 

14. पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिये जाने वाले विकल्प का प्रारूप संलग्नक-1 पर, वेतन संरचना की सूची 
संलग्नक-2 पर तथा वेतन निर्धारण से सम्वन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-3 पर उपलब्ध Ë| 


संलग्नक : उपरोक्तानुसार 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 
संलग्नक-1 
विकल्प का प्रारूप 
मैं .............. दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता Él 
मैं .......................... अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में वने 
रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जव तक कि : 
MO अगली वेतनवृद्धि की तिथि ............................-.................- 
मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर ................... न हो जाये। 
मैं, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ dl 
वर्तमानावितनमान 0. 
ळी हंस्ताक्ष क क i 
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*यदि लागू न हो काट दिया जाये। 


संलग्नक-2 
(अ) वर्तमान वेतनमानों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड तथा ग्रेड वेतन: 


सादृश्य ग्रेड 
वेतन 


सादृश्य वेतन बैंड 
वितनमान 


5200-20200 


6500-200-10500 
वेतन वैंड-2 


A 
Un 
e 
e 
in) 
‘tn 

LI 
~ 
e 
e 
e 
Als 
al 
Al 
Dy 
o 

LI 
Un 
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© 
tS 
© 
De! 
© 
e 


8000-275-13500 (जहां 
इस वेतनमान में सीधी भर्ती 
भी हों) 


6600 


नि 10650-325-15850 15600-39100 6600 


19. 
18400-500-22400 
य तनमन 


(ब) दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए 
पुनीक्षित वेतन संरचना: 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TT | 3 MM ——É———— MÀ —————————————————— AAA VN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


64 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-1 
वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपये) 
ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन कुल 
1800 5200 7000 
1900 5830 7730 
2000 6460 8460 
2400 7510 9910 
2800 8560 11360 
वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) 
ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन कुल 
4200 9300 13500 
4600 12540 17140 
4800 13350 "> 18150 
वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) 
ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन कुल 
5400 15600 21000 
6600 18750 25350 
7600 - 21900 29500 
वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) 
ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन कुल 
8700 37400 46100 
8900 40200 49100 
1000 43000 53000 
12000 47100 59100 
संलग्नक-3 
_ उदाहरण-1 
समूह “घ” कर्मचारियों का प्रारम्भिक निर्धारिण 
1 वर्तमान वेतनमान | 2550-55-2660-60-3200 
2 पुनरीक्षित वेतन aus 4440-7440 रुपये 
3 | जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन 2840 रुपये 
: 4 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन 5282 रुपए (5290 में पूर्णाकित) 
5 पुनरीक्षित वेतन avs में वेतन 5290 रुपये 
6 बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के 
बाद वेतन बैण्ड में वेतन 5290 रुपये 
7 वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन 1300 रुपये 
8 पुनरीक्षित मूल वेतन 6590 रुपये 
(वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड) 
-उदाहरण-2 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण 
1 वर्तमान वेतनमान 4000-100-6000 
2 पुनरीक्षित वेतन vs वेतन GS-1 5200-20200 रुपये 
3 1 जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन 4800 रुपये 
4 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन 8928 रुपये (8930 में पूर्णाकित) 
5 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में बेन . 8930 रुपये 
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6 बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के 
बाद वेतन वैण्ड में वेतन 8930 रुपये 
7 वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन 2400 रुपये 
8 पुनरीक्षित मूल वेतन 11330 रुपये 
(वेतन वैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़) 
उदाहरण-3 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि देने के बाद वेतन नि रिण 
1 वेतन वैन्ड-2 में वेतन 9300 रुपये 
2 ग्रेड वेतन 4200 रुपये 
3 वेतन- ग्रेड वेतन का योग 13500 रुपये 
4 वेतन वृद्धि की दर उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत 
5 वेतनवृद्धि की राशि 405 रुपये 410 रुपये पूर्णाकित रुपये 
6 वेतनवृद्धि के बाद वेतन वैण्ड में वेतन 9300+410 रुपये 
7 वेतन, वृद्धि के वाद वेतन 9710 रुपये 
8 लागू ग्रेड वेतन E 4200 रुपये 
संख्या-वे-आ«-2-1327/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, 
श्री dua. दीक्षित, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
: (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश | 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2008 
विषय : वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण 
तथा अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देशे। 

महोदय, 1 

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए 
निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वे-आ«-2- 
1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 में की गयी हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में 
संबंधित कर्मचारियों को विकल्प की सुविधा दी गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों का 
विकल्प प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी : 

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भि वेतन के निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-वे-आ«-2- 
1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 प्रस्तर-5 में की गयी है। उपर्युक्त 
व्यवस्था के आधार पर वर्तमान वेतनमानों के प्रत्येक स्तर के लिए वेतन निर्धारण से सम्बन्धित 
विस्तृत तालिकाएं इस शासनादेश में संलग्नक-1 पर दी गयी है। इन तालिकाओं के आधार पर 
दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जायेगा। 

(2) शासनादेश संख्या-वेआ-2-1314/दस-59 (एम)/ 2008, दिनांक 8 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-8 
की व्यवस्थानुसार प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक वेतनवृद्धि सम्बन्धित वर्ष में माह जुलाई की पहली 
तारीख को देय होगी। यदि किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी, 2006 हे, तो 
सम्बन्धित कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में वेतनवृद्धि स्वीकृति करने के उपरान्त प्राप्त वेतन 
स्तर के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में संलग्न तालिका के अनुसार वेतन निर्धारित 


किया जायेगा। ऐसे मामलों में पुनीक्षित वेतन संरचना में दिनाक 
2006 को देय होगी। 3 तन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 
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2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुव्यवस्थित/सही वेतन निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रारूप 
(संलग्नक 2) के अनुसार वेतन निर्धारण का विवरण तैयार किया जायेगा। उक्त विवरण की एक प्रति 
सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में चस्पा की जायेगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को उपलब्ध 
करायी जायेगी। वर्तमान वेतनमानों में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 जून, 2006 तक पूर्व दरों पर 
आहरित मंहगाई भत्ते का समायोजन पुनरीक्षत वेतन संरचना में निर्धारित वेतन देय मंहगाई भत्ते के साथ 
अवशेष भुगतान में समायोजित कर लिया जायेगा। 

3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित मूल वेतन पर दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से निर्धारित दर पर 
भविष्य निर्वाह निधि की बढ़ी हुई राशि की कटौती की जायेगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के 
फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान में शीघ्रता के उद्देश्य से सम्बन्धित कर्मचारी से संलग्न प्रारूप (संलग्नक-3) 
के अनुसार अन्डर टेकिंग लेने के उपरान्त वेतन निर्धारण के पूर्व परीक्षण के बिना ही अवशेष का भुगतान 
कर दिया जाय। 

परन्तु वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का बिना पूर्व परीक्षण के भुगतान किये जाने की 
सुविधा उन सरकारी सेवकों के मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जिनकी सेवाएं सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र, 
सेवा-निवृत्ति अथवा अन्य किसी कारण से इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व समाप्त हो गयी हों। साथ ही 
ऐसे कर्मचारियों के मामले में भी यह सुविधा अनुमन्य न होगी जिनकी मृत्यु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
आहरण के विकल्प दिये जाने के पूर्व ही हो गयी हो। 

4. उपरोक्तानुसार अवशेष देय का भुगतान किये जाने के पूर्व नियमानुसार देय आयकर की धनराशि 
काट कर राजकोष में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दी जायेगी। 

5. पुनरीक्षित वेतन संरचना में आवश्यक विकल्प प्राप्त कर अवशेष के आहरण और भुगतान की 
कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाय। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 


भवदीय, 
(बीञएन+ दीक्षित), 
सचिव, वित्त। 
संलग्नक-1 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 2550-55-2660-60-3200 -IS Rs. 4440-7440 + Rs. 1300 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
2550 4750 1300 6050 
2605 4850 1300 6150 
2660 4950 1300 6250 
2720 5060 1300 6360 
2780 5180 1300 6480 
2840 5290 1300 6590 
. 2900 5400 1300 6700 
2960 5510 1300 6810 
3020 5620 1300 6920 
3080 : 5730 1300 7030 
3140 5840 1300 7140 
3200 5960 1300 7260 
3260 6070 1300 7370 
3320 6180 13006 7480 
3380 6290 1300 — 7590 
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Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 2610-60-3150-65-3540_____________ ०७. 4440-7440 + Rs. 1400 1 — -IS Rs. 4440-7440 + Rs. 1400 
Pre-revised — ^4 Revised Rayo © ETT 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
^ src .  ; Band - — — Wem eee Pa 
2610 4860 1400 6260 
2670 4970 1400 6370 
2730 5080 1400 6480 
2790 5190 1400 6590 
2850 5310 1400 i 6710 
2910 5420 1400 6820 
2970 5530 1400 6930 
3030 5640 1400 7040 
3090 5750 1400 7150 
3150 5860 1400 7260 
3215 5980 1400 7380 
3280 6110 1400 7510 
3345 6230 1400 7630 
3410 6350 1400 7750 
3475 6470 1400 7870 
3540 6590 1400 7990 
3605 6710 1400 8110 
3670 6830 1400 8230 
3735 6950 1400 8350 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 2650-65-3300-70-4000 7192 Ks. 4440-7440 T RS. 1050 0 0 -IS Rs. 4440-7440 + Rs. 1650 
Pre-revised —— Wee — ^  Revistd Pay ieee 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
OE c 3Band. — क 255 a ks 3 VAN Pa 
2650 4930 1650 6580 
2715 5050 1650 6700 
2780 5180 1650 - 6830 
2845 5300 1650 6950 
2910 5420 1650 7070 
2975 5540 1650 7190 
3040 5660 1650 7310 
3105 5780 1650 7430 
3170 5900 1650 7550 
3235 6020 1650 7670 
3300 6140 1650 7790 
3370 6270 1650 7920 
3440 6400 1650 8050 
3510 6530 1650 8180 
3580 6660 1650 . 8310 
3650 6790. 1650 8440 
3720 6920 1650 8570 
3790 7050 1650 8700 
3860 7180 1650 8830 
3930 7310 . 1650 8960 
4000 7440 1650 9090 
4070 7570 1650 9220 
4140 7700 र 1650 9350 
4210 7840 1650 9490 
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Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 2750-70-3800-75-4400 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 1800 
Pre-revised Revised Pay __ 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band ००-०0... 
2750 5200 1800 7000 
2820 5250 1800 7050 
2890 5380 1800 7180 
2960 5510 1800 7310 
3030 5640 1800 7440 
3100 5770 1800 7570 
3170 5900 1800 7700 
3240 6030 1800 7830 
3310 6160 1800 7960 
3380 6290 1800 8090 
3450 6420 1800 8220 
3520 6550 1800 8350 
3590 6680 1800 8480 
3660 6810 1800 8610 
3730 6940 1800 8740 
3800 7070 1800 8870 
3875 7210 1800 9010 
3950 7350 1800 9150 
4025 7490 1800 9290 
4100 7630 1800 9450 
4175 7770 1800 9570 
4250 7910. ` 1800 9710 
4325 8050 1800 9850 
4400 8190 1800: 9990 
4475 8330 1800 10130 
4550 8470 i800 s 10270 
4625 8610 1800 10410 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 3050-75-3950-80-4590 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 1900 
eee —ReBedPay  —— ——  — Me Revised Bay UE | 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
MEMS eBand © © |. ||. Pay 
3050 5680 1900 7580 
3125) - 5820 1900 7720 
3200 5960 1900 7860 
3275} 6100 1900 8000 
3350: 6240 1900 8140 
342 6380 1900 8280 
350 6510 1900 8410 
3575 6650 1900 8550 
3650 6790 1900 8690 
3725 6930 1900 8830 
3800 7070 1900 8970 
3875 c TEAM) 1900 9110 
3950 7350 1900 . 9250 
4030 ; 7500 !960 9400 
4110 7650 1900 9550 
4190 7800 1900 29700 


_ :- NE FR I—————À 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-1] नियम संग्रह 69 
— a0 |) PN mmm, एक 
4350 8100 1900 10000 
4430 8240 1900 ` 10140 
4510 8390 1900 10290 
4590 8540 1900 10440 
4670 8690 1900 10590 
4750 8840 1900 10740 
4830 8990 1900 10890 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 3200-85-4900 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 2000 
Prerevied. . | COs -  "RevisedPay n 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band _ — "Za — BRA 
3200 5960 2000 7960 
3285 6120 2000 8120 
3370 6270 2000 8270 
3455 6430 2000 8430 
3540 6590 2000 8590 
3625 6750 2000 8750 
3710 6910 2000 8910 
3795 7060 2000 9060 
3880 7220 2000 9220 
3965 7380 2000 9380 
4050 7540 2000 9540 
4135 7700 2000 9700. 
4220 7850 2000 9850 
4305 8010 2000 10010 
4390 8170 2000 10170 
4475 8330 2000 10330 
4560 8490 2000 10490 
4645 8640 2000 10640 
4730 8800 2000 10800 
4815 8960 2000 10960 
4900 9120 2000 11120 
4985 9280 2000 11280 
5070 9440 2000 11440 
5155 9590 2000 11590 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 3200-85-5400 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 2000 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band > 20 ee कक न्य (0:00 UL 
3200 5960 2000 7960 
3285 6120 2000 8120 
3370 6270 2000 8270 
3455 6430 2000 8430 
3540 6590 ` 2000 8590 | 
3625 6750 2000 8750 ` 
3710 6910 2000 8910 
3795 7060 2000 9060 
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3965 7380 2000 9380 
4050 7540 . 2000 9540 
4135. 7700 2000 9700 
4220 7850 2000 9850 
4305 8010 2000 10010 
4390 8170 2000 10170 
4475 8330 2000 10330 
4560 8490 2000 10490 
4645 8640 2000 10640 
4730 8800 2000 10800 
4815 8960 2000 10960 
4900 9120 2000 11120 
4985 9280 2000 11280 
$070 9440 2000 11440 
5155 9590 2000 11590 
5240 9750 2000 11750 
5325 9910 2000 11910 
5410 10070 2000 12070 
5495 ` 10230 2000 12230 
5580 10380 2000 12380 
5665 10540 2000 12540 

Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 

Rs. 4000-100-6000 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 2400 

Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
4000 7440 2400 9840 
4100 7630 2400 10030 
4200 c 7820 2400 10220 
4300 8000 2400 10400 
4400 8190 2400 10590 
4500 8370 2400 10770 
4600 8560 2400 10960 
4700 8750 2400 11150 
4800 8930 2400 11330 
4900 9120 2400 11520 
5000 . 9300 2400 11700 
5100 9490 2400 11890 
5200 9680 2400 12080 
5300 9860 2400 12260 
5400 10050 2400 12450 
5500 10230 2400 12630 
: 5600 10420 2400 12820 
- 5700 10610 2400 13010 
5800 10790 2400 13190 
5900 10980 2400 13380 
6000 . 11160 2400 13560 
6100 11350 2400 ^ 13750 
6200 11540 2400 13940 
6300 11720 2400 . 14120 
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Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 4250-100-5 150-125-6400 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 2800 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
4250 7910 2800 . 10710 
4350 8100 2800 10900 
4450 8280 2800 11080 
4550 8470 2800 11270 
4650 8650 2800 11450 
4750 8840 2800 11640 
4850 9030 2800 11830 
4950 9210 2800 12010 
5050 9400 2800 12200 
5150 9580 2809 12380 
5275 , 9820 2800 12620 
5400 10050 2800 12850 
5525 10280 2800 13080 
5650 10510 2800 13310 
5775 10750 2800 13550 
5900 10980 2800 13780 
6025 11210 2800 14010 
6150 11440 2800 14240 
6275 11680 2800 14480 
6400 11910 2800 14710 
6525 | 12140 2800 14940 
6650 12370 2800 15170 
6775 12610 2800 15410 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 4500-125-7250 PB-1 Rs. 5200-20200 + Rs. 2800 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
4500 8370 — —71500 3370 OO nT TC 
4625 8610 2800 11410 
4750 8840 2800 11640 
4875 9070 2800 11870 
5000 9300 2800 j 12100 
5125 9540 2800 12340 
5250 9770 2800 र 12570 
5375 10000 2800 12800 
. ४5500 10230 2800 13030 
5625 10470 2800 13270 
5750 10700 2800 13500 
5875 10930 2800 13730 
6000 11160 2800 13960 
6125 11400 2800 14200 
6250 11630 2800 14450 
6375 11860 2800 14660 
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6500 12090 2800 14890 
6625 12330 2800 15130 
6750 12560 2800 15360 
6875 12790 2800 15590 
7000 13020 2800 15820 
7125 13260 2800 16060 
7250 13490 2800 16290 
7375 13720 2800 16520 
Rs. Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 5000-150-8000 PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 4200 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
5000 9300 4200 13500 
5150 9580 4200 13780 
5300 9860 4200 14060 
5450 10140 4200 14340 
5600 10420 4200 14620 
5750 10700 4200 14900 
5900 10980 4200 15180 
\ 6050 11260 4200 15460 
6200 11540 4200 15740 
6350 11820 4200 16020 
6500 12090 4200 16290 
6650 12070 4200 16570 
6800 12650 4200 16850 
6950 12930 4200 17130 
7100 13210 4200 17410 
7250 13490 4200 17690 
7400 13770. 4200 17970 
7550 14050 4200 18250 
7700 14330 4200 18530 
7850 14610 4200 18810 
8000 14880 4200 19080 
8150 15160 4200 19360 
8300 15440 4200 19640 
8450 15720 4200 19920 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 5000-175-9000 : PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 4200 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay : . Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band poe Ray. 
5500 10230 4200 14430 
5675 10560 4200 14760 
5850 10890 4200 15090 
6025 11210 4200 15410 
6200 11540 4200 15740 
6375 > 11860 4200 16060 
6550 12190 4200 16390 
6725 i 12510 4200 16710 
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ER 6900 - 12840 4200 17040 
7075 13160 4200 . 17360 
7250 13490 4200 17690 
7425 13820 4200 18020 
7600 14140 4200 18340 
7775 14470 4200 18670 
7950 14790 4200 18990 
8125 15120 4200 19320 
8300 15440 4200 . 19640 
8475 . 15770 4200 19970 
8650 16070 4200 20290 
8825 16420 4200 20620 
9000 16740 4200 20940 
9175 17070 4200 21270 
9350 17400 4200 21600 
9525 17720 4200 21920 
Pre-revised scale. Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 6500-200-10500 : PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 4200 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
6500 12090 4200 16290 
6700 12470 4200 16670 
6900 12840 4200 17040 
7100 13210 4200 17410 
7300 13580 4200 17780 
7500 13950 4200 18150 
7700 14330 4200 18530 
7900 14700 4200 18900 
8100 15070 4200 19270 
8300 15440 4200 19640 
8500 15810 4200 20010 
8700 16190 4200 20390 
8900 16560 4200 20760 
9100 16930 4200 21130 
9300 17300 4200 21500 
9500 17670 4200 21870 
9700 18050 4200 22250 
9900 18420 ` 4200 22620 
10100 18790 4200 22990 
10300 19160 4200 23360 
10500 19530 4200 23730 
10700 19910 4200 24110 
10900 20280 4200 24480 
11100 20650 4200 . 24850 
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Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 7450-225-11500 PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 4600 
EESTI Manne Revised Pay o _ 5: ५ o 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Bands eC Pay JQ 
7450 13860 4600 18460 
7675 14280 4600 18880 
7900 14700 4600 19300 
8125 15120 4600 19720 
8350 15540 4600 20140 
8575 15950 4600 20550 
8800 16370 4600 20970 
9025 16790 4600 21390 
9250 17210 4600 21810 
9475 17630 4600 22230 
9700 18050 4600 22650 
9925 18470 4600 23070 
10150 18880 4600 23480 
10375 19300 4600 23900 
10600 19720 4600 24320 
: 10825 20140 4600 24740 
11050 20560 4600 25160 
11275 20980 4600 25580 
11500 21390 4600 25990 
11725 21810 4600 26410 
11950 22230 4600 26830 
12175 22650 4600 27250 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 7500-250-12000 PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 4800 
. Pre-revised i Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay - Revised Basic 
` Band Pay 
7500 13950 4800 18750 
7150 14420 4800 19220 
. 8000 14880 4800 19680 
8250 15350 2 4800 20150 
8500 15810 4800 20610 
8750 16280 4800 21080 
9000 16740 4800 21540 
9250 17210 4800 | 22010 
9500 17670 : 4800 22470 
9750 1814^ 4800 22940 
10000 18600 4800 23400 
10250. 19070 4800 23870 
10500 19530 ... 4800 24330 
10750 . 20000 4800 24800 
11000 20460 4800 25260 
F 11250 20930 4800 25730 
j 11500 21390 4800 26190 
11750 21860 4800 . 26660 
12000 22320 4800 27120 
12250 22790 4800 27590 
12500 23250 4800 28050 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ŘE O 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-1] नियम संग्रह | 75 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 8000-275-13500 PB-2 Rs. 9300-34800 + Rs. 5400 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
8000 14880 5400 20280 
8575 15400 5400 20800 - 
8550 15910 .. 5400 21310 
8825 16420 5400 21820 
9100 16930 5400 22330 
9375 17440 5400 22840 
9650 17950 5400 23350 
9925 18470 5400 23870 
10200 18980 5400 24380 
10475 19494 5400 24890 
~ 10750 20000 5400 25400 
11025 20510 5400 25910 
11300 21020 5400 26420 
11575 21530 " 5400 26930 
11850 22050 5400 27450 
12125 22560 5400 27960 
12400 23070 5400 28470 
12675 23580 5400 28980 
12950 24090 5400 29490 
13225 24600 * 5400 30000 
13500 25110 5400 30510 
13775 25630 5400 31030 
14050 26140 5400 31540 
14325 26650 - 5400 32050 
New (Group A Entry) Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 8000-275-13500 PB-3 Rs. 9300-34800 + Rs. 5400 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
` 8000 15600 5400 | 21000 
8275 15600 5400 21000 
8550 15910 5400 ` 21310 
8825 16420 5400 21820 
9100 16930 5400 22330 
9375 17440 5400 22840 
9650 17950 5400 23350 
9925 18470 5400 23870 
10200 | 18980 5400 24380 
10475 19490 5400 24890 
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10750 20000 5400 25400 
11025 20510 5400 25910 
11300 21020 5400 26420 
11575 21530 5400 26930 
11850 22050 5400 27450 
12125 22560 5400 27960 
12400 , 23070 5400 28470 
12675 23580 5400 28980 
12950 24090 5400 29490 
13225 24600 . 5400 30000 
13500 25110 5400 30510 
13775 25630 5400 31030 
14050 26140 5400 31540 
14325 26650 5400 32050 
New (Group A Entry) Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 8550-275-14600 - PB-3 Rs. 15600-39100 + Rs. 5400 
Pre-revised PEN Revised Pay 
£ Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
8550 15910 5400 21310 
8825 16420 5400 21820 
9100 16930 5400 22330 
9375 17440 5400 22840 
9650 17950 5400 23350 
9925 18470 5400 23870 
10200 18980 5400 24380 
10475 19490 5400 24890 
10750 20000 5400 25400 
11025 20510 5400 25910 
| 11300 — 21020 5400 26420 
iy * 11575 21530 5400 26930 
11850 22050 5400 27450 
12125 22560 5400 27960 
12400 23070 5400 28470 
12675 - 23580 5400 l 28980 
12950 24090 5400 29490 
13225 24600 5400 30000 
13500 25110 5400 30510 
| 13775 25630 5400 31030 
| 14050 26140 5400 31540 
d 14325 26650 5400 32050 
i 14600 27160 5400 32560 
14875 27670 5400 33070 
15150 28180 5400 33580 
15425 28700 5400 34100 


V0 oo 
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Pre-revised scale 
Rs. 10000-325-15200 


Pre-revised 
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Revised Pay Band + Grade Pay 
PB-3 Rs. 15600-39100 + Rs. 6600 


Revised Pay 


Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay . 
10000 18600 6600 25200 
10325 19210 6600 25810 
10650 19810 6600 26410 
10975 20420 6600 27020 
11300 21020 6600 27620 
11625 21630 6600 28230 
11950 22230 6600 28830 
12275 22840 6600 29440 
12600 23440 6600 30040 
12925 24050 6600 30650 
13250 24650 6600 31250 
13575 25250 6600 31850 
13900 25860 6600 32460 
14225 26460 6600 33060 
14550 27070 6600 33670 
14875 27670 6600 34270. 
15200 28280 6600 34880 
15525 28880 6600 35480 
15850 29490 6600 36090 
16175 30090 6600 36690 


Pre-revised scale 
Rs. 12000-375-16500 


Pre-revised 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB-3 Rs. 15600-39100 + Rs. 7600 


Revised Pay 


Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay; = 
12000 22320 7600 29920 
12375 23020 . 7600 30620 
12750 23720 7600 31320 
13125 ` 24420 7600 32020 
13500 25110 7600 32710 
13875 25810 7600 33410 
14250 26510 7600 34110 
14625 27210 7600 34810 
15000 27900 7600 35500 
15375 28600 7600 36200 
15750 29300 7600 36900 
16125 30000 7600 37600 
16500 30690 7600 38290- 
16875 31390 7600 38990 
17250 32090 7600 39690 
17625 32790 7600 40390 


—— — 
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Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 14300-400-18300 PB-4 Rs. 37400-67000 + Rs. 8700 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay : Revised Basic 
Band Pay 
14300 37400 8700 46100 
14700 . 37400 8700 46100 
15100 38530 8700 47230 
15500 38530 8700 47230 
15900 39690 8700 48390 
16300 39690 8700 48390 
16700 40890 8700 49590 
17100 40890 8700 ` 49590 
17590 42120 8700 50820 
17900 42120 8700 50820 
18300 43390 8700 52090 
18700 | 43390 8700 52090 
19100 44700 8700 53400 
19500 44700 8700 53400 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 16400-450-20,000 PB-4 Rs. 37400-67000 + Rs. 8900 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Band Pay 
16400 39690 8900 48590 
16850 40890 8900 49790 
17300 40890 . 8900 49790 
17750 42120 8900 51020 
18200 42120 8900 51020 
18650 43390 8900 52290 
19100 43390 8900 52290 
19550 44700 8900 53600 
2000 44700 8900 53600 
20450 46050 8900 54950 
20900 46050 8900 54950 
21350 47440 |... 8900 i 56340 
Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 
Rs. 18400-500-22400 PB-4 Rs. 37400-67000 + Rs. 10000 
ENRICO Revsedpay  —— — — 
Basic Pay Payin the Pay  GradePay Revised Basic - 
entity Pay 
18400 44700 10000 ^ 54700 
18900 46050 10000 : 56050 
19400 46050 10000 56050 
19900 47440 10000 57440 
20400 MOORS SRS) t. 10000. — &— 55440 ——— 
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20900 48870 — 7 209000 — 48870. — छू 10000 ऋऋछऋड TOR 
21400 48870 10000 58870 
21900 50340 10000 60340 
22400 51850 10000 61850 
22900 53410 10000 63410 
23400 55020 10000 65020 
23900 56680 10000 66680 


Note: The last three stages in-each of the pay scale above relates to fixation 
for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale. 


Pre-revised scale Revised Pay Band + Grade Pay 


Rs. 22400-525-24500 PB-4 Rs. 37400-67000 + Rs. 12000 
Pre-revised Revised Pay 
Basic Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
] Band Pay 
22400 51850 12000 63850 
22925 53410 12000 65410 
23450 55020 12600 67020 
23975 56680 12000 68680 
; 24500 58380 12000 70380 
Pre-revised scale हे Pre-revised scale 
Rs. 26000 (fixed) Apex Scale Rs. 80000 (fixed) 
Pre-revised Basic Pay Revised Basic Pay 
Rs. 26000 (fixed) . 80,000 (fixed) 
संलग्नक-2 
शासनादेश संख्या-वे--आ«-2-13 18/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसारः 
वेतन निर्धारण 


2 


सरकारी सेवक का नाम 
उस पद का पदनाम, जिस पर दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को 
वेतन निर्धारित होना है। 


दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वर्तमान परिलब्धियाँ : 
| (क) मूल वेतन (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो) 
E (ङ) कुल वर्तमान परिलब्धियों (क+ ख, ग+घ) 


ह 

BS] 

EI 

Pree 

(ख) मंहगाई वेतन [REN 
ERR. 

| 6. | पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन [| | 
mre] 


(ग) मंहगाई भत्ता, दिनांक 01-1-2006 को लागू दर (24 प्रतिशत) पर। 
7. | सादृश्य वेतन वैण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन 


(अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 536 (1982-100) के 
आधार पर) 
(घ) एनपीए, यदि कोई हो, पर दिनांक 01-1-2006 को देय मंहगाई भत्ता 
(24 प्रतिशत) 
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सादृश्य ग्रेड वेतन 
शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
के प्रस्तर-5 की टिप्पणी 6 के संदर्भ कनिष्ठ के वेतन के समान बढ़ाया गया वेतन, 
यदि लागू हो। (कनिष्ठ का नाम तथा वेतन स्पष्ट से अंकित किया जाय) 
मौलिक पद पर निर्धारित ऐसा वेतन जो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन से 
ae हो गया हो [बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (2) के संदर्भ 
म 5 
वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो 
(विन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-5 व 7 के संदर्भ में) 


12. | वेतन निर्धारण के उपरान्त परिलब्धियाँ NR 


| | (क) पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन 


विशेष वेतन, यदि अनुमन्य है [बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के 
प्रस्तर-5(1) (ग) के संदर्भ में] 


वेतन वृद्धि का दिनांक 


अन्य कोई विशिष्ट सूचना 


दिनांक : कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदनाम 


वेतन वैण्ड/वेतनमान में 
वेतन तथा देय ग्रेड 
वेतन का योग 


वेतन वैण्ड/वेतनमान 
में देय वेतन 


संलग्नक-3 
सहमति-पत्र 
 ." यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा वाद में किसी 
असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की 
धनराशि, द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से सामयोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से मेरे 
द्वारा वापस कर दी जायेगी। 


दिनांक : हस्ताक्षरः 
स्थान : | नामः 
पदनाम: 
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पेंशन ` | | 

सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्त पर अथवा सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर अर्थिक क्षति की पूर्ति 
हेतु पेशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है। राज्य सेवा में आने का यह एक विशेष 
आकर्षण है कि सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवारत अवस्था में उसकी मृत्यु के बाद उसके 
परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिये उन्हें सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहे। 

राज्य सेवक जिसने अधिवर्षता आयु तक सेवा की है, अपने जीवन के शेष, शिथिल हो चले, भाग में 
केसे जीवन निर्वाह करे, इसे दृष्टि में रखकर शासन ने पेंशन की व्यवस्था की Zl सेवा की प्रकृति के अनुसार 
यदि सेवक को सेवाकार में मृत्यु हो गई या दुर्घटना अथवा रोगवश वह सेवा करने न॑ अक्षम हो गया तो उन 
परिस्थितियों में भी मृत या अक्षम हो गये सेवक के परिवार को सेवा का लाभ, आर्थिक क्षति की पूर्ति में, 
पेंशन के रूप में भी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राजसेवा में आने का यह एक विशेष आकर्षण भी है 
कि सेवक की, सेवा में मृत्यु के वाद अथवा अक्षम हो जाने के वाद उसका परिवार या उसके आश्वित निराधार 
न हो जायें व जीवन यापन के लिये उन्हें एक अविधि तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहे! 

जो सेवक प्रतिनियुक्ति पर विशेष वेतन पाते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति से, सेवा से अवकाश मिलने पर उनके 
विशेष वेतन को भी पेंशन आगणन में गणना की जाती हे। यदि अवकाश प्राप्त सेवक पेंशन के किसी 
(सीमित) भाग का रीशकरण चाहे तो शासन ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। इसमें इस वात काभी ध्यान 
रखा गया है कि सारे पेंशन का रीशकरण हो जिससे अवकाश प्राप्त को परवरिश के लिये धनम्रोत बना रहे। 
जिन पेंशन वाले विभाग में केवल अभिदायी भविष्य निधि के अधिकारी सेवक भी रहे हैं उन्हे भी शासन ने 
पेंशन लाभ चयन करने की सुविधा दी है। 

पेंशन सम्बन्धी नियमों का सेवक के परिवार को लाभान्वित करने के लिए समय-समय UY शासन ने 
सरलीकरण एवं उदारीकरण भी किया है तथा सेवानिवृत्त के बाद शीघातिशीप्र पेंशन देय हो सके इस पर 
बराबर बल दिया है। विभागीय कार्यवाहियों या अन्य कठिनाइयों से जहाँ पूर्ण पेंशन निस्तारण न हो सके वहाँ 
अन्तिम पेंशन की भी व्यवस्था प्राप्त है। 

उपरोक्त सुविधा के अतिरिक्त, सेवक को उसके सेवा वर्ष के अनुपात में, निवृत्त होते समय तद्नुसार 
आगणित महीनों के वेतनका उपादान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था भी शासन ने की है जिससे सेवानिवृत्ति 
के तत्काल बाद सेवक अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को भली प्रकार संभाल लें। 

दिनांक 1.1.86 अथवा उसके वाद सेवानिवृत्त/एत होने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में उक्त तिथि से . 
निवृत्तिक लाभों के एवं देयता के संवंध में निम्न व्यवस्था लागु की गई हे 

1. पेंशन आगणन हेतु परिलव्धियो का अभिप्राय एल नियम 9(2)(1) में परिभषित केवल मूल 
वेतन से होगा। यही व्यवस्था ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन के संबंध में भी लागू होगी। 


2. पेंशन का आगणन सेवानिवृत्त के ठीक 10 माह की परिलब्धियों के औसत के आधार पर किया 
जायेगा। ae i 
3. पूर्व की भाँति 10 वर्ष अधवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा होने पर ही पेंशन अनुमन्य होगी 


तथा 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी। 

4. पेंशन का आगणन 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर औसत परिलव्धियों के 50 प्रतिशत 
के आधार पर किया जायेगा जिसका न्यूनतम 375 रुपये अधिकतम रुपया 4,500/- होगा। 
अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर पेंशन आगणित धनराशि उसी अनुपात में कम करके 
अनुमन्य की जायेगी, किन्तु न्यूनतम पेंशन 375 रुपये ही रहेगी। 

5. दिनांक 1.1.1989 से उपरोक्त व्यवस्था अस्थाई रहते हुए अधिवर्षता पर तथा स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्त होने पर भी देय कर दी गयी है। 

निर्णय सन्दर्भ 
पेंशन एक संवैधानिक अधिकारी है, इसलिये विलम्बित काल के लिये भी हित के दावे के लिये रिट 
याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।' 


1. ए.एस, रन्धांवा बनाम पंजाब राज्य, 1999(1) एसः्एल+जेन Sl de व हरिः! 
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मृतक की सेवा में एक माह दो दिनों का व्यवधान था। बाद में सरकार द्वारा इस व्यवधान के आधार पर 
असन्तुष्ट होते हुये उसे विनियमित करें दिया गया। धृत किया गया कि मृतक कर्मचारी पेंशन सम्वन्धी 
अभिलाभों का हकदार होगा तथा उसके उत्तराधिकारी भी ब्याज सहित पेंशन पाने के हकदार होंगे।' 

जब कर्मचारी के सेवाकाल में कोई जाँच नहीं हुई तथा नियम ऐसी स्वीकृति नहीं देते कि जाँच-पूर्ति के 


. लिये सेवाकाल बढ़ाया जाय या अधिवर्षिता के पश्चात्‌ कोई जाँच की जाय तो कर्मचारी को पूर्ण पेंशन देय होगा! 


पेंशन के उद्देश्य से यदि कोई अस्थायी या तदर्थ सेवा विनियमित के साथ तो सेवा का सारा समय गिना जायेगा! 

अपीलकत्ता ने 23 वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ 1984 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया जबकि पेंशन के 
लिये पात्रता 25 वर्ष थी। 1986 में नियम का संशोधन हुआ अभ्यर्थी की पात्रता 20 वर्ष की सेवा का हो 
गया। धृत किया गया कि सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ पेंशन नियमों में हुये परिवर्तन को adt सेवानिवृतों के 
लिये लागू हो गयी 

विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लम्बन के समय ऐसी कार्यवाही के समय कर्मचारी के किसी दोष के 
निष्कर्ष के अभाव में पेंशन का रोका जाना अनुचित है अतः वैसा आदेश अभिखण्डित कर दिया गया 

कदाचार के सबसे गम्भीर कार्य के लिये पदच्युति का आदेश पारित किया जा सकता है किन्तु सेवा काल 
की लम्बाई पेंशन आदि के स्वीकार किये जाने के लिये विचारण में लिया जाना पड़ता है।* 

नियमों के प्रवर्तन में आने के पूर्व ही कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया था। नियमों में भूतलक्षी प्रभाव होने 
का उपबन्ध नहीं है। अतः ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन नियमतः नहीं दिया जा सकता।? 

विलम्बित पेंशन की अदायगी पर 12% के दर से व्याज देय होगा।* 

जहाँ विद्युत परिषद ने पेंशन योजना 1.7.86 से लागू किया जो प्रभावी था न कि भूतलक्षी। इस तथि से 
पूर्व सेवानिवृत्तों को अभिदायी भविष्य निधि योजना का लाभ प्राप्त था अतः उन्हें पेंशन योजना का लाभ 
नहीं प्राप्त हो सकता।? । द 

समान काम के लिये समान वेतन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्साधिकारियों। अध्यापकों को 
पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलाभों को दिया गया। याचियों को जो कि पूर्व रिट याचिका में 
पक्षकार नहीं थे ऐसे अभिलाभों को देने से यह कह कर इन्कार कर दिया गया कि याची ऐसी Re याचिका के 
पक्षकार नहीं थे यद्यपि वे समान रूप से स्थान प्राप्त किये हैं। धृत किया गया कि याचीगण ऐसी परिस्थितियों 
में पूर्व रिट याचिका में दिये जाने वाले अभिलाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।" 

पेंशन वाले अभिलाभों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने से अवमुक्त 
ठहराया गया है।'' : 

प्रार्थी आईनसीनएनआर, में कार्य कर चुका था। उसने प्रार्थना किया कि उसकी सेवा को पेंशन के लिये 
गिना जाय जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। कैंट द्वारा उसकी प्रार्थना को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया 
गया कि पेंशन सम्बन्धी अभिलाभों के लिये पूर्व नियोक्त के अन्तर्गत किये गये वीती सेवा को पेंशन से गिने 
जाने पर विचार किया smi? 

याची ने उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य किया तथा उसके पश्चात्‌ महालेखाकार की सेवा में रहा एवं 
1979 में बिना दूसरी सरकारी सेवा में जाने की अनुमति लिये त्याग-पत्र दे दिया। बाद में उसने सहायक 


जैमाल सिंह बनाम सचिव, पंजाब सरकार, शिक्षा विभाग, 1999(1) एनएलनआर०415 (d. व हरि-)। 

स्टेट बैंक आफ इंडिया बनाम एनएन. गुप्ता, 1999(1) एस,एल,्जे, 60 एस.सी. 

नसीव सिंह वनाम पंजाब राज्य, 1999(5) एसएलआर, 457 d. व हरि, | 

बी» कस्तूरी बनाम मैनेजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इंडिया, 1999 (3) एस.एल.जे. 17 एस.सी.। 

u.a. सिन्हा वनाम विहार राज्य, 1999(7) Tata 99 qe. 

रामेशवर दयाल बनाम हरयिाणा राज्य, 1999(5) एसएलआर» 506 d. व efi 

एच, आर, गुप्ता वनाम उ.प्र, राज्य, 1998(4)एस०्एलनआर० 621 एस+सीः। 

उमा अग्रवाल बनाम उ.प्र, राज्य, 1999(2) एस,्एलनआरः 22 wate! 

तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड बनाम at. वीरासामी, 1999 (2) एसएल>आर, 182 एस.सी. : एमआई०आर, 1999 एससी, 1786 
तथा तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी वोर्ड बनाम eme वीरासानी, Aodio 1999(2) एस.सी. 429 : एनआईनआर» 1999 एस.सी. 17681 
10. हरधन राय बनाम feo. आफ हेल्थ एण्ड फैमिली प्लानिंग इस्टैबलिशमेंट, 2000(1) एसएलआर.» 650 Frl 

11. एम०आर» राव बनाम dl. Wd. 2003(3) एस« एलनआर» 587 Fate | 

12. जवाहर लाल जैन बनाम भारत संघ, 2000(2) एस.एल«जे- 440 कैट, जबलपुर। 
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जनपद न्यायवादी (uerit) के रूप में 1986 में कार्यभार ग्रहण किया। उसने पेंशन का दावा किया। धृत किया 
गया कि उसे माँगे गये अनुतोष का कोई हक नहीं है।' 

उस राज्य द्वारा जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है सबसे अधिक अन्य राज्यों में सेवा किये जाने की 
स्थिति में सम्पूर्ण सेवा के लिये पेंशन वाला अभिलाभ दिया जाता है! 

जंब स्थायी आधार पर बैंक में कर्मचारी सेवा किया हो तो पेंशन वाला अभिलाभ प्रदान किया जायेगा। 

वैक में आमेलन के पूर्व प्रतिनिधित्व पर किये गये सेवा के समय न गिनना अवैध नहीं है।' 

पेंशन की अवधारणा--पेंशन न तो सेवायोजन की कृपा कर दिया जाने वाला कोई दान है न दया। 
यह संविधान के अनुच्छे 309 के परन्तुक तथा 148(5) के अधीन निर्मित निधिळ नियमों द्वारा नियंत्रित 
कर्मचारी के अधिकार का सृजन है। यह सम्पत्ति का अक्षुण्य अधिकार है। पेंशन को अनुग्रह भुगतान नहीं Her 
जा सकता है अपितु यह पूर्व में की गई सेवओं का प्रतिफल है। यह सेवा की शर्तों का अभिन्न अंग है। पेंशन 
पाने का अधिकार सरकार की इच्छा या प्रसन्नता पर निर्भर नहीं है। पेंशन की धनराशि प्राप्त औसत 
परिलब्धियाँ राज्य सरकार के संसाधनों से संस्थित हैं।' 

सेवा में कुछ माह का व्यवधान होने पर याची को पेंशन लाभ देय है। अल्प व्यवधान के कारण 28 वर्ष 
की सेवा की साख को नकारा नहीं जा सकता है 

उदारीकृत पेंशन का लाभ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय है। पेंशनर्स का विभाजित करना 
विभेदकारी है।” 

प्राथमिक विद्यालय की सेवायें अर्हकारी सेवा में सम्मिलित की जावेगी।' 

कर्मचारी ने अपनी ओर से कोई असत्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किये और उसे अधिक वेतन विभाग द्वारा 
अनुमन्य किया गया हो तो अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के उपरान्त नहीं की जा सकती 
er 

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी आवास देर से खाली करने या न करने पर पेंशन तथा नैवृत्तिक लाभों 
को रोका नहीं जा सकता है 

त्याग-पत्र की तिथि तक यदि कर्मचारी/अधिकारी ने अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है तो त्याग-पत्र देने 
परपेंशन देय है।'° 

शिक्षा विभागों में की गई सेवा को शिक्षकों को पेंशन की अर्हकारी सेवावधि में सहायता प्राप्त 
आशासकीय विद्यालय में की गई सेवा में सम्मिलित किया जायेगा।'' 

1989 के पूर्व मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा को पेंशन देय है। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक 
पेंशन भुगतान के निदेश fea? 

पेंशनर्स पेंशन तथा वेतन दोनों पर सम्मिलित रूप से दो महँगाई भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। 
विधवा की नियुक्ति उसके पति के प्रतिस्थापन पर हुई। अधिकारियों की अवधारणा कि वह पेंशन पर महँगाई 
भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है, सही el? 


मोहनलाल वनाम हरियाणा राज्य, 2000(1) एसएलआर» 597 d. व gRel 

सी.आर» अमीन बनाम डाइरेक्टर, एकाउन्ट्स एण्ड ट्रेजरी आफिसर पेंशन डिपा,, अहमदाबाद, 1999(1) एसः्एलनआर, 531 गुज«। 

आरः्एन, Rag बनाम पंजाब नेशनल बेंक, 2000(2) एसनसीनआर+ 132 दिल्ली, eit. 

डा, ईशर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1999 uai 15 (पं. व हरि») पूर्ण मंच। 

कोविद रतन बनाम उप्र, लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ, 1989 यू-पी-एल«वी-ई«सी- 861 

डीन्एस, नकरा बनाम भारतीय संघ, Tasos 1983 (Fate)! 

रामजी दास बनाम XQ. राज्य, 1997(1) ईनएस+सी. 2841 

हरीशचन्द्र श्रीवास्तव बनाम उ.प्र, राज्य, 1996(2) ई-एस«सी० 317 (खण्डपीठ)। 

9. शीतला प्रसाद नागेन्दु वनाम गोरखपुर विश्वविद्यालय, 1998 (5) ई.एस.सी, 2250 (इलाः) (खण्डपीठ)। 

10. भारतीय संघ आदि बनाम ले» कर्नल पी.एस. भार्गव, 1997(1) ईनएसन्सीः 630 (सुः्कोः)। 

11. राजपति लाल वनाम जिन्विःनिः, गाजियाबाद, 1998(1) ई-एम-सीन 585 (इलाः) 

12. महमूदा वेगम बनाम जि.वि«नि., इलाहाबाद याचिका संख्या 34835 «ui 1995 निर्णीत दिनांक 24-2-19971 

13. भारतीय संघ वनाम रेखा माझी, 2000(2) ई.एस.सी. 1104 (Jate) : ViM 2000 «mh. 1565:2000(10) एसब्सी-सी- 
659 : 2000(4) 3.21. 379 2000(3) स्केल 203 : 2000(3) सुप्रीम 299 : 2000(2) एसः्एलनआर, 6421 
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सेंट्रल गवर्नमेंट के सेवायोजित का समायोजन जन सम्प्रदाय के उपक्रम में हुआ। उसे 1/3 लघुकृत पेंशन 
दी गई। वह लघुकूत पेंशन का हकदान नहीं है पूर्ण पेंशन का हकदार है। लेकिन जिसे 1009/0 लघुकूत पेंशन 
दी गई है वह पूर्ण पेंशन पर महँगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।' 

. आनुपात्तिक पेंशन हेतु पात्रता--अपीलार्थी ने उ.प्र, में सअ» पद पर सेवा की। चार वर्ष के पश्चात्‌ 

सीधी भर्ती द्वारा उसका चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा -हो गया। Ber पद से त्याग-पत्र दे दिया। 
बिहार की सेवा पूर्ण करने पर उसने आनुपातिक पेंशन की ww. सरकार से माँग की! ws में 1.7.89 से | 
पूर्व अस्थाई सेवा पर पेंशन का लाभ देय नहीं था। वह लाभ 10 वर्ष की सेवा पर्ण करने वालों के लिये ही 
था। 4 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक पेंशन लाभ देय नहीं है! 

अपीलार्थी द्वारा आपात माँग पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने के कारण राज्य की हुई हानि की प्रतिपूर्ति 
करने के लिये उसकी 50% पेंशन कम कर दी गई। नियम 43 के अन्तर्गत विभागीय प्रक्रिया में अथवा ; 
अपराधिक प्रक्रिया में यह निर्धारित नहीं हुआ कि आपात माँग पत्र किसी अन्तरस्थ हेतु अथवा दुर्भावना से 
प्रस्तुत किया गया था राज्य द्वारा कथित क्षति का निर्धारण भी दर्शित नहीं है पेशन कम करने का निर्णय 
विधि विपरीत है अतः निरस्तार्ह है? , | 

सीमा सुरक्षा बल के सदस्य, जिन्होंने 10 वर्ष या अधिक समय तक पदों पर कार्य करते हुए सेवा से 
त्याग-पत्र दे दिया। अधिनियम के प्रवधानानुसार 20 वर्ष से कम सेवा करने वालों को पेंशन प्राप्त करने का 
अधिकार नहीं et | 

सेवानैवृत्तिक लाभो को नियमानुसार रोका जा सकता है। ऐसे नियम या विधि की अनुपस्थिति में । 
सेवानैवृत्तिक लाभों को न तो रोका जा सकता है और न कम किया जा सकता है। एक जाली केस से सन्दर्भ 
में अपराधिक प्रकरण के लम्बित होने से सेवानैवृत्तिक लाभों को न रोका जा सकता है और न कम किया जा 
Wear 

पारिवारिक पेंशन---मृतक de में लिपिक ur आश्रित विधवा 2421.00 रू. प्रतिमाह पेंशन प्राप्त 
कर रही थी। जो घटाकर 1620.00 रू प्रतिमाह की गई। पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति हेतु अपर्याप्त थी। 
मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु दावे को बैंक ने आय अपर्याप्त स्रोत मान्य करते हुए निरस्त कर दिया। 
अभिनिर्धारित किया कि मृतक के परिवार को पारिवारिक पेंशन और सेवानैवृत्तिक लाभ दावे को निरस्त करने 
के आधार नहीं हो सकते हैं।* 

पेंशन भुगतान में विलम्ब--सहायक अध्यापक 1996 में सेवा निवृत्त gemi उप शिक्षा निदेशक ने 
तिर्यक उद्देश्य से पेंशन भुगतान में विलम्ब किया। सावधि जमा धनराशि की भाँति 9% वार्षिक व्याज, 
विलम्बकर्ता उपशिक्षा निदेशक से प्राप्त कर भुगतान किये जाने के निदेश किये गये)? 

गबन के आरोप पर सेवानैवृत्तिक लाभों को रोका जाना--भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के 
अन्तर्गत याची पर अभियोग पंजीकृत हुआ और सेवानैवृत्तिक लाभ रोक दिये cun सेवानिवृत्ति दिनांक 
31-10-2000 के विनियम 351- utem um. के अन्तर्गत्‌ विधिक प्रक्रिया प्रचलित नहीं, याची की पेंशन 
व ग्रेच्युटी रोकने का राज्य सरकार को क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि किसी प्रकार, अपराधिक प्रकरण में दोषी 
सिद्ध होता है तो पेंशन अथवा उसके किसी एक भाग को रोकने, वसूली करने के लिये सरकार अधिकृत है। 
प्रत्यर्थीगण को पेंशन आदि अंतिम निर्धारण करने हेतु निदेशित किया गया।* 


1. Qde सुन्दर राजन वनाम भारतीय संघ, 2000(3) £.uu.ül. 1884 सुशको : 2000(5) सुप्रीम 83 : 2000(4) vadit. 

469: 2000(5) Hot. 175 : 2000(4) स्केल 48 : 2000(4) एसएलआर» 371 | 
2. वैजनाथ गुप्ता (श्री) बनाम बिहार राज्य, 1996 (3) ई-एस+सी 251 सुनको : 1996 (10) THe. 297 : 1996 (6) स्केल | 
295 : 1996(6) सुप्रीम 620 : 1996 (5) एस+्एलनआरः 3351 : | 
चन्द्रशेखर प्रसाद सिन्हा बनाम स्टेट आफ बिहार, 2001 (7) एस.एल>आर, 733 (सु.को०)। 
भारतीय संघ बनाम राकेश कुमार तथा दो अन्य, 2001 (2) एसएलआर.» 261 Uum । 
बंगाली बाबू मिश्र वनाम उप्र, राज्य, 2003(1) एनएल>आर» 538 (इला०) (खण्डपीठ)। 
चीफ जनरल मैनेजर बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया, 2004(4) ई>एस-सी 2358 (Za) (खण्डपीठ) 2004 (3) यु«्पीनएल-वी-ई.सी. 22441 
तीरथराज उपाध्याय बनाम Se राज्य, 2004 (3) एन्डव्ल्यूनसी. 28271 
tom. सुगर सिंह (सेवानिवृत्त) बनाम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (एम्टब्लिसमेण्ट) इलाहावाद। 2004(2) f.um.Ht. 845: 
2004 (3) ए-डब्ल्यूनसीः 1925 `: 2004 (2) यू-पी-एल-बी.ई०सी- 17381 “कल 
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याची के पति की मृत्यु 1-1-1989 से पूर्व हुई। राजाज्ञा दिनांक 24-2-89 के अन्तर्गत याची को 
पारिवारिक पेंशन 1-1-1989 से देय है।' | 

अपीलार्थी एक अशिक्षित विधवा है। अपने पारिवारिक पेंशन के अधिकार के संज्ञान से विरत है। पति 
को मृत्यु 21-11-1969 को हुई। उसने 12-3-1991 को पारिवारिक पेंशन की माँग की। विलम्ब के कारण 
पारिवारिक पेंशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दिनांक 22-1-69 से पारिवारिक पेंशन का निर्देश 
किया गया। पारिवारिक पेंशन देने से मना करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत दी गई 
गारन्टी का अतिक्रमण है।' 

प्रत्यार्थी एक डाक्टर को अवैध नियुक्तियां और अनुचित व्ययों का दोषी पाया। प्रचलित प्रक्रियावधि में 
सेवानिवृत्त हुआ। उसकी 75% पेंशन रोकी गई। दूसरे अन्य डाक्टरों को समान आरोपों पर दो वेतन वृद्धि 
रोकने का दण्डारोपण किया गया! अभिनिर्धारित किया कि 75% पेंशन रोकना अत्यधिक ur! पेंशन केवल 
25% कम की जाय! 

सरकार को पेंशन को रोकने अथवा कम करने का अधिकार है। सामान्यतया क्योंकि एक सरकारी सेवक 
सेवानिवृत्ति तिथि को सेवानिवृत्त हो जाता हैं वह कदाचरण के दायित्व से और अनधीनता, जो सेवावधि में 
की गई, से बच नहीं सकता 8l 

अभियोजन पर सेवाविमुक्ति हुई। अपील में निर्दोष हुआ। सुझाव देने पर तथा पत्र प्रेषित करने पर भी 
कार्यभार ग्रहण नहीं किया। दिनांक 30.3.1987 से 30.9.1993 तक कार्य नहीं किया। 15 वर्ष की सेवा पूर्ण 
नहीं की। पेंशन देय नहीं हे! 

प्रत्यर्थी की नियुक्ति संग्रह परिचारक के अस्थायी पद पर 1962 में हुई। लेकिन उसने 1999 तक, 
सेवानिवृत्ति पर्यन्त, 37 वर्ष कार्य किया। वह फाण्डामेण्टल रूल 56 और पेरा 361, 465 तथा 465-ए 
विनियमान्तर्मत पेंशन का हकदार है। सामन्यतः यह तथ्य कि न तो वह स्थायी था और न उसकी सेवायें 
नियमित थीं, विधि प्रावधानों के परिपेक्ष्य में और 37 वर्ष सेवायोजित रहने पर पेंशन के अधिकार से वंचित 
नहीं किया जा सकता है 

याची ने अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में अतिरिक्त धन रुः58543-00 प्राप्त किया जिसकी वसूली की गई। 
आक्षेप था कि इसके लिये वह अधिकृत नहीं था। याची को भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली 
नहीं की जा सकती है, क्योंकि याची ने इसके लिये कोई दुर्व्यपदेशन या कपट का आश्रय नहीं लिया।' 

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवानैवृत्तिक लाभो को रोकने का दण्डारोपण नहीं किया जा सकता है। 
अनुशासनात्मक प्रक्रिया, जो याची के विरुद्ध प्रचलित थी उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त न प्रचलित की जा 
सकती है और न पूर्ण की जा सकती है। अतः सन्दर्भित दण्डारोपण आदेश अवेध और क्षेत्राधिकार से परे 
et 

` पारिवारिक पेंशन 

सरकारी सेवक की सेवा अवस्था में अथवा सेवानिवृत्ति के वाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा 
पत्मी/पति जैसी स्थिति हो तथा उसके न होने पर नावालिग/विकलांग बच्चों को 25 वर्ष की 
आयु/जीविकोपार्जन “पता प्राप्त और अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने प्रर तथा विकलांग सन्तान के 
बारे में आजीवन +-.थे तक के लिये निम्नलिखित दरों पर पारिवारिक पेंशन देय होगी : 


1. शान्ती देवी (श्रीमती) वनाम xu. राज्य, 2001 (4) ई-एस«सी 1589 (इला«) तथा मु. शाजिदा वेगस बनाम सचिव, बेसिक शिक्षा, 
2002 (1) ई.एस.सी» 370 (इलाः)। : 

एस«के-मस्तान बी बनाम जनरल मेनेजर, दक्षिण मध्य रेलवे, 2003 (1) एस.सी-सी 148 : 2003 (1) ईन्सीन्सी 17 (सुः्कोः)। 

ऊ प्र, राज्य बनाम जवाहर लाल भाटिया, 2005 (5) ई.एस.सी-73 (gte) l 

THe राज्य बनाम गुलाम शंकर श्रीवास्तव, 2005 (5) ई,एस.सी. 273 (सुश्कोः)। 

बल्देव सिंह बनाम भारतीय संघ, 2006 (1) ई.एस.सी, 34 (सुः्कोः)। 

राजस्व परिषद बनाम प्रसिद्ध नारायण उपाध्याय, 2006(1) fum. 611 (इलाः) (खण्डपीठ) तथा श्रीमती हीरामुनी देवी बनाम 

उप्र. राज्य, 2007(2) ई.एस.सी, 8191 

7. प्यारे मोहन सिन्हा बनाम शिक्षा निदेशक (ate), 2006 (1) ई.एस«सी- 717 (इलाः)। 

8. जनार्दन चतुर्वेदी बनाम उ.प्र, राज्य, 2007(2) ई.एस.सी, 880 (इलाः खण्डपीठ)। 
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86 ` | उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-1 

ll ub 1,500 से अनधिक मूल वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम 375 रुपये। 

2. रु, 1,500 से अधिक किन्तु 3,000 रुपये से मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम रुपया 
अधिक नही | 450 प्रतिमाह होगा। |, 

3. रुपया 3,000 से अधिक मूल वेतन का 15 प्रतिश जिसका न्यूनतम रुपया 


600 तथा अधितम रुपया 1,250 होगा। 


दिनांक 1.4.90 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रुपया 375 होगी। 
। o निर्णय सन्दर्भ 

प्रतिवादी 1981 में सेवा निवृत्त हुआ तथा पेंशन निर्धारित की गयी, पेंशन का 1986 में उदारीकरण 
किया गया और विद्यमान पेंशनभोगियों के लिये एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया। इसलिये पेंशन को फार्मूले के 
अनुसार पुनरीक्षित किया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 1.1.86 के पश्चात्‌ सेवा निवृत्त होने बलों के दर से पेंशन 
की माँग किया। उच्च न्यायालय ने उसे डी:एस« नकारा बनाम भारत संघ,' का आश्रय लेते हुए स्वीकार कर 
ferar! धृत किया गया कि यह मामला यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि अभिलाभ पुनरीक्षित पेंशन dad के 
आधार पर दिया गया है। नियमों व अधिसूचनाओं को भी चुनौती नहीं दी गयी थी अतः उसे किसी अनुतोष 
योग्य नहीं ठहराया जिसकी अनदेखी उच्च न्यायालय ने भी किया था। अपील स्वीकार की गयी? 

दिनांक 1.1.86 से पूर्व सेवा-निवृत्त हो चुके पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण 

दिनांक 1.1.86 तथा उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पुराने वेतनमानों में मिल रहे 
महँगाई भत्ते के 608 मूल्य सूचकांक के बरावर आगणित धनराशि को वेतनमान: में समाहित करके नये . 
वेतनमान लागू कर दिये गये हैं। तदनुसार उक्त दिनांक से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों की पेंशन की 
धनराशि पर दी जा रही महंगाई राहत में से भी 608 मूल्य सूचकांक के बरावर धनराशि को मूल पेंशन की 
धनराशि के साथ समाहित करते हुये पेंशन पुनरीक्षित कर दी गई है और भविष्य में देय होने वाली महँगाई 
राहत का आगणन पुनरीक्षण पेंशन की धनराशि पर किया जायेगा। इस प्रकार पुनरीक्षित होने के उपरान्त 
आगणित होने वाली धनराशियों का रेडीरेकनर तैयार कराकर जारी कर दिया गया ÈI 


निर्णय सन्दर्भ 

कर्मचारी अनिवार्य सेवा निवृत्ति के पूर्व लगभग 10 वर्षों तक निलम्बित रहा। आदेश निर्देशित करते थे 
कि निलम्बन काल को अर्हता सेवा के रूप में गिना जाय। सभापति अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में 
निर्देशित किया कि निलम्बन का काल रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली, नियम 50-11 के अन्तर्गत अर्हता सेवा 
के रूप में परिगणित किया जाय। पेंशन की गणना करते समय निलम्बन काल की अनदेखी की जायेगी। 
पारिवारिक पेंशन व सेवानिवृत्तीय अन्य अभिलाभों के लिये भी निर्णीत करने का निर्देश जारी किया गया। 

अर्थात्‌ सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 महीनां के उपलब्धियों पर पेंशन को परिगणित किया जाता है, भले ही 
कर्मचारी निलम्बन के अन्तर्गत atl यदि पूर्ण मूल वेतन उपलब्धि है तो 75% ऐसे मूल वेतन की भी 
उपलब्धि होती है जो कर्मचारी का जीवन निर्वाह भत्ता भी है।? 

पेंशनरों को पेंशन पर राहत 

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति परउनके द्वारा की गई सेवा अवधि तथा अन्तिम 10 माह की 
परिलब्धियां के आधार पर देय पेंशन पर महँगाई बढ़ने के साथ ही उपभोक्त मूल्य सूचकांक के आधार पर 
केन्द्रीय सरकारों द्वारा अपने पेंशनरों के लिये वर्ष में दो बार (1 जनवरी तथा 1 जुलाई से) घोषित की जाती 
है और राज्य सरकार द्वारा भी उसे समान दर पर तथा उसी तिथि से लागू किया जाता है। शासनादेश संख्या 
सा-3-2703/दस-301/90, दिनांक 20-12-1990 द्वारा स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार जुलाई 1990 से 
महँगाई राहत की दरें रुपया 1750 पेंशन तक 43 प्रतिशत रुपया 1,750 से 3,000 तक, 32 प्रतिशत 
753 तथा 3,000- से अधिक पेंशन पर 28 प्रतिशत न्यूनतम रुपया 960 हो गई है यह व्यवस्था समस्त 
सिंविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू enit ; 


1. 1983(1) a-et 3051: 

2. स्टेट आफ वेस्ट बंगाल बनाम मोनोतोष राय, 1999(2) Tagi. 49 एसनसी.। 

3. Ate कपूर बनाम भारत संघ, std. 1999(5) एस.सी, 400 : TAM 1999’ THe. 35891 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


भाग-1] Digitized by Sarayu Fqupdatian;T rust, Delhi and eGangotri 87 


निर्णय सन्दर्भ 

प्रार्थिनी का पतिं 1970 में सेवानिवृत्ति हुआ किन्तु पेंशन बिना ओनएमः 29.11.83 व AT 17.5. 
70 के अभिलाभों को प्रदान किये 1995 में सुनिश्चित कीं गयी। पाया गया कि ओ«एम« 79 के पूर्व के 
पेंशनभोगियों पर लागू होगा। धृत किया गया कि उसे 1970 के नियमानुसार दिया जाना है और फिर 1.4 
1979 से पुनर्निर्धारित की जायेगी। तदनुसार निर्देश जारी किया गया।' 

कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता के लिये पारिवारिक पेन्शन की अस्वीकृति असंवैधानिक तथा 
अधिकारातीत èl यहाँ पंजाब राज्य वनाम खड़कसिंह कांग” का आश्रय लिया गया जिसमें यह धृत किया 
गया कि पारिवारिक पेन्शन से माता-पिता को अलग करने वला नियम अयुक्तियुक्त तथा असंवैधानिक है 

जहाँ विधवा महँगाई भत्ता के साथ अपने पति का पेन्शन ले रही थीं तथा ऊनुकम्पा नियुक्ति पर भी 
महँगाई भत्ते के साथ वेतन ले रही थी तो धृत किया गया कि उमे दो महँगाई अनुतोष पाने का हक नहीं ae 

याची का पति 1976 में काम करते हुये मर गया। जब पेन्शन योजना लागू है तो भी पत्नी के लिये 
पारिवारिक पेन्शन अस्वीकार कर दिया गया। धृत किया गलत रूप से पेंशन को इन्कार किया गया तथा 
18% व्याज के साथ पारिवारिक पेन्शन देने का निर्देश दिया गया! 

पेंशन का राशिकरण 

q.d. सिविल पेंशनर्स (कम्प्यूटेशन) रूल्स के नियम-4 की व्यवस्था के अनुसार सेवा-निवृत्त पर देय 
पेंशन के अधिकतम 1/3 भाग तक का राशिकरण अनुमन्य है। दिनांक 1.2.1980 से राशिकरण की स्वीकृति 
देने का अधिकार विभागाध्यक्षां/विभागीय सचिवों को प्रतिनिधानित कर दिया गया। दिनांक 3-6-1980 से 
नियमों में यह व्यवस्था भी कर दी गई कि सेवा-निवृत्त की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पेंशनों के राशिकरण हेतु 
आवेदन करने पर सम्वन्धित सेवक के लिये डाक्टरी जाँच करवानी आवश्यक नहीं होगी। राशिकरण हेतु सव 
प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त हो जाने की तिथि से राशिकूत मूल्य पाने का 
हकदार हो जायेगा और आवेदन-पत्र वापस लेने की छूट नहीं होगी। जिन मामलों में स्वास्थ्य परीक्षा करानी 
आवश्यक हो, उनमें स्वास्थ परीक्षण में योग्य पाये जाने पर वह राशिकूत मूल्य पाने का हकदार होगा। यदि 
राशिकृत मूल्य पाने का हकदार हो जाने के वाद संबंधित सेवक की मृत्यु हो जाये तो राशि मूल्य का भुगतान 
उसके वारिश को कर दिया जायेगा। राशिकृत मूल्य के भुगतान के साथ-साथ संबंधित सेवक की पेंशन की 
धनराशि में राशिकृत अंश के बराबर कमी कर दी जायेगी। यह कमी राशिकूत मूल्य के भुगतानादेश की तिथि 
के 3 माह वाद अथवा भुगतान की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, से की जायेगी। राशिकूत मूल्य का 
निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशिमूल्य के अनुसार किया जाता है। 

शासनादेश संख्या सा-3-1587-दस-87-958/80, दिनांक 23.7.87 सपठित संख्या सा-3-भा/स-32 
“90-958/80, दिनांक 6.2.90 द्वारा यह आदेश भी जारी कर दिये गये हैं कि यदि राशिकरण सेवा-निवृत्ति 
की तिथि पर कराया गया है तो सेवा-निवृत्त से 15 वर्ष बाद तथा यदि बाद में कराया गया है तो राशिकरण 
की तिथि के 15 वर्ष वाद राशिकूत अंश के पुनर्स्थापित कर दिया जायेगा। 


पेंशन का भुगतान 
पेंशनरों के नाम जारी पेंशन भुगतानादेश (पी-पीमओ+) -के आधार पर पेंशन का भुगतान कोषागारों द्वारा 
किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रुपया 300 तक पेंशन का नकद भुगतान कोषागारों द्वारा कर 
दिया जाता El अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 रुपया कर देने की कार्यवाही की जा रही है। वृद्ध पेंशनरों को 
पेंशन प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को ध्यान. में रखते हुए कुल (11) कोषागारों में टेलर पद्धति से 
भुगतान की व्यवस्था भी की गयी है। दूर दराज गाँवों में रहने वाले पेंशनरों की सुविधा के लिये मनीआर्डर 
द्वारा पेंशन का भुगतान किये जाने की भी व्यवस्था है। 


शांती लता दास बनाम भारत संघ, 1999(3) एस+एल+्जेश 552 कैट», Piel 

1998 (1) आरः्एसः्जेः 412 : 1998 (4) एसः्एलनआरः 594 d. व हरिः। 

बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2000(1) एसएलआर.» 688 d. व हरिः, Ae Hel 

भारत संघ वनाम रेखा माझी, 2000(2) TAUPA. 652 एससी.» : एशआईनआर» 2000 एस.सी. 15621 
प्रेमवती बनाम हरियाणा राज्य, 2000(1) एसएलआर.» 719 d. व हरि, 
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पी.एस«बी० योजना के अन्तर्गत रुपया 300 से अधिक की पेंशन का भुगतान पेंशनर सरकारी क्षेत्र के 
बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके लिये पेंशनर को किसी ऐसे बैंक में अपने नाम से खाता 
खोलना होगा और संबंधित बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान प्रतिमाह पेंशनर के खाते में जमा होता रहेगा। 
लखनऊ के जवाहर भचर स्थित, कोषागार से पेंशन का भुगतान चेक द्वारा सीधे अपने खाते में प्राप्त करने 
की सुविधा भी उपलब्ध है। . 

दिल्ली में निवास कर रहे राज्य पेंशनरों की सुविधा के लिये यून्पी भवन में पे एण्ड एकाउन्ट्स आफिस 
के माध्यम से पेंशन भुगतान की व्यवस्था भी गई है। 

राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कृत्रिम अंगों के 
अन्तर्गत इन्ट्राआकुलर लेन्स की सुविधा शासनादेश संख्या 3355/5-7-95-1035/86 दिनांक 14-11-1995 
द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। 

ग्रेच्युटी 

सर्विस ग्रेच्युरी--10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी देय होगी! 
इसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये माह की परिलब्धियों के बराबर होगी। 

रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी---रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगी 
तथा इसकी धनराशि प्रत्येक पूर्ण छमाही सेवा अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के V4 के बराबर 
होगी तथा जिसका अधिकतम अन्तिम परिलब्धियों के 16 1/2 गुने के बरावर होगा किन्तु रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 
की धनराशि रु. 1 लाख से अधिक नहीं होगी। 

डेथ ग्रेच्युटी --सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी 
जिसकी दरें निम्नवत्‌ होंगी-- 


1. एक वर्ष से कम सेवा पर परिलव्धियां का दो गुना 

2. 1 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम परिलव्धियों का 6 गुना 
सेवा पर र 

3. 5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना 
सेवा पर 


4. 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के 
| लिये परिलव्धियों के आधे के बराबर जिसकी 
अधिकतम सीमा परिलब्धियों के 33 गुने के 
बरावर होगी किन्तु देय धनराशि 1 लाख रुपये 
से अधिक नहीं होगी। 
यून्पी> रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स के नियम 6--की व्यवस्था के अनुसार देय धनराशि का भुगतान 
मृतक द्वारा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों को किया जायेगा तथा नामांकन न होने की दशा में पत्नी/पति जैसी स्थिति 
हो पुत्र/पुत्री को बराबर-वरावर बाँट दिया जायेगा तथा इन सदस्यों में से किसी की न होने पर परिवार के 
अन्य सदस्यों में बाराबर-बराबर अनुपात में fes किया जायेगा। परिवार का कोइ सदस्य जीवित न हो तथा 
नामांकन भी न हो तो ग्रेच्युटी की धनराशि शासक को लैप्स हो जायेगी। 
दिनांक 1.6.89 से अस्थाई रहते हुए सेवा-निवृत्त होने वाले सेवकों को भी शासनादेश संख्या 
सा-3-1152/दस-915/89, दिनांक 1.7.89 के अनुसार अधिवर्षता, अशक्तता तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 
मामलों पर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी देने की व्यवस्था लागू कर दी गई d 
सामूहिक बीमा एवं बचत योजना 
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना में “बचत निधि” में जमा धनराशि पर ब्याज 
की दर में वृद्धि सम्बन्धी शासनादेश सं. बीमा 2051/दस-87-87-85 दिनांक 31/8/1987 द्वारा 
निम्नवत्‌ आदेश जारी हुये él 
उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या 2627/दस-87-83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 की 
ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में यह व्यवस्था है 
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कि राज्य कर्मचारी सामूहिक रीमा एवं वचत योजना के अन्तर्गत समूह “क” व “ख” के आंधिकारियों के 
मासिक अभिदानों में “वचत निधि” मं जमा धनराशि पर 11 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि व्याज 
दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि शासन ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लि है कि 
दिनांक 1 मार्च, 1987 से उक्त निधि में जमा धनराशि पर व्याज 12 प्रतिशत त्रेमासिक चक्रवृद्धि की दर से 
दिया जायेगा। 

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि शासनादेश संख्या वीमा-13-16/दस-18-80, दिनांक 21 
अक्टूबर, 1981 के प्रस्तर-4 में यह व्यवस्था है कि राज्य कर्मचारी सामूहिक वीमा एवं बचत योजना के 
अन्तर्गत समूह “ग” व “घ” के कर्मचारियों के मासिक अभिदानों में “बचत निधि” में जमा धनराशि पर 6 
प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज दिया जायं। इस सम्वन्ध में शासन ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया 
हे कि दिनांक 1 मार्च, 1987 से उक्त निधि में जमा धनराशि पर व्याज 9 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि की दर 
से दिया जायेगा। 

3. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जाये।” 

राज्य कर्मचारी सामूहिक वीमा एवं वचत योजना शासनादेश a. बीमा-35-दस-88-87- 1983 
दिनांक 13/11/1988 द्वारा निम्नवत्‌ आदेश जारी हुए हैं। 

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश वीमा-1316/दस-16-80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981 के 
प्रस्तर-4 तथा शासनादेश संख्या वीमा-2627/दस्‌/87/83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 के प्रस्तर-4 की ओर 
आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के 
लेखों के सरलीकरण की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत “बचत निधि” में 
जमा धनराशि तथा उस देय व्याज सहित भुगतान सम्वन्धित अधिकारी/कर्मचारी अथवा लाभार्थी को 
निकटतम एक रुपये के गुणांक में किया जाये अर्धात्‌ 50 पेसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये 
पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पेसे से कम.की राशि को छोड़ दिया जायेगा। उक्त शासनादेश इस सीमा . 

तक संशोधित समझे जायें। 

2. यह आदेश 1 फरवरी, 1988 से प्रभावित होंगे।” 

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत धनराशि के भुगतान हेतु खोले 
गये बचत खातों पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग सम्बन्धी शसनादेश संन बीमा-1363/दस- 
89-94-89 दिनांक 5.12.1989 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है। 

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या वीमा-3176/दस-85-94-83, दिनांक 18 
नवम्बर, 1985 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें ये निर्देश दिये गये थे कि जिन 
विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों द्वारा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं वचत योजना की धनराशि 
बैंक में वचत खातों में जमा की गई हे उनकी वचत खाते तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर देने चाहिये और 
उनके स्थान पर अपने नाम से चालू खाते खोले जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश का आंशिक संशोधन 
करते हुए मुझे यह कहना है कि उक्त चालू खाते पदनाम से खोले जायें अधिकारी विशेष के नाम से नहीं। 

2. इस सम्वन्ध में मुझे यह भी कहना है कि शासन के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कतिपय 
विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालायाध्यक्षों द्वारा शासनादेश सं. सा-3-2005/दस-79-14-77, दिनांक 17 
सितम्बर, 1979 के प्रस्तर-2(6) तथा संख्या बीमा-1316/दस-16-80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981 के 
प्रस्तर-9(च) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार खोले गये बचत खातों पर व्याज अर्जित हुआ है और उसे 
उन्हीं खातों में जमा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठाया गया हे कि उक्त बचत पर अर्जित 
व्याज का समायोजन किस प्रकार किया जाए 

3. मामले में सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त शासनादेशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 
बचत खातों में इस प्रकार अर्जित व्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग की प्राप्तियों के अधीन “अन्य 
प्राप्तियों” के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर दी जाएँ 

भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 

सचिव। 
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लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान सम्बन्धी शा«सं० 
बीमा-1321/दस-89-46/1987 दिनांक 15/9/1989 द्वारा निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है। 

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना राज्य सरकार के अधिकारियों के 
अधिकारियों/कर्मचारियों पर अधिवर्षता आयु तक ही लागू Bl अधिवर्षता आयु पूरी करने पर सरकारी सेवक 
की “बचत निधि” में जमा उसकी धनराशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। सेवारत अवस्था में दिवंगत 
होने पर उसके आश्रितों को “वचत निधि” तथा बीमा आछदादन की धनराशि भुगतान की जाती है। शासन 
के समक्ष कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें सरकारी सेवक अपने सेवाकाल में लापता हो गया और उसका कोई 
पता ठिकाना ज्ञात नहीं हो सका इस संदर्भ में यह प्रश्‍न उठा कि किसी सरकारी सेवक के लापता हो जाने 
तथा उसकी बरामदगी न होने पर उसके अश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि कब दी जानी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में शासन ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में सामूहिक वीमा योजना के 
अन्तर्गत आच्छादन की धनराशि का भुगतान सरकारी सेवक के लापता होने के महीने के .पश्चात्‌ सात वर्ष 
की अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा उत्तराधिकारियों को कर दिया जाय वशर्तें कि 
दावेदार प्रश्‍नगत सरकारी सेवक की मृत्यु का उचित व निर्विववाद प्रमाण अथवा सक्षम न्यायालय की इस 
आशय की डिक्री प्रस्तुत करे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में 
यथा निर्धारित मृत मान लिया जाये के अधीन एक लघु शीर्षक “123 एनआईन्एस० अधिकारी समूह वीमा 
योजना” निर्धारित किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब दिनांक 1 अप्रैल, 1937 
से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अब सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अभिदानों के रूप में की 
जाने वाली कटौतियाँ निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत जमा/वगीकूत की जायेगी-- 

“8558 उचन्त खाता-- 

123 u,amé.um. अधिकारी समूह बीमा योजना अंशदान।” 

अभिदानों का केन्द्र सरकार को अग्रिम भुगतान निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा-- 

“8658 उचन्त खाता-- 

123 एनआईन्एस० अधिकारी समूह बीमायोजना के सम्वन्ध में अंशदान की केन्द्रीय सरकार को 

अदायगी।” 

भवदीय, 
ज्ञानेन्द्र नारायण 
अनुसचिव। 


O “ऊ प्र, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना” के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं 
बीमा आच्छादन की धनराशि में वृद्धि सम्बन्धी शासनादेश संख्या बीमा-1027/ दस-90-87/1983 
दिनांक 5/7/1990 निम्नवत्‌ है--- 

राज्य सरकार द्वारां अपने अधिकारियाँ/कर्मचारियां के कल्याणार्थ संचालित की जा रही “उत्तर 'प्रदेश 

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं वचत योजना” से सम्बन्धित शासनादेश संख्या बीमा-1316/दस-16/80, 
दिनांक 21 अक्टूबर 1981. 

2. मुझे भी कहना है कि नामित व्यक्तियों अथवा उत्तराधिकारियों की सम्बन्धित सरकारी सेवक का 

बचत निधि” में जमा धनराशि का भुगतान सरकारी सेवक के लापता होने के एक वर्ष पश्चात निम्नलिखित 
शर्तें पूरी होने पर कर दिया जाये-- 

(1) परिवार को सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी होगी तथा पुलिस से इस आशय 
की रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी कि पुलिस की हर कोशिश के बावजूद सरकारी सेवक बरामद नहीं 
हो सका है। 

(2) सरकारी सेवक के नामितों/आश्रितों से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र (इम्डैम्निटी 'बाण्ड) लेना होगा कि यदि 
सरकारी सेवक लौट आता/आती है और. दावा करता/करती है तो यह समस्त धनराशि सरकारी 
सेवक को देय अदायगी के प्रति समायोजित कर ली जायेगी। 
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(3) मासिक अभिदान को पूरी धनराशि सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि को लागू दर से 
लापता होने क॑ महीने के बाद प्रति माह एक वर्ष तक सरकारी सेवक द्वारा नामित व्यक्तियों या 
उत्तराधिकारियों से वसूल की जाती रहेगी। 

3. उसके बाद अगले E: वर्ष की अवधि या उस मास तक जिसमें आच्छादन की धनराशि का भुगतान 

किया जाये, जो भी बाद में हो, निर्धारित “बीमा निधि” के अंशदान की वसूली की जाती रहेगी। 

4. यदि प्रस्तर-2 विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती है तो एक वर्ष के अंशदान की समस्त राशि तथा उस पर 
(बचत निधि की जमा रीश पर स्वीकार्य दर का) ब्याज की वसूली, एक वर्ष पश्चात्‌ अदा की जाने वाली 
बचत निधि की राशि में की जाये। जहाँ तक अगले छः वर्ष की किश्तों का सम्बन्ध है जैसा कि प्रस्तर-3 में 
बताया गया है, यह राशि भी व्याज सहित बचत निधि में जमा धनराशि पर स्वीकार्य दर से कर्मचारी के गुम 
हो जाने के एक माह पश्चात्‌ सात वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद अदा की जाने वाली बीमा राशि में से 
वसूली जाएँ। 

5. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत बीमा आच्छादन की धनराशि 
का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, भले ही प्रकार मानी गई मृत्यु की तिथि सरकारी सेवक 
की अधिवर्षता प्राप्त करने की तिथि के बाद ही क्‍यों न पड़ती हो। 

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना 1988 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1987-88 से 
परिवर्तित लेखा वर्गीकरण का प्रयोग सम्बन्धी शासनादेश a. बीमा-2905/दस-87-21/87 दिनांक 
25/1/1988 में निम्नवत्‌ प्रावधान है--- 

उपर्युक्त विषय पर इस अनुभाग के पत्र संख्या वीमा-255/दस-52-80, दिनांक 6 मार्च, 1982 के क्रम में 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 से नया लेखा वर्गीकरण प्रभावी होने के 
फलस्वरूप पुराना शीर्षक “858-उचन्त लेखा” अब बदलकर “8658 उचन्त खाता” हो गया है और उक्त 
“8658-उचन्त खाता” 1981 तथा संख्या बीमा-2627/दस- 87/83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 की ओर 
आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना चूँकि “केन्द्रीय सरकारी 
कर्मचारी समूह बीमा योजना” के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है और केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजना 
में दिनांक 1 जनवरी, 1990 से मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन की धनराशि में वृद्धि कर दी है 
अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भी “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत 
योजना” को अपने अधिकारियाँ/कर्मचारियों के हितार्थ और अधिक उदार एवं कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य 
से दिनांक 1 मार्च, 1990 से इस योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान की दरों एवं उनके विरुद्ध प्रदत्त बीमा 


आच्छादन की धनराशि में निम्नवत्‌ संशोधन/वृद्धि करने कानिर्णयलिया ही ईः 


अधिकारियों/ मासिक अभिदान बीमा निधि बचत बीमा आच्छादन बचत निधि 


_कर्मचारियोंकासमृह कीद निधि कीराशि परब्याजदर_ 
Po रू रु Go Po 
समूह “क 120.00 36.00 84.00 1,20,00.00 12 प्रतिशत 
समूह “ख 60.00 18.00 42.00 60,000.00 त्रैमासिक 
समूह “ग” 30.00 9.00 21.00 30,000.00- चक्रवृद्धि 
>समूह “घ”, . 30.00: — 5 9/00 2100: 0000.00 


2. उपर्युक्तानुसारं संशोधित/पुनरीक्षित योजना अब पुलिस कर्मचारियों सहित राज्य सरकार के समस्त 
सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1990 से समान रूप से लागू होगी तथा अप्रैल, 1990 में आहरित किये जाने 
वाले मार्च, 1990 माह के वेतन से संशोधित दरों पर मासिक अभिदान की वसूली की जायेगी। 

3. मुझे यह भी कहना है कि दिनांक ! मार्च, 1990 से संशोधित मासिक अभिदान की दरों के अनुसार 
अभिदान की धनराशि तथा पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार अब तक सरकारी सेवकों के वेतन से काटी गई 
धनराशि के अन्तर को अधिकतम छः मासिक किस्तों में उसके वेतन से काटा जायेगा तथा सुसंगत लेखा 
शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। दिनांक 1 मार्च, 1990 के बाद सेवानिवृत्त तथा दिवंगत हुए सरकारी 
सेवकों को सामूहिक बीमा सम्बन्धी दावों का भुगतान मासिक अभिदान की पुनरीक्षित दर तथा पुरानी दरों के 
अन्तर की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक अथवा वास्तविक लाभार्थी, जैसी स्थिति हो, से एक मुश्त जमा 
कराने के बाद ही किया जायेगा। - 
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4. मुझे यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक वीमा एवं बचत योजंना के सम्बन्ध में 
erre निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

5. कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित को अवगत करा दें। 

भवदीय, 
भोला नाथ तिवारी 
सचिव। 

सामुहिक परिवर्तनों के फलस्वरूप राजकीय सेवकों पर सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने 
सम्बन्धी शासनादेश सं. बीमा-898/दस-90-134/89, दिनांक 1/9/1990 .में निम्नवत्‌ प्रावधान किया 
गया है--- 

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या बीमा-2627/दस-87/83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 तथा संख्या 
बीमा-2602/दस-87-87/83, दिनांक 15 अक्टूबर, 1987 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश 
हुआ है कि इन शासनादेशों में कहा गया है कि यदि पहली मार्च के वाद पदोन्नति के फलस्वरूप किसी 
कर्मचारी का समूह परिवर्तित होता है तो उस पर पदोन्नति समूह के अभिदान की दर तथा बीमा आच्छादन 
अगली पहली मार्च से लागू होंगे और तब तक पदोन्नति के पूर्व की अभिदान दर व वीमा आच्छादन यधावत्‌ 
लागू रहेंगे। इसी प्रकार पदावनति की दशा में समूह परिवर्तन होने पर उनके सम्बन्ध में बीमा आच्छादन तथा 
मासिक अभिदान की धनराशि में परिवर्तन अगली पहली मार्च से ही लागू किया जायेगा और इस बीच उन्हें 
पदावनित के पूर्व की अवस्था के अनुसार वीमा आच्छादन मिलता रहेगा और तदनुसार अभिदान की कटौती 
की जायेगी। स्पष्टतः समूह परिवर्तन की दशा में योजनान्तर्गत लाभों की अनुमन्यता, सम्बन्धित सरकारी ' 
सेवकों को अगली पहली मार्च से ही ग्राह्य होगी। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु अर्हता निर्धारण समूह में 
परिवर्तन की प्रक्रिया एवं प्रकार से सम्वद्ध न होकर केवल सम्वन्धित सरकारी सेवक के वेतनमान से होगा। 

2. उक्त स्थिति .के स्पष्ट होने के बावजूद भी समय-समय पर ऐसी जिज्ञासायें/प्रकरण शासन के समक्ष 
समाधान मार्गदर्शन हेतु आते रहे हैं, जिनमें पदोन्नति की प्रक्रिया, पदोन्नति की अवधि आदि के प्रश्‍न निहित 
रहते हें। इनके निराकरण में पर्याप्त समय लगने के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सेवक अथवा उसके 
लाभार्थी को योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त करने में विलम्ब होता है। इस स्थिति की पुनरावृत्ति को समाप्त 
करने एवं योजना की कल्याणकारी छवि की ओर मुखरित करने के उद्देश्य से मुझे यह स्पष्ट करना है कि वे 
समस्त अधिकारी/कर्मचारी जो “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना” से आच्छादित 
हों, के समूह में परिवर्तन चाहे पदोन्नति द्वारा (पदोन्नति का प्रकार अथवा अवधि कुछ भी हो) या समयमान 
वेतनमान के फलस्वरूप हो, से समूह परिवर्तन की तिथि के वाद पड़ने वाली पहले मार्च से विना किसी 
भेदभाव के परिवर्तित समूह के अन्तर्गत देय मासिक अभिदान उसके वेतन से काटा जायेगा और तद्नुसार ही 
उसे वीमा आच्छादन का लाभ प्रदान किया जायेगा। ऐसे मामलों में जिनमें समूह परिवर्तन पूर्वगामी तिथि से 
किया गया हो, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से समूह परिवर्तन की तिथि के बाद पड़ने वाली पहली मार्च से 
बढ़ी दर से अभिदान का अन्तर वसूल किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के बाद उक्त 
आदेश निर्गत किये गये हों, तो उसके लाभार्थी से तद्नुसार अभिदान की धनराशि का अन्तर राजकोष में 
जमा करने के बाद ही बीमा आच्छादन की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। 


भवदीय, 
भोला नाथ तिवारी 

; सचिव। 
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के उद्देश्यों हेतु सेवा-समूहों का 
वर्गीकरण सम्बन्धी शासनादेश सं. 1244/दस-9६-189(ए) 89, दिनांक 6/8/1991 में निम्नवत्‌ 

प्रावधान $— ; ५ 
शासन से इस आशय की जिज्ञासाएँ की गई हैं कि समता समिति की संस्तुतियां के आधार पर स्वीकृत 
पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर विभिन्‍न सेवा समूहों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से किस दर पर 
मासिक कटौतियाँ की जायँ और उन्हें कितनी धनराशि का बीमा आच्छादन अनुमन्य होगा। शासन के संज्ञान 
में यह बात भी आयी है कि कतिपय विभागों द्वारा एक ही सेवा समूह के अधिकारियों से सामूहिक बीमा के 

प्रयोजन हेतु जो मासिक कटौतियाँ की जा रही हैं, उनमें भिन्नता है। 
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2. शासनादेश संख्या वीम-2627/दस-87-83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 के प्रस्तर-7 में यह स्पष्ट 
किया गया है कि age “क” में वे अधिकारीगण आयेंगे जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 1,720 से 
अधिक हो और शेष अधिकारी समुह "ur" में माने जायेंगे। इसी शासनादेश के क्रम में अन्य शासनादेश संख्या 
वीमा-2949/दस-85-87-83, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 में अग्रेतर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है 
कि समयमान वेतनमान के एसे अधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम रू. 1,720 से अधिक है, वे भी 
समूह “क” में आयेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सामूहिक बीमा योजना के 
प्रयोजन के लिए वेतनमान परिवर्तित होने से सेवा समूह में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात्‌ जिस समूह के 
अन्तर्ग संवर्ग सृजित किया जाता है वही सदैव वना रहता हे जव तक कि सरकार द्वारा उसे किसी सामान्य 
अथवा विशिष्ट आदेश के द्वारा परिवर्तित न किया जाय। अतः दिनांक 1 जनवरी, 1986 से वेतनमानों के 
पुनरीक्षित होने के उपरान्त भी सामूहिक वीमा योजना के प्रोजन के लिये सेवा समूह पूर्ववत्‌ बने रहेंगे और 
जव तक कार्मिक विभाग द्वारा सेवा समूहों को पुनर्वर्गीकूत नहीं किया जाता है तब तक अधिकारीगण उन्हीं 
सेवा समूहों में बने रहेंगे जिनमें वे वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व di 

3. आपसे अनुरोध है कि कूपया सामूहिक वीमा एवं वचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान की. 
कटौती तद्नुसार ही की जाये। 

राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों पर कार्यरत सैन्य सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियों/ 
सैनिकों को “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना” का लाभ प्रदान किये 
जाने सम्बन्धी MM बीमा-1705/दस-91-61-1980, दिनांक 30/11/1991 में निम्नवत्‌ प्रावधान 
किया गया à— 

1. राज्य सरकार दारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के हितार्थ “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक 
बीमा एवं बचत योजना” संचालित की जा रही है। यह योजना शासन के नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति राज्य 
सरकार के अधीन केवल उन पूर्णकालिक स्थायी एवं अस्थायी सेवकों पर लागू है, जो सरकारी सेवा में 
पुनयोजित नहीं है। इसी आधार पर चूँकि सैन्य सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियां/सैनिकों को सरकारी सेवा 
में पुनयोर्जित माना जाता है, अतः उन्हें सामूहिक बीमा योजना का लाभ अनुमन्य नहीं हो पाता है। 

2. समय-समय पर यह माँग की जाती रही है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सिविल पदों पर 
कार्यरत सैन्य सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियां/सैनिकों पर भी “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक वीमा 
एवं बचत योजना” लागू की जाय ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। 

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित स्थिति में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त 
राज्य सरकार ने सैन्य सेवा से अवकाश प्राप्त ऐसे अधिकारियां/सैनिकां, जो राज्य सरकार के अधीन नियमित 
अधिष्ठान में विभिन्न सिविल पदों पर कार्यरत हों, को भी “उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक वीमा एवं 
बचत योजना” का लाभ केन्द्रीय सरकार की ahead बीमा रक्षण योजना (Extende:! Insureance 
Scheme) के अन्तर्गत प्रदत्त लाभ की समाप्ति पर इस शर्त के साथ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है 
कि योजना मे प्रवेश के समय उनकी आयु 50 वर्ष से कम हो। यह योजना एसे कर्मचारियों/अधिकारियों पर 
उनके अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक ही लागू होगी संविदा पर नियुक्त कर्मचारियो/आधिकारियों पर यह 
योजना लागू नहीं होगी। 

4. कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें। 


नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय 
संख्या : सा-1051/दस-2008-301(9)-2003 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 /लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2008 
ळार्यालय-ज्ञाप 
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों 
पर अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नव परिभाषित 
अशदान पेंशन योजना लागू करने का Sofa लिया गया है। इस हेतु उत्तर PR esee बेनीफिट्स 
रूल्स, 1961 तथा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में आवश्‍यक संशोधन भी क्रमशः 
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अधिसूचना सा-3-459/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 तथा संख्या सा-3-470/दस- 
2005-301(9)/2003, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 द्वारा किये जा चुके हैं। 

2. उपयुक्त संदर्भ में केन्द्रीय लेखा-अनुरक्षक एजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और पेंशन निधि 
विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के 
रूप में ऐसे सभी राज्य कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के 
लिए राज्यपाल महोदय निम्नवत्‌ आदेश देते है:--- 

(1) यह व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों 
पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महँगाई वेतन तथा 
महँगाई भत्ते का मात्र 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रुपये में पूर्णाकि) 
योजनान्तर्गत पेंशन टियर- के लिए करेगा। इस अंशदान की कटौती संबंधित आहरण एवं 
वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन कर्मचारियों पर 
सामान्य भविष्य निधि याजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में 
अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी। 

(2) ` प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-1) तीन प्रतियों में तथा संलग्न 
प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित 
किया जा सकेगा। नामांकन के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा 
अभिलेख में भी की जायेगी। 

(3) कार्यालायध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अधवा 
उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, पेंशन, GA. लखनऊ से इन 
आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर “इन्डेक्स नम्बर” प्राप्त कर लें। तत्पश्चात्‌ नये 
कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर “इन्डेक्स 
नम्बर” प्राप्त कर लिया जाए। | 

(4) उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख-रखाव निदेशक, पेंशन, उ०प्र, लखनऊ द्वारा उसी 
प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि सामान्य भविष्य निधि लेखों के मामले में महालेखाकर, 
उप्र. इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी 
से निर्धारित फार्म (अनुलग्नक-1) पर आवेदन-पत्र दों प्रतियों में प्राप्त होने पर निदेशक, 
पेंशन, GU. लखनऊ द्वारा पेंशन योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को “इन्डेक्स नम्बर” 
आवंटित किया जायेगा। निदेशक, पेंशन, उप्र, लखनऊ द्वारा आवेदन-पत्र की एक प्रति आवंटित 
इंडेक्स नम्बर सहित संबंधित कार्यालर्याध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को वापस 
की जायेगी। पेंशन योजना हेतु आबंटित “इंन्डेक्स नम्बर” को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के 
प्रथम पृष्ठ पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के साथ अंकित कर दिया जायेगा। 

(5) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती कर्मचारी द्वारा जिस माह में 
कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी अर्थात्‌ जिस माह 
में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। 
उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रैल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से 
अंशदान की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 
को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साध-साथ 
अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन से कर ली जायेगी। इसके 
समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा। 

(6)(क) उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन बिल से अलग तैयार किये 
जायंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ, पेंशन योजना के लिए 
अंशदान की कटौती का निर्धारित प्रारूप पर शिड्यूल (अनुलग्नक 2-क) जो यथासम्भव 
अलग रंग में होगा, दों प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। शेडयूल में अधिष्ठान के योजना से 
आच्छादित सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी, भले ही किसी का वेतन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-1] 


| ——————————————1] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
नियम संग्रह 95 


किसी कारण आहरित न किया जा रहा हो। इस संदर्भ में कोषागार स्तर पर निम्नानुसार 
कार्यवाही की अपेक्षा होगीः 
(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन बिल के 
साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष “8342-अन्य जमा” के अन्तर्गत कटौतियों से संबंधित 
शेड्यूल निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 2-क) में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइजड बनाए गए हों। 
(ii) विल पास करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि बिल में दर्शायी 
गयी लेखाशीर्ष “8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी 
पेंशन स्कीम-01-राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशनं योजना-01-राजकीय 
कप्रचारियों का अंशदान-टियर-| “के अन्तर्गत की गयी कुल कटौती की धनराशि के 
अनुसार शेड्यूल संलग्न हैं। कटौती की धनराशि एवं संलग्न शेड्यूल की धनराशि में 
भिन्नता होने की स्थिति में, त्रुटियों के निराकरण के पश्चात्‌ ही बिल पास किये जायेंगे। 


(ख) बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में 


(ग) 


बाह्य सेवायोजक, जिनके द्वारा शासनादेश संख्या-जी-1-885/दस-06-534(11)/93, दिनांक 
09 नवम्बर, 2006 के अनुसार पेंशनरी अंशदान देय नहीं हैं, द्वारा कर्मचारी के वेतन से 
पेंशन अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि, चालान (अनुलग्नक 2-क) तीन 
प्रतियों में भरकर राजकोष में जमा की जायेगी, जिनमें से एक प्रति जमाकर्ता को वापस कर 
दी जायेगी तथा शेष दो में से कोषागार द्वारा एक प्रति निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ 
को भेजी जायेगी तथा एक प्रति कोषागार में अभिलेखार्थ रखी जायेगी। इस प्रयोजनार्थ 
अनुलग्नक 2-क को ही ट्रेजरी चालान फार्म माना जायेगा। यदि ऐसे बाह्य सेवायोजक का 
कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थित है, तो पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि निदेशक, 
पेंशन, GY. लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा, कटौती के शैडयूल (अनुलग्नक 2-क) के 
साथ निदेशक, पेंशन, उ>प्र लखनऊ को भेजी जायेगी। उपरोक्त शासनादेश द्वारा आच्छादित 
ऐसे कर्मचारियों. के संबंध में सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। 
प्रदेश के बाहर बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में 
ऐसे बाह्य सेवायोजक जो शासनादेश संख्या-जी-1-885/दस-2006-534(11)/93, दिनांक 09 
दिनांक 09 नवम्वर, 2006 की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, द्वारा ऐसे कर्मचारियों के 
पेंशन अंशदान की धनराशि (अनुलग्नक 2-क सहित) और बाह्य सेवायोजक के अंशदान की 
धनराशि (अनुलग्नक 2-ख सहित) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन, उप्र, लखनऊ के पक्ष में बैंक 
ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, WoW. लखनऊ को भेजी 
जाएगी। यदि ऐसें बाह्य सेवायोजक का कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित है, तो कर्मचारी के 
पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि एवं बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि 
उपर्युक्त (ख) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, जिस हेतु 
क्रमशः अनुलग्नक-2-क एवं अनुलग्नक-2-ख को ही ट्रेजरी चालान फार्म माना जायेगा। 

यदि किसी कर्मचारी से किंसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती “शून्य” 
दर्शाते हुए उसके स्पष्ट करणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा। 

वेतन बिल से पेंशन के लिए अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लेाक-लेखा पक्ष में 
निम्नांकित लेखाशीर्ष में अनतरण द्वारा जमा की जायेगी--- 


8342-अन्य जमा- 
117 - सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन-स्कीम- 


01 - राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना- 
01- राजकीय कर्मचारियों का अंशदान-टियर-1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-] 


(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन विल के साथ संलग्न किए गऐ शेड्यूल की एक 


प्रति को, यथा स्थिति, कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग 
कवर में प्रत्येक माह के लेखों के साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, TH. लखनऊ को भेजा 
जायेगा। बाह्य सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य कर्मचारियों के शेड्यूल 
(यथास्थिति अनुलग्नक 2-क तथा/अथवा अनुलग्नक 2-(ख) की एक-एक प्रति अगले माह 
की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ०प्र, लखनऊ को भेजी जाएगी। 


उपरोक्त सन्दर्भ में कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा कि मुख्य लेखाशीर्षवार बनाई गयी 


(10) 
(11)(क) 


कवरिंग लिस्ट के साथ संलग्न शेड्यूल की कुल संख्या एवं धनराशि, कवरिंग लिस्ट में 
प्रदर्शित मुख लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अंशदान की कटौती की कुल धनराशि से मेल खाती हो 
तथा प्रत्येक माह में प्राप्त समस्त शेड्यूल, मुख्य लेखाशीर्ष “8342-अन्य जमा-117-सरकारी 
कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01 राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित 
अंशदायी पेंशन योजना-01-राजकीय कर्मचारियों का अंशदान, टियर-1” की समरी रिपोर्ट से 
आंच्छादित एवं कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, जिसमें मुख्य लेखाशीर्षवार अंशदान की मद 
में कुल कटौतियों का उल्लेख हो। 

उप प्रस्तर 6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये 
अंशदान के समतुल्य (मैचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार 
का अंशदान (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके संबंध में शासनादेश के अनुसार 
बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रति माह निदेशक, पेंशन, उ.प्र 
लखनऊ द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष को “डेबिट” कर. “बुक ट्रांसफर” द्वारा लेखाशीर्ष 
8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01- 
राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-02-राज्य सरकार/सेवायोजक का 
अंशदानःटियर-1 में जमा किया जायेगा:--- 


2071-पंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ- tert uit 
01-सिविल-- "m 
117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान- 

03-राज्य सरकोर का अंशदान- 
विस्तृत शीर्ष 


विस्तृत शीर्ष 


मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 


01-राजकीय कर्मचारी -feaz-] 


कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली 
तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान 
सामान्यतः जिस माह के लिए कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली 
तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा 
किया गया हो, परन्तु इस प्रयोजनार्थ मात्र इन्डेक्स नम्बर आवंटित होने के पूर्व की अवधि के 
अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया 
गया .हो अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन से 
काटकर जमा किया गया हो उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के 
माध्यम से माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनांक 
01 जुलाई को जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक 
अंशदान के साथ वेतन से काटकर जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का अंशदान 01 
अक्टूबर को जमा माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अंतिम वेतन पर्ची (Wea) में 
इस स्थिति कां उल्लेख किया जाए कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी 
माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग 
टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा। 
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(ख) ऐसी बाह्य सेवा के लिए जिस हेतु शासनादेश संख्या-जी-1-885/दस-2006-534(11)/ 93, 
दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के अनुसार पेंशन अंशदान देय नहीं है, Ta सेवा पर 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा वैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा 
अंशदान भी, जिस माह के वेतन से कटा. हो, उसके अगले माह की पहली तारीख॑ को जमा 
हुआ माना जाएगा। 

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार 
द्वारा सामान्यतः सामान्य भविष्य निधि के संबंध में निर्धारित दर पर वार्षिक व्याज अनुमन्य 
होगा। व्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि 
(जीन्पी-एफ०) खाते में जमा धनराशि पर की जाती है। 

(13) निदेशक, पेंशन, उप्र लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में व्याज का भुगतान निम्नांकित लेखाशीर्ष 
को डेबिट कर “बुक ट्रांसफर” द्वारा सम्वन्धित खातों में जमा किया :छोगा--- 


117 - निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर व्याज--- 
03 - निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमाराशि पर व्याज--- 
32-व्याज/लाभांश 


(14) वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उ.प्र, लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक 
स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा जायेगा जिसमें 
प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी/राज्य सरकार का अलग-अलग मासिक अंशदान, व्याज की 
धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की UH प्रति आहरण एवं 
वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी। 

(15) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, 
पेंशन, GW. लखनऊ से प्राप्त “इन्डेक्स नम्बर” के अनुसार अनुलग्नक-3 में निर्धारित प्रारूप 
में एक लेजर, रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, 
कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि, ब्याज तथा अन्तिम 
अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जीन्पीनएफः पास-बुक की भाँति 
कार्यालयाध्यक् ।आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-4 में निर्धारित प्रारूप पर 
“अंशदायी पेंशन पास बुक” भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा 
आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि कोई अन्तर हो तो 
उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा। 

(16) उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक टियर-11 खाते का 
संचालन नहीं किया जायेगा। | 

3. कृपया शासन.के उक्त आदेशों का समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित 
किया जाए। 


अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
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अनुलग्नक-1 
उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र 
(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003, दिनांक 14-08-2008) 


SE GTCD SRL seas A Se जि) 

विक के पिता पति का ताम :..........::.......:.................5......................... 
3. लिंग : पुरुष L] स्त्री I 
4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित [eS अविवाहित [  ] 
5. पदनाम : 
6. कार्यालय का नाम : 
7. आवेदक का सेवा संवर्ग : 
8. सेवा में आने की तिथि : 
9. वेतनमान : 
10. मूल वेतन : 
11. जन्म तिथि : 
12. क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ | नहीं al 
13. श्रेणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यः que 

(सांख्यिकीय उपयोग के लिए) 

14. क्या नामांकन संलग्न है : a [ ] नहीं Eu 
15. टिप्पणी, यदि कोई हो : 

स्थान : 


दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर 
प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा 


प्रमाणित किया जाता है कि 


(1) श्री/श्रीमती/कुमारी ............................... नियमित कर्मचारी है एवं आवेदन-पत्र में दिये . 
गये विवरण सही हैं। 

(2) श्री/श्रीमती/कुमारी ........................... उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान पेंशन 
योजना में सम्मिलित होने के पात्र है। 


कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
पूर्ण पता/कार्यालय की मुहर सहित 
स्थान : 
दिनांक : 


(1) उपर्युक्त आवेदनं-पत्र पेंशन निदेशक, उ.प्र, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा। 


(2) आवेदक कर्मचारी बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में बाहय सेवायोजक द्वारा पेंशन | 
निदेशक, G.M. लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन-पत्र, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम 
से ही भेजा जायेगा। 
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वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1051/दस-2008-301(9) 2003, दिनांक 
14-08-2008 द्वारा परिभाषित। 
महत्वपूर्ण ब्यौरे 
अभिदाता का नामं...........:::-.:- त्या क ०7077 on. TT TTE CS 
पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवंटित इन्डेक्स नम्वर ................................... 
पास-बुक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ................................................र्‍-र्‍. 
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.6. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अभिदान प्रारंभ होने का 


7. अभिदाता के हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिये जायेंगे) 


पास-बुक जारी करने वाले उस अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर जो अभिदाता के हस्ताक्षर को 
प्रमाणित करें। 
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बार्षिक लेखा बन्दी के eu 
cas umee GIST चौछिए 00 0200 CUR RODA 
छा. (D)SEPSHRRIES SUID 2 TT 
(2) प्रारंभिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज ................................................ 
EESTI... ONCE र 
^H) GROW? बदा पाता, ICN 
(5) जीता (1 है 4 GD). १. a कक RM 
महायोग (क+ख) (5) 
सत्यापन 
sooo NN द्वारा सत्यापन किया cul 
sri NN द्वारा प्रति हस्ताक्षरित। 
आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर। 
(1) मेरे द्वारा पासबुक का प्रथम निरीक्षण दिनांक ...................... को किया गया। 
अभिदाता के हस्ताक्षर 


(2) मेरे द्वारा पासबुक का द्वितीय निरीक्षक दिनांक ......................... को किया गया। 
अभिदाता के हस्ताक्षर 
अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता 
संख्या-जी-2-1146/दस-2009-311-2005 , 
प्रेषक, 
dius. दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश: शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 / लखनऊ : दिनांक : 7 सितम्बर, 2009] 
विषय : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में जमा धनराशि 
एवं उस धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद के लेखा में पुस्तांकित 
धनराशि का मिलान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना। 
महोदय, 
राज्य कर्मचारियाँ/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का सही रूप में रख-रखाव सुनिश्चित 
करने, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से भुगतान करने कें उद्देश्य से 
एवं इस संबंध में महालेखाकार 
संख्या-जी-2-463/दस-2005-311/2005, fà. 15.3.2005 को आवश्यक सहयोग प्रदान 
संख्या-जी-2-205/दस-2006 दिः 23 .2.2005 करने हेतु शासन स्तर से 
संख्या-जी-2-262/दस-2007-311/2005, दिः 29.5.2007 समय-समय प्र निर्गत 


ao on 0s. दिः पार्श्वाकित शासनादेशों में निर्देश 
-जी-2-1599/दस-2008/311/2005, दिः 23.9.2005 दिए गए थे, किन्तु ऐसा संज्ञान 


में आ रहा है कि शासन के 
संदर्भगत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की ओर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी एवं 
विभागाध्यक्ष द्वारा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के समय संवंधित 
कर्मचारी/अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा 90 प्रतिशत धनराशि एवं 10 प्रतिशत धनराशि 
का अन्तिम भुगतान किए जाने में अनावश्यक एवं अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इस विलम्ब के कारण देय 
धनराशि पर ब्याज का भार भी वहन करना पड़ रहा है। 
(2) कार्यालय महालेखाकार दारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा सामान्य 
भविष्य निधि लेखों के अन्तिम अवशेष के समस्त प्रकरणों में पार्श्वाकित शासनादेशों का अनुपालन न किए 
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जाने की दशा में प्रकरणों में महालेखाकार को प्रेषित सामान्य भविष्य निधि के अंतिम अवशेष के अनेकानेक 
प्रकरणों में ऋणात्मक भुगतान की स्थिति परिलक्षित हुयी है, जिसके संबंध में निम्नवत्‌ दिशा-निर्देश है : 

(1) अभिदाताओं, जिनके सामान्य भविष्य निधि का रख-रखाव कार्यालय महालेखाकार, THe 
इलाहाबाद द्वारा किया जाता है, की सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व उनकी पासबुक की सत्यापित 
प्रतियां (जिसमें अभिदान/आहरण अलग-अलग सत्यापित हों) पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय 
महालेखाकार, GU. इलाहाबाद को अवश्य प्रेषित कर दी जायें। पासबुक की प्रविष्टियो से 
महालेखाकार के अभिलेखों से मिलान किया जायेगा एवं भिन्नता की स्थिति में संबंधित 
आहरण-वितरण अधिकारियों को 45 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा। आहरण वितरण 
अधिकारी अपने किसी प्रतिनिधि को कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद को भेजकर अथवा 
पत्राचार द्वारा अभिलेखों में भिन्नता का समाधान करेंगे। तत्पश्चात्‌ अभिदाताओं के लेखों में लुप्त 
अंशदानों/आहरणों का उनके लेखों में समायोजन करते हुए पूर्व के वर्ष के जिसकी वार्षिक बंदी 
की जा चुकी है, अन्तिम सामान्य भविष्य निधि अवशेष को विभाग को सूचित किया जायेगा एवं 
विभाग द्वारा इसी धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान आदेश पारित किया जायेगा। 

(2) तत्पश्चात्‌ संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अभिदाता के सामान्य निधि खाते में जमा 
शेष 10 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के प्रकरणों को महालेखाकार कार्यालय को अभिदाता की 
सेवानिवृत्ति के 03 माह पूर्व अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

(3) उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों को संज्ञान में लाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
सामान्य भविष्य निधि खाते से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की पास gat में जमा धनराशि 
के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद द्वारा पुस्तांकित लेखों से मिलान नियमित रूप 
से किया जाये। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व उनकी सामान्य 
भविष्य पासबुक की सत्यापित छायाप्रतियाँ लेखा मिलान हेतु कार्यालय महालेखाकार, उप्र, 
इलाहाबाद को उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अवश्यक प्रेषित कर दी जायें। 
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों।अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों में जमा 
धनराशि तथा उस धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, THA, इलाहाबाद के लेखों में 
पुस्तांकित धनराशि का मिलान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें तथा 
इस प्रक्रिया में हुयी प्रगति की त्रैमासिक आख्या निम्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष को एवं 
विभागाध्यक्ष द्वारा संकलित सूचना अपने प्रशासकीय विभाग एवं शासन के वित्त (सामान्य) 
अनुभाग-2 को त्रैमासान्त के अगले माह की अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें: 


कर्मचारियो/अधिकारियों की क्रमिक संख्या जिनकी 
पासबुकों का मिलान महालेखाकार, कार्यालय से 
-  त्रैमासान्त तक कराया गया। 


आहरण एवं वितरण 
अधिकारी/विभागाध्यक्ष 


कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त लेखा 
मिलान हेतु जो अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद जायें और यदि उनको इस कार्य 
के सम्पादन में किसी भी प्रकार की कठिनाई/समस्या का समाधान आवश्यक हो तो इस संबंध में वे संबंधित 
महालेखाकार, GH, इलाहाबाद से सम्पर्क अवश्य कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने 


oe में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया 
` जाये। 


भवदीय, 
qtu. दीक्षित, 
सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या-सा-3-1239/दस-917/79 
प्रेषक, 

श्री AU बजाज, वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, : 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 
विषय : भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थायी लेवा के पेंशनीय भार का विभाजन। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 1982] 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवकों के भारत सरकार के 
अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाकर अन्ततः वहीं संविलीन कर लिये जाने की दशा में इस शासन के अधीन प्रदत्त 
समस्त अई सेवा को पारस्परिक समझौते के आधार पर भारत सरकार के अधीन सिविल पेंशन के लिए गिना 
जाता है और उस पर पड़ने वाले पेन्शनीय भार का विभाजन सम्बन्धित सरकार द्वारा सेवा के अनुपात में किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी सेवा के अनुपात में पेंशनीय भार वहन करने की 
व्यवस्था उपलब्ध है जो इस शासन के अधीन स्थायी रहें और भारत सरकार के अधीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 
के आधार पर स्वेच्छया चले जाने के वाद वहीं स्थायी हो जाने और उनके स्थायीकरण की तिथि तक इस शासन 
के अधीन उनका धारणाधिकार बनाये रखा गया हो। किन्तु स्वेच्छया भारत सरकार के अधीन नियुक्ति प्राप्त कर 
लेने वाले अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी तक दोनों राज्य सरकारों के मध्य कोई पारस्परिक समझौता 
नहीं रहा है। 

2. उपरोक्त कोटि के अस्थायी कर्मचारियों के मामलों में उनके द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवा का लाभ दूसरी 
सरकार के अधीन पेशेन हेतु दिये जाने का प्रश्‍न गत कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है और इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 3(20)/पेंशन (क)/79, दिनांक 31.3.1982 में राज्य 
सरकारों की सहमति प्राप्त करके पारस्परिक समझौते के आधार पर अस्थायी सेवा को गिने जाने तथा सेवा 
के अनुपात में पेंशनीय भार सम्बन्धित सरकार द्वारा वहन किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसके 
अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन की गयी अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में आनुपातिक 
पेंशन का दायित्व संबंधित सरकारों द्वारा.उस सीमा तक वहन किया जाएगा, जिस सीमा तक कि ऐसी सेवा 
सम्बन्धित सरकारों के नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए अर्हक होती, ताकि सरकारी कर्मचारियों को 
पेंशन की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के अधीन अपनी अर्हक सेवा की गणना 
किये जाने की प्रसुविधा उस राज्य सरकार द्वारा दी जा सके जहाँ ये अन्ततः सेवा निवृत्त होते हैं। किन्तु, 
सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन की गयी अस्थायी सेवा के लिए कोई उपदान 
प्राप्त किया गया हो तो उसे सम्बन्धित सरकार को वापस करना होगा। उक्त शासनादेश में अस्थायी सेवा का 
लाभ दिये जाने का दावा करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन वर्गो में रखा गया है 

(1) . जैसे कर्मचारी, जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सेवा से छँटनी किये जाने पर छँटनी की तारीख 
तथा नई नियुक्ति की तारीख के बीच व्यवधान अथवा बिना व्यवधान के राज्य/केन्द्रीय सरकार के 
अधीन स्वेच्छा से नौकरी प्राप्त कर ली हो। 

(2) वे कर्मचारी, जो केन्त्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए 
उचित/माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से राज्य/केन्ट्रीय सरकार के 
अधीन पदों के लिए आवेदन करते él 

(3) वे कर्मचारी, जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए सम्बन्धित 
प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति के विना सीधे ही राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिए 
आवेदन करते हैं तथा राज्य सरकारों/केनट्रीय सरकार के अधीन नई नियुक्तियां का कार्य ग्रहण करने 
के लिए अपने पिछले पदों से त्याग-पत्र दे देते हैं। 

भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त सुविधा उपर्युक्त (1) तथा (2) वर्गों के सरकारी 
कर्मचारियों को दी गयी है तथा यह भी व्यवस्था है कि जहाँ वर्ग (2) के किसी कर्मचारी को नई नियुक्ति का 

कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 
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उसके द्वारा धारित अस्थायी पद से त्याग-पत्र देना आवश्यक हो तो वहाँ त्याग-पत्र स्वीकार करने वाले 
प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि ऐसा त्याग-पत्र उचित अनुमति से प्रशासिनक 
कारणों तथा/अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए 
दिया गया था। इस प्रमाण-पत्र का रिकार्ड उचित प्रमाणीकरण के अधीन उसकी सेवा पंजी में भी किया जाएगा 
ताकि सेवानिवतृत्ति के समय उक्त सुविधा दिये जाने में कठिनाई न atl वर्ग (3) में उल्लिखित सरकारी 
कर्मचारी स्पष्टतः पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा की गणना कराने के हकदार नहीं होंगे। 

3. भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त व्यवस्था इस शासन के अधीन भी भारत सरकार द्वारा जारी 
आदेशों की तिथि दिनांक 31.3.1982 को तथा उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी 
पर यथावत्‌ लागू मानी जायेगी। 


भवदीय, 
AU बजाज, 
वित्त सचिव। 
संख्या-सा-3-882/दस-910/84 

प्रेषक, i 

श्री हरगोविन्द डवराल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 /लखनऊ : दिनांक 9 मई, 1985] 


विषय : भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन। 
महोदय, > 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-1239/दस-917-79, 
दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में यह आदेश जारी किये गये थे कि यदि राज्य सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी 
प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारत के अधीन सेवा ग्रहण कर लेता है और अन्ततः वहीं स्थायी हो 
जाता है तो उसके द्वारा इस शासन के अधीन अर्षित अस्थायी सेवा का लाभ उसकी पेंशन हेतु भारत सरकार 
के अधीन दिया जाएगा वशे कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गई हो कि यदि किसी प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी 
आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने अस्थायी पद से त्याग-पत्र देना पड़ा हो और त्याग-पत्र स्वीकार करने वाले 
प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो कि ऐसा त्याग-पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों .अथवा 
किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया था तो ऐसे 
मामलों में भी त्याग-पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा सकेगा। इसके विपरीत स्थायी कर्मचारियों के मामलों 
में समान परिस्थितियां में अपने पद से त्याग-पत्र देकर भारत सरकार के अधीन नई नियुक्ति ग्रहण कर लेने पर 
त्याग-पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है। 

2. इस सम्बन्ध में भारत सरकार का परामर्श भी प्राप्त किया गया है और तद्नुसार शासन द्वारा यह 
निर्णय लिया गया है कि अस्थायी कर्मचारियों के समान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में 
जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समान परिस्थितियों में दिया जाएगा। 


भवदीय, 
हरगोविन्द डबराल 
विशेष सचिव। 
संख्या आर-8004/32-2-88-10-87 
प्रेषक, 
ux रामकृष्ण, सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
वा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, 
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राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 1988] 
विषय : लखनऊ स्थित राजकीय आवासों के लिए वर्तमान किराया प्रणाली के स्थान पर फ्लैट रेन्ट एवं 
अवैध अध्यासन के लिए क्षतिपूर्ति का पुनर्निधारण। 
महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये 
निर्णयों के आधार पर जारी विभिन्न शासनादेशों के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में पर्याप्त वृद्धि 
हो गई है और तदनुरूप उनके द्वारा देय किराये में भी वृद्धि होगी अतः राज्यपाल महोदय ने सरकारी 
कर्मचारियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से राजकीय आवासों के किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में जारी किये 
गये शासनादेश संख्या-आर-7675/32-2-88, .का अतिक्रमण करते हुए लखनऊ स्थिति राजकीय आवासों का 
किराया लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेंट से निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर 
दी हे । 

1. लखनऊ स्थित सभी राजकीय आवासों जिसमें श्रेणी-1 से श्रेणी-6 तक के भवन सम्मिलित हैं के 

लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेंट से रेट संलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित किया गया है। 

2. जो अध्यासी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्तियों से निर्धारित 
फ्लैट रेंट रेट की दुगुनी दर पर किराया लिया जाएगा। पत्रकारों एवं सम्पादकों के लिए gu 
सम्बन्धे में बने हुए नियमों के अनुसार ही पूर्व की भाँति किराया लिया जाएगा। 

3. भारत सरकार के अधिकारी/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में 
कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन की दशा में फ्लैट रेन्ट की दो गुनी दर पर 
किराया लिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात्‌ मानक किराया एवं बाजार दर तथा 
25 प्रतिशत की दर पर किराये की वसूली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकार 
के जो अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में बाह्य सेवा पर कार्यरत होंगे उनसे वाह्य सेवा की 
अवधि में फ्लैट ve के दोगुनी दर पर किराया लिया जाएगा जो आवंटी स्वयं प्रतिमाह जमा 
करेंगे और इस किराये का आधा वे स्वयं वहन करेंगे तथा शेष आधा वह अपने बाह्य 

` सेवायोजक से प्राप्त करेंगे। 

4. एसे आवास जो किसी अधिकारी विशेष के लिए चिन्हित हैं जिसमें अधिकारी जाने के लिए 
विवश है, उनको यह विकल्प देना होगा कि वे चाहें तो निर्धारित फ्लैट Tem पर रहें अथवा वेतन 
का 10 प्रतिशत भुगतान करे। 
फ्लैट रेट पर रेन्ट निर्धारण की पद्धति लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी राजकीय 
आवासों पर लागू होगी। 

6. अनधिकृति अध्यासन, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 
45-ए(4) के अधीन वनाये गये सहायक नियम 18-ए(5) में दिया गया है, की स्थिति में 
श्रेणी-।, 2 और 3 के भवनों के लिए र 20/- प्रतिवर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष अन्य 
श्रेणी के आवासां के लिए रु 25/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह अनधिकृत अध्ययन के 
लिए क्षतिपूर्ति देय होगी। 

7. अर्हता श्रेणी से ऊपर का आवासे लेने पर फ्लैट Ge रेट के दो गुना किराये के रूप में देय होगा। 

8. उपरोक्त निर्धारित फ्लैट ve रेट के अतिरिक्त अध्यासी द्वारा नियमानुसार जलकर, सीवर कर एवं 
अन्य सम्बन्धित कर उक्त फ्लैट ve od अतिरिक्त देय होंगे। 

9. अध्यासी के अनुरोध पर किसी भी राजकीय आवास में संरचनात्मक प्रकृति का कोई भी 
परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी कार्य सम्पादित नहीं कराया जाएगा भले ही अध्यासी ऐसे कार्य के लिए 
अतिरिक्त किराया देने हेतु सहमत हो। ऐसे अध्यासी जो पूर्व में अपने अनुरोध पर कराये गये 

कार्य/कार्यों के फलस्वरूप राजकीय आवास का अतिरिक्त किराया दे रहे हैं, उसी दर से अतिरिक्त 
किराये का भुगतान फ्लैट रेट पर निर्धारित किराये के साथ-साथ करते रहेंगे। यदि ऐसे अध्यासी द्वारा 
राजकीय आवास रिक्त कर दिया जाता है तो उस आवास के नये आवंटी द्वारा आवास के रेन्‍न्ट के 
साथ-साथ अतिरिक्त किराये का भुगतान भी किया जाएगा। 


Un 
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10. किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणों जिनसे शासन सन्तुष्ट हो और जिनका शासनादेश में 

उल्लेख करना आवश्यक होगा, पर शिथिलीकरण किया जा सकता है। 

2, उत्तर प्रदेश शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के संलग्नक-2 में उल्लिखित विभिन्न कालोनियों के 
विभिन्न श्रेणी के आवासों का लिविंग एरिया एवं उनके फ्लैट vc रेट दिये गये हैं। राज्य सरकार के अन्य 
विभाग लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य नगरों में स्थित अपनी-अपनी कालोनियों के फ्लैट रेट पर रेन्ट का 
निर्धारक भी उसी प्रकार करेंगे। 

3. उक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1988 से प्रभावी होंगे। 

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-1-1610/दस-88, दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 


भवदीय, 
रामकृष्ण 
सचिव। 
संलग्न्क -1 
क्रम संख्या लिविंग एरिया की रेंज प्रस्तावित विवरण 
(वर्गमीटर में) फ्लैट रेन्ट 
रुः में 
(मासिक) 

] 2 3 4 

| 30 तक 10 शौचालय दो से अधिक आवासों के लिए होने पर 

25 30 तक 15 शौचालय दो आवासों के लिए होने पर 

3. 30 तक 25 शोचालय प्रत्येक आवास के लिए अलग होने पर 

4 30 तक 35 300 वर्गफुट तथा अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का 

ee आवास होने पर। | 

5 26.5 35 350 वर्गफुट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर 

6 32 से 40 60 

7 41 से 50 75 

8 34.5 60 425 वर्गफुट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर 

9. 44 से 55 85 

10. 56 से 65 105 

1l. 59 से 75 115 

2. 76 8 91.5 145 

13. 106 तक 185 

14. 106 से अधिक 210 

15. 159.5 तक 260 

16. 159.5 से अधिक 300 

17. 189.5 से 224.5 350 

18. 243 से 350 500 

19. ' 350 से 522 600 

संलग्नक-2 


लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न कालोनियों के विभिन्न श्रेणी के आवासों की लिविंग 
एरिया तथा wee रेंट का विवरण। 
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श्रीणी-2 के आवास 


संख्या कालोनी का नाम (वर्गमीटर में) संख्या किराया (रु, में) 
el | 
Meee amas | 43.00 | 20 | 75.00 
5 
8994007205 5 

4. 
E ; 

तल) 
is (0 sae 
er 
| 9. | अलीगंजःकेःएस’ सेक्टर Sarar] 
E :. _ 
37.04 


Lon i d 
4. 


Un 
£i 
£y 
E 
qu 
Al 
=| 
^i 
y 
Ay 
a 
UJ 


0.99 भूतल 5821 52 115.00 
प्रथम तल 


| 6. | डायमंड डेरी D 
टिकेतराय कालोनी 54.39 
| 1. | दिलकुशा EE 


= 796 — | 
3. 
5. [ES 145 । 
[Ged 
185 
ee 
ee 
D CORE ER 
Bum SE 
En) 145 
5 डीनएस कम्पाउण्ड ES 
145 
ता Ect = as 145 
[ 16. | लालबाग | 145 
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श्रेणी-6 के आवास 


जोड़कर) 
: BEI E] 
! RESO 
गोतमपल्ली-11 और 12 2 5 


325.28 2 


(12-0 को छोड़कर) 
मुख्य सचिव आवास 


50 
50 
00 
00 


आज्ञा से, 
राम कृष्ण 
सचिव। 
संख्या-सा-3-1163/दस-92-910/92 
Wom, i 
श्री गणेशदत्त दीक्षित, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1992 


विषय : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेंशन के आवंटन के समायोजन की 
पद्धति का सरलीकरण। 

महोदय, zi 
उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-जी-1-553/दस-201-85, दिनांक 18 मई, 1987 के क्रम में मुझे 
यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप 
संख्या-14(5)/86/टी-ए-/1029, दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के केन्द्र 
सरकार से प्रदेशीय सरकारों/प्रदेशीय सरकार से केन्द्र सरकार में नियुक्ति के मामलों में पेंशनीय दायित्व को 
दोनों सरकारों के मध्य एकाउन्ट्स कोड की व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी की सेवा के अनुपात में वहन किए 
जाने की प्रथा को प्रतिनियुक्ति के मामलों में समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। भारत सरकार 
द्वारा अब उस व्यवस्था को कार्यालय ज्ञाप संख्या-14(5)/86/टी-ए०/ 1112, दिनांक 5.12.89 (प्रतिलिपि 
संलग्न) द्वारा सभी प्रकार के मामलों पर लागू कर दिया गया है। 


2. भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहना है कि 


शासनादेश संख्या-सा-3-1239/दस-917/79, दिनांक 13.9.82 का आंशिक अतिक्रमण करते हुए शासन द्वारा - 
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उत्तर प्रदेश सरकार में भी उक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतएव आप से अनुरोध है कि 
केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार की सेवा में आने वाले तथा राज्य सरकार की सेवा से केन्द्रीय सरकार की 
सेवा में जाने वाले कर्मचारियों के प्रकरणों में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 
भवदीय, 
गणेशदत्त दीक्षित 
संयुक्त सचिव। 


Copy of Ministry of Finance Office Memorandum 
No. 14(5)/86/TA/1112, dated sth December, 1989 


Reference are being received from Union Ministries/Departments as also the 
` State Governments in regard to the applicability of the Memorandum No. 
14(5)/86/TA/1029, dated 9th October, 1986 to Government employees (temporary/ 
permanent), moved from Central Government to State Governments and vice versa 
in terms of the Department of Personnel and Administrative Reforms Office 
Memorandum No. 3(20)+Pan(A)/79, dated the 31 March, 1982, (addressed to all 
State Government except Jammu and Kashmir and Nagaland). The matter was taken 
up with the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Depratment of 
Pension and Pensioner’s Welfare), who have since clarified this point as under— 
“The Controller-General of Accounts, O.M. No. 14(5)/86/TA/1029, dated 9-10- 
1986, seeks to dispense with the system of sharing pension liability between Centre 
and State Governments, as contemplated in Appendix-3-B IV of Accont Code, 
Volume 1. It would, therefore, be naturally applicable to all cases where the system 
of appointment of pension liability was in vogue prior to its issue, i.e. in respect of 
both permanent and temporary employees of the Central/State Government as the 
case may 06." 


सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 के 


महत्वपूर्ण शासनादेश 

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 के भाग 2 के मूल नियम 16 के अन्तर्गत उप्र, सरकार को अपने 
सरकारी सेवकों को भविष्य निर्वाह निधि में अभिदान करने के लिये निदेशित करने की शक्ति है। उन्प्र० 
सरकार ने सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 वनाई है। इस. 
नियमावली के नियम संख्या 2 में लेखाधिकारी, परिलब्धियां, परिवार, निधि, अवकाश उपक्रम तथा वर्ष को 
परिभाषित किया गया है। नियम 3 में निधि की संरचना नियम 4 में पात्रता की शर्ते, नियम 5 में नामांकन, 
नियम 7 से 10 तक अभिदान की दरें और शर्ते, नियम संख्या 6, 27 व 28 में अभिदाता का लेखा और 
सेवेजित अभिलेख, नियम संख्या 16, 17 एवं 18 में निधि से अंतिम निष्कासन, नियम संख्या 20, 21, 22 
एवं 24 में अन्तिम भुगतान, नियम 23 में जमा से सम्बद्ध वीमा योजना, नियम 11 (6) से 11 (8) तक 
अस्थायी अग्रिम, अंतिम निष्कासन, अंतिम भुगतान या जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अंतर्गत अधिक भुगतान 
के प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही, नियम संख्या 25 व 26 में अन्य भविष्य निधि में जमा धनराशि का 

स्थानान्तरण वर्णित हैं। अग्रिम के स्वीकर्ता अधिकारी अनुसूची 2 में वर्णित हैं। 
वेतन भोगी सेवक चाहे राज्य सेवा में हो चाहे किसी कम्पनी या संस्थान में हो, उसे अपने वेतन से किसी 
बड़ी धनराशि का जमा लेना बहुत कठिन हैं। सेवाकाल के वढ़ते रहने के साथ-साथ सेवक को अपने परिवार 
की जिम्मेदारी भी, जैसे बच्चों को शिक्षा, लड़कियों का विवाह, मकान की व्यवस्था बढ़ती जाती है। इसलिए 
यह अत्यावश्यक है कि सेवाकाल के प्रारम्भ से ही सेवक अपने भविष्य के लिए नियमित बचत करता चले। 
इस दिशा में शासन ने भविष्य निधि की व्यवस्था की है जिसमें हर सेवक के अपने जमा राशि का लेखा रहे 
और प्रतिवर्ष उसके खातें में जमा हुई राशि का मय व्याज के उसे हिसाव होता रहे। यह सुविधा अस्थायी 
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भाग-1] 
कर्मचारियों को भी उपलब्ध है। गैर सरकारी अधिष्ठानों, कारखानों, कम्पनियों आदि में कार्यरत कर्मचारियों 
को भी अतिरिक्त परिलिव्ध (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के द्वारा इस नियमित वचत का लाभ दिया 
गया है तथा उसके व्यवस्थापक/मालिक को उसके लेखा का हिसाब किताव रखने को जिम्मेदार वनाया गया है। 

यदि सेवाकाल में कर्मचारी को किसी धनराशि की ऋणी के रूप में आवश्यकता हुई तो वह उसे अपने 
भविष्य निधि से नियत अवधि में किस्तों में अदायेगी के शर्त पर, प्राप्त कर सकता है। सेवा की निश्चित 
अवधि पूरा करने पर उसे उच्चतर शिक्षा, विवाह, भूमि या भवन निर्माण के लिये अपने भविष्य निधि से कोई 
भाग अंतिम रूप से प्रत्याहरण करने कीं सुविधा भी है। 

सेवाकाल में मृत सेवकों के परिवार या आश्रितों के लिये तत्काल सहायता के लिये भी शासनादेश हैं व 
इस बाते पर वरावर वल दिया गया है कि भविष्य निधि के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब न किया 
जाये। एतद्‌ विषयक शासनादेश अवलोकनीय है। 

सम्बन्धी शासनादेश संख्या सा 4-ए0 की 57/दस-84/510/84 दिनांक 26/12/1984 द्वारा 
निम्नवत प्रावधान हैं--- 

तृतीय एवं उससे उच्च श्रेणी के सभी राजकीय सेवकों के लिये पासबुक प्रणाली तथा उसके 
अन्तर्गत भुगतान की नयी व्यवस्था 
महोदय, 

उपरोक्त विषय पर मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में तृतीय एवं उससे उच्च श्रेणी के सभी 
सरकारी सेवकों के भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव का कार्य महालेखाकार द्वारा किया जा रहा है। किसी 
राजकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने के कुछ समय पूर्व संवंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संवंधित 
राजकीय सेवक के भविष्य निधि खाते के अंतिम भुगतान का निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र 
महालेखाकार को भेजा जाता है जिसके आधार पर महालेखाकार संबंधित राजकीय सेवक के खातें में उपलव्ध 
धनराशि के अंतिम भुगतान का प्राधिकारी पत्र जारी करते हैं। शासनादेश संख्या जी-4-2450/दस-503-77, 
दिनांक 12/12/77 के अन्तर्गत तृतीय तथा उससे उच्च श्रेणी के ऐसे राजकीय सेवकों के लिये पासवुक की 
व्यवस्था लागू किये जाने का प्रावधान किया गया ur जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 1200 से अधिक 
नहीं था। तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा-4-1314/ दस-81-503-77, दिनांक 1/8/81 के अन्तर्गत यह 
व्यवस्था र 1200 अधिकतम से अधिक वेतनमान वाले ऐसे राजकीय सेवकों के लिए भी लागू कर दी गयी 
थी जिनके वेतन का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के आदेश संख्या ए-1-2830/10-5 (8)-26, दिनांक 
24-10-79 में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त प्रक्रिया के 
संवंध में राज्य कर्मचारियों द्वारा शासन की जानकारी में लाया गया है कि उनके लेखों के रख-रखाव में 
कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं तथा सेवानिवृत्ति के काफी समय वाद भी उन्हें पूर्ण तथा समय से अंतिम 
भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता। कर्मचारियों की उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये महालेखाकार के 
परामर्श से शासन द्वारा यह निर्णय लिया. गया है कि दिनांक 1-4-85 से सभी वर्गो के राजकीय सेवकों के 
लिये पासबुक प्रणाली लागू कर दी जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह पासवुकों में कटौतियों 
की प्रविष्टियां करें तथा वर्ष के अन्त में वार्षिक व्याज एवं वोनस का आगणन करें, सेवानिवृत्ति के समय 
संबंधित राजकीय सेवक को पासबुक में उपलव्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाय तथा 
शेष 10 प्रतिशत का भुगतान सेवानिवृत्ति के विलम्बन तीन माह के भीतर महालेखाकार के लेखों से मिलान 
करके महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर कर दिया जाये। शासन द्वारा लिये गये इनं निर्णयो के कार्यान्वयन 
हेतु विस्तृत प्रक्रिया संलग्न टिप्पणी में निर्धारित की गयी है तथा संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से 
यह अपेक्षा की जाती है कि संलग्न टिप्पणी में उल्लिखित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करें और यह सुनिश्चित 
करें की नयी प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और शासन को क्षति न पहुंचे। 

2. उपरोक्त प्रक्रिया लागू करने हेतु सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली के नियम 32 में संशोधन 
करने तथा एक नया नियम 37 जोड़ने की आवश्यकता समझी गवी है। तद्नुसार संशोधित नियमावली की 
एक प्रति भी सूचनार्थ संलग्न हैं। : 

आज्ञा सें, 
वेद प्रकाश अग्रवाल 
संयुक्त सचिव। 
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टिप्पणी-तृतीय एवं उससे उच्च श्रेणी के सभी अधिकारिया/कर्मचारियों के लिये पासबुक प्रणाली तथा 
उसके अन्तर्गत अंतिम भुगतान की नयी व्यवस्था। 
भविष्य निर्वाह निधि लेखों के रख-रखाव की प्रणाली तथा सरकारी सेवकों के खातों में उपलब्ध धनराशि 
के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से महालेखाकार से विचार-विमर्श करके 
शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :--- 


(क) सभी वर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पासबुक प्रणाली--(1) शासन द्वारा निर्णय 
लिया गया है कि सभी वर्गो के अधिकारियां/कर्मचारियों के लिये पासबुक लागू कर दी जाये। पासबुक प्रणाली 
वर्ष 1975 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए लागू की गयी थी। तदुपरान्त इस प्रणाली की उससे उच्च स्तर के 
अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया था और संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों से 
यह अपेक्षा की गयी थी कि वे आवश्यक मात्रा में पासबुकों की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये राजकीय 
मुद्रणालय से सम्पर्क कर लें। सम्भवतः सभी आहरण एवं वितरंण अधिकारियों के पास आवश्यक संख्या में 
पासबुकें उपलब्ध होंगी और इसके कारण नवी प्रणाली लागू करने में कठिनाई नहीं होगी। 

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किसी भी दशा में स्थानीय प्रेसों में पासबुकें न छपवाई 
जाये। स्थानीय Wei, मे छपी पासवुकों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। उपरोक्त प्रणाली के प्रारम्भ होने के समय 
यदि अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री के माध्यम से वांछित संख्या में पासबुकें उपलब्ध न हो पायें तो तदर्थ 
व्यवस्था के रूप में एक साधारण कापी अथवा रजिस्टर पर पासबुक रखी जा सकती है, किन्तु जैसे ही 
अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री से मुद्रित पासबुक मिल जाय वैसे ही अनौपचारिक रूप से रखी गयी कापी 
अथवा रजिस्टर पर की गयी प्रविष्टियों को मुद्रित पासबुक पर उतार लिया जाये। 

(3) जिन अधिकारियां/कर्मचारियां के लिये पासबुके पहले से वनी हुई हैं उनकी unge यथावत चालू 
रखी जायें। यदि उनमें अभी तक अंतिम अवशेष /प्रारम्भिक अवशेष प्रदर्शित नहीं किये जाते रहे हैं तो उनमें 
निम्नलिखित पैरा (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 1-4-85 के प्रारम्भिक अवशेष अंकित कर दिये जायें 
और भविष्य में उनके पैरा (घ) में अंकित प्रक्रिया के अनुसार प्रविष्टियां की जायें और पैरा (ड) में 
उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार व्याज का आगणन किया जाये। 

(4) पासबुकों में किसी प्रकार का मिटाना (इरेजर) वर्जित है और प्रत्येक प्रविष्टि पर निम्नलिखित पैरा 
(झ) के अनुसार आहरण एवं विवरण अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पासबुक प्रारम्भ करने के पूर्व 
पासबुक के पृष्ठ 4 से 13 तक की प्रविष्टियां पूरी कर ली जायें जिसमें कर्मचारी/अधिकारी के नामिनी का भी 
उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि किसी पासबुक में कोई प्रविष्ट अपूर्ण है तो उसे प्रत्येक दशा में 
31-3-85 के पूर्व पुरा कर लिया जाये। 

(ख) उपरोक्त नयी प्रणाली लागू करने की तिथि तथा 1-4-85 का प्रारम्भिक अवशेष निकालने 
की प्रक्रिया--(1) उपरोक्त प्रणाली दिनांक 1-4-85 में लागू की जायेगी। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों 
जिनके लिये पासबुक पहली बार खोली जायेगी अथवा जिनकी पासबुकों में अंतिम अवशेष/प्रारम्भिक अवशेष 
अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है पासबुक में 1-4-85 को प्रारम्भिक अवशेष का आधार महालेखाकार 
द्वारा वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये निर्गत लेखा पर्ची का अंतिम अवशेष होगा। 1-4-85 के लिये प्रारम्भिक 
अवशेष निम्नवत निकाला जायेगा-- 

(धनराशि रुपयों में) 

(1) महालेखाकार द्वारा निर्गत वर्ष 1983-84 की लेखा 

gere cnn ge eien eene ERROR CUT ORE 
(2) आहरण एवं वितरण अधिकारी के अभिलेखों के 
अनुसार वर्ष 1984-85 में जमा की गयी धनराशि  ............ Bre MORE. 
(8) Et TORY आगणित व्याज...» RUN 
(4) वर्ष 1984-85 4 प्रोत्साहन बोनस की धनराशि 
(दिलि) का RI 
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(5) वर्ष 1984-85 में लिये गये अस्थायी अग्रिम 
एवं अंतिम निष्कासन की धनराशिं 2.525 S 
(योग में घटाइये) 
वर्ष 1984-85 का अंतिम अवशेष UN TOR ae य 
यदि किसी धनराशि में पैसों का उल्लेख हो तो 50 पैसे से कम को निचले रुपये में तथा यदि 50 पैसे 
या उससे अधिक हो तो अगले रुपये में परिवर्तित कर पूर्णाक में दर्शाया जायेगा। 

(2) यदि महालेखाकार द्वारा वर्ष 1983-84 अथवा उससे पहले के किसी वर्ष की लेखा पर्ची निर्गत न 
की गयी हो तो उपरोक्त आगणन के लिये महालेखाकार द्वारा निर्गत अंतिम लेखा पर्ची को आधार मान लिया 
जायेगा और उस लेखा पर्ची के अंतिम अवशेष के वाद जमा की गयी धनराशि तथा अस्थायी अग्रिम एवं 
अंतिम निष्कासन के रूप में आहरत की गयी धनराशि तथा उस पर व्याज तथा बोनस की धनराशि का 
आगणन (परिशिष्ट 2 में निर्धारित आगणन शीट्स पर) उपरोक्तानुसार वर्ष वार करते हुए वर्ष 1984-85 
का अंतिम अवशेष निकाला जायेगा जो वर्ष 1985-86 के लिये प्रारम्भिक अवशेष होगा। 

(3) यदि वर्ष 1983-84 अथवा उससे पहले के किसी वर्ष तक के लिये नियत लेखा पर्ची में संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी के अनुसार कोई मिसिंग केडिट्स हों अथवा कोई त्रुटिपूर्ण डेविल प्रविष्टि/प्रविष्टियां हों तो 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संवंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा महालेखाकार के साथ किये गये पत्र 
व्यवहार तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह 
सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तव में संबंधित वर्ष की लेखा पर्ची में महालेखाकार के कार्यालय में पूरी 
क्रेडिटस नहीं दर्शायी गयी है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्‍नगत अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा 
कोई अस्थायी अग्रिम अथवा अंतिम निष्कासन जो आहरित नहीं किया गया है, यदि क्रेडिट अथवा डेबिट 
प्रविष्टियां उस अवधि की हो जिसके संबंधित अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय अथवा स्टेशन पर 
कार्यरत रहें हों तो मिसिंग क्रेडिट्स अथवा डेविट/डेविट्स की पुष्टि पहले कार्यालय/कार्यालयों से करवाने की 
आवश्यकता होगी। यदि वर्तमान कार्यालय में अथवा पिछले कार्यालयों में अभिलेख ही उपलब्ध नहो तो 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से शासनादेश संख्या सा-4-एन्जी०-2/ 
दस-84-527-79, दिनांक 8 मार्च, 1984 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार शपथ पत्र लेकर संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी के कथन की पुष्टि करवायी जायेगी किन्तु शपथ-पत्र लेकर लेखे ठीक करने की कार्यवाही 
अपरिहार्य परिस्थिति में उसी समय की जायेगी जब संबंधित प्रविष्टियां के वर्तमान कार्यालय अथवा पिछले 
कार्यालय/कार्यालयों से पुष्टि करवा सकना संभव ही न हो। उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित रुः 500 की 
सीमा को समाप्त समझा जायेगा। 

(4) उपरोक्त पैरा (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मिसिंग क्रेडिट/क्रेडिट्स तथा डेविट/डेबिट्स की 
पुष्टि कर तथा उन पर पैरा (ड) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ब्याज का आगणन कर 31-3-85 में 
सम्मिलित किया जायेगा साथ ही इस प्रकार निकाले गये 1-4-85 के प्रारम्भिक अवशेष की पूर्ण सूचना 
आगणन शीट्स के साथ 30-6-85 तक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा महालेखाकार प्रथम अथवा 
द्वितीय (जैसी स्थिति हो) को भेजी जायेगी ताकि महालेखाकार अपने कार्यालय के लेखों को सही तथा 
अद्यवाधिक कर सकें। यदि महालेखाकार द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निकाले गये संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी के 1-4-85 के प्रारम्भिक अवशेष में कोई त्रुटि/विसंगति पाई जाये तो महालेखाकार उस 
संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को 30-9-85 तक अनिवार्य रूप से सूचित कर देंगे। यह संबंधित 
आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटि/विसंगति को 
महालेखाकार कार्यालय से पत्र भेजकर/व्यक्तिगत प्रयास कर 31-12-85 तक ठीक करवा लें ताकि वह 
्ुटि/विसंगति 1-4-86 का प्रारम्भिक अवशेष निकाले जाने के समय तक ठीक हो जाये। 

a) आहरण एवं वितरण अधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो संबंधित अधिष्ठान के वेतन 
एवं भत्तों के आहरण एवं वितरण का कार्य करता हो। जो अधिकारी कोषागारों को सीधे वेतन बिल प्रस्तुत 
कर अपने वेतन का आहरण करते हैं इस प्रणाली के अधीन उनका आहरण एवं वितरण अधिकारी ऐसा 
अधिकारी होगा जो उस अधिष्ठान के वेतन एव भत्ते आहरित करता हो जिससे वे संबद्द Él उत्तर प्रदेश 
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सचिवालय में नियुक्त अधिकारी जिनके वेतन एवं भत्तों का भुगतान इरला चेक अनुभाग द्वारा किया जाता 
है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी उप सचिव एवं ज्येष्ठ लेख-अधिकारी, इरला चेक अनुभाग करेंगे। 

(ग) पासबुक का रख-रखाव---सामान्यतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक आहरण एवं वितरण अधिकारी 
के अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की पासबुक संवंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के 
पास रहेगी। इन पासबुकों की सुरक्षा तथा उचित रख-रखाव के लिये संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी 
व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सामान्यतः पासबुकों को आहरण एवं वितरण अधिकारी के व्यक्तिगत ताले 
चाभी में रखा जायेगा और प्रविष्ट करने हेतु प्रत्येक माह का अन्त में कार्यालय के लेखाकार को दिया 
जायेगा। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल के दूसरे 
सप्ताह में एक बार पासवुकों में पिछले वर्ष के व्याज का आगणन करने के उपरान्त पासबुक को संवंधित 
कर्मचारी को दिखाकर पासबुक तथा एक रजिस्टर पर उसके हसताक्षर ले लें। यदि उसके बाद वित्तीय वर्ष के 
दौरान कोई अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करने हेतु कि उसकी पासबुक में सही-सही तथा नियमित 
प्रविष्टियां की जा रही हैं, पासबुक देखने की इच्छा व्यक्त करे तो. आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी को पासबुक दिखा सकते हैं किन्तु इस' प्रकार देखने हेतु पासवुक की मांग करने पर 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संवंधित कर्मचारी से पासबुक तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराना 
अनिवार्य होगा। 

(घ) पासबुक में नैत्यक प्रविष्टियां--प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधीन कार्यरत 
संबंधित कर्मचारियों की पासबुकों में मासिक कटौतियाँ की प्रविष्टियां उस लेखाकार द्वारा की जायेगी जो 
अधिष्ठान का मासिक वेतन विल बनाने के लिये उत्तरदायी हो। यदि किसी अधिष्ठान में ऐसा लेखाकार नियुक्त 
न हो तो यह कार्य उस लिपिक द्वारा किया जायेगा जो सामान्यतः उस अधिष्ठान के मासिक विल बनाते हों। 
पासबुकों में मासिक कटौतियों की प्रविष्टियां लेखाकार द्वारा पेरा (झ) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार की 
जायेगी। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई अस्थायी अग्रिम अधवा अंतिम निष्कासन से संबंधित 
विल पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें। यदि किसी पासबुक में किसी अधिकारी/ 
कर्मचारी द्वारा लिये गये अस्थायी अग्रिम/अंतिम निष्कासन की प्रविष्टि छूट जायेगी तो शासन को हुई क्षति 
की प्रतिपूर्ति के लिये संवंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 

(ङ) ब्याज का आगणन--प्रत्येक भविष्य निधि खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध 
अवशेष धनराशि पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा संसूचित दर पर व्याज का आगणन 
परिशिष्ट 1 के साध संलग्न रेडी रेकनर तथा उसमें वतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। 

(च) बोनस का आगणन--प्रत्येक भविष्य निधि. खाते में वित्तीय वर्ष की सामाप्ति पर शासनादेश 
संख्या सा-4-2869/ दस-512-75, दिनांक 25.11.78 (परिशिष्ट 4) सपठित शासनादेश H. सा-4-2133 
दस-83-512-75, दिनांक 25.11.78 (परिशिष्ट 4) सपठित शासनादेश He सा-4--2133/दस-83-512-75, 
दिनांक 24.9.83 (परिशष्ट 5) में उल्लिखित दर तथा प्रक्रिया के अनुसार वोनस, यदि कोई देय हो, का 
आगणन किया जायेगा। 

(छ) सेवानिवृत्ति के समय भुगतान--(1) प्रत्येक ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जो 1.4.85 के 
उपरान्त सेवानिवृत्ति होंगे उपरोक्त पासबुक में उपलव्ध अवशेप धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान किया 
जायेगा। इस प्रकार भुगतान करने के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक ऐसे सेवानिवृत्ति होने वाले 
व्यक्ति के लिये उसकी सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व फार्म ‘425 u' अथवा “425-बी” (जैसी स्थिति हो) पर 
आवेदन पत्र प्राप्त करने सेवानिवृत्ति के वित्तीय वर्ष से पहले पांच वर्ष पूर्व तक के तथा सेवानिवृत्ति के वर्ष के 

| ब्याज तथा बोनस के आगणन शीट्स (प्रारूप परिशिष्ट 2) पर तीन प्रतियों में बनायेंगे। चालू वर्ष की 
í आगणन शीट में सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व तक की सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से दर्शायी जायेंगी तथा 
AT सेवानिवृत्ति के दिनांक तक ब्याज तथा बोनस यदि कोई हो आगणित किया जायेगा। उपरिलिखित तीन प्रतियों 
में से पहली तथा दूसरी प्रति फार्म '425-ए' तथा '425-वी' (जैसी स्थित हो सहित संबंधित आहरण एवं 
वितरण अधिकारी द्वारा अपने विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ संवद्ध मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ 
लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को पासबुक सहित ब्याज तथा बोनस के आगणन की चेकिंग हेतु प्रषित की 
जांयेगी। जिन विभागों में मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा लेखाधिकारी नियुक्त नहीं हैं उनके 
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आहरण एवं वितरण अधिकारी आगणन शीट्स (दो प्रतियां) पासबुक तथा फार्म '425-ए', '425-बी” तथा 
“425-सी' सहित अपने जिले के कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। वह मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखा 
अधिकारी/लेखाधिकारी अथवा सम्बन्धित जिले के कोषाधिकारी उपरोक्त पासबुक तथा आगणन शीट्स की 
चेकिंग करके प्राप्ति के एक माह के भीतर दोनों प्रतियों को संबंधित अधिकारी को, जो भविष्य निधि 
नियमावली पांचवें शिड्यूल (पैरा 2) में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम निष्कासनों को स्वीकृति 
करने हेतु समक्ष हैं, प्रेषित कर देंगे। उपरोक्त 90 प्रतिशत अंतिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु 
उन अधिकारियों को एतदर्थ किया जाता है जो भविष्य निधि नियमावली के पांचवें शिड्यूल (पैरा 2) में 
उल्लिखित है। उपरोक्तानुसार मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/कोषाधिकारी से आगणन से 
आगणन शीट्स की प्राप्ति के एक माह के भीतर संबंधित सक्षम अधिकारी पासबुक में उपलब्ध धनराशि के 
90 प्रतिशत का भुगतान आदेश बनाकर संवंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिसकी 
एक प्रति पासबुक के साथ महालेखाकार को आगणन शीट्स की दूसरी प्रति फार्म “425-ए', '425-बी' अथवा 
“425-सी' के साथ, दूसरी प्रति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तीसरी प्रति कोषाधिकारी को तथा चौथी प्रति 
विभाग के मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। 

(2) उपरोक्त भुगतान आदेश प्राप्त होने के पश्चात्‌ संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी के लेखों का महालेखोकार के कार्यालय से मिलान करने वाले का व्यक्तिगत रूप से प्रयास 
करेंगे। यदि महालेखाधिकारी कार्यालय से लेखों का मिलान हो जाने के उपरान्त महालेखाकार कार्यालय से 
सेवानिवृत्ति के पूर्व ही 10 प्रतिशत भुगतान व आदेश उपलब्ध हो जाये तो पूर्ण भुतान हेतु (90 प्रतिशत 
सक्षम अधिकारी के प्राधिकार पत्र पर तथा 10 प्रतिशत माहलेखाकार के प्राधिकारी पत्र पर) सेवानिवृत्ति के 
एक सप्ताह पूर्व कोषाधिकारी को आहरण हेतु बिल प्रस्तुत करेंगे जिससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को 
सेवानिवृत्ति के दिनांक को भुगतान किया जा सके। किन्तु यदि महालेखाकार से लेखों का मिलान न हो सके 
अथवा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही 10 प्रतिशत का प्राधिकार पत्र प्राप्त न हो पाये तो आहरण एवं वितरण 
अधिकारी सक्षम अधिकारी के प्राधिकार पत्र पर 90 प्रतिशत का विल बनाकर कोपाधिकारी को प्रस्तुत कर 
भुगतान प्राप्त कर लेंगे जिससे संवंधित अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिनांक को 90 प्रतिशत का 
भुगतान प्राप्त हो जाये। 

नोट_मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधघिकारी/लेखा अधिकारी का अभिप्राय विभाग की लेखा 
शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी से है। यदि विभाग में मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के 
अतिरिक्त अन्य कनिष्ठ स्तर के लेखाधिकारी भी कार्यरत हें तो चेकिंग केवल वरिष्ठतम अधिकारी के 
हस्ताक्षरान्तर्गत की जायेगी। । 

(ज) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरित होने पर 
प्रक्रिया--(1) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को एक विभाग/कार्यालय से दूसरे विभाग/कार्यालय के लिये 
स्थानान्तरित किया जाये तो पहले विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी पासबुक को आद्यावधिक करके दूसरे 
विभाग/कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी को अग्रसारण पत्र के साथ अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के 
साथ रजिस्टर्ड एनडी. द्वारा भेजा जायेगा और दूसरे विभाग/कार्यालय.के आहरण एवं वितरण अधिकारी से यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वह रजिस्टर्ड ए.डी० पत्र की प्राप्ति के अतिरिक्त पासबुक की प्राप्ति पहले आहरण एवं 
वितरण अधिकारी को परिशिष्ट 3 में निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित कर दें। यदि जिस कार्यालय में स्थानान्तरण 
हुआ है वह कार्यालय स्थानीय रूप से स्थिति है तो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा पासबुक एक विशेष वाहक 
द्वारा भेजे जायेंगे और दूसरे आहरण एवं वितरण अधिकारी की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त की 
जायेगी। यदि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र कोषागार द्वारा निर्गत किया जाना हो तो संबंधित पासबुक पहले 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दूसरे आहरण एवं वितरण अधिकारी को सीधे अग्रसारंण पत्र के साथ 
प्रेषित की जायेगी और उसकी प्राप्ति रसीद (परिशिष्ट 3) में प्राप्त की जायेगी। चूंकि पासबुक एवं अत्यन्त 
महत्वपूर्ण/वहुमूल्य अभिलेख है अतः पासबुक का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को प्रेषण का कार्य अत्यन्त 
सावधानीपूर्वक करना होगा जिससे पासबुक खोने की कोई संभावना न रहे। 

(झ) लेखा प्रक्रिया--(1) वर्तमान शासनादेश के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल तृतीय तथा उससे उच्च 
श्रेणी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये लागू समझी जायेगी। चतुर्थ श्रेणी (पुलिस कान्स्टेबुल्स सहित) 
कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि के लेखों के रख रखाव तथा लेखा प्रणाली के संबंध में, समय-समय पर 
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संशोधित, शासनादेश संख्या सामान्य -2-1762/521-1960, दिनांक 23.10.61 द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित 
की गयी थी उसका यथावत्‌ अनुपालन किया जायेगा। 

(2) तृतीय तथा उससे उच्च श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये प्रत्येक आहरण एवं वितरण के 
अधिकारी कार्यालय में पासबुकों के अतिरिक्त कर्मचारीवार लेजरों तथा एक ब्रौडशीट का रख-रखाव किया 
जायेगा। लेजर तथा ब्रौडशीट के प्रारूप (परिशिष्ट 6 एवं 7) पर संलग्न है। आहरण एवं वितरण अधिकारी 
यह सुनश्चित करेंगे कि प्रत्येक वेतन बिल के साथ भविष्य निधि कर जो शिड्यूल संलग्न किया जाता है 
उसकी एक कार्यालय प्रति रखी जाये और उस कार्यालय प्रति से प्रत्येक माह के 5 तारीख तक प्रत्येक 
कर्मचारी/अधिकारी के लेजर तथा पासबुकों में कटौतियों की आहरण एवं वितरण अधिकारी के 
हस्ताक्षरान्तर्गत मासिक प्रविष्टियां कर दी जाय। लेजरों तथा पासबुकों में अस्थायी अग्रिम तथा अंतिम 
निष्कासनों की आवश्यक प्रविष्टि प्रत्येक दशा में बिल के बनाने के साथ-साथ ही की जायेगी। लेजरों में 
पोस्टिंग किये जाने के उपरान्त समस्त कटौतियों तथा निप्कासनों की प्रविष्टियां ब्रौडशीट में की जायेगी। 
ब्रौडशीट सीधे लेजरों में पोस्ट की जायेगी। ब्रौडशीट की पोस्टिंग प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 10 तारीख 
तक कर ली जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख को ब्रौडशीट में हस्ताक्षर 

_ करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रौडशीट में दशयिं गये पिछले माह के अभिदान तथा निष्कासनों को 
धनराशियों के योग संबंधित fact के शिड्यूलों के तथा निष्कासनों के योग के अनुरूप है। इसी प्रकार प्रत्येक 
वर्ष के अन्त में ब्रौडशीट में प्रदर्शित अवशेष की धनराशि का मिलान प्रत्येक पासबुक में प्रदर्शित अवशेष की 
धनराशि से किया जाय या जिसमें लेखों में कोई विषमता व्याप्त न रखा जाय। यह व्रौडशीट auam रखी 
जायेगी। इस ब्रौडशीट की काल अवधि (Period of reterntion) 36 वर्ष होगी। 

(3) उपरोक्त प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मासिक 
वेतन बिला के साथ भविष्य निधि शिड्यूलों के संलग्न किये जाने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा 
ओर महालेखाकार के कार्यालय में लेजरों तथा भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया भी यथावत 
चलती रहेगी। महालेखाकार प्रतिवर्ष कर्मचारीवार लेखा पर्चियां निर्गत करने की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। यदि 
महालेखाकार के कार्यालय में रखे जा रहे लेजरों में कोई मिसिंग क्रेडिट्स हो अथवा भविष्य में हो जाय तो 
उनको ठीक करवाने की प्रक्रिया जैसी इसके पूर्व में जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, 
यथावत्‌ चलती रहेगी। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने 
अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारियां/कर्मचारियों के महालेखाकार के कार्यालय के लेजरों में दर्शाये गये मिसिंग 
क्रेडिट्स को भविष्य निधि पासबुकों के प्रमाणित उद्धरणों को भेजकर/पत्र-व्यवहार अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क से 
ठीक करवाये जिससे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय अंतिम भुगतान मिलने में कठिनाई न SD इस उद्देश्य 
से संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के तीन माह के भीतर महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अवशेष 10 
प्रतिशत का भुगतान भी मिल जाये यह आवश्यक होगा कि संबंधित सक्षम अधिकारी उपरोक्त पैरा (छ) में 
उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दशा में सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व फार्म 425-ए', '425-बी' अथवा 
‘425-सी' (जो भी लागू होगा) आगणंन शीट्स की प्रतियों के साध महालेखाकार को प्रेषित कर दें। 
महालेखाकार इस आवेदन पत्र के प्राप्त होने के एक माह के भीतर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित 
व्यक्ति के लेजर में कोई विसंगतियां तो नहीं हैं और संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह कर्तव्य 
होगा कि माहलेखाकार को, प्रपत्र प्राप्ति के एक मास के भीतर पत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित 
विसंगतियों की सूचना उपलब्ध करा दें जिससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 
सेवानिवृत्ति के दिनांक की अथवा विलम्बतम उसके तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाये। 

(ट) वाह्य सेवा पर नियुक्त किये जाने पर प्रक्रिया--यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की वाह्य सेवा 
पर नियुक्ति की जायेगी तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उसकी पासबुक को अद्यावधिक 
करके उसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करके उसे वाह्य सेवायोजकों को भेज दिया जायेगा। वाह्य 
सेवायोजक द्वारा उन पासबुकों में उसी प्रकार माहवार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा उन्हीं एवं उसी प्रकार लेखों 
का रख-रखाव किया जायेगा जैसा उपरोक्त पैरा (D में निर्धारित जैसा उसके पैतृक विभाग में किया जाता 
साथ ही वाह्य. सेवायोजक द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की पासबुक में पैरा (ङ) तथा (च) में 
उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ब्याज तथा वोनस का आगणन न भी किया जायेगा। संबंधित वाह्य सेवायोजकों 
द्वारा भविष्य निधि की धनराशि को महालेखाकार के कार्यालय को प्रेषित करने की वर्तमान प्रक्रिया में कोई 
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परिवर्तन नहीं होगा। वाह्य सेवायोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य निधि की धनराशि को जब बैँक में 
जमा करें तो चालान में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की लेखा संख्या तथा अन्य विवरण आदि अनिवार्य 
रूप से इंगित कर दें जिससे कोषागारों द्वारा तैयार किये जा रहे प्राप्ति शिड्यूलों में कोषागारों द्वारा पूर्ण 
सूचना इंगित की जा सके और महालेखाकार को कोषागारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्राप्ति शिड़यूलों के 
आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारी के भविष्य निधि लेजरों में पोस्टिंग करने में कोई कठिनाई न हो। 
यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जब वह प्रतिनियुक्ति पर ही है, सेवानिवृत्त किया जाये तो पासबुक में उपलब्ध 
अवशेष के 90 प्रतिशत के भुगतान की प्रक्रिया तथा महालेखाकार के कार्यालय में लेखों के मिलान होने पर 
महालेखाकार अधिकार पत्र पर शेष 10 प्रतिशत के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जैसी उपरोक्त पैरा (छ) में 
उल्लिखित है। 

(ठ) भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन---वर्ष 1961 में 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव का कार्य महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर 
उसका दायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी को सौंपा गया था और उसके लिये शासन द्वारा अतिरिक्त 
स्टाफ सवीकृत किया गया था। वर्ष 1975 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वर्ष 1977 से तृतीय तथा उससे 
उच्च श्रेणी के अधिकारिवां/कर्मचारियां के लिये पासवुक की व्यवस्था लागू की गयी थी। वर्ष 1977 से ही 
तृतीय तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये लेजर्स के रख रखाव का प्राविधान किया 
यिका गया था। किन्तु पासबुकों अथवा उपरोक्तानुसार लेजर्स के रख रखाव के अतिरिक्त कार्य के लिये न तो 
कोई अतिरिक्त स्टाफ और न ही कोई प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया था। इस संबंध में कर्मचारियों की मांग को 
देखते हुए और 1.4.85 से लागू की जाने वाली व्यवस्था में कुद नये प्रारूपों के रख रखाव संबंधी अतिरिक्त 
कार्य के परिप्रेक्ष्य में इस कार्य को करने वाले संबंधित कर्मचारियो/अधिकारियो को 25 पैसे प्रति लेखे प्रतिमाह 
की दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रोत्साहन की न्यूनतम धनराशि रु 10 (प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान के लिये 
जिसमें 200 व्यक्ति कार्यरत हों) प्रतिमाह होगी। यदि किसी अधिष्ठान में 200 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी 
होंतो तो इस कार्य के लिये उसी अधिष्ठान के अतिरिक्त कर्मचारी/कर्मचारियों की सहायता ली जायेगी और 
उन्हें भी 25 पैसे प्रति लेखे प्रति माह की दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 
संख्या भी सम्मिलित की जायेगी। 

(ड) भुगतान का लेखा शीर्षक---सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं भुगतान 
संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा लेखा शीर्षक “805-राज्य भविष्य निधियां-क-सिविल-(क) 
सामान्य भविष्य निधि” के नाम डाला जायेगा। प्रोत्साहन की धनराशि का भुगतान वेतन के साथ उसी लेखा 
शीर्षक से किया जायेगा जिससे संबंधित अधिष्ठान के वेतन भत्ते आदि आहरित किये जाते il 

उत्तर प्रदेश सरकार 
वित्त साः 4-539/दस-91-506/88 
लखनऊ, दिनांक 4 अक्टूबर, 1991 
कार्यालय-ज्ञाप C 

इस राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर सामान्य भविष्य निधि 
पास बुक प्रणाली दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से लागू किये जाने से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के | 
कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1215/दस-१0-506/88, दिनांक 20 फरवरी, 1991 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी 
को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पेरा (3) जो निम्नवत्‌ है को निरस्त कर दिया गया है : 

“अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने अथवा सेवा अवधि में मृत्यु होने की दशा में पासबुक को 
प्रविष्टियों के आधार पर भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि का भुगतान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।” 

2. उक्त निरस्तीकरण के फलस्वरूप उसके आगे के उप प्रस्तरो (4), (5), (6) को क्रमशः (3), (4), 
(5) पढ़ा जाए। 

भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध 
बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि सम्बन्धी शा. H. 
सा«4-152/दस-94-501-75 दिः 25/4/1994 में निम्नवत्‌ प्रावधान $— 
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अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाहः निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना (Deposit 
Linked Insurance Scheme) जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिए वीमा के अनुरूप 
लांभ मिल सके, वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या सा-4-209/दस-501-75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 द्वारा 
लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के 
कार्यान्वयन के फलस्वरूप उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर 3, (111) (क) में उल्लिखित सेवा समूहों के वेतनमान को 
वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-553/दस-85-501-79, दिनांक 4 अप्रैल, 
1985 द्वारा संशोधित किया गय था। इस योजना के उदारीकरण के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उपर्युक्त दोनों 
राजाज्ञा के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन करते हुए उसे निम्न रूप में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं--- 

(1) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत 
नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को निम्नलिखित पैराग्राफ (3) की शर्तों के 
अधीन इस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के 
औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जायेगी, .विन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि योजना के अंतर्गत 
किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम सीमा 30,000 रु से अधिक नहीं होगी। 

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सीन्पीन्एफः) के मामले में केवल अभिदाता के अभिदान की धनराशि तथा 
उस पर अनुमन्य व्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिये अवशेष धनराशि मानी जायेगी। 

(3) उपरोक्त लाभ निम्न शर्तों के पूरी होने पर ही प्राप्त होगा--- 

(क) मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय 

निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ हो--- 

(1) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा 12,000 रु 
पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रू या 
अधिक हो 

(2) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा 7,500 रु० 
पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रु» या 

` उससे अधिक किन्तु 4,000 रु से कम हो। 

(3) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा 
पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रु» या 
उससे अधिक किन्तु 2,900 र से कम हो। 

(4) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा 3,000 So 
पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 So से 

कम हो। 

(ख) इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 & से अधिक नहीं होगी। 

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 

2. उक्त 5 दिसम्बर, 1979 की राजाज्ञा की शेष शर्ते पूर्ववत्‌ लागू रहेगी। 

.3. यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। ग 

4. सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ 
कर्मचारियों का इस राजाज्ञा से अविलम्ब अवगत करा दें। 

अनूप मिश्र 
विशेष सचिव। 
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संख्या सा०-4एन्जीन6/दस-94-510-84 
| / लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 1994, 
प्रेक्षक, 
श्री गणेश दत्त दीक्षित, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। 
विषय : सामान्य भविष्य निधि खातों का समुचित रख-रखाव। 
महोदय, 

सरकारी, सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख-रखाव सुनिश्चित कराने हेतु 

शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है 
ee दिनांक 21 जुलाई, | तथा इस सम्वन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर 
1994 सा-4-एन्जीन-29/दस-93-510-84 निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं। परन्तु फिर 

भी महालेखाकार कार्यालय से लेखों के वर्गीकरण 
में त्रुटि ud शेड्यूल्स के निर्माण में वांछित 
सावधानी न aad जैसे अनेक शिकायतें 
निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। 

अतएव इस प्रकार की शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में निर्गत पार्श्वाकित शासनादेशों के क्रम में मुझे 

पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निदेश देने 
की कृपा करें कि वे महालेखाकार द्वारा दिये गये निम्नलिखित सुझावों के अनुसार लेखों का रख-रखाव 
सुनिश्चित करें। 

(क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभिदानों/आहरणाँ को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नामें वर्गीकृत न 
किया जाये क्योंकि उनके लेखे महालेखाकार कार्यालय में न तो रखे जाते हैं और न ही उपलब्ध 
हो पाते हैं, जिसमें उनका लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। 

(ख) शेड्यूल्स/वाउचरों में अभिदाता का सही व पूरा नाम तथा पदनाम स्पष्ट शब्दों में अंकित किया 
जाये। 

(ग) लेखा एवं संख्या एवं सिरीज सही-सही अंकित करें-महालेखाकार कार्यालय में प्रायः 
शिकायतें प्राप्त होती हें कि शेड्यूल्स में कभी लेखा संख्या तो कभी सिरीज लिखना रह जाता 
है, जिसु कारण सही अभिदाता के लेखे में उसे लेखांकित किया जाना कठिन होता है। 

(घ) लेखा संख्या के अंकन में विशेष सावधानी बरती जाये और विशेष ध्यान रखा जाये कि 
उनकी डिजिट में हेरफेर न होने पाये--डिजिट में हेरफेर की साधारण असावधानी अभिदाता 
के लेखे में घोर विसंगति उत्पन्न कर सकती el 

(ङ) लेखा संख्या अंकित किये विना, न तो कोई धनराशि आहरित की जाये और न ही कोई 
अभिदान काटा जाये--इस प्रकार के अभिदानों/आहरणों के कारण उचंत में लेखांकन की 
समस्या बढ़ जाती है। ; 

विषयक शासनादेश संख्या-4-359/दस-96 दिः 18/6/1996 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया $— 
सामान्य भविष्य निधि खातों का समुचित रख-रखाव तथा भविष्य निधि लेखों का मिलान महालेखाकार 
कार्यालय में रखे जा रहे लेखों से किये जाने के सम्वन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किये 
जाते रहे हैं। किन्तु फिर भी शासन को निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि आहरण-वितरण अधिकारियों 
द्वारा इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन के पार्श्वाकित आदेशों के क्रम 
में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय के पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान करने एवं 
वित्तीय प्रबंध से सम्बन्धित अन्य विषय पर गठित राज्य स्तरीय “स्थाई _समिति” की बैठक में राज्य 
कर्मचारियों/अधिकारियों के जी-पी:एफ» लेखों के समुचित रख-रखाव के सम्बन्ध में, प्रधान महालेखाकार द्वारा 


Soto, दिनांक 20 नवम्बर, 1993 सा-4-ए०जी«- 
34/दस-93 510-84 दिनांक 12 जनवरी, 1994 — 
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उनके कार्यालय में रखे जा रहे सामान्य भविष्य निधि लेखों से आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा लेखों का 
मिलान नियमित अवधि पर किये जाने की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने अवगत कराया है कि वर्ष 
1994-95 से पूर्व की अवधि का तथा वर्ष 1994-95 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो लेखा महालेखाकार 
कार्यालय में तैयार किया जा चुका है, का मिलान आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर से विशेष अभियान 
चलाकर कर लिया जाये और इस कार्य की समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर से की जाये। प्रधान महालेखाकार ने यह 
भी स्पष्ट किया है कि लेखा मिलान हेतु जो अधिकारी/कर्मचारी उनके कार्यालय में जायें और यदि उनकी 
किन्हीं कठिनाइयों का समाधान आवश्यक हो तो वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महालेखाकार, उप्र, से सम्पर्क 
कर लें। 
2. अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें। 


[भाग-1 


आज्ञा से, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 
ब्याज की दरें (वार्षिक ब्याज दर) 

1974-75 

31-7-74 तक ` 6.50% 15000 तक, अधिक पर 5.80% 

1-8-74 से 31-3-75 तक 7.50% 25000 तक, अधिक पर 7.00% 
"1975-76 7.50% 25000 तक, अधिक पर 7.00% 

1976-77 | 7.50% 

1977-78 8% 25000 तक, अधिक पर 7.50% 

1978-79 8% 25000 तक, अधिक पर 7.50% 

1979-80 - 8% 25000 तक, अधिक पर 7.50% 
1980-81 : ` 8.50% 25000 तक, अधिक पर 8% 

1981-82 9% 25000 तक, अधिक पर 8.50% 

1982-83 9% 35000 तक, अधिक पर 8.50% 

1983-84 9.50% 40000 तक, अधिक पर 9% 
- 1984-85 10% 

1985-86 10.50% 

1986 से 1999-2000 तक 12% 

2000-2001 Ñ 11.00% 

2001-02 से 9.50% 

2002-03 से 9% 

2003-04 से ` 896 

2004-05 से 8% 


ब्याज की गणना करते समय विगत वर्ष के अंतिम शेष पर वर्तमान वर्ष के अंत तक का तथा विगत 
वर्ष की अंतिम तिथि के पश्चात्‌ वर्तमान वर्ष में जमा की तिथि से वर्तमान वर्ष के अंत तक का व्याज वर्ष 
के अंत में अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। वर्ष के वीच में अवशेष धनराशि देय हो 
जाने पर देय होने की तिथि तक का ही व्याज दिया जाता है। किसी संविदा में प्रतिनियुक्त अभिदाता के वहाँ 
पूर्वगामी तिथि से संविलीन होने की दशा में संविलयन आदेश निर्गत होने की तिथि तक का व्याज दिया . 
जायेगा। वर्तमान वर्ष में आहरित धनराशि पर आहरण के माह के प्रथम दिन से ही ब्याज दिया जाता *' 
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पारिलव्धियों से काटकर निधि में जमा की गई धनराशि के प्रकरण में परिलव्धियाँ जिस माह से 
सम्बन्धित हैं, उससे अगले माह की पहली तिथि से व्याज दिया जाता है। भले ही वास्तविक भुगतान ऐसे 
अगले माह में न होकर उसके पहले या वाद में किया गया हो। महँगाई भत्ता, अवशेष वेतन समिति/आयोग 
की संस्तुतियो के अनुसार वेतन अवशेष आदि से कटौती के द्वारा जी०पी-एफ» में जमा माने जाने की तिथि 
संबंधित शासनादेश में रहती है। पाठकों के सुलभ सन्दर्भ हेतु महँगाई भत्ता अवशेष की राशि व्याज आगणन 

हेतु निर्धारित तिथि की विवरण तालिका प्रस्तुत की जा रही है 
व्याज आगणन हेतु महँगाई भत्ता तालिका 


क्रमांक राजाज्ञा संख्या व दिनांक 


जि अवधि की धनराशि 


ब्याज आगणन हेतु 


सा«भ«नि० में जमा होगी निर्धारण तिथि 

1... वे-आ«-139/दस-66(एम)/82 01.8.81 से 30.4.82 तक 01.5.82 
दि. 9-4-82 

2. वेन्आ०-2611/दस-66(एम)/82 01.4.82 से 31.7.82 तक 01.10.82 
दि. 7-8-82 

3. वेनआ०-3414/दस-66(एम)/82 01.6.82 से 30.8.82 तक . 01.10.82 
दि. 7-10-82 

4. वेन्आ०-1012/दस-66(एम)/82 01.9.82 से 31.3.83 तक 01.4.83 
दि. 18-4-83 

5. वेण्आ०-2277/दस-66(एम)/82 01.3.83 से 30.9.83 तक 01.10.83 
दि. 28-9-83 

6. वेन्आ०-1318/दस-66(एम)/82 01.8.83 से 30.4.84 तक 01.5.84 
दि. 26-5-84 

7.  वेन्आ०-63/दस-66(एम)/82 01.1.84 से 31.8.84 तक 01.2.85 
दि. 9-1-85 

8. वेञआ०-221/दस-66(एम)/82 01.8.84 से 31.12.84 तक 01.1.85 
दिः 26-1-85 

9. वेन्आ०-1221/दस-66(एम)/82 01.1.85 से 30.4.85 तक 01.5.85 
दि. 31-5-85 

10. वेन्आ०-2380/दस-66(एम)/82 01.5.85 से 31.8.85 तक 01.9.86 
दि. 24-9-82 : 

11. वेनआ०-1-210(1)/दस-66(एम)/82 01.8.85 से 31.12.85 तक 01.1.86 
दि. 28-1-86 

12. वेनआ०-715/दस-66(एम)/82 01.1.86 से 31.03.86 तक 01.4.86 
दि. 1-4-86 

13. वे"आ०1-1920/दस-66(एम)/82 01.04.86 से 30.6.86 तक 01.7.86 
दिः 9-1-86 । - 

14. वेञआ--1-30/दस-36(एम)/86 01.7.86 8 31.10.86 तक 01.1.87 
दि. 3-1-87 

15. वे"आ०-1-1101/दस-36(एम)/86 01.1.87 से 28.2.87 तक 01.4.87 
दिः. 23-5-87 01.7.86 से 28 2.87 तक 

16. वेआः-1-3366/दस-36(एम)/86 01.7.87 से 29 2.88 तक 01.4.88 
दिः 9-3-88 

17. वेञआञ-1-1234/दस-48(एम)/88 01.1.88 से 31.5.88 तक 01.7.88 
^ दिह15:678 8 5 याया EE 
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क्रमांक राजाज्ञा संख्या व दिनांक 


18. 
19. 
20. 
2 
-22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
My: 
28. 
29. 
30. 
8f. 
32. 
33. 
34. 


S5: 


38. 


i 36. 


37. 


वे«आ०-1-3453/दस-48(एम)/88 
दि. 7-1-89 
वे०आ०-1-1842/दस-48(एम)/88 
दि. 1-7-89 
वे«आ०-1-3150/दस-48(एम)/88 
दिः 1-11-89 
वेशआ+-1-1149/दस-48(एम)/88 
दिः 16-6-90 
वेशआ०-1-3250/दस-48(एम)/88 
दिः 20-12-90 
वेशआ०-1-863/दस-48(एम)/88 
दिः 03-7-91 
वेशआ+-1-2533/दस-48(एम)/88 
दिः 02-12-91 


` वेआ+-1-944/दस-48(एम)/88 


दिः 1-6-92 
वेशआ+-1-2127/दस-48(एम)/88 
दिः 1-12-92 
वेशआ०-1-817/दस-48(एम)/88 
दि. 9-6-93 : 
वेञआ+-1-1997/दस-48(एम)/88 
दि, 14-10-93 
वेशआ+-1-773/दस-48(एम)/88 
दिः 07-6-94 . 
वेञआ+-1-1679/दस-48(एम)/88 
दिः 31-10-94 
वेशआ०-1-369/दस-१5-48(एम)/88 
दिः 1-6-95 
वेशआ+-1-896/दस-48(एम)/88 
दिः 1-12-95 
वेनआ+-1-297/दस-48(एम)/88 
दिः 21-5-96 
वेशआ+-1-810/दस-48(एम)/88 
दिः 6-12-96 
वेञआ-1-311/दस-48(एम)/88 
दि. 4-6-97 
वेशआF-1-751/दस-42(एम)/97 
दि. 23-12-97 
वेशआ०-1-1599/दस-42(एम)/97 
दि. 23-11-98 
वेञआ+-1-186/दसः42(एम)/97 


जि अवधि की धनराशि 
Wr. में जमा होगी _ 
01.7.88 से 31.12.88 तक 


01.1.89 से 30.6.89 तक 
01.7.89 से 30.11.89 तक 
01.1.90 से 31.5.90 तक 
01.7.90 से 30.11.90 तक 
01.1.91 से 31.5.91 तक 
01.7.91 से 30.11.91 तक 
01.7:91 से 31.5.92 तक 
01.1.92 से 31.5.92 तक 
01.7.92 से 30.11.92 तक 
01.1.93 से 31.5.93 तक 
01.7.93 से 30.9.93 तक 
01.1.94 से 31.5.94 तक 
01.7.94 से 30.11.94 तक 
01.1.95 से 31.5.95 तक 
01.7.95 से 30.11.95 तक 
01.1.96 से 31.5.96 तक 
01.7.96 से 30.11.96 तक 
01.1.97 से 31.5.97 तक 
01.7.96 से 30.9.97 तक 
01.7.98 से 30.11.98 तक 


01.1.99 से 31.5.99 तक 
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ब्याज आगणन हेतु 
निर्धारण तिथि 


01.2.89 
01.8.89 
01.12.89 
01.6.90 
01.12.90 
01.6.91 
01.12.91 
01.6.92 
01.12.92 
01.6.93 
01.10.93 
01.6.94 
01.12.94 
| 01.6.95 
01.12.95 
01.6.96 
01.12.96 
01.6.97 
01.10.97 
01.12.98 


01.6.99 
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सा«भ«नि० में जमा होगी निर्धारण तिथि 
दि. 19-7-99 
39. वेनआ०-1-203/दस-42(एम)/9१7 01.7.99 से 31.3.2000 तक 01.4.2000 
दिः 22-3-2000 ` 
40. वेनआ+-1-37/दस-2000-42(एम)/97 दिः 01.1.2000 से 31.5.2000 तक 01.6.2000 से 
28-7-2000 2002 तक जमा 
41. वेञआऽ-1-1020/दस-2000-42(एम)/97 01.7.2000 से 30.11.2000 01.12.2000 
दिः 5-12-2000 तक 
42. वेआऽ-1-460/दस-2001-42(एम)/१7 01.1.2001 से 31.5.2001 तक 01.6.2001 
दिः 2-6-2001 
43. वेआऽ-1-1180(1)/दस-2001-42(एम)/ 01.7.2001 से 30.11.2001 01.12.2001 
97 दि. 6-12-2001 तक 
44. वेनआऽ-1-400/दस-2002-42(एम)/97 01.1.2002 से 31.8.2002 तक 01.10.2002 
दिः 20-9-2002 
45. वेआ+-1-1100-दस-2002-42(एम)/97 01.7.2002 से 28 2.2003 तक 01.4.2003 
दिः 10-3-2003 
46. वेन्आ०-1-562/दस-2003-42(एम)/97 01.1.2003 से 31.8.2003 तक 01.10.2003 
दि. 30-9-2003 | 
47. वेआऽ-1-10/दस-2004-42(एम)/97 दिः 01.7.2003 से 31.1.2004 तक 01.3.2004 
9-2-2004 
48. वेआ-1-965/दस-2004-42(एम)/97 01.1.2004 से 30.9.2004 तक 01.11.2004 
दिः 25-10-2004 
49. वेनआऽ-1-99/दस-2005-42(एम)/97 दि. 01.7.2004 से 28.2.2005 तक 01.4.2005 
21-3-2005 
50. वेञआ-1-1020/दस-2005-42(एम)/97 01.1.2005 से 30.9.2005 तक 01.11.2005 
दिः 14-10-2005 
51. वेआ--1-82/दस-2006-42(एम)/१7 दिः 01.7.2005 से 28 2.2006 तक 1.4.2006 
21-3-2006 
52. - वे*आ०-656/दस-2006-42(एम)/97 fà. 01.1.2006 से 31.3.2006 तक 1.6.2006 
16-6-2006 
53. वेन्आ०-1-1415/दस-2006-42(एम)/97 01.7.2006 A 30.11.2006 1.12.2006 
दि. 16-11-2006 तक व 
54. . वेनआ०-1-702/दस-2007-42(एम) 01.1.2007 से 31.5.2007 तक 1.6.2007 
दि. 5-6-2007 
ब्याज के आगणन हेतु सूत्र-- 
सूत्र संख्या 1 : 
ब्याज पूर्व वर्ष का अंतिम शेष संम्मिलित करते हुए मासिक x ब्याज की वार्षिक दर प्रगामी योगों का योगफल 
12 x 100 
सूत्र संख्या 2 : 
ee पूर्व वर्ष का अंतिम शेष x व्याज की वार्षिक दर मासिक प्रगामी योगों का योगफल x ब्याज की वार्षिक दर 


10 12 x 100 
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[भाग-1 
अवकाश नियम सम्बन्धी महत्वपूर्ण शासनादेश 

राजकार्य में कुशलता लाने एवं कर्मचारी सेवक को सक्षम बनाने में सेवाकाल में अवकाश का अपना 
महत्वपूर्ण ध्यान हैं। ऐसे भी अवसर आते हैं कि किसी बीमारी या अन्य कठिनाई के कारण कर्मचारी को 
तत्काल अवकाश की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके लिये अकस्मात अवकाश की व्यवस्था है। अपने 
सेवाकाल में एक निश्चित समय तक कार्यरत होने पर कर्मचारी आनुपातिक अवधि में अवकाश अर्जित भी 
करता है जो उसके नाम जमा vedi है पर शासन की भावना यह है कि कर्मचारी उसका समय-समय पर 
उपभोग भी करें इसलिए यह प्रतिबन्ध भी है कि अर्जित अवकाश की अधिकतम जमा सीमा 240 दिन की ही 
होगी। ऐसी भी स्थिति आती है कि केवल अर्जित अवकाश के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी या किन्ही 
परिस्थिति में उक्त सुविधा नहीं मिल सकी। इसलिए शासन ने कर्मचारी को यह विशेष सुविधा प्रदान की है कि 
वह चाहे तो वर्ष में एक बार अपने एक माह के अर्जित अवकाश के बदले एक माह का वेतन प्राप्त कर 
सकता है, पर इसके साथ प्रतिवन्ध यह भी है कि इस अवकाश के नकदीकरण से पूर्व कर्मचारी के पास कम 
से कम 90 दिन के अवकाश शेष हों इसमें भावना यह है कि कर्मचारी अवकाश का नकदीकरण करा तो 
सकता है पर ऐसा न हो कि उसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अर्जित अवकाश के उप्योग के लिये कोई 
अवकाश शेष ही न रह जाये। शासन ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को तथा सेवाकाल में मृत कर्मचारी के 
परिवार को भी यह सुविधा दी है कि उस-तिथि तक का जितना अर्जित अवकाश शेप है उसे उसका वेतन दे 
दिया जाये। सेवारत स्त्रियों के लिये भी प्रसूति काल में विशेष अवकाश आदि के प्रावधान हैं। एतद्‌ सम्बन्धी 
आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं। 


संख्या-सा«-4-जी"आई०-10/दस-201-76-वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 
/ दिनांक 30 मार्च, 1982 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : अर्जित अवकाश के आगणन की कार्याविधि का स्पष्टीकरण। 
Subject : Explaning the procedure of calculating Earn Leave. 

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-1751/दस-201-76, दिनांक 24 जून, 1978 के 
अंतर्गत राज्य सरकार के सेवकों के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश 
दो छमाही किश्तों में जमा करने की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश 
दो छमाही किश्तों A जमा करने की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को 16 दिन 
तथा पहली जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम. रूप से जमा कर दिया जाता है। कैलेण्डर वर्ष की 
पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही के 
अग्रेनीत कर दिया जाता है बशर्ते कि इस प्रकार अग्रेनीत अवकाश और अगली छमाही के लिये जमा किया 
गया अवकाश कुल मिलाकर 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा। 

2. शासन की जानकारी में यह वात आणी है कि कतिपय/कार्यालयों में इस सम्बन्ध में सही प्रक्रिया का 
पालन नहीं किया जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनमें सरकारी सेवक ae वर्ष की समाप्ति के 
आस-पास अवकाश लेता है और वह अवकाश ae वर्ष के समाप्त होने के वाद अगले as वर्ष में भी 
चलता है। वस्तुतः इस प्रकार के मामलों में अपनायी जाने वाली सही प्रक्रिया यह है कि अर्द्ध वर्ष के दौरान 
लिया गया अवकाश सरकारी सेवक के अवकाश लेख में जमा अवकाश में से कम किया जाना है और शेष 
अवंकाश अगले अर्द्ध वर्ष के लिये अग्रनीत किया जाना है तथा अगले अर्द्ध वर्ष के प्रारम्भ होने पर देय 
16/15 दिन का अग्रिम अवकाश उसमें जमा कर दिया जाना है जो कुल मिलाकर 180 दिन की निर्धारित 
अधिकतम सीमा से हः | नहीं होगा। अवकाश का वह भाग जो अगले अर्द वर्ष में पड़ता हे उसे इस प्रकार 
कुल जमा अवकाश लेख से घटाया जाना है। स्थिति का और स्पष्ट करने के उदेश्य से निम्नलिखित दो 
उदाहरण दिये जा रहे हैं- 

उदाहरण संख्या-(1) ऐसा सरकारी सेवक, जिसके अवकाश लेखे में जमा 176 दिन का अर्जित 
अवकाश जमा-है, 24 दिसम्बर से 25 दिन के अर्जित अवकाश पर चला जाता है। उसका अवकाश लेखा 
निम्न प्रकार से घटाया/जंमा किया जायेगा- 
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(1) 23 दिसम्बर को सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में 176 दिन 
जमा अर्जित अवकाश £ 
(2) 24 से 31 दिसम्वर तक के लिये गया 8 दिन का 8 दिन 
अर्जित अवकाश घटाया जाये। 
3) 31 दिसम्बर को वकाया अवकाश 168 दिन 
(4) 1 जनवरी को मिलने वाला अवकाश जोड़ा जाये +16 दिन 
(5) 1 जनवरी को अवकाश का कुल योग 184 दिन 
180 दिन नियमानुसार 180 दिन की 
अधिकतम सीमा तक सीमित किया 
गया। 
(6) 1 जनवरी से 17 जनवरी तक के लिये लिया गया — 17 दिन 
शेष 17 दिन का अर्जित अवकाश घटाया जाये 
(7) कुल वकाया अवकाश 163 दिन 


उदाहरण संख्या--(2) ऐसा सरकारी सेवक, जिसके अवकाश लेखे में 180 दिन का अर्जित अवकाश 
जमा है, 30 जून से 29 दिन के अर्जित अवकाश पर चला जाता है। उसका अवकाश लेखा निम्न प्रकार से 
घटाया/जमा किया जायेगा : ; 


(1) 29 जून को सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में 180 दिन 
जमा अर्जित अवकाश 
(2) 30 जून को लिये गया 1 दिन का अर्जित अवकाश - ] दिन 
घटाया जाये। 
(3) 30 जून को बकाया अवकाश 179 दिन 
(4) 1 जुलाई को मिलने वाला अवकाश जोड़ा जाये + 15 दिन 
(5) 1 जुलाई को अवकाश का कुल योग 194 दिन 
180 दिन नियमानुसार 180 दिन की 
अधिकतम सीमा तक सीमित किया 
गया। 
(6) 1 जुलाई से 28 जुलाई तक के लिये लिया गया शेष - 28 दिन 
28 दिन का अर्जित अवकाश घटाया जाये 
(7) कुल बकाया अवकाश 152 दिन 


3. अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि जिन विभागों, कार्यालयों में सरकारी सेवकों के 
अवकाश लेखों में अवकाश उक्त विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार जमा किया गया हो, अथवा घटाया 
गया हो, वे कृपया इस आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते ठीक करते 
हुए पुनः बना लें। 

सचिव 

अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि विषयक शासनादेश 
संख्या सा. 4-1335/दस-88-203/86 दिनांक 17/9/1988 द्वारा निम्नवत्‌ आदेश जारी हुये हैं--- 

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियमावली खण्ड-2, भाग 
2-4 के मूल नियम 81-वी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में यह प्रतिबन्ध है कि जब सरकारी सेवक 
द्वारा अर्जित किये गये कुल उपार्जित अवकाश का योग 180 दिन हो जायेगा तो वह ऐसा अवकाश अर्जित 
नहीं करेगा। इसी प्रकार अर्जित अवकाश के आगणन की कार्य विधि के सरलीकरण विषयक शासन के 
कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4 लेखे में जमा अर्जित अवकाश अगली छमाही में लाया जायेगा, परन्तु 
प्रतिवन्ध यह है कि जो अवकाश आगे लाया जायेगा और उसमें अगली छमाही का जो अवकाश जमा किया 
जायेगा वह मिलाकर कुल 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा। 
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2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के 
लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वेनआं-1-2246/दस-59 
(एक)-1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिए गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों के 
अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 180 दिन के स्थान पर 240 दिन 
निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है। 

3. यह आदेश दिनांक 1-7-1987 से प्रभावी होंगे। 

4. सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन अगल से किये जा रहे हैं। 

आज्ञा से, 
गणेश दत्त दीक्षित 
उप सचिव। 
विषय : द्वितीय शनिवार एवं निर्वन्धित अवकाश को नियमित अवकाश के साथ संयुक्त (प्रिफिक्स एवं 
साफिक्स) किये जाने विषय शासः सा-45/दस-88-201/87 दिनांक 19/1/19881 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी 
कर्मचारियों के विषय में यह प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है कि उनके द्वारा लिये जाने वाले नियमित 
अवकाश के प्रारम्भ या अन्त में पड़ने वाले द्वितीय शनिवार की सामान्य छुट्टी एवं निर्वन्धित छुट्टियों को उनके 
नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्वन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के 
कार्यालयों में ऐसे मामलों में क्या व्यस्था है, इसकी जानकारी प्राप्त की गई। चूँकि केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों के सम्वन्ध में शनिवार की छुट्टी एवं निर्वन्धित छुट्टियों को नियमित अवकाश के साथ जोड़े जाने 
(प्रीफिक्स एवं सफिक्स) की व्यवस्था है, अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि, चूँकि द्वितीय शनिवार 
की छुट्टी एवं निर्बन्धित छुट्टियाँ अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के प्रकार से ही होती हैं अतएव उन्हें भी नियमित 
अवकाश के आरम्भ तथा अन्त में जोड़ा जा सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में नियमित अवकाश के सम्बन्ध 
में जारी होने वाली प्रदेशों में ऐसी छुट्टियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि अमुक छुट्टी, जो अवकाश के 
प्रारम्भ या अन्त में पड़ रही है, को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 

2. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होंगे। 
विषय : प्रसूति अवकाश की अवधि में मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकार भत्ता की अनुमन्यता के 

सम्बन्ध में स्पष्टीकरण सम्वन्धी शा«सं. सा. 4-276/दस-87-दिनांक 8/3/19881 

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 153 के अधीन महिला सरकारी सेवकों को 
प्रसूति अवकाश स्वीकृति किये जाने की व्यवस्था है। शासन के समक्ष यह प्रश्‍न आया है कि उपरोक्त नियम के 
अन्तर्गत स्वीकृत प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा 
अथवा नहीं। उपरोक्त नियम के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। 

2. इस विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि प्रसूति अवकाश की अवधि 
में महिला सरकारी सेवकों को पूर्ववत्‌ उसी दर पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य 
होगा जिस दर पर उन्हें मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अवकाश पर प्रस्थान करने के दिनांक 
को प्राप्त हो रहा था। | 

Me संख्या सा-94-1752/दस-200(2)-77 (वित्त साः) 
(दिनांक 20 जून, 1978 
कार्यालय ज्ञाप ; 
विषय : राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में 
निर्धारित प्रक्रिया का उदारीकरण। 

अधिहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारियों को 
च्रिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किये जाने के लिये वित्तीय नियमावली खण्ड-2, भाग 2-4 के 
सहायक नियम 89, 90 तथा 91 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 


चिकित्सा परिषद्‌ के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त नियमावली के 
सहायक नियम 93 के अन्तर्गत आते हैं, राजपत्रित अधिकारियों को केवल चिकित्सा परिषद्‌ की संस्तुति पर 
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ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और उसके अभाव में उन्हे एक दिन का भी 
चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीळूत नहीं किया जा सकता। चिकित्सा परिषद्‌ की बैठक उसके मुख्यालय 
पर महीने में केवल एक वार होती है। जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अस्वस्थता के कारण चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र पर अवकाश उपभोग करना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा परिषद्‌ की अगली वैठक तक प्रतीक्षा करनी 

पड़ती है भले ही उस वीच में वे स्वस्थ हो गये हों और अपने कार्य पर वापस आना चाहते हों, क्योंकि ऐसा 
न करने पर चिकित्सा परिषद्‌ की संस्तुति के अभाव में उन्हें चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता और उन्हें अर्जित अवकाश लेना पड़ता है। यदि उन्हें उतना अर्जित अवकाश देय न हुआ 
तो ae औसत वेतन पर अवकाश/तथा/अथवा निर्वेतन असाधारण अवकाश लेना पडता है जिससे उन्हें 
आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। राजपत्रित अधिकारियों को इस विषय में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने 
के उद्देश्य से शासन द्वारा उपरोक्त नियमों के प्रावधानों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है और यह 
निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नियमों का उदारीकरण करते हुए उनमें समुचित संशोधन कर दिया जाये। 
अतः राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे मामलों में जहाँ सहायक नियम 89 के 
अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attendent), जैसा भी 
स्थिति हो द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र “में संस्तुत अवकाश की अवधि तीन मास से अधिक न हो तथा मुख्य 
चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attendent) यह प्रमाणित करें कि 
उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद्‌ के समक्ष उपस्थित होने 
की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को मुख्य चिंकित्साधिकारी/ 
प्राधिकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ही अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये। ऐसे मामलों में जहाँ 
मुख्य चिकित्साधिकारी/अधिकृत चिकित्सक यह प्रमाणित करें कि उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को 
चिकित्सकीय परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद्‌ के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है अथवा जहाँ सहायक नियम 
89 के अधीन संस्तुति अवकाश के अवधि तीन मास से अधिक है अथवा तीन मास या उससे कम की 
अवधि को बढ़ा देने की संस्तुति की गयी है और इस प्रकार अवकाश की कुल अवधि तीन मास से अधिक 
हो गयी है वहाँ चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश उपरोक्त नियमों में चिन्हित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 
चिकित्सा परिषद्‌ की संस्तुति पर ही स्वीकृत किया जायेगा। 

2. राज्यपाल महोदय ने सहायक नियम 89, 90 तथा 91 को संलग्नक के स्तम्भ 2 के अनुसार 
संशोधित किये जाने के आदेश भी सहर्ष प्रदान किये हैं। 

3. राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त नियमावली के सहायक नियम 36 के अधीन सहर्ष यह भी आदेश प्रदान 
किये हैं कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को तीन मास तक की अवधि के 
लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम SUI 

4. उपरोक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1978 से प्रभाव होंगे। 

वित्त सचिव 


अवकाश का नकदीकरण 
संख्या सा०-4-851/दस-81-202/70 

वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 __ लखनऊ : दिनांक 24 मई, 1981] 
विषय : अवकाश की नकदीकरण की शर्तों का उदारीकरण। 
Subject : Liberalisation of Rules for encashment of Leave. 

शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-217/दस-202-70, दिनांक 24 मार्च, 1973 सपठित 
शासनादेश संख्या सामान्य-4-2357/दस-202/70, दिनांक 10 अक्टूबर, 1974 के अनुसार ऐसे सरकारी 
सेवकों को, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 1,000 रूपये से अधिक नहीं है, वित्तीय वर्ष में एक वार 
. अपने संचित अवकाश लेखे में से कम से कम एक मास/तीस दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित 
अवकाश (1936 के पूर्व अथवा बाद के लागू अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) के वास्तविक 
उपभोग करने के प्रतिवन्ध के साथ अवकाश के प्रारम्भ की तिथि को अर्जित अवकाश के अपने शेष ae 
से स्वेच्छा से एक मास/30 दिन (अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) अवकाश के नकदीकरण के 
सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन के समक्ष प्रतिवेदन आये हैं कि इस सुविधा का 
लाभ राज्य कर्मचारियों के एक बड़े समृह को नहीं पहुँच पा रहा है। 
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2. शासन द्वारा यथोचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अवकाश के नकदीकरण की 
सुविधा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था का उदारीकरण करते हुए उसमें समुचित संशोधन कर दिया जाये। अतः 
उपर्युक्त शासकीय आदेशों को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश प्रदान करते हैं कि इस 
राज्य के सरकारी सेवकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अव निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
देय होगी- ` 

(क) 30 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा ऐसे समस्त सरकारी सेवकों को, जो 1,000 
रूपये प्रतिमास या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना 
अनुमन्य होगी, वशर्ते कि उपरोक्त 30 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात्‌ 
अभ्यर्थी के अभ्यर्पण के दिनांक को सम्वन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम 
60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाये। अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात्‌ 
अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रखने का प्रावधान 
सरकारी सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकारी सेवक 
आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सकें और उन्हें अर्द वेतन/निर्वेतन अवकाश लेने के 
लिये वाध्य न होना पड़े। 

(ख) इस प्रकार से अभ्यर्पित अवकाश के अवधि के लिये सम्वन्धित सेवक को अवकाश वेतन, नान 
प्रेक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महँगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा नगर प्रतिकर भत्ता वह देय 
होगा, जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से 30. दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपभोग 
करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता, किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित 
अवकाश की अवधि के लिये देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से 
भविष्य निधि अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देय आदि के सम्बन्ध में कोई 
काटौती नहीं की जायेगी। 

(ग) औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अर्जित 
अवकाश के अभ्यर्पण .को स्वीकार करने के लिये सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्ण के 
लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में (प्रतिलिपि संलग्न है) दिये जाने चाहिये। सरकारी सेवकों 
द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये 
कि उनके द्वारा किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी 
दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तदनुसार सम्वन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में से 
अभ्यर्पण के दिनांक को 30 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिये और 
अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जानी चाहिये कि यह कमी सरकारी 
सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्ण के फलस्वरूप की गयी ÈI 

(घ) अवकाश के अभ्यर्षण की सुविधा एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होगी, परन्तु 
जिन मामलों में वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा 
उपभोग .कर लिया गया है, उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में 
नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी। यदि किन्हीं मामलों में वर्तमान आदेशों के 
अन्तंर्गत वित्तीय वर्ष के आधार पर जनवरी 1981 से मार्च 1981 तक तथा उसके पश्चात्‌ इन 
आदेशों के जारी होने की तिथि तक दोवारा नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया 
हो तो ऐसे मामले पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे और इन मामलों में इस शासनादेश के .आधार 
पर नकदीकूत धनराशि की कोई वसूली नहीं की जायेगी। 

(ड) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर 
अवकाश जैसी भी स्थिति हो का योग किसी एक समय में सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को देय 
अवकाश अथवा 120 दिन या 1936 से पूर्व के अवकाश नियमों के लागू होने की दशा में 4 
मास, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न होगा। 

(च) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी, जिसमें सरकारी सेवकों को 
सेवा निवृत्ति होने में 30 दिन/एक मास से कम अवधि शेष हो। 
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(छ) अराजपत्रित कर्मचारियों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन तथा भत्त्तों 
का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त वाद कर दिया जाना चाहिये। जहाँ तक 
राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 
भाग-एक के अनुच्छेद 249(वाई) के अधीन अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे 
120 दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्वन्ध में कर सकते हैं। अभ्यर्पित अवकाश से 
सम्बन्धित अग्रिम में से किसी प्रकार कटौती नहीं की जायेगी। 

(ज) यह सुविधा उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगी जो भारत सरकार अथवा दूसरी राज्य 
सरकारों में प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर हों। 

(a) यह सुनिश्चित करने के लिये एक अभ्यर्पित अवकाश के सम्वन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश 
लेखे में कर दी गयी है, जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश से 
सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश 
लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा। 
अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय विवरण अधिकारी द्वारा 
उस विल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाये, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया 
जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियॉ सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर 
दी गयी हैं। | 

(z) सरकारी सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये 
हुये अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें, परन्तु 
जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा पर किसी प्रकार के 
सरकारी अंशदान का हक नहीं होगा। 

3. यह आदेश 1.5.1981 से प्रभावी होंगे। 

कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1905/दस-81-202-70 

वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-+ ` ` [दिनांक 30 अक्टूबर, 1981] 
विषय : अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा के शतं। 
Subject : Condition for concession, for encashment of earned leave 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-851/ 
दस-81-202-70, दिनांकित 28 मई, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सामान्य-4-1255/दस-81-202- 70, 
दिनांकित 21 अगस्त, 1981 के अनुसार राज्य सरकार के ऐसे सेवकों को जो 1,000 रूपये प्रति मास या 
उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हों, अवकाश के वास्तविक उपभोग के विना केलेण्डर वर्ष में एक वार अपने 
संचित अवकाश लेखे में से एक मास/30 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश (1936 के पूर्व 
अथवा वाद के लागू अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) के नकदीकरण की. सुविधा कतिपय शर्तों के 
अधीन अनुमन्य है। अवकाश नकदीकरणः से सम्बन्धित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1978-90) की 
संस्तुतियां पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान 
करते हैं कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य हागी-- 

(1) वेतन आयोग द्वारा संस्तुति और शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में 1,400 रूपये 
प्रतिमास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को एक मास/30 दिन (अवकाश 
नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) तथा 1,400 रूपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले 
सरकारी सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के 
वास्तविक उपभोग के बिना, इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि कथित एक मास/30 दिन/15 दिन 
के अर्जित अवकाश के अभ्यर्ण के पश्चात्‌ अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक 
के अवकाश लेखें में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाये। 
अवकाश के अभ्यर्ण के पश्चात्‌ अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश 
अवश्य देय शेष रखने का प्रावधान सरकारी सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य 
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से किया गया है कि सरकारी सेवक आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सके और उन्हें 
ae वेतन/निर्वेतन अवकाश लेने के लिये बाध्य न होना पड़े। 

अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल 
भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित शर्तों के अधीन 
अनुमन्य होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के 
अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा सेन्ट्रल डेपुटेशन की अवधि में अनुमन्य 
नहीं होगी। 

वर्तमान वेतनमानों में कार्यरत राज्य सरकार के सेवकों को जिसमें अखिल भारतीय सेवा के 
अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, अवकाश के 
नकदीकरण की अनुमन्यता के लिये उनके मूल वेतन में दिनांक 1.7.1979 से अनुमन्य महँगाई 
भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा ओर इस प्रकार आगणित वेतन के आधार 
पर ही उन्हें एक मास/30 दिन/15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की 
जायेगी। 

अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये केवल मूल नियम 9(21)(एक) में 
परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर 
दिया जाना चाहिये। 

इस प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित सरकारी सेवक को अवकाश 
वेतन, नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महँगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा पर्वतीय विकास 
भत्ता देय होगा किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से 
देयं होगी और उसमें से भविष्य निधि अग्रिम, मकान किराया, सहकारी समितियों के देय आदि 
के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का आगणन निम्न प्रकार से किया 
जायेगा--- 


अभ्यर्पित अवकाश का नकद समतुल्य- अभ्यर्पित दिनों की अभ्यर्पण के दिनांक की संख्या (30 दिन 
अथवा अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते 12 दिन जैसी स्थिति ________ xe) 


30 


उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.10.81 का प्रस्तर 1(5) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
यह आदेश 1.4.85 से प्रभावी होंगे। 


(6) 


(7) 


(8) 


ओसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अर्जित 
अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकार करने के लिये सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के 
लिये आवेदन निर्धारित आवेदन-पत्र में (प्रतिलिपि संलग्न) दिये जाने चाहिये। सरकारी सेवकों 
द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन-पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये 
कि उनके द्वारा किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी 
दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तद्नुसार सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में से 
अभ्यर्पण के दिनांक को एक मास/30/15 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिये 
और अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जानी चाहिये कि यह कमी 
सरकारी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी हैं। 

अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक वार अनुमन्य होगी परन्तु 
जिन मामलों में वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का 
उपभोग कर लिया गया है उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत चालू केलेण्डर वर्ष में 
नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी। 

अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर 
अवकाश जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में सरकारी सेवक को देय अवकाश 


शा.सं०-सा-4-1022/दस-85-250/84, दिनांक 13.7.85 से प्रस्तर 5 संशोधित हुआ है। 
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अथवा 120 दिन या 1936 के पूर्व के अवकाश नियमों के लागू होने की दशा में 4 मास, इनमें 
से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। 
अवकाश के अभ्वर्षण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें सरकारी सेवकों को 
सेवा निवृत्त होने में एक मास/30/15 दिन से कम अवधि शेष' हो। 
अराजपत्रित कर्मचारियों को अभ्वर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन तथा भत्तां 
का भुगतान अवकाश के दिनांक के तुरन्त वाद कर दिया जाना चाहिये। जहाँ तक राजपत्रित 
अधिकारियों का use है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 
अनुच्छेद 249, -1:) के अर्थान अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे 120 दिन 
तक अर्जित अवकाश के सम्वन्ध में कर सकते Zl अभ्वर्पित अवकाश से सम्वन्धित अग्रिम में 
से किसी प्रकार की कटोती नहीं की जायेगी। 
यह सुविधा उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगी जो भारत सरकार अथवा दूसरी राज्य 
सरकारों में प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर हों। 

यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्वर्पित अवकाश के सम्वन्ध में आवश्यक प्रविष्ट अवकाश 
लेखे में कर दी गयी है, जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्वन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश में 
सम्वन्धित अवकाश वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पृस्तिकाओं तथा उनके अवकाश 
लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्वन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा। 
अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण अधिकारी द्वारा 
उस विल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाये इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया 
जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर 
दी गयी हैं। 
सरकारी सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये 
हुए अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें परन्तु 
जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा पर किसी प्रकार के 
सरकारी अंशदान का हक नहीं होगा। 


2. यह आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से प्रभावी होंगे। 


विशेष सचिव। 
अवकाश/अवकाश के नकदीकरण के लिये आवेदन-पत्र 
टिप्पणी--- | 
(1) मद 1 से मद 10 तक प्रविष्टियाँ सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथंवा 
अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी। 
(2) मद 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर लागू होगी। 
16% आवेदक का AU M ERAN SE E oH Seco 
255 5 लागु:अवकाशिनियम ०६] ren eI eR शत NT 
Qo QUEE ५... स्का D TEE 
4. 7&विभांगकार्यलिय* uen 0.1 QR 
5. वेतन: .......... 0 a E A A a 
6. अवकाश किस दिनांक से fp. UT ND m तक अवकाश 
किस दिनांक तक अपेक्षित है की. प्रकृति” “७ RR eect 
तथा उसकी प्रकृति 
7... अवकाश मांगे जाने का कारंण- < ४४ AE sree RN 
8. पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस .......... से ०० तक अवकाश 
दिनांक तक लिया गया तथा उसकी प्रकृति  प्रकृति........................................ Z 
9... -अवकाश की अवधि में पता see e E TTE 
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10.(क)(1) क्या एक मास/30 दिन/15 दिन औसत वेतन. पर अवकाश/अर्जित अवकाश का 
COUR OS MN, A PECORE 
(४ Stir ang (ric CNN ७७1101 १ 1 न 

(ख) क्या चालू कैलेण्डर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है?....... 

TRIES cosas cusses 0 ते a ee 


11. अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति ............................................... 
CRIED नाच 01 5 ee 


eret] |] rr m 


पदनाम 
12 फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 सहायक नियम 81 के अनुसार सक्षम 
प्राधिकारी की रिपोर्ट--- 

(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेनिशियल हैण्ड बुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल 
नियम/सहायक नियम ................ के अधीन दिनांक ..................... c DA PS 
तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है। 

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा 
देय और अनुमन्य है। 


THRE sooo esos SN TE 1 01, ६/,८००००००००००२०००००००० 
हस्ताक्षर 
पदनाम 
13. अवकाश और अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिए प्राधिकारी के आदेश। 
CRIED ...........0....०-०००००००००००३)/ >> NN 
हस्ताक्षर 
पदनाम 


संख्या-सा-4-जी-आई०-20/दस-82-200-77-टी०सी० 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 ( विनांक 22 मई, 1982] 
विशष : सेवा निवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के 
बदले में धनराशि का नकद भुगतान। 


Subject: Payment of cash in lieu of earn leave deposited in the leave account of 


the Government Servants on the day of retirement. 

शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-4-1939/दस-200/77, दिनांकित 10 जनवरी, 1979 सपठित 
शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-4-1002/दस-200/77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत अधिवर्षता 
पर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये 
नियमानुसार Wel अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। 
उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 अप्रैल, 1978 -में यह .भी आदेश दिये गये हैं कि नकद भुगतान की 
अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एकमुश्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उत्पन्न हुआ है कि 
aur सरकार द्वारा महँगाई भत्ते/अतिरिक्त महँगाई भत्ते में भूतगामी प्रभाव से स्वीकृत की गयी वृद्धि उन 
सरकारी सेवकों को भी स्वीकार होगी जिन्हें पहले ही अर्जित अवकाश के बदले में एकमुश्त धनराशि एक बार 
निपटाने के उद्देश्य से भुगतान की जा चुकी है। इस सम्वन् में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश 
हुआ है कि शब्दावली “अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एकमुश्त की जायेगी” का यह अर्थ नही 
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दिया जाना चाहिये कि एकमुश्त अदायगी के पश्चात्‌ यदि महँगाई भत्ते/अतिरिक्त महँगाई भत्ते में कोई वृद्धि 
भूतगामी प्रभाव से स्वीकृत की जाती है तो वह उन कर्मचारियों को नहीं दी जानी चाहिए जो उस तारीख को . 
सरकारी सेवा में थे, जिस तारीख से वह वृद्धि लागू की गयी थी। अतः एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है 
कि यदि सरकार द्वारा महँगाई भत्ते/अतिरिक्त महँगाई भत्ते में कोई वृद्धि भूतगामी प्रभाव से स्वीकृत की 
जाती है तथा सम्बन्धित सरकारी सेवक अपने सेवा निवृत्ति के दिनांक को उस वृद्धि का पात्र था तो पहले 
भुगतान किये गये अवकाश बेतन तथा नई दरों के अनुसार देय अवकाश वेतन का अन्तर सम्बन्धित सरकारी 
सेवक को स्वीकार होगा और इस वात पर ध्यान नहीं दिया जायेगा कि महँगाई भत्ते/अतिरिक्‍त भत्ते में वृद्धि 
के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के दिनांक से पूर्व एक बार निपटाने के रूप में देय धनराशि का भुगतान 
पहले ही सरकारी सेवक को कर दिया गया है। 
उपसचिव 
शा०आ०सं«-सा०-4-2387/दस-82-202-70- 

वित्त (सामान्य) अनुभाग-+ /दिनांक 27 दिसम्बर, 1982] 
विषय : अवकाश नकदीकरण। 
Subject : Encashment of leave. 

उपरोक्त विषयक शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30 
अक्टूबर, 1981 के प्रस्तर 1(5) में यह व्यवस्था है कि अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित 
सरकारी सेवक को अवकाश वेतन, नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, .महँगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता 
यह देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से 1 मास/30 दिन/!5 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से 
उपभोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित अवकाश 
की अवधि के लिये देय न होगा। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में 
सम्बन्धित सरकारी सेवक को पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में मुझे यह 
स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 1(5) के आदेश विल्कुल स्पष्ट हैं और 
उन आदेशों के अनुसार सम्वन्धित सरकारी सेवक को अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में उपरोक्‍त प्रकार से 
केवल अवकाश वेतन, नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महँगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा। 
चूँकि पर्वतीय विकास भत्ता उपरोक्त अवकाश वेतन तथा भत्तों के अन्तर्गत नहीं आता, अतएव अभ्यर्पित 
अवकाश के सम्बन्ध में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य न होगा। 

संयुक्त सचिव 
शाञसंख्या सा-4-1105/दस-83-202/70 
वित्त (सा) अनु, 4 / दिनांक 18 अप्रैल, 1983] 
कार्यालय-ज्ञाप j 

विषय : अवकाश के नकदीकरण विषयक स्पष्टीकरण। 

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के फलस्वरूप शासन द्वार लागू किये गये 
पुनरीक्षित वेतनमानों तथा उसमें सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अवकाश के नकदीकरण 
की सुविधा के सम्वन्ध में निम्नलिखित तीन प्रश्न उत्पन्न हुए हैं--- 

(1) . मूलतः शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-217/दस-202-70, दिनांक 24 मार्च, 1973 के 
अन्तर्गत उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन अर्जित अवकाश का वास्तविक रूप से उपभोग करने 
के प्रतिवन्ध के साथ शासन द्वारा सभी सरकारी सेवकों को नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध 
करायी गयी थी। उपरोक्त सुविधा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य थी। यह सुविधा 
दिनांक 23 अगस्त, 1974 से तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दी गसी। उसके पश्चात्‌ 
शासन द्वारा पुनर्विचारोपरान्त नकदीकरण की सुविधा दिनांक 4 सितम्बर, 1974 से उपरोक्त 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मार्च, 1973 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों के 
सम्बन्ध में पुनः स्थापित कर दी गयी जिनके वेतनमानों की अधिकतम 1,000 रूपये से अधिक 
नहीं था। नकदीकरण की यह व्यवस्था शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-851/दसः81-202- 
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70, दिनांक 28 मई, 1981 के प्रभावी होने तक अर्थात्‌ दिनांक 30 अप्रैल, 1981 तक लागू 
रही। वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1.7.79 से लागू किये गये। इस वीच 
सरकारी सेवकों द्वारा नकदीकरण की सुविधा का उपभोग किया जाता रहा है। अतएव प्रश्‍न यह 
उत्पन्न हुआ है कि यदि किन्हीं कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम 1,000 रूपये 
से अधिक हो गया है और उनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 1981 तक पुराने वेतनमान में 
नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है तो क्या ऐसे मामलों में सम्बन्धित सरकारी 
सेवकों से स्वीकृत धनराशि की वसूली की जाये, क्योंकि उनके पुनरीक्षित वेतनमान का 
अधिकतम 1,000,रूपये से अधिक हो जाने के कारण नकदीकरण की तात्कालिक व्यवस्था के 
अनुसार उन्हें नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं रह गयी है। 

(2) शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-851/दस-81-202-70, दिनांक 28 मई, 1981 जो 
दिनांक 1- मई, 1981 से प्रभावी हुआ के अन्तर्गत उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन ऐसे 
सरकारी सेवकों को जिनका वेतन (वेतनमान नहीं) 1,000 & अथवा उससे कम हो, वास्तविक 
रूप से बिना अवकाश का उपभोग किये प्रत्येक्र कैलेण्डर वर्ष में एक वार नकदीकरण की सुविधा 
उपलब्ध -करायी गयी। उपरोक्त व्यवस्था शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1905/दस- 
81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के प्रभावी होने तक अर्थात्‌ दिनांक 28 सितम्बर, 
1981 तक लागू रही। इस वीच सरकारी सेवकों द्वारा नकदीकरण की सुविधा का उपभोग किया 
जाता रहा। अतएव यह प्रश्‍न उत्पन्न हुआ है कि कया ऐसे सरकारी सेवकों से नकदीकृत 
धनराशि की वसूली की जाये जिनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप 
1,000 रूपये से अधिक हो गया है और जिन्होंने दिनांक 28 सितम्बर, 1981 तक पुराने 
वेतनमानों में अपने वेतन के आधार पर नकदीकरण की .सुविधा का उपभोग कर लिया है, 
क्योंकि नकदीकरण की तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार उन्हें नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं 
रह गयी है। 

(3) शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-1904/दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 
के अन्तर्गत उसमें उल्लिखित vat के अधीन 1,400 रूपये प्रतिमास या उससे कम वेतन पाने 
वाले सरकारी सेवकों को 30 दिन के नकदीकरण की सुविधा तथा 1,400 रूपये से अधिक 
वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा 
बिना वास्तविक रूप से अर्जित अवकाश का उपभोग किये प्रदान की गयी है। यह व्यवस्था 29 
सितम्बर, 1981 से लागू की गयी। इस वीच सरकारी सेवक नकदीकरण की सुविधा का उपभोग 
करते Yel अतएव प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या UH सरकारी सेवकों से 15 दिन के 
नकदीकरण की धनराशि की वसूली की जाये जिनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन 
निर्धारण के फलस्वरूप 1,400 से अधिक हो गया है और जिन्होंने पुराने वेतनमानों में अपने 
वेतन के आधार पर 30 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया है 
क्योंकि उनका वेतन रूपये 1,400 प्रतिमास से अधिक हो जाने के कारण वे केवल 15 दिन के 
लिये ही नकदीकरण की सुविधा के पात्र रह गये हैं। 

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दुओ पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त 
राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे सरकारी सेवकों से, जिन्होंने तत्समय- प्रभावी 
शासनादेशों के अन्तर्गत प्रस्तर 1 के उप प्रस्तर (1) से (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में दिनांक 1.7.79 से 
पूर्व प्रचलित वेतनमानों में वेतन के आधार पर अवकाश नकदीकरण का उपभोग दिनांक 30 जून, 1982 
तक कर लिया है, नकदीकूत धनराशि की वसूली नहीँ की जायेगी और उन्हें दिनांक 1.7.79 से लागू नये 
वेतनमानों में निर्धारित वेतन तथा नई महँगाई भत्ते की दरों के आधार पर अनुमन्य नकदीकूत धनराशि के 

अन्तर को, तद्विषयक शासनादेशों के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा अथवा नकद 
: भुगतान कर दिया जायेगा। दिनांक 30.6.82 के बाद किसी भी अवधि हेतु Te अवकाश नकदीकरण के 
मामलों का निस्तारण कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 


के प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा। 
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विशेष सचिव 
JU. संख्या सामान्य-4-1687/दस-83-200-77 Steklo 
वित्त (सामान्य) (Ao) अनु-4 (दिनांक 25 जुलाई, 1982] 
कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : सेवा निवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में 
धनराशि का नकद भुगतान। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-4-1002/ 

दस/200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1939/दस-200-77, 
दिनांक 10 जनवरी, 1979 के अन्तर्गत शासन द्वारा सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्ति के दिनांक को देय 
अर्जित अवकाश के बदले नियमानुसार ग्राह्म अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की 
सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। यह सुविधा उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल 
अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को ही ग्राह्य है। सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने 
पर उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदलें में धनराशि के नकद भुगतान की सुविधा 
शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979 के अन्तर्गत अनुमन्य 
की गयी है। राज्यपाल महोदय ने इस विषय में सम्यक्‌ विचारोपरान्त सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि अब 
उपरोक्त सुविधा निम्नलिखित मामलों में भी ग्राह्य होगी : 

(1) जब कोई सरकारी सेवक निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा 
निवृत्त हो जाता है तो वह अपने विरुद्ध कार्यवाही की समाप्ति पर सेवा निवृत्ति के दिनांक को 
अपने अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद 
भुगतान के लाभ का पात्र होगा, यदि उसे सेवा में वहाल करने के लिये सक्षम प्राधिकारी यह 
अभिनिर्धारित करता है कि उसका निलम्वन पूर्णतया अनुचित था। 

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाता है अथवा कोई 
सरकारी सेवक स्वेच्छया सेवा निवृत्ति ग्रहण कर लेता है तो उसे 180 दिन की अधिकतम सीमा 
के अधीन रहते हुए सेवा निवृत्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश 
तथा उस दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा सम्पूर्ण निजी कार्य पर अवकाश के लिए 
अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा प्राह्य होगी। परन्तु प्रतिबन्ध 

यह होगा कि अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश की कुल अवधि उसे 
अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिये जाने अथवा उसके द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्त करने के 
दिनांक तथा उस दिनांक के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिनक को वह सेवा में 
बने रहने की स्थिति में सामान्य रूप से सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हुआ 
होता। अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के लिए आगे मद (7) के अनुसार 
आवश्यक वेतन तथा महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु पेंशन तथा अन्य पँटत्तिक लाभो के 
पेंशन समतुल्य तथा पेंशन पर अनुमन्य राहत की धनराशि की निजी कार्य पर अवकाश की 
उस अवधि के सम्बन्ध में देय अवकाश वेतन में से घटा दिया जायेगा जिसके लिये नकद 
धनराशि का भुगतान देय है। यदि निजी कार्य पर अवकाश के अंश के बदले देय अवकाश 
वेतन, पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभो के समतुल्य से कम पड़ता है तो निजी कार्य पर 
अवकाश के लिये अवकाश वेतन का नकद भुगतान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 

(3) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवायें नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर 
अथवा उसकी नियुक्ति के निवन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं वहाँ 
सरकारी सेवक को 180 दिन के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवा समाप्ति के € 
दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य 
नकद धनराशि की सुविधा ग्राह्य होगी। : i: 

(4) यदि कोई सरकारी सेवक सेवा में त्याग-पत्र दे देता है या सेवा छोड़ देता है तो 90 दिन की 
अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवा समाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में 
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जमा कुल अर्जित अवकाश की आधी सीमा तक अर्जित अवकाश के लिये नकद धनराशि के 
भुगतान की सुविधा अनुमन्य होगी। 

(5) यदि किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्योजित कर लिया जाता है तो 
उसे उसके पुनर्योजन की समाप्ति के दिनांक को देय अर्जित अवकाश के वदले अवकाश 
वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य होगी। परन्तु यह सुविधा 
अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिये अनुमन्य होगी जिसमें अर्जित अवकाश की वह अवधि 
भी सम्मिलित होगी जिसके लिये उसे उसकी सेवा निवृत्ति पर नकद धनराशि का भुगतान 

- - स्वीकृत किया गया हो। 

(6) ऐसे सरकारी सेवक को जिसे चिकित्सा अधिकारी प्राधिकारी द्वारां आगे सेवा करने के लिए 
पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया गया हो तो उसकी अशक्तता के दिनांक 
"EP उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के 
सम्बन्ध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा अनुमन्य होगी, परन्तु 
अवकाश की वह अवधि जिसके लिये नकद धनराशि स्वीकृत की जाये उस दिनांक से आगे नहीं 
जायेगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सेवा निवृत्ति के लिये विहित आयु 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ सामान्य रूप से सेवा निवृत्त हुआ होता। अस्थायी सरकारी सेवकों के 
मामलों में सेवा से अशक्तता के दिनांक को उनके अवकाश लेखे में जमा निजी कार्य पर 
अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। 

(7) उपरोक्त मामलों में सरकारी सेवक को अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य अवकाश के 
लिए वह अवकाश वेतन ग्राह्य होगा जो उसे उसकी सेवा निवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा में न रहने 
के दिनांक से उस अवकाश का उपभोग वास्तविक रूप से करने की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य 
होता यदि वह सेवा में वना रहता। उस अवकाश वेतन पर महँगाई भत्ता उसकी 
सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहने के दिनांक को महँगाई भत्ते की प्रभावी दरों के अनुसार 
ग्राह्य होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि महँगाई भत्ता अवकाश के केवल प्रथम 180 दिन तक ही 
अनुमन्य होगा। उपरोक्त प्रकार से आगणित अवकाश वेतन तथा महँगाई भत्ता की धनराशि का 
जो योग आयेगा उसी के बराबर नकद धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिये। 

2. उपर्युल्लिखित कार्यालय ज्ञाप उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

3. अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जायेगी। 


संख्या-जी-4-279/दस-84-202-70 
प्रेषक, 
श्री वेद प्रकाश, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त सामान्य अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 1984] 
विषय : अवकाश का नकदीकरण। 
महोदय, र 
उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-4-2387/दस-82-202-70, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 के क्रम 
में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने पुनर्विचार कर यह निर्णय लिया है कि अभ्यर्पित अवकाश 
की अवधि के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवक को शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1905/दस-81- 
202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के प्रस्तर-1(5) में व्यवस्थित अवकाश वेतन, नानःप्रैक्टसिंग एलाउंस/ 
वेतन, महँगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता के अतिरिक्त पर्वतीय विकास भत्ता भी वही देय हो जो उनहें 
_अभ्यर्पण के दिनांक से 1 मास/30 दिन/15 दिन, जैसी स्थिति हो, का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से 
उपभोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य हो। यह आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने की तिरि को या 
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उसके उपरान्त स्वीकृत होने वाले अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के मामलों में प्रभावी होंगे, परन्तु पूर्व के 
मामले पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे। 


भवदीय, 
वेद प्रकाश 
विशेष सचिव। 
संख्या-सा-4-1023/दस-85-205/84 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 13 जून, 1985] 


कार्यालय ज्ञाप 

विषय : अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आगणन विधि। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुंआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-962/दस-200-77, 
दिनांक 30.5.79 के प्रस्तर-12 के अनुसार सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय अजित अवकाश के लिये 
सम्बन्धित सरकारी सेवक को यह अवकाश वेतन ग्राह्य होता है जो उसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से उस 
अवकाश का वास्तविक रूप से उपभोग करने की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होता। उदाहरणार्थ यदि कोई 
कर्मचारी 31 दिसम्वर, 1984 को सेवा निवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिन उपार्जित अवकाश शेष 
है तो उसे 1 जनवरी से 29 जून (माह फरवरी में 28 दिन होने की दशा में) तक की अवधि के अवकश 
वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी, परन्तु यदि कोई कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होता है और उसके 
खाते में 180 दिन का उपार्जित अवकाश शेष है जो उसे 1 जुलाई से 27 दिसम्बर तक की अवधि के 
अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी। इस प्रकार से अवकाश वेतन का आगणन करने से वर्ष के 
विभिन्न महीनों मे दिनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण सेवानिवृत्त के दिनांक को अर्जित अवकाश के 
समतुल्य भुगतान की जाने वाली धनराशि में एकरूपता नहीं रहती है। 


2. उपरोक्त विसंगति को दूर करने हेतु राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि 
उपरोक्त प्रस्तर 1 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर अव सेवा निवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा 
उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जायेगा-- 


सेवा निवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा 


नकद समतुल्य निवृत्ति के दिनांक को सम्वन्धित सरकारी सेवक 
x के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित 
30 अवकाश के दिनों की संख्या। 


3. उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मई, 1979 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
4. यह आदेश दिनांक 1.4.1985 से प्रभावी होंगे। 


भवदीय 
हरगोविन्द डबराल 
विशेष सचिव। 
संख्या-सा-4-2233/दस-85-201/85 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 1985] 


कार्यालय-ज्ञाप a 
विषय : सेवानिवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में 
धनराशि का नकद भुगतान। 


शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 सपठित कार्यालय 
ज्ञाप संख्या सा-4-1939/दस-200-77, दिनांक 10 जनवरी, 1979 के अन्तर्गत शासन द्वारा सरकारी सेवकों 
की अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति के समय तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1327/दस-200-77, दिनांक 8 
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जून, 1979 d; dena सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के 
बदले में नकद धनराशि के अधीन भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है। | 
2. इस विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी बाह्य सेवा 
में प्रतिनियुवित पर रहते हुए अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो 
उपरिसंदर्भित शासनादेशों के अधीन सेवा निवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को देय उपार्जित अवकाश के वदले में 
सम्बन्धित सरकारी सेवक को ग्राह्य अवकाश वेतन में प्रतिनियुक्ति भत्ता भी सम्मिलित होगा। 
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे--- 
4.74 आदेशों से सम्बन्धित अधिकारियों को अबगत करा दिया smi 
भवदीय 
Houle सिंह 
वित्त सचिव। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-ए/1-3972/दस-10(15)/83 
वित्त लेखा अनुभाग-1 / लखनऊ : दिनांक 2 जनवरी, 1986] 
E.N. 174/43/82-IT(AD, GOVERNMENT OF INDIA 
Central Board of Direct Taxes, New Delhi 
[Dated the 17th September, 1985] 


Subject: Leave Encashment Salary while in service-eligibility for relief. Under 
Section 89(1) of the Income-Tax Act, 1961-Regarding. 

Section 89(1) of the Income-Tex Act] 1961 provides for relief to an assessee 
when salary etc. is paid in arrears or in advance or if he receives in one financial 
year salary for more than 12 months or a payment which under the provisions of 
Clause (3) of Section 17 is a profit in lieu of salary and therefore, his income is 
assessed at a rate higher that at which it would have otherwise been assessed. This 
relief is granted by the Income-Tax Officer on an application made to him in this 
behalf. 

2. The question of admissibility of relief under Section 89(1) in respect of 
amounts received on encashment of leave salary while in service was considered by 
the Board. The Board are advised that relief under Section 89(1) of the Income-Tax 
Act, 1961 read with Rule 2-A of the Rules would be a admissible in respect of 
encashment of leave salary by an employee when in service. The encashment of 
leave salary on retirement whether on superannuation or otherwise has already been 
exempted by intention of Clause (10-AA) in Section 10, by the Finance Act, 1982 
with effect from April 1, 1978. , 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-2-1284/दस-200-88 


> 


/लखनऊ : 17 सितम्बर, 1988] 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : सेवावधि में उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। 
उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या 
सामान्य-4-1905/दस-81-202-80, दिनांक 30.10.81 में निहित शर्तों के अधीन 1,400 रू. प्रतिमाह अथवा 
उससे कम वेतन पाले वाले सरकारी सेवकों को 30 दिन तथा ऐसे सरकारी सेवकों जिनका वेतन 1,400 रू. 
प्रतिमाह से अधिक है उन्हें 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा कैलेण्डर वर्ष में एक 


बार अनुमन्य है। 
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2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने 
के लिए गठित मुख्य सचिव को संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे-आ«-1- 224/दस-1959(एम)/88, 
दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 
अक्टूबर, 1981 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन 30 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की 
अनुमन्यता हेतु 1,400 & प्रतिमाह की निर्धारित वेतन सीमा को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये 
वेतनमान 2,900 रू, प्रतिमास निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करते Zl उक्त वेतन स्तर के ऊपर वेतन 
पाने वाले सरकारी सेवकों को पूर्व की भाँति 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य 
रहेगी। 

3. इससे सम्वन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही अलग से की जा 
रही है। 


आज्ञा से, आज्ञा से, 
गणेश दत्त दीक्षित सोमदत्त त्यागी 
उपसचिव, वित्त। विशेष सचिव 


संख्या सा-4-1283/दस-200-88 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988] 
विषय : सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के वदले में धनराशि का नकद 
भुगतान। 

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों 
को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुये सेवानिवृत्त होने पर, 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस 
के वदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धना एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर 
दिये जाने पर, सेवानिवृत्त के पश्चात्‌ पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने 
के लिये पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित 
अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-4-1002/दस-200-77, 
दिनांक 26 अप्रैल, 1978 संख्या सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18.6.1979 एवं संख्या सामान्य-4- 
1637/दस-83-200-77-टीन्सी, दिनांक 25.7.1983 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 180 दिन की अधिकतम 
सीमा के अधीन ग्राह्य है। 

2. उपर्युक्त: के सम्वन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने 
के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वेञआ०-1-2246/दस-59(एम)- 
1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित 
शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन अवकाश वेतन में समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन के स्थान पर 
240 दिन तक के स्थान पर अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25.8.1983 के अधीन वर्तमान में सरकारी सेवक के सेवा 
से त्याग-पत्र दे देने पर या सेवा छोड़ देने पर 90 दिन. की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये उसकी सेवा 
समाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा कुल अर्जित अवकाश का आधी सीमा तक के अर्जित 
अवकाश के लिये नकद भुगतान की सुविधा ग्राह्य $1 ue भी आदेश प्रदान किये जाते है। कि उक्त 
परिस्थिति में अव अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि भुगतान अधिकतम 90 दिन के वजाय 120 
दिन तक सीमित रहेगा। 

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1023/दस-85-205-84, दिनांक 13.6.1985 में सेवानिवृत्त 
के दिनांक को अवकाश लेखे में जमाः उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित 
सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है। 
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- सेवा fats के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते 186 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा 
TUE समस्य निवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक 
Co न स्या ज्य XY के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित 

30 अवकाश के दिनों की संख्या। 


उक्त प्रस्तर Ñ लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 180 दिन के स्थान पर 240 दिन रख करके नगद 
समतुल्य का अगणन किया जाये। 
5. यह आदेश दिनांक ! ! 27 से प्रभावित होंगे। | 
6. सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही अलग से की जा रही है। 
भवदीय, 
सोमदत्त त्यागी 
विशेष सचिव, वित्त। 


कार्यालय ज्ञाप 


विषय : राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्‍त 
किये गये अधिकारियों को संविदा की समाप्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा। 


अधोहस्ताक्षरी के यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य सरकार के नियन्त्रणधीन विभिन्न 
विभागों के विभिन्न पदों पर संविदा पर नियुक्‍त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा की समाप्ति पर 
अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। सैनिक कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन सैनिक 
सेवा में सेवा-निवृत्त अधिकारी सामान्यतया संविदा पर नियुक्‍त किये जाते हैं ऐसे अधिकारियों को अर्जित 
अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य न होने के कारण इस सुविधा को दिये जाने के लिये उनके द्वारा 
काफी समय से माँग की जा रही है। शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि केन्द्रीय सरकार के 
अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा संविदा 
की समाप्ति पर अनुमन्य है। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि राज्य सरकार के अन्तर्गत संविदा 
पर नियुक्त/नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी संविदा की समाप्ति पर निम्न प्रकार से 
अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी। 


संविदा पर नियुक्ति की अवधि संविदा की समाप्ति पर अधिकतम अर्जित 

क अवकाश जिसका नकदीकरण अनुमन्य होगा 

DEG क लक. -.:.:::.. कोई नकदीकरण नहीं 

2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक ....... 30 दिन 

5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक... ....... 60 दिन 

10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक ' ` ....... 90 दिन 

15 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष तक. ... 120 दिन 

20 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष तक. ....... 150 दिन 

2ऽवर्षसेअधिक & 00 2 5 s 180 दिन 


2. उक्त नकदीकरण की सुविधा इस शर्त के साथ देय है कि संविदा पर नियुक्ति के पूर्व यदि अर्जित 

` अवकाश का नकदीकरण सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्व नियोक्ता तथा राज्य सरकार, केन्द्र 

सरकार या उनके नियन्त्रणाधीन निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वशासी संस्था अथवा अन्य किसी संस्था से प्राप्त 

किया जा चुका है, तो उस नकदीकरण को मिलाकर संविदा की समाप्ति पर प्राप्त होने वाली नकदीकरण की 
सुविधा 180 दिन से अधिक न होगी। 

3. उक्त सुविधा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगी अर्थात्‌ जो अधिकारी/कर्मचारी 

इस समय संविदा पर नियुक्‍त हैं, उन्हे संविदा के समाप्ति पर उपरोक्तानुसार अर्जित अवकाश के नकदीकरण 
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की सुविधा अनुमन्य होगी। इस तिथि के पूर्व जिन लोगों की संविदा पर की गयी नियुक्तियाँ समाप्त हो चुकी 
हैं उन्हें नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य न होगी। 
भवदीय, 
सोमदत्त त्यागी 
वित्त सचिव। 
संख्या-4-1438/दस-200-88 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 5 नवम्बर, 1988] 
विषय : सेवावधि में उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। 
उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी at यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के 
कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने के लिए संकल्प Ho वेआ०-1-3243/दस-84(एम)/1988, 14 
अक्टूबर, 1978 द्वारा समता समिति के गठन के फलस्वरूप वेतन समिति, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियाँ के 
आधार पर संकल्प वेञआ+-1-2246/दस-59(एम)/1988, 14 अगस्त, 1988 में स्वीकार किये गये नये 
वेतनमान लागू नहीं किये जायेंगे। अतः राज्यपाल महोदय वेतन समिति की संस्तुतियों पर सेवावधि में 
उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के शासनादेश संख्या-सा-1-1284/दस-1-1284/ दस-200/88, दिनांक 17 
सितम्बर, 1988 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप 
सेवावधि में उपार्जित अवकाश की पुरानी व्यवस्था के पुर्ववत्‌ लागू मानी जायगी। 
भवदीय, 
सोमदत्त त्यागी 
विशेष सचिव। 
कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-488/दस-200-88 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तर प्रदेश। ; 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 (दिनांक 25 अगस्त, 1989] 
विषय : सेवारत सरकारी सेवकों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। 


उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या 
सामान्य-4-1905/दस-81-200-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 में निहित शर्तों के अधीन 1,400 & 
प्रतिमाह अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 30 दिन तथा ऐसे सरकारी सेवकों जिनका 
वेतन 1,400 & प्रतिमाह से अधिक है को 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा 
कैलेण्डर वर्ष में एक अनुमन्य है। 


2. शासन द्वारा गठित समता समिति के प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के आधार पर वित्त (वेतन 
आयोग) अनुभाग-1 द्वारा जारी संकल्प संख्या वेआ-1-1739/दस-89-41/(एम)89, दिनांक 19 मई, 1989 
में लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू 
किये जा चुके Fl अतः राज्यपाल महोदय उपर्युक्त पैरा-1 में संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 अक्टूबर, 
1981 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन 30 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की 
अनुमन्यता हेतु 1,400 रू. प्रतिमाह को Rea वेतन सीमा का दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये 
वेतनमान में 2,900 & प्रतिमाह निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करते El तद्नुसार 1 जनवरी, 1986 से 
लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में 2900 रू. प्रतिमाह अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 30 
दिन तथा 2,900 & प्रतिमाह से अधिक वेतन, पाने वाले सरकारी सेवकों को 15 दिन के उपार्जितं अवकाशे 
के नकदीकरण की सुविधा कैलेण्डर वर्ष में एक बार अनुमन्य होगी। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संन सा-1130/91-200-77 
कार्यालय ज्ञाप 
वित्त (सामान्य अनुभाग-4) [लखनऊ : दिनांक 7 जनवरी, 1992] 
विषय : सेवा निवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के वदले 
नकद धनराशि के भुगतान की स्वीकृति-अधिकारी का प्रतिनिधांयन। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनके 
अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति देने के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 
सक्षम अधिकारी वह अधिकारी है जो सम्बन्धित सेवक को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम है। 
इस व्यवस्था के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को अधिकतम 60 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण 
की स्वीकृति देने का अधिकार प्रशासकीय विभागों को है। अर्जित अवकाश का लेखा-जोखा विभागाध्यक्षों के 
स्तर पर रखा जाता है और विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के आधार पर सेवा निवृत्त पर देय अर्जित 
अवकाश के नकदीकरणं की स्वीकृति मात्र प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जाती है और तत्पश्चात्‌ विभागाध्यक्षों 
द्वारा ही नकदीकरण का भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सेवा निवृत्त कर्मचारियों को कोई 
सुविधा विशेष तो उपलब्ध नहीं होती है बल्कि नकदीकरण की स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है। 

2. अतः उपरोक्त समस्या के निराकरण एवं अधिक से अधिक विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय स्तर के 
अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाने की शासन की नीति को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय 
राजपत्रित अधिकारियों की सेवा निवृत्ति पर देय अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा के प्रतिवन्ध 
के अधीन) के नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को सहर्ष प्रतिनिधानित करते हैं। 
| भवदीय, 

अनूप मिश्र 
विशेष सचिव, वित्त। 
संख्या सा-4-241/दस-92-202-70 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4, [दिनांक 7 जुलाई, 1992] 
विषय : सेवावधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण। 

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 
सामान्य-4-1905/दस-81-202-79, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 के प्रस्तर-1(4) की व्यवस्था के अनुसार 
राज्य सरकार के सेवकों को अनुमन्य 15 दिन अथवा 30 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की पात्रता 
हेतु केवल मूल नियम-9(21) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये। 

2. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कतिपय श्रेणी के चिकित्साधिकारियों को अनुमन्य प्रैक्टिस बंदी 
भत्ते की स्थिति इस प्रकार से है कि इसे श्रम विभाग के शासनादेश संख्या 113/36-7-5(55)-90, दिनांक 
31 मार्च, 1991 तथा चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या 5584(1) सेवा- 14/पाँच-89, दिनांक 31 
अगस्त, 1989 द्वारा सेवानैवृत्तिक लाभ, महँगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं अन्य भत्तों की 
गणना करने हेतु वेतन का अंग माना गया $1 इस प्रकार से प्रैक्टिस बंदी भत्ते की विशिष्ट प्रकृति को 
दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि राज्य सरकार के चिकित्साधिकारियों की सेवावधि 
में, 15 दिन/30 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु पात्रता का निर्धारण मूल नियम-9(21)(एक) में 
परिभाषित मूल वेतन के साथ प्रैक्टिस बंदी भत्ते की राशि को जोड़कर किया जाये। 


3. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 का प्रस्तर-1(4) उक्त 
सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 


4. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होंगे, परन्तु जिन मामलों में इस 
कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने के पूर्व अन्यथा निर्णय हो चुका है वे पुनरोद्घाटित नहीं होंगे। 
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संख्या सा-4-1327/दस-200-77 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 / दिनांक 18 जून, 1979] 
विषय : सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके अवकाश के लेखे में जमा अर्जित अवकाश के 
बदले में धनराशि का नकद भुगतान। 
Subject : Payment of cash in lieu of earned leave due to the employee dying in 
harness. 

सरकारी सेवकों की सेवारत मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना 

करना पड़ता है। इस कठिनाई को किसी सीमा तक दूर करने के प्रश्‍न पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया है। अतएव, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश 
प्रदान करने की कृपा की है कि मृत्यु के समय सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के 
लिये नियमानुसार ग्राह्य अवकाश के वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का भुगतान उसके परिवार को कर 
दिया जाये। 

2. यह आदेश दिनांक 1 अप्रेल, 1979 से प्रभावी होंगे अर्थात्‌ इस सुविधा का लाभ उन सरकारी 

सेवकों के सम्बन्ध में देय होगा जिनकी मृत्यु 1.4.1979 को अथवा उसके वाद हो। 

3. उक्त सुविधा निम्नांकित प्रतिवंधों के अधीन देय होगी। 

(1) अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन तक के अर्जित अवकाश तक 
सीमित होगा। 

(2) अवकाश वेतन के समतुल्य स्वीकृत नकद धनराशि के भुगतान मृत सरकारी सेवक के परिवार 
को यथाशीघ्र और उसकी अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एकमुश्त की जायेगी! 

(3) नकद धनराशि का भुगतान जमा अर्जित अवकाश के लिए नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन 
और (मृत्यु के दिनांक को महँगाई भत्ता की प्रभावी दरों के अनुसार उस अवकाश वेतन पर 
प्राप्त होने वाले) महँगाई भत्ते की धनराशि के योग के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त कोई 
नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता देय नहीँ होगा। 

(4) अवकाश स्वीकूत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी मृत्यु के दिनांक को मृतक सरकारी सेवक के 
अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि को 
स्वीकृत के आदेश स्वयमेव (Suo moto) जारी करने में सक्षम होंगे। 

4. अवकाश नियमों में यथावश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही अलग से की जायेगी। 


संख्या सा-4-32/दस-95-202-70 

/लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 1995] 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : सेवावधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण। 

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1905/दस-81-200-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 में 
यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा कॅलेण्डर वर्ष में केवल 
'एक बार अनुमन्य होगी। इस सन्दर्भ में यह प्रश्‍न उठाया गया है कि यदि कार्यालय की ale के कारण किसी 
सरकारी सेवक को नकदीकरण की सुविधा उसी कैलेण्डर वर्ष में नहीं मिल पाती है तो क्या आवेदित 
नकदीकरण आगामी कैलेण्डर वर्ष मे स्वीकृत किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह 
स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि यदि किसी “चारी द्वारा अवकाश के नकदीकरण हेतु आवेदन पत्र 
नियमानुसार प्रस्तुत किया जाता है तथा उस केलेण्डर वर्ष में उसे आवेदित नकदीकरण अन्यथा देय एवं 
अनुमन्य हो, किन्तु विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की त्रुटि से अवकाश नकदीकरण स्वीकृत करने में विलम्ब 
होता है तथा उसी कैलेण्डर वर्ष में स्वीकृत नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदित नगदीकरण अवकाश 

अभ्यर्ण की तिथि से आगामी कैलेण्डर वर्ष में प्रदान किया जा सकता ÈI 
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प्रसूति अवकाश-संशोधन 
प्रसूति अवकाश 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा०-4-1205/दस-81-216/1979 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-4 /लखनऊ : दिनांक 8 जुलाई, 1981] 
कार्यालय ज्ञाप 

शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1753/दस-78-206-651, टीन्सी०, दिनांक 20 जून, 1978 द्वारा 
महिला सरकारी सेवकों को स्वीकार किये जाने वाले प्रसूति अवकाश सम्बन्धी नियमों को उदार किया गया था 
और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन 
के आदेश प्रसारित किये गये थे। उक्त आदेशों और नियमों के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए 
महिला सरकारी सेवकों के सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार तक प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा सकता है। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांकित 20 जून, 1978 के 
अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो 
अथवा दो से अधिक वच्चे जीवित हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही अन्यथा 
ऐसा अवकाश देय हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की जीवित दोनों 
सन्तानों में से कोई सन्तान जन्म से ही विकलांग/अपंगु हो अथवा बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो 
जाय तो ऐसी स्थिति में उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये एक और 
बच्चा होने तक प्रसूति अवकाश अपवाद स्वरूप दिया जा सकता है। 

उक्त आदेश इस कार्यालय ज्ञाप db जारी होने के दिनांक से लागू होगा, किन्तु जिन मामलों में इससे 
पहले वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

भवदीय 
नृपेन्द्र मिश्र 
विशेष सचिव। 


गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी राजाज्ञा 


प्रतिलिपि शासनादेश संख्या : 5490/तीन-28(3)/72-सानप्र+ अनुः 
( दिनांक 16.12.1987] 
प्रेषक, 
UMUT. हसनैन, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश 


विषय : गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, राजकीय शोक, राजकीय शव यात्रा तथा झंडा झुकाने आदि 
के सम्बन्ध में निर्देश। 


उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2765/तीन-28(3)/72-साऽप्रर अनु, दिनांक 20 नवम्बर, 1979 
का अतिक्रमण करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, 
राजकीय शोक, राजकीय शव यात्रा तथा झंडा झुकाने आदि के सम्बन्ध में शासन के संशोधित अनुदेश आपके 
सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु संलग्न है। 

2. इन सामान्य आदेशों के होते हुये भी ऐसे प्रत्येक मामले में, जिनमें भारत सरकार के अन्यथा आदेश 
होंगे, शासन के निर्देश यथा समय आवश्यकतानुसार अलग से भेजे जायेंगे। 


संलग्नक : यथोक्त 
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संख्या : 5490(1)/तीन-28(3)/72-सा«प्र, अनु. उक्त तिथि 


प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेषित--- 


I: 
2 


७० “3 OQ tn A t 


समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

निवन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एकरूपता लाने की दृष्टि से 
सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ न्यायालयों के बन्द करने के सम्बन्ध में विचार करने का कष्ट Hel 
राज्यपाल के सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। 

सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। 

समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ। 

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, प्रशासन विभाग। 

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोपन विभाग। 


संख्या : 5490(20)/तीन-28(3)/72-साऽप्रः अनुः : उक्त तिथि 


गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर राजकीयं शोक मनाने, कार्यालयों को बन्द करने तथा झंडा झुकाने आदि के 
सम्बन्ध में निर्देश :--- 


N = 


Un > W 


U N 


1. राष्ट्रपति 
निधन के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय वन्द रहेंगे। 
अन्त्येष्टि संस्कार के दिन--- 
(क) प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। 
(ख) यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश के किसी नगर में होगा, तो उसमें स्थित प्रदेश सरकार के 
औद्योगिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा 
(ग अगर उस नगर में पहले से सार्वजनिक छुट्टी न हो तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 
निगोशियेबुल इन्स्ट्रमेन्य एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जायेगी। 
राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी। 
पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा। 
पूरे प्रदेश में शोक की अवधि में झंडे झुकाये जायेंगे। 
2. उप राष्ट्रपति 
निधन के दिन प्रदेश सरकार के समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे तथा अन्त्येष्टि के दिन उस जिले के 
समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा। 
निधन के दिन पूरे प्रदेश में झंडे झुकाये जायेंगे। अन्त्येष्टि संस्कार के दिन उस जिले में झंडे 
झुकाये जायेंगे जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा। 
भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा। 
यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि होगी। 
3. प्रधानमंत्री 
निधन के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन सभी 
कार्यालय बन्द रहेंगे। 


पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा। 
पूरे प्रदेश में शोक की अवधि में झंडे झुकाये wm 
राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी। 
4. भूतपूर्व राष्ट्रपति 
पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा तथा इस अवधि में 
पूरे प्रदेश में झंडे झुकाये जायेंगे) 
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2. अन्त्येष्टि संस्कार के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय वन्द ved 
3. राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी। 
5. राज्यपाल या मुख्यमंत्री 
सम्पूर्ण प्रदेश में सरकारी कार्यालय निधन के दिन तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन बन्द रहेंगे। 
7 दिन का राजकीय शोक मनाया जायेगा। शोक अवधि में पूरे प्रदेश में mex झुकाये जायेंगे। 
राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी। 
निधन पर राज्य सरकार (गोपन विभाग) काले हाशिये वाल असाधारण गजट विज्ञप्ति जारी 
er 
6. YoYo उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे 
1. अन्त्येष्टि संस्कार के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। 
. प्रदेश में निधन तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन झण्डे झुके रहें। 
3. यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा और उस जिले में 
स्थित राज्य सरकार के कार्यालय बन्द रहेंगे। 
7. उत्तर प्रदेश के YY. राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रदेशों के 
राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों 
1. प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार के दिन झण्डे झुकाये जायेंगे। 
2. यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है, तो पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि होगी तथा 
उस जिले में स्थित सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे। 
8. मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय मंत्री 
1. निधन के दिन प्रदेश की राजधानी में झंडे झुकाये जायेंगे। 
2. यदि प्रदेश के निवासी थे तो प्रदेश के .जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा वहाँ प्रदेश सरकार 
के कार्यालय बन्द रहेंगे तथा उस जिले में झंडे झुकाये m 
3. यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
9. भूनपूः मुख्य न्यायाधिपति, YoY. अध्यक्ष लोक सभा तथा भूपू. 
— केन्द्रीय मंत्री यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हों 
1. प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा वहाँ उस दिन झंडे झुकाये जायेंगे। 
2. यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
10. सभापति, विधान परिषद, विधान सभा, राज्य सरकार के मंत्रीगण तथा लोक आयुक्त 
1. निधन के दिन पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार के कार्यालय वन्द रहेंगे तथा जिस जिले में अन्त्येष्टि 
होगी, उस दिन वहाँ प्रदेश सरकार के कार्यालय बन्द रहेंगे। 
2. निधनं के दिन राज्य की राजधानी में तथा जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा उस दिन उस 
जिले में झंडे झुकाये जायेंगे। 
3. यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
11. प्रदेश के भूतपूर्व सभापति विधान परिषद, भूतपूर्व अध्यक्ष, 
विधान सभा तथा राज्य के भूतपूर्व मंत्रीगण 
1. जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा वहाँ उस दिन सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे। 
2. यदि प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार होगा तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 


12. उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश 
निधन के दिन प्रदेश की राजधानी तथा इलाहाबाद में झण्डे झुकाये जायेंगे। 
2. निधन के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे। 


> U N — 


— 
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3. प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहाँ उस दिन झण्डे झुकाए जायेंगे। 
यदि प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार होगा तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
13. YoYo मुख्य न्यायाधीश 
1. प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहाँ उस दिन झण्डे झुकाए जायेंगे। 
2. यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
14. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
1. प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहाँ उस दिन झण्डे झुकाए जायेंगे। 
2. यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता हे तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। 
टिप्पणी 

(क) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशानुसार होगी। 

(ख) पुलिस सम्मान के साथ शव-यात्रा रूपरेखा वही होगी जो पुलिस ड्रिल मैनुअल के अध्याय 20 में इंगित है। 

(ग) पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि की रूपरेखा वही होगी जो पुलिस ड्रिल मैनुअल के अध्याय 20 

के अनुभाग 3, 4 व 6 में इंगित है, जिसके अनुसार अन्त्येष्टि के स्थल पर शोक प्रदर्शन की 
व्यवस्था होगी। 

(घ) जब प्रदेश सरकार के कार्यालय शोक हेतु निर्देशानुसार वन्द रहेंगे तो उनके साथ-साथ प्रदेश 

सरकार के अधीन निगमां, स्थानीय निकायों के कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाएँ भी बन्द ven 
जिला अधिकारी द्वारा अवकाश 
राजाज्ञा संख्या 5943 पी/आठ-3-87 
प्रेषक 

श्री के-के- बख्शी, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 
सेवा में, 

समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश 
गृह (पुलिस) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 5 अगस्त, 1987] 
विषय : विद्यालयों को विशेष परिस्थिति में बन्द करने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 

शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया -गया है कि वर्तमान शिक्षा सत्र में कतिपय जनपदों में 
जिलाधिकारियों द्वारा ग्रीष्मावकाश के बाद अत्यधिक गर्मी अथवा अन्य किन्ही कारणों से भिन्न-भिन्न तिथियों 
के लिए अपने जनपद के विद्यालय बन्द किए गए हैं। 

2. शासन ने विद्यालयों के शिक्षण को नियमित करने और कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए नियोजित 
कार्यवाही आरम्भ की है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत समस्त विद्यालय विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों के 
केन्द्र हैं। विद्यालय समय सारिणी के अनुसार विद्यालय के सामान्य शिक्षण और परीक्षा आदि के सभी कार्यक्रम 
को भी सुनियोजित एवं एक रूपता प्रदान करके संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के 
ये प्रयास भिन्न-भिन्न तिथियों में विद्यालय बन्द होने से स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं। 

3. मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि विद्यालय बन्द होने की उपर्युक्त स्थिति सत्र के 
दौरान पुनः आ सकती $1 अतः जहाँ पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से अथवा fei अन्य परिस्थितियों में 
ऐसा करना अति आवश्यक हो, यह समीचीन होगा कि जिला प्रशासन विद्यालय बन्द करने के निर्णय करते 
समय जिला विद्यालय निरीक्षक से परामर्श प्राप्त कर लिया करे। 

भविष्य में कूपया उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही की जाय। 


भवदीय 


के-के-बख्शी 
गृह सचिव 
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नियम-अनुक्रम 
[क] मूल नियम (उ.प्र. वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग 2 से 
4 हिन्दी संस्करण---के मूल नियम) 
मूल नियम संख्या अनुच्छेद संख्या मूल नियम संख्या अनुच्छेद संख्या 
9 (2) 6.13 76 6.16 (अ) 
9 (6) 6.11, 6.12 77 6.16 (ब) 
9 (11) 6.32 (लेखा अनुदेश) 
9 (13) 4.] (ड) 78 6.17 
9 (18) . 4.1 (ट) 80 6.16 (द) 
9 (19) 4.1 (झ) 81 6.21 
9 (21) 4.1 (ठ) (राज्यपाल का आदेश) 
9 (22) 4.1 (च) 
9 (28) 4.1 (ढ) 82(ख) 1.15 (अ), (ब) 
9 (30) 4.1 (छ) 82(घ) 1.19 (ब) 
18 6.31 87 4.1 (च), 6.23 (अ) 
26 6.30 (स); 6.32 
(लेखा-अनुदेश) 87 (क) 4.1 (ड); 6.32 
49 (18) 4.1 (2) 
54 (3) 6.8 
54 (5) 6.9 
55 6.6 
OO 6.1 
65 (क) | 6.2 
(लेखा-अनुदेश) 
65 (ख) 6.7 
67 ट 6.18 
68 6.19 (अ) 
69 620 
| 70 6.27 
} | (लेखा-अनुदेश) 
71 6.29 
42 6.27 
73 6.30 
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(उ.प्र, वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग 2 से 4--- हिन्दी संस्करण-के सहायक नियम) 
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- (16.1) अवकाश सम्बन्धी प्रकरणों पर उच्च/सर्वोच्च न्यायालयों के आदेश--- 

Absence from duty—Overstayal of leave-Termination of service of a 
permanent servant in accordance with Regulations 13 of the Jodhpur Service 
Regulations—Whether valid. 

It was held by the Supreme Court that the removal of Government servant for 
overstayal of his leave is illegal even though it is provided by the Service 
Regulations that any individual who absents himself without permission after the 
end of his leave would be considered to have sacrificed his appointment. Discharge 
from service of an individual by way of punishment amounts to rémoval from 
service and the constitutional protection cannot be taken away in this manner by a 
side-wind. The regulation involves punishment for overstayal of one’s leave. it is 
unthinkable that Government can order a person to be discharged without at least 
telling him that they propose to remove him and giving an opportunity of showing 
cause. The Government servant was entitled to opportunity and as no such 
opportunity was given to him, his removal from service was illegal 

Absence from duty—Termination of service of a permanent Railway servant 
on the. expiry of five years under the Railway Establishment Code, Rule 2014 (F.R. 
18)— Whether amounts to removal. 

The contention that it is merely a declaration under the relevant rules that the 
railway servant has ceased from to be in service on the expiry of the prescribed 
period of absence, i.e. five years, in untenable, because as held by the High Court 
the matter is no longer res integra and is concluded by the Supreme Court's decision 
in Jai Shankar v. State of Rajasthan," Accordingly, on the admitted position that the 
plaintiff railway servant was given no reasonable opportunity against the action 
proposed, his removal from service was illegal, and the impugned order was null and 
void 

Absence from duty on grounds of long illness— Whether amounts to automatic 
termination of service within the meaning of Rule 73(1), Note 3 of the Railway 
Establishment Code. 

The words "fails to resume duty" in Rule 731(1), Note 3 of the Railway 
Establishment Code should be strictly interpreted and limited to a voluntary and 
deliberate act or omission, resulting in failure to resume duty. It cannot apply to a 
servant who fell ill and was treated by the Railways in its own hospital under its own 
supervision and was discharged as fit for duty by its own officers after the expiry of 
the maximum period of leave due to him. In the circumstances of the case it cannot 
be said that the Railway servant deliberately absented himself from duty. It is his 
long illness that prevented him from resuming his duty. It must be presumed that the 
rule was not framed with the object of depriving a person of his job if he happens to 
fall ill and is prevented by illness from reporting back on duty within the period of 
maximum leave due to him. The alternative interpretation that even a sick man must 
be deemed to have resigned his job if his period of illness happens to be long one is 
not only against the spirit of Article 41 of the Constitution but will make the Railway 
Administration in India one of the callous minded employers of the State. The Court 


1. Jai Shankar v. State of Rajasthan, AIR 1966 SC 492 (493). 


2. AIR 1966 SC 492. 
3.  Narendra Nath Mohanty v. Union of India, AIR 1967 Ori 171 (172). 
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cannot presume this rule was framed by the Railway authorities with such a callous 
intention. 

Absence from duty—Continuous absence for more than five years automatic 
termination to Rule 76 of the Bihar Service Code whether offends Article 311 of 
Constitution. 

The facts of the case do not warrant the contention of the Government that the 
petitioner was continuously absent for 5 years. The concerned authorities did not 
allow him to join duties in the higher post in spite of the decree of the Court in 
favour of the petitioner. Hence it cannot be said that he was absent from duty all the 
period as averred by the respondent State. If it is assumed that he had been 
continuously absent for more than 5 years, even then the termination of his service, 
resulting in forfeiture of his office, and amounting to misconduct under Rule 46 of 
the Bihar Pension Rules would attract the provisions of Article 311(2) of the 
Constitution. Even if it is a question of automatic termination of service for being 
continuously absent over a period of 5 years, Article 311 applies to such cases as 
laid down by the Supreme Court in Jai Shankar Prasad v. State of Rajasthan, AIR 
1966 SC 492.” ! 

Absence from duty—Without permission-Termination of service- On the 
expiry of the maximum period of leave without complying with the provisions of 
Article 311 of the Constitution- Validity. 

The right even of a temporary servant as provided by Article 311 of the 
Constitution cannot be taken away by contending that under the Services 
Regulations the incumbent himself has given up employment and all that 
Government does not to allow him to be reinstated in service. The principles laid 
down in Jai Shankar 's case (supra) would apply even to a similar case relating to a 
temporary servant. To say that a person has willfully absented himself from duty 
cast a stigma on him as it suggest that he is an irresponsible person and has no sense 
of duty and, therefore, termination of his service on this ground is by way of 
punishment, and as such Article 311 must be complied with 

Absence from duty without permission—Protection of a Police Constable 
under Section 29 of the Police Act, 1861—A pplicability of the law of limitation 
under Section 42 of the Act 

See Headings “Law of Limitation— Prosecution of a Police Constable beyond 
the period of three months. 

Absence without leave for more than five years—Order of automatic 
termination of service—If valid. 

Where the petitioner having joined the Educational Services of the State of 
Bihar applied for leave and remained absent for over five years, and was informed 
that the services of the petitioner was deemed to have ended under Rule 76 of the 
. Bihar Services Code, it was held that the impugned order amounted to ‘removal’ 
attracting protection under Article 311 ofthe Constitution 


— 


Balwant Roy v .Union of India, AIR 1968 All 14 (17). 

2.  Deokinandan Prasad v. State of Bihar, AIR 1971 SC 1409 (1417). 

3. B.M. Tripathi v. State of U.P. AIR 1971 All 346 (347) 348 : AIR 1966 SC 492; Jai Shankar v. State of 
Rajasthan followed. 

4.  Sobhana Das Gupta v. State of Bihar, AIR 1973 Pat 431 (433) : 1974(1) SLR 115. 
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Absence of a permanent Government servant for five years—No action 
taken by the Government-Relief for reinstatement—It can be granted by the Court. 


Where the petitioner did not join his new post and remained continuously absent 
for more than five years, it was urged by the State that no relief should be granted to 
him, since under the relevant Service Rules he had ceased to be in service. The Court 
held that it was due to sheer callousness on the part of the public authority that no 
action was taken against the Government servant and that in view of the 
circumstances, the relief sought for by the petitioner, that is, an order of posting to 
be issued by Government and he should be deemed to be continuing in service, must 
be granted. There shall be, of course, no bar for the Government to initiate 
appropriate disciplinary proceedings against the petitioner ; 


Absence from duty—For more than 5 years—Declaration as to cessation from 
service—Whether hit by Article 311(2) of the Constitution. 


Where a permanent Government servant remained absent from for more than 5 
years (on account of his reversion against which he filed departmental appeal), an 
order was issued by the competent authority declaring that he ceased from service 
under F.R. 18; it was held that the declaration of the civil servant’s cessation from 
service amounted to removal. It would not be correct to say that removal under FR 
18 was analogous to compulsory or premature retirement, since the impugned order 
would obviously result in forefeture of the benefits already earned by him. As he 
was a permanent Government servant, he had a right to hold the post, and as such 
the constitutional protection guaranteed by Article 311(2) could not be taken away in 
(is manner by a side wind. In the light of the decisions of Jai Shankar Prasad's 
case, and Deokinandan Prasad’s case, it must be that it was imperatively necessary 
to give the Government servant an opportunity to show cause against the proposed 
action, particularly when he was persistently contending that his failure to join duty 
was involuntary and due to circumstances beyond his control." 


Absence from duty—Overstayal of leave—Termination of service without 
complying with constitutional provisions on the plea of automatic cessation— 
Illegal. 

Where the petitioner overstayed his earned leave for 20 days granted to him and 
asked for extension on account of his son’s illness, and having no reply, when he 
came to report for duty, he was told that he was under orders of transfer, but no order 
of transfer was served on him. In the absence of any transfer order it was not 
possible for him to join the new post nor was he allowed to join his original duty. 
Ultimately his service was terminated on the ground of willful absence. It was held 
that removal of a Government servant from service for overstaying his leave was 
illegal even though provided by Service Regulation and his discharge from service 
amounted to removal from service and the constitutional protection could not be 
taken away on the plea that under the Service Regulations the incumbent himself 
gave away the employment 


Dr. Kaliash Chandra Das v. State of Orissa and others, 1975(2) SLR 430-434-437 (SC). 
(1966) I SCR 325. 


AIR 1971 SC 1409. 
State of Assam v. Akshaya Kumar Deb, 1975(2) SLR 430-434-437 (SC). 


Ram Kishore Gupta v. State of U.P., 1976(1) SLR 696 (700) Raj. 
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Absence form duty—Termination of service— Validity. 


Where a teacher of a Government school took permission to leave station to 
appear at the public examination of M.Sc. (Maths) final, and came back to join his 
duty, he was not allowed to join duty because of his overstayal, and his-service was 
terminated under Rule 96(b) of the Rajasthan Service Rules. Admittedly, no 
opportunity was given to the Government servant because the authorities assumed 
that as he had no extra-ordinary leave to his credit and as he had asked himself for 
being relieved on his own risk and as no leave was sanctioned his services could be 
terminated under Rule 96(b) read with Rule 86 of the Rajasthan Service Rule. The 
flaw, however, is that before terminating the service an opportunity as provided 
under Rule 34 of the Constitution and the rules should have been given. As no 
opportunity was given to him there was a violation of the provisions of Article 311 
of the Constitution and the rules and the impugned order was liable to be quashed 


Absence without leave—Whether a misconduct warranting termination of 
service. 


Where an employee of the Gujarat Electricity Board, as being posted out of his 
present station did not join duty at the new station and remained absent from duty 
without permission of the competent authority, his services were terminated for his 
unauthorized absence/cverstayal, it was held that the termination was illegal because 
of non-compliance with the requirements of law. In view of the stated fact, 
petitioner's services, were terminated by way of punishment by virtue of the power 
conferred on the Board (under the Regulation of the Board) which treated the 
absence without leave being sanctioned to be a grave misconduct. It, therefore, couid 
not do to say that this act was not treated as misconduct and, therefore, any question 
of penalty as being out of scope 


Leave—Grant under condition that the employee would not return to duty thus 
imposing on him compulsory retirement—lllegality of the order. 


Where a Stenographer of a High Court was disallowed by Registrar to return to 
duty on the expiry of his leave preparatory to retirement even though he had three 
and a half years of service, and moreover, when he was forced to give an under 
taking that he would not return to duty on the expiry of his leave, and his right of 
appeal was denied, it was held that the order was invalid, in operative and 
challengeable in a Court of law, since it was passed against the mandatory 
provisions of the Financial Hand Book, Vol. II, Rules 12 and 14 and the plaintiff 
was prevented from exercising his right of appeal against that order.? 


Leave rules as part of conditions of service applicable to temporary Government 
servant—Termination of service under Rule 14(e) of the Revised Leave Rules, 
1933-If attracts Article 311 of the Constitution. 


Article 311 is not attracted to the case of due termination of service of a 
Government servant for unauthorised absence from duty without leave under the 
Revised Leave Rules, 1933 and attract of service in natural course of events. It is not 
a case of dismissal, removal or reduction Rule 14(c) of the Revised Leave Rules 
being part of the contract and rules of service providing for termination of service in 


1. Chetan Singh v. State of Rajasthan, 1977(1) SLR 504 (506) (Raj). 
2. AS. Pohani v. Gujarat Electricity Board, 1978(2) SLR 709. 
3. U.P. Government v. J. R. Bhatia, AIR 1936 All 434 (455). 
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due course under its very terms cannot be regarded as ultra vires of Article 311 of 
the Constitution 

Note (1)—The rule regarding the automatic termination of service in respect of 
temporary Government servants had been in force up to 24th June, 1970 when the 
Government of India amended the Rule 14(c) of the Revised Leave Rules, 1933. 
Accordingly, the rule has ceased to be a termination simplicitor. It is now deemed as 
removal within the meaning of Article 311. Such modification to the rule was 
prompted by the decision of the S preme Court. The first decision was announced in 
Jai Shankar v. State of Rajasthan," where it was held that removal is ‘removal’ and 
it is a punishment for overstaying one's leave and an opportunity must be given to 

` the person against whom such an order was proposed to be issued irrespective of the 
question how the regulation prescribed. 

Note (2)—The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 made by the 
President in exercise of his powers conferred by.the proviso to Article 309 and 
Clause 5 of Article 148 of the Constitution have come into force on lst day of June, 
1972. On the commencement of these rules the Revised Leave Rules as amended 
from time to time have ceased to operate, and in the result, the rule regarding 
automatic termination of service has been suspended by the President's Rules 

Leave—Not a matter of right—But not to be refused when there is no exigency 
of service 

It is true that FR 67 provides that leave cannot be claimed as a matter of right 
When the exigencies of public service so require, discretion to refuse or revoke leave 
of any description is reserved to the authority empowered to grant it. In a case, 
however where conditions which are requisite for refusal are not present, there will 
be no justification-for the Government or the concerned authority to refuse to grant 
leave to a Government servant which he has already earned on account of the 
duration of the service 

Leave—If overstayal of leave exceeding the prescribed period renders the 
Government servant liable for automatic termination of his service. 

Although leave is not.a matter of right, and Government which have got the 
power to refuse leave of any kind cannot terminate the services of a servant for 
overstayal of leave without giving him a show-cause notice even if a rule provides 
that overstayal or leave beyond the prescribed period would amount to automatic 
termination of service. Notwithstanding such a rule or regulation of Government 
cannot order a person to be discharged without atleast telling him that they propose 
to remove him and giving him an opportunity of showing cause. 


सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 
रोगी प्रमाण-पत्र 


एक दिन की बीमारी के कारण रोगी प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 
निम्नवत है। 


Anil Nath Dey ». Controller of Central Excise, Calcutta, AIR 1958 Cal 407 (409, 410). 


AIR 1966 SC 492 
Dr. Prem Bihari Lal Saxena y. State of U.P. AIR 1965 All 465 (408) 


Jai Shankar v. State of Rajasthan, AIR 1966 SC 492 
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SUPREME COURT 
C.A. Vaidialingam, D.G. Palker and K.K. Mathew 
Civil Appeal No. 893 of 1968 March 17, 1972 
Between 
Associated Cement Companies Ltd. 
and 
Cement Workers Kamdar Union and others 

Sick leave for a day’s illness production of Medical Certificate expedient from 
practical point of view. 

Generally speaking no workman will get himself treated by a doctor on the very 
first day of illness for minor ailments, no workman would go to a doctor for 
treatment and it would be a great hardship to the workman if a medical certificate 
from a qualified doctor is insisted upon for sick leave for a day’s of illness. From a 
practical point of view we do not think that it would be expedient to insist that a 
workman should produce a medical certificate from a qualified doctor to avail 
himself of sick leave for a day’s on the ground of illness. 

Thereafter a second respondent by its letter of February 10, 1965 made a charter 
of demands including the demand that appellant should not insist upon a medical 
certificate for granting sick leaves less than three days. The Government of Gujarat 
which was the appropriate Government by its letter dated October 19, 1965 referred 
the dispute relating the following demands for adjudication to the Industrial Tribunal 
Gujarat. 

(a) Medical Certificate not to be considered necessary in case of short and 
sudden illness. The medical certificate should not be considered necessary for 
getting sick leaves less than three days. 

Factories and Labour Report. 

Mode of citation 1972(24) FLR. 

Deepawali—Paid holiday—Deepawali was a paid holiday prior to 1979. And 
by virtue of settlement and in view of Nationalisation Act and Bihar Act, 1976 rights 
and privileges make favourable to workman could not be taken away or effected 
Tribunal rightly ordered that workman shall get on day’s paid holiday on the 
occasion of Deepawali. No interference required with Bihar Industrial Establishment 

Medical leave—Medical leave could be granted only where a medical 
certificate acceptable to Bank or medical certificate obtained from a medical 
practitioner nominated by Bank. Petitioner got treatment at Agra, a hospital 


approved by the respondent Bank. Medical leave was not taken by petitioner on a 


false pretext to avoid a transfer order or any other situation. Such period should not 
be treated as unauthorised absence from service. Respondent Bank directed to the 
said period as medica! leave 

Encashment—Bank employee kept out of employment on initiation of disci- 
plinary proceedings. Later employee reinstated in service. Employee not entitled to 
privilege leave during period from date of his dismissal to date of reinstatement 
therefore, not entitled for relief of leave encashment. 


1. National Jute Manufacturers Corporation Ltd. v. Katihar Mazdoor Sangh and others, 2001(2) ESC 
439(SC) AIR 2001 SC 1749 : JT 2001(5) SC 59 : 2001 (3) Scale 356 : 2001(4) SCC 408. 

2. Satish Chandra Mishra v. Deputy General Manager, Bank of Baroda, Bareilly, 2007(2) ESC 793 (All) (DB). 

3. Andhra Bank v. P. Balakrishna (Dead) by LRs : 2007(1) ESC 102 (AP) (FB) : 2005(4) ESC 2970 (AP) (FB). 
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Leave encashment—Offer valid from 1-12-2000 to 31-12-2000, option by 
applicant on 15-12-2000 withdrawn on 22-12-2000. Amount due not offered. No 
communication that the account is deposited in the Bank was under scheme there 
was no waiver, employee is allowed to join duty with consequential benefits. Except 
for leave period 

Encashment of unavailed leave—There is no provision for encashment of 
leave to the Vice-Chancellor as stated in terms and conditions of service, this Court 
cannot grant the prayer of petitioner. The rules relating to Government servants are 
not necessary applicable to the Vice-Chancellor, as he is not a Government servant. 
Hence Article 14 of Constitution has no application here : 

Extra-ordinary leave—The AMU was thus clearly in error in not permitting 
the petitioner to resume his duties at the AMU. There is no doubt in the mind of the 
Court that injustice has been extended to petitioner by the illegal action of AMU. 
The case of petitioner stands ona different footing and it has to be held that he has 
honoured the decision of AMU in not sanctioning his extra-ordinary leave, because 
back to India at the earliest and reported for resuming his duties as early as he could 
command. The AMU authorities wrongly applied the deeming clause of the 
regulation against the petitioner and on a judicial scrutiny the relief claimed by 
petitioner must be extended to him 

Maternity leave—Rule 153 includes ad-hoc female employees also. Petitioner 
Class IV female ad-hoc employee, is entitled to such maternity leave. Denial of such 
leave to such employees would violate Articles 14, 15 and 16 of Constitution. She is 
allowed to continue in service if regularly selected persons are not available 

Leave on the basis of certificate—Ayurvedic and Unani system—The High 
Court after great scrutiny held that under Sections 25, 2(5), 2(6), 2(7) and 2(8) the 
Ayurvedic and Unani system is placed at par with Allopathic system. Such 
certificate given by a Ayurvedic practitioner is good and valid. Petition allowed and 
dispose of. ६ 

Leave—Grant of—lIt cannot granted as a matter of right. But it can only be 
granted if substantial question of law has to be shown 

Leave—Not a matter of right—But not to be refused when there is no 
exigency of service 

Where extra-ordinary leave granted to a Government servant without asking him 
for the same, it will cease to be operative in respect of that Government servant who 
does not accept it either expressly or impledly. The orders (Annexures C and D) 
should therefore be held to be inoperative so far as the petitioner is concerned. 

Where in order to avoid break in the service of an employee instead of granting 
leave commuted the period of absence without leave into an extra-ordinary leave 
though not requested for by the employee, it was held that an action of the officer 
was not without jurisdiction 


Punjab and Sindh Bank and others v. Mohinder Pal Singh and others, 2006(1) 10 ESC (SC). 
B.N. Asthana (Dr.) v. State of U.P., 2003(5) AWC 3783. 

Sanam Kumar Johri v. Aligarh Muslim University, Aligarh and another, 1995(2) ESC 487 (All). 
Pramila Rawat (Mrs.) v. District Judge, Lucknow and others, 2000(3) ESC 1782 (All). 

Ganesh Dutt Dwivedi v. State of U.P. and others, 1996(2) ESC 226 (All) 

Prem Chandra Shrma v. Milan Banerji, 2005(3) ESC 2001 (All) (LB) (DB) 

1969 Lab.. I.C. 11 

1969 Lab.. I.C. 742. 

1968 SCRL 555. 
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Overstaying on leave—Declaring the office vacant as a result unauthorised 
absence- Termination of service as result of overstaying. Rules of natural justice to 
be observed before terminating the services. 

Typical Question on leave 

Question No.1—A clerk absented himself from duty for 15 days on the grounds 
of illness after submitting a leave application. The leave sanctioning authority 
disbelieved the statement of clerk and granted him extra-ordinary leave for this 
period, although the clerk had applied for earned leave on average pay and the leave 
application was supported with a medical certificate. The leave applied for was due 
to him. Has the action of the officer been right? 

Answer—In terms of Fundamental Rule 85, extra-ordinary leave can be 
sanctioned only when on other kind of leave is due, or when it is specifically applied 
for. In the present case, because leave on average pay was due to the clerk which he 
had duly applied for the nature of the leave was not to be altered. The grant of extra- 
ordinary leave, therefore has not been in order. 

Question No.2—An officer applied for leave on average pay for 30 days which 
was admissible to him; but the leave sanctioning authority wanted to punish the 
officer because the officer was in the habit of too frequently taking the leave, extra- 
ordinary leave was accordingly sanctioned to the officer. Has the officer been rightly 
punished? 

Answer— When the officer applied for leave on average pay, which due to him, 
it was irregular to have granted to him the extra-ordinary leave, as it is not option to 
a leave sanctioning authority to alter the nature of leave. 

Question No.3—A Government servant applied for 60 days leave on average 
pay, followed by leave on half-average pay for 90 days. The leave was certified as 
admissible.. The leave sanctioning authority, however, proposes to grant him only 
one month's leave on average pay and two months leave on half-average pay. 
Comment on the proposal. 

Answer—tThe proposal is not in order, as the nature of the leave, which is due 
and applied for cannot be altered at the option of the leave sanctioning authority. 

Question No.4—An officer availed 120 days earned leave on average pay, in 
accordance with rules, after two months of his joining duty, he again applied for 60 
days earned leave, which was also due to him. In his application no exceptional 
circumstances were quoted by the officer, should the leave applied for be granted? 

Answer—This should not be granted in terms of subsidiary Rule 99(A), 
whereby, an interval between two spells of earned leave should be three months 
unless these be some most exceptional circumstances. However, when any such 
leave is specially sanctioned, the leave sanctioning authority should record the 
reasons for the same. 

Question No.5—A Government servant was found guilty in a disciplinary 
proceeding case and the competent authority ordered that the official should be 
granted 120 ‘days’ on average pay and 90 days, leave on private affairs on half 
average pay and thereafter he may be treated as compulsorily retired. Has this action 
been right? ; 

Answer—The action has not been right. A Government servant for whom a 
competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire 


1. 1980(1) SLR 485. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a "P 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
172 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-1 


‘from Government service cannot be granted any kind of leave. He should 
accordingly be treated as retired from the date of order, served on him. 

Question No.6—An unmarried woman Government servant gave birth to a 
child. She has applied for maternity leave. Should it be sanctioned to her? 

Answer—in the definition of maternity leave, the word used is a “female 
Government servant" to whom it could be sanctioned, with no distinction whether 
she is married or unmarried. 

Question No.7—A Government servant on medical leave returns back 15 days 
before the expiry of the leave granted to him. He produces a medical certificate of 
fitness. Should he be allowed to join? 

Answer—Under FR 72, the officer will not be allowed to join unless he is 
permitted to do so by the authority which granted to leave. 

Question No. 8—A Government servant was on leave for 30 days. He did not 
return to duty up to 7 days of the expiry of leave. How this period will be treated and 
what leave salary will be allowed to the officer? 

Answer—lIn terms of FR 73, on leave salary will be allowed to him and the 
period of 7 days will be debited to his leave account an leave and half average pay. 


अवकाश-यात्रा सुविधा 

सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति, 

शासनादेश Ao साः-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18-3-1986 द्वारा प्रदान की गयी है जो निम्नवत्‌ 
Ro 

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा०-4-628/दस-604/82, दिनांक 01.04.1982, 
संख्या सा०-4-1647/दस-604/दस-82, दिनांक 30.08.1982 संख्या साञ-4-2583/. दस-82-604- 82, दिनांक - 
20.12.1982 संख्या सा०-4-572/दस-604-82, दिनांक 05.03.1983 एवं संख्या सा०-4-1632/दस-85- 
604-82, दिनांक 09.10.1985 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि अवकाश 
यात्रा सुविधा की व्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश 
के अनुलग्नक के अनुसार इस विषय पर विस्तृत अनुदेश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की él 
उपर्युक्त संदर्भित, पुर्व निर्गत शासनादेश तदनुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे। 

2. संशोधित रूप में यह सुविधा इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। 

शासनादेश संख्या सान-4-62(1)/दस-96-604/82, का अनुलग्नक 
. उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्वन्ध 
5 में अनुदेश-- 

1. अवकाश यात्रा सुविधा का ऊभिप्राय---इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अवकाश के 
दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों तथा 
उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति 
अनुमन्य होगी। 

| 2. पात्रता के क्षेत्र--अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पाँच वर्ष की 
निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कैलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी। 

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। 
जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे उन्हें यह 
सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह सुविधा उसी दशा में मिलेगी जब 
सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। यह सुविधा निम्नांकित को मिलेगी जब 
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सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य नहीं 
होगी-- 

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं। 

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय (कान्टिजेन्सीज) से किया 

जाता है। 

(3) वर्क चार्जड कर्मचारी। 

(4) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत 

पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है। 

3. सुविधा की आवृत्ति--यह सुविधा प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक वार अनुमन्य होगी। 
इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम वार, 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी वार, 21 वर्ष 
से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी वार तथा 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार 
अनुमन्य होगी। प्रतिवन्ध यह भी है fn ud में अप्रयुक्त अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई 
अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी। 

4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड ( परिचय-पत्र ) धारकों को एक अतिरिक्त 
अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता--ग्रीन कार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त 
अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भाँति उक्त सुविधा में 
सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी- 
एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात्‌ किसी भी समय किन्तु केवल एक 
बार सुविधानुसार उपभोग कर सकते हैं। 

5. वरीयता तथा 20 प्रतिशत का प्रतिबन्ध--यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा पहले अनुमन्य होगी और उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक को यह 
सुविधा उसके बाद ग्राह्य होगी। 

किसी केलेण्डर वर्ष में सरकारी सेवकों को किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी 
सेवकों में से 20 प्रतिशत से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष 
के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 

6. अधिकतम दूरी--अवकाश यात्रा सुविधा भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर आते-जाने के लिये 
न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में 
सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकने अथवा अवस्थान 
किये जाने में आपत्ति नहीं होगी परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही 
अनुमन्य होगा। 

7. परिवार की परिभाषा--यह सुविधा सम्वन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के 
केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार की वही परिभाषा मान्य 
होगी जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-6 में स्थानान्तरण के सम्वन्ध में दी गयी है जिसका उद्धरण 
निम्न प्रकार है--- 

Family means a Government servant's wife or husband, as the case may be, 
legitimate children and step-children residing with and wholly dependent upon the 
Government servant and it includes, in addition, parents, sisters and minor brothers, ‘ 
if residing with and wholly dependent upon the Government servant, but does not 
include more than one wife for the purpose of these rules. 

Notes—(1) An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, 
under the personal law of the Government servant, adoption is legally recognized as 
conferring on it the status of a natural child. 

(2) A Government servant's legitimate daughters, step-daughters and sisters 


whose gauna or rukhsat has been performed, shall not be regarded as wholly 
dependent upon the Government servant. 
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8. अवकाश की प्रकृति एवं नकदीकरण की अनुमन्यता--इस सुविधा का उपभोग करने के लिए 
कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा। जिस कैलेण्डर वर्ष 
में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा उस कैलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का ही 
नकदीकरण आधी अवधि के लिये अर्थात्‌ यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा। 
नकदीकरण की राशि का आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा--- 

अभ्यर्पण के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते 
ee 

9. संरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत श्रेणी---सरकारी सेवक तथा 
उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी जिसके लिये सरकारी सेवक 
यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिए सामान्यतः अधिकृत हैं। 

10. वातानुकूलित कोच तथा वायुयान से यात्रा--इस सुविधा के अन्तर्गत रेल के वातानुकूलित 
कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी। 

11. उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा--यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है 
तो सरकारी सेवक की अधिकृत श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी 
में की जाती है तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा। 

12. आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता वर्जित---इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई 
आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। 

13. रेलमार्ग से सम्बद्ध स्थानों के बीच सड़क यात्रा--रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के वीच से यात्रा 
करने पर सरकारी सेवक्र को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती) 
अथवा सरकारी सेवक द्वारा सड़क यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय, इन दोनों में से जो भी कम हो, ग्राह्य होगा। 

14. ऐसे स्थानों के बीच यात्रा जो रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं हैं--ऐसे स्थान जो कि रेल मार्ग से 
सम्बद्ध नहीं हैं यदि सरकारी सेवक द्वारा उन स्थानों की यात्रा स्टीमर अथवा जलयान/बस द्वारा की जाती है 
तो ऐसी स्थिति में उक्त यात्रा हेतु रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत सरकारी सेवकों को स्टीमर अथवा 
जलयान के प्रथम श्रेणी/केविन/डीलक्स वस कोच का किराया अनुमन्य होगा तथा अन्य कर्मचारियों को स्टीमर 
अथवा जलयान/वस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। 

15. चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल रेलगाड़ी से यात्रा--यदि यात्रा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा 
रेलगाड़ी से की जाती है तो सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की अधिकृत श्रेणी का 
किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल द्वारा की गयी होती) अथवा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेलगाड़ी का 
किराया, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा। 

16. सड़क मील भत्ता वर्जित--इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता 
अनुमन्य नहीं होगा। 

17. यदि पति/पत्मी दोनों सरकारी सेवक हों---यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों 
तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में 
से किसी एक को ग्राह्य होगी। 

18. दावे का व्यपगत हो जाना--यदि सरकारी सेवक उस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा 
वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा। 

19. अग्रिम का स्वीकृति---(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम 
स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित 
धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी। 

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया 
जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। 
यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिनों से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए 

ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा। 


x अभ्यर्पित दिनों की संख्या 
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(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की 
यात्रा के लिये पहले ही आहरित किया जा चुका है, तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस 


करनी होगी। 
(4) अस्थायी राजकीय सेवकों को अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया 
जा सकेगा। 


(5) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। 

(6) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूर्ण 
धनराशि एकमुश्त वापस की जायेगो। 

(7) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक 
माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा। 

(8) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेखा यात्रा पूर्ण होने के वाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया 
जावेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किया जाता है। 

20. दावा प्रस्तुत करने की विधि--इस सुविधा के सम्वन्ध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता 
विल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और विल के शीर्ष पर “अवकाश यात्रा सुविधा” अंकित कर दिया 
जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा 
वास्तव में यात्रायें पूर्ण कर ली गयी हें और यात्रायें उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके 
लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है। 

21. सुविधा का अभिलेख--सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किये जाने पर उनकी सेवा 
पुस्तिकायें/सेवा पंजियों में इस आशय की एक प्रविष्टि अंकित कर दी जानी चाहिये कि उनके द्वारा इस 
सुविधा का उपभोग कव किया गया है। सेवा पुस्तिका/सेवापंजी के रख-रखाव के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी 
द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जायेगा। 

22. अनिवार्य साक्ष्य--सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने के पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व 
सूचना दी जानी चाहिये। सरकारी सेवक द्वारा यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्वन्ध में आवश्यक 
प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उपयुक्‍त मामलों में गुणावगुण के आधार पर नियंत्रक 
अधिकारी द्वारा यात्रा की पूर्व सूचना दिये जाने तथा टिकट नम्वर आदि प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जा 
सकती हे यदि नियंत्रक अधिकारी दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य से एवं यात्रा वास्तविक रूप से किये 
जाने तक तथ्य से अन्यथा पूर्णरूपेण संतुष्ट हो। 

23. गन्तव्य स्थान की पूर्व घोषणा--इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की 
जानी चाहिये। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वार 
निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रक अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता ÈI 

24. नियंत्रण अधिकारी--इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उन प्राधिकारी से 
है जो यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक 
अधिकारी घोषित है। 

25. निर्धारित प्रमाण-पत्र--यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा सुविधा की 
समस्त शर्ते सन्तुष्ट हो गयी हैं, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र 
अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने बाले प्रमाण-पत्र 

(1) प्रमाणित किया जाता हे कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा 

वास्तव में कर ली हे और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके 
किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। 

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा 

` अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। 
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(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा 
परिवार के लिए पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है। 

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का दावा 
caa eei था WD id XR I न (भारत सरकोर/अन्य राज्य 
सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) मं कार्यरत हैं जहाँ 
अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक को इस सम्वन्ध में न 
तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है औन न प्रस्तुत किया जायेगा। 

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम 

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र--- 

(1) प्रमाणित. किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु............................................ के अवकाश 
यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 5 
वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है। 

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियाँ 
CERO ET I की सेवा पुस्तिका/पंजी में कर दी गयी EI 

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम 
26. लेखा शीर्षक---अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद 


'वेतन” के नामे डाला जायेगा। 


अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा उपभोग करने की स्थिति में 


अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता सम्बन्धी शासनादेश He सा०-4378/ दस-97-202/70 Fete, 
दिनांक 30/5/1997 में निम्नवत प्रावधान है--- 


अवकाश यात्रा सुविधा विषयक शासनादेश संख्या सा०-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 


की व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारियों द्वारा जिस कैलेण्डर वर्ष में अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग 
- किया जाता है उस वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिए, अर्थात्‌ यथास्थिति 
15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होता है। 


इस प्रसंग में शासन को यह संदर्भित हुआ था कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो केन्द्र सरकार 


के नियमों के अन्तर्गत अवकाशः यात्रा सुविधा का उपभोग करते हैं क्या उन्हें भी आधी अवधि का 
नगदीकरण अनुमन्य होगा। 


इस सम्बन्ध में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि जिस कैलेण्डर वर्ष 


में इस सुविधा का उपभोग अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी द्वारा किया जायेगा उस कॅलेण्डर 'वर्ष में उन्हे 
भी अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिए अर्थात्‌ 
यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए देय होगा। 


यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। जिन मामलों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार 


नकदीकरण स्वीकृत किया जा चुका है वे पुनरोद्घाटित नहीं होंगे। 


यात्रा भत्ता 
क्र जिले का नाम रेलवे स्टेशन कचहरी से बस स्टेशन का नाम कचहरी से 
d. : का नाम दूरी किमी» दूरी fadt. 
——————SMÀ——À—ÀHX— —— 4. Ss 6 

1. आगरा आगरा किला 2.0 se TG 20 cwm 172» 

आगरा सिटी 3.0 

आगरा कैण्ट 4.0 

राजा की मण्डी 3.0 

आगरा ईदगाह 2.0 
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1 2 3 4 5 6 
2. अलीगढ़ अलीगढ़ 1.5 अलीगढ़ 3.2 
3. इलाहाबाद इलाहाबाद 4.6 जीरो रोड 4.0 

इलाहाबाद सिटी 4.7 सिविल लाइन्स 2.6 
प्रयाग 2.0 
4. अल्मोडा अल्मोड़ा अल्मोड़ा 0.0 
5. आजमगढ़ आजमगढ़ 3.4 आजमगढ़ 0.8 
6. वहराइच बहराइच 3.0 बहराइच 1.2 
7. बलिया बलिया 1.5 बलिया 1.5 
8. ` बाँदा वाँदा 0.8 बाँदा 0.3 
9. बाराबंकी वाराबंकी 0.9 ast. रोड 0.8 
नाका सतरिख 2.0 
10. बरेली बरेली जंक्शन 1.1 बरेली 2.0 
बरेली सिटी 2.4 
11. वस्ती वस्ती 6.0 बस्ती 3.4 
12. विजनौर विजनौर 2.0 बिजनौर 02 
13. वदायुँ बदायूँ 1.2 बदायूँ 0.8 
14. बुलन्दशहर बुलन्दशहर 1.7 बुलन्दशहर 1.8 
15. चमोली चमोली चमोली 0.5 
16. देहरादून देहरादून 0.8 देहरादून 0.6 
17. देवरिया देवरिया 22 देवरिया 0.1 
18. इटावा इटावा 1.3 इटावा 2.0 
19. एटा एटा 2:7 एटा 12 
20. फतेहपुर फतेहपुर 0.7 फतेहपुर 3.1 
21. फर्रूखाबाद फतेहगढ़ 2.0 फतेहगढ़ 0.4 
फर्रूखाबाद 8.0 
22. फैजाबाद फैजाबाद 12 फैजाबाद 0.6 
23. पौड़ी गढ़वाल पौड़ी पौड़ी 0.5 
24. गाजियाबाद गाजियाबाद 4.0 गाजियाबाद 2.0 
नया गाजियाबाद 1.5 
25. गाजीपुर गाजीपुर शहर 13 गाजीपुर 1.2 
ताडीघाट' 3.0 
26. गोण्डा गोण्डा MSS 
गोण्डा कचहरी 2.2 
27. गोरखपुर गोरखपुर 1.5 रेलवे/बस स्टेशन 1.2 
कचहरी 0.3 
28. हमीरपुर हमीरपुर रोड 104 हमीरपुर 0.0 
29. हरदोई हरदोई 1.4 हरदोई 0.6 
30. जालौन (उरई) उरई 2.4 उरई से झाँसी मार्ग 1.9 
उरई से कालपी मार्ग 0.8 
उरई से कांच मार्ग 0.8 
उरई से जालौन मार्ग 0.8 
उरई से राठ मार्ग 3.2 
उरई से कोटरा मार्ग 0.8 
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a A 5 -- 0 
जौनपुर जौनपुर जंक्शन 3.5 जौनपुर 1.8 
जौनपुर सिटी 3.5 
जीनपुर कचहरी 2.0 
झाँसी 3.2 
कानपुर सेण्ट्रल 3.2 चुन्नीगंज 2.8 
अनवरगंज 4.2 कलेक्टरगंज 2.8 
रावतपुर 6.8 
कानपुर देवात EC - - : 
लखीमपुर (खीरी) लखीमपुर 1.5 लखीमपुर 1.3 
लखनऊ लखनऊ जंक्शन 3.0 चारबाग 3.0 
ऐशवाग 3.0 
बादशाह नगर 3.0 
डालीगंज 2.0 
लखनऊ शहर 2.0 
ललितपुर ललितपुर 1.5 ललितपुर 1.6 
मैनपुरी मैनपुरी 3.2 मैनपुरी 2.4 
मैनपुरी कचहरी 3.6 
मेरठ मेरठ शहर 5.3 मेरठ 2.1 
मेरठ कैण्ट 47 
मिर्जापुर मिर्जापुर 2.0 मिर्जापुर 
मुरादाबाद मुरादाबाद 1.9 मुरादाबाद 
मथुरा मथूरा कैण्ट मधूरा 2.0 
मथूरा जंक्शन 3.4 
मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर 1.1 मुजफ्फरनगर 0.6 
'नैनीताल नैनीताल -- नैनीताल 1.0 
पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ -- पिथौरागढ़ 2.0 
प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ 3.0 प्रतापगढ़ 1.0 
पीलीभीत पीलीभीत 5.0 पीलीभीत 5.0 
रायबरेली रायबरेली 2.6 रायवरेली 1.8 
रामपुर रामपुर 1.6 रामपुर 12 
सहारनपुर सहारनपुर 1.8 सहारनपुर 1.8 
शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर 1.8 शाहजहाँपुर 1.0 
सीतापुर सीतापुर कचहरी 1.0 सीतापुर 1.1 
सीतापुर शहर 22 
सीतापुर कैण्ट 2.4 
सुल्तानपुर सुत्तानपुर 1.0 सुल्तानपुर 0.4 
टेहरी गढ़वाल ~- -- RETR 0.2 
उन्नाव उन्नाव 0.6 उन्नाव 0.8 
उत्तरकाशी - - उत्तरकाशी 0.5 
वाराणसी वाराणसी कैण्ट 2.5 वाराणसी कैण्ट 2.6 
वाराणसी सिटी 4.8 विशेश्वरगंज 5.5 
काशी 6.9 (गोलगड्डा) 
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यात्रा भत्ता 
संख्या जी-2-175/दस-2011-601/2011 

प्रेपक, 

अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उ०प्र, शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2011] 
विषय : यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण। : 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 के पंचम 
प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (. ल भारतीय सेवा के 
अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 
1999 तथा इसके वाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को 
निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- 

1. यात्रा की अधिकृत श्रेणी--(अ) पुनरीक्षित वेतन संरचना H यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ अव 
वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी--- 


वेतनमान रू. 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि | वायुयान का एक्जीक्युटिव क्लास 
03 प्रतिशत की दर से-79,000 तथा 
एचन्एन्जीन व उससे अधिक वेतनमान 
ग्रेड वेतन * 10,000 तथा 8900 


वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रिल का वातानुकूलित 
कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताव्दी/ राजधानी 
एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास 
रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 
500 feat. से अधिक की यात्रा पर वायुयान 
का एकोनॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी 
एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास 
रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 
(द्वितीय 3wir)/z fear अथवा शताव्दी/राजधानी 
एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान 


रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 
(श्री टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताव्दी/ 
राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर) 


रेल की दिव श्रेणी (शयनयान) 


(ब)(1)--ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु 
वे समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में 
रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु 
अधिकृत होंगे। 

(ब)(11)---रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर 
ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया संबंधित कर्मचारी की 
अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो। | 


ग्रेड वेतन रू, 8700 तथा 7600 


ग्रेड वेतन रू 6600 तथा 5400 


ग्रेड वेतन रू. 4800, 4600 तथा 4200 
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(स)-- विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों की वायुयान से यात्रा की अधिकृत श्रेणी 
पार होगी--- 


[EO SN |= 2 (Se TER 
नियत वेतनमान 
प्रतिशत की दर से-79,000 3 


शेष अन्य सरकारी सेवक युयान की एकानॉमी/सामान्य श्रेणी 
2. आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज)--(1)- वित्तीय नियम संग्रह wve3 के नियम-23(1) के 
अंतर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की 


at अत पार होंगी--- 

| क्र. सं. | 

mamie RO NN TSN cov 77 7 4] 

Es ग्रेड वेतन रू. 5400 व अधिक तथा उच्च | 35 पेसे प्रति किलो मीटर 
वेतनमान 

eee 


ammeter | 
रू. 4800, & 4600, & 4200 तथा रू. | 25 पैसे प्रति किलो मीटर 
2800 


र 2800 से कम 15 पेसे प्रति किलो मीटर 


(11)- वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण 
उक्त प्रावधान समाप्त किए जाते ŽI 

3. दैनिक भत्ता--वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक 
भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते 
की दरें निम्नवत S 
सरकारी सेवक का 
ग्रेड वेतन/वेतनमान 


दैनिक भत्ते की दरें (रू) 


'ख' वर्ग के नगरों के लिए 
जिनमें नगर पालिकायें तथा 
कैन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती 
नोटीफाईड एरियाज, जहाँ 
कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित 
होंगी-- मुरादाबाद, 
अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर 
मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर 
शाहजहाँपुर, फैजाबाद 
फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर 
और फर्रूखाबाद 


'क' वर्ग के नगरों के 
लिए जिनमें नगर 
पालिकायें तथा 
कैन्टोनमेण्ट और: 
निकटवर्ती नोटीफाईड 
एरियाज, जहाँ कहीं 
विद्यमान हों, सम्मिलित 
हांगी- कानपुर, लखनऊ, | 
आगरा, वाराणसी, 
इलाहाबाद, बरेली, 
गोरखपुर, मेरठ, नोयडा 
aa (गौतमबुद्ध नगर) 
और गाजियावाद 


साधारण दर 
(स्तम्भ-3 तथा 
4 में उल्लिखित 
स्थानों सें भिन्न 
स्थानों के लिए) | 
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(क)- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित us वर्ग के नगरों में रू. 5400 या उससे अधिक 
ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के 
अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा--- 


क्र Ao ग्रेड वेतन/वेतनमान विशेष दैनिक भत्ते की दरें 
m]. MAO eee 
Be 
caes 
900 


(ख)- उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे जो 
उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य 
संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेडयूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े 
तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता 
तत्संबंधी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के 
उन स्थानों पर उप्र, राज्य, संबंधित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान 
आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो। 

(ग)- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य तथा मा, उच्च 
न्यायालय इलहावाद/लखनऊ में शासकीय. मुकदमें की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु इलाहावाद/लखनऊ जाने 
वाले सरकारी सेवकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही है। उक्त अतिरिक्त दैनिक 
भत्ते की दर अब रू 100/- प्रतिदिन होगी। र | 

4. सड़क मील भत्ता---सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम 
संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर 
अब निम्नानुसार होंगी--- 

(])-- रूपये 6600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक--- 

(क)-- मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी. तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए--- 
रूपये प्रति किमी» 


Hot | > यात्रा की दूरी 


E 
(ख)-उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के रू. 5.00 प्रति किमी, इस प्रतिबन्ध के 
अलावा ऐट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के 
मोटर साईकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क लिए रूपये 1,000 से अधिक धनराशि 
यात्राओं के लिए। अनुमन्य न होगी। 

m- पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के ue रू. 1.80 प्रति किमी इस प्रतिबन्ध के 
के अलावा अन्य वाहनों से/पेदल की गयी सड़क अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के 
यात्राओं के लिए। लिए रूपये 360 से अधिक धनराशि 

अनुमन्य न होगी। 


(11)- रू. 6,600 प्रतिमाह के कम ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :--- 
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क) | पेंट्रोलाडी लित वाहन के किसी * 
साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए 
(ख) पाहन EA S $ : 
E साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल | एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 360 से 
की गयी सड़क यात्राओं के लिए अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 

D- अल्प दूरी के यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए 
वास्तविक दूरी के आधार पर अब सरकारी सेवकों को रू» 10.00 प्रति किमी: की दर से सड़क मील भत्ता 
देय होगा। 

5. स्थानान्तरण यात्रा भत्ता--सरकारी सेवकों को जनहित में किए गए उनके स्थानान्तरण के 
अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय 
की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के 
आधार पर निम्नानुसार होगी--- 

(क) घरेलू सामान की दढुलाई-_सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत 
सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा 
तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अव ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के 
अधीन की जायेगी :--- 

(1)- यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो--- 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा 
भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखी जायेगी :--- 
सरकारी सेवक का ग्रेड व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए अनुमन्य 

SERRE) अधिकतम सीमा 
SNS 55” 1 
1 |स 5400 तथा उससे अधिक ग्रेड | 6000 fem. या 4 पहियों का एक वैगन 

वेतन एवं उच्च वेतनमान 
3000 किश्ग्रा« 
2500 feo. 
a 

(1)--- यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो---यदि स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा स्वयं 
अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग 
अधिकतम देय होगा। 

(ख)-- एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/पैकिंग भत्ता 

सरकारी सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण 
अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता 
अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनी रहेगी--- 

(1)---जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में 
संबंधित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी। 


रू 5.00. ० इस प्र 
एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 1,000 से 


अधिक LER अन्य अनुमन्य न होगी। 
र. 1.80 प्रति किमी, इस प्रतिवन्ध के अध 


(ग)- पंट्रोल/ a वाहन के 


रू. 5200 ग्रेड वेतन तथा इससे अधिक ग्रेड 


eae वेतन एवं उच्च वेतनमान 
| 2 | 4200 से कम ग्रेड वेतन रू० 750/- 


2. यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। 


रू. 1500/- 
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3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे! 
भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
संख्या-जी-2-175 (1)/दस-2011, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
(1) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम/द्वितीय, उप्र, इलाहाबाद। 
(2) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव। 
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(5) निदेशक वित्तीय प्रवन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उप्र लखनऊ। 
आज्ञा से, 
(बी, à. सिंह) 
विशेष सचिव। 


अनिवार्य सेवा निवृत्ति 


उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स 56 (सशोधन तथा वैधीकरण अधिनियम, 1975 के द्वारा सी०एस०आर० 
के अनुच्छेद 465 तथा 465-ए निरस्त हो जाने के फलस्वरूप फण्डामेण्टल रूल्स भी संशोंधित हो गया है। 
अतः फण्डामेण्टल रूल 56 का संशोधन एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्वन्धी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की प्रति 
परिचलित की गई तथा समस्त नियुक्ति प्रधिकारियां को यह निदेश जारी किये गये हैं कि इन निर्णयों को 
ध्यान में रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में निर्णीत किये जायें।' 

राज्य सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सभी नियुक्ति प्रधिकारियों से यह अनुरोध किया 
गया कि कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करते समय उनके निजी मामले जैसे बकाया वेतन, वेतन वृध्दि आदि को 
मौके पर ही निपटा दिया जाय। अनवार्य सेवानिवृत्ति के विरूध्द अधिकारियां/ कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर 
विचार करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है--- 

ऐसे अधिकारियों के लिये जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं--- 


(क) ऐसे अधिकारियों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल को सेवानिवृत्त किये जाने के विरूध्द उनके 
प्रत्यावेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जायेगा। 
अधिकारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर प्रशासकीय अनुभाग, मामले के तथ्यों के आधार पर 
गुणावगुण पर विचार करेगे और विभाग के सचिव अपनी संस्तुति सम्बन्धित अभिलेखो सहित मुख्य 
सचिव को प्रस्तुत करेगें जिसे मुख्य सचिव महोदय के आदेश प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही करेगे। 

ऐसे अधिकारियों के लिये जिनके नियुक्ति प्रधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी है--- 


(ख) ऐसे समस्त कर्मचारियों जिनके नियुक्ति प्रधिकारी राज्यपाल “नहीं है को अनिवार्य सेवानिवृत्त किये 
जाने के लिए उनके प्रत्यावेदन पर उस अधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा, जिनसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का 
आदेश जारी किया है, विचार किया जायेगा और उचित आदेश जारी किये जायेंगे। 


2. इस आदेश के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त किये गये अधिकारियां/कर्मचारियों के उन्हीं प्रत्यावेदनों 
पर विचार किया जायेगा जो सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश की प्राप्ति के दिनाकं से एक महीने के अन्दर 
प्रस्तुत किया जाये। सेवानिवृत्त किये जा चुके अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदनां पर यदि वे प्रस्तुत किया 
जा चुके हैं या इस आदेश के जारी होने के दिनाक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाये पर भी उपर्युक्त 
प्रकार से विचार किया जायेगा। 


1. संख्या 5/4-1975 नियुक्ति-3 दिनांक 14 अगस्त, 1975. 
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3. मुख्य सचिव को किसी संवानिवृति के ऐसे मामले में जिसमे प्रत्यावेदन न भी किया गया हो, उचित 
स्तर पर विचार किये जाने के लिये स्वतः आदेश देने का अधिकार होगा। 

4. यह देखा गया है कि निलम्बित सरकारी झर्मचारियों के काफी मामले लम्बी अवधि से लम्वित चले 
आ रहे है। अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभाक्षा समिति ऐसे मामलों की भी समीक्षा करेगी और मामले 
की परिस्थितियों को देखते हुए उचित निर्देश देगी। 


संख्या-5/1/1976(1)-कार्मिक-1 
( दिनांक 22 मई, 1976 

अनिवार्य सेवानिवृति न दण्ड है और न कोई कलंक है। राज्य सरकार द्वारा संतुष्टि के वाद, इसे जनहित 
में पाने पर पारित किया जायेगा। न्यायालय इसमें तभी हस्तक्षेप करेगा जब आदेश गलत पारित हुआ हो या 
उसके लिये कोई साक्ष्य न हो या मनमाने ढंग से पारित किया गया हो जिसमे विक्रियता पाया जाये। समक्ष 
अधिकारी सेवा के सारे अभिलेखों पर, विशेषकर अंतिम वर्षो के अभिलेखों व कृतकार्यों पर विचार करेगें 
जिसमे गोंपनीय अभिलेख भी आयेगे। यदि सेवक ने प्रतिकूल अभिलेखों के रहते ज्येष्ठता के कारण नहीं 
बल्कि योग्यता के कारण पदोन्त्रति. पाया है तो वे प्रतिकूल लेख वलरहित माने जायेगें। यदि कोई प्रतिकूल 
गोपनीय मंतव्य सूचित नहीं किया जा सका, मगर विचारित किया गया तो वह सेवानिवृत्ति आदेश को निरस्त 
नहीं करेगा।' । 

सरकारी सेवक को 50 वर्ष के उप्र तक सेवा में रहने का अधिकार है जिसके वाद सेवा में रखना 
समय-समय पर कमेटी द्वारा उसके कार्य पर विचार करने के लिए निर्णय पर निर्भर है। निकट भूत में दिये 
प्रतिकूल रिमार्क पर, आदेश पारित करते समय विचार किया जा सकता È 1963 में अधिवर्षता आयु को 
55 से बढाकर 58 वर्ष किया गया पर यह भी व्यवस्था मूल नियम में वढाया गया कि 55 वर्ष की आयु पर 
सेवक को तीन माह की नोटिस या इस अवधि का वेतन देकर उसे कभी भी सेवानिवृत किया जा सकता है, 
जिससे 55 के बाद सेवानिवृत्ति किया जा सकता है, जिससे 55 के बाद सेवा मे रखने या न रखने पर शासन 
निर्णय ले सके। वर्तमान में शासन, सेवक के 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, उसके सेवा निवृत्ति पर निर्णय 
ले सकता है और सेवक को भी यह सुविधा है कि वह भी वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर 45 वर्षो की आयु 
पूर्ण कर लेने पर चाहे तो स्वेच्छा से नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। 

यह शासन की स्पष्ट नीति है कि 58 वर्षो की आयु व किन्हीं के लिये 60 वर्ष पूर्ण होने के वाद 
कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया जाये तथा न सेवा वृध्दि की जाये और न पुनर्नियुक्ति। इस नीति पर 
समय-समय पर वरावर बल दिया जाता रहा है, क्योकि अधिवर्षता आयु को 55 वर्ष से वढाकर 58 वर्ष कर 
दिया जाने बाद, शासन के मत में .अधिवर्षता पूर्ण होने पर सेवा वृध्दि होने का औचित्य नहीं रहा जाता। 

इसी प्रकार तदर्थ नियुक्तियां भी नियमित नियुक्तियां में बाधक हो जाती हैं तथा अन्य जटिल समस्यायें 
उत्पन्त्र करती है। जिसके लिये शासन ने बराबर मनाही की है वैसे तीन वर्ष तक कार्य करने एवं वाछित 
योग्यता रखने व शर्तो कों पूरा करने वाले की सेवा को नियमित किये जाने के भी शासन के आदेश अन्य 
अध्याय में प्राप्त हैं। 

शासन में स्वच्छता बनाये रखने तथा कार्य क्षमता बढाये रखने हेतु अनिवार्य सेवनिवृत्ति की भी जो दण्ड 
की कोटि में नहीं आता, व्यवस्था हुई है जिससे बराबर राज्य कर्मचारियों के कार्य का समुचित मूल्यांकन एवं 
आवश्यकतानुसार आदेश होते रहे हैं। 
` . अनिवार्य सेवानिवृत्ति से ही बोध होता है कि पूर्ण सेवाकाल तक सेवा करने से पूर्व सेवानिवृत्त की जाये। 
शासन द्वारा यह आवश्यक व्यवस्था इसलिये की गयी है कि जो सेवा के अन्तिम चरण मे कार्य शिथिल हो 
गये हैं Se प्रशासन व लोकहित में सेवानिवृत्त करके प्रशासन को स्वच्छ बनाये रखा जाये। अपेक्षा तो यह की 
जाती है कि दीर्घकालिक सेवा क्रे अनुभव का अधिकाधिक लाभ प्रशासन को मिले, क्योकि तब तक सेवक 
अपने अधिकतम वेतन सीमा तक पदोन्त्रति तक पहुंचा हुआ होता है। दूसरा मन्तव्य यह भी है कि यदि 


1. वेकुठदास बनाम मुख्य जिला चिकित्साधिकारी, ए-आई-आर« 1992 सु. को. 1020 : 1992 (2) एस, एल. आर, 2 d. Fel 
2. सेंट्रल वेयर हाउसिंक कारपोरेशन बनाम प्रणव कुमार गुप्त, 1994 (1) एस.एल.जे, 16 कल,। 
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दीर्घकालीन सेवा में सेवक की उपयुक्तता एवं कार्यकुशलता सर्वथा संतोषजनक नहीं पायी गयी है तो, उससे 
योग्य सेवकों को अवसर देने के लिये ऐसे लोगों को सेवानिवृत्त करना भी स्वच्छ प्रशासन के हित में है। ऐसी 
भी स्थिति शासन के सामने आती है जब किसी पद विशेष के लिये किसी योग्य विशेष को ही कार्यभार 
संपादन हेतु नियुक्त करना आवश्यक होता है और उस पर अधिकारी को हटाना आवयश्क हो जाता है। 

राज्य कर्मचारी के आपराधिक आरोप में न्यायालय से दंडित होने पर उसे सेवाच्युति, सेवामुक्ति या 
प्रत्यावर्तन में कौन-सा दण्ड देना समुचित होगा,यह प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विचारणीय होगा। इसमें राज्य 
कर्मचारी को आदेश के पूर्व सुना जाना आवश्यक नहीं है तथा यह भी आवश्यक नहीँ है कि न्यायालय से उक्त 
प्रकार से दंडित होने पर राजकर्मी को स्वतः उक्त दंड में कोई दंड दिया ही जाये।' 

लोक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति--अपीलार्थी ने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सन्दर्भ में दुर्भावना 
का कथन किया किन्तु तथ्य प्रस्तुत नहीँ किये। वह अनवरत अपने सेवायोजक के विरुद्ध मुकद्दमेवाजी में था 
और निरन्तर औसत चरित्रपंजी प्रविष्टि रही। उसने अपने कार्य में प्रगति नहीं की और एक दायित्व हो गया। 
अनुशासनात्मक कार्यवाही लोक हित में की गई अतः त्रुटिपूर्ण नहीं er 

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 फण्डामेण्टल रूल 56(सी)--याची कारागार विभाग में 
कांस्टेबल था। विगत सेवा कार्य याची के ठीक-ठाक नहीं रहे। वह प्रोत्रति हेतु तर्कपूर्ण कारणों से अनुपयुक्त 
पाया गया। अस्वस्थता ने याची को कार्य के प्रति अक्षम बना दिया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उचित 
एवं वैध है | 

प्रतिकूल प्रविष्टि-अनिवार्य सेवानिवृत्ति--अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश को अन्तिम सोपान पर 
प्रतिकूल संसूचित की गई। पूर्ण न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अनुमोदित कर दिया। वर्गीकरण किया 
“एक जायेगा” अयुक्तयुक्त और अक्रजु है। अभिनिर्धारित किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अवैध 
और निरस्तार्ह है। अपीलार्थी सम्पूर्ण लाभों का अधिकारी है।* 

सेवाभिलेख एवं प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति---समीक्षा समिति ने प्रत्यर्थी 
के सेवाभिलेख एंव प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार किया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु संस्तुति की। प्रतिकूल 
प्रविष्टि अनिवार्य सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष पूर्वावधि की थी। जब किसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण पर 
विचार किया जाता है तो सरकारी सेवक की सम्पूर्ण सेवावधि के अभिलेख और चरित्रपंजी प्रविष्टियों तथा 
गोपनीय प्रतिवेदन पर आगणन किया जाता है। अभिनिर्धारित किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अवैध नहीं BU 


समीक्षा समिति के प्रतिवेदन को पुनर्विलोकन समिति ने स्वीकार कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की 
संस्तुति की--प्रशासनिक अधिकरण ने किसी प्रकार, इस आधार पर आदेश को निरस्त कर दिया कि प्रत्यर्थी 
को नियमान्तर्गत अपने मूल पद पर लौटने के विकल्प प्रदान करना चाहिये था। प्रशासनिक प्राधिकरण के 
निर्णय को निरस्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक प्राधिकरण ने समीक्षा समिति के निर्णय 
को जो पुनर्विलोक समिति द्वारा अनुमोदित था, निरस्त करने में त्रुटि की eb 


अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य-क्षेत्र--अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य एक अक्षम भ्रष्टाचारी बेईमान 
या हानिकारक सेवक को सरकारी सेवा से छँटनी करना है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्ड नहीं है। 
सेवायोजक जब विचार करता है। कि सेवायोजित व्यक्ति हानिकारक या सेवायोजक को प्रक्रियात्मक रूप से 
अनुपयोगी है, वह सेवानिवृत्ति कर आदेश पारित कर सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को 
अधिकरण ने सवेतन पुनर्स्थापन आदेश किया। उच्च न्यायालय ने पुनः समीक्षा का निदेश दिया। पुनः समीक्षा 
में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूर्व प्रभावी तिथि से की गई। अधिकरण ने पूर्व प्रभावी आदेश होने के कारण निरस्त 
कर पूनर्स्थापन आदेश किया। उच्च न्यायालय ने चार प्रकरणों में 50% विगत वेतन सहित पुनर्स्थापन आदेश 


भारत सरकार वनाम तुलसीराम पटेल, 1985(3) YaN. 3981 

परबोध सगर बनाम पंजाब राज्य विद्युत परिषद आदि, 2001 (1) Tae. 31 gel 

मदन मोहन लाल गुप्ता बनाम उ.प्र, राज्य,।998(2) ई+एस+्सीन 931 (इला.)। 

मदन मोहन चौधरी बनाम विहार राज्य, 1999(1) ई,एस-सी. 799(सु.को.): एआई-आरः1999: सुः्कोश 1018: 1999 (3) एस-सी-सी- 
396:1999(1) edt. 459: 1999 (1) एस.एल.आर, 718: 2000(1) एस.एल.जे« 87: 1999(2) TANT 1001 

5. उ.प्र: राज्य बनाम विजय कुमार जैन, 2002(2) ई+एस+सी. 125 सुःकोश; YÉN. सुन्कोश 2002 FS 13451 

6. भारतीय संघ वनाम रामलोचन राम, 2002 (4) ई.एस-सी« 59 सु. को। 
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किया। अतः सेवानियोजित कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और सेवानिवृत्ति हो गये हैं। अतः विचार में संशोधन 
व्यर्थ होगा। विगत वेतन का निर्धारण अनेक तथ्यों पर आधारित होगा। न्यायालय को विचार करते समय 
प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए विगत वेतन के प्रकरण पर निर्णय करना 
चाहिये।' 
अभियांत्रिक सहायक प्रथम श्रेणी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्डारोपण वरिष्ठ मंडल प्रवन्धक द्वारा 
किया tem अभिनिर्धारित किया कि भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ मंण्डल प्रवन्धक प्रत्यर्थी पर अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति का दण्डारोपण करने के लिये सक्षम हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृत न्याय के अतिक्रमण 
के प्रश्‍न पर विचार नहीं किया है। अतः इस पर विचार करने के लिये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया जाता है। 
शासनादेश संश 1/5/69 नियुक्ति (ख) Ras 26 नवम्बर 1969-फण्डामेण्टल रूल 56(ए) 
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2 भाग.2 से 4 के अन्तर्गत सरकारी सेदको को 3 महीने की नोटिस 
अथवा नोटिस के बदले वेतन पर सेवानिवृत्ति करने के सिद्धान्त। 
मुझे आपका ध्यान फण्डामेंटल रूल्स 56(ए) के प्रतिवन्धात्मक खण्ड की और आकर्षित करने का निदेश 
हुआ Bl इसके अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक से नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय कोई कारण दिये 
बिना, तीन महीने की नोटिस पर अथवा ऐसे नोटिस की कुल या आंशिक अवधि के स्थान पर उसके वदले में 
वेतन पर उसके 55 वर्ष अथवा ऐसी कम आयु, जिसमे ऐसी नोटिस की अवधि जिसके बदले में वेतन दिया 
जाये, जोडकर 55 वर्ष हो जाये, प्राप्त कर लेने के पृश्चात सेवानिवृत्ति हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। 
ऐसी नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन पर सेवानिवृत्ति करने का निर्णय लेने के लिये नियुक्ति प्राधिकारियो . . 
के पथ-प्रदर्शनार्थ राज्य सरकार में अब तक जो प्राक्रिया एवं सिद्धान्त निर्धारित किये थे उनका उल्लेख मुख्य 
सचिव के अर्-शासकीय गोपनीय पत्र सं. 5527(2)/2-वी -260-1962, दिनाकं 19 अक्टूबर 1963 तथा 
"संश 1948/2-वी-260-1962 दिनाकं 12 अप्रैल, 1966 में किया गया. था। हाल ही में उच्च न्यायालय के एक 
निर्णय के फलस्वरूप उक्त नियम 56(ए) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड की जगह राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश 
फण्डामेण्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 (प्रतिलिपि संलग्न) प्रख्यापित किया है 
जिसे उत्तर प्रदेश के 6 नवम्वर, 1969 के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है। इस अध्यादेश द्वारा 
यह स्पष्ट (Explain) कर दिया गया है जो पहले भी निहित (Implied) था कि उक्त खण्ड के अधीन 
सेवानिवृत्ति का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी लोक हित में ही लेगा। इस शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य 
सरकार ने उपरोक्त गोपनीय परिपत्रों में उल्लिखित प्रक्रिया व सिद्धान्तों के स्थान पर भविष्य के लिये 


[भाग-1 


“ निम्नलिखित प्रक्रिया व सिद्धान्त नियुक्ति प्राधिकारियां के पथ- प्रदर्शनार्थ निर्धारित किये हैं--- 


(1) साधारणः किसी भी सरकारी सेवक के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के छः महीने पूर्व नियुक्ति 
प्रधिकारी द्वारा उसके सेवा सम्वन्धी रिकार्ड्स को सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिये और 
उसके सम्बन्ध में यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए कि उसे लोकहित मे नोटिस अथवा नोटिस के 
बदले वेतन देकर सेवानिवृत्त करना उचित होगा अथवा उसे 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाये 
रखना उचित होगा, किन्तु इससे यह न समझा जाये कि सरकारी सेवक 55 वर्ष की आयु प्राप्त 
करने के बाद, यदि लोक हित मे आवश्यक प्रतीत हो, तो ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। 


(2) जिस सरकारी सेवक के वारे मे नियुक्ति प्राधिकरी राज्यपाल है, उसे यदि नोटिस के बदले मे वेतन 
देकर सेवानिवृत करना उचित ही हो तो, उसके मामले को उसके 55 वर्ष की आयु होने के काफी 
पहले ही शासन के प्रशासनिक विभाग को अपने उन तर्को सहित जिनके आधार पर उस सेवक 
को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव हो, भेजा जाना चाहिए। शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजते समय 
सम्वन्धित सरकारी सेवक की चरित्र पंजी (जिसमें अद्यावधि प्रविष्टियाँ हों) तथा अन्य आवश्यक 
सेवा रिकाई भी भेजे जाने चाहिए। अन्य मामलों में जिनमें राज्य से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी हैं, 
उपरोक्त निर्णय प्राधिकारी द्वारा स्वयं किया m. 


1. एम+एल, विन्जोलकर वनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2005 (5) gae सु» mh. 164; समानान्तर निर्णय नरेन्द्र सिंह बनाम उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद 2006 (1) ई-एस«सी- 7 (इला) (खण्डपीठ) में व्यक्त किया गया। 
2, भारतीय खाद्य निगम बनाम सोनेलाल, 2005 (5) ई:एस«सी- 207 सुः को«। 
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भाग-1] 
(3) किसी सरकारी सेवक को जिसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र उसके अन्तिम 10 वर्षो के सेवा काल 
में एक वार भी रोका गया हो, उसे तीन महीने की नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन देकर 
सेवानिवृत्त किये जाने का निर्णय लेना उपयुक्त होगा। 
5. आपसे अनुरोध है कि भविष्य में सेशोधित नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाये। 
मुख्य सचिव। 


शासनादेश संख्या 5/4/1975- सेवायोजन-3, सरकारी कर्मचारियों की 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 


(दिनांक 14 अगस्त, 1975 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किये जाने से 
सम्बन्धित प्रावधान अभी तक Hum. के अनुच्छेद 165 तथा 165-ए और फण्डामेण्टल रूल 56(ए) में 
दिया गये थे परन्तु उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975 के द्वारा 
सीएसआर» के अनुच्छेद 465 तथा 465-ए को निरस्त कर दिया गया हैं। इसी अधिनियम के द्वारा फण्डामेण्टल 
रूल 56 (ए) के नीचे परन्तुक तथा स्पष्टीकरण को भी निरस्त कर दिया गया है और नया उपनियम (ग), (घ), 
(ङ) तथा स्पष्टीकरण लागू किये गये है। इस अधिनियम के लागू होने के वाद अव सरकारी सेवकों को 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्वन्धित प्रावधान फण्डामेण्टल नियम 56(ग), (घ) तथा (4) में ही रह गये हैं 
जिनके अनुसार अव अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्‌ नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा ही किये जा सकते EI अतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समस्त मामले इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत तथा 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में रखते हुए निर्णीत किये जायें। संशोधित फण्डामेण्टल रूल 56 के प्रतियाँ भी 
अलग हिन्दी तथा अंग्रजी में संलग्न की जाती हैं। 


2. यद्यपि संशोधित फण्डामेण्टल रूल 56(ग) तथा (घ) में नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन देने 
की व्यवस्था है, फिर भी प्रशासकीय दृष्टि से साधारणतया सभी मामलों में तीन महीने का वेतन देकर तुरन्त 
सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही करना उपयुक्त होगा। भविष्य में नोटिस के बदले में देय तीन महीने का वेतन, 
यथासंभव व साधारणतया सम्बन्धित सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के साथ ही दिया जा 
सके इसके लिये वित्त सामान्य अनुभाग-2 द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या जी-2-647/दस-534-1975, . 
दिनाक 9 मई, 1975 में व्यवस्था कर दी गयी है, यद्यिप विधिक दृष्टि से ऐसा तुरन्त भुगतान अनिवार्य न 
होगा। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रारूप संलग्न किये जा रहे él 

3. शासनादेश संख्या 5/2/73- नियुक्ति-3, दिनांक 2 नवम्बर, 1973 उक्त अधिनियम द्वारा पूर्वकालिक 
प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। शासनादेश संख्या 1/5/69-नियुक्ति (ख), दिनांक 26 नवम्बर तथा संख्या 
5/4/75-नियुक्ति-3, दिनांक 15 मई, 1975 तथा इस विषय पर जारी किये गये अन्य समस्त शासनादेशों के 
उन अंशों को जहाँ सेवानिवृत्त किये जाने के मापदण्डों का उल्लेख किया गया है, एतदद्वारा निरस्त किया 
जाता है। 


संशोधित फण्डामेण्टल रूल 56, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 
56-(क) उन मामलों के अतिरिक्त जिनके लिये इस नियम के अन्य खण्डों मे प्रावधान हो, निम्न श्रेणी 
के कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्त की तिथि वह है जिस तिथि 
को उनकी आयु 58 वर्ष की होती है। उसे सार्वजनिक कारणों पर जिनका उल्लेख होना चाहिये, शासन की 
स्वीकृति से अनिवार्य सेवानिवृत्त की तिथि के बाद भी सेवा में रहने दिया जा सकता है। परन्तु बहुत ही 
विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त उसको 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में नहीं रहने देना चाहिये) 
(ख) निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह है जिस तिथि कों उसकी आयु 


60 वर्ष की होती है। उसको विना शासन की स्वीकृति के और बहुत ही विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त 
सेवा में नही देना चाहिये। 
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(ग) खण्ड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी 
सेवक को (चाहे वह स्थयी हो अथवा अस्थायी ) नाटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके 50 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर लेने पश्चात्‌ सेवानिवृत्ति हो जाने की अपेक्षा कर सकता है या ऐसा सरकारी सेवक .'[45] qd 
की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ या बीस वर्ष की अई सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति 
अधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हो सकता है। 

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी। 

प्रतिबन्ध यह है कि 

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भी समय 
नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल 
सेवानिवृत्ति किया जा सकता है, और ऐसी सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवक नोटिस की अवधि के 
लिये या यथास्थिति तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन 
और भत्ते--यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा जिस 
पर वह उसको अपनी, सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था। 

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक के किसी नोटिस के विना या 
अल्पावधि की नोटिस पर और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की 
अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दे सकता है। 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन 
या आसन्न हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी जव वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय 
किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये 
जाने की सूचना नोटिस की समप्ति के पूर्व दे दी जायेगी। 

प्रतिवन्ध यह भी है कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने के लिये खण्ड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा 
एक बार दी गयी नोटिस उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी। 

(ङ.) प्रत्येक सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति होता है या जिससे सेवा, निवृत्त होने 
की अपेक्षा की जाती है, या जिसे सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दी जाती है, को सुसंगत नियमों के अनुसार 
और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, सेवानिवृत्ति पेशन देय होगी और सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ 
यदि कोई, उपलब्ध होंगे। 

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य कर्मचारी, जो स्वेच्छा में सेवानिवृत्ति होता है या इस नियम के अर्न्तगत स्वेच्छा 
से सेवानिवृत्ति होने की स्वीकृति दी जाती है, तो नियुक्ति अधिकारी पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रकरण के लिये यदि 
कोई हो उसे 5 वर्ष के अतिरिक्त सेवा का लाभ या उतने अवधि का लाभ, इनमें जो भी कम हो, दे सकता है 
जितनी उसने अपने सामान्य अधिवर्षता की तिथि तक सेवा में रह कर लिया होता! 

स्पष्टीकरण---(1) नियुक्ति प्राधिकारी खण्ड (ग) के अधीन उसमें यथा निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के लिए 
सरकारी सेवक से अपेक्षा करने की निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा यह वात लोक-हित में प्रतीत होने पर लेगा 
किन्तु यहाँ पर दी गयी किसी वात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा 
की गयी है कि ऐसा निर्णय लोकहित में किया गया है। 

(2) इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि राज्य सेवक को सेवानिवृत्ति करना जनहित में होगा, उसे उप 
पैरा (ग) में सेवानिवृत्ति करने के लिये नियुक्ति अधिकारी उस राज्य सेवक से सम्बन् किसी तथ्य पर विचार 
कर सकता है। इसका समाधान करते समय निम्नांकित बातों का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इन तथ्यों 
के होते हुए उनके मामलों में विचार करना वर्जित है--- 

(अ) कोई अभिलेख जो राज्य सेवक को दक्षता रोक पार करने से पूर्व किसी स्थानापन्न स्थाई, या 
तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने से पूर्व की अवधि न हो । 

(ब) कोई अभिलेख जिसके विरुद्ध प्रतिवेदन विचाराधीन हो प्रतिवन्ध यह है कि उसके साथ प्रतिवेदन 
पर भी विचार किया जायेगा। 


1. मूल नियम 56 (संशोधन), अधिनियम (d. 33 सन्‌ 1976) द्वारा संशोधित। 
This was amended after decision in Khudi Ram 7. State, 1975 SC 550 AIR. 
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भाग-1] 

(स) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965, के अन्तर गठित सतर्कत अधिष्ठान की रिपोर्ट। 

(2-अ) ऐसे हर निर्णय को जनहित में लिया गया माना जायेगा। 

(3) पद नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे ऐसे पद या सेवा में जिससे सेवानिवृत्ति 
होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गयी हो या सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति होना चाहता हो, मौलिक नियुक्ति 
करने की तत्समय शक्ति प्राप्त हो और 'पद अर्ह” सेवा का वही अर्थ होगा जो सेवानिवृत्ति पेंशन से सम्बन्धित 
सुसंगत नियमों में .दिया हो। l 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खण्ड (घ) के 
प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन तत्काल सेवानिवृत्ति होने की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने के दिनांक 
के अपंराहत से प्रभावी होगा किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि उनके जारी किये जाने के पश्चात्‌ सम्बन्द्ध 
सरकारी सेवक सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्त्तव्या का पालन करता है तो 
उसके कार्यो को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवानिवृत्ति हो गया विधिमान्य समझा जायेगा। 

विषय---ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के लिये नोटिस का प्रालेख जिनके नियुक्ति 
प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी है। 

Subject : Proforma of notice to be given by appointing authority to the officer 
for compulsory retirement. 


नोटिस का प्रालेख 
समय-समय पर यधा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 तक में दिये 
फण्डामेण्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकार का उपयोग करके मैं'......................... जो 
उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ जिस पर आप आरूढ हैं, एतद्द्वारा नोटिस द्वारा आपसे 
लोक-हित में अपेक्षा करता हूँ कि आपर....................... इस नोटिस का आप पर तामील होने के 
दिनांक से 3 महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति हो जायें। 
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम 
नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त 
किये जाने के आदेश का प्रालेख 
फाइनेनिशियल हेण्डबुक, खण्ड-2 भागे 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेण्टल रूल 
56 के खण्ड (सी) के अर्न्तगत श्री..........:.............................. (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) 
को दिये गये नोटिस दिनांक.................................. के क्रंमः मेः uses जो उस पद और श्रेणी 
का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ है, लोक-हित में आंदेश देता हूँ कि व्यक्ति इस आदेश के 
निर्गत होने के दिनाक के अपराहन में सेवानिवृत्ति होंगे और वे नोटिस कि शेष अवधि के स्थान पर उसी दर 
पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों,के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह 
उनको अपने सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
नियुक्ति प्रीधकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम 
नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त 
किये जाने के आदेश का प्रालेख 
फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेण्टल रूल 
56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके मै................................... जो उस पद और 


यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये। > 
यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद्नाम लिखा जाये! (यदि उक्त पद पर जिस परवह कार्य कर रहा हो, स्थानापत्र हो, तो 
उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिये)! 
3. कर्मचारी का नाम तथा पद्नाम। 
` 4. नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पदनाम। 
5. नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद्नाम। 


Nom 
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श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ जिस पर श्री'.................................. आरूढ हैं लोक-हित में आदेश देता 
(i UC EOM इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपराह से सेवानिवृत्ति हो जायेगें 


तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के 
बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होगे जिस पर वह उनको अपनी सेवा-निवृत के ठीक पहले पा रहे थे। 
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम 


ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश के प्रालेख जिनके 
नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं नोटिस का प्रालेख 
समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैण्डबुक,खण्ड-2 भाग 2 से 4 तक में दिये गये 
फण्डामेण्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकास्त में आदेश दिया है कि आप॑............. 
इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवानिवृत्ति समझे जायेंगे। 
राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 


नोटिस की आशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्ति 
किये जाने के आदेश प्रालेख 

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेण्टल रूल 
S5 D ES (Cu en अर्न्तगत e .....३:......::.......................... (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया 
है) को दी गयी नोटिस दिनांक ...................... के रूप में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि उक्त 
व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्य में सेवानिवृत्ति होंगे और उनको नोटिस की शेष अवधि 
के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो के वरावर धन के दावेदार होने के हकदार होगे 
जिस दर पर वह उनको अपने सेवा-निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 

राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 


नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्ति किये 
जाने के आदेश का प्रालेख 
फाइनेन्शियल हैण्डबुक,खण्ड-2 भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेण्टल रूल 
56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री........... 
च इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्म से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे तथा तीन 
माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों की धनराशि के बराबर धन के 
दावेदार होने के हकदार होगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे। 
सचिव। 
शासनादेश सं०5/1/75-कार्मिक 
/ दिनांक 16 अगस्त, 1975 
कार्यालय ज्ञाप 


विषय : प्रशासन को सुदृढ करना---50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों के मामले का 
पुनरीक्षण। 

निम्न हस्ताक्षरकर्ता का उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल 56 (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 1975 

की धारा 2 में निहित प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार 

नियुक्ति प्राधिकारी को, यदि जनहित मे आवश्यक समझा जाये तो किसी भी राज्य कर्मचारी को, चाहे वह 


1. कर्मचारी का नाम तथा पद्नाम। 
2, कर्मचारी का नाम तथा'पद्नाम। 
3. यहाँ दिये गये नोटिस का दिनांक होगा। 
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भाग-1] 
स्थायी हो अथवा अस्थायी, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर विना कोई कारण बताये सेवामुक्त करने का 
पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 


2. वर्तमान समय मे समस्त राजकीय कार्यालयों की प्रशासनिक दक्षता को सुधारने की अनिवार्य 
आवश्यकता को ध्यान में रखते यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसे समस्त कर्मचारियों को उपरोक्त 
अधिनियम के प्रावधनो का प्रयोग करके सेवानिवृत्त किया जाये जिनको 50 वर्ष की आयु के आगे सेवानिवृत्त 
किया जाना जनहित में आवश्यक समझा जाये। इसके उद्देश्य इस सम्वन्ध में कोई कार्य निर्देशक सिद्धान्त 
निर्धारित करने का नहीं है। परन्तु सामान्यतः कथित प्रावधानों के अन्तर्गत जनहित में ऐसे समस्त राज्य 
कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना आवश्यक होगा जो अपनी उपयोगिता को समाप्त कर चुके हैं अथवा जिनकी 
सत्यनिष्ठा संदिग्ध है * : 

3. अतः यह अपेक्षा की जाती है कि 

(क) अर्द शा, पत्र संख्या 5/2/74-नियुक्ति-3 दिनांक 29 जुलाई, 1974 तथा शासनादेश संख्या 

5/2/74-नियुक्ति-3 दिनांक 9 अगस्त, 1974 द्वारा गठित उपयुक्त स्क्रीनिग कमेटी द्वारा ऐसे 
समस्त राज्य कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाये 31 दिसम्बर, 1975 तक 50 वर्ष की 
आयु प्राप्त करेंगे। 

(ख) ऐसे राज्य कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाये जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके 

है और जिनके मामलों का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। 


4, यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि परिस्थितियाँ बाध्य करें तो उन स्थायी राज्य कर्मचारियों को 
सेवा में बनाये रखने के लक्ष्य पर भी विचार किया जाये जिनके मामलो मे उचित समय पर किये गये 
पुनरीक्षण में पहले यह निर्णय लिया जा चुका हो कि उन्हें सेवा में बनाये रखा जा सकता है। 


5. 31 दिसम्वर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि का पुनरीक्षण (Review) शीघ्र सम्पन्न किये 
जायें जिन अधिकारियो के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं उनके मामले 30 सितम्बर, 1975 तक शासन के 
कार्मिक विभाग के आयुक्त एवं सचिव को अवश्य भेज दिये जाये। तत्पश्चात्‌ ऐसे अधिकारियों के पुनरीक्षण 
के मामले जो आगे के 6 महीने में 50 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे 31 मार्च, 1976 तक तथा तद्नुसार कार्मिक 
विभाग के आयुक्त एवं सचिव को भेजे जायें। 

6. यह भी अपेक्षा की जाती है कि कार्मिक विभाग को त्रैमासिक परिलेख (Quarterly Return) भेजे 
जावें जिसमें यह दिखाया जाये कि 50 वर्ष की आयु प्रात करने वाले श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारियों के 
मामलों पर विचार किया गया और उनमें से कितने मामलों में सम्वन्धित व्यक्तियों को जनहित में सेवाझुक्त 
करने का निर्णय लिया गया। सितम्वर, 1975 को समाप्त होने वाले त्रैमास का प्रथम परिलेख कार्मिक विभाग 
को 15 अक्टूबर, 1975 से पहले भेजा जाये। वाद वाले त्रैमासों के परिलेख कार्मिक विभाग को अगले महीने 
की 15 तारीख तक पहुँच जाना चाहिये। इन त्रैमासिक परिलेखों (रिटर्न) में उन मामलों की भी सूचना होनी 
चाहिये जिनमें उपरोक्त पैरा-3 के अनुसार कार्यवाही की गयी हो। 


मुख्य सचिव। 
D.O.No. 5/1/1975-Appoint-3 
[Date August 19, 1975] 
विषयः उपयुक्तता एवं कार्यकुशलता का वर्ष में दो बार मूल्यांकन। 

Subject: Review of efficiency and suitability twice ina year. . 
राज्य सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अ» शाः पत्र संख्या 5/1 /74-नियुक्ति-3, दिनाक 
31 दिसम्बर, 1974 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों एवं सचिवों को आदेश दिये गये थे कि कर्मचारियों की 
उपयुक्तता तथा कार्यकुशलता का मूल्याकंन वर्ष में दो वार किया जाना चाहिये। शासन ने माह जून में उत्तर 
प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स 56 (संशोधन तथा: वैधीकरण) अध्यादेश, 1975 (जो अब अधिनियम हो गया है) 
द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति करने के अधिकार, नियुक्ति अधिकारियों को प्रदान 
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कर दिये हैं एवं शासन ने यह अपेक्षा की थी कि सभी स्तर पर कर्मचारियों का पुनः मूल्यांकन करके प्रशासन 
में गति एवं दक्षता बढाने के उद्देश्य से आवश्यक निर्णय ले लिये जायें। परन्तु अब तक की कार्यवाही इस 
दशा में संन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। 

शासन की सूचना के अनुसार प्रदेश के केवल एक जिले मे विभित्र कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का 
मूल्यांकन किया गया एवं 32 कर्मचारी सेवानिवृति किये गये। इस जिले में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न 
कार्यालयों हेतु स्थायी कमेटी गठित कर दी गयी है जो वर्ष में दो वार स्क्रीनिंग करती है। प्रक्रिया यह अपनायी 
गयी थी कि विभित्र कार्यालयों हेतु एक निश्चित तिथि पर गठित स्क्रीनिगं कमेटी ने मौके पर सम्बन्धित 
कर्मचारियों का साक्षात्कार करके तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का मूल्यांकन कर सेवानिवृत्ति सम्बन्धी 
संस्तुतियाँ की (सम्बन्धित जिलाधिकारी की आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है।) 

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की कार्यवाही के साथ-साथ प्रोत्साहन एवं मनोबल उँचा रखने के लिये 
सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा पिछले माहों में 132 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया। स्क्रीनिंग को 
निश्चित तिथियों पर ही कर्मचारियों से सम्बन्धित उनके निजी मामले जैसे बकाया वेतन-वृद्धि आदि जो 
लम्बित थे, मौके पर ही निस्तारित किये गये। इसके लिये प्रत्येक ऐसे कर्मचारी से पहले ही एक निर्धारित 
प्रपत्र पर उसके अवशेष मामलों पर सूचना एकत्र कर ली गयी थी। : 

Hg यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन इस प्रकार की कार्यवाही प्रत्येक कार्यालयाध्यक्षों/ 
विभागाध्यक्षों से शीघ्र करने की अपेक्षा करता है। 


Notification No. 5/1/1975-Karmik-1 
[Date August 26, 1975] 


` विषय: प्रशासन को age करने व जनहित में आवश्यक होने पर मामलों का पुनरीक्षण। 


Subject: Review of cases when necessary to strengthen the Administration and 
in public interest. 

` कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/4/75 कार्मिक, दिनांक 16 अगस्त, 1975 को निरस्त. करते हुये निम्न 
हस्ताक्षरकर्ता को फण्डामेण्टल रूल्स 56, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 
1975 की धारा 2 द्वारा संशोधित हुआ है, के प्रावधानों की ओर घ्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है 
जिसके अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को, यदि वह जनहित मे आवश्यक समझे तो, किसी भी राज्य कर्मचारी 
को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, 50 वर्ष की अयु प्राप्त कर लेने पर बिना कोई कारण वताये 
सेवानिवृत्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त ÈI | 

2. वर्तमान समय में समस्त राजकीय कार्यालयों की प्रशासनिक दक्षता को सुधारने की अनिवार्य 
आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे समस्त कर्मचारियों को उपरोक्त 
अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग करके सेवानिवृत्ति किया जाये, जिनको 50 वर्ष की आयु के आगे 
सेवानिवृत्त किया जाना जन-हित में आवश्यक समझा जाये। 

3. अतः यह अपेक्षा की जाती है--- 

(क) ऐसे समस्त राज्य कर्मचारियों के मामलों पर जो 31 दिसम्बर, 1975 तक 50 वर्ष की आयु 

प्राप्त करेंगे, विचार किया जाये। 

(ख) ऐसे राज्य कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाये जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके 

हैं, और जिनके मामलों का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। 

4. यह भी निर्णय लिया गया है। कि यदि परिस्थितियाँ बाध्य करें तो उन राज्य कर्मचारियों को सेवा में 
बनाये रखने के प्रश्‍न पर पुनः विचार किया जाये, जिनके मामलों मे उचित समय पर किये गये पुनरीक्षण मे 
पहले यह निर्णय लियां जा चुका है कि Se सेवा में बनाये रखा जा सकता है। 

5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियाँ/कर्मचारियों का परीक्षण करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया 
अपनायी जायेगी: Scenes 

(1) ऐसे अधिकारियों की स्क्रीनिंग जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं--विभागाध्यक्ष अपने 


अधीन कार्यरत अधिकारीयों के बारे में उपरोक्त प्रस्तर-1 में लिखित प्रावधानों के अधीन पूरी तरह विचार 
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करेगे और जो अधिकारी इन प्रावधानों के अन्दर आयें उनकी सूची अपनी संस्तुति के साथ अपने प्रशासकीय 
विभाग के सचिव को भेज दें। विभागाध्यक्षो द्वारा संस्तुति प्राप्त होने पर या अन्यथा यदि किसी अधिकारी के 
कार्यकलापों के वारे में प्रशासकीय विभाग के सचिव का व्यक्तिगत रूप से या अन्य प्रकार से जनकारी दें तो वे 
उसका अंकन विभागाध्यक्ष की संस्तुति में जोडकर सम्बन्धित अधिकारियों के अभिलेखों के साथ एक स्क्रीनिगं 
कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसका गठन इस प्रकार होगा-- 


(1) प्रशोंसकीय/विभाग के feud LIEU TL अध्यक्ष 
(2). ROTA n eventa tT CES सदस्य 
(3) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ अधिकारी ...................................... सदस्य 


उपरोक्त समिति विभागाध्यक्ष तथा सचिव द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार करके अपनी संस्तुति 
देगी, जिस पर सम्बन्धित विभाग के सचिव अपने मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके अग्निम कार्यवाही करेगें। 

. (2) ऐसे कर्मचारियों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न efto हैं की स्क्रीनिंग 
जिन अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं उनकी स्क्रीनिग निम्न प्रकार गठित 
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जायेगी-- 

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य 

उपरोक्त कमेटी की संस्तुति का कार्यान्वयन नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर पर ही होगा 

उक्त दोनों स्क्रीनिंग कमेटियों' का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा, वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी 
के समाधान में सहायता के लिये होंगी व उनकी कार्यवाहियाँ भी अनौपचारिक होगी, व उनके गठन में किसी 
रिक्ति अथवा अन्य किसी अनौपचारिकता के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी स्व-विवेक से उपयुक्त निर्णय ले 
सकेगा। 

6. 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि का पुनरीक्षण (Review) शीघ्र सम्पन्न किया 
जाये और जिन अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं उनके मामले 30 नवम्बर, 1975 तक शासन 
के कार्मिक विभाग के आयुक्त एवं सचिव को अवश्य भेज दिये जाये। तत्पश्चात्‌ ऐसे अधिकारियों के 
पुनरीक्षण के मामले जो आगे के 6 महीनों में 50 वर्ष के आयु प्राप्त करेंगे 31 मई, 1976 तक तथा 
तद्नुसार कार्मिक विभाग के आयुक्त एवं सचिव को भेजे जायेंगे। 

7. यह भी अपेक्षा की जाती है कि कार्मिक विभाग को छमाही आख्या भेजी जाये जिसमें यह दिखाया 
जाये कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले, श्रेणीवार, कुल कितने कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया 
गया और उनमें से कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को जनहित में सेवा-निवृत्त करने का निर्णय लिया 
गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाले छमाही की प्रथम आख्या कार्मिक-विभाग को 30 
नवम्बर, 1975 से पहले भेजा जाये। वाद वाले छमाही के परिलेख कार्मिक को 31 मई तक पहुँच जाना 
चाहिये। इन छमाही आख्याओं में उन मामलों की भी सूचना होनी चाहिये, जिनमें उपरोक्त पैरा-4 के अनुसार 
कार्यवाही की गयी हो। 

8. अर्दशासकीय पत्र संख्या 6/2/1974-नियुक्ति-3-दिनांक 29 जुलाई, 1974 तथा शासनादेश संख्या 
5/2/1974-नियुक्ति-3, दिनांक 9 अगस्त, 1974 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।” 

D.O No. 5/7/1975-Karmik-1 


[Dated April 1, 1976 


विषय : न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पर अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवक की तैनाती व कार्य। 
Subject: Appointement and work from employee when compulsory retirement order 
stayed by Court. 
“मुझे आपका ध्यान श्री गुलाम हुसैन, तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, नियुक्ति अनुभाग के अर्दशासकीय 
पत्र संख्या 5/7/1975-नियुक्ति-3, दिनांक 16 जून 1975 की ओर आकृष्ट करना है जिसमें यह कहा गया था 


1. Notification No. 5/11/1976-Karmik-1, dated May 12, 1976, substitutes the para and deleted reference to 
high level Screening Committee. . — 
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कि जिन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है उनमें से जिन अधिकारियों ने रिट 
याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है उनको रिट पर अन्तिम निर्णय 
होने तक विभाग में बनाये रखा जाये तथा विशेष अधिकारी का नया पद सृजित करके उक्त पद पर उनकी 
नियुक्ति कर दी जाये। यह भी कहा गया था कि ऐसे अधिकारियों से साधारणतया कोई कार्य न लेना ही 
उपयुक्त होगा, परन्तु उन्हें वेतन मिलता रहेगा। 

2. शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये ऐसे अधिकारियों के 
लिये जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, विशेष 
कार्याधिकारी के नये पदों को सृजित न किया जाये तथा ऐसे अधिकारियों को विना काम किये वेतन न दिया 
जाये। इन अधिकारियों की तैनाती के समय इस वात का ध्यान रखा जाये कि उनकी तैनाती ऐसे पदों पर की 
जाये जो “नान सेंसेटिब' (Non senstivies) हों तथा जिन पदों पर जनसर्म्पक की सम्भावना न हो। इन 
अधिकारियों से पुराने मैनुअलों का अद्यावधिकरण, सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण व सम्पादन इत्यादि जैसे 
कार्य लिये जा सकते हैं और ऐसा कार्य लेते समय उन्हें केवल वे ही सुविधायें दी जायें जो कार्य हित में 
नितान्त आवश्यक etl यदि किसी अधिकारी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई भी काम अथवा उससे कोई 
भी काम करवाना जन-हित में उचित न समझा जाये तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही प्रो, wast के नये 
पद्‌ सृजित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये। 

3. उपरोक्त निर्णय के अनुसार अर्दशासकीय पत्र संख्या 5/7/1975-नियुक्ति-3, दिनांक 16 जून, 1975 
को इस आदेश के जारी होने की तिथि से निरस्त समझा जाये। जिन अधिकारियों को विशेष कार्याधिकारी के 
पद पर नियुक्त किया जा चुका है उनके वारे में उपरोक्त निदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये। 

Notification No.5/1/1976(1) Karmik-1 
[Dated May 12, 1976] 


. विषय : अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिकारियों/कार्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना। 


“निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिकारियों/ 
कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का प्रश्‍न शासन के 
विचाराधीन uri यह निर्णय लिया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरुद्ध किये गये प्रत्यावेदन पर निम्न 
प्रकार से विचार किया जाये 

ऐसे अधिकारियों के लिए जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैः 

(क) ऐसे अधिकारियों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी, राज्यपाल हैं को सेवानिवृत्त किये जाने के विरुद्ध 
उनके. प्रत्यावेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (Reviewing 
committee) द्वारा विचार किया गया जायेगा। अधिकारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर 
प्रशासकीय अनुभाग मामलें के तथ्यों के आधार पर गुणावगुण पर विचार करेंगे और विभाग के 
सचिव अपनी संस्तुति सम्बन्धित अभिलेखों सहित मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे जिसे सचिव 
समीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। समीक्षा समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर 
प्रशासकीय अनुभाग अपने मंत्री महादेय के आदेश प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही करेंगे। 
ऐसे अधिकारियों, जिनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं, 


(ख) ऐसे समस्त कर्मचारियों, जिनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, को अनिवार्य सेवानिवृत्त 
किये जाने के विरुद्ध उनके प्रत्यावेदन पर उस अधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा जिसने अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया है, विचार किया जायेगा और उचित आदेश जारी किये जायेंगे। 

2. इस आदेश के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के उन्हीं प्रत्यावेदनों 

पर विचार किया जायेगा जो सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश की प्राप्ति के दिनाक से एक महीने के अन्दर | 
प्रस्तुत किये जायें। सेवानिवृत्त किये जा चुके अधिरियां/कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर यदि वे प्रस्तुत किये जा 
चुके है या इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत किये जायें, भी उपरोक्त प्रकार से 
विचार किया जायेगा। 
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3. मुख्य सचिव को किसी सेवा-निवृत के ऐसे मामलों मे जिनमें प्रत्यावेदन न भी किया गया हो उचित 
स्तर पर विचार किये जाने के लिये स्वतः आदेश देने का अधिकार होगा। 

4. यह देखा गया है कि निलम्वित सरकारी कर्मचारियों के काफी मामले लम्बी अवधि से लम्बित चले 
आ रहे हैं। अतः यह निर्णय लिया है कि उक्त समीक्षा समिति ऐसे मामलों की भी समीक्षा करेगी और मामले 
की परिस्थितियों को देखते हुए उचित निदेश देगी। 

शासनादेश संख्या 5/1/1976-कार्मिक-1 
( दिनांक 12 मई, 1976 
विषय : प्रशासन को सुदृढ करने के लिये 50 वर्ष की आयु पर कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण। 
Subject : Review of cases of employees attaining age of 50 years. to strengthen 
the administration. 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अधिकारियों, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है कि 
स्क्रीनिगं किये जाने की प्रक्रिया कार्यालय ज्ञाप संख्या 4/1/75-कार्मिक-1 दिनांक 27 अगस्त, 1975 के प्रस्तर 
5(1)में निर्धारित की गयी है। इनके अनुंसार प्रथम चरण में स्क्रीनिंग विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। 
तत्पश्चात्‌ विभागाध्यक्ष की संस्तुतियों पर विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचारं किया जाता है। विभागीय 
स्क्रीनिगं कमेटी के संस्तुति उच्चस्तरीय स्क्रीनिगं कमेटी द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। अव शासन ने यह 
निर्णय लिया है कि asemaa पत्र संख्या 5/1/75-कार्मिक, दिनांक 9 सितम्वर, 1975 मे गठित 
उच्चस्तरीत स्क्रीनिगं कमेटी को समाप्त कर दिया जाये। इस निर्णय के फलस्वरूप अव विभागीय स्क्रीनिगं 
कमेटीयों को संस्तुतियाँ उच्चस्तरीय स्क्रीनिग कमेटी को प्रस्तुत नहीं की जायेगी। विभागीय स्क्रीनिग कमेटी को 
संस्तुतियों पर ही सम्वन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी | 

2. उपरोक्त की दृष्टि में कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/75-कार्मिक, दिनांक. 26अगस्त, 1975 के प्रस्तर 
5(1)के द्वितीय प्रस्तर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--- 

“उपरोक्त समिति विभागाध्यक्ष तथा सचिव द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार करके अपनी संस्तुति 
देगी जिस पर सम्बन्धित विभाग के सचिव अपने मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही करेगें।” 

इस संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तर 6 के प्रथम पंक्ति से शव्द “व उच्चस्तरीय समिति” निकाल दिया 
जाये। 

शासनादेश सं 41/2/71 (Appoint-3 dated: July 28, 1972) 


सरकारी सेवकों द्वारा दक्षता रोक पार करना 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा दक्षता रोक पार करने के मामलों 
में विभिन्‍न विभागों में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारणतया दक्षता रोक की देय तिथि के 
वाद के कार्य-कलापों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह देखने में आया है कि बहुधा मामलों पर 
aga विलम्व से विचार किया जाता है और इस बीच यदि सम्वन्धित कर्मचारी को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि मिल 
गयी अथवा उसके विरुद्ध कोई जांच आरम्भ हो गयी, तो इसक प्रभाव दक्षता रोक पर पड़ता है और 
अकारण ही आर्थिक हानि होती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। दक्षता रोक के मामलों में एकरूपता होनी 
चाहिए। : 
2. शासन ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उन्होने यह निर्णय लिया है कि दक्षता 
रोक के मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय-- 
(1) दक्षता रोक के मामले के केवल देय तिथि (ड्य डेट) तक के अभिलेखो के आधार पर ही निर्णय 
लिया जाये। : 
(2) यदि देय तिथि को अथवा उससे पहले कर्मचारी को कोई आरोप पत्र दिया गया है या उसके 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गयी है अथवा उसे निलम्बित कर दिया गया है तो 
उसका परिणाम देखने के बाद ही निर्णय लिया जाय। यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई अन्य जांच, 
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(विभागीय, engi अथवा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा) हो रही है तो वह उसके दक्षता रोक 
में बाधक नहीं होगी। देय तिथि के बाद यदि कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही 
` होती है तो उसका असर उस तिथि के पहले वाली दक्षता रोक पर नहीं पड़ेगा। 

(3) दक्षता रोक पार करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी का देय तिथि से पहले का अभिलेख देखना 
चाहिए, विशेषकर पिछड़े पांच वर्ष की प्रविष्टयों को। यह देखने में आया है कि कही-कहीं यह 
आधार अपनाया जाता है कि पिछले पांच वर्षो में कम से कम तीन प्रविष्टियां संतोषजनक हों 
और कहीं यह आधार रहता है कि पिछले तीन वर्षो की प्रविष्टियां लगातार संतोषजनक हों। 
देखना यह चाहिये कि देय तिथि के पूर्व के रिकार्ड को दृष्टिगत करते हुये कर्मचारी दक्षता रोक 
ox करले के लिए निर्धारित कसौटी के अनुसार उपयुक्त हैं अथवा नहीं। उसके समस्त 
कार्य-कलापों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये। 


(4) इस बांत की भी विशेष आवश्यकता है कि दक्षता रोक के मामलों में कार्यवाही तत्परता से की 
जानी चाहिये ताकि सम्बन्धित कर्मचारी को देय तिथि के वाद आदेश यथाशीघ्र प्राप्त हो जाये। 
इसके लिए सम्बन्धित कार्यवाही को किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता न पड़नी 
चाहिए। दक्षता रोक के मामलों में विचार करने की कार्यवाही देय तिथि के काफी पहले शुरू कर 
देनी चाहिए। ताकि उस तिथि के तुरन्त वाद विचार करके आदेश यथाशीघ्र तथा विलम्बतम 
“देय तिथि के एक माह के अन्दर ही अवश्य जारी कर दिया जाये।” यदि उक्त अवधि में. आदेश 
निर्गत न हो तो उसकी सूचना विलम्ब के कारणों सहित स्वीकृत करने वाले अधिकारी अपने 
उच्चाधिकारी को अनिवार्यतः देंगे, उच्चाधिकारी तत्काल आदेश जारी करने का प्रयास करेंगे। 
यदि किन्ही मामलों में देय तिथि से “तीन महीने के अन्दर आदेश न हो” तो ऐसे मामलों की 
सूचना, विलम्ब के कारणों सहित, शासन के सम्वन्धित विभाग को देना होगा जिस पर शासन 
द्वारा समुचित कार्यवाही की wm 


(5) यदि किसी कर्मचारी को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी गयी है तो उसके मामले में 
नियमानुसार वार्षिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार आदेश तत्काल 
निर्गत किये जाने चाहिए। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यह दक्षता रोक के मामलों में 
आदेश समय से जारी करना स्वीकृत करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है। 

अनुरोध है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। 

निर्णय सन्दर्भ--वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की तरह ही पदोन्नति रोकना भी एक दंड है तथा ur 

दंड एक बार में दिया जाना किसी नियम में विधिक नहीं है!। 

कर्मचारी के विरुद्ध असूचित विपरीत प्रविष्टि के आधार पर दक्षता रोक को रोका नहीं जा सकता 

क्योंकि ऐसी प्रविष्टि के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलता। यहां पर का आश्रय लिया गया 
जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति को असूचित विपरीत प्रविष्टि के आधार पर अपास्त कर दिया गया था। 

याची ने आर्ट व क्राफ्ट अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा दक्षता रोक को पार करने की 

स्वीकृत पा लिया। अपने स्थानान्तरण पर प्रतिवादी ने विवाद उठाया कि वह एक सिलाई अध्यापिका थी। धृत 
किया गया कि यह उचित नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी को याची के पदनाम को परिवर्तित करने की शक्ति 
प्राप्त नहीं है।* 


सघन परिस्थिति में एक राज सेवक को दिये गये दण्ड से दिया गया भिन्न दण्ड, राज सेवक को उसका 
लाभ न देना भेदमूलक है। 


प्रवीण कुमार अग्रवाल वनाम इंडिया कौसिल आफ एप्रिकल्चर रिसर्च, 1988(8) एन्टी. सी. 496(चंडीगढ़)। 
कूपा शंकर शुक्ल वताम उ» प्रश राज्य,(1999)7 um. एल, eme 395 gel 

शम्भूनाथ श्रीवास्तव वनाम सन्धया रानी श्रीवास्तव, 1999 एः एलः जे, 1371 

कृपाल कौर बनाम पंजाब राज्य, (2000)5 एस.एलनआर« 714 d. व Bite | 

1989 (1) ए.टीन्एल.टी> 730 (सुः ato) | 
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भाग-1] नियम संग्रह र 197 
संख्या वेश Mo 2117-दस -155-1973 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग / लखनऊ, 31 जुलाई, 1976 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों में दक्षता रोक पार करना। 


Subject: Crossing efficiency bar in the new scales of pay recommended by the Utt“ 
Pradesh Pay Commission. 


धोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन अभिनवीकरण समिति (2964-65) द्वारा संस्तुत 
वेतनमानों में दक्षता रोक का प्रक्रम (स्टेज) कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-141-दस-202-66, दिनांक 28 
फरवरी, 1966 तथा संख्या सी-1-2395-दस-202-66, दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 द्वारा निर्धारित किया गया 
था, जो साधारणतः पंचवर्षीय न होकर कहीं-कहीं पांच वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी स्थित है। 
सामान्यतः वेतन आयोग द्वारा दक्षता -रोक विभिन्न वेतनमानों में उच्चतर दर की वेतन वृद्धि देय होने के 
स्तर पर रखे गये है। शासन के समक्ष यह प्रश्‍न विचाराधीन था कि जो राज्य कर्मचारी अपने पुराने वेतनमान 
में किसी प्रक्रम पर दक्षता-रोक पार कर चुके हैं उन्हें उनके तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन 
के फलस्वरूप निकटतम दक्षता रोक भी पार करना आवश्यक होगा अथवा नहीं, यदि उस समय तक पुराने 
वेतनमान में दक्षता-रोक को पार किये हुये 5 वर्ष का समय व्यतीत नहीं हुआ हो। शासन ने इस मामले में 
विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी को पुराने वेतनमान में दक्षता रोक पार करने 
की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो तो उसके नये वेतनमान में पुनः यथास्थान दक्षता रोक पार करने की वात 
तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक पुराने वेतनमान में उसके दक्षता रोक पार करने के दिनांक से कम सं 
कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो चुकी हो। ऐसे मामलों में यह मान लिया जायेगा कि सम्वन्धित 
कर्मचारी ने नये वेतनमान में दक्षता रोक पार कर ली है और उमे नये वेतनमान में उक्त दक्षता रोक पार करने 
की अनुमति देने के लिये कोई औपचारिक आदेश जारी करना आवशयक न होगा। यदि नये वेतनमान में 
अगला दक्षता रोक प्रक्रम उक्त पांच साल के अवधि के वाद पड़ता है तो इस प्रक्रम पर पहुंच कर दक्षता रोक 
पार करना आवश्यक होगा। 

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संश d. आ 2799/ 
दस-110-1973, दिनांक 4 जुलाई, 1973 का प्रस्तर 9 उपरोक्त निर्णय के अनुसार संशोधित समझा जायेगा 
और यदि इस कार्यालय-ज्ञाप के प्रसारण के पूर्व ही किसी कर्मचारी को जिसे प्रस्तर 1 में लिये गये निर्णय का 
- लाभ अनुमन्य है, नये वेतनमान दक्षता-रोक के प्रस्तर पर रोका गया है, तो ऐसी कार्यवाही निरस्त समझी 
जायेगी। 

3. सचिवालय के सभी सम्बन्धित अनुभागों से अनुरोध है कि वे दक्षता-रोक सम्बन्धी संगत 
(relevant) नियमों 4, जिनका कि उनमें सम्बन्ध हो, उक्त अवस्था को तथा नये वेतनमानों में दक्षता 
रोकों को पार करने के मापदण्डों को नियुक्ति विभाग के परामर्श से स्पष्ट कर dl 

4. उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियां स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक 
और प्राविधिक संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू हैं। अतः प्रस्तर 1 वर्णित व्यवस्था उन कर्मचारियों पर 
भी लागू होगी। सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे कूपया वित्त विभाग के परामर्श से 
तद्नुसार आदेश प्रसारित कर दें जहां व्यवस्था समान हो अन्यथा इन कर्मचारियों के लिए संस्तुत पुनरीक्षण 
वेतनमानों में भी, राज्य कर्मचारियों के सदृश्य वेतन आयोग द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार C 
आवश्यकतानुसार दक्षता-रोक के स्तर, वित्त विभाग परामर्श के निर्धारित किये जाने और उन दक्षतारोकों को 
पार करने के लिए उचित मापदण्ड निर्धारित किये जाने तथा इस सम्बन्ध में शासन के आदेश निर्गत करने के 
विषय में आवश्यक कार्यवाही तत्परता से करें। 


शासनादेश d. 2-789/X 10-316-73 
दिनांक 27 अप्रैल, 1978 


विषय वेतन वृद्धि दक्षता रोक पार.करने का दिनांक 
Subject : Date of increment and crossing of efficiency bar 
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“मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार 
द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि किसी माह में देय तिथि. के स्थान पर उसी माह की पहली तारीख से 
दिये जाने के निर्णय के संदर्भ में इस शासन ने भी अपने कर्मचारियों को उक्त सुविधा देने के प्रश्‍न पर भारत 
सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का अनुकरण करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने 
सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से प्रत्येक सरकारी सेवक की वेतन-वृद्धि तथा 
दक्षता-रोक पार करने की तिथि सामान्य नियमों और तत्सम्बन्धी आदेशों के अन्तगर्त जिस महीने की किसी 
तिथि को देय हो, उसी महीने की पहली तारीख से स्वीकृत की जायेगी। परन्तु यदि कोई कर्मचारी उस महीने 
की पहली तारीख को ही अवकाश पर हो, तो उसे वेतन-वृद्धि का लाभ अवकाश से वापस होने के बाद 
कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से ही प्राप्त होगा। 

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में, जिनमें खण्डित अवधियों को जोड़कर किसी 
महीने में वेतन वृद्धि देय हो, उस महीने. की पहली तारीख से वेतन-वृद्धि तभी देय होगी यदि सम्वन्धित कर्मचारी 
उस महीने की पहली तारीख से देय वृद्धि की तारीख तक उसी पद पर कार्य कर रहा हो। यदि वह महीने की 
पहली तारीख को उस पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, तो वेतन-वृद्धि देय तिथि से ही स्वीकृत की जायेगी। 

3. मुझे यह भी स्पष्ट कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी कर्मचारी की सामान्य वेतन-वृद्धि दण्ड 
स्वरूप किसी विशिष्ट अवधि के लिए रोकी गयी हो, तो उसे वेतन-वृद्धि दण्ड के समाप्त होने की तिथि से ही 
स्वीकूत की जायेगी। 

4. नियमों के औपचारिक संशोंधन की कार्यवाही पृथक्‌ रूप से की जा रही है। 


शासनादेश Ae 19/13/78 
कार्मिक-1 दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 
विषय : सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण। 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों का दक्षता रोक के मामलों में निस्तारण के 
सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया शासनादेश सं. 41-2-71 नियुक्ति, दिनांक 28 जुलाई, 1972 में निर्धारित की 
गयी है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि दक्षतारोक के मामले में विचारोपरान्त आवश्यक आदेश 
यथाशीघ्र तथा विलम्बतम देय तिथि के एक माह के अन्दर अवश्य ही जारी कर दिये जायें। पुनः शासनादेश 
संश 19-1-1973-नियुक्ति-3, दिनांक 3 जुलाई, 1973 में दक्षतारोक के मामलों में आवश्यक आदेश देय तिथि 
के एक मास के अन्दर ही जारी कर दिये जाने पर बल दिया गया है। इन आदेशों के बावजूद यह देखा गया है 
कि दक्षतारोक के मामलों के निस्तारण में सामान्य विलम्ब की स्थिति अब भी देखने में आती है। यह स्थिति 
संतोषजनक नहीं है। 

2. शासन पुनः बल देना चाहता है कि दक्षतारोक के मामलों में आवश्यक आदेश देय तिथि के बाद 
यथाशीघ्र तथा विलम्वतम एक माह के अन्दर अवश्य ही जारी कर दिये जायें। 

3. दक्षतारोक के मामलों के निस्तारण में सामान्य विलम्ब की स्थिति को देखते हुये शासन ने यह भी 
निर्णय लिया है कि यदि देय तिथि के तुरन्त वाद fet कारण विशेष से, जैसे चरित्र पंजिका में किसी वर्ष 
की प्रविष्टि अंकित न होना आदि, दक्षतारोक पार किये जाने या न किये जाने का निर्णय नहीं ले लिया जाता 
है तो सक्षम प्राधिकारी तुरन्त अपेक्षित सूचना या सामग्री प्राप्त करेंगे, और यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी 
के विरुद्ध कोई ठोस तत्व ऐसे नहीं है जिससे दक्षतारोक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो सक्षम प्राधिकारी का 
यह दायित्व होगा कि वह देय तिथि से तीन महीने के अवधि के अन्दर दक्षतारोक के सम्बन्ध में आवश्यक 
आदेश अनिवार्यतः जारी कर दें। यदि इस निर्धारित अवधि के अन्दर किसी कर्मचारी के दक्षतारोक का मामला 
निस्तारित नहीं किया जाता है तो उक्त सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस चूक के लिए उत्तरदायी होंगे 
और उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। 

4. अनुरोध है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की कृपा करें। 
कार्मिक अनुभाग संख्या-13/12-85-कार्मिक -1 लखनऊः दिनांक 20 मई, 1985 
विषय : सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों पर विचार। 
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भाग-1] 
महोदय, 

शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच का मामला 
प्रशानाधिकरण को दक्षता रोक की देय तिथि को अथवा उससे पूर्व सौंप दिया गया है, परन्तु उसे उक्त देय 
तिथि पर न तो आरोप-पत्र दिया गया है और न ही निलम्बित किया गया है तो उसके दक्षता रोक के मामले 
में प्रशासनाधिकरण की जांच के परिणाम की प्रतीक्ष किये विना ही निर्णय ले लिया जाय अथवा उक्त जांच क॑ 
परिणाम देखने के वाद ही निर्णय लिया जाय। 

2. इस विषय पर मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 41/2/71- नियुक्ति-3,दिनांक 
28 जुलाई, 1972 के प्रस्तर-2(2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहना है कि दक्षता 
रोक के मामले में, “यदि देय तिथि को अथवा उससे पहले कर्मचारी को कोई आरोप-पत्र दिया गया है या 
उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गयी है अथवा उसे निलम्बित कर दिया गया है तो उसका 
परिणाम देखने के वाद ही (समुचित) निर्णय लिया जाय। स्पष्ट है कि यदि दक्षता रोक देय की तिथि को 
अथवा उससे पूर्व किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गयी हो तो उसका परिणाम 
देखने के बाद ही दक्षता रोक के विषय में समुचित निर्णय लिया जाना चाहिये। अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ 
होने की तिथि के सम्वन्ध में विधिक स्थिति यह हे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस तिथि को औपचारिक 
विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने अथवा मामला प्रशासनाधिकरण को सौपने का निर्णय लिया जाय उसी तिथि 
को अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई समझी जायेगी। इस विषय में शासन के जो विधिक परामर्श दिय! गया 
है, उसका उद्धरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। 

3. अनुरोध है कि सम्वन्धित मामलों में तद्नुसार ही कार्यवाही की जाये। 


भवदीय 
लालता प्रसाद 
संयुक्त सचिव। 
शासनादेश Ho 13/42/88क-1/11/89 दिनांक 6/12/1985 
विषय : सरकारी कर्मचारियों के दक्षता रोक के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण विषयक। 

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में इस वात पर वल दिया 
जाता है कि देय तिथि से एक वर्ष के भीतर ही प्रत्येक दशा में दक्षता रोक पार कराने के समुचित आदेश 
समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिये जायेंगे। 

2. शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि कतिपय मामलों में चरित्र पंजियों में प्रविष्टियां 
पुरी न होने के कारण भी दक्षता रोक के विषय में समय से निर्णय नहीं हो पाते। यह स्थिति सन्तोषजनक 
नहीं है। कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेशों में समय से यथाशीघ्र वार्षिक प्रविष्टियां अंकित किये जाने 
के स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं। 

3. अतः मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कूपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि 
आपके अधीन समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियां समय से अंकित कर दी जायें तथा दक्षता रोक के 
सम्बन्ध में देय तिथि से एक ad के भीतर अवश्य ही समुचित आदेश पारित/निर्गत कर दिये जायें। 


विभागीय बजट 
महत्वपूर्ण/बजट-2006-2007 संख्या : बी-1-3334/दस-2005-12(2)/2006 
सेवा में, 
शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश | 
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वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- _ लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2005] 
विषय : वित्तीय वर्ष 2006-2007 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना। 

महोदय, | 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 

अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण-पत्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संविधान में 
जिस वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, उसे ही सामान्य भाषा में “वजट” कहा जाता है। संविधान में 
यह भी व्यवस्था है कि व्यय के अंनुमानों में “राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय” तथा “मतदेय व्यय” 
अलग-अलग प्रदर्शित किया जायेगा और राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में प्राककलन अधिकारियों और सचिवालय के विभागों के पथ-प्रदर्शन के 
लिए वे नियम दिये गये हैं जो सामान्य रूप से वजट सम्बन्धी प्रक्रिया और विशेष रूप से वार्षिक बजट अनुमानों 
को तैयार करने और उनका परीक्षण करने तथा व्यय पर अनुवर्ती नियंत्रण रखने से सम्बन्धित हैं, जिससे यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय को प्राधिकृत अनुदानों या विनियोगों के भीतर सीमित रखा जा रहा है। 


अनुमानों को निर्धारित करने हेतु विभागों का दायित्व 

3. बजट मैनुअल के पैरा-28, 77 तथा 78 में अनुमानों को निर्धारित करने के संबंध में निम्न व्यवस्था 
की गई है, जिसको ध्यान में रखना आवश्यक $— 

पैरा-28 “अनुमान पूर्ण और ठीक होने चाहिये---साधारण व्यय के अनुमान उस व्यय के लिए 
अनुमान होते हैं, जिसको विभागों के सामान्य कार्य-सम्पादन के लिए वर्तमान स्वीकृतियों के संदर्भ में आगामी 
वर्ष में किये जाने की आशा की जाती है। अतः कोई भी ऐसी मद जिसमें “ नया व्यय” हो, इन अनुमानों में 
सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये। अनुमान यथा-सम्भव वास्तविकता के निकट तथा ठीक-ठीक (सुनिश्चित) 
होने चाहिये और प्रत्येक मद के लिये धनराशि की व्यवस्था (सम्मिलित) करने में उस वर्ष (उचितस्वीकृति के 
अन्तर्गत) वास्तव में किये जाने वाले भुगतान तथा व्यय की प्रत्याशित धनराशि को आधार मानना चाहिये 
और ऐसा करने में केवल उस वर्ष के दायित्वों पर ही ध्यान न दिया जाये, बल्कि उसमें गत वर्ष की बकाया 
देय धनराशि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। किसी मद के लिये धनराशि की व्यवस्था सम्मिलित करने 
से पूर्व उसकी आवश्यकता की पूर्णरूप से. परिनिरीक्षा कर लेनी चाहिये और केवल उतनी ही धनराशि रखनी 
“चाहिये जितनी कम से कम नितान्त आवश्यक हो। “नियत व्यय” (फिक्स्ड चार्जज) वाली धनराशियों के 
संबंध में भी अनुमान तैयार करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई भी धनराशि 
सभी समय के लिये अपरिवर्तनीय रूप से (इरोवोकेव्ली) स्थायी नहीं होती है और समय-समय पर परिस्थिति 
को पुनरावलोकन किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययिता करने के लिए शासन या विभागाध्यक्षों द्वारा जारी 
किये गये विभिन्न सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों को सावधानी से ध्यान में रखना चाहिए तथा उनका 
अनुपालन करना चाहिए। सभी प्राक्कलन अधिकारियों को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि किसी अनुमान 
में परिचार्य (टाले या बचाये जा सकने वाले) अतिरिक्त व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना उतनी ही बड़ी 
वित्तीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय का किया जाना, और कभी कभी इसके 
परिणाम गम्भीर हो सकते हैं, जिसके लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है।” 

पैरा-77 “अनुमानों के परीक्षण के दौरान वित्त विभाग को यह प्रतीत हो सकता है कि अनुमानों को 
तय करने से पूर्व विशिष्ट मदों के संबंध में अतिरिक्त व्याख्या या स्पष्टीकरण आदि आवश्यक है। ऐसी 
अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण उसे अविलम्ब उपलब्ध करा देनी होगी। वित्त विभाग सामान्यता: अपेक्षित 
सूचना सचिवालय के सम्बन्धित विभाग से माँगेगा और वह विभाग अपने विभागाध्यक्षों आदि से, जहाँ 
आवश्यक हों, परामर्श करके देंगा। उन मामलों में जहाँ यह स्पष्ट हो कि व्यौरों को विभागाध्यक्षों तथा अन्य 
प्राककलन अधिकारियों से प्राप्त करना होगा, वित्त विभाग अपनी पूछताछ सीधे सम्बद्ध अधिकारियों को 
सम्बोधन करके कर सकता है और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेज सकता है, 

सामान्यतः वित्त विभाग द्वारा अन्तिम कार्यवाही प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ही 
की जायेगी, जो पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। वित्त विभाग को अपेक्षित सूचना उसके लिए निर्दिष्ट समय के 
भीतर अवश्य भेज दी जानी चाहिए। ऐसा न किया गया तो वित्त विभाग अपने विवेकानुसार अनुमानों को : 
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भाग-1] 
अन्तिम रूप दे देगा और अनुमानों में जो अशुद्धियाँ रह जायेगी, उनका उत्तरदायित्व अन्ततः सम्बन्धित 
प्रशासनिक विभागों को अधिकारियों पर होगा।” 
पैरा-78 “विभागीय अनुमान में दी हुई प्रत्येक मद की परिनिरीक्षा के फलस्वरूप जो धनराशि प्रत्येक मद 
के लिए निश्चित होगी उसे वित्त विभाग ग्रहण करेगा और इस प्रकार अभिगृहीत किये गए अनुमानों को ऐसे 
रूप में संकलित करेगा, जिस रूप में वह व्यौरेवार अनुमान में दिखलाते हो। वित्त विभाग यदि आवश्यक 
समझे तो किसी विभागीय अनुमान को या तो परिनिरीक्षा से पहले अथवा उसके बाद संबंधित प्रशासनिक 
विभाग के सचिव को या तो सूचना के लिए या किसी संदेहास्पद प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए भेज सकता है 
किन्तु यह स्पष्खप से समझ लेना चाहिए कि वह इसके लिए बाध्य नहीं है और संबंधित सचिव का यह 
कर्त्तव्य है कि वह प्राक्कलन अधिकारी से प्राप्त प्रत्येक विभागीय अनुमान को वित्त विभाग के पास भेजने से 
पहले अच्छी तरह देख लें।” 
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध .अधिनियम, 2004 

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और वजट प्रवन्ध अधिनियम, 2004 दिनांक 01 सितम्बर, 
2004 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम में राजकोषीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 
प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों का यथार्थपूरक आंकलन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। अधिनियम के 
प्रावधानों के अन्तर्गत बजट में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर विधानमण्डल के समक्ष वर्ष 
में दो वार (छमाही आधार पर) समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। उक्त प्रतिवेदन में बजट में दिये 
गये लक्ष्यों के सापेक्ष विचलनों के कारण एवं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक 
कार्यवाही का विशेष विवरण दिया जाना होगा। इस प्रकार लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धि तथा विचलन 
के कारणों के सम्बन्ध में सम्वन्धित प्राक्कलन अधिकारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वनता Èl अतः यह 
महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक में प्राप्तियों एवं व्यय पक्ष के अनुमानों का यथार्यपरक 
निर्धारण करने पर विशेष ध्यान रखा जाये। 

प्राप्तियों के अनुमान 

5. राज्य सरकार की प्राप्तियों के मुख्य प्रोत कर तथा करेतर राजस्व हैं। विगत वर्षों में यद्यपि कर 
राजस्व में कुछ वृद्धि हुई है, परन्तु करेतर राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है। करेतर राजस्व प्राप्तियों की कुछ मर्दे 
जैसे शुल्क, ड्यूटी, जुर्माने, सेवा शुल्क तथा यूजर चार्जेज आदि की दरों का काफी समय से पुनरीक्षण नहीं 
हुआ है। विभागों के बढ़ते हुए व्यय को देखते हुए इन दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। 

प्राप्ति पक्ष के अनुमानों के निर्धारण में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है--- 

(क) अधिकांश मामलों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के फीस इत्यादि का 
लम्बे समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार की सेवाओं से होने वाली आय तथा 
वर्तमान मूल्य पर व्यय का व्यौरा तैयार किया जाये तथा इन सेवाओं पर फीस की दरों का 
पुनरीक्षण करने पर भी विचार किया जाये। 

(ख) राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में वसूली पर लागत (कास्ट ऑफ कलेक्शन) की समीक्षा की जाये। 
जहाँ पर वसूली स्टाफ पर व्यय की तुलना में कम हो, उस पर समुचित कार्यवाही की जाये। 

(ग) कर राजस्व की प्राप्तियों के अनुमान निर्धारित करते समय पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक मद में हुई 
प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) को ध्यान में रखा जाये तथा अनुमान निर्धारित करने में 
राजस्व बकायों की विशेष अभियान चलाकर वसूली तथा कर अपवंचन पर अंकुश लगाने के 
उपायों से होने वाली वसूली को भी ध्यान में रखा जाये। 

(घ) पूँजीगत प्राप्तयां के अनुमानों में उधार एवं अग्रिम की वसूली एक प्रमुख मद है। अतः इनके 
अनुमानों के निर्धारण करते समय दिये गये उधार एवं अग्रिम की देय feet को आधार मानते 
हुए अनुमान निर्धारित किए जायें। 

(ङ) राजस्व वापसियाँ (Rsa) : जहाँ कहीं आवश्यक हो, राजस्व प्राप्तियाँ के अनुमानों मे वापस 
होने वाली धनराशियों के लिये व्यवस्था की जाये जिन्हें राजस्व के मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन 
एक पृथक लघु शीर्ष “घटाइये वापसियाँ” के अधीन दिखाया जाये। इस संबंध में शासनादेश सं, 
REIS कर , दिनांक 19 अप्रैल, 2001 द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन 

या जाये। 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-1 


प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व होगा कि राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित अनुमान वित्त विभाग से 
विलम्बतम्‌ 30 नवम्बर, 2005 तक प्रेषित कर दिये जायें। 


व्यय के अनुमान 


6. आदर्श बजट की संरचना में यह आवश्यक है कि राजस्व व्यय की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से हो जाये। 
वर्तमान में प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी असन्तुलित हो चुकी है कि राजस्व व्यय की पूर्ति राज्य की राजस्व 
प्राप्तियों से नहीं हो पा रही हैं तथा लोक-ऋण का उपयोग राजस्व व्यय की भी पूर्ति हेतु किया जा रहा है। 
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 
2008-2009 तक राजस्व घाटे को शून्य किया जाना है। अतः राजस्व प्राप्ति पक्ष के अनुमानों में वृद्धि के 


. साथ-साथ राजस्व पक्ष के व्यय में कमी लाये जाने के लिए ठोस प्रयास किये जाये। 


व्यय पक्ष के अनुमानें के निर्धारण के लिए निम्नलिखित विन्दुओं पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है--- 


(1) 


(3) 


(4) 


(5). 


(6) 


(7) 
(8) 


आयोजनागत पक्ष की समस्त अनुमोदित और चालू आयोजनागत योजनओं के अनुमान निर्धारित 
प्रपत्र (पृष्ठ 16-17) में यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वित्त 
विभाग को समय से उपलब्ध करा दिये जाये। 

ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), सिंचाई, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के 
लिए विभिन्न स्त्रोतों से फण्ड्स प्राप्त होते हैं। अतः कन्वर्जेन्स के माध्यम से धनराशियों की 
डवटेलिंग इस प्रकार की जाये कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सकें। 
तदनुसार ही नियोजन विभाग के परामर्श से कार्य योजनायें तैयार करके बजट प्रावधान प्रस्तावित 
किये जाये। | 

नियोजन विभाग द्वारा जिन योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका 8, 
अथवा अन्यथा योजनाओं को समाप्त करने के लिए पूर्व ही उच्च स्तरीय निर्णय लिये जा चुके 
हैं, उन योजनाओं के लिये वजट में प्रावधान सम्मिलित न किया जाये। आयोजनागत मदों में 
परिव्यय निर्धारण/आवंटन का दायित्व, यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग का 
है, इसलिये इन मदों में वजट प्रावधान के पूर्व सम्बन्धित विभाग का मन्तव्य प्रत्येक मामले में 
अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। आयोजनागत पक्ष के समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के पूर्व 
प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित बजट प्रस्ताव आयोजनागत परिव्यय के 
अन्तर्गत हैं तथा यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त की जा 
चुकी है। 

जिन योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिए व्यय के अनुमान 
प्रस्तावित किये जायें, इनमें यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कर्मचारियों के वेतन में होने वाले 
व्यय का निर्धारित प्रतिशत व्यय के अनुमान मानक मद “44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय एवं अन्य 
प्रसंगिक व्यय” में प्रस्तावित किया जाये तथा इसमें प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय के अनुमानों को भी 
सम्मिलित किया जाये। ' 
परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुमानों पर विचार करते समय उनके रख-रखाव पर सम्भावित 
व्ययभार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये। 

नई गाड़ियाँ क्रय न की जाये। यह व्यवस्था भारत सरकार की योजनाओं तथा बाह्य सहायतित 
परियोजनाओं के अन्तर्गत बाहनों के क्रय पर भी.लागू होगी। जहाँ कहीं आवश्यक हो, शासन 
का अनुमोदन प्राप्त करके अनुबन्ध पर गाड़ियों की व्यवस्था की जाये। 

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की यथासम्भव अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग की जाये। 
बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बजट प्रावधान-वारहवें वित्त आयोग द्वारा 
संहायता अनुदान के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों ud Gat के रख-रखाव, भवनों के 
रख-रखाव, वनों के रख-रखाव, ऐतिहासिक विरासत संरक्षण तथा राज्य की विशेष समस्याओं के 


“अन्तर्गत 100 वर्षों से भी अधिक पुराने कलेक्ट्री भवनों की मरम्मत, वुन्देलखण्ड और पूर्वांचल 


क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने एवं शहरी क्षेत्रों के विकास सम्वन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, 
शहरी एवं ग्रामीण निकायों तथा आपदा राहत हेतु अनुदान संस्तुत किया गया है। 
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सभी सम्बन्धित विभागों को वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग द्वारा बारहवें वित्त आयोग 
की रिपोर्ट के सम्बन्धित अध्याय एवं दिशा-निर्देशों की प्राप्तियाँ तथा वर्ष 2006-07 में भारत 
सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की सूचना पूर्व ही प्रेषित कर दी गयी है। अतः 
सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा cat विवरण के अनुसार बजट प्रावधान कराया जाना 
सुनिश्चित किया जाये। 

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-86 के वजट से “जीरो वेस वजटिंग” प्रणाली लागू की 
गयी है। इसके सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। अतः विभिन्न 
योजनाओं के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के अनुमान निर्धारित करने से पूर्व निम्नांकित 
बिन्दुओं पर परिनिरीक्षा की जाये 


(क) प्रत्येक विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाये तथा अनुपयोगी योजनाओं ' 


को समाप्त करने पर विचार किया जाये। स्टाफ पर निरन्तर acd व्यय को देखते हुए 
प्रशासनिक ढाँचे की समीक्षा करके पुनर्गठन किया जाये। प्रशासनिक विभाग इस तथ्य पर 
भी ध्यान देंगे कि लाभार्थी तक अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु “डिलीवरी सिस्टम” पर सीधा 
कितना खर्च किया जा रहा है तथा पर्यवेक्षण पर कितना व्यय हो रहा Zl इसे स्वीकृत 
मानक की सीमा में रखते हुए ही वजट अनुमानों के प्रस्ताव भेजे जाये। 

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी जा रही “सव्मिडीज” की समीक्षा संसाधन एवं व्यय आयोग की 
संस्तुतियों के सन्दर्भ में की जाये एवं उच्च स्तर पर निर्णय लेकर बजट में सव्सिडीज के 
अनुमान निर्धारित किये जाये। 

(ग) ऐसे कार्यों का चयन किया जाये जिन्हें संविदा (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर कराकर व्यय को 


कम किया जा सकता है। ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नियमित कर्मचारी को अन्यत्र 


समायोजित करने पर भी विचार किया जा सकता है। यथासम्भव संविदा के आधार पर 
कर्मचारियों को नियुक्त करके कार्य सम्पादित करने के स्थान पर कार्य को ही संविदा के 
आधार पर सम्पादित करवाया जाये। 

(घ) फिजूलखर्ची पर रोक लगायी जाये तथा अनुत्पादक व्यय में यथासम्भव कमी लायी जाये। 
इस सम्वन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को विशेष 
रूप से ध्यान में रखा जाये। 

(ड) राज्य सरकार के संसाधनों की विषम स्थिति को देखते हुए वाह्य सहायतित योजनाओं, 
केन्द्र पोषित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स-लिंक्ड योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी 
जाये। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए आरन्आइन्डीनएफ० के अन्तर्गत 
नावार्ड द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि नाबार्ड से प्रयोजनाओं की 
स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाती है परन्तु विभाग के अनुदान में योजनाओं के संचालन हेतु 
या तो बजट व्यवस्था -नहीं रहती है या अपर्याप्त होती है। अतः सभी संबंधित विभाग 
नाबार्ड से वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए सुसंगत लेखाशीर्ष में पर्याप्त बजट प्रावधान 
किया जाना सुनिश्चित करायें। विभाग द्वारा अपने अनुदाना में नाबार्ड से पोषित परियोजनाओं 
के चालू कायां (आरनआईनडीनएफः-समस्त ट्रेन्चेज) के लिए एक जगह एवं नये कार्यो के 
लिए नई माँगों के माध्यम से बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

(च) विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जिनमें “टाइम ओवर रन” तथा “काट ओवर 
रन” हो, की समीक्षा शासनादेश संख्या-वी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 
के अनुसार की जाये। नये निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की बजट व्यवस्था करने पर सामान्यतः 
तभी विचार किया जाये जब पुराने अपूर्ण कार्यों के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था सुनिश्चित 
हो जाये। कास्ट-वैनिफिट के आधार पर जो योजनायें वायबिल न रह गई हों, उनसे 
सम्बन्धित निर्माण कार्य का परित्याग करने अथवा अन्यथा उपयोग करने पर विचार किया 
जाये। भवनों के निर्माण कार्य के लिए बजट प्रावधान इस प्रकार चरणवद्ध तरीके से किया जाये 
md निर्माण पूरा होने से पूर्व ही भवनों का शनैः-शनैः चरणों में उपयोग सम्भव हो 
सके। 


v 
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(छ) व्यय के अनुमानों मुख्य रूप से वेतन, महँगाई भत्ता आदि के अनुमानों को तैयार करते समय 
स्वीकृत पदों के स्थान पर केवल भरे हुए पदों (कार्यरत पदों) को ही आधार माना जाये। 
(ज) भवनों का निर्माण 
(1) अनावसीय भवन-- 

— “पुलिस” तथा “राजकीय मुद्रणालय’ को छोड़कर “सामान्य सेवाओं” में कार्यो के 
अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी अनावसीय भवन तथा “सामाजिक सेवायें? तथा 
“आर्थिक सेवायें” से सम्वन्धित सामान्य प्रयोजन कार्यालय/प्रशारनिक भवन के 
लिए मुख्य शीर्ष “4059-लोक निर्माण” पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत बजट 
व्यवस्था करायी जाये। 

— अस्पतालों, विद्यालयों, कृषि कालेजों आदि जैसे सामाजिक सेवाओं तथा “आर्थिक 
सेवाओं” के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों हेतु भवनों के लिए सम्बद्ध 
कार्यात्मक मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत वजट व्यवस्था की जाये। 

— पुलिस के अनावासीय भवनों के लिये बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4655-पुलिस पर 
पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत तथा राजकीय मुद्रणालय के अनावासीय भवनों के 
लिये वजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत 
परिव्यय' के अन्तर्गत की जाये। 

(2) आवासीय भवन-- 

— “पुलिस' को छोड़कर सभी आवासीय. भवनों के लिए वजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष 
“4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत की m 

— “पुलिस” के लिए आवासीय भवनों के लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4055- 
पुलिस पर एूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत की जाये। 

(झ) भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-- 

(1) अनावसीय भवन--- 

- “सामान्य सेवाओं” में कार्यों के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी अनावासीय 
भवन तथा “सामाजिक सेवाये' तथा “आर्थिक aad’ से सम्बन्धित सामान्य 
प्रयोजन कार्यालय/प्रशासनिक भवन के लिए मुख्य शीर्ष “2059-लोक निर्माण 
कार्य” के अन्तर्गत वजट व्यवस्था करायी जाये। 

- अस्पतालों, विद्यालयों, कृषि कालेजों आदि जैसे “सामाजिक सेवाओं” तथा 
“आर्थिक सेवाओं” के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों के लिए भवन की 
मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए सम्वद्ध कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बजट 
व्यवस्था की जाये। 

(2) आवासीय भवन--- 

— सभी आवासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए बजट व्यवस्था मुख्य 
शीर्ष “2216-आवास' के अन्तर्गत की जाये। 

(s) मानक मद : “06-अन्य भत्ते” के अन्तर्गत वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता 

. केलिये भी समुचित प्रावधान कराया जाये। , 

(ट) मानक मद : “09-विद्युत देय” एवं मानक मद : “10-जलकर/जलप्रभार” के अन्तर्गत बजट में 
समुचित प्रावधान किया जाये। मानक-मद “42-अन्य व्यय” के अन्तर्गत केवल ऐसे व्यय के लिये 
ही प्रावधान किये जाये, जिसे किसी अन्य निर्धारित मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत करना 
सम्भव न हो तथा इस मानक मद के अन्तर्गत कम से कम प्रावधान करवाया जाये। 

(ठ) मानक मदः “24-वृहत निर्माण कार्य” तथा “25-लघु निर्माण कार्य” को केवल पूँजीगत पक्ष के 
मुख्य शीर्षो के अधीन ही रखा जाये। 

(s) बजट में सीधे एकमुश्त व्यवस्था न की जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में यह व्यवस्था “व्यय की 
नई mai" के माध्यम से ही किये जाने पर विचार किया wm 
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रक्षित निधियाँ 

7. राज्य सरकार के वजट साहित्य के खण्ड-2, भाग-1 की नत्थी-3 में उन रक्षित निधियों का विवरण 
दिया जाता है, जो लोक-लेखे में संरक्षित है। कतिपय योजनाओं का वित्त पोषण इन निधियों से किया जाता 
है। राज्य सरकार द्वारा गठित विनियमीकरण समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न आशय की संस्तुति की है--- 

“अधिकांश आरक्षित निधियों के सृजन से पारदर्शिता कम होती है, व्यय सही-सही प्रदर्शित नहीं होता 
है, विधानमण्डल का नियंत्रण शिथिल होता है तथा निधियों के सृजन से अपेक्षित लाभ भी नहीं होता है। 
अधिकांश निधियाँ wit हैं, जिन्हें समाप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।” 

उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत जिन योजनाओं/मदों का वित्त पोषण 
निधियों से किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की सम्भावना पर विचार कर 
लिया जाये। साथ ही विभाग के नियंत्रणाधीन निधियों को समाप्त करने पर भी विचार कर लिया जाये। 
लोक-लेखे में संरक्षित निधियों के अलावा कतिपय निधियाँ ऐसी भी हैं जिनकें सृजन के लिए राज्य सरकार 
द्वारा समय-समय पर धनराशि स्वीकृत की गई-है तथा इन निधियों का संचालन वैंक आदि में धनराशि जमा 
करके किया जा रहा है। 

निधियों के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर 
विचार किया जाये और इस सम्बन्ध में गहन समीक्षा करके तत्काल वित्त विभाग के माध्यम से विस्तृत 
आख्या माननीय मंत्रीपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाये। 

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व. होगा कि व्यय के अनुमान वित्त विभाग में विलम्बतम्‌ 30 नवम्वर, 
2005 तक प्रेषित कर दिये जायें। 


व्यय की नई He 


8. नई योजनाओं को विधानमण्डल के विशिष्ट संज्ञान में लाने के उद्देश्य से व्यय की नई मदों पर 
विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियों को एक अलग खण्ड में विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय की नई 
मदों के प्रस्ताव तैयार करते समय बजट मैनुअल के पैरा-59 में दिये गये विवरण तथा मानकों को ध्यान में 
रखा जाये। वित्तीय वर्ष 2006-07 दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। अतः जहाँ तक सम्भव 
हो, वित्तीय वर्ष 2006-07 में नई माँगों के प्रस्तावों को सम्मिलित न किया जाये। नई योजनाओं के प्रस्तावों 
को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखा जाये--- 

(क) नई माँगों के प्रस्तावों की जाँच पृष्ठ 12. पर उल्लिखित विन्दुओं के आधार पर भी किया जाना 

सुनिश्चित करें। 

(ख) व्यय की नई मदों के प्रस्तावों में मुख्यतः बाह्य सहायतित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजनागत, केन्द्र 
द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं हेतु प्रस्ताव ही सम्मिलित किये 
जाये। नई योजनाओं हेतु यथासंभव पर सृजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में 

` प्रस्ताव लाया जाये। फिर भी, यदि पदों का सुजन अपरिहार्य हो तो विद्यमान पदों को यथास्थिति 
अस्थागित अथवा समाप्त करके न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर नई योजना के अन्तर्गत 
पदों का सृजन प्रस्तावित किया जाये। 

(ग) जिन प्रशासकीय विभागों द्वारा विभाग में चल रही शत-प्रतिशत राज्य पोषित अनुपयोगी 
योजनाओं को समाप्त करते हुए नई योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, 
ऐसे विभागों की नई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बजट में सम्मिलित करने पर 
विचार किया जायेगा। 

(घ) STATS भवनों के निर्माण का प्रस्तात, विशेष परिस्थितियों at छोड़कर, प्रेषित 
न किया जाये। 


(s) ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आर-आई«डी«एफ« के अन्तर्गत जिन विभागों में 
नावार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में परियोजनायें स्वीकृत किया जाना सम्भावित हो, उन 
विभागों द्वारा अपने-अपने अनुदानों में आर«आई*डी>एफ० से वित्त-पोषित योजनाओं के लिए 
बजट प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
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9. यद्यपि नई माँगों के प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 


2005 निर्धारित की गई है, नये व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों को, ज्यो-ज्यों वे तैयार होते जाये, तुरन्त प्रस्तुत 


कर दिया जाये और उन्हें निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत किये जाने के लिये रोके न रखा जाये, जिससे 
सचिवालय के प्रशासनिक विभागों को और वित्त विभाग को इस वात के लिए पर्याप्त समय मिल जाये कि वे 
प्रत्येक प्रस्ताव का यथासम्भव सक्षमता के साथ परीक्षण कर सकें और यदि किसी अतिरिक्त सूचना की 
आवश्यकता हो तो उसे माँग सकें। यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जाये कि जो प्रस्ताव वित्त विभाग में 
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होगा उस पर साधारणतया विचार नहीं किया जायेगा और इससे सार्वजनिक 
सेवा पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व उस अधिकारी या उस सम्वद्ध प्रशासनिक विभाग का 
होगा, जिसने समय पर कार्यवाही करने में चूक की है। 
बजट संरखना हेतु सामान्य †५९1-निर्देश 

10. बजट अनुमानों के प्रस्तावों को तैयार करने में जिन अन्य बातों का विशेष ध्यान रखा जाना है 

वह निम्नलिखित हैं--- | 

(1) वार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम हेतु समस्त वजट प्रावधान नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 
में किया जाता है। अतः विभागों द्वारा अपने अनुदानों में वार्डर एरिया -डेवलपमेंट कार्यक्रम के 
अन्तर्गत आय-व्ययक व्यवस्था प्रस्तावित न की जाये। 

(2) “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिये 
अलग अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक 
योजना) निर्धारित है। इस बात का ध्यान रखा जाये कि “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल 
कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अनुमान वर्ष 2005-2006 की भाँति वष 
2006-2007 के बजट में कार्यात्मक मुख्य शीर्षो के अनुसार अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण 
विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत प्रस्तावित किये wm 
बजट अनुमानों के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले प्रस्तावों को समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश 
को प्रेषित किया जाये। 

(3) वर्तमान लेखा-वर्गीकरण प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति उपयोजनाओं हेतु लघु-शीर्ष “796-जनजाति 
क्षेत्र उपयोजाना” निर्धारित किया गया है। जनजाति उपयोजना हेतु धनराशि मात्राकृत कर 
आवश्यक प्रवधान अनुदान. संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के उपरोक्त लघु 
शीर्ष के अधीन करा लिया जाये। 

(4) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के स्वरूप में यथा आवश्यक परिवर्तन 
करके बाह्य सहायता/केन्द्रीय सहायता एवं नावार्ड से पोषित होने वाली परियोजनाओं के लिए 
अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त के प्रयास किये जायें। वाह्य सहायतित परियोजनाओं, रिसोर्स 
लिंक्ड योजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु आवंटित परिव्यय के 
सापेक्ष आवश्यक बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

(5) बजट अनुमानों में लेखा-शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण का उल्लेख किया जाये। व्यय के अनुमान सही 
मुख्य-शीर्ष, उपमुख्य-शीर्ष, लघु-शीर्ष, विस्तुत-शीर्ष, तथा मानक मद जैसे-वेतन, महँगाई भत्ता, 
यात्रा-व्यय तथा अन्य मानक Heb के स्तर तक अवश्य दिखाये जायें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि 
वित्तीय वर्ष 2006-2007 का बजट तैयार करते समय व्यय के अनुमानों .को पृष्ठ 13-15 पर 
उल्लिखित मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत किया जाये। 

(6) लोकलेखा समिति ने समय-समय पर लेखा परीक्षा-प्रतिवेदनां पर विचार करते समय यह मत व्यक्त 
किया है कि अधिकांश मामलों में व्ययाधिक्य अथवा aad त्रुटिपूर्ण बजट अनुमानों के कारण होती 
है। कतिपय विभागों के अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अथवा काफी बड़ी बचत 
ऐसे कारणों से हो जाती है, जिसका पूर्वानुमान अधिक जागरूकता रखने पर समय से लगाया जा 
सकता है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय 3, 4, 5 तथा 6 में प्राप्तियों तथा व्यय के 
अनुमान तैयार करने के संबंध में दिये गये अनुदेशों का यदि सही ढंग से अनुपालन किया जा 
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सकता है। अतः बजट अनुमान प्रस्तावित करते समय वजट मैनुअल में दिये गये निदेशों का सही 
ढंग से अनुपालन किया जाये तथा पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए यथार्थिक (रियलिस्टिक) 
अनुमान ही प्रस्तावित किये जायें ताकि व्ययाधिक्य/वचत की सम्भावना न रहे। 
सभी प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वजट अनुभाग महालेखाकार 
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद कार्यालय के वजट अनुभाग में समय से 
उपलव्ध हो जायें। 
वजट साहित्य को सूचनाप्रद एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र 
सरकार, विश्व वैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के समक्ष कोष्ठक में यह भी 
उल्लेख किया जाये कि अमुक योजना किस सीमा (प्रतिशत) तक सम्बन्धित संस्था द्वार वित्त- 
पोषित होगी। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के वजट में निम्नलिखित योजनाओं को उनके सम्मुख 
निर्धारित उप-शीर्षो/व्यौरेवार शीषाँ के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रदर्शित किया जाये--- 
योजना का प्रकार उप-शीर्ष संख्या 


. केन्द्रीय आयोजनागत(/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01 


97 


सहायतित योजनायें 98 


. अम्वेडकर ग्राम ग्राम विकास योजनायें 


केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए वर्ष 
2006-2007 के बजट में अलग-अलग व्यवस्था क्रमशः विस्तृत शीर्ष 01 से 50 तथा 51 से 97 
के अन्तर्गत प्रस्तवित की जाये तथा योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का प्रतिशत भी 
दर्शाया जाये। उक्त के अलाबा यह भी दर्शाया जाये कि प्रस्तावित धनराशि केन्द्रांश व राज्यांश 
दोनों हैं अथवा केवल राज्यांश, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है--- 


उदाहरण (1) यदि केन्द्रांश तथा राज्यांश क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत है और बजट में केवल 

राज्यांश के लिए प्रावधान किया जा रहा है, तो उसे योजना/कार्यक्रम के विवरण के आगे कोष्ठक में (के० 
80/रा० 20-राऽ) प्रदर्शित किया जाये। 

उदाहरण (2) यदि केन्द्रांश तथा राज्यांश का प्रतिशत क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत हैं और 

वजट में प्रावधान केन्द्रांश तथा राज्यांश के लिए सम्मिलित रूप से किया जा रहा है, तो उसे योजना,/कार्यक्रम 


के विवरण 


के आगे कोष्ठक में (के-60/स« 40-के+ सः) प्रदर्शित किया जाये। 


उदाहरण (3) यदि योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित है, तो योजना के विवरण के आगे कोष्ठक में 
(केः 100/रा-00-केः) प्रदर्शित किया जाये। 

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्त-पोपित योजनाओं को केन्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें/केन्द्रीय 
आयोजनागत योजनाओं के रूप मं प्रदर्शित न किया जाये, क्योंकि ये राज्य योजना का अंग ÈI 


(10) 


(11) 
(12) 


बजट में उप-शीर्ष : “97-वाह्य सहायतित योजनाओं” के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष 01 तथा उसके 
आगे वाह्य सहायतित योजनाओं के विवरण का उल्लेख एवं बजट प्रावधान प्रस्तावित किया 
जाये तथा योजना के विवरण के आगे वाह्य सहायता का प्रतिशत कोष्ठक में दर्शया जाये। 

बजट में सम्मिलित जो योजनायें/कार्यक्रम “जिला सेक्टर” के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हें, 
उनके समक्ष कोष्ठक में “जिला योजना” स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये। 

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट में “व्यय की नई मदों” के माध्यम से नई योजना के लिए 
की गई “एकमुश्त व्यवस्था” के सापेक्ष उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत जिन 
नई योजनाओं की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं, उनके वर्ष 2005-2006 के पुनरीक्षित अनुमान, 
यथास्थिति नये उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जायें। इसी प्रकार यदि चालू 
वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से ऐसी चालू योजनाओं, जिनके लिए बजट में धनराशि 
का प्रावधान नहीं है, के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, तो इन्हें भी वित्तीय वर्ष 
2005-2006 के पुनरीक्षित अनुमानें में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
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(13) कतिपय विभागों द्वारा date आयोजनागत/केद्ध द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए आयोजनेत्तर 


(14) 


(15) 


(16) 


(17) 


(18) 
(19) 


पक्ष में प्रावधान कराया जा रहा है, जो सही नहीं है। ऐसी योजनाएं जिससे सम्वन्धित व्यय राज्य 
सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जा रहा है, उसे यथास्थिति राज्य आयोजनागत पक्ष अथवा 
अयोजनेत्तर पक्ष में दर्शाया जाये। 

ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था न करायी जाये, 
जिन्हें केन्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। यदि इन योजनाओं को राज्य सरकार की 
योजना के रूप में चलाया जाना आवश्यक पाया जाता है तो नयी योजना के रूप में स्वीकृति 
लेकर ही चलाया जाये। 

बाह्य सहायतित योजनाओं में ऐसी योजनाएँ भी सम्मिलित कर ली गयी हैं, जो अन्य स्त्रोतों 
यथा नावार्ड आदि से वित्त-पोषित हैं या जो पूर्व में लह्य सहायतित थी, किन्तु अब नहीं है। 
बजट प्रस्ताव प्रेषित करते समय इसका भी eder परीक्षण कर लिया जाये तथा इसकी 
व्यवस्था उपशीर्ष 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें में न कराकर 
अन्यत्र यथा विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत ही कराई जाये। 

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट साहित्य के खण्ड-5 (भाग-1 से 10) में प्रदर्शित अनुदानों 
के नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है। इस सूची में समय-समय पर 
परिवर्तन होना स्वाभाविक है, परन्तु इसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को 
उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिसके कारण सूची में संशोधन नहीं हो पता है और सूची त्रुटिपूर्ण 
रह जाती है। विधानमण्डल/संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले साहित्य में यथासंभव त्रुटि नहीं रहनी 
चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि यदि सूची में किसी प्रकार का संशोधन 
अपेक्षित हो तो उसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को समय से दे दी जाये 
ताकि आय-व्ययक साहित्य में आवश्यक संशोधन किया जा सके। 

बजट अनुमानों में यथासम्भव एकमुश्त प्रावधान नहीं कराये जाने चाहिये और इस संवंध में 
बजट मैनुअल के पैरा-31 में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिये। 

अन्नपूर्णा योजना “नेशनल असिस्टेन्स प्रोग्राम” में सम्मिलित है। अतः इस योजना के लिये 
तद्नुसार ही वजट व्यवस्था की जाये। 

बजट साहित्य के खण्ड-6 में विभिन्न विभागों में विद्यमान राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के 
सम्बन्ध में सूचना मुद्रित की जाती है। अतः समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने विभागों के पहली अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार स्थायी तथा, अस्थायी विभिन्न 
वर्गो के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की कुल संख्या तथा उनके वेतनमानों की सूचना 
निर्धारित प्रारूप पर वित्त विभाग के वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग को विलम्बतम्‌ 
30 नवम्बर, 2005 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। 


11 . राज्य सरकार का बजट प्रदेश के प्रगतिशील स्वरूप का निरूपण करने वाला एक नीति निर्धारक 
दस्तावेज है तथा बजट अनुमानों का आंकलन एवं उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना “टॉप मेनेजमेन्ट फंक्शन” है। 
अतः मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई .से पालन सुनिश्चित किये 
जाने के साथ-साथ सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं को वित्तीय वर्ष 2006-2007 के बजट के माध्यम 
से मूलरूप देने के लिए विभागीय अनुमानों के प्रस्ताव निर्धारित तिथि के-भीतर वित्त विभाग तथा 
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद को अवश्य उपलव्ध करा दिया जाये। यह 
आशा की जाती है कि पूर्व की भाँति समस्त सम्वन्धित विभागीय अधिकारी इस मामले में अपना पूरा सहयोग 
देंगे और समुचित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करेंगे। 

कूपया इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को शीर्षस्थ प्राथमिकता प्रदान करते gU तद्नुसार अपने अधीन 
- सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें, क्योंकि बजट अनुमानों की तैयारी अनिवार्यतः 


.समयबद्ध कार्यक्रम है। 

संलग्नक : यथोपरि भवदीय, 

; प शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव | 
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नई माँगों के प्रस्तावों की जाँच हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दु 

(1) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम का कास्ट-वेनीफिट के आधार पर मूल्यांकन इस दृष्टि से भी किया 
जाये कि उस पर होने वाले व्यय के सापेक्ष किस सीमा तक सामाजिक लाभ प्राप्त होगा? 

(2) सीमित संसाधनों के भीतर क्या योजना/कार्थक्रम का राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना 
नितान्त आवश्यक है? 

(3) क्या प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा सकती : 
है? यदि योजना पर कम व्यय कर के (अर्थात्‌ गैर सरकारी संस्था को अनुदान देकर) उसे किसी 
निजी/गेर सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा सके तो इससे राज्य सरकार पर कम व्यय-भार पड़ेगा। 

(4) क्या किसी चालू योजना/योजनाओं को समाप्त करके विना कोई अतिरिक्त राशि व्यय किये 
प्रस्तावित नई योजना/कार्यक्रम को चलाया जा सकता है? 

(5) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम में वेतन की कितनी प्रतिशत राशि सम्मिलितं हे। क्या वेतन पर 
अधिक राशि वहन करने में राज्य सरकार समर्थ होगी? वेतन के अतिरिक्त प्रस्तावित योजना में 
परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूँजी-पक्ष में कितना व्यय अनुमानति है तथा पूँजीगत पक्ष में होने 
वाले व्यय की लागत का आधार क्या है? 

(6) क्या योजना की लागत किसी मानक के आधार पर निर्धारित की गई है? 

(7) वित्तीय वर्ष 2006-2007 दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा, अतः योजना/कार्यक्रम 
का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाये कि उसके संबंध में आगामी वित्तीय वर्षो में कितना 
आवर्तक व्यय-भार पड़ेगा और क्या विभागीय प्राप्तियों से इस व्यय-भार को वहन किया जा 
सकेगा? योजनाओं का मूल्यांकन करने में “बॅल्यू फॉर मनी” के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाये। 


बजट में प्रदर्शित होने वाली व्यय की मानक Ae 


मानक विवरण 

1. वेतन इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन जैसा कि मूल नियम 
9(21) 3t परिभाषित किया गया है और वोनस सम्मिलित होंगे। 

2. मजदूरी इसमें आकस्मिक व्यय से संदत्त श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी/ 
पारिश्रमिक सम्मिलित हैं। 

3. महँगाई भत्ता शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकूत/देय महँगाई भत्ता की व्यवस्था 
सम्मिलित होगी। 

4. यात्रा-व्यय इसमें ड्यूटी पर यात्रा के फलस्वरूप सभी प्रकार के व्यय, किन्तु 


अवकाश यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा-व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु 
यात्रा-व्यय न सम्मिलित हो, आते EI 
5. स्थानान्तरण यात्रा-व्यय स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा-व्यय। 


6. अन्य भत्ते इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय मकान का किराया, नगर प्रतिकर 
भत्ता, वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता तथा विकलांग 
: भत्ता आदि सम्मिलित हैं। 
7. मानदेय मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था इस मद के 
अन्तर्गत सम्मिलित हैं। 
8. कार्यालय व्यय इनके अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिये अपेक्षित आकस्मिक 


व्यय तथा डाक व्यय, सज्जा की खरीद और उनका अनुरक्षण, वर्दियाँ, 
ह: ग्रीष्म और शरदकालीन व्यय सम्मिलित हैं। 
9. विद्युत देय सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के विद्युत देयों 
न के व्यय हेतु व्यवस्था सम्मिलत हैं। 
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मानक विवरण BENNETT eI 
10. जलकर/जल प्रभार सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के जलकर/जल 
प्रभार के भुगतान की व्यवस्था सम्मिलित हैं। 
11. लेखन सामग्री और फार्मो कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मो की छपाई और अन्य लेखन-सामग्री 


की छपाई (कम्प्यूटर स्टेशनरी के अलावा) की व्यवस्था सम्मिलित हैं। 
12. कार्यालण फर्नीचर एवं इसके अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्‍त कार्यालय मशीन 
उपकरण जैसे-टाइपराइटर, फोटोकापियर, फैक्स आदि के व्यय सम्मिलित होंगे। 
इसमें कम्प्यूटर का क्रय सम्मिलित नहीं हैं। 
13. टेलीफोन पर व्यय सरकारी कार्यालयो/सरकार की तरफ से आवासो 4 लगे टेलीफोन आदि 


पर व्यय। इसमें सेल्यूलर फोन पर अनुमोदित व्यय भी सम्मिलित होगा। 
14. कर्यालय के प्रयोग के लिए सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ 
स्टॉफ कारों और अन्य तथा उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था। 
मोटर गाड़ियों का क्रय 
15. गाड़ियों को अनुरक्षण ओर सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि vet आदि के प्रयोगार्थ 
पेट्रोल आदि की खरीद तथा उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल/डीजल 
तथा अनुरक्षण सम्वन्धी व्यय की व्यवस्था। शासकीय प्रयोजन के लिये 
अनुवन्ध आदि के आधार पर मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित 
व्यय भी इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित होगा। 
16. व्यावसायिक और विशेष इसमें विधिक/विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री सेवा की फीस, 
सेवाओं के लिये भुगतान परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकां आदि को 


देय पारिश्रमिक सम्मिलित है। 
17. किराया, उपशुल्क और कर इसमें किरायें पर लिये गये भवनों के किरायें, उपशुल्क और कर आदि 
स्वामित्व पर व्यय सम्मिलित है। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय भी सम्मिलित हैं। 


18. प्रकाशन इसमें कार्यालय संहिता और नियम संग्रह तथा अन्य मूल्य सहित और 
| विना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है किन्तु 
इसमें विज्ञापन सामग्री का मुद्रण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित नहीं है। इसमें . 
अभिकर्ताओं को दिये बिक्री पर छूट भी सम्मिलित होगी। 


19. विज्ञापन, बिक्री और इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की 
विज्ञापन व्यय छपाई से सम्वन्धित व्यय सम्मिलित होगा। 
20. सहायक अनुदान/अंशदान मानक मद संख्या 43 तथा 48 में परिभाषित सहायक अनुदान की 
राज सहायता धनराशियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायक अनुदान/अंशदान 
/राज सहायता, जिसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन भी 
सम्मिलित हैं। 
21. छात्रवृत्तियाँ और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति/ 
छात्र-वेतन छात्र-वेतन की व्यवस्था। 
22. आतिथ्य व्यय/व्यय इसके अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय/मनोरंजन भत्ते सम्मिलित होंगे। 


विषयक भत्ता आंदि अन्तर्विभागीय बैठकों, कांफ्रेन्सों आदि में दिये जाने वाले, जलपान को 
“कार्यालय व्यय” के अन्तर्गत अभिलिखित किया जायेगा। 


23. गुप्त सेवा व्यय गुप्त सेवा सम्वन्धी व्यय। 


24. वृहत निर्माण कार्य ˆ जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-४1 के पैरा-314 में परिभाषित 
किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं से सम्बन्धित 
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विवरण 

लागत भी सम्मिलित होगी। 

जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५1] के पैरा-314 में परिभाषित 
किया गया है। 

इसमें किसी कार्यालय के संचालन के निमित्त अपेक्षित मशीन सज्जा, 
साधित्र (एपरेटस) आदि से भिन्न मशीनें, सज्जायें और साधित्र आदि 
तथा विशिष्ट निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित विशेष उपकरण और 
संयंत्र सम्मिलित हैं। 

यह मानक-मद समाप्त कर दिया गया है। 

यह मानक-मद समाप्त कर दिया गया है। 


इसके अन्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा (जो मद 24, 25 
और 26 के अन्तर्गत आते हैं) के अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित 
किया जाता है। इसमें अनुरक्षण संबंधित मरम्मत भी सम्मिलित हैं। 
सार्वजनिक संस्थाओं/निगमां आदि में अंशपूँजी विनियोजन अथवा ऋण 
दिये जाने की व्यवस्था। 

इस मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, वीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के 
लिए कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण से सम्बन्धी 
सामग्री, पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य 
सामग्री आदि का क्रय सम्मिलित होगा। 

इसके अन्तर्गत पुँजी/ऋण पर व्याज सम्मिलित होगा। 

पेंशन/आनुतोपिक तथा तत्सम्बन्धी भुगतान एवं सेर्वानिवृत्ति/मृत्यु के 
समय अवकाश नकदीकरण तथा अंशदायी भविष्य निधियाँ/पेंशन 
निधियों को अंशदान सम्मिलित है, लेकिन समाज सुरक्षा योजनाओं के 
अधीन पेंशन सम्मिलित नही है। 

मूल्य हासः के सम्बन्ध में व्यवस्था। 

समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियों तथा कतिपय 
विशिष्ट मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित/ स्थानान्तरित 
की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था। निर्माण एवं अनुरक्षण संवंधी 
“अधिष्ठान व्यय” और “मशीनरी तथा उपस्कर व्यय” को प्रतिशतता 
के आधार पर एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में संक्रमित करने तथा 
राज्य व्यापार योजनाओं (स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स) से सम्वन्धित राजस्व 
व्यय की धनराशि को पूँजी कृत करने के लिए भी इस मानक मद का 
उपयोग किया जा सकता है। i 
इसके अन्तर्गत वसूल न होने वाले WE खाते डाले गये ऋण आते हैं। 
हानियों में व्यापार सम्बन्धी हानियाँ सम्मिलित होंगी। 

उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 

शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था। 
चिकित्सालयों आदि के लिए औषधि तथा रसायन के क्रय के लिए 
व्यवस्था जिसमें, रूई पट्टी आदि भी सम्मिलित हैं। 

चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज-सज्जा हेतु व्यवस्था। 
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मानक | विवरण 
भोजन व्यय विभिन्‍न विभागों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन व्यवस्था 
से सम्बन्धी व्यय। 
अन्य व्यय यह अवशिष्ट मद है जिसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय 
तथा विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है। 


वेतन-भत्ते आदि के लिये इसमें मूल वेतन, समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अनुमन्य 


सहायक अनुदान महँगाई भत्ता. एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित होगा। शासन के 


आदेशों के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों का पारिश्रमिक आदि 
भी इस मद के अन्तर्गत वगीकूत होगा। 


प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय इसमें समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षण 
एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से सम्बन्धित यात्रा-व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित 


होंगे। 
45. अवकाश यात्रा व्यय इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्वन्धित व्यय बर्गीकृत होगा। 
46. कम्प्यूटर हार्डवेयर/ इसके अन्तर्गत कम्पयूटर से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से सम्वन्धित 
साफ्टवेयर का क्रय व्यय वर्गीकृत होगा। 
47. कम्प्यूटर अनुरक्षण/ इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, 
तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का प्रिन्टर रिबन/कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा। 
क्रय । 
48. पूँजीगत व्यय के लिए अनुदान के रूप मैं दी गयी धनराशि से यदि पूँजीगत कार्यो पर व्यय 
सहायक अनुदान किया जाना है, तो इस प्रकार का व्यय इस मानक मद के अन्तर्गत 
वर्गीकृत होगा। 
49. चिकित्सा व्यय इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकृत होगा। 
50. महँगाई वेतन मूल वेतन के 50 प्रतिशत ने समतुल्य महँगाई भत्ता का अंश कतिपय 


निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए महँगाई वेतन माना जायेगा। 


चालू आयोजनागत योजनाओं के संबंध में 2005-2006 के लिए पुनरीक्षित अनुमान या 
atria (Raa ओवर) योजनओं के सम्बन्ध में 2006-2007 के लिये आय- व्ययक अनुमान 


— 
. 


नियोजन विभाग द्वारा निर्दिष्ट योजना की संकेत संख्या 
n विकास CAT CIE E EROTICA 
अनुदान संख्या/संख्यायें .................................. 
र EJET oroo ७.11 प्या नन 
योजना का नाम--- 
परिव्यय तथा व्यय की प्रगति--- | 
(1) चालू वर्ष के लिए व्यय के मूल आय-व्ययक 
तथा पुनरीक्षित अनुमानों में न्यूनाधिकताओं पर 
संक्षिप्त टिप्पणी--- 
(2) चालू वर्ष के मूल आय-व्ययक अनुमानों तथा 
आगामी वर्ष के लिए आय-व्ययक अनुमानों के 
मध्य महत्वपूर्ण न्यूनाधिकताओं के कारण। 
प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष में इस प्रकार की वृद्धि के 
लिये मानक मद बाद औचित्य-- 
प्रस्तावित आयः-व्ययक वर्ष में किये जाने के लिए 
प्रस्तावित किसी अनावर्तक व्यय के लिए मानक मद 
बाद औचित्य। 
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(हजार रुपयों में) 
वित्तीय वर्ष 2005-2006 . आय-व्ययक वर्ष 2006-2007 
आयोजनागत आय-व्ययक वास्तविक आँकड़े पुनरीक्षित आयोजनागत आय-व्ययक 
परिव्यय अनुमान छः माह के अनुमान परिव्यय अनुमान 


राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी _ पूँजी पुँजी 
राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूंजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी राजस्व पूँजी 


SES ams का सक्षिप्त (समरी) विवरण राज्य आय-व्ययक में दिखाया गया edm 
6. प्रस्तावित अनुमाना का संक्षिप्त (समरी) विवरण राज्य आय-व्ययक में दिखाया गया ब्यौरावर 
शीर्ष--- 


Br uera SD UNE 202, 77770: कातळ 


+ अन्यंभेत्ते ......::...: 1.51 1 M RU ERU I UC 
मानदेय ४७४६1. E 28, 5 क्र 0 PB SNS ac 


योग, राजस्व व्यय 
2. पूँजीगत परिव्यय (शीर्षवार)--- 
3. ऋण और अग्निम-- 


योग : पूँजी व्यय--- 
कुल योग--- 

आय-व्ययक अनुमान पुनरीक्षित अनुमान आय-व्ययक अनुमान 
2005-2006 2005-2006 2006-2007 


महत्वपूर्ण/बजट-2008-2009 
संख्या : बी-1-4068/ दस-2007-12(2)/2008 
प्रेषक, 
श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (आय-व्ययक) 'अनुभाग-/ /लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 
विषय : वित्तीय वर्ष 2008-2009 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना। 
महोदय, 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण-पत्र विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संविधान में 
जिस वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, उसे ही सामान्य भाषा में “बजट” कहा जाता है। संविधान में 
यह भी व्यवस्था है कि व्यय के अनुमानों में “राज्य की समेकित निधि का भारित व्यय” तथा “मतदेय व्यय” 
अलग-अलग प्रदर्शित किया जायेगा और राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल में प्राककलन अधिकारियों और सचिवालय के विभागों के पथ-प्रदर्शन के 
लिए वे नियम दिये गये हैं जो सामान्य रूप से बजट सम्बन्धी प्रक्रिया और विशेष रूप से वार्षिक बजट अनुमाना 
को तैयार करने और उनका परीक्षण करने तथा व्यय पर अनुवर्ती नियंत्रण रखने से सम्बन्धित हैं, जिससे यह 

सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय को प्राधिकृत अनुदानों या विनियोगों के भीतर सीमित रखा जा रहा है! 
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अनुमानों को निर्धारित करने हेतु विभागों का दायित्व 
3. बजट मैनुअल के पैरा-28, 77 तथा 78 में अनुमानों को निर्धारित करने के संबंध में निम्न व्यवस्था 
की गई है, जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है--- 
पैरा-28 “अनुमान पूर्ण और ठीक होने चाहिये--साधारण व्यय के उस व्यय के लिए अनुमान होते 
हैं, जिसको विभागों के सामान्य कार्य-सम्पादन के लिए वर्तमान स्वीकृतियों के संदर्भ में आगामी वर्ष में किये 
जाने की आशा की जाती है। अतः कोई भी ऐसी मद जिसमें “नया व्यय” हो, इन अनुमानों में सम्मिलित नहीं 
की जानी चाहिये। अनुमान यथासम्भव वास्तविकता के निकट तथा ठीक-ठीक (सुनिश्चित) होने चाहिये और 
प्रत्येक मद के लिये धनराशि की व्यवस्था (सम्मिलित) करने में उस वर्ष (उचित स्वीकृति के अन्तर्गत) वास्तव 
में किये जाने वाले भुगतान तथा व्यय की प्रत्याशित धनराशि को आधार मानना चाहिये और ऐसा करने में 
केवल उस वर्ष के दायित्वो पर ही ध्यान न दिया जाये, बल्कि उसमें गत वर्ष की बकाया देय धनराशि को भी 
सम्मिलित किया जाना चाहिये। किसी मद के लिये धनराशि की व्यवस्था सम्मिलित करने से पूर्व उसकी 
आवश्यकता की पूर्णरूप से परिनिरीक्षा कर लेनी चाहिये और केवल उतनी ही धनराशि रखनी चाहिये जितनी. 
कम से कम नितान्त आवश्यक zn “नियत व्यय” (फिक्स्ड चार्जेज) वाली धनराशियों के संबंध में भी 
अनुमान तैयार करते समय इस वात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई भी धनराशि सभी समय के 
लिये अपरिवर्तनीय रूप से (इरोवोकेब्ली) स्थायी नहीं होती है और समय-समय पर परिस्थिति का पुनरावलोकन 
किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययिता करने के लिए शासन या विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किये गये विभिन्न 
सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों को सावधानी से ध्यान में रखना चाहिए तथा उनका अनुपालन करना 
चाहिए। सभी प्राक्कलन अधिकारियों को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि किसी अनुमान में परिहार्य (टाले 
. या वचाये जा सकने वाले) अतिरिक्त व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना उतनी ही बड़ी वित्तीय अनियमितता है 
जितनी कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय का किया जाना, और कभी-कभी इसके परिणाम गम्भीर हो सकते है 
जिसके लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता हे।” 
पैरा-77 “अनुमानों के परीक्षण के दौरान वित्त विभाग को यह प्रतीत हो सकता है कि अनुमानों को 
तय करने से पूर्व विशिष्ट मदों के संबंध में अतिरिक्त व्याख्या या स्पष्टीकरण आदि आवश्यक है। ऐसी 
अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण उसे अविलम्व उपलब्ध करा देनी होगी। वित्त विभाग सामान्यतः अपेक्षित 
सूचना सचिवालय के सम्वन्धित विभाग से मांगेगा और वह विभाग अपने विभागाध्यक्षों आदि से, जहाँ 
आवश्यक हों, परामर्श करके देगा। उन मामलों में जहाँ यह स्पष्ट हो कि व्यौरों को विभागाध्यक्षों तथा अन्य 
प्राकलन अधिकारियों से प्राप्त करना होगा, वित्त विभाग अपनी पूछताछ सीधे सम्वद्ध अधिकारियों को 
सम्बोधन करके कर सकता है और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेज सकता ÈI 
किन्तु सामान्यतः वित्त विभाग द्वारा अन्तिम कार्यवाही प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ही 
की जायेगी, जो पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। वित्त विभाग को अपेक्षित सूचना उसके लिए निर्दिष्ट समय के 
भीतर अवश्य भेज दी जानी चाहिए। ऐसा न किया गया तो वित्त विभाग अपने विवेकानुसार अनुमानों को 
अन्तिम रूप दे देगा और अनुमानों में जो अशुद्धियाँ रह जायेंगी, उनका उत्तरदायित्व अन्ततः सम्बन्धित 
प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों पर enm" 
पैरा-78 “विभागीय अनुमान में दी हुई प्रत्येक मद की परिनिरीक्षा के फलस्वरूप जो धनराशि प्रत्येक मद 
के लिए निश्चित होगी उसे वित्त विभाग ग्रहण करेगा और इस प्रकार अभिगृहीत किये गए अनुमानों को ऐसे 
रूप में संकलित करेगा, जिस रूप में वह ब्यौरेवार अनुमान में दिखलाने al वित्त .विभाग यदि आवश्यक 
समझे तो किसी विभागीय अनुमान को .या तो अपनी परिनिरीक्षा से पहले अथवा उसके बाद संबंधित 
प्रशासनिक विभाग के सचिव को या तो सूचना के लिए या किसी संदेहास्पद प्रश्‍न को स्पष्ट करने के लिए 
भेज सकता है किन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वह इसके लिए वाध्य नहीं है और संबंधित 
सचिव का यह कर्त्तव्य है कि वह प्राक्कलन अधिकारी से प्राप्त प्रत्येक विभागीय अनुमान को वित्त विभाग 
के पास भेजने से पहले अच्छी तरह देख लें।” 
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 
4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 दिनांक 01 सितम्बर 
2004 से प्रवृत्त हो गया है तथा तत्सम्बन्धी, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध 
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नियमावली, 2006 का प्रख्यापन, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 की अधिसूचना लंख्या-बी-1-4529/ दस- 
2006-14/1-2002, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 द्वारा किया जा चुका है। इस अधिनियम में राजकोषीय 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों का यथार्थपरक आंकलन किया 
जाना सबसे महत्वपूर्ण है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बजट में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की 
समीक्षा कर विधान मण्डल के समक्ष वर्ष मे दो वार (छमाही आधार पर) समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना 
होगा। उक्त प्रतिवेदन में वंजट में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष विचलनों के कारण एवं इसके सम्बन्ध में राज्य 
सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही का विशेष विवरण दिया जाना होगा। इस प्रकार लक्ष्यों के सापेक्ष 
वास्तविक उपलब्धि तथा विचलन के कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राककलन अधिकारियों का प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व बनता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में प्राप्तियों एवं व्यय 
पक्ष के अनुमानों का यथार्थपरक निर्धारण करने पर विशेष ध्यान रखा जाये। 

प्राप्तियों के अनुमान । 

5. राज्य सरकार की प्राप्तियों में मुख्य स्त्रोत कर तथा करेतर राजस्व है। विगत वर्षो में कर राजस्व में 

वृद्धि हुई है, जबकि करेतर राजस्व में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। 

अतः प्राप्ति पक्ष के अनुमानो के निर्धारण में निम्नलिखित विन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है--- 

(क) अधिकांश मामलों में राज्य सरकार द्वारा उपलव्ध कराई जा रही सेवाओं की फीस इत्यादि का 
wma समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार की सेवाओं से होने वालीः आय तथा 
वर्तमान मूल्य पर व्यय का व्गैरा तैयार किया जाये तथा इन सेवाओं पर फीस की दरों का 
पुनरीक्षण करने पर भी विचार किया जाये। 

(ख) राजस्व की वसूली के सम्वन्ध में वसूली पर लागत (कास्ट ऑफ कलेक्शन) की समीक्षा की जाये! 
जहाँ पर वसूली स्टाफ पर व्यय की तुलना में कम हो, उस पर समुचित कार्यवाही की जाये! 

(ग) कर राजस्व की प्राप्तियों के अनुमान निर्धारित करते समय पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक मद में हुई 
प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) को ध्यान में रखा जाये तथा अनुमान निर्धारित करने में 
राजस्व बकायों की विशेष अभियान चलाकर वसूली तथा कर अपवंचन पर अंकश लगाने के 
उपायों से होने वाली वसूली को भी ध्यान में रखा जाए। 

(घ) पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमाना में उधार एवं अग्रिम की वसूली एक प्रमुख मद है। अतः दिये गये 
उधार एवं अग्रिम की देय किस्तों को आधार मानते हुए इनके अनुमान निर्धारित किए जायें। 

(s) राजस्व वापसियाँ (रिफण्ड्स) : जहाँ कहीं आवश्यक हो, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वापस 
होने वाली धनराशियों के लिये व्यवस्था की जाये जिन्हें राजस्व के मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन 
एक पृथक लघु शीर्ष- “घटाइये वापसियाँ” के अधीन दिखाया जाये। इस संबंध में शासनादेश सं: 
वी-1-1302/दस-38/2001, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 द्वारा जारी निदेशों का कड़ाई से पालन 
किया जाये। 

प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व होगा कि राजस्व प्राप्तियों से सम्वन्धित अनुमान वित्त विभाग को 

विलम्बतम्‌ दिनांक 30 नवम्बर, 2007 तक प्रेषित कर दिये जायें। 
व्यय के अनुमान 
6. आदर्श बजट की संरचना में यह आवश्यक है कि राजस्व व्यय की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से हो जाये। 
विगत वर्षों से प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व आय में वृद्धि व राजस्व व्यय में नियंत्रण से 
राजस्व घाटे में निरन्तर कमी आ रही है और वर्ष 2006-2007 के पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व सरप्लस के 
साथ पुनः वर्ष 2007-2008 में राजस्व सरप्लस होना अनुमानित है। इस प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि राजस्व प्राप्ति पक्ष के अनुमानों में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व पक्ष के व्यय में कमी लाये जाने 
के. लिए ठोस प्रयास किये जाये। * 

व्यय पक्ष के अनुमानों के निर्धारण के छिए निम्नलिखित विन्दुओ पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक 


(1) आयोजनागत पक्ष की समस्त अनुमोदित ओर चालू आयोजनागत योजनाओं के अनुमान 


निर्धारित .प्रपत्र (पृष्ठ 16-17) में यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग के माध्यम 
से वित्त विभाग को समय से उपलब्ध करा दिये जाये। 
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(2) ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (संचार सांधन), सिंचाई, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के 
लिए विभिन्न स्त्रोतों से फण्ड्स प्राप्त होते हैं। अतः कन्वर्जेन्स के माध्यम से धनराशियों की 
डवटेलिंग इस प्रकार की जायें कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। 
तदनुसार ही नियोजन विभाग के परामर्श से कार्य योजनायें तैयार करके बजट प्रावधान प्रस्तावित 
किये जायें। 

(3) नियोजन विभाग द्वारा जिन योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है, अथवा 
अन्यथा योजनाओं को समाप्त करने के लिये पूर्व ही उच्च स्तरीय निर्णय लिये जा चुके है, उन 
योजनाओं के लिये बजट में प्रावधान सम्मिलित न किया जाये। आयोजनागत मदों में परिव्यय 
निर्धारण/आवंटन का दायित्व, यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग का है 
इसलिये इन Web में बजट प्रावधान के पूर्व सम्वन्धित विभाग का मन्तव्य प्रत्येक मामले में 
अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। आयोजनागत पक्ष के समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के 
पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित बजट प्रस्ताव आयोजनागत परिव्यय 
के अन्तर्गत हैं तथा यथास्थिति नियोजन विभाग/ समाज कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त की 
जा चुकी है। 

(4) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुमानों पर विचार करते समय उनके रख-रखाव पर सम्भावित 
व्ययभार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये। 

(5) नई गाड़ियाँ क्रय न की जायें। यह व्यवस्था भारत सरकार की योजनाओं तथा वाद्य सहायतित 
परियोजनाओं के अन्तर्गत वाहनों के क्रय पर भी लागू होगी। जहाँ कहीं आवश्यक हो, शासन 
का अनुमोदन प्राप्त करके अनुबन्ध पर गाड़ियों की व्यवस्था की जाय। 

(6) aed वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बजट प्रावधान-वारहवें वित्त आयोग द्वारा 
सहायता अनुदान के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों ud Gat के रख-रखाव, भवनों के 
रखरखाव, वनों के रख-रखाव, ऐतिहासिक विरासत संरक्षण तथा राज्य की विशेष आवश्यकताओं के 
अन्तर्गत 100 वर्षों से भी अधिक पुराने कलेक्ट्री भवनों की मरम्मत, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल 
क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने एवं शहरी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, 
शहरी एवं ग्रामीण निकायों तथा आपदा राहत हेतु अनुदान संस्तुत किया गया है। 
सभी सम्बन्धित विभागों को वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग द्वारा बारहवें वित्त आयोग 
की रिपोर्ट के सम्बन्धित अध्याय एवं दिशा-निर्देशों की प्राप्तियाँ तथा वर्ष 2008-09 में भारत 
सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की सूचना पूर्व ही प्रेषित कर दी गयी है। अतः 
सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त विवरण के अनुसार बजट प्रावधान कराया जाना 
सुनिश्चित किया जाये। | 

(7) राज्य. सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 के बजट से “जीरो .बेस बजटिंग” प्रणाली लागू की 
गयी है। इसके सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। अतः विभिन्न 
योजनाओं के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के अनुमान निर्धारित करने से पूर्व निम्नांकित 
बिन्दुओं पर परिनिरीक्षा की ज़ाये-- . 

(क) प्रत्येक विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाये तथा अनुपयोगी योजनाओं 
को समाप्त करने पर विचार किया जाये। स्टाफ पर निरन्तर बढ़ते व्यय को देखते हुए 
प्रशासनिक ढाँचे की समीक्षा करके पुनर्गठन किया जाये। प्रशासनिक विभाग इस तथ्य पर 
भी ध्यान देंगे कि लाभार्थी तक अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु “डिलीवरी सिस्टम” पर सीधा 
कितना खर्च किया जा रहा है तथा पर्यवेक्षण पर कितना व्यय हो रहा है। इसे स्वीकृत 
मानक की सीमा में रखते हुए ही बजट अनुमानों के प्रस्ताव भेजे जाये। 

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी जा रही “सब्सिडीज” की समीक्षा संसाधन एवं व्यय आयोग की 

- संस्तुतियों के सन्दर्भ में की जाये एवं उच्च स्तर पर निर्णय लेकर बजट में सब्सिडीज के 
अनुमान निर्धारित किये जायें। 

(ग) ऐसे कार्यों का चयन किया जाये जिन्हें संविदा (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर कराकर व्यय को 
कम किया जा सकता है। ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नियमित कर्मचारी को अन्यत्र 
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समायोजित करने पर भी विचार किया जा सकता है। यथासम्भव संविदा के आधार पर 
कर्मचारियों को नियुक्त करके कार्य सम्पादित करने के स्थान पर कार्य को ही संविदा के 
आधार पर सम्पादित करवाया जाये। 
फिजूलखर्ची पर रोक लगायी जाये तथा अनुत्पादक व्यय में यथासम्भव कमी लायी जाये। 
इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को विशेष 
रूप से ध्यान में रखा जाये। 
बाह्य सहायतित योजनाओं, केन्द्र पोषित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स-लिंक्ड योजनाओं 
को विशेष प्राथमिकता दी जाये। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं व॑ विकास के लिए 
ALAS के अन्तर्गत नावार्ड द्वारा वित्त पोषण किया जातः है। ऐसा देखा गया 
है कि नावार्ड से प्रयोजनाओं की स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाती हें परन्तु विभाग के 
अनुदान में योजनाओं के संचालन हेतु या तो वजट व्यवस्था नहीं रहती है या अपर्याप्त 
होती है। अतः सभी संबंधित विभाग नावार्ड से वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए सुसंगत 
लेखाशीर्ष में पर्याप्त वजट प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करायें। विभाग द्वारा अपने 
अनुदानों में नाबार्ड से पोषित परियोजनाओं के चालू कार्यो (आरन्आईन्डी०एफः-समस्त 
ट्रेनचेज) के लिए एक जगह एवं नये कार्यों के लिए नई माँगों के माध्यम से बजट प्रावधान 
कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जिनमें “टाइम ओवर रन” तथा “काट ओवर 
रन” हो, की समीक्षा शासनादेश संख्या-वी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 
के अनुसार की जाये। नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की बजट व्यवस्था करने पर 
सामान्यतः तभी विचार किया जाये जब पुराने अपूर्ण कार्यों के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित हो जाये। कास्ट-बैनिफिट के आधार पर जो योजनायें वायविल न रह गई हों, 
उनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य का परित्याग करने अथवा अन्यथा उपयोग करने पर विचार 
किया जाये। भवनों के निर्माण कार्य के लिए बजट प्रावधान इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से 
किया जाये कि सम्पूर्ण निर्माण पूरा होने से पूर्व ही भवनों का शनैः-शनैः चरणों में उपयोग 
सम्भव हो सके। 
व्यय के अनुमानों मुख्य रूप से वेतन, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि के अनुमानों को 
तैयार करते समय स्वीकृत पदों के स्थान पर केवल भरे हुए पदों (कार्यरत पदों) को ही 
आधार माना जाये। मानक मद “06-अन्य भत्ते” के अन्तग्रत “वाह्य व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता 
एवं नियत यात्रा भत्ता के लिये भी समुचित प्रावधान प्रस्तावित किया जाये। 
भवनों का निर्माण 
अनावसीय Wat 
— “पुलिस” तथा “राजकीय मुद्रणालय’ को छोड़कर “सामान्य सेवाओं' में कार्यों के अन्तर्गत 
आने वाले सभी सरकारी अनावसीय भवन तथा “सामाजिक सेवायें” तथा “आर्थिक 
सेवायें” से सम्बन्धित सामान्य प्रयोजन कार्यालय/प्रशासनिक भवन के लिए मुख्य शीर्ष 
“4059-लोक निर्माण पर पुँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 

— अस्पतालों, विद्यालयों, कृषि कालेजों आदि जैसे सामाजिक सेवाओं तथा “आर्थिक 
सेवाआं' के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों हेतु भवनों के लिए सम्बद्ध 
कार्यात्मक मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 


— पुलिस के अनावासीय भवनों के लिये बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “४055-पुलिस पर 


पुँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत तथा राजकीय मुद्रणालय के अनावासीय भवनों के लिये 
बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय” के 
अन्तर्गत की जाये। 
आवासीय भवन 
— “पुलिस' को छोड़कर सभी आवासीय भवनों के. लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष 
“4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत की जाये। 
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— “पुलिस” के लिए आवासीय भवनों के लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “/055-पुलिस 
पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत की जाये। 
(झ) भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव--- 
(1) अनावसीय भवन 


-- “सामान्य सेवाओं' के कार्यो के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी अनावाशीय भवन 
तथा “सामाजिक aa’ तथा “आर्थिक aad’ से सम्बन्धित सामान्य प्रयोजन 
कार्यालय/प्रशासनिक भवन के लिए मुख्य शीर्ष “2059-लोक निर्माण कार्य” क अन्तर्गत 


बजट व्यवस्था की जाये। 

— अस्पतालों, विद्यालयों, कृषि कालेजों आदि जैसे “सामाजिक सेवाओं” तथा “आर्थिक 
सेवाओं' के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों के लिए भवन की मरम्मत तथा 
रख-रखाव के लिए सम्बद्ध कार्यात्मक मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की wl 

(2) आवासीय भवन 

— सभी आवासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष 

“2216-आवास” के अन्तर्गत की जाये। 


(s) मानक मद : “09-विद्युत देय” एवं मानक मद : “10-जलकर/जलप्रभार” के अन्तर्गत 
बजट समुचित प्रावधान किया जाये। 

(ट) मानक-मद “42-अन्य व्यय” के अन्तर्गत केवल ऐसे व्यय के लिये.ही प्रावधान किये जार्थे, 
जिसे किसी अन्य निर्धारित. मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत करना सम्भव न हा तथा इस 
मानक मद के अन्तर्गत कम से कम प्रावधान करवाया जाये। 

(ठ) मानक मद : “24-वृहत्‌ निर्माण कार्य” तथा “25-लघु निर्माण कार्य” को केवल पूजीगत 
पक्ष के मुख्य शीषों के अधीन ही रखा जाये। 


(s) बजट में सीधे एकमुश्त वयवस्था न की जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में एकमुश्त व्यवस्था 
“व्यय की नई मर्दों” के माध्यम से ही किये जाने पर विचार किया जाये। इस सम्दन्ध में 
बजट मैनुअल के पैरा-31 में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। 
रक्षित निधियाँ 
7. राज्य सरकार के बजट साहित्य के खण्ड-2, भाग-1 की नत्थी-3 में उन रक्षित निधियों का विवरण 
दिया जाता है, जो लोक-लेखे में संरक्षित है। कतिपय योजनाओं का वित्त पोषण इन निधियों से किया जाता 
है। राज्य सरकार द्वारा गठित विनियमीकरण समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न आशय की संस्तुति की हे--- 
“अधिकांश आरक्षित निधियों के सृजन से पारदर्शिता कम होती है, व्यय सही-सही प्रदर्शित नहीं 
होता है, विधान-मण्डल का नियंत्रण शिथिल होता है तथा निधियों के सुजन से अपेक्षित 
लाभ भी नहीं होता है। अधिकांश निधियाँ ऐसी हैं, जिन्हें समाप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था 
की जा सकती है।” 
^ उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत जिन योजनाओं/मदों का वित्त पोषण 
निधियों से किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की सम्भावना पर विचार कर 
लिया जाये। साथ ही विभाग के नियंत्रणाधीन निधियों को समाप्त करने पर भी विचार कर लिया जाये। 
लोक-लेखे में संरक्षित निधियों के अलावा कतिपय निधियाँ ऐसी भी हैं जिनकें सुजन के लिए राज्य सरकार 
द्वारा समय-समय पर धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इन निधियों का संचालन बैंक आदि में धनराशि जमा 
करके किया जा रहा है। 
निधियों के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर 
विचार किया जाये और इस सम्बन्ध में गहन समीक्षा करके तत्काल वित्त विभाग के माध्यम से विस्तृत 
आख्या मा. मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाये। 
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प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व होगा कि व्यय के अनुमान वित्त विभाग में विलम्बतम्‌ 30 नवम्बर, 
2007 तक प्रेषित कर दिये जायें। 
व्यय की नई Wa 

8. नई योजनाओं को विधानमण्डल के विशिष्ट संज्ञान में लाने के उद्देश्य से व्यय की नई मदो पर 
विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियों को एक अलग खण्ड में विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय की नई 
मदों के प्रस्ताव तैयार करते समय वजट मैनुअल के पैरा-59 में दिये गये विवरण तथा मानकों को ध्यान में 
रखा जाये। नई योजनाओं के प्रस्तावों को तैयार करते समय निम्नलिखित विन्दुओं को भी दृष्टिगत रखा जाये--- 

(क) नई माँगों के प्रस्तावों की जाँच पृष्ठ 12. पर उल्लिखित विन्दुओं के आधार पर भी किया जाना 
सुनिश्चित करें। 

(ख) व्यय की नई मदों के प्रस्तावों में मुख्यतः वाह्य सहायतित योजनाओँ/केन्द्रीय आयोजनागत, केन्द्र 
द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं हेतु प्रस्ताव ही सम्मिलित किये 
जाये। नई योजनाओं हेतु यथासम्भव पर सृजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में 
प्रस्ताव लाया जाये। फिर भी, यदि पदों का सृजन अपरिहार्य हो तो विद्यमान पदों को यथास्थिति 
आस्थगित अथवा समाप्त करके न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर नई योजना के अन्तर्गत 
पदों का सृजन प्रस्तावित किया जाये। 

(ग) जिन प्रशासकीय विभागों द्वारा विभाग में चल रही शत-प्रतिशत राज्य पोषित अनुपयोगी 
योजनाओं को समाप्त करते हुए नई योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, 
ऐसे विभागों की नई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बजट में सम्मिलित करने पर 
विचार किया जायेगा। 

(घ) नये आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, प्रेषित 
न किया जायेगा। 

(ड) ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आर-आई«डी«एफ» के अन्तर्गत जिन विभागों में 
नावार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 में परियोजनायें स्वीकृत किया जाना सम्भावित हो, उन 
विभागों द्वारा अपने-अपने अनुदानों में aang. SUH से वित्त-पोषित योजनाओं के लिए 
वजट प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

9. यद्यपि नई माँगों के प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 
2007 निर्धारित की गई है, नये व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों को, ज्यो-ज्यो वे तैयार होते जाये, तुरन्त प्रेषित 
कर दिया जाये और उन्हें निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत किये जाने के लिये रोके न रखा जाये, जिससे 
सचिवालय के प्रशासनिक विभागों को और वित्त विभाग को परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और 
यदि किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हो तो उसे विभाग से माँगा जा सकेगा। प्रशासकीय विभागों 
द्वारा नई मांगों के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप (पृष्ठ 12क) में तैयार पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को भेजे 
जाये। इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट रूप से समझा ली जाये कि जो प्रस्ताव वित्त विभाग में निर्धारित तिथि 
के बाद प्राप्त होगा उस पर साधारणतया विचार नहीं किया जायेगा और इससे सार्वजनिक सेवा पर जो 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व उस अधिकारी या उस सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग का होगा, 
जिसने समय पर कार्यवाही करने में चूक की है। 
बजट संरचना हेतु सामान्य दिशा-निर्देश 

10. बजट अनुमानों के प्रस्तावों को तैयार करने में जिन अन्य बातों का विशेष ध्यान रखा जाना है, 
वह निम्नलिखित हैं-- 

(1) बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम हेतु समस्त बजट प्रावधान नियोजन विभाग के अनुदान 
संख्या-40 में किया जाता है। अतः विभागों द्वारा अपने अनुदानों में बार्डर एरिया डेवलपमेंट 
कार्यक्रम के अन्तर्गत आय-व्ययक व्यवस्था प्रस्तावित न की जाये। 

(2) “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिये 
एक अलग अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक 
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(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-1 


योजना) निर्धारित है। इस बात का ध्यान रखा जाये कि “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल 
कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अनुमान वर्ष 2007-2008 की भाँति वर्ष 
2008-2009 के बजट में कार्यात्मक मुख्य शीषों के अनुसार अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण 
विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जायें। 
बजट अनुमानों के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले प्रस्तावों को समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश 
को प्रेषित किया जाये। 

वर्तमान लेखा-वर्गीकरण प्रणाली के अन्तर्गत जन-जाति उपयोजनाओं हेतु लघु-शीर्ष 
“796-जनजाति क्षेत्र उपयोजाना” निर्धारित किया गया है। जन-जाति उपयोजना हेतु धनराशि 
मात्राकुत कर आवश्यक प्रवधान अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) 
के उपरोक्त लघु शीर्ष के अधीन करा लिया ml 

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के स्वरूप में यथा आवश्यक परिवर्तन 
करके बाह्य सहायता/केन्द्रीय सहायता एवं नाबार्ड से पोषित होने वाली परियोजनाओं के लिए 
अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। वाह्य सहायतित परियोजनाओं, 
रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु आवंटित 
परिव्यय के सापेक्ष आवश्यक बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

बजट अनुमानों में लेखा-शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण का उल्लेख किया जाये : व्यय के अनुमान सही 
मुख्य-शीर्ष, उप-मुख्य शीर्ष, लघु-शीर्ष, उप-शीर्ष, विस्तुत-शीर्ष, तथा मानकमद जैसे-वेतन, 
महेंगाई भत्ता, यात्रा-व्यय तथा अन्य मानक मदों के स्तर तक अवश्य दिखाये जायें। यह भी 
सुनिश्चित कर लें कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 का ane तैयार करते समय व्यय के अनुमानों 
को पृष्ठ 13-15 पर उल्लिखित मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत किया जाये। 

लोक-लेखा समिति ने समय-समय पर लेखा परीक्षा-प्रतिवेदनों पर विचार करते समय यह मत 
व्यक्त किया है, कि अधिकांश मामलों में व्ययाधिक्य अथवा aad त्रुटिपूर्ण बजट अनुमानों के 
कारण होती है। कतिपय विभागों. के अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अथवा 
काफी बड़ी बचत ऐसे कारणों से हो जाती है, जिसका पूर्वानुमान अधिक जागरूकता रखने पर 
समय से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय 3, 4, 5 तथा 6 में 
प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में दिये गये अनुदेशों का यदि सही ढंग से 
अनुपालन किया जाये तो अनुमानों तथा वास्तविक आँकड़ों में होने वाले अन्तर को घटाकर न्यूनतम 
किया जा सकता है। अतः बजट अनुमान प्रस्तावित करते .समय बजट मैनुअल में दिये गये 
निदेशों का सही ढंग से अनुपालन किया जाये तथा पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए यथार्थिक 
(रियलिस्टिक) अनुमान ही प्रस्तावित किये जायें ताकि व्ययाधिक्य/वचत की सम्भावना न रहे। 
सभी प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट अनुमान महालेखाकार 
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय के बजट अनुभाग में समय से 
उपलब्ध हो जायें। 

बजट साहित्य को सूचनाप्रद एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि 
केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं. के समक्ष कोष्ठक में 
यह भी उल्लेख किया जाये कि अमुक योजना किस सीमा (प्रतिशत). तक सम्बन्धित संस्था द्वारा 
वित्त-पोषित होगी। वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में निम्नलिखित योजनाओं को उनके 


सम्मुख निर्धारित उपःशीो/व्यौरेवार sel के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रदर्शित किया जाये _ उप-शीषों/व्यौरेवार sitet के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रदर्शित किया जाये--- 


ee प्रकार `  उपःशीर्षसंख्या `; 
1. केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 4 1 
2: बाह्य सहायतित योजनायें 98 


D GEEN HIT EESTI ताप e eem eoo कण || 


केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा dala आयोजनागत योजनाओं के लिए वर्ष 2008-2009 
के. बजट में अलग-अलग व्यवस्था क्रमशः विस्तृत शीर्ष 01 से 50 तथा 51 से 97 के अन्तर्गत 
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प्रस्तवित की जाये तथा योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का प्रतिशत* भी दर्शाया जाये। 
उक्त के अलावा यह भी दर्शाया जाये कि प्रस्तावित धनराशि केन्रांश व राज्यांश दोनों हैं अथवा 
केवल राज्यांश, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है--- 


उदाहरण (1) — यदि Sait तथा राज्यांश क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत हैं और बजट में 


केवल राज्यांश के लिए प्रावधान किया जा रहा है, तो उसे योजना/कार्यक्रम के 
विवरण के आगे कोष्ठक में (के. 80/रा० 20-रा०) प्रदर्शित किया जाये। 


उदाहरण (2) — यदि केन्द्रांश तथा राज्यांश का प्रतिशत क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत है 


और बजट में प्रावधान केन्द्रांश तथा राज्यांश के लिए सम्मिलित रूप से किया जा 
रहा है, तो उसे योजना/कार्यक्रम के विवरण के आगे कोष्ठक में (केश60/रा० 40-के०+ 
रा०) प्रदर्शित किया जाये। 


उदाहरण (3) — यदि योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित है, तो योजना के विवरण के आगे 


(10) 


(11) 
(12) 


(13) 


(14) 


(15) 


(16) 


कोष्ठक में (dx 100/रा०00-केः) प्रदर्शित किया जाये। 
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (unu) से वित्त पोषित योजनाओं को केन्द्र द्वारा 
पुरोनिधानित योजनायें/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के रूप में प्रदर्शित न किया 
जाये, क्योंकि ये राज्य योजना का अंग है। 

बजट में उप-शीर्ष : “97-वाह्य सहायतित योजनाये' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष 01 तथा उसके 
आगे बाह्य सहायतित योजनाओं के विवरण का उल्लेख एवं बजट प्रावधान प्रस्तावित किया 
जाये तथा योजना के विवरण के आगे वाह्य सहायता का प्रतिशत कोष्ठक में दर्शया जाये। 
बजट में सम्मिलित जो योजनायें/कार्यक्रम “जिला सेक्टर” के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं, 
उनके समक्ष कोष्ठक में “जिला योजना” स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये। 
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बजट में “व्यय की नइ मदों” के माध्यम से नई योजना के लिए 
की गई “एकमुश्त व्यवस्था” के सापेक्ष उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत जिन 
नई योजनाओं की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं, उनके वर्ष 2007-2008 के पुनरीक्षित अनुमान, 
यथास्थिति नये उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जायें। इसी प्रकार यदि चालू 
वित्तीय वर्ष में पुनविनियोग के माध्यम से ऐसी चालू योजनाओं, जिनके लिए बजट में धनराशि 
का प्रावधान नहीं है, के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, तो इन्हें भी वित्तीय वर्ष 
2007-2008 के पुनरीक्षित अनुमानों में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया wm 
कतिपय विभागों द्वारा केख्रीय आयोजनागत/केन्द्र दवारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए आयोजनेतर 
पक्ष में प्रावधान कराया जा रहा है, जो सही नहीं है। ऐसी योजनाएं जिससे सम्बन्धित व्यय राज्य 
सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जा रहा है, उसे यथास्थिति राज्य आयोजनागत पक्ष अथवा 
अयोजनेत्तर पक्ष में दर्शाया जाये। 
ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था न करायी जाये, 
जिनहें केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। यदि इन योजनाओं को राज्य सरकार की 
योजना के रूप में चलाया जाना आवश्यक War जाता है तो नयी योजना के रूप में स्वीकृति 
लेकर ही चलाया जाये। 
बाह्य सहायतित योजनाओं में ऐसी योजनाएँ भी सम्मिलित कर ली गयी हैं, जो अन्य स्त्रोतों 
यथा नाबार्ड आदि से वित्त-पोषित हैं या जो पूर्व में बाह्य सहायतित थी, किन्तु अब नहीं है। 
बजट प्रस्ताव प्रेषित करते समय इसका भी भली-भाँति परीक्षण कर लिया जाये तथा इसकी 
व्यवस्था उपशीर्ष : “01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये' में न कराकर 
अन्यत्र यथा विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत ही कराई जाये। 
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बजट साहित्य के खण्ड-5 (भाग-1 से 10) में प्रदर्शित अनुदानों 
के नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है। इस सूची में समय-समय पर 
परिवर्तन होना स्वाभाविक है, परन्तु इसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को 
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उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिसके कारण सूची में संशोधन नहीं हो पाता है और सूची त्रुटिपूर्ण 
रह जाती है। विधान-मण्डल/संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले साहित्य में यथासंभव त्रुटि नहीं 
रहनी चाहिये, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि यदि सूची में किसी प्रकार का 
संशोधन अपेक्षित हो तो उसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को समय से 
दे दी जाये ताकि बजट साहित्य में आवश्यक संशोधन किया जा सके। 

बजट साहित्य के खण्ड-6 में विभिन्न विभागों में विद्यमान राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के 
सम्बन्ध में सूचना मुद्रित की जाती है। अतः समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने विभागों के पहली अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार स्थायी तथा, अस्थायी विभिन्न 
वर्गों के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की कुल संख्या तथा उनके वेतनमानों की सूचना 
निर्धारित प्रारूप पर वित्त विभाग के वित्त संसाधन (केन्दीय सहायता) अनुभाग को विलम्बतम्‌ 
30 नवम्बर, 2007 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। 


11. राज्य सरकार का बजट प्रदेश के प्रगतिशील स्वरूप का निरूपण करने वाला एक नीति निर्धारक 
दस्तावेज तथा बजट अनुमानों का आंकलन एवं उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना “टॉप मैनेजमेन्ट फंक्शन” है। 

अतः मुझे यह sse का भी निदेश हुआ है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये 
जाने के साथ-साथ सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं को वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट के माध्यम 
से मूर्तरूप देने के लिए विभागीय अनुमानों. के प्रस्ताव निर्धारित तिथि के भीतर वित्त विभाग तथा 
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। यह 
आशा की जाती है कि पूर्व की भाँति समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी इस मामले में अपना पूरा सहयोग 
देंगे और समुचित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करेंगे। 

कृपया इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को शीर्षस्थ प्राथमिकता प्रदान करते et तद्नुसार अपने अधीन 
सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें क्योंकि बजट अनुमानों की तैयारी अनिवार्यतः 
समयबद्ध कार्यक्रम है। 


(1) 
. (2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 

प्रमुख सचिव। 
नई माँगों के प्रस्तावों की जाँच हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दु 
प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम का कास्ट-वैनीफिट के आधार पर मूल्यांकन इस दृष्टि से भी किया 
जाये कि उस पर होने वाले व्यय के सापेक्ष किस सीमा तक सामाजिक लाभ प्राप्त होगा? 
सीमित संसाधनों के भीतर क्या योजना/कार्यक्रम का राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना नितान्त 
आवश्यक है? 
क्या प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा सकती 
है? यदि योजना पर कम व्यय करके (अर्थात्‌ गैर सरकारी संस्था को अनुदान दे कर) उसे किसी 
निजी/गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा सके तो इससे राज्य सरकार पर कम व्यय-भार पड़ेगा। 
क्या किसी चालू योजना/योजनाओं को. समाप्त करके बिना कोई अतिरिक्त राशि व्यय किये 
प्रस्तावित नई योजना/कार्यक्रम को चलाया जा सकता है? 
प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम में वेतन की कितनी प्रतिशत राशि सम्मिलित है। क्या वेतन पर 
अधिक राशि वहन करने में राज्य सरकार समर्थ होगी? वेतन के अतिरिक्त प्रस्तावित योजना में 
परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पुँजी-पक्ष में कितना व्यय अनुमानित है तथा पूँजीगत पक्ष में होने 
वाले व्यय की लागत का आधार क्या है? 
क्या योजना की लागत किसी मानक के आधार पर निर्धारित की गई है? 
योजनाओं का मूल्यांकन करने में “वैल्यू फॉर मनी” के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाये। 
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वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये व्यय की 
नई मांग का प्रस्ताव 
आयोजनागत/आयोजनेतर | 
अनुदान संख्या/अनुदान का नाम : .......०....०-०००००००००१०६०००१०००००००१० २०:०० १०२०० 72777 
विभाग का नाम ————— — ००००0 
योजना का नाम का E seuss REC COE E OEC aporte 
योजना की संक्षिप्त रूपरेखा Irán ee 


PT TY TT TT TT PP 
१०००००००१०००८००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७०७७००००००००००००००००००७०००००७०००७०७०००००७०७०७०००७७००००७०७०००७००००७००५७०० 


>*****«««“«*“*“«*«**“*«<*“<“*««*<****“************************«*************************«५*****५*५***५**५५५*५५*«५***५*««५*५«*«**/»/*«««<*«««“<«<“«<«<«« 


वित्तीय आवश्यकता : (योजना की कुल अनुमानित लागत तथा बजट वर्ष में प्रस्तावित धनराशि का 
विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाये) 

योजना के वित्तीय स्त्रोत : (प्रस्तावित योजना केन्द्रीय आयोजनागत/केन्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 
अथवा अन्य वित्तीय संस्था से सहायतित होने की दशा में Sait अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश एवं 
राज्यांश का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। यह भी उल्लेख किया जाये कि बजट में प्रस्तावित प्रावधान 
केन्द्रांश अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश और राज्यांश दोनों के लिए है अथवा केवल राज्यांश के लिए है 
तथा केन्द्रांश/वित्तीय संस्था का अंश कब प्राप्त हुआ हैं अथवा प्राप्त होने की सम्भावना $1) 

आय-व्ययक में प्रस्तावित धनराशि के लिए लेखाशीर्ष के अनुसार विभाजन--- 

राजस्व व्यय : (हजार wat में) 


EX आ जज आज ५&*«***«“************«*****«*«“«***«**«« 


*************************“*******”************************ $= == = = NDS 


योग पूँजीगत; व्यय १:०५ अक a 
कुल: योग: SPs hp itecto 
अनुभागःकांश्नामें: eee ee कल्या 
पत्रावली REN a ES eo हस्ताक्षर : 
दिनाक Cd किक (प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव) 


बजट में प्रदर्शित होने वाली व्यय की मनक ae 


मानक मद विवरण 
।. वेतन इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन जैसा कि मूल नियम 9(21) 
में परिभाषित किया गया है और बोनस सम्मिलित होंगे। 
2. मजदूरी इसमें आकस्मिक व्यय से संदत्त श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी/ 
पारिश्रमिक सम्मिलित हैं। 
3. महँगाई भत्ता शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकूत/देय महेंगाई भत्ता की व्यवस्था 
सम्मिलित होगी। 
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मानक मद विवरण 

4. यात्रा-व्यय इसमें ड्यूटी पर यात्रा के फलस्वरूप सभी प्रकार के व्यय, किन्तु अवकाश 

| यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा-व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय न 
सम्मिलित हो, आते हैं। 

5. स्थानान्तरण यात्रा-व्यय स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा-व्यय। 

6. अन्य भत्ते इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय मकान का किराया, नगर प्रतिकर 
भत्ता, वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता तथा विकलांग 
भत्ता आदि सम्मिलित हैं। 

7. मानदेय मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था इस मद के 
अन्तर्गत सम्मिलित है। 

8. कार्यालय व्यय इनके अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिये अपेक्षित आकस्मिक 
व्यय तथा डाक व्यय, सज्जा की खरीद और उनका अनुरक्षण, वर्दियाँ, 
ग्रीष्म और शरद कालीन व्यय सम्मिलित हैं। 

9. विद्युत देय सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथिगृहाँ आदि के विद्युत aub व्यय 
हेतु व्यवस्था सम्मिलित हैं। 

10. जलकर्‌/जल प्रभार सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के जलकर/जल 
प्रभार के भुगतान की व्यवस्था सम्मिलित हैं। 

11. लेखन-सामग्री और कार्यालय में उपयोगार्थं फार्मों की छपाई और अन्य लेखन-सामम्री 

pi की छपाई. (कम्प्यूटर स्टेशनरी के अलावा) की व्यवस्था सम्मिलित है। 

12. कार्यालय फर्नीचर एवं इसके अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त कार्यालय मशीन जैसे- 

उपकरण टाइपराइटर, फोटोकापियर, फैक्स आदि के व्यय सम्मिलित होंगे। इसमें 
| कम्प्यूटर का क्रय सम्मिलित नहीं हैं। 

13. टेलीफोन पर व्यय सरकारी कार्यालबों/सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन आदि 
पर व्यय। इसमें Wegen फोन पर अनुमोदित व्यय भी सम्मिलित होगा। 

14. कार्यालय के प्रयोग के सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के प्रयोगार्थ तथा 

लिए स्टॉफ कारों और अन्य उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था। 
मोटर गाड़ियों का क्रय 

15. गाड़ियों को अनुरक्षण सरकारी कार्यालयों/कार्यात्म भवनों/अतिथि ei आदि के प्रयोगार्थ 

और पेट्रोल आदि की उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल/डीजल तथा 

खरीद अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था। शासकीय प्रयोजन के लिये अनुवन्ध 
आदि के आधार पर मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमोदित व्यय भी 
इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित होगा। 

16. व्यावसायिक और विशेष इसमें विधिक/विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री सेवा की फीस, 

सेवाओं के लिये भुगतान परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों को देय 
पारिश्रमिक सम्मिलित है। 

17. किराया, उपशुल्क और इसमें किरायें पर लिये गये भवनों के किराये, उपशुल्क और कर आदि पर 

कर स्वामित्व व्यय सम्मिलित है। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय भी सम्मिलित है। 

18. प्रकाशन इसमें कार्यालय संहिता और नियम संग्रह तथा अन्य मूल्य सहित और 

A बिना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है किन्तु इसमें 
विज्ञापन सामग्री का मुद्रण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित नहीं है। इसमें 
। अभिकर्ताओं को देय विक्री पर छूट भी सम्मिलित होगी। - 
19. विज्ञापन, विक्री और इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की छपाई 
विज्ञापन व्यय से सम्वन्धित व्यय सम्मिलित होगा। 
20. सहायक अनुदान/ मानक मद संख्या 43 तथा 48 में परिभाषित सहायक अनुदान की 
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21: 


2351 


26. 


27. 
28. 


29: 


34. 
35. 


मानक मद 
अंशदान राज सहायता 


छात्रवृत्तियाँ और 
छात्र-वेतन 


. आतिथ्य व्यय/व्यय 


विषयक भत्ता आदि 


. गुप्त सेवा व्यय 


वृहत निर्माण कार्य 


लघु निर्माण कार्य 


मशीनें और सज्जा/ 
उपकरण और संयंत्र 


मोटर गाडियों की खरीद 
मोटर गाडियों का 
अनुरक्षण और पेट्रोल 
आदि की खरीद 
अनुरक्षण 


. निवेश/क्रण 


. सामग्री और सम्पूर्ति 


. व्याज/लाभांश 
33. 


पेंशन/आनुतोषिक/ अन्य 
सेवानिवृत्ति हितलाभ 


अवमूल्यन 
अन्तर्लेखा संक्रमण 


विवरण 
धनराशियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायक 
अनुदान/अंशदान/राज सहायता, जिसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन 
पेंशन भी सम्मिलित है। 
विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति/छात्र-वेतन 
की व्यवस्था। 
इसके अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय/मनोरंजन भत्ते सम्मिलित होंगे। 
अन्तर्विभागीय बैठकों, कांफ्रेन्सो आदि में दिये जाने वाले, जलपान को 
“कार्यालय व्यय” के अन्तर्गत अभिलिखित किया जायेगा। 
गुप्त सेवा सम्बन्धी व्यय। 
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-४1 के पैरा-314 में परिभाषित किया 
गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं से सम्बन्धित लागत भी 
सम्मिलित होगी। 
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५] के पैरा-314 में परिभाषित किया 
गया है। 
इसमें किसी कार्यालय के संचालन के निमित्त अपेक्षित मशीन सज्जा, 
साधित्र (एपरेटस) आदि से भिन्न मशीनें, सज्जायें और साधित्र आदि 
तथा विशिष्ट निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित विशेष उपकरण और संयंत्र 
सम्मिलित है। 
यह मानक-मद समाप्त कर दिया गया है। 
यह मानक-मद समाप्त कर दिया गया है। 


इसके अन्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा (जो मद 24, 25 और 
26 के अन्तर्गत आते हैं) के अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित किया जाता 
है। इसमें अनुरक्षण संबंधित मरम्मत भी सम्मिलित हैं। 

सार्वजनिक संस्थाओं/निगमों आदि में अंशपूँजी विनियोजन अथवा ऋण 
दिये जाने की व्यवस्था। 

इस मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के लिए 
कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण से सम्बन्धी सामग्री, 
पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि 
का क्रय सम्मिलित होगा। 

इसके अन्तर्गत पूँजी/ऋण पर ब्याज सम्मिलित होगा। 

पेंशन/आनुतोषिक तथा तत्सम्बन्धी भुगतान एवं ' सेवानिवृत्ति/मृत्यु के 
समय अवकाश नकदीकरण तथा अंशदायी भविष्य निधियाँ/पेंशन निधियों 
को अंशदान सम्मिलित है, लेकिन समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन 
पेंशन सम्मिलित नही है। 

मूल्य हास के सम्बन्ध में व्यवस्था। 

समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियां तथा कतिपय विशिष्ट 
मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित/स्थानान्तरित की जाने 
वाली धनराशि की व्यवस्था। निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी “अधिष्ठान 
व्यय” और “मशीनरी तथा उपस्कर व्यय” को प्रतिशतता के आधार पर 
एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में संक्रमित करने तथा राज्य व्यापार 
योजनाओं (स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स) से सम्बन्धित राजस्व व्यय की धनराशि 
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मानक मद विवरण 
की पूँजीकृत करने के लिए भी इस मानक मद का उपयोग किया जा 
हे सकता है। 
36. बट्टा खाता/हानियाँ इसके अन्तर्गत वसूल न होने वाले बड़े खाते डाले गये ऋण आते हैं। 
हानियों में व्यापार सम्बन्धी हानियाँ सम्मिलित होंगी। 
37. उचन्त उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 
38. अन्तरिम सहायता ` शासन द्वारा समय-सयम पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था। 
39. औषधि तथा रसायन चिकित्सालयों आदि के लिए औषधि तथा रसायन के क्रय के लिए 
. व्यवस्था जिसमें, रूई पट्टी आदि भी सम्मिलित हैं। 
40. औषधालय सम्बन्धी चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज-सज्जा हेतु व्यवस्था। 
आवश्यक सज्जा 
41. भोजन व्यय विभिन्न विभागों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन व्यवस्था से 
सम्वन्धी व्यय। 
42. अन्य व्यय यह अवशिष्ट मद है जिसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय तथा 
विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है। 
43. वेतन-भत्ते आदि के इसमें मूल वेतन, समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अनुमन्य महँगाई 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 
50. 


51. 


लिये सहायक अनुदान 


प्रशिक्षण हेतु यात्रा- 
व्यय एवं अन्य प्रासंगिक 
व्यय 

अवकाश यात्रा व्यय 
कम्प्यूटर हार्डवेयर/ 
सॉफ्टवेयर का क्रय 
कम्प्यूटर अनुरक्षण/ 
तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का 
क्रय 

पूँजीगत व्यय के लिए 
सहायक अनुदान 


चिकित्सा व्यय 
महँगाई वेतन 


वर्दी व्यय 


भत्ता. एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित होगा। शासन के आदेशों के 
अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों का पारिश्रमिक आदि भी इस मद 
के अन्तर्गत वगीकृत होगा। 

इसमें समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षण से 
सम्बन्धित यात्रा-व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित होंगे। 


इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्बन्धित व्यय बर्गीकृत होगा। 

इसके अन्तर्गत कम्पयूटर से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित 
व्यय वर्गीकृत होगा। 

इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, 
प्रिन्टर रिबन/कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा। 


अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि से यदि पूँजीगत कार्यों पर व्यय किया 
m है, तो इस प्रकार का व्यय इस मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत 
| 

इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकृत होगा। 

मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य महँगाई भत्ता का अंश कतिपय 
निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए महँगाई वेतन माना जायेगा। 

इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को वर्दी पर अनुमन्य व्यय वर्गीकृत 
किया जायेगा। 
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MNT MARTE © -_-->- 
व्यौरेवार शीर्ष आय-व्ययक पुनरीक्षित अनुमान आय-व्ययक अनुमान 
2007-2008 2007-2008 2008-2009 

(1) राजस्व व्यय--- 

लेखाणीप S S RIED ORTOS 
Dil Cente NNN 
62. उना UNTERE CO 
09 गहगाई भत्ता. ........:....:..:..:- et. 
04. यात्रा-व्यय  ....... eee We 
T8; Ca dm SPON DER 
‘6, TRG a RITE ES: 
AY कार्यालय व्यया :...........:..........::.... 


योग, राजस्व व्यय--- 
(धनराशि हजार रूपयों में) 
(2) पुँजीगत परिव्यय--- 
TUNE वलय पध 


SCOR 0552० 220, EO 


_योग : पूँजीगत परिव्यय _ 
Ge eee 


योग : ऋण और अग्रिम 
योग : पूंजीगत*व्यय--- 
BOSS -: — -——. Dh /— — 

oa OO o 00 0 0 0 

4. (1) चालू वर्ष के आय-व्ययक तथा पुनरीक्षित अनुमानं में न्यूनाधिकताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। 

(2) चालू वर्ष के मूल आय-व्ययक अनुमानों तथा आगामी वर्ष के लिए आय-व्ययक अनुमानों के मध्य 
महत्वपूर्ण न्यूनाधिकताओं के कारण। : ; 

5, प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष में वृद्धि के लिये मानक मद वार औचित्य। 

6. प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष में किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी अनावर्तक व्यय के लिए मानक 
मद वार औचित्य। 


महत्वपूर्ण / बजट-2009-2010 
संख्या : बी०-1-3522 / दस-2008-12(2) / 2009 


प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, - 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 


ME) ALT! /लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2008 
वित्त ( & 900 State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 


" | 
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विषय : वित्तीय वर्ष 2009-2010 के विभागीय वजट अनुमानों को तैयार किया जाना। 


महोदय, 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण-पत्र विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संविधान में 
जिस “वार्षिक वित्तीय विवरण” का उल्लेख है, उसे ही सामान्य भाषा में “वजट” कहा जाता है। संविधान में 
यह भी व्यवस्था है कि व्यय के अनुमानों में “राज्य समेकित निधि पर भारित व्यय” तथा “मतदेय व्यय” 
अलग-अलग प्रदर्शित किया जायेगा और राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया 
जायेगा। | 
2. उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल में प्राककलन अधिकारियों और सचिवालय के विभागों के पथ-प्रदर्शन के 
लिए वे नियम दिये गये हैं जो सामान्य रूप से वजट सम्बन्धी प्रक्रिया और विशेष रूप से वार्षिक वजट 
अनुमानों को तैयार करने और उनका परीक्षण करने तथा व्यय पर अनुवर्ती नियंत्रण रखने से सम्बन्धित हैं 
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय को प्राधिकृत अनुदानों या विनियोगों के भीतर सीमित रखा जा 
रहा है। 
अनुमानों को निर्धारित करने हेतु विभागों का दायित्व : 
3. बजट मैनुअल के पैरा-28, 31, 77 तथा 78 में अनुमानों को निर्धारित करने के संवंध भें निम्न 
व्यवस्था की गई है, जिसको ध्यान में रखना आवश्यक e— 
पैरा-28 “अनुमान पूर्ण और ठीक होने चाहिये-साधारण व्यय के अनुमान उस व्यय के लिए 
अनुमान होते हैं, जिसको: विभागों के सामान्य कार्य-सम्पादन के लिए वर्तमान स्वीकृतियों के 
संदर्भ में आगामी वर्ष में किये जाने की आशा की जाती है। अतः कोई भी ऐसी मद जिसमें 
“नया व्यय” हो, इन अनुमाना में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये। अनुमान यथासम्भव: 
वास्तविकता के निकट तथा ठीक-ठीक (सुनिश्चित) होने चाहिये और प्रत्येक मद के लिये 
धनराशि की व्यवस्था (सम्मिलित) करने में उस वर्ष (उचित स्वीकृति के अन्तर्गत) वास्तव में 
किये जाने वाले भुगतान तथा व्यय की प्रत्याशित धनराशि को आधार मानना चाहिये और 
ऐसा करने में केवल उस वर्ष के दायित्वों पर ही ध्यान न दिया जाये, afew उसमें गत वर्ष 
की बकाया देय धनराशि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। किसी मद के लिये धनराशि 
की व्यवस्था सम्मिलित करने से पूर्व उसकी आवश्यकता की पूर्णरूप से परिनिरीक्षा कर लेनी 
चाहिये और केवल उतनी ही धनराशि रखनी चाहिये जितनी कम से कम नितान्त आवश्यक 
al “नियत व्यय” (फिक्स्ड चार्जेज) वाली धनराशियाँ के संबंध में भी अनुमान तैयार करते 
समय इस वात का अवशय ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई भी धनराशि सभी समय के 
लिये अपरिवर्तनीय रूप से (इरोवोकेब्ली) स्थायी नहीं होती है और समय-समय पर परिस्थिति 
का पुनरावलोकन किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययिता करने के लिए शासन या 
विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किये जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययिता करने के लिए शासन या 
विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किये गये विभिन्न सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों को सावधानी से 
ध्यान में रखना चाहिए तथा उनका अनुपालन करना चाहिए। सभी प्राक्कलन अधिकारियों को 
यह अवश्य याद रखना चाहिए कि किसी अनुमान में परिहार्य (टाले या वचाये जा सकने 
वाले) अतिरिक्त व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना उतनी ही बड़ी वित्तीय अनियमितता 
है जितनी कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय का किया जाना, और कभी-कभी इसके 
परिणाम गम्भीर हो सकते है, जिसके लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत 
रूप से “उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।” 
पैरा-31-“एकमुश्त धन (लम्प प्राविजन्स) की व्यवस्था न करनी चाहिये-सामान्यतः 
अनुमानों में एकमुश्त धन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कुछ मामलों में 
एकमुश्त धन की व्यवस्था करना अनिवार्य हो सकता $1 यदि एकमुश्त धन की व्यवस्था में 
से होने वाला व्यय अस्थायी स्वीकृतियां; अनुदेशों या नियमों द्वारा नियंत्रित न हो तो 
प्रस्तावित धन की व्यवस्था के औचित्य का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण, उसकी मुख्य मदों का 
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उल्लेख करते हुए, आय-व्ययक टिप्पणी में दिया जाना चाहिए। जैसे ही ऐसी धनराशियों की 
व्यवस्था आय-व्ययक में अन्तिम रूप से हो जाय, उसके व्यौरे तैयार करने का कार्य तुरन्त 
आरम्भ कर देना चाहए, जिससे उसका परीक्षण कंरने तथा स्वीकृतियॉ प्रसारित करने में 
विलम्ब न होने पायें।” 
पैरा-77 “अनुमानों के परीक्षण के दौरान वित्त विभाग को यह प्रतीत हो सकता है कि अनुमानों 
को तय करने से पूर्व विशिष्ट मदों के संबंध में अतिरिक्त व्याख्या या स्पष्टीकरण आदि 
आवश्यक है। ऐसी अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण उसे अविलम्ब उपलब्ध करा देनी होगी। 
वित्त विभाग सामान्यतः अपेक्षित सूचना सचिवालय के सम्वन्धित विभाग से मांगेगा और वह 
विभाग अपने विभागाध्यक्षों आदि से, जहाँ आवश्यक हों, परामर्श करके देगा। उन मामलों में 
जहाँ यह स्पष्ट हो कि व्यौरों को विभागाध्यक्षों तथा अन्य प्राक्कलन अधिकारियों से प्राप्त 
करना होगा, वित्त विभाग अपनी पूछताछ सीधे सम्वद्ध अधिकारियों को सम्वोधन करके कर 
सकता है और उसकी एक प्रतिलिपि सम्वन्धित प्रशासनिक विभाग को भेज सकता है। किन्तु 
सामान्यतः वित्त विभाग द्वारा अन्तिम कार्यवाही प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सूचना के 
आधार पर ही की जायेगी, जो पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। वित्त विभाग को अपेक्षित 
सूचना उसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर अवश्य भेज दी जानी चाहिए। ऐसा न किया गया 
तो वित्त विभाग अपने विवेकानुसार अनुमानों को अन्तिम रूप दे देगा और अनुमानों में जो 
अशुद्धियाँ रह जायेंगी, उनका उत्तरदायित्व अन्ततः सम्वन्धित प्रशासनिक विभागों के 
अधिकारियों पर होगा।” 
पैरा-78 “विभागीय अनुमान में दी हुई प्रत्येक मद की परिनिरीक्षा के फलस्वरूप जो धनराशि 
प्रत्येक मद के लिए निश्चित होगी उसे वित्त विभाग ग्रहण करेगा और इस प्रकार अभिगृहीत 
किये गए अनुमानों को ऐसे रूप में संकलित करेगा, जिस रूप में वह व्यौरेवार अनुमान में 
दिखलाने हों। वित्त विभाग यदि आवश्यक समझे तो किसी विभागीय अनुमान को या तो 
अपनी परिनिरीक्षा से पहले अथवा उसके वाद संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को या 
तो सूचना के लिए या किसी संदेहास्पद प्रश्‍न को स्पष्ट करने के लिए भेज सकता है किन्तु 
यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वह इसके लिए वाध्य नहीं है और संबंधित सचिव 
का यह कर्त्तव्य है कि वह प्राक्कलन अधिकारी से प्राप्त प्रत्येक विभागीय अनुमान को वित्त 
विभाग के पास भेजने से पहले अच्छी तरह देख लें। 
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 
4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 दिनांक 01 सितम्बर 
2004 से प्रवृत्त हो गया है तथा तत्सम्बन्धी, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध 
नियमावली, 2006 का प्रख्यापन, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-वी-1-4529/दस- 
2006-14/1-2002, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 द्वारा किया जा चुका है। इस अधिनियम में राजकोषीय 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें प्राप्तियां एवं व्यय के अनुमानों का यथार्थपरक आंकलन किया 
जाना सबसे महत्वपूर्ण है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बजट में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की 
समीक्षा कर विधान मण्डल के समक्ष वर्ष मे दो बार (छमाही आधार पर) समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना 
होगा। उक्त प्रतिवेदन में बजट में दिये गये लक्ष्यां के सापेक्ष विचलनों के कारण एवं इसके सम्बन्ध में राज्य 
सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही का विशेष विवरण दिया जाना होगा। इस प्रकार लक्ष्यों के सापेक्ष 
वास्तविक उपलब्धि तथा विचलन के कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राककलन अधिकारियों का प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व बनता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में प्राप्तियों एवं व्यय 
पक्ष के अनुमानों का यधार्थपरक निर्धारण करने पर विशेष ध्यान रखा जाय। 
प्राप्तियाँ के अनुमान 
5. राज्य सरकार की प्राप्तियों में मुख्त स्त्रोत कर तथा करेतर राजस्व है। विगत वर्षों में कर राजस्व में 
वृद्धि हुई है, जबकि करेतर राजस्व में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। 
अतः प्राप्ति पक्ष के अनुमानो के निर्धारण में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है--- 
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अधिकांश मामलों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की फीस इत्यादि का 
लम्बे समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार की सेवाओं से होने वाली आय तथा 
वर्तमान मूल्य पर व्यय का व्योरा तैयार किया जाये तथा इन सेवाओं पर फीस की दरों का 
पुनरीक्षण करने पर भी विचार किया जाये। 

राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में वसूली पर लागत (कास्ट ऑफ कलेक्शन) की समीक्षा की जाये। 
जहाँ पर वसूली स्टाफ पर व्यय की तुलना में कम हो, उस पर समुचित कार्यवाही की जाये। 

कर राजस्व की प्राप्तियों के अनुमान निर्धारित करते समय पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक मद में हुई 
प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) को ध्यान में रखा जाये तथा अनुमान निर्धारित करने में 
राजस्व बकायों की विशेष अभियान चलाकर वसूली तथा कर अपवंचन पर अंकुश लगाने के 
उपायों से होने वाली वसूली को भी ध्यान में रखा जाए। 

पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों में उधार एवं अग्रिम की वसूली एक प्रमुख मद Bl अतः दिये गये 
उधार एवं अग्रिम की देय किस्तों को आधार मानते हुए इनके अनुमान निर्धारित किए जायें। 
राजस्व वापसियाँ (Rega) : जहाँ कहीं आवश्यक हो, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वापस 
होने वाली धनराशियां के लिये व्यवस्था की जाये जिन्हें राजस्व के मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन 
एक पृथक लघु शीर्ष- “घटाइये वापसियाँ” के अधीन दिखाया जाये। इस संबंध में शासनादेश सं, 
बी-1-1302/दस-38/2001, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 द्वारा जारी निदेशों का कड़ाई से पालन 
किया जाये। 


प्रशासनिक विभागों द्वारा राजस्व प्राप्तियाँ से सम्वन्धित अनुमान वित्त विभाग को विलम्बतम्‌ दिनांक 
30 नवम्बर, 2008 तक प्रेषित कर दिये जायें। 
व्यय के अनुमान 

6. आदर्श बजट की संरचना में यह आवश्यक है कि राजस्व व्यय की पूर्ति राजस्व प्राप्तियाँ से हो जाये। 
विगत वर्षों से प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व आय में वृद्धि व राजस्व व्यय में नियंत्रण से 
राजस्व घारे में निरन्तर कमी आ रही है।- वर्ष 2006-2007 व वर्ष 2007-2008 में राजस्व सरप्लस होने के 
साथ-साथ वर्ष 2008-2009 के पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व सरप्लस होना अनुमानित है। इस प्रवृत्ति को 
बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि राजस्व प्राप्ति पक्ष के अनुमानों में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व पक्ष 
के व्यय में कमी लाये जाने के लिए ठोस प्रयास किये जायें। 

व्यय पक्ष के अनुमानों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित विन्दुओं पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक $—— 


(1) 


(2) 


(3) 


आयोजनागत पक्ष की समस्त अनुमोदित. और चालू आयोजनागत योजनाओं के अनुमान _ 
निर्धारित प्रपत्र (पृष्ठ 17-18) में यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग के माध्यम 
से वित्त विभाग को समय से उपलब्ध करा दिये जाये। 

ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), सिंचाई, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के 
लिए विभिन्न स्त्रोतों से फण्ड्स प्राप्त होते हें। अतः कन्वर्जेन्स के माध्यम से धनराशियों की डवटेलिंग 
इस प्रकार की जाय कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। तदनुसार ही 
नियोजन विभाग के परामर्श से कार्य योजनायें तैयार करके बजट अनुमान प्रस्तावित किये जायें। 
नियोजन विभाग द्वारा जिन योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है, अथवा 
अन्यथा योजनाओं को समाप्त करने के लिये पूर्व ही उच्च स्तरीय निर्णय लिये जा चुके है, उन 
योजनाओं के लिये बजट में प्रावधान सम्मिलित न किया जाये। आयोजनागत मदों में परिव्यय 
निर्धारण/आवंटन का दायित्व, यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग का है 
इसलिये इन मदों में बजट प्रावधान के पूर्व सम्बन्धित विभाग का मन्तव्य प्रत्येक मामले में 
अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। आयोजनागत पक्ष के समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के 
पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित. कर लें कि सम्बन्धित बजट प्रस्ताव आयोजनागत परिव्यय 
के अन्तर्गत है तथा यथास्थिति नियोजन विभाग/ समाज कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त की 
जा चुकी है। 
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(4) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुमानों पर विचार करते समय भविष्य में उनके रख-रखाव पर 
सम्भावित व्ययभार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये। 

(5) सामान्यतः नई गाड़ियाँ क्रय न की जायें। यह व्यवस्था भारत सरकार की योजनाओं तथा वाह्य 
सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत वाहनों के क्रय पर भी लागू होगी। जहाँ कहीं आवश्यक 
हो, शासन का अनुमोदन प्राप्त करके अनुवन्ध पर गाड़ियों की व्यवस्था की जाय। 

(6) arzed वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बजट प्रावधान---वारहवें वित्त आयोग द्वारा 
सहायता अनुदान के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों एवं पुलों के रख-रखाव, भवनों के 
रख-रखाव, वनों के रख-रखांव, ऐतिहासिक विरासत संरक्षण तथा राज्य की विशेष आवश्यकताओं के 
अन्तर्गत 100 वर्षों से भी अधिक पुराने कलेक्ट्री भवनों की मरम्मत, वुन्देलखण्ड और पूर्वांचल 
क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने एवं शहरी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, 
शहरी एवं ग्रामीण निकायों तथा आपदा राहत हेतु अनुदान संस्तुत किया गया है। 

सभी सम्बन्धित विभागों को वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग द्वारा बारहवें वित्त आयोग की 
रिपोर्ट के सम्वन्धित अध्याय एवं दिशा-निर्देशों की प्राप्तियाँ तथा वर्ष 2009-2010 में भारत 
सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की सूचना अलग से प्रेषित की जा रही Ed अतः 
सम्वन्धित प्रशसकीय विभागों द्वारा उक्त विवरण के अनुसार वजट प्रावधान कराया जाना 
सुनिश्चित किया जाये। 

(7) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 के बजट से “जीरो वेस वजटिंग” प्रणाली लागू की गयी 
है। इसके सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। अतः विभिन्न 
योजनाओं के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के अनुमान निर्धारित करने से पूर्व निम्नांकित 
विन्दुओं पर परिनिरीक्षा की जाये--- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड़) 


प्रत्येक विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाये तथा अनुपयोगी योजनाओं 
को समाप्त करने पर विचार किया जाये। स्टाफ पर निरन्तर बढ़ते व्यय को देखते हुए 
प्रशासनिक ढाँचे की समीक्षा करके पुनर्गठन किया जाये। प्रशासनिक विभाग इस तथ्य पर 
भी ध्यान देंगे कि लाभार्थी तक अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु “डिलीवरी सिस्टम” पर सीधा 
कितना खर्च किया जा रहा है तथा पर्यवेक्षण पर कितना व्यय हो रहा है। इसे स्वीकृत 
मानक की सीमा में रखते हुए ही बजट अनुमानों के प्रस्ताव भेजे जायें। 

राज्य सरकार द्वारा दी जा रही “सब्सिडीज” की समीक्षा संसाधन एवं व्यय आयोग की 
संस्तुतियो के सन्दर्भ में की जाये एवं उच्च स्तर पर निर्णय लेकर बजट में सब्सिडीज के 
अनुमान निर्धारित किये जायें। 

ऐसे कार्यों का चयन किया जाये जिन्हें संविदा (reae) के आधार पर कराकर व्यय को 
कम -किया जा सकता है। ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नियमित कर्मचारी को अन्यत्र 
समायोजित करने पर भी विचार किया जा सकता है। यथासम्भव संविदा के आधार पर 
कर्मचारियों को नियुक्त करके कार्य सम्पादित करने के स्थान पर कार्य को ही संविदा के 
आधार पर सम्पादित करवाया जाये। ; 
फिजूलखर्ची पर रोक लगायी जाये तथा अनुत्पादक व्यय में यथासम्भव कमी लायी जाये। 
इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्र संख्या सी०ए.-934/दस- 
2008-मित-1-2007 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित प्रावधानों का विशेष रूप 
से ध्यान में रखा जाये। 

वास्य सहायतित योजनाओं, केन्द्र पोषित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स-लिंक्ड योजनाओं 
को विशेष प्राथमिकता दी जाये। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 
आरन्आईन्डीनएफः के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ऐसा देखा गया. 
है कि नाबार्ड से प्रयोजनाओं की स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाती हैं परन्तु विभाग के 
अनुदान में योजनाओं के संचालन हेतु या तो बजट व्यवस्था नहीं रहती है या अपर्याप्त 
होती है। अतः सभी संबंधित विभाग नाबार्ड से वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए सुसंगत 
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लेखाशीर्ष में पर्याप्त वजट प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करायें। विभाग द्वारा अपने 
अनुदानों में नावार्ड से पोषित परियोजनाओं के चालू कार्यों (आर«आई०डी*एफ०-समस्त 
ट्रेनचे) के लिए एक जगह एवं नये कार्यों के लिए नई माँगों के माध्यम से वजट प्रावधान 
कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। 

(च) विभिन्‍न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जिनमें “टाइम ओवर रन” तथा “काट ओवर 
रन” हो, की समीक्षा शासनादेश संख्या-वी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 
के अनुसार की जाये। नये निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की वजट व्यवस्था करने पर सामान्यतः 
तभी विचार किया जाये जव पुराने अपूर्ण कार्यो के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था सुनिश्चित हो 
जाय। कास्ट-वैनिफिट के आंधार पर जो योजनायें वायविल न रह गई हों, उनसे सम्बन्धित 
निर्माण कार्य का परित्याग करने अथवा अन्यथा उपयोग करने पर विचार किया जाये। 
भवनों के निर्माण कार्य. क॑ लिए बजट प्रावधान इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से किया जाये 
कि सम्पूर्ण निर्माण पूरा होने से पूर्व ही भवनों का चरणों म॑ उपयोग सम्भव हो सके। 

(छ) वेतन, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि के व्यय अनुमानों को तैयार करते समय स्वीकृत 
पदों के स्थान पर केवल भरे हुए पदों (कार्यरत पदों) को ही आधार माना जाये। केन्द्रीय 
छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति की 
संस्तुतियां के प्राप्त होने तथा उनके सम्वन्ध में सक्षम स्तर के आदेश प्राप्त होने पर वेतन, 
भत्ते तथा पेंशनादि के लिए विभागीय अनुदाना के अन्तर्गत आवश्यक बजट व्यवस्था 
यथासमय सीधे वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। अतः प्रशासकीय विभाग वर्तमान वेतनमानों . 
के अनुसार ही वेतन, भत्ते आदि के लिए बजट अनुमान प्रेषित Hel 

(ज) भवनों का निर्माण 

अनावसीय भवन--- 

— “पुलिस' तथा “राजकीय मुद्रणालय’ को छोड़कर “सामान्य सेवाओं! में कार्यों के अन्तर्गत 
आने वाले सभी सरकारी अनावसीय भवन तथा “सामाजिक सेवायें” तथा “आर्थिक सेवायें’ से 
सम्बन्धित सामान्य प्रयोजन कार्यालय/प्रशासनिक भवन के लिए मुख्य शीर्ष “4059-लोक 
निर्माण पर पुँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 

— अस्पतालों, विद्यालयों, कुषि कालेजों आदि जैसे “सामाजिक सेवाओं” तथा “आर्थिक सेवाओं, 
के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों हेतु भवनों के लिए सम्बद्ध कार्यात्मक मुख्य शीषों 
के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 

— पुलिस के अनावासीय भवनों के लिये बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4055-पुलिस पर पूँजीगत 
परिव्यय’ के अन्तर्गत तथा राजकीय मुद्रणालय के अनावासीय भवनों के लिये बजट व्यवस्था 
मुख्य शीर्ष “4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पुँजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत की wm 


— “पुलिस' को छोड़कर सभी आवासीय भवनों के लिए बजट व्यवस्थौ मुख्य शीर्ष 
“4216-आवास पर पुँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत की जाये। 

— “पुलिस” के लिए आवासीय भवनों के लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष “4055-पुलिस पर 
पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत. की जाये। 

(झ) भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-- 

(1) अनावासीय भवन-- 

— “सामान्य सेवाओं' के कार्यों के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी अनावासीय भवन तथा 
“सामाजिक सेवाये' तथा “आर्थिक सेवायें” से सम्बन्धित सामान्य प्रयोजन कार्यालय/प्रशासनिक 
भवन के लिए मुख्य शीर्ष “2059-लोक निर्माण कार्य' के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 

— अस्पतालों, विद्यालयों, कृषि कालेजों आदि जैसे “सामाजिक सेवाओं” तथा “आर्थिक सेवाओं ' 
के अन्तर्गत आने वाले कार्यात्मक प्रयोजनों के लिए भवन की मरम्मत तथा रख-रखाव के 
लिए सम्बद्ध कार्यात्मक मुख्य शीषों के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की जाये। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
234 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-] 


(2) आवासीय भवन--- 
— सभी आवासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए बजट व्यवस्था मुख्य शीर्ष 
“2216-आवास' के अन्तर्गत की जाये। 

(ञ) मानक मद : “09-विद्युत देय” एवं मानक मद : “10-जलकर/जलप्रभार” के अन्तर्गत वजट में 
समुचित प्रावधान प्रस्तावित किया जाये। 

_ (ट) मानक-मद “42-अन्य व्यय” के अन्तर्गत केवल ऐसे व्यय के लिये ही अनुमान सम्मिलित किये 
` जायें, जिसे किसी अन्य निर्धारित मानक मद के अन्तर्गत वर्गीकृत करना सम्भव न हो। 

(ठ) मानक मद : “24-geq निर्माण कार्य” तथा “25-लघु निर्माण कार्य” को केवल पूँजीगत पक्ष के 
मुख्य शीर्षो के अधीन ही रखा जाये। 

(इ) बजट में सीधे एकमुश्त वयवस्था न प्रस्तावित की जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में एकमुश्त 
व्यवस्था “व्यय की नई मदों” के माध्यम से ही किये जाने पर विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में 
बजट मैनुअल के पैरा-31 में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। 

रक्षित निधियाँ 

7. राज्य सरकार के बजट साहित्य के खण्ड-2, भाग-1 के विवरण पत्र-3 में उन रक्षित निधियों का 

विवरण दिया जाता है, जो लोक-लेखे में संरक्षित है। कतिपय योजनाओं का वित्त पोषण इन निधियों से 
किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गठित विनियमीकरण समिति ने इस सम्वन्ध में निम्न आशय की संस्तुति 
“अधिकांश आरक्षित निधियों के सृजन से पारदर्शिता कम होती है, व्यय सही-सही प्रदर्शित नहीं 
होता है, विधान-मण्डल का नियंत्रण शिथिल होला है तथा निधियों के सृजन से अपेक्षित 
लाभ भी नहीं होता है। अधिकांश निधियाँ ऐसी हैं, जिन्हें समाप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था 
की जाती है।” | 
रक्षित निधियाँ, जिनमें विगत तीन वर्षो में कोई लेन-देन नहीं हुआ है, समाप्त की जाये।- 
प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय के अनुमान वित्त विभाग को विलम्बतम्‌ दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक 
प्रेषित कर दिये जायें। 
व्यय की नई मर्दे 
8. नई योजनाओं को विधान मण्डल के विशिष्ट संज्ञान में लाने के उद्देश्य से व्यय की नई मदों पर 
विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां को एक अलग खण्ड में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय की नई मदों के प्रस्ताव 
तैयार करते समय मैनुअल के पैरा-59 में दिये गये विवरण तथा मानकों को ध्यान में रखा जाये। नई 
योजनाओं. के प्रस्तावों को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखा जाये--- 

(क) नई माँगों के प्रस्तावों की जाँच पृष्ठ 12 पर उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर भी किया जाना 
सुनिश्चित करें। 

(ख) व्यय की नई मदों के प्रस्तावों में मुख्यतः बाह्य सहायतित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजनागत, केन्द्र 
द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं हेतु प्रस्ताव ही सम्मिलित किये 
जायें। नई योजनाओं हेतु यथासम्भव पद सृजन के स्थान पर बैकल्पिक व्यवस्था के विषय में 
प्रस्ताव लाया जाये। फिर भी, यदि पदों का सृजन अपरिहार्य हो तो विद्यमान पदों को यथास्थिति 
आस्थगित अथवा समाप्त करके न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर नई योजना के अन्तर्गत 
पदों का सृजन प्रस्तावित किया जाये। 

(ग) जिन प्रशासकीय विभागों द्वारा विभाग में चल रही शत-प्रतिशत राज्य पोषित अनुपयोगी 

योजनाओं को समाप्त करते हुए नई योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, 
ऐसे विभागों की नई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बजट में. सम्मिलित करने पर 
विचार किया जायेगा। . 

(ध) नये आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, प्रेषित 

. न किया जाये। 

(s) ` ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास. हेतु आरनआईनडीनएफः के अन्तर्गत जिन विभागों में 

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 में परियोजनायें स्वीकृत किया जाना सम्भावित हो, उन 
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विभागों द्वारा अपने-अपने अनुदानों में ares. Sh. से वित्त-पोषित योजनाओं के लिए 
बजट प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

9. यद्यपि नई मागो के प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 
2008 निर्धारित की गई है, नये व्यय से सम्वन्धित प्रस्तावों को, ज्यो-ज्यों वे तैयार होते जाये, तुरन्त प्रेषित 
कर दिया जाये और उन्हें निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत किये जाने के लिये रोके न रखा जाये, इससे 
सचिवालय के प्रशासनिक विभागों को और वित्त विभाग को परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और 
यदि किसी अतिरिक्‍त सूचना की आवश्यकता हो तो उसे विभाग से माँगा जा सकेगा। प्रशासकीय विभागों 
द्वारा नई मांगों के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप (पृष्ठ 13) में तैयार पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को भेजे जायें। 
इस सम्बन्ध में यह वात स्पष्ट रूप से समझा ली जाये कि जो प्रस्ताव वित्त विभाग में निर्धारित तिथि के बाद 
प्राप्त होगा उस पर साधारणतया विचार नहीं किया जायेगा और इससे सार्वजनिक सेवा पर जो प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व उस अधिकारी या उस सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग का होगा, जिसने समय 
पर कार्यवाही करने में चूक की है। 
बजट संरचना हेतु सामान्य दिशा-निर्देश 

10. बजट अनुमानों के प्रस्तावों को तैयार करने में जिन अन्य वातों का विशेष ध्यान रखा जाना है, 
वह निम्नलिखित हैं--- 

(1) वार्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम हेतु समस्त वजट प्रावधान नियोजन विभाग के अनुदान 
संख्या-40 में किया जाना है। अतः विभागों द्वारा अपने अनुदानों में बार्डर एरिया डेवलपमेंट 
कार्यक्रम के अन्तर्गत वजट व्ययक व्यवस्था प्रस्तारित न की जाये। 

(2) “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिये 
एक अलग अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक 
योजना) निर्धारित है। “अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान” के अन्तर्गत 
धनराशि मात्राकृत कर आयोजनागत पक्ष के अनुमान वर्ष 2009-2010 के बजट में अनुदान 
संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) में विभिन्न 
कार्यात्मक मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत लघु शीर्ष “789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के 
अधीन प्रस्तावित किये जायें। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 
बजट अनुमानों तथा प्रस्तावों को समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया 
जाये”। 

(3) वर्तमान लेखा-वर्गीकरण प्रणाली के अन्तर्गत जन-जाति उपयोजनाओं हेतु लघु-शीर्ष “796- 
जनजाति क्षेत्र उपयोजाना” निर्धारित किया गया है। जन-जाति क्षेत्र उपयोजना हेतु धनराशि 
मात्राकुत कर आवश्यक प्रवधान अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) 
के अन्तर्गत उक्त लघु शीर्ष के अधीन प्रस्तावित किये जांय। जनजाति क्षेत्र उपयोजना के बजट 
अनुमानों तथा प्रस्तावों को समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायें। 

(4) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के स्वरूप में यथा आवश्यक परिवर्तन 
करके वाह्य सहायता/केनद्रीय सहायता एवं नाबार्ड से पोषित होने वाली परियोजनाओं के लिए 
अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। वाह्यं सहायतित परियोजनाओं, 
रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु आवंटित 
परिव्यय के सापेक्ष आवश्यक बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

(5) ` बजट अनुमानों में लेखा-शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण का उल्लेख किया जाये। व्यय के अनुमान सही 
मुख्य-शीर्ष, उप-मुखय शीर्ष, लघु-शीर्ष, उप-शीर्ष, विस्तुत-शीर्ष, तथा मानकमद जैसे-वेतन, 
महँगाई भत्ता, यात्रा-व्यय तथा अन्य मानक मदों के स्तर तक अवश्य दिखाये जायें।. यह भी 
सुनिश्चित कर लें कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 का बजट तैयार करते समय व्यय के अनुमानों 
को पृष्ठ 14-16 पर उल्लिखित मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत किया जाये। 

(6) लोकःलेखा समिति ने लेखा परीक्षा-प्रतिवेदनों पर समय-समय पर विचार करते समय यह मत 
व्यक्त किया है, कि अधिकांश मामलों में व्ययाधिक्य अथवा aad त्रुटिपूर्ण बजट अनुमानों के 
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कारण होती है। कतिपय विभागों के अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अथवा 
काफी बड़ी बचत ऐसे कारणों से हो जाती है, जिसका पूर्वानुमान अधिक जागरूकता रखने पर 
समय से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल के अध्याय 3, 4, 5 तथा 6 में 
प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में दिये गये अनुदेशों का यदि सही ढंग से 
अनुपालन किया जाये तो अनुमानों तथा वास्तविक आँकड़ों में होने वाले अन्तर को घटाकर 
न्यूनतम किया जा सकता है। अतः बजट अनुमान प्रस्तावित करते समय बजट मैनुअल में दिये गये 
निदेशों का सही ढंग से अनुपालन किया जाये तथा पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए यथार्थिक 
(रियलिस्टिक) अनुमान ही प्रस्तावित किये जायें ताकि व्यथाधिक्य/बचत की सम्भावना न I 

(7) सभी प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वजट अनुमान महालेखाकार 
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद कार्यालय के बजट अनुभाग में समय से 
उपलब्ध हो जायें। 

(8) वजर साहित्य को सूचनाप्रद एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि 
केन्द्र सरकार, विश्व वैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के समक्ष कोष्ठक में 
यह भी उल्लेख किया जाये कि अमुक योजना किस सीमा (प्रतिशत) तक सम्बन्धित संस्था zW 
वित्त-पोषित होगी। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट में निम्नलिखित योजनाओं को उनके सम्मुख 
निर्धारित उप-शीषाँ/व्यौरेवार शीषों के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रदर्शित किया जाये 


योजना का प्रकार उप-शीर्ष संख्या 
1. केन्द्रीय आयोजनागत/केद्ध द्वारा पुरोनिधानित योजनायें - 0] 
2. बाह्य सहायतित योजनायें 97 
3. अम्बेडकर ग्राम विकास योजनायें 98 


(9) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए वर्ष 
2009-2010 के वजट में अलग-अलग व्यवस्था क्रमशः विस्तृत शीर्ष 01 से 50 तथा 51 से 
97 के अन्तर्गत प्रस्तवित की जाये तथा योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का प्रतिशत 
भी दर्शाया जाये। उक्त के अलावा यह भी दर्शाया जाये कि प्रस्तावित धनराशि केन्द्रांश व राज्यांश 
दोनों हैं अथवा केवल राज्यांश, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है--- 

उदाहरण (1) --- यदि केन्द्रांश तथा राज्यांश क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत हैं और बजट 

में केवल राज्यांश के लिए प्रावधान किया जा रहा है, तो उसे योजना/कार्यक्रम के 
विवरण के आगे कोष्ठक में (d 80/रा० 20-रा) प्रदर्शित किया जाये। 

उदाहरण (2) --- यदि केद्धांश तथा राज्यांश का प्रतिशत क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत है 

और बजट में प्रावधान Haig तथा राज्यांश के लिए सम्मिलित रूप से किया जा 
रहा है, तो उसे योजना/कार्यक्रम के विवरण के आगे कोष्ठक में (के०60/रा० 
40-के०* रा०) प्रदर्शित किया जाये। 

उदाहरण (3) --- यदि योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित है, तो योजना के विवरण के आगे 

कोष्ठक में (केश 100/रा०00-के०) प्रदर्शित किया जाये। 
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (uu) से वित्त पोषित योजनाओं को के्द्र।केन्द्रीय 
आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के रूप में प्रदर्शित न किया जाये, क्योंकि ये 
राज्य योजना का अंग है। 

(10) वजट में उप-शीर्ष : “97-वास्य सहायतित योजनाये' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष 01 तथा उसके 
आगे वाद्य सहायतित योजनाओं के विवरण का उल्लेख एवं वजट प्रावधान प्रस्तावित किया 
जाये तथा योजना के विवरण के आगे वाह्य सहायता का प्रतिशत कोष्ठक में दर्शया जाये। 

(11) बजट में सम्मिलित जो योजनायें/कार्यक्रम “जिला सेक्टर” के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं, 
उनके समक्ष कोष्ठक में “जिला योजना” स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये। 
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वित्तीय वर्ष 2008-2009 के वजट में “व्यय की नई मदों” के माध्यम से नई योजना के लिए 
की गई “एकमुश्त व्यवस्था” के सापेक्ष उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत जिन 
नई योजनाओं की स्वीकृतियॉ जारी की गई हैं, उनके वर्ष 2008-2009 के पुनरीक्षित अनुमान, 
यथास्थिति नये उपशीर्ष/ग्म्तित शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जायें। इसी प्रकार यदि चालू 
वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से ऐसी चालू योजनाओं, जिनके लिए बजट में धनराशि 
का प्रावधान नहीं है, के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, तो इन्हें भी वित्तीय वर्ष 
2008-2009 के पुनरीक्षित अनुमानों में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आगामी 
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदो के माध्यम से व्यय के प्रस्ताव 
पूर्ण एवं विस्तृत स्क्रूटनी के उपरान्त ही सम्मिलित किये जाय। 

कतिपय विभागों द्वारा केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए 
आयोजनेतर पक्ष में प्रावधान कराया जा रहा है, जो सही नहीं है। ऐसी योजनाएं जिससे सम्वन्धित 
व्यय राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जा रहा है, उसे यथास्थिति राज्य आयोजनागत 
पक्ष अथवा अयोजनेतर पक्ष में दर्शाया जाये! 

ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था न करायी जाये, 
जिनहें केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। यदि इन योजनाओं को राज्य सरकार की 
योजना के रूप में चलाया जाना आवश्यक- पाया जाता है, तो नयी योजना के रूप में स्वीकृति 
लेकर ही चलाया जाये। 

आय-व्ययक में प्रतीक प्रावधान किसी भी दशा में न कराया जाय। 

ऐसे विभाग जहाँ आवश्यकता से अधिक (सरप्लत) अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके वेतन, 
भत्ते आदि के भुगतान हेतु अनुदान के अन्तर्गत अलग से व्यवस्था प्रस्तावित की जाय। 

बाह्य सहायतित योजनाओं में ऐसी योजनाएँ भी सम्मिलित कर ली गयी हैं, जो अन्य स्त्रोतों 
यथा-नावार्ड आदि से वित्त-पोपित हैं या जो पूर्व में वाह्य सहायतित थी, किन्तु अब नहीं है। 
बजट प्रस्ताव प्रेषित करते समय. इसका भी भली-भाँति परीक्षण कर लिया जाये तथा इसकी 
व्यवस्था उपशीर्ष : “01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन् द्वारा पुरोनिधानित योजनाये' में न कराकर 
अन्यत्र यथा विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत ही कराई जाये! 

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के वजट साहित्य के खण्ड-5 (भाग-1 से 10) में प्रदर्शित अनुदानां 
के नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है। इस सूची में समय-समय पर 
परिवर्तन होना स्वाभाविक है, परन्तु इसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को 
उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिसके कारण सूची में संशोधन नहीं हो पाता है और सूची त्रुटिपूर्ण 
रह जाती है। विधान-मण्डल/संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले साहित्य में यथासंभव त्रुटि नहीं 
रहनी चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि यदि सूची में किसी प्रकार का 
संशोधन अपेक्षित हो तो उसकी सूचना शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को समय से 
दे दी जाये ताकि बजट साहित्य में आवश्यक संशोधन किया जा सके। 

बजट साहित्य के खण्ड-6 में विभिन्न विभागों में विद्यमान राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के 
सम्वन्ध में सूचना मुद्रित की जाती el अतः समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने विभागों के पहली अप्रेल, 2008 की स्थिति के अनुसार स्थायी तथा, अस्थायी विभिन्न वर्गों 
के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की कुल संख्या तथा उनके वेतनमानों की सूचना निर्धारित के 
वित्त प्रारूप पर वित्त विभाग के वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग को विलम्वतम्‌ 30 


नवम्बर, 2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। 


11. शासनादेश संख्या बी-2-1799/दस-2008-244(5)/2008 दिनांक 25 अगस्त, 2008 में स्पष्ट 
किया गया है, केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित तथा .अन्य रिसोर्स लिंक्ड परियोजनाओं से सम्बन्धित 
धनराशियों को छोड़कर, पीनएलनएन/डिपाजिट खातों में राज्य सरकार की धनराशि जमा न की जायेगी। अतः 
वर्ष 2008-2009 के बजट में विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत जिन वचतों को समर्पित किया जाना और 
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उनके समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए धनराशि की आवश्यकता अनुमानित हो, तो वित्तीय वर्ष 
2009-2010 के बजट में तद्नुसार प्रावधान प्रस्तावित किया जाय। 

12. राज्य सरकार का बजट प्रदेश के प्रगतिशील स्वरूप का निरूपण करने वाला एक नीति निर्धारक 
दस्तावेज है तथा बजट अनुमानों का आंकलन एवं उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना “टॉप मैनेजमेन्ट फंक्शन” ÈI 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बजट अनुमानों/प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रमुख सचिव अपने 
स्तर पर. प्री-बजट बैठकों का आयोजन कर लें, जिनमें वित्त विभाग के सम्बन्धित सचिव भी रहेंगे। इन 
बैठकों में आयोजन एवं आयोजनेतर-दोनों पक्ष के बजट प्रस्तावों को परीक्षण एवं निरूपण किया जायेगा। इन 
बैठकों में नियोजन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित कर लिया जाय। इन बैठकों के आयोजन से 
कम से कम एक सप्ताह पूर्व आवश्यक बजट अनुमान/प्रस्ताव वित्त विभाग के सम्बन्धित व्यय-नियंत्रण 
अनुभागों तथा नियोजन विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। 

अतः मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये 
जाने के साथ-साथ सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं को वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट के माध्यम 
से मूर्तरूप देने के लिए .विभागीय अनुमानों के प्रस्ताव निर्धारित तिथि के भीतर वित्त विभाग तथा 
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। यह 
आशा की जाती है कि पूर्व की भाँति समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी इस मामले में अपना पूरा सहयोग 
देंगे और समुचित कार्यवाही समय से सुनिश्चित mr 

कृपया इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को शीर्षस्थ प्राथमिकता प्रदान करते et तद्नुसार अपने अधीन 
सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें, क्योंकि वजट अनुमानों की तैयारी अनिवार्यतः 
समयबद्ध कार्यक्रम el 
संलग्नक : यथोपरि। 

भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
नई मांगो के प्रस्तावों की जाँच हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य Reg: 

(1) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम का कास्ट-वैनीफिट के आधार पर मूल्यांकन इस दृष्टि से भी किया जाये 
कि उस पर होने वाले व्यय के सापेक्ष किस सीमा तक सामाजिक लाभ प्राप्त होगा? 

(2) सीमित संसाधनों के भीतर क्या योजना/कार्यक्रम का राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना नितान्त 
आवश्यक है? 

(3) क्या प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा सकती है? 
यदि योजना पर कम व्यय करके (अर्थात्‌ गैर सरकारी संस्था को अनुदान दे कर) उसे किसी निजी/गेर सरकारी 
संस्था द्वारा चलाया जा सके तो इससे राज्य सरकार पर कम व्यय-भार पड़ेगा। 

(4) क्या किसी चालू योजना/योजनाओं को समाप्त करके विना कोई अतिरिक्त राशि व्यय किये 
प्रस्तावित नई योजना/कार्यक्रम को चलाया जा सकता है? 

(5) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम में वेतन की कितनी प्रतिशत राशि सम्मिलित है। क्या वेतन पर अधिक 
राशि वहन करने में राज्य सरकार समर्थ होगी? वेतन के अतिरिक्त प्रस्तावित योजना में परिसम्पत्तियों के सृजन 
हेतु पूँजी-पक्ष में कितना व्यय अनुमानित है तथा पूँजीगत पक्ष में होने वाले व्यय की लागत का आधार क्या है? 

(6) क्या योजना की लागत किसी मानक के आधार पर निर्धारित की गई है? 

(7) योजनाओं का मूल्यांकन करने में “वैल्यू फॉर मनी” के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाये। 

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये व्यय की नई मांग का प्रस्ताव 
आयोजनागत/आयोजनेतर 


UBRRGICUSEERUTI दोहा... 8. ceeconeaeaeecteesnocen कका चत 
विभाग का नाम 29, ळा MEAN eee etn erste: On 
योजना का नाम JU क यानाला 
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योजना: की: संक्षिप्त रूपरेखा. 00005 कळ 0 eee eke eve eee ree 
वित्तीय आवश्यकता : (योजना की कुल अनुमानित लागत तथा बजट वर्ष में प्रस्तावित 


धनराशि का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाये) 

योजना के वित्तीय स्त्रोत : (प्रस्तावित योजना केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 
योजना अथवा अन्य वित्तीय संस्था से सहायतित होने की दशा में 
केन्द्रांश अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश एवं राज्यांश का प्रतिशत 
स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। यह भी उल्लेख किया जाये कि बजट में 
प्रस्तावित प्रावधान केन्रांश अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश और 
राज्यांश दोनों के लिए है अथवा केवल राज्यांश के लिए है तथा 
केन्द्रांश/वित्तीय संस्था का अंश कब प्राप्त हुआ है अथवा प्राप्त होने 
की सम्भावना है।) 

आय-व्ययक में प्रस्तावित धनराशि के लिए लेखाशीर्ष के अनुसार विभाजन--- 
राजस्व व्यय : (हजार रूपयों में) 
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योग : पूँजीगत व्यय 


कुल योग 0 529 I M SR ME 
अनुभाग का नाभ :. ....... न o S ; 

पत्रावली संख्या. :“ 02-5 MRR हस्ताक्षर : 

दिनॉक MAR o eee (प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव) 

बजट में प्रदर्शित होने वाली व्यय की मनक ae 
मानक मद विवरण 

1. वेतन इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन जैसा कि मूल नियम 
9(21) में परिभाषित किया गया है और बोनस सम्मिलित होंगे। 

2. मजदूरी इसमें आकस्मिक व्यय से संदत्त श्रमिकों और कर्मचारियों की 
मजदूरी/पारिश्रमिक सम्मिलित हैं। 

3. महँगाई भत्ता शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय महँगाई भत्ता की व्यवस्था 
सम्मिलित होगी। 

4. यात्रा-व्यय : इसमें ड्यूटी पर यात्रा के फलस्वरूप सभी प्रकार के व्यय, किन्तु 
अवकाश यात्रा सुविधा, स्थानान्तरण यात्रा-व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु 
यात्रा-व्यय न सम्मिलित हो, आते हैं। 

5. स्थानान्तरण यात्रा-व्यय स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा-व्यय। 
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13. 


14. 


16. 


17. 


19. 


मानक मद 
अन्य भत्ते 


मानदेय 


कार्यालय व्यय 


विद्युत देय 


- जलकर/जल प्रभार 


. लेखन-सामग्री और फार्मो की 


छपाई 


. कार्यालय फर्नीचर एवं 


उपकरण 


टेलीफोन पर व्यय 


स्टॉफ कारों और अन्य मोटर 
गाड़ियों का क्रय 


. गाड़ियों को अनुरक्षण और 


पेट्रोल आदि की खरीद 


व्यावसायिक और विशेष 
सेवाओं के लिये भुगतान 


किराया, उपशुल्क और. कर 
स्वामित्व 


- प्रकाशन 


विज्ञापन, बिक्री और 
विख्यापन व्यय 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-1 


| J eee 
इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय मकान का किराया, नगर प्रतिकर 
भत्ता, वाहन व्यय wag भत्ता एवं नियत यात्रा भत्ता तथा 
विकलांग भत्ता आदि सम्मिलित हैं। 
मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था इस मद के 
अन्तर्गत सम्मिलित है। 
इनके अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिये अपेक्षित 
आकस्मिक व्यय तथा डाक व्यय, सज्जा की खरीद और उनका अनुरक्षण 
सम्मिलित हैं। 
सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक- भवनों/अतिथिगृहों आदि के विद्युत aui 
व्यय हेतु व्यवस्था सम्मिलत हैं। 
सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि गृहों आदि के जलकर/ 
जल प्रभार के भुगतान की व्यवस्था सम्मिलित हैं। 
कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मा की छपाई और अन्य लेखन-सामग्री 
(कम्प्यूटर स्टेशनरी के अलावा) की व्यवस्था सम्मिलित हैं। 
इसके अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त कार्यालय मशीन जैसे- 
फोटोकापियर, फैक्स आदि के व्यय सम्मिलित होंगे। इसमें कम्प्यूटर 
का क्रय सम्मिलित नहीं हैं। 
सरकारी कार्यालयों/सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन 
आदि पर व्यय। इसमें सेल्यूलर फोन पर अनुमोदित व्यय भी 
सम्मिलित होगा। 
सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि get आदि के प्रयोगार्थ 
तथा उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के क्रय की व्यवस्था। 
सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक भवनों/अतिथि yet आदि के प्रयोगार्थ 
उपयोग की जाने वाली मोटर वाहनों के सम्बन्ध में पेट्रोल/डीजल तथा 
अनुरक्षण सम्वन्धी व्यय की व्यवस्था। शासकीय प्रयोजन के लिये 
अनुबन्ध आदि के आधार पर मोटर वाहनों की व्यवस्था पर 
अनुमोदित व्यय भी इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित होगा। 
इसमें विधिक/विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री सेवा की फीस, 
परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षका और कक्ष निरीक्षकों को देय 
पारिश्रमिक सम्मिलित है। 
इसमें किरायें पर लिये गये भवनों के किरायें, उपशुल्क और कर 
आदि पर व्यय सम्मिलित है। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय भी 
सम्मिलित है। 

इसमें कार्यालय संहिता और नियम संग्रह तथा अन्य मूल्य सहित और 
विना मूल्य लेख्यो के मुद्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। किन्तु 
इसमें विख्यापन सामग्री का मुद्रण सम्वन्धी व्यय सम्मिलित नहीं है। 
इसमें अभिकर्ताओं को देय बिक्री पर छूट भी सम्मिलित होगी। 
इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की 
छपाई से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होगा। 
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20. 


30. 


31. 


32. 
33). 


34. 
35. 


(1 गी १ Oe 


मानक मद 
सहायक अनुदान/अंशदान 
राज सहायता 


. छात्रवृत्तियॉ और छात्र-वेतन 


. आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक 


भत्ता आदि 


. गुप्त सेवा व्यय 
24. वृहत निर्माण कार्य 


. लघु निर्माण कार्य 


. मशीनें और सज्जा/उपकरण 


और संयंत्र 


. सब्सिडी 


. मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण 


और पेट्रोल आदि की खरीद 


. अनुरक्षण 


निवेश/ऋण 


सामग्री और सम्पूर्ति 


ब्याज/लाभांश 
पेंशन/आनुतोषिक/अन्य 
सेवानिवृत्ति हितलाभ 


अवमूल्यन 
अन्तर्लेखा संक्रमण 


विवरण 
मानक मद संख्या 43 तथा 48 में परिभाषित सहायक अनुदान की 
धनराशियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायक अनुदान/ 
अंशदान/राज सहायता, जिसमें समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन 
पेंशन भी सम्मिलित हैं। 
विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों. के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति/ 
छात्र-वेतन की व्यवस्था। 
इसके अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय/मनोरंजन भत्ते सम्मिलित होंगे। 
अन्तर्विभागीय बैठकों, कांफ्रेन्सां आदि में दिये जाने वाले, जलपान को 
“कार्यालय व्यय” के अन्तर्गत अभिलिखित किया जायेगा। 
गुप्त सेवा सम्वन्धी व्यय। 
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-\1 के पैरा-314 में परिभाषित - 
किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं से सम्बन्धितः: - 
लागत भी सम्मिलित होगी। 
जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५1 के पैरा-314 में परिभाषितः 
किया गया है। 
इसमें किसी कार्यालय के संचालन के निमित्त अपेक्षित मशीन सज्जा, 
साधित्रं (mea) आदि से भिन्न मशीनें, सज्जायें और साधित्र आदि 
तथा विशिष्ट निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित विशेष उपकरण और 
संयंत्र सम्मिलित है। 
इसमें आर्थिक सेवाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता के अंश को 
अभिलिखित किया जायेगा। 
यह मानक-मद समाप्त कर दिया गया है। 


इसके अन्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा (जो मद 24, 25 
और 26 के अन्तर्गत आते हैं) के अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित 
किया जाता है इसमें अनुरक्षण संबंधित मरम्मत भी सम्मिलित हैं। 
सार्वजनिक संस्थाओं/निगमों आदि में अंशएूँजी विनियोजन अथवा 
ऋण दिये जाने की व्यवस्था। 

इस मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयो के 
लिए कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, खनिज अन्वेषण. से सम्बन्धी 
सामग्री, पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य 
सामग्री आदि का क्रय सम्मिलित होगा। 

इसके अन्तर्गत पूँजी/ऋण पर ब्याज सम्मिलित होगा। 

पेंशन/आनुतोषिक तथा तत्सम्बन्धी भुगतान एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु के 
समय अवकाश नकदीकरण तथा अंशदायी भविष्य निधियाँ/पेंशन 
निधियों को अंशदान सम्मिलित है, लेकिन समाज सुरक्षा योजनाओं के 
अधीन पेंशन सम्मिलित नही है। 

मूल्य ह्यस के सम्बन्ध में व्यवस्था। 

समेकित निधि से लोक लेखे में व्यवस्थित निधियों तथा कतिपय 
विशिष्ट मामलों में लोक लेखे से समेकित निधि में संक्रमित/ 
स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था। निर्माण एवं 
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मानक मद विवरण 
अनुरक्षण संबंधी “अधिष्ठान व्यय” और “मशीनरी तथा उपस्कर 
व्यय” को प्रतिशतता के आधार पर एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में 
संक्रमित करने तथा राज्य व्यापार योजनाओं (स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स) से 
सम्बन्धित राजस्व व्यय की धनराशि की पूँजीकृत करने के लिए भी 
इस मानक मद का उपयोग किया जा सकता है। 


36. बट्टा खाता/हानियाँ इसके अन्तर्गत वसूल न होने वाले बट्टे खाते डाले गये ऋण आते Él 
हानियों में व्यापार सम्बन्धी हानियाँ सम्मिलित होंगी। 

37. उचन्त उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 

38. अन्तरिम सहायता शासन द्वारा समय-सयम पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था। 

39. औषधि तथा रसायन चिकित्सालयो आदि के लिए औषधि तथा रसायन के क्रय के लिए 
व्यवस्था जिसमें, रूई पट्टी आदि भी सम्मिलित हैं। 

40. औषधालय सम्बन्धी चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज-सज्जा हेतु व्यवस्था। 

आवश्यक सज्जा 

41. भोजन व्यय विभिन्न विभागों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन 
व्यवस्था से सम्बन्धी व्यय। 

42. अन्य व्यय यह अवशिष्ट मद है जिसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय 


तथा विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है। । 
43. वेतन-भत्ते आदि के लिये इसमें मूल वेतन, समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अनुमन्य 
सहायक अनुदान महँगाई भत्ता. एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित होगा। शासन के 
; आदेशों के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों का पारिश्रमिक 
आदि भी इस मद के अन्तर्गत वगीकृत होगा। 
44. प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय एवं इसमें समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत होने वाले 


अन्य प्रासंगिक व्यय प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा-व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय 
: सम्मिलित होंगे। 
45. अवकाश यात्रा व्यय इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्वन्धित व्यय बर्गीकृत होगा। 
46. कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर इसके अन्तर्गत कम्पयूटर से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से 
का क्रय सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 
47. कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर 
स्टेशनरी का क्रय स्टेशनरी, प्रिन्टर रिबन/कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित 
होगा। 
48. पूँजीगत व्यय के लिए अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि से यदि पूँजीगत कायो पर व्यय 
सहायक अनुदान किया जाना है, तो इस प्रकार का व्यय इस मानक मद के अन्तर्गत 
| वर्गीकृत होगा। 
49. चिकित्सा व्यय इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकृत होगा। 
50. महँगाई वेतन मूल वेतन के 50 प्रतिशत ने समतुल्य महँगाई भत्ता का अंश 
कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए महँगाई वेतन माना जायेगा। 
51. वर्दी व्यय . इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को वर्दी पर अनुमन्य व्यय वर्गीकृत 
: किया जायेगा। 
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


Ss 


बट्टा खाता/हानियाँ 


उचन्त 
अन्तरिम सहायता 
औषधि तथा रसायन 


औषधालय सम्बन्धी 
आवश्यक सज्जा 
भोजन व्यय 


अन्य व्यय 


वेतन-भत्ते आदि के लिये 
सहायक अनुदान 


प्रशिक्षण हेतु यात्रा-व्यय एवं 
अन्य प्रासंगिक व्यय 


अवकाश यात्रा व्यय 

कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर 
का क्रय 

कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी 
स्टेशनरी का क्रय 


पूँजीगत व्यय के लिए 
सहायक अनुदान 


चिकित्सा व्यय 
महँगाई वेतन 


वर्दी व्यय 
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अनुरक्षण संबंधी “अधिष्ठान व्यय” और “मशीनरी तथा उपस्कर 
व्यय” को प्रतिशतता के आधार पर एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में 
संक्रमित करने तथा राज्य व्यापार योजनाओं (स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स) से 
सम्बन्धित राजस्व व्यय की धनराशि की पूँजीकृत करने के लिए भी 
इस मानक मद का उपयोग किया जा सकता है। 

इसके अन्तर्गत वसूल न होने वाले बट्टे खाते डाले गये ऋण आते हैं। 
हानियों में व्याघार सम्बन्धी हानियाँ सम्मिलित होंगी। 

उचन्त से सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 

शासन द्वारा समय-सयम पर स्वीकृत अन्तरिम सहायता की व्यवस्था! 
चिकित्सालयो आदि के लिए औषधि तथा रसायन के क्रय के लिए 
व्यवस्था जिसमें, रूई पट्टी आदि भी सम्मिलित हँ । 

चिकित्सालयों आदि में सफाई एवं साज-सज्जा हेतु व्यवस्था। 


विभिन्न विभागों में शासन की ओर से की जाने वाली भोजन 


व्यवस्था से सम्बन्धी व्यय। 

यह अवशिष्ट मद है जिसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय 
तथा विवेकाधीन कोष से व्यय भी सम्मिलित है। 

इसमें मूल वेतन, समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अनुमन्य 
महँगाई भत्ता. एवं अन्य भत्ते पर व्यय सम्मिलित होगा। शासन के 
आदेशों के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों का पारिश्रमिक 
आदि भी इस मद के अन्तर्गत वगीकृत होगा। 

इसमें समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत होने वाले 
प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा-व्यय, शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय 
सम्मिलित होंगे। 

इसके अन्तर्गत अवकाश यात्रा से सम्बन्धित व्यय बर्गीकृत होगा। 
इसके . अन्तर्गत कम्पयूटर से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से 
सम्बन्धित व्यय वर्गीकृत होगा। 

इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर 
स्टेशनरी, प्रिन्टर रिबन/कार्टेज आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित 
होगा। 


- अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि से यदि पूँजीगत कारयों पर व्यय 


किया जाना है, तो इस प्रकार का व्यय इस मानक मद के अन्तर्गत 
वर्गीकूत होगा। 

इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वर्गीकूत होगा। 

मूल वेतन के 50 प्रतिशत ने समतुल्य महँगाई भत्ता का अंश 
कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए महँगाई वेतन माना जायेगा। 

इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को वर्दी पर अनुमन्य व्यय वर्गीकृत 


किया जायेगा। 
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3. प्रस्तावित अनुमाना काविवण : | (धनराशि हज़ार रूपयों में) 


ara शीर्ष आय-व्ययक अनुमान पुनरीक्षित अनुमान आय-व्ययक अनुमान 
eee Se 2008-2009 2008-2009 20092010 = _ 
(1) राजस्व व्यय 
तेला 5 55553 00: 
OAT OS Ne IN IU. mm. 
AF GERM dicii crc S TENE 
OS, GIS भत्ता, दल QI mede 
ऐक्याचा व्यय CARO ES 
OSAAN a, PRU. 
06, GREE] 3 dO RR 
07 कार्यालयाव्यय >...:....:..:...:..::...:....... 


PETTITT ITTY 


+०९०००००००७००००००००७००००४७००००००० 


योग, राजस्व व्यय--- 
(2) पूँजीगत परिव्यय 
EINER ASIN TE NES OD Sie 


७०००७००००+०७७००००००००००००००००००००७०७०००७०००००००००००००००० 
TT TTT TTT TTT TTT TT TITTY TITY) 


******«******************************%*% 


MTT i = 
(3) ऋण और अग्रिम | 
SUIEHELARO o0 ov APPORT DERE 


योग : ऋण और अग्रिम 
ane Seine ee | Onl) 1111000000. 
oan =| AOOO 
4. (1) चालू वर्ष के आय-व्ययक तथा पुनरीक्षित अनुमानों में न्यूनाधिकताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। 
(2) चालू वर्ष के मूल आय-व्ययक अनुमानों तथा आगामी वर्ष के लिए आय-व्ययक अनुमानों के मध्य 
महत्वपूर्ण न्यूनाधिकताओं के कारण। 
5. प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष में वृद्धि के लिये मानक मदवार औचित्य। 
6. प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष में किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी अनावर्तक व्यय के लिए मानक 
मदवार औचित्य। 


बजट 
उत्तर प्रदेश शासन 
l संख्या : बी-1-951/दस-2010-231/2010 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग /लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2010 
कार्यालय-ज्ञाप 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का. निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसार वित्तीय वर्ष 
2010-2011 के बजट की समस्त अनुदानों की मांगे जैसा कि विधान सभा में प्रस्तुत की गयी, स्वीकृत हो 
चुकी है तथा अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर 
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भाग-1] 
भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग का उपवन्ध 
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 6 सन्‌ 2010) से प्राधिकृत हो चुका है। अतः 
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुदानाँ/भारित विनियोगां को अव वजट का अन्तिम रूप समझा जाये। 


2. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने 

तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नवत्‌ कार्यवाही की जाय--- 

(1) अंशपूँजी विनियोजन, ऋण एवं अग्रिम तथा व्यय की गई मदों से सम्वन्धित स्वीकृतियाँ वित्त 
विभाग की सहमति से जारी की जांय। नयी परियोजना/योजना/सेवा के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ 
जारी करने संबंधी जो भी प्रस्ताव भेजे जांय उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ-साथ उत्तर 
प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) के आठवें अध्याय के अनुलग्नक-ए तथा इक्कीसवें 
अध्याय के इनुलग्नक-ए में अपेक्षित विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, ऐसे 
प्रस्तावो पर यथा स्थिति नियोजन विभाग अथवा समाज कल्याण विभाग की सहमति भी प्राप्त 
कर ली जाय इस सम्बन्ध में निम्नवत्‌ कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय--- 

(क) केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के सबन्ध में उनके द्वारा 
लगायी गयी शर्तों का स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका 
अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। 

(ख) योजना/कार्यक्रम आदि में निर्माण कार्य भी सम्मिलित होने की स्थिति में 

— निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर 
ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जाय। 

— निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी-एफ«ए«डी०) 
व्यय वित्त समिति (ई-एफ-सी०) अथवा वित्त विभाग को संदर्भित करने से पूर्व विभाग 
में समक्ष स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया जाय तथा चयनित संस्था से 
आगणन तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। वाद में यदि कार्यदायी संस्था 
वदलने कीं स्थिति पेदा होती है तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 
के आदेश प्राप्त किये जायें। 

— यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 5.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो किश्तों में 
अवमुक्त की जा सकती है। प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने 
और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त 
की जा सकती है। लेकिन कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित 
लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें। 

- यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 5.00 करोड़ से अधिक है, तो निर्माण कार्यो के 
लिए कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत के 20 प्रतिशत से 
अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाय। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर 
निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित 
राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 35 प्रतिशत 
धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जाय। दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य 
की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष 
अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत 
राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित 
विस्तृत लेखा-जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जाय। 

"ण जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त-पोषण 


किया जाय, उनमें किश्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार/संस्थाओं की gat के अनुसार 
किया जाय। 


— कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया है तो उसे राजकोष 
में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। 
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(2) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्‍नगत कार्य किसी अन्य 
योजना से स्वीकृति नहीं हुआ/हो रहा है। 

(3) सहाययक अनुदान-2 अंशदान/राज सहायता, सब्सिडी आदि के विनियमन के लिये संविधान के 
अनुच्छेद 283 (2) के अन्तर्गत यदि नियमावली नहीं बनी है, की स्वीकृतियाँ भी वित्त विभाग 
की सहमति से जारी की जायेंगी। तथापि उक्त से सम्बन्धित जिन मामलों में बजट प्रावधान 
करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा विस्तृत एवं पूर्ण स्क्रूटनी कर ली गयी हो, उनमें वित्तीय वर्ष के 
प्रथम छः माह की आवश्यकता के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा 
तक स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति के बिना, प्रशासकीय विभाग निर्गत कर सकते हैं। 

(4) शासनादेश संख्या बी-2-2318/दस-2009-244(5)/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2009 द्वारा इस 
आशय के आदेश निर्गत किये गये हैं कि सहायक अनदान/अंशदान/राज सहायता, सब्सिडी आदि 
संबंधी नियमावली विलम्वतम्‌ तीन माह में तैयार कर ली जाये तथा नियमावली की एक प्रति 
वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि माननीय मंत्री-परिषद को इस संबंध में अवगत 
कराया जा सके। लेकिन अधिकांश विभागों द्वारा अभी तक नियमावलियाँ तैयार नहीं की गयी है। इसलिए 
सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता, सब्सिडी आदि की दूसरी किश्त स्वीकृत करने पर तभी विचार 
किया जायेगा जब उक्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2009 के अनुसार नियमावली/ नियमावलियों 
की प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय तथा दूसरी किश्त में विगत वर्षो में योजनान्तर्गत 
स्वीकृत धनराशियां के समक्ष अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि को समायोजित कर लिया जाय। 

(5)(1) बजट में सम्मिलित ऐसी नई योजनायें, जिनका व्यय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भारत सरकार/ 
अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार/ अन्य 

' संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन हेतु तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक 
स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही दी जाय। 

(11) ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित चालू योजनाओं, जिनके कार्यान्वयन तथा वित्त 
पोषण के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता पूर्व में ही प्राप्त हो गयी हो, विगत वर्षो में 
केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा हो, वित्तीय वर्ष 2010-2011 में भी के्द्रांश प्राप्त 
होने की पूरी-पूरी सम्भावना हो एवं पूर्व quib में अवमुक्त धनराशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी है, तो 
प्रथम त्रैमास की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय स्वीकृति केन्द्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में 
प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जा सकती है। यदि इन योजनाओं के लिए विगत वर्षो की 
स्वीकृतियों के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध हो तो ऐसी अप्रयुक्त धनराशि को प्रथम किश्त 
की राशि से कम करके स्वीकृति जारी की जाय। 

(6) छात्रवृत्ति/छात्रवेतन, वृद्धावस्था/किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगों के भरण 
पोषण हेतु सहायता आदि, जिनकी स्वीकृति/व्यय के लिये विभाग के स्तर पर नियमावली/स्थाई 
आदेश उपलब्ध हों, की प्रथम छः माह के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय 
विभाग द्वारा जारी की जा सकती है। कोषागार से धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के 
अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय। 

(7) बजट में कतिपय योजनाओं के लिये सम्मिलित की गयी एकमुश्त व्यवस्था के समक्ष वित्तीय 
स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-31 की अपेक्षानुसार 
तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि स्वीकृतियाँ जारी करने में कोई विलम्ब न होने पाये एवं ऐसी 
स्वीकृतियाँ दिनांक 30 जून, 2010 तक अवश्य निर्गत हो जायें। जिन योजनाओं के लिये पूर्व में 
एकमुश्त बजट प्रावधान से धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पेरा-94 में दिये गये 
प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उन योजनाओं के लिये भी अनुमोदित लागत की 
सीमा तक प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकते है। इस हेतु पुनः उत्तर प्रदेश 
बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु 
योजना की मूल लागत/योजना के प्रकार या प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय 
स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श एवं सहमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
यथा आवश्यक उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-१4 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन 
प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 
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(8) चालू परियोजनायें, जिनके सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजनाओं पर होने वाले 
अनावर्तक व आवर्तक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ वित्त विभाग की सहमति से 
आंशिक धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हो, के लिए बजट में उपलब्ध प्रावधान से 
आवश्यकतानुसार शेष धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति, विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि 
यदि कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी। 

(9) आयोजनागत पक्ष की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित पत्रावलियों वित्त विभाग को संदर्भित करने 
से पूर्व यथास्थिति नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग का क्लियरेन्स प्राप्त कर लिया जाय। 

(10) अनुदानाँ/भारित विनियोगं के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों में से उपर्युक्त से इतर मामलों में 
स्वीकृतियाँ, विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि यदि कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त 
प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग को सन्दर्भित किये विना जारी की जा सकती है। 

(11) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथासंभव एक बार में ही जारी की 
जायं परन्तु सामान्यतः स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय 
स्वीकृतियाँ में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से किश्तों में आहरण सम्बन्धी आदेश का 
समावेश सुनिश्चित किया जाय। सी«सी०एल० प्रणाली से आच्छादित मामलों में वित्त (लेखा) 
अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय। 

(12) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 
30 नवम्बर, 2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु विभिन्न अनुदानों 
के संगत लेखाशीर्षो में व्यवस्था की गयी है। उक्त अवशेषं के 40 प्रतिशत का भुगतान उक्त 
लेखाशीर्ष से ही किया जायेगा। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वेञआ-- 
2-1318/दस-59१(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12-4(2) में दी गयी 
व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष 40 प्रतिशत 
का आहरण वित्तीय वर्ष 2010-2011 में माह अक्टूबर, 2010 के पूर्व नहीं किया जायेगा। 

3. उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ 
नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त 
औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का 
आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश 
बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहां तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार 
अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व 
ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। 

4. योजनाओं हेतु प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पीन्एलन्एग/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया 
जायेगा। लेकिन डिपाजिट कार्यों के लिए प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स 
लेखाशीर्ष “४782” में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ए-2-47/दस-97-10(9) 
/95, दिनांक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डीनसीनएलः) निर्गत 
करके व्यय की जायेगी। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि स्वीकृत कर डी०आर्डीनए, के 
डिपाजिट खाता में पूर्ववत्‌ स्थानान्तरित करके व्यय की जायेगी। 

5. जिला योजनाओं की स्वीकृतियाँ सीधे संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जायं तथा 
उनकी प्रतियाँ संबंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जायं। इस सम्बध में 
शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाया 

6. बाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा अन्य रिसोर्स लिंक्ड परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये 
स्पेशल कम्पोनेंट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उप जनजाति योजना के अन्तर्गत आवंटित 
परिव्यय के सापेक्ष बजट प्रावधान की स्वीकृति तत्परता से जारी कर दी जाय। किसी भी दशा में उक्त हेतु 
बजट में की गयी व्यवस्था को अन्य योजनाओं हेतु व्यवर्तित न किया जाय। 

7. परियोजनाओं की लागत में टाइम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट 
मैनुअल के प्रस्तर 212 (1X) में दिये गये निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 
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8. वित्तीय स्वीकृतियां के शासनादेशों की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश तथा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजने 
के साथ-साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय। 
स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक, 
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी पृष्ठांकित किये जायें। 

9. अनुदानों को विभागवार/विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्ष अनेक अनुदानों 
के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष/अनुदान 
के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि रह जाने की संभावना रहती है। अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा 
कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के 
साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाये। प्रशासकीय विभागों द्वारा 
जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में लेखाशीर्ष का उल्लेख, आयोजनागत एवं आयोजनेतर, जैसी भी 
स्थिति हो, बजट सहित्य के अनुसार ही किया जाय। भारित व्यय के लिए जारी की जाने वाली वित्तीय 
स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में “भारित” शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय! प्रशासकीय में 
विभागो को इस सम्बन्ध में यदि किसी परामर्श की आवश्यकता हो, तो सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) 
अनुभाग से परामर्श प्राप्त कर सही लेखाशीर्ष के अनतर्गत ही स्वीकृतियाँ जारी की जायें। 

10. केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित 
योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रति पूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय 
विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये 
व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। वे कूपया यह भी सुनिश्चित करें कि भारत सरकार/अन्य संस्थाओं को 
ऐसी योजनाओं के व्यय के आडिटेड लेखों के संबंध में प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये 
जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में केठिनाई/विलम्ब न हो। 

11. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरित 
धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, 
दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) 
अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी०ए०-1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26 अक्टुबर, 2009 का 
विशेष रूप सें पालन किया जाये। 

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों 
की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (veu आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी 
सुनिश्चित किया जाय। 

13. लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग की अनुदाना तथा समाज कल्याण विभाग की अनुदान 
संख्या-83 के अन्तर्गत इस विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 से सम्पादित किये जाने वाले नये निर्माण 
कार्यो के लिये स्वीकृत धनराशि का 93.125 प्रतिशत धनराशि निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की जाये तथा 
शेष 6.875 प्रतिशत धनराशि अधिष्ठान व्यय के लिये परियोजना को डेविट करके पुस्तक समायोजन द्वारा 
विभागीय प्राप्ति पक्ष में क्रेडिट की जाय। 

14. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या 
विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, और सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित 
करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इसलिये 
* नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर भी 
` वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी 
विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना 
मालूम पड़े, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये। 

मनजीत सिंह, 


प्रमुख सचिव, 
Ral 
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सम्बन्धित अधिनियम एवं नियमावली 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 


विनियम, 1954 
संख्या-99/1-बी-151-50 
(लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 1954 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड-3 के WAS द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 
अधिसूचना सं--1792/11-84840, दिनांक 15 अक्टूबर, 1941 यथा पश्चातूवर्ती संशोधित द्वारा प्रकाशित 
विनियम के दमन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजकीय क्रियाकलापों के सम्बन्ध में पदों व 
सेवाओं हेतु उन पदों के सेवाओं के अलावा जिन पर सम्पूर्ण भारतीय सेवाओं के सदस्यों में से नियुक्तियाँ की 
जाती हैं या जो ऐसे सेबाओं के लिये लागू नियमों व आदेशों से विनियमित होते हैं निम्नलिखित विनियमों का 
निर्माण किया--- 
1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ--ये विनियम “उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परसीमन) 
विनियम, 1954” कहे जायेंगे। 
2. परिभाषायें--इन विनियमो में जव तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो--- 
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य है वह प्राधिकारी जो उत्तर प्रदेश के कृत्यो से सम्बन्धित पद 
व सेवा के लिये नियुक्तियाँ करता है; 
(ख) “आयोग” का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग; 
(ग) “संविधान” का तात्पर्य है भारत का संविधान; 
(घ) “सीधी भर्ती” का तात्पर्य हैं विनियम 4(क) के अन्तर्गत प्रोन्नति, स्थानान्तरण या 
प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त भर्ती; ; 
(ड) “राज्यपाल” और “सरकार” का अर्थ है क्रमशः उत्तर प्रदेश की सरकार व उसका राज्यपाल; 
डड) “समूह “ग” पद” या “समूह 'घ' पद” का तात्पर्य है पदों के लिये लागू सेवा नियमावली में 
यदि ऐसी नियमावली नहीं है तो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों में ऐसा 
उल्लिखित पद; 
(च) “सेवा” या “पद” का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश के कृत्यों से सम्बन्धित सिविल सेवा या wal 
313. सिविल पदों व सिविल सेवाओं हेतु सीधी भर्ती के निम्न मामलों में आयोग से सलाह लेना 
आवश्यक नहीं होगा--- 
(क) समूह “ग' के पदों व समूह 'घ' पदों के लिये भर्ती के तरीकों सम्बन्धी सभी विषयों पर 
(ख) समूह "Tr पदों व समूह ‘a’ पदों पर नियुक्ति करने में अनुसरित सिद्धान्तों पर तथा ऐसी 
नियुक्तियों के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर 
परन्तु आयोग की सलाह के पश्चात्‌ सरकार निर्देशित कर सकती है कि कोई समूह UT पद आयोग के 
क्षेत्र में होगा। 
परन्तु आगे जहाँ कोई समृह “ग” पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) चौदहवाँ संशोधन) 
विनियम, 1997 के आरम्भ के पूर्व आयोग के क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे पद आयोग के क्षेत्र में बने रहेंगे। 
[(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई अन्य 
प्राधिकारी हे और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे 
नियुक्त किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए 


लेखक द्वारा अनुदित। 

विज्ञाप्ति सं--13/19/91 कार्मिक -1/1997, दिनांक 14 जनवरी, 1995 द्वारा अन्तःस्थापित। 
विज्ञाप्ति सं-13/19/91 कार्मिक -1/1997, दिनांक 14 जनवरी, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित। 
अधिसूचना संख्या 15/18/86-क-1-2001 अठारहवाँ संशोधन विनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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अपेक्षित अईताएँ रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात्‌ तीन वर्ष की निरन्तर 
सेवा पूरी कर ली है। 

4. आयोग के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि सिविल सेवाओं व पद की भती के ढंग के सम्बन्धित 
विषयों में उसकी सलाह ली जाय या ऐसी सेवा या पदों पर नियुक्ति करने में या निम्नलिखित मामलों में ऐसी 
नियुक्तियों के लिये अभ्यर्थियों या उनकी पात्रता में सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाये जैसे 

(क) जब राज्य सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति हेतु या किसी पद पर किसी प्रतिनियुक्ति चाहे वह 
स्थायी हो या अस्थायी, उस सेवा के संवर्ग से बाहर, राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित किया जाय 
जिसका स्तर व दायित्व ऐसे हैं जैसा कि राज्यपाल की राय हो, उस सेवा के उस सदस्य द्वारा 
पर्याप्ततः भरा जायेगा। 

टिप्पणी---इस खण्ड में “किसी सेवा के सदस्य” शब्दों का अर्थ हे कोई व्यक्ति जो उस सेवा के संवर्ग में 
शामिल किसी पद को अधिष्ठायी हैसियत में धारण करता हो। 

दृष्टान्त 

(एक) सरकार के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर-सेक्रेटरी के पदों हेतु उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा के 
किसी अधिकारी या सचिवालय के किसी विशिष्ट सेवा के अधिकारी की नियुक्ति आयोग के 
सलाह की अपेक्षा नहीं रखती। 

(दो) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (शासकीय शाखा) के किसी सदस्य डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नंर या 
स्टैम्प व रजिस्ट्रेशन निरीक्षक या इक्साइज कमिश्नर के व्यक्तिगत साहयक के रूप में 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति जिसमें उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (शासकीय शाखा) में 
उसके धारणाधिकार (लियेन) की समाप्ति शामिल नहीं है, आयोग के सलाह की अपेक्षा नहीं 
रखती। 

(तीन) उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट सेवा (सहायक सेक्रेटरी संवर्ग) के सदस्य की सरकार के अंडर या 
डिप्टी सेक्रेटरी के या सहायक संचालक पंचायत राज के अस्थायी पद हेतु अधीनस्थ राजस्व 
Ed (तहसीलदार) सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति आयोग से सलाष्ठ की अपेक्षा नहीं 
रखती। 

(ख) जब कोई नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसी पद, जिसका खर्च राज्य के समेकित निधि पर पड़ता 
él 

(ग) राज्य के विधि अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेर जनरल आफिसियल ट्रस्टी तथा इलाहाबाद 
उच्च न्यायालयों में लॉ रिर्पोटर्स की निवुक्ति। 

(घ) किसी सिविल पद हेतु डिफेन्स फोर्सेज के वारंट या नान कमीशन्ड आफिसर जो ऐसे 
अधिकारियों द्वारा धृत या राज्यपाल की राय में समान्यतः धृत किया जाना चाहिये कि 
नियुक्ति तथा सेवा के सिविल पद हेतु डिफेन्स फोर्सेज के किसी अधिकारी की अस्थायी 
नियुक्ति। 

l[(s) जब राज्यपाल, राज्यपाल के विशिष्ट निर्देशों पर राज्यपाल की अपेक्षा अन्य कोई प्राधिकारी 
द्वारा किसी सरकारी विभाग के या किसी उपक्रम के या किसी प्रान्तीकृत या सरकार द्वारा 
अधिगृहीत किसी संस्था के किसी कर्मचारी के आमेलन से किसी सेवा या पद पर नियुक्ति 
करने का प्रस्ताव किया जाय। 

स्पष्टीकरण---इस खण्ड में अभिव्यक्ति उपक्रम का अर्थ $— 

(एक) केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत निगमित एक विधिक 
निकाय; 

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कम्पनी 

(तीन) उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थ. में एक 
स्थानीय निकाय 


1. विज्ञप्ति सं. 13/2/1990 कार्मिक-1, दिनांक 2.3.1990 अन्तःस्थापित किन्तु अवः विज्ञाप्ति सं. 13/2/90-क-1-1998, दिनांक 
16 मार्च, 1998 से काट दिया गया। 
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(चार) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत पूर्णतया/अंशतः केन्द्र सरकार 

या राज्य सरकार के द्वारा नियन्त्रित एक वैज्ञानिक संगठन।] 
5. विनियम 3 व 4 में किसी चीज के होते हुये भी, निम्नलिखित मामलों में आयोग की सलाह लेना 

आवश्यक नहीं होगा, नामत 
(क) जब राज्यपाल या राज्यपाल की अपेक्षा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से 
कोई अस्थायी या कार्यवाहक नियुक्ति किसी स्थायी या अस्थायी पद पर की जानी हो जो 
आयोग के परिक्षेत्र में पड़ती है, यदि वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति होनी है उस पद को एक वर्ष 
से अधिक समय तक सम्भवतया धारण न करे, जबकि ऐसा नियुक्त व्यक्ति आयोग के सलाह 
के बिना नहीं होगा। 


दृष्टान्त 


उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (शासकीय शाखा) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को किसी अस्थायी पद पर | 


सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पुनर्नियोजित किया जाता है। यदि पुनर्नियोजित अधिकारी एक वर्ष से 
अधिक तक पद धृत करने योग्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं होगा कि आयोग की सलाह ली जाय, किन्तु वह 
उस पद पर एक वर्ष से अधिक के लिये बिना आयोग की सलाह के नहीं रोका जायेगा। 


(ख) किसी पद पर नियुक्ति के लिये चयन के सम्वन्ध में जो आयोग के परिक्षेत्र में आता है, 


आयोग की सलाह के पश्चात्‌ यदि राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि भारत से बाहर की गयी 
भर्ती द्वारा यह भरी जानी चाहिये, परन्तु यह कि आयोग से ली जाने वाली सलाह को 
अभिमुक्त किया जा सकता है यदि यह राज्यपाल की राय में आवश्यक होता है कि नियुक्ति 
तुरन्त की जानी है तथा आयोग को भेजना अनावश्यक विलम्ब कारित करेगा। 

(ग) राज्य के पुलिस बल के अधीनस्थ रैंकों को भर्ती के सम्बन्ध में। 

स्पष्टीकरण-अभिव्यक्ति “पुलिस वल” इस खण्ड में पी्एन्सी व अन्य समान निर्मितियाँ को शामिल 
करता £l 

(6. पदोन्नतियाँ--पदोन्नतियाँ करने या पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में 
अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं 
होगा, अर्थात्‌ 

(क) समूह “ग” के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, 
पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ करने 
Ñ| 

(ख) समूह “ग' के पदों से समूह 'ख' के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर 
जहाँ भर्ती का एकमात्र प्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियाँ करने में। 

(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं या राज्यपाल से भिन्न 
कोई प्राधिकारी है, और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर 
पदोन्नत किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्ध पदोन्नति के समय नियमित पदोन्नति के 
लिए अपेक्षित अर्हता रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात्‌ पदोन्नति के पद पर 
तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 

“परन्तु यह कि इस ।वेनियम में किसी बात के होते हुए भी सेवाओं या पदों के प्रति 24 अप्रैल, 1995 
के पूर्व पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति ऐसी सेवाओं या पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त किए गये 
समझे जायेंगे ओर ऐसी नियुक्तियां पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा”-- 

परंतु अग्रतर यह कि इस विनियम में किसी वात के होते हुए भी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/बीस-ई-5- 
1(सृजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में सृजित प्रवर वर्ग सहायक के 390 
अधिसंख्य पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सत्रहवां संशोधन) विनियम, 2001 


1. अधिसूचना संख्या 13/6/2001-क्रा-1-2011, दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र, असाधारण गजट 
भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 11 जनवरी, 2011 को प्रभावित हुआ। 
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के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं 


होगा-- | 
परंतु अग्रतर यह भी कि इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सी-804/ 


बीस-ई-5-2010-67/2008 att, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में सृजित 
समीक्षां अधिकारी के 376 अधिसंख्या पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 
(उन्नीसवां संशोधन) विनियम, 2011 के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती करने के लिए 
आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 

` परंतु अग्रतर यह और कि इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, कार्यालय आदेश 
संख्या-2067/बीस-ई-5-2010-54/2007, दिनांक 12 नवम्बर, 2010 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत 
दृष्टिबाधित पूछताछ/प्रेषण लिपिक सहायक समीक्षा अधिकारी के 05 पदों पर पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से 
नियुक्त किए गये समझे जायेंगे और ऐसी नियुक्तियों पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा। 


1[6-क विनियम 3, 4, 5 व 6 में किसी चीज़ के निहित होते हुवे भी, आयोग से सलाह लेना 


आवश्यक तब नहीं होता, जब राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उस पद के लिये 
जो 26 अक्टूबर, 1962 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा 
घोषित आपातकाल क्षेत्र में पड़ता है अस्थायी या कार्यवाहक नियुक्ति किये जाने के कोई चयन किया जाना 
होता है तथा ऐसे पद पर नियुक्‍त व्यक्ति को सभ्भावतया उक्त आपातकाल से अधिक समय तक या तीन 
वर्षों तक जो भी कम न हो धृत करना न बनता हो और जहाँ आगे यह प्रमाणित किया जाता है-- 


(एक) जहाँ राज्पाल नियुक्ति प्राधिकारी हो, सम्बन्धित विभाग में उत्तर प्रदेश की सरकार के सचिव 


से, या 
(दो) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से जहाँ वह या उसका अधीनस्थ कोई प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी 
हो, तथा वह पद तुरन्त भरा जाना जरूरी हो। 


परन्तु ऐसी प्रत्येक नियुक्ति किये जाने के पश्चात्‌ इसकी तुरन्त सूचना आयोग को दी जायेगी। 
7. स्थानान्तरण--उसी सेवा में एक पद से अन्य पद पर स्थानान्तरण हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता पर या 


स्थानान्तरण के किये जाने में अपनाये जाने वाले सिद्धान्त पर आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा; 


परन्तु. यदि सेवा दो या अधिक अलग वर्गों में विभाजित है, तथा किसी अधिकारी का ऐसे एक वर्ग से दूसरे 


में स्थानान्तरण प्रस्तावित है तो आयोग की सलाह ली जायेगी यदि, सेवा के नियमानुसार, उस वर्ग की भर्ती 
जिस वर्ग में उस अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना है, सीधे या प्रोन्नति से, आयोग की सलाह से की जाये। 


टिप्प्णी--आयोग के जरिये संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों को अस्थायी सेवकों की तरह माना जायेगा 


यदि एक निश्चित तथा विशिष्ट समय के लिये कार्यरत हैं तथा ऐसे व्यक्ति उन पदों पर भर्ती हैं जिनका 
विज्ञापन स्थायी होने की सम्भावना का है, यदि अनिश्चितकाल के लिये कार्यरत Zi 


दृष्टान्त 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा, वर्ग ॥ में, क ख ग आदि विभिन्न वर्ग हैं। सेवा के नियमों के अन्तर्गत, 


यह उपबन्धित है कि वर्ग क के पद एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरण के द्वारा भरा जायेगा। यह भी 
उपबन्धित है उन नियमों में कि वर्ग क के पदों पर भर्ती आयोग की सलाह के पश्चात्‌--सीधी तौर पर या 
प्रोन्नति से की जायेगी। वर्ग के किसी अधिकारी के एक वर्ग से अन्य वर्ग में स्थानान्तरण के पूर्व आयोग से 
सलाह ली जायेगी। 


8. अनुशासनात्मक मामले--किसी अनुशासनात्मक ममाले में आदेश पारित करने के पूर्व आयोग से 


सलाह लेना इसके अलावा आवश्यक नहीं होगा जब--- 


(क) राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित &५डों वाला मूल आदेश पारित किया जाता है--- 
(एक) समयमान में वेतन वृद्धि को उन स्तरों पर रोकना जहाँ कोई दक्षतारोक नहीं है; 


(दो समयमान के निम्न स्तर या निम्न समयमान या पद में घटाना; 


1. 


संशोधन पर्ची संश 3, 1964 द्वारा। 
2. देखिये शा» ema. सं. 2949/11-ख-1953, दिनांक 10 दिसम्बर, 19531 
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(तीन) आदेशों के नियमों के भंग या असावधानी द्वारा सरकार को किसी आर्थिक क्षतिकारित करने 
पर अंशतः या पूर्णतः वेतन या पेंशन से वसूली; 

(चार) सेवा से हटाना; 

(पाँच) सेवा में पदच्युति; तथा 


(छः) पेंशन शासित करने वाले नियमों के अन्तर्गत यथा स्वीकार्य. पेंशन का घटाना या रोकना या _ 


वापसी करना। 


परन्तु यदि राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अन्तर्गत या, 


समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ {प्रशासनिक प्राधिकरण) नियमावली, 
1947 के अन्तर्गत राज्यपाल या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है या ईमानदारी के 
प्रमाण-पत्र के रोक लिये जाने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है तो आयोग की सलाह 
लेना आवश्यक नहीं होगा। 

परन्तु आगे यदि किसी मामले में, किसी पूर्ववर्ती स्तर पर, आयोग ने पहले ही आदेश पारित किये जाने 
की सलाह दे दिया है और निर्धारण के लिये तत्पश्चात राज्यपाल की राय में सारवान कोई नवीन प्रश्‍न उठता 
है तो राज्यपाल द्वारा अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व पुनः आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा। 

(ख) यदि नियमों के अन्तर्गत अपील स्वीकार्य है तो किसी अधीनस्थ प्राधिकारी पारित आदेशों के 
विरुद्ध अपीलों पर राज्यपाल द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाता है। 

स्पष्टीकरण---राज्यपाल द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अनुसरित प्रक्रिया में किसी तात्विक कमी 
को देखते हुये, नये सिरे या वाद के स्तर से जैसा मामला हो अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रारम्भ करने के 
लिये सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारी की अपेक्षा रखते हुये, पारित आदेश इस खण्ड के उद्देश्य से राज्यपाल द्वारा 
अन्तिम आदेश नहीं समझा जायेगा। 

1[अपवाद--अधीनस्थ सिविल कोर्ट कर्मचारी (दण्ड व अपील) नियमावली, 1948 के अन्तर्गत सिविल 
कोर्ट कर्मचारी को दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील के मामले में लोक सेवा आयोग से सलाह लेना आवश्यक 
नहीं होगा। 

(ग) खण्ड ख के अन्तर्गत के अलावा राज्यपाल द्वारा पारित किये जाने के लिये अधीनस्थ प्राधिकारी 
के आदेश चाहे वह मौलिक, अपीलीय या पुनरीक्षणीय को संशोधित करते या उलटते हुए कोई 
आदेश प्रस्तावित है। 

परन्तु यदि राज्यपाल द्वारा पारित किया जाने वाला प्रस्तावति आदेश मात्र सम्बन्धित अधीनस्थ 
प्राधिकारी द्वारा अनुसरित प्रक्रिया में कुछ सारवान कमी को देखते हुये नये सिरे से या पश्चात्वर्ती स्तर से 
किसी सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारी से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रारम्भ का निर्देश करता है तो आयोग से 
सलाह का लिया जाना आवश्यक नहीं होगा। 

दृष्टान्त 

(1) राज्यपाल उ.प्र, सिविल सेवा (शासकीय शाखा) के किसी अधिकारी की परिनिन्दा हेतु या सेवा के 
समयमान में प्रथम दक्षता रोक पर एक वर्ष के लिये रोकने हेतु प्रस्ताव करता है। राज्यपाल द्वारा ऐसे आदेश 
के पारित किये जाने के पूर्व आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। उसी प्रकार, अधिकारी के 
कदाचार में जाँच के लम्बन के समय ऐसे अधिकारी निलम्बित करने के पूर्व आयोग से सलाह लेने की 
आवश्यकता नहीं होगी। 

(2) राज्यपाल किसी 'तहसीलदार X, जो अधिष्ठायी रूप से तहसीलदार के रैंक में GU. सिविल सेवा 
(शासकीय शाखा) में प्रोन्नत कर दिया गया था, के घराने का प्रस्ताव करता है। राज्यपाल के द्वारा ऐसे किसी 
आदेश को पारित किये जाने के पूर्व आयोग की सलाह ली जानी चाहिये। किन्तु यदि X, मात्र डिप्टी कलेक्टर 
के रूप में कार्यवाही कर रहा है तथा उसके कार्य को असन्तोपजनक पाकर, राज्यपाल किसी समय > को 
तहसीलदार के उसके अधिष्ठायी पद पर वापस करने का प्रस्ताव करता है तो X के वापसी के सम्बन्ध में 
राज्यपाल द्वारा आदेश के पारित किये जाने के पूर्व आयोग की सलाह लेनां आवश्यक नहीं होगा। अन्य मामले 
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में, तहसीलदार A के विरुद्ध कुछ गम्भीर अभियोग लगाये जाते हैं जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यवाही 
कर रहा है जो कि प्रथम दृष्ट्या राज्यपाल को न्यायोचित लगता है और राज्यपाल फलतः लोकहित में 
आवश्यक विचार करता है कि A को औपचारिकतः दण्डित किया जाना चाहिये। विहित ढंग से A के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही कर लिये जाने के पश्चात्‌ राज्यपाल “अवर पद पर पदावनत” करने का उसे दण्ड 
देने का प्रस्ताव करता है तथा तहसीलदार के उसके अधिष्ठायी पद पर फलतः पदावनत कर देता है। इस 
मामले में A का पदावनति आयोग से सलाह लिये जाने की अपेक्षा रखती है। 

(3) लोक निर्माण विभाग का एक अस्थायी सहायक अभियन्ता जो एक कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता 
है पर एक विभागीय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ गम्भीर अनियमिततायें का आरोप लगता है। 
तद्नुसार उसके विरुद्ध आरोप लगाये गये तथा राज्यपाल द्वारा मुख्य सभियन्ता से कहा गया कि अधिशासी 
अभियन्ता के विरूद्ध औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय तथा राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट दे। 
मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, राज्यपाल ने निश्चित किया कि खण्ड (क) के 
अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता पर कोई आपचारिक. दण्ड नहीं लगाया जायेगा, किन्तु मुख्य अभियन्ता की 
रिपोर्ट में कही गयी अधिकारी के आचरण के कुछ असन्तोपजनक पहलुओं को देखते हुये, राज्यपाल ने विचार 
किया कि वह अधिकारी उस अधिशासी अभियन्ता के पद को धारण करने लायक नहीं है, और इसलिये, उस 
अधिकारी को पदावनत करते हुये सहायक अभियन्ता को आदेश निर्गत किया। राज्यपाल द्वारा ऐसी पदावनति 
के शासकीय आदेश के पारित किये जाने के पूर्व आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विनियम 
के खण्ड (क) में उल्लिखित “अवर पद के लिये पदावनति” का औपचारिक दण्ड का लगाया जाना विशेषतः 
उस आदेश में शामिल नहीं होता। । 

(4) एक जिला आपूर्ति कार्यालय के राशन के गोदाम से गेहूँ के आटे के कुछ बोरे गायब पाये गये। 
जिला आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त राज्यपाल ने विचार किया कि क्षति जिला आपूर्ति 
अधिकारी की लापरवाही से कारित हुई, ओर सरकार की क्षति की पूर्ति के लिये पश्चातूवर्ती को कहा। जिला 
आपूर्ति अधिकारी वैसा करने के लिये तैयार हो गया। इस मामले में आयोग से सलाह लेने की आवश्यकता 
नहीं होगी, क्‍योंकि वसूली जिला आपूर्ति अधिकारी के वेतन से किया जाना औपचारिकता आदेशित नहीं 
किया गया है। किन्तु जिला आपूर्ति अधिकारी की क्षति की पूर्ति में राजी न होने के मामले में, तथा राज्यपाल 
के जिला आपूर्ति अधिकारी के वेतन से सरकारी क्षतिपूर्ति की वसूली के लिये प्रस्ताव करता है, तो राज्यपाल 
द्वारा ऐसे आदेश के पारित किये जाने के पूर्व आयोग से सलाह लिया जाना चाहिये! 

(5) एक अधीनस्थ सेवा अधिकारी कृषि निदेशक के अधीन नियोजित एक अधीनस्थ सेवा अधिकारी 
पश्चातूवर्ती द्वारा जो वैसा करने में समर्थ है सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है। इस मामले में आयोग से 
सलाह लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सेवा से पदच्युति का दण्ड राज्यपाल द्वारा नहीं दिया गया ÈI 

[(6) A जो ऊ प्रर सिविल सेवा (शासकीय शाखा) की परिवीक्षाधीन सदस्य है परिवीक्षा काल के अन्त 
में सन्तुष्टि प्रदान करने में असफल बताया जाता है तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (शासकीय 
शाखा) नियमावली, 1982 के नियम 21 के उपनियम (3) के अनुसार उसकी सेवाओं को अवमोचित करने 
का प्रस्ताव करता है। राज्यपाल द्वारा ऐसे आदेश के पारित किये जाने के पूर्व आयोग से सलाह लेना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां में किसी व्यक्ति की सेवोन्मुक्ति, वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील 
नियमावली के नियम 49 के अर्थो में सेवा से पदच्युति या हटाया जाना नहीं कहा जा सकता है। 

(7) X एक अस्थायी सरकारी सेवक एक क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में नियोजित है, उसकी सेवा एक 
माह की नोटिस पर समाप्ति योग्य है। उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है और इसलिये, राज्यपाल 
एक माह की विहित नोटिस देकर उसकी सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राज्यपाल द्वारा ऐसा आदेश 
पारित किये जाने के पूर्व आयेग से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। 

(8) au. सिविल सेवा (शासकीय शाखा) के नियमानुसार एक परिवीक्षाधीन सेवा का सदस्य समयमान 
में प्रथम वेतन वृद्धि को पाने का हकदार नहीं होता है जव तक वह विभागीय परीक्षा का भाग 1 उत्तीर्ण नहीं 
कर लेता है और द्वितीय वेतन वृद्धि को पाने का तब तक हकदार नहीं हाता जब तक कि बह सेवा में 
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पुष्टिकृत नहीं हो जाता है। इन नियमों के अनुसार प्रथम और द्वितीय वेतन वृद्धि का रोकना आयोग से सलाह 
की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि इसे राज्यपाल द्वारा दण्ड के रूप में नहीं लगाया जाता है, किन्तु यह सेवा का 
मात्र स्वीकृत शर्तों का परिणाम 

(9) एक विभागाध्यक्ष ने एक कर्मचारी को जिसे उसे ने नियुक्त किया है, दण्डित करता है, दो वेतन 
वृद्धियों को रोकने का या कर्मचारी के वेतन से आर्थिक क्षति के भाग को जो राज्यपाल को होता है का 
वसूलने का दण्ड है। इन दण्डों के लगाये जाने के विरुद्ध राज्यपाल प्रतिनिधित्व को अस्वीकृत कर देता है। 
आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन नियमों के अन्तर्गत, इन दोनों ममलों में कोई अपील 
नहीं प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु यदि राज्यपाल मात्र एक वर्ष के लिये वेतन वृद्धि के रोकने के प्रथम मामले 
में दण्ड को घटाता है या राज्यपाल को कारित होने वाले सम्पूर्ण आर्थिक क्षति के वसूलने के दण्ड को बढ़ाता 
हैं चूँकि तव मामला विनियम के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आता है, राज्यपाल द्वारा ऐसे आदेश के पारित किये 
जाने के पूर्व आयोग की सलाह ली जानी चाहिये। 

(10) किसी कर्मचारी का विभागाध्यक्ष द्वारा जो वैसा करने में सक्षम है पेंशन घटाया जाता है और वह 
कर्मचारी विहित समय-सीमा में राज्यपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। राज्यपाल द्वारा अपील निस्तारित 
किये जाने के पूर्व आयोग की सलाह ली जानी चाहिये। किन्तु यदि अपील विहित समय-सीमा में नहीं प्रस्तुत 
की जाती तथा उस आधार पर राज्यपाल उस अपील को खारिज करने का प्रस्ताव करता हे तो आयोग की 
सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा। क्योंकि नियमों के अन्तर्गत अपील स्वीकार्य नहीँ है। यदि, दूसरी ओर, राज्यपाल 
पाता हे कि विभागाध्यक्ष पेंशन को घटाने के आदेश देने में सक्षम नहीं है और इसलिये राज्यपाल अपील के 
समय-सीमा में होने पर भी विभागाध्यक्ष के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के पश्चात्‌ स्वयं मामले को 
देखने का प्रस्ताव करता है तो विभागाध्यक्ष के द्वारा पारित आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में आयोग से 
सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा किन्तु यदि राज्यपाल स्वयं कर्मचारी के पेंशन को घटाने का प्रस्ताव करता है 
तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अन्तिम आदेश के पारित किये जाने के पूर्व आयोग से मलाह लिया जाना चाहिये। 

(11) जिला कार्यालय का एक लिपिक जिला अधिकारी द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है। वह लिपिक 
आयुक्त के समक्ष अपील करता है जो अपील को अस्वीकृत कर देता है। लिपिक राजस्व परिषद के समक्ष/तब 
पुनरीक्षण प्रस्तुत करता हे। इन प्राधिकारियाँ में से किसी के द्वारा आदेश पारित किये जाने के पूर्व आयोगकी 
सलाह नहीं ली जायेगी। अन्ततः लिपिक राज्यपाल के समक्ष प्रतिनिधित्व या अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है जिसे 
पश्चात्‌वर्ती अस्वीकृत करने का प्रस्ताव करता Sl राज्यपाल द्वारा ऐसे आदेश के पारित करने के पूर्व आयोग 
की सलाह लेना आवश्यक होगा। किन्तु यदि राज्यपाल किन्ही अधीनस्थ प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा 
पारित किये गये आदेश को उलटता या संशोधित करने का प्रस्ताव करता है तो इस आधार के होते हुये कि 
जिला अधिकारी ने विहित प्रक्रिया पालननहीं किया, राज्यपाल द्वारा मामले में अन्तिम आदेश पारित किये 
जाने के पूर्व आयोग की सलाह ली जानी चाहिये किन्तु यदि राज्यपाल केवल जिला अधिकारी के द्वारा पारित 
खारिज किये जाने के आदेश को निरस्त करता है और पश्चात्वर्ती को नये सिरे से विहित प्रक्रिया व 
अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रारम्भ करने का निर्देश देता है तो नहीं 

(12) एक अधिकारी जो आयोग की सलाह के पश्चात्‌ राज्यपाल द्वारा पारित मूल आदेश से सेवा से 
पदच्युत कर दिया गया था, आदेश के विरुद्ध राज्यपाल से अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। अभ्यावेदन के निस्तारण 
के विषय में आयोग की सलाह लिया जाना आवश्यक नहीं होगा! किन्तु यदि राज्यपाल विचारोपरान्त कि 
पदच्युति के मूल आदेश को अवर पद पर पदावनत में संशोधित करता है, का प्रस्ताव करता है तो आयोग की 
सलाह लेना आवश्यक होगा यदि यह संशोधन पूर्ववर्ती अवसर पर आयोग द्वारा दिये गये सलाह से भिन्न है तो। 

1[9. पेंशन/उपदान का दावा--किसी व्यक्ति द्वारा जिस पर उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (असाधारण 
पेंशन) नियमावली, 1941 या Sw. पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 लागू है चोट खाने या 


चोट के कारण मृत्यु क सम्बन्ध म॑ पेंशन/उपदान के निर्णय के लिये किसी दावे में आयोग से सलाह लिया 
जाना आवश्यक नहीं होगा। 


1. विज्ञाप्ति सं. 15/43/80-कार्मिक-1 , दिनांक 10.12.80 से अन्तःस्थापित। 
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उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 


(Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956) 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों 
के आचरण को विनयमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं--- 
1. संक्षिप्त नाम--यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमायली, 1956 
कहलायेगी। 
2. परिभाषाएँ---जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ न हो, इन नियमों में--- 
(क) “सरकार” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है, . 
(ख) “सरकारी कर्मचारी” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध लोक 
सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो। 
स्पष्टीकरण---इस बात के होते हुये भी कि उस सरकारी कर्मचारी को वेतन उत्तर प्रदेश की संचित 
निधि के अतिरिक्त साधनों से दिया जाता है, ऐसा सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार 
ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन (Organization), स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) इन नियमों 
'के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा। 
(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, “परिवार का सदस्य” के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति 
सम्मिलित होंगे--- 

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित 
सौतेली पुत्री चाहे वह उसके साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी 
कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने या न रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका 
पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ या अविवाहित सौतेली पुत्रियाँ तथा : 

(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी का 
सम्बन्ध हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्वन्धी हो, और 
ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित 
नहीं होगी/ सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक्‌ की गई हो/पृथक्‌ 
किया गया हो या ऐसा पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्री 
सम्मिलित नहीं होगी/होगा जो आगे के लिए किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या 
जिसकी अभिरक्षा के लिये सरकारी कर्मचारी को विधि द्वारा, वंचित कर दिया हो। 

3. सामान्य--(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्ततव्यपरायणता से 
कार्य करता रहेगा। 
(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनयमित करने वाले प्रवृत्त 
विशिष्ट (Specific) या ध्वनित (Implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। 
1[3-क. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध--- 
(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में 
संलिप्त नहीं होगा। 
(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के 
यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठायेगा। 
स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिये “यौन उत्पीड़न” में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से 
प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि 
(क) शारीरिक स्पर्श, और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें, 
(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना, 


1. उ.प्र. सरकार कार्मिक अनुभाग-1 संख्या-13/5/98/कार्मिकः1-1998 दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा बढ़ाया गया। 
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(ग) काम वासना-प्रेरित फव्तियां, 

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या 

(ङ) योन संवंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।” 

4. सभी लोगों के साथ समान व्यवहार--(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों के साथ, चाहे 
वे किसी भी जाति, पंथ (sect) या धर्म के क्‍यों न हों, समान व्यवहार करेगा। 

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। 

4-क. मादकपान तथा औषधि का सेवन---कोई भी सरकारी कर्मचारी--- 

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी 

विधि का दृढ़ता से पालन करेगा, 

(ख) अपने कर्त्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और इस 
बात का सम्यक्‌ ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्त्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे 
पेय या भेषज (Drug) के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, 

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा, 

(घ) मादकपान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा, 

(ड) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा। 

स्पष्टीकरण---(1) इस नियम के प्रयोजनार्थ “सार्वजनिक स्थान” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या 
भू-गृहादि (Premises) जिसके अन्तर्गत कोई सवारी भी है, जहाँ भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता 
जा सकती हो या आने-जाने की अनुज्ञा हो। 

स्पष्टीकरण---(४) कोई कोष्ठी (क्लब) 

(क) जो सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में प्रवेश देती है, अथवा, 

(ख) जिसके सदस्य गेर-सदस्यां को उसके अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं, यद्यपि सदस्यता 
सरकारी सेवकों तक ही सीमित (Confined) क्यों न हो, भी स्पष्टीकरण 1 के प्रयोगजनों के 
लिये ऐसा स्थान माना जायेगा, जिसके लिये जनता की पहुँच हो अथवा पहुँच के लिये अनुज्ञप्त 
हो। 

S. राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना--(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का 
या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध 
रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसके सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी 
अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः विधि द्वारा स्थापित प्रति सरकार के उच्छेदक 
(Subsersive) है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। 

उदाहरण 

राज्य में “क”, “ख”, “ग” राजनीति दल हैं। 

क” वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है। 

अ” एक सरकारी कर्मचारी है। 

इन उपनियम की निषेधाज्ञाएँ (Prohibitions) “अ” पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें 
क” दल भी है, जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा। 

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे 
आन्दोलन या क्रिया (Activity) 4 जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत: विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति 
उच्छेदक (Subversive) है उसके प्रति अच्छेदक कार्यवाहयाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, 
सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में 
जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में हिस्सा 
लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय 
की रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा। 


उदाहरण 
क” एक सरकारी कर्मचारी है। 
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“a” एक परिवार का सदस्य हे, जेसी उसकी परिभाषा नियम 2(ग) में की गई है। 

अ” वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति 
उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। 

| क” को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपवन्धों के अन्तर्गत, “अ” के साथ “ख” का 
सम्पर्क आपत्तिजनक है। “क” को चाहिए कि वह “ख” के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि “क”, 
“ख” के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी 
चाहिए। । हे 

(3) नियम 5 का खण्ड 3 विज्ञप्ति सं. 2746/I-R—118-54, दिनांक 8 अगस्त, 1976 द्वारा 
विलुप्त (Delete) किया गया। ; 

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) के 
चुनाव झे, न तो मर्थन (Convassing) करेगा, न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्वन्ध 
के _ एने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा, 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि 

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने 
अधिकार को प्रयोग में ला सकता हे, किन्तु उस दशा में जवकि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग 
करता है वह इस वात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है 
अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है। | 

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसे अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी 
कर्त्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध 
में यह नहीं समझा जायेगा कि उसमें उस उप-नियम के उपवन्धों का उल्लंघन किया है। 

स्पष्टीकरण---किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास-स्थान पर, 
किसी चुनाव fare (Electoral Symbol) के प्रदर्शन के सम्बन्ध नें यह समझा जायेगा कि उसने इस 
उपनियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। 

उदाहरण 

निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) सहायक निर्वाचन अधिकारी, 
पीठासीन (Presiding) अधिकारी, पोलिंग अधिकारी या पोलिंग लिपिक के रूप में कार्य करना उपनियम 
(4) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। 

5-क. प्रदर्शन तथा हड़तालें---कोई सरकारी कर्मचारी--- 

(1) कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुता 
(ताबरिनिठी) तथा अखण्डता (इण्टेग्रिटी) के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथव जिससे न्यायालय की अवमानना, 
मानहानि होती हो या अपराध करने के लिये उत्तेजना मिलती हो, अथवा 

(2) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न 
तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिये उत्प्रेरित करेगा। 

S-a. सरकारी कर्मचारियों द्वारा संघों का सदस्य बनना--कोई सरकारी कर्मचारी किसी संघ का न 
तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य वना रहेगा, जिसके उद्देश्य या fad भारत की प्रभुसत्ता 
(Soverelignity), अखण्डता (Integrity) या सार्वजनिक सुव्यवस्था (Order) या नैतिकता के हितों के 
विपरीत (Prejudicial) हों। 

6. समाचार-पत्रों या रेडियो से सम्बन्ध रखना---(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के 
जवळि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक प्रकाशन 
(Periodical Publication) का पूर्णत: या अंशतः स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा और न 
उसके संपादन-कार्य के प्रबनध में भाग लेगा। 

(2) कोई सरकारी. कर्मचारी, सिवाय उस दशा. के, जवकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार 
द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का 
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सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को 
लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से, अपने नाम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका 
को कोई पत्र नहीं लिखेगा। 1 

परन्तु उस दशा में, जवकि ऐसे प्रसारण या ऐसे 'लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या 
वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति-पत्र (Sanction) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

7. सरकार की आलोचना--कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से, या स्वयं 
अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार-पत्र को भेजे गये किसी 
पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसे तथ्य की वात या मत नहीं व्यक्त करेगा--- 

() जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या 
उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की 
किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या 

(1) जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी 
सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती है, या i 

(४) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा 
हो सकती हो। 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी वात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किये 
गये किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसमें अपने सरकारी पद की हैसियत से 
या उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो। 

(1) “क” को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से वर्खास्त किया गया है। “ख” को 
जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है इस बात की अनुमति नहीं हे कि वह सार्वजनिक रूप A (Publicly) 
यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण 

(2) कोई सार्वजनिक अफसर स्टेशन “क” से स्टेशन “ख” को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी 
सरकारी कर्मचारी, उक्त सार्वजनिक अफसर को स्टेशन “क” पर ही बनाये रखने से सम्बन्धित किसी 
आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता। 

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से मामलों में 
सरकार की नीति की आलोचना करें, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का 
राष्ट्रीयकरण, इत्यादि। 

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये कर 
की दर के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता। 

(5) एक पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित किसी भूखण्ड के सम्बन्ध में दावा करता है कि 
वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं 
कर सकता है। 

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस 
निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य 
के राष्ट्रीयकों को देता था। 

8. किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य--(1) उप-नियम (3) में उपबन्धित 
स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त कर ली हो, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जाँच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा। 

(2) उस दशा में जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृत प्रदान की गई हो, कोई सरकारी 
कर्मचारी; इस प्रकार के साक्ष्य देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार, या किसी अन्य राज्य सरकार की नीति की 
आलोचना नहीं करेगा। 

(3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू न होगी 


(क) साक्ष्य; जो सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधान मंडल या संसद द्वारां नियुक्त किसी 
प्राधिकारी के समाने दी गई हो, या 
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(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक जाँच में दी गई हो। 

9. सूचना का erf संचार--कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा 
विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गये कर्तव्यों का सद्भाव के साथ (In Good Faith) पालन करते हुए, 
प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या ऐसे किसी अन्य 
व्यक्ति को जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार (Communicate) करने का उसे अधिकार न हो, न 
देगा और संचार करेगा। 

स्पष्टीकरण--किसी पत्रावली की टिप्पणियां को या से, अपने पदीय वरिष्ठों (Superiors) को किये 
गये अभ्यावेदनों में सरकारी कर्मचारी द्वारा सन्दर्भ इस नियम के अर्था में सूचना की अनधिकृत संसूचना 
(Communication) समझा जायेगा। 

10. चन्दे-कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के 
लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसे इकट्ट करने में भाग ले 
सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा सा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो; किन्तु उसे 
इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा आदि माँगे। 

उदाहरण 

कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप 
(ट्यूबवेल) के बेधन के लिये या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिये चन्दा जमा कर सकती है। 

1[11. भेंट---कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
कर ली हो--- 

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट 

सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वैकार नहीं करेगा, या 

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका 

निकट संबंधी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा : 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसांश 
या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक 
उपहार स्वीकार करा सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की 
अनुमति दे सकता है, किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों 
को दिये जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें। 

उदाहरण 

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि “क” को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के 
दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल्य 
वेतन ig से अधिक हैं सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना “क” उक्त उपहार स्वीकारे नहीं कर 
सकता है। 

11-5. कोई सरकारी कर्मचारी--(1) न तो दहेज (07४) देगा या प्राप्त करेगा या दहेज लेन-देन 
को प्रेरित (Abet) करेगा, अथवा 

(2) वधू या बर (Bridegroom) जैसी भी दशा हो के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्षतः या 
परोक्षतः कोई दहेज की माँग नहीं करेगा। 

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए दहेज (Dowry) शब्द का वह अर्थ है जो दहेज 
प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act, 1961) t दिया गया है। 

12. चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना (निरस्त)। 

13. रीतिक समारोहों में कर्णिकों इत्यादि का उपहार स्वरूप दिया जाना (fee)! 
14. सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन---कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस 
दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई पत्र नहीं लेगा, न 
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कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में 
आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थिति होगा। 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई वात किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू 
न होगी जो सारतः (Substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी 
के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (Retirement) या बदली के अवसर पर आयोजित हो, या किसी 
ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो। 

उदाहरण 

क” जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। “ख” जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 
क” के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमन्त्रित किये गये हों। 

l[15. असरकारी व्यापार या नौकरी--कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने 
सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा 
और न ही कोई नौकरी करेगा : 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये विना कोई 
सामाजिक या धार्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का 
आकस्मिक (Occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकार 
कर्त्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने 
विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि 
सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में 
ले लिया है, तो बन्द कर देगा : 

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी 
व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी 
द्वारा सरकार को दी जायेगी। 

16. कम्पनियों का निर्बन्धन, प्रवर्तन तथा प्रबन्ध--कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के, 
जवकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे वैंक या अन्य कम्पनी के निर्बन्धन, 
प्रवर्तन या प्रवन्ध में भाग न लेगा, जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन निबद्ध (Register) हुआ है। 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी को आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1912 (एक्ट सं, 2, 
1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निवद्ध किसी सहकारी समिति या 
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सं. 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन नियद्ध 
किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निर्वन्धन, प्रवर्तन या प्रवन्ध में भाग ले सकता ÈI 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में 
किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थिति हो तो वह उस ast सहकारी समिति या निकाय के 
किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिये भाग ले सकता है। 

17. बीमा कारबार--कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य सम्बन्धी को जो 
या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ उसी जिले में, निवास करता हो जिसमें वे तैनात हो बीमा 
अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। 

18. अवयस्कों का संरक्षकत्व--कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (Minors) के शरीर या 
सम्पत्ति के विधिक संरक्षक (Legal Guardian) के रूप में कार्य नहीं करेगा। 

स्पष्टीकरण 1--इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (Dependant) से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी 
की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों के बच्चों से है और इसके अन्तर्गत उसके जनक (Parent), 
बहिनों, भाई, भाई के वच्चे और बहिन के वच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और 
उस पर पूर्णतः आश्रित eil 
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स्पष्टीकरण 2---इस नियम के प्रयोजनों के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) - 


वही होगा, जैसा नीचे दिया गया है--- 


विभागाध्यक्ष या मण्डलायुक्त 


MERTENS TS ERI... राज्य सरकार। 
निला जाच ६7 तिक oe eee उच्च न्यायालय या प्रशासकीय जज। 
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये... .................... सम्वन्धित विभागाध्यक्ष। 


19. किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार के विषय में कार्यवाही)--(1) जव कोई सरकारी कर्मचारी, किसी 


एसे व्यक्ति विशेष के वारे में जो उसका सम्वन्धी हो, चाहे वह सम्वन्ध दूर का या निकट का हो, कोई प्रस्ताव 


3 


या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे वह प्रस्ताव, मत कार्यवाही उक्त सम्बन्धी के 
पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी 
स्पष्ट रूप से वता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका सम्वन्धी है, अथवा नहीं और यदि वह उसका ऐसा 
सम्वन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है? 


(2) जव किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आदेश के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत 


या किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता हे और जव वह 
प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के सम्वन्ध में है, जो उसका सम्वन्धी है चाहे वह सम्वन्धी 
दूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव 
पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को 
प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्वन्ध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा। 


20. सट्टा लगाना---(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी लगी हुई पूँजी से सट्टा नहीं लगायेगा। 
स्पष्टीकरण---वहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत (Habitual) खरीद या विक्री के 


सम्वन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ म॑ लगी हुई पँजियों में सट्टा लगाता है। 


(2) यदि कोई प्रश्‍न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूँजी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की 


हे अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा निर्णय अन्तिम होगा। 


21. विनियोग (लगाई हुई पूँजियों)--(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूँजी इस प्रकार स्वयं 


लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी . 
कर्त्तव्या के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 


(2) यदि कोई प्रश्‍न उठता है कि कोई प्रतिभूति लगी हुई पूँजी: उपनियम (1) के स्वरूप की है अथवा 
नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गवा निर्णय अन्तिम होगा। 
उदाहरण--कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह नियुक्त है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई 


सिनेमा-गृह खोलने या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं eun और यदि वह ऐसे जिले को 
स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहाँ उसके परिवार के सदस्य पहले ही ऐसा विनियोग कर चुके हैं तो, यह 
अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को अविलम्व (Immediately) सूचित करेगा। 


22. उधार देना और उधार लेना--(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जवकि उसने 


समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकारी की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या वहुमूल्य सम्पत्ति हो, ऊपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति 
को व्याज पर रुपया उधार देगा। 


किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी नौकर को, अग्रिम रूप में वेतन दे 


` सकता है या, इस वात के होते हुये भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्वन्धी) उसके प्राधिकार की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी को, विना व्याज 
d; एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है। 


1[(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी वैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के 


साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के 
भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय 
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आभार (Pecuniary Obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा क॑ जवकि उसने 
समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के" किसी सदस्य को, इस प्रकार का 
व्यवहार करने की अनुमति देगा 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र (Personal Fried) या सम्बन्धी 
से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का विना व्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋणी स्वीकार 
कर सकता है या किसी वास्तविक (Bonafide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है। 

(3) जव कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाव, 
जिसमें उसके द्वारा उपनियम (1) या उपनियम (2) के किन्हीं उपवन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त 
ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके वाद, ऐसे आदेशों के अनुसार 
कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दे। 

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेड अधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी 
और दूसरे मामले में कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा। 

23. दिवाला और अभ्यासी ऋण-ग्रस्तता--सरकारी कर्मचारी, अपने व्यक्तिगत मामलों का ऐसा 
प्रवन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋण-ग्रस्तता से या दिवाला से वच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके 
विरुद्ध उसके दिवालिया होने के सम्वन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, चाहिये कि वह तुरन्त ही उस 
कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह नोकरी कर रहा हो, सव वातां की रिपोर्ट भेज दे। 

24. चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति-(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जवकि 
समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपनेनाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य 
के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय-विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यधा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न 
उसे वेचेगा। | 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त 
(२९४९4) व्यापारी से भिन्न व्यक्ति. द्वारा संपादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त करना आवश्यक होगा। 

उदाहरण 

(1) “क” जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित 
प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए। यदि वह व्यवहार किसी नियमित और ख्याति प्राप्त 
व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो “क” को चाहिये कि वह समुचित प्राधिकारी की 
पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जव “क” अपना मकान वेचने का 
प्रस्ताव cil 

l[(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति 
के सम्वन्ध में कोई व्यवहार करता हे, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे 
लुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये : 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख 
के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का 
कोई व्यवहार नहीं करेगा। 

(1) एक सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन छः सौ रुपये हे, सात सो रुपये का टेप रिकार्डर 

खरीदता हे, या 

(ii) 'ख' एक सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन दो हजार रुपया मासिक है, कार एक हजार 

पाँच सो रुपयों में वेचता है। 

प्रत्येक दशा में 'क' या 'ख' को मामला समुचित प्राधिकारी को सूचित करना चाहिये। यदि व्यवहार 
किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से सम्पादित किया जाता है तो उनको चाहिये कि वह समुचित 
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प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। 

(3) प्रथम नियुक्त के समय और तदुपरान्त हर पाँच वर्ष की अवधि वीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 
सामान्य मार्ग के माध्यम से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा 
जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या 
जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा जिन्हें वह 
समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर 
आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, 
हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिये। 

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी समय, किसी समय, किसी सरकारी 
कर्मचारी, को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल 
सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, 
और जो आदिश में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करे। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसा आदेश दे 
तो ऐसे विवरण-पत्र में, उन साधनों (Sources) के ei भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति 
अर्जित की गई थी। 

(अ) उपनियमों (1) समुचित प्राधिकारी और (4) के सन्दर्भ में, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा 
में, जो किसी राज्य सेवा में हो, सरकार होगी, और उपनियम (2) के मामलों में, विभागाध्यक्ष होगा। 

(व) अन्य सरकारी कर्मचारियों की दशा में उपनियमों (1) से (4) तक के प्रयोजनों हेतु विभागाध्यक्ष होगा। 

` 25. सरकारी कर्मचारियों के कार्यो तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन--कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय 
उस दशा के जव उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल 
आलोचना या मानहानि-कारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने के लिए न तो किसी न्यायालय 
की या समाचार-पत्रों की शरण लेगा। 

स्पष्टीकरण--इस नियम की किसी वात के सम्वन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी 
कर्मचारी को, अपने वैयक्तिक चरित्र का या उसके द्वारा वैयक्तिक रूप में किये गये कार्य का प्रतिसमर्थन करने 
से प्रतिषेध किया जाता है। 

26. [निरस्त किया गया ] 

27. असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव (Outside Influence) का मतार्थन--कोई सरकारी 
कर्मचारी, अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि करने के उद्देश्य से, किसी ज्येष्ठ 
प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य वाह्य प्रभाव नहीं डालेगा और न डालने का प्रयास करेगा। 

स्पष्टीकरण--सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, या उसके परिवार का किसी 
सदस्य द्वारा किया गया कोई कार्य जो उस नियम की सीमा (Purview) में आता हो जव तक कि इसे 
विपरीत प्रमाणित न कर दिया गया हो संबंधित सरकारी कर्मचारी के अनुरोध (Instance) या मौनानुमति 
(Connivance) से किया गया समझा जायेगा। 

उदाहरण 

“क' सरकारी कर्मचारी है और 'ख' के परिवार का सदस्य है। 'ग' राजनैतिक दल है और 'घ” एक संगठन 
'छ' के अधीन है। 'ख' ने 'छ' पर्याप्त ख्याति प्राप्त की और 'ख' का अधिकार हो गया। यद्यपि ‘a’, 'ख' ने 
क' के मामले को इस सीमा तक उत्तरदायी (Sponsor) ठहराना प्रारम्भ कर दिया कि 'ख' ने 'क' को 
अधिकाधिक उपरिष्ठों (Official Superiors) के विरुद्ध कुछ प्रस्तावों को पोषित (Sponsor) किया। यह 
कार्य जो उक्त नियम के प्रावधानों का 'ख' के पक्ष का उल्लंघन होगा यह समझा जायेगा कि वह ‘a’ के द्वारा 
“क? के अनुरोध (Instance) या मौन स्वीकृति (Connivance) से किया गया है जव तक 'क' यह 
प्रमाणित करने में सफल हो कि यह ऐसा नहीं था। 

27-क. सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन--कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय, उचित माध्यम से और 
ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने परिवार के 
किसी सदस्य के माध्यम से सरकारी अथवा किसी प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का 
स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा। 
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28. अनधिकृत वित्तीय व्यवस्थायें- कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ 
या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में से किसी एक को या 
दोनों ही को, अनधिकृत रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट (Specific) या ध्वनित 
(Implied) उपवन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो। 

उदाहरण 

(1) 'क' किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी 
él 'क' को इस वात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्त्तव्या का सन्तोपजनक रूप 
से निर्वहन कर सकता Ed 'ख' जो एक जुनियर क्लर्क है, कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को 
निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और ‘a’ वित्तीय व्यवस्था करते Zl दोनों ही इस 
प्रकार नियम तोड़ते हैं। 

(2) यदि ‘a’, जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है छुट्टी पर जाये, तो ‘a’, जो कार्यालय का सबसे 
सीनियर असिस्टेण्ट है, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ छुट्टी पर जाय तो 
क' और 'ख' दोनों ही नियम भंग m 

29. बहुविवाह---(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस वात के होते हुए भी 
कि तत्समय पर लागू किसी वैवाहिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की वाद से दूसरी शादी करने की 
अनुमति प्राप्त हे, विना पहले सरकार की अनुमति प्राप्त किये, दूसरा विवाह नहीं HOT! 

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, विना पहले सरकार की अनुमति प्राप्त किये, ऐसे व्यक्ति से, जिसकी 
एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी। 

30. सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग--कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी सुख-सुविधाओं का कुप्रयोग 
नहीं करेगा और न उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा, जिसकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी 
कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुँचाने के प्रयोजन से की हो। 

उदाहरण 

सरकारी कर्मचारियों के निमित, जिन सुख-सुविधाओं को व्यवस्था की जाती है, उनमें मोटर, टेलीफोन, 
निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के कुप्रयोग के या 
उनके असावधानी के साथ प्रयोग किये जाने के उदाहरण ये हैं--- 

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी 

मोटरों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिए उनका प्रयोग करना, 

(2) ऐसे मामलों के वारे में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन 

ट्रंककाल करना, 

(3) सरकारी निवास-स्थानां और फर्नीचर के प्रति असावधानी बरतना तथा उन्हें ठीक दशा में बनाये 

नहीं रखना, और 

(4) असरकारी कार्य के लिए सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना। i 

31. खरीददारियों के मूल्य देना---कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक किस्तों में मूल्य 
देना प्रथानुसार (Customary) या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक किसी वास्तविक 
(Bonafide) व्यापारी के पास उसका उधार लेखा (Credit Account) न खुला हुआ हो, उन वस्तुओं 
का, जिन्हें उसने खरीदा हो, चाहे ये खरीददारियाँ उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना 
रोक नहीं रखेगा। 

32. विना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना--कोई सरकारी कर्मचारी बिना यथोचित और 
पर्याप्त मूल्य दिये, किसी ऐसी सेवा या आमद का स्वयं प्रयोग करेगा, जिसके लिये कोई किराया या मूल्य 
प्रवेश-शुल्क लिया जाता हो। 

उदाहरण 

जव तक ऐसा करना कर्त्तव्य के एक अंश के तौर पर निर्दिष्ट रूप से निर्धारित न, किया गया हो, कोई 
सरकारी कर्मचारी--- 

(1) किसी भी किराये पर चलने वाली गाड़ी में विना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा; 
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(2) विना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा भी नहीं देखेगा। र 

33. दूसरों की सवारी गाड़ियाँ प्रयोग में लाना--कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय वहुत ही विशेष 
परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी ऐसी सवारी गाड़ी को प्रयोग में नहीं लायेगा जो किसी असरकारी 
व्यक्ति की हो यां किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो। 

34. अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीददारियाँ-कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी 
कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर 
से चाहे अग्रिम भगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीददारियाँ करने के 
लिए न तो स्वयं HEM और न पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य का, जा उसक साथ 
रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा। 

उदाहरण 

“क? एक प्रवर अधिकारी है 'ख' उसके अधीन अधीनस्थ अधिकारी है। 

क' को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को इस वात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि उसके लिए 
कपड़ा खरीदवा दे। 

अधिसूचना Ho 9/7/78-कार्मिक-1, दिनांक 20 नवम्वर, 1980 से नियम 34 संशोधित किया गया। इस 
संशोधन से निम्नांकित परन्तुक समाप्त किया गया जिससे चपरासियों से भी क्रय-विक्रय कराने की सुविधा 
समाप्त हो गयी। 

“परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यह नियम उन क्रयों पर लागू नहीं. होगा जिन्हें करने के लिए सरकारी 
कर्मचारी से सम्वद्ध निम्न कोटि के सरकारी कर्मचारी से कहा जाये! 

- 35. निर्वचन--यदि नियमों के निर्वचन से सम्वन्धित कोई प्रश्‍न उठ खड़ा हो, तो उसे सरकार के पास 
भेज देना चीहए और उस पर सरकार का जो भी निर्णय हो वह अन्तिम होगा। 

36. निरसन तथा अपवाद--इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन 
नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तर प्रदेश की सरकार के नियन्त्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू 
होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं। 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की 
गई कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इस नियमों के तत्स्थानी उपवन्धों 
के अधीन जारी किया गया था या की गई थी। 

सरकारी कर्मचारियों का आचरण 

आल इण्डिया सर्विसेज (कन्डक्ट) रूल्स, 1968 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियामवली, 
1956 के नियम 6(2) के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक प्रकार के 
प्रसारण को छोड़कर जिनमें अनुमति आवश्यक नहीं होती, अन्य प्रकार के आकाशवाणी से प्रसारणों के लिये 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियां/कर्मचारियों को अनुमति देने 
का अधिकार देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कार्यालयाध्यक्षां को ऐसी अनुमति देने का अधिकार 
विभागाध्यक्षों को दिया गया। इस विभागाध्यक्ष को ऐसे अनुमति के पूर्व शासन से ही लेनी होगी। 

(संख्या 9/7/74 नियुक्ति-3, दिनांक 10 जुलाई, 1975) 

सरकारी कर्मचारियों द्वारा मान पत्र स्वीकारें एवं विदाई समारोह अथवा अन्य आमोदों और भोजों में भाग 
लेने सम्बन्धी पूर्व आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस वात पर जोर दिया गया है कि सभी 
अधिकारी कर्मचारी इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया wil 

(संख्या 22/5/1970 नियुक्ति-3, दिनांक 2 सितम्बर, 1975) 

सरकारी कर्मचारियों में चल-अचल सम्पत्ति के दृष्टिकोण से सभी नियुक्ति प्राधिकारियाँ को यह निर्देश किये 
गये कि आल इण्डिया सर्विसेज (कन्डक्ट) रूल्स, 1968 के नियम 16 के उप नियम 5 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी 
कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के उप नियम (4) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग 
करके, उनके नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कर्मचारियों से उनके द्वारा अर्जित की गइ चल अचल सम्पत्ति के 
सम्वन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर घोषणा प्राप्त करें तथा जिन मामलों में घोषणा त्रुटिपूर्ण होने का संदेह हो उनके 
सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करवा कर, जैसी स्थिति हो, उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करके शासन को 
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यथा समय सूचित करने के लिए कहा गया है। 
(संख्या 9/5/1975 कार्मिक-1 नियुक्ति-3, दिनांक 26 नवम्वर, 1975) 

यह आदेश जारी किये गये कि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो तो उनकी नियुक्ति करते समय दोनों 

को एक ही स्थान पर रखने का यथा सम्भव प्रयास किया जाये। 
(संख्या 19/1/1976 कार्मिक-1 नियुक्ति-3, दिनांक 5 जनवरी, 1976) 

सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश रद्द करवाने या मन चाहे स्थान पर 
स्थानान्तरण करवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण ये यह आदेश जारी किये गये कि स्थानान्तरण 
आदेशों के साथ-साथ उन्हें कार्यभार से भी अवमुक्त कर दिया जाय ताकि उन्हें ऐसे आदेशों के विरुद्ध शासन 
पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने का अवसर न मिल सके। 

शासन की जानकारी में यह वात आई है कि सरकारी कर्मचारियों ने अनाधिकूत रूप से भूमि प्राप्त 
करके उसकी नियमानुसार घोषणा नहीं की है। अतः शासन ने यह आदेश जारी किया कि सरकारी कर्मचारियों 
से चल-अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भर कर दिनांक 15 मार्च, 1976 तक प्राप्त कर लिया 
जाय। जिन मामलों में घोषण त्रुटिपूर्ण होने का संदेह हो, उनके सम्वन्ध में जाँच करवा कर आवश्यक कार्यवाही 
की जाय। y : 

दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु यह आदेश जारी किये गये कि कोई सरकारी कर्मचारी न तो दहेज 
प्राप्त करेगा न देगा जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 द्वारा वर्जित है उसी प्रकार वह किसी ऐसे 
विवाहोत्सव या उससे सम्बन्धित किसी भोज या समारोह आदि में भाग नहीं लेगा जहाँ उसकी जानकारी में 
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में वर्जित दहेज लिया अथवा दिया गया हो। वह किसी ऐसे विवाह भोज या 
पार्टी में भी सम्मिलित नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में उसे प्राप्त निमंत्रण पत्र में यह शंकित न हो कि इस 
विवाह में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है। उसी प्रकार 
प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं जारी किये गये निमंत्रण पत्र उक्त उपाख्यान का स्पष्ट उल्लेख किया जाना 
चाहिये। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को स्वयं अपने, अपने पुत्र के अथवा जिस पुरुष का वह संरक्षक है, के 
विवाह के अवसर पर अनुमन्य सीमाओं तक की प्राप्त भंट जिनकी कीमत रुपये 51 (राज्य सेवाओं के 
सम्बन्ध में) अथवा रुपये 200 या 900 रुपये (अखिल भारतीय सेवाओं के सम्वन्ध में) प्रतिमद से अधिक 
हो, के बारे में शासन को सूचित करना अनिवार्य होगा। 

(संख्या 9/1/1976 कार्मिक-1, दिनांक 24 फरवरी, 1976) 

अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सेवा सम्बन्धी मामलों में राजनैतिक अथवा शहरी दवाव डालने पर उनके 
विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करने सम्बन्धी पूर्व आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस वात 
को पुनः दोहराया गया कि कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाय। 

(संख्या 9/2/1976 कार्मिक-1, दिनांक 18 मार्च, 1976) 

स्थानान्तरण सम्वन्धी आदेशों को रद्द करवाने अथवा रुकवाने के प्रयत्मों को हतोत्साहित करने के 
दृष्टिकोण से शासन द्वारा यह आदेश जारी किये गये कि स्थानान्तरण आदेशों की तामीली 24 घंटे के अन्दर 
कर दी जाय। कर्मचारियों को तुरन्त अवमुक्त कर दिया गया। कार्यग्रहण काल समाप्त होते ही उस नये स्थान 
पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। आदेशों के स्थगन अथवा संशोधन के लिए नियंत्रक अधिकारी उस 
अधिकार को जिसने आदेश जारी किया है, टेलीफोन पर स्थिति से अवगत करायेगा। यदि नियंत्रक अधिकारी 
ने किसी प्रकार का विलम्ब किया तो यह परिकल्पना की जायेगी कि उसने आदेशों को टालने में सहयोग दिया 
और ऐसे मामले में कर्मचारी एवं नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी 
हालत में बाहरी दवाव नहीं डाला जाना चाहिये। इच्छुक स्थान पर तैनाती के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता 
है लेकिन उसमें किसी प्रकार के वाहरी दवाव का समर्थन नहीं होना चाहिए। 

(संख्या 19/6/1976 कार्मिक-1, दिनांक 3 मई, 1976) 

सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेशों के रद्द करने या मनचाहे स्थान पर तैनाती 
के लिये राजनीतिक दवाव डालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे 
मामलों में चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाय। नियमित अवधि के अन्दर नये स्थान पर कार्यभार 
ग्रहण न करने की दशा में उन्हें अनधिकृत रूप से अनुपस्थित समझा जायेगा तथा ऐसी अवधि का कोई वेतन 
देय नहीं होगा। नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्यभार अवमुक्त करने के वाद निर्धारित समय के अन्दर कार्यमुक्त न 
होने पर स्थानान्तरण के अवसर पर प्राप्त अग्रिम यात्र भत्ता देय न होगा। 
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(संख्या 19/6/1976 कार्मिक-1, दिनांक 25 अक्टूबर, 1976) 
उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 4 में यह प्रावधान किया गया 
है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। 
यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण का कार्य 
15 जून तक अवश्य सम्पन्न कर लिया जाय। एक बार जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों में कोई परिवर्तन 
न किया जाय। यदि विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो तो समूह 'क' के अधिकारियों के मामलों 
में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य सभी समूहों के 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में प्रशासकीय विभाग के सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री जी के 
आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 
(संख्या 19/12/1976 कार्मिक-1, दिनांक 11 नवम्बर, 1976) 
प्रथम स्त्री के रहते हुए द्विविवाह करना आचरण नियमावली में विभागीय रूप से दंडनीय होने के कारण 
इस प्रकरण में जाँच करना तथा विभागीय कार्यवाही करने से अधिकारी को रोका नहीं जा सकता। विभागीय 
कार्यवाही समाप्त होने पर राजकर्मी वैवाहिक स्थिति पर निर्णय के लिए दीवानी न्यायालय में जाकर निराकरण 
करा सकता EI 
याची, एक पुलिस कांस्टेबल को, पुलिस अधीक्षक ने, पुलिस में अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से 
सेवा से पृथक्करण कर दिया। याची ने नियमों के उल्लंघन में अभियुक्त को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सेशन 
न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। उसने अनुशासन के विरुद्ध कार्य किया। सेवा में पृथक्करण का दण्ड 
अननुपातिक नहीं था। न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है? 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, अनुशासनिक जाँच एवं पूर्ण न्यायालय की संस्तुति पर सेवा से 
विमुक्त कर दिया। दो हत्या प्रकरणों में, रिश्वत लेकर जमानत स्वीकृत करने के आरोप al नियमों और 
प्राकृत न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार दृढ़तापूर्वक जाँच प्रचलित की गई। जाँच के निष्कर्ष साक्ष्य के आधार 
पर है और अनुचित नहीं है। न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। एक अभिलेख की 
प्रतिलिपि प्रदान न करना प्रतिवेदन को निरस्त नहीं करेगा। इस आधार पर सेवाविमुक्ति आदेश और जाँच 
निरस्ता नहीं है। दण्डारोपण कठोर या अत्यधिक नहीं है। सेवाविमुक्ति आदेश पर हस्तक्षेप आवश्यक नहीं 
- है| 

नियम 19 सरकारी कर्मचारी को अपने सम्बन्धियों के प्रकरणों में निर्णय करने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध 
करता है। सम्बन्धों का स्पष्टीकरण और कारण स्पष्ट करते हुए ऐसे प्रकरणों को उच्च अधिकारी के समक्ष 
प्रस्तुत करना चाहिये। विशेष न्यायाधीश जालौन ने अपने पुत्र के इण्टरमीडियेट परीक्षा, 1977 के परीक्षा 
परिणाम के संज्ञान हेतु नोटिस एवं निदेश निर्गत किये। सभी निदेश, आदेश, प्रकरण में संचालित प्राक्रिया 
EUM. मनमाने, क्षेत्राधिकार से परे और शून्य तथा निष्प्रभ थे। अतः सभी याचिका में निरस्त किये 
mal 

व्यवहार न्यायाधीश ने न्यायालय के अभिमत की अवज्ञा कर दी जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम 
न्यायाल ने पूर्व प्रकरण में उसी सम्पत्ति को लोक न्याय अभिनिर्णीत किया था उसे अपने अभिमत में व्यक्तिगत 
न्यास अभिनिर्णीत कर दिया। ऐसा अभिगम व्यवहार न्यायाधीश के अवैध कृत्यों के प्रेरित करने के 
परिणामस्वरूप पाया गया। सेवा विमुक्ति उचित दण्ड था।? 


. पश्‍चिम बंगाल राज्य वनाम प्रसेनजित दत्ता, 1993(8) एस«एल- 448 uml 

, प्रताप सिंह तोमर वनाम uw. राज्य आदि, 2002 (4) ईनएस्सी० 236 (इला,)। 

. रामचन्द्र शुक्ल वनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2002(4) $a. 590 (इला) (खण्डपीठ)। 

उ.प्र, राज्य बनाम आर.एस. गुप्ता विशेष न्यायाधीश, जालौन, 2002 (3) ई,एस,सी 541 (इलाः) (खण्डपीठ) : 2003 
यू-पी-एल-वी.ई-सी. 312 (इलाः) 

हरीसिंह बनाम राज्यपाल उ.प्र, (रजिस्ट्रार जनरल) आदि, 2003 (2) यू-पी.एल-वी.ई-सी. 14561 
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1[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) 


नियमावली, 1970 
भाग | 
प्रारम्भिक 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श 
चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 कहलायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. लागू होने की सीमा--यह नियमावली उत्तर प्रदेश के कार्यों से संबंधित ऐसे समस्त सेवाओं तथा 
पदों पर लागू होगी, जिनमें भर्ती के लिये किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति करना अपेक्षित हो। 

3. इन नियमों के प्रभाव का अधिभूत होना--इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त 
किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत वात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपवन्ध प्रभावी होंगे) 

4. परिभाषायें---जव तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में : 

2[(क) किसी सेवा या पद के संबंध में, “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उस सेवा में या पद पर 
नियुक्त करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी से है, तथा राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने 
की दशा में, इसके अंतर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के 
संबंद्ध विभाग के सचिव अथवा विशेष सचिव भी होंगे; 

(ख) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है; 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है; 

3[(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 


(ड) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संबंध में किसी भी सेवा में या 
पद पर भर्ती को या उस सेवा में या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को 
विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या सरकारी आदेशों से है; 

(च) “भर्ती का अर्थ” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 
वारह महीनों की अवधि से है। 

भाग-2 
पदोन्नति के लिये मानदण्ड 

5. पदोन्नति के लिये मानदण्ड---(1) किसी सेवा नियमालवी में, —“ader योग्यता” (स्ट्रिट मेरिट) 
अथवा “मुख्य रूप से योग्यता” (प्राइमरीली आन मेरिट) या “समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से 
चयन” (रिगेरेस सेलेक्शन ऑफ मेरिट फ्राम दी आल फील्ड ऑफ एलीजीविलिटी) अथवा “सर्वथा 
योग्यतानुसार” या योग्यता समान होने की दशा में “ज्येष्ठता की गणनीयता” या किसी भी प्रकार से 
अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता को 
आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमालवी के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात्‌ 
“योग्यता” (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा। 

(2) यदि किसी सेवा नियमावली में या तो ज्येष्ठता (सीनियारिटी) अथवा “ज्येष्ठ एवं उपयुक्तता” 
(सीनियारिटी कम फिटनेस) या “अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता” सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द 
रिजेक्शन ऑफ अनफिट) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, 
जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतया वल दियाज जाये तो इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने पर इसके पश्चात्‌ “अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता” (सीनियारिटी 
सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा। 


1. अधिसूचना संख्या 42-4-66-नियुक्ति(3), दिनांक 6-10-1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 
2. अधिसूचना संख्या 42-4-66-नियुक्ति (3), दिनांक 4-7-1972 द्वारा प्रतिस्थापित। 
3. अधिसूचना संख्या 15/66/81-कार्मिक-1, दिनांक 24-4-1987 द्वारा निकाल दिया गया। 
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(3) ऐसे समस्त मामलों पर जहाँ कोई भी सेवा नियमावली विद्यमान न हो अथवा जिसे सेवा नियमावली 
में स्पष्टतया यह निर्धारित न हो कि उपनियम (1) तथा (2) में पदोन्नति के लिये उल्लिखित दो मानदण्डों में 
से किस मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा तो उस दशा में उक्त दोनों मानदण्डों में से राज्यपाल द्वारा, 
आयोग के परामर्श से निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा। 

l[6. (1) इस नियमावली की किसी वात से, आयु शैक्षिक अथवा प्राविधिक अर्हताओं, अनुभव का 
प्रकार अथवा सेवा की अवधि से सम्वद्ध पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों के सम्वन्ध में किसी सेवा 
नियमावली के किसी उपवन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस सीमा तक कि व संगत दिनांक, जिसके 
अभिदेश में यह समझा जाय कि अभ्यर्थी ने ऐसी शर्ते पूरी कर ली हैं, भर्ती का वर्ष प्रारम्भ होने का दिनांक 
होगा। 

(2) सेवा नियमावली में उपर्युक्त पात्रता को शर्तों क संवंध मं सी भी उपवन्ध के न होने पर, उक्त 
शर्ते होगी जिन्हें राज्यपाल आयोग के परामर्श से अवधारित करें। 

2 [ (3) E + | 

भाग-3 
योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया 

7. इस भाग का लागू होना--यदि नियम 5 के उपवन्धों के आधार पर योग्यता के मानदण्ड से 
पदोन्नति करना हो तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। 

3[7(क) एवं 7(ख) [* * *] 

*[8. पात्रता सूची तैयार करना--नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य, अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिये उपलब्ध रिक्तियों 
को दृष्टि में रखते हुए, तैयार करेगा जो ज्येप्ठतम्‌ पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें 
यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे : 

प्रतिवन्ध यह हे कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान 
हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक UH वर्ष के सम्वन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायगी और 
उस दशा में भर्ती के दितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूचियाँ तेयार करते समय पात्रता सूचियों में 
सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी--- 

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित रिक्तियों की 
संख्या का योग, 

(a) तृतीय वर्ष के निपित्त-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त 
रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी : 

अग्रेतर प्रतिवन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृप्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा 
जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस 
प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी : 

प्रतिवन्ध यह और भी कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये 
कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं हे 'किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति 
अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का 
हकदार है तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। 

9. आयोग को सूचियाँ भेजना--नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों 
की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियाँ और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियाँ 
आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की ऐसी रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर 


अधिसूचना संख्या 42-4-66-नियुक्ति (3), दिनांक 4-7-1972 द्वारा प्रतिस्थापित। 

अधिसूचना संख्या 15/66/81-कार्मिक-1, दिनांक 24 जुलाई, 1987 द्वारा निकाल दिया गया। 
अधिसूचना संख्या 15/66/81-कार्मिक-1 , दिनांक 24 जुलाई, 1987 द्वारा निकाल दिया गया। 
अधिसूचना संख्या 15/66/81-का-12007 लखनऊ, 23 जुलाई, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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सूची या सूचियाँ तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो। 

10. पात्रता सूची का पुनरीक्षण---यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि नियम 9 के 
अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो 
सकेंगे तो वह नियुक्ति अधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येप्ठतम्‌ अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम 
और चरित्र पंजियाँ उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है, जिन्हें वह उचित समझे और नियुक्ति प्राधिकारी 
तद्नुसार नियम 8 में दी गयी किसी वात के होते हुये भी उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा। 

11. चयन समितति--नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा एक चयन. समिति संगठित की जायेगी, जिसमें 
निम्नलिखित होंगे--- 

(1) आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष या सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी; तथा 

(3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, कोई ज्येप्ठ अधिकारी, किन्तु. 
प्रतिवन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हो तो सामान्यतया उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस 
खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। 

12. चयन के लिये दिनांक निश्चित करना---(1) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के 
लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा--- 

प्रतिवन्ध यह हे कि चयन-कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है। 

(2) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट 
समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी 
यथास्थिति ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपर्युक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा। 

(3) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियो पर विचार करेगी और किसी अन्य 
बात पर भी विचार कर सकती है, जो उसकी राय में संगतं हो। 

13. सूची “क” और ‘@’— (1) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियाँ 
तैयार करेगी, अर्थात्‌-- 

(1) सूची -क- जिसमें नियम 9 के अधीन आयोग को सूचित की गयी स्थायी रिक्तियों के प्रति मौलिक 

रूप से नियुक्त किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे; 

(2) सूची -ख- जिसमें नियम 9 के अधीन आयोग को सूचित. की गयी अस्थायी या स्थानायन्न 

नियुक्तियों के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे; 

प्रतिवन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान 
हुई हो, की जाये तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्वन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से 
किया जायेगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उसके वाद के वर्ष 
या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के 
पूर्व निकाल दिये जायेंगे। i 

aT (2) [5 * sl 

14. आयोग का अनुमोदन---आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात्‌ 
अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' को नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा। 

[“15. नियुक्ति प्राधिकारी सूची 'क' और 'ख' में से प्रत्येक को ज्येष्ठता क्रम में फिर से क्रमवद्ध करेगा।” 

न 6. E x 3) 

(1) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियाँ उपलब्ध 


1. अधिसूचना संख्या 15/66/81 -कार्मिक-1 , दिनांक 21-4-1987 द्वारा निकाला गया। 
2. उपरोक्त अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित। 
3. अधिसूचना संख्या 15/66/81-कार्मिक-1, दिनांक 24 अप्रैल, 1987 द्वारा निकाला गया। 
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नहीं हो सकती, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के 
लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या 
आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सके तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है 
प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची ‘a’ के लिये पहली वार हुआ है, उन अभ्यर्थियों 
के नीचे रखे जायेंगे, जो उस सूची में पहले से ही हों। 

17. सूची 'क” से नियुक्ति--(1) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम से 
नियुक्त किये जायेंगे, जिस क्रम में नियम 15 के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आये हों। 

(2) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी, जिनके लिये स्थायी रिक्तियाँ तत्काल उपलब्ध न हों, सूची ur 
में समाविष्ट अभ्यर्थियों के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के. प्रति उक्त क्रम में नियुक्त किये 
जायेंगे। 

18. नियम 17 के उपनियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए सूची 'ख' में सम्मिलित अभ्यर्थी 
अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उनके नाम नियम 15 के 
अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में आये हों: 

परन्तु इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची “ख” जो चयन सूची प्राप्त होने के दिनांक से 
एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्‌ अनुपायोजित रह जाये, प्रवर्ती न रह जायेगी-- 

परन्तु यह और कि उपनियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए सूची “क” जो चयन सूची के प्राप्त 
होने के दिनांक से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्‌ अनुपयोजित रह जायें, प्रवर्ती न रह जायेगी : 

परन्तु यह भी कि भर्ती के किसी वर्ष की सूची “क” और “ख” का उपयोग केवल भर्ती के उस वर्ष की 
रिक्तियां के लिये किया जायेगा--- 

परन्तु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न 
रिक्ति के प्रति नियुक्त सरकारी सेवक से अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान 
करने में अन्यथा विफल रहा है तो वह उसे उस पद पर जिससे उसकी पदोन्नति की गयी थी, कोई कारण 
बताये विना प्रत्यावर्तित कर सकता है। ; 

उसे बिना कोई कारण दिये, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिस पद से उसकी पदोन्नति हुई थी। 

2119 [* * *] 

टिप्पणी--लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आदेशात्मक नहीं है। सरकार चाहे तो परामर्श ले सकती 
है। लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का सरकार का अधिकार है 

भाग 4 
; पदोन्नति की प्रक्रिया 

यदि अनुपयुक्त की अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता मानदण्ड हो--- 

20. इस भाग का लागू होना--यदि नियम 5 के उपवन्धों के आधार पर अनुपयुक्त व्यक्तियों को 
अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के मानदण्ड से पदोन्नति की जानी हो, तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का 
अनुसरण किया जायेगा। 

4[21. पात्रता सूची तैयार करना--(1) नियम 22 में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, नियुक्ति 
प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात्‌, सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, के अभ्यर्थियों की 
अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के प्रत्येक के लिये उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुये तैयार करेगा 
जो ज्येष्ठतम्‌ पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिसमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम 
दिये जायेंगे 

1 से 5 तक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5 : 


. उपरोक्त अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित। ` cum : 

अधिसूचना सख्या 15/66/81-कार्मिक-1, दिनांक 24 अप्रैल, 1987 द्वारा निकाला गया। 

. 1989(3) एस.एल.आर«पी, एण्ड एचः 3141 

अधिसूचना संख्या 15/66/81-का-1-2007, लखनऊ 23 जुलाई, 2007 द्वारा प्रतिस्थाति। 


DON 
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5 से अधिक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 : 

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये कोई रिक्ति उपलब्ध 
नहीं है किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के 
आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार है, .तो ऐसा 
व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। 

(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिये नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपलब्ध 
यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 

(3) भाग-3 में विहित शेष प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति 
पर लागू होंगी, सिवाय इसके कि भाग-3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को 
अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी। 

22. कुछ मामलों में चयन समिति संघटित न करने का अधिकार--नियम 21 में किसी वात के 
होते हुये भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह 
विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य हैं और तदनुसार कोई 
अतिक्रमण नहीं होता है, तो आयोग, यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे 
अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति की आवश्यकता नहीं हे और इस प्रकार 
अनुमोदित अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे। 

उत्तर प्रदेश शासन 
कार्मिक अनुभाग-4 संख्या-यूनओ०-711/47-क-4-92-28/5/80 लखनऊ 
[दिनांक 29 अगस्त, 1992, 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : चयन सूची/प्रतीक्षा सूची के उपयोग की अवधि। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक 
परीक्षाओं तथा अन्य चयनों में बनायी गयी चयन सूची/प्रतीक्षा सूची का उपयोग एक निश्चित अवधि तक 
किये जाने के सम्वन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28-5-1980 कार्मिक-1, दिनांक 25 मार्च, 
1985 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थीः is 

1. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल के आधार पर चयनित 
अभ्यर्थियों की सूची/आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी की सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष 
वाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लियेनहीं किया जायेगा। यह व्यवस्था केवल उन्हीं मामलों में 
लागू होगी जिनमें प्रतिवर्ष आयोग द्वारा नियमित चयन किया जा रहा है। 

2. उन नियमों जिनमें कई वर्षा के अन्तराल पर चयन कराये जाते हैं में रिक्तियों को भरने के लिये लोक 
सेवा आयोग की चयनित सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का उपयोग अगले चयन तक निम्न शर्तों के साथ किया 
जा सकता है--- 

(1) रिक्ति उसी चयन वर्ष की हो जिसके लिये प्रेषित अधियाचन के आधार पर परीक्षाफल प्राप्त हुआ है। 

(2) क्रम संख्या-1 में वर्णित रिक्तियों की अनुवर्ती वर्ष की रिक्तियां को कॅरीफास्वर्ड करते हुए आयोग 
को अधियाचन न भेजा गया हो। इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध 
करायें। 

3. इस प्रकार के प्रत्येक प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की जाये! 

उक्त व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ शासन के संज्ञान में आई। 
अतः इस मामले में पुनर्विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-- 

(1) विभागों द्वारा पदों की उपलब्धता की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आयोग को 

अधियाचन भेजा जाये। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त अधियाचित रिक्तियों में किसी भी दशा 
कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और उन रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी विभाग को 
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उपलब्ध कराये जायेंगे, उनको विभाग की नियुक्ति प्रदान करनी होगी चाहे पद हो या न हो। 

(2) प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा बन्द लिफाफों में आयोग में उपलब्ध रहेगी। 
आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों के नाम शासन को यथा समय 
उपलब्ध कराये जायेंगे। 

(3) प्रतीक्षा सूची कंवल एक वर्ष के लिये वैध होगी चाहे वह प्रतिवर्ष होने वाले प्रतियोगितात्मक 

परीक्षा से सम्वन्धित हो अथवा किसी चयन विशेष से। एक वर्प के वाद प्रतीक्षा सूची का उपयोग 
| नहीं किया जायेगा। एक वर्ष की गणना विभाग को आवंटन प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी। 

(4) सम्बन्धित विभाग आवंटन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करना 

सनिश्चिंत करेंगे तथा अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण कराने हेतु एक माह का समय दिया जायेगा जो 
अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक बढ़ाया जा सकता है। तत्पश्चात अभ्यर्थी का अभ्यर्थन 
निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग अभ्यर्थन निरस्त करने का आदेश करते हुये 
आधाग तथा कार्मिक विभाग को भी सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। 

(5) स्वास्थ्य परीक्षण तथा वेरीफिकेशन सामान्तर रूप से किया जायेगा जिससे इसमें विलम्व न हो। 

(6) यदि एक वर्ष की अवधि में प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं होता है तो जो भी रिक्तियाँ रह 

जायेंगी वह अगले वर्ष के लिये अग्रेसित मानी जायेगी। 

4. इस सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि नियमति रूप से प्रत्येक वर्ष चयन कराने की शासन की 
नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा चयनोपरान्त उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार चयनित 
अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने की दिशा में कार्यवाही त्वरित गति से सम्पन्न करायी जाये। 

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इस सम्वन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश उस सीमा 
तक संशोधित समझे जायेंगे। : 

भवदीय, 
ओऽपी०आर्य 
सचिव। 
कार्मिक अनुभाग-1, शासनादेश संख्या-13/47/87-क/1988 
[दिनांक 19 फरवरी, 1988, 
विषय : मूलनियुक्ति प्राधिकारी के अधीन अधिकारी को नियुक्ति अधिकारी घोषित करने पर उसके अन्य 
अधिकार। 

अंधोहस्ताक्षरी को आपका ध्यान तत्कालीन नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1194/2-वी- 
122-1956, दिनांक 13 नवम्बर, 1957 के निम्नलिखित अंश की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है : 

“उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी प्रवर (Superior) प्राधिकारी द्वारा किसी पद पर अस्थायी रूप से 
नियुक्ति किया गया हो और वाद में, उसका स्थायीकरण (Confirmation) सम्वन्धी आदेश मूल 
नियुक्तिः प्राधिकारी के अधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस समय जारी किये गये हों जव उसे उस वर्ग के सरकारी 
कर्मचारियों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी (Appointng Authority) घोषित किया जा चुका हो, तो उस 
पदाधिकारी को, उक्त सरकारी कर्मचारी को सभी दण्ड, जिसमें पद से हटाया जाना और पदच्युति भी सम्मिलित 
हैं देने का अधिकार होगा, क्योंकि उस स्थायी सरकारी कर्मचारी के सम्वन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वही प्राधिकारी 
है जिसे स्थाशीकरण (Confirmation) के आदेश दिये ei]" 

2. उपरोक्त निर्देशों पर शासन द्वारा पुनः गहराई से विचार किया गया है। वादों में दिये गये भारतीय 
न्यायालयों के निर्णयों को देखने से यह निर्णय निकलता है कि वास्तव में नियुक्ति अधिकारी वह अधिकारी 
होगा जिसने नियुक्ति की है। अतः उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को अतिक्रमित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह 
स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 311(1) के प्रयोजनों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी, 
उसी प्राधिकारी को माना जायेगा जिसने सम्वन्धित सरकारी सेवक को समन्धित पद पर नियुक्ति किया हो, 
चाहे उक्त नियुक्ति स्थायी हो या अस्थायी। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रवर (Superior) प्राधिकारी द्वारा किसी 


Toga सिंह वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एनआई+नआर, 1963 पंजाव-370 व नवाव हुसैन वनाम स्टेट ऑफ यू-पी., ए.आई.आर, 
1969 इलाहावाद 4661 
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पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो और वाद में उसके स्थायीकरण सम्वन्धी आदेश उपरोक्त प्रवर 
(Superior) प्राधिकारी से नीचे के स्तर के ऐसे पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये हों, जिसे स्थायीकरण के 
आदेश जारी करते समय उस पद का नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया जा चुका हो, तो भी सम्वन्धित सरकारी 
सेवक का स्थायीकरण करने वाले उपरोक्त “प्राधिकारी” उक्त सरकारी सेवक को पदच्युति या सेवा से हटाने 
(Dismissal of removal) के बृहद दण्ड देने के लिये संवधान के अनुच्छेद 311(1) के प्रयोजनार्थ उसके 
“नियुक्ति प्राधिकारी” नहीं माने जा सकते। उक्त प्रयोजन के लिये उस सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकारी 
उसी प्रवर (Superior) प्राधिकारी को माना जायेगा जिसने उसे सम्वन्धित पद पर प्रथम (अस्थायी या 
स्थायी) नियुक्ति प्रदान की हे और वे ही उसे उपरोक्त वृहद दण्ड दे सकते él 

3. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या सम्वन्धित प्रकरणों का उपरोक्तानुसार ही 
निस्तारण किया जाये तथा कृपया उपरोक्त क्रिया को सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाये। 

विभागीय चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक सदस्य 
को रखा जाना संख्या 22/2/1985-कार्मिक-2 


कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 31 मई, 1986 
विषय : विभागीय चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक सदस्य को रखा जाना। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 15/25/73-A Ul. : दिनांक 10 मई, 1976 में 
यह व्यवस्था की गई थी कि विभागीय चयन समितियाँ/सेलेकशन वोर्डा आदि का गठन करते समय एक अनुसूचित 
जाति/जनजाति के अधिकारी को नामित करने का यथासम्भव प्रयास किया जाय। इस सम्वन्ध में सूचित 
विचारोपरान्त शासन ने अव यह निर्णय लिया है कि समूह “ग” व “घ” के उन पदों पर जो जिला चयन समिति/ 
लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियों में अनुसूचित 
जाति/जनजाति का एक सदस्य अवश्य रखा जाये। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। 

2. कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनका अनुपाल 
कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि इस शासनादेश के अनुपालन में किसी नियमावली का कोई 
नियम वाधक हो तो कृपया उस नियम को तद्नुसार संशोधित करने की कार्यवाही शीघ्र की जाये। 


भवदीय, 
जेनए कल्यान कृष्णन 
मुख्य सचिव। 
Mo संख्या 21/4/1971-नियुक्ति-4, दिनांक 24 मार्च, 1972 
अधिसुचना 


संविधान के अनुच्छेद 305 के प्रतिवन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश 
क राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली वनाते हैं- - 


उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 
(यथा संशोधित) 

1. संक्षिप्त नाम तथा विवरण--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) 
नियमावली, 1972 कहलायेगी। 

. (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

'[2. अधिकतम आयु सीमा--राज्पाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में 
और ES पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 35 
वर्ष होगी। 

3. भर्ती के अवसरों के प्रतिबन्ध का हटाया जाना--किसी भी ऐसी सेवा में अथंवा पद पर भर्ती 
के लिये निर्धारित आयु-सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों का कोई प्रतिवन्ध नहीं रहेगा। 


1. कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संन-18/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 30 मार्च, 1991 द्वारा यधासंशोधित कार्मिक अनुभाग 2 की 
अधिसूचना d. 18/2/1981 का. 2/2000 लखनऊ, दिनांक 21-1-2000 द्वारा पुनः संशोधित 
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U4 नियंगावली का अधिभावी प्रभाव--यह नियमावली संगत सेवा नियमा में किसी प्रतिकूल बात 
के होते हुए भी सभी पामल! में प्रभावी होगी सिवाय उन मामलों के जिनमें भर्ती के लिए विज्ञापन 24 
फरवरी, 1983 के पूर्व जारी किये गये हो। 

215. विशेष उपबन्ध---किसी सेवा नियमावली या आदेश में किसी वात के प्रतिकूल होते हुए भी, वर्ष 
1982 और 1983 की रिक्तियों के लिये आयोग द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित विज्ञापनों में विनिर्दिष्ट 
qai और सेवाओं के सम्बन्ध में, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार के सीधी भर्ती के प्रयोजनों के लिये न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा ऐसी 
होगी ओर उसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी सम्बद्ध विज्ञापन में विनिर्दिष्ट को गयी हो--- 

(शक) SORT राज्य सेवा परीक्षा, 1982 के विज्ञापन संख्या ए-1/ई-1-82-83। 
(दो) सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, 1983 के विज्ञापन संख्या ए-1/ई-1-82-83। 

3[6. आयु x गणना--किसी सेवा नियमावली में किती प्रतिकूल वात के होते हुए भी ऐसी सेवा या 
पद के लिए चाहें वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, या उसके बाहर अभ्यर्थी को जिस कलेण्डर वर्ष में 
रिक्तियों लोक सेवा या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाये 
या यथास्थिति ऐसी रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जाये उस वर्ष की पहली जुलाई को 
समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिये। 

परन्तु इस नियमावली की कोई बात किसी ऐसी स्थिति में लागू होगी यदि ऐसा विज्ञापन या ऐसी सूचना 
उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व किया गया 
हो या दी गयी है। ं 

We संख्या 7/2/72-नियुक्ति-4, दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 
विषय : स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण तथा अधितम 
l आयु सीमा से gel 
Subject: Relaxation in uppear age limit and reservation in Government 
service to dependents of freedom fighters. 
महोदय, 

मुझे आपक ध्यान कार्यालय ज्ञाप संख्या 43/90/66-नियुक्ति-4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 तथा 
शासनादेश संख्या 6/2/72 नियुक्ति-4, दिनांक 14 अगस्त, 1972 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है 
जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितो के लिए राज्याधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिये 
आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष तक छूट प्रदान की गयी है। उन आदेशों में स्वतंत्रता संग्राम के 
सेनानियों तथा उनके आश्रितों की परिभाषा नहीं दी गयी थी। शासन द्वारा इस प्रश्‍न पर विचारोपरान्त यह 
लिर्णय लिया गया है कि सुविधाओं को प्रदत्त करने हेतु स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के 
ऐसे अधिवासी व्यक्ति से है— 

1. जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के 
फलस्वरूप--- 

(1) कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो; या 

(2) नजरबन्दी या अन्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये 

रखा गया हो; या 
3) कम से कम 10 dat की सजा पायी हो; या 

(4) फरार घोषित किया गया हो; या 

(5) गोली से घायल हुआ हो; या 

(6) वीरगति प्राप्त की हो। 


\ 


1. कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं.-18/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 4 मार्च, 1983 द्वारा यथासंशोधित। 
2. कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं.-18/2/1981-कार्मिक2, दिनांक 25 अगस्त, 1983 द्वारा यथासंशोधित। 
3. कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं.-18/2/1981 -कार्मिक-2, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथासंशोधित | 
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टिप्पणी--ऐसी व्यक्ति जिन्होंने माफी मॉगी हो उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे) 

(2) ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फोज के प्रमाणित सैनिक 
हों या भूतपूर्व इण्डिया इन्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में 
सम्मिलित माने जायेंगे। ; 

2. उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के निम्नलिखित निकट 
सम्बन्धियों को उनका आश्रित माना जायेगा। 


1. पुत्र 5. भाई 

2. पौत्र 6. वहिन 

3. पौत्री 7. भतीजा 

4. पुत्री 8. भतीजी। 

3. स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितां को इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित जिला 


मजिस्ट्रेटों से संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। 
4. आपसे अनुरोध है कि आप इन आदेशों से अपने अधीन सभी अधिकारियों को अवगत करा दें। 
Notification No. 42/11/6-नियुक्ति-3, दिनांक 9 सितम्बर, 1975 


विषय : प्रोन्नति के विषय में आयु सीमा का हटाया जाना। 
Subject: Removal of age-bar in promotion. 

1. Short title and commencementaion—(1) These rules may be called the 
Uttar Pradesh Public Service (Removal of Age Limit for Promotion) Rules, 1975. 

(2) They shall come into force at one. 

2. Upper age limit not to preclude promotion—No person otherwise eligible 
for promotion in substaritive temporary or officiating vacancies for any service or 
post under the State Government shall be precluded from being so promoted on 
account merely of any upper age limit. j 

3. Recision—The Uttar Pradesh Public Service (Age limit for Promotion). 

(Amendment) Rules, 1970, and all other rule and order imposing any upper age 
limit for promotion to any service or post refereed to in Rule 2 are hereby rescinded. 

SIT. सं० 4256/आठ-2-1200(55)/76, गृह (पुलिस) अनुभाग-2 
दिनांक 31 अगस्त, 1977 
विषय : सव-इन्सपेक्टर, नागरिक पुलिस पद के प्रशिक्षण के लिये विभागीय (ax) अभ्यर्थी के चयन के 
लिये आयु एवं शैक्षिक योग्यता का निर्धारण। 
Subject: Prescription of age and educational qualification for selection of 
departmental candidates for training for the post of Sub-Inspector Civil 
Police. 

उपर्युक्त विषय पर पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 5-111(आर)-76, दिनांक 29 जनवरी, 1977 के सन्दर्भ 
में मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस विषय पर पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए 
राज्यपाल महोदय सब-इन्सपेक्टर, नागरिक पुलिस पद के प्रशिक्षण के लिये विभागीय (tax) अभ्यर्थी के चयन 
के लिए निम्नांकित, योग्यता एवं अधिकतम अः डु सीमा निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं--- 

(क) शैक्षिक योग्यता--शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट पास अथवा समकक्ष होनी चाहिये, कान्स्टेविल 
के लिये जो विभाग में 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं अथवा हेड कांस्टेबिल सिविल पुलिस कोर्स पास होना 
चाहिये। हेड कांस्टेबिल पुलिस कोर्स पास कांस्टेबिल के लिये शैक्षिक योग्यता का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 
साथ ही हेड कांस्टेबिल के लिए भीः शैक्षिक योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं होगा। 
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नोट---शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से इन्टरमीडिएट करने के आदेश उन अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगे 
जो इन आदेशों के जारी होने के पश्चात्‌ पुलिस विभाग में आते हैं। 

(ख) आयु सीमा--विभागीय (ax) अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के 
बजाय 40 वर्ष होगी। यह आयु सीमा जिस वर्ष में चयन होगा, उसकी पहली जनवरी को अनुमन्य होगी। 

2. आपसे निवेदन है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा की जाये तथा पुलिस रेग्युलेशन्स 
में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-7 में भेजने की भी कृपा की 
जाये। 

sm.H. 16/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 25 जनवरी, 1980 
विषय : अक्षम व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा से uel 
Subject: Relaxation in upper age limit to disabled persons for appointment in 
Government service. 
महोदय, 

उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा जारी 
किये गये शासनादेश सं. 2003/चालीस रा» एकी०-6-11-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 में समाज के अक्षम 
व्यक्तियों के लिये राज्याधीन समृह “क, ख, ग तथा घ” की सेवाओं की सीधी भर्ती 2 प्रतिशत का आरक्षण 
प्रदान किया गया él अनुभव में यह बात आयी है कि उक्त सेवाओं में आरक्षण अनुमन्य होते हुए भी ऐसे 
अक्षम व्यक्तियों की जिनकी परिभाषा शासनादेश सं. 7/4/1971-कार्मिक-2, दिनांक 20 मई, 1978 में 
निर्धारित की गयी है, आरक्षण का समुचित लाभ इस कारण नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनको अधिकतम 
आयु सीमा में कोई शिथिलता सामान्य रूप से प्रदान नहीं की गयी थी। इस स्थिति को देखते हुए तथा इस 
तथ्य के आधार पर कि जब कुछ अन्य श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सेवाओं में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की गयी है तो 
उसी क्रम में अक्षम व्यक्तियों को भी जो प्रकृति द्वारा अक्षमता का शिकार होते हैं और उसके वावजूद भी 
संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते हैं, उपयुक्त जान पड़ता है, कि अधिकतम आयु 
सीमा में छूट प्रदान की जाये। 

2. उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में शासन ने यह निर्णय लिये हैं कि भविष्य में अक्षम व्यक्तियों को राज्याधीन 
समूह “क” तथा “ख” की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तथा समूह “ग” तथा 
“घ” की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छुट प्रदान की जाये। 

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों की जानकारी अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को कराने की 
कृपा करें। 

शासं 13/5/1982-कार्मिक-2 
[दिनांक 26 नवम्बर, 1982] 
विषय : न्यूनतम ग्रेड के कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो व पांठ्यक्रमों के लिये परीक्षाओं में सम्मिलित 
होने के निमित्त अधिकतम आयु सीमा में छूट। 
Subject : Relaxation in upper age limit to employees of lowest grade for 
various Work and courses to appear in examinations. 
महोदय, 

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड 1 के 
प्रस्तर 7.5 (बी) में की गयी इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया है कि न्यूनतम ग्रेड के कर्मचारियों को 
लिपिकीय/कुशल कार्यों या कतिपय अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित की जाने वाले परीक्षाओं में 


सम्मिलित होने के लिये निर्धारित आयु सीमा से 7 वर्ष की छूट दी जाये, यदि वे अन्यथा उपयुक्त हां। 
शासनादेश संख्या 37/1/1969 कार्मिकः2, दिनांक 31.8.1982 में समूह “घ” के कर्मचारियों के लिये समूह 
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“ग” के निम्नवत्‌ श्रेणी के लिपिकीय पदों पर 15 प्रतिशत आरक्षण के मामले में आयु सीमा पर कोई 
प्रतिवन्ध लागू न होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीन ऐसी लिपिकीय/कुशल 
कार्या/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था के 
अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें ताकि उक्त संस्तुति का कार्यान्वयन सुनिश्चित ही सके। 
शा» संख्या 6/2/1972-कार्मिक-2 
[दिनांक 15 जनवरी, 1983] 
विषय : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को राज्यधीन सेवाओं में सुविधायें। 
Subject: Age and other facilities to dependents of freedom fighters in 
Government services. 

महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पार्श्वाकित शासनादेश के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के 
आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में सुविधायें प्राप्त करने हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के निमित्त वर्तमान स्थिति 
निम्नवत्‌ है 

1. सं० 7/2/72-नियुक्ति-4, दिनांक 27.9.1972 

2. Ho 2003/चालीस-रा» एकी० 6/11/77, दिनांक 20.8.1977 

3. 8. 6/2/72-कार्मिक-2, दिनांक 21.11.77 

4. सं 5017/चालीस-1-80-6/11/77, दिनांक 3.9.1980 

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में मिलने वाली सुविधाओं के निमित्त 

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी व्यक्ति से e— 

(क) जिसने भारतीय स्वतन्त्रुता संग्राम में भाग लेने के कारण कम-से-कम दो मास की अवधि के लिये 
कारावास का. दण्ड भोगा, या नजरवन्दी या अन्डरट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम-से-कम तीन 
मास की अवधि के लिये रखा गया हो या कम-से-कम 10 वेंतों की सजा पाई हो, या फरार 
घोषित किया गया हो, या गोली से घायल हुआ हो, या वीरगति प्राप्त की हो। 

टिप्पणी---ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माफी माँगी हो उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे। 
अथवा 

(ख) जो पेशावर काण्ड में रहे हों, या भूतपूर्व आजाद हिन्दी फौज के सदस्य हों, या भूतपूर्व इडिया 
इन्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य हों या गांधी-इरविन समझौते के अन्तर्गत रिहा किये गये हों। 

2. उक्त संदर्भित शासनादेश, दिनांक 20 अगस्त, 1977 द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में वर्ग 1 व 2 में 5 प्रतिशत तथा वर्ग 3 व 4 में 3 प्रतिशत का आरक्षण 
प्रदान किया गया है तथा शासनादेश संख्या 6/2/72-नियुक्ति-4, दिनांक 14 अगस्त, 1972 में इस वर्ग के 
लिये अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या 6/2/72 कार्मिक-2, 
दिनांक 19 फरवरी, 1977 में यह स्पष्ट किया गया है कि वह सुविधायें वर्ष 1985 तक की अवधि के लिये 
ही अनुमन्य होंगी एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की परिभाषा में अब केवल उनके (1) पुत्र तथा 
पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), (2) पौत्र (अर्थात्‌ पुत्र का पुत्र) तथा पोत्री (अर्थात्‌ पुत्र की पुत्री) 
(केवल अविवाहित) ही माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 6/2/72-कार्मिक-2, दिनांक 
22-1-1982 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाती है, तो 
भी उसके आश्रित को प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। 

3. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों झो इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित जिला 

मजिस्ट्रेटों से संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। 

4. आपसे अनुरोध है कि आप इन आदेशों से अपने अधीन सभी अधिकारियों को अवगत करा दें। : 

निर्णय संदर्भ---वर्ष 1961 में सेवा में भर्ती के समय जन्म तिथि वर्ष 1938 की लिखाई गयी थी, 

मगर 1989 में जन्म तिथि वर्ष 1939 का किये जाने का आवेदन दिया गया। वर्ष 1961 में हुई o^ में 
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दिये गये जन्म तिथि को नियमों के अनुसार स्वीकृत कर लिये जाने के बाद इतने विलम्ब से उसे बदलने पर 
विचार नहीं किया जायेगा।' 

अपीलार्थी ने अपने सेवनिवृत्ति के कुछ समय अवशेष रह जाने पर अपनी आयु की दुरुस्ती की याचिका 
दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने' निर्णीत किया कि ऐसी स्थिति में रिट याचिका को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता! 

सेवा निवृत्ति के नजदीक के समय में दी गयी आयु की दुरुस्ती की याचिका को प्रस्तुत किया गया। धृत 
किया गया कि अपील असफल होने से उसे खारिज कर दिया गया।? 

याची ने अपने सेवा अभिलेख में जन्मतिथि के दुरुस्ती की माँग किया। धृत किया गया कि जव तक 
विद्यालय के अभिलेख में प्रविष्टि जन्मतिथि को दुरुस्त नहीं किया जाता तव तक ऐसा नहीं किया जा 
सकता।* 

सेवानिवृत्ति के कुछ समय अवशेष रहने पर सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि को दुरुस्त नीं किया जा 
सकता। नकली दस्तावेज का प्रयोग करके न्यायालय को भुलावा देकर अन्तरिम आदेश पा लेने के कारण 
याची के ऊपर 5,000/- रुपये अर्थदण्ड लगाया गया तथा रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया कि उसके विरुद्ध 
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अन्तर्गत आपराधिक परिवाद प्रस्ताव किया जाय! 

जन्मतिथि को दुरुस्ती के लिये बंगलादेश के उपायुक्त का पत्र तथा उस विद्यालय द्वारा जारी किये गये 
प्रमाण-पत्र जहाँ उसने अध्ययन किया था तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया 
गया। धृत किया गया कि याची को जन्मतिथि को परिवर्तित करने का तथा सभी काल्पनिक सेवा अभिलाभों 
के पाने का हक है! 

जव 32/33 वर्षों की सेवा के पश्चात्‌ जन्मतिथि की दुरुस्ती के लिये सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 
किया गया तो यह धृत किया गया कि अविखण्डनीय साक्ष्य के अभाव में, इस स्तर पर यह दुरुस्त नहीं किया 
जा सकता।” 

सरकारी सेवा में प्रवेश करते समय अपनी जन्मतिथि दिया था। उसे अव विवन्धित कर दिया जायेगा कि 
वह कहे कि पूर्वतः उसके द्वारा प्रदत्त जन्मतिथि सही नहीं थी।? 

जन्मतिथि के 4.3.36 से 14.5.38 करने के लिये जन्म-मृत्यु के पंजी की प्रविष्टि के आधार पर प्रार्थना 
किया। तथ्यों के सही पाये जाने के के आधार विलम्व के आधार की अनदेखी करके दुरुस्ती को स्वीकार कर 
लिया गया।? 

7 वर्षों के बीतने के पश्चात्‌ याची द्वारा जन्मतिथि के बदलने का दावा किया गया। नियुक्ति की तिथि से 
एक माह के भीतर कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। यह धृत किया गया कि याची को ऐसे किसी परिवर्तन का 
कोई हक नहीं है। ४ 

सेवानिवृत्ति के 13 वर्षों के पूर्व जन्मतिथि की दुरुस्ती का प्रार्थना-पत्र दिया गया। इसकी अस्वीकृति को 
अनुचित ठहराया गया। सरकार ने स्वतः विलम्ब को क्षमादान दे दिया। पश्चात॒वर्ती सरकार का अभिवाक कि 
वह विलम्बित था अस्वीकृत कर दिया गया। सरकार को निर्देश दिया गया कि जन्मतिथि की दुरुस्ती के लिए 
नया आदेश पारित किया जाय 


1. श्री देशराज सिंह वनाम भारत सरकार, 1993(8) एसः एलनआर+ 212 नई दिल्ली न्यायालय। 

2. वूम d 5c He बनाम दीनवन्धु मजूमदार, जे.टी. 1995(4) एस.सी, 23; नूर अली वनाम राज्य, 2000(8) एस«एल-आर« 
25 Fo एण्ड Hel 

. विश्वम्भर सिंह बनाम सहकारी गन्ना-विकास संघ लि., बिजनौर, 1999(5) एस.एल.आर. 171 Ze, Tii] 

. OTA. जोस वनाम केरल राज्य, 1999(3). एस,एलआर« 24 Heel 

रामजीत सिंह वनाम ऊ प्र, राज्य, 1999(3) एस«एल-आर« 568 इला. 

. विवेकानन्द बार्वा वनाम रीजनल डाइरेक्टर आफ फूड कार्पोरेशन, 2000(1) एस.एल.आर. 783 sel 

. पंजाब राज्य बनाम सुदर्शन गामेल, 2000(2) एसःएलनआर, 716 d. व हरि। 

Adi जोसेफ वनाम केरल राज्य, 1999(3) एसएलआर, 317 Hel 

Wath. सिम्मी बनाम गुजरात राज्य, 2000(8) एस«एलआर« 349 Trl 

टी. सम्व्वास्तिवा रास बनाम श्री वेकटेशवरा यूनिवर्सिटी, तिरुपित, 2000(3) caw ate 474 एनपी. 

केरल राज्य बनाम यूसुफ कंजू, 2000(3) एस-एल-आर« 387 केर, खंन्पीः। 
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मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र की जन्मतिथि अनुलंघनीय नहीं है। सावित करने का भार प्रार्थी पर होता है। रिट 
न्यायालय कर्मचारी के सेवा के अन्तिम क्षणों में जन्मतिथि में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इससे _ 
अवरों के यथार्थ प्रोन्नति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।' 

प्रार्थी ने जन्मतिथि के दुरुस्ती की माँग किया। 1978 में 11.1.46 दर्शाते हुए सेवा ग्रहण किया। 1993 
में उसने 20.12.46 को जन्मतिथि के रूप में वदलने की माँग किया। उसके पास 1969 में जारी जन्म 
प्रमाण-पत्र था किन्तु पहले उसने इसे नहीं बताया। नियमतः जन्मतिथि वदलने की अवधि 5 वर्ष है जो कि 
वीत चुकी है। धृत किया गया कि प्रार्थी के माँग को स्वीकार नहीं किया जा सकता! 

हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवाभिलेख में जन्मतिथि अंकित की गई। याची की जन्मतिथि 
और उसके पिता की जन्मतिथि में केवल 10 वर्ष का अन्तर था जो असम्भव है। नगरपालिका के अभिलेख 
. और मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि याची की जन्मतिथि सेवाभिलेख में अंकित 
करने में त्रुटि हुई है। नियमों को शिथिल करते हुए जन्मतिथि में संशोधन आज्ञापित किया 

डॉन न्यायमूर्ति ए-एस« आनन्द की आयु एक वार भारत के राष्ट्रपति ने, अपने संवैधानिक अधिकार का 
प्रयोग कर, निर्धारित कर al इस तथ्य को जानते ZU इस प्रश्‍न को, उपेक्षक वार-वार नहीं उठा सकता ÈI 
शपथकर्ता ने विधिक प्रक्रिया में प्रयोगार्थ असत्य अभिकथन किया। उसको कारण प्रदर्शन सूचना निर्गत की 
गई कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अपराध के लिये उसके विरुद्ध प्रक्रिया क्यों न संचालित की 
जाव? यदि उसका स्पष्टीकरण इस न्यायालय में दिनांक 28.2.2001 से पूर्व नहीं पहुँचता है।* 

एक अशिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जन्मतिथि सेवा पंजिका में दिनांक 5.3.1944 अंकित रही। 
किन्तु चरित्र पंजिका में व्यक्तिगत पत्रावली में दिनांक 22.8.1936 दर्शित है। इस प्रकार उसे 31.08.1994 
को सेवानिवृत्त होना चाहिये किन्तु यह नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 11.10.1995 द्वारा तत्काल 
प्रभाव से सेवानिवृत्त किया और दिनांक 31.8.1994 से अग्रिम समस्त भुगतान को काटने का निदेश किया। 
याची की सेवानिवृत्त दिनांक 11.10.1995 निर्धारित है। उसका कनिष्ठ पुत्र वर्ष 1977 में 20 वर्ष का था 
परिणामस्वरूप वह पुत्र जब पैदा हुआ था तव उसकी उप्र 13 वर्ष थीं इससे स्पष्ट है कि याची की सही 
जन्मतिथि 5.3.1944 है और आदेश दिनांक 11.10.1995 इस स्तर तक संशोधित किया जाता है कि 
दिनांक 31.8.1994 से दिनांक 11.10.1995 तक वेतन आदि की भुगतान राशि को काट दिया जायी? 


मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र तथा सेवाभिलेख में जन्म दिनांक 19.4.1935 दर्शित है। लेकिन होराचक्र तथा 
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से प्राप्त प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि 3.2.1937 उपलब्ध है। अधिकरण ने होराचक्र 
और प्रमाण-पत्र पर विश्वास करने में त्रुटि की। यदि उसकी जन्मतिथि 3.2.1937 थी तो वर्ष 1955 में 18 
{ से कम आयु होने के कारण वह सेवा में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता aT!” 

जव प्रत्यर्थी ने सेवा पंजिका का अवलोकन तीन वार किया, तव उसने जन्मतिथि की त्रुटि की ओर 
ध्यान नहीं दिया। सेवानिवृत्ति निकट होने पर उसका ध्यान संशोधन की ओर गया। उसकी 30 वर्ष की 
मौनावस्था संदेहास्द है। उच्च न्यायालय ने नियम 2 को व्यक्त करने में त्रुटि की है।” 

सेवा में प्रवेश के समय प्रत्यर्थी ने अपनी जन्मतिथि 12.6.1927 दर्शायी। उसने जन्मतिथ संबंधी विवाद 
कभी नहीं किया। सेवानिवृत्ति सूचना प्राप्त होने पर उसने व्यक्त किया कि उसकी जन्मतिथि 12.6.1927 नहीं 
29.8.1930 है। अभिनिर्णीत हुआ कि प्रथम प्रत्यर्थी को जीवन वृत्ति के अन्तिम सिरे पर जन्मतिथ का विवाद 
उठाने को अनुमति नहीं दी जा सकती है।* | 


कोल इंडिया लिमिटेड वनाम अरुण कुमार सिन्हा, 1999(1) एसएलआर» 22 कलः, Gefi] 

जेवी, कृष्णाराव बनाम डाइरेक्टर जनरल, ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, 2000(3) एस-एल.जे- 367 कैट, हैदराबाद। 

नइमुल्लाह वनाम उ.प्र. राज्य आदि, 2001(3) ई.एस.सी. 1372 (इला.)। 

मद्रास हाईकोर्ट्स एडवोकेट एसोसियेशन बनाम डा. एस«ए« आनन्द मानीय मुख्य न्यायमूर्ति भारत तथा अन्य, 2001(1) ई.एस.सी. 

254 (qt) : 2001(3) एस.सी,सी, 19 ए.आई-आर 2001 सु.को, 970 : 2001 (1) सुप्रीम 650 : 2001(2) AA. 5651 

5. GH. राज्य बनाम शारदा प्रसाद, 2000(3) ई+एसन्सीन 1529 (इला) (खण्डपीठ)। ; 

6. मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल शर्मा, 2002(7) एस-सी-सी 719: 2002 THe (एम, एण्ड एसः) 1109 : 2001(3) 
ईन्एस«सी. 33 qal l : 

7. उत्तरांचल राज्य बनाम पीतमदत्त, सेम्बल, 2002(1) ए.डव्ल्यू,सी. 429 सःको+। 

८. हिन्दुस्तान लीवर लि. बनाम एस.एस. जाधव तथा अन्य, 2001(2) ई-एस-सी- 338 Gate : 2001(4) एस.सी.सी. 52 : 2001 
एसन्सी-सी, (एल. एण्ड एसः) 639 : 2001(2) एस«एल-आर- 9(सु-को-)। 
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प्रत्यर्थी ने सरकारी सेवा दिनांक 6.7.1959 को ग्रहण atl सेवा पंजिका में जन्मतिथि दिनांक 31.7. 
1929 अंकित थी। उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.1987 को थी। उसने दिनांक 7.7.1987 को अपनी 
संशोधित जन्मतिथि 31.7.1939 करने की प्रार्थना की। उसने वाद प्रस्तुत किया जो निरस्त हुआ। अपीली 
न्यायालय ने अपील स्वीकृत करते हुए संशोधित जन्म दिनांक को अभिनिर्णीत किया। उच्च न्यायालय ने 
निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जन्म दिनांक 
संशोधन के प्रार्थना-पत्रों पर न्यायालयों को विचार नहीं करना चाहिये। प्रत्यर्थी ने सेवा पंजिका में अंकित 
अंकन पर स्वयं हस्ताक्षर किये हैं। अतः जन्मतिथि 31.7.1929 ही है।' 


जन्म दिनांक अवधारणा एवं आयु सीमा से छूट 

राज्य सेवा के लिये जन्म दिन का अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिन सेवाओं में भी भर्ती हो, 
जन्म दिनांक का निश्चित होना आवश्यक है। एक तो शैक्षिक योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न पदों के लिये 
भिन्न-भिन्न आयु सीमा निर्धारित है, इसलिये तथा दूसरे उसी आधार पर अधिवर्षता या सेवा समाप्ति का 
निर्णय होता है। हाईस्कूल या अन्य समकक्ष परीक्षा पास हो तो परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म दिनांक का उल्लेख 
रहने क॑ कारण इस विषय पर कोई संदेह नहीं रह जाता, पर जिन सेवाओं के लिये हाईस्कूल परीक्षा पास 
होना आवश्यक नहीं है या नहीं था उनमें जन्म दिनांक अवधारण का आधार डाक्टर प्रमाण पत्र आदि ही शेष 
रहा। कभी सेवा में आने के बाद कर्मचारी ने हाईस्कूल पास किया और सेवा अभिलेख तथा स्कूल प्रमाण-पत्र 
: दिये जन्म दिनांकों में अन्तर आया तो किसी परिस्थिति में क्या मान्य होगा, इस पर शासन ने व्यवस्था दी 

| 

किन्ही परिस्थितियों में, सामान्य नियमों से परे, किसी वर्ग विशेष को अथवा विशेष परिस्थिति में 
अधिकतम आयु की सीमा से छूट की भी व्यवस्था शासन ने दी है, जिनका संदर्भ भी इस अध्याय में आया है। 
सामान्यतया सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा अब पैंतीस वर्ष है। 


निर्णय सन्दर्भ 

जब अनुच्छेद 309 के प्रावधानानुसार सरकार आयु सीमा निर्धारित करने या कोई छूट विस्तारित करने 

के लिये कोई नियम बनाती है, उसे नियम बनाने का अधिकार है। ऐसी सीमा या विस्तारण की छूट का 
निर्देशन मनमाना या आकरण मान्य नहीं किया जा सकता BI? 


अपीलार्थियों ने 1991 से 1997 तक सेंसस ओर्गनाइजेशन तथा म्यूनिसिपेलेटी में कार्य किया और 
अंनुभव और योग्यतानुसार समायोजित किया गया। स्पष्ट रिक्त स्थान होने पर भी अतिरिक्त कर्मचारियों के 
रूप में Berl की गई, उच्च न्यायालय ने-उन्हें अतिरिक्त कर्मचारी पाया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार 
को निर्देशित किया कि सेंसस और म्यूनिसिपेलिटी में कार्यरत अवधि की आयु में :छूट प्रदान करते हुए उपलब्ध 
रिक्त स्थानों के प्रति उन्हें आज्ञापित किया जाय।? . 

बाँदा में न्यायिक सेवा में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 32 वर्ष तक 
निर्धारित है। निर्धारित आयु सीमा की संगणना के लिये दिनांक 1.10.1996 नियत किया गया। 
अभिनिर्धारित हुआ कि दिनांक 1.10.1996 संगणना करने हेतु निर्धारित करना सुसंगत नियमों के प्रवधानों 
के ल यह वर्ष की प्रथम जुलाई ही होना चाहिये। जिस वर्ष में स्पष्ट रिक्ति हेतु नियुक्ति का विज्ञापन 
किया गया है। ; 


1. &H. राज्य आदि बनाम श्रीमती गुलैची, 2003(5) TACs. 93 Yeol 
` 2. यूनियन आफ इण्डिया आदि बनाम शिव बच्चन राय, 2001 (7) एस.एल.आर. 595 gael 
3. pex सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य, 2001(6) THUS 798 सुकी. । 
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- Mo d. 41/2/69-नियुक्ति-4 
(दिनांक 28 मई, 1974] 
अधिसूचना 
संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिवन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्तियों. का प्रयोग करके राज्यपाल 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारणा) 
नियमावली, 1974 
(यथा संशोधित) 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश में भर्ती (जन्म दिनांक का 
अवधारणा नियमावली, 1974 कहलायेगा। 1 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

l[o. किसी सरकारी सेवक का जन्म दिनांक, जैसा कि सेवा में, उनके प्रवेश के समय उसके हाईस्कूल या 
समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित हो, या जहाँ किसी सरकारी सेवक ने उपर्युक्त 
ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या सेवा में, प्रवेश करने के पश्चात्‌ ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहाँ उसके 
सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवा-पुस्तिका में अभिलिखित जन्म दिनांक या आयु उसकी सेवा 
के सम्वन्ध में सभी प्रयोजनों के लिये, जिसके अन्तर्गत पदोन्नति, अधिवार्षिकी, समय पूर्व सेवानिवृत्त लाभ के 
लिए पात्रता भी है, यथास्थिति, उसका ठीक जन्म दिनांक या आयु, समझी जायेगी और ऐसे दिनांक या आयु 
को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन-पत्र या अभ्यावेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जो भी हों, ग्रहण 
नहीं किया जायेगा। 

3. अधिभावी प्रभाव---यह नियमावली, संगति सेवा नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल 
बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। 

उद्धरण शासनादेश संख्या-41/2/1969-कार्मिक-2 
(विनांक 19 जनवरी, 79761 

विषय : जन्म दिनांक का निर्धारण। 
Subject: Decision of date of birth. 

किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में जन्म दिनांक का संशोधन उसके द्वारा. हाईस्कूल अथवा 
समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर ही किया जाना चाहिये। 

उद्धरण शासनादेश संख्या-41/2/1966-कार्मिक-2, दिनांक 1 सितम्बर, 1976 
विषय : सेवा में आते समय हाईस्कूल परीक्षा पास न होने पर जन्मतिथि निर्धारण। 
Subject: Fixation of date of birth when employee was not pass in High School 
Examination when he entered into service. 


जन्म दिनांक अवधारण नियमावली, 1974 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जो 
सरकारी सेवा में प्रविष्टि होते समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास न हो, सेवा-पुस्तिका में अभिलिखित 
जन्म तिथि ही सभी प्रयोजनों के लिये सही मानी जायेगी। अतः ऐसे कान्स्टेबिल जिन्होंने सेवा में प्रविष्ट होने 
के उपरान्त हाईस्कूल पास किया हो, की सेवा-पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि ही सही मानी जायेगी, न कि 
बाद में हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि। तदनुसार शासनादेश W. 41/2/69, कार्मिक-2, दिनांक 
19-1-76 में निर्गत आदेश उन कान्स्टेबिल के मामलों में लागू नहीं होंगे जिन्होंने सेवा में आने के उपरान्त 
हाईस्कूल पास किया हो। 


1. अधिसूचना 41 संख्या 41/2/70-कार्मिक-2, दिनांक 7 जून, 1980 यथासंशोधित। 
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उद्धरण पत्रांक Ao 712(1)/आठ-1350(16)76 (पुः) अनु०-1 
दिनांक फरवरी 26, 1980 

विषय : हाईस्कूल परीक्षा अनुत्तीर्ण के भर्ती के समय लिखायी गयी जन्म तिथि ही अन्तिम। 
Subject: In case non-High School pass men date of birth in record will be final. 
महोदय, 

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी भर्ती के समय हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण न किये हों 
अनुमानतः भर्ती के समय आयु चरित्र पंजी में लिखा दी हो तथा नौकरी में आने के पश्चात्‌ हाईस्कूल परीक्षा 
उत्तीर्ण की हो, ऐसे कर्मचारियों के मामले में भर्ती के समय उनके द्वारा लिखायी गयी आयु अथवा जन्मतिथि 
ही अन्तिम मानी जायेगी। 


मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या : 6-12-973-नियुक्ति-4 
अधिसूचना 
नियुक्ति अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 1974] 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य 
समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को 
विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते $— 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की 
भर्ती नियमावली, 1974 
1. सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के 
अश्वितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी। 
(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 
2. परिभाषायें---जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में--- 
(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी 
सेवक से है जो-- 
(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या 
(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि. ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या 


(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन 
वर्ष की निरन्तर सेवा की है। 
स्पष्टीकरण--नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए 
अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से है। 
(ख) “मृत सरकारी सेवक” का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो 
जाय, 
1[(ग) “कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे--- 
(1) पत्नी या पति 
(2) पुत्र p. 
(3) अविवाहित पुत्रियों तथा विधवा पुत्रियाँ 


1. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2007, दिनांक 9.2.2007 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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(4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन तथा विधवा माता यदि मृत 


सरकारी सेवक अविवाहित था।] 


Provided that if a person belonging to परन्तु उपरोक्त मृतक सरकारी कर्मचारी से 


any of the above mentioned relations of ऐसा 
the deceased Government servant is not सम्बन्धित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या वह 


available or is found to be physically | शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम है 
and mentally unfit and thus ineligible | अतः सरकारी सेवा के योग्य नहीं है केवल ऐसी 


for employment in Government service, परिस्थिति में ही परिवार की परिभाषा में मृतक का 
then only in such situation the word 


"family" shall also ‘include the पौत्र एवं अविवाहित पौत्री मृतक पर आश्रित होंगे। 
grandsons and the unmarried grand 

daughters of the deceased Government 

servant dependant on him. 

(घ) “कार्यालय का प्रधान” का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी 

सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत ui 

3. '[नियमावली का लागू किया जाना--(1) यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर मृत 
सरकारी सेवकों के आश्रितां की भर्ती पर लागू होगी। 

4. इस नियमावली का अधिरोही प्रभाव इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं 
नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी. यह नियमावली तथा तदधीन 
जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा। 

15. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के 
पश्चात्‌ किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी 
जैसी भी स्थिति हो केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के 
ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी 
निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों 
को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति 

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करता हो, 
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और 
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता : 
al 
परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए 
नियम समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें 
वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या 
शिथिल कर सकती है। 


. (2) ऐसा सेवा योजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी 
मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।] 


1. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/91, दिनांक 12.8.2001 द्वारा प्रतिस्थापित। 
2. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/99, दिनांक 20.1 .1999 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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. (3) '[उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के 
अधीन नियुक्त मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का 
अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। 

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्‍त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या 
इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें 
` समय-समय पर यथासंशोधित GH. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनसरण 
मं समाप्त की जा सकती है। 

:5.क. मई 1973 में मृत पुलिस UU. कार्मिकों के सदस्य की भर्ती--नियम 5 या किसी अन्य 
नियम में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपवन्ध पुलिस या प्राविनिशियल आर्म्ड 
कान्स्टुबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई, 1973 में ऐसे उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, 
कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ 
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते El 

6. सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तु--इस नियमवाली के अधीन नियुक्ति के लिए 
आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलाषित है, उस पर से सम्वन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित 
किया जायेगा, किन्तु यह उसे कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के 
पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य. बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी। 

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु 

के पूर्व कार्य कर रहा था। 

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य व्योरे विशेषतया उनके विवाह 
सेवायोजन तथा आय सम्वन्धी व्योरे, 

(ग) gga की वित्तीय दशा का व्योरा, और 

(घ): आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें यदि कोई हों। 

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों-यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब 
के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के 
लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चय करेगा। समस्त Gera, विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क 
सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा। 

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिधिलता--- 

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष 

. से कम नहीं होनी चाहिए। 

(2). चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा 
साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विधेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के 
न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार 
करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा। 

. 2[(3) इस नियमावली में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिवन्ध यह है कि यदि कोई 
रिक्‍त विद्यमान न हो तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस 
प्रयोजन के लिए सृजित किया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्‍त पद 
उपलब्ध न हो जाये। 

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान--किसी अभ्यर्थी की 
नियुक्ति करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि 

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो, कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त 

8l 


1. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2001, दिनांक 12.10.2001 द्वारा अन्तर्विष्ट। 
2. - संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2001, दिनांक 12.8.1991 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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टिप्पणी---संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या 
उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे। 

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्‍त है जिनके 
कारण उसके द्वारा अपने कर्त्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा न हो, इस हेतु उसे लागू 
नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। 

(ग) पुरुष, अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला 
अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी 
जीवित हो। 

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति--राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्धों के 
कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके होने के वारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ 
कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या 
समीचीन समझे। ह्‌ 


आज्ञा से, 
गुलाम हुसैन, 
आयुक्त एवं सचिव। 


DYING IN HARNESS RULES U.P. GOVERNMENT SERVANTS 
DYING IN GARNESS RULES, 1974! 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor 
of Uttar Pradesh is pleased to make the following special rules regulating the 
recruitment of the dependants of Government servants dying in harness: 

1. Short title and commencement.—{1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servants Dying in Harness Rules, 
1974. 

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from December 
21, 1973. i 

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires— 

(a) “Government servant” means a Government servant employed in 

connection with the affairs of Uttar Pradesh who— 
(i) was permanent in such employment; or 
(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment; or 
(iii) though not regularly appointed, had put in three years' continuous 
service in regular vacancy in such employment. 

Explanation—“Regularly appointed" means appointed in accordance with the 
procedure laid down for recruitment to the post or service, as the case may be; 

(b) “deceased Government servant” means a Government servant who dies 

while in service; 


260) “family” shall include the following relation of the deceased Government 
servant— 


1. Noti. No. 6-XII-1973-Niyukti-4 Anubhag, dated 7th Oct., 1974, (w.e.f. 21-12-1973). 
2. Subs. by Noti. No. 6-XII-1973-Ka-2-2001, dated 12-10-2001, (w.e.f. 12-10-2001) and again subs. by 
Noti. No. 6-12-1973. Personnel-2/2007, dated Lucknow 9th Feb., 2007. 
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(i) wife or husband; 

(ii) sons; 

(iii) unmarried and widowed daughters; 

(iv) if the deceased was unmarried Government servant, brother, unmarried 
sister and widowed mother dependent on the deceased Government 
servant;] 

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of 
the deceased Government servant is not available or is found to be physically and 
mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only 
in such situation the word “family” shall also include the grandsons and the 
unmarried grand daughters of the deceased Governmei:t servant dependant on him. 


(d) “Head of Office’ means Head of Office in which the deceased Government 

servant was serving prior to his death. 

3. Application of the rules.—These rules shail apply to recruitment of 
dependants of the deceased Government servants to public service and posts in 
connection with the affairs of State of Uttar Pradesh except services and posts which 
are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission. 


4. Overriding effect of these rules.—These rules and any orders issued there 
under shall, have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any, 
rules regulations or orders in force at the commencement of these rules. 


15, Recruitment of a member of the family of the deceased.—(1) In case a 
Government servant dies in harness after the commencement of these rules and the 
spouse of the deceased Government servant is not already employed under the 
Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by 
the Central Government or a State Government one member of his family who is not 
already employed under the Central Government or a State Government or a 
Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government 
shall, or making an application for the purposes, be given a suitable employment in 
Government service on a post except the post which is within the purview of the 
Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment 
rules if such person— 

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post, 

(ii) ‘is otherwise qualified for Government service, and 

(ili) makes the application for employment within five years from the date of 

the death of the Government servant : 

Provided that where the State Government is satisfied that the time-limit fixed 
for making the application for employment causes undue hardship in any particular 
case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for 
dealing with the case in a just and equitable manner. 

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department 
in which the deceased Government servant was employed prior to his death.] 

2[(3) Each appointment under sub-rule (1) should be under the condition that the 
person appointed under sub-rules (1) shall upkeep those other family members of the 
deceased Government servant who are incapable for their own maintenance and 

AMNES SI Vis मी 
ES. Nott No: 6A d 2001, dated 12-10-2001, (wef 12-10-2001). 
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were dependant of the above-said deceased Government servant immediately before 
his death. ] 

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा 
या इंकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये यह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी 
सेवाएँ समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 
1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं। 

5-A. Recruitment of member of the family of Police/PAC Personnel who 
dies in May, 1973.—Notwithstanding anything contained to the contrary contained 
in Rule 5 or in any other rule, the provisions of these rules shall apply in the case of 
members of the family of twenty-two police or per provided Armed Constabulary 
personnel who died as a result of disturbances in May, 1973, =$ they apply in the 
case of a Government servant during dying in harness after the commencement of 
these rules]. 

6. Contents of application for employment.—Application for appointment 
under these rules shall be addressed to the appointing authority in respect of the post 
for which appointment is sought but it shall be sent to the-Head of Office where the 
deceased Government servant was serving prior to his death. The application shall, 
inter alia, contain the following information : 

(a) the date of death of the deceased Government servant; the department in 

which he was working and the post which he was holding to his death; 

(b) names, age and other details pertaining to all the members of the family of 

the deceased, particularly about their marriage, employment and income; 

(c) details of the financial condition of the family; and 

(d) the educational and other qualifications, if any, of the applicant. 

7. Procedure when more than one member of the family seek 
employment.—If more than one member of the family of the deceased Government 
servant seek employment under these rules, the Head of Office shall decide about 
the suitability of the persons for giving employment. The decision will be taken 
keeping in view also the overall interest of the welfare of the entire family, 
particularly the widow and the minor members thereof. 

8. Relaxation from age and other requirements.—(1) The candidate seeking 
appointment under these rules must not be less than 18 years at the time of 
appointment. 

(2) The procedural requirements for selection, such as written test or interview 
by a election committee or any other authority, shall be dispensed with, but it shall 
be open to the appointing authority to interview the candidate in order to satisfy 
itself that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and 
efficiency expected on the post. 


1[(3) इस नियमावली में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई 
रिक्ति विद्यमान न हो तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन 
के लिये सुजित किया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्‍त पद उपलब्ध न हो जाये। 

9. Satisfaction of appointing authority as regards general qualifications.— 
Before candidate is appointed the appointing authority shall satisfy itself that— 


(a) the character of the candidate is such as to render him suitable in all 
respect for employment in Government service; 


1. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2001, दिनांक 12.8.1991 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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Note.—Persons dismissed by the Union Government or any State Government 
or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central 
Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointment 
to the service. 

(b) he is in good mental and bodily and free from any physical defect likely to 
interfere with the efficient performance of his duties, for which the 
candidates shall be required to appear before. the appropriate medical 
authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the 
rules appíicable to the case; and 

(c) in ihe case of a male candidate, he has not more than oi? wife living and 
in the case of a female candidate, she has not married a person already 
having a wife liviág. ; 

19. Power to remove difficulties—The State Government may, for the purpose 
or removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the 
impiementation of any provision of these rules, make any general or special order as 
it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or in the public 
interest. 

शासनादेश संख्या : 6/12/1973- कार्मिक-2, दिनांक 12 मार्च, 1990 की प्रतिलिपि 
विषय : उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रितों की भर्ती नियमावलीए 1974 की 
व्यवस्था के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने में विलम्व। 
महोदय, ie 

उपर्युक्त विषय कार्मिक विभाग के पत्र संख्या : 3/10/1986- कार्मिक 4-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 
पत्र संख्या : 6/12/1973-कार्मिक-2, दिनांक 15 सितम्बर, 1988 तथा दिनांक 11 सितम्बर, 1989 की ओर 
आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 के पत्र 
के अन्तिम प्रस्तर-5 में यह अनुरोध किया गया था कि जिन सम्बन्धित मृत कर्मचारी के आश्रितों को 30 दिन 
की अवधि में सेवायोजित नहीं किया जा सका है, उनके -विवरण निर्धारित प्रपत्र पर अपने अधीनस्थ समस्त 
विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करके संहत रूप में कार्मिक अनुभाग-2 को सम्बन्धित छमाही 
की अगली 15 तारीख को भेजने का कष्ट करें, ताकि प्राप्त सूचना का निरन्तर अनुश्रवण करते हुये 
नियमावली की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 

2. इस प्रसंग में मुझे यह कहना है कि दो बार पुनः अनुरोध करने पर भी वांछित सूचना सम्बन्धित छमाही 
की 15 तारीख को आपके विभागों से कार्मिक अनुभाग-2 में प्राप्त नहीं हो रही है। 31 दिसम्बर, 1989 को 
समाप्त हुई छमाही को लगभग 2 माह व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु अभी तक वांछित सूचना संलग्न सूची में 
उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर आपके विभागों से प्राप्त नहीं हुई है। 

3. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना नियमित रूप से सम्बन्धित छमाही की अगली 
15 तारीख को संहत रूप में कार्मिक अनुभाग को भेजवाने का कष्ट करें ताकि प्राप्त सूचना का निरन्तर 
अनुश्रवण करते हुये नियमावली की व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जा सके। 

भवदीय, 
जे>डी« पुरी 
संयुक्त सचिव। 
कार्मिक अनुभाग-2, संख्या-6/12/73-का०-2-93 
[दिनांक 5 नवम्बर, 1993 
विषय : उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती। 
महोदय, 
उपयुक्त विषय की ओर आपका. ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “उत्तर 


- प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितां की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 में यह 


व्यवस्था की गई है कि “ae नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा : 
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आयोग के क्षेत्रानतर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और 
कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य 
के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर भी 
लागू होंगे।'”” इसी के साथ ही नियमावली में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि इस नियमावली के अधीन कोई 
नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी। प्रतिवन्ध यह है कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त 
किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया समझा जायेगा 
और जो तव तक चलेगा जव तक रिक्ति उपलब्ध हो जाये! 

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों 
को यह कह कर उपयुक्त सेवायोजन नहीं प्रदान किया जा रहा है कि अमुक पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
की परिधि में है। यह स्थिति चिन्तनीय है। अतः शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 
नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये अर्थात्‌ जो पद we लोक सेवा आयोग की 
परिधि में नहीं थे और अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हैं, उन पदों पर मृतक आश्रित 
नियमावली के तहत नियुक्तियाँ किये जाने में वाधा नहीं El 

3. कूपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ अवगत 
कराने का कष्ट करें। 

कार्मिक अनुभाग-2, शासनादेश संख्या 3/7/1989-कार्मिक-2, 
[दिनांक 30 नवम्बर, 1989] 
प्रेषक, 

श्री जयदयाल पुरी, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
विषय : उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितां की भती नियमावली, 1974 की व्यवस्था 

के अनुसार नियमावली प्रभावी होने के दिनांक से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का सेवायोजन। 
महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अधिसूचना संख्या 6/12/1973, नियुक्ति-4, दिनांक 7 
अक्टूबर, 1974 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 
जारी की गयी थी, उक्त नियमावली 21 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी की गयी थी। उक्त नियमावली के अधीन 
यह व्यवस्था की गयी है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, उनके परिवार की विषम 
आर्थिक स्थिति के निराकरण हेतु अनुकम्पा के आधार पर मृतक पर आश्रित परिवार के एक व्यक्ति को 
उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार समूह “ग” एवं “'घ' के किसी पद पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि के 
बाहर के होंगे पर सेवायोजित किया जायेगा] उक्त नियमावली के जारी होने के पश्चात्‌ समय-समय पर शासन 
द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रित को शीघ्रतिशीघ्र सेवायोजित कराने पर वल दिया जाता रहा। तत्कालीन मुख्य 
सचिव के अर्द शासकीय पत्र संख्या 6/12/1973-कार्मिक-2, दिनांक 22 जून, 1984 तथा शासनादेश संख्या 
3/10/1986-कार्मिक-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि मृत कर्मचारी के 
आश्रितों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपेक्षित 
जाँच पड़ताल, समाधान के उपरान्त सम्बन्धित आश्रित को सेवायोजित कर दिया जाये। 

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीन विभागों से दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 से 
अव तक नियुक्ति किये गये मृत कर्मचारियों के आश्रितां की सूचना प्राप्त करके संहत रूप में संलग्न प्रपत्र 
पर इस अनुभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें। 

संलग्नक 
` प्रपत्र 


उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के लागू होने के . 


दिनांक अर्थात्‌ 21 दिसम्वर, 1973 से इस नियमावली के अन्तर्गत प्रदान किये गये सेवायोजन का विवरण। 
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कार्यालय का जाम....................... 


भृतक कर्मचारी का 
नाम्‌/पिता का नाम तथा 

पद का नाम जिस पर 
कार्यरत था 


सेवायोजन अभ्युक्ति 
प्रदान किये जाने का 


मृतक के आश्रित का नाम 
तथा उसके द्वारा सेवायोजन 

प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत आवेदन-पत्र की तिथि 


संख्या-414/90-27-सि०-7-85(5) 187 
सिंचाई अनुभाग-7 
[लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 1990] 


प्रेषक, 

श्री रणवीर आहूजा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, i 

प्रमुख सिंचाई अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
विषय : विभाग में कार्यरत कार्यप्राभारित कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्चितों को 

कार्यप्रभारित अधिष्ठान में सेवायोजित किया जाना। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय की ओर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
विभिन्न कर्मचारी संघ बराबर यह माँग करते रहे' हैं कि सिंचाई विभाग में कार्यप्रभारित कर्मचारियों की 
सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितां को भी नियमित कर्मचारियों के समान सेवायोजित किया जाये। 
इस प्रकरण पर शासन ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त इन कर्मचारियों के असामयिक निधन के फलस्वरूप उनके 
परिवार के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यप्रभारित 
कर्मचारियों जिनकी कार्यप्रभारित अभिष्ठान में कुल निरन्तर 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई थी, के 
सेवाकाल में असामयिक निधन हो जाने पर उनके एक आश्रित पत्नी या पति, पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री 
को मानवीय आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार कार्यप्रभारित अधिष्ठान में ही ऐसे पदों पर जो 
लोक सेवा आयोग की परिधि के न हो, सेवायोजन प्रदान किया जाये। ऐसे आश्रितों के लिए कार्यप्रभारित 
अधिष्ठान में भर्ती के समय निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होगी तथा उनके मामलों में आवश्यकतानुसार आयु 
सीमा भी शिथिल की जा सकेगी। मृतक आश्रित को कार्यप्रभारी अधिष्ठान देने के आदेश सम्वन्धित मुख्य 
अभियन्ता के स्तर से ही प्रसारित किये जायेंगे। 

(2) मुझे यह भी कहना है कि शासनादेश सं. 542485-28-सि-7-10(20)/83, दिनांक 19-9-1985 
एवं पूर्व में समय-समय पर कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां पर लगाये गये प्रतिवन्धों से सम्बन्धित 
आदेश मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। 

भवदीय, 
रणवीर आहूजा 
विशेष सचिव। 
सेवा में, मृत्य की दशा पर एक बालिग को लिया जाना 
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग व्यय Urt वर्ग 

पत्र d. 3788 व्यय/42 'व्यय/87 [लखनऊ : 19-6-91] 
सेवा में, 

अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक क्षेत्र/वृत्त खण्ड, लोनि-वि-। 
विषय : सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप एक वालिग सदस्य को सेवा में 

लिया जाना। 

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान नियमित अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 7-10-1974 के नियम 2 

की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार सेवा व कुटुम्ब की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है--- 
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- (क) सरकारी सेवा का तात्पर्य उ.प्र, के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से 
जो--- 
(1) ऐसे सेवायोजक में स्थायी था, थी 
(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से किया गया था। 
(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्ति नहीं है, तथापि सेवायोजन में नियमित रूप से तीन वर्ष 
की निरन्तर सेवा की है। 
स्पष्टीकरण---नियमित रूप से नियुक्ति का तात्पर्य, यथास्थिति पद या सेवा में भर्ती के लिये आर्थिक 
स्थिति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं 
(ख) मृत सरकारी सेवकों का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये। 
(1) पत्नी या पति 
(2) पुत्रया 
(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ i 
उपरोक्त नियमावली से यह स्पष्ट है कि यह लाभ केवल नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त 
सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया जाना है। 
इस विन्दु पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त समझा जाये। 
भवदीय 
ह«/कृते प्रमुख अभियन्ता 
AGATA 
निर्णय संदर्भ 
राज सेवक के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण उसके आश्रित लड़का, लड़की या विधवा को अनुकम्पा 
के आधार पर सेवा में लेना विधिक है जिसे उसके परिवार पर आये आकस्मिक विपत्ति तथा कष्ट में राहत मिल 
सके। ऐसी नियुक्ति को विरासत के आधार पर नहीं दिया जा सकता--जिससे संविधान का उल्लंघन हो। 
याची का पिता आरक्षी पुलिस सेवाकाल में 1975 में अपने लड़के को साढ़े तीन साल का छोड़कर मर 
गया। लड़के ने सेकेंड्री स्कूल परीक्षा पास करके 1989 में पिता के स्थान पर सेवा में लिये जाने की माँग की। 
वच्चे को इस विलम्ब के कारण सेवा नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता इसलिये उसे सेवा में 
लिये जाने का आदेश दिया गया।? 
पुत्र द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति का दावा किया गया, क्‍योंकि उसका पिता अपने सेवानिवृत्ति के एक दिन 
पूर्व दुर्घटना में दोनों पैर खो दिया तथा 13 दिनों के पश्चात्‌ मर गया UTD इसे इस आधार पर अस्वीकार कर 
दिया गया कि उसकी मृत्यु सेवात्तिवृत्त के पश्चात्‌ हुई थी। यह धृत किया गया कि मृत्यु के मामले का दिया 
गया 7-4-1983 का ओ०एम« तथा चिकित्सीय वर्गीकरण बिना किसी समय सीमा के दिया गया, इसलिये पुत्र 
द्वारा किये गये दावा में अनुकम्पा नियुक्ति का दावा आता है तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ कर्मचारी के मृत्यु 
के आधार पर नियुक्ति को नकारा नहीं जा सकता। 
प्रार्थना पत्रों के समूह में प्रार्थी ने भी अनुकम्पा नियुक्ति के लिये प्रार्थना किया। किन्तु तंगी के अभाव व 
तुरन्त सहायता के आवश्यक न होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने धृत किया कि 
इस निर्णय में कोई कमी न होने से दावे को खारिज कर दिया गया। 
20 वर्षों पश्चात्‌ अनुकम्पा नियुक्ति की माँग की गयी जबकि प्रार्थी वयस्क हो गया! धृत किया गया कि 
तुरन्त किसी सहायता की आवश्यकता न होने से याचिका खारिज कर दी गयी 
याची जो मात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है अनुकम्पा नियुक्ति में केवल श्रेणी VII के पद पर न कि 
श्रेणी के पद पर नियुक्त किये जाने का पात्र है। 


. आडिटर जनरल आफ इंडिया बनाम जी, अनंतराजेश्वर Gx, 1993(8) एस.एल.आर. 420 सु.को.। 
देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1993(8) एस.एल.आर.। 

सुधेश्वरी देवी वनाम भारत संघ, 2000(3) एस.एल.जे. 326 de ue. 

मो» इकबाल खान बनाम भारत संघ, 1999(3) एस,एल.जे, 67 कैट, जबल,। 

. जे, चन्द्रशेखर वनाम ए«पी.एस-आर«टी-सी., हैदराबाद, 2000(3) एस.एल.आर. 16 ए.पी. 

. केशवी, रामनम्मा बनाम गवर्नमेंट आफ ए.पी., 2000(3) एसएलआर 314 ए.पी! 
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बड़े भाई के परिवार से अलग हो जाने के बावजूद उसके लाभ के पद पर नियुक्त होने के कारण तथा 
उसके. परिवार के सदस्य बने रहने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।' 

याची की माँ सरकारी नौकरी में थी तथा नियमित पेंशन पा रही थी। याची के अनुकम्पा नियुक्ति का 
दावा न्यायोचित नहीं ari? 

अनुकम्पा नियुक्ति मृतक के परिवार को तुरन्त दिया जाने वाला अनुतोष है। इसके लिये कई वर्षो तक 
देय पद का आरक्षण नहीं हो सकता! 

पत्नी ने अपने पति जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी था के मृत्यु पर चतुर्थ श्रेणी में अनुकम्पा नियुक्ति को 
स्वीकार किया और उसने अपने पति के द्वारा पाये जाने वाले से एक कदम नीचे के वेतनमान अर्थात्‌ रु. 
950-1500/- का दावा किया। धृत किया गया कि “एक कदम नीचे” की व्याख्या “नीचे के पद पर” किया 
जाता है अतः वह AMT गये वेतन का हकदार नहीं थी।' 

प्रार्थी का पिता 1988 में मर गया। उसका नाम अनुकम्पा नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में रख लिया गया। 
1990 में नीति में परिवर्तन हो गया अतः अपात्र ठहरा दिया गया। धृत किया गया कि शासकीय निर्देश 
भूतलक्षी नहीं थे अतः उसका मामला विचारण के योग्य था! 

दत्तक पुत्र को भले ही उसे उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो अनुकम्पा नियुक्ति 
नहीं प्रदान की जा सकती! 

अनुकम्पा नियुक्ति विपत्ति में .सहाय॒ता देने के लिये है न कि सीधी भर्ती द्वारा अन्य अधिक उपयुक्त 
प्रतीक्षारत नियुक्ति की कीमत पर देय है 

अनुकम्पा नियुक्ति को मृतक के आश्रित में निहित अधिकार को निर्माण करने के रूप में नहीं वरन्‌ 
सामान्य नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जा सकता al 

अनुकम्पा नियुक्ति का मृतक पिता को रु. 2,23,040/- के पूर्णसेवांत प्रसुविधायें दी गयीं तथा उसके 
नाम में रुः 60,000/- की चल सम्पत्ति थी के आधार पर न स्वीकार किया जाना न्यायोचित धृत किया गया 

पिता की मृत्यु के 13 वर्षों पश्चात्‌ जब अनुकम्पा नियुक्ति की माँग की गयी तो धृत किया गया कि 
यह विलम्बित व काल बाधित है। याची के मूल या अन्य अधिकारों का उल्लंघन न होने से याचिका खारिज 
कर दी गयी।!° 

याची ने अवर वर्ग लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की माँग किया। उसने अभिकथित किया कि | 
उसके पास कम्प्यूटर विज्ञान की डिग्री थी। न्यायालय ने निर्देशित किया कि कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद हेतु 
उसके मामले में विचार किया wma 

दिल्ली नगर निगम ने प्रत्यर्थी के अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। मृतक कर्मचारी 
के 5 बेटे थे तथा एक के अलावा सभी लाभ वाले कर्मचारी Al श्रम न्यायालय ने उसे नियुक्त करने के लिए 
निर्देशित किया जो कि गलत atl वह केवल विचारण के लिये निर्देशित कर सकती है। अतः आदेश अपास्त 
कर दिया गया। किन्तु प्रत्यर्थी विचारण के लिये दिल्ली नगर निगम के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकता el? 

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के दो aut के भीतर अवश्य दे दिया जाना 
चाहिये तथा पात्र को भी प्रार्थना-पत्र की तिथि को आवश्यक अर्हताधारी होना चाहिये। ऐसा न होने से वह 
याचिका खारिज कर दी गयी? 


. ए, सेषगिरि बनाम सीनियर डिवीजनल मैनेजर, एल-आई«सी., डिवीजन आफिस, 2000(3) एस«एल-आर« 262 Tfl 
. ओमपाल बनाम भारत संघ, 2000(5) एसन्एलशआर, 508 पं, व हरिः 

संजय कुमार वनाम विहार राज्य, 2000(5) TAAR. 265 एस.सी. : menéame 2000 एस.सी. 27821 
हरियाणा राज्य बनाम कान्तारानी, 2005(5) TRUTAR. 179 एस-सी-। 

अशोक कुमार बनाम भारत संघ, 2000(2) एस«एल«जे- 475 कैट, जवल. 

_ भीमडोम बनाम सूरी म्युनिसिपेलिटी, 1999(4) एस.एल.आर« 187 कलः, डी.वी. | 

. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाम qurz कुमार, 1999(1) एस+एल,्जे 32 ga | 

सुखविन्दर सिंह वताम हरियाणा राज्य, 1999(4) एसएलआर, 437 d. व Bite, Seale 

किशोर सिंह बनाम स्टेट वैंक आफ इंडिया, 1999(7) एसन्एलनआर, 389 Zel 

फारुक अहमद वानी वनाम स्टेट आफ जे. एण्ड de, 1999(3) THA 287 vi. एण्ड Fel 

संजय चौधरी बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 19993) एसएलआर, 539 Wie! 

दिल्ली नगर निगम बनाम भोगलाल, 2000(2) एस,्एल+जे, 248 दिल्ली। 

देवजानी बोस वनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, 2000(2) Tae 438 mer 
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कंडक्टर की अपेक्षित ऊँचाई की कमी के कारण मृतक की पुत्री की अनुकम्पा नियुक्ति को अस्वीकूत 
कर दिया गया। न्यायालय ने निर्देशित किया कि उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अन्य उपयुक्त पद हेतु 
उसके मामले पर विचार किया Sra i 

अनुकम्पा नियुक्ति के अस्वीकार करने वाले अनाख्यापक ढंग के आदेश को अनुचित ठहराया गया तथा 
प्रार्थी की नियुक्ति के लिये निर्देशित किया गया! 

सड़क दुर्घटना में मरे चालक की विधवा के अनुकम्पा नियुक्ति पर प्राधिकारी द्वारा विचार करने के लिये 
सकारण आदेश के माध्यम से निदेशित किया गया और कहा गया कि अनुग्रह राशि के अदायगी का कोई 
प्रावधान नहीं है।” | 

अनुकम्पा नियुक्ति स्थायी नियुक्ति होती है।* 

दत्तक पुत्र भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा कर सकता है किन्तु जहाँ दत्तक ग्रहण 
प्रथानुसार नहीं हुआ है तो पुत्र को नियुक्ति के दावा का हक नहीं होता! 

पुत्र के अनुकम्पा नियुक्ति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याची, जिसके चक्रवात के 
समय अप्रना कार्य (ड्यूटी) करते समय अपना पैर खो दिया, के पास सेवा निवृत्ति की तिथि पर 5 वर्षो से 
कम की सेवा थी। उच्च न्यायालय ने धृत किया कि विपत्रता में पड़े किसी व्यक्ति को मददगार उपलब्ध कराया 
जाना चाहिये। उसके लड़के की नियुक्ति का निर्देश दिया! 

जब राज्य नियमावली में सुविधा का प्रावधान आज्ञापक हो तो अनुकम्पा नियुक्ति को मनमने ढंग से 
अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये!” 

माँ काम करते हुये मर गयी तथा पिता सेवानिवृत्त हो गया। अनुकम्पा नियुक्ति उचित सन्निरीक्षा व 
सत्यापन के पश्चात प्रार्थी दावेदार को प्रदान कर दी गयी। किन्तु वाद में सूचना के इस आधार पर नियुक्ति 
को निरस्त कर दिया कि माता पिता में से एक सरकारी सेवा में थे जिसे न्यायालय ने अनुचित धृत किया 
और पिछली मजबुरी के साथ प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया! 

याची के पिता के विषय में पिछले 7 वर्षों में कुछ भी नहीं सुना गया। चूँकि वह सेवा के समय मर गया 
इसलिये प्रत्यर्थी का याची के अनुकम्पा नियुक्ति की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया गया 

अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ का दावा वहा नहीं किया जा सकता जहाँ माता और पिता दोनों सेवा में थे 
और. माँ का देहान्त हो गया था। इसकी माँग तभी की जा सकती थी जब यह सिद्ध कर दिया जाय कि प्रार्थी 
पूर्णतया अपनी माँ पर आश्रित था तथा उसके भरण-पोषण का दायित्व नहीं निभाता था या निभायेगा या 
उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि वह स्वयं को पोषित नहीं कर सकता।'° 

अनुकम्पा के आंधार पर नियुक्ति अस्थायी नहीं है। स्थायी नियुक्ति है। अस्थायी नियुक्ति मान कर सेवा 
समाप्ति आदेश को निरस्त कर पुनर्स्थापन आदेश पारित किये mn 

एक परित्यक्ता पुत्री यदि पिता पर आश्रित है तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री की भाँति परिवार 
की सदस्य है। यदि अपनी विधवा. माँ को आश्रय का अनुवन्ध करती है तो नियुक्ति विहित si? : 


पी. वाला त्रिपुरा सुन्दरी वनाम ए.पी>एस.टी,सी., 1999(7) एस«एल-आर« 441 Yil 
इन्द्रावती वनाम हरियाणा राज्य विद्युत परिषद, पंचकूला,1999(5) एस-एल-आर« 639 d. व हरि-। 
सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य, 2000(2) एसन्एल>आरन 300 d. व efl 
बुधिसागर दुवे बनाम fafa. निरीक्षक, 1993 ई, एण्ड एस.सी. 21 zer, रविकरन सिंह वनाम उ.प्र, राज्य, 20001) 
एसएलआर. 707 इला+। 
कालूरीम बनाम राजस्थान राज्य, 1999(4) एसः्एलआर+ 511 राज«। 
जी» अर्जुनराव बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट, एम.ए. एण्ड यून्डी,, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ Ute, 2000(2) GUTTA 
138 एपी. | 
7. प्रकाश कुमार देवाता बनाम इक्जीक्यूटिव इंजीनियर (33a), 2000(1) एस-एल-आर« 219 उड़ी», Sate! 
8. दिलीप कुमार दास बनाम विहार राज्य, 2000(2) aR. (203) पटः। 
9. कौशलेन्र सिंह नरुका बनाम राजस्थान राज्य, 2000(1) डब्ल्यूएल«सी« (राज.) 723 
0 
1 


अ> U No 


. नरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1998(4) एस+एलःआर> 315 राज Gee! 

. अजय कुमार श्रीवास्तव बनाम कमिश्नर कन्सोलिडेशन यून्पी लखनऊ आदि, 2003(4) एसएलआर, 69 (इलाः) : 2002(2) 
ई,एस.सी, 344 (इला«)। 

12. कुसुम देवी बनाम उप्र» राज्य आदि, 2002(3) एस+्एलनआरन 704 (इलाः) : 2001(3) ईनएसन्सी 1283 (इला.)। 
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पिता की मृत्यु के अनेक वर्षों के पश्चात्‌ अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकती है।' 
अनुकम्पा नियुक्ति वर्ग “ग” तथा “घ” के पदों पर ही की जा सकती है।” 
याची की नियुक्ति लिपिक-प्रतिलिपिक पद पर की गई। शैक्षिक अर्हतायुक्‍त होने पर टंकण ज्ञान एवं 
क्षमता के अभाव में अनवरत न करना अनुचित है 
प्रत्यर्थी का ज्येष्ठ भ्राता राजकीय सेवायोजित है। लघु भ्राता का अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार बाधित 
है। विधवा का हक संभव है! 
क के परिवार को एकमुस्त धनराशि सेवायोजन का स्थानापत्र नहीं हो सकता है। अनुकम्पा नियुक्ति 
विहित है 4 i 
याची लेखपाल के रूप में नियुक्त हुआ। अस्थायी सेवा मान्य करते हुए सेवा समाप्ति की गई और वह 
विभागीय परीक्षा में सफल रहा, नियुक्ति को स्थायी माना जाय 
मृतक आश्रित पुत्र ने पारिवारिक दारुण परिस्थिति में नियुक्ति की याचना की। अधिकरण ने नियुक्ति 
का निदेश किया। अपील के निर्णय की प्रत्याशा में नियुक्ति दी गई। 5 वर्ष के उपरान्त विधि प्रश्नों अथवा 
तथ्यों का परीक्षण अनावश्यक है। अपील निरस्त की गई! 
याची को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की गई। नियुक्ति के पश्चात्‌ इण्टरमीडिएट 
उत्तीर्ण कर शैक्षिक योग्यता का लाभ चाहा जो देय नहीं है।* 
याची का पिता 1961 से 1973 तक ग्राम सेवक रहा। वर्ष 1985 में मृत्यु हुई। इस समय वह कार्यरत 
नहीं था। न वेतन पर रहा था। मृतक: आश्रित लाभ देय नहीं।? 
याची की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन भोगी पद पर की गई। उसी पद पर स्थायी 
नियुक्ति मान्य करने का निदेश zer . 
_ ` याची का पति पुलिस कांस्टेबिल था जो 29-10-1988 से गायब हो गया, उसे मृतक मान्य करते हुए : 
याची को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की uid 
सेवायोजित की परिकल्पित व्यवहार मृत्यु पर आश्रित को 1974 की नियमावली के लाभ देय हैं। सेवा 
निवृत्ति तिथि वर्ष 1987 में जवकि गायब हुआ 1985 में। परिकल्पित मृत्यु वर्ष 1992 में। आश्रित 
नियमावली 1974 के लाभ देय नहीं 8l 
याची के पति न 11 वर्ष कार्य किया। याची को मृतक आश्रित लाभ देय el 
याची ने सेवा समाप्ति के विरूद्ध याचिका योजित की। मृत्योपरान्त पत्नी ने सेवायोजन हेतु याचिका योजित 
की। मृतक की याचिका में सेवा समाप्ति शास्ति अवैध निर्णीत हुई। पत्नी याची सेवायोजन हेतु विहित पात्र है।'* 
“मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु एक से अधिक आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर सभी आश्रितों के दावों पर 
विचार करना चाहिये।' 
मृतक आश्रित नियुक्ति परिवार की आर्थिक दुर्दशा के आधार पर दी जा सकती Èli 


1. मुः दानिश सिद्दीकी बनाम उ.प्र, राज्य, 2001(1) एसएल>आर» 101 (इला.) (खण्डपीठ) : 2001(1) ई.एस-सी. 692 (इला; )। 
2. राजेश कुमार मिश्र बनाम रजिष्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज उ.प्र. आदि, 2002(6) एल,आर,आर. 565 (gene) (खण्डपीठ) : 
2001(1) ईनएसःसी, 269 (इला,)। 
. 3. अन्जू तिवारी (श्रीमती) बनाम जिला मजि,, इटावा, 2002 (6) एस.एल,आर. 575 (इला) : 2002 (2) ईनएसःसी. 11 (इलाः) 
4. हरियाणा राज्य आदि बनाम राजेश कुमार, 2002(4) एसएलआर, 103 gom. : 2001 (9) एस-सी.सी» 174 तथा सहदेव प्रसाद 
बनाम SMe राज्य, 2004(1) ईनएसः्सीः 110 : 2004(1) एल.सी.डी, 5321 
5. कान्ती श्रीवास्तव (श्रीमती) बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया आदि, 2003(6) एस+एलनआर, 579 (इला.)। 
6. RA लाल बनाम उप्र» राज्य आदि, 2003(3) Tages. 769(इला.)। 
7. यूनियन आफ इण्डिया आदि बनाम के.पी, तिवारी 2001(1) एस+एल+आर+ 537 सुनको, : 2002(1) एस«एल-जे- 6721 
8. वीरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव वनाम चीफ मेडिकल आफीसर, बलिया, 2002(2) ई.एस.सी, 2311 
9. मनोज कुमार तिवारी वनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2002(2) ईनएस+सी, 5 (इलाः)। 
10. राजेश m बनाम ऊप्रश राज्य आदि, 2002(2) ई.एस«सी. 333 (इला.)। 
11. सीमा देवी बनाम UAT, झाँसी आदि, 2002(2) ई.एस.सी, 37 (इला०)। * 
12. रवीशंकर तिवारी वनाम पुलिस महानिदेशक उ.प्र. आदि, 1998(1) ई-एस«सी 595 (Z)! 
13. सरज देवी (श्रीमती) वनाम s.m. राज्य आदि, 1999(3) gaat. 2187 (&cm.)! 
14. रामस्वरूप बनाम BH. राज्य आदि, 2002(4) ई.एस.सी, 550 (इला»)। 
15. बसन्त लाल बनाम चेयरमैन, नगरपालिका परिषद, जौनपुर आदि, 2002(5) ई-एस-सी- 170 (इला.) : 2003 (1) agg. dit. 3731 
16. आनन्द कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया आदि, 2002(2) ईएसनसी> 27 (इला.) तथा प्रकाश सिंह बिष्ट बनाम उत्तरांचल 


राज्य, 2006(2) ई«एस«सी- 1510 (उत्त«)। ¢ 
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परिवार लाभ योजना के प्रयोज्य होने से अनुकम्पा नियुक्ति वाधित नहीं होती है।! 

याची के पिता दिनांक 15-6-1986 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए। तत्पश्चात्‌ 
13-8-1997 से 31-3-1999 तक निर्धारित कर्मचारी रहे। 11-4-1999 को मृत्यु हुई। 15-6-1986 से 
मृत्युपर्यन्त अनवरत सेवायोजित रहे। आश्रित पुत्र को सेवायोजित करने से इस आधार पर मना किया गया 
कि उसके पिता नियमित कर्मचारी नहीं थे। न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि याची नियुक्ति हेतु अर्ह ari’ 

अनुकम्पा नियुक्ति का आधार केवल मृत्यु नहीं है अपितु निराश्रित एवं संकटग्रस्त परिवार को अनुकम्पा 
नियुक्ति द्वारा अनुतोष प्रदान करना ED 

याची ने इण्टरमीडियेट शैक्षिक योग्यता होने पर भी प्रथमतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर बिना किसी 
प्रतिरोध के नियुक्ति स्वीकार की। 16 माह पश्चात्‌ तृतीय श्रेणी कर्मचारी पद का दावा किया। मृतक आश्रित 
का पद समाप्त हो गया।* 


याची के पति की मृत्यु 1984 में हुई। योजना 1985 में आयी। 1992 में पुत्र की नियुक्ति हेतु आवेदन 
किया। उच्च न्यायालय ने नियुक्ति आज्ञापित की। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त 
किया! 


याची ने मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्लि का आवेदन किया। मृतक के परिवार का अन्तिम 
भुगतान हो चुका है और पारिवारिक पेंशन भुगतान हो रहा है। अतः नियुक्ति विहित नहीं 21° 


अनुकम्पा नियुक्ति मृतक आश्रित का, लम्बी अवधि उपरान्त, अधिकार नहीं है।” 


याची ने अपने पिता की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना की। प्रत्यर्थी ने 7 
वर्ष के उपरान्त 5 वर्ष से अधिक की अवधि का आधार मान्य कर प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया। अधिकरण ने भी 
याची का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया। उच्च न्यायालय ने याची को उचित नियुक्ति प्रदान करने का निदेश दिया। 

वादकरण की अवधि में कर्मकार की मृत्यु हो गई। पुनर्स्थापन के निदेश पर भी उसे पुनर्स्थापन नहीं 
मिला। उसे सेवा में मान्य माना जायेगा। उसके आश्रितों को मृतक आश्रित लाभ देय है।? 


मृतक आश्रित का नियुक्ति हेतु आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया कि विधवा को पेंशन मिल रही 
है और ऋण का समायोजन कर 1.42 लाख रुपया नगद भुगतान हुआ है। एकल पीठ ने इस आधार को गलत 
मान्य करते हुए नियुक्ति का निदेश किया। स्पेशल अपील में खण्डपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की।? 

राजाज्ञा दिनांक 6-12-1973 के साथ पठित राजाज्ञा दिनांक 20-1-1990 में निर्धारित प्रवर्गों में यदि 
परिवार का कोई सदस्य सेवारत है तो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र को निरस्त करने के विरूद्ध 
हस्तक्षेप विहित नहीं है।'' x 


1. बलवीर कौर तथा अन्य वनाम स्टील अधारिटी आफ इण्डिया आदि, 2002(3) Éa 1618 सु.को. : ए.आई.आर. 2002 
सुन्कोश 1596 : 2000(6) tusi. 493 : 2000(6) जेन्डी 281 : 2000(4) सुप्रीम 602 : 2004 (स्केल) 670 : 
2000(4) एसन्एलनआरः 5671 ! 

2. संतोष कुमार मिश्र बनाम यूनियन आफ इण्डिया आदि, 2001(4) ई.एस.सी. 1615 (इला) 2002(18) यून्पी,एल. dri dt. 

337 तथा नीलम सक्सेना बनाम स्टेट आफ यू-पी., 2004(1) ई.एस«सी- 115 व प्रेम प्रकाश बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2005(1) 
UUN. 421 
(श्री) राम पाण्डेय वनाम एस«एस-पी., वाराणसी आदि, 2001(3) ई.एस.सी. 995 (Sette) : 2001(3) ई.एस.सी. 11481 
4. कमलेश कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र, राज्य, 2001(4) ई.एस.सी. 1612 (इला) तथा अमित कुमार सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 
2005(1) यू-पी.एल-बी.ई-सी. 4071 
5. हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम (श्रीमती) कृष्णा देवी, 2002(2) एन्डब्ल्यून्सी. 1411 gal. : 2002(2) एस.एल.जे« 
773: 2002(3) ई.एस.सी, 451 : 2002(3) एसएलआर, 323; स्टेट आफ मणिपुर बनाम मु रजाउद्दीन, 2004(1) 
ईएस-सी- 1 सुको» : ए.आई.आर. 2003 सु.को, 3794 : 2003(7) एस.सी-सी, 511 : 2003(8) At. 57 : 2003(6) 
सुप्रीम 256 : 2003(6) wastes 6961 
6. कौशल कुमार शुक्ल बनाम दी चीफ मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक आदि, 2001(3) ई-एस-सी. 1342 (इला.)। 
7. रवी श्रीवास्तव बनाम डी राम, वाराणसी आदि, 2002(2) ई.एस-सी- 3941 
8. जगदीश राय बनाम सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्युनल, इलाहाबाद बेंच आदि, 2001(2) fga 501 (इला.)। 
9. फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, वर्कर्स यूनियन बनाम दी फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया आदि, 2001(2) ई.एस.सी. 347 सुशको» : 
ए.आई.आर. सुनको. 2001-1542 : 2001(9) एस-सी-सी- 64 : 2001 (एस«सी०सी-) (एल. एण्ड एस.) 12331 
10. स्टेट बैंक आफ इण्डिया आदि बनाम रामप्यारे (एडल्ट), 2001(2) guade 8761 ` 
11. मनोज कुमार बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2003(1) u.uename 428 : 2003(1) यू-पी:एल-बी.ई-सी- 576। 


o 
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अंशकालिक नलकूप चालक पूर्णकालिक नलकूप चालकों के समतुल्य हैं। 


अविवाहित वहिन की मृत्योपरान्त भाई के मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन किया। 


आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि परिवार की परिभाषा में आवेदक नहीं आता है। उच्च न्यायालय ने 
परिवार की परिभाषा में मान्य किया! 

बैंक अधिकारियों ने मृतक लिपिक कम रोकड़ी के आय के स्त्रोतों को पर्याप्त मानकर अनुकम्पा नियुक्ति 
का आवेदन निरस्त कर दिया। मृतक के एक पुत्र तथा एक पुत्री विवाह योग्य अवशिष्ट रहे। 450/- रुपये 
मासिक पेंशन भविष्य निधि तथा अन्य सम्पत्ति व्यय हेतु पर्याप्त नहीं पाये गये। अनुकम्पा नियुक्ति के 
आवेदन पत्र को निरस्त करना अनुचित पाया गया जो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के विपरीत है।* 

पुत्र वधू मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकती है।* 

याची का पति स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सहायक प्रवन्धक था। मृत्योपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति का 
आवेदन पत्र अधिकारियों ने इस आधार पर निरस्त किया कि परिवार के समक्ष आर्थिक संकट नहीं है। मृतक 
की तीन अविवाहित पुत्रियाँ हैं। सक्षम अधिकारी ने सामान्यतया 'अनुमोदन' शब्द लिख कर संस्तुति करते हुए 
याची की नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निदेश fear? 

अनुकम्पा नियुक्ति नियमों, विनियमों तथा प्रशासनिक निर्देशानुसार होनी चाहिये।*' 

विधवा का दत्तक पुत्र मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं है।” 

मुस्लिम समाज के दत्तक पुत्र का हक नहीं है। मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण करने का प्रावधान नहीं है।* 

इलाहाबाद. वैंक ने अनुकम्पा नियुक्ति करने से मना कर दिया। आधार था कि परिवार ने जो कुल आय 
प्राप्त की है वह परिवार के भरण--पोषण को पर्याप्त है। आदेश का आधार काल्पनिक संतुष्टि थी। आदेश 
निरस्त हुआ? 


नियम 5 में “उचित पद पर” का अर्थ--उचित के अन्तर्गत केवल शैक्षिक योग्यता ही नहीं बल्कि 


शारीरिक योग्यता भी समाहित है।'? 


मृतक आश्रित की प्रथम .पत्नी के. रहते हुए द्वितीय पत्नी के पुत्र को सम्पत्ति में अधिकार नहीं। 


अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो सकती el ' 


सौतेली माँ का मृतक आश्रित 'परिवार' की परिभाषा में आता el 
मृतक कांस्टेबिलो के पुत्रों ने उपनिरीक्षकों के पदों पर निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं की 


दृष्टि से नियुक्ति हेतु आवेदन किया। आईन्जी, ने कांस्टेबिलों के पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश किया। 
तत्पश्चात्‌ उसे निरस्त किया। न्यायालय ने निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशित किया 


UNE 


12. 


13. 


. रीता देवी वनाम उ.प्र, राज्य, 2004(1) ई.एस.सी. 392 : 2004(1) डब्ल्यूससी, 8251 
. हसन अव्वास वनाम SH. राज्य, 2003(1) éga 309 : 2003(1) gA. 369 : 2003(3) एब्डब्ल्यूसी 22241 
. दुर्गेश कुमार तिवारी वनाम चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ, 2003(3) WAN 1606 : 2003(3) 


UH 1602 (इला) | 


. विमल देवी बनाम उ.प्र, कारपोरेशन आदि, 2003(4) एनएल,आर» 643 : 2003(4) ए.डब्ल्यूससी, 3205 : 2003(3) एन्सीन्जे, 


1690: 2003(3) यू-पीएल.वी.ई-सी. 2582 तथा (श्रीमती) संयोगिता राय बनाम उ.प्र, राज्य, 2006(3) ई.एस.सी, 1825 (इलाः) 


. कान्ती श्रीवास्तव (श्रीमती) बनाम एसन्वीशआई०, 2003(1) ई-एसन्सीन 583 : 2003(2) ug. 1101 (इला) 
. स्टेट आफ हरियाणा वनाम अंकुर गुप्ता, 2003(4) ईन्एसःसी, 619 : 2003(7) एस+सीन्सीः 704 : 2003(सप्ली, 1) जेनी. 


96: 2003(6) सुप्रीम 431; हेमन्त .कुमार मिश्र वनाम लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन, कानपुर, 2004(5) ई-एस-सी- 318 (gem) I 


. जयप्रकाश वनाम स्टेट आफ यून्पी., 2003(4) ई-एसन्सी. 1999 : 2003(4) एन्एल,आर. 197 (इला.)। 
. मुहम्मद अतीक खाँ बनाम यूनियान आफ इण्डिया 2003 (2) ई.एस.सी, 1080 : 2003 (3) ए,एब्ल्यून्सीः 1818 : 2003 (2) 


ए, सी» जेः 1015 (इलाः) (खण्डपीठ)। 


. राहुल टंडन बनाम रीजनल मैनेजर, इलाहाबाद वैक, इलाहाबाद, 2003(2) ई-एस,सी» 1127 : 2003(2) gÑ 1202: 
` 2003(3) एडव्ल्यून्सीः 2539: 2003(2) यू-पी.एल-बी.ई-सी. 1112: 2003(2) VYAR. 643 तथा मृत्युंजय मिश्र बनाम 


चीफ जरनल मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ, 2005(1) ई.एसन्सी, 134: 2005(1) YAH 163: 2005(1) 
ए,डब्ल्युन्सीः 967: 2005(1) Too 288 : 2005(1) यून्पी,एल.बी.ई.ती. 9781 


, राकेश कुमार तिवारी बनाम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेन्ट, उ.प्र, 2004(2) usse. 991 : 2004(1) यू-पी.एल-बी.ई.सी. 7411 
. रमेश चन्द्र बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीव्यूसन डिवीजन ।। उ.प्र, पावर कारपोरेशन लि. इलाहाबाद, 2004(1) 


ए.एल.आर.« 3 (सप्ली,) : 2004(1) यू-पी-एल-वी.ई-सी- 7941 
अनुराग चन्द्र बनाम mni. (बेसिक) चेयरमैन बेसिक शिक्षा परीक्षा परिषद, इलाहाबाद, 2004(5) gae 599 (इला) : 


2004(5 „सीः 49601 
त et उ.प्र, राज्य, 2004(3) ईन्एसः्सीः 1891 (इलाः) : 2004(5) ए,डब्ल्यून्सी. 38991 
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वैध विवाहित पत्नी ही मृतक आश्रित लाभ अर्जित करने हेतु पात्र है।' 

वास्तविक पुत्र और दत्तक पुत्र में कोई अन्तर नहीं है! 

5 वर्षोपरान्त समयसीमा में छूट देने का अधिकार राज्य सरकार हो है! 

सेवा निवृत्ति दिनांक को मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो सकती है 

पिता की मृत्योपरान्त 35 वर्षीय पुत्र ने अनुकम्पा नियुक्ति की याचना की। अपवादिक प्रकरणों में बयस 
में छूट दी जा सकती है! र 

विना नियमों के अनुकम्पा नियुक्ति संभव नहीं है 

अनुकम्पा नियुक्ति मृतक आश्रित नियमानुसार अनिर्णीत विषय नहीं है।” 

सहायतानुदान प्राप्त संस्था में अप्रशिक्षित अध्यापक की अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो सकती है।* 

मृतक सहायक अध्यापक के आश्रित दत्तक पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति हुई। दत्तक facta के विरूद्ध 
वाद प्रचलित हुआ और डिक्री हुआ। इसके विरूद्ध अपील निरस्त हुई। याची ने द्वितीय अपील की। इस 
अपील में वादकारी ने वाद वापस करने की प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद वापस किया। उच्च न्यायालय ने 
अधिकारियों के आदेशों को निरस्त करते हुए याची को वेतन प्रदान करने के आदेश किये।* 

प्रथम पत्नी के कनिष्ठ पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति विहित है। द्वितीय पत्नी के पुत्र को विहित नहीं है॥? 

` याची का पिता लम्बी अवधि से गायव था जिसे न्यायालय ने मृत घोषित कर दिया। मृतक आश्रित 

नियमावली 1974 प्रयोज्य el" 

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर याची अधिक आयु का नहीं था। अधिक आयु का होने पर भी 
अनुकम्पा नियुक्ति में अवरोध नहीं है।” 

मृतक आश्रित पुत्र ने 14 वर्षापरान्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया। समयरोध के कारण 
प्रत्यावेदन निरस्त हुआ। छूट के आवेदन के साथ बहुत से तथ्यों पर विचार करना चाहिये जिसमें परिवार का 
आर्थिक स्तर भी 8l? 

मृतक की प्रथम पत्नी के तीन पुत्रों में से एक ने अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन किया किन्तु नियुक्ति 
का लाभ द्वितीय पत्नी को दिया गया जो दो छोटे बच्चों के साथ मृतक के साथ रह रही थी। न्यायालय ने 
हस्तक्षेप करने से मना कर दिया! 

यदि तृतीय श्रेणी का पद रिक्त है तो 'पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धान्त के आधार पर याची को 
प्राप्त होना «ned 

मृतक की पहली पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। द्वितीय पत्नी की पुत्री ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया। 
दोनों पत्नियों ने उसके पक्ष में शपथ-पत्र दिया और दोनों पत्नियों ने सम्मिलित रूप से सिविल जज से 
उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। प्रत्यर्थीगण को याची के प्रार्थना-पत्र al, उसे नियुक्ति हेतु अर्ह मान्य 
करते हुए विचार करने का निदेश दिया।' | 


- 


पूनम देवी (श्रीमती) बनाम चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोड आगरा, 2004(4) ई-एस.सी. 2442 (इलाः): 2004(3) 
यू-पी.एल-वी.ई-सी. 22921 

देवेन्द्र सिंह बनाम उ.प्र, राज्य तथा अन्य, 2004(5) ए.डब्ल्यूसी: 48771 

अचिन सिंघल वनाम उ.प्र, राज्य, 2005(3) VAN 22901 

सुशीला देवी बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कानपुर नगर, 2005(3) यू-पी.एल-बी.ई-सी. 25191 

संगम कुमार शुक्ल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2005(2) ई.एस.सी, 898 (gee) : 2005(2) यू-पी.एल.बी.ई-सी. 12301 
रजा हुसैन खाँ बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2005(2) एल.सी.डी, 1494 (लख, du)! 

ललित कुमार श्रीवास्तव बनाम उ.प्र, राज्य, 2005(1) ई.एस.सी, 745 : 2005(1) ए+डब्ल्यून्सीः 461 (इला.)। 

प्रवन्ध समिति वेनी सिंह वैदिक विद्यावती इ, का, आगरा बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2005(4) YUA 3981 

रवीन्द्र कुमार दुवे बनाम THe राज्य, 2005(4) ई.एस.सी, 2706 : 2005(4) एन्एल,आर.« 31 

शान्ती देवी वनाम प्रवन्ध निदेशक, उप्र, सहकारी ग्राम विकास लि. लखनऊ, 2005(2) यू-पी-एल-बी-ई-+सी 16011 

zo He ae बनाम स्टेट आफ Bite, 2995(1) ई.एस.सी> 807 : 2005(1) एन्डब्ल्यूनसीः 909 : 2005(1) 
यू-पी,एल-वबी.ई-सी, 8581 

विजय सिंह बनाम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाँसी, 2005(3) ए.सीन्जे, 21361 S 

. Wiz सिंह वनाम उ.प्र, राज्य, 2005(2) fua. 1423 ¦ 200313) यू-पी:एल-बी-ई-सी: 2426 (इला«)। 

. वसन्त लाल बनाम चेयरमैन नगरपालिका परिषद, जौनपुर, 2005(1) ईनएस+्सी 560 (e)l 

. ललित कुमार श्रीवास्तव बनाम उप्र राज्य, 2005(1) ई-एसः्सी, 745 : 2005(1) ए ळय सी. 4611 . 

. प्रीति (कुमारी) बनाम उ.प्र, राज्य, 2005(2) ई.एस.सी. 897 : 2005(2) यू+पी-एलः्यीःइ=सोः 11941 
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मृतक की प्रथम पत्नी के दो अवयस्क बच्चे थे जो नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं थे। द्वितीय पत्नी ने चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन किया। तत्‌दिनांक को वे भी वयस्क हो गये किन्तु उन पर विचार नहीं 
किया गया, क्योंकि याची ने पहले आवेदन दिया था अतः याची प्रथम विचारणीय eft ; 

SW. मृतक आश्रित नियमावली 1974 में स्थायी, अस्थायी तथा जो नियमित नियुक्ति नहीं है किन्तु 
तीन वर्ष की अनवरत सेवा है, लाभार्जन के प्रावधान हैं? 

अनुकम्पा नियुक्ति नियमानुसार हो सकती है। ऐसी नियुक्ति अधिकार के रूप में अभ्यर्थित नहीं हो 
सकती है। परिवार की आर्थिक दशा भी एक आधार है! 

दैनिक वेतनभोगी की प्रोन्नति माली पद पर हुई। 21 वर्ष कार्य किया। नियम 1974 प्रयोज्य है।* 

मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु प्रमुख सचिव का अनुमोदन आवश्यक नहीं ED 

विधवा की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय ने निदेश दिया।* 

नियुक्ति हेतु वयस में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है? 

मृतक आश्रित नियमावली का लाभ परित्यक्ता पुत्री को नहीं मिल सकता. है 

नियुक्ति हेतु परिवार के अनेक व्यक्ति आवेदक होने पर कार्यालयाध्यक्ष को व्यक्ति की उपयुक्तता 
निर्णीत करने का अधिकार है)? 

नई योजनानुसार याची को तीन लाख नौ हजार रुपया आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। उक्त 
अनुकम्पा नियुक्ति न देना बैध है।!? 

एसबीआई सेवायोजित की मृत्योपरान्त उसकी आश्रित विधवा ने सेवायोजन हेतु आवेदन किया जो 
बैंक अधिकारियों ने निरस्त किया। उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के आदेश दिये। उच्चतम न्यायालय ने मासिक 
आय 5855-005. होने के कारण पर्याप्त आय मान्य करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया!!! 

दत्तक पुत्र को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित करना चाहिये! 

मृतक आश्रित पत्नी ने एकमुस्त 2 लाख बहत्तर हजार छह सौ चौदह रुपया प्राप्त करना स्वीकार 
किया। उसे पारिवारिक पेंशन 3200-00 रु, प्रतिमाह प्राप्त हो रही है। अतः परिवार आर्थिक संकट में नहीं 
zi अतः अनुकम्पा नियुक्ति करना अविहित है। आर्थिक स्तर आगणित करने का नवीन सिद्धान्त निर्धारित 

या गया। 

याची के पिता ने संग्रहण चपरासी पद पर लम्बी अवधि तक सेवा की। मृत्योपरान्त याची ने मृतक 
आश्रित नियुक्ति हेतु आवेदन किया। लम्बी अवधि तक अनवरत सेवा करने पर उसे सीजनल कलेक्शन 
चपरासी मान्य नहीं किया जा सकता है। याची नियुक्ति हेतु अह है।'* 

मृतक के परिवार द्वारा प्राप्त लाभार्जन मृतक की मासिक वेतनादि की आय से अधिक होने के कारण 
अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।* 

` राज्य सेवाओं में कुशल खिलाड़ियों के लिये सुविधायें 

शासनादेश Ae वी-52/दो-5-75, दिनांक 11-2-1975 द्वारा राज्य सेवाओं में कुशल खिलाड़ियों को 

अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। 


लक्ष्मी देवी बनाम उ.प्र, राज्य, 2005(2) ई.एस.सी, 1145 (ZM) . 

स्टेट आफ ही बनाम (श्रीमती) मालती देवी, 2006(1) ई«एस.सी, 316-ए (इला.) (खण्डपीठ)। 

(श्रीमती) भदौरिया बनाम उ.प्र, राज्य 2006(1) ई.एस.सी. 737 (इला.) (खण्डपीठ)। 

. स्टेट आफ zu. बनाम (श्रीमती) मालती देवी, 2006(1) Suai 316-वी (खण्डपीठ)। 

रफत शेर खाँ. बनाम GH. राज्य, 2006(2) ई.एस.सी. 819 (इला«)। 

. अं KEN (श्रीमती) बनाम जी राम (व्यक्तिगत और एच-आर«डी.) एस.वी.आई., 2006(2) ई.एस.सी, 1048 (इला.)। 
ne जनरल सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली बनाम श्रीमती सर्वेश देवी, 2006(3) ई.एस.सी. 1769 (इला.) (खण्डपीठ)। 

. अखिलेख तिवारी बनाम उप्र, राज्य, 2006(3) ई.एस.सी, 1865 (इला.)। 

. मुन्नाराम बनाम उप्र. राज्य, 2006(3) 4a 2151 (इला.)। ; 

. रामविजय सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2006(4) ई-एस-सी. 2796 (इला.)। 

. एस-बी-आई० बनाम जसपाल कौर, 2 ई.एस.सी. 66 सु.को.। 

. रूभी सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 2005(5) ई.एस.सी. 120 (इलाः) (लखनऊ बेंच)। 

, राजीव कुमार खन्ना बनाम चीफ मैनेजर (कार्मिक) यूनियन आफ इण्डिया, 2005(5) ई-एस«सी. 207-वी (इला.)। 

दीनवन्धु वर्मा बनाम उ.प्र, राज्य, 2007(2) ई-एस-सी- 883 (इला.) एवं दुर्गा प्रसाद सिंह यादव बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बलिया, 

2007(2) ई.एस.सी» 954 (इला«)। 

अखिलेश अवस्थी बनाम चीफ जनरल मैनेजर, एस«बी-आई« 2007(2) ई.एस.सी. 1197 (इला.) (खण्डपीठ)। 
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मान्यता प्राप्त खेल 

इस संदर्भ में वर्गीकृत खेलों के नाम इस प्रकार हैं:--(1) एथलेटिक्स (ट्रेक फील्ड तथा फील्ड संबंधित 
क्रीडाओं सहित), (2) वैडमिन्टन, (3) वास्केट वाल, (4) क्रिकेट, (5) फुटबाल, (6) हाकी, (7) तैराकी, 
(8) टेविल टेनिस, (9) वालीबाल, (10) टेनिस, (11) भारोत्तोलन, (12) कुश्ती, (13) वाक्सिंग, (14) 
साइकिलिंग, (15) जिमनास्टिक, (16) जूडो, (17) राइफल शूटिंग, (18) Hag, (19) खो-खो, (20) गोल्फ। 
31. प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी 

ऊपर दिये गये खेल क्रीड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश 
की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों, अन्तर-विश्वविद्यालय qne: तथा अखिल भारतीय खेलकूद संघ 
द्वारा आयोजित स्कूलों की राष्ट्रीय क्रीड़ा/खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करना होगा। इन प्रमाण-पत्रों को देने के लिए अधिकृत किए गए अधिकारी इस प्रकार होंगे :--- 


प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी जिस फार्म पर प्रकरण 
पत्र दिया जाता है 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता | संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का : 
संचिव 


राष्ट्रीय प्रतियोगिता संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा 
स्टेट एसोसियेशन के सचिव 


अन्तर विश्वविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय के डीन आफ 

टूर्नामेंट स्पोर्ट्स अथवा क्रीड़ाओं के कोई अन्य 
सर्व-कार्यभार अधिकारी 

राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूल 
खेल/क्रीड़ा के सर्वकार्य प्रभारी निदेशक 
अथवा अतिरिक्त या उपनिदेशक 


प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4 
फार्म-1 
. (मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 
के लिये) 
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम...................--- राज्य सरकार की 
तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र। 


BAGO Glee eee (परा पता) eem दिनांक comm mpg EX (स्थान का नाम) में आयोजित 
A AIO INE (क्रीडा /खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नमेंट में देश की ओर से भाग लिया। 


उनके टीम/के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनरमिंट में.............................. स्थान प्राप्त किया गया। 
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन (यहाँ संस्था का नाम दिया जाए) ..................... 
में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। 


स्थान: अल es 
Rib uet NS हस्ताक्षर........................... 
ae क RUN 
पदः +2555. RnR 
संस्था का नाम.................... 
OCS corneas TR 
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नोट--यह प्रमाण-पत्र, नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसियेशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गये 
हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। 
फार्म-2 
(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के 
लिए) 
(संबंधित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) 
राज्य सरकार की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए 


प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/............................ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री. 
०३7५०७३३; निवासी१ ron OE (पुराऽपता) ०:15: दिनांक 
पक से दिनांक तक में ( क्रीड़ा/खेलकूद का 
नाम) की प्रतियोगिता/टूनमिंट प्रदेश की ओर से भाग लिया। 
उनके रीम/के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामिंट में.................................................. स्थान प्राप्त 
किया गया। 
GU POEL क Oo का NN (प्रदेशीय संघ का नाम) में 
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। 
स्थान कक कर CR 
दिनाक coe eee CCRT mn Re 
Lose DOT ois 
TR Pe 
प्रदेशीय संघ का नाम.................... 
aici RR a 
DRT वला: 


नोट--यह प्रमाण-पत्र, प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गये हस्ताक्षर होने 
पर ही मान्य होगा। 


ककत IREIR oe (पूरा पता) विश्वविद्यालय की कक्षा............... के विद्यार्थी ने 
दिनाक tom से दिनांक.............. तक: में (स्थान का नाम) में आयोजित अनतर्विश्वविद्यालय 
dR ना (क्रीडा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता टूनामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। 


उनके टीम/के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में........................... स्थानं प्राप्त किया गया। 


यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्टस अथवा इन्चार्ज खेलकूद............................................. : 
विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। 


नोट- यह प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय .के डीन आफ स्पोर्ट्स या इन्चार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से 
हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। 
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फार्म-4 

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के 
लिए) 

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पव्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश...................................... राज्य 
स्तर की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र। 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी........................................ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा 
Ds RA [diee See eee (प्रापिता) 29e eee None dee 
LA IE स्कूल में कक्षा.............................के विद्यार्थी ने दिनांक..........:.......से दिनांक 
तक क (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की 
(क्रीडा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता टूनामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। 

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पव्लिक इन्स्ट्रकशन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया ÈI 


PPP 


(यह प्रमाण-पत्र, निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप-निदेशक डाइरेक्ट्रेर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रकशन/ 
शिक्षाः४ ४3 क द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।) 


अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवा तथा पद 
(नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली, 1975 
Metio 11/1/74-नियुक्ति-4 
(दिनांक 15 जनवरी, 1975 
विषय : अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवा तथा पद (नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली, 19751 
Subject : Subordinate Gazetted (Class II) Service and Post (Appointing Authority) 
Rule, 1975. 

d. 11/1-74-नियुक्ति 4---संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का 
प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--त्तर प्रदेश अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) 
सेवा तथा पद (नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली, 1975. 

. 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ---(1) नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवा 
तथा पद (नियुक्ति प्राधिकारी नियमावली), 1975 कहलायेगा। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. इस नियमावली का लागू होना तथा अभ्यारोही प्रभाव---(1) यह नियमावली उन सभी 
अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवा तथापदों पर (उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग के अधीन या 
विधानसभा या विधान परिषद्‌ के सचिवालय में पदों को छोड़कर) लागू होगी जिनके विषय में राज्यपाल को 
नियम बनाने का प्राधिकार ह) .. ^E 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त किसी नियमावली ur आदेश में इस नियमावली 
के उपबन्धों से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे। 

3. परिभाषाऐं---इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो 

(क) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है। 

(ख) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 
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(ग) “विभागाध्यक्ष” का निर्देश केवल ऐसे विभागाध्यक्ष से है जिसके वेतनमान का अधिकतम दो 

हजार रुपये या उससे अधिक हो।. 

4. नियुक्ति प्रीधकारी विभागाध्यक्ष अपने विभाग में उन अधीनस्थ राजपत्रित (द्वितीय वर्ग) सेवाओं 
तथा पदों के सम्बन्ध में, जिनके वेतनमान का अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, नियुक्ति 
प्राधिकारी होगा। 

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल से भिन्ने किसी अधिकारी को इस नियमावली के प्रारम्भ होने के 
पहले राज्यपाल के द्वारा किसी कानूनी नियम या आदेश से किसी सेवा या पद के सम्वन्ध में, जिस पर यह 
नियमावली लागू होती है, नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया है तो वह प्राधिकारी उस सेवा या पद के 
सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी बना रहेगा। 

टिप्पणी--यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) के उपवन्धों के अधीन है, अर्थात्‌ 
कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के, जिसके द्वारा वह वस्तुतः नियुक्ति किया गया है, अधीनस्थ किसी प्राधिकारी 
द्वारा पदच्युत या सेवा से हटाया नहीं जायेगा। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) नियमावली, 19751 
अध्याय-1 
प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ--(1) ये नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) नियमावली, 1975 
कहे जायेंगे। 
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे। 
2. परिभाषायें--इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--- 
(क) “प्रारूप” से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है 
(ख) “सदस्य” से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है 
(ग) “अध्यादेश” से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1975 अभिप्रेत है 
(घ) “अनुसूची” से इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है 
(ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है 
(च) इस नियमावली में प्रयुक्त शव्द और अभिव्यक्तियाँ, और अधिनियम में परिभाषित का, अधिनियम 
में उन्हें अर्थ होगा। 
अध्याय 2 
अधिकरण को अभिलेखों का अन्तरण 
3. जिला जज अधिकरण को अभिलेख अन्तरण करेगा--(1) नियत तिथि के पश्चात यथाशीघ्र 
जिला जज अपने जिला में सभी न्यायालयों के समक्ष लम्बित धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी वादों 
अपीलों और पुनीक्षणों को संग्रहीत करेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकरण को उपनियम (2) एवं 
(3) में अधिकथित रीति में उन्हें भेजेगा। 
(2) प्रत्येक ऐसे वाद के अभिलेख समुचित रीति से टांके जायेंगे और वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए 
कि सभी कागजात सम्यकू रूप से सूचीबद्ध किये गये हैं। 
(3) प्रत्येक ऐसे अभिलेख में विवरणों को प्रारूप 1 जो द्वि-प्रतिलिपि में तैयार किया जायेगा, में कथन 
"की प्रविष्ट की जायेगी। कथन की प्रथम प्रतिलिपि अभिलेखों के पुलिंदा के साथ अधिकरण को भेजी जाएगी 
जबकि दूसरी प्रतिलिपि जिला जज द्वारा अपने कार्यालय में प्रयोग के लिये प्रतिधारित की जाएगी। 
(4) जहाँ उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण या निर्देश का आदेश 
पारित किया गया है, वहाँ निवन्धक ऐसे आदेश की प्रतिलिपि के साथ मामले को राज्य सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट अधिकरण को भेजेगा। न 


(lusus 0-50. Deo X र EU ने BS 
1. दिनांक 19 नवम्वर, 1975 की अधिसूचना संख्या 1/1/75-ा-कार्मिक-1 में प्रकाशित। 
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अध्याय 3 
' अधिकरण की शक्ति एवं प्रक्रिया 

5. सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति--(1) यदि, किसी अधिकरण में, प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक 
सदस्य या तो अवकाश पर जाता है या उसका स्थानान्तरण हो जाता है और किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति 
नहीं की जाती है, तो सारणी में नीचे दर्शित अधिकरण का प्रशासनिक सदस्य या यथास्थिति, न्यायिक सदस्य 
अपने कर्त्तव्य के अतिरिक्त प्रथम वर्णित अधिकरण का प्रशासनिक या न्यायिक सदस्य हो जाएग और इस 
प्रकार तव तक कार्य करेगा, जव तक प्रतिस्थानी प्रभार ग्रहण नहीं कर लेता। 

(2) (क) जिसमें वर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने या श्रेणी में अवनति के किसी आदेश की वैधता 
अन्तम्रस्त है, का निर्देश सुना जाएगा और अधिकरण के दोनों सदस्यों द्वारा अन्तिम रूप से विनिश्चित किया 
जायेगा : 

परन्तु मामले को अन्तिम रूप से निपटाने वाले आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश' सदस्यों में से 
किसी के द्वारा पारित किया जा सकेगा, साक्ष्य ग्रहण किया जा सकेगा और कार्यवाही (मामले के अन्तिम 
निपटारे के लिए मौखिक तर्क की सुनवाई के सिवाय) संचालित की जा सकेगी। 

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दावा के निदेश के अतिरिक्त अन्य दावा का निर्देश अधिकरण के लिए सदस्य 
द्वारा सुना जा सकेगा और अन्तिम रूप से निपटाया जा सकेगा। 

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन अभिकरण के सदस्य द्वारा किया गया कोई कार्य अधिकरण 
द्वारा किया गया माना जायेगा। 

6. लम्बित कार्यवाहियों पर अन्तरण का प्रभाव--किसी प्रक्रम पर एक अधिकरण से दूसरे को 
किसी वाद का अन्तरण कार्यवाहियों को पुनः प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं वनाएगा। 

6-क. अधिकरण का क्षेत्राधिकार तथा मामलों को संस्थित करना और अन्तरण--राज्य सरकार 
समय-समय पर प्रत्येक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के स्थानीय सीमाओं और क्षेत्राधिकार में सम्मिलित वर्गो को 
परिभाषित कर सकेगी और जहाँ एक से अधिक अधिकरणों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, वहाँ राज्य सरकार, 
सामान्य व विशिष्ट आदेश द्वारा, मामलों को संस्थित करने और अन्तरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर 
सकेगी। 

7. बैठक का स्थान--राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अध्यधीन सम्पूर्ण राज्य 
के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाला अधिकरण राज्य में किसी स्थान पर और राज्य के किसी भाग पर 
क्षेत्राधिकार रखने वाला अधिकरण उस भाग के अन्तर्गत किसी स्थान पर अपनी वैठक कर सकेगा। 

8. सम्बद्ध पक्षकारों को सूचना दिया जाना---अधिकरण अध्यादेश के अधीन प्रत्येक दावा के निर्देश 
की सूचना सम्वद्ध नियोजक या लोक सेवक या प्रतिकूल ढंग से सम्भवतया प्रभावित होने वाले अन्य लोक 
सेवकों, यथास्थिति, को देगा। 

9. केवियट--धारा 2 से खण्ड (ग) के उपखण्ड (11) में निर्दिष्ट कोई लोक सेवक या राज्य सरकार . 
या स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी किसी मामले, जिसे ऐसा पक्षकार अध्यादेश के अधीन निर्देश द्वारा 
अभिकरण के समक्ष उठाये जाने के लिए सम्भवतया विचारण करता है, के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार रखने वाले 
अभिकरण के समक्ष केविएट दाखिल कर सकेगा और जहाँ ऐसा केविएट दाखिल किया जाता है, वहाँ 
अभिकरण, प्राप्त किये गये निर्देश पर अन्तवर्ती आदेश पारित करने के पूर्व, निर्देश दाखिल करने वाले 
पक्षकार को सुने जाने का अवसर देगा यदि ऐसा पक्षकार ने इसके लिए उपस्थित होने के लिए समय से 
आवश्यक कदम उठाया है। 

10. सूचना की तामीली के लिए पता--अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक सूचना लोक 
सेवक पर निर्देश में दिये गये उसके पता पर तामील की जायेगी, जव तक उसके द्वारा अन्यथा अधिसूचित 
नहीं किया जाता है, और 

(क) राज्य सरकार के लिए सूचना के मामले में विभाग के अध्यक्ष या कार्यालय के मुख्य प्रमुख को या 

सूचना स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत होने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा इसके लिये अधिसूचित 
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किसी अन्य व्यक्ति पर 

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के लिए सूचना के मामले में, उसके मुख्य प्रशासी 
अधिकारी या सूचना स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत होने वाले व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी, निगम 
या कम्पनी द्वारा अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति पर। 

11. अधिकरण द्वारा विनिश्चय की सूंचना---अधिकरण लोक सेवक, नियोजक, उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग और राज्य सरकार के उपस्थापन अधिकारी को निःशुल्क प्रत्येक मामले में अपने अन्तिम आदेश, 
fia या उद्घोषणा की प्रतिलिपि परिदत्त करेगा या भेजेगा : 

परन्तु अन्तिम आदेश, विनिश्चिश णा उद्घोषणा की प्रतिलिपि केवल उन लों में उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग को निःशुल्क भेजी जायेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पॅक्षकर बनाया गया है या 
उसने दयं अधि'/र्ण में याचिका दाखिल की। 

अध्याय 4 
अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर 

12. रजिस्टर--प्रत्येक अभिकरण निम्नलिखित रजिस्टरों को रखेगा, अर्थात्‌ 

(क) प्रारूप 2 में निर्देशों का रजिस्टर 

(ख) प्रारूप 3 में निपटारे का रजिस्टर 

(ग) प्रारूप 4 में जारी किये गये प्रतिलिपियों का रजिस्टर 

(घ) प्रारूप 5 में वापस किये गये दस्तावेजनों का रजिस्टर: 

(ङ) प्रारूप 6 में वसूल किये गये शुल्कों का रजिस्टर 

(च) प्रारूप 7 में पारेषित अभिलेखों का रजिस्टर 

(छ) कोई अन्य रजिस्टर, जिसे अधिकरण उचित समझता है या जिसे राज्य सरकार अधिकरण को 

रखने का निर्देश देता है, 

(ज) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति और कार्य के घण्टों का रजिस्टर 

13. निर्देशों का रजिस्टर--(1) धारा 4 के अधीन या धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के 
अधीन या धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन अधिकरण को किये गये सभी 
निर्देशों को प्रारूप 2 में निर्देशों के रजिस्टर में तत्काल प्रविष्ट किया जायेगा। c 


(2) जब किसी मामले का अन्तरण एक अधिकरण से दूसरे को किया जाता है, तब मामले को अन्तरित 
. करने को अधिकरण द्वारा निपटारे के रजिस्टर में और अधिकरण, जिसको मामला अन्तरित किया ज्ञाता है, 
दवारा निर्देशों के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि तत्काल की जायेगी। 

14. सरकार को आवधिक विवरण पेश करना--(1) प्रत्येक वर्ष जनवरी में, प्रत्येक अधिकरण 
पूर्ववर्ती वर्ष के प्रारम्भ में पूर्व लम्बित निर्देशों की संख्या, वर्ष के दौरान संस्थित किये गये और निपटाये गये 
निर्देशों की संख्या और समापन पर अतिशेष को दर्शित करते हुए प्रारूप 8 में कथन, कार्मिक अनुभाग-1 में 
राज्य सरकार को पेश करेगा। 

(2) पूर्ववर्ती छह मास (जनवरी से जून तंक) की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई में समान कथन भी 
पेश किया जायेगा। 

15. प्रतिलिपियों को जारी करना (1) दस्तावेज़ की प्रतिलिपियों के लिए सभी आवेदनों को प्रारूप 4 
में रजिस्टर में क्रम में प्रविष्ट किया जायेगा। _ | 

(2) दस्तावेज़ की प्रतिलिपि के लिए आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, यदि-- 

(क) यह नियम 22 में यथावर्णित अपेक्षित शुल्क को धारण नहीं करता, 

(ख) आवेदन में दस्तावेज (जिसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा की जाती है) के पूर्ण विवरणों को प्रकट नहीं 

किया जाता। 
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(3) यदि दस्तावेज की प्रतिलिपि को आवेदक के पास डाक द्वारा भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है, तो 
समुचित डाक टिकट धारण करने वाला पंजीकृत लिफाफा भेजा जायेगा। 

16. दस्तावेज की वापसी--(1) जहाँ अधिकरण को निर्दिष्ट किये गये किसी मामले को अन्तिम रूप 
से निपटारा किया गया है, वहाँ लोक सेवक या उसका नियोजक अपने द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों की 
वापसी के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। 

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन को प्रारूप 5 में रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा और उसके प्रमाण-स्वरूप 
प्रापक का हस्ताक्षर अभिप्राप्त किया जायेगा। 

अध्याय 5 
निर्देश करने की प्रक्रिया 

17. निर्देश की याचिका का संलग्नक---(1) धारा 4 के अधीन प्रत्येक Pty क्षेत्राधिकार रखने वाले 
अधिकरण को सम्बोधित किये जायेंगे और मामले के संक्षिप्त तथ्यों को अन्तर्विष्ट करते हुये याचिका के 
माध्यम से किया जायेगा। याचिका निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगी : 

(क) सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी, जिसके विरुद्ध दावा निर्दिष्ट किया गया है, के 

आदेश या विनिश्चय की प्रतिलिपि, 

(ख) कार्यवाहियों से संगत नियमावली, संविदा या विनिमय की प्रतिलिप, 

(ग) प्रत्येक अभिकथन, जो किसी लोक दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज के प्रमाणित या अभिप्रमाणित 
प्रतिलिपि द्वारा समर्थित नहीं है, के समर्थन में शपथपत्र, 

(घ) सम्बद्ध दावेदान की सेवा का संक्षिप्त इतिहास, 

(ड) अपना पता लिखा हुआ और पर्याप्त रूप से डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा या पोस्टकार्ड, जैसा 
कि समय-समय पर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये जिससे सुनवाई की तिथि के लिए 
अगले क्रम के वारे में याची को सूचना दी जा सके। 

(2) याचिका अधिकरण के अध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से परिदान की जा सकेगी 

` या पंजीकृत डाक (पावती के साथ) द्वारा भेजी जा सकेगी। i 

(3) अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दाखिल किया जाने वाला शपथ-पत्र सिविल प्रक्रिया 
संहिता, 1908 के अधीन दाखिल किया जाता है : 

परन्तु अभिसाक्षी ऐसे शपथ-पत्र में सुसंगत विधिक प्रावधानों या निर्णयन विधि को, संक्षेप में, विनिर्दिष्ट 
करने के लिए स्वतंत्र होगा। 

(4) ऐसा शपथ-पत्र उक्त संहिता की धारा 139 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 
अधिकारी या अन्य व्यक्ति या खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी या नोटरी 
द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 

18. याचिका की अन्तर्वस्तु--(1) नियम 17 के अधीन प्रत्येक याचिका--- 

(क) दावेदार तथा लोक सेवकों, जिनको किसी आदेश, जो अधिकरण द्वारा पीरत किया जा सकेगा, 
द्वारा प्रतिकूल. ढंग से प्रभावित होने की संभावना है, के नाम, पता पदाभिदान और नियुक्ति के 
वर्तमान स्थल को अन्तर्विष्ट करेगी, 

(ख) . तिथि, जब दावा के लिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ, को विनिर्दिष्ट करेगी, 

(ग) तीन अतिरिक्त प्रतिलिपियां के साथ, खण्ड (क) में निर्दिष्ट लोक सेवकों पर तामील किये जाने 
के लिए नियम 17 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और याचिका की प्रतिलिपियों की पर्याप्त संख्या के 
साथ होगा। 

(2) अधिकरण सुनवाई की तिथि की सूचना के साथ उपनियम (1) में निर्दिष्ट याचिका और अन्य 

कागजातों की एक प्रतिलिपि नियोजक के स्थायी उपस्थापन अधिकारी को परिदत्त करेगी। 

19. अन्य विवरणों और दस्तावेजों को मँगाने की अधिकरण की शक्ति--अधिकरण, कार्यवाही 
के किसी प्रक्रम पर किसी दावेदार या उसके नियोजक या किसी अन्य लोक सेवक से अपेक्षा कर सकेगा-- 
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(क) अपना दावा या प्रतिरक्षा के किसी अन्य या अळे विवरणां को पेश करने के लिए, 

(ख) मूल दस्तावेज, जिसकी एक प्रतिलिपि उसके द्वारा पहले दाखिल की गयी है, को पेश करने के लिये। 

20. संयुक्त याचिका--(1) संयुक्त याचिका दो या अधिक लोक सेवकों द्वारा दाखिल की जा सकेगी, 
यदि वे समान पद पर हैं और ऐसे मामले में विधि का सामान्य प्रश्‍न अन्तर्ग्रस्त ÈI 

(2) यदि दो या अधिक लोक सेवक विधि के समान प्रश्नों को अन्तर्ग्रस्त करने वाली संयुक्त याचिका 
दाखिल नहीं किये हैं और अधिकरण इस विचार का है कि कुछ याचिकायें विधि के समान प्रश्नों को 

. अन्तर्मस्त करती हैं, तो अधिकरण सभी ऐसी याचिकाओं को संयुक्त कर सकेगा और उन याचिकाओं के 
सम्बन्ध में एक आदेश, विनिश्चय या उद्घोषणा कर सकेगा। यदि, अधिकरण के विचार में, लोक सेवकों द्वारा 
दाखिल दो या अधिक यादिफाओं का, संयुक्त रूप से समुचित ढंग से विचारण ae Peat जा सकता, तो 
अधिकरण पृथक-पृथक ढंग से याचिकाओं पर आदेश, विनिश्चय या घोषण कर सकंगा। 

21. संक्षिप्त करने की तिथि--ज्यों ही अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन कोई निर्देश अभिप्राप्त 
क्रिया जाता है, त्यां ही अधिकरण याचिका पर इसके प्राप्ति की तिथि का उल्लेख करायेगा। 

21-क. सरकार की ओर से उपस्थित होने के लिए तिथि का निर्धारण---अधिकरण, निर्देश का 
उत्तर देने के लिए सरकार या लोक अधिकारी के लिए दिन नियत करने में, पर्याप्त समय, साधारणतया 
समुचित माध्यम से सरकार को आवश्यक संसूचना के लिए सूचना के जारी होने की तिथि से दो मास से कम 
नहीं और सरकार या लोक अधिकारी की ओर से उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए उपस्थापन अधिकारी 
को निर्देश जारी करने के लिए, अनुज्ञात करेगा और जहाँ यह दर्शित किया जाता है कि सूचना की तामीली 
fara से होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से, वह करना सम्भव नहीं है जो सरकार या लोक 
अधिकारी से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, तो अधिकरण तदनुसार समय बढ़ायेगा। 

अध्याय 6 
शुल्कों की अदायगी 

22. न्यायालय शुल्क---अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के सम्बद्ध में संदेय शुल्क अनुसूची में यथा 
निर्दिष्ट होगी और न्यायालय शुल्क अधिनियिम, 1870 के अधीन न्यायालय शुल्क की अदायगी के लिए 
प्रावधानित ढंग से अदा किया जायेगा। 

23. छूट---नियम 22 के अधीन कोई शुल्क--- 

(क) किसी वाद, अपील या पुनीक्षण, जिसका अभिलेख धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन 

अधिकरण को अन्तरित किया जाता है। 

(ख) उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन अभिकरण को निर्दिष्ट किसी प्रतिप्रेषण या 

निर्देश, के सम्बन्ध में संदेय नहीं होगा। 

1. अध्यादेश की धारा 4 और 5 के अधीन निर्देश की याचिका पर संदेय शुल्क--- 

(1) लोक सेवक द्वारा अदा किया जायेगा, जो निर्देश की याचिका पर प्रतिमास 300/- रु तक के मूल 
वेतन का हकदार होने का दावा करता है--- 

(क) 10/- रु> के किसी लघु दण्ड को अधिरोपित करने. वाले आदेश के विरुद्ध, 

(ख) वृहत दण्ड या सेवा की समाप्ति, प्रत्यावर्तन या अनिवार्य पदमुक्ति के सम्बन्ध में 25/- Se, 

(ग) ऊपर न वर्णित किसी अन्य मामले के सम्वन्ध में 15 रू, 

(घ) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन 15 रूळ, 

(ङ) कार्यवाहियों के स्थगन या आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन के स्थान के लिए आवेदन 5/- Gel 

(2) लोक सेवक द्वारा उक्त खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट धनराशि का डेढ़ गुना अदा किया जायेगा जो प्रतिमास 
300/- रु. से अधिक और प्रतिमास 600/- से अधिक नहीं के मूल वेतन का हकदार होने का दावा करता है। 

(3) लोक सेवक द्वारा उक्त खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट धनराशि का दो गुना अदा किया जायेगा, जो 
प्रतिमास 600/- रु से अधिक वेतन का हकदार होने का दावा करता है। 
` टिप्पणी--दो या अधिक लोक सेवकों द्वारा संयुक्त याचिका (नियम 20 के अधीन) के मामले में प्रथम 

याची के अतिरिक्त प्रत्येक सह याची के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा। 
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11. आवेदनों पर संदेय शुल्क--- 

(क) स्थगन के लिए या किसी उत्तर या दस्तावेज को दाखिल करने के लिए या किसी अन्य कदम को 
उठाने के लिए समय की स्वीकृति के लिए दूसरे आवेदन के लिए 2/- रु-। समान अनुतोष के 
लिए प्रत्येक पश्चात॒वर्ती आवेदन के लिए आनुक्रमिक रूप से 1/- 5. बढ़ जायेगा। 

(ख) एक पक्षीय विनिश्चय या त्रुटि के लिए वर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करने के लिए 5/-Gel 

(ग) दस्तावेजों के निरीक्षण, जहाँ निरीक्षण एक वार अनुज्ञात किया गया है, के लिए आवेदन के 
लिए 2/-Fe | 

(घ) अन्य किसी आवेदन के लिए 1/- Gel 

प्रारूप 1 
[नियम 2(3) देखें] | 
अधिकरण को अन्तरित किये गये अभिलेखों को दर्शित करने वाले कथन 


क्रम वाद, अपील या पक्षकारों के न्यायालय जिसमें प्रक्रम, जिस पर वाद का टिप्पणी 
संख्या पुनरीक्षण की संख्या नाम वाद लम्वित था अन्तरण किया जाता है 
] 2 3 4 5 6 


ऊपर वर्णित अभिलेखों को उप्र, लोक सेवा (अधिकरण) नियमावली, 1975 के नियम 3 के अनुसार .. 
Lm MES E अधिकरण को अन्तरित किया जा रहा है। 
जिला जज 
ऊपर वर्णित अभिलेखों को प्राप्त किया गया। जाँचा गया और सही पाया गया। : 
अध्यक्ष/सदस्य, अधिकरण 


प्रारूप 2 
[नियम 12(क) देखिये] 
: निर्देशों के रजिस्टर 
क्रम संख्या निर्देश प्राप्त करने दावेदार का नाम विपक्षी पक्षकार या नियोजक या सम्भवतया 
की तिथि और पदाभिदान प्रभावित होने वाले पक्षकार 
I 2 3 4 


. किस धारा के अन्तर्गत दावाकृत अनुतोष का निर्णय की तिथि निर्णय की प्रकृति टिप्पणी _ 
5 6 7 8 9 


> 


प्रारूप 3 
[नियम 12(ख) देखिये, 
व्ययन का रजिस्टर: 


क्रम संख्या वाद संख्या पक्षकारों के नाम निर्णय की तिथि टिप्पणी 
] 2 3 4 5 
प्रारूप 4 


[नियम 12(ग) देखिये, 
जारी किये गये प्रतिलिपियों के रजिस्टर : 
क्रम संख्या आवेदक का नाम अः उनकी तिथि दस्तावेज, जिसकी प्रतिलिप 


अपेक्षित है, का वर्णन 
] Ty) 3 4 
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EE o 2 o oo S 
Wed तिथि जब प्रतिलिपि तिथि जब प्रतिलिपि का प्रापक का हस्ताक्षर टिप्पणी 
ह `` परिदानकियागया, 5: _4___ 
5 6 7 8 9 
प्रारूप 5 


[नियम 12(घ) देखिये] 
वापस किये गये दस्तावेजों के रजिस्टर 
क्रम संख्या आवेदक का नाम आवेदन की तिथि वाद जिसमें दस्तावेज को दाखिल ' 
किया गया था 
व 


] 2 3 
वापस किये गये वापस करने की तिथि प्रापक का हस्ताक्षर टिप्पणी 
दस्तावेजों का वर्णन 
5 6 7 8 
प्रारूप 6 


[नियम 12(ड) देखिये] 


NNNM auge P: 7 18 


क्रम वाद, का वर्णन, शुल्क अदा शुल्क की अदायगी संदत्त शुल्क टिप्पणी 
संख्या जिसमें शुल्क अदा करने वाले की तिथि की धनराशि 
किया जाता है व्यक्ति का नाम 
l 2 3 4 र 5 6 
प्रारूप 7 


[नियम 12(च) देखिये, 
परेषित अभिलेखों के रजिस्टर 
क्रम संख्या वाद पक्षकारों विनिश्चय अभिलेखों के अभिलेखों को प्राप्त टिप्पणी 
संख्या की तिथि की तिथि पारेशोषणकी करने वाले कर्मचारी 
तिथि का हस्ताक्षर 
I 2 3 4 5 6 7 


प्रारूप 8 
[नियम 14 देखिये] 
वर्ष/अवधि के लिए वार्षिक/छमाही कथन 


प्रारम्भिक अतिशेष कथन की अवधि अवधि के दौरान निपटाये अन्तशेष टिप्पणी 
के दौरान प्राप्त निर्देश की गये निर्देश की संख्या 
संख्या 
1 2 3 4 5 
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उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 
उत्तर प्रदेश सरकारी नियुक्ति अनुभाग-3 संख्या 20/1/74 | 
नियुक्ति-3 लखनऊ, दिनांक 11 जून, 1975 
अधिसूचना 


संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिवन्धात्मफ खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी 
सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 कहलायेगी। 

(2) यह नियम और नियम 2, 3 तथा 4 दिनांक 30 जनवरी, 1953 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे और 
नियम 5 तुरन्त होगा। 

(3) यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्वद्ध किसी 
असैनिक पद (सिविल पोस्ट) पर हों और जो राज्यपाल के द्वारा बनाये गये नियमों से नियंत्रित होते हों, 
किन्तु जिनका उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर स्वत्व (लीएन) न हो। 

2. परिभाषा--इस नियमावली में “अस्थायी सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी 
अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा से अथवा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है। 

3. सेवा की समाप्ति--(1) इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या ओदश में किसी वात के प्रतिकूल 
होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक 
द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को लिखित रूप में दी गयी नोटिस 
दवारा समाप्त की जा सकेगी। 

(2) नोटिस की अवधि एक मास तक होगी 

प्रतिवन्ध यह है कि ऐसे किसी सरकारी सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकेगी, और ऐसी समाप्ति 
पर सरकारी सेवक नोटिस की अवधि के लिये या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी कम हो उतनी 
अवधि के लिये उसी पद पर अपने वेतन तथा भत्ते की (यदि कोई हो) धनराशि के वरावर धन के दावेदार 
होने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपने सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहा था। 

अग्रेतर प्रतिवन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक से नोटिस के वदले 
किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किये विना किसी सरकारी सेवक की किसी नोटिस के विना 
अवभुक्त कर सकेगा य कम अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा। 

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही 
विचाराधीन या आसन्न हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी, जव वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर 
ली जाये, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार 
न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जायेगी। 

4. अपवाद--इस नियमावली में किसी वात के होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों की 
पदावधि या नियुक्ति या सेवायोजन की पदावधि निरन्तरता उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की शर्तों द्वारा 
नियन्त्रित होगी और इस नियमावली की किसी वात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उनकी नियुक्ति या 
सेवायोजन की समाप्ति के पूर्व उनको या उनके द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन या शास्ति 
देना अपेक्षित है--- 

(क) > व्यक्ति जो संविदा पर नियुक्त हों; 

(ख) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्णकालिक सेवायोजन में न हों; 

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय की ® नराशि से अदायेगी की जाती हो; 

(घ) वे व्यक्ति जो कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान 3 सेवायोजित हो; 

(ङ) ` वे व्यक्ति जिन्हें अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनः सेवायोजित किया जाये 

(च) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सेवायोजित किया जाये और जिनकी सेवा का 

पर्यवसान उस अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः हो जाये 
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(छ) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये इस शर्त पर सेवायोजित किया जाये कि उस अवधि में 
किसी भी समय कमी की जा सकती है 


(ज) वे व्यक्ति जिन्हें अल्पकालिक व्यवस्था या रिक्तियों में नियुक्त किया जाये और जिनको सेवा का 

` पर्यवसान उस व्यवस्था या रिक्ति की समाप्ति पर स्वतः हो जाये। 

5. विखण्डन और अपवाद---(1) नियुक्ति (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या 2302/2-वी, 1953, 
दिनांक 30 जनवरी, 1953 के साथ प्रख्यापित निय उसी दिनांक से विखण्डित हो जायेगा। 

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी यह समझा जायेगा कि उक्त नियम के अधीन जो कुछ किया गया 
था, किया जाना अभिप्रेत हो या जो कार्यवाही की गयी या की गयी अभिप्रेत हो वह इस नियमावली के 
अधीन किया गया या की गयी हो। 

शासनादेश संख्या 20/1/74-सेवायोजन-3, दिनांक 24 जुलाई, 1975 
विषय : सेवाओं को समाप्त करने हेतु दिये जाने वाले नोटिस का प्रारूप। 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अधिसूचना संख्या 250/2-वी-1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 के 
द्वारा Wed अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने से सम्बन्धित सामान्य नियम को 
विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 द्वारा एक नया सामान्य 
नियम प्रख्यापित किया गया है। अधिकारियों द्वारा अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवायें समाप्त किये जाने के 
लिये नोटिस में समानता बनाये रखने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 43/4/63 नियुक्ति (ख), दिनांक 16 
अप्रैल, 1969 द्वारा नोटिस के प्रोफार्मा निर्धारित किये गये थे। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 11 जून, 1975 
के द्वारा प्रख्यापित नये नियम को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेशा दिनांक 16 अप्रैल, 1969 के साथ संलग्न 
नोटिस के प्रोफार्मा के स्थान पर दूसरे प्रोफार्मा निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न किये जा रहे हैं। अनुरोध है 
कि भविष्य में अस्थायी सेवकों की सेवायें समाप्त करने के लिये इन्हीं फार्मों का प्रयोग किया जाये। 

एक मास का नोटिस देने पर सेवा समाप्ति 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं) 


नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ 
विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत श्री ............. 
अस्थायी ae TUE Wedge mera. $n. को यह नोटिस दिया जाता -है कि उनकी 
सेवाओं की अब आगे आवश्यकता नहीं रह गयी है और इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की 
समाप्ति पर उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगी। 

राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं). 


कार्यालय ज्ञाप 


दिनाक न न ee 
नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ 
विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अंधोहस्ताक्षरकर्ता 
Se sees: अस्थायी............. Hem CRI को यह नोटिस देते हैं कि उनकी सेवाओं 
की अब आगे आवश्यकता नहीं रह गयी है और इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की समाप्ति 
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पर उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगी। 
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम। 


नोटिस के बदले एक महीने के वेतन पर सेवा समाप्ति 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं) 


कार्यालय-ज्ञाप 


नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ 
विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत श्री ............. 
Am dd Ee अस्थायी 11 usted = पदनाम “5 ee कित OR नोटिस 
दिया जाता है कि उनकी सेवाओं की अब आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी है और उनकी सेवायें इस 
नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है कि नोटिस की एक मास 
की प्रावधानित अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो की धनराशि के बराबर धन 
के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे Al 

राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 
टक. oe का कार्यालय 
कार्यालय-ज्ञाप 

AGA et eee 

नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ 
विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत 
अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री .................................. अस्थायी et ee eec (पदनाम) ........ 
कक को नोटिस दिया जाता है कि उनकी सेवाओं की अव आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी है 
और उनकी सेवायें इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है 
कि नोटिस की एक मास की प्रावधानित अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो की 
धनराशि के वराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के 
ठीक पूर्व पा रहे थे। 

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम। 
नोटिस की शेष अवधि का वेतन सेवा-समाप्ति 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं) 
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कायालयशापहसख्या २%... ००१.५३ ७..५..३: दिनाक eS के क्रम तथा नियुक्ति 
अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश 
अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत श्री ............................... 


अस्थायी लि ee (CATE) ce को नोटिस दिया जाता है कि उनकी 
सेवायें इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक ........................ में दिये गये एक महीने के नोटिस की शेष अवधि के लिये उसी 


दर पर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, 
जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 
NN ende का कार्यालय 


कार्यालय-ज्ञाप 

पवा क्ला 

निळ क कलक 

कार्यालय ज्ञाप संख्या'........................ दिनाक व. :.के क्रम तथा नियुक्ति अनुभाग-3 की 
अधिसुचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी 
सेवक (सेवा-समाप्ति)नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री ................. अस्थायी sone 
(पदनाम) :............ को नोटिस दिया जाता है कि उनकी सेवायों इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त 
समझी जायेंगी और यह निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक .................. में दिये गये एक 


महीने के नोटिस की शेष अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के 
बरावर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम। 
sid. 27/2/1974-कार्मिक, दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 
विषय: अस्थायी रिक्तियों पर चुने गये अभ्यर्थियों का नाम भी चयन-सूची पर वना रहना। 

“उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ जिलों की इस आशय की जिज्ञासायें प्राप्त 
हो रही हैं उन अर्भ्यर्थियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, जिनको जिला चयन समिति ने चयन 
तो किया किन्तु उन्हें अल्पकालिक रिक्तियों में नियुक्त करा दिया और जब तक उन अल्पकालिक नियुक्तियो का 
समय समाप्त होगा, जिला चयन समिति ने दूसरा चयन किया और नई सूची तैयार की, जिसमें चयन किए 
हुए अभ्यर्थियों का नाम, जो अल्पकालिक रिक्तियों में नियुक्त किये गये थे, नहीं रखा। 

इस मामलों में शासन द्वारा विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं--- 

1. वे अभ्यर्थी, जो जिला चयन समिति द्वारा अस्थायी/स्थायी रिक्तियों के लिये नियमानुसार रेगुलर चयन 
किया जाता है परन्तु उनकी नियुक्ति थोंडे समय के रिक्त पद पर कर दी गयी है. तो ऐसी दशा में 
वे अभ्यर्थी इन रिक्तियां पर कार्य करने हेतु भेज दिये गये हैं, चयन समिति की सूची पर वदस्तूर 
वने रहेंगे और जब तक स्थायी, अस्थायी रिक्तियों होंगी, उनमें उसका नाम भेजा जायेगा। 

2. यदि जिला चयन समिति यह जानकर कि अमुक कार्यालय में इतनी रिक्तियाँ निर्धारित समय के 
लिए स्वीकृत है, उन रिक्तियों के सम्वन्ध में समिति चयन करके अभ्यर्थी भेजती है, तो वे 
अभ्यर्थी केवल उन रिक्तियों हेतु ही चयन किये हुये माने जायेगें। उनका नियमानुसार रेगुलर 
सेलेक्शन नहीं माना जा सकता। जब यह रिक्तियों समाप्त हो जायेगी और अभ्यर्थी लौटकर 
आयेंगे तो उनका अन्य अभ्यथियों के साथ पुनः चयन enm 


1. उस कार्यालय ज्ञाप का नम्बर तथा दिनांक लिखा जाये जिसके द्वारा एक महीने का नोटिस दिया गया था। 
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um2] उत्तर प्रदेश अर्थाची सरकारी सवके (सिवा समाप्ति Paeet, 1995 315 


3. आपसे अनेरोध है कि भविष्य में उपरोक्त निर्णय के अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही करने की 
कृपा करें। ; 
शासनादेश संख्या 20/1/1975 कार्मिक-1, दिनांक 7 फरवारी, 1976 
विषय : न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 12 फरवरी, 1963 के आदेश का आशिक संशोधन। 

शासनादेश संख्या 6036/2-वी-147-1962, दिनांक 12 .फरवरी, 1963 में यह निर्देश जारी किये गये थें 
कि यदि अस्थायी कर्मचारियों कि नियुक्ति के आदेश मे यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि सेवायें नोटिस दिये 
विना समाप्त की जा सकती हैं तो किसी अवधि की नोटिस या नोटिस के स्थान पर वेतन देना आवश्यक न 
होगा। मुहम्मद अली सिद्दीकी वनाम जिला मजिस्ट्रेट हरदाई के मामले मे दिनांक 11 फरवरी, 1974 को 
इलाहाबाद उच्च न्यायलय (लखनउ पीठ) द्वारा दिये गये निर्णय की दृष्टि में इस प्रश्‍न पर पुनः विचार किया 

गया है। 

2. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 (जिसे विज्ञापित संख्या 230/2-ख- 
1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 के साथ प्रख्यापित सामान्य नियम का अतिक्रमण करके 30 जनवरी, 
1953 से ही लागू किया गया है) के नियम 3 के अनुसार किसी भी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवायें 
एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस की अवधि के लिये या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी 
कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। यह नियम राज्यपाल द्वारा संविधान 
के अनुच्छेद 309 के प्रतिवन्धत्माक खण्ड द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया Bl अतः 
नियम का संविधिक वल है और इस नियम के किसी प्रावधान को किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा अतिक्रमित 
नहीं किया जा सकता है। इस वैधानिक स्थिति के अनूसार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आरसी० बनर्जी 
बनाम यूनियन आफ इण्डिया! को दृष्टि में रखते हुये शासन को परामर्श दिया गया है कि यदि किसी अस्थाई 
सरकारी कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि सेवाएँ नोटिस fea विना समाप्त की 
जा सकती हैं, तव भी उस अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाएँ उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा 
समाप्ति) नियमावली, 1975 के नियम 3 में टी गई शर्तों के अनुसार ही समाप्त की जायेंगी जव तक कि 
मामला उपरोक्त नियमावली, 1975 के नियम 4 में उल्लिखित अपवाद में न आता हो। आपसे अनुरोध है कि 
आप इन निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों की जानकारी में ला दें, ताकि अस्थायी सरकारी 
कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने में गलती न हो। 

3. उपरोक्त निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या 6036/दा-ख-147-1962 दिनांक 12 फरवरी, 1963 के 
प्रस्तर | का निम्नलिखित अंश अनावश्यक हो जाता है जिसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता ÈI 

“परन्तु ऐसा नियुक्ति की शर्तो में दिये हुये विशिष्ट उपबन्ध के ही अधीन किया जा सकता है। यदि 
नियुक्ति के आदेश में यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि सेवायें नोटिस दिये विना समाप्त की जा सकती 
हैं, तो किसी अवधि की नोटिस के स्थान पर वेतन देना आवश्यक न होगा। यदि नियुक्ति की शर्तों में 
इस प्रकार की कोई व्यवस्था न हो तो पूर्वोक्त सामान्य नियम लागू होगा और एक मास की अवधि के 
नोटिस अथवा उसके स्थान पर वेतन देना आवश्यक है।” 

अस्थायी सेवा एवं समाप्ति 

राज्य सेवा में आने का सामान्य नियम है कि पहले कर्मचारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जाती है। 
रिक्ति के साथ स्थायी होने व कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद होने पर उसे परिवीक्षण अवधि पर लाया जाता है 
और इस अवधि में भी उसे योग्य एवं सक्षम पाये जाने पर उसे सेवा में स्थायी किया जाता है। पर बहुत सी 
ऐसी रिक्तियाँ भी होती है या होती रहती है जिन पर किसी विशेष अवधि के लिये या विशिष्ट कार्यपूर्ति के 
लिये अस्थायी नियुक्ति की जाती है व उक्त अवधि या कार्यपूर्ति के वाद सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसी 
अन्य परिस्थितियॉ भी है जिनमें अस्थायी नियुक्ति की जाती है जिनकी तद्नुसार शर्ते होती है। ऐसी रिक्तियाँ 
की पूर्ति के विवरण अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 में दी गयी है, जिनमें एक ` 
मास की नोटिस या एक मास का वेतन देना अनिवार्य नहीं है। अन्य अस्थायी सेवा की समाप्ति के लिये एक 
मास की नोटिस या एक मास का वेतन देना आवश्यक है। 


1. एन्आईनआर. 1963 सुप्रीम कोर्ट, 15521- 
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पहले अस्थायी कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था अधिसूचना संख्या 230/2-वी-1053, दिनांक 30 जनवरी, 
1953 द्वारा संचालित थी, जिसे वर्तमान अधिसूचना संख्या 20-1-1974, नियुक्ति-3 दिनांक 11 जून, 1975 
द्वारा विखण्डित कर दिया गया व उसके स्थान पर उसी तिथि से उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा 
समाप्ति) नियमावली, 1975 को प्रभावी किया गया है। 

निर्णय संदर्भ 

उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी कर्मचारी (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 आक्षिप्त सेवा समाप्ति का 
आदेश अर्जीदार पर कोई कलंक नहीं लगता वह सेवा समाप्ति का स्रामान्य आदेश है जिसे दण्ड रूप में पारित 
नहीं किया गया। अतः अर्जीदार की सेवाएँ विधि के अनुसार समाप्त की गयी। 

सेवक की सेवायें अच्छी न पायी जाने के कारण उसे सक्षम कमेटी ने स्थायीकरण के योग्य नहीं पाया 
तथा 16 वर्षो की सेवा के बाद उसे एक मास के नोटिस देने के वजाये एक मास को वेतन देकर उसकी सेवा 
समाप्त कर दी गयी। सेवा समाप्ति आदेश कलंक से रहित होने के कारण अविधिक नहीं कहा जा सकेगा 
मगर प्रारम्भ से भी सेवा के संतोषप्रद न होने पर भी उससे इतने अवधि तक सेवा ली गयी और अब उसे 
अन्य सेवा मिलने का अवसर नहीं रह गया इसलिए उसे 75,000/-रूपये अनुग्रह राशि दिये जाने का निर्देश 
दिया गया।! 

अस्थायी सेवा काल में असंतोषप्रद कार्य के कारण एक माह के नोटिस या वेतन पर पारित सेवा मुक्ति 
आदेश उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाने पर राज्य उच्चतम न्यायालय में गयी। दो अधिकारियों ने 
कमी की सेवा असंतोषप्रद पाया, कि वह ड्यूटी पर अनियमित रहती थी, विना अनुमति कार्यकाल में 
कार्यालय छोड देती थी। सेवा के योग्य तथा नियुक्ति नियमों के प्रतिकूल दण्ड की श्रेणी में नही आता। सेवा 
समाप्ति को न्यायालय ने उचित ठहराया।? 

वर्तमान संवारतों की प्राकृतिक न्याय के नियम के पालन करने के पश्चात्‌ विधितः सेवा समाप्ति के 
विना किसी अन्य के नियुक्ति का कोई कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता न ही वह वैध होगा।' प्रार्थी ने 
अपने पूर्ववृत को छिपाया और सेवा में प्रवेश किया। पुलिस सत्यापन ने प्रदर्शित किया कि उसके विरूद्ध 
मामले लम्बित थे अतः विना नोटिस के उसकी सेवा समाप्त कर दी गयी। धृत किया गया कि कारण बताओ 
नोटिस की आवश्यकता नहीं।* 

सेवा का परिवीक्षा काल में बिना कारण बताये समाप्त किया जाना वैध नहीं है। यह प्रदर्शित किया जाना 
कि कर्मचारी ने दो अक्षरी त्रुटि की थी को पर्याप्त कारण नहीं धृत किया गया और सेवा समाप्ति को सही ढंग 
से अपास्त किया गया 

` जब जाँच मे कर्मचारी के पीठ पीछे साक्षियाँ की परीक्षा की गयी, उसे दोषी धृत किया तथा संस्तुति पर 

सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया तो उसे दूषित होने से अपास्त कर दिया गया! 

सेवा समाप्ति का आदेश 1981 में परित किया गया जिसे चुनौती दी गयी। श्रम न्यायालय ने पूर्ण वेतन 
के साथ पुनः पदारूढ होने का अनुतोष प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने परिसीमा के आधार पर इसे अस्वीकार 
कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने धृत किया कि ऐसे मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। 1986 
तक के 60% पिछली मजदूरी के साथ पुनः पदभार ग्रहण करने को समर्थित किया 

प्रार्थी, आयकर अपीलीय न्यायालय का सदस्य, सामान्य श्रेणी में 5 रिक्तियों में अधिक पाया गया और 
इसलिये उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। वह नाम-सूची में प्रतीक्षा सूची में था जो 18 माह के लिये वैध 
थी। एक अधिकारी की मृत्यु पर उसने अपने आमेलन की माँग किया। उसका मामला स्वीकार्य था इसलिये 
सेवा समाप्ति को अपास्त कर दिया गया। यथापूर्वीकरण के साथ उसकी वरिष्ठता की गणना के उद्देश्य से 
मध्यवर्ती काल को किसी प्रकार के अवकाश में समायोजित करने का निर्देश जारी किया vari 


. रामचन्द्र त्रिपाठी वनाम ऊप्रशलोक सेवा अधिकरण, 1994(2)एस,एल,आरः -27 सुनको, | 

. WW. बनाम कुमारी प्रेमलता मिश्र, 1994 (2) एसएलआर, 708 सु. को, | 4 

. सीः पुत्तास्वामी बनाम इक्जीक्युटिव इंजीनियर वी.सी«डी.-1, सी-पी«डव्यू.डी,, 2000(2)एस«एल,जे-485 कैट वंगलौर। 

. जिले सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, 1993 (3) एस+्एलन्जे, 556 कैट, नई दिल्ली, “ 

मैनेजिग कमेटी आफ एम.एन.कालेज, शाहाबाद, मार्कण्डा वनाम एस.एन. पसरीचा, 1999(3)एस.एल.जे.143 Fe व BAI 
राधेश्याम गुप्ता बनाम यून्पी स्टेट एग्रो इंडस्टीज कारपोरेशन लिः, 1999(3)एस०्एलश्जेश1 00 एस-सी«। 

अजायब सिंह बनाम सिरहिन्द कोआपः मार्के,-कम-प्रोसे+सर्कि+सोशलि», 1999(3)एस,एलः्जे219एसःसी+। 

प्रवीण कुमार बसल बनाम भारत Wu, 2000(3) एस«एल-जे-257 कैट,नई दिल्ली। 
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जाँच के पश्चात्‌ कलह में लिप्तता व गंदी भाषा के प्रयोग को दर्शाते हुये सीधे सेवा समाप्ति का आदेश 
परित कर दिया गया। दो वर्षो के परिवीक्षाकाल मे कर्मचारी का अच्छा कीतिमान रहा। जाँच उसकी उपयुक्तता 
को निर्धारित करने की नहीं थी वरन्‌ दुराचार में शामिल होने का पता लगाने का था। यह कलंक को निर्णीत 
करने वाली सेवा समाप्ति का आधार ar’ 

पदो की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रार्थियों की सेवायों समाप्त कर दी गर्यी तथा बाद में पुनः सेवा में रखा 
लिये गये। चूँकि पद ही नहीं थे इसलिये वेतनं के अदायगी या पुनः पद पर रखे जाने का आदेश नहीं किया 
जा सकता। चूँकि नियमों को संशोधित कर दिया गया था इसलिये वह आज्ञापक नहीं था कि सेवा समाप्ति के 
आदेश के साथ नोटिस या वेतन दिया जाय। अतः कार्यवाही में कोई दोष नहीं ar? 

प्राधियों की नियुक्ति 8-12-1993 को की गयी तथा 13-5-1994 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गर्यी। 
धृत किया गया प्राधिकारियों को सेवा समाप्ति की शक्ति प्राप्त थी किन्तु नियुक्ति 'को निरस्त करने की नहीं 
थी जैसा कि इस मामले में किया गया जो कि नोटिस में किये उल्लेख से पता चलता है अतः उसे अपास्त 
कर दिया गया।? | 

जहाँ कामगार ने अपने कार्य से (ड्यूटी से) गायव रहने व 30 दिनों में पद ग्रहण करने के स्पष्टीकरण 
देने के लिये नोटिस पर कोई पहल नहीं किया तो उसकी सेवा की समाप्ति को उचित ठहराया गया। 

सही किराया से अधिक लेने तथा टिकट जारी करने मे असफल रहने पर परिचालक (psr) की सेवा 
समाप्ति को उचित ठहराया गाया? : 

अवकाश से अधिक ठहराया के लिये यह समझ कर कि याची ने त्याग-पत्र दे दिया है सेवा समाप्ति का 
आदेश पारित कर दिया। उसके प्रार्थना-पत्र टेलीग्राम, चिकित्सा प्रामण-पत्रों पर विचार नहीं किया। धृत किया गया 
कि ऐसा आदेश अवैध धा, अतः अपास्त कर दिया गया तथा पूर्व मजदूरी देने के लिये भी स्वीकृति दे दी गयी!” 

-कामगार ने 285 दिने पूर्व किया किन्तु विभाग विभिन्त्र इकाइयों मे जिसमे एक दूसरे के साथ कृत्यीय 
अखंडता नहीं थी। धृत किया गया कि उनके सेवा की समाप्ति सही थी 

श्रम न्यायालय द्वारा विना पिछली मजदूरी के इस आधार पर कि 5 वर्षों पश्चात्‌ विवाद उठाया गया कि 
दिनांक 20-10-1989, को सेवा समाप्ति का आदेश अपास्त कर दिया गया। अपीलकर्त्ता नेक अभिवाक्‌ किया 
विलम्व इसलिये gor क्योकि अधिकरण के समक्ष एक मामला लम्वित था, इसलिये. पिछले वेतन का 50% 
स्वीकृत किया ar? S 

विभागीय कैटीन के कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अधिकरण द्वारा अवैध व शून्य होने के कारण 
अपास्तकर दिया गया तथा 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिये निर्देशित किया। निगम के ज्ञापन 
ने 1-10-1991 से संस्तुति किया। अधिकरण के 1-1-1986 से प्रभावी वेतनमान के सम्बन्ध में आदेश को 
अपास्त कर दिया गया? 

जव सेवा समाप्ति का आदेश कारण वताओ नोटिस एवं व्यक्तिगत सुनवायी द्वारा अग्रसारित किया गया 
तो वह आदेश दूषित नहीं erm’? 

याची को परिवीक्षा पर वतौर उप प्रबन्धक नियुक्त किया गया। अनुशासन तोड़ने के लिये बिना जांच के 
कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया तथा आरोप पत्र भी दे दिया गया। उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में 
उसके एक वर्ष के कृतित्व व कार्य का मूल्यांकन किया गया। उसकी सेवा के समाप्ति का निर्णय दण्डात्मक 
नहीं ठहराया गया।!' 
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(6. एस, सायबूब बनाम स्टेट बैंक आफ इंडिया, 2000(3)एसनएल>आर+220कर्नाः। 

7. राजस्थान राज्य वनाम अरूण कुमार, 2000(5)एस+्एलनआर+413 राजः्खंन्पीः। ` 
8. अनिल कुमार पुरी बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ,2000(5)एसन्एल>आर,399 एस-सी«। 

9. डाइरेक्टर जनरल, ई-एस«आई कार्पोरेशन बनाम विक्रम किशोर परीदा, 2000(5)एस,एल>आर+381 vat. | 

0. मेध्यू dr ama बनाम केरल स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि., 2000(5)एस.एल.आर.342 FX, ख.पी। 

1. टी. थीरूमलेश बनाम भारतीय Rast बैंक, बंगलौर, 2000(5) एस.एल,आर०580 कर्नाटक | 
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1-7-1974 से 20-9-1974 तक की अनुपस्थिति के लिये दिनांक 8-10-1974 को सेवा समाप्ति का 
नोटिस जारी किया गया तथा आदेश पारित कर दिया गया। अधिकरण ने आदेश को न्यायोचित ठहराया जिसे 
उच्च न्यायालय ने उलट दिया। लम्वे विलम्व व मामले में किसी गुण के अभाव के कारण उच्च न्यायालय के 
आदेश को अपास्त कर दिया गया तथा अधिकरण के आदेश को वहाल कर दिया गया।' 

प्रतिपक्षी की कम्पनी में याची एक fama कार्यपालक al उसकी सेवायें एकरारनामें के एक खण्ड के 
अनुसार समाप्त कर दी गयीं। धृत किया गया कि ऐसे खण्ड के होने के बावजूद कम्पनी की सेवा समाप्ति के 
लिये कारण वताना बाध्यता थी। फलतः आदेश अभिखण्डित कर दिया cun 

अनुपस्थिति के कारण सेवा समाप्ति बिना कारण बताओ नोटिस दिये नहीं की जा सकती! 


जव Ut. की नियुक्ति आई. जी» या डी. आईजी, की सहायता के लिये की गई और पदनाम ए, 
आई जी का दिया गया अन्यथा दोनों पद वही हैं तो संविधान के अनुच्छेद 311(1) का उल्लंघन नहीं होता। 
इसलिये सेवा समाप्ति के आदेश में कोई अनियमितता नहीं होगी।* 

याची की सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी गयी क्‍योंकि वह अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद 
पर कार्यरत था। किन्तु जिलाधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर उसका जाति प्रमाण-पत्र सही पाया गया तो 
सेवा समाप्ति का आदेश अवैध ठहराया गया! 

अक्षमता या अनुपयुक्ता के कारण नहीं वरन्‌ उसके अभिकथित कदाचार के .कारण की गयी सेवा 
समाप्ति सीधे-सादे की गयी सेवा समाप्ति नहीं है अतः अभिखण्डित कर दी गयी 

जहां सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया न ही कोई जांच की गयी वहां परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति 
को स्थिर रहने योग्य नहीं धृत किया गया। 


सेवा समाप्ति को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत चुनौती दिये जाने पर व्यवहार न्यायालय को 
कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता इसलिये इसके द्वारा की गयी सेवा समाप्ति के आदेश की घोषणा अवैध तथा 
विना क्षेत्राधिकार के होगी और अपास्त करने योग्य eni 

काम पर से गायब रहने का सीधा सम्बन्ध सेवा समाप्ति के लिये की गयी कार्यवाही से होता है अतः 
बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही के किये पारित आदेश अवेध व अभिखण्डनीय erm? 

जब कामगार प्रबन्धन द्वारा उचिततः स्वीकृत अवकाश पर था तो अनधिकृत अवकाश के लिये पारित 
सेवा समाप्ति को उचित नहीं ठहराया ur 

जहाँ कर्मचारी के क्रियाकलाप के आशा के मानक से नीचे स्तर के होने के आधार पर उसकी सेवा की 
समाप्ति कर दी गयी वहाँ वह सीधा-सादा सेवा समाप्ति थी अतः हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी गयी।!! 

240 दिनों से अधिक दिनों तक नियमित कार्य करने वाले कामगार (या दैनिक वेतन वाले कामगार) की 
सेवा समाप्ति अवैध है, क्योंकि यह धारा 25-च तथा 2(घ), औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन होगा। 
पुनः काम पर रखने का आदेश दिया गया।!? 


- जब रोजगार देने की प्रणाली कपटपूर्ण है या कर्मचारी ने पृष्ठद्वार से सेवा में प्रवेश किया है तो उसके 
सेवा की समाप्ति के Wa उसको पुनः काम पर रखने से इन्कार कर दिया गया, यद्यपि सेवा को धारा 
25-च तथा 25-ङ के अनुपालन के बिना घोषित किया गया ari’? 


. मैनेजमेंट आफ मेसर्स इंडियन आइरन एण्ड स्टील क॑» fen वनाम प्रहलाद सिहं, 2000(5) Ta. ust. ame 627 एस + सी. । 
. हरिराज एच, वनाम शा वैलेस कं» लि. 1999(7) एस. एल>आर, 25 Al . 
जगदीश चंद बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, 2000(1) um. एल. जे 355 दिल्ली। - 
भारत संघ वनाम श्रीराम प्रवेश राम, 2000(2) uu. एल. vt. 317 दिल्ली। 
बी-के- गुप्ता बनाम डाइरेक्टर (आर. एण्ड पी.) इंडियन आयल कार्पोरेशन, 1999(3) एस, एल, आर, 34 Gee! 
. अमीना खातून बनाम भारत संघ, 2000(1) एसः एल, आर, 187 कलः 
. वीन्पी> अहूजा बनाम पंजाव राज्य, 2000(2) एस, एल, eme 1 एस, Fel 
आईनवीःपीन्केशलिश बनाम drug. भारती, 2000(2) एस, एल, eme 83 दिल्ली खं, पी, 
लालजर्जोलियानी वनाम मिजोरम राज्य, 2000 (1) एस. एल, आर, 693 गोहा, 
10. मेसर्स भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम प्रेजाइडिंग आफिसर, लेबर कोर्ट, 2000(1)एस.एल-आर- 731 d व हरिः, wid. 
11. तार्केशवर महापात्र बनाम चेयरमैन, हल्दिया डेवलपमेंट अथार्टी, 2000(1) wu. एल, आर, 359 कल, Ge Tel 
12. मैनेजमेंट आफ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट आफ डेल्ही एडमिनिस्ट्रेशन बनाम त्रिलोकचन्द, 2000(1)एस, एल, आर 512 दिल्ली। 
13. वृजभूषण बनाम औद्योगिक प्राधिकरण व श्रम न्यायालय, 1998(4)एस> एल» आर» 15 He व हरि», i.d! 
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जहाँ सेवा समाप्ति को न्यायोचित नहीं घोषित किया गया वहाँ कर्मचारी को पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ 
पुनः नौकरी पर रखे जाने का हक होगा। ae नियोजक को सावित करना पड़ता है कि वह कर्मचारी 
लाभदायकता से इस वीच नियोजित हो गया था।' 5 

स्नातकोत्तर स्तर पर विहित अंको के न पावे जाने के आधार पर सेवा की समाप्ति कर दी गयी। चूँकि 
अस्थायी सेवा को नियुक्ति के शर्तो के अनुसार समाप्त कर दिया गया तो पूर्व नोटिस की कोई अपेक्षा नहीं की 
जाती।* 

जहाँ वस का परिचालक रु. 19.60 का कपट-वंचन किया, विना पंच किये हुये टिकट को देने से इंकार किया 
तथा शराव के नशे में था जो कि कदाचार में आता है वहाँ सेवा के समाप्ति के आदेश कौ वैध ठहराया गया 

जव सेवा समाप्ति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया किन्तु अन्य अधिकारी द्वारा 
सूचित किया गय तो उस पारित आदेश को उचित व वैध ठहराया गया! 

सेवा समाप्ति का आदेश यह नहीं प्रदर्शित करता कि उत्तर पर विचार किया गया। अपीलीय आदेश में 
भी अपील में उठाये गये प्रतिवादों पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः ऐसा आदेश स्थिर योग्य न रहने के कारण 
अपास्त कर दिया Tare 

यदि स्पष्टतः पुष्ट नहीं किया जाता तो परिवीक्षा को वढाया हुआ माना जाता है। जव कदाचार का 
गम्भीर अभिकथन किया गया और उसकी अभिसूचना नहीं दी गयी किन्तु सेवा समाप्त कर दी गयी हो 
प्राकृतिक न्याय का तथा संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करने के कारण सेवा समाप्ति को 
न्यायोचित नहीं ठहराया गया!” : 

सेवा समाप्ति का आदेश उसके सूचना दिये जाने की तिथि से प्रभाव में आती है। उसका भूतलक्षी प्रभाव 
अवैध है। सेवा से सेवक के अधिवर्षता निवृत्ति के पश्चात्‌ उसकी सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता।” 

प्राकृतिक न्याय के अनुपालन न किये जाने के कारण श्रम न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को 
अपास्त कर दिया गया। प्रतिवादी कामगार पिछले वेतन का 50 प्रतिशत छोड़ने को तैयार था। वकाया राशि 
के भुगतान का निर्देश दिया गया. 

याची परिवीक्षाधीन को बिना जाँच व आरोप-पत्र के सेवा समाप्ति के कारण बताओ नोटिस दे दिया 
गया। दोष के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं अभिलिखित किया गया। यह धृत किया गया कि आदेश 
दण्डात्मक नहीं था तथा याचिका खारिज कर दी गयी।? 


सेवा समाप्ति का आदेश यात्रियों से भाड़े से अधिक वसूल लेने के आधार पर पारित कर दिया गया। 
चूँकि यह गवन का मामला नहीं था इसलिये उसके पूनः विना पिछली मजदूरी के किन्तु सेवा की निरन्तरता के 
साथ सेवा में लिये जाने का निर्देश जारी किया गया। ° i 


निरीक्षक के जाँच की आख्या जो कि आरोप पत्र का आधार थी के न दिये जाने के आधार पर सेवा 
समाप्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया किन्तु पिछले वेतन के पुनः सेवा में रखे जाने का आदेश दिया 
गया। 


सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त करः दिये जाने पर सेवा की बहाली के बाद भी अपीलकर्त्ता को 
पिछले वेतन के पाने का हक नहीं होगा।!? 


नन्दिता दत्ता वनाम तृतीय औद्योगिक प्राधिकरण, 1998(4) एसः एल, आर, 31 कलः। — 
भु क maien विश्तविद्यालय, 2000(1) एस. एल- W 35 (d. व हरिः, खं« di.)1 

16 बनाम कार्पोरेशन, अमृतसर, 2000(2) एसः एल, आर. 364 d. व हरिः। 
भारत संघ वनाम देवी, 2000(2) एस. एलः आर. 403 एसः Atel 
जसविन्दर सिंह वनाम रजिस्टर कोआपः सोसाइटिज, पंजाब, 2000(2)एसः्एल> आर, 361 d. व हरि,, खंपीः। 
एन+जी कुलकर्णी बनाम भारत संघ, 2000(1 )एस.एल.जे. 237 दिल्ली। 
कान्ती नाहा बनाम डब्ल्यू drm. 1999 (1) एसःएलनआर» 308 कल, f m 
जनरल NE पंजाब रोडवेज बनाम जसका सिंह, i 1 AER AS ie cun 

रोड मुदुरान लि.,बंगलोर, TH. ¢ 6 

ना बवा क अधिकारी, औद्योगिक प्राधिकरण व श्रम न्यायालय पानीपत, 1999 (7) एस्एलनआर+ 719 d. व 


~ 


हरिः। ह 
11. पेप्सू रोड टीन्सपोर्ट कार्पोरेशन बनाम शबीन्दर सिहं, 2000 (2) एसन्एल»आर, 729 d.a हरि। a 
12. उ बनाम डीपो मैनेजर, ए-पी-एस-आरब्टी-सी-, 2000(2)एस+एल+आर-648 THe | 
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एक काउंटर बन्द होने के कारण सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया गया तथा अन्यत्र के लिये 
प्रस्ताव को याची ने अस्वीकार कर दिया। अभिकथन यह किया गया कि नोटिस वेतन उसको एक दिन 
पश्चात्‌ भेजा गया इसलिय्रे आदेश दोषपूर्ण था। मामला रोजगार की संविदा के अर्न्तगत था अतः नोटिस 
वेतन पूर्ववर्ती शर्त नहीं हो सकता। याची ने अन्यों को देय वेतन के समान वेतन का भी दावा किया था। धृत 
किया: गया कि चूँकि याची की नियुक्ति संविदा पर आधारित था अतः समान काम के लिये समान वेतन का 
सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता। याचिका खारिज कर दी गयी।! 

जब परिवीक्षा की प्राप्ति के पश्चात्‌ कलह में संलिप्तता के आधार पर सेवा समाप्त कर दिया गया तथा 
कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तो उस कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 311 के सुरक्षा का हक होगा 
और सेवा समाप्ति का आदेश स्थिर नहीं रह सकता। अतः उक्त आदेश को अपास्त कर दिया गया! 

जहाँ याची की सेवा समाप्ति को अभिखण्डित कर दिया गय! सथा जाँच कराने की स्वतंत्रता दे दी गयी 
वहाँ अपीलकर्त्ता कर्मचारी की इस आदेश विपरीत याचिका गलत धारणा वाली थी अतः खारिज कर दी गयी? 

जहाँ विना नोटिस के सेवा समाप्ति के अधीन तीन मास के लिये अस्थायी नियुक्ति की गयी थी, वहाँ यह 
नहीं कहा जा सकता कि सेवा समाप्ति का आदेश कानूनन दोषमुक्त था। अतः संविधान के अनुच्छेद 311 को 
आकर्षित नहीं किया जायेगा।* 

जब सेवा समाप्ति के साथ तीन मास की नोटिस दी गयी तथा न तो साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गयी न 
तो औपचारिक जाँच की गवी तो श्रम न्यायालय ने धृत किया कि आरोप सावित नहीं किये गये। चूँकि याची 
नियोक्ता का विश्वास खो चुका था अतः नौकरी को वहाल करने की जगह क्षतिपूर्ति के रूप में दो वर्षो के 
वेतन के दिये जाने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया” 

याची को सेवा से दो सप्ताह के लिये अनुपस्थित रहने तथा चुनाव कार्य के लिये रिपोर्ट न देने के कारण 
बिना जाँच किये अवमुक्त कर दिया गया। धृत किया गया कि आदेश सीधा-सादा नहीं था तथा जाँच की 
आवश्यकता थी। नियोक्ता सेवा समाप्ति के पूर्व प्राकृतिक न्याय के आधारों से बंधा है, भले ही कर्मचारी को 
पद धारणा का कोई हक नहीं होता हो। सेवा: समाप्ति का आदेश अभिखण्डित कर दिया गया क्योंकि वह 
प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता था! 

सम्पूर्ण कार्य को निर्धारित करने के पश्चात्‌ याची जो समयपालक नहीं रहा के सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा 
की समाप्ति आदेश जारी कर दिया। न्यायालय द्वारा यह धृत किया गया यह दण्ड नहीं ari? 

` सेवा के 240 दिनों को पूर्ण करने वाली कर्मचारी के सेवा को विना उसे छँटनी का मुआवजा दिये 

समाप्ति कर देना अवैध है। पुनः नौकरी पर रखे जाने का आदेश दिया गया।* 

परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति का आदेश बिना नोटिस के समय का वेतन उचित नहीं ठहराया गया। 
याची के परिवीक्षाधीन होने से सेवा समाप्ति का आदेश दण्डात्मक नहीं था। चूँकि सेवा सन्तोषजनक नहीं पायी 
गयी इसलिये मानी गयी पुष्टि का अभिवाक्‌ नहीं किया जा सकता। नोटिस के समय का एक मास का वेतन 
देने का निर्देश दिया गया। 

प्रतिवादी की सेवा की समाप्ति का प्रवन्धक द्वारा उनके 15 वर्षो की सेवा के पश्चात्‌ इस आधार पर 
कि उन्होंने कार्य त्याग दिया आदेश पारित कर दिया गया। प्राधिकरण ने धृत किया कि सेवा समाप्ति को 
बतौर छंटनी माना जायेगा और पुनः सेवा में रखे जाने का आदेश दिया गया। जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 
भी समर्थित किया किन्तु पिछली पूर्ण मजदूरी को मात्र 75 प्रतिशत तक कम कर दिया।!? 


1. प्रति चोपडो बनाम मैनोजिंग डाइरेक्ट,एम,पी, हस्तशिल्प विकास, 2000 (2) एस.एल.जे.197 दिल्‍ली। 
2. TA प्रकाश शाही बनाम THe राज्य, 2000(2) एस.एल,आर» 772 aio: एआई, eme 2000 एस.सी. 17061 
3. उ बनाम उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, 2000(2) एस,्एलनआर 701 व प. व 
हरि, defel 
4. WW. राज्य बनाम A 2000 (2) एसः्एलः्जे,] एसः्सीः। 
5. एम.पी, आरोरा बनाम मैनेजिंक डाइरेक्टर, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सर्विस, 2000 (2) एस,एल-जे+ 212 दिल्ली। 
` 6. राकेश कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2000(2) vara. 76 d.a हरिः। 
7. Wes. रोडरिग्स बनाम गोवा पब्लिक सर्विस कंमीशन, गोवा, 1998(3) एस«एल-आर« 667 ana, खं.पी-। 
8. अधिशासी अभियन्ता, फूड कंट्रोल डिवीजन अवन्तीपारर, कश्मीर बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक प्राधिकरण, श्रीनगर, 1993 
(3) एस-एल-आर« 253 जम्मू व mri 
9, अदिति चौधरी बनाम त्रिपूरा राज्य, 1999(3) एसएलआर, 339 Tel 
10. दिल्ली का एन.सी*टी» राज्य बनाम ओमप्रकाश, 1999(2) एसएलआर, 413 दिल्ली। 
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जहाँ याची की सेवा समाप्त कर दी गयी किन्तु कनिष्ठों को सेवा में रोक लिया गया तो आदेश को स्थिर 
रहने योग्य नहीं ठहराया गया।' | 

प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी को यह कहना था कि क्‍या वह कभी अभियोजित किया गया था। उसने नकारात्मक 
उत्तर दिया जबकि उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अर्न्तगत एक मामला लम्बित था 
और बाद में दोषसिद्ध किया गया यद्यपि अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। उसकी सेवा 
तीन वर्षों पश्चात्‌ समाप्त कर दी गयी। श्रम न्यायालय ने धृत किया कि यह ऐसा गम्भीर कदाचार नहीं था 
कि सेवा समाप्त कर दी जाय वह भी जब उच्च न्यायालय से उसे दोषमुक्ति मिल गयी हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 
धृत किया कि प्रार्थी को 1-1-1988 से जवकि वह उच्च न्यायालय से दोषमुक्त हुआ नया रंगरूट माना जाय? 

किसी विशिष्ट योजना के लिये नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अस्थायी सेवा को समाप्त कर 
दिया गया। योजना के समाप्त करने की आवश्यकता पड़ने पर पदों को समाप्त कर टिया गया। नियोक्ता को 
ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता कि नियोक्ता के द्वारा अनावश्यक नियोजन को वह - VP 

अन्य आरोपों के साथ 93 के लिये काम पर से अनुपस्थित रहने वाले कांस्टेबल की सेवा समाप्त कर दी 
गयी। यह धृत किया गया कि दण्ड अनुपातिक नहीं था।* 

नियोक्ता द्वारा बिना विहित प्रक्रिया के अनुसरण किये मालियों की सेवा को समाप्त किये जाने को अवैध 
ठहराया गया तथा नियोक्ताओं का अभिवाक्‌ कि मालियों की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की गयी थी को स्वीकार 
नहीं किया गया 

जब सेवा समाप्ति का आदेश सीधा-सादा हो तो संविधान का अनुच्छेद 311 आकर्षित नहीं होता है तथा 
आदेश भी दूषित नहीं erm? 

जहाँ आरोप स्वीकार हैं तथा सम्भावित प्रतिरक्षा प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखी जाती तो विधि के 
अर्न्तगत यथा अनुध्यात अग्रिम जाँच आवश्यक नहीं होती।? ; 

जब औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्न्तगत न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति का आदेश स्थागित कर 
दिया गया हो तो नियोक्ता को कर्मचारी को उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही के लम्बन के समय 
मजदूरी देनी पडेगी।* | p | 

परिवीक्ष दोबारा बढायी गयी। सेवा समाप्ति का आदेश मे अन्य पत्रों को भी उल्लिखित किया। जाँच 
कर्मचारी के अनुपस्थिति .में बैठायी गयी। धृत किया गया कि आदेश अभिकथनों के आधार पर पारित किया 
गया तथा सेवा समाप्ति को अपास्त कर दिया गया।? À 


परिवीक्षाधीन कर्मचारी अवकाश लेने के पश्चात्‌ अनुपस्थित हो गया तथा नोटिस के बावजूद कार्य पर 
नहीं आया।उसकी सेवा समाप्ति सीधे-सीधे उन्मोचन की थी न कि दण्ड के माध्यम से थी।!° 

कर्मचारी के सेवा की समाप्ति इस आधार पर की गयी कि उसने सीधे मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार का 
कदाचार किया जिसकी परिनिन्दा प्राधिकरण द्वारा किया गया धृत किया गया आदेश न्यायोचित ari”? 

जव याची के साथ कनिष्ठ की भी सेवा समाप्त कर दी गयी तो धृत किया गया कि सेवा समाप्ति के 
आदेश मे कोई कमी नहीं dr 


1. ओम प्रकाश वनाम पानीपत कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि>,।999(1) एस+्एलनआर, 4671 
2. क्षेत्रीय प्रवन्धक, वैंक आफ वडोदा वनाम पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकारण,1999(1)एस-एल-आर« 618: 
एआईनआर०1999 एस्सी912। 
3. राजेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य, 1999(1)एसःएल>आर=636:एनआईनआर, 1999एसन्सी9231 
4. रामेश्‍वर लाल वनाम राजस्थान राज्य,1999(2)एसः्एलनआरः96 राजः। 
5. मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. वनाम उ-प्र+राज्य,!999(5)एसःएलनआर» 143 gel 
6. Go राज्य बनाम राम किशन,1 999(5)एस»एलनआर,3एस+्सीन:एनआईनआर, 1999 एसब्सी-3675। 
7. डीनआरन्वीन एनआर, मुदालियर शिक्षा संस्थान बनाम शोक्षिक अपीली प्राधिकरण, 1999 (5) uu. एल, आर» 20 एसः सी»: THe 
आई, आरः 1999 एस, सी. 32191 
8. रामलाल फ्रूट जूस बनाम GH. सक्सेना, 1999 (5) एसएलआर 83 दिल्ली। 
9. डीनपी बनर्जी बनाम एस«एन«वी-एन-सी०फार बेसिक साइन्स, जे+टी,।999(1)एसःसीः 396: ए आई०आरः 1999 qai. 9831 
10. गंगा नगर जिला दूध उत्पादक व सहकारी संघ लि. वनाम प्रियंका जोशी, जेटी, 1999(5)एस-सी» एमआईनआरः 1999 एससी» 23631 
11. पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिः बनाम पीठसीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भटिंडा, 1999(2)एसःएलः आर.49 पं व हरिः। 


12. मोइनुद्दीन प्रोजेक्ट eMe Zoto , 2000(8)ए८.एलआर०535 राज«। 
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याची, dade बतौर कास्टेवल एक scat कर्मचारी प्रारम्भिक भर्ती के समय प्रंधिकारी को 
अपने विरूळ पंजीकृत crate मागले के सम्बन्ध में सूचित करः में असफल रहा। इस सूचना के टाल 
जाने के लिये सेवा की समाप्ति को उचित ठहराया गया।' 
याचीगण heme व हेड कांस्टेबल उपेक्षा के लिये आरोपित किये गये तथा सेवा से उन्मुक्त कर दिये 
गये दयोकि हमलावारों ने उनकी ड्यूटी के दौरान पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कोई जाँच नहीं की गयी। 
उनको fro पिछली मजदूरी दिये पुनः सेवा मे लिया गया। उपेक्षा का अभिकथन आधारहीन्‌ पाये जाने से 
पूर्ण पिछला देतन देना स्वीकार किया गया!” " | 
send के tay की ana का आदेश उस कदाचार के आधार पर आदेशित किया जा सकता है 
जिसके लिये उसे दोषसिद्ध किय गया nie 
सेवा समाप्ति का आदेश दिना जाँच आख्या की प्रतिलिपि दिये तथा बिना कारण वताओं नटिस दिये 
ota किया शय! जिसे अपास्त कर दिया गया। प्रतिपक्षी को स्वतत्रता दी गयी कि वह प्रस्तावित दण्ड के 
“ये कारण बताओ नोटिस के साथ जाँच आवत; के प्रतिलिपि के दिये जाने के स्तर पटल कर सकता है 
याची को पहली पत्नी के जीविन रहते हुये दूसरी पत्नी से विवाद कर लेने के आधार पर पदच्युत कर 
दिया गया। सेवा समाप्ति स्वीकृति पर आधारित धी तथा कोई विस्तृत जाँच नहीं की गथी। विना कोई कारण 
बताओ नोटिस दिये विवादित आदेश को प्राकृतिक न्याय के विपरीत पारित कर दिया गया जिसकी वजह से 
आदेश को अभिखण्डित का far गया! 
जब एक बार आरोप कर्मचारी के विपरीत सावित. हो गया तो श्रम न्यायलय को कोई हक न होगा कि 
वह दण्ड में हस्तक्षेप्र करे।€ : 
चूँकि कोई जाँच नहीं की गयी तथा कोई आरोपा-पत्र भी जारी नहीं किया गया इसलिये सेवा समाप्ति को 
अवैध ठहराया गया। श्रम न्यायालय ने पुनः सेवा में रखने के एवज में रू. 30,000/- के निर्णय को अपास्त 
करके पुनः सेवा में रखने का आदेश दिया गया!” | 
जहाँ कोड कलंक नहीं लगाय। गया तो सेवा समाप्ति का आदेश सीधा-सादा होता है।? 
दैनिक वेतन भोगी चौकिदार की सेवा समाप्ति एक मौखिक आदेश से किया जाना उचित नहों। लिखित 
आदेश परमाव्रश्यक है। याची को वेतन के पूर्ण वकाये के साथ पुनः काम पर रखा गया।? व 
' बिना जाँच बैठाये कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले पे न्यायालय ने प्रधिकरण के पुनः काम पर रखने 
` के आदेश को उचित ठहराया। 5 
सेवा समाप्ति के उस आदेश को शुद्ध व सादा ठहराया गया जिसमें यह दिया गया था कि उन्मुक्ति के 
समय चरित्र को सन्तोऽजनक नहीं आँका wart? 
दुर्घटना कारित करने के लिये आकस्मिक चालक के सेवा की समाप्ति का आदेश गाडी उतार कर तथा 
अनुशासनात्मक जाँच के पश्चात्‌ पारित किया गया। कामगार होने के नाते उसका गाडी से उतारे जाने के 
समय का दैनिक वेतन का दावा स्वीकार कर लिया गया।'? 


2 
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शेख सेफुल इस्लाम वनाम इस्पेकटर जनरल आफ पुलिस, 1999(1) एस*एल.आर. 60 ael 

गुलाम अहमद पाल वनाम He एण्ड के» राज्य, 2000/8) एस*एल,आर०391 vt. एण्ड De, ci. dl 

एन» पी» राव. द.म सेन्ट्रल वैंक आफ इंडिया, 2000 (8) एस-एल-आर« 122 ए-पी-। 

. प्रताप सिंह बनाम हरियाना राज्य, 2000 (8) एस«एल.आर« 65 प. ब Bie, खंब्पी, | 

लक्षमण सिंह वनाम राजस्थान राज्य, 1999(1) एसएलआर, 567 राज, : 

ऊप्र+ स्टेट आर.टी.कापेरेशन बनाम मोहन लाल गुप्ता, 2000(5)एस«एल-आर« 323 qm. 

वेद प्रकाश बनाम मेसर्स इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, कान्सट्रक्शन पब्लिक हेल्थ डिवीजन, 2000(5)एस»एलआर०557(पंश व हरि, 
zi. dr.) 

. सी०डी, गौतम वरम उ.प्र, राज्य, 2000(5)एस+एलआरः 294 एसब्सी-। 

` आरवी, मौर्या बनाम डी.एम. गाजीपूर, 2000(3)एस.एल.आर. 626: राम कोर वनाग भारत संघ, 2000(3) एस-एल-आर« 628 
d,q हरि», didi.) 

10. ( bud तनुळू seq. feu. बनाम एउ, वेंकटेश्वर राव, 2000(3)एस-एल-आर«459 v.d: हरियाणा स्टेट 

बोर्ड बनाम आर“पी-सिंह, 1999(2) य yn i व eft) 

. टी. एलन्वानिक वनाम त्रिपुरा राज्य, 2000(2)एसन्एलन्आर, Tite) | 

os q.d qnem i प्रबन्ध निदेशक बनाम एम» रामुलू, 2000(8)एस-एलःआरः55 (ए, पीः)। 
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असन्तोषजनक कार्य के लिये सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया किन्तु सेवा से पदच्युति किये 
गये कर्मचारी स 55 कनिष्ठों को सेवा में रोक लिया गया था। प्राधिरिण के पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश 
को उच्च न्यायालय द्वारा भी समर्थित किया m | 

प्राधिकरण ने सेवा समाप्ति को अवैध ठहराया किन्तु पिछली मजदूरी को इसलिये अस्वीकार कर दिया 
क्योकि कामगार वतौर मजदूर मजदूरी का काम अपने अस्तित्व के लिये करता रहा था। उच्च न्यायालय ने . 
धृत किय कि सेवा से बाहर रहने के समय अपने अस्तित्व के लिये मजदूरी करना पिछली मजट्र? देने से 
अस्वीकार करने का कोई आधार नही। अतः पिछली मजदूरी स्वीकार की गयी।? 

22 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण जबकि वह बीमार था तथा अस्पताल में 
भर्ती किया गया था सेवासमाप्ति को अत्यधिक ठहराया गया। सेवा समाप्ति को आभ्रछण्डित कर दिया गया 
तथा संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि को रोक दिया गया।* 

पुष्टित (कनफर्म्ड) कर्मचारी की सेवा समाप्ति का विना अवकाश के काम <६ से अनुपस्थित रहने के 
आधार पर विना सुनवायी का अवसर दिये पारित आदेश अवैध होने के कारण अपास्त कर दिया गया। 

परिवीक्षाकाल तीसरी वार इस आशा से बढाया गया कि याची अपनी क्रिया-कलापों से सुधार लायेगा 
किन्तु उस पर कोई प्रभाव नहीं पडा। सेवा समाप्ति का आदेश विना सुनवायी का पारित किया गया। आदेश 
कोई कलक नहीं लगाता अतः उसे उचित ठहराया गया? 

विना कारण बताओं नोटिस के तथा विना किसी जाँच के सेवा समाप्ति को दोषपूर्ण ठहाराया गय तथा 
अपास्त कर दिया mr 

बतौर दैनिक मजदूर 240 दिनों से अधिक दिनो की सेवा के पश्चात्‌ कामगार की सेवा समाप्त कर दी 
गयी उनके मेवा की समाप्ति धारा 25-च के प्रावधानो का विना पालन किये कर दी गयी। यह नही दर्शाया 
गया कि वे किसी विशेष योजना के लिये नियुक्त किये गये थे तथा उसका कार्य पूर्ण हो गया था। सेवा 
समाप्ति को औद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 25-च के प्रावधानों का उंल्लधन करने वाला ठहराया 
गया 

जिलाधिकारी की गोपनीय आख्या के आधार पर सेवा समाप्ति के मामले में धृत किया गया कि दोनों 
पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये। याचिका स्वीकार कर ली गयी तथा मामले 
को विवाद से सम्बन्धित जाँच पूरी करने के लिये श्रम न्यायालय के पास वापस भेज दिया mur 

याची की सेवा को असन्तोषजनक कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षाकाल के तीन वर्षों के बीतने 
के पश्चात्‌ समाप्त कर दिया गया। इसने कोई कलंक नहीं लगाया। संविधान के अनुच्छेद 311 के तथा 
प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती।* 

उपयुक्त चयनित सदस्य की उपलब्धता से दैनिक मजदूर की सेवा समाप्ति को वैध ठहराया गया।'° 

याची को रोजगार कार्यालय के जारिये नियमित आधार पर नियुक्त किया गया atl अन्य कर्मचारी ने 
वरिष्ठता का दावा किया अतः याची की सेवा समाप्त कर दी गयी और कोई अवसर At प्रदान किया गया। 
न्यायालय द्वारा दाची को वरिष्ठ ठहराया गया तथा पुनः सेवा में रखने का आदेश दिया गया॥! . 


1. नेशनल को आपरेटिव डेवलपमेंट कापोरेशन बनाम एम,एस+्रावत, 1999(2)एस-एल>आर+396 दिल्ली; सी.एल.लूडवाला बनाम 
म.प्र, 1998(4)एस+्एुलनआर81 (एम.पी., ud) 
2. रवि कुमार वनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय पटियाला, 2000(5) war आर» 752 (ri हरि», Get)! 
NT वनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक प्रातिकरण व श्रम न्यायालय, गडगांन, 1999(7)एसः्एलशआर> 528 (d. aft, 
Gout) | 
जी«एस«राना वनाम पीठासीन अधिकारी, 1998(4)एस.एल,आर.312(पं,व ete) | 
डी,पीन्वनर्जी वनाम एस-एन-वोस और नेशनल सेट्रल फार वेसिक साइस,1998(4)एस+एलनआर»125(कल>खंन्पी,)। 
सी०्एनन्मल्ल> बनाम जम्मू व कश्मीर राज्य,2000(8)एसन्एलनआर०199। 
हरियण्णा राज्य वनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायाय, रोहतक, 1999(2)एस.एल.आर.694(पं.व हरि.)! 
रघुवीर सिंह लनाम हरियाण राज्य, 2000(1 ),एस,एल,आर.460(पं. व ef.) ; 
TE: Nm बनाम पंजाब राज्य, 2000(3) Tae 217(d. व हरिः, Ae Ne): RUA बनाम कदराज रूरल बैंक 
, BAR, 1999(3)एस«एल-आर«423(ज« व क०)। 
10. स्टेट आफ इंश्योरेस प Wd एफ. त्य जयपुर बनाम राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिव्युनल,2000(8) 
एसएलआर, 660 (राज,,खं्पी+)। - 
11. भीमसिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2000 (2) qaan 5591 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 


OND 


T^ ese MG MEI SEM Te 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


324 उत्तर प्रदेश एगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


आकस्मिक मजदूर ने एक व्याक्ते पर हमला कर दिया। स्थलीय जाँच ने इसकी पुष्टि कर दिय(!अतः 
Beat क्षतिपूर्ति के साथ सेवा समाप्त कर दिया गया। धुत किया गया कि यह दण्ड था जो कि नियमित नहीं 
था जिसकी वजह से सेंवा समाप्ति को अभिखण्डित 4२ दिया गया। 

सेवा समाप्ति प्रकरण 

1. प्रवन्ध समिति ने अपीलार्थी की सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव दिनांक 7-11-1979 को पारित 
किया ओर समक्ष अधिकारी ने इसे दिनांक 24-4-1980 को अनुमोदित किया। अपीलार्शी की सेवाये दिनांक 
24-4-1980 तक सभी अर्जित लाभा सहित स्वतः ऊनवरत मध्य हे? 

2. कित अवचार ८९ सेवा समाप्त की गई। आदेश पारित करने से पूर्व प्रक्रिया संचालित नहीं की गई। 
न्यायालय के समक्ष आवश्यक अभिलेख euge नहीं कियें गये। इस प्रकार प्रतिकूल निष्कर्ष लिया गया। विना 
वेतन के पुनर्स्थापन आदेश धारित किया गया! 

3. पदी सेन्ट्रल दैक का कर्मचारी था। उसे न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के 
ॐ= ` भ्नपराध में सिद्धदोष पाया। उसका दण्डादेश अपील में निलम्बित हुआ लेकिन वह एक अपराधिक 
आरोप मे सिद्धदोष रहा। प्रत्यर्थीगण को उसकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार था! 


4. अर्यी सहायक आसूचना अधिकारी कार्य पर सोते हुए पाया गया। 172 वर्ष की अवधि में 6 माह 
का बार-बार अवकाश लिया। उसकी सेवाये समाप्त कर दी गई। अधिकरण ने आदेश निरस्त कर दिया। 
अभिनिर्धारित किया कि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि उस सेवा में अनवरत रखना उपयुक्त नहीं url 
सेवा समाप्ति समान्य थी कलेकित नहीं। अधिकरण का आदेश निरस्त किया गया! 

S. कास्टेबल पद पर स्पेशल सर्विस व्यूरो में 17 वर्ष की दोषरहित सेवा रही। उसका एक पैर क्षतिग्रस्त 
हुआ। अंततः वायां पैर विच्छेदित किया गया। वह किसी अन्य पद पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। 
सेवा समाप्ति के आदेश की संपुष्टि को निरस्त किया गया। प्रत्यर्थीगण को निदेशित किया गया कि परसन्स 
विद डिसएविलिटीज ईक्वल आपोर्चुनिटी प्रोटेक्सन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टीसीपेशन एक्ट, 1993 की 
धारा 47 के अर्न्तगत अनुतोष प्रदान करे! 


6. बस कन्डक्टर पर यात्रियों को टिकट निर्गत न करने के अवचार की पुष्टि हुई जो बेईमानी से 
संबंधित है। नियोक्ता ने विश्वास खो दिया। अधिकरण एवं एकल न्यायमूर्ति ने अवचार की संपुष्टि ठीक 
प्रकार की सेवा समाप्ति का आदेश न्यायोचित ठहराया। हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है? 

. 7. पुलिस कास्टेविल के विरुद्ध एक घटना के संबंध में जाँच की गई। जिनमें प्रत्यर्थी ने शराव का सेवन 
किया और महिला कास्टेविल के साथ दुराचरण किया। नियमानुसार सेवा से पृथकूकरण किया गया। प्रत्यर्थी 
एक सक्षम पुलिस अधिकारी प्रमाणित होना असम्भाव है। क्या दुर्व्यवहार सेवा समाप्ति आदेश का उद्देश्य 
अधवा आधार है? अन्वेषण की प्रकृति तथा उद्देश्य सेवा समाप्ति दुराचरण पर नहीं बल्कि नौकरी की 
उपायुक्तता के निर्धारण में दुर्व्यवहार के कारण की गई। अभिनिर्धारित किया कि ऐसे सेवा समाप्ति की प्रकृति 
दण्डात्मक नहीं अपितु सामान्य पृथक्करण है। उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया गया।* 


8. सेवा समाप्ति सिद्धदोष के आधार पर थी। अपीली न्यायालय द्वारा दोष से मुक्ति मूलहीन है। यह 
सुस्थापित विधि हे कि अनुशासनिक अन्वेषण का निष्कर्ष दण्ड न्यायालय से भिन्न हो सकता है। दण्ड 
न्यायालय में अपराध सिद्ध करने हेतु कठोर साक्ष्य के दायित्व की आवश्यकता है वैसी अनुशासनिक प्रक्रिया मे 
नहीं है! प्रत्यर्थी ने.यह दावा नहीं किया है कि अनुशासनिक प्रक्रिया निष्पक्षता से संचालित नहीं की गई। सेवा 


1. नरसिंह पाल बनाम भारत संघ, 2000 (3) एसः्एल,्जे, 332 एस.सी.:ए.आई,आर., 2000 एस.सी.1401 
2. सोहन लाल शर्मा बनाम उपशिक्षा निदेकशक मेरठ आदि,2002(2)एस«एलनआर, 274 ml 
3. नरोत्तम प्रसाद गौतम बनाम उ.प्र. राज्य, 2001 (4)एस.एल.आर. 619 gate! 
» 4. एन>णण्डुरंगाराव दनाम सीन्वीनआई«, 2001(6)एस»्एलनआर, 472 Hetel 
5. यूनिवन आफ इण्डिया आदि बनाम एनपीन्वाजपेई, 2003(2)एस+एल-आर,सु+्कोन। 
6. ` कुणाल सिंह वताम यूनियन आफ इण्डिया,2003(2) ईनएस+सीः 134: 2003 एनआई+आरम्सुश्कोश, 1623: 2003(4)एस-सी-सी- 
524: 2003(2)जे. टी. 132: 2003(2)ुप्रीम 1021 
7. रीजनल मैनेजर राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाम सोहन लाल आदि, 2004(4)ईएसन्सी 590(सु+कोः)। 
e. स्टेट आफ पंजाब बनाम बलवीर सिंह, 2004(5)ई-एसःसी.1 सुः्को-। 
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समाप्ति अनुशासनिक समिति के निष्कर्ष के आधार पर थी, यह em कि अपीली म्यायालद ने प्रत्यर्थी को 
दोष मुक्त कर दिया, परिणामहीन था।' 

9. महाविद्यालय के प्राचार्या के विरूद्ध जाँच की गई और उसे दोषी पाया गया। प्रत्येक स्तर पर 
श्रवणधिकार प्रदान किया शया किन्तु वे समिति के सक्षम कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए। कुलपति मे सेक 
समाप्ति का अनुमोदन किया! सेवा समा के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि समुचित सुरक्षा 
श्रवणाधिकार प्रदान किया गया अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को समुचित श्रवण अवसर प्रदान किया 
गया किन्तु वह समिति के समक्ष उपस्थित नही हुआ। इसलिये आक्षेप करना अल्पमत है। निर्वाह भत्ता का 
भुगतान न करना श्रदण के अवसर का निषेध नहीं है। प्रकरण निश्चित निदेशाँ के साथ पुनर्विचार हेतु उच्च 
न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया।” 

10. अपीलार्थी, भारतीय वायुसेना के एक नायक, द्वारा वायुयानों को विभार्शि(। क्षति पहुँचाने के कारण 
अन्वेषण न्यायालय ने दोषी पाया। अपचारी अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अन्वेषण न्यायालय द्वारा अस्वीकार 
किया गया। अन्वेषण न्यायालय द्वारा सेवाविमुक्ति आदेश पर उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका निरस्त करते 
हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उच्च न्यायालय के आवेश के विरुद्ध अपील की गई। अपीलार्थी के 
विरुद्ध आरोप गम्भीर प्रकृति के थे जो वायु सेवा से सम्वन्ध रखते थे जिससे वह नियुक्त था अभिनिर्धारित 
किया कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीँ el अतः निर्णय अहम्तक्षेप है। अपील निरस्तार्ह BD 

11. अराजकीय शिक्षा संस्थाओं के सेवाविमृक्ति अध्यापकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही के उःभाव में वह 
अवधारित किया गया कि उनके सेवा सामाप्ति के आदेश अवैध थे! दोनों अध्यापक सेवा में पुनःस्थापित 
करने योग्य él किन्तु अवशेष वेतन देय नहीं होगा। अपीलार्थी संस्था को परिवचन देंगे कि छात्रावास के कार्यों 
को करेंगे जैसा कि सेवा में प्रवेश के समय करार किया गया।* 

12. कालेज के प्रधानाचार्य ने विदेश जाने के लिए आँत अवकाश एवं स्वीकृति Ec प्रार्थना-पत्र लिया। 
केन्द्रीय विद्यालय संस्थान के आयुक्त ने उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होन के आधार पर 
्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया। प्रधानाचार्य कार्य पर नहीं लौटे। उनके विरुद्ध Uu. रूल 1965 के 
अन्तर्गत कार्यवाही की गई और उन्हें फरार घोषित कर दिया! नियम 10(2) के अन्तर्गत सेवा समाप्ति कीः 
गई। उसकी अपील निरस्त हुई। अपील पर कैंट ने दण्डादेश फो निरस्त कर दिया और प्रत्यर्थी को निर्देशित 
किया कि सेवा विमुक्ति के दिनांक से सम्पूर्ण परिणामिक लाभों दो साथ पुनःस्थापित किया जाय! अधिकरण के 
इस निर्णय को उच्च न्यायालय ने स्थापित किया। इसके विरुद्ध अपील प्रमुख आवश्यकता यह थी कि एक 
निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता कि अन्वेषण प्रक्रिया प्रचलित करना युक्तियुक्त रूप से अव्यवहार्य धा] ऐसी 
कार्यवाही अभिलिखित नहीं की गई। अतः कैंट तथा उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटिहीन है! प्रत्यर्थी अवशिष्ट 
वेतन पाने को उर्ह नहीं है। क्‍योंकि उभने प्रारम्भिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया। वह लाभजनक Senn 
नहीं था। अपीलार्थी कोई विभागीय जाँच कर सकते हें 

13. कर्मकार की भर्ती में कपट के दुराचरण के आधार पर सेवा समाप्त की गई। यह दर्शाने के लिये कि 
कर्मचारी ने नौकरी में आवेदन करने के लिए कपटपूवंक कार्य किया और दुव्यपदेशन किया, सामग्री प्राप्त नहीं 
हुई। प्रवन्धतंत्र कर्मचारी को कपट का संज्ञान प्रमाणित करने और जानबूझकर वह कपट अपराध wry में 
संलिप्त रदा, से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा! अधिकरण तथा उच्च न्यायालय सेवा समाप्ति 
के आदेश को निरस्त करने में न्यायोचित था! 

14. कर्मचारी वैंक में खजांची कम लिपिक पद पर कार्यरत था। अपन अवकाश की समाप्ति पर कार्य 
पर नहीं लौटा। इस कारण प्रदर्शन सूचना दी गई कि वह इतनी रम्बा अवधि तक अनाधिकृत अवकाश पर 
क्यों रहा? कारण प्रदर्शन सूचना के उत्तर में तृतीय पक्ष ने सूचना प्रदान की कि अपीलार्थी दीमार था! 


1. इलाहाबाद डिस्ट्रिक कोआपरेटिव वेक लि, cx पिधावारिध मिश्र, 2004(3) ए+डब्ल्यन्सी, 2718 सुनको :2004(6)सुप्रीम 127: 
2004 (4)ईएसन्सी+5-14 सुनको. 2004(6)m  'तो,सी-482:2004(6) Feet. 343: 2004(6)स्केल 5851 

2. इन्द्रमान गौड़ बनाम प्रवन्ध समिति, 200444) fmm." 532 m. : UNM gale 2004, 248 : 2004(1) 

एसन्सीनसीन 281: 2003(8) Fat 471 : 2003(2) स्केल 454 : 2003(8) सुप्रीम : 2004(1) aa. ac ame 2321 

स्वदेश पाल वलिमात em एअर फोर्स कमाण्डेंट इन चीफ आदि, 2005/:) ई-एस-सी- 16 ca 

राम किसन विवेकानन्द मिशन वनाम स्टेट आफेँ वेस्ट बंगाल आदि, 2005(1) Éta सुशको 1091 

केन्द्रीय विद्यालय संस्थान बनाम एस.सी. शर्मा, 2005(1) Eae 125 gael 

चीफ इंजीनियर Tas. एण्ड अन्य बनाम सुरेश रघुनाथ गोकरे, 2005(2)*,एसः्सीः (सु.को,) 1591 
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तत्पश्चात्‌ अपीलार्थी ने अतिरिक्त अवकाश हेतु प्रार्थना की। वैंक को संज्ञान हुआ कि अपीलार्थी लाभदायी 
सेवायोजित है और सेठ में सूचना प्रदान करने में रुचि रखने वाला नहीं है। द्विपक्षीय समझोता क प्रावधानों 
क अवलम्वन कर अपीलार्थी को सेवाओं से अवमुक्त कर दिया। पुनर्स्थापना की माँग करते हुए वेक को सूचना 
दी गई। औद्योगिक अधिकरण ने बिना विगत वेतन के पुनर्स्थापन के निदेश दिये। उक्त पक्षो ने समादेश 
याचिका योजित की। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तत्पश्चात्‌ कर्मचारी ने 30 दिन के 
भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा! विधिक कल्पना वलवती 
झोगी। अवकाश समाप्त होने के बहुत समय पश्चात्‌ अवकाश स्वीकृति हेतु मात्र प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने से 
यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारी का भाग सदभाविक है। जव एक प्रश्चात॒वर्ती तिथि को एक 
प्रार्थना-पत्र चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया वह वास्तविक रूप में द्विपक्षीय 
समझोता की धारा 2 के अन्तर्गत वैंक के क्षेत्राधिकार के क्रियान्वयन में एक अवरोध स्थापित करेगा। 

15. सेवा समाप्ति के आदेश को प्रारम्भ से शून्य और नोन एक्ट (None Act) अभिनिर्धारित किया। 
सेवायोजित अनवरत सेवा मे el वहाँ विगत वेतन का विवाद था। जिसके लिए विनिर्दिष्ट आदेश डिग्री में नहीं 
'था। कर्मचारी कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति का दोषी रहा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में कल्पना 
से अर्जित वेतन वृद्धियो का दावा नहीं कर सकता है!” 

16. निगम के कर्मचारी की सेवायें अवैध रूप से समाप्त कर दी गई। अभिनिर्णीत किया कि सेवा 
समाप्ति अवैध थी और पुनर्स्थापन निदेषित किया विगत वेतन भुगतान के प्रश्‍न को निर्णीत कराने हेतु 
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत सन्दर्भित किया जाना विहित है। यह कहना उचित 
नहीं है कि सामान्यत: पुनर्स्थापन होने पर एक कर्मचारी विगत वेतन का पात्र होता है। उच्च न्यायालय यह 
उपधारणा करने में कि पुनर्स्थापन के उपशमन में विगत वेतन अन्तर्निहित है, सही नहीं ar 

17 सेवा समाप्ति-अवशिष्ट वेतन की वृद्धि के लाभ पुनर्स्थापन आदेश पारित किया। क्या कर्मचारी ने 

सम्पूर्ण अवशिष्ट वेतन प्राप्त करने के उपरान्त स्वेच्छया सेवायें आ गयी। प्रवन्धाधिकरण दोपसिद्ध करने में 
असफल रहा न्यायालय के निष्कर्ष को उच्च न्यायालय में तथ्य निष्कर्ष के रूप में स्वीकार किथा। हस्तक्षेप की 
आवश्यकता नहीं है। | 

18. कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के अवलम्वन में असमर्थ रहा। सेवायोजक ने अन्वेषण का आदेश किया 
तथा सेवा से पृथक्करण की .संस्तुति की। जवकि वह अन्वेपण अधिकारी के निप्कर्ष से सहमत हुआ। 
अनुशासनिक अधिकारी को कारण अभिलिखित करने चाहिए। वाक्यांश “स्वनिप्कर्प” का अर्थ अनुशासनिक 
अधिकारी का स्वतंत्र निर्णय है। अनुशासनिक अधिकारी को अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिये गये कारणों से 
अलग कारण अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी के कारणों को दुवारा वर्णन 
करना आवश्यक नहीं है। 


19. प्रत्यर्थी निगम के विभिन्न प्रवन्धों के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में कार्य करता रहा। अपूर्ण अवधि 
से सेवाओं में अवरोध हुआ। क्या कर्मकार ने 240 दिन कार्य किया? औद्योगिक अधिकरण ने इंडिस्ट्रियल 
डिसप्वूट एक्ट, 1947 की धारा 25 एफ का अनुपालन किये विना सेवा समाप्ति को उचित माना। किन्तु 
किसी प्रकार उच्च न्यायालय ने सेवा समागति को अवैध अभिनिर्धारित किया और पुनर्स्थापन का निदेश ar 
यह अभिनिर्धारित किया कि थाची की सेवायें उस उद्योग के विभिन्न अनुभागों में उसी सेवायोजक के अन्तर्गत 
आरणित की जायेगी। इसलिये अधिनियम की थारा 25 एफ की अतिक्रमण. करने के कारण सेवा समाप्ति 
अवैध अभिनिर्धारित को गई। 50% विगत वेतन के साथ पुनर्स्थापन का निदेश किया गया!” 

20. कर्मकार ने एक वर्ष में 240 दिन पूर्ण किये। अधिकरण ने 50% विगत वेतन सहित पुनर्स्थापन 
का निदेश दिया। अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने एक वर्ष में 268 दिन कायं किया इसलिए सेवा समाप्ति 


. विवेकानन्द सेठी वनाम चेयरमैन जम्मू तथा कश्मोर बैंक लि. आदि, 2005 fuat (Gle) 2601 

, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वनाम श्याम बिहारी लाल गुप्ता, 2005(4) ई,एस.सी. 5061 

. आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा अन्य वनाम diu. डेविड पौल 2006(2) ई.एस.सी, 176 gem 

मिक्स (इण्डिया) टूल्स (Ae) बनाम राम सूरत, 2004(4) ई-एस-सी- 557 (Fl) : ए-आई-आर» 2004 सुनको. 320 : 
2004(5) एस+एल,्टी 4351 

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिश तथा अन्य बनाम Ga. खन्ना, 2005(4) FTA ete 529 सु.को०। 

डीनजी»एम, ऑयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. आदि बनाम इलियास अब्दुल रहमान, 2005(3) ई.एस.सी, 4241 
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विना सूचना के और विना अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के पालन किये अनुचित है। इस प्रकार qua 
के योग्य है। किसी प्रकार 50% विगत वेतन का निर्णय agaa है waite कर्मकार usd श्रेणी में 
सेदायोजित था। शहर में चतुर्थ श्रेणी प्रकृति # कार्य की प्रचुरता थी।! 

21. प्रत्यर्थी एल-वीनआई, में संदेश वाहक के रूप a दैनिक मजदूरी पर नियुक्त था। 87 दिन कार्द 
किया।. प्रत्यर्थी की frags; में किसी प्रक्रिया या नियम का पालन नहीं किया गया। किन्हीं wel शर्तों पर 
संविदा नहीं gem! नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हआ। नियुक्ति पूर्णरूपेण तदर्थ थी। सेवा शमाप्ति >द्योगिऊ विवाद 
अधिनियम की धारा 25एच के अन्तर्गत अवध नहीं। आ;करण का अधिनिर्णय उच्च न्यायालय का निर्णय 
सेवा को ब्रुटिपूर्वक समाप्त किया जाना और सेवाओं का अभिनिर्धारित किया जाना गलत है! 

22. मध्य प्रदेश राज्य के वन विभाग की एक इकाई में प्रत्यर्थी दैनिक वेतन भोगा चौकीदार के पद पर 
कार्यरत रहा। “श्रम न्यायालय का अधिनिर्धारित कि प्रत्यर्थी न 240 दिन से अधिक अवधि तक ए' वर्ष में | 
कार्य कियः और सेव"जक ने छंटनी प्रतिकर का भुगतान नहीं किया। उसे सम्पूर्ण विगत वेतन के साथ 
gastos निदेशित किया। इस आदेश के विरुद्ध समादश याचिका निरस्त हो गई" राज्य ने अपील योजित 
की। एक दैनिक वेतन भोगी पद पर अधिकार नहीँ रखता। वन विभाग राज्य की एक इकाई है और इसके 
कर्मचारी एक स्तर प्राप्त करते हैं स्तर प्राप्त करने के लिए और संविधान क अनुच्छेद 311 का संरक्षक प्राप्त 
करते हुए सभी नियुक्तियाँ संवैधानिक योजनान्तर्गत की जानी चाहिए। जैसा कि अनुच्छेद 14 व 16 में, ` 
संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानानुसार निर्मित नियमों या विधाळी कार्य के निवन्धनों क अनुसार - 
निर्धारित है। अपीलार्थी की उत्पादन इकाई वन्द हा गई थी। एव समादेशात्मक क्षतिपूर्ति 5पये दस हजार उन्हें 
प्रदान करना अभिनिर्णीत था और जिस अवधि में उसने वास्तव में कार्य किया था श्रम न्यायालय वे निर्णव 
और उच्च न्यायालय के निर्णय के अग्रसर करने में पुनस्ट्रपन पर कार्य किया वेतन का अधिकारी था। श्रम 
न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय ने Pore कर दिया और राज्य की अपील 
स्वीकार की गई! 
अनाधिकृत अनुपस्थिति 


1. विना अवकाश अनुपस्थिति पर न तो अधिनिविम और न नियम स्वतः सेवा सामाप्ति प्रदान करते 
Z| अधिनियम और नियमों का अनुपालन या प्राकृत नियम के सिद्धान्तों का अनुसरण आवश्यक Èl इसलिए 
विना अवसर प्रदान किये सेवा समाप्त करना अवैध हे इस प्रकार सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया जाता है।* 

2. कर्मकार की सेवायें विना स्वीकृति अवकाश के अनुपस्थित रहने पर समाप्त की गई। अधिकरण ने 
वीमारी के कारण अनुपस्थित पाया जो साशय नहीं था और प्रवन्ध का कार्य अवैध था। 67 प्रतिशत विगत 
वेतन के साथ पुनर्स्थापन का आदेश किया। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निष्कर्ष को सहमति दी। उच्च 
न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रचलित आदेश के लिये प्रकूत न्याय के सिद्धान्तों के परिपालन की एक 
BS आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय की सम्पुष्टि की। अपील निरस्त की गई।? 


3. प्रत्यर्थी अवकाश पर गया और 190 दिन अनुपस्थित रहा। उसको सूचना दी राई किन्तु सूचना. के 
सन्दर्भ में न तो कार्य पर आया ओर न ही स्पष्टीकरण दिया अतः सेवा समाप्त की गयी। उसने उच्च 
न्यायालय में कहा कि नेत्रव्याधि के कारण वह कार्य पर नहीं लौटा किन्तु अपने कथन को प्रमाणित, नहीं 
किया। उच्च न्यायालय के प्राकृत न्याय के अतिक्रमण के कारण कि प्रकरण में जाँच नहीं की गई सेवा 
समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। वैंक और कर्मचारी के मध्य संविदा कि जब कर्मचारी अवकाश के 
उपरान्त 90 दिन अपुनस्थित रहेगा, बैंक उसे कार्य पर लौटने की सूचना देगा और यदि वह 30 दिन के 
भीतर नहीं लोटता है या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है तो स्वतः अनिवार्य Wer निवृत्त होगा। प्रत्यर्थी 


जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज लगाम रूधान सिंह, 205503) ईन्एसन्सीन 484 Fate! 

रीजनल मैनेजर, एस+्वीनआई,» बनाम राकेश कुमार तिवारी, 2006(2) fumus 108 ql 

स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आदि वनाम अर्जुन लाल रजक, 2006(2) ईनएसन्सी, 1351 

लक्ष्मण छुन्दप्पा धमनेकर तथा अन्य बनाम मैनेजमेंट आफ विश्व भारत सेवा समिति तथा अन्य, 200; (4) एस.एल.आर० 570 सून्को- 
: 2001(4) Cette 603 YP : एनआईनआर, 2001 Yle 2836 : 2001(8) एस.एल.टी» 818 : 2001(7) सुम 2781 
मै, लक्ष्मी प्रेसिजन सर्विस लि. बनाम रामभगत, 2002(5) एस.एल.आर. 612 सुन्को, : 2002(3) ईनएस+सीः 133 yar : 
2002(6) 33i. 1621 
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न तो कार्य पर लौटा और न संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि 
उच्च न्यायालय के प्राकृत न्याय के अतिक्रमण के आधार पर सेवा समाप्ति आदश को निरस्त करने में त्रुटि 
की और उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। 


अवैध नियुक्तियाँ 

1. अपीलार्थी के विभागीय डिलिवरी एजेन्ट के पद को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्यतायें की। वह 
नियुक्त पद पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अपीलार्थी ने सेवा समाप्ति के आदेश के दिनांक को 3 
वर्ष अनवरत सेवा नहीं की। सेवा समाप्ति का आदेश वैध Èl? 

चयन हुआ और नियुक्ति की गई। सेवा में बहुत सी अनिवार्यताओं के कारण 6 माह पश्चात्‌ सेवा 
समाप्त की गई। पाया गया कि जहाँ केवल जाली या छापा साक्षात्कार Al अभिलेखों को विगाड़ा गया धा। 
दस्तावेज रचित थे। उच्चतम न्यायालय ने खण्डपीठ के आदेश की पुष्टि की। खण्डपीठ के निष्कर्ष को वैध 
घोषित करते हुए अपील निरस्त की गई। 

3. प्रत्यर्थी ने जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की और जाँच में आरोप सिद्ध हए इसलिए 
उसकी सेवायें समाप्त की गई। उच्च न्यायालय ने दो वेतन वृद्धियाँ अवरुद्ध कर पुनर्स्थापन आदेश किया। 
उच्चतम न्यायालय ने इसे उचित अभिनिर्धारित माफ नहीं किया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दोपारोपण सम्पुष्ट 
किया गया। 

4. प्रत्यर्थी की नियुक्ति इस आधार पर की गई कि वह अनुसूचित जाति का है। सेवा समाप्ति का आदेश 
हुआ। किन्तु जाँच समिति ने पाया कि वह अनुसूचित जनजाति का नहीं है। इस प्रकार उसकी नियुक्ति विधि 
की दृष्टि में नियुक्ति ही नहीं है। इस प्रकार सन्दर्भित करने में विलम्व जाँच समिति के आदेश को अवैध नहीं 
करता है। विलम्वित निर्देश विषयक विचार महत्वहीन है। वह मूल पद पर पुनर्स्थापित नहीं हो सकता ED 
छटनी l 

कर्मकार की नियुक्ति विशेष उद्देश्य हेतु की गई थी जिसके पूर्ण होने पर इसे हटा दिया गया। 
अभिनिर्धारित किया कि वह छॅटनी नहीं है। श्रम न्यायालय का निष्कर्ष न्यायसंगत था और कर्मकार किसी 
उपशमन का अधिकारी नहीं था! उच्च न्यायालय ने उस आदेश में हस्तक्षेप किया जिसे उच्चतम न्यायालय ने 
निरस्त कर दिया।° | 

नेत्रज्योति जाने पर चालक की सेवायें छटनी की परिभाषा पर विश्वास करते हुए समाप्त कर दी गई। 
उच्च न्यायालय ने धारा 2 (ओ«ओ०) के अन्तर्गत छँटनी की परिभाषा पर ध्यान न देने से त्रुटि की जो 
अस्वस्थ स्वास्थ्य के कारण सेवा समाप्ति को समाहित नहीं करता और विगत वेतन के साथ पुनर्स्थापन की 
उपशमन प्रदान कर दिया। कर्मकार सेवा निवृत्त हो चुका है। उक्त आदेश में भुगतान के उपशमन में हस्तक्षेप 
करते हुए उसे निरस्त किया. जाता है। 

अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि छँटनी किया गया कर्मकार संविदाकार द्वारा सेवायोजित नहीं था 
और वे सीधे सेवानियोजित थे। एतद्पश्चात्‌ के अनवरत रहने चाहिये। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने से 
मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि अधिकरण का निष्कर्ष न्यायसंगत था इसलिए 
अधिकरण का निर्णय अहस्तक्षेप है। 

प्रत्यर्थी निरीक्षक की पद समाप्ति के आधार पर सेवा सामाप्त की गई। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 
निर्णीत किया कि प्रत्यर्थी पुनर्स्थापन हेतु अर्ह है। लेकिन पद समाप्त होने के कारण पुनर्स्थापन स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता है। किसी प्रकार याची विधि अनुकूल प्रक्रिया संचालन हेतु स्वतंत्र है। इस आदेश के विरुद्ध 


. पंजाब व सिन्ध वैंक बनाम सकत्तर सिंह, 2001(1) एसएलआर. 281 सुशको. 

. बृज मोहन बनाम भारतीय संघ, 2001(8) एस.एल.आर. 320 सु.को. : 2001(2) f.m. 376 सु.को.। 

नजीरा बेगम लश्कर आदि वनाम स्टेट ऑफ आसाम आदि, 2001(2) एसएलआर. 328 Yh l 

सेक्रेटरी ए-पी०एस«डब्ल्यू-आर»आई« सोसायटी बनाम vis प्रबल आदि, 2001 (1) TAT 1 Azle! 

बैंक ऑफ इण्डिया बनाम अविनाश डी. मन्दिविकर आदि, 2005(4) ई.एस.सी, 5981 

मै. हरियाणा स्टेट एफ-सी-सी« डब्ल्यू, स्टेट लि, S रामनिवास तथा अन्य, 2002(5) TRUTAR 277 सुन्‍को«। 

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि. वनाम श्रम न्यायालय आगशिसी-त्तथा अन्य, 2001(7) एसः्एलआर, 813 सु.को। 

मै. इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर (wn) लि. बनाम इण्डास्ट्रयल ट्रिब्यूनल इलाहाबाद आदि, 2002(2) एस-एल-आर« 706 qm. : 
2002(5) ई.एस.सी« 274 सुन्कोः। ie. 


७ १० ०0 ४ (० ।> ++ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-2] उत्तरें ESP aR रक रि? सकी शिधा न्ति? RASA NAR 329 


अपीलार्थी ने अपील नहीं की। अतः आदेश अंतिम हो गया। प्रत्यर्थी ने cette. योजित की और दूसरी 
समादेश याचिका योजित की। जिसे एकल न्यायमूर्ति ने स्वीकार करते हुए यह निर्णीत किया कि निरीक्षक का 
पद विधि स्थापित है और पूर्व समादेश याचिका का निर्णय व आदेश अंतिम हो चुका है। अभिनिर्धारित किया 
कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक और उसको पुनर्स्थापन के विधि प्रदत्त अधिकार से 
वंचित करने हेतु की गई है। अपीलार्थी की दूसरी एल+्पीनए० खण्डपीठ ने निरस्त कर दी। अभिनिर्धारित किया 
कि राज्य की कार्यवाही दुर्भावनाजनित थी और पद को दुर्भावना से समाप्त किया गया था। अतः अपील 
हस्तक्षेप योग्य नहीं है। जो en निरस्तार्ह है! 
परिवीक्षाधीन मामले 

परिवीक्षाधीनां की स्थिति अस्थाई नियोजकां के समद्रश्य ही है चूँकि उपरोक्त विवेचित उपवंध भी उन पर 
समान रूप से लागू होता है। उन मामलों में कार्यवाही साधारणतया अस्थाई सेवा नियम के अधीन नहीं की जा 
सकती है अपितु परिवीक्षाधीन निर्देशों के अधीन की जायेगी। परिवीक्षाधीन से सम्वन्धित एक प्रश्न यह है कि 
परिवीक्षा के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति का स्तर जिसका पद परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर संपुष्ठ 
नहीं किया गया है.या विशेष आदेश के सूत्रपात द्वारा अवधि वढ़ा दी गई है, क्या होगा। उच्चतम न्यायालय ने 
यह अभिमत प्रकट किया कि ऐसे मामलों में विवक्षित. रूप से परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर दिया 
mAT? दूसरे शब्दों में जव तक आदेश द्वारा संपुष्टि न हो जावे परिवीक्षाधीन नियोजक स्थाई नियोजक की 
हैसियत नहीं अर्जित की सकता zl | 

जहाँ भी. विहित करार द्वारा अधिकतम निर्दिष्ट अवधि के सिवाय जिसमें कि परिवीक्षाधीन की अवधि 
बढ़ायी नहीं जा सकती है, परिवीक्षाधीन की वृद्धि के अभिव्यक्त आदेश विना उपरोक्त वाध्यकारी अवधि के 
पश्चात्‌ भी वह अपने पद पर वने रहने का हकदार होगा, तथा वह उक्त पद पर स्थाई माना जायेगा। भारत 
सरकार द्वारा परिवीक्षाधीन की अवधि की समाप्ति पर पद के स्थायी होने के आदेश का दिया जाना, 
परिवीक्षाधीन की अवधि सचल नहीं होती अपितु ऐसा स्थावित्व एक पाश्चिक आदेश द्वारा पद के स्थायी होने 
के बारे में दिये गये आदेश के द्वारा होगी।* 

इस संदर्भ में आवेदन जीनआईनएमन्एच-एन 44/1/59 ईस्ट (ए) दिनांक 15.4.1959 पर ध्यानाकर्षण 
आवश्यक होगा जो कि विहित करता है कि 

साधारणतया परिवीक्षाधीन मामले में विस्तारण का किया जाना यह इच्छाधीन नहीं है कि एक नियोजक 
को अवसरानुकूल वर्ष भर की अवधि तक परिवीक्षाधीन रखा जाये। इसलिये अपवादित कारण यह होगा कि 
परिवीक्षाधीन का एक वर्ष से अधिक का विस्तार नहीं करना चाहिये तथा उन्हें साधारण अवधि से दो वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये परिवीक्षाधीन न रखा जाये। Unum. अनवर वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया जहाँ पर 
याचिकादाता प्राउम्भतः परिवीक्षा पर दो वर्ष के लिये प्रारम्भतः नियुक्त किया गया तो उक्त दशा में दिल्ली 
उच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि उपरोक्त ज्ञापन की शतों में याचिकाकर्त्ता को चार वर्ष पश्चात्‌ 
स्थायी किया जा सकता है। 

यह सुस्थापित है कि कोई निजी सेवायोजक परिवीक्षाकालीन अवधि में या उसके अवसान पर किसी 
परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त कर सकता है, दिशी सरकारी सेवक के सम्वन्ध में भी स्थिति समान ही है। 
इस प्रकार की सेवा समाप्ति साधारणतया स्वयं ही कोई दण्ड नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति 
सरकारी सेवक को ऐसे पद धारण करते रहने का अधिकार उससे कुछ भी अधिक नहीं होता जितना कि 
किसी निजी सेवायोजक द्वारा परिवीक्षा पर सेवायोजित किसी सेवक का ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो। 
लेकिन यदि सेवा समाप्ति दुराचरण, असावधानी या अन्य अनर्हता पर आधारित हो, तो वह दण्ड होती है। 


1. यूनियन ऑफ इण्डिया वनाम मालती शर्मा, 2006(2) ई.एस.सी, 157 quate 

2. धनन्जय भाई राम जी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, एनआईनआर« 1985 YF 6031 

3. स्टट ऑफ पंजाब वनाम धरम सिंह, एआई-आर०-1968 सुशको 1210; ओम प्रकाश मौर्या बनाम gd. कोआपरेटिव फेडरेशन, 
एनआई-आर+ 1986 सुनको. 18441 

4. डी.पी, एण्ड ए.आर.ओ.एम, नं, 2110 11/2/80 ईस्ट (सी) दिनांक 19 मई, 1983 तथा ओ.एम« नं. 21011/3/83 ईस्ट डी, 
दिनांक 5 दिसम्बर, 19841 

5. 1984 लेब आई.सी. (एन-ओ-सी-) 931 
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“एक प्रस्थापन के सार के रूप में यह निर्धारित नहीं किव! जा सकता है कि जब किसी परिवीक्षाधीः की 


सेवा, सेवा समाप्ति के आदेश में इससे अधिक कुछ न कहकर समाप्त कर दी जाये कि सेवायें समाप्त की 
जाती है, तो मामले के तथ्यों पर तथा उसकी परिस्थितियों में, वह कभी दण्ड नहीं हो सकती m यदि किसी 
परिवीक्षाधीन को दुराचरण या अदक्षता के आधार पर अथवा किसी समान अन्य कारण से, बिना किसी उचित 
जाँच और उसको अपने उन्मोचन के विरुद्ध कारण दिखाने को युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उन्मोचित कर 
दिया जाय, तो वह किसी दिये गये मामले में संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ के अन्तर्गत सेवा से हटाया 
जाना होगा।' 


नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सेवा में अनवरत रहने के विषय में अन्वेषण करने से यह अवधिरित नहीं 


किया जा सकता है कि अन्वेषण दण्डरोपण हेतु है। परिवीक्षावधि अथवा परिवीक्ोपरान्त परिवीक्षाधीन की 
सेवा समाप्ति सामान्यतः दण्ड नहीं होगा। परिवीक्षावधि यह देखने के लिए है कि कर्मचारी को सेवा में रखा 
जा सकता है अथवा नहीं। क्या आदेश दण्डात्मक है यह परीक्षण करने के लिये यह देखना चाहिए क्रि क्या 


है।? 


आरोपों पर पूर्ण औपचारिक जाँच की गई और निष्कर्ष दोष क! था। एक सामान्य सेवा समाप्ति कलंक नहीं 


अपीलारथी की परिवीक्षाधीन नियुक्ति दो बार विस्तारित की गई। सेवा समार? आदेश में विवरणित है 


“कार्य एवं व्यवहार” संतोषजनक नहीं पाया। एक तथ्य निष्कर्ष में उनमें ज्ञान और समर्पण का अभाव पाया। 
अभिनिर्धारित हुआ कि सेवायोजक को कर्मकार की उपयुक्तता निश्चित करने के लिए ऐसी जाँच करने का अधिकार 
है। ऐसी भाषा परिवीक्षाधीन को कलंकित मात्र करने याली नहीं हो सकती Bl अतः तर्क निरस्त की गई? 


यह निर्धारण कि सेवा समाप्ति का आदेश साधारण है या दण्डात्मक प्रत्येक प्रकरण के de एवं 


परिस्थितियों पर Peta होना चाहिये। पुनरावेदक परिवीक्षावधि में अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहा। उसे पूर्व 
में चेतावनी दी गई किन्तु सेवा समाप्त नहीं की गई। इस प्रकार इस समय उसकी सेवा समाप्ति सामान्य थी सेवा 
समाप्ति के आदेश से असहमत होने का कोई अच्छा कारण विद्यमान नहीं है।* 


प्रत्यर्थी पुलिस कांस्टेबिल पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त हुआ! गरिवीक्षाकाल की समाप्ति के उपरान्त 


लगभग 15 माह सेद!योजित veri तब उसका परिवीक्षाकाल 15 माह के लिये विस्तारित किया गया। इसके 
20 माह पश्चात्‌ उसकी सेवायें परिवीक्षाकल में असन्तोषजनक कार्थ के आधार पर समाप्त की गई। जब तक 
विशेष आदेश नहीं है कि परिवीक्षावधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण की, उसकी परिवीक्षाधीन सेवाओं को: स्वतः 
संतोषजनक नहीं समझा जा सकता ÉD 


एक चिकित्साधिकारी की छः माह की परिवीक्षावधि पर नियुक्ति की गई। अवचार के आधार पर 4 माह 


'मे सेवा समाप्ति की गई! उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि अवचार आधार था और सेवायें कलंकित थी 

पुनर्स्थापन निदेशित Pearl उच्चतम न्यायालय ने इसे गलत मान्य किया उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया 
कि क्या अन्वेपण उद्देश्य पर आधार प्रदान करता है। किसी जाँच के प्रभाव अथवा कलंक के प्रश्‍न पर विचार 
नहीं किया! इसलिये उच्च न्यायालय का सेवा समाप्ति के आदेश पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं ari? 


अनुशासनिक कार्यवाहियाँ 


सेवा सम्बन्धी मामलों ^i अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व यूर्णछप से छानबीन करके सुनवाई का 


अवसर देने के पश्चात्‌ निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रशासकीय एवं विधिक पहलुओं पर विचार कर कराएं 
स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। 
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2. 
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सेवा से पदच्युत तथा पृथक करने सम्बन्ध ru. रूल्स के नियम 49 बी तथा पनिशमेंट एण्ड अपील 
रूल्स नियम-1-वी के प्रावधानों को समाप्त करने के वाद यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ निलंवित किया 
गया कर्मचारी अधिकृत रूप से अनुपस्थित हों, उसे सेवा से पदच्युत या पृथक करने हेतु “तात्कालिक प्रभाव” 
at तिथि वह होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिये डाक द्वारा भेज दिया जाय। जहाँ आदेश 
विभागाध्यक्षों अथवा जिला अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है वहाँ तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस 
तिथि को तामीली हेतु आदेश भेज दिया जाए और उनके प्राधिकार से वाहर हो जाये। जहाँ कर्मचारी 
निलम्वित नहीं किया गया वहाँ तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस तिथि को पदच्युत या पृथक करने 
का आदेश तामील हो जाये। । 

ALM. रूल्स के नियम 490(1) तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स के नियम 1(1) के अनुसार किसी 
सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी क॑ विवेकानुसार होने वाली या चल रही जाँच की समाप्ति तक 
निलम्वित किया जा सकता है। केवल शिकायत की प्राप्ति के आधार पर अथवा प्रारम्भिक खुफिया या खुली 
जाँच के आदेश के आधार पर निलम्वन आदेश उक्त नियमों की परिधि में नहीं आयेगा जव तक कि यह स्पष्ट 
ने हो जाए कि औपचारिक अनुशासनिक जाँच प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए तथा निलम्वन आदेशों में 
कोई वैधानिक त्रुटि न हो, इस उद्देश्य से निलम्वन आदेशों का एक प्रारूप निर्धारित कर दिया गया ÈI 

(संख्या 2433/1976 कार्मिक 1, दिनांक 13 अगस्त, 1976) 

शासनादेश संख्या 171/1971-नियुक्ति दिनांक 12 अगस्त, 1971 को निरस्त करते हुए यह आदेश 
जारी किये गये कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रोवाइजों (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने से 
सम्वन्धित प्रत्येक मामले में राज्यपाल का आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त होगा कि गृह 
सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मामला आवश्यक आदेश हेतु प्रस्तुत कर दिया जाये और उसके 
अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 

(संख्या 17/11/1971-कार्भिक-1, दिनांक 27 अगस्त, 1976) 

AAU. रूल्स के नियम 49-ए में यह प्रावधान किया न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित 
करने से सम्वन्धित शक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकते हैं। यह भी प्रावधान किया गया 
हे कि किसी सरकारी सेवक को, जिसके सम्बन्ध में या विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित 
अन्वेषण, जाँच या विचारण लम्वित है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक से जिसके अधीन वह सेवारत. है, 
निलम्वित किया जा सकता है, जव तक कि आरोप से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियाँ समाप्त न हों। यदि आरोप 
सरकारी सेवक के रूप में उसकी पदस्थिति से सम्वद्ध है तथा उससे उसे अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में 
उलझन पड़ने की संभावना हो या उसमें नेतिक अधमता सम्मिलित हो। इसी प्रकार का प्रावधान पनिशमेंट 
एण्ड अपील रूल्स में भी किया गया है। 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के नियम 8 में यह प्रावधान कर 
दिया गया है कि संवधिन के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) अथवा उत्तर प्रदेश डिसिप्लीनरी 
प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल (रूल्स, 1947) के अधीन आज्ञा जारी करने अथवा सत्यनिष्ठा का 
प्रमाण-पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। 

संख्या 12/1/74 कार्मिक-1, दिनांक 7 नवम्बर, १976 

यदि एक ही घटना के संबंध में कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत होती है तो प्रत्येक 
अधिकारी को अलग-अलग जाँच अधिकारी नियुक्त करने के दजाय सम्पूर्ण घटना के सम्बन्ध में एक ही 
अधिकारी द्वारा जाँच करवाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये। xm 

संख्या 7/2/77-कार्मिक-1, दिनांक 28 फरवरी, 1977 

जहाँ राज्य सेवा में प्रशंसनीय कार्यों के लिये प्रशंसनात्मक अभिलेख व नकद पुरस्कार की व्यवस्था 
लगनपूर्वक कार्य करने, योग्य एवं सत्यनिष्ठापूर्ण पाये जाने पर पदोन्नति की व्यवस्था है, वहीं अयोग्य 
दुश्चरित्र, भ्रष्ट अथवा सेवा के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने य 
सम्यक्‌ दण्ड देने (जो सेवा च्युति या सेवा मुक्ति तक हो सकती है) की भी व्यवस्था शासन ने बनायी है 
जिसका मूल मंतव्य प्रशासन के स्वच्द बनाये जाने व सफल कार्य करने से है। 
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इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया है. एक तो यह कि किसी कर्मचारी के निर्दोष होने पर अकारण 
अनुशासनिक कार्यवाही का सामना न करना पड़े, जिसके लिये व्यवस्था है कि प्राप्त आरोप पर प्रारम्भिक 
जाँच उसके सत्यासत्य की पुष्टि पहले हो जाये और दूसरे यह कि अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी 
को अपने निर्दोष होने का उचित अवसर देने की सुविधा मिले। 

शासन का यह भी मंतव्य है जिस पर बरावर बल दिया गया है, कि अनुशासनिक कार्यवाहियाँ 
शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जाय व प्रारम्भिक जाँच में भी शीघ्रता की जाये। इन कार्यवाहियों को शीघ्र समाप्त 
कराने में आरोपित कर्मचारी का भी सहयोग उतना ही आवश्यक है जितना कि शासन का, क्योंकि निलम्वन 
की स्थिति में कर्मचारी की स्थिति में कर्मचारी को भी आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं व शासन के व्यय भार 
वहन करना होता है तथा राजकार्य में न्यूनता आती है। जहाँ अपचारी कर्मचारी इन कार्यवाहियों में विलम्ब 
करने में ही अपना हित समझता है, वहीं कार्यवाही की समाप्ति पर इस तथ्य के प्रकट होने पर, उसके देय 
बकाया धनराशि में कटौती भी की जा सकती है। जहाँ राज्य की सुरक्षा के हित में आवश्यक हो वहीं विना 
किसी अनुशासनिक कार्यवाही के लिये ही आवश्यक आदेश पारित हो सकते £l 

प्रादेशिक सेवा के समूह ws एवं 'ख' के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सिविल सर्विसेज 
(क्लासिफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1930 के अन्तर्गत की जाती है। जो राजपत्रित अधिकारी 
उक्त नियमावली से शासित नहीं होते वे तथा अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों. के विरुद्ध कार्यवाही 
पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के अन्तर्गत की जाती है। उपरोक्त दोनों नियमावलियों 
के अधिकांश प्रवधान समान है। 

गत आपातकालीन समय में सेवा dtl मामलों में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने तथा 
न्यायलयों में मुकदमा दायर करने का अधिकार सीमित कर दिया गया है। नवी व्यवस्था के अनुसार सरकारी 
सेवक अपने वाद सर्विसेज ट्रिव्यूनल (लोकाधिकरण) के सामने ले जा सकते हैं। सेवा: निवृत्त अधिकारियों के 
विरुद्ध, उनके द्वारा सेवाकाल की गयी नियमितताओं के लिये सिविल सर्विसेज रेगुलेशन अनुच्छेद 351-ए में 
कार्यवाही की जा सकती है। 

पुलिस के अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की व्यवस्था पुलिस 
रेगुलेशन के अंतर्गत है। 


संख्या 13/9/91-का-/1991 लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल, 1991 
प्रेषक, 
नीरा यादव, सविच, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
विषय : अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जाँच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध 
करना। | 
महोदय, : 
कार्मिक अनुभाग-1--उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 1991 के सन्दर्भ में 
सतर्कता/प्रशासनाधिकरण को जाँच रिपोर्ट की प्रतिया की प्रतिया अपचारी कर्मचार को उपलब्ध कराये जाने 
के सम्बन्ध में कतिपय स्रोतों से जिज्ञासाएँ-प्राप्त हुई हैं जिन एर शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक ठिचार किया 
गया। मुझसे दोनों बिन्दुओं पर स्थिति इस प्रकार स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है | | 
(1) सतर्कता विभाग द्वारा सम्पादित जाँच, प्रारम्भिक जाँच की श्रेणी में आती है तथा गोपनीय 
स्वभाव की होती है। अग्रेतर उन्हें विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य स्वरूप, उद्धृत भी नहीं किया 
जाता अतः उसकी प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
(2) परन्तु प्रशासनाधिकरण की जाँच “विभागीय कार्यवाही” की श्रेणी में आती है अतः उनके आधार 
पर वृहद्‌ दण्ड देने के पूर्व उसकी प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक 


होगा। 
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2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने 
का कष्ट करें। 
भवदीय, 
नीरा यादव 
- सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
HE We पत्र संख्या-वी-1398/अनुअधि०-13/1789 का-1/1991 कार्मिक अनुभाग-1 
लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 1992 
प्रेपक, 

em. dr. आर्य, सचिव, 

विषय : अनुशासनिक एवं निलम्वन कार्यवाही तत्परता से पूरी करके अंतिम निस्तारण किया जाना। 
* प्रिय महोदय, 

आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सी०सी०एन रूल्स/पनिशमेण्ट एण्ड 
अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय 
पर जारी शासनादेशों में इस वात पर विशेष बल दिया जाता रहा है कि अनुशासनिक कार्यवाही तत्परता से 
पूरी करके समुचित निर्णय लेकर मामले का अन्तिम निस्तारण किया जाये। अनुशासनिक कार्यवाही शीघ्र पूरी 
कर दण्डादेश जारी किये जाने हेतु एक समय सारिणी भी कार्मिक विभाग के शासनदेश सं०7/8/177-का-1 
दिनांक 30 जुलाई, 1977 में निर्धारित की गयी है जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से 
निस्तारण हेतु कुछ निश्चित मार्ग दर्शक निर्देशों का उल्लेख किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही के 
अनुश्रवण हेतु वांछित सूचनायें कार्मिक विभाग को उपलव्ध कराये जाने की अपेक्षा से शासनादेश Ao-13/17/ 
1989 का-1/1989 दिनांक 19 जुलाई, 1989 में की गयी है तथा तत्कालीन सचिव कार्मिक विभाग के अर्द्ध 
gm. पत्र He 7/1/75-का-11/1990 दिनांक 19 जनवरी, 1990 में भी अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में 
शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये विस्तृत व्यवस्था की गयी है। 

2. दिनांक 6 तथा 7 मार्च, 1991 को हुये प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजकीय कार्यालय 
निरीक्षणालय के अधिकारियों के सम्मेलन के माध्यम ये यह तत्य शासन के संज्ञान में आये हैं कि विभिन्न 
साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जाये। यदि जाँच करने का निर्णय ही देर में 
लिया जाये तो इस वीच सरकारी सेवक को -वेतन वृद्धि, दक्षता रोक, स्थायीकरण व पदोन्नति जैसे लाभ मिल 
चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रह जाता है! जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही 
प्रारम्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है, वहाँ आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले 
लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे SH कुण्ठा उत्पन्न होती है और काडर मैनेजमेंट में समस्यायें 
उत्पन्न होती हैं। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय से की जाये और निर्धारित समय 
सारिणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाये। 

3. यह भी देखने में आया है कि बहुत से मामलों में अनुशासनकि कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय 
अत्यन्त जल्दबाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय सीमा से आरोप-पत्र तैयार 
नहीं हो पाता तथा इस बात की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों/आदेशों की 
अवहेलना/उल्लंघन निहित है तथा उसे सिद्ध करने के लिये आरोप-पत्र में किन-किन साक्ष्यों का 
उल्लेख/समावेश किया जा सकता है। कुछ मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस बिन्दु 
पर विचार नहीं किया जाता है कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेंगे तो उनकी गम्भीरता को 
देखने मात्र से कोई लघु दण्ड देना पर्याप्त तो नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बावजूद 
निन्दा प्रविष्टि में जैसा लघु दण्ड दिये जाने का निर्णय होता है, जबकि नियमानुसार लघु दण्ड देने के लिए 
आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता है। सतर्कता विभाग से जो जाँच रिपोर्ट 
प्राप्त होती है, उसमें कई मामलों में लघु दण्ड दिये जाने की संस्तुति की जाती है, उनमें भी अनुशासनिक 
कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ लघु दण्ड दिया जाना है, वहाँ अनुशासनिक कार्यवाही 
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प्रारभ्भ करने से अत्यधिक समय नष्ट होता है और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। उसकी पदोन्नति आदि में इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर जो दण्ड समय के अन्तर्गत 
दिया जा सकता है, उसमें विभागीय कार्यवाही कर उस दण्ड को बरसों बाद देने से दण्ड लगभग प्रभावहीन हो 
जाता है और लघु दण्ड के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित होता है, वह भी पूरा नहीं हो पाता है। 

4. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय-सारिणी को अधिक प्रभावकारी 
और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये é-— 


1. अत्यधिक पुरानी घटनाओं के 1. सामान्यतः बहुत पुरानी अटनाओं, जव तक कि उसमें कोई 
संबंध में जाँच कार्यवाही का गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला 


निर्णय न लिया जाना। निहित न हो, के संदंध में अनुशासनिक कार्यवाही/जाँच प्रारम्भ 
न की जाये। 
2. लघु दण्ड देने की प्रक्रिया 2. किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप संज्ञान में आने पर, 


दण्ड देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित 
किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु 
दण्ड दिया जाना ही पर्याप्त होगा। यदि हो तो आरोप-पत्र जारी 
कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय 
यदि आवश्यक हो तो संबंधित सेवक का स्पष्टीकरण लेकर 
निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाये--- 

(क) यदि निन्दा प्रविष्टि या दक्षतारोक के स्तर पर वेतन वृद्धि 
रोकने का दण्ड दिये जानें का औचित्य पाया जाये तो 
दण्ड देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व 
उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए 
सीधे ही सप्ताह के भीतर दण्डादेश जारी कर दिया जाये। 

(ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु दण्ड 
(डिसपिसल, रिमूवल, प्रत्यावर्तन, जो वृहद्‌ दण्ड हैं, को 
छोड़कर) देने का औचत्य हो, तो अधिकतम तीन सप्ताह 
का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का 
स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देने की अवधि 
* वीतने & दो सप्ताह के भीतर दण्डादेश पारित कर दिया 
जाये। 

जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गभीरता को देखते 

हुए, यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद्‌ 

दण्ड देने का औचत्यि होगा, तो दो सप्ताह के भीतर 
आरोप-पत्र जारी कर दिया जाये। 

4. प्रत्येक उशा में यथा सम्भव, निलम्बन आरोप-पत्र बनाने के 
वाद ही किया जाये और जव किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/ 
अधिकारी) के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाथे तो 
ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप-पत्र तैयार कर अवश्य 
प्रेषित क्रिया जाये। 

5. आरोपःपत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक मास के भीतर 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये तथा अत्यन्त 
विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिये अनाधिक एक मास 
का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाये, परन्तु 
इस हेतु किसी भी दशा में दो मास ले अधिक समय न दिया 


४७) 


3. वृहद्‌ दण्ड देने की प्रक्रिया 
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जाये। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के लिये उसे पर्याप्त 
अवसर देने के उद्देश्य से सभी संगत अभिलेख आदि 
आरोप-पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जायें। 
फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना 
आवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित करा दिया जाये 
और यदि वे उसकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो 
उसके लिये उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की 
अनुमति दे दी जाये, जहाँ अभिलेख उपलब्ध हों। 

6. आरोपित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के वाद 
अधिकतम तीन मास के भीतर जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की 
कार्यवाही, जिसमें गवाहों का परीक्षण-प्रतिपरीक्षण भी शामिल 

पूरी कर ली जाये। इस अवधि में जाँच पूरी करने के उद्देश्य 
से यह सुनिश्चित किया जाये कि जाँच से संवंधित स्थान पर 
तैनात अधिकारी को ही सामान्यतया जाँच अधिकारी नियुक्त 
किया जाये। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ उस स्थान से. 
निकटतम स्थान पर तैनात अधिकारी को जाँच अधिकारी 
नियुक्त किया जाये। जाँच अधिकारी वैयक्तिक नाम के वजाय 
केवल पदनाम से नियुक्त किया जाये, ताकि उनके स्थानान्तरण/ 
सेवानिवृत्ति आदि के अवसर पर नये जाँच अधिकारी की 
नियुक्ति की आवश्यकता न हो। 

7. यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वयं जाँच सम्पन्न न की गयी हो 
तो--- 

(क) जाँच अधिकारी द्वारा जाँच समाप्त होने के दो सप्ताह के 
भीतर अपनी जाँच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत 
कर दी जाये। 

(ख) जहाँ डिसमिसल, रिमूवल या प्रत्यावर्तन में से कोई वृहद्‌ 
दण्ड प्रस्तावित हो, तो जाँच आख्या प्राप्त होने के दो 
सप्ताह के भीतर जाँच आख्या और जाँच अघिका zm 
दण्ड के संबंध में की गयी संस्तुति यदि कोई हो, की 
प्रतिलिपि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी 
सेवक को उपलव्ध कराते हुये आरोपित सरकारी सेवक से 
यह अपेक्षा की जाये कि वे अपना अभ्यावेदन, यदि देना 
चाहें, दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को उपलव्ध 
करा दें। परन्तु इस अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
अपने विनिश्चय या अनितभ राय आदि का कोई उल्लेख 
न किया जाये। 

8. आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या 
अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी 
स्थिति हो, के पश्चात्‌ अगले दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा समुचित दण्डादेश जारी कर दिया जाये। यदि 
उक्त सरकारी सेवक की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा संबंधित 
पद की नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चस्तर के हों, तो वृहद्‌ दण्ड 
के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जायें जिसने उस 
सरकारी सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी। 
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9. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जाँच आख्या की प्रति दिये जाने के 
अलावा कोई अन्य शो-काज नोटिस दिये जाने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन के परिणामस्वरूप 
अब सेकेण्ड अपारच्युनिटी दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो 
गयी है। 

शासनादेश संख्या 13/9/91-का-1/1992 लखनऊ, 
दिनांक 18 सितम्बर, 1992 की प्रतिलिपि 
विषय : अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने के पूर्व जाँच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध 
कराना। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय में सम्यक्‌ दिशा निर्देश शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 1991, 27 अप्रैल, 1991 तथा 
13 मार्च, 1992 में प्रसारित किये गये हैं। अब कतिपय स्रोतों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्‍या 
सीएसआर के अनुच्छेद 351-ए के तहत कार्यवाही करते समय भी जाँचाधिकारी को आख्या, अपचारी 
सरकारी सेवक को उपलब्ध करायी जाये? 

2. उपर्युक्त बिन्दु पर शासन की विधिक परामर्श दिया गया है कि सी०एस०आरs के अनुच्छेद 351-ए के 
तहत दण्ड प्रस्तावित होने की दशा में भी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व जाँचाधिकारी की आख्या अपचारी 
सरकारी सेवक को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। 

3. कृपया भविष्य में उपर्थुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
Aii आर्य 
; सचिव। 
शासनादेश संख्या 3/9/1991-का-1/1992 कार्मिक अनुभाग-1 
लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 1992 


विषय : अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जाँच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध 
कराना। | 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 1991 में यह निर्देश दिये गये हैं कि 
प्रस्तावित नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा जाँच सम्पन्न किये जाने के मामले में (वृहद्‌ दण्ड 
प्रस्तावित होने की दशा में) आरोपित सरकारी सेवक को जाँचाख्या की प्रति प्रेषित कर उनसे अभ्यावेदन, 
यदि वे देना चाहें, देने का अनुरोध किया जाये। | 

2. कतिपय क्षेत्र से यह जिज्ञासा की गयी है कि जहाँ “उ.प्र, लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन 
विनियम, 1954” के नियम-8 के प्रविधानुसार आयोग का परामर्श आवश्यक है, जाँचाख्या के प्रति भेज कर 
अभ्यावेदन, यदि कोई दिया जाये, प्राप्त होने के पश्चात्‌ उस पर विचारोपरान्त आयोग का परामर्श प्राप्त : 
किया जाये, या आयोग से परामर्श प्राप्त करने के बाद दण्ड की मात्रा के विषय में मत स्थिर का जाँचाख्या व 
सुसंगत दण्ड की संस्तुतियों की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को प्रेषित कर उनसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने 
की अपेक्षा की जाये। ॥ 

3, इस सम्बन्ध में शासन को विधिक परामर्श दिया गया है कि वर्णित परिस्थिति में जाँचाख्या की प्रति 
उपलब्ध कराते हुये, अपचारी कर्मचारी से जो प्रत्यावेदन/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है, वह संविधान के 
अनुच्छेद 311(2) के अन्तर्गत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की परिधि में आता हैं अतएव जाँचाधिकारी 
की आख्या प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, अपना कोई मंतव्य निर्धारित किये बिना ही, उसे दण्ड की 
संस्तुतियो, यदि जाँचाधिकारी द्वारा की गयी हों, सहित अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करा दे तथा उसके 
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द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त ही दण्ड के विषय में मत स्थिर कर विहित 
प्रक्रिया के अनुसार आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाये। 

4. सुलभ संदर्भ हेतु विधिक परामर्श को उद्धरण संलग्न करते हुए आपसे यह अनुरोध करने का मुझे 
निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में भविष्य में उपर्युक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

adma परिपत्र संख्या-के2/92 पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश 
दिनांक : लखनऊ : 29 जनग्री, 1992 
विषय : नियमावली कर पूर्व प्रकरणों का पुलिस विनियम के प्रावधान में निरस्तारण। 
प्रिय महोदय, 

कृपया मेरे, अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्या-के-1/92 दिनांक 24-1-1992 का अवलोकन करें जो उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड-अपील नियमावली 1991) दिनांक 21.3.91 से सम्वन्धित है। 

2. उपरोक्त परिपत्र के प्रस्तर-3 में संदर्भित नियमावली के प्रभावी होने के बाद प्रकारणों को लम्वित 
माना जायेगा, इस सम्वन्ध में निर्देश दिये गये हैं। इस प्रस्तर को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए पुलिस 
रेगुलेशन के प्रस्तर-490 ud 478ए के अन्तर्गत वे ही प्रकरण aad माने जायेंगे जिनके संबंध में 
आरोप-पत्र/कारण वताओं नोटिस सन्दर्भित नियमावली के पूर्व निर्गत किये जा चुके हों एवं उनका निस्तारण 
तत्प्रचलित पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार.ही किया जायेगा, पढ़ा जाये। 

3. इसी प्रकार सन्दर्भित परिपत्र के प्रस्तर-5 को निरस्त करते हुए अव इस प्रकार पढ़ा जाये “उप्र 
अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड अपील नियमावली 1991) के प्रभावी हो जाने के पश्चात्‌ भी पुलिस 
रेगुलेशन का प्रस्तर-486(1), एवं (6) (शासनादेश संख्या-यूओ/140/आ+-2 दिनांक 16.9.1975, गृह 
(पुलिस) अनुभाग-2 के साथ पठित) अभी भी पूर्ववत्‌ प्रभावी है, क्योंकि यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहित के 
अध्याय-12. के अन्तर्निहित प्रावधानों पर आधारित e 

भवदीय, 
जेनपीन राय 


संख्या : 9.2.92 दिनांक 15.2.92 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार पुलिस उप महानिदेशक (कार्मिक), 
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद जो समस्त विभागाध्यक्षों/समस्त 
कार्यालयाध्यक्षों/पुलिस विभाग, Su. को सम्बोधित है। 
विषय : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील नियमावली 1991)! 
उपर्युक्त विषयक शासकीय विज्ञप्ति संख्या 551/50. पु+-2-91-1000-15-72 दिनांक 21.3.91 जो 
पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्या 20-406-91 दिनांक 10.4.91 द्वारा निर्गत किया गया हे के परिप्रेक्ष्य में 
विभिन्न -जनपदों/वाहिनियों आदि से प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि इस विज्ञप्ति में प्रारम्भिक जाँच का 
कोई उल्लेख नहीं है अतः चिभागीय कार्यवाही से पूर्व प्रारम्भिक जाँच की आवश्यकता है अथवा नहीं। 
उपर्युक्त के सम्वन्ध में यह्क अवगत करना है कि कथित शासकीय विज्ञप्ति दिनांकित 21.3.91 में उत्तर 
प्रदेश पुलिस के अधीनस्थ श्रेणी के कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवहाही किये जाने हेतु जिस प्रक्रिया 
का उल्लेख है इसका तात्पर्य विभागीय परीक्षण से है एवं उपर्युक्त नियमावली में प्रारम्भिक जाँच का कोई 
उल्लेख नहीं है। प्रारम्भिक जाँच की उत्पत्ति पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 486(111) में निहित विभागों से होती 
हे जो प्रत्येक दशा में पूर्ववत्‌ अपरिहार्य है जिसका प्रथम दृष्ट्या वनता है अथवा नहीं तथा इसका आधार 
क्या है। स्पष्टतः विभागीय कार्यवाही करने अथवा न करने का निर्णय लिये जाने हेतु जाँच सम्पादित की 
जाती है तब उसे प्रारम्भिक जाँच की संज्ञा दी जायेगी जो अभी अपरिहार्य है। 
अतः अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
प्रमाणित 
कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
वाराणसी 
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अर्द Mew. 13/6/1992 कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 13 मार्च, 1992 

विषय : सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली अनुशासनिक कार्यवाही! 
प्रिय महोदय, 

सेवानिवृत्त कर्मिकों के विरुद्ध, सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत सेवाकाल से 
सम्वन्धित किसी ऐसे मामले में जिसमें शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने अथवा गम्भीर दुराचरण के आरोप 
हों, के लिये अनुशासनिक कार्यवाही करके उसकी पेंशन में कटौती आदेशिकत करने के प्रावधान विद्यमान हैं 
परन्तु उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिय यह आवश्यक है कि उसे सेवानिवृत्त के पूर्व आरोप-पत्र दे दिया गया 
हो अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ किसी ऐसे लैप्स के लिये आरोप-पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो जो 
आरोप-पत्र देने के दिनांक को 4 वर्ष से अधिक पुराना न हो। उक्त प्रावधानों को लागू करते समय शासन के 
संज्ञान में अनेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें Zu प्रकार की उपरोक्त कार्यवाही सम्वन्धित कार्मिक की 
सेवानिवृत्त के सन्निकट अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तावित की जाती है। उक्त विलम्ट के कारण इस वात की 
प्रबल सम्भावनाये रहती हैं कि या तो सेवानिवृत्ति के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को आरोप-पत्र ही न दिया जा 
सके अथवा सम्वन्धित घटना को 4 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के कारण ऐसा आरोप-पत्र दिया जाना 
नियमतः सम्भव ही न हो सके। जहाँ एक ओर, उक्त विलम्व के कारण संबंधित व्यक्ति दण्ड पाने से वच जाते 
हैं, वहीं इससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के वाद पेंशन की स्वीकृति में नाना प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता sl अतः शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। 
मुझसे इस सम्वन्ध में शासन द्वारा लिये गये निम्नांकित निर्णयों से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है-- 

(1) सेवानिवृत्ति होने वाले प्रत्येक कार्मिक की सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि से कम से कम 3 वर्ष 
पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके विरुद्ध मामले में अनुशासनिक कार्यवाही तो नहीं की 
जानी है। 

(2) अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक पाये जाने की स्थिति मे उक्त अवधि में सेवानिवृत्ति होने वाले 
कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कार्मिकों के 
शासनादेश संख्या 7/8/1977-कार्मिक-2, दिनांक 30 जुलाई, 1979 में निर्धारित समय-सारिणी 
के अनुसार किया जाये। 

(3) विचाराधीन अवधि में सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों के अनुवर्ती आचरण पर भी सम्यक्‌ रूप से 

. निगाह रखी जाये ताकि जैसे ही गम्भीर दुराचरण अथवा आर्थिक क्षति का कोई मामला प्रकाश 
में आये, वैसे ही अपेक्षित कार्यवाही करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके। 

(4) 3 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही से 
प्रारम्भ करने तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निस्तारित करने का पूर्ण दायित्व नियंत्रक 
अधिकारी का होगा। : 

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तथा मान्यता प्राप्त 

सेवा संघों को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
डा. Sloth. सक्सेना 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश सरकार 
कार्मिक अनुभाग-1 संख्या 327/काः-1/87 लखनऊ, दिनांक 8 मई, 1987 
विषय : अनुशासनिक कार्यवाही विषयक आदेशों के प्रारूप एवं विगत शासनादेशों का संदर्भ एवं प्रारूप। 
सरकारी aai के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के सम्वन्ध में आवश्यक व्यवस्था/प्रक्रिया 


सिविलि सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स में राजपत्रित समूह “क” तथा “ख” के 
कार्मिकों के लिये तथा अन्य के लिये पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सर्वाडिनेट सर्विसेज में दी गयी है। इन 
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नियमों का सही तथा प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी 
जारी किये जाते रहे हैं। संस्पष्ट नियमों/निर्देशों के होते हुये भी कतिपय स्तरों पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु 
अपेक्षित प्रक्रिया को न अपनाये जाने के कारण समस्त कार्यवाही ही अनियमित हो जाती है तथा 
न्यायालय/लोक सेवा अधिकरण द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। परिणामस्वरूप नये सिरे से कार्यवाही 
करनी पड़ती है, जिससे प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी को तो कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है साथ ही 
शासकीय धन तथा समय का भी अपव्यय होता है। अतः उक्त नियमों/निर्देशों का सही ढंग से पालन 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा सम्भावित सामान्य त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुये नियमों/निर्देशों के मुख्य 
प्रावधानों का (संदर्भ सहित) क्रमवद्ध संकलन सुविधा हेतु संकलन है। 
नोटिस की शेष अवधि का वेतन सेवा-समाप्ति 


E 


` (ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्पाल हैं) 


कार्यालय-ज्ञाप 

संख्या ४४४६. NN SN 

दिनाक ५७३ क ल RN 
कार्यालय ज्ञाप संख्या ............. दिनाक ta PM के क्रम में तथा नियुक्ति अनुभाग-3 की 
अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साध विज्ञापित उत्तर प्रदेश अस्थायी 
सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के.अन्तर्गत श्री ........................... 7 अर अस्थायी 
MA, (पद नाम) ............................... को नोटिस दिया जाता है कि उनकी सेवायें इस 
नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त समझी जोगी और यह निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित कार्यालय 
ज्ञाप दिनांक ............. में दिये गये एक महीने के नोटिस की शेष अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन 


तथा भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस दर पर वह 
उनका अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 
उस कार्यालय ज्ञाप का नम्वर तथा दिनांक लिखा जाये जिसके द्वारा एक महीने का नोटिस दिया गया 
था। 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 


CETTE ETT ee ee eee eee er ey 


कार्यालय-ज्ञाप 


कार्यालय ज्ञाप संख्या . er, a ल "दिनाक rN के क्रम में तथा नियुक्ति 
अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ विज्ञापित उत्तर प्रदेश 
अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत श्री ............................ 


अस्थायी Sess ee (पद नाम) ee eee को अधोहस्ताक्षरकर्ता नोटिस fear जाता है कि 
उनकी सेवायें इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है कि 
संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक ................... में दिये गये एक महीने के नोटिस की शेष अवधि के लिये 


उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, 
जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 


नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
तथा पदनाम। 
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नोटिस के बदले एक महीने के वेतन पर सेवा समाप्ति 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं) 
उत्तर प्रदेश सरकार 
(एसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 
NAE 1 अनुभाग 


IERIES coisa GOTT ee 
नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 10 जून, 1975 द्वारा विज्ञापित 
उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्त्ता श्री 
eae अस्थायी ............... (पद नाम) ..........................- को नोटिस दिया जाता है कि 
उनकी सेवाओं की अब आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी है और उनकी सेवायें इस नोटिस की प्राप्ति के 
दिनांक से समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है कि नोटिस की एक मास की प्रावधानित 
अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों की धनराशि के वरावर धन के दावेदार होने 
के हकदार होंगे, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
राज्यपाल की आज्ञा से, 
सचिव। 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 
WN 3 टा का कार्यालय 


नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 10 जून, 1975 द्वारा विज्ञापित 
उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्तता श्री 
De tes अस्थायी ............... (पद नाम) ............. को नोटिस दिया जाता है कि उनकी सेवाओं 
की अब आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी है और उनकी सेवायें इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 
समाप्त समझी जायेगी और यह निर्देश दिया जाता है कि नोटिस की एक मास की प्रावधानित अवधि के लिये 
उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार 
होंगे, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे। 
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्ष्ज्ञर 
तथा पदनाम। 
एक मास का नोटिस देने पर सेवा समाप्ति 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं) 
उत्तर प्रदेश सरकार 
EET अनुभाग 


नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 द्वारा विज्ञापित 
उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत श्री ........................ 
अस्थायी MERE 2.27: 5८६ (पदनाम) 5 को नोटिस दिया जाता है कि उनकी 
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सेवाओं की अब आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी है और इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक मास 
की समाप्ति पर उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगे। 
राज्यपाल की आज्ञा से, 


सचिव। 
(ऐसे प्रकरणों के लिये प्रोफार्मा जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं) 
Hr 7 6 का कार्यालय 
कार्यालय-ज्ञाप 
demone 
दिनाक 1000 7 


नियुक्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 के साथ 
विज्ञाप्ति उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा-समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी 
a कली अस्थायी oomen (पद WI). eee को नोटिस देते हैं कि उनकी 
सेवाओं की अब आगे और आवश्यकता नहीं रह गयी और इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की 
समाप्ति पर उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगी। 
नियुक्ति प्राधिकारी का 
हस्ताक्षर तथा पदनाम। 
उत्तर प्रदेश शासन 


व कील अनुभाग 

संख्या Sea TEE 

दिनाक, See CIE. 

शी Sto ee eee (नाम तथा UR). =, ess ० ००००० 08 को जिनके 


विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contempleated) है, 
एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है--- 


| 


2 निलम्बनः की अवधि मे. ती. cae he eee को वित्तीय नियम संग्रह, 
खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन 
पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महँगाई 
भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ 
कोई महँगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी 
निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय 
वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिये उक्त प्रतिकार भत्ते अनुमन्य है। 

3. उपर्युक्त प्रस्तर 2, में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब कि श्री..................... 
इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। _ 
राज्यपाल के आदेश से 

आयुक्त एवं सचिव। 


ऐसे मामलों में जिनके ET प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, यहँ सम्बन्धित कार्यालय का नाम लिखा जाये। 
2. यहाँ आरोपों का संक्षिप्त लिखा जाये 
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नियुक्ति प्राधिकारी 


सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय ध्यान में रखे जाने हेतु मुख्य बातें : 
(क) प्रक्रिया/व्यवस्था, जिसका अनुपालन/अनुसरण आवश्यक है 
प्रक्रिया/व्यवस्था सन्दर्भ 
o lll 

1. किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी भी माध्यम से प्राप्त ee का पुनरीक्षित संस्करण 
शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अध्ययन उसके 1981 का प्रस्तर 771(3) 
नियन्त्रणाधिकारी या उच्च्तर अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि 
शिकायती पत्र में कोई विशिष्ट तथ्य न दिये गये हों, या/और 
शिकायतकार्त्ता का नाम व पता न दिया हो, तो सामान्यतया का 
शिकायती-पत्र को निक्षेप कर दिया जायेगा। 

2. अन्य शिकायती-पत्रों की प्राथमिक जाँच विभागीय स्तर पर 1. शासनादेश संख्या-820/43-2- 
अथवा आरोप/साक्ष्य/प्रमाणों की जटिलता को देखते हुये (83)/83, दिनांक 28-2-1988 
सतर्कता विभाग से करायी जायेगी, परन्तु विभागीय स्तर पर (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2) 
प्राथमिक जाँच दण्डन प्राधिकारी द्वारा स्वयं या आरोपित 2. शासनादेश संख्या - 7/2/77- 
सरकारी सेवक से कम से कम एक स्तर (परन्तु सामान्यतः दो कार्मिक-1, दिनांक 28-2-19771 
स्तर ऊपर के अधिकारी) से सम्पन्न करायी जायेगी। यदि किसी 
प्रकरण में एक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी आरोपित हों, तो 
जाँचाधिकारी एक ही रहेगा। . 

3. xf जाँच की प्रक्रिया इस तथ्य पर निर्भर करती है कि मामला 
लघु दण्ड का अथवा वृहद्‌ दण्ड का है और यदि लघु दण्ड का है 
तो कौन सा/कौन से दण्ड दिये जाने की सम्भावना है। अत 
दण्डन प्राधिकारी (पनिशिंग अथारिटी) द्वारा बिना प्राथमिक 
जाँच कराये स्वेप्रेरणा से अथवा प्राथमिक जाँच के आधार पर 
अनियमितताओं/ आरोपों की गम्भीरता व स्वरूप को देखते हुये 
यह निर्णय लिया जायेगा कि आरोपित सरकारी सेवक को प्रथम 
दुष्टया निम्नलिखित में से कौन सा/कौन से दण्ड देने का 
औचित्य है--- 
लघु दण्डः 
1. भर्त्सनात्मक प्रविष्टि (सेंसर) देना। अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम- 

स्वरूप दिये जा सकने वाले दण्डों 
का उल्लेख सीन्सी०ए० रूल्स के 
नियम-49/पनिशमेंट एण्ड अपील 
रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के 
नियम-9 में हैं। 
2. दक्षतारोक पर रोका जाना। 
3. समयमान में उन प्रक्रमों पर जिन पर कोई दक्षतारोक न 
हो, वेतन वृद्धि रोकना। 
4. उपेक्षा या नियमों अथवा आज्ञाओं का उल्लंघन करने के 
कारण सरकार को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ण रूप से या 
आंशिक रूप से वेतन से वसूली। 
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वृहद दण्ड : 


1. नीचे के किसी पद या समयमान में या किसी सामान्य में 

नीचे के समयमान किसी स्तर में पदावनति करना। 
. सेवा से हटाना (रिमूवल) 

3. सेवा से पदच्युत करना (डिसमिसल) जिसमें वह व्यक्ति 
अन्य सरकारी सेवा के लिये अपास्त हो जाता है। 

यदि उपरोक्त स्तम्भ संख्या (3) में उल्लिखित लघु दण्ड संख्या 

(1) एवं/अथवा (2) दिये जाने का औचित्य है तो बिना 

ओपच्यरिक जाँच के तथा बिना स्पष्टीकरण माँग दण्डादेश उस 


प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करके जारी किया जा . 


सकता है जिसे इस प्रयोजनार्थ विधिवत्‌ प्राधिकृत किया गया हो। 
यदि दण्डाधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया उपरोक्त स्तम्भ (3) में 
उल्लिखित लघु दण्ड संख्या (3) एवं/अथवा (4) देने का 
औचित्य पाया जाये तो आरोपित सरकारी सेवक का लिखित 
स्पष्टीकरण, (विना औपचारिक रूप से आरोप पत्र दिये हुये) 
तर्क सम्मत अवधि में, माँगा जावेगा तथा स्पष्टीकरण यदि 
समयान्तर्गत कोई दिया जाये, के प्रकाश में, अपने विवेक का 
प्रयोग करके यथावश्यक दण्डादेश जारी किया जा सकता है। 
दण्डन प्राधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के उपरान्त औचित्य पाये 
जाने पर लघु दण्ड संख्या (1) एवं/अथवा (2) भी दिये जा 
सकते हैं। 

यदि प्रथम दृष्टया आरोप/अनियमितताओं की गम्भीरता/ स्वरूप 

देखते हुये उपर्युक्त स्तम्भ (3) में उल्लिखित हो तो नियुक्ति 

प्राधिकारी जो कि उक्त दण्डां के लिये दण्डन प्राधिकारी है द्वारा 
स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त जाँचधिकारी के माध्यम से विस्तृत 
जाँच कराई जा सकती है। 

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं या इस प्रयोजनार्थ 
विधिवत्‌ समक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये तो 
आरोपित सरकारी सेवक को उसके वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित 
अथवा निलम्बित किया जा सकेगा। निलम्बन आदेश यथा 
सम्भव शासनादेश संख्या 15/8/81-कार्मिक-1, दिनांक 17/11/81 
के साथ प्रसारित प्रारूप (संलग्नक), पर जारी किया जाना 
चाहिये। निलम्बन सामान्यतः तभी किया जाना चाहिये जब 
औपचारिक जाँच करने का निर्णय ले लिया जाये। 


(2) निलम्बन सामान्यतः उसी दशा में किया जाना चाहिये, जबकि 
आरोपों के सिद्ध होने पर वृहद्‌ दण्ड दिये जाने का औचित्य 


हो। 
(3) यदि निलम्बन काल की अवधि 6 माह से अधिक बीत जाये, 
प्रत्येक 6 माह में निलम्बन का पुनरीक्षण किया जाये। 


(4) उक्त जाँच हेतु आरोपित सरकारी सेवक को विस्तृत तथा 
स्वतः स्पष्ट aa पत्र दिया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप 


WEG. रूल्स का नियम 55- 
बी(1)/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स 
फार सबार्डिनेट सर्विसेज का नियम 
5-वी(ए)। 


सीन्सीनए० रूल्स का नियम 55- 
वी/(वी)/पनिशमेंट फार सबार्डिनेट 
सर्विसेज का नियम 5-वी(बी)। 


शासनादेश संख्या 7/2/78-कार्मिक-1 
दिनांक 18 जुलाई, 1979, शासनादेश 
संख्या 7/2/78-कार्मिक-1, दिनांक 
31.5.19841 


शासनादेश संख्या 22/4/71,. नियुक्ति 
(ख) दिनांक 2 जुलाई, 19711 


शासनादेश संख्या 7/3/78-का-1/ 80, 
दिनांक 12 अगस्त, 1980 तथा 7/ 
3/78-का-1/79, दिनांक 21 दिसम्बर, 
19791 ४ 

सीनसी०ए० रूल्स का नियम-55(1) 
/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार 
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(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


] 
को सिद्ध करने हेतु पृथक-पृथक साक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख 
हो। यदि दण्ड की मात्रा सुनिश्चित करने के लिये आरोपित 


सरकारी सेवक के पुराने अभिलेख देखे जाने प्रस्तावित हों 


तो आरोप-पत्र में ही उस पिछले अभिलेख का उल्लेख कर 
दिया जायेगा। 

निलम्बन d; साथ ही आपचारी कर्मचारी पर आरोप-पत्र 
तामील किया जाये। पुलिस केस दर्ज कराये जाने, गवन के 
मामलों तथा लोकहित के ऐसे मामलों जिसमें तत्काल 
निलम्बन आदेश तामील किया जाना आवश्यक हो, ऐसी 
आपवादिक परिस्थितयों में निलम्बन आदेश जारी होने के 
तीन सप्ताह के अन्दर आरोप-पत्र तामील किया जाये और 
यदि यह सम्भव न हो तव कारण अभिलिखित करते हुये 
अपने ठीक ऊपर के अधिकारी को परिस्थितियों से अवगत 
कराया जाये। 

उपरोक्त आरोप-पत्र या तो स्वयं दण्डन प्राधिकारी द्वारा या 
उनके पूर्वानुमोदिक पर उनकी ओर से तथा उनके कृते के 
रूप में जॉचाधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक के नाम 
जारी किया जायेगा। 

आरोपित सरकारी सेवक को अपनी सफाई पेश करने की 
युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। 


जाँचाधिकारी द्वारा जाँच के दौरान गवाहों के वयान 
आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष तथा विधिवत्‌ शपथ 
दिलवाने के उपरान्त लिये जायेंगे। 


(9) यदि आरोपित सरकारी सेवक अपनी सफाई में, अपना पक्ष 


प्रस्तुत करने के लिए कोई अभिलेख देखने या उसकी प्रति 

प्रदान करने की Wea करता है, निम्नलिखित 

परिस्थितियों के सिवाय अभिलेख दिखा देना/ प्रति प्रदान 

कर देना चाहिए 

(क) यदि पये गये अभिलेख आरोपःपत्र के सन्दर्भ में 
सुसंगत नहीं है। 

(ख) यदि मागें गये अभिलेख की प्रति प्रदान करना 
(दिखाया जाना लोकहित में नहीं है। 


रिप्पणी-यदि अभिलेख wa हैं परन्तु उपरोक्तानुसार उन्हें 
दिखाया जाना/प्रति देना आपत्तिजनक नहीं है तो सम्बन्धित सरकारी 

सेवक को अभिलेख / उद्धकरण लेने की अनुमति दे देनी afer! 
(10) जाँच पूरा होने के बाद जाँचाधिकारी द्वारा दण्डन प्राधिकारी 


को जाँचाख्या प्रस्तुत की जायेगी जो अपने विवेक का प्रयोग 
करके यथावश्यक स्तम्भ-3 में उल्लिखित कोई एक या 
अधिक लघु अथवा वृहद दण्ड देने का निर्णय ले सकते हैं। 
यदि स्तम्भः3 के लघु दण्ड में कोई एक या अधिक दण्ड 
देते हुए दण्डादेश महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी किया 


2 
सबार्डिनेट सर्विसेज का नियम-5(1) 
तथा शासनादेश संश 17/6/68 
कार्मिक-1, दिनांक 10/1/82! 


शासनादेश संख्या-7/2/78- 
कार्मिक-1 दिनांक 18/7/79 


Gat. रूल्स का नियम 55(1)/ 
पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार . 
सबार्डिनेंट सर्विसेज का नियम 5(1) 
संविधान का अनुशासनिक 311(2)। 
शासनादेश संख्या -405/2/बी-15 
दिनांक 10-3-69| 


शासनादेश संख्या - 
नियुक्ति दिनांक 26-6-69 


17/8/68- 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(कृत्यां का परिसीमन). विनियम, 
1954 का नियम 8 (क) अधिसूचना 
संख्या -7/1/81-कार्मिक 1, दिनांक 
26-9-83 द्वारा संशोधित। 
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जाना हो तो उसे जारी करने से पूर्व लोक सेवा आयोग 
(चाहे पद आयोग की परिधि में हो अथवा नहीं) का परामर्श 
प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि जाँचाधिकारी उचित 
समझे, वह विशिष्ट दण्ड की संस्तुति कर सकता है, परन्तु 
उसके द्वारा दण्ड की संस्तुति जाँचाख्या में नहीं की जायेगी 
वरन्‌ अलग सीट पर अंकित की जाएगी। 
टिप्पणी---यदि दण्ड की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख शासनादेश संन 17/6/68-कार्मिक 1, 

देख जाने का प्रस्ताव हो परन्तु उन अभिलेखों का उल्लेख आरोप-पत्र में दिनांक 18-1-871 

न दिया जा सका हो तो विचाराधीन मामले में दण्ड की मात्रा निर्धारित 

करने की सीमित उद्देश्य से अन्तिम चरण में दूसरी कारण बताओं 

नोटिस दी जायेगी। यदि आयोग का परामर्श आवश्यक है तो आयोग को 

मामला संदर्भित करने से पूर्व ही ऐसी नोटिस दी जाएगी। 

(11)उपरोक्त कार्यवाही पूरी करके नियुक्ति प्राधिकारी (दण्डन शासनादेश संख्या 1524/2-बी- 61-68 
प्राधिकारी) द्वारा स्वतः स्पष्ट व सकारण आदेश जारी दिनांक 28-6-63, तथा शासनादेश 
किया जायेगा, जिसमें आरोपों का संक्षिप्त विवरण संख्या-19/1/75- कार्मिक -1, दिनांक 
जाँचाधिकारी का निष्कर्ष/संस्तुत व दण्डन प्राधिकारी की 23-9-751 
इससे सहमति/असहमति के कारण तथा दण्ड की मात्रा का 
स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। 

(12)जॉच को शीघ्रता से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया शासनादेश संख्या 7/8/1977- 
जायेगा। अपचारी कर्मचारी से आरोप-पत्र का स्पष्टीकरण कार्मिक-1, दिनांक 30-7-19771 
15 दिन से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने को. कहा 
जाऐ। इससे अधिक समय न दिया जाए। स्पष्टीकरण प्राप्त 
होने के एक माह के अन्दर जाच पूरी होने के 15 दिन के 
अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। यदि लोक सेवा आयोग 
का परामर्श अपेक्षित हो तव जाच रिपोर्ट प्राप्त कर लिया 
जाये अन्यथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह के 
अन्दर आयोग का परामर्श प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन 
के अन्दर दण्डाधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर 
दिया जाए। यदि इस समय सारिणी का अनुपालन न हो 
सके तब जाँच अधिकारी/दण्डन प्राधिकारी कारणों का 
स्पष्टतया उल्लिखित mr 

8. अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तिम परिणाम स्वरूप यदि शासनादेश संख्या -17/1/82- 

आरोपित सरकारी सेवक को सेवा से पृथक पदच्युत करने से कार्मिक-1, दिनांक 12-1-83 

भिन्न कोई एक या अधिक दण्ड दिए जाते हैं और उक्त 

सरकारी सेवक निलम्बित रह चुका है अथवा निलम्बित रहते 

दण्डादेश के परिणामस्वरूप पदारूढ़ किया गया है तो निलम्बन 

काल के वेतन को कटौती के आदेश पारित करने से पूर्व 

आरोपित सरकारी सेवक को मूल नियम-54 की अपेक्षानुसार 

कारण बताओ (Show cause) नोटिस दी जाएगी। 

टिप्पणी--पुलिस एक्ट की धारा 7 से शासति होने वाले एलिस शासनादेश संख्या17/1/69- नियुक्ति 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन आरोपों के विषय में किसी सरकारी सेवक (ख) दिनांक 66-69 तथा समसंख्यक 
के विरूद्ध विधि न्यायालय में अभियोग चल रहा हो/चलाया जा रहा हो, शासनादेश दिनांक 1-7-73 
उन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में उस सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक 


Se की जा सकती E E ee 
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` पदच्युत तथा सेवा में पृथक किये जाने का आदेश तात्कालिक 


प्रभाव अथीत्‌ उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को यह 
आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को संसूचित किया जाये। उस 
स्थिति में जहाँ अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित किया गया हो 
संसूचित किये जाने की तिथि वही होगी जिस तिथि को आदेश 
तामीली के लिए डाक या किसी अन्य माध्यम के हवाले कर 
दिया जाए और सक्षम अधिकारी को उस आदेश में कोई 
परिवर्तन करने का अधिकार न रह जाए। निलम्बन न होने की 
स्थिति में तात्कालिक प्रभाव की तिथि वही होगी जिस तिथि को 
आदेश संबधित अधिकारी /कर्मचारी पर तामीली हो जायें। 


शासनादेश संख्या -17/1/69- नियुक्ति 
(ख) दिनांक 6-6-69 तथा समसंख्यक 
शासनादेश दिनांक 1-7-731 शासनादेश 
संख्या-7/१/1975-कार्मिक-। दिनांक 
25-2-1976| 


(ख) अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्धों में निषेधात्मक निर्देश 


शिकायती पत्र के सम्बन्ध में आरोपित सरकारी सेवक से 
स्पष्टीकरण मॉगते समय उसे शिकायतकर्ता का नाम/पता नहीं 
बताया जाना चाहिए। 

सतर्कता विभाग की खुली या गोपनीय जॉच जो प्राथमिक जॉच 
हे, के परिणाम सामने आने पर पुनः वैभागिक स्तर पर 


प्राथमिक जॉच नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सीधे औपचारिक . 


जॉच, यदि आवश्यक हो, प्रारम्भ की जानी चाहिए। 

आरोप पत्र में सतर्कता जॉच का उल्लेख नहीं किया जाना 
चाहिए। 

यदि मामला जॉच हेतु प्रशासनाधिकरण / सतर्कता अधिष्ठान/ 
अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो वैभागिक 
स्तर पर औपचारिक जॉच नही की जानी चाहिए और यदि 
वैभागिक स्तर पर जॉच चल रही हो, तो रोक देनी चाहिए तथा 
प्रशासनाधिकरण का अन्तिम जॉचाख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार 
अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। 

आरोपित सरकारी सेवक को दण्डादेश जारी करने के निमित्त 
शोकाज नोटिस दिये.जाने की आश्यकता नहीं है। (संविधान के 
42 वें संशोधन के फलस्वरूप सेकेण्ड अपारच्युनिटी का स्तर 
अब समाप्त हो गया है।) 

न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध के आधार पर यदि दण्ड दिया जाना हो 


. तो न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सरकारी सेवक द्वारा अपील की 


जा चुकी हो तो उसके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए 
बल्कि ट्रायल (प्राथमिक) 

कोर्ट द्वारा की गयी दोष सिद्ध के आधार पर समुचित दण्डादेश 
परित कर देना चाहिए। इस कार्यवाही के लिए संविधान के 
अनुच्छेद 311 (2) (ए) के अनुसार किसी जॉच की 
आवश्यकता नहीं है। 

यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपित सरकारी 
सेवक को पूर्णातया दोषमुक्त नहीं पाया जाता और अत्यन्त 
साधारण दण्डस्वरूप चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 
चेतावनी दण्ड की श्रेणी में नही आती है | ऐसी दशा में सेंसर 


इन्ट्री दी जा सकती है । 


शासनादेश सं -13/55/77- कार्मिकः] 
दिनांक 24-9-771 


शासनादेश Ho 12-11-65- नियुक्ति 
(ख) दिनांक 17-1-661 


शासनादेश Fo 1075-39 (4-82-40) 
(134)/81 Eat. दिनांक 26-3-831 
शासनादेश संख्या 12/7/66-नियुक्रित 
(ख), दिनांक 23-12-65 दिनांक 
21-4-69, तथा शासनादेश संख्या 


2693/ कार्मिक-1-80, दिनांक 
18-2-84| 
शासनादेश संख्या 6/4/19- 


कार्मिक-1, दिनांक 12-10-781 


सी० सी० ए० wed विनियम 19/ 
पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार 
सबार्डिनेट सर्विसेज का नियम 11 
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सेवा से पदच्युत करना (Dismisses) आर संवा स हटाना 
(Removal) का दण्ड आरोपित सरकारी सेवक के वास्तविक 
नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के स्तर के प्राधिकारी द्वारा नहीं 
दिया जा सकता। 

दण्डादेश जारी करने हेतु विभागाध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी 
यदि वे जाँचाधिकारी नहीं है,.की आख्या या राय नहीं प्राप्त 
करनी चाहिए। 

यदि महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रशासनाधिकरण की जाँच के 
आधार पर अथवा संविधान के अनुच्छेद 311 (1)(ग) के तहत 
दण्डादेश पारित किया गया तो लोक सेवा आयोग के परामर्श 
की आवश्यकता नहीं है। 


यदि दण्डादेश महामहिम राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी 
द्वारा पारित किये जाने हो तो लोक सेवा आयोग का परामर्श 
आवश्यक नहीं है चाहे आरोपित सरकारी सेवक की नियुक्ति 
लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनके द्वारा आयोजित चयन के 
आधार पर की गयी हो। 

यदि किसी अनियमितता/आरोप के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ 
होने के पश्चात्‌ दण्ड देकर अथवा विना दण्ड दिये एक वार 
मामला अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है तो ठीक उसी 
अनियमितता या आरोप के आधार पर किसी सरकारी सेवक के 
विरूद्ध पुनः दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती] ^ 

यदि अनुशासनिक कार्यवाही के afer रहते हुए आरोपित 
सरकारी सेवक अपनी आधिवर्षिता आयु पर सेवानिवृत्त हो जाता 
है तो लम्बित जॉच को सीएसआर के अनुच्छेद 351-ए के तहत 
पेंशन से कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है। परन्तु 
सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को कोई अनुशासनिक दण्ड नहीं दिया 
जा सकता है और न ही उक्त दण्ड के उद्देश्य से कार्यवाही प्रारम्भ 
की/जारी रखी जा सकती है। 


2 
संविधान का अनुच्छेद 311 (2) 


उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग 
(कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 
1954 के नियम 8 (क) का प्रथम 
परन्तुक (अधिसूचना) संख्या 17/1/ 
81-कार्मिक-1 , दिनांक 26-9-1983 | 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 
1951 के नियम 8 (सी) के नीचे 
उल्लिखित उदाहरण संख्या (5)। 


शासनादेश संख्या-1/7/65-नियुक्त 
(ख), दिनांक 23-12-1965 


सीएसआर का अनुच्छेद 351/ए। 


टिप्पणी--यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ भी सी एसः आर 
351-ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते कि जिस घटना के सम्बन्ध में जॉच प्रारम्भ की जाये, जाच प्रारम्भ 
करने की तिथि को उस घटना को चार वर्ष से अधिक समय न वीत चुका हो। 
(ग) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करने की व्यवस्था 


1. 


अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा जो दीर्घकालीन तथा 
सन्तोषजनक हो मामूली से दोष पर, जल्दबाजी में तथा 
आवेश में आकर न समाप्त की जाए। सेवायें समाप्त के लिए 
पर्याप्त औचित्य नितान्त, आवश्यक है तथा ऐसी कार्यवाही 
के पूर्व उसकी अवधि तथा पूर्व सेवानिवृत्ति पर विचारकर 
लेना चाहिए। i 
अस्थायी कर्मचारी की सेवा एक माह की नोटिस देकर समाप्त 
` की जा सकती है। सेवा तुरन्त भी समाप्त की जा सकती है 
और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक नोटिस की अवधि या 
यथास्थिति ऐसी नोटिस एक माह से जितनी कम हो उतनी 


शासनादेश संख्या -20/1/72- 
नियुक्ति-3 दिनांक 10-8-721 


(1) SH अस्थाई सरकारी (सेवा 
समाप्ति) नियमावली, 19751 
(2) शासनादेश सं 4/1/71- 
कार्मिक-1, दिनांक 5-6-811 
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FE ©... 2 3 — 
अवधि का वेतन पने का दावेदार होगा। (नोटिस का प्रारूप 
संलग्न-2) नोटिस में सेवा समाप्ति के कारण का उल्लेख नहीं 


होना चाहिए। 
3. अधिष्ठान में कमी के कारण सेवा - समाप्ति अन्तिम 'प्रथम (1) शासनादेश संख्या 43/1/71। 
बहिर्गमन” के सिद्धान्त पर की जाए। नियुक्ति-3, दिनांक 14-9-72 


4. यदि किसी कर्मचारी की सेवायें असन्तोषजनक कार्य/आचरणां (1) शासनादेश संख्या 43/1/71 
के कारण समाप्त की गयी है और उसने न्यायालय/अधिकरण नियुक्ति -3, दिनांक 14-9-72 
में वाद दायर किया है तब काउण्टर एफीडेविट में सेवा 
समाप्ति के कारणों का अवश्य उल्लेख इस आशय से किया 
जाये कि वे सेवा समाप्ति के “आधार” नहीं है बल्कि 'प्रेरक' 
él 
5. निम्न कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक माह की नोटिस या S अस्थायी सरकारी सेवक 
वेतन का प्रतिबन्ध लागू न होगा--- (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 
(अ) संविदा पर नियुक्ति का निमय-4। 
(ब) पूर्णकालिक सेवायोजन में न हो। 
. (स) जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी दी 
जाती है। 
(द) कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) अधिष्ठान में समायोजित। 
(य) पुनर्नियुक्ति के मामले में। 
(र) निविर्दिष्ट अवधि, सेवायोजित। 
(ल) अल्पकालिक व्यवस्था/रिक्तियाँ में सेवायोजित। 
संख्या 3249/उन्तालीस (4)/87-46(1)/79 
सतर्कता अनुभाग-4 [लखनऊः दिनांक 27 जून, 1987] 
प्रेषक, 

श्री मोहिन्दर सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

विषय : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति 
देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण। 
महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवकों के विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा डाले गणे ट्रेप 
अथवा सतर्कता जॉचों के फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही में प्राय: अधिक विलम्ब हो जाता है। विलम्ब 
से न केवल साक्षीगण अपने कथन्‌ बदल देते है अपितु अभिलेखीय साक्ष्य भी धूमिल पड़ जाते है जिसका 
लाभ अभियुक्त को प्राप्त होना स्वाभाविक है। विलम्ब के प्रमुख कारणों में यह भी एक कारण है कि लोक 
सेवकों के विरूद्ध अभियोंजन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 6 और या दण्ड प्रकिया 
संहिता, 1973 की धार 196 के अन्तगंत अपेक्षित सक्षम अधिकारी की विधिकपूर्वक स्वीकृति समय से नही 
मिल पाती है। 

2. अस्तु विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निश्चय किया गया है कि लोक सेवकों के 
विरूद्ध अभियोजन हेतु विधिक पूर्वक स्वीकृति देने के सम्बन्ध देने के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नवत्‌ की 
जाएगी 

(1) यदि व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति से अथवा उनके द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है तो 

ऐसे व्यक्ति के लिए राज्य सरकार का प्रशासकीय अनुभाग अभियोजन की स्वीकृति देगा। 

(2) अभियोजन की पूर्व स्वीकृति देने के लिए ऐसा अधिकारी ही सक्षम होगा जिसके किसी 

अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तों के अनुसार सेवा के समाप्त करने का अधिकार प्राप्त ell 
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(3) अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए वह व्यक्ति भी सक्षम अधिकारी होगा जिसे सेवा समाप्ति 

का अधिकारी प्रतिनिधायन द्वारा प्राप्त हो। 

3. यहाँ स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त विन्दु-2 पर अंकित सक्षम प्राधिकारी की शक्ति वह अधिकारी स्वयं 
प्रयोग करेगा, उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी शक्ति का प्रयोग नही किया जा सकता है। इसके विपरीत 
यदि सेवा समाप्ति का अधिकार किसी को प्रतिनिधियान प्राप्त हुए हों तो अभियोजन के लिए -पूर्वानुमति 
प्रतिनिधायी द्वारा दी जायेगी और यदि वह अपर्याप्त कारणों से नहीं दी गयी है अथवा उस. सम्बन्ध में वह 
कोई विचार नहीं करता है तो प्रतिनिधायक द्वारा अभियोजन की पूर्व स्वीकृति दी जा सकती है। 

4. अभियोजन की पूर्व स्वीकृति के आदेश में या तो यह तथ्य स्पष्ट होना चाहिए अथवा साक्ष्य द्वारा 
न्यायालय के समक्ष उनको प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह तथ्य जिनसे अभियुक्त के विरूद्ध अपराध 
संगठित होता है। अभियोजन की पूर्व स्वीकृति देते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे, पूर्व स्वीकृति 
देने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं जागरूक मस्तिष्क से स्वीकृत देने या न देने के 
लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। स्वीकृति न देने की दशा में कारणों का उल्लेख करना भी समीचीन SU 
यथा सम्भव इस सम्बन्ध में निर्णय 2 सप्ताह में ले लिया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी 
द्वारा पत्रावली के संचलन में तथा आदेश पारित करने में पर्याप्त कारणों के विना आवश्यक विलम्ब किया 
जाता हे तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। 

5. अनुरोध है कि कृप्या इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का 
कष्ट करें ताकि अभियोजन की स्वीकृत किए जाने के मामले में एक लम्वे समय तक विभाग में लम्वित न 

रहें, इन मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाये तथा न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ हो सके! 

कूपया यह भी सुनिश्चित करें कि अभियोजन की स्वीकृति पूर्व में जारी किए गए शासनादेश संख्या 
487/उन्तालीस (4)-14/80, दिनांक 4 अप्रैल, 1983 के साथ संलग्न प्रपत्र 1 तथा II पर दी जाए (सुलभ 
संदर्भ हेतु एक प्रति संलग्न है)। 

संलग्न प्रपत्र I व 11 


भवदीय, 
ह ५ /- (मोहिन्दर सिंह) 
सचिव। 
प्रपत्र 
स्वीकृति आदेश का मानक प्रपत्र जिसे राजय सरकार द्वारा जारी किया nam 
संख्या अल ककल 
fechas का 
उत्तर प्रदेश सरकार 
कक RS SSS RON विभाग 
आदेश 
vb य॒ह(अभिकथित नहीं ERE«D जज A ee ees (यहाँ पर अपराधी 
En GIL iC Dota 15% ER NNR (यहाँ पर अपराध के समय अपराधी द्वारा ya 
पद लिखें) के रूप में कार्य करते समय दिनांक .............................. 198 (यहाँ पर अपराध का दिनांक 
लिखें) e^ WD ub लगभग * ६... ० किया (ऐसे तथ्यों और कार्यों का विवरण 


जिनसे अपराध बनता है और साथ ही अपराध करने का स्थान)। 

और चूँकि उक्त तथ्यों से ऐसा/ऐसे अपराध बनता है। बनते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 
(अधिनियम संख्या 45, सन 1860) की धारा... यायाय और भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49, सन्‌ 1988) की धारा 5 (1) .............................. 
(उपयुक्त संख्या लिखों) के साथ पठित धारा 5 (2) के अधीन दण्डनीय zl 
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और चूँकि राज्य सरकार उक्त अभिकथन के सम्बन्ध में उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी सामग्री और मामले 
की परिस्थितियों का पूर्ण रूप से और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के पश्चात्‌ यह विचार है कि उक्त श्री 
RRP E EI xn. (यहाँ पर अपराधी का नाम लिखें) को उक्त अपराध / अपराधों के लिए 
न्यायालय में अभियोजित किया जाए। 

अतएव अब, राज्यपाल एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन्‌ 1974) की 
धारा 197 और्‌/या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 49, सन्‌ 1988) की धारा 6 
(1) (ख) के अधीन उक्त अपराध/अपराधां के लिये उपयुक्त कार्यो को सम्बन्ध में विधि के अन्य उपबन्धों 
के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराधों के लिए उक्त श्री .................................................... 
(यहाँ पर अपराधी का नाम लिखें) को अभियोजित करने और उक्त अपराधों का किसी अधिकारीयुक्त सक्षम 
न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते है। 

(X X जी लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

राज्यपाल के आदेश से 


ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाये 
जो उत्तर प्रदेश अधघिप्रमाणीकरण (आदेश 
और अन्य लिखित नियमावली, 1973) 
द्वारा प्राधिकृत हो। 
प्रपत्र 
स्वीकृति आदेश का मानक प्रपत्र जो अपराधी को पद से हटाने के लिए 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा 


cose seco ळक क्व क माया ८५. ........ का कार्यालय (यहाँ 
प्राधिकारी के, जो अपराधी को पद से हटाने के लिए सक्षम हो कार्यालय का नाम लिखें)। 


आदेश 
FEF GS SINEDURIUIED थी TRECE (यहॉ पर अपराधी 
उना वाम tate!) S Se (यहाँ पर अपराध के समय अपराधी 
द्वारा धृत पद लिखें) के रूप में कार्य करते समय दिनांक ..................... NORRIS 


(यहाँ पर अपराध का दिनांक लिखें) को या उसके लगभग .......................................................... 

(ऐसे तथ्यों और कार्यों का विवरण जिनसे अपराध वनता है और साथ ही अपराध करने का स्थान) 
और चूँकि उक्त कार्यों से ऐसे अपराध वनता है/बनते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 
45 सन्‌ 1860) की धारा ........................ और/या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम 
संख्या 49 सन्‌ 1988) की धारा 5 (1) (यहाँ उपयुक्त खण्ड लिखें) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन 
दण्डनीय है/हैं 

SUE FED t onoo a (यहाँ प्र स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का नाम और 
पद नाम लिखें) उक्त श्री ........................... (यहाँ पर अपराधी का नाम लिखें) को पद ले हटाने के 
लिए सक्षम अधिकारी होने के नाते, मामले में उक्त अभिकथन के सम्बन्ध में मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी 
सामग्री और मामले की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से और सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात्‌ यह 
RUGRIUT किक 5. 12 2,1६० (यहॉ पर अपराधी का नाम लिखें) को उक्त 
अपराध/अपराधों के लिए न्यायालय में अभियोजित किया जाए 

अतएव, अब मै एतदद्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन्‌ 1988) 
की धारा 6 (1) (ग) के अधीन उक्त अपराध/अपराधी के लिए और उपर्युक्त कार्यो के सम्बन्ध में तिशि के 
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अन्य उपवन्धें के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराधों के लिए उक्त श्री ............................... (यहाँ 
पर अपराधी का नाम लिखें) को अभियोजित करने और उक्त अपराधों का किसी अधिकारिता युक्‍त सक्षम 
न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिए स्वीकृति प्रदान करता Zi 


अपराधी को हटाने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम , 
निलम्बन 

सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में उसके निलम्वन का संभावित भाग एक कष्टकारक स्थिति है जिसके 
लिए अधिकांशतः कर्मचारी अपने दुराचरण से या नियमों के प्रतिकूल असंतोषपूर्ण कार्य करने के कारण, स्वयं 
जिम्मेदार हैं। दुराचरण के गम्भीर आरोप के सिद्ध पाये जाने पर सेवा मुक्ति या पदच्युति. भी हो सकती है 
इसलिए सेवा में तत्परता व लगन के होने का सदेव ध्यान होना चाहिए। जैसे आरोप की जॉच के दौरान या 
विभागीय कार्यवाही के दौरान कर्मचारी का निलम्वन भी, आरोप की गम्भीरता के अनुसार, आवश्यक है 
जिससे कि अपचारी कर्मचारी अपने पद का दुरूपयोग न कर सके व कार्यवाही निष्पक्ष रूप से की जा सके। 
निलम्बन की व्यवस्था से अन्य सेवारत कर्मचारियों को भी चेतावनी ळी भावना मिलती el 

निलम्वन की स्थिति में कर्मचारी का सम्बन्ध शासन से इस अर्थ में पृथक हो जाता है कि कर्मचारी अपने 
पद पर कार्य नहीं कर सकता पर सेवारत न रहने पर भी उसकी गणना सरकारी कर्मचारी में रहती है। 
कर्मचारी व उसके परिवार को आर्थिक कठिनाई न हो, इसलिए निलम्बन काल में उसे वेतन व भत्ते का 
आनुपातिक भाग दिए जाने की व्यवस्था भी शासन ने किया हे। साथ ही साथ इस वात पर भी बल दिया है 
कि निलम्बित कर्मचारियों के मामलों में शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस विषय पर शासन द्वारा निर्गत 
आवश्यक आदेश दिए जा रहे है। 

निलम्वन के आदेश से सम्बन्धित व्यवस्था नियम 49 एनसी-ए> रूल्स व नियम 1-ए पनिशमेंट एण्ड 
अपील रूल्स में आये है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो सरकारी सेवक, को जिसके आचरण के विरूद्ध 
जाँच सम्भावित है अथवा चल रही हे, तो जाँच की समाप्ति के अवधि तक के लिए उसे निलम्बित कर सकते 
हैं। पर इस आदेश के पारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि सेवक के विरूद्ध पाये गए 
आरोप इतने गम्भीर हैं कि सिद्ध होने की स्थिति में उसके पदच्युति, सेवा मुक्ति या पदावनति के आदेश 
सामान्यता पारित हो सकते हें इसलिए इस प्रकार के आदेश विवेकपूर्ण एवं न्यायिक भायनानुकूल होना 
चाहिए। यह भी विचारणीय होना चाहिए कि समग्र तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए उक्त आदेश किस स्तर. 
पर पारित हो यह आदेशं जनहित .में होगा, साथ ही साथ यह भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि 
निलम्बित सेवक के विरूद्ध विभागी कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र समाप्त होना चाहिये। जब तळ कि कोई बाध्य i 
परिस्थिति न हो, क्‍योंकि निलम्वन व विभागीय कार्यवाही में विलम्ब से प्रशासन व Aea कर्मचारी ad 
पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। निलम्बन के लिए कुछ संभावित स्थितियों का संकेत इस प्रकार है : 

सीनसी०एन रूल्स के नियम 49 (ए) तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम 
(ए) में दिए गए हैं। उक्त नियमों के अनुसार किसी कार्मिक को निलम्बित करने तथा उसे बहाल करने का 
अधिकार नियुक्ति प्रधिकारी में निहित है। उपर्युक्त नियमों में यह भी व्यवस्था है कि अपराधी मामलों को 
छोड़कर. अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी अपने उक्त अधिकार को अपने से भिन्न प्राधिकारी को 
प्रतिनिधानित कर सकते हैं। 

किसी निलम्बित सरकारी सेवक के बहाली के आदेश उसी स्तर से प्राप्त किये जायें जिस स्तर से 
निलम्बन आदेश पारित किये गये हों, भले ही यह आदेश न्यायालय के निर्देशांक अन्तर्गत न हो। 


निलम्बनादेश की न्यायोचितता 


कर्मचारी का बहुत लम्बी अवधि तक निलम्बन--ऐसे निल्फ़्बन को अवैध नहीं बनायेगा यदि युक्तिसंगत 
कारण विद्यमान हैं और अधिकारीगण अनुभव करते हैं कि निलम्बन का अनवरत रहना आवश्यक है 


1. शासनादेश संख्या 13-11-92 का 1-1992 दिनांक 23-6-92 | 
2. यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम राजीव कुमार, 2003(4) ई.एस.सी. 506 : 2003(4) एब्डव्ल्यूससी: 3020 : 2003(3) यू.पी.एल.बी.ई.सी. 
2959 : 2003(6) एल:सी.सी. 516 : 2003(5) 3.3. 617 : 2003(5) सुप्रीम 208 G : 20034) एः एलःआरः 730 (|) I 
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प्राधिकारियों के लिए यह अन्यायपूर्ण है कि वे निलम्बन का आदेश पारित कर दें और आगे कोई 
कार्यवाही न करें। यदि निलम्बन आदेश के बांद उचित समय के भीतर आरोप पत्र नहीं आता है तो अनुसरित 
प्रक्रिया अशुद्ध (अवैध) èl निलम्बनादेश के प्रत्येक प्रकरण में लम्बित जाँच के तथ्यों का प्रकटीकरण 
आवश्यक नहीं है। यदि अधिकारी ने अभिलिखित किया है कि आवश्यक प्रावधानों की शर्तें संतोषजनक है। 
पर्याप्त है कार्यालय फाइल प्रकट कर रही है कि अपराधिक प्रकरण लम्बित था और प्रत्यर्थी के विरूद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी। निलम्बन अहस्तक्षेप है? 

विभागीय जाँच की लम्बित अवधि में निलम्बन आदेश के विरूद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत 
समादेश याचिका योजित होने पर सामान्य प्रक्रिया, बिना कारण अंकित किए हस्तक्षेप न करना है। संविधान 
के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपील में निरस्तार्ह है। अपील स्वीकार की गई और 16 माह में जाँच पूर्ण 
करने के निदेश दिए गए! 

निलम्वन को लम्बे समय तक लम्वित रखना निलम्बन को अवैध बना देता है। निलम्वन में दीर्घसूत्रता जनहित 
तथा प्रशासन के हित में नहीं है। निलम्बित कर्मचारी का मनोबल गिरता है और उसका मानसिक एवं आर्थिक 
उत्पीड़न होता el निलम्बित दण्डारोपण से न्याय की सुचिता कम हो जाती हे अन्ततः निर्दोष होने पर अवशिष्ट 
उपलब्धियों की प्राप्ति में अवरोध होते हैं। अनावश्यक मुकदमेवाजी से जन, धन एवं समय की क्षति होती है! 

निलम्बनादेश की वैधता स्वयं उसके गुण-दोष पर निर्भर है। अन्तिम पदच्युति आदेश की विहितता या 
अविहितता के निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नही पड़ता है 

जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया है कि एक निलम्बनादेश तथ्यों के आधार पर 
समादेश क्षेत्राधिकार का सहज अगुगामी नहीं हो सकता है। यदि याची यह दर्शित करने में सफल है कि आदेश 
ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किया गया जो इसे पारित करने में सक्षम नही था, स्थिति निम्न प्रकार होगी! 

न्यायालय द्वारा केवल एक प्रश्‍न पर विचार किया जा सकता है कि क्या अधिकारी ने जिसमें शक्ति 
निहित थी, ध्यान आकर्षित किया या परिस्थितियों, घटनाओं का आगणन किया था जिस उद्देश्य के लिए 
शक्ति निहित की गई थी प्रकरण उससे पूर्णरूपेण असंगत है या अधिकारी के विरुद्ध प्राधिकारी ने निजी या 

व्यक्तिगत ईर्ष्या की संतुष्टि हेतु दुर्भावना से कार्यवाही संचालित की है। यदि कार्य स्वीकृति शक्ति से परे है या 

शक्ति का दुरूपयोग या कुप्रयोग है, प्रकरण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और परिशाधनीय है। इस प्रकार की 
घटनाओं में संवधित प्राधिकारी दुर्भावना के आरोपों को अस्वीकार करना न्यायालय को प्राधिकारी के विरुद्ध 
अवचार की सत्यता की जाँच करने से ऐसी अवैधानिकता या शक्ति के दुरूपयोग के अवचार की घटनाओं से 
व्यथित पक्ष को समुचित उपशमन प्रदान करने से अवरुद्ध नहीं कर सकता 2!’ 

संविधान विधि के नियम को प्रतिष्ठित करता और प्रतिभूमि देता है और अनुच्छेद 226 सुनिश्चित 
करने की परिकल्पना करता है कि राज्य में प्रत्येक प्राधिकारी, सरकारों को समाहित करते हुए सदभाव से 
और अपनी - शक्तियों की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करते हैं। न्यायालय ने विचार किया कि जब एक 
न्यायालय संतुष्ट है कि शक्ति का दुरूपयोग या कुप्रयोग हुआ है अपने क्षेत्राधिकार का अवलंबन करता ÈI 
व्यक्ति विशेष को न्याय प्रदान करना न्यायालय पर निर्भर।* 

अपीलार्थी एचः्एमश्टीःलिः में सुरक्षाधिकारी के पद पर सेवायोजित था। उसे अवचार कृत्य के आरोप में 
निलम्बित किया गया और सेवा से पदच्युति की गई विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी ने यह अस्वीकार नहीं 
. किया कि उसने अभद्र भाषा का प्रयोग और अधिकारी को गाली नही दी। उसने कोई क्षमा याचना अर्पित नही 
की। अभिकथन में कोई विरोधाभास नहीं मिला। हस्तक्षेप हेतु प्रकरण को अर्ह नही पाया गया।? 


. सतकारी चटर्जी बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, Vas ae कलकत्ता 13 | 

. पंजाब नैशनल बैंक बनाम डीएम, अमरनाथ, 2000(10) waza 1621 

न्यू इण्डिया एसुरेन्स कश लिश बनाम एस*एम»आई« काजिम आदि, 2001(3) ई-एसःसी. 484 सुनको : 2001(4) सुप्रीम 566 
2001(3) एस«एल.टी» 623 : 2001 (1) एसः्एल+्जेः 17001 

1991(1) q.d. meat, ई.सी. 5481 

, नरेश चन्द्र बनाम संघ क्षेत्र, ए-आई०आर« 1944 त्रिपुरा 81 

, डी०एन» गन्जू बनाम कश्मीर राज्य, ए-आई-आर« 1964 जम्मू तथा कश्मीर, 14 (पृष्ठ 16 पर)। 

प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए०आई»आर» 1964 सु-को 72 (पृष्ठ 83 पर)। 

प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए-आई-आर« 1964 सु.को, 72 (पृष्ठ 83 पर)। 

एल» d. वर्मा बनाम एच.एम.टी. तथा अन्य, 2006 ई-एस«्सी: (IT) 115 gtl 
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अनुशासनिक कार्यवाही. लम्वित रहने की अवधि में कर्मचारी को निलम्वित किया गया तथा दो वेतन 
वृद्धि रोकी गयी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप-पत्र निर्गत करने से पूर्व निलम्बनादेश 
निर्गत नही किया जा सकता है। निलम्बन के अवैध होने से कर्मचारी पूर्ण वेतन का पात्र है। उच्चतम 
न्यायालय ने इसे सही नहीं माना। Sastry Award में तत्पश्चात्‌ द्विदलीय संविदा द्वारा स्पष्ट किया है कि 
एक कर्मचारी को आरोप पत्र निर्गत किये बिना निलम्बित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का आदेश 
निरस्त किया गया।' 

कर्मचारियों द्वारा शान्तिपुर्ण धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि के आधार पर कर्मचारियों को निलम्बित 
दण्डित नहीं किया जा सकता है। कमलेश्वर प्रसाद वनाम स्टेट वैंक ऑफ विहार” में उच्चतम न्यायालय ने 
जब अनुच्छेद 19(1)(a)(b) की व्याख्या करते हुए सुस्पष्ट किया, वे स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं कि प्रदर्शन 
व्यक्ति विशेष या समूह की संवेदना या मनोभावाँ की दृश्यमान अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से यह एक के 
विचारों से दूसरे को अवगत कराने की संचार है जिनको यह पहुँचना आयशित है। इसलिए यह वास्तव में 
अभिव्यक्ति की वाक्शक्ति का एक रूप है। क्योंकि भाषण सस्वर होना आवश्यक नहीं B] एक व्यक्ति द्वारा 
प्रतीको से भी भाषण का रूप निर्मित किया जा सकता है. और तव भी उस व्यक्ति या प्राधिकारी को एकत्रित 
जन समूह के मनोभावों को पहुँचाना आयशित है। यह आवश्यकता अनुसरण करता है कि संचार के अनेक 
रूप हैं जो अनुच्छेद 19 (1) या (अ) या (ब) द्वारा स्वतंत्रता की प्रतिभूति के रूप में हैं। एक प्रदर्शन विभिन्न 
रूप ग्रहण कर सकता है। दृष्टांत के लिए भीड़ द्वारा पत्थर फेंकना उपद्रव और विश्रृंखलता का एक उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रदर्शन और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (a) या (b) के अन्तर्गत 
नही होगा। यह समानत: शान्तिपूर्वक और अनुशांसित हो सकता है जैसे कि समूह के व्यक्ति अपनी परिवेदना 
के ध्यानाकर्षण हेतु कुछ वैज लगा लेते P 

भारतीय वायुसेना में विमान चालक के प्रशिक्षण हेतु चयनित फ्लाइट कैडेट की सड़क दुर्घटना में चोट 
लगने से प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहा। प्रत्यर्थी को अन्य प्रशिक्षण अवसर प्रदान किए गए। प्रशिक्षण अवधि में 
अधिकारियों को प्रत्यर्थीकृत विभिन्न अवचारों का संज्ञान हुआ। चेतावनी दी गई। निलम्वन हुआ और 
प्रशिक्षण समाप्ति का आदेश हुआ। उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खण्डपीठ ने उसकी याचिका स्वीकार 
.की। उसे पुनः प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया। उसे शराब के नशे में पाया गया और नशे की अवस्था में 
अपने सहप्रशिक्षुओं को गाली-गलौज, शारीरिक चोट पहुँचाने की धमकी और हिंसक व्यवहार द्वारा आतंकित 
करने वाला पाया गया। उसके विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ और अन्तिम परीक्षा में असफल 
हुआ। पुनर्विचार परिषद्‌ ने विद्योपार्जन और अनुशासन के निम्न स्तर के आधार पर उसका पुनर्विचार प्रार्थना 
पत्र निरस्त कर दिया। द्वितीय याचिका न्यायालय द्वारा स्वीकृत हुई। उसे अनेक विकल्प प्रदान किए गए। 
जिससे वह अपनी स्थिति सुधार सके। उच्चतम न्यायलय ने अधिनिर्धारित किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च 
न्यायालय ने विसंगत विवाद्यक पर संगत पहलू और गुरूता का प्रत्याखान कर दिया। अपील स्वीकार की गई! 

जहाँ निलम्बनावधि का वेतन निलम्वनावधि के उपरान्त दिया नहीं जाता वहाँ वह निलम्बन एक 
प्रतिक्रियात्मक सोपान नहीं है दण्डस्वखूप निलम्वन है। अतः निलम्बनावधि के पूर्ण वेतन से वह वंचित कर 
दिया गया अतः (सेवा समाप्ति) आदेश दण्डस्वरूप धी 

एक रेलवे चालक जब तक निलम्बित रहा फिर कार्य पर ले लिया गया एक सप्ताह बाद सेवा समाप्त 
कर दी गई। जो भी उपलब्धियाँ निलम्बनावधि के लिए उचित थी उसे नही दी गई। यह निर्णीत हुआ कि यह सेवा 
समाप्ति दण्डस्वरूप थी, क्योंकि दण्डात्मक प्रभावों से युक्त थी अतः अनुच्छेद 311 (2) द्वारा आहत थी 
[निलम्बन के प्रकार : 

निलम्बन तीन प्रकार का होता हैं : 


1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया बनाम हरवंशलाल, 2000(3) ईनएसः्सीः 1591 सुनको VAHT : 2000 सुः्कोश 2219 : 2000(6) 
एसन्सीनसी- 504 : 2000(6) Het. 504 : 2000(4) स्केल 662 : 2000(6) सुप्रीम 589 : 2000 (4) एस.आर,जे. 3341 
गुरुदीन शुक्ल वनाम उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद, 1993 यू.पी.एल.बी.ई.सी> 841 
यूनियम ऑफ इण्डिया आदि बनाम फ्लाइट कैडेट आशीष राय, 2006(2) ई.एस.सी. 104 gel 
जेवी पुरुषोत्तम बनाम प्रधान प्रवन्धक, दक्षिण रेलवे, एशआईनआर» 1963 मद्रास 351 
प्रधान प्रवन्धक, दक्षिण रेलवे बनाम Hes. पुरुषोत्तम, Tasos 1964 मद्रास 243। 
एल,्के, नयी बनाम एच.एम,टी, तथा अन्य, 2006 ई.एस.सी, (2) 115 सुन्कोः। í 
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1. दण्डारोपण के रूप में 

2. अन्तर्निहित शक्ति के रूप में 

3. ऐसे प्रावधानों के अनुसार जो नियमों में विद्यमान है। 

निलम्बन के प्रभाव : 

निलम्बन के प्रभाव निम्नलिखित é— 

1. निलम्बन एक शास्ति नहीं है। यह नियोजकों के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार पर शक्ति रखने का 
अन्तिम आदेश है। 

2. स्वामी तथा सेवक का सम्बन्ध समान नही होता है। यह राज्य में वचा रहता है। 

रैंक, प्रास्थिति तथा भुगतान की कोई हानि नही होती। 

4. फिर भी जब निर्मोचन पर कोई कर्त्तव्य न हो तो कार्य नहीं तो भुगतान नहीं का सिद्धान्त लागू नही 
होगा, किन्तु यद्यपि वेतन के हक का कोई नियम नहीं है। नियोजक नियमों के अधीन केवल भत्ते 
को प्राप्त कर सकता है। किन्तु यह राशि एकदम से निम्नतर नही होगी। 

5. चूँकि नियोजक को उसके कर्ततव्यों से उन्मोचित कर दिया जाता है, इसलिए दह अपने कर्तव्यों के 
पालन में किसी भी विशेषाधिकार का उपभोग नही कर सकता। 

6. पूर्व की भाँति अनुशासन तथा आचरण नियमों को सम्मिलित करते हुए वह लगातार विभिन्न सेवा 
नियमों से प्रशासित होना। 

7. जब तक आचरण नियमों, विषयों की विशेषता है वह अपने निर्वाह भत्ते की. सपूरित नहीं कर 
सकते हैं स्वयं को यदि वह किसी अन्य नोकरी व्यवसाय या व्यापार में लगा लेता ÈI 

8. उससे अपनी सेवा तथा कर्तव्यां के पालन के लिए पूछा नहीं जा सकता है। फिर भी उसके लिए 
यह आवश्यक नही है कि कार्य स्थल पर वह नियमित रूप से उपस्थित हो। 

निलम्बन का उद्देश्य : 

सिविल सेवक को निलम्बन के अधीन रखने का उदेश्य उसको उसकी स्थिति से दूर रखना है ताकि जहाँ 
पर उसके अपने आचरण के वारे में की गयी प्रारम्भिक जाँच या किसी रीति के दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य 
जो कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति व्याख्यापित करते है, में हस्तक्षेप न कर सके, यह उचित 
नही होगा कि ऐसे समय पर उसमें पद तथा शक्तियाँ निहित की जाए। 

मामले जिनमें नैतिक अधर्मता का अभिकथन सम्मिलित है उसका प्रयास नियोजक को कार्य की स्थिति 

में नही रखना है, जव तक स्वयं उसको उन आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता है। कुछ मामलों में जहाँ 
उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही द्वारा नियोजक पूर्ण अधिकृत या अवनत कर दिया गया है तो यह विरूद्ध 
होगा कि लोक सेवक को कार्यालय में रखा जाय, जबकि वह इसके लिए भौतिक रूप से उपयुक्त नहीं B 
अप्रासंगिकता ऐसे मामलों में नियोजक को अपनी निलम्बन के लिए प्रतिरक्षा हेतु तैयार रहने के लिए समय 
दिया जा सकता है। 

कतिपय समयो पर निलम्बन भ्रष्टाचार को निवारित करने या विशेष प्रकार के आचरण की समाप्ति के 

तौर पर निरोध प्रदर्शन रूपी आदेश हो सकता है। जव कभी भी जब तक कोई अच्छा आधार न देखा तब 
तक ऐसे मामले बहुत अल्पावधि के लिए अत्यधिक मन्द रूप से अवाधित होने. चाहिए। 

अनुकल्पतः निलम्बन हस्तान्तरण है या नियोजक को अवकाश पर जाने को कहता है। किन्तु जब कभी 

भी अधिकतर मामलों में पूर्ववर्ती प्रायोगिक न हो पश्चातवर्ती स्पष्ट प्रशासनिक हेतुक का सलाहकारी आधार 
नहीं है। 
निलम्बन एक प्रशासकीय आदेश : 

यह अभिमत प्रकट किया गया है कि निलम्बन का आदेश कल्पत: न्यायिक आदेश नहीं Zi यह एक 

प्रशासनिक आदेश है। यह तथ्यहीन है कि ऐसा आदेश किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर दिया जाता है।' 


W 


1. कफलवदिभक qu स्टेट, 1973(2) एस«एल-आर- 105; जम्मू यूनिवर्सिटी इनाम डी.के, रामपाल, QÉ. 1977 सुन्को« 
1148; दृष्टव्य प्रताप सिंह वनाम पंजाब राज्य, ए-आई-आर- 1964 qos 72 तथा दर्खे एआईनआर, 1956 सुनको, 285 


ए-आई-आर- 1957 got. 2461 
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इसलिए .यह दर्शित करना आवश्यक नही है कि निलम्वन के पूर्व सूचना दी गई थी। निलम्बन के आदेश 
को अभिव्यक्तिपूर्ण आदेश होना आवश्यक नहीं है! 


सीन्सी०ए० रूल्स के नियम 49 ए (1) तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स के नियम 1-ए(1) के अनुसार 


किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार होने वाली या चल रही जाँच की समाप्ति तक 
निलम्बित किया जा सकता है। केवल शिकायत की प्राप्ति के आधार पर अथवा प्रारम्भिक खुफिया या खुली 
जाँच के आदेश के आधार पर निलम्वन आदेश उक्त नियमों की परिधि में नही आयेगा जब तक कि यह 
स्पष्ट न हो कि औपचारिक अनुशासनिक जाँच प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए तथा निलम्बन आदेश 
में कोई वैधानिक gfe न हो, इस उद्देश्य से निलम्वन आदेशों का एक प्रारूप निर्धारित ळर दिया गया ei 
शासनादेश संख्या 17/1/1971 नियुक्ति-3, दिनांक 12 अगस्त 1971 को निरस्त करते हुए यह आदेश 


जारी किए गए कि संविधान क्रे अनुच्छेद 311 (2) को प्रोवाइजो (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने से 


संबधित प्रत्येक मामले में राज्यपाल के आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त होगा कि गृह सचिव 
के माध्यम से मुख्यमंत्री को मामला आवश्यक आदेश हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए और उसके अनुसार अग्रेतर 
कार्यवाही की जाए 

सीञ्सीनए० रूल्स के नियम 49-ए में यह प्रावधान किया गया कि न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को 
निलम्बित करने से संबंधित शक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकते हैं। यह भी प्रावधान 
किया गया है कि किसी सरकारी सेवक को, जिसके सम्वन्ध में या विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप में 
संबंधित अन्वेषण जाँच या विचारण लम्बित है नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक से, जिसके अधीन वह सेवारत 
है, निलम्बित किया जा सकता है, जब तक कि उस आरोप से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जायें 
यदि, आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी पद स्थिति से सम्बद्ध हो या उससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन 
करने में उलझन पड़ने की संभावना हो या उसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, उसी प्रकार का प्रावधान 
पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स में भी किया गया है। 

उत्तर प्रदेश लाक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के नियम 8 में यह प्रावधान कर 
दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) क परन्तुक (ग) अथवा उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी 
प्रोसीडिंग (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन आज्ञा जारी करने अथवा सत्यनिष्ठा का प्रमाण 
पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा F 

यदि एक ही घटना के सम्वन्ध में कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत होती हे तो 
प्रत्येक अधिकारी के विरूद्ध अलग-अलग जाच अधिकारी नियुक्‍त करने के बजाय सम्पूर्ण घटना के सम्बन्ध में 
एक ही अधिकारी द्वारा जाँच करवाने सम्बन्धी आदेश जारी किए गए है? 
निलम्बन आदेश कौन दे सकता है? 

नियोक्ता अधिकारी सदैव निलम्बन आदेश दे सकता है। (साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 
16) अन्य कोई प्राधिकारी निलम्बन का आदेश दे सकता है यदि वह नियमों द्वारा सशक्त है। इसलिए 
निलम्बन का आदेश होने के पूर्व प्राधिकारी को विहित नियम द्वारा सशक्त होना चाहिए कि यह नियम द्वारा 
विहित है या विशेष मामलों में उसे निलम्बन का आदेश देने की शक्ति प्रत्योजित हो। 

प्रशासनिक नियंत्रण में निलम्बन आती है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया था कि शब्द 
नियंत्रण अत्याधिक विस्तृत तथा आयासपूर्ण है। सेवा में निलम्बन का लम्बन वस्तुतः अनुशासनिक जॉच की 
कोटि में आती है। 

सरकारी सेवकों. की दशा में संविधान के अनुच्छेद 310 के गुणवत्ता के अधीन राष्ट्रपति या गवर्नर 
यथास्थिति सरकारी सेवकों को निलम्बन के अधीन रख सकते हैं। 


टी» शिव शंकर वनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, 1985 एलनआई.सी> केरल (630)! 

सख्या 24/33/1976 कार्मिक-1, दिनांक 13 अगस्त, 19761 

सख्या 17/1/1971 कार्मिक-1, दिनांक 27 अगस्त, 19761 

सख्या 12/1/74 कार्मिक-1, दिनांक 3 नवम्बर, 19761 

सख्या 7/2/77 कार्मिक-1 , दिनांक 28 फरवरी, 19771 

कार्पोरेशन ऑफ नागपुर बनाम रामचन्द्र डी, मोदक, एनआईनआर» 1984 qm. 6261 
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प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी के मामले में निलम्बन सम्बन्धी शक्ति का अनुपालन अधमण प्राधिकारी 
(Borrowing Authority) द्वारा किया जा सकता है, किन्तु उसे निलम्वन के आदेश के प्रमुख अधिकारी 
से मुख्य परिस्थितियों की सूचना रखनी चाहिए 

कतिपय समयों पर फील्ड प्रतिस्थापन में अधिकारी भारसाधक, जो कि साधारणतया निश्‍चित नियोजक 
को निलम्वन के अधीन करने के लिए सशक्त नहीं है, विशेष आदेश के द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत 
किया जा सकता है, किन्तु मामले में शक्तियां का उपभोग नियोजित प्राधिकारी के समानुदेश का विषय होगा। 
इस संबंध में भारत सरकार आदेश जारी कर सकती है। 

उच्च अधिकारी द्वारा नियमों की शर्तों के अधीन पारित निलम्बन का आदेश जो कि एक अपीलीय 
अधिकारी भी है पूर्णतया वैध है। मामले में यह तथ्य कि नियोजक उसके द्वारा अपील के अधिकार से वंचित 
हुआ उसकी प्रस्थिति को नही वदल सकता है। 

निलम्वन का आदेश अनुमोदनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया किन्तु बह अन्य अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षरित किया गया तो उक्त स्थिति में दिए गए निलम्बन आदेश को वेध माना गया। 

जव निलम्बन आदेश किसी विशेष प्राधिकारी के नाम से जारी किया गया हो तो यह उपधारा की 
जाएगी कि आदेश उस प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था।* किन्तु फिर भी यह उपधारणा खण्डनीय है 
कि विभाग द्वारा सुसंगत कागजातों को प्रस्तुत करके साबित की जा सकती है। 

निलम्बन का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं स्थिति के उद्देश्यपूर्ण निर्धारण पर आधारित होना 
चाहिए -न कि किसी अतिरिक्त अधिकारी की भाषा शैली या निर्देश के परिणाम पर आधारित होना चाहिए 
प्रत्येक ऐसे मामले जिसमे निलम्वन का आदेश किसी राजनैतिक दवाव के कारण दिया गया है कि 
अभिखण्डनीय होगा। एक अन्य मामले आर माधवन वनाम डी०जी०टेलकम के बाद में यह संप्रेक्षित किया गया 
कि निलम्वन का आदेश बिना विवेकीय मस्तिष्क का प्रयोग किये गए एकांकीपन की स्थिति में नही दिया जा 
सकता है। साधारणतया निलम्बन की शक्ति का उपयोग अभियांत्रिकी रीति से नही किया जा सकता है, चूँकि 
अभियोजन एजेंसियाँ इसके पक्ष में सलाह दे सकती हैं। 
कब निलम्बन आदेश हो सकेगा : 

जैसा कि पहले दिया गया है कि निलम्बन नियमों के विहित परिक्षेत्र के अधीन आने वाला आदेश हो 
सकता है, निलम्बन का आदेश देने के पूर्व यह अपेक्षित होगा कि निलम्वन के आदेश की जो स्थितियाँ 
नियमों द्वारा विहित है उनमें से कोई एक स्थिति विद्यमान हो। 

एक निलम्बन के आदेश में pra: तीन अनुशासनिक प्राधिकारपूर्ण Referat होती हैं। 

(अ) जहाँ पर नियोजक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचारणीय है या लम्बित है 

(ब) जहाँ पर उसके वारे में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक विचारण या अन्वेषण स्थिर है 

(स) राज्य के सुरक्षाजनित कारण। 

आपराधिक मामलों में अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा या 
सीन्बीञआईः द्वारा प्रारम्भ किया जाता है। अन्वेषण जाँच में वे समस्त पद्धतियाँ आती हैं जिनके द्वारा अभियुक्त 
के विरुद्ध साक्ष्य संग्रहीत किया जाता है। परीक्षण चालान को न्यायालय में प्रस्तुत करने पर शुरू होता है। तथा 
इसकी समाप्ति न्यायालय की दोपसिद्धि या ame पर होती है। 
विभागीय ata कब विचारणीय कही जा सकेगी 

यह अभिमत प्रकट किया गया कि एक विभागीय जाँच विचारणीय है, जब तथ्यों को किसी वस्तुनिष्ठ 
स्थिति पर नियोजित प्राधिकारी की राय में मामला ऐसी वस्तुस्थिति से पूर्ण हे जिसमें विभागीय जाँच होगी 
भले ही कोई प्रारंभिक जाच संक्षिप्त या विश्लेषित रूप से की गयी हो या नहीं है। जयसिंह दीक्षित वनाम 


, एम,एच+एऽओ+एम> नं 7/4/74 इस्टेट (^) दिनांक 9 अगस्त, 19741 

. धिम्मारम्यप्पा वनाम स्टेट, एमआईन्आर« 1968 मैसूर 2861 

वी» चक्रवर्ती वनाम केवला, एनआईनआरन 1957 इला, 6711 

स्टेट ऑफ उड़ीसा वनाम शैल बिहारी, एनआई+नआरन 1963 उड़ीसा 73! 

सी-ई. इरन्तिमस बनाम स्टेट, 1970 एस,एल>आर« 5201 

स्टेट ऑफ यून्पी वताम राजेन्द्र शकर 1974(1) एस«एल>आर« (#7) 331 
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स्टेट ऑफ q.d नामक एक अन्य माले में यह अभिमत प्रकट किया गया कि विचारणीय का तात्पर्य किसी 
भी कारणें को अभिग्रहीत करने के लिए दृष्टिकोण रखना है, इसलिए जब किसी भी समुचित प्राधिकारी के 
मस्तिष्क में यह वात हो कि विभागीय कार्यवाही के अनुक्रम में या ऐसी कार्यवाही के लिए अभिनिर्धारित 
अनुषांगिकताएँ जव कभी भी उन्हें पूर्विक कहा जाए जाँच विचारणीय हैः कभी भी यह आवश्यक हो तो उक्त 
स्थिति में मस्तिष्क का उपयोंग किया जाना आवश्यक है। 
प्रारंभिक जाँच का किया जाना : 

प्रारंभिक जॉच का किया जाना या अन्वेषण का प्रारम्भ होना, इस बात का स्पष्ट निर्देश होगा कि 
पूर्विक कार्यवाही विचारणीय है। (राजेन्द शंकर का मामला) केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण द्वारा यह 
अभिमत प्रकट किया गया कि विना किसी तथ्य का पता लगाये या प्रारम्भिक जाँच के भी विभागीय कार्यवाही 
को विचारणाय कहा जा सकता है। चूँकि दिए गए निलम्वन के आदेश के पूर्व प्रारम्भिक जाँच का किया जाना 
आवश्यक अपेक्षा नहीं है।' 
कार्यवाही के लंबन की स्थिति में निलम्बन : 

विभागीय कार्यवाही का cider मामले में आरोप-पत्र जारी करने की तिथि से प्रारंभ होता है। कार्यवाही के 
किसी भी स्तर पर निलम्बन का आदेश दिया जा सकता है तथा प्रवर्तन में निःशेष रहता है यदि कार्यवाही को ' 
किसी आगामी तिथि की स्थगित कर दिया गया है। 
अखिल भारतीय dart 

पी. आर नायक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया 
कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1955 निर्वचन नियम 3 (1) के अधीन 
निलम्वन वस्तुतः अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ ही किया जा सकता है। फिर भी 
पश्चात॒वर्ती अनुक्रम में डीपी, एण्ड ux. ए अधिसूचना नं» 6/9/72 एञआईन्एसः (III) दिनांक 5 जुलाई, 
1975 के अनुसार कथित नियम प्रतिस्थापित किया गया कि कार्यवाही के विचारण के दौरान निलम्वन का 
आदेश दिया जा सकता है) 
दहेज से सम्बन्धित मामले : 

स्त्री के विरुद्ध अपराध होने की स्थिति में सरकार वहुत ही गम्भीर दृष्टिकोण अपना सकती है। यह 
अभिमत प्रकट किया गया है कि जहाँ पर किसी लोक सेवक के विरुद्ध मामला पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड 
संहिता की धारा 304 बी के अधीन पंजीकृत किया गया है तथा सरकारी सेवक गिरफ्तार किया गया है तो 
तुरन्त वह अपने निरोधन की अवधि तक निलम्वित कर दिया जायेगा। यदि वह गिरफ्तार नही किया गया है 
तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन एलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सुपुर्द करने 
पर वह निलम्वित कर दिया जायेगा। यदि रिपोर्ट प्रथम दुष्टया यह दर्शित कर रही है कि सरकारी सेवक द्वारा 
अपराध किया गया है 

दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु यह आदेश जारी किये गये कि कोई सरकारी कर्मचारी न तो दहेज 
प्राप्त करेगा न देगा जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 द्वारा वर्जित èl उसी प्रकार यह किसी ऐसे 
विवाहोत्सव या उससे सम्वन्धित किसी भोज या पार्टी आदि में भाग नहीं लेगा जहाँ उसकी जानकारी में दहेज 
निषेध अधिनियम 1961 में वर्जित दहेज लिया अथवा दिया गया हो। बह किसी ऐसे विवाह, भोज या पार्टी में 
भी सम्मिलित नही होगा जिसके सम्बन्ध में उसे प्राप्त निमंत्रण पत्र में यह अंकित न हो कि “इस विवाह में 
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।” उसी प्रकार प्रत्येक 
सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं जारी किये गए निमंत्रण पत्र पर उक्त उपाख्यान का स्पष्ट उल्लेख किया जाना 
चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को स्वयं अपने पुत्र के अथवा जिस wea का संरक्षक है, के विवाह के 
अवसर पर अनुमन्य सीमाओं तक की प्राप्त भेंट जिनकी कीमत रूपये 51 (राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में) 


हरिदेव पिल्लई बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया, ए-आई-आर« 1960 पंजाब 1471 
विनोद चन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए-आई-आर« 1960 पंजाब 1471 
ए+आईनआर» 1972 Yle 5541 
डी,ओ.पी. एण्ड टी.ओ«एम नं. 11012/8/87 इस्ट (ए) दिनांक 22 जून, 1987 तथा राजज्ञा संख्या 8/9/87-कार्मिकः1/1988 
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 19881 
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अथवा रूपये 200 या 500 रूपये (अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में) प्रतिमद से अधिक हो, के वारे में 
शासन को सूचित करना अनिवार्य होगा। 
कब निलम्बन का आदेश न्यायिक होगा: 


ऊपर पैरा 7 उन के अधिकारियों को बतलाया गया है जो कि निलम्वन की शक्ति का अनुपालन करने 


में सक्षम है। फिर भी जब कभी ऐसी स्थिति अस्तित्वाधीन हो तो निलम्बन न्यायिकतः प्रयुक्त होना चाहिए। 
कारण यह है कि निलम्वन एक अपवाद है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रायोगिक मामले में प्राधिकारी 
निलम्बन में किसी तरह की हिचकिचाहट करें। मेरी यह इच्छा है कि लोकहित की अपेक्षा स्पष्टतया महत्वपूर्ण 
होनी चाहिए तथा निलम्बन का आदेश केवल तभी देना चाहिए जबकि इसके सिवाय कोई अन्य विकल्प न 
al कारण यह है कि निलम्वन एक शास्ति नहीं है। इसका प्रभाव क्षति की अपेक्षा क्षति कारक है। यह 
वस्तुतः नियोजक पर एक लांछन हे जो कि पश्चातूवर्ती दोषमुक्ति से पूर्णतया समाप्त हो जाता है, सरकार 
भी हानि में ही रहती है चूँकि वह विना किसी भी तरह का कार्य लिए उक्त अवधि में निर्वाह भत्ता देती èI 


एक नियोजक को निलम्वन के लिए विहित विभागीय निर्देश की निम्नतः परिस्थितियाँ हैं :--- 

(क) कोई आचरण या अपराध नैतिकता अधमता को सम्मिलित करते हुए; 

(ख शासकीय धन का भ्रष्टाचार, गवन या दुर्विनियोग वैयक्तिक प्रलाभ के लिए शासकीय शक्ति का दुरूपयोग; 
(ग) कर्तव्य की अवहेलना या घोर प्रमाद जिसके परिणामस्वरूप संगठन को काफी नुकसान उठाना पड़ा हो; 
(घ) कर्त्तव्य का अभित्यजन; 

(ङ) वरिष्ठ अधिकारी को लिखित आदेश पहुँचाने से इन्कार करना (जीनआईन्एमन्एचन्एन पत्र d. 
43/56/64 - viS दिनांक 22/10/1964)। 


भेदभावः 


पटना उच्च न्यायालय ने' यह अभिमत प्रकट किया कि निलम्वन अधिकारी को भारतीय संविधान के 


अनुच्छेद 16 के अधीन कोई कार्यवाही करके किसी एक या अन्य अपचारी नियोजक के विरुद्ध निलम्वन 
आदेश पारित करने का स्वविवेक है।' किन्तु प्राधिकारी केवल उन्हीं को निलम्बित कर सकते हैं जिनका 
दुराचरण अत्यधिक गम्भीर ED या जहाँ पर निलम्बनं लोकहित में न्यायोचित हो सके, किन्तु ऐसी निश्चित 
निलम्वन तार्किक न कि मध्यस्थीय होनी चाहिए। 


नियमों में संशोधन 1975 ई. में हुआ जिसके तहत वे सभी जिनकी नियुक्ति 1-1-73 के पूर्व हुयी हो वे 


आवास हेतु 'मकान मुफ्त प्राप्ति के हकदार हैं किन्तु उक्त तिथि के पश्चात्‌ नियुक्त व्यक्ति ऐसे आवास के 
हकदार नहीं होगे। ज्ञापन में अभिवंध का कोई उदेश्य नहीं धा, अभिमत प्रकट किया गया कि आदेश भेदभाव 
होने के कारण स्थिरवान नहीं होगा) 

निलम्बन के आदेश का प्रभावी होना : 


साधारण सिद्धान्त यह है कि एक निलम्बन आदेश साधारणतया संसूचना की तिथि से प्रभावी माना 


जायेगा। इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता है। कारण यह है यदि कोई नियोजक पहले से ही अपने पद 
पर कर्तव्याधीन है या विशेषाधिकार रखता है तो उसे कैसे पहले से ही उस अधिकार से हीन माना जा सकता 
हे) फिर भी जब नियोजक अपने शासकीय कर्तव्याधीन वस्तुतः नही है। वह अवकाश पर है तो निलम्बन के 
आदेश का वस्तुतः ज्ञान आवश्यक नहीं है। इस मामले में अपीलार्थी पंजाव सरकार का एके नियोजक था जो 
कि हिमाचल सरकार में प्रतिनियुक्त था। वह 4 अगस्त, 1958 ई, को सेवानिवृत्त हो गया। हिमाचल सरकार 
ने सेवानिवृत्ति के 19 दिन के पूर्व 16/7/1958 ई. को उसकी छुट्टी को मंजूरी कर दी जिसके उपरान्त वह 
अपने नगर वाला घर छोड़ दिया। पंजाब सरकार ने उसके घर के पते से टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि वह 
2 अगस्त, 1958 ईः से निलम्वन के अधीन चल रहा है जो कि 4 अगस्त, सन्‌ 1958 ई को पहुँचा। उसका 


एन, सुरन्दरम्‌ बनाम स्टेट, 1977(1) एस+्एलन्आर* 5 181 E 

. केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स फेडरेशन वनाम Rolko बोर्ड, 1983(2) एसएलआर, केरल (70)। 
. डी. व्यंकट रम्मैया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 1990(2) सी.ए.टी, 4011 

, अमर सिंह हरला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1952 एम«सी-आर« 1101 

` स्टेट ऑफ पंजाब बनाम खेमी राम, ए.आई.आर» 1970 geal. 2141 
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यह तर्क था कि निलम्बन का आदेश विधिपूर्ण नहीं था जैसा कि यह 4-8-1958 £ को पहुँचा, जबकि वह 
पूर्वतः सेवा से निवृत कर दिया गया था उक्त कथन को उच्चतम न्यायलय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 
बहुत समयों पर निलम्बित नियोजक को निश्चित स्थान से परे होने की स्थिति में निलम्बन का त्वरित 
प्रभाव संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में यह दिया जाना आवश्यक होगा कि निलम्वन का आदेश उस 
तिथि से प्रभावी माना जायेगा जिस तिथि को आदेश की तामीली सम्बन्धित नियोजक पर करायी गयी हो। 
आपत्तिक स्थिति में निलम्बित नियोजक को निर्दिष्ट स्थान से परे होने की स्थिति में यह संभव है कि त्वरित 
प्रभाव से आदेश को टेलीग्राम द्वारा संसूचित किया जाए। पूर्व प्रभावी निलम्वन विहित नहीं होती, क्योंकि ud 
प्रभावी निलम्वन तो स्पष्टतः शब्दशः अन्तर्विरोध से दूषित E 
भूतलक्षी प्रभाव से क्रियाशील होने वाले निलम्वन आदेश एक विधिमान्य आदेश नहीं हो सकता है। 
लेकिन ऐसा कोई आदेश पूर्णतया शून्य भी नही होता, वल्कि उस दिनांक से प्रभावी होता है, जवकि सरकारी 
सेवक वस्तुतः अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए और निलम्वनाधीन कर दिया जाए! 
उच्चतम न्यायालय ने अपना अभिमत व्यक्त किया “जब सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लम्वित जॉच 
अवधि में निलम्बनादेश निर्गत किया जाता है और जाँच के परिणामस्वरूप सेवा विमुक्ति का दण्डादेश पारित 
किया जाता है, निलम्बनादेश दण्डादेश में व्यपगत हो जाता है। और व्यवहार न्यायालय द्वारा पश्चातूवर्ती 
घोषणा कि सेवा विमुक्ति आदेश अवैध था निलम्बनादेश को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है जो कि अस्तित्व 
में ही नहीं है? 
इस प्रकार जब एक निलम्बनादेश त्रुटिपूर्ण अभिनिधारित किया जाता है सरकारी कर्मचारी, पूर्व अवैध 
आदेश की तिथि और उस आदेश के त्रुटिपूर्ण अभिनिधारित किये जाने की तिथि की मध्यावधि में सेवा में 
मुख्य अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। यदि उसके पश्चात्‌ वैध निलम्बनादेश निर्गत किया जाता है तो सरकारी 
कर्मचारी प्रथम अवैध निलम्वनादेश और द्वितीय निलम्बनादेश के मध्य की अवधि का वेतनादि का पात्र है।* 
निलम्बनादेश, भूतलक्षी प्रभाव से हमेशा अनुपयोगी घोषित किया गया है जैसा अवैध और अविधिमान्य।” 
इस प्रकार एक निलम्बनादेश भूतलक्षी प्रभाव से पारित किया जा सकता $1 जव सेवा विमुक्ति आदेश 
न्यायालय द्वारा अकृतवत्‌ कर दिया जाए और विभाग नवीन जाँच करना चाहता है। ऐसा भूतलक्षी 
निलम्बनादेश केन्द्रीय सेवा नियम, 1957 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत है!” 
सिविल. सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली को उच्चतम न्यायालय के वैध अभिनिर्धारित किया 
है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में भूतलक्षी निलम्बनादेश नियमों के अन्तर्गत पारित किये जाते हैं विधिवत रखते हँ” 
प्रभाव की तिथि जब नियोजक अवकाश पर हो : | 
अपने अवकाश में के किसी तिथि से एक नियोजक को निलम्बन अस्तित्वाधीन माना जाएगा। उसके 
अवकाश की यह अवधि जो वीती नहीं है निरस्त मानी जाएगी। 
साधारणतया निलम्वन का आदेश विहित प्रारूप में जारी करना चाहिए। इस तरह का प्रारूप इस पुस्तक 
` के परिशिष्ट (2) में दिए गए हैं। 
एक सरकारी कर्मचारी को, जो अवकाश पर है, अवकाश के प्रतिसंहरण के पश्चात्‌ निलम्बित किया जा 
सकता है। ऐसा अवकाश का प्रतिसंहरण सेवा निवृत्ति प्रारम्भिक अवकाश के प्रकरण में भी संभव eb 
किसी भी मामले में यह निश्चित होना चाहिए कि दिया गया आदेश विशेष नियम के अधीन हो जिसके 
अधीन नियोजक को निलम्वन किया जाना है तथा स्थूल निर्देश होना चाहिए कि नियमों की विभिन्न अपेक्षाएँ 


1. हेमन्त कुमार भट्टाचार्य बनाम एस.एन. मुखर्जी, एनआईआर+ 1954 कलकत्ता 3401 

2. एनआईनआर, 1963 पंजाब 300 : VAEA. 1954 कलकत्ता 340 : Tongan. 1957 उड़ीसा 51; मुहम्मद खान बनाम 
मध्य प्रदेश राज्य, एनआईनआरन 1958 म.प्र: 44, 1984(1) एस«एल-आर« 244 (पटना) : 1983(1) एसःएल>आरः 356 
(कर्नाटक) : 1983 एस,एल,आर, 490 (सिक्किम) ; उोरालिक्स बनाम नागपुर कार्पोरेशन, 1959 एस«एल.जे- 599; st. 
मोदी बनाम गुजरात राज्य, ए-आई-आर» 1962 गुजरात 1971 

ओपप्रकश बनाम THe राज्य, एआईनआर, 1955 सु«को 600 (पृष्ठ 603 पर)। 

बलदेव बनाम गवर्नमेंट ऑफ पेप्सू, ए-आई-आर« 1958 पेप्सू 94 (पृष्ठ 109 पर)। 

सुधीर रंजन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एआईनआर, 1961 कलकत्ता 6261 

तोम्वी सिंह बनाम गोपाल सिंह, wargame 1963 मणिपुर 28 (पृष्ठ 34 पर)। 

खेमचन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एमआई»आर» 1963 um 6871 

प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए-आई-आर« 1964 सु.को« 72 (पृष्ठ 95 पर)। 
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पूर्ण हैं। आदेश में विशेषतया आदेश से प्रभावित होने की तिथि दी जानी चाहिए। आदेश को स्वयं सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए था समुचित रीति में प्रमाणित होना चाहिए 

स्वयं आदेश को अन्तर्भूत करने वाले निलम्बन की परिस्थितियों का विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं 
है। यह भी दिया जाना आवश्यक नहीं है कि आदेश लोकहित को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। 
निलम्बन के आदेश का निरादर 

यदि कोई नियोजक यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध निलम्बन का आदेश अस्तित्वाधीन है किसी आधार 


पर वह इसकी अवज्ञा का प्रयत्न करता है तो यदि उसका यह कार्य किसी दुराचरण को गठित करना है तो. 


उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। 
मामले का तीव्रगति enr: 
प्रत्येक अनुशासनिक मामले का तीव्रगामी व्ययन एक हितकारी अपेक्षा है। यह आवश्यकता अधिक 
महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि नियोजक निलम्बन में चल रहा है। भारत सरकार ने एक बार उनके द्वारा पुनः 
कथन करने के अधिकार को ऐसे सभी मामलों में विहित करते हुए निर्देश जारी किए हैं--- 
(क) ` अन्वेषण तीन माह के भीतर पूरा किया जान चाहिए और जहाँ पर अभियोजन अभीष्ट हो वहाँ 
पर चालान विधि के न्यायालय में संस्थगित करना चाहिए। 
(ख) विभागीय कार्यवाही किये जाने के मामले में अन्वेषण के हो जाने पर विभागीय जाँच को 6 माह 
के भीतर पूरी करना चाहिए। 
जहाँ पर यह संभव नहीं है वहाँ पर उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। केन्द्रीय 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने यह अभिमत प्रकट किया है कि इन आदेशों की प्रकृति आदेशात्मक है! 
केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने यह अभिमत प्रकट किया था कि ये निर्देश अखिल भारतीय सेवा के 
सदस्यों पर लागू होंगे। विभिन्न लोक उद्यमों तथा सरकारी कम्पनियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे। 
विधि के न्यायलयों को दीर्घकालिक निलम्वन के बारे में गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना चीहए। इस कथन 
. को पुनः दोहराया गया कि उपरोक्त कथित निर्देशों का सम्यक्‌ उद्यमों से पालन करना चाहिए। निलम्वन प्रति 
संहरणीय होगा जहाँ पर सभी दस्तावेज विभाग के कब्जे में हैं तथा नियोजक द्वारा किसी भी तरह का 
हस्तक्षेपी कदम नही उठाया गया है। 


C निलम्बन का माना जाना : 


निलम्वन का माना जाना वह स्थिति है जहाँ पर एक नियोजक नियोक्ता प्राधिकारी के आदेश के द्वारा 
आनुषंगिक नियमों की विद्यमानता में निलम्वन के अधीन माना जाता है। ऐसी स्थिति हेतु विभिन्न प्रकार के 
अनुशासनिक नियम निम्नवत्‌ विहित किए गए हैं। 

(क) जहाँ पर एक नियोजक 48. घंटे की अधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरोधित है। निलम्बन 
निरोध की तिथि से प्रभावशाली होगा। यद्यपि पुलिस अधिकारी ऐसी सूचना भेज सकता है कि 
नियोजन विभागीय निर्देश द्वारा उससे बाध्य हो तथा वह अपने नियंत्रण प्राधिकारी की गिरफ्तारी 
तथा निरोध के बारे में सूचना देगा भले ही अवधि 48 घंटे से कम हो; 

(ख) जहाँ पर कोई नियोजक विधि के न्यायालय द्वारा 48 घंटे की अधिक अवधि के लिए दोषसिद्ध 
किया गया है और वह वस्तुतः 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास भोग चुका हो तो बीती 
अवधि को भी गिना जाएगा। 

(ग) जहाँ पर पदच्युति, अपसारण या आवश्यक सेवानिवृत्ति की शास्ति को विभागीय जाँच द्वारा 
समाप्त कर दिया गया है, किन्तु केवल. उसी या अन्य मामले से संबंधित अनुवर्ती निर्देश विहित 
किया जाएगा कि नियोजक शास्ति को दिये जाने की तिथि से निलम्बन के अधीन माना जायेगा। 
इस तरह से निलम्वन शास्ति देने की तिथि से प्रभावी होगा; 


. केनवीः नरसिंहम मूर्थी बनाम गवर्ननेंट ऑफ ए.पी, 1985 (आई+सीनएननओनसी,)। 

रामेश्‍वर बनाम खण्ड टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, 1957 (आईःसीनआर> 109)। 

टी. मंगलेश्‍वरन वनाम सी०आईन्टी तमिलनाडु, 1987(2) unu 18281 

ए.वी*एम रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ एनपी», 1988(1) ए.टी*आर, 271 (पेरा 17) जीनवी-सी.सी, 1987 पृष्ठ 2431 
आनन्द कुमार गुप्ता बनाम उप्र, राज्य, 1993(1) q.d cedi dt. 1651 
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(घ) जहाँ पर पदच्युति, अपसारण या आवश्यक सेवानिवृत्ति की शस्ति को विधि के न्यायालय द्वारा 
तकनीकी आधार पर समाप्त कर दिया जाता है तथा संबंधित विभाग उसी मामले में अनुवर्ती 
कार्यवाही का निर्णय लेता है, तो उक्त स्थिति में निलम्बन उस तिथि में प्रभावी माना जायेगा 
जिस तिथि को मुल शास्ति दी गई। 

उपरोक्त पैरा (ग) में निलम्बन केवल तभी प्रभावकारी माना जाएगा जबकि यदि नियोजन मूलत 

निलम्वन के अधीन चल रहा हो, जव शास्ति आरोपित की गई हो। इस प्रकार का कोई भी निवन्धन उपरोक्त 
पैरा (घ) के संदर्भ में नहीं है! 

` पेरा (4) के अधीन मामला होने की स्थिति में पुनः की गयी कार्यवाही उसी आरोप से संबंधित होनी 
चाहिए जिसमें कि शास्ति दी गई थी यह शर्त उपरोक्त पैरा (3) में प्रयोज्य नहीं है। 

48 घण्टे की अवधि तक कारागार में निरुद्ध रहने पर कर्मचारी को निलम्बित करना न्यायालय की दृष्टि 

में उचित नहीं है। 

एक सरकारी कर्मचारी अपनी गिरफ्तारी के दो दिवस के भीतर जमानत कराने में सफल नहीं हो सकता 

है। ऐसे कारण उसके नियंत्रण से परे है! उदाहरणार्थ यदि अवकाश है या दूसरे अन्य कारण है। इस प्रकार 
न्यायालय का स्पष्ट विचार है कि नियम 49u(2)(a) संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का अतिक्रमणात्मक 
है और इसके द्वारा अकृत एवं शून्य घोषित किया जाता है | 

उपरोक्त विर्पण को उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने उलट दिया है। स्वतः अनुमोदन को वेध करना है। 

प्रत्यर्थी 48 घण्टे से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में अवरुद्ध किया गया इस प्रकार अधिकारियों ने 

अवरूद्ध होने के विचार से आदेश किया कि प्रत्यर्थी स्वतः निलम्वित है; उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित 

किया कि नियम 10(2) में कोई प्रावधान नहीं है कि स्वतः निलम्वन अनवरत रहेगा जव तक कि वह 

प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश निरस्त किया। अभिनिर्धारित किया कि नियम 

10(2) के अन्तर्गत आदेश केवल इसके कालावधि विन्दु में निर्वाधित नहीं है और अनवरत क्रियाशील रहेगा 
जव तक कि संशोधित अथवा निरस्त नहीं होता। राज्य की अपील स्वीकार की गई। 

निलम्बन दण्ड नहीं है। निलम्वनादेश जाँच में निष्पक्षता की दृष्टि से अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता 

है। न्यायालय निलम्वन के प्रकरण में, अपवादिक स्वरूप तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब निलम्वन दण्डात्मक, 
दुर्भावनाजन्य अथवा क्षेत्राधिकार से परे हो। किन्तु निलम्बन प्रकरण में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने से 
अधिकारी को अन्वेषण प्रक्रिया को अनिश्‍चित काल तक लम्वित करने को अधिकृत करना नहीं है। 
विभागीय कार्यवाही: 

फौजदारी के प्रथम न्यायालय से दंडित' होने पर संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) में सेवाच्युति, सेवा से 

हटाये जाने या पदावनत करने का आधार बनता है। लम्बित अपील या निगरानी का इस पर प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, क्योंकि यह उक्त अनुच्छेद के प्रावधान के प्रतिबंध से मुक्त el मगर सत्ता के निरस्त हो जाने पर दिया 
गया दण्ड भी प्रभावहीन माना जायेगा।” 

संविधान के अनुच्छेद 311(2) के समाप्ति के वाद भी, जिसमें द्वितीय अवसर दिये जाने का प्रावधान 

था, जाँच आख्या (निष्कर्ष) की प्रति अपचारी को दिया जाना है, जिस पर वह प्रत्यावेदन देने का अधिकारी 
है, क्योंकि जाँच निष्कर्ष में उसे दोषी ठहराया गया है। बिना अपचारी के ज्ञान में लाये किसी प्रतिकूल तथ्य 
का उपयोग करने से बचना आवश्यक है तथा दण्ड दिये जाने के संस्तुति के परिणाम को स्पष्ट करने के लिये 
निष्कर्ष की प्रति का दिया जाना आवश्यक है।” | 

सेवक को दिसम्बर 1987 में आरोप-पत्र दिया गया जिसका उत्तर उसने जून 1988 में अपने वर्ष 

1982-1983 में सेवा से अनुपस्थिति के आरोप-पत्रं दिया। मई 1993 में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की 


1. जगजीत सिंह वनाम उ.प्र, राज्य तथा अन्य, 1995(1) ईन्सीन्सी 229 (sem)! ' à 

2. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगजीत सिंह स्पेशल अपील, 436 वर्ष 1995 निर्णीत दिनांक 4-11-1996 तथा चन्द्रशेखर सक्सेना वनाम 
शिक्षा निदेशक, 1997(1) Sate. 494 (इला.) 

यूनियन ऑफ इण्डिया आदि बनाम राजीव कुमार, 2003(4) एस+एल>आरः 370 gem. : 2003(4) Uie 506 Yate 

श्री गोपाल महीप बनाम उ.प्र, राज्य, 2007 ई-एस«सी० 643 (खण्डपीठ) (इला०)। 

पी.डी. बघेल बनाम जी.सी. रायगर, 1994(2) एस.एल.आर. 249 गुजरात पूर्णपीठ विभागीय कार्यवाही। 

श्री तपन कुमार दे बनाम यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, 1994(2) एस+एल>आर» 440 (कलकत्ता खण्डपीठ) सेवामुक्ति निरस्त। 
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गयी कि कार्यवाही समाप्त atl केवल लम्बित विभागीय कार्यवाही को निरस्त करना समुचित न होता, मगर 
इतने विलम्ब से उसे प्रारम्भ किये जाने का कोई कारण न बताये जाने से कार्यवाही को निरस्त करने का 
समुचित आधार पाकर उसे निरस्त किया गया : मनमोहन पाल सिंह बनाम पंजाव राज्य, इसमें मध्य प्रदेश 
राज्य बनाम वानी सिंह,” को माना गया है। | 

प्रार्थी को संविधान के अनुच्छेद 310 के अन्तर्गत विना जाँच के लोक कल्याण व लोकहित में सेवा से 
हटा दिया गया। अनुच्छेद 311 सिविल सेवाओं में लागू होता है। कर्मचारी को प्रतिरक्षा (डिफेन्स) कोष. से 
वेतन मिलता था। राष्ट्रपति मंत्री की सलाह पर करते हैं तथा उपसचिव, आदेशों को अधिप्रमाणित कर सकते 
हैं। कैट अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट था अतः धृत किया कि कोई अवैधता नहीं की गयी और 
आदेश को पुष्टि किया! 

विभागीय कार्यवाही में याची को सेवा से पदच्युत कर दिया गया, क्योंकि वह कार्य पर से अनुपस्थित 
रहा तथा अनुपस्थित काल को अवैतनिक अवकाश मान लिया गया। धृत किया गया कि अवैतनिक अवकाश 
का विनियमितीकरण सही सेवा अभिलेखों को घोषित करने के उद्देश्य से किया गया था तथा पदच्युति के 
आदेश को विलुप्त नहीं करती है।* 

उपेक्षापूर्वक वाहन चालन के कारण मृत्युकारित करने के लिये चालक की पदच्युति को आरोप सावित न 
होने के कारण 75% पिछली मजदूरी के साथ तथा पुनः कार्य पर रखे जाने के साथ अपास्त कर दिया गया। 
नियोक्ता को मृतक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। चूँकि कर्मचारी साक्ष्य प्रस्तृति में असफल रहा अतः नियोक्ता द्वारा 
देय क्षतिपूर्ति को चालक की पिछली मजदूरी में से काट लिया जायेगा। 

सीआरः्पीनएफः कांस्टेबल की अनुपस्थिति गम्भीर कदाचार थी अतः उसे पदच्युत कर दिया गया। वह 
अपना सही पता देने में असफल रहा अतः पदंच्युति को वहाल रखा गया।” 

सेन्ट्रल केजोरा कोलियरी के प्रवन्धक की कर्तव्य भंग के आरोप की जाँच के पश्चात्‌ की गयी पदच्युति 
के मामले में धृत किया गया कि जव आरोप-पत्र के साथ साक्षियों व दस्तावेजों की सूची देना आज्ञापक हो तो 
उसका अनुपालन उसी रूप में किया जाना चाहिये न कि अन्यथा। सुनवायी के समय उनको दिया जाना उस 
कमी को दूर नहीं कर सकता। एकल जज के द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।” 

गुप्त रिपोर्ट पर आपराधिक परीक्षण के समय आदेश में विना इस बात पर प्रकाश डाले जाँच को त्याग 
कर याची को पदच्युत कर दिया गया। आपराधिक मामले में बह दोषमुक्त हो गया। पदच्युति का आदेश स्थिर 
रहने योग्य न होने के कारण अभिखण्डित कर दिया गया। याची को पुनः सेवा में रखते हुये अनुशासनात्मक 
प्राधिकारी को याची के विरुद्ध नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये मार्ग प्रशस्त किया।* 

विभागीय कार्यवाही में याची को अधिवक्ता की सुविधा का न दिया जाना, जाँच को अर्थहीन नहीं वनायेगा, 
क्योंकि इससे प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त दूषित नहीं होता। पदच्युति के आदेश को पुष्ट किया गया? 

याची की पदच्युति अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर दी गयी। वह न तो आरोप-पत्र का स्पष्टीकरण दिया 
न ही जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया। 
पदच्युति को पुष्ट किया गया।'? 

घरेलू जाँच में प्राधिकरण ने जाँच कं संचालन को ऋजु व उचित पाया किन्तु पारित पदच्युत के आदेश 
को अपास्त कर दिया, क्‍योंकि दोष पर दिया गया निष्कर्ष अनुचित था। एकल न्यायाधीश ने इस आदेश को 


1. 1994(2) एसः्एलशआरः 812 (पंजाव खण्डपीठ)। 

2. ect 1990(2) सुको, 54 : 1990(2) YU. 798 सु«को«। 

3. बीएस, राजेश बनाम भारत संघ, 2000(3) एस+एल,जे, 204 (केट, नई Rri) 

4. (एक्स कांस्टेबल) मानसिंह बनाम भारत संघ, 2000(3) एसएलआर. 138 (दिल्ली खण्डपीठ)। 

5. रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यनाम सैयद रहमउल्ला, 2000(3) एसएलआर 408 (are) 
6. भारत संघ वनाम एनःएनः मिश्रा, 2000(3) एसःएलनआरः 215 (दिल्ली, खं, di.)1 

7. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि, वनाम अमरेश राय, 2000(3) एसःएलनआर, 202 (me, Goto) | 

8. आरसी. लालरिथंगा वनाम मिजोरम राज्य, 2000(1) एसःएलनआर* 677 (गौहाः)। 

9. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एन-एन« विसवास, 2000(5) एसशएलआर, 496 (कलः, Gef) 

0. टी+एन+ नारायण बनाम मैनेजिंग डाइरेक्टर, मेसर्स प्राग टूल्स लिः, 2000(5) एसएलआर» 121 (ए.पी.)। 
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इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया कि जब कदाचार सावित था तो कोई कारण नहीं था कि प्राधिकरण 
विरोधी अभिमत देती। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मत को स्वीकार किया।' 

` विना स्वीकृत अवकाश के प्रतिपक्षी 31 दिनों के लिये अनुपस्थित रहा। उचित अवसर प्रदान किया गया 
किन्तु प्रतिपक्षी ने उसका लाभ नहीं उठाया। पदच्युति को उचित ठहराया गया। 31 दिनों की अनुपस्थिति को 
अवैतनिक मान लेने का तात्पर्य यह नहीं होता कि अपराध को क्षमा कर दिया गया 

याचियों के सुरक्षा कर्मी सेवा से इस आधार पर पदच्युत कर दिये गये कि वे हमलावरों से पराजित थे 
तथा उनके हथियार छी? 5: तथ थे! चकि पूर्ववर्ती समान मामले में विभाग द्वारा कोई बड़ा दण्ड नहीं दिया 
गया था इसलिये पदच्छुति का “भिखण्डित कर दिया गया? 

मिथ्या अवक्राश यात्रा रियायत भत्ते के दावा करने के आरोप में जब पदच्युति का आदेश पारित कर 
दिया तो श्रम न्यायालय ने सही ही पदच्युति के आदेश को समर्थित किया! 

प्रबन्ध निदेशक द्वारा पदच्युति का आदेश पारित कर दिया गया था। वह भी उस निदेशक परिषद्‌ के 
जिसके द्वारा अपील खारिज कर दिया गया का एक सदस्य था। धृत किया गया कि किसी व्यक्ति को स्वयं 
अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होना चाहिये अतः अपील के खारिज किये जाने को नये आदेश के पारित 
किये जाने के लिये अपास्त कर दिया गया! 

याची की दुर्घटना के मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने को ध्यान में रखकर सेवा से पदच्युत 
कर दिया गया। दण्डादेश मात्र उसके आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि के कारण विना आचरण के सन्दर्भ के 
पारित किया गया था अतः वह स्थिर रहने योग्य नहीं है। पदच्युति को अपास्त कर दिया गया 

पदच्युति का आदेश कारण बताओं नोटिस को अंशतः स्वीकार किये जाने पर विचार करके बिना अग्रिम 
प्रक्रिया को अपनाये पारित किया तथा दस्तावेजों को भी नहीं दिया गया जिसे प्राकृतिक न्याय का धृत किया 
गया। आदेश को पुनः सेवा में रखे जाने के साथ अभिखण्डित कर दिया गया तथा मामले को नये सिरे से 
निर्णीत करने के लिये वापस कर दिया गया।” | | 

प्रतिवादी 1967 में सेवा से पदच्युत कर दिया गया। पदच्युति के विरुद्ध 1978 में कुछ याचिकायें प्रस्तुत 
की गयी तथा पुनः सेवा में रखे जाने का अनुतोष स्वीकार किया गया। वर्तमान प्रतिपक्षी भी बिना 
स्पस्टीकरण के 16/18 वर्षों के विलम्ब के पश्चात्‌ 1983. तथा 1985 में रिट याचिकायें प्रस्तुत किया। 
विलम्ब के लिये क्षमादान का कोई मामला नहीं बनता। उच्च न्यायालय पिछली मजदूरी का निर्णय नहीं दे 
सकती, अतः यह आदेश अपास्त कर दिया गया। तो भी, प्रतिवादीगण अन्तरिम आदेशानुसार प्राप्त किये 
किसी पिछली मजदूरी के बकाये के अंश को वापस करने का दायी नहीं होगा। प्रतिवादियों की रिट याचिकायें 
खारिज कर दी गयी तथा राज्य की अपीलों को स्वीकार कर लिया गया।* 

20 वर्षों की सेवा के पश्चात्‌ याची के विरुद्ध पदच्युति का आदेश पारित कर दिया गया। सेवाकाल की 
लम्वाई व पेंशन के सम्बन्ध में याची के दावे को ध्यान नहीं दिया गया। विधि की प्रक्रिया के अनुपालन के 
पश्चात्‌ नये आदेश के पारित किये जाने के लिये निर्देश के साथ आदेश को अपास्त कर दिया गया? 

याची कई महीनों से निरन्तर काम पर से गायब रहा। उसने मात्र 6/7 वर्षों तक कार्य किया। धृत किया 
गया कि उसकी सेवा से पदच्युति में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।'° 

अनुसूचित जाति के होने के मिथ्या प्रमाण-पत्र देने के कारण पारित पदच्युति को इसलिये अपास्त कर 
दिया गया, क्योंकि प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा न न तो परीक्षा 


स्टेट बैंक आफ इंडिया बनाम Sea. बनर्जी, 2000(5) एस,एलआर, 261 (THe) l 

पंजाब राज्य बनाम बल्कार सिंह, 2000(5) एसःएलनआर+ 33 (पी. एण्ड Tae)! 

लुगसोरी बनाम स्पेशल सेक्रेटरी (होम) z गवर्नमेंट आफ मणिपुर, 1999(7) एस+एल>आर» 31 (गो.)। 

राजपाल वनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, 2000(2) एसएलआर, 112 (d. व हरि )। . 
एसपी, शर्मा बनाम हरियाणा ब्रिजरीज लिः, 2000(2) एस+एलनआर, 72 (d. व हरि,)। 

दयानन्द बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 2000(2) एस.एल,आर, 256 (d. व हरिः)। 

साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बनाम जहर गोस्वामी, 2000(1) एस.एल-आर« 157 (Satie) 
दिल्ली प्रशासन बनाम हीरालाल, 2000(1) एस-एल-आर« 20 (एस.सी)! o ; 
हरिकिशन बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 2000(1) एस+्एलनआरन 32 (d. व हरि) : मोहिन्दर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 
2000(1) एसएलआर. 67 (पं. व ef)! 

हीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1999(5) एस+एलनआर* 740 (पं. व हरि०)। 
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की गयी न तो याची को प्रमाण-पत्र की सत्यता की परीक्षा के लिये अवसर ही दिया गया।' 

जब॑ अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किये गये तथा वर्तमान प्रार्थीगणों को वही 
अनुतोष जो उसी आदेश से उत्पन्न होने वाले हैं नहीं प्रदान किया गया तो उनके खारिज Tau. को पुन: 
वापस ले लिया गया तथा वही अनुतोष उन्हें भी प्रदान किया गया।' 

कार्य पर से अनुपस्थित रहने के लिये अपीलकर्तागण पदच्युत कर दिये गये। न तो कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया न सेवा की लम्वाई पर विचार किया गया। आदेश में मस्तिष्क के प्रयोग न करने की 
कमी थी तथा पंजाब पुलिस रूल्स, 1934 के नियम 16-2 के अनुसार भी नहीं था। पदच्युति को अवैध 
ठहराया गया।* 

सेवा से पदच्युति एक ही अयोग्यता कि पेन्शन न पाना, लाती है इसलिये यह दोहरा दण्ड नहीं होता हे।* 

जव याची की दोपसिद्धि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दी गवी तो पारित पदच्युति के आदेश को 
याची के उस आचरण का सन्दर्भ अवश्य निहित किया जाना चाहिये जिससे उसकी दोषसिद्धि gib 

कांस्टेबल को कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से पदच्युत कर दिया गया। उसके 7 वर्षों की 
सेवा में अनुपस्थिति के साथ उस पर बहुत से दण्ड लगाये गये। उसके पदच्युति को समर्थित किया mu 

पदच्युति के दण्ड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि याची अनुशासित वल का था तथा कार्य से 
अनुपस्थित रहा और अपने जीवित Wed के समय में बिना इसकी अनुमति प्राप्त किये दूसरी औरत से शादी 

- कर लिया था? 

जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पदच्युति को विना मस्तिष्क का प्रयोग किये सक्षम अधिकारी द्वारा 
अनुमोदित कर दिया गया था प्राधिकारी का अनुमोदन दर्शाते हुये पदच्युति का आदेश पारित कर दिया गया। 
यह आदेश विधितः दोषपूर्ण था अतः इस निर्देश के साथ अभिखण्डित कर दिया गया कि जाँच रिपोर्ट के 
आधार पर उचित कार्यवाही की जाय। | 

पुलिस कांस्टेबल जिसने 17 वर्षों से अधिक की सेवा की हो एक वर्ष तक कार्य से अनुपस्थित रहा, जो 
कि अनुशासित बल के लिये एक गम्भीर कदाचार है कि सेवा से पदच्युति को 17 वर्षो की सेवा को देखते 
हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया।? 
निलम्वन के समय कांस्टेबल बाध्य है कि वह पुलिस लाइन्स में रहे किन्तु वह लाइन्स से गायव रहा तथा 
इस गम्भीर कदाचार के कारण उसको सेवा से पदच्युत किये जाने को मान्य ठहराया गया।!? 

कांस्टेबल के बिना अवकाश स्वीकृति के कार्य को छोड़ देने तथा लगभग 8 माह पश्चात्‌ वापसी की 
रिपोर्ट देने के साथ उसके अपने राटफल के बिना किसी को साँपे ही छोड़ देने की गम्भीरतम कदाचार मानकर 
सेवा से. पदच्युत किये जाने को उचित ठहराया m 

दाण्डिक अपराध में सरकारी सेवक की दोषसिद्धि पर सेवा से पदच्युति स्वतः नहीं हो जाती वरन्‌ उसे 
सुनवायी का अवसर देना पड़ता ÈI? 

` कामगार के बिना जाँच के उसकी ईमानदारी में सन्देह किये जाने के आरोप में सेवा से पदच्युत कर दिये 

जाने को अवैध ठहराया गया। पुनः सेवा में रखे जाने के एवज में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया wari 

पूर्वतः किसी कदाचार का दोष न पाये जाने के कारण जबकि कामगार ने 19 वर्षो तक सेवा किया 


. Gd. नायक बनाम स्टेट बैंक आफ इंडिया,. 1999(1) एसएलआर, 576 (उड़ीसा, Gite) | 
. कमलाकर बनाम भारत संघ, 19992) एसएलआर» 705 : एनआइनआर, 1999 एस.सी, 23001 
. पंजाब राज्य बनाम गुर्मुख सिंह, 1999(2) एसएलआर, 711 (d. व efi.) 
. भारत संघ बनाम सुवेदार राम नारायण, 1999(2) एसःएलः्जे, 278 (एस>सीः)। 
. बलवान सिंह वनाम हरियाणा राज्य, 1999(2) एसन्एलनआर* 594 (पं. व हरिः)। 
. जगमल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1999(2) एस.एल.जे० 94 (d. व Bie.) | 
. साधुद्दीन बनाम भारत संघ, 1999(5) एस«एल»आर-« 600 (पं. व हरि,)। ; 
. यशपाल सिंह बनाम नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन Rie, 1999(1) TAUR. 680 (एच.पी.,खं.पी.)। 
रनबीर सिंह वनाम हरियाणा राज्य, 1999(2) एस*एल-आर» 319 (पं व हरिन)। — 
` पंजाब राज्य वनाम दलजीत सिंह, 1948(4) एसएलआर, 413 (d. व हरि,, Gti.) 
सतपाल बनाम हरियाणा राज्य, 1998(4) Tas 151 (d. व हरि,, खंनपी.)। 
केरल राज्य बनाम मोहनन, 2000(2) एस.एल.आर. 368 (ÈT, Get.) 
एम-एलः अरोरा बनाम मैनेजमेंट/डाइरेक्टर आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, 2000(1) एस.एल.आर. 195 (दिल्ली)। 
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इसलिये 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने के कारण पदच्युति के आदेश को अपास्त कर दिया गया। 

अपनी भाभी की हत्या के कारण कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी की पदच्युति को अनुपातिक 
अनुचित ठहराया गया और इसलिये अपास्त कर दिया गया। जाँच कार्यवाही दूषित थी, क्‍योंकि जाँच 
अधिकारी ने अभियोजक की भाति कार्य किया था। 

पदच्युति का दण्ड अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित था। प्राधिकरण ने आरोपों को सावित व 
पूर्णतः वेध पाया किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11-क के अन्तर्गत निर्णय देने में असफल रहा 
कि क्या दण्ड वांछित था या नहीं। कामगार के पुनर्वासन के लिये रु. 50,000/- का अभिनिर्णय दिया गया। 

धन के मिथ्यव्यपदेशन के लिये उप-डाकपाल पदच्युत कर दिया गया। उसे प्रतिनिधित्व करने का कोई 
अवसर नहीं दिया गया। चूँकि सीन्सी-ए० रूल्स का नियम 19(1) प्राकृतिक न्याय के अलगाव का उपबन्ध 
करता है, अतः पदच्युति को उचित ठहराया गया।* 

धन के मिथ्यव्यपदेशन के लिये वस का परिचालक पदच्युत कर दिया गया। पहले भी वह अनेक 
अवैधतायें कर चुका था। वह पहले भी पदच्युत कर दिया गवा था किन्तु नरमी के चलते पुनः सेवा में रख 
लिया गया था। चूँकि उसने सुधार नहीं किया अतः उसकी पदच्युति को मान्य ठहराया गया। 

दाण्डिक अपराध के लिये विभागीय कार्यवाही में पुलिस अधिकारी की पदच्युत कर दिया गया। आदेश के 
पारित किये जाने के पूर्व जिलाधीश की अनुमति नहीं प्राप्त की गयी। अपीलीय आदेश भी कारण न बताने 
वाला सकारण आदेश नहीं था। अतः पदच्युति को अपास्त करके याची को 25% पिछली वेतन के साथ पुनः 
सेवा में रख लिया गया।° 

कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जिसका जाँच में व्यक्तिगत 
पक्ष हो उसे जाँच संचालन से अलग ही रखना आवश्यक है। प्राधिकारी जो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तो 
पदच्युति का आदेश नहीं पारित कर सकता 

कर्मचारी को कार्य के समय शराव पिये हुये तथा अन्य स्थान पर रहा हुआ पाया गया जो कि कदाचार 
का गम्भीरतम कार्य था और जिसकी वजह से पदच्युत कर दिया गया। पदच्युत के आदेश को उचित ठहराया 
गया। उसे कुछ वर्ष के लिये सेवा में रखा जाना किसी महत्व का नहीं था। 

इस मत को कि अनुच्छेद 311 पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को लागू नहीं होता है, को स्वीकार कर लिया 
गया अतः एकल न्यायाधीश आदेश कि पदच्युति का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नह पारित किया गया 
था सही नही था। किन्तु आदेश विना जाँच के परित किया गया था अतः निर्णय न्यायालय द्वारा न्यायिक 
पुनर्विलोकन के परे नहीं था। इसलिये एकल न्यायाधीश का निर्णय कि जाँच को अभिमोचित करने वाला 
आदेश असद्भावनापूर्वक था अभिपुष्ट किया गया तथा पदच्युति के आदेश अभिखण्डनीय ठहराया गया। 
प्रतिपक्षीगणों को परिणामी अभिलाभों के साथ सेवा का हकदार धृत किया गया।? 

प्रार्थी ने अपनी. दोषसिद्धि के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जो कि लम्बित थी। इसी बीच वह कारण 
बताओ नोटिस के पश्चात्‌ सेवा से हटा दिया गया। तुलसी राम पटेल बनाम भारत संघ,” का आश्रय लेते 
हुये यह इंगित किया गया कि दोषसिद्धि स्थगित नहीं की गयी थी इसलिये प्रार्थी बिना कारण बताओं नोटिस 
या विना विभागीय जाँच के पदच्युति के अधीन अब भी एक दोषसिद्ध है। प्रशासनिक कार्यवाही में कोई दोष 
न होने से प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया 


~ 


चीफ Craen, तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, मद्रास बनाम धीरू एम» गोविन्दराज, 2000(8) एस,एलनआरः 690 
(मद्रास, Get.) | $ 

पारो हेम्ब्रम बनाम भारत संघ, 2000(8) एस«एल-आर« 770 (कलः)। 

वीन्वाईन कप्पड़ वनाम सुन्दरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2000(8) एसन्एल>आर+ 164 (कर्ना,)। 

सीनियर सुपः आफ पोस्ट आफिसेज, नार्थ कलकत्ता डिवीजन वनाम हषीकेप चक्रवर्ती, 2000(2) एसएलआर 274 (कलः, खं-पी.)। 
परीक्षत भाई माधवभाई पटेल वनाम डिवीजनल कंट्रोलर, ALTA ATLA, सूरत, 2000(2) THA 377 (Jao, Gf) l 
गुरविन्दर सिंह वनाम पंजाब राज्य, 2000(3) एस«एल-आर« 749 (d. व हरि-)। 

तेजवन्तसिंह बनाम पंजाव राज्य, 2000(8) एसएलआर, 285 (d. व eee)! 

विशन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2000(1) एस+्एलःआर+ 93 (पं. व हरिः, edi) 

इंडियन रेलवे कांस्ट्रकशन कं. लिश वनाम अजय कुमार, 2000(3) एस.एल.जे, 252 (दिल्ली)। 

ए,आईनआर, 1985 एस.सी, 14161 

सीनएसः मंडल वनाम भारत संघ, 2000(2) एस.एल.जे, 435 (कैट, पट.)। 
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उत्तर प्रदेश सुगम [भाग-2 


अपचारी ने गबन किया। लेकिन जब कारण प्रदर्शन सूचना निर्गत हुई उसे सौंप दिया। वह सेवा से 
विमुक्त हुआ। उसकी सेवा समाप्ति इस प्रक्रियात्मक आधार पर निरस्त हुई कि अन्वेषण नहीं हुआ था। 
सहायक निबन्धक ने आदेश पारित किया कि विगत वेतन प्रदान न किया जाये। उच्चतम न्यायालय ने सही 
अभिनिर्णीत मान्य किया।' 

गवन के आरोप पर बेंक कर्मचारी सेवा विमुक्त किया गया। निबन्धक सहाकरी समिति ने अपील में 
अभिनिर्णीत किया कि वह एक गलत प्रविष्टि का प्रकरण है और पुनर्स्थापन आदेशित किया। बॅंक द्वारा उच्च 
न्यायालय में प्रवेश पर उच्च न्यायालय नें उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर .मना कर दिया। निर्णय में कोई 
त्रुटि नहीं थी, न निष्कर्ष अनुचित था। उच्च न्यायालय ने न्यायासंगत अभिनिर्धारित fara? 

प्रत्यर्थी बिना जाँच के सेवा से विमुक्त इस तर्क पर किया गया कि अधिकारी पर हमला करना एक गंभीर 
अपराध है और थह लगातार साक्षियों को धमकी देता रहा जिसकी साक्ष्य देने में गणना होगी। उच्च न्यायालय 
ने दुर्भावना की तर्क पर कार्यवाही को निरस्त कर दिया, यद्यपि ऐसा तर्क नहीं लिया गया था। अभिनिर्णीत 
किया गया कि उच्च न्यायालय सहीं नहीं था। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि अभिलिखित 
किये गय॑ कारण उपधारणात्मक निष्कर्ष के आधार पर थे जो निराधार थे और अन्वेषण से अवमुक्त करना 
गलत atl ae स्वविवेक दुर्भावना या .अवैधता या अविवेक या प्रक्रियात्मक अनुपयुक्तता से ग्रहीत है तो 
न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। आदेश के लिये कारण उपयुक्त नहीं है। प्रकरण प्रक्रियात्मक अनुपयुक्तता से 
प्रसित है दण्ड और उपशमन के सम्प्रेषण में अभिनिर्धारित किया कि प्रकरण में विश्वसनीयता का अभाव है 
और 20 वर्ष पुराना है इसलिए जाँच उचित नहीं होगी। विगत वेतन के रूप में 12 लाख रुपये भुगतान का 
निदेश दिया गया | 

अपीलार्थी यह प्रतिवाद नहीं कर सकता है कि न्यायालय पुननिर्माण दुर्भावना का कारण Bl 

विभागीय जाँच में दण्डारोपण हुआ। तत्पश्चात्‌ वह व्यक्ति आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि हुआ जिसके 
आधार पर सेवा से पृथक्करण का अभिनिर्णय हुआ वह दुहरा संकट नहीं BD 

सेना न्यायालय के तीन माह के दण्ड का अभिनिर्णय किया। अपीलीय न्यायालय ने आदेश को कम करने 
हेतु दोषी कांस्टेबिल की सेवाओं को everest से अप्रभावित अभिनिर्धारित किया। उच्चतम न्यायालय ने इस 
आदेश को अवैध मान्य करते हुए निरस्त कर दिया। दण्डारोपण को संपुष्टि किया और प्रत्यर्थी को औफेण्डर्स 
एक्ट के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल का लाभ fear’ 

हेड कांस्टेबिल को अपचार तथा कदाचार पर अन्वेषणोपरान्त पदच्युत किया गया न्यायाधिकरण ने 
अपीलाधिकारी को पुनर्विचार का निदेश दिया। अपीलाधिकारी ने पदच्युत आदेश की समपुष्टि की जिसे 
अधिकरण ने भी सम्पुष्ट किया। याची द्वारा योजित समादेश याचिका घोषित हुई। जिसके विरुद्ध राज्य सरकार 
ने अपील योजित की। उच्च न्यासयालय ने एक अपीलाधिकारी की भाँति साक्ष्यों का पुनर्विवेचन किया। 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अधिकारिता विधि की त्रुटि या प्रक्रियात्मक त्रुटि जिससे न्याय की 
अपरिवहन परिलक्षित हो या प्राकृत न्याय के सिद्धान्तों के अतिक्रमण को परिमित और परिरुद्ध करना। 
अपीलाधिकारी की भाँति साक्ष्यों के पुनर्विवेचन द्वारा तथ्यों पर न्याय निर्णयन न्यायिक पुनर्विलोकन की समान 
प्राकृत का नहीं है। उच्च न्यायालय ने विधि त्रुटि की है। समादेश याचिका निरस्तार्ह थी। सरकार की अपील 
स्वीकृत की गई। लेकिन याची उच्च न्यायालय के आदेश से पुनस्थापित है, कार्यरत है और वेतन प्राप्त करता 
है। प्रत्वर्थी किसी प्रकार विगत वेतन प्राप्त नहीं mun 


1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बनाम जगदीश चन्द्र, 2001(2) एस,एल,आर, 37 (सु.को०)। 

2. शिवानी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक fen, हरियाणा बनाम निदेशक, कोआपरेटिव सोसाइटी, हरियाणा, 2001(4) vaca 629 
सुशको, 

3. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. बनाम`अजय कुमार, 2003(2) TAUN. 334 Ql. 

4. ओ.पी» दहिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2003(1) Tae. 314 सु.को. : 2003(2) यू.पी, एस.सी.ई.सी, 1251 
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पृथक्करण 

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्य का दुर्व्यवहार, परीक्षाओं के आयोजन में दुराचार के आधारों पर 

सेवाओं से पृथक्करण किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बन्दी बनाया। महान्यायवादी द्वारा दो आरोपों 

को समाप्त करने का सुझाव दिया। क्योंकि उनके समाश्रित नहीं थे। जैसा महान्यायवादी ने सुझाव दिया। दूसरे 
आरोप संख्या 1, 2, 4 और 5 विरचित किये गये तद्नुसार न्यायालय ने निदेशित किया।' 

Sie राज्य परिवहन निगम की बस को अनधिकृत रूप से कण्डक्टर द्वारा परेचालित करने, लम्बी यात्रा 
के यात्रियों को भी टिकट निर्गत न करने तथा प्रयुक्त टिकटों को संरक्षण में रखने के आरोप पर सेवा से 
पृथ्क्करण किया गया। एक घोर अवचार है और अधिकतम दण्डारोपण योग्य है। इस न्यायालय ने विगत 
वेतन के प्रश्‍न की परिसीमापर्यन्त नोटिस निर्गत किया। पुनर्स्थापन के प्रकरण में भी वह विगत वेतन के 
अधिनिर्णय के योग्य नहीं er 
आवश्यक सेवानिवृत्ति 

यद्यपि आवश्यक सेवानिवृत्ति का निष्कर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन नहीं दिया गया 
है किन्तु फिर भी उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि शास्ति के अधीन “सेवा से 
अपसारण” माना जाएगा।? सेवानिवृत्ति लाभ हेतु शास्ति अपसारण या सेवा से पदावनित से भिन्न हो सकती 
है। सेवा से पदावनित या अपसारण की भूतकालिक सेवा की जव्ती का होना, सेवानिवृत्ति लाभ की वन्चना हो 
सकती है। नियम 24 सीन्सीनएम (पेंशन) नियम 1972, सरकार के अधीन पुनर्नियोजन का कोई अपवर्जन 
नहीं है। एम.आर 234 के उपबन्धां के अनुसार सेवानिवृत्ति में छुट्टी का अधिकार जब्त हो सकेगा। जैसा कि 
अवकाश भुनाने के सम्बन्ध में है यह केवल उन्हं मामलों में स्वीकार्य है जहाँ पर पेंशन में कोई कटौती नहीं 
की गई है! 

बेंक कर्मचारी ने धनराशि को एक या दो दिन, एक शाखा से दूसरी शाखा में, विलम्ब से जमा किया। 
कपट या गबन अथवा शुल्य प्रत्याहरण का प्रकरण नहीं है। दण्डाधिकारी ने जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन से 
असहमति व्यक्त करते हुए सेवाविमुक्ति का दण्डारोपण किया। जाँच प्रतिवेदन से असहमति के कारण व्यक्त 
नहीं किये। दण्डारोपण को दोष के अननुपातिक अभिनिधाँरित करते हुए निरस्त कर दिया! 

नेशनल धर्मल कारपोरेशन fen (एनन्टीन्पीन्सी) के डीजल मैकेनिक को गाली-गलोज और दुर्व्यवहार के 
आरोपों पर निलम्बित किया गया। उस पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, प्रत्यर्थी संख्या 5 को धकमी देने और 
चोट पहुंचाने के भी आरोप रहे। एकल पीठ ने दण्डारोपण जाँच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए पुनः जाँच 
प्रक्रिया संचालित करने के निदेश al खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एकल पीठ ने यह सही निर्णीत 
किया है कि जाँच कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के erat के विपरीत की गई! अतः निरस्तार्ह है। अतः सम्पूर्ण 
मौखिक प्रक्रिया निरस्त की जाती है। कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही अवधि में निलम्बनाधीन रहेगा और 
निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगा। कर्मचारी के पूर्ण वेतनादि की हकदारी जाँच से बाहर आने के उपरान्त निर्धारित 
होगी। किसी प्रकार प्रबन्ध समिति कर्मचारी के विरुद्ध नवीन जाँच करने को स्वतंत्र है! 

याची कतिपय कृषकों से एकत्रित धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा करने में असफल रहा। जाँच 
की गई और दुराचरण का दोषी पाया गया। याची को इसी आरोप के सम्बन्ध में आपराधिक न्यायालय के 
विचारण का सामना करना पड़ा और दोषमुक्त हुआ। याची को विभागीय कार्यवाही में समुचित सुरक्षा अवसर 
प्रदान नहीं किया गया और इस प्रकार प्राकृत न्याय का अतिक्रमण हुआ। सेवा विमुक्त आदेश निरसन योग्य 
है। किसी प्रकार प्रत्यर्थीगण विधि अनुकूल रीति से नवीन जाँच करने को स्वतंत्र है 

आरोपी को आरोप-पत्र दिया गया। जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन पर दण्डाधिकारी ने दण्डारोपण किया। 
सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया और आरोपों के खण्डन में आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का 


सन्दर्भ श्रीमती सयाली संजीव जोशी बनाम मेम्बर महाराष्ट्र पब्लिक कमीशन, 2006(1) Ésa 1 qe 
ZHU AA. कारपोरेशन बनाम महेन्द्रनाथ तिवारी तथा अन्य, 2006(4) £m. 391 
Ta ऑफ इण्डिया बनाम तुलसीराम पटेल, ए*आई.आर. 1985 qom. 14161 
eT. एण्ड Seal नं. 14028/18/86 ईस्ट (एल) दिनांक 22-6-1987। 
रमेशचन्द्र पाण्डेय बनाम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, 2007(1) ई-एस«सी- 479 खण्डपीठ। 
जनरल मैनेजर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. गाजियाबाद बनाम गुरू चरन सिंह, 2007(3) fames. 1533 (इला.) (खण्डपीठ)। 
नरेन्द्र विक्रम सिंह बनाम स्टेट आफ ate, 2007(3) ETN 1846 (इला)(लखनऊ बेंच)। 
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अवसर भी नहीं दिया। जाँच प्रतिक्रियात्मक दोषजन्य है। ऐसी जाँच पर दण्डारोपण अवैध है। यद्यपि प्रत्यर्थी 
सेवानिवृत्त हो चुका है, अपीलार्थी नियमानुसार नवीन जाँच कर सकते हैं।' 
सेवा समाप्ति : 

न्यायालय से दंडित किये जाने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गयी, मगर अपील 
में दण्ड मुक्त हो जाने तथा बार-बार सेवा में बहाल किये जाने के कर्मचारी द्वारा दिये आवेदनों पर प्रशासनिक 
अधिकारी द्वारा बहाल किये जाने का आदेश पारित न करने की शासन ने भर्त्सना करते हुए सेवा समाप्ति 
आदेश को निरस्त करते हुए कर्मचारी की सेवायें सभी देय लाभों के साथ बहाल किया गया सेवा समाप्ति 
आदेश कभी पारित ही नहीं हुआ ari? 

आशानपंनसं 23 सलाह/92-27-सि-10 दिनांक 1993 की प्रतिलिपि 
विषय : राज्य कर्मचारियों के निलम्बन के सम्बन्ध i 
प्रिय महोदय, 

सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निलम्बन की समीक्षा के दौरान राज्यपाल महोदय के 
सलाहकार (श्री मूसा रजा) द्वारा यह पाया गया है कि विभाग में काफी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी विगत 
काफी समय से निलम्वित चले आ रहे हैं और अधिकतर मामलों में तो उन्हें आरोप-पत्र भी हस्तगत नहीं 
कराये गये हैं। मा. सलाहकार महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आदेश दिये थे कि निलम्बन के प्रकरणों 
की विभाग द्वारा समीक्षा की जाये और जिन मामलों में निलम्बन की अवधि 6 माह से अधिक की हो चुकी हे 
और आरोपी अधिकारी पर अभी तक विभाग द्वारा आरोप-पत्र भी तामील नहीं कराया जा सका हे, को 
तत्काल वहाल करने पर विचार किया जाये। साथ ही उन अधिकारियों की जिनके निलम्बन की अवधि 3 माह 
से अधिक और 6 माह से कम है को भी तत्काल आरोप-पत्र दिया जाये। 

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2/78-कार्मिक-] , 
दिनांक 18-7-1979 की ओर आकृष्ट करना है जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यथासम्रय 
निलम्बन के साथ ही आरोप-पत्र अपचारी कर्मचारी पर तामील किया जाये। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में 
ऐसा भी हो सकता है, जिसमें निलम्बन के साथ आरोंप-पत्र को तुरन्त दिया जाना सम्भव अथवा उपयुक्त न 
हो। इस अपवाद के मामलों में निलम्वन के आदेश जारी होने के 3 सप्ताह के अन्दर अपचारी कर्मचारी को 
आरोप-पत्र तामील कराया जाये। यदि feet अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो तो ऐसे 
कर्मचारियों को तत्काल बहाल कर दिया जावे। 

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि (1) निलम्बन के ऐसे मामलों में जिनमें निलम्बन की 
अवधि 6 माह से अधिक की हो चुकी है.और आरोपी अधिकारी पर अभी तक आरोप-पत्र भी तामील नहीं 
कराया जा सका है, के वारे में यदि आप द्वारा एक सप्ताह के अन्दर आरोप-पत्र शासन को उपलब्ध नहीं कराया 
जायेगा तो इन अधिकारियों के निलम्वन की समाप्ति पर शासन द्वारा विचार कर लिया जाएगा और आरोप-पत्र 
न भेजने के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित भी किया जायेगा। (2) जिन अधिकारियों की निलम्बन की 
अवधि तीन माह से अधिक और 6 माह से कम है उनके बारे में आरोप-पत्र 15 दिन के अन्दर शासन को 
अवश्य भेज दिया जाए। (3) कृपया इस सम्बन्ध में प्रत्येक लम्बित मामले में जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी भी 
राज्यपाल है, अपनी आख्या कारणों सहित शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य भेजने का कष्ट wil 

भवदीय, 
ह०/हरमिन्दर राम सिंह 
विशेष सचिय। 
कार्मिक अनुभाग-1, लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 1988 
प्रेषक, 
सिद्धार्थ बेहुरा, उत्तर प्रदेश शासन। 
' सेवा में, + 
(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


1. ait. की आपरेटिव फेडरेशन लि. बनाम एल-पी राय, 2007(3) ईनएसःसीः (सुनको) 4451 
2. सत्यदेव शर्मा वनाम राजस्थान राज्य, 1994(2) THUG 6061 
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विषय : दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियो/अधिकारियों का निलम्बन। 
महोदय, 

मुझे आपका ध्यान “द सिविल सर्विस” (क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम 49-ए(1) 
(1-ए) व 49-ए(2) तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1-ए(1-ए) व 
1-ए(2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिनमें यह प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक के 
विरुद्ध किसी आपराधिक मामले (क्रिमिनल चार्ज) में कोई जाँच/अन्वेषण/ट्रायल लम्बित हो तो उस सरकारी 
सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के समाप्त होने तक स्वविवेक से निलम्बित किया 
जा सकता है और यदि उस सरकारी सेवक को 48 घन्टे या अधिक अवधि त% हिरासत में रखा गया 
हो/कारावास का दण्ड दिया गया हो तो वह सरकारी सेवक हिरासत/अभिरक्षा की तिथि से (नियुक्ति प्राधिकारी 
के आदेशों द्वारा) निलम्बित समझा जायेगा। अधिसूचना संख्या-13/4/76-कार्मिक-1, दिनांक 30 अक्टूबर, 
1986 द्वारा संशोधित उपरोक्त नियमों की अद्यावधिक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। 

2. कभी-कभी दहेज सम्बन्धी मृत्यु कारित करने के मामलों में सरकारी सेवकों के भी अन्तर्ग्रस्त होने के 
प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे सरकारी सेवकों को निलम्बित करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक 
से उपरोक्त नियमों के तहत लिया जा सकता है। उपरोक्त मामलों में निलम्बन का निर्णय लेने हेतु नियुक्ति 
प्राधिकारी पथप्रदर्शनार्थ नीचे कतिपय निर्देशों का उल्लेख किया जा रहा है 

(1) यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन 
दहेज सम्वन्धी मृत्यु के ममालों के दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में हिरासत में लिया जाता है तो उसे तत्काल 
निलम्बित कर देना उचित होगा। 

(2) यदि सरकारी सेवक को हिरासत में नहीं भी लिया जाता हे तो भी उसे सीनआरन्पीन्सीन की धारा 
173(2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जाने पर, तत्काल निलम्बित कर 
देना उचित होगा जवकि रिपोर्ट से यह प्रथम दृष्टया निर्दिष्ट हो जाये कि सरकारी कर्मचारी या 
अधिकारी अपराध में शामिल था। 

3. अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को आप अपने समस्त सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारियों की जानकारी में 

ला दें ताकि उपरोक्त निर्देशों का भली-भाँति अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके। 
भवदीय, 
ह०/- सिद्धार्थ बेहुरा 
विशेष सचिव। 


ST. Ho 6-3-78-कार्मिक 1/1980 दिनांक 12 अगस्त, 1980 सरकारी कर्मचारियों के 
निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण 

सरकारी सेवकों के निलम्वन के मामलों को शीघ्रता तथा न्यायसंगत तरीके निरस्तारित से किये जाने के 
सम्वन्ध में पाश्वार्कित आदेश जारी किये जा चुके हैं। (eub smod. 7/2/78- 1, दिनांक 18.7.79)! खेद है 
कि इतनी सुस्पष्ट व्यवस्थाओं के वावजूद, अक्सर अनेक मामले शासन की जानकारी में आते हैं. जिनमें निलम्वन 
की अवधि वर्षों तक वरकरार रहती है, विशेषत : उन मामलों में जिनमें विजिलेन्स अथवा सी-आई.डी. द्वारा ट्रेप 
की कार्यवाही की जाती है और इन जाँचकर्ताओं द्वारा मामला न्यायालय को सौंपा जाता है। ट्रेप से सम्बन्धित 
जाँच कार्यवाहियों में वर्षो की अवधि का लगाना असन्तोषजनंक है। न्यायालय में चाजशीट दाखिल होने के बाद 
भी यह मामले वर्षों तक चलते रहते हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को वर्षों तक निलम्बन में बने रहने पड़ता 
है जिसे जनहित या प्रशासन के हित में औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसी लम्बी अवधि लेने वाली 
प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अन्ततः दोषी व्यक्ति को aed देर में दण्ड मिलता है तथा अन्ततः निर्दोष पाये जाने 
वाले कर्मचारी के मनोवल पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उन्हें घोर आर्थिक तथा मानिसक कष्ट का भी सामना 
करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में पार्श्वाकित शासनादेश के क्रम में शासन के निम्न निर्णय से आपको 
अवगत कराते हुए यह कहने का निदेश हुए है कि तद्नुसार तात्कालिक कार्यवाही कृपया सुनिश्चित करें 

1. जिन मामलों में ट्रेप के तत्काल वाद अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन किया जाता है और ट्रेप की 
तिथि से 6 महीने के अन्दर चार्जशीट न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की जाती हे तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी झा ' 
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निलम्वन कायम रखने के औचित्य के बारे में विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाये तथा निर्णय लिया जाये। यदि सेवा में बहाली 
का औचित्य न पाया जा“. जैसे कि यदि चार्जशीट न्यायालय में देर से आने पर जाँच कार्यवाही शीघ्र पूरी न 
होने देने के लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार हों आदि, तो कारण देते हुए समिति सुस्पष्ट निर्णय 
ऐसी समीक्षा के वाद लें। प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर ऐसे मामलों का पुनरीक्षिण अवश्य ही किया जाना 
चाहिए 

2. ट्रेप के अतिरिक्त अन्य निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई में 
किया जाये। 

(अ) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल महोदय हैं जिनके निलम्बन के 
मामलों का पुनरीक्षिण न्याय सचिव; विभागीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष की समितिं द्वारा किया 
जाये) इस समिति की वैठक विभागाध्यक्ष, विभागीय सचिव के परामर्श पर आयोजित करेंगे। 

(ब) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्रधिकारी राज्यपाल महोदय नहीं हैं, 
निम्नलिखित व्यवस्था की जाती e— 

(क) निलम्वन के ऐसे मामले जो विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की 
हैसियत से किये जाते हैं, उनका छमाही पुनरीक्षण विभागाध्यक्ष स्वयं करेंगे तथा विभागीय सचिव 
को पुनरीक्षण के परिणाम से अवगत GT 

(ख) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी मण्डल स्तर के अधिकारी हों, उनका पुनरीक्षण 
कराने का दायित्व मंडलीय स्तर के नियुक्ति प्राधिकारी पर होगा और वह छमाही पुनरीक्षण के 
परिणाम से मण्डलायुक्त को अवगत करायेंगे। 

(ग) निलम्वन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय प्राधिकारी हैं उनसे सम्बन्धित 
मामलों में सम्वन्धित कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी पुनरीक्षण की कार्यवाही करेंगे तथा 
पुनरीक्षण के छमाही परिणाम से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगें। 

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें। 

WeAe 17/1/82-कार्मिक-1, दिनांक 13 जनवरी, 1983 
विषय : अनुञ्खासनात्मक कार्यवाही तथा निलम्वन काल के वेतन निर्धारण के मामलों में शो-काज नोटिस देने 
के सम्बन्ध में। 

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 7/9/80-कार्मिक-1 , दिनांक 7 जून, 1980 में यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि संविधान के 42वें संशोधन के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में जहाँ आवश्यक था, 
शौ-काज नोटिस का स्तर समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार dll. रूल्स के नियम 55-ए तथा पनिशमेंट 
एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट॑ सर्विसेज के नियम 5(1) को निरस्त करते हुए सेकेण्ड अपारचुनिटी देने की 
व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। इस शासनादेश के प्रस्तर-3 में भी स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक 
निलम्वन काल के वेतन के निर्धारण का प्रश्न है इस सम्वन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के 
संशोधित मूल नियम 54 के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को शो-काज नोटिस दी जानी आवश्यक है जिसका 
संविधिक वल है। 

2. उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्थ के बावजूद कतिपय स्तरों से अव भी शंका प्रकट की जाती है कि निलम्बन 
काल के वेतन के निर्धारण के मामलों में शो-काज नोटिस देना आवश्यक है अथवा नहीं। इस विषय पर 
शासन को यह विधिक राय दी गयी है कि संविधान के 42वें संशोधन को देखते हुए अनुशासनात्मक 
कार्यवाही के मामलों में ही सेकेण्ड अपारचुनिटी की व्यवस्था की गयी है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में जो 

शो-काज नोटिस दी जाती है वह निलम्बन काल के वेतन से कटौती के निमित्त दी जाने वाली शो-काज नोटिस: 
न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुरूप है, इसलिए ऐसी नोटिस का संविधिक वल है। यदि ऐसे मामलों में 
शो-काज नोटिस नहीं दी जाती तो आदेश हो जायेंगे। 

3. वर्णित परिस्थिति में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ हे कि कृपया उक्त परामर्श (प्रतिलिपि 
संलग्न) के अनुसार ही उल्लिखित मामलों में कार्यवाही की जाये! 
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Meto 7/2/1978-कार्मिक-1, दिनांक 31 मई, 1984 
विषय : सरकारी कर्मचारी के निलम्वन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से निस्तारण। 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 7/8/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30 जुलाई, 1977 में यह निर्देश दिये 
गये हैं कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जाये। उक्त शासनादेश के 
अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण हेतु एक समय-सारिणी भी निर्धारित की गयी है जिसमें किये गये 
प्रावधानानुसार औपचारिक कार्यवाही किये जाने के निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपचार कर्मचारी 
को आरोप-पत्र दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि अनुशासनिक कार्यवाहियां के मामले में अप्रत्याशित 
विलम्ब न हो तथा यदि आरोपित कार्मिक को निलम्वित कर दिया गया हो तो अभिश्चित समय तक कार्मिक 
निलम्वित न बना रहे। इसी विषय पर शासनादेश संख्या 7/2/1978-कार्मिक-1, दिनांक 18 जुलाई, 1979 में 
यह निर्देश दिये गये हैं कि यथासंभव निलम्वन के साथ ही अपचारी कर्मचारी पर आरोप-पत्र तामील किया 
जाये व कुछ अपवादिक परिस्थितियां के जिनका उल्लेख शासनादेश के प्रस्तर-6 में किया गया है, यथासम्भव 
निलम्बनादेश जारी होने के पश्चात्‌ तीन सप्ताह के भीतर निलम्वित कर्मचारी पर आरोप-पत्र अवश्य तामील 
कर दिया जाये तथा निलम्वन की अवधि छः माह पुरी हो जाने के वाद भी यदि निल्बम्वित कर्मचारी पर 
आरोप-पत्र तामील नहीं किया गया है तो तत्काल आरोप-पत्र तामील कराया जाये, परन्तु यदि यह सम्भव न 
हो सके तो उक्त निलम्बित कर्मचारी को तत्काल सेवा में पदारूढ़ कर दिया जाये। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 
में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मामले से सम्वन्धित नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने 
के प्रश्‍न पर अलग से विचार किया जा रहा है। 

2. उपरोक्त प्रश्न पर भलीभाँति विचारोपरान्त शासन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निलम्वित करने, 
निलम्बन बनाये रखने अथवा निलम्वन को समाप्त करने का निर्णय सीन्सीनए रूल्स के नियम 49-ए/पनिशमेंट 
एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1-ए के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही विवेक का 
प्रयोग करके लिया जा सकता हे तथा उक्त नियमों में प्रावधानिक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा उक्त शासनादेश का अनुसरण करते हुए निलम्वन समाप्त करने अथवा बनाये रखने के सम्बन्ध में समुचित 
निर्णय लिया जा सकता है। उक्त नियम उपरोक्त शासनादेश के क्रियान्वयन में वाधक नहीं है। अतः वर्णित 
परिस्थिति में उपरोक्त नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 1979 के तारतम्य में शासनादेश 7/3/ 78-कार्मिक-1/1980, 
दिनांक 12 अगस्त, 1980 भी जारी किया जा चुका है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 
AAU. रूल्स/पनिशमंट एण्ड अपील रूल्स के सुसंगत वर्तमान नियमों के अधीन रहते हुए ही उपरोक्त 
शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का यथासम्भव कड़ाई से पालन किया जाये। 

शा+सं०-7/2/1978-कार्मिक-1, दिनांक 31 मई, 1984-सरकारी कर्मचारी के 
निलम्बन से सम्वन्धित मामलों का शीघता से निस्तारण 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/8/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30 जुलाई, 1977 में यह निर्देश दिये 
गये हें कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जाये। उक्त शासनादेश के 
अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण हेतु एक समय-सारिणी भी निर्धारित की गयी है जिसमें किये गये 
प्राविधानानुसार औपचारिक कार्यवाही किये जाने के निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपचारी कर्मचारी 
को आरोप-पत्र दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामले में अप्रत्याशित 
विलम्ब न हो तथाः यदि आरोपित कामिक को निलम्बित कर दिया गया हो तो अनिश्‍चित समय तक कार्मिक 
निलम्बित न बना wel इसी विषय पर शासनादेश संख्या-7/2/1978-कार्मिक-1, दिनांक 18 जुलाई, 1979 में 
यह निर्देश दिये गये हैं कि यथासंभव निलम्बन के साथ ही अपचारी कर्मचारी पर आरोप-पत्र तामील किया 
जाये व कुछ अपवादिक परिस्थितियों के जिनका उल्लेख शासनादेश के प्रस्तर-6 में किया गया है यथासंभव 
निलम्बनादेश जारी होने के पश्चात्‌ तीन सप्ताह के भीतर निलम्बित कर्मचारी पर आरोप-पत्र अवश्य तामील 
कर दिया जाये तथा निलम्बन की अवधि छः माह पूरी हो जाने के बाद भी यदि निलम्बित कर्मचारी पर 
आरोप-पत्र तामील नहीं किया गया है तो तत्काल आरोप-पत्र तामील कराया जाये, परन्तु यदि यह सम्भव न 
हो सके तो उक्त निलम्बित कर्मचारी को तत्काल सेवा में पदारूढ़ कर दिया जाये। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 
में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मामले से सम्बन्धित नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने 
के प्रश्‍न पर अलग से विचार किया जा रहा है। 
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2. उपरोक्त प्रश्‍न पर भली-भाँति विचारोपरान्त शासन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निलम्बित करने, 
निलम्बन बनाये रखने अथवा निलम्बन को समाप्त करने का निर्णय सी०सी*ए« रूल्स के नियम 49-ए/पनिशमेंट 
एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1-ए के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही विवेक का 
प्रयोग करके लिया जा सकता है तथा उक्त नियमों में प्रावधानिक वर्तमान व्यवस्था के तहत की सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश का अनुसरण करते हुए निलम्बन समाप्त करने अथवा बनाये रखने के 
सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जा सकता है। उक्त नियम उपरोक्त शासनादेश के क्रियान्वयन में बाधक नहीं 
है। अतः वर्णित परिस्थिति में उपरोक्त नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 1979 के तारतम्य में शासनादेश संख्या 7/3/78- कार्मिक-1/ 
1980 दिनांक 12 अगस्त, 1980 भी जारी किया जा चुका है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 
"Wu. रूल्स/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स के सुसंगत वर्तमान नियमों के अधीन रहते हुए ही उपरोक्त शासनादेशों 
में दिये mi निर्देशों का यथासम्भव कड़ाई से पालन किया जावे। 

दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का निलम्बन - 

शासनादेश दिनांक 30/3/1988-कार्मिक अनुभाग-1 

मुझे आपका ध्यान “द सिविल सर्विस” (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम 49-ए 
(1-ए) व 49-ए(2) तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1-ए(1-ए) व 
1-ए(2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिनमें यह प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक के 
विरुद्ध किसी आपराधिक मामले (क्रिमिनल चार्ज) में कोई जाँच/अन्वेषण/ट्रायल लम्वित हो तो उस सरकार 
सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के समाप्त होने तक स्वविवेक से निलम्वित किया 
जा सकता है और यदि उस सरकारी सेवक को 48 घन्टे या अधिक अवधि तक हिरासत में रखा गया 
हो/कारावास का दण्ड दिया गया हो तो वह सरकारी सेवक हिरासत/अभिरक्षा की तिथि से (नियुक्ति प्राधिकारी 
के आदेशों द्वारा) निलम्वित समझा जायेगा। अधिसूचना संख्या-13/4/76-कार्मिक-1, दिनांक 30 अक्टूबर, 
1986 द्वारा संशोधित उपरोक्त नियमों की अद्यावधिक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। 

2. कभी-कभी दहेज सम्वन्धी मृत्यु कारित करने के मामलों में सरकारी सेवकों के भी अन्तर्ग्रस्त होने के 
प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे सरकारी सेवकों को निलम्बित करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक 
से उपरोक्त नियमों के तहत लिया जा सकता है। उपरोक्त मामलों में निलम्बन का निर्णय लेने हेतु नियुक्ति 
प्राधिकारी पथ प्रदशनार्थ नीचे कतिपय निर्देशों का उल्लेख किया जा रहा है— 

(1) यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अंधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन 
दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों के दर्ज किये जाने, के सम्वन्ध में हिरासत में लिया जाता है तो 
उसे तत्काल निलम्वित कर देना उचित होगा। 

(2) यदि सरकारी सेवक को हिरासत में नहीं लिया जाता है तो भी उसे सीन्आरश्पीन्सी की धारा 
173(2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जाने पर, तत्काल निलम्बित कर 
देना उचित होगा, जबकि रिपोर्ट से यह प्रभम दृष्टया निर्दिष्ट हो जाये कि सरकारी कर्मचारी या 
अधिकारी अपराध में शामिल था। 

3. अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को आप अपने समस्त सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारियों की जानकारी में 

ला दें ताकि उपरोक्त निर्देशों का भली भाँति अनुसरण सुनिश्चित किया जा wd 
भवदीय, 
ह०/सिद्धार्थ qu 
विशेष सचिव। 
शासनादेश संख्या 13/16/88-का-1990 कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 13 मई, 
1990-स्थायी प्रभाव देते हुये वेतन वृद्धि रोके जाने की शस्ति-आरोपण की प्रक्रिया 
कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा की जाती है कि स्थायी प्रभाव देते हुये वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड के 
लिये क्या Geel. रूल्स के नियम-55 (बी)/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट' सर्विसेज के नियम 
5(बी) में अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण अनिवार्य तथा क्या उक्त दण्ड पदावनति (बृहद्‌ दण्ड) की श्रेणी में 
आता है। 
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2. इस विषय में मुझे आपका ध्यान AL. रूल्स के नियम-55(वी)/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार 
सवार्डिनेट सर्विसेज के नियम 5(वी) के उपनियम (ए-बी) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिनके 
अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दक्षतारोक के स्तर पर देय वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड देने हेतु आरोप-पत्र 
देने या स्पष्टीकरण माँगने आदि से सम्बन्धित कोई औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, जवकि दक्षतारोक से 
भिन्न स्तर पर देय वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड हेतु कर्मचारी कार्मिक से केवल औपचारिक रूप से 
स्पष्टीकरण माँगना ही अनिवार्य है। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि वेतन वृद्धि रोकने से उपर्युक्त प्रक्रिया का ही 
अनुसरण अनिवार्य होगा, चाहे वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड को स्थायी प्रभाव देना अभिप्रेत होगा या अस्थायी 
प्रभाव। 

3. जहाँ तक उक्त दण्ड को वृहद्‌ दण्ड की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने का प्रश्न हैं, शासन को प्राप्त 
विधिक परामर्श के स्थल उद्धरण के अवलोकन से विदित होगा कि वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड को यदि 
स्थायी प्रभाव दिया जाना अभिप्रेत हो, तव से उक्त दण्ड पदावनति (वृहद्‌ दण्ड) की श्रेणी में नहीं आता है। 
वस्तुतः उक्त दण्ड लघु शास्ति की श्रेणी में ही आता el 

4. आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के मामलों का निस्तारण उपरोक्त के प्रकाश में सुनिश्चित किया 
जाये। 

शाः संख्या जी-2-1649/दस-534 (80) 74 दिनांक 25 सितम्बर, 1975-निलम्बन 
काल में देय वेतन तथा भत्ते का घटाया या बढ़ाया जाना 

हस्ताक्षरकर््ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के समक्ष यह प्रश्‍न उठाया गया है कि क्या 
मूल नियम 53, जैसा कि अधिसूचना संख्या जी-2-468/दस-524 (80)-69, दिनांक 5 जुलाई, 1974 द्वारा 
प्रतिस्थाति किया गया है और जो दिनहांक 13 जुलाई, 1974 से प्रभावी हुआ है, के अन्तर्गत सक्षम 
प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी निलम्वनाधीन सरकारी सेवक को उसके निलम्वन की प्रथम 
6 माह की अवधि के पश्चात्‌ किसी भी अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि में परिवर्तन (अर्थात्‌ 
50 प्रतिशत तक बढ़ाने अथवा घटाने) का आदेश पूर्वगामी प्रभाव से दे सकता है? शासन को यह परामर्श 
दिया गया है कि इस परिवर्तन को पिछली तारीख से लागू करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
गया है तथापि, निलम्वन प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु यह स्पष्ट कर दिया जाये कि वे ऐसे सभी मामलों में 
पर्याप्त समय रहते कार्यवाही आरम्भ करेंगे, ताकि निलम्वित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 6 महीने की निलम्वन 
की अवधि समाप्ति करते ही अपेक्षित आदेश प्रभावी हो संके। यदि उक्त मुल नियम 53 के अन्तर्गत जीवन 
निर्वाह भत्ते में परिवर्तन करने का आदेश 6 महीने की अपेक्षित अवधि की समाप्ति से काफी समय वाद सक्षम 
(अनुशासनिक अपीली) प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है और उस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता 
है कि लिखित रूप से दिये गये कारणों से इस परिवर्तन को पिछली तारीख से लागू करना आवश्यक है और 
तद्नुसार यह आदेश देता है तो वह आदेश वेध होगा तथा सभी संबंधित व्यक्तियों पर बन्धनकारी होगा। 

निलम्बित राज सेवक का जीवन निर्वाह भत्ता वित्त हस्त 
पुस्तिका खण्ड-2 से 4 का नियम 53 

53(1) कोई सरकारी सेवक जो नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बनाधीन किया समझा जाये, 
निम्नलिखित भुगतान पाने का हकदार होगा अर्थात्‌ 

(क) जीवन निर्वाह भत्ता जो ऐसे छुट्टी के वेतन की धनराशि के बराबर होगा जो सरकारी सेवक को 

प्राप्त होता, यदि वह अर्द्धऔऔसत वेतन या अर्दवेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त 
ऐसी छुट्टी के वेतन के आधार पर महँगाई भत्ता, यदि अनुमन्य हो। 

परन्तु यदि निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाये तो वह प्राधिकारी जिसने निलम्बन 
का आदेश दिया हो या जिसके वारे में समझा जाये कि उसने निलम्वन का आदेश दिया है, प्रथम तीन 
मास की अवधि के पश्चात्‌ की किसी अवधि के लिए जीवनननिर्वाह भत्ते की धनराशि में निम्नलिखित 

परिवर्तन करने के लिये सक्षम होगा--- 
(i) जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की वृद्धि प्रथम तीन मास की अवधि में 
अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की जा 
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सकेगी जब, उक्त प्राधिकारी की राय में, निलम्बन की अवधि उन कारणों से जो अभिलिखित 
किये जायेंगे और जिनके लिए सरकारी सेवक का सीधा दायित्व न हो, वढ़ जाये; 
(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की कमी जो प्रथम तीन मास की 
; अवधि में अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की 
जा सकेगी जब उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्वन की अवधि उन कारणों से जो 
अभिलिखित किये जायेंगे और जिनके लिए सरकारी सेवक का सीधे दायित्व हो, बढ़ जाये; 
(iii) महँगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उप खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुमन्य जीवन-निर्वाह भत्ते 
की यथास्थिति, बढ़ाई हुई या घटायी हुई धनराशि पर आधारित होगी। 

(ख) उस वेतन के आधार पर, जो सरकारी सेवक को निलम्बन के दिनांक को मिल रहा हो 

समय-समय पर अनुमन्य कोई अन्य प्रतिकर भत्ता, 

परन्तु सरकारी सेवक प्रतिकर भत्तों का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी का यह 
समाधान न हो जाय कि सरकारी सेवक वह व्यय कर रहा है जिसके लिए प्रतिकर भत्ते मंजूर किये गये हों। 

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जव तक कि सरकारी सेवक 
इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में 
नहीं लगा है : 

परन्तु सेवा से पदच्युत या हटाया गया कोई सरकारी सेवक जो ऐसी पदच्युति या हटाये जाने के दिनांक 
से निलम्बनाधीन रखा गया या बना रहा, समझा जाये और जो किसी अवधि या अवधियों के लिये जिसमे वह 
निलम्बनाधीन रखा गया था या बना रहा समझा जाये, ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे तो वह 
उतनी धनराशि के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा जितना कि, यथास्थिति ऐसी 
अवधि या अवधियों के दौरान उसके, उपार्जन की धनराशि, उस जीवन-निर्वाह भत्ते और उन अन्य भत्तों की 
धनराशि से जो उसे अन्यथा अनुमन्य होते, कम हों; जहाँ उसे अनुमन्य जीवन-निर्वाह और अन्य भत्ते उस 
SUMA के जिसे वह उपर्जित करे, वरावर या उससे कम हो वहाँ इस परन्तुक की कोई बात उस पर लागू 
नहीं होगी। 


उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश 
करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, वर्ष 1976) 
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पीरत हुआ) 
कतिपय विभागीय जाँच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और 
उससे संबंधित या आनुषंगित विषयों की व्यवस्था करने के लिए 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--- 
संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारम्भ---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच 
(साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए वाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह 17 सितम्वर, 1975 ई= से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 
2. विभागीय जाँच, जिन पर अधिनियम लागू होना--इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में की गई प्रत्येक विभागीय जाँच पर लागू होंगे-- 
(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद 
को धारण करते हैं; 
(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित सेवा में हैं या उसके अधीन कोई पद धारण किये हुये है-- 
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अधिनियम संख्या 1, 1976---(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी; 

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 ई. 
के अन्तर्गत कोई कम्पनी न हो), 

(3) कम्पनी अधिनियम, 1957 ई> की धारा 617 के अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य 
सरकार समाद्गत अंश पूँजी के 50 प्रतिशत से अन्यून को धारण किये हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की 
समनुषंगी कोई कम्पनी; 

अधिनियम संख्या 21, 1960—(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, ई के अधीन 
रजिस्ट्रीकूत कोई सोसाइटी जिसके साक्षी निकाय में सोसाइटी के नियमों या विनियमाँ के अधीन पूर्णता लोक 
अधिकारी या राज्य सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या, दोनों हैं 

(ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण 


करने वाले न रह गये हों, उसके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जबकि वे ऐसी सेवा 


के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे। 
3. परिभाषायें----इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 
(क) “विभागीय जाँच” का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है 
(1) -राज्य विधान मण्डल द्वारा वनाई गई किसी विधि या उसके अधीन वनाये गये किसी नियम; 
या - 
(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये या अनुच्छेद 315 के अधीन 
जारी रखे गये किसी नियम, के अधीन और अनुसार की जाये; 

(ख) “जॉँचकर्त्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त 
किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जाँच करने के लिए सशक्त है ओर उसके 
अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जाँच करने की 
शक्ति प्रतिनिहित कर दी है; 

(ग) “औरों” के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब 
वह सेवा में हो या जब वह कोई पद न धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना 
प्रस्तावित हो या जहाँ वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो वहाँ कोई 
दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेंशन या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने 
के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध 
कार्यवाही करना प्रस्तावित हो। 

4. प्रधिकृत जाँचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने 
की शक्ति (अधिनियम संख्या 5, 1908---अधिनियम संख्या 1, 1872)---(1) प्रत्येक जाँचकर्ता 
प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ईन के 
अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्धात्‌- 

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी 

परीक्षा करना; 

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप 
में पेश किये जाने योग्य हो; 

(ग) किसी विशेषाधिकारी अभ्यर्थना के अधीन जिसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 
की धारा 23 और 124; आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी (किन्तु उसकी धारा 162 लागू 
न होगी) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना। 

(2) एक्ट संख्या 38, 1959---अधिनियम संख्या 5, 1970---उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये 

भी प्राधिकृत जाँचकर्ता प्राधिकारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ-इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया 
(सब्सिडियरी बैंक) एक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा-परिभाषित किसी समनुषंगिक da या 
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बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी 
समरूपी नये वैंक को 

(क) कोई लेखा वही या अन्य दस्तावेज़ को किसी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, 

समनुषंगी वैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करें, पेश करने या 

(ख) ऐसी किसी वही या दस्तावेज़ को विभागीय जाँच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने, 

या 

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज़ को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या 

किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा। 

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जारी 
की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक या संदेशवाहक द्वारा) उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील 
और निष्पादित की जा सकती है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य 
व्यक्ति जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित किया जाता है स्वेच्छा से निवास करता है या कारवार करता 
है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। 

(4) जहाँ कोई आदेशिका उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित 
की जाय वहाँ वह, saat अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही के प्रयोजनाथ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा 
जारी की गयी आदेश का समझी जायेगी। 

(5) अधिनियम संख्या 5, 1908 जहाँ कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स 
(एडमिनिप्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाये, और उसको 
जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेरित किये विना तामील और निष्पादित किया जाय, वहाँ ऐसी आदेशिका की 
अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को बही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया 
संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में 
निहित है। 

(6) अधिनियम संख्या 2, 1947---इस अधिनियम के अधीन विभागीय जाँच करने वाला प्रत्येक 
` जाँचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय 
समझा जायेगा। 

5. क्षेत्रीय सीमायें जिनमें धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा--धारा 4 में 
विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्राधिकूत जाँचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता 
इस अधिनियम के विस्तार-पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी। 

6. राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने 
की शक्ति--राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम वना सकती है। 

7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1963 : निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश 
अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियाँ को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1963, दिनांक 17 
सितम्वर, 1975 से निरसित किया जाता है। 

(2) उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1976--उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने 
और दस्तावेज पेश करने के लिए वाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर 
होने और दस्तावेज पेश करने\के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त 
अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के 
अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांका पर 
प्रवृत्त था। 
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THE U.P. PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) 
ACT, 1976! 
[U.P. Act No. 17 of 1976] 
(As passed by the Utter Pradesh Legislature) 
An Act to provide for the ^ [constitution of a Tribunal to adjudicate 
disputes in respect of matters relating to employment 
of all public servants of the State 

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as 
follows: 

1. Short title, extent, commencement and application.—(1) This Act may be 
called the Uttar Pradesh Public Services *(Tribunal] Act, 1976. 

(2) It extends to the whole of Utter Pradesh. 

(3) It shall be deemed to have come into force on November 24, 1975. 

(4) This section and Sections 2 and 6 shall apply in relation to all public servents 
while the remaining provisions shall not apply to the following classes of public 
servants, namely: 

(a  amember of a judicial service; 

(b) an afficer or servant of the High Court, ‘Tor of a Court subordinate to the 

High Court; i 

(c) amember of the secretariat staff of any House of the State Legislature; 

(d) amember of the staff of the State Public Service Commssion; | 

(e) a workman as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 [U.P. Act 

XXVIII of 1947), or the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947 
(Act XVI of 1947). 

*[(f) a member of the staff of Lok Ayukta] 

*((g) the Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers or other employees of 

the Tribunal. 

2. Definitions.—In this Act— 

(a) "appointed date" means the twenty-fourth day of November, 1975; 

"((a- 1) "Bench" means a Bench of the Tribunal;] 

(a-2) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal; 
*[(a-2A) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court;] 
(a-3) "District Judge" means the District Judge within the meaning of the 
Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887; 
?[(a-3A) "Legal representative" means a person, who in law represents the 


= 
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estate of the deceased person and includes a person in whom the right to 
. receive pensionary, retirement, terminal or other benefits vest;] 
(a-4) "Member" means a judicial or administrative member of the Triburial 
and includes its Chariman and Vice-Chairman; 
![(aa) “Presenting Officer", includes an Assistant Presenting Officer appoin- 
ted by the State Government; 
(b) “Public Servant” means every person in the service or pay of— 
(i) the State Government; or $5 
(ii) a local authority not being a Contonment Board; or 
^ti) any other corporation owned or controlled by the State Govern- 
ment (including any company as defined in Section 3 of the 
Companies Act, 1956 in which not less than fifty percent of paid 
up share capital is held by the State Government) but does not 
include— 
(1) a person in the pay or service of any other company: or 
(2) a member of the all India Services or other Central Services:] 
*[(bb) "service matter" means a matter relating to the conditions of service of 
a public servant;] 
IO “Tribunal” means Tribunal constituted under Section 3; 
?[(d) “Vice-Chairman” means the Vice-Chairman (Judicial) or Vice- 
Chariman (Administrative) of theTribunal.] 

$13. Constitution of the Tribunal— 1) As soon as may be after the 
commencement of the Utter Pradesh Public Service (Tribunals) (Amendment) Act, 
1992, the State Government shall, by notification, establish a Tribunal to be called 
the State Public Service Tribunal. 

(2) The Tribunal shall consist of a Chairman, ’[a Vice-Chairman (Judicial) a 
Vice-Chairman (Administrative) and such number of other Judicial and 
Administrative members not less then five in each category, as may be determined 
by the State Government. 

(3) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he— 

(a) has been a Judge of a High Court; or 
(b) has for at least two years held the post of Vice-Chairman; or 
(c) has been a member of the Indian Administrative Service who has held 
the post of a Secretary to the Government of India or any other post 
under the Central of the State Government equivalent thereto, and has 
i adequate experience in dispensation of justice. 
*[(4) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman 


(Judicial) unless he— 


Added by the U.P. Public Service (Tribunal) (Ammendment) Act, 1976 (U.P. Act No. | of 1977) 
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(a) has held the post of District Judge or any other post equivalent there to 
for at least five years; or 
(b) has, for at least two years, held the post of a Judicial Member. 

(4-A) A person shall not be qualified for appointment 85. Vice-Chairman 
(Administrative) unless he— 

(a) has, for at least two years, held the post of an Administrative Member; or 

(b) has, for at least two years, held the post of Additional Secretary to the 
Government of India or any other post under the central or a State 
Government carrying a scale of pay which is not less than that of an 
Additional Secretary to the Government of India and has, in the opinion 
of the State Government, adequate experience in dispensation of justice. 

(5) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless 
he has held the post of District Judge, or any other post equivalent thereto. 

(6) An officer of the Indian Administrative Service or an officer of the 
Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or 
above shall be qualified for appointment as an Administrative Member provided he 
has adequate experience in dispensation of Justice.” 

(7) The Chairman, Vice-Chairman and every other member shall be appointed 
by the [State Government after consultation with the Chief Justice for which 
proposal will be initiated by the State Government] : 

Provided that no person shall assume the office of Chairman, Vice-Chairman or 
other member, as the case may be, uniess he has resigned or retired from, as the case. 
may be, the Judgeship of the High Court, or the Indian Administrative Service or the 
Uttar Pradesh Higher Judicial Service or any other service in which he was serving 
except the service as Vice-Chairman or Member 

[(8) The Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such 
for a term of five years from the date on which he enters upon his office but shall be 
eligible for re-appointment for another terms of five years : 

Provided that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall held office as 
such after he has attained : 


(a) Inthe case of Chairman, the age of sixty seven years, and 


(b) Inthe case of Vice-Chairman and any other member, the age of sixty-five 

years. 

*[*(8-a) The provisions of sub-secton (8) as amended by the Uttar Pradesh 
Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2007 shall apply also to the Chairman, 
the Vice-Chairman and other members holding office on the commencement of the 
said Act."] 

(9) The Chairman, Vice-Chairman or any other member may be notice in 
writing under his hand addressed to the Governor, resign his office: 

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall unless he is 
permitted by the Governor to relinquish his office sooner, continue to hold office 
until the expiration of three months from the date of receipt of notice or until a. 
person duly appointed as his successor enters upon office or until the expiration of 
his term of office, which ever is the earliest. 


—————— ——— P — 


l. Subs. by U.P. Act No. 4 of 2010 e.f. 21st February, 2007) 
2. Inserted by U.P. Act No. 4 of 2007 (w.e.f. 21st February, 2007) 
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(10) The Chairman, Vice-Chairman or any other member shall not be removed 
from his office except by an order may by the Governor on the ground of proved 
misbehaviour or incapacity after [शा inquiry made by the Chief Justice or such 
Judge of the High Court as may be nominated by the Chief Justice] in the perscribed 
manner, in which such Chairman, Vice-Chairman or other member as the case may 
be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity 
of being heard in respect of those charges. 

(11) On ceasing to hold office, the Chairman, Vice-Chairman or other member 
shall be ineligible for further employment under the State Government, or any local 
or other authority under the Control of the State Governmnet, or any Corporation or 
society owned-or controlled by the State Government : 

Provided that, subject to other provisions of this Act, a Vice-Chairman shall be 
eligible for appointment as Chairman and any other member shall be eligible for 
appointment as Vice-Chairman or Chairman. 

(12) On ceasing to hold office the Chairman, Vice-Chairman or other member 
shall not appear, act or plead before the Tribunal on behalf of any person. 

(13) The salaries and allowances payable to the Chairman, Vice-Chairman and 
other members and the other conditions of their service shall be such as may be 
determined by the State Government from time to time. 

(14) Where the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, 
illness or any other cause, or where any vacancy occurs in the office of the Chairman 
by reason of his death, resignation or otherwise the Vice-Chairman and where the 
Vice-Chairman is likewise unable to discharge his funciton or the ofice of the Vice- 
Chairman also is vacant, such other member as the State Government may by special 
or general order specify, shall discharge the functions of the Chairman untill the 
Chairman resumes his duties or as the case may be a Chairman appointed in 
accordance with the provisions of this Act assumes charge of his office. 

3-A. Staff of the Tribunal.—(1) The State Government shall determine the 
nature and categories of the officers and other employees required to assist the 
Tribunal in the discharge of tits functions and provide the Tribunal with such 
officers and other employees as it may think fit. 

(2) The officers and other employees of the Tribunal shall discharge their 
functions under the general superintendence of the Chairman. 

(3) the salaries and allowances and conditions of service of the officers and 
other employees of the Tribunal shall be such as may be prescribed. 

14. Reference of claim to Tribunal.. [(1) Subject to the other provisions of 
this Act, a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an order 
pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a 
reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance. 

Explanation.—For the purpose of this sub-section ‘order’ means an order or 
omission or in action of the State Government or a local authority or any other 
Corporation or Company referred to in Clause (b) of Section 2 or officer, committee 
or other body or agency of the State Government or such local authority or Corpora- 


tion or Company : 


SINE eee ऱ्य 
1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 2000 fue) 1-9-1999). 

i by U.P. Act No. 5 of 2000 (w.e.f. 9-9-1999). 
3 ernie (1) Subs by U.P. Act No. 12 of 2003 (w.e.f. 17212-2003). 
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Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in 
respect of a claim arising out of the transfer of a public servant. 

Provided further that in the case of the death of a public servant, his. legal 
representative, and where there are two or more such representatives, all of them 
jointly, may make a reference to the Tribunal for payment of salary, allowances, 
gratuity, provident fund, pension and other pecuniary benefits relating to service due 
to such public servant. 

(2) Every reference under sub-section (1) shall be in such form and be 
accompanied by such documents or other evidence and by such fee in respect of the 
filing of such reference and by such other fees for the service or execution of 
processes, as may be prescribed 

(3) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal shall, if satisfied 
after such inquiry as it may deem necessary that the reference is fit for adjudication 
or trial by it, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it shall 
summartly reject the reference after recording its reasons. 

(4) Where a reference has been admitted by the Tribunal under sub-section (3), 
proceeding under the relevant service rules or regulation or any contract as to 
redressal of grievances n relation to the subject-matter of such reference pending 
immediately before such admission shall abate, and save as otherwise directed by the 
Tribunal, no appeal or representation in relation to such matter shall thereafter be 
enteratained under such rules, regulations or contract. 

(5) The Tribunal shall not ordinarily admit a reference unless it is satisfied that 
the public servant has availed of all the remedies available to him under the relevant 
service rules, regulations or contract as to redressal of grievances. 

(6) For the pur poses of sub-section (5) a public servant shall be deemed to have 
availed of all the remedies available to him if a final order has been made by the 
State Government, an authority or officer thereof or other person competent ot pass 
such order under such rules or regulations or contract rejecting any appeal preferred 
or representation made by such public servant in connection with the grievance : 

Provided that where no final order is made by the State Government, authority, 
officer or other person competent ot pass such order with regard to the appeal ` 
preferred or representation made by such purblic servant within six months from the 
date on which such appeal was preferred or representation was made, the public 
servant may, by a written notice by registered post, require such competent authority 
to pass the order and if the order is not passed within one month of the service of 
such notice, the public servant shall be deemed to have availed of all the remedies 
available to him 

(7) For the purpose of sub-sections (5) and (6) any remedy available to the 
public servant by way of submission of a memorial to the Governor or to any othe 
functionary shall not be deemed to be one of the remedies, which are available 
unless the public servant had elected to submit such memorial. 

![4-A. Hearing of reference by the Tribunal.—(1) The Chairman may from 
time to time constitute Benches consisting of a single member or two members, for 
the disposal of such references of claims and other matters may be specified by him 

(2) It shall be lawful for the Chairman to nominate himself as a member of any 


such Bench 
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(3) A Bench consisting of two members shall include a Judicial Member and an 
Administrative Member. : 

yi "Explanation.—For the purpose of the sub-section the Chairman who has 
been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been à 
District Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice- 
Chairman who has been a member of the Indian Administrative Service or an officer 
of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400- 
22400 or above, shall be deemed to be an Administrative Member." 

(4) The jurisdiction, powers and authority of the Tribunal may be exercised by 
any such Bench and anything done by any such Bench in exercise of such 
jurisdiction, powers or authority shall be deemed to have been done by the Tribunal 

(5) ‘[(a) A reference of claim against an order pertaining to a matter specified in 
the Schedule shall be heard and finally decided by a Bench consisting of two 
members : 

Provided that evidence may be received and proceeding therefore may be 
conducted by a single member; 

(b) A reference of claim other than that referred to in Clause (a) may be heard 
and finally decided by a Bench consisting of a single member. 

(c) The Chairman ?[may on his own initiative or on the applicaion of a party to a 
reference of claim], transfer a case from one Bench to another Bench. 

(6) Where the. members of a Bench consisting of two members are unable to 
agree, the matter shall be referred to another member nominated by the Chairman 
and the decision of such othr member shall be final and operative. 

(7) The Tribunal, its Benches and members shall, for transacting busingess under 
this Act sit at Lucknow or at such other places as the State Government my direct. 

5. Powers and procedure of the Tribunal.—(a) The Tribunal shall not, be 
bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 
1908), or the rules of evidence contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Act I of 
1872), but shall guided by the principles of natureal justice and subject to the 
provision of this section and any rules made under Section 7, the Tribunal shall have 
power to regulate its own procedure (including the fixing of places and time of its 
sittings and deciding whether to sit in public or private) 

[Provided that where in respect of the subject-matter of a reference of a 
competent Court has already passed a decree or order ór issued a writ or direction 
and such decree, order, writ or direction has become final, the principle of res 
judicata shall applly 
[(b) The provision of the Limitation Act, 1963 (Act No. 36 of 1963} shall 
mutatis mutandis apply to reference under Section 4 as if a reference were a suit 
filed in Civil Court so, however, that— _ 
(i) Notwithstanding the period of limitation prescribed in the schedule to the said 
Act, the period of limitation for such reference shall be one year. 

(ii) In computing the period of limitation the period begining with the date on 

which the public servant makes a representation or prefer an appeal, 
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revisionor any other petition, (not being a memorial to the Governor) in 
accordance with the rules or orders regulating his condition service and 
ending with the date on which such public servant has knowledge of the 
final order passed on such reprsentation, appeal, revison or petition, as the 
case may be, shall be excluded: 

Provided that any reference for which the period of limitation prescribed by the 
Limitation Act, 1963 is more than one year, a reference under Section 4 may be 
made within the period prescribed by that Act, or wihtin one year next after the 
commencement of the Uttar Pradesh Public Services, (Tribunals) Amendment Act, 
1985, whichever period expires earlier; j 

Provided further that nothing in this clause as substituted by the U.P. Public 
Service (Tribunais) (Amendment) Act, 1985, shall affect any reference made before 
and pending at the commencement of the said Act. 

(2) The Tribunal shall decide every reference expeditiously and ordinarily every 
case shall be decided by it on the basis of perusal of documents and representation 
and of oral or written arguments if any. 

(3) The Tribunal may admit in evidence, in lieu of any original document, a 
copy there of attested by a Gazetted Officer or by a notary. 

(4) The Tribunal shall not ordinarily call for or allow to be adduced oral 
evidence, and may, if necessary, require any party to file an affidavit. 

(5) The Tribunal shall, for the purpose of holding any inquiry under this Act, 
subject to the provisions of sub-section (1), the same powers as are vested in a Civil 
Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), while trying a Suit, 
in respect of the following matters— 

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examing him on 

oath; 

(b) requiring the discovery and production of documents; 

(c) receiving evidence on affidavits; 

(d) subject to the provisions of Sections 123 and 124 of the Indian Evidence 
Act, 1872 (Act I of 1872), requisitioning any public record or copy thereof 
from any office; 

(e) issuing commission for the examination of witnesses or documents; 

(f) recording a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an 
order in accordance therewith; 

(g) reviewing its decision; 

(h) dismissing a reference for default or deciding it ex parte; 

(i) setting aside an order of dismissal for default or an order passed by it ex 
parte; 

G) passing interlocutory orders pending final decision of any reference on such 
terms, if any, as it thinks fit to impose; 

(K) any other matter which may be prescribed. 

[(5-A No intrim order (whether by way of injunction or stay or in any other 
manner) shall be passed by the Tribunal on or in any proceedings relating to any 
reference unless— 

(a) copies of reference and application for interim order, along with all 

documents in support of the plea for such interim order are furnished to 
the party against whom such petition is filed; and 
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(b) at least fourteen days time is given to such party to file a reply and 

opportunity is given to it to be heard to the matter: 

Provided that the Tribunal may dispense with the requirements of (a) and (b) 
and may for reasons to be recorded, make and interim order, as an exceptional 
measure, if it is satisfied that it is necessary so to do for preventing any loss to the 
petitioner, which cannot be adequately compensated in money, but any such interim 
order shall, if it is not vacated earlier, cease to have effect on the expiry of the period 
of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been 
complied with before the expiry of the said period and the Tribunal has continued 

` the operation of that order. - 

(5-8) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections the Tribunal shall 
have no poer to make an interim order (whether by way injunction of stay or in any 
other manner in respect of an order made or purporting to be made by an employer 
for the suspension, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory 
retirement or reversion of a public servant and every interim order (whether by way 
of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matters, which was 
made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section and which 
in force on that day, shall stand vacated. 

[ 5-0) Notwithstanding anything in the forgoing sub-sections, the Tribunal 
shall have no power to make an interim order (whether by way of injuntion or stay 
or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against 
a public servant, and every interim order (whether by way of iniunction or stay or in 
any other manner) in respect of an adverse entry, which was made by a Tribunal 
before the Commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) 

. (Amendment) Act, 2000 and which is in force on the date of such comme: cement 
shall stand vacated." 

(6) A declaration made by the Tribunal shall be binding on the claimant and his 
employer as well.as on any other public servant who has, in respect of any claim 
effecting his interest adversely, been given an opportunity of making a represen- 
tation against it, and shall have the same effect as a declaration made b a Court of 
law. 

^((7) The order of the Tribunal finally disposing of a reference shall be exceuted 
in the same manner in which any final order of the State Governement or other 
authority or officer or other person competent ot pass such order under the relevant 
service rules as to redressal of grievances in any appeal preferred or representation 
made by the claimant in connection with any matter relating to his employment to 
which the reference relates would have been executed.] 

(8)(a) The employer may appoint a public servant or a legal practitioner, to be 
known as the Presenting Officer, to present its case before the Tribunal. 

(b) The public servant may take the assistance of any other public servant to 

present his case before the Tribunal on his behalf, but may not engage a legal 
practitioner for the purpose unless either (1) the Presenting Officer appointed by the 
employer is a legal practitioner, or (ii) the Tribunal, having regard to the circum- 
stances of the case, so permits. 

. (9) Any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be judicial 
proceeding within the meaning.of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code 


(Act XLV of 1860). 
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(10) A reference or a reply to a reference or an application may be signed either 
by the appointing authority or by Presiding Officer or, where the appinting authority 
is the Governor, by an officer not below the rank of Deputy Secretary authorised by 
the State Governement in this behalf, and in the case of a local authority, Corpora- 
tion or Company by the Chief Executive Officer or Secretary thereof, as the case 
may be. 


![5-A. Power to punish for contempt.— Without prejudice to the jurisdiction, 
powers and authority of the High Court under the Contempt of Courts Act, 1971 in 
respect of contempt of Courts subordinate to it, the Tribunal shali have and exercise 
jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as the High Court 
has and may exercise, in respect of contempt of itself, and for this purpose the 
provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall mutatis mutandis, apply 
subject to the following modifications, namely— 


(a) references therein to High Court, its Chief Justice and other Judges shall 
be constructed as reference to the Tribunals, its Chairman and other 
members respectively; 


(b) reference to Advocate-General in Section 15 of the said Act shall be 


construced as reference to [116 public prosecutor appointed by the State : 


Government under the sub-section (1) of Section 24 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 or such other Law Officer] as the State 
Government may by notification, specify in that behalf; 


(c) in Section 19 of the said Act,— 


(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, 
namely— 


*(1) An appeal shall lie as of right from any order or decision of the 
Tribunal in the exercise of its jurisdiction ot punish for contempt to the High 
Court”; 

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, 

namely— 


*(4) An appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from th 
date of the order appealed against.” 


6. Bar of suits.—(1) No suits shall lie against the State Government or any local 
authority or any statutory Corporation or Company for any relief in respect of any 
matter relating to employment at the instance of any person who is or has been a 
public servant, including a person specified in [Clause (a) or *(g)] of sub-section (4) 
of Section 1. 


(2) All suits for the like relief and appeals, revisions, applications for review and 
other incidental or ancillary proceedings (including all proceedings under Order 
XXXIX of the First Schedule ot the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), 
arising out of such suits, and all application for permission to sue or appeal as pauper 
for the like relief, pending before any Court subordinate to the High Court and all 
revisions (arising out of interlocutory orders) pending before the High Court on the 
date immediately preceding the appointed date shall abate, and their records shall be 


1. Subs by U.P. Act No. 7 of 1992. 
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transferred [10 the Tribunal and thereupon the Tribunal shall decide the cases in the 
same manner as is they were claims referred to it under Section 4 : 

Provided that Tribunal shall subject to the provisions of Section 5, recommence 
the proceedings from the stage at which the case abated as aforesaid and deal with 
any pleadings presented or any oral or documentary evidence produced in the Court 
as if the same were presented or produce before the Tribunal. 


(3) All appeal pending before the High Court on the date immediately preceding 
the appointed date arising out of such suits shall continue to be heard and disposed of 
by that Court as herebefore as if this Act had not come into force : 


Provided that if the High Court considers it necessary to remand or refer back the 
case under Rule 23 or Rule 25 of Order XLI of the First Schedule to the Code of Civil 
Procedure, 1908 (Act V of 1908), the order of remand or reference shall be [to the 
Tribunal] instead of to the subordinate Court concerned and the Tribunal shall 
thereupon decide the case or issue subject to the directions of the High Court, in the 
same manner as if it were a claim referred to it under Section 4. 

"[*6-A. Members and staff of the Tribunal to be public servants.—The 
Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers and other employees of the Tribunal 


shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian 
Penal Code. 


?(6-B. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other 
legal proceedings shall lie against the Chairman, Vice-Chairman, Members or any 
other person for anything which is in good faith done or intended to be done, in 
pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder. 

*(6-C. Members to be Judges.—The Chairman, Vice-Chairman and Members 
shall be deemed to be the Judges for the purposes of the Judge (Protection) Act, 
1985 and the Judicial Officers Protection Act, 1850." 


7. Power to make rules.—(1) The State Government may by notification make 
rules for carrying out the purposes of this Act. 

[(2) in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power 
such rules may provide for all or any of the following matters, namely : 

(a) the powers and procedure of the Tribunals; 

(b) the constitution of and distribution of business among the Benches; 


IKO) the form n which a reference of claim may be made the document and 
other evidence by which such reference shall be accompanied and the fees 
payable is respect of the filing of such reference or for the execution or 
service of processes; 

(d) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of 
service of the Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers and other 
employees cf the Tribunal; 


(e) the financial and administrative powers of the Chairman; 


(f) any other matter for which insufficient provision exists in this Act and the 
State Government considers provsion in that behalf necessary or expedient. 


1. Subs.by U.P. Act No. 7 of 1992. n 
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(3) The power to make rules under Clause (d) of sub-section (2) shall include 
the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier 
than the date of commencement of the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) 
Amendment) Act, 1992, but no suhc retrospective effect shall be given to any such 
rule so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such reules may 
be applicable."] 

8. Repeal, saving and transitory provision.—(1) The Uttar Pradesh Public 
Service (Tribunals) Ordinance, 1976, is hereby repealed 

(2) Notwithstanding such ‘repeal or the repeal of .ae Uttar Pradesh 
Public Services (Tribunals) Ordinance, 1975, by the ordinance mentioned in sub- 
section (1), anything done or action taken under the said Ordinance shall be deemed 
to have been done or taken under this Act as if this Act was in force at all material 
times. 

(3) In relation to orders mentioned in the proviso to Clause (b) of sub-section (1) 
of Section 5 of this Act and applications referred to in sub-section (2) of Section 6 of 
this Act which were not mentioned in the corresponding provisions of th said 
Ordinance of 1975 the reference to the appointed date shall be construed as reference 
to February 16, 1976. 


[SCHEDULE 
[See Section 4-A(5)(a)] 


Matters to be heard and finally decided by a Bench consisting of two members. 

1. All references of claims against an order pertaining to.— 

(a) promotion, seniority, date of birth or date of superannuation of a purblic 
servant 

(b) regualarisation in a service referred to in Clause (b) of Section 2; 

(c) dismissal, removal, reversion or reduction in rank, permanent stoppage of 
increment, break in service, compulsory retirement, suspension, termina- 
tion or resignation of a public servant; 

(d) withholding or withdrawing pension, wholly or partly recovery from 
pension and counting of period for pernsion, of a retired public servant. 


2. All contempt matters. 

. 3. Admission of reference of claims against orders pertaining to the aforesaid 
matters. 

9, Saving and transitory providions.—(1) Where any member of the Tribunal 
has completed the age of fifty-eight years before July, 1980 and has not been 
retained or re-employed in service in accordance with the provisions of Kule 56 of 
the Uttar Pradesh Fundamental Rules published in the Financial Handbook, Valume 
II (Parts II to IV), or Article 520 of the Civil Services Regulations as applicable to 
Uttar Pradesh or any other law for the time being in force then notwithstanding 
anything contained in any judgment, order or decree of any Court; such member 
shall be deemed to have retired with effect from the date of such completion and 
such retirement shall be as valid and effective as if the provisions of this Act were in 
force at all material times. 


1. New Schedule Ins. by U.P. Act NO. 5 of 2000. 
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(2) Every reference to the Tribunal under Section 4 of the Principal Act made by 
member of the All india Services or any other Central Service before July 31 1980 
and pending before the Tribunal on the said date shall be disposed of in accordance 
with the provisions of the Principal Act as amended by this Act. 

Section 12 of Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act No. 7 
of 1992 is given below : 

11. Transitory provisions.—(1) Any references of claims, applications or 
other incidental or ancillary proceedings pending before any Tribunal cor stituted 
under Section 3 of the Principal Act, as it stood immediately before the 
commencement of this Act (hereinafter referred to as the old Tribunal) shall, upon 
constitution of the Tribunal under Section 3 of the Principal Act as amended by this 
Act, stand transferred to such newly constituted Tribunal which shall therecupon 
hear and decide the cases in the same manner as if they were referred to it under 
Section 4 of the Principal Act or were matters arising out of such claims, as the case 
many be. 


Explanation—1t shall be lawful for such newly constitutd Tribunal to commence 
the proceeding from the stage at which the case was so transferred and to deal with 
any pleading presented or evidence produced before such transfer as if the same 
were presented or produced before itself. 


(2) Any references of claims, application or documents addressed to any of the 
old Tribunals received by the newly constituted Tribunal shall be entertained and 
disposed of by the newly constituted Tribunal as if it were addressed to it. 


(3) All applications for certificate under sub-section (7) of Section 5 of the 
Principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act, pending 
on the date of such commencement shall stand abated. 


(4) Any certificated under sub-section (7) of Section 5 of the Principal Act as it 
stood immediately before the Commencemnt of this Act, issued by any of the old 
Tribunal shall continue to be valid and enforceable notwithstanding that such old 
Tribunal is no more in existence. 


(5) Subject to the provision of sub-section (4) all orders of the old Tribunals 
shall be executd in accordance with the provisions of the Principal Act as amended 
by this Act as if such orders were passed by the newly constituted Tribunal. 

12. Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) 
(Amendment) Ordinance, 1999 U.P. Ordinance No. 17 of 1999 is hereby 
repealed. 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the 
provisions of the Principal Act as amended by the ordinance referred to in sub- 
section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding 
provisons of the Principal Aci as amended by this Act as if the provisions of this Act 
were in force at all material times. 
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उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तधार्मिक विवाहित दम्पत्ति को 
प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 

संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ऐसे दम्पत्ति को 
योजना के अधीन जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाये, अन्तर्जातीय/ अन्तधार्मिक विवाह 
करते हैं, एतदपश्चात्‌ विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन देने से सम्वन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते £l 

1. संक्षिप्त नाम--यह नियमावली “उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तधार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन 
देने की नियावली, 1976 कही जायेगी। | 

2. प्रारम्भ होने का दिनांक--यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

3. परिभाषाएँ--(क) “पुरस्कार” में नकदी, पदक या ऐसे अन्य प्रोत्साहन या ऐसी प्रसुविधाएँ देना भी 
सम्मिलित है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें। 

(ख) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है 

(ग) “जिला मजिस्ट्रेट” का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में 
कोई विशिष्ट दम्पत्ति, जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य किसी प्रसुविधा का पात्र हो, स्थायी रूप से 
निवास करता है या अधिवासित हे। 

(घ) “अनुसूचित जाति” का तात्पर्य ऐसी जाति, मूलवंश या जन-जाति या ऐसी जाति मूलवंश या 
जन-जाति के भाग या अन्तर्गत समूह से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति 
समझा जाता हो। 

4. पात्रता--नियम 5, 6 और 7 के अधीन रहते हुए किसी दम्पत्ति को पुरस्कार दने के लिए 
निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी-- 

(1) दम्पत्ति भारत के नागरिक हैं 

(2) दम्पत्ति इस राज्य के वास्तविक निवासी या अधिवासी हैं 

(3) उनका विवाह वास्तविक रूप से अन्तर्जातीय या अन्तर्धार्मिक है, परन्तु अन्तर्जातीय विवाह की 

स्थिति में विवाह का एक पक्ष अनुसूचित जाति का है, और विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 
1954 (अधिनियम संख्या 43, 1954) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि क अधीन 
रजिस्ट्रीकृत है या किसी रजिस्ट्रीकृत अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह संघ या व्यूरो द्वारा मान्यता 
प्राप्त है या मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या देवस्थान में सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न हुआ है। 
स्पष्टीकरण--इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, कोई विवाह अन्तधर्मिक विवाह समझा जाएगा, यदि विवाह 
होने के पूर्व उसके पक्षकार भिन्न-भिन्न धर्म को मानने वाले थे। 

5. पुरस्कार देने की शर्तें--(1) पुरस्कार पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगा और केवल 
एक बार दिया जाएगा। 

(2) इस नियमावली के अधीन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पत्ति में से किसी सदस्य द्वारा 
तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्कीकरण, विवाह-विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर, दम्पत्ति 
पुरस्कार पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और 
वह भू-राजस्व की वकाया की भाँति वसूलीय होगी। ० 

(3) यदि बिना किसी न्याय संगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पाँच वर्ष की 
समाप्ति के पूर्व किसी दम्पत्ति के वैवाहिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो तदुपरान्त पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि या 
मूल्य भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूलीय हो जाएगा। 

6. पुरस्कार की धनराशि--पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाए, केवल एक 
हजार रुपया था उससे कम ऐसी धनराशि होगी जी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए। 

7. पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र देने की रीति--पुरस्कार के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र, परिशिष्ट-1 


में विहित प्रपत्र में, जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर आवेदक और यथास्थिति उसकी . 


पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगुष्ठ-चिन्ह लगा होगा 
ओर उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जायेंगे-- 
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(एक) जिला मजिस्ट्रे/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक)/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट या 
तहसीलदार का जाति प्रमाण-पत्र। 
(दो) विवाह सम्बन्धी विवरण। 
(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा परिशिष्ट-2 में विहित प्रपत्र में, स्टाम्प-पत्र 
(न्यायालय) पर हस्ताक्षरित एक करार। 
(2) जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात्‌ ऐसे दम्पत्ति का जिन्हे 
वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, नाम और पता और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राष्ट्रीय 
एकीकरण विभाग में सरकार को अग्रसारित करेगा। - 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ 
नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 
Notification No. 19/8/75(1)-Karmik-1 dated May 14, 1979 
विषय : उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण 
नियमावली, 19791 
Subject : U.P. Regulation of Ad hoc Appointment (on posts within the purview of the 
Public Service Commission) Rules, 1979. 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. अधिभावी प्रभाव-किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, 
यह नियमावली प्रभावी होगी। 
.3. परिभाषा--जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 
(एक) किसी पद के सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिये 
सशक्त प्राधिकारी से है। 
(दो) “आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। 
(तीन) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 
4. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण--(1) किसी व्यक्ति को-- 
1[(एक) जो सेवा में 30 जून, 1998 को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा सीधे नियुक्त 
किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ 
` नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक 
को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो, 
„ (दो) जो a तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएँ रखता 
हो, और 
(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या यथास्थिति पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी 
या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में संगत नियमों 
या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता 
के आधार पर विचार किया जायेगा। 
(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के 


. उप्र. शासन ia T 3 86, दिनांक 1.1.2001 कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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अनुसार किया जायेगा। 

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनाथ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा और आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक न होगा। 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा जैसा कि 
नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार आधारित हो और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये 
जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। 
सूची को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी 
उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। 

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर 
विचार करेगी। 

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता, क्रम में रखे 
जायेंगे और वह उसे नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। 

5. नियुक्तियाँ--नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये; उक्त 

` नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेंगा, जिस क्रम में उनके 
नाम उक्त सूची में रखे गये हों। 

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा--इस नियमावली 
के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों या आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गयी समझी जायेंगी। 

7. ज्येष्ठता--(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के 
पश्चात्‌ केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस 
नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्त के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित 
प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। ; 

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के 
आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेंगी। 

8. सेवा की समाप्ति--ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो 
उपयुक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन न आता 
हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी औरऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा। 

9. नियमावली का विस्तार--इस नियमावली के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी ऐसे व्यक्ति 
पर भी लागू होंगे जो दिनांक 1 मई, 1983 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो 
और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन) 
नियमावली, 1984 के प्रारम्भ के दिनांक को इस प्रकार सेवा में बना रहा हो। 

10. नियमावली का विस्तार--इस नियमावली के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी ऐसे 
व्यक्ति पर. भी लागू होंगे, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त 
किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण 
(द्वितीय संशोध) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक को इस प्रकार सेवा में बना रहा हो।” 
ै निर्णय संदर्भ 

याची दैनिक वेतन पर 568 दिन तक लगातार एक या अन्य पद पर कार्य करता रहा, इसलिये नियम 
'एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार उसको सेवा का विनियमितीकरण किये जाने का आदेश दिया गया। 


विनियमितीकरण नियमावली का आशय अवैध व अनियमित रंगरूटों के सेवाओं का विनियमितीकरण 
नहीं है। इसलिए उनकी सेवाओं का विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता। 


याची एक प्रवक्ता का अपनी सेवा में विनियमितीकरण के प्रार्थना को इस बिना पर अस्वीकृत कर दिया 
गया कि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, अतः उसके पास कोई निहित अधिकार नहीं था। उसने 


1. राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 1993(8) एस,एल,आर. 25 (पं. व हरि. ) हरियाणा राज्य वनाम पिसारा सिंह, 1992 (4) 
एसएलआर, 770 सु,्को, के निर्णय पर आधारित। 


2. सूबेदार सिंह बनाम जिला जज, मिर्जापुर, 2000(5) एस.एल.आर. 792 एसब्सी। 
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अभिकथित किया कि अभ्यर्थी 4 व 5 के पास भी अपेक्षित योग्यता नहीं थी तो भी उनका विनियमितीकरण 
कर दिया गया। धृत किया गया कि याची के साथ विभेद किया गया इतना पर्याप्त नहीं था। वह तत्परता से 
न्यायालय अनुतोष के लिए जा सकता धा। उसने अपील का चयन नहीं किया और उसने 9 वर्षों बाद बिना 
विलम्ब के स्पष्टीकरण दिये रिट याचिका में आ गया। वर्तमान सुस्थापित स्थिति यह है कि 15 वर्ष का 
विलम्ब हो गया। अतः याचिंका निरर्थक हो जाती है।! 

डाक विभाग के स्थानापन्न अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ता जिन्होंने ने एक वर्ष में लगातार 180 दिनों 
तक कार्य किया हो विनियमितीकरण का विधिक दावा नहीं BR सकते हैं वरन्‌ सेवा के लम्बे समय की 
निरन्तरता का विनियमितीकरण हेतु विचार किया जा सकता है। 

प्रत्यर्थी वरिष्ठता में 25वें क्रम संख्या पर था किन्तु निर्मित सूची 32वें पर उसे दर्शाती थी। उसके रिट में 
जाने पर उसके विनियमितीकरण का आदेश पारित करं दिया गया। प्रत्यर्थी ने दूसरी याचिका प्रस्तुत किया कि 
अपीलकर्ता ने कोई कार्यवाही नहीं किया। वाद में दिनांक 9.3.2000 के प्रभाव से उसे विनियमित कर दिया 
गया, अतः जहाँ तक विनियमितीकरण का सम्बन्ध है किसी हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं समझो गयी। वरिष्ठता 
के लिये जरूर प्रत्यर्थी को अपने प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। 

बीस वर्षों के विलम्ब के पश्चात्‌ कंडक्टर के पद पर विनियमितीकरण की माँग किया। विधि सम्मत 
प्रत्याशा के सिद्धान्त के अन्तर्गत यह उचित नहीं था, क्योंकि यह वरिष्ठता की स्थापित प्रत्याशाओं को ध्वस्थ 
कर देगा। याची ने चुनौती की सभी सम्भावनाओं को खो दिया है तथा याचिका के अभिखण्डन में कोई दोष 
नहीं हो सकता है।* 

याची की नियुक्ति तात्कालिक रूप से हुई थी। न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से उनके विनियमितीकरण का 
आदेश दे दिया। उनका विनियमितीकरण भावी रूप से न कि भूतलक्षता से हो सकता है 

जहाँ कार्यालय ज्ञाप (मेमो) ने समस्त अस्थायी कर्मचारीवृन्द के विनियमितीकरण की नीति निर्मित किया 
हो वहाँ याची भी विनियमितीकरण का हकदार होगी 

भर्ती नियमों में उपबन्धित न होने पर वैधानिक नियमों के वाहर विनियमितीकरण नहीं हो सकता।” 

विनियमितीकरण भर्ती का कोई ढंग नहीं है। जहाँ याची कुछ समय के लिये कार्यवाहक हैसियत से सेवा 
के विनियमितीकरण हेतु साक्षात्कार में आया किन्तु चयनित नहीं किया गया तो वहाँ वह यह नहीं कह सकता 
कि सेवा में उसका विनियमितींकरण हो जाना चाहिये।* 

जब याची की सेवा का विनियमितीकरण हास्टल कमेटी द्वारा कर दिया गया तो प्राधिकारी द्वारा सेवा के 
विनियमितीकरण को अस्वीकार किया जाना उचित नहीं था जबकि कुछ व्यक्ति उसके पश्चात्‌ नियुक्त किये गये 
तथा विनियमित कर दिये गये)? 

कार्य के 240 दिनों के पूर्ति पर भी कोई व्यक्ति सेवा में विनियमितीकरण का हकदार नहीं होता हे।!0 

नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा के विनियमितिकरण के मामलों में अनुतोष उन तक सीमित कर दिया गया 
जिनका नाम अनुसूची में शामिल था और 240 feat की सेवा पूर्ण कर लिये थे किन्तु उन अन्य लोगों के 
लिये अनुतोष नहीं दिया गया जो उस अनुतोष के लिये हकदार थे जिसे अनुचित ठहराया गया।'! 

दिनांक 1.1.1982 को या उसके पश्चात्‌ 90 दिनों तक कार्य कर चुके अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों के 
विनियमितीकरण के लिये सरकार को निर्देशित कर दिया गया। शब्द “को या के पश्चात्‌” में दिनांक 1.1.1982 


. लायथंगोंगा बनाम मिजोरम राज्य, 2000(2) एसःएल>आर+ 91 गोहा.। 

. भारत संघ बनाम देविका गुहा, 2000(5) एसःएल>आर० 402 एस-सी«। 

. वाइस चांसलर, उत्कल यूनिवर्सिटी बनाम बाबाजी चरन राउत, 2000(5) एस,्एल+आर, 429 Tafi | 

. एसः प्रकाश बनाम प्रवन्ध निदेशक, ए-पी-एस«आर«टी-, मुशीरावाद, 2000(2) एसएलआर. 152 एनपी, खण्डपीठ। 
. थंकरांज बताम केरल वाटर अधारिटी, 2000(8) एसएलआर, 701 केरल। 

शुक्ला मंडल बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, 2000(8) THT 11 Fal 

संजय कुमा वर्मा बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश, 2000(8) एस,एलन्आर, 499 एम-पी,, डी.बी. | 

स्वपन कुमार बनर्जी वनाम भारत SS एसएलआर» 807 कलः, Tool 

सी, पुष्पलता वनाम शासकीय अधिकारी, ASt तिरुपति, 2000(1) एस»एलनआर, 716 Tfl 

वीनके+राय बनाम भारत संघ, 1999(5) एस+्एलनआर» 771 कल,, डी.बी. | à 
इंजीनियरिंग मजदूर संघ वनाम आयल एण्ड नेचुरल गेस कारपोरेशन लि», बड़ौदा, 2000(3) Tawa. 187 गुज+। 
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को या 1.1.1982 के पश्चात्‌ भी 90 दिनों की अस्थायी सेवा शामिल है।' 

उच्च न्यायालय ने अनुकम्पा के आधार पर 13 कामगारों के विनियमितीकरण हेतु निगम को निर्देशित 
किया जिसमें वे वर्षों से कार्यरत थे तथा आदेश भी मानव हित के आधार पर पारित किया गया था। अन्य 
पहले ही से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत Al उच्चतम न्यायालय ने धृत किया कि हस्तक्षेप के लिये मामला 
नहीं प्रस्तुत किया गया किन्तु यह आदेश अन्य मामलों में उदाहरण नहीं बन सकता! 

याची ने 3 वर्षों से अधिक की सेवा पूर्ण कर लेने पर विनियमितीकरण का दावा किया। विनियमों में 3 
वर्षों के पश्चात्‌ स्वयमेव विनियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। चूँकि करने के लिये कोई काम नहीं था और 
देने के लिये कोई वेतन नहीं था इसलिये इस मामले में कोई अनुतोष नहीं प्रदान किया गया।* . 

स्थायी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया कर्मचारी 10 वर्षों तक निरन्तर कार्यरत रहा तो धृत 
किया गया कि वह विनियमितीकरण का हकदार था।* 

अपीलार्थी वर्ष 1988-89 में नियुक्त हुआ और अनवरत सेवा में रहते हुए वर्ष 1991 में विनिमितीकरण 
का आवेदन किया। एकलपीठ और खण्डपीठ ने उसकी विनियमितीकरण की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। 
उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि विनियमितीकरण कां दावा किसी विधि के आधार पर नहीं है 
ओर अपीलार्थी की नियुक्ति सेवा दशाओं के लिये प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत नहीं की गई है। केवल यह तथ्य 
कि वे कुछ वर्ष सेवा में रहे उन्हें विनियमितीकरण के लिये अर्ह नहीं करता है! 

याचीगण वर्ष 1993 से विनियमितीकरण 1997 तक रिसर्च असिस्टेण्ट के पद पर कार्यरत हैं। वरिष्ठता 
निर्धारण के लिये पूर्व सेवाओं की अवज्ञा नहीं की जा सकती है। वे उस तिथि से वरिष्ठता के लिये अह है 
जिस तिथि से रिसर्च असिस्टेण्ट के पद पर कार्यरत हैं।* 

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कोपागार कार्यालय में कार्य कर रहे थे। सेवा में प्रवेश के समय निर्धारित 
न्यूनतम योग्यता को पूर्ण कर लिया। उसे सेवा विनियमितीकरण के लिये अर्ह अभिनिर्धारित किया गया है? 

14. व्यक्ति कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों सहित विनियमित किये गये किन्तु याची एक प्रतिकूल प्रविष्टि के 
कारण विनियमित नहीं किया गया। प्रतिकूल प्रविष्टि बाद में निकाल दी गई। उसे उस तिथि से विनियमित 
किया जायगा जिस तिथि से कनिष्ठ व्यक्तियों को विनियमित किया गया है।* 

जहाँ कर्मचारियों को समायोजित करने के लिये आवश्यकतानुसार और रिक्तियों के अनुसार 
विनियमितीकरण के नियमों में तिथि निर्धारित की जाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अकारण BD 

याची ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष कार्य किया। न्यायालय ने उसकी सेवाओं के 
विनियमितीकरण पर विचार करने का निदेश दिया èI 

राज्य सरकार के आदेश से कर्मचारियों की सेवायें अस्थायी नियुक्ति के दिनांक से विनियमित की गई। 
अभिनिर्धारित किया कि सीधी भर्ती के व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं mé 

समादेशात्मक विधिक प्रावधानों के अतिक्रमण द्वारा न्यूनतम अर्हता को छोड़कर तथा अन्य आवश्यक 
योग्यताओं के अभाव में की गई नियुक्तियाँ अवैध होंगी। ऐसी अवैध नियुक्तियां को विनियमितीकरण का 
आश्रय लेकर संसाधितँ नहीं किया जा सकता है। जो पिछले दरवाजे से आये हैं उन्हें उसी दरवाजे से जाना 
चाहिये। जिनकी सेवा तदर्थ प्रकृति की हैं उन कर्मचारियों को विनियमितीकरण स्थायित्व प्रदान नहीं कर 
सकता el यदि नियुक्ति विधिक प्रावधानों का अतिक्रमण कर की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 
म प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए। विनियमितीकरण onsite नहीं है। अभिनिर्णीत किया कि 


जनरल मेनेजर, स्टेट वेंक आफ हैदराबाद बनाम रामुलु, 2000 (1) एस«एल-आर« 228 एपी», Sate 

एफःसीनआई. वनाम एफनसीनआई परिवहन ठीकाधरी कर्मचारी समिति, 2000(5) एसएलआर. 333 Titel 

सुमेर सिंह बनाम डेल्ही स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिः, 2000(3) Tavera. 233 दिल्ली। 

Th. साहू बनाम उड़ीसा स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन fee, 1999(4) एस+एलनआर+ 334 उड़ीसा, Tiete l 

रामकृष्ण कामत आदि बनाम कर्नाटक राज्य आदि, 2003(2) एस,एल.आर, 470 x: 2003(2) एनडब्ल्यूसी, 1098 (सु+कोः)। 
अशीष कुमार श्रीवास्तव आदि बनाम उ.प्र राज्य आदि, 2001(7) एस.एल,आर. 615 (Fee) 

अशाक कुमार बनाम THe राज्य तथा अन्य, 2002(8) एस,एल,आर, 27 (इला.)। | 

ओउम प्रकाश श्रीवास्तव वनाम उ.प्र« राज्य, 2002(2) ई.एस.सी, 950 : 2003(2) एल.सी.डी. 1034 : 2003(2) 
PUTA tte 1140 (इला.) (खण्डपीठ)। 

राजाराम बनाम उ.प्र, राज्य, 2003(2) ए.एल.आर, 196 : 2003(3) ए.डव्ल्यू,सी, 17361 

: ORC AS ETT TEn. राज्य, 2003(3) एल.सी.डी. 1457 (लब. बैंच)। : 

2003(4) सुप्रीम 332 सु. A राज्य, 2003(3) ई.एस.सी, 353 : 2003(5) एस+सीन्सी, 511 : 2003(5) Sects SIDR: 
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कोआपरेटिव सोसाइटीज के कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये राज्य सरकार को निदेशित 
करना अननुज्ञेय हैं ऐसी दशा में प्राकृत न्याय के सिद्धान्त प्रयोज्य नहीं है। ऐसी दशा में अपील निरस्तार्ह FP 

कर्मचारी ने द्विदलीय अनुबन्ध के आधार पर 492 दिन कार्य किया। अपीलार्थी वदली कर्मकार है या 
नहीं उसके विधिक अधिकार प्रवर्तनीय हो सकते हैं। वदली कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 
आकस्मिक कर्मकार के रूप में और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है। 

द्विदलीय अनुवन्ध के आधार पर अपीलार्थी समायोजन का विधिक अधिकारी है। सेवा में विनियमितीकरण के 
निदेश gu 

पीळडब्ल्यून्डी, के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण की किसी योजना के अभाव में 
नियमित कर्मचारियों की भाँति वेतन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ ने विनियमितीकरण की 
प्रार्थना को सही अस्वीकार कर दिवा किन्तु'उसने त्रटिपूर्वक विनियमितीकरण के नियम निर्मित करने का राज्य को 
निदेश दिया। यह कार्य विधायिका का है। सामाजिक न्याय का प्रशासन विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकता FP 

न अवश्यकता का प्रकाशन हुआ, न रोजगार कार्यालय को संसूचित किया। नियुक्ति हेतु प्रत्यर्थियों के 
लिये प्रमुख सेवा दशाओं की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। नियुक्तियाँ प्रारम्भ से ही अवैध और लोकनीति के 
विपरीत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का अतिक्रमण करती हैं। विनियमितीकरण उचित नहीं है।* 

एक व्यक्ति जिसकी अस्थायी नियुक्ति निश्चित पद के लिये नियुक्ति नियमों का विना पालन किये हुई है, 
जब तक विनियमितीकरण ऐसी नियुक्ति का नहीं होता यह नहीं कहा जा Haar हे कि वह सेवा में है।ः 

जब संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत निर्गत नियम प्रभावी हैं। नियमों के प्रतिकूल संविधान के अनुच्छेद 
162 के अन्तर्गत सरकार प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कर विनियमितीकरण आज्ञापित नहीं कर सकती है 

सेण्ट्रल रेलवे में आकस्मिक श्रमिक की नियुक्ति हुई। रेलवे के नियमानुसार जो व्यक्ति 120 दिन से अधिक 
समय तक कार्यरत रहता है वह अस्थायी कर्मचारी का स्तर प्राप्त कर लेता हे तथ्यों से प्रमाणित होता है कि 
प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विभिन्न दौरों में कार्य किया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने लगातार 120 
दिन कार्य किया। अतः अस्थायी कर्मचारी के स्तर को प्राप्त नहीं करता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम 
वरिष्ठता क्रम में लाइव कंजुअल रजिस्टर में उचित स्थान पर अंकित था और यदि अन्य व्यक्तियों पर 
नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया गया तो उसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 पर भी विचार हो सकता है? 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण नियमावली, 1979 


Notification No. 1988, 75(2), Karmik-1, dated May 14, 1979 
- विषय : oo. (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण 
नियमावली, 19791 3 
Subject: U.P. (Posts beyond the purview of Public Service Commission) Ad hoc 
Appointment Regularisation Rules, 1979. 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते $— 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण 
नियमावली, 19791 


1. ए. उमारानी बनाम निवन्धक सहकारी समितियाँ, 2004(3) ई.एस.सी. 432 (सु.को.) : 2004(7) एस.सी.सी, 112 : 2004(6) 
जेन्टी, 350 : 2004(6) सुप्रीम 143 : 2004(4) एलः्एलyटी, 9471 :, 

2. राधारमन सामन्त बनाम बैंक आफ इण्डिया, 2004(5) ई+एस+सी» 17 : 2004(2) ए,डव्ल्यूनसीः 1405 (सुन्कोऽ)। 

3. THe राज्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद, 2004(5) ई.एस.सी, 224 : 2004(1) ए.डब्ल्यून्सी, 73 : 2004(1) यू.पी.एस-सी-ई-सी. 60 
(इलाः) (खण्डपीठ)। Ec 

. महेन्द्र एल. जैन बनाम इन्दौर विकास प्राधिकरण, 2005(1) ई.एस«सी. 1 (सु.को.)। 

के? मदलैयुथु बनाम तमिलनाडु राज्य, 2006(3) ईनएस.सी. 278-वी (सु.को.)। i 

केन्द्रीय विद्यालय संस्थान बनाम used सुत्रमन्येस्वर, 2007(2) ई.एस.सी, 336-वी [65291 

यूनियन आफ इण्डिया am सेण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल, इलाहाबाद, 2007(3) ई.एस.सी. 1701 (zet) (खण्डपीठ)। 
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1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर 
पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोड़कर राज्यपाल की नियम विधायी 
शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी। 

2. किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी, यह नियमावली 
अधिभावी होगी। 

3. परिभाषा--जव तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 

(एक) किसी पद के सम्वन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये 
संशक्त प्राधिकारी से है 
(दो) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 
4. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण--(1) किसी व्यक्ति कोः 
(एक) जो सेवा में 1.1.1977 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस 
नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो, 
(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता 
हो, और 
(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या 

यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति 
के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके 
अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। 

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के 
अनुसार किया जायेगा। 

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा। 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि 
नियुक्ति आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये 
जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों के क्रमवद्ध किये गये हों। 
सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित 
करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। 

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर 
विचार करेगी। 

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी । सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे 
जायेंगे, और वह उसके नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। 

S. नियुक्तियाँ-नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (2) के उपबन्धां के अधीन रहते हुए उक्त 
नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके 
नाम उक्त सूची में रखे गये e 

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा--इस नियमावली 
के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन की गई समझी जायेगी। 

7. ज्येष्ठता--(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के 
पश्चात्‌ केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा, और सभी मामलों में, इस 


नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया 
के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। 
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(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के 
आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी। 

8. सेवा की समाप्ति--ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो 
उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन न आता 
हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा। 

1[9. नियमावली के विस्तार--इस नियमावली के उपवन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी ऐसे व्यक्ति पर 
भी लागू होंगे जो दिनांक 1 मई, 1983 को या इसके पुर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और उत्तर 
प्रदेश (लोक सेवा आयोग) के क्षेत्र के बाहर के पदों पर (तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण) (संशोधन) 
नियमावली, 1984 के प्रारम्भ के दिनांक को इस प्रकार सेवा में वना रहा हो।] 

2[“10. नियमावली के विस्तार” इस नियमावली के उपवन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी 
ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त 
किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां की 
विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक को इस प्रकार सेवा में बना रहा 
हो।” 


उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी 2/समूह ““ख”” सेवा) सैन्य वियोजित 
(अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 19803 
MoH. 6/1/72-कार्मिक विभाग-2, दिनांक 19 अगस्त, 19804 
अधिसूचना 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं :-- 
उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी 2/समूह ^r") सेवा सैन्य वियोजित (अधिकारियों की नियुक्ति) 
नियमावली, 19801 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी 2/समूह “ख””) 
सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 1980 कही जायेगी। 
(2) यह 6 अगस्त, 1978 से प्रवृत्त समझी जायेगी। 
2. अधिभावी प्रभाव--किन्हीं नियमों या आदेशों में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह 
नियमावली प्रभावी होगी। 
3. परिभाषाएँ-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली H— 
(क) “संघ की सशस्त्र सेना” का तात्पर्य संघ की नो सेना, सेना या वायु सेना से है और उसके 
अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएँ भी हैं 
(ख) “aa वियोजित अधिकारी” का तात्पर्य संघ की सशस्त्र सेना के ऐसे निर्योग्य रक्षा सेवा 
अधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी से है, 
जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को या इसके पश्चात्‌ किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पूर्व या 3 दिसम्बर, 
1971 को या इसके पश्चात्‌ कमीशन मिला हो और तत्पश्चात्‌ किसी समय नियुक्ति कर दिया 
गया हो; 


Mete 19/5/1981-कार्मिक-1 , दिनांक 22.5.84 से तात्कालिक तिथि से प्रभावी। 

अधिसूचना d. 15/18/86 का» 1(2) दिनांक 7/8/1989 द्वारा संशोधित। 

अधिसूचना संख्या 15/18/86-कार्मिक-1, दिनांक 6/8/1989 द्वारा संशोधित। 

Note-Go-6/1/72-Pie 4 दिनांक 6-8-73 से उक्त नियमावली 5 वर्ष के लिए बनी थी, उक्त (इस) आदेश से वर्तमान 
नियमावली उसके बाद वनी है। 


DON YL 
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(m) “Rata रक्षा सेवा अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे कमीशन प्राप्त अधिकारी से है जो संघ 
की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरूद्ध कार्यवाही में या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में निर्योग्य हुआ 
हो। 

4. नियुक्ति--ऐसा व्यक्ति, जिसका सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के 
प्रति किसी अप्राविधिक श्रेणी-2, समूह ‘a’ सेवा या पद भर्ती के परिणामस्वरूप नियुक्ति के लिये चयन 
किया गया हो, जिसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये 
रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1973 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के उपबन्धों के 
अनुसार 6 अगस्त, 1978 के पूर्व समाप्त या प्रारम्भ हुई हो, उक्त नियमावली के अधीन सैन्य वियोजित 
अधिकारियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति के लिये पात्र होगा और उसके मामले पर विचार 
किया जायेगा। 

परन्तु आरक्षित रिक्तियों का उपयोग प्रथमतः रक्षा सेवा के निर्योग्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिये 
किया जायेगा और यदि कोई ऐसी रिक्ति फिर भी विना भरे वनी रहे तो वहः अन्य आपात कमीशन 
अधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपलव्ध करायी जायेगी। 

स्पष्टीकरण--आयोग द्वारा रिक्तियां की अधिसूचना या उनका विज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ इस 
नियम के अर्थान्तर्गत भर्ती की एक प्रक्रिया होगी। 

5. ज्येष्ठता और वेतन--(1) उक्त नियमावली में निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों की 
ज्येष्ठता और उनका वेतन इस धारणा पर अवधारित किया जावेगा कि वे सम्वद्ध सेवा के भर्ती के लिये 
प्रतियोगिता के दूसरे अवसर पर प्रविष्ट हुए थे और उन्हें आवंटन का बही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा, जो 
संगत प्रतियोगिता परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को किया जाये। 

परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे अपना कमीशन प्राप्त करने के पूर्व प्रशिक्षण में उसके सम्मिलित 
होने के दिनांक से पहले दो अवसर मिले हों, चाहे उसने ऐसे किसी अवंसर पर वस्तुतः उपयोग किया या नहीं, 
आवंटन का वही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा जो उक्त दिनांक के पश्चात्‌ आयोजित अन्य प्रतियोगिता 
परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को किया जाये। ; 

स्पष्टीकरण--किसी अभ्यर्थी के द्वितीय अवसर के वर्ष का अवधारण सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता 
के निमित्त विहित न्यूनतम आयु के सम्वन्ध में उसके जन्म के दिनांक से किया जायेगा। 

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट और किसी वर्ष विशेष के लिये आवंटित अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता 
लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में उनके परिणाम के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार 
अवधारित की जायेगी। A 

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति नियुक्ति और किसी वर्ष विशेष के लिये आवंटित सभी 
अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों के नीचे रखा जायेगा, जो उस वर्ष की सेवा में भर्ती के लिये आयोजित 
प्रतियोगिता परीक्षा में असफल हुए हों। 

ऐसे स्थायी रिक्तियों के प्रति जिन्हें प्रारम्भ में अस्थायी आधार पर भरा जाये या ऐसी अस्थायी रिक्तियों 
के प्रति, जिनके स्थायी किये जाने की संभावना हो या दीर्घकालीन आधार पर चलते रहने की संभावना हो, 
नियुक्ति अभ्यर्थियों के वेतन का अवधारण उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि इस नियम-के उपनियम (1) 
से इंगित है, किन्तु उनकी ज्येष्ठता, पूर्ववर्ती उपनियमों के अनुसार तभी अवधारित की जायेगी जब और 
जिस समय उन्हें मौलिक रूप से स्थायी नियुक्तियों के प्रति नियुक्त किया जाये। 
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उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का 
आमेलन नियमावली, 1984 
संविधान के अनुच्छेद 309 के RGE दारा प्रदत्त-शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त अन्य 
समस्त नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल सार्वजनिक उपक्रमो में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के 
सम्बन्ध में नियोजित सरकारी सेवकों के आमेलन की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं-- | 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का 
. आमेलन नियमावली, 1984 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. परिभाषाएँ---जव तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली H— 
(क) “आमेलित व्यक्ति” का तात्पर्य किसी एक सरकारी सेवक से हे जिसका किसी उपक्रम की सेवा 
में आमेलन नियम 5 के अधीन सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो। 
(ख) “'प्रतिनियुक्ति”' का तात्पर्य सरकार द्वारा किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी उपक्रम को बाह्य 
सेवा पर देने से है। ; 
(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 
(घ) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में लोक सेवा में या 
किसी पद पर पेंशनयुक्त अधिष्ठान में स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति से है। 
(ड) “राज्यपाल” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से ÈI 
(च) “वैज्ञानिक कर्मचारी” का तात्पर्य किसी ऐसे सरकारी सेवक से है जो वैज्ञानिक अर्हतायें रखता 
हो और किसी ऐसे पद पर नियुक्‍त हो जिसके कर्त्तव्य और कृत्य राज्यपाल की राय में, 
बैज्ञानिक प्रकृति के हों। 
(छ) “उपक्रम का तात्पर्य — 
(1) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या नियमित 
सांविधिक निकाय से है 
(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 616 के अर्थान्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी से है 
(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत 
किसी स्थानीय प्राधिकारी से है 
(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वैज्ञानिक संगठन 
से है जो पूर्णतः या अंशत: केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियन्त्रण में हो। 
3. प्रतिनियुक्ति के लिए समय सीमा--किसी भी सरकारी सेवक को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 
4. प्रतिनियुक्ति के लिये समय सीमा--किसी भी सरकारी सेवक को साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक 
अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 
5. उपक्रम में आमेलन--(1) किसी सरकारी सेवक को उस उपक्रम की सेवा में, जिसमें वह 
प्रतिनियुक्ति पर हो, आमेलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि 
(1) वह अपनी प्रतिनियुक्ति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व या 53 वर्ष की 
आयु प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व, जो भी पहले हो, सरकार को उपक्रम में अपने आमेलन के लिये आवेदन 
करे और सम्बन्धित उपक्रम भी ऐसी अवधि के भीतर सरकार से उसका आमेलन के लिए प्रस्ताव करें 
(2) सरकार लोकहित में ऐसे आमेलन के लिए सहमत हो, 
परन्तु कोई ऐसा सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को किसी उपक्रम में 
प्रतिनियुक्ति पर हो ऐसे प्रारम्भ के छः मास के भीतर खण्ड (एक) से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो भी बाद 
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में समाप्त होती है, अपने आमेलन के लिये आवेदन कर सकता है और उपक्रम उसके आमेलन के लिए 
प्रस्ताव कर सकता है। 

(3) सरकार निम्नलिखित आमेलन पर सहमत न होगी--- 

(क) समूह ‘a’ के किसी सरकारी सेवक के उपक्रम में किसी पद पर | 

(ख) ऐसे किसी सरकारी सेवक के जो सरकार के अधीन किसी लिपिक वर्गीय पद पर हो, उपक्रम में 
किसी लिपिक वर्गीय पद पर। 

(ग) जब तक कि उस सरकारी सेवक को उपक्रम में किसी समकक्ष पद पर या उपक्रम में किसी ऐसे 
उच्च पद पर जिस पर वह कम से कम 3 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, आमेलित न किया 
जाना हो। 

(घ) जब तक कि उस पद के लिये जिस पर उसे आमेलित किया जाना है, वेतनमान में उसका वेतन 
उस प्रक्रम पर निर्धारित न किया जाये, जो मूल विभाग में उसके पद के वेतनमान में उसे 
अनुमन्य वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़कर आये और उसे उसका मूल वेतन माना जाये। 

परन्तु--(1) यदि उपक्रम के वेतनमान में ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उसका वेतन उस प्रक्रम के ठीक 
नीचे के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर की कमी को वैयक्तिक वेतन के रूप में 
स्वीकृत किया जायेगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायेगा। 

(2) यदि मूल विभाग के वेतनमान में अनुमन्य वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग उपक्रम के 
वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उसका वेतन ऐसे न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा और यदि 
ऐसा योग उपक्रम के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उसका वेतन ऐसे अधिकतम पर 
निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। 

(3) ऐसा आमेलन किसी ऐसे दिनांक से, जब उपक्रम सरकारी सेवक को अपनी सेवा में आमेलित करने 
की अपनी सहमति पहली बार सूचित करे, पूर्व के किसी दिनांक से स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

6. आमेलन का प्रभाव--कोई सरकारी सेवक, जिसका आमेलन किसी उपक्रम में सरकार द्वारा स्वीकार 
किया जाये, उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 59 में किसी वात के होते हुए भी अपने आमेलन के 
दिनांक से सरकारी सेवा से निवृत्त माना जायेगा और उस दिनांक से उसका अपने मूल विभाग में धारणाधिक 
समाप्त हो जायेगा। 

7. सेवानिवृत्त लाभ--कोई ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 6 के अधीन सेवानिवृत्त समझा जाये, 
सरकार के अधीन पेंशन के लिए अपनी अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन के साथ मृत्यु एवं 
सेवा निवृत्ति आनुतोषिक का हकदार होगा और उसका भुगतान तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा। यदि 
अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम हो तो उसे पेंशन के बजाय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के साथ सेवा 
आनुतोषिक दिया जायेगा। 

स्पष्टीकरण--सरकारी सेवक अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात्‌ प्रवृत्त होने वाले पेंशन नियमों में 
किसी उदारता के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 

8. अन्यत्र सेवायोजना--यदि उपक्रम में किसी आमेलित व्यक्ति की सेवा, चाहे उपक्रम की या : 
आमेलित व्यक्ति की प्रेरणा पर किसी भी रीति से समाप्त हो जाये, तो वह पेंशन से वंचित हो जायेगा, यदि 
वह सरकार की पूर्वलिखित अनुज्ञा के बिना सरकारी सेवा से अपनी निवृत्ति के दिनांक से दो वर्ष की अवधि 
के भीतर किसी वाणिज्यिक संस्था में सेवा कर लेता है। 

9. पारिवारिक पेंशन--(1) तत्समय लागू सुसंगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल 


उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इस नियमावली के अधीन सरकार से पेंशन के हकदार थे 
और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नहीं होगा जो केवल सेवा आनुतोषिक के हकदार हैं (अर्थात्‌ 
जो सरकार के अधीन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व उपक्रम में आमेलित कर लिये गये हैं)। 

(2) पारिवारिक पेंशन सरकार से केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि उपक्रम से कोई ऐसी 
पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न हो। 
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10. सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ असाधारण पेंशन और यात्रा भत्ता--नियम 6 में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति 
के पश्चात्‌ सरकार किसी भी असाधारण पेंशन या यात्रा भत्ता के लिए उत्तरदायी न होगी। 

11. पेंशन की राशिकरण--आमेलित व्यक्ति अपनी पेंशन के अंश को राशिकरण उत्तर प्रदेश 
सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के उपवन्धों के अनुसार कराने का हकदार होगा। 

12. उपार्जित छुट्टी का अन्तरण--उपक्रम, जिसमें कर्मचारी आमेलित किया जाय सरकारी सेवा में 
सरकारी सेवक की निवृत्ति के समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी और निजी कार्य पर छुट्टी के सम्बन्ध 
में दायित्व लेगा और उसके वदले में सरकार उपक्रम को एक Hyd धनराशि का भुगतान करेगी जो सरकारी 
सेवक को ऐसे उपक्रम में उसके आमेलन के दिनांक को देय ऐसी छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन के वराबर eli 

13. भविष्य निधि का अन्तरण--किसी आमेलित व्यक्ति के भविष्य निधि लेखा में जमा अभिदान की 
धनराशि और उस पर व्याज का भुगतान उसे सरकारी सेवा से उसके निवृत्त होने के समय सुसंगत नियमों के 
अनुसार किया-जा सकता है। किन्तु, यदि वह ऐसा चाहे, धनराशि का अन्तरण उपक्रम के अधीन उसके नये 
भविष्य निधि लेखा में किया जा सकता है, वशर्ते सम्वन्धित उपक्रम में ऐसे अन्तरण के लिए सहमत हो 
भविष्य निधि ळे शेष का एक बार इस प्रकार अन्तरण हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति सरकार के लागू भविष्य 
निधि नियमों द्वारा नियन्त्रित न होकर सम्बन्धित उपक्रम को लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा। 

14. वैज्ञानिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार के अधीन की गई सेवा का लाभ--(1) नियम 
7 के उपवन्धो के होते हुए भी, सरकार केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी स्वायत्त वैज्ञानिक संगठन में 
जिसमें उसके कर्मचारियों के लिए पेंशन सम्वन्धी लाभ हैं, आमेलित किसी वैज्ञानिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
पेंशन सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संगठन की सेवा से निवृत्ति के समय 
ऐसे संगठन को सेवा आनुतोषिक या यथास्थिति मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के अंश के साथ कर्मचारी 
की सेवा अवधि के आधार पर उसके पेंशन के अंश के पूँजीकूत मूल्य का भुगतान करके कर सकती Fl 

(2) उपनियम (1) का उपवन्ध लागू न होग जव तक कि आमेलित व्यक्ति ने संगठन में आमेलन के 
लिए अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का.एक लिखित विकल्प, जो स्वायत्त संगठन द्वारा सम्यक रूप 
से पृष्ठांकित होगा, भी न दे कि नियम 7 के अधीन तुरन्त पेंशन प्राप्त करने के वजाय वह उपनियम (1) के 
अधीन लाभ के लिये विकल्प करता है। 

(3) यदि कोई कर्मचारी नियम 8 के अधीन पेंशन सम्बन्धी लाभ से वंचित हो जाता है तो संगठन को 
पेंशन Al आनुतोपिक में सरकारी अंश के भुगतान का प्रश्न नहीं उठेगा। 


अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) 
नियमावली, 1985 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण ० 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 


विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में 
. लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 


अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग ( सीधी भर्ती ) नियमावली, 19857 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग 
(सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 कही जायेगी। 
(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा नियमावली का लागू होना--(1) नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ 
कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नवत्‌ श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती 


1. अधिसूचना संख्या 20/3-1982-कार्मिक-2/85, दिनांक 16 मार्च, 1985 द्वारा नियमावली प्रस्थापित की गई! 
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द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो औरं जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके 
द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय और राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्‍त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, 
उच्च न्यायालय के नियंत्रण से वाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के 
कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे। 

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती 

इस नियमावली के उपवन्धो के अनुसार की जायेगी। 

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव--इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के 

वीच कोई असंगति होने की दशा मेँ 
(एक) इस नियमावली के उपवन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और 
(दो) विशिष्ट नियमों के उपवन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे 77 नियमावली के प्रारम्भ 
होने के पश्चात्‌ बनाये जायें। 

4. परिभाषायें--जव तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली H— 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी’ का निर्देश किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के 
सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति 
करने के लिए सशक्त हो, 

(ख) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान” से हे 

(ग) “राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है 

(ड) “उच्च न्यायालय' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहावाद से है, जिसके अन्तर्गत लखनऊ स्थित 
उसकी वेंच भी हे 

(च) “कार्यालय अध्यक्ष” का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है, 

(छ) “लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग” का निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा 
जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो, 

(ज) “अधीनस्थ कार्यालय' का निर्देश सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके 
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्‍त, लोक सेवा आयोग, उच्च 
न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, 
उत्तर प्रदेश के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं है 

(s) ‘weet किया गया कर्मचारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से हे 
(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या 

स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन 
साल की सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था 
(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त 
किया गया हो या किया जा सकता हो, और 
(तीन) जिसके सम्वन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छॅटनी. किया गया कर्मचारी होने का 
प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, 
किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है। 

(ज) 'भर्ती' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली वारह मास की अवधि 
से है। 

5. सेवा की सदस्य संख्या-किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्म की सदस्य 

संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या होगी जितनी सरकार द्वारा समय-प्तमय पर अवधारित की जाये-- 
परन्तु नियुक्ति अधिकारी. किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को विना भरे हुए छोड़ सकता है या 
राज्यपाल उसे आस्थापित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा-- 
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परन्तु यह और Ps सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से 
समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा 
जाये। 

भाग दो 
भर्ती 

6. भर्ती का स्त्रोत--किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती 
नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन में 
निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 


15 प्रतिशत RR नियुक्ति प्राधिकारी; डारा समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार 
उस कार्यालय के समूह “घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, जो हाईस्कूल की परीक्षां उत्तीण ei, पदोन्नति द्वारा भरी 
जा सकती है 


£.प्पणी--(1) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आदेश संख्या-37/1/1969-कार्मिक-2, दिनांक 
31 अस्त, 1982 में दिये गये ŽI : 

(2) शासन की यह नीति रही है कि राज्यधीन सेवाओं अथवा पदों पर प्रथमतः तदर्थ नियुक्तियाँ न की 
जायें यदि किसी विशिष्ट मामले में कुछेक तदर्थ नियुक्तियाँ जनहित में किया जाना नितान्त आवश्यक हों एवं 
अपरिहार्य न हो तो ऐसी नियुक्तियाँ सीधी भर्ती के माध्यम से न करके निचले संवर्ग से की जायें तथा उन्हें 

“ किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि तक न चलाया जाये। इस सम्वन्ध में शासन द्वारा समय-समय 
पर विस्तृत आदेश जारी होते रहते हैं। 
भाग तीन 
अर्हताएँ 

7. आरक्षण-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण, भती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

टिप्पणी--अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित एद पर केवल अनुसूचित जाति के 
अभ्यार्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं EP 

राजाज्ञा के अनुसार यह था कि सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित आरक्षित रिक्तियों को 
छोड़कर योग्यता के आधार पर चयनित किया जाना चाहिये। वाद में आदेश को इस प्रकार स्पष्ट किया गया 
कि सभी ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के 
आधार पर बिना विहित शिथिलता प्राप्त किये सफल हुये हैं सामान्य रिक्तियों के विरूद्ध समाहित किथा 
जायेगा। धृत किया गया कि तद्नुसार किया गया चयन दोषपूर्ण नहीं है।ः 

एकल पद पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन नहीं करता है यदि वह एकल पद 
चक्रानुक्रम को लागू करके भरा जाता है।. यह असंवैधानिक नहीं है) 

किन्तु अंग्रेजी के प्रोफेसर के एकल पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण मौलिक अधिकारों का हनन 
करता है।* 

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण एकल पद पर न तो नई भर्ती के समय लागू होता है न 
ही प्रोन्नति के समय भरे जाते समथ लागू होता है 

आरक्षण का प्रावधान 22-8-1993 को अस्तित्व में आया तथा 10-1-1990 को पद की विज्ञप्ति हुई। 
आरक्षण नीति को पूर्वतः प्रकाशित पदों के तथा प्रारम्भ की गयी भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में लागू नहीं 
की जा सकती।* 


1. 1990(6) एसएलआर बम्बई 671 : 1992(1) PUAA Ae : 1991 एसः्सीःसी-एल, एण्ड एसः 878 : 1993 
यूपी>एलन्वी०ई«सी. 4601 

. ARA प्रताप सिंह बनाम उप्र. राज्य, 2000(8) एसएलआर. 546 इला, 

. एन. धीरुनवुक्करसु बनाम चेयरमैन, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास, 1998(4) एस.एल,आर. 261 "ar, uidi. 

Blo आर» शशिदार बनाम कर्नाटक राज्य, 2000(2) एस«एल-आर«» 341 safe! 

He पारेख बनाम गुजरात राज्य, 1999(1) एसन्एलनआर० 425 गुज, 

मोहन कुमार लाल बनाम विनावा भावे qiu, 2000(5) एस«एल«आर« 416 queri 


७ non» 
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8. राष्ट्रीयता--इस तिशमावली के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 
(क) भारत का नागरिक हो, या | 
(ख) तिव्वती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 
भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय उद्भव का, ऐसा -वक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश-केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया 
(पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो-- 
परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य 
सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो-- 
परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, 
गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले-- 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 
टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी 
किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके 
दवारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। 
9. शैक्षिक अर्हताएँ--सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, 
उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 
10. अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में 
अधिमान दिया जायेगा, जिसने 
* (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 
11. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई 
को 18 वर्ष की हो जाना चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणिणें के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। 
टिप्पणी-उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 के नियम 2 के अनुसार उत्तर 
प्रदेश के समस्त सेवाओं और पदों पर भर्ती के सम्वन्ध में, अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित है। 
_ (अधिसूचना Ho 18-2-1981-कार्मिक-2, दिनांक 30 मार्च, 1991)। | 
हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही मान्य है। 1989(1) uz.usrsme शिमला 4651 
हाईस्कूल या सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्मतिथि को बदला नहीं जा सुकता। ए-आई०आर« 1989 सुप्रीम 
कोर्ट 558 : 1992 यू०पी.एल-बी०ई०सी- 691 
सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्मतिथि से ही अन्तिम मानी गयी है। इसे बदलने के लिये बाद में 
प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है।' कुटुम्ब रजिस्टर में भी अभिलिखित जन्मतिथि भी मान्य नहीं 
है। यदि कर्मचारी नान मैट्रिक या अशिक्षित है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ही 
मान्य होता है। याची ने चयन प्रक्रिया को चुनौती दी। दाद के न्यायालय में लम्बित रहने के कारण उसकी 
आयु सीमा निकल गयी निर्णय-हुआ कि सरकार को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने हेतु बाध्य नहीं किया 
जा सकता है। 


1. वसी उल्ला सिद्दीकी वनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 1992/यू.पी-एलन्वीनई-सी- 6901 
2. शिवपूजन वनाम यूनियन आफ इंडिया, 1988 यू-पी-एल-बी.ई-सी 731 
3. 1991 .एसः्सीनसी. 1371 
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12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये फूट--भूतपूर्द सैनिकों, विकलांग सैनिकों, 
युद्ध पें मुत सैनिकों के आशितों, उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके 
Siem, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुपूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के 
पक्ष में अधिकतप आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भती का किन्ही प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार होगी। 

13. चरित्र--सेवा में किसी पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह 
सरकारी सेवा में निय्रोजन के लिये भी सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा! 

टिप्यणी--मंघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी 
राज्य शरकार के स्वामित्व में झा uas: !क्रिसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद 
पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दासि व्यक्ति भी पात्र 
नहीं होंगे। 

14. वैवाहिक परिस्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
sot एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों. और ऐसी महिला अभ्यर्थी os न होगी जिसने ऐसे पुरुष से 
विवाह किया हो जिसके पहले से कोई पत्नि जीवित हो। 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से uz दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये 
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

15. शारीरिक स्वस्थता--किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी से नियुक्त किया जायेगा 
जव मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्‍त हो 
जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने से बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को 
नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 
फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 
तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। : 


भाग चार 
भर्ती की प्रक्रिया 

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक साथ होगी--एक जिले में, समस्त 
अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भर्ती इस नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक 
ही साथ की जायेगी। ; 

17. चयन समिति का गठन--किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न 
प्रकार से किया जायेगा:--- 

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, 

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 
नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति, अल्संख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी। 

3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग 
का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन. में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपबन्ध न हो तो ऐसे उपर्युक्त अधिकारी 

Pra प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त 
AMARA के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहें तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा 
नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। 

2/18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी--इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रति वर्ष या जब 
कभी आवश्यक हो किया जायेगा। 


1. कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 20/7/86 कार्मिक- दिनांक 20 जून, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 
2. अधिसूचना d. 20-7-1986 कार्मिक-2 दिनांक 8-9-1986 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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19. रिक्तियों की सूचना जिला चयन समिति को दी जायेगी-(1) किसी जिले में किली कार्यालय 
का प्रधान जिला चयन समिति कं सविव को अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालय या कार्यालयों में से रिक्तियों 
की, जो विद्यमान हों और जिनकी भर्ती के वर्ष में होने की सम्भावना हो, और अनुसूचित जनजातियों, और 
अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये सरकारी आदेश में आरक्षित की जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या 
की लिखित सूचना देगा। 

(2) रिक्तियों की सूचना उपनियम (1) के अधीन प्रति वर्ष जुलाई मास में दी जायेगी : 

परन्तु यदि जिला चयन समिति वर्ष के किसी अन्य मास में रिक्तियाँ सूचित किये जाने की अपेक्षा करे 
तो सूचना तद्नुसार भेजी जायेगी! 

20. सम्भागीय स्तर पर रिक्तियों का भरा जाना--सम्भागीय/उपरिक्षेत्रीय/मण्डलीय स्तर पर की जाने 
वाली अपेक्षित भर्ती उस जिले की जिसमें सम्भागीय/परिक्षेत्रीय/मण्डलीय कार्यालय स्थित हों, चयन समिति के 
माध्यम से की जायेगी। रिक्तियां की सूचना सम्भागीय/परिक्षेत्रीय/मण्डलीय कार्यालय के प्रधान द्वारा दी जायेगी। 

21. चयन का आधार--चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का वयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक 
उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार, सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, 
अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियाँ विशेष रूप में, नियम 8 मेँ निर्दिष्ट न्यूनतम अर्दकारी परीक्षा में उनकी 
उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा। 

1[22. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान 
भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जाथगी। नियुक्ति घकारो UH 
व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित 
कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त 
किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा! ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन झमिति के 
समक्ष रखे जायेंगे। 

?[23. चयन की प्रक्रिया-(1) जव चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायें, तब वह 
निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगी-- 

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने पद के लिये न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में अंकों का प्रतिशत 

दर्ज किया जायेगा। 

(ख) उत्तीर्ण क्री गयी प्रत्येक उच्चतर परीक्षा के लिये, ऐसी प्रत्येक अन्तिम परीक्षा में प्राप्त किये गये 

_ अंकों के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दर्ज किया जायेगा। 

स्पष्टीकरण--तीन वर्ष की उपाधि पाठ्य-क्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
लिये या स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्य-क्रम के भाग-एक के लिये कोइ अतिरिक्त अंक नहीं दिये sm 

(2) इस प्रकार तैयार की गयी योग्यता सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी। 

(3) तत्पश्चात्‌ चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा और साक्षात्कार में दगन समिति द्वारा अंक 
निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे 


(क) सामान्य ज्ञान: eee 20 अंक तक 
(a) खेल-कद मे प्रवाणता ००८ oo eee 05 अंक तक 
(ग)छॅटनीकियागयाकर्ममारी [| nn 15 अंक तक 
i 40 अंक 
टिप्पणी--(1) खेल-कूद में प्रवीणता निर्धारित करने में अंकों का आवंटन निम्न प्रकार १ किया 
जायेगा-- 
(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाडीहे | ..... 5 अंक 
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्‍तर का खिलाड़ी  — n 4 अंक 


= nbs EON 
1. अधिसूचना सं. 20-7-1986 का-2-92 दिनांक 20-6-1992 द्वारा प्रतिस्थापित। 
2. अधिसूचना सं. 20-7-1986 कार्मिक-2 दिनांक 8 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया! 
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(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्यस्तर का eee Fes 3 अंक 
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर ..... 2 अंक 
(2) छँटनी किये गये किसी कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे-- 
(एक) प्रथम एक पूरे वर्ष की सेवा o — 5 5 अंक 
(दो) आगामी प्रत्येक एक पूरे वर्ष की सेवा केलिये ..... 5 अंक 


(4) साक्षात्कार में दिये गये अंक शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर दिये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे 
और इस प्रकार प्राप्त कुल अंक से उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अभ्यर्थी की 
स्थिति अवधारित की जायेगी और तदनुसार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों 
को योग में बरावर-बराबर अंक मिले तो शैक्षिक उपलव्धि के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा। 

1[ (5) चयन की प्रक्रिया-एऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में, जिनका चयन लिपिक/टंकक के पद के लिये 
और किसी ऐसे अन्य पद के लिये भी किया जाना हो जिसके लिये टंकक की भी एक आवश्यक अर्हता 
विहित किया गया हो, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जो टंकण जानते हों, विचार किया जावेगा और 
योग्यता का अन्तिम निर्धारण हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़ने के पश्चात्‌ ही किया जायेगा। अभ्यर्थियों 
से हिन्दी टंकण की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। हिन्दी टंकण के लिये अंक 
अधिकतम 50 अंकों, में से दिये जायेंगे। हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को उपनियम (4) के अधीन पहले से 
प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अन्तिम योग्यता सूची कुल अंकों के आधार पर तैयार 
की जायेगी। ® 

(6) उन पदों के, जिनके लिये वाणिज्य या कोई अन्य विशेष तकनीकी अर्हता एक आवश्यक अर्हता के 
रूप में विहित की गई है, अभ्यर्थियों की स्थिति में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जायेगा, 
जिनके पास वाणिज्य में इण्टरमीडिएट या वाणिज्य में स्नातक की अर्हता हो/जो अपेक्षित विशेष तकनीकी 
अर्हता रखते हों। 

(7) ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के जिनके लिये सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार रिक्तियों को 
आरक्षित करनी अपेक्षित हो, नाम परीक्षा में उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार एक पृथक सूची में क्रमवद्ध 
किये जायेंगे। 

(8) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की, जिनके लिये चयन किया गया है, 
संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। 

नियुक्ति सम्बन्धी उच्च न्यायालय के निर्णय 

टिप्पणी-जहाँ नियमों में यह प्रावधान दिया गया है कि नियुक्ति की वैधता के लिये लोक सेवा आयोग 
की परीक्षा पास करने या उसका अनुमोदन आवश्यक हो उस स्थिति में परीक्षा उत्तीर्ण न करने या आयोग के 
अनुमोदन न करने पर राज्य सेवक, को उसके पद से हटाया जा सकता ee 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में यह mA दी गयी है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, 
जन्म-स्थान के कारण सेवा में लिये जाने में कोई भेद नहीं होगा। सेवा में लिये जाने हेतु सभी को समान 
अवसर दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु यह राज्य सरकार के अधिकार में है कि यह आवश्यक योग्यता 
निर्धारण करने के लिये नियम बनाये और नियुक्ति हेतु जनहित में वांछित शर्तें नियमित करें जो राज्य सेवक 
में सम्यक मर्यादा बनाये रखने के लिये अनुकूल हो।? 

तदर्थ नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है। नियमित रूप से नियुक्त 
अभ्यर्थी के उपलब्ध हो जाने पर तदर्थ नियुक्ति किये गये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।* 


कार्मिक ens संख्या 20/7/1986 कार्मिक-2, दिनांक 20 जून, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 

विश्वेश्वर बनाम राज्य परिहन अधिकारी, ए-आई-आर« 1955 नागरपुर 1631 

बनारसी लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, एआई०आर० 1955 सुप्रीम कोर्ट 520 : नियुक्ति का तात्पर्य अच्छे अभ्यर्थियों को 
चयनित करना है, 1993 यू-पी-एल-बी-सी० 3221 

4. 1993 यूःपीशएलःबीशसीः 3221 
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जब किसी पद के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी गई हो तो 
निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया जा सकता है। उससे कम योग्यता रखने 
वाले अभ्यर्थी का चयन अवैध माना गया।' 

किसी व्यक्ति को अपेक्षित अर्हता की प्राप्ति के कारण ही नियुक्‍त होने का कोई अधिकार नहीं मिल 
जाता हे? 

किसी व्यक्ति के जी सवर्ण जाति का है अनुसूचित जाति से विवाह कर लेने पर वह अनुसूचित जाति 
का नहीं हो सकेगा। जाति जन्म से ग्रहण किया जाता है तथा बच्चे उनसे उत्पन्न होकर पिता की जाति को 
होते हैं।? ; 

याची चूँकि एक अनुसूचित जाति से विवाह किया था इसलिये अनुसूचित जाति के होने का दावा नहीं 
कर सकती। तो भी यदि वह पद पर अन्य कसोटी से नियुक्ति हेतु अंक पाती है तो और किसी अन्य 
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के होने पर उस पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है।* 

जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने का 
निहित अधिकार होता है? 

अनियमित नियुक्तियाँ अभिखण्डनीय हैं। 

जहाँ सम्भाविक भूल में समूह UT में नियुक्ति कर दी गयी जवकि मुख्यालय के नीति निर्धारण में समूह 
‘a’ में नियुक्ति किया जाना था। अतः उन नियुक्तियां को समूह “घ' कर देने में कोई दोष नहीं होगा? 

प्रत्यर्थी की नियुक्ति बतौर सहायक कार्यालय अधीक्षक को विभिन्न अनियमितताओं जैसे उप्र में नियम 
विहीन शिथिलता का देना, आरक्षित पद पर सामान्य की नियुक्ति आदि के कारण अपास्त कर दिया गया 
और यह निर्देश दिया गया कि प्रार्थना-पत्र नये सिरे से दिये जाने की व्यवस्था की जाय? 

याची साक्षात्कार में आया तथा कांस्टेबल के पद पर चयनित कर लिया गया। उसके पूर्वगामी चरित्र का 
सत्यापन करने पर कुछ भी विपरीत नहीं पाया गया, फिर भी नियुक्ति का औपचारिक आदेश नहीं पारित 
किया गया। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया गया कि याची की नियुक्ति की जाय? 

याची के पांस सहायक मोटरयान निरीक्षक के पद की अपेक्षित आवश्यक योग्यता थी किन्तु बाद में 
्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के अन्तिम तिथि को उसका नाम रैंक दिये जाने वाली सूची में शामिल कर लिया गया। 
मात्र रेंक दिये जाने वाली सूची में उसका नाम शामिल कर लिये जाने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल 
जायेगा जब तक क्रि पद के लिये अपेक्षित: पात्रता शर्त को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता।'° l 

याची के सीनियर ऐजीडेंट डाक्टर के पद पर नियुक्ति को विज्ञापन में रखी गयी शर्त के अनुसार 
मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि (led. डिग्री) 
के न प्राप्त करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। चयन सूर्चा में उसके नाम के आने मात्र से नियुक्ति 
स्वतः अधिकार नहीं मिल जायेगा। प्रत्यर्थी को नियुक्ति को नकारने का अधिकार होगा।! 

आरक्षण नीति में आने वाले के अलावा किसी को वरीय चयनाधिकार नहीं प्रदान किया जायेगा। कोई 
भी नियुक्ति लोक विज्ञप्ति के अतिरिक्‍त रोजगार कार्यालय से नाम माँगे बिना नहीं की जायेगी।'? 

जब याची की नियुक्ति उचित विधिक प्रक्रिया को अपनाकर की गयी किन्तु उसे रखने से अस्वीकार कर 
दिया गया तधा दो प्रत्यर्थियों की नियुक्ति उचित चयन प्रक्रिया को अपनाये बिना समायोजन से कर दिया गया 


सुभाष चन्द्र जैन बनाम सप्लाई अन्डरटेकिंग, 1979(1) .एस.एल«आर सुप्रीम कोर्ट 3061 
प्रियंका सिंह तनाम उ.प्र, राज्य, 1999(5) TR 126 इला.। 
ae बनाम वाइस चान्सलर-कम-चेयरमेन श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, सेलेक्शय कमेटी, तिरुपति, 1999(2) एस.एल.आर. 

126 ए.पी | ^ 

4. उपरोक्त। 

5. राम बाबू कोली बनाम जिला परिषद, सवाई माधोपुर, 1999(4) एस-एल-आर« 5991 

6. ओम प्रकाश बनाम रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी-४, 2000(3) एरा.एल.जे. 438 d. व ZRI 
7. UHRA चौधरी बनाम भारत संघ, 1999(3) एस.एल.जे. 173 Tail 

8. TRA. चंदनकेरी बनाम रजिस्ट्रार, गुलबर्ग यूनिवर्सिटी, 2000(3) एसएलआर. 728 कर्ना-। 

9. मुख्तार अहमद दर बनाम जे. एण्ड के, राज्य, 2000(3) एसएलआर, 541 A. एण्ड के! 
10 
11 
12 


Qu 


. एसन्आर, MAUNA Som केरल राज्य, 2000(3) एस«एल.आर« 151 Ae, Gel 
. डा. मनीष कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम, 2000(3) एस«एल-आर« 326 दिल्ली। 
22. सुरेश अजमेरा बनाम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., 2000(3) एस-एल-आर« 55 राज»! 
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तो यह धृत किया गया कि वह अवैध था तथा याची को प्राचीन भारतीय इतिहास के विभाग में कार्य करने 
के लिये स्वीकार कर लिया cmm 

गैर अध्यापन कर्भचारी के Raa पद पर याची की नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्ति 
पर प्रतिबन्ध के आधार पर अनुमोदन नहीं किया गया। किन्तु प्रतिवन्ध मात्र अध्यापन कर्मचारी के नियुक्ति 
पर था अतः जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन यदि युक्तियुक्त समय तक नहीं प्राप्त होता तो उसका 
अनुमोदन समझ लिया जायेगा तथा याची को उसके नियुक्ति की तिथि से वेतन पाने का हक होगा! 

WLZ.H. की धारा 336/337 के अन्तर्गत आपराधिक मामले के लम्बन को नियुक्ति के लिये fur 
अनर्हता नहीं है, क्योंकि मात्र आपराधिक मामले में फँसा होना किसी के रोजगार पाने के अधिकार को 
प्रभावित नहीं करता वरन्‌ दोषसिद्धि सुसंगत eb 

अध्यापन सेवा के 23 वर्षा के बीत जाने के पश्चात्‌ जव कि उसका A. ग्रेड में तथा. बाद में 
एलःटी, ग्रेड में प्रोन्नति दी जा चुकी है उस अध्यापक की सेवा की समाप्ति को अवैध धृत किया गया। 
प्रोन्नति के आधार पर अपीलकर्त्ता को सेवा निवृत्ति सम्वन्धी अभिलाभों का हकदार धृत किया गया! 

किसी चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति को मात्र कुछ अपराधों में दोपसिद्धि हो जाने के कारण रोका नहीं 
जा सकता। उस अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत विरोधी सामग्री को पारित आदेश में उल्लिखित करना होता BD 

नियुक्ति में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति भी शामिल है न कि केवल सीधी भर्ती द्वारा की गयी नियुक्ति! 

अपेक्षित योग्यता के होते हुये भी याची की नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया तथा विना अपेक्षित 
योग्यता के ही किसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गयी जिसे अभिखण्डित कर दिया गया 
तथा याची के साक्षात्कार का निर्देश दिया गया” 

विना पद के तथा विना विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति को अपास्त कर दिया गया।* 

4 लैब सहायक के लिये विज्ञप्ति की गयी तथा 26 व्यक्तियों का चयन किया गया। ऐसी नियुक्तियों को 
विखण्डित कर दिया जाता हे किन्तु चूँकि याची ने मात्र 8 व्यक्तियों को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया 
इसलिये सभी नियुक्तियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण याचिका खारिज किये जाने योग्य थी।* 

अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी मुंसिफ के पद की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किया किन्तु उसका नाम अन्तिम 
चयन सूची में नहीं आया। एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ने पद ग्रहण नहीं किया अतः प्रत्यर्थी ने अपने 
नियुक्ति के लिये प्रार्थना किया। उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि रिक्‍त पद को योग्यता के अनुसार भरा 
जाय जो कि उचित ari’ 

प्रोफेसर्स के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्यर्थियो ने समय से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। कुलपति 
विलम्ब को क्षमादान देकर प्रत्यर्थी 5 व 6 की नियुक्ति विलम्ब के क्षमादान का कारण बताये बिना कर लिया। 
धृत किया गया कि चयन में औचित्य का अभाव art"? 

जहाँ ऐसे पद पर गलती से नियुक्ति कर दी गयी जिसे स्वीकृति ही नहीं दी गयी थी तो वहाँ मानवता के 
आधार पर कोई अनुतोष नहीं प्रदान किया जा awa!” 

याची ने प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया तथा वाद में प्रत्यर्थी विद्यालय के एक 
अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गया। उक्त पाठ्यक्रम बाद में राज्य द्वारा अमान्य कर दिया गया तथा 


1. कु. कुमुद वनाम विहार राज्य, 2000(3) एसएलआर. 21 qz! 

, राजेन्द्र यादव वनाम उप निदेशक, शिक्षा, गोरखपुर, 1999(7) TAUA. 75 इला, | 

. Sete विष्णोई वनाम राजस्थान राज्य, 2000(5) एस>एलनआरः 658 राजन; Wu. मीना वनाम राजस्थान राज्य, 1998(2) 
डब्ल्यू, एलन्सी 456 राज«। 

. जैतून फातिमा बनाम शिक्षा निदेशक, उ.प्र, 2000(8) एसन्एलनआरन 510 इला., ci. rl 

. आविद अली वनाम अतिः मुख्य सचिव (गृह) जम्मू व कश्मीर सरकार, 2000(8) एसएलआर. 152 vi. एण्ड Fel 

. आरश्जी० यादव बनाम रजिस्ट्रार, कोआप० सोसाइटिज यून्पी, लखनऊ, 2000(8) एसन्एल>आर० 355 Ziel 

, डा. बी.आर, गुप्ता बनाम शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर साइंस एण्ड टेक्नालाजी, 2000(8) एस-एल»आर« 222 जे» एण्ड dil 

. एन*बी> लश्कर बनाम स्टेट आफ असम, 2000(5) THA 777 एस.सी. । 

. हरिदंर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2000(2) एस+्एलनआर, 158 d. व afte! 

उप्र, राज्य बनाम रामस्वरूप सरोज, 2000(2) एसएलआर. 18 एस.सी. : एनआई>आर» 2000 uut. 10971 

डा. ए.के> बक्सी बनाम पंजाव विश्वविद्यालय, 2000(2) एसएलआर, 20 d. व efi, GT l 

सैरीन्धी डोल्वी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000(1) एसएलआर, 803 कलः। 
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नियुक्ति का अनुमोदन अस्वीकृत कर दिया गया। धृत किया गया कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति को 
अस्वीकार करना उचित नहीं।' 

जब किसी लड़की ने अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति से विवाह कर लिया तो उस समुदाय के 
अधिकार व विशेषाधिकार सेवा में उसकी नियुक्ति के लिये उसे प्रदान किया जाना चाहिये। सेवा में उसे पुनः 
पदारूढ़ किये जाने का आदेश दिया गया? 

पद के किसी समाचार-पत्र में विना प्रकाशित किये या रोजगार कार्यालय में माँग यत्र प्रस्तुत किये ही उस 
पर नियुक्ति करना अकृतता b 

याची की नियुक्ति उचिततः निर्मित चयन समिति द्वारा की गयी जिसे अस्थाई नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि यह अधिष्ठायी हैसियत में थी। “art अपेक्षित नहीं?” लिखकर सेवा को विना सुनवायी का अवसर 
दिये समाप्त कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय व विधि सम्मत प्रत्याशा के सिद्धान्त के विपरीत है। सेवा 
समाप्ति के आदेश को अभिखण्डित कर दिया cu 

जहाँ अपचारी ने अनुसूचित जाति के मिथ्या प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करके दोषपूर्ण 
अभिलाभ प्राप्त किया तो उसकी वर्खस्तगी उचित ठहरायी war? 

भर्ती नियमों के उल्लंघन में की गयी नियुक्ति अवैध तथा अभिखण्डनीय है 

जहाँ अभ्यर्थियों की योग्यता सूची को ध्यान में रख कर नियुक्ति नहीं की गयी तो वहाँ वह भेदकारी 
होगी तथा इसलिये याचियों के नियुक्ति का निर्देश दिया गवा 

जव रिक्ति आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई तो की गयी नियुक्ति अवशिष्ट समय क लिये होगी न कि 3 
वर्षो के पूर्व काल के लिये! ; 

याची मिनी बैंक का एक क्लर्क कोआपरेटिव बैंक में स्थानान्तरित किया गया। जहाँ से उसकी सेवा 
समाप्त कर दी गयी। इसी समय उसने हरियाणा रोडवेज में काम कर लिया तथा 7 वर्षों तक कार्य कर लिया 
था जव उसकी सेवा इस आधार पर समाप्त की गयी कि वह अपने प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अधिक आयु 
का atl याची विरुद्ध प्रतिवादी कोई अभिवाक नहीं था कि उसने कुछ छिपाया या मिथ्याव्यपदोहन किया। त्रुटि 
प्रतिवादी रोजगार देने वाले की थी कि उसने नियमित वेतनमान में उसकी नियुक्ति किया। आदेश हुआ कि 
सेवा से बाहर रहे समय के लिये विना किसी वेतन के पुनः पदारूढ किया जाय? 

अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति अकृतता व अवैधता है। अनुसमर्थन के सिद्धान्त पर अवैध 
नियुक्ति को सेवा में वनाये रखने के लिये वल नहीं दिया जा सकता er” 

आईजी, पुलिस द्वारा नियुक्‍त कांस्टेविल एस«पी० या डीञआईन्जीs के द्वारा पदच्युत/ अनिवार्यतः सेवा 
निवृत्त अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत संवैधानिक गारंटी के विपरीत नहीं किया जा सकता।! 

कामगार की नियुक्ति एक वर्ष के लिये की गयी तथा वर्ष-वर्ष के आधार पर वृद्धि प्रदान की गयी। 
समय की समाप्ति पर प्रबन्धन द्वारा उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। अधिकरण ने धृत किया कि 
पदच्युति का कार्य पीड़ादायी कार्य ari? 

1965 में रिक्त पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गयी। 29-4-1966 को सेवा समाप्ति का आदेश 
पारित कर दिया गया जो कि evtl. सेक्टर की धारा 25-च का उल्लंघनकारी था। इसलिये पुनः पदारूढ़ 
करने का आदेश दिया गया? 


अनिल वनाम महाराष्ट्र राज्य, 2000 (2) एस.एल.आर, 313 ara, खं. Gel 

विद्याजी नाइक वनाम सिंडीकेट बैंक, 1995(5) एसएलआर. 641 कल. । 

हरजिंदर सिंह वनाम पंजाव राज्य, 1999(7) एस.एल,आर, 656 Ge व Bike, खं.पी.। 

संजीव कुमार वनाम उप्र, राज्य, 2000(1) एसन्एलञआरन 501 इला«। 

गोतम दास वनाम गार्डन रीच शिप विल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स fn, 1999(7) एस+एलनआर, 658 कल.। 
wre सिंह वनाम राजस्थान राज्य, 1999(3) एसएलआर. 192 राज; । 

जेनिंदर मारक बनाम मेघालय राज्य, 1999(3) एसएलआर» 225 -गोहाटी। 

मणिपुर राज्यव बनाम Unc. सिंह, 1999(5) एस.एल,आर. 53 : एनआईनआर» 1999 एस.सी» 37301 
आत्म प्रकाश वनाम हरियाणा राज्य, 1999(4) एस+्एल+आर+ 421 पं. व eRe, idt. 

10. दर्शनलाल वनाम हरियाणा राज्य, 1999(2) एस.एल.आर, 76 d. व हरि,, ti. dle 

11. हनुमान सिंह वनाम राजस्थान राज्य, 1999(1) एस«एल-आर« 215 : ए.आई.«आर. 1999 राजः 1071 
12. मेसर्स डेलही प्रेस बनाम ARA. मेहरोत्रा, 1999(2) एसनएल,आर+ 406 डेल्ही। 

13. मैनेजमेंट आफ एम-सी«डी- बनाम प्रेमचन्द गुप्ता, 2000(1) एस-एल>आरं 81 एस.सी, : एनआईनआर» 2000 uud. 4541 
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जब उच्च न्यायालय ने नियुक्ति को विधिविरुद्ध ठहरा दिया तो राज्य सरकार इसके विरुद्ध निर्णय नहीं 
ले सकती। सरकार का आदेश वापस कर लिया गया।' 

याची हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से जो कि न तो संसदीय या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम 
के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय है न 1956 के अधिनियम की धारा 3(च) के अन्तर्गत मान्य विश्वविद्यालय 
है शिक्षाशास्त्र स्नातक था। उसे Gast. टीचर के तौर पर नियुक्ति के योग्य नहीं ठहराया Tare 

ज्ब एक निर्धारित समय के लिये तदर्थ नियुक्ति की जाती है तो कर्मचारी को अपने पद पर वने रहने 
का अधिकार नहीं है? ] i 

नियुक्ति अस्थायी तदर्थ या नियमित हो सकती है जब स्थानापन्न या तदर्थ नियुक्ति की जाती है तो यह 
नियमित नियुक्ति नहीं मानी जाती है।' अस्थायी रिक्तियों पर भी नियुक्तियाँ की जा सकती है परन्तु लोक 
सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आ जाने पर तदर्थ नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त 
की जा सकती हैं। 

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी। कैट से नियमित कर्मचारी के कार्यभार 
ग्रहण करने तक निरन्तर बने रहने का स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। याची ने अभिवाक्‌ किया कि विना 
विद्यमान संख्या के भी वे प्रबन्ध कर सकते हैं इसलिये स्थगन को अप्रभावी कर दिया जाय। याचियों ने सेवा 
निवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अधिसूचित कर दिया जो यह दर्शाता है कि अतिरिक्त कर्मचारियों की 
आवश्यकता है। कैट द्वारा एक तदर्थ को हटाकर दूसरे को रखने को बाधित कर दिया गया। इसलिये निर्देश 
दिया गया कि चयनित कर्मचारियों की उपलब्धता तक प्रत्यर्थियां की निरन्तरता बनी रहेगी! 

तदर्थ नियुक्ति के पश्चात्‌ विशिष्ट परीक्षा ली गयी तथा योग्य व्यक्तियों को विनियमित कर दिया गया। 
तदर्थ नियुक्ति की तिथि से उन्होंने विनियमित किये जाने का दावा किया तो धृत किया गया कि ऐसी सेवा 
नियमों के वाहर हे अतः वरिष्ठता के लिये नहीं गिनी जा सकती? 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत यदि रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण कर ली 
गई है एवं कई वर्षो से लम्बित है तथा आन्तरिक मामलों के विषय में पक्षकारों को विभिन्न अवसरों पर सुन 
भी लिया गया है, तो न्यायालय के लिये उसे आनुकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज करना सही नहीं 
ठहराया गया, 1991 इलाहाबाद विधि याचिका 3341 

चयन प्रक्रिया के उपरान्त गुणागुण सूची विनिर्दिष्ट की गई। प्रत्यर्थियों के नाम गुणागुण सूची में अंकित 
हैं। राजाज्ञा दिनांक 4-11-1997 नियुक्तियां पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये निर्गत हुई। अन्य जनपदों में 
नियुक्तियाँ हुई। एतत्पश्चात्‌ नियुक्तियाँ स्थागित हो गई। ऐसी रिक्तियां को भरने के लिये नवीन विज्ञापन 
प्रसारित किया गया। विशेष अपील संख्या 280, वर्ष 2003 निर्णीत दिनांक 31-1-2004 एक्साइज कमिश्नर, 
उप्र इलाहाबाद TAY संजय कुमार यादव पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी नियुक्ति 
हेतु अर्ह होगे! 

जब कोई नियुक्ति कपट अथवा धोखे से प्राप्त की गयी है, ऐसी नियुक्ति नियुक्ति ही नहीं है और ऐसे 
पद पर दावा नहीं किया जा सकता है? 

दस पद विज्ञापित किये गये। अधिकारी को 10 पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति करना क्षेत्राधिकार से 
परे है) जव दस पद की रिक्तियाँ भर गई तो चयन प्रक्रिया निरस्त हो गई। इसके अतिरिक्त की गई 
नियुक्तियाँ क्षेत्राधिकार से परे gI 


. इंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2000(8) एसएलआर. 678 राज«। 

. बेला चौहान बनाम पंजाब राज्य, 2000(3) एसएलआर, 570 d. व हरिः, खं.पी.। 

. राज बहादूर पाण्डे वनाम एसन्डीनएम+, झांसी, 1993 यून्पीनएल,्वीनईन्सी, 446! 

. शंकर सिंह बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन. 1979(1) एसएलआर. 2331 

. 1993 यू-पी-एल-वी.ई-सी: 322 : 9121 ` 

दिल्ली की एनशसी+्टीश की सरकार वनाम शालु शर्मा, 2000(3) wae. 189 दिल्ली। 

परमजीत कौर वनाम भारत संघ, 2000(3) mmus 18 कैट, चंडीगढ़। 

ऊप्र+ राज्य बनाम दीपक कुमार उपाध्याय, 2004(1) यु+्पीनएल>वी०ईन्री, 698 (खण्डपीठ)। 

eme विश्वनाथ पिल्लई बनाम कर्नाटक राज्य, 2004(1) EUa 152 (सुशको) : एनआईनआर० 2004 सुनको 1469 : 
2004(2) TH. 105 : 2004(1) जेन्टी, 88 : 2004(1) सुप्रीम 436 : 2004(1) एसः्सीआरः 7441 
जिला जज, बागपत बनाम अनुराम कुमार, 2005(2) ई-एस-सी- 1509 सी (खण्डपीठ)। 
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याचीगण सम्मानित कालेजों में कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ रहे। उनकी नियुक्तियाँ स्वयमेव निरस्त 
हो गई। इस प्रकार उन्हें किसी दावा करने के उपशमन का अवसर नहीं है।' 

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति न्यूनतम अर्हता के अभाव में निरस्त की गई। उ.प्र, वेसिक शिक्षा अध्यापक 
सेवा नियमावली 1981 के नियम आठ के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अभाव था। मौल्लिमें उर्दू 
परीक्षा बी,टी,सी. के समकक्ष वर्ष 1994 में मान्य होने से पूर्व नियुक्तियां को लाभ अर्जित नहीं हो सकता है। 
उनकी नियुक्तियाँ ठीक प्रकार निरस्त की गई। नियुक्तियों से निरस्त करने से पूर्व श्रवणावसर प्रदान करना 
आवश्यक नहीं था। अतः अपील निरस्त की गई! 

विधि मान्यता अधिनियम अप्रवर्तनीय और अवैध है। एक वैध परिणाम समझा नहीं जा सकता है। 
अधिकरण ने विधि मान्यता अधिनियम, 1993 को भारतीय संविधान के अधिकारातीत ठीक ही घोषित 
किया। एकल पद पर आरक्षण नहीं किया जा सकता है।* 

याची की नियुक्ति कर दी गई। उसने यह उल्लेख नहीं किया धा कि उसके feos अपराधिक आरोप 
विचाराधीन है। वह अपराधिक प्रकरण से मुक्त कर दिया गया किन्तु कार्य आज्ञापित नहीं किया गया। वह 
जव से चयनित हुआ है उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिये। निदेश निर्गत किया ware 

राज्य सरकार ने नियुक्तियों/चयनां पर प्रतिवन्ध लगाया। राज्य के प्रवन्धाधिकरण द्वारा प्रतिबन्ध अवधि 
में याचीगण को नियुक्ति की। याचीगण ने वेतन का दावा किया! अभिनिर्धारित हुआ कि वे किसी उपशमन के 
अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवन्ध अवधि में नियुक्तियाँ के प्रति वे कोई अधिकार नहीं रखते हैं याची की 
नियुक्ति आँगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर. अस्थायी रूप से की गई थी। याची की तदर्थ नियुक्ति निरस्त की 
गई। उसे केवल मानदेय देय था वेतन नहीं। कोई सेवा नियम नहीं है। उसका पद पर अधिकार नहीं है। 
समादेश याचिका विधिवत्‌ निरस्त हुई।” स्पष्ट रिक्त स्थान पर विहित गठित चयन समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी 
पद पर निदेशक पशुपालन उ:प्र, के निदेश पर नियुक्ति की गई। सन्दर्भित आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा 
पारित नहीं है। अभिनिर्णीत हुआ कि नियुक्ति अनुचित एवं अवैधता से ग्रसित है।* 

याची के विरुद्ध ad. की धारा 147, 323, 504 और 506 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत 
था। इस सूचना पर पत्र निर्गत हुआ कि याची diu. में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं है। 
याचिका स्वीकृत हुई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल इस आधार पर कि प्रथम सूचना 
प्रतिवेदन पंजीकृत है याची को नियुक्‍त करने से मना नहीं किया जा सकता है। निदेश निर्गत हुआ कि याची 
की नियुक्ति पी०ए«सी० में कांस्टेबल पद पर की जाय।? 

चयन प्रकिया में सम्मिलित होकर असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं el 

अभ्यर्थी की नियुक्ति सामान्यतः अनियमित अभिनिर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात्कार देने वाले 
का नाम नियोजालय द्वारा प्रायोजित नहीं था।! 

मोटरय!न निरीक्षक के पद पर नियुवित्त हेतु निर्धारित अनुभव चयन प्रक्रिया के संचालन में पूर्ण नहीं था। 
नियुक्त व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक अवधि से सेवायोजित होने पर स्वतः अनुभव प्राप्त मान्य होने चाहिये। 
नियुक्तियाँ साम्यापूर्ण विचार से सुरक्षित रही।' 


प्रदीप कुमार अरोरा वनाम TH. राज्य, 2005(2) ई.एस.सी, 809 डी (इजा) (खण्डपीठ)! 

मुः सरताज तथा अन्य बनाम उ.प्र, राज्य, 2006(1) ई-एस-सी- 56 n.i. 

सचिदानन्द मिश्र वनाम उड़ीसा राज्य, 2005 (1) इं. एस>सी. 68 | ml 

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ वनाम फैकल्टी एम्गेसिएशन आदि, 1998(3) ई.एस.सी. 
2171 सुनको : ए-आई-आर« 1998 uh. 1767 : 1998(4) TaM , : 1998(3) 3.3. 223 : 1998(2) स्केल 
772 : 1998(4) सुप्रीम 110 : 1998(4) एस.एल5टी. 636 : 1998(2) एसः्एलःआरः 765 : 1998(3) एस.एल.जे. 1391 
अवधेश कुमार शर्मा वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2001 (4) एस,एल>आर, 369 (ete) (खण्डपीठ)। 

रजनी चौधरी बनाम उप्र, राज्य, 2002(8) एस.एल.आर. 339 (इला.)। 

सुनैना सिंह (श्रीमती) बनाम जिलाधिकारी, मऊ, 2003(4) ई.एस«सी- 2039 (खण्डपीठ)। 

जवाहर लाल वनाम प्रोजेक्ट आफीसर इण्टेंसिव शीप एण्ड बूल डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, मिर्जापुर, 2003(4) ई.एस.सी. 2345 : 
2003(3) यूः्पीन्एलः्वीनईन्सीः 2276 : 2003(3) ए.एल,आर. 798 (इला.)। 

संजय कुमार बनाम उ.प्र, राज्य आदि, 2003(3) यू-पी-एल.बी.ई.सी. 21931 

रामशंकर वर्मा बनाम उप्र, माध्यमिक शिक्षा सेवा चरन वोर्ड, इलाहाबाद, 2003(2) एल.सी-डी. 1415 (लखनऊ a)! 

. किशोर कुमार पति वनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, मिदनापुर, 2000(9) एस.सी.सी. 4051 

i बिता चौधरी वनाम अवही कुमार, एआईनआर, आत. 2001-1176 : 2001(3) एसःसीन्सी 328 : 2001 (aù. 1) 
“टी, 199 : 2001(2) स्केल 145 : 2001(2) 138 : 2001(2) एस.एल.टी, 3061 
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समाहर्ता ने निष्कर्ष निकाला कि नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन नहीं हुआ है। अपीलार्थियों 
की नियुक्तियाँ उन्हें श्रवण का अवसर विना प्रदान किये निरस्त कर दी गई। समाहर्ता का निरस्तीकरण आदेश 
उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।' 

अपीलार्थी दो वार अल्पकालिक रिक्तियों में नियुक्त हुआ। तत्पश्चात्‌ पूर्ण अस्थायी सेवा में, विना किसी 
age अधिकार के नियुक्त हुआ। सेवा समाप्ति आदेश में उसे अधिशेष कर्मचारी व्यक्त किया गया। प्रकरण 
के तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय ने अन्य अधिशेष कर्मचारियों की भाँति किसी 
रिक्ति के प्रति प्रतियोगी आदेशित किया और सरकार से, उसकी सेवावधि विस्तारित करते हुए उसकी आयु 
को शिथिल करने की पृच्छा की।? 

उच्चतम न्यायालय ने नियोक्ताओं पर नियुक्तियां हेतु दो प्रतिवन्ध लगाये हैं। (1) नियुक्तियाँ आरक्षण 
नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, की जायेगी। (2) सुस्थापित कारणों के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के 
पैनल की सूची का अपघर्षण उसकी वैधता. अवधि में नहीं किया जायेगा।* 

अपीलार्थी का एमनएनएमनएड, अर्हता के आधार पर हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु चयन हुआ। जिला विद्यालय 
निरीक्षक ने चयन को गलत आधार पर अनुमोदित नहीं किया। तत्पश्चात्‌ प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति 
qe बीनएडः अर्हता के आधार पर की गई। अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति वैध और 
उचित थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को निरस्त करने में ज्रूटि की। प्रकरण अन्य साम्याओं 
को हल करने के लिये उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया।' 

` लिपिक को शिक्षण पद का कार्यभार दिया गया! अभिनिर्धारित किया कि स्थानापत्र पद पर निदेशक 

द्वारा निर्गत अनन्तिम अनुमोदन होते हुए भी वह शिक्षक पद पर अधिकार प्रस्तुत करने का हकदार नहीं eb 

दैनिक वेतनभोगी संविदा के आधार पर नियुक्त हुए। जब तक वे विहित रीति से चयनित और नियुक्त 
नहीं होते हैं उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वे नियमित नियुक्‍त व्यक्तियों की भाँति 
विनियमितीकरण और वेतन के हकदार भी नहीं ZI 

चयन सूची 15-7-1994 तक वेध थी। याची|/प्र्यर्थियों के 74 नाम सूची में अंकित थे। चयन सूची की 
वैधता अवधि में नियुक्त किये जा सकते हैं। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्णीत किया कि प्रत्यर्थी नियुक्ति का 
अजेय अधिकार नहीं रखते हैं। केवल उन्हीं रिक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिनके लिये चयन हुआ 
&| अपील में खण्डपीठ ने निदेशित किया कि सम्प्रति तथा भविष्य की रिक्तियों में प्रथमतः चयनित तथा 
पैनलित अभ्यर्थियों को विनियमित किया जाय। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि उच्च न्यायालय 
आकस्मिक कर्मचारियों के विनियमितिकरण की योजना की अनवेक्षा नहीं कर सकता है। पूर्व परीक्षण में 
चयनित प्रत्यर्थीगण पर योजनान्तर्गत प्राथमिकता से विचार किया जाना विहित है? 

चयन सूची में नामांकन होने से चयनित होने के अधिकार की संपुष्टि नहीं होती है। यद्यपि कुछ प्रकरणों 
में नियुक्तियाँ गलती से अथवा गलत तौर पर की गई। इससे अन्य व्यक्तियों की अधिकार की संपुष्टि नहीं 
होती। संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक साम्या को परिकल्पित नहीं करता है। रिक्तियों की संख्या के 
अतिरिक्त विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अन्तर्गत स्वीकृत भूल अधिकारों के प्रति 
अतिक्रमणात्मक होगा | 


. जसवन्त सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2002(9) Takik 700 : 2002 TRA (एल, एण्ड wm.) 11281 

. भूपिन्दर सिंह सैनी वनाम पंजाब राज्य, VAAR. 2002 सु.को, 25351 

. विनोदन टीः बनाम यूनिवर्सिटी आफ कार्त्तिकर, 2002(4) एस-सी.सी. 7261 

. उदयभान राय बनाम उप्र, राज्य, 1994(2) ई-एस«सी- 50 (Qi) : 1994(1) जेन्टी, 157 : UA 1994 सुनको, 

1603: 1994(सप्लीः) (3) Ta- ikte 404: 1994(1) स्केल 184: 1994(2)एस.एल.जे. 1: 1994(1)एस«एल-आर- 4911 

5. संजुक्ता पटनाइक (श्रीमती) बनाम उड़ीसा राज्य आदि, 1997(3) ई.एस.सी, 1422 Yie : 1997 Taga q.i. 1922 
: 1997(9) एसःसीन्सीः 624 : 1997 TE-k (एल. एण्ड एसः) 11091 

6. हरियाणा राज्य वनाम सुरिन्दर कुमार आदि, 1997(2) ई.एस.सी, 1088 yal. : 1997 MÉM Gate 2129 : 1997(3) 
एस+सीसी० 633 : 1997(4) जेन्टी, 823 : 1997(3) स्केल 108 : 1997(3) सुप्रीम 406 : 1997(2) एसएलआर. 401 

7. इण्डियन एयर लाइंस वनाम समशेर भौमिक आदि, 1999(2) ई.एस.सी. 1577 सुनको, : ए-आई-आर« 1999 सुशको 2243 : 
1999(6) एसःसी.सीः 101 : 1999(4) Fé. 476 : 1999(3) स्केल 681 : 1999(5) सुप्रीम 354 : 1999(2) 
एस+एल>आर, 604 : 1999(6) TA. 421 : 1999(5) Huet. 2891 

8. उप्र, राज्य बनाम राजकुमार शर्मा आदि, 2006(2) ई-एस«सी० 230 (इला.)। 
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याची विना किसी आपत्ति के लिखित एवं मौखिक परीक्षण में सम्मिलित हुए। जब वे साक्षात्कार में 
असफल हुए, यह अभिकथन कि साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अंकों का प्रावधान उचित नहीं था, उनका अधिकार 
विवंधित है।' 

दैनिक वेतनभोगी कर्मकार का अभिकथन है कि उसने अनवरत 240 दिन से अधिक अवधि तक कार्य 
किया हे! सेवायोजक ने इस अभिकधन को अस्वीकार किया तथ्य को प्रमाणित करने का दायित्व कर्मकार पर 
प्रकट होता हैं इस अभिकथन के विक्षप में सामान्यतया शपथपत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है तथ्य को 
प्रमाणित करने के लिये अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा! 

उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका को स्वीकार करते हुए निदेशित किया कि रिक्‍त स्थानों पर सभी 
याचीगण के नाम अग्रसारित किये जायें। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि इस तथ्य के होते हुए 
भी कि प्रत्यर्थीगण आयोग द्वारा चयनित नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देशित कर गलत निर्णय किया। उच्च 
न्यायालय का निर्णय निरसन योग्य ep 

न्यायालयों को दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ नियुक्‍त, परिवीक्षाधीन, अस्थायी या संविदा पर नियुक्तियों 
और निर्धारित प्रक्रिया के विना की गई के विनियमितीकरप् के निदेश देना अनुचित होगा। लोक नियुक्तियों 
ळे प्रकरण में पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को स्थान नहीं है।' 

जब विधि at आवश्यकता है कि कोई वस्तु विशिष्ट ढंग से होगी तव इसका दृढता से अनुशरण होगा . 
और निर्धारित ढंग से होगा। कु. पूनम की नियुक्ति की संस्तुति नियमों का अतिक्रमण कर की गई। अतः 
अवैध है! 

एक रिक्ति चयन सूची के व्यक्तियों से विना भरी रही! एक साल के उपरान्त प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी 
से नहीं भरी जायेगी। यदि एक साल के भीतर आयोग को प्रतीक्षा सूची के अतिरिक्त नामों का अधियाचन 
नहीं भेजा गया èl एकल पीठ ने, प्रतीक्षा सूची की आयु समाप्त होने. के उपरान्त, प्रतीक्षा सूची के चार नामों 
की संस्तुति करने का निदेश आयोग को देकर त्रुटि की है! 

चतुर्थ श्रेणी अभ्यर्थियों के पद पर नियुक्ति हेतु 323 से अधिक व्यक्तियों ने साक्षात्कार दिया। 323 का 
साक्षात्कार 2 दिन में सम्पन्न हो गया। सामान्यतया दो दिन में साक्षात्कार सम्पन्न हो गया इससे यह निष्कर्ष 
नहीं हो सकता है कि चयन प्रक्रिया उचित नहीं थी। किसी सदस्य के विरुद्ध कदाशय अथवा पक्षपात का 
अभिकथन नहीं है। किसी भी विभागीय चयन समिति के निर्णय पर उच्च न्यायालय अपीलाधिकारी के रूप में 
कार्य नहीं कर सकता है।” 

24. फीस--चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्ययाल 
द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

टिप्पणी--इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विहित फीस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ 
के अभ्यर्थियों के लिये 50 पैसे और सभी अन्य अभ्यर्थियों के लिये रूपये 2.00 है। 

s[25. 

भाग पाँच 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

*[26. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियाँ-नियम 23 के उपनियम (6) और (7) के निर्दिष्ट 

चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 


केनएच, सिराज वनाम केरल उच्च न्यायालय आदि, 2006(3) ई.एस.सी, 312 (सु.को०)। 

कृष्णा भाग्यजन निजाम बनाम मुहम्मद रफी, 2006(4) ईन्एसन्सीन 377 gll 

उप्र, राज्य बनाम ओम प्रकाश आदि, 2006(4) ई.एस.सी, 417 Fiol 

सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी वनाम उ.प्र, राज्य, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, 2007(1) ईनएस+सी» 16 सुन्को०। 
राकेश भारद्वाज वनाम उ.प्र राज्य, 2007(3) ई.एस.सी. 1488 (इला«)। 

उ.प्र, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद वनाम उ.प्र, राज्य, 2007(3) fum. 1969(zem.) (खण्डपीठ)। 
जोगिन्दर सिंह बनाम रोशनलाल, 2002(1) एनडब्ल्यूनसी, 391 सुशको» : 2002(9) एसब्सी-सी- 7651 
अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2, दिनांक 8-9-1986 द्वारा हटाया गया। 

अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2, दिनांक 8-9-1986 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों 
के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी 
क्रम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमवद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से 
एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। 

27. तदर्थ नियुक्ति--यदि चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची निःशोपित हो जाये या चयन किये गये 
अभ्यर्थियों की सूची से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो समवद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी 
नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इसमें जो 
भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगा। 

टिप्पणी | 

लिपिक वर्ग की नियुक्ति निधारित नियम के अनुसार किये जाने का प्रावधान है। तदर्थ नियुक्ति उसी 
समय की जाती है जब कार्य निपटाने के लिये कर्मचारी की नितान्त आवश्यकता हो और चयनित व्यक्ति के 
उपलब्ध होने में देर हो! शीघ्र नियुक्ति न करने के कारण सरकारी कार्य में बाधा पड़ रही हो। उत्तर प्रदेश 
सरकार ने SM लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण नियमावली 
1979 प्रख्यापित किया गया है जिसका उद्देश्य तदर्थ नियुक्ति किये गये कर्मचारियों की विनियमित करना है 
इस नियम का संशोधन वर्ष 1984 में हुआ जिसके अन्तर्गत तदर्थ नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को 
विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। यदि तदर्थ नियुक्ति किये गये कर्मचारी लगातार वर्षों तक उसी 
पद पर कार्यरत रहते हैं तो जहाँ तक उनकी ज्येष्ठता का प्रश्‍न है उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि 
से ही निर्धारित की जानी चाहिये। 


यदि किसी विद्यालय में अध्यापक के पद पर तदर्थ नियुक्ति की जाती है तो वह अपने पद पर उस समय 
तक वना रहेगा जव तक कि नियमानुसार चयनित अध्यापक विद्यालय में कार्यभार सम्भाल नहीं लेता। यदि 
पद रिक्त है तो तदर्थ नियुक्ति किया हुआ अध्यापक ग्रीप्मकालीन अवकाश के दिनों का भी वेतन लेने का 
हकदार È| 

यदि वर्कचार्ज कर्मचारी की सेवायें नियमित कर दी जाती हैं तो वह सार्वजनिक सेवक हो जाता है एवं 
वह पेंशन ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ का हकदार होता है। 

यदि तदर्थ आधार पर अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति की जाती है एवं चयन द्वारा प्रोन्नति किये जाने का 
प्रावधान हो। विभागीय चयन समिति ने दूसरे व्यक्ति को अधीक्षक के पद पर चयनित किया हो। यह निर्णय 
हुआ कि प्रत्यावर्तन स्वच्छन्द है। 

28. परिवीक्षा-(1) जहाँ किसी विशिष्ट सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों से अन्यथा उपवन्धित 
हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में किसी स्थायी रिक्ति में किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक 
व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा 

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि वढ़ायी जायेगी : 

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी; 

(2) यदि परिवाक्षा अवधि या वढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारः को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अदसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त 
की जा सकती है जिसमें इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 


. जेन्आई गोरा एव अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 1991(1) एस.एल,आर.पा> एण्ड चयन : 1921(1) ए.एल,आर. कलकत्ता 3471 

2. रतन लाल वनाम स्टेट आफ हरियाणा, 1985(4) एसः्गीन्सी 43 : 1988 एस.सी.सी./एल.एस. 344 : 1988(1) एसन्एल.जे. 
59: 1989(1) टी-सी 707 : 1985(4) एस.सी. 47 : 1990(6) एस.एल,आर. 3231 

3. हरिकृष्ण बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 1990(6) Tages. एण्ड एच, 516 : 1989(1) एत.एल.आर.पी, पंजाव एवं 
हरियाणा 6121 

4. रमेश्वर प्रसाद ओझा बनाम यूनियन आफ इंडिया, 1991(1) Vues. कलकत्ता 3241 
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(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को 
उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

29. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी 
परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जावेगा, यदि उसका कार्य और आचरण 
अच्छा पाया जावे, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्तिं प्राधिकारी का यह समाधान हो 
जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। | 

टिप्पणी---याची लगातार कई वर्षो से प्रवक्ता के पद पर कार्य करता रहा। यह निर्णय हुआ कि लम्बी 
सेवाओं को देखते हुए नियमानुसार उसकी -सेवायें नियमित की जानी चाहिए;! 

विना सुनवाई का अवसर दिये विनियमितीकरण रद्द नहीं किया जा सकता P? 

30. ज्येष्ठता--(1) एतदपश्चात यथा उपवन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त . 
व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ 
नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की 
जायेगी : 

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती 
दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और 
अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा। 

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता 
वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो; 

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। यदि किसी रिक्त पद का 
प्रस्ताव किये जाने पर यह युक्तियुवत कारणों के विना ल्लर्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की 
युक्तियुक्ता के सम्वन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। 


भाग छः 
वेतन इत्यादि 

31. वेतनमान--(1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापत्र रूप 
में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 354-10-424-दःरोम-10-454-12-514- 
द«रो>- 12-550 रू, &l 

32. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न डो, समय मान में उसको वेतन वृद्धि 
तभी दी जायेगी जब उसने एक ad की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी 
जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया होः ! 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी 
अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन-वद्धि के लिये नहीं की जायेगी जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश 
दे। - 


1. डॉ. डी.के. अग्रवाल वनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 1992(9) एसः्एलआर+ इलाहाबाद 451 
2. राजेन्द्र कमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 1993(1) एल.सी.डी, 8451 
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(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

33. दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड--किसी व्यक्ति को-- 

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तव तक नहीं दी जायेगी जव तक कि उसका कार्य 
और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाये और जव तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न 
कर दी जाये, और 

(दो) द्वतीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तव तक नहीं दी जायेगी जव तक कि उसने 
तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण 
सन्तोषजनक न पाया जाये और जव तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये। 
भाग सात 
अन्य उपबन्ध 

34. पक्ष समर्थन--पद या सेवा के सम्वन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न 
किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, 
अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिये अनर्ह ळर देगा! 

35. अन्य नियमों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के .अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्‍त, व्यक्ति राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा 
नियन्त्रित होंगे! 

36. सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न 
विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्‍त व्यक्तियों -की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के 
प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी 
वात के होते ईए भी, आदेश. द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से 
अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है) 

37. व्यावृत्ति-इस नियमावली की किसी बात का कोई. प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियां के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 


समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय 
पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न 
विभागों में समूह “घ” को कतिपय श्रेणियों के. पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की. सेवा 
की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 
समूह “घ”” कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 
^ भाग एक 
सामान्य 
1[1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) नियमावली समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 कही 
जायेगी। 


1. अधिसूचना संख्या 20-3-1982-कार्मिक 2-85-एक, दिनांक 16 मार्च, 1985 द्वारा नियमावली अधिसूचित की गयी। 
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(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. इस नियमावली का लागू होना--(1) यह नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा 

परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट समूह “घ” के सभी पदों पर लागू होगी। 

(2) कोई विशेष पद गैर-तकनीकी पद हे या नहीं ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट 

किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। 

3: इस नियमावली का अधिभावी प्रभाव--इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद 

से सम्वन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के वीच कोई असंगति होने की दशा में 
(एक) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अविभावी होंगे यदि विनिर्दिष्ट 
नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, 
(दो) वनिर्दिष्ट नियमों में दिये गये उपवन्ध अविभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने 
के पश्चात्‌ वनाये जायें। 

4. परिभाषाएँ--जव तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में-- 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी 
या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्ति प्राधिकारी 
विनिर्दिष्ट किया जाये; 

(ख) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत 

का नागरिक हो या समझा जाये; 

ग) “संविधान का तात्पर्य” भारत का संविधान से है; 

घ) “अधिष्ठान” का तात्पर्य समूह “घ” के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हां; 

) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; 

) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

छ) “उच्च न्यायालय” का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद से है जिसके अन्तर्गत उसकी लखनऊ 
वंच भी है; क्र 

(ज) “अधीनस्थ कार्यालय” का निर्देश सरकार के नियन्त्रण में सभी कार्यालयों से है,. किन्तु इसके 
अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, 
उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता के कार्यालय 
और महाधिवक्ता के नियन्त्रण में अधिष्ठान नहीं है; 

(झ) “छटनी किया गया कर्मचारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से हे : 

(एक) जो राज्यपाल को नियम. बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या 
स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास 
की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था, 

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया 
गया हो या किया जा सकता हो, और 

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छँटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र 
जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति 


नहीं है। 
(s) “भर्ती” का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग दो 
संवर्ग 


5. सेवा की सदस्य संख्या--किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह “घ” के अधिष्ठान की सदस्य. 


संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाये; 
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परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को विना भरे हुए छोड़ सकता है या 
राज्यपाल उसे अस्थागित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; 
. टिप्पणी--तदर्थ नियुक्‍त किये गये कर्मचारियों को सेवा में वने रहने का अधिकार नहीं है। नियमित रूप 
से नियुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध हो जाने पर तदैव नियुक्‍त किये गये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा 
सकती हैं।! न 
भाग तीन 
भर्ती 
6. भर्ती का स्त्रोत--समूह “घ” के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्त्रोत निम्नलिखित होगा :-- 
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्रश, सीधी भर्ती हारा 
सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, ` 
अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर 


तकनीकी पद 
(ख) चपरासी/जमादार स्थायी चपरासी में से पदोन्नति द्वारा 
(ग) दफ्तरी/जिल्द-साज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर अर्ह चपरासियों, सन्देशवाहकों या फर्राशों में से 
` पदोन्नति द्वारा i 
(घ) फर्राश/जमादार स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा 
(ड) सफाईकार/जमादार eg स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा 
(च) प्रधान माली स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा 


परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये | 
कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपबन्ध न न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। | 
भाग चार 
अर्हता 

7. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। 

टिप्पणी--दो रिक्त पदों पर यदि एक पद अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये आरक्षित किया गया हो 
तो वैध ठहराया गया।? 

8. राष्ट्रीयता-समूह “घ” के पद पर भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) Rad शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसे व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश-केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ | 
तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रत्रजन किया हो-- 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) व (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार 
द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; * 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिदेशक, 
गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें; 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से | 
अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगो सेवा में इस शर्त | 
पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 


1. 1993 यू.पी.वी.सी. 3221 i 
2. लीलाधर बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य, 1981(2) एस.एल.जे. 2661 
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टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और 
उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त 
कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। 

9. आयु-- समूह “घ” के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो 
उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। e 

110. शैक्षिक अर्हतायें--चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिए 
अभ्यर्थी कम से कम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है, |किन्तु ऐसे व्यक्ति को 
अधिमान्यता दी जाएगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो। 

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रं नहीं होगा जव तक कि उसे माली के कार्य का 
अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो। 

(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जव तक कि उसे 
जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो। 

(S) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान 
अपेक्षित हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जव तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य 
के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो। 

(6) कोई व्यक्ति सफाईकार के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जव तक कि उसे सफाईकार 
के कार्य या अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव न हो। 

?^[(7) समूह “घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल 
चलाना जानता हो:--- 

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। 

(8) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अन्यर्थी को अधिष्ठान, में सीधी-भर्ती के मामले में अधिमान 
दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। 

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट--भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, 
युद्ध में मृत रौनिकों के आश्रितों, उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके 
आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या भर्ती का किन्हीं प्रक्रियात्मक 
अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी। 

12. चरित्र--सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन 
के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लें। 

टिप्पणी-राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य 
सरकार के दायित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद 
पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि व्यक्ति भी 
पात्र नहीं होंगे। 

13. वैवाहिक परिस्थिति--अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 
एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसके पहले से कोई पत्मी जीवित हो; परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को 
छूट दे सकते हैं यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

Er Co ROR 
1. नियम 10 अधिसूचना संख्या 20/7/86 री-सी--का-2-2008 दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित (03 जुलाई, 2008 से प्रभावी) 
: संख्या-20/7/86 टी.सी.-का-2-2011 दिनांक 23 जून, 2011 द्वारा संशोधित जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4 खण्ड 
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14. शारीरिक स्वस्थता--किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब 
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्‍त हो जिससे 
उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीधी 
भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि 
वह फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 
तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। 

15. i[* * *] 

भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

2[16. चयन समिति का गठन--किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट 
एक चयन up का गठन करेगा, जो निम्नवत्‌ होगी :-- 

(1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी अध्यक्ष 


*[(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणे के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, चयन ` 


समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :--- 
(एक) संबंधित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है का विभागाध्यक्ष 
nr अध्यक्ष 
(दो) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, 
यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े ant से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया 
जाएगा। 
br, oe सदस्य 
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े 
वर्गों का हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े ant का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नामननिर्दिष्ट किया 
जाएगा। 
Ar SN सदस्य 
(चार) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के 
यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 
idis jeder सदस्य 
(पांच) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक जो कि सरकार में विकलांग कल्याण 
विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 


(छ:) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी 
PRUE E ET सदस्य 
टिप्पणी--विभागाध्यक्ष अपनी ओर से चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य सदस्यों से वरिष्ठ किसी 
अधिकारी को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है और वह साक्षात्कार के आयोजन के लिए एक से अधिक चयन 
समिति का गठन कर सकता है। 


1. अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2(1), दिनांक 8-9-1986 द्वारा निकाल दिया गया। 
2. अधिसूचना संख्या नियम 16 अधिसूचना संख्या-20/7/86-टी.सो.-का-2-2008 दिनांक 18 जुलाई 2008 द्वारा प्रतिस्थापित (03 
जुलाई 2008 से प्रभावी) nee 
3. नियम 16 उपनियम (2) अधिसूचना संख्या-20/7/86 टी.सी--का-2-2011 दिनांक 23 जून, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ.प्र, 
असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 23 जून, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा 
और दूसरा पिछडे वर्ग का! यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसा कोई उपयुक्‍त अधिकारी न हो तो ऐसा 
अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि 
उपयुक्त अधिकारी के उपलब्ध न होने. के कारण. वह ऐसा करने में असफल रहे तो एसा अधिकारी 
मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। 

1[17. भर्ती प्रतिवर्ष की जायेगी--इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब 
कभी आवश्यक हो, किया जायेगा। 

18. al» + *] 

3[19. चयन. की प्रक्रिया--(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और अनुसूचित ज॑नजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी 
ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन-पत्र सीधे 
आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस वोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के 
अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन 
समिति के समक्ष रखे जायेंगे) 

(2) जव चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी 
आदेशों के अधीन रिक्तियाँ आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जायें, तव वह अभ्यर्थियों 
का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी। 

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन करने में छटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के 
लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी-- 

(एक) प्रथमवर्षकीपूरीसेवाकेलियो nan 5 अंक 
(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्षकी सेवा केलिये | ..... 5 अंक 
परन्तु छटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उप-नियम के अधीन दिया जाने वाला अधिकतम अंक 
15 अंक से अधिक नहीं होगा। : 

, (4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया. है, 
संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये 
अंकों के अनुसार रखे जायेंगे। 

20. चयन fea गये अभ्यर्थियों (दोनों सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थी) का आवंटन इस प्रकार किया 
जायेगा कि प्रत्येक कार्यालय के लिये अपेक्षित संख्या में सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थी मिल जायें। चयन 
किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी विभिन्न कार्यालयों के सम्बन्ध में अधिमान क्रम उपदर्शित करते हुए उसका विकल्प 
प्राप्त किया जा संकेता है और विभिन्न कार्यालयों में आवंटन अभ्यर्थियों की अधिमानता और प्रशासन को 
आवश्यकता से अपरिहार्य को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटन के 
कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम सूची से निकाल दिया जायेगा 
जिसके लिये वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। अभ्यर्थियों के आवंटन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने 
की दशा में, मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और सरकार आवश्यक सामान्य या 
विशेष आदेश दे सकती है जो अन्तिम होगा। 

*[21. सामान्य सूची--जव चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम 
प्राप्त हो जायें तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमवद्ध करेगा। 


अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2(1), दिनांक 8-9-1986 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 
अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2(1), दिनांक 8-9-1986 द्वारः निकाल दिया गया। 
उपरोक्त द्वारा अधिसूचना प्रतिस्थापित किया गया। 

. अधिसूचना संख्या 20-7-1986-कार्मिक-2(1), दिनांक 8-9-1986 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात्‌ आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से नाम 
होगा और इसी प्रकार आगे भी इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि 
के लिये मान्य होगी। ; 
22. पदोन्नति की प्रक्रिया--(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को 
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी। 
(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन समिति द्वारा चयन करके की 
` जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया 
जायेगा। 
भाग छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

23. नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 21 या 22 के 
अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुवितयाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये il 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापत्र और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उप-नियम (1) में 
निर्दिष्ट रीति से नियुक्ति करेंगे। 

(3) जब चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाये था चयन किये गये अभ्यर्थियों में से 
नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी उपलव्ध न हो, तव नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों में से तदर्थ 
नियुक्तियाँ की जा सकती हैं-- 

परन्तु ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, 
इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी। 

24. परिवीक्षा-(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक 
व्यक्ति को एक वर्ष की अवघि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा-- 

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न था अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को उस पद के 
लिये परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने में BTE जाने के लिये की जा सकती है। 

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग 

` मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि 
वढ़ायी जाये ; 

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(2) यदि परिवीक्षा अवधि ur वढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी काम या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि dE किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की 
जा सकती हैं, जिससे वह किसी दशा में प्रंतिकर का हकदार नहीं होगा। 

25. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी 
परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण 
सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा 
प्रमाणित कर दी जाये। 

: 26. ज्येष्ठता--(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की 
ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये 
जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी-- 

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती 
दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और 
अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा। 
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(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्‍त किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह 
होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो--_ 

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्‍त पद का 
प्रस्ताव किये जाने पर यह युक्तियुक्त कारणों के विना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की 
युक्तियुक्तिता के सम्वन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। 

रिप्पणी-समर्थ प्राधिकार की ज्येष्ठता सूची पर पुनर्विचार करने का अधिकार है।' 

पदों की उपलब्धता ज्येष्ठता निर्भर करती है। यदि मौलिक पद पर तदर्थ नियुक्ति की जाती है और राज्य 
सेवक लगातार अपने पद पर कार्यरत रहता है तो उसकी ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही मानी 
जायेगी। राज्य सेवक विनियमितीकरण करनें का दायित्व सरकार का है। यदि सरकार वर्षों तक राज्य सेवकों को 
विनियमित नहीं करती तो उसमें राज्य सेवक का कोई दोष नहीं eb 

जहाँ तीन स्त्रोतों से 50 : 25: 25 vet को भरा जाना था वहाँ प्रोन्नति कोटे से 2 अधिक व्यक्तियों 
` को प्रोन्नति देकर सीधी भर्ती वालों से ऊपर स्थान दे दिया गया तो धृत किया गया कि उन्हें तव तक 
ज्येष्ठता नहीं दी जा सकती जव तक कि वे अपने कोटे में रिक्तियों पर प्रोन्नत नहीं कर दिये जाते? 

¬ प्रार्थीगणों को सीधे श्रेणी 'ग' में नियुक्त किया गया तथा 2 वर्षों के लिये भेज दिया गया तथा वरिष्ठता 

उनकी प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ गिनी जानी atl इस वीच 33 प्रतिशत प्रोन्नतों को प्रोन्नत कर 
दिया गया। mihe ने दावा किया कि ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि से दी जाय जिसे स्वीकार कर लिया 
Tar 

अपीलकर्त्ताओं ने अभिवचन किया कि d 17 «ui तक सेवा में रहे हैं जवकि सीधी भर्ती वालों का 
जन्म भी नहीं हुआ था इसलिये उनकी ज्येष्ठता को नीचे लाने में वहुत वडी कठिनाई होगी। धृत किया गया 
कि कोई सहायता नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कोटा नियम के उल्लंघन में Urb 

याची ने 20 वर्ष की तदर्थ सेवा के पश्चात्‌ ज्येष्ठता का दावा किया। धृत किया गया कि कोई अनुतोष 
प्रदान नहीं किया जा सकता।* 

जब याची पद पर नियुक्ति की तिथि पर ही नियमित नियुक्ति के लिये पात्र व अर्ह था तथा निरन्तरता 
के लिये स्वीकृति दे दी गयी तो उराकी ज्येष्ठता प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से गिनी जायेगी? 

ज्येष्ठता के मामले में पहले उच्च न्यायालय ने धृत किया कि अपीलकर्त्तागण चूँकि नियमित रूप से 
प्रोन्नत कर दिये गये तथा यह निर्णय अन्तिम हो गया। अतः ज्येष्ठता के लिये उसके सेवा की लम्बाई को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता! 

दो प्रवक्‍ताओं में वरिष्ठता को सुनिश्चित करने के लिये कार्यभार ग्रहण करने का समय सुसंगत नहीं है 
जबकि संकल्प उनको प्रथमतः दे दिया और द्वितीयतः रिक्ति आयी।? 

सहायक अभियन्ता के प्रारम्भिक नियक्ति के पश्चात्‌ सहायक शासकीय अभियन्ता के रूप में प्रोन्नति 
हुई फिर शासकीय अभियन्ता के रूप में। इस स्तर पर रोस्टर लागू हुआ किन्तु इसके ऊपर अधीक्षणीय 
अभियन्ता के स्तर पर नहीं। आरक्षित अभ्यर्थी रोस्टर विन्दु के अनुसार शासकीय अभियन्ता तक प्रोन्नति 
प्राप्त किये। वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी भी वरिष्ठता से शासकीय अभियन्ता हो गये जवकि आरक्षित अभ्यर्थी 
अब भी तृतीय स्तर तक रहे, किन्तु उनको चतुर्थ स्तर पर उनको सामान्य अभ्यर्थियों से वरिष्ठ मान कर 
प्रोन्नत कर दिया गया, क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पूर्वतः शासकीय अभियन्ता के श्रेणी पर पहुँच चुके 


1. 1992(2) एस.एल.आर.पी, एण्ड एच, 431 
2. डॉ. पी.सी. अग्रवाल वनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 1993 यू,पी.एल-ई-वी-सी. 178 : 1993 एसनसीन्सी, (एल. एण्ड एस») 675 : 
1992 q.at. 2 एस.सी. 2721 
Wal. मिश्र यनाम भारत संघ, 1991 (3) एस.एल.ज- 482 कैंट मुम्बई! 
मलखान सिंह बनाम भारत संघ, 19993) एस एल जे 532 कैट, दिल्ली। 
महाराष्ट्र विक्रीकर कर्मचारी संगठन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2000(3) एस.एल.जे« | एन्आईनआर, 2000 एसन्सी, 6221 
एस.के. पाठक बनाम पंजाब राज्य विद्युत परिषद, 2000(3) एस.एल.आर 42 d. व हरि», (खं<पी«)। 
Hee मलकार बनाम त्रिपुरा राज्य, 1999(7) एस.एल-आर« 581 THe, (Gott) | 
एस.एल. चन्द्रशेखर सिंह बनाम मणिपुर राज्य, 2000(2) एसन्एल.जे. 4 एस-्सी«। 
बानोलता बनाम उड़ीसा राज्य, 1999(4) एस.एल.आर. 486 : ए-आई+आर» 1999 एस.सी. 17391 
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थे।' के मामले के निर्णय के अनुसार जब सामान्य अभ्यर्थी सामान्य प्रोन्नति से उक्त स्तर पर पहुँचे तो उनको 
आरक्षित अभ्यर्थी से वरिष्ठ के तौर पर माना जाना आवश्यक है। वरिष्ठता बहाली के साथ उनको काल्पनिक 
दे दिया गया। वे बकाये के हकदार नहीं होंगे)? 

वरिष्ठता स्थायी प्रोन्नति की तिथि से न कि अस्थायी प्रोन्नति की तिथि से गिनी जायेगी।? 

वरिष्ठता गिने जाने के लिये पश्चात्वर्ती पुष्टिकरण पिछली नियुक्ति की तिथि से सम्वन्धित होगी तथा 
पूरी सेवा विपरीत नियमों के अभाव में गिनी जाती है।* 

प्रतिवादी दुबई में सहायक लेखाकार के पद पर चयनित हुआ। इसी वीच उसके कनिष्ठों को प्रोन्नति 
लेखाकार के रूप में इस शर्त पर दे दी गयी कि प्रतिवादी के वापसी पर वरिष्ठता इत्यादि के आधार पर उसे 
प्रोन्नति दी जायेगी। अपनी वापसी पर उससे कहा गया कि वह सहायक लेखाकार के पद पर कार्यभार ग्रहण 
करे और उसके बाद कार्यवाहक लेखाकार के रूप में कार्य करे किन्तु उसका नाम लेखाकारों की वरिष्ठता सूची 
में शामिल नहीं की गयी अतः वह रिट में आ गया और वह स्वीकार कर ली गयी और वरिष्ठ मान कर 
प्रोन्नति देने का निर्देश जारी किया गया।” 

नियमित आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर की ओर तदर्थ आधार पर बिताये गये समय का 
वरिष्ठता के लिये नहीं गिना जा सकता! 

बिभागीय परीक्षा के उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ दी गयी वरिष्ठता को नियमों के अनुसार ठहराया गया!” 

वरिष्ठता को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षुता के प्रशिक्षण का समय जो कि सेवा में प्रवेश से पूर्व का 
होता है नहीं गिना जाता P 

अपीलकर्त्तागण दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर लाये गये और वाद में दिल्ली पुलिस में आमेलित कर 
लिये गये किन्तु वीनएसन्एफ, में पिछली सेवा को वरिष्ठता के लिये नहीं गिना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 
पाया कि वे बीनएस०्एफ, में नियमित उपनिरीक्षक थे और दिल्ली पुलिस में भी उपनिरीक्षक के रूप में ही आये 
जो कि उसी तरह के कार्य व दायित्व हैं अतः वरिष्ठता हेतु पिछली सेवा को गिने जाने का निर्देश fear? 

रोस्टर विन्दु पर प्रोन्नत व्यक्तियों को वरिष्ठता दिये जाने का हक नहीं होगा तथा आरक्षित अभ्यर्थीगण 
रोस्टर बिन्दु के जरिये चयन वेतनमान के हकदार नहीं होते हैं। रोस्टर विन्दु पर प्रोन्नत व्यक्ति की वरिष्ठता' 
प्रोन्नति की तिथि से नहीं गिनी जा सकती।!° 

याची एक वर्ष के लिये एक प्रवक्ता के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्त हुई तथा बाद में विज्ञाप पर 
भी वह साक्षात्कार में आयी और प्रतिवादी के साथ चुनी गयी। उसका वरिष्ठता का दावा उचित नहीं था, 
क्योंकि उसने पूर्वतः अस्थायी नियुक्ति के अन्तर्गत अपने अधिकार का परित्याग कर दिया smi 

व्यक्तिगत विद्यालय को सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया तथा अध्यापकों को नये प्रवेशकों की भाँति 
आमेलित कर लिया। व्यक्तिगत विद्यालय की सेवाओं को उनकी वरिष्ठता के लिये नहीं गिना जायेगा।!? 

अपीलकर्त्ता तात्कालिक रूप से वरिष्ठता के आधार पर 1972 में प्रोन्नत कर दिया गया किन्तु 
यूःपी2एसः्सी० ने उसे 1976 से नियमित कर Ral इसी बीच प्रतिवादी से 11 ने सीधे रंगरूटों की भाँति 
कार्यभार ग्रहण किये और वे प्रोन्नति की तिथि से वरिष्ठता प्राप्त किये एवं प्रार्थी से ऊपर रखे गये। 1967 
में नियमों के संशोधन की अनदेखी की गयी जिसकी अपेक्षा थी कि प्रोन्नतों जो उस वर्ष के हों सीधी भर्ती 


1. अजीत सिंह वनाम पंजाब राज्य, 1999(5) एस०्एलनआर> 268 uud. 

2. एम.जी वदप्पनवार बनाम कर्नाटक राज्य, 2000(5) TAUTAR. 801 एस-सी«। 

3. आल T सीड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड सीड्यूल्ड ट्राइव्स रेलवे इम्पलाइज एसोसियेशन बनाम भारत संघ, 1998(4) एस,एलनआर, 27 

कलः, (खं«पी०)। s 

4. एसःएलःसी, £; बनाम मणिपुर राज्य, 1999(5) एसएलआर» 538 : VAEA. 1999 एस्सी, 5616 | 

5. री, वोर्ड बनाम सरकार नारायणधर, 2000(1) एसएलआर, 427 cet, (खं«पी०)। 

6. दैविन्दर भाटिया बनाम भः त संघ, 1998(4) एसःएलनआर, 616 vadit. 

7. मध्य प्रदेश राज्य वनाम आरके, गुप्ता, 2000(1) एसएलआर 689 TR. l 

8. मध्य प्रदेश विद्युत परिषद बनाम दालचन्द्र राठौर, 2000(1) एसएलआर» 289 म.प्र, (खं«पी-)। 

9. रूपलाल बनाम लेफटीनेन्ट गवर्नर द्वारा चीफ सेक्रेटरी, 2000(2) एस«एल«जे- 395: एनआईनआर, 2000 एस.सी, 5941 
10. राम प्रसाद बनाम $4. विजय, 1999(7) एसःएलनआर, 1 एसःसीः। 
11. ए, दुर्गा बनाम कमिश्नर आफ कालेज एजूकेशन, Vee, हैदराबाद, 1999(3) एसएलआर. 127 udi. l 
12. गोविन्दन कुट्टी बनाम केरल राज्य, 1999(3) एसःएलनआर» 73 केर, (खं«पी०)। 
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वालों से वरिष्ठ होंगे। धृत किया गया कि उसकी प्रोन्नति 1972 से समझी जायेगी और प्रतिवादी उससे 
कनिष्ठ होंगे।! | 
पुलिस वल के एक सदस्य का विभाग द्वारा एक संवर्ग से दूसरे में एकल स्थानान्तरण उसकी वरिष्ठता 

या प्रोन्नति या कार्यकाल में प्रतिनिधित्व पर विचार किये जाने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता 

वरिष्ठता के उचित महत्व के साथ उपयुक्त पात्रता (मेरिट) केवल तभी एक बाँधने वाला तथ्य है जब 
अभ्यर्थियों की उपयुक्त पात्रता समान atl केवल वरिष्ठता ही प्रोन्नति का अधिकार नहीं प्रदान करती है! 

याची का स्थानान्तरण उसकी अपनी प्रार्थना पर एक सर्किल से दूसरे में कर दिया गया। स्थानान्तरण के 
समय उससे यह कहा गया कि उसे सूची में सवसे अन्त में रखा जायेगा। धृत किया गया कि उसकी वरिष्ठता 
सही ढंग से सुनिश्चित की Un 

जव कनिष्ठ सहायक को सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के साथ साक्षात्कार के लिये स्वीकृत किया गया 
तथा उपयुक्त पात्रता में एक स्थान दिया गया तो उसे सीधी भर्ती वाला रंगरूट समझकर सूची (पैनल) के 
अनुसार वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।* 

जव पद चयन पद था और चुनाव प्रक्रिया अपीलकर्त्ताओं के लिये अपनाई गयी तो वरिष्ठता नहीं प्रदान 
की जा सकती 

सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थात्‌ वास्वतिक 
नियुक्ति की तिथि से गिनी जायेगी।” 

प्रार्थिनी को 1965 में 2 वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया तथा 1968 में स्थायी कर दिया गया 
और न तो परिवीक्षाकाल बढ़ाया गया न उसे पदच्युत ही किया गया। परिवीक्षाकाल के वीतने के तुरन्त 
पश्चात्‌ इस पर विचार किया जाना चाहिये। उसकी वरिष्ठता उस समय उसके तुरन्त पूर्व जो वरिष्ठता उसके 
नीचे दी जानी चाहिये।* 

आईनपीञएस० अधिकारियों की वरिष्ठता चयन सूची में नाम शामिल के पश्चात्‌ निरन्तर स्थानापन्न सेवा 
से ही गिनी जायेगी? 

वरिष्ठता का दावा वहाँ नहीं माना जाता है जहाँ अपीलकर्त्ताओं को नियमों के विपरीत सीधी भर्ती वाले 
रंगरूटों के लिये होने वाले पदों पर उनके कोटे से अधिक पर प्रोन्नत कर दिया गया atl"? 

आरसी, साही के मामले में न्यायालय ने निर्देश दिया कि आपातकालीन कमीशन्ड अधिकारियों की वीती 
हुई सेवा को सीधी भर्ती वाले रंगरूटों के अधिकार की सुरक्षा के लिये तथा वरिष्ठता के लिये परिकलित 
किया जाय।!! 

प्रोन्नत पदों पर वरिष्ठता उस संवर्ग में पुष्टिकरण (कनफर्मेशन) की तिथि से सुनिश्चित की जानी 
चाहिये न कि एक दशक से अधिक समय से प्रोन्नत पद पर सेवा के पश्चात्‌ al” 

्रार्थीगण दिल्ली पुलिस बल में प्रतिनिधित्व पर आमेलन की तिथि से वरिष्ठता के साथ आमेलित कर 
लिये गये। वे अपने पैतृक विभाग में पुष्ट कर लिये गये थे तथा कभी भी उन्होंने अपनी सेवा का अभ्यर्ण 
नहीं किया था। धृत किया गया कि प्रोन्नति व वरिष्ठता हेतु पिछली सेवा का अभिलाभ दिया जायेगा।!3 


ए.के» रथ वनाम उड़ीसा राज्य, 2000(2) TRTA. 108 : एआईनआर» 2000 एसन्सी, 851 

निरजंन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1999(3) एसः्एलनआर, 749 d. व हरि», (ख.पी०)। 

Eee चौधरी वनाम त्रिपुरा राज्य 1999(3) एसएलआर 405 Tel 

मो» इस्लाम वनाम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, 1999(7) एसएलआर, 403 d. व हरिः, (udi) 

के.पी. सिंह बनाम एस«एलः इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी सोसाइटी, 1999(1) एस.एल.जे, 316 d. व Efl 
दैविन्दर वाधिया वनाम भारत संघ, 1999(1) एसएलआर, 13 vm. 

du. सिंह बनाम उ.प्र, राज्य 1999(4) एसएलआर. 409 Fale, (Gate) | 

पुष्पा अग्रवाल बनाम यू-पै-एस«सी०, जेब्टी: 1999(3) Teele 208 : ए+आईनआर* 1999 एस.सी. 21161 
वैद्यनाथ जेना बनाम भारत संघ, 1999(2) एसःएलनआर» 248 vul 
10. सी.के. ऐन्टोनी बनाम वी. मुरलीधरन, 1999(2) TA 106 wu. 

11. आरसी, साही बनाम भारत संघ, 1999(2) एस«एल-«जे 39 एसःसीः। 

12. ज्ञानचन्द्र प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य, 2000(8) एसएलआर, 632 Wiel 
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दूरसंचार संवर्ग में पुलिस विभाग में प्रारम्भिक नियुक्ति के आधार पर सुनिश्चित की गयी वरिष्ठता को 
उचित व न्याय संगत ठहराया Tare 

याची अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश औद्योगिक प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में .पदारूढ़ था 
किन्तु न्यायिक सेवा की वरिष्ठता सूची में चला आ रहा था जहाँ से वह 60 वर्षो की अवस्था में सेवा निवृत्त 
हो जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7, 67 वर्षो की सीमा स्वीकार करता है जिसे उसने दावे 
में प्रस्तुत किया। चूँकि उसके अलग नियमावली में 60 वर्षों की सेवा को स्वीकार किया गया है अत: वह उस 
अवस्था के पश्चात्‌ सेवा में नहीं रह सकता! 

जहाँ तदर्थ नियुक्त चिकित्सकों में जिन्हें बाद में नियमित कर दिया से एक को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक 
नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी गयी जिसके विरुद्ध पुनर्विलोकन भी खारिज कर दिया गया तो धृत किया 
गया कि उसका मामला अन्तिम हो जाने की स्थिति में इसी निर्णय को अन्य मामलों में भी अनुसरित किया 
जाना चाहिये।? 

प्रतिनिधियों की वरिष्ठता के निर्णय के लिये पैतृक विभाग में समान पदों को धारण करने का समय 
वरिष्ठता को निर्णीत करने के लिये सुसंगत समय होगा।* 

यदि किसी अधिकारी ने सेवा का विहित समय नहीं पूर्ण किया है तो ae उन नियमों के प्रतिकूल जो 
विधिक प्रकृति के हैं प्रोन्नत नहीं किया जा सकता न ही उसके वरिष्ठता का दावा ही स्वीकार किया जा 
सकता eh 

जहाँ सवसे वरिष्ठ अध्यापक कार्यवाहक प्रधानाचार्य की हैसियत से कार्य कर रहा है तो वह प्रधानाचार्य 
के पद के वेतन का हकदार नहीं हो सकता है।* 

अपीलकर्त्ता ए्डीनआई० की अपेक्षा निम्न मान पर ए,्डीआईनओ+ के रूप में नियुक्ति की गयी तथा दो 
वर्षो पश्चात्‌ अपने ही वेतनमान में उसकी प्रोन्नति स्टोर आफिसर के पद पर कर दी गयी। उसने प्रोन्नति की 
तिथि से वरिष्ठता का दावा किया किन्तु उसने सेवा का 5 वर्ष पूर्ण नहीं किया था। अतः नियमित आधार पर 
प्रोन्नत नहीं किया गया।” 

वरिष्ठता व उपयुक्त पात्रता तथा उपयुक्त पात्रता व वरिष्ठता में पहले में वरिष्ठता पर बल दिया गया 
है एवं वाद वाले में उपयुक्त पात्रता पर बल दिया गया.है जहाँ कि वरिष्ठ समान हो। जहाँ कसौटी वरिष्ठता 
उपयुक्त पात्रता हो और चयन कार्य सम्पादन पर आधारित हो तो आदेश को अभिखण्डित कर दिया जाता 

|® 

प्रत्यर्थी दिनांक 17-7-1973 को लिपिक पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त हुआ। सेवा में अनेक अवरोधों के 
होते हुए दिनांक 7-2-1975 को विनियमितीकरण हुआ। नियमों को प्रयोज्य होने से पूर्व की तदर्थ सेवा वरिष्ठता 
के निर्धारण में आगणित नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के आगणन में मान्य 
करने त्रुटि की है। उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है? 


प्रत्यर्थी संख्या 3 से 30 तक लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, जवकि कुछ ase, जो 
चयन सूची पर नहीं थे, पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त थे। अपीलार्थी दिनांक 3-11-1982 को वाणिज्य 
मंत्रालय से नामित होकर यू«डी०सी० पदों पर श्रम मंत्रालय को आदेशित किये गये। अभिनिर्णीत हुआ कि वह 
प्रत्यर्थी संख्या 3 से 30 तक से वरिष्ठ हैं। जिसे सेवायोजक द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता ÈI 


, नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 1998(4) एस+्एलनआर, 204 पं, व हरि,, (खंन्पी»)। 

. वी, एस, शर्मा वनाम हरियाणा राज्य, 2000(5) एस.एल.आर. 790 VaR. l 

, इंडियन रेलवे ए.एम.ओ. (एडहाक) एसोसियेशन बनाम भारत संघ, 1999(3) एस.एल.जे, 360 कैट, नई दिल्ली। 

. UH. रामचन्द्रन बनाम गोविन्द बल्लभ 1999(5) एसएलआर. 318 (एस्सी) : TTF ae. 1999 एस.सी» 36011 
डब्ल्यू, सी. मोगा वनाम पंजाब राज्य, 1999(5) YUTA 535 एस.सी. : ए-आई-आर« 1999 एस.सी. 38431 

डी.एन. पाण्डेय बनाम उपकुलपति, संस्कृत सम्पूर्णानन्द संस्कृत, विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2000(8) TULAR. 715 इला., (खंपी.)। 
seu. मोंगा वनाम पंजाव राज्य, 2000(2) एस.एल.जे. 17 एसनसी। 

राजन गांधी बनाम अरावती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2000(5) एस-एलआर, 564 राज; यहाँ वी. वी. सिवैयाह बनाम अड्डीकी बाबू, 
1998(6) qudd. 720 का आश्रय लिया गया। 

नेकी राय आदि बनाम अमा राय गोदरा आदि, 2002(4) एस.एल.आर. 124 सू, Fiol 

मुषुमा मुतरेजा वनाम भारतीय संघ आदि, 2001(3) एस.एल.आर« 689 सु«को.। 
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प्रोन्नति जिला न्यायाधीश की वरिष्ठता की संगणना जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति होने के 
दिनांक से की जायेगी। सीधी भर्ती द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्‍त की वरिष्ठता की गणना, जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के पश्चात्‌ दो वर्ष का परिवीक्षाकाल व्यतीत हो जाने के उपरान्त की 
जायेगी और नियुक्ति तिथि से नहीं की जायेगी।' 

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया और प्राप्तांकों के अनुसार पैथालोजी प्रवक्‍ताओं के पदों पर 
चयनित हुए। प्रत्यर्थी को वरिष्ठ दर्शाया गया। सामान्यतः क्योंकि पत्र संख्या 3496 अपीलार्थी को पहले निर्गत 
हुआ और पत्र संख्या 3497 प्रत्यर्थी को बाद में निर्गत हुआ, समिति द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के तथ्यों को 
परावर्त नहीं करेगा। अतः कोई अवैधता नहीं है? 

व्यक्ति प्रथम स्तर पर नियुक्‍त हुए। अनुसूचित जाति के व्यक्ति स्तर 2 और स्तर 3 पर रोस्टर के 
अनुसार प्रोन्नत हुए। वरिष्ठता के चतुर्थ स्तर हेतु रोस्टर नहीं है। कैट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति के व्यक्तियों को सेवावधि के आधार पर वरिष्ठ निर्णीत किया। अनीता सिंह द्वितीय तथा सभरवाल 
के प्रकरण पर विश्वास करते हुए अभिनिर्णीत किया कि सामान्य अभ्यर्थी वरिष्ठता हेतु अह हैं। रोस्टर के 
अनुसार सामान्य अभ्यर्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से, जो कनिष्ठ थे, 
वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेंगे।? 

पद विज्ञापित किया गया। अपीलार्थी का चयन हुआ और उसे वरिष्ठता प्रदान की गई। लेकिन 
एतत्पश्चात्‌ इस तर्क पर कि वह अर्ह नहीं है, स्थगित कर दिया। वह विज्ञापन में वर्णित सभी अईतायुक्त है 
और उचित चयनित हुआ है। उसने परिवीक्षावधि पूर्ण कर प्रोन्नति प्राप्त की। अभिनिर्धारित हुआ कि उक्त 
परिस्थितियों में पिछले दरवाजे से प्रवेश आज्ञापित नहीं किया जा सकता है। आदेश निरस्त कर वरिष्ठता 
आज्ञापित की गई! 

GH स्वास्थ्य सेवाओं में डाक्टरों की तदर्थ अस्थायी नियुक्तियाँ स्पष्ट रिक्‍त स्थानां पर, सक्षम 
अधिकारी द्वारा की गई। उनकी नियुक्तियाँ नियमों के प्रतिकूल नहीं थी। पूत्र में तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों के 
ऊपर पश्चातूवर्ती नियमित नियुक्त व्यक्ति वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रदेश सरकार को सभी 
डाक्टरों की वरिष्ठता उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर निर्धारित करने का निदेश दिया 

वरिष्ठता के अधिकार को निर्णीत करने के सिद्धान्त समानता के सिद्धान्तों से age होने चाहिये! 

खण्डपीठ ने अभिनिर्णीत किया कि याची की वरिष्ठता उसकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि दिनांक 
18-1-1983 के आधार पर निर्धारित की जाय। वरिष्ठता सूची संशोधित की जाय? 

प्रतिनियुक्ति पर आने से पूर्व की सेवाओं की गणना के लिये याची पूर्व से ही वचनबद्ध है। इसलिये उसे 
अब दावा करने से विवंधित किया जाता है कि उसकी परिषद की सेवाओं को वरिष्ठता के उद्देश्य के लिये 
आगणित किया ara 

राज्य सड़क परिवहन निगम समय-समय पर दैनिक वेतनभोगी कण्डक्टरों की नियुक्ति करता है। प्रत्यर्थी/ 
कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नियमित कर्मचारियों के अधिकारों 
के स्तर को प्राप्त करने के वैध अधिकार को प्रमाणित करने में असफल रहे। वरिष्ठता केवल सेवा के 
विनियमितीकरण की तिथि से आगणित की जायेगी न कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में प्रथम 
नियुक्ति से? 


1. महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा एसोसियेशन आदि बनाम हाईकोर्ठ ऑफ जुडीकेयर ऑफ ama, 2002(2) एस+एल»आरः 404 सुःको.। 

2. डॉ. कृपाराम माधुर वनाम उ.प्र. राज्य आदि, 2001(3) एस.एल.आर. 635 सु.को.। 

3. एमजी» वडप्पा नावर तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य आदि, 2001(2) एल.एल.जे. 150 सु.को.। 

4. Ud. अब्दुल मजीद बनाम केरल राज्य आदि, 2002(1) एस«एल-जे- 70 Gale! : 

5. Sle चन्द्रप्रकाश वनाम उ.प्र, राज्य, 2002(8) एस+एल-आर» 439 सुनको, : 2003(2) ई.एस.सी. 124 : 2003 ए.आई.आर. 
Bl. 588 : 2002(10) एस-सी.सीः 710 : 2002(8) सुप्रीम 771 

6. शारदा प्रसाद श्रीवारतव वनाम उ.प्र, राज्य, 2003(3) sume. 1243; 2003(3) Qaae 182; 2003(3) 
diurni. 2106 (इलाः) (खण्डपीठ)। 

7. नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी बनाम सचिव, लघु सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उ.प्र, 2003(1) ई.एस.सी. 642; 2003(1) 
ATA ste 674; 2003(2) एनडब्ल्यूनसी, 1000 (इला,) (खण्डपीठ)। 

8. एस«एस«ए« रिजवी बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 2003 (2) ई, एस» सी 717 (इला, (खण्डपीठ)। 

9. डिवीजनल मैनेजर, Ta. बनाम पो, लक्षमोजी, 2004(3) ई-एस-सी- 397 सु.को.। 
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एक दशक पहले निर्गत हुई वरिष्ठता सूची को, ऐसे विलम्बित स्तर पर चुनौती देना अनुज्ञेय नहीं है।' 

समादेश याचिका संख्या 2605 वर्ष 2002 अर्जुन रवी दास में माननीय न्यायालय ने यह अवधारित 
किया है कि तदर्थ नियुक्तियाँ नियमों के अनुसार नहीं की गई है। अतः तदर्थ नियुक्तियों की सेवावधि को 
वरिष्ठता अथवा प्रोन्नति के उद्देश्य से आगणित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। समादेश याचिका 
संख्या 9940 वर्ष 2001 दिनांक 13-2-2003 में विपरीत विचार है। इसमें अवधारित किया गया है कि याची 
की वरिष्ठता उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निर्णीत होगी। वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाय। 
एनःके, त्रिपाठी का निर्णय असाध्य है। किन्तु अर्जुन रवी का निर्णय विहित कारण कथनयुक्‍त है। इस प्रकार 
यह नहीं काह जा सकता हे कि दो निर्णयो में विरोधाभाष er 

वरिष्ठता के उद्देश्य से अर्हता मापदण्ड नहीं है। विगत सेवावधि मापदण्ड है। प्रत्यर्थी संख्या 3 की 
मौलिक नियुक्ति वर्ष 1983 में हुई, जबकि याचीगण की नियुक्ति पर्याप्त समयोपरान्त 1992 में हुई। अतः 
प्रत्यर्थी की वरिष्ठता के आदेश को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं है।* 

अवधारित किया कि व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों को उपशमन प्रदान करते हुए प्राधिकरण ने रेलवे अधिकारियों 
को वरिष्ठता सूची संशोधित करने का निदेश निर्गत कर त्रुटि की है, क्योंकि प्रभावित पक्ष को पक्षकार नहीं 
बनाया गया। प्रकरण प्रत्यावर्तित किया।* 

भाग सात 
वेतन इत्यादि 

27. वेतनमान--(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो 
अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ में समय अनुमन्य वेतनमान नीचे दिये E— 

पद का नाम वेतनमान 
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फराश, 305-5-330-द०रो०-6-360-द+रो०-6-390 
सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, esa, ठेलामैन, अभिलेख रुपया 
उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद 


(ख) चपरासी/जमादार 315-6-351-दरोऽ-6-363-7-384-8-4 
00-द०रो०-8-440 रुपया। 

(ग) दफ्तरी/जिल्द-साज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर 315-6-351-दःरो०-6-363-7-384-8-4 
00-दःरो०-8-440 रुपया। 

(घ) फर्राश/जमादार 315-6-351-3.31.-6-363-7-384-8-4 
00-द०रो०-8-440 रुपया। 

(S) सफाईकार/जमादार 315-6-351-दरो०-6-363-7-384-8-4 
र 00-द>रो०-8-440 रुपया । 

(च) प्रधान माली 315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-4 


द 00-द०रो०-8-440 रुपया। 
नोट--वेतन समिति द्वारा उपरोक्त वेतनमान संशोधित कर दिए गए हैं। उपरोक्त वेतनक्रम दिनांक 
1-1-1986 से उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा संशोधित किये गये हैं। 


28. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसको प्रथम वेतन 


, राकेश कुमार पाण्डेय वनाम उ.प्र, राज्य, 2005(1) f.m. 709 (इलाः) (खण्डपीठ)। 

फरहत हुसैन आजाद वनाम SM. राज्य, 2005(1) ई,एसःसी» 161 (इलाः) (पूर्णपीठ)। 

श्रीपाल भाटी बनाम उ.प्र राज्य, Ds ई.एसः्सीश 719 (इलाः) (खण्डपीठ)। 

जोगेन्द्र यादव बनाम केन्द्रीय प्रशासनिक , इलाहाबाद, 2007(3).ई०एसःसी० 1705 (gaio) (खण्डपीठ)। 
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वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी 
दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :-- 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी 
अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा-- 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान ग कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार वढ़यी गयी 
अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश दे। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

29. दक्षता रोक पार करने मानदण्ड--किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक 
नहीं दी जायेगी जव तक कि यह न पाया जाय कि उसने घोरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य 
किया है, उसका आचरण अच्दा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित न कर दी जाये। 

भाग आठ 
अन्य उपवंध 

30. पक्ष समर्थन--पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
सिफारिशों पर चाहे, लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता 
के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा। 

31. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्वन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त, व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में 
सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। 

टिप्पणी--सरकार द्वारा किसी विनियम पर अधिभावी होने या उसको परिवर्तित करने या बदलने या 
उसकी अवज्ञा (Ignore) करने की अभिषद्‌ की कोई शक्ति नहीं होती। केवल विशुद्ध कार्यपालक मामलों में 
जहाँ किसी स्पष्ट विनियम का उपबन्ध न हो वह ऐसे मामलों में संकल्प द्वारा वरत सकती है। लेकिन ऐसा 
संकल्प उसे विनियम पर जो किसी विषय पर पूर्णरूपेण लागू होता हो, अधिभावी नहीं हो सकता।! 

32. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट 
मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों से किसी वात के होते हुए भी 
आदेश द्वारा उस सीमा और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें बह मामले में न्यायसंगत और 
साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती 
है या उसे शिथिल कर सकती है। 


संख्या-20/59/1985-कार्मिक-2 
[लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 1986] 
विषय : अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 तथा समूह “घ 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप 
विस्थापित परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति के सम्वन्ध में टीकाकरण। 
महोदय 
उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या जि. स्त.च.स. चयन 85, दिनांक 25 नवम्बर, 1985 के संदर्भ में 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-23/25/1973-कार्मिकः2, दिनांक 15 जून, 1985 में 


1. तपेन्द नाथ राय बनाम कलकत्ता विश्वविद्यालय, ए-आई-आर« 1954 कलकत्ता 141 (143)। 
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भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के सदस्यों को औद्योगिक इकाइयों में नियुक्ति हेतु स्थानीय 
क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अवसर की समानता के आधार पर वरीयता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 

(2) जहाँ तक शासन की नीति को अधीनस्थं कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) 
नियमावली, 1985 तथा समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, सेवा नियमावली, 1985 के परिप्रेक्ष्य में 
कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न है, आपका ध्यान इन नियमावलियों के क्रमशः नियम 12 व 11 के प्रावधानों 
की ओर आकर्षित करते हुये मुझे यह कहना है कि इनमें कुछ अन्य श्रेणियों को इस प्रयोजनार्थ सरकार के 
सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं 
प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः यह स्पष्ट है.कि उक्त नियमों के 
अन्तर्गत भर्ती के समय भूमि अध्यापित के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध 
में शासनादेश संख्या 23/25/1973 कार्मिक-2, दिनांक 15 जून, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने में 
कोई कठिनाई नहीं है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

भवदीय 
रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव 
संयुक्त सचिव। 


सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 19857 

1. संक्षिप्त नाम--(क) नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 कही 
जायेगी। 

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. परिभाषाएँ--(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में--- 

(क) ऐसे समूह 'घ' (पूर्ववर्ती चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय 
प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, “लेखा अधिकारी” का तात्पर्य सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी से 
और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी से हे जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 
अभिदात के समान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो; 

(ख) “परिलब्धि” का तात्पर्य-यदि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपलब्धि हो तो उसके सिवाय, 
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान से है और 
इसके अन्तर्गत वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान, यदि देय हो, पर देय समुचित महँगाई वेतन और 
बाह्य सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन के प्रक्रार का कोई परिश्रमिक भी है; 

(ग) “परिवार” का तात्पर्य--(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी था पत्नियों 
और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है। 

परन्तु यदि अभिदाता यह सावित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक्‌ कर दी गयी है या 
उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो 
उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्बन्धित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा 
जायेगा जब तक कि अभिदाता वाद में लिखित रूप से लेखाधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार at 
सदस्य समझी जाती रहेगी; | 

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र, की 
विधवा या विधवाओं और संतान से है। 

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से अपने पति को 
अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों में जिनसे यह 
नियमावली संबंधित हो, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता वाद में 
ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करे। 


1. अधिसूचना संख्या सा.-4-1890/दस-1985 दिनांक 29.10.1985 द्वारा विख्यापित एवं उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश 
विधांयी प्रशिष्ट भा-4-खण्ड (क) दिनांक 29 अक्टूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


emma 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
. भाग-2] सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 431 


टिप्पणी---“संतान” का तात्पर्य धर्मज संतान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ दत्तक ग्रहण अभिदाता 
पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक संतान भी है। 

` (घ) “निधि” का तात्पर्य सामान्य भविष्य निधि से है 

(ङ) “छुट्टी” का तात्पर्य फाईनेन्शियल हैण्डवुक, खण्ड 2 भाग 2 से 4 में यथा उपवन्धित किसी प्रकार 
की छुट्टी से है, 

(च) “उपक्रम” का तात्पर्य निम्नलिखित से है--- 

(एक) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियमित परिनियम - 
निकाय, 
(दो) कम्पनी अधिनियिम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत सरकारी कम्पनी, 
(तीन) उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत 
स्थानीय प्राधिकारी, | 
(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक संगठन जो पूर्ण 
या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, 

(छ) “वर्ष” का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है! 

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किसी अन्य पद को जो या तो भविष्य निधि अनिधनियम, 1925 
(अधिनियम संख्या 19 सन्‌ 1925) में या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 में परिभाषित हो, 
उपयोग उनमें परिभाषित भाग के अनुसार किया गया है। 

(3) इस नियमावली में दी गयी किसी बात का प्रभाव यह नहीं समझा जायेगा कि उसमें इसके पूर्व यथा 
विद्यमान भविष्य निधि के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है या किसी निधि का गठन किया जा रहा है। 

संक्षिप्त टिप्पणी ie कर 

संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये लोक सेवाओं की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जाना है। 

संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की 

शर्तों सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार प्रदेश के राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करें, को है। 
उक्त अनुच्छेद 309 में निम्नवत प्रावधान है। 

इस संविधान के उपबन्धो के अधीन रहते हुये समुचित विधान मण्डल के अधिनियम या किसी राज्य के 
कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शतो 
का विनियमन कर सकेगा। : 

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
इस निमित उपबंध नहीं किया जाता है तब तक यथा स्थिति संघ के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और 
पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे और राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित 
सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे ऐसी सेवाओं और 
पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा का विनियम करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षप 
होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे।' 

भारत के संविधान 309 के अनुच्छेद के अन्तर्गत बनाये गये नियम प्रशासनिक आदेशों द्वारा संशोधित 

नहीं किए जा सकते न ही प्रशासनिक आदेशों द्वारा इसे पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। ऐसे भी 
hos विनियमित नहीं किए जा सकते जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का अतिक्रमण होता 
| 


3. निधि का गठन---(1) निधि भारत में रुपयों में रखी जायेगी। 


1. आईब्सी-ए-आर« बनाम सतीश कुमार, 1998(2) एस+्एल>आर, सुप्रीम कोर्ट 808; यूनियन आफ इण्डिया बनाम तुषार रंजन 
मोहन्ते, 1999(4) एस.एल.आर, 475 सुप्रीम कोर्ट; ए.एस, परमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 1998(5) एस.एल.आर. सुप्रीम 
कोर्ट 3071 


2. एन्आईआर. 1964 एस.सी, 6001 1 
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(2) इस नियमावली के अधीन निधि में जमा की गयी समस्त धनराशि सरकार की पुस्तिकाओं में “सामान्य 
भविष्य निधि” नामक लेखा में जमा की जायेगी। ऐसी धनराशियाँ जिनका भुगतान इस नियमावली के अधीन 
भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने के पश्चात्‌ छः मास के भीतर नहीं लिया गया हो, 

वर्ष के अन्त में “निपेक्ष” अन्तरित कर दी जायेगी और उसके सम्बन्ध में निपेक्षों से संबंधित सामान्य 
नियम लागू होंगे। 

l[4. पात्रता की शर्ते--संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियां से भिन्न 
समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक 
जारी रहने की सम्भावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे : 

परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्‌ सेवा में प्रवेश करता है, निधि में 
अभिदान नहीं करेगां। 

टिप्पणी 1--शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस “थम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक 
समझा जायेगा। 

टिप्पणी 2--ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत भिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी है) 
जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक 
तक जारी रहने ळी सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, निधि में अभिदान करेंगे। 

टिप्पणी 3--जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये वैसे ही कार्यपालक 
प्राधिकारियां को चाहिये कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे dl 

5. नामांकन--(1) अभिदाता निधि का सदस्य बनते समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन 
प्रस्तुत करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा जो उस 
धनराशि के देय होने के पूर्व या देय हो जाने पर भुगतान न होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दिशा में निधि में 
उसके नाम जमा हो : | 

परन्तु कोई अभिदाता जिसका नामांकन करने के समय परिवार हो, ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार 
के सदस्य या सदस्यो के पक्ष में ही करेगा। 

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अन्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में जिसमें वह निधि का सदस्य बनने के 
पूर्व अभिदान कर रहा था, अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन को, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा 
धनराशि निधि में उसके जमा में अन्तरित कर दी गयी हो, इस नियम के अधीन सम्यक्‌ रूप से किया गया 
नामांकन तब तक समझा जायेगा जब तक कि यह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं करता। 

(2) यदि अभिदाता इन नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह 
नामांकन में प्रत्येक नामांकिती को दये धनराशि या अंश को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि सम्पूर्ण 
धनराशि का जो किसी भी समय निधि में उसके नाम जमा हो, समावेश हो जाये। 

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में होगा। यह प्राधिकारी जिसे नामांकन प्रस्तुत 
किया जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह नियमानुसार है और उसकी प्राप्ति सूचना उसके द्वारा स्वीकार की 
जायेगी। यदि नामांकन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाये तो उसे ठीक करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए 
अभिकर्ता को लौटा दिया जायेगा। जब नामांकन स्वीकार कर लिया गया हो तब उसके सम्बन्ध में अपेक्षित 

` प्रविष्टियाँ अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में समुचित स्थान पर दर्ज की जायेगी और उस पर 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा। नामांकन अभिदाता के सामान्य 
भविष्य निधि पास बुक से बाँधकर रखा जायेगा और जव उसका किसी दूसरे विभाग या कार्यालय को 
स्थानान्तरण हो जाये तब उसकी समान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ-साथ नामांकन पास बुक में इस 
आशय की प्रविष्टि करने के पश्चात्‌ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा 
और उसकी प्राप्त की सूचना भी उस कार्यालय से प्राप्त की जायेगी। , 

(4) अभिदाता किसी. भी समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर 

सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक रूप से इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया 
नया नामांकन भेज सकता È! 


1. अघिः d. सा-3470/दस-2005-301(9)-05 दिनांक 7 अप्रैल, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित जो 1.42005 से लागू। 
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(5) अभिदाता नामांकन में निम्नलिखित व्यवस्था कर सकता है--- 

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामांकिती की अभिदाता के पूर्व मृत्यु की दशा में, उक्त नामांकिती को प्रदत्त 
अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जायेगा जैसा नामांकन में विनिर्दिष्ट किया 
जाये, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि ऐसा या ऐसे अन्य व्यक्ति यदि अभिदाता के परिवार में अन्य 
सदस्य हों, तो ऐसा या ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे और जहाँ अभिदाता इस नियम के अधीन 
एक से अधिक व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामांकिती 
को देय सम्पूर्ण धनराशि का समावेश हो जाये। 

(ख) नामांकन में विनिर्दिष्ट कोई आकस्मिकता होने की दशा में वह अविधिमान्य हो जायेगा : 

परन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता को कोई परिवार न हो तो वह नामांकन में यह व्यवस्था 
करेगा कि बाद में उसका परिवार हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा : 

परन्तु यह और कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक सदस्य हो तो वह 
नामांकन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अधीन वैकल्पिक नामांकिती को प्रदत्त अधिकार उसके 
अपने परिवार में बाद में अन्य सदस्य या सदस्यों के शामिल हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा। 

(6) ऐसे नामांकिती की जिसके सम्वन्ध में उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामांकन में कोई 
विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, मृत्यु होने पर या ऐसी किसी घटना के घटने पर जिसके कारण नामांकन 
उपनियम (5) के खण्ड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाये, अभिदाता तुरन्त 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन रद करते हुए लिखित सूचना भेजेगा साथ में इस नियम के उपवन्धों 
के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा। 

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने को दी गयी प्रत्येक सूचना, जहाँ तक 
यह विधिमान्य हो, उस दिनांक को प्रभावी होगा, जिस दिनांक को वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त 
हो। 

टिप्पणी---इस नियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो शब्द “व्यक्ति” या “व्यक्तियों” के 
अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यक्तियों का संगम या निकाय भी है चाहे वह निगमित हो या नहीं। 

6. अभिदाता का लेखा--(1) प्रत्येक अभिदाता के नाम एक लेखा खोला जायेगा जिसमें निम्नलिखित 
दर्शाया जायेगा--- 

(एक) उसका -अभिदान, 
(दो) ऐसी अन्य धनराशि जैसी सरकार समय-समय पर करने के लिए विनिश्चित करे, 
(तीन) अभिदान पर नियम 11 द्वारा यथा उपवन्धित व्यक्ति, 
(चार) अभिदान नियम 12 द्वारा यथा उपवन्धित वोनस, 
(पाँच) निधि से अग्रिम और आहरण। 

नियमावली में लागू होने के पूर्व अभिदाता के भविष्य निर्वाह लेखे में नियम के अन्तर्गत या शासनादेश 
के अनुसार जमा की गयी धनराशि ऐसे ही समझी जाएगी मानो उस समय यह नियमावली लागू थी। 

7. अभिदान की शर्तें और दरें--(1) अभिदाता उस अवधि को छोड़कर जब वह निलम्बित हो, 
निधि में मासिक रूप में अभिदान करेगा : 

परन्तु जव अभिदाता पुनः स्थापन पर निलम्बन की अवधि का पूरा वेतन प्राप्त करता है तो वह उस 
अवधि के लिये देय बकाया अभिदान एक मुश्त या किश्तों में, जैसा अवधिरित किया जाये, करेगा। अन्य 
स्थितियों में अभिदांता अपने विकल्प पर, निलम्वन की अवधि के लिए देय बकाया अभिदान का भुगतान एक 
Wed में या किश्तों में जैसा अवधारित किया जाये, कर सकेगा : | 

परन्तु यह और कि अभिदाता ऐसी छुट्टी के दौरान जिसके लिए या तो कोई छुट्टी वेतन न मिले या आधा 
वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिले, अपने विकल्प पर चाहे तो अभिदान नहीं करेगा। 

(2) अभिदाता उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने 
चयन की सूचना निम्नलिखित रीति से दे 
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(क) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपने निजी वेतन बिलों का आहरण करता हो तो वह छुट्टी 
पर जाने के पश्चात्‌ तैयार किये गये अपने प्रथम वेतन विल में अभिदान के मद्दे पर कोई 
कटौती न करके, 

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं हें जो अपने निजी वेतन faci का आहरण करता हो तो वह 
छुट्टी पर जाने के पूर्व अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना द्वारा, सम्यक और समय से 
सूचना न देने पर यह समझा जायेगा कि उसने अभिदान करने का चुनाव कर लिया है। इस 
उपःनियम के अधीन अभिदाता द्वारा दी गयी सूचना अन्तिम होगी। 

(3) अभिदाता जिसने नियम 24 के अधीन निधि में अपने नाम से जमा धनराशि का आहरण कर लिया 

है ऐसे आहरण के पश्चात्‌ निधि में अभिदान नहीं करेगा जव तक कि वह छुट्टी से ड्यूटी पर न लौट आये। 

(4) उपःनियम (1) में किसी वात के होते हुए भी--- 

(क) अभिदाता की सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्व उसके अन्तिम छः मास के वेतन से निधि में 
अभिदान के लिये कोई कटौती नहीं की जायेगी। 

(ख) अभिदाता उस मास के लिए जिसमें वह सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता पर से भिन्न अन्य रूप से 
सेवा का त्याग करता है, तव तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जव तक कि वह उक्त मास के 
प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त मास के लिये अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना 
कार्यालयाध्यक्ष को न दे दे। 

8. अभिदान की धनराशि--(1) after की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन 
रहते हुए निर्धारित की जायेगी कि धनराशि 10 प्रतिशत से कम और उसकी परिलव्धियाँ धनराशि से अधिक 
नहीं होंगी और पूर्ण रुपयों में व्यक्त की m 

(2) उपःनियम (1) के प्रयोजनार्थ अभिदाता की उपलब्धियाँ निम्नलिखित होंगी--- 

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में था, वह परिलब्धि 
जिसका यह उस दिनांक को हकदार था। 

परन्तु 

(एक) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को ड्यूटी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान after करने का 
उसने चुनाव किया था या उक्त दिनांक को निलम्वित था तो उसकी परिलब्धि पर वह 
परिलब्धि होगी जिसका वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के पश्चात्‌ प्रथम दिन का हकदार था, 

(दो) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त दिनांक को छुट्टी 
पर था, और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अपने अभिदान न करने का 
चुनाव किया हो तो उसकी परिलव्धि वह परिलव्धि होगी जिसका वह हकदार होता, यदि वह 
भारत में ड्यूटी पर होता, 

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूववर्ती ad के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, उसकी 
परिलब्धि ऐसी परिलव्धि होगी जिसका वह निधि का सदस्य बनने ay दिनांक का हकदार था। 

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष में अपने मासिक अभिदान की धनराशि के निर्धारण की सुचना निम्नलिखित 

रीति से देगा--- j i 

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को ड्यूटी पर था, तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के 
अपने वेतन बिल से इस निमित्त कराये, 

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने 
का उसने चुनाव किया हो या उस दिनांक को निलम्बित था तो कटौती द्वारा जिसे वह अपनी 
ड्यूटी पर लौटने के पश्चात्‌ अपने प्रथम वेतन बिल से इस निमित्त कराये, 

(ग) यदि उसने वर्ष के दौरान पहली या सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो तो कटौती द्वारा जिसे वह 
उस मास के लिए जिसके दौरान वह निधि का सदस्य बने, अपने वेतन विल से इसे निमित्त . 
कराये, 

(घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहे और ऐसी छुट्टी के 

दौरान अभिदान करने का उसने चुनाव किया हो तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के लिये 
अपने वेतन बिल से कराये, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 435 


(s) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को किसी उपक्रम में वाह्य सेवा पर था तो चालू वर्ष में अप्रैल 
मास के लिए अभिदान के मद्दे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में धनराशि 
जमा करके या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को धनराशि अग्रसारित करके। 

(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि की--- 

(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक वार कम किया जा सकता है 

(ख) वर्ष के दोरान दो-चार वार बढ़ाया जा सकता है 

परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम कर दी जाये तो वह उस नियम (1) में विहित न्यूनतम 

से कम नहीं होगी। 

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिए विना वेतन के छुट्टी पर या 

अर्द्ध वेतन या अर्ळ औसत वेतन पर छुट्टी पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव 
किया हो तो इस वेतन की धनराशि दूसरी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या के जिसके अन्तर्गत ऊपर 
निर्दिष्ट छुट्टी, यदि कोई हो भी है, अनुपात में होगा। 

शासनादेश---समता समिति उत्तर प्रदेश (1989) का प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियों के कार्यान्वयन 

के फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं से न्यूनतम 10 की दर से 
अभिदान की वसूली किए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या सा--4-1393- 10-85-511/88 दिनांक 15.12 
1989 निम्नवत्‌ है--- 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि समता समिति द्वारा दिनांक 1.1.1986 पुनरीक्षित 
वेतनमानों में सरकारी सेवकों से उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में वेतन के 
न्यूनतम 10 प्रतिशत के नियमित अभिदाता की वसूली शासकीय संकल्प संख्या-बी.आर» 
12246/एस-59(एम)/1988 दिनांक 14 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-6 के अनुसार दिनांक 1.7.1988 से किये 
जाने के राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं। उक्त तिथि के पूर्व की अवधि (अर्थात्‌ 1.1.1986) 
से 30.6.1989 तक के लिए नियमित अभिदान की कटौती पुराने वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर ही 
की जायेगी। 

9. बाह्य सेवा या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण---जब अभिदाता का स्थानान्तरण 
बाह्य सेवा में कर दिया जाये या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाये तो वह निधि के नियमों 
के अधीन उसी प्रकार रहेगा मानो उसका इस प्रकार स्थानान्तरण नहीं किया गया हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर 
नहीं भेजा गया Il 

10. अभिदान की वसूली--(1)जव परिलब्धियों का आहरण भारत में किसी सरकारी कोषागार से या 
भारत के बाहर संवितरण के किसी प्राधिकृत कार्यालय से किया जाये तव अभिदान और अग्निमों की वसूली 
स्वयं परिलव्धियां से की जायेगी। 

(2) (क) जब कोई अभिदाता उत्तर प्रदेश में स्थित किसी उपक्रम में बाह्य सेवा पर हो तो उपर्युक्त aui 
की quei प्रतिमाह ऐसे उपक्रम द्वारा की जायेगी और उसे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक 
में जमा किया जायेगा। 

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थिति किसी उपक्रम में प्रति-नियुक्ति पर अभिदाता के होने की दशा में, उक्त 
Aui की वसूली प्रतिमाह उस उपक्रम द्वारा की जायेगी और भारतीय स्टेट बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा 
अधिकारी को भेज दी जायेगी। 

(ग) जब अभिदाता किसी अन्य संस्था में बाह्य सेवा पर हो तब बाह्य नियोजक या अभिदाता प्रतिमास 
उक्त देयां को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा करेगा, यदि संस्था उत्तर प्रदेश मे 
स्थित हो या देयों को प्रतिमास भारतीय स्टेट बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजेगा, यदि संस्था 
उत्तर प्रदेश के बाहर स्थिति हो। 

टिप्पणी---जब देयों को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक मे जमा किया जाये तो यह 
सुनिश्चित किया जाना चहिये कि अभिदाता का लेखा संख्या और अन्य सुसंगत विशिष्टियाँ सही भरी जायें। 
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(3) यदि अभिदाता उस दिनांक से जिस दिनांक को उससे निधि का सदस्य बनने की अपेक्षा की जाये 
अभिदान करने में विफल होगा। वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में, नियम 7 में जैसा उपबन्धित है उससे 
अन्यथा व्यतिक्रम करता हो तो अभिदान के बकाये के मद्दे निधि में कुल धनराशि का भुगतान अभिदाता द्वारा 
तुरन्त कर दिया जायेगा या व्यतिक्रम करने पर उसकी वसूली उसकी परिलब्धियों से किस्तों में या अन्य प्रकार . 
से जैसा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये, कटौती करके की जोयगी। 

11. ब्याज (Interest)—(1) उपनियम (5) के उपवन्धो के अधीन रहते हुए, सरकार अभिदाता के 
लेखे में जमा करके ऐसी दर पर जैसी प्रतिवर्ष भारत द्वारा अवधारित की जाये, व्याज का भुगतान करेगी। 

(2) (क) प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के लेखे में व्यांज-में निम्नलिखित रीति से जमा 
किया जायेगा--- 

(एक) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर चालू वर्ष की 
समाप्ति तक, 
(दो) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक के पश्चात्‌ लेखे में जमा समस्त धनराशि पर जमा के दिनांक 
से चालू वर्ष की समाप्ति तक, 

(ख) चालू वर्ष के दौरान निकाली गयी किसी धनरीश पर उस मास के जिसमें ऐसी धनराशि निकाली 
गयी थी, प्रथम दिन में चालू वर्ष के अन्त तक कोई व्याज अनुमन्य नहीं होगा। 

(ग) उपर्यक्तानुसार अवधारित व्याज की धनराशि पूर्ण रुपयों में न न हो तो, उसे निकटतम पूर्ण रुपये में 
पूर्णाकित किया जायेगा, पचास पैसे से कम रुपये के किसी भाग को छोड़कर दिया जायेगा और किसी अन्य 
भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा। 

स्पष्टीकरण---पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के नाम जमा धनरीश के अन्तर्गत ऐसे 
पूर्ववर्ती वर्ष के लिये देय वोनस, यदि कोई हो, की धनराशि भी है: 

परन्तु जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी हो तो EH उपनियम के अधीन उस पर व्याज, 
यथास्थिति, चालू वर्ष के प्रारम्भ से या जमा के दिनांक तक जव अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो 
गयी हो तो इस उपनियम के अधीन उस पर ब्याज, यथास्थिति, चालू वर्ष के प्रारम्भ से या जमा के दिनांक 
तक जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी, की अवधि के सम्बन्ध में ही जमा किया जायेगा। 

(3) इस नियम में परिलव्धियों से वसूली के मामले में जमा के दिनांक को उस मास के जिसमें वह वसूल 
किया जाय प्रथम दिन समझा जायेगा--- 

परन्तु जहाँ अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और ei के आहरण में विलम्ब हुआ हो और 
परिणामस्वरूप निधि में उसके अभिदान की वसूली में विलम्व हुआ हो तो वहाँ ऐसे अभिदान पर ब्याज उस 
मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन देय था, इस बात को दृष्टि में 
लाये विना कि वह वास्तव में किस माह में आहरित किया गया था : 

परन्तु यह और कि जहाँ किसी मास की परिलव्धियों का आहरण और वितरण उसी मास के अन्तिम 
कार्य दिनांक को किया जाये, वहाँ जमा का दिनांक उसके अभिदानों की वसूली के मामले में अनुवर्ती मास का 

` प्रथम दिन समझा जायेगा। 

(4) नियम 20, 21 या 22 के अधीन भुगतःन की जाने वाली किसी धनराशि के अतिरिक्त उस पर उस 
मास के, जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाये, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक का व्याज भी, उस व्यक्ति को 
जिसको ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाना हो, देय होगा : 

परन्तु जहाँ नियम 24 के उपनियम (4) और (5) के अधीन अपेक्षित आवेदन पत्र सभी प्रकार पूरा 
करके दावा की गयी धनराशिं के देय होने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात्‌ कार्यालवाध्यक्ष या 
विभागाध्यक्ष को, जिसका कर्त्तव्य उस लेखा अधिकारी को अग्रसारित करना है, प्रस्तुत किया जाये वहाँ व्याज 
केवल उस मास के जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाये, पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक या उस मास के 
जिसमें ऐसी धनराशि देय हो गयी, पश्चात्‌ वारहवें मास की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, देय 

होगी, सिवाय उस स्थिति के जिसमें सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के संतोषानुसार यह साबित हो 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rnd ar zm 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 437 


जाये कि उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने में विलम्ब आवेदक के नियन्त्रण से परे की परिस्थितियों के कारण 
हुआ धा और ऐसे मामले में इस परन्तुक के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। 

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे अभिदाता को जो किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो, ऐसे उपक्रम में वाद 
में भूतलक्षी दिनांक से आमेलित कर लिया जाये, तव अभिदाता के निधि में सचित धनराशि पर देय व्याज 
की गणना करने के प्रयोजनाथ अंपालन सम्वन्धी आदेश के जारी करने के दिनांक को ऐसी दिनांक समझा 
जायेगा जव अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी। 

(5) अभिदाता के लेखा में व्याज जमा नहीं किया जायेगा यदि वह आहरण एवं वितरण अधिकारी को 
यह सूचति करे कि वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता है किन्तु यदि वह वाद में व्याज की माँग करे तो उसे 
उस वर्ष के जिसमें वह उसकी माँग करता है प्रथम दिनांक से जमा किया जायेगा। 

(6) यदि यह पाया जाय कि अभिदाता ने निधि से आहरण के दिनांक को अपने खाते में जमा धनराशि 
से अधिक धनराशि निकाली हो तो अति आहरित धनराशि का प्रतिदान, भले ही अति आहरण निधि से 
किसी अग्रिम या अंतिम निष्कासन के दौरान किया गया हो, उस पर व्याज सहित उसके द्वारा किया जायेगा, 
या व्यतिक्रम करने पर, अभिदाता की परिलव्धियाँ या अन्य Gub से कटौती करके उसकी वसूली करने का 
आदेश दिया जायेगा। यदि अभिदाता अव भी सेवा में है तो साधारणतया धनराशि का प्रतिदान उसके द्वारा 
किया जायेगा या उससे एकमुश्त वसूल किया जायेगा किन्तु यदि वसूली की जाने वाली कुल धनराशि 
अभिदाता की परिलव्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियों की सेवा निवृत्ति के पूर्व वनी अवधि को ध्यान 
में रखते हुए मासिक किश्तों में, जैसा अवधारित किया जाये, की जा सकती है। ऐसे अभिदाता के मामले में 
जो अव सेवा में न हो उसके द्वारा व्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि का प्रतिदान किया जायेगा या उससे एमकुश्त 
वसूल की जायेगी। आहरण के समस्त मामलों में जहाँ अति आहरित धनराशि या उसके भाग को व्याज सहित 
अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता वहाँ उसकी वसूली भू-राजस्व के वकाये की भाँति की जायेगी। 
अति आहरित धनराशि को, वसूली के पश्चात्‌, सम्वद्ध विभाग के प्राप्ति शीर्षक के अधीन सरकारी लेखे में 
जमा किया जायेगा। 

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट अति आहरित धनराशि पर ली जाने वाली व्याज की दर पर उपनियम 
(1) के अधीन भविष्य निधि अतिशेष पर व्याज की सामान्य दर से 272 प्रतिशत अधिक होगी। अति 
आहरित धनराशि पर वसूल किये गये व्याज को शीर्षक “849-व्याज प्राप्तियाँ-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार 
की व्याज प्राप्तियाॉ-अन्य विविध ऋणों पर व्याज“ के अन्तर्गत उप शीर्षक “भविष्य निधि से अति आहरण 
पर व्याज” में सरकारी लेखे में जमा किया जायेगा। 

(8) यदि नियम 23 के अधीन कोई अधिक या गलत भुगतान कर दिया जाय तो इस प्रकार भुगतान 
की गयी धनराशि को व्याज सहित जैसा कि ऊपर उपनियम (6) में उल्लिखित है मृत अभिदाता की 
परिलव्धियों या अन्य Gub से वसूल किया जायेगा और उसे उपयुक्त उपनियम में निहित रीति से सरकारी लेखों 
में जमा किया जायेगा। यदि ऐसा कोई देय न हो या अधिक भुगतान की गई धनराशि को पूर्ण वसूली उससे 
नहीं की जा सकता हो देय धनराशि की वसूली, यदि आवश्यक हो, उस व्यक्ति से जिससे अधिक या गलत 
भुगतान प्राप्त किया हो, भू-राजस्व में वकाये की भाँति की जायेगी। 

टिप्पंणी-नियम 20 के अधीन अग्रिम/आहरण अन्तिम भुगतान/भुगतान के लिए समस्त अनुरोधों की 
ध्यान से संवीक्षा की जायेगी और ऐसे मामले में जहाँ अधिक भुगतान हुआ हो, उत्तरदायित्व निर्धारित किया 
जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो, प्रशासनिक और लेखा प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की 
जायेगी। 

संक्षिप्त टिप्पणी--भविष्य निर्वाह निधि में जमा की गयी धनराशि पर वर्ष 1985-86 में 10 प्रतिशत 
व्याज दिया जाता था। वर्ष 1986-87 में व्याज की दर 12 प्रतिशत कर दी गयी है। वर्तमान में भी 12 
प्रतिशत की ही दर से व्याज का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक की 
अवधि में अभिदाता द्वारा जमा की गयी धनराशि पर लेखा पर्चा जो महालेखाकार उत्तर प्रदेश के कार्यालय 
दारा तैयार की जाती है उसमें व्याज की धनराशि भी दर्शायी जाती है। 

12. प्रेरक बोनस योजना--(1) ऐसा अभिदाता जिसने निधि में अपने जमा खाते में जमा धनराशि 

से किसी धनराशि का प्रत्याहरण नियम 13 में अधीन अग्रिम या नियम 16 के अधीन प्रत्याहरण के रूप में 
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पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान न किया हो तो वर्ष के अन्तिम दिनांक को अपना नाम जमा सम्पूर्ण अतिशेष पर 
एक प्रतिशत की दर पर बोनस का हकदार होगा। 

(2) अतिशेष जिस पर वोनस की गणना की जायेगी वह अतिशेष होगा जो तीन वर्ष की अवधि के 
अंतिम वर्ष के अंतिम दिनांक को उक्त अंतिम वर्ष का व्याज जमा करने के पश्चात्‌ हो। 

(3) इस प्रकार संगणित बोनस को निकटतम सम्पूर्ण रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा, रुपये में पचास 
पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना 
जायेगा। यह वोनस अभिदाता के लेखा में उसके नाम अतिशेष पर व्याज के अतिरिक्त जमा किया जायेगा। 

(4) बोनस तव अनुमन्य होगा जब अभिदाता नियमित रूप से पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान निधि 
अभिदान कर रहा हो, सिवाय उस स्थिति के जहाँ इस नियमावली के अधीन संक्षिप्त पर्याय के लिए अर्थात्‌ 
जब वह बिना वेतन के या अर्द वेतन पर छुट्टी पर हो या निलम्वन के अधीन हो, अभिदान के अस्थायी 
निलम्बन की अनुज्ञा दी गयी हो। 

(5) वोनस की गणना करने के प्रयोजनार्थ वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से होगा। किन्तु यदि अभिदाता 
वर्ष के मध्य में निधि का सदस्य बनता है या सेवा का त्याग करता है तो निधि का सदस्य बनने के वर्ष को 
और सेवा का त्याग करने के वर्ष को पूर्ण समझा जायेगा। 

(6) बोनस की धनराशि को मुख्य शीर्घक “249 व्याज भुगतान-ग-लघु वचत पर व्याज भविष्य निधि 
आदि” के अधीन गौण शीर्षक “भविष्य निधि अभिदाताओं को प्रेरक वोनस” के अधीन जमा किया जायेगा। 

13. निधि से अग्रिम--(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के विवेक पर, उपनियम 
(2), (3), (4), (6) या (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके 
खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है। 

टिप्पणी---आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र परिशिष्ट “क” में दिये गये हैं। 

(2) कोई अग्रिम तव तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जव तक स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान न हो 
जाये कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ उसको न्यायोचित ठहराती हैं और कि उसका व्यय निम्नलिखित 
उद्देश्यों पर न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात्‌ 

(एक) वीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के सम्बन्ध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहाँ, आवश्यक हो, 
अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का 
यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति पर; 

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, अभिदाता उसके 
परिवार के सदस्यों या उस पर वास्त्रविक रूपसे आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित 
दशाओं पर यात्रा व्यय भी है अर्थात्‌ 

(क) हाईस्कूल स्तर के वाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए 
भारत के वाहर शिक्षा, और 
(ख) हाईस्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशोषित 
पाठ्यक्रम 
(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुळूल पैमाने पर आवद्धकर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता 
द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्वन्ध में भी उसके परिवार के 
सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या 
अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो, 
(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति 
. द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधि कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति पर, 
(पाँच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथाकथित पदीय 
कदाचार के सम्बन्ध में जाति में अपना प्रतिवाद करने के लिए किसी विधि व्यवसायी को 
नियुक्त करे, 
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(छ) गृह या गृह स्थान के लिए या उसके निवास के लिए गृह निर्माण या उसके गृह के 
पुनर्निर्माण, मरम्मत या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिए या गृह निर्माण योजना 
जिसके अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना भी है के अधीन किसी विकास प्राधिकरण 
स्थानीय निकाय, आवास परिषद या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसके गृह स्थान 
या गृह आवंटन के लिये भुगतान करने के लिए व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर, 

1[(सात) अभिदाता के स्वयं के उपयोग के लिये मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी 
है), साईकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम, कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन, टेलीविजन सेट या निजी कम्प्यूटर की लागत के 
व्यय की पूर्ति पर; 

(3) स्वीकृति प्राधिकारी अग्रिम देने के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करेगा। 

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्निम--- 

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें 
से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या 
(दो) तब तक नहीं किया जायेग, जव तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमा का अंतिम प्रतिपादन करने 
के पश्चात्‌ कम से कम वारह मास व्यतीत न हो जाये। 

परन्तु जव तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेतित सूची अग्रिम धनराशि का योग 
प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि में अधिक न हो तव तक द्वितीय अग्रिम 
या अनुवर्ती अग्रिमों को स्वीकृत के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे अग्रिम अनुसूची 
के पैरा एक में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की 
पूर्ति न होती हो। 

स्पष्टीकरण---इस परन्तुक में पद “पहले से दी गई किसी अग्रिम धनराशि” का तात्पर्य वास्तव में दी 
गयी धनराशि या धनराशियों से है न कि किसी प्रतिदान के पश्चात्‌ विद्यमान अतिशेष। 

(5) जव किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किस्त के प्रतिदान की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के अधीन 
कोई अग्रिम स्वीकृत किया जाय तब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किए गये शेप की इस प्रकार स्वीकृति 
अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की feed संहत धनराशि के निर्देश में होगी। 

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निवारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में 
जमा धनराशि पर सम्यक्‌ ध्यान देगा। जव कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पास बुक या नियम 
27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा 
अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य सहित निधि, में अपने जमाखाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम 
प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृत कर सकता 
है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृत किसी अग्रिम या सत्वाहरण को ध्यान में 

रखेगा। अग्रिम की स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि संख्या अवश्य इंगित होनी चाहिए और उसकी एक प्रति 


सामान्य भविष्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं विवरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी 
पुष्ठांकित की जायेगी। 


(7) साधारणतया अभिदाता की कोई अग्रिम उसकी सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः 
मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृत अपरिहार्य 
हो उसे स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृत प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा 
कि ऐसी स्वीकृति समूह “घ” के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के 
मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालयों ओर लेखा अधिकारी को तुरन्त दे दी जाये और उसकी प्राप्ति की 
सूचना उनसे अविलम्व प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि 
अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्त के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी तो सम्यक्‌ रूप से 


1. अधिसूचना संख्या जी-2-245/दस-2010-502-85 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2010 द्वारा संशोधित किया गया जो उ.प्र, 
असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 04 अगस्त, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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उसका समायोजन नियम 24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हो, अधीन 
उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा। 

14. अग्रिमों की वसूली---(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की 
संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे किन्तु ऐसी वारह से कम जब तक अभिदाता ऐसा न 
चाहे और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम 13 के उपनियम 
(4) के अधीन अभिदाता के तीन मांस के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तों की संख्या 
निर्धारित कर सकता है जो चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी मामले में छत्तीस से अधिक नहीं है। प्रत्येक 
मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि feet ऐसी रीति सें निर्धारित की जायें कि अग्रिम की समस्त 
धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता के दिनांक 7 gdadt छ: मास तक 
वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता 
है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी, ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि को यदि 
आवश्यक हो तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 

(2) वसूली नियम 10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया 
गया हो अनुवर्ती मास के लिए वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जव अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त 
कर रहा हो या किसी कलेण्डर मास में उस दिन या इससे अधिक के लिये छुट्टी पर हो जिसमें न तो कोई छुट्टी 
वेतन मिलता हो और न यथास्थिति, आधा वेतन के बरावर छुट्टी वेतन या अर्द औसत वेतन मिलता हो तब 
वसूली सिवाय अभिदाता की सम्पत्ति के नहीं की जायेगी। अभिदाता को दिये गये वेतन के किसी अग्रिम की 
वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा 
स्थगित की जा सकती है। 

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता की स्वीकृति से किया गया हो और उसके द्वारा आहरित कर लिया गया 
हो और वाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाये तो प्रत्याहत धनराशि का सम्पूर्ण या 
अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा और ऐसा करने पर स्वीकृति प्राधिकारी 
द्वारा अभिदाता को परिलव्धियों में एक usq या बारह से आनधिक ऐसी मासिक किस्तों में जैसा किसी 
अग्रिम को जिसके दिये जाने के लिए नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हो, 
स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिया 
जायेगा। 

15. अग्रिम का दोषपूर्ण उपयोग--इस नियमावली में किसी वात के होते हुए भी यदि स्वीकृति 
प्राधिकारी का समाधान हो जोय कि नियम 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि का 
उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो 
तो वह अभिदाता को निधि में प्रश्‍नगत धनराशि का प्रतिदान तुरन्त करने का निर्देश देगा, यह चेक करने पर 
अभिदाता की परिलव्धियों से एक usd कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की 
'जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता का परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों में 
की जायेगी जैसी अवधारित की जाये। 

16. निधि से अन्तिम प्रत्याहरण--(1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण 
जो प्रतिदेय नहीं होगा, नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणों से कोई अग्रिम स्वीकृत करने के 
लिए सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता ÈI 

टिप्पणी 1---आवेदन-पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र परिशिष्ट “ख” में दिये गये हैं--- 

(क) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात्‌ 
बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी है) पूरी करने के 
पश्चात्‌ या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी 
पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों 


के लिए अर्थात्‌ 
(ए) निम्नलिखित मामलों में 
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(एक) हाईस्कूल के वाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर 


(दो) 


(तीन) 


(ख) 


(ग) 


शिक्षा और, 

हाईस्कूल के वाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम 
में, अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके 
अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिए। 

अभिदाता के पुत्रों, पुत्रियां और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की 
वीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के सम्वन्ध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, 
यात्रा व्यय भी, की पूर्ति के लिए 


अभिदाता द्वारा वीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्वन की अवधि यदि उसके वाद बहाली 
हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी है) पूरा करने के पश्चात या 
अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पर्वूवर्ती दस वर्ष की अवघि के भतीर, जो भी 


पहले हो, और फाइनेन्शियल हेंडवुक, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अग्रिम की पात्रता 


के लिए प्रवृत्ति वेतन के सम्वन्ध में निर्वन्धनां के अधीन रहते हुये, निधि में उसके जमाखाते में 
विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक से अधिक प्रयोजनाँ के लिये, अर्थात्‌ 
(एक) फाइनेन्शियल sga, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटर कार, मोटर 


साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए पहले 
से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये। 


(दो) उसकी मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसके ओरवहाल करने 


के लिये। 


अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्प की सेवा जिसके _अन्तर्गत निलम्वन की अवधि, यदि उसके वाद 
वहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खंडित अवधियाँ, यदि कोई हों, पूरी करने के पश्चात्‌ या 
अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो पहले हो, 
निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिए, 
अर्थात— 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 


(च) 
(छ) 


(ज) 


उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार फ्लैट के अर्जन के 
लिये जिसके अन्तर्गत स्थल का मूल्य भी है। 

उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह वनाने या उपयुक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के 
लिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के He बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए। 

उसके आवास के लिए गृह बनाने के लिए स्थल क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये स्पष्ट 
रूप से लिये गये ऋण के मदे किसी वकाया धनराशि का प्रतिपादन करने के लिए। 
अभिदाता द्वारा पहले स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये गृह फ्लैट के, पुनर्निर्माण 
करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन के लिये। 

पैतृक गृह पुनरुद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिए। 

उपखण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर गृह का निर्माण करने के लिए। 

अभिदाता तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्वन की अवधि, यदि उसके बाद 
बहाली की गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी है) पूरी करने 
के पश्चात्‌ अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी/उसके 
पति के संयुक्त जीवन पर ली गई जीवन बीमा की चार से अनधिक पालिसियाँ जिसके 
अन्तर्गत निधि से अब तक वित्तपोषित की जा रही पालिसियाँ हैं, के प्रीमियम/प्रीमियमों का 
निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये। 
अभिदाता की सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती वारह मास के भीतर निधि से उसके 
जमाखाते में विद्यमान धनराशि से किसी फार्म की भूमि या कारवार का या दोनों का अर्जन 
करने के प्रयोजन के लिये। 
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टिप्पणी 1---इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी; 
किन्तु विभिन्न dart का विवाह या विभिन्न अवसरों पर वीमारी यां गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेतर परिवर्द्धन 
या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र को जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो नगरपालिका निकाय द्वारा 
सम्यक रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो, या जीवन वीमा की पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों 
भुगतान और विभिन्न वर्षों में संतानों की शिक्षा को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिकं 
विवाह साथ-साथ सम्पन्न किए जाने हों तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में अनुमन्य धनराशि का अवधारणा उसी 
प्रकार किया जायेगा, मानों एक के पश्चात्‌ दूसरा प्रत्याहरण पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया हो। 

टिप्पणी 2---एक ही गृह को पूरा करने के लिए खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन 
द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी 5 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी। 

टिप्पणी 3---जीवन बीमा की समस्त पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान के लिये एक वर्ष में 
केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी। 

टिप्पणी 4---ऐसा अभिदाता जो फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड-5, भाग-] में दिये गये नियमों के अधीन 
गृह निर्माण क प्रयोजन के लिये किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस सम्वन्ध में किसी अन्य 
सरकारी स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (ग) के उप खण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के 
अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त 
नियमों के अधीन लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिए भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के 
लिए पात्र होगा। 

टिप्पणी 5--ऐसा गृह फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिए उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहत करने 
का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ उसके आवास के अभिप्रेत स्थान 
पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह हे या उसने सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से 
अपनी डयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह का निर्माण कर लिया है तो यह अपनी ड्यूटी के स्थान पर 
किसी गृह स्थान के क्रय के लिये या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिए या तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने 
के लिए खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिए पात्र 

होगा। 

टिप्पणी 6--खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह 
समाधान करने के पश्चात्‌ स्वीकार किया जायेगा कि 

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है, 

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कव्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण 
करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है, 

(तीन) प्रत्याहत धनराशि और ऐसी अन्य निजी वचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता का हो, 
प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन या मोचन करने के लिए पर्याप्त होगी। 

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिए प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह 
स्थल, गृह या फ्लैट जिनके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा; 

(पाँच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख-पत्र 
और कागजात स्वीकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे प्रश्‍नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध 
में उसका हक सावित हो। 

टिप्पणी 7--खण्ड (ग) के उपखण्ड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिये प्रस्तावित धनराशि और 
उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहरित धनराशि, यदि कोई हो, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को 
विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी। 

टिप्पणी 8--खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी. 
जायेगी जहाँ गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो। यदि यह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में 
भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिती हो। 
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स्पष्टीकरण 1--जहाँ अभिदाता संयुक्त समिति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतन्त्र आवासिक प्रयोजनों के 
लिए उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिये कोई 
प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 

स्पष्टीकरण 2--स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भूखण्ड के अर्जन या ऐसे 
भूखण्ड पर गृह निर्माण करने के लिये भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी। 

स्पष्टीकरण 3--गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे यह किसी 
निजी पक्षकार से या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1, के अधीन सरकार से या निम्न या माध्यम 
आय वर्ग आवास योयना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुज्ञेय है। 

टिप्पणी 9--नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए 
मोटर, कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए भी प्रत्याहरणों की भी 
अनुमति दी जायेगी चाहे अभिदाता ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1, में दिये गये नियमों के अधीन 
उसी प्रयोजन के लिये पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनों स्रोतों से ली गई कुल धनराशि, 
यथास्थिति, मोटर साइकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो। . 

टिप्पणी 10---जीवन बीमा पालिसियाँ जिनके सम्बन्ध में खण्ड (घ) के अधीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया 
जाये, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के 
लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहिए। 

टिप्पणी 11—(1) यदि नियम 13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय 
स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

(2) जब अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम 27 के अधीन लेखाधिकारी द्वारा 
जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के 
निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने 
की स्थिति में हों तो सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृत किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को 
ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होनी चाहिए 
और उसकी एक प्रति सामान्य निधि पास qu रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी को तथा लेखा 
अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी। 

(3) साधारणतया किसी अभिदाता को अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास 
के दौरान कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विशेष मामले में जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति 
अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का 
उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह (घ) के कर्मचारियों के मामले में लेखाधिकारी को और 
अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखाधिकारी को तुरन्त अधिसूचित की 
जाये और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाये) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा यह भी 
सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याहरण की धनराशि नियम 24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड 
(ख) के, इनमें जो भी प्रयोग हो, अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप 
से समायोजित की जाये। 

'[17. प्रत्याहरण की शर्ते--(1) (क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान 
धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के 
लिये किसी एक मास में प्रत्याहत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, 
जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये 
प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि की सम्यक्‌ ध्यान रखते 
हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो 
सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है 

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (s) में 
विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी। 


1. अधिसूचना सं» सा, 4-642/10-7-302/85 दिनांक 29 जुलाई, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 
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टिप्पणी 1--गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहहण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक हो तो 
साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्यहारण की 
सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का 
उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया 
जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण 
किस्तों में किया जाना हो तो उसक्री संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। 

टिप्पणी 2--(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या नियम 16 के उपनियम (1) के 
खण्ड ग के उपबंध (घ) और 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से 
अधिक न होगी। इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण wi 
अनुमति दी जा सकती EI ऐसे मामलों. जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या 
किसी योजना के. अधीन जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह 
निर्माण सहकारी समिति की स्ववित्त पोषित याजना भी है, निर्मित गृह या फ्लेट के लिये किस्तों में भुगतान 
करना पड़े तो जब इससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा 
दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिए 
भुगतान समझा जायेगा। 

(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये 
प्रत्याहरण की धनरशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के धनराशि के जमा खाते में विद्यमान 
धनराशि की आधी या यथास्थिति मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का 
वास्तविक मूल्य इनमें जो भी कम हो, होगी। 

(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये 
प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की 
आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी सवसे कम हो, तक होगी। 

(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा दी गयी हो, स्वीकृत 
प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा 
कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और 
यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसके 
उपयोग उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रत्याहत किया गया था नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता 
द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 
उसकी परिलब्धियों से या तो एक usd धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधिरित 
की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा। 

टिप्पणी 1--विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीर किया जायेगा। 

टिप्पणी 2--गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और 
उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। किन्तु यदि गृह ` 

का क्रय या योजना किया जाना हो तो प्रयोजन के लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो 
उसके प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए। 

टिप्पणी 3--गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की 
अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के सम्वन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु 
भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये 
जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। 

स्पष्टीकरण--विक्रय या विलेख के सम्वन्ध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत 
के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है। 

टिप्पणी 4--किसी वीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस 
दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की 
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फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगा ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिए कोई अग्रेतर 
प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। 

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ख) या (ग) के 
अधीन निधि में अपनी जमाखाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, 
राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के विना इस प्रकार प्रत्याहत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय 
किये गये गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या 
अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा--- 

परन्तु ऐसी अनुज्ञा 

(1) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये या 

(2) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या 
केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के 
लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्तन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे 
जाने के लिए, आवश्यक नहीं होगी। 

18. अग्रिम का प्रत्याहरण में परिवर्तन--नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणों से 
अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिदाता के जिसने किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके 
लिए नियम 16 के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण भी अनुमन्य हो, नियम 13 के अधीन अस्थायी अग्रिम पहले ही 
आहरित कर लिया हो, लिखित अनुरोध पर, नियम 16 और 17 में निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर, अग्रिम 
के देय अतिशेष को प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकता है। 

टिप्पणी 1---आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरिलिखित सक्षम प्राधिकारी में किसी अग्रिम के 
प्रत्याहरण में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर वेतन विल से वसूली रोक देगा। ऐसे 
राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में जो स्वयं आहरण अधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन सम्बन्धी 
आदेश की एक प्रति कोषागार अधिकारी को जहाँ से अभिदातां अपना वेतन आहरित करता हो, पुष्ठांकित 
करेगा, जिससे कि कोषागार अधिकारी अग्रेतर वसूलियों को रोक सके। परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सक्षम 
प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी की भी पृष्ठांकित करेगा। 

टिप्पणी 2-प्रत्याहरण में परिवर्तित किए जाने वाले अग्रिम की धनराशि नियम 17 के उपनियम (1). 
में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी और इस प्रयोजन के लिये परिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में 
विद्यमान अतिशेष तथा अग्रिम का बकाया धनराशि का निधि से उसके जमा खाते में विद्यमान अतिशेष 
समझा जायेगा। प्रत्येक प्रत्याहरण को एक पृथक प्रत्याहरण समझा जायेगा और यही सिद्धान्त एक से अधिक 
परिवर्तनां को दशा में भी लागू होगा। 

19. बीमा पालिसियों का पुनः समनुदेशन--इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात्‌ लेखा अधिकारी 
अव तक निधि से वित्त-पोषित की जा रही वर्तमान पालिमियों के सम्वन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-- 

(एक) यदि पालिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो 
तृतीय अनुसूची में प्रपत्र (1) में पालिसी, यथास्थिति, अभिदाता को या संयुक्ति वीमाकृतों को 
पुनः समनुदेशित करेगा और उसे जीवन बीमा निगम कोः सम्बोधित पुनः समनुदेशन की 
हस्ताक्षरित सूचना सहित अभिदाता को हस्तान्तरित करेगा। 

(दो) यदि पालिसी एतदपूर्व नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो तो यह पालिसी 
अभिदाता को हस्तान्तरित कर ST 

(तीन) यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो लेखा अधिकारी 

(क) यदि पालिसी एतद्पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो 
तृतीय अनुसूची में प्रपत्र (2) में पालिसी ऐसे व्यक्ति को पुनः समनुदेशित करेगा जो वैध 
रूप से उसे पाने का हकदार हो, और पालिसी जीवन बीमा निगम को सम्बोधित पुनः 
समनुदेशन की हस्तान्क्षरित सूचना सहित ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा, 
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(ख) यदि पालिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो तो 
पालिसी हिताधिकारी को, यदि कोई हो, या यदि कोई हिताधिकारी न हो तो ऐसे व्यक्ति 
को हस्तान्तरित करेगा जो वैध रूप से उसे प्राप्त करने का हकदार हो, 

फरन्तु यदि राज्यपाल को समनुदेशित की गयी कोई पालिसी परिपक्व हो गयी हो या अभिदाता की पत्नी 
या पति की मृत्यु के कारण भुगतान के लिए देय हो गयी हो और वीमाकृत धनराशि लेखा अधिकारी द्वारा 
जीवन बीमा निगम से वसूल कर ली गयी हो और अभिदाता के खाते में जमा कर दी गयी हो तो उक्त 
पालिसी को पुनः समनुदेशित करने की आवश्यकता नहीं है। 

20. निधि में संचित धनराशियों का अन्तिम भुगतान---जब कोई अभिदाता सेवा को छोड़ता है 
तब निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि उसको देय हो जायेगी : 

परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो औरबाद में उसे बहाल कर दिया गया हो, 
इस नियम के अनुसरण में निधि से उसको भुगतान की गयी किसी धनराशि को यदि सरकार द्वारा ऐसा करने 
की अपेक्षा की जाय, एकं Aa या ऐसी किस्तों में जैसी अवधारित की जाय, प्रतिदान करेगा। इस प्रकार 
प्रतिदान की गयी धनराशि को उसके लेखा में जमा किया जायेगा। 

परन्तु यह और कि जहाँ अभिदाता सेवा छोड़ने के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार 
या किसी उपक्रम के अधीन किसी नये पद पर किसी क्रमभंग सहित या रहित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो 
उसके अभिदानों की समस्त धनराशि तथा उस पर प्रोद्भूत व्याज को, यदि वह ऐसा चाहे, उसके नये भविष्य 
निधि लेखा में अन्तरित किया जा सकेगा, यदि यथास्थिति, सम्बद्ध सरकार या उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के 
लिए सहमत etl किन्तु यदि अभिदाता ऐसे अन्तरण के लिये विकल्प नहीं करे या सम्बद्ध सरकार का उपक्रम 
उसके लिये सहमत न हो तो उपर्युक्त धनराशि अभिदाता को वापस कर दी जायेगी। 

21. अभिदाता की सेवा निवृत्ति---जब कोई अभिदाता-- 

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या, यदि वह किसी अवकाश विभाग में नियोजित है 

अवकाश मिलाकर सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो, या 

(ख) जब छुट्टी पर हों, उसे सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दे दी गयी हो या उसे सक्षम चिकित्सा 

प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया हो, तब निधि में उसके जमा 
खातों में विद्यमान इस निमित्त उसके द्वारा आवेदन पत्र देने पर अभिदाता को देय हो जायेगी : 
परन्तु यदि खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में अभिदाता ड्यूटी पर लौट आता है तो 
वह अपने विवेक से निधि में अपने खाते. में जमा करने के लिये इस नियम के अनुसरण में भुगतान की गयी 
धनराशि का प्रतिदान कर सकता है। 

22. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया--किसी अभिदाता की मृत्यु उसके जमाखाता में विद्यमान 
'धनराशि उसे देय होने के पूर्व या यदि धनराशि देय हो गयी हो तो उसका भुगतान होने के पूर्व, होने पर 
अभिदाता का जमाखाते की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा--- 

(एक) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है, और--- 

(क) यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त नियम के उपवन्धों. के अनुसार अभिदाता द्वारा 
अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है तो निधि 
में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके सम्वन्ध में नामांकन हो, 
उसके नामांकिती या नामांकितियाँ को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जायेगी : 

(ख) यंदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामांकन न हो या 
यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि के केवल किसी भाग 
के सम्बन्ध में हो तो यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध 
में नामांकन न हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्वित किसी नामांकन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों 
को बरावर-बरावर भाग में देय हो जायेगी; 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


BEN s 
Digitized GS r undation St Delhi and eGangotri 
भाग-2] सामान्य E निधि (s उत्तर प्रदश [वत 985 E 447 


परन्तु कोई अंश 

(1) पुत्रां को, जो वयस्क हों गये हों। 

(2) मृत पुत्र के पुत्रों को, जो वयस्क हो गये हों। 

(3) विवाहित पुत्रियां को जिनके पति जीवित हों। 

(4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हों, 

देय नहीं होगा यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में इन विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई 
सदस्य हो; 

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और संतान या संतानें अपने वीच 
बरावर-वरावर भाग में केवल उस अंश को प्राप्त करेंगे, जिसे वह पुत्र प्राप्त करता यदि वह अभिदाता के वाद 
तक जीवित रहात और पथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपवन्धों से छूट दी गयी होती। 

टिप्पणी 1---अभिदाता के परिवार के सदस्य को इस नियम के अधीन देय कोई धनराशि भविष्य निधि 
अधिनियम, 1925 की धारा 3 (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित होती। 

टिप्पणी 2---जहाँ कोई नामांकिति भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा 
परिभाषित अभिदाता का आश्रित हो, वहाँ धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे 
नामांकिती में निहित होती है। x 


(दो) जव अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और यदि नियम 5 के या एतदपूर्व प्रवृत्त 
तत्समान नियम के उपवन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में 
किया गया नामांकन है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग 
जिसके सम्वन्ध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट 
अनुपात में देय होगा। 

(तीन) जव अभिदाता अपने, पीछे कोई परिवार नहीं छोडता और नियम 5 के उपवन्धो के अनुसार 
उसके द्वारा किया गया कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा 
खाते में विद्यमान धनराशि के केवल एक भाग से सम्बन्धित हो तो भविष्य निधि अधिनियम, 
1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के -उपखण्ड (दो) के 
सुसंगत उपबन्ध ऐसी सम्पुर्ण धनराशि या उसके भाग पर जिसके सम्बन्ध में नामांकन न हो 
प्रयोज्य होंगे। 

23. जमा से सम्बद्ध बीमा योजना--सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर, समूह “घ” के 
अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में विनिर्दिष्ट 
प्राधिकारी निम्नलिखित stat के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान 
लेखे में औसत अतिशेष के बरावर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और 
वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को 
उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा--- 

(1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष 

किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो। 

(क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत्‌ भाग में ऐसा पद धारण किया हो 

जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये या अधिक हो के मामले में 12,000 रुपये। 

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 

(2) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत्‌ भाग में ऐसा पद धारण किया हो 

जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रुपये या अधिक किन्तु 4,000 रुपये से कम हो मामले 
में 7,500 रुपये। 
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(3) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत्‌ भाग में ऐसा पद धारण किया हो 
जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये या अधिक किन्तु 2,900 रुपये से कम हो के 
मामले में 4,500 रुपये। 

(4) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत्‌ भाग में ऐसा पद धारण किया हो 
जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये से कम हो, के मामले में 3,000 रुपये। 

टिप्पणी 1--औसत अतिशेष मास के जिसमें मृत्यु हुई हो पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के दौरान अभिदाता 
के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त निहित न्यूनतम 
अतिशेष की जाँच करने के प्रयोजन के लिए भी। 

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा की गयी वार्षिक व्याज भी 

होगी; और 

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अन्तिम मास मार्च न हो तो उक्त अन्तिम मास के अन्त में अतिशेष 
के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की 
अवधि के सम्बन्ध में व्याज भी है। | 

टिप्पणी 2--इस योजना के अधीन. भुगतान पूर्ण रुपये में किया जायेगा, धनराशि को निकटतम पूर्ण 
रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य 
भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा। 

टिप्पणी 3--इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि वीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिए 
भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों 
पर लागू नहीं होता। न 

टिप्पणी 4--जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु 
यथास्थिति, 3 वर्ष की सेवा पुरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से 5 वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी 
मृत्यु हो जाये तो पूर्वर्ती सेवायोजन के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि. की गणना जिसके सम्बन्ध में उसके 
अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो तथा व्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) 
और खण्ड (ग) के प्रयोजनों क्रे लिए की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के सम्बन्ध में उपर्युक्त 
टिप्पणी । में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा। 

टिप्पणी 5--समूह “घ” के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में इस नियम के अधीन 
भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखाधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जाँच करेगा और यदि यह 
पाया जाये कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के उपनियम (5) 
के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष 
का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात्‌ ही किया जायेगा। यदि किसी 
मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त 
अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत 
किया जायेगा। 

24. निधि में धनराशि के भुगतान की रीति--(1) जव निधि में अभिदाता के जमा खाते में 
विद्यमान धनराशि देय हो जाये तव उसका भुगतान, जैसा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में 
दिया गया है, एतद्द्वारा विहित रीति में किया जायेगा। 

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको इस नियमावली के अधीन कोई धनराशि या बीमा पालिसी भुगतान की 
जानी हो, समनुदेशित, पुनः समनुदेशित की जानी हो; या परिदत्त की जाने वाली हो; पागल है जिसकी सम्पदा 
के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन, इस निमित्त कोई प्रवन्धक नियुक्‍त किया गया हो तो 
भुगतान पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को किया जायेगा न कि उस पागल को। 

(3) भुगतान भारत में और केवल रुपयों में किया जायेगा। यह व्यक्ति जिसकी धनराशि देय हो, भारत 
में भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं अपना प्रबन्ध करेगा। 
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1[(4) किसी अभिदाता के मामले में, जो समूह “घ” का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्रपत्र 425-ख में 
आवेदन की प्रतीक्षा किये विना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के समान्य भविष्य 
निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में 
सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर 
करेगा। 

2[(5) (क) समूह “घ” के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण 
अधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये विना विहित प्रपत्र पर चालू और पूर्ववर्ती 
पाँच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से 
एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियाँ सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से 
सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जो उनकी समुचित जाँच 
करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकारी को सामान्य 
भविष्य निधि पास वुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित 
करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट “ग” में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, 
कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले 
में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर 
भुगतान प्राप्त कर सकें। 

टिप्पणी---जहाँ किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहाँ परिकलन 
शीट की जाँच सम्वद्ध जिले के कोयागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। 

(ख) स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये विना 90 प्रतिशत 
अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की 
प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत 
कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और 
अन्य मामलों में विना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने 
के पश्चात्‌ ओर समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा 
जिससे कि षाने वाला अधघिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके तत्पश्चात्‌ 
यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में 
धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके। 

निधि में संचित धनराशियों का अन्तरण 


25. किसी व्यक्ति के केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा से उत्तर प्रदेश की सरकारी 
सेवा में नियुक्त होने पर प्रक्रिया--- 


(क) यदि कोई सरकारी सेवक जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अनभिदायी 
भविष्य निधि का अभिदाता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप से 
नियुक्त किया जाय और सम्यक अनुक्रम में उसे स्थायी किये जाने की सम्भावना हो तो 
स्थानान्तरण के दिनांक को ऐसी अन्य निधि में उकसे जमा खाते का अतिशेष, अन्य सरकार की 
सम्मति से निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा। 

(ख) aR कोई सरकारी सेवक जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार से अभिदायी भविष्य 
निधि का अभिदाता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थाई रूप से नियुक्त किया 
जाय और सम्यक अनुक्रमों में उसके स्थायी किये जाने की सम्भावना हो तो--- 


(एक) ऐसी नियुक्ति के दिनांक को ऐसा अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमाखाते का अतिशेष 
अन्य सरकार की सम्पत्ति से निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा। 


1. अधिसूचना संख्या सा-4-41/दस-2000-500(1) 99, दिनांक 19 फरवरी, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित जो 19.2.2000 zt marit 
2. अधिसूचना संख्या सा-4-41/दस-2000-500(1) 99, दिनांक 19 फरवरी, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित जो 19.2.2000 से surat 
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(ग) ऐसे अन्य सरकार के अंशदान की धनराशि जो अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमाखाते में 

विद्यमान हो उस पर व्याज संहित, अन्य सरकार की सम्पत्ति से, राज्य राजस्व में जमा की जायेगी। 

26. किसी व्यक्ति के किसी उपक्रम की सेवा से सरकारी सेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया — 
यदि निधि का सदस्य बनाया गया कोई व्यक्ति पहले किसी उपक्रम के भविष्य निधि का अभिदाता था या 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 19 सन्‌ 1952) द्वारा 
विनियमित था तो उसके अभिदानों की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान यदि कोई हो, उस पर व्याज 
सहित उस निकाय की सम्पत्ति से, निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित किया जायेगा। 

प्रक्रिया के नियम 

27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा--(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की 
समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की 
पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की या नाम डाली गयी धनराशि वर्ष के 31 
मार्च को जमा की गयी व्याज और प्रोत्साहन बोनस, यदि कोई हो, की गयी कुल धनराशि ओर उस दिनांक 
को विद्यमान अन्य अतिशेष को दर्शाय जायेगा। 

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण पत्र के दूसरी ओर गुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा। 

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिए 
और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं विवरण अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित की गयी सामान्य 
भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा 
अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। 

1[28. सामान्य भविष्य निधि पासं बुक--(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन 
कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि पास 
बुक, ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा निहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस 
का, जैसी निहित की जाये भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और 
ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाये, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा। 

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाये, तब 
उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र 
सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास 
बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष -का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया 
जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसा 
उपनियम (1) में विहित है। 

(2-क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित 
सूचनाएँ दी जायेगी--- 

(क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो, 

(ख) ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य में 

कार्यभार ग्रहण किया हो। 

(ग) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानान्तरित हुए el 

(घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 माह के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों। 


प्रथम अनुसूची [नियम 5(3)] 
नामांकन का प्रपत्र 
क्या अभिदाता का कोई परिवार है-हाँ/नहीं 
सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या .............................. 


1. अधिसुचना d. साः 4-642-10-97-302/85, दिनांक 29-7-1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 
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में todo eae (पूरा नाम) एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो सामान्य 

भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित मेरे परिवार का/के सदस्य 

ae, नहीं है/नहीं हैं, ऐसी व्यक्ति/व्यक्तियों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता हूँ, जो निधि में मेरे जमाखाता में 

विद्यमान धनराशि, को उनके देय हो जाने के पूर्व मेरी 'मृत्यु की दशा में मृत्यु या पूर्व देय हो जाने किन्तु 

उसका भुगतान न होने की दशा में जैसा नीचे इंगित किया गया है, प्राप्त करेंगा/करेंगे। उसका भुगतान न होने की दशा में जैसा नीचे इंगित किया गया है, प्राप्त MME 

नामांकिती  अभिदाता नामांकित प्रत्येक आकस्मिकता अभिवाता से पूर्व उसकी 
(नामांकितियो) के साथ (नामांकितिया) नामांकिती जिसके होने मृत्यु होने की दशा मे 
का नाम और सम्बन्ध की आयु को देय पर नामांकन जिसको नामांकिती का 

पूरा पता अंश अविधिमान्य अधिकार प्राप्त हो जाएगा 

हो जायेगा ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियोँ का यदि 
कोई हो, नाम पता और 


सम्बन्ध 
falta cmm: मास 52278 cum c 19.235 2 A स्थाना SS 
दो साक्षी जो हस्ताक्षर करेंगे--- 
Acs Ae ee eee dua ळा पताः... ०.०00 ee T हस्ताक्षर 
1. 
2, 


बड़े अक्षरों में नाम -----:.-->-:57/ 5 ee 


टिप्पणी---ऐसा अभिदाता जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार हो, केवल अपने परिवार के 
सदस्य या सदस्य के पक्ष में ऐसा नामांकन करेगा। ऐसे अभिदाता के मामले में जिसका नामांकन करते समय 
परिवार न हो, बाद में परिवार हो जाने पर नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा। 
(प्रपत्र के दूसरी ओर) 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग करने के लिये 


स्थानक Emm ap We की 
श्री/शमती/कुंमारी ७७ ee ERES cU (an Re AP hd द्वारा नामांकन 
DERRY नामांकन की प्राप्ति का दिनांक ........................ 
हस्ताक्षर 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष 
पद नामः sae ee ee 
दिनाक (य्यक क ए... 
अभिदाता के लिए अनुदेश--- 


(क) यह उल्लेख करें कि wur आपका कोई परिवार है! सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) 
नियमावली, 1985 में यथा दिए गये पद “परिवार” की परिभाषा नीचे पुनः उद्धृत $— 
“परिवार का तात्पर्य | 
(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान और अभिदाता के 
मृत पुत्र की विधवाओं और संतान से है 
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परन्तु यदि अभिदाता वह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या 
उस समुदाय की जिसको वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो 
उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्वन्धित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा . 
जायेगा जव तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप से लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार 
की सदस्य समझी जाती रहेगी; 

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान और अभिदाता के मृत पुत्र 
की विधवा या विधवाओं और संतान से है; 

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से जपने पति को 
अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों जिनसे यह नियमावली 
सम्वन्धित हो, अभिदाता के परिवार को सदस्य नहीं समझा जायेगा जव तक कि अभिदाता बाद में ऐसी 
सूचना को लिखित रूप में रद्द न wil 

टिप्पणी--“सन्तान” का तार्प्य धर्मज सन्तान से हे और इसके अन्तर्गत, जहाँ दत्तक ग्रहण अभिदाता 
पर शासी स्वीय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक सन्तान भी है। 

(ख) लेखा संख्या सही-सही लिखा जाना चाहिए। 

(ग) स्तम्भ-4 यदि केवलं एक व्यक्ति नामांकित किया गया हो, तो शब्द “सम्पूर्ण” नामांकित के सामने 
लिखा जाना चाहिये। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामांकिती हों तो प्रत्येक नामांकिती को देय 
अंश जिसके अन्तर्गत भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय, विनिर्दिष्ट किया जायेगा। 

(घ) स्तम्भ-5 नामांकिती (नामांकितियों) की मृत्यु को इस स्तम्भ में आकस्मिकता के रूप में 
उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए। 

(ङ) स्तम्भ-6 इस स्तम्भ में अपना नाम उल्लिखित न करें। 

(च) आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात्‌ किसी नाम की बढ़ोत्तरी न कर दी जाये, इसके लिए 
अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर-पार लेखा खींचिए। 

द्वितीय अनुसूची (नियम 13) 
अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

(1) कोई अग्रिम जिसकी स्वीकृति के लिए नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण 
अपेक्षित नहीं है, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1, के पैरा 249 के अधीन स्थानान्तरण पर वेतन के 
किसी अग्रिम को स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। 

(2) कोई अग्रिम जिसकी स्वीकृति के लिये 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, 
निम्नलिखित प्राधिकारियों या ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। जिन्हें सरकार द्वारा 
समय-समय पर सक्षम घोषित किया जाये : 

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, 
(दो) निम्नलिखित विभागाध्यक्ष और अन्य प्राधिकारी, अर्थात्‌ 

(1) सरकार का सचिव (2) सचिव, राजस्व परिषद (3) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (4) मण्डलों के 
आयुक्त (5) प्रधान/मुख्य अरण्यपाल (6) प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (7) 
शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के निदेशक और शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक (8) निदेशक, चिकित्सा एवं 
परिवार कल्याण, (9) महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस, (10) महानिरीक्षक, कारागार (11) विधि परामर्शी 
(12) अरण्यपाल (13) अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (14) कृषि निदेशक (15) उद्योग 
निदेशक (16) आबकार आयुक्त (17) रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक (18) निवन्धक, सहकारी समितियाँ (19) 
निदेशक, पशुपालन (20) सभापति, विधान परिषद (21) अध्यक्ष, विधान सभा (22) प्रेसीडेण्ट, प्रतिपाल्य 
अधिकरण (23) जलविद्युत अभियन्ता, सिंचाई शाखा (24) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग (25) राज्यपाल के 
सचिव (26) श्रम आयुक्त (27) परिवहन आयुक्त (28) मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, यांत्रिक अभियन्त्रण विभाग, 

उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर (29) संयुक्त कृषि निदेशक (30) उपनिदेशक, शिक्षा (31) गन्ना आयुक्त (32) 
विक्रीकर ,आयुक्त (33) भूमि सुधार आयुक्त (34) निदेशक, पंचायत राज (35) राजकीय मुख्य विद्युत 
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निरीक्षक (36) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक (37) आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास (38) 
निदेशक, आर्थिक अधिसूचना एवं संख्या विभाग (39) निदेशक, फल उद्योग, उत्तर प्रदेश (40) सूचना 
निदेशक (41) चकवन्दी आयुक्त (42) सतर्कता निदेशक (43) मुख्य संपरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ 
एवं पंचायत (44) प्राचार्य, du. कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) (45) पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक 
अधिकरण (46) सभापति, सतर्कता आयोग एवं अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकरण (47) अपर उद्योग निदेशक 
(48) मनोरंजन एवं पण-कर आयुक्त (49) खाद्य आयुक्त (50) कोषागार आयुक्त (51) लाटरी निदेशक (52) 
सांस्कृतिक कार्य निदेशक (53) अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (54) 
मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (55) सचिव, लोक आयुक्त। 
(तीन) केवल अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में--- 

(क) पुलिस उप महानिरीक्षक (हेड कांस्टेविल की पंक्ति के ऊपर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में), (ख) उप 
महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, (ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (घ) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 
(ङ) जिला अधिकारी, (च) पुलिस अधीक्षक (हेड कांस्टेविलो और कांस्टेविलों के सम्बन्ध में), (छ) संयुक्त 
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, (ज) निदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, (झ) उप खाद्य आयुक्त (मुख्यालय के 
अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्वन्ध में), (s) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक (उनके अधीन समस्त राजपत्रित 
कर्मचारियों के सम्वन्ध में), (ट) उप निदेशक, THA. (ठ) अपर गन्ना आयुक्त (प्रशासन), (ङ) उप 
आयुक्त; विक्रीकर, (ढ) परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त उप निदेशक, उद्योग। 

परन्तु कोई अभिदाता स्वयं का कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं करेगा। जहाँ अभिदाता स्वयं उपर्युक्त पैरा 1 
और 2 में निर्दिष्ट प्राधिकारी हो, वहाँ इस नियमावली के अधीन उसको किसी अग्रिम के लिये अगले उच्चतर 
प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी। 

तृतीय अनुसूची (नियम 19) 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुनः समनुदेशन के प्रपत्र 
प्रपत्र (1) 
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 19 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल एतद्द्वारा ऊपर नमित क-ख/ख-ग और ग-घ को इसके अन्तर्गत जीवन वीमा की पालिसी पुनः 
समनुदेशित करते हैं। 

आज दिनांक ................ मास का 19: की NE qi xc o ue 
निम्नलिखित की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उसकी ओर से निधि के लेखा अधिकारी 
wi Sie E द्वारा निष्पादित किया गया। 


मः q अ म 
(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर 
और पता लिखना चाहिए)--- 
प्रपत्र (2) 
चूँकि ऊपर नामित व्यक्ति क ख की मृत्यु दिनांक ....................... मास 19: 25: 
व ची को हो गयी हे, अतः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एतद्दारा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) 
नियमावली, 1985 के नियम 19 के अनुसरण में ग घ .......................... को इसके अन्तर्गत जीवन 
बीमा की पालिसी पुनः समनुदेशित करते हैं। 
आज दिनांक .................. मास. E GT ae 19 ................... को निम्नलिखित की 
उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उसकी ओर से ..:...................... निधि के लेखा 
अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया। 
म य भ म : 
(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम लेखा अधिकार के हस्ताक्षर 


और पता लिख चाहिए)। 
पालिसी पाने के वैध रूप से हकदार 
व्यक्तियों का विवरण भरिये। 
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चतुर्थ अनुसूची [नियम 24(5) (क) (4)] 
प्रपत्र 425(क) 
(समूह “घ” के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिये) 
सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन पत्र का 


*4**********************************%*****% % 


******************************************% 


में सेवा निवृत्त होने वाला हूँ ..................... मास के लिए सेवा निवृत्त-पूर्व छुट्टी पर चला गया 
हॅ/सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे चुका हूँ और त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है/ दिनांक .................... 
के पूर्वाहन/अपराहन से सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया zl 

2. मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के 
90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। 
मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या ...................... है। 

BEES essere CD» kis SEC मास के मेरे वेतन faa से भविष्य निधि 
अभिदान के रूप में ................... रुपये की धनराशि की अन्तिम वार कटौती की गयी थी। 

4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान भविष्य निधि लेखा 
से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेख से मेरे द्वारा लिये अन्तिम प्रत्याहरण का व्यौरा/अन्तिम 
अस्थायी अग्रिम का व्योरा और साथ-साथ वसूली का भी व्योरा नीचे दिया गया ÈI 

क-अन्तिम प्रत्याहरण 


क्रम संख्या प्रत्याहरण की धनराशि आहरण का दिनांक 


ख-अस्थायी अग्रिम 


अग्रिम | आहरण | किस्तों की संख्या आवेदन पत्र के | आवेदन पत्र के | यदि वसूली 
की जिसमें धनराशि की | दिनांक तक वसूल | दिनांक तक |नियमित न रही 
धनराशि वसूली की जानी हो | की गयी किस्तो की | वसूल न की | हो तो उसके 


| कारण दीजिए 
6 


5. में एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिये चालू और पाँच 
पुववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहत नहीं की गयी 


थी। निम्नलिखित धनराशियाँ प्रत्याहत की गयी थी 
क्रम संख्या 


धनराशि आहरण का दिनांक 
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6. भविष्य निधि में मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन वीमा पालिसियों का व्यौरा जिन्हें निर्मुक्त किया 
जाना नीचे दिया गया है 


क्रम संख्या पालिसी संख्या भारतीय जीवन बीमा निगम 


की शाखा का नाम 


वीमाकृत धनराशि 


7. मैं वंचन देता हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक 
धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट धनराशि 
के भुगतान से या अभिदान से न किया गया हो तो में ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर 
दूँगा। 

TUS. xn आपका विश्वासपात्र 

दिनाक cree (हस्ताक्षर) 

नाम और पता 


भाग दो 

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट का अन्तिम भुगतान करने के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र। 
सेवा में, 

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 

(आहरण एवं विरतण अधिकारी के माध्यम से) 
महोदय, 

मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ/सेवानिवृत्त हो गया हूँ ............................ मास के लिए सेवानिवृत्त पूर्व 
छुट्टी पर चला गया हूँ/सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे चुका हूँ और मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है। 
दिनांक Sn के पूर्वाहन/अपराहन से सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया zl 

2. मैंने अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या .................. में अपने जमाखाते में विद्यमान 
अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने 
के लिए आवेदन-पत्र (उपर्युक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता हूँ कि 
मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट धनराशि का 
भी भुगतान मुझे आहरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से कर दिया जाय। 

1[3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर, दो प्रतियों में संलग्न Él 


स्थान: : भवदीय 
दिनाक eee डे]! (हस्ताक्षर) 
नाम और पता 
भाग तीन 


मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के 


लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो, अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग 
किया जायेगा। 


$०००००००००००००००००००००००००००० 


HILL 


. 1. पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उप-कोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाये। 
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456 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
(आहरण एवं वितरण अधिकारी) 
महोदय, 
यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ......................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में 


विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज और वोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान 
करने का प्रवन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं--- 


(1) सरकारी सेवक का नाम 

(2) सरकारी सेवक द्वारा धृत पद 

(3) मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न कीजिये) 

(4) भविष्य निधि लेखा संख्या ................................ 

5. अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का व्यौरा : 


अभिदाता से | अभिदाता की मृत्यु | अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत 
के दिनांक की आयु | पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित 
E 


करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक 
को अविवाहित थी या विवाहित थी या 
विधवा थी 


AU Aa WN meje 


6. अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो--- 


दावा का कारण, यदि नामांकिती 
अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो 


7. किसी अवयस्क को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे 
का समर्थन, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र या संरक्षण प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। 

8. यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिसको 
भविष्य निधि की धनराशि देय हो (जिसे प्रोबेट-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र) आदि द्वारा समर्थित किया 
जायेगा--- 
अभिदाता से सम्बन्ध 
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9. दावेदार/दावेदारों का धर्म ......................... 
10. भुगतान, आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/ ........................ कोषागार / 


उप-कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक्‌ रूप 
से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न $— 
(एक) अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह, 
(दो) वायां/दायां हाथ का अँगूठा और अँगुली निशानी (अशिक्षित दावेदारों के मामले में), 
(तीन) नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियाँ में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)। 

11 . Aen वचन देता Zea हैं कि. यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में विद्यमान अतिशेष के 98 
प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे भुगतान की 
समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो में/हम लोग सरकार को 
ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करुँगा/करेंगे। 

भवदीय 
(दावेदार/दावेदारों) का हस्ताक्षर 
पूरा नाम और पता 
भाग चार 

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिये 
आवेदन-पत्र का प्रपत्र ; 

(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो, वहाँ अन्य दावेदारों 
द्वारा उपयोग के लिये जाने के लिये) 
सेवा में 

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 

(आहरण एवं विवरण अधिकारी के माध्यम से) 
महोदय, । 

मेंने/हम लोगों में श्री/श्रीमती ................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या ...................... 
में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज और वोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने 
के लिए एक आवेदन-पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि 
उपर्युक्त अभिलेख के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम 


लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी ............................... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से 
किया जाये। 
स्थान: कक कता Y भवदीय 


(दावेदार/दावेदारो) का हस्ताक्षर 
पूरा नाम और पता 


दिनाक 1:11. 
(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये) 

I ILES ल्या का भविष्य निधि/लेखा संख्या ............... है। 

2. वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवा निवृत्त होगा/होगी ........................ मास के लिए 
सेवानिवृत्ति एवं छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है और उसका 
त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे, दिनांक ........................... के पूर्वाहन/अपराहन से 
सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है। 

दत ण रुपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए ..... 
TW रुपये की वसूली उसके वेतन से -..-..----.-----------------+='कोषागारः' के ‹ `. ` .. ` ` 
EET रुपये की वाउचर संख्या ....................... दिनांक ................ से किया गया था और उसे 
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456 उत्तर प्रदेश सुगम [भाग-2 
(आहरण एवं वितरण अधिकारी) 
महोदय, र| 
यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ......................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में 


विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और वोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान 
करने का प्रवन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये F— 

(1) सरकारी सेवक का नाम 

(2) सरकारी सेवक द्वारा धृत पद 

(3) मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न कीजिये) 

(4) भविष्य निधि लेखा संख्या ................................ 

5. अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का व्यौरा : 
अभिदाता से | अभिदाता की मृत्यु | अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत 
सम्बन्ध के दिनांक की आयु | पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित 
करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक 

को अविवाहित थी या विवाहित थी या 

विधवा थी 


नामांकिती | अभिदाता से | नामांकिती का दावा का कारण, यदि नामांकिती 
का नाम सम्बन्ध अंश अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो 


3 


7. किसी अवयस्क को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे 
का समर्थन, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र या संरक्षण प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। 


8. यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिसको 
भविष्य निधि की धनराशि देय हो (जिसे प्रोबेट-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र) आदि द्वारा समर्थित किया 


जायेगा--- : 
अभिदाता से सम्वन्ध 
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9. दावेदार/दावेदारों का धर्म ......................... 


10. भुगतान, आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/ ........................ कोषागार / 
उप-कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक्‌ रूप 
से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है--- 

(एक) अभिन्ञान के वैयक्तिक चिन्ह 
(दो) वायां/दायां हाथ का अँगूठा और अँगुली निशानी (अशिक्षित दावेदारों के मामले में), 
(तीन) नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)। 
में/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि. यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में विद्यमान अतिशेष के 98 
प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे भुगतान की 
समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो में/हम लोग सरकार को 
ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करुँगा/करेंगे। 
भवदीय 
(दावेदार/दावेदारों) का हस्ताक्षर 
पूरा नाम और पता 
भाग चार 

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिये 

आवेदन-पत्र का प्रपत्र। 
(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो, वहाँ अन्य दावेदारों 
द्वारा उपयोग के लिये जाने के लिये) 
सेवा में 
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
(आहरण एवं विवरण अधिकारी के माध्यम से) 
महोदय, 

मेने/हम लोगों में श्री/श्रीमती ................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या ...................... 
में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज और वोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने 
के लिए एक आवेदन-पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि 
उपर्युक्त अभिलेख के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम 


लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी ............................... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से 
किया जाये। 
स्थाना NON 4 भवदीय 


(दावेदार/दावेदारों) का हस्ताक्षर 
पूरा नाम और पता 


[e 6 me 
(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये) 

Lema ono ee का भविष्य निधि/लेखा संख्या ............... है। 

2. वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवा निवृत्त होगा/होगी ........................ मास के लिए 
सेवानिवृत्ति एवं छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है और उसका 
त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे, दिनांक ........................... के पूर्वाहन/अपराहन से 
सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है। 

BEES Mec No Sane is रुपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्निम की वापसी के लिए ..... 
हर RRS रुपये की वसूली उसके वेतन से ................................. कोषागार के .................. 
aaan रुपये की वाउचर संख्या ....................... दिनांक ................ से किया गया था और उसे 
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उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न .................... रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित 
-किया.गया। 


1. प्रमाणित किया जाता है उसे चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम 
स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था। 
या 
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत 
किये गये थे और चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहरण किये 
गये थे . 


क-_अन्तिम प्रत्याहरण 
ghe He प्रत्याहरण की आहरण a | वाउचर संख्या | कोषागार का नाम | लेखा शीर्षक 
धनराशि दिनांक 


ख---अस्थायी अग्रिम 
कोषागार का 
नाम 


वसूली पूरी हुई 


अग्रिम की 
धनराशि 


आहरण का 
दिनांक 


2 


5. प्रमाणित किया जाता है कि वीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के 
2d उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहत नहीं की गई/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहत की 
गयी--- 


धनराशि | आहरण का दिनांक | वाउचर संख्या | कोषागार का नाम | लेखा शीर्षक 


6कविनाकाह  :.............. (वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी) को उसके सामान्य भविष्य 
निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय व्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी 
है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार ........................ रुपये (अका मोळा ससा 
रुपये (शब्दों में) है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत .................... रुपया होता है। 
. 7. प्रमाणित किया जाता है कि सामाय भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। 
“अतएव रुपये (GHC) ® TERRE AR रुपये (शब्दों में) जो अभिदाता के सामान्य 
भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष का 90. प्रतिशत है, का भुगतान ...................... (अभिदाता का या 
यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को करने की संस्तुति की जाती है। 
सामान्य भविष्य निधि से सम्वन्धित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जानी हैं--- 
Toto वसूलियों का विवरण धनराशि 
1. 


D 

3. 
eee SS 
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ऊपर वर्णित वसूलियों के E ........................ रुपये की धनराशि को कटौती करने के पश्चात्‌ 
अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से 
अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारो का नाम को 
(अंको में)/(शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जानी है। 

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक ................... की हुई। मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है। 


9. परिकलन शीट (दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन-पत्र दिनांक 
आहरण एवं वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर। 


********“*“**“«******«*****«** 


जाँचकर्तत लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए 
1. प्रमाणित किया गया है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जाँच कर ली है 


जो सही है। 
D IEE, E eur (ADE 25 92228 रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति 
की जाती है। 
BCR स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित। 
जाँचकर्त्ता लेखा प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर 
स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए 
Ideo umen (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो दावेदार/दावेदारो का नाम) को .... 


कह c रुपये (अंकों में) ....................... (रुपये शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया है। 

2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन-पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पास बुक 
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। सामान्य भविष्य निधि पास बुक भुगतान 
प्राधिकृत करने के पश्चात्‌ आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया जाय। 


Ral E स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर 
यदि अभिदाता की मृत्यु हो गई हो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की जायेगी। 


प्रपत्र - 425 (ख) 
(समूह “ग” के सरकारी सेवकों के लिए) 
भाग एक 
सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र सेवा में, 


(लेखा अधिकारी) 
महोदय, 


में सेवा निवृत्त होने वाला हुँ/सेवा निवृत्त हो गया हूँ/ ..................... मास के लिए सेवा निवृत्ति छुट्टी 
पर चला गया हूँ/मैने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है। 
दिनक के पूर्वाहून/अपराहन सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ। 

2. मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मरे जमाखाते की सम्पूर्ण धनराशि का 


नियमों के अधीन देय व्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए कुपया प्रबन्ध किया 


जायं। 

3. मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या .................. है) में आहरण एवं वितरण अधिकार के माध्यम से 
भुगतान लेने का इच्छुक El 

4. भविष्य निधि लेखा में मेरे द्वारा वित्त पोषित निम्नलिखित जीवन बीमा पालिसियों को निर्मुक्त किया 
जाय--- 
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पालिसी संख्या. जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम बीमा की धनराशि 
1. 
2. 
3. 
4. 
{IRL on भवदीय 
दिनाक ceo (हस्ताक्षर) 
नाम य BA 
ons oe 
भाग दो 


मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन-पत्र का 
प्रपत्र (नामांकितयों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए) 
सेवा में, 


Dm 


DIDI 


(लेखा अधिकारी) 
महोदय, : 

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ......................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में 
संचित धनराशि से नियमों के अधीन देय व्याज और वोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध 
किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं--- 

CD SRGARIT GERD Gal नाग E NN 

©) BREAN SEED CARI GT GE OC OTT E 

(3) मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..................................................... 

(6) SEET दिए SEIT सच्या क TE 

5. अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित. परिवार के सदस्यों का व्यौरा ......................... 
अभिदाता से | अभिदाता की | अभिदाता की पुत्री या उसके मृत पुत्र की 
मृत्यु के दिनांक | पुत्री के स्थिति में, यह उल्लिखित करें कि 
को आयु वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को 
अविवाहित थी/विवाहित थी या विधवा धी 


दावा का कारण यदि 
नामांकित अभिदाता के 
परिवार का सदस्य न हो 
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7. किसी अवयस्क वालक को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले 
में दावा, यथा-स्थिति, क्षतिपूर्ति वंध-पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। 

8. यदि अभिदाता का परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य 
निधि की धनराशि देय हो, प्रोवेट-पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाणक आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा--- 


क्रम ea अभि से स 


9. दावेदार/दावेदारों का धर्म ......................... 
10. भुगतान, आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से वांछित है इस सम्वन्ध में किसी सेवारत 
राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं--- 
(एक) अभिज्ञान के वैयक्तिक चिहन, 
(दो) वायें/दाये हाथ का अँगूठा और अँगुली की निशानी (अशिक्षित दावेदारों के स्थिति में), 
(तीन) नमूने के दो हस्ताक्षर (शिक्षित दावेदारों की स्थिति में) 
स्थान तील भवदीय 
दिनाक. कक क्ल ; दावेदार|दावेदारों का हस्ताक्षर 
पूरा नाम और पता 


(कार्यालय द्वारा उपयोग के लिये) 

L Ra eoe का भविष्य निधि/लेखा संख्या ............... है। 

2. वह सेवा निवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवा निवृत्त होगा/होगी ........................ मास के लिए 
सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है उसका 
त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे दिनांक ........................... के पूर्वाहन/अपराहन से 
सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है। 

RET ना रुपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की धनराशि वापस करने के मदे 
Cra NT रुपये की वसूली उसके वेतन से ................................. कोषागार के .................. 
रुपये की वाउचर संख्या ..................... दिनाक से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर 
के साथ संलग्न .................... रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित की गयी थी। 

4. प्रमाणित किया जाता है उसे अस्थायी अग्रिम न तो स्वीकार किया गया और न चालू वर्ष तथा पाँच 
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखे से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था। 

या 

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थायी अग्रिम उसको स्वीकृत 

'किया गया है और घालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से आहरण किया 
"गया। 


क-अन्तिम प्रत्याहरण 


प्रत्याहरण की आहरण का | वाउचर संख्या | कोषागार का 
धनराशि दिनांक नाम 
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ख- अस्थायी अग्रिम 


अग्निम की यदि वसूली पूरी नहीं हुई 
धनराशि तो किस्तों की संख्या और 
वसूल आवेदन पत्र के दिनांक 


तक न की गई धनराशि 


5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू ओर पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय qu 
के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहत नहीं की गयी। निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत 
की गयी--- 


कोषागार का 


ote धनराशि आहरण का | वाउचर 
शीर्षक दिनांक संख्या 
NEN 4 
OU AERIES Se SN वह दिनांक जव धनराशि देय हो गयी) को उसके सामान्य भविष्य 
निधि पास वुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय व्याज और और बोनस (यदि कोई 
Ci) Siri de छ (SED E NN रुपये (great में) है। 
7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्वन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है 


अतएव ENS अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम को ......... 
कल रुपये (अंकों में) ...................... रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है। 


या 
सामान्य भविष्य निधि से सम्वन्धित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जानी हैं--- 


वसूलियों का विवरण धनराशि 


ऊपर वर्णित वसूलियों के मदे ........................ रुपये की धनराशि काटने के पश्चात्‌ अभिदाता के 
सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतशेष में से ............................ (अभिदाता का या यदि उसकी 
मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को केवल .......................... रुपये (अंको में)............. 
ह (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है। 


18. अभिदाता की मृत्यु दिनांक ................... को हो गयी और मृत्यु का दिनांक का सत्यापन मृत्यु 
प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। ) 
लेखा अधिकारी के कार्यालय में 
सम्बद्ध पदाधिकारी का हस्ताक्षर 
और पद नाम 
Ey 7 eee ES 
1. यदि अभिदाता की मृत्यु हो गई हो तो क्रम संख्या 8 लागू होगी। 
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(लेखा अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए) 
MU PE Nd अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो तो, दावेदार/दावेदारो का नाम 
को ee PAE eA E ० a रुपये (शद्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया। 
दिनांक =. लाह लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर 
और मुहर 
परिशिष्ट ‘a’ 
(नियम 13) 
प्रपत्र (1) 
सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र 
Lice OUTST को LS RP REOR 00000 RR 
2.:खीता संख्या -..: २5००-०० ०-०००२३६०:- ४० ४४११८ 1 RT SRS eco 
3. पदनाम connesse eeepc UE ee 
4. वेतनं वि M RE er ee 
5. प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण--- 
(वर्ष net की लेखा पर्ची (एकाउण्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि ............. 


(0) (IR तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि ................... 
(3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड आफ एडवांस) द्वारा जमा 
(4) निष्कासित धनराशि का विवरण-- 


(क) अन्तिम निप्कासन................ महा/वर्ष कळ Wisc ee माह/वर्ष तक। 
(ख)अस्थाई अग्निम.................... माह।वर्ष sone से: Soe ee E माह/वर्ष तक। 
(5) शुद्ध जमा धनराशि, 00101 ERO 
(6) पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हों तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन............... 
(7) जव APT जा रहे अग्रिम की धनराशि........................................... GORI २: 
(8) (क) इस अग्रिम: का प्रयोजन eee eee EIC EE 
(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका सन्दर्भ............................................. 
(9) समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम 
धनराशि की अदायगी की जानी है........................... 
(10) ooo की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो 
Whigs किक 
दिनांक See आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम RM E nS 
पंदताम: e यक e 
अनुभाग/विभाग................... 
फार्म 11 
सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम स्वीकार किये जाने का फार्म 
एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ..................... को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या............... 
WO M प्रयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था करने हेतु ......................... रुपये (शब्दों में).................- 
तप, के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति नियम संख्या................ के अनुसार दी जाती है। 
2. अग्रिम स्वीकृति.................... रुपये: b«c cu क लकत मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा 
जिसकी पहली किस्त................ (माह) के वेतन जो................ (माह) में देय होगी, से प्रारम्भ होगी। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


464 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
JS SIE सख्या”:.....:.:.:..::.:..... दिनाक res के अनुसार स्वीकृत तथा भुगतान किये गये 
WM ओली रुपये (शब्दों में)......................किये गये अग्निम में से....................रुपये (शब्दों में) 
के रकम की वसूली अभी वाकी है। यह शेष धनराशि और अव स्वीकृत की गयी अग्रिम की धनराशि जिसका 
HAM UT RR Eas रुपय n CCU bee होता है, की वसूली.................... 
SUPPE मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किस्त माह के वेतन जो................... 
(माह) में देय होगा, से प्रारम्भ होगी। 
4. श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में दिनांक....................... को जमा धनराशि का विवरण निम्न है--- 
(i) Basie 0 की लेखा पर्ची के अनुसार जमा शेष ...................... रुपया। 
(2) वाद में 
(क) अभिदान के रूप में माह ...................... Wiel ee mist: तका रुपया। 
(ख) पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वसूली माह........... quere eI Ge EE रुपया। 
(9). sar [B तथा [2] का योग IRS रुपया। 
(4) निष्कासन, .यदि कोई हो, की धनराशि ................................. रुपया। 
(5) स्वीकृति की तिथि को शेष 
कालम (3) में से कालम (4) घटाकर ................ eel 
TERIED unc a ल्क हस्ताक्षर स्वीकृति देने वाला अधिकारी 
DoS or, ns oe 
विभाग जज मिल 
परिशिष्ट 'ख! 
(नियम 16) 
yeu (1) 
(सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र) 
CARIBE! दा दाह coon UTE TEE 1 
ls छापिलाला दा GIBT sods स कम 
2. खाता संख्या विभागीय प्रत्यय सहित (With departmental prefix) ......................- 
3l; CFT) ळा का कानात 
4) GET A क I 
5. सेवा में आने की तिथि तथा अधिविर्षता (Supernanuation) की तिथि....................... 
6. प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते से जमा धनराशि का विवरण--- 
(00) GEI ETE की लेखा पर्ची/एकाउण्ट स्लिप/विभागीय लेजर के अनुसार जमा 
GRRIEIT a OTT TIER 
(माह: स ATS तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि................ 
(111) अग्रिम की वसूली (रिफण्ड आफ एडवांस) द्वारा जमा धनराशि .................... Sem 
(IV) निष्कासित धनराशि का विवरण--- 
(क) अन्तिम निष्कासन (फाइनल विड्राल) माह/वर्ष................ से MR लन माह/वर्ष तक 
I ST की foede ON RETE OE 
(ख) अस्थाई अग्रिम (टेम्पोरेरी एडवांस) माह/वर्ष.............. Nene de माह/वर्ष तक 
"Beo PEN ee. 
7. अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) की अपेक्षित धनराशि ............................................ 
8. (क) अन्तिम निप्कासन (फाइनल विदड्राल) का प्रयोजन ................................................ 
(ख) नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अन्तर्गत प्रार्थना की गयी है ................................ 
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9. क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम निप्कासन (फाइनल विदड्राल) लिया गया था, 
यदि हाँ, तो धनराशि और वर्ष वतायें; 
आवेदन के हस्ताक्षर 


पदनाम e S 
फार्म (2) 


(सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन (Final Withdrawl) की स्वीकृति प्रदान करने 
के आदेश का प्रारूप)। 


कार्यालय-ज्ञाप 
एतदद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ....................... को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या 
puc te ace: से...........................प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु रुपये (शब्दों 
Re का अन्तिम निष्कासन भविष्य निधि नियम/राजाज्ञा संख्या...................... के 


अनुसार स्वीकार किया जाता £l 
2. अन्तिम निप्कासन की धनराशि नियम 17 में निर्धारित की गवी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल 


नियम (फण्डामेण्टल रूल) में यथा परिभाषित उनका मूल वेतन.................. रुपया है। 

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...................... नें दिनाक AE 
को अपनी सरकारी सेवा क .................... वर्ष पुरे कर लिए हैं। 10 वर्ष में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त 
होगा/होगी। 

4. दिनाक. 7 e की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी......................... के 
खाते में जमा अवशेष राशि का व्योरा निम्न प्रकार है--- ! 

(1) qu, 0 7 कक eee की लेखा पर्ची के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि ................ रुपया। 

(D: दिनाक mco CE मे:दिनांक >:-- 560 PEE cep Wich माह eee 

Go की दर से अभिदान (Subscribtion) ....................... रुपया। 

(3): दिनाक Se कल V rip. eh o तक प्रति माह ............ Ge की 

दर से अग्रिम'की वसूली doll eee रुपया। 

(4) मद D (0 तथा (9) का योग oe रुपया। 

(5) वाद में स्वीकृत अन्तिम निष्कासन, यदि कोई हो ................... रुपया। 

(6) स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4) में से मद (5) घटाइये रुपया। 

5. (क) वर्ष २2.००. की लेखा पर्ची के पश्चात्‌ इस कार्यालय द्वारा श्री ................. को 
पिछली वार आदेश संख्या ............- दिनाक eee हरा A RO रुपये का अन्तिम 
निष्कासन स्वीकार किया गया था। 

(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री कक को (जैसा कि उन्होंने वताया. है) .................. 
(स्वीकृतकर्त्ता) पिछली वार अंशतः अन्तिम निष्कासन के रूप में Go ...................... की स्वीकृति प्रदान 
की गयी थी। 

संख्या अल 0 (1) 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित --- 

1. श्री/श्रीमती/कुमारी ........................ को उनका ध्यान नियमों/समय-समय पर जारी 


शासनादेशों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके अनुसार उन्हें यह समाधान करना होगा 
कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिए किया है जिसके लिए वह निकाला 
गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्राप्त करने के ................- महीने के भीतर वे इस 
आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि ऊपर स्वीकृत निष्कासन का उपयोग उसी प्रयोजनं के लिये 
किया गया है जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था। 
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2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, फण्ड अनुभाग .................. को इस अनुरोध के 
साथ प्रेषित कि वे अंतिम निष्कासन की धनराशि को श्री/श्रीमती/कुमारी के सामान्य भविष्य 
निर्वाह निधि खाता संख्या ...................... के ऋण पक्ष (Debotor side) में घटा 
t. GRICE! Do A की लेखा पर्ची में सम्मिलित करने तथा इसकी प्राप्ति 
स्वीकार करने की कृपा करें। : 

3. कोषाधिकारी ............... को। 


परिशिष्ट “ग” 
[नियम 24(5) (ख)] 
सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में उपलब्ध धनराशि को 90 
प्रतिशत के भुगतान की स्वीकृति का प्रपत्र 


rcu Ot MONUI 
प्रेषक, 
_ (स्वीकृति देने वाला अधिकारी) 
सेवा में, 
(आहरण एवं वितरण अधिकारी) 
दिनाक forces. e 
विषिय--श्री/श्रीमती..................... (अभिदाता का नाम)........................... (पद का नाम) ...... 
oe ate eee (के सामान्य भविष्य निधि खाता (संख्या ) में उपलव्ध धनराशि के 90 
प्रतिशत का भुगतान। i 
महोदय, 
मैं उपर्युक्त अभिदाता के सामान्य भविष्य. निधि खाता (संख्या .............................. ) में उपलब्ध 
धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक ...................... को संलग्न कर रहा हूँ जिस 
erak raana Ca OD STEREO (अंकों में) रुपया ................. (शब्दों में) का भुगतान श्री/श्रीमती 
xd SE (अभिदाता का, और यदि उसकी मृत्यु हो, तो दावेदार का नाम) को किये जाने हेतु 


आदेश पारित कर दिये गये हैं। आपको एतद्द्वारा उपर्युक्त धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्व भुगतान 
की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में कृपया अपनी अनुपालन आवश्या मुझको 
यथा शीघ्र भेजें। 
2. शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र, आगणन शीट्स तथा अभिदाता की dt. TH पास 
E सहित महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया 
| 


भवदीय 
स्वीकृति देने वाले अधिकारी के 
हस्ताक्षर तथा पदनाम 

मुख्या क Mets IFIED = aeree el ONE I... प्रतिलिपि 
निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित................................ 

(1) कोषाधिकारी ................... | 

(2) महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 

(3) 0670 E ex rus (चेक करने वाला विभागीय लेखाधिकारी)। 
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(A) nunc ETE (अभिदाता का नाम और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो दावेदार का 
नाम और पता)। 
स्वीकृति देने वाले अधिकारी के 
हस्ताक्षर तथा पद का नाम 
आज्ञा से 
जे+पी सिंह, 
सचिव 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 13/20/85-कार्मिक-1/1986 
कार्मिक अनुभाग-1 [लखनऊ दिनांक 11 सितम्बर, 1986 
अधिसूचना 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं। 


उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 1986 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा 
अंकों के आवंटन नियमावली, 1986 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में और राज्यपाल के नियम वनाने की शक्ति के अधीन 
किसी सेवा या पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 
सम्मिलित भर्ती के सम्बन्ध मे लागू होगें, सिवाय जहाँ इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित परीक्षा 
हो चुकी हो। 

2. अंकों का आवंटन--किन्हीं नियमों या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, साक्षात्कार 
के नये अधिकतम अंक कुल अंकों के 12.2 प्रतिशत से अधिक न el 

परन्तु जहाँ इस नियम के अधीन गणना करने पर साक्षात्कार के लिये अंक पाँच के गुणक में न हों, बहाँ 
अंकों को पाच के गुणक में ऐसी संख्या तक पूर्णाक्ति किया जायेगा जो कुल अंकों के 122 प्रतिशत से 
अधिक न हो। 

आज्ञा से, 
हरीश चन्द्र गुप्त 
विशेष सचिव। 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती 
(प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 1986 


2[संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समस्त वर्तमान निथमों 
और आदेशें का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं— 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारिम्भक परीक्षा) नियमावली, 1986 कहीं wmm 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी 


T 1994/8 अधिनियम संख्या 23 की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित। 
2. 1975 के अधिनियम CE-O ब चिरी tetenviüstt उपधारा किं genfhtineknow 


| Se पवा 
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(3) यह ऐसी सीधी भर्ती पर लागू होगी जो आयोग के माध्यम से चयन द्वारा चाहे वह लिखित परीक्षा 
या साक्षात्कार के आधार पर या दोनों प्रकार से हों, सीधे की जायें। 

परन्तु उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के समबन्ध में इस नियमावली के उपवन्ध राज्यपाल द्वारा उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श करने के पश्चात्‌ इस आशय की अधिसूचना जारी करने पर लागू होंगे। 

2. परिभाषाएँ--(एक) “आयोग” -का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से él 

(दो) “ सरकार” का तात्पर्व उत्तर प्रदेश के सरकार से है। 

(तीन) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 

(चार) “पद” का तात्पर्य ऐसे किसी पद या पदों से है जिस पर चयन आयोग के माध्यम से किया जाये। 

(पाँच) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य सेवा को नियंत्रित करने वाले.नियमों और सरकारी आदेशों से है 
और इसके अर्न्तगत पद के लिए भर्ती की रीति विहित करने वाले नियम भी हैं 

(छः) “प्रारम्भिक परीक्षा” का तात्पर्य मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों 
को मालूम करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली छानवीन परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) से है। 

(सात) “सीधी भर्ती” का तात्पर्य आयोग के माध्यम से सीधे की गयी भर्ती से है चाहे वह सेवा नियमों 
और सरकारी आदेशों में यथा विहित प्रतियोगिता द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न चयन द्वारा हो। 

(आठ) “उपयुक्त अभ्यर्थी” का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो प्रारम्भिक परीक्षा में आयोग के 
स्वविवेकानुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करे, जिसके आधार पर वह यथास्थिति मुख्य परीक्षा या 
साक्षात्कार में सम्मिलित हो सके। 

(नौ) “मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार 
परीक्षा या साक्षात्कार से है। 

3. प्रारिम्भक परीक्षा आयोजित करना--(1) भर्ती के सम्वन्ध में सुसंगत सेवा नियमों या सरकारी 
आदेशों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुये भी, आयोग सरकार के पूर्वानुमोदन से, यथास्थिति, मुख्य परीक्षा 
या साक्षात्कार में प्रवेश के लिये उपर्युक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये प्रारिम्भक परीक्षा आयोजित कर 
सकती है। 

(2) जहां कोई प्रारिम्भक परीक्षा आयोजित की जाये, वहां केवल अभ्यर्थी जो प्रारिम्भक परीक्षा उत्तीर्ण 
कर ले यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के हकदार होगें। 

(3) प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना, अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिये नहीं की 
जायेगी। | 

(4) (एक) प्रारम्भिक परीक्षा में, उस दशा में जव इसके पश्चात्‌ मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी हो, 
दो घंटे की अवधि के वरावर-वराबर अंक दो प्रश्न-पत्र होंगे। इन दो प्रश्न पत्रों में एक प्रश्‍न-पत्र सामान्य 
ज्ञान/सामान्य अध्ययन का होगा जवकि दूसरा प्रश्‍न-पत्र उन विषयों में से एक विपय पर होगा जिसका अभ्यर्थी 
द्वारा उस सेवा की मुख्य परीक्षा के लिये अनुमत न हो तो आयोग स्वविवेक से परीक्षा के लिये अनुमत 
अनिवार्य विषयों में से लिये जानें वाले दूसरे विषय को विहित कर सकता है। 

(दो) उस दशा में जहां कंवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टे की 
अवधि का प्रश्न-पत्र उस विषय पर होगा जिसे आयोग स्वविवेक से विहित करे जिसमें मुख्यतः प्रश्न सामान्य 
ज्ञान/सामान्य अध्ययन और पद पर कार्य की प्रकृति से सुसंगत विपय पर होंगे। 

(5) प्रश्‍न-पत्र मुख्य परीक्षा के लिये अनुमत भाषा में बनाये जायेंगे और ऐसे मामलों में जहां सेवा नियमों 
या सरकारी आदेशों में साक्षात्कार द्वारा चयन विहित हो, वहां अंग्रेजी और हिन्दी में बनाये जायेंगे। 

(6) प्रारम्भिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा 
आयोग द्वारा निश्चित किया जाय। 

4. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रकाशन के दिनांक 
“a लम्वित चयन सुसंगत सेवा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार जारी रखा जायेगा और समाप्त 
किया जायेगा मानों यह नियमावली प्रवृत्त न हुईं हो। 
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उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) 


चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 
[27-10-1986] 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं— 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर 
के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के भीतर के पदों को छोड़कर राज्यपाल के नियम वनाने की शक्ति 
के अधीन पदों पर लागू होगी। 

2. अधिभावी प्रभाव--किन्हां अन्य नियमों पर या आदेशों में दी गयी किसी वात के होते हुये भी, 
यह नियमावली प्रभावी होगी। 

3. परिभाषा--जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई वात प्रतिकूल न हो--- 

(1) किसी सेवा या पद के सम्वन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उस सेवा में या पद के 
सम्वन्ध में नियुक्ति करने के लिये प्राधिकृत से है, और राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की 
स्थिति में इसके अन्तर्गत सरकार के मुख्य सचिव या सरकार के सम्वन्ध विभाग के सचिव या 
विशेष सचिव भी हैं 

(2) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली वारह 

मास की अवधि से है। 

4. पात्रता सूची तैयार करना जहां मान दण्ड योग्यता हो--जहां पदोन्नति के लिए मानदण्ड 
योग्यता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, 
यथासम्भव, रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ रखे जायेंगे। 

परन्तु यदि भर्ती, ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की 
जानी हो,. तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्वन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रता सूची तैयार की जाये और ऐसी स्थिति में 
भर्ती के द्वितीय और तृतीय वर्षो के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये 
जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित हो--- 

(1) द्वितीय वर्ष के लिये---उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या 

का योग। 

(2) तृतीय वर्ष के लिये--उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों 
की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी। 

परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाये, उनकी 
गणना उक्त अनुपात के लिये नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने, उनके सम्वन्ध में इस प्रकार विचार 
न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी। 

पात्रता सूची तैयार करना, जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता मानदण्ड हो--- 
(1) जहां पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी 
प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन 
सूचियां उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की 
पात्रता सूची कही जायेगी, जिसमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे: 

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम I 

(11) 5 से अधिक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 101 

(2) नियम 4 के परन्तुक में दिये गये उपवन्ध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने में 
यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ड a ee RR 


470 Digitized by Saray प्रिदेशी ९श०५ सेमी sigh and eGangotri [भाग-2 


उत्तर प्रदेश शासन: 
संख्या/सत्रह-सं०-1-200 
कार्यालय-ज्ञाप 

संसदीय कार्य अनुभाग-1 [लखनऊः दिनाक..................- 

विषय : राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्यविधान मण्डल सदस्यों को भवन निमाण या वाहन भत्ता हेतु 

atte नियमावाली 1987 

राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विधानमण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) 
नियमावली, 1987 के नियम 17(1) के अन्तर्गत क्रय करने के लिए रू0 2,00,000(रूपया दो लाख मात्र)की 
अग्रिम धनराशि निम्नलिखित stat के अधीन भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते $— 

(1) उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम की धनराशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा तथा इसका आहरण 

. एवं वितरण सचिव, विधानसभा/परिपद्‌ द्वारा किया जायेगा, अग्रिम तथा उस पर देय व्याज का 
लेखा-जोखा विधानसभा/परिपद्‌ सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। 

(2) खरीदे गये वाहन का मूल्य यदि अग्रिम की धनराशि से कम हो तो अग्रिमी द्वारा अग्रिम के शेष 
धनराशि शासन को तुरन्त लौटायी जायेगी, परन्तु वाहन क्रय हेतु अग्रिमी द्वारा विक्रेता के खाते 
में वाहन की वुकिंग/रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रिम स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि, यदि कोई 
हो, स्वयं अग्रिमी द्वारा वहन की जायेगी। 

(3) उक्त स्वीकृत अग्रिम की धनराशि की स्वीकृति की तिथि से एक माह के भीतर कोपागार से 
निकाल लेना चाहिए अन्यथा स्वीकृति लागू नहीं होगी। 

(4) उक्त अग्रिम की धनराशि की वसूली रू0 2,500 (रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) की 80 
(अस्सी)मासिक किश्तों में की जायेगी, अग्रिम तथा उस पर व्याज की वसूली अग्रिमी अग्रिमी से 
उनके वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्तों, प्रतिकर आवास भत्ता या किसी अन्य भत्ता विल से की 
जायेगी, परन्तु अग्रिमी के विधानमण्डल का सदस्य न रह जाने पर या न होने की दशा में उक्त 
वसूली अग्रिमी को देय पेशन की धनराशि से की जायेगी। यदि अग्रिम/व्याज की वसूली हेतु 
निर्धारित मासिक किस्त की धनराशि अग्रिमी की मासिक देय धनराशि परिलव्धियों अथवा पेशन 
या अन्य देयां की मासिक धनराशि से अधिक हो तो अनतर की धनराशि अग्रिमी द्वारा संगत 
प्राप्ति लेखा शीर्षक के अनतर्गत कोषागार में जमा की जायेगी और ऐसी धनराशि के जमा किये 
जाने के प्रमाण रूवरूप ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विधानसभा/ 
परिषद्‌ सचिवालय को उपलव्ध करायी जायेगी अग्रिम की वसूली स्वीकृत धनराशि के आहरण के 
तुरन्त बाद वाले माह से प्ररम्भ होगी। अग्रिम की वसूली की धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक “7610- 
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज-202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम-02-राज्य 
विधानमण्डल के सदस्यों/भूतपूर्ण सदस्यों का वाहन खरीद के लिये उधार”में जमा की जायेगी। 

(5) उक्त अग्रिम पर व्याज की दर( ) प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, परन्तु नियत समय पर ऋण के 
प्रतिदान/भुगतान होने पर व्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उल्लिखित व्याज की दर 
अनन्तिम है और जो भी व्याज की दर अन्तिम रूप से निर्धारित होगी वे अग्निमी पर लागू होगी। 
इस सम्बन्ध में एक लिखित आश्वासन वे शासन को तुरन्त प्रस्तुत करेंगे। अग्रिम पर देय व्याज 
की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के नियम 224 के टिप्पणी 2 के अनुसार की. 
जायेगी। व्याज की वसूली अग्रिम के मूलधन की वसूली पूर्ण होने के तुरन्त बाद वाले मास से 
प्रारम्भ होगी। देय व्याज की धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक“0049-व्याज प्राप्तियाँ-800-अन्य 
प्राप्तियाँ-10-राज्य विधानमण्डल के सवस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहन की खरीद के लिये दिये 
ऋणों के लिए पेशगियों पर व्याज” में जमा की जायेगी। 

(6) उपरोक्त अग्रिम धन से मोटर कार/जीप हायर wur अथवा किस्तों में नहीं खरीदी जायेगी। 

(7) उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि के आहरण के पूर्व अग्रिमी को निर्धारित प्रपत्र संख्या4 में एक 
अनुवन्ध भरकर शासन को प्रस्तुत करना होगा, तत्श्चात्‌ वे अग्रिम धन से उत्तर प्रदेश सुगम 
सेवा नियम संग्रह एक माह के भीतर कार/जीत क्रय करके निर्धारित प्रपत्र संख्या-5 में 
बन्धक-पत्र भर Eu — d प्रस्तुत करेंगे। 


\ 
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(8) मोटर कार/जीप खरीदने की तिथि से एक माह के भीतर संवंधित अग्रिमी उसका कम्प्रेहेन्सिव 
वीमा करायेंगे और वीमा की पालिसी तथा अन्य संवंधित कागजात आहरण एवं वितरण 
अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 

(9) अग्रिम तथा उस पर देय व्याज की सम्पूर्ण धनराशि के प्रतिदान/भुगतान के पहले ही अग्रिमी की 
मृत्यु हो जाने या किसी कारणवश उनके विधानमण्डल की सदस्यता से विलग हो जाने और 
पेंशन का हकदार न होने या किसी कारण पेंशन न मिलने और किसी भी अन्य कारण से अग्रिम 
व्याज की किस्तों का नियमित भुगतान/प्रतिदान न किये जाने पर अग्रिम तथा उस पर देय व्याज 
की अवशेष धनराशि राज्य सरकार को तुरन्त देय हो जायेगी और साचिव विधानसभा/परिषद्‌ 
द्वारा अग्रिमी या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह वसूल की जा सकेगी। 

(10) स्वीकृत अग्रिम के संवंध में उक्त नियमावली के उपवन्ध लागू होंगे। 

2. इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय उपरोक्त स्वीकृत रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख मात्र) की 
धनराशि नीचे प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक से आहरित किये जाने हेतु सचिव, विधानसभा/ परिषद्‌, 
उत्तर प्रदेश को प्राधिकृत करते हैं। 

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष..................... के आय-व्यतरक में विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग 
(विधानमण्डल) की अनुदान संख्या 69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “7610-सरकारी कार्मचारियां आदि को 
कर्ज-202--मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-03-राज्य विधानमण्डल के सदस्याँ/भूतपूर्व सदस्यों को 
वाहनों की खरीद के लिये ऋण-30 निवेश/ऋण” के नाम डाला जायेगा। 

प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 
अधिसुचना 
विविध 


“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा 


पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 1988 पर दिनांक 31 मार्च, 1988 को अनुमति 
प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन्‌ 1988 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस 
अधिसूचना! द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 
उत्तर T अधीनस्थ सेवा चयन आयो ग? अधिनियम 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , 1988 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1988 ) 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्थापित करने और 
उसमें सम्वद्ध और आनुषंगिक विषयों के लिये। 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः 
अध्याय 1 
प्रारम्भिक 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन: 


आयोग? अधिनियम, 1988 कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह 15 फरवरी, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 


1. FT संख्या 450/ सत्रह-वि-1-1-(क) 2-1988, दिनांक 31 मार्च, 1988 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के 
t परिशिष्ट-भाग ।-खण्ड क, दिनांक 31-3-1988 को प्रकाशित। 

2. अधिनियम संख्या 14, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ जो दिनांक 4-9-1988 से प्रवृत्त हुआ। 

3. अधिनियम संख्या 19, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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2. लागू होना--(1) इस अधिनियम के उपवन्ध समूह “ग” के ऐसे सीधी भर्ती पदों के सम्बन्ध मे 
जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना, द्वारा समय-समय 
पर विनिर्दिष्ट किया जाये लागू होंगेः 

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा सकती él 

(2) आयोग, किसी प्राधिकरण सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्व मे या नियन्त्रणाधीन नियम या 
सार्वजनिक निगम या सार्वजनिक संस्था के अनुरोध पर और राज्य सरकार अनुमोदन से ऐसे निवन्धन और 
शर्तो पर जिसके अन्तर्गत फीस भी है, जैसा संभव हो, ऐसे प्राधिकरण कम्पनी, निगम या संस्था के अन्तर्गत 
पदों पर भर्ती से सम्बन्ध में विषयों के वारे में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। 

3. अपवाद-इस अधिनियम की कोई वात-- 

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में, 

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के. अधीन, 

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन, 

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक 

आयुक्त के अधीन, 

(ड.) पुलिस अधीनियम, 1961 द्वारा नियंत्रित। 

किसी पद पर भर्ती के सम्वन्ध में लागू नहीं होगा। 

4. परिभाषाएं-जव तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में तत्समय ऐसी सेवा में या 
पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है; 

-(ख) “आयोग” का तात्पर्य उत्तरांचल को छोडकर उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 
के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तरांचल के सम्वन्ध में 
धारा 5-क के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तराचल) से है। 

` (ग) “अध्यक्ष” का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है; 

(ग-1) समूह क के पद या समूह UD के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप 
से विनिर्दिष्ट पद से है; 
(घ) “सदस्य” का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और सदस्य के अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है : 

(ड.) “सचिव” का ताप्तर्य आयोग के सचिव से है; 

1(S-1) “उत्तराचल” का तात्पर्य एसे प्रोदेशिक क्षेत्र से है जिसमे अल्मोडा, देहरादून, नैनीताल, पौडी 
| गढवाल, पिथोरागढ, टेहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के जिले समाविष्ट हैं। 

(च) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
अध्याय 2 
आयोग की स्थापना 

5. आयोग की स्थापना-(1) एक आयोग होगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 
नाम से जाना जायेगा। 

(2) इस अधिनियम की धारा 5 के, जैसा कि यह 31 मई, 1990 के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित i 
निकाथ के रूप में गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 31 मई, 1990 को विघटित हो जायेगा और 
ऐसे विघटन पर,-- 

(क) उस बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य क्रमशः आयोग के प्रथम अध्यक्ष और अन्य सदस्य हो 

जायेगें: 


33% a 
1. अधिनियम संख्या 19, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित। Dum 
2. अधिसूचना Wem 1724(2) 17-5-13 अधिनियम संख्या 15,1990 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 31-5-1990 से प्रवृत्त हुआ। 
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(ख) उस वोर्ड की समरत सम्पति और परिसम्पत्ति राज्य सरकार को अन्तरित और उसमे निहित हो 

जायेगी; : 

(ग) उस वोर्ड के संविदात्मक या अन्य प्रकार के समस्त ऋण दायित्व और आभार राज्य सरकार को 

अन्तरित हो जायेगे; 

(घ) वोर्ड के प्रत्येक पूर्ण कालिक कर्मचारी की सेवायें राज्य सरकार को अन्तिम रूप से अन्तरित हो 

जायेगी; और | 
(एक) यदि वह 31 मई, 1990 से नव्वे दिन के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप से राज्य 
सरकार को कर्मचारी न रहने के अपने आशय की सूचना देता है तो उस अवधि की 
समाप्ति पर उसकी सेवायें समाप्त हो जायेगी; 
(दो) किसी अन्य स्थिति मे वह दिनांक 31 मई, 1990 को राज्य सरकार का कर्मचारी हो जायेगा। 

1[5-क उत्तरांचल के लिये आयेग की स्थापना--(1) धारा 5 में दी गयी किसी वात के होते हुये भी 
उत्तरांचल के लिये एक आयोग की स्थापना की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
(उत्तरांचल) कहा जायेगा। 

(2) धारा 5 के अधीन स्थापित आयोग, उपधारा (1) के अधीन की स्थापना के दिनांक से उत्तराचल 
के सम्बन्ध में आयोग TUE जायेग। 

(3) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकारिता ऐसे मामलों मे लागू रहेगी जहां चयन की 
प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तराचंल) की स्थापना के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और 
ऐसे मामले विधि के ऐसे उपवन्धों के अनुसार, जैसे कि व ऐसी स्थापना के पूर्व थे, व्यवहत किये m 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के आयोजनों के लिये वहां चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी जहां 
भर्ती--- 

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और यथास्थिति लिखित 
परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गये हो, या 
(दो) लिखित परीक्षा ओर साक्षात्कार दोनों के आधार पर की जानी हो और लिखित परीक्षा 
प्रारम्भ की गयी हो।] 

2[6. आयोग की संरचना--(1) आयोग मे एक अध्यक्ष और पाचं से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे 
जितने राज्य सरकार समय-समय पर अपने अधिकारियों में से और निगम जो राज्य सरकार के स्वामित्व या 
नियंत्रण में हो, के अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसे निगमों के अधीन ऐसे पद व 
पदों को कम से कम दस वर्ष तक धारण कर चुके हों और जो राज्य सरकार के समूह के पदों से निम्न श्रेणी 
के न हों नियुक्ति करें। 

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये या यदि ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य 
कारण से अपने के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उन कर्तव्यों का पालन, जब तक कि *उपधारा 
(1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, यथास्थिति, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार 
पुनः ग्रहण न कर लें, बोर्ड के ऐसे एक सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त करे। - 

417. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य--(1) अध्यक्ष आयोग प्रशासन का 
प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शाक्तियां होंगी:-- 

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके विना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का 

गठन करना; 


1. उप्र अधिनियम सं. 19, सन्‌ 1997 द्वारा बढाया गया। ae 

2. प्रेजिडेन्ट एक्ट नं, 4, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट भाग 1 सेक्शन क, दिनांक 3 अप्रैल, 1993 को 
प्रकाशित हुआ या 16 जनवरी, 1993 से लागू हुआ समझा जायेगा। 

अधिनियम संख्या 15, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित शब्द “धारा 7” के स्थान पर शब्द “उपधारा (1)” प्रतिस्थापित किया गया। 

4. अधिनियम संख्या 15, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 31-5-1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 


QI 
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(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या 

तद्धीन बनाये गये नियमो या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया होः 

(ग) आयोग और उसके सदस्यो के कार्य का समन्वय करना; 

(घ) आयोग के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना और उनके 

दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना। 

(2) अन्य सदस्य अभ्यधिः; की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन मे अध्यक्ष की सहायता करेंगे 
और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों का विनियमों के द्वारा या 
अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।” 

Tg. + + x ] : ' 

2 [9. x* xox ] 

3[10. सदस्यों पर मूल नियम 56 का लागू होना--(1) आयोग के प्रत्येक सदस्य पर मूल नियम 56 
के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसा कि उसी श्रेणी, पद एवं संवर्ग के सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं। 

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये एक व्यक्ति जो सरकार या नियम जो पूर्णतः सरकार के 
स्वामित्व या नियंत्रण में हो, की सेवा से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हो गया हो तो यदि धारा6(1) के अनुसार 
नियुक्ति के लिये योग्य हो वह उस अवधि तक के लिये जैसे कि आदेश में निर्दिष्ट हो सदस्य के पद पर 
पुनर्नियुक्त किया जा सकता है परन्तु 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सदस्य नहीं वना रहेगा। 

(3) कोई व्यक्ति जो 30 अगस्त, 1991 को सदस्य था और 30 अगस्त, 1991 से पहले मूल नियम 
56 के अतंर्गत उसकी सेवानिवृत्त की तिथि वीत गई वह उपधारा (2) के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति हुआ समझा 


11. सहयुक्त करने की शक्ति--आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनो के लिये जो धारा 
27 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है 
जिसकी सहायता या सलाह वह उस अधिनियम के किन्हीं उपवंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे। 
12. आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी--आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल 
इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि-- 
(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति त्रुटि हैं 
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता 
है, या 
(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वता: कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है। 
आयोग का सचिव 
4[13. आयोग का कर्मचारी वर्ग--(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का एक सचिव होगा जो 
आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा। 
(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन 
बनाये गये नियमों या विनियमों मे विनिर्दिष्ट किये जायें। 
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा के निर्वन्धन और शर्ते ऐसी होंगी 
जैसी विनियमों में निर्धारित की जायें। l 
14. आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण--आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या 
इस निमित आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किये जायेंगे। 


1. प्रेजिडेन्ट एक्ट d. 4, 1993 द्वारा हटाया गया। 

प्रेजिडेन्ट एक्ट d. 4, 1993 द्वारा हटाया गया। 

3. प्रेजिडेन्ट एक्ट d. 4, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट भाग-1 सेक्शन क दिनांक 3 अप्रैल, 1993 को 
प्रकाशित हुआ यह 16 जनवरी, 1993 से लागू हुआ समझा जायेगा। 

4. अधिनियम संख्या 15, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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अध्याय 3 
आयोग! की शक्तियां और कर्तव्य एवं कार्य का आवंटन 

15. शक्तियां और कर्तव्य--(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थातः-- 

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार करना 

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना ' 

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना 

और परीक्षक नियुक्त करना। 

(घ) rele] 

(डः) १८६८२०७) 

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की 

जाये। 

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे 
नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इसे निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा। 

16. कार्य जो आयोग द्वारा किया जायेगा--आयोग अपना कार्य, जिसके अन्तर्गत उनके कृत्यों का 
अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये. राज्य 
सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम वनायेगी और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा 
किया गया कार्य समझा जायेगा। 

अध्याय 4 
रिक्तियों की अधिसूचना और नियुक्तियां 

17. रिक्तियों की अधिसूचना--(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से 
भरी जाने वाली रिक्तियों की सेख्या और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित 
की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। 

(2) रिक्तियो की सूचना आयोग को ऐसी रीति से दी जायेगी जैसी विहित की जाये। 

टिप्पणी--राज्य सरकार को यह अधिकार है कि सेवा नियमावली को बनाने के पूर्व भी जनहित मे भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत अपने शासकीय अधिकार में नियुक्तियां कर सकती है। 


18. आयोग द्वारा चयन--(1) आयोग,धारा 17 के अधीन रिक्तियां की सूचना के पश्चात यथासम्भव 
शीघ्र, परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनो ही करेगा और उपर्युक्त पाये गये अभ्यर्थियों की 
एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा। 

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस 
प्रकार भेजी गयी सूची से नियुक्तियां उसमें उल्लिखित क्रम में करेगा। 

अध्याय 5 
` आयोग के समक्ष कार्य 


5[19. बैठक में निर्णय--आयोग की किसी वैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों के वहुमत से किया जायेगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति 
में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा। 


अधिनियम संख्या 14, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 4-9-1989 को प्रवृत्त हुआ। 
अधिनियम संख्या 15, 1990 द्वारा निकाल दिया गया एवं दिनांक 31-5-1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 
अधिनियम संख्या 15,1990 द्वारा निकाल दिया गया एवं दिनांक 31-5-1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 


HUA. रंजन वनाम मैसूर राज्य, एनआईनआर० 1966 सुप्रीम कोर्ट 1942 एवं श्री रोशन लाल शर्मा बनाम भारत सरकार 
एनआईनआर० 1968 पंजाब 47 | 


5. अधिनियम dem 15, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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20. गणपूर्ति--::;भोण की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति तत्समय सदस्यों की कुल संख्या की आधी से 
होगी। 

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। 

| अध्याय 6 
वार्षिक रिपोर्ट 

2] 5 ic + *] च 

22. [E: * *] 

23. वार्षिक रिपोर्ट--आयांग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, 
वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और 
उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों 
सदनों के समक्ष रखावेगी। 

24. [* * *] 

अध्याय 7 
प्रकीर्ण 

25. [* * *] 

26. नियम बनाने की शक्ति--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। 

27. विनियम बनाने की शक्ति--(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के 
अधीन अपने कृत्यो के सम्पादन से जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिये परीक्षाएं 
आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनो के लिए फीस लेना भी है, सम्बन्धित विनियम वना सकती है 
या उन्हें संशोधित कर सकती है। 

(2) उपधारा(1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के 
उपवन्धों से असंगत नहीं होंगे। 

28. सद्भावना से किये गये कार्य संरक्षण--किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस 
अधिनियम. के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई बाद, अभियोजन 
या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 


29. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव--किसी अन्य अधिनियम, नियम या आदेश में किसी प्रतिकूल 
बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपवन्ध प्रभावी enr 

30. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बार्ड अध्यादेश, 1988 उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 1988 एतद्द्ारा निरसित किया जाता है। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा(1)में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या 
कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपवन्धों के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस 
अधिनियम के उपवन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त al 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों 
का विनियमितिकरण नियमावली, 1988 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियाँ का विनियमितिकरण नियमावली, 1988 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न आने वाले पदों को छोड़कर राज्यपाल के नियम बनाने की 
शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी। 
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2. अधिभावी प्रभाव--यह नियमावली किसी अन्य नियम या आदेश में दी गयी किसी प्रतिकूल बात 

के होते हुए भी प्रभावी हागी। 

3. परिभाषाएं--जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई वात प्रतिकूल न होः 

(1) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी पद के सम्वन्ध में, ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए 

शक्ति प्राप्त अधिकारी से है 

(2) “उपलव्ध रिक्ति” का तात्पर्य ऐसी रिक्त से है, जिसके लिए यह नियमावली की अधिसूचना के 

दिनांक के पूर्व आयोग से किसी व्यक्ति की सिफारिश न की हो, 

(3) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है 

(4) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 

4. तदर्थ पदोन्नति का विनियमितीकरण--(1) किसी ऐसे व्यक्ति के वारे में-- 

(1) जो 1 फरवरी, 1985 के पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और 
नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को या तो उस पद पर जिस पर वह इस प्रकार से पदोन्नति 
किया गया था या उसके समकक्ष या उच्चतर पद पर निरन्तर सेवा में हों, 

(2) जो तदर्थ पदोन्नति के दिनांक को नियमित पदोन्नति के लिये पात्र धा, 

3) जिसन खण्ड (एक) से निर्दिष्ट पद या पदों पर यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो 
या पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलव्ध हो, संगत सेवा नियमों 
या आदेशों ळ अनुसार पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति किये जाने के पूर्व, उसके अभिलेख और 
उपयुक्तता, के आधार पर उस रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा। 

(2) इस Fane! के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य श्रेणीयाँ के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उपनियम (1) के अधीन विचार किये जाने के समय प्रवृत्त 
सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा: 

परन्तु जहां सुसंगत पद या सदा से संवंधित किन्ही नियमों या आदेशों में चयन समिति का गठन करना 
उपबंधित हो, वहां इस नियमावली के प्रयोजनार्थ समिति का गठन, यथासंभव इस प्रकार से किया जायेगा, जैसा 
कि ऐसे नियमों या आदेशों में उपवन्धित हों। किन्तु इसमें दी गयी किसी भी वात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जायेगा कि ऐसी समिति में आयोग के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाना है। 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उपनियम (1) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये, अभ्यर्थियों की, उस पद पर, 
जिससे उनकी पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठताक्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी 
चरित्र-पंजियाँ, जिसके तदर्थ पदोन्नति के पश्चात्‌ दी गयी गोपनीय प्रविष्टियां भी हैं और ऐसे अन्य अभिलेखों 
के साथ, जो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये आवश्यक समझी जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 

(5) चयन समिति उपनियम (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी। 

6) चयन समिति अभ्यर्थियों की एक चयन सूची उपनियम (4) में निर्दिष्ट ज्येष्ठताक्रम में तैयार करेगी 
और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

(7) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के सम्वन्ध में, जो इस नियमावली के अधीन नियमित किये जाने के लिये 
विचार किये जाने के पात्र हैं, औपचारिक विभागीय जांच लम्वित हो या न्यायालय का कोई ऐसा आदेश हो 
जिसके कारण या किसी अन्य कारण से ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करना सम्भवं न हो, वहां चयन 
समिति अपनी संस्तुति मोहरवन्द लिफाफे में भेजेगी और उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में 
सम्वद्ध व्यक्ति के नाम के सम्पुख इस तध्य-का उल्लेख करेगी। 

5. नियुक्तियां-नियुक्ति प्राधिकारी नियम (4) के उपनियम (2) और (7) के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें 
उनके नाम सूची में हों: ; 

परन्तु नियम (4) के उपनियम (7) के उपवंधों के अंतर्गत आने वाले मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
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सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा--इस नियमावली 
के अधीन की गयी नियुक्तियां संगत सेवा नियमों या आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गयी नियुक्तियां 
समझी जायेगी। 

7. ज्येष्ठता--इस नियमावली के अधीन नियुक्ति किया गया व्यक्ति सेवा में या पद पर नियमित रूप से 
नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार 
ज्येष्ठता का हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिये इस नियमावली के अधीन चयन को उक्त सेवा नियमों या 
आदेशों के अधीन चयन समझा जायेगा। 

8. प्रत्यावर्त--जहां तदर्थ आधार पर पदोन्नति किसी व्यक्ति को उपयुक्त न पाया जाये या जिसका 
मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अन्तर्गत न आता हो, वहां उसे उस मौलिक पद पर, 
जिससे तदर्थ पदोन्नति की गयी थी, तुरन्त प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, और ऐसे प्रत्यावर्तन पर वह किसी 
प्रतिकर का हकदार न होगा। 

स्पष्टीकरण-जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक तदर्थ पदोन्नतियां दी गयी हों, वहां उसे उस मौलिक 
पद पर जिससे ऐसी प्रथम तदर्थ पदोन्नति की गयी थी, प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। 


आज्ञा से 
सिद्धार्थ बेहुरा, 
विशेष सचिव। 


[लखनऊः दिनांक 10 जनवरी, 1992] 
विषय : उत्तर प्रदेश लोक सेवा. आयोग के क्षेत्रान्तर्गत एवं क्षेत्र के वाहर के पदों पर तदर्थ पदोन्नतियां का 
विनियमितीकरण नियमावली, 1988 का स्पष्टीकरण। 
कार्मिक अनुभाग : (1) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिये उपरोक्त विषय पर 
दिनांक 3 नवम्बर, 1988 को नियमावलियां जारी की गयी थीं। इन नियमावलियों के नियम 8 में इस आशय 
का प्रावधान किया गया है कि जो कार्मिक विनियमिदीकरण के लिये उपयुक्त न पाये जायें अथवा 
विनियमितीकरण के पात्र न हों, उन्हें उस मौलिक पद पर जिससे तदर्थ पदोन्नति की गयी थी, तुरन्त 
प्रत्यावर्तित कर दिया जाये और ऐसे प्रत्यावर्तन पर वे किसी प्रतिकर के हकदार न enr 
(2) इस सम्बन्ध में कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या विनियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त 
पाये गये कार्मिक की प्रत्यावर्तन उस स्थिति में भी किया जा सकता है, जवकि कनिष्ठ कार्मिक उस पद पर 
तदर्थ पदोन्नति के आधार पर कार्यरत Bb 
(3) इस विषय में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्णित मामलों में 
विनियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त पाये गये कार्मिक के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर 
लिया जाये कि या तो सम्वन्धित पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति कनिष्ठ कार्मिको, यदि कोई हो, को भी 
प्रत्यावर्तित कर दिया जाये अथवा प्रत्यावर्तन के पूर्व ही नियमित पदोन्नति हेतु चयन आयोजित करके समुचित 
निर्णय लिया जाये। 
(4) मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि भविष्य में कूपया उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही 
की जाये। 5 
भवदीय 
at. dr. आर्य, 
सचिव। 


et 
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण) 
नियमावली, 1990 
कार्मिक अनुभाग--3 अधिसूचना संख्या 3452/कार्मिक-3-90-13/46/1989, दिनांक : 15 सितम्वर, 
1990 | 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं : ; 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा के 
लिये पाठ्य विवरण) नियमावली, 1990 कही जायेगी। 

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी | 

2. अध्यारोही प्रभाव--किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी यह 
नियमावली प्रभावी रहेगी। 

3. परिभाषाएं--जव तक, कि विषय संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में, 

(क) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 की धारा 5 

के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है 

(ख) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, 

(ग) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हे, 

(घ) “राज्य” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है। 

4. विखण्डन--इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन 
शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा बनाये गये लोक सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में प्रतियोगिता परीक्षा के 
पाठ्य विवरण से सम्वन्धित उपवन्ध यदि कोई हो, एतद्द्वारा विखण्डित किये जाते हैं। 

5. वर्तमान पाठ्य विवरण; का संशोधन करने और नया पाठ्य विवरण बनाने की शक्ति-- 

(1) राज्य सरकार AAT पर, आदेश द्वारा राज्य की लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के सम्बन्ध में 
होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, जो आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर 
हों, के लिए पाठय विवरण वना सकती है या संशोधित कर सकती है। 

* (2) आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली लोक सेवाओं के 
मामले में, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण, यथास्थिति, आयोग या उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग द्वारा सरकार के सम्बद्ध विभाग की सहमति से तैयार या संशोधित किये जायेंगे। 

(3) यदि, यधास्थित आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सम्बद्ध विभाग के बीच में कोई 
मतभेद हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा। 

6. अस्थायी उपबन्ध--नियम 4 में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य की लोक 
सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में दिये गये वर्तमान पाठ्य विवरण, तब तक प्रवर्तन में रहेंगे जब तक कि सक्षम 
द्वारा नियम 5 के अधीन उसमें संशोधन न कर दिया जाय या कोई नया पाठ्य विवरण तैयार न 
कर दिया जाये। 


शासनादेश 
कार्मिक अनुभाग-3, कार्यालय ज्ञाप संख्या-463/कार्मिक-3-91-15/106/85 
. [दिनांक : 15 फरवरी, 1991] 
विषय : लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की 
. जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त किया जाना। 
ae प्रदेश की भाषा नीति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 
॒ की जाने वाली सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा से सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्‍न 


प्पत्र को 3 ` अंग्रेजी : à : 
समाप्त करने तथा ema FH PLL पम सेअ d. Sue के अंश को निकाले 


TWY14-7 7 के ।ह/ / IER 2307 झा 
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जाने का निर्णय कार्यालय ज्ञाप संख्या1525/का-3-90-15/106/85, दिनांक : 23 मई, 1990 को प्रसारित 
किया गया। at 

2. उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में शासन द्वारा विचारोपरान्त अब यह भी निर्णय लिया गया है कि लोक 
सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली निम्नलिखित 
तालिका में अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं से उनके सम्मुख अंकित अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्‍नपत्रो/उससे सम्वन्धित 
अनिवार्य अंशों को हटा दिया जाय : 


क्रम संर परीक्षा का नाम अंग्रेजी से सम्बन्धित अनिवार्य प्रश्नपत्र जिसे हटाये 
जाने का निर्णय लिया गया। 
(1) (2) (3) 
] उच्च वन सेवा परीक्षा सामान्य अंग्रेजी तथा अंग्रेजी निवन्ध 
DN. वनराजिक परीक्षा अंग्रेजी निवन्ध 


Tore! प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की 
(ees और अपील) नियमावली, 1991 

पुलिस अधिनियम, 1861 (४ +धन संख्या 5 वर्ष 1991) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 
46 की उपधारा (2) और (3) के xi शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग 
करके और इस निमित्त जारी किये गरे उभी वर्तमान नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
पुलिस बल के अधीनस्थ श्रेणी के पुरश अधिकारियों की विभागीय कार्यवाहियों, दण्ड एवं अपीलों को 
विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हें 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस 
अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. लागू होना--यह नियमावली उस पुलिस अधीक्षक 7 श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणियों के पुलिस 
अधिकारियों पर प्रवृत्त होगी। 

3. परिभाषायें-जव तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-- 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उस पद पर, जिसे कोई पुलिस अधिकारी तत्समय धारण करता . 

है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है 

(ख) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, 

(ग) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 

(घ) “महानिदेशक” का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस के महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है, 

(s) “महानिरीक्षक” के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के सभी अधिकारी भी हैं, 

(च) “उप महानिरीक्षक” का तात्पर्य उप महानिरीक्षक और तत्समान श्रेणी के अधिकारियों २; है, 

(छ) “पुलिस अधिकारी” का तात्पर्यं पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणी के 

पुलिस अधिकारी से है। 

4. दण्ड--(1) निम्नलिखित दण्ड उपयुक्त और पर्याप्त कारणों से और एतद्पश्चात्‌ जैसी व्यवस्था की 

गयी है, किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित किये जा सकते हैं, अर्थात्‌-- 


1. अधिसूचना संख्या 551/छ:-पु-2-91-1000(15)-72 दिनांक 21 मार्च, 1991 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी! 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(क) दीर्घ शास्तियां-- 
(1) सेवा से पदच्युति। 
(2) सेवा से हटाना। 
(3) पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान. में या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम 
पर अनवति भी है। 
(ख) लघु शास्तियां-- 
(1) प्रोन्नति को रोकना। 
(2) एक मास के वेतन से अनधिक अर्थदण्ड। ५ 
(3 वेतनवृद्धि को रोकना, जिसके अन्तर्गत दक्षता रोक पर वेतनवृद्धि को रोकना भी है। 
(4) परिनिन्दा। 

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित दण्डो के अतिरिक्त हेड pead और कांस्टेबलों को निम्नलिखित 
दण्ड भी दिये जा सकते हैं-- 

(1) क्वार्टरों में परिरोध (इस पद के अंतर्गत पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिये दण्ड) ड्रिल, 
अतिरिक्त गार्ड सहित या रहित क्वार्टर गार्ड ड्यूटी। 

(2) पन्द्रह दिन से अनधिक का दण्ड ड्रिल। 

(3) सात दिन के अनधिक की अतिरिक्त गार्ड -इयूटी। 

(4) सदाचरण वेतन (गुड कण्डक्ट पे) से वंचित करना। 

(3) उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित दण्डां के अतिरिक्त कांस्टेवलो को फटीक ड्यूटी से दण्डित 
किया जा सकता है, जो निम्नलिखित कार्यों तक सीमित होगा-- 

(1) तम्बू गाड़ना, 

(2) नाली खोदना, : 

(3) घास काटना, जंगल की सफाई करना और परेड के मैदान के कंकड-पत्थर हटाना, 

(4) वैरक और चांदमारी की मरम्मत करना और लाइन में इसी प्रकार के कार्य, 

(5) शस्त्रो की सफाई। 

5. दण्ड देने की प्रक्रिया--(1) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में 
वर्णित दीर्घ दण्ड दिये जा सकते हैं, नियम 14 के उपनियम (1) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही 
की जायेगी। 

(2) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में वर्णित लघु दण्ड दिये जा सकते 
है, नियम 14 में उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 

(3) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित लघु शास्तियां दी जा 
सकती हे, निमय 15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 

6. जांच का स्थान--किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच या तो उस जिले में की जा सकती 
है, जिसमें वह कार्य का लोप हुआ जिसके सम्बन्ध में जांच की जानी प्रस्तावित है, या जहां पुलिस अधिकारी 
को जांच के प्रारम्भ के समय तैनात किया जा सके। 

7. दण्ड की शक्तियां--(1) सरकार या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, जो उप महानिरीक्षक की 
श्रेणी से निम्न न हो, किसी पुलिस अधिकारी को नियम 4 में उल्लिखित कोई दण्ड दे सकता है। 

(2) पुलिस अधीक्षक नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) और (ख) में 
उल्लिखित कोई दण्ड निरीक्षक और उप निरीक्षकों को दे सकता है। 

(3) पुलिस अधीक्षक नियम 4 में उल्लिखित कोई दण्ड ऐसे पुलिस अधिकारियों को दे सकता है जो 
उपनिरीक्षकों की श्रेणी से निम्न हैं। 

(4) इस नियमावली में दिये गये उपवन्धो के अधीन रहते हुए सभी सहायक पुलिस अधीक्षक और 
पुलिस उप अधीक्षक, जिन्होंने यथास्थिति, सहायक पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष की 


सेवा पूरी कर ली हो, नियम 4 के अधीन दीर्घ दण्ड देने के सिवाय पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग 
कर सकते हैं। 
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(5) इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व निरीक्षक या थाना अधिकारी अपने 
अधीन किसी कान्सटेबल को 3 दिन से अनधिक अवंधि के लिए ड्रिल और फटीक ड्यूटी का दण्ड दे सकता 
है, लेकिन वह सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अपने आदेशों की तुरंत और किसी भी स्थिति में आदेश 
पारित करने से 24 घण्टे के भीतर सूचना देगा। 

8. पदच्युति और हटाना--(1) किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी 
प्राधिकारी द्वारा न तो पदच्युत किया जायेगा और न सेवा से हटाया जायेगा। 

(2) किसी पुलिस अधिकारी को इस नियमावली द्वारा तथा अनुध्यात उचित जांच और अनुशासनिक 
कार्यवाही के सिवाय न तो पदच्युत किया जायेगा, न हटाया जायेगा और न पंक्तिच्युत किया जायेगा : 

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा-- 

(क) जहां कोई व्यक्ति आचरण के आधार पर जिससे आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई, 

पदच्युत किया जाय या हटाया जाय या पंक्तिच्युत किया जाय को है। 
था 

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने में संशक्त प्राधिकारी का 

समाधान हो जाये कि कुछ कारणों से जिन्हें अभिलिखित उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, ऐसी 
जांच करना युक्तियुक्ततः व्यवहारिक नहीं है। 
या 

(ग) जहां सरकार का समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन 

नहीं है। 

(3) हेड कान्स्टेबलो या कान्स्टेबलों की पदच्युति और हटाने के सभी आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा 
पारित किये जायेंगे। उन मामलों को, जिनमें पुलिस अधीक्षक किसी उप निरीक्षक या निरीक्षक को पदच्युति या 
हटाने की संस्तुति करे, सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को आदेश के लिये अग्रसारित किया जायेगा। 

(4) (क) पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को आशय या अपेक्षापूर्वक भागने देने 
के लिये पदच्युति का दण्ड होगा। जव तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणां से उससे कोई 
हल्का दण्ड न दें। 

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रसत किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा सिद्धदोप ठहराये जाने वाले, 
प्रत्येक अधिकारी को पदच्युत किया जायेगा जव तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से 
उससे कोई हल्का दण्ड न दें। 

9. पदावनति का दण्ड-किसी भी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे पद पर पंक्तिच्युत नहीं किया 
जायेगा, जिस पर उसे मूलतः नियुक्त किया गया था। किसी अधिकारी को उसकी श्रेणी से ठीक निम्नतर 
वेतनमान में, या वेतनमान में किसी प्रक्रम से निम्नतर प्रकम पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिये पंक्तिच्युत किया जा 
सकता है। 

“10. वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड--दण्ड के रूप में वेतन वृद्धि रोकने के प्रत्येक आदेश में उस अवधि 
का उल्लेख किया जायेगा, जिसके लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है और यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या 
यह आदेश फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में यथा उपवन्धित भविष्य की वेतनवृद्धि की 
स्थगित करने में प्रभावी होगा। 

11. वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करने की शक्तियां-इस नियमावली के अधीन जांच अधिकारी 
द्वारा प्रयोग किये गये सभी या किन्हीं कृत्यां का प्रयोग पुलिस बल के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा 
सकता है, जो श्रेणी में पुलिस अधीक्षक से. वरिष्ठ हो। 

12. विभागीय जांच का अंतरण--महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक या पुलिस 
अधीक्षक, अभिलिखित किये जाने वाले कारणां से, या तो स्वयं या विभागीय जांच करने वाले जांच 
अधिकारी के अनुरोध पर, पुलिस बल के तत्समान या उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी को जांच अंतरित 

कर सकते हैं। 
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13. अधिकारी जो अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है--पुलिस वल का कोई 
राजपत्रित अधिकारी, जो या तो मामले में अभियोजन साक्षी है या उसने इसके पूर्व उस मामले में प्रारम्भिक 
जांच की है, इस नियमावली के अधीन उस मामले में जांच नहीं करेगा यदि उक्त राजपत्रित स्वयं पुलिस 
अधीक्षक है, तो सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को मामले को, यथास्थिति, किसी अन्य जिले या इकाई को 
अन्तरित करने के लिए कहा जायेगा। 

14. विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया-(1) इस नियमावली में निहित उपवंधों के अधीन 
रहते हुए नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट मामलों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 
परिशिष्ट-एक में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है। 

(2) उपनियम (1) में निहित किसी वात के होते हुए भी नियम 5 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट मामलों 
में दण्ड पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की और कार्य 
या लोप के लांछन की जिससे यह कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, सूचना देकर, और ऐसे अभ्यावेदन करने 
का जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे उसे युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ दिया जा सकता है। 

(3) इस नियमावली के अधीन संस्थित किसी कार्यवाही में आरोपित पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व 
अभिवक्ता के द्वारा नहीं किया जायेगा। 

15. अर्दली कक्ष दण्ड--पुलिस अधिकारी के, जो हेड कान्स्टेवल की पंक्ति से ऊपर का न हो, 
अनुशासन के छोटे-मोटे उल्लंघन की Rael और कदाचार के तुच्छ मामले की जांच और उसका निस्तारण 
अर्दली कक्ष में पुलिस अधीक्षक या पुलिस बल के अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामलों 
में दण्ड पुलिस अधिकारी के कार्य या लोप की, जिस पर उसे दण्डित करना प्रस्तावित है, मौखिक सूचना 
देकर और मौखिक अभ्यावेदन करने का उसे अवसर देने के पश्चात्‌ संक्षिप्त रीति से दिया जा सकता हे। ऐसे 
मामलों के लिए इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-2 में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में संक्षिप्त 
कार्यवाही का मूल पाठ अभिलिखित किया जायेगा। 

16. अनुपस्थिति में कार्यवाही-(1) यदि पुलिस अधिकारी जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित 
हे या जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करना प्रस्तावित है या जिससे जांच अधिकारी के लिये सम्पर्क करना 
असम्भव है अपनी तैनाती के स्थान से या कार्यवाही जब प्रगति में हो, स्वयं को जानबूझकर अनुपस्थित 
रखता हे तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी 
अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। 

(2) अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही करने से पहले सम्वन्धित प्राधिकारी यह अभिलिखित करेगा कि 
पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिए किये गये सभी युक्तियुक्त उपायां के बावजूद उस पर आरोप तामील 
करना और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना या उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति मानना सम्भव नहीं हुआ है। 

स्पष्टीकरण--जहां पुलिस अधिकारी से उसकी सेवा-पृस्तिका में उसके द्वारा दिये गये यथा अभिलिखित 
पते पर और उसके वर्तमान रुकने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाये या आरोप या नोटिस 
उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाये या उसके वर्तमान रुकने के स्थान पर और उसकी सेवा पुस्तिका में उसके 
द्वारा दिये गये यथा अभिलिखित पते पर विशेष वाहक द्वारा उसे भेजा जाये तो यह समझा जायेगा कि 
सम्बन्धित पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये युक्तियुक्त उपाय कर दिये गये हैं। 

17. निलम्बन--(1) (क) कोई पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है, 
या जांच चल रही है नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के, जो पुलिस 
अधीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो, विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक निलम्बन के अधीन 
रखा जा सकेगा। 

(ख) कोई पुलिस अधिकारी जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई 
अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित है, यदि आरोप अधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या 
उससे उसके कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालने की सम्भावना है या उसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, 
नियुक्ति प्राधिकारी के, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा, 
जब तक उस आरोप से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें। यदि अभियोजन परिवाद पर गैर 
सरकारी किसी व्यक्तिगत द्वारा संस्थित किया गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकता है कि 
क्या मामले की परिस्थिति अभियुक्त के निलम्बन को न्यायोचित ठहराती है। 
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(2) कोई पुलिस अधिकारी-- à 

(क) विरोध के दिनांक से यदि उसे अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध 
किया गया है चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया है। 

(ख) सिद्धदोषः ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराये जाने के 
कारण उसे अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के कारावास की सजा दी गयी है और उसे ऐसे 
सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, नियुक्ति 
प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति निलम्वन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया 
समझा जायेगा। 

स्पष्टीकरण--इस उपनियम के खण्ड (ख) से निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष 
ठहराये जाने के पश्चात्‌ कारावास की आन्तरयायिक कालावधियाँ को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा। 

(3) जहां किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को उस 
नियमावली के अधीन अपील में पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रेतर जांच या 
कार्यवाही के लिये किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए, वहां-- 

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्वन के अधीन था, तो उसके निलम्वन के आदेश 
को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के 
दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

(ख) यदि वह निलम्वन के अधीन नहीं था, तो उसे, यदि अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी 
द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से, 
नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के निलम्बन से अधीन रखा गया समझा जायेगा : 

परन्तु इस उपनियम में किसी वात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे 
मामले में जहां किसी पुलिस अधिकारी पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की आरोपित शास्ति को इस 
नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति आरोपित की गयी 
थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले को अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिये 
या किन्हीं निर्देशों के साथ प्रेषित किया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच लम्वित रहते 
हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की शक्ति को प्रभावित 
करता है। है 

(4) जहां किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को आरोपित 
किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दिया जाये या शून्य घोषित 
कर दिया जाये या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, 
उसके विरुद्ध उन अभिकथनों जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूल रूप में आरोपित की गयी थी, 
अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करें चाहे वे अभिकथन अपने मूल रूप मे रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये 
या उनके विवरणों को अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे-छोटे भाग का लोप कर 
दिया जाय, वहां-- 

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्वन के अधीन था तो उसके निलम्बन के आदेश 
को, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश 
के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त समझा जायेगा। 

(ख) यदि वह निलम्वन के अधीन नहीं था, तो उसे, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित 
किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निलम्वन के अधीन रखा 
गया समझा जायेगा। 

(5)(क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त वना हुआ कोई निलम्बन 
आदेश तब तक प्रवृत्त वना रहेगा जव तक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित 
या प्रतिसंहत न कर दिया जाय। | 

(ख) जहां कोई पुलिस अधिकारी चाहे किसी आनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा 
निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस 
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निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश देगा कि पुलिस अधिकारी तब तक निलम्बित बना रहेगा | 
जव तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय। | 
(6) फाइनेन्शियल हैण्डवुक, खण्ड दो, भाग दो से चार का सवसीडियरी रूल 199 इस नियम द्वारा | 
नियमित होने वाले पुलिस अधिकारी पर लागू नहीं होगा। | 
18. न्यायालय द्वारा अवक्षेप-जहां कोई न्यायालय प्रतिकूल रूप से किसी पुलिस अधिकारी के il 
आचरण की आलोचना करता है, वहां किसी अपील के यदि कोई परिणाम की प्रतीक्षा किये विना उन बिन्दुओं | 
पर जिन्हें न्यायालय ने परिनिन्दा के योग्य ठहराया है, तुरन्त जांच की जायेगी। | 
19. जांच के दौरान अवकाश--एऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो निलम्बनाधीन हो या जिसके | 
विरुद्ध जांच लम्बित हो या अनुध्यात हो उस जिसे कं, जिसमें पुलिस अधिकारी तैनात हो, मुख्य चिकित्सा | 
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के सिवाय, अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। | 
20. अपील--'[(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसके विरुद्ध नियम-4 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) | 
से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (चार) में उल्लिखित दण्ड के आदेश के विरुद्ध नीचे | 
उल्लिखित प्राधिकारी को ऐसे दण्ड के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार होगा-- | 
(क) उस पुलिस अधिकारी को, जो उस पुलिस अधिकारी के, जिसने दण्ड का आदेश पारित किया है, | 
ठीक उससे ऊपर अधिकारिता की प्रयोग करने वाला प्राधिकारी हो, 
(ख) पुलिस महानिरीक्षक को, जो या तो अपील का स्वयं विनिश्चय कर सकते, है या किसी अपर 
महानिदेशक को उसका विनिश्चय करने के लिये नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं, | 
(ग) खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को। | 
(2) नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित feet लघु दण्डों को देने वाले किसी आदेश के 
विरुद्ध कोई अपील नहीं की जायेगी। | 
(3) प्रत्येक अधिकारी जो अपील करने का इच्छुक हो, अलग से ऐसा करेगा। | 
| 
| 


(4) इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अपील में वह सभी सामग्री विवरण, तर्क होंगे 
जिन पर अपील प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा भरोसा किया जाये और वह स्वयं में पूर्ण होगी 
किन्तु उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा, प्रत्येक अपील के साथ अन्तिम | 
आदेश की, जो अपील का विषय है, एक प्रति होगी। \ | 
(5) प्रत्येक अपील, चाहे अपीलार्थी अव भी सरकार की सेवा में हो, या नहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक | 
के माध्यम से जिला कार्य में नियुक्त न किये गये पुलिस अधिकारियों के मामले में उस कार्यालयाध्यक्ष के | 
माध्यम से जिससे अपीलार्थी सम्वन्धित हो या सम्वन्धित रहा हो, प्रस्तुत की जायेगी। - | | 
(6) .कोई अपील तव तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि वह उस दिनांक से जब सम्बन्धित । 
पुलिस अधिकारी को दण्डादेश की सूचना दी गयी थी, तीन मास के भीतर प्रस्तुत न की जाय : | 
परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी स्वविवेक से दर्शाये गये अच्छे कारणों से, उक्त अवधि को छ: मास तक 
बढ़ा सकता है। i 
(7) यदि प्रस्तुत की गयी अपील उपनियम (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती तो अपील | 
प्राधिकारी अपीलार्थी से उसे दिये गये ऐसे आदेश की नोटिस के एक मास के भीतर उक्त नियम के उपवन्धों | 
का. अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि अपीलार्थी उक्त अनुपालन करने में विफल रहता है | 
तो अपील प्राधिकारी को उस रीति से, जैसा वह उचित समझे, निस्तारित कर सकता है। 


(8) महानिदेशक या महानिरीक्षक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या उस अपील 
प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिसके समक्ष अपील लम्बित है, उसे तत्समान श्रेणी के लिए अन्य अधिकारी को 
अन्तरित कर सकता है। 
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1. नियम 20 उपनियम (1) अधिसूचना संख्या4214/छः-पुः-2-09-1000(15)/1972 लखनऊ दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा 
संशोधित हुआ। 
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21. अपील के साथ दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना--(1) जब अपील प्राधिकारी अपील को 
स्वीकार कर लेता है और अभिलेखों को मांगता है, तव इन सभी पत्रादि को प्रस्तुत करना चाहिए, जिन पर 
उस अधिकारी द्वारा विचार किया गया था जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी, जिसके अन्तर्गत 
दण्डित अधिकारी की चरित्र-पंजी और सेवा-पंजी भी है। 

(2) अपील में परित आदेश की प्रतियों के साथ जो अपील प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी 
जाय, विभागीय दण्ड पत्रावली भी अनिवार्य रूप से होगी और उसके साथ प्रस्तुत की जायेगी, जब अभिलेख 
मांगा जाय। 

22. पदच्युति अवधि की गणना--जहां पदच्युत या हटाये जाने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील 
सफल होती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेगा और--(क) ड्यूटी से जवरन अनुपस्थिति की अवधि के 
लिए जिसके अंतर्गत, यथा स्थिति, उसकी पदच्युति या हटाये जाने के पूर्व के निलम्बन की अवधि भी है 
भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश देगा, और--(ख) यह आदेश देगा 
कि क्या उक्त अवधि को फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो से चार के नियम 54 के उपबंधों के अनुसार ड्यूटी 
पर व्यतीत की गयी अवधि समझा जायेगा अथवा नहीं। 

23. पुनरीक्षण--1[(1) ऐसा कोई अधिकारी जिसकी अपील सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी 
द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से जिसके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गई है ठीक उच्चतर 
श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक॑ से तीन मास के भीतर, पुनरीक्षण के लिए 
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये हकदार हैं-- 

(क) उस पुलिस अधिकारी को, जो अपीलीय आदेश पारित करने वाले पुलिस अधिकारी के ठीक 

ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी हो, 

(ख) पुलिस महानिदेशक को जो या तो पुनरीक्षण का विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर 

महानिदेशक को इसका विनिश्चय करने के लिये नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं। 

(ग) खण्ड (ख) के अधीन परित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को। 

ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब घोर अनियमितता 
के परिणामस्वरूप सारवान, अन्याय या न्याय की हत्या होना प्रतीत होः 

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अपील में परित किसी आदेश को जिसके विरुद्ध 
इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत किया गया हो, विधिमान्यता या औचित्य के संवंध में या ऐसी 
प्रक्रिया को अनियमितता के संवंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मंगा सकता है 
और उनका परीक्षण कर सकता है और उसके संवंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित 
समझे। अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है. कि प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये विना प्रथम 
परंतुक के अधीन कोई आदेश नहीं दिया ज़ा सकेगा। 

(2) अपील के लिए विहित प्रक्रिया पुनरीक्षण के आवेदन-पत्रों पर भी लागू होती है। अपील को स्वीकार 
करने वाले आदेश के पुनरीक्षण के किसी आवेदन-पत्र के साथ आदेश की एक प्रति तथा अपील प्राधिकारी 
का आदेश भी होगा। 

24. दण्ड का बढ़ाया जाना--किसी दण्ड को : 

(क) अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा, या 


(ख) पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके उस प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी प्राधिकारी द्वारा जिसको 
आवदेन-पत्र प्रस्तुत किया जाय, वढ़ाया जा सकता है। 
प्रतिवन्ध यह है कि दण्ड बढ़ाये जाने के पूर्व, ऐसा प्राधिकारी दण्डित अधिकारी से यह कारण बताने को 
mem कि क्‍यों न उसके दण्ड को इस प्रकार बढ़ा दिया जाय और इस प्रकार दण्ड बढ़ाने वाले ऐसे प्राधिकारी 
के आदेश का दण्ड मूल आदेश समझा जायेगा। = 


1. नियम 23 उपनियम (1) अधिसूचना संख्या4214/छ:-पुः-2-09-1000(15)/1972 लखनऊ दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा 
संशोधित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 487 


25. सरकार की शक्ति--इस नियमावली में किसी वात के होते हुए भी सरकार अपनी स्वप्रेरणा से या 
अन्यथा, ऐसे किसी मामले के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है जिसे उसके 
अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके विनिशचत किया गया 
हो और जिसके विरुद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील न की गयी हो, और-- 

(क) "ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उपान्तर या पुनरीक्षण कर सकती है, या 

(ख) निदेश दे सकती है कि मामले में अग्रेतर जांच की जाय, या 

(ग) आदेश द्वारा आरोपित दण्ड को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, या 

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे। 

प्रतिवन्ध यह हे कि जहां किसी ऐसे आदेश द्वारा आरोपित-शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाय, वहां 
सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को प्रस्तावित वृद्धि कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। 

26. मूल दस्तावेज की प्रतियां-कोई अधिकारी किसी आदेश की, जिसके विरुद्ध इस नियमावली के 
अधीन कोई, पुनरीक्षण के लिये आवेदन-पत्र या याचिका दी जा सकती हो, एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने 
का हकदार होगा। 

27. भुगतान पर अभिलेखों की प्रतियां दिया जाना--कोई पुलिस अधिकारी सरकार द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों, पर भुगतान करने पर किसी अपील के पुनरीक्षण के 
आवेदन-पत्र या याचिका जो इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की जाय, के समस्त पत्रादि को गोपनीय, पत्रादि 
के सिवाय, जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा, प्राप्त करने का हकदार होगा। 

टिप्पणी-दण्ड के मामले में रिपोर्ट करने वाला अधिकारी, यथासम्भव, इन सभी मामलों को निकाल 
देगा जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल हो सकता है। 

परिशिष्ट-एक 
पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों के संचालन से सम्बन्धित प्रक्रिया 
[नियम 14 (1) देखिये] - 

कोई औपचारिक जांच के संस्थित किये जाने पर, ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसके विरुद्ध जांच संस्थित 
की गयी हो, उन आधारों की, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित सूचना दी जायेगी और उसे 
अपना वचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। उन आधारों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, प्रयोग 
किसी निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में किया जायेगा जैसा कि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-एक में है 
जिनकी सूचना आरोपित पुलिस अधिकारी को दी जायेगी और जो इतना स्पष्ट और संक्षिप्त होगा कि 
आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल जाय। उसमें 
युक्तियुक्त समय के भीतर अपने वचाव का लिखित विवरण देने और यह कहने की अपेक्षा की जायेगी कि 
क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक e| यदि वह ऐसा चाहता है या यदि जांच अधिकारी ऐसा निदेश 
देते हैं तो ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार न किये जायें, मौखिक जांच की जायेगी। इस जांच में ऐसे 
मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित किया जायेगा, जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे। आरोपित पुलिस 
अधिकारी साक्षियों की प्रति परीक्षा करने, स्वयं साक्ष्य देने और ऐसे साक्षियां को, जिन्हें चाहे बुलाने का 
हकदार होगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 
किसी साक्षी को बुलाने से इंकार कर सकता है। कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और उप पंक्तियों 
का विवरण और उसका आधार होगा। जांच अधिकारी आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाये जाने वाले दण्ड 
के सम्बन्ध में इन कार्यवाहियां से अलग निजी संस्तुति भी कर सकता है। 

प्रपत्र-एक 
पुलिस अधिनियम, 1961 की धारा 7 के अधीन कार्यवाहियों में प्रयोग 
किया जाने वाला आरोप प्रपत्र 
RR का कार्यालय 

: दिनांक......... 199 <enxs.. 

सेवा में, 


(आरोपित पुलिस अधिकारी का पूरा नाम और पदनाम) 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 

आपको एतदद्वारा निम्नलिखित आरोपित किया जाता है :- 4 
(OD SEDES S rotes को (या लगभग) या................... (के वीच) E enit 
(दिनांक), जब................. (पदनाम) के रूप में तैनात थे............................... (मामले के तथ्य)........ 


dh CRS और एतदद्वारा या आदेश की अवहेलना या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने 
या इत्यादि के दोषी थे 

साक्ष्य जिन पर आरोप के समर्थन में विचार किये जाने का प्रस्ताव है-- 

(एक) 

(दो) + 

(तीन) + 

(2) की आप x 

(3) कि आप x 

+ (उतनी बार दोहराया जायेगा जितने आरोप थे) 

एतद्द्वारा आप से प्रत्येक आरोप के उत्तर में अपने बचाव का लिखित विवरण दिनांक............. कोया 
उसके पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आपको सचेत किया जाता है कि यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा 
अनुमत समय के भीतर आपसे ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि 
आपको कुछ नहीं प्रस्तुत करना है और आपके मामले में तद्नुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 

साथ ही साथ आपसे अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से यह सूचित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि 
क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक हैं और यदि आप किसी साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करना 
चाहते हैं तो अपने लिखित विवरण के साथ उनका नाम और पता और साक्ष्य का, जिसे प्रत्येक ऐसे साक्षी से 
देने की प्रत्याशा की जायेगी, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 

(जांच अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम) 


*(के लिये और से की) 
प्रमाणित किया जाता है कि आरोप..:.......... (आरोपित पक्ष) को पढ़कर सुना दिया गया है और उसे 
साधारण हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया है और उसकी एक प्रति................... को दे दी गयी है। 
आरोप की एक प्रति (जांच अधिकारी का 
प्राप्त किया हस्ताक्षर और पदनाम) 
(आरोपित पक्ष का हस्ताक्षर) 
अनुदेश 


(1) आरोपःपत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और आरोप-पत्र की प्रति पर उसका हस्ताक्षर 
लिया जाना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो तो उसकी तामीली रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जानी चाहिए। 

(2) प्रत्येक आरोप संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट रूप से तैयार होना चाहिए। अस्पष्टता से बचने पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए। 

(3) सरकारी सेवक द्वारा किये गये कार्य या कृत्य का यथासम्भव, संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए। 

(4) यदि कार्य या कृत्य को किसी विशिष्ट नियम या आदेश से सम्बन्धित किया जा सकता है तो उसे 
यह दर्शाया जाना चाहिए यदि नहीं, तो एक सामान्य विवरण जैसे एतदद्वारा................ के बेईमानी या 
कर्तव्य अवहेलना के दोषी थे, दिया जाना चाहिए। 

(5) साक्ष्य का विस्तार में दिया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य के विभिन्न अंशों को जिन पर आरोपित 
सरकार सेवक के विरुद्ध विचार किया जाना प्रस्तावित है, यथा अमुक-अमुक का कथन या अमुक-अमुक का | 
पत्र या की रिपोर्ट अमुक-अमुक दिनांक, विनिर्दिष्ट करना ही काफी है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना 
चाहिए कि साक्ष्य जिसे उपस्थित किया गया है, निःशेष होना चाहिए, क्योंकि बाद में आरोपित सरकारी सेवक 
के विरुद्ध साक्ष्य के किसी अग्रेतर अंश पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे बचाव के 
अवसर सहित उसको नई नोटिस न दे दी जाये। र 
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उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 
(लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 1991] 
अधिसूचना 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में 
नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली वनाते $— 


'[““उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991”? 
भाग-एक 
प्रारम्भिक 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 
199] कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. लागू होना--यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की 
शर्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली वनाई 
जायेगी या वनाई जा चुकी है। 

3. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली इससे पूर्व वनाई गई किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी वात 
के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी। 

4. परिभाषाएं-जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो इस नियमावली में 

(क) किसी सेवा के सम्वन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन 

ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है 

(ख) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य, संख्या या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत 

सेवा के किसी भाग से है; 

(ग) “आयोग” का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ 

सेवा चयन आयोग से है; 

(घ) “समिति” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियां के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिये चयन करने 

हेतु गठित समिति से है 

(ङ) “पोषक संवर्ग” का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से हे जिसके सदस्या में से सुसंगत सेवा 

नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाये 

(च) “सेवा” का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है 

(छ) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन वनाई गई 


नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की : 


भर्ती और सेवा शतो को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गए कार्यपालक 
अनुदेशों से है; 
(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गई हो। 
(झ) “वर्ष” का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है। 
| भाग-2 
ज्येष्ठठा का अवधारण 
5. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं--जहां सेवा नियमावली 
के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहीं किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त 
किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई 
योग्यता सूची में दिखाई गई है : 


1. अधिसूचना संख्या 13/2/91 टी.सी, का-1/1991 दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी। 
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प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्ति 
पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के विना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, 
कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा: 

अग्रेतर प्रतिवन्ध यह है कि पश्चातूवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन 
के परिणामस्वरूप नियुक्ति किये गये व्यक्तियों में कनिष्ठ रहेंगे। 

स्पष्टीकरण--जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किए जाएं तो 
नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा। 

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं 
--जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक. संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां 
इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। : 

स्पष्टीकरण--पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ 
व्यक्ति के पश्चात्‌ की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाये अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त 
कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी। 

. 7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं-- 
जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हां 
वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने 
पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी। 

स्पष्टीकरण--जहां पोषक संवर्ग में मोलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक 
विनिर्दिष्ट हो, जिसे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश 
का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा : 

प्रतिवन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से 
पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेनतमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्तियों से ज्येष्ठता होंगे : 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात॒वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के 
परिणामस्वरूप नियुक्ति व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। 

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाये--जहां सेवा 
नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार 
नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्त के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के 
उपवन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो 
उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं : 

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे 
कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना 
जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने वाले दिनांक से होगा: 

अग्रेतर प्रतिवन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी 
रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर टह विधिमान्य कारणों के विना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता 
है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय 

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप 

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जेसी यथास्थिति आयोग या 
समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो; 

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि 
पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या उनके पोषक संवर्गो से होती हे यथास्थिति, नियम-6 या 
नियमः में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाये। 

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की 

जाएं वहां पदोन्नति व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके 
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दोनों स्रोतों के लिये विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नति व्यक्ति का होगा) 
अवधारित की जायेगी। 

दृष्टांत--(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1 : 1 के अनुपात 
में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-- 


प्रथम — पदोन्नत व्यक्ति; 

द्वितीय -- सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी। 
(2) जहां उक्त कोटा 1 : 3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-- 

प्रथम -- , पदोन्नत व्यक्ति; 

द्वितीय से चतुर्थ तक -- सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति; 

पांचवां — पदोन्नत व्यक्ति; 

छठा से आठवां -- सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी। 


प्रतिवन्ध यह है कि- 
(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त 
व्यक्तियों के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार | 
रिक्तियां हों। र | 
(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति | 
नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष 
की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह. उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की | 
जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके वाद नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में | 
रखे जायेंगे! | 
(3) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी | 
स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की | 
जाएं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की | 
रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों। i | 
1[8-क. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी व्यक्ति को पारिणामिक 
ज्येष्ठता की हकदारी--इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर अपनी पदोन्नति 
पर परिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा। 
स्पष्टीकरण--इस नियम के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न | 
श्रेणियों के व्यक्ति को बाद में पदोन्नत होने पर पूर्व में पदोन्नत हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के व्यक्तियों से ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ रखे जायेंगे, भले ही पदोन्नति आरक्षण के नियम के 
आधार पर हुयी हो। | 
Y भाग-तीन | 
ज्येष्ठता सूची | 
9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना--(1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र | 
नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों 
की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा। 
(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुये युक्तियुक्त अवधि | 
का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, 
परिचालित किया जायेगा। s 


1. नियम 8-क अधिसूचना संस्था- 13/2/91-21.81.-5:-1-2007 दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा बढ़ाया गया जो उ.प्र, असाधारण 
गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ। जून 1995 8 प्रभावी। 
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-(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी। 
(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात्‌ अन्तिम 
ज्येष्ठता सूची जारी करेगा। 
(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नाति द्वारा की जाये, ज्येष्ठता सूची 
तैयार करना आवश्यक नहीं होगा। 
आज्ञा से, 
नारी यादव 
सचिव। 


Wd. 13/7/90-का-1/1990 कार्मिक अनुभाग-1 
(लखनऊ, दिनांक 16 जुलाई, 1990] 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, 

उत्तर प्रदेश शासन। 
विषय : सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों में, कार्मिकों को अवक्रमित करने/बन्द लिफाफे की कार्यवाही का 

प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया का निर्धारण। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर शासन की वर्तमान नीति कार्यालय ज्ञाप सं. 15/80/1188-का 1, दिनांक 30 
नवम्बर, 1983 में विद्यमान है। 

2. उपरोक्त नीति के अनुसार कतिपय अन्य दशाओं सहित उस दशा में भी चयन समिति को संस्तुति 
को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का प्रावधान है, जब सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच/अन्य प्रकार की 
प्रारम्भिक जांच के आधार पर निर्णय लिया जा चुका हो कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित कार्मिक के 
विरुद्ध दोषी होने का प्रथम दृष्टया मामला वनता है, जिसके आधार पर “आरोप-पत्र” जारी किया जा सकता है। 

3. शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या shew. रूल्स के नियम-55-बी (बी)। पनिशमेंट 
एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के सदृश्य नियम-5 (वी) के उपनियम (वी) के तहत मांगा गया 
स्पष्टीकरण उपरोक्त नीति के अंतर्गत “आरोप-पत्र” की श्रेणी में आता है, तथा क्या ऐसे मामलों में भी चयन 
के समय बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनायी जायेगी? 

4. उपर्युक्त विषय में शासन को निम्नलिखित विधि परामर्श दिया गया है : 

"Wl... रूल्स के नियम-5-बवी (बी) के तहत मांगा गया स्पष्टीकरण जिसमें स्पष्ट आरोप 

निरूपित किया जाता है, भी आरोप-पत्र की श्रेणी में माना जायेगा और जिन मामलों में प्रारम्भिक 

. जांच के आधार पर सीनसी०ए० रूल्स के नियम-55 वी (वी) के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया 

गया हो, उनमें भी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1983 में अंकित प्रावधान के 
अनुसार बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने में विधिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होती है।” 

5. अतएव आपसे अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ कि भविष्य में duds. रूल्स के नियम-55 
(वी) अथवा पनिशमेन्ट एण्ड अपील रूल्स फार सवार्डिनेट सर्विसेज के नियम-8 (बी) के उपनियम (बी) के 
तहत कार्यवाही लम्वित होने की दशा में, चयन के समय उपर्युक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

आज्ञा से, 
नीरा यादव 
सचिव। 
पदोन्नति सम्बन्धी निर्णय संदर्भ 


agar परीक्षा में बैठने के लिये उसके कार्य अनुभव की अवधि गणना में उसके अस्थायी सेवा अवधि | 
को भी माना जायेगा।' 


1. कैलाश चन्द्र राजपत्र बनाम भारत सरकार, 1993 (8) एस.एल.आर« 542 YF l 
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बन्द लिफाफे की प्रक्रिया पदोन्नति विचारण में तभी अपनायी जा सकेगी, जव अभ्यर्थी के विरुद्ध 
न्यायालय में आरोप-पत्र दिया जा चुका हो या विभागीय कार्यवाही में आरोप-पत्र दिया गय Hl 

आवेदक के निवेदन पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होने पर ज्येष्ठता सूची में नीचे रखे 
जाने पर उसके "अपने जोन में गहन (पुनर्ग्रहणाधिकार) वने रहने के कारण, पदोन्नति देय होने पर उसकी 
ज्येष्ठता के अनुसार ही पदोन्नति देय ari? 

प्रतिवादी उपनिरीक्षक पुलिस को पदोन्नति विचारण के सूची से निकाल दिया गया। उसे इस आधार पर 
अयोग्य पाया गया कि जलसंकट के समय कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी में शिथिल पाये जाने पर परिनिंदा लेख 
दिया गया था, अभियोग पंजीकरण में विलंव करने से वेतन वृद्धि रोकी गयी थी, विगत वर्ष अनुत्तरदायी 
व्यवहार तथा अवज्ञा के लिये परिनिदा लेख दिया गया था। न्यायालय द्वारा इसे उचित ठहराया गया? 

विभागीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने के याचिका में न्यायाधिकरण को यह पारित उचित नहीं पाया 
गया कि प्रतिवादी की पदोन्नति का विचारण किया जाबे। विभागीय कार्यवाही का लंवित या विचाराधीन रहना 
पदोन्नति देने या पदोन्नति के लिये विचलित न करने का कारण हो सकता है। विभागीय कार्यवाही के परिणाम 
के अनुसार विचारण के लिये प्रत्यावेदी के प्रकरण में एक पद रिक्त रखी जाने का अपदेश उचित रहा है! 
अभ्यर्थी चयन सूची के क्रमानुसार नियुक्ति पाने का अधिकारी तव है कि किसी चयनित अभ्यर्थी सेवा में न 
आया हो, मगर सेवा में आने के बाद पदत्याग या अन्य कारण से दिये समय सीमा में स्थान रिक्त न हुई हो 
तो उक्त अधिकार नहीं रह जाता। चयन सूची दिये गये समय सीमा तक ही प्रभावी रहेगी मगर समय सीमा 
निर्धारित न होने पर भी भविष्य में होने वाली या हुई रिक्ति में अभ्यर्थी को सेवा में लिये जाने का अधिकार 
न होगा। डिप्टी एक्जिक्यूटिव इंजीनियर गुजरात राज्य वनाम गुजरात राज्य,” केवल 29 पदों पर जिला व 
शेसन जज की नियुक्ति के लिये विज्ञापन देने पर साक्षात्कार के लिये 129 अभ्यर्थी वुलाये गये तथा उच्च 
न्यायालय ने 129 की योग्यता क्रम से सूची बनाकर 32 लोगों के लिये जाने की संस्तुति किया जो सेवा में 
आये। अन्यों ने वाद में हुए रिक्त स्थानों पर लिये जाने को अपील किया मगर केवल 32 स्थानों के लिये ही 
विज्ञापन होने के कारण यह निर्णय हुआ कि इस पैनल से आगे हुए रिक्त पद नहीं भरे जा सकते।* 

रिक्तियों के होने के वावजूद प्रार्थियों को प्रोन्नति नहीं दी गयी। अन्यां को जो न्यायालय चले गये लाभ 

मिल गया। अभिलेखों को देखने से पाया गया कि प्रार्थीगण उच्च पदों पर कार्य कर चुके थे जिसे अस्वीकार 

नहीं किया गया था। यह धृत किया गया कि अन्यां की तरह उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए? 

1990 में नियमों में मैट्रीकुलेशन को प्रोन्नति के लिये एक आवश्यक अर्हता उपवन्धित किया गया जैसा 
कि पहले नहीं था। इसे उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराया।* 

जव एनसीनसी. द्वारा सील किये गये कबर पर विचार किया जा रहा था तो प्रार्थी उपयुक्त नहीं पाया गया 
था। दूसरे वर्ष उपयुक्त पाये जाने पर उसको प्रोन्रत कर दिया गया किन्तु कनिष्ठ था। चूंकि u.c. ने 
उचिततः उसके मामले पर विचार कर लिया था तथा उसके आयोग होने के कारणों का भी उल्लेख किया था, 
इसलिए प्राधिकरण और कोई आदेश पारित नहीं करेगा। प्रार्थी के सील किये गये कवर के अभिलाभ के दावे 
के प्रार्थना को भारत संघ वनाम धमनिया?, का आश्रय लेते हुये अस्वीकार कर fear’? 

प्रोन्नति हेतु नाम पर विचार करने से इस आधार पर अस्वीकार करना कि चेतावनी का दण्ड जारी किया 
गया था अवैध है क्योंकि चेतावनी कोई दण्ड नहीं Sl 


भारत सरकार वनाम जानकीरमन, 1991 (5) TRUR 602 nm. : 1991 (2) स्केल 423 सुः्कोः। 
परी, पी. मुरलीधरन वनाम जोनल मैनेजर, 1944 (2) एस«एल.आर« 367 Hm. 
तमिलनाडु राज्य बनाम, पीन वोस, 1993 (8) एस+एल>आरन 430 सुब्को«। 

भारत सरकार वनाम तेजिंदर सिंह, 1993 (8) एस.एल.आर. 558 सु.को.। 

1994 (2) एसः्एलआरः 710 (सुः्को+)। 

विहार राज्य वनाम मदन मोहन सिंह आदि, 1994 (1) एस+्एलनआरम्जेन 153 (mt)! 
एस. पी सिंह वनाम भारत संघ, (1999) 3 एस+एलः, A. 437 de. मुम्बई। 

जम्मू व कश्मीर राज्य बनाम शिवराम शर्मा, (1999)3 एस>एल. vt. 315 एसःसी.! 
1995 सप्ली, (1) एसः्सीन्सीः 11 

ए.के» छावरा बनाम भारत संघ, (1999)3 एस.एल. He 21 कैट, Rei 

रनजीत कुमार दास वनाम कोल इंडिया लि, (1999)! एसएलआर» 58 mel 
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प्रत्यर्थी पूर्णरूपेण चयन व प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरा था अतः उसके वतौर डीजल सहायक के प्रोन्नति में 
कोई अवैधता नहीं थी। प्रत्यर्थीगण अधिशिष्ट कर्मचारी पाये गये थे तथा रेलवे परिषद से उनके पक्ष में जो 
विशेष शिथिलता प्रदान की तो उसमें कुछ गलत नहीं था यदि प्रत्यर्थीगण उप्र से बाधित थे।' 

FM स्कीम के अनुसार मूल श्रेणी में वरिष्ठता के आधार पर 10% व्यक्तियों को समयवद्ध 
प्रोन्नति दे दिया गया। इसे चुनौति दिये जाने पर केट ने पाया कि प्रोन्नति व्यक्ति अतिरिक्त थे किन्तु उन्हे 
पदावनत नहीं किया गया तथा अधिसंख्या पदों के सृजन के द्वारा रोक लिये गये। प्रार्थीगण के मूल श्रेणी 
वरिष्ठता के अनुसार-10% के विरुद्ध प्रोन्नति दिये जाने का निर्देश दिया गया।? 

 सीन्आइनडी> व अन्य विभागों में जब याची कांस्टेबल प्रतिनियुक्त पर था तो उसे उपनिरीक्षक के पद पर 
प्रोन्नति कर दिया गया। वह प्रोन्नति पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर सका। उसके पैतृक विभाग की वापसी पर 
उसकी प्रोन्नति को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि सेवानिवृत्ति के लिये प्रार्थना करते समय उसके पास उच्च 
पद नहीं are 

कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर प्रोन्नति स्वयमेव नहीं होती हैं। इसके लिये किसी प्रोन्नति की प्रतियोगिता 
को उत्तीर्ण करना पड़ता el 

जव प्रतिकल प्रविष्टि, प्राधिकारी द्वारा काट दिया गया हो तो याची को कनिप्ठों के प्रोन्नति की तिथि से 
प्रोन्नति का अधिकार होगा। i 

ओनएमः ने 18 वर्षों की सेवा बालों को परीक्षा से उन्मुक्त कर दिया जिसे चुनौती दी यह कह कर कि 
यह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को समाघात पहुंचायेगा तथा वे प्रोन्नति नहीं पा सकेंगे जिसे मान लिया 
गया तथा उन्मुक्तो व अहों में हुए इकरारनामे के मुताविक एक कोटा निर्धारित कर दिया। 21-1-91 से सारी 
रिक्तियां उन्मुक्तों व परीक्षा में उत्तीर्ण अहों को 70% व 30% से तव तक भरी जायेंगी जव तक अर्ह पूरी 
तौर से उसमें आमेलित न हो जाय! 

प्रोन्नति के उद्देश्य से कर्मचारी के विचारण की तिथि तक के सेवा अभिलेखों पर विचार करना पड़ता ÈI 
यदि कोई जांच॑ लम्बित है तो मुहरवन्द ढंग का सहारा लिया जा सकता है जव तक कि जांच समाप्त न हो 
जाये। माफी पर प्रोन्नति दी जायेगी तथा उसे रोका नही जा सकता क्योंकि बाद में कोई अन्य जांच प्रारम्भ हो 
गयी है।” f 
रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारी के अनुभव व सेवा के आधार पर प्रोन्नति की अर्हता में शिथिलता प्रदान 
करना त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा Wear 

विशिष्ट पुलिस अधिकारीगण कांस्टेवल के तौर पर विना शारीरिक व लिखित परीक्षा के प्रोत्रत कर दिये 
गये। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर कांस्टेबल के रूप में समामेलित किये जाने का दावा किया। प्रत्यर्थियों ने 
* कांस्टेबल के रूप में उनकी उपयुक्तता को कसौटी पर कसने के लिये लिखित व शारीरिक परीक्षण का कदम उठाया 
जो कि गलत या अनुचित नहीं था। विना परीक्षण के उनके समामेलन का निर्देश नहीं जारी किया जा सकता! 

85-86 व 86-87 में प्रतिकूल टिप्पणी के कारण वर्ष 1995 में चयन में प्रोन्नति को अस्वीकार कर दिया 
गया। उसने दक्षता रोक को 1-1-92 से ही पार कर लिया था इसलिए विपरीत टिप्पणी आड़े नही आ सकती। 
93-94 की विपरीत टिप्पणी 6-7-96 को काट दिया गया था। धृत किया गया कि 1995 में प्रोन्नति हेतु नये 
सिरे से विचार करने का अपीलकर्ता हकदार ur 


. पीएम सेठ बनाम भारत संघ, (2000)3 एस«एल« A. 307 कैट, मुम्बई। 

. काशीनाथ चौधरी वनाम भारत संघ, (2000)3 एस+एल+्जे+ 12 कैट, mal 

मोहन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000)3um.uensme 431 d. व हरि, (खण्डपीठ)। 

, कर्न जसविंदन सिंह बनाम भारत संघ, (2000)3 एस«एल-आर« 256 दिल्ली। 

. धरमपाल पंवार बनाम हरियाणा राज्य, (1999)3 एसएलआर, 161 पं. व हरि» (खण्डपीठ)। 

सरोज रानी बनाम पं. राज्य, (2000)1 एसःएलन्जेश 153 THe Atel ` l 

निर्मलसिंह वनाम फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया, (2000)5 एस.एल.आर« 685 d. व हरि, (खण्डपीठ)। 
जनरल मैनेजर, सदर्न रेलवे मद्रास बनाम डी» जयकुमार, (2000)5 एस«एल-आर« 57 केर, (खण्डपीठ)। 
वालौर सिंह वनाम पंजाब राज्य, (2000)5 TAYTA. 578 Fo व हरि (खण्डपीठ)। 

बृजनाथ पांडे वनाम उ.प्र, राज्य, (2000)5 एसएलआर.» 76 qu. Hiel * 
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भाग-2] उत्तर प्रदश सवक ज्यष्ठता 


कनिष्ठों की प्रोन्नति के विपरीत याची की प्रोन्नति के लिये पूर्णतया अर्ह होने को विचारण में नहीं लिया 
गया। नियमों में अपेक्षित अंकों का प्रतिशत जिसे पाना है अधिकथित नहीं है। डाइरेक्टर जनरल ने 45% 
अंको के पाने का आदेश दिया जिसे स्थिर रहने योग्य नहीं धृत किया गया।' 

याची 21-2-94 को प्रोन्नति का पात्र हो गया किन्तु 13-10-97 को प्रोन्नत किया गया। ऐसे प्रोन्नत को 
अनुचित ठहराया गया तथा उक्त काल के वेतन का किसी वकाये के 21-2-94 को प्रोन्नत कर दिया गया। 

Grate का आदेश उस तिथि से प्रभावी होगा जब कर्मचारी उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है? 

जव सहायक अभियन्ता की प्रोन्नति का समय आया तो 12 वर्षों के विलम्ब के पश्चात्‌ कार्य में पायी 
गयी अनियमितताओं हेतु उसे आरोप पत्र दिया गया तथा विलम्ब के लिये स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। 
आरोप पत्र को अभिखण्डित करके उसके प्रोन्नति पर यदि वह उपयुक्त पाया जाय या उसका यदि कोई कनिष्ठ 
प्रोन्नति किया गया हो तो विचार करने का निर्देश दिया गया! 

जहां प्रोन्नति के लिये स्नातक का होना आवश्यक अर्हता है तो इससे प्रोन्नति हेतु अवमुक्ति नहीं प्रदान 
की जा सकती।' - 

जव अवर वर्ग लिपिक (एलन्डीन्सीन) के पद पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा का उत्तीर्ण किया जाना पूर्व शर्त थी 
तो कर्मचारीवृन्द अपेक्षित परीक्षा के उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ ही विनियमितीकरण के हकदार होंगे।* 

याची की प्रोन्नति 14 वषों के पश्चात्‌ विना कारण बताये अपात्रता के आधार पर निरस्त कर दिया 
गया। इस आदेश को परिणामी अभिलाभ के लिये अपास्त कर दिया गवा? 

जव प्रत्यर्थी की प्रोन्नति के लिये डीन्पीन्सी, की संस्तुति मुहरवंद लिफाफे में रख ली गयी हो तो वह तब 
तक मुहरवंद रहेगी जव तक कि उसके विरुद्ध लम्वित आपराधिक आरोप से वह मुक्त नहीं हो जाता। 

जव अपीलकर्ता के प्रोन्नति को चुनौती देने वाला प्रार्थना पत्र तीन वर्षों पश्चात्‌ विना किसी विलम्ब के 
क्षमादान के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया गया तो यह धृत किया गया कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता 
किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया और अपील को स्वीकार कर fear? 


याची का प्रोन्नति के लिये कोई समाशोधन नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि उसके विरुद्ध एक 


आपराधिक मामला लम्वित था। जव वह दोषमुक्त हो जावेगा तो उसे समस्त अभिलाभ मिलेंगे। इस मामले में 
न्यायालय ने भारत संघ वनाम जानकी दास, के मामले में विहित प्रक्रिया का अनुसरण fava! 

जव तक मामला न्यायालय में लम्वित न हो मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज किया जाना मुहरबंद 
लिफाफे की प्रक्रियां के अपनाने के निर्देश को आकर्षित नहीं किया Sra? 

दक्षता रोक पार करने की तिथि के पूर्व प्रतिकूल गोपनीय आख्या के प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता आंकने 
के समय विचारण में नहीं लिया जा सकता तथा प्रोन्नति के पद से पदावनति कोई दण्ड नहीं el 

6-3-1997 की अधिसूचना के अनुसार एक कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ के दावे की अनदेखी करके 
डी०जी०पी० के पद पर प्रोन्रत कर दिया गया जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने 
सही ही आदेश को अपास्त कर fear 

विधिक नियमों के अभाव में परिषद द्वारा प्रस्तावानुसार प्रोन्नति का दिया जाना विधितः वैध 815 


सव, मेहर जे.एस, र॑न्धावा वनाम भारत संघ, (2000)5 एस.एल.आर. 387 d. व हरि, (खण्डपीठ)। 

हेमराज यादव बनाम हरियाणा राज्य, (2000)5 एसएलआर.» 641 Ge व हरि, 

पी.डी» नागपाल वनाम राजस्थान राज्य, (2000)5 एसःएलनआर> 587 d. व हरि, (खण्डपीठ)। 

वलदेव कुमार सिंघल वनाम राजस्थान राज्य, (1997)7 एसएलआर, 255 राज«। 

Tate धुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2000)1 एस.एल.आर« 696 Vaol 

दिनेश चन्द्र बनाम विकास प्राधिकारी, (1999)1 एसन्एलनआरः 147 दिल्ली। 

कृष्णदेव सिंह वनाम विहार राज्य, (2000)2 एसन्एलनआरः 128 Feel 

भारत संघ वनाम आर.एस. शर्मा, (2000)2 एसएलआर, 428 एस.सी» : एमआईनआर» 2000 एस.सी. 23371 
रमेशचन्द शर्मा वनाम ऊधमसिंह कमाल, (1999)5 एस+्एलनआरः 654 : एआईनआर० 1999 wast. 38371 
(1991)5 एसःएलनआरः 602 एसः Atel 

SICH. श्रीवास्तव बनाम मैनेजिंग डाइरेक्टर एण्ड ऐकिटिंग चेयरमैन, जीनआईनसी (1999)5 TAUTA. 714 दिल्ली! 
. रमेश चन्दर वनाम पंजाब राज्य, (1999)! एसएलआर, 37 d. व efi 

. पंचाव राज्य वनाम जगदीश कुमार कपूर, (1998)4 एस«एल»आर« 270-4. व हरि, (खण्डपीठ)। 

. कर्नाटक राज्य बनाम सीः दिवाकर, west (1999)3 एसन्सी 540 : एनआईनआर, 1999 एस.सी. 21481 
नागपुर इम्प्रूवगेंट ट्रस्ट बनाम वाई+जे+ कुम्भारे, (1999)5 THT 6 : एआईनआर० 1999 एसन्सी 30841 
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प्रत्यर्थी ने डेंटेस्ट्री के कालेज में रीडर के एक रिक्त पद पर प्रोन्नति का दावा किया किन्तु इस आधार पर 
नहीं विचारित किया गया कि अन्य खण्ड से पद को भरा जायेगा। इसी वीच वह प्रोन्नत कर दिया गया। 
प्राधिकरण ने धृत्त किया कि नियमों में दो रीडरों को रखने में कोई रोक नहीं है तथा उसे किसी पूर्वतम समय 
विचार किये जाने का अधिकार है।' 

जव प्रोन्नति नियमानुसार किया गया हो तो कर्मचारी की वरिष्ठता मात्र प्रोन्नति को तदर्थ कह देने से 
प्रभावित नहीं होगी तथा यह एक नियमित प्रोन्नति होगी |? 

Wala की उपयुक्तता का तात्पर्य है दुर्व्यवहार या चिकित्सीय अक्षमता की अनर्हता का अभाव। 
उपयुक्तता योग्यता के आधार पर निर्णीत नहीं की जा सकती।? 

सव-इन्सपेक्टर के पद पर प्रोन्रत हेड कांस्टेबल वाद में पदावनत कर दिये गये। किन्तु वे एक साथ चलने 
वाली तीन अपेक्षाओं अर्थात्‌ 30-9-1984 को 40 वर्ष की आयु के हो गये हो, उस तिथि को बतौर 
सब-इन्सपेक्टर निरन्तर तीन वर्षों को पूर्ण कर लिये हों तथा उनका कार्य व आचरण सन्तोषजनक हो को पूर्ण 
नहीँ कर रहे थे अतः एसनआइ के रूप में समामेलन के हकदार नहीं ठहराये गये।* | 

जब सेवा उप विघियों में किसी विभागीय परीक्षा के उत्तीर्ण करने का कोई उपवन्ध नहीं है तो विभागीय 
परीक्षा के उत्तीर्ण न करने के विना आधार पर प्रोन्नति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता! 

याची की प्रोन्नति विपरीत टिप्पणी के कारण अस्वीकार कर दिया गया तथा कनिष्ठों को प्रोन्नत कर दिया 
गया। जव पश्चात॒वर्ती कार्य व आचरण से उसने दक्षता रोक पार करने के साथ चयनमान व राजपत्रित पद 
प्राप्त कर लिया तो धृत किया गया कि उसका मामला डीनपीन्सी, द्वारा इस आधार पर विचार कर लिया।* 


विभागीय कार्यवाही के लम्बित होने के आधार पर प्रोन्नति का दावा अस्वीकृत कर दिया गया जिसमें कि 
वह विमुक्त कर दिया गया। उसका प्रोन्नति का प्रतिनिधित्व इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया यह 
शिकायत प्रक्रियानुसार नहीं प्रस्तुत किया गया था। धृत किया गया कि यह विधित : दोषपूर्ण है। अपील 
स्वीकार करके सकारण आदेश से छः सप्ताह में प्रतिनिधित्व को निर्णीत करने का निर्देश दिया गया? 

मामूली दण्ड कर्मचारी की प्रोन्नति में आड़े नहीं आयेंगे। जब नियमों में (नियम 23) इसे बड़ा दण्ड 
दिखाया गया है तो प्रोन्नति का अस्वीकार किया जाना अवैध नहीं था! 

मोची द्वारा दत्तक ग्रहण किये गये सरकारी सेवा में आये किस ब्राह्मण को आरक्षित श्रेणी कोटा के 
विरुद्ध आगे प्रोन्नति के किये गये दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता।? 

जव तक नियम अन्यथा न कहे, यदि कर्मचारी में पात्रता है तो प्रोन्नति वरिष्ठता के अनुसार eni 

एकलपद के लिये प्रोन्नति के उद्देश्य से रोस्टर का प्रार्थनापत्र स्वीकार्य नहीं Bl 

एकल पद के लिये रोस्टर का चक्रानुक्रम लागू नहीं किया जा wer 

डिप्टी सुपरिण्टेडेंन्ट के पद के रोस्टर विन्दु पर 23-6-1995 व 23-11-1995 को प्रोन्नति की गयी। 
उसके पश्चात्‌ सामान्य अभ्यर्थियों का 8-2-1996 को प्रोन्नति किया. गया। एक 'क' का बतौर सुपरिण्टेडेंट 
18-3-1996 प्रोन्नति दिया गया। धृत किया गया कि सामान्य अभ्यर्थी बतौर वरिष्ठ समझे जायेंगे। उनकी 
वरिष्ठता डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट के स्तर पर पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए।!3 


1. संध्या जैन ERNE गर्ग, (1999)5 TRUTA. 620 एस.सी. : ए-आई-आर- 2000 एस.सी, 291 
2. इक्जीक्यूटिव इं (डी.एस.) पंजाब इलेक्ट्रीसिटी वोर्ड डिवीजन, जालंधर वनाम वर्कर्स फेडरेशन (आई.एन-टी-यू-सी.), 
(1999)2 एसएलआर, 262 d. व eft! - 
. भारत संघ बनाम सार्जेट टीसीएस सिंह, (1999)3 एस«एल-आर« 222 राज, (खण्डपीठ)। 
. वेनी बहादुर सिंह बनाम उ.प्र, राज्य, (2000)8 wu.uensme 622 Zel 
> र सिंह वनाम पंजाब राज्य, (2000)8 एसः्एल,आर* 1 पं. व हरि» (खण्डपीठ)। 
शर्मा बनाम Se राज्य, (2000)8 एस,एल,आर. 7 इलाः (खण्डपीठ)। 
आई, डी. झा बनाम हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस्ट्रकशन लि, (2000)8 एसःएल>आर, 514 पट, (खण्डपीठ)। 
. ओरयिण्टल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम गोकुल प्रसाद मानिकलाल अग्रवाल, (2000)3 एस.एल.जे. 127 एस.सी. | 
, राधे मोहन बनाम राजस्थान राज्य, (2000)8 एस«एल-आर« 559 राज«। 
10. आरन्वीन्देसाई वनाम त ME एसन्एल.जे« 20 TR | 
. एस.आर. बनाम कर्नाटक राज्य, (1 TATA. 653 uni. 
p gomon a आफ Af. एजुकेशन एण्ड रिसर्च बनाम फैकल्टी एसोसियेशन, इटीसी, Agi. (1998)3 एस.सी, 223 ; 
एस.आर. मूर्थी बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 2 JRT m ae एस.सी, E 
13. एस.एम. ब्रहमानी बनाम हरियाणा राज्य, (2000)5 एस.एल>आर, 783 एस.सी. I 
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प्रोन्नति के शर्त में नियमों में 2 वर्षों की नियमित सेवा उपवन्धित है। जहां वरिष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ 
को ad कर दिया गया तथा वाद में कनिष्ठ की तिथि से नाममात्र की प्रोन्निति दे दी गयी। उसकी सेवा 2 
वर्षों से कम थी। किन्तु जव कनिष्ठ पात्र था तो उसकी भी पात्रता को मान लिया गया। 

याची ने 20 वर्पो की सेवा पूर्ण कर ली तथा चयन मान में 1991-92 में प्रोत्रत कर दिया गया, यद्यपि 
चयन श्रेणी 1988-89 में स्वीकार कर ली गयी। 1-11-1991 से अनुभव की गणना की जायेगी तथा उसने 3 
वर्षो का अनुभव 1-4-1994 को पूर्ण कर लिया। अतिकाल मानक के पद के लिये उसके मामले में विचार हेतु 
पुनर्विलोकन करने का निर्देश दिया war? 

अवर पद के अधिकारी को उच्च पद का अतिरिक्त आभार दिया गया तथा बाद में वस्तुतः उसी पद पर 
aad कर दिया गया जिसकी वजह से वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से सभी प्रोन्नति सम्बन्धी अभिलाभां का 
वह हकदार हो जायेगा।? ; 

प्रोन्नति के लिये तीन उपलव्ध पदों में से एक पर सामान्य अभ्यर्थी को दूसरा अनुसूचित जाति अभ्यर्थी 
को तथा तीसरा नियुक्त अनुसूचित अभ्यर्थी को अग्रनीत रिक्त मान कर दिया गया। धृत किया गया कि पद 
को आरक्षित को दिया जाना अनुचित था तथा आदेश को अपास्त कर दिया गवा। 

20 वर्षों से जिस पद पर कोई कर्मचारी काम करता आ रहा हो उस पद पर से उसे प्रोन्नति में प्रशिक्षण 
न लेने के आधार पर पदावनत करना अन्यायपुर्ण ED 

याचीगण तकनीकी और सांख्यकी अधिकारीगण ने उप्र, सेवा नियम के नियम 5 के अन्तर्गत, उसके 
संशोधन से पूर्व, जिला आवकारी आयुक्त के पदों पर प्रोन्नति हेतु दावा किया। सरकार ने पूर्व नियमों के 
आधार पर रिक्तियों की पूर्ति न करने का निर्णय लिया, याचीगण आवकारी आयुक्त के कार्य का अनुभव नहीं 
रखते हैं और केवल तकनीकी और सांख्यकी कार्य के क्षेत्र में ही सीमित हैं, प्रोन्नति से मना करना उचित है!” 

एक व्यक्ति प्रोन्नति का अवसर मात्र प्राप्त करता है। न्यायालय में अपनी शिकायत नहीं कर सकता है।” 

याची वर्ष 1995-96 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण प्रोन्नति हेतु विचारणीय नहीं पाया गया। 
प्रतिकूल प्रविष्टि वैठक में भाग न लेने के कारण अंकित की गयी थी। इसके विरुद्ध याची का प्रत्यावेदन 
स्वीकार हुआ. और प्रविष्टि निरस्त हुई। अतः निदेश हुआ कि उस पर अग्रिम SLU. की बैठक में प्रोन्नति 
हेतु विचार किया जायेगा! 

याची प्रथम प्रर्वग्न में प्रोन्नति हेतु उपलब्ध था किन्तु एक अन्य की प्रोन्नति की गयी। याची के विरुद्ध 
जांच लम्वित थी जो उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी पूर्ण नहीं की गयी। प्रत्यर्थियों द्वारा जांच पूर्ण 
करने में विलम्व मनमानापूर्ण है। याची के.विरुद्ध प्रचलित सम्पूर्ण प्रक्रिया निरस्त की जाती है। प्रत्यर्थियों को, 
उस पर नियमित प्रोन्नति हेतु विचार करने हेतु निदेशित किया जाता है? 

याची के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र या अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्वित नहीं El इसके विरुद्ध कोई 
अभिकथनीय सार भी नहीं है। दूसरे कनिष्ठों को अनन्तिम प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है। याची को भी 
अनन्तिम प्रोन्नति प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता 311° 

यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के निकट है और उच्च पद पर प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने की परिधि में 
आता है तो अनावश्यक विलम्व, उसके दावे को असफल करने के उद्देश्य से, नहीं होना चाहिए। बल्कि 
सामान्य रूप से विचार होना चाहिए।'' 


भारत संघ वनाम के वीन वजोरिया, (2000)3 एस+एल+जे 276 एस.सी. l 

एम+एलः जैन वनाम राजस्थान राज्य, (1999)3 एस,्एल.आरः 795 राज-। 

एम+एल+ सचदेवा वनाम पंजाब राज्य, (2000)2 एस.एल.आर, 310 पं. व हरि, (खण्डपीठ)। 

बी.एस. गोर वनाम भारत संघ, (2000)5 एस«एल-आर« 276 एस-सी,। 

डी.डी» गावा बनाम हरियाणा राज्य, (2000)1 एस.एल.आर, 732 d. व efl 

दीपक अग्रवाल तथा अन्य बनाम उ.प्र राज्य आदि, 2003(1) एस«एल-आर« 213 (इला.) (खण्डपीठ)। 

डॉ, आर. के» सारस्वत वनाम कुलपति sí. भीमराव अम्बेडकर fafa, आगरा 2003 (3) ई,एस,सी, 1499 : 2003 (4) 

ए.एल.आर« 49 : 2003 (2) एलः्सीनडीः 1144 (Scie) (खण्डपीठ)। d 

. 8. सेयत वेकोर अहमद वनाम SH, 2003 (1) ई-एसः्सीः 627 : 2003 (1) यू-पी..एल-वी.ई.सी. 677 : 2003 (2) 
qp. 915 जला) oS तर (2) ई-एस.सी. 948 : 2003 ( सी. 
AT मार शुक्ल «राज्य, 2003 (2) ईएस-सीः 948 : 2003 (2) ए.डव्ल्यूसी. 1298 (इला.) (खण्डपीठ 

E चन्द्र पुरवार वद (कृषि) उः, लखनऊ, 2003 (1) ई.एस.सी. 569 : 2003 (1) एनइन्ल्यूनसी. X RES) 
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498 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह (भाग-2 

यदि प्रोन्नति वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर होनी है, कनिष्ठ व्यक्ति अधिक उपयुक्त योग्यता रखने 
पर, वरिष्ठ के दावे की उपेक्षा कर, प्रोन्नत किया जा सकता है।' 

रिक्तपद यदि प्रोन्नति कोटा का है और प्रोन्नति हेतु अर्ह व्यक्ति उपलब्ध है तो रिक्त पद को मृतक आश्रित 
से सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता EDO 

याची आगनवाड़ी कार्यकत्री की प्रोन्नति मुख्य सेविका के पद पर इस कारण अस्वीकार की .गई कि 
प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। 18 वर्ष से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रूप में 
कार्यरत रहने पर कोई आपत्ति नहीं की गई। मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति के समय विचार करते हुए 
आपत्ति नहीं की जा सकती है। प्रोन्नति हेतु वह पूर्ण अर्ह है। प्रत्यर्थीगण को निदेशित किया जाता है कि 
उसकी प्रोन्नति के लये उचित आदेश करें।' 

प्रोन्नति हेतु विचार करने की तिथि को अपीलार्थी निर्धारित अर्हता सम्पन्न नहीं थी, उसकी अर्हता को 
पश्चात्‌वर्ती तिथि से प्रभावी मान्य करना अनुज्ञेय है। अपील निरस्ताई है।* 

शेक्षिक अर्हता वर्गीकरण का वैध आधार वना सकता है लेकिन उसकी स्वीकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों 
और परिस्थितियां पर निर्भर करती है। 

Gata केवल विद्यमान पदों पर ही प्रदान की जा सकती है।” 

प्रमुख चिकित्साधिकारी-नगर स्वास्थ्य अधिकारी-मूल नियुक्ति के 6/8 माह में नियोजन में परिवर्तन किया 
गया। आदेश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आदि के नियोजन के संवंध' में है और यह प्रतिकूलतः हित प्रभावित. कर 
रहा है। सन्दर्भित आदेश अवैध पाया और निरस्त किया गया। सरकार याची तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 के 
नियोजन के सम्वन्ध में उचित कदम उठायेगी। भविष्य की मुकदमेवाजी के परिहार हेतु सरकार विहित नीति 
निर्धारित कर सकती है। 


उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 
[6 फरवरी, 1991] 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते है-- 

le संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश के राज्य के सरकारी 
सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 कही जायेगी। 

(2) यह सरकारी गजट से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कोई सिविल 
पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के 
नियंत्रणाधीन हों। 

2. अध्यारोही प्रभाव--इस नियमावली के उपवन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन 
राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी वात के प्रतिकूल होते हुए 
भी प्रभावी होंगे। ७ 


3. परिभाषाएं--जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई वात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में-- 


. रमेश राय बनाम चेयरमैन, एल«के-जी- बैंक, आजमगढ़, 2005 (3) ई.एस«सी: 1594 (Sete) (खण्डपीठ)। 
. प्रमोद कुमार बनाम 59प्र-राज्य, 2006 (1) ई-एस-सी. 144 (इला+)। 
. (श्रीमती) रामदेवी बनाम निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ.प्र, लखनऊ, 2006 (1) ई.एस.सी, 466 (इला) (खण्डपीठ)। 
. पूरनदास बनाम भारतीय संघ, 2006 (2) iuum. 146 (nul. 
अंजनी कुमान मिश्र बनाम उप्र. राज्य, 2006 (4) uai 3007 (खण्डपीठ)। 
नवीन आंखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण वनाम SA लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ, 2007 (2) aN 928 (Rete) 
खण्डपीठ)। 
S ee ee अग्रवाल बनाम So राज्य, 2007 (2) fuut. 797 (gem) (खण्डपीठ)। 
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(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किये गये 
सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर, या सेवा में नियुक्ति करने के 
लिये सशक्त प्राधिकारी से है। 

(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है। 

(ग) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा की किसी भाग की 
सदस्य संख्या से है। 

(घ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है। 

(ङ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 

(च) “सरकारी सेवा” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों के सम्वध में किसी लोक, सेवा या पद पर 
नियुक्त किसी व्यक्ति से है। 

(छ) “धारणाधिकारी” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो 
या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार 
या हक से है। 

(ज) “विहित” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा वनाये गये 
नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्वन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशो द्वारा, 
विहित से है। 

(a) “सेवा” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये, गये 

कार्वपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है। 

“मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति 

हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गई हो, और यदि कोई नियम न बनाया गया 
हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेश द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 
चयन के पश्चात्‌ की गई हो। 

4. स्थायीकरण जहां आवश्यक है--(1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर 
किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या, (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती 
भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्वन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त 
किया गया हो। व 

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा,-- 

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार 

न हो। 

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किये गये कार्यपालक अनुदेशों में दी 

गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन। 

(तीन) स्थायीकरण के सम्वन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना 

आवश्यक। 

स्मप्टीकरण--इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह 
किसी पद पर, जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती हो प्रोन्नति किया जाये तो उसे पद पर स्थायी करना होगा। 

5. स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है--(1) स्थायीकरण तव आवश्यक नहीं होगा, जब कोई 
सरकारी सेवक उस संवर्ग में जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो विहित प्रक्रिया का पालन किये जाने के 
पश्चात्‌ नियमित आधार पर प्रोन्नति किया जाये। 

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को. वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो 
उस श्रेणी में स्थायी किये गये यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते। 

(3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी 
सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी 
सेवक उच्चतर श्रेणी के लिये उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित 


(a 
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व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित 
सरकारी सेवक का कार्य और आचरण को देखने का आवश्यक है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर 
प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नति किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा 
सकता है। 

(4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये पत्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर 
स्थायीकरण विहित की जाये, वहां नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति 
उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, 
यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये। 

दृष्टान्त-(1) “लेखपाल सेवा नियमावली” में लेखपाल के पद पर भर्ती का एकमात्र स्रोत सीधी भर्ती 
है। “क” लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। “क” को नियम 4 के उपनियम 
(1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा। 

(2) “ख” तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश (सिविल सेवा कार्यकारी 
शाखा) नियमावली, 1982 के उपवन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य 
श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। “ख” को नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन पुनः वाद वाले 
पर पर स्थायी करना होगा। 

(3) “ग” को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया 
जाता है और “घ” को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स अभियन्ता क्लास टू (इरीगेशन area) 
रूल्स, 1936 के उपवंधो के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति किया जाता 
है। “ग” और “घ” दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियंता के 
पद पर भर्ती के स्रोतों में सीधी भर्ती एक स्रोत है। 

(4) “इ” सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियंता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किये गये 
कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अभियंता के पद पर sper किय जाता है। “ङ” को पुनः अधिशासी 
अभियंता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियंता के पद पर भर्ती का 
एकमात्र स्रोत प्रोन्नति है। 

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग 
अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है “च” एक स्थायी प्रवर वर्ग 
सहायक है जिसे नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन अनुभाग के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना 
होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम-5 के 
उपनियम (1) के अंतर्गत आयेगा और “च” को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा। 

5. उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन के उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में 
उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के लिये स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपवन्ध से युक्त सेवा नियम इस 
नियमावली के नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के 
लिये ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा। 

6. वे पद जिन पर ये नियम लागू नहीं होंगे-ये नियम वहां लागू नहीं होगें जहां नियुक्तियां उन 
अधिष्ठानं के पदों पर की जाये, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिये सृजित किये गये हों, जैसे 
कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही 
वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परियोजनाओं और पूर्णतः 
अस्थायी संगठनों के लिए सृजित ual 

7. धारणाधिकार रखने का अधिकार--ऐसा सरकार सेवक जिसे नियम 4 के उपनियम (1) के 
अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस 
नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया 
गया हो या जहां परिवीक्षा विहित नहीं है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद UY UE कर दिया गया 
हो, यथास्थिति, यह समझा जायेगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है। 
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8. व्यावृत्ति--इस नियमावली की किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो। | 

प्रारूप 

मुख्यालय के परिपत्र सं०-स्था-4-सामान्य-13/स्थावीकरण/85-86/विक्रीकर के अधीन स्थायी किये गये 

कर्मचारियों का विवरण 


क्रम पदनाम दिः 1-1-1985 से 31-12-1986 के मध्य उन कर्मचारियों की Ho 
संख्या नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियो की जिनके स्थायीकरण आदेश 
í संख्या जिनका स्थायीकरण अपेक्षित है। निर्गत कर दिये गये हैं। 
] 2 3 4 
|. आशुलिपिक 
1200-2040 
2. कनिष्ठ लिपिक 
950-1500 
उन कर्मचारियों की संख्या स्तम्भ-4 एवं 5 का उन कर्मचारियों का नाम स्तम्भ-7 में अंकित 
जिन्हें परिवीक्षा पर रखा योग : जिन्हेंनतो स्थायी क्रिया कर्मचारियों के सम्वन्ध 
गया हे। । गया है और न परिवीक्षा में निर्णय न लिये जाने 
पर रखा गया है। का कारण संक्षेप में। 
5 6 7 8 


स्थायीकरण पदोन्नति एवं ज्येष्ठता निर्धारण 

सरकारी सेवक का अपने नियुक्ति के मूल पद पर स्थायीकरण किया जाना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो 
सरकारी सेवक के लिये सेवा में पहला आकर्षण है। इसके बाद ही कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के बारे में 
विचार करने की स्थिति में आता है। वस्तुतः स्थायीकरण के पूर्व उसके योग्यता, क्षमता, कुशलता, व्यवहार, 
लगन आदि की हर ओर से परीक्षा होती है और यही अवधि उसके अपनी योग्यता का प्रकट करने का प्रथम 
चरण होता है। पहले हर कर्मचारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से ही होती है और स्थायी रिक्ति में आने के बाद 
भी उसे परिवीक्षण काल पर लाया जाता है, जो प्रायः दो वर्षों का होता है। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद 
नहीं पाया गया तो परिवीक्षण अवधि को एक वर्ष के लिये या और अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। 
परिवीक्षण काल में भी कर्मचारी अस्थायी होता है वह अन्य अस्थायी कर्मचारी की तरह उसकी सेवा भी 
नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है पदोन्नति सरकारी सेवक के लिये दूसरा आकर्षण है जिसके लिये वह 
अपने मूल पद पर स्थाय होकर इसके वाद कार्य करके चयन के लिये अपनी वरीयता सिद्ध कर सकता है। 
` स्थायी सेवक कि सुविधायें भी अस्थायी सेवके के मुकाबले अधिक होती है व स्थायी होने पर सेवा में 


AAA व पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सरकार भी राज्य, समाज व शासन के हित में योग्य सेवकों . 


को स्थायी करके व कालान्तर में पदोन्नति देकर लाभान्वित होती है, इस विषय पर समय-समय पर प्राप्त एवं 
आवश्यक शासनादेश दिये जा रहे हैं। 
स्थायीकरण 
Notification No. 454/2-B-207-1958 dated June 18,1960 

विषय : स्थायीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया। 
Subject : Procedural instruction for confirmation. 

“हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने विभिन्न सेवाओं में परिवीक्षा पर की 
जाने वाली नियुक्तियों के भिन्न-भिन्न पहलुओं की अभी हाल में जांच की है, ऐसा अनुभव किया जाता है कि 
सामान्य अनुदेशों के अभाव में सेवाओं में परिवीक्षा (Probationer) के सम्बन्ध में कोई समान प्रक्रिया 
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अपनाई नहीं जा रही है। नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3183/दो-वी-207-58, दिनांक 7 
नवम्बर, 1958 में परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ अनुदेश जारी किये गये थे, किन्तु उन 
अनुदेशों का सम्बन्ध उक्त प्रश्न के ही पहलू से था। इस विषय में और विचार करने के बाद अब निम्नलिखित 
अनुदेश जारी करने का निश्चय किया गया है जो सचिवालय के समस्त विभागों द्वारा उन पदों और सेवाओं 
के सम्बन्ध में अपनाये जा सकते हैं, जो उनके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं-- 

(1) कभी-कभी किसी ऐसे परिवीक्षाधीन कर्मचारी (Probationer) की, जो उस स्तर तक जो उसके 
स्थायीकरण के लिये निर्धारित किया गया है, नहीं पहुंच पाता है, परिवीक्षा की अवधि वढ़ानी पड़ती है। उक्त 


- बढ़ायी गयी अवधि वरावर आगे वढ़ायी जाती रहती है और अक्सर परिवीक्षाधीन कर्मचारी अतन्ततः कारुण्य 


के आधार (Compassionate grounds) पर स्थायी कर दिया जाता है, परन्तु इसका परिणाम यह होता 
है कि बाद में वह अपने खराब काम में उस पद के लिये जिस पर वह आसीन होता, अयोग्य सिद्ध हो जाता 
हे और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये भार रूप हो जाता है। अतएव परिवीक्षा को औपचारिकता के रूप 
में मानने के वदले किसी परिवीक्षा को यथास्थिति सेवामुक्त (Discharge) करने अथवा AAR पद पर 
प्रत्यावर्तित करने के वर्तमान अधिकारों का सुव्यवस्थित रूप में और सख्ती से प्रयोग किया जाना चाहिए 
जिससे कि किसी कर्मचारी को वाद में जटिल और दुष्कर प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्‌ सेवा से 
अलग करने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़े। 

(2) आजकल कुछ विभागों में परिवीक्षाधीन कर्मचारी को कुछ विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं 
और इन परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर वह स्वतः ही स्थायी कर दिया जाता है। यह अनुभव किया गया है 
कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी की परिवीक्षा-सम्वन्धी अथवा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योग्यता पर ही 
ध्यान केन्द्रित रखने से परिवीक्षा के अधिक व्यापक लक्ष्य की उपेक्षा हो जाती है। एक कड़ी लिखित अथवा 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप चुने गये कर्मचारियों के स्थायीकरण के निमित्त उपयुक्तता का निर्णय 
करने में परिवीक्षा सम्वन्धी अथवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना स्थायीकरण के लिये अपेक्षित योग्यता का 
एक आवश्यक अंग तो होना चाहिए किन्तु एकमात्र महत्वपूर्ण अंग नहीं। परिवीक्षाधीन कर्मचारी को स्थायी 
करने के पूर्व उसके दृष्टिकोण, आचरण तथा ऐसे कार्य में उसकी अभिरुचि का मूल्यांकन, जो सम्बन्ध सेवा में 
करना पड़ता हो, सावधानी से किया जाना चाहिये और केवल ऐसे व्यक्तियों को स्थायी करना चाहिए जिनमें 
विशेष सेवा के लिये अपेक्षित वोद्धिक तथा चारित्रिक गुण हों और जिनका ऐसा रचनात्मक दृष्टिकोण तथा 
मानवीय सहानुभति ही सामान्य सरकारी सेवाओं के लिये आवश्यक होता है। 

(3) जहां तक सम्भव हो परिवीक्षाधीन कर्मचारी को साधारणतया उसकी।परिवीक्षा की अवधि में, एक से 
अधिक अधिकारियों के अधीन कार्य करने का अवसर देना चाहिए और उनमें से प्रत्येक अधिकारियों से उसके 
कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए। नियुक्ति-प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए कि 
परिवीक्षाधीन कर्मचारी सेवा में स्थायी किये जाने के लिये उपर्युक्त है या नहीं, इन समस्त रिपोर्ट पर विचार 
करना चाहिए। उन दशाओं में जिनमें नियुक्ति-प्राधिकारी राज्यपाल हों, परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के स्थायीकरण 
के मामलों की परीक्षा सचिवालय में उपसचिव तथा उनसे ऊंची कोटि के अधिकारियों द्वारा बहुत सावधांनी से 
की जानी चाहिए और समस्त सन्देहास्पद मामलों की जांच की जानी चाहिए। 

(4) यद्यपि अधिकांश सेवाओं में स्थायीकरण के निमित्त परीक्षाओं की व्यवस्था की गयी है, तथापि कुछ 
ऐसी सेवायें भी है, जिनमें उस प्रकार की परीक्षायें नहीं होती हैं। ऐसी दशाओं में इस वात की परीक्षा की जा 
सकती है कि उनमें भी विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था करना उपयुक्त होगा या नहीं। यह अनुभव किया 
जाता है कि राजपत्रित (गजटेड) सरकारी कर्मचारियों की दशा में ऐसी विभागीय परीक्षाएं प्राय: आवश्यक है। 
फन्डामेन्टल रूल्स, सिविल सर्विस रेगुलेशन तथा क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स और इसी प्रकार 
की अन्य नियमावलियों का समस्त अधिकारियों को अवश्य ज्ञान होना चाहिए। विभागीय परीक्षाओं में सम्बद्ध 
सेवाओ के विभागीय मैनुअलों के सम्बन्ध में और ऐसे अन्य विषयों पर भी जिससे विभाग का विशेष रूप से 
सम्बन्ध हो और जो किसी विशेष पर अथवा सेवा में सम्बद्ध कर्तव्यों के कुशल सम्पादन के लिये वांछनीय 

समझे जाते हों, अतिरिक्त प्रश्न-पत्र रखे जा सकते हैं। | 

(5) विभिन्न सेवाओं में परिवीक्षा की अवधि के सम्बन्ध में एकरूपता का होना भी वांछनीय होगा। इस 

समय परिवीक्षा की अवधि कुछ सेवाओं में छः मास और अन्य सेवाओं में दो तीन वर्ष तक की है। अतएव 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TE SES 


भाग-2] Rigitizad by-S arayuaroundation स्थाथीर्करे0 न्यिमीरक्लीर3॥9१ 503 


यह सुझाव दिया जाता है कि परिवीक्षा की अवधि साधारणतः: दो वर्ष की होनी चाहिये, किन्तु यदि विशेष 
कारणवश इससे अधिक या कम अवधि नियम करनी हो तो नियुक्ति विभाग के परामर्श से उपयुक्त अवधि 
निश्चित की जा सकती है। र 

(6) कुछ सेवाओं में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति कर्मचारियों तथा सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों की 
परिवीक्षा की अवधि में अन्तर होता है। पदोन्नति द्वारा नियुक्ति कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम अवधि के लिये 
परिवीक्षाधीन रखा जाता है। किसी अवर सेवा में किये गये कार्य में कर्मचारी की उच्च सेवा में कार्य करने की 
क्षमता मात्र प्रकट होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी को उच्च सेवा में स्थायी करने के पूर्व उसके 
लिये उसकी उपयुक्तता की पर्याप्त रूप से परीक्षा कर ली जाये। अतएव जहां तक परिवीक्षा की अवधि का 
सम्वन्ध है, सीधे भर्ती किये गये अधिकारी और पदोन्नति अधिकारी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। किन्तु 
नियुक्ति-प्राधिकारी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उच्च सेवा में स्थानान्तर रूप से सफलतापूर्वक किये 
गये कार्य की अवधि की गणना स्वमति से परिवीक्षा की अवधि में कर लें। 

(7) यद्यपि परिवीक्षा की सामान्य अवधि को उपयुक्त मामलों में बढ़ाया जा सकता है फिर भी यह 
वांछनीय नहीं है कि किसी कर्मचारी को कई वर्षों तक परिवीक्षा पर रखा जाये, जैसा कि आजकल कभी-कभी 
हुआ करता है, अतएव यह सुझाव दिया जाता है कि आपवादिक कारणों को छोड़कर परिवीक्षा की अवधि 
एक वर्ष से अधिक नहीं वढ़ायी जानी चाहिए और किसी भी कर्मचारी की परिवीक्षा की सामान्य अवधि की 
दुगुनी अवधि से अधिक के लिये परिवीक्षा पर नहीं रखा जाना चाहिए। 

(8) परिवीक्षाधीन कर्मचारी किस प्रकार कार्य कर रहे है इस सम्वन्ध में छमाही रिपोर्ट प्राप्त की जानी 
चाहिए। उस परिवीक्षाधीन कर्मचारी को जी सन्तोषजनक प्रगति करता हुआ न पाया जाये या जो सम्वन्ध सेवा 
के लिये किसी प्रकार अनुपयुक्त प्रतीत हो उसके दोषों की जैसे ही वे निवुक्ति-प्राधिकारी को ज्ञान हो अथवा 
परिवीक्षा की मूल अवधि के समाप्त होने के काफी पहले सूचना दी जानी चाहिए जिससे कि वह अपने सुधार 
के लिये विशेष प्रयास कर सके। 

(9) सरकार के सामने ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बहुत समय 
पश्चात्‌ परिवीक्षाधीन सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण अथवा उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने का 
निर्णय किया गया, जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी को परिहार्य असुविधा हुई और उसके वाद 
नियुक्ति-प्राधिकारी को भी उलझन पैदा el अतएव परिवीक्षाधीन कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के 
मूल्यांकन के प्रश्न के सम्बन्ध में कार्यवाही उसकी परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने के काफी पहले की 
जानी चाहिए और परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने के सभी मामलों में आज्ञायें परिवीक्षा की मूल अवधि की 
समाप्ति से काफी पहले जारी की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस वात की आशंका रहेगी 
कि परिवीक्षा की मूल अवधि के समाप्त -होने के वाद परिवीक्षा की अवधि बढ़ाया जाना न्यायालय द्वारा 
सम्यक्रूप से विचार करने पर अवैध निर्णीत कर दिया जाये। ऐसे सभी मामलों में जिनमें कुछ रिपोटों के 
तुरन्त उपलब्ध न होने के कारण निर्णय करने में विलम्व हो, यह सदैव अधिक अच्छा होगा कि परिवीक्षा की 
मूल अवधि के समाप्त होने के काफी पहले परिवीक्षा की अवधि 2 से 3 माम तक के लिये बढ़ा दी जाये। 
इसके वाद आवश्यक रिपोर्ट उपलव्ध हो जाने पर यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त 
अधिकारी का स्थायीकरण नियम दिनांक से हो जाना चाहिए था तो परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने की आज्ञा 
रद्द की जा सकती है। 


(10) ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में जो सेवा में दो वर्ष से अधिक समय तक रखे जाये . 


या जिनके इस प्रकार रखे जाने की सम्भावना हो, जांच की वैसी ही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए जैसी कि 
मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की दशा में अपनायी जाती है। इस जांच का यह उद्देश्य होगा 
कि उन व्यक्तियों की नियुक्तियां समाप्त कर दी जायें, जो सेवा के लिये अनुपयुक्त प्रतीत हों। किन्तु यह स्पष्ट 
किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो उक्त जांच में सफल हो जाये, अपनी सेवा की मूल शर्तों के 
अनुसार सेवान्मुक्त इत्यादि किया जा सकेगा। द 

(11) यह अनुरोध किया जाता है कि परिवीक्षा सम्बन्धी वर्तमान नियमों की उपयुक्त आदेशों के अनुरूप 
बनाने के लिये अविलम्व कार्यवाही की जाये और जहां आवश्यक हो, सेवा नियमों में संशोधन करने के लिये 
कार्यवाही भी समय के अन्दर यथाशीघ्र की जानी चाहिये।” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


u-—————Ü———— ———— 


$ Uu 18 


—— — 


504 Digitized by Saray&'FoHfidlation Hast BEIR End eGangotr [भाग-2 


sm. Ae 19/5/1981-कार्मिक-1, दिनांक 22 मार्च, 1984 
विषय : 1 मई, 1983 तक राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से की गयी तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण। 

1. राज्याधीन सेवाओं/पदों पर दिनांक 1 जनवरी, 1977 से पूर्व सीधी भर्ती के माध्यम से की गयी 
तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किये जाने के निमित्त दिनांक 14 मई, 1979 को “उत्तर प्रदेश (लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979” तथा “उत्तर प्रदेश 
(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बार पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979” 
प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावलियो के प्रख्यापन के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया था कि भविष्य 
में राज्याधीन सेवाओं अथवा पदों पर प्रथमतः तदर्थ नियुक्तियां न की जायें। यदि किसी विशिष्ट मामले में 
कुछेक तदर्थ नियुक्तियां जनहित में किया जाना नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य हो तो ऐसी नियुक्तियां सीधी 
भर्ती के माध्यम से न करके निचले संवर्ग से की जाये तथा उन्हें किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक की 
अवधि तक न चलाया जाये। इस विषय पर विस्तृत आदेश समसंख्या शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1981 
तथा शासनादेश 24 अप्रैल, 1982 में प्रसारित किये गये थे। 

2. उपर्युक्त स्पष्ट आदेशों के बावजूद शासन के विभिन्न विभागों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 के बाद 
भी कतिपय परिस्थितियों में सीधी भर्ती के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां की गयीं। तदर्थ नियुक्तियों को एक वर्ष 
से अधिक तक न चलाये जाने के स्पष्ट आदेश होने पर भी कतिपय परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्तियों में तदर्थ 
नियुक्तियों को एक वर्ष से अधिक अवधि तक भी निरन्तर चलाया गया। परिणामस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर, 
1976 के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से तदर्थ आधार पर नियुक्त तथा निरन्तर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 
काफी हो गयी हैं। ऐसे व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति अव नियमित नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम 
आयु सीमा भी पार कर चुके होंगे तथा उन्हें एकमुश्त सेवा से हटाना अनहित में तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण 
से उपयुक्त नहीं है। अतः शासन द्वारा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुये दिनांक, 1 मई, 1993 तक 
राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से की गयी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। 
उक्त निर्णय को लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा परिधि के बाहर पदों पर यथापूर्व लागू करने हेतु 
“उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रातंगत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन) 
नियमावली, 1984” तथा “उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बारह के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984” प्रख्यापित की गयी 'है जिनकी प्रतियां सुलभ संदर्भ एवं 
आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। 

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त नियमावलियों के प्रकाश में नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का 
कष्ट करें। 

4. शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में सीधी भर्ती से तदर्थ नियुक्तियों पर कड़ाई से रोक 
लगा दी जाये। अतः आपसे अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है कि भविष्य में किसी भी दशा में सीधी भर्ती 
से तदर्थ नियुक्तियां न की जायें। यदि दिनांक 1 मई, 1983 के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से कुछेक तदर्थ 
नियुक्तियां हुई हों, तो उन्हें किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक न चलाया जाये तथा ऐसी तदर्थ नियुक्तियां 
एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की 
समस्या उत्पन्न न हो। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेशों में यह कहा जा चुका है 
कि एक वर्ष के अवधि समाप्त होने पर तदर्थ नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। 

5. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कंडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा कोई अपवाद न किया जाये। 

विशेष सचिव। 


शासनादेश संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 
४ कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : अधिकारों का प्रतिनिधायन-अस्थायी पदों का स्थायीकरण। 
1. वर्तमान प्रक्रियानुसार अस्थायी vel के स्थायीकरण के आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव के 
गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरांत वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाते हैं। अधोहस्ताक्षरी को 
अब यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य में दक्षता लाने तथा अधिकाधिक पदों को स्थायी किये जाने के 
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उद्देश्य से सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन 


अस्थायी पदों, को स्थायी करने के लिये अधिकार प्रशासनिक विभागों को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिनिहित 


कर दिये जायें : 

(1) प्रश्‍नगत पद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी नियुक्त अवधि के लिये सुजित न 
किये हों। उदाहरणस्वरूप उनका सृजन केन्द्रीय आयोजनगत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा 
पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत न किया गया हो। 

(2) जिस कार्य या कार्यालय के लिये प्रश्‍नगत पद सुजित किया गया हो वह स्थायी प्रकार का हो 
तथा उसके सम्वन्ध में प्रशासकीय विभाग सन्तुष्ट हो कि वह भविष्य में निरन्तर चलता रहेगा। 


(3) स्थायीकरण के दिनांक से कम से कम 3 वर्ष पूर्व विभाग में सहमति से पद का सृजन किया गया | 


हो और वर्षानुवर्ष उसको निरन्तरता की शासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती रही हो। 

(4) प्रश्‍नगत पद 6 माह अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त न हो। 

(5) पद के पदनाम एवं उसके वेतनमान के सम्वन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर 
लिया गया हो कि उसका पदनाम और वेतनमान सही हो तथा वह वित्त विभाग ही सहमति से 
निर्धारित किये गये हों। | 

(6) स्थायी किये जाने के पद की भविष्य में फालतू होने की कोई सम्भावना न हो तथा प्रशासकीय 
विभाग quf रूप से सन्तुष्ट हों कि प्रश्‍नगत पद का स्थायीकरण कार्यभार तथा निर्धारित मापदण्ड 
(यदि कोई हो) के आधार पर पूर्णरूप से औचित्यपूर्ण है 

(7) स्थायी किया जाने वाला पद किसी स्थायी पद को अस्थागित रख कर सृजित न किया गया हो। 

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा पद सृजन के मूल्य आदेश तथा उसकी निरन्तरता के आदेश देखकर यह 
सन्तुष्ट कर लिया गया हो कि मामले में कोई विसंगति नहीं है। 

2. प्रशासनिक विभाग कृपया अनिवार्य रूष से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी 
विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि 
आदिशार्थ प्रस्तुत स्थायीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी आठों शर्ते पूरी हो जाती हैं। 

3. सुविधा के लिये पदों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये जाने वाले आदेश का प्रारूप संलग्न है। 

4. पदों के स्थायीकरण के अन्य प्रस्ताव जिनमें उपरोक्त शर्ते न पूरी होती हों, वित्त विभाग को पूर्ववत 
सहमति हेतु सन्दर्भित किये जायेंगे। 


भवदीय 
सोमदत्त त्यागी 
विशेष सचिव। 
संख्या : 22/16/92-डीनसी/92 
प्रेषक, 
ओण्पीनआर्य, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष चयन, SH. शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, THe | ks 
कार्मिक अनुभाग-2 i [लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी 1993] 
विषय : राजधानी सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम में आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा 
परित निर्णय के अंश। 
महोदय, 


मुझे आपसे कह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में . 


आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 16 नवम्बर, 1992 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में पदोन्नति 
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के प्रक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे 
हैं। 

भवदीय 

ate. आर्य 
सचिव। 
शासनादेश 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-1-1154/दस-261-88 
कार्यालय ज्ञाप 

वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988] 
विषय : सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति। 
महोदय, 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-354/ दस-534(46)-76 
दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 में यह निर्वेश जारी किये गये थे कि सार्वजनिक उपक्रमों, निगमो, स्थानीय तथा 
विश्वविद्यालयों आदि में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर सम्वन्धित सरकारी सेवकों को अपने पैतृक 
विभाग में प्राप्त वेतनमान में समय-समय पर प्राप्त होने वाला वेतन तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से 
अधिकतम सीमा किसी भी समय 250 GO प्रतिमाह से अधिक न होगी। इस सम्वन्ध में अग्रेतर प्रतिवन्ध यह 
भी था कि वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय पर किसी भी दशा में 
दिनांक : 1 जुलाई, 1979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के 
सम्वन्ध में रु0 2700 प्रतिमाह से अधिक ने होगा। दिनांक 6 नवम्बर, 1986 से कार्यालय ज्ञाप संख्या 
जी-1/1717-दस/534 (46) 76, दिनांकः 18 दिसम्बर, 1986 द्वारा उपयुक्त रुः की अधिकतम सीमा को 
बढ़ाकर रु0 2850 किया गया था। 

2. वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य 
सचिव समिति की संस्तुतियाँ पर शासकीय संकल्प संख्या वेश sm. 1-2246/दस-59१(एम)/1988 दिनांक 14 
अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय सार्वजनिक उपक्रमो आदि में वाह्य सेवा पर 
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अथवा भेजे जाने वाले-सम्वन्धित सरकारी सेवकों को उनके पैतृत विभाग में अनुमन्य 
नये वेतनमानों में समय-समय पर प्राप्त होने वाले मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से इस प्रतिबन्ध के साथ 
प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस भत्ते की अधिकतम सीमा किसी भी समय v. 
500 प्रतिमाह से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसे 
कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है। इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते की आगणित धनराशि को महंगाई भत्ता की गणना हेतु मूल वेतन 
में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

3. मूल वेतन तथा प्रतियिक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय और किसी भी दशा में 
दिनांक 1-8-88 से लागू नये वेतनमानें में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवक के सम्बन्ध में GO 6500 
से अधिक न होगा। 

4. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक : 22 मई, 1982 उसके अनुलग्नक-1 के प्रस्तर 2 तथा 3 
कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-1-1717/दस 534 (46)-76 दिनांक : 18-12-86 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित 


समझे जायें। 
5. प्रतिनियुक्ति भत्ते की उपर्युक्त पुनरीक्षित पर दिनांक 1 जनवरी, 1988 से प्रभावी erit 
भवदीय 
सोमदत्त त्यागी 
विशेष सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनी शुदा कर्मचारियों 
का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 


कार्मिक अनुभाग-2, शासनादेश संख्या 3/4/90-कार्मिक-2-91, दिनांक 9 मई, 1991 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकार या 
सार्वजनिक निगमों के छरनी शुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलित करने की व्यवस्था करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : . 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक 
निगम के छटनी शुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नियम बनाने की 
शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी। 

2. परिभाषाएं-जव तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो, पद :. 

(क) किसी ऐसे पद के सम्वन्ध में, जिससे किसी कर्मचारी की छटनी की गई थी, “नियुक्ति प्राधिकारी” 

का तात्पर्य ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है; 

(ख) “सार्वजनिक निगम” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रयोजन के 
लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके 
अधीन स्थापित या गठित किसी नियमित निकाय से है, और उसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमें राज्य सरकार का 
प्रचुर हित हो; । 

(ग) “छटनी शुदा कर्मचारी” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो | अक्टूबर, 1986 को या इसके 
पूर्व पद पर भर्ती के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजनिक निगम के 
अधीन किसी पद पर नियुक्ति किया गया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के 
किसी अधिष्ठान में. कमी किए जाने या उसका परिसमापन किए जाने के कारण अपनी छटनी के दिनांक 
तक सरकार के या ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरन्तर कार्य कर रहा था जिसके सम्बन्ध में 
उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी शुदा कर्मचारी होने का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो; 

(घ) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई 
नियमावली से है, और जहां ऐसी नियमावली न हो, वहां सुसंगत सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की 
भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक 
अनुदेशों से है। , 

3. आमेलन के लिए प्रक्रिया-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात 
के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा सरकार के अधीन किन्ही पदों या सेवा में छटनी शुदा 
कर्मचारियों को आमेलित करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे छटनी शुदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में भर्ती 
के विभिन्न निर्वन्धों और erat में शिथिलता सहित ऐसे आमेलन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती Bl 

(2) सुसंगत सेवा नियमावली में दिए गए उपबन्ध उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचित आदेश में किए 
गए उपवन्धों से उनकी असंगतियों की सीमा तक उपान्तरित समझे जायेंगे। 
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उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर 
के पदों के लिए) नियमावली, 1992 
कार्मिक अनुभाग-1 संख्या 13/19/91-का-1/1992, दिनांक : मार्च, 1992 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन 
(सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 कही -जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी! 

(3) यह नियमावली सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के 
अधीन पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी। 

2. अध्यारोही प्रभाव--थह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के 
होते हुए भी प्रभावी होगी। 

3. परिभाषाएं--जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 

(क) “कृषि उत्पादन आयुक्त” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और सरकार के कृषि 

उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव से है; 

(ख) “मुख्य सचिव” का तात्पर्य सरकार के मुख्य सचिव से है; 

(ग) “संबंधित विभाग” का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए चयन किया जा रहा है; 

(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 

(ड) “कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों” का तात्पर्य निम्मलिखित विभागो से है, अर्थात्‌ 
ग्राम्य विकास विभाग; 
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग; 
लघु सिंचाई विभाग; 
भू-जल विभाग; 
कृषि विभाग; 
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग; 
सहकारिता विभाग; 
मत्स्य विभाग; 
. पशधन विभाग। | 

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(छ) . “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(ज) “सचिव कार्मिक” का तात्पर्य कार्मिक में सरकार के सचिव से है; 

(s) “चयन समिति” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर चयन करने के लिए 

गठित समिति से है; 
(1) “सेवा आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैं। इसमें उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी सम्मिलित है। 

4. चयन समिति का गठन--किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए 
भी, चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी: 

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद 


` 


के लिए :-- 
(1) मुख्य सचिव | अध्यक्ष 
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त सदस्य 
(3) सचिव, कार्मिक सदस्य 


(4) संबंधित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव सदस्य(गण) 
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(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों से भिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर 
विभागाध्यक्ष के पद के लिए :-- 


(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष 
(2) सचिव, कार्मिक सदस्य 
(3) संबंधित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव सदस्य(गण) 


(T) समय-समय पर सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत समूह “क” और AE “ख” के पदों के पदोन्नति 
कोटे के लिए जहां किसी अन्य नियमावली में पदोन्नति के लिए कोई विभागीय चयन समिति 
विहित न हो : ; 

(1) संबंधित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव; 

(2) सचिव, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर 
से निम्न न हो; 

(3) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां सरकार के संबंधित 
विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव के 
स्तर से नीचे का न हो। 

ज्येप्ठतम सदय समिति का अध्यक्ष होगा। 

(घ) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 
सन्‌ 1988) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधीनस्थ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती 
के कोटे के लिये चयन करनें के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पदों सहित समूह 
“ग” के पदों के पदोन्नति कोटे के लिये 
) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 

) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी, जो 

उस पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों, जिसके लिये चयन 

किया जा रहा है सदस्यगण 

5. नाम निर्देश--उन पदों के लिये जो नियम 4 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नहीं 

पाये हैं, जहां सचिव कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो, वहां वह अपनी ओर से किसी ऐसे अधिकारी 

का नाम निर्दिष्ट कर सकता है जो सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो। 


(1 
(2 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, वर्ष 1993 
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 

शारीरिक खूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष 
में पदों के आरक्षण की .व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए 
अधिनियम | ४ 

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से 
विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 
कहा जायेगा। 

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 


2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, 
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` ![«(क) 'दृष्टिहीनता’ ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से 
किसी से ग्रसित हो, अर्थात्‌ 
(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या 
(दो) सुधारक लेंसों के साथ वेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि 
की तीक्ष्णता या; 
(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराव होना; 
(कक) “प्रमस्तिष्क अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या शैशव काल का में 
होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक, असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के 
लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।”] 
(ख) “आश्रित” का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्दर्भ में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के-- 
(एक) पुत्र या पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और 
(दो) 1[पोत्र (पुत्र का पुत्र) और पोत्री] (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) से है। 
(ग) “भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हे जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना 
में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो-- 
(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात्‌ ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या 
(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त 
किया गया है, या ऐसी परिस्थितियाँ, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त 
किया गया हे और जिसे चिकित्सीय या अन्य आयोग्यता पेंशन दी गई है, या 
(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना 
के विना निर्मुक्त किया गया है, या 
(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात्‌ ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है 
किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता 
के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और उसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है। 
(पांच) और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं-- 
४ (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, 
í (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और 
(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। 
(घ) . “स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी” .का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के 
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया धा; और-- 
(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो; या 
(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो, या 
(तीन) जो नजरवन्दी या विचाराधीन वन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि 
के लिए निरुद्ध हुआ हो; या 
(चार) जिसने कम से कम दस dal का दण्ड भोगा हो; या 
(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो; या 
(छः) जिसे फरार घोपित किया गया हो; या 
(सात) जो “पेशावर काण्ड' में रहा हो; या 
(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो; या 
Hip (नौ) जो इण्डिया इण्डिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या 
| (दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो। 


1. Published in U.P. Gazette, dated 9th July, यय XIO-808/k सत्रह वि-1-2(क) 10-1997. 
2 अधिसूचना संव्या-1181/79-वि-1-09-1(क) 17-2009 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2009 द्वारा संशोधित। (16 जून, 2009 से प्रभावी)। 
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स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता . संग्राम सेनानी नहीं समझा 
जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो। 


'[“(घघ) 


(aaa) 


(घघघघ) 


“श्रवण हास” का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में वेहतर कर्ण में साठ डेसीवल या 
अधिक की हानि से है : 

“चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता” का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी 
निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्वन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क 
अंगघात हो; 

“कम दृष्टि” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक 
उपवर्धनीय सुधार के पश्चात्‌ भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के हास से प्रसित हो किन्तु वह 
समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग 
करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;”] 

“शारीरिक रूप से विकलांग” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :-- 
दृष्टिहीनता या कमं दृष्टि 

श्रवण हास; 

चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या अंगघात।” | 

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 
में परिभाषित शब्दों और पदों के वह अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में 
समनुदशित किये गये हैं।” | 


3. शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण-- 


(एक) 


(दो) 


4[“(|) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा-- 


लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों 
के लिए और रिक्तियां का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए; 

ऐसी लोक सेवाओं ओर पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, 
रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :-- 

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि; 


(ख) श्रवणहास; 


(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। 


(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय 


- पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे! 


(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, 


जिससे वे सम्वन्धित हैं तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्वन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह 

अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्वन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा 
जायेगा, यदि वह “(नागरिकों के अन्य पिछड़े ant की) श्रेणी से सम्वन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन 
करके सम्वन्धित श्रेणी में रखा जायेगा। [+ * *] 


No (7 ॥> WN rH 


Added by Noti. No. 808/सत्रह-वि-1-2(क) 10-1997 Published in U.P. Gazette, dated 9th July, 1997. 
Subs. by Noti. No. 808/सत्रह- वि+-1-2(क) 10-1997 Published in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
Added by Noti. No. 808/सत्रह- विः-1-2(क) 10-1997 Published in 'U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
Added by Noti. No. 808/सत्रह- विः-1-2(क) 10.1997 Published in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
Subs. rule (2) Omitted by Noti. No. 808/सत्रह-विः-1-2(क) 10-1997 Pub. in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
Added by Noti. No. 808/सत्रह-विः-1-2(क) 10-1997 Published in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
Omitted by Noti. No. 808/सत्रह-वि.--]-2(क) 10-1997 Published in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


La ङ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


512 ः उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


(4) उपधारा (2) & प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, 
संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या : 

1(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपर्युक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता 
के कारण विना भरी रह जाती है, तो उसे अगले वर्ष में अगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।” 

4. कठिनाइयों को दूर करना--(1) यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने में कोई 
कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम 
के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। 

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि के अवसान 
के पश्चात्‌ नहीं दिया जायेगा। '[* * *] 

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों 
सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की 
उपधारा (1) के उपवन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य 
सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं। 

*[5. अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस 
अधिनियम के उपवन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपवन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व 
थे, व्यवहृत्‌ किये जायेंगे! 

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजना के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, 
जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती, 

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार की जानी हो और वहां यथास्थिति पर 
` लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या 
(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा 
प्रारम्भ हो गयी हो। . 

(2) इस अधिनियम के उपवन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवाओं के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।” 

6. निरसन और अपवाद-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए 
आरक्षण) अध्यादेश, 1993 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन्‌ 1993) एतद्द्वारा निरसित किया जाता ÈI 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपवन्धों के अधीन कृत या 
कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपवन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस 
अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त dl 

शासनादेश 

संख्या : 3/4/86-वी.सीन-का-2/93, दिनांक 16 जुलाई, 1993 द्वारा राज्याधीन आदि 

सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण। 

उपरोक्त सन्दर्भ में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, उ.प्र, द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि 
राज्याधीन आदि सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकरण में विकलांग व्यक्तियों को अनुमन्य दो प्रतिशत आरक्षण 
के अन्तर्गत अर्हताएं पूर्ण करने के उपरान्त भी दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/उपयुक्तता पर चयन 
आयोग/समितियों द्वारा विचार नहीं किया जाता ÈI 

2. शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो दृष्टिहीन अभ्यर्थी नियुक्ति की 
समस्त अर्हताएं पुर्ण करते हों, उन्हें चयन हेतु पात्रता क्षेत्र में रखकर उनके अभ्यर्थन पर अन्य विकलांग अभ्यर्थियों 
की तरह विचार किया जाये, क्योंकि दृष्टिहीन भी विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। 

3. शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें। 


1. Subs. rule (2) Omitted by Noti. No. 808/सत्रह- वि.-1-2(क) 10-1997 Pub. in U.P. Gazette dated 9th July, 1997. 
2. Rule 5 Subs. 19001. NP SRE Weseatty, HANAR Anin Vere dated 9th July 
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उत्तर प्रदेश शासन 
कार्मिक अनुभाग-2 
संख्या 18/1/95-का०-2/95 
अधिसूचना [लखनऊ : + मई, 1995] 
आदेश 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व 
सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन्‌ 1993) की धारा-3 की 
उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग कंरक राज्यपाल शारीरिक रूप से विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्रितों के लिए दो प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक प्रतिशत का कोटा अवधारित 
करने का निर्देश देते हैं। 


आज्ञा से 
आरन्वी> भास्कर 
सचिव। 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 488/सत्रह-वि-1-1 (क) 6-(1994) 
विधायी अनुभाग [लखनऊ, 23 मार्च, 1994] 
अधिसुचना 
विविध 


“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा 
पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये 
आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 4 सन्‌ 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1994] 
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
अनुसुचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित 


व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक 
विषयों की व्यवस्था करने के लिये। 


अधिनियम 


भारत गणतंत्र के पेतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम वनाया जाता है :-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा। 

(2) यह 11 दिसम्वर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, 

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों 

पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से हे; 
![(ख) “नागरिकों के पिछड़े ant” का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिप्ट नागरिकों के पिछड़े ant से है; 


1. उ.प्र: अध्यादेश सं. 2, सन्‌ 2002 से खण्ड (ख) प्रतिस्थापित तधा 'ख-1' से ' ख-3' निरस्त। 
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[खि-1 से ख-3 निरस्त] 

(ग) “लोक सेवाओं और पदों” का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्वन्धित सेवाओं और पदों से है 

` और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं-- 

(एक) स्थानीय प्राधिकारी; 

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा 
परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के 
इक्यावन प्रतिशत से कम न हो; ` 

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारां या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या 
कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के सवामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो 
या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, 
जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो; 

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और 
प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्याधीन और नियंत्रणाधीन कोई 
शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर 
प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है; 

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, 
आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (1) से (4) के अधीन आच्छादित नहीं है; 

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ 
हाने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी Raa के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया 
प्रारम्भ की जाय, से है। 

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण-- 
1[(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार 
रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा-- 


(क) अनुसूचित जातियों के मामले में ODE इक्कीस प्रतिशत 
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में s — n दो प्रतिशत 
(m नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामलेमें | ..... सत्ताईस प्रतिशत 


परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी 
पर लागू नहीं होगा। 

“(परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष 
में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की 
जिसके लिये भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।) 

3[(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए 
आरक्षित कोई रिक्ति, बिना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति को अग्रेनीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ष में या 
पश्चातूवर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षो में पृथक्‌ वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायेगा और 
उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की 
रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की 
अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। 


1. उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित। 
2. उ.प्र: अध्यादेश d. 7, सन्‌ 2002 द्वारा बढ़ाया गया। 
3. उ.प्र. अध्यादेश सं. 7, सन्‌ 2002 द्वारा निष्कासित। 
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1[(3) जहां या तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भर्ती में, यथास्थिति, अनुसूचित 
जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां ऐसी भर्ती में उसके 
लिए आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुणूचित जाटिया या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त 
अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है, और जैसे ही यथास्थिति. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों 
के लिए उपधारा (5) में, निर्दिष्ट रोस्टर में, निश्चित की गयी कोई रिक्ति होती है, तो यथास्थिति अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध 
समायोजित किया जाएगा। 
2[(3-क) यदि किसी “भर्ती का वर्ष! में- 


(क) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गो से सम्वन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियां को भरने के लिए उपलव्ध न हों तो ऐसी रिक्तियां को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों 
से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अति पिछड़े ant से सम्बन्धित 
व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित 
व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा। 

3[(ख) नागरिकों के अति पिछड़े वों से सम्वन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए उपलव्ध न हों तो ऐसी रिक्तियां को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से 
सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा और यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से 
सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलबध न हों, तो ऐसी रिक्तियां को: नागरिकों के पिछड़े at से 

: सम्वन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा। 

(ग) नागरिकों के पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियां को भरने 
के लिए उपलव्ध न हों तो ऐसी रिक्तियां को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 
व्यक्तियों द्वारा भरा जावेगा और, यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित व्यक्ति 
भी उपलव्ध न हों, तो एसी रिक्तियां को नागरिकों के अति पिछड़े ant से सम्बन्धित व्यक्तियों 
द्वारा भरा जायेगा। 

CELO 

5[(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिये, अधिसूचित आदेश 
द्वारा लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुये एक रोस्टर जारी करेगी 
जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू 
खाते के रूप में तव तक क्रियान्वित किया जायेगा जब तक कि उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के 
व्यक्तियों के लिये आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जाएगा और 
तत्पश्चात्‌ जव कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से 
भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।] 

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखितः किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली 
प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के 
लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा। 

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक-को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के 
लिये सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक 
उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये। 

4. अधिनियम के अनुपालन के लिये उत्तरदायित्व और शक्ति-(1) राज्य सरकार, इस 
अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी 
अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है। 


GH. अध्यादेश सं. 28, सन्‌ 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। 
उ.प्र, अध्यादेश सं. 1, सन्‌ 2002 द्वारा उपधारा 3-क, 3-ख और उपधारा (4) निकाल दी गयी। 
» अध्यादेश सं. 1, सन्‌ 2002 द्वारा उपधारा 3-5, 3-ख और उपधारा (4) निकाल दी गयी। 
उ.प्र, अध्यादेश संश 7, सन 2002 द्वारा निष्कासित। 
उ.प्र, अध्यादेश सं. 27, सन्‌ 2002 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निदिप्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी 
में, ऐसी शक्तियाँ. या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सापे गये 
उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिये आवश्यक el 

5. शास्ति-(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के 
अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या 
उन्हे विफल करने के आशव से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से 
जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्मनि से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से उण्डनीय होगा। 

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य 
सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के विना नहीं करेगा। 

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम 
श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 
262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 का उपवन्ध यथावश्यक परिवर्तनां सहित, 
लागु होंगे। ; 

6. अभिलेख मांगने की शक्ति--यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह वात आती है कि धारा 3 
की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम 
के उपवन्धों या इसके अधीन वनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अननुपालन के कारण 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को माँग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है 
जो वह आवश्यक समझे। 

7. चयन समिति में प्रतिनिधित्व--राज्य सरकार आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और 
एसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाये और जहाँ ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा 
गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को 
प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है। 

8. छूट और शिथिलीकरण--(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित की श्रेणियों 
के पक्ष में, आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या. साक्षात्कार के लिये फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और 
उच्चतर आयु सीमा के सम्वन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे। 

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के 
सम्वन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में 
छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्वन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपवन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक 
कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये। 

9. जाति प्रमाण-पत्र--इस अधिनियम के अधीन उपवन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिये जाति 
प्रमाण-पत्र, एसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश 
ERI उपवन्ध करे, जारी किया जायेगा। 

10. कठिनाइयों को दूर करना--यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने में कोई 
कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम, 
के उपवन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो) 

11. सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण--इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये 
नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशवित किसी वात के लिये राज्य 
सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी। 

12. नियम बनाने की शक्ति--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के 
लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम वना सकती है। 

13. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को 
संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित 
समझा जावेगा। 


CC-0. UP State Museum, Hazratgarj. Lucknow 


— M 


; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उ.प्र. सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदन्ड) नियमावली, 1994 517 


14. आदेशों इत्यादि का रखा जाना--धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) 
और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को 
यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खंड 
अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपवन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी 
उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा वनाये गये नियमों के सम्वन्ध में प्रवृत्त होते हैं। 

15. अपवाद--(1) इस अधिनियम के उपवन्ध UH मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया 
इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपवन्धों के और सरकार के 
आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे। 

स्पष्टीकरण--जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार-- 

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार 
प्रारम्भ हो जाने पर; या 
(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर, इस 
उपधारा के प्रयोजनों क॑ लिए चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी। 

(2) इस अधिनियम के उपवन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। 

SY. अधिनियम संख्या 21, सन्‌ 1989 Ty. अधिनियम संख्या 3, सन्‌ 1993 
उत्तर प्रदेश संख्या 5, सन्‌ 1994 का निरसन 

16. निरसन और अपवाद--(!) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़ वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 
1989, उत्तर प्रदेश जोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) 
अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपवन्धों के 
अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपवन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही 
समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपवन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। 


' [अनुस्ूवी-एक 
[धारा 2 (ख) देखिवे] 
भाग-1 

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय २[12. कहार, कश्यप 
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार २[13. केवट, मल्लाह, निपाद 
3. जाट 14. किसान 
4. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, 15. कोइरी 

कुर्मी-सैंथवार २[16. कुम्हार, प्रजापति 
5. गिरि ` 17. कसगर 
6. गूजर 18. कुजड़ा या राईन 
7. गोसाई 19. गड़ेरिया, पाल, वघेल 
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत 20. गद्दी, घोसी र 
9. कम्वोज 21. चिकवा, कस्साव, कुरेशी, चक 
10. अरख, अर्कवंशीय 22. छीपी, छीपा 
11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य 23. जोगी 


1. उ.प्र, अअधिनियम d. 1 सन्‌ 2002 द्वारा अनुसूची-एक प्रतिम्थापित। ae 
2. अधिसूचना सं. 4 (1)/2002-का-2-2005 कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा पृष्ठांकित को पृथक्‌ कर 
अनुसूची एक को भाग । के रूप में संख्यांकित किया और भाग 2 तथा भाग 3 बढ़ाये गये। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


~ SESE 


518 


24. 
25. 


54. 


SSE 
56. 
57. 


51. 
59 
53. 


झोजा 

डफाली 

राय सिक्ख 

सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अव्वासी 

धोवी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 


जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों) 41. 
कसेरा, SÒN, ताप्रकार 42. 
नानवाई 43. 
मीरशिकार 44. 
शेख, सरवरी (पिराई), पीराही 
मेव, मेवाती 45. 
कोष्टा/कोष्टी 46. 
रोड़ 47. 
खुमरा, संगतराश, हंसीरी 48. 
मोची 49. 
खागी 50. 
तंवर सिंघाडिया 66. 
कतुआ 67. 
तमोली, वरई, चौरसिया 68. 
तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रोनियार, 69. 
गन्धी, अर्राक 70. 
दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ 71. 
धीवर 72: 
नक्काल 73. 
नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में 74. 
सम्मिलित न हां) 75. 
नायक 76. 
फकीर gu. 
वंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी 78. 
बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, 79. 
जागिड़, धीमान 
भाग-दो 


36. 
37. 
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[भाग-2 


वारी 
वैरागी 


138. विन्द 


39. 


वियार 


1[40. भर, राजभर 


भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांदू, कशोधन 
भठियारा 
माली, सैनी 
स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में 
सम्मिलित न हों), हलालखोर 
लोहार, लोहार-सैफी 
लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान 
रंगरेज, रंगवा 
मारछा 
हलवाई, मोदनवाल 

हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास 
माहीगीर 

दांगी 

धाकड़ 

गाडा 

तंतवा 

जोरिया 

पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी 

कलाल, कलवार, कलार 

मनिहार, कचेर, लखेरा 

मुराव, मुराई, मौर्य 

मोमिन (अंसार) 

मुस्लिम कायस्थ 

मिरासी 

नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, Hest, कड़ेरे, 
करण (कर्ण)।” 


नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जातियों के समझे 
जायेंगे और उनकी प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे, निम्नलिखित हैं- 


i} 
2. 


9n 


कहार, कश्यप... 
केवट, मल्लाह, निषाद 
कुम्हार, प्रजापति 


भाग- 


4. 
5 
6. 


तीन 


धीवर 
विन्द 
भर, राजभर। ~ 


नागरिकों के निम्नलिखित वर्ग अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों के समझे जायेंगे और उनकी 
प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे- 


1. अधिसूचना सं» 4 (1)/2002-का-2-2005 कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा पृष्ठांकित को पृथक्‌ कर 


अनुसूची एक को भाग l के रूप में संख्यांकित किया ओर भाग 2 तथा भाग 3 बढ़ाये गये। 
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धीमर 4. We 
वाथम 5. मांझी 
तुरहा 6. मछुआ। 
'[अनुसूची-दो 
[धारा 3(1) देखिये] 


एक-संवैधानिक पद 


ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो, 


(क) भारत का राष्ट्रपति हो? 

(ख) भारत का उपराष्ट्रपति हो, 

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, 

(घ) संघ लोक सेवा अयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन 
आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक हो, 

(ड) इसी प्रकार के किसी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो।' 


— 


दो--सेवा श्रेणी 


BOUM 


(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी 


निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री-- 

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो, 

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणि एक का अधिकारी हो, 

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक 
की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, 

(घ) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे 
माता-पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या 
अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व 
बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और 

(ड) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोनों 
की मृत्यु हो जाय या वे [स्थायी] अक्षमता से ग्रसित हो जायें और दोनों की ऐसी मृत्यु या 
अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे सांयुक्त राष्ट्र, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व वैक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन 
का लाभ प्राप्त हुआ हो। 


(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र 


या पुत्री 
(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों, 
(ख) जिनके माता-पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह 
चालीस ag या इसके पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी एक में आ जाये, 
(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु 
हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाये और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु 


अधिनियम सं--21 , सन्‌ 2001 से प्रतिस्थापित। 
अधिनियम सं०-22, सन्‌ 2002 से निष्कासित शव्द “या रहा हो”। 
अधिनियम संश-22, सन्‌ 2002 से निष्कासित शब्द “या रहा हो”। 
अध्यादेश H-2, सन्‌ 2002 से प्रतिस्थापित। 
टिप्पणी-अधिसूचना संख्या 4/1/2002-का-2/07 

अधिसूचना पाआ.-265, कार्मिक अनुभाग-2, लखनऊ : दिनांक 4 जुलाई, 2007---उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 
1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या | सनृ 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा Gras RT 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश ३ 

संख्या 2 सन्‌ 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अनुसूचित 
जनजाति के लाभ को vos i के व्यक्तियों को देने के संबंध में सरकारी अधिसूचना संख्या 4(1)/2002-का-2/2005, 
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या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्‍त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप, विश्व वैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त 
हुआ हो, 

(घ) जिनके माता-पिता में से पिता समूह क या श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के 
पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख या श्रेणी दो की अधिकारी हो और माता 
की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाये, और 

(s) जिनके माता-पिता में से माता समूह क या श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के 
पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और पिता 
की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय। 

स्पष्टीकरण--इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पप्ट किया जाता है कि पद “स्थायी अक्षमता का” 
तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से वाहर हो जाय। 

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमा के कर्मचारी -ऊपर उपश्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड 
यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, 
बैंकों, वीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन 
के अधीन भी समकक्ष या लुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय 
आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन 
संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा। 

तीन--अर्द्धनिक दलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति 
सम्मिलित नहीं हैं।) 

ऐसे माता-पिता, जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ-सेना, 
वायु-सेना और अर्द्धसैनिक वलों में उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री, 

स्पप्टीकरण--इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक 
साथ नहीं जोड़ा जायेगा। 

चार--व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट 
मानदण्ड निम्नलिखित पर लागू हांगे- 

(क) डाक्टर, वकील, चार्टड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद्‌, 

फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद व्यवसायी, 
मीडिया व्यंवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और 

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति 

स्पष्टीकरण-(एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के 
नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा 
और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जायगी। 

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, 
तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय 
उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी। 

पांच--सम्पत्ति स्वामी 

(क) कृषि भूमि जोत-ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं, उसकी 
पत्नी/पति और नाबालिग वच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री-- 

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत के बरावर या 
उससे अधिक हो, या 

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य 
डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की संगणित 
कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहाँ असिंचित भूमि 


विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और 
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इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया 
जाएगा और इस प्रकार आयी सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए 
कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के वराबर या अधिक हो। 
स्पष्टीकरण--पद “कानूनी अधिकतम जोत सीमा” और' “परिवर्तन फार्मूला” का अर्थ उस क्षेत्र के 
अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्वन्धित विधि के अनुसार लगाया जायेगा जिसमें प्रश्‍नगत भूमि स्थित हो। 
(ख) पौधा रोपण-- 
(एक) काफी, चाय, रवर आदि-- 
नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा 

(दो) am, Agan, सेव आदि 
ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि जोत समझी जायगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन 
विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा। 

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन-- 

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा। 
स्पष्टीकरण--इस उप-श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग 
आवासीय, वाणिज्यिक या औंद्योगिक प्रोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा 
सकता है। 

छ:--आय या सम्पत्ति मानदण्ड 

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री 

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आव '[एक लाख 
रूपये) या इससे अधिक हो या जिनके पास धन-कर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट 
सीमा से अधिक सम्पत्ति हो। 

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिप्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो 
किन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हं ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट 
मानदण्ड के भीतर लाती हो। 

स्मष्टीकरण--इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता हे कि-- 

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा, 

(दो) रूपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में 
रखकर उपान्तरित किया जाएगा, परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग.हो तो अन्तराल कम भी 
हो सकता el 

लोनिया जाति की भांति नोनिया जाति को भी पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने 

सम्बन्धी शासनादेश संख्या dl. un. 578/26-1-94-3 (36) 90 दिनांक 21-12-1994 द्वारा निम्नवत्‌ 
आदेश जारी हुए हैं-- 

उपर्युक्त विषय के सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा 

यह निर्णय लिया गया है कि लोनिया एवं नोनिया जाति एक ही है, जिसे कहीं लोनिया और कहीं नोनिया 
कहा जाता है। अतः लोनिया जाति की भाँति ही नोनिया जाति को भी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण-पत्र 
जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट Gl 
भवदीय 
राय सिंह 
सचिव। 


1. अधिनियम H2, सन्‌ 2002 से प्रतिस्थापित। 
2. अधिनियम H-2, सन 2002 से निष्कासित 
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1[अनूसूची-तीन] 
(धारा 3 (3) देखिये] 

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए आरक्षण शासनादेश संख्या 1-1-94 कार्मिक-1-94- दिनांक 29 मार्च, 1994 

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 1994 का कृपया अवलोकन करें, जिसके 
साथ “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994” की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की गई di 

2. उपरोक्त के क्रम में उपर्युक्त अधिनियम, 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत निम्नलिखित 
अधिसूचित आदेश/आदेश जारी किये गये हैं :— 

(1) अधिसूचना संख्या 481/का-1/94--1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994, 

(2) अधिसूचना संख्या 482/का-1/94-1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994, 

(3) अधिसूचना संख्या 483/का-1/94--1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994, 

(4) अधिसूचना संख्या 484/का-1/१4--1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 19941 

3. उपरोक्त अधिसूचित आदेशों/आदेशों की एक-एक प्रति संलग्न करते हये आपसे यह अनरोध करने 
का निदेश हुआ है कि कृपया सभी स्तरों पर उक्त अधिसूचित आदेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने 
का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियां/प्राधिकारिटं को भी आप 
कूपया अवगत करा दें ताकि इनका सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 


.- उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 481/का-1-94--1-1-1994 


कार्मिक अनुभाग-/ लखनऊ, दिनांक : 29 मार्च, 1994] 
अधिसूचना 
आदेश 
रोस्टर प्रणाली-- 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा res कालिया, अनुच जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 


आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश आधानयम, संख्या 4 सनृ 1994) की धारा 3 की उपधारा (5) 
के अधीन शक्तिं का प्रयोग करके. राज्यपाल उकन धारा की उपधारा (1) अधीन आरक्षण को लागू करन 
के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं :-- 


1. अनुसूचित जाति 13. अनुसूचित जाति 
2. अनारक्षित lo. अनारक्षित 
3. अन्य पिछड़ा वर्ग . 17. अन्य पिछड़ा वर्ग 
4. अनारक्षित 18. अनारक्षित 
5. अनुसूचित जाति 19. अन्य पिछड़ा वर्ग 
6. अनारक्षित 20. अनारक्षित 
7. अन्य पिछड़ा वर्ग 21. अनुसूचित जाति 
8. अनारक्षित 22. अनारक्षित 
9. अन्य पिछड़ा वर्ग 23. अन्य पिछड़ा वर्म 
10. अनारक्षित 24. अनारक्षित 
11. अनुसूचित जाति 25. अनुसूचित जाति 
12. अनारक्षित 26. अनारक्षित 
13. अन्य पिछड़ा वर्ग 27. अन्य पिछड़ा वर्ग 
14. अनारक्षित 28. अनारक्षित 


1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 2002 द्वारा अनुसूची तीन निकाल दी गई। 
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29. अन्य पिछड़ा वर्ग 65. अन्य पिछड़ा वर्ग 
30. अनारक्षित 66. अनारक्षित 
31. अनुसूचित जाति 67. अन्य पिछड़ा वर्ग 
32. अनारक्षित 68. अनारक्षित 
33. अन्य पिछड़ा वर्ग 69. अनुसूचित जाति 
34. अनारक्षित 70. अनारक्षित 
35. अनुसूचित जाति 71. अन्य पिछड़ा वर्ग 
36. अनारक्षित 72. अनारक्षित 
37. अन्य पिछड़ा वर्ग 73. अनुसूचित जाति 
38. अनारक्षित 74. अनारक्षित 
39. अन्य पिछड़ा वर्ग 75. अन्य पिछड़ा वर्ग 
40. अनारक्षित 76. अनारक्षित 
41. अनुसूचित जाति 77. अन्य पिछड़ा वर्ग 
42. अनारक्षित 78. अनारक्षित 
43. अन्य पिछड़ा वर्ग 79. अनुसूचित जाति 
44. अनारक्षित 80. अनारक्षित 
45. अनुसूचित जाति 81. अन्य पिछड़ा वर्ग 
46. अनारक्षित 82. अनारक्षित 
47. अनुसूचित जाति 83. अनुसूचित जाति 
48. अनारक्षित 84. अनारक्षित 
49. अनुसूचित जाति 85. अन्य पिछड़ा वर्ग 
50. अनारक्षित 86. अनारक्षित 
5]. अन्य पिछड़ा वर्ग 87. अन्य पिछडा वर्ग 
52. अनारक्षित 88. अनारक्षित 
53. अनुसूचित जाति 89. अनुसूचित जाति 
54. अनारक्षित 90. अनारक्षित 
55. अन्य पिछड़ा वर्ग 91. अन्य पिछड़ा वर्ग 
56. अनारक्षित 92. अनारक्षित 
57. अन्य पिछड़ा वर्ग 93. अनुसूचित जाति 
58. अनारक्षित 94. अनारक्षित 
59. अनुसूचित जाति 95. अन्य पिछड़ा वर्ग 
60. अनारक्षित 96. अनारक्षित 
61. अन्य पिछड़ा वर्ग 97. अनुसूचित जाति 
62. अनारक्षित 98. अनारक्षित 
63. अनुसूचित जाति 99. अनुसूचित जाति 
64. अनारक्षित 100. अनारक्षित 

उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 482/41—1-94--1-1-1994 
कार्मिक अनुभाग-1 [लखनऊ 29 मार्च, 1994] 
अधिसूचना 
आदेश : 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिये 

आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994) की धारा 4 की उपधारा (1) के 

अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध 

में, जिन पर वह नियुक्ति के लिये सशक्त है और सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव 
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को जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है, उक्त अधिनियम के उपवंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के 
लिये उत्तरदायित्व सौंपते हैं। 
आज्ञा से, 
आरब्बी० भास्कर 
सचिव। 

चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों 
का नामांकन शासनादेश संख्या 483/का-1--/1-1994 दिः 29/3/1994 

“उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 
आरक्षण) अधिनियम, 1994” की धारा-7 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा सेवा नियमावलियों 
के अधीन या अन्यथा गठित होने वाली चयन समितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था wu 

2. उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जहाँ 
चयन समितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारी के नामांकन 
का वर्तमान नियमों में कोई प्रावधान न हो, वहाँ इस विषय में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था 
लागू की जाय :-- 

(1) जहाँ निर्धारित चयन समिति में सम्मिलित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से कम से कम एक सदस्य 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग से सम्वन्धित न हो, 
वहाँ अदुघूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के एक अधिकारी 
को चथन समिति में अनिवार्य रूप से नामित किया जाय। 

(2) उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। 

(3) यह व्यवस्था सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों प्रकार के चयनों में लागू होगी। 

3. यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त व्यवस्था से अपने समस्त सम्वन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को भी 
अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रत्येक मामले में उपरोक्तानुसार चयन समिति का गठन सुनिश्चित किया 
जा सके। ह 

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या 484/का-1- 
94-1/1/1994 दिनांक 29/3/19941 

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994” में की गई है। अन्य 
पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में अंकित हे, परन्तु अनुसूची एक में समाविष्ट 
वर्ग का सदस्य होते हुये भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा-3 की 
उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची-दो से आच्छादित होते हैं। 

2. उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए “जाति प्रमाण-पत्र” 
प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा-9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण-पत्र ऐसे 
प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश 
द्वारा उपवन्ध करे। 

3. उक्त धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य 
में ऐसा प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके 
aa में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करतां हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा जारी किया जायेगा। 
अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र किसी अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित जनपद 
के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 

जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न हैं। 
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4. अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये जायें 
व इस प्रकार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तूत किये जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में 
नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

5. यह भी अनुरोध है कि उपरोक्‍त से सभी सम्वन्धित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हॉ, को 
अवगत कराने का कष्ट करें तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद के प्रत्येक सिटी मजिस्ट्रेट/परगना 
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार को भी सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय ताकि उक्त नीति के अनुसार 
सम्वन्धित व्यक्तियों को जाति-प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये 
जाने में कोई असुविधा न हो। 


उत्तर प्रदेश की अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि ्री/श्रीमती/कुमारी.........--...-.'.---`---*** ००-०० ००७०७७०५४७२११ सुपुत्र/सुपुत्री 
श्री... ८४५. IT Sur निवासी .-२-२-२२०४०००००-२ ०८३३ ०/0 ग्राम: ण्या 
quale dan कक. EA ESSE जिला...) 7. UA S न उत्तर प्रदेश राज्य की 
Ns. MEE Sea eee जाति कं व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 


1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 
1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है 


श्री।थ्रीमती/कुमारी ........................... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के......:.......... ग्राम 
Ros तहसील.........................नगर........--.-------जिला...--.--..-...-.म सामानयतया रहता Sl 

स्थान 

दिनांक 

मुहर 
हस्ताक्षर. .<.- २०-४२ कार त ee 
पूरा नाम. .... ....- 5. ELI 
पद का त्ञाम:....६-५३४००३३३ ०05 11:02 VI S 


जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकरी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना 
मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि 
कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी! 

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................................ सुपुत्र/सुपुत्री श्री 
Mrs oe umo निवासी ग्राम......................--...--...---.तहसील 
नगर: क्क जिला. ८६.८६ eee ee उत्तर प्रदेश राज्य की....................... 


पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
. तंथां अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994” की अनुसूची-1 के अनतर्गत मान्यता प्राप्त है। 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................... उक्त अधिनियम, 
1984 की अनुसूची-2 से आच्छांदित नहीं है। 


श्रीओीमती/कुमारी - + जज ७ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ................. } 
quip. सया नगर क RAS जिला os डा में सामानयतया रहता है। 1 
स्थान 
दिनांक 
मुहर : 
हस्तासर: E कय ETE 
पूरा नास: ae ER TO 


».*********************************************%*५% 


जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकरी/सिटी मजिस्ट्रेट/ 
परगना मजिस्ट्रे/ तहसीलदार | 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या--13/34/90--1--/1994 
कार्मिक अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994] 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है-- 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये 
मानदन्ड) नियमावली, 1994 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
(पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 कही जायेगी। 

(2) यह तुरनत प्रवृत्त होगी। 

(3) यह किसी पद पर या सेवा में, जिसके लिये, समय-सयम पर यथा संवोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग (कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले 
सिद्धान्ता पर लोक सेवा अयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं हे, पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्वन्ध में लागू 
होगी। 

2. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल 
द्वारा वनाई गयी किसी नियमावली, या तत्समय प्रवृत्त किन्ही आदेशों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुये भी, 
प्रभावी होगी। 

3. परिभाषायें-जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो-- 

(क) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है 

(ख) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, 

(ग) “पद या सेवा” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम 

वनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है। 

l[4. पदोन्नति द्वारा भत्र के लिये मानदण्ड--विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक 
पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिनके वेतन वैण्ड-4 (रु. 37400-67000) और ग्रेड 
वेतन रु. 8700/- या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी 
"ळे रे प्टोन्नति से भरे ते ताले शप पदों, जिसमें ऐसा पद, जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से 
A oe ie A cms गें की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को 
AIRJVEDT करत रय ज्याचा क्र आधार पर का जायेगी। i 

RB a 
आर+«बी० भास्कर 
सचिव। 


राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र 
शासनादेश संख्या 22/16/92/का--1996 

| : (दिनांक 5-1-1996] 

. मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या 484/का-1/941/1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 

की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके प्रस्तर-3 में शासन द्वारा “उत्तर प्रदेश लोक सेवा 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 

1994 की धारा 9 के अधीन लिये गये निर्णय से अवगत करावा गया था कि भविष्य में आरक्षण का दावा 


1. अधिसूचना संख्या-13/34/90-का-1-2010 दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा संशोधित किया गवा जो उ.प्र, असाधारण गजट 
भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 12 अगस्त, 2010 का प्रकाशित हुआ। 
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करने के लिए वांछित “जाति प्रमाण पत्र” जिलाधिकारी/अतिरिवत्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, 
जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ है, द्वारा जारी किया जाये, 
परन्तु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाणपत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या 
संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के 
साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर जारी किये गये धे, जिनमें से ' उत्तर 
प्रदेश के अन्य पिछड़े ant के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रपत्र 'शासनादेश संख्या 22/16/92-का-2-95 टीन्सी० 
दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के साथ संलग्न प्रपत्र द्वारा संशोधित किया जा चुका है। 

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1994 (6) व सी.सी. 241, में मा. 
उच्चतम न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के अनुपालन में उपरोक्त 
अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करक शासन द्वारा रीति निर्धारित करते हुए 
निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं- 

आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण व जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना 

(1) आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र उस क्षेत्र, जिसमें 
संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त 
जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को, संवंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह 
वयस्क हो, अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, यदि अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके 
साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, 
जनजातीय-समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संवंधित ऐसे 
विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक अनुसूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संवंध में निदेशक 
पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जायें। 

(2) उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये, संतुष्ट 
होने पर, उस अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। 

(3) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये गये जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का दावा 
शासन द्वारा गठित की गयी निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किये जाने वाले जाति-प्रमाणपत्र के सत्यापन के 
अधीन अनुमन्य होगा, जिसके लिए एक उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, Saw माता-पिता 
या अभिभावक द्वारा शैक्षिक आदि संस्थाओं में wast अधवा किसी पद/सेवा में नियुक्ति के यथा-सम्भव 6 
मास पूर्व, आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा-- 


(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। अध्यक्ष 
(2) निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश ` सदस्य 


(अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सम्वन्ध में या निदेशक : 
पिछड़ा वर्म कल्याण उप्र, (नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के सम्वन्ध में) 
(3) अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा 
नामित अधिकारी, जिन्हें सम्बन्धित विषय का अत्यधिक ज्ञान हो, अथवा अतिरिक्त सदस्य 
(अनुसूचित जनजाति के सम्वन्ध में, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, जनजातीय 
समुदाय के वर्ग/भाग के चिहकरण से संबंधित शोध कार्य में लगे, प्रमुख 
सचिव) समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन द्वारा नामित एक अधिकारी। 


टिप्पणी-जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी का आरक्षण कोटे 
में, शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त (प्रावीजनली) 
प्रवेश/नियुक्त प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन होगी। 


1. कुमारी माधुरी बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राईवल नाम वाद में मा, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को पारित 
निर्णय तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या 1884 (एम.बी) ऑफ 1995-डॉ, आनन्द प्रताप सिंह वनाम उ.प्र, व अन्य। 
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(4) र प्र. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ.प्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण 

निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के 
- एक अधिकारी जो 'सतर्कता अधिकारी' पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, 
जिनकी सेवायें पदों सहित शासन के गृह (पुलिस विभाग) द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। 

(5) जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वे यथाशीघ्र 
उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता-कोष्ठक को सौपेंगे। 
सतर्कता-कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यत 
निवास किये जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाणपत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात्‌ 
सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे 
शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता-पिता 
या अभिभावक अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर के जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण 
कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरान्त विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय 
को प्रस्तुत करेंगे। 

(6) यदि संबंधित सतर्कता-कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित हो जाता 
है तो संबंधित निदेशक द्वारा 'जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन” कर दिया जायेगा, परन्तु जारी प्रमाण-पत्र के 
सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-- 

(1) संबंधित निदेशक द्वारा सतर्कता अधिकारी की आख्या की प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को एक 
कारण बताओ नोटिस पावती पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था जहां वह अध्ययनरत 
हो या सेवारत हो, के अध्यक्ष (हेड) के माध्यम से दी जायेगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह 
के भीतर अभ्यर्थी से अभ्यावेदन या उत्तर, यदि वह देना चाहे, दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी। 

(2) ऐसे अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की 
प्राप्ति से 30 दिन का समय दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। 

(3) समयान्तर्गत प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने 
या इस विषय में अन्वेषण (इनक्वारी) कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त 
निदेशक स्क्रूटनी-कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके 
माता-पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता के पक्ष में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत 
करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गांव या आवादी में उदघोपणा द्वारा या 
अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि 
उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का कोई व्यक्ति या संगठन, स्वयं या अपने अधिवक्ता के 
माध्यम से, विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया 
जायेगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। 

(4) स्क्रूटनी कमेटी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विपक्षियों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों आदि के 
प्रकाश में, विचारोपरान्त आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त 
कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा। 

(5) उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जायेगी कि अनधिक 
2 मास की अवधि में पूरी हो जाय | 

(6) कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक का निर्णय लेने के 
एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा। 

(7) यदि स्क्रूटनी-कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो-- 

(क) कमेटी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे व उक्त 
जाति प्रमाणपत्र को जब्त कर लिया जायेगा। 

(ख) यथास्थिति, संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी से, पंजीकृत डाक से 
अनुरोध किया जायेगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश। नियुक्त .को बिना 
नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दें और तद्नुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे 
पद/सेवा पर बने रहने से वंचित कर दिया जायेगा। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


umo उप्र. शि सिन्त ORP RNOR HP RE क्नथमीकिली) ५१४७4 529 


(ग) संबंधित अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा 
करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। 
अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन 
सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय 
कालिका प्रसाद 
मचिव। 
कार्मिक अनुभाग--2 संख्या 18/1/95-का० 0-2/95 
प्रेषक, 
श्री Aa. भास्कर, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशष सचिव, Su. शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

i (लखनऊ : दिनांक 10 मई, 1995] 
विषय : उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ont 
ओर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण। 

महोदय, 

मुझे आपका ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 को प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से 
विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 ” 
की धारा 3 (2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था है कि शारीरिक रूप से 
विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुमन्य 5 प्रतिशत आरक्षण 
में उक्त श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा 
अवधारित करे। 


2. उक्त धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने समसंख्यक अधिसूचना, 
दिनांक 4 मई, 1995 (प्रति संलग्न) जारी की है, जिसके अनुसार उपरोक्त श्रेणियों के लिए अलग-अलग 
निम्नवत्‌ कोटा निर्धारित किया गया है- 


(1) शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 2 प्रतिशत 
(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत 
(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए र 1 प्रतिशत 


3. उपरोक्तानुसार आरक्षण, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम 1993 की धारा 3(3) में व्यवस्था है, इस 
उपवन्ध के साथ लागू होगा कि उपर्युक्त तीनों श्रेणियां हेतु आरक्षित रिक्तियां पर चयनित व्यक्तियों को उन 
श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनमें वे सम्बन्धित हें। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति 
श्रेणी से सम्वन्धित हों तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित का रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग 
श्रेणी से संवंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्वन्धित कोटे में रखा जायेगा। इस प्रकार यदि यह 
खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्वन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्वन्धित श्रेणी में रखा जायेगा। 

4. अतः अनुरोध है कि कूपया “उत्तर प्रदेश (लोक सेवा में शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्रितां और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए संलग्न अधिसूचित आदेश का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 

भवदीय 
आरpबीनभास्कर 
oe 
| 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या--20/1/95--का--2/1995 
कार्मिक अनुभाग-2 : (लखनऊ : 10 जुलाई, 1995] 
| अधिसूचना 
प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली वनाते E— 

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरुद्ध 

प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
(प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहवद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 
कही जायेगी। 

(2) यह तुरनत प्रवृत्त होगी। 

(3) यह समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी। 

2. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली, किन्हीं नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के 

होते हुये भी, प्रभावी होगी। 

3. परिभाषायें--जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, यदि-- 

(क) “समुचित प्राधिकारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक, 
प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो, 
से है। 

(ख) “संविधान” का तात्पर्य “भारत के संविधान” से है। 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 


(घ) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद ` 
से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति 


के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो, से है। 


(ड) “रिपोर्ट” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी 
समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि 
तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से ÈI 

(च) “सचिवालय” का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है। 


(छ) “वर्ष” का तात्पर्य किसी कॅलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की - 


अवधि से है। 

4. प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटारे के लिये प्रक्रिया-(1) जहां किसी 
सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल 
रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी द्वारा, जो 
प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, 
रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर संपूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में 
संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा। 


(2) सरकारी कर्मचारी, उप नियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की 
अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित 
माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक fer ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया 
है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है-- 
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परन्तु यदि, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के 
पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की 
प्रस्तुति के लिए 45 दिन की अग्रेतर अवधि की अनुमति दे सकता है। 

(3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता अधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति 
के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन की समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल 
रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिये भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 से 
अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा-- 

प्रतिवन्ध यह हे कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी 
भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्वनाधीन हो। 

(4) यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की 
समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन 
पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये विना-- 

(m) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए या 

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझें, निकालते हुए, सकारण आदेश 

पारित करेगा। 

(5) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से 
प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस संबंध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा 
जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा 
जैसा वह उचित समझे। 

(6) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्वन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित 
किया जायेगा। 

(7) जहां उपनियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहां 
यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा। 

(8) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा। 

(9) sei— 

(एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना 

(दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन 

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन के भेजे जाने 

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी या 

(पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के 
प्रारम्भ के दिनांक को लम्वित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये 
विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा। 

स्पष्टीकरण--इस उप नियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की 


संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की 
जाएगी। 


5. रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा. जाना--फाइनेन्शियल हेण्डवुक, खण्ड दो amt दो से चार में दिये - 


गये उत्तर प्रदेश फण्डामण्टल रूल्स के नियम-56 में यथा उपवन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल रिपोर्ट 
संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं 
निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षता रोक पार करने और 
अन्य सेवा संवंधी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा। 

6. रजिस्टर का रख-रखाव--यथास्थिलि सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस uu में 
उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-सयम पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और समुचित प्रविष्टियां करेगा। 
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7. शास्ति--(1) जहां संबंधित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिए 
विधिक रूप से वाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध किसी 
प्रत्यावेदन के निपटारे में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिए विहित अवधि के भीतर ऐसा 
करने में जानवूझकर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के 
अनुसार दण्डनीय होगा। 

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी 
अधिकारी या पदधारी, प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत 
अभिलेखों को, यदि कोई हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्‌, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता 
प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा 
और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। 

8. आकृति--नियम-। के उप नियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्वन्ध में इस नियमावली के 
प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के dem उपवन्धों के 
अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा। | 

आज्ञा से, | 
राम कुमार 
सचिव 
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां 

उपर्युक्त विषय सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं शासक, दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों/ 
अधिकारियों की सत्यनिप्ठा वनाये रखने के लिए आवश्यक हे कि वार्षिक प्रविष्टि में सत्यनिष्ठा के प्रति भी 
स्पष्ट मत दिया जाये, जिसके लिये शासन ने समय-समय पर आदेश जारी किये हैं। यदि शासन ने सेवक की 
सत्यनिष्ठा सदैव प्रमाणित पायी और सेवक भी अपनी सत्यनिष्ठा बनाये रखता है तो शासन व सेवक के | 
अलावा समाज भी पूर्ण लाभान्वित होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि, दक्षता रोक पार करना एवं पदोन्नति, कर्मचारी 
के लिए क्रमवार सदियां हैं, जिन्हें प्राप्त करना सर्वाधिक अंश में उसी पर निर्भर करता है। 

प्रविष्टि देने वाले अधिकारी के लिये भी निदेश है कि प्रविष्टि देने के पूर्व कम से कम तीन माह के उसने | 
कर्मचारी के कार्य को देख लिया हो। यदि प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये तो सेवक को उसकी निर्धारित अवधि में | 
सूचना दी जाये जिससे वह उक्त प्रविष्टि को असंगत वता सकने का अवसर पाये व अपने दोषपूर्ण आचरणं 
में सुधार ला सके। शासन ने इस पर भी वल दिया है कि प्रविष्टि या समुचित द्वेषभाव अथवा भेद-भाव रहित | 
व स्पष्ट दी जाय जिसके पीछे यह भावना है कि सेवक के कार्य, योग्यता एवं सत्यनिष्ठा का सही मूल्यांकन 
होता रहे। इस सम्वन्ध में आवश्यक शासनादेश इस अध्याय में दिये जा रहे हैं। 

राज्य सेवा के किसी भी वर्ग में सेवारत कर्मचारी/अधिकारी का चरित्र उसके अपने एवं राजकीय सेवा 
क्षेत्र दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसलिए राजकीय सेवा में लिये जाने के पूर्व ही उसके चरित्र व पूर्ववृत्त 
का सत्यापन करा लिये जाने की शासन ने व्यवस्था की है। सरकारी सेवक का सेवाकाल में चरित्र व्यवहार | 
कैसा होगा यह बहुत कुछ उसके सेवा में आने के पूर्व व्यतीत जीवन पर निर्भर करता है और यदि उसका 
चरित्र एवं yga संतोषप्रद पाया गया है तो शासन को आश्वस्तता होती है कि वह सेवाकाल में भी | 
उत्तरोत्तर चरित्रवान, योग्य एवं कुशल कर्मचारी/अधिकारी सिद्ध हो सकेगा। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन | 
आना ही उसके चरित्र पंजी का श्री गणेश है। चरित्र पंजी, चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक | 
शासनादेश इस अध्याय में दिये जा रहे हैं। | 

राज्यधीन सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों को गोपनीय पंजिका में चेतावनी, निन्दा भर्त्सना, असंतोष 
आदि रखे जाने विषयक। शासनादेश A. वी-6/9/76-2/94 दिनांक 3/5/1994 द्वारा निम्नवत्‌ आदेश जारी 
किए गए हैं- 

उपरोक्त संदर्भ में समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक : 29 जुलाई, 1989 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये 
गये थे-- j 
1. अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में यदि अन्ततः अधिकारी को निन्दा करने (सेन्सर) का दण्ड दिये 
जाने का निर्णय लिया जाता है, तभी उसका उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जायेगा। यदि निन्दा (सेन्सर) 
करने का निर्णय नहीं है तो चेतावनी अथवा भर्त्सना (रिप्रीमैन्ड) चरित्र पंजिका में नहीं रखी जायेगी। 
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2. यदि किसी उच्च .अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को चेतावनी दी जाती है अथवा : 
असंतोष (डिसप्लीसर) या भर्त्सना (रिप्रीमैन्ड) सूचित की जाती है तो उसे उस अधिकारी की व्यक्तिगत 
पत्रावली में रखा जायेगा। वर्ष के अन्त में प्रतिवेदक प्राधिकारी प्रविष्टि अंकित करते समय इस पर विचार 
करेंगे और यदि उस अधिकारी में सुधार पाया जाता है तो उस चेतावनी अथवा असंतोष या भर्त्सना का 
उल्लेख प्रविष्टि में नहीं किया जायेगा। यदि सुधार नहीं पाया जाता हें तव उसे चेतावनी अथवा असंतोष या 
भर्त्सना को चरित्र पंजिका में रखते हुये वार्षिक प्रविष्टि में उसका उल्लेख किया जायेगा। 

3. शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त अव निम्नलिखित निर्णय लिये गये : 

(1) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के अनुसार जारी निन्दा (सेन्सर), 
चेतावनी (af), असंतोप (डिसप्लीजर) या भर्त्सना (Rares) आदि से सम्वन्धित पत्रों 
को अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा। 

(2) शासन स्तर से जारी चेतावनी, असंतोष या भर्त्सना सम्वन्धी पत्रों को भी सम्बन्धित 
अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा। 

(3) अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता 
अधिकारियों द्वारा दी गयी चेतावनी अधिकारी की चरित्र पंजिका पर केवल उस स्थिति में 
रखी जायेगी, wa afte प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह उल्लेख 
किया जाय कि सम्वन्धित अधिकारी को चेतावनी दी गयी थी। इस सम्वन्ध में प्रस्तर 1(2) 
के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 

(4) शासन से भिन्न प्राधिकारियों जिसमें सांविधिक प्राधिकारी (Constitutional Authority) 
भी सम्मिलित हे द्वारा जारी की गयी चेतावनी आदि को सम्वन्धित अधिकारी की चरित्र पंजी 
पर रखने के सम्वन्ध में शासन द्वारा समस्त परिस्थितियां को दृष्टिगत रखते हुए सावधानी 
पूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया जायेगा कि इस चरित्र पंजी पर रखा जाय अथवा नहीं। 

(5) चरित्र पंजी पर उपरोक्तानुसार रखी गयी चेतावनी, भर्त्सना, असंतोष आदि को प्रतिकूल 
प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा और तदनुसार-अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। 

सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रभाव सम्बन्धी शासनादेश सं 
20/1/94-का-2/95 दिनांक 4/5/1995 द्वारा निम्नवत्‌ आदेश जारी किये गए é— 

शासनादेश संख्या 36/1/1976-कार्मिक-2 दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 के संलग्नक में सरकारी सेवकों 
की वार्षिक प्रविष्टियों से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर शासन की नीति इंगित की गयी है। इसके प्रस्तर 34 
व 35 में इस नीति का उल्लेख है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि 
संसूचित नहीं की गयी है और उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन देने के अवसर से वंचित कर दिया गया है तो उसके 
सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के अवसर पर ऐसी प्रविष्टियों के सन्दर्भ में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुये उसके कार्य/आचंरण के समग्र मूल्यांकन पर उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रभाव आंका जाना चाहिए 
तथा उन मामलों में जिनमें संवंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिया 
हो जो सक्षम स्तर पर विचाराधीन हो और इसकी ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि को ध्यान में लेते हुये उसके पदोन्नति 
के संबंध में कोई निर्णय लिया गया हो तो उस प्रत्यावेदन पर अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ 
आवश्यकतानुसार पुनः विचार हेतु चयन समिति को वैठक पुनः आयोजित की जानी चाहिये। 

2. उपरोक्त प्रावधानों पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तर 34 व 35 को निम्नवत्‌ . 
प्रतिस्थापित किया जाता है-- ; » 

“ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि, जो संवंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को संसूचित न at गयी हो 

अथवा संसूचित किये जाने के पश्चात्‌ संवंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत प्रस्तुत 

किया, या प्रत्यावेदन अनिस्तारित/लम्वित हो, को उस सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के सेवा संवंधी प्रकरणों 

(जैसे पदोन्नति, दक्षतारोक, समयमान वेतनमान आदि) के निस्तारण के समय नजर अंदाज कर दिया 

जाये अर्थात्‌ ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों को संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध न पढ़ा जाये।” 

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तात्कालिक प्रभाव के शासन के उपरोक्त निर्णय का 
अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 
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4. यह भी अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी 
अवगत कराने का कष्ट करें। 
राज्याधीन सेवाओं के समस्त अधिकारियों (समूह “क” तथा समूह ur) की गोपनीय पंजिकाओं में रखे 
जाने वाले अभिलेख सम्वन्धी sm. सं. 36/9/1976-का 2-दिनांक 24/10/1991 
उपर्युक्य विषय समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 1977 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा 
राज्याधीन सेवाओं के समस्त राजपत्रित अधिकारियों (समूह “क” तथा समूह “ख”) की गोपनीय पंजिका में 
रखे जाने वाले अभिलेखों को स्पष्ट किया गया ÉD usd के अनुसार समूह “क” व “ख” के राजपत्रित 
अधिकारियों की गोपनीय चरित्र पंजिका में अन्य अभिलेखों के साथ सरकार द्वारा जारी किये गये प्रशंसा-पत्र/ 
संकल्प, सेवा की मान्यता के उपलक्ष्य में प्रदान किये गये पदक/पुरस्कार आदि से सम्वन्धित अभिलेख रखे 
जाने की व्यवस्था Èl इससे अपरोक्ष रूप से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रशंसा-पत्र सम्वन्धित कार्मिक को संसूचित 
किये जाने की भी मंशा El शासन के संज्ञान में विभिन्न माध्यमों से यह लाया गया हे कि इस प्रकार के जारी 
किये जाने वाले प्रशंसा पत्र/संकल्प सम्वन्धित कार्मिक को संसूचित नहीं किये जाते हैं। अतः मुझे आपसे थह 
कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने सम्यकू विचारोपरान्त थह निर्णय लिया है कि इस प्रकार जारी किये 
जाने वाले प्रशंसा पत्र/संकल्प सम्वन्धित कार्मिक को अनिवार्य रूप से संसूचित/पृप्ठांकित किये जायें। 
भवदीय 
am.dr. आर्य 
सचिव। 
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि देने की समय सीमा विषयक sm. Ae 3668/पीनएसन्वीनएस, (आर) 91 दिनांक 
21/9/1991 
शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य 
तत्परता से लिखे जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 
पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्ष 1990-91 के वार्षिक मन्तव्य दिनांक 
30-9-1991 तक अवश्य पूर्ण कर लिये जाय तथा अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जाय। 
भवदीय, 
& (एसः Rad) 
अधिसूचना संख्या 11/1166-कार्मिक-2 लखनऊ : दिनांक 13/9/1977 
शासनादेश संन 8/22/1975 कार्मिक-2 : fe. मई 20, 1978 
विषय : प्रथम नियुक्ति के पूर्व राजकीय कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन। 
Subject : Verification of character and antecedents before first appointment. 
शासन के समक्ष काफी समय से यह प्रश्‍न विचाराधीन था कि प्रादेशिक विकास दल तथा होमगाईस के 
पूर्णकालिक कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के विषय में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाय। इस प्रश्‍न 
पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रादेशिक विकास दल तथा होमगाईस के 
पूर्णकालिक कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन भी नियुक्ति (ख) विभाग के शासनादेश संख्या 
4694/[-वी--321-1947, दिनांक 28 अप्रैल, 1958 के पैरा 3-वी के अनुसार कराया जाय। 
विषय : पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट देने की अवधि। 
Subject: Time limit for police to report character verification. 

G.O. No. 8/22/1975—Karmik-2 : dated May 20, 1978 के अनुसार जिलाधिकारियां/ उप 
पुलिस महानिरीक्षकों पर यह जिम्मेदारी डाली गयी है कि वह चरित्र सत्यापन के लिए संदर्भ प्राप्त होने के 
दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपेक्षित रिपोर्ट भेज दें अधवा उक्त अवधि में रिपोर्ट न प्राप्त होने पर नियुक्ति 
आदेश, यह मानकर कि अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई वात प्रतिकूल नहीं है, जारी कर दिये जायेंगे। 

. शासनादेश संश 36/1/76-का-2 दिनांक : 31 जनवरी, 1992 की प्रतिलिपि। 
विषय : राज्य सेवा कर्मचारियों के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने की प्रक्रिया। 
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महोदय, à 

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 36/1/76-कार्मिक-2 दिनांक 21 मई, 1976 में यह आदेश प्रसारित 
किये गये थे कि प्रतिवेदक/समीक्षक अथवा स्वीकर्ता प्राधिकारी को यदि वे सरकारी कर्मचारी हैं तो सेवा 
अवकाश ग्रहण के उपरान्त तथा अन्यथा, पद को त्याग देने के उपरान्त वार्षिक प्रविष्टि लिखने, पुनरीक्षण 
करने अथवा स्वीकरण करने का अधिकार न होगा। 

2. शासन के संज्ञान H यह आया हे कि कतिपय मामलों में प्रशासकीय विभागों द्वारा सेवानिवृत्त 
कार्मिकों को पेंशन स्वीकृत करते समय उन्हें देय प्रविष्टियां, यदि उपलब्ध न हों, उपलव्ध होने की प्रतीक्षा की 
जाती है जिससे पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब होता है जिसके फलस्वरूप सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को 
आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 

3. शासन द्वारा वर्णित समस्या पर सम्यक रूप से विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि 
सेवानिवृत्त कर्मियों की चरित्र पंजिका में उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से एक माह के अन्दर प्रविष्टि अंकित 
कर दी जायेगी। तदोपरान्त उनकी चरित्र पंजी में किसी भी स्तर से कोई वार्षिक प्रविष्टि अंकित नहीं की 
जायेगी अर्थात्‌ सेवानिवृत्त की तिथि से एक माह के भीतर ही सक्षम स्तर से ऐसी प्रविष्टियां अंकित की जा 
सकेंगी। 

4. अनुरोध है कि शासन क इस निर्णय से अपने अधीनस्थ सम्वन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्ध 
अवगत कराने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
ओऽपीनआर्य 
शासनादेश संख्या 36/9/1976-कार्मिक-2 दिनांक 10 फरवरी, 1992 की प्रतिलिपि 
विषय : सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रवन्ध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदत्त प्रमाण-पत्र को चरित्र 
पंजी में रखना। 
महोदय, 

वर्ग तीन के राज्य कर्मचारियों को बेसिक मैनेजमेंट में प्रशिक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रमाणपत्रं को उनकी 
चरित्र पंजी/व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु शासनादेश संख्या : 5654/का-2/76 दिनांक 2 नवम्बर, 1976 
निर्गत किया गया था। 

2. उप्र, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रवन्ध संस्थान द्वारा भी कर्मचारियां/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान 
किया जाता है। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदत्त प्रमाण-पत्रों को सम्वन्धित कर्मी की 
चरित्र-पंजी/व्यक्तिगत पत्रावली में रखने का प्रकरण विभिन्न माध्यमों से कार्मिक विभाग के संज्ञान में लाया 
गया है। 

3. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त बिन्दु पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया 
गया है कि सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रवन्ध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदत्त प्रमाण-पत्रों को भी 
सम्बन्धित/कर्मचारियों की चरित्र-पंजी/व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा। 

भवदीय 
ओपी आर्य 
सचिव। 


शासनादेश d. 36/1/76-का+-2/92 : दिनांक 17 अगस्त, 1992 की प्रतिलिपि 
विषय : राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु 
समय-सारिणी का निर्धारण। 
महोदय 
उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 द्वारा प्रविष्टियों के अंकन हेतु 
समय-सारिणी निर्धारित की गयी gI चरित पंजिकाओं अंकित अ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के 
tate azra 
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` व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा, उपयुक्तता आदि के वारे में बैरोमीटर का कार्य करती है। अधिकारियों/कर्मचारियों 
के समस्त सेवा सम्बन्धित मामलों हेतु चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां ही एक ऐसा माध्यम है, जिनके आधार 
` पर समुचित निर्णय लिया जाना सम्भव होता है। उक्त शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1991 में यह स्पष्ट 
व्यवस्था है कि यदि सम्वन्धित स्तर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य अंकित नहीं करते तो 
उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये वगैर अगले स्तर द्वारा सम्वन्धित प्रपत्र तलव करके प्रविष्टि अंकित करने की 
कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय मामलों में प्रविष्टि अंकन सम्बन्धित सुसंगत आदेशों 
का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सम्वन्धित कार्मिकों की प्रविष्टियां पूर्ण नहीं हो पा रही है। 
अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि 30 अप्रैल, 1991 में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन हो तथा समस्त 
प्रविष्टियां निर्धारित समय के अन्दर अंकित कर दी जाय। निर्धारित समय तक सम्वन्धित कार्मिक द्वारा सेल्फ 
अप्रेजल प्रस्तुत न करने अथवा सम्वन्धित स्तर द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य 
अंकित न करने की स्थिति में उक्त अप्रेजल अभिलेख/मन्तव्य की प्रतीक्षा किये वगैर अगले सम्वन्धित स्तर 
द्वारा अपेक्षानुसार प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। स्वीकर्ता स्तर पर 30 सितम्बर 
तक प्रत्येक दशा में अंकित कर दिया जाय। जो अधिकारी समय से मन्तव्य अंकित नहीं करते हैं उनके 
सम्बन्ध में शासन गम्भीरता से देखेगा और उनका यह कार्य करना कर्तव्यों के प्रति उदासीनता माना जायेगा। 

भवदीय 
Sr. विजय कृष्ण सक्सेना, 
मुख्य सचिव 


शासनादेश संख्या 8/22/1975-कार्मिक-2 : दिनांक मई 20, 1978 
विषय : सम्मिलित राज्य सेवा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन। 
Subject: Verification of character of candidates successful in combined service. 
“लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षाओं तथा अन्य विविध परीक्षाओं के अन्तिम 
परिणाम घोषित होने तथा तदुपरान्त सफल अभ्यर्थियों के चरित्र, पूर्ववृत्त तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि की 
कार्थवाही के वारे में निम्नलिखित शासनादेश जारी किया गया ÈI 
शासनादेश संख्या 469/11-321-1947, दिनांक 28-4-1958 


2. उल्लिखित सेवाओं में अंतिम रूप से चुने गये अभ्यर्थियों की तैनाती के वारे में शासन के समक्ष ऐसे 
दृष्टान्त आये हैं कि अनेक मामलों में असाधारण विलम्व हुआ है। उल्लेखनीय है कि सभी अभ्यर्थियों के 
प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रम, जो प्रशिक्षण संस्थान तथा विभागीय प्रशिक्षण के रूप में दिये जाते हैं, उनकी 
समय-सारणी पहले से निर्धारित होती है और यदि तैनातियों के लिए जाने में असाधारण विलम्ब होता रहा तो 
प्रशिक्षण के समूचे ढांचे में अव्यवस्था हो जाती है। शासन की जानकारी में ऐसे कतिपय दृष्टांत भी आये हैं 
जिनमें प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा केन्द्र आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन के 
बारे में अनुस्मारक देने के बावजूद समय से जांच कार्यवाहियां पूरी नहीं की गयी हैं और ऐसे प्राथमिकता के 
मामलों में रूटीन प्रकार से कार्यवाही की जाती रही है। शासन स्तर पर उपर्युक्त स्थिति के निराकरण हेतु 
पार्श्वाकित शासनादेश के क्रम में निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे-- 

(1) केन्द्र अथवा प्रदेश द्वारा किसी भी देश से सम्बन्धित अधिकारियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के बारे 

„ में जो संदर्भ उपपुलिस महानिरीक्षक (अधिसूचना) तथा जिलाधिकारियों को. भेजे जायें वे यह 
सुनिश्चित करेंगे कि शासनादेश जारी होने के विलम्वतम 30 दिन के अन्दर सन्दर्भित अभ्यर्थियों 
के ae में रिपोर्ट प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग को उपलव्ध करा दी जाती है। 

(2) मंडलायुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित अवधि के 
अन्दर यह कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित करे और यदि स्तर पर ढिलाई हो तो उसके वारे में कडी 
कार्यवाही करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस अवधि में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हो यह 
मान लिया जायेगा कि पुलिस विभाग तथा जिला मजिस्ट्रेट ने (जिस जिले का अभ्यर्थी निवासी 
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है) उसके वारे में कोई प्रतिकूलता नहीं पाई है और इस निष्कर्ष का पूरा दायित्व संबंधित 
अधिकारियों पर होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तदनुसार ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में 
नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 

(3) शासन का यह भी निर्णय है कि जो अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में चले आ रहे हैं और 
उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही पहले हो चुकी है उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन को दुबारा 
करने की आवश्यकता नहीं है। 

3. कृपया उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।” 


उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 


अधिनियम, 19957 
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन्‌ 1995] 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित और 
आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये। 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम वनाया जाता है— 
अध्याय 1 
प्रारम्भिक 
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह 8 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 
: 2. परिभाषायें--इस अधिनियम में,-- 
(क) “आयोग” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है; 
(ख) “सदस्य” का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और न्यायालय 
भी सम्मिलित हैं। 
अध्याय 2 
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 
3. आयोग का गठन--राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति 
ओर अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग और साँपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा। 
4. आयोग की संरचना--(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 
(क) अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से; 
'*[(ख) उपाध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से; 
(ग) तीन अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के 
व्यक्तियों में से; और 
(घ) एक अन्य सदस्य, महिलाओं में से। 
(2) सदस्य की नियुक्त ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्होंने 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान fear है। 
(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियाँ अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेगी। 


1. उ.प्र, आसाधारण गजट-भाग -1 खण्ड (क) में दि. 11-8-1995 को प्रकाशित हुआ। 
2. WW. अध्यादेश सं. 5, सन 2002 से प्रतिस्थापित 
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5. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावाधि और सेवा की शर्ते-(1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब = 
वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 

(2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना 
पद त्याग सकेगा। 

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति-- 

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाय; 

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें, राज्य सरकार की राय में नेतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो 
सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय; 

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय; 

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय; 

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये विना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से 
अनुपस्थित रहे; या 

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस 
व्यक्ति का पद पर वने रहना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित या 
लोकहित के लिये हानिकारक हो जाय : 

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जायेगा। 

जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। 

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। 

(5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होगी जैसी 
विहित की जाये : 

6. आयोग के अधिकारी ak अन्य कर्मचारी-(1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे 
अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलव्ध करायेगा जो आयोग के कृत्यां के दक्षतापूर्वक पालन के लिये 
आवश्यक हो। 

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा 
के अन्य निवन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। 

7. वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायेगा-सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का 
और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेन्शन को सम्मिलित 
करते हुये प्रशासनिक व्ययों का भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा। 

8. रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेंगी-आयोग के गठन में मात्र किसी 
रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी। 

9. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना+1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय 
और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष रचित समझे। 

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। 

(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्ति हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद 
के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तव तक निर्वहन किया जायेगा 
जव तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से 
नहीं सम्भालता है। 

(4) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का 
निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा। 

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक्‌ रूप से 

प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे। 
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10. राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना--राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 

जनजातियों को प्रभावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आग्रोग से परामर्श करेगी। 
अध्याय 3 
आयोग के कृत्य और शक्तियाँ 

11. आयोग के कर्त्तव्य और कृत्य-(1) आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :--- 

(क) संविधान के अधीन या तत्समव प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी 
आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उपवन्धित रक्षोपायों 
से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य 
प्रणाली का मूल्यांकन करना 

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और-रक्षोपायों से वंचित किये जाने 
के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना; 

(ग) अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातियों क॑ सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया 
में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना 

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य uai पर जैसा 
आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; | 

(ड) अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक 
विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रतिवेदन में 
उन उपायों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें सिफारिश करना; 

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के 
सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायें, .निर्वहन 
करना। 

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ 
उसको सिफारिशों .पर की गई या किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुये ज्ञापन 
रखवायेगी। 

12. आयोग की शक्तियाँ--किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ 
आयोग को धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड 
(ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जाँच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में, प्राप्त होमी 
अर्थात्‌-- 

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिये वाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने 

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने; * 

(T) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; 

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने; 

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करने; और 

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया गया। 

अध्याय 4 
वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा 

13. राज्य सरकार द्वारा अनुदान--(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि 
द्वारा सम्यक्‌ विनियोजन किये जाने के पश्चात्‌, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान 
करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे। 

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए उचित समझे 


उ कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा 
जायेगा। 
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14. लेखा और लेखा परीक्षा--(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा 
और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाये, तैयार करेगा। 

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका 
लेखा-परीक्षण करवायेगी। 

__ 15. वार्षिक रिपोर्ट--आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा 
विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके 
कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा, और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा । 

16. वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी--राज्य 
सरकार रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के 
अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जैसे ही वे प्राप्त हो 
राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगी। 

मध्याय 5 
प्रकीर्ण 

17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे--आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और 
कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा । 

18. जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य 
होते हुए जानवूझकर ऐसा नहीं करता है सिद्धदोष होने पर यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 174, 
175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा। 

19. कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा अपराधों का प्राधिकृत किसी 
अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन संज्ञान विनिर्दिष्ट किसी अपराध का 
संज्ञान नहीं लेगा। 

20. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये 
जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावना से किया गया 
हो he किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीँ की जा 
सकेगी। 

21. नियम बनाने की शक्ति--(1) राज्य सरकार, अभिसूचना द्वारा, इस अधिनियम, के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिये नियम वना सकती है। 

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की ध्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ऐसे नियमों में 
निम्नलिखित समस्त या किन्ही विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्‌-- 

(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन 
अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन 
और शर्ते; 

(ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय; 

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा; 

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जव धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी; 

(s) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय। 

22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-(1) यदि इस अधिनियम के उपवन्धों के कार्यान्वयन में 
कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपवन्ध, जो इस अधिनियम के 
. उपबन्धो से असंगत न हों, कर सकता है, जो कठिनाइयों को दूर करने के. लिये उसे आवश्यक या समीचीन 

प्रतीत हो। 

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक सें दो वर्ष की अवधि की 
समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जायेगा। 
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(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य, शीघ्र, 
राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनाँ के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 
1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) d उपवन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश 
अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्वन्ध में प्रवृत्त होते हैं। 

23. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, 
अध्यादेश, 1995 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या वी-456/का-2-1995 
कार्मिक अनुभाग 2 [लखनऊ : 6 सितम्बर, 1995] 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति 
का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक में निम्नलिखित संशोधन करते g- 
संशो घन 
उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक में, नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक के 
सामने स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्‌-- 


LES अरख अरख, अर्कवंशीय 
3. काष्ठी काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य 
5 केवट या मल्लाह केवट या मल्लाह, निषाद 
8. कुम्हार FER, प्रजापति 
9. कुर्मी कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, ळुमी-सँथवार 
16. गद्दी गद्दी, घोषी 
18. चिकवा (कस्साव) चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक 
19. छीपी erat, छीपा 
23. तमोली तमोली, वरई, चौरसिया 
24. तेली तेली, सामानी, रोगनगर 
25. दर्जी दर्जी, इदरीसी 
38. भूजीया भड़भूजा भुर्जी या भड़भूजा, YA, कांद 
41. मनिहार मनिहार, कचेर, लखेरा 
42. मुराव या मुराई मुराव या मुराई, सौर्य 
46. नद्दाफ (धुनिया), मुन्सदी नद्दाफ (धुनिया), मुन्सरी, कन्डेरे, BST 
48. रंगरेज रंगरेज, रंगवा 
51. लोनिया लोनिया, नोनिया, गोले, ठाकुर, लोनिया-चौहान 
52. सोनार सोनार, सुमान, स्वर्णकार 
53. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की स्वीपर (जो अनुसूचित जातियाँ की श्रेणी में 
श्रेणी में सम्मिलित न हों) सम्मिलित न हों), हलालखोर 
54. हलवाई हलवाई, मोदनवाल 
हज्जाम (नाई) हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास 
आज्ञा से, 
डा, जीपी; वार्ष्णेय, 
विशेष सचिव। 
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उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां 
1. अगारिया ` 19. बेड़िया 35. धसिया 52. सुसहर 
2. बादी 20. भुईया 36. ग्वाल 53. नट 
3. वधिक 21. भातू 37. हबूड़ा 54. पंखा 
4. वहेलिया 22. gum 38. हरी 55. परहिया 
S. am 23. वोरिया 39. हेला 56. पासी या 
6. वेसवार 24. चमार, 40. कलावाज तरमाली 
7. वजनिया धुसिया, 41. कुजड़ - 57. पतरी 
8. वाजकी जाटव 42. कपड़िया 58. रावत 
9. बलहर 25. चेरा - 43. वरवल 59. सहरिया 
10. बलई 26. दवगर 44. खरहा 60. सनोरिया 
11. वाल्मीकि 27. वांगर 45. खरोट 61. सांसिया 
12. वंगाली 28. धानुक 46. खरवार, 62. शिल्पकार 
13. वनमानुष 29. धरकार वनवासिको 63. तुरेया 
14. बांसफोर 30. धोवी 47. खटिक 64. मुंझवार 
15. बरवार 31. डोम 48. कोस 65. कोरी 
16. वसोर 32. डोमर 49. कोरवा 66. गोंड 
17. बावरिया 33. दुवास 50. लालवेगी 
18. वेलदार | 34. धरगी 51. मजहवी 


नोट--जो व्यक्ति हिन्दु और सिख धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि 
उपर्युक्त सूची में उल्लिखित है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। 
1. थारू 2. JRT 3. भोटिया 4. राजी 5. जौनसारी 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या साः-3-1644/दस-904/94 
वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 | [लखनऊ : दिनांक 2 नवम्बर, 1995] 
अधिसुचना 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं, अर्थात्‌ 
1[उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और 
a facta का परिवर्जन) नियमावली, 1995 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतिकरण, 
निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
. 2. परिभाषाएं-जव तक कि विषय या संदर्भ में कोई वात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली A 
(क) “मुख्य नोडल अधिकारी” का तात्पर्य पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है; 
(ख) '“विलम्ब” का तात्पर्य समय-अनुसूची से अधिक अवधि से है; 


1. उ.प्र. अनस, 21 सन्‌ 2001 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित (15-9-2001) 
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(T) “अग्रसारण अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय-समय पर सरकार द्वारा इस 
रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो; 

(घ) 'विभागाध्यक्ष का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है; 

(ङ) 'कार्यालयाध्यक्ष' का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है; 

(च) “नोडल अधिकारी' का तात्पर्य समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार 
इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है; 

(छ) “पेंशन” का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 41 में यथा परिभाषित पेंशन से 
€; ; 

(ज) “पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य समय-समय UY सरकार के द्वारा इस रूप में 
सशक्त व्यक्ति से है 

(s) “समय अनुसूची” का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के संबंध में 
स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट समय से है। 

3. अध्यारोही प्रभाव--किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी वात के प्रतिकूल होते हुए 
भी, यह नियमावली प्रभावी होगी। 

4. समय अनुसूची और सहबद्ध विषयों के कार्यान्वयन्‌ की प्रक्रिया--(1) किसी विलम्ब को नोडल 
_अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी-- 

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ताओं के संगठनों की शिकायत पर, 
(ख) पेंशन के मामलो के निस्तारण के अनुवर्तन पर, अभिनिश्चित कर सकते हैं। 

(2) जब कभी नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी में कोई विलम्व का मामला आता 
हे तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्व के कारणों के संबंध में सभी सुसंगत सूचनाये प्रस्तुत करने 
की अपेक्षा करेगा और ऐसी जांचोपरान्त जिसे वे उचित समझे विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता 
लगायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी 
को भेजेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का 
अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के oc 
परिणाम के संवंध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा। 

(3) कोई व्यक्ति, जो कि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य 
मामले के संबंध में अपेक्षित सूचना नोडल 'अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी को, देने में असफल रहता है, या 
जो विलम्ब के लिए उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन 
दण्डनीय होगा। 

(4) सम्यक्‌ रूप से पूर्ण पेंशन के कागज पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके संबंध में 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को जायेगा। 

(5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशन के मामलों का 
समय अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा। 

` (6) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियां/पदधारियां की नियमित मासिक वैठक आयोजित 
करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हां और ऐसे मामलों के परीक्षण और 
निस्तारण के लिये सभी समुचित कदम उठायेगा। 

(7) सरकार में संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन संबंधी मामलों के 
संबंध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय-अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों 
का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चित करायेगा। 


भवदीय 
A Wed AA 
सचिव। 
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कार्य का विवरण [समय अनुसूची जिसके भीतर |. कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्ति 
कार्य किया जाना हे 


(4 

सेवा पुस्तिका का पूरा किया प्रत्येक वर्ष का जून मास 1. विभाग के संवंधित अधिष्ठान 

जाना और सत्यापन का संबंधित लिपिक 

2. कार्यालय का अधीक्षक 

3. कार्यालयाध्यक्ष 

r . संबंधित अधिष्ठान लिपिक 
कार्यालय अधीक्षक 

3. कार्यालयाध्यक्ष 

कार्यालयाध्यक्ष 


कार्यालयाध्यक्ष 


1. पेंशन लिपिक 

2. कार्यालय अधीक्षक 

3. कार्यालयाध्यक्ष 
नियुक्ति प्राधिकारी से जांच सेवानिवृत्ति के 8 माह पूर्व 1. कार्यालय अधीक्षक 
किया जाना कि क्या कोई 2. कार्यालयाध्यक्ष 


विभागीय कार्यवाही विचाराधीन 
है या नहीं 


नियुक्ति प्राधिकारी द्वारासिवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी 


ie | 

सेवानिवृत्ति के पांच मास पूर्व |कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष 

मृत्यु के एक मास पश्चात कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष 

पेंशन प्रपत्रों आदि का पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो|।. लेखाकार 

परीक्षण और संवीक्षा और|मास 2. सहायक लेखाधिकारी 

3. पेंशन भुगतान आदेश जारी 
करने वाले अधिकारी 


आपत्तियों का निराकरण |आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात|विभागीय कार्यालयाध्यक्ष 
एक मास A 


लेखाकार 
. सहायक लेखाधिकारी 
. पेंशन भुगतान आदेश जारी करने 
वाला अधिकारी 
रोके गये उपादन के निर्मुक्त सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्‌ |कार्यालयाध्यक्ष 
किये जाने के लिए प्रपत्र 2). 
पर अदेयता प्रमाण-पत्र का 
अग्रसारण 
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नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन एक at. at अविरल सेवा संबंधी प्रावधान-- 
शिथिलीकरण। शासनादेश d. 828/दस-924-88 दि. 26/6/1984 द्वारा किया गया है-- . 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-3-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 
1966 के प्रस्तर 3 (क) के अधीन पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए सेवारत अवस्था में मृत्यु होने 
की दशा में एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करना आवश्यक था। शासनादेश संख्या सा-3-1358/दस- 
918-79, दिनांक 21 सितम्बर, 1971 में उक्त प्रावधान को इस शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया है कि 
यदि सरकारी सेवक ने सेवा में प्रवेश करते समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया 
है तो उस दशा में यदि उसकी सेवा अवधि एक वर्ष से कम हो तो भी वह परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त 
करने का पात्र होगा। शासन के सम्मुख दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व के कुछ इस प्रकार के मामले भी 
संदर्भित हुए हैं जिनमें सरकारी सेवक की मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने के पूर्व हो गयी है। 
उदाहरणतया एक अस्थायी सेवक ने किसी विभाग में सेवा की और छटनी के आधार पर उसकी सेवायें 
समाप्त कर दी गयी। कालान्तर में उसे पुनः इसी शासन के अधीन किसी सरकारी पद पर नियुक्त कर लिया 
गया। दूसरी नियुक्ति में वह एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने से पूर्व ही स्वर्गवासी हो गया। दिनांक 21 
सितम्बर, 1979 के पूर्व को व्यवस्था के अनुसार उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे 
मामलों में शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन 
अनुमन्य कराये जाने के प्रयोग के लिये सेवा की दो अवधियों के बीच उत्पन्न व्यवधान को सर्विस मान लिया 
जाये। उक्त विन्दु पर समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है! 
दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व के ऐसे मामलों में जिनमें अस्थायी सरकारी सेवके की संपूर्ण सेवा. अवधि 
के मध्य व्यवधान हो और मृत्यु से पूर्व सरकारी सेवक ने एक वर्ष. की अविरल सेवा प्रदान न की हो, उक्त 
प्रकार के मामलों में नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के 
प्रयोजन के लिये व्यवधान की अवधि मर्षित समझी जायेगी यदि सेवा व्यवधान सेवा से त्यागप्तर देने, बर्खास्त 
किये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण न हुआ हो। 

पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि 
शासनादेश संख्या-3-855/दस-3-82 दि 30/8/1986- 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-382/दस-3-82, दिनांक 6 सितम्बर, 1982 की ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में पारिवारिक पेंशन को 
अनुमन्यता के लिये पुत्र एवं पुत्री निर्धारित आयु सीमा को क्रमशः 18 वर्ष से वढ़ाकर 21 वर्ष तथा 21 वर्ष 
से वढ़ाकार 24 वर्ष की गयी हैं, परन्तु उक्त आदेश में “पुत्र शब्द से पूर्व” “अवयस्क” शब्द जोड़ दिया गया 
है। उक्त विन्दु पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश में जिन स्थानों पर 
पुत्र के पूर्व “अवयस्क” शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हटा दिया जाये। शासनादेश संख्या 
सा-3-1982/दस-3-82 दिनांक 6 सितम्बर, 1982 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। 

2. उपरोक्त अंकित संशोधन सदैव से प्रभावी समझे जायेंगे। 

भवदीय, 
हरगोविन्द डबराल 
विशेष सचिव। 

, संख्या सा-3-969/दस-923/85, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 8 अगस्त, 1986 
प्रेषक, 

डॉ. जे.पी. सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
विषय : नई परिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधा को ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को 

अनुमन्य कराना जो दिनांक 21/3/1965 को अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके हों 


अथवा जिनके aH SG APSA MOSHE MGS पेंशन 9 पात्र नहीं हैं। 
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महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 
शासनादेश संख्या बी-2-769/दस-917-61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1965 में 
निम्नलिखित उपबन्धो के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू की गयी थी- 

(क) यह योजना उन सरकारी सेवकों पर लागू थी जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 को पेंशन योग्य 

अधिष्ठानों की सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये गये थे। 

(ख) इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सरकारी सेवक के लिये 
दो माह की परिलब्धियों के बराबर धनराशि समर्पित करनी होती थी। तदुपरान्त शासनादेश संख्या 
सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1978 से उक्त दो माह 
के वेतन के बराबर धनराशि काटे जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। 

2. उपर्युक्त योजना के लागू होने के उपरान्त अनेक सरकारी सेवकों ने उक्त योजना का वरण (Opt) 
नहीं किया और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली जिसके फलस्वरूप उनका परिवार 
पारिवारिक पेंशन की सुविधा से वंचित रह गया। राज्य सरकार ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 
1/4/65 के पूर्व दिवंगत सेवानिवृत्त हो चुके थे ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने नयी पारिवारिक 
पंशन योजना, 1965 का वरण नहीं किया था, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के बिन्दु पर काफी 
समय से बिचार कर रही थी। इसी बीच दिनांक 30 अप्रैल, 1985 को श्रीमती ‘game बनाम यूनयिन ऑफ 
इण्डिया” की रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर भारत सरकार द्वारा 
निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 केन्द्र सरकार के ऐसे सरकारी 
कर्मचारियों के परिवारों पर भी लागू की जाये जो पेंशनेबुल अधिष्ठानों में थे और जो उस समय उपर्युक्त 
योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं थे अथवा जिन्होंने उक्त योजना का वरण नहीं किया था। भारत सरकार के 
उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 की 
प्रसुविधायें दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवानिवृत्त'ःदिवंगत ऐसे सभी सरकारी सेवकों के परिवारों को तथा 
ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना को बाहर रहने का विकल्प दिया था तथा जो अपनी 
सेवानिवृत्त के दिनांक को राज्य सरकार के किसी पेंशनेबुल अधिष्ठान में कार्यरत थे, भी अनुमन्य कर दी 
जाये। 

3. यह आदेश 1/5/86 से लागू समझे जायेंगे अर्थात्‌ दिनांक 1/4/65 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत 
सरकारी सेवकों के परिवारों को तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना से बाहर रहने 
का विकल्प दिया था, यदि उनकी परिवारों में पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्र व्यक्ति 1/5/86 को जीवित हों, 
1/5/86 से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की जायेगी। 

4. इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगी जो शासनादेश संख्या 
सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10/5/88 के द्वारा निर्धारित की गयी थी। सुविधा हेतु यह दरें निम्नवत्‌ 


अंकित की जा रही है-- 
अधिकारी का वेतन. विधवा/विधुर/बच्चा का मासिक पेंशंन 
(1) 400 v. से कम ` वेतन का 30 प्रतिशत जिनकी न्यूनतम धनराशि रु, 40 


| प्रतिमाह और अधिकतम रु. 100 प्रतिमाह होगी । | 
(2) 400 & और उससे अधिक किन्तु रु. वेतन का 15 प्रतिशत जिनकी न्यूनतम धनराशि रु. 


1200 100 प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि रु 160 
प्रतिमाह होगी। - 
(3) र 1200 और उससे अधिक वेतन का 12 प्रतिशत जिनकी न्यूनतम. धनराशि रु 
; 160 प्रतिमाह और अधिक धनराशि €. 250 प्रतिमाह 
होगी। 


5. पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी-- 
(1) उपर्युक्त श्रेणी के यदि कोई पेंशनर अब भी जीवित हों तो वह उस कोषाधिकारी से जहां से 
पेंशन प्राप्त कर रहे हैं एक प्रार्थना-पत्र (सादे कागज पर) देकर अधोलिखित प्रस्तर 8 में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 
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उल्लिखित दरों पर शासनादेश संख्या सा-3-530/80-दस-900/78, दिनांक 5/4/1980 में 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने octet. तथा डिसवर्सर्स हाफ पर पारिवारिक पेंशन की 
धनराशि अंकित करवा लेंगे और कोषाधिकारी उसकी सूचना उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित 
प्रारूप पर महालेखाकार कार्यालय को एक माह की अवधि में भेज देंगे। इस पी«्पीओ, पर 
पेंशनर तथा उसकी पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा 
चिपका होना चाहिए। यदि, otal. पर ऐसा संयुक्त फोटोग्राफ न चिपका हो तो कोषाधिकारी 
उसे अव चिपकवा लेंगे। तदुपरान्त पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में कोषाधिकारी उसकी 
पत्नी/पति को, जैसी भी स्थिति हो, पारिवारिक पेंशन का भुगतान वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार 
कार्यवाही करने के उपरान्त प्रारम्भ कर देंगे। 

यदि उपर्युक्त श्रेणी के किसी पेंशनर की मृत्यु हो तो शासनादेश संख्या जी 2-769/दस-917-61, 
दिनांक 24 अगस्त, 1966 के अनुसार उसकी विधवा, विधुर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति 
समझे जायेंगे किन्तु यदि विधवा/विधुर की भी मृत्यु हो गयी हो तो सम्बन्धित पेंशनर के पुत्र 
अथवा अविवाहित पुत्री जिसकी आयु क्रमशः 21 अथवा 24 वर्ष से अनधिक हो, पात्र समझे 
जायेंगे। यदि सम्बन्धित पेंशनर के परिवार में न तो विधवा/विधुर जीवित हों और न कोई पुत्र 
अथवा अविवाहित जीवित हों जिनकी आयु क्रमशः 21 अथवा 24 से अनधिक हो तो परिवार 
का कोई सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने हेतु अधिकृत नहीं होगा, किन्तु यदि पेंशनर की संतान में 
से कोई सन्तान ऐसी हो जो मानसिक रूप में विक्षिप्त हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो 
तो ऐसी सन्तान शासनादेश संख्या सा-3-1155/दस-2-81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 में 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चैकित्सिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आजीवन पारिवारिक पेंशन 
पाने का हकदार होगां। 


6. इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु परिवार के पात्र/व्यक्ति (उपरोक्त प्रस्तर 
5/(2) के अनुसार) द्वारा संलग्न प्रपत्र पर (दो प्रतियों में) उस कार्यालयाध्यक्ष को प्रार्थना-पत्र (अनुलग्नक-1) 
प्रेषित करना होगा जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक सेवानिवृत्त/मृत्यु के दिनांक को कार्यरत था। राजपत्रित 
सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रार्थना-पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना होगा। यदि फार्म उपलब्ध 
न हो तो एक साधारण कागज पर सब तथ्यों को लिखते हुए भी प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है। 

7. उपर्युक्तानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर 
निम्नलिखित तीन कार्यवाहियां अपेक्षित होंगी- j 


(1) 


(2) 
(3) 


सम्बन्धित पेंशनर की सेवानिवृत्त/मृत्यु के दिनांक को उसे प्राप्त हो रहे वेतन की धनराशि की 
जानकारी करना तथा उसके आधार पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण करना। 


पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु सही व्यक्ति का निर्धारण करना। 
पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना। 


8. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी- 
(1) सामान्यतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के लिये यह संभव होना चाहिए कि वे अपने कार्यालय 


अभिलेखों से सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्त/मृत्यु के दिनांक को उसके अन्तिम वेतन की 
जानकारी कर लें। राजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में यदि किसी कारणवश आवश्यक जानकारी 
कार्यालय में उपलब्ध न हों, या जानकारी जिसे कोषागार से अन्तिम वेतन आहरित किया गया था 
उससे की जा सकती है। कार्यालय के अभिलेखों से अथवा कोषागार के अभिलेखों से अंतिम वेतन 
की जानकारी करने के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उपरिलिखित प्रस्तर4 में उल्लिखित 
दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना की जायेगी। यदि इसके बावजूद अंतिम वेतन की 
जानकारी न हो पाये तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित पेंशनर प्राप्त की गयी पेंशन की 
जानकारी की जाये और निम्न सारणियों के अनुसार पारिवारिक पेंशन निर्धारित कर दी जाये। 
निम्नलिखित सारिणी में दर्शायी गयी दरें मूल पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की दरें है जो शासनादेश 
दिनांक 10/5/84 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित होने के पूर्व लागू थी। 
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सारिणी 
(1/4/961 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा 1/4/61 एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त पेंशनर जो यून्पीन लिवरलाइण्ड 
पेंशन रूल्स, 1961 अथवा q.d रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 11 में शासित थे) 


ite 


U3 


पेंशन (Se) 
200 & से कम 


200 रु, तथा अधिक किन्तु 600 


रु से कम 
600 रुः और उससे अधिक 


(सम्यक्‌) से शासित थे) 


सारिणी-2 


पारिवारिक पेंशन 
60 प्रतिशत न्यूनतम 60 रु अधिकतम 
100 Go| 
30 प्रतिशत न्यूनतम 
अधिकतम 160 Fol 
234 प्रतिशत न्यूनतम 160 रु 
अधिकतम 250 Gel 


100 रु 


(1/4/61 और 31/3/75 के बीच सेवानिवृत्त पेंशन जो उ प्र, रिटायरमेंट बेनीफिटूस रूल्स, 1981 


पेंशन (रु०) पारिवारिक पेंशन 

75-00 तक . Se 60-00 

76-00 से 125-00 तक पेंशन का 30 प्रतिशत (100 रु. से 

अनधिक) 
126-00 से 259-00 तक रु 100-00 
251-00 से 4७७-00 तक पेंशन का 40 प्रतिशत (रू 160 से 
अधिक) 
401-00 से 500-00 तक Ge 160-00 


501-00 से ऊपर 


पेंशन का 32 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 
रु 250-001 


सारिणी-3 
(1/4/5 और 1/4/78 के वीच सेवानिवृत्त पेंशनर जो उ» s. रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 
(सम्यक्‌) से शासित थे) 
पेंशन (रु) पारिवारिक पेंशन 
. 80-00 तक Ge 60-00 


81-00 से 140-00 तक 


141-00 से 275-00 तक 


पेंशन का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 
र 100 : 


रु 100-00 

276-00 से 440-00 तक पेंशन का 36 प्रतिशत (रु 160-00 से 
अनधिक) 

441-00 से 550-00 तक रु, 160-00 


551-00 से ऊपर 


पेंशन का 29 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 
Ge 280-001 


यदि किसी पेंशनर के सम्बन्ध में कार्यालय के अभिलेखों से उसके अंतिम वेतन की जानकारी प्राप्त 


करना संभव न हो तो और पेंशन पट्टे से पेंशन की जानकारी करना भी संभव न हो तो कार्यालयाध्यक्ष/ 
विभागाध्यक्ष द्वारा पारिवारिक पेंशन की गणना सम्बन्धित सरकारी सेवक के पद के वेतनमान के मध्य की 
धनराशि को आधार मानकर की जायेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी पद का वेतनमान 160-400 है तो 
उसकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि की गणना के लिये रु. 280 का आधार माना जायेगा। 
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9. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस बात से 
सन्तुष्ट करना होगा क वह सम्बन्धित सरकारी सेवके की विध्वा/विधुर अथवा पात्र संतान है। संबंधित | 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपरोक्त की पुष्टि प्रथमतः अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो अथवा आवेदकों | 
द्वारा प्रस्तुत संगत दस्तावेजों के आधार पर करेंगे/यदि आवेदक अपनी पहचान हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत न 
कर सकें और इस कार्यालय में भी इस हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के किन्हीं दो वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारियों से आवेदक की 
शिनाख्त करवा लें। यदि उपर्युक्तानुसार भी कार्यवाही किया जाना सम्भव न हो सके तो संबंधित आवेदक को 
निम्न में से एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा-- 

(1) न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र या 

(2) कार्यकारी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के समक्ष दिया गया शपथ-पत्र। 

10. उपरोक्तानुसार पेंशन के आगणन का कार्य करने तथा पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु संबंधित 
व्यक्ति की पहचान करने के उपरान्त संवंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष निर्धारित प्रपत्र (पी-पी-ओ- तथा. 
डिसबर्सर्स हाफ) पर पेंशन स्वीकृत करके उसे कोषाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। इस प्रस्तर के अन्तर्गत 
स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन का अपहरण प्रथम वार उस स्थान पर कोषागार से किया जायेगा जहां के 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की है। यदि आवेदन उस स्थान के कोषागार से किया 
जायेगा जहां के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसे तद्नुसार 
उपरोक्त कोषाधिकारी को अपने पेंशन प्रपत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना-पत्र देना होगा और यह संबंधित 
कोषाधिकारी का दायित्व होगा कि वे ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद पेंशन प्रपत्र उस कोषागार 
को स्थानान्तरित कर दे जहां से सम्वन्धित पारिवारिक पेंशनर अपनी पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता 
gl 

11. इस हेतु आवश्यक At तथा डिसवर्सर्स हाफ की प्रतियां कोषागार में उपलब्ध करा दी 
जायेंगी और संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार उन्हें स्थानीय कोषागारों से प्राप्त कर 
सकते हैं। शासन द्वारा छपवाये गये Goat. (पेंशनर्स हाफ) के रूप में पारिवारिक पेंशन से संबंधित 
कालम्स उपलब्ध हैं और संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उसी के अनुसार वांछित प्रविष्टियां कर दें। 
किन्तु डिसवर्सर्स हाफ में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित कालम्स उपलब्ध नहीं है। अतः 
उसी समय संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष डिसबर्सर्स हाफ में आवश्यक संशोधन करके तथा प्रविष्टियां 
करके उसे कोषाधिकारी अथवा महालेखाकार (जैसी स्थिति हो) को प्रेषित कर दें। 

12. इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन के लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष 
द्वारा अनुलग्नक 1-2 पर उल्लिखित प्रारूप पर एक इन्डेक्स रजिस्टर का रख-रखाव किया जायेगा तथा 
पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु एक चेक रजिस्टर का, [SELL आरूप अनुलग्नक-3 पर संलग्न है, 
रख-रखाव किया जायेगा। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा इन्डेक्स रजिस्टर तथा चेक रजिस्टर में 
प्रविष्टियां करने के उपरान्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष Gait. (पेंशनर्स हाफ एवं डिसवर्सर्स 
हाफ की मूल प्रतियां) तथा पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन पत्र की एक प्रति एवं अग्रसारण पत्र के 
साथ जिसका प्रारूप अनुलग्नक-4 पर संलग्न है कोषाधिकारी को भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, 
द्वितीय (लेखा व हकदारी) को भेजेंगे। इस अग्रसारण पत्र के साथ वे चेक रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को 
अनुलग्नक-3, एक प्रति भी संबंधित कोषाधिकारी एवं महालेखाकार को भेजेंगे। यदि पारिवारिक पेंशन का 
भुगतान प्रदेश के बाहर किसी अन्य कोषागार में अपेक्षित हो तो मूल प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी 
और उसके स्थानीय कोषाधिकारी को पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पारिवारिक पेंशन किसी 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी है तो उक्त अग्रसारण-पत्र की एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी प्रेषित की 

` जायेगी। सम्वन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश के 
अंतर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के मामलों की एक सूची महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) SH 
इलाहावाद को प्रत्येक माह से प्रेषित की जायेगी। 

13. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30/4/85 के निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों 
को उपर्युक्तनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जायेगा उसके लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि बे दो माह 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—. 
ON OO) ON — TT 


CIE S’SC9=~_oo लं सक्केकॅक्क्क्ककसााााााााााबाधधयजजआवयस्ग्ग 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


>>५ उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


की परिलब्धियों के बराबर अंशदान दें। इसी प्रकार पेंशन भोगियों द्वारा पहले से किये गये अंशदान की वापसी 
के लिये भी किसी प्रकार की मांग पर विचार नहीं किया जायेगा। तदुपरान्त सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल 
महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त पैरा 2 में देय लाभ हेतु माह के वेतन/परिलव्धियों के बराबर 
अंशदान लिया जा चुका है उसे वापस करना भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

14. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी। 
महंगाई राहत की दरें वहीं होंगी जो 1/4/79 से पहले से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पर 
85-86 को अनुमन्य है अथवा जो उसके बाद समय-समय पर स्वीकृत की जाये। कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर 
केवल मूल पारिवारिक पेंशन को आगणन. किया जायेगा। राहत की गणना तथा पीन्पीओ+ (पेंशनर्स हाफ एवं 
डिसबर्सर्स हाफ) पर उसका उल्लेख कोषाधिकारी/महालेखाकार के स्तर पर किया जायेगा। 

15. उपर्युक्त व्यवस्था/प्रक्रिया केवल उन सरकारी सेवकों के सम्वन्ध में ही अपनायी जायेगी जो 1/4/65 
के पूर्व सेवानिवृत्त।दिवंगत हो चुके थे अथवा जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 से शासित नहीं थे। 
शेष नये मामलों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो वर्तमान में प्रचलित है। 

16. जिन सरकारी सेवकों के परिवारों को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उ.प्र. रिटायरमेंट 
बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन दिनांक 1/4/1961 तथा 31/3/1965 के मध्य सीमित अवधि के लिये 
पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा शासनादेश संख्या सा-3-1426/दस-917-64 दिनांक 13/6/1973 
के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उसमें निर्धारित दरां के अनुसार आजीवन या पुनर्विवाह जो भी पहले घटित हो 
तो, पारिवारिक पेंशन का लाभ अंकित कर दिया गया था, उनके मामलों में भी संवंधित कोषाधिकारी उनकी 
परिवारिक पेंशन की धनराशि शासनादेश सेख्या सा-3-3-667/दस-900/78, दिनांक 10/5/1978 की दरों के 
अनुसार, अन्तिम रूप से निर्धारित कर देंगे तथा उसका भुगतान 1/5/80 से निर्धारित प्रारूप पर एक माह की 
अवधि A महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे देंगे। यदि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10/5/78 के 
अनुसार संबंधित पेंशनर के मूल वेतन की जानकारी के अभाव में कोपाधिकारी के लिये पारिवारिक पेंशन का 
आगणन करना सम्भव न हो तो सर्वप्रथम कोपाधिकारी उक्त मूल वेतन की जानकारी संबंधित पेंशन द्वारा 
प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर HET यदि अभिलेख उपलव्ध न हो तो संवंधित पारिवारिक पेंशन द्वारा इस 
हेतु एक शपथ पत्र भी दिया जा सकता है। कोषाधिकारी इस प्रकार की सूचना से सही होने की पुष्टि 
शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24/8/66 के अनुसार वर्तमान में मिल रहा पारिवारिक 
पेंशन की धनराशि से कर सकते हैं। किन्तु यदि उपरोक्तानुसार भी मूल वेतन की जानकारी न हो सके तो उसे 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से प्राप्त करेंगे जहां से संबंधित पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ हो और उसके आधार पर 
शासनादेश दिनांक 1/5/78 के अनुसार पारिवारिक पेंशन का आगणन कर देंगे। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश 
अन्य मामलों के समान उस प्रकार के मामले में किये गये आगणन को चेक करते हुए कोषाधिकारी तथा 
संबंधित पेंशनर को सूचित करेंगे पूर्व में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि 1/5/86 से वर्तमान 
में स्वीकृत की जायेगी पारिवारिक पेंशन की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। 

17. ऐसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1/4/1965 एवं 31/321978 के मध्य सेवानिवृत्त हो गये थे तथा 
जिनकी मृत्यु. भी दिनांक 31/3/1978 के पूर्व हो चुकी थी तथा जिन पर नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 
1965 लागू है, के परिवारों को शासनादेश संख्या जी-2-79/दस-917-61, दिनांक 24/8/1966 में निर्धारित 
दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल रहा है, यह निश्चित है कि शासनादेश दिनांक 24/8/1966 में 
निर्धारित दरें शासनादेश दिनांक 10/5/1978 में निर्धारित दरों से कम है, अतएव दिनांक 1/5/1986 से 
उनका पारिवारिक पेंशनों को शासनादेश दिनांक 10/5/1978 में निर्धारित दरों तथा उपरोक्त प्रस्तर 16. में 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषाधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित कर दिया जायेगा तथा उसकी 
सूचना महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या-3-530/80-दस-१00/78 दिनांक 5/4/1980 
में निर्धारित प्रारूप पर एक माह की अवधि में दे दी जायेगी जो उसको चेक करके आवश्यकतानुसार 
कोषाधिकारी तथा संबंधित पेंशनर को अवगत करा देंगे। इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन 
qd में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन में समायोजित. कर दी जायेगी। 

18. उपर्युक्तानुसार कार्यलियाध्यक्ष/कोषाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति अनन्तिम मानी जायेगी और उसके 

आधार पर अधिकतम अठारह माह तक भुगतान किया जायेगा। महालेखाकार से यह अपेक्षित होगा कि वह 
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संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी अनन्तिम पेंशन की जांचकर लें और पेंशन केस 
की प्राप्ति के दिनांक से अठारह माह के भीतर यथासम्भव यह सुनिश्चित करके कि अनन्तिम पेंशन की 
धनराशि ठीक है अथवा नहीं संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ कोषाधिकारी तथा पारिवारिक पेंशनर को 
सूचित कर दें। यदि महालेखाकार के अठारह मास के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हो तो 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये गये आदेश अन्तिम माने जायेंगे। 
19. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्यय के लेखा शीर्षक “266 पेंशन और अन्य 
सेवानिवृत्त लाभ” के नामे डाला जायेगा। 
20. यह आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 
भवदीय, 
डा. जे-पी- सिंह 
सचिव। 


पेंशन स्वीकृत प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों o 
विषय में की गई व्यवस्था का सरलीकरण 
शासनादेश Ho सा०-3-640/दस-913/96 fà. 8/5/1996 

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-397/ दस-913/92, 
दिनांक 26/5/1993 में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार के चुतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश 
सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद्‌ सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के 
सेवानिवृत्तक लाभों एवं उनके परिवार का पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य पेंशन निदेशक/मुख्य 
लेखाधिकारियां से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित कर दिया जाये। 

2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26/5/1993 के प्रस्तर-2 (1) 2 (5) एवं प्रस्तर 2 (6) की व्यवस्थाएं 
निम्न प्रकार हैं-- 

2. (1) संवंधित कर्मचारी की पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहां पर उनका 
कार्यालय स्थित है। - 

2. (5) सेवानिवृत्ति के समय तेनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद से पेंशन आहरण व्यवस्था या 
तो सेवानिवृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के वाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत्‌ पेंशन 
निदेशक/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जायेगा। 

2.(6) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किये जाने वाले भुगतानादेशों की प्रति संबंधित मुख्य 
लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, जैसी स्थिति हो, को भी पुष्ठांकित की जायेगी, जो मामलों की 
जांच करके प्रत्येक तिमाही में अनापत्ति जारी कर देंगे और तव तक अर्थात्‌ तीन माह की 
अवधि तक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश अनन्तिम माने जायेंगे और 
कोई त्रुटि पाये जाने पर उनमें सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जायेगा। 
यदि मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, पेंशन को प्रकरण भेजने की तिथि से तीन माह की अवधि 
में यथास्थिति मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं 
होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत भुगतानादेश स्वतः अन्तिम माना जायेगा। मुख्य 
लेखाधिकारी/निदेशक, पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य 
का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें। 

3. शासनादेश--की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप पेंशनरों को कतिपय 
कठिनाइयां हो रही हैं एवं अनावश्यक विलम्व भी हो रहा है। अतएव उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त 
राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26/5/1993 में उसके प्रस्तर-2 (1), 
2 (5), 2 (6) के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित किये जाने के आदेश दिये हैं :-- 


(1). ise कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को निस्तारित करते हुये उनका 
शन भुगतानादेश राज्य सरकार के अन्तर्गत ही उस जनपद के कोषाधिकार से भुगतान हेतु 
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निर्गत करेंगे जहां से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन आहरित करने का विकल्प देता èI 
कार्यालयाध्यक्ष पेंशन भुगतानादेश अपने जिले के कोषाधिकारी को भेजेंगे जो उसे 
प्रतिहस्ताक्षरित करके तथा “नो पेमेन्ट प्रमाण-पत्र” देते हुए पेंशनर द्वारा चुने गये जनपद के 
कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित कर देंगे। | 
(2) शासनादेश संख्या सा-3-279/दस-913/92, दिनांक 26/5/1993 के प्रस्तर 2 (6) की व्यवस्था 
को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि अब निर्गत भुगतानादेशों की प्रतियां 
निदेशक, पेंशन निदेशालय, उमप्र+/संबंधित विभागों के मुख्य लेखाधिकारियां/वित्त नियंत्रकों को 
जांच हेतु नहीं प्रेषित किये जायेंगे और उनसे पेंशन निर्धारण की पुष्टि की आवश्यकता नहीँ 
होगी। 
(3) निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारियों/वित्त नियंत्रकों का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के 
पेंशन संवंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें। 
4. सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कृपया उपरोक्त परिवर्तन/संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित 
करने का कष्ट करें। 
5. यह आदेश तत्काल प्रभावी समझे जायेंगे। 
भवदीय, 
dtd. मिश्र, 
सचिव, वित्त। 
उत्तर प्रदेश कण्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड इंश्योरेंस रूल्स, 1948/यू-पी. लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 
1986/यून्पी> रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित पेंशनों की 
घनराशि में से शासन के अंशदान/मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक पेंशन समतुल्य के बराबर की 
गयी कमी का पुनर्स्थापन 
शासनादेश संन सा.-3-1059/दस-86 दिः 11/6/1986 द्वारा किया गया है जो निम्नवत है-- 
उपर्युक्त विषय पर श्री शम्भू दयाल बंसल (Gai. नं» 20942/62-63, देहरादून ट्रेजरी) के 
प्रार्थना-पत्र को मूल रूप से संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि श्री बंसल पी.पी-ओं 
पर उपरोक्त पेंशन समतुल्य धनराशि की कटौती अंकित हो तो कृपया उसे शासनादेश संख्या 
सा-3-1393/दस-958-80, दिनांक 20 जुलाई, 1985 में जारी आदेशानुसार पुनर्स्थापित करने एवं तद्नुसार 
भुगतान कराने का कष्ट करें और यदि Getta. पर उक्त कटौती अंकित न हो तो महालेखाकार, उत्तर 
प्रदेश से उसकी: जानकारी तुरन्त प्राप्त करके उपरोक्तानुसार पुनर्स्थापित कराने का कष्ट atl इस सम्बन्ध में 
. यह भी इंगित करना है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के पेंशन समतुल्य के बराबर पुनर्स्थापित होने 
वाली कटौती पर शासनादेश संख्या सा-3-789/दस-958-80, दिनांक 23 अप्रैल, 1986 में जारी आदेशानुसार 
राहत भी अनुमन्य होगी। 
पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण 
शासनादेश He सा. 3-1430/दस-9/2/85 fà. 6/8/1986 में निम्नवत आदेश हुये हैं- 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-1466/ दस-912-85, 
दिनांक 6 अगस्त, 1985 में जारी आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई 
विभाग तथा राजस्व परिषद्‌ के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर देय पेंशनीय लाभो की स्वीकृति एवं 
भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के बजाय उक्त विभागों के मुख्य लेखा 
अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत 
प्रक्रिया भी उपरोक्त शासनादेश में ही निर्धारित की गयी थी। यह योजना उक्त विभागों के कार्यान्वयन हेतु 
विस्तृत प्रक्रिया भी उपरोक्त शासनादेश में ही निर्धारित की गयी। यह योजना उक्त विभागों के दिनांक 31 
जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियाँ/कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की 


गयी थी। 
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2. अव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 30 
सितम्बर, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में 
भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार के बजाय आपके विभाग 
के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु 
विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी, जैसी कि उपरोक्त शासनादेश दिनाक 6 अगस्त, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) में 
जारी की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा 1 (9) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या सा-3-5086/ 
दस-912-/85, दिनांक 3 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है। 

3. चूंकि वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय के सचिवालय प्रशासन विभाग में मुख्य लेखा 
अधिकारी का पद नहीं है अतएव जन विभाग में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के वर्तमान पद को उच्चीकृत करके 
मुख्य लेखा अधिकारी का पद सुजित करा लिया जायेगा और सचिवालय प्रशासन विभाग में इस योजना का 
कार्य मुख्य लेखा अधिकारी एवं उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा। 

4. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1985 में पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा राजस्व 
विभागों के लिये स्टाफ की स्वीकृति जारी की गयी थी। तदनुसार वर्तमान चारों विभागों के कार्यभार को देखते 
हुये निम्मलिखित अस्थाई पदों के 28 फरवरी, 1987 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, 
सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है-- 

सहायक लेखा लेखाकार टंकण रिकार्ड कीपर चपरासी योग 
अधिकारी (970- (354- (430- 685) (305- 


(690-1420) 1100) 550) 390) 
l 2 3 4 5 6 7 
1. बिक्रीकर विभाग ] 2 1 ] 1 6 
2. वन विभाग ] 2 I 1 I 6 
3. सचिवालय प्रशासन विभाग ] 2 ] l l 6 
4. खाद्य तथा रसद विभाग ] 2 I ] l 6 
कुल योग 24 


उपरोक्त पदों में से सहायक लेखा अधिकारी का पद निदेशक, कोषागार एवं लेखा द्वारा टंकण, रिकार्ड 
कीपर एवं चपरासी के पद सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लेखाकार का पद, यदि विभाग आवश्यक 
समझे तो, लेखा परीक्षकों अथवा कोषागारों के लिपिक संघर्ष संवर्ग से भी जरा जा सकता है और उस स्थिति 
में यह पद असंवर्गीय पद समझा जायेगा। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित 
विभाग अपने वर्तमान स्टाफ को लगायेगा। 
उपरोक्त योजना पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्षक से चालू वित्तीय वर्ष की बचतों 
से वहन किया जायेगा। आगामी वर्षो के व्यय हेतु सम्बन्धित विभाग अपने आय-व्ययक में स्वयं प्रावधान 
करायेंगे। 
भवदीय, . 
Ste जे«पी« सिंह, 
वित्त सचिव। 
पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण 
शासनादेश Ae सा-3-1446/दस-912/85 दि. 6/8/1985 में निम्नवत व्यवस्था की गयी. है-- 
उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सामान्य 3-1383/दस-912-85, दिनांक 16 जुलाई, 1985 के क्रम 
में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि महालेखाकार के स्तर से पेंशन अधिकार पत्र तथा पेंशन सम्बन्धी 
अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के 
परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का 
विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह कार्य अब महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकार 
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द्वारा किया जाय। इस प्रणाली को आपके विभाग में 31 जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने 
वाले सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध प्रयोगात्मक रूप से लागू किये जायेंगे। इस 
.प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा निम्नवत्‌ होगी-- - 

(1) इस प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ संलग्न मुख्य लेखा 
अधिकारी अथवा उनके स्तर के अन्य अधिकारी (यदि पद नाम में अन्तर हो) पेंशन, ग्रेच्युटी 
तथा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। 

(2) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके वेतन 
अधिष्ठान बिल पर आहरित किये जाते हैं। ऐसे अधिकारी जो स्वयं बिल बनाकर सीधे कोषागार 
से अपना वेतेन आहरित करते हैं, के सम्बन्ध में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं की जयेगी। 
राजस्व विभाग में यह योजना केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये लागू समझी जायेगी 
जो राजस्व परिषद के अधीन कार्यरत हैं। | 

` (3) यह प्रणाली ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति 

न प्राप्त करेंगे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत 
अशक्ता पेशन, पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा ही 
स्वीकृत की जायेगी। 

(4) यह प्रणाली उपरोक्त विषयों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू समझी जायेगी जो 31 
जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त होंगे। 31 जुलाई, 1985 के पूर्व जो व्यक्ति 
सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त 
देयों से सम्बन्धित प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करेंगे। 

(5) इस प्रणाली के अंतर्गत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन सम्बन्धित सभी मामलों का 
निस्तारण किया जायेगा जैसे पेंशन की स्वीकृति, ग्रेच्युटी की स्वीकृति, परिवारिक पेंशन की 
स्वीकृति अथवा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि। 

(6) बीमा-योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अंतर्गत मिलने वाली 
धनराशि तथा सेवानिवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवंकाश के नकदीकरण के सम्बन्धित 
मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। इनके सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के अंतर्गत जो 
प्रक्रियायें निर्धारित हैं वही यथावत्‌ लागू समझी जायेंगी। 

(7) इस प्रणाली के अंतर्गत पेंशन प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय सारिणी के 
अनुसार किया जायेगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस- 
907-76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि 
सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वांछित पेंशन प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के. बजाय प्रमुख 
विभागाध्यक्ष के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे जायेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी का 
यह कर्त्तव्य होगा कि वे उसे 6 माह की अवधि में, जो उन्हें पेशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन 
निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन प्रपत्रों का भलीभांति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई 
त्रुटि/कमी हो तो उसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के समय रहते ठीक करवा ले और सेवानिवृत्ति के 
एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरंण के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी अथवा 
आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त उस 
कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन 
प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ हो और उसकी एक 
प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दे। हर हालत में यह 
सुनिश्चित किया जाय कि ग्रेच्युटी के राशिकरण की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के 
सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद ही पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का 
भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद ही पहली तारीख को हो जाये। 

(8) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों की प्रतियां शासन 
द्वारा मुद्रित करवायी जायेंगी और सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायेंगी। 
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(9) सम्बन्धित मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार 
महालेखाकार से सत्यापित करवा कर प्रदेश के सभी कोपाधिकारियाँ को सील्ड कवर में गोपनीय 
रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, 
इलाहाबाद को भी प्रेषित की जायेगी। अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण 
अधिकारियों एवं उपयोगार्थं वे अपने हस्ताक्षर प्रमुख विभागाध्यक्ष से सत्यपित करवायेंगे। और 
उन्हें सम्वन्धित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उसके उपरान्त एक मुख्य लेखा अधिकारी के 
कार्यभार छोड़ने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालानार्थ प्रमाणित कर देंगे। 

(10) सम्वन्धित मुख्य लेखा अधिकारी/कोपाधिकारियाँ/कार्यालयाध्यक्षों/(आहरण एवं वितरण अधिकारियों 
को भेजे जाने वाले अपने नमूने के हस्ताक्षरों पर तथा पेंशन तथा अन्य प्राधिकारःपत्रों पर 
अपनी एक इम्वोसिंग सील लगायेंगे। इस स्पेशल सील का व्यास लगभग-2 इंच होगा। सम्बन्धित 
मुख्य लेखा अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृति सम्बन्धित 
हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे। 

2. इस उद्देश्य से कि नये प्रणाली के कार्यान्वयन में मुख्य लेखा अधिकारियों को सम्बन्धित 
कार्यालयाध्यक्षों से पेंशन-प्रपत्र आदि मंगवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े, उपरोक्त विभागों के प्रमुख 
कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रणाली के लागू करने हेतु 
समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करेंगे। उपरोक्त विभागों के कार्यालवाध्यक्ष प्रतिवर्ष पहली जनवरी तथा 
पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्ति 
होने वाले हों तथा उसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को तथा एक प्रति उपरोक्तानुसार नामित 
प्रशासनिक अधिकारी को भेजेंगे। यदि सूचना हो तो सम्वन्धित कार्यालयाध्यक्ष मुख्य लेखा अधिकारी को शून्य 
सूचना भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसारः नामित अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इन 
सूचियों में उल्लिखित नामों को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र (फार्म-1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर 
al यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा 
निर्गमन सम्बन्धी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। जो पेंशन प्रपत्र प्रपत्र होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के 
अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म 2) में दर्ज किया जायेगा। यह रजिस्टर पेंशन का रजिस्टर कहलायेगा और 
स्वीकृति सम्बन्धी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी वीड नहीं किया जोयगा और 
इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय-समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में 
लाया जायेगा। पेंशन प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्वर का संदर्भ होगा और यही संदर्भ सम्बन्धित 

पेंशन के सम्वन्ध में भविष्य में उपयोग में लाया जायेगा। पुलिस विभाग संदर्भ संख्या के पहले शब्द “पुलिस” 
का प्रयोग करेंगं इसी प्रकार सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा राजस्व विभाग शब्द 'सिंचाई', 'सानिवि' तथा 
“राजस्व” का प्रयोग करेंगे। बाद में यदि किसी व्यक्ति के पेंशन प्रपत्र निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्राप्त 
न हो तो मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे सम्बन्धित 
कार्यालयाध्यक्ष काँ पेंशन प्रपत्र भेजने के सम्बन्ध में पत्र भेजे! यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन 
प्रपत्र प्राप्त न हो तो उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही 
करें। 

3. सम्वन्धित पेंशन प्राधिकार-पत्र के कोषाधिकारी के स्तर पर तथा ग्ेच्युटी/राशिकरण सम्बन्धी 
प्राधिकरण-पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी उन्हें एक 
रजिस्टर जो वित्त हस्तपुस्तिका भाग-पांच, खंड-दो के फार्म सं. 51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है, पद दर्ज 
कर लेंगे। कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार-पत्र (दोनों प्रतियों) पद दर्ज करेंगे और 
कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्वर्स हाफ को ढूंढने में उसका उपयोग करेंगे। : 

4. पेंशन प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरांत मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित 


ei 


(1) वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन-प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण हैं। 


(2) सेवा-पुस्तिका में सेवा समबन्धी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की 
गयी हैं। यदि सेवा-पुस्तिका में कुछ अवधि/अवधियां सत्यापित न हो तो सम्बन्धित सरकारी 
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सेवक से, Messer संख्या सा-3/1998/दस-932-80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में 
उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ-पत्र प्राप्त कर उस भाग की पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह 
सेवा मान लेंगे। 

(3) यदि अभिलेख पूण है तो वे निर्धारित प्रपत्र पत्र सम्बन्धित सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की 
तिथि से ठीके 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा-पुस्तिका की सहायता से 

- उसकी अर्हकारी सेवा आगणित करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पेंशन नियम एवं शासनादेशों 
में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करके पेंशन प्राधिकार-प्रपत्र निर्गत करेंगे। 

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं 
सेवा निवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेंशन की राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित 
प्रपत्र पर प्राधिकार-पत्र निर्गतं करेंगे। । 

(S) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त पत्रों 
पर निर्धारित सभी सूचना सही-सही भर दी गयी है जिससे संबंधित कोषाधिकारी अथवा आहरण 
एवं वितरण अधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो। 

(6) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा की अवधि बाह्य सेवा mE तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की 

` पेंशन-प्रपत्र भेजने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि बाह्य सेवायोजक द्वारा संबंधित अवधि 
के अवकाश एवं पेंशन अंशदान उन्हें भेज दिये गये हैं अथवा नहीं और यदि भेज दिये गवे हों 
तो प्रपत्रों के साथ उन चालान संख्या तथा कोषागारों के नाम तथा उस धनराशि की सूचना 
संलग्न करनी होगी जिनके माध्यम से अवकाश वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा किये 
गये हों। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध न हो तो पेंशन प्रपत्रों को भेजे जाने में विलम्ब न किया जाये 
बल्कि - कार्यालयाध्यक्ष यथाशीघ्र उसके वाद ऐसी सूचना एकत्रित करके मुख्य लेखा अधिकारी को 
उपलव्ध करा दें। यदि फिर भी पेंशन स्वीकृतिं के संबंध में उक्त सूचना उपलब्ध न हो पाये तो 
मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य में ऐसी सूचना प्राप्त न होने के कारण विलम्ब 
न करें किन्तु कार्यालयाध्यक्ष से निरन्तर पत्र-व्यवहार करके वांछित सूचना प्राप्त कर लें। 

5. यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरित 
करना चाहता है तो उसके लिये उसे फार्म संख्या 25 सी-एस-आर» को तीन प्रतियां भेजनी चाहिए। मुख्य. 
लेखा अधिकारी पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म संख्या 25 सीनएसनआर, की दो प्रतियां महालेखाकार 
(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर-प्रदेश को पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित 
करेंगे कि वे संबंधित महालेखाकार की उसकी पेंशन के वितरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश 
संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी भेजेंगे। 

6. यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य 
स्थान से लेना चाहता है तो मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन प्राधिकार-पत्र उस जिले के कोषाधिकारी को भेज देंगे 
और कवरिंग-पत्र की एक प्रति कार्यालयाध्यक्ष को तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भेजेंगे। 

7. इस प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये प्राधिकार 
पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा 
किये जायेंगे, जहां से संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान 
पर उप कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहता है तो पेंशन प्राधिकार-पत्र जिले के कोषाधिकारी को 
ही भेजे जायेंगे तथा वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संवंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे। मृत्यु एवं 
सेवा निवृत्ति, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के राशिकरण की धनराशियाँ का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं 
किया जायेगा बल्कि संवंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस प्रकार के भुगतानों के प्राधिकार-पत्र उस आहरण 
एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर देंगे जहां से संवंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो। 
यदि पेंशन तथा राशिकरण पेंशन स्वीकृति होने के साथ नहीं कराया गया है तो पेंशन राशिकृत धनराशि 

का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पेंशनर को पेंशन कोषाधिकारी द्वारा तद्नुसार घटा दी 


जायेगी। 
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संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्त भुगतानों के आहरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बिल 
वनायेंगे और उन्हें कोषागार से पारित करवाकर संवंधित व्यक्ति को उसका भुगतान कर देंगे। यदि भुगतान 
नियुक्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से किये जाने हेतु आवेदन किया जाय तो उस दशा में 
संबंधित व्यक्ति को वैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया जावेगा। सिंचाइ तथा सार्वजनिक निर्माण 
विभाग में चेक प्रणाली लागू है अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की ग्रेच्युटी एवं पेंशन के 
राशिकरण के भुगतान हेतु विल वनाकर उन्हें कोषागार को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। 

8. पेंशन एवं अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के उपरान्त एवं अन्य अधिकारी द्वारा 
जो पेंशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंतर्गत कार्यरत होंगे तथा उन्हीं को सीधे उत्तरदायी होंगे सभी 
प्राधिकार पत्रों को शत-प्रतिशत कार्योत्तर सम्परीक्षा की जायेगी। कार्योत्तर सम्परीक्षा किये जाने के उपरान्त ऐसे 
अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना पेंशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि कार्योत्तर सम्परीक्षा के 
उपरान्त पेंशन अथवा अन्य देयों के सम्बन्ध में त्रुटि पायी गयी तो मुख्य लेखा अधिकारी का दायित्व होगा कि 
वे त्रुटि सुधार करके प्रश्नगत प्राधिकार पत्र पुनः निर्गत करें। अधिक भुगतान होने की दशा में कोषाधिकारी 
अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित dera से अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की 
कार्यवाही करेंगे। पेंशन से अधिक भुगतान होने की दशा में यह वसूली किश्तों में की जा सकती है। अन्य 
भुगतानों के संबंध में संबंधित पेंशनर को अधिक भुगतान की गयी धनराशि को एक Ava में कैश में जमा 
करना होगा। इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशनर को भुगतान किये जाने के पूर्व एक 
इन्डेम्निटी me (फाम-3) रवा लेंगे जिस पर कार्यालय के दो अधिकारियां/कर्मचारियाँ का साक्ष्य प्राप्त किया 
ipu 

9. यदि किसी कारण सेवा-निवृत्ति के दिनांक के एक मास पूर्व feat व्यक्ति को पेंशन अथवा मृत्यु एवं 
सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के संबंध में प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो पाये तो संवंधित 
कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-90776, दिनांक 13-12-77 
एवं सा-3-1797/दस-921/84, दिनांक 13-2-85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के 
अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या सा-3-2-2921/ दस-भ०ले०-7-78, दिनांक 
27-1-79 के अंतर्गत निर्धारित परिशिष्ट 1 पर आवश्यक सूचना महालेखाकार के स्थान पर विभाग के मुख्य 
लेखा अधिकारी को प्रेषित कर दें तथा मृत्यु ud सेवा पेंशन के मामले में सेवानिवृत्ति के एक माह के बाद के 
माह की पहली तिथि से प्रारम्भ कर दे तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान 
सेवानिवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर I 

10. मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन तथा अन्य देयो से संबंधित प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के लिये अंतिम 
रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि संवंधित अधिकारी/कर्मचारी अधवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई 
विवाद उत्पन्न किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी विभागाध्यक्ष को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे 
जो विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। 

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में यह 
प्रावधान हे कि कोपाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है जब तक ऐसा भुगतान 
नियमों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उसके लिये महालेखाकार का प्राधिकार पत्र उपलब्ध न हो। 
ट्रेजरी रूल 22 में यह प्रावधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा 
कोपाधिकारी को सूचित की जायेगी। उपरोक्त प्रणाली को लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल को संशोधित 
करना होगा जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन 
के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उन्हें संशोधित माना 
जायेगा और संवंधित कोपाधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार पत्रों पर 
भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे m 


12. उपरोक्त कार्य के लिये संबंधित विभागों में निम्नलिखित अस्थायी पदों के 28 फरवरी, 1986 तक 
अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है-- 
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सहायक लेखा लेखाकार टंकण रिकार्ड चपरासी योग 
अधिकारी (570- (354- कीपर (305- 
(690-1420) 1100) 550) (430-685) 390) 


1. पुलिस विभाग 1 6 ] 1 l 10 
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग l 4 l l l 8 
3. सिंचाई विभाग l 5 1 l l 9 
4. राजस्व विभागे l 4 ] ] ME 


कुल योग 35 
उपरोक्त पदों में से निम्न पद संबंधित विभाग द्वारा वर्तम.न स्टाफ में से भरे जायेंगे तथा शेष पदों को 
सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भरा जायेगा। 


लेखाकार 
पुलिस विभाग dx 2 
सार्वजनिक विभाग : p 2 
सिंचाई विभाग 5» 2 
राजस्व विभाग 2 


उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी सीधे मुख्य लेखा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य 
करेंगे और उन्हीं को उत्तरदायी होंगे। वे ही उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्ट करने हेतु अधिकृत होंगे। 

13. उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन 
नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हो। 

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में 
1-8-85 से लागू करने की कृपा करें। 
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FORM 3 
(To be signed by the retired Government Servant) 

This deed of indemnity is made on the......................... day Of o eret EET 
19 corresponding to Saka Samvat the day............................. 19 7:5 072212 
by Sri s/o 
Resident of... क 21 ० (Bounden) IN FAVOUR OF the Governor 

Whereas : 

The Bounden above named was in the service of the Government of Uttar 
Pradesh (called the *Government') as 2 Er त कल (tied bare 1) 
RAR vd n TENUES (name of office) 


2. The Bounden above named has retired on 


3. Government is willing. to disburse death-cum-retirement gratuity and/or 
commuted value of pension to the Bounden on condition that the Bounden shall 
execute a bond, being these presents to indemnity and save harmless the Govern- ° 
ment from any loss which the Government may incur by reason of any moneys the 
Bounden may be paid in excess of those admissible to him under the rules. 


Now this deed witnesses : 


1. In consideration of Government agreeing to pay death-cum-retirement 
gratuity or commuted value of pension to the Bounden, the Bounden hereby 
covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the 
Government all moneys that might have been paid to him in excess of those 
admissible to him under the rules. 


2. Any amount due under this deed may, on the intimation of the Chief 
Account’s Officer which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, by 
recovered from him and in the event of default be recovered as arrears of land 
revenue. — : 

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has 
signed hereunder on the day and year first above written. 

The stamp duty of this instrument will be borned by the Government. ` 


Witness : Signed by 
I. Signature Bounden 
Full name 
Address 


2. Signature 
Full name 


Address 
FORM NO. 51 
(See Chapter 21, Para 511, F.H.B. Vol. V. Part II) 
Register of Pension Payment Orders 
था NN Mireasury. ला 
Number of Pension Name of Pensioner Monthly Remarks 
payment Order amount 
SOTO EO RSS 


on OSS SSS BÓ ee 
oN Se EU क ०-० E EE E E 
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दिनांक 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों को पेंशन के पुनरीक्षण में पायी 
जाने वाली विसंगतियों का निवारण- 

शा«सं-सा--3-2272/दस-870 दिः 6/11/1989 में निम्नवत प्रावधान किया गया है-- 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-816/ दस-925-83, 
दिनांक 10 मई, 1984 में जारी आदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट वेनीफिट रूल्स 1961 (इन AA) 
से शासित पेंशनरों को अपने पेंशन का पुनरीक्षण कराने हेतु निम्न दो विकल्प उपलब्ध थे-- 

(1) यदि पेंशनर चाहे तो उपरोक्त शासनादेश के साथ संलग्न रेडीरेकनर के आधार पर पेंशन का 

पुनरीक्षण किये जाने का विकल्प चुने, अथवा 

(2) वास्तविक अभिलेखों के आधार पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश के स्तर से पेंशन का पुनरीक्षण 

किये जाने का विकल्प चुने। 

यूपी, रिटायरमेंट वेनीफिट रूल्स, 1961 (इन AÀ) से शासित न होने वाले पेंशनरों के लिये कोई 
रेडीरेकनर नहीं बनाया गया था, अतएव उनकों पेंशनों का पुनरीक्षण महालेखाकार के रतर से ही वास्तविक 
अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। 

2. महालेखाकार उत्तर प्रदेश शासन की जानकारी से यह वात लाई गई है कि कुछ कोषागारों में ऐसे 
प्रकरणों में भी रेडीरेकनर के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया गया जिनसे वास्तविक अभिलेखों के 
आधार पर महालेखाकार के स्तर से पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित था और ऐसे प्रकरणों में सम्वन्धित 
पेंशनरों को पेंशन के पुनरीक्षण में हुई ale का निवारण करने पर पेंशनर द्वारा उसे अधिक भुगतान हो चुकी 
धनराशि वापस न लेने की मांग की गई। अवएव इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तुरन्त 
आवश्यक कदम उठाया जाना आवश्यक है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप कृषया समस्त कोपाधिकारियों 
को तुरन्त समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि इस प्रकार की त्रुटियां भविष्य में न होने पायें और 
यदि किसी मामले में ऐसी त्रुटि हो गई हो. तो उसे तुरन्त महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सूचित करने का कष्ट 
करें ताकि उक्त Ble का निवारण किया जा सके। ऐसे समस्त प्रकरणों की एक संहत सूची निदेशालय स्तर पर 
भी तैयार कराई जाये तथा उसकी एक प्रति शासन को सूचनार्थ भी उपलव्ध कराई जाये। 


भवदीय 

वेदप्रकाश अग्रवाल 
संयुक्त सचिव। 
संलग्नक 
No. A-1-11428/X-3(4)—1962 
FORM :— 
Sr. R. Raman, Sahayak Sachiv, Uttar Pradesh Shashan, 
To 


AII District Officers in Uttar Pradesh 
Dated : Lucknow, May 23, 1962 
Subject : Nomination of heirs by Civil Pensioners Vitta (Account 1) Section. 
Sir, 

I am directed to refer to paragraph 16 of G.O. No. A-1-5671/A-55(29)-57, dated 
February 1, 1958 on the subject of Re-organization of Treasuries which lays down 
that civil pensioners should encouraged to nominate their heirs for facilitating 
payment of the life time arrears of their pensions. For this purpose provision has now 
been made in the standard form of application for Pension (Form G.S.R. 30) 
Prescribed under G.O. No. 75-G-II-862-I/X-927, 1958, dated July 20, 1961. In order 
that pensioners who retired earlier and did not get the opportunity of making the 
nomination in the application for pension may also be able to nominate their heirs, it 
has been decided by Government that, if a civil pensioner so desires, he may make a 
nomination in the following form. 
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OND holder of P.P.O. No........... do hereby nominate Sri/Srimati 
Or MY. ००7० 22077 मनन VCatoitesidineral 
(relationship) 
as the person to whom my life time arrears of pension, if any, shall be payable in 
the event of my death.” 
Dated Signature of the Pensioner. 
Nomination should be made in duplicate, one copy of which should be retained 
in the Treasury and the other should be sent to the Accountant General, Uttar 
Pradesh for being kept with the pension papers of the pensioner. The Treasury 
Officers may please be directed accordingly. 
Yours faithfully, 
R. Raman 
Sahayak Sachiv 


No. A-1-1428(1)/X-3(4)1962 
Copy forwarded for information and necessary action to : 

(1) All Treasury Officers. 

(2) General Administration Department (Reorganisation )/Finance (5-1) 
Department of Secretariat. 

(3) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad with reference to his 
U.O. Notes No. PAI-6795, dated February 22,1962, recorded in the General 
Administration Department (Reorganisation file No. 183/1960). 

By Order 
R. Raman 
Sahayak Sachiv 


1[उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय, लिपिक वर्गीय सेवा 


नियमावली, 1997 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय लिपिक 
वर्गीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शतां को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित 
नियमावली वनाते हैं-- 
भाग-एक 
सामान्य 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-यह नियमावली उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय, लिपिक वर्गीय 

सेवा नियमावली, 1997 कही जायेगी-- 

(2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी। 

2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय, लिपिक वर्गीय सेवा एक ऐसी सेवा है 

जिसमें समूह “ग” के पद समाविष्ट है। 

3. परिभाषाएं--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो इस नियमावली H— 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से तात्पर्य निदेशक से है; 

(ख) पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
अन्य पिछड़े ant के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों 
के पिछड़े वर्गो से है; 

(ग) “भारत का नागरिक? का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 


1. अधिसूचना सं, एस-3-1613/दस-98-39(3)-93 दिनांक 10 जून, 1998 
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(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है; 
(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य “भारत का संविधान' से है; 
(च) 'निदेशक' का तात्पर्य 'निदेशक', विभागीय लेखा, उत्तर प्रदेश से हे; 
(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(झ) “सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रयुक्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
(st) ‘Sav’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विभागीय लेखा निदेशालय लिपिक वर्गीय सेवा से है 
(ट) मौलिक नियुक्ति’ का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये. गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गई हो; 
(ठ) "भर्ती का वर्ष तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की 
अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 


4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदां की संख्या उतनी होगी 
जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये। 


(2) 


जव तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न fea जायें सेवा की सदस्य संख्या 


और उसमें प्रत्येक श्रेणी के दो पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है। 
परन्तुः 
(एक) नियुक्ति प्रधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल GU 


आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या 


(दो) राज्यपाल एसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे। 


भाग-तीन 
भर्ती ` 
5. भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-- 
^ (1) कनिष्ठ लिपिक-- i 


(एक) अस्सी प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; 


(दो) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा 
परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई 
परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा ; 


(तीन) पांच प्रतिशत मौलिक रूप सें नियुक्त समूह “घ' के कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा 


(2) 


परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच 
वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा। 

ज्येष्ठ सहायक--मौलिक रूप से नियुक्‍त ज्येष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 


दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


(3) 


कार्यालय अधीक्षक--मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ट सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 


दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदान्नति द्वारा। 
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(4) आशुलिपिक--आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 

(5) वैयक्तिक सहायक--मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्वित और भूतपूर्ण सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातिया, अनुसूचति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गा के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के 
उपबन्धें और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएँ 

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 

(क) भारत का नागरिक हो; या 

(ख) तिव्वती शरणार्थी हो, तो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो; या 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार). से प्रब्रजन किया हो; 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार | 
दारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो : 

परन्तु यह और कि श्रेणी .(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले : 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यथी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी-एऐस अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता हे और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वे आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। न 

8. शैक्षिक अर्हताएं--सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी 


आवश्यक हैं— 
पद का नाम अर्हताएं 
कनिष्ठ लिपिक (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार 


द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। 
(2) हिन्दी टंकण में तीस शव्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति अवश्य हो। 
आशुलिपिक (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार 
द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। 
(2) हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टंकण से क्रमशः अस्सी शब्द और तीस 
शब्द मिनट की न्यूनतम गति अवश्य हो। 
(3) अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अधिमान 
दिया जायेगा। l 
9. अधिमानी अर्हताएं--अन्य वातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 


अधिमान दिया जाएगा, जिसने-- 
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(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 


10. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग 
द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं पहली जूलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो 


- और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 


परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्वन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नेतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति 
भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, 

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो 
जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्‍त नहीं किया जायेगा जव 
तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से 
मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी 
अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि 
वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन्‌ 
बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 

j भाग-पांच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के 
लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। 

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए 
आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। 

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग 
द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो। 

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सरणीवद्ध कर दि जाने के पश्चात्‌ आयोग नियम 
6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औरं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ 
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा 
निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंक उसके द्वारा लिखित 
परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। 
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(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 
प्राप्त कुल अंक से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति 
के लिए उचित समझे, संस्तुत cnn यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग के वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें, तो 
लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों 
की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पचीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति 
प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 
ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा 
आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपवन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के 
माध्यम से की जायेगी। 

टिप्पणी--चयन संमिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के पिछड़े ant के 
अधिकारियों का समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन बनाए गए 
आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यधासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र के: वाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार 
करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्वन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे 
जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा, 

परन्तु जहां spur अधिक पोषक संवर्ग हों-- 

(क) वेतनमान भिन्न होने की स्थिति में उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में 

ऊपर रखा ज़ायेगा। 

(ख) वेतनमान समाप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम पात्रता सूची में उनके अपने-अपने संवर्ग 

में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे। 

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी 
पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार 
के आदेशों के अनुसार अग्रसारित करेगी। 

17. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा 
किए जाएं, तो एक संयुक्‍त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस 
प्रकार से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत वना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति 
का होगा। 

भाग-छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

18. नियुक्ति-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के 
नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये 
हो, नियुक्तियां करेगा। 

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार की जानी हों तो, 
नियमित नियुक्तियां तव तक नहीं की जायेगी, जव तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और 
नियम 17 के अनुसार एक संयुक्‍त सूची तैयार न कर ली जाये। 

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा 
जैसी यथास्थिति में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसने उन्हें पदोन्नति किया जाये। यदि 
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नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाएं तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे 
जायेंगे। 

19. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से 
नियुक्‍त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढ़ाई जाये : 

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में दो वर्ष से अधिक नहीं वढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परीवीक्षा अवधि या वढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी 
पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 

(4) एसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर 
स्थानपत्र या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने 
की अनुमति दे सकता है। 

20. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की 

. परिवीक्षा अवधि या वढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, 
यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक वताया जाये; और 

(ख) उसकी सत्यनिप्ठा प्रमाणित कर दी जाये। 

(2) जहां उत्तरः प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धो के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि सम्वन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

21 . ज्येष्ठता-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मोलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय 
पर यधा संशोधित उत्तर प्रदेश सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

22. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिए गए हैं। 

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फन्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि 
तभी दी जायेगी जव उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की 
सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जव उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो ओर उसे स्थायी भी कर. दिया 
गया हो। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। ; 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 

कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू संसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 
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24. दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड--किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी 
जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और उसकी सत्यन्ष्ठा प्रमाणित न 
कर दी जाये। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

25. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यार्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

26. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्‍त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित SUI 

27. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तें को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी वात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस 
नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और 
साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

28. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध किया जाना अपेक्षित हो। 


आज्ञा से, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख सचिव। 
परिशिष्ट 
[नियम-4 (2) और 22 (2) देखिए] 
क्रम पद. का नाम पदों की संख्या वेतनमान 
संख्या स्थायी अस्थायी योग 
1. वैयक्तिक सहायक l = 1... २० 6500-200-10500 
2. आशुलिपिक 3 = 3 २ 5000-150-8000 
3. कार्यालय अधीक्षक l = 1 रू 3000-150-8000 
4. वरिष्ठ लिपिक 4 = 4 ऊ 4000-100-6000 
5. कनिष्ठ लिपिक 8 xx. 8 ऊ 3050-75-3950-80-4590 
उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली 
संख्या बी-3-7178/दस-96-491/86 अनु, निः 
प्रेषक, | 
à श्री प्रेमप्रकाश वैरिया, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालध्याध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। र 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 [लखनऊ : 19 अगस्त, 1997] 
महोदय, 5 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-540/दस-96-94(1)-86-अनुः निः, दिनांक 14 जून, 1996, 
जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को ऊ प्र, अनुकम्पा निधि से आर्थिक 
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सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र AT आपको भेजा गया था, की और आपका 
ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी अधिकांश विभागीय 
अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं हैं। 

अतः नियमवाली तथा प्रार्थना-पत्र के प्रारूप की एक प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि 
कृपया इससे संबंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट 
करें तथा नियमानुसार पात्र व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को ही निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारूप में अपेक्षित 
सूचनाओं के साथ अपनी सुस्पष्ट पूर्ण अथवा आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन 
के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

(0 संलग्नक--उपरोक्तानुसार। 
भवदीय, 
प्रेम प्रकाश वैरिया 
विशेष सचिव। 
उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली 

1. उद्देश्य--अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के 
उन परिवारों को सहायता करना है जो ऐसे Alaa की, जिस पर वे पालन-पोषण के लिए निर्भर थे, 
असामजिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये I 

टिप्पणी-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द “परिवार” में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्वन्धियों 
में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित A— पत्नी, पति, वैध, 
सन्तान, सौतेली सन्तान, पिता और माता। सन्तान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री 
तथा बेरोज़गार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। 

2. निधि की वार्षिक धनराशि-निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 60 लाख रुपये 
होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आयः-व्यय में आवश्यकतानुसार प्रावधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक 
कराया जा सकेगा। 

3. निधि का प्रशासन--सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए “उत्तर 
प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति” नामक एक समिति नियुक्‍त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस 
समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व 
विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव हांगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव उससे उच्च 
स्तर का अधिकारी का पदेन सचिव होगा। ट 

4. निधि से आनुतोषित पात्रता-जव तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक 
परिस्थितियां न हों तव तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार 
नहीँ करेगी जिनमें 

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा को हो, और 

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के पांच वर्ष के पश्चात्‌ किया गया हो। 

5. आनुतोषिक स्वीकृत की प्रक्रिया-मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 
निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी 
अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना-पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलव्ध कराई जायेगी। कार्यालाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्धना-पत्र के भाग-2 में 
अपेक्षित सूचना सावधानीपूर्वक भर कर प्रार्थना पत्र के शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित 
करेंगे। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के 
प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी सम्बन्धित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र 
के भाग 3 में अपनी संस्तुति सहित पत्रावली वित्त विभाग को भेजेंगे। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव से सहमत 
होने की दशा में प्रशासनिक विभाग, संक्षिप्त टिप्पणी जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, 

वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समित के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। 
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6. समिति की वैठक--(1)समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती 
है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई qom बुलाई जा सकती हैं। 

(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि 

` आनुतोषिक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत 
करेगी। 

7. आनुतोषिक धनराशि--किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक को न्यूनतम राशि 20,000 
रू तथा अधिकतम राशि 75,000 रू होगी। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या 
और मामले की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया मृतक के एक आश्रित होने पर 
मृतक के अन्तिम मूल वेतन के 5 गुने के वरावर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन 
के बराबर धनराशि उपरोक्त न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि 
किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के 
रूप में दी गयी हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनाशि कम करके अन्तर 
की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से 
अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गयी हो उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की 
जायेगी। 

8. समिति की संस्तुतियों पर अग्निम कार्यवाही-सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर 
विचार करेगा और वित्तमंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति 
सम्वन्धित प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। 
प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग 
द्वारा वनवाकर सीधे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। 
कार्यालयाध्यक्ष वैंक ड्राफ्ट को सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रतिशीघ्र विभाग 
को उपलब्ध करा देंगे और इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। वैंक ड्राफ्ट 
भेजने की तिथि से एक माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्वन्धित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्तं 
करके वित्त विभाग को उवलव्ध नहीं कराई जाती है तो यह उत्तरदायित्व सम्वन्धित प्रशासनिक विभाग का 
होगा कि से सम्वन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग 
को समय से न उवलब्ध करा पाने के कारणें की जानकारी प्राप्त करके विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के 
विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके विभाग को 
उपलव्ध करावें। 

9. साधारण शर्ते--निधि स्वीकृत किए जाने वाली आनुतोषिक की विनियात्मक शर्ते निम्नलिखित है-- 

(1) अन्य वातों क रहते हुए ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन 
पाते रहे हों। 

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग 
से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान दूसरे विभागीय नियमां/आदेशों में है के मामलों मे 
इस निधि से साधारण तथा सहायता नहीं दी जायेगी। 

3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामलों तक सीमित रहते हैं। 

(4) एसी मृत्यु जो कि कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान देने के प्रश्‍न 
पर विचार किये जाने की मांग बलवती हो जाती है। 

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियां/अधिकारियां के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो 
अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिसकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, 


निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में - 


अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के 
भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान 
_ अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में हो दियें जायेंगे। उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें 
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सरकारी कर्मचारी की रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर 
गया हो और अपनी वीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा 
परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो। 

(7) इस वात की सावधानी वरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत 
अधिक अनुदान न दिये जायें जो सरकार के मुख्यालय में कम करते रहे हों। 

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाये। 

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोपिक न दिया जाये। 

(10) पुत्रियां के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा। 


उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप 
भाग-1 
आवेदक द्वारा भरा जायेगा 
EEI UEN GARRI Cai ARREU cerun त -. :. ............................ 
कार्यालय का पता जहां मृत्यु के समय वहकार्यत था seseseseseseesees 
ल्ग जादा 5 $2 a eee 
TORGWGIRKEDO 500 a RN 


Aa U N = 


आवेदक के सम्वन्ध के विवरण 
. आवेदन का पूरा नामतथामृतकसेसम्वन्ध | esses 
» PER स्याता जा SR Ca, So D NEM 
(4) SAPW कर TS E ककल 
(लो) CERERA Gai एला een कक 
५. SRC पहचान दा era o EDD T TERR 
8. आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा 
परिवार की आर्धिक स्थिति 
9. मृतक द्वारा छोड़ी गई चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे 
सम्भावित- वार्षिक आयृ 
10. मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत वीमा कराया था तो 
उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथिस्थिति osse 
11. उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि... 2222222 


QN tA 


(2. SOM CA WIA 0 ७ ७ TERRE ‘<= 
13. मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा वितरण 
क्रम संख्या , नाम आयु मृत कर्मचारी से सम्वन्ध 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


14. यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत हों तो उसके विवरण-- 
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3 
4 
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दिनांक 19 é 


आवेदक के हस्ताक्षर 
घोषणा-पत्र 


“मैं... ननक क ATE RENE पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्वः श्री/श्रीमती ................... 
कसम ननक o e eu यह प्रमाणित करता/करती हूं कि जो विवरण ऊपर fed गये 
हैं, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाए तो उत्तर 
प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी 


स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।” 


दिनांक 19 ई« 
आवेदक के हस्ताक्षर 
भाग-2 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा 
1. मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम J J" J 
2. मृत्यु के समय.काः WW = , ८ ¬ ४. e 
3. सेवा की अवधि वर्ष .....माह.....दिन 
4. स्थायी अथवा अस्थायी oo e 


5. मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-अंशदायी 
(कण्ट्रीव्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक/ 


अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति .................-..-- 


6. मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से 
सम्वन्ध वीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस) 
स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/ अनुमानित 


धनराशि तथा उसके भुगतान की सिथाति ननन .....-------------- 


7. मृतक के परिवार की प्रस्तावित/स्वीकृत पारिवारिक 


पेंशन की धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति ....................- 


8. मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता 
आनुतोषिक की वास्तविक/ अनुमानित धनराशि 


तथा उसके भुंगतान्ःकी स्थितिः: eee 


9. मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश 
के नकदीकरण से प्राप्त-प्राप्प वास्तविक/अनुमानित 


धनराशि तथा subiere 


10. मृतक के परिवार को सामूहिक वीमा योजना के 


अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य धनराशि व भुगतान की स्थिति श ००२ 0 - 
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11. मृतक के परिवार को यदि किसी वैभागिक परोपकारी 

कोष से सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत 

CART GAR आशाहो तो उसका पर्णाविवण .:____ ..-०२००००----०--०८०००००१०००-- 
12. मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई 

राजकीय ऋण/अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित 

सतो उडाली दी किती on YS SN IN 
13. “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के 

आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974” के अधीन 

यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा के 

लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी 

SED EISE यदि नही, तोक्यां? , न 
14. प्रस्तावित अनुदान की राशि 


संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति न seeeeRÓHRIá 


दिनांक 19 ईन संस्तुत करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर 
और पदनाम 
प्रति हस्ताक्षरित 


दिनांक 19 ई. विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम 


टिप्पणी-(क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित 
धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो 
भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुये भुगतान होने वाली 
अनुमानित-धनराशि का उल्लेख कर दिया जाए। 
(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिये अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण 
अलग से संलग्न कर दिया जाये। 
(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जायें। 


भाग-3 
प्रशासनिक विभाग की संस्तुति 
SN हे 20.1. (विभागाध्यक्ष) की संस्तुति की ध्यान में रखते हुए 
समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री .......................................... के परिवार को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा 
हि GT CTE रपये 0 कर की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के 


औचित्य से सहमत है ओर तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है। 


प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने 
के लिए इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं हैं निधि है 


**************“***«“««*«««****************%* 


(SUBE णिला न कपरिवारहका कद ee रुपये की 
सहायता स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है। 


( ) 
प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन, 
ERE eno विभाग। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 2/1/87-का०-2-1998 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 
कार्मिक अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 9 जुलाई 1998] 


1[उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के 

पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के बाहर) समूह UT के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियां का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 कही 
जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी। | 

2. अधिभावी प्रभाव--किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी 
यह नियमावली प्रभावी होगी। 

3. परिभाषा--जव तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो : 

(एक) किसी पद के सम्वन्ध में “नियुक्ति पदाधिकारी” का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के 
लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सशक्त नियुक्ति प्राधिकारी से है; 
(दो) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से ÈI 
4. समूह T के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियां का विनियमितीकरण--(1) किसी व्यक्ति 
को 
(एक) जो राज्याधीन सेवा में 29 जून, 1991 के पूर्व समूह "p के पद पर दैनिक वेतन के आधार 
पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप से 
निरन्तर सेवारत हो, ओर 
(दो) जो ऐसे देनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 
संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हताएं' रखता हो, समूह UT' के पदों पर केवल 
किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हो, 
नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई 
नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख ओर उपयुक्ता के आधार पर विचार किया 
जायेगा। | 

(2) zu नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 
1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के 
समय पर प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। 

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपवन्धो के अनुसार 
एक चयन समिति का गठन SoTL 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप नियम (1) के उपबन्थो को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक पात्रता 
सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, 


1. अधिसूचना सं--2/1/87-का+-2-1998 दिः 9 जुलाई, 19981 
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और यदि दो या अधिक व्यक्ति, एक साथ नियुक्‍त कियें जाएं तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में 
उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमवद्ध किये गये हों।. सूची को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और 
उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्ता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों 
चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। 

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर 
विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्ता निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों का 
साक्षात्कार भी करेगी। 

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम में रखते हुये एक सूची तैयार करेगी और 
उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

5. नियुक्तियाँ--नियुक्ति प्राधिकारी नियम 4 के उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त 
नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची में से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके 
नाम सूची में रखे गये हों। 

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियम आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा--इस नियमावली 
` के अधीन की गयी नियुक्तियां संगत सेवा नियमों या आदेश के, यदि कोई हों, अधीन की गयी समझी wm 

7. ज्येष्ठता-(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के 
पश्चात्‌ केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस 
नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यधास्थिति, नियमित विहित 
प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। 

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्‍त किये जाएं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के 
आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी। 

8. सेवा की समाप्ति-ऐसे व्यक्ति की सेवा जो दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया हो और 
जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात्‌ उपयुक्त न पाया जाये, तत्काल समाप्त कर दी 
जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा। 

आज्ञा से, 
सुधीन कुमार, 
सचिव। 


1[उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण (अभिलेख नाशकरण) 
नियमावली, 1998 
अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1917) की धारा 3 के अधीन शक्ति 
का प्रयोग करके और ,इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल 
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के अभिलेखों के नष्ट करने का विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
भाग-एक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण 
(अभिलेख नाशकरण) नियमावली, 1998 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। - 
भाग-दो 
. 2. परिभाषाएं--(क) 'अध्यक्ष’, 'उपाध्यक्ष' और “अधिकरण' पदों के लिए क्रमश : वही अर्थ होंगे 
जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में उनके लिए समनुदेशित किये गये हैं। 


1. अधिसूचना सं» ए-179/7-न्याय-8-लोः अधिः-97-26-32-95, दिः 15 अप्रैल, 1998। 
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(ख) पद “निवन्धक” का वही अर्थ .होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (प्रक्रिया 
नियमावली, 1992 में उसके लिए समनुदेशित किया गया  है। 

भाग-तीन 

3. अभिलेखों की प्राप्ति, प्रतिधारण और संवीक्षा--(1) अभिलेखपाल अभिलेख-कक्ष में जमा किये 
गये समस्त अभिलेखों के लिए अभिरक्षक और उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों की प्राप्ति के दिनांक से तीन 
दिन के भीतर अभिलेखों की संवीक्षा करेगा। यदि, संवीक्षा पर अभिलेखों में कोई त्रुटि या किसी दस्तावेज को 
गायव पाया जाता है तो अभिलेखपाल इसकी सूचना देगा और आंभेलेखों को उस अनुभाग को वापस कर 
देगा जिससे अभिलेख प्राप्त हुए थे। उस पर सम्बन्धित अनुभाग का कार्यालय (अधीक्षक) अभिलेखपाल द्वारा 
वताई गई JRA को सुधार करने के कदम उठवायेगा और ऐसे सुधार के पश्चात्‌ अभिलेख की प्राप्ति के 
तीन दिन के भीतर अभिलेखों को, अभिलेख-कक्ष को पुनः भेजेगा। 

(2) अभिलेखपाल इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट “क' में अभिलेख-कक्ष में जमा किये गये 
अभिलेखों का एक रजिस्टर रखेगा। 

4. सूची को तैयार करना और भागों को पृथक करना--(1) न्यायिक अभिलेख की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट “'घ' में एक एक नई सूची तैयार की जायेगी और पत्रों को 
समुचित भाग में जिससे वे सम्वन्धित हों, दर्ज किया जायेगा। 

(2) न्यायिक अभिलेखों को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्धात्‌ 

भाग-एक 

(क) सामान्य सूची ; 

(ख) अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेशों जिसमें मुख्य याचिका के आदेश-पत्र और उससे 

उत्पन्न होने वाले प्रकीर्ण आवेदन-पत्र भी सम्मिलित हैं; 

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश। 

भाग-दो 

(क) परिशिष्ट और अन्य ya दस्तावेज़ और उनकी प्रतियों के साथ प्रकीर्ण आवेदन-पत्र को 

सम्मिलित करते हुये विभिन्न याचिकाएं, 

(ख) लिखित वयान, प्रतिशपथ-पत्र, पत्युत्तर शपथ-पत्र और अनुपूरक शपथ-पत्र; 

(ग) साक्षी का अभिसाक्ष्य ; 

(घ) दाखिल और प्रदर्शित किये गये दस्तावेज़ जिसमें उनकी प्रमार्णित प्रतिलिपियां भी सम्मिलित हैं। 

भाग-तीन 

(क) पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल की गई नोटिस और अन्य आदेशिकाएं जिसमें 

वकालतनामा, प्राधिकार-पत्र और अन्य पत्र-व्यवहार भी सम्मिलित है; 

(ख) ऐसे अन्य दस्तावेज जिन्हें इस नियमावली में अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है। 

5. अभिलेखों का परिरक्षण जिसका स्थायी रूप से प्रतिधारण अपेक्षित है---अभिलेखों जिनका 
स्थायी रूप से परिरक्षण अपेक्षित हो, उसकी गड्डी किये हुए बंडलों में कालानुक्रम में क्रम से व्यवस्थित किया 
जायेगा और अभिलेख-कक्ष में सुरक्षित स्थान पर रखा जायेगा : 

परन्तु निवन्धक लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किसी भी याचिका के 
अभिलेख को इस नियमावली में उपवंधित प्रतिधारण की अवधि के बाद भी रखने की अनुमति दे सकता है। 

6. अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधि--(1) न्यायिक अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधि अधिकरण 
के अन्तिम आदेश के दिनांक को, या उच्च न्यायालय में रिट याचिका या उच्चतम न्यायालय में अपील की 
दशा में, यदि दाखिल की जाये, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के दिनांक 
को प्रारम्भ होगी। 

(2) नियम 4 के भाग-एक में विनिर्दिष्ट न्यायिक अभिलेखों को स्थायी रूप से प्रतिधारित किया जायेगा 
और उक्त नियम के भाग-दो और भाग-तीन में विनिर्दिष्ट न्यायिक अभिलेखों को क्रमश : पांच वर्ष और तीन 
वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ नष्ट कर दिया जायेगा। र 
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(3) न्यायिक, प्रशासनिक और लेखा शाखाओं के रजिस्टरों के मामलों में, प्रतिधारण की अवधि, सम्बन्धित 
रजिस्टर के बन्द होने के और अन्य पत्रावलियो और पत्रादि के मामले में अन्तिम आदेश पारित किये जाने के, 
दिनांक से प्रारम्भ होगी। न्यायिक, प्रशासनिक और लेखा शाखाओं के रजिस्टरों अन्य पत्रावलियों और पत्रादि 
के प्रतिधारण की अवधि ऐसी होगी जैसी इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दी गई है। 

(4) समस्त अभिलेख इस नियमावली में यथा उपबन्धित प्रतिधारण की अवधि के दौरान अभिलेख कक्ष 
में रखे जायेंगे और उनकी प्रतिधारण की अवधि की समाप्ति पर अभिलेख नष्ट कर दिये जायेंगे। 

परन्तु सरकार द्वारा या उसकी ओर से दाखिल या प्रस्तुत दस्तावेज़ नष्ट नहीं किये जायेंगे, उन्हें उस 
कार्यालय को जिससे वे सम्बन्धित हों, वापस कर दिया जायेगा। 

7. प्रशासनिक और लेखा शाखाओं के अभिलेखों का प्रतिधारण किया जाना या नष्ट किया 
जाना--अधिकरण की प्रशासनिक और लेखा शाखाओं के विभिन्न अभिलेखों को ऐसे आदेशों के अनुसार 
जैसे समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये जायें, प्रतिधारित या नष्ट किया जायेगा। 

8. नष्ट किये जाने का पर्यवेक्षण--अभिलेखों को प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में और समय-समय पर 
जैसी आवश्यकता हो निबंधक द्वारा या इस निमित्त उसके पर्यवेक्षण के अधीन उसके द्वार प्राधिकृत किसी 
अधिकारी द्वारा नष्ट किया जायेगा। इस सम्वन्ध में अभिलेखों को नष्ट करने का एक पृथक रजिस्टर रखा 
जायेगा। j 

9. अभिलेखों के नष्ट करने की रीति--(1) अभिलेखों का नष्ट किया जाना निम्नलिखित रीति से 
प्रभावित होगा, अर्थात्‌-- 

(क) दस्तावेज़ को इस प्रकार फाड़कर कि दस्तावेज़ का पुन : प्रयोग असम्भवित हो जाये, 

(ख) अभिलेखों को फाड़कर और जलाकर ; 

(ग) पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी जिसके समक्ष अभिलेखों को नष्ट किया गया है, का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त होने पर कि अभिलेखों का पुनः प्रयोग असम्भावित हो गया है, और यदि दस्तावेजों को 
जलाया नहीं गया है तो ऐसे अभिलेख का अवशिष्ट इस निमित सरकार द्वारा बनाये गये नियमों, 
यदि कोई हो, के अधीन निवन्धक के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा बेचा जायेगा और ऐसे 
विक्रय का आगम सरकारी कोषागार में जमा कराया जायेगा। 

10. अविनिर्दिष्ट अभिलेख के प्रतिधारण की अवधि--न्यायिक, प्रशासनिक और लेखा शाखाओं के 
किसी अभिलेख के प्रतिधारण की अवधि, जिसे विशिष्ट रूप |से इस नियमावली में उल्लिखित नहीं किया गया 
है, ऐसी होगी जैसी निवन्धक द्वारा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट की जायेगी। 

11. अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व नोटिस--प्रत्येक वर्ष दिसम्बर मास में पक्षकारों द्वारा 
दाखिल किये गये दस्तावेजों को जिनका अगले वर्ष के दौरान नष्ट किया जाना प्रस्तावित हो, विनिर्दिष्ट करते 
हुए, एक नोटिस सूचना-पट्ट पर स्पष्ट चेतावली के साथ प्रदर्शित की जायेगी, कि यदि नष्ट किये जाने के 
दिनांक के पूर्व दस्तावेज का दावा पक्षकार द्वारा नहीं किया जायेगा, तो दस्तावेज़ को उसके लिये नियम 
दिनांक को नष्ट कर दिया जायेगा। 

12. अभिलेखों के नष्ट करने की प्रविष्टि---अभिलेखों के नष्ट होने पर इस प्रभाव की एक प्रविष्टि 
अभिलेखों के रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ में लाल स्याही से की जायेगी! 

13. कठिनाई और संदेह को दूर किया जाना--यदि, इस नियमावली के उपवन्धो को प्रभावी बनाने 
में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय 
अन्तिम होगा। 

आज्ञा से, 
एन» d. मेहरोत्रा 
प्रमुख सचिव। 
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परिशिष्ट-'क! 
[नियम 3 (2) देखिये] 
अभिलेखों का रजिस्टर (अभिलेख अनुभाग) 
क्र. मामला पक्षकारों अधिकरण रिट/उच्चतम अधिकरण अभिलेख अभिलेखों अभ्युक्ति 
सं. संख्या का नाम के विनिश्चय न्यायालय या में अभिलेख के को नष्ट 
व्यौरे के का दिनांक उच्च प्राप्तिका प्रतिधारण करने का 
साथ न्यायालय में दिनांक की अवधि दिनांक 
दाखिल 
अपील, यदि 
कोई हो, के 
व्योरे और 
विनिश्चय का 
दिनांक 
भाग भाग भाग भाग भाग भाग 
एक दो एक दो एक दो 
l D 3 4 5 6 7 8 9 


परिशिष्ट “ख' 
[नियम 6 (3) देखिए] 
अधिकरण के न्यायिक अभिलेख 


क्रम अभिलेखों का नाम प्रतिधारण अभ्युक्ति | 
संख्या ४ - और घटाई न | 
: की अवधि 
l 2 3 4 
1 वाद सूची रजिस्टर 3 वर्ष 
2 रिट-याचिका रजिस्टर ६ स्थाई 
3 अवमानना याचिका रजिस्टर स्थाई : i 
4 प्रकीर्ण आवेदन-पत्रों का रजिस्टर 5 वर्ष | 
5 पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र रजिस्टर 5 वर्ष l 
6 केवियेट आवेदन-पत्रों का रजिस्टर 3 वर्ष 1 
7 अभिलेखों के निरीक्षण का रजिस्टर 3 वर्ष i 
8 न्यायालय फीस रजिस्टर 5 वर्ष | e 
9 प्राप्ति और प्रेषण रजिस्टर 3 वर्ष | 
10 दस्तावेज़ वापसी का रजिस्टर 10 वर्ष | 
1। निस्तारण रजिस्टर 10 वर्ष | 
12 परेषण रजिस्टर 10 वर्ष | 
13 निःशुल्क प्रतिलिपि के लिए रजिस्टर : 3 वर्ष 
14 प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन-पत्र रजिस्टर 10 वर्ष | 
15 दस्तावेज़ को प्राप्ति और प्रेषण रजिस्टर प्रतिलिपि 3 वर्ष 
करने का (कापिंग सेक्शन) | 
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परिशिष्ट “गा | 
[नियम 4 (1) देखिए] 
सूची का प्रपत्र 
दावा याचिका संख्या ..................... क) 
ata के अनुसार पत्र दाखिल करने का पत्रादि का विवरण «gar | 
पत्रादि की क्रम-संख्या दिनांक 
1 2 3 4 


1[उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा 
नियमावली, 1998 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 3-क और धारा 7 के अधीन प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके 
राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा शर्तों 
को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
भाग-एक 
, सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर 
सेवा नियमावली, 1998 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्रावर सेवा में समूह 'घ' के पद 
समाविष्ट हैं। | 
3. इन नियमों का लागू होना--यह नियमावली राज्य लोक सेवा अधिकरण के ड्राइवरों के पदों पर 
लागू होगी। 
4. परिभाषाएं-इस नियमावली में-- 
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष से है 
(ख) पिछड़े ant’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है; 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य (भारत का संविधान” से है; 
(ङ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; 
(च) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
(छ) “सेवा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य लोक़ सेवा अधिकरण ड्राइवर से है; 
(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न 
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हो, तो सरकार द्वारा जारी. किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्सयम विहित प्रक्रिया के 
अनुसार की गयी हो। 
(झ)  “निवन्धक' का तात्पर्य राज्य लोक सेवा अधिकरण के निवन्धक से है। 


(a) "भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास 
की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 


5. सेवा की सदस्य संख्या--सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 

अवधारित की जाये। 
भाग-तीन 
भर्ती 

6. भर्ती का स्रोत--सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। 

7. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 
1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार किया जायेगा। 
भाग-चार 
अर्हताएं 

8. राष्ट्रयिता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) से प्रत्रजन किया हो 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार 
द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो : 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उ.प्र से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले : | 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसा अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। | 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी | 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा | 
| 

। 

l 

I 

| 


? 


सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि d आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। 

9. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां सेवायोजन 
कार्यालय को अधिसूचित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से 
अधिक आयु प्राप्त न की हो 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य जातियों के = सरकार द्वारा 


समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए 
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10. शैक्षिक अर्हताएं--सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है-- 
(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, 
और 
(दो) यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स नियम-15 के अधीन 
रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से 
अन्यून अवधि का रखता हो। 

11. अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा 

अधिमान दिया जाएगा, जिसने-- 
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। 
(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो, 
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। : 

12. चरित्र--सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन 
के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान स्वयं कर लेगा। 

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी 
राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा के लिए 
पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

13. वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से 
अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जो 
जिसकी पहले से एक पत्मी जीवित हो, 

` परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती el यदि उसका यह समाधान हो 
जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

14. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा। जब 
तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से 
मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी 
अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की 
जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डयुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेण्टल रूल 
10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। 

15. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और नियम 7 के अधीन अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिय आरक्षित की जाने वाली रिक्तियां 
को संख्या को भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्र में व्यापक प्रसार रखने वाले एक या अधिक 
समाचार पत्रों में रिक्‍तयो को विज्ञापित भी करेगा। 

16 सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की 
जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे 

(क) - नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कर न 

हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 

अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी/यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित 

जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम 

निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न 

कोई अधिकारी सदस्य 
(ग) यदि नियुक्ति प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी 

द्वारा नाम निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति 
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प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई 


अधिकारी सदस्य 
(घ) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ या उसका नाम निर्देशिती जो 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो सदस्य 


(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के 
लिए बुलायेगा। 

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों ६ इनकी प्रवीणता क्रम में 
जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से wee हो, एक सूची तैयार 
करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनको 
सामान्य उपयुक्ता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की 
संख्या से अधिक, किन्तु पचीस प्रतिशत से अनधिक होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को, 
अग्रसारित करेगी। 

17. नियुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके 
नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये eil 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता 
क्रम में किया जायेगा। 

18. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की 
अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता हे जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये : 

परन्तु अपवादिक परिस्थितियां के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 

वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी cm 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपभोग नहीं 
किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जाएं, किसी 
प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

19. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के 
अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, afe— 

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये, 
(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और 
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा 
उपयुक्त है। 

20. ज्येष्ठता-मोलिक रूप से नियुक्ति सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित 

उत्तर प्रदेश सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 
भाग-सात 
वेतन 

21. वेतनमान-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार 
दारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। 
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10. शैक्षिक अर्हताएं--सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है-- 
(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, 
और 
(दो) यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स नियम-15 के अधीन 
रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से 
अन्यून अवधि का रखता हो। 

11. अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा 

अधिमान दिया जाएगा, जिसने-- 
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। 
(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो, 
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। द 

12. चरित्र--सेवा में भती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन 
के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस विन्दु पर अपना समाधान स्वयं कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी 
राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा के लिए 
पात्र नहीं etl नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

13. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से 
अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जो 
जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है। यदि उसका यह समाधान हो 
जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

14. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा। जब 
तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से 
मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यां का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना al किसी 
अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की 
जायेगी कि वह फाइनेनिशियल हैण्डयुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेण्टल रूल 
10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। 

15. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और नियम 7 के अधीन अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिय आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों 
को संख्या को भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्र में व्यापक प्रसार रखने वाले एक या अधिक 
समाचार पत्रों में रिक्तयों को विज्ञापित भी करेगा। 

16 सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की 
जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे 

(क) . नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कर न 

हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 

अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी/यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित 

जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम 

निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न 

कोई अधिकारी सदस्य 
(ग) यदि नियुक्ति प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी 

द्वारा नाम निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति 
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प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई 


अधिकारी सदस्य 
(घ) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ या उसका नाम निर्देशिती जो 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो सदस्य 


(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के 
लिए बुलायेगा। 

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों ६ इनकी प्रवीणता क्रम में 
जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रक्कट हो, एक सूची तैयार 
करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनको 
सामान्य उपयुक्ता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की 
संख्या से अधिक, किन्तु पचीस प्रतिशत से अनधिक होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को 
अग्रसारित करेगी। 


(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके 
नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता 
क्रम में किया जायेगा। 

18. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्‍त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की 
अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढ़ाई जाये 

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपभोग नहीं 
किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जाएं, किसी 
प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

19. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के 
अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, afe— 

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये, 
(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और 
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा 
उपयुक्त है। 

20. ज्येष्ठता--मौलिक रूप से नियुक्ति सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित 

उत्तर प्रदेश सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 
भाग-सात 
वेतन 

21. वेतनमान--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार 
द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। 
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22. परिवीक्षा अवधि में वेतन--फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतन 
वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर. ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो 
वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्ष अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर 
दिया गया हो : 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि वढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न 
दे। 

23. दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड--सेवा में किसी सदस्य को दक्षातारोक पार करने की अनुमति 
नहीं दी जायेगी जव तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और उसकी सत्यनिष्ठा 
प्रमाणित न कर दी जाये। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

24. पक्ष समर्थन-सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, 
चाहे लिखित हो, या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के 
लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। 

25. अन्य विषयों का विनियमन---ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के 

अंतर्गत न आते हाँ, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर 
सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

26. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी वात के होते हुए भी, आदेश 
द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में 
न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर 
सकती है। 

27. व्यावृत्ति -इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
किया जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा से, 
ह» अस्पष्ट 
प्रमुख सचिव। 


The Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for 
Group “C” Posts (Qutside the Purview of the Uttar 
Pradesh Public Service Commission) Rules, 2001 


In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution. 
The Governor is pleased lo order the publication of the following English 
(translation of Notification no. 20(4y2001, dated August 20,2001. 


No. 20(4)-2001 Lucknow, Dated August 20, 2001 


“In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution and in suppression of all existing rules and order on the subject, the 
Governor is pleased to make the following rules 
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1. Short title and commencement and application.—(1) The rules may be 
called the Uttar Pradesh procedure for Direct Recruitment for Group "C" posts 
(Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2001. 

(2) They shall come into force at once. 

(3) They shall apply to direct recruitment to Group "C" posts under the rule 
making power the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution 
except the posts and Departments. 

(i) Which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service 

Commission. The Uttar Pradesh Secondary Education Service Board. The 
Uttar Pradesh Higher Education Service Commission, High Court and the 
Subordinate Courts under the control superintendence of the High .Court 
and the Police Department including Provincial Armed Constabulary and 
Fire Service; 

(ii) Which have the prescribed minimum academic Qualification lower than 
Intermediate Examination Certificate of the Board of High School and 
Intermediate Education, Uttar Pradesh or an equivalent qualification 
recognised by the Government. 

(iii) Which are excluded from application of these rules by the Government by 
notified orders. 

(iv) Which are of technical nature or for which specific qualifications are 
prescribed. 

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything 

lo the contrary contained in any other rules or orders 

3. Definitions.—In the rules, unless there is anything repugnant in the subject or 
context— 

(a) "appointing authority" means the authority empowered to make 

appointment under the relevant service rules; 

(b) "Constitution" means the Constitution of India; 

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh; 

(d) Governor" means the Governor of Uttar Pradesh 

(e) "Selection Committee" means the Selection Committee constituted under 
sub-rule (1) or sub-rule (2) or Rule 5. 

4. Determination of vacancies.—(1) The appointing authority shall determine 
the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number 
of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other categories in accordance with the relevant service rules, 
the appointing authority shall intimate the vacancies to the Secretary to the 
Government in the Department concerned and to the Chairman of the Selection 
Committee' if the Chairman at the Selection Committee is an officer other than the 
appointing authority. 

(2) For the purposes of recruitment under these rules, reservation for the 
candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories 
shall be made in accordance with the law in force on the date of the preparation of 
the merit list under sub-rule (7) of Rule 6. 

5. Constitution of Selection Committee.—(1) Direct recruitment to the posts 
of a non-technical nature for which the appointing authority is a district or a 
divisional level officer shall be made through a District Selection Committee 
comprising 


es 
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(i) District Magistrate of the concerned district or an officer 
nominated by ihe District Magistrate Chairman 
(ii) All District and Divisional level Appointing Authority 
whose Headquarters are within the District Members 
(iii) These officer nominated by the District Magistrate Members 


Note.—Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes of citizens in the Selection 
Committee shall be made in accordance with the order made under Section 7 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time lo lime. 


(2) For direct recruitment to the posts for which the appointing authority is and 
authority other than the authority referred 10 in under sub-rule (1) or which are posts 
of technical nature, there shall be constituted a Selection Committee comprising : 


(i) Appointing Authority of an officer nominated by the 

appointing authority. Chairman 
(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Sche- 

duled Tribes nominated by the Chairman, in the 

Chairman does ‘not belong to Scheduled Castes or 

Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the 

Scheduled Castes, Scheduled Tribes, an officer other than 

belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes 

or other Backward Classes shall be nominated by the 

Chairman Member 


(iii) An officer belonging to the other Backward Classes, shall 

- be nominated by the Chairman, if the Chairman does not 

belong to the other Backward Classes. If the Chairman 

belongs to the other Backward Classes, an officer other 

than other Backward Classes or Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes by the Chairman. Member 


(iv) An officer have adequate knowledge in the related field 
according to the requirement of the post for which 


recruitment is to made shall be nominated by the Chairman. ‘ Member 
(v) An officer nominated by the District Magistrate of the F 
` concerned district. . Member 


Note.—4(1) If the appointing authority is Head of the Department then in such 
case all the member of the Selection Committee shall be nominated by him. He may, 
on his behalf nominate an officer senior to the member as Chairman of the Selection 
Committee. 

. (ii) If the Jurisdiction of an appointing authority extends to more than one 
district then in such case the recruitment process shall be done in the district in 
which the Head Quarters of the appointing authority is situated. 

(iii) If in a district there are more than one appointing authorities in a department 
then for that department there shall be constituted a single Selection Committee for 
the entire district. The Senior most appointing authority shall be the Chairman of the 

Selection Committee ? 
- * 6. Procedure for direct recruitment.—(1) For making direct recruitment the 
Government shall publish the application form in daily newspaper having wide 


circulation 
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(2) The concerned Department of the Government shall notify the vacancies to 
the Department of Personnel and to the District, Information, Uttar Pradesh for 
Publication of vacancies, scheme, of selection and application form as given in sub- 
rule (1). 

(3) The appointing authority shall also notify the Vacancies in the following 
manner— 

(i) by pasting the notice on the notice board of the officer or by advertising 

through Radio/Television and other Employment newspaper, and 

(ii) by notifying vacancies to the Employment Exchange. 

(iii) by also placing advertisement in daily newspaper, if the need is so 

determined by appointing authority. 

(4) The application shall be submitted to the Chairman -of the concerned 
Selection Committee. 

(5) The application form shall not be published again while notifying the 
vacancies under sub-rule (3). 

(6) The test for selection shall carry One Hundred and fifty marks, The merit 
list of the candidates shall be prepared in the following manner— - 

(a) (i) there shall be an objective type written examination consisting of a 
single question paper which will include General Hindi, General 
Knowledge and General Studies. Ninety percent of the percentage of 
marks obtained in the written examination shall be given to each 
candidate except those candidates to be selected for any post for which 
typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an 
essential qualification." In the case of candidates to be selected for any 
post for which typewriting or shorthand and typewriting has been 
prescribed as an essential qualification seventy percent of the percen- 
tage of marks obtained in the written examination shall be given to such 
candidates : 

Provided that the posts for which some physical standards have been prescribed 
as essential qualification or as mode of recruitment for the post, the candidates shall 
be required to undergo prescribed physical tests after the written examination arid 
only those candidates shall be allowed lo join service who come upto the minimum 
standards prescribed for the post. 


(1) The question paper-cum-answer-sheet (in duplicate) shall be provided 
to the candidates. When the examination is over, the candidates shall be 
allowed to carry back the carbon copy of the answer-sheet with them. 


(b) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following 
manner subject to the maximum of ten percent marks of the total marks 
fixed for test for selection. 

(i) For the first completed year of service 6% 
(ii) For next and every completed year of service. 2% 
for each year 

(c) In the case of candidates lo be selected for any post for which 
typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an 
essential qualification, there shall be a test of typewriting or shorthand 
and typewriting, as the case may be. Twenty percent of the percentage 
of marks obtained in the said test shall be given only of those 
candidates who have attained minimum speed prescribed for 


typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be. The. 
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numbe; of candidates to be called for typewriting test or shorthand and 
typewriting' test, as the case may be, shall be four times the number of 
vacancies. For this purpose the merit list of candidates shall, having 
regard to the provisions of reservation referred to in Rule 4, be made' 
separately on the basis of marks obtained by them under Clauses (a) and 
(b). 

(7) The Selection Committee shall having regard to the provisions of reservation 
referred to in Rule 4, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by 
aggregate of marks obtained by them under Clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (6), 
as the case may be. If two or more candidates obtain equal marks the candidates 
senior in age shall be placed higher in the list. 


'(8) In this selection process, each applicant may apply for all the vacancies for 
which selection is being done by a Selection Committee. At the time of application 
the applicant has to mention only his first preference among all such posts in the 
application form, which would be addressed to tlie Chairman, Selection Committee. 
After the result of the examination is declared successful applicants shall have to 
give their preference for all other posts for which the examination was conducted in 
a prescribed mariner to the Chairman, Selection Committee. 


(9) The Selection Committee shall then finalise the lists of selected candidates 
against the notified vacancies/posts and shall forward the lists the appointing 
authorities. 


7. Fee—Candidates for selection shall be required to pay to the Selection 
Committee such fee as may, from time to time, be determined by the Government. 
No claim for the refund of the fee shall be entertained. 


Note—tThe scale of the fee determined at the time of the commencement of 
these rules for,the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes is rupees twenty five, for the candidates belonging to Other Backward Classes 
is rupees forty and for all other candidates rupees sixty. 


8. Publication and display of correct answers and the marks obtained by 
the candidates.— When the selection process is completed and the select lists have 
been forwarded to the appointing authorities, the correct answers of the questions of 
the written examination and the marks obtained therein by the candidates along with 
their aggregate of marks obtained under sub-rule (7) of Rule 6 shall be published in 
the daily newspapers and displayed on the notice board of the concerned office. 

9, Inspection of records by the candidates.—Candidates shall he permitted to 
inspect the records permitted to the selection process done and the makes awarded 
therein by the Selection Committee in accordance with Rule 6 on payment of such 
fee as may be determined by the Government from time to lime. If a candidate so 
desires, he shall also be provided with Photostat copies of such records on payment 
of a fee at the rate of rupee five per page. 

By order 
PRADEEP SHUKLA 
Sachiv. 
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1[उत्तर प्रदेश (Uo लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग? के पदों पर 
सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 


उत्तर प्रदेश सरकार, 
अधि, Yo सं--20-1-91/टी-सी-, 97-(क)-4-1998 
कार्मिक अनुभाग-2, (लखनऊ : दिनांक 9 जून, 1998] 
संविधान के अनुच्छेद 309 d; परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल ने निम्नलिखित 
नियमावली के निर्माण करने की अनुकम्पा करते है: 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होगा--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्र के वाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 कहीं जायेगी। 

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे। 

(3) ये संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के 
अधीन सीधी भर्ती के समूह Ur के पदों पर लागू होगी सिवाय उन पदों और विभागों के-- 

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश उच्चतर 
शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के 
अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को 
सम्मिलित करते हुये पुलिस विभाग के क्षेत्रांतर्गत हों, + 

2[(एक-क) जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडियेट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता 
से कम हो।] 
(दो) जो अधिसूचित आदेश से सरकार द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अलग किये गये हैं। 

2. अध्यारोही प्रभाव-यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल 
वात के होते हुये भी प्रभावी होगी। 

3. परिभाषायें-इस नियमावली में, जव तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य हे संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिये 

सशक्त प्राधिकारी से है, 

(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है 

(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, 

(ङ) “अन्य पिछड़ी जातियों” का तात्पर्य है समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिये आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 की 1 अनुसूची में उल्लिखित नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गों से है। 

4. रिक्तियों क अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियां की संख्या भी संगत सेवा नियमावली के अनुसार अवधारित करेगा। चयन समिति के चेयरमैन 
के नियुक्ति प्राधिकारी की अपेक्षा एक अधिकारी होने के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के 
चेयरमैन को रिक्तियों से अवगत करायेगा। 

3[5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप सरकार द्वारा, ऐसे 
दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। 


1. लेखक द्वारा अनूवादित। 
2. अधिसूचना सं>-20/1-91-टी+सी+-97-का-2, दिनांक 28 अगस्त, 1998 द्वारा बढ़ाया गया। 
3. अधिसूचना सं--20/1-91-टी+सी+-97 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र उपनियम (1) में 
प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा-- 
(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदईन और अन्य रोज़गार समाचार 
पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और A 
(तीन) रोज़गार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। 
(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित 
नहीं किया जायेगा। 
(4) चयन के लिये परीक्षा एक सौ -अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से 
तैयार की जायेगी-- 

(क) (एक) वास्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और 
सामान्य अध्ययन का एक प्रश्‍न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 
चालीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन 
किसी पद पर किया जाना हो जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवाय अर्हता 
के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त 
अंकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा : 

परन्तु ऐसे पद जिन्नके लिए कोई शरीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती 

के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित 
शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के 
लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिये विहित न्यूनतम 
मानकों को पूरा करते हों। 

(दो) अभ्यर्थियों को, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र (दो प्रति में) दिये जायेंगे) जब परीक्षा समाप्त होगा 
तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी। 

(ख) पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का तीस प्रतिशत प्रत्येक 
अभ्यर्थी को दिया जायेगा। 

(ग) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिये परीक्षा 
हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत होगा। 


(एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पांच अंक 
(दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के लिए 
: पांच अंक 


(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिये परीक्षा हेतु 
नियत कुल अंकों का अधिकतम पांच प्रतिशत होगा : 


(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो पांच अंक 
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो चार अंक 
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तीन अंक 
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो दो अंक 


(ङ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवाय अर्हता के रूप में 
विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि 
और टंकण की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत केवल 
ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण के 
लिये विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और परीक्षा के 
लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के चार गुना होगी। इस 
प्रयोजन के लिये, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये, अभ्यर्थियों 
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की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के 
आधार पर प्रथक्‌ रूप से तैयार की जायेगी। 

(5) (क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (s) के अधीन लिखित परीक्षा और 
अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्‌ चयन 
समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपवन्धों को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार करेगी। 
साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना 
होगी। किसी पद पर जिसके लिये टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में 
विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो 
उपनियम 4 के खण्ड (ङ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या, आशुलिपि और टंकण 
परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। ८ 

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिये नियम कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। 
साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक्‌ निम्नलिखित रीति से अंक 


दिये जायेंगे-- 

(एक) विषय/सामान्य ज्ञान चार अंको तक 
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण तीन अंकों तक 
(तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता 3 तीन अंकों तक 


टिप्पणी--किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और 
सभी सदस्यों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से दिये गयं अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायें। 
(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम 
(4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये 
अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। 
(6) उपनियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम 
(4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार 
पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त 
करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि 
लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बरावर-वरावर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी 
को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पचीस 
प्रतिशत से अनधिक) होगी। 
(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। 
6. चयन समिति का गठन--सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें होंगे-- 
(1) (एक) नियुक्ति प्राधिकारी चेयरमैन 


(दो) चेयनमैन द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से 
सम्बन्धित एक अधिकारी यदि चेयरमैन अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति से सम्बन्धित न al यदि चेयरमैन अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति से सम्वन्धित हो तो चेयरमैन द्वारा अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो की अपेक्षा एक अधिकारी 
को नामित किया जायेगा। सदस्य 
(तीन) चेयरमैन द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित किसी अधिकारी को 
नामित किया जायेगा। यदि चेयरमैन अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 
नहीं है। यदि चेयरमेन अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित है तो अन्य पिछड़े 
वर्गो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा अन्य 
किसी अधिकारी को चेयरमैन द्वारा नामित किया जायेगा। सदस्य 
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(चार) चेयरमैन द्वारा उस पद को अपेक्षानुसार सम्वन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान 
रखने वाले जिस पद पर भर्ती की जानी है एक अधिकारी को नामित 


किया जायेगा। | सदस्य 
(पांच) सम्बन्धित जनपद में जिलाधीश द्वारा एक अधिकारी को नामित किया 
जायेगा। सदस्य 


टिप्पणी--(1)---यदि किसी जनपद में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हैं तो उस 
विभाग के लिये सम्पूर्ण जनपद के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, aaa वरिष्ठ नियुक्ति प्राधिकारी 
उस चयन समिति का चेयरमैन होगा। 

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा 
नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी के, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन 
समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिये 
एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है। 

(3) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की 
प्रक्रिया उस जिले में फी जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो। 

7. शुल्क? 7न के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसा शुल्क देने की अपेक्षा होगी जो सरकार 
द्वारा समय-समय थर -7 7 परित की जाय। शुल्क के वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

टिप्पणी-इस नियमावली फे प्रारम्भ, के समय अवधारित शुल्क अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए रीत रुपये तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिये पचास रुपये हैं। 

8. सही उत्तर और ARE दारा प्राप्त किये गये अंकों का प्रकाशन और प्रदर्शन-जव चयन 

प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा के 
प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ यथास्थिति नियम 5 के उपनियम 
(5) के अधीन प्राप्तांकों का कूल योग देनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित 
कार्यालय के सूचना we पर प्रदर्शित किया जायेगा। 
. 9. अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण--अभ्यर्थियो को ऐसे शुल्क का, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अवधारित किया जाय, भुगतान करने पर नियम 5 के अनुसार. चयन समिति द्वारा की गयी 
चयन प्रक्रिया से सम्वन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। 
यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे पांच रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क का भुगतान करने पर 
ऐसे अभिलेखों की फोटोस्टेट प्रतियां भी प्रदान की wm 


1[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सिविल सेवा (वर्गीकरण 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ्य सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील 
नियमावली, 1932 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं 
अपील) नियमावली, 1999 कही जायेगी। _ 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, इलाहावाद के 
अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम 
बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी। 


1. अधिसूचना संख्या 13/9/98-का-1-98, कार्मिक अनुभाग-1, उ.प्र, सरकार, लखनऊ, दिनांक 9 जून, 19991 
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2. परिभाषाएं--जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो, इस नियमावली में,-- 
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने 
के लिए सशक्त प्राधिकारी से है, : 
(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है 
(ग) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है 
(घ) “विभागीय जांच” का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है 
(ड) “अनुशासनिक प्राधिकारी” का तात्पर्य नियम के अधीन शक्तियां अधिरोपित करने के लिए 
सशक्त किसी प्राधिकारी से है, 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपल से है, 
(छ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है 
(ज) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलापो के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद 
पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है । 
(झ) “समूह क, ख, ग और घ के पदों” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में 
समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है 
(st) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है। 
3. शास्तियां-निम्नलिखित शास्तियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित 
है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेगी: 
लघु शास्तिया- 
(एक) परिनिन्दा 
(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना, 
(तीन) किसी दक्षतारोक को रोकना, 
(चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को कोई आर्थिक हानि को 
पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना, | 
(पांच) समूह “घ” क पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना : 
परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित 
किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 
दीर्घ शास्तियां-- 
(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना, . 
(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम 
पर अवनति करना, 
(तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निररहित नहीं करता हो, 
(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो। 
स्पष्टीकरण--इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, 
अर्थात्‌ : र - 
(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले 
नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी 
सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना, भ 
(दो) दक्षतारोक पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षतारोक 
पर वेतन का रुक जाना। 


(तीन) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति 
पर नियुक्ति के निवंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के 
अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन, 
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(चार) परिवीक्षा पर नियुक्ति किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा 
के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवा 
का पर्यवस्यन, 

4. निलम्बन--(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी 


कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्थित रहने तक, निलम्बन के 
अधीन रखा जा सकेगा, 


प्रतिवन्ध यह है कि निलम्बन तब तक पुन: स्थापित नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के 


विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का 
समुचित आधार हो सकता हो, 


अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष 


समूह “क” और “ख” पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलंबित 
कर सकेगा। 


परन्तु यह और भी कि समूह “ग” और “घ” पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग 


के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने ठीक निम्नतर प्राधिकारी को 
प्रत्यायोजित कर सकेगा। 


(2) कोई सरकारी सेवक, जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई 


अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवके के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके 
कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, 
लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की 
शक्ति प्रत्योजित की गयी हो उसके विवेक पर तब तक निलम्वित रखा जा सकेगा जव तक उस आरोप से 
संबंधित समस्त कार्यवाहियों समाप्त न हो जायं। 


(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अइतालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में 


निरुद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलम्बित करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्वन के अधीन रखा गया या निरन्तर 
रखा गया समझा जायेगा। 


(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवके अभिरक्षा से निर्भुक्त किये जाने के पश्चात्‌ अपने निरोध के बारे में सक्षम 


प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। 
सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश 
में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को 
जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा। 


(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए 


सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अडतालीस घण्टे से अधिक अवधि क कारावास की सजा दी गई है और 
उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप त॑त्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस 
नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन 
रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा। 


स्पष्टीकरण--इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के 


पश्चात्‌ और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा 


जायेगा। 


(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस 


नियमावूली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया 
जाय और मामले के अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां-- 


(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, 
उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक 
की ओर से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा : 
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(ख) यदि वह निलम्वन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील याँ पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी 
द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश की ओर से नियुक्ति 
प्राधिकारी के आदेश से निलम्वन के अधीन रखा गया समझा जायेगा : 

प्रतिवन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी वात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में 
जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के 
अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से 
भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामलें की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं 
अन्य Past के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनां पर उसके विरुद्ध अग्रतर जांच लम्बित रहते 
हुए निलम्वन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक 
प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता हैं। 

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि 
न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य 
कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियां पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन 
अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शक्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रतर जांच करने का 
विनिश्चय करता हो, चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों . 
को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां-- 

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्वन के अधीन था, तो. उसके निलम्बन के आदेश 
को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्याधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश 
के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, 

(ख) यदि वह निलम्वन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित 
किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से सक्षम प्राधिकारी के किसी 
आदेश द्वारा निलम्वन के अधीन रखा गया समझा जायेगा। 

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा निलम्बित 
कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के 
दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये 
जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी 
समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये। 

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश 
तव तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय। | 

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन ur निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक | 
फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेन्टल रूल 53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान 
भत्ता पाने का हकदार होगा। | 

5. निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि--इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय | 
जांच या अपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात्‌ संबंधित सरकारी सेवक के वेतन | 
और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं, पर | 
विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्डबुक भाग-दो, भाग दो से चार के | 
नियम 54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात्‌ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा | 
किया जायेगा। | 

6. अनुशासनिक प्राधिकारी--किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक | 
प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्याधीन रहे हुए उस पर नियम 3 में विनिर्दिष्ट 
शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा 


प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा 
उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा : 
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अग्रतर प्रतिवन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश श्रेणी-दो सेवा (लघु शास्तियां का आरोपण) नियमावली, 1973 
के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम 
3 में उल्लिखित लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा : 

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह “ग” और 
“घ” के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति 
को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन 
रहते हुए, जैसी उसमें विहित की जाय, प्रत्योजित कर सकती है। 

7. दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया-किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति 
अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :-- 

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी 
प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता 
&l 

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप 
या आरोपों के रूप में काम किया जायेगा जिसे आरोप-पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र 
अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा : 
प्रतिवन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां आरोप-पत्र संवंधित विभाग के 
यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। 

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध 
तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी 
साक्षयों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों क॑ नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि 
कोई हों, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे! 

(चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को, जो 
आरोप-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी 
प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कधन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित 
किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्‍या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या 
प्रस्तुत करना चाहता $i उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके 
उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी 
कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी 
करने की कार्यवाही करेगा। i 

(पांच) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी सक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके 
कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत 
डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से 
आरोपःपत्र तामील न कराये Al सकने ळी दशा में आरोपःपत्र को व्यापक परिचालन वाले 
किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा : 
प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप पत्र के साध 
प्रस्तुत करने के वजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण 
करने की अनुज्ञा दी जायेगी। 

(छः) जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच 
अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगा। 

(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र 
में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की 
उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक 
साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त redo को अभिलिखित करने के पश्चात्‌ जांच 
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अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य कों मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित 
सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहता था : 
प्रतिवन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो, लिखित रूप में अभिलिखित किये 
जायेंगे, किसी साक्षी को वुलाने से इन्कार कर सकेगा। 

जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश 
करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपवन्धो के अनुसार अपने समक्ष किसी 
साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकंगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा कर सकेगा। 

जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त 
करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो 
वह चाहे, पूछ सकता है। j 


जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियम दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी 


स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनाक की जानकारी रखने के वावजूद उपस्थित 
नहीं होता है तो जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच के साथ कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में 
जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित 
साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा। 

अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर 
से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि 
व्यवसायी को, जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता है। 

सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक 
की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब 
तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता 
अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दिया हो : 


प्रतिबन्ध यह हे कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागु नही होगा :-- 


(एक) 


(दो) 


(तीन) 


जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई हो 
जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे दोषसिद्ध ठहराए, या 

जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित 
किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना 
युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, या 

जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में 
उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है। 


8. जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना-जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त 
अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त 
तथ्यों के पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और cO आरोप पर निष्कर्ष के विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट 
होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा। 

9. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही--(1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे 
कारणों में जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनर्जाच के लिए उसी या किसी अन्य जांच 
अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
निर्देशित किया गया हो, नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा। 


(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो 
उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा। 
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(3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों 
से विमुक्त कर दिया जायेगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायेगा। 

(4) यदि समस्त या किन्ही आरोपों के निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार की यह 
राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी .सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए तो वह 
उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कषों की एक प्रति आरोपित सरकारी 
सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के 
भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के 
अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली 
के नियम 1 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक 
शास्तियों अधिरोपित करते हुए एक युक्ति संगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को 
संसूचित करेगा। 

10. लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया-(1) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का 
समाधान हो जाये कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हें, वहां वह 
उपनियम (2) के उपलब्धों के अध्याधीन रहते हुए. नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियां 
अधिरोपित कर सकेगा। | 

(2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक 
युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी 
उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे आदेश जैसा वह 
उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहां उसके कारण दिये जायेंगे। 
आदेश संबंधित सरकारी सेवक का संसूचित किया जायेगा। 

11. अपील--(1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक 
अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार 
होगा। 

(2) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील 
करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर 

- अपीलार्थी भरोसा करता हो। 

(3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का 
प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी। 

(4) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी उक्त 
अवधि के पश्चात्‌ की गयी कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी। 

12. अपील पर विचार--अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्‌ अपील में इस 
नियमावली के नियम 13 के खण्ड (क) से (घ) में था उल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित 
समझे :-- 

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं, 

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्यों से कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और | 

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है। 

13. पुनरीक्षण--इस नियमावली में किसी वात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित 
सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी। जिसका विनिश्चय उसके 
अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो, और 

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे 

उलट सकेगी, या 

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रतर जांच की जाय, या 
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(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या 

(घ) मामलें में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे। 
| 14. पुनर्विलोकन--राज्यपाल द्वारा यदि उसके संज्ञान में यह वात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश 
| पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या 
| विधिं की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले में प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह 

किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने 
| द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे। 

15. शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर--नियम 12, 13 और 14 के अधीन 
| शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि 
। संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने क विरुद्ध कारण बताने 
| का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो। 

16. आयोग से परामर्श-इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने 
के पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 1954 के 
अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायेगा। 

17. विखंडन और व्यावृत्ति-(1) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली, 1930 
और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 एतद्द्वारा विखंडित की 
जाती है। 

(2) ऐसे विखंडन के होते हुए भी, 

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित 

शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 
या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी 
किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम 3 में उल्लिखित किन्ही शास्तियों 
को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली 
के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तव तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि ससे रदूद 
या विखंडित न कर दिया जाय, 

(ख) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्वित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या 

पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धो के अधीन निर्णीत किया We 

(ग) इस नियमावली की कोई वात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के. ऐसे 

अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी | 
परित आदेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली | 
के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस | 
नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस 
नियमावली के उपवन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। 


आज्ञा से, 
सुधीर कुमार, 
सचिव। 


© 
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[The Uttar Pradesh Government Servants Resignation 
Rules, 2000 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules : 
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Government Servants Resignation Rules, 2000. 
(2) They shall come into force at once. 
2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything 
to the contrary contained in an other rules made by the Governor under the proviso 
to Article 309 of the constitution or executive orders issued in this behalf. 
3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject 
or context, the expression— 
(a) “Appointing Authority” in relation to any service means the authority 
empowered to make appointments to such service under the relevant | 
service rules; | 


(b) "Constitution" means the Constitution of India; 
(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh; 


(d) “Government Servant" means a person substantively appointed to a post 
under the relevant service rule made under Article 309 of the Constitution; 

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh; 

(f) “Substantive appointment” means an appointment, not being an ad hoc | 
appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in | 
accordance with the service rules relating to that service. 

4. Notice of Resignation.—(1) A Government servant may resign from his 

service by giving three months notice in writing. 


(2) The notice of resignation shall be— 
(i) voluntary and unconditional; 
(ii) addressed to the Appointing Authority under intimation to the authority 


under whom the said Government servant in working at the time of 
tendering resignation : : 


Provided that it shall be open to the Appointing Authority to allow a 
Government servant to resign without any notice or by a shorter notice. 


5. Acceptance or refusal of resignation.—(1) The resignation of the 
Government servant shall not be effective unless it is accepted by the Appointing 
Authority and formal order is issued thereof. The Appointing Authority may, in this 
discretion, refuse to accept the resignation, if— 

(i) the Government servant owes to the Government any sum of money 
and/or any other liability unless the amount due had been paid or the 
liability discharged; 

uet Or 
(ii) the Government servant is under suspension; 


LY eer, AMS E ययो 
णं bs. By Notification No. 13/3/99-ka-1-2000 dated 26th June, 2000. Published in U.P. Gazette 
; AUS Port 4, Section (Ka), dated:26th June, 2000. 
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Or 
(iii) ‘any inquiry is contemplated or pending against him; 
Or 


(iv) investigation, inquiry or trial relating to criminal charge is pending and 
such charge is connected with his official position as the Government 
servant. 

(2) The Appointing Authority shall, as far as possible take decision on the 
request of resignation before the expiry of the period of notice. 

6. Termination of service.—(1) The services of the said Government servant 
shall stand terminated with effect ohm the date of issue of order of the acceptance of 
his resignation or from such future date as mentioned therein. 

7. Withdrawal of resignation.—The Government servant may withdraw his 
resignation by making a request in writing to the Appointing Authority only before 
the date of termination of his services as provided in Rule 6 of these rules. 


संख्या 20(4)/2001 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
कार्मिक अनुभाग-2 सा०५;नि०-22 [लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2001] 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान 
समस्त नियमावलियों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
[उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) 
समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2001 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2001 कही जायेगीं। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के 
अधीन सीधी भर्ती के समूह “ग” के पदों पर लागु होगी सिवाय उन पदों और विभागों के-- 

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर 
शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के 
अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को 
सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों, 

(दो) जिनकी विहत की गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता से 
कम हो, 

(तीन) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा, इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों, 

(चार) जो तकनीकी प्रकृति के पद हो अथवा वे पद जिनके लिए विशेष अर्हताएँ निर्धारित ŽI 

2. अध्यारोही प्रभाव-यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल 
बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी। 
3. परिभाषाएँ--इस नियमावली में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त 
प्राधिकारी से है 


. 1. Ga. सरकारी गजट भाग-4 खण्ड-क दिनांक 20-8-2001को प्रकाशित हुआ। 
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(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है, 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, 

(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं, 

(ड) “चयन समिति” का तात्पर्य नियम 5 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन गठित चयन 

समिति से है। 

- 4. रिक्तियों का अवधारण--(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जात्तियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या भी संगत सेवा नियमावली के अनुसार अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, सम्बन्धित 
विभाग के सरकार के सचिव को और चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा, यदि चयन समिति 
का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है। 

(2) इस नियमावली के अधीन किसी भर्ती के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन योग्यता 
सूची तैयार किये जाने के दिनांक को प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जाएगा। | 

5. चयन समिति का गठन-(1) किसी गैर तकनीकी पद पर सीधी भर्ती, जिसके लिए नियुक्ति 
प्राधिकारी कोई जिला या मण्डलीय स्तर का अधिकारी है, एक जिला चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, 
जिसमें निम्नलिखित होंगे-- 

(एक) सम्बन्धित जिले का जिला अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, 


अध्यक्ष 

(दो) समस्त जिला और मण्डल स्तरीय नियुक्ति प्राधिकारीगण जिनके मुख्यालय जिले के अन्तर्गत 
सदस्य 

(तीन) जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिश्ट किये जाने वाले तीन अधिकारी सदस्य 


टिप्पणी--चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसरण में किया जायेगा। 

(2) ऐसे पद, जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी है 
या ऐसे पद जो तकनीकी प्रकृति हैं, पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें 
निम्नलिखित होंगे- 

(एक). नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी अध्यक्ष 
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचिज 
जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट 

किया जायेगा। सदस्य 
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गा का कोई अधिकारी, यदि 
अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गा का 
हो जो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 

जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य 
(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में 
पर्याप्त ज्ञानः रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 

किया जायेगा। सदस्य 

(पाँच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य 
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टिप्पणी--(एक) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य 
उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से 
ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। 

(दो) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिलों में हो तो ऐसी दशा में भर्ती 
प्रक्रिया उस जिले में की जाएगी जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो। 

(तीन) यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हों तो उस विभाग हेतु 
सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति 
का अध्यक्ष होगा। 

6. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) सीधी भर्ती करने के लिए सरकार व्यापक परिचालन वाले दैनिक 
समाचार-पत्र में आवेदन-पत्र प्रकाशित करायेगी। 

(2) सरकार का सम्बन्धित विभाग रिक्तियों के चयन की स्कीम और उपनियम (1) में दिये गये प्रकार 
से आवेदन-पत्र को प्रकाशित करने के लिए कार्मिक विभाग और निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश को रिक्तियाँ 
सूचित करेगा। कर 

(3) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति में भी रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा-- 

(एक) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और 
(दो) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके, 
(तीन) दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन देकर भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार आवश्यकता 
अवधारित की जाए। 

(4) आवेदन-पत्र, सम्बन्धित चयन समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेंगे। 

(5) उपनियम (3) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित 
नहीं किया जायेगा। 

(6) चयन के लिए परीक्षा एक सौ पचास अंकों की होगी अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति 
से तैयार की जाएगी-- j 

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान 
और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत 
का नब्बे प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन 
किसी ऐसे पद पर किया जाना हो जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य 
अर्हता के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में 
प्राप्त अंकों के प्रतिशत का सत्तर प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा : 

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में 
विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा 
की जायेगी और केवल उन्ही अभ्यर्थियों को सेवा में आने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित 
न्यूनतम मानकों को पूरा करते il 

(दो) अभ्यर्थियों को, प्रश्‍न-पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रति में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी 
तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी। 

(ख) छँटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जाएगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु 

नियत कुल अंकों का अधिकतम दस प्रतिशत होगा-- 
(एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए 6 प्रतिशत अंक 

(दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 

प्रत्येक वर्ष के लिए दो प्रतिशत अंक 
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7[(ग) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में 
विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और 
टंकण की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का बीस प्रतिशत केवल ऐसे 
अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित 
न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के 
लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी की चयन समिति द्वारा उपयुक्त 
समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपवन्धों को ध्यान में रखते 
हुये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्राप्त अंकों के 
आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी। 

(7) चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों पर ध्यान देते हुए योग्यता क्रम में 
अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी जैसा कि, यथास्थिति, उपनियम (6) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के 
अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों को योग से प्रदर्शित हों। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करेंगे 
तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। 

(8) इस चयन प्रक्रिया में, प्रत्येक आवेदक सभी रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता हे, जिनके लिए 
चयन समिति द्वारा -चयन किया जा रहा है। आवेदन के समय आवेदक को ऐसे सभी पदों में केवल अपने 
प्रथम अधिमान का उल्लेख आवेदन-पत्र में करना है जो चयन समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा। 
परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात्‌ सफल अभ्यर्थियों को सभी अन्य पदों के लिए अपना अधिमान चयन 
समिति के अध्यक्ष को देना होगा जिनके लिए परीक्षा विहित रीति में संचालित की गयी थी। 

(9) तव चयन समिति अधिसूचित रिक्तियो/पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की सूचियों को अन्तिम 
रूप देगी और सूचियों को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

7. फीस--चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा। 

टिप्पणी-इस' नियमावली के प्रारम्भ के समय अवधारित फीस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पच्चीय रूपये और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए चालीस रुपये 
और सभी अभ्यर्थियों के लिए साठ रुपये हैं। 

8. सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का प्रकाशन और प्रदर्शन--जब चयन 
प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा के 
प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ यथास्थिति नियम 6 के उपनियम 
(7) के अधीन प्राप्त अंकों का कुल योग दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित 
कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 

9. अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण--अभ्यर्थियों को ऐसी फीस, जो सरकार द्वारा समय-समय 
पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर नियम 6 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से 
सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेमी। यदि कोई 
अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे पाँच रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे 
अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी। 
; आज्ञा से, 
प्रदीप शुक्ल 

सचिव। 


1. अधिसूचना सं. 20(4)-2001 कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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प्रेषण 

वी७एन० दीक्षित, विशेष सचिव, Sy. शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, zu. MAA 

2.. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, Se | 

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, SH | 
कार्मिक अनुभाग-2 - (लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 
विषय : सीधी भर्ती का रोस्टर। 

महोदय, 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 मं संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 21 सन्‌ 2001) प्रख्यापित किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए 
सीधी भर्ती में माडल रोस्टर की अधिसूचना संख्या 4/1-2001-का-2, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 को जारी की 
गयी थी, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ घटित हो गयी थीं जिसे निरस्त करके रोस्टर की नई अधिसूचना संख्या 
4/1-2002-का-2, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी गयी है। 

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 
द्वारा जारी रोस्टर को नष्ट कर दिया जाए। यदि इसकी कहीं फोटो प्रति हो तो उसे भी नष्ट कर दिया जाए 
ताकि उसका अनुचित प्रयोग न हो सके। 
रोस्टर 

3. इस पत्र के साथ संलग्न सीधी भर्ती के रोस्टर की अधिसूचना को ही उपयोग में लाया जाय। 

कृपया तद्नुसार कार्यवही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
संलग्नक : यथोपरि। 

भवदीय, 
बी-एन-दीक्षित 
विशेष सचिव। 


संख्या 1213(1)/का-2-समूह“ग”-2001, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित। 
आज्ञा सें, 
बी०एन*» दीक्षित 
विशेष सचिव। 
1 [रोस्टर 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 2001 (उप्र. अधिनियम संख्या 21 सन्‌ 2001) द्वारा यथासंशोधित उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना 
संख्या 481/का-1-94-1-1:1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 एवं सरकारी अधिसूचना संख्या 4/1-2001- 


1. Published in U.P. Gazette Dated 22-10-2001 Karmik Department-2 Notification No. 4/1-का-2001 A 
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का-2-2001, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 का उपान्तर करके, राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 3 
की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं-- 


1. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
2. अनारक्षित 

3. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
4. अनारक्षित 

5. अनुसूचित जाति . (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
6. अनारक्षित 

7. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
8. अनारक्षित : 
9. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
10. अनारक्षित 

11. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
12. अनारक्षित 

13. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) | 
14. अनारक्षित | 
15. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
16. अनारक्षित 

17. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
18. अनारक्षित 

19. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-क) 
20. अनारक्षित 

21. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
22. अनारक्षित 

23.* अन्य पिछड़ा वग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
24. अनारक्षित 

25. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
26. अनारक्षित 

27. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
28. अनारक्षित 

29. अम्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
30. अनारक्षित 

31. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
32. अनारक्षित 

33. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
34. अनारक्षित 

35. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
36. अनारक्षित 

37. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
38. अनारक्षित | 

39. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
40. अनारक्षित 

41. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
42. अनारक्षित 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TT 


Digitized by Sa Foundation Tru st Ihi an ( trj 
भाग-2] उ.प्र. ( Hen क्षत्र $ बाहर) समूह “ग “नियमावली, 2001 607 


43. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
44. अनारक्षित 

45. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
46. अनारक्षित 

47. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
48. अनारक्षित 

49. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
50. अनारक्षित : 

51, अन्य पिछड़ा वग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
52. अनारक्षित - j 

53. अनुसूचित जाति (अनुसूची-त्तीन, भाग-क) 
54. अनारक्षित 

55. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
56. अनारक्षित 

57. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-क) 
58. अनारक्षित ; 

59. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
60. अनारक्षित 

61. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
62. अनारक्षित 

63. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
64. अनारक्षित 

65. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
66. अनारक्षित 

67. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
68. अनारक्षित 
69. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
70. अनारक्षित 

71. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
72. अनारक्षित 

73. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
74. अनारक्षित 

75. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
76. अनारक्षित 

77. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-क) 
78. अनारक्षित 

79. अनुसूचित जाति, (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
80. अनारक्षित 

81. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
82. अनारक्षित 

83. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
84. अनारक्षित ; 

85. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ग) 
86. अनारक्षित 
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87. अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
88. अनारक्षित 
89. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
90. अनारक्षित l 
91. अन्य पिछड़ा वर्ग | (अनुसूची-एक, भाग-ख) 
92. अनारक्षित 
93. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-क) 
94. अनारक्षित 
95. अन्य पिछड़ा वर्ग i (अनुसूची-एक, भाग-क) 
96. अनारक्षित 
97. अनुसूचित जनजाति 
98. अनारक्षित 
99. अनुसूचित जाति (अनुसूची-तीन, भाग-ख) 
100. अनारक्षित 


2. राज्यपाल महोदय अग्रेतर आदेश देते हैं कि उपर्युक्त रोस्टर के अनुसार प्रत्येक विभाग में सीधी भर्ती 
के लोक सेवाओं और पदां के प्रत्येक संवर्ग के कुल पदों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षित विन्दुओं 
को इंगित करके रोस्टर तैयार किया जायेगा तथा उसे वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित 
किया जायेगा जव तक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के 
व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा। इसके 
पश्चात जब भी कोई रिक्त पद होगा तो उसे उस श्रेणी के व्यक्ति से भरा जायेगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो। 

3. रोस्टर को क्रियान्वयन, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस 
प्रकार किया जायेगा कि आरक्षण सीधी भर्ती से सम्वन्धित संवर्ग के कुल पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगा। 

4. यदि किसी सेवा या संवर्ग में केवल एक ही पद हो तो उस पर आरक्षण नहीं होगा। 

कृपया तद्नुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट wl 
आज्ञा सें, 
हरि कृष्ण 
सचिव। 


1[उत्तर प्रदेश समूह “घ” के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण नियमावली, 2001 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-15 रिट/का-2001, अधिसूचना, प्रकीर्ण 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2001] 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश समूह “घ” के पदों पर दैनिक वेतन 
नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


1. ऊ प्रः सरकारी गजट भाग-4 खण्ड (क) में दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित हुआ। 
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2. अधिभावी प्रभाव--किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी 
यह नियमावली प्रभावी होगी। 

3. परिभाषाएँ--जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो-- 

(क) समुह “घ” के किसी पद के सम्बन्ध में, “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसे पद पर नियुक्ति 

करने के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सशक्त नियुक्ति प्राधिकारी से है; 

(ख) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 

4. समूह “घ” के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण--(1) किसी व्यक्ति को-- 

(क) जो राज्याधीन सेवा में 29 जून, 1991 के पूर्व समूह “घ” के पद पर दैनिक वेतन के आधार 

पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में 
निरन्तर सेवारत हो; और 

(ख) जो ऐसी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 

संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हताएँ रखता हो, समूह “घ” के पदों पर केवल 
किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हो, 
नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित 
नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। 

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय बर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के 
समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। 

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपवन्धो के अनुसार एक 
चयन समिति का गठन करेगा। 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उपनियम (1) के उपवन्धों को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की. एक पात्रता 
सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के आदेश के दिनांक के 
अनुसार अवधारित हो और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार 
करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये al सूची को अभ्यर्थियों के 
सम्बन्ध में ऐसे संगत अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों, चयन 
समिति के समक्ष रखा जायेगा। 

(S) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर 
विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों का 
साक्षात्कार भी करेगी। 

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार करेगी और 
उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

5. नियुक्तियाँ-नियुक्ति प्राधिकारी नियम-4 के उपनियम (2) के उपवन्धां के अधीन रहते हुए उक्त 
नियम कि उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके 
नाम सूची में रखे गये हों। . 

6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियम आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा--इस नियमावली 
के अधीन की गई नियुक्तियाँ संगत dar नियमों या आदेश के यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेगी। 

7. ज्येष्ठता--(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार 
विनियमितीकरण के लिए चयन के पश्चात केबल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा 
और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या 
यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगां। 
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(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो. उनकी परस्पर ज्येष्ठतां नियुक्ति के 
आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी। 

8. सेवा की समाप्ति--ऐसे व्यक्ति की सेवा में जो दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया हो और 
जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात्‌ उपयुक्त न पाया जाये, तत्काल समाप्त कर दी 
जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा। 

9. अपवाद--इस नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी विभाग में किसी दैनिक 
वेतनभोगी कर्मचारी के विनयमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के 
समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी हैं वहां सम्बन्धित विभाग मामलें में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा 
और तदनुसार कार्यवाही करेगा। 

आज्ञा से, 
हरिकृष्ण 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-15 रिट/का-2-2001 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 


अधिसूचना संख्या-15 रिट/का-2-2001 दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 
“घ” पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियां का विनयमितीकरण नियमावली, 2001 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की 
संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश। 
सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश। 
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
निदेशक, मुद्रग एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, . लखनऊ को दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 के | 
असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क), (सामान्य परिनियम नियम) शीर्षक के | 
अन्तर्गत प्रकाशनार्थ। 
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आज्ञा से, 
बी-एनब्दीक्षित 
विशेष सचिव। 


कार्यालय लिपिक वर्गीय (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 
उत्तर प्रदेश सरकार 


संख्या2/2/99-का-2-2001 
कार्मिक अनुभाग-2 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
[लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2001 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में समूह “घ” 
कर्मचारियों में से, लिपिक वर्गीय समूह “ग” के निम्नवत्‌ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती को विनियमित 
करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय वर्गीय समूह “ग” के निम्नतम श्रेणी 


के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 
| भाग एक 
सामान्य 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय 
समूह “ग” के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2.' इस नियमावली का लागू होना--यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान मण्डल के 
कार्यालयों, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण के 
अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर waa और उन स्थापनां जो महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के 
नियन्त्रण के अधीन हो, को छोड़कर समूह “घ” कर्मचारियों में से, लिपिक वर्गीय समूह “ग” के निम्नतम श्रेणी 
के पदों पर (जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हो) पदोन्नति द्वारा भर्ती समस्त अधीनस्थ कार्यालयों 
में सरकार के नियन्त्रण के अधीन शासित होगी। 

(2) लिपिक वर्गीय समूह “ग” के निम्नतम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति द्वारा समस्त रिक्तियाँ जिन पर 
यह नियमावली लागू होती है, इस नियमावली के उपवन्धों के अनुसार की STU 

3. अध्यारोही प्रभाव--किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी, 
यह नियमावली प्रभावी होगी। 

4. जवं तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो, इस नियमावली में 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय समूह “ग” 
के निम्नतम श्रेणी के पद पर उस पद की सुसंगत नियमावली या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने 
के लिए सशक्त, प्राधिकारी से है; > 

(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है; 

(ग) . “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 

(ड) “उच्च न्यायालय” का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है, इसके अन्तर्गत उसकी लखनऊ 
पीठ भी हें 

(च) “लिपिक वर्गीय” समूह “ग” का निम्नतम श्रेणी का पद का तात्पर्य, अधीनस्थ कार्यालयों में 
आशुलिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग या तकनीकी प्रकृति के पद जो सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 
द्वारा भरे जाते हैं ओर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हो, को छोड़कर 
लिपिक वर्गीय समूह “ग” के निम्नतम वेतनमान के पद से है; 

(छ) “अधीनस्थ कार्यालय” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान मण्डल के कार्यालयों, लोक 
आयुक्त, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण के अधीन 
अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश और उन स्थापनों जो महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के 
नियन्त्रण के अधीन हो, को छोड़कर सरकार के नियन्त्रण के अधीन समस्त कार्यालयों से है; 

(ज) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माल की 
अवधि से है; 

भाग दो 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत--किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय समुह “ग” के निम्नतम श्रेणी के पदों 
पर रिक्तियां की वीस प्रतिशत भर्ती चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्त्रोतों से की 
जायेगी à 


(1) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे समूह “घ” कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक 
शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
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कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में “पाँच वर्ष 
की सेवा पूरी कर ली हो। ' 

(2) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह “घ” के कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक 
'शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 
पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार 
होगा। 

7. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के. वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। 

8. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति के लिए भर्ती के प्रयोजन के लिए समय-समय 
पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार एक चयन समिति गठित की जायेगी। 

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो के प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जावेगा। 

2. पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर जैसा उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के 
माध्यम से चयन के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकट हो, की जायेगी। चयन के लिए ली जाने वाली 
परीक्षा में एक सामान्य लिखित परीक्षा साक्षात्कार और चरित्र पंजी का मूल्यांकन सम्मिलित हैं, लिखित | 
परीक्षा, साक्षात्कार और चरित्र पंजी मूल्यांकन के लिए नियत किये गये अधिकतम अंक निम्न प्रकार होंगे-- | 


GA) WRITE Geli. ० E CU. तीस अंक 

(EN) SERA 70750 TST ल्ला का कलश ग दस अंक 

(OD SSE cearn > ee दस अंक 
कुल पचास अंक 


टिप्पणी--लिखित परीक्षा का एक प्रश्नगत होगा। प्रश्न-पत्र दो प्रश्नों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पन्द्रह 
अंको का होगा। पहला प्रश्‍न एक साधारण विषय पर हिन्दी निवन्ध लेखन का होगा और अन्य एक सामान्य 
ज्ञान का होगा। 

टिप्पणी--जहाँ पदोन्नति द्वारा भर्ती टंकक या किसी पद जिसके लिए हिन्दी टंकण आवश्यक हो, की जा 

रही है, वहाँ हिन्दी टंकण की एक अर्हता परीक्षा भी आयोजित की जायेगी, जैसा समय-समय पर सरकार 
द्वारा विहित की जाये। यह परीक्षा अर्हता करने को किसी अभ्यर्थी की हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति 

मिनट गति होना आवश्यक È| 

(3) चयन समिति उपनियम (2) के अधीन पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करेगी और 
अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उक्त परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के अनुसार सारणीबद्ध करेगी। चयन समिति 
नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का en प्रतिनिधित्व 
सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रावीणता क्रम में जैसा उनके द्वारा उक्त परीक्षा में 
प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितने उक्त 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में चंयन समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आये हों, सिफारिशें 
करेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में भी वरावर-बराबर अंक अप्राप्त करने की स्थिति में 
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आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति सूची नियुक्ति 
` प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 
भाग चार 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

9. नियुक्ति--नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 8 के अधीन 
तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें वयक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसी चयन में अवधारित किया जाये। 

10. परिवीक्षा--(1) किसी विशिष्ट सेवा या पद पर लागू नियमावली में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, 
अधीनस्थ कार्यालय में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए 
परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को वढा सकता है जिसमें ऐसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढ़ाई जायें: 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी--. 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधिं के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
है, तो उसे मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। 

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये, किसी प्रतिकर का 
हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में संवर्ग के सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापत्र या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को असंगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

11. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-- 

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये; और 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये। 

(ग) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों को स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के 
अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश की सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हे, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 

12. ज्येष्ठता-सवंर्ग में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायेगी। 

भाग पाँच 
वेतन इत्यादि 

13. वेतनमान--(1) अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय समूह “ग” के निम्नतम श्रेणी के विभिन्न 
श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 3050-75-3450-80-4590 रुपये ÈI 

14. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डमेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम बृद्धि तभी - 
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दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि उसे स्थायी कर 
दिया गया हो के पश्चात्‌-- 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित enm 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

15. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 


किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से. 


अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

16. अन्य विषयों का विनियमन--एऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधीनस्थ कार्यालयों में पदो पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों 
के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। 

17. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधीनस्थ 
कार्यालयों में पदों पर नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन 
से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ बह उस मामलें में लागू नियमों में किसी वात के 
होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए 
जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिएआवश्यक समझे, अभिमुक्त या 
शिथिल कर सकती है। 

12. व्यावृक्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायताँ पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा सें, 
हरिकृष्ण 
सचिव। 


![उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन्‌ 2001] 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने 
के लिए 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के वावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-- 
अध्याय एक 
प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 
अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे। 


1. ऊ प्रर अधिसूचना सं» 2407/सत्रह-वि-1-1(क), दिनांक 6 अक्टूबर, 2001, उ.प्र, गजट, साधारण, भाग-1 खण्ड (क), को 


प्रकाशित। CC . 
-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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2. परिभाषायें--इस अधिनियम में,-- 

(क) “आयोग” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है; 

(ख) “सदस्य” का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है; 

(ग) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गो से है जो उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गा के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है; 

(घ) “महिला” में वालिका या किशोरी सम्मिलित हैं। 

अध्याय दो 
राज्य महिला आयोग 

3. आयोग का गठन--(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग 

और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर 
प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जायेगा। 

1[(2) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित महिला सदस्य होंगी-- 

(क) अध्यक्ष, जो कोई ऐसी महिला होगी जिसने सामाजिक सेवा या महिला कल्याण के क्षेत्र में ` 
विशिष्ट योगदान दिया हो; 

(ख) सात सदस्य जिनमें से-- 

(एक) तीन सामान्य श्रेणी में से होंगी; 
(दो) दो अनुसूचित जातियों में से होंगी; 
(तीन) एक नागरिकों के अन्य es वर्गो में से होंगी; 
(चार) एक अनुसूचित जनजाति में से होंगी और यदि इस वर्ग में उपयुक्त महिला उपलब्ध न हो तो 
उपखण्ड (एक), उपखण्ड (दो) या उपखण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किसी वर्ग में से होंगी; 

(ग) एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी की महिला अधिकारी 
होगी जो राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के 
अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो। 

(3) नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य ऐसी योग्य, निष्ठावान और प्रतिप्ठावान महिलायें होंगी जिन्होंने 

महिलाओं के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।] 


4. पदावधि और सेवा की शर्ते--(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा 


परन्तु सदस्यसचिव या सदस्य जो पुलिस अधिकारी हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण 
करेगा 

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ इस रूप में पद 
धारण नहीं करेगा। 

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, 
यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा। 

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति 

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; 

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और कारावास से दण्डिल किया जाता है जिसमें 

राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तरग्रस्त है; 
(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिवा जाता है; 


1. SW. अध्यादेश संश 6 सन्‌ 2002 से प्रतिस्थापित। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है; 

(s) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से 
अनुपस्थित रहता है; या 

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे 
व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य 
के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है : 

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में 
सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। 

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा। 

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निवंधन और शर्ते ऐसी 
होंगी जैसी विहित की जायें। 

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी--(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों 
और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन 
करने के लिए आवश्यक हो। 

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और 
भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। 

6. वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना--अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और 
प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, 
भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा। 

7. रिक्तियाँ आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी--आयोग का कोई कार्य 
या कार्यवाही केवल किसी 'रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या 
अविधिमान्य नहीं होगी। 

8. आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया-(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय 
और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझें, बैठक करेगा। 

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। 

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा 
सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे। 

अध्याय तीन 
आयोग के कृत्य 

9. आयोग के कृत्य--(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात-- 

(क) संविधान और अन्य विधियां के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी 
मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना; 

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा 
आयोग उचित समझें, रिपोर्ट प्रस्तुत करना; 

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में 
राज्य सरकार को सिफारिश करना; 

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपवंधों का 
समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे 
विधानों में किसी कर्मी, अपर्याप्ता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का 
सुझाव दिया जा सके; 

(ङ) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामलों को 
समुचित प्रीधकारियों के समक्ष उठाना; 
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निम्नलिखित मामलों में सम्वन्धित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका 
संज्ञान लेना-- 


(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन; 


(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने 


के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन; 


(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको 


(छ) 


(ज) 


(ण) 


(त) 


(थ) 
(द) 


अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा-निर्देशों या अनुदेशों का 
अनुपालन और ऐसे मामलों से उद॒भुत विवाद्यकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना; 
महिलाओं के विरुद विभेद और अत्याचारों से उदभूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का 
विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने 
के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके; 
संवर्धन और शिक्षा संवंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक्‌ 
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन 
डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे आवास और मूलभूत सेवाओं की 
प्राप्ति में कमी, उवाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और महिलाओं 
की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्ता; 
महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना; 
राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना; 
किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहाँ महिलाओं को 
वन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, 
उपचारी/कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना; 
बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना; 
महिलाओं से संबंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के वारे में जिनके 
अधीन महिलायें कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना; 
ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएँ adi, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्हीं अन्य 
स्थानों में काम करती हों, तो जाँच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य 
सरकार को संस्तुति देना; 
सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जिसमें 
विवाह, दहेज, बलात्संग, व्यपहरण, छेडछाड. और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित 
अपराध भी सम्मिलित हैं और प्रसव कराने या नसबन्दी या प्रसव या शिशुजन्म में चिकित्सीय 
उपेक्षा के मामलों से, संबंधित सूचनाओं का संकलन करना; 
महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस 
प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी 
विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयांर करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने 
और उनका पता लगाने और अपराधी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके; 
अपने कृत्यों के पालन में धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वेच्छिक संगठन की सहायता लेना; 
कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे। 


(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ 
उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को 
अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी। 

10. आयोग की शक्तियाँ--किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां 
आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उपखण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट 
किसी मामलें का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी, अर्थात्‌-- 
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(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; 

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना; 

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ; 

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना; 

(s) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और 

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये। 

अध्याय चार 
वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा 

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान-(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि 
द्वारा किये गये सम्यक्‌ विनियोग के पश्चात्‌ आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी 
जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे। 

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यां का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित 
समझे, व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा 
जायेगा। 

12. लेखा और लेखा परीक्षा-(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा 
और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाये, तैयार करेगा। 

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा 
करायेगी। 

13. वार्षिक रिपोर्ट--आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा 
विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी 
वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा। 

14. राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा 
परीक्षा रिपोर्ट--राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की 
गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के 
साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी। 

अध्याय पांच 
प्रकीर्ण 

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे--आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, 
सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 d अर्थान्तर्गत 
लोक सेवक समझा जायेगा। 

16. राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी--राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले 
प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है। 

17. स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण--(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई 
स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यां के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के. 
लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा। 

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने 
के पश्चात्‌ ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जेसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा। 

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति 
को उपलब्ध करायेगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो। 

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ 
लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर ua 

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अंतिम erm 
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18. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का सरंक्षण--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए 
जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो 
या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 

19. नियम बनाने की शक्ति--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती èl ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए 
फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है। 

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ऐसे नियमों में 
निम्नलिखित समस्त या किन्ही विषयों की व्यवस्था की जा सकती हे, अर्थात-- 

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा 

(2) के अधीन सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और 
उनकी सेवा के अन्य निवंधन और शर्ते; 

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय; 

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा; 

(घ) प्रपत्र जिसमें और जिस समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी; 

(ड) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए। 

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति--(1) यदि इस अधिनियम के उपवंधों के कार्यान्वयन में 
कोई कठिनाइ उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपवंध, जो इस अध्यादेश के उपबंधों 
से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। 

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जायेगा। 

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, 
राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 
1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपवन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम 
के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं। 

21. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश संख्या 17 सन्‌ 2001) एतदद्वारा निरसित किया जाता हे। ; 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या 
कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध 
सभी सारवान्‌ समय पर प्रवृत्त थे। : 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 2922/सत्रह-वि-1-2(का) 35-2001 
अधिसूचना, विविध 
विधायी अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2001] 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन 20011 


संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने 
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 
सन्‌ 2001) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। 

(भारत गणराज्य के वावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित) 
व सेवाओं में नियुक्तियों के विनियमन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने 
के लिये 


1. अधिसूचना सं. 2922/सत्रह-वि-1-2(क) 35-2001 लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। 
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अध्यादेश 

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 

परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; 

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल 

निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 

कहा जायेगा। 

2. परिभाषार्ये--जव तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में-- 

(क) “तदर्थ कर्मचारी” का तात्पर्य इस अध्यादेश के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात्‌, किसी लोक सेवा 
में किसी पद पर, भर्ती और नियुक्ति के लिए यथास्थिति सुसंगत अधिनियमित, सेवा नियमावली, 
विनियमावली, उपविधि या कार्यकारी अनुदेशों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना या 
इस अध्यादेश के उपवन्धों के उल्लंघन में, नियोजित, लगाये गये या नियुक्त किये गये किसी 
व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात्‌ स्थानापत्र आधार पर की 
गई कोई नियुक्ति भी है; 

(ख) “नियुक्ति” का तात्पर्य इस अध्यादेश के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात्‌ किसी लोक सेवा में किसी 
पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा की गई किसी नियुक्ति से है; 

(ग) किसी लोक सेवा में किसी पद के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य यथास्थिति, 
सुसंगत अधिनियमित, सेवा नियमावली, विनियमावली, उपविधि या कार्यवाही अनुदेशों के अधीन 
ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी अधीकारी या प्राधिकारी से है, किन्तु इसके 
अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी या प्राधिकारी नहीं है, जो काम चलाऊ व्यवस्था में या तदर्थ या 
स्थानापन्न आधार पर या प्रभारी के रूप में, नियुक्ति प्राधिकारी का पद धारण कर रहा हो; 

(घ) “दैनिक वेतन कर्मचारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ पर या उसके 
पश्चात्‌ किसी लोक सेवा में किसी पद पर चाहे उसे किसी भी पदनाम से पुकारा जाये, दैनिक 
वेतन पर लगाया गया या नियोजित किया गया हो और इसके अन्तर्गत अभिहित मस्टर रोल या y 
समेकित वेतन के आधार पर या तो पूर्ण कालिक या अंश कालिक या मात्रानुपाती आधार पर , 
या कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात्‌ लगाया गया या 
नियोजित किया गया कोई व्यक्ति भी है; - 

(ड) “अवैध नियुक्ति” का तात्पर्य धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में की गई किसी नियुक्ति से है और 
इसके अन्तर्गत किसी ऐसी भर्ती के आधार पर की गई नियुक्ति भी है जिसमें कोई अनाचार या 
पक्षपात अंगीकार किया गया हो; 

(च) “स्थानीय प्राधिकारी” का तात्पर्य निम्नलिखित से है : 

(क) सयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित कोई ग्राम पंचायत; 

(ख) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित कोई 
aa पंचायत या जिला पंचायत; 

(ग) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित कोई नगर पालिका; या 

(घ) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित कोई नगर निगम; 

(छ) “लोक सेवा” का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्वन्धित किसी सेवा से है और इसके 
अन्तर्गत, निम्नलिखित की सेवा भी है-- 

(एक) किसी स्थानीय प्राधिकारी में; 

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित 
किसी ऐसी सहकारी समिति में जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूँजी के 
इक्यावन प्रतिशत से कम न हो; 

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या राज्य सरकार के किसी 
आदेश द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई निकाय, जो राज्य 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 621 


सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 
में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी 
इक्यावन प्रतिशत से कम न हो 

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और 
प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रेणाधीन या राज्य 
सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली कोई शिक्षण संस्था जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश 
अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है। 

3. लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन--(1) कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा में किसी पद पर, 
ऐसे पद पर भर्ती और नियुक्ति के लिये, यथास्थिति, सुसंगत अधिनियमिति, सेवा नियमावली, विनियमावली, 
उपविध या कार्यकारी अनुदेशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्त किया जायेगा अन्यथा नहीं। 

(2) किसी लोक सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक नियुक्ति व्यापक परिचालन वाले दो 
दैनिक समाचार-पत्रों में रिक्तियाँ विज्ञापित करने के पश्चात्‌ ही की जायेगी। 

(3) कोई भी व्यक्ति दैनिक वेतन कर्मचारी या तदर्थ कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। 

4. वेतन बिल जो हस्ताक्षरित और पारित नहीं किये जायेंगे--(1) वेतन बिल पर हस्ताक्षर करने 
के लिए शक्ति रखने वाला कोई अधिकारी या प्राधिकारी किसी दैनिक वेतन कर्मचारी या तदर्थ कर्मचारी के 
वेतन या मजदूरी के आहरण के लिए वेतन विल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। 

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी लोक सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया हो, प्रथम वेतन के 
आहरण के लिएवेतन विल पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्ति रखने वाला कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी 
ऐसे विल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र जारी न कर 
दिया हो कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति धारा 3 के अनुसार की गई है। 

(3) इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व किसी लोक सेवा में किसी पद पर तदर्थ-या स्थानापत्र आधार पर 
या काम चलाऊ व्यवस्था में या दैनिक वेतन पर या अभिहित मस्टर रोल के आधार पर या समेकित वेतन पर 
या कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त, नियोजित या लगाये गये किसी व्यक्ति के वेतन के आहरण के 
लिए वेतन विल पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्ति रखने वाला कोई अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे वेतन बिल 
पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया हो कि ऐसे 
व्यक्ति की कोई नियुक्ति, नियोजित या लगाया जाना ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया है। 

(4) कोई ऐसा कोषाधिकारी, उपकोषाधिकारी, वेतन एवं लेखाधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, चाहे 
उसे किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, जिसका कर्तव्य वेतन विल पारित करना हो, किसी भी वेतन बिल 
को-- 


(क) किसी लोक सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति के प्रथम वेतन के आहरणा के लिये तब . 


तक पारित नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र ऐसे विल के साथ 
संलग्त न किया गया हो; या 

(ख) किसी दैनिक वेतन कर्मचारी या तदर्थ कर्मचारी के वेतन या मजदूरी के आहरण के लिए पारित 

नहीं करेगा; या 

(ग) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के वेतन या मजदूरी के आहरण के लिये तब तक पारित 

नहीं करेगा जब तक कि ऐसे बिल के साथ उक्त उपधारा में अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न न किया 
गया हो। 

S. अवैध नियुक्तियों का रद्द किया जाना--यदि नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी या राज्य 
सरकार को यह जानकारी हो जाए कि कोई अवैध नियुक्ति की गयी है, तो यथास्थिति, ऐसा वरिष्ठ प्राधिकारी 
या राज्य सरकार उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी अवैध नियुक्ति की गई हो उस पद के जिन पर उसे ऐसी नियुक्ति 
की गयी हो, कृत्यों के निर्वहन से प्रतिषेध करेगी और ऐसे व्यक्ति को वेतन या मजदूरी के भुगतान को रोक 
दिये जाने का निर्देश देगी और ऐसे व्यक्ति से, और ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी से, जिसने ऐसी नियुक्ति की 
हो, पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा करेगी कि ऐसी नियुक्ति क्यों न 
रद्द कर दी जाय और उसके द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्‌ और यह 
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समाधान हो जाने पर कि ऐसी नियुक्ति अवैध है, ऐसी नियुक्ति को उसके कारणों को अभिलिखित करने के 
पश्चात्‌ रद्द कर देगी। 

6. नियुक्ति के रद्द किये जाने के परिणाम-(1) धारा 5 के अधीन रद्द की गयी कोई नियुक्ति 
अविधिमान्य और शून्य समझी जायेगी और सदैव से अवैध और शून्य समझी जायेगी मानों ऐसी नियुक्ति कभी 
नहीं की गयी थी और उस व्यक्ति के, जिसे ऐसी अवैध नियुक्ति दी गयी थी, विनियमितीकरण, स्थायीकरण या 
प्रोन्नति से सम्बन्धित समस्त आदेश भी अविधिमान्य और शून्य समझे जाएँगे और सदैव से अविधिमान्य और 
शून्य समझे जाएंँगे। 

(2) ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसी अवैध नियुक्ति दी गई थी, भुगतान की गई समस्त मजदूरी, वेतन, 
परिश्रमिक या कोई अन्य धनराशि उस व्यक्ति को किया गया अवैध भुगतान और राज्य सरकार को हुई 
ada हानि समझी जायेगी और सदैव से अवैध भुगतान और धीनय हानि समझी जायेगी और वह ऐसे व्यक्ति 
से, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से, जिसने ऐसी अवैध नियुक्ति की थी। और धारा 4 में निर्दिष्ट अधिकारियों 
से भू-राजस्व के बकाया के रूप में संयुक्ततः और पृथकतः वसुलीय होगी। 

(3) इस अध्यादेश में दी गई कोई बात किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को निम्नलिखित के विरुद्ध कोई 
अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने से निवारित नहीं करेगी, 

(क) ऐसा अधिकारी या पदधारी जो किसी लोक सेवा में किसी पद पर किसी भर्ती के दौरान पक्षपात 

का कदाचार में लिप्त रहा हो; 

(ख) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसने ऐसी अवैध नियुक्ति की हो; 

(ग) धारा 4 में निर्दिष्ट अधिकारी। 

(4) जहाँ कोई पदवी या पद धारण करने के लिए निर्वाचित , नाम निर्देशित या नियुक्ति कोई व्यक्ति 
कोई अवैध नियुक्ति करता है, वहाँ या समझा जायेगा कि उसने अपने ओहदे या शक्ति का ऐसा दुरुपयोग 
किया है। जिसे कारण वह ऐसी पदवी या पद धारण करने के लिए अनर्ह हो गया है। 

7. पद का सृजन--(1) किसी लोक सेवा में, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के विना, कोई भी पद 
सृजित नहीं किया जायेगा। 

(2) किसी लोक सेवा में किसी ऐसे पद पर, जिसे उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सुजित न किया 
गया हो, की गयी कोई नियुक्ति अवैध होगी और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा 4,5, और 6 के उपबन्ध, 
यधावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे। 

8. अपराध और शास्तियाँ-जो कोई इस अध्यादेश के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन 
करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्मने से, © 
जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया m 

9. अपराध का संज्ञान--कोई न्यायालय धारा 8 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान राज्य 
सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। 

10. कम्पनियों द्वारा अपराध--(1) यदि इस अध्यादेश के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई 
कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी 
और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध 
कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा: 

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी वात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, 
यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के विना किया गया था या उसने उस अपराध को 
रोकने के लिए सभी uen तत्परता बरती थी। . 

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी 
कम्पनी द्वारा किया गया हो और वह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, 
सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ 
' है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा : 
और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा। 
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स्पष्टीकरण--इसधारा के प्रयोजनो के लिए 
(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या 
व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, और 
(ख) “निदेशक” का तात्पय-- 
(एक) किसी फर्म के सम्बन्ध में, फर्म भागीदार से है; 
(दो) किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य संगम के सम्बन्ध में, ऐसे व्यक्ति से है जिसे यथास्थिति, 
सोसाइटी या अन्य संगम के नियमों के अधीन नियुक्ति करने की शक्ति न्यस्त की गयी हो। 
11. अध्यारोही प्रभाव--तत्समय प्रवृत्ति किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 
भी, इस अध्यादेश के उपवन्ध प्रभावी होंगे। 
12. नियम बनाने की शक्ति--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। 


आज्ञा से, विष्णुकांत शास्त्री 
योगेन्द्र राम त्रिपाठी राज्यपाल, 
प्रमुख सचिव । | उत्तर प्रदेश 


[English Translation] 
No. 2922(2)/X VII-V-1-2(Ka) 35-2001 
[Lucknow : 24th December, 2001 
‘[The Uttar Pradesh Public Srvices (Regulations of 
Appointments Adhyadesh, 2001 
(U.P. Ordinance No. 26 of 2001) 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution] 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Niyuktiyon Ka Viniyaman) Adhyadesh, 2001 (Uttar 
Pradesh Adhyadesh Sankhya 26 of 2001) Promulgded by the Governor : 


[Promulgated by the Governor in the Fifiy-Second Year of the Republic of 
India] 


An 
ORDINANCE 

To provide for regulation of appointments in public services and matters 
connected therewith or incidental thereto 

WHEREAS, the State Legislature is not in session and th Governor is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause(1) of 
Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following 
Ordinance 

1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Sercices 
(Regulation of Appointments) Ordinance, 2001. 

2. Definition.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires : 

(a) "ad hoc employee" means a person employed, engaged or appointed on or 

after the commencement of this Ordinance to a post in a public service, 


1. Substituted by Notification No. 2922/xVIi-V-1-2(Ka) 35-2001, dated December 24, 2001. 
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without following the procedure provided in the relevant enactment] 
services rules, regulations by-laws or executive instructions, as the case 
may be, for recruitment and appointment, or in contravention of the 
provisions of this Ordinance, and includes an appointment made on 
officiating basis on or after such commencement; 

(b) "appointment" means an appointment made by direct recruitment or by 
promotion to a post in a public service, on or after the commencement of 
this Ordinance; 

(c) "appointing authority", in relation to a post in a public service, means an 
officer or authority empowered, under the relevant enanctment, service 
rules, regulations, by-laws or executive instructions, as the case may be, to 
make appointment to such post but does not include an officer or authority 
who is holding the post of the appointing authority in sto-gap arrangement 
or on ad hoc of officiating basis or as incharge; 

(d) "daily wage employee" means a person who is engaged or employed on or 
after the commencement of this Ordinance to a post in a public service on 
daily wages, by whatever designation called, and includes a' person 
engaged or employed onthe basis of nominal muster roll or on 
consolidated pay, either on full-time or part-time or piece-rate basis, or as 
workcharged employee on or after such commencement; 

(e) "illegal appointment" means an appointment made in contravention of the 
provisions of Section 3 and includes an appointment made on the basis of 
a recruitment in which any mal practice or favouritism has been adopted; 

(f) "local authority" means,— 

(a) a Gram Panchayat established under the United Provinces Panchayat 
Raj Act, 1947; 

(b) A Kshettra Panchayat or Zila Panchayat established under the Uttar 
Pradesh Kshettra Panchayats or Zila Panchayats Adhiniyam, 1961; 

(c) a Municipality constituted under the United Provinces Municipalities 
Act, 1916; or 

(4) Where a person elected, nominated or appointed to hold an officer or a post, 
makes as illegal appoinment, it hsall be deemed that he has abused his position or 
power so as to render him disqualified to hold such officer or post. 

7. Creation of post.—(1) No post in a public service not created without the 
previous sanction of the State Government. 

(2) Any appointment made to be past in a public service not created in 
accordance with the provisions of sub-section (1) shall be illegal and the provisions 
of Sections 4, 5 and 6 shall, mutatis mutandis, apply to such appointment. 

8. Offences and penalties.— Whoever contravenes, or abets the contravention 
of the provisions of this Ordinance shall be punished with the imprisonment for a 
term which may extend to three years and with fine which may extend to one lakh 
rupees. ; 

9. Cognizance of the offence.—No Court shall take cognizance of an offence 
punishable under Section 8 except with the previous sanction of the State 


Government. 
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10. Offences by Companies.—(1) If the person committing an offence under 
this Ordinance is a company, the company as well as every person in charge of, and 
responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the 
commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be 
liable to be proceeded against and punished accordingly : 

Provided that nothing contained in this sub-section shall render and such person 
liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his 
knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such 
offence. 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence 
under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the 
offence has been committed with the consent or connivance of, or that the 
commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any Director, 
Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, 
Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence ans shall 
be liable to be proceeded against and punished accordingly. 

Explanation.—For the purpose of this section : 

(a) 'company' means anybody corporate and includes, a firm, a society or other 

association of individuals, and 

(b) "director" in relation to— 

(i) a firm means a partner in the firm; 

(ii) a society or other association of individuals means the person who is 
interested with the power to make appointment under the rules of the 
society or other association, as the case may be. 

11. Over-riding effect.—The provisions of this Ordinance shall have effect 
notwithstanding anything to the contrary contained in any Uttar Pradesh Act for the 
time being in force. 

12. Power to make rules.—The State Government may, by notification, make 
rules for carrying out the purpose of this Ordinance. 


Vishnukant Shastri By order, 
Governor, Y.R. Tripathi 
Uttar Pradesh Pramukh Sachiv. 


ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन्‌ 
2001) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया। | 

दैनिक वेतन कर्मचारी या तदर्थ कर्मचारी की नियुक्ति का प्रतिषेध करने और यह सुनिश्चित करने की 
दृष्टि से कि किसी लोक सेवा में किसी पद पर नियुक्ति केवल सुसंगत अधिनियमिति, सेवा नियमावली, विनियमावली, 
उपविधि या कार्यपालक अनुदेशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाये, यह विनिश्चय किया गया कि 
लोक सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाये। 

चूँकि, राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल 
विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन्‌ 2001) 
प्रख्यापित किया गया। 
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उत्तर प्रदेश wl.H.sm. क्षेत्र के बाहर समूह “ग” पर सीधी 


भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2002 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-20/4/2002 का-2-2002 
कार्मिक अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2002 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर चिद्यमान 
समस्त नियमावलियाँ और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” 
के पदों पर सीर्धी भर्ती का प्रक्रिया नियमावली, 2002 


1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के 
अधीन सीधी भर्ती के समूह “ग” के पदों पर लागू होगी सिवाय उन पदों पर विभागों के : 

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा वोर्ड, उत्तर प्रदेश 
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण 
के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं को 
सम्मिलित करते हुये पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों, 

(दो) जिनकी विहित की गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता से 
कम हो 

(तीन) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों। 

2. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल 
बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगी। 

3. परिभाषाएँ--इस नियमावली में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न होः 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए 
सशक्त प्राधिकारी से है 

(ख) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है 

(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, 

(ङ) “अन्य पिछड़े वर्गो का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, जनसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 
की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है। 

4. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष 
नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति -प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों 
की सूचना देगा। 

1[5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से 


अधिसूचित की जायेगी- . 


1. नियम 5 अधिसूचना संख्या (20)(4)/का-2-2002, 21 जून, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। 
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(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार, 
समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और 
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके। 
(2) चयन के विचारार्थ आवेदनपत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र मेँ 
आंमत्रित किये जायेंगे! 
(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के होंगे। अभ्यर्थियों के लिये श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित 
रीति से तैयार की जायेगी-- 
(क) (1) ऐसे पद जिनके लिए केवल शैक्षिक योग्यता विहित हो, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक 
निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे 


जक जो दे जाव 
CR 


Galera प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ | पन्द्रह अंक 
प्रतिशत से कम 

तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु redu | दस अंक 
प्रतिशत से कम 


(दो) स्नातक उपाधि | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर दस अंक 


पेतालीस 


पेतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ | आठ अंक 
प्रतिशत से कम ९ 


तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस | छः अंक 
प्रतिशत से कम 
(2) ऐसे पद जिनके लिए शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दोनों विहित हां, प्रत्येक अभ्यर्थी को 
अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे i 
(एक) पद के लिए विहित | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर 
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 
FE ‘i... 
साठ प्रतिशत से कम 
eas He 
पैंतालीस प्रतिशत से कम i 
(दो) पद के लिए विहित न्यूनतम | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर बीस अंक 
तकनीकी योग्यता : 
पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु | was अंक 
साठ प्रतिशत से कम 
तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु | दस अंक 
पैंतालीस प्रतिशत से कम 
परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में 
विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और 
केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को 


पूरा करते हों। | र . 
(ख) छँटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह अंक 
होगाः gt 
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(1) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पाँच अंक 
(2) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 
: प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक 
(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियत 
कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगा : 


(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो। पाँच अंक 

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हों। चार अंक 
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो। ' तीन अंक 
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/ कालेज/ स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो। दो अंक 


(घ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित 

हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की अर्हक 
प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने, यथास्थिति, 
टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। 
- टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी 
होंगी जितनी चयन समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के 
अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी। 

(4) '[(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) ओर (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त 
हो जाने, और सारणीवद्ध कर लिए जाने के पश्चात्‌ चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के suae 
को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले 
अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए, किसी पद पर जिसके लिए 
टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उरपानेयम-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या 
आशुलिपिक और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। 

(ख) साक्षात्कार पचास अंकों का होगा। साक्षात्कार में निम्नलिखित रीति से अंक दिये wm 


(एक) विषय/सामान्य ज्ञान दस अंकों तक 
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण - वीस अंकों तक 
(तीन) अभिव्यक्ति क्षमता बीस अंकों तक 


(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (3) के 
खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी 
जायेगी। र ` 

(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (3) 
के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर 
अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में वराबर-बराबर अंक प्राप्त करें 
तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। 

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। 

6. चयन समिति का गठन--सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें 
निम्नलिखित होंगे-- 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों 
का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचति जातियों या अनुसूचित 


1. अधिसूचना सं. 20/4/2002 -का-2-2007 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2007, द्वारा संशोधित। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-2] उरसि कोति किक ९ वटी) lend ARANO 629 


जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट 
किया जायेगा। सदस्य 
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि 
अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी 
नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य 
(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाआं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 
पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 
किया जायेगा। सदस्य 
(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी सदस्य 
टिप्पणी 1--यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य 
उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को जो, अन्य सदस्यों से 
ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार 
के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है। 
टिप्पणी 2 
भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो। 
7. फीस--चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा। 


8. अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण--अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा 


समय-समय पर अवधारित की जाये, भुगतान करने पर नियम 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी 
चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। 
यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे पाँच रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर 
ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी। ; 
आज्ञा से, 
राजेन्द्र भौनवाल 
प्रमुख सचिव। 


उ०प्र. सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 13/10/2002-का-1-2003 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
कार्मिक अनुभाग-। [लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी, 2003 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं। 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) 
नियमावली, 2003 कही जायेगी। . 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेगी। 
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2. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई प्रतिकूल बात के 
होते हुए भी प्रभावी होगी। : 

3. परिभाषाएँ-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली H— 

(क) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 

(ख) “रोजगार अवकाश” का तात्पर्य ऐसे अवकाश से है जो सरकारी विभाग, अर्द्धस्‍रकारी विभाग, 
किसी निगम, परिषद, किसी सार्वजनिक उपक्रम या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय से भिन्न किसी संगठन में किसी प्रकार के निजी 
व्यापार या कारोबार या रोजगार आदि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक 
को स्वीकृत किया जाय; 

(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(घ) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य अखिल भारतीय सेवा से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सरकारी 
सेवक से है जो-- 

(1) मौलिक रूप से नियुक्ति नियमित सरकारी सेवक हो, और 
(2) तदर्थ, दैनिक वेतन, नियम वेतन या संविदा आधार पर नियुक्त न किया गया हो। 

(ड) at सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और 
पदों से है; 

(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। 

4. लागू होना--जब तक अन्यथा. उपबंधित न हो, यह नियमावली ऐसे स्थायी सरकारी सेवकों पर 
लागू होंगी, जिन्होंने सेवा में जिसका वह हो, स्थायीकरण किये जाने के पश्चात्‌ कम से कम पाँच वर्ष की सेवा 
पूरी कर ली हो और जो अखिल भारतीय सेवाओं से भिन्न उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के किसी सरकारी 
विभाग में किसी पद पर नियुक्त हो, किन्तु यह नियमावली सरकारी सेवकों की निम्नलिखित विभागों की ऐसी 
श्रेणी पर, जैसा कोष्ठक मे प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित है, लागू नहीं होगी-- 

(क) चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा कर्मचारी, पैरा-मेडिकल कर्मचारी और 
तकनीकी कर्मचारी)। > 

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, पैरा-मेडिकल कर्मचारी और 
तकनीकी कर्मचारी)। ' 

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी और प्रयोगशाला कर्मचारी)। 

(घ) अ शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, खेल कर्मचारी एवं प्रयोगशाला 
कर्मचारी)। 

(ड) बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी)। 

(च) गुह (पुलिस) विभाग (अलिपिकीय वर्गीय श्रेणी)। 

(8) परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक। 

(ज) a met सेवक जो निलम्बित हों या जिनके विरुद्ध अभियोजन ur विभागीय. कार्यवाही 

त हो। 

5. रोजगार अवकाश की शर्ते-(1)सरकारी सेवकों को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि और अधिकतम 
पांच वर्ष की अवधि का रोजगार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसे सरकारी सेवकों को किसी भी 
दशा में तीन वर्ष पूरा करने के पूर्व रोजगार अवकाश से सरकारी सेवा में कार्य पर वापस आने की अनुमति 
प्रदान नहीं की जाएगी। 

(2) समूह “क' और समूह “ख' के पदों के सरकारी सेवकों की दशा में राज्य सरकार और समूह “ग' 
और समूह “घ” के पदों के सरकारी सेवकों की दशा में विभागध्यक्ष रोजगार अवकाश स्वीकृत/ अस्वीकृत 
करने के लिए सशक्तत होंगे। . s 

(3) रोजगार अवकाश के दौरान -सरकारी सेवक भारत या विदेश में कोई अन्य सेवा या स्वरोजगार 
करने को स्वतंत्र होगा। रोजगार अवकाश पूरा होने पर और सरकारी सेवा में अपने पद पर पुनः कार्यभार 
ग्रहण करने पर उसके द्वारा रोजगार अवकाश अवधि में किये गये कार्य और रोजगार का एक संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। 
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(4) रोजगार अवकाश चाहने वाला सरकारी सेवक राज्य सरकार के अन्य विभाग या राज्य सरकार के 
स्वामित्व में नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी निगम, मण्डल, कम्पनी या स्वायत्तशासी संस्था, स्थानीय 
प्राधिकरण, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय निकाय समिति आदि में नियुक्ति के लिये पात्र न होगा। ऊपर उल्लिखित 
कार्यालयों और संस्थाओं में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करने के लिए पात्र न होगा। 

(5) रोजगार अवकाश के दौरान सम्बन्धित सरकारी सेवक अपने मूल वेतन की धनराशि और उस पर 
भत्तो (महँगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता आदि) जो उसे ऐसे अवकाश पर जाने के 
तत्काल पूर्व अनुमन्य थे, के पचास प्रतिशत धनराशि पाने का हकदार होगा। सामान्य भविष्य निधि, सामूहिक 
बीमा योजना, मकान किराया और आयकर आदि की कटौती सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन में 
नियमानुसार की जायेगी। रोजगार अवकाश की अवधि में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में वह 
नियमानुसार परिवार कल्याण योजना या सामूहिक वीमा योजना से सम्बन्धित प्रवृत्त नियमों के अधीन 
उपबन्धित लाभ पाने का हकदार होगा। 

(6) सरकारी सेवक को अपने रोजगार अवकाश की अवधि में पूर्व आबंटित सरकारी आवासिक आवास 
बनाये रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए उससे प्रथम तीन माह के लिए मकान किराया 
और उसके पश्चात्‌ बाजार दर पर किराये का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी। 

(7) सरकारी सेवक, रोजगार अवकाश की अवधि में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के लिए 
पात्र न होगा। 

- (8) रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता न होगी 
और ऐसी अवधि किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता के लिए भी संगणित नहीं की जायेगी। 

(9) रोजगार अवकाश की अवधि, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ संगणित नहीं की जायेगी। 

(10) रोजगार अवकाश के दौरान सम्बन्धित सरकारी सेवक की ज्येष्ठता प्रभावित न होगी किन्तु वह 
पदोन्नति का हकदार न होगा। यदि उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति किया जा चुका है तो उसके रोजगार 
अवकाश से वापस लोटने पर उसको काल्पनिक पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है। 

(11) रोजगार अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की संगणना के प्रयोजनार्थ नहीं 
गिना जायेगा। 

(12) ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने एक निश्चित अवधि के लिए अपनी सेवायें प्रदान करने के लिए 
सरकार के साथ कोई बन्ध पत्र निष्पादित किया हैं, तो किसी नियत अवधिके समापन के पूर्व वे रोजगार 
अवकाश के लिए पात्र न होंगे। 

(13) सरकारी सेवकों को उनके रोजगार अवकाश पर जाने के पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण या वाहन क्रय 
इत्यादि के प्रयोजनार्थ ऋणों की वसूली रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान नियमानुसार जारी रहेगी। 

(14) सरकारी सेवक के किसी प्रकार के निजी व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होने के सम्बन्ध में 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के उपबन्ध रोजगार 
अवकाशकी अवधि के दौरान शिथिल बने रहेंगे। उक्त नियमावली के अन्य उपबन्ध प्रवत्त होंगे। 

(15) रोजगार अवकाश पर आने के पूर्व सरकारी सेवक द्वारा पारित पद रिक्‍त रखा जायेगा और किसी 
भी रीति में उसे भरा नहीं जायेगा। किसी सरकारी सेवक को रोजगार अवकाश स्वीकृत करने के लिए सशक्त 
प्राधिकारी रोजगार अवकाश की अवघि के दौरान उसका वेतन आहरित करने के लिए सक्षम होगा। 

(16) कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2000 के उपबन्धों के अनुसरण में रोजगार अवकाश की अवधि के 
दौरान किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है। कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है और जिसने 
पेंशन के प्रयोजनार्थ अईकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली है रोजगार अवकाश की अवधि के 


दौरान किसी भी समय सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है जिसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 


सम्बन्धी सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार विचार किया जायेगा। 
(17) यदि पाँच वर्षो की अवधि के पश्चात्‌ कोई सरकारी सेवक सरकारी सेवा में वापस नहीं लोटता हे 


— 
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(क) यदि उसने पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की. अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली है तो यह समझा 
i जायेगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली है। s 
(@) यदि उसके द्वारा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा के अपेक्षित समयावधि पूर्ण नहीं की गई है तो यह 
समझा जायेगा कि उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया 
आज्ञा से, 
राजेन्द्र भौनवाल 
प्रमुख सचिव। ` | 


1[उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 
सं 3072/1-7/2004-94-95 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिकमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
संग्रह अनुसेवक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 
भाग एक 
सामान्य 
1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली 
2004 कही जायगी। 
2 सेवा की प्रासिथिति-उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह घ के पद 
समाविष्ट हैं। 
3 परिभाषायें-जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो इस नियमावली H— 
(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तरं प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित. जनजातियों और 
अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है। 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी जिले के उपखण्ड अधिकारी/ उप-जिलाधिकारी से है-- 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का \ 
नागरिक हो या समझा जाये 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 
(ड) “सरकार” का तात्पर्य उक्तर प्रदेश सरकार की राज्य सरकार से है; 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े ant” का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय समय 
पर. यथासंसोधित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है; 
(s) “छटनी किया गया कर्मचारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है : 

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थाई या 
स्थानपन्न रूप से कुल एक वर्ष की न्युनतम अवधि के लिए जिसमें से कम से कम 3 मास 
की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए नियोजित था 

(दो) जिसे अधिष्ठान ने कभी या किसी परिसमापन किये जाने के कारण सेवा सें अभिमुक्त किया 
गया हो या किया जा सकता हो; और 

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जारी 
किया गया हो किन्तु उसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं हैं। 


1. अधिसूचना संश 3072/1-7/2004-94-95 दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 जो उ.प्र. सरकारी गजट भाग-1(क), दिनांक 29 जनवरी, 
2005 को प्रकाशित हुआ। 
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(ञ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा से है 
(ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथासमय विहित प्रकिया के अनुसार 
की गई हो; ः 
(ठ) “भती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाये। 
(2) जब तक कि उपनियम (1) क॑ अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य 
संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैः 


पदों की संख्या 
पद का नाम स्थायी अस्थायी योग 
1 2 3 4 
संग्रह-अनुसेवक 9436 26 9462 


परन्तु : 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्‍त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या 

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 
समझें। 

भाग तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी-- 
(एक) पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, 

(दो) पचास प्रतिशत पद ऐसे सामयिक संग्रह अनुसेवकों में से जिन्होंने कम से कम चार फसलों 
तक संतोषजनक कार्य किया हो और जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें 
चयन किया जाये 45 वर्ष से अधिक न हो, चयन समिति के माध्यम से भरे जायेंगे, 

परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो खण्ड (एक) के अधीन शेष रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा 
भरी जायेंगी। 

स्पष्टीकरण--संतोषजनक कार्य का तात्पर्य होगा शुरू से अन्त तक अच्छे आचरण को सम्मिलित करते 
हुए अन्तिम चार फसलों के दौरान सरकार द्वारा नियत विहित स्तर के अनुसार कम से कम सत्तर प्रतिशत 
वसूली में पूर्ण सहयोग प्रदान करना। 

6. आरक्षण--अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शीररिक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार क्रिया जायेगा। 

भाग चार 
; Hea 
7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी: 


(क) भारत का नागरिक हो, या 
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(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपव्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रत्रजन किया हो, 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि पत्र में सरकार द्वारा 
पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, 
अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले: 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा से 
इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर लें। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। 

8. अर्हताएँ--(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी 
संस्था से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 

(2) सेवा में किसी पर पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता 
हो। परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी। 

(3) अन्य बातों के समान होने पर सेवा में सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो। 

9. आयु--सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के 
लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से 
अधिक आयु प्राप्त न की हो, 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अभिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। š 

10. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना 
समाधान कर ले, | 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति 
भी पात्र नहीं होंगे। ; 

11. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है कि यदि उसका यह समाधान 
हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

12. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक 

कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी 
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को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन 
बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 

भाग पाँव 
भर्ती की प्रक्रिया 

13. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों 
के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से 
अधिसूचित की जायेगी-- 

(एक) व्यापक परिपालन रखने वाले दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके, 
(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके; और 
(तीन) सेवायोजन कार्यालय की रिक्तियाँ अधिसूचित करके। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के 
समक्ष रखे जायेंगे। - 

14. भर्ती की प्रक्रिया--(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा 

जिसमें निम्नलिखित होंगे: 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी। ; अध्यक्ष 
(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का 
न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो से 
भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। सदस्य 
(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गो का न.हो तो नियुक्ति । 
प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया 
जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। सदस्य 
परन्तु यदि ऐसा उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के 
अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और उपयुक्त अधिकारी को 
अनुपलब्धता के कारण ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसा अधिकारी मण्डल आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया 
जायेगा। 

(2) चयन की प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के 
उपबन्धों के अनुसार होगी। 

15. प्राथमिक संग्रह अनुसेवकों की चयन प्रक्रिया-नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे सामयिक संग्रह 
अनुसेवकों की, जो चयन के लिए पात्र हो, नियम-5 के खण्ड (दो) के अधीन एक सूची तैयार करेगा और 
उसे नियम-14 के उपनियम (1) के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन 
समिति नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का 
सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनमें से संतोषजनक कार्य के 
अनुसार जिले में सामयिक संग्रह अनुसेवक के रूप में उनकी सेवा का कुल अवधि के आधार पर अपेक्षित 
संख्या में चयन करेगा। चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। चयन सूची की दो प्रतियाँ तैयार की जायेगी। एक प्रति चयन 


— 
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dd के अध्यक्ष के कार्यालय में रहेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित उप कलेक्टर नियुक्ति प्राधिकारी को भेज 
| 

16. चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ नियम-14 और 15 दोनों के अधीन की जाये 
तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर 
रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम नियम-14 के अधीन नियुक्त व्यक्ति का होगा। 


भाग छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

17. नियुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, 
नियम 14, 15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ नियम 14 और 15 दोनों के अधीन की जानी हो, तो 
नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन कर लिया जाये और नियम 
16 के अनुसार एक संयुक्‍त सूची तैयार न कर ली जाये। 

(3) यदि किसी एक चयन के सम्वन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसा यथास्थिति नियम 14 या 15 के अधीन चयन में अवधारित की जाये। यदि नियुक्तियाँ नियम 14 और 
15 दोनों के अधीन की जाये तो नामों को नियम 16 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा। 

18. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मोलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 
एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर vem जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि वढ़ायी जाये। 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी m 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति में अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता हे और यदि उसका किसी पद 
पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती d 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें 
समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। र 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न 
या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने 
की अनुमति दे सकता है। 

19. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवन्धो के अधीन रहते zu, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गये परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा 
यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोपजनक वताया जायें, और; 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये/और; 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

20. ज्येष्ठता-संग्रह अनुसेवक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय 
पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 
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भाग सात 
वेतन इत्यादि 

21. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमांवली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है-- 

पद का नाम : वेतनमान 
संग्रह अनुसेवक 2550-55-2660-60-3200 रुपये 

22. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन 
वृद्धि तभी दी जायेगी जव उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि उसे 
तभी दी जायेगी जव उसे स्थायी कर दिया गया हो। 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल. रूल्स द्वारा विनियमित होगा। 7 

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागु सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग आठ 
अन्य उपवन्ध 

23. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौलिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपना अभ्यर्थित के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए 
अनर्ह कर देगा। 

24. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमो और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

25. सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी वात के होते हुए भी आदेश द्वारा 
उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिधिल कर सकता है। 

26. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किया जाना अपेक्षित हो। 
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उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन्‌ 1901) की धारा 234 
की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में पूर्व में बनाये 
गये नियमों और दिये गये आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के किसानों/भू-स्वामियों को 
अधिकारों के कम्प्यूटरीकृत अभिलेख के निर्गमन को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली 
बनाते है-- 


1. अधिसूचना संख्या 1769/1-4-05-134वी-4-2002 लखनऊ, 14 जुलाई, 2005, जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट भाग-4 खण्ड 
(क) दिनांक 14 जुलाई, 2005 को प्रकाशित हुआ (14-7-2005 से प्रभावी)। 
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1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख 
(कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 कही जायेंगी। 
. (2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहाँ उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई. भी 
सहायक नियम लागू हैं। 
io (3) यह किसी जिले में उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्तत 
l 


2. परिभाषाऐं--जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-- 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 से है, 

(ख) “कम्प्यूटरीकृत खतौनी” का तात्पर्य उस खतौनी से है, जो तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटर 

` के माध्यम से तैयार की गयी हो और रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित हो, 

(ग) “हितबद्ध व्यक्ति’ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका नाम खतौनी में दर्ज किया गया हो, 

(घ) “नियमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 

2005 से है। 
![(s) “इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर का तात्पर्य”, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की 
उपधारा (1) के खण्ड (टी ए) में परिभाषित किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के प्रमाणीकरण से है। 
3. जिलाधिकारी द्वारा अधिकारों के अभिलेख का रखा जाना--(1) जिलाधिकारी अधिनियम की 
धारा 32 और 33 के अधीन कम्प्यूटर की सहायता से अधिकारों का अभिलेख (खतौनी) रखेगा और उसे 
अद्यतन बनायेगा। 

(2) राजस्व परिषद्‌ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारों के अभिलेखों के उचित रख-रखाव और उसे 
अद्यतन बनाए रखने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर साफटवेयर प्रोग्राम तैयार करेगा। 

(3) प्रत्येक गॉव के लिये कम्प्यूटरीकृत खतौनी की दो प्रतियां भूमि अभिलेख संग्रह के पैरा क-121 में 
उल्लिखित प्रपत्र पी.एन-11 में तैयार की जाएगी। रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित एक प्रति 
संबंधित लेखपाल को दी जाएगी। एक द्वितीय प्रमाणित प्रति तहसील अभिलेखागार में परिरक्षित की जाएगी। 
ऐसे कछारी गांवों में जहां कछारी भाग को बन्दोबस्त में पृथक किया गया है, वहाँ ऐसे कछारी भाग के लिए 
एक पृथक खतौनी तैयार की जाएगी। 

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार की गयी कम्प्यूटरीकृत खतौनी लेखपाल द्वारा छः वर्ष तक रखी | 
जायेगी। तत्पश्चात्‌ लेखपाल उसे अभिलेखागार को पारेषित करेगा और नई प्रमाणित एवं अद्यतन 
कम्प्यूटरीकृत खतौनी प्राप्त करेगा। 

(5) रजिस्ट्रार कानूनगो चकवंदी कार्यवाही का अभिलेख संक्रिया के प्रश्चात “जिल्द बन्दोबस्त” प्राप्त 
करके ऊपर निर्दिष्ट उपनियम (3) के अधीन ग्राम की कम्प्यूटरीकृत खतौनी तैयार करेगा। 

(6) कम्प्यूटरीकृत खतौनी के अद्यतन अभिलेखों को एक बार लिखी जाने वाली cue डिस्क पर 
प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस को उतारा जाएगा और ऐसी प्रति हो तहसील अभिलेखागार के दो 
कुंजियों .वाले ताले (डबल लाक) में रखा जाएगा। डबल लाक का संचालन तहसीलदार और रजिस्ट्रार 
कानूनगों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह को तैयार की गयी कम्पैक्ट डिस्क 
की एक प्रति अभिलेख के लिए जिला अभिलेखागार में भी भेजी जाएगी। 

4. अधिकारों के अभिलेखों का अद्यतनीकरण--(1) भू-अभिलेख नियम संग्रह के प्रस्तर क-155-क 
में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर कम्प्यूटर में नामान्तरण (दाखिल-खारिज) d 
संबंधित प्रविष्टियाँ रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा या उसे समकक्ष अभिलेख संवर्ग के ऐसे राजस्व कार्मिक द्वारा 
अविलम्ब की जाएगी जिसे परगना मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया गया हो। 


1. नियम 2 उपनियम (ङ) अधिसूचना संख्या 72/1-4-11-13441-4-2-2002 दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा बढ़ाया गया जो उ.प्र. 
असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 12 जनवरी, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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(2) रजिस्ट्रार कानूनगो प्रतिदित कम्प्यूटर कक्ष बन्द होने के पूर्व कम्प्यूटर. में की गयी प्रविष्टियों की 
शुद्धता को प्रमाणित करके उसे कम्प्यूटर में लाक कर देगा। उसके पश्चात्‌ किसी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायेगा। à 

(3) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित प्रत्येक दाखिल-खारिज आदेश की दो प्रतियाँ प्रत्येक दिन क्रमानुसार 
मुद्रित की जाएगी। रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित ऐसी एक प्रति तहसील अभिलेखागार 
में परिरक्षित की जाएगी और दूसरी हस्ताक्षरित प्रति संबंधित लेखपाल को उपलब्ध करायी जाएगी। 

(4) लेखपाल इस दाखिल-खारिज पर्ची के बायें भाग को खतौनी में सुसंगत खाता के पार्श्च पृष्ठ पर 
चस्या या नत्थी करेगा और खाता के सामने सन्दर्भ संख्या अंकित करेगा। 

5. अधिकारों के अभिलेख की विधिमान्यता--(1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से 
खतौनी का केवल कमप्प्यूटरीकृत उद्धरण जारी किया जायेगा। 

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी उद्धरण की विधिक मान्यता होगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए 
अधिकारों के अभिलेख की सत्यापित प्रति के रूप में स्वीकार किया जायेगा। 

6. अधिकारों के अभिलेख की निरीक्षण और उद्धरण--(1) लेखपाल अपनी उपस्थिति में हितबद्ध 
व्यक्ति को कम्प्यूटरीकृत खतौनी कां निःशुल्क निरीक्षण करने की अनुमति देगा। वह ऐसे निरीक्षण के बारे में 
अपनी दैनन्दिनी में उल्लेख करेगा। | 

(2) प्रत्येक लेखपाल किसी आवेदक को बन्दोवस्त, चकबंदी, खतौनी और «esr संबंधी अभिलेखों 
को छोड़कर, अभिलेखों का प्रमाणित उद्धरण जारी करेगा और नीचे उल्लिखित प्रति उद्धरण के लिए कागज 
के मूल्य को (सम्मिलित करते हुए) 5 रुपये की रकम प्रभारित करेगा-- 

(क) एक खाता खेवट 

(ख) एक खतौनी खाता, जिसमें, यथास्थिति, एक या सभी गाटे सम्मिलित हो सकते हों, सकते हैं, से 

संबंधित खसरा के उद्धरण, 

1 (3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार जमा करके 
कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर 
काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम .और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। किसी आवेदक द्वारा 
इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत खतौनी का इलेक्ट्रानिकली 
हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा 
प्रदाता का प्रभार लिया जायेगा। 

(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जाएगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और 
उपनियम (3) के अंधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खातें में जमा की जाएगी। इस धनराशि का व्यय 
राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर के रख-रखाव और अद्यतनीकरण पर किया जायेगा। 

(S) ऐसे काश्तकार जो तहसील नहीं आ सकते, अपने जोत का विवरण देते हुए आवश्यक शुल्क के 
साथ अपना आवेदन लेखपाल को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले दिन जब लेखपाल शासकीय कार्य हेतु तहसील 
आयेगा, तो वह शुल्क को जमा करेगा और अपेक्षित उद्धरण प्राप्त कर लेगा। काश्तकार को अपेक्षित उद्धरण 
यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। लेखपाल अपनी दैनन्दिनी में ऐसे काश्तकार का नाम, जमा की गयी : 
धनराशि, दिनांक और जोत संख्या की प्रवृष्टि करेगा और काश्तकार को उद्धरण प्रदान करते समय इस 
Wate के सम्मुख काश्तकार का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। 

(6) लेखपाल आवश्यक शुल्क प्राप्त करने के दिनांक से 15 दिन के भीतर काश्तकार को कम्प्यूटरीकूत 
खतौनी का उद्धरण उपलब्ध कराएगा। 

7. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ प्रभाव-इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर 
भू-अभिलेख नियम संग्रह के सभी ऐसे नियम जो इस नियमावली से असंगत हैं, निष्प्रभावी हो जाएंगे। 


1. नियम 6 उपनियम (3) अधिसूचना संख्या 72/1-4-11-134बी-4-2-2002 दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित जो उ.प्र, 
असाधारण गजट भाग 4 खण्ड (क) दिनांक 12 जनवरी, 2011 को प्रकाशित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CS ll e E MÀ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
640 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


[उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्य हास आरक्षित निधि नियमावली, 2005 

सं 457/23-9-05-20 ए.सी./04-भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति 
का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कार्य निष्पादन हेतु मशीनों और 
उपस्करों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिये प्राप्त राज्य की समेकित निधि से धनराशि के नियत 
प्रतिशत को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक निर्माण विभाग) मूल्य हास 
आरक्षित निधि नियमावली, 2005 कही जाएगी। 

(2) यह इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. परिभाषाएँ--जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली H— 

(क) “मशीनों अथवा उपस्करो” का तात्पर्य कार्य के निष्पादन के लिए प्रयुक्त मशीनों और उपस्करों से है; 

(ख) “निधि” का तात्पर्य नियम-3 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्य हास 

आरक्षित निधि से है 

(ग) “समिति” का तात्पर्य निमय-6 के अधीन गठित मूल्य हास आरक्षित निधि समिति से है। 

3. निधि का सृजन--एक निधि का सृजन किया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्य 
हास निधि के रूप में जाना जाएगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी-- 

(क) राज्य के समेकित निधि से धनराशि का नियत प्रतिशत। 

(ख) कार्य के निष्पादन और उसके अनुरक्षण के लिए प्राप्त कोई अन्य धनराशि का नियत प्रतिशत। 

2[4. निधि का उपयोग-निधि की धनराशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा: 

(क) निष्प्रयोज्य मशीनों अथवा उपस्करों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए मशीनों अथवा 

उपस्करों का क्रय। 

(ख) मशीनों अथवा उपस्करां की विशेष मरम्मत। 

(ग) उच्च तकनीकी मशीनो/उपस्करों का क्रय। 

5. निधि का प्रशासनिक विभाग--उत्तर प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग उक्त निधि का 
प्रशासनिक विभाग होगा। | 

6. निधि की अभिरक्षा तथा संचालन हेतु समिति का गठन-निधि की अभिरक्षा तथा संचालन हेतु 
एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे मूल्य हास आरक्षित निधि समिति कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित 
सदस्य होंगे: 


(क) प्रमुख सचिव, लोळ निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष 
(ख) सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार उपाध्यक्ष 
(ग) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सदस्य 
(घ) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सदस्य 
(ङ) मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सदस्य-सचिव 


7. बैठक--(1) समिति की वैठक कैलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार होगी। 

(2) अध्यक्ष, किसी भी समय समिति की अत्यावश्यक वैठक बुला सकता है। 

(3) सदस्य-सचिव बैठक की कार्यसूची समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा बैठक का कार्यृत्त तैयार 
करने के लिए उत्तरदायी होगा।. 

8. गणपूर्ति--समिति की गणपूर्ति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सहित चार सदस्यों से होगी। 
- 9. निधि से धनराशि की स्वीकृति-सदस्य सचिव, समिति को विभिन्न मदों का विस्तृत प्रस्ताव अनुमोददार्थ 
प्रस्तुत करेगा। समिति प्रस्तावों पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त निधि से धनराशि की स्वीकृति प्रदान करेगी। 


1. अधिसूचना सं. 457/23-9-05-20 एनसीः/04, दिनांक 17 मार्च, 2005 जो कि उ.प्र. सरकारी गजट दिनांक 19 मार्च, 2005 को 
प्रकाशित हुआ। E TM NS TIN 
2. नियम (4) अधिसूचना संख्या 3246/23-9-2007-20 एनसी-2004 दिनांक 11 , 2007 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ.प्र, सरकारी 
गजट S 1 खण्ड HO} दिनांक 5 जनवरी, 2008 को प्रकाशित हुआ (11 दिसम्बर, 2007 से प्रभारी)। 
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तत्पश्चात्‌ प्रशासनिक विभाग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अधीन 
औपचारिकताएँ सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि अवमुक्त करेगा। 

10. लेखा एवं वित्तीय प्रक्रिया-(क) राज्य की समेकित निधि से मूल्य हास निधि को अंतरित किए 
जाने वाले लेखे के लिए बजट प्रावधान, अनुदान संख्या 58 के अधीन लेखा शीर्ष “3054 सड़क तथा 
सेतु-आयोजनेतर-80 सामान्य-797-आरक्षित निधि को अंतरण-03 मूल्य हास आरक्षित निधि (लोक निर्माण) 
को अंतरण-35-अंतर्लखा अंतरण” में किया जाएगा। 

(ख) निधि से स्वीकृति/व्यय के लिए प्रावधान, सुसंगत लेखा शीर्ष के अधीन अनुदान संख्या 58 में 
किया जाएगा। अनुदान में व्यय के लिए उपवंधित धनराशि के समतुल्य धनराशि को उसी लेखा शीर्ष के 
अधीन अनुदान के भाग-चार में “वसूली” के रूप में दर्शाया जाएगा। 

(ग) व्यय एवं वसूली का प्रावधान सुसंगत अनुदान के भाग-3 एवं भाग-4 में लेखा लघु शीर्ष 052 के 
अन्तर्गत किया जाएगा। प्रस्तावित व्यय के वरावर धनराशि को लोक लेखा के अधीन लेखाशीर्ष “8226 मूल्य 
हास/नवीनीकरण आरक्षित निधि-102 सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य हास आरक्षित निधि-02-मूल्य 
हास आरक्षित निधि (लोक निर्माण)-01 राजस्व लेखों से अंतरण” के अन्तर्गत संवितरण पक्ष में दशायी 
जाएगी। 

11. निधि का अनुरक्षण--(क)निधि से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण लोक निर्माण विभाग द्वारा 
पृथक रूप से रखा जाएगा और प्रमुख अभियन्ता द्वारा समय-समय पर सरकार को सूचित किया जाएगा। वर्ष 
अन्त में, मूल्य हास निधि को अतिशेष का सत्यापन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। 

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्राप्तियाँ/संवितरणों की लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट लोक लेखे के प्रमुख 
शीर्ष-8226 के अंतर्गत की जाएगी। निधि का अवशेष धनराशि की संगणना ऐसी प्रविष्टियां के आधार पर 
की जाएगी। 

वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति, “निधि” के लिए गठित प्रबन्ध समिति द्वारा केवल अनुमोदित प्रयोजनों 
के लिए जारी की जाएगी और विभाग/खण्ड द्वारा ऐसे आधार पर व्यय किया जाएगा। मुख्य अभियन्ता, लोक 
निर्माण विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएं 
जिसके लिए बह स्वीकृत किया गया है। 

12. संशोधन--नियमावली में संशोधन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की सहमति से किया 
जाएगा। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा लेखा प्रक्रिया के संबंध में किया गया कोई 
सुझाव या की गई संस्तुति को नियमावली में समाविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा। 

आज्ञा से, 
सतीश कुमार अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 


[उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह ^u") सेवा विनियमावली, 2005 
d. 282/59-1-2005-16(खा)/91-उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर 
प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1960) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पाठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तर 
प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह “घ”) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं : 
भाग एक 
सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह 
“घ”) सेवा विनियमावली, 2005 कही जाएगी। 


1. अधिसूचना संश 282/59-1-2005-16(खा)/91, दिनांक 23 मार्च, 2005 जो उ.प्र. सरकारी गजट दिनांक 28 मई, 2005, को 
प्रकाशित हुआ। 
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(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह “घ”) सेवा में समूह “घ” के 

पद समाविष्ट हैं। 

3. परिभाषार्ये--(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली H— 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 से है; 

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है; 

(ग) “बोर्ड” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग 
बोर्ड से है; 

(घ) “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” का तात्पर्य बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है; 

(ड) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाए; 

(च) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है; 

(छ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(ज) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस विनियमावली या इस विनियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 

(झ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड (समूह “घ”) सेवा से है; 

(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमों के अनुसार चयन के 
पश्चात्‌ की गयी हो; ; 

(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस विनियमावली में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में 

परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिये गये हैं। 
भाग दो 
संवर्ग 

4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 

होगी जितनी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।- 

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उसमें उप विनियम 

(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट के स्तम्भ-2 में दी गयी है : 
परन्तु यह कि-- 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या बोर्ड उसे आस्थगित 
रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या 
(दो) वोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन 
कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे। 
भाग तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के स्तम्भ-6 में उल्लिखित 

स्त्रोतों से की जाएगी। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के लिए 

आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 
भाग चार 
अर्हता 
7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 
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(क) भारत का नागरिक हो; या 

(ख) तिव्वती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो; या 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रत्रजन किया होः 

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। 

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थि को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त 
पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। 

8. शैक्षिक अर्हतायें-सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट के स्तम्भ-4 में 
प्रत्येक पद के सामने इंगित न्यूनतम अर्हतायें होनी चाहिए। 

9. अधिमानी अर्हतायें-एऐसे अभ्यर्थी को जिसने : 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या 
(दो) अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग या आयोग या खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग या 
खादी तथा ग्राम उद्योग वोर्ड की प्रमाणित संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो; 

अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जाएगा। 1 

10. आयु--सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर 
वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को ore वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 
बत्तीस वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो; 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
बोर्ड में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान 
कर लेंगे। 

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी 
पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 

` जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो; 

परन्तु यह कि बोर्ड, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, 
किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन में छूट दे सकता हो। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


( 


क | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
644 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जव तक 
कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी. ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी 
को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से ud उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जिले 
के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। 

भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के 
लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्त नियमों और 
शासक के आदेशों के अनुसार इसकी सूचना सेवायोजन कार्यालयों को देगा और कम से कम दो प्रमुख 
समाचार-पत्रों में इसे विज्ञापित भी करायेगा। 

15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया-(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति होगी, जिसमें 
निम्नलिखित होंगे 

(एक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त मुख्य 


कार्यपालक अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो अध्यक्ष 
(दो) अधिष्ठान का प्रभारी सदस्य 
(तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी सदस्य 

(चार) अनुसूचित जाति या जनजाति का एक अधिकारी जिसे मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो सदस्य 

(पाच) पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 
नाम निर्दिष्ट किया गया हो सदस्य 

(छः) अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी जिसे मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो सदस्य 


(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की जाँच करेगी और विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियां के अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताओं 
को पूरा करते हों। 

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जेसा कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में 
प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान 
अंक प्राप्त करे तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए योग्यता क्रम 
में उनके नाम रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी (किन्तु 25 प्रतिशत से 
अधिक न होगी) चयन समिति सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम 
से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे-- 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त मुख्य 


कार्यपालक अधिकारी की श्रेणी में निम्न न हो अध्यक्ष 
(दो) संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो अधिष्ठान का प्रभारी हो सदस्य 
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी जो उप } 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो सदस्य 
(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या जनजाति का 
एक अधिकारी ' सदस्य 
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परन्तु यह कि यदि चयन समिति में कोई पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य " हो dr पिछड़े वर्ग के एक 
अधिकारी. को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया 
जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक 
निर्माण आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार 
करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनके सम्बन्ध में अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे 
जाएँ, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) विभागीय पदोन्नति समिति उप विनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के 
मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का. साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) विभागीय पदोन्नति समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में, जैसी उस संवर्ग में 
हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित 
करेगी। 

17. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा 
की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम . 
सुसंगत सूची से इस रूप से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत वना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति 
दारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। 


भाग छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

18. नियुक्ति-(1) नियुक्ति प्राधिकारी विद्यमान रिक्तियों के प्रति और मौलिक रिक्तियां होने पर 
अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में, जिसमें उनके नाम विनियम 15 तथा 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में 
हो, जो तैयार होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, लेकर नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित योग्यता 
क्रम में किया जाएगा। 

19. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष 
के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता हे, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी गयी हो; 
ma आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष 
से अधिक नहीं बढ़ायी mui 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या अन्त में किसी भी समय 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधोन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) कोइ परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उप विनियम (3) के अधीन समाप्त की जाती है, किसी 
प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापत्र या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

20. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के 
अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, ufa— 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो; 

(ख). उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो; और 
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(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त gI 
21. ज्येष्ठता--(1) एतद्पश्चात्‌ zur उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति की सेवा के संवर्ग में ज्येष्ठता 
मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायें तो उस 
क्रम में जिसमें उसके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गयें हो, अवधारित की जाएगी : 
परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक 
विनिर्दिष्ट किया जाए, तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा, और अन्य 
मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा : ४ 
परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जायें, 
तो ज्येष्ठता वही होगी, जा विनियम 18 के उप विनियम (2) के अधीन जारी किए गये नियुक्ति के संयुक्‍त 
आदेश में उल्लिखित हो।. 
. (2) किसी एक चयन के परिणाम प्रर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, 
_ जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी होः 
परन्तु यह कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद 
का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के विना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारण 
की युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम erm 
(3) किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता 
वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे Ge पदोन्नत किया गया था। 
भाग सात 
| क वेतन इत्यादि 
22. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापत्र रूप से या 
अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के 
पूर्वानुमोदन से समय-समय पर अवधारित किया जाए। 
(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में प्रत्येक पद के 
सम्मुख अंकित किये गये हैं। 
` 23. परिवीक्षा अवधि में वेतन-(1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से बोर्ड की 
स्थायी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा 
पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन बृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जाएगी, जव उसने 
परिवीक्षाअवधि पुरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः 
परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य या आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार 
बढ़ायी गयी अवधि की गणना, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, वेतन वृद्धि के लिए नहीं 
की जाएगी। 
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से बोर्ड के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन 
बोर्ड के सुसंगत आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा। 
परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य या आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार 
बढ़ायी गयी अवधि की गणना, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, वेतन वृद्धि के लिए नहीं 
की जाएगी। 
(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से बोर्ड की स्थायी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 
24. दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड--(1) किसी व्यक्ति का : 
(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने या एकल दक्षता रोक (जहां केवल एक ही दक्षता रोक हो) पार 
करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण 
संतोषजनक न पाया जाए और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए, और 
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(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तव तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने 
तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका' कार्य और आचरण 
संतोषजनक न पाया जाए और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए। 

|. भाग आठ 
अन्य उपबन्ध 

25. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौलिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपना अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

26. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों से आच्छादित नहीं हैं, सेवा के संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में 
सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

27. सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों 
की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित 
कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू विनियमां में किसी बात के होते हुए भी आयश द्वारा उस 
विनियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामलें में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति दे सकता या उसे 
शिथिल कर सकता है। 

परन्तु जहाँ कोई ऐसा विनियम सरकार के पूर्व स्वीकृति के पश्चात्‌ बनाया गया हो, वहाँ उस विनियम 
की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व सरकार से परामर्श किया जाएगा। 

28. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी वात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के लिए उपवन्ध किया जाना अपेक्षित हो। 


परिशिष्ट 
क्र पद का नाम पदों की संख्या अर्हतायें वेतनमान भर्ती की स्रोत 
e स्थायी अस्थायी योग 
Wr Ss. —. U2SWCEGCH Rx CAT TT 7 TTI TT 
1. जिल्दसाज 7 1 1. जूनियर हाईस्कूल. 2750-70-3800- सीधी भर्ती 


2. किसी संस्था से जिल्दसाज 75-4400 रुपये द्वारा 
के रूप में कार्य करने का : 
प्रमाण-पत्र 

3. जिल्दसाज के रूप में कार्य 
करने का दो वर्ष का 


व्यवहारिक अनुभव 
2. दफ्तरी l - 1 1. जूनियर हाईस्कूल 2610-60-3150 सीधी भर्ती 
2. साइक्लोस्टाइल मशीन - 65-3540 द्वारा 
को चलाने तथा रख-रखाव रुपये 
: का अनुभव 
3. माली 1 - 1 1. पढ़ने और लिखने की 2550-55-2660 सीधी भर्ती 
योग्यता -60-3200 रुपये द्वारा 
2. वागवानी का अनुभव 
4. पैकर 2 - 2 1. पाँचवी कक्षा पास 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
2. पैकिंग का अनुभव 60-3200 रुपये द्वारा 
5. स्वीपर 4 We पाँचवी कक्षा पास 2550-55-2660- सीधी भर्ती 


60-3200 रुपये द्वारा 
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6. क्लीनर 3 - 3 पॉचवी कक्षा पास 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
60-3200 रुपये द्वारा 


[भाग-2 


7. कोषागार . I = 1 पाँचवी कक्षा पास हो तथा 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
मेसेंजर साइकिल चला सकता हो 60-3200 रुपये द्वार 
8. भण्डार परिचर 2 - 2 पाँचवी कक्षा पास हो तथा 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
साइकिल चला सकता हो 60-3200 रुपये द्वार 
9. चपरासी/ . 188 65 253 पाँचवी कक्षा पास हो तथा 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
E साइकिल चला सकता हो 60-3200 रुपये द्वारा 
वाटरमैन 
10. प्रयोगशाला 2 4 6 1. हाईस्कूल 2550-55-2660- -सीधी भर्ती 
2. प्रयोगशाला कार्य का 60-3200 रुपये द्वारा 
अनुभव 
11. विक्रय परिचर/ 11 11 1. हाईस्कूल 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
परिचर - 2. विक्रय कार्य का अनुभव 60-3200 रुपये द्वारा 


— 
D 
— 


पाचवी कक्षा पास हो तथा 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
साइकिल चला सकता हो 60-3200 रुपये द्वारा 
13. खलासी : 2 2 तर्दव 2550-55-2660- सीधी भर्ती 
60-3200 रुपये द्वारा 


12. उत्पादन परिचर 


कम्बल योजना 
1. परिष्करण 8 2 10 |, हाईस्कूल 2750-70-3800- सीधी भर्ती 
2. कम्बल के परिष्करण का 75-4400 रुपये द्वारा 
एक वर्ष का व्याहारिक 
अनुभव 
2. कताई 61 4 65 ।. हाईस्कूल 2750-70-3800- मौलिक रूप 
पर्यवेक्षक/ 2. कताई और बुनाई (ऊन/ 75-4400 रुपये LEN नियुक्त ऐसे 
कताई कम्बल) में एक वर्ष का AS 
संगठनकर्ता व्यवहारिक अनुभव अनुदेशकों में 
से, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष 
के प्रथम 
दिवस को इस 
रूप में दो वर्ष 
की सेवा प्री 
कर ली हो, 
` पदोन्नति द्वारा 
3. बायलर मैन 7 = 7 1. बायलर का प्रमाणपत्र 2750-70-3800- सीधी भर्ती 
2. मशीनों और बायलरों पर 75-4400 रुपये द्वारा 
कार्य करने कादो वर्ष का अनुभव 
4. मैकेनिक फिटर “ - 4 1. हाई स्कूल 2750-70-3800- सीधी भर्ती 
; 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था 75-4400 रुपये द्वारा 
से फिटर एवं इहलेट्रीशयन 
प्रमाण पत्र 
चर्म योजना 
1. fret 1 x 1 1. जूनियर हाईस्कूल . 2750-70-3800- सीधी भर्ती 
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2. बिजली और तेल के 75-4400 रुपये 
इंजनों और उनके सहायक 


qut के फिटिंग और 
अनुरक्षण में अनुभव 
अम्बर योजना 
1. ज्येष्ठ कताई 12 = 12 1. हाईस्कूल 2750-70-3800- मौलिक रूप 
मार्गदर्शन/ 2. खादी तथा ग्रामोद्योग 75-4400 रुपये से नियुक्त 
मास्टर वीवर आयोग अथवा खादी ऐसे कताई . 
तथा ग्रामोद्योग आयोग मार्गदर्शक / 
द्वारा मान्यता प्राप्त सूत्र खरीददार 
संस्था अथवा खादी वोर्ड में से, जिन्होंने 
से अम्वर चरखा कताई/  भर्तीकेवर्ष 
वनाई से प्रशिक्षित के प्रथम 
को इस रूप 
में दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर 
ली हो, 
पदोन्नति द्वारा 
“2. wei a - 4 1. हाईस्कूल 2750-70-3800- मौलिक रूप 
2. वढ़ईगिरी में सरकार 75-4400 रुपये से नियुक्त 
अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग मार्ग em 
आयोग से मान्यता प्राप्त कनिष्ठ कताई 
संस्था से प्रशिक्षित मार्गदर्शक/सत 
3. बढ़इगिरी के कार्य का दो खरीददार 
वर्ष का व्यवहारिक अनुभव से, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष 
के प्रथम 
दिवस को इस 
रूप में तीन 
वर्ष की सेवा 
m कर ली 
"हो, पदोन्नति 
द्वारा 
3. कताई 42 - 42 1. हाईस्कूल ` 2610-60-3150- सीधी भर्ती 
मार्गदर्शक/ 2. सरकार द्वारा खादी 65-3540 रुपये द्वारा 
कनिष्ठ कताई ग्रामोउद्योग आयोग अथवा 
मार्गदर्शकों / खादी वोर्ड से मान्यता प्राप्त 
सूत खरीददार संस्था से (अम्बर रखा और 


न्यू माडल चरखा) में और 
बुनाई में प्रशिक्षण प्राप्त 
गुड़ योजना /ताड़गुड़ योजना 


1. गुड़ 19 - 19 (क) गुड femme के लिए : 2750-70-3800- सीधी भर्ती 
डिमान्स्ट्रेटर . 1. हाईस्कूल 75-4400 रुपये द्वारा 
/ ताड़ रेशा 2. गुड़ और खण्डसारी d» 
उत्पाद विनिर्माण में खादी 
विशेषज्ञ | i _ ग्रामोद्योग आयोग की 
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Bm Eq S. . 6 
SE) SRQPO 0 0 0000 TU ES PING से „६ 
विशेषज्ञ : प्रशिक्षित 
(ख) विशेषज्ञ के लिए : 
1. हाईस्कूल 


2. रस्सी, बान और अन्य 
उत्पादों के निर्माण का दो 
वर्ष का अनुभव 
2. ताड 5 - 5 1. हाईस्केल 2610-60- मौलिक रूप 
उत्पादन 2. खादी ग्रामोउद्योग आयोग 3150-65-3540 से नियुक्त 
डिमास्ट्रेटर ताड़गुड़ के निर्माण में रुपये ताड़ गुड़ 
प्रशिक्षण मार्गदर्शक में 
से जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस 
को इस रूप 
में तीन वर्ष 
की सेवा पूरी 
कर ली हो, 
पदान्नति 
; द्वारा 
3. मास्टर 5 - 3 .1. हाईस्कूल 2610-60-3150- मौलिक रूप 
टेपर 2. खादी तथा ग्रामोद्योग 65-3540 रुपये purse 
आयोग से टेपिंग प्रशिक्षित EU 
से, जिन्होंने 


सेवा पूरी कर 
ली हो, 
de ; पदोन्नति द्वारा 
4. हलवाई 1 - 1 1. हाईस्कूल 2610-60- सीधी भर्ती 
2. TS गुडत्र और शक्कर 3150-65-3540 द्वारा 
की ट्राफी, मिसरी, मिठाई रुपये 
या अन्य ऐसी पदों के 
निर्माण का अनुभव 
5. as गुड़ 20 - 20 1. हाईस्कूल 2550-50-2660- सीधी भर्ती 


मार्गदर्शक 2. खादी तथा ग्रामोउद्योग 60-3200 रुपये द्वारा 
आयोग अथवा खादी 
बोर्ड के मान्यता प्राप्त 


उद्योगों से as पेड़ छेदने 

का अनुभव 
आज्ञा से, 
राम सजन 
उपसचिव। 
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1[उत्तर प्रदेश अम्बेडकर ग्राम विकास सेल समूह “घ” 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 2005 


सं. 319/66-05/13/2002, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके 
और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
अम्बेडकर ग्राम विकास सेल समूह “घ' कर्मचारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते $— 
भाग एक 
सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) नियमावली “उत्तर प्रदेश अम्बेडकर ग्राम विकास सेल समूह “घ' 
कर्मचारी सेवा नियमावली 2005” कही जाएगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश अम्वेडकर ग्राम विकास सेल समूह “घ” कर्मचारी सेवा एक सेवा है 
जिसमें समूह “घ' के पद समाविष्ट हैं। 
3. परिभाषायें--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो इस नियमावली में : 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचति जातियों, अनुसूचित जनजातियों ” 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य निदेशक-कम-विशेष सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, 
उत्तर प्रदेश से है; 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाए; 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 
(S) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 
(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमाब्रली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है 
(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची 
एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है; 
(झ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अम्बेडकर ग्राम विकास सेल समूह “घ' कर्मचारी सेवा से है; 
(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति 
न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार 
द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो 
(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 
होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए 
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य 
संख्या और इसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे परिशिष्ट में दी गयी है 


1. अधिसूचना संश 319/66-05-13/2002 दिनांक 28 अप्रेल, 2005, जो उ.प्र, सरकारी गजट भाग-1(क) दिनांक 28 मई, 2005 
को प्रकाशित हुआ। 
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पद का नाम 


परन्तु : 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हें, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। 

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 

समझे। 
भाग तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी: 

(1) अनुसेवक/चौकीदार-सीधी भती द्वारा। 

(2) फोटोकापियर आपरेटर-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसेवक/चौकीदार में से, जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो फोटोकापियर 
आपरेटर से सम्बन्धित कार्य का अपेक्षित ज्ञान रखता हो, पदोन्नति द्वारा। 

6. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण नीति समय-समय पर यथासंशोधित उतर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भती के समय 
प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 

7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 

(क) भारत का नागरिक हो; या 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवासं के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो; या | 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजित किया होः 

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले, 

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रभाण-पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के आगो सेवा में इस 
शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें मे पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया ger हो, 'किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
` सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके ART प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। 

` 8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में अनुसेवक/चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न 
अर्हताएँ होनी आवश्यके हैं : : : 

(1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से कक्षा आठ का परीक्षा उत्तीर्ण हों; 
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(2) साइकिल चलाने का ज्ञान हो; 

परन्तु यह र्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। 

(3) अन्य वातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामलों में, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष कार्य 
करने का अनुभव रखने वाला अभ्यर्थी को, अधिमान दिया जाएगा! 

9. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ 
विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु 
न प्राप्त की हो; 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसुचित की जाएँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में पर 
अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नेतिक अधमता के किसी अपराध- के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी 
पात्र नहीं होंगे। : 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसका एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक- पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार सिकी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए 
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक 
कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी 
को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंग्टल रूल 10 के अधीन 
बनाने गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 


भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 
13. रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों 
के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ 
निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की जाएगी 
(एक) वृहद परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार पत्र में रिक्तियों को विज्ञापित करके; 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका कर या रेडिया/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचारःपत्र 
के माध्यम से विज्ञापन करके; और 
(तीन) रोजगार कार्यालय की रिक्तियाँ अधिसूचित करके। 
14. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित समूह 
“T कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। 
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15. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--पदोन्नति द्वारा भती समय-समय पर यथासंशोधित समूह “घ' 

कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। 
भाग छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

16. नियुक्ति-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के 
नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, 
नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा 
जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जायें या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाये। 

17. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति को एक वर्ष 
अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये। 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियां के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
गया है या, संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो; तो उसकी सेवायें समाप्त 
.की जा सकती हैं। 

(4) कोइ परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

20. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, 
यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये; 

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त 

हो, और 

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये। 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। - 

19. ज्येष्ठता--किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 
यथासंशाधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी। 

भाग सात 
वेतन इत्यादि 

20. वेतमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 
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(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है : 


क्रम संख्या पद का नाम वेतनमान 
l. फोटोकापियर आपरेटर 2610-60-3150-65-3540 रु0 
2- अनुसेवक/चौकीदार 2550-55-2660-6 0-3200 50 


21. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन. 
वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि तभी 
दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया जाए: 

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर न सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न 
दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा : 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश 
न दें। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 

कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमति होगा। 
भाग आठ 
अन्य उपबन्ध 

22. पक्ष समर्थन-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 


23. अन्य विषयों का विनियमिन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली. 


या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आतें हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में 
सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

24. सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्‍त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में 
अनुचित कठिनाई होती èl, वहाँ वह Se मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा 
उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती 
हे। 

25. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातों पर 
नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 
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1[उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय राजपत्रित सेवा 
नियमावली, 2005 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान 
नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध ud बजट निदेशालय 
राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं- 
t भाग एक 
र सामान्य 
. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय 
राजपत्रित सेवा नियमावली, 2005 कही जाएगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति--(1) उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय सेवा एक राजपत्रित 
सेवा हैं जिसमें समूह 'क' और समूह ‘a’ के पद समाविष्ट है। 
3. परिभाषायें--जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली H— 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
` और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य राज्यपाल से है; 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाए; 
(घ) “आयोग” का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है; 
(ङ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 
(च) “निदेशालय” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय से है; 
(छ) ` “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(ज) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(झ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
(s) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है; 
(ट) “सेवा का तात्पर्य” उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रवन्ध एवं बजट निदेशालय राजपत्रित सेवा से है; 
(ठ) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से. है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की 


गई हो 
(ड) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग दो 
संवर्ग ` 


4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 
होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। 


1. अधिसूचना d. वी-1-914/दस-2005-15/2002, दिनांक 7 अप्रैल, 2005 जो उ.प्र, असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 
7 अप्रैल, 2005 को प्रकाशित हुआ। 
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(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न fea जायें, सेवा की 
सदस्य/संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पंदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है; 


Wed. पद का नाम पदों की संख्या टिप्पणी 
; स्थायी अस्थायी योग 
1 3 edo Lins 4 5 6 
1. निदेशक = — — उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग 


(वजट) का सचिव, उत्तर प्रदेश वित्तीय 
प्रवन्ध एवं बजट निदेशालय का पदेन 
निदेशक होगा। 

अपर निदेशक — — — वजट अधिकारी a संयुक्त सचिव (बजट) 
या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश वित्तीय 
प्रवन्ध एवं बजट निदेशालय का पदेन 
अपर निदेशक होगा। 


N 


3. संयुक्त निदेशक — ॥ l 
4. उप निदेशक 1 1 
5. शोध अधिकारी 4 — 

परन्तु : 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझो। 
भाग तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी: 

(1) निदेशक--वित्त विभाग में सरकार का सचिव, जो बजट प्रभार का कार्य व्यवहृत कर रहे हैं, पदेन 
निदेशक होगा। a 

(2) अपर निदेशक--बजट अधिकारी या संयुक्त सचिव, बजट या विशेष सचिव, बजट उत्तर प्रदेश 
सरकार पदेन अपर निदेशक होगा। 

(3) संयुक्त निदेशक--मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 
को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। 

(4) उप निदेशक--मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। 

(5) शोध अधिकारी--(क)- पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्‍त वरिष्ठ शोध सहायकों में से, 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम 
से, पदोन्नति द्वारा। 

(ख) पचास प्रतिशत, आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण नीति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व -सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय 
प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 

भाग चार 
अर्हताएँ 
7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 
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(क) भारत का नागरिक हो; या 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 
भारत आया हो; या । 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़ीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपव्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रत्रजन किया हो: 

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख). के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। 

परच्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस 
शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। 

8. शैक्षिक अर्हताएँ--सेवा में शोध अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास, भारत 
में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित, अर्थशास्त्र, 
सांख्यिकी, गणित या वाणिज्य में स्नाताकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई 
अर्हता होना आवश्यक है। 

9. अधिमानी अर्हताएँ--अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जाएगा जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय hee कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो; 

9. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग 
द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली 
हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो; 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की. जाए। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना 
समाधान कर लेंगा। i 

टिप्पणी--संघ सरकार या-किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य- सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी 
पात्र नहीं होंगे। - 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 

किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो; 
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परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए 
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक 
कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी 
को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
चिकित्सा परिषद्‌ की परीक्षा उत्तीण कर ले : 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 


भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित: जनजातियों औरअन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से 
भरी जाने वाली रिक्तियों, उनको सूचित की जाएगी। 

15. शोध अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र 
आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। 

(2) आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचति जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में 
अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएँ रखते हों, जैसा वह उचित समझे। 

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त 
अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु 
में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

16. शोध अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--सेवा में 
शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 
समय-समय पर, यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 
1970 के अनुसार की जाएगी। 

17. संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा . 
भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 
1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति 
समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के अनुसार गठित 
चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। 

टिप्पणी--चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामनिर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार 


करेगा और उनकी चरित्र पंजियां और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये 
चयन समिति के समक्ष रखेगा। 


a (3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 
(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठाक्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी 
पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 
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18. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा 
की जाए तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति 
से लेकर रखे जाएँगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। 

भाग E: 
नियुक्ति, आमेलन द्वारा नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

19. नियुक्ति--(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के. ~ 
नाम उसी क्रम से लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूंची में 
आयें हों, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो, तो 
नियमित नियुक्तियाँ तव तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाये और एक 
संयुक्त चयन सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाये। । 

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा. जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाये। 
यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के 
अनुसार रखा जाएगा। 

20. आमेलन द्वारा नियुक्ति-(1) किसी सरकारी विभाग का मौलिक रूप से नियुक्‍त कोई स्थायी 
कर्मचारी, जो-- 

(एक) इस नियमावली द्वारा आच्छादित किसी पदो पर निदेशालय में प्रतिनियुक्ति या सेवा | 
स्थानान्तरण के आधार पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को एक वर्ष से अन्यून 
अवधि से कार्यरत रहा हो, और 

(दो) वह अपने द्वारा धारित पद पर आमेलित किये जाने का इरादा रखता हो, उक्त दिनांक से 
90 दिन. के भीतर, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि वह इस | 
प्रकार आमेलित -किये जाने का इरादा रखता है। 

(2) इस नियमावली के अधीन कोई भर्ती किये जाने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी उन कर्मचारियों के 
मामलों, में, जो ऐसे आमेलन के लिए विकल्प देते हैं, चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य 
अभिलेखों के आधार पर जो उचित समझे जायें, विचार करेगा और कर्मचारियों की निदेशालय में उनकी 
तैनाती के दिनांक के क्रम ममें एक सूची तैयार करेगा, जो उसकी राय में इस प्रकार आमेलित किये जाने के 
लिए उपयुक्त है : 

परन्तु इस नियमावली के अधीन किसी कर्मचारी के आमेलन पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि 
उसका पैतृक विभाग ऐसे आमेलन हेतु अपनी संस्तुति नहीं दे देता। | 

(3) कोई कर्मचारी, जिसे उप नियम (2) के अधीन आमेलन के लिये उपयुक्त पाया जाये, नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा जारी आमेलन के आदेश के दिनांक से, उसके द्वारा धारित पद पर आमेलित कर लिया 
जाएगा और उसी दिनांक से उसके पैतृक विभाग में उसकी सेवायें समाप्त हो जायेगी। किन्तु सेवानिवृत्ति और 
पेशन के हितलाभ के लिए उसकी पूर्व की सेवायें समपहत नहीं होगी और इसके प्रतिकूल किन्हीं नियमों या 
विनियमों के उपबन्ध शिथिल हो जायेंगे। ae 

(4) कोई कर्मचारी, जो उप नियम (1) के अधीन अपने विकल्प की सूचना नहीं देता है या जो उप 
नियम (2) के अधीन आमेलन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित कर 
दिया जायेगा। e 

21. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्‍त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष 
की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। ! 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 

अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये : 
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परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर 
धारणाधिकारी न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप विनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापत्र या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

22. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवन्धां के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, 
apes 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक वताया जाये; 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये। ; 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धो के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

23. ज्येष्ठता--सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथासंशाधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जाएगी; 

परन्तु नियम-20 के अधीन सेवा में आमेलित व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता ऐसी होगी जैसा कि 
नियम-20 के अधीन तैयार की गई सूची में दर्शायी गयी हो। 

भाग सात 
वेतन इत्यादि 

24. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है-- 


HU. पद का नाम वेतनमान 
|. निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार का सचिव, वित्त विभाग (बजट), वित्तीय प्रबन्ध 
एवं बजट निदेशालय का पदेन निदेशक होगा। 
2. अपर निदेशक वित्त विभाग में सरकार का बजट अधिकारी या संयुक्त सचिव (बजट) 


या विशेष सचिव (बजट) वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय का 
पदेन अपर निदेशक होगा। 


3. संयुक्त निदेशक 12000-375-16500 रुपये। 
4. उप निदेशक 10000-325-15200 रुपये। 
5. शोध अधिकारी 8000-275-13500 Saal 


25. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी 


परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, .यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन 
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वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। जहाँ विहित हो विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के 
पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा : 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध, में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमति होगा। 

भाग आठ 
अन्य उपबन्ध 

26. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही 
सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या माखिक विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता 
के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। 

27. अन्य विषयों का विनियमिन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न emd हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। ; 

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में 
अनुचित कठिनाई होती है।, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा 
उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैः 

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को 
अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा। 

29. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातों पर 
नहीं पड़ेगा, जिसका इस सब्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध किया जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा से, 
रीता शर्मा, 
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव। 


![उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 20062 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 2006) 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित हुआ) 
विविध 
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा 
पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन्‌ आयोग विधेयक, 2006 पर दिनांक 17 फरवरी, 2006 को अनुमति 
प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस 
अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 
अधीनस्थ सेवाओं के कतिपय श्रेणियाँ के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और 
उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए। 


1. अधिसूचना संख्या 133/सात-बि-1-01/(क) 4-2006 लखनऊ, 20 फरवरी, 20061 
2. उ.प्र. अध्यादेश सं. 6 वर्ष 2007 द्वारा निरस्त किया गया और उ.प्र, सरकारी गजट, असाधारण भाग-2 खण्ड (क) दिनांक 2 जून, 


2007 को प्रकाशित। 
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अधिनियम 

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-- 

अध्याय एक 
प्रारम्भिक 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। 

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे। 

2. लागू होना--इस अधिनियम के उपवन्ध समूह “ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध 
में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, ओर राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड ur 
निगम या अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह “ग' के पदों पर भी लागू होगा : 

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना दवारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या जोड सकती है। 

3. अपवाद--इस अधिनियम की कोई वात-- 

(क) राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में, 

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन, 

(ग) राज्य लोक सवा आयोग के अधीन 

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक 

आयुक्त के अधीन 

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के सम्वन्ध में लागू नहीं होगी। 

4. परिभाषायें--जव तक कि संदर्भ में अन्यधा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम H— 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य, किसी सेवा या पद के सम्वन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर 

नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है; 

(ख) “आयोग” का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है; 

(ग) “अध्यक्ष” का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है 

(घ) “समूह ग के पद” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है 

(ङ) “सदस्य” का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है; 


(च) “पुराने आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 के ' 


अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ३ 
(छ) “अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में 
विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गो से है 
(ज) “सचिव”का तात्पर्य आयोग के सचिव से है; 
(m) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कॅलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से el 
अध्याय दो 
आयोग को स्थापना 
5. आयोग की स्थापना--(1) ऐसे दिनांक को जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत 
करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा। 
(2) पुराने आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें जो उस आयोग में इस अधिनियम के ठीक 
पूर्व सेवारत थे, आयोग को अन्तरित हो wm 
6. आयोग की संरचना--(1)आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होगे 
जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे : 
परन्तु यह कि काई सदस्य अध्यक्ष. के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के 
पश्चात्‌ सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। 
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(2) यदि अध्यक्ष का पद Raa हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारणसे 
अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन यथास्थिति जब तक कि 
उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार 
पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे। 

7. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति-अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये 
जायेंगे : 

परन्तु यह कि जहाँ तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी-अपनी नियुक्ति 
के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह “क” के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद 
धारण किये हों। 

8. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कर्तव्य-(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का 
प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी : 

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियां या उप-समितियों का 

गठन करना; 

(ख) सदस्यों, समितियां और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या 

तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो; 

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना 

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम 

को अनुमोदित करना। 

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे 
और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या 
उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें। 

9. सदस्यों की पदावधि और सेवा की (1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार 
ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष के लिये पद धारण करेगा 

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ या पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं 
करेगा। 

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय 
अपना पद त्याग कर सकता है। ; 

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त 
कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गई जाँच जिसमें कि ऐसे सदस्य को 
उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का 
युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाता हो, के पश्चात्‌ कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 
किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। 

10. अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता--अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के 
लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह-- 

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए; 

(ख) किसी ऐसे अपराध & लिये; जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो 

और कारावास की सजा दी गयी हो; 

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। 

11. सहयुक्त करने की शक्ति--आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस 
अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमो द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर 
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सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपवन्धो को कार्यान्वित करने के लिये 
लेना चाहे। 

12. आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना--आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल 
इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि-- 

(क) anim के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; 

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में का करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि 

या अनियमितता है; या 

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में काई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं 

पड़ता है। 

13. आयोग का सचिव--(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो 
आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा। 

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन 
बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये। 

14. आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण--आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या 
इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे। 

अध्याय तीन 
आयोग की शक्तियाँ, कर्त्तव्य और कार्य का आबंटन ; 

15. आयोग की शक्तियाँ और कर्त्तव्य--(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, 
अर्थात्‌-- 

(क) भर्ती की रीति से सम्वन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना; 

(ख) परीक्षाएँ संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना; 

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और 

परीक्षक नियुक्त करना; 

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यां का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जाये। 

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियां का प्रयोग करने या कर्त्तव्यां का पालन करने में ऐसे 
नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा। 

16. आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य--आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य 
सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य 
सरकार के पुर्वानुमोदन से विनियम वनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा 
किया गया समझा जायेगा। 

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप 
में अपना अनुमोदन al 

अध्याय चार 
रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियाँ 

17. रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना--(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के 
माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों; 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या | 
भी अवधारित करेगा और उसका सूचना आयोग को देगा। 

(2) रिक्तियाँ ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाये। 

18. आयोग द्वारा चयन--(1)आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियां को सूचना के पश्चात्‌ यथासम्भाव 
शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की 
एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा। 
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(2) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित को जाएगा आर नियुक्ति प्राधिकारी 

इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा। 
अध्याय पाँच 
आयोग के समक्ष कार्य 

19. बैठक में निर्णय---आयोग कि किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ओर मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति E 
में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा। i 

20. गणपूर्ति--आयोग की किसी वैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी 

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी वैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। 

अध्याय छः 
वार्षिक रिपोर्ट 

21. वार्षिक रिपोर्ट--आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जेसी विहित की जाये 
वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और 
उसकी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधानमण्डल के दोनों 
सदनों के समक्ष रखवायेगी। 

अध्याय सात 
प्रकीर्ण 

22. नियम बनाने की शक्ति--राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती .है। 

23. विनियम बनाने की शक्ति--(1) आयोग राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के = 
अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए 
परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, विनियम वना सकती है या 
उन्हें संशोधित कर सकती है। 

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के ' 
उपबंधों से असंगत नहीं होंगे। 

24. सदभावना से किये गये कार्य का संरक्षण--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए 
जो इस अधिनियम के अधीन सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, 
अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 

उद्देश्य और कारण 

प्रदेश के शासकीय विभागों में पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य, कर्मठ एवं प्रतिभावान कार्मिकों का 
चयन किया जाना आवश्यक है। कार्मिकों के चयन में चयन की गुणवत्ता, उसकी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता 
बनाये रखना भी आवश्यक है। प्रदेश में संवेधानिक स्तर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संस्था - 
विद्यमान है किन्तु उस पर बढ़ते कार्य के दवाव के कारण समूह “ग” के पदों पर चयन करने में कठिनाई का 
अनुभव किया जा रहा है। विगत समय में समूह “ग' के कतिपय पदों पर शासन के सीधे नियंत्रण में चयन 
की कार्यवाही की जा रही थी किन्तु उससे विभागाध्यक्षों को अपना अधिक समय उक्त चयन की कार्यवाही में 
लगाना पड़ा। इन समस्त कारणों से समूह “ग” के पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
का गठन नितान्त आवश्यक है अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन 
आयोग की स्थांपना की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनायी जाए। 

तद्नुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 पुनः स्थापित किया जाता है। 


आज्ञा सें 
राम हरि विजय त्रिपाठी, 
प्रमुख सचिव। 


^ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


p TE - — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 . 667 


i{The Uttar Pradesh Subordinate Service Selection 


Commission Act, 20062 


(U.P. Act No. 1 of 2006) 
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature) 
MISCELLANEOUS 

IN pursuace of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of 
India, the Governor is pleased to order the publication of the following English 
translation of the Uttar Pradesh Adhinasth SEva Chayan Ayog Adhiniyam, 2006 
(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh 
Legislature and assented to by the Governor on February 19, 2006. 

AN ACT to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection 
Commission for certain categories for Subordinate Services and for matter 
connected therwith and incidental thereto. 

IT IS HEREBY enacted in the Fifty seventh Year of the Republic of India as 
follows : 

CHAPTER | 
Preliminay 

1. Short title and comencement—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh 
Subordinate Service Selection Act, 2006. 

(2) It shall come into force onsuch date as the State Government may, by 
notification appoint in this behalf. 

2. Applicability.—The provisions of this Act shall apply in relation to direct 
recuitment to all Group 'C' posts in a Board or a Corporation or other statutory body 
established by or controlled by the State Government : 

Provided that the State Government may, by notification, withdraw or add any 
post from the purvies of the Commission. 

3. Exception.—Nothing in this Act shall apply to recruitment to any post— 

(a) ‘inthe Secretatiat of each House of the State Legislature; 

(b) under the High Court or a Court subordinate thereto; 

(c) under the State Public Service Commission; 

(d) under the Lok Avukt appointed under the Uttar Pradesh Lok Ayukt and 

Up-Lok Ayukt Act, 1975; 
(e) governed by the Police Act, 1861. 
4. Definitions.—In this Act unless the context otherwise requires— 


(a) 'Appointing authority', in relation to any service or post, means the 


authority empowered to make appointment to such service or post; 

(b) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection 
Commission constituted under section 5; 

(c)  'Chairman' means the Chairman of the Commission; 

(d) ‘Group 'C' post means the post specified as such by the State Government 
form time to time; 

(e)  'Member means a Member of the Commission and includes the 

` Chairman; 

(f) ‘Old Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection 
Commission constituted under the Uttar Pradesh Subordinate Services 
Selection Commission Act, 1988; 


1. Notification No. 133/ VII-V-I-1 (Ka) 4-2006, dated Lucknow, February 20, 2006 
2. Repealed by U.P. Ordinance No. 6 of 2007 and published in U.P. Gazette extra part 2, section (Ka) 
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(g) ‘Other Backward Classes' means the Backward Classes specif ied in 
Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedule 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; 

(h) .'Secretary' means the Secretary of the commission; 

(i) ‘year of recruitment’ means the period of twelve months commencing on 
the first day of July of a Calendar year. 

CHAPTER II 
Establishment of the Commission 

S. Establishment of the Commission.—(1) On and from.such date as the State 
Government may, by notification appoint in this behalf, there shall be established a 
Commission to be known as the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection 
Commission. , 

(2) The Services of every wholetime employee of the Old Commission serving 
in that Commission immediately before the commencement of this Act shall stand 
transferred to the Commission. 

6. Composition of the Commission.—(1) The Commission shall consist of a 
Chairman and such other Members not exceeding eight, as the State Government 
may from time to time appoint : 

Provided that member. shall be eligible for appointment as Chairman but shall 
not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member of 
Chairman after the period of this term. 

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman by reason 
of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such 
duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as 
the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such 
Member as the State Government may appoint for the purpose. 


7. Appointment of Chairman and Members.—The Chairman and other 
Members shall be appointed by the State Government. 


Provided that as nearly as may be one half of the Members of the Commission 
shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office 
on Group 'A' post for at least ten years under the Government of India or under the 
State Government. 

8. Powers and duties of Chairman and other Members.—(1) The Chairman 
shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power 
to— 

(a) consititute Committees or sub-commites from amongst the Members with 

or without one or more non-membeers; 

(b) allocate to Members, committees and sub-committees such work as is not 

. specifically allocated by this Act, or rules or regulations made there under; 


(c) co-ordinate the working of the Commission and its Members; 


(d) grant leave to any approve the tour programmes of Members and officers 

of the Commission. 

(2) The Members shall assist the Chairman in conducting the examinations and 
interviews of candidates and do such other work as may be allowcated to them by or 
under this Act, the rules or regulations made there under, or by the Chairman under 
Clause (b) of sub-section (1). 

9. Terms of the office and conditions of service of members.—(1) The 
Chairman or every other Member shall hold office for a term of five years from the 
date he assumes his office. 
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Provided that no Member including the Chairman shall hold office as such after 
he has attained the age of Sixty five years or he has completed his term, whicheve is 
earlier. 

(2) The Chairman or other Member may, at any time, by writing under his hand 
addressed to the State Government resign from his office. 

(3) The Chairman or other Member may be removed from his office by an 
order made by the State Government on the ground that he has acquired any of the 
disqualifications specified in Section 10 or on the ground of misconduct or 
incapacity after an inquiry made by a Judge of the High Court in the manner as may 
be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him 
and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. 

10. Disqualification for being the Chairman of other members.—A person 
shall be disqualified for appointment as Chairman or other Member if he— 

(a) becomes an undischarged insolvent; 

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the 

opinion of the State Government, involves moral turpitude; 

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Court. 

11. Power to Associate.—The Commission may associate with itself, in such 
manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this 
Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any 
of the provision of this Act 

12. Proceedings of the Commission not to be invalidated.—No act or 
proceedings of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground 
of— 

(a) any vacancy or defect in the consititution of the Commission; 

(b) any dafect or irregularity in the appointment of a person acting as the 

Chairman or other Member thereof; or 

(c) any defect or irregularly in such act or proceeding or affecting the 

substance 

13. Secretarv of the Commission.—(1) There shall be a Secretary of the 
Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the 
Office of the Commission 

(2) The Secretary shall exercise such powers and peforms such duties as may 
be specified in the rules or regulations made under this Act or as may be directed by 
the Chairman. 

14. Authentication of the orders of the Commission.—All the decisions and 
orders of the Commission shall be authenticated by the,signature of the Secretary or 
any other officeer authorised by the Commission in this behalf. 

CHAPTER III 
Powers and Duties of the Commission and Allocation of Business 

15. Powers and Duties of the Commission.—(1) The Commission shall have 
the following powers and duties, namely— 

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment; 

(b) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates; 

(c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes 
specified in Clause (b); 

(d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be 

prescribed 

(2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section 
(D the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in 
this behalf. 
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16. Business to be transacted by Commission.—The Commission shall, with 
previous approval of the State Government make regulations for the convenient 
transaction of its business, including performance of its functions by the Chairman 
or other Members or a Committee thereof and the business transacted in accordance 
with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission; 

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to 
any such regulation either in original or in modified form. 

CHAPTER IV 
Notification of Vacancies and Appointment 

17. Notification of vacancies.—(1) The appointing authority shall determine 
and intimateto the Commission the number of vacancies to be filled through the 
Commission during the course of the year recruitment as also the number of the 
vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Schedule Castes and 
Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being 
in force in this behalf. 

(2) The vacancies shall be notified to the Commission insuch manner as may be 
prescribed. 

18. Selection by the Commission.—(1) The Commission shall, as soon as 
possible after the intimation of vacancies under Section 17, hold examination or 
interview or both and prepare in the manner prescribed alist of the candidates who 
are found suitable. 

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing 
authority and the appointing authority shall make appointments from the list so 
forwarded to it in the order mentioned therein. 

CHAPTER V 
Business before the Commission 
. 19. Decision in meeting.—All matters at any meeting of the Commission shall 
be determined by a majority of the members present and voting and in the case of 
equality of votes, the Chairman, or in his absence, the member presiding shall have a 
second or casting vote. 

20. Quorum.—The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half 
of the total number of members : 

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of 
quorum. 

CHAPTER VI 
Annual Reports 

21. Annual Reports.—The Commission shall prepare every year, in such form 
and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full 
account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be 
forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same 
to be laid before both the Houses of the State Legislature. 

CHAPTER VII 
Miscellaneous 

22. Power to make rules.—The State Government may, by notification, make 
rules for carrying out the purposes of this Act. 

23. Power to make regulations.—(1) The Commission may, with the previous 
approval of the State Government, make or amend regulations relating to the 
discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding’ 
examinations or interviews or both for making selection under this Act. 

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with 
the provisions of this Act or the rules made thereunder. 
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24. Protection of Action taken in good faith.—No suit, prosecution or other 
proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or 
intended to be done under this Act 

Statementof Objects and Reasons 

It is necessary to select able, worthy and hardworking personnel for appointment 
to the posts in administrative departments of the State. It is also necessary to ensure 
the quality of Selection its impartiality and transparency intheir selection. Though 
the institutionof Uttar Pradesh Public Service Commission is present at 
Constitutional levelbut owing to increased pressure on its working difficulty is being 
realised regarding selection on Group 'C' posts. In near past selection on Group 'C' ` 
posts was being done under the direct supervision of the State Government but Head 
of Departments had to devote much time for the above seiections. Due to all these 
reasons, it is quite necessary to establish an independent Subordinate Services 
Selection Commission for this purpose. It has therefrom been decided to make law 
to provide for the establishment of a commission by the name of Uttar Pradesh 
Subordinate Services Selection Commission for the selection on certain Group ' 
posts in the State. 


The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Bill, 2006 is 
intorduced accordinglv. 


By order, 
Ram Hari Vijay Tripathi 
Pramukh Sachiv. 


1[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा 
में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 
प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित 
नियमावली बनाते é— 

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति 
के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्ति के 
अधीन किसी पद या सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए लागू होगी। 

2. अध्यारोही प्रभाव -यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन, राज्यपाल 
द्वारा बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली या तद्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के 
होते हुए भी, प्रभावी होगी। 

3. परिभाषायें-जव तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में, 

(क) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है; 


(ख) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 
(ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है 
(घ) “पद” या “सेवा” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम 


बनाने की प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है। 


1. अधिसूचना संख्या 13/2/97-का-1-2006, लखनऊ, 10 मार्च, 2006 
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4. अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण--यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के 
लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र 
में, अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक 
विभाग के परामर्श से, यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यधानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, 
ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचति रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। 

आज्ञा सें, 
दीपक त्रिवेदी 
सचिव | 


1[The Pradesh Government Servants Relaxation in 
Qualifying Service for Promotion Rules, 2006 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Consitutition, 
५ the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. 13/2/97-Ka-1-2006, dated March 10, 2006; 

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules : 

1. Short title commencement and application.—(1) These rules may be called 
the Uttar Pradesh Government Servafits Relaxation in Qualifying Service for 
Promotion Rules, 2006. 

(2) They shall come into force atonce. ° 

(3) They shall apply to the promotion by selection to a post or service under the 
rule making power of the Governor, coferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution. 

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything 
to the contrary contained in any. other service rules made by the Governor under the 
proviso to Article 309 of the Constitution or orders, for the time being in force. 

3. Definition.—Unless there is anything repugnant inthe subject or context.— 

(a) 'Constitution' means the Constitution of India; 

(b) ‘Governor’ means the Governor of Uttar Pradesh; 

(c) . ‘Government’ means the State Government of Uttar Pradesh; 

(d) ‘Post or 'Service' means a post or service under the rule making power of 

the Governor conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution. 

4. Relaxation in qualifying service.—In case a post is filled by promotion and 
for such promotion a certain minimum length or service is prescribed on the lower 
post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not 
available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may 
be suitably relaxed up io fifty percent by the Government in the Administrative 
Department in consultation with the personnel Department of the Government, 
excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the 
case may be. 


By order, 
Deepak Trivedi 
Sachiv. 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या 1749/1-9-2607-28-Tetetite-2005 
राजस्व अनुभाग-9 [लखनऊ : दिनांक 6 अगस्त, 2007 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
सा.प>रि०-34 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा में भर्ती और उसमें 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते #— 
उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 
भाग-एक 
सामान्य 
1.. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 कही 
जायेगी । 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "T के पद 
समाविष्ट हैं। 
3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो, इस नियमावली में- 
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उप जिलाधिरी से है; 
(ग) “परिषद' का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से हैं; 
(घ) “भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो समझा जाय; 
(ङ) 'आयुक्त' का तात्पर्य किसी मण्डल के आयुक्त से है; 
च) संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है 
छ) 'भू-अभिलेख का निदेशक', जिसे आगे निदेशक कहा गया है, का तात्पर्य भू-अभिलेख के 
निदेशक की शक्तियों का तत्समय प्रयोग कर रहे प्राधिकारी से है; 
टिप्पणी--वर्तमान में निदेशक की शक्तियों का प्रयोग राजस्व परिषद करता है। 
(ज) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(झ) राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(ज) 'सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से हैं; 
(ट) “नागरिकों” के अन्य पिछड़े वर्गो, का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से हैं; 
(ठ) 'सेवा? का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा से है; 
(ड) “मौलिक नियुक्ति’ का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति 
न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार 
द्वारा जारी किये गये कार्ययालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हों; 
(s) "भर्ती का «d का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बाहर 
मास की अवधि से हैं; 
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4. सेवा का संवर्ग-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाए। 

(2) जब तब कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएँ, सेवा की सदस्य 
संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है : i ४ 

पद का नाम BIET पदों की संख्या 
स्थायी अस्थायी योग 
लेखपाल 27,237 um 27237 

(3) लेखपालों का संवर्ग जिलावार होगा और जिलावार सदस्य संख्या का आबंटन राज्य सरकार द्वारा 

किया जाएगा : परन्तु,-- * 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 
समझें। - 
भाग-तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में किसी पद पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उप्र, लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएँ 

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद* पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 

(क) भासत का नागरिक हो; या 

(ख) Rad शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो; या | 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया होः 

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, ऊ प्रः से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें: 

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के आगो सेवा में इस : 
शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। 
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8. शैक्षिक अर्हताएँ--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद 
उप्र, की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्ल कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

9. अधिमानी अर्हताएँ---अन्य वातों के समान होने पर भर्ती के मांमलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान 
दिया जाएगा जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “वी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो 

9. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी 
भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष 
से अधिक आयु न प्राप्त की हो; 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिएअभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना 
समाधान कर लेंगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति 
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नेतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध 
व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो; 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए 
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तव तक नियुक्त नहीं किया जाएगा 
जव तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष 
से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी 
अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये 
गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। 

भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 

अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा। और उसकी सूचना 
चयन समिति को देगा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों को निम्नलिखित रीति स अधिसूचित किया जाएगा : 
(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक. समाचार-पत्र में विज्ञापन निर्गत करके, 
- (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शश और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा, और 
(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके। 

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) भर्ती के प्रयोजन के लिये परिषद, एक चयन समिति गठित करेगी, 

जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
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(एक) एक अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो। अध्यक्ष 


(दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 
नहीं है तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 
एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो, 
यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 
है तो परिषद द्वारा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या 
अन्य पिछड़े ant से भिन्न, नामानिर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य 
(तीन) यदि अध्यक्ष, अन्य पिछड़े वर्गो से रांबंधित नहीं है तो अन्य पिछड़े वर्गो ४ 
से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीच 
का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित है तो परिषद 
द्वारा, अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों से भिन्न, नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य 

(2) भरी जाने वाली लेखपालों की रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर परिषद, प्रशासनिक 
आवश्यकतानुसार मण्डल स्तर या किसी अन्य इकाई के स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा कराने का विनिश्चय 
करेगी। आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जाएगा। 

(3) कलेक्टर आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित 
होने की अपेक्षा करेगा। 

(4) अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिसमें पत्र जिसमें अनिवार्य रूप से उनकी पासपोर्ट 
साइज फोटो की एक प्रति चिपका होगी, प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल व 
इण्टरमीडिएट या उसके समतुल्य कोई परीक्षा के अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करना भी 
आवश्यक होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी 
जिनके लिये रिक्तियाँ आरक्षित हैं, के लिये एक आवश्यक होगा कि वे नियम 6 के अधीन ऐसी विशिष्ट 
श्रेणियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये 
प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस के लिये भुगतान इण्डियन पोस्टल आर्डर या बैंक 
ड्राफ्ट के माध्यम से जिले के कलेक्टर को किया जाएगा और फीस की धनराशि का विनिश्चय परिषद द्वारा 
किया जाएगा। 

IKO) The competitive examination shall be conducte under the supervision of 
the Selection Committee. The competitive examination shall include a objective type 


written examination and an interview. The objective type written examination s hall 
carry ninety marks, which will include question on the following subjects : 


(i) General Hindi 20 Marks 
(ii) Mathematics 30 Marks 
(iii) General knowledge : à 20 Marks 
(iv) Rural Society and Development 20 Marks 

Total 90 Marks 


The interview shall carry ten marks." 

(6) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात्‌ 
चयन समिति, नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में 
अभ्यर्थियों को, जितनी इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आए हों, लिखित परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंकों को 
उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ा जायेगा। 


]. नियम 15 उपनियम (5) अधिसूचना संख्या -444/1-9-2010-28एलसी 2005 दिनांक 8 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित जो उ.प्र, 
असाधारण गजट भाग खण्ड (क) दिनांक 8 फरवरी, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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(7) चयन समिति, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा उनके द्वारा लिखित परीक्षा, और 
साक्षात्कार मे प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, जिलावार एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या, 
अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 
को ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के वराबर अंक होने की दशा में, 
आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, सूची को संबंधित नियुक्ति 
प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगी। 

भाग-छ: 
नियुक्ति, प्रशिक्षण परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

16. नियुक्ति--नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन 
तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्वन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया 
जाएगा जैसी चयन में अवधारित की जाए। 

17. प्रशिक्षण--नियम 16 के अधीन नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल पर ऐसे 
दिनांक पर योगदान करना होगा जैसा परिषद द्वारा नियत किया जाए, जो कि सामान्यतया जुलाई का प्रथम 
दिन होगा और एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। 

18. अर्हता परीक्षा--(1) प्रशिक्षण सत्र के अन्त पर एक अर्हकारी परीक्षा होगी जिसकी व्यवस्था 
परिषद द्वारा की जायेगी। 

(2) स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के कार्य और आचरण को, उनकी उपस्थिति, मासिक 
परीक्षाओं, आचरण और अनुशासन, जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा के कुल अंकों का वीस प्रतिशत अंक 
चिन्हित होगा, के आधार पर मूल्यांकन करेगा और प्रशिक्षार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अंकों को 

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा। 

(3) अर्हकारी परीक्षा में प्रशिक्षार्थी को सामान्यतया तव तक बैठने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी जब 
तक कि कक्षा में उसकी उपस्थिति, सत्र के दौरान स्कूल के खुले रहने पर न्यूनतम अस्सी प्रतिशत न रही al 
फिलहाल परिषद, आपवादिक मामलों में, शर्त से उपयुक्त छूट प्रदान कर सकती है। 

(4) अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में, जिनमें वह अर्हकारी 
परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये, दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि 
उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात्‌ भी कोई प्रशिक्षार्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहता है 
तो उसे, सेवा के लिये अनुपयुक्त माना जाएगा। 

(5) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रशिक्षार्थी उस परिणाम का एक प्रमाण-पत्र स्कूल से 
प्राप्त करेंगे। 

(6) प्रत्येक सत्र के दौरान अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये परिषद किसी 
अधिकारी को नाम-निर्देशित करेगी। अपने पारी के दौरान अधीक्षक, निरीक्षकों को नियुक्त करेगा जोकि उसे 
` परीक्षा के दौरान प्रशिक्षार्थियों द्वारा किये गये अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयास करने सहित 
दुराचरण के मामलों, यदि कोई हो, की सूचना देंगे। अपने विवेकानुसार अधीक्षक या तो प्रशिक्षार्थी को अग्रत्तर 
परीक्षा से बहिष्कृत कर देगा या उसके द्वारा विशिष्ट प्रश्नपत्र में प्राप्त किये गये अंकों को काटने का आदेश 
देगा। ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक, अनुचित साधनों सहित दुराचार के आधार पर किये जाने वाले प्रस्तावितं 
कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का पूर्ण अवसर देगा। अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध 
प्रशिक्षार्थी, परिषद के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परिषद का, इस सम्बन्ध में विनिश्चिय अंतिम और 
बाध्कारी होगा। 

19. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो 
वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय : 
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परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति 
प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो 
उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर 
धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। | 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

20. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के 
स्थायीकरण अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, afe— 

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है; 

(ख) वह विहित अर्हकारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है; 

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय; 

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी' जाय; और 

(ड) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है। 

21. ज्येष्ठता--सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 
यथासंशोधित उ.प्र, सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

22. वेतनमान-(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) The Scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh 
Lekhpals Service (First Amendment) Rules, 2010 is givin as follows— 


EE डिक Name of pay Corresponding 
Band Pay Band (Rs.) Grade pay (Rs) 

Pay Band-1 5200-20,200 | 1900 — | 

23. परिवीक्षा अवधि में वेत्तन--फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन 
वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर 
लिया हो और अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी 
दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया ll 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। ' 

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

24. स्थानान्तरण्ण्ण--(1) जिला का कलेक्टर अपने विवेक से जिला के भीतर किसी लेखपाल का 
स्थानान्तरण, एक परगना से दूसरे परगना को कर सकता है और किसी परगना का प्रभारी सहायक कलेक्टर 
परगना के भीतर, किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक हल्का से दूसरे 'हल्का को कर सकता ÈI 


1. नियम 22 उपनियम (2) अधिसूचना सख्या-444/1-9-2010-28 एल सी 2005 दिनांक 8 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित जो 
ऊ प्रर असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 8 फरवरी, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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(2) जव कोई क्षेत्र, सर्वेक्षण, अभिलेख या बन्दोवस्त क्रिया के अधीन हो या धृतिं के चकबन्दी की 
क्रिया के अधीन हो तो उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, 
यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा, अभिलेख अधिकारी या बन्दोवस्त अधिकारी के 
परामर्श के विना, नहीं किया जायेगा। 

25. सर्वेक्षण लिखत--सेवा के प्रत्येक सदस्यः को, ऐसे सर्वेक्षण लिखतों क्रो, जैसा कि समय-समय पर 
यथा विनिर्दिष्ट किया जाए, आपूर्ति किया जाएगा। इन लिखतों को रख-रखाव और निस्तारण कार्यकारी 
आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा। 

26 निवास का दायित्व-लेखपाल, अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा, जब तक कि उसने अपने 
निवास से बाहर रहने की अनुज्ञा कलेक्टर से प्राप्त न कर ली हो। 

टिप्पणी--छूट को मंजूर करने और अनुपस्थित सहित व्यवहार में पालन किये wr वाले सिद्धान्त लैण्ड 
रिकार्ड मैनुअल के पैराग्राफ 538-544 में अधिकथित हैं। 

27. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हां सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीँ किया जायेगा। किसी अभार्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

28. अन्य विषयों का विनियगन--एऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य की कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे 

29. सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
` व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने reb किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में 
अनुचित कठिनाई होती हैं, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा 
उस नियम की armen को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

30. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों. के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा सें, 
एसआर, लाखा 
प्रमुख सचिव। 


No. 1749/1-9-2007-28 L-C-2005 
Lucknow : Dated : 6 August, 2007 

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification no. 1749/1-9-2007-28 L-C/2005, dated 6 August, 2007. 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the 
Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the 
conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Lekhpals Service. 


The Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006 
PART-1 
General 
1. Short tile and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006. 
(2) They shall come into force at once. 
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Status of the service.—The Uttar Pradesh Lekhpals Service is a subordinate 
service comprising group posts 
3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject 
or context,— 

(a) ‘Act’ means the Uttar Pradesh Public Services (Reservations for Sche- 
duled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; 

(b) ‘Appointing authority’ means the Assistant Collector in charge of a sub- 
division 

(c). ‘Board’ means the Board of Revenue, Uttar Pradesh; 

(d) ‘Citizen of India’ means a person who is or is deemed to be a citizen of 
India under Part-II of the Constitution; 

(e) ‘Commissioner’ means the Commissioner of a Divsiion; 

(f) ‘Constitution means theConstitution of India; 

(g) ‘Director of Land Records’ herein after called the Director means the 
authority for the time being exercising the powers of the Director of Land 
Records; 

Note—At present the Board of Revenue exercises the powers of the Director. 

(h) ‘Government’ means the State Government of Uttar Pradesh; 

(i) ‘Governor’ means the Governor of Uttar Pradesh 

G) “Member of the Service’ means a person substantively appointed under 
these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of 
these rules to a post in the cadre of the service 

(k) ‘other backward classes of citizens’ means the backward classes of. 
citizens specified in Schedule-I of the Act as amended from time to time; 

(I) ‘Service’ means the Uttar Pradesh Lekhpals Service; 

(m) ‘Substantive appointment’ means as appointment, not being an ad-hoc 
appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in 
accordance with the rules, and, if there were no rules, in accordance with 
the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued 
by the Government; . 

(n) ‘Year of recruitment’ means a period of twelve months commencing on 
the first day of July of a calendar year. 

PART-II 
Cadre 
4. Cadre of Service.—(i) The strength of the service shall be such as may be 
determined by the Government from time to time. 
(ii) The strength of the service shall, until order varying the same are passed 
under sub-rule (1) be as given below— 
Name of post Number of Posts 
Permanent Temporary Total 
Lekhpal 27:237] - 27,237 
(iii) The Cadre of Lekhpals shall be district wise and the district wise allocation 
of strength will be made by the State Government : 
Provided that : 
(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold 
in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to 
compensation; 
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(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts 
as he may consider proper 
PART-III 
Recruitment 

5. Source of recruitment.—Recruitment to a post in the service shall be made 
by direct recruitment. 

6. Reservation.—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act 
and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, 
Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from 
time to time, and the orders of the Government in force at the time of the 
recruitment. 

PART-IV 
Qualifications 

7. Nationality.—A candidate for direct recruitment to a post in the service must 
be— 

(a) acitizen of India; or 

(b) a Tibetan refugee who come over to India before the Ist January, 1962 
with the intention of permanently setting in India; or 

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri 
Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the 
United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the 
intention of permanently setting in India: 

Provided that a candidate belonging to category (b) of (c) above must 
be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by 
the State Government 

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be 
required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy 
Inspector General of police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh: 

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no 
certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year 
and the retention of such a candidate in service beyond a period of one 
year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship. 

Note—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the 
same has neither been issued nor refused, may be admitted to an 
examination or interview and he may also be provisionally appointed 
subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his 
favour 

8. Academic qualification.—A candidate for direct recruitment to a post in the 
service must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School 
and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the 
Government as equivalent there to 

9. Preferential qualification.—A candidate who has— 

(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or 

(ii) Obtained a “B” certificate of the National Cadet Corp shall, other things 
being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. 

10. Age.—A candidate for direct recruitment to a post in the service must have 

attained the age of 18 years and must not have attained the age of more that 35 years 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC  EDEDEEEE'S =~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
682 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment . 
are advertised : 

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by 
the Government from time to time shall be greater by such number of years as may 
be specified. 

11. Character.—The character of a candidate for direct recruitment to a post in 
the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in 
Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. 

Note—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or 
by a Local Authority or Corporation or Body owned or controlled by the Union 
Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in 
the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be 
‘ineligible. 

12. Marital status.—A male candidate who has more than one wife living or a 
female candidate who has married a man already having a wife living shall not be 
eligible for appointment to a post in the service: 

Provided that the Government my, if satisfied that there exist special grounds for 
doing so, exempt any person from the operation of this rule. 

13. Physical fitness.—No candidate shall be appointed to a post in the service 
unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect 
likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate in 
finally approved fro appointment, he shall be required to produce a Medical 
Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 
10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III. 

PART-V 
Procedure for Recruitment 

14. Determination of Vacancies.—The appointing authority shall determine 
and intimate to the Selection Committee, the number of vacancies to the filled 
during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be 
reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other categories under rule 6. For making direct recruitment, the vacancies shall be 
notified in the following manner— 

(i) by issuing advertisement in the daily newspaper having wide circulation; 

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising 

through Radio/Television and other Employment newspapers; and 

(iii) by notifiying vacancies to the Employment Exchange. 


15. Procedure for direct recruitment.—(1) For the purpose of recruitment the 
Board shall constitute a Selection committee comprising— 


(i) An officer not below the rank of Appointing Authority. Chairman 


(i) An officer not below the rank of Appointing Authority Member 
belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If 
the Chairman does not belong to the Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes, an officer vier than belonging 
to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other 
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Backward Classes shall be nominated by the Board 

(iii) An officer not below the rank of Appointing Authority , Member 
belonging to the Other Backward Classes, if the Chairman 
does not belong to the Other Backward Classes. If the 
Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer 
other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes shall be nominated by the Board. 

(2) On receiving the number of vacancies of Lekhpals to be filled, the Board 
shall decide to hold the competitive examination at the Divisional level or any other 
unit as per the administrative exigencies. The applications shall be invited by the 
Collector in his district. ५ 

(3) The Collector shall scrutinize the applications and require the eligible 
candidates to appear in a competitive examination. 

(4) The application will be submitted by the candidate in the prescribed form, in 
which a copy of his passport size photograph will be affixed compulsorily. It will 
also be necessary to enclose with the application self attested copies of mark sheets 
of High School and Intermediated or an equivalent examination. For candidates 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduied Tribes and such other categories for 
whom vacancies are reserved, it will be necessary to attach a certificate given by the 
Competent Authority for appearing against the reserved vacancies for such special 
category under rule 6. The examination fee for the candidates will be payable to the 
Collector of the district through the Indian Postal Order or Bank Draft and the 
amount of fee shall be decided by the Board. 

[+(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of 
the Selecton Committee. The competitive examination shall include an objective 
type written examination and an interview. The objective type written examination 
shall carry ninety marks, which will include question on the following subjects: 


- 


(i) General Hindi 20 Marks 
(ii) Mathematics 30 Marks 
(iii) General Knowledge 20 Marks 
(iv) Rural Society and Development 20 Marks 


Total 90 Marks 
The interview shall carry tem marks" 


6. After the marks obtained by the candidates in the written examination have - 


been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing 
due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number 
of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the 
standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to 
each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the 
written examination. 

(7) The Selection Committee shall prepare a district wise list of candidates in 
order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written 
examination and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the 


1. Rules 15 sub rule (5) subs by Notification NO - 444/1-9-2010-28 L.C 2005 dated 8 February, 2010 
Published in U.P. Gazette Extra Part 4 Section (Ka) dated 8th February, 2010. 
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candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. 
If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the 
candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee 
shall forward the list to the respective appointing authority/authorities. 
PART-VI 
Appointment, Training, Probation, 
Confirmation and Seniority 

15. Appointment.—(1) The appointing authority shall make appointment by 
Taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists Prepared 
under Rule 15. 

16. If more than one order of appointment are issued in respect of anyone 
selection a com bined order shall also be issued mentioning the names of ihe Persons 
in order of seniority as determined in the selection. 

17. Training.—The persons appointed under Rule 16 shall join the Lekhpal 
Training School on such date as my be fixed by the Board which shall normally be 
the first day of July and undergo training for a period of qpe year. 

18. Qualifying Examination.—(1) At the end of the training session, a 
qualifying examination shall be held, arrangement for: which shall be made by the 
Board. 

(2) Principal of the school shall assess the work and conduct of each trainee on 
the bases of the attendance, monthly tests, conduct and discipline for which twenty 
per cent of the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and 
the marks obtained by the trainees in this regard will be added to the marks obtained 
in the qualifying examination. 

(3) No trainee shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examina- 
tion unless he has attended the class for at least eighty per cent of the days on which 
the school was open during the session. The Board may, however. suitable relax this 
condition in exceptional cases. 

(4) If a trainee fails at the qualifying examination, he may be allowed additional 
two chances to pass the examination in the subject in which he has failed in the 
qualifying examination. If a trainee, after availing the said additional chances, still 
fails in the qualifying examination, he shall be treated unfit for the service. 

(5) All the trainees who have completed the training successfully, shall receive a 
certificate to that effect from the school. 

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superin- 
tendent of the qualifying examination. The Superintendent in his turn shall appoint 
invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of.unfair 
means or attempts, if any, on the part of the examinees during the examination. The 
Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further 
examination or order for deduction or marks obtained by him in the particular paper. 
Before doing so on the ground of misconduct including unfair means the 
Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action 
proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the 
action taken by the Superintendent. The decision of the Board shall be final and 
binding in this regard. 

19. Probation.—{1) A person a substantive appointment to a post in the service 

shall be placed on probation for a period of two years. 
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(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period 
of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is 
granted : 

Provided that, save in exceptional circumstance the period of probation shall not 
be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years. 

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of 
the period of probation or extended period of probation that a probationer has not 
made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, 
if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. . 

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under 
sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. | 

20. Confirmation.—A probationer shall be confirmed in his appointment at the 
end of the period of probation or the extended period of probation, if— 

(a) he has successfully undergone the prescribed training; 

(b) he has passed the prescribed qualifying examination; 

(c) his word and conduct is resported to be satisfactory; 

(d) his integrity is certified; and 

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confir- 

mation. 

21. Seniority.—The seniority of persons substantively appointed to a post in the 
service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government 
Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. 

PART-VII 
Pay Etc. 

22. Scale of Pay.—(1) The scale of pay admissible to persons appointed to a 
post n the service shall be such as may be determined by the Government from time 
to time. 

![((2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh 
Lekhpals Service (First Amendment) Rules, 2010 is given as follows— 


| > ॒-:- Scale of Pays Sitar | 77] 
Name of Pay | Corresponding Pay | Corresponding 
. Band Band(Rs) Grade Pay (Rs) 
Pay Band - | [1900 RSE 
23. Pay during Probation.—(1) Notwithstanding any provision in the Funda- 
mental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent 
Government service, shall be aliowed his first increment in the time scale when he 
has completed one year of satisfactory service, has undergone training and Passed 
the qualifying examination and second increment after two years service when he 
has completed the probationary period and in also confirmed. 
(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under 
the Government shall be regulated by the reievant fundamental rules. 
(3) The pay during probation of a person already in permanent Government 


service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government 
servants serving in connection with the affairs of the state. 


1. Rules 22 sub-rule (2) Subs. by Notification No -444/1-9-2010-28 L.C. 2005 dated 8, February, 2010 
Published in U.P. Gazette Extra Part 4 Section (Ka) dated 8th Februa: v, 2010. 
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_ PART-VIII 
Other Provisions 

24. Transfer.—(1) The Collector of the District may at his discretion transfer a 
Lekhpal from one sub-division to another sub-division within the district, and the 
Assistant Collector in-charge ot a sub-division may transfer a Lekhpal within the 
sub-division from one kalga to another halqa. 

(2) When any tract is under survey, record or settlement operation or under the 
operation for consolidation holdings, the transfer of a Lekhpal outside the area under 
the aforesaid operations shall not be made by the appointing authority or the 
Assistant Collector without consulting the Records or Settlement Officer of the 
Consolidatión, as the case may be. 

25. Survey Instruments.—Each member of the service shall be supplied With 
such survey instruments as may be specified from time to time. The maintenance 
and disposal of these instruments will be regulated by executive orders. 

26. Obligation of residence.—The Lekhpal shall reside within his halqa unless 
the has obtained permission of the Collector to reside outside it. 

Note—The principles to be followed in allowing exemption and in dealing with 
absentees are laid down in paragraph 538-544 of the Land Records Manual. 

27. Canvassing.—No recommendations, either written or oral, other than those 
required under the rules applicable to the post or service will be taken into 
consideration. Any Attempt on the part of a candidate to enlist support directly or 
indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. 

28. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically 
covered by these rules of special orders, persons appointed to the service shall be 
governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government 
servant serving in connection with the affairs of the State ^ 

29. Relaxation from the conditions of service.— Where the State Government 
is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of 
persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it 
may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by 
order, dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject 
to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just 
and equitable manner 

30. Savimgs.—Nothing in these rules shall affect reservation and other 
concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled 
Caste, Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with 
the orders of the Government issued from time to time in this regard. 

By order, 
S. R. LAKHA, 
Pramukh Sachiv. 


संख्या : 1642/66-2007-4 
प्रेषक, : 

प्रशान्त कुमार मिश्र, मुख्य सचिवं, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश 

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 
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डॉ, अम्वेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग - [लखनऊ : दिनांक-14 सितम्बर, 2007 
विषय : डॉन अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना की रूपरेखा एवं दिशा-निर्देश। 
महोदय, 


उपर्युक्त विपय के dedu में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत डॉ. 
अम्वेडकर ग्रामसभा विकास योजना की संरचना एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया 
गया है। इस योजना को अव "mí. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना” के रूप में लागू किया जायेगा। 
अतएव शासनादेश संख्या 757/66-2007-49/05 टी-सीगा, दिनांक 19 मई, 2007 में तद्विषयक आंशिक 
संशोधन के साथ शासनादेश संख्या 1296/66-2007-49/05, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को अवक्रमित करते 
हुए डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के स्वरूप एवं उसकी संरचना तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 
निम्न निर्देश दिये जाते हैं। 

2. योजना का उद्देश्य : 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं का समग्र विकास करना है, जिससे कि 
ग्रामसभाओं के सभी वर्गो के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा विकास का लाभ सभी को मिल 
सकें। इस योजना के अन्तर्गत अगले 5 वर्षो में प्रदेश की ग्राम सभाओं को अवस्थापना सुविधाओं, जनसुविधा 
कार्यक्रमी रोजगारपरक कार्यक्रमों जन कल्याणकारी कार्यक्रमों आदि से विकसित करना है। - 

५ 3. योजना की रूपरेखा : 

इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में वर्ष 1995-96, 1997-98 एवं वर्ष 2002-2003 के चयनित डॉ. 
अम्वेडकर ग्रामों में जो विकास कार्य अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य हों, उन्हें 31 दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण 
कर लिया जायेगा। 

इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष ग्राम सभाएं चरणबद्ध एवं समयवद्ध रूप से पॉच चरणों में संतृप्त की जायेगी। 

प्रथम चरण जनवरी, 2006 से मार्च 2008 तक होगा। इस चरण हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 

ग्रामसभाओं का चयन किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2007-08 हेतु 1900 ग्रामसभाओं का चयन किया 
जायेगा। A 

अगले चार चरणों में प्रत्येक विधानसभा aa से 10-10 ग्रामसभाएं चयंनित की जायेंगी। चार चरण 
निम्न प्रकार से होंगे-- 


NV चरण o o ज्ऋणकजवनच्नलजचरणामाचयनित आओ 


ग्रामसभाएं 
if द्वितीय चरण 01अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 3800 
2; तृतीय चरण 01अप्रेल, 2009 से 31 मार्च, 2010 3800 
35 चतुर्थ चरण 01अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 3800 
4. पंचम चरण 01अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 3800 


डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चरण में सृजित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों 
की मरम्मत का कार्य भी कराया जायेगा। मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित प्रशासनिर्क विभागों द्वारा. 
कराया जाना. सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा अपने सामान्य बजट में व्यवस्था की जायेगी। 
लाभार्थीपरक योजनाओ/कार्यक्रमों में सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का कार्य लाभार्थी स्वयं करेंगे। 

पूर्व में राजस्व ग्रामों को विकास हेतु चयनित किया गया था। अब ग्राम सभाओं को विकास की इकाई 
(Unit) माना जायेगा। एक ग्राम सभा में कई राजस्व ग्राम एवं मजरे हो सकते हैं, इस कारण से यदि किसी 
डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा के अन्तर्गत पूर्व में एक राजस्व ग्राम को डॉ अम्वेडकर ग्राम के रूप में चयनित कर 
विकास कार्य कराये गये हैं तथा जिस ग्राम सभा में यह राजस्व ग्राम स्थित है उसमें अन्य राजस्व ग्राम भी है, 
तो इन अवशेष राजस्व ग्रामों का विकास भी sí. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत किया 
जायेगा। | 
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4. ग्राम सभाओं का चयन 
ग्राममभाओं के चरणवद्ध विकास हेतु ग्रामसभाओं का चयन विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2001 की । 


जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। प्रथम चरंण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवादी क्रम के हिसाव से 
3 वडी जनसंख्या वाली ग्रामसभाएं तथा 2 छोटी जनसंख्या वाली ग्रामसभाएं ली जायेगी। इस प्रकार कुल 5 
ग्रामसभाएं चयनित की जायेगी। 


अगले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण में प्रत्येक विधानसभा में आवादी क्रम के हिसाव से 5 


बड़ी ग्रामसभाएं तथा 5 छोटी ग्रामसभाएं, इस प्रकार कुल 10 ग्रामसभाएं चयनित की जायेगी। 


5. योजना/कार्यक्रमों का निर्धारण 
डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिक्रित 13 विभागों द्वारा संचालित की 


जा रही महत्वपूर्ण योजनाओ/कार्यक्रमां का गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा-- 


क्रमांक कार्यक्रम प्रशासनिक विभाग 
ग्राम विकास कार्यक्रम 
1. सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग 
2. ग्रामीण विद्युतीरकण ऊर्जा विभाग 
3. नाली/खड़न्जा निमार्ण पंचायतीराज विभाग 
4. स्वच्छ शौचालय तदैव 
5. इन्दिरा आवास योजना ग्राम्य विकास विभाग 
6. स्वच्छ पेयजल तदैव 
7. प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग 
8. निःशुल्क बोरिंग लघु सिंचाई विभाग 
रोजगारपरक कार्यक्रम 
9. (i) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्राम्य विकास विभाग 
(11) रोजगार गारन्टी योजना तदैव 
(111) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तदैव 
Geel का आवंटन 
10 (1) कृषि भूमि आवंटन राजस्व विभाग 
(11) सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन तदैव 
(111) आवासीय पट्टे का आवंटन तदैव 
(iv) मछली पालन हेतु पट्टे का आवंटन तदैव 
(V) कुम्हारीकला हेतु पट्टे का आवंटन "तदैव 
पेंशन योजनाएं 
11 (i) वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग 
(ii) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं 
को अनुदान महिला कल्याण विभाग 
(111) विकलांग पेंशन विकलांग कल्याण विभाग 
स्वास्थ्य सुविधाएं एवं परिवार कल्याण 
12 (i) स्वास्थ्य उपकेन्दों का निर्माण och चिकित्सा स्वास्थ्य एवं 


परिवार कल्याण विभाग 
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(11) नवजात शिशुओं का टीकाकरण तदैव 
(111) पोलियों उन्मूलन र तदैव 
(iv) ग्रामीण क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु दर के पंजीकरण तदैव 
को स्थिति 
छात्रवृत्ति योजनाएं 

13 (1) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग 
(11) पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 
(iii) गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज कल्याण विभाग 

सामान्य वर्ग छात्रों को छात्रवृत्ति 
(iv) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कल्याण 
विभाग 


6. डॉ अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कार्यक्रमों के 
संतृप्तीरकण के मानक निम्नवत होंगे : 

(1) सम्पर्क मार्ग निर्माण--इस योजना के अन्तर्गत चयनित डॉ, अम्बेडकर ग्रामसभा में आने वाले 
सभी राजस्व OAT को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा तथा सभी राजस्व ग्रामां की सबसे 
बड़ी आजादी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वाले मजरे को सर्वऋतु सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने 
पर ग्रामसभा सम्पर्क मार्ग से संतृप्त मानी जायेगी। सम्पर्क मार्ग का निर्माण उक्त मजरे की 
आवादी के प्रथम घर तक किया जायेगा, लेकिन यदि कोई सम्पर्क मार्ग कई गमां को जोड़ता है 
(अर्थात्‌ सम्पर्क मार्ग थ्रू रूट प्रकृति का है) तो ऐसी दशा में वह मार्ग गांव की आवादी के भीतर 
प्रवेश करेगा और ऐसा होनें पर आवादी वाले भाग में भी मार्ग निर्माण का कार्य किया जायेगा। 

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। 

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण--किसी भी गांव के विद्युतीकरण के मानक निम्न प्रकार होंगे-- 

(i) उस ग्राम में मूलभूत सुविधाएं यथा डिस्ट्रीव्यूशन लाइन्स उस ग्यम के आवाद क्षेत्र एवं उसकी 
दलित वस्ती/ मजरे (जहां पर ऐसा मजरा हो) तक पहुंच जाए (वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 
डिस्ट्रीव्यूशन ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता नहीं है)। 

(ii) उस ग्राम के सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, दवाखाना एवं 
सामुदायिक केन्द्र में विद्युत सुविधा की पहुंच उपलव्ध करा दी जाये। 
(iii) उस ग्राम के कुल परिवारों के 10 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत हो गये हों। 

उपर्युक्त मानकों के अनुसार चयनित sí. अम्बेडकर ग्रामसभा के सभी ग्राम विद्युत के पहुंच/आपूर्ति 
सुनिश्चित हो जाने पर ग्राम संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ऊर्जा विभाग होगा। 

(3) खड़न्जा/नाली निर्माण-योजनान्तर्गत चयनित sí. अम्बेडकर ग्रामसभाओं के सभी ग्रामां एवं 
मजरों में सार्वजनिक मार्गो पर खडन्जा के किनारे सामान्यतया एल LO आकार की सीमेन्टेड नाली बनायी 
जाए। जिन रास्तों पर पानी का बहाव अधिक है, केवल वही पर दोनों तरफ यू D आकार की नाली 
बनाई जाए। उन गलियों में जहां एक ही तरह आवादी है और दूसरी तरफ खेत है अथवा दोनों तरफ खेत है 
वहां खेत की ओर नाली बनाये जाने की आवश्यकता नहीं Sl नाली के पानी के निकास की उचित व्यवस्था 
कराई जाए 

इस प्रकार चयनित sí. अम्बेडकर ग्राम सभाओं में नाली/खड्न्जे का निर्माण कर लिये जाने की स्थिति में 
THA सभा को संतृप्त माना जायेगा। इस कार्यक्रम की कार्यदायी विभाग पंचायती राज विभाग होगा। 

(4) स्वच्छ शौचालय निर्माण--चयनित sí. अम्बेडकर ग्रामसभाओं के सभी अभिज्ञानित पात्र एवं 
इच्छुक बीपीएल परिवारों तथा 10 प्रतिशत एन्पीनएल, परिवारों को ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की गाइड लाइन्स में अनुमन्य शासकीय अनुदान से पोर फ्लश वाटर सील 
शौचालय की सुविधा प्रदान की जायेगी। शेष एपीएल परिवारों को स्वयं के धन से शौचालय निमार्ण हेतु 
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कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त ग्रामसभा में स्थित शासकीय प्राथमिक एवं अपर 
प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों व छात्राओं के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग 
शौचालय इकाईयों तथा आगंनबाड़ी केन्द्रो के लिए वाल उपयोगी शौचालयों का निर्माण कराया जायगा। डॉ 
अम्बेडकर ग्रामसभा के सभी ग्रामों में इन मानकों के अनुसार स्वच्छ शौचालय के निर्माण हो जाने की स्थिति 
में ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग पंचायती राज विभाग होगा। 

(5) इन्दिरा आवास योजना--डॉ- अम्बेडकर ग्रामसभा के अन्तर्गत स्थायी सूची के आधार पर जो 
परिवार पात्र पाये जायेंगे, उन सभी परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने पर ग्रामसभा को संतृप्त माना 
जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। 

(6) स्वच्छ पेयजल--इस योजना में नये हैण्डपम्पों की स्थापना, स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की 
मरम्मत (रिवोर) गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। भूजल रिचार्जिग एवं 
सर्वेक्षण के पश्चात्‌ चिन्हित अनाच्छादित एवं आंशिक आच्छादित बस्तियां को आच्छादित किया जायेगा एवं 
पेयजल स्त्रोतविहीन विद्यालयों को भी पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा के 
अन्तर्गत प्रति 100 की आबादी पर ग्रामसभा के समस्त मजरों/बस्तियों में एक हैण्डपम्प की स्थापना का लक्ष्य 
प्राप्त करना संतृप्तीकरण माना जायेगा। साथ ही यदि चयनित ग्रामसभा मानक के अनुसार गुणवत्ता प्रभावित 
जल से आच्छादित है, तो उक्त ग्रामसभा में वांछित क्षमता की पाइप पेयजल आपूर्ति योजना की स्थापना 
संतृप्तीकरण का मानक होगा। यदि चयनित ग्रामसभा में जल स्तर बहुत नीचे हे, तो उक्त डॉ. अम्बेडकर 
ग्रामसभा में उपयुक्त पेयजल व्यवस्था संतृप्तीरकण का मानक होगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। 

(7) प्राथमिक विद्यालयों का निमार्ण-इस योजना में 300 की आवादी तथा एक किलोमीटर की दूरी 
पर एक नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। इस मानक के अनुसार चयनित डॉ0 अम्बेडकर 
ग्रामसभा में प्राथमिक पाठशालाओं, की आवश्यता का आंकलन किया जायेगा और तद्नुसार प्राथमिक 
पाठशालाओं के निमार्ण हो जाने की स्थिति में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग बेसिक शिक्षा विभाग होगा। 

(8) निःशुल्क बोरिंग योजना-लघु सिंचाई विभाग द्वारा संतृप्तीकरण हेतु निर्धारित विभागीय मानकों 
के अनुसार चयनित ग्रामसभाओं में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी। 
निःशुल्क बोरिंग का निर्माण एवं इस हेतु अनुदान समय-समय पर निर्गत विभागीय आदेशों/दिशा-निर्देशों के 
अनुसार डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएं। 

इस प्रकार चयनित सभी .सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र एवं इच्छुक लघु एवं सीमान्त 
कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था किये जाने पर डॉ अम्बेडकर ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

(9) रोजगार परक कार्यक्रम 

() स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना--इस योजना में ग्रामीण निर्धनं के स्व-सहायता 
समूहों के संगठन और उनका क्षमता निर्माण, एकाधिक क्रियाकलापों का योजना निर्माण, 
आधारिक संरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण तथा विपणन आदि कार्य सम्मिलित SUID इस 
योजना के अन्तर्गत डॉन अम्बेडकर ग्रामसभा को तभी संतृप्त माना जायेगा जवकि 
बी-पी-एल० गणना के आधार पर जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे होंगे, उन्हें समूह में अथवा 
व्यक्तिगत रूप में बैंक द्वारा अनुदान/ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार में स्थापित कराने पर डॉन 
अम्बेडकर ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 
इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। 

Gi) रोजगार गारंटी योजना-प्रदेश के 39 जनपदों में संचालित रोजगार गारंटी योजना के 
अन्तर्गत चयनित डॉन अम्बेडकर ग्रामसभा के सभी ग्राम में प्रत्येक परिवार के इच्छुक बालिंग 
व्यक्तियों को अकुशल श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर, उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर 
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उनकी मांग के आधार पर 100 दिन का श्रमपरक रोजगार एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध 
कराये जाने की स्थिति में चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा संतृप्त मानी जायेगी। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। : 
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-प्रदेश के शेष 31 जनपदों में संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण 
रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा के सभी ग्रामों मे ग्रामीण 
निर्धनो (वीन्पीनएल, एवं ए.पी&एल०) जो मजदूरी के अवसर/रोजगार चाहते हैं तथा जो अपने 
ग्राम तथा वस्ती में अथवा उसके आस-पास के क्षेत्रों में मजदूरी करने के इच्छुक हों, को 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेगे, जिनमें अतिनिर्धन अनुसूचित जाति/जनजाति के 
सदस्यों तथा वाल श्रमिको के माता-पिता को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित sí. अम्वेडकर 
ग्रामसभा के सभी ग्रामा में सभी पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने की 
स्थिति में डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 
इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। 


` 


(10) पट्टों का आवंटन-- 


(i) 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


(v) 


कृषि भूमि आबंटन--चयनित डॉन अम्वेडकर ग्रामसभाओं में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को 
जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित 
वरीयता क्रम में, प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते हुए, पात्र 
लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कव्जा दिये जाने के उपरांत ही ग्रामसभा को 
संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग राजस्व विभाग होगा। 

सीलिंग में सरप्लस भूमि का आबंटन--चयनित डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभाओं में उपलब्ध 
कृषि योग्य भूमि की जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (यथासंशोधित) 
के अन्तर्गत निर्धारित वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति/ जनजाति के 
लाभार्थियों को देते हुए, पात्र लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कव्जा, दिये जाने 
के उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग राजस्व विभाग होगा। 

आवासीय पट्टे का आबंटन--चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रासभाओं में उपलब्ध आवास योग्य 
भूमि को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत 
निर्धारित वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते 
हुए पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे का आवंटन एवं विधिवत कब्जा दिये जाने के 
उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग राजस्व विभाग होगा। 

मछली पालन हेतु पट्टे का आबंटन--डॉन अम्बेडकर ग्रामसभा में निहित तालाबों, 
मीनाशयों एवं पाखरों को वरीयता क्रम के अनुसार मछुआ सम्प्रदाय के लोगों या उनकी 
समितियों को 10 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए आबंटन किया जाए। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग राजस्व विभाग होगा। 

कुम्हारीकला हेतु पट्टे का आबंटन--डॉ अम्बेडकर ग्रामसभा में भूमि प्रबन्ध समिति के 
अधिकार क्षेत्र एवं प्रवन्ध में आने वाली ऐसी भूमि जहां कुम्हारी कार्य हेतु उपयुक्त मिट्टी 
उपलब्ध हो, को आसामी पट्टे पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पात्र कुम्हारों की समितियों 
अथवा समिति उपलब्ध न होने पर पात्र प्रजापति समुदाय को दिये जाने के पश्चात्‌ ही 
ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग राजस्व विभाग होगा। 


(11) पेंशन योजना-- 


(i) 


वृद्धावस्था पेंशन--इस योजना के .अंतर्गत चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभाओं के सभी 
गामो में 60 वर्ष के ऊपर के निराश्रित get एवं किसानों (जो 3.25 एकड़ तक की भूमि के 
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(ii) 
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स्वामी अथवा वार्षिक आय रू0 12000/- वाले है) को पात्र मानकर सभी पात्र व्यक्तियों को 
पंशन प्रदान कर दिये जाने की स्थिति में ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा। 

पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को अनुदान--इस योजनान्तर्गत चयनित 
डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा के सभी ग्रामों को सभी निराश्रित महिलाओं, जिनके पति की मृत्यु 
हो गयी है व जिनकी वार्षिक आय रू0 12000/- से कम है तथा जिनके बच्चे नावालिक है 
अथव वालिग होने के वावजूद भरण-पोषण के लिए असमर्थ है, का पेशंन अनुमन्य कर दिय 
जाने की स्थिति में ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग होगा। 

विकलांग पेंशन--इस योजना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की विकलांगता वाले 
सभी विकलोगों को पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्थिति में चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा 
को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग विकलांग कल्याण विभाग eni 


: (12) स्वास्थ्य सुविधाएं एवं परिवार कल्याण-- 


(i) 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


स्वास्थ्य उपकेन्द्रो का निर्माण--वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर विभागीय मानक 
के अनुसार स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्र से चयनित Sá अम्बेडकर ग्रामसभा के समस्त ग्राम व 
मजरें सेवित होने पर ग्रामसभा का संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होगा। 
नवजात शिशुओं को टीकाकरण--चयनित si. अम्वेडकर ग्रामसभा में नवजात शिशुओं 
का टीकाकरण योजना में 0 से 05 वर्ष आयु के वीच के बच्चों को 6 जानलेवा वीमारियों के 


` विरुद्ध किये जाने के पश्चात ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 


इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग होगा। 

पोलियो अन्मूलन--चयनित डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभा में 0 से 05 वर्ष के समस्त नवजात 
शिशुओं को पोलियों खुराक पिलाये जाने के पश्चात्‌ ही ग्राम सभा को संतृप्त माना जायेगा। 
इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होगा। 
ग्रामीण क्षेत्र में जन्म एवं. मृत्यु दर के पंजीकरण की स्थिति--चयनित डॉन अम्वेडकर 
ग्रामसभा में जन्म, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर जन्म 
एवं मृत्यु का पंजीकरण किये जाने के पश्चात ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होगा। 


(13) छात्रवृत्ति योजनाएं-- 


(i) 


अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति-चयनित डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभा के कक्षा एक से 
दस में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के 
उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 


SH कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा। 


पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति--चयनित डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभा में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 
मानक के अनुसार पूर्वदशंम एवं दशमोत्तर के छात्र/छात्राओ को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये 
जाने के उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 

इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा। 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग छात्रों को छात्रवृत्ति-- 
चयनित sí. अम्बेडकर ग्रामसभा में कक्षा एक से दस में अध्ययनरत गरीवी की रेखा से नीचे 
जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति 
दिये जाने के उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 
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इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा। 

(iv) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति--चयनित डॉ. अम्वेडकर ग्रामसभा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 
मानक के अनुसार पूर्वदशम एवं दशमोत्तर के छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये 
जाने के उपरांत ही ग्रामसभा को संतृप्त माना जायेगा। 
इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग अल्पसंख्य कल्याण विभाग होगा। 

7. ग्राम सभा की विकास योजना : 

सम्वन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अधीन प्रत्येक ग्राम सभा के विकास की कार्य योजना बनायी 
जायेगी। ग्रामसभा की कार्य योजना के निर्माण में सम्वन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जिलाधिकारी के मार्ग 
निर्देशन में कार्य किया जायेगा। इस योजना में चयनित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की 
जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो कोभी चरणवद्ध ढंग से लागू किया जायेगा। इसके 
साथ ही प्रत्येक ग्राम सभा में यह कार्य योजना ग्रामसभा के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी, जिससे 
कि ग्राम सभी के प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात हो सके कि उसके गाँव में कौन-कौन से कार्यक्रम कव-कव होने है 
एवं उसमें कितना व्ययभार आयेगा। 

प्रत्येक चरण में मरम्मत / अनुरक्षण. के कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग पृथक से कार्यायोजना वनायेंगे एवं 
इन कार्यो को अलग से क्रियान्वित करेंगे। 

8. योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति : 

ग्रामसभाओं के विकास हेतु कार्य योजना का निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके अनुश्रवण 
के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो निम्नवत्‌ होगी-- 


क. जिलाधिकारी = अध्यक्ष 

ख. मुख्य विकास अधिकारी — उपाध्यक्ष 

ग. समस्त उपजिलाधिकारी = सदस्य 

घ. सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी == सदस्य 

s. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी == सदस्य सचिव 


9. वित्तीय संसाधन : 

सम्वन्धित विभागों द्वारा कार्यक्रमों के लिए अपने बजट से वित्तीय संसाधन उपलव्ध कराये जायेंगे। उस 
कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के लिए प्राविधानित वजट से वित्त विभाग 
की सहमति से सम्वन्धित सभी विभागों द्वारा डवटेलिंग करके वजट व्यवस्था की जायेगी। 

10. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जायेगा। प्रमुख सचिव एवं 
सचिवगण को जनपद आवंटित किये जायेंगे। अपने आवंटित जनपद में सचिव व प्रमुख सचिव निरीक्षण एवं 
आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे। 

11. प्रत्येक जनपद में डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभांओं में उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 
जिलाधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे, जो मुख्य विकास अधिकारी/सम्वन्धित विभागीय अधिकारी के माध्यम 
से ग्रामसभाओं में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। 

12. प्रत्येक जनपद में डॉन अम्बेडकर ग्राममभाओं का चयन एवं प्रत्येक ग्रामसभा की संकलित 
कार्ययोजना 30 सितम्बर, 07 तक तैयार कर ली जाए। ग्रामसभावार राजस्व ग्रामों की तैयार कार्ययोजना डॉन 
अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग को 15 अक्टूबर, 2007 तक भेजी जाए। कार्ययोजना अनुसार प्रथम 
चरण हेतु लक्षित ग्रामसभाओं में समस्त कार्य 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण कर लिये जाये। तदुपरान्त अनुवर्ती 
वर्षो हेतु चयनित ग्रामसभाओं के संतृप्तीरकण का कार्य भी इसी प्रकार किया जाए। 

13. योजना के कार्यक्रमा की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा वैठके जनपद, मण्डल एवं 
राज्यस्तर पर एतद्विषयक प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-1153/43-2-2007 दिनांक 20 मई, 
2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी। 

14. इस योजना के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं विस्तृत अनुश्रवण का दायित्व डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण 
समग्र विकास विभाग का होगा। 
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15. डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग द्वारा अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रारूप जो अलग से 
निर्धारित किये जा रहे हैं, के अनुसार कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर तैयार कर प्रत्येक मण्डल को उपलब्ध कराया 
जायेगा एवं मण्डलायुक्त अपने स्तर से समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त कर इस साफ्टवेयर के माध्यम से 
प्रत्येक माह की दस तारीख तक डॉ> अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग को ई-मेल अथवा ash के * 
माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। , 

16. डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना की भौतिक एवं गुणात्मक प्रगति के मूल्यांकन हेतु 
विभिन्न कार्यक्रमों के गहन एवं प्रभावी निरीक्षण किये जाये तथा यह निरीक्षण जिलास्तर के अधिकारियों के 
अतिरिक्तमण्डल एवं राज्यस्तर के अधिकारियों के द्वारा भी किये जाये। 

उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएं। 

भवदीय, 
प्रशांत कुमार मिश्र, 
मुख्य सचिव। 


[उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 2008 


मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत शमन/मौके पर GAM की कार्यवाही प्राप्त धनराशि का उपयोग 
यातायात व्यवस्था को Yes किये जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश 
पुलिस यातायात प्रबन्धन नियमावली, 2008 का प्रख्यापन एतद्द्वारा किया जाता : 

1. संक्षिप्त नाम--(1) यह नियमावली “उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 
2008” कही जायेगी। 

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. निधि की स्थापना का उद्देश्य-(1) उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रवन्धन निधि की स्थापना 
उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायो के क्रियान्वयन के उद्देश्य 
से की गई है। 

(2) इस निधि में जमा धनराशि का उपयोग यातायात व्यवस्था का बेहतर प्रवन्धन करने, सड़क सुरक्षा 
उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन करने, यातायात शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा यातायात प्रवर्तन व्यवस्था को 
आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा। यातायात प्रबन्धन के संबंध में अन्य कोई 

कार्य जो निधि की प्रबन्ध समिति कराना आवश्यक समझती है उसे भी इस निधि से वित्त पोषित किया जा 
सकेगा। 

3. परिभाषा--जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में : 

(क) “निधि का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि” से है; 

(ख) “वित्तीय वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के पहली अप्रैल को प्रारम्भ होने वाली बारह मास 

की अवधि से है: 

(ग) “अधिनियम” का तात्पर्य “मोटरयान अधिनियम, 1988” से है; 

(घ) “पुलिस अधिनियम” का तात्पर्य “पुलिस अधिनियम-1861” से है; 

(ङ) “राज्य” का तात्पर्य “उत्तर प्रदेश राज्य” से है। 

4. fafa का लेखावर्गीकरण एवं वित्तीय प्रक्रिया-(1) निधि को लोक लेखे में भाग-(ञ) आरक्षित 
निधि (ख) बिना व्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत शीर्ष “8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित 
निधियाँ-200 अन्य निधियाँ” के अधीन एंक पृथक उपशीर्ष “01-उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि” 
खोला जायेगा। 


1. अधिसूचना संख्या 1996/6-32-08-2000(3)-94 लखनऊ, 13 जनवरी, 2009. 
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(2) निधि को अंतरित की जाने वाली धनराशि को अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) में 
लेखाशीर्ष 2055-पुलिस-797-आरक्षित निधियो/जमा लेखों का अन्तरण-03-उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात 
प्रवन्धन निधि को अन्तरण-35 अन्तंलेख संक्रमण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा। 

(3) निधि से उपरिलिखित उद्देश्यों पर व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान संबंधित कार्यात्मक शीर्ष (राजस्व 
या पूंजी जेसी स्थिति हो) के अंतर्गत किया जायेगा तथा व्यय पहले उपर्युक्त कार्यात्मक शीर्ष के नामें डाला 
जायेगा। साथ ही साथ व्यय की धनराशि को कार्यात्मक शीर्ष के अधीन भाग-4 “उन धनराशियाँ के व्यौरे 
जिन्हें लेखे में व्यय से घटा दिया गया है” उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रवन्धन निधि से पूरी की गयी 
धनराशि में भी प्रदर्शित की जायेगी। वर्ष के अंत में उक्त व्यय की धनराशि को उपर्युक्त निधि के ited 
8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-200-अन्य निधियाँ के अधीन एक पृथक उपशीर्ष' 01-उत्तर प्रदेश 
पुलिस यातायात प्रवन्धन निधि के व्यय पक्ष में पुस्तांकित किया जायेगा। ; 

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्राप्त जुर्माने आदि की सकल धनराशि dad लेखाशीर्ष 
“0041-वाहन कर-102-राज्य मोटरयान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां -02-जुर्माने आदि से 
प्राप्तियाँ-01-यातायात पुलिस द्वारा वसूली गयी धनराशि-02-नागरिक पुलिस द्वारा वसूली गयी धनराशि” के 
अन्तर्गत जमा की जायेगी। 

5. निधि के स्त्रोत--(1) पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत शमन/मौके पर जुर्माने की 
कार्यवाही से प्राप्त सकल धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में कोषागार में जमा की जाएगी। किसी वित्तीय वर्ष 
में इस कार्यवाही से जो धनराशि राजकोष में जमा होगी उसका 75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात 
प्रवन्धन निधि में आगामी वित्तीय वर्ष में गृह विभाग के अनुदान संख्या-26 में वजट प्राविधान कराकर जमा 
की जाएगी। 


(2) उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा इस निधि में यदि कोई आर्थिक योगदान किया 
जाता है तो उसे भी इस निधि में जमा किया जा सकेगा। 

6. निधि का कार्य क्षेत्र--निधि की धनराशि से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इस निधि के अन्तर्गत अनुमन्य 
कार्य कराए जा सकेंगे। 

7. निधि का प्रबन्धन समिति--(1) निधि का शासन में प्रशासनिक विभाग गृह विभाग होगा और 
इस निधि का संचालन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। 


1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, Do अध्यक्ष 
2. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र» सदस्य 
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, ऊप्र सदस्य 
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग उप्र सदस्य 
5. प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग, उप्र सदस्य 
6. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उःप्र० सदस्य 
7. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, oo. सदस्य 
8. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद सदस्य 
9. निदेशक, यातायात, SW सदस्य-सचिव 


(2) समिति को “निधि की प्रबन्धन समिति” कहा जाएगा। निधि की प्रबन्धन समिति के सभी 
सदस्य-पदेन होंगे। 


(3) निधि की प्रबन्धन समिति की वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक अवश्य होगी। 
(4) समिति की बैठक हेतु कोरम 4 सदस्यों का होगा। यथा आवश्यक एक त्रैमास में यदि आवश्यक हो 
तो एक से अधिक बैठकें आहूत की जा सकेंगी। 
8. निधि का प्रबन्धन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य--(1) समिति इस निधि से व्यय किए जाने 
हेतु योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी। 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी। 

(3) समिति इस निधि के लेखों के नियमसंगत रख-रखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएगी। 

9. निधि से पोषित होने वाली योजनाओं की शर्ते--निधि से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की 
शर्ते निम्नवत्‌ होंगी : 

(1) निधि के अन्तर्गत योजनाएं पूरक योजनाओं के रूप में संचालित की जाएंगी तथा ऐसी योजनाओं 
का चयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा; 

(2) निधि की धनराशि से ऐसी योजनाएं/परियोजनाएं संचालित की जाएंगी जो एक वार में क्रियान्वित 
करके पूरी की जा सकें; 

(3) निधि से वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा; 

(4) निधि से संबंधित धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में सावधि जमा में रखने अथवा ऋण पर देने 
अथवा व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा; 

^ (5) निधि से स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए वह 

स्वीकृत किया गया है। 

10. निधि से कराए जा सकने वाले कार्य--निधि की धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराए जा सकते हैं 

(क) सड़क सुरक्षा के उपाय (यांत्रिकीय सहित) संबंधी कार्य 

(एक) दुर्घटना से जनसामान्य की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित 
आवश्यकता के अनिवार्य / नियामक चेतनावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के वोर्ड, स्थानीय 
परिस्थितियां व आवश्कतानुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिगनल्स आदि लगाया जाना/ 
रख-रखाव, जहां अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख-रखाव संभव न हो। 

(दो) यातायात प्रवन्ध एवं सड़क सुरक्षा संवंधी आधुनिकतम उपकरणों का क्रय एवं रख-रखाव। 

(तीन) सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचान पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति 
किया जाना। 

(चार) सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलव्ध कराने हेतु 
एम्बुलेन्स एवं सहवर्ती उपकरणों आदि का क्रय एवं उनका रख-रखाव किया जाना। 

(पाँच) Gee यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कोई कार्य, जो निधि की प्रबन्धन 
समिति द्वारा उपयुक्त एवं लाभकारी समझा जाए। 
(ख) यातायात शिक्षा संबंधी कार्य 

(एक) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा अन्यथा यातायात प्रशिक्षण पार्को की स्थापना करना। 

(दो) जन सामान्य में यातायात नियमों का व्यापक प्रचारःप्रसार। 

(तीन) «mui कं वीच यातायात नियमों की जानकारी कराए जाने हेतु विभिन्न प्रकार की 
प्रतियोगितायें आदि आयोजित करना। 

(चार) यातायात प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कराना। 

(पाँच) यातायात शिक्षा संवंधी उपकरणों का क्रय किया जाना व उनका रख-रखाव। 

(छः) आडियो वीडियो/कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरणों युक्त यातायात प्रचार-प्रसार वाहन क्रय करना 
और जन सामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना। 

(सात) यातायात संवंधी ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों आदि का क्रय 
एवं उनका रख रखाव। 
(आठ) सड़क सुरक्षा संवंधी प्रदर्शनी। 

(नौ) “यातायात सप्ताह”, “यातायात माह”, “यातायात त्रैमास' तथा अन्य कार्यक्रम जैसे यातायात 
सेमिनार, गोष्ठियों, रेली, प्रतियोगिताएं व अन्य कार्यक्रम आदि उत्तर प्रदेश के जनपदों में 
आयोजित कराया जाना। 

(दस) यातायात प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों का प्रशिक्षण। 
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(ग) यातायात प्रवर्तन संबंधी कार्य 

यातायात प्रवर्तन संवंधी आधुनिकतम उपकरणों आदि का क्रय, संचालन एवं रख-रखाव किया जाना। 

11. निधि की प्रवन्धन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया--(1) निदेशक, 
यातायात और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारियों से अथवा अन्य अधिकारियों के सहयोग 
से प्राप्त/प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त/स्वप्रेरणा से तैयार किए गए प्रस्ताव/योजनाओं का परीक्षण 

उन्हें निधि प्रवन्धन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। 

(2) निधि प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावो/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिए जाने के उपरान्त निधि से 
वित्त पोषण के लिए औपचारिक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां शासन के गृह विभाग द्वारा निर्गत की जाएंगी। 

12. निधि से पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व--(1) योजनाओं के समुचित 
क्रियान्वयन हेतु निदेशक, यातायात समन्वय करेंगे और उसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी 
होंगे। इस निधि से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों के रख-रखाव एवं मरम्मत के कार्यो का सही-सही 
क्रियान्वयन कराने और इसक्रा नियमित अनुश्रवण कराने का दायित्व भी निदेशक यातायात का होगा। 

(2) जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं 
के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। वे समय-समय पर योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा 
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का 
उत्तरदायित्व भी संबंधित जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा। 

(3) अनुमोदित कार्यो से संबंधित क्रय के मामले में स्टोर पर्चेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी 
शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। 

13. निधि क॑ लेखों का रख-रखाव एवं सम्परीक्षा--(1) निदेशक यातायात द्वारा वित्तीय 
हस्तपुस्तिका के प्राविधानों एवं कोषागार नियमों के अनुसार निधि के मद से खर्च की गई धनराशि का उचित 
लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा उसका पुनर्मिलान, कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 
इलाहावाद के अभिलेखों से किया जाएगा! वार्षिक लेखावन्दी से पूर्व, पुनर्मिलान कार्य संपादित किए जाने के 
साथ ही समायोजनों से संवंधित आदेश कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहावाद को 
उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

(2) निधि में संक्रमित धनराशि में से वर्षान्त में अवशेप/अनुपयुक्त धनराशि का प्रदेश के समेकित 
निधि से समर्पण के संबंध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखो से लोक लेखे की निधि को जो धनराशि 
संक्रमित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। व्यय न होने की दशा में वह धनराशि 
निधि में विद्यमान रहेगी। उस धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जायेगा। उक्त निधि से 
व्यय किये जाने हेतु संबंधित कार्यात्मक. शीर्ष (राजस्व या पूंजी व्यय जैसी भी स्थिति हो) में की गयी व्यवस्था . 
में बचत होने की दशा में उसे नियमानुसार समर्पित किया जाना होगा। 

(3) निधि की धनराशि को किसी परियोजना में निवेश नहीं किया जायेगा वरन्‌ उससे नियम 10 में 
उल्लिखित कार्य कराये जायेंगे। 

(4) इन अभिलेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहावाद द्वारा की जाएगी।. 

(5) उक्त निधि की आय तथा निधि से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण निदेशक, यातायात द्वारा 
शासन को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। 

(6) निधि से आबंटित धनराशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यो/मदों में यदि वित्तीय वर्ष के अन्त तक 
व्यय नहीं की जा सकी हे तव अवशेष धनराशि का समर्पण निर्धारित अवधि में संवंधित लेखा शीर्षक में 
किया जाएगा तथा इसकी प्रति/सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद को 
उपलब्ध कराई जाएगी। 

(7) यदि इस नियमावली में कोई उपान्तर/परिवर्तन/संशोधिन करना हो तो वह महालेखाकार, उत्तर 
प्रदेश, इलाहावाद की पूर्व सहमति से किया जा सकेगा। 

आज्ञा सें, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 
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1[उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड़ शाखा) मुख्य रोकड़िया 
सेवा नियमावली, 2008 
संविधान के अनुच्छेद-309 के पंरतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान Past और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोषगार (रोकड शाखा) मुख्य 
रोकडिया सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा की शतों को विनियमित करने के लिये 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 
भाग-एक 
“ सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोषगार (रोकिड शाखा) मुख्य 
रोकडिया सेवा नियमावली, 2008 कही जायेगी। i 
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 
2. War की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश कोषगार (रोकड शाखा) मुख्य रोकडिया सेवा एक्र अधीनस्थ सेवा 
है जिसमे समुह “ख' के पद समाविष्ट है। , 
3. परिभाषाएं--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो इस नियमावली में-- 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों 
और पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश से है; 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का 
| नागारिक हो या समझा जाए; 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 
(ड.) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(छ) “संस्थान” का तात्पर्य वित्तिय प्रबध प्रशिक्षण एंव शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनउ, से है; 
(ज) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
- ` के प्रारम्भ होने से ud प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
` (m) “नागरिक के अन्य पिछडे वर्गो” का तात्पर्य समय समय पर यथसंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागारिकों के पिछडे वर्गो से है; 
(s) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड शाखा) मुख्य रोकडिया सेवा से है; 
(ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 


की गई हो; 
(ठ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 


“4. सेवा का संवर्ग-(1) संवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाय। 

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य . 
संख्या उनती होगी जितनी नीचे दी गई है- 


1. अधिसूचना संख्या-एस-3-1751/दस 2008, लखनउ, दिनाक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्थापित जो उ.प्र. असाधारण गजट 
दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 को प्रकाशित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
- भाग-2] उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड़ शांखा) मुख्य रोकड़िया सेवा नियमावली, 2008 699 


पद का नाम . पदों की संख्या 
मुख्य रोकडिया स्थायी' अस्थायी योग 
TT mam nibs a TH 
परन्तु : 


(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी विना भरे हुए छोड सकता है राज्यपाल उसे आस्थगित 
रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सुजन कर सकते हैं; जिन्हें वह उचित 
समझें। i i 
भाग-तीन 
भर्ती = . 

5. भर्ती का स्रोत--सेवा में मुख्य रोकडिया के पदो पर भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रोकडियों में 
से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कोषगारों की रोकड शाखा में पांच वर्ष की सेवा पूरी 
कर ली हो चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी। : 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत सरकार आदेशों के अनुसार किया 
जाएगा। 

भाग-चार 
भर्ती की प्रक्रिया 

7. रिक्तियों की अवधारणा--नियुक्ति प्राधिकरी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। 

8. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथासशोधित उत्तर 
प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के 
आधार पर समय समय पर यथसंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के वाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ समय समय पर यथासंशांधित उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार 
करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं 
चयन समिति के समक्ष रखेगा। 

टिप्पणी--पदोन्नति के प्रयोजन से रोकडियों की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची रोकड शाखा में उनकी 
प्रथम मौलिक नियुक्ति के आधार पर तैयार की जायेगी। 

(3) चयन समिति उप नियम (2) मे निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस सवर्ग में हो, जिसमें से 
उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकरी को अग्रसारित करेगी। 

भाग-पांच 2 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता : 

9. नियुक्ति--(1) - नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमे वे नियम-8 के 
अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता क्रम में किया 
जायेगा जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमे से उन्हे पदोन्नत किया जाए। 
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10. प्रतिभूति--(1) मुख्य रोकडिया को पदभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पहले विहित बंध-पत्र 
निष्पादित करना होगा और रूपयें 40,000/- की प्रतिभूति देनी होगी जिसका पचीस प्रतिशत नकद या 
सावधि जमा-पत्र के रूप में और शेष पचहत्तर प्रतिशत किसी वीमा कम्पनी के विश्वस्तत वंध-पत्र के रूप में 
होना चाहिए। 

(2) रोकड शाखा में तैनात मुख्य रोकडिया की उपेक्षा के करण कोई हानि होती है तो उसकी वसूली 
उसकी प्रतिभूति से की जायेगी और यदि हानि की धनराशि उसकी प्रतिभूति की धनराशि से अधिक हो जाती 
है तो अतिशेष की वसूली तंत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसके वेतन, सम्पत्ति (चल या अचल) से की 
जायेगी। } 

11. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूपसे नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो 
वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढाई जाए: 

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दों वर्ष से अधीक नहीं वढाई जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में 
, नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
हे तो उसे मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर 
धारणधिकार न हों तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें 
समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर 
पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की “गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि कीं संगंणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे एकता है। 

12. प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा--मुख्य रोकडिया के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की 
जाएगी कि वह सस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करे और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे जैसी सरकार द्वारा 
समय समय पर विहित की जाए | ; 

13. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवधों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि--- 

(क) उसका कार्य और आचारण संतोषजनक बताया जाए, और 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। 

(2) जहा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवधों के अनुसार 
स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम -5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषण करते 
हुए आदेश को कि संबधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश 
समझा जाएगा। 

14. ज्येष्ठता--सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियो की ज्येष्ठता समय-समय पर 
यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-छः 
वेतन इत्यादि | 

15. वेतनमान--(1) सेवा मे किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं 
mmr rm oe 5 वेतनमान) सा 

मुख्य रोकडिया रू. 7450-225-11500 
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16. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहा विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त 
कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष को की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगा जव उसने परीवीक्षा 
अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। 

(3) ऐसे व्यक्ति कर जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यताया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित 
होगा। : 

भाग-सात 
अन्य उपवन्ध 

17. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमो के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित होक या मौलिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

18. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विपयों के सबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापो के सबंध में सेवारत सरकारी 
सेवको पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

19 . सेवा की शर्तो में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा मे नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी वात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस 
नियम की अपेक्षं को उस सीमा तक और ऐसी wel के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

20. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पडेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों क॑ अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो। 


आज्ञा से, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-2130/8:-पु-2-08-1100(206)-2008 
गृह (पुलिस) अनुभाग-2 (लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2009 


अधिसूचना 
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, स्टेट aus अधीनस्थ 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन्‌ 1904) की 
धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेवुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या 40 
सन्‌ 1948) की धारा-15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके 
और इस निमित निर्गत सभी विद्यमान नियमों को अधिक्रमण करके, राज्यपाल प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी 
स्टेट वैण्ड के आरक्षियों, मुख्य आरक्षियां, प्लाटून कमाण्डरों और दलनायकों के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण 
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नियुक्ति ज्येष्ठठा का अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं-- * 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) २४ नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट 

बैण्ड अधीनस्थ अधिकारी सेब्रा नियमावली, 2009 कही जायेगी। 

(2) यह-तुरन्त प्रवृत्त होगी। | 

2. सेवा की प्रास्थिति--प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट as अधीनस्थ अधिकारी संवर्ग में 

दलनायक प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी के पद समाविष्ट हैं। 

3. परिभाषायें जव तक विषय या संदर्भ में कोई वात. प्रतिकूल न हां, इस नियमावली H— 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से हैं, 

` (ख) स्टेट avs के मुख्य mA, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेदुलरी और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड 
कान्स्टेबुलरी और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी के मामले में “नियुक्ति प्राधिकारी” का 
तात्पर्य कमाण्डेण्ड और स्टेट बैण्ड के प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी के प्लाटून कमाण्डर और 
दलनायक के मामले में उप पुलिस महानिरीक्षक से है; 

(ग) “बोर्ड” का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित पुलिस 
सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है; 

(घ) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 

(S) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; _ 

(छ) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य, यथास्थिति, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक 
आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड से है; 

(ज) “नागरिकों के eru पिछड़े ant” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची-एक के विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है; 

(s) “पीः्एन्सी. मुख्यालय” का तात्पर्य यथास्थिति पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टुवुलरी, 
उत्तर प्रदेश या अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, स्टेट dus उत्तर प्रदेश के 
अधीन चल रहे प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, मुख्यालय से है; 

(s) “चयन समिति” का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु वोर्ड द्वारा 

` गठित किये गये “चयन समिति” से है; 

(ट) “प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वेण्ड के अधीनस्थ अधिकारी” का तात्पर्य दलनायक, प्लाटून 

- कमाण्डर, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट dos के पद पर इस नियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है; 

(ठ) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति 
न हो और सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो। . 

(ड) “भर्ती के वर्ष” का तात्पर्य उस कॅलेण्डर वर्ष से है जिसमें भर्ती की wm 

भाग-दो 
: संवर्ग 
4. सेवा के संवर्ग.--(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग 
की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाय। द 


(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी जव तक कि 
उन नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो; 
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संख्या ` 
l दलनायक - 01 Ol 
? प्लाटून कमाण्डर | - 03105805 
3 मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट qus : 10 10 
1 आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड - 30 30 
परन्तु यह कि-- 


(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को 
पुननिर्धारित कर सकता हे i 
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
प्रास्थगित रख सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या 
(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्रोत--सेवा में पदों की विभिन्न श्रेणियों पर भर्ती निम्नलिखित uri से की जायेगी-- 

(क) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड--(1) सेवा स्थानान्तरण के आधार पर 
प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी के ऐसे इच्छुक आरक्षियो में से या राज्य सिविल/सशस्त्र पुलिस में से 
जो वाद्य यंत्र वजाने की जानकारी रखते हो; या 

(2) ऐसे सशस्त्र बल जिसमें भारतीय सशस्त्र सेना, भारतीय नौ सेना और भारतीय वायु सेना सम्मिलित 
हे, से अवकाश प्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें वाद्य यंत्र वजाने का ज्ञान और अनुभव हो, या 

(3) सीधी भर्ती द्वारा--सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश 
सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की 
जायेगी। 

(ख) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी--प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट बैण्ड के मुख्य 
आरक्षी के पद पर भर्ती, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड के आरक्षियों में से पदोन्नति के 
माध्यम से की जायेगी। चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी। 

(ग) प्लाटून कमाण्डर--प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट बैण्ड के पद पर भर्ती 
मुख्य आरक्षियों, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड से पदोन्नति द्वारा की जायेगी। चयन का 
मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी। * 

(घ) दलनायक--दलनायक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट vs के पद पर भर्ती प्लाटून 
कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड के माध्यम से पदोन्नति के द्वारा की जायेगी 
चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए जयेष्ठता होगी। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिय 
आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधां 
ओर भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएं 
` 7. राष्ट्रीयता.-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) Rad शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 
भारत आया हो, या 
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(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और युनाइटेड रिपव्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रत्रजन किया हो-- 

` परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में 
सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; 
परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस 
उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें; 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी “ग” का हो तो पात्रता, का प्रमाण-पत्र 
एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की 
अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 
टिप्पणी: 
किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जां सकता 
है और इसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा 
प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट dus : 

शैक्षिक अर्हता--आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड के पद पर सीधी भर्ती के लिये 
अभ्यर्थी के लिए, अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उर््तीण या 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष होनी चाहिये। 

अनिवार्य अर्हताएं--कान्स्टेवुल, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट बैण्ड पद पर सीधी भर्ती के लिए 
अभ्यर्थी के पास वाद्ययंत्र बजाने का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। 

9. अधिमानी अर्हताएं--अन्य वातों के सामान्य होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना म॑ न्यनतम.दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 

10. आयु--आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी के पद पर सीधी भर्ती, भर्ती के लिये यह आवश्यक है 
कि अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो : 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को दशा में 
उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों 
में विनिर्दिष्ट की जाय : 

परन्तु भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की होगी या जेसा 
कि विनिर्दिष्ट किया जाय। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना 
समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार 
या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा 
में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति 
भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी, पहले से एक पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये 
कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। 
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13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जव तक 
कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी 
को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 
चिकित्सा वोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। 

टिप्पणी--चिकित्सा चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, वो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस du, टूर एवं निकट दृष्टि, 
कलर व्लाइन्डनेस, श्रवण परीक्षण, जिसने रि नेज परीक्षण, वेव्वर्स परीक्षण और वर्टिंगो, परीक्षण आदि 
समाविष्ट हैं, जैसी कर्मियों का भी परीक्षण करेगा। 

भाग-पांच 
आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड 
. कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड की भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियां की 
संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित शनातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों 
के लिए आरक्षित की जाने वाली, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष 
को देगा। सीधी भर्ती की और सशस्त्र वलों जिनमें भारतीय सेना, भारतीय नो सेना, भारतीय वायु सेना 
सम्मिलित हैं, से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों में से भर्ती की रिक्तियों निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की 
जायेगी 

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके; 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस uer करके या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। i 
(तीन रोजगार कार्यालय की रिक्तियों में अधिसुचित करके। 

15. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट dos आरक्षियां की सीधी भर्ती की प्रक्रिया-आरक्षी 
प्रादेशिक आर्म्ड क्रान्स्टेवुलरी स्टेट वेण्ड के पद पर सीधी भर्ती की और सशस्त्र बलों, जिनमें भारतीय सेना, 
भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना सम्मिलित है, से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों में से भर्ती निम्मलिखित रीति 
से की जायेगी। 

(क) आवेदन पत्र--(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के 
आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता ed फिर भी वोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र 
से भिन्न केन्द्र आवंटित कर सकता है 

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक वुकलेट संलग्न की जायेगी। जिसमें शैक्षिक, अर्हता, आयु और 
प्रत्येक" AT के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम 
अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ALU. पत्रक 
की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्वन्धित जानकारी होगी; 

(तीन) आवेदन पत्र कार्वन प्रति सहित ओल्‍एम-आर» पत्रक पर होगा; 

(चार) अभ्यर्थी के वायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है; 

(पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकायें जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र 
पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा; 

(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित वैंको/डाकघरो से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा 
सकता है; 

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु (दसवी, वारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर) के प्रमाण 
पत्र, खेल प्रमाण, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों 
में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न 
होनी चाहिये। 

समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/वेंक में जमा किया जाना चाहिये जहां से वे क्रय 
किये गये eil 
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(ख) बुलावा पत्र--अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने 
के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उससे संलग्न 
न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र 
की जांच किये जाने के पश्चात्‌ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र, पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से 
जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा 
और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख वुलावा 
पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये जाने हेतु अपेक्षित. 
हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। वुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक 
सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिये। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त 
नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस सम्वन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड. 
देना होगा। वोर्ड द्वारा द्वितीयक बुलावापात्र जारी किया जायेगा। 

(ग) शरीरिक मानक परीक्षा-समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा 
में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। 

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा--ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 15(ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में 
सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की 
जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 में दी गयी हे। 

(s) चिकित्सा परीक्षा-शारीरिक दक्षता, परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गयी el 

(च) लिखित परीक्षा-चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित 
होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी हे। 

(छ) अन्तिम श्रेष्ठता सूची--वोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की 
श्रेष्ठता क्रम से अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। 

प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेवसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे 
कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण है, अपने प्राप्तांको की जांच कर सकें। वाह्य 
सहायक एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेंगी। 
तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियां प्रकाशित की जायेंगी। वास्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित 
परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम, प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर Wai के साथ 
मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकां की सूची वोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी। 

(ज) चरित्र सत्यापन--नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक 
होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन, जहां तक सम्भव हो, एक माह में 
पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। 

(एक) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियां से अपेक्षा की जाएगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षित 
अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय केडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण 
पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। 

(दो) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का 
प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा 
अभिप्रमाणित फोटो संलग्न प्रारूपं पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत 
करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर सहित डाक का पूर्ण पता 
भी प्रस्तुत करना छोगा। | 

16. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट बैण्ड मुख्य आरक्षी के पद पर Gala की प्रक्रिया 
प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड मुख्य emet के पद पर नियुक्ति प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट 
as के आरक्षियों के मध्य से पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से की 
जायेगी। 
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उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की भर्ती की प्रक्रिया 


17. प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट dus के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया-- 
प्लाटून कमाण्डर प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट बैण्ड के पद पर नियुक्ति मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड 
कान्स्टेवुलरी स्टेट WS के मध्य से पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से 
की जायेगी। | 

18. दलनायक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट dus के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया-दलनाय, 
प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट वैण्ड के पद पर नियुक्ति प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी स्टेट 
वेण्ड के मध्य से पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से की जायेगी। 

 भाग-छः 
प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड 
कान्स्टेबुलरी और मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के लिए 

19. नियुक्ति-नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष ant की अन्य 
श्रेणियां के आरक्षण से सम्वन्धित नियमों और शासनादेशों का अनुसरण करते हुए ज्येष्ठता सूची के सर्वथा, 
अनुसरण में की जाएगी। 

चरित्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात्‌ वोर्ड चयनित 
अभ्यर्थियों की सूची सम्वन्धित कमाण्डेन्ट प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेवुलरी को उपलब्ध करायी जायेगी। 

संवंधित कमाण्डण्ट आर्म्ड कान्स्टेवुलरी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित 
अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे जिसमें विफल होने पर चयन सूची के 
अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। 

परन्तु सेवा के अधीन किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत 
कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी 
मालिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी। 

20. प्रशिक्षण-परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से एसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की 
अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। 

21. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के 
लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों मं परिवीक्षा 
को वढ़ा सकता है। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जव तक अवधि बढ़ाई जाय। 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियां के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
है, या संतोष करने में अन्यथा विफल रहा हे, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया 
जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर सथानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

22. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, 
यदि-- 

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हो; 
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(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय; 

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। . 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उननियम-(3) क अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

23. ज्येष्ठता--किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

24. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए $— 
गो का नाम वेतनमान अनुपनीरीक्षित 
आरक्षी UU. स्टेट वैण्ड Ge 3050-75-3950-80-4590 

मुख्य आरक्षी पी-ए-सी० स्टेट वैण्ड Se 3200-85-4900 
प्लाटून कमाण्डर HUH. स्टेट AWS रु 5500-175-9000 
दलनायक WT. स्टेट वेण्ड रु 6500-200-10500 

25. परिवीक्षा अवधि में वेतन-(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी उपवन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी 
जायेगी जव उसने एक वर्ष की .संतोपजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागाध्यक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और 
प्रशिक्षण जहां विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी 
जायेग जव उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो; 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार वढ़ावी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन काई पद धारण, कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा; 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि वढ़ायी जाय तो इस प्रकार वढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेग जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्वन्ध में सेवारत्‌ सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-सात 
अन्य उपवन्ध र 
26. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
- किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने के कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए 
अनर्ह कर देगा। : 

27. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अंतर्गत. न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्वन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

28. सेवा की शर्तों में शिधिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्ण्क्‌ कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश 
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द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती 
है। र l 

29. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्वन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा से, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिय। 


परिशिष्ट-1 
प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट वैण्ड के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण 
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं-- 
1. शारीरिक मानक परीक्षण-पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक-- 
ऊँचाई 
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168, सेंटीमीटर; 
(2) जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर हैं। 
सीने का फुलाव 
सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेंटीमीटर; 
अनुसूचित जनजातियों के लिए 82 सेन्टीमीटर 
टिप्पणी--न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 


2. स्टेडियम/पुलिस लाइन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना - 


Cx 


किया जाय। 

3. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन 
में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु 
गठित किये गए दलों की संख्या जिलें में उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट-बढ़ 
सकती है। 

4. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं। दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 

5. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त हाने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक 
अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी 
प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 


6. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 


पट्ट (वोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित 


परिशिष्ट-2 
प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट dus के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण 


शारीरिक दक्षता पर परीक्षण सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा ज़िसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे 
1- परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 
2- चिकित्सा/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 
3- पुलिस उप अधीक्षक-- 
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(क) 
(ख) 


(ग) 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
पुरुष अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित El यह दीड़ 
केवल अर्हकारी है। k 1 
ऐसे प्रत्येक दल के अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे 
कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक 
सप्ताह में पूर्ण किय जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण वोर्ड समयावधि बढ़ाने 
का निर्णय ले सकता है। 
प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों कां प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना 
पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हो वहां शारीरिक दक्षता 
परीक्षण पुलिस लाइन में आयोजित किया जाना चाहिये। 
शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति हे और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव 
नहीं èl इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां 
संभव हो वोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा 
जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना 
मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी। 
शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते है, 
दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 
शारीरिक दक्षता परिणाम का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी 
अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और वोर्ड की वेवसाइट 
यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी। 
शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के 
अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की 
जायेगी। 
शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 

परिशिष्ट-3 


प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट बैण्ड के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण 

चिकित्सा परीक्षा परिषद--जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीण कर ली हे वे अधिसूचित 
केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा 
परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि 
उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय 
परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की 
अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति वोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय 
कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित किया जाये वहां, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय 
परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और 
तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रंमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 


(क) 


(ख) 


चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण-चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण 
चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, 
तथा नॉक-नी, वो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज aa, दूर ud निकट दृष्टि, कलर, ब्लाइन्डनेस, 
रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, aad टेस्ट और वरटिगों इत्यादि की जांच करेगा। परिषद्‌ 
विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता ÈI 

दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर 
उद्घोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेवसाइट पर भी 


अद्यावधिक किया जाएगा। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(ग) 
(घ) 


चिकित्सा परिषद्‌ के सदस्य जो जानवूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं; दाण्डिक कार्यवाही 
के भागी होंगे। 
चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न 
होगा। 
परिशिष्ट-4 
आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट avs के लिये लिखित परीक्षां 


लिखित परीक्षा--लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा 
परीक्षण में सफल, अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/वैंक से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से- 
बुलावा पत्र भेजा गया था। 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


A U N — 


दोनो हथेलियों के ayer निशान, फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम 
इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे। 

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास 
बुलावा पत्र अवश्य प्रहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता 
है तो वह वोर्ड की हेल्पलाइन मोवाइल/लैण्डलाइन टेलीफोन या वेबसाइट के ध्यम से सम्पर्क 
करके दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। 

लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी। 

वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शेली निम्नलिखित रीति में होगी-- 


सामान्य ज्ञान 50 अंक 30 मिनट 
आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण 50 अंक 30 मिनट 
वाद्य यंत्र से संबंधित ज्ञान का परीक्षण 50 अंक 30 मिनट 
वुद्धिशक्ति से परीक्षण 50 अंक 30 मिनट 
योग 200 अंक 2 que 


टिप्पणी-प्रश्‍नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न पत्र तैयार करते 
समय वोर्ड अल्पंख्यक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है। 


(ड़) 
(च) 


(छ) 


(ज) 


प्रश्नपत्रों का खाका वोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे 
और वाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे। 
एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरीज दी जायेगी (सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शैली 
के अनुसार) वास्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी 
प्रश्‍नपत्रो के साथ नहीं भेजी जायेगी। द t 
एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्‍नपत्रो के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/ पंक्तिवार 
भी बनाये जायें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस-पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न 
भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जायें। 

उत्तर पत्रक ओ०एम०आर, पत्रक पर होगा। जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह 
अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुने। 

अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए। 

कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नामं, अनुक्रमांक ठीक-ठीक भरा है। 
ALTAR. शीट का कोई भी स्तम्भ बना भरा नहीं है। 

ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय। 
अभ्यर्थियों को ALTA. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। 
कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाण-पत्र देने की अपेक्षा की . 
जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओःएम>आर, उत्तर पत्रक को खाली 
नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित 
पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र 
अधीक्षक, जो CEUS Eum Hanga rnek होंगे! 


SNA 
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(ण) 


(त) 


(थ) 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा धेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरवन्द 
आवरण में वोर्ड कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। 

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाय और भिन्न-भिन्न 
सीरिजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेवसाइट पर प्रकाशित 
किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने की सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी 
को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत हे ता उसे बोर्ड की हेल्पलाइन/वेवसाइट के माध्यम 
से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। वोर्ड से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण I 

उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और 
अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के 
प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय। 

प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पूर्व वास्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के 
पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा परीक्षा 
के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा और 
परीक्षा की समाप्ति के पश्चात्‌ उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन पत्रों के सेक्टर 
मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल अधिकारी 
द्वारा ले जाकर वोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। 


[उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का 


सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) 
अधिनियम, 2009 
(उत्तर प्रेदश अधिनियम संख्या 26 सन्‌ 2009) 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 


“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक 
निगमां के छटनीशुद कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखडन) विधेयक, 2009 पर 
दिनांक 26 emm, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 26 सन्‌ 2009 के 
रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया. जाता हैः 

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमां के छटनीशुद्ध कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 
1991 का आरम्भ से विखण्डन और उससे सम्वधिंत या आनुपंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए 


अधिनियम 


भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः 

1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों 
का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। 

2. परिभाषाएं--जव तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में--- 


(क) 


(ख) 


“आमेलन नियमावली” का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 3/4/90 कार्मिक 2-91, दिनांक 9 
मई, 1991 में प्राकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमां के छंटनीशुदा कर्मचारियों का 
सरकारी सेवा आमेलन नियमावली, 1991 से है; 

“सार्वजानिक निगम” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय या स्थायी स्वायत्त शासन के प्रयोजन के 
लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके 
अधीन स्थापित या गठित किसी निगमित निकाय से है, और उसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 617 के अर्थान्तगंत कोई ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमे राज्य सरकार का 
प्रचूर हित होः 


1. अधिसुचना संख्या 1233/79-विः1-09-1(क) 25-2009, लखनउ, दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा स्थापित। 
CC-0 
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(ग) “विखण्डन नियमावली” का तात्पर्य सरकरी अधिसूचना संख्या 874/का-3-2003-3/18-98, दिनांक 
8 अप्रल, 2003 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशदा कर्मचारियों 
का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन ) नियमावली, 2003 से है; 

(घ) “छंटनीशुदा कर्मचारी ” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो,1 अक्टूबर, 1986 को या उसके 
पूर्व पद पर भर्ती के लिए की गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजानिक निगम के 
अधीन किसी पद पर नियुक्त किया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के किसी 


अधिष्ठान में किसी किये जाने या उसका परिसमापन किये जाने के कारण अपनी छंठनी के _ 


दिनांक तक सरकार के या ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरतर कार्य कर रहा था और 
जिसके सम्बन्ध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी 
कर दिया गया हो। 

3. विखण्डन और व्यावृत्ति--(1) आमेलन नियमावली जिसे विखण्डन नियमावली द्वारा दिनांक 8 
अप्रैल, 2003 से विखण्डिंत किया गया था, को विखण्डित कर दिया जायेगा और दिनांक 9 मई, 1991 को 
विखण्डिल को विखण्डित की गई समझी जाएगी ओर ऐसे विखण्डन के फलस्वरूप-- 

(क) छंटनीशुदा कर्मचारियों का, सिवाय उसके जिनका आमेलन दिनांक 9 मई, 1991 सं 8 अप्रैल, 
2003 तक की अवधि के दौरान हो गया था, उक्त आमेलन नियमावली, के अधीन या तत्सम्बंध 
मे जारी किन्हीं सरकारी आदेशों के अधीन आमेलन सम्बंधी उनका अधिकार समाप्त हुआ समझा 
जायेगा; 

(ख) किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए आमेलन 
के प्रतिमान विहित करने और वेतन संरक्षण सहित पारिणामिक प्रसूविधाओं को प्रदान करने से 
सम्बंधित समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश आरम्भ से प्रतिसंहत हो जायेगें। 

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी, 

(क) आमेलन नियमावली के equi के अधीन दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के पूर्व आमेलित छंटनीशुदा 
कर्मचारियों को प्रदान की गयी आमेलन सम्बंधी प्रसूविधा वापास नहीं ली जाएगी: 

(ख) दिनांक 8 अप्रेल, 2003 से पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी वेतन 
संरक्षण की प्रसुविधा भी संरक्षित रहेगी; 


(ग) आमेलन नियमावली द्वारा आच्छादित कोई छंटनीशुदा कर्मचारी, जिसे दिनांक 8 अप्रेल, 2003 


तक आमेलित न किया गया हो, ऐसे समूह “ग” और समूह “घ” के पद जो उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग की परिधि के बाहर के हों, पर सीधी भर्ती के लिए, उच्च आयु सीमा में उस सीमा 
तक शिथिलता प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी उसने सम्बंधित सरकारी विभाग या 
सार्वजनिक निगम में मौलिक हैसियत से पूर्ण किये गये वर्षो तक नियमावली की हो। 
4. विखण्डन नियमावली विखण्डित कर दी जायेगी और दिनांक 8 अप्रेल, 2003 विखण्डित की गयी 
समझी जायेगी! 
उद्देश्य और कारण 
उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमां के छंटनीशुदा कर्मचारियों के आमेलन क लिए उत्तर प्रदेश 
सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 
बनाई गयी थी। सरकार क्या सार्वजनिक निगमों के ऐसे बहुत से कर्मचारियों ने जिन्हें छंटनीशुदा नहीं घोषित 
किया गया था उक्त नियमावली के अधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदो पर अपने आमेलन हेतु रिट 
याचिकायें दायर की थी। शासन की नीति के अनुसार ऐसे छंटनीशुदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर आमेलित किये जाने के लिए झात्र नहीं Al कालान्तर में उक्त 
नियमावली के अधीन लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर ऐसे कर्मचारियों के आमेलन 
की समस्या गंभीर होती गयी। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का 
सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा 


कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन(विखण्डन) नियमावली, 2003 द्वारा विखण्डित कर दिया गया। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सन्‌ 2003 के उपर्युक्त नियमावली के प्रकाशित होने के पश्चात भी राज्य सरकार को न्यायालय में दायर 
की गयी याचिका में राहत नहीं मिली। चूँकि उपर्युक्त नियमावली के उपबंधों को राज्य विधान मण्डल क 
अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश 
सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा मे आमेलन नियमावली, 1991 को 
आदित; विखण्डित करने की व्यवस्था करने के लिए विधि वनायी जाय। 

तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में 
आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधयेक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता ÈI 


आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, 
सचिव। 
संख्या- 1602/छः:-पु-2-09-1100(63)/09 

प्रेषक, 

मदन किशोर श्रीवास्वत, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
गृह (पुलिस)अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाक:28 अगस्त,2009 


विषय : पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस समूह “घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 
2009 का प्रख्यापन। | 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आक्रष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस 
विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावाली, 2009 
अधिसूचना सं-1535/छ:-पु--2-09-1100(63)/09 दिनांक 28 अगस्त, 2009 निर्गत कर दिया गया है, 

जिसकी हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। 
भवदीय, 
मदन किशोर श्रीवास्तव, 
उप सचिव। 


[उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 
प्रकीर्ण 
, पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनिमय संख्या 5 सन्‌ 1861)की धारा-2 और धारा 46 की उपधारा (2) 
और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस 
निमित जारी समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस में समूह 'घ' के 
कतिपय श्रेणियों की भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 


भाग-एक 
; सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस समूह “घ' कर्मचारी सेवा 
नियमावली, 2009 कही जायेगी। 
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 


1. अधिसूचना संख्या 1535/छ-पृ.-2-2009-1100(63)/09, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-2, लखनऊ : दिनांक 28 
अमत न्य UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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2. इस नियमावली का लागू होना--(1) यह नियामवली नियम-5 में निर्दिष्ट समूह ‘a’ के समस्त पदों 

और नियम 3 के खण्ड (झ) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ सेवाओं पर लागू होगी। 

3. परिभाषाये--जव तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में- 

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य समूह ‘a’ के पदों के संवंध में; 

(एक) जिला पुलिस के लिए-प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक। 
(दो) Guat. वाहिनियों के लिए-सेनानायक। 
(तीन) यूनिट के लिए-पुलिस अधीक्षक प्रभारी यूनिट अधिष्ठान। 

(ख) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 

(ग) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है; 

(घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सरकार से है 

(ड) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 

(च) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है; 

(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के 
पूर्व या प्रचलित नियमों या आदेशों के उपवंधों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 

(ज) “पुलिस मुख्यालय” का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर 
प्रदेश लखनऊ/उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहावाद से है; 

(झ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस समूह “घ” सेवा से है; 

(ञ) “चयन समिति” का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु नियम 14 
के अंतर्गत गठित चयन समिति से है; 

(ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और 
यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय 
विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; 

(ठ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य उस केलेण्डर वर्ष से है जिसमें भर्ती की जाय; 

(ड) “इकाई” का तात्पर्य पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं यथा अपराध, अनुसंधान विभाग, 
एण्टीटेरिस्ट स्क्वायड, स्पेशल टास्क फोर्स, के स्पेशल इन्वेस्टीगेंशन टीम, अभिसूचना, सुरक्षा 
एण्टीकरेप्शन आर्गेनाइजेशन आदि से ÈI 

भाग-दो 
संवर्ग 

4. सेवा का संवर्ग--(1) प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासन द्वारा 

समय-समय पर अवधारित की जाये परंतु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुये छोड़ 


सकता है या राज्यपाल किसी पद या समूह के पद को आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का 
हकदार न होगा। 


(2) सेवा की सदस्य संख्या ओर उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि 
उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो। 
| क्रमांक | पद का नाम 
ES 
ला 
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भाग-तीन 

| भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत--समूह ‘a’ के सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित cani से 

की जायेगी : 
(क) | अर्दली, प्यून, फालोअर, कुक, कहार, नाई, धोवी, 
मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, 
ग्राउण्डमेन, फर्राश, सफाईकर्मी, भिश्ती, मल्लाह, 
ग्रासकटर, वाटरमैन, पोर्टर, वण्डल लिफ्टर, हास्टल 
अटेण्डेण्ट, हाउस एवं टेविल वियरर और प्रत्येक 
अन्य गैर तकनीकी पद। 


(ख) स्थायी प्यून/चौकीदार/श्रमिक/पोर्टर/हाउस 
वियरर/टेवुल वियरर में से पदोन्नति द्वारा, 


हेड फालोअर/कुक/कहार स्थायी कुक/कहार में से पदोन्नति द्वारा, 


(घ) | दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर अर्ह प्यून/संदेशवाहकों/फर्राश बण्डल लिफ्टर 
(ङ) | हेड फर्राश स्थायी फर्राश/होस्टल assez में से 
| पदोन्नति द्वारा, 
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स्थायी सफाईकर्मी/भिस्ती में से पदोन्नति द्वारा, 
स्थायी माली/ग्रास कटर/ ग्राउण्डमैन में से 
पदोन्नति द्वारा, 


(ट) | प्रधान वाटर मैन 


प्रधान साइस स्थायी साइसों में से पदोन्नति द्वारा 


(ड) | प्रधान नाविक 


भाग-चार 
अर्हता 


6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। 
7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी। 
(क) भारत का नागरिक हो;या 
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 
भारत आया हो; या i 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़ीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रत्रजन किया होः 

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो : i 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। 

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस 
शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। व 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में. जारी कर दिया जाए। 

8. आयु--सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष 
की पहली जुलाई को अठारह वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त 
की होः 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियां के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। अ T 

9. शैक्षिक अर्हतायें--(1) नियम 5 @) (क) में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि 
अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा की हो। 

(2) कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसे विभागीय एवं 
पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो। 
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(3) कोई व्यक्ति साईक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान 
अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जव तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य 
के संबंध में समुचित अनुभव न हो। $ 

(4) सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पद पर यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो। परंतु 
यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी। की 

(5) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थि को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामलं में 
अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। 

10. भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य श्रेणी के संबंध में शिधिलता--भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सन्य 
कार्मिको, युद्ध के दौरान शहीद हुए अन्य सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के 
आश्रितां और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया संवंधी 
अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस प्रकार के सामान्य नियमों या आदेशों के अनुसार प्रदान की जायेगी। 

11. चरित्र--सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए 
सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान 
कर लें। 

टिप्पणी--राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या किसी राज्य सरकार 
के स्वामित्वाधीन में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझ जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र 
नहीं होंगे। l 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 
एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया 
हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो; 

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकतें है यदि उसका समाधान हो जाए 
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जाएगा जब तक कि मानसिक 
और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्‍त न हो जिससे 
उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति 
के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड 
बुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन वनाने गये नियमों के 
अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। 

भाग पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. चयन समिति का गठन-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का 
गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा: 

(1) जिला के लिए 


प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक | --अध्यक्ष 
प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी --सदस्य/सचिव 


(तीन) | जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जन जातियों का कोइ अधिकारी, यदि अध्यक्ष 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो। यदि 
अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो 
तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य 
पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 
नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। 
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यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो अन्य पिछड़े वर्गो 
के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया 
जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसुचित जातियों 
या अनुसूचित जन जातियों से भिन्न कोई अधिकारी जो 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। 


(2) प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेवुलरी के लिए 


(एक) | बटालियन कमाण्डेण्ट 
सहायक कमाण्डेण्ट स्थापना प्रभारी 


(तीन) | यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों at 
न हो तो जिला मजिस्ट्रेड द्वारा नाम निर्दिष्ट बटालियन 
मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का 
कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जन जातियों का हो तो बटालियन मुख्यालय के 
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े 
वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेड द्वारा नाम 
निर्दिष्ट किया जायेगा। 
यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो बटालियन 
मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गो के किसी अधिकारी को जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य 
पिछड़े ant का हो तो बटालियन मुख्यालय के अन्य पिछड़े 
वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से 
भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट 
किया जायेगा। 


(3) यूनिट के लिए 


लस असया कम 
उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी 


(तीन) | यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का 


न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट युनिट मुख्यालय 
के अनुसूचित जातियों याअनुसूचित जनजातियों को कोई 
अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों का हो तो युनिट मुख्यालय के अनुसुंचति जातियों 
या अनुसूचित जनजातिं या अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई 
अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया 
जायेगा। 
यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो यूनिट मुख्यालय 
के अन्य पिछड़े वर्गो के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा नाम निदिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े 
वर्गो का हो तों यूनिट मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गो या 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई 


अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया 
जायेगा। 
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15. प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्ती--(1) रिक्तियो के विद्यमान रहते हुए इस नियमावली के अधीन 
भर्ती के लिए चयन, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी एक भर्ती वर्ष के अंतर्गत एक बार किया 
जायेगा। 

16. रिक्यों की अवधारणा--(1) जिला या बटालियन या युनिट कार्यालय का प्रधान भर्ती के वर्ष के 
दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उसकी सूचना चयन समिति के अध्यक्ष 
को देगा। यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि अनुसूचित जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों हेतु कितनी 
रिक्तियाँ आरक्षित की जायेगी जिनके लिए समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार आरक्षण किया जाना 
आपेक्षित हो। 

(2) रिक्तियों की सूचना उप: नियम (1) के अधीन प्रति वर्ष जुलाई माह मे की जायेंगी परन्तु जहाँ 
चयन समिति रिक्तियां की सूचना वर्ष के किसी अन्य माह में दिए जाने की अपेक्षा करे वहाँ सूचना तदनुसार 
प्रेषित की जायेगी। 

17. रिक्ति की अधिसूचना--(1) जव रिक्तियो की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी तब उक्त रिक्तियों 
की औपचारिक अधिसुचना निम्नलिखित रीति से की जायेगी। : 

(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके। . 


(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और; 
(3) रोजगार कार्यालय हेतु रिक्तियाँ अधिसूचित करके। 

18. भर्ती की प्रक्रिया-(1) (एक) जव दोनो ही सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों, 
जिनके लिए रिक्तियाँ शासनादेशो के अधीन आरक्षित की जानी अपेक्षित हो, के नाम चयन समिति द्वारा 
प्राप्त कर लिये जायेंगे तब वह अभ्यर्थियो की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु संगत व्यवसाय के निमित्त 
परीक्षा आयोजित करेगी, परीक्षा हेतु अधिकतम अंक 90 होंगे। 

(दो) परीक्षाकी पद्धति और मानदण्ड वही होंगे जैसे चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें। 
(तीन) चयन समिति विभिन्न पदों हेतु अभ्यथियोा का साक्षातकार भी लेगी।साक्षात्कार हेतु कुल अंक 
10 होंगे। 

(2) चयनित किये जाने वाले अभ्वर्थियो की संख्या, चयनित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही) होगी। 

(3) चयन सूची मे नामों की परीक्षा, साक्षात्कार और वरीयता, यदि लागू हो, मे दिये गये अंको के 
आधार पर रखा जायेगा। 

(4) क्रमशः सामान्य अभ्यथियो और आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूचियों की दो प्रतियाँ तैयार की 
जायेंगी। एक प्रति चयन समिति के सचिव के कार्यालय मे रहेगी और अन्य प्रति चयन समिति के अध्यक्ष को 
प्रेषित कर दी जायेगी। 

19. सामान्य सुची-जव दोनो सामान्य और आरक्षित वर्गो के चयनित अभ्यथियो के नाम किसी विशेष 
कार्यालय में प्राप्त कर लिये जायें तव उन नामों को सामान्य सूची मे रखा जायेगा। प्रथम नाम सामान्य 
अभ्यर्थियों की सूची से होगा तत्पश्चात आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से होगा। और इसी प्रकार आगे भी 
होगा। 

20. पदोन्नति की प्रक्रिया--(1) समस्त पदों के संबंध में पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त ८ 
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगा। 

(2) किसी अभ्यर्थी को सोलह वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ ही पदोन्नति हेतु उपयुक्त 


. माना जायेगा। 


(3) नियम 14 के उप निमय (1),(2) और (3) में यथा गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से 
पात्र अभ्यर्थियों के मध्य से उसी स्थापना के अंतर्गत पदोन्नति की जायेगी। 
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भाग-छह 
नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

21. नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,यथास्थिति, नियम 19 या 
20 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सुर्ची मे से, उनके नाम उस क्रम में लेकर जैसा कि सामान्य सूची 
में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थापनापन्न और अस्थाई रिक्तिया में भी उक्त सूची में से और उपनियम (1) 
में निर्दिष्ट रीति में नियुक्तियाँ करेगा। 

(3) किसी विशेष जिले या पीएसी बटालियन या इकाई के लिए किसी पद पर निवुकत व्यक्ति सामान्य 
दशा में किसी अन्य स्थापना में स्थानान्तरित नही किया जायेगा। 

22. प्रशिक्षण--(1) रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय 
से मान्यता प्राप्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से 15 दिनो की अवधि के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। 

- (2) प्रत्येक रसोइये को 3 वर्षो के प्रत्येक अंतराल पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से मान्यता प्राप्त 
किसी प्रशिक्षण संस्थान से शासकीय व्यय पर 15 दिनो का पाक कला (कुकिंग) की पुनश्चर्या पाठयक्रम 
आवश्य पूरा करना होगा। 

(3) सेवा में सभी अन्य कर्मचारीयों को (सफाई कर्मकारों से भिन्न) पुलिस विभाग की आवश्यकतानुसार 
पाक कला, ड्रेस मेनटेनेन्स और अन्य सुसगंत विषयों में या विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित रूप से, पुलिस 
प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक 
होगा। 

23. परिवीक्षा--(1) सेवा मे किसी पद पर मौलिक रूपं से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की 
अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगाः 

परन्तु स्थापना में किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरंतर सेवा, पद के लिए 
परिवीक्षा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिनी जा सकती हैः 

परन्तु यह और कि नियुक्ति अधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग 
मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए 
अवधि बढ़ाई गयी हैः 

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। 

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत मे 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया 
है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, जिस पर उसका धारणधिकार 
हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता' है और यदि उसका किसी पद पर धारणधिकार न हो तो उसकी सेवायें 
समाप्त की जा सकती हैं जिसके लिए वह दोनों ही स्थितियों मे किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा। 

24. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी 
परिवीक्षा अवधि के अंत में स्थाई कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता 
है और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझता है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर 
दी जाती है। 

25. ज्येष्ठता-(1) इसमे इसके पश्चात उपबंधित के सिवाय किसी श्रेणी के पद में व्यक्तियों की 


ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी ओर यदि दो या अधिक . 


व्यक्ति एक साथ नियुक्त हो तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश मे व्यवस्थित किये गये हैं : 

परन्तु यह कि यदि किसी नियुक्ति आदेश में कोई विशेष पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया गया है जिस 
दिनांक से वह व्यक्ति. मौलिक रूप से नियुक्त gen है तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना 
जायेगा और अन्य मामलों में, वह आदेश के निर्गत किये जाने का दिनांक माना जायेगा। 


(2) किसी एक चयन के परिणमस्वरूप सीधे नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो 
चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये: 
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परन्तु यह कि सीधे नियुक्त कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खा सकता है यदि उसको रिक्ति प्रस्तावित 
किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की 
विधिमान्यता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। RER 
(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी उस संवर्ग में थी जिससे 
उन्हें पदोन्नति किया गया हो। 
भाग-सात 
वेतन इत्यादि 
26. वेतनमान.--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, 
नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतन -मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया 
जाय। 
(2) इस नियमावाली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वर्तमान वेतनमान निम्नवत हैं : 
पद का नाम वेतन dus पे ग्रेड 
(क) अर्दली प्यून, फालोवर/कुक/कहार, नाई, धोबी, मोची, 4440-7440 1300 
ada, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउण्डमैन, फर्राश, 
सफाईकर्मी, भिस्ती, मल्लाह, ग्रासकटर, वाटरमैन, पोटर, 
वण्डल लिफ्टर, हास्टल अरेण्डेण्ट, हाउस एवं टेविल 


Rag, और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद ~ 
(ख) हेड प्यून 4440-7440 1400 
(ग) हेड/फालोवर/कुक/कहार. 4440-7440 1400 
(घ) दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर 4440-7440 1400 
(s) मुख्य फर्राश 4440-7440 1400 
(च) मुख्य सफाईकर्मी 4440-7440 1400 
(छ) प्रधान माली i 4440-7440 1400 
(ज) प्रधान धोवी 4440-7440 1400 
(झ) प्रधान नाई 4440-7440 1400 
(ज) प्रधान मोची 4440-7440 1400 
(ट) प्रधान वाटरमैन 4440-7440 1400 
(ठ) प्रधान सईस 4440-7440 1400 
(ड) प्रधान नाविक 4440-7440 1400 


27. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) सेवा मे नियमित नियुक्ति के दिनांक से, समय-समय पर यथा 
संशोधित नियम 26 के उप नियम (1) में यथा परिभाषित वेतनमान के अनुसार कोई व्यक्ति वेतन के लिए 
हकदार होगा। 

(2) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक को, यदि वह 
पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समय-मान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जव उसने एक 
वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया 
गया होः 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि वढायी जाय तो इस प्रकार वढायी गयी 
अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए तव तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 
निर्देश न दे। ELD 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सेवा मे कोई -पछ धारण कर रहा हो. परिवीक्षा 'एवघि मे वेतन सुसंगत 
फण्डामेण्टल रूल, BRT विनिथमित होगा: | 
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परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गई 
अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। 

(4) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि मे वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत-सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

28. पक्ष समर्थन-सेवा मे पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही अन्य 
सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं. किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी 
अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये 
अनर्ह कर देगा। 

29. अन्य विषयों का विनियमन--एऐसे विषयो के संबंध मे जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 


विशेष आदेशो के अन्तर्गत न आते हो, सेवा मे किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के क्रिया कलापो के. 


संबंध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमनों और आदेशों द्वारा शासित होंगें। 

30. सेवा की gat में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्‍त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे 
असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागु नियमों मे से किसी वात के होते हुए भी, आदेश 
द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले मे 
न्यायसंगत ओर साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर 
सकती है। 

31. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण ओर अन्य रियायतों पर 
नही पड़ेगा जिनका इस सम्वन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनूसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना 
अपेक्षित हो। 

आज्ञा से, 
(महेश कुमार गुप्ता), 
सचिव। 


[उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह “क”) के सेवा नियमावली, 2009 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह 'क') 
सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैः 
भाग-एक 
सामान्य 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह 'क') सेवा 
नियमावली, 2009 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. सेवा को प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह “क”) सेवा में समूह “क' के पद 
समाविष्ट हैं। 


3. परिभाषाएं-जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में: 


1. अधिसूचना संख्या 2259/20-1-ई-09-668(1) लखनऊ, 09 सितम्बर, 2009 उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय प्रशासन अनुभाग 
(अधिष्ठान) द्वारा प्रकाशित। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SUUM EAE 


LU 


724 Digitized by Sareyy प्रका fal Ahi and eGangotri [भाग-2 


(क) “अधिनियम” कां तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से हैं; 

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य राज्यपाल से है; 

(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाय; 

(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 

(S) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है; 

(झ) “सेवा का तात्पर्य” उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा (समूह “क”) सेवा से है; 

(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के वर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न 
हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के 
अनुसार की गयी हो; 

(ट) “भर्ती का वर्ष” तात्पर्य किसी केलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास से 
अवधि से है। 


4. सेवा संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाय। 

(2) जब कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या 
उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है। 


'पद का नाम E 
सचिव (लेखा) ko mead 


परन्तु: 
(एक) किसी रिक्‍त पद कां नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। 
(दो) cay ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 
समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्रोत-सेवा में अनु सचिव (लेखा) के पदों पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग 
अधिकारियों (लेखा) में से पदोन्नति द्वारा की जायेंगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में dd 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबन्धों 
और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों .के अनुसार किया जायेगा। 
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भाग-चार 
भर्ती की प्रकिया 

7. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और नियम 6 अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के 
लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। 

8. पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर 
प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमवली 
1992 के उपवंधो के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती क लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर 
की जायेगी। 

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियां,अनुसुचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों 
को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन लिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग 
के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) पत्रता सूची नियमावली, 1986 अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार 
करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें 
जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखोँ के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। 

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी 
पदोन्नति की जानी है एक सूची तैसार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

भाग-पाँच 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता 

9. नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, 
जिसमें वे निसम-8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियों करेगा! 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसा यथा स्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाये। 

10. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 
एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणां से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता हे जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाये: 

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या «erdt गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतित हो कि परेवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है या संतोष प्रदान करने मे अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त 
की जा सकती है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परेवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने apes StatesMuseum, Hazratganj. Lucknow 
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11. स्थयीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये; 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा 

उपयुक्त हो। 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषण करते हुये आदेश को, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, 
स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 

12. ज्येष्ठता-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूपसे नियुक्‍त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 
यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-छः 
वेतन इत्यादि 

13. वेतनमान--(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्‍त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत्‌ दिया गया है-- 


पद का नाम वेतनमान 


` वेतन बैंड का तत्सदृश्य वेतन तत्सदृश्य ग्रेड 
नाम/वेतनमान बैंड/वेतनमान (रू) वेतन (रू) 
अनु सचिव (लेखा) वेतन बैंड -3 15600-39100 6600 


14. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेंटल रूल्स मे किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन 
वृद्धि तब दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लीः हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो 
वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर 
दिया गया होः ; 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश 
न दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फाण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा: 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के करण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश 
न दे। ी 

` (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के 
सम्बनध में सेवारत्‌ सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 
भाग-सात 
अन्य उपबन्ध 
15. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 


सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगां। किसी अभ्यार्थी की ओर से अपनी 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये 
अनर्ह कर देगा। 

16. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियम्भवली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्‍त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत्‌ 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमो और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

17. सेवा की शतों में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक्‌ 
कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम 
की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह nep न्यायसंगम और 
साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

18. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 

आज्ञा से, 
कामरान Rad, 
सचिव। . 


1[उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) 
सेवा नियमावली, 2009 
विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या-39 सन्‌ 1987) की धारा 28 की 
उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ), (st) और (ड़) के साथ पठेत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करके राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: 
भाग-एक 
1. संक्षिप्त नाम आरम्भ और लागू होना--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 
एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी। 
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 
(3) यह अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकारण या समिति के समूह “ग” या “घ' के प्रत्येक 
कर्मचारी पर लागू होगी। 
2. सेवा की प्राथिति--उत्तर प्रदेश विविध सेवा प्राधिकरण एवं समिति सेवा एक राज्य सेवा है जिससे 
"D और ‘a’ के पर समाविष्ट zl 
3. परिभाषाएं--(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, 
(क) “आमलेन” का तात्पर्य है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व या पश्चात्‌ नियमावली के 
अधीन किसी कर्मचारी पर लागू नियमों के अधीन रहते हूए, जहाँ कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के 
किसी पद पर स्थायी रूप से आमेलित कर दिया जाय 


(ख) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम, 1987 से है; 


(ग) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकाण के कर्मचारी के 
संबंध, कार्यपालक अध्यक्ष से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में 
संबंधित जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष से है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों 


1. WW. सरकार न्याय अनुभाग द्वारा असाधारण गजट भाग-4, खण्ड (ख), अधिसूचना संख्या 1011/सात-न्याय-7-2009-50/97 
लखनऊ, 26 SET. बर, 20 
"f & Y Tee fate Museum Hazratganj. Lucknow 
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(घ) 
(ड) 


(च) 
(8) 
(ज) 
(झ) 
(ज) 


(2) 


(ठ) 


(ड) 
(2) 
(ण) 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
के संबंध में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्ययक्ष से है, और तालुक विधिक सेवा 
समिति के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है; 

“भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाय; 

“प्रतियोगिता परीक्षा” का तात्पर्य विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा 
यथा अवधारित टंकण आशुलिपि आदि सहित विषयों में परीक्षा या ऐसे अन्य परीक्षणों से है; 
“संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है; 

“प्रतिनियुक्ति” का तात्पर्य और उसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी है जो राज्य सरकार से या उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद से या किसी सरकारी उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर किसी पद पर तैनात हो; 
“कर्मचारी” का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो सेवा में किसी पद पर सेवारत हो; 

“कार्यपालक अध्यक्ष” का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है; 
“सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

“राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

“नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए आरक्षण) 
अधिनियम 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है; 

“मुख्य प्रश्रयदाता” का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य प्रश्रयदाता से है; 
“पदोन्नति” का तात्पर्य किसी पद पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति से है; 

“निछ्ुमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विविधक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा 
नियमावली, 2009 से है; 


नोटः S प्रश गजट के अंग्रेजी भाग में नियम 3 के उपनियम (1) खण्ड (ण) और (त) के बीच में एक 
अतिरिक्त खण्ड है, जो कि हिन्दी भाग में नही है, वह इस प्रकार हैः "p ‘Schedule’ means a 
schedule appended to these rules”; 


(त) 


(थ) 
(द) 


(ध) 
(न) 


“चयन समिति” का तात्पर्य कर्मचारियों के चयन के प्रयोजनार्थ , कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा 
समय-समय पर गठित चयन समिति से है; 

“सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण और समिति सेवा से है; 

“मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गई हो और यदि कोई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तात्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गयी हो; 

“तालुक” का तात्पर्य राज्य में किसी जिले की राजस्व तहसील से है; 

“भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष को पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास 
की अवधि से ÈI 


2. इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम का नियमावली में परिभाषित शब्दों और पदों के 
वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम या नियमावली में समनुदेशित हैं: 


भाग-दो 
संवर्ग 


4, तैवा का सवर्ग-(1) सेवा में निम्नलिखित संवर्ग सम्मिलित होंगे, अर्थातः 


(क) 
(&) 
(ग) 
(घ) 


राज्य विधिक dar प्राधिकरण संवर्ग, 
जिला विधिंक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, 
उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, और 
तालुक विधिक at समिति संवर्ग, 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) प्राधिकरण या समिति में प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा 
मुख्य*न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(3) (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्‍त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे मुख्य 
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहावाद के परामर्श से आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर 
का हकदार न होगा। 

(ख) राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से ऐसे अतिरिक्त स्थायी या 
अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें। 

भाग-तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियाँ के पदां पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी: 

(1) भाग पाँच मे विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा; 

(2) भाग पाँच में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के 
आरक्षण और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। 

भाग-4 
अर्हताएं 

7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः 

(क) भारत का नागरिक हो; 

(ख) तिव्वती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व 

भारत आया हो; या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान 

श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़ीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तागांलिका और जींजवार) से प्रब्रजन किया 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार 
द्वारा पत्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया होः : 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी के वह पुलिस उपमहानिरीक्षक 
अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पत्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेः 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का होता तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष 
` से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे 
सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले मे पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. शैक्षिक अर्हताएं--सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी 
आवश्यक हैं: ; 

qq Ne अर्हता : 
निजी सचिव किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/वोर्ड से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और 
हिन्दी एवं अंग्रेजी मं 35 शब्दे प्रति मिनट की टंकण गति के साथ हिन्दी एवं 
| अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की गति। 
प्राशसनिक अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और 
हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति। 
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ज्येष्ठ सहायक किसी मान्यता प्राप्त शेक्षणिक संस्था/वोर्ड से इण्टमीडिएट या -समकक्ष आर 


हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति। 

निजी सहायक किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था सं इण्टरमीडिएट या समकक्ष और हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में क्रमशः 35 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति के साथ 
हिन्दी एवं अंगेजी आशुलिपि मे क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की 
गति। 

ज्येष्ठ लिपिक किसी मान्यता प्राप्त द्वारा शैक्षणिक संस्था/वोर्ड से इण्टरमीडिएट या समकक्ष 
और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण 
गति। 

लेखा लिपिक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और हिन्दी एवं 
अंग्रेजी टंकण की जानकारी के साध कनिष्ठ लिपिक के रूप में 5 वर्ष का 

i अनुभव। 

: आशुलिपिक किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/वोर्ड इण्टरमीडिएट या समकक्ष और 
हिन्दी में 35 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति सहित हिन्दी आशुलिपि में 80 
शब्द प्रतिमिनट की गति। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जायेगी 
जिन्हें अंग्रेजी आशुलिपि, टंकण एवं कम्प्यूटर की जानकारी हो। 

कनिष्ठलिपिक/पुस्तकालय किसी मसन्यता प्राप्त शेक्षणिक संस्था/वोर्ड से इण्टरमीडिएट और हिन्दी में 

लिपिक/टंकण 25 शब्द प्रति मिनट टंकण गति/ ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की 
जायेगी जिन्हें अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर की जानकारी हो। पुस्तकालय 
लिपिक के पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को भी अधिमानता प्रदान की जायेगी 
जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान से डिप्लोमा किया हो। 

वाहन चालक किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा आठ उत्तीर्ण और रिक्ति 
अधिसूचित होने के दिनांक से 03 वर्ष की अन्यून अवधि का यथा प्रयोज्य 
भारी या हल्के मोटर यान का विधि मान्य वाहन चालन लाइसेन्स हो। 

मशीन आपरेटर सह दफतरी किसी मान्यता प्राप्त शेक्षणिक संस्था से कक्षा-5 उत्तीर्ण हो और साइकिल 
चलाना आता हो। i 


i as 
— 


अर्दली/चपरासी ` किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा: 5 उत्तीर्ण हो और साइकिल 
चलाना आता हो। 
स्वीपर सह फर्राश साक्षर 


9. अधिमानी अर्हता--अन्य वातां के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले मे ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा जिसने: 
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “वी ' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। 
10. आयु--सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली 
और 35 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की होः 
परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों जिन्हें समय-समय पर सरकार 
द्वारा अधिसूचित किया जाय के मामलों में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगा जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 
11. चरित्र-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
Í सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उप्रयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विन्दु पर अपना 
| समाधान कर लेंगे। ; ; 
! टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 
| स्वामित्वाधीन (शू. तिया किती स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति 
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सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पत्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध - 
व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरूष से 
विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो 
जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शारीरिक स्वास्थता--किसी अभ्यर्थी का सेवा में किसी पर तव तक तक नियुक्ति नहीं किया 
जायेगा जव तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे 
शारीरिक दोप से मुक्त न हो जिससे से अपने कर्तव्यां का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की 
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये 
फन्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें : 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 

भाग-पांच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों की अवधारणा--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भारी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के 
अनुसार अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा। 

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 
निम्नलिखित होंगे: 

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में 

1. निवूक्ति प्राधिकारी अर्धात्‌ सदस्य सचिव, 

2. सचिव और 

3. दो ऐसे अधिकारी होंगे जो अपर जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिसमें से एक 
अनुसूचित जनजातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो का 
ऐसा व्यक्ति होगा कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। 

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में 

l नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात्‌ अध्यक्ष 
2. सचिव और 
3. दो ऐसे अधिकारी होंगे जो सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) की श्रेणी से अनिम्न हों 
जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और 
दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 
किया जाएगा। 
(ग) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में 
| नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात्‌ अध्यक्ष 
2. सचिव और 
3. दो ऐसे अधिकारी होंगे, जो जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों को 
अन्य पिछड़े वर्गो का ऐसा व्यक्ति होगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(घ) तालुक विधिक सेवा समिति के मामले में 
1. नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात्‌ अध्यक्ष 
. सचिव और 
3. दो ऐसे अधिकारी होंगे जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें 
से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा 
नागरिकों के अन्य पिछड़े ant का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा 
प्राधिकरण द्वरा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। 
. (2) चयन समिति, आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा तथा 
साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। 

टिप्पणी-प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी प्राधिकारी/संबंधित समिति द्वारा अवधारित की 
जाय। 

(3) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीवद्ध कर लिये जाने के पश्चात्‌ चयन 
समिति नियम 5 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का 
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को 
साक्षात्कार के लिए बुला सकती है जितनी संख्या में समित द्वारा, इस सम्वन्ध में नियत मानक के अनुरूप, 
लिखित परीक्षा के पणिम के आधार पर आये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों 


. को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। 


(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में, जैसे कि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल 
अंकों से प्रकट हो और जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। 
यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बरावर-बरावर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, पद पर उनकी सामान्य उपयुक्तता के 
आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 
पचीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। 

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन 
समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर की जायेंगी। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम में रखे गये अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और 
उसे उनकी चरित्र पंजियां और उनसे सम्वन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायं, चयन 
समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) नियम 15 में निर्दिष्ट चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों 
के मामले में विचार करेगी और यदि उचित समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। 

(4) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में रखे चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

टिप्पणी-“चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी (समूह -ग) के कर्मचारियों के 
निम्नवत्‌ वेतनमान में, पदोन्नति के समय लागू आदेशों के अनुसार, की जायेगी।” 

17. संयुक्त चयन सूची- यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार A- सीधी भती द्वारा 
और पदोन्नति द्वारा की जानी हो-तो सुसंगत सूची में से अभ्यर्थियों के नाम, इस प्रकार लेकर एक संयुक्‍त 
सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत का कोटा वना रहे और सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति का हो। 

उदाहरण. 

(एक) माना कि किसी सेवा में नियुक्ति दोनों प्रकारं से-सीधी भर्ती (डी) द्वारा और. पदोन्नति (पी) 
द्वारा 75:25 के अनुपात में की जांनी है और किसी विशिष्ट बर्ष में 20 रिक्तियों हों। ऐसे 
मामले मं 15 रिक्तियों सीधी भरती के लिएं होंगी और 5 रिक्तियों पदोन्नति व्यक्तियों के 

दिए gr नपर संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेंगी: 


seum, Hazratganj. Lucknow 
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1-डी 6-डी 11-डी 16-डी 
2-डी 7-डी 12-डी 17-पी 
3-डी 8-डी 13-पी 18-डी 
4-डी 9-पी 14-डी 19-डी 
5-पी 10-डी 15-डी 20-डी 


(दो) यदि उपर्युक्त मामले में, किसी वर्ष (एक्स) में, विहित कोटे के अनुसार 8 व्यक्तियों की भर्ती 
पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्तियों की भर्ती सीधे रूप से की जाय और नियम या जहाँ नियम 
या जहाँ नियम न हों, वहां तत्सयम प्रवृत्त सुसंगत आदेश किसी ata की विना भरी 
रिक्तियों को सीधी भर्ती के कोटे में कमी में से भरे जाने की अनुमति प्रदान करें, तो 20 
रिक्तियों में से 18 सीधी भर्ती के लिए और 2 पदोन्नति व्यक्तियों की भर्ती द्वारा आगामी 
वर्ष (वाई) में उनकी पूर्ति कर ली जाय। वर्ष (एक्स) और (वाई) में संयुक्त चयन सूची 
निम्नलिखित चक्रानुक्रम मे तैयार की जायेगी: 

ip B वर्ष (वाई) वर्ष 


1-डी 10-डी 1-डी विना भरी 11-डी 
2-डी 11-डी 2-डी कोटा 12-पी वर्ष 
एक्स की अतिरिक्त 
3-डी 12-डी 3-डी (एक्स) वर्ष 13-डी 
4-डी 13-पी 4-पी वर्ष 14-डी 
5-पी 14-डी (एक्स) की अतिरिक्त 
6-डी 15-डी 5-डी 15-डी 
7-3 16-डी 6-डी 16-पी 
8-8 17-पी 7-8 17-8 
9-पी 8-पी वष 18-डी 
(एक्स) की अतिरिक्त 
9-डी 


(तीन) यदि उदाहरण (दो) में उल्लिखित मामले में, नियम या, जहां नियम न हों तत्समय प्रवृत्त 
सुसंगत आदेश में किसी शोत के विना भरी रिक्तियों को विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के अन्य 
श्रोतों से भरे जाने की व्यवस्था हो और सीधी भर्ती की 3 विना भरी रिक्तियां इस प्रकार 
पदोन्नति द्वारा भी जाये तो सुसंगत चयन सूची निम्न चक्रानुक्रम में होगी: 


1-पी 6-डी 11-डी 16-डी 

2-8 7-3 12-8 17-पी 

3-डी $-डी 13-डी 18-पी 

4-डी 9-पी 14-डी 19-पी 

5-पी 10-डी 15-डी 20-पी 
भाग E: 


नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 
18. नियुक्ति--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के 
नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये 
हों, नियुक्तियां करेगा। 
(2) जहां किसी भर्ती के वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार से-सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वार की 
जानी हों, वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि चयन दोनों Atal से न कर लिया 
जाय और संयुक्त सूची नियम 17 के अनुसार तैयार न कर ली जाय। 
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(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नति किया 
जाय। यदि नियुक्तियां दोनों प्रकार से सीधा भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जाये तो नाम नियम 17 में 
निर्दिष्ट चक्रानुक्रम मे व्यवस्थित किये जाएंगे। 

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से भी अस्थायी या स्थापन्न रूप 
से नियुक्तियां करेगा। यदि इस सूची में कोई अभ्यर्थि उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन 
नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति में नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां इस नियमावली 
के अधीन एक वर्ष से अधिक की अवधि तक या अगले चयन के पश्चात्‌ तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, नहीं 
होगा। 

19. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थाई रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किये जाने पर कोई. 
व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढ़ाई जाय: 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं aen जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है 
या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित 
किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा 
सकती हैं। 

! (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

20. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, 
यदि-- 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय; 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा 

उपयुक्त हो। 

21. ज्येष्ठता--(1) इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित के सिवाय पद की किसी श्रेणी में व्यक्तियों की 
ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति 
एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जैसी उस आदेश में क्रमानुसार व्यवस्थित होः 

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट है जव से कोई 
व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है तो उक्त दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक 
समझा जायेगा और अन्य मामले में उसका तात्पर्य आदेश जारी होने का दिनांक होगा: 

* परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध मे नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये 
जायें तो नियम-18 के उपनियम (3) के अधीन जारी नियुक्ति के संयुक्त आदेश के उल्लेखानुसार ज्येष्ठता 
प्रदान की जायेगी। 
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(2) किसी एक चयन क परिणाम'क आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति व्यक्तियों की पारस्परिक 
ज्येष्ठता वही होगी जैसी चयन समिति ENT अवधारित की जाय: 

परन्तु We कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, यदि वह रिक्ति प्रदान किये जाने पर विना विधि मान्य 
कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, अपनी ज्येष्ठता खो सकता है और कारण की विधि 
मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। 

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्‍त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बही होगी जैसी वह उस संवर्ग में थी 
जिससे वे पदोन्नति किये गये थे। 

(4) जहाँ नियुक्तियां दोनो प्रकार से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा या एक से अधिक स्रोतों से 
की जाये और म्रोतों के अपने-अपने कोटे, विहित किये जायें वहाँ पारस्परिक ज्येष्ठता नियम-17 के अनुसार 
तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम के अनुसार नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करके अवधारित की 
जायेगी कि विहित कोटा वना रहे: परन्तु 

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ, विहित कोटा से अधिक की जायें वहाँ कोटा से अधिक 
नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्पो के लिए जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियां 
हो, ज्येष्ठता के निमित्त नीचे रख दिया जाएगा। 

(दो) जहाँ किन्ही स्रोतों से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम की जाये और विना भरी गई रिक्तियों 
के सापेक्ष नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जायें वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति 
किसी पूववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं प्राप्त करेंगे, किन्तु उस वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेगें 
जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जायें, तथापि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली, वर्ष 
सम्मिलित सूची में उनके नाम ऊपर रखे जायेंगे जिसके पश्चात्‌ अन्य नियुक्त व्यक्तियों के 
चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे। 

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित 
परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से न भरी गयी रिक्तियाँ भरी जाये और कोटा से अधिक _ 
नियुक्याँ की जायें वहा इस प्रकार नियुक्त उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे, मानों वे 
अपने कोटा के सापेक्ष रिक्तियों के विरूद्व नियुक्त किये गये हों। 

। भाग-सात 
वेतन, इत्यादि 

22. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से 
नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, उच्च न्यायालय विधिक 
सेवा समिति संवर्ग और तालुक विधिक सेवा समिति संवर्ग के सम्वन्ध मे इस नियमावली के प्रारम्भ के समय 
वेतनमान वही है जो क्रमशः अनुसूची क, ख, ग, एवं में दिये गये हैं। 

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फाण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम 
वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जव उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनबृद्धि 
दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी 
कर दिया गया हो 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के करण परिवीक्षा अवधि वढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी 
अवधि की गणना वेतनबृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पर धारण कर रहा हो, परिवीक्षा . अवधि में 
वेतन, सुसंगत फाण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा: | 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक की कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 
निदेश न दे। 
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(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 

कार्याकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 
भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

24. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही 
सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी 
अभ्यर्थीता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए 
अनर्ह कर देगा। 

25. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा मे नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्याकलापों के संबंध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

26. सेवा की शर्तों में शिधिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्‍त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हूण भी, आदेश द्वारा उस 
नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

27. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रिययतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित -जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हों। 

आज्ञा से, 
एस.एम.ए आब्दी, 
प्रमुख fea 


अनुसूची- “क” 
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 


निजी सचिव 
वैयक्तिक सहायक 
आशुलिपिक 
प्रशासनिक अधिकारी 
प्रवर वर्ग सहायक 
लेखा लिपिक 

वरिष्ठ लिपिक 
टंकक ; 


स= 6500-200-10500 
æ- 5500-175-9000 
®o- 4000-100-6000 
रू- 5500-175-9000 
©- 4500-125-7000 
æ- 4000-100-6000 
रू- 4000-100-6000 
æ- 3050-75-3950-80-4590 


9 | कनिष्ठ लिपिक &- 3050-75-3950-80-4590 
10 | पुस्तकालय लिपिक E- 3050-75-3950-80-4590 
ll | अर्दली/चपरासी &- 2550-55-2660-60-3200 
12 | दफतरी सह मशीन आपरेटर &- 2610-60-3150-65-3540 
13 | वाहन चालक &- 3050-75-3950-80-4590 
14 | सेवक T- 45/- प्रतिदिन 


रू.- 500/- प्रतिमाह नियत वेतन 
एम-«एम-ए- आब्दी, 
प्रमुख सचिव। 


स्वीपर कम wis 
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अनुसूची- “ख” 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 
HU. पद का नाम पद संख्या वेतनमान 
॥ कनिष्ठ लिपिक 57 æ- 3050-75-3950-80-4590 
2 अर्दली/चपरासी 57 रू०- 2550-55-2660-60-3200 
एम-एम-ए-आब्दी, 
प्रमुख सचिव। 
अनुसूची- “ग” 
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति 
Shed. पद का नाम पद संख्या वेतनमान 
] कनिष्ठ लिपिक 2 E- 3050-75-3950-80-4590 
2 अर्दली/चपरासी 2 रू०- 2550-55-2660-60-3200 
एम०एम-ए«आब्दी, * 
प्रमुख सचिव। 
अनुसूची- “घ” 
तालुका विधिक सेवा समिति 
Shed. पद का नाम पद संख्या वेतनमान 
l कनिष्ठ लिपिक शून्य 
2 अर्दली/चपरासी शून्य 
एम-एम-ए«आब्दी, 
प्रमुख सचिव। 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा 
नियमावली, 2009 
संविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान 
नियमों और आदेशों यदि कोई हो, का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 
प्रसस्करण अनुभाग (कम्प्यूटर केन्द्र) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को 
विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते है-- 
t भाग-एक 
सामान्य 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर 
अनुभाग) सेवा विनियमावली, 2009 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

2. सेवा का प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा एक ऐसी सेवा है, 
` जिसमें समूह “क' समूह 'ख' और समूह T के पद समाविष्ट हैं। | 

3. परिभाषायें--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में-- 


1. अधिसूचना संख्या 15/59-84-का-4-2009, लखनऊ" दिनांक 4 अगस्त, 2009 को उ.प्र. सरकार द्वारा स्थापित किया rl 
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(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के संबंध में अध्यक्ष और 
_ समूह UD के पदों के संबंध में सचिव से हैः 

(ख) “अध्यक्ष” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से है; 

(ग) “सचिव” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव से है; 

(घ) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाय; 

(ड) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 

(च) “सरकार” का तात्पर्य “उत्तर प्रदेश की सरकार” से है; 

(छ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(ज) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा से है; 

(झ) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से है जो तदर्थ 
विनियुक्ति न हो और विनियमावली के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गई हो और यदि कोई 
नियमावली न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित 


प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; 
(s) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 


4. संवर्ग--(1) सेवा में सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी 
राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य 
संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट-एक में दी गयी है। 

परन्तुः - 

(एक) किसी रिक्‍त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थागित रख सकता हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(दो) राज्यपल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 
समझें। 

4-क. सेवा में पंच/वेरीफायर आपरेटर, प्राविधिक सहायक और पर्यवेक्षक का आमेलन-- इस 
नियमावली के किसी विनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जो इस विनियमावली 
के प्रख्यापन के दिनांक को आयोग के कार्यालय में पंच/वेरीफायर आपरेटर, प्राविधिक सहायक और पर्यवेक्षक 
का पद मौलिक हैसियत से धारण करता हो, सेवा में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'बी” कम्प्यूटर आपेरटर ग्रेड-'सी' 
और प्रोग्रामर श्रेणी-2 के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हुआ माना जायेगा। 


भाग-तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों रो की जायेगी। 
भर्ती का स्रोत 
समूह 'क' का पद 


1. सिस्टम एनालिस्ट 
(1) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वार 
(2) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रोग्रामर श्रेणी-1 से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस का इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से 


पदोन्नति द्वारा-- 
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परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्‍त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो नियुक्ति अधिकारी किसी 
सरकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से जो इस पद के लिए विहित अर्हतायें रखता है प्रतिनियुक्त पर, तब तक 
के लिए जव तक कि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलव्ध नहीं हो जाता है, पद को भर सकता है। 

समूह ‘a’ का पद 

2. प्रोग्रामर श्रेणी-1 

मेलिक रूप से नियुक्त ऐसे श्रेणी-2 प्रोग्रामरों में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे 
पांच वर्ष को सेवा पूर्ण कर ली है, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा-- 

3. प्रोग्रामर श्रेणी-2 

(1) 50 प्रतिशत चयन समिति द्वारा योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती 
द्वारा। 

(2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त. ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-“सी” मे से जिन्होंने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे 06 वर्ष को सेवा पूर्ण कर ली हो, और जिन्होंने 
सीधी भर्ती हेतु प्रोग्रामर श्रेणी 2 के लिए विहित अनिवार्य अर्हता प्राप्त कर ली हो, 
चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। 

समूह “ग” का पद 

4. कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड“सी' 

मौलिक रूप से नियुक्त आपरेटर ग्रेड-बी” में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 
06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 

5. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड “वी'-योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से, आयोग के माध्यम 
से सीधी भर्ती द्वारा। 

6. (वर्तमान में पंच/वेरीफायर आपरेटर के रूप में ज्ञात) आरक्षण--अनुसूचित/जातियों 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के 
आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हतायें 

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक हैं. कि अभ्यर्थी-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) Rad शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यंगाडा और यूनाईटेड, रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजाबार) से प्रत्रजन किया होः 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार 
द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हैः 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले-- 

रिप्पणी-एऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी 
किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
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सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए, या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। 

8. शैक्षणिक अर्हतायें--सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यथों की निम्न अर्हतायें 
होनी आवश्यक हैं--- 

समूह *क' 
अर्हतायें/अनिवार्य 

पद का नामः 

1. सिस्टम एनालिस्टः 

1. एमःई/एम+टकः (कम्प्यूटर विभाग), sates से “सी” स्तरीय प्रमाण-पत्र या मान्यता 
प्राप्त संस्था/विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वी०ई०/बीन्टेक० (कम्प्यूटर विज्ञान), और 
05 वर्ष की नियमित सेवा या मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एमन्सीनए०/एसन्एसन्सीः 
(कम्प्यूटर विज्ञान), और 03 वर्ष का अनुभव। 

2. - ओरकल/इन्ग्रेस/साईबेस, डी.वी./2 आदि और सी/सी फाक्सप्रो, आरन्डीन्डी dun. में 
साफ्टवेयर डेवलपमेंट में पूर्ण ज्ञान, डास/यूनिक्स/विन्डोवेस एक्टिव इन्वायरनमेंट में 
उपकरणों का उपयोग, नेटवक्रिग इनवायरमेंट तथा नावेल एवं विन्डोज wa. का ज्ञान | 
वेब अनविल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तथा इन्टरनेट का पूर्ण ज्ञान। 


समूह 'ख' 
2. प््रोग्रमर श्रेणी-2 
अनिवार्य 
1. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ स्नातक 
उपाधिः 


या 
डी०ओ«ई० से “ए” स्तरीय प्रमाण-पत्र (एडवांस डिप्लोमा) के साथ स्नातक उपाधि; 
2. ओरेकल/इन्ग्रस/साईवेस, डीन्वी./ 2 आदि तथा सी/सी फाक्सप्रो, आर«डी-वी- एम.एस.» में साफ्टवेयर 
डेवलपमेंट में पूर्ण ज्ञान, | डास/यूनिक्स/विन्डोबेस एक्टिव इन्वायरमेंट उपकरणों का उपयोगः 
3. नैटवकिंग इनवायरनमेंन्ट यथा नावेल एवं विन्डोज एनटी, आदि का ज्ञान। 
4. आफिस आरोमेशन पैकेजस तथा इन्टरनेट का पूर्ण ज्ञान। 


; समूह Ur 
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'वी” 
अनिवार्य-- 
1. कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि; 
या 


Sodio से “ओ” प्रमाण-पत्र के साथ स्नातक उपाधि; 

2. डीवेस/यूनिक्स/विन्डोज में विभिन्न साफ्टवेयर यथा एमएस, आफिस/लोटस/स्मार्टसूट आदि पर हिन्दी 
और अंग्रेजी में डाटा इन्ट्री का ज्ञान; 

3. नावेल एवं विन्डो एनटी» पर नेटवक्रिग के एक्सपोजर का ज्ञान; 

4. हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में 25 और 40 शब्द प्रति मिनट की गति। 

9. अधिमानी अर्हता--अन्य वातां के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 

| | अधिमान दिया जायेगा जिसने-- 

f (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 
| (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “वी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 
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10. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी 


भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जूलाई को निम्नानुसार न्यूनतम और अधिकतम आयु प्राप्त 
कर ली हो; 


पद का नाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु 


सिस्टम एनालिस्ट 30 45 
` प्रोग्रामर श्रेणी- 25 40 
. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड “वी 21 35 


परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्षो की छूट प्रदान की 
जायेगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। i 

“चरित्र”--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना 
समाधान स्वयं कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार सा किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युम व्यक्ति और 
नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं 
होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों य ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो 
जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। 

13. शारीरिक स्वस्थता-_किसी अभ्यर्थी को सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जायेगा जब 
तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से 
युक्‍त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना en किसी अभ्यर्थी 
को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 

(क) सेवा मे किसी राजपत्रित पद के मामले में चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करे; 

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामलों में फाइनेन्सियल हैण्डवुक खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में 
दिये गये फन्डामेन्टल रूल्स, 10 .के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थता का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 

भाग-पांच 
भर्ती को प्रक्रिया 

14. रिक्तियां का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जानी वाली समूह “क 

या 'ग' कि लिए रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थीयों के लिए आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या को भी 
अवधारित करेगा। 

15. सीधी भर्ती द्वारा (जब किसी कुशलता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की 
जानी et)—(1) कुशलता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र, नियुक्त प्राधिकारी 
दारा विहित प्रपत्र में, जो आयोग के सचिव से भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, आमंत्रित किये जायेंगे। 
यदि अधिसूचित के चार गुना से कम आवेदन-पत्र प्राप्त हो तो नियुक्त प्राधिकारी अधिसुचित रिक्तयों को 


पुनः विज्ञापित करेगा। 
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(2) प्रभारी अधिकारी के माध्यम से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी और 
उपयुक्त अभ्यर्थियों को कुशलता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को 
कुशलता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जव तक कि उसके पास नियुक्त प्राधिकारी द्वारा 
जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो। 

(3) आयोग द्वारा दिये गये नियमों के अनुसरण में तैयार कुशलता परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जानें 
और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात्‌ नियुक्त प्राधिकारी विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों संबंधित अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्तता परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, 
जितनी कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में नियत मानक तक आये हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा। 
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक को उसके द्वारा कुशलता परीक्षा में 
प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा। 

(4) भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन किया जायेगा-- 

. (एक) अध्यक्ष; 

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी; 

(तीन) एक तकनीकी सलाहकार जो किसी विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केन्द्र का प्रधान होगा या किसी 
ख्याति प्राप्त प्राविधिक संस्था, यथा अभियंत्रण महाविद्यालय, आई०आईन्टी इत्यादि का 
प्राध्यापक होगा, जहां कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि प्रदान की जाती है। 

(चार) -चंयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय परे यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के 
अनुसार किया जायेगा। 

. 5. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों, की उनकी प्रवीणताक्रम में जैसा कि कुशलता परीक्षा और 
साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और 
उतनी संख्या में अभ्यार्थियों को नियुक्ति के लिए जितनी वह उचित समझें, संस्तुति करेगा। यदि दो या 
अधिक अभ्यर्थी योग में वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो कुशलता परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले 
अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्च स्थान पर रखा जायेगा।' 

टिप्पणी-उपयुक्तता परीक्षा के लिए पाठ्य विषय और नियम ऐसे होंगे जिन्हें समय-समय पर नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाय। 

6. सीधी भर्ती द्वारा (जव किसी कुशलता परीक्षा के माध्यम से अन्यथा भर्ती की जानी हो)--साक्षात्कार 
में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में, जो आयोग के 
कार्यालय के सचिव से भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, आमंत्रित किये जायेंगे। यदि विहित दिनांक के 
भीतर कोई आवेदनपत्र प्राप्त न हो या अधिसूचित रिक्तियों के चार गुना से कम आवेदन-पत्र तो हो नियुक्‍त 
प्राधिकारी अधिसूचित रिक्तियों को पुनः विज्ञापित करेगा। 

7. नियुक्ति प्राधिकारी, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों का सम्यक, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए 
उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो अपेक्षित अर्हतायें रखते हो जितनी वह 
उचित समझें। 

8. भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे 

(1) अध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी। 

(2) अध्यक्षं द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य। 

(3) एक तकनीकी सलाहकार जो किसी विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर dex का प्रधान होगा या किसी 
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मान्यता प्राप्त और प्राविधिक प्रशिक्षण संस्था यथा अभियंत्रण महाविद्यालय इण्डियन इन्स्टीट्यूट 
आफ टेकक्‍्नालाजी, कानपुर इत्यादि के कम्प्यूटर केन्द्र का प्राचार्य या प्रधान होगा, जहां कम्प्यूटर 
विज्ञान में उपाधि प्रदान की जाती है 

परन्तु यदि इस प्रकार से गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों / पिछड़े 
वर्गों से संबंधित कोई सम्मिलित न हो तो समूह 'क' का पद धारण कर रहे अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित 
जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो से संवंधित किसी अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट 
किया जायेगा। - 

9. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी 
द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिफ अभ्यर्थी वरावर-बराबर 
अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम में सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। 

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 
हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे 

सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर श्रेणी-1 और प्रोग्रामर श्रेणी-2 के पदों के लिए, 

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे 


(1) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निदेशित आयोग का एक सदस्य सदस्य 
(3) सचिव सदस्य 


(4) चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को 
प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य foes वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनिम, 
1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। 

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी' (समूह UD) के पदों के लिए 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे-- 


(1) नियुक्ति प्राधिकारी (सचिव) अध्यक्ष 
(2) सचिव द्वारा नाम निर्दिशित आयोग का ज्येष्ठ अधिकारी सदस्य 
(3) आयोग का सिस्टम एनालिस्ट सदस्य 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों, की पात्रता सूची, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर 
के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र 
पंजियों और उनसे सम्वन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जों उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष 
रखेगा। 

(3) चयन समिति, उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं। 

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में, जैसी उस संवर्ग में हों, जिससे 
पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

17. संयुक्त चयन सूची-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 
द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से 
इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना wl उक्त सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति व्यक्ति का होगा। 

भाग छः 
नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 
18. नियुक्ति-(1) उप नियम, (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो 


के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्स्थिति, विनियम 15(5), 15(9) और 16(4) के अधीन तैयार 
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की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियां करेगा। 


(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में, नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो 


नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और एक 
संयुक्त चयन सूची नियम 17 के अनुसार तैयार न कर ली जाय। 


(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक 


aged आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा 
जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें किया जाय। 
यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तों नामों को विनिमय 17 में निर्दिष्ट क्रम के 
अनुसार रखा जायेगा। 


19. परिवीक्षा--(1) किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से 


नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे करणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों मे परिवीक्षा 


अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय: 


परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिदीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 


परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं वढ़ायी जायेगी। 


(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 


नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद 
पर धारणाधिकार न हो, तो सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 


(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप विनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी 


सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 


(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या, किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर 


पद. पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 


20. स्थायीकरण-- (1) उप विनिमय (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 


को परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियूक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- 


(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक वताया जाय-- 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और 

(ग) प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने कि लिए उपयुक्त अभ्यर्थी है। 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धो के 


अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश से सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 


21. ज्येष्ठता--किसी श्रेणी के पद मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 


यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 


भाग-सात 
वेतन इत्यादि 
22. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त चाहे किसी मौलिक या स्थापन्न रूप 


में हों या किसी अस्थायी रूप में हों व्यक्तियो का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय 
, पर अवधारित किया जाय। 


(2) इस विनियमवली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं- 
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a ao | का नाम वेतनमान 
पुनरीक्षण पूर्व वेतन वड में ग्रेड वेतन 
पुनरीक्षित वेतन 
1-सिस्टम एनालिस्ट 10000-325-15200 15600-39100 


2- प्रोग्रामर श्रेणी-1 ; 8000-275-13500 15600-39100 
3-प्रोग्रामर श्रेणी-2 6500-200-10500 9300-34800 
4-कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी 5000-150-8000 9300-34800 
5- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रड-वी 4500-125-7000 5200-20200 


23. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि 
तभी दी जाएगी जव उसने एक वर्ष की संतोपजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष 
की सेवा पश्चात तभी दी जाएगी जब उसने परेवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया होः 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गई 
अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था परिवीक्षा अवधि मे 
वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा: 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गई 
अवधि की गण्ना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों' पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबंध 

24. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किसी सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

25. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप में इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्‍त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

26. सेवा की grat में शिधिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्‍त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक्‌ कठिनाई होती है, वहाँ वह वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश 
द्वारा उस विनियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहेते हुए जिन्हें वह मामले में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आयोग के अनुमोदन से अभिमुक्त 
या शिथिल कर सकती है। 

27. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना 
अपेक्षित हो। 

28. पुनः पदाभिधान--(1) इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से पदों के विद्यमान पदाभिधान को 
निम्नानुसार पुनः नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा-- 
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विद्यमान पद : पुनः नाम-निर्दिष्ट पद 
(1) पंच/वेरीफायर आपरेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-वी 


(2) प्राविधिक सहायक कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी 

(3) पर्यवेक्षक प्रोग्रामर श्रेणी-2 
(2) विद्यमान पदाभिधान के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारी वर्ग को पुनः नाम-निर्दिष्ट पदों के अधीन निरन्तर 
कार्यरत माना जायेगा और विद्यमान पदों के विरूद्ध सेवा की अवधि को पुनः नाम निर्दिष्ट पदों के विरूद्ध सेवा 
में माना जायेगा। 

(3) पुनः नाम-निर्दिष्ट पदों और विद्यमान पदों के वेतनमान समान होंगे। 

परिशिष्ट- एक 

सेवा में विभिन्न पदों की स्वीकृति सदस्य संख्या निम्ननुसार है-- 
क्रः 


समूह पद का नाम वर्तमान स्वीकृत सदस्य संख्या (पद की संख्या ) 


1 क सिस्टम एनालिस्ट 2(50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 
2 ख प्रोग्रामर श्रेणी-1 1 (पदोन्नति द्वारा) 
3 ख um श्रेणी-2 2(50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा) 
4 कप्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी - 6(पदोन्नति द्वारा) 
5 कप्प्यूटर आपरेटर ग्रेडसी 13(सीधी भर्ती द्वारा) 
आज्ञा से, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 


![उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 
भारत का संविधान के अनुच्छेद 282 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर के राज्यपल। 
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियां/भूवपूर्व 
कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अंतरंग चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था करने के लिये राज्य 
समेकित निधि से प्राप्त होने वाली निश्चित धनराशि को विनियमित करने के उददेश से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं। 
भाग-1 
सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड 
नियमावली, 2009 कही जायेगी। 
(2) यह फण्ड के सृजन के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 
(2) परिभाषाएं-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-- 
(क) E का तात्पर्य सचिवालय प्रशासन विभाग और संस्थान के मध्य निष्पादित किये गये करार 
- (ख) “कर्मचारी” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय के किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी से है 
जिसके वेतन के लिए आय व्यव संबंधि उपवंध सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा किये जाते हैं; 
(ग) “भूतपूव कर्मचारी” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त किसी भूतपूर्व कर्मचारी या 
किसी भूतपूर्व अधिकारी से है; 


1. अधिसुचना संख्या 2957/बीस-ई-1-2009-516 (1) 96 टी.सी. 4, लखनऊ, दिनांक : 17 दिसम्बर, 2009 को उ.प्र. असाधारण 
गजट भाग-4 (क) में प्रकाशित हुआ। . 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भागं-2] उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 747 


(घ) “परिवार के सदस्यों” का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश सरकारी (चिकित्सा परिचर्या) 

नियमावली, 1946 में परिभाषित है; | 

(इ) “फण्ड” का तात्पर्य नियम-3 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड से है; 

(च) “संस्थान” का तात्पर्य संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से ÈI 

(छ) “रोगी” का तात्पर्य संस्थान में उपचार के लिये भर्ती किसी कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी या किसी 

कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य से है। 

(ज) “सचिवालय प्रशासन विभाग” का तात्पर्य सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है। 

3. फण्ड का सृजन--(1) संस्थान में एक फण्ड का सृजन किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश सचिवालय 
रिवाल्विंग फण्ड कहा जायेगा जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा एक करोड़ रूपये जमा किये जायेंगे। 

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की सहमति से 
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकता है। 

4. फण्ड का उपयोग--फण्ड की धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) 
नियमावली, 1946 के उपबन्धों के अनुसार संस्थान में रोगी के उपचार के लिए अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं 
जिसके अन्तर्गत शल्य क्रिया, डाइलिसिस, वेंटीलेटर enin. एननआईन्सीन्यूनआईनसीनसीन्यूश कक्ष का 
किराया और पेथालॉजिकल, वेक्टीरियालॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और अन्य जांचों औषधियों, सेरावैक्सीन एवं 
अन्य चिकित्सीय पदार्थो आदि का प्रभार सम्मिलित हैं, की व्यवस्था करने के लिए किया जायेगा। 

5. फण्ड का संचालन--फण्ड के संचालन के लिये प्रमुख सचिव/सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग 
संस्थान के वित्त नियत्रण के साथ एक करार करेंगे। 

6. फण्ड से धन की स्वीकृति--(1) रोगी का अन्तर्गत उपचार संस्थान क विनिर्दिष्ट चिकित्सीय 
सेवाओं की सीमा तक सीमित होगा और संस्थान में किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने के लिये 
उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का संदर्भ आवश्यक होगा। किसी रोगी को 
संस्थान में चिकित्सीय जॉच या उपचार के लिये भर्ती किये जाने पर संस्थान उसे फण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य 
के कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को यथा अनुमन्य आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करायेगा और 
ऐसे उपचार से संबंधित आवश्यकता प्रमाण-पत्र के साथ सत्यापित बिल, रसीदे कैश मेमो, qed आदि मूल 
रूप में संस्थान द्वारा तैयार किया जायेगा और यथास्थिति सचिवालय को प्रतिपूर्ति के लिये अग्रसारित किया 
जायेगा। पंजीकरण प्रभार डॉक्टर का परामर्श शुल्क टॉनिक और विटामिनों पर उपगत धन का वहन रोगी 
द्वारा किया जायेगा अतः उसे संस्थान द्वारा बनाये गये बिलों और केश मेमो में छोड़ दिया जायेगा। 

(2) ऐसे विल के प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय बिल की धनराशि की प्रतिमूर्ति संस्थान को 
एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा एक माह के भीतर कर देगा और संस्थान उसे फण्ड से समायोजित कर देगा। 

7. बजट--फण्ड के लिये बजट का प्रावधान सचिवालय प्रशासन द्वारा अपने संबंधित बजट शीर्ष के 
माध्यम से किया जायेगा। 

8. फण्ड का अनुरक्षण--फण्ड से हुये व्यय का विस्तृत ब्यौरा सचिवालय प्रशासन विभाग और संस्थान 
द्वारा पृथक-पृथक रखा जायेगा और उनके द्वारा फण्ड का मिलान एक माह के अंतराल पर किया जायेगा। 

9. लेखा परीक्षा-संस्थान द्वारा अनुरक्षित फण्ड के खाते का लेखा परीक्षा निदेशक स्थानीय निधि 
उत्तर प्रदेश या महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। A 

10. फण्ड के संचालन में कठिनाई के दूर करने की शक्ति--फण्ड के संचालन में किसी कठिनाई 
को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सचिवालय प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से नियम 
में संशोधन किया जायेगा। 

11. कर्मचारी की पहचान--कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान को सुनिश्चित करने 
की रूपात्मकता का विनिश्चय सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारी की तैनाती के विभाग या उस 
विभाग जहाँ भूतपूर्व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, के परामर्श से किया जायगा। 

न आज्ञा से, 
कामरान रिजवी 
: सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों को चिकित्सीय 
सुविधा के लिए करार 
(नियम 5 देखिए) 


(शक Tett. ecce DEDERE 955 5 सचिव संचिवालय प्रशासन विभाग के 
माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग (जिसे आगे सचिवालय प्रशासन विभाग कहा गया है जिस पद के 
अन्तर्गत जहाँ संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसका उत्तरवती भी सम्मिलित होगा) प्रथम पक्ष, तथा श्री.............. 
वित्त नियंत्रक सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के माध्यम से संजय गाँधी स्नातकोत्तर 
आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 के अधीन स्थापित संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, 
लखनऊ (जिसे आगे संस्थान अधिनियम कहा हे जिस पद के अन्तर्गत जहाँ संदर्भ के विरूद्ध न हो, उसका 
उत्तरवर्ती भी सम्मिलित होगा) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया। 

चूंकि सचिवालय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों और भूतपूर्व तथा उन पर पूर्णतः आश्रित उनके परिवार 
के सदस्यों के चिकित्सीय परिचर्या के बिलों/कंश मेमो की प्रतिपूर्ति करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को 
दूर करने और उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों को और उन पर पूर्णतः आश्रित 
उनके परिवार के सदस्यों को विशेष चिकित्सा उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से सचिवालय प्रशासन विभाग ने 
जैसा उत्तर प्रदेश सचिवालय रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 में अपेक्षित है, कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों एवं 
उन पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों को अन्तरंग रोगी के रूप में संस्थान में चिकित्सीय सुविधायें 
यथा उपचार आपरेशन जांच आदि उपलब्ध कराने के लिये करार निष्पादित करने का विनिश्चय किया था। 

अतएव अब पूर्वोक्त पक्षकारगण एतद्वद्वारा नियमावली में यथा व्यवस्थित कर्मचारियां/भूतपूर्व कर्मचारियों 
की चिकित्सा उपचार के लिए निम्नलिखित शर्तो का पालन करने के लिये सहमत है। 

1. राज्य की समेकित निधि से विनियोग करके सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निधि में एक करोड़ 
रूपये की एक मुश्त धनराशिः जमा की जाएगी। उक्त धनराशि का उपयोग सचिवालय प्रशासन 
विभाग दारा सन्दर्भित कर्मचारियों के उपचार पर किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोग संस्थान 
द्वारा अन्यथा रूप से नहीं किया जायेगा। 
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों और उन पर पूर्णतः आश्रित 
सदस्यों से सम्बन्धित उक्त शतां के अधीन संस्थान को तभी सन्दर्भित किया जायेगा जव उन्हें 
संस्थान द्वारा अन्तः रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए भर्ती किया जाये। 

3. निधि की धनराशि से उपचार की सुविधा कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों दोनों के पूणत: 

आश्रित के सदस्यों को उनके जीपनपर्यन्त अनुमन्य होगी। 

4. कर्मचारियां/भूतपूर्व कर्मचारियों या उन पर पूर्णतः परिवार आश्रित परिवार के सदस्यों की पहचान 
की पुष्टि के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थान को सम्बोधित 
एक प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। कर्मचारियां/भूतपूर्व कर्मचारियों था उन पर पूर्णतः आश्रित 
परिवार के सम्बन्ध में उक्त प्राधिकार पत्र से सम्वन्धित सूचना सचिवालय प्रशासन विभाग के 
सम्बन्धित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इस प्राधिकार पत्र में पहचान से 
सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित रूप से उल्लिखित की जायेगी। 

उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मयारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों या उन पर पूर्णतः आश्रित 
परिवार के सदस्य के सम्बन्ध में संजय गाँधी. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान 
संस्थान लखनऊ में उपचार के लिए विवरण 
रोगहकाधनाम eee e E Ee SERM DRM 
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सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

5. रोगो का अन्तरंग उपचार संस्थान की विनिर्दिष्ट चिकित्सा सेवा की सीमाओं तक सीमित होगा और 
संस्थान में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सालय या 
किसी चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक का संदर्भ आवश्यक होगा। संस्थान में प्राधिकार पत्र जमा करने पर 
रोगो को TU. सचिवालय रिवाठिविग फण्ड नियमावली, 2009 के उपवन्धों के अनुसार संस्थान म॑ उपचार 
प्राप्त होगा। 

6. रोगी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 के उपवन्धो के अनुसरण 
में यथा अनुमन्य चिकित्सा उपचार और वास स्थान के लिए हकदार होगा। किन्तु किसी विशिष्ट प्रकार के 
वास स्थान जिसके लिए वह हकदार हो, की अनुपलब्धता की स्थिति में और आपात स्थिति में रोगी को 
भर्ती के समय उपलव्ध किसी भी अन्य प्रकार के वास स्थान में उक्त संस्थान के अधिकारियों द्वारा भर्ती 
किया जा सकता है और तदनुसार विल वनाया जायेगा। 

7. सचिवालय प्रशासन विभाग सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र में उक्त संस्थान 
के केन्द्रीय पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाये ताकि रोगी की ठीक पहचान सुनिश्चित की जा सके। 

8. सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले पहचान पत्र/प्राधिकार पत्र के पीछे उल्लिखित 
निर्देशों में यह स्पष्ट किया जायेगा कि सन्दर्भ के अधीन रोगी राज्य सेवा के ऐसे समूह के कर्मचारी को अनुमन्य 
चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार है जिसके लिए वह हकदार है या रहा है । यह शर्त केवल तभी लागू होगी 

जहाँ संस्थान में उपलब्ध चिन्हित वीमारियों का विशिष्ट ईलाज उपलब्ध है। 

9. उक्त संस्थान से सभी को आवश्यक दवायें एवं शल्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना अपेक्षित 
होगा, जिसमें शेय्या शुल्क आवश्यक दवायें, शल्य चिकित्सीय व्यय, परीक्षण शुल्क अन्य आवश्यक व्यय 
सम्मिलित होना चाहिये तथा उपचार मे एवं संस्थान द्वारा सामान्य दरों पर उपलब्ध कराये गये भोजन पर 
अपेक्षित अन्य व्यय ही देयक/बीजक में सम्मिलित किये जायेगे जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 में उपबंधित है। 

10. उक्त संस्थान में परीक्षण संबंधी जो सुविधाओं उपलब्ध नहीं है और यदि ऐसा परीक्षण आवश्यक 
है तो- उसका परीक्षण उक्त संस्थान द्वारा बाहर से कराया जायेगा। इसी प्रकार शल्य चिकित्सा के लिये 
आवश्यक सामग्री का भी क्रय उक्त संस्थान द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार उपगत व्ययों को संस्थान द्वारा 
अपने देयक में सम्मिलित किया जायेगा। 

11. रोगी का उक्त संस्थान से अवमुक्त किये जाने के एक माह के भीतर उक्त संस्थान नोडल 
अधिकारी के माध्यम से देयक/ वीजक सचिवालय प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा सचिवालय प्रशासन 
विभाग उक्त देयक/बीजक का भुगतान यथा सम्भव एक माह के भीतर एकाउन्ट पेयी ट्रेजरी चेक के माध्यम 
से करेगा। उक्त चेक निदेशक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पक्ष में होगा। 
संस्थान उक्त धनराशि का समायोजन उपर्युक्त शर्त-1 उल्लिखित धनराशि में कर लेगा। 

12. संस्थान प्रत्येक रोगी के संबंध में प्रतिपूर्ति हेतु देयक/वीजक सचिवालय प्रशासन विभाग को 
पृथक-पृथक प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक देयक/वीजक में व्यय की गयी धनराशि निम्नलिखित शीर्षको अंतर्गत 
दर्शायी जायेगी। 1 

(1) शेय्या शुल्क.................:::- a E RRR SRT 

(2) चिकित्सीय परीक्षण शुल्कः-...-.:--.----> ८-5 ०००5०००००९७३० ०2५९) un RN RRR 

(3) शल्यः चिकित्सा. शुल्क: + +... क कक चा KERN 

(4) दवा एवं उपयोग की गयी अन्य वस्तुओं का मूल्य................................................. 

(5): विविध व्ययं (०७७७. क क ree OE EE ORE 

13. संस्थान के अनिवार्यता प्रमाण पत्र सहित मूल रूप मे सत्यपित देयक/बीजक प्राप्तियों और नुस्खों 
इत्यादि का सत्यापन इस निमित्त प्राधिकृत द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी भूतपूर्व कर्मचारी या उनके 
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परिवार के पूर्ण रूप से आश्रित सदस्यों हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 
1946 में विहित अनिवार्यता प्रमाणपत्र (सम्यक रूप से भरा हुआ तथा सत्यापित) भी उक्त संस्थान 
सचिवालय प्रशान विभाग का प्रस्तुत करेगा। ऐसे चिकित्सीय दावे, परीक्षण हेतु और प्रतिपूर्ति के निमित्त 
अनुमन्य धनराशि की संस्तुति करने हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को 
प्रषित किये जायेंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग तदनुसार अनुमोदन जारी करेगा। 

14. प्रत्येक एक माह के अन्तराल पर दोनों पक्षों द्वारा लेखा का मिलान किया जायेगा। 

15. सचिवालय प्रशासन विभाग प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु प्रमाणित हस्ताक्षर सहित सक्षम 
प्राधिकारियो की सूची संस्थान को उपलब्ध करायेगा। इसी प्रकार संस्थान नोडल अधिकारी तथा प्रमाणित 
हस्ताक्षर सहित देयक/वीजक/वाउचर प्रमाणित करने वाले अधिकारियों की सूची सचिवालय प्रशासन विभाग 
को उपलब्ध करायेगा। 

16. इस करार के प्रयोजनार्थ शव्द “रोगी” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों या भूतपूर्व 
कर्मचारियों या उन पर पूर्ण रूप से आश्वित परिवार के सदस्यों से है जिनका उपचार संस्थान में किया जाना है। 

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बद्ध पक्षकारों ने इस विलेख पर प्रथम ऊपर लिखित दिनांक को हस्ताक्षर 
किया है। 
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Betis E ia. नाम 2828 % का, कर: 
पद नाम oie eee UIT CENT 5, 112, 
pA e Lu [ameet c EE TL 
सचिवालय प्रशासन विभाग के संस्थान के पक्ष में और उसकी 

पक्ष में उसकी ओर से साक्षीगण : ओर सा सक्षीगण 
WR लना (क क सिर 

(0). 55 IL. (0): क... 

(नाम और पता) . ! (नाम और पता) 


[उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह UD एवं समूह 
‘a’ सेवा नियमावली, 2009 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति -का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह “ग” 
एवं समूह “घ” सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली वनाते :— 
भाग-एक 
सामान्य 
1. संक्षिप्त. नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह “ग” 
एवं समूह “घ” सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्ता होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह “ग” एवं समूह “घ” सेवा में 
समूह “ग” एवं समूह “घ” के पद सम्मिलित हैं। ; 


१. अधिसूचना संख्या- ईः 8563/वत्तीस-1-2009-102/86 टी.सी. दिनांक 01 जनवरी 2010 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी जो 
उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 01 जनवरी 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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3. परिभाषाएं--जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-- 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 से है; 

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय से है; 

(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है; हो संविधान .के भाग-दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जाये; - 

(घ) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है 

(ड) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की रांज्य सरकार से है 


(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति से है; 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य समय-समय पर यथा-संशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है; 

(झ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह “ग” एवं समूह “घ” सेवा से है। 

(ज) “मौलिक नियुक्त” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न 
हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के 
अनुसार की गई हो ; 

(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 

à भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 
होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य 
संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गई हैः 

परंतु यह कि-- 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्‍त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें। 

भाग-तीन 
भर्ती 
S. भर्ती का ata—aar में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की जायेगी : 
परन्तु यह कि यह नियमावली के अधीन कोई भर्ती किये जाने के पूर्व, कोई व्यक्ति जो इस नियमावली 


के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व सुपरवाइजर/पर्यवेक्षक (समूह “ग” में एवं फर्राश, चौकीदार, माली, कुक,. 


सफाई कर्मी (समूह “घ') के पद पर संविदा के आधार पर सेवा स्थानान्तरण पर नियुक्त था और ऐसे प्रारम्भ 
होने के दिनाक को उक्त पद पर कार्यरतः है, उक्त पद पर आमेलन के लिए विचार किया जायेगा और यदि 
उचित पाया गया तो उसे उक्त पद पर आमेलित कर लिवा जायेगा। 

6. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियां के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण समय-समय पर यथा-संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 
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भाग-चार 
अर्हतायें 
7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-- 
(क) भारत का नागरिक हो, या 
(ख) तिब्बतों शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 
भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 
बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-कीनियो, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक .आफ 
तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका या जंजीवार) से प्रब्रजन किया हो ; 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगो सेवा में इस शर्त पर रहने 
दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें। 
टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु जिसे न तो 
जारी किया गया हो और न देने से इंकार. किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मित्वित. किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें। 
8. शैक्षिक आर्हता-(1) सुपरवाइजर/पर्यवेक्षक (समूह “ग”) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 
की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है :-- 
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
(दो) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसे किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान में 
सफाई/हाउसकीपिंग/कैन्टीन से संबंधित कार्यों के पर्यवेक्षण का अनुभव हो। . 
सेवा में फर्राश, चौकीदार, माली, कुक, सफाई कर्मी के पद सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित 
अर्हताएं आवश्यक है : 


We Ue पदनाम अर्हताएं 

l चौकीदार (क) कम से कम कक्षा पाँच उत्तीर्ण हो। 
(ख) साइकिल चलाना जानता हो : 
परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। 
(ग) अन्यः बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान 
fear जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो। 

2 फर्राश (क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 

जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, या देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता ÈI 
(ख) साइकिल चलाना जानता हो : 
परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। 
(ग) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान 
दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो। 

3 सफाई कर्मी (क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, या देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता 
हो। 
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Ho He _क्र. स+ TT Se अहता लि मम मिस अर्हताएं 
(ख) सफाई कर्मी के कार्य से संबंधित अपेक्षित जानकारी हो और उस कार्य 
का अच्छा अनुभव हो। 
(ग) साइकिल चलाना जानता हो : 
परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। 
(घ) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान 
दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो 

4 कुक (क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, या देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता 
हो। 

(ख) रसोइये के कार्य से संबंधित अपेक्षित जानकारी रखता हो और किसी 
सरकारी/निजी प्रतिष्ठान में खाना पकाने के कार्य का अच्छा अनुभव हो। 

(ग) साइकिल चलाना जानता हो : 

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। 

(घ) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान 
दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो। 

5 माली (क) शैक्षिक अर्हत्ता आवश्यक नहीं है परन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना 
जानता हो। 

(ख) माली के कार्य से संबंधित अपेक्षित ज्ञान रखता हो और उस कार्य का 
अच्छा अनुभव हो : 

(ग) साइकिल चलाना जानता हो : 

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। 

(घ) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान 
दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो। 


9. आयु--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष 
की जिसमें रिक्तियों विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष 
से अधिक आयु प्राप्त न की हो 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और. ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितना विनिर्दिष्ट की जायें। 

10. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिय सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना 
समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व 
में या नियंत्राधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र 
नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

11. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, 
जिसकी एक से अधिक जीवित पत्तियाँ हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से 

विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो 
परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान न 
हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 
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12. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया 


जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे 
शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की 
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियंल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये 
फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे 


परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 
: भाग-पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 
13. रिक्तियों की अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान. भरी जाने वाली रिक्तियों 


की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों 
के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। 


14. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) सुपरवाइज़र/पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा 


संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग' के पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबन्धो के अनुसार की जायेगी। 


(11) फर्राश; चौकीदार, माली, कुक एवं सफाई कर्मी के पदों पद सीधी भर्ती समय-समय पर यथा 


संशोधित समूह “घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। 


भाग-छः 
नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 


15. नियुक्ति-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके 
नाम यथास्थिति, नियम-14 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो। 


(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो संयुक्त 


आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसा चयन में अवधारित किया गया है। 


16. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्‍त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो 


वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणां से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 


अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जायेः 


परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थित 


में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 


(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 


नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त 
की जा सकती है। 


(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी 


सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। 


(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 


पर सथानापन्न या अस्थायी रुप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ 
गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 


17-स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि, के 


अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :-- 


~ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उ.प्र. राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह UD एवं समूह ‘a’ सेवा नियमावली, 2009 755 


(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा 

उपयुक्त ÈI 

18. ज्येष्ठता--सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्‍त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय 
पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

19. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं। 

20. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम 
वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा 
के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो : 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 
निर्देश न दे। 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जी पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा : 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये जव तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा _ 
निर्देश न दें। ; 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

21. पक्ष समर्थन--पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिये अनर्ह कर देगा। 

22. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्‍त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

23. सेवा की शर्तों में शिधिलता--जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्‍त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनिमित करने वाले किसी भी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक्‌ कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा 
उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में 
न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से 
अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

24. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियांयतो पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
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अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबंध किया 
जाना अपेक्षित हो। 

परिशिष्ट 
[नियम-4(2) और 19(2) देखें] 


वेतन-बैण्ड का अनुमन्य अनुमन्य ग्रेड 


वेतन-बैण्ड | वेतन-(रू ० ) 
(रू) 
व 7 
Los | 
E 
: 
06 | 


E. 


4440-7440 1300 


[उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा 
नियमावली, 2009 
संविधान a? अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान | और आदेशों का अधिक्रमण करे राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग 
आशुलिपिक संवर्ग सेवा में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
भाग-एक 
सामान्य 


it संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्यान. एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 
आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2009 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्तु प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा एक 
सेवा है जिसमें समूह “ग” के पद पर समाविष्ट हैं। i 

3. परिभाषायें--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में--- 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश से है ; 

(ग) “भारत क नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये, 


(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान से है; 
(ड) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ; 


1. अधिसूचना संख्या-245/58-2010-1/8-94 दिनांक 2 फरवरी, 2010 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी जो उ.प्र, असाधारण 
गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 02 फरवरी 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्‍त व्यक्ति से है; 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का. तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ; j 

(a) = का तात्पर्य” उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण' विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा से 


(=) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न 
हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गई हो; 

(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 

भाग-दो 
संवर्ग 

4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 

होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य 

संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों क संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :--- 
पद का नाम पदों की संख्या 


RB e 


(1) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित 
रख सकते है; जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। 


(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पदों का सूजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें। 


भाग-तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का ata—aar में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :— 
(1) आशुलिपिक श्रेणी-दो सीधी भर्ती द्वारा 
(2) आशुलिपिक श्रेणी-एक ` मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक श्रेणी दो में से, जिन्होंने भर्ती 


के वर्ष के प्रथम दिन को आशुलिपिक के पद पर सात वर्ष की 
3 मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा। 

(3) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक श्रेणी-एक में से, जिन्होंने, 
आशुलिपिक श्रेणी-एक के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को 
पांच वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या आशुलिपिक संवर्ग 
में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कुल बारह वर्ष की मौलिक सेवा 
पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
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(4) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तित सहायक श्रेणी दो में से, जिन्होंने 
वैयक्तिक सहायक श्रेणी दो के पद पर या आशुलिपिक संवर्ग में 
समतुल्य पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, या 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को आशुलिपिक संवर्ग में कुल पन्द्रह 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा। 

6. आरक्षण-_अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों 
और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
. अर्हताएं 

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पर पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या : 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो : 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार 
द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी 
अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र 

` प्राप्त कर ले : > 
- परन्तु यह भी कि यदि कोई अभयर्थी उपर्युक्त श्रेणी 'ग' का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कर में सम्मिलित किया जा सकता 
है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके 
द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. शैक्षिक अर्हतायें--सेवा में आशुलिपिक ग्रेड-दो के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न 
अर्हताएं होनी आवश्यक $:— । 

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, “उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके 
र; ` समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 
- (दो) हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टंकण में क्रमशः अस्सी शब्द और पच्चीस शब्द प्रति मिनट 
की न्यूनतम गति अवश्य होनी चाहिये 
(तीन) डीओ-ई०एःसीनसीः सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टीफिकेट/कोर्स इन कम्प्यूट्रिंग या सरकार द्वारा 
` उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है ; 
या 

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है; 

9. अधिमानी अर्हताएं--अन्य बातों के समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा जिसने ¬ c 
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(एक) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, 
या 
(दो) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 
या 
(तीन) जिसे अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो। 

10-आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी 
भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 
वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो संके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति 
` सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे! नेतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध 
व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुप अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये 
कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है। 

13. शरीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक 
कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यथी 
को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 
फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल, 10 के अधीन 
बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें : 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 

भाग-पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या के साध-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के लिए 
रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की जायेगी :-- 

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र भ विज्ञापन जारी करके ; 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा ; और 
(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ को. अधिसूचित करके। 
15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-सेवा में आशुलिपिक ग्रेड-दो के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर 


यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग' के पदों पर सीधी 


भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। 
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16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा 
भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड 
नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय 
पदोन्नति समिति का गठन, सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपवन्धो के 
अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। 

टिप्पणी :--(1) चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर 
के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र 
पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष 
रखेगा। 

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उसकी 
पदोन्नति की जाती है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

भाग-छ 
नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

17. Frafea—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभयर्थियां के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, 
नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता, क्रम में किया जायेगा 
जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। 

18. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो 
वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढ़ाई जाय : 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी 
पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसके सेवायें , 
समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(S) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोनार्थ 

PH जाने की अनुमति दे सकता है। 

19. स्थायीकरण-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि-- 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ; और 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। 
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(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

20. ज्येष्ठता--सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायेगी। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

21. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्‍त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिए गए हैं :-- 


पद का नाम वेतनमान 


वेतन वैण्ड का | तत्सदृश वेतन तत्सदृश ग्रेड 
नाम/वेतनमान | वेण्ड/वेतनमान | -ग्रेड वेतन (रुः) 


(रुः) 


| । | आशुलिपिक श्रेणी-दो 5200-30200 2400 
2 | आशुलिपिक श्रेण-एक 9300-34800 4200 
वैयक्तिक सहायक श्रेणी-दो 9300-34800 4200 
22. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 


परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि 
तभी दी जायेगी तव उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ 
तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूवी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। 

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

23. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

24. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 

25. सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की stat को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा 


उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में 
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न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर 
सकती है। 

26. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना आपेक्षित हो। 


1[उत्त्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध 
अधिनियम, 2010 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्‌, 2010) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 
` “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राजयपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं 
में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर दिनांक 18 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर 
प्रदेश अधिनियम 14 सन्‌ 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया 
| जाता है। 
i शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था 
करने के लिए। 
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-- 
अधिनियम 
1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शेक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 
2010 कहा जाएगा। 

2. परिभाषाएं-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-- 

(क) “मण्डलायुक्त” का तात्पर्य ऐसे मण्डलायुक्त से है जिसकी अधिकारिता में संस्था स्थिति है और 
इसके अन्तर्गत अपर आयुक्त भी हैं ; 

(ख) “शैक्षणिक संस्था” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित व किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे 
किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था, जिसे किसी भी नाम से 
पुकारा जाय, से है और जिसके अंतर्गत कोई अनाथालय या कोई बोडिंग या कोई हॉस्टल या 
कोई ट्यूटोरियल संस्था या कोई कोचिंग संस्था या उससे सम्बद्ध कोई अन्य परिसर भी हैं ; 

(ग) “संस्था का प्रधान” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, संकायाध्यक्ष, किसी संस्था के 
निदेशक या प्राचार्य या संस्था के प्रबंध के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से है ; 

(घ) “रैगिंग” का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसे कुत्य का सम्पादन करने, के 
लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश 
करने, दबाव डालने से है, जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का हास होता हो या उसका 
व्यक्तित्व दूषित होता हो य जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण 
परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास 
देने, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करना या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक 
बल प्रयोग करने से है ; 

(s) “विद्यार्थी” का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में अपना अध्ययन 
कर रहा हो/रही हो। i 

3. tin का प्रतिषेध--किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रेगिंग प्रतिषिद्ध है। 

4. छात्र का निष्कासन/शिकायत दर्ज किया जाना--(1) जब कभी कोई छात्र या यथास्थिति 

माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई. अध्यापक रेगिंग के सम्वंध में शैक्षणिक संस्था 


1. अधिसूचना संख्या 400/79-वि-1-10(क)-11-2010, लखनऊ, 19 मार्च, 2010, 
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के प्रधान को लिखित रुप में शिकायत करें तो संबंधित शेक्षणिक संस्था का प्रधान शिकायत प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जाँच करेगा और यदि प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया 
जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक 
संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु तत्काल भेज - 
देगा। 

(2) जहाँ शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा जाँच किये जाने पर यह सिद्ध हो जाये कि उपधारा (1) के 
अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई तथ्य नहीं है वहाँ शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तथ्य से 
अवगत करा देगा। 

5. रैगिंग के लिए शास्ति--जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर 
या उसके बाहर रेगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो 
वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रूपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया 
जायेगा। 

6. छात्र का विवर्जन--धारा 5 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के 
दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती हे, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया 
जायेगा। 

7. अपील--धारा 4 के अधीन निष्कासित या धारा 6 के अधीन विवर्जित कोई छात्र सम्बंधित अपील . 
प्रभारी को आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित रीति से अपील कर सकता है और 
ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी का विनिश्चिय अन्तिम होगा। : 

8. अपील प्राधिकारी--माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल या विद्यालय के 
मामले में मण्डलायुक्त, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के मामले में सम्बद्धक विश्वविद्यालय का कुलपति और 
किसी विश्वविद्यालय के मामले में कुलाधिपति धारा 4 के अधीन किसी छात्र के निष्कासन आदेश या धारा 6 
के अधीन विवर्जन आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी होंगे। . 

9. अध्यारोही प्रभाव--इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम में या इस अधिनियम से भिन्न किसी 
अधिनियम के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात से संगत होते हुए भी इस 

` अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। 

10. नियम बनाने की शक्ति-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। 

11. कठिनाइयों को दूर किया जाना.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में 
कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश दवारा, ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के 
उपवंधों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन 
प्रतीत हो: = 

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष क अवधि के पश्चात्‌ इस उपधारा के अधीन 
कोई आदेश नहीं किया जाएगा। 

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान 
मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। - 
उद्देश्य और कारण 

रैगिंग एक मानवीय उत्पीड़न का कृत्य है। यह शैक्षणिक संस्थाओं में सर्वत्र व्याप्त है। वर्तमान परिदृश्य में 
रैगिंग सभ्य समाज में एक अभिशाप है। कतिपय राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और असम 
द्वारा विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं में रेगिंग के निवारण के लिए पहले ही विधि बना ली गयी 
है। इस राज्य में रैगिंग ने अपने निकृष्टतम रूप में सिर उठा रखा है और उसे कुचलना आवश्यक हो गया Él 
अतएव, विश्वविद्यालयों और व्यवसायिक संस्थाओं को रैगिंग के रूप में सामाजिक अन्याय, मानसिक, 
शारीरिक और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मुक्‍त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि एक 
विधि बनाकर उक्त शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को प्रतिषिद्ध करने हेतु प्रावधान किया जाय। 
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तद्नुसार उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता 

है। 
आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, 
सचिव। 


![उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्सरे 
तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य वीमा योजना, श्रम 
चिकित्सा सेवाएं एक्सरे तकनीशियन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्‍त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को 
विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
भाग-एक 
सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य वीमा योजना, श्रम 
चिकित्सा सेवाएं एक्सरे तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य वीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्सरे सेवा 
की प्रास्थिति तकनीशियन सेवा ऐसी सेवा है जिसमें age UD के पद समाविष्ट हैं। 
3. परिभाषाएं--जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-- 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों 
और अन्य पिछड़े ant के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है : 
(ख) “नियुक्ति” प्राधिकारी का तात्पर्य एक्सरे तकनीशियन सेवा के प्रभारी निदेशक, कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश से हैः 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो या समझा जायः 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से हैः 
(ङ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है: 
(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैः 
(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य, सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस 
Re? प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्‍त 
(ज) “नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गो से है 
(झ) “सेवा” = तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्सेर तकनीशियन 
सेवा से 
(s) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पद ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी .हो और यदि कोई नियम न 
हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी 
हो: 


1. अधिसूचना सख्या-679/36-6-2010 11(सा,)-2008 दिनांक 26 अप्रैल, 2010द्वारा उक्त नियमावली बनासी गयी जो उ0प्र0 
असाधारण गजर भाग-4 खण्ड (ख) दिनाक 26 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली वाहर 
मास की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाय। 
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की. सदस्य 
संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है-- 
क्रम संख्या पद का नाम पदों की सख्या 


अस्थाई | dn 
wwe | n | ७ | 


परन्तु-- 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्‍त पद को विना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे 
अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा: या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्‍त स्थाई या आस्थाई पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित 
समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 

5. भर्ती का स्त्रोत--एक्सरे तकनीशियन के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की जायेगी-- 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण, समय समय पर यथा संशोधित, अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के अश्रितों और भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएं 

7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़ीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तंजानियां और जंजीवार) से प्रब्रजन किया होः 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार 
` द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस Gd 
महानिरिक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रणाम प्राप्त कर ले : 


परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से * 


अधिन अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेंगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले : 


टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
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सकता है और उसें इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिए जायें या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. शौक्षिक अर्हताएं--सेवा मे पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी 
आवश्यक है:--- 

(एक) माध्यमिक शिक्षा पीषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय से एक्सरे तकनीशियन का डिप्लोमा या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है तथा उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा 
संकाय में पंजीकृत होना आवश्यक है। 

9. अधिमानी अर्हताएं--अन्य बातो के समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा, जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तिया 
विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त 
नकी होः 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय 
समय पर अधिसूचित की जायं, मामले में अभ्यर्थी की दशा उच्चतर सीमा उतने वर्ष अधिक होगा जितनी 
विनिर्दिष्ट की जाय। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संध सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संध सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी स्थानीय प्रधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति 
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध 
व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा' पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी*महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाय 
कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है। - 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा मे किसी पद पर तब तक नियुक्‍त नही किया जायेगा 
जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से 
युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी 
अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि यह 
फाईनेन्शियल हैण्ड बुक,खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये 
गये नियमों के अनुयार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। 

भाग-पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या और नियम-6 के अधीन अनूसुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 

अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों संख्या भी अवधारित करेगा। 
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15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--सेवा में पदों सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के अनुसार 
की जायेगी। 

भाग-छः 
नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता 

16. नियुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमे वे नियम 15 के 
अधीन तैयार की गयी सूची में आये हां, नियुक्तियां करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्वन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन में यथा अवधारित 
ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। 

17. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्‍त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो 
वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता हे जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जहाँ तक अवधि बढाई जाय: 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं वढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढायी गयी परिवीक्षा अवधि क दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा el तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन सेवायें समाप्त की जाय किसी 
प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

18. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि कें 
अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किए जानें के लिए अन्यथा 

उपयुक्त हो। 
भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

20. (1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान एसा होगा जैसा सरकार दास 
समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं:— 
पद का नाम वेतनमान 


वेतन वैंड का तत्सदृश बेंड/वेतनमान तत्सदृश ग्रेड वेतन 
नाम्‌/वेतनमान (रूपये) (रूपये) ` 
21. (1) फण्डामेण्डल रूल्स मे किसी उपवन्ध के प्रतिकूल होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि 
वह पहलें से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने 
एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और 


प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी-दी जायेगी जब उसने 
परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 
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(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जों पहले से स्थयी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि मे वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सराकरी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

22. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
fret सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

23. अन्य विषयों का विनियमन--एऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमो और आदेशों द्वारा शासित होगे। 

24. सेवा की शर्तों से शिथिलीकरण--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा मे 
नियुक्ति व्यक्तियों की असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी वात के होते 
हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हे 
बह मामले मे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या 
शिथिल कर सकती है। 

25. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के:व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित हो। 


[वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी ( समूह “ग” और समूह “घ”) 
सेवा नियमावली, 2010 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान 
समस्त नियमो और आदेशो का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी 
(समूह “ग” और समूह “घ”) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित 
करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है--- 
भाग-एक 
सामान्य 
1. संक्षिप्ति नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी 
(समूह T और समूह 'घ”) सेवा नियमावली, 2010 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 5 Ent 
2. सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी (समूह “ग” और समूह 
“घ”)सेवा में समूह “ग” और समूह “घ” के पद समाविष्ट हैं। 
. 3. परिभाषायें--जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-- 
(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों 
अनुसुचित जन-जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 


1. अधिसूचना संख्या-ए-2-222/दस-2010-7(2)-2007 दिनांक 03 मार्च 2010 द्वारा उक्त नियमीवली बनायी गयी जो उ प्र 
असधारण गजट भाग-4 खण्ड(ख) दिनांक 03 मार्च 2010 को प्रकोशित gari 
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(ख) नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य वित्त विभाग मे उत्तर प्रदेश सकार के प्रमुख सचिव से है; 
(ग) “भारत का नागारिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 


(घ) आयोग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है; 
(ङ) “सविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है; 

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्त्र प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(8) राज्यपाल का तात्पर्य उत्त्र प्रदेश के राज्यपाल से है; 


(ज) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली 
के प्राम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्‍त व्यक्ति से है; 

(x) “नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
अनुसूची-ए में विनिर्दिष्ट नागरिकों के विछड़े वर्गो के से है; 

(s) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वित्त-लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी ( समूह ^T और समूह “घ”) 
सेवा से है; 

(ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और कोई नियम न हो तो 
सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समव विदित प्रक्रिया के अनुसार चयन 
के पश्चात्‌ की गयी हो; ४ 

(ठ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी केलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 

भाग-दो 
संवर्ग 

4. सेवा का सवर्ग-- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी . 

होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(2) जव तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या 

और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निम्नवत्‌ दी गई है: 


क्रमांक पदनाम स्थायी अस्थायी योग 
त _-कायोलयअर्धाक्षक POON 

2 ज्येष्ठ सहायक 04 - 04 
3 ज्येष्ठ लिपिक 02 - 02 
4 कनिष्ठ लिपिक 04 01 05 
S आशुलिपिक 02 - 02 
6 ज्येष्ठ लेखा परीक्षक 02 - 02 
7 लेखा परीक्षक 01 STON 
8 अनुसेवक 04 04 
9 चालक 00 01 01 


(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्‍त पद को परन्तु बिना भरे हुये छोड सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा 
(2) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें 
वह उचित समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी 
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(1) कार्यालय अधीक्षक 


(2) ज्येष्ठ सहायक 


(3) ज्येष्ठ लिपिक 


(4) कनिष्ठ लिपिक 


(5) आशुलिपिक 
(6) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक 


(7) लेख़ा-परीक्षक 
(8) अनुसेवक 


(9) चालक 


: मौलिक रूप से नियुक्ति ज्येष्ठ सहायकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के 


प्रथम दिवस को इस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 


: मौलिक रूप से नियुक्ति ज्येष्ठ लिपकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 


प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 


: मौलिक रूप से नियुक्ति कनिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष 


के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन _ 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 


: (एक) अस्सी प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा। 


(दो) बीस प्रतिशत समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह “ग' के निम्नतम्‌ श्रेणी के पद 
(पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसरण में मौलिक रूप 
से नियुक्त समूह “घ” कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा। 


: सीधी भर्ती. द्वारा 
: मौलिक रूप से नियुक्ति लेखा परीक्षकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के 


प्रथम दिवसं को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,और 
प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से 
पदोन्नति द्वारा। 


: आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 
: समय-समय पर यथा संशोधित समूह “घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 


1985 के उपबधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 


: समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा 


नियमावली, 1993 के उपबधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 


आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण अधिनियम, और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीकि विकलांग स्वतंत्रता 
सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितां के लिये आरक्षण) आरक्षण अधिनियम, 1993 और भती के 
समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किये जायेगा। - 


भाग-चार 
अर्हता 


7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी :--- 
(क) भारत का नागरिक हो, या 
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो या भारत में स्थाई निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के 


भारत आया हो, या 


(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 
पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तऱ्जानियॉँ (पूर्ववर्ती 
तागानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रब्रजन किया होः 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य 

सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो : 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी की वह पुलिस उप 

महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें : 
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परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी 
किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में विभिन्न पदाँ पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित आवश्यक 
है: 
(1) लेखा परीक्षक : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वणिज्य 

(एकाउटेन्सी सहित) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 

(दो) डी,ओ«ई«ए०सी०सी सोसाइटी ऑफ इन्डिका से कम्प्यूटर संचालन 
में “ओ” स्तरीय डिप्लोमः। 

(2) आशुलिपिक : (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, uw. की इण्टरमीडिएट परीक्षा या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता उरत्तीण होना 
आवश्यक है 
(दो) हिन्दी आशुलेखन में अस्सी शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी 
टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 
(तीन) डीःओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स 
इन कम्प्यूटिंग (सीन्सीन्सी) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई 
कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीण होना आवश्यक है 

या 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, ऊ प्रश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई कम्प्यूटर पाठ्यक्रम 
उर्तीण होना आवश्यक ÈI 

(3) कनिष्ठ लिपिक : (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र, की इण्टरमीडिएट परीक्षा या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता उर्त्तीण होना 
आवश्यक है 
(दो) हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना 
आवश्यक है। 

(4) चालक : समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा 

~ नियमावली, 1993 में दी गई अर्हताएं होनी आवश्यक है। 

(5) अनुसेवक : समय-समय पर यथा संशोधित समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 
1985 में दी गई अर्हताएं होनी आवश्यक है। 

9. अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में 

अधिमान दिया जायेगा जिसने : 
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 

10. आयु-- सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्षकी पहली जुलाई 
को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं नीचे दी गयी तालिका में पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त 
कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो : 
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772 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
क्रमांक पद का नाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु 
] लेखा परीक्षक 21 वर्ष 35 वर्ष 
2 आशुलिपिक 18 वर्ष 35 ad 
3 कनिष्ठ लिपिक 18 qd 35 वर्ष 
4 चालक 18 वर्ष 35 वर्ष 
5 अनुसेवक 18 वर्ष 35 वर्ष 


परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जावें, के अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 

चरित्र-सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह -* 
सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना 
समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी:--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में 
या नियंत्राणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे। नेतिक अधमता के. किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि व्यक्ति 
भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति-- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से 
विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका समाधान हो जाय 
कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान ÈI 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब 
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्‍त हो 
जिससे उसे अपने कर्तव्यों की क्षमता पूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को 
नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शिल 
हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फाण्डमेण्डल रूल 10 के अधीन बनाये गये 
नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें : 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 

भाग-पांच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के 
लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग द्वारा भरी जाने वाली 
रिक्तियों उनको सूचित की जायेगी। चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां 
निम्नलिखित रिति से अधिसूचित की जायेगी 

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके, 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका करके या रेडियाँ/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के दारा ओर 
(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। 

15. लेखा परीक्षक के पद पर आयोग के माध्यम २ सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) प्रतियोगिता 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में 

आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। 
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(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तव तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास 
आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो। 

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात्‌ नियम 6 के 
अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व 
सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतने अभ्यथियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा 
जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुँच हों। 
सक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये 
जायेंगे। 

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा "र साक्षात्कार में प्रत्येक 
अभ्यर्थी को प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उनकी संख्या में अभ्यर्थियों को 
जितनी वह उचित समझे, नियुक्ति के लिये संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर 
अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान 
पर रखा जायेगा और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में बरावर-बरावर अंक 
प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठतर अभ्यर्थी को सूची मं उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची को 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

16. कनिष्ठ लिपिक और आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया--सेवा में कनिष्ठ 
लिपिक और आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह UT के 
पदों पर (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर) सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के 
उपवन्धों के अनुसार की जायेगी। 

17. चालक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया--चालक के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 1993 के उपवन्धों के अनुसार की जायेगी। - 

18. अनुसेवक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया--अनुसेवक के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय 
पर यधा संशोधित समूह “घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के उपवन्धों के अनुसार की जायेगी। 

19. कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ सहायक, ज्येष्ठ लिपिक, और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ सहायक, ज्येष्ठ लिपिक, और 
ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय 
पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों 
के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी पदोन्नति 
द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। 

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और नागरिको के अन्य fasst 
वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम, 
की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यधियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार 
करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाए, 
चयन समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी और वह आवश्यक समझे जो अभ्यथियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यथियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार 
एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

20. कनिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पद 
पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित Gu. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय समूह 'ग' के 
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21. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो 
प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत 
सूचियो से इस प्रकार से लिये जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्‍त 
व्यक्ति का होगा। 
भाग-छह 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

22. नियुक्ति-(1) उपनियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के 
नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथा स्थिति, नियम 15, 16, 17, 18 ,20 या 21 के अधीन तैयार की 
गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा। 

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जानी हो तो 
नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जव तक कि दोनों स्त्रोंतो से चयन न कर लिया जाये और 
नियम 21 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जावे| 

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा 
जैसी यथा स्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया _. 
जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 21 में निर्दिष्ट क्रम 
के अनुसार रखा जायेगा। l 

23. आमेलन द्वारा नियुक्ति--(1) मौलिक रूप से नियुक्ति उ.प्र, राज्य लाटरी निदेशालय का कोई 
अधिसंख्या कर्मचारी और मौलिक रूप से नियुक्ति उघोग निदेशालय, राष्ट्रीय वचत निदेशालय, स्थानीय निधि 
लेखापरीक्षा निदेशालय या आयुक्त एवं निवंधक, सहकारी समिति के कार्यालय का कोई कर्मचारी, (जो सेवा 
स्थानान्तरण के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय में नियुक्त हुआ था) जो-- 

(एक) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को नियम-4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी 
पद पर एक वर्ष की अन्यून अवधि से उत्तर प्रदेश वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ में सेवा 
स्थानान्तरण के आधार पर कार्यरत है; 

और 
(दो) अपने द्वारा धारित पद पर आमेलित किये जाने का इच्छुक है; 

उक्त दिनांक से 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में सूचित करेगा कि वह इस प्रकार 

आमेलित किये जाने का इच्छुक है। 

` (2) इस नियमावली के अधीन भर्ती किये जाने के पूर्व नियुक्ति अधिकारी, ऐसे आमेलन हेतु विकल्प 
देने वाले कर्मचारियों के मामलों पर, उनकी चरित्र पंजिओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों, जो 
उचित समझे, जायं के आधार पर विचार करेगा और उत्तर प्रदेश वित्त लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ में उनके आने के 
दिनांक के क्रम में ऐसे कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो उसकी राय में इस प्रकार आमेलित किये 
जाने के लिये उपयुक्त हो; 

परन्तु इस नियम के अधीन किसी कर्मचारी के आमेलन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक 
कि उसका पैत्रक विभागः ऐसे आमेलन हेतु सहमति प्रदान न कर दे। 

(3) कोई कर्मचारी जो उपनियम (2) के अधीन आमेलन हेतु उपयुक्त पाया जाता है, नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आमेलन के आदेश के दिनांक से सेवा मे उसके द्वारा धारित पद पर 
आमोलित कर लिए जायेगा और उसी दिनांक से पैत्रक विभाग में उसकी सेवायें समाप्त हो जाएगी, किन्तु 
सेवा नैवृत्तिक और पेंशनीय लाभों के लिये उसकी पूर्व सेवाओं का समपहरण नहीं होगा और इसके -विपरीत 
किसी नियमावली या विनियमावली के उपबन्ध शिथिल हो जायेंगे। 


(4) कोई कर्मचारी जो उपनियम (1) के अधीन अपना विकल्प नहीं सूचित करता है या जो उपनियम 
(2) के अधीन आमेलन हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, अपने पैत्रक विभाग को वापस कर दिया जायेगा। 


24. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये 


परिवीक्षा पर रखा जायेगा। श 
(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को वढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि बढाई जाय: 

परंन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं वढायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि ur वढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, या सन्तोष प्रदान करने मे अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित 
किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा 
सकती है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) & अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें 
समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

25. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हु+, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, 
यदि-- 

(क) उसका कार्य और अचारण सन्तोषजनक बताया जाये, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थावीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है। 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी Barat की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहा उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा 
करते हुये आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

26. ज्येष्ठता-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायेगी, 

परन्तु नियम 23 के अधीन आमेलित व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता इस प्रकार होगी कि जैसा नियम 
23 अधीन तैयार की गयी सूची में दर्शायी गयी है। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 

27. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों पदो पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत्‌ दिये गये है:-- 


क्रमांक पदनाम वेतनमान 
वेतन बैण्ड का तत्सदृश वेतन तत्सदृश ग्रेड 
नाम बैण्ड(रू,) वेतन(रू+) 
1 कार्यालय अधीक्षक वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
2 ज्येष्ठ सहायक . वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2800 
3 ज्येष्ठं लिपिक वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2400 
4 कनिष्ठ लिपिक वेतन वैण्ड- 5200-20200 1900 
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क्रमांक पदनाम । . वेतनमान 
वेतन aus का तत्सदृश वेतन तत्सदृश ग्रेड 
नाम बैण्ड(रू,) वेतन(रू०) 
5 आशुलिपिक वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2400 
6 ज्येष्ठ लेखा परीक्षक वेतन वैण्डः1 9300-34800 _4200 
7 लेखा परीक्षक वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2400 
8 अनुसेवक वेतन वैण्ड-] 4440-7400 1300 
एस 
9 चालक वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1900 


28. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डमेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमसान में उसकी प्रथम वेतन 
वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो ओर द्वितीय वेतन वृद्धि दो 
वर्ष सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पुरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर . 
दिया गया हो, 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाए तो इस प्रकार वढाई गयी 
अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी। जव तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यधा निदेश न दें। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत 
फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः 

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाए तो इस प्रकार वढाई गयी 
अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी। जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निदेश न ŽI 

3. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

29. पक्ष समर्थन-सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिस से भिन्न किसी 
अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौलिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थीकी ओर से अपनी 
अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समप्रन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए 
अनर्ह कर देगा। 

30. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा मे नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्याकलाप के संबंध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर समान्यता लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहां राज्य सरकार यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्ति की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक कठिनाई होती है, वहा उस मामले में लागू नियमों में किसी वात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस 
सीमा तक और ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से 
कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकती है या शिथिल 
कर सकती है; 

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां उस नियम की अपेक्षां को 
अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा। 

32. व्यावृत्ति इस नियमावली की किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों अनुसार अनुसूचति 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियो की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया 


जाना अपेक्षित हो। | 
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eae प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी 
सेवा नियमावली, 2010 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेंद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और यूनाइटेड प्राविन्सेज फायर सर्विस एक्ट, 
1944 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों 
और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा 
में भर्ती और सेवा की शतो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 
भाग-एक 
सामान्य | 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ 

अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्ति होगी। / 

2. सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा में समूह UT 

के पद समाविष्ट हैं। 

3. परिभाषाएं-जव तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वात न हो, इस नियमावली में-- 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य फायर स्टेशन आफिसर के पद के संबंध में पुलिस महानिरक्षक 
और फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद संबंध में पुलिस उपमहानिरिक्षक और सेवा के शेष 
पदों के संबंध में ज्येष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक से है; 

(ग) “बोर्ड” का तात्पर्य अधिसूचना संख्या-1256/छः-पु.-10-2008-27 (7) -08, दिनांक 2 दिसम्बर, 
2008 के अधीन यथा-स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से है; 

(घ) “भारत कानागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 में अधीन भारत का 
नागरिक हो या समझा जाये; 

(ङ) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है; 

(च) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(छ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(ज) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य, यथास्थिति, महानिदेशक/अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन 
सेवा से है; 

(झ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त 
आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्ति किसी व्यक्ति से है; 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में समय-समय पर 
यथा संशोधित विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है; 

(ट) . “चयन समिति” का तात्पर्य सेवा में पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा 
गठित चयन समिति से है; 

(ठ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा से है; 

(ड) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी और यदि कोई नियम न हो तो 
pum द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय fated प्रक्रिया के अनुसार की 
गइ हा; 


1. अधिनियम संख्या-1857/छ:-पु..8-2010-801 (50) 2009 दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी है जो 
उत्तर प्रदेश आसाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 के प्रकाशित हुआ। 
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(ढ) “उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय” का तात्पर्य, यथास्थिति, महानिर्देशक/अपर महानिदेशक 
अग्निशमन सेवा के अधीन कार्यशील मुख्यालय से है; 
(ण) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली वाहर 
मास की अवधि से हे। 
भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या ओर उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 
होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 
(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और 


उसमें श्रेणी के पदों संख्या उतनी होगी जैसी नीचे दी गई है-- ‘ 
क्रम पदकानाम - पदों की संख्या 

He स्थायी अस्थायी योग 

1 फायर स्टेशन आफिसर 146 58 204 

2 फायर स्टेशन सेकेण्ड अफिसर 174 17 191 

3 लीडिंग फायरमैन 578 122 700 

4 फायर सर्विस ड्राईवर 610 122 732 

5 फायरमैन 3551 960 4511 

परन्तु क 


(एक) विभागाध्यक्ष सरकार के अनुमोदन से आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत समग्र आवंटन के 
अधीन इकाइयों के पदों संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है 
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुये छोड़ सकता है -या राज्यपाल उसे 
अस्थगित रख सकते हें जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या 
(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या आस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित 
समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी-- 
(1) फायरमैन बोर्ड माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 
(2) फायरमैन सर्विस चालक (एक) पवास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 


(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियक्ति फायरमैनों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के 
माध्यम से पदोन्नति द्वारा,जो निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करते हों-- 
(क) 35 वर्ष के अधिक आयु प्राप्त न की हो, 
(ख) i के वर्ष के प्रथमं दिन को फायरमैन के रूप में तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो, 
X 
(ग) विहित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो और ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त किया हो। 
(3) मुख्य फायरमैन-- 


(एक) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले मौलिक रूप से नियुक्ति फायरमैनों में से 
विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 


(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो, और 
(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो। 
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(दो) पचास के प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्ति फायरमैन जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर 

ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। 

(घ) फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर | 

(एक) पचास प्रतिशत वोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 

(दो) पचास प्रतिशत, फायर सेवा चालको और "लीडिंग फायरमैनों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिन को इस रूप मं पाव वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय परीक्षा के आधार 
पर वोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 

फायर स्टेशन आफिसर मौलिक रूप पे नियुक्त फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसरों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिन को इस रूप से पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते SU 
ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। 

टिप्पणी विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये के पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियाँ और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 
आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम; 1993 के उपबन्धों 
और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-4 
अर्हताएं 

7. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) तिव्वती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवासी के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के 

पूर्व भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 
तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो ; 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यार्थ को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा 
पात्रता का प्रमाण-जारी किया गया हो, 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक 
अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-प्राप्त कर ले, 

परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी “ग” का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगो सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कर में सम्मिलित किया जा सकता 
है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके 
द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

8. शैक्षिक अर्हता-विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी 
चाहिए 

(1) फायरमैन--माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
(2) फायर सर्विस चालक (एक)--माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडियट परीक्षा या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता पाप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
(दो) हैवी ड्यूटी वाहन चलाने के लिये विधिमान्य लाइसेन्स धारक होना आवश्यक है। 
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(3) फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर--भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान 

में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । 

अधिमानी--केन्द्र या. राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर 
एप्लिकेशन। 

9. अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान 
दिया जायेगा जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 
(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उसे कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम 
दिन, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त 
कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की हो-- 
BÉ _ B पटनी वर्ष 


अधिकतम आयु 


फायरमैन 18 वर्ष 
2 फायर सर्विस ड्राइवर 18 वर्ष 
3 फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर 21 वर्ष 


परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाये अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी, 
जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना 
समाधान करे लेगे। ; 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार 
या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा 
में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नेतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोसे सिद्ध व्यक्ति 
भी पात्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। 

परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये 
कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। 

13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक 
कि मानसिक और शारीकि दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न 
हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को 
नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित 1कये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा 
बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। 

टिप्पणी--चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लेट-फीट, वेरीकोस, वेन्स दूर और पास कलर की दृष्टि! 
.कलर व्लाइण्डनेस, दृष्टि जिसमें सुनने के रिनीज का वेबर्स का और वार्टिगी आदि दोषों जैसी कमियां का भी 
परीक्षण करेगा। 

(एक) परीक्षा केन्द्र के आवंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी 
बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है। 
(बो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और 
प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के 
TE अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास 
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के लिये ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से संवंधित जानकारी 
होगी। 

(तीन) आवेदन-पत्र कार्वन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा। 

(चार) अभ्यर्थियों के वाये और दाहिने दोनों अंगृठे के निशान के लिये आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायेगा। 

(पाँच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेगें, एक फोटो आवेदन-पत्र 
पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा। ; 

(छः) आवेदन-पत्र अधिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा 

सकता है। 

(सात) प्रत्येक आवेदन-पत्र में यथास्थिति आयु (दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर) के 
प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय केडेट कोर प्रमाण पत्र होमगार्ड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण 
पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 


आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप से भरे गये . 


आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/वैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से वे क्रय किये गये हॉ. 
(ख) बुलावा पत्र-- 
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का पंरीक्षण, वुलाया पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। 
यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो 
अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये 
जाने के पश्चात्‌ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यार्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे 
जहाँ से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा 
परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख वुलावा-पत्र में 
स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यार्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित 
हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा! वुलावा-पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक 
सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहियें यदि बुलावापत्र परीक्षा के दिनांक से पूर्व एक सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होता 
है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। 
बोर्ड द्वारा वुलावा पत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी। 
(ग) शारीरिक मानक परीक्षा समस्त पात्र अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शरीरिक मानक परीक्षा 
में सम्मिलित होन की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-! में दी गयी है। 
भाग-पांच 
भर्ती की प्रक्रिया 
14. रिक्तियों का अवधारण--निवुक्तित प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान रिक्तियों की संख्या और 
नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियां,. अनसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये 
आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करे और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। बोर्ड 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ बोर्ड को सूचित की जायेगी सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से 
अधिसूचित की जाएगी-- 
(एक) सेवा योजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित cuml 
(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर के; 
` (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्या कराकर या रेडियो/दूरदर्शन और रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके; 
15. फायरमैन और फायर सर्विस चालक के पदों के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया- फायरमैन और 
फायर सर्विस चालक के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी-- 
(क) आवेदन पत्र 
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्र के आंवटन के सम्बन्ध 
में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता हैं फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से 
भिन्न केन्र आवंटन कर सकता él 
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(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक वुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अहता, आयु आर 
प्रत्येक श्रेणी के शरीरिक मानक परीक्षण शरीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के 
लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवर लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास 
के लिये ओ. एम. आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्वन्धित 
जानकारी होगी; 

(तीन) आवेदन-पत्र कार्वन प्रति सहित ओ. एम. आर. पत्रक पर होगा। 

(चार) अभ्यर्थियों के ad और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान दिया 
जायेगा। 

(पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्राणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकायें जायेंगे एक फोटो आवेदन पत्र 
पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा। 

(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित वैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा 
सकता है। 

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, वारहवी और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण 
पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज 
प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न 
होनी edi 

(ख) समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/वैंक में जमा किया जाना चाहिये 
जहाँ से वे क्रय किये गये हों। 

(ग) फायरमैन की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा-शारीरिक मानक परीक्षा में 
सफल घोषित किये गये अभ्यार्थियों के एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया प्ररिशिष्ट 2-क में दी गई है। 


(घ) फायर सर्विस चालक की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता एवं वृत्तिक परीक्षा-- 
शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की 
शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं वृत्तिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी 
प्रक्रिया परिशिष्ट-2 क और 2ख में दी गयी है। 


(ङ) चिकित्सा परीक्षा--शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की चिकित्सा 
 . परीक्षा होगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गयी है। 


(च) लिखित परीक्षा-चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है। 


(छ) अन्तिम श्रेष्ठता सूची-वोर्ड नियम 6 के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन 
सूची तैयार करेगा। अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वेवसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में 
अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के साथ प्रकाशित किया जायेगा, जिससे कि वे उनके द्वारा प्राप्त 
अंको को जाँच सकें इस तथ्य से निरपेक्ष रहते हुये कि वे सफल रहें हैं या असफल। वाहय श्रोत 
अभिकरण द्वारा जनपद और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर तैयार 
किया जायेगा। तद्नुसार जनपदवार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। ar 
श्रोत अभिकरण, जो लिखित परीक्षा का आयोजन कर रहा है, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर की गई अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची को उत्तर पत्रका के साध एक सील बन्द 

, , आवरण में बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। 

(ज) , चरित्र सत्यापन-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना 
आवश्यक होगा। अभ्यथियों के चरित्र और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक 
सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। 
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(एक) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक 
प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय ase कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण-पत्र और 
भूतपूर्व सैनिको के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। 

(दो) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर 
का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण 
पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ राज्यपत्रित अधिकारी द्वारा 
अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और वाए हाथ के अंगूठे का निशान 
प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकास खण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड 
सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। 

16. लीडिंग फायरपैन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--लीडिंग फायरमैन के पद पर 

भर्ती पात्र फायरमैनो में से निम्नलिखित रीति से की जायेगी-- 

(क) पदोन्नति के लिये पचास प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जायेगे। केवल वही फायरमैन, 
जिन्होंने 40 वर्ष की आयु पुर्ण नहीं की है, इस विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 
हकदार होंगे। विभागीय परीक्षा के माध्यम से लीडिंग फायरमैन के पद पदोन्नति की विस्तृत 
प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में दी गयी है। 

(ख) पदोन्नति के लिये पचास प्रतिशत पद चयन के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये 
ज्येष्ठता के आधार पर भरे जायेंगे। 

लीडिंग फायरंमैन के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की 
विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-6 में दी गयी है। 

17. विभागीय परीक्षा के आधार पर फायर सर्विस ड्राइवर के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की 
प्रक्रिया--फायर सर्विस ड्राइवर के पचास प्रतिशत पद, विभागीय परीक्षा के माध्यम से पात्र फायरमैनों में से 
पदोन्नति द्वारा भरें जायेंगे । केवल वही फायरमैन, जिन्होंने 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं पूर्ण की है और तीन 
वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण की हो, इस विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये हकदार होंगे। 

विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायर सर्विस ड्राइवर के पद पदोन्नति हेतु विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट 5 में 
दी गयी है। 

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती निम्नलिखितं रीति*से की जायगी 

(क) आवेदन पत्र 

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में 
अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता हे। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से 
भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है। 

(दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और 
प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के 
लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास 
के लिये emu. आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित 
जानकारी होगी; 

(तीन) आवदेन-पत्र कार्वन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा; 

(चार) अभ्यर्थी के वाये और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान दिया 
जायेगा; 

(पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो दिये गये स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन 
पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचित स्थान पर चिपकाया जाय; 

(छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण 
पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 


भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रति 


प्रमाण पत्र अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिये: 
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(सात) आवेदन पत्र अभिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया 
जा सकता है; oe 
(आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ 
से वे क्रय किये गये हों। 
(ख) बुलावा पत्र 
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। 
यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो 
अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये 
जाने के पश्चात्‌ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जावेंगे 
जहाँ से आवेदन-पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा 
परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा-पत्र में 
स्पष्ट रूप से किया जायेंगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जाने हेतु 
अपेक्षित हों, को बुलाया पत्रों में स्पष्ट रूप में इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से 
कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिये। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व 
तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से संम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र का 
क्रमिक कोड देना होगा। 
(ग) शारीरिक मानक परीक्षा 
समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी visa की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होगें जिसकी प्रक्रिया 
परिशिष्ट-7 में दी गयी है। 
(घ) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा 
अभ्यधियों में से खण्ड (ग) में अधीन शारीरिक, मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों अर्हकारी 
प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी। इस 
परीक्षा के लिये 200 अंक होंगे। ह 
इसमें तीन खण्ड होंगे अर्थात्‌ 100 अंको का सामान्य ज्ञान (सामयिकी,इतिहास, भूगोल, भारत का 
संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की सामान्य गणित और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो 
अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किये जायेगें। 
(s) शारीरिक दक्षता परीक्षण 
खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक 
स्टार-एक के स्तर की होगी। बोर्ड, उक्त परीक्षा के मानकों को परिवर्तित करने या उच्चीकृत करने के लिये 
सशक्त होगा जो कि किसी भी दशा में स्टारएक के मानकों से कमतर न होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की 
प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट 8 में विहित की गयी है। 
(च) मुख्य लिखित परीक्षा 
(एक) खण्ड (ड) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिये निम्नलिखित विषयों में 350 


अंक होगें। 
; विषय अधिकतम अंक 
1. सामान्य हिन्दी/हिन्दी निबन्ध/सामान्य ज्ञान : 100 अंक 
2. मूल विधि और संविधान (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 100 अंक 
3. आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 100 अंक 
4. मानसिक अभिरूचित परीक्षण/बुद्धिलब्धि/तार्किक 50 अंक 


योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 
— pui परीक्षा के आयाजन का प्रक्रिया एसी होगी जैसी पोरोशष्ट9म विहित का गया ही c 
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(दो) अभ्यर्थी जो प्रत्येक विषय में न्यून्तम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं 
भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये वोर्ड सफल अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा मुख्य लिखित 
परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा। प्रति विषय प्राप्त 
किथे गये अंकों एवं उत्तर कुंजी के साथ बोर्ड की वेबसाईट सम्पूर्ण सूची तत्काल प्रदर्शित की 
जायेगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की 
संख्या का तीन गुना होगी। 

(छः) चिकित्सकीय परीक्षण 

जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं उनको परिशिष्ट-10 में यथा विहित 
चिकित्सकीय परीक्षण पूरा करना होगा) 
(ज) समुह परिसंवाद 

खण्ड (a) क अधीन चबनित अभ्यर्थियों से cue परिसंवाद में सम्मिलितं होने की अपेक्षा की जायेगी। 
जिसको लिये प्रत्येक दस अभ्यर्थियां का पृथक aye बनाया जावेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के 
अधीन वोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामित, अपर पुलिस महानिर्देशक (कार्मिक) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन 
सेवा के महानिदेशक द्वारा नामित, अपर महानिदेशक अग्निशमन की उपस्थित में सम्पादित की जायगी 
जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, समाविष्ट होंगे। उक्त समुह परिसंवाद में अग्निशमन/आपदा प्रबन्धन 
वाद अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर 
पुर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होगें और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल 
(S अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जाएगा। 
इन अंको को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा। | 

टिप्पणी--1 समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक काम्पैक्ट 
डिस्क तैयार की जायेगी। 

टिप्पणी-2 चयन समित में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिये आधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

(झ) चयन एवं श्रेष्ठता सूची 

खण्ड (ड) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खण्ड 
(ज) के अधीन age परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा नियम-6 के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और 
समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार की जाएगी। 
यदि दो अभ्यर्थी बरावर-वरावर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रख जायगा। वोर्ड अपने वेवसाईट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के 
लिये तत्काल अपलोड करेंगा और उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। 

19. विभागीय परीक्षा के आधार पर फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा 
भर्ती की प्रक्रिया-फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद पर फायर सर्विस के पद पर फायर-सर्विस ड्राइवरों 
और मुख्य फायरमैनों, जिन्होंने पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने 45 वर्ष से अनधिक 
आयु प्राप्त की हो, विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति 
में एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। 

(क) लिखित परीक्षा 
(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी, जिसके 
लिये 350 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के 
लिये आवंटित अंक निम्नवत £— 
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विषय MAT oo E ANN 
ž 1. हिन्दी निबन्ध (अग्निशमन सेवा कार्य प्रणाली पर आधारित) 
सामान्य ज्ञान 100 अंक 
2. भवन निर्माण, आपदा प्रबन्धन, सामुदायिक अग्निशमन सुरक्षा, - 
मूल विधि संविधान 100 अंक 
3. आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 50 अंक 
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि/तार्किक योग्यता परीक्षा À 
(वस्तुनिष्ठ प्रकार) 50 अंक 
5. कम्प्यूटर प्रचालन (एम.एस.आफिस और इण्टरनेट) 50 अंक 


टिप्पणी--1 प्रश्‍न पत्रों को फायर स्टेशन . सेकन्ड आफिसर के पद के कार्य-वृत्त (जाव प्रोफाइल) को 
ध्यान में रखते हुये तैयार किया जायेगा। 

टिप्पणी--2 जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं 
पदोन्नति के लिये पात्र न होंगे। 

(दो) चयने समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल 
अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपखण्ड (1) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार 
पर एक सूची तैयार करेगी। 

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा 

खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से, अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थियों से 30 मिनट में 05 किलो मीटर की दौड़ पूरा 
करने की अपेक्षा की जायेगी। 
(ग) सेवा अभिलेख ; 

खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर कुल 
100 अंकों के अधीन रहते हुये अंक प्रदान किये जायेगें। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक | 
होंगे। (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये अधिकतम 
10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम 50 अंक, जिसमें से 35 अंकों के अधिकतम के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 15 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 03 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 20 अंक होगें। अग्निशमन संगठन का 
प्रशिक्षण विद्यालय इस शर्त के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी 
मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जाएगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर 
मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक 
लघु दण्ड के 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा । सेवा अभिलेखों का 
परीक्षण इस दुष्टिकोण से भी किया जाऐगा कि क्या अभ्यार्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है जो उसे 
पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी 
गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। अभिलेखों के लिये 30 अंक होंगे जिसमें से सेवा अभिलेखों के लिये 
10 अंक, स्नातक एवं ऊपर की उपाधि. के लिये 10 अंक, पुरस्कार/अच्छी पृविष्टि के लिये 5 अंक और 
प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिये 5 अंक प्रदान किये जायेगें। अग्रतर प्रत्येक बृहद दंड के लिये 02 अंक और 
प्रत्येक लघु दंड के लिये 01. अंक काट लिया जायेगा। 

लघु दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। 
(a) खण्ड (क) (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची-- 

खण्ड (क) उपखण्ड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन 
प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति 

,अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। 
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(g) समुह परिसंवाद 

खण्ड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी 
जिसके लिये प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के 
अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन के 
महानिदेशक द्वारा नामित अपर महानिदेशक अग्निशमन की उपस्थिति में संपादित की जायेगी जिसमे, प्रबन्धन 
विशेषज्ञ, मनोंविश्लेषक, समाविष्ट होगें। उक्त समुह परिसंवाद में अग्निशमन/आपदा प्रबन्धन संबंधी वाद 
अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण 
किया जाएगां समृह परिसंवाद के लिये 20 अंक होगें और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 
अंक), प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जायेगा इन 
को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा। 

टिप्पणी--1 समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियों ग्राफी की जाऐगी और उसकी एक काम्पैक्ट 
डिस्क तैयार की जाएगी। 

टिप्पणी--2 चयन सीमित में अनुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिये आधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

20. चयन एवं श्रेष्ठता सूची--बोर्ड नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 
अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा खण्ड (घ) एवं (ड) के अधीन प्राप्त अंको के कुल 
योग से प्रकट हो, एक अंतिम चयन द्वारा तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त 
करें तो खण्ड (ग) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रख जायेगा। चयन समिति 
द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। 

21. बोर्ड के माध्यम से फायर स्टेशन आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की .प्रक्रिया-- 
पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद के पदधारियों को वोर्ड द्वारा फायर 
स्टेशन आफिसर के पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार. पर पदोन्नति दी जायेगी। बोर्ड 
नियम-6 के अधीन आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये इस नियम के अधीन एक सूची तैयार 
करेगा। अभिलेखों के आधार पर अंक दिये जायेगें। प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर 
अधिकतम 100 अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किये। 
सेवा अभिलेख 

सेवा की कालाविध के लिये अधिकतम 20 अंक होगें (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर 
की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये अधिकतम 10 अंक प्रक्षिण पाठ्यक्रम के लिये 50 अंक, जिसमें से 
35 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुये प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 15 अंकों के 
अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 03 अंक और वार्षिक पृविष्टि के लिये 
20 अंक होगें। अग्निशमन संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण 
जिसकी अविध एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जायेगी किसी भी 


प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्रधिकृत eb 


प्रत्येक बृहद दंण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंण्ड के लिये 01 
अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का प्रशिक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी 
को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो कोई अभ्यर्थी जिसकी 
सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। 

अभिलेखों के लिये 30 अंक होगें जिसमें से सेवा अभिलेखों 10 अंक प्रदान किये जायेगें, स्नातक एवं 
ऊपर की उपाधि के लिये 10 अंक पुरस्कार/अच्छी पृविष्ट के लिये 5 अंक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 
5 अंक/अग्रतर, प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 02 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। 

22. संयुक्त, चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और प्रदोन्नति दोनों द्वारा 
की जाये तो सुसंगत सूचियों में से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति में लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की 
जायेगी कि विहित प्रतिशत: बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


” —— n PR QUOOA2SULQOULOLLáLSGGIL. OULÁUIIALP LLLCGPCICIPCEÉ]]IET']]7£]71»ZE]]ESS)LLD122 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and.eGangotri 
788 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


भाग-छः 
प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थयीकरण और ज्येष्ठता 

23. नियुक्ति--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गो की अन्य श्रेणियों के 
आरक्षण के संबंध में नियमों और शासनादेशों का अनुपालन करते हुये नियुक्तियों विशुद्ध रूप से श्रेष्ठता सूची , 
के अनुसार ही की जायेगी। | 

चरित्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। एतत्पश्चात्‌ बोर्ड द्वारा चयनित 
अभ्यर्थियों की सूची संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को, नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये उपबन्ध कर दी जायेगी। 

निवुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगें कि चयनिल अभ्यर्थी एक माह के भीतर 
अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों, नहीं तो चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को 
नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। 

24. प्रशिक्षण--परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा 
यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। 

25. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के 
लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अविध को बढ़ा सकता हे जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाय। 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियां के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोंग नहीं किया 
है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित 
किया जए सकता है और यदि उसका किसी पद पर धाणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा 
सकती हैं। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें 
समाप्त की जाये, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

26 स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि 

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, 

(ख) उसके कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये और, 

(ग) उसकी स्त्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये। 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं हैं, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम-(3) के अधीन यह 
घोषणा करते हुये आदेशों कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा 

27. ज्येष्ठता-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 
यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 

भाग-सात ट 
^ वेतन इत्यादि 
28. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा 


जैसा सरकार द्वार समय-समय पर अवधारित किया जाय। 
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(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत्‌ दिये गये है-- 


पकम . CU pu Wy E न 

te EE वैण्ड का तत्सदृष वेतन. तत्सदृष ग्रेड 
1 नाम qve (रू) वेतन (रू) 

| फायरमैन वेतन बैण्ड 5200-20200 1900 

2 फायर सर्विस चालक वेतन वैण्ड 5200-20200 2000 - 

3 लीडिंग फायरमैन वेतन वैण्ड 5200-20200 2000 

4 अग्निशमन अधिकारी द्वितीय वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 

5 अग्निशमन अधिकारी वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4600 


29. परिवीक्षा अवधि वेतन--(1) फण्डामेन्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपवन्ध के होते हुये भी 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि 
तभी दी जायगी जव उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लियः हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी 
जव उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थवी भी कर दिया गया हो-- 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो, इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न 
दें। 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसगंत फण्डामन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा-- ; 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि वढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न 
दें। 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

(4) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा-- 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न करा सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ावी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जव तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न 
दें 

(5) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग- आठ 
अन्य उपबन्ध 

30. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
feet सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये 
अनर्ह कर देगा। 

31. अन्य विषयों का विनियमन-- ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तगर्त न आते हां, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर समान्तया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 
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32. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्ति 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों के किसी बात के होते हुए भी, आदेशों द्वारा 
रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक 
और ऐसी भर्ती के अधीन कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकते Él 

33. व्यावृत्ति-इस नियमावली में से किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जतियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियां के व्यक्तियों के लिये उपवन्ध किया जाना अपेक्षित हो। 

परिशिष्ट-1 
फायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण 
1 . अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं-- 
' ऊंचाई-- 
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर, 
(2) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर 


सीने का Gera 
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने 
से पहले 81.3 सेंटीमीटर 
फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर 
(2) अनुसूचित जनजातियों के लिये फलाने से पहले 79 सेंटीमीटर 
फलाने पर 84 सेंटीमीटर 


टिप्पणी--न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 

2. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना 
पट्ट (बोर्ड) पर इन परीक्षणों हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता सें प्रदर्शित 
किया जायेगा। 

3. सम्पूर्ण राज्य शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में 
अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिये किन्तु 
TS Ps गये दलों की संख्या जिले मे उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ 
a | 

` 4. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिर्पोट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 
5. इंस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक 


अभ्यथी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी 
प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 


6. शारीरिक मानक परीक्षण. की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोंग किया जाय। 


परिशिष्ट-2 क 
फायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर के पर्दो की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण 
शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 
'परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 
2. चिक्त्सिक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी 
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अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमिटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित होगा। यह दौड़ 


केवल अर्हकारी है। 


ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए 
जिससे कि परीक्षण की Wada और प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक 
सप्ताह में पूर्ण किया जायेगां। अभ्यर्थियों की अत्याधिक संख्या को देखते हुये बोर्ड समयावधि 


बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। 


प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रर्दशन स्टेडियम में सूचना 
पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हो वहा शारीरिक दक्षता 


परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिए। 


शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव 
न होगा। इस अईकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां 


संभव हो बोर्ड की वेवसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। 


जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाये तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना 
मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की 


- जायेगी। 


शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत Role देते हुए पाये जाते हैं, ` 


दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 


शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी 
अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट 


यथासंभव नित्य अपलोड की जायेगी। 


शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के 
अभिहित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वास्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की 


जायेगी। 


शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 


उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 
परिशिष्ट-2 ख 


अग्निशमन सेवा चालक, के पद पर सीधी भर्ती के लिये व्यवसायिक दक्षता परीक्षा 
व्यवसायिक दक्षता परीक्षण चार सदस्ययी एक दल द्वारा ली जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे- 


1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 

2. चिकित्सक अधिकारी/क्रीडा अधिकारी|/राष्ट्रीय dee कोर अधिकारी/मनोचिकित्सक; 
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी 

4. सम्भाग परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्देशिती जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की 


पंक्ति से नीचे का न हो। 5 
(क) 05 किमी. की चालन परीक्षा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके सम्मुख अंकित अंकों पर 
ध्यान देते हुऐ विचार किया जायेगा-- 
बिन्दु l अंक 
1. ट्राफिक सिग्नल परीक्षा 20 
2. वाहन का चालन एवं अनुरक्षण तथा मोटर पार्टस 20 
की जानकारी 
3. मनोवैज्ञानिक परीक्षा 10 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


^" 


OO <<< कोल :]11111111:1107000DZ LEEAX222]Z 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri cd 
792 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


परिशिष्ट-3 
सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण 

जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य dex) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएगें। प्रत्येक चिकित्सा परिषद्‌ के लिये 
अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय 
परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में 
पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण समय की अपेक्षा होतो बोर्ड अपने स्तर 
पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, 
परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता 
से प्रदर्शित किया जाय। 

चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। 

(क) चिकित्सा परिषद्‌ मुख्यतया मानव शरीर की कमियां यथा नॉक-नी, aera, फ्लैट- फीट, 
वैरिकोंज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि कलर व्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण वेवर्स 
टेस्ट और वरटिगों इत्यादि की जांच करेगा। वोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण 
कर सकता है। 

(ख) दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जायेगा और माइक पर 
उद्घेषित किया जायेगा और साथ ही जहाँ भी संभव हो परिषद्‌ की वेवसाइट पर अद्यावधिक 
किया जायेगा। 

(ग) सा परिषद्‌ के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिर्पोट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी होंगे। 

(घ) ल परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न 

| 
परिशिष्ट-4 
फायरमैन/फायर ड्राइवर चालक के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा-- 
लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल 
अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटों बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा 
पत्र भेजा गया था। 

(क) दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, फोटों, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम 
इत्यदि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे । 

(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास 
बुलावा पत्र अवश्य पहुँच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता 
है तो वह बोर्ड की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क 
करके दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। 

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी। 

(घ) वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न की शैली निम्नलिखित रीति में होगी-- 


1. सामान्य ज्ञान 50 अंक 30 मिनट 
2. आंकिक और मानसिक सामर्थ्य, परीक्षण 50 अंक 30 मिनट 
3. अभिरूचि परीक्षण 50 अंक 30 मिनट 
4. बुद्धिशक्ति परीक्षण 50 अंक 30 मिनट: 

योग 200 अंक 2:00 घन्टे 
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टिप्पणी--प्रश्नों का उत्तर कर्तव्य संवंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श 
प्राप्त कर सकता है। 


(ड) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(ण) 


(त) 


(थ) 


प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेगे 
और वाहूय सहायति एजेन्सी को दिये जायेंगे। 

एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्‍नपत्रों की पांच सीरिज दी जायेंगी (सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की 
शेली के अनुसार) बाह्य साहित ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्‍न पत्रों के उत्तर की कुंजी 
प्रश्‍नपत्रां के साथ नहीं भेजी जाये। 

एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के quee जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/पंक्तिवार 
भी बनाये जाये जिसमे यह सुनिश्चित हो सके कि आस पास dod वाले अभ्यर्थियों को 
भिन्न-भिन्न सीरीज के प्रश्न पत्र वितरित किये जाये। 


उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. पत्रक पर हेगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह 
अपेक्षित हैकि वह उनमें से किसी एक को चुने। 

अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकार्ये गये फोटों से अवश्य मिलना चाहिऐ। 

कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम, अनुक्रमांक ठीक-ठीक भरा 
है और ओ.एम.आर. शीट का कोई भी स्तम्भ विना भरा नहीं है। 


ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाये। 
अभ्यर्थियों को ओ-एम-आर» उत्तर पत्रक की कार्वन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। 


कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाण-पत्र देने की अपेक्षा की 
जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ. एम.आर. उत्तर पत्रक को खाली 
नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित 
पृथक-पृथक सम्पूर्ण विविरण लिखित रूप में दिया जाये। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र 
अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 


लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द 
आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। 


बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुँच जाय और भिन्न-भिन्न 
सीरीजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित 
किये जायें जिसमें अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी 
को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम 
से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करें। 


उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाये और 
अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के 
प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाये। 

प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरम्भ होने के एक दिन पूर्व बाहय एजेंसी और नोडल अधिकारी के 
पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लगाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। 
परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लगाया जायेगा 
और परीक्षा की समाप्ति के .पश्चात्‌ उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रको के साथ इन प्रश्नों पत्रों 
को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल 
अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। 
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ख- उत्तरं पुस्तिकाओं का मुल्यांकन और शारीरिक दक्षता 


1 


2 
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परिशिष्ट-5 
विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायर सर्विस ड्राइवर/लीडिंग फायरमैन 
के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया 
क- विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति मे अवधारितं किया जायेगा-- 


विषय 


बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि 


परीक्षण (प्रश्‍नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का 
होगा) 

निबन्ध (जो अग्नि से बचाव/अग्नि से 
सुरक्षा, जीवन रक्षा, सामान्य ज्ञान और 
आपदा प्रबंधन से संबधित होगें) 
(प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा) 

सेवा अभिलेख 


उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 


mt 


शारीरिक दक्षता परीक्षण 


अंक 


50 अंक 


` 50 अंक 


50 अंक होगें जिसमें से 

20 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिये, 

20 अंक प्रशिक्षण के लिये 

05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिये और 

05 अंक कम्प्यूटर चालन के ज्ञान के लिये है। 
प्रशिक्षण अंकों विभाजन निम्नवत्‌ है-- 

प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 05 अंक जो अधिकतम 
10 अंक होगें और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के 
लिये 02 अकं जो अधिकतम 10 अंक होंगे। 
अग्निशमन सेवा संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को 
प्राधिकृत किया जाता है कि इस शर्त के अधीन कि 
एक मास से कम के किसी भी प्रशिक्षण का मौलिक 
अधिसूचित नहीं किया जायेगा, किसी भी प्रशिक्षण 
को मौलिक या गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में 
अधिसूचित कर सकते हैं। 

अग्रतर प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 03 अंक .प्रयेक 
लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड 
के लिये उपर्यक्त अंकों में से 01 अंक काट लिया 
जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण 
से भी किया जाय कि क्या अभ्यर्थी को ऐसा दण्ड 
भी दिया गया हे जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त 
ठहराता है। 

परीक्षण 

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन-वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न पत्र 
का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया 
जायेगा और निबन्धो का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/ 
प्रवक्ताओं/ आचार्यो द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा। 
अभ्यर्थियों से 10 किलोमिटर की दौड़ 60 मिनट में 
पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ केवल 
अर्हकारी है। 
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भाग-2] उ.प्र. अग्निशमन सेवा 


] शारीरिक दक्षता परीक्षण 


2 सेवा अभिलेख 


ऊँचाई 


अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 201 


परिशिष्ट -6 
ज्येष्ठता के आधार पर प्रधान फायरमैन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया 


अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में 
पूरा किया जाना आपेक्षित है। यह दौड़ केवल 
अर्हकारी है। 

यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये 
ज्येठष्ता के आधार पर किया जायेगा। यदि उसकी 
सत्यनिष्ठा गत 05 qub में एक बार भी रोकी गई 
है तो वह पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा। 

सेवा अभिलेखः सेवा अभिलेख के आधार पर कुल 
100 अंको के अधीन रहते हुये निम्नलिखित रीति 
में अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालाविधि के 
लिये अधिकतम 20 अंक होगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 
01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की अवधि की. शैक्षिक 
अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 50 
अंक जिसमें से 35 अंको के अधिकतम के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक 
तधा 15 अंक की अधिकतम के अधीन रहते हुए 
प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 03 अंक और 
वर्षिक प्रविष्टि के लिये 20 अंक होगे। इस प्रकार 
यधोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस 
संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त के अधीन 
रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक 
माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में 
अधिसूचित नहीं किया जायेगा, किसी भी प्रशिक्षण 
को मौलिक प्रशिक्षण गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में 
अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है प्रत्येक वृहद 
दण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 
03 अंक और प्रत्येक सुक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक 
काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस 
दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को 
कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति 
के लिये अनुपयुक्त ठहराता तो हो। कोई अभ्यर्थी 
जिसकी सत्यनिष्ठा गत पाचं वर्षो में एक बार भी 
रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। 


परिशिष्ट-7 
फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण 
(1) शारीरिक मानक परीक्षण--अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं-- 


(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेन्टीमीटर; 
(2) जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर ÈI र 


सीने की माप 


(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिये 81.3 सेंटीमीटर . 
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फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर 
(2) अनुसूचित जनजातियों के लिये 79 सेंटीमीटर 
फुलाने पर 84 सेंटीमीटर 


टिप्पणी--न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है! 

2. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कही भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना 
पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता कि लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित 
किया जाये। 

3. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन 
में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिये किन्तु 
गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ 
सकती है। 

` 4. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिर्पोट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी ert 

. 5. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक 
अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुये माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी 
प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 

6. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 

परिशिष्ट- 8 
फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण 


शारीरिक दक्षता परीक्षण 

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें-- 
1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 

2. चिक्त्सि अधिकारी/क्रीडा अधिकारी(/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी 

(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिये 
जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में 
एक सप्ताह में पूर्ण किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अत्याधिक संख्या के कारण बोर्ड समयाविधि 
बढाने का निर्णय ले सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है। 

(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना 
पट्ट पर प्रमुखता से. किया जायेगा और जहां परीक्षा के आयोजन के पूर्व परीक्षण का अयोजन 
किया जाये। 

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव 
न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां 
संभव हो बोर्ड की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। 

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोट देते हुये पाये जाते है, 
दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 

(s) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। 
सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और बोर्ड की वेबसाइट 
को .नित्य अपलोड किया जायेगा। जैसे ही 100 अभ्यर्थियों की, परीक्षा पूरी हो जाये तो सफल 
अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस 
अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी। 
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(च) इस परीक्षण का परिमाण परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद माईक द्वारा उदघोषित किया 
. जायेगा जिसमें परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी की माप का उल्लेख होगा, यदि सम्भव होगा तो बोर्ड 
की वेबसाइट प्रतिदिन अद्यतन की जायेगी। 

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 

(ज) शारीरिक दक्षता परिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची घोषित हो जाने पर उन्हें अभिहित 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील मुख्ययलय और जिला चिकित्सालय को चिकित्सकीय 
स्वास्थता परीक्षण के लिये भेज दिया जायेगा। 

परिशिष्ट-9 
फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिये 
लिखित परीक्षा की प्रक्रिया i 
लिखित परीक्षा की प्रक्रिया--फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिये मुख्य 
लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर शारीरिक दक्षता परीक्षण 
कराना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों को चिपके हुये फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र 
डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति से भेजे जायेगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिये भेजे गये थे। 

(क) फोटो, दोनो हथेलियों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, 
परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जायेगा। 

(ख) परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँचना चाहिए। 
यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र. नहीं प्राप्त होता हैं तो अभ्यर्थी बोर्ड की 
हेल्पलाइन/लेण्डलाइन मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता हैं या बोर्ड की वेबसाइट A बुलावा 
पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। 

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी। 

(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ.एम. आर. पत्रक उपलब्ध कराया जायेगा। 
परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकता है जब सभी अभ्यर्थियों का 
परिणाम घोषित हो जाये तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार 
उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंको के साथ लोड किया जायेगा। 

(ङ) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस 
अधिक्षक/पुलिस अधिक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द 
आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा। | 


परिशिष्ट-10 


फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के 
लिये चिकित्सकीय परीक्षण 

चिकित्सा परीक्षा परिषद्‌-जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता, परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली हे वे अधिसूचित Sat पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और 
तहसील सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा 
चिकित्सकीय परीक्षण करायेगें। प्रत्येक चिकित्सा परिषद्‌ के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 के 
अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रकिया प्रभावित 
न हो। राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या 
के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चिय 
कर सकता है। जहां Set भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 
अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र, जिला चिकित्सालय और तहसील 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 
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(क) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण--अभ्यिर्थियों का परीक्षण चिकित्सा 
मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद्‌ मुख्यालय मानव शरीर की कमियाँ, तथा 
नोक-नी, बो-लेग्स, प्लेट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनस रिनीज 
टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण ade टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद्‌ विशेषज्ञों 
की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। 

(ख) दिन के अंत में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 
और जहां भी सम्भव हो उसे बोर्ड की वेब साइट प्रत्येक दिन अद्यतन की जायेगें। 

(ग) चिकित्सा परिषद्‌ के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोट देते पाये जायेगें दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी होंगे। 

(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न 
होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और 
जहां भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। ‘ 


[भाग-2 


आज्ञा से, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और 
सेदः की शर्ते) नियमावली, 2011 

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 2010) की 
धारा 16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (अध्यक्ष के 
वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 

(2) यह 28 जनवरी, 2008 को प्रवृत हुई समझी जायेगी। 

2. परिभाषएँ.जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में; 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 से है; 

(ख) “शिविर कार्यालय” का तात्पर्य इलाहाबाद स्थित आयोग के शिविर कार्यालय या राज्य सरकार 

द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर आयोग के कार्यालय से है; 

(ग) “मुख्यालय” का तात्पर्य राज्य विधि आयोग के लखनऊ कार्यालय से ÈI 

3. वेतन:-अध्यक्ष-हाईकोर्ट जजेज (सैलरीज एण्ड कन्डीशन्स ऑफ सर्विस) daz, 1954 और 
हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य वेतन 
एवं अन्य भत्ते प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार होगा। 

परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सेवा निवृत्त 
हुआ है अथवा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, का वेतन ऐसी 
सेवा निवृत्त के समय उसे देय अथवा सदंत्त वेतन से कम नहीं होगा-- 

परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य 
सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता अथवा क्षति पेंशन से भिन्न) पेंशन के माध्यम 3 
कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो 
अध्यक्ष के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन पेंशन के सारांशित हिस्से सहित यदि कोई हो, उस पेंशन की 
धनराशि तक कम कर दिया जायेंगा। 


1. अधिसूचना संख्या 545/79-वि-1-11-29-10 दिनांक 21 अप्रैल. 2011 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी जो उ.प्र, असाधारण 
गजट भाग-4, खण्ड(क) दिनांक 21 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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4. वास-सुविधा.--(1) अध्यक्ष को किराया मुक्त, पूर्णतया सुसज्जित, सुख-सुविधाओं और अन्य 
सुविधाओं तथा मुफ्त टेलीफोन लाभ युक्त, जैसाकि किसी उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को 
अनुमन्य है, आवास उपलब्ध कराया जायेगा। अध्यक्ष, अपने आवास पर उपभोग किये गये जल तथा विद्युत 
के मद्धे प्रभारों, की हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के अधीन प्रतिपूर्ति का हकदार होगा। 

(2) यदि अध्यक्ष को उपनियम (1) में निर्दिष्ट सरकारी आवास नहीं उपलब्ध कराया जाता है अथवा 
वह स्वयं से उसका उपयोग नहीं करता है, तो उसे हाईकोर्ट जजेज (सेलरीज एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सर्विस) 
एक्ट, 1954 और हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के अधीन उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को 
यथा अनुमन्य मसिक मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जायेगा। 

(3) जहाँ अध्यक्ष अनुमन्य अविध से परे सरकारी आवास का अधिभोग करता है, वहाँ वह सरकार के 
सुसंगत नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगा। 

5. पेंशन.--अध्यक्ष को, अध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की अवधि के लिये उस पेंशन के अतिरिक्त, 
जिसका वह केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में हकदार होगा, 
ऐसी पेंशन के समतुल्य पेंशन अनुमन्य होगी जो हाईकोर्ट जजेज (सेलरीज एण्ड कन्डीशन्स ऑफ सर्विस) 
एक्ट, 1954 और ऑल इण्डिया सर्विसेज (डेथ कम रिटायरमन्ट वेनीफिटस) रूल्स, 1958 के साथ पठित 
हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के नियम 2 सहित संबंधित निवमावलियों के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश को अनुमन्य होगी-- 

परंतु इस नियम के अधीन आयोग में उसकी नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन उसे 
अनुमन्य पेंशन के सारांशित भाग सहित, यदि कोई हों, पेंशन की धनराशि के साथ-साथ देय पेंशन रुपेय 
पैंतालिस हजार प्रतिमाह अथवा रुपये पाँच लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी जैसा कि कानून और न्याय 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एल- 11017/नो- 2008- जस, दिनांक 11 मई, 2009 के 
पेरा 2.1.1 (तीन) के अधीन किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य है 

परंतु यह और कि ऐसी अधिकतम सीमा समय-समय पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये 
यधा लागू अग्रतर पुनरीक्षण के अधीन होगी। 

परंतु यह और कि अध्यक्ष को ऐसी पेंशन तभी देय होगी जव उसने आयोग में कम दो वर्ष की सेवा की 
हो। 

6. वाहन की सुविधा.--अध्यक्ष सरकारी और व्यक्तिगत यात्रा में प्रयोग के लिये वाहन की सुविधा का 
हकदार होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को उपलव्ध कराया जाता है। 

7. चिकित्सा उपचार के लिये सुविधाएँ.अध्यक्ष और उसके परिवार के सदस्य चिकित्सा उपचार 
और चिकित्सालय में वास की ऐसी सभी सुविधाओं के हकदार होगे, जैसा कि किसी उच्च न्यायालय के 
सेवारत मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाय। 

8. छुट्टी ---(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर विभिन्न प्रकार की छुट्टी का हकदार होगा जैसा 
कि हाईकार्ट जजेज (सेलरीज एण्ड कन्डीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट, 1954 और हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 
के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनुमय हो। 

(2) आयोग के कार्यालय में अपना कार्याकाल समाप्त होने पर अध्यक्ष अपने नाम जमा उपार्जित छुट्टी 
के संबंध में छुट्टी समतुल्य नकद धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा-- 

परन्तु किसी छुट्टी के नकदीकरण, जिसके लिये वह आयोग में नियुक्ति से पूर्व हकदार था, के साथ-साथ 
इस उपनियम के अधीन छुट्टी नकदीकरण की मात्रा तीन सौ दिनों से अधिक नहीं enu 

9. यात्रा भत्ते और अन्य सुविधाएँ---अध्यक्ष--(एक) अपनी नियुक्ति में पद ग्रहण करने के लिये 
यात्रा हेतु अथवा आयोग में अपने कार्यालय के दीर्घावकाश पर उन्ही मापमानों एवं उन्हीं दरों पर यात्रा-भत्ता 
आहरित करने का हकदार होगा जैसा कि हाईकोर्ट जजेज (ट्रैवलिंग एलाउन्सेज) रूल्स, 1956 में विहित है। 

(दो) जब कर्तव्यों के लिये यात्रा पर हो तो वह उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने 
का हकदार होगा जैसा कि उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य है। उसे आयोग द्वारा 
वोर्डिग, लॉजिंग और वाहन की सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जायेगी और यदि अध्यक्ष द्वारा इस मद्धे कोई 
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धनराशि व्यय की जाती है तो आयोग द्वारा उसे प्रतिपूरित किया जायेगा। Y 

10. अवकाश यात्रा रियायत.--अध्यक्ष स्वयं, अपनी पत्नी और अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के 
लिये अवकाश यात्रा रियायत की ऐसी सुविधाओं और लाभों का हकदार होगा, जैसा कि समय-समय पर उच्च 
न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को उपलब्ध है। वह हाईकोर्ट जजेज ट्रैवलिंग रूल्स, 1956 के अधीन 
स्वयं के द्वारा वायु, रेल, स्टीमर अथवा सड़क, शहर सीमा के अन्दर सहित, यदि कोई हो, ऐसी यात्राओं में 
उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा! 

11. महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा सत्कार भत्ता.--अध्यक्ष ऐसे महंगाई भत्ता, नगर 
प्रतिकर भत्ता, सत्कार भत्ता और अन्य भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि हाईकोर्ट जजेज 
(सेलरीज एण्ड कन्डीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट, 1954 और हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के अधीन 
समय-समय पर उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य है। 

12. छुट्टी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी--अध्यक्ष के लिये छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल 
होंगे। 

13. यात्रा-भत्ता हेतु नियंत्रक अधिकारी.-यात्रा-भत्ता के प्रयोजन हेतु अध्यक्ष स्वयं का नियंत्रक 
अधिकारी होगा। i 

14. सेवा की अन्य शर्ते अध्यक्ष के अन्य भत्ते और सेवा शर्ते, जिनके निमित अधिनियम या इस 
नियमावली में सुस्पष्ट रूप स उपबंध नहीं किये गये हैं, ऐसे होंगे जो यथास्थिति किसी उच्च न्यायालय के 
सेवारत मुख्य न्यायाधीश के लिये तत्समय लागू होंगे। 


1[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान 
समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते #:— 
भाग-एक 
सामान्य 
. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) 
नियमावली, 2011 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

2. प्रयोज्यता-- 

(2) यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी:-- 

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों, या अवकाश पर हों या निलम्वन के अधीन हों 
और उनके परिवार। 

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनक्रे परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके 

. परिवार के ऐसे सदस्यों जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों। 

3. परिभाषाएँ--जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:--- 

(क) “प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक”” का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा 
अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवस्ताओं, उपचार्यो, आचार्यो या 
अन्य विशेषज्ञों से है जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचार्य और उपचार उपलब्ध कराने के 
लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हों, 

(ख) “amd” का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और 
उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो 
पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों, 


1. अधिसूचना सख्या-2275/5-6-1082-87 दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा उक्त नियमाचली बनायी गयी जो उ.प्र. असाधारण 
गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 20 सितम्बर 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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(ग) 
(घ) 


(ड़) 
(च) 
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“परिषद”! का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य 
स्तर गठित चिकित्सा परिषद से है 
““निदेशक”” का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय 


` उत्तर प्रदेश से है 


“महानिदेशक” का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश से है, 
“परिवार का तात्पर्य ”!:- 


(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और 


(छ) 
(ज) 


(झ) 
(ञ) 


(ठ) 


(ड) 


(ण) 


(त) 
(थ) 


(द) 


(दो) माता-पिता, वच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/ 


तलाकशुदा/परिव्यक्त वहनें अवयस्क भाई, सौतेली माता, 

“सरकार का तात्पर्य” उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है 
““राज्यपाल”” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 
“सरकारी चिकित्सालय” का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा 
रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सहवद्ध चिकित्सालय से है 
“सरकारी सेवक” का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक मे यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक 
सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, से है जिनका वेतन राज्य के 
राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकलिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत या दैनिक 
मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं हैं 
“चिकित्सालय” का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा 
पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय अनवेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है 
“चिकित्सा परिचर्या” का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय 
परामर्श और परीक्षण अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी 
जाएं, ७ 
“चिकित्सा महाविद्यालय” का तात्पर्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी 
चिकित्सा Gata के चिकित्सा महाविद्यालय से है 
““सेनिवृत्त सरकारी सेवक” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो सेवा से निवृत्त हो 
गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित 

नहीं हो जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चांत्‌ किसी स्वशासी संस्था/उपकम/निगम आदि 
में आमेलित हो गये हों, 
“संदर्भित करने वाली संस्था” का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपति 
शाहूजी. महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सी-एस«एम«एमनयू०), लखनऊ, संजय गाँधी स्नाकोत्तर 
आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एसन्जीन्पीन्जीनआईन्एमन्एस») लखनऊ, डा, राम मनोहर 
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, ग्रामीण आयूर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा 
इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी (वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर लाल नेहरू 
चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप 
में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है 
“*राज्य”” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है, 
““उपचारी .चिकित्सक'' का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त 
चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है 
“उपचार”” का तात्पर्य सभी उपभोग्य कन्जयूमेवल एवं उपभोग पयचात्‌ त्याज्य डिस्पोजेबल, 
चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपयोग और परीक्षा की विधियां और निदान के प्रयोजनार्थ 
अन्वेषण से है और असमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों 


की आपूर्ति. विहित जीवन रक्षक प्रकियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देखरेख भी. 


सम्मिलित है। 
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भाग-2 
सरकारी चिकित्सालयो और चिकित्सा महाविद्यालयों/संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान 
 संस्थान/छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार 

4. निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी-समस्त किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा 
महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यता यह सुविधा लाभार्थी 
के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण 
फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि 
परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। 

5. संदर्भ अपेक्षित न होना--किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा 
परिचर्चा और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यक न होगी। 

6. स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से पहचान-(क) किसी लागार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी 
उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परेशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर निर्गत 
एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण-पत्र किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो 
पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आशिंक रूप से लगी होः 

परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, 
उसकी सेवानिवृत्त/मृत्यु से ud उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन 
आहरित किये जोने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। 

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि 
परिवार के fart सदस्यों के वारे में कोई विवरण ger हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र 
शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा। 

7. वास सुविधा--(क) किसी सरकारी चिकित्सालय महाविद्यालय मे अंतरंग उपचार के मामले में सभी 
लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-- 
मूल वेतन-ग्रेड वेतन 


हकदार होगा 


ह 

परन्तु किसी पेंशनभागी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन 
माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतरं सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह 
अपनी सेवानिवृत्त से ठीक पूर्व पाता रहा है: 

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदार से बेहतर वास 
सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा। 

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह सम्वन्धित सरकारी 

चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा। 

8. अन्य स्रोतों से औषधियों आदि की आपूर्ति-किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, 
यथा सेरा, वैक्सीन, रक्‍त, अन्य थेराप्यूटिक सामाग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय अन्वेषण यथा सोनाग्राफी, 
कम्प्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कॅनिक, एन्डोस्कोपी, ऐन्त्योग्राफी, रेडियोलॉजिकल बैकटीरियोलॉजिकल 
पैथोलॉजिकल जॉच या कोई अन्य जाच जो, आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी म्रोतों से 
उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औपधियाँ 

j या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी अवधारित और विहित 
किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक वार इन्सुलिन विहित किया 
गया हो, डायग्नॉसिस किट (निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी: 
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प्रतिवन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयाँ, 
जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी दवाइयाँ जो 
खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेष्टिक या निजी रक्‍त बैंक से रक्‍त के लिए 
सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा। 

9. कृत्रिम अंग--(क) उपचार चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के 
अनुमोदन से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय, निम्नलिखित कृत्रित अंग और साधित्र अनुमन्य किये 
जा सकते हैं:-- 

1. आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप 

2. प्रोस्थीसिस फार नी ज्वाइंट 

3. सरवाइकल कालर्स 

4. कार्डियाक पेस मेकर 

S. कार्डियाक वाल्व 
6. आर्टिफिशियल वोकल वाक्स 
7. हियरिंग एउ/कॉकिलयर एम्प्लान्ट 
8. इन्ट्राऑक्यूलर लेन्स रीइम्पलान्ट 
9. थेराप्यूटिक कोन्टेक्ट लेन्स 
10. कम्पलीट आर्टिफिशियल डेन्चर (सम्पूर्ण कृत्रिम दंतावली) 
|]. स्पेक्टेकल्स (चश्मे) (तीन वर्षो में एक वार से अनधिक) 

12. निःशुल्क के उपयोग के लिए कृत्रिम अंग को शामिल करते हुए साधित्र 

13. सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र। 

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगों और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, नाम इत्यादि इंगित करते 
हुए उपचारी चिकित्सक की लिखित सलाह पर की जायेगी। 

10. एसन्जीनपीञजीञआई-/सीनएसन्एमनएमन्यून में उपचार--कोई लाभार्थी भगतान करने पर संजय 
गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 
लखनऊ में विना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय 
विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। 

भाग-तीन 
यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार 

11. तात्कालिक आपातकालीन उपचार--किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात 
स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उचपार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के 
भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा 
में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है किः 

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाए 

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारंभ होने के दिनांक से 30 

दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। 

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी। 

12. यात्रा पर उपचार-कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के 
सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ 
वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा 

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर 
उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी। 

13. निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार--(क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के 
लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा नहीं है, 
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संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार 
- और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र 
; सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है: ; 
प्रतिवन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण 
संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम 11(ग) लागू नहा हागा। 

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के 
भीतर उपचार के लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य क बाहर हुए 
उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, समिति होगी। 

(ग) ऐसे उपचार या जाँच जिनके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययो की प्रतिपूर्ति 
वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिवन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो। 

14. मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार--सरकारी चिकित्सालय के वाहर 
होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की 
प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय। 

भाग-चार 
सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम 

15. चिकित्सा अग्रिम-(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम 
प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा। 

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट 'ख' में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत 
किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ 
अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न 
किया जायेगा। 

(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकता प्राधिकारी द्वारा 
यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय। 

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने' के तत्काल पश्चात्‌, किन्तु उपचार 
समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात्‌, प्रस्तुत करेगा। 

(s) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तव तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम 
समायोजित न कर लिया गया हो। 

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट “घ” मे यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर 


रखवायेगा। 
(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु विल (वीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की 
ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है। 


(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो 
-अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे 
से अधिक नहीं होगी। 

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की 
वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं 
की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के 
दिनांक से की जायेगी। 

भाग-पाँच 
प्रतिपूर्ति 

16. तीन महीनें के भीतर दावा--लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किन्तु 
उपचार की समाप्ति के पश्चात्‌ तीन माह से अपश्चात्‌ परिशिष्ट “ग” में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति 
दावा प्रस्तुत किया जायेगा। 
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वीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत्‌ सत्यापित किये 
गये वाउचर ओर परिशिष्ट 'ड़” में (बहिरंग उपचार) और परिशिष्ट “a” (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता 
प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल 
दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा 

प्रतिवन्ध यह है कि किसी पेंशन भोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयध्क्ष को प्रस्तुत किया 
जायेगा जहाँ से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो वहाँ सम्वन्धित जिले का 
जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा। 

17. तकनीकी परीक्षण प्राधिकारी--(क) स्वीकर्ता अधिकारी या पेंशनभोगी के मामले में 
कार्यालयाध्यक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम 
प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित सरकारी, संम्यक- तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात्‌ वास्तविक प्रतिपूरणीय 
धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या 
कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा। 

(ख) जब तक कि कतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हों और संसूचित न की गयी हों, स्वीकर्ता 
प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपार्ट प्राप्त होने के दिनांक सें 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी 
किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान 
सुनिश्चित करेगा। पेंशनभोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी 
परीक्षण रिपार्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो 
भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारिणी का अनुसरण करेगा। 

18. प्रतिपूर्ति के लिए अनिवार्य दस्वावेज-स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी 
जायेगी जवकि परिशिष्ट 'ग' में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत 
किया जाए: 

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत्‌ हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक, चाहे जिस 

भी नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र। 

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत्‌ सत्यापित सभी विलं, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रि्शन पर्चो, और 

वाउचरों की मूल प्रतियाँ। 

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट। 

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न 

किये जा सकते हैं। 

(s) अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा। 

19. तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी 
निम्नवत्‌ होंगे: 


(एक) रु. 40000/- तक 


सक्षम प्राधिकारी 


उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आयुर्वेदिक, यूनानी 
और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी 
चिकित्साधिकारी/ अधीक्षक। 


उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा 
अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी 
याः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी। 


(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट | संदर्भकता संस्था के आयार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के 
उपचार हेतु उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13 (क) में उपवंधित है। 
(ख) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीक परीक्षण करेगा 


और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। 
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20. स्वीकर्ता प्राधिकारी--उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृति करने के लिए सक्षम Ann निम्नवत्‌ 


_(क) सरकारी सेवाकों के लिए:-- 


दावे की धनराशि 
रु. 100000/- तक 


| रु. 100000/-तक | 
रु. 100000-/ से अधिकः 
रु. 250000/ तक 
रु. 250000-/ से अधिकः 


रु. 500000/- से अधिक 


[भाग-2 


स्वीकर्ता प्राधिकारी 
कार्यालयाध्यक्ष 
विभागाध्यक्ष 


सरकार का प्रशासकीय विभाग 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के वाद आर वित्त 
विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। 
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए: 
दावे की धनराशि 
रु. 100000/- तक सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात्‌ पेंशन 
आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष। 
सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात्‌ पेंशन 
आहरित करने वाले जनपद के कार्यायाध्यक्ष के माध्यम से 
जिलाधिकारी। 
सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात्‌ पेंशन 
आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम 
प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग 
के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एबं वित्त 
विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात्‌ प्रशासकीय विभाग। 
21. व्यय का कोषागार “शीर्ष”--प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी “शीर्ष” से आहरित की जायेगी 
जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते हैं। 

भाग-छः 

प्रकीर्ण 

22. यात्रा और सहचर--(क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट 
उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता 
है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने 
क लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। 

(ख) बीमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह 
संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम 
सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्वन्धी होगा। 

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास 
से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पानेका 
हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा भले ही लाभार्थी 
उसके लिएं हकदार है या था। 

(घ) जटिल बीमारी की दशा मे प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान 
द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती ह) | 

23. समय-सीमा--सामान्यतया दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा 

. विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले क गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का 


विनिश्चय करेगा। ; - 


रु. 100000/- से अधिक- 
रु. 500000/- तक 


रु. 500000/- से अधिक- 
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24. अखिल भारतीय सेवा के सदस्य--यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन 
मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस 
नियमावली से निम्नातर हैं। - 

25. वाह्य सेवा--यदि कोई सरकारी सेवक वाहय सेवा /प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस 
नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नातर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा 
उपचार पर हुआ व्यय वाहय नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। 

26. निरसन और अपवाद--समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा 
परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेगे। 
तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जों इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी। 

27. कठिनाई का निराकरण--यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 
के उपवन्धो के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे 
उपवन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और 
समीचीन प्रतीत हों। 

28. निर्वचन और शिथिलीकरण--(क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संवंध में कोई शंका 
उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा। 

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तों को विनियमित करने 
वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई उत्पन्न 
होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश में किसी वात के होते हुए भी उस नियम या 
आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभियुक्त या 
शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे। 

परिशिष्ट ‘a’ 
उत्तर प्रदेश सरकार 
स्वास्थ्य-पत्रक 
[भाग दो, नियम-6 (क) देखें] 


भाग-2] 


आवेदक के परिवार का प्रमाणित फोटो 


कार्यालयाध्यक्ष की मुहर 


नाम 6 2 re NNN जन्म का दिनांक .............. Riles qaum e 
विभागका A See तैनाती का स्थान क कका आवासीय पता कळ 
मूल वेतन तथा वेतनमान/पेंशन............................. नामिनी का नामः. ac AE ee 


आश्रित पारिवारिक सदस्यों का विवरण 

नाम जन्म का दिनांक आवेदक से सम्बन्ध 

दिनाक ८700/0 eee आवेदक के हस्ताक्षर 
कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित। 
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परिशिष्ट “a 
(भाग चार, नियम-15 "ur" देखें) 
उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप 
आवेदक का नाम- 
पदनाम- 
तैनाती का स्थान- 
कार्यालयाध्यक्ष- 
मूल वेतन- 
स्वास्थ्य पत्रक संख्या- 
रोगी का नाम- 
कर्मचारी से सम्वन्ध- 
9. बीमारी कानाम (जिससे पीडित है) 
10. व्यय की धनराशि-....................... 
(उपचारी चिकित्सक द्वारा तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व्यय-अनुमान 


oo "53 ८०१ t| £& (७० (७ — 


संलग्न है) 
11. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि 
(दिनाक सा oe 
(कर्मचारी के हस्ताक्षर) 
नमः 
पदनामः 
परिशिष्ट “ग” 
(भाग-पाच-नियम-16 तथा 18 देखें) 
सेवा में, 


कार्यालयाध्यक्ष का नाम, 


विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति। 


महोदय, 

MAN, /मिरे पारिवारिक सदस्य (नाम)........................................ नेः, 
Po. (बीमारी का नाम) के लिए..........................................(दिनांक) से... 
Se eres तक (चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया él मैं 


निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-- 
1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित।प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र। 
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत्‌ हस्ताक्षरित एवं सत्यापित/मूल नकद पर्ची (कैश मेमो), बीजक 
(विल), वाउचर। 
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है। 


CH माता रा ल: के पत्र संख्या ......... दिनांक.................. द्वारा स्वीकृत 
har COBRE SOR के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात्‌ मेरे दावे at प्रतिपूर्ति के लिए यथा 
आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। . 
दिनाक कक ee अधिकारी/कर्मचारी का नाम 

पदनामः 


तैनाती का स्थान 
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परिशिष्ट “घ” 
[भाग-चार-नियम-15 (च) देखें] 
चिकित्सा परिचारक के लिए अग्रिमों की पंजी 
स्वीकृत | अग्रिम के आहरण 
अग्रिम की | - का दिनांक और 
धनराशि वाउचर संख्या 


प्रतिपूर्ति दावा 
में प्रस्तुतीकरण 
की देय अवधि 


लिए शासनादेश का 
दिनांक और संख्या 


कार्यालयाध्यक्ष/ अग्रिम की प्रतिपुर्ति 
विभागाध्यक्ष कार्यालय में दावा वसूली के 
प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति | भुगतान के लिए की | आदेश की हो, अग्रिम की 
का वास्तविक दिनांक गई कार्यवाही का संख्या और अवशेष धनराशि 
विवरण 


समायोजन की विल 
संख्या और दिनांक 


चेकिंग के पश्चात्‌ 
आहरण एवं वितरण 
अधिकारी के हस्ताक्षर 


दिनांक अग्रिम की अवशेष 
धनराशि, के लिए जमा की 
गयी धनराशि, यदि कोई हो। 


1[उत्त्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) 
सेवा नियमावली, 2011 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ 
कार्यपालक (सुपरवाइज़र कानूनगो) सेवा नियमावली, 1977 और इस विषय पर किन्ही अन्य नियमों और 
आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यापालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती 
और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनातें है:-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली “उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक 
(राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011 कही जाएगी। 
(2) यह परन्तु प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा में प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा के एक 
अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह UD के पद समाविष्ट है। 
3. परिभाषाएँ--जव तक विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में- 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों 
और अन्य। पिछड़ी जातियों का आरक्षण) अधिनियम 1994 से है 
(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी जिला के कलेक्टर से है, 


1. अधिसूचना संख्या- 4174/1-9-2011 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी। 
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(ग) “परिषद” का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है, 

(घ) “आयुक्त” का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है 

(s) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है 

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, 

(छ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है 

(ज) “संस्थान” का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वे और लैण्ड रिकार्डस ट्रेनिंग संस्थान, हरदोई, उत्तर 
प्रदेश से है, 

(झ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त 
नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्‍त व्यक्ति से है, 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है 

(ट) “सेवा का तात्पर्य अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा से है 

(ठ) “उप जिला अधिकारी” का तात्पर्य सव डिविजन (परगना) के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है 

(ड) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न 
हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के 
अनुसार की गई हो, 

(ढ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी केलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है। 


भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित की जाय। 
(2) जब तक कि उपनियम (1). के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य 
संख्या निम्नवत्‌ होगी: 


पदों की संख्या 
परन्तु:-- l 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी Raa पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। 
(दो) dod ऐसे अतिरिक्त स्थायी य अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हे जिन्हें वह उचित 
समझे। 


पद का नाम 


भाग-तीन 
भर्ती 
5. भर्ती का स्रोतो--सेवा में भर्ती निम्नलिखित urb से की जायेगी, 
(क) चौरानबें प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी ली हो, पदोन्नति द्वारा। : 
(ख) चार प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त भूमि अर्जन अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
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(ग) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सर्वेक्षण अमीनों और सर्वेक्षण कानूनगों में से, जिन्होंने भर्ती 

के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 

परन्तु यह कि सर्वेक्षणस अमीनों और सर्वेक्षण कानूनगों के वीच का अनुपात सर्वेक्षण अमीनों और 
सर्वेक्षण कानूनगों की तत्समय सापेक्ष सदस्य संख्या को दृष्टि में रखते हुए परिषद द्वारा प्रत्येक चयन के समय 
विनिश्चित किया जायेगा। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए 
आरक्षण- समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शीरिक रूप से विकलांग 
स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्वितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, और भर्ती के 
समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। 

भाग-चार 
भर्ती की प्रकिया 

7. रिक्तियों का अवधारण--भर्ती के प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में, परिषद प्रत्येक जिला में होने वाली 
संभावित रिक्तियों की संख्या को अभिनिश्चित करने के पश्‍चात नियम 5 (क) को ध्यान में रखते हुऐ 
लेखपालों में से और कमशः नियम 5 (ख) और 5 (ग) को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण 
कानूनगों और भूमि अर्जन अमीनों में से भी पदोन्नति द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
अवधारित करेगा। परिपद्‌ नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए की जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। i 

8. लेखपालों की पात्रता सूची--(1) परिषद्‌ प्रत्येक जिले से नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए 
लेखपालों के, सर्वथा उसकी ज्येष्ठता कम में पर्याप्त संख्या में, नामों को भेजने जाने की कलेक्टर से अपेक्षा 
करेगा। परिषद एक व्यवच्छेदन दिनांक भी अवधारित करेगा और उस दिनांक को या उसके पूर्व नियुक्त सभी 
लेखपालों को नियम-5 के खण्ड (क) और नियम-6 के अनुसार नाम निर्दिष्ट करने की सभी कलेक्टरों से 
अपेक्षा करेगा। कलेक्टर उनकी चरित्र पंजियाँ, सुसंगत सेवा अभिलेख और cjui में सम्मिलित अभ्यर्थियों के 
विरूद्व लम्वित अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाहियों यदि कोई हो, का विवरण भी भेजेगा। 

(2) परिषद्‌, प्रत्येक जिला से प्राप्त पात्र लेखपालों की सूची की संवीक्षा करेगा और उनकी ज्येष्ठता के 
क्रम में लेखपालों के नामों को पुनः व्यवस्थित करके एक अन्तिम पात्रता सूची तैयार करेगा। 

परन्तुक, यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 में किसी वात के होते हुए भी, पात्रता सूची में सम्मिलित 
किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी। 

9. भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनों सर्वेक्षण कानूनगों की पात्रता सूची--परिषद्‌, 
बन्दोवस्त आयुक्त और कलेक्टरों को सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगो ओर भूमि अर्जन अमीनों में से 
नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या सूचित करेगा। अभ्यार्थियों की उक्त सूची के साथ ज्येष्ठता 
सूची और उनकी चरित्र पंजियों के साथ उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यथियो के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक 
या अपराधिक कार्यवाही यदि कोई हो की विस्तृत सूचना परिषद को अग्रसारित की जायेगी। 

परिषद्‌, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों पर) पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार ज्येष्ठता के कम मे भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनो/ 
सर्वेक्षण कानूनगों, जो नियम-6 के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र है, दो पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा। 

10. पदोन्नति के लिए मानदण्ड और चयन समिति का गठन--नियम 5 (क), 5 (ख) और 5 (ग) 
में उल्लिखित स्रोतों मे से सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक- पदोन्नति द्वारा भर्ति के लिए मानदण्ड नियमावली 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर और 
निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगीः 


(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद अध्यक्ष 
(2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिप्ट अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद्‌- . सदस्य 
(3) अध्यक्ष दरा नामनिर्दिष्ट उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद्‌: सदस्य 
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टिप्पणी-- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण में किया जायेगा। 

11. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया--चयन समिति अभ्यार्थियों के मामलों पर उनके अभिलेखों के 
आधार पर विचार करेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। 
चयन समिति, चयनित, अभ्यर्थियों की, उनकी ज्येष्ठता के कम में जैसी कि उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें 
पदोन्नति किया जाना है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति परिषद को सूची अग्रसारित करेगी। परिषद 
जिलो मे विद्यमान रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नियुक्‍त प्राधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों के 
नाम अग्रसारित करेगा। ; 

भाग-पॉच 
नियुक्ति प्रशिक्षण परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

12. नियुक्त--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिससें वे नियम-11 के 
अधीन तैयार की गई सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, 
जैसी उस संवर्ग में थी जिसमे उन्हें पदोन्नत किया गया है। 

13. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि 
के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा और प्रशिक्षण के लिए संस्थान में सम्मिलित होने के लिए निर्देश्ति किया 
जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों मे परिवीक्षा 
अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाक विर्निदिष्ट किया जायेगा जव तक के लिए अवधि बढ़ाई जाय: 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियां के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं werd जायगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दोरानं किसी भी समय या उसके अन्त 
में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, या अपना प्रशिक्षण संतोष जनक रूप से पूरा नहीं किया है और मियम-15 में यथा विहित 
अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम- (3) के अधीन प्रत्यावर्तीत किया जाय, किसी प्रतिकर 
का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर 
पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गवी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ 
गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 

14. प्रशिक्षण--परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, 
जैसा कि परिषद द्वारा नियत किया जाय और तीन माह के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त प्रशिक्षण का 
पाठ्यकम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर अवधिरित की जाय। 

15. अर्हकारी परीक्षा--(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी 
व्यवस्था परिषद्‌ द्वारा की जायगी। 

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक 
परीक्ष, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों 
का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संवंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी 
परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा। 

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की समान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, 
जब कि तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले ved पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों. तक कक्षा में 
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उपस्थित a रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों मे परिषद्‌ इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती 
él 

(4) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा में असंफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह के अग्रतर 
लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी, 
जिनमें अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अन्त में संस्थान द्वारा अनुपूरक 
परीक्षा आयोजित की जाएगी। 

(5) समस्त सफल अभ्यार्थियों को संस्थान का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 

(6) प्रत्येक सत्र में परिषद्‌ एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के 
लिए नामविर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान 
परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास यदि कोई को सम्मिलित करते हुए कदाचार के 
मामलों को उसे सूचित करेगें। अधीक्षक अपने विवेक पर या तो. परीक्षर्थी। को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित 
कर सकता है या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती करने का आदेश दे सकता है। 
अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक की जाने वाली 
प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत 
कार्यवाही के विरूद्व परिषद, के समक्ष एक अपील दायर कर सकता Bl परिवाद का विनिश्चय इस समबन्ध में 
अंतिम और वाध्यकारी होगा। 

16. स्थायीकरण--(1) उपनियम (2) के उपवन्धां के अधीन रहेते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या वढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, 
ufa— 

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, 

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और 

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धो के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 उपनियम (3) के अधीन यह घोषण 
करते हुए आदेश को कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का 
आदेश समझा जायेगा। 

17. ज्येष्ठता--सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्‍त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेंवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायगी। 


भाग-छः 
वेतन इत्यादि 
18. वेतन--(1) सेवा में राजस्व निरीक्षक के पद पर व्यक्तियों का अनुमान्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत्‌ दिए गए gl 


पद का नाम 


तत्सदृश्य वेतन de तत्सदृश्य ग्रेड वेतन 
(रूपया) (रूपया) 


_ 5200-20200 2800 


19. परिवीक्ष अवधि में वेतन--(1) फण्डमेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि 
तभी दी जायमी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली 


वेतन aS का नाम 


> बन्डः 


वेतन वेन्ड-1 
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हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी 
जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 4 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-सात 
अन्य उपवंध 

20. संवर्ग का विस्तार--सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में एक सामान्य संवर्ग होगा और इन्हें 
उत्तर प्रदेश राज्य मे कही भी स्थानान्तति किया जा सकेगा। 

21. स्थानान्तरण--किसी सब डिवीजन में राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण सब डिवीजनल अधिकारी 
द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक सब-डिवीजन से दूसरे सव डिवीजन में स्थानान्तरण उस जिले के 
कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी डिवीजन में एक जिले से दूसरे में स्थानान्तरण उस डिवीजन के आयुक्‍त 
द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या परिवर्तित 
न हो। राज्य के भीतर राजस्व निरीक्षकों के स्थानान्तरण की शक्ति परिषद को होगी। 

22. निवास की बाध्यता--राजस्व निरीक्षक अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा जव तक कि 
उसने सब डिवीजनल अधिकारी या कलेक्टर से उसके वाहर रहने की. अनुमति प्राप्त न कर ली हो। 

23. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नही किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के 
लिए अनर्ह कर देगा। 

24. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत्‌ 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू, नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

25. सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्ति 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
असम्यक कठिनाई होते है, वहाँ वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा 
नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें व मामले में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

26. व्यावृत्ति--इस नियमावाली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध किया जाना 
अपेक्षित हो। 
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आज्ञा से, 
(के०के«सिन्हा) 
प्रमुख सचिव । 


[उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग (वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान) 
भर्ती नियमावली, 2011 
संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त 
विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग 
(वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान) में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की stat को विनियमित करने के 
लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं- 


1. अधिसूचना संख्या-1023/छप्पन-201128-2001 दिनांक 11 अक्टूबर 2011 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी, जो उ0प्र0 
अधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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भाग-एक 
सामान्य 


1. संक्षिप्त नाम और प्राम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग (वैमानिक _ 


प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियमावली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह परन्तु प्रवृत्त होगी। 
2. परिभाषाएँ--जव तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में, 
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी पद के सम्बन्ध मे परिष्टि “क” और परिशिष्ट “ख” के 
स्तम्भ -5 में इस रूप में प्रत्येक पद के सम्मुख उल्लिखित प्राधिकारी से है। 9 
(ख) “संविदा पर नियुक्ति” का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो संविदा के आधार पर इस नियमावली 
के द्वारा की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक 
अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी है, 
(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-- दो के अधीन भारत 
का नागरिक हो, समझा जाय; 
(घ) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है। 
(ङ) “निदेशक” का तात्पर्य निदेशक, वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश से है; 
(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(छ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
° (ज) “संस्थान” का तात्पर्य वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 
लखनऊ से है; 
(झ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह 
मास की अवधि से है; 
भाग-दो 
सदस्य-संख्या 
1. संस्थान की सदस्य संख्या--(1) संस्थान में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 


(2) जव तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें संस्थान में प्रत्येक 


श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट “क”, “a” और “ग” में दी गयी है। 

परन्तुः 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या उसे आस्थगित रख 
सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें। 
भाग-तीन 
भर्ती 

4. भर्ती का स्त्रोत--(1) परिशिष्ट “क” में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा 
सेवाओं के सहायक लेखा अधिकारी संवर्ग से सेवा के अनतरण द्वारा की जायेगी। 

(2) परेशिष्ट “ख” में विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों क पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर की जायेगी। 

(3) परिशिष्ट “ग” में यधा-बिनिर्दिष्ट निदेशक, वित्त नियंत्रक और उप निदेशक (प्रशासन) के पदों को 
पदेन आधार पर भर जायेगा। 

5. आरक्षण और आयु में छुट--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
pn लिए आरक्षण और ऊपरी आयु सीमा में छूट भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के 
अनुसार होगी। 
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भाग-चार 
अर्हताएं 

6. राष्ट्रीयता--किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-- 

(क) भारत का नागरिक हो, या 

(ख) तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व 

भारत आया हो, या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, 

वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपव्लिक आफ 
तन्जानिया (पूर्व तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो, 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार . 
द्वारा पात्रता का का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, 

परन्तु यह .और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस 
उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, 

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी 
किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक 
प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

' <7. शैक्षिक अर्हता--परिशिष्ट “ख” में विनिर्दिष्ट किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास 
परिशिष्ट “घ” में उस पद के लिए विहित अर्हतायें होना आवश्यक है। 
* 8. आयु--भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें 
रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न 
की हो। यथास्थिति, उच्चतर अर्हता/अनुभव रखने वाले अभ्यर्थीयों के लिए ऊपरी आयु सीमा पॉच वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है। 

9. चरित्र--सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर 
अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत 
व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये 
दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

10. वैवाहिक प्रस्थिति-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष पात्र न होगा जिसकी 
एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो 
जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो 
जाय, कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

11. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया 
जायेगा, जब जक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे 
शारीरिक दोष से मुक्‍त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पलन करने में वाधा पड़ने की 
सम्भावना हो। 
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भाग-पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

12. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या को अवधारित करेगा। भर्ती के लिए रिक्तियाँ संविदा के आधार पर निम्नलिखित रीति से अधिसूचित 
की जायेगी: 

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करवा कर। 
(दो) कार्यालय के सूचना पटट पर नोटिस चस्पा कर या रेडियों /दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापित करवा कर। 
(तीन) परिशिष्ट “ख” के क्रम संख्या-4 से 11 तक उल्लिखित पदों के सम्वनध में सेवायोजन 
कार्यालय में रिक्तियों को अधिसूचित करवा कर। 

प्राप्त सभी आवेदन-पत्र नियम-13 के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे। 

13. भर्ती की प्रकिया--(1) (क) निदेशक की सहमति के निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश सहायक 
लेखा अधिकारी के पद के लिए उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवाओं के सहायक लेखा अधिकारी संवर्ग के 
. एक अधिकारी को पदास्थापित करेगा। 

(ख) प्रधान प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता और विभिन्न व्यवसाय के wsaden के पदों पर भर्ती के 
प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे 
(एक) यथास्थिति प्रमुख सचिव/ सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश सरकार। 
(दो) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश. सरकार या उनका नाम निर्दिष्ट 
जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो। 
(तीन) निदेशक। 
(चार) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। 
(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अधिकारी। 
(छः) निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ। 
(ग) प्रधान प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता से भिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक चयन समिति 
गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-- 
(एक) निदेशक। अध्यक्ष 
(दो) प्रधान प्रवक्ता या मुख्य wee सदस्य 
(जो भी उच्चतर पद भरा जायें) | 
(तीन) नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई से 
निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी। सदस्य 


(चार) निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित सदस्य 
जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। 
(पाँच) निदेशक द्वारा नाग निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को कोई अधिकारी। सदस्य 


(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षत्कार में उपस्थित होने 
की अपेक्षा करेगी। 

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंको 
से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन 
समिति पद के लिए उनके नाम उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर प्रवीणता कम में व्यवस्थित करेगी। 
चयन समिति सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसांरित करेगी। 

भाग-छः 

नियुक्ति 

14. Prafea—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ, उसी कम में जिसमें उनके नाम 
नियम-13 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, संविदा के आधार पर या सेवा के अन्तरण के द्वारा 
यथास्थिति करेगा। 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, किन्तु उक्त अवधि 
यथास्थिति, संविदा के आधार पर या सेवा के अन्तरण के आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों द्वारा किये गये ऐसे 
अनुरोध एर ऐसे समय घर प्रदत्त सरकार के आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 

(3). यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में इस प्रकार नियुक्ति व्यक्तियों का कार्य और आचरण 
संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर 
सकता है या सेवा स्थनान्तरण के आधार पर तैनात व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर सकता है। 

भाग-सात 
तेतन/परिश्रमिक आदि 

15. वेतनमान--(क) (1) ffe श्रेणियों के पदों पर सेवा के अन्तरण के आधार पर नियुक्त 
व्यक्यों का अनुमन्य वेतनमान एसा होगा, जैसा सरकार द्वारा. समय-समय UT अवध्य ३ किया जाये। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ ले समय के वेतनमान परिशिष्ट wt दिये गये हैं। 

(aj पारिश्वःभकः (1) विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्‍त व्यक्तियों को अनुमन्य 
% १७ मेक ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के पारिश्रमिक परिशिष्ट “ख” में दिये गये है; परन्तु सरकार 
अर्हता या अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को उच्च पाश्चिमिक प्रदान कर सकती है। 

भाग-आठ | 
अन्य उपबन्ध 

16. पक्ष समर्थन--किसी पद पर लागू नियम के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य 
सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी 
अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए 
अनर्ह कर देगा। 

17. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्धमें जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्‍त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनिमयों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

18. शर्तो में शिथिलता--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि शर्तो को विनियमित करने 
वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में 
लागू नियमों में किसी बात के होते हुए, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षओं को उस सीमा तक और ऐसी 
शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें ऐसे मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए 
आवश्यक समझे, eae या शिथिल कर सकती है। 

19. व्यावृत्ति व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश 
में कार्य कर रडे थे और जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व किसी अन्य नियमों या आदेशों द्वारा शासित हो 
रहे थे, ऐसे वेतन और redi जो उनको अनुमन्य थे, के हकदार होंगे और वर्तमान उस वेतन और भत्ते ऐसे 
समझ तक ले रहेंगे जब तक कि वे इस नियमावली द्वारा शासित होने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत न कर दें। 

परिशिष्ट “क” 

सेवा के अन्तरण के आधांर पर भरे जाने के लिये आशयित सहायक लेखा अधिकारी का पद और 
इनके वेतनमान का विवरण:--- 

[नियम 2(क), 3(2), 4(1) और 15 (क) देखें] 


वेतनमान नियुक्ति प्राधिकारी 


सहायक लेखा अधिकारी | वेतन बैण्ड-2 रूपया निदेशक की सहमति से 
9300-34800 ग्रेड निदेशक, कोषागार 
वेतन रूपया-4600 
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परिशिष्ट “ख” 
संविदा के आधार पर भर्ती के लिये आशयित पदों और उनके पारिश्रमिक का विवरण 
[नियम 2(क), 3(2), 4(2) और 15 (ख) देखें] 


प्रवक्ता (परिशिष्ट “घ” में दर्शाये 
गये विभिन्न व्यवसायों के) 

अनुदेशक (परिशिष्ट “घ” में दशयि 
गये विभिन्न व्यवसाया के) ` 


आशुलिपिक/स्टोर कीपर 


| 6. | रोकडिया-लेखाकार/ज्येष्ठ लिपिक 


Hote पारिश्रमिक नियुक्ति 
(रूपया) प्राधिकारी 
| Ps >.) 5 
Fe 64.000/- 
41 ,000/- 


| 8. | टंकक/ ड्राइवर (चालक 12,000/- 
| 9. | वेल्डर | 01 | 10,000-- निदेशक 
10. | दफतरी ee OU o mas 


चपरासी/कक्षा/कार्यशाला परिचर/माली/ Be see 10,000/- निदेशक 
चौकीदार 


परिशिष्टि “ग” 
पदेन आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण 


(नियम 3(2) देखें) 


वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश पदेन 


वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश के वित्त नियंत्रक 
भी होंगे] 

नागरिक उड्डयन विभाग में तैनात एक उपनिदेशक, 
निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा 
नामित रूप से वेमानिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश 
का उपनिदेशक (प्रशासन) होगा। 


परिशिष्ट “घ” 
(नियम 7 देखें) 
1 . प्रधान प्रवक्ता के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 
(क) एयरोनॉटिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स/इस्ट्रमेन्ट अभियात्रिकी के क्षेत्र में अनुमोदन की 
सीमा तक सम्बन्धित शाखा में बेसिक लाइसेंस (वीनएन्एमःईन्एलः/वीनएन एमआई०सी०) या 
अभियंत्रिकी में उपाधि या समकक्ष अर्हता/ उसने wus. लाइसेंस परीक्षा का प्रथम पत्र 
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(ख) बेसिक लाइसेंस धारकों हेतु उड्डयन उद्योग में पाँच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसमें से 
अनुदेशन के क्षेत्र में कम से कम दो. वर्ष/अभियात्रिकी स्नातकों के लिये उड्डयन उद्योग में दो वर्ष 
का व्यवहारिक अनुभव जिसमें से अनुदेशन के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष। 

(ग) हिन्दी का ज्ञान। 

2. मुख्य प्रवक्ता के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः . | 

(क) ए्यरोनॉटिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुमोदन की सीमा 
तक सम्बन्धित शाखा में वेसिक लाइसेंस (वी-ए-एम«ई«एल-/बी-ए«एम०ई०सी०) या अभियांत्रिकी में | 
उपाधि या समकक्ष अर्हता/उसने ए«एम«ई० लाइसेंस परीक्षा का प्रथम पत्र (विनियम) भी उत्तीर्ण | 
कर लिया हो। | 

(ख) बेसिक लाइसेंस धारकों हेतु उड्डयन .उद्योग में पाँच वर्ष का aes अनुभव जिसमें से 
अनुदेश के क्षे में कम से कम दो वर्ष/ अभियांत्रिकी स्नातकों के लिये उड्डयन उद्योग में दो वर्ष 
का व्यवहारिक अनुभव जिसमें से अनुदेशन के क्षत्र में कम से कम एक वर्ष। | 

{ग) हिन्दी का ज्ञान। | 

3. प्रवक्ता (विमानन) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः | | 

(क) किसी वर्ग में बेसिक लाइसेंस (बी-ए-एम.ई-एल०) या एयरोनॉटिकल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स/ | 
इंस्टरमेन्ट इंजीनियरिंग में अभियंत्रण उपाधि या उपर्युक्त विधाओं में से किसी में डिप्लोमा या 
भोतिकी, रसायन और गणित के साथ स्नातक या विज्ञान (इलेक्ट्रानिक) में स्नालक। 

(ख) अभियंत्रण उपाधि या बीनएन्एमईन्एल, धारकों के लिये वर्ष का व्यावहारिक | अनुदेशकीय 
अनुभव और अन्यां के लिये उड्डयन उद्योग में तीन वर्ष का व्यवहारिक/अनुदेशकीय अनुभव। 

(ग) प्रथम पत्र एयर ला, एयर adie रिक्वायरमेंट्स एण्ड परफारमेंस पढ़ाने के लिये समनुवेशित 
अनुदेशकों ए-एम«ई० लाइसेंस परीक्षास का प्रथम पत्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। 

(घ) तृतीय पत्र के विषय पढ़ाने वाले अनुदेशकों को सुसंगत वर्ग का तृतीय पत्र उत्तीर्ण होना या | 
सुसंगत वर्ग में पर्याप्त अनुरक्षण अनुभवं होना आवश्यक होगा। 

(s) हिन्दी का ज्ञान। 

4. प्रवक्ता (यांत्रिकी) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित यांत्रिक या आटोमोबाईल अभियंत्रण में उपाधि या उसके 
समकक्ष। 

(ख) उपयुक्त क्षेत्र में पाच वर्ष का व्यवाहारिक / अनुदेशकीय अनुभव। 

(ग) हिन्दी में ज्ञान। 

5. प्रवक्ता (इलेक्ट्रीकल) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रीकल या इलेक्ट्रोनिक्स अभियंत्रण में उपाधि या 


उसके समकक्ष। 
(ख) उपयुक्त क्षेत्र मे पाच वर्ष का व्यवाहारिक /अनुदेशकीय अनुभव। | 
(ग) हिन्दी का ज्ञान। | 


6. प्रवक्ता (विज्ञान) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी या गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी 
स्नातकात्तर उपाधि/ बाशएड, या उसके समकक्ष उपाधि धारक को भारिता दी जाएगी। 

(ख) उपयुक्त क्षेत्र में पॉच वर्ष का व्यवहारिक/ अनुदेशकीय अनुभव। 

(ग) हिन्दी का ज्ञान। 

7. अनुदेशक (कर्मशाला) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) मैकेनिकल/ एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स इंजीनिर्यारिग मे स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन (राज्य 
प्राविधिक शिक्षा परिषद) द्वारा जारी डिप्लोमा। 

(ख) उपयुक्त क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यवाहारिक /अनुदेशकीय अनुभव। 
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(ग) हिन्दी का ज्ञान। 

8. अनुदेशक (विमानन) के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(1)(क) एयरकाफट मेन्टेनेन्स इंजीनियरिंग में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी डिप्लोमा। 

(ख) एयरकाफट मेन्टेनेन्स इंजीनियरिंग में डी0जी0सी0ए0 भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 

(ग) उपयुक्त क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक/अनुदेशकीय अनुभव। 

(घ) हिन्दी का ज्ञान। 

या 

(2) (क) किसी वर्ग में महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार द्वारा जारी बेसिक एयरकाफट 

मेन्टेनेन्स इंजीनियरिंग में सर्टीफिकेट। 

(ख) उपयुक्त क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक/ अनुदेशकीय अनुभव। 

(ग) हिन्दी का ज्ञान। 

9. आशुलिपिक के पद के लिये अनिवाग्र अर्हता और अनुभवः 

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या कोई समतूल्य .परीक्षा अवश्य 
उत्तीर्ण हो। 

(ख) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की 
गति होना आवश्यक है। ऐस अभ्यर्थी को भारिता दी जाएगी जो अग्रंजी आशुलेखन और 
टंकण की जानकारी रखता हो। 

10. ज्येष्ठ लिपिक के पद के लिये अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। 

(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक हैं। अग्रेजी टंकण की 
जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी को भारिता प्रदान की जाएगी। 

(ग) किसी संगठन में टंकण/स्टोर कीपर/ कनिष्ठ लिपिक के रूप में काम करने का कम से कम पॉच 
वर्ष का अनुभव आवश्यक है। 

11. रोकड़िया-लेखाकार के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) वाणिज्य विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना अवश्यक zl 

(ख) किसी संगठन में लेखा कार्य का सात वर्षो का अनुभव होना अवश्यक है। 

12. टंकक के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभव 

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त काई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

(ख) हिन्दी टंकण में न्यूतम 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी टंकण 
की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी को भारिता प्रदान की जाएगी। 

13. स्टोर-कीपर के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी की 
जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी को भांरेता प्रदान की जाएगी। 

14. ड्राइवर (चालक) के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से कक्षा आठ परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक 
है और हल्के मोटर वाहन का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो। 

(ख) तीन वर्ष का वाहन चालन अनुभव। 
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15. इलेक्ट्रीशियन के पद हेतु अनिवार्य अर्हत्ता और अनुभव 

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

(ख) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलक्ट्रीशियन व्यवसाय में दो वर्ष का प्रमाण 
पत्र या निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा निर्गत वाय मैन लाइसेंस। 

16. वेल्डर के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिणिक संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

(ख) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डिंग व्यवसाय मे एक वर्ष का प्रमाण पत्र। 

17. दफतरी के पद हेतु अनिवार्य- अर्हता और अनुभवः 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

(ख) चपरासी या उसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष का कार्य का अनुभव होना आवश्यक ÈI 

18. चपरासी के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभव 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था सं जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

` (ख) पुरूष अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए 

19. कक्षा/कार्यशाला परिचर के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभवः 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शेक्षणिक संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक हैं। 

(ख) पुरूष अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। 

20. माली के पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभव 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

(ख) पुरूष अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। 

21. चौकीदार पद हेतु अनिवार्य अर्हता और अनुभव 

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 

(ख) पुरूष अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। 


[भाग-2 


आज्ञा से, 
दुर्गा शंकर मिश्रा, 
प्रमुख सचिव। 


'[उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) 
सेवा नियमावली, 2011 


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन्‌ 1897) की धारा 21 
और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की 
उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अन्य समस्त समर्थनकारी शक्तियों का 
प्रयोग करके तथा सरकारी अधिसूचना संख्या 3730/छ:-पु-10-2002, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 जिसके 
द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा 
नियमावली, 2002 बनायी गयी थी, को अधिक्रमित करके राज्यपाल, शासनादेश संख्या 2095/छः-पु-10- 


1. अधिसूचना संख्या 2601/6-q.-10-11-27 (28)- 2011 टी.सी दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी,जो 
उप्र. असाधारण गजट भाग -4 खण्ड (क) दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


dad zed by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उ.प्र कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 823 


2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा सन्‌ 1861 के उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस वल घोषित 
उ.प्र, पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तो को 
विनियोमित करने के उददेश्य से निम्नलिखित निमावली बनाते हैं:--- 
भाग-1 
सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग 
(अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा 
हे जिसमें समूह “ग” के पद समाविष्ट हैं। 
3. परिभाषाये- जब तक विषय या संदर्भ में काई वात प्रतिकूल न हाँ, इस नियमावली में 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है 
(ख) प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-वी एवं सी के पदों के सम्बन्ध मं नियुक्‍त प्राधिकारी 
का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश से र कम्प्यूटर आपरेटर 
ग्रेड-ए के पदो के सम्बन्ध में सहायक निदेशक/पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश से है; 
(ग) “बोर्ड” का तात्पर्य समय-समय पर इस निमित्त जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर 
प्रदेश सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, से है; 
(घ भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का 
- नागरिक हो या समझा जाये; 
(ङ) “कम्प्यूटर केन्द्र” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र से है 
(च) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है; 
(छ) पूर्व प्रवृत्त नियमावली का तात्पर्य उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा 
नियमावली, 2002 से है; 
(ज) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; 
(झ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(ज) “सेवा” का सदस्य का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है 
(ट) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गा” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की 
अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है; 
(ठ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है; 
(ड) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हे जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि काई नियम न हो 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार 


की गयी हो 
(ढ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी केलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने: वाले बाहर माह 
की अवधि से ÈI 
भाग-दो 
संवर्ग 


4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा का सदस्थ संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी 
होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या 
और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी जितनी नीचे दी गयी है:-- 
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पद का नाम 


कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए 


Cae 
ES 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी Raa पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपल उसे 
आस्थागित रख सकते है; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सुजन कर सकते है जिन्हें वह उचित 


समझें। 
भाग-तीन 
- भर्ती 
5. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी- 
(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए --सीधी भर्ती द्वारा। 


(2) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी--मौलिक रूप से नियुक्‍त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर ग्रेड-ए के पद पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वाराः 

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस 
विभाग के जनपद/ इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर 
भरा जा सकेगा। 

(3) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी--मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आरपेटर ग्रेड-बी में से जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 
पदोन्नति द्वाराः र 

परन्तु यहकि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते है तो रिक्तियों को पुलिस 
विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर 
भरा जा सकेगा। 

(4) प्रोग्रामर ग्रेड-2-- 

(1) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती दारा । 

(2) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्‍त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद धारकों में से सीधी 
भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर 
ग्रड-सी के पद पर कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वाराः 

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते है तो रिक्तियां को पुलिस 
विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एंव अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थनान्तरण के आधार पर 
भरा जा सकेगा। 

6. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये 
आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम 
के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय 
प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-4 

अर्हताएं 
4. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी: 
(क) भारत का नागरिक हो , या 
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crea) उतर पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी बगे (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 901 ७ 
(ख) तिव्वती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के 
पूर्व भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से भारत निवास करने के 
अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ 
तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानीका और जंजीवार) के किसी पूवी अफीका देश से प्रवजन किया होः 
परन्तु यहकि उपर्युक्त श्रेणी (a) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य 
सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो; 
परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप 
महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें: 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 
इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 
रिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न हो तो वह 
जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षत्कार में सम्मिलित किया जा _ 
सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र 
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 
8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित 
शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है:-- 
(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए-- 
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडियट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण 
होना आवश्यक है। 
एवं 
भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से 
कम्प्यूटर में “ओ” लेबिल” की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
या 
(ख प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रानिक्स 
अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 
(2) प्रोग्रामर ग्रेड-2-- 
(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 
एवं 
भारत सरकार डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) 
विभाग से कम्प्यूटर में “ए” लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक È| - 
ur 
(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान) या 
विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रानिक्स) की उपाधि के साथ 
कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी०डी-सी-ए-) या भांरत सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 


9. अधिमानी अर्हताएं-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा जिसने-- à 
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(क) ` प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष अवधि तक की सेवा की हो, या 

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या 

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं 

कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया हो। 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम 
दिवस को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी सारिणी में पद के विरूद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु 
अवश्य प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की होः- 
क्रम. संख्या पद का नाम न्यून्तम आयु अधिकतम आयु 


ES. 
परन्तु यह कि-- 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर 
अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की 
जाय। 

11. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह 
सरकारी सेवा में सेवायोज्य के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा। | 

टिप्पणी-- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या 
किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति 
भी पांत्र नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह 
किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः 

परन्तु यहकि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह 
समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। 

13. शारीरिक स्वास्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया 
जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे i 
शरीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की 
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह 

>अपेक्षा की जायेगी की वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये 
फण्डामेन्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु 
पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी- से स्वास्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 
भाग-पांच ' 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की .संख्या 
और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के 
लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना बोर्ड को देगा। 
सीधी भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप में रिक्तियां अधिसूचित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों से 
आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-- § 

(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा। 


N 
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(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र 
के माध्यम से विज्ञापन करके। 

(3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। 

(4) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा। 

15. सीधी भर्ती की प्रकिया--कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु भर्ती प्रकिया-- 

(1) सेवा में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति ' 

बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी। 

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत्‌ होगी-- 

(2) लिखित परीक्षा- (200 अंक) 

_ लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य 
ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य तथा तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगी। प्रश्‍न पत्र का स्तर पद के 
लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। 

लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा में 
प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में, जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु 
बुलायेगा। 

(3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा -(अर्हकारी) 

कम्प्यूटर टंकण अर्हकारी परीक्षा होगी। हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट 
की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा। 

(4) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त 
अंकों के आधार पर प्रवीणताकम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी 
संख्या में अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा! ऐसे अभ्यर्थी जो 
वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। 
ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में 
ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची 
अग्रसारित करेगा। 

16. प्रोग्रामर ग्रेड-2 हेतु भर्ती प्रक्रिया--(1) सेवा में प्रोग्रामर ग्रेड2 के पदों पर सीधा भर्ती उत्तर 
प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी। 

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से उप नियम-(2) के अनुसार लिखित परीक्षा 
में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। 

(2) लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक 
भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्नपत्र मानसिकं सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। 
प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम्‌ अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को 
जिन्होंने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो, उप नियम (3) में उल्लिखित सूची 
में रखा जायेगा। 

(3) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व 
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 
प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैसार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को 
जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तृति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो 
अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर 
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अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में 
ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सुची अग्रसारित करेगा। 

17. प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया--कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-वी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रकिया-- 

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर ग्रेडःवी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं 
प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की 
जायेगी। 

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की हागी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का 
प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। प्रश्‍न पत्र का 
स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। 

(3) लिखित परीक्षा में न्यूतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 
प्रतिशत अंक प्राप्त करने मे विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। 

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जों अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत्‌ 
प्रदान किये जायेंगे-- 

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10) 

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए, अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक 
अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अंधिकतम अंक 10) 

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 
03 अंक (अधिकतम अंक 15)। : 

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)! 

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि 
और सूक्ष्म दण्ड क लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षो की सेवा अभिलेख 
पर विचार किया जायेगा। 

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोर्ण से भी किया जायेगा कि क्‍या अभ्यर्थी को काई ऐसा दण्ड 
दिया गया है जो उसे पदन्नोति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हों कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच 
वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। 

(5) नियम-6 निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल 
अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता कम सफल 
अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

18. कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड-सी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रकिया-- 

(1) कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड-बी से कम्प्यूटर ग्रेड-सी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं 
प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के 
आधार पर की जायेगी। 

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का 
प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। 
प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। 

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालिस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 

- चालिस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। 
(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक 
निम्नवत्‌ प्रदान किये जायेंगे 
(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे (अधिकतम अंक 10)! | 
(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक 
अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)। 
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(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के 
लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)। 
(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होगे। (अधिकतम अंक 15) 

प्रत्येक बृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि 
और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों 
पर विचार किया जायेगा। 

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी लिया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड 
दिया गया है जो उसे पदन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता etl कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच 
वर्षो में एक बार भी रोकी गवी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। 

(5) नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वोर्ड लिखित परीक्षा में सफल 
अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में 
सफल अभर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

19. प्रोग्रामर ग्रेड-2 हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रकिया 

(1) कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड-सी से प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं 
प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के 
आधार पर की जायेगी। 

(2) लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक 
भाग 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र सूचना प्रौद्योगिकी से 
सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्वन्धित होगा। प्रश्‍न पत्र का 
स्तर पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। 

(3) लिखित परीक्षा में न्यनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यार्थी जो 
चालिस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। 

(4) aa अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक 
निम्नवत्‌ प्रदान किये जायेंगे 

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे (अधिकतम अंक 10) 

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एंव शैक्षिक 
अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)। 

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के 
लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)! 

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंकों ert (अधिकतम अंक 15) 

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल और सूक्ष्म 
दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षो की सेवा अभिलेखों पर विचार 
किया जायेगा। 

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड 
दिया गया है जो उसे पदान्नति कें लिए अनुपयुक्त ठहराता हो) कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पाँच 
वर्षो में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। 

(5) नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल 
अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता कम में 
सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 

20. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 
द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस 
रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति 
का होगा। 
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भाग-छ 
नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

21. नियुक्ति-(1) नियम 6 एवं 14 के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी 
क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17, 18, 19 या 20 के अधीन तैयार की गई सूची में 
आये हों, नियुक्तियां करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्वन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी कियें जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथा स्थिति चयन में अवधारित 
ज्येष्ठता के कम में या उस संवर्ग में उनके नाम के कम मे, जिसमें से उन्हें प्रोन्नत किया गया हो, किया 
जायेगा। यदि सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियां की गयी है तो नामों को नियम“20 में 
निर्दिष्ट चकानुकम के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। 

22. प्रशिक्षण--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पश्चात व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की 
अपेक्षा की जायेगी जो कि उसके पद के अनुसार कार्य के ज्ञान हेतु आवश्यक हो, अथवा जैसा कि सरकार या 
विभागाध्यक्ष तकनीकी सेवायें द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय। 

23. परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 
दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा 
अवधि को वढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में 
नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं 
किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी 
पर धारणाधिकार न हो, तो-उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती ÈI 

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधैन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी 
सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का-हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। | 

24. स्थायीकरण--(1) उप नियम (2) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, 
यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि-- 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक है, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, और 

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। 

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह 
घोषण करते हुए आदेश कि संवन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण 
का आदेश समझा जायेगा। 

25. ज्येष्ठता-सेवा मे किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय 
पर यथासंशाधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। 
भाग-7 
वेतन इत्यादि 

26. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
» ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। 
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(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय शासन द्वारा प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:—- 


कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड-वी 
कम्प्यूटर आरेटर ग्रेड-सी वेतन वैण्ड-2 | रू 9300-34800 


- 3 


वेतन वण्ड-2 


27. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम 
वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरीकर ली हो, जहां विहित हो 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की 
सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जव उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया 
गया हो। : i 

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में 
वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित erm! 

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत पर सामान्यतया लागु सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 

28. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिये अनर्ह कर देगा। 

29. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या | 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा मे नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध मे सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमो और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

30. सेवा की आज्ञापक शर्तों में शिथिलता-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा 
में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट 
मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी 
आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाआं के उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये [be वह मामले 
में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, e inge या शिथिल कर 
सकती है। 

31. अधिकार विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व-उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग 
(अराजपत्रित) सेवा नियमवली के अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर YSU, कम्प्यूटर आपरेटर, ग्रेड-बी, 
कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेङसी तथा प्रोग्रामर ग्रेड-2 विशेषाधिकार, «uc, शक्तियों, दन्डों एवं संरक्षणों हेतु 
पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे। 

32. स्थानान्तरण--संवर्ग में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति व अन्य किसी आदेश के अधीन कार्यरत कार्मिकों 
को कार्य की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष, तकनीकी सेवायें अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/ समिति 
द्वारा संवर्ग क अधीन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद/ स्थान/इकाई पर नियुक्त/ स्थानान्तरण किया जा 
सकता है। जनपद को आवंटित/स्थानान्तरित कर्मियों को सम्बन्धित जनपद के थाना/ लिस इकाई पर > 


नियुक्ति/स्थानान्तरण जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा किया जायेगा। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
832 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


33. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी वात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और T रियायतों पर 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार END समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया 
जाना अपेक्षित है। 


'[The Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non 
Gazetted) Service Rules, 2011 


IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the 
Governor is pleased to order the publication of following English translation of 
notification no. 2601/VI-P-10-11-27(28)-2001 T.C., dated November 25, 2011. 

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of Section 46 read 
with Section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and Section 21 of the 
General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and all other powers enabling him in 
this behalf and in supersession of Government notification no. 3730/VI-P-10-2002, 
dated December 31, 2002 whereby the uttar Pradesh Police Computer staff (Non 
Gazetted) Service rules, 2002 mad under Article 309 of the Constitution of India has - 
been published the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
regulating recruitment and the conditions of service of persons of the Uttar Pradesh 
Police Computer Staff (Non Gazetted) Service declared to be the Police force under 
the provisions of the said Act of 1861 vide Government order no. 2095/VI-P-10- 
2011, dated September 26, 2011. 

PART I 
General 

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules shall be called the Uttar 
Pradesh Police Computer Staff (Non-Gazetted) Service Rules, 2011. 

(2) They shall come into force at once. 

2. Status of the Service.—The Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non- 
Gazetted) Service is a service comprising Group 'C' posts. 

3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject 
or context; . 

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994; 

(b) 'Appointing authority' in respect of the posts of Programmer Grade-2 and 
Computer Operator Grade B and C means the Inspector General of Police, 
Technical Services, Uttar Pradesh and in respect to the post of Computer 
Operator Grade-A means the Assistant Director/Superintendent of Police, 
Computer Centre, Uttar Pradesh; 

(c) 'Board' means the, Uttar Pradesh Police Service Recruitment and Promo- 
tion Board established in accordance with Government orders issued from 
time to time in this behalf; 

(d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of 
India under Part II of the Constitution; 

uber Huhu e rl 
1. Vide Notification No. 2601/VI-P-10-11-27(28)-2001 T.C. dated 25 November, 2011. Published in U.P. 
Gazette, Extra, Part-4, Section (ka) dated 25th November, 2011. 
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(e) ‘Computer Centre’ means the Uttar Pradesh Police Computer Centre; 
(f) ‘Constitution’ means the Constitution of India; 

(g) 'Earstwhile rules' means the Uttar Pradesh Police Computer staff (Non 
Gazetted) Service rules 2002; 

(h) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; 

(i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh; 
(j) 'Member of the Service’ means a person appointed in the substantive 
capacity on a post under these rules or earstwhile rules; 

(k) 'Other Backward Classes of Citizens means the Backward classes of 
citizens, specified in Schedule-I of the Act, as amended from time to time; 

(1) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non Gazetted) 
Service; 

(m) 'Substantive appointment’ means an appointment on a post in the service 
Cadre, not being an ad-hoc appointment and duly appointed after 
selection in accordance with rules and, if there were no rules, in 
accordance with the procedure applicable at the time, on executive orders 
issued by the Government; n 

(n) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on 
the first day of July of a calendar year. 

PART II 
Cadre 
4. Cadre of service.—(1) The strength of the service and posts in each category 
therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. 
(2) The strength of the service in each category of posts therein shall until orders 
varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below: 


Number of posts 
Name of Post P 


SI. 
Em 
ESI 
Provided that— 


(1) The appointing authority may leave any vacancy unfilled or the Governor 
may keep in abeyance, without thereby entitling any person to any claim 
or compensation; or 


(2) The Governor may create such additional or permanent of temporary 
posts as he may consider proper. 
PART III 
Recruitment 
5. Source of recruitment.—Recruitment to the various categories of posts in 
the service shall be made from the following sources— 

(1) Computer Operator Grade-A—by direct recruitment. 
(2) Computer Operator Grade-B— 
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By promotion from amongst substantive!y appointed Computer Operators 
Grade-A who have completed six years of service as Computer Operator Grade-A 
on the first day of the year of recruitment: 

Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not 
available for promotion the posts may be filled by transfer of service of eligible and 
qualified persons from district/units of Police department. 

(3) Computer Operator Grade-C—- 

By promotion from amongst substantively appointed Computer Operators 
Grade-B who have completed six years of service as Computer Operator Grade-B on 
the first day of the year of recruitment: 


Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not. 


availble for z:omotion, the posts may be filied by transfer of service of eligible and 
gustified persons from district/units of Police department. 

(4) Programmer Grade-2— 

(1) Fifty per cent by direct recruitment. 

(2) Fifty per cent by promotion from amongst substantively appointed 
Computer Operators Grade-C who have the qualification required for the 
direct recruitment and also have completed six years of service as 
Computer Operators Grade-C on the first day of the year of recruitment: 

Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not 
available for promotion, the posts may be filled by transfer of service of eligible and 
qualified persons from district/units of Police department. 

6. Reservation.—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, 
the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Depen- 
dents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 as amended from time to 
time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. 

PART IV 

` Qualification 

7. Nationality.—Candidate fur direct recruitment to a post in the service must 
be— 

(3) a citizen of India; or ` 

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 
with the intention of permanent settling in India; or 

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, 
Srilanka or may of the East African countries of Kenya, Uganda and the 
United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with 
the intention of permanent settlement in India: 

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a 
person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State 
Gevernment: 

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required 
to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of 
Police, Intelligence Branch of Uttar Pradesh: 


Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of 


eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such 
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a candidate in service beyond a period of one year, shall he subject to his acquiring 
Indian citizenship. 

Note.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the 
same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or 
interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary 
certificate being obtained by him or issued in his favour. 

8. Academic qualification.—A candidate for direct recruitment to the various 
posts in the service must possess the following minimum educational qualifications: 
(1) Computer Operator Grade-A 

(a) Must have passed the Intermediate examination with Physics and Mathe- 
matics as subjects from the recognized board. 

And 
Must have passed "O" level examination in Computers from the 
Department of Electronics Accredited in Computers and Communications 
(DOEACC) of the Government of India or a qualification recognized by 
the Government as equivalent thereto. 

(b) Must have obtained a Diploma in Computer Engineering, Information 
Technology or Electronics Engineering from the Board of Technical 
Education, Uttar Pradesh or a qualification recognized by the Government 
as equivalent thereto. 

(2) Programmer Grade-2 
(a) A Bachelors degree fro a University established by law in India or a 
qualification recognized by the Government as equivalent thereto. 
And 
Must have passed "A" level examination in Computers from the 
Department of Electronics Accredited in Computers and Communications 
(DOEACC) of the Government of India or a qualification recognized by 
the Government as equivalent thereto: 

(b) Must have obtained Post Graduate Diploma in Computer Application 
(PGDCA) with B.Sc., (Computer Science) or B.Sc. (Information 
Technology) or B.Sc. (Electronics) from a University established by law 
in India or a qualification recognized by the Government as equivalent 
thereto. 

9. Preferential qualifications.—A candidate shall other things being equal be 
given preference in the matter of direct recruitment who has,— 

(a) served in the Territorial Army for a minimum period of two vears; or 

(b) obtained "B" certificate of National Cadet Corps; or 

(c) successfully completed course on computer Hardware and computer 
networking duly recognized by Government or Central Government. 

10. Age.—A candidate for direct recruitment must have attained the minimum 
age and must not have attained the age more than the maximum age specified, 
against the post in the table given below, on the first day of July of the Calendar year 


in which vacancies are advertised: 
Name of the Post 
| l1. | Computer Operator Grade-A 


Programmer Grade-2 
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Provided that the upper age limit in the case of cai;didates D DEDEN the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified the 
Govern:uent from time to time shall be greater by such number of years as may be 
specified. 

11. Character.—The character of a candidate for direct recruitment to a post in 
the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in 
Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. 

Note.—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or 
by a Local Authority or a corporation or Body owned or controlled by the Union 
Government or a State Government shall not be eligible for appointment to any post 
in the service. Persons convicted of an offence involving morai turpitude shall also 
not eligible. 

12. Marital status.—A male candidate who has more than one wife living or a 
male candidate who has married a man already having a wife living, shall not be 
eligible for appointment to a post in the service : 

Provided that the Government may, if satisfied that any special grounds exist for 
doing so exempt any candidate from the operation of these rules. 

13. Physical fitness.—No candidate shall be appointed to a post in the service 
unless he possesses good mental and bodily health and free from any physical defect 
likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is 
finally approved for appointment shall.be required to produce a medical certificate 

- of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained 
in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III. 
PART V 
Procedure for Recruitment 

14. Determination of vacancies.—The appointing authority shall determine the 
number of vacancies to be filled and also the number of vacancies reserved for 
candidates belonging to the Schedule castes, Scheduled Tribes and other categories 
under Rule 6, in the year of recruitment and duly inform to the Board. The Board 
shall notify the vacancies and invite the application forms from the candidates in the 
following manner— 

(1) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation. 

(2) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising 
through Radio/Television and other Employment news papers. 

(3) by notifying vacancies to the Employment Exchange. 

(4) by any other mode of public communication. 

15. Procedure for direct recruitment.—Procedure for recruitment of 

Computer Operator Grade-A— - 3 
(i) Direct recruitment to the post of Computer Operator Grade-A in the 
service shall be made through Uttar Pradesh Police Recruitment and 

Promotion Board, Lucknow, 

The Board shall scrutinize the applications and require the eligible 
candidates to appear in a written examination and a Computer Typing 
examination. Written examination will be as under : 

(2) Written Examination (200 marks) Written examination shall be of objec- 
tive type. Examination shall be of total 200 marks. The written examina- 
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tion paper shall consist of questions related to General Knowledge, 
Mental Ability, Reasoning and Computer Science. The level of question 
paper shall be according to the level of minimum required educational 
qualification for the post. 

Minimum 40 percent marks arc must in the written examination. 
The Selection Committee shall call successful candidates for the Compu- 
ter Typing Examination of the basis of merit in the written Examination, 
in such number as required. 

(3) Computer Typing Examination (Qualifying)—The Computer Typing 
Examination shall be qualifying Examination. Candidates who type 
minimun 25 words per minute in Hindi and 40 Words per minute in 
English shall be declared successful in the Computer Typing Exami- 
nation. 


(4) The Board after due consideration of proper representation of candidates 
according to the norms specified for reservation, shall prepare a list from 
the list of successful! candidates in Computer Typing Examination, in 
order of their marks obtained in written examination by considering 
preferential qualification and recommend such number of candidates as it 
considers necessary for appointment. Such candidates who obtained equal 
marks the candidate having preferential qualification shall be placed 
higher and such candidates as have obtained equal marks having no 
preferential qualification, the candidate senior in age shall be placed 
higher in the list. The Board shall forward the list of successful candidates 
to the appointing authority. 


16. Procedure for recruitment of Programmer Grade-2—{1) Direct 
recruitment to the post of Programmer grade-2 in the service shall be made through 
Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow. The Board shall 
scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in the written 
examination referred to in sub-rule (2). 


(2) Written examination shall be of total 200 marks. The written examination 
shall be or objective type and shall have two parts. The first part of the question 
paper of written examination shall consists of questions related to Mental Ability, 
Reasoning and Information Technology. The second part of the question paper of 
written examination shall consists of questions related to computer Programming. 
The level of question paper shall be according to the post. Only such candidates as 
have obtained 40 percent marks or more in the written examination shall find place 
in the list referred to in sub-rule (3). 


(3) The Board after due consideration of proper representation of candidates 
according to the norms specified for reservation, shall prepare a list in order of their 
marks obtained in written examination and considering preferential qualification, 
and recommend such number of candidates as it consider necessary for appointment. 
Such candidates who obtained equal inarks the candidate having preferential 
qualification shall be placed higher and such candidates as have obtained equal 
marks having no preferential qualification, the candidate senior in age shall be 
placed higher in the list. The Board shall forward the list of successful candidates to 
the appointing authority. 
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17. Procedure for recruitment through promotion.—Procedure for recruit- 


ment of Computer Operator Grade-B by promotion 
(1) Promotion of Computer Operator Grade-A to Computer Operator Grade- 


(2) 


(3) 


(4) 


8 will be done on the basis of the departmental examination conducted by 
the selection Committee constituted by the Uttar Pradesh Police 
Recruitment and Promotion Board Lucknow. 

Written examination shall be of objective type. Examination shall be of 
total 200 marks. The written examination paper shall consist of questions 
related to General Knowledge, Mental Ability, Reasoning and Computer 
Science. The level or question paper shall be according to the level of 
minimum required educational qualification for the post of Computer 
Operator Grade-A. 

Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The 
candidates who are unable to get 40 percent marks in the written 
examination will not be eligible for promotion. 

Marks on the basis of service records shall be of 50 marks and shall be 
awarded to each candidate which will be as follows: 

(a) the maximum marks for the length of service shall be 10. 
(Maximum 10 marks) 

(b) the maximum 05 marks for the graduation and above educational 
qualification and 05 marks for the Technical Computer course in 
addition to the educational qualification (Maximum 10 marks) 

(c) 03 marks for training (training should be for the minimum period 
of 03 days or above) subject to maximum 15 marks. (Maximum 

15 marks) 

(d) 15 marks for Annual Remark. (Maximum 15 marks) 

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 
02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark 
shall be deducted. For this purpose the service record of last 10 years 
shall be taken into consideration. 

The service records shall also be examined keeping in. view 
whether the candidate has been punished for such type of punishment 
which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose 
integrity was withheld even once, within the last five years shall not be 
eligible for promotion. 


(5) The Board after due consideration of the norms specified in Rule 6, 


prepare a list of successful candidates in order of merit as disclosed by the 
aggregate of marks obtained by them in the written examination and 
service records and forward the same to the appointing authority 


18. Procedure for recruitment of Computer Operator Grade-C by promo- 
tion.—(1) Promotion of Computer Operator Grade-B to Computer Operator Grade- 
C will be done on the basis of the departmental examination conducted by the 
Selection Committee constituted by the Uttar Pradesh Police Recruitment and 
Promotion Board, Lucknow 

(2) Written examination shall be of objective type. The examination shall be of 
total 200 marks. The written examination paper shall consist of questions related to 
General Knowledge, Mental Ability, Reasoning and Computer Science. The level of 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nai ल कम्प्यूटर b र Foundation_Trust, D ent 810 eGangotri 
भाग-2] उ.प्र. पुलिस र्‌ यी at (अराजपत्रित) "ia यल 98 i 839 


question paper shall be according to the level of minimum required educational 
qualification for the post of Computer Operator Grade-A. 

(3) Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The 
candidates who are unable to get 40 percent marks in the written examination will 
not be eligible for promotion. र 

(4) Marks on the basis of service records shall be of 50 marks and shall be 
awarded to each candidate which will be as follows: 

(a) The maximum marks for the length of service shall be 10. (Maximum 10 
marks) 

(b) the maximum 05 marks for the graduation and above educational 
qualification and 05 marks for the Technical Computer course in addition 
to the educational qualification (Maximum 10 marks) 

(c) 03 marks for training (training should be for the minimum period of 03 
days or above) subject to maximum 15 marks. (Maximum 15 marks) 

(d) 15 marks for Annual Remark. (Maximum 15 marks) 

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 
02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark 
shall be deducted. For this purpose the service record of last 10 years 
shall be taken into consideration. 

The service records shall also be examined keeping in view 
whether the candidate has been punished for such type of punishment 
which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose 
integrity was withheld even once, within the last five years shall not be 
eligible for promotion. 

(5) The Board after due consideration of the norms specified in Rule 6, prepare a 
list of successful candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks 
obtained by them in the written examination and service records and forward the 
same to the appointing authority. 

19. Procedure for recruitment of Programmer Grade-2 by promotion.—(1) 
Promotion of Computer Operator Grade-C to Programmer Grade-2 will be done on 
the basis of the departmental examination conducted by the Uttar Pradesh Police 
Recruitment and Promotion Board, Lucknow. f 

(2) Written examination shall be of total 200 marks. The written examination 
shall be of objective type and shall have two parts. Each part shall be of 100 marks. 
The first part of the question paper of written examination shall consist of questions 
related to Information Technology. The second part of the question paper of written 
- examination shall consist of questions related to computer programming. The level 
of question paper shall be according to the level of educational qualification 
specified for the post. 

(3) Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The 
candidates who are unable to get 40 percent marks in the written examination will 
not be eligible for promotion. ® 

(4) Marks on the basis of service records shall be of 50 marks and shall be 
awarded to each candidate which will be as follows: 

(a) The maximum marks for the length of service shall be 10. (Maximum 10 
marks) 
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(b) the maximum 05 marks for the graduation and above educational 
qualification and 05 marks for the Technical Computer course in addition 
to the educational qualification (Maximum 10 marks) 

(c) 03 marks for training (training should be for the minimum period of 03 
days or above) subject to maximum 15 marks. (Maximum 15 marks) 

(d) 15 marks for Annual Remark. (Maximum 15 marks) 

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 
02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark shall 
be deducted. For this purpose the service record of last 10 years shall be 
taken into consideration. 

The service records shall also be examined keeping in view 
whether the candidate has been punished for such type of punishment 
which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose 
integrity was withheld even once, within the last five years shall not be 
eligible for promotion. 

(5) The Board after due consideration of the norms specified in rule-6, prepare a 
list of successful candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks 
obtained by them in the written examination and service records and forward the 
same to the appointing authority. 

20. Combined select list—If in any year of recruitment, appointments are 
made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall.be 
prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such 
manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being 
of the person appointed by promotion. 

PART VI 
Appointment, Training, Probation, Confirmation and Seniority 

21. Appointment.—(1) Subject to the provisions of rule 6 and rule 14, the 
appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in 
the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 16, 17, 18, 19 or 
20 as the case may be. 

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one 
selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons 
in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood 
in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by 
direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the 
cyclic order, referred to in rule 20. 

22. Training.—A candidate after appointment to a post in the service shall be 
required to undergo such training necessary for work related to Computers, required 
for the post or as prescribed from time to time by the Head of the Department 
Technical Services or Government. 

23. Probation._{1) A person on substantive appointment to a Post in the 
service shall be placed on probation for a period of two years. 

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period 
of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is 


required. 
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(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of 
the period of probation or extended period of probation that a probationer has not 
made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, 
he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on 
any post, his services may be dispensed with. 

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under 
sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. 

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an 
officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other 
equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the 
period of probation. : 

24. Confirmation.—411) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer 
shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the 
extended period of probation., when the appointing authority has reason to believe 
that— 

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory; 
(b) his integrity is certified and 
(c) he has successfully completed the prescribed training, 

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State 
Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not needed the 
order under sub-rule (3) of Rule 5 of those rules declaring that the person concerned 
has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of 
confirmation. 

25. Seniority.—The seniority of persons substantively appointed in any 
category of posts in the cadre shall be determined in accordance with the Uttar 
Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. 

PART VII 
Pay Etc. 

26. Scales of Pay.—(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the 
various categories of posts in the services, shall be such as may be determined by the 
Government from time to time. 

(2) The scales of pay as approved by the Government, at the time of the 
commencement of these rules are as given below— 


SI Iu tz x5 Payscale ecu EE CHE 
No Name of Post Name of Corresponding Pay Corresponding 
६ Lum Pay band © कई 0810 0९5) eee Gradethaya(RS) me 
1. Computer Operator व टॅ 
Guides Pay band-1 5200-20200 | 2400 
Computer Operator 
2: Grade-B Pay band-1 5200-20200 2800 
Computer Operator 
Bt Grade-C Pay band-2 9300-34800 4200 
. 4. Programmer Grade-2 Pay band-2 9300-34800 46०० _ 


27. Pay during probation.—(1) Notwithstanding any provision in the 
Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in : 
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permanent Government service shall be allowed first increment in the time-scale 
when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental 
examination and undergone training, where prescribed, and second increment after 
two years service when he has completed the period of probation and also 
confirmed. 

(2) The pay of personnel, during probation, already holding a post under the 
Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules. 

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government 
service shall be regulated by relevant rules, applicable generally to Government 
service shall be regulated by relevant rules applicable generally to Government 
servants serving in connection with the affair of the State. 

PART VIII 
Other Probation 


28. Canvassing.—No recommendations, either written or oral, other than those 
required under the rules applicable to the post on service will be taken into 
consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or 
indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. 

29. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically 
covered by these rules or special orders, persons appointed to the service, shall be 
governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government 
servants serving in connection with the affairs of the State. 


30. Relaxation from the mandatory conditions of Service.—Where the 
Government is satisfied that the operation of any rule regulating the mandatory 
condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any 
particular case, it may, notwithstanding anything contained in these rules applicable 
in a particular case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to 
such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing 
with the case in a just and equitable manner. 


31. Powers, Privileges and Responsibilities.—Computer Operator Grade-A, 
Computer operator Grade-B, Computer Operator Grade-C, Programmer Grade-2 of 
Computer Staff (Non-Gazetted) Service Rules, shall be deemed to be a police 
officer, for the purpose of Privileges, liabilities, penalties, punishments, protection. 


32. Transfer.—Personnel working under the cadre by appointment/Deputation 
or any other order, can be transferred/attached to any district/unit or place in Uttar 
Pradesh by remaining with in the cadre, as per requirement, by, the order of, The . 
Head of Department Technical Services or any committee/Official as authorized by 
Head of Department Technical Services. The personnel allocated to any district will 
be transferred/posted to police station/district police unit by the respective District 
Police Chief. 

33. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other 
concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with 
the orders of the Government issued from time to time in this regard. 
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उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 
अधिसूचना संख्या : 19( 2 )/79-वि-1-11-2( क )/1-2011, 
दिनांक 13 जनवरी, 2011 द्वारा उ.प्र. असाधारण गजट, भाग-2, 
खण्ड ( क ), दिनांक : जनवरी, 2011 में प्रकाशित 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन्‌ 2011) 

(जैसा उ.प्र. विधान मंडल द्वारा पारित हुआ) 
राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा 
उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए 


5 अधिनियम 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी 
अधिनियम, 2011 कहा जाएगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह 14 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 
2. परिभाषाएं--जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में-- 
(क) “varied अधिकारी” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप 
में अधिसूचित किसी अधिकारी से है; 
(ख) “OF व्यक्ति” का तात्पर्य अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है; 
(ग) प्रथम अपील अधिकारी” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी 
^^ अधिकारी से है; 
(घ) “सेवा का अधिकार” का तात्पर्य नियत समय-सीमा के भीतर धारा-4 के अधीन सेवा 
प्राप्त करने के अधिकार से है; 
(ड) “सेवा” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से हे; 
(च) “द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित 
किसी अधिकारी से है; 


(छ) “नियत समय-सीमा” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा 
सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा विनिश्चय करने के. अधिकतम 
समय से है। 

3. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय 
प्राधिकारी तथा नियत समय-सीमाओं की अधिसूचना--राज्य सरकार, समय-सीमा पर सेवाओं, 
पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय-सीमा 
को अधिसूचित कर सकेगी। 

अधिसूचना 

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अध्यादेश, 2011 (उ.प्र. अध्यादेश संख्या 1 सन्‌ 2011) की धारा- 
3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूचि में उल्लिखित सेवाओं, पदाभिहित 
अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और ऐसी सेवाओं के लिए तथा प्रथम 
अपील के निस्तारण के लिए नियत समय-सीमाएं तात्कालिक प्रभाव से अधिसूचित करते हैं। 
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अनुसूची 
क्रम विभाग सेवाएं पदाभिहित सेवाओं के प्रथम अपील प्रथम द्वितीय 
संख्या का नाम अधिकारी लिए नियत अधिकारी अपील अपीलीय 
समय-सीमा के प्राधिकारी 
निस्तारण 
की 
नियत 
समय- 
सीमा 
"1 2 3 4 5 6 7 8 
1. राजस्व जाति-- तहसीलदार 20 कार्य उप- 30 जिलाधिका 
प्रमाण-पत्र दिवस जिलाधिकारी कार्य री 
: दिवस 
आय-- ' तहसीलदार 20 कार्य उप- 30 जिलाधिका 
प्रमाण-पत्र | दिवस जिलाधिकारी कार्य री 
; दिवस 
निवास उप 20 कार्य जिलाधिकारी 30 msaga 
प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी दिवस कार्य 5 
दिवस 
भूमि का तहसीलदार 45 कार्य उप- 30 जिलाधिका 
अविवादित दिवस जिलाधिकारी कार्य री 
नामान्तर दिवस 
किसान बही तहसीलदार 20 कार्य उप- 30 जिलाधिका 
(मूल) दिवस जिलाधिकारी कार्य री 
दिवस 
किसान बही तहसीलदार 30 कार्य उप- 30 जिलाधिका 
(डुप्लीकेट दिवस जिलाधिकारी कार्य री 
कॉपी) दिवस 
2. नगर नगर निगम नगर निगम 45 कार्य नगर आयुक्त 45 मंडलायुक्त 
विकास क्षेत्र में क्षेत्र का जोनल दिवस कार्य 
सम्पत्ति का अधिकारी (नामान्तरण दिवस 
अविवादित शुल्क जमा 
नामान्तरण करने की 
तिथि से) 
नगर निगम क्षेत्र नगर निगम 30 कार्य महाप्रबंधक 30 नगर 
में (जहाँ क्षेत्र का क्षेत्रीय दिवस जलकल कार्य आयुक्त 
तकनीकी रूप जलकल दिवस 
से संभव हो) अभियंता 
नवीन जल 
आपूर्ति संयोजन 
नगर पालिका नगर पालिका 45 कार्य उप- 30 जिलाधिकारी 
परिषद/नगर परिषद/नगर दिवस जिलाधिकारी कार्य 
पंचायत क्षेत्र में पंचायत का दिवस 
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Tace a RE AA XE n. 0 0 अड 
जन्म/मृत्यु अधिशासी 
प्रमाण-पत्र अधिकारी 
नगर निगम नगर निगम 45 कार्य अपर नगर 30 नगर 
क्षेत्र में क्षेत्र का जोनल दिवस आयुक्त कार्य आयुक्त 
जन्म/मृत्यु अधिकारी दिवस 
प्रमाण-पत्र जोनल स्वास्थ्य 
अधिकारी 
३. चिकित्सा . विकलांगता मुख्य चिकित्सा 60 कार्य मण्डलीय 90 मंडलायुक्त 
एवं प्रमाण-पत्र अधिकारी दिवस अपर निदेशक कार्य 
स्वास्थ्य दिवस 
4. खाद्य नया क्षेत्रीय खाद्य 30 कार्य जिलाधिकारी 30 मंडलायुक्त 
एवं रसद ए.पी.एल. अधिकारी, दिवस कार्य 
राशन कार्ड जिलापूर्ति दिवस 
जारी करना अधिकारी 
(नगरीय 
क्षेत्र) 
नया खण्ड विकास 30 कार्य उप- 30 जिलाधिकारी 
ए.पी.एल. अधिकारी दिवस जिलाधिकारी कार्य 
राशन कार्ड दिवस 
जारी करना 
(ग्रामीण 
क्षेत्र) 


4. नियत समय-सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार--पदाभिहित अधिकारी धारा- 
3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा। l 

5. नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराना-(1) नियत समय-सीमा, अधिसूचित सेवा के 
लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक्‌ रूप से अभिस्वीकृति 
दी जाएगी। 

(2) पदाभिहित अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समव-सीमा के भीतर 
या तो सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन अस्वीकृत करने के मामले में 
वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा। 

6. अपील--(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा-5 की उप-धारा (2) के अधीन अस्वीकृत 
कर दिया जाता है, अथवा उसे नियत समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन 
अस्वीकृत होने के दिनांक से अथवा नियत समय-सीमा के अवसान के तीन दिन के भीतर प्रथम अपील 
अधिकारी को अपील कर सकेगा-- 

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर 
सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता हे कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त 
कारणों से प्रविरत किया गया था। i 

(2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा 
उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा। 

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी 
को ऐसे विनिश्चय के दिनांक से 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी-- 
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परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, 60 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण 
कर सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने 
में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था। 

(4) (क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान 
करने का आदेश दे सकता है। जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को अस्वीकार कर सकता है। 

(ख) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने के आदेश के साथ धारा-7 के उप-बंधों के 
अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है। 

(5) (क) यथास्थिति यदि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी धारा-5 की उप-धारा 
(1) के अधीन आवेदन की अभिस्वीकृति नहीं देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे 
आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा। 

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का 
अनुपालन नहीं करता है, तो आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। 
इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा। 

(6) प्रशम अपील अधिकारी तथा द्वितीय प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय 
करते समय निम्नलिखित मामलों के .संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो कि किसी वाद विचारण करते 
समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या : 5 सन्‌ 1908) के अधीन सिविल 
न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात-- 

(क) ` दस्तावेजों को पेश करने तथा निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा करना; 
(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और 
(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये। 

7. शास्ति-(1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी 
बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल. रहा हो, तो वह एकमुश्त शास्ति 
अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रुपये अन्यून तथा 5,000 रुपये से अनधिक होगी। 

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान 
करने में विलम्ब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की 
दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 5,000 रुपये से अनधिक होगी: 

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त 
अवसर प्रदान किया जाएगा। 

(2) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी बिना किसी 
पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से नियत समय के भीतर अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो 
वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रुपये से अन्यून तथा 
5,000 रुपयों से अनधिक होगी: 

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का 
युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। 

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति उप-धारा (1) या (2) या दोनों के अधीन अधिरोपित 
शास्ति में से प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को 
प्रदान करने का आदेश दे सकता है। 

(4) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम 
अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इन अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों का 
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'पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की 


संस्तुति कर सकता है। 
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8. पुनरीक्षण--इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने के संबंध में द्वितीय 
अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस 
आदेश के. दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 
अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो यथाविहित रीति के अनुसार 
उस आवेदन-पत्र का निस्तारण करेगा: 

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन 
पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त 
अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी ग्रहण कर सकता है। ; 

9. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण--इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए 
किसी नियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। 

10. नियम बनाने की शक्ति--राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उप- 
det को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनां सकती है! 

11. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति (1) यदि इस अधिनियम के उप-बंधों को प्रभावी करने 
में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश जो इस अधिनियम के उप- 
बंधों से असंगत. न हो, द्वारा ऐसे उप-बंध कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक 
या समीचीन प्रतीत हो। 

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं 
किया जायेगा। 

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किए गए उप-बंध उसी रूप में प्रभावी होंगे मानों 
इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों और ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है, जो इस 
अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्ववर्ती किसी दिनांक से भूतलक्षी न हो। 

(3) उप-धारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को उसके किए जाने के यथाशक्य शीघ्र 
पश्चात्‌ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड 
अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उप-धारा (1) के उप-बंध उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि वे 
किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं। 

12. निरसन एवं अपवाद ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन्‌ 2011 )—(1) उत्तर 
प्रदेश जनहित गारंटी अध्यादेश एतदद्वारा निरसित किया जाता है। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या 
- कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उप- 
बंध सभी सारवान्‌ समय पर प्रवृत्त थे। 

उद्देश्य और कारण | 

1. उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही लोक सेवाओं को प्रदान करने के 
लिए सामान्यता कोई समय-सीमा नियत नहीं की गयी थी और न तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसी 
सेवाएं प्रदान करने के लिए समुचित रूप से सक्षम अधिकरी पदाभिहित किये गये थे और न ही उनके 
उत्तरदायित्व नियत किये गये थे, जिसके कारण राज्य की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा 
था। अतएवं, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर सेवायें 
प्रदान करने तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाए। 

2. चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरंत 
विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएवं, राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2011 को उत्तर 
प्रदेश जनहित गारंटी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन्‌ 2011) प्रख्यापित किया गया। 

3. यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनःस्थापित किया जाता है। 
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! [उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति 


| लाभ नियमावली, 2011 

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर 
प्रदेश अधिनिम संख्या 30 सन्‌ 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर 
योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 1973) की धारा 55 के 
अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की 
सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
अकेन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 कही जायेगी । 

(2) यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। 

(3) यह उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के उन समस्त सदस्यों जो इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात्‌ सेवानिवृत्त होंगे, पर लागू होगी : 

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व 
SHAA त्तं हुए हो, इस नियमावली के अधीन इस आशय के कार्यकारी आदेश द्वारा आच्छादित कर 
सकती है : isi 

परन्तु यह और कि यह नियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त सेवा 

- के सदस्यों पर लागू नहीं होगी। 

(4) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा 
अनुमन्य नव परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणली सेवा के ऐसे सदस्यों पर, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2005 
को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त हुए हों, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 

2. परिभाषायें-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से 
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(ख) “औसत वेतन” का तात्पर्य उस दिनांक के जब सेवा के सदस्य को सेवानिवृत्त होना हो, 

ठीक पूर्ववर्ती पिछले दस महीने के दौरान उसको देय वेतन के मासिक औसत से हैः 

परन्तु यह कि-- j 

(एक) यदि, सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई सेवा के सदस्य बिना वेतन की छुट्टी पर 
ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, या ऐसी परिस्थितियों में निलम्बित किया गया हो कि 
निलम्बन की अवधि की गणना सेवा के रूप में न की जाये तो इस प्रकार व्यतीत की 
गयी अवधि की गणना नहीं की जायेगी और अंतिम दस मास के ठीक पूर्व की उतनी ही 
अवधि को सम्मिलित किया जायेगा; और ˆ 


(दो) यदि सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई सेवा का सदस्य वेतन सहित छुट्टी पर 
ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किये जाने पर, सेवा का समपहरण किये बिना 
सेवा में बहाल किया गया हो तो औसत का अभिनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी 
परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित 
न रहा होता या निलम्बित न किया गया होता। 

स्पष्टीकरण--उक्त परन्तुक कें खण्ड (एक) में पद “वेतन” के अन्तर्गत वेतन और समस्त 
ऐसे भत्ते सम्मिलित हैं जो सेवा के किसी सदस्य को अनुमन्य हों। 


1. अधिसूचना-3851/आठ-5-11-10-ई-11, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 द्वारा नियमावली बनायी गयी, जो उ.प्र. 
असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (ख), दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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(ग). “अकेन्द्रीयित सेवा” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन 
विकास प्राधिकरण के लिए सृजित सामान्य सेवा से है 
(घ) “परिलब्धि” का तात्पर्य फाइनेंशियल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के 
फण्डामेंटल रूल 9 (21) में यथा परिभाषित वेतन से है 
टिप्पणी--यदि सेवा का कोई सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के ठीक पूर्व वेतन सहित छुट्टी 
पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो तो सेवा उपदान और/या मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान की गणना करने 
के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से 
अनुपस्थित न होता 
परन्तु यह कि उपदान की धनराशि वेतन में वृद्धि के कारण जिसका आहरण वास्तव में न किया 
गया हो, बढ़ न जाये और यह कि उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ तभी दिया जाय जब यह 
प्रमाणित हो कि वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी पद धारण किये होता यदि वह छुट्टी पर न गया होता। 
(ड) “परिवार” का तात्पर्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए ad संवा के किसी सदस्य 
के निम्नलिखित संबंधियों से हे-- 
(एक) यथास्थिति पत्नी/पति 
(दो) पचीस वर्ष के आयु से कम या सेवायोजन के दिनांक को, जो भी पहले हो 
अविवाहित ओर बेरोजगार पुत्र/पुत्रियां (विधवा पुत्रियों सहित) 
(तीन) विवाह/पुनर्विवाह के दिनांक तक या सेवायोजन के दिनांक तक या मृत्यु के दिनांक 
-तक, जो भी पहले हो, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां 
(चार) माता-पिता जो सेवा के सदस्य पर उसके जीवनकाल में पूर्णतया आश्रित थे और 
यदि मृत सदस्य की विधवा/मृत सदस्य का विधुर और/या बच्चे न हों। 
(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है 
(छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के अधीन सेवा के 
संवर्ग में किसी पद के विरुद्ध आमेलित या उस पर नियुक्त व्यक्ति से है 
(ज) “पेंशन-योग्य पद” का तात्पर्य ऐसे पद से हे जो निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करता हो 
अर्थात-- 
(एक) पद उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के किसी संवर्ग में हो 
(दो) नियोजन मौलिक और स्थायी हो, और ; 
(तीन) सेवा का भुगतान किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता हो। 
“अर्हकारी सेवा” का तात्पर्य सेवा के किसी सदस्य की ऐसी सेवा से है जो निम्नलिखित 
शर्तों को पूरी करता हो-- 
. (एक) सेवा किसी प्राधिकरण के अधीन अवश्य हो, 
(दो) नियोजन मोलिक/नियमित/स्थायी अवश्य हो 
(तीन) सेवा का भुगतान किसी प्राधिकरण द्वारा अवश्य किया जाता हो, 
(चार) किसी प्राधिकरण के अधीन गैर पेंशन योग्य अधिष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न 
सेवा को छोड़कर सेवा की अवधि, 
(पांच) किसी कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवा की अवधि और, 1 
(छह) आकस्मिक व्यय से भुगतान किये जाने वाले पद में सेवा की अवधि। 
परन्तु यह कि सेवा के किसी सदस्य की सेवा क्षति पूर्ति उपदान के सिवाय पेंशन और उपदान के 
लिए तब तक अर्ह नहीं होगी जब तक कि उसने बीस वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो-- 
परन्तु यह और कि किसी सुधारन्यास, प्राधिकरण, पालिका बोर्ड, निगम, केन्द्र या राज्य सरकार के 
अधीन निरन्तर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में की जायेगी यदि 
उसी या किसी अन्य पद पर सेवा के किसी व्यवधान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया जाये। 


' CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 प ED2EES2” ooo 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
850 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


टिप्पणी यदि किसी पेंशन रहित अधिष्ठान, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या आकस्मिकता व्यय से 
भुगतान किये कने डाले किसी पद पर की गयी सेवा किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा की दो 
अवधि के बीस वा किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच में 
पड़ती हो तो वह सेवा कः व्यवधान नहीं होगी। 

(m) “सेवानिवृत्ति” का तात्पर्य किसी सेवा के सदस्य के अकेन्द्रीयित सेवा से अधिवर्षिता पर 
या" लोकहित में स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर या स्थायी पद या 
स्थायी नियुक्ति की समाप्ति पर, यदि सेवा के सदस्य की नियुक्ति किसी अन्य पद पर न 
की जाये या उसे उसके पूर्ववर्ती मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित करना संभव न 
हों, सेवामृक्त होने से है; 

टिप्पणी--सेवा से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का तात्पर्य विनिर्दिष्ट आयु xd करने के पश्चात्‌ 
सेवानिवत्ति से ते. 

(ट) “सेवानिवृत्ति पेंशन” का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृत 
की जाये, जिसे अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी 
जाये और इसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन भी है जो ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृति की 
जाये जिससे अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाये; 

` (ठ) “सेवा” का तात्पर्य अधिनियम के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
अकेन्द्रीयित सेवा से है; 

(ड) “अधिवर्षता पेंशन” का तात्पर्य किसी ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृत पेंशन से है जो 
अधिवर्षता के रूप में निर्धारित विशिष्ट आयु प्राप्त होने पर या स्वीकृत सेवा में विस्तार 
की अवधि समाप्त होने पर सेवनिवृत्त होने का हकदार dli 

3. विकल्प और अंशदान ( धारा-20 )--(1) सेवा के सदस्यों द्वारा अपने विकल्प का प्रयोग 
a नियमावली के प्रर्वतन से नब्बे दिन के भीतर किया जायेगा और एक बार किया गया विकल्प अन्तिम 
| 
(2) यदि, इस नियमावली का विकल्प करने वाले किसी सेवा के सदस्य ने अपने भविष्य निधि 
| लेखा में जमा प्राधिकरण के अंशदान और बोनस की धनराशि का अन्तिम रूप से आहरण कर लिया हो 
तो उसे वह धनराशि इस नियमावली के भाग छः के अधीन स्थापित पेंशन निधि में भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज सहित जमा करनी होगी। 

(3) यदि किसी प्राधिकरण ने इस नियमावली का विकल्प करने वाले सेवा के सदस्य की भविष्य 
निधि में बोनस और अपना अंशदान जमा न किया हो तो प्राधिकरण को उपर्युक्त पेंशन निधि में ऐसी 
धनराशि उसी दर पर जैसा उप-नियम (2) में उल्लिखित है, ब्याज सहित जमा करनी होगी। 

(4) इस नियमावली का विकल्प करने वाले सेवा के सदस्य को प्राधिकरण पेंशन निधि में पड़ी 
हुई धनराशि और ऐसी धनराशि भी जो ऐसे सेवा के सदस्य के उक्त विकल्प के दिनांक तक उक्त निधि 
में जमा की जानी हो, प्राधिकरण द्वारा इस नियमावली के भाग छः के अधीन स्थापित पेंशन निधि में 
जमा की जायेगी। 

(5) ऐवा के सदस्य के भविष्य निधि लेखे में जमा किये गये प्राधिकरण के अंशदान की धनराशि 
का प्राधिकरण द्वारा भविष्य निधि लेखे से आहरण किया जायेगा और उसे उपर्युक्त पेंशन निधि में 
प्राहिकरण द्वारा जमा किया जायेगा। | | 

(5) यह नियमावली सेवा के किसी ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होगी जो विहित समय सीमा के 
fa: इसका विकल्प नहीं देता है या जो ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो विकास प्राधिकरण के 
उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाये, उप-नियम (2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता। 

(7) इस नियमावली द्वारा शासित सेवा के सदस्य उन पर इस नियमावली लागू होने के दिनांक 

से, प्राधिकरण द्वारा उनकी भविष्य निधि में देय बोनस और अंशदान के लाभ से वंचित हो जायेंगे। 
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भाग-1 
पेंशन और उपादान 


4. पेंशन और उपादान की गणना ( धारा-24 )-(1) अधिवर्षता, सेवानिवृत्ति, अक्षम और 
प्रतिकर पेंशन या उपादान की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के 
अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी : 

परन्तु यह कि सभी समुचित सावधानी के बाद भी पेंशन भुगतान आदेश और उपादान भुगतान 
आदेश जारी करने में विलम्ब की संभावना हो तो संबंधित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अंतरिम पेंशन और 
अंतरिम उपादान स्वीकृत करेगा जिसको अंतिम पेंशन और अंतिम उपादान से समायोजित किया जायेगा : 
| परन्तु यह और कि यदि सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य के नियंत्रण से परे के कारणों से उपादान देय 

होने के दिनांक से तीन माह से अधिक का विलम्ब होता है तो समय-समय पर सरकार द्वारा अपने 
कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट दर पर तीन माह के बाद वास्तविक भुगतान के ।ईनांक तक उपादान की 
धनराशि पर ब्याज देय हो जायेगा। 

(2) कोई विशेष अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी। 


(3) पद “अक्षम और प्रतिकर पेंशन” का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में सरकार 


के कर्मचारियों के संबंध में उसके लिए दिया गया है। 
भाग-दो 
मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान 


5. मृत्यु और सेवा-निवृत्ति उपदान. धारा (55 )--(1) किसी सेवा के सदस्य को सेवा 
निवृत्त होने पर उपदान दिया जायेगा, जिसकी गणना सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी सीमा के अधीन रहते 
हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार की जायेगी। 

(2) मृत्यु उपदान-अधिवर्षता से पूर्व सेवा के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उपादान की धनराशि 
की गणना निम्नानुसार की जायेगी 

सेवा की अवधि उपदान की दर 

(क) एक वर्ष से कम परिलब्धियों का दो गुना 

(ख) एक वर्ष या अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम परिलब्धियों का छह गुना 

(ग) पांच वर्ष या अधिक परन्तु बीस वर्ष से कम परिलब्धियों का बारह गुना 

(घ) बीस वर्ष या अधिक अंतिम परिलब्धि के अधिकतम 16.5 माह 

की सीमा के अधीन अर्हकारी सेवा के पूर्ण 
छमाही के बराबर परिलब्धियों का एक 
चौथाई या रुपये दस लाख जो भी कम हो। 

(3) उप-नियम (2) के अनुसार अनुमन्य उपादान की धनराशि किसी भी स्थिति में सरकारी सेवकों 
को अनुमन्य धनराशि से अधिक नहीं होगी। 

6. नाम-निर्देशन ( धारा-42 )—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य जैसे ही वह इस नियमावली का 
विकल्प करे या जैसे ही यह नियमावली उस पर लागू हो जाए, नाम-निर्देशन करेगा जिसमें एक या अधिक 
व्यक्तियों को कोई ऐसा उपादान जो नियम-5 के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन स्वीकृत किया 
जाए और ऐसा उपादान जिसका नियम (5) के उप-नियम (1) के अधीन उसे अनुमन्य हो जाने के पश्चात्‌ 
उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया होः 

परन्तु यह कि यदि नाम-निर्देशन करते समय सेवा के सदस्य का परिवार हो, तो नाम-निर्देशन 
B परिवार के किसी एक या अधिक सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया 
जायेगा। 
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टिप्परणी--सेवा के सदस्य द्वारा नाम-निर्देशन या नाम-निर्देशन में कोई परिवर्तन उपाध्यक्ष, विकास 
प्राधिकरण के aes से अपने सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ किया जा सकता है। 

(2) यदि कोई सेवा के सदस्य उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति का नाम-निर्देशन 
करें, तो वह नाम-निर्देशन पत्र में प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से 
विनिर्दिष्ट करेगा जिससे की उसके अंतर्गत उपादान की संपूर्ण धनराशि आ जाए। 

(3) सेवा का कोई सदस्य नाम-निर्देशन में यह व्यवस्था कर सकता है कि-- 

(क) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की सेवा. के सदस्य के पूर्व मृत्यु हो जाने पर उस नामनिर्दिष्ट 
व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार नामनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति को अन्तरित हो जाएगा जिसे 
भाम-निर्देशन पत्र में Brite किया जाए: 

परन्तु यह कि यदि नाम-मिर्देशन करते समय सेवा के सदस्य के परिवार में एक से अधिक 
सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति न होगा। 

(ख) नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम-निर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना होने की दशा में 
अविधिमान्य हो जायेगा। 


(4) किसी ऐसे सेवा के सदस्य द्वारा जिसका नाम-निर्देशन करते समय परिवार न हो, किया गया 
नाम-निर्देशन या किसी ऐसे सेवा के सदस्य द्वारा जिसके परिवार में नाम-निर्देशन करने के दिनांक को 
केवल एक सदस्य हो, उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नाम-निर्देशन में की गयी व्यवस्था उस 
दशा में अविधि मान्य हो जायेगी जब बाद में सेवा के सदस्य का यथास्थिति परिवार हो जाए या उसके 
परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाए। 

(5) (क) प्रत्येक नाम-निर्देशन (क) से (ड) तक के किसी एक ऐसे प्रपत्र में होगा जो उस मामले 
की परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो; 

(ख) सेवा का कोई सदस्य किसी भी समय उप-नियम (7) में उल्लिखित समुचित प्राधिकारी को 
लिखित नोटिस भेजकर नाम-निर्देशन रद्द कर सकता है परन्तु यह कि सेवा के सदस्य ऐसी नोटिस के 
साथ इस नियमावली के अनुसार किया गया नाम-निर्देशन भेजेगा। 

(6) किसी ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की जिसके संबंध में उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन 
नाम-निर्देशन में किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार अन्तरित हो जाने के संबंध में कोई व्यवस्था न 
की गयी हो, Ti हो जाने पर तुरंत ही या किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण नाम-निर्देशन 
उप-नियम (3) के खण्ड (ख) या उप-नियम (4) के अनुसारण में अविधि मान्य हो जाए, सेवा के 
सदस्य समुचित प्राधिकारी को औपचारिक रूप से नाम-निर्देशन रद्द करने की लिखित नोटिस के साथ इस 
नियमावली के अनुसार किया गया नया नाम-निर्देशन भी भेजेगा। 

(7) सेवा के किसी सदस्य द्वारा दिया गया प्रत्येक नाम-निर्देशन और रद्द करने की प्रत्येक नोटिस 
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को भेजी जायेगी जो उसमें प्राप्ति का दिनांक इंगित करते हुए उस समय 
प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। - 

(8) सेवा के किसी सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक नाम-निर्देशन और रद्द किये जाने के लिए दी 
गयी प्रत्येक नोटिस, जहां तक कि वह विधिमान्य हो, उप-नियम (7) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्राप्त 
होने के दिनांक से प्रभावी होगी। 

(9) यदि सेवा के किसी सदस्य को, जिसका कोई परिवार हो, ऐसा नाम-निर्देशन किए बिना 
जिसमें उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि प्राप्त 
करने का अधिकार प्रदत्त किया गया हो, मृत्यु हो जाए तो वह उसके परिवार के उन जीवित सदस्यों को 
बराबर-बराबर अंशों में निम्नलिखित रीति से दिया जायेगा-- 

(क) यदि परिवार में नीचे दी गयी सूची में एक से अधिक जीवित सदस्य हैं तो उपादान की 
धनराशि उनमें बराबर-बराबर वितरित कर दी जायेगी-- 


[भाग-2 
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(एक) पत्नी/पति, 
(दो) पुत्र (सौतेले पुत्र और दत्तक पुत्र सहित), 
(तीन) पुत्रियां (सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियों सहित) 
(ख) यदि ऊपर दी गयी सूची से कोई सदस्य जीवित नहीं है और नीचे दी गयी सूची का एक 
से अधिक संबंधी है तो उपादान की धनराशि उनमें बराबर-बराबर वितरित की जायेगी-- 
(एक) विधवा पुत्रियां 
(दो) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित और विधवा बहनें (सौतेले भाई 
और बहनों सहित) 
(तीन) पिता, 
(चार) माता, 
(पांच) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित), 
(छह) पूर्व में मृत पुत्र के बच्चे 
परन्तु यह कि यदि सेवा के किसी सदस्य का कोई परिवार नहीं है और नाम-निर्देशन किये 
बिना उसकी मृत्यु हो जाती हे तो उपादान समहृत हो जायेगा। 
भाग-तीन 
पारिवारिक पेंशन 


7. पारिवारिक पेंशन ( धारा 24 dal के किसी सदस्य के परिवार को पारिवारिक पेंशन 
उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा 
विनियमित होगी। पारिवारिक पेंशन के लिए प्रपत्र 'च” में आवेदन किया जायेगा। 

भाग-चार 
राशिकरण 

8. राशिकरण (धारा 24 )--पेंशन के राशिकरण की सुविधा उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन 
(कम्युटशन) रूल्स के अनुसार पेंशन के राशिकरण की सुविधा उपलब्ध होगी, परन्तु पेंशन की धनराशि 
का अधिकतम, जिसे राशिकृत किया जाएगा, इस नियमावली के भाग-एक के अधीन अनुमन्य पेंशन की 
एक तिहाई तक होगी 

परन्तु राशिकरण के पश्चात्‌ वस्तुतः देय पेंशन सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेदों 474 और 
474-ए के अधीन अनुमन्य पेंशन से आधा से किसी भी दशा में कम नहीं होगी। 

भाग-पांच 


प्रकीर्ण 


9. उपादान या पेंशन से वसूली--उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को सम्बद्ध सेवा के सदस्य द्वारा 
प्राधिकरण को वैध रूप से देय धनराशि की उसे स्वीकृत उपादान या पेंशन से वसूल करने का अधिकार होगा। 

10. कतिपय मामलों में उपदान/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी--यदि सेवा 
के सदस्य को आपराधिक अवचार के कारण दण्ड दिया गया हो या अवचार दिवालिया होने या गबन 
करने के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो या हटाया गया हो तो उसे सामान्यतः कोई उपदान या 
पारिवारिक पेंशन नहीं दी जायेगी 

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार होगा कि यदि पेंशनर गंभीर अपराध का दोष सिद्ध 
होता है तो पेंशन या उसके किसी भाग को रोक ले या वापस ले लें। 

11. प्रेंशन संबंधी अंशदान--(1) एसे प्रत्येक सेवा के सदस्य के संबंध में जो नियमावली के 
अधीन पेंशन का हकदार हो, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण प्रतिमास उस निधि से जिससे सेवा के सदस्य 
का वेतन देय हो, सेवा के सदस्य के वेतन के बारह प्रतिशत धनराशि के बराबर पेंशन संबंधी अंशदान 
का आहरण करेगा एवं प्रत्येक मास के छठें दिन के पूर्व जमा करेगा। 
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(2) विकास प्राधिकरणों में बर्तमान में उपलब्ध निधि में विकास प्राधिकरण का अंशदान “उत्तर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि” में अन्तरित किया जायेगा और कर्मचारी के अंश 
को भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी को इस नियमावली के लागू होने पर वापस कर दिया जायेगा। 
अंशदायी भविष्य निधि योजना समाप्त हो जायेगी। 

12. पेंशन संबंधी अंशदान का लेखा ( धारा 20 )--नियम 11 में उल्लिखित अंशदान का 
लेखा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा रखा जायेगा और उससे किया गया विनिधन उपाध्यक्ष विकास 
प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित किया जायेगा और किया जाएगा। 


13. (1) सेवानिवृत्त होने वाले सेवा के सदस्यों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही ( धारा 
42 )--(1) प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष या जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां ऐसे कार्यालय 
अधीक्षक/प्रधान लिपिक जिन्हें अधिष्ठान का कार्य सौंपा गया हो, 01 जनवरी और 01 जुलाई को 
अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे समस्त सेवा के सदस्य की जो आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त' होने वाले हों, 
छमाही सूची तैयार करेंगे और इस सूची को प्रति वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को विकास 
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजेंगे। यथास्थिति, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक, 
अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के दिनांक से डेढ़ वर्ष पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगे कि सम्बद्ध सेवा के 
सदस्य से उसके सेवानिवृत्त होने के दिनांक तक कोई देय वसूल किए बिना न रह जाए। 

(2) सेवा के प्रत्येक सदस्य की सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक वर्ष पूर्व यथास्थिति विभागाध्यक्ष या 
कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक प्रपत्र “छ” में उसके आवेदन-पत्र को उसकी पेंशन और उपदान से 
संबंधित अन्य अभिलेखों को पूरा करेंगे और उन्हें प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी को भेजेंगे जो पेंशन 

. और उपदान की धनराशि की. जांच करने के पश्चात्‌ उसे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत 
करेगा, जो पेंशन और उपदान के पत्रादि की संवीक्षा करेगा। इस पत्रादि की संवीक्षा उसी रीति से की 
जायेगी जिन रीति से अधिनियम के अधीन प्राधिकरण निधि के दावों की परीक्षा की जाती है। 


(3) उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण पेंशन और/या उपादान स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
होंगे। यदि सेवा के सदस्य का सेवा अभिलेख संतोषप्रद न हो तो उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को पेंशन 
और/ या उपदान में कटौती करने का अधिकारी होगा। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण यह समाधान करेगा 
कि सेवानिवृत्त होने वाले सेवा के सदस्य की सेवा संतोषप्रद रही है और इस नियमावली के अधीन देय 
प AVA उपदान स्वीकृत करेगा और यदि सेवा संतोषजनक न रही हो तो वह यह सिफारिश 

और सुनिश्चित करेगा कि पेंशन और/या उपादान में कोई कटौती की जाए या नहीं और उपाध्यक्ष 
S. संबंध में अपना समाधान करने के उद्देश्य से सम्बद्ध सेवा के सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर 

| 

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान/ मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के गलत निर्धारण के कारण 
अतिरिक्त ug को वापस किया जायेगा और इसे बाध्यकर बनाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक 
अधिकारी से यथास्थिति, प्रपत्र “ज” या.“झ” में पहले से ही घोषणा करा ली जायेगी। 

(5) सम्बद्ध सेवा के सदस्य द्वारा प्रपत्र “घ” में पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र उचित 
माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा और सेवा के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में, उपदान/ पारिवारिक 
पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र दावेदार द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। 

14. राज्य सरकार के सेवकों के लिए बने प्रपत्रों का उपयोग ( धारा 41, 42 )--यदि 
इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र पेंशन के मामलों के निस्तारण के लिए अपर्याप्त हों तो राज्य 
सरकार के सेवकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए विहित प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। 

15. विवाद या कठिनाई की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय ( धारा 41 )--(1) 
यदि इस नियमावली में किन्हीं उप-बंधों का निर्वचन करने के संबंध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न 
हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उसके सम्बन्ध में विनिश्चय अंतिम और 

निश्चायक होगा। 
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(2) ऐसे विषय जो इस नियमावली के अंतर्गत न आते हों, ऐसे आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जिन्हें 
राज्य सरकार जारी करना उचित समझे। 
भाग-छः 
पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया 


16. पेंशन निधि ( धारा 20 )--उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में एक सामान्य 
पेंशन निधि स्थापित की जायेगी जो “उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि” के 


नाम से जानी जायेगी जिसे आगे 'निधि' कहा गया है। नियम-11 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पेंशन 


संबंधी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी। 

17. रोकड़ बही रखना ( धारा.42 )--निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उसके 
लिए जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जायेगी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा 
tes बही प्रपत्र “ज” में रखी जायेगी। 

18. पेंशन निधि का बैंक में रखा जाना ( धारा 20 )--निधि को राष्ट्रीयकृत बेंक में रखा जायेगा। 

19. पेंशन अंशदान के संबंध में प्रक्रिया ( धारा 20, 42 )--प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 


पेंशन संबंधी अंशदान की धनराशि प्रति मास के od दिनांक के पूर्व बैंक में जमा की जायेगी! प्रपत्र , 


“ट” में चालान तैयार किया जायगा। चालान के साथ एक सूची होगी जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, 
पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा। यह चालान चार प्रतियों में 
तैयार किए जायेंगे। चालान की प्रथम एवं द्वितीय प्रतियां बैंक द्वार जमाकर्ता को वापस की जायेगी और 
चालान की तृतीय और चतुर्थ प्रतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रति मास के दसवें 
दिनांक तक उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को भेजी जाएंगी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण कार्यालय का 
लेखाधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की 
प्रविष्टि करेगा। चालान की प्रतियां लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जायेगी। 

20. लेखा-बही का रखा जाना ( धारा 42 )-सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता लेखा प्रपत्र 
“ठ” में भी रखा जायेगा। खाता-बही में प्रतिमास सेवा के सदस्य को भुगतान किए गए वेतन की 
धनराशि और जमा किए गए अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायगी। खाता-बही में प्रविष्टियां चालान 
की प्रतियों से की जायेगी और प्रत्येक मास के अंत में खाता-बही में प्रविष्ट किए गए अंशदान की 
धनराशि का मिलान रोकड़ बही में प्रविष्ट की गई तत्समान धनराशि से किया जायगा। खाता-बही का 
पुनर्विलोकन यह अभिनिश्चित करने के लिए किया जायगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से संबंधित पेंशन 
संबंधित अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो 
उसे तुरंत जमा कराया जायगा। 

21. पेंशन भुगतान आदेश (धारा 42 )--इस नियमावली के नियम-13 के अधीन 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात्‌ प्रत्येक मामले में स्वीकृत 
की गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान के भुगतान के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा इस 
नियमावली संलग्न प्रपत्र “ड” में “पेंशन भुगतान आदेश” जारी किया जायगा। इस आदेश की प्रतिया 
पेंशनभोगी, बैंक और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित की जायगी: 

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण यदि उनका यह समाधान हो जाय कि किसी विशिष्ट 
मामले में पंश,न/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत किये जाने में पर्याप्त विलम्ब की संभावना है, सम्बद्ध 
सेवा के सदस्य द्वारा प्रपत्र "e" में की गयी घोषणा के आधार पर अन्तरिम पेंशन/पारिवारिक 
पेंशन/उपदान स्वीकृत कर सकता है, किन्तु यः धनराशि निर्धारित पेंशन और उपदान की धनराशि के 
75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार अन्तरिम पारिवारिक पेंशन और उपदान स्वीकृत करने से 
पूर्व मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी से प्रपत्र “ण” में घोषणा कराई जायेगी। 


22. पेंशन के प्रथम भुगतान के अभिलेख ( धारा 42 )--पेंशन के प्रथम भुगतान के समय ' 


बैंक का अभिकर्ता (एजेंट) पेंशन भुगतान आदेश पर मुद्रित ब्यौरे के अनुसार उस पेंशनभीगी का डिवरण 
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और पता आदि लिखेगा और पेंशन भुगतान आदेश पर दिये गये निर्देश के अनुसार पेंशन का मासिक 
भुगतान .अभिलिखित किया जायेगा। Bow 

23. ( 1 ) पेंशन के मासिक भुगतान के संबंध में प्रक्रिया ( धारा-4 2 )— प्रति 
मास प्रपत्र “त” में दो प्रतियों में अपना बिल बैंक को प्रस्तुत करेगा। बिल की संवीक्षा करने के पश्चात्‌ 
बॅंक द्वारा पेंशनभोगी को भुगतान किया जायेगा और बिल पर ही भुगतान की रसीद ली जायेगी। भुगतान 
करने के पश्चात्‌ बैंक बिल की एक प्रति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को भेजेगा। 

(2 ) परिशिष्ट--दो में दी गयी राज्य सरकार की योजना के प्राविधान इस नियमावली के अधीन 
पेंशन भुगतान पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 

24. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में SE के अभिलेख ( धारा 
42 )--उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भुगतान किये ग बिल की प्रतियां प्राप्त होने पर 
लेखा अधिकारी tas बही में इन भुगतानों की प्रविष्टि करेगा और इन बिलों को लेखा-परीक्षा के 
प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जायेगा। 

25. लेखा-परीक्षा जांच रजिस्टर ( धारा 42 )--पेंशनभोगियों को पेंशन का समय पर और 
ठीक-ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रपत्र “थ” 
में एक लेखा-परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशनभोगी का एक पृथक खाता 
खोला जायेगा। भुगतान किये गये बिल प्राप्त होने पर, संबद्ध पेंशनभोगी के बही-खाता में भुगतान की 
प्रविष्टि की जायेगी। 

26. उपदान भुगतान आदेश ( धारा 42 )--उपदान स्वीकृत किये जाने के पश्चात्‌ बैंक को 
प्रपत्र “द'' में उपदान भुगतान आदेश (उ.भु.आ.) जारी किया जायेगा। उसकी एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को 
भी पृष्ठांकित की जायेगी। बैंक आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात्‌ संबद्ध व्यक्ति को उसका भुगतान 
करेगा और भुगतान करने के पश्चात्‌ उसे उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को वापस भेज दिया जायेगा। 

27. उपदान व पेंशन के भुगतान का विवरण-पत्र ( धारा 42 )--बैंक प्रतिमाह पांचवें 
दिनांक तक उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को प्रपत्र “घ” में एक विवरण-पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास 
में भुगतान की गई पेंशन और उपदान की धनराशि दिखायी जायेगी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के 
कार्यालय में इस विवरण-पत्र का मिलान रोकड़ बही और जांच रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों से किया 
जायेगा। 

28. प्राप्ति और भुगतान का मासिक विवरण-पत्र ( धारा 42 )--ऊपर नियम-27 में 
निर्दिष्ट विवरण-पत्र के अतिरिक्त बैंक प्रतिमास के छठें दिनांक तक उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को 
मासिक विवरण-पत्र भी भेजेगा। जिसमें पिछले मास में की गयी जमा और भुगतान की धनराशि दिखायी 
जायेगी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण कार्यालय में उसका मिलान रोकड़ बही से किया जायेगा। 

29. रोकड़-बही ( धारा 42 )--रोकड़ बही में लेखे प्रतिदिन बंद और संतुलिंत किये जायेंगे 
और उस पर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक मास के अंत में रोकड़ 
बही में प्रविष्ट की गयी आय और भुगतान का मिलान बैंक द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण-पत्र में दिखाये 
गये तत्समान जमा और भुगतान से किया जायेगा। यदि दोनों के बीच कोई अंतर हो तो मास के अंत में 
स्पष्टीकरण प्रविष्ट किया जायेगा। मास के अंत में रोकड़ बही को बंद करने के पश्चात्‌ उसे उपाध्यक्ष, 
विकास प्राधिकरण के समक्ष उसके पुनर्विलोकन के लिए रखा जायेगा। 

30. पेंशन-निधि का विनियोजन ( धारा 20 )--पेंशन निधि की धनराशि सरकारी प्रतिभूति 
में या किसी अनुसूचित बेंक/डाकघर की दीर्घावधि जमा/सावधिक जमा और अन्य बचत लेखे में, जिसे 
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उचित समझें, विनियोजित की जायेगी, किन्तु चालू खाते में अतिशेष सदैव 
उतना रखा जायेगा जितना कि सेवा के सदस्य को दिये जाने वाले उपदान और मासिक पेंशन की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। विनियोजन की प्रविष्टि एक विनियोजन रजिस्टर में की 
जायेगी जो प्रपत्र “म” में रखा जायेगा। 
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31. लेखा परीक्षा (धारा 22 )--पेंशन निधि की प्रति वर्ष निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, 
उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी और उससे प्राप्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और आपत्तियों, का 
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा निराकरण किया जायेगा। 

32. अतिरिक्त प्रपत्र (धारा 42, 51 )--उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के लेखे को क्रमबद्ध 
रीति से रखने के लिए इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रपत्र विहित कर सकता 


है। 
परिशिष्ट- 1 
प्रपत्र 
प्रपत्र 44 wm 1! 


[नियम-6(5) देखिए] 
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन 


(जब सेवा के सदस्य का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य के नाम-निर्देशित करना चाहें) 

में नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, एतद्द्रार नाम-निर्देशन करता 

& और उसे कोई उपदान, जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उपाध्यक्ष द्वारा मुझे 

स्वीकृत किये जाये, प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने 

का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्त होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर, मेरी मृत्यु के समय 

अदत्त रह जाय। 

नाम निर्देशित 

व्यक्ति का नाम 


उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों 
का, यदि कोई हो, नाम, पता 


आकस्मिकतायें 
जिनेक कारण 


और पता | साथ संबंध नाम-निर्देशन | और संबंध जिसे/जिन्हें नाम- 
अविधिमान्य हो | निर्देशित व्यक्ति की सेवा के | धनराशि 
जायेगा सदस्य के प मृत्यु हो जाने | या अंश 


या नाम- व्यक्ति की 
मृत्यु, सेक के सदस्य की 
मृत्यु होने के पश्चात्‌ किन्तु 
उपदान का भुगतान प्राप्त 
करने के पूर्व हो जाने की 
दशा में नाम-निर्देशित व्यक्ति 
को प्रदत्त अधिकार अंतरित हो 


यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले .......... को किये गये नाम-निर्देशन-का, जो रद्द हो जायेगा, 
अतिक्रमण करता है। 
दिचाक ced 2011 स्थानः ८, EO. 
हस्ताक्षर के साक्षी 
कक een की 
2... e CE पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 
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(नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा) 


Scr ME द्वारा नाम-निर्देशन 
पदनाम RE EE नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
SPENÍGTST नः... दिनाक वया 
l HAS Sese 
*यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय। 
प्रपत्र ‘ 'ख 1) 


[नियम-6 (5) देखिए] 
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन 


(जब सेवा के सदस्य का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य के नाम-निर्देशित 
करना चाहे) 


मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का एकं सदस्य हैं, एतद्द्वारा नाम-निर्देशित करता 

. हूँ, और उन्हें कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 

किय जाय, विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा 

तक कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सेवानिवृत्त होने पर मुझे अनुमन्य हो 
जाने पर मृत्यु के समय अदत्त रह जाय। 


सेवा के | आयु | प्रत्येक को | आकस्मिकताएं 

सदस्य देय उपदान | जिनके कारण 
id at नाम-निर्देशन 
अविधिमान्य 
हो जायेगा 


उस व्यक्ति का यदि कोई 
हो, नाम, पता और संबंध 
जिसे नाम-निर्देशित व्यक्ति 
की सेवा के सदस्य के पूर्व 
मृत्यु हो जाने या नाम 
निर्देशित व्यक्ति की सेवा के 
सदस्य की मृत्यु होने के 
पश्चात्‌ किन्तु उपदान को 
am प्राप्त करने के पूर्व 


धनराशि या 
अंश 


जाने की दशा में नाम- 
निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त 

अधिकार अंतरित हो 
जायेगा। 


यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले .......... को किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द हो जायेगा, 
अतिक्रमण करता है। 
l अवधेय--सेवा के सदस्य को अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर-पार लाइन खींच देना 
चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्‌ किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सके। 


दिनाक ल्क लचा: 2011 i ५ स्थानी 
हस्ताक्षर के साक्षी 

000 nE a aas 

DRE 1: पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 
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BEEN 


भाग-2] उत्तर रिश विक्षिप्य dipondatan Rashi AR वभर्थमर्विलार ४611 859 


*यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत उपदान की संपूर्ण धनराशि आ जाय। 
** हस स्तम्भ में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अंतर्गत मूल-नाम-निर्देशित व्यक्ति को देय 
संपूर्ण धनराशि/अंश आ जाना चाहिए। 
(नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा) 


द्वारा नाम-निर्देशन 


पदनाम ८ 5,7... LES m नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
कार्यालय. ५ क ना fatale cn eee 
NES. eso M HN 
प्रपत्र m’ 


[नियम-6(5) देखिए] 
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन 


(जब सेवा के सदस्य का परिवार न हो और किसी एक व्यक्ति को नाम-निर्देशित करना चाहे) 


मैं, जिसका परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा नाम-निर्देशित करता हूँ, और 
उसे कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाय, 
प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता 
हूँ, जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय। 
नाम-निर्देशित | सेवा के | आयु | आकस्मिकतायें | उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों | प्रत्येक को 
व्यक्ति का नाम | सदस्य के जिनेक कारण | का, यदि कोई हो, नाम, पता | देय उपदान 
और पता | साथ संबंध नाम-निर्देशन | और संबंध जिसे/जिन्हें amr. | की राशि 
अविधिमान्य हो | निर्देशित व्यक्ति की सेवा के | या अंश 
जायेगा सदस्य के मृत्यु हो जाने या 
नाम-निर्देशित व्यक्ति को सेवा 
के सदस्य की मृत्यु होने के 
पश्चात्‌ किन्तु उपदान का 
भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो 
जाने की दशा में नाम- 
निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त 
अधिकार अंतरित हो जायेगा। 


यह AM- ARLEN LG tee ee किये गये नाम- का, जो रद्द 
जायेगा, अतिक्रमण करता di 
fan bem 2011 
हस्ताक्षर के साक्षी स्थान: ना 
Lee ee 
pr ees. पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 
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(नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा) 
Se etd द्वारा नाम-निर्देशन नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
UG LG की ee IERI Db oe eee 
कायालय पदनाम ०. 
*यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय। 
प्रपत्र ‘ ‘gy’ LU 


[नियम-6(5) देखिए] 
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन 


(जब सेवा के सदस्य का परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को 
नाम-निर्देशित करना चाहें) 
मै, जिसका परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा नाम-निर्देशित करता हूँ और 
उन्हें कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया - 
जाय, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा 
तक कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सेवानिवृत्त होने पर मुझे अनुमन्य हो 
जाने पर अदत्त रह जाय। 
आयु | प्रत्येक को | आकस्मिकताएं | उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों | प्रत्येक को 
देय | जिनके कारण | का, यदि कोई हो, नाम, | देय उपदान 
उपदान | नाम-निर्देशन | पता और संबंध जिसे/जिन्हें | राशि या 
की अविधिमान्य | नाम- निर्देशित व्यक्ति की अंश 
धनराशि | हो जायेगा | सेवा के सदस्य के पूर्व 


या अंश ARS जाने या नाम 
निर्देशत व्यक्ति की मुत्यु 
सेवा के सदस्य की मृत्यु 

होने के पश्चात्‌ किन्तु 
उपदान का भुगतान प्राप्त 
करने के पूर्व हो जाने की 

दशा में नाम-निर्देशित 
व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार 

अंतरित हो जायेगा 


यह नाम-निदेशन मेरे द्वारा पहले .......... को किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द येगा, 


दिनाक 2011 स्थान aaa a eres 
हस्ताक्षर के साक्षी 

e xc e MD: 

PSTD पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Founda hon Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-2] उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 861 


*यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि जिससे कि इसके अंतर्गत उपदान की संपूर्ण धनराशि आ 
जाय। 
*+“इस स्तम्भ में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अंतर्गत मूल-नाम-निर्देशित व्यक्ति को देय संपूर्ण 
धनराशि/अंश आ जाना चाहिए। 

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा) 


RES EAM Lu. द्वारा नाम-निर्देशन 


पदनाम ic EIL नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
दिनाक e 
कार्यालय 5 पदनांमु- EY 
प्रपत्र ‘ ‘=z’ ? 


[नियम-6(5) देखिए] 
पारिवारिक पेंशन के लिए नाम-निर्देशन 
मै, नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, पारिवारिक पेंशन जो 10 वर्ष की 


अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ मेरी me जाने की दशा में उपाध्यक्ष द्वार स्वीकृत की जाय, नीचे 
प्रदर्शित क्रम में प्राप्त करने के लिए नाम- करता हूँ। 


यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले.............................. को किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द 
हो जायेगा अतिक्रमण करता है। 

अवधेय--सेवा के सदस्य को अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर-पार लाइन खींच देना 
चाहिए, जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्‌ किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सके। 


दिनांक कक 2011 स्थान e 

हस्ताक्षर के साक्षी 

RT eee 

22 क नयत पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 
(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा) 

ण ae द्वारा नाम-निर्देशन नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

पदनाम TEM E e दिनांक............. Roe 

कार्यालव त व ह 9 ere पदनाम च 
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प्रपत्र ‘toy! |) 
(नियम-7 देखिए) 


LANI 


**********«************«*५५*%*५%*%%%*%% 


. मृत सेवा के सदस्य के उत्तरजीवी संबंधियों का/के नाम और आयु 
नाम 


Rank (0 ० = 
ay 
ES 
+ 
E 
f: 
Fn 
^d 
A] 
iy 
=p 
3b 
eti 
cai 
A 
af 
3 


००००००००+००+०+०००++०००+००७००००० 


(ईसवी सन्‌ के अनुसार) 
जन्म का दिनांक..................... 
(1) EERIE cec indie: ळव EP QNARE 
(2) T ००००००००८००००००००००००००००८० कसर DECEDERE NSCS 
(O) अविवाहित पुतिया ad E 
BONES ESSE 
(पुत्र और पुत्रियों में सौतेले और दत्तक बालक भी सम्मिलित हैं)। 
(5) पिता 
(७) IT ळर See ee ee 
(७) SER पाते. Oc E E E CE QR 
(8) अविवाहित बहिने 
(NC aei RR 
(ag और बहिनों में सौतेले भाई और सौतेली बहिने भी सम्मिलित हैं) 
7. उस विकास प्राधिकरण का नाम जहाँ पेंशन का भुगतान वांछनीय है-- 
8. आवेदक के बारे में विवरण-- 


sh 


t 
| 
j 


उ 


४९१००००००००००५००००००००००००००७००००००००००००००००००००००००००००००००७००००००००००००००००७००९००००००+००७०००० 


+$+००७००००००००००००००००००००००५००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


+०००००००००००००००००५००००००००००००००००००००००००+५००००० 


8०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


(3) चेहरा, हाथ आदि पर अभिज्ञान का वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो 
(4) हस्ताक्षर या बायें हाथ की अंगुली और अंगूठे के चिन्ह ................................. 
कनिष्ठका अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठ 
9. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित निम्नलिखित द्वारा साक्षीकृत 
(ODN सतत (1) तक 


*४००००००००००००००००००० 
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10. आंवेदकं का पूरा Wl. reremen a AE AE जी C E 

टिप्पणी- ; 

(1) पेंशन के आवेदन-पत्र के साथ दो प्रतियों में आवेदक का विवरण और उसके 
हस्ताक्षर/अंगूठा और अंगुलियों के चिन्ह संलग्न होने चाहिए जो उस नगर या ग्राम के 
जिसमें आवेदक निवास करता है, दो उत्तरदायी नागरिकों द्वारा यथाविधि सत्यापित किये 
गये हैं। 

(2) यदि आवेदक आवेदन-पत्र की मद 6 (ख) के अन्तर्गत आता हो तो उसे मृत सेवा के 
सदस्य पेंशनभोगी पर आश्रित होने का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए। 

(3) यदि आवेदक मृत सेवा के सदस्य/पेंशनभोगी का अवयस्क भाई है तो मद 8 (1) के 
ब्योरे के समर्थन में उसे ऐसे आयु प्रमाण-पत्र की जिसमें उसके जन्म का दिनांक 
उल्लिखित हो, मूल प्रति और दो अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना चाहिए। 

मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन के पश्चात्‌ कर दिये जायेंगे | 
प्रपत्र ''छ'' 
[नियम-13(2) देखिए] 
पेंशन या उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिये आवेदन-पत्र 
B 1. आवेदक. Lor ORASE मम क का 
2. पिता का नाम और महिला अधिकारी की स्थिति में पति का नाम 
| ee cie SS ORS PP फोटो पेंशनभोगी 
3. Wd और राष्ट्रीयता, es ee 
4. स्थानीय निवास का पता, ग्राम नगर, जिला और राज्य प्रदर्शित 
करते हुए 
5. (क) वर्तमान या अन्तिम नियुक्ति......................................... 
(ख) वर्तमान या अन्तिम मौलिक निदुक्ति.............................. 
6. (क) सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक.................................... 
(ख) सेवा समाप्ति का दिनांक............................................ 
7- Re प्राधिकरण जिसके अधीन नियोजन के क्रम में सेवा की गयी 


Be | पत्नी 


8. सेवा अवधि व्यवधान और अनर्हकारी अवधि के विवरण सहित 
वर्ष माह दिन 
9. आवेदित पेंशन या उपदान का वर्ग और आवेदन का कारण 
10. औसत परिलब्धियां 
11. प्रस्तावित पेंशन या उपदान 
12. प्रस्तावित मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान. 
13. दिनांक जब से पेंशन प्रारम्भ होना है 
14. भुगतान का स्थान 
15. नाम-निर्देशन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है 
(1) परिवारिक पेंशन और “ 
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111 (2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान 
1 16. ईसवी सन्‌ के अनुसार आवेदक के जन्म का fd. 
17. ऊँचाई र 
18. (क) अभिज्ञान चिन्ह 
(ख) बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान 
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका 
19. दिनांक जब आवेदक के पेंशन/उपदान के लिए आवेदन किया 
20. यदि आवेदक भविष्य निधि का सदस्य हो तो उसकी लेखा संख्या उद्धत कीजिए 


i आवेदक के हस्ताक्षर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर 
| यदि निश्चित रूप से ज्ञात न हो तो इसे सर्वोत्तम सूचना या अनुमान के आधार पर उल्लिखित करना 
चाहिए। 


d ऐसे सेवा के सदस्य से जो अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में हस्ताक्षर कर सकते हों, अपने 
अंगूठे और अंगूलियों के निशान लगाना अपेक्षित न होगा। 


अधिष्ठान नियुक्ति वेतन कार्यकारी भत्ता प्रारम्भ का समाप्ति का 
दिनांक दिनांक 
1 2 3 4 5 6 
अवधि जिसकी अवधि जिसकी अभ्युक्ति किस प्रकार स्थानीय निधि लेखा 
गणना सेवा के गणना सेवा के रूप सत्यापित की गयी निदेशक, उत्तर प्रदेश 
रूप में की गई में नहीं की गयी 3 SG Gladi cila  - ——— — Wem 
7 8 9 10 11 


(क) कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अभ्युक्ति 
आवेदक के चरित्र और विगत आचरण के संबंध में 
किसी निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण 
आवेदक द्वारा पहले प्राप्त किसी उपदान या पेंशन के संबंध में 
कोई अन्य अभ्युक्ति . ` 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह विनिर्दिष्ट राय कि क्या दावा की गई सेवा प्रमाणित है 
ओर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं 

(ख) पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर 
NS क द्वारा की गयी सेवा पूर्णतया सन्तोषप्रद रही है, एतदद्वारा नियमों के 
अधीन यथा अनुमन्य पूर्ण पेंशन/उपदान की जो उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाय, स्वीकृति के आदेश 
प्रदान करते हैं पेंशन की स्वीकृति दिनांक.................................... से प्रारम्भ होगा। 

या 

अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर कि श्री............... द्वारा की गई सेवा पूर्णतया 

सन्तोषप्रद नहीं रही है एतद्द्वार आदेश देते हैं कि विनियमों के अधीन यथा अनुमन्य पूर्ण पेंशन/उपदान 


U A (७० 12 > 
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की, जो उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाये......................... | यहां विनिर्दिष्ट धनराशि या प्रतिशत का 
उल्लेख RI कम कर दिया जायेगा। इस पेंशन की स्वीकृति दिनांक........................ से प्रारम्भ होगी। 

सेवा अवधि... पेंशन उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई 
हो IE C में देय है और पेंशन निधि पर प्रभार्य हे । 

यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि यदि उपाध्यक्ष द्वारा यथा प्राधिकृत पेंशन की धनराशि बाद में 
उस धनराशि से जिसका नियमों के अधीन पेंशनभोगी हकदार हे, अधिक पाई जाय तो उससे ऐसी 
अतिरिक्त धनराशि को वापस करने को कहा जायेगा, इस शर्त को स्वीकार करते हुए सेवानिवृत्त होने 
वाले सेवा के सदस्य से एक घोषणा-पत्र प्राप्त कर लिया गया हैं और वह संलग्न dane प्राप्त 
कर लिया जायेगा और उसे पृथक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। 

उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर 


(ग) लेखा परीक्षा मुखांकन 
1. अर्हकारी सेवा की कुल अवधि जो अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकृत करने के लिये 
स्वीकार की गई हो और ऐसे कारण जिनसे सेवा की किसी अवधि की, यदि कोई हो, 
गणना न की गयी हो, जो सेवा की ऐसी अवधि से, यदि कोई हो भिन्न हो, जिसकी 
गणना न किये जाने के कारणों को उपाध्यक्ष द्वारा द्वितीय पृष्ठ पर अभिलिखित किया 
गया हो। 
टिप्पणी-दिनांक................... से प्रारम्भ होकर और सेवानिवृत्ति के दिनांक तक की सेवा का 
सत्यापन अभी तक नहीं हुआ हे। यह कार्य पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, 
जिसके पश्चात्‌ सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा। 
2. अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन की धनराशि जो स्वीकार की गई..................... रुपया। 
3. निम्नलिखित रूप में घटाने के पश्चात्‌ अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन की धनराशि पेंशन 
स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन में घटाई गयी धनराशि........... रुपया। 
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में महापालिका/पालिका के अंशदान के समतुल्य पेंशन की 
धनराशि 00770 iter रुपया। 
कुल Herd गई धनराशि.............................. रुपया। 
शुद्ध पॅशन की'धनाशि..... cco रुपया। 
4. सेवा की कुल अवधि जो विशेष अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति के लिए साबित 
हुई हे। 
s. विशेष अतिरिक्त पेंशन की धनराशि यदि कोई हो। 
6. दिनांक जब से अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान अनुमन्य है। 
7. लेखा शीर्षक, जिस पर पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान प्रभार्य है। 
उपाध्यक्ष 
(संक्षिप्त विवरण) 
पेंशन या उपदान के लिए आवेदन-पत्र 
आवेदन-पत्र काः 17177 मल कालाय 
आवेदक -का नाम sin cca scan tte ण्य as QU nn E OO 
अन्तिम नियुक्ति... 754. नळ RNR ला क e न NR 


स्वीकृति प्राधिकारी ;:...:......... 1: या e NNR कता RR 
स्वीकृति पेंशन की धनराशि............. 5 नस्य ताची 
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win tan की धन रा tO P eC 
जला सता ल्पिहिक, xs OY UT NIORT EE 
iem: RE 5४ NS III 
स्वीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
और पदनाम 
प्रपत्र 'ज'' 


[नियम-13 (4) देखिए] 
सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा 


चूंकि उपाध्यक्ष::...:.::..:..:..::....... विकास प्राधिकरण ने दिनांक.......................... से मेरी 
पेंशन के रूप में मुझे.................... रुपया प्रति मास की धनराशि और मेरे उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त 
उपदान की धनराशि के रूप में.................... रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की सम्मति दी हैं। 


अतएवं, में एतद्द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, में 
पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान उस धनराशि से, जिसका मैं 
नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं वचन देता हूँ कि 
में ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करुँगा। में ऐसी धनराशि को, जो मुझे उस धनराशि से, 
जिसका में अन्ततः हकदार पाया जाऊं, अधिक भुगतान की गयी हो, वापस करने का वचन भी देता हूँ। 
पेंशनभोगी के हस्ताक्षर 
1. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय 


(cimo 


इस घोषणा-पत्र के उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, को प्रतिष्ठित 
व्यक्ति साक्षी होने चाहिए। र 


प्रपत्र o aa 
[नियम-13 (4) देखिए] 


(IED) a 
(मृत सेवा के सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य 


द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ) 

MSE A विकास प्राधिकरण ने श्री.......... टे | 
(पदनाम) जो दिनांक....................... donec e को सेवानिवृत्त हुए और जिनकी मृत्यु दिनांक ! 
DIU NE को हुई, के उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान पारिवारिक पेंशन की 
धतराशिक्षके* रूपा मेमुले;.:..::.:..::.:::.:.::::..:. रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की सम्मति दी हे, 


अतएवं, में wear अभिस्वीकर करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, में 
पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/पारिवारिक पेंशन, उस 
धनराशि से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी 
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और मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करुँगा। मैं ऐसी धनराशि को, जो 
मुझे उस धनराशि से जिसका मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊं, अधिक भुगतान की गयी हो, वापस करने 
का वचन देता हूँ। 
मृत सेवा के सदस्य के विधिक, 
उत्तराधिकारी या परिवार 
के सदस्य के हस्ताक्षर 


1. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय-- 
(एक) Ta ee eee 
(3)- sive ee ee 
(तीन) 2, x xs 

2. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय-- 


CHA) ones 
इस घोषणा-पत्र के उस नगर, WA या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो प्रतिष्ठित 
व्यक्ति साक्षी होने चाहिए। 


प्रपत्र ‘ ‘=z ?? 
[(नियम 17 में देखिये] 
रोकड़-बही 
आय-पक्ष 
दिनांक उस प्राधिकरण उस सेवा के सदस्य चालान की धनराशि योग de में धनराशि 
का नाम, जो का नाम ओर पद संख्या ओर जमा 
अंशदान करें नाम, जिसके लिए दिनांक करने 
अंशदान जमा किया : का 
जाए दिनांक 
1 2 3 4 5 6 7 8 
व्यय-पक्ष 


दिनांक व्यय बाउचर भुगतान का धनराशि योग उस बैंक का नाम जिससे 


EMEN संख्या... पूर्ण विवरण ERES 8 uu Cos 


1 2 3 4 5 र 6 


Sih a a 32720 प ee 
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| प्रपत्र ''ट'' 
[नियम 19 देखिए] 
चालान की संख्या............................ बैंक का 'नाम......................... 
जिला ERE 
इस चालान की धनराशि.................. बेक EET में जमा कर दी गयी। 
लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा भरा जायेगा . उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा 
जिसके द्वारा प्राधिकरण का जमा की गयी धनराशि लेखा शीर्षक बेंक के 
' जमा किया नाम धनराशि का पूर्ण .रु. पै. जिसमें धनराशि लिए 
EID mw जमा की जायेगी pM 


1 2 3 4 5 6 


कृपया धनराशि प्राप्त करें और उसकी अभिस्वीकृति दें। | 
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर 


पोष कळ जल 
धनराशि (शब्दो*म)..:....:................... 
प्राप्त धनराशि (शब्दों में) ............................ 
रोकड़िया, लेखाकार, | एजेंट 
RR ss बैंक क ल 
(विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भरा जायेगा ) 
प्रमाणित किया जाता है कि इस चालान की धनराशि रोकड़ बही में दिनांक............ को जमा की 


गयी थी और अंशदान की धनराशि बही-खाता में उपरिलिखित प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष दर्ज की गयी है। 


लेखाकार, लेखाधिकारी 
Ee विकास प्राधिकरण ............ विकास प्राधिकरण 
यह विवरण-पत्र अंशदान जमा करने के चालान से संलग्न किया जायेगा। 
शि िविकासाम्राधिकरणdकाणनामः ``... 5. DER 
2. मास 


वह मास | जमा किये 
का नाम जिसके गये 
जिसमें वह | लिए वेतन | अंशदान 
वर्तमान तैनाती | आहरित की 
के पूर्व नियुक्त | किया गया | धनराशि 


प्राधिकरण उस प्राधिकरण 
में वर्तमान 


तैनाती का 
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प्रपत्र 44 ठ! Lu 
[नियम 20 देखिए] 
पेंशन निधि का बहीखाता 
मास का नाम 


वह मास वास्तव उस 
जिसके में जमा । प्राधिकरण 

लिए वेतन | जाने | किये गये | का नाम 
आहरित अंशदान | जिसने 


किया गया | अंशदान की अंशदान 
की धनराशि | जमा किया 
धनराशि 


प्रपत्र ''ड'' 
[नियम 21 देखिए] 
पेंशन भुगतान आदेश 
विकास प्राधिकरण का नाम............................. 


संख्या/पेंशन भुगतान आदेश........................... दिनाक ३-५ IUE 
सेवा में, 

एजेंट, 

बैंक 
महोदय, 

spp नोटिस दिए जाने तक और प्रत्येक मास की समाप्ति पर श्री........................... 
ह रुपये की धनराशि (आयकर को घटाकर) का जो ................ SS के रूप 
में उसके पेंशन की धनराशि है, इस आदेश की पेंशनभोगी की प्रति प्रस्तुत करने पर भुगतान करें और 
दावेदार से सामान्य प्रपत्र के अनुसार उस धनराशि की रसीद लें। भुगतान दिनांक................... से प्रारंभ 
होना चाहिए। 

2. भी een की मृत्यु होने की दशा में, श्रीमती........................... को 
hss ccs ce RINT की मृत्यु के दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से........................... रुपये प्रतिमास 


की पारिवारिक पेंशन का भुगतान (विधवा से मृत्यु प्रमाण-पत्र और आवेदन-पत्र का प्रपत्र पराप्त होने पर) 
उसके पुनर्विवाह या उसकी मृत्यु होने के जो भी पहले हो, दिनांक तक किया जा सकता है। 


भवदीय, 
हस्ताक्षर ५ क eee ; 
पदनाम... E 
प्रतिलिपि नीचे दिये गये पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनभोगी के भाग के साथ श्री 
Ce SE MID ER पेंशनभोगी को अग्रसारित। उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए : | 
अभिकर्ता ७-0 बेक या तार के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। | 
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पेंशनभोगी का नाम 
नाम wa मुखया ऊंचाई जन्मका धर्म और pc स्थान मासिक 
वर्ग और सिर पर दिनांक राष्ट्रिकता mu ग्राम पेंशन की 
प्रारंभिक वैयक्तिक और परगना धनराशि 
दिनांक चिन्ह यदि दिखाया कतः 
कोई हो जायेगा 
1 2 3 4 5 6 7 8 
हस्ता्ध AF 
पदनाम ०० 
प्रथम भुगतान के समय पेंशनभोगी का हस्ताक्षर लिए जाने के लिए स्थान 
नाम पेंशन का मुख या ऊँचाई जन्मका धर्म और निवास स्थान मासिक 
वर्ग और सिर पर दिनांक राष्ट्रिता जिसमें ग्राम पेंशन की 
आरंभ का वैयक्तिक और परगना धनराशि 
दिनांक चिन्ह यदि दिखाया रु. पे. 
कोई हो जायेगा 
1 2 3 4 5 6 7 8 
To conoscono ORT ल क ता 
2), REMED एम्स 
पेंशनभोगी का जन्म दिनांक..................... 
पेंशन की धनराशि............................... EEI (Gest up) oa रुपया 


यह दस्तावेज संवितरण अधिकारी (एजेंट 


ऐसी रीति से रखा जायेगा कि पेंशनभोगी उस तक पहुंच न सके। प्रत्येक पृथक भुगतान नीचे 
अभिलिखित किया जायेगा । 


दा eee 
मास भुगतान भुगतान 
जिसके का की गयी 
` लिए पेंशन दिनांक धनराशि 
देय हो 
1 2 3 


कल्क बेंक) द्वारा प्राधिकार के प्रवृत्त रहने तक 
वर्ष 
संवितरण भुगतान भुगतान संवितरण अभ्युक्ति 
अधिकारी का की गयी अधिकारी का 
का दिनांक धनराशि आद्याक्षर 
आद्याक्षर 
4 5 6 7 8 


००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
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पेंशनभोगी के अभिज्ञान संबंधी टिप्पणी (जो प्रति वर्ष अपेक्षित है) 
टिप्पणी--(1 ) पेंशनभोगी के प्रति किसी मांग के लिए जमाकर्ता के अनुरोध पर भारत के किसी 
न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पेंशन का अभिग्रहण, उसकी कुर्की, उसे परिबद्ध नहीं किया जायेगा। (धारा 
11, ऐक्ट संख्या 23 सन्‌ 1871) 
(2) निम्नलिखित अपवादों के अधीन रहते हुए इस आदेश के अधीन भुगतान केवल पेंशनभोगी 
को व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। l i 

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी हो। 

(ख) ऐसी महिलाएं जो जनता के बीच उपस्थित होने की आदी. न हों और ऐसे पुरुष जो 
बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हों। 

उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों ही दशाओं में भुगतान जीवित होने का प्रमाण-पत्र जो, सरकार 
को उत्तरदायी अधिकारी या अन्य सुप्रसिद्ध और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
किया गया हो, प्रस्तुत करने पर किया जाए। 

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग 
करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त 
किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा या किसी ऐसे पेंशनभोगी अधिकारी द्वारा जिसने 
सेवानिवृत्त के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया हो या किसी मुन्सफ द्वारा या 
पुलिस थाने के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर के पद से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या 
किसी डाकपाल द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी प्रथम वर्ग के अधिकारियों, स्टेट 
वंक आफ इंडिया के किसी स्टाफ अधिकारी या स्टाफ असिस्टेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित जीवित 
होने का प्रमाण-पत्र भेजें। 

(घ) भारत में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे अभिकर्ता के माध्यम से 
अपनी पेंशन आहरित करता हो, जिसने अधिक भुगतान को वापस करने के लिए इस 
शर्त पर बंध-पत्र निष्पादित किया हो कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति कम से कम वर्ष में एक बार 
खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करेगा। 

(ङ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सभी मामलों में संवितरण अधिकारी कम से कम 
वर्ष में एक बार पेंशनभोगी के निरंतर जीवित रहने के ऐसे सबूत की अपेक्षा करेगा जो 
जीवित होने के प्रमाण-पत्र द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूत से अलग हो। खण्ड (घ) में 
निर्दिष्ट मामलों में अंतिम प्राप्त जीवित होने के प्रमाण-पत्र के दिनांक के पश्चात्‌ एक वर्ष 
से अधिक लेखा अवधि की पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा और संवितरण 
अधिकारी को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना के लिए सजग रहना 
चाहिए और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अग्रतर भुगतान तुरंत बंद कर देगा। 
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872 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 
प्रपत्र tt ढ' LU 
[नियम-21 का परन्तुक देखिए] 
घोषणा-पत्र का प्रपत्र 
लकिव्उपाध्यक्षः > > ६5२३१ ॐ... विकास प्राधिकरण ने आवश्यक जांच और सही धनराशि के 
अवधारण को अंतिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (श्री.......................... ) उपदान के रूप में 
Mean रुपये और पेंशन के रूप में...................रुपये प्रतिमास अग्रिम अन्तरिम भुगतान 


करने की सहमति दे दी है, अतएवं में इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि दान और मासिक 
पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में मे पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य उपदान और पेंशन की 
धनराशि के संबंध में आवश्यक SERU होने के पश्चात्‌ पुनरीक्षण के अधीन होगी, और में पुनरीक्षण 
पर इस आधार पर कोई आपत्ति न का वचन देता हूँ कि अन्तरिम उपदान और पेंशन की धनराशि 
जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही हे, उपदान और मासिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है जो 
मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। मैं अंतिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक पेंशन की 
धनराशि से अधिक भुगतान की गयी धनराशि को, यदि कोई हो, तुरंत वापस करने का भी वचन देता 
RI i 
साक्षियों के हस्ताक्षर और पताः 


DR... 
हस्ताक्षर +>... inira 
दिनाक ee RR RS: ° 
प्रपत्र “ता! 
[नियम-21 का परन्तुक देखिए] 
मृत सेवा के सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दिया 

जाने वाला ( घोषणा-प्रपत्र ) 
GIG), ERIEK ee विकास प्राधिकरण ने आवश्यक जांच पूरी होने और सही 
धनराशि के अवधारण को अंतिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (नाम.......................... ) 
पारिवारिक पेंशन के रूप में....................... रुपये प्रतिमास और उपदान के रूप में ............... रुपये 


की धनराशि का, जो मृतक को देय है, अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है। अतएवं में 
इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि उपदान और मासिक पारिवारिक पेंशन की अग्रिम धनराशि 
लेने में, में पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य उपदान और पारिवारिक पेंशन की धनराशि के 
संबंध में आवश्यक जाँच पूरी हाने के पश्चात्‌ पुनरीक्षण के अधीन होगी, और में इस पुनरीक्षण पर इस 
आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम उपदान और पारिवारिक पेंशन की 
धनराशि जो इस समय मुझे दी जा ही है, उपदान ओर पारिवारिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है 
जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। मैं अंतिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक पारिवारिक 
पेंशन की धनराशि से अधिक भुगतान की गयी धनराशि को, यदि कोई हो, तुरंत वापस करने का भी 


वचन देता हूं। 
साक्षियों के हस्ताक्षर और पताः 
QM NRE I o 
3 Re E, 
हस्तासः ०५.०.१ oa 
ICC दात 
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प्रपत्र ‘ ‘a’ , 
[नियम 23 देखिए] 
बिल 


उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पेंशन भुगतान आदेश 


बैंक का नाम.................- 
बाउचर संख्या............... 
Ree. E 
e रुपया प्राप्त किया जो मास.................... 2011 के लिए मुझे देय पेंशन की 
धनराशि: हे... a 
दावे की पूर्ण धनराशि................. रु. 
D MID रु. 
शुद्ध देय धतराशि- 4.5 र्‌. 
स्टाम्प युक्त रसीद यदि धनराशि 20 रुपये से अधिक हो। 
पेंशनभोगी 


बैंक में भुगतान 
Ss AR a irs रुपये का भुगतान (नगदी में) किया जाए और आयकर आदि के संबंध में 


अन्तरण/जमा करके............................ रुपये का भुगतान किया जाए। 
परीक्षित 
लेखाकार एजेंट 
बेंक को प्राप्तिकर्ता का उन्मोचन 


भुगतान प्राप्त किया। 


में घोषणा करता हूँ कि मैंने उस अवधि के दौरान जिसके लिए इस बिल में दावा की गयी पेंशन 
की धनराशि देय है, किसी भी रूप में न तो सरकारी अधिष्ठान में और न किसी स्थानीय निधि से 
भुगतान किये जाने वाले किसी अधिष्ठान में कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया है। 

पेंशनभोगी 

टिप्पणी--ऐसे पेंशनभोगी के मामले में, जो पुनः नियोजित होने का विवरण प्रमाण-पत्र में प्रस्तुत 
करें (फाइनेंशियल हैण्डबुक खण्ड, पांच, भाग-2 का पैरा 526 देखिए), संवितरण अधिकारी को यह 
अभिनिश्चित करना चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए कि ऐसे पुनः नियोजन से संबंधित नियमों का सम्यक्‌ 
रूप से अनुपालन किया गया है या नहीं। 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..................... जीवित है और दिनांक................... को मेरे 
समक्ष उपस्थित हुए। 


Nugent MR ic 
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__(सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का अनुच्छेद 946) — 00000000 
वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकारण में प्रयोग के लिए........... रुपया ग्रहण किया गया। 
पेंशनभोगी के बही-खाता में दर्ज किया गया। 
लेखाकार लेखाधिकारी 
प्रपत्र ti थ! 1 
[नियम 25 देखिए] 
लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर 
Exe nus बेंक में देय पेंशन. 
पेंशन भुगतान पेंशनभोगी जन्म अंतिम पेंशन पेंशन की प्रारंभ का अभ्युक्ति 
आदेश संख्या का नाम दिनांक आहरित कावर्ग मासिक दिनांक 
वेतन धनराशि 
1 2 3 4 5 6 7 8 


. प्रपत्र sp 


| (नियम 26 देखिये) 
MRS, विकास प्राधिकरण 


DI 


सेवा में, 


७०००००००००००००००००००००००००००००००००० 
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महोदय, 

मुझे आपसे यह अनुरोध करना हे कि कृपया “उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा 
पेशन' निधि” atic. को आय-कर घटाकर ० DO DATUR रुपये 
Ce eo रुपये में) की धनराशि का जो उसे स्वीकृत उपदान की धनराशि है 

भुगतान करने का प्रबंध करें। उसके अभिज्ञान के संबंध में विवरण नीचे दिये गये हैं 
जन्म दिनांक | पिता का नाम | अभिज्ञान का | ऊंचाई i निवास स्थान, जिसमें 
| सके चिन्ह [थ ai ग्राम और परगना भी 

दिया जायेगा 


भवदीय, 
(लेखाधिकारी) 
प्रतिलिपि 9f cer को इस अभ्युक्ति के साथ सूचनार्थ अग्रसारित करें कि वह 
अपनी प्रतिलिपि ..... ६.0 eee ee बेक को प्रस्तुत करें ओर भुगतान प्राप्त करें। 
भुगतान प्राप्त किया। लेखाधिकारी 
दिनाक, 25.5० ,२ हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान 
पदनाम: ae 
(विकास प्राधिकरण के कार्यालय के प्रयोग के लिए) | 
. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक............ .......को भुगतान रोकड़-बही में नामें लिख दिया गया 
हे ओर अन्य अभिलेखों में अंकित कर दिया गया gI ट 
लेखाकार (लेखाधिकारी) 
प्रपत्र 'घ' 
[नियम 27 देखिए] 
उपदान और पेंशन के भुगतान का मासिक विवरण-पत्र 
1. मास 


2. बेंक का नाम 


पेंशन | प्राप्तकर्ता | प्राप्तकर्ता | भुगतान | भुगतान 

भुगतान का | की गई 
आदेश प्रकार | धनराशि 
संख्या | 
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प्रपत्र ॥- 


[नियम 30 देखिए] 
( विनिधान रजिस्टर ) 
यथास्थिति, विनिधान अर्थात्‌ | विनिधान का विवरण और 


प्रतिभूति के क्रम का दिनांक | सरकारी प्रतिभूति की स्थिति में 
या जमा आदि का दिनांक उसकी संख्या ओर दिनांक 


धनराशि 


ब्याज की वसूली और | ब्याज की वसूली की | विकास प्राधिकरण के 
लेखे में समायोजन का | धनराशि और लेखे का | लेखा अधिकारी का 
समायोजन आद्याक्षर 


विकास प्राधिकरण के 
लेखा अधिकारी का 
आद्याक्षर 


आज्ञा से, 
रवीन्द्र सिंह, 
प्रमुख सचिव । 


परिशिष्ट-दो 
उत्तर प्रदेश शासन के पेंशनभोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 


माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना 
प्रस्तावना 


प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जिन्हें एतद्पश्चात्‌ पी.एस.बी.) कहा जायेगा, के माध्यम से 
पेंशन संवितरण के मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित पैराओं में दी गयी è— 

1. यह योजना राज्य के सभी पेंशनभोगियों पर लागू होगी जिनमें राज्य के संवर्ग में अखिल 
भारतीय सेवा के अधिकारी सम्मिलित हैं, चाहे वे राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार के 
अधीन किसी पद से सेवानिवृत्त हुये हों और ऐसे अन्य पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी, जिनकी पेंशन 
को “राज्य” की संचित निधि के नामे डाला जाता हो। राज्य के वर्तमान पेंशनंभोगी जो उत्तर प्रदेश के 
कोषागार से पेंशन आहरित करते हैं को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे चाहें तो अपनी पेंशन कोषागार से 
अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की शाखा से आहरित करें। योजना लागू होने की तिथि को अथवा 
उसके पश्चात्‌ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि चाहे वे अपनी पेंशन 
राज्य के किसी कोषागार से आहरित करें, अथवा राज्य के प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की 
शाखा से आहरित करें। 

1.1. अन्य राज्य सरकारों के ऐसे पेंशनभोगी जिनमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी 
भी सम्मिलित हैं और जो उत्तर प्रदेश के किसी कोषागार/उप-कोषागार से पेंशन आहरण कर रहे हैं 

. अथवा पेंशन का आहरण उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, वे भी रस योजना के अंतर्गत आ जाते हैं किन्तु 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना अपने पेंशनभोगियों के लिये उस राज्य 
में भी लागू हो और ERE उस राज्य में पेंशन आहरित करने वाले अथवा आहरित की इच्छा रखने 


वाले उत्तर प्रदेश के | को भी उपलब्ध gii 
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टिप्पणी--यह योजना पेंशन के भुगतानं के संबंध में लागू होती है किन्तु मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति 
आनुतोषिक अथवा अन्य एकाकी भुगतानों जैसे अनुग्रह भुगतान अथवा अनुकम्पा भत्ता पर लागू नहीं 
होती, जिनका भुगतान कोषागार से ही होता रहेगा। 

2. पेंशन भुगतान स्वतः होंगे, इसके लिए किसी प्रकार के बिल प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। मासिक 
पेंशन की धनराशि को पेंशनभोगी द्वारा चुनी गयी भुगतान शाखा में उसके व्यक्तिगत बचत/चालू खाते में 
मार्च के महीने की पेंशन जिसका भुगतान आगामी माह के पहले कार्य दिवस अथवा उसके पश्चात्‌ होगा, 
के अतिरिक्त जिस मास की पेंशन हो उसके अंतिम दिवस को जमा कर दिया जायेगा। इस सुविधा का 
लाभार्थी प्रत्येक पेंशनभोगी, यदि पहले से उसका कोई खाता नहीं है, अपने नाम से बचत/चालू खाता 
खोलेगा। 

पेंशनभोगी के लेखों को, जिसमें उसकी पेंशन जमा होती हे, किसी अन्य व्यक्ति को उसके पक्ष में 
निष्पादित मुख्तारनामा के होने पर भी संचालन की अनुमति न होगी। यदि पेंशनभोगी का कोई खाता 
पहले से ही हो और उसके किसी मुख्तारनामा द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में उसे संचालित करने के 
लिए प्राधिकृत कर रखा हो तो उससे केवल अपने नाम का एक नया खाता खोलने के लिए कहा जाना 
चाहिए अथवा उक्त लेखा में पेंशन जमा होने के पूर्व मुख्तार के पक्ष में लिये गये आज्ञा-पत्र को वापस ले 
लेना चाहिए। 

पेंशन का भुगतान नगद संयुक्त लेखा या स्वयं या उत्तरजीवी लेखा (आइदर आर सरवाइवर 
एकाउण्ट) के माध्यम से नहीं किया जायेगा। 

3. सार्वजनिक क्षेत्र के dat को पेंशन हस्तांतरण के विभिन्न चरणों में एवं पेंशन भुगतान के 
आकलन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निम्नलिखित पैरा में निरूपित किया गया है। 

प्रारंभिक कार्य 


4.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक--अनुलग्नक “क” में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 
उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल पेंशनों के संवितरण हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। प्रत्येक बैंक जिला 
के मुख्यालय में संपर्क शाखा को जिला में उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा संपादित पेंशन भुगतान के 
संवितरण एवं लेखा संबंधी कार्यों को समन्वित करने के लिए तुरंत नामित करेगा। संपर्क शाखा का नाम, 
पता, जिले की अन्य शाखाओं और उनके पतों की सूची सहित संबंधित जिले के कोषाधिकारी को 1 
फरवरी, 1979 तक सूचित कर दिया जायेगा और उसे महालेखाकार को भी यह सूचना भेज दी जायेगी 
जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त कोषागार आता है। किसी पेंशनभोगी को होने वाले गलत भुगतान अथवा 
अधिक भुगतान हो जाने की दशा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उत्तर प्रदेश सरकार को विहित प्रपत्र में 
क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करके क्षतिपूर्ति करेंगे। 

4.2. कोषागार--राज्य के समस्त कोषागार एवं उप-कोषागार अपने अधीन राज्य की पेंशन 
भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरण अर्धभाग के फट जाने, 
विकृत हो जाने अथवा समाप्त हो जाने की दशा में उनके नवीकरण के संबंध में तुरंत कार्यवाही करेंगे। 
यह कार्य 15 फरवरी, 1979 तक समाप्त हो जाना चाहिए। 

उपर्युक्त पैरा 4.1 में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपर्क शाखाओं एवं अन्य शाखाओं 
के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर जिला कोषाधिकारी उसकी पंजीकृत डाक द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र 
के बैंक की संपर्क शाखा के प्रबंधक/अभिकर्ता को उसके नाम से, कोषागार की विशेष मोहर की एक 
प्रति और उसके साथ अपने नमूने के हस्ताक्षर (भारतीय स्टेट बेंक के प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) 15 
फरवरी, 1979 तक भेज देगा। | 

4.3. पेंशनभोगी--वर्तमान पेंशनभोगी, जो कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा से 
अपनी पेंशन आहरित करने के इच्छुक हों, उस कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी. जहां से 1 फरवरी, 
1979 को या उसके पश्चात्‌ पेंशन प्राप्त कर रहे हों, को संलग्नक "uro दिये et प्रपत्र में दो प्रतियों 
के साथ आवेदन करेंगे। ' 
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पेंशनभोगी अपने हित में मास फरवरी, 1979 की पेंशन आहरित कर सकता हं आर तत्पश्चात्‌ 
पेंशन के हस्तान्तरण के संबंध में अनुरोध कर सकता है। sg 

मास के 15वें दिनांक तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर भुगतान की कार्यवाही सार्वजनिक क्षेत्र के बैक 
की चुनी हुई शाखाओं पर उस मास (अगले मास के प्रथम दिनांक को देय) की पेंशन के भुगतान क 
संबंध में की जायेगी। मास के 15वें दिनांक के बाद आवेदन-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन भुगतान 
आदेशों के प्रेषण में विलम्ब के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चुनी हुई शाखाओं में उस मास के 
पेंशन भुगतान में कुछ दिनों का विलम्ब हो सकता है। 

भावी पेंशनभोगी पेंशन के लिए आवेदन-पत्र में अपने विकल्प का उल्लेख करेंगे। 

5--नीचे के पैरा 6 और 7 में उल्लिखित प्रारंभिक कार्य को कोषागारों द्वारा 25 फरवरी तक तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के dat द्वार फरवरी, 1979 के अंतिम दिनांक तक पूरा कर लेना चाहिए ताकि 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा फरवरी, 1979 मास की पेंशन तथा आगे की पेंशन (तथा अनाहरित 
बकाया, यदि कोई हो) का भुगतान प्रारंभ करने में सुविधा हो। 

जिला कोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों का संपर्क शाखा को अन्तरण 


6--उप-कोषागार में प्राप्त आवेदन-पत्रो के मामले में उप कोषाधिकारी विकल्प प्राप्त होने पर 
आवेदन-पत्र की दोनों प्रतियों को पेंशन भुगतान आदेश के संवितरण भाग सहित वित्तीय हस्तपुस्तिका, 
खण्ड-पांच, भाग-दो, के प्रपत्र-51 में अनुरक्षित पेंशन भुगतान आदेश की पंजी के अभ्युक्ति स्तम्भ में 
टिप्पणी अंकित करके जिला कोषाधिकारी को तुरंत अग्रसारित कर देगा। 
6.1--पेंशनभोगी के विकल्प आवेदन-पत्रों (मूलप्रति) को जो जिला कोषाधिकारी को सीधे अथवा 
उप-कोषाधिकारी के माध्यम से जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित हे, प्राप्त होते हैं। अपनी विशेष मुहर 
लगाकर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) के संवितरक भाग सहित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के नामित 
संपर्क शाखा को प्रेषित करेगा और इसकी सूचना महालेखाकार को भेज देगा। उक्त दस्तावेज संपर्क 
शाखा को पत्रवाहक द्वारा या पंजीकृत लिफाफे में डाक द्वारा भेजा जायेगा। इसके साथ पेंशनभोगी को यह 
सलाह दी जायेगी कि वह भविष्य में पेंशन प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंक की शाखा से सम्पर्क करें। पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) के संवितरक अर्द्धभाग की 
एक प्रति कोषागार में रखी जायेगी और भुगतान की प्रविष्टियां अंकित की जायेगी जिस पर कोषाधिकारी 
के लघु हस्ताक्षर ले लिए जायेंगे जैसा कि उप-कोषागारों में पेंशन भुगतान के संबंध में किया जाता है। 
^ 6.2उपर्युक्त दस्तावेजों को सम्पर्क शाखा को अग्रसारित करते समय जिस मास तक पेंशन का 
भुगतान कोषागार/उप-कोषागार द्वारा किया गया हो और जिस नाम से पेंशन का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र 
के बेंक की शाखा द्वारा किया जाना हो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। कोषागार और उप-कोषागार 
में मास के 15वें दिनांक तक आवेदन-पत्रों को जिला कोषागार द्वारा संबंधित सार्वजिक क्षेत्र के बैंक की 
शाखा को विलम्बतम्‌ उसी मास के 25वें दिनांक तक अग्रसारित कर देगा ताकि अगले मास के प्रथम 
दिनांक से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा को पेंशन भुगतान प्रारम्भ करने में सुविधा हो सके। 


6.3--नये पेंशनभोगियो के मामलों में महालेखाकार जिला कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश 
(पी.पी.ओ.) जारी करते हुए पेंशन भुगतान आदेश पर ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा विशेष का 
उल्लेख कर देगा जिसका पेंशनभोगी ने पेंशन आहरण करने हेतु विकल्प दिया हे। ऐसे. मामलों में 
कोषाधिकारी पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संपर्क शाखा को 
अग्रसारित कर देगा। 

6.4--प्रत्येक जिला कोषागार वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-पाँच, भाग-दो के प्रपत्र में अनुरक्षित 
पेंशन भुगतान आदेश पंजिका के अभ्युक्ति स्तम्भ में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा को 
हस्तांतरित किये गये पेंशन भुगतान आदेशों (उप कोषागार से प्राप्त ऐसे स्थानान्तरण हेतु पेंशन भुगतान 
आदेश सहित) के संबंध में उल्लेख करेगा। इसके साथ-साथ पेंशन भुगतान आदेशों का विवरण 
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अनुलग्नक “छ” के प्रपत्र के अनुसार रखी गयी पंजिका में उल्लिखित किया जायेगा जो कोषाधिकारी 
द्वारा सत्यापित होगा। यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की किसी संपर्क शाखा से सम्बद्ध 
अलग-अलग शाखाओं के संबंध में पृथक पन्नों पर उल्लेख किया जायेगा। 
संपर्क शाखा द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा को 
पेंशन भुगतान आदेशों का सम्प्रेषण 


7-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की नामित शाखा में अनुलग्नक “ग” में दिये गये प्रपत्र में एक 
पंजिका रखी जायेगी, जो उन पेंशन भुगतानों की सूचिका होगी, जिनके लिए जिले के सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंकों को भुगतान हेतु प्राधिकृत किया गया हो। 

` 7.1-जिला कोषागार से उपर्युक्त पैरा 6.1 से 6.3 तक में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर 

संपर्क शाखा पैरा 4.2 के अंतर्गत प्राप्त विशेष मोहर एवं संपर्क शाखा के अभिलेख में रखे गये 
कोषाधिकारी के नमूना हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी। 

7.2--कोषाधिकारी से प्राप्त दस्तावेजों, अर्थात पेंशन भुगतान आदेश की संवितरक का भाग (नये 
पेंशनभोगी के मामलों में दोनो भाग) एवं पेंशनभोगी का मूल विकल्प आवेदन-पत्र को पेंशनभोगी द्वारा 
विनिर्दिष्ट विशेष शाखा जिसे एतद्पश्चात्‌ भुगतान शाखा कहा जायेगा, को संपक शाखा द्वारा तुरंत 
अग्रसारित कर दिया जायेगा। 

भुगतान शाखा का कार्य 


8--संपर्क शाखा के ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर तथा पेंशन भुगतान प्रारंभ करने 

के पूर्व भुगतान शाखा निम्नलिखित कार्य करेगी-- 

(एक) अनुलग्नक ख ख' के अनुसार पेंशनभोगी को तुरंत एक पत्र भेजा जाए ताकि वह उक्त 
पत्र में उल्लिखित कागजात के साथ शाखा में उपस्थित हो सके। 

(दो) पेंशनभोगी इस आशय का वचन-पत्र (इसका स्टाम्-पत्र पर होना आवश्यक नहीं है) प्राप्त 
करेगा कि किसी आवश्यक सूचना के विलम्ब से मिलने के कारण अथवा किसी निष्कपट 
त्रुटि होने से उसके लेखे में अधिक धनराशि जमा हो जाने पर बेंक उसको उससे वापस 
ले सकता है। 

(तीन) नये पेंशनभोगी के मामले में पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक वाले भाग में पेंशनभोगी 
के नमूना हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान पर प्राप्त कर 
लिया जाये और पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग को पेंशन भुगतान 
आदेश के साथ प्रस्तुत नमूना हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा से मिलान करके वापस कर दिया 
जाये। 

8.1--शिनाख्त की प्रक्रिया वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-पांच, भाग-दो में दी गयी है। इसमें पेंशन- 

भोंगी के हस्ताक्षर की जांच पेंशन आदेश के संवितरक से मिलान करना तथा उस पर लगे हुए पेंशनन- 
भोगी के चित्र से उसकी समरूपता की जांच करना भी सम्मिलित है। नये पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान 


आदेश को अग्रसारित करने वाले महालेखाकार के यत्र की वह प्रति भी लानी होगी जो उसके नाम से- 


हो। 

8.2--पेंशनभोगी की ऐसी व्यक्तिगत शिनाख्त भुगतान शाखा पर केवल प्रथम बार पेंशन के 
भुगतान के समय की जायेगी। 

8.3--भुगतान शाखा पर पेंशन आहरण हेतु पेंशनभोगी को किसी प्रकार का बिल प्रस्तुत नहीं 
करना होगा। भुगतान शाखा द्वारा पेंशन का भुगतान आयकर संबंधी कटौती करने के उपरान्त पेंशन की 
धनराशि को निम्न पैरा 8.4 की अपेक्षानुसार अपनी शाखा में खोले गये पेंशनभोगी के बचत/चालू खाते 
में जमा किया जायेगा। पेंशन का भुगतान नकद अथवा संयुक्त अथवा किसी उत्तर जीवी या अन्य लेखे 
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के माध्यम से नहीं किया जायेगा। भुगतान करने वाली शाखा मास को देय पेंशन की शुद्ध धनराशि को 
उस मास की अन्तिम तारीख को जिसके लिये पेंशन देय है, पेंशन के लेखे में जमा कर देगी, किन्तु 
मार्च मास की देय पेंशन अप्रैल की पहली तारीख को या उसके बाद जमा की जायेगी। यदि अपवाद 
स्वरूप पेंशन उपर्युक्तानुसार न जमा हो पाये तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया Au कि उसके तुरन्त 
बाद यथा संभव शीघ्र जमा कर दिया जाये और किसी भी दशा में जिस मास में पेंशन देय हो उसके 
अगले मास को सात तारीख तक अवश्य जमा हो जाये। 

टिप्पणी--शब्द “कार्य दिवस' का तात्पर्य वही होगा जो शुद्धि पत्र संख्या 476, दिनांक 26 
अप्रैल, 1976 द्वारा यथा संशोधित वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड पांच, भाग-एक, के पैरा 97 के नीचे 
की टिप्पणी-1 में दिया गया di इस प्रकार जहां मास का अंतिम कार्य दिवस बैंक का अवकाश दिवस 
हो वहां भुगतान करने वाली शाखा देय पेंशन की शुद्ध धनराशि को पेंशनभोगी के लेखे में उस दिवस 
के पूर्ववर्ती दिवस को ही जमा कर सकती है। 

8.4--भुगतान शाखा का यह दायित्व होगा कि समय-समय पर विहित दरों के अनुसार पेंशन 
भुगतान से आयकर की कटौती स्रोत पर ही कर ली जाये। जहां ऐसी कटौतियां की जाय, भुगतान शाखा 
पेंशनभोगी को कर की कटौती का प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल में जारी करेगी जो आयकर नियमावली 
में विहित प्रपत्र में होगा। 

8.5--भुगतान शाखा अनुलग्नक “घ” में विहित पत्र में किये गये पेंशन भुगतानों का विस्तृत 
अभिलेख रखेगी। प्रत्येक भुगतान की पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक भाग में प्रविष्टि की जायेगी जो 
भुगतान शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा। 

8.6--जहां भुगतान और सम्पर्क शाखा एक ही हों उनको छोड़कर अन्य भुगतान शाखा 
अनुलग्नक “घ” में विहित प्रपत्र में वर्तिलेख (स्क्रोल) चार प्रतियों में तैयार ex 

भुगतान शाखा अपनी सम्पर्क शाखा को पेंशन भुगतान के संज्ञापन को प्रत्येक मास के 10वें 
दिनांक तक भेज देगी, भुगतान का प्रमाण-पत्र संज्ञापन पर ही अभिलिखित कर दिया जायेगा। भुगतान 
शाखा अपने अभिलेख के लिये वर्तिलेख (स्क्रोल) की एक (अंतिम) प्रति अपने पास रख लेगा तथा 
वर्तिलेख की .शेष प्रतियों पेंशनभोगी द्वारा निम्नलिखित पैरा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले 
प्रमाण-पत्र के साथ सम्पर्क शाखा को पेंशन भुगतान संज्ञापन के साथ भेज दिया जायेगा। 

सम्पर्क शाखा के कार्य 


9---सम्पर्क शाखा जिले की समस्त भुगतान शाखाओं से भुगतान संज्ञापनों एवं समर्थनकारी 
आवश्यक अभिलेखों सहित वर्तिलेख (स्क्रोल) की तीन प्रतियां प्राप्त हो जाने पर प्रत्येक मास के 15वें 
दिनांक तक वर्तिलेख (स्क्रोल) तथा संक्षिप्त-पत्र (समरीशीट) के साथ-साथ समर्थनकारी अभिलेखों को 
तथा पेंशनभोगी की ओर से सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रति स्वीकार करते हुए मोहर लगी रसीद को 
जिला मुख्यालय पर सरकार से लेन-देन करने वाले भारतीय स्टेट बैंक को प्रेषित कर देगी। भुगतान 
शाखा से प्राप्त वर्तिलेख की तृतीय प्रति TE संज्ञापन सम्पर्क शाखा में रख लिया जायेगा। 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिदान तथा अनुवर्ती कार्य 


10--सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सम्पर्क शाखा से वर्तिलेख इत्यादि प्राप्त हो जाने पर भारतीय 
स्टेट बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तिलेख की जांच करेगा कि यह सब प्रकार से परिपूर्ण है या नहीं 
तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक भुगतान- के संबंध में सुसंगत प्रमाण-पत्र साथ में है या नहीं।. तत्पश्चात्‌ 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा संवितरित पेंशन की शुद्ध धनराशि का प्रतिदान, उत्तर प्रदेश सरकार के 
खाते के नामे डालकर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कर दिया जायेगा। नामें डालने वाले संज्ञापन की एक 
प्रति वर्तिलेखों की दोनों प्रतियो एवं सम्पर्क शाखा से प्राप्त अन्य समर्थनकारी दस्तावेजों की भारतीय स्टेट 
बैंक जिला कोषाधिकारी को प्रेषित कर देगा। 

टिप्पणी--1. पेंशन के राशिकृत मुल्य तथा 5000 रु. से अधिक के प्रत्येक पेंशन बकायों के 
भुगतान के संबंध में भुगतान करने वाली शाखा ऐसे भुगतान तथा निर्धारित प्रणाली के द्वारा प्राप्त 
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पुनर्भुगतान के संबंध में जब भी ऐसे भुगतान हों, वर्तिलेख प्रस्तुत करेगी किन्तु से करने वाली 
बॅक संबंधित वर्तिलेख आदि को महीने में एक बार वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भेजे जाने वाले नियमित 
पेंशन वर्तिलेखों के साथ संबंधित कोषाधिकारी को अग्रसारित करेगी। ^ 

टिप्पणी--2. भारतीय स्टेट बेंक की शाखा, प्रतिदान का दावा करेगी वही होगी जिससे उस 
कोषागार का सम्पर्क हो जिसने पेंशन भुगतान आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हस्तान्तरित किया हो! 

टिप्पणी--३. भुगतान/पुनर्भुगतान करने वालीं बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त 
पुनर्भुगतान का दावा नहीं किया गया है। अतिरिक्त पुनर्भुगतान नहीं किया गया है, किन्तु यदि अतिरिक्त 
EEG किसी कारणवश भुगतान करने वाले बैंक को कर दिया गया है और उसकी धनराशि 1000 
रु. से कम हे तो उसका समायोजन पश्चात्वर्ती मास के पेंशन भुगतान वर्तिलेख के माध्यम से भुगतान 
करने वाली बैंक अतिरिक्त धनराशि के बराबर लघु दावों में रखेगी तथा उसके लिए उपर्युक्त a क्ति 
अंकित करके करेगी, किन्तु जब अतिरिक्त पुनर्भुगतान की धनराशि 1000 रु. अथवा gud अधिक 
तो पुनर्भुगतान करने वाली बैंक, अतिरिक्त धनराशि को सरकारी लेखे में जमा करने तथा उसे बैंक से 
जिसकी अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया गया था से वसूली करने के लिए त्रुटि का वर्तिलेख तैयार करेगी। 

11-_कोषाधिकारी पेंशन भुगतान आदेशों (संवितरक भाग) पर भुगतान की जांच करेगा तथा 
उसके पश्चात्‌ लेन देनों को अपने उन लेखों में समाविष्ट करेगा जिन्हें वर्तिलेखों की प्रथम मूल प्रति एवं 
संगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार की प्रस्तुत करना होता है। वर्तिलेखों की दूसरी प्रति को जिला 
कोषागार में रख लिया जायेगा। 

11.1-महालेखाकार को कोषागार लेखा प्रेषित करते समय सकल पेंशन की संगणना एवं 
आयकर की कटौती करने का दायित्व कोषाधिकारी के ऊपर होगा। 

12--कोषागार लेखों के प्राप्त होने पर महालेखाकार अपने लेन-देन का सामान्य तरीके से 
समायोजन करेगा। | 

पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र 


13--जीवन प्रमाण-पत्र-पेंशनभोगी से अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिवर्ष नवम्बर मास में 
अनुलग्नक “ड” (1) में विहित प्रपत्र में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड पांच, 
भाग दो, के पैरा 518 में उल्लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त इस आशय के लिए जीवन प्रमाण-पत्र 
देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी भी प्राधिकृत होते हैं। 

13.1--गैर-सेवायोजन/पुनर्सेवायोजन प्रमाण-पत्र-पेंशनभोगी जिसमें पारिवारिक पेंशनीभोगी भी 
सम्मिलित है को सरकारी विभाग/कार्यालय/सरकारी कम्पनी अथवा निगम अथवा स्वायत्तशासी निकाय 
अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी समिति अथवा संघ शासित क्षेत्र में अथवा स्थानीय 
निकाय में गैर-सेवायोजन/पुनर्सेवायोजन के संबंध में, अर्धवार्षिक तौर पर प्रत्येक वर्ष मई/नवम्बर में 
अनुलग्नक “ड” (2) 1 में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

13.2--(क) राज्य सेवा के प्रथम श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं राज्य सरकांर से सेवानिवृत्त 
होने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर और मई में अनुलग्नक “ड”'(2) 
(2) और 3 में विहित प्रपत्र में इस आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने सेवानिवृत्ति 
के दो वर्षों के अन्दर कोई वाणिज्यिक सेवायोजन स्वीकार किया/स्वीकार नहीं किया है। 

बिना सरकार की सहमति प्राप्त किये हुए वाणिज्यिक सेवायोजन (सेवानिवृत्ति) के दो वर्षों के 
अन्दर/भारत से बाहर किसी अन्य सरकार के अधीन सेवायोजन, स्वीकार करने की स्थिति में, भुगतान 
शाखा अग्रेतर पेंशन भुगतानों के पूर्व जिला कोषिधिकारियों के माध्यम से सरकारी ओदश प्राप्त करेगी। 

13.2--(ख) प्रत्येक पेंशनभोगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पेंशन आहरित करने का विकल्प 
देता है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की भुगतान शाखा का इस आशय का वचन-पत्र देगा कि यदि वह 
किसी सरकारी प्रतिष्ठान या किसी ऐसे प्रतिष्ठान में जिसका भुगतान स्थानीय निधि से होता है सेवायोजन 
प्राप्त कर लेगा तो उसे सेवायोजन प्राप्त करते ही वह सूचित कर देगा। पेंशनभोगी से ऐसी सूचना प्राप्त 
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होने के तुरन्त बाद भुगतान शाखा आगे के पेंशन भुगतान से पूर्व जिला कोषाधिकारी के माध्यम से 
शासन के आदेश प्राप्त करेगी : i 

13.3--गैर विवाह/पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र--पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा के 
मामले में अनुलग्नक-“ड” (3) में पुनर्विवाह का प्रमाण-पत्र आवश्यक न होगा। विधवा में इस आशय 
का वचन-पत्र कर लिया जायेगा कि वह ऐसी घटना घटित होने पर पेंशन संविवरण कार्यालय को तुरन्त 
सूचित करेंगी। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति (विधुर, अविवाहित पुत्री) को अनुलग्नक- 
"S" (3) में विहित प्रपत्रो में वर्ष में एक बार दिसम्बर मास में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

पेंशन का हस्तान्तरण 


14--पेंशन हस्तान्तरण हेतु आवेदन-पत्र निम्नांकित कोटियों में से किसी में हो सकते $—I 
(एक) एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बँक की एक भुगतान शाखा से उसी स्थान अथवा उसी जिले 
की दूसरी शाखा को, या 
(दो) एक स्थान से किसी भिन्न जिले के दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण। 

14.1--उपर्युक्त कोटि (एक) के प्रार्थना-पत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं विचार कर सकते 
हैं। भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक भाग पर उस मास का उल्लेख कर देगी जब तक 
भुगतान कर दिया गया है और एतद्पश्चात्‌ पेंशन भुगतान के संवितरक भाग को सम्पर्क शाखा को 
वापस कर देगी। इसके प्राप्त होने पर सम्पर्क शाखा अपने पास अनुलग्नक “ग” में रखे गये प्रपत्र की 
[ पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां करेगी और पेंशन भुगतान आदेश (संवितरक भाग) को अन्य भुगतान, 

शाखा को अग्रसारित करेगी और इसकी सूचना जिला कोषागार को भविष्य में भुगतान के लिए देगा। 


14.2--ऐसे मामले जो उपर्युक्त कोटि (दो) में आते हैं भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश की 
पेंशनभोगी वाली प्रति प्राप्त कर अपनी सम्पर्क शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेशों के दोनों भोगों 
का उस मास में उल्लेख करते हुए जब तक पेंशन का भुगतान किया गया हो, जिला कोषाधिकारी को 
वापस कर देगी। इसके प्राप्त होने पर जिला कोषाधिकारी पेंशनभोगी की प्रार्थना के अनुसार सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंक की किसी शाखा अथवा कोषागार/उप-कोषागार में माध्यम से पेंशन का भुगतान कराने हेतु 
आवश्यक कार्यवाही करेगा। 


AE 14.3--हस्तान्तरण के समय अतिरिक्त भुगतान होने के जोखिम से बचाव के लिये सार्वजनिक क्षेत्र 
के EX ^ भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) पर निम्नांकित प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर 
a 


&प्रमाणित किया जाता है कि .......................................... मास तक की पेंशन का भुगतान 
कर दिया गया है और यह कि इस पेंशन भुगतान आदेश में संवितरण अंकित करने के लिये 
cba 722, का क्रम पत्र संलग्न है।” 


14.4उपर्युक्त प्राविधानों के सिवाय एक PUR स्थल से दूसरे भुगतान स्थल हेतु पेंशन mes - 
के स्थानान्तरण की अनुमति सामान्यतः नहीं दी | 


पेंशनभोगियों को राहत 


15--जब कभी शासन द्वारा पेंशन में अतिरिक्त राहत स्वीकृत की जाय तो उक्त भुगतान को 
स्वीकृत करने वाले शासनादेशों की पर्याप्त संख्या में प्रतियों के साथ उससे संबंधित तत्काल गणक को 
उ.प्र. सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों केन्द्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय स्थानीय प्रधान कार्यालयों को 
सीधे भेज दिया जायेगा। इसके पश्चात्‌ उक्त कार्यालय इन आदेशों की प्रतियों को भुगतान करने वाली 
अपनी संबंधित शाखाओं को तुरन्त अर्थात दस दिन के अन्दर क्रियान्वयन हेतू प्रेषित कर देंगे। भुगतान 
करने वाली प्रत्येक शाखा अपने अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों को देय पेंशनों में राहत की 
पुनरीक्षित दरों का निर्धारण तत्परता से करेगी। पेंशनभोगियों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होने वाली इन 
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दरों का आंकलन अनुलग्नक 'ज' के अनुसार किया जायेगा। पेंशन भुगतान आदेश से संवितक वाले 
भाग में उनके साथ प्रभावी दिनांक का भी उल्लेख किया जायेगा जिसका सत्यापन प्रबन्धक अथवा प्रभारी 
अधिकारी करेगा। तत्काल गणक सहित आदेशों की प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को भी प्रेषित कर दी 
जायेगी। - 

15.1--पुनरीक्षित दरों के आंकलन को दर्शाते हुए विवरण-पत्र (अनुलग्नक-ज) चार प्रतियों में 
तैयार किया जायेगा। प्रथम तीन प्रतियों को भुगतान करने वाली शाखा द्वारा संबंधित कोषाधिकारी (अपनी 
सम्पर्क शाखा के माध्यम से ) को सत्यापन एवं वापसी के लिये भेजा जायेगा और चौथी प्रति कार्यालय 
प्रति के रूप में अपने पास रोक ली जायेगी। कोषाधिकारी विवरण-पत्र में यथाप्रक्षेपित सभी तीन प्रतियों में 
विवरण-पत्र के 'अभ्युक्ति' वाले स्तम्भ में अतिरिक्त राहत के शुद्ध पुनरीक्षित दरों का उल्लेख करेगा और 
उन्हें प्रमाणित करेगा। विधिवत्‌ जांची गयी और अपने द्वारा प्रमाणित उक्त विवरण-पत्र की मूल प्रति को 
वह प्राप्ति के तिथि से दो सप्ताह की अवधि में सम्पर्क शाखा के माध्यम से भुगतान करने वाली शाखा 
को वापस लौटा देगा। दूसरी प्रति को वह महालेखाकार को भेज देगा तथा तीसरी प्रति को वह अपने 
अभिलेख के लिए अपने पास रख लेगा। सत्यापित विवरण-पत्र के अभ्युक्ति के स्तम्भ में यदि 
कोषाधिकारी द्वारा शुद्धियों का, यदि कोई हो, उल्लेख किया गया हो तो सम्पर्क शाखा तत्काल उन्हें 
अपने संबंधित अभिलेखों में अंकित कर लेगी और तत्पश्चात्‌ विवरण-पत्र को पेंशन भुगतान आदेश के 
संवितरक वाले भाग एवं अन्य संबंधित अभिलेखों में इसी प्रकार की कार्यवाही हेतु भुगतान करने वाली 
शाखा को प्रेषित कर देगी। तत्पश्चात्‌ भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगी को पुनरीक्षित एवं सत्यापित 
दरों पर पेंशन भुगतान की कार्यवाही करेगा और ऊपर पैरा 15 के अनुसार पूर्व पुनरीक्षित दरों पर किये 
गये अधिक/अल्प भुगतान, यदि कोई हो, तो उनका समायोजन करेगी। 

1 5.2--जब कभी पुराने आदेशों, जो उपलब्ध न हों, के अधीन देय राहत के करने वाली 
शाखा, दरों की गणना करने एवं बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हो अथवा RN मामलों में जहां 
प्राप्त अनुदेश अस्पष्ट हो अथवा उनके अलग-अलग अर्थ निकलते हों तो भुगतान करने वाली शाखा 
अनुलग्नक “ज” के अनुसार ही एक विवरण-पत्र तैयार करेगी किन्तु उसके स्तम्भ-8 और 9 को खाली 
छोड़ देगी तथा इस विवरण-पत्र को अतिरिक्त राहत की पुनरीक्षित दरों के आकलन हेतु कोषाधिकारी 
(संपर्क शाखा के माध्यम से) को तुरन्त भेज देगी। कोषाधिकारी इन दरों का निर्धारण करेगा और समस्त 
तीन प्रतियों के स्तम्भ-8 और 9 में उनको भर देगा और प्रमाणित कर.देगा। दो सप्ताह के अंदर वह मूल 
प्रति को संपर्क शाखा के माध्यम से भुगतान करने वाली शाखा को भेज. देगा तथां दूसरी प्रति को 
महालेखाकार को भेज देगा और तीसरी प्रति को कार्यालय अभिलेखों के रूप में अपने पास रख लेगा। 
संपर्क शाखा अपने संबंधित अभिलेखों के पुनरीक्षित दरों को अंकित करने के पश्चात्‌ पुनरीक्षित दरों वाले 
विवरण-पत्र को भुगतान करने वाली शाखा को प्रेषित कर देगी। पूर्ण किये गये विवरण-पत्र के प्राप्त होने 
पर भुगतान करने वाली शाखा इन पुनरीक्षित दरों पर प्राप्त धनराशि को पेंशन भुगतान आदेश के . 
संवितरक भाग में अंकित करेगा जिनको शाखा प्रवंधक अथवा प्रभारी प्रमाणित करेगा और पेंशनभोगी को 
पुनरीक्षित दरों पर राहत के एवं उनके अनुसार देय बकायों के यदि कोई हो, भुगतान करने की अग्रेतर 
कार्यवाही करेगा। 

15.3--पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग पर उसके अनुरोध करने पर अतिरिक्त 
राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर प्राप्तु धनराशि तथा उनके प्रभावी दिनांक/दिनांकों को 
ps उनके कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित/संप्रेषित करने पर भुगतान करने वाली शाखा द्वारा अंकित किया 
जायेगा। 

15.4--प्रत्येक संपर्क शाखा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि-- 

(क) अतिरिक्त राहत स्वीकृति के आदेशों की प्रतियां भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा वास्तव 
में प्राप्त हो चुकी है तथा; 

(ख) बिना किसी अनुचित विलम्ब के पेंशनभोगियों को भी पुनरीक्षित दर पर राहत का भुगतान 
प्रारंभ कर दिया गया है। 
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वे कोषाधिकारी के ऐसे मामलों को भी, यदि कोई हो, अपने हाथ में ले लेगी, जहां पर पुनरीक्षित 
दरों पर राहत के सत्यापन एवं संप्रेक्षण में एक माह का विलम्ब हो गया हो तथा ऐसे मामलों में जिनमें 
तीन महीने से अधिक का विलम्ब हो गया हो, उन्हें समुचित उपचारी कार्यवाही हेतु महालेखाकार की 
जानकारी में लाया जायेगा जिसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित कर दी 
जायेगी। à 

पेंशन का राशिकरण 

16--सार्वजनिक क्षेत्र के बॅक के माध्यम से भुगतान की जाने वाली पेंशन के राशिकरण स्वीकृत 
हो जाने पर इसके भुगतान एवं पेंशन भुगतान आदेश में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया 
अपनायी जायेगी। 

16.1--राशिकरण की स्वीकृति देते हुए तथा राशिकरण के पश्चात्‌ देय पेंशन पुनरीक्षित दर का 
उल्लेख करते na महालेखाकार की संप्रेषता प्राप्त होने पर कोषाधिकारी अपनी मोहर लगाकर भुगतान की 
व्यवस्था करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संपर्क के माध्यम से भुगतान शाखा को अग्रसारित कर 
देगा। प्राधिकार प्राप्त हो जने पर भुगतान शाखा-- 

(एक) पेंशन के राशिकृत भाग के तुरंत भुगतान हेतु व्यवस्था करेगी तथा संबंधित वर्तिलेख में 

भुगतान की इस मद के समक्ष महालेखाकार के प्राधिकार पत्र का उल्लेख करेगी। 

(दो) राशिकरण भुगतान का दिनांक और वह दिनांक जब से घटी दर पर पेंशन का भुगतान 
होता है (जैसा की राशिकरण की स्वीकृति पत्र में उल्लिखित हो) की प्रविष्टि पेंशन 
भुगतान आदेश के संवितरक भाग पर (साथ में सबसे प्रथम अवसर पर ही पेंशन भुगतान 
आदेश के पेंशनभोगी भाग पर) प्रविष्टि करेगा। 

(तीन) घटी दर पर पेंशन भुगतान की व्यवस्था करेगी और साथ में ही यदि पेंशनभोगी को कोई 
अधिक भुगतान हो गया हो तो उसकी वसूली करेगी, तथा 
(चार) संपर्क शाखा के माध्यम से कोषाधिकारी को उस दिनांक की सूचना देगी जिसकों पेंशन 
की राशिकरण भाग का भुगतान किया गया हो तथा वह दिनांक सूचित करेगी जब से 
घटी दर पर पेंशन का भुगतान प्रारंभ किया गया हो। 
इस सूचना के आधार पर शाखा भी अपने अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां अंकित करेगी। 
पेंशनभोगी की मृत्यु पर पेंशन के बकाये 


17--पेंशनभोगी के मृत्यु के दिन की पेंशन का भी आहरण किया जा सकता है। पेंशनभोगी की 
मृत्यु पर भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी तथा मृतक को देय 
बकायों अथवा यदि कोई अधिक भुगतान हो गया हो तो उसकी गणना करेगी। वह उपर्युक्त 8(दो) के 
प्राविधान की अपेक्षानुसार पेंशनभोगी से अधिक भुगतानों की वसूली करने के संबंध में अविलम्ब 
कार्यवाही करेगी। मृतक पेंशनभोगी द्वारा शासनादेश संख्या : सा-3-1560/दस-20-201-13-83, 
दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 की अपेक्षानुसार यदि कोई नामांकन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो तो मृतक 
पेंशनभोगी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को भुगतान दिया जायेगा। यदि मृतक पेंशनभोगी द्वारा कृत 
कोई वैध नामांकन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो भुगतान नामित व्यक्ति को नामांकन-पत्रों के आधार पर 
कर दिया जायेगा। मृतक पेंशनभोगी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के बकाये का भुगतान करने के लिए 
सार्वजनिक क्षेत्र के बेंक कोषागार के माध्यम से पेंशनभोगी की मृत्यु का दिनांक, मृत पेंशनभोगी की देय 
बकायों की धनराशि तथा भुगतान प्राप्त करने वाले इच्छुक दावेदार/दावेदारों का विवरण तथा प्राधिकारी 
(यदि कोई हो) जिस पर.दावा आधारित हो, भेजकर महालेखाकार से अनुदेश प्राप्त करेगी। 

नामित व्यक्ति को बकायों का भुगतान करने हेतु, उसमें भुगतान करने वाली शाखाओं को पेंशन 
भुगतान आदेश पेंशनभोगी के अर्धभाग तथा धनराशि की यदि कोई आवश्यक हो तो यथाविधिपूर्वक 
स्टाम्प लगी पावती के साथ बकायों की अवधि को भी अंकित करते हुए आवेदन-पत्र भेजने के लिए कहा 
जायेगा। भुगतान करने वाली शाखा इस बात की पुष्टि करने के उपरांत कि मृतक पेंशनभोगी को भुगतान 
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देय है तथा नामांकन-पत्र में नामित व्यक्ति के विवरणों की भी पुष्टि करने के पश्चात्‌ बैंक भुगतान आदेश 
के माध्यम से भुगतान कर देगी और पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अर्धभागों पर उपर्युक्त टिप्पणी अंकित 
कर देगी। नामित व्यक्ति की पावती को संपर्क शाखा के माध्यम से gri (रियमवर्समेंट) का दावा 
करते समय संबंधित भुगतन के वर्तिलेख के साथ नत्थी कर दिया । यदि उसी पेंशन भुगतान 
आदेश के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राधिकृत की गयी हो तो पेंशनभोगी का अर्धभाग नामित व्यक्ति 
को वापस कर दिया जायेगा। अन्यथा उसको संवितरणकर्ता के अर्धभाग से साथ/ पेंशन भुगतान आदेश 
जारी करने वाले, प्राधिकारी को यथापूर्व माध्यम से अभिलेख हेतु एवं अग्रेतर समप्रेषता हेतु संपर्क 
शाखाओं को वापस कर दिया जायेगा। 

पारिवारिक पेंशन 


18--महालेखाकार द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेशों में पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत 
विधवा/पति को पारिवारिक पेंशन के संबंध में पात्रता का उल्लेख किया जाना है। पेंशनभोगी के संबंध में 
मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र (अनुलग्नक “च”) 
प्राप्त होने पर कोषाधिकारी पेंशन भुगतान प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत होता है। महालेखाकार द्वारा इस 
आशय का पृथक पेंशन भुगतान आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। 


18.1--ऐसे पेंशनभोगी जो अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से आहरित करते हैं, 
उनके मामले में पेंशन भुगतान आदेश में उल्लिखित दर से भुगतान शाखा पारिवारिक पेंशन का भुगतान 
प्रमाण-पत्र एवं पेंशन भुगतान आदेश के पेंशन भाग सहित (अनुलग्नक w^) में आवेदन प्रपत्र प्राप्त 
होने पर प्रारंभ कर सकती है। भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक भाग में पेंशनभोगी की 
मृत्यु का दिनांक अंकित करेगी तथा साथ में पेंशनभोगी वाले भाग में एवं अनुलग्नक “घ” प्रारूप की 
पंजिका में प्रविष्टियां करेगी। 


पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्तकर्ता के बचत/चालू में डालकर (न तो संयुक्त न ही उत्तरजीवी 
के लेखे में) किया जायेगा। यदि प्राप्तकर्ता का कोई पहले से लेखा न हो तो उसके लेखा को खोला जा 
सकता है। पारिवारिक पेंशन के भुगतान के पूर्व पैरा-8 में उल्लिखित वचन-पत्र के समान ही भुगतान 
शाखा प्राप्तकर्ता से एक वचन-पत्र प्राप्त करेगी। 


भुगतान शाखा संपर्क शाखा के माध्यम से कोषाधिकारी/ महालेखाकार को भी सूचना भेजते हर 
अभिलेखों में अंकित करने के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु एवं पारिवारिक पेंशन के भुगतान प्रारंभ करने 
दिनांक की सूचना देगी। 


18.2--पैरा 13.2 में यथापूर्व उल्लिखित प्राप्तकर्ता से पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करने का दायित्व भुगतान शाखा पर ही होगा। 


पेंशन की समाप्ति 


19--मृत्यु, इत्यादि के उपरांत शब्द पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन प्रापक को देय पेंशन का 
भुगतान बंद हो जाता है तो भुगतान शाखा पेंशन भुगतान आदेश एंव अपने अभिलेखों में आवश्यक 
प्रविष्टियां करेगी और उसे संपर्क शाखा के माध्यम से कोषाधिकारी तदनुसार अपने लेखों में संशोधन 
करेगा। कोषाधिकारी पेंशन भुगतान आदेश के संवितरण को एवं पेंशनभोगी को महालेखाकार को वापस 


कर देगा। 
प्रकीर्ण 
20--यदि पेंशन भुगतान आदेश के संवितरण भाग में मासिक भुगतानों की प्रविष्टि के लिए सभी 
पन्ने भर जाएँ जो भुगतान शाखा अग्रेतर भुगतानों की प्रविष्टि के लिए उसी प्रकार के स्तम्भोंयुक्त अलग से 
शीट जोड़ सकती है। जब भी क्रम में अलग से कोई पन्ना जोड़ा जाए तो शीट पर उपलब्ध पन्नों की 
संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए भुगतान शाखा को उपयुक्त प्रविष्टि कर दी जायेगी। 
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21--सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन भुगतान शाखाओं तथा संपर्क शाखाओं में भी रखे गये 
लेखों, अभिलेखों एवं पंजिकाओं का महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा अथवा उसके द्वारा इस संबंध में 
नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति संपरीक्षा कर सकेगा। = 

22--इस नयी योजना के लागू होने के साथ कोषागारों पर बिलों के प्रस्तुत किये जाने पर बे 
के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की वर्तमान सीमित सुविधा को वापस लिया जाता है। कोषागार से पेंशन 
आहरण की सामान्य प्रक्रिया यथावत बनी रहेगी। hs 
23--वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-पांच, भाग-दो में आवश्यक संशोधन आगे चलकर किये 


जायेंगे। 
अनुलग्नक ''क'' 
उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन भुगतान हेतु प्रधिकृत सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों की सूची 
ENS का नामक 0 स्स सार्वजनिकर्बेक I लिवा - जनिक बँक 

1. भारतीय स्टेट de 
2 पंजाब नेशनल बैंक ; 
3. इलाहाबाद बैंक लखनऊ सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश 
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के लिए 
5. यूनियन बैंक आफ इंडिया 
6. बैंक आफ बड़ौदा 
Te बैंक आफ इंडिया 
8. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया 
9. इंडियन ओवरसीज बैंक 
E जा 7” यूनाइटेड कामर्शियल बैंक 
11. केनरा बेंक केवल लखनऊ के लिए 
12. सिण्डीकेट बैंक 
13. देना बैंक 


इंडियन बैंक 
बेंक आफ 


अनुलग्नक ''ख'' 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशन आहरण हेतु प्रार्थना-पत्र 


(देखिये पैरा 4.3) 
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए) 
सेवा में, i 
,कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी 
(स्थान) 
महोदय, 


मैं अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से आहरित करने का विकल्प देता हूं ताकि 


आप इस संबंध में व्यवस्था कर सकें। 
1. पेंशनभोगी का ब्यौरा-- 
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(क) नाम 
(ख) पेंशन भुगतान आदेश संख्या 
(ग) वर्तमान पता 

2. प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के वैंक का व्योरा-- 
(क) नाम 
(ख) शाखा का नाम, जहां भुगतान वांछित है। 

3. शाखा में पेंशनभोगी के बचत खाते/चालू खाते की संख्या जिसमें पेंशन को डाला जायेगा । 

स्थान न्न ४ भवदीय, 


sme wt 


(पेंशनभोगी) 
(संयुक्त लेखा या उत्तरजीवी का लेखा नहीँ) 
पेंशनभोगी-का नमूना हस्ताक्षर 


उप-कोषाधिकारी के द्वारा उपयोगार्थ 


[देखिये पैरा-8] 
श्री/श्रीमती/क 10. le EE के संवितरक के साथ कोषाधिकारी को अग्रसारित/ 
पेंशन का भुगतान: ता ली मास तक कर दिया गया है। 
| उप-कोषाधिकारी 
कोषागार में उपयोगार्थ 
प्रबंधक/अभिकर्ता......:.................... (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संपर्क शाखा) को 
अग्रसारित/श्री/श्रीमती/कुमारी....................... के पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग/संवितरक के 
अर्धभाग संख्या............ को इसके साथ प्रेषित किया जा रहा है/किये जा रहे हैं | 
पेंशनभोगी को................... मास तक की पेंशन का भुगतान कर दिया है। ............. मास की | 
पेंशन के भुगतान की व्यवस्था बैंक द्वारा की जानी है। | 
SHELL कोषाधिकारी 
दिनाक cents (मोहर के साथ) 
अनुलग्नक ''ख ख'' 
[पैरा-8 (एक) देखिये] | 
MR CN LOS बैंक | 
जा NN कील (शाखा का नाम) | 
आन स्टेशन | 
संख्या I RUN US दिनाक She eee | 
सेवा में, । 
श्री/श्रीमती. ३८01-11: | 
E 
'विषय--सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान | 
महोदय/महोदया, , 
पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी वाले भाग सहित आपके पेंशन कागजात इस शाखा में त्राप्त | 


हो गये हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस शाखा में किसी भी कार्य दिवस को.......................... बजे 
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Me Lu बजे के मध्य अपनी व्यक्तिगत पहचान के लिए तुरंत उपस्थित हों तथा अपने साथ 
निम्नलिखित कागजात को लायें। 

(एक) महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को संबंधित आपके पेंशन भुगतान आदेश अग्रसारित 

करने वाले. पत्र की आपकी व्यक्तिगत प्रति। 
(दो) प्रारूप पत्र दो (संलग्न) में गैर सेवा, गैर रोजगारी प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के 
वर्ग एक के अधिकारियों के लिए) 

(तीन) मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में विधवा/विधुर के गैर पुनर्विवाह संबंधी प्रमाण-पत्र 

अथवा पुत्री द्वारा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र प्रारूप-डः (3) में (संलग्न)। 

(चार) अधिक भुगतान (यदि कोई हो) हो जाने पर अतिरिक्त धनराशि की वापसी का वचन-पत्र। 

(पांच) 

(छः) 

(सात) 

*2--आपका फोटो पेंशन भुगतान आदेश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है। आपसे यह आपेक्षा की 
जाती है कि आप अपने एवं अपनी पत्नी के पासपोर्ट माप का एक संयुक्त फोटो अपने साथ लेकर 
आयें। 

3--आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने नाम से (संयुक्त अथवा/ या तो उत्तरजीवी 
का लेखा नहीं) बचत/चालू खाता, यदि पहले से आपके पास न हो तो इस शाखा में खोले। इस उद्देश्य 
से नया लेखा खोलने के लिए आवश्यक प्रारूप संलग्न किये जाते हैं। 

*यदि लागू न हो काट दीजिए। भवदीय, 

(शाखा प्रबंधक प्रभारी) 


[भाग-2 


अनुलग्नक ''ग'' 
[देखिये पैरा-7] 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से प्राधिकृत 
पेंशन भुगतानों की अनुक्रमणी पंजी 

पेंशन भुगतान | पेंशन की मासिक 

आदेश संख्या | धनराशि (मूल पेंशन 

एवं राहत को पृथक- 
पृथक दर्शाना है) 


टिप्पणी--प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संपर्क शाखा के नामित 
अधिकारी द्वारा होना चाहिए। (अतिरिक्त प्रविष्टियां भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अधीन हो सकती 


है)। 
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अनुलग्नक ''घ'' 
[देखिये पैरा 8.5] 
पेंशन भुगतान की पंजी 
uoc >> = 2 दम A परत 
क्रम पेंशनभोगी कोषागार पेंशन अवधि जब अधिवर्षता राहत पेंशन के पारिवारि 
संख्या कानाम क्रम भुगतान तक कि पेंशन एवं राशिकरण P पॅशन 
संख्या आदेश का भुगतान सेवानिवृत्ति का मूल्य 
संख्या किया जाना है पेंशन 
1 2 3(क) ३(ख) 4 5(क) 5(ख) 5(ग) 5(घ) 
अन्य अतिरिक्त भुगतान आयकर की अन्य सरकार को प्रतिभाज्य पेंशन की धनराशि 
की वसूली कटौती 
प्रकृति धनराशि विवरण धनराशि शुद्ध धनराशि सरकार का धनराशि अभ्युक्ति 
जिसका भुगतान नाम 
किया गया 
5(ङ) 5(च) 6(क) 6(ख) 7 8 9(क) 9(@) 10 


टिप्पणी--भुगतान शाखा के नामित अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन होना चाहिए। 
(भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रविष्टियां हो सकती है)। 
अनुलग्नक ''ङ'' 
[देखिये पैरा 13] : | 
पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र . 
(1) जीवित होने का प्रमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी........................ (पेंशनभोगी का नाम) जिसके पास 
पेंशन भुगतान आदेश संख्या........................ हैं, को मैंने देखा है और यह कि वह इस दिनांक को 
जीवित हें। 
स्थाना नाम ires cue 
दिनांक se S प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम 
मोहर 


(2) गैर सेवायोजन/पुवर्सेवायोजन के प्रमाण-पत्र का प्रारूप 

1. में, यह घोषणा करता हूं कि मई/नवम्बर, 19....... में समाप्त होने वाले छह माह की अवधि 
में किसी सरकारी विभाग, कार्यालय, कंपनी, निगम, स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्र अथवा राज्य 
सरकार की समिति अथवा संघ शाषित क्षेत्र या स्थानीय निधि में किसी पद पर कार्य नहीं कर रहा हूँ। 


अथवा 
मैं, यह घोषणा करता हूँ कि........................ के कार्यालय जो कि.......................... सरकार 
का एक अंग हे/ द्वारा वित्तपोषित है, मैं मेरी नियुक्ति/पुननिंयुक्ति हो गयी है और मई/नवम्बर 
MU 19..........में समाप्त होने वाली छह माह की अवधि में अथवा कार्य व छह माह की अवधि में 
आनेःवालेः eRe eee मासों के दौरानं निम्नलिखित मासिक दरों पर परिलब्धियां प्राप्त होती थी: 
(क) वेतन TE 
विशव. ००.३० 
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(जिसमें महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि सम्मिलित है)। 

(ख) मानदेय... हनन eene 

और, यह कि मेरे पुनर्नियुक्ति आदेशों में मेरी पेंशन को पुनर्नियुक्ति अवधि में आस्थागित रखने का 
अनुबंध हे/नहीं है। ; 

2. मै, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत वर्ष में किसी वाणिज्यिक सेवायोजन को स्वीकार नहीं 
किया है। 

; अथवा ' 

में, घोषणा करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार से पूर्व संस्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरांत मैंने भारतवर्ष 
में वाणिज्यिक सेवायोजन स्वीकार कर लिया हे तथा इसमें सरकार द्वारा अपेक्षित किन्हीं भी शर्तों, यदि 
कोई हों, का उल्लंघन नहीं किया गया है। 

टिप्पणी---यह घोषणा-पत्र सेवानिवृत्ति के उपरांत दो वर्ष की अवधि के लिए देना होगा। 

3. मैं, यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतवर्ष के बाहर किसी सरकारी/अंतर्राष्रीय संगठन, जिसका 
भारत सदस्य नहीं है, के अधीन किसी प्रकार का सेवायोजन स्वीकार नहीं किया है। 

. अथवा 

मैं, यह घोषण करता हूँ कि मैंने भारतवर्ष के बाहर किसी सरकार/किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 
जिसका भारत सदस्य नहीं है, के अधीन केन्द्रीय सरकार को पूर्व संस्वीकृति के पश्चात्‌ ही सेवायोजन 
स्वीकार कर लिया है और सरकार द्वार उसके साथ आरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। 


BAI 2006 2: 22777: ०70०-०२ 
स्थान 222 are पशनभोगी का नाम behest ENIRO 
Rue sss पेंशन भुगतान आदेश संख्या............................ 


नोट--प्रमाण-पत्र 2 व 3 को केवल अवकाश प्राप्त ए-वर्ग के अधिकारियों को प्रस्तुत करना है। 


[The Uttar Pradesh Development Authorities Non 


Centralised Services Retirement Benefits Rules, 2011 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
. the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 3851/VIII-5—11-10E/11, dated November 11, 2011: 
IN exercise of the powers under Section 55 of the Uttar Pradesh Urban Planning 
-and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with 
modification by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with 
Modifications) Act, 1974 (U.P. Act No. XXX of 1974) the Governor is pleased to 
make the following rules regarding retirement benefits to the members of the Uttar 
Pradesh Development Authorities Non-Centralized Services. 
1. Short Title and application—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh 
Development Authorities Non-Centralized Services Retirement Benefits Rules, 2011. 


(2) They shall come into force with immediate effect. 


1. Notification No. 3851 VIII-5-11—10E/11, Dated Lucknow, November 11, 2011, Published in U.P. Extra., 
Gazette, Part 4, Section (Kha), Dated 11 November, 2011. 
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(3) They shall be applicable to all the members of the Uttar Pradesh Develop- 
ment Authorities Non-Centralized Service, who will retire on or after 
commencement of these rules: 

Provided that the State Government may, by executive orders to this effect, 
cover such persons under these rules who have retired prior to the date of coming 
into force of these rules: 

Provided further that these rules shall not apply to the members of service 
appointed on or after April 1, 2005. - 

(4) The New Defined Contribution Pension System as applicable to the employees 
of the State Government appointed on or after April 1, 2005 shall mutatis mutandis 
apply to such members of service as have been appointed on or after April 1, 2005. 


2. Definitions—{1) In these rules, unless the context otherwise requires : 
(a) "Act" means the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. 
(b) "Average Pay" means monthly average of the pay due to a member of the 


service during the last ten months immediately preceding the date on 
which he/she is to retire: 


Provided that— 


(i) if, during the last ten months of service a member of service has been 
absent from duty on leave without pay, or suspended under such 
circumstances that the period of suspension does not count as service, the 
periods so passed should be disregarded and an equal, period immediately 
preceding the last ten months should be included; and 


(ii) if during the last ten months of service a member of service has been 
absent from duty on leave with pay, or having been suspended, has been 
reinstated without forfeiture of service, his emoluments, for the purpose of 
ascertaining the average, should be taken at what they would have been if 
he had not been absent from duty or suspended. 


Explanation—The word "Pay" in Clause (i) of the proviso includes pay as well 
as all such allowances as are admissible to a member of service on leave. 


(c) "Non-Centralized Services" means services common to the Development 
Authorities created under Sub-Section (2) of Section 5 of the Act. 

(d) "Emoluments" means pay as defined in Fundamental Rule 9(21) of 
Financial Handbook, Volume II, Part II to IV. 

Note—If a member of service immediately before his retirement or death has 
been absent from duty on leave with pay, his emoluments for the purpose of 
calculating service gratuity and/or death-cum-retirement gratuity should be taken at 
what they would have been, if he had not been absent from duty: 

Provided that the amount of gretuity is not increased on account of increase in 


pay not actually drawn and that the benefit of higher officiating or temporary pay is . 


given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating 
or temporary appointment but for his proceeding/on leave. 
(e) "Family" means the following relatives of a member of service, eligible to 
receive family pension— 


(i) Wife / Husband as the case may be. 
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(ii) Unmarried and unemployed sons/daughters (including widowed 
' daughters) below 25 years of age or date of employment, whichever 
. is earlier. 

(iii) Unmarried/widowed/divorced daughters till the date of marriage/ 
remarriage or date of getting employed or date of death, whichever 
is earliest. 

(iv) Parents who were totally dependent on the member of the service 
during his life time, and if the deceased member is not survived by 
widow / widower and/or children. 

(f) "Form" means a Form appended to these rules. 

(g) "Member of Service" means a person absorbed against or appointed to a 
post in the cadre of service under the relevant rules for the time being in 
force. 

(h) "Pensionable post" means a post which fulfills the following three 
conditions, namely— 

(i) the post is in any cadre of the Uttar Pradesh Development 
Authorities Non-Centralized Services, 


(ii) the employment is substantive and permanent, and 
(ii) the service is paid by any Authority. 
(i) "Qualifying service" means the service of a member of service which 
conforms to the following conditions— 
(i) The service must be under an Authority; 
(ii) The employment must be substantive/regular/permanent; 
(iii) The service must be paid by an Authority excluding the following 
periods of— 


(i) temporary or officiating service in a non-pensionable establishment 
under any Authority; 


(ii) service in a work charged establishment; and 
(iii) service in a post paid from contingencies: 


Provided that the service of a member of service does not qualify for pension and 
gratuity, except compensation gratuity, until he has completed twenty years of age: 


Provided further that period of continued temporary or officiating service under 
any Improvement Trust, Authority, Palika Board, Nigam, Central or State Govern- 
ment shall count as qualifying service if it is followed by confirmation on the same 
post or any other post without any interruption of service. 


Note—]f service rendered in a non-pensionable establishment, work charged 
establishment or in a post paid from contingencies falls between two periods of 
temporary service in a pensionable establishment or between a period of temporary 
service and permanent service ina pensionable establishment it will not constitute an 
interruption of service but shall not count towards qualifying service. 

(j) "Retirement" means discharge of a member of service from Non-Centra- 
lized Services on superannuation, or voluntary retirement or compulsory 
retirement in public interest of on abolition of a permanent post of 
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permanent appointment, if appointment of the member of service is not 
made on any other post or it is not possible to revert him to his previous 
substantive post, if any. 


Note—Voluntary retirement from service means retirement after attaining the 
age specified. 


(k) “Retirement Pension" means pension which may be sanctioned to a 
member of service who is permitted to take retirement before attaining the 
age of superannuation and it aiso includes pension which may be 
sanctioned to a member of service who is required to take retirement 
before attairing the age of superannuation. 


(I) "Service" means the Uttar Pradesh Development Authorities Non- 
Centralized Services created under the Act. 


(m) "Superannuation Pension" means pension sanctioned to a member of 
service who is entitled to retirement from service on attaining a particular 
age fixed as superannuation age or on completing the period of extension 
in service. 


3. Option and contribution (Section 29)—(1) The members of service shall 
exercise their option, within ninety days from the date of enforcement of these rules 
and the option once exercised shall be final. 


(2) If a member of service opting these rules, has finally withdrawn the amounts 
of Authority's contribution and bonus deposited in his Provident Fund Account, the 
same shall have to be d2posited by him into the Pension Fund established under Part 
VI of these rules alongwith interest at the rates fixed from' time to time by the 
Reserve Bank of India. 


(3) If any Authority has not deposited bonus and its contribution to the Provident 
Fund of a member of service opting these rules the Authority shall have to deposit 
such amount with interest at the same rate as mentioned in sub-rule (2) to the 
aforesaid Pension Fund. 


(4) The amounts lying in Authority Pension Fund in respect of member of 
service opting these rules as also the amounts due to be credited to that fund upto the 
date of the said option of such member of service shall be deposited by the Authority 
into the Pension Fund established under Part VI of these rules. 


(5) The amounts of Authority's contribution deposited in the Provident Fund 
Account of a member of service shall have to be withdrawn from the Provident Fund 
Account and credited into the aforesaid Pension Fund. 


(6) These rules shall not apply to a member of service who does not opt for the 
same within the prescribed time limit or who does not fulfil the conditions mentioned 
in sub-rule (2) within a reasonable time that may be given by the Vice-Chairman, 
Development Authority. 


(7) The members of the service governed by these rules shall from the date of 
application of these rules to them forfeit the benefit of bonus and contribution 
payable by the authority, towards their Provident Fund. 
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PART-I 
Pension and Gratuity 


4. Calculation of pension and gratuity (Section 24)—{1) The amount of 
superannuation, retirement, invalid and compensation pension and gratuity shall be 
the appropriate amount calculated according to the procedure and formula applicable 
to the employees of the Uttar Pradesh Government: 


Provided that if, despite all due caution, there is a likelihood of delay in issuing 
Pension Payment Order and Gratuity Payment Order, than the Vice-Chairman of the 
concerned authority shall sanction interim pension and interim gratuity which shall 
be adjusted from the final pension and gratuity: 


Provided further that if there is a delay, for reasons beyond the control of a 
retired member of service, of more than three months from the date on which gratuity 
become due, an interest at a rate as specified by the State Government for its 
employees, from time to time shall be payable on the amount of gratuity for period 
beyond three months till the date of actual payment. 


(2) No special additional pension shall be granted. 


(3) The expression "invalid and compensation pension" will have the same 
meanings as is assigned to it in respect of the employees of the State Government. 
PART-II 
Death-cum-Retirement Gratuity 


S. Death-cum-retirement gratuity (Section 55)—(1) A member of service 
may, On retirement, be paid a gratuity the amount of which shall, be completed as per 
the procedures and formula as applicable to the employees of State Government, 
subject to such ceilings as apply to the Government employees. 


(2) Death Gratuity—On the death of a member of service before 
superannuation, the amount of gratuity shall be calculated as given below: 


Period of Service ' Rate of Gratuity 
(a) Less than 1 year Two times of emoluments 
(b) One year or more but less than 5 Six times of emoluments 
years 
(c) Five years or more but less than Twelve times of emoluments 
20 years , 
(d) Twenty years or more One fourth of emoluments times the 


completed half year of qualifying 
service subject to a maximum of 16.5, 
times the last emoluments or rupees ten 
lakh, whichever is least. 


(3) The amount of gratuity admissible in accordance with sub-rule (2) shall in no 
case exceed the amount admissible to Government Servants. 
. 6. Nomination (Section 42)—(1) Every member, of service shall, as soon as he 
opts for these rules or as soon as these rules become applicable to him, make a 
nomination conferring on one or more persons the rights to receive any gratuity that 
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may be sanctioned under sub-rule (2) or sub-rule (3) of Rule 5 and gratuity which 
after becoming admissible to him under sub-rule (1) of Rule 5 is not paid to him 
before death 

Provided that if at the time of making the nomination the member of service has 
a family, the nomination shall not be in favour of any person other than one or more 
of the members of his family. 

Note—The nomination or a change in the nomination can be made by a member 
of service during his service or after his retirement with the approval of the Vice- 
Chairman, Development Authority 

(2) If a member of service nominates more than one person under sub- rule (1), 
he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the 
nominees in such manner as to cover the whole amount of the gratuity. 

(3) A member of service may provide in a nomination 

(a) that in the event of any specified nominee predeceasing the member of 
service the right conferred upon that nominée shall pass on to such other 
person as may be specified in the nomination 

Provided that if at the time of making the nomination the member of 
service has a family consisting of more than one member the person so 
specified shall not be the person other than a member of his family. 

(b) that the nomination of nominee shall become invalid in the event of the 
happening of a contingency specified therein. 


(4) The nomination made by member of service who has no family at the time of 
making the nomination or a provision has been made in a nomination under Clause 
(a) of sub-rule (3) by a member of service whose family consists, on the date of 
making the nomination, of only one member shall become invalid in the event of the 
member of service subsequently acquiring a family or an additional member in the 
family, as the case may be— 

(5) (a) Every nomination shall be in any of the Forms 'A' to 'E' as may be 
appropriate in the circumstances of the case; 

(b) A member of service may at any time cancel a nomination by sending a 
notice in writing to the appropriate authority mentioned in sub-rule (7), provided that 
the member of service shall alongwith such notice, send a fresh nomination made in 
accordance with these rules. 

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no provision 
about the passing of his right to another person has been made in the nomination 
under Clause (a) of sub-rule (3) or on the occurrence of any such event by reason of 
which the nomination becomes invalid in pursuance of Clause (b) of sub-rule (3) or 
sub-rule (4), the member of service shall send to the appropriate authority a notice in 
writing formally cancelling the nomination together with a fresh nomination made in 
accordance with tnese rules. 

(7) Every nomination and every notice of cancellation given by a member of 
service shall be sent to the Vice-Chairman, Development Authority, who shail 
countersign indicating therein the date of receipt, and shall keep it in his custody. 

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a member 
of service shall to the extent it is valid, take effect on the date on which it is received 
by the authority mentioned in sub-rule (7) 
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(9) If a member of service having a family, dies without making a nomination 
conferring on one or more of the members of his family the right to receive the 
amount of death-cum-retirement gratuity it shall be paid in equal shares in the 
following manner: 

(a) Ifthere are more than one surviving member in the family as listed below, 
than the amount of gratuity shall be distributed among them in equal 
parts— 

(a) Wife/husband 
(b) Sons (including step sons and adopted sons) 
(c) Daughters (including step daughters and adopted daughters). 


` (b) If there is no survivor from the list given above, and there are more than 
one relative listed below, then the amount of gratuity shall be distributed 
among them in equal parts— 


(i) widowed daughters 


(i) brothers below 18 years of age and unmarried and widowed sisters 
(including step brothers and sisters) 


(iii) father 
(iv) mother 
(v) married daughters (including step daughters) 
(vi) children of pre-deceased son: 
Provided that if a member of the service does not have a family and dies without 
making nomination, the gratuity shail stand forfeited. 
PART IIL: 
Family Pension 
7. Family Pension (Section 24)—The Family Pension to the family of a 
member of the service shall be regulated by the relevant rules, applicable to 
Government Servants servicing in connection with the affairs of the State of Uttar 
Pradesh. 
The application for family pension shall be made in Form 'F'. 
PART-IV 
Commutation 
8. Commutation (Section 24)—Facility for commuting pension will be 
available in accordance with the Uttar Pradesh Civil Pension (Commutation) Rules 


but the maximum amount of pension which may be commuted wil! be restricted to 
one-third of the pension admissible under Part I of these rules: 


Provided that the pension actually payable after commutation will not, in any 
case, be less than one-half of the perision admissible under Articles 474 and 474-A of 
the Civil Service Regulations. i 


PART-V 
Miscellaneous 


9. Recoveries from gratuity or pension—The Vice-Chairman, Development 
Authority will have the right to effect recoveries of the amounts legally due from the 
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member of service concerned to the Authority from the gratuity or pension 
sanctioned to him. 

10. Gratuity/family pension not to be granted in certain cases—No gratuity 
or family pension will ordinarily be granted if the member of service was punished 
for criminal misconduct or was dismissed or removed from service for misconduct 
insolvency or embezzlement: 

Provided that the appointing authority reserves the right of withholding or 
withdrawing a pension or any part of it, if the pensioner be convicted of serious 
crime. 

11. Pensionary contribution (Sections 20, 24, 51) and—(1) In respect of each 
member of service who is entitled to pension under these rules. Vice-Chairman 
Development Authority shall draw a pensionary contribution equivalent to 12 per 
cent of the member of service salary each month from the fund from where the salary 
of member of service is payable and shall deposit it before the sixth day of each 
month. j 

(2) The contribution of Development Authorities in the fund present available at 
the Development Authorities shall be transferred to "Uttar Pradesh Development 
Authorities Non-Centralized Services Pension Fund" and employee's share shall be 
returned to employee as Provident Fund. On the enforcement of these rules in the 
Development Authorities, the benefit of C.P.F. shall stand abolished. 

12. Account of pensionary contribution (Section 20)—The account of the 
contribution mentioned in Rule 11 shall be kept by the Vice-Chairman, Development 
Authority and investments therefrom will be maintained and made according to the 
direction of the Vice-Chairman, Development Authority. 

13. Advance action in respect of members of service due to retire (Section 
42)—(1) The Heads of Departments in the Authority or where there is no Head of 
Department the Office Superintendent/Head Clerk entrusted with establishment work 
shall prepare a list six monthly on the Ist of January and Ist of July, of all such 
members of service who are due for retirement in the next two years, and shall send 
this list on January 31 and July 31 every year to the Vice-Chairman, Development 
Authority. The Heads of Departments: or Office Superintendent/Head Clerk, as the 
case may be, shall also ensure one and half year before the date of retirement of the 
member of service that no dues would remain unrealised from the member of service 
concerned by the date of his retirement. 

(2) One year before the date of retirement of each member of service, the Head 
of Department or Office Superintendent/Head Clerk, as the case may be, shall 
complete his application in Form 'G' and other records connected with his pension 
gratuity and shall send them to the Chief Accounts Officer in the Authority, who 
shall after examining the amount of pension and gratuity submit it to the Vice- 
Chairman, Development Authority who will make a scrutiny of the pension and 
gratuity papers. These papers will be scrutinized in the same manner as the claims on 
the Authority, Funds are examined under the Act. 

(3) The Vice-Chairman, Development Authority shall be the competent authority 
to sanction pension and/or gratuity. If the service record of the member of service has 
not been satisfactory, Vice-Chairman, Development Authority shall have the right to 
make deductions in the pension and/or gratuity. The Vice-Chairman, Development 
Authority shall ensure and satisfy himself that the service of the retiring member of 
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service had been satisfactory and sanction full pension and/or gratuity payable under 
these rules; and if the service had not been satisfactory, he shall decide whether or 
not any deduction in pension and/or gratuity is to be made and Vice-Chairman, 
Development Authority shall afford an opportunity to the member of service 
concerned to explain. 

(4) Excess payment on account of wrong assessment of pension/family pension/ 
gratuity/death-cum-retirement gratuity is liable to be refunded and to make it 
obligatory a declaration shall be taken before hand from every member of service 
going on retirement in Forms 'H' and T as the case may be. 

(5) Applications for grant of pension in Form 'G' shall be presented by the 
member of service concerned through proper channel and in case of death of the 
member of service the applications for grant of gratuity/family pension shall be 
presented by the claimant on the prescribed form. 

14. Use of forms meant for State Government servant (Sections 41 and 
42)—1f the forms prescribed under these rules are insufficient to dispose of the 
pension cases, then the form prescribed for grant of pension to State Government 
servants can be used. 

15. Decision of State Government in case of dispute or difficulty (Section 
41)—(1) If any dispute or difficulty arises regarding interpretation of any of the 
provisions of these rules, the same shall be referred to the State Government whose 
decision thereon shall be final and conclusive. 


(2) Matters not covered by these rules shall be governed by such orders as the 
State Government may deem proper to issue. 


PART-VI 
Establishment of Pension Fund and Procedure for Payment 


16. Pension fund (Section 20)—There shall be established under the control of 
the Vice-Chairman, Development Authority a common pension fund to be known as 
the "Uttar Pradesh Development Authorities Non-Centralized Services Pension 
Fund", hereinafter referred to as the 'fund'. The amount of pensionary contributions 
payable by the Authority under Rule 11 shall be credited into this fund. 


17. Maintenance of cash book (Section 42)—All moneys to be credited into the 
fund and all the payments to be made therefrom shall be entered in a cash book. The 
cash book shall be maintained by the Vice-Chairman, Development Authority in 
Form "J". 

18. Pension fund to be kept in Bank (Section 20)—Bank account of the Fund 
shall be kept in a Nationalised Bank. 


19. Procedure regarding pensionary contribution (Sections 20 and 42)—The 
amount of pensionary contribution shall be deposited by the Vice Chairman, 
Development Authority in the Bank before the sixth day of each month. Challans 
shall be prepared in Form 'K'. Challans shall accompany a list in which full 
particulars of the name of member of service designation, pay and amount of 
contribution shall be given. These challans shall be prepared in quadruplicate. The 
first and second copies of the challans shall be given back to the depositor by the 
Bank and the third and forth copies of the challan along with the list shall be sent to 
the Vice-Chairman, Development Authority by the tenth of each month by the 
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depositor and the Bank respectively. The Accounts Officer of the Development 
Authority office shall compare these copies of the challans and enter the amounts of 
contribution in cash book. The challan copies shall be kept safe in a guard file for 
audit purposes. 

20. Maintenance of ledger accounts (Section 42)—A ledger account of 
the concerned officer shall also be maintained in Form 'L'. In the ledger there 
shall be entered the amount of salary paid to the member of service and the amount 
of contribution deposited in each month. The postings in the ledger shall be made 
from the copies of the challans and at the close of each month the amount of 
contribution as posted in the ledger shall be compared with the corresponding 
amount entered in the cash book. A review of the ledger shall be made to ascertain 
whether the pensionary contributions in respect of all members of service have been 
deposited or not. If it has not been deposited in any case, it shall be got deposited 
forthwith. 


21. Pension payment order (Section 12)—After the amount of pension/family 
pension/gratuity has been sanctioned under rule 13 of these rules pension payment 
order in Form -'M' appended to these rules shall be issued by the Vice-Chairman, 
Development Authority for the payment of pension/family pension/gratuity 
sanctioned in each case. The copies of this order shall be endorsed to the pensioner, 
the Bank and Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh: 


Provided that the Vice-Chairman, Development Authority may, if he is satisfied 
that there is a possibility of considerable delay in sanctioning pension/family 
pension/gratuity in a particular case, sanction, interim pension/family pension 
gratuity against a declaration in Form 'N' made by the member of service concerned; 
but this amount shall not be more than 75 per cent of the amount of the pension and 
gratuity assessed. Similarly, before sanctioning interim family pension and gratuity a 
declaration in Form 'O' shall be taken from the legal heir of the deceased member of 
service. 


22. Record of First payment of pension (Section 42)—At the time of first 
payment of the pension, the Agent of the Bank shall write down the description and 
address etc. of the pensioner on the pension payment order as per details printed 
thereon and the monthly payment of the pension shall be recorded on the pension 
payment order as per proforma given therein. 


23. Procedure regarding Monthly Payment of Pension (Section 42)—(1) 
Pensioner shall present his bill in duplicate every month to the Bank in Form 'P'. 
After scrutiny of the bill the payment shall be made to the pensioner by the Bank and 
the receipt for payment shall be: obtained on the bill itself. After payment, one copy 
of the bill shall be sent to the Vice-Chairman, Development Authority by the bank. 


(2) Provisions of the scheme of the State Government given in Appendix-II shall 
mutatis mutandis apply to the payment of pension in these rules. 


24. Record of Payments in the Vice-Chairman Development, Authority 
office (Section 42)—On receipt of the copies of the paid bills in Vice-Chairman, 
Development Authority office these payments shall be entered in the cash book by 
the Accounts Officer and these bills shall be kept safe in a guard file for audit 
purposes. 
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25. Audit Check Register (Section 42)—In order to ensure the timely and 
correct payment of the pension to the pensioners an "Audit Check Register" in Form 
'Q' shall be maintained in Vice-Chairman, Development Authority office in this 
register a separate ledger of each pensioner shall be opened. On receipt of the paid 
bills payments shall be entered in the ledger of the pensioner concerned. 


26. Gratuity Payment Order (Section 42)—4A fter the gratuity is sanctioned, 
gratuity payment order (G. P. O.) in Form 'R' shall be issued to the Bank. A copy 
thereof shall also be endorsed to the person concerned. Its payment shall be made to | 
the person concerned by the Bank after necessary scrutiny; and it will be sent back to | 
the Vice-Chairman, Development Authority after payment. | 


27. Statement of Payment of Gratuity and Pension (Section 42)—The 
Bank shall send by the Sth of each month to the Vice-Chairman, Development 
Authority a statement in Form 'S' showing the amounts of pension and gratuity paid 
in the previous month. The statement shall be compared in the office of Vice- 
Chairman, Development Authority with the entries in the Cash Book and Check 
Register. 

| 
| 


28. Monthly statement of Receipts and Payments (Section 42)—In addition to 
the Statement referred to in Rule 27, the Bank shall also send to the Vice-Chairman, 
Development Authority by 6th of each month a monthly statement showing credits 
and the payments made in the previous month. It shall be compared in the Office of 
the Vice-Chairman, Development Authority with the Cash Book. 


29. Cash Book (Section 42)—Cash Book shall be closed and balanced daily and 
shall be signed by an Accounts Officer authorised by the Vice-Chairman, 
Development Authority Office. At the end of each month the amounts of income and 
payments as entered in the cash book shall be compared with the corresponding 
credits and payments as shown in the monthly statements submitted by the Bank. If | 
there is any difference between the two, explanation shall be entered at the close of | 
the month. After closing of the cash book at the end of the month it shall be placed 
before the Vice-Chairman, Development Authority for his review. | 


30. Investment of Pension Fund (Section 20)—The amounts of pension fund | 
shall be invested in Government securities or in long term deposits/ time deposit/and | 
other savings accounts in a Scheduled Bank/Post Office as the Vice-Chairman, 
Development Authority may deem proper but the balance in the current account shall 
always be maintained as much as it is sufficient to meet the requirements of monthly 
pension to be paid to the members of service. Investments have entered in an 
Investment Register will be maintained in Form 'T'. 


31. Audit (Section 22)—Pension Fund shall be audited annually by the 
Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh and the audit reports and objections 
received from him shall be complied with by the Vice-Chairman, Development 
Authority. 


32. Additional Form (Sections 42 and 51)—The Vice-Chairman, Development 
Authority may prescribe any other form in addition to those appended to these rules 
for maintaining the accounts of the Pension Fund in a systematic way. 
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APPENDIX - I-FORMS 
FORM 'A' 
[See Rule 6 (5)] 
Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity 
(When the member of Service has a family and wishes to nominate one member 
thereof) 


I HEREBY nominate the person mentioned below, who is a member of my 
family and confer on him the right to receive a gratuity that may be sanctioned by the 
Vice-Chairman, Development Authority in the event of my death while in service 
and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to 
me on retirement, might remain unpaid, at my death: 


Name Relationship Age Contingencies Name, address and Amount 


and with the on the relationship of the or share 
address member for happening of person or persons, if of 
of service which the any, to whom the right gratuity 
nominee nomination conferred on the payable 
shall become nominee shall passin to each* 
invalid the event of nominee 


predeceasing the 
member of service or 
the nominee dying after 
the death of the member 
of service but before 
receiving the payment 


eens A c. ce Tm of the gratuity the gratui 
1 2 3 4 5 6 


*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on 
which stand cancelled. 


#०००+१७७७७०००#७७७#७७+% 


Datedithis--— day OFF क 20: 5 EE yz AU UE 
Witness to Signature: 

क ०0770 SNE 99 

क क Signature of Pensioner 


(To be filled in by the Appointing Authority) 
Nomination by 


HILL 


Designation: i: न deett cene 
Office. c O LM 
Signature of. Appointing Authority. 
1921 (2 mE 
———————— De Signatory sn oe Re 


*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity. 
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FORM 'B' 
[See Rule 6 (5)] 
Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity 

(When the member of Service has a family and wishes to nominate one member 
thereof) 

I HEREBY nominate the person mentioned below, who is a member of my 
family and confer on him the right to receive a gratuity that may be sanctioned by the 
Vice-Chairman, Development Authority in the event of my death while in service 
and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to 
me on retirement, might remain unpaid at my death: 


Name Relationship Age Amount Contingencies Name, Amount 
and with the as share on the address and or share 
address member for of happening of relationship of 
of service gratuity which the ofthe person  gratuity 
nominee payable nomination orpersons, payable 
to shall become if any, to to 
each* invalid whom the each* 
right 


conferred on 
the nominee 
shall pass in 
the event of 
nominee 
predeceasing 
the member 
of service or 
the nominee 
dying after 
the death of 
the member 
of service 
but before 
receiving the 
payment of 


———"siReÁ——MÀ the gratuity, _______ 
1 2 3 4 5 6 7 


*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on 
which stand cancelled. 


N.B.—The member of service should draw line across the blank Space below the 
-last entry to prevent the insertion of any name after he has signed. 


Witness to Signature: 


GY ey RA ETTORE Signature of Pensioner 
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Dated this. का day:ofi ees QO osos eR है 02177 ATO 
*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity. 
**The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole 
amount/share payable to the original nominees. 
(To be filled in by the Appointing Authority) 
Nomination! DY, eerte erence eres 


“Designation. 77077 coe क क EE 
Office: केक AOT 
Signature of Appointing Authority. 
Date 1c ALIE D 
Designation: 12 2 0 EE 
FORM 'C' 
[See Rule 6 (5)] 


Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity 

(When the member of Service has a family and wishes to nominate one member 
thereof) 

I HEREBY nominate the person mentioned below, who is a member of my 
family and confer on him the right to receive a gratuity that may be sanctioned by tne 
Vice-Chairman, Development Authority in the event of my death while in service 
and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to 
me on retirement, might remain unpaid at my death: 


Name Relationship Age Contingencies | Name, address and Amount 
and with the on the relationship of the or share 

address member for . happening of person or persons, if of 
of service which the any, to whom the right gratuity 
nominee nomination conferred on the payable 
shall become nominee shall passin to each* 

invalid the event of nominee 
predeceasing the 


member of service or 
the nominee dying after 
the death of the member 

of service but before 

receiving the payment 


Loa t क्‍या ee ee NEGO -- 8 
] 2 3 4 5 6 


*This nomination supersedes the nomination made by me earlier 01........... which 
stand cancelled. 


_N.B.—The member of service should draw line across the blank space below the 
last entry to prevent the insertion of any name after he has signed. 
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Witness to Signature: 
1५555: rE 
A ne ee Signature of Pensioner 
IDatedithiss eet dayiofse Sese DON ab c eR 


Nomination by ........................eeess 


CSI ON ATION cece enc eoe coiere cesses sazse 
OEE EL मात 
Signature of Appointing Authority. 
IDELOS oe 
JUOSIGDOllQn) nse eee ee eva asa 266 
"This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity. 
FORM 'D' 
[See Rule 6 (5)] 


Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity 


(When the member of Service has a family and wishes to nominate more than 
one person) 


I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on 
them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be 
sanctioned by Vice-Chairman, Development Authority in the event of my death 
while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below 
any gratuity which having become admissible to me on retirement might remain 
unpaid at my death: 


Name 


Name, address and Amount or 


Relationship | Age | Contingencies 


and with the on the relationship of the share of 
address officer happening of | person or persons, if gratuity 
of member for which the any, to whom the payable to 
nominee service nomination right conferred on each* 
shall become the nominee shall 


invalid pass in the event of 
nominee 
predeceasing the 
member of service or 
the nominee dying 
after the death of the 
member of service 
but before receiving 
the payment of the 
gratuity 
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"This nomination supersedes the nomination made by me earlier On...........--------* 
which stand cancelled. 


N.B.—The member of service should draw line across the blank space below the 
last entry to prevent the insertion of any name after he has signed. 


Witness to Signature: 


Dated: hissen em fa EVAO 5 em QOS 0 कळ 
Witnesses to signature: 

JR AS हाय 

टक NT Signature of Pensioner 


"This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity. 


“The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole 
amount/share payable to the original nominees. 


(To be filled in by the Appointing Authority) 
Nomination by ............ fosa 


Designation’. ~. Sinn. तात 
OfTICeS ns: 0०० Sonu 
Signature of Appointing Authority. 
IDII ALEE A TOO O EALO 
Desna On त 
FORM 'E' 
[See Rule 6 (5)] 


Nomination for Family Pension 


I, hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my 
family, to received in the order shown below the family pension which may be 
granted by the Vice-Chairman, Development Authority in the event of my death after 
completion of ten years qualifying service. 


Name and address Relationship with Age Whether married 
of nominee the officer member or unmarried 
for service 
l 2 3 4 
MIT ~ H Li = = * . 
his nomination supersedes the nomination made by me earlier on ................... - 


which stand cancelled. 


N.B.—The member of service should draw line across the blank space below the 
last entry to prevent the insertion of any name after he has signed. 


Dated this? क 68४४०७७५३० 20 


ततक : at 
Witnesses to signature: 
eR 
DN CORTE Signature of Pension. 
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(To be filled in by the Appointing Authority) 


Nomination by ................................... 


10291 RNa OM 1 mse, oS er 
01102: 70.0 ००५००००००००००००००००००१०२०००००० 
Signature of Appointing Authority. 
DET Essere EE Ce ee CRETE 
IDOSIQUGlIO 55 serseri AE 
FORM 'F' 
[See Rule 7] 
Application for Family Pension ०/॥/व/९............................. Of कल enn Office 
APPLICATION FORM 
h NETO नि य 0s NNN 
2. Relationship with deceased member of service/pensioner ........................... 
- 3. Date of retirement, if deceased member of service was entitled to pension. - 
4. Date of death of member of service/pensioner. 
5. The order in which the applicant's name appears in nomination Form 


I- 


8. 


'E! 


f ०००००००७०००७०७०००७०००००७००००००००००७००००००००७००००१०००००००००००७०००००००००१०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७ 


(1) Widows/Husband 3 Name, date of birth 
(according to Christian era) 
(2) Son(s) 
(3) Unmarried brother 
(4) Widowed daughters 
(sons and daughters include step and adopted children also) 
(5) Father 
(6) Mother 
(7) Unmarried brother 
(8) Unmarried sisters 
(9) Widowed sisters 
(brothers and sisters include step brothers and step sisters) 

Name of the Bank where the payment of pension is desired 
(axBankdaccounul'Nor o c क 717 date. 
O BEEN ooroo EE eerte tete eee eti aes 

Description about the applicant: 

(1) Date of birth (according to Christian era) 


*५*५**५*५*****५***********%*% 


१०५०००००००००७००००००००००००००००००००००००००००००० 
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(4) Signature of finger and thumb-impressions of left hand Little finger, 
Ring finger, Middle finger, Index finger, Thumb. 


9. Attested by the following witnesses by the following: 


Lie भम क E >> I. SNS NN NS 
2. तस Dive) SENN NN 
10.5 Fulladdressiofitherapplicant NS 9 SE SN MR SR SR 


Note—(1) Description of applicant and his signature/thumb and finger 
impressions duly verified by two responsible citizens of the town or village in which 
the applicant resides, should be attached in duplicate with pension application. 


(2) If the applicant comes under Item 6(b) of the application then he submit the 
proof of being dependent on the deceased officer/pensioner. 


(3) If the applicant is minor brother of deceased member of service /pensioner 
then in support of details of Item 8(i) he should attached in marginal and two attested 
copies of age certificates in which his date of birth is mentioned. 


Origirial certificates will be returned after verification. 


Application for Pension or Gratuity and Death-cum-Retirement 


FORM 'G' 
[See Rule 13 (2)] 


Gratuity 
Name of applicant. Photo 


Father's Name (and also husband's name in the case of (Pensioner) 
women officer). 1 


Religion and nationality. 


Permanent residential address showing village, town, 
district and State. 


(a) Present or last appointment. 


Photo (Wife) 
(b) Present or last substantive appointment. ; 9 
(a) Date of beginning of service. 
(b) Date of ending of service. 
Development Authorities under which service has been rendered in order 
of employment. 


Length of service with details of interruptions and non-qualifying periods 
Aden ee e Y.M.D. 


Class of pension or gratuity applied for and cause of application. 

Average emoluments. 

Proposed pension or gratuity. 

Proposed death-cum-retirement gratuity. 

Date from which pension is to commence. 

Place of payment. (a) Bank account No................... (0)98148121 Se 
Whether nomination made for— 


(i) family pension and 
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(ii) death-cum-retirement gratuity. 
“16. Date of applicant's birth by Christian era. 
"17. Height. 
ना (a) Identification 
(b) Thumb and finger impression of left hand 
Thumb, Index finger, Middle finger, Ring finger, Little finger. 
19. Date on which the applicant applied for pension/gratuity. 
20. Ifthe applicant is a member or the Provident Fund 
please quote his account number. " 
Signature of applicant. Signature of Vice- 
Chairman, Development Authority 
"If not known exactly, it must be stated on the best information estimate. 


oe . . . . E . . . 
Members of service who can sign their names in English, Hindi or the other 
regional language are not required to their thumb and finger impressions. 


History of Service showing Interruptions and Date of Birth 
Establishment Appointment Pay Acting Date of 
allowance beginning. _ 
5 


3 4 


. Period Period not How Remarks by the 
reckoned as reckoned as verified Direct Local Fund 


service service Accounts, U. P. 


(a) Remarks by Head of Office/Department 
As to character and last conduct of the applicant. 
Explanation of any suspension or degradation. 
Regarding any gratuity or pension already received by the applicant. 
Any other remarks. 


Specific opinion of the Head of Office/Department whether the service 
claimed is established and should be admitted or not. 


(b) Orders of tne pension sanctioning authority. 


५20 07० 9०) (2) 11 


. The undersigned having satisfied himself that the service rendered by 

ROTI has been thoroughly satisfactory hereby orders the grant of full 

pension/gratuity which may be accepted by the Director of Local Bodies, as 

admissible under the rules. The grant of the pension shall commence from................. 
Or 


The undersigned having satisfied himself that the service rendered by 
STINE has been thoroughly satisfactory hereby orders the grant of full 
pension/gratuity which may be accepted by the Vice-Chairman, Development 
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Authority, as admissible under the rules. The grant of the pension shall commence 
HT INR क क C ETECEGHE COE OOGO COE CODEGEL EE oCE Pe anouooean ecco eo «eroe 

Period :61  5658168,::::%:5 22737: The pension, gratuity and death-cum- 
retirement gratuity, if any, are payable at......................... s ,..and are chargeable to 
the pension fund. 

This order is subject to the condition that should the amount of pension as 
authorized by Director of Local Bodies, be afterwards found to 'be in excess of the 
amount to which the pensioner is entitled under the rules, he will be called upon to 
refund such excess. A declaration from the retiring member of service accepting this 
condition has been obtained and is enclosed. A declaration will be obtained and 
submitted separately. 

Vice-Chairman, Development Authority 
(c) Audit Enhancement 

1. Total period of qualifying service which has been accepted for the grant of 
superannuation/retiring pension with reasons for disallowances, if any, other than 
disallowance, if any, of the reasons for which are recorded by the Vice-Chairman, 
Development Authority on the second page service. 

Note—Service for the period commencing from........................ and up to the date 
of retirement has not yet been verified. This should be done by the pension 
sanctioning authority where after the final pension payment order will be issued. 


2. Amount of superannuation/retiring pension that has been admitted. Rs. 

3. Amount of superannuation/retiring pension after reduction as follows. Rs. 
Amount of reduction in pension made by the pension sanctioning 
authority. Rs. 
Amount of pension equivalent of authority contribution to the death- 
cum-retirement gratuity. ' Rs. 
Total reduction Rs. 
Amount of net pension. Rs. 


4. Total period of qualifying service which has been proved for the grant of 
special additional pension. 


5. The amount of special additional pension, if any. 


6. The date from which the superannuation/retiring pension/death-cum- 
retirement gratuity is admissible. 


7. Head of account to which the pension/gratuity and death-cum-retirement 
gratuity are chargeable. 


Vice-Chairman, Development Authority 
(DOCKET) 
APPLICATION FOR PENSION OR GRATUITY 
Date of application 
Name of applicant 


*****************९***********************५**५५%५५**५५******५५**५*५५*५५*५*५५५*५५५*५५५*५५५*५५५५५५५५*%*५०%५*%%* 
**************************************५***५******५*५*५५५५**५५****५५५**५*५५५**५*५५*५*५५*५५५५५५५*५५५***५५*५%%** 
***********************************५**५*५******५* ५५५५५५५ ५५५५५५५५५५ ५५५५५५५ ५५५५५५५५५५ ५५**५%%*%%%*%*%%%%%*%% 


***********************५५*****५५***५**५%५५५५५५*५५५५*५५५****५*%**%५*%%%५५*%***५%*%*%%%%%%%* 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
910 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-2 


Sanctioning 8॥॥1010/......................... मण रर 
Amount of pension sanctioned. 
Date of gratuity 5910110100....................... “हण ण 


Date of commencement............ TNT TE Nr 
DACO EAO SSN tN कर नमन 2 SO ORDER TER । 
Signature and Designation | 

of Sanctioning 

Authority. 


FORM 'H' 
[See Rule 13(4)] 
(To be signed by the Retiring Officer) 

Whereas the Vice, Chairman, Development Authority has consented to grant me 
thessumBol RSS ee eere per month as the amount of my pension with effect 
ITO mee andithe sum of RS:.---....«-«72 as the amount of my gratuity/death- 
cum-retirement gratuity. 1 hereby acknowledge that in accepting the said amount(s), I 

.fully understand that the pension/gratuity and death-cum-retirement gratuity is 
subject to revision on the same being found to be in excessed of that to which I am 
entitled under the rules, and I promise to bare no objection to such revision. I further 
promise to refund any amount'paid to me in excess of that to which I may be 
eventually found entitled. 

Signature of Pensioner 


1. Signature, address and occupation of witness: 


(ON) :०5:00000000000000अअ... 27272, NCCI 
(1) MDNR Ss, Sb ee 
(GN) MRR ——V——ÀÀ 


The declaration should be witnessed by two persons of respectability in the 
town, village of paragana in which the applicant resides. 


FORM T 
[See Rule 13(4)] 


(To be signed by the legal heir or member of the family 
of the deceased member of service) 


Whereas the Vice-Chairman, Development Authority has consented to grant me 

the sum of Rs.................... per month as the amount of my pension with effect from 
Ce and the sum of Rs as the amount of m 

gratuity/death-cum-retirement gratuity. I hereby acknowledge that in accepting the 

said amount(s), I fully understand that the pension/gratuity and death-cum-retirement 

gratuity is subject to revision on the same being found to be in excessed of that to 

which I am entitled under the rules, and I promise to bare no objection to such 
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revision. 1 further promise to refund any amount paid to me in excess of that to which 


1 may be eventually found entitled. 
Signature of the legal heir or 


member of the famous of deceased member of service. 
1. Signature, address and occupation of witness : 


(iil) eee जा Sl o C 


(iii) sccsscsenssvassentoancoscsnscaducctseussscevateouerastasemtendt TENN 
The declaration should be witnessed by two persons of respectability in the 
town, Village of paragana in which the applicant resides. 


FORM 'J' 
[See Rule 17] 
CASH BOOK 
Income Side 
Date Name of Name of No. Amount Total Dateof Amount 
Authority designation and deposit 
which of members date of in 
roakee of services chalan Bank 
contribution for whom 
contribution 
ss’ íuucesgisdeposited ^5» S TESTEN 
1 2 3 4 31400. 6 7 8 


eubiseines We- o Often Expenditures IE MINN मम enditure side 


Date No. of Full Amount Total Name of Bank 
expenditure particulars from which 
_ —. .— vouchers १000१00000 799 ) fF epaymenthisimader of payment ; ayment is made 
1 2 3 4 5 6 
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FORM 'K' 
[See Rule.19] 
Number of Chalan Bank....................... 1915116/1 कच्या Amount of this 
@hafanthasbeen deposited in the Bank...................--.--.e-ccessccsecccosssceesessersccecscneconsnceoes 
To be filled in by Accounts Officer/Accountant. To be filled in by Vice- 


Chairman, Development 


ne OY Authority शीश 


By Whom Name of Full Amount Head of Instruction for 
deposited Authority particulars of Rs. P. Account in Bank 
the amount which 
deposited amount is to be 
MEME deposited  . | | ^  . - 
| 2 3 4 5 6 


Please receive the amount and give its acknowledgment 
Signature of Vice-Chairman, Development Authority 


MOTOS, E Ren 
PTOI URS 5, 07020. 27, ४7027 :5, “००77८ 
Received Amount (in words) ............................. 
Cashier, Accountant, Agent, 
Bank, : a Bank, Bank, 


(To be filled in the Office of the Development Authority). 
Certified that amount of this chalan was credited in Cash-Book, dated ....................... 
amounts of contribution posted in the ledger against each person mentioned above. 
Accountant, Accounts Officer, 
Development Authority Development Authority 
Statement to be enclosed with chalan for deposit of contribution. 
1. Name of Development Authority. 


2. Month 
Serial Name Designation Date of Name of Month Amount of 
No. "of ofmember appointment Development for contribution 
Member of service in the Authority in which deposited 
of Authority of which he was pay was 
service present appointed drawing 
posting prior to : 
present 
NS SES Ae A posting o —— ^ — — , 
1 2 3 4 5 6 7 
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FORM 'L' 
[See Rule 20] 
Ledger of Pension Fund 
1. Name of Month : 


LOCUM T AOA EE EA 
Serial Name of Designation Month for Amount of Amountof Name ofthe No. Nameof 


No. member of Member which pay contribution contri- Authority and the where 
of service of service drawn tobe bution which date of the 
deposited .actually deposited chalan amount 
deposited the has to be 
: Ss Se Cont DUC OR zou deposited 
1 2 3 4 5 6 "ER. 8 9 
FORM 'M' 
[See Rule 21] 


Pension Payment Order 


Name of Development Authority 


No. PPOs D Dated: sso non 
To, 

The'Agent? Bank 55 
Sir, : 

Until further notice, and on the expiration of every month, be pleased to pay to 
91.5 AERE the sum of Rupees..................... (less Income Tax) being the 


amount of his pension upon the production of the pensioner's copy of this order, 
taking from the claimant a receipt of the amount according to usual form. The 
payment should!commence from: eT २ TR RRR RRR 


2. In -the event of the death of Sri.................................. family pension of Rs 
का p.m. may be paid to Srimati.....................ffom the day following the 
date of death of Sri.................... PTUS EL till the date of her remarriage or death 
whichever is earlier (on receipt of detail certificate and form of application from 
widow). 


Yours faithfully, 

Signature mS SS 

Designation: es 

Copy with pensioner's portion of pension payment order given below forwarded 


to. Srizi iem ease SN Pensioner. He should appear before the Agent, Bank to 
receive payment. 
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“Ee जज Portion Ae (का Hus 
EE Heights Date Religion Residence Amount 


Name Class of 


pension marks on of and showing of 

and the face or birth nationality village monthly 

date of head, if and pension 
commence any pargana 


ment 


SIgIiatuter eee eere tenero serves 

IDesignatiOn:..--. eee eere vtto 0000 

Copy also forwarded to Vice-Chairman, Development Authority.................... for 
information with reference to his letter ]४०................................ dated. ceo crine 
eibicstW deem set 5 

23101 01011: “10222 टन मायी, 


Place for signature of pensioner to be taken at the time of first payment. 


Pensioner's Portion 
“Name Classof Personal Heights Date of Religion and Residence Amount of 


pension and marks on birth nationality showing monthly: 
the date of face or village and pension 
commence head, if . pargana 
ment any 
Rs. P 
1 2 3 4 5 6 7 8 


(To be filled and attested by the Agent of the Bank) 
ll octets RIT 

2. Family Pension........................-- 

Date of birth of pension. 

Amount of pension Rs. (in words) 


This document is to be retained by the Disbursing Officer (Agent, Bank) so long 
as the authority remains inforce in such manner that the pensioner shall have no 
access to tlie every separate payment is to.be recorded below : 
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Month for Year 20 Year 2055.5. 
which Date of: Amount Disbursing Date of Amount Disbursing Remarks 
pension IS payments paid officer's payments paid officer's initial 
due initials 
March : 
April : 
May : 
June : 
July : 
August : 
September : 
October : 
November : 
December : 
January : 
February : 
Note of pensioner's 


identification 


(required annually) 
Notes— 
(1) No pension shall be liable to seizure, attachment requestration by process 
of any Court in India at the instance of the credit for any demand against 
the pensioner (Section 11, Act XXIII of 1871). 
(2) Payment under this order is to be made only to the pensioner in person 
with the following exceptions: 


(a) to persons specially exempted by Government. 


(b) to females unaccustomed to appear in public and to persons unable 
to appear on account of illness or bodily infirmity. 


Payment in both cases (a) and (b) is made on production of a life certificate 
signed by a responsible officer of Government or other well-known and trustworthy 
persons. 


(c) to any persons sending a life certificate signed by some person 
exercising the power of Magistrate under the Criminal Procedure 
Code, or by a Registrar or Sub-Registrar appointed under the 
Registration Act, 1998 or by any pensioned officer who before 
retirement exercised the powers of Magistrate or by any Munsif or 
by a police officer not below the rank of Sub-Inspector-In-charge of 
a Police Station or by a Post Master or by a Class I officer not 
below the rank of Sub-Inspector-In-charge of a Police Station or by 
a Post Master or by a Class I officer of the Reserve Bank of India or 
a staff officer or staff assistant of the Bank. 
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(d) to any person resident in India who draws his pension through an 
agent who has executed a bound to refund over payment subject to 
the condition -that the latter produce at least once a year a life 
certificate signed by a person mentioned in Clause (c). 

(e) In all cases referred to in Clauses (a), (b) and (c), the Disbursing 
Officer must at least once a year required proof independent of that 
furnished by the life certificate of the continued existence of the 
pensioner. In cases referred to in Clause (d), the pension shall not be 
paid on account of period more than a year after the date of life 
certificrte last received and the Disbursing Officer must be on the 


watch for suthentile information of the decease of any pensioner, 


end on receipt thereof shal! promptly stop further payment. 
FORM 'N' 
[See Proviso to Rule 21] 
- Declaration Form 
. Whereas the Vice-Chairman, Development Authority has agreed to make the 

interim payment of Rs. ............................ as gratuity and Rs. .................. per month as 
pension in advance to me (Sri .................................... ) in anticipation of finalization 
of necessary inquiry and determination of correct amount. I through this agreement, 
accept that in taking the advance amount of gratuity and monthly pension, I fully 
understand, that this is subject to revision after completion of necessary inquiry 
regarding the amount of gratuity and pension admissible to me; and I promise not to 
raise any objection on the revision on the ground that the amount of interim gratify 
and pension being paid to met at present is greater than the amount of gratuity/and 
monthly pension which would be sanctioned to me finally, I also promise to refund at 
once the excess payment if any, of the amount of gratuity and monthly pension 
finally sanctioned to me. 


Signature and address of the witness: 


lo coron A 
ळक क्क Signeture 
FORM '0' 
[See Proviso to Rule 21] 

(Declaration for to be furnished by the legal heir of the deceased/Officer) 

Whereas the Vice-Chairman, Development Authority has agreed to make the 
interim payment of Rs. ...................... per: month as family pension and Rs. 
0020 PE os as gratuity which are payable to the deceased, in advance, to me 
(@Name) iver: in anticipation of finalisation of necessary inquiry and determination 


of correct amount, 1 through this agreement accept that in taking the advance amount, 


of gratuity and monthly family pension, 1 fully understand that it is subject to 
revision after completion of necessary inquiry regarding the amount of gratuity and 
family pension admissible to me; and I promise not to raise any objection on the 
revision on the ground that the amount of interim gratuity and family pension being 
paid to me at present is greater than the amount of gratuity and family pension which 
would be sanctioned to me finally, I also promise to refund at once the excess 
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payment if any of the amount of gratuity and monthly family pension sanctioned to 


me. 
Signature and address of witness: 


EE O UTT 
pP T १ 
Signature; —. 4 AE 
IDE LC PU A NNN 
FORM 'P' 
[See Rule 23] 
Bill 
Pension of Officer of U.P. Development Authorities Centralised Service No. of 
EPIO क. Superannuation Allowance and Pensions 
Bank at क्क वाला No. of Voucher 
The 198. 
Received the sum of Rs ...................... the amount of pension due to me for the 
month of 198 
Full amount of claim रतत Sc Rs. 
Income Tax t Cease = Rs. 
Net amount payable ent A Rs. 
Receipt with stamp if the amount is 
above Rs. 
Pensioner 
Payment at the Bank 
Pay RS कनल 
and Pay Rss en by transfer (in cash) credit to income etc. 
Examined 
Accountant. 


Payee's discharge to the Bank 
Received Payment, 


I declare that I have not received any remuneration for service in any capacity 
whether in Government establishment paid from local fund, during the period for 
which the amount of pension claimed in this bill is due. 


Pensioner 


Notes—In the case of pensioners who furnished particulars of re-employment in 
the certificate (see para 526 of the Financial Hand Book, Volume V, Part-I). The 
Disbursing Officer should ascertain and report whether the rules regarding such re- 
employment have been duly observed. 
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GCertifiedithati a wissen is alive and appeared before me on this date. 
The 197 Name of the officer ............... 


Full Designation ...............« 
(Article 946 of the Civil Service Regulations) 

For use in the Vice-Chairman, Development Authority Admitted Rs. 
Posted in the Ledger Account of the Pensioner. 

j Accountant, Account Officer 

FORM 'Q' 

[See Rule 25] 
Audit Check Register 


Number  Nameof Pension payable at Bank Monthly Dateof Remark 
of the Date Last Class of amountof commen 


P.P.O. , pensioner of pay pension pension cement 
birth drawn 
] 2 3 4 


5 6 


Month Year Signature of Date of payment of 
A.O. pension 
Year Signature Year Signatur 


of A.O. e of 


January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
FORM 'R' 
[See Rule 20] 

The Vice-Chairman, Development Authority 

G.P.O. NONSE mom eer Cece Dated 


*******”«**“*“"****“************* 


Sir, 
I am to request you please to arrange for payment for Uttar Pradesh 
Development Authorities Centralised Pension Fund of the sum of Rs. ............. 
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(Rupees ६, .+++7०००००००१ १००१० ११००५ ) less income to Sri ....................... being the amount of 
gratuity sanctioned to him. The particular regarding his identification are stated 
below : 
Date of Father's Personal Height Race, Sect Residence 
birth name . marks of and Cast shows 
identification village and 
argana 


2. Please acknowledgment receipt of this order. 


Yours faithfully, 
Accounts Officer. 
Copy forwarded to Sri........................ for information with the remarks that the 
remarks that he should sent his copy to the State Bank and receive payment. 
Accounts Officer, 
Received payment 
Date Signature or the thumb impression 
Designation 
(for use in the office of the Vice-Chairman, Development Authority) 
Certified that the payment has been debited in the Cash Book No.................... 
and noted in other subsidiary records. 


Accountant Accounts Officer. 
FORM 'S' 
[See Rule 27] 
Monthly statement of the payments of gratuity and pensions. 


1. Month 


Date of 
payment 
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FORM 'T' 
[See Rule 30] 
Register of Investment 
Serial No. Date of investment Particulars of Amount Rate of 
purchase of investment and in Rs. P. interest 
security or the date case of Government 
of deposit, etc. as securities number 


the case may be and date thereof 


Initials of Accounts Date of recovery Amount of Initials ofthe |] 
Officer of Vice- of interest recovery of interest Vice-Chairman, 
Chairman, Develop- adjustment in and adjustment of Development 


ment Authori accounts accounts 


By order, 
Ravindra Singh, 
Principal Secretary. 
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संशोधन 
प्रसूति अवकाश 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा--4-1205/दस-81-216/1979 ; 
वित्त (समान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 8 जुलाई, 1981] 
कार्यालय ज्ञाप 
शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1753/दस-78-206-651, टी०सी०, दिनांक 20 जून, 1978 द्वारा 
महिला सरकारी सेवकों को स्वीकार किये जाने वाले प्रसृति अवकाश सम्वन्धी नियमों को उदार किया गया था 
और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन 
के आदेश प्रसारित किये गये थे। उक्त आदेशों और नियमों के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए | 
महिला सरकारी सेवकों के सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार तक प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा सकता है। 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांकित 20 जून, 1978 के 
अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो 
अथवा दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही अन्यथा 
ऐसा अवकाश देय atl किन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की जीवित दोनों 
सन्ताना में से कोई सन्तान जन्म से. ही विकलांग/अपंगु हो अथवा वाद में किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो 
जाय तो ऐसी स्थिति में उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये एक और 
वच्चा होने तक प्रसूति अवकाश अपवाद स्वरूप दिया जा सकता है। 
उक्त आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होगा, किन्तु जिन मामलों में इससे पहले 
वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रसृति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 


भवदीय, 
नृपेन्द्र मिश्र, 
विशेष सचिव। 
प्रसूति अवकाश-संशो धन 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा-4-2147/दस-216-79 
वित्त सामान्य अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 1983 


अधिसूचना 


साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ पठित 
फण्डामेन्टल रूल 101 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश (सब्सीडियरी संशोधन) नियमावली, 1983 


1. (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सव्सीडियरी (संशोधन) नियमावली, 1983 कही जायेगी। 
(2) यह दिनांक 8 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझी जायेगी। 
(3) फाइनेन्सियल हेण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 में दिये गए सव्सीडियरी रूप में, नीचे स्तम्भ-] में 
दिए गए नियम 153 के स्थान पर स्तम्भ 2 में किया गया नियम रख दिया जाएगा। अर्थात्‌ 
स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित सब्सीडियरी नियम, 153 
153. किसी महिला सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी प्रसूति अतकाश ऐसे पूर्ण वेतन | 
पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी | 
(921) . 7 
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निम्न अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित को जाय, इस नियम के अन्त में उल्लिखित 
परन्तुक के अधीन रहते हुये, ऐसी अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है जो--- 

(1) प्रस्वास्था के मामलों में, अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास तक हो सकता है, 

(2) गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्ग गर्भस्राव भी है, प्रत्येक अवसर पर कुल छः सप्ताह की 
अवधि तक हो सकता है वशर्ते कि अवकाश के आवेदन-पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का 
प्रमाण-पत्र हो। 

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है तीन बार से 

अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता परन्तु यह भी कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या 
अधिक जीवित वच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा भले ही ऐसा अवकाश अन्यथा 
अनुमन्य हों। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी वच्चा जन्म से किसी 
असाध्य रोग से भी पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो था वाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या 
विकलांग या अपंग हो जाय तो उसे, अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान 
तीन वार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एक वच्चा और पैदा होने पर प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा 
सकता है। 

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तव तक अनुमन्य नहीं होगा जव तक कि इस नियम के अधीन 

स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय। 

टिप्पणी-1 निकाल दी गयी। 

टिप्पणी-2 ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1949 के उपवन्ध लागू 
हो, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन तत्समान अवधि 
के लिये अनुमन्य लाभ की धनराशि को कम कर दिया जायेगा। 

टिप्पणी-3 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित mara को भी इस 
नियम के अधीन प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ गर्भस्राव का मामला समझा 
जाना चाहिये। 


Noti. No. 20/7/1986—Karmik-2, dated September 8, 1986 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to amend the 
Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985 : 


The Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct 
Recruitment) (First Amendment) Rules, 1986 


1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Subor- 
dinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) (First Amendment) Rules, 1986. 


(2) They shall be deemed to have come into force with effect from July 1, 1986. 
2. Omission of Rule 16.—In the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct 
Recruitment) Rules, 1985, hereinafter referred to as the said rules; Rule 16 shall be 
omitted. 
3. Substitution. of Rules 17 and 18.—In the said rules, for Rules 17 and 18 the 
following rules shall be substituted : 
"17. Constitution of Selection Committee.—For the purpose of recruitment 
to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows : 
l. Appointment authority, 
2. An officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, nominated by 
the District Magistrate, if the appointing authority or his nominee does not 
belonging to Scheduled Case/Scheduled Tribe. If the appointing authority 
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or his nominee belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, an officer 
other than belonging to Scheduled Case/Scheduled Tribe, to be nominated 
by the District Magistrate. 

3. . Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be 
an officer belonging to minority community. If such suitable officer is not 
available in his department or organisation, such suitable officer shall on 
the request of the appointing authority, be nominated by the District 
Magistrate and o his: failure to do so, by reason of non-availability of 
suitable officer, such officer shall be nominated by the Divisional Com- 
missioner. 


18. Recruitment to be made every year.—Selection for recruitment under 
these rules shall be made every year or as and when necessary.” 


4. Omission of Rules 19 and 20.—In the said rules, Rules 19 and 20 shall be 
omitted. 


5. Substitution of Rules 22 and 23.—In the said rules, for Rules 22 and 23, the 
following rules shall be substituted : 


"22. Notification of vacancies to the Employment Exchange.—The 
Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled 
during the course of the year as also the vacancies to be reserved under Rule 7. 
The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing 
authority may also invite application directly from the persons who have their 
names registered in the Employment Exchange. For this purpose, the appointing 
authority shall issue an advertisement in a local daily newspaper, besides pasting 
the notice for the same on the Notice Board. All such applications, shall be 
placed before the Selection Committee. 


“23. Procedure of selection —(1) When the names of the candidates have 


been received by the Selection Committee, it shall prepare a merit list of the 
candidates in the following manner— 


(a) The percentage of marks at the minimum qualifying examination for the 
post shall be entered against the name of each candidate; 


(b) For every higher examination passed additional 10 per cent of the 
percentage of the marks secured in each final examination shall be entered 


Explanation.—No additional marks shall be awarded for a ‘pass’ in the first or 
second year examination to three years degree course or for Part I of the 
Bachelors/the Master’s Degree Course. 

(2) The merit list so prepared shall be placed before the Selection Committee. 


(3) The interview shall thereafter be held by the Selection Committee, marks 
shall be awarded at the interview by the Selection Committee, in the 
following manner : 


Marks 

(a) General Knowledge up to 20 

(b) Proficiency in sports up to 5 
(c) Retrenched employee up to 158. 

Total : 40 
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Note—{1) In assessing proficiency in sports allotment of marks shall be as 
follows : 

Marks 
(i) Ifthe candidate is a sportsman of International level. 5 
(ii) Ifthe candidate is a sportsman of National level. 4 
(iii) Ifthe candidate is a sportsman of State level. 3 
(iv) Ifthe candidate is a sportsman of University/College. School level. 2 

(2) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner : 
(i) For the first completed year service. 5 
(ii) For the next and every completed year service. 5 
(4) The marks allotted at the interview shall added to the marks entered on the 


(5) 


(6) 


7) 


(8) 


basis of academic attainment and aggregate of the marks so arrived at 
shall, subject to the provisions of sub-rule (5) determine the position of 
each candidate and the merit list shall be drawn up accordingly. It more 
than one candidate secures equal marks in aggregate, the candidate who 
secures more marks on the basis of academic attainment shall be placed 
higher. 

In the case of candidate to be selected for the post of typist as also for any 
other post for which typing has also been prescribed as an essential 
qualification only those candidates who know typewriting will be 
considered and final assessment of merit shall be made only after adding 
the marks obtained in Hindi typewriting. The candidates shall be required 
to appear at a competitive test for Hindi typing. Marks shall be allowed 
for. Hindi typing out of the maximum marks of 50. The marks obtained in 
Hindi typing shall be added to the marks already obtained under sub-rule 
(4) and the final merit list shall in such case be prepared on the basis of 
aggregate marks. . 

In the case of candidate for the post for which commerce or any other 
special/technical qualification is prescribed as an essential qualification 
only those candidates will be considered who have Inter Commerce or 
Bachelor of Commerce qualification/who possess the required special/ 
technical qualification. 

The names of the candidates belonging to such categories for whom 
vacancies are required to be reserved in accordance with the general order 
of the Government shall be arranged in a separate list according to their 
inter se merit at the examination. 


The number of candidates to be selected will be larger (but not larger than 


25 per cent) than the number of vacancies for which the selection has been 
made.” 


6. Omission of Rule 25.—In the said rules, Rule 25 shall be omitted. 
7. Substitution of Rule 26.—In the said rules, for Rule 26, the following shall 
be substituted : 


“26. Appointment by appointing authority.—The select list referred to in 


sub-rules (6) and (7) of Rule 23 shall be forwarded by the Selection Committee 
to the appointing authority mentioning the aggregate marks obtained at the 
selection by each candidates. The name of general and reserve candidates shall 
be arranged by the appointing authority in a common list according to the merit 
of the candidates and the appointment shall be offered in the order in which the 
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names are arranged in the list shall hold good for a period of one year from the 

date of selection.” 


The Group ‘D’ Employees Services (First Amendment) 


Rules, 1986 

Noti. No. 207/7/1986—Karmik-2(1), dated September 8, 1986 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to amend the 
Group ‘D’ Employees Service Rules, 1985 

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Group 
*D' Employees Services (First Amendment) Rules, 1986 

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from July 1, 1986 

2. Omission of Rule 15.—In the Group ‘D’ Employees Service Rules, 1985 
(hereinafter referred to as the said rules), Rule 15 shall be omitted. 

3. Substitution of Rules 16 and 17.—In the said rules, for Rules 16 and 17 the 
following rules shall be substituted. 

16. Constitution of Selection Committee.—For the purpose of recruitment to 

any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows : 

1. Appointing Authority. 

2. An office belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, nominated by 
the District Magistrate, if the appointing authority or his nominee does not 
being to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes. If the appointing authority 
or his nominee belongs to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, an officer 
other than belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes to be 
nominated by the District Magistrate. 

3. Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be 
an officer belonging to minority community. If such suitable officer is not 
available in his department or organisation such officer shall, on the 
request of appointing authority, be nominated by the District Magistrate - 
and on his failure to do so by reason of non-availability of suitable officer 
such officer shall be nominated by the Divisional Commissioner. 

17. Recruitment to be made every year.—Selection for recruitment under 
these rules shall be made every year or as and when necessary.” 

4. Omission of Rule 18.—In the said rules, Rule 18 shall be omitted. 

5. Substitution of Rule 19.—In the said rules, Rule 19, the following rule shall 

be substituted. 
“19. Procedure for Selection.—{1) The appointing authority shall determine 

the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the . 

number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the 

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies shall be 

notified to be Employment Exchange. The appointing. authority may also invite 

application directly from the persons who have their names registered in the 

Employment Exchange. For this purpose, the appointing authority shall issue an 

advertisement in a local daily newspaper besides pasting the notice for the same 

on the Notice Board. All such applications shall be placed before the Selection 

Committee. 
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(2) When the names both of the General candidates and Reserve Candidates 
(for whom vacancies are required to be reserved under the order of the 
Government) have been received by the Selection Committee it shall 
interview and select the candidate for the various posts. 

(3) In making selection the Selection Committee shall give weightage to the 

retrenched employees awarding marks in the following manner : 

(i) For the first complete year. 5 marks 

(ii) For the next and every completed year of service. 4 marks 

Provided that the maximum marks awarded to a retrenched employee under this 
sub-rule shall not exceed. 

(4) The number of the candidates to be selected will be larger (but not larger by 
more than 25 per cent) than the number of vacancies for which the selection has 
been made. The name in the select list shall be arranged according to the marks 
awarded at the interview.” 

6. Omission of Rule 20.—In the said rules, Rule 20 shall be omitted. 

7. Substitution of Rule 21.—In the said rules, for Rule 21 the following rule 
shall be substituted. 

"21. Common list.—When the names of selected candidates, both general 
and have been received, the appointing authority shall arrange them in common 
list, the first name to be from the list of the general candidate followed by the 
name of the reserve candidate and so on. The select list so prepared shall hold 
good for a period of one year from the date of selection. 


उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल और ,सब्सिडियरी (संशोधन) नियमावली, 1988 
[13 अक्टूबर, 1988] 
Go सा-4-1395/दस-88-200-76 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का और इस 
निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का का प्रयोग करके राज्यपाल, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो 
भाग दो से चार में दिये गये फन्डामेन्टल और सब्सिडियरी रूल्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते $— 
. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल और सब्सिडियरी 
नियमावली, 1988 कही जायेगी। 

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त समझी जायेगी। 

2. फन्डामेन्टल रूल्स 87-ए का प्रतिस्थापन--फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से 
चार में दिये गये फन्डामेन्टल रूल्स में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये फन्डामेन्टल रूल्स 87-ए के स्थान पर नीचे 
स्तम्भ .2 में दिया गया फन्डामेन्टल रूल 87-क रख दिया जायेगा, अर्थात-- 

स्तम्भ 1 स्तम्भ 2 
वर्तमान नियम 87-ए एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 87-क 
87-A. A Government servant subject to 87-ए फन्डामेन्टल रूल 81-वी में दिये गये छुट्टी 
the leave rules in Fundamental Rule 81- नियमों के अधीन ved हुए, कोई सरकारी सेवक 
B, when on leave, shall be entitleld— जब वह छुट्टी पर हो-- 


(1) except as provided in sub-rule (2) (1) यदि वह अर्जित छुट्टी पर हो या उक्त नियम 
below, ifon earned leave, oronleaveon मे निर्धारित बारह मांस की सीमा के अंतर्गत 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


माग] Do na संग Dan and Wong 


स्तम्भ 1 
वर्तमान नियम 87-ए 


medical certificate against the limit of 
twelve months laid down in that rule, to 
leave salary equal to average pay or the 
substantive pay to which the Government 
servant is entitled immediately before the 
commencement of the leave, whichever is 
greater; 


(2) if he proceeds on earned leave, or 
on leave on medical certificate against 
the limit of twelve months laid down in 
that rule, from a post the maximum of 
which does noe exceed Rs. 90 per 
mensem, to leave equal to the pay drawn 
immediately before proceeding on leave; 


(3) if on leave on private affairs 
under sub-rule (3) or on leave on medical 
certificate under the first proviso to sub- 
rule (2) (1) of Fundamental Rule 81-B, to 
leave salary equal to half the amount 
specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) 
above, as the case may be, subject to a 
maximum of Rs. 750: 

Provided that the limit of Rs. 750 
shall not apply if. the leave is for 
pursuing an approved course of study 
otherwise than on study leave terms; 

(4) if on commuted leave, to leave 
salary equal to the amount admissible 
under sub-rule (1) or sub-rule (2) above 
as the case may be; 

(5) if on extraordinary leave, to no 
leave salary. 

Explanation I—For the purpose of 
this rule, ‘average pay’ means the 
average monthly pay earned during the 
ten complete months immediately 
proceeding the months in which the 
leave commences, and where such ten 
complete months have not elapsed, since 
the date of joining the service ‘average 
pay’ means the average monthly pay 
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स्तम्भ 2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 87-5 
चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अधार पर छुट्टी पर हो तो 
छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के 
बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा : 


परन्तु यदि सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान 
वाले किसी पद से निम्न वेतनमान वाले किसी पद 
पर प्रत्यावर्तित किया जाय और वह अपने 
प्रत्यावर्तन के दिनांक से छुट्टी पर चला जाय तो 
वह ऐसे वेतन के वरावर छुट्टी का हकदार होगा 
जो नियमों के अधीन उसे, यदि वह छुट्टी पर न 
गया होता, अनुमन्य होता। 

(2) यदि वह फन्डामेन्टल रूल 81-बी के 
उपनियम (3) के अधीन निजी कार्य के लिए छुट्टी 
पर हो या उपनियम (2) (एक) के प्रथम परन्तुक 
के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 
छुट्टी पर हो, तो उस छुट्टी के वेतन का हकदार 
होगा जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 
आधे के वरावर हो। 

(3) यदि परिवार्तित छुट्टी पर हो तो उस 
छुट्टी वेतन का हकदार होगा जो उपनियम (1) के 
अधीन अनुमन्य धनराशि के बरावर हो। 


(4) यदि असाधारण छुट्टी पर हो तो किसी 
छुट्टी वेतन पर हकदार नहीं होगा। 
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स्तम्भ 1 
वर्तमान नियम 87-ए 

earned during the complete months 
immediately proceeding the months in 
which the leave commences. 

Explanation II—For the purpose of 
this rule ‘substantive pay’ will have the 
same meaning as given in F.R. 9(28). 

Note—In the case of person to 
whom the provisions of Employees' State 
Insurance Act, 1948, apply the leave salary 
payable under this rule in respect of leave 
on medical certificate shall be reduced by 
the amount of benefit admissible under 
the said Act for the corresponding period. 

Orders of the Governor regarding 
Rule S7-A— > 


l. In the cases of Government 
servants to whom Rule 87-A, applies, 


the authority competent to grant leave 
has no power to alter the nature of leave 
applied for. ‘kad 


2. The authority which granted leave 
to a Government servant governed by 
Rule 87-A, can commute it retrospec- 
tively into leave of a different kind which 
was admissible at the time the leave was 
originally granted but the Government 
servant concerned cannot claim it as a 
matter of right (see also orders of the 
Governor under Subsidiary Rule 158). 


3. The commutation of one kind of 
leave into another automatically carried 
with it the drawal of arrears of leave 
salary or recovery of amounts overdrawn. 


स्तम्भ 2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 87-क 


टिप्पणी---ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिस पर 
कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 के उपवन्ध 
लागू होते हों, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर 
ली गयी छुट्टी के संबंध में इस नियम के अधीन 
देय छुट्टी वेतन में से उसी अवधि के लिये उक्त 
अधिनियम के अधीन देय लाभ की धनराशि कम 
कर दी जायेगी। 

नियम 37-5 के संबंध में राज्यपाल का 
आदेश 

1. ऐसे सरकार सेवकों की स्थिति में, जिन 
पर नियम 87-क, लागू होता हो, छुट्टी के 
स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसी छुट्टी 
के जिसके लिए आवेदन किया गया हो, प्रकार में 
कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी। 

2, वह प्राधिकारी जिसने नियम 87-क द्वारा 
नियंत्रित सरकारी सेवक को छुट्टी स्वीकृत की हो, 
उसे भूतलक्षी रूप से ऐसी भिन्न प्रकार की छुट्टी में 
परिवर्तित कर सकता है जो आरम्भतः छुट्टी 
स्वीकृत करते समय उसे अनुमन्य थी किन्तु 
सम्वद्ध सरकारी सेवक उसके लिए अधिकार के 
रूप में दावा नहीं कर सकता। (सव्सिडियरी रूल 
158 के अधीन राज्यपाल के आदेश भी देखिए)। 

3. एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की 
Ga में परिवर्तित करने में छुट्टी वेतन के बकाया 
का आहरण या अत्याहत धनराशि की वसूली 
स्वतः निहित है। 


सब्सिडियरी रूल 157-ए का संशोधन--फाइनेन्शियल हेण्डबुक खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये 
गये फन्डामेन्टल और सब्मिडियरी रूल्स में सब्सिडियरी रूल 157-ए में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए उपनियम 
(6) के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात्‌-- 


स्तम्भ 1 
वर्तमान उपनियम (6) 
6. Leave salary—A Government 
servant to whom this Subsidiary Rule 
applies, when on leave will be entitled— 


(a) Except as provided in Clause (b) 
below, if on earned leave or on leave on 


स्तम्भ 2 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (6) 

6. ga वेतन-कोई सरकारी सेवक जिस पर 
यह सव्सिडियरी रूल लागू होता है जव वह छुट्टी 
पर हो--- 

(क) यदि वह अर्जित छुट्टी या चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी पर हो तो छुट्टी पर 
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medical certificate, to leave salary equal जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के वरावर छुट्टी 
to average pay; वेतन का हकदार होगा : 
परन्तु यदि सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान 
वाले किसी पद से निम्न वेतनमान वाले पद पर 
प्रत्यावर्तित किया जाय और वह छुट्टी पर चला 
जाय तो वह ऐसे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का 
हकदार होगा जो नियमों के अधीन उसे यदि वह 
छुट्टी पर न गया होता, अनुमन्य होता। 


(b) if he proceeds on earned leave or (ख) यदि वह निजी कार्यों के आधार पर 
on leave on medical certificate from छुट्टी पर हो तो उस छुट्टी वेतन का हकदार 


a post the maximum of which does not होगा जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट के आधे के 
exceed Rs.90 per mensem, to leave बरावर हो। 

salary equal to his pay drawn 

immediately before proceeding on leave; 


(c) if on leave on private affairs to (ग) यदि असाधारण छुट्टी पर हो तो किसी 
leave salary equal to half the amount छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा। 
specified in Clause (a) or Clause (b) ~“ 
above, as the case may be, subject to a 
maximum of Rs. 750 : 

Provided that the limit of Rs. 750 
shall not apply if the leave is for pursuing 
an approved course of study : 

(d) if on extraordinary leave to no 
leave salary. 

Explanation I—For the purpose of 
this rule, ‘average pay’ means the 
average monthly pay earned during the 
ten complete months immediately 
proceeding the month in which the leave 
commences and where such ten 
complete months have not elapsed, since 
the date of joining the service ‘average 
pay’. means the average monthly pay 
earned during the complete months 
immediately proceeding the month in 
which the leave commences. But in the 
case of a Government servant who 
proceeds on leave before completion of 
one complete month of service, his 
average pay shall be equal to his pay on 
the day proceeding the date on which he 
proceeds on leave. 


' Note—In the case of person to 
whom the provisions of Employees' 
State Insurance Act, 1948, apply the 
leave salary payable under this rule in 
respect of leave on medical certificate | 
shall be reduced by the amount of š 
benefit admissible under the said Act for 
the corresponding period. 


\ 
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Note--ln the case of person to 
whom the provisions of Employees’ 
State insurance “ct, 1948, apply, the 
leave salary payable under this sub-rule 
in respect of leave on medical certificate 
shall be reduced by the amount of 
benefit admissible under the said Act for 
the corresponding period. 


Orders of the Governor regarding 
Rule 157-A 


(ij In the cases of Government 
servants to whom Rule 157-A, applies, 
the authority competent to grant leave 
has no power to alter the nature of leave 
spplied for. 


(2) The authority which granted 
leave to a Government servant governed 
by Rule 157-A, can commute it 
retrospectively into leave of a different 
kind which was admissible at the time 
the leave was originally granted but the 
Government servant concerned cannot 
claim.it as a matter of right. 


(3) The commutation of one kind of 
leave into another automatically carries 
with it the drawal of arrear of leave 
salary or recovery of amounts 
overdrawn. 


[भाग-3 
टिप्पणी--ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिस az 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के 


उपबन्ध लागू होते हों, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के 
आधार पर ली गयी छुट्टी के संबंध में इस 
उपनियम के अधीन देय छुट्टी वेतन में से उसी 
अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन देय 
लाभ की धनराशि कम कर दी जायेगी। 

नियम 157-ए के संबंध में राज्यपाल का 
आदेश : 

(1) ऐसे सरकारी सेवकों की स्थिति में, 
जिन पर नियम 157-0, लागू होता हो, छुट्टी 
स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसी छुट्टी 


के जिसके लिए आवेदन किया गया हो, प्रकार Hc 


कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी। 

(2) वह प्राधिकारी जिसने नियम 157-ए द्वारा 
नियंत्रित सरकारी सेवक को छुट्टी स्वीकृत की हो, उसे 
भूतलक्षी रूप से ऐसी भिन्न प्रकार की um में 
परिवर्तित कर सकता है जो आरम्भतः छुट्टी स्वीकृत 
करते समय उसे अनुमन्य थी किन्तु सम्बद्ध सरकारी 
सेवक उसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर 
सकता। 

(3) एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की 
छुट्टी में परिवर्तित करने में छुट्टी वेतन के बकाया 
का आहरण या अत्याहत धनराशि की वसूली 
स्वतः निहित है। 


उत्तर प्रदेश सहायक नियम (प्रथम संशोधन) नियमावली, 19927 


उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के फण्डामेंटल रूल 103 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर 


प्रदेश सब्सीडियरी रूल्स का संशोन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक नियम (प्रथम संशोधन) 


नियमावली, 1992 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. सहायक नियम 80---(1) फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग तीन में दिये गये सब्सीडियरी 
रूल्स मं जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है विद्यमान नियम 80 के स्थान पर नीचे दिया गया नियम रख दिया 
जायेगा। | 

2[“80. अवकाश लेखा---भाग एक के मूल नियम 76 में अपेक्षित अवकाश लेखा कर्मचारियों के 
लिये जिन पर क्रमशः विशेष नियम तथा साधारण अवकाश नियम लागू होते हैं (महालेखा परीक्षक द्वारा 
विहित) प्रपत्र संख्या 11 तथा 11-क में रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 76 के द्वारा अपेक्षित 
अवकाश. लेखा प्रपत्र संख्या 11-ख, 11-7, 11-घ और 11-8 में रखा जायेगा।”) 


1. अधिसूचना संख्या सा. 4-1072/10-दस-1992, 201, 76, दिनांक 21-12-92 जो कि उ.प्र. गजट भाग 1 खण्ड (क) दिनांक 5- 
5-94 को प्रकाशित हुई। 
2. कृपया इसी प्रकाशन की श्री डी.सी. श्रीवास्तव की फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग दो व चार देखिये। 
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3. सहायक नियम 157-ए का संशोधन---उक्त नियम 157-ए में, दिये गये उपनियम (1) और (3) 
के स्थान पर नीचे दिये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात्‌ : AUN 

(1) अर्जित अवकाश---राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में ड्यूटी पर व्यतीत की गयी 
अवधि के लिये निरन्तर सेवा के प्रारम्भ के दिनांक से अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रक्रिया एक जनवरी, 1978 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 


(एक) 


(दो) 


(चार) 


(पाँच) 


(8:) 


(सात) 


(आठ) 


प्रत्येक सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में, दो छमाही किश्तों में 
अर्जित अवकाश अग्रिम रूप में जमा किये जायेंगे। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी 
को 16 दिन का और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जायेगा। 
जव कुल उपार्जित अवकाश का योग एक सौ अस्सी दिन हो जाये (जिसे एक जनवरी, 
1987 से बढ़ाकार दो सौ चालीस दिन कर दिया गया है) तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश 
अर्जित करना बन्द कर देगा। 

वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर किसी सरकारी सेवक के ci में जमा अवकाश उस 
वर्ष अगली छमाही में, इस शर्त के अधीन रहते हुए, अग्रनीत किया जायेगा कि इस प्रकार 
अग्रनीत अवकाश और अगली छमाही के लिये जमा किया गया अवकाश एक सौ अस्सी 
दिन, जिसे 1 जनवरी, 1978 से बढ़ाकर दो सौ चालिस दिन कर दिया गया है, की 
अधिकतम सीमा से अधिक न हो जाये 

| जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके 
अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की 
छमाही में का जानी प्रत्याशित हैं जिसमें वह नियुक्त किया गया है, 2/2 (ढाई) दिन प्रति 
मास की दर से अवकाश,. अर्जित अवकाश में जमा किया जायेगा। 

उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अवकाश में से पिछली छमाही के 
दौरान उपयोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक पन्द्रह दिन की 
अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अवकाश कम कर दिया जायेगा। 


ऐसे सरकारी सेवक के मामलें में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवानिवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र 
दे देनें, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाये, उसके अवकाश 
लेखे में अर्जित अवकाश उस दिनांक तक जव तक सेवानिवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे देने, 
मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाये प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर .मास 
के लिये 2/2 (ढाई) दिन की दर पर जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में उस विशिष्ट छमाही 
के प्रारम्भ से उस दिनांक तक जव वह सरकारी सेवक न रह जाये, उपभोग किये गये 
असाधारण अवकाश के कारण कटोती उस विशिष्ट छमाही के लिये उसके अवकाश लेखे में 
जमा किये गये अर्जित अवकाश से की जायेगी। यदि पहले से उपभोग किया गया अर्जित 
अवकाश इस प्रकार उसे देय जमा अवकाश से अधिक हो, तो अधिक आहरित किये गये 
अवकाश वेतन, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। उस मास के 
सम्वन्ध में जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाये, सम्बन्धित सेवक को कोई अवकाश वेतन 
और या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से यह 
सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि उसे इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक अर्जित 
अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। 


अर्जित अवकाश जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णाकित कर : 
दिया जायेगा। 


यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो अवकाश 
स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी केलेण्डर वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को 
उसके अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति 
इस प्रतिवन्ध के अधीन रहते हुये दे सकता है कि उसका यह विश्वास करने का कारण है कि 
सरकारी सेवक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट आयेगा। 
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(नौ) 


(दस) 


(ग्यारह) 
(क) 


(ख) 


(बारह) 
(क) 


(ख) 


(गो. 


(घ) 


छः आरी सेवकों के अवकाश लेखें, जैसा कि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व 
विधमन थे, बन्द कर दिये जायेंगे और 31 टिसम्वर, 1977 को उनके लेख में जमा अर्जित 
अवकाश को उनके नये अवकाश लेखें में, जिसे इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 11-घ में 
रखा जायेगा, अग्रनीत किया जायेगा। 
अर्जित अवकाश स्वीकृत करने बाले प्रत्येक आदेश में, सरकारी सेवक के लेखे में जमा 
अर्जित अवकाश का अतिशेष इंगित किया जायेगा। 
फण्डामेण्टल रूल्स 67 और 86-ए के उपवन्धों के अधीन रहते हुए 
किसी सरकारी सेवक को एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाश की 
अधिकतम अवधि, यादि बह भारतवर्ष में बितायी जाये एक सौ वीस दिन होगी। 
उसे एक सौ बीस दिन की अवधि से अधिक किन्त एक सा अस्सी दिन से अनधिक का 
अर्जित अवकाश स्थीकृत किया जा सकता है। यदि इस प्रकार स्वकृत सम्पूर्ण अवकाश या 
उसका कोई भाग विदेश में विताया जाये किन्तु भारत में विताये गये ऐसे अवकाश की 
कुल अवधि एक सौ बीस दिन की सीमा से अधिक नहीं होगी। 
किसी दीर्घावकाश विभाग से सेवारत सरकारी सेवक की स्थित में--- 
उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि को ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिये जिसमें वह पूर्ण 
दीर्घावकाश का उपभोग करता है, बीस दिन तक कम कर दी जायेगी। 
यदि उसे सरकारी कार्य के कारण वर्ष में पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से जैसा कि 
सबसीडियरी रूल्स 145 और 146 में व्यवस्थित रोक लिया जाता है, तो उसे अनुमन्य 
अर्जित अवकाश को 30 दिन के और उस भाग तक कम कर दिया जायेगा, जो उस 
अनुपात के बराबर हो जो उपयोग किये गये दीर्घावकाश के भाग का दीर्घावकाश की पूर्ण 
अवधि से है। 
यदि किसी वर्ष में वह सव्सीडियरी रूल्स 145 और 146 के निर्वन्धनों के अनुसार 
दीर्घावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे अनुमन्य उपार्जित अवकाश को कम नहीं 
किया जायेगा। 


दीर्घावकाश को इस नियमावली के अधीन किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ या उसके 


` क्रम में लिया जा सकता है, aud कि दीर्घावकाश और अर्जित अवकाश की जो अन्य 


अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जाये या नहीं, कुल अवधि इस नियम के खण्ड 
(दो) के अधीन एक बार मे उसको अनुमन्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी, सिवाय 
इसके कि जब वह उच्चतर प्राविधिक अर्हतायें प्राप्त करने के लिये जायें, तब उसकी सीमा 
दो सौ सत्तर दिन होगी। 


टिप्पणी---उस सरकारी सेवक की दशा में जिस पर यह नियम लागू होते हैं, सब्सीडियरी रूल्स 145 
और 146 के उपबन्ध भी लागू होंगे यदि वह दीर्घावकाश विभाग का है, किन्तु राजपत्रित सरकारी सेवक के 


मामले सहायक नियम 146 के अधीन टिप्पणी 2 में विहित प्रमाण-पत्र को Segel Gl प्रा के साथ 
SIE को भेजा जाना चाहिये और इसको दीर्घावकाश के समाप्त होने के नहीं जाना 
fea! M 

(तेरह) किसी सरकारी सेवक को उसके लेखे में जमा अर्जित अवकाश के भाग wx अभ्यर्पित करने 


की अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये 

गये AST के अनुसार इस प्रकार अभ्यर्पित अवकाश के बदले में नकद भुगतान किया जा 

सकता है! 
(सरकारी द्वारा जारी विस्तृत आदेशों के लिये परिशिष्ट “ग” देखिये) 


(3) निजी कार्य पर अवकाश : 
(एक) ऐसे सरकारी सेवक को जिस पर यह सब्सीडियरी रूल्स लागू होते हें, उसकी सम्पूर्ण अस्थायी 


सेवाकाल के दौरान कुल एक सौ बीस दिन से erm का अवकाश भी स्वीकृत किया जा 


सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि | 
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(क) अवकाश तव तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि दो वर्ष की निरन्तर अस्थायी सेवा न 
कर ली गयी हो, 

(ख) जिस पद से सरकारी सेवक अवकाश पर जाये उसके ड्यूटी पर वापस आने तक उसके 
चलते रहने की संभावना हो। : 

(दो) प्रत्येक सरकारी सेवक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निजी कार्य पर इकतीस दिन के अवकाश का 
हकदार होगा। प्रत्येक सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष से निजी कार्य 
पर अवकाश दो छमाही किश्तों में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 
पहली जनवरी को सोलह दिन का निजी कार्य पर अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन 
का अवकाश जमा किया जायेगा। 

(तीन) जब निजी कार्य पर अवकाश की अवधि कुल मिलाकर साठ दिन हो जाये तो सरकारी सेवक 
ऐसा अवकाश अर्जित करना बन्द कर देगा। 

(चार) पूर्ववत्‌ छमाही की समाप्ति पर किसी सरकारी सेवक के लेखे में जमा अवकाश को अगली 
छमाही में जमा करने हेतु इस शर्त पर अग्रेनीत किया जायेगा कि इस प्रकार अग्रेनीत 
अवकाश और उसमें अगली छमाही का जमा अवकाश साठ दिन की अधिकतम सीमा से 
अधिक नहीं होगा। 

(पाँच) एक जुलाई, 1979 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके 
अवकाश लेखें में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की 
छमाही में की जानी प्रत्याशित है, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, 2'/2 (ढाई) दिन की दर 
से निजी कार्य पर अवकाश जमा किया जायेगा। 

(छः) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा निजी कार्य पर अवकाश में से पिछली छमाही 
के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक 15 दिन की 
अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अवकाश कम कर दिया जायेगा। 

(सात) ऐसे सरकारी. सेवक के मामले में जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र 
दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाये, उसके अवकाश 
लेखे में निजी कार्य पर अवकाश उस दिनांक तक जब वह सेवानिवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे 
देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाये, प्रत्येक पूर्व कैलेण्डर 
मास के लिये ढाई दिन की दर से जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में उस विशिष्ट छमाही के 
प्रारम्भ से उस दिनांक तब जब सरकारी सेवक न रह जाये, उपभोग किये गये, असाधारण 
अवकाश के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिये उसके अवकाश लेखें में जमा किये 
गये निजी कार्य पर अवकाश से की जायेगी, यदि पहले उपभोग किया गया निजी कार्य पर 
अवकाश उसके खाते में इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक हो तो अधिक आहरित 
किये गये अवकाश वेतन, यदि कोई हो,. के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। 
अतएव उस मास के सम्बन्ध में, जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाये, सम्बन्धित सरकारी 
सेवक को कोई अवकाश वेतन और/या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा सम्यक्‌ रूप से सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि उसे निजी कार्य पर अवकाश इस 
प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक नहीं स्वीकृत किया गया है और अवकाश वेतन का 
अधिक भुगतान नहीं किया गया है। 

(आठ) निजी कार्य पर अवकाश को जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर 
पूर्णाकित कर दिया जायेगा। 

(नौ) यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो अवकाश 
स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिऽ ररी कैलेण्डर वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को 
उसके अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले निजी कार्य पर अवकाश का उपयोग करने की soak 
अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए दे सकता है कि उसको यह विश्वास करने का - 
कारण है कि सरकारी सेवक उस अवकाश के समाप्त होने पर ड्यूटी पर वापस लोट Gm 

(दस) सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे, जैसा कि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ud 
विद्यमान थे, बूंद PSs भर 30 37,1979 को nc में जमा निजी कार्य 


seu यट ow 
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पर अवकाश को उनके नये अवकाश लेखे में, जिसे वह इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 
11-ड में रखा जायेगा, अग्रेनीत किया जायेगा। 

(ग्यारह) निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेश में सरकारी सेवक के लेखे में जमा निजी 
कार्य पर अवकाश के अतिशेष को इंगित किया जायेगा। 

(बारह) किसी सरकारी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत की जा सकने वाली 
अधिकतम अवधि, साठ दिन होगी।” 

4. नया परिशिष्ट “ग” का बढ़ाया जाना--उक्त नियम में परिशिष्ट “ख” के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
परिशिष्ट बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्‌- 

परिशिष्ट “ग” 

[फण्डामेण्टल रूल 81-वी(1)(वारह) और सव्सीडियरी रूल 157-ए(1)(तेरह) देखिए] विशेष सचिव, 
उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों और प्रमुख 
कार्यालयाध्यक्षां को सम्बोधित: राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति 
समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अनुसरण में यथा पुनरीक्षित कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1905/ 
दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-488/दस-200-88, दिनांक 25 
अगरत, 1989 और कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1022/दस-85- 205-85, दिनांक 13 जून, 1985 की 
प्रतिलिपि। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-851/ 
दस-81-202-70, दिनांकित 28 मई, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सामान्य-4- 1255/दस-81-202-70, 
दिनांकित 21 अगस्त, 1981 के अनुसार राज्य सरकार के ऐसे सेवकों को, जो 1,000 रुपये प्रतिमाह या 
उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हों, अवकाश के वास्तविक उपभोग के विना कैलेण्डर वर्ष में एक वार अपने 
संचित अवकाश लेखे में एक मास/30. दिन का औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश (1936 के पूर्व 
अथवा वाद के लागू अवकाश नियमों के भेद में जैसी स्थिति हो) के नकदीकरण की सुविधा कतिपय शर्तों के 
अधीन अनुमन्य हो। 

अवकाश नकदीकरण से सम्बन्धित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर 
शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश देते हैं कि अर्जित अवकाश के 
नकदीकरण की सुविधा अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी : 

(1) वेतन समता समिति द्वारा यथा संस्तुत और शासन द्वारा | जनवरी, 1986 से स्वीकृत 

पुनरीक्षित वेतनमानों में 2,900 रुपये प्रतिमाह अथवा उससे कम पाने वाले सरकारी सेवकों को 
30 दिन तथा 2,900 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 15 दिन के 
अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, इस शर्त 
पर अनुमन्य होगी कि कथित 30 दिन/15 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात्‌ 
अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का 
अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाये। अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात्‌ अवकाश लेखे से 
कम 60 दिन का अर्जित अवकाश आवश्यक देय शेष रखने का प्रावधान सरकारी सेवकों के 
हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकारी सेवक आवश्यकता पड़ने पर 
उसका उपभोग कर सकें और उन्हें अर्द वेतन/निर्वेतन अवकाश लेने के लिये बाध्य न होना पड़े। 

(2) अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल 
भारतीय सेवा के. अधिकारियों को भी उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित शर्तों के अधीन 
अनुमन्य होगी, परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि राज्य सरकार को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं 
के अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा केन्द्रीय सरकार में उनकी प्रतिनियुक्त 
की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी। 

(3) वर्तमान वेतनमानों में कार्यरत राज्य सरकार के उन सेवकों को, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के 
अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, अवकाश की अनुमन्यता 
के प्रयोजन के लिये उनके मूल वेतन में मूल वेतन के 70 प्रतिशत के. वरावर महँगाई भत्ता पर 
1 जनवरी, 1986 को अनुमन्य मूल वेतन की एक-तिहाई धनराशि जोड़ दी जायेगी और इस 
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प्रकार आगठित वेतन के आधार पर उन्हें 30 दिन/15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की 
सुविधा स्वीकृत की जायेगी। 

अवकाश के नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये फण्डामेण्टल रूल 9(21) (एक) में यथा 
परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर 
दिया जाना चाहिये। 

इस प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित सरकारी सेवक को अवकाश 
वेतन, नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महँगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और पर्वतीय विकास 
भत्ता देय होगे, किन्तु अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये मकान किराया भत्ता देय नहीं 
होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगा और इसमें भविष्य निधि अग्रिम, मकान किराया, 
सहकारी समितियों के देय आदि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी। enfe अर्जित 
अवकाश के लिये समतुल्य नकद का आगमन निम्नलिखित प्रकार से इंगित विधि से किया 
जायेगा- 


अभ्यर्पित अर्जित अवकाश के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण अभ्यर्पित अर्जित अवकाश के eat 
लिये समतुल्य नकद के समय अनुमन्य वेतन और की संख्या (30 दिन या 15 दिन 


(6) 


(7) 


(8) 


(10) 


(11) 


भत्ते जैसी भी स्थिति हो) 


30 


औसत वेतन पर अर्जित स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण 
को स्वीकृत करने के लिये सक्षम होगा! अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के लिये आवेदन विहित 
आवेदन प्रपत्र में (प्रतिलिपि संलग्न) दिये जाने चाहिये सरकारी सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक 
अपने आवेदन-पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा किस 
दिनांक को अर्जित अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी दिनांक को 
अभ्यर्पित माना जायेगा। तद्नुसार सम्वन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में से अभ्यर्ण के 
दिनांक को 30 दिन/15 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिए ओर उसके 
अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जानी चाहिये कि यह कमी सरकारी 
सेवक द्वारा अवकाश के अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी है। 

अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कॅलेण्डर वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी, 
परन्तु जिन मामलों में वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा 
का उपभोग कर लिया गया है, उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में 
नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी। 

अभ्यर्पित अवकाश उसी के क्रम में लिया जाने वाला अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर 
अवकाश, -जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में सरकारी सेवक को देय अवकाश 
अथवा 120 दिन या 1936 के पूर्व के अवकाश नियमों के लागू होने की दशा में 4 मास, इनमें 
से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। 

अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें सरकारी सेवकों को 
सेवानिवृत्त होने में 30 दिन/15 से कम अवधि शेष हो। 

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को अभ्यर्पित, अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन 
तथा भक्तों को भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त वाद कर दिया जाना चाहिए! 
जहाँ तक राजपत्रित अधिकारियों का हम्वन्ध है, वे इस सम्बन्ध में फाइनेन्शियल Bs बुक, 
खण्ड-पाँच, भाग-एक के पैरा 249(वाई) के अधीन अग्रिम भी उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे 
जैसा कि वे 120 दिन तक के अधिक अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते El अभ्यर्पित अवकाश 
से सम्बन्धित अग्रिम से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। 


यह सुविधा उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगी जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्त अधवा बाहा 
सेवा पर हों। 
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(12) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश 
लेखे में कर दी गयी है, जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में है, अभ्यर्पित अवकाश 
से सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश 
लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा। अभ्यर्पित 
अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण अधिकारी द्वारा उस विल 
में, जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाये। इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि 
उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर दी गयी हों। 

(13) सरकारी सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहे तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये 
हुए अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें, परन्तु 
जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा पर किसी प्रकार के 
सरकारी अंशदान का हक नहीं होगा। 

2. यह आदेश 29 सितम्बर, 1981 से प्रभावी होंगे। 

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण के लिये आवेदन-पत्र 

टिप्पणी--(1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियॉ सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों, 

अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हो भरी जायेगी। 

(2) मद 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले में लागू होगी। 


IL, STERED d) पादा trite ETN RM 
>. लात धतला NRIs ७०३20 03 21132 INNS 
PRCT OO वतात वक 
O0 IEVIFÜIEZIREI meee ळा OO) TN DDR DRM RR: 
SS ERR beroe coxa nr NO NO SENOS 
6. अवकाश किस दिनांक से और दिनाक Te i age तक अवकाश 
किस दिनांक तक अपेक्षित है की पका न अर कल ea oe 

तथा उसके प्रकृति 
To SIRA SECO यना प्रयोजन aye ००००००-००००-०००००२०००००००००००००- 
8. पिछली वार लिये गये अवकाश दिनाक... e ME तक अवकाश 
अवकाश की अवधि और प्रकृति a NN NNO 8 
० SEE SER मे पता ee E 

10. (क) (1) aur 30 दिन/15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश अपेक्षित है? 
(23) CIC जी दा ERED CA baterea A NM ORARE 
(ख) wur चालू कैलेण्डर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है?.............. 
दिनाक Eua oues आवेदनक, इस्ताकरः `^ `° d Cee eae DTP 
11. अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति............................................:..................... 
हम्ताक्ष लक ee UTE UE ea 
दिनाक? eee पदनाम यल Io MRR... 
12. फाइनेन्शियल हैण्छ बुक, खण्ड-2, भाग 2 A 4 सहायक नियम 81 d अनुसार सक्षम प्राधिकारी 
न की रिपोर्ट-- 

* (क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 के फण्डामेण्टल 
रूल/सब्सीडियरी रूल..................... के अधीन दिनांक..................... सेव: 


तक अभिदत्त अर्जित अवकाश/वेतन पर अवकाश 
(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा. देय 
और अनुमन्य है। 
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13. अवकाश और अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिए प्राधिकारी के आदेश 


S. फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 के भाग चार H— 
(एक) वर्तमान संख्या 11-ग के स्थान पर परिशिष्ट 2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा। 
(दो) प्रपत्र संख्या 11-ग के पश्चात्‌ क्रमशः परिशिष्ट 3 और 4 में दिये गये प्रपत्र 11-घ और 
11-ङ बढ़ा दिये जायेंगे। 
परिशिष्ट-2 
“प्रपत्र संख्या 11-ग” 
(सब्सीडियरी रूल 80 देखिये) 

उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल के अधीन अर्जित अवकाश और निजी कार्य पर अवकाश में मिले अवकाश के 
अवकाश लेखे का प्रपत्र 1 जनवरी, 1936 को या उसके पश्चात वरिष्ठ सेवा के सरकारी सेवकों और कनिष्ठ - 
सरकारी सेवकों के लिये 


और pete rer a का अवकाश लेख जन्म तिथि......... Onze पदनाम निरन्तर सेवा 
के प्रारम्भ का दिनांक...................... स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति का दिनांक........................ 
अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दिनांक............................. 
__डयूटी की अवधि ` चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिया गया अवकाश असाधारण अवकाश _ 


से तक से तक यथास्थिति 12 फण्डामेण्टल रूल 81-वी के से तक अवधि अभ्युक्ति 
माह की सीमा के नियम 2(1) के प्रथम 
अधीन अवधि परन्तुक के अधीन 6 माह 
की सीमा के अधीन अवधि 
5 6 JESAS 9 10 


N 
७ 
A 


प्रपत्र संख्या-11(ग) भरने के सम्बन्ध में अनुदेश 

1. यह प्रपत्र सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे के रख-रखाव के लिये हैं जिनके अवकाश फण्डामेण्टल 
रूल 81-वी और 157-ए के अधीन, विनियमित होते हैं जैसा कि वे 1 अप्रैल, 1966 से प्रभावी 
हैं। 

, 2. स्थायी पदों पर धारणाधिकार रखने वाले सरकारी सेवकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर 
12 माह की सीमा तक औसत वेतन पर या औसत वेतन पर या औसत मूल वेतन पर या पूर्ण 
वेंतन पर अवकाश, जैसा कि वह फण्डामेण्टल रूल 81-बी के नियम 2(1) के अधीन अनुमन्य है 
को स्तम्भ 5 में दर्ज किया जायेगा। चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर 12 से अधिक माह की सीमा तक का 
अर्द्ध औसत वेतन पर या अर्द्ध औसत मूल वेतन पर या अर्द्ध वेतन पर अवकाश, जैसा कि वह 
नियम 2(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुमन्य है, को स्तम्भ 6 में दर्ज किया जाना चाहिए। 

3. स्थायी पदों पर धारणाधिकार न रखने वाले सरकारी सेवकों का, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार 
पर चार माह की सीमा तक औसत वेतन या पूर्ण वेतन पर अवकाश भी, जैसा कि ये सब्सीडियरी 
रूल 157-ए के नियम (2) के अधीन अनुमन्य है, स्तम्भ 5 में दर्ज किया जाना चाहिए। 

4. चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दिये जाने वाले अवकाश के अनुक्रमिक योग को, जब भी ऐसा 
अवकाश लिया जाये, अवकाश की अवधि की प्रविष्टि (काली स्याही के नीचे लाल स्याही से 
स्तम्भ में 5 तथा 6 में अंकित किया जाना चाहिये। 

S. सव्सीडियरी रूल 157-ए क अधीन स्वीकृत असाधारण अवकाश के मामले में, स्तम्भ 10 मे इस 
बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि उक्त नियम के किस विशिष्ट उपबंध के अधीन अवकाश 
स्वीकृत किया गया है और जहाँ अवकाश इस नियम के खण्ड (4)(ए)(1) के अधीन स्वीकृत 
किया गया हो, वहाँ के लिये उस अवकाश के आनुक्रमिक योग को भी स्तम्भ 10 में अंकित किया 
जाना चाहिए 
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परिशिष्ट-3 
“प्रपत्र संख्या 11-ध” 
(सब्सीडियरी रूल 80 देखिये) 

उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी के अधीन अर्जित अवकाश के अवकाश लेखे का प्रपत्र 

सरकारी सेवक का नाम................. पदनाम कक. UA जन्मतिथि................ निरन्तर सेवा प्रारम्भ 
करने का दिनांक.................... स्थायी नियोजन का दिनांक................: सेवा निवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा 
समाप्ति का दिनाक: २००५. ४३५५. ०५-६६ 


केलेण्डर वर्ष की कैलेण्डर वर्ष छमाही के प्रारम्भ पिछले केलेण्डर वर्ष की कटोती किया जाने 
छमाही में सेवा की छमाही में में जमा अर्जित छमाही के दौरान उपभोग वाला अर्जित 


का विवरण सेवा के पूर्ण अवकाश लिये गये असाधारण अवकाश स्तम्भ-5 
मास अवकाश के दिनों की में अवधि का दसवाँ 
संख्या भाग 
से तक 
I 2 3 4 5 
कुल जमा अर्जित लिया गया दिनों की संख्या अवकाश से वापस अभ्युक्ति 
अवकाश दिनों में अवकाश लौटने पर अर्जित 
(स्तम्भ 4-11-6) अवकाश का अतिशेष 
(स्तम्भ 70-10) 
से तक 
6 if 8 9 10 11 12 
अनुदेश 
टिप्पणी--- 


1. देय अर्जित अवकाश को दिनों में व्यक्त किया जाना चाहिए। 

2. ' जब कोई सरकारी सेवक किसी विशिष्ट केलेण्डर वर्ष की छमाही के दौरान नियुक्त किया जाये 
तब अर्जित अवकाश के कैलेण्डर वर्ष की उस छमाही में, जब वह नियुक्त किया जाये, सेवा के 
प्रत्येक पूर्ण मास के लिये 2'// दिन की दर पर जमा किया जाना चाहिए और एक दिन के भाग 
को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जायेगा। 

3. विद्यमान सरकारी सेवक के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश के पुराने अवकाश लेखे को बन्द कर 
दिया जायेगा और 31 दिसम्बर, 1977 को जो अतिशेष है उसको स्तम्भ-11 में नये लेखे में 
अग्रेनीत किया जायेगा। ऐसा करते समय 31 दिसम्बर, 1977 को जमा अतिशेष को निकटतम 


दिन पर पूर्णांकित किया जायेगा। 
4. स्तम्भ 6 में प्रविष्ट पूर्ण दिनों में होनी चाहिए। एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर 
í पूर्णाकित किया जायेगा। 
5. असाधारण अवकाश की अवधि को लाल स्याही में अंकित किया जाना चाहिये। 


परिशिष्ट-4 
“प्रपत्र संख्या 11-9" 
(सब्सीडियरी रूल 80 देखिये) 
(कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-एन्जी० 3/दस-200-79 
दिनांक 30 अक्टूबर, 1979 का अनुलग्नक) 

उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी के अधीन अर्जित अवकाश के अवकाश लेखे का प्रपत्र 

सरकारी सेवक का नाम................. पदनाम तितक जन्मतिथि ४0... 5. निरन्तर सेवा 
प्रारम्भ करने का दिनांक............... स्थायी नियोजन का दिनांक......................... सेवा निवृत्ति/त्याग-पत्र/ 


सेवा समाप्ति का दिनांक................................. 
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-jaa ad di केलेण्डर वर्ष की छमाही के प्रारम्भ पिछले कॅलेण्डर वर्ष की o छमाही के प्रारम्भ पिछले bee: वर्ष की 
छमाही में सेवा छमाही में सेवा के में जमा निजी छमाही wie दौरान उपभाग में 
का विवरण पूर्ण मास कार्य पर किये गये असाधारण. 
अवकाश अवकाश के दिनों की संख्या 
से तक 
] 2 3 4 5 


कटौती किया जाने निजी कार्य पर लिया गया दिनों की अवकाश से वापस अभ्युक्ति 


वाला कार्य पर कुल अवकाश अवकाश संख्या लौटने पर अर्जित 
अवकाश (स्तम्भ-5 दिनों में (स्तम्भ अवकाश का 
में अवधि का दसवाँ 4+11-6) अतिशेप (स्तम्भ 

भाग 70-10) 
से तक 
6 J 8 9 10 11 12 
अनुदेश 

टिप्पणी--- 


1. देय निजी कार्य पर अवकाश को दिनांक में व्यक्त किया जाना चाहिए 

2. जव कोई सरकारी सेवक किसी विशिष्ट केलेण्डर वर्ष की छमाही के दौरान नियुक्त किया जाये 
तव निजी कार्य पर अवकाश के केलेण्डर वर्ष की उस छमाही में, जव वह नियुक्त किया जाये 
सेवा में प्रत्येक पूर्ण मास के लिये 2'/, दिन की दर पर जमा किया जाना चाहिए और एक दिन 
के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णाकित किया जायेगा। 

3. विद्यमान सरकारी सेवक के सम्बन्ध में निजी कार्य पर अवकाश पुराने अवकाश लेखे को बन्द 

कर दिया जायेगा और 30 जून, 1979 को जो अतिशेष है उसको स्तम्भ-11 में नये लेखे में 

अग्रेनीत किया जायेगा। ऐसा करते समय 30 जून, 1979 को जमा अतिशेष को निकटतम दिन 

पर पूर्णाकित किया जायेगा। 

4. स्तम्भ 6 में प्रविष्टि पूर्ण दिनों में होनी चाहिए। एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर 
पूर्णाकित किया जाये। 


5. असाधारण अवकाश की अवधि को लाल स्याही में अंकित किया जाना चाहिये। 


उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992 
अधिसूचना संख्या सा-4-1071/दस-1992-201-76 
वित्त (सामान्य) विभाग अनुभाग-4 [दिनांक 21-12-1992 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेनिशियल हैण्ड 
बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हें— 
. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) 
नियमावली, 1992 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. फण्डामेण्टल रूल 81-बी के उपनियम (1)(3) का संशोधन--फण्डामेण्टल रूल्स 81-बी मं दिये 
गये उपनियमों के स्थान पर नीचे दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात्‌--' 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह । [भाग-3 


81-बी(1) अर्जित अवकाश---राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश की 
संगणन करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 


(एक) 


(दो) 


(तीन) 


(चार) 


(पाँच) 


(छः) 


(सात) 


(आठ) 


प्रत्येक कैलेण्डर में दो छमाही किश्तों में इक्तीस दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से 
जमा किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को सोलह दिन का अर्जित 
अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा। 

वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवा के लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष 
की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन रहते हुए अग्रेनीत किया जायेगा कि इस प्रकार 
अग्रेनीत अवकाश तथा अगली छमाही को जमा अवकाश 180 दिन की अधिकतम सीमा से 
अधिक न हो जिसे एक जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी से वढ़ाकर दो सौ चालीस दिन कर दिया 
गया है। 1 जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त किसी सरकारी सेवक की स्थिति में 
उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर मास की सेवा के लिये जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष 
की छमाही में की जानी प्रत्याशित है, जिसमें वह नियुक्ति किया गया है 2'/, (ढाई) दिन 
प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा। ये नियमावली अधिसूचना संख्या 
सा-4-1071/दस/1992/20/76, दिनांक 21-12-1992 जो कि उप्र. गजट भाग 1, खण्ड 
(क) दिनांक 5-3-1994 को प्रकाशित हुई। 

जब कुल अर्जित अवकाश दो सौ चालीस दिन हो जाए तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश 
अर्जित नहीं करेगा। 

टिप्पणी-एक सौ अस्सी दिन की सीमा को 1 जनवरी, 1987 से बढ़ाकर 240 दिन कर 
दिया गया। 

उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अर्जित अवकाश में से पिछली 
छमाही के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक पन्द्रह 
दिन की अधिकतम सीमा के अधीन कर दिया जायेगा। 

ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र 
दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कांरण से सरकारी सेवक न रह जाए, अर्जित अवकाश 
उस दिनांक तब जब वह सरकारी सेवक न रह जाए, प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 272 
(ढाई) दिन की दरों पर जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में उस विशिष्ट छमाही के प्रारम्भ से 


` उस दिनांक तब जव वह सरकारी सेवक न रह जाए, उपभोग किए गये असाधारण अवकाश 


के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिये उसके अवकाश लेखे में जमा किये गये अर्जित 
अवकाश से की जायेगी। यदि पहले से उपभोग किया गया अर्जित अवकाश इस प्रकार उसे 
देय जमा अवकाश से अधिक हो तो अधिक आहरित किये गये अवकाश वेतन, यदि कोई 
हो, के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा, अतएव उस मास के सम्बन्ध में, 
जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाए, सम्बन्धित सरकारी सेवक को कोई अवकाश वेतन 
और/या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से यह 
सुनिश्चित किया जायेगा कि उसे इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश 
स्वीकृत नहीं किया गया है और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। 
अर्जित अवकाश जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णाकित कर 
दिया जायेगा। 

यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो वह कैलेण्डर 
वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को अपने अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले 
अर्जित अवकाश का उपभोग, इस प्रतिवन्ध के अधीन रहते हुए, करने का हकदार होगा कि 
अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि 
सरकारी सेवक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट आयेगा। 

अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे, जैसा कि वे इस नियमावली 
के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थे, बन्द कर दिये जायेंगे और 31 दिसम्बर, 1977 को उनके 
लेखे में जमा अर्जित अवकाश उनके नये अवकाश लेखे में, जिसे इस नियमावली से संलग्न 
प्रपत्र 11-घ में रखा जायेगा, अग्रसर किया जायेगा। 
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(नौ) सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ सरकारी सेवक के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये 
गये अर्जित अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेश में, उस समय सम्बन्धित सरकारी सेवक के 
लेखे में जमा अर्जित अवकाश का अतिशेष इंगित किया जायेगा। 

(दस) फण्डामेण्टल रूल्स 67 और 86-ए के उपवन्धों के अधीन रहते हुए- 

(क) किसी सरकारी सेवक को एक वार में स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम 
अवधि यदि वह भारतवर्ष मेँ वितायी जाये, एक सौ वीस दिन होगी। 

(ख) उसे 120 दिन की अवधि से अधिक किन्तु 180 दिन से अनधिक का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जा सकता है। यदि इस प्रकार स्वीकृत सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग 
विदेश में बिताया जाए किन्तु भारत में विताये गये ऐसे अवकाश की कुल अवधि 120 दिन 
की सीमा से अधिक नहीं होगी। 

(ग्यारह) किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक की स्थिति में--- 

(क) उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि को ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसमें वह पूर्ण 
दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीन दिन तक कम कर दी जायेगी। 

(ख) रादि उसे सरकारी कार्य के कारण किसी वर्ष में पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से, जैसा 
कि सव्सीडियरी रूल्स 145 और 146 में व्यवस्थित है, रोक दिया जाता है तो उसे अनुमन्य 
अर्जित अवकाश को 30 दिन के उस भाग तक कम कर दिया जायेगा, जो उस अनुपात के 
बरावर हो जो उपभोग किये गये दीर्घावकाश के भाग का दीर्घावकाश की पूर्ण अवघि से है। 


(ग) यदि किसी वर्ष सव्सीडियरी रूल्स 145 ओर 146 के निवन्धाँ के अनुसार अवकाश का . 


उपभोग नहीं करता है तो उसके अनुमन्य अर्जित अवकाश को कम नहीं किया जायेगा। 

(घ) दीर्घावकाश को इस नियमावली के अधीन किसी प्रकार के अवकाश के साथ या उसके क्रम में 
लिया जा सकता है, वशतें कि दीर्घावकाश अर्जित अवकाश की जो अन्य अवकाश के साथ 
या उसके क्रम में लिया जाए या नहीं, कुल अवधि इस नियम के खण्ड (दो) के अधीन एक 
वार में उसको अनुमन्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब वह उच्चतर 
प्राविधिक अर्हताये प्राप्त करने के लिये लिया जाए, तब उसकी सीमा दो सौ सत्तर दिन होगी। 

(बारह) किसी सरकारी सेवक को उसके लेखे में जमा अर्जित अवकाश के भाग को अभ्यर्पित करने की 
अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये 
आदेशों के अनुसार उसके वदले में नकद भुगतान किया जा सकता है। 

(3) निजी कार्यों पर अवकाश--एऐसे सरकारी सेवक को, जिस पर ये नियम लागू होते हैं उनकी 
सम्पूर्ण सेवा के दौरान निजी कार्यों पर कुल तीन सौ पैंसठ दिन से अनधिक का अवकाश भी स्वीकृत किया 
जा सकता है। 

(एक) वह प्रत्येक वर्ष कैलेण्डर में इक्तीस दिन का निजी कार्य पर अवकाश का हकदार होगा। राज्य 
में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निजी कार्य पर अवकाश की संगणना करने के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया 1 जुलाई, 1972 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 

(दो) प्रत्येक सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निजी कार्य पर अवकाश 
दो छमाही किश्तों में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली 
जनवरी को 16 दिन और पहली जुलाई को 15 दिन का निजी कार्य पर अवकाश जमा किया 
जायेगा। 

(तीन) जब निजी कार्य पर अवकाश का योग तीन सौ पैंसठ दिन हो जाए तो सरकारी सेवक ऐसा 
अवकाश अर्जित करना बन्द कर देगा। 

(चार) वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर किसी सरकारी सेवक के = में जमा निजी कार्य पर 
अवकाश उस वर्ष की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जायेगा कि इस 
प्रकार अग्रनीत अवकाश और अगली छमाही का जमा अवकाश 365 दिन की अधिकतम 
सीमा से अधिक न हो जाये, 
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(पाँच) 


(छः) 


(सात). 


(आठ) 


(नौ) 


उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये जो उससे उस कैलेण्डर 
वर्ष की छमाही में की जानी प्रत्याशित है, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, 222 (ढाई) दिन 
प्रतिमाह की दर से निजी कार्य पर अवकाश जमा किया जायेगा। 

उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा निजी कार्य पर अवकाश में से पिछली छमाही 
के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश भी अवधि के दसवें भाग तक, 15 दिन की 
अधिकतम सीमा के अधीन कम कर दिया जायेगा। १ 

ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवानिवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र 
दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाये, उसके अवकाश 
लेखे में निजी कार्य पर अवकाश उस दिनांक तब जब वह सरकारी सेवक न रह जाए, प्रत्येक 
पूर्ण deer मास के लिए 244 (ढाई) दिन की दर से जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में 
उस विशिष्ट छमाही के प्रारम्भ से उस दिनांक तक जब वह सरकारी सेवक न रह जाए, 
उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिए उसके 
अवकाश लेखे में जमा किये गये निजी कार्य पर अवकाश से की जायेगी। यदि पहले उपभोग 
किया गया निजी कार्य पर अवकाश उसके खाते में इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक 
है, तो अधिक आहरित किये गये अवकाश वेतन यदि कोई हो, के सम्बन्ध में आवश्यक 
समायोजन किया जायेगा, अतएव उस मास के सम्बन्ध मं, जिसमें सम्बन्धित सरकारी सेवक 
सेवा में न रह जाये, अवकाश वेतन और/या वेतन का कोई भुगतान करने से पूर्व सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसे निजी कार्य पर 
अवकाश इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक नहीं स्वीकृत किया गया है और अवकाश 
वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। 

निजी कार्य पर अवकाश को जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर 
पूर्णाकित कर दिया जायेगा। 

यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन अवकाश पर हो तो वह कैलेण्डर वर्ष 


` की आने वाली छमाही के प्रथम दिनांक को अपने अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले 


(दस) 


(ग्यारह) 


(बारह) 


_ (तेरह) 


निजी कार्य पर अवकाश का इस शर्त पर उपभोग करने का हकदार होगा कि सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी सेवक उस अवकाश के समाप्त 
होने पर ड्यूटी पर वापस लौट आयेगा। 

निजी कार्य पर अवकाशः के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे जैसा कि वे इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थे, बंद कर दिये जायेंगे और 30 जून, 1979 को 
उनके लेखे में जमा निजी कार्य पर अवकाश का उनके नये अवकाश लेखे में जिसे वह इस 
नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 11-ड में रखा जायेगा, अग्रनीत किया जायेगा। l 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निजी कार्य पर 
अवकाश स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में सम्बन्धित सरकारी सेवक के लेखे में उस समय 
जमा निजी कार्य पर अवकाश के अंतिम दिन को इंगित किया जायेगा। 

किसी सरकारी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत की जा सकने वाली 
अधिकतम अवधि, यदि वह भारत में व्यतीत की जाए, नव्बे दिन होगी। उसको नब्बे दिन की 
अवधि में अधिक किन्तु एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए निजी कार्य पर 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकता है, यदि इस प्रकार स्वीकृत किया गया सम्पूर्ण 
अवकाश या उसका कोई भाग भारत के बाहर व्यतीत किया जाए किन्तु भारत में व्यतीत 
किये गये इस प्रकार के अवकाश की अवधि कुल मिलाकर नव्वे दिन से अधिक नहीं होगी। 
इस उपनियम के अधीन कोई अवकाश तव तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, जब तक 
कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि 
सरकारी सेवक उसके समाप्त होने पर ड्यूटी पर वापस लौट आयेगा या जब तक कि इसको 
सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश में सम्मिलित न कर लिया जाए। 
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(des) उन सभी मामलों में, जिनमें सरकारी सेवर्कों इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व 
फण्डामेण्टल रूल 81-वी और सब्सीडियरी रूल 157-ए के अधीन निजी कार्य पर अवकाश 
का उपभोग कर लिया हो, इस प्रकार लिये गये अवकाश की अवधि की इस उपनियम के 
अधीन अनुमन्य निजी कार्य पर अवकाश निकालने में गणना की जायेगी, इस प्रयोजन के 
लिये यह समझा जायेगा कि सरकारी सेवक ने इस नियमावली के उपवन्धों के अधीन अपनी 
निरन्तर सेवा के दिनांक से, चाहे वह अस्थायी रहा हो या स्थायी रूप में, तीन सौ पैंसठ दिन 
से अनधिक निजी कार्य पर अवकाश अर्जित कर लिया है, यदि किसी सरकारी सेवक ने 
अपने मामले में, इस उपनियम के लागू होने के पूर्व तीन सौ पैसठ दिन से अधिक का 
अवकाश लिया है तो ऋणात्मक शेष का अधित्याग कर दिया जायेगा और वह कोई अग्रतर 
अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अन्य मामलों में, जहाँ पर सरकारी सेवक ने उस दिनांक को 
अनुमन्य अवकाश से अधिक परन्तु तीन सौ पैंसठ दिन की सीमा से अनधिक अवकाश का 
उपभोग कर लिया है, उसका समायोजन उस निजी कार्य पर अवकाश के प्रति किया जायेगा 
जो उसके बाद में अर्जित किया जायेगा। 

प्रपत्र संख्या : 11-घ 
[फण्डामेण्टल रूल 81-वी का उपनियम (1) (आठ) देखिये] 
उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के अधीन अर्जित अवकाश के अवकाश लेखे का प्रपत्र 


सरकारी सेवक का नाम.................... पदनाम. : tec जन्म तिथि: करर क क निरन्तर 
सेवा के प्रारम्भ करने का दिनांक................... स्थायी नियोजन का दिनांक..................... 
सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति का दिनांक....................... 
कैलेण्डर वर्ष कटौती किया जाने 
की छमाही में | की छमाही में | प्रारम्भ में जमा | की छमाही के दौरान | वाला अर्जित अवकाश _. 
सेवा का सेवा के पूर्ण अर्जित उपभोग में किये गये | (स्तम्भ-5 में अवधि का 
विवरण अवकाश असाधारण अवकाश zadi भाग 


के दिनों की संख्या 


दिनों में जमा कुल अर्जित लिया.गया दिनों की अवकाश से वापस लौटने अभ्युक्ति 
अवकाश दिनों में (स्तम्भ अवकाशः संख्या पर अर्जित अवकाश का 
4+11-6) अतिशेष 
से तक 
7 8 9 10 
रिप्पणी— 


1. देय निजी कार्य पर अवकाश को दिनांक में व्यक्त किया जाना चाहिए। 

2. जब कोई सरकारी सेवक किसी विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष की छमाही के दौरान नियुक्त किया जाए 
तव निजी कार्य पर अवकाश के उस कैलेण्डर वर्ष की उस छमाही में, जव वह नियुक्त किया 
जाए, सेवा में प्रत्येक पूर्ण मास के लिये 2५2 दिन की दर पर जमा किया जाना चाहिए और एक 
दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णाकित किया जायेगा। 
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3. विद्यमान सरकारी सेवक के सम्बन्ध में निजी कार्य पर अवकाश पुराने अवकाश लेखे को वन्य 
कर दिया जायेगा और 30 जून, 1979 के अतिशेष को स्तम्भ-11 में नये लेखे में अग्रेनीत 
किया जायेगा। ऐसा करते समय 30 जून, 1979 को जमा अतिशेष को निकटतम दिन पर 
पूर्णाकित किया जायेगा। 

4. स्तम्भ 6 में प्रविष्टि पूर्ण दिनों में होनी चाहिए, एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर 

- पूर्णाकित किया जाये। 

5. असाधारण अवकाश की अवधि को लाल स्याही में अंकित किया जाना चाहिये। 
जव फण्डामेण्टल रूल 81-वी के नियम (4) के अधीन परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाए 
तो स्तम्भ 10 और 11 में निजी कार्य पर अवकाश से सम्वन्धित प्रविष्टियों में ऐसे अवकाश की 
संख्या दुगुनी दिखाई जायेगी, स्वीकृत किये गये परिवर्तित अवकाश की अवधि स्तम्भ 12 में 
अभ्युक्ति के रूप में दिखाई जानी areal 

प्रपत्र संख्या : 11-ङ 
[फण्डामेण्टल रूल 81-वी का उपनियम (3) (दस) देखिये] 
उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के अधीन अर्जित निजी कार्य पर 
अवकाश के अवकाश लेखे का प्रपत्र 
सरकारी सेवक का नाम..................... पदनाम काळ Uu RES जन्म RII. a. ०.5५: निरन्तर 
सेवा के प्रारम्भ करने का दिनांक....................: स्थायी नियोजन का दिनांक...................... 
सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति का दिनांक....................... 
कैलेण्डर वर्प कैलेण्डर वर्प छमाही के प्रारम्भ पिछले कैलेण्डर वर्ष कटौती किया जाने 
की छमाही में की छमाही में में जमा अर्जित की छमाही के दौरान वाला निजी कार्य पर 


सेवा का सेवा के पूर्ण अवकाश उपभोग में किये गये अर्जित अवकाश 
विवरण मास असाधारण अवकाश (स्तम्भ-5 में अवधि 
के दिनों की संख्या का दसवाँ भाग) 
से तक 
] 2 3 4 5 
दिनों में जमा निजी कार्य पर लिया गया feat की अवकाश से वापस लौटने अभ्युक्ति 
कुल अर्जित अवकाश दिनों अवकाश संख्या पर अर्जित अवकाश का 
में (स्तम्भ 4+11-6) अतिशेष (स्तम्भ 7-10) 
से तक | 
6 7 8 9 10 
अनुदेश 
टिप्पणी--- 


1. देय अर्जित अवकाश को दिनों में व्यक्त किया जाना चाहिए। 
2. जब कोई सरकारी सेवक किसी विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष की छमाही के दौरान नियुक्त किया जाये 
तब अर्जित अवकाश के उस कैलेण्डर वर्ष की उस छमाही में, जव वह नियुक्त किया जाए, सेवा 
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में प्रत्येक पूर्ण मास के लिये 24 दिन की दर पर जमा किया जाना चाहिए और एक दिन के 
भाग को निकटतम दिन पर पूर्णाकित किया जायेगा। 


उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
(तृतीय संशोधन), नियमावली, 1993 
उत्तर प्रदेश शासन 
अधिसूचना संख्या : 6/12/73-का०-2/93 


कार्मिक अनुभाग-2 


लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 1993 


संविधान क अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल GH. सेवाकाल में 
मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 


नियमावली बनाते हैं--- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के 
आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन), नियमावली, 1993 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 5 का संशोधन--उत्तर प्रदेश सेवाकाल मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-] में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख 


दिया जायेगा, अर्थात्‌ : 
स्तम्भत 
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 
वर्तमान नियम 

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ 
किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये 
तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा 
नियुक्ति किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित 
न हों, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती 
के सामान्य नियमों का शिथिल करते हुये, सरकारी 
सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा*जो 
राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत न हो, क्रिन्तु 
प्रतिवन्ध यह है कि यह सदस्य उस पद के लिये 
विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य 
प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी 
किसी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी 
जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी 
मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। 


स्तम्भ-2 
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 (1) 
यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ किसी 
सरकारी सेवक की. सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो 
उसके BA के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा 
नियन्त्रित किया निगम के अधीन पहले से सेवायोजित 
न हों, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती 
के सामान्य नियमों को शिथिल करते हये, सरकारी 
सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो 
राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि 
ऐसा व्यक्ति- H 
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता 
हो, 
(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह 
हो, और 
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के 
पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये 
आवेदन करता है। 


परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये 


कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत 
समय-समय से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित 


कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं की जिन्हें तह_ 
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EM ete स्तम्भ-2 
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 
वर्तमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 (1) 
मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही 
करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल 
कर सकती है। 

(2) ऐसी नोकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी 
चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व 
सेवायोजित था। 


आज्ञा से, 
T/A- dt आर्य 
सचिव 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा-3-424/दस-933-89 
वित्त (सामान्य) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 1996 


अधिसूचना/प्रकीर्ण . 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में 
उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा अंगीकृत सिविल रेग्युलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
विनियमावली बनाते $— 

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 1996 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवां संशोधन) 
विनियमावली, 1996 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. अनुच्छेद 470 का निकाला जाना--5त्तर प्रदेश से उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध मं यथा अंगीकृत 
सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में नीचे विनिर्दिष्ट अनुच्छेद 470 निकाल दिया जायेगा। 


वर्तमान अनुच्छेद 

470(a) The full pension admissibe under the rules is not to be given as a matter 
of course, or unless the service rendered has been really approved. 

(b) If the service has not been thoroughly satisfactory the authority sanctioning 
the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper : 

Provided that in cases where the authority sanctioning pension is other than the 

` appointing authority, no order regarding reduction in the amount of pensin shall be 
made without the approval of the appointing authority. 

Note.—For the purpose of this Article *appointing authority" shall mean the 
authority which is competent to make substantive appointment to the post or service 
from which the officer concerned retires. 

आज्ञा से, 
पी-के-मिश्र 
सचिव। 

टिप्पणी--5त्तर प्रदश में प्रवृत्त होने के लिये यथा अंगीकृत सिविल रेग्युलेशन्स (भाग-1, 4 और 10) 
नामक हस्त-पुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गई थी। बाद में उसमें 
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निम्नलिखित संशोधन किये गये--- 


(1) अधिसूचना संख्या सा०-3-1932/दस-१15-73, दिनांक 1-11-1973 
(2) अधिसूचना संख्या सा०-3-1732/दस-१14-73, दिनांक 13-11-1973 
(3) अधिसूचना संख्या सा०-3-234/दस-904 (1)-62, दिनांक 7-10-1974 
(4) अधिसूचना संख्या सा+-3-754/दस-917-74, दिनांक 11-6-1975 

(S) अधिसूचना संख्या सा०-3-3159/दस-904 (9)-60, दिनांक 6-10-1975 
(6) अधिसूचना संख्या सा०-3-1476/दस-52-74, दिनांक 5-6-1976 

(7) अधिसूचना संख्या सा०-3-1928/दस-948-70, दिनांक 8-10-1976 
(8) अधिसूचना संख्या सा०-3-565/दस-१12 (3)-74, दिनांक 20-4-1977 
(9) अधिसूचना संख्या सा०-3-2133/दस-904-70, दिनांक 29-12-1980 
(10) अधिसूचना संख्या सा०-3-79/दस-909-79, दिनांक 19-1-1983 

( 


11) अधिसूचना संख्या सा०-3-1431/दस-905-84, दिनांक 29-9-1984 


उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4/संख्या सा-4-526/दस-96-201-76-टी-सी. : 
(लखनऊ : 19 अगस्त, 1996) 
अधिसूचना 

उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के फण्डामेंटल रूल 103 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश सव्सीडियरी रूल्स में संशोधन करने 
की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सव्सीडियरी (प्रथम संशोधन) 
नियमावली, 1996 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. सव्सीडियरी नियम 157-क का संशोधन--फाइनेन्शियल हैण्डवुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में 
दिये गये सब्सीडियरी नियम में, नियम 157-क में, उपनियम (2) के द्वितीय प्रतिबंधात्मक खण्ड में नीचे 
स्तम्भ ! मं दिवे गये वर्तमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा 
अधात-- a 


ae 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

(दी) इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा 
प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी दारा 
साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकता है। 
इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं 
की जा सकती है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का 
यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की 
समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस 
आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है। 


(तीन) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की (तीन) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की 
_ अपनी बीमारी के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे बीमारी के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे | अपनी बीमारी के उपचार के दौरान हो जाती 
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(दो) इस नियम के अधीन तब तक कोई छुट्टी 
स्वीकृत नहीं की जा सकती है कि जब तक की 
छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह 
समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति 
पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने के 
योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है। 
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Eee 
वर्तमान खण्ड gagari प्रतिस्थापित खण्ड 
सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा | है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश 
देय है तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम | अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए 
प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा। 
(सव्सीडियरी नियम 87 भी देखें) (सव्सीडियरी नियम 87 भी देखिये) 
आज्ञा से, 
नृपेन्द्र मिश्च 
प्रमुख सचिव। 
संख्या सा-4-526(1)/दस-96-201-76, A-At- तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
(1) महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उप्र, इलाहावादं। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(3) समस्त वित्त नियंत्रक/लेख संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारीगण। 
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग। Y 
(5) सचिव, विधानसभा/परिषद्‌, विधान भवन, लखनऊ 
(6) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, GH. इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया 
विज्ञप्ति गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें। 


स्तम्भन 


ae 


आज्ञा से, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 
अधिसूचना/विविध 
संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने 
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या संख्या 8 सन्‌ 
1997) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। 
व (उत्तर प्रदेश अध्योदश 8 सन्‌ 1997) 
[भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष मे राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप सें विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों 
के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए। 
i अध्यादेश 
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियों विद्यमान हैं जिनके कारण SS qued कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। 
अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। 


in eee के अमन ee 0011070 


1. Published in U.P. Gazette dated 9४ July, 1997 Notification No. 808/aam fa -1-2(क) 10-1997, 
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1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 कहा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1993 की धारा 2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मुल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, 

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ 

“(क) 'दृष्टिहीनता' ऐसा परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से 

किसी से ग्रसित हो, अर्थात- 

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या 

(दो) सुधारक eii के साथ वेहतर आंख में 6/60. या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की 
तीक्ष्णता या; 

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री क कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना; 

(कक) 'प्रमस्तिक अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसवपूर्व, प्रसव-कालीन या शेशव काल में होने वाले 

मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से 
युक्त व्यक्ति की अविकाराशील दशाओं के समूह से el 

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्‌ 

“(घघ) “श्रवण हास' का तात्पर्य संवाद सम्वन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीवल या 
अधिक की हानि से है ; 

(घघघ) “चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता' का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी 
निःशक्तता से हे जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्वन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क 
अंगघात हो; 

(घघघघ) “कम दृष्टि’ ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती हे जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक 
उपवर्धनीय सुधार के पश्चात्‌ भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के हास से ग्रसित हो, किन्तु वह 
समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग 
करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;” 

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा-अर्थात्‌-- 

“(ङ) “शारीरिक रूप से विकलांग” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :--- 
(एक) दृष्टिहीनंता या कम दृष्टि; 
(दो) श्रवण हास; 
(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।” 

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌- 

“(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए आरक्षण) अधिनियम 
1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वह अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम 
में समनुदेशित किये गये हैं।” 

3. धारा 3 का संशोधन-मूल अधिनियम की धारा 3 में--(क) उपधारा =" के स्थान पर 
निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ 

“(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा--- 

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के 

लिए और रिक्तियां का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए; 
(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, रिक्तियों 
का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से प्रसित व्यक्ति के लिए :--- 
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(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि; 
(ख) श्रवण हास; - 
(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। 


(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी। 
(ग) उपधारा (3) में, शब्द 'पिछडे वर्ग” के स्थान पर शब्द “नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों की” रख 
दिये जायेंगे। 
(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी। 
(ड) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्‌- 
1 “(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपर्युक्त अभ्यर्थियों की 
अनुपलब्धता के कारण विना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।” 
4. धारा 4 का संशोधन---मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी। 
5. धारा 5 का प्रतिस्थापन---मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी 
जायेगी, अर्धात्‌ 
“अपवाद S—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षणं (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस 
अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व 
धे, व्यवहृत किये जायेंगे। 
स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, 
. जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती,— 
(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित 
परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या 
(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा 
प्रारम्भ हो गयी हो। 
(2) इस अधिनियम के उपवन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।” 
रोमेश भण्डारी 
राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश। 


[सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, , राज्यपाल THIS 
भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(ह'' थह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम 
संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, 
नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


-— 


1. अधिसूचना सं, 4-6-12/(दस-97-502)/85 दि. 29 जुलाई, 19971 
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स्तम्भत 
वर्तमान नियम 
4. पात्रता की शर्ते--संविदा पर नियुक्त 
कर्मचारियों और पुनर्नियोजन पेंशन भोगियाँ से भिन्न 
समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी 
सरकारी सेवक एक वर्ष की निन्तर सेवा के पश्चात्‌ 
निधि में अभिदान करेंगे। 


टिप्पणी 7--शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन 
व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी 
सरकारी सेवक समझा जायेगा। 

टिप्पणी 2--कोई अस्थायी सरकारी सेवक 
जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा किसी मास के मध्य 
में पूरी करता है, वह अगले अनुवर्ती मास से निधि 
में अभिदान करेगा। 


टिप्पणी 3---ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक 
(जिसके अंतर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी 
हैं) जिन्हें नियमित रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया 
गया हे और जिनकी एक वर्ष से अधिक अवधि 
तक सेवा करते रहने की सम्भावना है, एक वर्ष की 
सेवा पूरी होने के पूर्व किसी भी समय निधि में 
अभिदान कर सकते हैं। 

टिप्पणी 4--जैसे ही कोई सरकारी सेवक 
निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये वैसे ही 
कार्यपालक अधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी 
सूचना लेखा अधिकारी को दे दें। 


स्तम्भ2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

4. पात्रता की शर्ते--संविदा पर नियुक्त 
कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियो से 
भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त 
अस्थायी सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से 
अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में 
अभिदान करेंगे। 

टिप्पणी /--शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन 
व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी 
सरकारी सेवक समझा जायेगा। 

टिप्पणी 2--कोई अस्थायी सरकारी सेवक 
(जिसके अंतर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी 
हें) जिन्हें नियमित या ener रिक्तियों के प्रति 
नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष 
से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा 
में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में 
अभिदान करेंगे। 

टिप्पणी 3---जैसे ही कोई सकारी सेवक 
निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये वैसे ही 
कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी 
सूचना लेखा अधिकारी को दे दें। 


3. नियम 17 का संशोधन-- यह नियमावली में, स्तम्भ । में दिये गये नियम 17 के स्थान पर 
स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


17(1) प्रत्याहरण की शर्ते--(क) किसी 
अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में 
विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), 
(ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक .समय में 
प्रत्याहत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि 
के आधे या छः मास के वेतन, जो भी 
कम हो, से अधिक नहीँ होगी। विशेष मामलों में 
स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये 
प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में 


17(1) प्रत्याहरण की शर्ते--(क) किसी 
अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में 
विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (को), 
(ग), (घ) या (s) में विनिर्दिष्ट किसी एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में 
प्रत्याहत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि 
के आधे या छः मास के वेतन, जो भी 
कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में 
स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उदेश्य जिसके लिये 
प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में 
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[भाग-3 


स्तम्भ-न 
वर्तमान नियम 


उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक्‌ 


ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, 
जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन 
चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर 
सकता है : 

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के 
उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और 
(ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की 
धनराशि 25,000 रुपये से अधिक न होगी। 

टिप्पणी 7--गृह के निर्माण के मामलो में 
यदि प्रत्याह[ण की धनराशि 25,000 & से अधिक 
हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की 
अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने 
प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में 
निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और 
स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये 
औचित्य के सम्वन्ध में समाधान हो जाये तो 
तद्नुसार, सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा 
सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि 
के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण 
किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति 
के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। ; 

टिप्पणी 2--(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट 
के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये 
लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में 
प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे 
मामलों में जहां अभिदाता के क्रय किये गये स्थल 
या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के 
अधीन, जिसके अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, 
आवास परिषद्‌, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण 
सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी हे 
निर्मित गृह या फ्लेट के लिये किस्तों में भुगतान 
करना पडे 
तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने 
के लिये कहा जाये उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा 
दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के 
उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन 
के लिये भुगतान समझा जायेगा। 

(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड 
(ख) क्रे उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के 
लिये प्रत्याहण की धनराशि क सीमा 50,000 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक्‌ 


ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, 
जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन 
चौथाई तक हो सकती हे, प्रत्याहरण स्वीकृत कर 
सकता हे : 

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के 
उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और 
(ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की 
धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी। 

टिप्पणी 7--गृह के निर्माण के मामलो में 
यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु से अधिक 
हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की 
अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने 
प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में 
निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और 
स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये 
औचित्य के सम्वन्ध में समाधान हो जाये तो 
तद्नुसार, सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा 
सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि 
के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण 
किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति 
के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। 

टिप्पणी 2--(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट 
के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, 
लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में 
प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे 
मामलों में जहां अभिदाता के क्रय किये गये स्थल 
या गृह या फ्लेट के लिये या किसी योजना के 
अधीन, जिसके अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, 
आवास परिषद्‌, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण 
सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, 
निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान 
करना पड़े 
तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने 
के लिये कहा जाये उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा 
दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के 
उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन 
के लिये भुगतान समझा जायेगा। 

(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड 
(ख) क उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के 
लिये .प्रत्याहरण की धनराशि क सीमा 50,000 
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भाग-3] 


स्तम्भत 
वर्तमान नियम 
रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में 
विद्यमान धनराशि की आधी या यधास्थिति, 
मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके 
अंतर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें से 
जो भी सबसे कम हो, तक होगी। 

(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड 
(ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के 
लिये प्रत्याहण की धनराशि की सीमा 5,000 
रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में 
विद्यमान धनराशि की आधी या -मरम्मत या 
ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से 
जो भी सबसे कम हो, तक होगी। 

(2) अभिदाता जिसके नियम 16 के अधीन 
निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, 
स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के 
भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये 
समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के 
ferr कर लिया गया है जिसके लिये उसका 
प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने 
में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण 
धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस 
प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहत किया 
गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता 
द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा 
और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी 
द्वारा उसकी परिलव्धियां से या तो एक ga 
धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में 
जैसी अवधारित की जाये, वसूल किये जाने का 
आदेश दिया जायेगा। 

टिप्पणी 1--विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण 
का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा 

टिप्पणी 2— का निर्माण धनराशि के 
प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया 
जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से 
एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना 
चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया 
जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये 
गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो 
उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया 
जाना चाहिए। 

टिप्पणी 3---गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति 
प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहइण के एक 


Rigitized-by Sdteyudzoyindatipm hust-)etuaadieGargotri 953 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित्त नियम 


रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में 


विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति, 
मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके 
अंतर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें से 
जो भी सवसे कम हो, तक होगी। 

(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड 
(ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के 
लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 
रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में 
विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या 
ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से 
जो भी कम हो, तक होगी। 

(2) अभिदाता जिसके नियम 16 के अधीन 
निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, 
स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के 
भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, 
समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के 
लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका 
प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने 
में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहत सम्पूर्ण 
धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस 
प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहत किया 
गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता 
द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा 
और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी 
द्वारा उसकी परिलव्धियां से या तो एक मुश्त 
धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में 
जैसी अवधारित की जाये, वसूल किये जाने का 
आदेश दिया जायेगा। 

टिप्पणी 1—faare के लिये किसी प्रत्याहरण 
का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा 

टिप्पणी 2— का निर्माण धनराशि के 
प्रत्याहहण के छः मास के भीतर. प्रारम्भ किया 
जायेगां और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से 
एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना 
चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया 
जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये 
गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो 
उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया 
जाना चाहिए। 


टिप्पणी 3---गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति 
प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह 
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उत्तर प्रदेश सुगम 


स्तम्भत 
वर्तमान नियम 
माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त 
की पूर्ति के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के 
क्रय हेतु भुगतान करने के लिये प्रत्याहरण किस्त 
की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक 
स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी 
गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। 


स्पष्टीकरण---विक्रय या अन्तरण विलेख के 
सम्वन्ध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह 
स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया 
जा सकता है। 

टिप्पणी 4---किसी वीमा पालिसी के लिये 
प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया 
जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया 


_ जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम 


द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, ऐसा न करने 
पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की 
अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। 

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के 
उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), 
(ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते 
में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहत करने की 
अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व 
अनुज्ञा के विना इस प्रकार प्रत्याहत धनराशि से 
निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये 
गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी 
(राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा 
या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा--- 

परन्तु ऐसी अनुज्ञा 

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के 
लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, 
यां 

(दो) आवास परिषद्‌ विकास प्राधिकरण, 
स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत वैंक, जीवन बीमा 
निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम 
के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी 
वर्तमान गृह में परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये 
ऋण देता है तो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

जमाह को अवधि के भीतर किया जावेगा इस शर्ते की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की. 
पूर्ति के सम्वन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय 
हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या 
प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये 
जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति 
आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा 
करेगा। 

स्पष्टीकरण---विक्रय या अन्तरण few के 
सम्वन्ध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह 
स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया 
जा सकता है। 

टिप्पणी 4--किसी बीमा पालिसी के लिये 
प्रत्याहहण का उपयोग उस दिनांक तक किया 
जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया 
जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम 
द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, ऐसा न करने 
पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की 
अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। 

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के 
उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), 
(ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते 
में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहत करने की 
अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व 
अनुज्ञा के विना इस प्रकार प्रत्याहत धनराशि से 
निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये 
गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी 
(राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा 
या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा--- 

परन्तु ऐसी अनुज्ञा-- 

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के 
लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, 
या 

(दो) आवास परिषद्‌ विकास प्राधिकरण, 
स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा 
निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम 
के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी 
वर्तमान गृह में परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये 
ऋण देता है तो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के - 
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स्तम्भत 
वर्तमान नियम 
लिये, आवश्यक नहीँ होगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


लिये, आवश्यक नहीं erit 


4, उक्त नियमावली में, rem. में दिये गये नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम 


रख दिया जायेगा, अर्थात 

23. जमा से सम्बद्ध वीमा योजना--सेवा 
के दारान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह 'घ' के 
अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और 
अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पेरा 2 में 
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
रहते हुये, ऐसे -अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 
3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के वरावर 
अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा 
और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा 
अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने 
के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण 
करने का प्रबन्ध करेगा--- 

(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के 
दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान 
अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से 
कम न हुआ हो--- 

(एक) (समूह 'क') के अभिदाता अर्थात्‌ ऐसा 
राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की 
अवधि के वृहत्‌ भाग में ऐसा पद धारण किया हो 
(जिसके वेतनमान आ अधिकतम 1,720 रुप्ये से 
अधिक हो) के मामले में 4,000 रुपया, 

(दो) समूह 'ख' के अभिदाता (अर्थात्‌ ऐसा 
राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की 
अवधि के वृहन भाग में ऐसा पद धारण किया हो 
जिसके वेतनमान कस अधिकतम 1,720 रुपये से 
अधिक न हो) के मामले में 2,500 रुपया, 

(तीन) समूह “ग” के अभिदाता (अर्थात्‌ ऐसा 
राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की 
अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो, 
जिसके वेतनमान का न्यूनतम 354 रुपया या इससे 
अधिक हो) के मामले में 1,000 रुपया, 

(चार) (समूह “घ' के अभिदाता) अर्थात्‌ 
समस्त अन्य राजपत्रित कर्मचारी के मामले में 500 
रुपया। 


(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त 
धनराशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 


(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम 


23. जमा से सम्बद्ध वीमा योजना-सेवा 
के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह ‘a’ के 
अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और 
अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में 
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 
3 वर्ष के दोरान लेखे में औसत अतिशेष के वराबर 
अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा 
और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा 
अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने 
के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण 
करने का प्रवन्ध करेगा--- 

(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के 
दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान 
अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से 
कम न हुआ हो--- 

(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष 
की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया 
हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये 
या अधिक हो के मामले में 12,000 रुपया, 


(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष 
की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया 
हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रुपये 
या अधिक, किन्तु 4,000 से कम हो के मामले में 
7,500 रुपया, 

(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन 
वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण 
किया हो, जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1,151 
रुपया या इससे अधिक, किन्तु 2,900 रुपया से 
कम हो, के मामले में 4,500 रुपया, 

(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष 
की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया 
हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये से 
कम हो, के मामले में 3,000 रुपये, 

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त 
धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 


(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु. के समय कम 
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स्तम्भ 
वर्तमान नियम 
से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो। 

टिप्पणी 1-औसत fas उस मास के 
जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के 
अन्त में अभिदाता के जभाखाते में विद्यमान 
अतिशेष के आधार पर भिक्राला जायेगा। इस 
प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की 
जांच करने के प्रयोजन के लिये भी--- 

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत 
नियम 11 के अनुसार जमा की गयी वार्षिक व्याज 
भी होगी, और 

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास 
मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अंत में 
अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें 
मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास कं अंत तक 
की अवधि के सम्बन्ध में व्याज भी है। 

टिप्पणी 2--इस योजना के अधीन भुगतान 
पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम 
पूर्ण रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा, रुपये के 
पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा 
और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के 
रूप में गिना जायेगा। 

टिप्पणी 3---इस योजना के अधीन देय कोई 
धनराशि वीमा की धनराशि की प्रकृति का है और 
इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 
3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन 
देय धनराशियों पर लागू नहीं होता। 


टिप्पणी 4---जब कोई सरकारी सेवक नियम 
25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य वन गया 
हो, किन्तु यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने 
या निधि के सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की 
-सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाये तो पूर्ववर्ती 
सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि 
की गणना जिसके सम्वन्ध में उसके आभेदान की 
धनराशि और सेवायोजक का अंशदान; थदि कोई 
हो, तथा व्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और 
खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववती 
सेवायोजक के अधीन सेवा के सम्वन्ध में उपर्युक्त 
टिप्पणी । में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक 
के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा। 
.. टिप्पणी s— समूह 'घ' के अभिदाताओं से 
भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 
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_ स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली en 

टिप्पणी 1-औसत अतिशेष उस मास के 
जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के 
अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान 
अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस 
प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की 
जांच करने के प्रयोजन के लिये भी-- 

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत 
नियम 11 के अनुसार जमा की गयी वार्षिक व्याज 
भी होगी, और 

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास 
मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अंत में 
अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें 
मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अंत तक 
की अवधि के सम्बन्ध में व्याज भी el 

टिप्पणी 2---इस योजना के अधीन भुगतान 
पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम 
पूर्ण रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा, रुपये के 
पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा 
और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के 
रूप में गिना जायेगा। 

टिप्पणी 3---इस योजना के अधीन देय कोई 
धनराशि वीमा की धनराशि की प्रकृति का है और 
इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 
3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन 
देय धनराशियों पर लागू नहीं होता। 

टिप्पणी 4---जवब कोई सरकारी सेवक नियम 
25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया 
हो, किन्तु यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने 
या निधि के सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की 
सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाये तो पूर्ववर्ती 
सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि 
की गणना जिसके सम्वन्ध में उसके अभिदान की 
धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई 
हो, तथा व्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और 
खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती 
सेवायोजक के अधीन सेवा के सम्वन्ध में उपर्युक्त 
टिप्पणी 1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक 
के अभिलेखां के आधार पर निकाला emm 

टिप्पणी 5— समूह ‘a’ के अभिदाताओं से 
भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के 
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अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा 


अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच 
करेगा और यदि यह पाया जाये कि अधिक 
धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त 
धनराशि नियम 24 के उपनियम (5) के 

खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली 
अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष 
अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी 
कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात्‌ ही 

किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाये 
कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है 
तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में 
जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का 
भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा। 

27. लेखे का वार्थिक विवरण अभिदाता 
को दिया जायेगा---(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष 
की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता 
को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें 
वर्ष की पहली अप्रैल, को विद्यमान प्रारम्भिक 
अतिशेष वर्ष के दौरान जमा at गयी या नाम डाली 
गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी 
ब्याज और प्रोत्साहन वोनस, यदि कोई हो, की कुल 
धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम 
अतिशेष को दर्शाया जायेगा। 

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के 
दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा 
विवरण भी देगा। ; र 

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की 
शुद्धता के सम्बन्ध में स्वयं अपना समाधान कर 
लेना चाहिए और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं 
विवरण अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित 
की गयी सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत 
उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन 
मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में 
लाया जाना चाहिए। 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


अधिकारी को दी जायेगी जो गणनां की जांच 
करेगा और यदि यह पाया जाये कि अधिक 
धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त 
धनराशि नियम 24 के उपनियम (5) के 

खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली 
अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष 
अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी 
कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात्‌ ही 

किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाये 
कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है 
तो देय अतिंशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में 
जोड़ दिया जायेगा ओर ऐसी कुल धनराशि का 
भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा। 

27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता 
को दिया जायेगा--(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष 
की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता 
को निधि में उसळे लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें 
वर्ष की पहली अप्रेल, को विद्यमान प्रारम्भिक 
अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली 
गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी 
व्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को 
विद्यमान अन्तिम AAMT को दर्शाया जायेगा। 

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के 
दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा 
विवरण भी देगा। 

(3) अभिदाताआं को वार्षिक विवरण की 
शुद्धता के सम्बन्ध में स्वयं अपना समाधान कर 
लेना चाहिए और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं 
विवरण अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित 
की गयी सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत 


उद्धरणो सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन : 


मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में 
लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण उवं वितरण 
अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा 
कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के 
महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की 
लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास gat की 
प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र-व्यवहार द्वारा 
या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक 
करायें। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SSS ee ee MÀ MÀ Deg 


NTIS SES I 
अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा 


— य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust,.Delhi and eGangotri 


958 


WI 
वर्तमान नियम 

28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक--(1) 
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन 
कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य 
निधि लेखा के सम्बन्ध में सामान्य ५ 
सामान्य भविष्य निधि पास बुक ऐसी रीति से और 
ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया 
जाये और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित 
की जाये, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि 
पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे 
अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकारी द्वारा 
विहित की जाए, उसे अद्यतन कराने का हकदार 
होगा। 

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण 
किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाये, 
तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर 
प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन 
प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या 
उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य 
भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक 
को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम 
वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त 
पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा 
ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसा उपनियम (1) में 
विहित है। 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक---(1) 
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन 
कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य 
निधि लेखा के सम्बन्ध में सामान्य 
सामान्य भविष्य निधि पास बुक ऐसी रीति से और 
ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जेसा सरकार द्वारा विहित किया 
जाये और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित 
की जाये, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि 
पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे 
अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकारी द्वारा 
विहित की जाए, उसे अद्यतन कराने का हकदार 
होगा। 

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण 
किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाये, 
तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर 
प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन 
प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या 
उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य 
भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक 
को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम 
वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त 
पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा 
ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसा उपनियम (1) में 
विहित èI उक 
(2-क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक 
वर्ष महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित 
सूचनाएं दी जायेंगी- 

(क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या 
जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो, 
(ख). ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य 
कार्यालयाँ/विभागों में स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य 
में कार्य भार ग्रहण किया हो, 
(ग) ऐसे अभिदाताओं 'की सूची जो वर्ष के मध्य में 
अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानान्तरित हुए हों, 
(घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 
मास के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों। 

आज्ञा से, 

पीन उपाशंकर 
सचिव। 
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प्रेषक, 

श्री ध्रुव नारायण तिवारी, विशेष, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, ऊ Hel 
वित्त (लेखा) अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 3 अक्टूबर, 1997] 
विषय--वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 1 के प्रस्तर 244-वी में संशोधन। 
महोदय, est 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपल महोदय ने वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 
5, भाग 1 के प्रस्तर 244-वी में संशोधन की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है। उक्त संशोधन की प्रति 
(हिन्दी/अंग्रेजी) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया इसे 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने का कष्ट करें। 

संलग्नक : यथोपरि। 

भवदीय, 
धूव नारायण तिवारी 
विशेष सचिव। 


File No. 15(2)/80 
Vitta (Lekha) Anubhag-1 
Dated : 3-10-97 
Amendment of the Financial Hand Book, Volume-V, Part-I 
C.S. No 104 
Paragraphs 244-B(D,(2),(3) and (4) 
For the existing paragraphs -244-B(1), (2) the following paragraphs shall be 
substituted. 

1. The amount of house building advance—{1) The limit of an advance for the 
' construction/purchase of a house shall now be fifty months basic pay or Rs. 
2,50,000/- which ever is less. Its recovery with interest will be in maximum 240 


monthly instalments. 

(2) The limit of an advance for repair/extension of a house shall be fifty mnths 
basic pay or Rs. 60,000 which ever is less. Its recovery with interest will be in 
maximum 120 monthly instalments. 

Note—The actual amount of advance payable shall not exceed the actual cost of 
construction/purchase/repair/extension of a house. 

2. Capacity to repayment—The repayment capacity of an applicant 
government servant shall be determined on the following basis— 

Remaining Service period Slab of repayment capacity 
(A) An employee retiring after 20 years. | 35 per cent of basic pay. 
(B) An employee retiring after 10 years | 40 per cent of basic pay. 
but before 20 years. 
(C) An employee retiring within 10 | 50 per cent of basic pay. 
years. 


‘Capacity to repayment’ means that the monthly amount of instalment o 
repayment of the proposed advance shall not exceed the amount-fixed in the slab 
above. In cased where the amount of monthly instalment of repayment is determined 
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on the basis of advance admissibe under sub-paras (1) and (2) above 15 estimated to 
be more than the amount fixed in the slab above the amount to be sanctioned shall be 
reduced up to the limit on the basis of which monthly amount of the instalment of 
repayment shall not exceed the limit of the slab fixed above. , 
Note—While determining the repayment capacity of a Government servant in 
order to fix the amount of instalment for recovery of the sanctioned advance, the 
deductions already being made from the Government servant's pay should also be 
taken into consideration to ensure that it will be possible to make recovery of the 


instalment so fixed. 

3. Maximum cost ceiling limit—For the purchase of house advance the cost 
ceiling limit will be 150 times the basic pay of the Government employees applying 
for house building advance subject to a minimum of Rs. 2.50 lakhs and maximum of 


Rs. 6 lakhs. 
But where the administrative Department is satisfied on the merits of any 
specific case they may relax the cost ceiling up to in maximum of 25 per cent of the 
cost ceiling mentioned above. 
In cases of houses to be purchased under the self financing scheme, the limit of 
the cost mentioned above shall include the cost of land and its development charges. 


The advances for house building/purchase/repair/extension to state cadre officer 
of All India Service shall be sanctioned according to the provisions of “The All India 
Services (House Building Advances Rules, 1978)". 

Existing para 244-B (3) shall be read as para 244-B (4). 


वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग 1 में संशोधन 
पत्रावली संख्या 15(2)/80 
शुद्धि पत्र संख्या 104 
प्रस्तर 244-वी (1), (2), (3) एवं (4) 
वर्तमान प्रस्तर 244-बी (1), (2) के स्थान पर निम्न रखा जाये 

वित्त (लेखा) अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनाक 30 अक्टूबर, 1997] 

(1) गृह निर्माण/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की 'राशि-(अ) भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण 
अग्रिम की सीमा अव 50 मास का मुल वेतन या 2,50,000 रुपये, जो भी कम हो, होगी। उसकी व्याज 
सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किस्तों में en 

(ब) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 50 मास का मूल वेतन या 60,000 रुपये, जो भी 
कम हो, होगी। उनकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किस्तों में होगी। 

टिप्पणी---अग्रिम की वास्तविक रूप से देय राशि भवन निर्माण/मरम्मत/क्रय/विस्तार की वास्तविक 
लागत से अधिक नहीं होगी। 
se! (2) प्रतिदान हेतु क्षमता--आवेदन राज्य कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता निम्न आधार पर आंकी 
जायेगी--- 


अवशेष I | प्रतिदान हेतु क्षमता का tia 
(क) 20 वर्ष के बाद सेवा होने चार मूल वेतन का 35 प्रतिशत 
(ख) 10 वर्ष के पश्चात्‌ किन्तु 20 वर्ष से पहले | मूल वेतन का 40 प्रतिशत 
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी। 
(ग) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले | मूल वेतन का 50 प्रतिशत 
कर्मचारी। 


प्रतिदान हेतु क्षमता का आशय यह हे कि प्रस्तावित अग्रिम की प्रतिदान हेतु मासिक किस्त की 
ऊपर निर्धारित era की राशि से अधिक नहीं होगी। जिस मामलों में उप प्रस्तर (1) तथा (2) के अनुसार 
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अनुमन्य अग्रिम के आधार पर मासिक किस्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैव से अधिक आगणित हो रही हो, 
. उसमें स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि उस सीमा तक कम कर दी जायेगी जिसके आधार पर 
प्रतिदान हेतु मासिक किस्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लेव से अधिक हो जाये। 

टिप्पणी--किसी कर्मचारी को देय प्रतिदान क्षमता निर्धारित करते समय यह भी देखा जायेगा कि 
स्वीकृत अग्रिम की वसूली हेतु जो किस्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो उसे सम्वन्धित कर्मचारी के वेतन 
से पहले से की जा रही कटोतियों के परिप्रेक्ष्य में वसूल करना सम्भव हो। 

(3) अधिकतम लागत सीमा--भवन निर्माण अग्रिम के प्रयोजनार्थ भवन की लागत की अधिकतम 
सीमा 2.50 लाख रुपये की न्यूनतम और 6 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए भवन 
निर्माण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारी के ue वेतन के 150 गुना होगी। 

किन्तु जहां प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट मामले के औचित्य से संतुष्ट हों, वहां उसके गुणावगुण के 
आधार पर विचार करके उक्त लागत सीमा में 25 प्रतिशत तक की बृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकते el 

सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले भवनों के सम्वन्ध में उक्त लागत सीमा में 
भू-खण्ड का मूल्य तथा विकास व्यय को सम्मिलित समझा जायेगा। 

अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्निम . 
“द आल इंडिया सर्विसेज (हाउस बिल्डिंग एडवांस) रूल्स, 1978’ के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया 
जायेगा। 

वर्तमान प्रस्तर 244-वी (3) को 244-वी (4) पढ़ा जायेगा। 


1[उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदेत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग (तृतीय संशोधन) 
नियमावली, 1998 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 6 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ 1 में 
दिये गये वर्तमान नियम-6 क स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उप 6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में 


WT T mol RE 


संवर्ग में आवंटन--(1) नियुक्ति प्राधिकारी आवंटन--(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के 
द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उप विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के 
संवर्ग में आवंटन के लिए तीन मास के भीतर लिए नियम-5 के उप नियम (2) के अधीन आदेश के 
अपना विकल देने की अपेक्षा की जायेगी। ` दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की 
. अपेक्षा की जायेगी। ध 

(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग (द्वितीय (2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय संवर्ग (द्वितीय संशोधन) 
संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर _नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति 
नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय उप संवर्ग में 
उप संवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया. पूरी न हुई हो, या 
न हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, आंशिक रूप से पूरी हुई हो, सामान्य संवर्ग के सदस्यों 
सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उप संवर्ग में रो पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिए नियम 5 के 
आवंटन के लिए ऐसी नियमावली के प्रारम्भ के उप नियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन 


1. अधिसूचना d. 1318-92-का-1-98 दिः 10 जून, 1998. 
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स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 


Sa मास के मतर अपना बिकल्प देने की मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर मास के भीतर अपना विकल्प देने की 


अपेक्षा कर सकता है : 

परन्तु उन विभागों और पदों के सम्बन्ध में 
जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे 
नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे) 

(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन 
दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय 
होगा। 

(4) यदि उप नियम (1) .और (2) में 
विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया 
जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का 
सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और 
अपना आवंटन पर्वतीय उप संवर्ग में नहीं चाहता . 
है। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
सकता है : 

परन्तु उन विभागों और पदों के सम्बन्ध में 
जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये 
विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे। 

(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन दिया 
गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा। 

(4) यदि उप नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट 
समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो 
यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग 
में रहना चाहता हे ओर अपना आवंटन पर्वतीय उप 
संवर्ग में नहीं चाहता है। 


आज्ञा से, 
सुधीर कुमार 
सचिव। 


[Sat प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड (द्वितीय 
संशोधन) नियमावली, 1998 


अधिसूचना, 


/प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में संशोधन करने की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती 
के लिए मानदण्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त enit 
` 2. नियम 4 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) 
नियमावली, 1998 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया 
नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम । एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
4. पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए 4. पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड--- 


मानदण्डविभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष 
से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी 
सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 
6700 रुपये या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा 
भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और 


विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक 
पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के एसे पद पर 
जिनके वेतनमान का अधिकतम 18,300 रुपया या 
इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के 
आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति 


1. अधिसूचना d. 13/34/90-का-1-98 दि. 10 जून, 19981 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 
सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष 
पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी 
अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या 
एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाये, भी 
सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 
हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां 
पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित 
पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाये, भी 
समिमलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 
ज्येष्ठता के आधार पर की wmm 


आज्ञा से, 
qur कुमार 
सचिव। 


![उत्तर प्रदेश फण्डामेंन्टल (संशोधन) नियमावली, 1998 


उत्तर प्रदेश सरकार 
प्रकीर्ण 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 


[लखनऊ : दिनांक 2 जुलाई, 1998] 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त 
समर्धकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 में दिये गये 
फण्डामेण्टल रूल्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(एक) 
नियमावली, 1998 कही जायेगी। 


यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) 


(दो) यह 16 सितम्बर, 1989 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी। 

2[2. फण्डामेन्टल रूल 22 का संशोधन--फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड-2 भाग-2 में दिये गये उत्तर 
प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 22 के उपनियम (क) के वर्तमान खण्ड (दो) के 
स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 


स्तम्भ 1 
वर्तमान नियम 

(दो) जव नये पद पर नियुक्ति में ऐसे कर्त्तव्य 
या उत्तरदायित्व ग्रहण करना अन्तर्वलित न हो, 
तव वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के समयमान में 
उस प्रक्रम पर जो पुराने पद के सम्बन्ध में उसके 
मौलिक वेतन के वराबर' हो, या यदि कोई ऐसा 
प्रक्रम न हो तो उस वेतन के ठीक नीच के प्रक्रम 
पर और अन्तर के वरावर वैयक्तिक वेतन आहरित 
करेगा और दोनों ही स्थिति में वह उस वेतन को 
उस समय तक जब तक कि उसे पुराने पद के 
वेतन के समयमान में एक वेतन वृद्धि न मिल 
जाती, य उस अवधि तक जब तक कि नये पद के 
वेतन के समयमान में वेतन वृद्धि अर्जित न कर 


स्तम्भ 2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(दो) (क) जव नये पद पर नियुक्ति में अधिक 
महत्वपूर्ण कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व का ग्रहण करना 
अन्तर्वलित न हो, तव वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के 
समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा नियमित 
रूप से धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के 
वरावर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो वह 
प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत 
पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के अगले प्रक्रम 
पर आहरित करेगा। 

प्रतिवन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतन के : 
समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप * 
से धत पद के सम्बन्ध में उसके वेतन से अधिक हो. 


1. Notification No. G-2-16/X-98-303-96 Published in U.P. Gazette, extraordinary, Part 4, khand Kha, 


date 2nd July, 1999. 


2. कृपया इसी प्रकाशन की श्री डी.सी, श्रीवास्तव की फाइनेनिशियल हैण्डबुक खण्ड दो भाग दो व चार देखिये। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ली जाय, इसमें जो भी कम हो, आहरित करता से धृत पद के सम्वन्ध में उसके वेतन से अधिक हो, 
रहेगा किन्तु यदि नये पद के वेतन के समयमान तोः वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वही न्यूनतम 
का न्यूनतम वेतन पुराने पद के सम्बन्ध में उसके आहरित करेगा। 

मौलिक वेलन से अधिक हो तो वह प्रारम्भिक प्रतिवन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहां 
.वेतन के रूप में उस न्यूनतम वेतन को आहरित वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो वह वेतन 
करेगा। उस समय तक आहरित करता रहेगा 

जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के 
समयमान में एक वेतन वृद्धि प्राप्त न हो जाय, ऐसे 
मामलों में जहां वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता 
है वह अपनी अगली वेतन वृद्धि उस अवधि को पूरा 
करने पर जव उसे नये पद के वेतन के समयमान में 
एक वेतन वृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा। 

(ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से 
नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की 
तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने 
का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन निर्धाण . 
के लिये अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि 
से या पुराने पद पर होने वाली वेतन वृद्धि की तिथि 
से निर्धारित करा लें। ; 

आज्ञा से, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख सचिव। 


The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 


Rules, 1998 
NO. G-2-16/X-98-303-96. Dated : Lucknow, July 02, 1998 

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. G-2-16/X-98-303-96, dated July 02, 1998. 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Consitution and all other powers enabling him in his behalf, the Governor is pleased 
to make the following rules with a view to amending the Fundamental Rules 
contained in the Financial Handbook, volume Part II 

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Fundamental (Amendment) Rules, 1998 

(2) They shall be deemed to have come into force on September 16, 1989. 

2. Amendment Fundamental Rule 22.— In the Uttar Pradesh Fundamental 
Rules contained in the Financial Handbook, Volume-ll, Part II in rule 22. in sub-rule 
(a), for existing clause (II) set out in column 2 below, the clause as set in column 2 

shall substituted namely 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Column-1 

Existing Clause 

: (ii) When appointment to the new 
post does not involve such assumption, 
he will draw as initial pay the stage of 
the time scale which is equal to his 
substantive pay in respect of the old 
post, or if there is no such stage, the 
stage next below that pay, plus personal 
pay equal to the difference, and in 
either case will continue to draw that 
pay until such time as he would have 
received an increment in the time-scale 
of the add part, or for the period after 
which an increment is earned in the 
time scale of the new post, whichever is 
less. But in the minimum pay f the 
time-scale of the new post is higher 
than his substantive pay in respect of 
the old post, he will draw that mini- 
mum as initial pay; 
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Column-2 
Clause as hereby substituted 


I ——MM—MM———————————————————ÀM———————————————————————— 


(ii) (a) When the appointment to the 
new post does not involve such assum- 
ption of duties and responsibilities of 
greater importance, he shall draw as 
initial pay, the stage of the time scale 
which is equal to his pay in respect of 
the old post held by him on regular 
basis, or, if there is no such stage, the 
stage next above his pay in respect of 
the old post held by him on regular 
basis : 

Provided that where the minimum 
pay of the time-scale of the new post is 
higher than his pay in respect of the post 
held by him regularly he shall draw that 
minimum as the initial pay: 

Provided further that in a case 
where pay is fixed at the same stage, he 
shall continue to draw that pay until 
such time as he would have received an 
increment in the time-scale of the old 
post, in cases where pay is fixed at the 
higher stage, he shall get his next 
increment on completion of the period 
when an increment is earned in the 
time-scale of the new post. 

(b) On appointment on regular basis 
to such a new post, other than to an ex- 
cadre post on deputation, the Govern- 
ment Servant shall have the option to be 
exercised wihtin one month from the 
date of such appointment, for fixation of 
his pay in the new post with effect from 
the date of appointment to the new post 
or with effect from the date of incre- 
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By order, 
S. C. Tripathi, 
Pramukh Sachiv. 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 13/5/98/कार्मिक-1-1998 


कार्मिक अनुभाग- 


(लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1998] 


= ne के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन करने की दृष्टि 


से निम्नलिख्ति नियमावली बनाते हैं : 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) 
नियमावली, 1998 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण 
(संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नये नियम का बढ़ाया जाना--उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में 
जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, वर्तमान नियम 3 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 3-क बढ़ा 
दिया जायेगा, अर्धात्‌-- 

“3-क. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध--- 

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल, पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में 

संलिप्त नहीं होगा। : 

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी महिला 

के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। 

स्पष्टीकरण---इस नियम के प्रयोजनों के लिए “यौन उत्पीड़न” में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से 
प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-- 

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय सम्बन्धी चेष्टाएं, 

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना, 

(ग) कामवासना-प्रेरित फव्तियां, 

(घ किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या 

(ड) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।” 

3. नियम 11 और 15 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान 
नियम 11 और 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ 

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
11. भेंट--कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय 11. भेंट--कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय 
उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त कर ली.है-- प्राप्त कर ली $— 
(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति (क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति 
की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो 


निकट सम्बन्धी न हो प्रत्यक्षतः या उसका निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या 

अप्रतयक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन (gift, अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन पुरस्कार 

gratuity, reward) या पुरस्कार स्वीकार स्वीकार नहीं करेगा, या 

नहीं करेगा, या (ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो 
(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो 

उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्वन्धी न हो, कोई भेंट, 

उसका निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की 

अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा : 

अनुमति नहीं देगा: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसांश 
मित्र (personal friend) से 51 रुपया या उससे या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी : 
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भाग-3] 


स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 

कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक 
अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार 
कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को 
उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है, किन्त 
सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस 
प्रकार के उपहारों के टि. जाने को भी रोकने का 
भरसक प्रयत्न करें। 

उदाहरण 

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं 

कि “क” को, जो एक सव-डिवीजनल अफसर है 
वाढ़ के दौरान में उसके द्वारा की गयी सेवाओं के 
सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका 
मूल्य 51 रुपये से अधिक हैं सरकार की पूर्व 
स्वीकृति प्राप्त किये विना “क” उक्त उपहार 
स्वीकार नहीं कर सकता। 


15. असरकारी व्यापार या नौकरी--कोई 
सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जवकि उसने 
सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो प्रत्यक्षतः 
या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या mne में नहीं 
लगेगा और न कोई नोकरी करेगा: 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि du सरकारी 
कर्मचारी इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, 
कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक 
कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक 
प्रकार का आकस्मिक (Occasional) कार्य कर 
सकता हे, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा 
उसके सरकारी कर्त्तव्यो में कोई अडचन नहीं पड़ती 
है तथा वह ऐसा कार्य हाध में लेने से एक महीने के 
भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि यह 
स्वयं विभागाध्यक्ष हा, तो सरकार को, इस वात की 
सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का 
कोई आदेश दे तो बह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, 
और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द 
कर देगा। 
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स्तम्भ-2 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार 
स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी 


सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता - 


हे, किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चहिए कि 
वे इस प्रकार के उपहारों के दिये जाने को भी रोकने 
का भरसक प्रयत्न ml 


उदाहरण 

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं 
कि “क” को, जो एक सव-डिवीजनल अफसर है, 
वाढ़ के दौरान में उसके द्वारा की गयी सेवाओं के 
सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका 
मूल्य उसके मूल्य वेतन के दस! oW अधिक है! 
सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना “क” 
उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है। 


15. असरकारी व्यापार या नौकरी--कोई 
सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जवकि उसने 
सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो प्रत्यक्षतः 
या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कार-वार में नहीं 
लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा : 

किन्तु प्रतिबन्धः यह है कि कोई सरकारी 
कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, 
कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक 
कार्य या को साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक 
प्रकार का आकस्मिक (Occasional) कार्य कर 
सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा 
उसके सरकारी कर्तव्यां में कोई अड़चन नहीं पड़ती 
हे तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के 
भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह 
स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकारी को, इस बात 
की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार 
का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं 
लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो 
बन्द कर देगा : 


किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी 
सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा 
असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में 
लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना 
सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी। 


4. नियम 22 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम 22 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान 
उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 


स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 
(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवास किसी 
बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के 
साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी 
व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के 
भीतर रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने 
को ऐसे स्थिति में रखेगा, जिससे वह उस व्यक्ति के 
वित्तीय आभार (Pecuniary obligation) के 
अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के 
जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य 
को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा : 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी 
कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (Personal Friend) 
या सम्बन्धी से, बिना व्याज वाली एक छोटी रकम 
का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता 
है या किसी वास्तविक (80180९) व्यापारी के 
साथ उधार-लेखा चला सकता है। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी 
बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के 
साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी 
व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के 
भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने 
को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के 
वित्तीय आभार (Pecuniary obligation) के 
अन्तर्गत हो जाय, और न बह सिवाय उस दशा के 
जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य 
को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा : 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि कोई सरकारी 
कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (Personal Friend) 
या सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या 
उससे कम मूल्य का विना व्याज वाला एक नितान्त 
अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी 
वास्तविक (301810९) व्यापारी के साथ उधार-लेखा 
चला सकता है। 


5. नियम 24 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम 24 में रीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान 
उप नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पांच सौ 
रुपये से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, 
विक्रय के रूप में सम्पादित हो, या अन्यथा, तो उसे 
तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी 
के पास भेज देना चाहिए 

किन्तु प्रतिवन्ध यह हे कि कोई सरकारी 
कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या 
अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या 
द्वारा, यां समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के 
साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। 


(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपने एक 
माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल 
सम्पत्ति के सम्वन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे 
वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो, या 
अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट 
समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए : 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, 
सिवास किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के 
अभिकर्त्ता (Agent) के साथ या द्वारा, या समुचित 
प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के ,साथ, इस प्रकार का 
कोई. व्यवहार नहीँ करेगा। 

आज्ञ से, 
सुधीर कुमार 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-2-436/दस-98-304-95 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : 22 अक्टूबर, 1998] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थनकारी 
शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेनिशियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो में दिये गये फण्डामेंटल रूल्स 
को संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
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उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (संशोधन) नियमावली, 1998 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (संशोधन) नियमावली, 
1998 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. फण्डामेंटल रूल 27 का संशोधन--फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग दो में दिये गये 
फण्डामेंटल रूल्स में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम 
रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
27. An authority may grant a 27. कोई प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को 


premature increment to a Govern- समयमान वेतनमान में असामयिक वेतन वृद्धि प्रदान कर 
ment servant on a time scale of pay if सकता है और उसे उसी संवर्ग में उसी वेतनक्रम पर 
it has power to create a post in the a aoe करने eee 
same cadre on the same scale of pay. नये पद सृजित करने नटी S 
परन्तु यह कि ऐसी असामयिक वेतन वृद्धि 
मानदेय या पुरस्कार के रूप में नहीं दी जायेगी। 


आज्ञा से, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख ufa. 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 6/12/73-का०> 2-1999 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : 20 जनवरी, 1999] 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाते $— 

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
(पांचवाँ संशोधन) नियमावली, 1999 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के 
आश्रितां की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 5 का संशोधन--उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
1974 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया 
जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की 5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की 


भर्ती--(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने भर्ती--(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के 
के पश्चात्‌ किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में पश्चात्‌ किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु 


` मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी 
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स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 
को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन 
या उसके द्वारा नियंत्रित किसी. निगम के अधीन 
पहले से सेवायोजित न हो, ईस प्रयोजन के 
लिएआवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को 
शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे पद को 
छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त रोवायोजन प्रदान 
किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे वाद गें उत्तर 
प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
रख दिया गया है यदि ऐसा व्यक्ति : 
(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी 
करता हो, 
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अह हो, 
और 
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 
पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए 
आवेदन करता है : 
परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो 
जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए 
नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, 
जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति 
से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, 
अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 
(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग 
में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक 
अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित ar! 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 
स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी 
राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा 
नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित 
न हो तो उसके कुटुम्व के ऐसे एक सदस्य को, जो 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के स्वामित्यधीन ur उसके द्वारा 
नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित 
न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती 
के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी 
रोवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो उपयुक्त 
सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति : 
(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी 
करता हो, , 
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अह हो, 
और 
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 
पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए 
आवेदन करता हे : 

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो 
जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए 
नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचितः कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, 
जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति 
से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, 
अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 

(2) एसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग 
में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक 
अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। 

आज्ञा से, 
सुधीर कुमार 
सचिव 


राज्य कर्मचारियों के लिए भर्ती में अधिकतम सीमा 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-18/2/81-का-2/2000 तद्दिनांक 


कार्मिक अनुभाग 2 


[लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2000] 


अधिसूचना 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाओं 


में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 
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उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2000 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवाँ 
संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में, नीचे 
स्तम्भ-। में दिये गये वर्तमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा 
अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
वर्तमान नियम . एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
2. अधिकतम आयु सीमा--राज्यपाल के 2. अधिकतम आयु सीमा--राज्यपाल के 


नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसे समस्त नियम वनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त 
सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्वन्ध में जिनके सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके 
लिये अधिकतम आयु सीमा तीस वर्ष है, अधिकतम लिये अधिकतम आयु सीमा वत्तीस वर्ष है 
आयु सीमा वत्तीस वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी। 

परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती 
(आयु सीमा) (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 1991 
के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका हे, 
वहाँ अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान रही हो। 


आज्ञा से, 
पीञएनः यादव 
संयुक्त सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या 13/6/2001-का-1-2001 
अधिसूचना/प्रकोर्ण 
कार्मिक अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 29 मई, 2001] 


संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
विनियम बनाते #— 

![उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 
(सत्रहवाँ संशोधन) विनियम, 2001 
. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) थह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का 

परिसीमन) (सत्रहवाँ संशोधन) विनियम, 2001 कहा जाएगा। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 

2. विनियम 6 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Heat का परिसीमन) विनियम, 1954 
में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये वर्तमान विनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया 
जायगा, अर्थात्‌ 


“1, Published in U.P. Gazatte भाग-2 खण्ड क, Dated 29.5.2001. 
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स्तम्भ-1 
वर्तमान विनियम 
6. पदोन्नतिया-पदोन्नतियाँ करने में या 
पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध 
में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में 
निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं होगा, अर्थातू-- 

(क) समूह “ग” के उन पदों पर, जिनकी सीधी 
भर्ती आयोग. के माध्यम से नहीं की जाती 
है, पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित 
पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ 
करने में। 

(ख) समूह “ग” के पदों से समूह “ख” के पदों 
पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित 
पद पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति 
हो, पदोन्नतियाँ करने में : 

“परन्तु यह कि इस विनियम में किसी वात के 
होतै हुए भी सेवाओं या पदों के प्रति 24 अप्रेल, 
1995 को पूर्व पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त 
व्यक्ति ऐसी सेवाओं या पदों पर मौलिक रूप से 
नियुक्त किए गये समझे जायेंगे और ऐसी नियुक्तियां 
पर पुर्विचार नहीं किया जाएगा। 


Foundation Trust, Delhi and eGangotri ^ 
उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम 

6. पदोन्नतिया--पदोन्नतियाँ करने में या 
पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध 
में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तो के संवंध में 
निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्‌ 

(क) समूह “ग” के उन पदों पर, जिनकी सीधी 
भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती 
है, पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित 
पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ 
करने में। 

(ख) समूह “ग” के पदों से समृह “ख” के पदों पर 
या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद 
पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति 
हो, पदोन्नतियाँ करने में : 

“परन्तु यह कि इस विनियम में किसी वात के 
होते हुए भी सेवाओं या पदों के प्रति 24 अप्रैल, 
1995 को पूर्व पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त 
व्यक्ति ऐसी सेवाओं या पदों पर मौलिक रूप से 
नियुक्त किए गये समझे जायेंगे और ऐसी नियुक्तियां 
पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा: 

परन्तु अग्रेतर यह कि इस विनियम में किसी 
वात में होते हुए भी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2478/ 
वीस-ई-5-1  (सृजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 
1997 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में सृजित प्रवर 
वर्ग सहायक के 390 अधिसंख्या पदों पर उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) 
(सत्रहवाँ संशोधन) विनियम, 2001 के प्रारम्भ होने 
के पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती करने के लिए 
आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 

आज्ञा से, 
प्रदीप शुक्ला 
सचिव। 


The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation 
of Functions) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2001 


In pursuance of the provisions of Clause 3 of Article 348 of the Constitution, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 
Notification No. 13-6-2001-Ka-1-2001, dated May 29, 2001. 


Lucknow, Dated May 29, 2001. 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Clause 3 of Article 320 of 


the Constitution, the Governor is pleased to make the 
view to amending the Uttar Pradesh Public Service 


Functions) Regulations, 1954. 


following Regulations with a 
Commission (Limitation of 
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1. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the 
Uttar Pradesh Public Service (Limitation of Functions) (Seventeenth Amendment) 


Regulations, 2001. 
(2) They shall come into force at one. 


2. Amendment of Regulation 6.—In the Uttar Pradesh Public Service Commis- 
sion (Limitation of Function) Regulations, 1954 for the existing Regulation 6, set out 
in Column 1 below, the regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely— 


Column 1 


Column 1 


Existing regulation —— Regulation as hereby substituted __ 


6. Promotion.—It shali not be 
necessary to consult the Commission on 
the principles to be followed in making 
promotion or on the suitability of 
candidates for promotion in the follow- 
ing cases namely— 

(a) Promotions to those Group ‘C’ 
posts, direct recruitment whereof is not 
made through the Commission or pro- 
motion from one non-gazetted post to 
another non-gazetted post; 

(b) Promotion from Group ‘C’ 
posts to Group ‘B’ posts or Promotions 
from one gazetted post to another 
gazetted post, where promotion is the 
only source of recruitment : 

Provided that not notwithstand-ing 
anything contained in this regulation 
the persons substantively appointed by 
promotion against Service or posts prior 
to April 24, 1995, shall be deemed to 
have been substantively appointed on 
the such services or posts and such 
appointmnets shall not be open for 
reconsideration. 


6. Promotion.—It shall not be 
necessary to consult the Commission on 
the principles to be followed in making 
promotion or on the suitability of candi- 
dates for promotion in the following 
cases namely— 

(a) Promotions to those Group ‘C’ 
posts, direct recruitment whereof is not 
made through the Commission or pro- 
motion from one non-gazetted post to 
another non-gazetted post; 

(b) Promotion from Group 
posts to Group ‘B’ posts or Promotions 
from one gazetted post to another gazet- 
ted post, where promotion is the only 
source-of recruitment : 

Provided that not notwithstanding 
anything contained inthis regulation the 
persons substantively appointed by 
promotion against Service or posts prior 
to April 24, 1995, shall e deemed to 
have been substantively appointed on 
the such services or posts and such 
appointmnets shall not be open for 
reconsideration. 

Provided further that notwithstand- 
ing anything contained in this regu- 
lation. It shall not be necessary to con- 
sult the Commission for making the 
first recruitment by promotion to 390 
supernumerary posts of Upper Division 
Assistant inthe Uttar Pradesh Secre- 
tariate created vide Office Memoran- 
dum No. 2470/twenty-E-5-1(Srajan)/97, 
dated Octobr 22, 1997 after the com- 
mencement of the Uttar Pradesh Public 
Service Commission (Limitation of 
Functions) (Seventeenth Amendment) 
eut. Regulations 200] aaa 


Os 


—————— 


By order, 
Pradeep Shukla 
Sachiv. 
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Note.—The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) 
Regulations, 1954 was published with Notification No. 99/II-B-151-50, dated January 
29. 1954 and has been amended from time to time, under the following notification— 

. Notification No. 1105/II-B-151-(1)-63, dated May 7, 1964. 
. Notification No. 2786/II-B-151-(3)-62, dated July 27, 1964. 
. Notification No. 41/4/66-A ptt.-B, dated September 3, 1966. 
. Notification No. 12/1/1974-Karmik-1, dated September 3, 1976. 
. Notification No. 19/8/75-Karmik-1, dated May 14, 1979. 
. Notification No. 15/43/80-Karmik-1, dated December 10, 1980. 
. Notification No. 12/1/74-Karmik-1, dated May 2, 1983. 
. Notification No. 17/1/81-Karmik-1, dated September 26, 1983. 
. Notification No. 15/93/86-Karmik-1, dated March 3, 1988. 
10. Notification No. 13/19/90-Karmik-1, dated March 2, 1990. 
11. Notification No. 13/2/90-Karmik-1, dated March 25, 1992. 
12. Notification No. 13/2/90-Karmik-1, dated July 12, 1992. 
13. Notification No. 13/2/90-Karmik-1, dated July 22, 1992. 
14. Notification No. 13/19/91-Karmik-1, dated January 14, 1997. 
15. Notification No. 13/2/90-Karmik-1, dated March 16, 1998. 
16. Notification No. 13/19/91-Karmik-1, dated August 1, 1998. 
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; मृतक आश्रित (sei संशोधन) नियमावली, 2001 


उत्तर प्रदेश सरकार 
कार्मिक अनुभाग-2, संख्या 6/12-73-का-2-2001 (लखनऊ : दिनांक /2 अक्टूबर, 2001] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 धट के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में 
मृत सरकारी सेवकां के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं--- 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
(Sat संशोधन) नियमावली, 2001 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के 
आश्रितां की भर्ती (wet संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली, 1974 में नियम 2 में, नीचे स्तम्भ-। में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ -2 में 
दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


H स्तम्भ-1 ` स्तम्भ-2 
T Sea aS i es 
| (ग) "mri" कं अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक (ग) “कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक 
j| के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे : के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे : 
f 1. पत्नी या पति, 1. पत्नी या पति, 
I 2. पुत्र, oft diei 2. पुत्र, 
2E 3. अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा | 3. अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ। 


4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित 
भाई, अविवाहित वहन और विधवा माता, यदि मृत 
सरकारी सेवक अविवाहित था। 
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3. नियम 5 का .संशोधन---उक्त नियमावली में नियम 5 में वर्तमान उपनियम (2) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित उपनियम aer दिये जोंगे, अर्थात 

“(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के 
अधीन नियुक्त, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का 
अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।” 

4. जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या 
इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये यह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएँ, 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के 

- अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं। ; 
आज्ञा से 
डा. हरिकृष्ण 
सचिव 


TYo eile. आ के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर विनियमितीकरण (संशोधन) 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-15/18/86 टीन्सी-का-1-2001 
कार्मिक अनुभाग-1, (लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 का संशोधन 
करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली वनाते हैं--- 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. नियग 4 का संशोधन--उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां 
का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (1) के 


स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्धात्‌ 


स्तम्भ-1 
वर्तमान उपनियम 

(1) किसी व्यक्ति को-- 

(एक) जो सेवा 01 जनवरी, 1977 के पूर्व 
तदर्ध आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो ओर 
इस नियमवली के प्रारम्भ होने के दिनांक को उस 
रूप में निरन्तर सेवा में हो, 


(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित 
ham के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएँ रखता 
, और 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 

(1) किसी व्यक्ति को— 

(एक) जो सेवा 30 जून, 1998 को या उसके 
पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो 
और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
पदों पर) तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण 
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के 
दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो, 

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित 
नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएँ. रखता 
हो, और 

(तीन) जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी 
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स्तम्भ-1 
वर्तमान उपनियम 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 


नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में संगत 


करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के 
आधार पर विचार किया जायेगा। 


सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित 
नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और 


TH आधार पर विचार किया जायेगा। 


आज्ञा से, 
हरिकृष्ण 
सचिव। 


TYo vile. आः के क्षेत्र के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमित्तीकरण (संशोधन) _ 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-15/18/86-का-1-2001 


कार्मिक अनुभाग-/, 


[लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्वर, 2001 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 का 
संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों 
का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर 
के पदों: पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


> 


2. नियम 4 का संशोधन--उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) तदर्थ 
नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम 
(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
वर्तमान उपनियम 

(1) किसी व्यक्ति को-- 

(एक) जो. सेवा 01 जनवरी, 1977 के पूर्व 
तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो आर 
इस नियमवली के प्रारम्भ होने के दिनांक को उस 
रूप में निरन्तर सेवारत हो, 


(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित 
नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएँ रखता 
हो, और 

(तीन) जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी 


_कर ली हो, या यथास्थिति पूरी करने के पश्‍चात कर ली हो, या यथानिर्धारित पूरी करने के पश्चात _ यथास्थिति परी करने के पश्चात 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 

(1) किसी व्यक्ति को--- 

(एक) जो सेवा 30 जून, 1998 को या उसके 
पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया 
गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के वाहर के पदों. पर) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 
2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर 
सेवारत हो, 

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित 
नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएँ रखता , 
हो, और 
(तीन) जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी 
कर ली हो, या यथानिर्धारित पूरी करने के पश्चात 


ne 4n Msi M 
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किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, 
नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में संगत 
सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित 
नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और 
उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। 


a: Pigitissd;by Sarayy Foundation: Trust, Belhiand gangotrig7, 


किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, 
नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में संगत 
सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित 
नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और 
उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। 
आज्ञा से, 
हरिकृष्ण 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर तदर्थ पदोन्नतियों का 
विनियमितीकरण (संशोधन) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-15/18/86-का-1-2001 


अधिसूचना|/प्रकीर्ण 


कार्मिक अनुभाग-/ 


[लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्वर, 2007] 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्र कं वाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियो का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 का 
संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते é— 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों 
का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर 
के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनिवमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी! 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 4 का संशोधन--उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ 
पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये वर्तमान 
उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌- 


स्तम्भ-1 
वर्तमान उपनियम 

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के वारे में--- 

(एक) जो सेवा 01 जनवरी, 1985 के पूर्व 
तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया 
Wr और नियमवली के प्रारम्भ के दिनांक को या तो 
उस पद पर जिस पर वह इस प्रकार से पदोन्नति 
किया गया था या उसके समकक्ष या उच्चतर पद 
पर निरन्तर सेवा में हों, 


(दो) जो ऐसी तदर्थ पदोन्नतियों के दिनांक को 
नियमित पदोन्नति के लिए पात्र था, और 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के वारे में 

(एक) जो सेवा 30 जून, 1998 को या उसके 
पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया: 
गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियां का 
विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमवली, 
2001 के प्रारम्भ के दिनांक को या तो उस पद पर 
जिस पर वह इस प्रकार से पदोन्नति किया गया था 
या उसके समकक्ष या उच्चतर पद पर निरन्तर सेवा 
में हों, 

(दो) जो ऐसी तदर्थ पदोन्नतियों के दिनांक को 
नियमित पदोन्नति के लिए पात्र था, और 
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स्तम्भ-1 

डि ˆ वर्तमान उपनियम 

(तीन) जिसने खण्ड (एक) में निर्दिष्ट पद या 
पदों पर यथास्थिति, तीन वर्ष सेवा पूरी कर ली हो, 
या पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी 
रिक्ति में जो उपलब्ध हो, संगत सेवा नियमों या 
आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति 
किये जाने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता 
के आधार पर उस रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियमित 
नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। 


स्तम्भ- 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(तीन) जिसने खण्ड (एक) में निर्दिष्ट पद या 
पदों पर यथास्थिति, तीन वर्ष सेवा पूरी कर ली हो, 
या पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी 
रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, संगत सेवा नियमों या 
आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति 
किये जाने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता 
के आधार पर उस रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियमित 
नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। 
आज्ञा से, 
हरिकृष्ण 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का 
विनियमितीकरण (संशोधन) 


उत्तर प्रदेश शासन 


संख्या-75/18/86-का-1-2001 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
` संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (लोक 
सेवा आयोग के क्षेत्रान्तगत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियां का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 का संशोधन 


करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली वनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का 
विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 


2$ 


१५१ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 


पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 4 का संशोधन---उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों 
का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 
वर्तमान उपनियम 

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में--- 

(एक) जो सेवा 01 जनवरी, 1985 के पूर्व 
तदर्थ आधार एर सीधे पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया 
गया हो नियमवली के प्रारम्भ होने के दिनांक को या 
तो उस पद पर जिस पर वह इस प्रकार से पदोन्नति 
किया गया.था या उसके समकक्ष या उच्चतर पद 
पर निरन्तर सेवा में हो, 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में--- 

(एक) जो 30 जून, 1998 को या उसके पूर्व 
तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया 
हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 
पर्दो पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण 
(प्रथम संशोधन) नियमवली, 2001 के प्रारम्भ होने 
Eu को या तो उस पद पर वह इस प्रकार से 
गेन्रति किया गया था या उसके समकक्ष या 
उच्चतर पद पर निरन्तर सेवा में हो, 
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स्तम्भ-1 
aor प्रतिस्थापित उपनियम _ 

(दो) जो तदर्थ पदोन्नति .के दिनांक को 
नियमित पदोन्नति के लिए पात्र था, 

(तीन) जिसने खण्ड (एक) में निर्दिष्ट पद या 
पदों पर यथास्थिति, तीन वर्ष सेवा पूरी कर ली हो, 
या पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी 
रिक्ति में जो उपलव्ध हो, संगत सेवा नियमों या 
आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति 
किये जाने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता 
के आधार पर उस रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियमित 
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स्तम्भ-2 
प्रतिस्थापित उपनियम 

(दो) जो तदर्थ पदोन्नति के दिनांक को 
नियमित पदोन्नति के लिए पात्र था, 

(तीन) जिसने खण्ड (एक) में निर्दिष्ट पद या 
पदों पर यथास्थिति, तीन वर्ष सेवा पूरी कर ली हो, 
या पूरी करने के पश्चात्‌ किसी स्थायी या अस्थायी 
रिक्ति में जो उपलब्ध हो, संगत सेवा नियमों या 
आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति 
किये जाने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता 
के आधार पर उस रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियमित 


Pate के लिए विचार किया जायेगा। नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा. _ 
आज्ञा से, 
हरिकृष्ण 
. सचिव। 


TUo लोनसे> आयोग (Heat का परिसीमन) 
(agrea संशोधन) विनियम, 2001 
उत्तर प्रदेश शासन 


कार्मिक अनुभाग-/ 


संख्या-15/18/86-का-1-2001 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 


विनियम बनाते हैं--- : 


ः. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) 
अट्टारहवाँ संशोधन विनियम, 2001 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का 
परिसीमन) (agred संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. विनियम 3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (medi का परिसीमन) विनियम, 1954 
जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है, में विनियम-3 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेंगा, अर्थात्‌ : 


स्तम्भ-1 
वर्तमान खण्ड 
(ग) जब सम्वद्ध सेवा या पद पर नियुक्ति 
प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई 
अन्य प्राधिकारी है और सरकार द्वारा अधिसूचित 
दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे 
नियुक्त किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्ध 
नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिएं अपेक्षित 
अईताएँ रखता है और उक्त दिनांक को या उसके 


स्तम्भ-2 
एतदुद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद पर नियुक्ति 
प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई 
अन्य प्राधिकारी है और सरकार द्वारा अधिसूचित 
दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे 
नियुक्त किया जाने वाला सम्वद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्थ 
नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित 
अर्हताएँ रखता है और उक्त दिनांक को या उसके 


_पश्चात्‌ तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है। पश्चात्‌ तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है। 


3. विनियम 6 का संशोधन-उक्त विनियम में, विनियम 6 में, खण्ड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 


खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 
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“खण्ड (@) जब सम्बद्ध सेवा या पद में नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हे राज्यपाल से भिन्न कोई 
प्राधिकारी है और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति किया जाने 
वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता रखता है और 


उक्त दिनांक को या उसके पश्चात्‌ पदोन्नति के पद पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली Bl" 


आज्ञा से, 
हरिकृष्ण। 
सचिव। 


सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली (संशोधन) 2001 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-20(4)-2001 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 


कार्मिक अनुभाग-2 


[लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2001 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रिया नियमावली, 2001 


में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों 


पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2001 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 


बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधे भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 6 का संशोधन---उत्तर- प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर) समूह “ग” 
के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2001 4, नियम-6 में उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये 


गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थत 


स्तम्भ-1 
वर्तमान खण्ड 


- (m) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या (ग) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या. 


दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण 
की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के 
प्रतिशत का बीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को 
दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि 
और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर 
ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण 
परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। इस 
प्रयोजन के लिए, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की 
श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क) और (ख) के 
अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रुप में 
विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की 
दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि ओर टंकण 
की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत 
का वीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया 
जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और 
टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली 
हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा 
के लिए बुलाये जाने वाल अभ्यर्थियों की संख्या 
उतनी होगी जितनी की चयन समिति द्वारा उपयुक्त 
समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए नियम 4 में 
निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते 
हुये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड 
(क) और (ख) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार 


तैयार को जायेगी पर प्रथक रूप से तैयार को जायेगी। 
आज्ञा से, 
हरिकृष्ण, 
ae सचिव। 
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1[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातिणें, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2002) 
संख्या-919/सत्रह-वि-1-2(क)-3-2002 
अधिसूचना/विविध 

विधायी अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 6 जून, 20021 
संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने 
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2002) प्रख्यापित किया है 

जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। 

[भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए 

अध्यादेश 

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है : 

अतएव, अव, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं— 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिछड़े ant के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 कहा जायेगा। 

(2) यह 15 सितम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 
की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गवा है, धारा 2 H,— 

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 

“(ख) “नागरिकों के अन्य पिछड़े ant का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े 
वर्गों से है;” 

(ख) खण्ड (ख-1) और (ख-2) और (ख-3) निकाल दिये जायेंगे। 

3. धारा 3 का संशोधन---मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1), (2), (3) (3-क), (3-ख) 
(4) ओर (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जावेंगी, अर्थात्‌ 

“(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के 
अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा : 


(क) अनुसूचित जातियों के मामले में -  इक्कीस प्रतिशत 
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में - दो प्रतिशत 
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में - सत्ताईस प्रतिशत 


परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े ant की श्रेणी 
पर लागू नहीं होगा। 

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों के किसी श्रेणी के लिए 
आरक्षित कोई रिक्ति विना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के 
लिए विशेष भर्ती, तीन से अनाधिक उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाये। 


1. उप्र, असाधारण गजट "E छे दिद té Mud AT Yani Lucknow 
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(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी' भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके 
लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्वन्धित 
व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी। 

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की 
अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात्‌ भी विना भरी रह जाती हे तो उसे 
पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया 
जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस 
वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, 
एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत रूप से लागू रहेगा, जव तक वह समाप्त न हो जाये।” 

4. अनुसूची-एक का प्रतिस्थापना-मूल अधिनियम की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित 
अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्‌-- 


“अनुसूची-एक 
[धारा 2(ख) देखिये] 

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय 26. तमोली, वरई, चौरसिया 

2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार 27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रोनियार, 
3. जाट गन्धी, ente 

4. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, 28. दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ 

कुर्मी-सैंथवार 29. धीवर 

5. गिरी 30. नक्काल 

6. गूजर 31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में 

गोसाई सम्मिलित न हों) 

8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत 32. नायक 

9. कम्बोज 33. फकीर 

10. अरख, अर्कवंशीय | ` 34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी 

11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य 35. aes, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, 
12. कहार, कश्यप जागिड़, धीमान 

13. केवट, मल्लाह, निषाद 36. वारी 

14. किसान 37. वैरागी 

15. कोइरी 38. विन्द 

16. कुम्हार, प्रजापति 39. वियार 

17. कसगर 40. भर, राजभर 

a E 41. भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कशोधन 

20. गद्दी, घोसी 42. भठियारा 

21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक 43. माली, सैनी 

22. छीपी, छीपा 44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में 
23. जोगी सम्मिलित न हों), हलालखोर 
24. झोजा 45. लोहार, लोहार-सैफी 


25. डफाली लोनिया, नोनिया, गोले- लोनिया-चौहान 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ठाकुर, लोनिया-चोहा 
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47. रंगरेज, रंगवा 63. खागी 

48. मारछा 64. तंवर सिंघाड़िया 

49. हलवाई, मोदनवाल 65. कतुआ 

50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास 66. माहीगीर 

51. राय सिक्ख 67. दांगी 

52. सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अव्वासी 68. धाकड़ 

53. धोवी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसुचित ae 
जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों) हा जरिया 


pd. कसर HOON AAS 72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी 


> नातबाई 73. कलाल, कलवार, कलार 

56. मीरशिकार 74. मनिहार, कचेर, लखेरा 

57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही 75. मुराव, मुराई, मौर्य 

58. मेव, मेवाती 76. मोमिन (अंसार) 

59. कोष्टा/कोष्टी 77. मुस्लिम कायस्थ 

60. रोड़ 78. मिरासी 

61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी 79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, HSL, करण 
62. मोची (कर्ण) ” 


5. अनुसूची-दो का संशोधन---मूल अधिनियम की अनुसूची में, 

(क) अनुच्छेद एक में शव्द “या रहा हो” जहाँ कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे। 

(ख) अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के उपखण्ड (ड) में शब्द “अस्थायी” के स्थान पर शब्द “स्थायी” 
रखे दिया जायेगा। 

(ग) अनुच्छेद छः के खण्ड (क) में शव्द “तीन लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “एक लाख रुपये” 
रख दिये जायेंगे। : 

6. अनुँसूची-तीन का संशोधन--मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन निकाल दी wn 


आज्ञा से, विष्णुकान्त शास्री 
योगेन्द्र राम त्रिपाठी राज्यपाल, 
प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश 


[In pursuance of the provision of Clauses (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anushuchit Janatiyan Aur Anya 
Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002 (Uttar Pradesh 
Adhyadesh Sankhya 2 of 2002) promulgated by the Governor] 


'[The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Sheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward 


Classes (Amendment) Ordinance, 2002 
(U.P. Ordinance No. 2 of 2002) 
Uttar Pradesh Sarkar 
No. 919(2)/XVII-V-1-2(Ka)3-2002 
(Promulgated by the Governor in the fifty-third year of the Republic of India) 
An 
ORDINANCE 
Further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled. 
Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994. ; 
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WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is staisfied 
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Clasue (1) of Article 
213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgarte the following Ordinance— 

1. Short title and commencement.—This Ordinance may be called the Uttar 
Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2002. 

(2) It shall be deemed to have come into force on September 15, 2001. 

2. Amendment of Section 2 of U.P. Act No. 4 of 1994.—In Section 2 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
other Backward Classes) Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act,— 

(a) for Clasue (b) the following clause shall be substituted, namely— 

"(b) ‘other backward classes of citizens’ meane the backward classes of 

citizens specified in Schedule 1;" 

(b) Clauses (b-1), (b-2) and (b-3) shall be omitted. 

3. Amemdment of Section 3.—In Section 3 of the principal Act, for sub- 
sections (1), (2), (3-A), (3-B), (4) and (5) the following sub-section shall be substituted, 
namely— 

"(1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of 
direct recruitment, the following percentage of vacancies to which recruitment 
are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in 
favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other Backward Classes of citizens,— 

(a) in the case of Scheduled Castes Twenty one per cent; 

(b) in the case of Scheduled Tribes Two per cent; 

(c) in case of other Backward Classes of citizens Twenty seven per cent; 

Provided that the reservaton under Clause (c) shall not apply to the categary of 
other Backward Classes of citizens specified in Schedule II. 

(2) If, even in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any 
category of persons under sub-section (1) remains unfilled, special recruitment shall 
be made for such number of times, not exceeding three, as may be considered 
necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to the category. 

(3) If. in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable 
candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy 
reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the 
Scheduled Castes. 

(4) Where [due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies 
reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment 
referred to in sub-section (2) it may be carried over to the next year commencing 
irom first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in 
ihat year total reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in 

sub-section (1) shall not exceed fifty per cent of the total vacancies. 

(5) The State Government shall, for applying the rservation under sub-section 


( 1), by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is 


exhausted." 
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4. Substitution of Schedule-I.—Schedule-I, to the principal Act, the following 


Schedule shall be substituted, namely: 


“SCHEDULE-I 
[See Section 2(b)] 


Ahir, Yadav, Gwala, Yaduvanshiya 
Sonar, Sunar, Swarnkar 
Jat i न ; 
Kurmi, Chanau, Patel, Patanwar, 
Kurmi-Mall, Kurmi-Seinthwar 

Giri 

Gujar 

Gosain 

Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi- 
Rajput 

Kamboj 


. Arakh, Arakvanshiya 
. Kachchi, Kachchi-Kushwaha, 


Shakya 


. Kahar, Kashyap 

. Kewat, mallah, Nishad 

. Kisan 

. Koeri 

. Kumhar, Prajapati 

. Kasgar 

. Kunjra or Raeen 

. Gareria, Pal, Vaghel 

. Gaddi, Ghoshi 

. Chikwa, Qassab, Qureshi, Chak 
. Chhippi, Chipa - 


. Jogi 

. Jhoja 

. Dhafali 

. Tamoli, Barai, Chaurasia 

. Teli, Samani, Rogangar, Sahu, 
Rauniar, Gundhi, Arrak 

. Darji, Idrisi, Kakutstha 

. Dhiver 

. Naqqal 

. Nat (Those not included in Schedu- 
led Castes Category) 

. Naik 

. Fagir 


. Banjara, Ranki, Mukeri, Mukerani 
. Barhai, Saifi, Viswakarma, Pranchal, 


Rampgadhiya, Jangir, Dhiman 


36. 
9j. 
38. 
39. 
40. 
41. 


42. 
43. 
44. 


45. 
46. 


47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 


54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 


Bari 

Beragi 

Bind 

Biyar 

Bhar, Raj-Bhar 

Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu, 
Khashdhan 

Bhathiara 

Mali, Saini 

Sweeper (Those not included in 
Scheduled Castes Category), 
Halalkhor 

Lohar, Lohar-Saifi 

Lonia, Nonia, Gole-Thakur, Lonia- 
Chauhan 

Rangrez, Rangwa 

Marchcha 

Halwai, Madanwal 

Hajjam, Nai, Salmani, Savita, Sriwas 
Rai Sikh 

Sakka-Bhisti, Bhisti-A bbasi 
Dhobi (Those not included in the 
Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes Category) 

Kasera, Thathera, Tamrakar 
Nanbiai 

Mirshikar 

Shekh Sarwari (Pirai), Peerahi 
Mev, Mewati 

Koshte/Koshti 

Ror 

Khumra, Sangatarash, Hansiri 
Mochi 

Khagi 

Tanwar Singharia 

Katuwa 

Maheegeer 

Dangi 

Dhakar - 

Gada 
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70. Tantawa 76. Momin (Ansar) 
71. Joria 77. Muslim Kayastha 
72. Patwa, Patahara, Patehara, Deovansh 78. Mirasi 
73. Kalal, Kalwar, Kalar 79. Naddaf (Dhuniya), Mansoori, 
74. Manihar, Kacher, Lakhara Kandere, Kadera, Karan (Karr)" 


75. Murao, Murai, Maurya 


5. Amendment of Schedule—l1I —In Schedule-II to the principla Act,— 

(a) in Article I, the words * or has been" shall be omitted; 

(b) in Article II, in Clause (A) in sub-clause (e) for the word bvLFkk;hf 
appearing in Hindi version words PLFkkbZB shall be substituted. 


(c) in Article VI, for the words “rupees three lakhs”, the words “rupees one 
lakh" shall be substituted. 


6. Omission of Schedule-III—Schedule -III to the principal Act shall be 


omitted. 
SS Vishnukant Shastri By order, 
Governor, y Y. R. Tripathi 
Uttar Pradesh Pramukh Sachiv. 


अनुसूचित जाति/अनु जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अध्यादेश, 2002 
(द्वितीय संशोधन)-2002 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या- 1012/सत्रह-वि-1-2-(क)-8-2002 i 
अधिसूचना/विविध 
` विधायी अनुभाग - 1 [लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2002] 
संविधान के अनुच्छेद 213 की खण्ड (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल ने निम्नलिखित 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2002) प्रख्यापित किया है जो इस 
अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकांशत HA जाता ÈI 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य | 
पिछड़े ant के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 
(उत्तर प्रदेश अश्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2002) 
[भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण 
अधिनियम, 1994 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए 
अध्यादेश 
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; 
| अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 
a |”) निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते $— . 
1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 


अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 कहा जायेगा। 
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उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की 
धारा 3 में— 
(क) उपधारा (1) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जावेगा, अर्थात्‌-- 
“परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियाँ के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष 
में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग 
की जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।” 
(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्धात्‌ 
“(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्वन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के 
लिये आरक्षित कोई रिक्ति विना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति को अग्रेनीति किया जायेगा और उसे उसी | 
वर्ष में या पश्चात॒वर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग को रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा | 
जायेगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के | 
उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत 
आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।” 
(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ 
“(3) जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपधारा (2) के अधीन तीन विशेष भर्ती 
करने के पश्चात्‌ भी विना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संवंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा 
सकती हे।” 
(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी; और || 
(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात * || 
“(5) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, . 7| 
लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें | 
आरक्षण विन्दुआं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के : | 
रूप में तव तक क्रियान्वित किया जायेगा जव तक कि उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों | 
के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात्‌ i 
जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों से भरा जायेगा - | 
जिस श्रेणी कापद रोस्टर में हो।” 


भवदीय, it 
विष्णुकान्त शास्री i 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। | 


![उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 


उत्तर प्रदेश शासन 
प्रकीर्ण 
वित्त (सामान्य) अनुभागः2 [लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2002] 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल 
हेण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-दो से चार में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स- में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं--- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 
2002 कही जायेगी। 
(2) यह 28 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 


AERE e DEM ERE D E E 
Sor oe ronan 


1. अधिसूचना संख्या-जी-2-605/दस-534(19)57, उ.प्र. सरकारी गजट भाग-4, खण्ड (ख) में दिनांक 27 जून, 2002 को प्रकाशित 
हुआ। 
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1[2. फण्डामेंटल रूल 56 का संशोधन--फाइनेन्शियल हैण्डवुक, खण्ड दो, भाग-दो से चार में दिये 
गये उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स में नियम 56 में, 

(क) नचे स्तम्भ-] में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, 
अर्थातू-- है 


NEUE LV ee 


वर्तमान खण्ड 


“56(क) इस नियम के अन्य खण्डों में 


अन्यथा उपवन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, 
उस मास के जिसमें वह अट्टावन वर्ष की आयु प्राप्त 
करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्ति होगा। 

उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक के 
पश्चात्‌ -सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार 
पर, जिसे अभिलिखित किया जायेगा, सेवा में रखा 
जा सकता है, किन्तु अति विशेष परिस्थितियों के 
सिवाय उसे साठ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ सेवा में 
नहीं रखा जाना चाहिए : ; 

परन्तु 5 नवम्बर, 1985 के पूर्व भर्ती किया 
गया और समूह 'घ' पद को धारण करने वाला कोई 
सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की 
आयु प्राप्त करें अन्तिम दिन अपराहन में सेवा से 
निवृत्त होगा। i 

स्पष्टीकरण--उपर्युक्त परन्तुक उन मामलों पर 
लागू नहीं होगा, जहाँ उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट 
पद/पदों की प्रास्थिति में 27 फरवरी, 1982 के 
पश्चात्‌ परिवर्तन किया गया हो और उच्चतर समूह 
के पद/पदों में वर्गीकृत किया गया हो।” 


(ख) टिप्पणी 3 निकाल दी जाएगी। 


एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

“56(क) इस नियम में अन्यथा उपवन्धित के 
सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के जिसमें 
वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन 
अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा। 

परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि 
किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की 
अन्तिम दिवस के अपराहन में सेवा निवृत्त erm: 


परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक 
जिसने नवम्वर, 2001 के प्रथम दिवस पर या 
उसके पूर्व अट्टावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो 


"और सेवा विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि 


के विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा। 

(क-1) किसी सरकारी सेवक की सेवा में साठ 
वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में 
विस्तार नहीं दिया जायेगा: 

परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो बजट 
कार्य से सम्वद्ध है या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक 
सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो जिसका अल्प 
समय में परिसमापन किया जाना है, के सेवा का 
विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन मास से 
अनधिक की अवधि के लिये वढ़ाया जा सकता हैः 

परन्तु यह और कि सरकार को किसी स्थायी 
सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या 
अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक मास की 
लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में 
वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार 
की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का 
अधिकार erm!” 


आज्ञा से, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव। 


1.- कृपया इसी प्रकाशन की श्री डी.सी. श्रीवास्तव की फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग 'दो व चार देखिये। 
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[In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. G-2-605/X-534(19)/57, dated June 27, 2002.] 

‘The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 
Rules, 2002 
UTTAR PRADESH SARKAR 
MISCELLANEOUS 


Finance (General) Section-2 


[Lucknow : Dated June 27, 2002] 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Fundamental Rules contained in the Financial Handbook, Volume-II, 


Parts-II-IV— 


1. Short title and commencement.—4(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Fundamental (Amendment) Rules, 2002. 
(2) They shall be deemed to have come into force on November 28, 2001. 


2. Amendment of Fundamental Rule 56.—in the Uttar Pradesh Fundamental 
Rules, contained in the Financial Handbook, Volume-II, Parts-II-IV in Rule 56. 
(a) For Clauses (a) set out in Column 1 below, the clauses as set out in Column 


2 shall be substituted, namely : 


Column 1 
Existing clause 

"56(a) Except as otherwise provided in 
other clauses of this rule, every Govern- 
ment servant shall retire from service on 
the afternoon of the last day of the 
month in which he attains the age of 
fifty-eight years. He may be retained in 
service after the date of retirement on 
superannuation, with the sanction of the 
Government, on public grounds, which 
must be recorded in writing, but he must 
be retained after the age of sixty years 
except in very special circumstances : 
Provided that a Government servant, 
recruited before November 5, 1985 and 
holding the Group *D" post shall retire 
from service on the afternoon of the last 
day of the month in which he attains the 
age of 60 (sixty) years. 


Explanation.—The above proviso shall 
not be applicable in those cases where 
the status of a post/posts referred to in 
the above proviso, has been changed 
after February 27, 1982 and categorized 
in higher group of post/posts.” 


Column 2 
Clause as hereby substituted 

56(a) Except as otherwise provided in 
this rule, every Government servant 
shall retire from service on the afternoon 
of the last day of the month in which he 
attains the age of sixty years : 

Provided that a Government servant, 
whose date of birth is the first day of a 
month, shall retire from service on the 
afternoon of the last day of the 
preceding month on attaining the age of 
Sixty years : 


Provided further that a Government 
servant, who has attained the age of 
fifty-eight years on or before the first 
day of the November, 2001 and is on 
extension in service, shall retire from 
service on 'expiry of his extended 
period of service. 


(a-1) No Government servant shall be 
granted extension in service beyond the 
age of retirement of sixty years; 


1. Noti. No. G-2-605/X0534(19)57, Published in U.P. Gazette, Part 4, Section (Kha), dated, June 27, 2002. 
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Column 1 Column 2 
Existing clause Clause as hereby substituted 


Provided that a Government servant 
dealing with budget work or working 
as a full time member of a committee 
which is to be wound up within a short 
period of time may be granted, by the 
Government, extension of service for a 
period not exceeding three months in 
public interest: 
Provided further that the Government 
shall have the right to terminate the 
extension of service before the expiry 
of such extension by giving a notice in 
writing of not less than three months in 
the case of a permanent or, of one 
month in the case of a temporary 
Government servant, or pay and 
allowances in lieu of such notice." 


(b) Note 3 shall be omitted. 


By Order 
Naveen Chandra Bajpei 
Pramukh Sachiv. 


[उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के 
पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2003 
अधिसूचना|/प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 
2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के वाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2003 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 5 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 
“ग” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये वर्तमान नियम 5 


` ळे स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात--- 


urine S स्तम्भ-2 

वर्तमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम : 
5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) सीधी भर्ती | 5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) सीधी भर्ती 
करने के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से| करने के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से 
अधिसूचित की जाएगी -| अधिसूचित की जाएगी--- 


1. अधिसूचना संख्या 20(4)/का-2/2002, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक अनुभाग-2, 21 जून, 2003 द्वारा संशोधित हुआ। 
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EE 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रो मं, जिनका 
व्यापक परिवालन हो, विज्ञापन जारी करके, 

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका 
कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
-समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके 
== 

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित 

, "wl 

(2) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र उपनियम (1) 

के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में 

आमंत्रित किये जायेंगे। 

(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के 

होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित 

रीति से तैयार की जायेगी--- 

(क) ऐसे पद जिनके लिए केवल शैक्षिक योग्यता 

विहित हो, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित 

रीति से दिये जायेंगे--- 

शैक्षिक प्राप्त अंकों का अंक जो 


स्तम्भ-1 
EE) वर्तमान A 
(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका 
व्यापक्र परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना 
चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और 
अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से 
विज्ञापन करके, और 
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित 
करके। 
(2) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र उपनियम (1) 
के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में 
आमंत्रित किये जायेंगे। 
(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सो अंक के 
होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेप्ठता सूची निम्नलिखित 
रीति से तैयार की जायेगी 
(क) शैक्षिक योग्यता के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 
अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे 


- शैक्षिक ` प्राप्त श्रेणी अंक जो 


योग्यता दिये जायेंगे योग्यता प्रतिशत दिये जायेंगे 
oH इण्टर प्रथम श्रेणी (एक) इण्टर साठ प्रतिशत वीस" अंक 


मीडिएट मीडिएट और उससे ऊपर 
द्वितीय श्रेणी वीस अंक 
° तृतीय श्रेणी दस अंक 
(दो) स्नातक प्रथम श्रेणी दस अंक Gates प्रतिशत पन्द्रह अंक 
$ या उससे ऊपर 
किन्तु साठ 
प्रतिशत से कम 
द्वितीय श्रेणी छः अंक 
तृतीय श्रेणी चार अंक 


(तीन) प्रथम श्रेणी दस अंक तेतीस प्रतिशत दस अंक 
स्नातकोत्तर O या उससे ऊपर 
उपाधि किन्तु पेंतालीस 
प्रतिशत से कम 


द्वितीय श्रेणी छः अंक 
. तृतीय श्रेणी चार अंक 


परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, | (दो) स्नातक साठ प्रतिशत दस अंक 


अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप उपाधि और उससे ऊपर 

में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से आठ अंक 
विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की पैंतालिस प्रतिशत 

जायेगी ओर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के या उससे ऊपर 

लिए विचार किया जायेगा, जो पद के लिए विहित किन्तु साठ 

न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। प्रतिशत से कम 
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L 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
तैंतीस प्रतिशत छः अंक 
या उससे ऊपर 
किन्तु पैंतालीस 
प्रतिशत से कम 
(2) ta पद जिनके लिए शैक्षिक योग्यता और 
तकनीकी योग्यता दोनों विहित हों, प्रत्येक अभ्यर्थी 
को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे--- 
(एक) पद के साठ प्रतिशत दस अंक 
लिए विहित और उससे ऊपर 
न्यूनतम शैक्षिक 

योग्यता 


स्तम्भ-1 
वर्तमान नियम 


पेंतालिस आठ अंक 
प्रतिशत या 
उससे ऊपर 
किन्तु साठ 
प्रतिशत से कम 
तेतीस प्रतिशत छः अंक 
या उससे ऊपर 
किन्तु पैतालीस 
प्रतिशत से कम 
(दो) पद के लिए साठ प्रतिशत: वीस अंक 
विहित न्यूनतम और उससे ऊपर 
तकनीकी योग्यता 
पेंतालिस आठ पन्द्रह अंक 
अंक प्रतिशत 
या उससे ऊपर 
किन्तु साठ 
प्रतिशत से कम 
तैंतीस प्रतिशत दस अंक 
या उससे ऊपर 
किन्तु area 
प्रतिशत से कम 
परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक 
मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग 
के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व 
अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने ळी 
अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 
चयन के लिए विचार किया जायेगा, जो पद के लिए 
विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। 
(ख) छँटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित 
रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह 


परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक 
मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग 
के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व 
nn अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की 
[ER अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 
411 चयन d लिए विचार किया जायेगा, जो पद के 
4 ` लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। 
(ख) छँटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित 
रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह 
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ü a 
वर्तमान नियम 

अंक होगा : 
(1) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पाँच अंक 
(2) सेवा के दूसरे और प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक पूर्ण 

वर्ष के लिए ` पॉच अंक 

(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से 
अंक दिया जायेगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु 
नियम कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगा : 
(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी 


हो। पाँच अंक 

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो। 
चार अंक 

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो। 
तीन अंक 

(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल 
स्तर का खिलाड़ी हो। दो अंक 


(घ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण 
या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए 
विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण 
की अर्हक प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे 
अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा 
जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और 
टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। 

टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण 
परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा 
उपयुक्त समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 
में निर्दिष्ट आरक्षण के उपवन्धों को ध्यान में रखते 
हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड 
(क), (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के 
आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी। 


(4) (क) उपनियम (3) के खण्ड (क), 
(ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के 
परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये 
जाने के पश्चात्‌ चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट 
आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए 
साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने 
वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 
चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

अंक होगा : 
(1) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पाँच अंक 
(2) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 

प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक 

(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से 
अंक दिया जायेगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु 
नियम कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगा : 
(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी 


हो। पाँच अंक 

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो। 
चार अंक 

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो। 
तीन अंक 

(चार) यदि अभ्यर्थी विशवविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर 
का खिलाडी हो। दो अंक 


(घ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या 
आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए 
विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और 
टंकण की अर्हक प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे 
अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा 
जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण 
के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। 

टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा 
के लिए. बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 
उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उपयुक्त 
समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में 
निर्दिष्ट आरक्षण के उपवन्धों को ध्यान में रखते हुए 
अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), 
(ख) और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार 
पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी। 


(4) (क) उपनियम (3) के खण्डं (क), (ख), 
(ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम 
प्राप्त हो जाने और सारणीवद्ध कर लिये जाने के 
पश्चात्‌ चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण 
के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार 


करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध साक्षात्कार के' 


लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी 
होगी जितनी चयन समिति द्वारा रचित समझी जाए 
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वर्तमान नियम 
या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप 
में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
दशा में केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-4 
के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा 
या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये 
हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। 


(ख) साक्षात्कार कुल तीस अंकों का होगा। 
साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा 
पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये 

CN E 


(एक) विषय/सामाऱ्य ज्ञान qne अंकों तक 
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण नौ अंकों तक 
(तीन) अभिव्यक्ति क्षमता नौ अंकों तक 
टिप्पणी--किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में 
प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष 
: और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप में दिये 
गए अंकों के औसत की गणना करके अवधारित 
किये जायें। 


(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों 
को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम 
(3) के खण्ड ह (ख) और (ग) के अधीन 
अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के संवंध में 
कोई सूचना नहीं दी जायेगी। 

(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में 
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों .को 
उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में 
जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल 
योग के आधार पर अंतिम चयन सूची. तैयार की. 
जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में 
बरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ 
अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। 

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

किन्तु किसी मामले में एक रिक्ति के लिए 10 
अभ्यर्थियों से अधिक न होगी। किसी पद पर जिसके 
लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य 
अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले 
अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को 
जो उपनियम-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति 
टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में 
सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। 

(ख) साक्षात्कार पचास अंकों का होगा। 
साक्षात्कार में निम्नलिखित रीति से अंक दिये 


(एक) विषय/सामान्य ज्ञान दस अंकों तक 
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण वीस अंकों तक 
(तीन) अभिव्यक्ति क्षमता वीस अंकों तक 


(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को 
किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (3) 
के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यर्थियों 
द्वारा प्राप्त किणे “ये अंकों के संबंध में कोई सूचना 
नहीं दी जायेगी। 

(5) ` उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में 
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को 
उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में 
जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल 
योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की 
जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में 


_वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ 


अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। 
(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। 
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In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the 
Constitution the Governor is pleased to order the publication 
of the following English translation of Notification 
No. 20/4/2002-Ka-2/2002, dated June 21, 2603 
No. 20/4/2002-Ka-2/2002 


[Lucknow : Dated June 21, 2003 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Procedcure for Direct Recruitment for Group C Posts 
(Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002 : 


The Uttar Pradesh Procedcure for Direct Recruitment for 
Group ‘C’ Posts (Outside the Purview of the Uttar 
Pradesh Public Service Commission) (First 
Amendment) Rules, 2003 


1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group ‘C’ Posts (Outside the purview 


of the Uttar Pradesh Public Service Commission) (First Amendment) Rules, 2003. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Substitution of Rule 5.—In the Uttar Pradesh 
Recruitment for Group ‘C’ Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public 


Service Commi ssion) Rules, 2002, for existing Rule 5, set out in Colunin-1 below. 


the rule as set out in Column-2 shall be substituted namely: — — — 1 1— 


COLUWiN-i 
Existing rule 


————— "n — a IEEE ERE 
5. (1) Procedure for direct recruit- 


ment.—For making direct recruitment the 
vacancies shall be notified in the following 
manner 

(i) by issuing advertisement in daily 
newspaper having wide circulation 

(ii) by pasting the notice on the notice 
board of the office or by advertising 
through Radio/Television and other Employ- 
ment newspapers; and 

(iii) by notifying vacancies to the 
Employment Exchange. 

(2) Application for being considered for 
selection shall be called in the form 
published in the advertisement issued under 
sub-rule (1). 

(3) The selection shall carry one 
hundred marks. The merit list of the 
candidates shall be prepared in the 
following manner— 

(a) Marks for academic qualification 
shall be awarded to each candidate in the 
manner given below : 


COLUMN-2 
_ A Rule as hereby substituted 


recruitment.—For making direct 
recruitment the vacancies shall be 
notified in the following manner : 

(i) by issuing advertisement in daily 
newspaper having wide circulation; 

(ii) by pasting the notice on the 
notice board of the office or by 
advertising through Radio/Television 
and other Employment newspapers; and 

(iii) by notifying vacancies to the 
Employment Exchange. 

(2) Application for being considered 
for selection shall be called in the form 
published in ,the advertisement issued 
under sub-rule (1). 

(3) The selection shall carry one 
hundred marks. The merit list of the 
candidates shall be prepared in the 
following manner— 

(a) (1) Such posts for which only 
academic qualification are prescribed, 
the marks shall be awarded to each 


candidate in the following manner: _ 
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Academic Division Marks to Academic Percentage Marks जा तब रण. Mare to Academic. . Percentage . „Marks to 
Qualification secured be Qualification of marks be 
awarded secured awarded 
lO क्य ह E WERL v PR 
(1) Interme- First Thirty (i) Interme- Sixty per cent Twenty 
diate ` Division marks - diate and above marks 
Second Twenty Forty five per Fifteen 
Division marks cent or above marks 


but less than 
sixty percent 


Third Ten marks Thirty three Ten marks 
Division per cent or 
above but less 
than forty 
five percent 
(ii) Bachelor's First Ten marks (ii) Sixty per cent Ten marks 
Degree . Division Bachelor's and above 
Degree 
Second Six marks Forty five per Eight 
Division cent or above marks 


but less than 

sixty percent 
Third Four Thirty three Six marks 
Division marks per cent or 

above but less 

than forty 

five percent 


(iii) Post- First Ten marks 
graduate Division 
Degree 
Second Six marks 
Division 
Third Four 


Division marks 
(2) Such posts for which academic 
qualifications and technical qualifications 
both are prescribed, the marks shall be 
awarded to each candidate in the following 


manner— 
Qualification Percentage of Marks to 
marks be 
Secured Awarded 


(i) Minimum Sixty percent Ten marks 
academic and above 
qualifi- 
cation 
prescribed 
for the 
post. 
Forty five per Eight 
} cent or above marks 
| but less than 


BENE ——.- sixtyipercents ^ — — ercent 
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Provided that the posts for which some 
physical standards have been prescribed 
as essential qualification or as mode of 
recruitment for the post, the candidates 
shall be required to undergo prescribed 
physical tests before the selection and 
only those candidates shall be conside- 
red for selection who came up to the 
minimum standards prescribed for the 
post. 

(b) Marks to a retrenched employee 
shall be awarded in the following 
manner subject to the maximum of 
fifteen marks— 

(i) For the first comple- 
ted year of service— 
(ii) For the next and  Five.marks 
every completed year of for each 
Service— year. 

(c) Marks. to a sportsman shall be 
awarded in the following manner 
Subject to the maximum of five marks— 
(i) If the candidate is a Five marks 
Sportsman of 

International level- 


Five marks 


Academic Percentage Marks to 
Qualification of marks be 
secured awarded 


Thirty three Six marks 
per cent or 
above but less 
than forty 
five percent 
(ii) Minimum Sixty per cent Twenty 
technical and above marks 
qualifi- 
cation 
prescri- 
bed for 
the post. 


Forty five per Fifteen 
cent or above marks 
but less than 

sixty percent 

Thirty three Ten 

per cent or Marks 
above but less 

than forty 

five percent 


Provided that the posts for which some 
physical standards have been prescribed as 
essential qualification or as mode of recruit- 
ment for the post, the candidates shall be 
required to undergo prescribed physical 
tests before the selection and only those 
candidates shall be considered for selection 
who came up to the minimum standards 
prescribed for the post. 


(b) Marks to a retrenched employee shall be 


awarded in the following manner subject to 


the maximum of fifteen marks— 


(i) For the first completed Five marks 


year of service— 


(ii) For the next and every Five marks for 


completed year of 
service— 


(c) Marks to a sportsman shall be awarded 
in the following manner subject to the 
maximum of five marks— 
(i) If the candidate is a 
sportsman of International 
level- 


each year. 


Five marks 
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(ii) If the candidate is a Four marks 
sportsman of National 
level- 

(iii) If the candidate is 
a sportsman of State 
level- 

(iv) If the candidate is 
a sportsman of 
University/College/ 
School level- 


(d) In the case of candidates to be 
selected for any post for which 
typewriting or shorthand and type- 
writing has been prescribed as an 
essential qualification, there shall be a 
test of typewriting or shorthand and 
typewriting as the case may be, of 
qualifying nature. Only those candi- 
dates who have attained the minimum 
speed prescribed for typewriting or 
shorthand and typewriting, as the case 
may be, shall be considered for 
selection. The number of candidates to 
be called for typewriting test or 
shorthand and typewriting test, as the 
case may be, shall be such as is 
considered appropriate by the Selection 
Committee. For this purpose the merit 
list of candidates shall, having regard to 
the provisions of reservation referred to 
in Rule-4, be made separately on the 
basis of marks obtained by them under 
Clauses (a), (b) and (c). 


(4) (a) After the results of the 
evaluations under Clauses (a), (b), (c) 
and (d) of sub-rule (3) have been 
received and tabulated, the Selection 
Committee shall having regard to the 
provisions of reservation referred to in 
Rule-4, hold an interview. The number 
of candidates to be called for interview 
shall be four times the number of 
'vacancies. In the case of candidates to 

: be selected for a post for which 
typewriting or shorthand and typewrit- 
ing has been prescribed as an essential 
qualification, only such candidates who 
qualify the typewriting test or shorthand 
and typewriting test, as the case may 
be, under Clause (d) of sub-rule (3) 
shall be called for interview. 


Three marks 


Two marks 


{RRR 
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(ii) If the candidate is a Four marks 
sportsman of National 
level- 

(iii) If the candidate is a 
sportsman of State level- 


Three marks 


(iv) If the candidate is a Two marks 
sportsman of University/ 


College/ School level— 


(d) In the case of candidates to be selected 
for any post for which typewriting or 
shorthand and typewriting has been 
prescribed as an essential qualification, 
there shall be a test of typewriting or 
shorthand and typewriting as the case may 
be, of qualifying nature. Only those 
candidates who have attained the minimum 
speed prescribed for typewriting or 
shorthand and typewriting, as the case may 
be, shall be considered for selection. The 
number of candidates to be called for 
typewriting test or shorthand and 
typewriting test, as the case may be, shall be 
such as is considered appropriate by the 
Selection Committee. For this purpose the 
merit list of candidates shall, having regard 
to the provisions of reservation referred to 
in Rule-4, be made separately on the basis 
of marks obtained by them under Clauses’ 


(a), (b) and (c). 


(4) (a) After the results of the evaluations 
under Clauses (a), (b), (c) and (d) of sub- 
rule (3) have been received and tabulated, 
the Selection Committee shall having regard 
to the provisions of reservation referred to 
in Rule-4, hold an interview. The number of 
candidates to be called for interview against 
the number of vacancies shall be as in 
considered appropriate by the Selection 
Committee, but in any case it shall not 
exceed ten candidates for one vacancy. In 
the case of candidates to be selected for a 
post for which typewriting or shorthand and 
typewriting has been prescribed as. an 
essential qualification, only such candidates 
who qualify the typewriting test or 
shorthand and typewriting test, as the case 
may be, under Clause (d) of sub-rule (3) 


Shall be called for interview. 
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(b) The interview shall carry thirty 
marks. Marks at the interview shall be 
awarded by the Chairman and all other 
Members separately in the following 
manner : 


(i) Subject/General Up to 
Knowledge twelve 
marks 

(ii) Personality Up to nine 
Assessment marks 

(iii) ^ Power of Up to nine 
Expression marks 


Note.— The total marks obtained by a 
candidate at the interview shall be 
determined by calculating the average 
of marks awarded to him by the 
Chairman and all the Members of the 
Selection Committee separately. 

(c) The Chairman and Members of the 
Selection Committee shall, in no case, 
be provided any information with 
regard to marks obtained by candidates 
under Clauses (a), (b) and (c) of sub- 
rule (3) at the time of interview. 

(5) The marks obtained by each 
candidate at the interview under sub- 
rule (4) shall be added to the marks 
obtained under sub-rule (3), the final 
select list shall be prepared on the basis 
of aggregate of marks so arrived. If two 
or more candidates obtain so arrived. If 
two or more candidates obtain equal 
marks in the aggregate, the candidate 
senior in age shall be placed higher in 
the select list. 

(6) The select list referred to in sub-rule 
(5) shall be forwarded to the appointing 
authority. 


(b) The interview shall carry thirty marks. 
Marks at the interview shall be awarded the 
following manner : 


(i) Subject/General Up to ten 
Knowledge marks 
(ii) Personality Up to twenty 
Assessment marks 
(iii) Power of Expression Upto twenty 
marks 


(c) The Chairman and Members of the 
Selection Committee shall, in no case, be 
provided any information with regard to 
marks obtained by candidates under Clauses 
(a), (b) and (c) of sub-rule (3) at the time of 
interview. 

(5) The marks obtained by each candidate at 
the interview under sub-rule (4) shall be 
added to the marks obtained under sub-rule 
(3), the final select list shall be prepared on 
the basis of aggregate of marks so arrived. 
If two or more candidates obtain equal 
marks in the aggregate, the candidate senior 
in age shall be placed higher in the select 
list. 


(6) The select list referred to in sub-rule (5) 
shall be forwarded to the appointing 
authority. 


उत्तर प्रदेश सहायक लेखा अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) 


नियमावली, 2003 
उत्तर प्रदेश सरकार 


९. 
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संख्या : एस-2-4663/दस-2003-300(9)(3)/62 


वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 


[लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2003] 


अधिसूचना|/प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 


उत्तर प्रदेश, 


सहायक लेखाधिकारी नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली अनाते हैं--- 
1. संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ--(1). यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक लेखा अधिकारी सेवा 


(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2003 कही जावेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
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2. नियम 5 का प्रतिस्थापन---उत्तर प्रदेश सहायक लेखा अधिकारी सेवा नियमावली, 1985 जिसे 
आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में 


दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 
स्तम्म-1 
वर्तमान नियम 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


5. भर्ती का स्त्रोत---(1) सेवा में पदों पर 
भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी--- 

(एक) आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी 
भर्ती द्वारा; और 

(दो). नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन 
पारित आदेशों के अनुसार . समय-समय 
पर यथा संशोधित परिशिष्ट “ख” में 
उल्लिखित रू 570-1100 के वेतनमान 
में पदों के ऐसे स्थायी पदधारियों में से 
जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की मौलिक 
सेवा जिसके अन्तर्गत इस रूप में 
अस्थायी सेवा भी है की हो, योग्यता के 
आधार पर पदोन्नति द्वारा; 

परन्तु ऐसे पदधारी जो 9 अक्टूबर, 1975 के 

पूर्व जिस दिनांक से सेवा का सुजन किया गया था, 
350-700 रू या 300-500 रूपये के वेतनमान 
वाले पदों पर कार्यरत थे औ जो सेवा के सृजन के 
समय उसमें पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होते 
किन्तु ऐसे विनिश्चयों। आदेशों के कारण जिन्हें वाद 
में गलत पाया गया, पात्र न हुए, वे भी पदोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 

परन्तु यह और कि ऐसे पदाधारी जिन्होंने 

उत्तर प्रदेश लेखा अधिकारी (पदों का एकीकरण 
तथा सहायक लेखा अधिकारियों के लिए एक नयी 
सेवा का सृजन) नियमावली, 1975 के नियम 5 के 
निवन्धनों के अनुसार सृजित सहायक लेखा 
अधिकारी की एकीकृत सेवा को चुना और जो 
किसी निम्न पद पर स्थायी हां, वे भी पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए पात्र हांगे। ˆ 


भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी--- 
(एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी 
भर्ती द्वारा; और 


(दो) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त 
. परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित ऐसे 


लेखाकारों और वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में 
से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 
को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम 
से पदोन्नति द्वारा : 


परन्तु ऐसे पदधारी जो 9 अक्टूबर, 1975 के 
पूर्व जिस दिनांक से सेवा का सृजन किया गया था, 
350-700 रू या 300-500 रूपये के वेतनमान 
वाले पदों पर कार्यरत थे और जो सेवा के सृजन के 
समय उसमें पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होते 
किन्तु ऐसे विनिश्चयों/ आदेशों के कारण जिन्हें वाद 
में गलत पाया गया, प्रात्र न हुए, वे भी पदोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 

परन्तु यह और कि ऐसे पदाधारी जिन्होंने 
उत्तर प्रदेश लेखा अधिकारी (पदों का एकीकरण 
तथा सहायक लेखा अधिकारियों के लिए एक नयी 
सेवा का सृजन) नियमावली, 1975 के नियम 5 के 
निवन्धनों के अनुसार सृजित सहायक लेखा 
अधिकारी की एकीकूत सेवा को चुना और जो 
किसी निम्न पद पर स्थायी हों, वे भी पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-1840/सात-वि-1-(क)-27-2003 


विधायी अनुभाग 


[लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2003] 


अधिसूचना/विविध | 
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा 
पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को 
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अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्‌ 2003 के रूप में सवसाधारण की 
सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्‌ 2003) 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--- 
1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 2003 कहा 
जायेगा। j 
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976 की धारा 2 का संशोधन---उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मुल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में खण्ड (क-3) 
के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्‌ 
“(क-3क) विधिक प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि 
की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, 
सेवारत या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार निहित हों।” 
3. धारा 4 का संशोधन---मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित 
उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ 
(1) इस अधिनियम के अन्य zwei के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या 
रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी 
आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा। 
स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए “आदेश” का तात्पर्य राज्य सरकार या धारा 
के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य 
सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कम्पनी के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय 
या अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है 
परन्तु यह कि किसी करार के निवन्धनां के अधीन रहते हुये, किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण, 
से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के वारे में कोई निर्देश नहीं किया जायेगा : 
परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि, और 
जहाँ दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हो सभी संयुक्त रूप से, ऐसे मृत लोक सेवक को देय वेतन, 
भत्ता, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्वन्धी आर्थिक लाभों हेतु अधिकरण के समक्ष 
दावा निर्दिष्ट कर nay" 
_ उद्देश्य और कारण 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976), 
राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए 
अधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह 
व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा 
सम्बन्धी मामले के सड्डे, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा। 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष अनुज्ञा अपील में राज्य सरकार से यह अपेक्षा की कि वह शब्द 
“आदेश” को स्पष्ट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या किसी 
स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा आदेश पारित करने में “लोप” और “निष्क्रियता” उसके अर्थ में 
सम्मिलित किया जाए। राज्य विधि आयोग ने मृत व्यक्ति को अनुज्ञेय आर्थिक लाभों के सम्बन्ध के अधिकरण 
के समक्ष स्वतन्त्र रूप से दावा निर्दिष्ट करने के लिए किसी मृत लोक सेवक के विधिक प्रतिनिधियों को अंधिकार 
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देने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की थी। राज्य की वार 
एसोसिएशन ने ऐसे अधिकार के लिए व्यवस्था किए जाने की माँग की है। अतएव निम्नलिखित की व्यवस्था 

करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्‍चय किया गया है। 
(क) मृत लोक सेवक को देय वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी 
आर्थिक लाभों के लिए अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट करने के लिए किसी मृत लोक सेवक के 


विधिक प्रतिनिधियों को अधिकार देना; 
(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट “आदेश” के अर्थ में “लोप” और “निष्क्रियता ” 
सम्मिलित करना। 
2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 तद्नुसार पुनः स्थापित किया जाता 
है। 
आज्ञा से, 
ARATA, 
प्रमुख सचिव। 


1[उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 

संश 1110/6-पु -1-2005-1300(7)-94-संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्‍त 
प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर 
प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा 
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 कही जाएगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम-3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 में, जिसे 
आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में 
दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम. : ` एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
3. परिभाषायें-जव तक संदर्भ से अन्यथा c^ 3. फरेभाषायें---जब तक संदर्भ से अन्यधा 
अपेक्षित न हो, इस नियमावली में अपेक्षित न हो, इस नियमावली में— 
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय (क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय 
आर्म्ड कान्स्टेवुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त 
अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 1948) से है; अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 1948) से है; 


(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य कर्मशाला (ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य कर्मशाला 
कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक 


और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में 
में राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो स्टेशन 
स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी 
अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में 
सम्वन्ध में उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है; 

से है; 


1. अधिसूचना सं 1110/6-पु -1-2005-1300(7)-94, दिनांक 31 मार्च, 2005, जो उ.प्र, सरकारी गजट भाग-] (क) दिनांक 30 
अप्रेल, 2005 को प्रकाशित हुआ। 


© 
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(छ) 


स्तम्भ-1 

विद्यमान नियम 
“भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे 
व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के 
अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; 
“संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान 
से है; 
“राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल से है; 


“सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार 
से है; 


“सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के 
संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, 
नियमों और आदेशों के उपवन्धों के अधीन 
मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 
“सचिव” का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश 
सरकार, गृह विभाग से हे 

“सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस 
रेडियो अधीनस्थ सेवा से है; 

“मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के 
संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है 
जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के 
अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गवी हो और 
यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा 
जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वाराः 
तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की 
गयी हो; 

“भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर 
वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 
बारह- मास की अवधि से है। 


स्तम्भ-2 
एतदद्दारा प्रतिस्थापित नियम 


(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे 


(ड़) 


(च) 


(8) 


(ज) 
(झ) 
(ट) 


(ठ) 


(ड) 
(ढ) 


व्यक्ति से है जो संविधान के भागदो के 
अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; 


(घ) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान 
से है; 


“पुलिस महानिदेशक” का तात्पर्य पुलिस 
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उत्तर 
प्रदेश से है; 

“पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) और अपर 
पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार)” क्रमशः 
पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उत्तर प्रदेश 
और अपर पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) 
उत्तर प्रदेश से है; 

“पुलिस उपमहानिरीक्षक” का 
महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है; 


तात्पर्य 


“राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल से है; 

“सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की 
राज्य सरकार से है; 

“पुलिस महानिरीक्षक” का तात्पर्य पुलिस 
महानिरीक्षक/ निदेशक (दूरसंचार) उत्तर 
प्रदेश से है। 


“सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के 
संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के 
अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ 
के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और 
आदेशों को उपबन्धों के अधीन मौलिक 
रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; 

“सचिव” का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश 
सरकार, गृह विभाग से है; 


“सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस 


रेडियो अधीनस्थ सेवा से है; 
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स्तम्भ-1 
ति  पतदृद्वारा UC PTT 


स्तम्भ-2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्धात्‌ 
स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में विभिन्न 
श्रेणियाँ के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक 
है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएँ रखता हो--- 
कर्मशाला कर्मचारी--हाईस्कूल परीक्षा या 
राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी 
व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र 
पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिये 
उपयोगी हो या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 
सहायक परिचालन-विज्ञान विषय के साथ 
हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 
ऐसे अभ्यर्थी को जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त 
रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो या जिन्हें 
बेतार प्रौद्योगिक अनुभव हो, अधिमान दिया जायेगा। 
रेडियो स्टेशन अधिकारी--भौतिक विज्ञान 
और गणित के साथ बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण 
की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास किसी 
मान्यता प्राप्त रेडियो प्रोद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र 
हो, अधिमान दिया जाएगा। वेतार. प्रौद्योगिकी में 
व्यावहारिक अनुभव भी एक अधिमानी अर्हता 
होगी। 
रेडियो अनुरक्षण अधिकारी--भौतिक विज्ञान 
और गणित के साथ बीएस्सी परीक्षा उत्तीर्ण 
की att ऐसे "अभ्यर्थी की जिसके पास रेडियो में 
_ डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी, तकनीशियन का प्रमाण-पत्र उपाधि (बीन्एसन्सीः) या इलेक्ट्रानिवस/ इलेक्ट्रिकल/_ प्रथम श्रेणी. तकनीशियन का प्रमाण-पत्र 
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स्तम्भ-2 
प्रतिस्थापित नियम 
(न) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा क॑ 
संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है 
जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के 
अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो ओर 
यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा 
जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा 
तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की 
गयी हो; 
(त) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर 
वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने 
वाली बारह मास की अवधि से ÈI 


3. नियम-8 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये नियम-8 के स्थान पर 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

8. शैक्षिक अर्हताएँ--सेवा में विभिन्न पदों 
पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होना 
अनिवार्य $— 

कर्मशाला कर्मचारी---अभ्यर्थियो ने हाईस्कूल 
परीक्षा या उसके समकक्ष या किसी सरकारी मान्यता 
प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पुलिस रेडियो 
कर्मशाला के लिये उपयोगी किसी व्यवसाय में 
प्रमाण-पत्र परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। 

सहायक परिचालक---अभ्यर्थियो ने विज्ञान 
विषयों के साथ हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा 
अवश्य उत्तीर्ण की हो। 


रेडियो स्टेशन अधिकारी---अभ्यर्थी सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विशवविद्यालय/संस्थान से 
भौतिक विज्ञान और गणित सहित विज्ञान में 
स्नातक उपाधि (Aai) या इलेक्ट्रानिक्स/ 
इलेक्ट्रिकल/ यांत्रिक/कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी/ 
उपकरण प्रौद्योगिकी (इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलाजी) में 
स्नातक उपाधि (वी०ई०/वीनटेकः) अवश्य रखता हो। 

रेडियो अनुरक्षण अधिकारी--अभ्यर्थी सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान 
से भौतिक विज्ञान और गणित सहित स्नातक 
उपाधि (बी-एस«सी०) या इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल/ 


Hazratganj. Lucknow 


*भाग-3] 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
हो या जो वृतिक संस्था का स्नातक सदस्य 
(ग्रेजुएट मेम्बरशिप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स) 
हो, अधिमान दिया जाएगा। 
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स्तम्म-2 
नियमः... पएतददाराषतिध्याशित पावा E प्रतिस्थापित नियम 
यांत्रिक/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण 
प्रौद्योगिकी '(इन्स्टरमेटेशन टेक्नोलाजी) में स्नातक 
उपाधि (वी-ई०/वी-टेक-) अवश्य रखता हो। 


4. नियम-15 का संशोधन---उच्च नियमावली में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये नियम-15 के स्थान पर 


स्तम्भ-2 में दिया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 
स्तम्भ-1 

विद्यमान नियम 
15 (1) विभिन्न श्रेणियाँ के पदों पर भर्ती के 
प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित 

प्रकार से किया जाएगा : 
(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, 
प्रधान परिचालक के पद के लिए 
(एक) राज्य रेडियो अधिकारी, 


(दो) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट 
पुलिस अधीक्षक, 


(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी या उप 
महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट सहायक रेडियो अधिकारी। 


(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो 
अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए 
(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), 


(दो) राज्य रेडियो अधिकारी, 


(तीन) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 'नामनिर्दिष्ट 
एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस 
अधीक्षक/ समादेष्टा से निम्न पद का न 
हो। 


(ग) रेडियो निरीक्षक के लिए 
(एक) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक 
द्वारा नामनिर्दिप्ट अपर पुलिस महानिरीक्षक, 


(दो) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), 


(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी। 


_ (तीन) 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
15 (1) भर्ती की प्रक्रिया--विभिन्न पदों 
पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन 
किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे- 

(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और 

प्रधान परिचालक के पद के लिए 

(एक) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी, 

(दो) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा 
नामनिर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक, 

(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट अपर राज्य रेडियो अधिकारी 
या सहायक रेडियो अधिकारी, 

(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो 

अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए- 

(एक) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), 
पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी, 
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 
नामनिर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी 
जो पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक से निम्न 
पंक्ति का न हो, 
पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट अपर राज्य रेडियो अधिकारी। 
(ग) रेडियो निरीक्षक के लिए 
(एक) पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार), 


(दो) 


(चार) 


(दो) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट उप महानिरीक्षक (पुलिस 


दूरसंचार), 
(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूरसंवार) द्वारा 
नामनिर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी। 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की 


आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अग्रेतर परीक्षाओं के लिए सभी पोत्र अभ्यर्थियों को 
निम्न प्रकार आमंत्रित करेगी--- 


अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जो 
अपेक्षित अर्हता रखते हों। साक्षात्कार के लिए 
बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यथाशक्य, 
रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी 
श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले 
अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो तो समिति 
अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और अनुभव के 
आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और 
एतद्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या 
में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी, 
जितनी वह आवश्यक समझे। 


(क) 


कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, 
रेडियो केन्र अधिकारी तथा रेडियो अनुरक्षण 
अधिकारी के पदों के लिए अलग-अलग 
प्रारम्भिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारम्भिक 
परीक्षा 150 अंकों की होगी। 


(एक) कर्मशाला कर्मचारी के पद के लिए इसमें 


(दो) 


(ख) चयन 


(ग) 


(घ) 


सामान्य हिन्दी और सामान्य ज्ञान विषय 
समाविष्ट होंगे। प्रश्‍न हाईस्कूल स्तर के 
eni 
सहायक परिचालक, रेडियो dez अधिकारी 
और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद 
के लिए प्रारम्भिक परीक्षा सामान्य हिन्दी, 
सामान्य ज्ञान, सामान्य oor और 
मानसिक क्षमता की होगी, प्र. , प” : 
लिए अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होंग। 
चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिण रेडियो 
अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के नियम 
6 में दिये उपबन्धों के अधोन रहते हुए 
श्रेष्ठता के क्रम मे एक सूची तैयार करेगी। 
यह सूची वास्तविक रिक्तियों की दस गुनी 
होगी। बराबर अंक पाने वाले दो या अधिक 
अग्रेतर परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। 
प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों 
को एक शारीरिक स्वस्थता परीक्षा देनी 
होगी। यह शारीरिक स्वस्थता परीक्षा 
अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त 
किये गये अंकों को अन्तिम श्रेष्ठता में नहीं 
जोड़ा जाएगा। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा के 
विवरण इस नियमावली से संलग्न, 
अनुलग्नक “क” में दिये गये हैं। 
अभ्यर्थी, जो शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में 
उत्तीर्ण होते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के 
लिए आमंत्रित किये जायेंगे। विभिन्न पदों 
के लिए अर्थात्‌ कर्मशाला कर्मचारी, सहायक 
परिचालक, रेडियो केन्र अधिकारी और 
रेडियो अनुरक्षण अधिकारी हेतु मुख्य 
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और अंकों 
का विवरण इस नियमावली से संलग्न, 
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार होगा। इन 
मुख्य लिखित परीक्षाओं में प्रश्न, पद के 
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स्तम्म-1 
विद्यमान नियम 


स्तम्म-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


हा OC SiS Soi 


(3) चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 
करेगी और अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि 
साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से 
प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या 
अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो चयन 
समिति उनके नाम पद के लिए उनकी सामान्य 
उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। 


सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्याः 


(ड़) 


(च) 


(छ) 


चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो 
अधीनस्थ रोवा नियमावली, 1982 के नियम 
6 में दिये गये उपवन्धो को ध्यान में रखते 
हुए, श्रेष्ठता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों की 
एक सूची पुनः तैयार करेगी। साक्षात्कार के 
लिए आमंत्रित किये जाने वाले कुल 
अभ्यर्थियों की संख्या 

वास्तविक रिक्तियों की संख्या के तीन गुने 
से अधिक नहीं होगी। मुख्य लिखित परीक्षा 
में वरावर-वरावर अंक पाने वाले दो या 
अधिक अभ्यर्थी भी साक्षात्कार के लिए 
आमंत्रित किये smi 

चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो 
अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के 
नियम 6 में दिये गये उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों 
को एक अन्तिम सूची तैयार करेगी। मुख्य 
लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में 
अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता के आधार पर 
अन्तिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 
खण्ड (च) के अधीन तैयार की गयी 
अन्तिम सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को 
सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा किये जाने 
वाले चिकित्सकीय परीक्षण को उत्तीर्ण 
करना होगा। एसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा 
परिषद्‌ द्वारा स्वस्थ घोषित किये जायेंगे 
नियुक्ति के लिए पात्र enti 


~ अनिका अशत सेअ नही होगी ऊ उत कालत INTE अधिक 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। 
5. अनुलग्नक का बढ़ाया जाना--उक्त ली के अन्त में अनुलग्नका को बढ़ा 


दिया जायेगा, अर्थात 


अनुलग्नक ‘a’ 
[नियम 15(2)(ग) देखें] 
शारीरिक स्वस्थता परीक्षा-सीधी भर्ती ; 
क्रमांक  पुरुषअभ्यर्थी निर्धारित मानदण्ड महिला अध्यर्यो निर्धारित मानदण्ड e Ecos Mes A पुरुष मानदण्ड र मानदण्ड 
1. 3 किममी, दोड़ व चाल 22 मिनट 200 मीटर दौड़ 50 सेकेण्ड 
2. क्रिकेट की गेंद फेंकना 50 मीटर क्रिकेट की गेंद 25 मीटर 


फेंकना 
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मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक स्वस्थता परीक्षा के प्रत्येक मद में निर्धारित मानदण्ड 
के अनुसार उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 
अनुलग्नक 'ख' 
[नियम 15(2)(घ) देखें] 
मुख्य लिखित परीक्षा--सीधी भर्ती 
(क) कर्मशाला कर्मचारी-- लिखित परीक्षा का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय 


॥. पाए लित्ना «5: 5708s 100 अंक 
2. लालित > se Nd 80 अंक 
यी kee 180 अंक 
साक्षात्कार ...... 20 अंक 
कुल योग” S 200 अंक 
(ख) सहायक परिचालक- लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्‍न-पत्र होंगे 
प्रथम प्रश्न-पत्र-सामान्य हिन्दी एवं AS _...... (100 अंक) 
TRIOS, o m  . see 50 अंक 
3 दादा GI ee 50 अंक 
द्वितीय प्रश्न-पत्र-सामान्य विज्ञान एवं मानसिक ats. (80 अंक) 
MOIR TE *_\॑: eee 50 अंक 
2. मानसिक तर्क क्षमता (Mental Ability) =... 30 अंक 
योग ५० २३६ 180 अंक 
साक्षात्कार. ...... 20 अंक 


q कलायोग 9 ee 200 अंक 
(ग) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी/रेडियो केन्द्र अधिकारी--लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो 
प्रश्न-पत्र होंगे--- 


प्रथम प्रश्न-पत्र-सामान्य हिन्दी एवं सामान्यज्ञान ...... (100 अंक) 
iL. Geena o OC 50 अंक 
2. सामान्य ज्ञान 9 कल्ला E न 50 अंक 
द्वितीय प्रश्‍न-पत्र-सामान्य विज्ञान एवं मानसिक तथा गणितीय तर्क क्षमता 150 अंक 
| TEER oc 00 000 -. 017 M CE 50 अंक 
2. मानसिक तर्क क्षमता (Mental Ability) व तक शक्ति ...... 50 अंक 
(Logical Reasoning) 
3. गणितीय तर्क क्षमता (Mathematical ...... 50 अंक 
Reasoning) : 
ae 5 250 अंक 
साक्षात्कार ...... - 30 अंक 
कुल योग ...... 280 अंक 
आज्ञा से, 
आलोक सिन्हा 


प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश 
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संशोधन 


[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली वनाते है 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (द्वितीय 
संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी। 
(2) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 
2. नियम 8-क का लोप--उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में नियम 8-क 
निकाल दिया जायेगा : 
परन्तुक ऐसे लोप के होते भी, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 
2005 के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी मामले में नियम 8-क के अधीन यथा अवधारित पुनरीक्षित ज्येष्ठता के 
अनुसार की गयी पदोन्नतियाँ प्रभावित नहीं होगी। 
आज्ञा से, 
प्रदीप शुक्ला 
सचिव। 


"(The Uttar Pardesh Government Servants Seniority 
(Second Amendment) Rules, 2005 


In pursuance of the provisiona of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following Englisg. translation 
of Notification No. 324/XIII-2-91-T.C.ka-1-2005, dated May 13, 2005. 

In exercise of the power conferred by the proviso the Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Government servant seniority Rules, 1991— 

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pardesh Government Servants Seniority (Seconds Amendment) Rules, 2005. 

(2).They shall be deemed to have come into force on June 17, 1995. 

2. Omission of Rule 8-A—In the Uttar Pradesh Government Servants Seniority 
Rules, 1991, Rule8-A shall be omitted : 

Provided that notwithstanding such omission, the promotion made in accordance 
with the revised seniority as determined under Rule 8-A prior to the commencement 
of the Utter Pradesh Government, Servants Seniority (Second Amendment) Rules, 
2005 shall in no case, be affected. 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 4(1)/2002-का-2-2005 ; 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ :दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 
अधिसूचना 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994) की धारा 13 के अधीन. शक्ति 
का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते $— 


1. अधिसूचना संख्या 324/13-2-91, टी.सी,-का-2005 ए दिनांक 13 मई, 2005 द्वारा संशोधित हुई (17-6-1995 & प्रभावी)। 


2. Amenden by Notifica oN RAB Masen Haath. 196 ify 17-6-1993). 
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संशोधन 
(1) उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची--एक में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएगी, अर्थात्‌ 
(12) कहार, कश्यप, (13) केवट, Were, निषाद, (16) कुम्हार, प्रजापति, (29) धीवर, (38) विन्द, 
(40) भर, राजभर। 
(2) उक्त अनुसूची-1 की प्रविष्टियाँ को उनके भाग-1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस 
प्रकार पुनः संख्यांकित अनुसूची-एक के भाग-] के पश्चात्‌ निम्नलिखित भाग रख दिये जाएगे, अर्थात्‌ 
भाग-दो 
नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जातियों के समझें 
जायेंगे और उनकी प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होगे, निम्नलिखित हैं--- 


1. कहार, कश्यप 4. धीवर 

2. केवट, मल्लाह, निषाद 5. विन्द 

3. कुम्हार, प्रजापति 6. भर, राजभर। 
भाग-तीन 


नागरिकों के निम्नलिखित वर्ग अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों के समझे जायेंगे और उनकी 
प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे-- ` 


1. धीमर c 4. गौड़ 
2. वाथम 5. मांझी 
3. तुरहा 6. मछुआ 
आज्ञा से, 
बीन एन, दीक्षित 
विशेष सचिव। 


In pursuance of the providion of Clauce (3) of Article 348 of the Constitution 
the Governor is pleased to order the publication of the following English trenslation 
of Notification No. 4/1/2002- Ka-2/2005, dated October 10, 2005. 

No. 4/1/2002-Ka-2/2005 
[Lucknow : dated 10 October, 2005 

In exercise of powers under Section. 13 of the Uttar Pradesh Public Services 
(Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) 
Act, 1994 (U.P.) Act No. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following 
amendment in Scheduled-1 to the said Act— 

AMENDMENT 

(1) In Scheduled-1 to the aforesaid Act the following entries shall be omitted 
namely— 

(12) Kahar, Kashyap, (13) Kewat, Mallah, Nishad, (16) Kumhar, Prajapati, (29) 
Dhiver, (38) Bind, (40) Bhar, Rajbhar 

(2) Entries of the said Scheduled-1 shall be renumbered as Part-1 thereof and 
after Part-1 of Scheduled-l as so renumbered the following parts shall be inserted 
namely— 

Part-II 

Backward classes of citizens who shall be deemed to be, and entitled to get 

benefit of, Scheduled Castes instead of Backward Classes under the Act. j 
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1. Kahar, Kashyap 
2. Kewat, Mallah, Nishad 
3. Kumhar, Prajapati 


4. Dhiver 
5. Bind 
6. Bhar, Rajbhar 


Part-II 
Following classes of citizens shall be deemed to be and entitled to get benefit of 


Scheduled Castes under the Act: 
1. Dheemar 
2. Batham 
3. Turha 


4. Gaud 
5. Manjhi 
6. Machhua 


1[उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006 
संक्षिप्त के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड 
बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 


नियमावली बनाते हैं--- 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 


2006 कही जायेगी | - 


(2) यह 01 दिसम्बर, 2005 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी । 
2. फण्डामेन्टल रूल्स 56 का संशोधन--फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये 
गये फण्डामेन्टल रूल्स में, नियम 56 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) और (1) के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

“56 (क) इस नियम में अन्यथा उपवन्धित के 
सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के जिसमें 
वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन 
अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तुक कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि 
किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की 
अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा : 

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने 
नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व 
अटठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा 
विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के 
विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा। 

(क-1) किसी सरकारी सेवक की सेवा में साठ 
वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में 
विस्तार नहीं दिया जायेगा : 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

“56 (क) इस नियम में अन्यथा उपवन्धित के 
सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के जिसमें 
वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन 
अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तुक कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि 
किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की 
अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा : 

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने 
नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व 
अटठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा 
विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के 
विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा। 

(क-1) किसी सरकारी सेवक की सेवा में साठ 
वर्ष की सेवानिवृत्त की आयु के आगे सेवा में 
विस्तार नहीं दिया जायेगा : 


1. अधिसूचना संख्या जी-2-710/दस-20८-534 (19)/57 लखनऊ, 19 अप्रेल, 2006 (1-12-2005 से प्रभावी)! 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 
परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो बजट 
कार्य से सम्बद्ध है या किसी ऐसी समिति के 
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, 
जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना हे 
सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन 
मास से अनधिक की अवधि के लिये बढ़ाया जा 
सकता है : 
परन्तु यह और कि सरकार को किसी स्थायी 
सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या 
अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक मास की 
लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के वदले में 
वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार 
की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का 
अधिकार होगा।” 


स्तम्भ-2 

पस्त किसी 8 aa सेवक जो वजट परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो वजट. 
कार्य से सम्वद्ध है या किसी ऐसी समिति के 
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, 
जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना हे 
सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन 
मास से अनधिक की अवधि के लिये बढ़ाया जा 
सकता है : 

परन्तु यह और कि किसी ऐसे सरकारी सेवक 
को, जो उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य करता, हो, 
जिसका प्रतिस्थापन, इस सम्बन्ध में किये गये 
प्रयासों के बावजूद भी उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 
किया जाना सम्भव न रहा हो; वासठ वर्ष की आयु 
तक सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा 
विस्तार लोकहित में किया जाना अपरिहार्य हो और 
ऐसे विस्तार के लिये आधारों को लिखित रूप में 
अभिलिखित किया गया हो : 

परन्तु यह भी कि सरकार को किसी स्थायी 
सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या 
अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक 
मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के 
बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा 
विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त 
करने का अधिकार होगा।” 

टिप्पणी सेवा विस्तार के लिये. प्रत्येक 
मामला, मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को 
आदेश के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। 


आज्ञा से, 
शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 


1[The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) 
Rules, 2006 


In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 
Notification No. G-2-710/X-2006-534(19)/57, dated April 19, 2006: 

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Fundamental Rules contained in the Financial Handbook, Volume-Il, 
Part-II-IV. ' 


1. No.G-2-710/X-2006-534(19)/57, Lucknow, Dated April 19, 2006 (w.e.f.1-12-2005). 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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1. Short title and commencement—{1) these rules may be called the Uttar 
Pradesh Fundamental (Amendment) Rules, 2006. 

(2) They shall be deemed to have come into force on December 1, 2005. 

2. Amendment of Fundamental Rule 56.— In the Uttar Pradesh Fundamental 
Rules, contained in the Financial Handbook, Volume-II, Part-II-IV in Rule 56, for 
the existing clauses(a) and(a-1) set out in Column-I, below, the clauses as set out in 
Column-II shall be substituted, namely— 

Colunin-I Column-II 


. . . xistingclauses | ^ Clausesas hereby substituted — 


56(a) Except as otherwise provided 
in this rule, every Government servant 
shall retire form service on the after- 
.noon of the last date of the month in 
which he attains the age of sixty years : 

Provided that a Government servant, 
whose date of birth is the first day of a 
month, shall retire from 
service on the afternoon of the last day 
of the preceding month on attaining the 
age of sixty years: 

Provided further that a Government 
servant, who has attained the age of 
fifty-eight year on or before the first 
day of the November, 2001 and is on 
extension in service, shall retire from 
service on expiry of his extended period 
' of service. 

(a-1) No Government servant shall 
be granted extension in service beyond 
the age of retirement of sixty years : 

Provided that a Government 
servant dealing with budget work or 
working as a full time member of a 
committee which is to be wound up 
within a short period of time may be 
granted, by the Government, extension 
of service for a period: not exceeding 
three month in public interest: 

Provided further that the Govern- 
ment shall have the right to terminate 
the extension of service before the 
expiry of such extension by giving a 
notice in writing of not less than three 
months in the case of a permanent or, of 
one month in the case of a temporary 
Government servant, or pay and 


allowances in lieu BBWS Ete Muse 


56(a) Except as other wise provided 
in this rule, every Govemment servant 
shall retire from service on the after- 
noon of the last date of the month in 
which he attains the age of sixty years : 

Provided that a Government servant, 
whose date of birth is the first day of a 
month, shall retire form 
service on the afternoon of the last day 
of the preceding month on attaining the 
age of sixty years: 

Provided further that a Government 
servant, who has attained the age of 
fifty-eight year on or before the first 
day of the November, 2001 and is on 
extension in service, shall retire from 
service on expiry of his extended period 
of service. 

(a-1) No Government servant shall 
be granted extension in service beyond 
the age of retirement of sixty years : 

Provided that a Government servant 
dealing with budget work or working as 
a full time member of a committee 
which is to be wound up within a short 
period of time may be granted, by the 
Government , extension of service for a 
period not exceeding three month in 
public interest: 

Provided further that a Govern- 
ment servant holding specialised techni- 
cal job whose replacement has not been 
possible to be arranged before his 
retirement event after efforts made in 
this regard, may be granted extension of 
service up to the age of sixty-two years, 
if such extension is unavoidable in 
public interest and the grounds for such 

um, Hazratganj. Lucknow 
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Column-I = Column i... 
— . .  Existingclauses 1 — Clausesas hereby substituted. Clauses as hereby substituted 


extension are recorded in writing : 
Provided also that the Government 
shall have the right to terminate the 
extension of service before the expiry 
of such extension by giving a notice in 
writing of not less than three months in 
the case of a permanent or, of one 
month in the case of a temporary 
Government servant, or pay and 
allowances in lieu of such notice". 
Note—Each case for extension of 
service shall be put up for order, to the 
Chief Minister through the Chief 


Secretary. 
By order, 
Snekhar Agarwal 


Pramukh Sachiv. 


उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या जी-2-1486/दस-2006-303-96 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 


(लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 20061 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी 
शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 में दिये गये फण्डामेंटल रूल्स 
को संशोधित करने की दृष्टि निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (संशोधन) 


नियमावली, 2006 कही जायेगी। 
(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त gri 


2. फण्डामेन्टल रूल्स 22 का संशोधन--फाइनेन्शियल हैण्डवुक, खण्ड-2, भाग-2, में दिये गये उत्तर 
प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स में, नियम 22 में उपनियम (क) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (दो) के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 
(दो) (क) जव नये पद पर नियुक्ति में 
अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण 
करना अन्तर्वलित न हो, तब वह प्रारम्भिक वेतन, 
वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा 
नियमित रूप से धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके 
वेतन के बराबर a या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(दो) (क) जब नये पद पर नियुक्ति में 
अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण 
करना अन्तर्वलित न हो, तव वह प्रारम्भिक वेतन, 
वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा 
नियमित रूप से धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके 
वेतन के वराबर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

तो वह प्रारिम्भक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से 
धृत पुराने पद के सम्वन्ध में उसके वेतन के अगले 
प्रक्रम पर आहरित करेगा : 

प्रतिवन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतन के 
समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित 
रूप से धृत पद के सम्वन्ध में उसके वेतन से 
अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वही 
न्यूनतम अहरित करेगा। 

प्रतिवन्ध यह भी है कि ऐसे मामले मे जहाँ 
वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो ae वही 
वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जव 
तक कि उसे पुराने पद के वेतन d समयमान मे 
एकु वेतन बृद्धि प्राप्त न हो जाय, 
ऐस मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित 
होता है वह अपनी अगली वेतन वृद्धि उस अवधि 
को पूरा करने पर जव उसे नये पद के वेतन के 
समयमान में एक वेतन वृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा। 

(ख) निःसंवर्गीयं पद पर प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से 
नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की 
तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग 
करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन 
निर्धारण के लिये अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति 
की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतन 
वृद्धि की तिथि सं निर्धारित करा eil 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

तो वह प्रारिम्भक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से 
धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के अगले 
प्रक्रम पर आहरित करेगा : 

प्रतिवन्ध यह है कि जहाँ नयें पद के वेतन के 
समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित 
रूप से धृत पद के सम्वन्ध में उसके वेतन से 
अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वही 
न्यूनतम अहरित करेगा। 

प्रतिवन्ध यह भी हे कि ऐसे मामले मे जहाँ 
वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता हे तो वह बही 
वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जब 
तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान मे 
एक वेतन वृद्धि प्राप्त न हो जाय, 
ऐसे मामलों मं जहाँ वेतन Sa प्रक्रम पर निर्धारित 
होता हे वह अपनी अगली वेतन वृद्धि उस अवधि 
को पूरा करने पर जव उसे नये पद के वेतन के 
समयमान के एक वेतन वृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा। 

(ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से 
नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की 
तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग 
करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन 
निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पस पद पर 
नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली 
वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित करा cil 
(ग) किसी पद के वेतन के विद्यमान 

समयमान वेतनमान की जगह उच्चतर समयमान 


` वेतनमान रखे जाने के मामलें में पदधारक का 


उच्चतर समयमान वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, उपर 
उपखण्ड (क) और (ख) में दी गयी यथाविहित रीति 


STL ers अते 09 कलक के अनुसारनिर्धारितः किया जा येगा। यची 
आज्ञा से, 
शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation or 
Notification No. 6/12/1973- Personnel-2/2007 dated 97 February, 2007. 
NOTIFICATION 
: Miscellaneous 
No. 6/12/1973-Personnel-2/2007 [Lucknow: Dated 9 February, 2007] 

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants 
Dying in Harness Rules, 1974 : 
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The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of 
Government Servants Dying in Harness (Eighth 
Amendment) Rules, 2007 


1. Short title and commencement—(1) these rules may be called the Uttar 
.Pradesh Recruitment of Dependant of Government Servants Dying in Harness 
(Eighth Amendment) Rules, 2007 . 

(2) They shall come into force at once. 

2. Amendment of Rules 2.—In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of 
Government Servant Dying in Harness Rules, 1974, in Rule 2 for existing Clause (c) 
set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, 
namely : ‘ 


Column-1 Column-II 
Existing clause Clause as hereby substituted 
(c) “family” shall include the follow- ^ (c) “family” shall include the follow- 
ing relations of the deceased ing relation of the | deceased 
Government servant : : Government servant : 
(i) "wife or husband : (i) wife or husband : 
(il) sons: र (ii) sons: 
(iii) unmarried and widowed daughter: (iii) unmarried and widowed daughter: 
(iv) unmarried brother, unmarried (iv) unmarried brothers, unmarried 
sisters and widowed mother sisters and widowed mother depen- 
dependant on the deceased dant on the deceased Government 
Government servant, if the servant, if the deceased Government 
deceased Government servant servant was unmarried : 
was unmarried : Provide that if a person belonging 


to any of the above mentioned relations 
of the deceased Government servant is 
not available or is found to be physi- 
cally and mentally unfit and thus 
ineligible for employment in Govern- 
ment service, then only in such situation 
the word “family” shall also include the 
grandsons and the unmarried grand- 
daughters of the deceased Government 


ee Servantdependantonhim. —  — — ~ - dependant on him. - 


The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) 


(Amendment) Act, 2007! 
[U.P. Act No. 4 of 2007] 
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature) 
An Act further to amend the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Act, 1976. 
It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows : 


1. Received the assent of the Governor on February 20, 2007 and published in the U.P. Gazette, Extra, 
Part 1, Section (Ka), dated 21st February, 2007, pp. 3-4. है 
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Prefatory Note—Statement of Objects and Reasons.—Sub-section (6) of’ 


Section 3 of the Uttar Pradesh Services (Tribunal) Act, 1976 provides that a person 
shall not be qualified for appointment as an Administrative Member, unless he has 
held, or has been eligible to hold, the post of Commissioner of a Division or Joint 
Secretary to the Government of India and has adequate experience in dispensation of 
Justice and the proviso to sub-section (8) of the said section provides that no 
Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office after he has attained, in 
the case of Chairman or Vice-Chairman, the age of sixty-five years and in the case 
of any other member the age of sixty-two years. Sub-section (3) of Section 4-A 
provides that a Bench consisting of two members shall include a Judicial Member 
and an Administrative Member, and the explanation thereto provides that the 
Chairman who has been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman 
who has been a District Judge shall be deemed to a be a Judicial Member and the 
Chairman or Vice-Chairman who has been the member of Indian Administrative 
Service shall be deemed to be an Administrative Member after due consideration of 
the requests made to the State Government from various sources and the Chairman, 
Public Services Tribunal for amending the said provisions in accordance with the 
present situations, it has been decided to amend the said Act to provided that an 
office of the Indian Administrative Service or an office of the Provincial Civil 
Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or above shall been 
qualified for appointment as an Administrative Member and the superannuation age 
of the Chairman shall be 67 years and the superannuation age of the Vice-Chairman 
and other members shall be 65 years and to clarify that the Chairman who has been a 
High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District 
Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice-Chairman 
who has a member of the Indian Administrative Services or an office of the 
Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or 
above shall be deemed to be an Administrative Member. 

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2007 is 
introduced accordingly 

1. Short title.—This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services 
(Tribunal) (Amendment) Act, 2007 

2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 17 of 1976.—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976, hereinafter referred to as the 
principal Act,— 

(a) for sub-section (6) the following sub-section shall be substituted, namely : 

"(6) An officer of the Indian Administrative Service or an officer of the 
Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or 
above shall be qualified for appointment as an Administrative Member provided he 
has adequate experience in dispensation of Justice." 

(b) in sub-section (8), for the existing proviso, the following proviso shall be 

substituted, namely 

"Provided that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office 
as such after he has attained— 

(a) ‘inthe case of Chairman, the age of sixty-seven years, and 

(b) ‘in the case of Vice-Chairman and any other member, the age of sixty-five 

years 
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(c) after sub-section (8) the following sub-section shall be inserted, namely: - 

“(8-a) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public 
Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2007 shall apply also to the Chairman, the 
Vice-Chairman and other members holding office on the commencement of the said 


Act.” 
3. Amendment of Section 4-A.—In Section 4-A of the principal Act, in sub- 


section (3) for the existing explanation the following explanation shall be 


substituted, namely : 
“Explanation.—For the purpose of this sub-section the Chairman who has been 


a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District 
Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice-Chairman 
who has been a member of the Indian Administrative Service or an office of the 
Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or 
above, shall be deemed to be an administrative member.” 


The Uttar Pradesh Subordiante Services Selection 


Commission (Repeal) Ordinance, 2007! 
[U.P. Ordinance No. 6 of 2007] 
(Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth 
Year of the Republic of India) 
An Ordinance to repeal the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection 
Commission Act, 2006. 
Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 
of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance : 
1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Subordinate 
Services Selection Commission (Repeal) Ordinance, 2007. 
2. Repeal of U.P. Act No. 1 of 2006.—The Uttar Pradesh Subordinate Services 
Selection Commission Act, 2006 is hereby repealed. 


The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection 


Board (Amendment) Ordinance, 2007* 
[U.P. Ordinance No. 8 of 2007] 
(Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth 
Year of the Republic of India) 
An Ordinance further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services 
Selection Board Act, 1982. 
Whereas the State Legislature is not in session, and the Governor is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 
of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance : 


1. Promulgated by the Governor on June 2, 2007 and published in the U.P. Gazette, Extra. Part 2, 
Section (Ka), dated 2nd June, 2007, p-2. 

2. Promulgated by the Governor on une 15, 2007 and published in the U.P. Gazette, Extra. Part 2, 
Section (Ka), dated 15th June, 2007, pp. 2-3. 
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1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Secondary : 


Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2007. 

2. Amendment of Section 5 of U.P. Act No. 5 of 1982.—In Section 5 of the 
Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982,— 

(a) in sub-section (1) for the words “six years" the words “two years" shall be 

substituted; 

(b) for sub-section (6) the following sub-section shall be substituted, namely : 

"(6) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh 
Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordiriance, 2007 shall 
apply also to every member holding office immediately before the commencement 
of the said Ordinance and the members who have completed two years term of office 
before the commencement of the said Ordinance, shall cease to hold office on the 
date of commencement of the said Ordinance." 


The Uttar Pradesh State Commission for Backward 
Classes (Amendment) Ordinance, 2007' 
[U.P. Ordinance No. 13 of 2007] 
(Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth 
Years of Republic of India) 

An Ordinance further to amend the Uttar Pradesh Commission for Backward 
Classes Act, 1996. 

Whereas the State Legislature is not in session, and the Governor is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 
of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance : 

1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Commission 
for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2007. 

2. Amendment of Section 3 of President's Act No. 1 of 1996.—In Section 3 of 
the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996, hereinafter 
referred to as the principal Act, for sub-section (3) the following sub-section shall 
be, substituted, namely : 

"(3) The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and 
seventeen other Member's nominated by the State Government from amongst 
persons of eminence, ability and integrity : 

Provided that sixteen members including the Chairman shall be from amongst 
the Backward Classes." 

3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act, — 

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely : 

"(1) The Chairman, Vice-Chairman or every other member shall hold office 
for a term of one years from the date the assumes office : 

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office 
as such during the pleasure of the State Government." 

(b) sub-section (3) shall be omitted. 


1. वि क by the Governor on Zen 15, 2007 and published in the U.P. Gazette, Extra. Part 2, 
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(c) after sub-section (5) the following sub-section shall be inserted, namely : 

*(6)(a) The Chairman shall be hairing (sic having) the status of a Minister of the 
State. 

(b) The Vice-Chairman shall be hairing (sic having) the status of the Deputy 
Minister of the State.” 


The Uttar Pradesh State Commission for Women 
(Amendment Ordinance, 2007' 
[U.P. Ordinance No. 14 of 2007] 

(Promulgated by the Governor in the Fifty-cighth Year of the Republic of 
India) 

An Ordinance further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Women 
Act, 2004. 

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 
of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance : 

1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Commission 
for Women (Amendment) Ordinance, 2007. 

2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 7 of 2004.—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Commission for Women Act, 2004, hereinafter referred to as the 
principal Act 

(a) after Clause (a) the following clause shall be inserted, namely : 

*(aa) two Vice-Chairman who shall be women and have worked for the 
welfare to women possessing a Degree of University established by 
law in Indian or a qualification recognized as equivalent thereto, 
nominated by the State Government." 

(b) for Clause (b) the following clause shall be substituted, namely : 

*(b) seventeen members nominated by the.State Government from each of 
the seventeen Commissionaries of the State, who shall be women and 
who have worked for the upliftment and welfare of the women : 

Provided that, at least three members shall be from amongst each of the 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and 
two members from amongst minorities." 

3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act, — 

(a) in sub-sections (1), (2) and (3) the following sub-section shall substituted, 

namely : टॅ 

“(1) the Chairperson, a Vice-Chairperson or every member shall hold office 

for a term of one year from the date he assumes office or at the pleasure of the 

State Government : 

Provided that the State Government may revoke the term of any such office 

bearers at any time without mentioning any reason. 

(2) The Chairperson shall not hold office below the age of 32 years and 

after the age of 60 years, no Vice-Chairperson shall hold office below the age of 


NESS RS 07 0r 
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28 years and after the age of 60 years and no other member shall hold office 
before attaining the age of 22 years and after completing the age of 60 years. 
(3) The Chairperson and Vice-Chairperson shall be having the status of 
Minister of the State and Deputy Minister of State respectively. 
(b) sub-section (5) shall be omitted. : 
(c) in sub-section (7) for the words “The Chairperson" the words “The 
Chairperson, the Vice-Chairperson" shall be substituted." 
4. Amendment of Section 6.—In Section 6 of the principal Act for the words 
"The Chairperson" the words *The Chairperson, the Vice-Chairpersons" shall be 
substituted. 


भाग-3] 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : 15/66/81-का-1-2007 

कार्मिक अनुभाग [लखनऊ, 23 जुलाई, 2007 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हें 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) 
(सातवां संशोधन) नियमावली, 2007 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श 
चयनोन्नति (प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 8 का प्रतिस्थापन-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) 
नियमावली, 1970 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 


के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भत 

विद्यमान नियम 
8. पात्रता सूची dum करना.--नियुक्ति 
प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 
अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिये 
उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, तैयार 
करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता 
सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या 
के तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे : 
प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों 
के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के 
दौरान हुई हों, की जानी हों तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के 
सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की 
जायेगी और उस दशा में भर्ती के द्वितीय और 
अनुवर्ती वर्षो के लिये पात्रता सूचियां तैयार करते 
समय पात्रता, सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले 

अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी--- 


स्तम्भ-2 
एतद्द्दारा प्रतिस्थापित नियम 

8. पात्रता सूची तैयार करना.-नियुक्ति प्राधिकारी, 
प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग 
तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिये उपलब्ध रिक्तियों 
को दृष्टि में रखते हुए, तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम 
पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें 
यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु 
कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे : | 

प्रतिवन्ध यह हे कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों 
के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के 
दौरान हुई हों, की जानी हों तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के 
सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की 
जायेगी और उस दशा में भर्ती के द्वितीय और 
अनुवर्ती वर्षो के लिये पात्रता सूचियां तैयार करते 
समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले 
अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी-- 
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waa 
विद्यमान नियम 

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त.-उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त 
रिक्तियों की संख्या का योग; 

(ख) तृतीय वर्ष की निमित्त.-उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के 
निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी 
प्रकार आगे भी: _ 

अग्रेतर प्रतिवन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों 
को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न 
समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त 
नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके 
सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के 
आशय की एक. टिप्पणी लिख दी जायेगी। 


कक व T 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(क) द्वितीय वर्ष के. निमित्त.-उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त 
रिक्तियों की संख्या का योग; 

(ख) तृतीय वर्ष की निमित्त.-उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के 
निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी 
प्रकार आगे भी : 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों 
को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न 
समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त 
नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके 
सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के 
आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी। 

प्रतिबन्ध यह और भी कि यदि भर्ती के किसी 


- वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 


लिये कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है किन्तु यथास्थिति, 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई 
व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी 
के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये 
जाने का हकदार है तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य 
श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित 
किया जायेगा। 


3. नियम 21 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 21 के 


स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्धात्‌ 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 
21. पात्रता सूची तैयार करना.--(1) 
नियम 22 में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, नियुक्ति 
प्राधिकारी प्रत्येक अनुभाग से अर्थात्‌ सामान्य 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों. की अलग-अलग तीन सूचियां जिसे 
ज्येष्ठतम्‌ पात्र अधिकारियों की पात्रता सूचियां कहा 
जायेगा, तैयार करेगा। जिसमें उक्त प्रत्येक अनुभाग 
के लिये उपलब्ध रिक्तियां को दृष्टि में रखते हुये, 
यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये 
जायेंगे— E a 
1 से 5 तक रिक्तियों के लिये.--रिक्तियों 
की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5 : 
5 से अधिक रिक्तियों के लिये.--रिक्तियों 
की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

21. पात्रता सूची तैयार करना.--(1) 
नियम 22 में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, नियुक्ति 
प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात्‌ सामान्य, 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां उक्त श्रेणी 
के प्रत्येक के लिये उपलब्ध रिक्तियों का दृष्टि में 
रखते हुये तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम्‌ पात्र 
अभ्यर्धियों की पात्रता सूचि कही जायेगी, जिसमें 
यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये 
जायेंगे-- 


1 से 5 तक रिक्तियों के लिये.--रिक्तियों 
की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5 : 


5 से अधिक रिक्तियों के लिये:-रिक्तियों 
की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 
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स्तम्भत 
विद्यमान नियम 


नियम 8 का. प्रथम प्रतिवन्धात्मक खण्ड और 


स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम 
पर लागू होंगे। 


(2) भाग तीन में नियम शेप प्रक्रिया यथा 
आवश्यक परिवर्तनों सहित इस भाग के अधीन की 
गई पदोन्नति पर लागू होगी सिवाय इसके कि भाग 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये कोई रिक्ति 
उपलव्ध नहीं है किम्तु यथास्थिति, अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी 
ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार 
है, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। ,, 
(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार 
करने के लिये नियम (8) के परंतुक में दिये गये 
उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू eni 


परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित 


तीन में अभिर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठताक्रम में 
तैयार की जायेगी। | 
(3) भाग-3 में विहित शेष प्रक्रिया यथावश्यक 
परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी 
पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग-3 
में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त 
व्यक्तियों को अस्वीकार करते हए ज्येष्ठता क्रम में 
तैयार की जायेगी। 


आज्ञा से, 
जेन UH. दीपक, 
प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 20/4/2002-का-2-2007 
, कार्मिक अनुभागः2 [लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2007] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण र 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह UT के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 
में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों 
पर सीधी भर्ती को प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र के वाहर) समूह UT के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 5(4) (क) का प्रतिस्थापन-उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) 
समूह T के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नियम 5 में उपनियम 4 में नीचे स्तम्भ-] में 
दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात नियम 
. 5(4)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात--- 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 

(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) 
और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त 
हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात्‌ 
चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। 
रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध 
साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा 
उचित समझे जाए किन्तु किसी मामले में एक रिक्ति 
के लिए 10 अभ्यर्थियों से अधिक न होगी। किसी 
पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और 
टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन 
किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे 
अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड (घ) के 
अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक 
और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों साक्षात्कार 

. के लिए बुलाया जायेगा। 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) 
और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो 
जाने, और सारणीवद्ध कर लिए जाने के पश्चात्‌ 
चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। 
रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध 
साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा 
उचित समझी जाए, किसी पद पर जिसके लिए 
टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के 
रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों 
की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो 
उपनियम्‌-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति 
टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा में 
सफल हो गये हों साक्षात्कार के लिए बुलाया 
जायेगा। 


आज्ञा से, 
जेनएसन्दीपक 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्यः 1630/79-1-07-02(क) 30/2007 
विधायी अनुभागः। [लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2007] 
अधिसूचना/विविध 
संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने 
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन्‌ 2007) प्रख्यापित किया है 
जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है--- 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन्‌ 2007) 
[भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े ant के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए। 
अध्यादेश 
Sf राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिट्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; 
अतंएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, 


| निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते $— 
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1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 कहा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन---उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की 
धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ 

“(3) जहाँ, या तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भर्ती में, यथास्थिति, अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहाँ ऐसी भर्ती में उसके 
लिए आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त 
अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है, और जैसे ही यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों 
के लिए उपधारा (5) में, निर्दिष्ट रोस्टर में, निश्चित की गयी कोई रिक्ति होती है, at यथास्थिति अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध 
समायोजित किया जायेगा।” 


आज्ञा से, edt. राजेश्‍वर 
ईश्वर दयाल राज्यपाल 
विशेष सचिव। उत्तर प्रदेश। 


[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय 
संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी। 

(2) यह 17 जून 1995 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी। 

2. नये नियम का बढ़ाया जाना.---उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में, नियम 
8 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम “8-क” वढा दिया जायेगा, अर्थात्‌ 

8-क. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी व्यक्ति को पारिणामिक 
ज्येष्ठता की हकदारी.--इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी वात के होते हुए भी अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर, अपनी पदोन्नति 
पर पारिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा। 


स्पष्टीकरण.--इस नियम के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न ` 


श्रेणियों के व्यक्ति को वाद में पदोन्नत होने पर पूर्व में पदोन्रत हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के व्यक्तियों से ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ रखे जायेंगे, भले ही पदोन्नति आरक्षण के नियम के 
आधार पर हुयी हो। i 
आज्ञा से, 
a. um. दीपक, 
प्रमुख सचिव। 


1. अधिसूचना संख्या 13/2/91-टी-सी.-का-1-2007, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4 
खण्ड (क) दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ। 
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समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 20/7/86-टीनसी+-का-2-2008 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, 18 जुलाई, 2008 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल समूह 'घ' 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित बनाते हैं :--- 
समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली समूह “घ” कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) 
नियमावली, 2008 कही जाएंगी। 
(2) यह 3 जुलाई, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 
2. नियम 10 का प्रतिस्थापन--समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली,1986 में, जिसे आगे उक्त 
नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया 


नियम रख दिया जाएगा अर्थात्‌ :--- 
E 
विद्यमान नियम 

10. शैक्षिक अईता--(1) चपरासी, 
संदेशवाहक या साइक्लोस्टाईल आपरेटर के पद पर 
भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पाँचवीं कक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिए। 

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई 
शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं किन्तु उस व्यक्ति को 
अधिमानता दी जाएगी जो शिक्षित हो या कम से 
e देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता 

| 


(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के 
लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे माली के कार्य 
का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो। 

(4) कोई व्यक्ति दफ्तर/जिल्दसाज के रूप में 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जव तक कि उसे 
जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचिन्न 
"अनुभव न हो। 

(S) कोई व्यक्ति साइक्लॉस्टाइल आपरेटर के 
रूप में किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी 
ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा 
जव तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और 
विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो। 

(6) समूह ‘a’ के प्रत्येक श्रेणी के पद पर 
भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 
साइकिल चलाना जानता हो :--- 

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न 


होगी। 


स्तम्भ-2 . 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

10. शैक्षिक अर्हता चपरासी, 
संदेशवाहक या साइक्लोस्टाईल आपरेटर के पद पर 
भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पाँचवीं कक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिए। 

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई 
शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है, किन्तु ऐसे व्यक्ति 
को अधिमान्यता दी जाएगी जो शिक्षित हो या कम 
से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ 
सकता हो। 

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के 
लिए पात्र नहीं होगा जव तक कि उसे माली के कार्य 


'का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो। 


(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में 
नियुक्ति।के लिए पात्र नहीं होगा जव तक कि उसे 
जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित 
अनुभव न हो। 

(S) कोई व्यक्ति स्क्रइक्लोस्टाइल आपरेटर के 
रूप में किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी 
ज्ञान अपेक्षित हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा 
जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और 
विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो। 

(6) कोई व्यक्ति सफाईकार के पर पर निवुक्ति 
के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे 


सफाईकार के कार्य या अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित 
अनुभव न हो। 
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वा... 
विद्यमान नियम 
(7) अन्य वातों के समान होने पर, ऐसे 
अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में 
अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो 
वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(7) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर 
भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 
साइकिल चलाना जानता हो :--- 

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न 
होगी। 

(8) अन्य वातां के समान होने पर, ऐसे 
अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी-भर्ती के मामले में 


_ अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो 


वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। 


3. नियम 16 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम 16 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 


चयन समिति का गठन--सीधी भर्ती 
एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें 
निम्नलिखित होंगे :--- 

(1) नियुक्ति प्राधिकारी। 

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि 
नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट 
किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। 

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग 
का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े 
वर्ग का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। 
यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो 
नियक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम 
निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। 

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे 
उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी 
नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त 
अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा 
करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त 
द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


16. चयन समिति का गठन--किसी पद 
पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ सम्वन्धित जिला 


मजिस्ट्रेट एक चयन समिति का गठन करेगा, जो 2 


निम्नवत्‌ होगी :--- 

(एक) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई 
अधिकारी अध्यक्ष 

(दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट 
किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।.......सदस्य 

(तीन) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न 
हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का 
एक अधिकारी, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि 
अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो 
अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति कान! हो। क क लाक सदस्य 

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे 
उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी 
नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और यंदि उपयुक्त 
अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा 
करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त 
द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। 
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टिप्पणी--जिला मजिस्ट्रेट किसी विशेष कारण से एक से अधिक चयन समिति का गठन कर सकता ÈI 
आज्ञा से, 
अनूप चन्द्र पाण्डेय, 
! सचिव। 


1[उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अभियोजन 
अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय 
संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 5 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 में, जिसे 
आगे उक्त नियमावली कहा गया है नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-। में दिये 
गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ -— 


स्तम्भत स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम 
नियम 5 का प्रतिस्थापन एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
5. भर्ती का स्रोत--सेवा के विभिन्न श्रेणी 5. भर्ती का स्रोत--सेवा के विभिन्न श्रेणी के 


के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी : पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :— c 
(1) सहायकं अभियोजन अधिकारी सीधी भर्ती (1) सहायक अभियोजन अधिकारी--सीधी भर्ती 


द्वारा। द्वारा। : 

(2) अभियोजन अधिकारी मौलिक mn से (2) अभियोजन अधिकारी---मौलिक रूप a 
नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों में नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों में 
से, पदोन्नति द्वारा से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 


इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली 
हो,पदोन्नति द्वारा। 
(3) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण (3) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी--मौलिक 


वेतनमान) मौलिक रूप से नियुक्त रूप से नियुक्त अभियोजन अधिकारियों में से 

अभियोजन अधिकारियों में से पदोन्नति जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस 

ERTI रूप में पांच ad की सेवा पूर्ण कर ली हो, 
पदोन्नति द्वारा। 

(4) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ (4) संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (निदेशालय) 
वेतनमान) मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन 
अभियोजन अधिकारियों (साधारण वेतनमान) * अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
में से, पदोन्नति द्वारा। प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की 


(5) संयुक्त निदेशक (विधि) मौलिक रूप से. सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों (5) अपर निदेशक (विधि)--मौलिक रूप से. 
(ज्येष्ठ वेतनमान) में से, पदोन्नति द्वारा। नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो 


— 


1. अधिसूचना संख्या-1145/छ:-पु.-9-10-31 (49)-2000 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र, असाधारण 
गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 31 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुआ। ae 
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स्तम्भ-1 स्तम्म-2 


विद्यमान नियम 
नियम 5 का प्रतिस्थापन 


(6) संयुक्त निदेशक अभियोजन मौलिक रूप से 
नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों 
(ज्येष्ठ वेतनमान) में से पदोन्नति द्वारा। 


एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


(6) अपर निदेशक---मोलिक रूप से नियुक्त 
संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की 
सेवा पर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


3. नियम 10 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम 10 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 

आयु---सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, जिसमें सीधी भर्ती 
के लिए आयोग द्वारा रिक्तियों विज्ञापित की जाये, 
इक्कीस वर्ष की होनी चाहिए और ada वर्ष से 
अधिक नहीं होनी चाहिए 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जन-जातियां और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो 
सरकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, 
के अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष 
अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

आयु--सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है 
कि अभ्यर्थी ने उस केलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी 
भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियों विज्ञापित की . 
जाये, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त 
कर ली हो और पैँतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त 
न की होः परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित 
जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, 
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


4. नियम 15 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम 15 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान उप 
नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा अर्थात्‌ :--- 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 

(4) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में, 
जैसा fe लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 
उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, 
एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक 
अभ्यर्थी योग में बराबर-वरावर अंक प्राप्त 
करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत 
अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का 
नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा 
जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों 
की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से 
अनाधिक) होगी। आयोग नियुक्त प्राधिकारी 
को सूची अग्रसारित कर देगा। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

(4) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में, 
जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 
उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट 
हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या 
'अधिक अभ्यर्थी योग में वराबर-बरावर अंक 
प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक 
अंक पाने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में 
ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक 
अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी वरावर-वरावर 
अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को 
सूची में ऊपर रखा जाएगा। आयोग नियुक्त 
प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। 


5, नियम 16 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम 16 में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान उप 
नियम (1) और (2) के SST Se दिये गये उप निसा रख rs जायेंगे, अर्थात 
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स्तम्भ 
विद्यमान उपनियम 
(1) अभियोजन अधिकारियों के पद पर पदोन्नति 
द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को 
करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन 
समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें 
निम्नलिखित होंगे :--- 


सचिव, 
उत्तर प्रदेश सरकार 
| गृह विभाग। 
: ( (दो) विधि परामर्शी, : 
1 उत्तर प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्दिष्ट 
व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर के 
नीचे का न हों, सदस्यः 
(तीन) सचिव, 
उत्तर प्रदेश सरकार, 
कार्मिक विभाग या उनका निर्दिष्ट व्यक्ति जो 
संयुक्त सचिव स्तर के नीचे का न हो, 
सदस्य 
सदस्य 


` (एक) 


अध्यक्ष 


(चार) महानिदेशक अभियोजन 


Hie f (2) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण 
| वेतनमान), ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ 

|| वेतनमान), संयुक्त निदेशक अभियोजन और 
| | संयुक्त निदेशक (विधि) के पद पर पदोन्नति 
| द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 
| हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति 
| के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित 

| 

| 


| | होंगे: 


सचिव, 

उत्तर प्रदेश सरकार 
| गृह विभाग। 

| | (दो) विधि परामर्शी, 

| 

| 

| 


| | | (एक) 
अध्यक्ष 


उत्तर प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्दिष्ट 


स्तम्भ-2 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(1) अभियोजन अधिकारियों के पद पर पदोन्नति 
द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक पदोन्नति 
दारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 
1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर 
चयन समिति के माध्यम से की जायेगी 
जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 
गृह विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव 
अध्यक्ष 


(एक) 


सरकार के विधि परामर्शी या उनका नाम 
निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के 
स्तर से नीचे का न हो, सदस्य 


(दो) 


कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव या 
उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव 
के स्तर से नीचे का न हो, 


(तीन) 


सदस्य 


(चार) महानिदेशक अभियोजन 
टिप्पणी :— 
चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित 
जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों 
को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम 
निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों और अन्य पिछड़े ant के लिये आरक्षण) 
अधिनियम 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये 
आदेश के अनुसरण में किया जाएगा। 
(2) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, संयुक्त निदेशक/ 
संयुक्त निदेशक (निदेशालय), अपर निदेशक 
और अपर निदेशक (विधि) के पद पर पदोन्नति 
द्वारा भर्ती समय समय पर यथा संशोधित 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा 
भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली 1994 में 
दिये गये मानदण्डों के आधार चयन समिति 
के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित 
होंगे :--- 
गृह विभाग में सरकार के 
प्रमुख सचिव 


सदस्य 


(एक) 
अध्यक्ष 


(दो) सरकार के विधि परामर्शी या उनका नाम 


निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से 
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स्तम्भन 
विद्यमान उपनियम 


स्तम्भ2 


व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर के 

नीचे का न हो, सदस्य 
(तीन) सचिव, 

उत्तर प्रदेश सरकार, 

कार्मिक विभाग या उनका निर्दिष्ट व्यक्ति जो 

संयुक्त सचिव स्तर के नीचे का न हो, सदस्य 
(चार) महानिदेशक अभियोजन सदस्य 


नीचे का न हो, सदस्य 


(तीन) कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव या 
उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव 
के स्तर से नीचे का न हो, 

सदस्य 

(चार) महानिदेशक अभियोजन सदस्य 
टिप्पणी :— 

चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित 

जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो 

को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम 

निर्देशन समव समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 

लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 

जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) 


. अधिनियम 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये 
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6. नियम 23 का प्रतिस्थापन---उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के 


` स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्‌ :--- 


स्तम्भ 
विद्यमान नियम 

2341) सेवा में विभिन्न श्रेणियाँ के पदों पर, 
चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी 
आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर 
अवधारित किया जाय। 

(2) उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा 
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 के प्रारम्भ के 

_ समय के वेतनमान निम्न प्रकार हैं :- 


वेतनमान 
पद का नाम वेतनमान पद का नाम. वेतन बैण्ड तत्सदृश वेतन तत्सदृश 
का नाम बैण्ड (रु) ग्रेड वेतन 
ee (रु०) 
(1) सहायक अभियोजन 2000-60-2300 (1) सहायक वेतन बैंड-> 930034800 42 
अधिकारी दऽरोञ-75-3200 अभियोजन 
रुपये अधिकारी 
(2) अभियोजन 2375-75-3200 (2) अभियोजन वेतन बैंड3 1560039100 5400 
अधिकारी द०रो०-100-3500 अधिकारी 
रुपये 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
23 वेतन-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियां के पदों 
पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार ERT समय समय पर अवधारित 
किया जाय। 


(2) उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा 
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के 
समय के वेतनमान निम्नवत हैं :--- 


(3) ज्येष्ठ अभियोजन 3000-75-2300 (3) ज्येष्ठ वेतन वैंड3 1560039100 6600 
अधिकारी (साधारण दःरो०-100-4000 अभियोजन 
वेतनमान) रुपये अधिकारी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ey 
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पद का नाम वेतनमान . पद का नाम वेतन बैण्ड तत्सदृश वेतन तत्सदृश 
का नाम बैण्ड (रु) ग्रेड वेतन 
(रुः) 


(4) ज्येष्ठ अभियोजन 3000-100-3500- (4) संयुक्त वेतन बैंड3 1560039100 7600 ` 
अधिकारी (ज्येष्ठ 125-4500 रुपये निदेशक/ 


वेतनमान) संयुक्त निदेशक 
निदेशालय 
(5) संयुक्त निदेशक 3700-125-4700- (5) अपर वेतन बैंड-4 37400-67000 8700 
(विधि) 150-5000 रुपये निदेशक 
(6) संयुक्त निदेशक 3700-125-4700- (6) अपर वेतन de4 37400-67000 8700 
अभियोजन 150-5000 रुपये निदेशक 
. (विधि) 


7. परिशिष्ट का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात :--- 


स्तम्भत स्तम्भ-2 
विद्यमान परिशष्टि एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
परिशिष्ट परिशिष्ट 
[नियम-4(2) देखिये] [नियम-4(2) देखें] 


उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा में उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा में सेवा की सदस्य 
प्रत्येक श्रेणी सदस्य संख्या और पदों की संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या :--- 


(2) संयुक्त निदेशक 


अभियोजन 

(3) ज्येष्ठ 18 
अभियोजन निदेशक/संयुक्त 
अधिकारी (ज्येष्ठ निदेशक 


(निदेशालय) 


(साधारण 
वेतनमान 


अधिकारी 
(6) सहायक 
अभियोजन 
अधिकारी 


कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 210/6-पु+-10-2009-27(7)/09 
गृह (पुलिस) अ्ुभाग40 (लखनऊ, दिनांक 2 अप्रैल, 2009] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) 
नियमावली, 2009 
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ पठित 
पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के 
साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का 
प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को 
संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं— 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, उपनिरीक्षक और निरीक्षक 
(नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी। 
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 5 का संशोधन--उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा 
नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, मे नीचे स्तम्भन में दिये गये नियम-5 के स्थान 
पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान खण्ड o o एतद्द्ारा प्रतिस्थापित खण्ड ____ 
5(1) उपनिरीक्षक---पचास प्रतिशत पदों को 5(1) उपनिरीक्षक---पचास प्रतिशत पदों को 
सीधी भर्ती द्वारा वोर्ड के माध्यम से भरा सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा। 
जाएगा। सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों 
सेवाकाल में दिवंगत कर्मवारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत 
की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के अश्वितों की नियमावली, 
सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की 1974 के अनुसार की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी 
नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी। इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा। 

(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण, करने (2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण, करने 
वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के मौलिक वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/सशस्र 
रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों पुलिस/माउण्टेड पुलिस/पी-ए-सी. के मौलिक 
में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियां 
के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड 
द्वारा-- के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति ZRI— 

(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन का इस रूप में (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन का इस रूप में 
तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; । तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को 


छोड़कर पूर्ण कर ली हो; 
(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से 
अधिक की आयु न हुई हो। : अधिक की आयु न हुई हो। 
(3) निरीक्षक : मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे (3) निरीक्षक : मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के 


आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप 
में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। में पांच वर्ष की सेवा, परिवीक्षा अवधि को .. 


छोड़कर 
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__स्तम्भ-1 

विद्यमान खण्ड 
टिप्पणी--उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद 
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपःनिरीक्षकों में 
से सेवा अंतरण: के द्वारा भरा जाएगा 
जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय 
पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में 
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

टिप्पणी--उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद 
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षक में 
से .सेवा अंतरण; के द्वारा भरा जाएगा 
जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय 
पर सरकार द्वारा यधाविहित पाठ्यक्रम में 
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 


3, नियम-6 का संशोधन-उक्त नियमावली में-नीचे स्तम्भ) में दिये गये नियम 6 के स्थल पर स्तम्भ-2 


में दिया गया रख दिया जायेगा, अर्थातु--- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


स्तम्भ-2 
एतदद्दारा प्रतिस्थापित खण्ड 


_ 6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 


जातियों और अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर 
यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप 
से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 
और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त 
सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 


जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर 
यधासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप 
से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 
और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त 
सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 
राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियां का आरक्षाण भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार 
aml यह और उपवंधित किया जाता है कि 
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के 
लिए até नहीँ होंगे। 


4. नियम 9 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ. एक में दिये गये नियम-9 के स्थान पर 
स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-एक 
विद्यमान नियम 
- > अन्य वाता के समान होने पर सीधी भर्ती के 
ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा 
जिसने 


(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि 
तक सेवा की हो, या 

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र 
प्राप्त किया हो। 


स्तम्भ-दो 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


d; ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा 
जिसने ` 
(क) प्रादेशिक सेना में .न्युनतम दो वर्ष की 
अवधि तक सेवा की हो, या 
(ख) राष्ट्रीय केडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र 
` प्राप्त किया हो, या 
(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन 
का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या 
(घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि 
संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त 


5. नियम 14 का संशोधन-उक्त नियमावली के स्तम्भ एक में — "s. fran 14 का संशोधनःउक्त नियमावली के स्तम्भ एक में दिये गये नियम-14 के स्थान पर | 
स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 
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[भाग-3 


भाग-3] 


(एक) 


(दो) 


(तीन) 


6. नियम 15 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम-15 में स्तम्भ एक में दिये गये खण्ड (क), (ख), 
(ङ) और (ज) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये खण्ड क्रमशः रख दिये जायेंगे, अर्थात--- 


(क) 
(एक) 


(तीन) आवेदन पत्र कार्वन प्रति सहित ओऽएमनआर (तीन) आवेदन पत्र ओ,एमन्आर, पत्रक पर है; 
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स्तम्भ-एक 
विद्यमान नियम 


भरी जाने वाली रिक्तियां की संख्या ओर 
नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियां 
के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित 
करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को 
देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या वोर्ड 
और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी 
भर्ती के लिए रिक्तियां, निम्नलिखित रीति से 
अधिसूचित की जायेगी--- 

व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र 
मं विज्ञापन जारी करके ; 

कार्यालय के सूचना पट्टे पर नोटिस चस्मा 
करके या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा ; 
रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को 
अधिसूचित करके। 


स्तम्भ-एक 
विद्यमान नियम 

आवेदन पत्र— 

अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन 
पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के 
सम्वन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प 
दे सकता है। फिर भी वोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा 
इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर 
सकता है; 

आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट 
संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, 
आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक 
परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय 
परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, 
विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम 
अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ALTA 


"que की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा 


निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी; 


पत्रक पर होगा; 


14- 


स्तम्भ-दो 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान 


भरी जाने वाली रिक्तियां की संख्या और . 


नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ 
के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित 
करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को 
देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड 
और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी 
भर्ती के लिए रिक्तियां, निम्नलिखित रीति 
से अधिसूचित की जायेगी--- 

व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में 
विज्ञायन जारी करके ; 

कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा 
करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा ; 


(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को 


अधिसुचित करके। 


(चार) जनसंचार के किन्ही अन्य माध्यमों द्वारा। 


स्तम्भ-दो 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(क) आवेदन पत्र 
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिला के लिए आवेदन 


(दो) 


पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के 
सम्वन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प 
दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा 
इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर 
सकता हैं; 

आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट 
संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, 
आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक 
परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय 
परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, 
लिखित परीक्षा के लिये विषयवार न्यूनतम 
अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ,एमआर, 
पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा 
निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी; 
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(चार) अभ्यर्थियों के वाये और दाहिने दोनों अंगूठे (चार) 


(ख 


( 


s 


) 


— 


स्तम्भ-एक 
विद्यमान नियम 


के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान 
दिया गया है। 

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का 
परीक्षण बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व 
किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र में 
प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें 
संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का 
आवेदनपत्र निरस्त किया जा सकता ÈI 
कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच 
किये जाने के पश्चात्‌ कम्प्यूटरीकृत बुलावा 
पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के 
माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से 
आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये at! शारीरिक 
मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और 
चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय 
सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र 
स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप 
से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, .जो 
अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु 
अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप 
से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा 
प्रारम्भ हाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
पहुंच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा 
प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व 
तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प 
लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध 
में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। 
बोर्ड द्वारा बुलावा-पत्र की दूसरी प्रति जारी 
की जाएगी। - 

शारीरिक दक्षता परीक्षा--- 

खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखि 
परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से 
अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा 
में सम्म्मिलित होने की अपेक्षा की wm 
यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक 
स्टार-1 के स्तर की होगी। वोर्ड को यह 
अधिकार होगा कि वह उक्त परीक्षा के 
मानकों, जो किसी भी दशा में स्टार] के 


(ख) 


(ङ) 


[भाग-3 


स्तम्भ-दो 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
आवेदन पत्र कार्वन प्रति सहित GTA 
पत्रक पर होगा; 
अभ्यर्थियों के वाये और दाहिने दोनों अंगूठे 
के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान 
दिया गया हैं। 
बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक 
मानक परीक्षा के समय प्रमाण-पत्र की 
प्रतियां का परीक्षण ओर मिलान मूल 
प्रमाण-पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर 
के माध्यम से आवेदन की जांच किवे जाने 
के पश्चात्‌ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र 
अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/वैंक के माध्यम 
से जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र 
क्रय किया गया था/ प्रस्तुत किया गया 
था/वोई गहन विचारोपरांत बुलावा पत्र 
भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन 
का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक 
मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और 
चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय 
सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र 
स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप 
से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों 
द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित 
हों, को बुलावापत्रां में स्पष्ट रूप से इंगित 
किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने 
से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने 
चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने 
के दिनांक से एक सप्ताह पुर्व तक प्राप्त नहीं 
होता हे तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर 
सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र का 
क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा-पत्र 
की दूसरी प्रति जारी की जाएगी। 


शारीरिक दक्षता परीक्षा--- 


शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की 
होगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर 
की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा 
की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 
संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी 
परिशिष्ट-2 में विहित है। 
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ita मानकों से कम नहीं होगा, में 


(ज) 


7. नियम46 का संशोधन उक्त नियमावली में, नियम 16 में नीचे स्तम्भ में दिये गये खण्ड (ग) (ग) 


स्तम्भ-एक 
विद्यमान नियम्‌ 


परिवर्तन या उच्चीकरण कर सके। शारीरिक 
दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी 
होगी जैसी परिशिष्ट -2 में विहित है। 

समूह परिसंवाद 


नियम-15 (च) के अधीन चयनित 
अभ्यर्थियों से समृह-परिसंवाद में सम्मिलित 
होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए 
दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया 
जाएगा/समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक 
पैनल के अधीन वोर्ड के अध्यक्ष या उसके 
नीमती की उपस्थित में संपादित की जाएगी, 
जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं 
अपराध-विज्ञानी, पुलिस महानिदेशक उत्तर 
प्रदेश द्वारा नामित एक पुलिस अपर महानिदेशक 
समाविष्ट होंगे) उक्त समूह परिसंवाद में 
किसी पुलिस वाद अध्ययन परिचर्चा के लिये 
प्रस्तुत की mÂ और सम्पूर्ण 
सम्‌ह-परिसंवाद नियम समय सीमा के भीतर 
पूर्ण किया जाएगा। समूह परिवाद के लिये 
20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों 
के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण 
(5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और 
व्यक्तित्व (S अंक) का मूल्यांकन भी 
सम्मिलित होगा। इन अंको को बोर्ड की 
वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा। 
टिप्पणी ag परिसंवाद की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और 
उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। 


टिप्पणी 2---चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के 
प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम 
निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित 
अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया 
जाएगा। 

टिप्पणी 3---लिखित परीक्षा के संचालन 
की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट -3 में 
विहित है। 


 स्तम्भ-दो 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(ज) समूह परिसंवाद 


नियम-15 (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों 
से सम्ृह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की 
अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों 
का पृथक समूह वनांया जाएगा। समूह 
परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या 
पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा 
नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस 
महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा 
एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी, 
जिसमें vay विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं 
अपराध विज्ञानी सम्म्मिलित होंगे। उक्त समूह 
परिसंवाद में, .पुलिस वाद विश्लेषण परिचर्चा 
के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण 
समृह-परिसंवाद नियम समय सीमा के भीतर 


'पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 


20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत 
अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) 
प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) 
और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी 
सम्मिलित होगा। इन अंको को as की 
वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा। 

टिप्पणी /--समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और 
उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। 


टिप्पणी 2---चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के 
प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम 
निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित 
अधिनियम की धारा-7 के अनुसार क्रिया 
जाएगा। 

टिप्पणी 3---लिखित परीक्षा के संचालन की 
प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट -3 में 
विहित है। 


तथा (s) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 
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उत्तर प्रर्दश सुगम 


स्तम्भत 
विद्यमान खण्ड 


(ग) सेवा अभिलेख 


(ग) 


खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन 
चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों 
के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा 
की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक 
होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 
अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की 
शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 
अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते 
हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 
अंक तथा 10 अंकों की अधिकतम सीमा 
के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक 
प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक 
प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार 
योक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। 
पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस 
शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण 
जिसकी अवधि एक माह से कम होगी 
मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं 
की किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को 
मौलिक प्रशिक्षण और गैर मालिक प्रशिक्षण 
के रूप में अधिसूचित करने के लिये 
प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 05 
अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक 
और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिये 07 अंक 
काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का 
परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा 
कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड 
दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये 
अनुपयुक्त ठहराता हो! कोई अभ्यर्थी 
जिसकी सत्यनिष्ठ भत पांच वर्षों में एक 
वार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिए पात्र 
न होगा। 


समूह परिसंवाद | 
खण्ड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियो से 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(ग) सेवा अभिलेख 


खंण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन 
चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों 
के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा 
की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक 
होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 
अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की 
शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम के लिये 30 अंक जिसमें से 20 
अंकां के अधिकतम सीमा के अधीन रहते 
हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 
अंक तथा 10 अंकों की अधिकतम सीमा 
के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक 
प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक 
प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। अधिकतम 
10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के 
प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक, राज्य स्तर 
के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक प्रदान 
किये जायेंगे तथा नगद पुरस्कार के लिये 
कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। इस 
प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। 
पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस 
शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण 
जिसकी अवधि एक माह से कम होगी 
मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं 
की किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को 
मौलिक प्रशिक्षण ओर गैर मौलिक प्रशिक्षण 
के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत 
हे। प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 03 अंक, 
प्रत्येक लघु दण्ड के लियए 03 अंक और 
प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि अंक और प्रत्येक 
सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया 
जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस 
दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या 
अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया 
है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त 
ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा 
गत पांच वर्षों में एक वार भी रोकी गई हो 
पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। 

समूह परिसंवाद-- 


नियम 17%) के अधीन चयनित 
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विद्यमान खण्ड 


समृह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा 


की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों 
का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा/समूह 
परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन 
वोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की 
उपस्थिति में संपादित की जाएगी, जिसमें 
प्रबंधन विशेपज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध-विज्ञानी, 
पुलिस अपर महानिदेशक (कार्मिक) और 
पुलिस अपर महानिदेशक, कानून- व्यवस्था 
(पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम 
निर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह 
परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से 
dida कुछ समस्यायें परिचर्चा के लिये 
प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह- 
परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण 
किया जाएगा। समूह परिवाद के लिये 20 
अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के 


प्रबंधन कोशल (5 अंक) प्रस्तूतीकरण (5 __ 


अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व 
(5 अंक) का मृल्यांकन भी सम्मिलित होगा। 


टिप्पणी j—aqe पहरवार की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और 
उसकी एक कम्रोक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। 
टिप्पणी 2--चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व 
के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन 
समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम 
की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा। 


ce 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


अभ्यर्थियों से समृह-परिसंवाद में सम्मिलित 


होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए 
दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया 


. जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के 


अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) 
द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/ 
पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक 
द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की 
जायेगी जिसमें प्रवंध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक 
एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होंगे। उक्त 
समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद 
विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्‍यायें परिचर्चा 
के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण 
समृह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर 
पूर्ण किया जाएगा। समूह परिवाद के लिये 
20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों 
के प्रबंधन कोशल (5 अंक) प्रस्तूतीकरण 
(5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व 
(5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। 
ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये 
जायेंगे। 

टिप्पणी 7--समृह पहरवार की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और 
उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की wm 
टिप्पणी 2--चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं 
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व 
के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन 
समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम 
की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा। 


और (ग) के स्थान पर स्तम्भ (2) में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌-+- 


स्तम्म-1 
विद्यमान खण्ड 


सेवा अभिलेख--- 


(ख) 


स्तम्भ-2 
एतदद्दारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(ख) सेवा अभिलेख--- 


(एक) खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन (एक) खण्ड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक 


चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों 
के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा 
की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक 
होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 
अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की 


अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर 
अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि 
के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक 
वर्ष के लिये 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर 
की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 
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(ग) 
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विद्यमान खण्ड 


शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 
अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते 
हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 
अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम सीमा के 
अधीन रहते हुए प्रत्येके गैर मौलिक 
प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक 
प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार 
यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। 
पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस 
शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण 
जिसकी अवधि एक माह से कम होगी 
मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं 
किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को 
मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण 
के रूप में अधिसूचित करने के लिये 
प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहददंड करने के लिये 
05 अंक, प्रत्येक लघुदंड के लिये 03 अंक 
और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक 
काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का 
परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा 
कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा. भी दंड 
दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिये 
अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी 
जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक 
बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र 
न होगा। 


खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 
प्राप्त अंकों को उनके द्वारा खण्ड (ग) के 
अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिए 
जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग 
के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की 
सूची तैयार करेगी। 


समूह परिसंवाद--- 

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से 
समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा 
की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का 
पृथक संग्रह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद 


ation Tru 


(दो) 


(ख) 


(ग) 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्ारा प्रतिस्थापित खण्ड 
अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 30 अंक 
जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के 
अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के 
लिये 10 अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम 
सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर 
मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और 
वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। 
अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय 
स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 eim, 
राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 
अंक प्रदान किये जायेंगे तथा नगद पुरस्कार 
के लिये कोई अंक प्रदान नहीं किये wm 
इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक 
होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, 
इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई 
प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम 
होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित 
नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को 
मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण 
के रूप में अधिसूचित करने के लिये 
प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 
अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक 
और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि तथा सूक्ष्म 
दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। 
सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण 
से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को 
कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया हे जो उसे 
पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई 
अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में 
एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए” 
पात्र न होगा। 
उपखण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी 
द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा उपनियम 
(ख) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में 
जोड़ दिया जायेगा। 
इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के 
आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की 
सूची तैयार करेगी। 
समूह परिसंवाद 
नियम 17(क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों 
से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की 
pU की जायेगी, जिसके लिए दस 
अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। 
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स्तम्भत 
विद्यमान खण्ड 

की प्रक्रिया एक “पैनल” के अधीन वोर्ड के 
अध्यक्ष या उनके नामिती की उपस्थिति में 
संपादित की जाएगी, जिसमें प्रबंधन 
विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक अपराध-विज्ञानी, 
अपर पुलिस (कार्मिक) और अपर पुलिस 
महानिदेशक (कानून व्यवस्था) पुलिस 
महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट 
समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में 
किसी पुलिस वाद अध्ययन से सम्वन्धित 
कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की 
जाएंगी और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत 
समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। 
समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और 
इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कोशल 
(5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरुचि 
(5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का 
मूल्यांकर भी सम्मिलित होगा। 


टिप्पणी J—aqe परिसंवाद की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और 
उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की m 

टिप्पणी 2---चयन समिति -में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों 
के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिये 
अधिकारियों को नाम निर्देशन समय-समय पर 
यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के 
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स्तम्भ-2 
~ ROS ये © M ECRUPIBEZIBBI SE याचया 

समह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष 
या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा 
नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/ 
पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक 
द्वारा एक पेनल के परिवेक्षण सम्पादित की 
जायेगी, जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक 
एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित SUID उक्त 
समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद 
विश्लेषण से सम्बन्धित कुछ समस्याएं 
परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और 
सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के 
भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद 
के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत 
अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) 
प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) 
और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी 
सम्मिलित होगा। यं अंक बोर्ड की वेवसाइट 
में भी लोड किये जायेंगे। 

टिप्पणी ag परिसंवाद की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और 
उसकी एक कम्पेक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। 
टिप्पणी 2--चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों 
के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये 
अधिकारियों को नामनिर्देशन समय- समय पर 
यथा संशोधित अधिनियम की धारा7 के 


ae किवा जाएगा > ५७ अतसारुक्याजाएगा आ 
परिशिष्ट का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भन में दिये गये परिशिष्टन के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रखा जायेगा, अर्धात--- 


a र 
विद्यमान परिशिष्टत 

पुरुष और महिला अभ्यर्थियो हेतु न्यूनतम 

शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं--- 


स्तम्भ-2. 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय, 
दल द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे--- 
l- परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर, 
2- चिकित्सक/कोपाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर 
अधिकारी, 
3- पुलिस उपाधीक्षक, 
` पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक 
ऊंचाई ऊंचाई pm 
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित. (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वगो और अनुसूचित 
जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 
Holle है। Aie Zl 
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(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 160 से.मी० है। 
सीने का फुलावः 
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित 
जाति, के सीने अनुसूचित जनजाति का 
फुलाव-84 Aio 82 Qie, 
टिप्पणी : न्यूनतम 5 BHI. का फुलाव 
अनिवार्य है 
महिला अभ्यर्थियों के लिए 
न्यूनतम शारीरिक मानक 
ऊंचाई: 
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित 
जातियों की महिला अभ्यर्थियों. के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 152 At zl 


(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के 
लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 S.A. है। 
वजनः 45 से 58 किलोग्राम 
स्टेडियम/पुलिस लाइन जहां कही भी 
परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन 
के पूर्व सूचना पट्ट (वोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण 
हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक 
मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया 
जाय। 

सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण 
पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया 
जाये। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 
प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी 
चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी 


~ 
५ 
— 


~ 
> 
~~ 


चाहिए कितु गठित किए गए दलों की . 


संख्या जिले में उपस्थित होने वाले 
- अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट 
या बढ़ सकती है। 

(5) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत 
रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक 
कार्यवाही के भागी enr 

(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा 
के समापन होने के तत्काल वाद 
परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का 
उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित 
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विद्यमान परिशिष्ट एतदद्वारा प्रत्िस्थापित परिशिष्ट 
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(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 


160 Att. है। 


सीने का फुलावः 


ऊंचाई: 


सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति, के 
सीने फुलाव-84 सेन्मी अनुसूचित जनजाति 
के सीने का फुलाव 82 Afio, 
टिप्पणी : न्यूनतम 5 सेन्मी का फुलाव 
अनिवार्य है 
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 


(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित 


जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 152 सेळमी० ÈI 


(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 


न्यूनतम ऊंचाई 147 Ài है। 
वजनः 45 से 58 किलोग्राम 


(3) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहां कही भी परीक्षण 


(6 


किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी . 


प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव 


Rh 


— 


~~ 


आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व 
सूचना पट्ट (वोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु 
अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को 
अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 


सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण 
पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया 
जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति 
टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह 
परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किंतु 
गठित किए गए दलों की संख्या जिले में 
उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के 
आधार पर घट या बढ़ सकती है। 


दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट 
देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी होंगे। 

इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के 
समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार 
प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते 
हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और 
सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और 
यदि सम्भव हो तो वोर्ड की वेबसाईट पर भी 
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विद्यमान परिशिष्टA 

हो तो वोर्ड की वेवसाईट पर भी नित्य 
अपलोड किया जाएगा। 
शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के 
लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन 
वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग 
किया जाय। 


(7 


— 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
नित्य अपलोड किया जाएगा। 

(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये 
भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले 
मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया 
जाय। 


10. परिशिष्ट-2 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये परिशिष्ट-2 के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात--- 


स्तम्भत 
विद्यमान परिशिष्टA 


सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा 
शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा 
लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 

।- परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 
2- चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी[/राष्ट्रीय केडेट 
कोर अधिकारी; 
3- पुलिस उपाधिक्षक। 
ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की 
संख्या [एक दिन में अनधिक 100 (एक 
सो)] इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी 
जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी 
प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण 
को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा 
किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय 
संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और 
पदोन्नति वोर्ड ऐसा कोई विनिश्चय कर 
सकता हे और अपेक्षित समय का 
अवधारण कर सकता है। 
(ख) जहां कही परीक्षण, परीक्षा संचालन के 
पूर्व किया जाय, वहां प्रत्येक, परीक्षा हेतु अर्हता के 
लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम्‌/ 
"पुलिस लाइन में सूचना पड़ों पर प्रमुखता से किया 
जाएगा। 

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी 
प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई 
प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहां 
सम्भव हो बोर्ड, की वेबसाइट पर नित्य अपलोड 
किया जाएगा। 

(घ) दल के सदस्य जो जानवूझकर मिथ्या 
रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों के भागी होंगे। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा' प्रतिस्थापित परिशिष्ट 


सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा 
शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा 
लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 

l- परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 
2- चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय msc 
कोर अधिकारी; 
3- पुलिस उपाधिक्षक। 
ऐसे प्रत्येके दल के लिए अभ्यर्थियों की 
संख्या [एक दिन में अनधिक 100 (एक 
सौ)] इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी 
जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी 
प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण 
को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा 
किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय 
संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और 
पदोन्नति वोर्ड ऐसा कोई विनिश्चय कर 
सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण 
कर सकता है। 
(ख) जहां कही परीक्षण, परीक्षा संचालन के 
पूर्व किया जाय, वहां प्रत्येक, परीक्षा हेतु अर्हता के 
लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम/ 
पुलिस लाइन में सूचना Gel पर प्रमुखता से किया 
जाएगा। 

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी 
प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई 
प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहां 
सम्भव हो बोर्ड की वेवसाइट पर नित्य अपलोड 
किया जाएगा। 

(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या 


रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों के भागी s 
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[भाग-3 


स्तम्भ 
विद्यमान परिशिष्टA 

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम 
अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा) 
उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची, सूचना पट्ट पर 
प्रदर्शित की जाएगी और वोर्ड की वेवसाइट पर 
नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 
अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल 
अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों में 
घोषित की जाएगी। -. 

(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक 
पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त 
होने के तत्काल पश्चात्‌ परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी 
का माप उल्लिखित होगा) सूचना uz पर प्रदर्शित 
किया जाएगा और यदि संभव हो तो वोर्ड की 
वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय। 

(छ) शारीरिक दक्षता, परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणो का ही प्रयोग किया जाएगा। 

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल, 
अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हं 
चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और 
जिला चिकित्सालयं के अभिहित सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा! 


स्तम्भ-2 
एतदा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 0 

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम 
अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। 
उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची, सूचना पट्ट पर 
प्रदर्शित की जाएगी और वोर्ड की वेवसाइट पर 
नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों 
की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की 
सूची, परगना मजिस्ट्रेट पुलिस उपाधीक्षक/सहायक 
पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों में घोषित की 
जाएगी। 

(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक 
पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त 
होने के तत्काल पश्चात्‌ परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी 
का माप उल्लिखित होगा) सूचना uz पर प्रदर्शित 
किया जाएगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की 
वेवसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय। 

(छ) शारीरिक दक्षता, परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत 
उपकरणो का ही प्रयोग किया जाएगा। 

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल, 
अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें 
चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और 
जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों पर भेजा जाएगा। _ 


का लास benc D 
कुवंर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या : 1214/छ:-पु-2-09-1000(15)/1972 
गृह (पुलिस) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2009] 
अधिसूचना 
पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम सं.-5 सन्‌ 1861) की धारा 2 और 7 के साथ. पठित धारा 46 
की उपधारा-2 और 3 के अधीन शक्ति और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके 
राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 का 
संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली वनाते है-- 
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) 
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 
. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस 
अधिकारियों की (दण्ड और अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी। 
(2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक सं प्रभावी sn 
2. नियम-20 का संशोधन--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और 
अपील) नियमावली 1991 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-। में दिए गए नियम 20 
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में, उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा। 


अर्थात्‌-- 
स्तम्भत 
विद्यमान उपनियम 
नियम-20(1) ऐसे पुलिस अधिकारी, जिसके विरुद्ध 
नियम-4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप 
. खण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(एक) से (चार) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित 
किया जाये, ऐसे दण्ड के आदेश के विरुद्ध नीचे 
उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सकता है। 
(क) उप महानिरीक्षक को यदि मूल आदेश एलिस 
अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम 
(4) के अधीन सशक्त अधिकारी का हो 


महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश उप 
महानिरीक्षक का हो, 


(ख) 


महानिदेशक को, यदि मुल आदेश महानिरीक्षक 
का हो, 
राज्य सरकार को यदि मूल आदेश महानिदेशक 
का हो, 


(ग) 
(घ) 


3. नियम 23 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम 23 में, 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
20 अपील-(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसके 
विरूद्ध नियम-4 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) 
से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से 
(चार) में उल्लिखित दण्ड के आदेश के विरूद्ध नीचे 
उल्लिखित प्राधिकारी को ऐसे दण्ड के आदेश के 
विरूद्ध अपील करने का हकद,र होगा--- 

(क) उस पुलिस अधिकारी को, जो उस पुलिस 
अधिकारी के, जिसने दण्ड का आदेश पारित 
किया हे, ठीक उससे ऊपर अधिकारिता का 
प्रयोग करने वाला प्राधिकारी हो, 
पुलिस महानिरीक्षक को, जो या तो अपील 
का स्वयं विनिश्चय कर सकते हैं, या किसी 
अपर महानिदेशक को उसका विनिश्चय करने 
के लिवे नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं 
खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के 
विरुद्ध राज्य सरकार को। 


(ख) 


(ग) 


नीचे स्तम्भ+1) में दिये गये 


उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 


नियम-23(1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील 
सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा 
अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से जिसके 
द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, उच्चतर 
श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने 
के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, 
पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 
लिये हकदार हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षण की 
शक्तियो का प्रयोग तभी किया जा सकता हे, जब 
घोर अनियमितता के परिणामस्वरूप सारवान, अन्याय 
या न्याय की हत्या होना प्रतीत होः 


प्रतिवन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से 
अपील से पारित किसी आदेश को जिसके विरुद्ध 
इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत 
किया गया हो, विधिमान्यता या औचित्य के संबंध 
में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के संबंध में 
अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख 
को मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता 
है जैसा वह उचित समझे। अग्रेत्तर प्रतिबंध यह कि 
प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त 


नियम-23(1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील 
सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा 
अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से जिसके 
द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, ठीक 
उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार 
किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर, 
पुनरीक्षण . के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 
लिये हकदार हैं--- 

(क) उस पुलिस अधिकारी को, जो अपीलीय 
आदेश पारित करने वाले पुलिस अधिकारी 
के ठीक ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करने 
वाला प्राधिकारी हो, 

(ख) पुलिस महानिदेशक को जो या तो पुनरीक्षण 
का विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर 

महानिदेशक को इसका विनिश्चय करने के 
लिये नामनिर्दिष्ट- कर 

(ग) खण्ड .(ख) के अधीन पारित आदेश के 
विरुद्ध राज्य सरकार को। : 

ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षण की शक्तियों का 
प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब धोर अनियमितता 
के परिणामस्वरूप सारवान, अन्याय या न्याय की 
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1046 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-3 
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स्तम्भत स्तम्भ-2 

विद्यमान उपनियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 


अवसर दिये विना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई हत्या होना प्रतीत हो; 


आदेश नहीं दिया जा सकेगा। ` eon 
प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधि 


स्वप्रेरणा से अपील में पारित किसी आदेश को 
जिसके विरुद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण 
न प्रस्तुत किया गया हो, विधिमान्यता या औचित्य 
के संबंध में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के 
संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके 
अभिलेख को मंगा सकता है और उनका परीक्षण 
- कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश 
पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अग्रेत्तर 
प्रतिवंध यह हे कि प्रभावित व्यक्ति को मामले भें 
सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये विना .प्रथम परंतुक 
के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा। 
आज्ञा से, 
(महेश कुमार गुप्ता) 
सचिव। 


![उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) 
नियमावली, 2009 
` संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी 

विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, .1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम 
संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 7 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 जिसे 
आए उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में 
दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ : 


स्तम्भत स्तम्भ-2 | 
विद्यमान नियम ` एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
7. भर्ती का स्रोत-सेवा में किसी पद पर भर्ती 7. भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के 
सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। RUM पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 
जायेगी।-- 


(1) ड्राइवर ग्रेड 4-सीधी भर्ती द्वारा। 

(2) ड्राइवर ग्रेड-3-मौलिक रूप से नियुक्त 
ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष से प्रथम दिवस को इस रूप में नौ 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित 


1. अधिसूचना संख्या 13/2/93 टी.सी.-का-1-142-2009, लखनऊ, दिनांक 6 जुलाई, 2009 द्वारा संशोधित जो उ.प्र. असाधारण 
गजट भागः], खण्ड (क) दिनांक 6 जुलाई, 2009 को प्रकाशित हुआ। 
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स्तम्भ-2 

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, 
पदोन्नति द्वारा। 

ड्राइवर ग्रेड-2-मौलिक रूप से नियुक्त 
ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिसव को ड्राइवर ग्रेड-3 के 
पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण 
कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 
को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के 
पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की सेवा 
पूर्ण. कर ली हो और विहित व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
ड्राइवर ग्रेडः।-मौलिक रूप से नियुक्त 
ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के 
पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली 
हो, पदोन्नति द्वारा। 

टिप्पणी-उप खण्ड (2) और (3) में निर्दिष्ट 

व्यावसायिक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम ऐसा होगा 
जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित 
किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर 
सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ 
के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम 
शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-433/दस- 2005-44/ 
2001 टी.सी. दिनांक 11 मई, 2006 और 
शासनादेश संख्या-वे.आ.-1057/दस्त-2008, दिनांक 
18 अक्टूबर, 2008 में विहित किया. गया है। 


(3) 


(4) 


3. नियम 10 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम 10 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 


10. आयुसीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक, 


है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां 
विज्ञापित, या अधिसूचित की जाये पहली जुलाई 
को 21 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न: की हो : 


परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की 
दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष "अधिक 
होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


10. आयुसीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक 
हे कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां 
विज्ञापित, या अधिसूचित की जाये केलेण्डर वर्ष की 
पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयू प्राप्त कर ली 
हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की _ 
दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक 
होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


4. नियम 11 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम 11 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया या नियम रख दिया जाएगा, अर्धात्‌-- 


11. प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएंसेवा में 
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न 
अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-- 


11. प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएंसेवा में 
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न 
अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-- ; 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और 


(दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 


वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम-16 के अधीन 
रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को 
अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 
तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। 
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(दो) 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं (एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं 


कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और 
यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 
वेध ड्राइविंग लाइसेंस नियम-16 के अधीन 
रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक 
के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का 
रखता हो। 


5. नियम 16 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान नियम 16 के 


स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 
16. रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी 


16. 


रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष c 


के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
और नियमः8 के अधीन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाँ के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली 
रिक्तियां की संख्या भी अवधारित करेगा। 
नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के 
नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां 
सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा 
और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को 


विज्ञापित भी करायेगा। 


वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या और नियम-8 के अधीन 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में 
अधिसूचित की जाएगी--- 


(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक, समाचार-पत्र में 


(तीन 


विज्ञापन जारी करके; 

कार्यालय के सूचना-पट पर नोटिस चस्या 
करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार 
समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके; 
और 

सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित 
करके। 


— 


6. नियम 17 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-17 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के 


स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 
(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग 


परीक्षा के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों की उनकी 
प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और 
ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको 
के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार 
करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर- 
बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद 
के लिये उनकी सांमान्य उपयुक्ता di आधार 
पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची 
में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 
अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) 
होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी 


को अग्रसारित करेगी। 


(3) 


चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग 
परीक्षा के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों की उनकी 
प्रवीणता. क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और 
ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको 
के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार 
करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर- 
बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद 
के लिये उनकी सामान्य उपयुक्ता के आधार 
पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। 


चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची 


अग्रसारित करेगी। 
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7. नये नियम का बढ़ाया जाना.---उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-17 के पश्चात्‌ निम्नलिखित 


नया नियम बढ़ा दिया जाएगा, अधात 


17-क. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.---(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित 
उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति क्रा गठन (सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) 
नियमावली, 1992 के उपवंधों के अनुसरण में गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार 


करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। 


टिप्पणी---चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1994 कीं धारा 7 के अधीन किए गये आदेशानुसार किया जाएगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग को 
परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार 
करेगा ओर उसे उनकी चरित्र पंजियो और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे 


जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 


(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार 
करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता क्रम में जेसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें 
पदोन्नत किया जाना है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 


8. नियम 18 का प्रतिस्थापन.---उक्त नियमावली में, नीचे rer में दिये गये 


विद्यमान नियम 18 


के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात : 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 

18. नियुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों 
के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17 के 
अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां 
करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें 
तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, 
जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम 
में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

18. निवुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों 
के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17 या 
17-क के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हां 
नियुक्तियां करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के संवंध में नियुक्ति 
के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें 
व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति ज्येष्ठता 
क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की 
जाये या जैसा उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें 
पदोन्नत किया जाना है। 


9. नियम 21 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भः! में दिये गये विद्यमान नियम 21 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ : 


21. ज्येष्ठता.-ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप 
से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय- -समय 
पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जाएगी। 


21. ज्येष्ठता.-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर 
मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, 
समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार 
अवधारित की जाएगी। 


10. नियम 22 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भः! में दिये गये विद्यमान नियम 22 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात- 


22. वेतनमान-सेवा में किसी पद पर नियुक्त 


व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा 


22. वेतनमान-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों 
के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
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स्तम्भन स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर 
जाय। अवधारित किया जाये। 


(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा 
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के 
समय वेतनमान निम्नवत्‌ दिये गए हैं- 


तत्सदृश ग्रेड वेतन 
(रुः) में 


वेतनमान तत्सदृश वेतन 
बैंड (रु) में 


वेतन बैंड-1 | 5200-20200 
वेतन बैंडन 5200-20200 


पद का नाम वेतन बैंड का नाम 


(1) ड्राइवर प्रेड-4 
(2) ड्राइवर ग्रेड-3 


(3) ड्राइवर ग्रेड-2 वेतन बैंडन 5200- 20200 2800 
(1) ड्राइवर ग्रेड-] 9300-34800 | 4200 
आज्ञा से, ES 
कुंवर फतेह बहादुर 
प्रमुख सचिव। 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन्‌ 2009) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह 
उत्तर प्रदेश अधिनिम संख्या 19 सन्‌ 2009 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है। 

. भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारमभ.--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) 
अधिनियम, 2009 कहा जाएगा। 

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976 की धारा 3 का संशोधन.--उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (4) 
के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्‌ : 

“(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अई नहीं होगा जब तक कि-- 

(क) उसने सुपर टाइमं स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण 
न किया हो; या 
(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।” 


3. निरसन और अपवाद---(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन्‌ 2009) एतदूद्वारा निरसित किया जाता है। 


1. अधिसूचना संख्या 1179/79-वि-1-09-1(क)15-2009, लखनऊ, 20 अगस्त, 2009. 
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(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भुल अधिनियम 
के उपवंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के 
तत्समान उपवंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाहीं समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी 
सारवान समय पर प्रवृत्त थे। | 

उद्देश्य और कारण 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर ग्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976) 
का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्वद्ध विषयों के संबंध मं विवादों 
के न्यायनिर्णयन के निमित्त अधिकरणों के गठन की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की 
धारा 3 की उपधारा (4) में यह प्रावधान था कि कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए 
तव तक अर्ह नहीं होगा जव तक कि उसने कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद या उसके 
समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो या उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न 
किया हो। काफी समय से रिक्त रहने वाले उक्त पद पर नियुक्त किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थियों 
की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चिय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित 


करके यह व्यवस्था की जाय कि काई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्तिं के लिए तव तक sé 
नहीं होगा जव तक कि उसने सुपर टाइम स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद 


धारण न किया हो उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो। 
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिशचय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए 
विधायी कायवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन्‌ 2009) प्रख्यापित किया 
गया। 
यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनःस्थापित किया जाता है। 
; आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, 
सचिव। 


'[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 
के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) 
(संशोधन) अधिनियम, 2009 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2009) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल, महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) 
(संशाधन) विधेयक 2009 पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया 
जाता él 
a उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से. विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व 
सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये 

. ^ ES अधिनियम a 

NUT के सांठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: 

1. प्त नाम और प्रारम्भ —(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से 
विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) 
अधिनियम 2009 कहा जायेगा। 

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1993 की धारा 2 का संशोधन.---उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) 


1. अधिसूचना संख्या 1181/79-वि-1-09-1(क)17-2009 लखनऊ, 20 अगस्त, 2009. 
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1052 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-- 
अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (दो) में 
शब्द “अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री)” के स्थान पर शब्द “पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या 
अविवाहित)” रख दिये जायेंगे। 

3. निरसन और अपवाद.--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश 


अध्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2009) एतदद्वारा निरसित किया जाता है। 
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम 


के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के 
तत्समान उपबंधों के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान 
समय पर प्रवृत्त थे। 
उद्देश्य और कारण 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से यिकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व 
सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तरं प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1993) fara 
शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के 
आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया है! उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में शब्द 


* “आश्रित” को परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 


अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) तथा पोत्र या अविवाहिता पोत्री थी। पुत्री और पोत्री के 
मध्य भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्यं से यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित 
करके शब्द “आश्रित” की उक्त परिभाषा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विवाहिता पोत्री को सम्मिलित किया जाय। 
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्वान्चित करने के लिए 
विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन)-अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन 2009) प्रख्यापित किया गया। 
यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनःस्थापित किया जाता ÈI 
आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, 
सचिव। 


[उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2009 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन्‌ 2009) 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) 
विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की. और॒ वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 
24 सन्‌ 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता ÈI 

संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल एक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में 
निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : 

अधिनियम 

1. संक्षिप्त नाम.---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा 
जायेगा। 

2. संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या 38 सन्‌ 1948 में सामान्य संशोधन.--संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल 
एक्ट, 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द “संयुक्त प्रान्तीय”, “रक्षक दल” “प्रान्तीय 
सरकार” और “एऐडमिनिस्ट्रेटिव कमाण्डंट” जहाँ कहीं भी आये हों, जिसके अंतर्गत शीर्षक, उप शीर्षक, पार्श्व 
शीर्षक ओर अनुसूची भी हैं, के स्थान पर क्रमशः शब्द “उत्तर प्रदेश” “प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल” 
“राज्य सरकार” और “महानिदेशक” रख दिये जायेंगे। 


अघि. सं. 1235/79-वि-1-09-1(क)28-2009, उ.प्र. असा. गजट भागः खण्ड (क), द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2009 को प्रकाशित। 


1. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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3. धारा 2 का संशोधन.---मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) में शब्द “समान पद के 
आनरेरी (अर्वतनिक) अफसर” निकाल दिये जायेंगे। | 
4. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनिय की धारा 9 में शब्द “दो सौ रुपये” के स्थान पर शब्द 
“पांच सौ रुपये” रख दिये जाएंगे। 
5. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 में शव्द “या कोई समान पद का ऐसा 
आनरेरी अफसर” निकाल दिये जाएंगे। र 
(6. धारा 11 का संशोधन.--प्रल अधिनियम को धारा 11 H— 
(क) शब्द “या कोई समान पद का ऐसा आनरेरी अफसर” निकाल दिये जाएंगे; 
(m) खण्ड (क) में शब्द "iau (सामान्य कोटि) मॅ” के स्थान पर शब्द “सामान्य कोटि में” रख दिये 
जाएंगे। 
7. धारा 12 का संशोधन.--मृल अधिनियम की धारा 12 में शब्द “या समान पद के किसी आनरेरी 
अफसर” निकाल दिये जाएंगे। 
8. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 में शव्द “या समान पद के किसी आनरेंरी 
अफसर” निकाल दिये जाएंगे। 
9. धारा 17 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (3) में शब्द “दो सौ रुपये” 
के स्थान पर शब्द “पांच सौ रुपये” रख दिये mun 
10. धारा 19 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 19 निकाल दी जाएगी! 
उद्देश्य और कारण 
संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या 38 सन्‌ 1948) का अधिनियम 
सार्वजनिक शांति बनाये रखने, लोगों को स्वावलम्बी बनाने और उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के 
लिए हथियार चलाने की शिक्षा देने और संयुक्त प्रांत में सामाजिक जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए 
संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल नामक एक दल के गठन की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। अधिनियम/ 
नियमावली/विनियमावली के सुधारों के सम्बंध में विभिन्न विभागों की विधियों का सूक्ष्मपरिदर्शन करने और 
राज्य सरकार को संस्तुतियाँ करने के लिए गठित विनियमीकरण समिति की संस्तुतियाँ पर यह विनिश्चय किया गया 
है कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाये 
(क) शब्द “संयुक्त प्रान्तीय”, “रक्षक दल”, “प्रान्तीय सरकार” और “एऐडमिनिस्ट्रेटिव कमाण्डेन्ट” के 
स्थान पर क्रमशः शब्द “उत्तर प्रदेश”, “प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल”, “राज्य सरकार” और 
“महानिदेशक” रख दिया जाय। 
(ख) धारा 9 के अधीन धन सम्बंधी दण्ड बढ़ा दिया जाय। 
(ग) कतिपय ऐसे शब्दों को निकाल दिया जाय जो असंगत हो गये हैं और उक्त अधिनियम की धारा 
19 को निकाल दिया जाय। 
तद्नुसार उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पुर:स्थापित किया जाता है। 
आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा 
सचिव। 


![उत्तर प्रदेश अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) (तृतीय संशोधन) 
नियमावली, 2009 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक दवारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं। 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई 
विभाग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी) 
1. अधिसूचना संख्या 3315/62-2-2009-2/4(129)-1994, लखनऊ दिनांक 1 सितम्बर, 2009 द्वारा स्थापित। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 5 का संशोधन.--उत्तर प्रदेश अभियंत्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991 


जिसे आगे उक्त निमयावली कहा गया है; में नियम-5 में नीचे स्तम्भ] में दिये गये विद्यमान खंड (1) और 
(4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌: 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 
(1) सहायक अभियन्ता.--(एक) 67 प्रतिशत 
पद आयोग के माध्यम से ऐसी रीति में 
सीधी भर्ती द्वारा कि कृषि, सिविल और यांत्रिक 
` अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वाले 
सीधी भर्ती वालों का अनुपात क्रमशः 50 
प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहे। 
(दो) (क), 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, 
जिसमें एक तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त 
अवर अभियन्ता (यांत्रिक) में से और दो 
तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त अवर 
अभियन्ता (लघु सिंवाई में से होंगे, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में 
दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, होंगे; | 
(ख) 8 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अवर 
अभियन्ताओं में से जो, सिविल, यांत्रिक या 
pie अभियंत्रण में उपाधि या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते 
हों, पदोन्नति द्वाराः 


परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति के 
लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे पद 
खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। 

(4) मुख्य अभियन्ता-मौलिक रूप से नियुक्त 
अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने पच्चीस वर्ष 
की सेवा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधीक्षण 
अभियन्ता के रूप में छः वर्ष की सेवा को 
सम्मिलित करते हुये पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वाराः 

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र 
अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अधीक्षण अभियन्ता के 
पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को चार वर्ष 
की सेवा को सम्मिलित करते हुये वाइस वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिये 


पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(1) सहायक अभियन्ता (एक) 51 प्रतिशत 


पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 
इस रीति, में कि कृषि, सिविल और यांत्रिक 
अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों 
का अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 
प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहे। 

(क), 48 1/3 प्रतिशत पद मौलिक रूप से 
नियुक्त अवर अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 
वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से आयोग 
के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 


~ 
-A n 
~~ 


(ख) 2/3 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
संगणकों, जो राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद 
में ड्राफ्टमेनशिप में प्रमाण-पत्र, अथवा उ.प्र. 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
किसी संस्था से प्रमाण-पत्र रखते हों ओर 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप में 7 वर्ष की सेवा मौलिक रूप से 


पूर्ण कर ली हो, में से आयोग के माध्यम से 


पदोन्नति द्वाराः 
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति के 
लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे पदों 


को उपखण्ड दो (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। C 


(4) मुख्य अभियन्ता-मौलिक रूप से नियुक्त 
अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 
छः वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल पच्चीस 
वर्ष की सेवा पूरी ली हो, पदोन्नति द्वाराः 

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी 
उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
अधीक्षण अभियन्ताओं जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 02 
वर्ष की सेवा, को सम्मिलित करते हुये 18 वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिये 
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3. उक्त नियमावली मेँ, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया 


गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात: 


स्तम्भ | 

विद्यमान नियम 
8. आयु-सेवा में सीधी भर्ती के लिये 
अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन 
को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये 
रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की होनी 
चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 


4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये 
दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 

सीधी भर्ती की प्रक्रिया.---(1) प्रतियोगिता 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए 
आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विहित 
प्रपत्र में आमंत्रित किये wm 

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तव तक 
सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके 
पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश 
प्रमाण-पत्र न हो। 

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने 
पर और सारणीवद्ध कर लिये जाने के पश्चात्‌ 
आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का 
समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को 
साक्षात्कार के लिये वुलायेगा जितने लिखित परीक्षा 
के परिधाम के आधार पर इस संबंध में आयोग 
द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार 
में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को उसके 
द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में 
जोड़ दिया जायेगा। 

(4) आयोग अभ्यर्थियों का प्रवीणता क्रम में 
जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक 
अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से 
प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या 
में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह 
नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक 
अभ्यर्थी कुल अंक बराबर-बराबर प्राप्त करें तो 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

8. आयु-सेवा में सीधी भर्ती के लिये 
अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन 
को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये 
रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की होनी 
चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों ओर ऐसी अन्य श्रेणियां के, जो सरकार 
द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, 
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 
गये विद्यमान नियम 15 क स्थान पर स्तम्भ 2 में 


सीधी भर्ती की प्रक्रिया.--(1) प्रतियोगिता 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए 
आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विहित 
प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। 

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तव तक 
सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके 
पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र 
न हो। 

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने 
पर और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्‌ 
आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का 
समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता 
को ध्यान में रखते EU उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 
के लिये बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम 
के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित 
स्तर तक पहुंच सके el साक्षात्कार में प्रत्येक 
अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित 
परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया 
जायेगा। 

(4) आयोग अभ्यर्थियों का प्रवीणता क्रम में 
जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक 
अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से 
प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या 
में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह 
नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक 
अभ्यर्थी कुल अंक बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें 
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स्तम्भत 
विद्यमान नियम 


लिखित परीक्षा मे अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त 
करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान 


- पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों 


की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से 
अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी 
को अग्रसारित कर देगा। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


तो लिखित परीक्षा मे अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त 
करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान 
पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी 
लिखित परीक्षा में भी वरावर-वरावर अंक प्राप्त करं 
तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची से ऊपर 
रखा जाएगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी 
को अग्रसारित कर देगा। 

(5) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में 
जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक 
अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए अंकों के कुल योग से 
प्रकट हो. के आधार पर कृषि, सिविल और यांत्रिक 
अभियंत्रण के क्षेत्र से भी अभ्यर्थियों की एक संयुक्त 
चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 


5.. नियम 16 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ । में दिये गये विद्यमान नियम 16 
के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


नियम- 6- आयोग के माध्यम से पदोन्नति 
द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.--सहायक अभियन्ता के 
पद पर प्दोन्रति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श 
चयनोन्रति, (प्रक्रिया), नियमावली 1970 के 
अनुसार योग्यता के आधार पर की wm 


नियम-16- आयोग के माध्यम से पदोन्नति 
द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.- सहायक अभियन्ता के 
पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श 
चयनोन्नति, (प्रक्रिया), नियमावली 1970 के 
अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता 
के आधार पर की जायेगी। 


6. नियम 18 का संशोधन.--उक्त नियमावली में, नियम 18 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये 
विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 


चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की 
प्रक्रिया अधिशासी अभियन्ता के पद पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 
हुए, . ज्येष्ठता के आधार पर और अधीक्षण 
अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता के पदों पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर उत्तर 
प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा 
आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) 
नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित 
की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की 
जाएगी। - 


चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की 
प्रक्रिया अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता/ 
स्टाफ आफिसर और मुख्य अभियन्ता के पद पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथोसंशोधित, 
उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन 
(सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) 
नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित 
चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर 
यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति 
द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में 
दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जाएगी। 

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए समय-समय पर 
यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, की 
धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार 
अधिकारियों का नामनिर्देशन किया जायेगा। 
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WI स्तम्म-2 
विद्यमान नियम. एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
7. नियम 23 का प्रतिस्थापन.---उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भः में दिये गये विद्यमान 
नियम-23 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात 
(1) वेतनमान.---सेवा में विभिन्न श्रेणियों के (1) वेतनमान.--सेवा में बिभिन्न श्रेणियों के 
पदों पर नियुक्त cafus का अनुमन्य वेतनमान पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित 


अवधारित किया जाय। किया जाय। 
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त (2) उत्तर प्रदेश अभिवत्रण सेवा (लघु सिंचाई 
वेतनमान नीचे दिये गये हैं : विभाग) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2009 के प्रारम्भ 


के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये हैं: 


पद का नाम वेतनमान रुपये वेतनमान 
वेतन बैंड | सादृश्य वेतन | सादृश्य 
का नाम | बैंड (रु) | ग्रेड वेतन 


सहायक वेतन 8s 311560039100 


अभियन्ता 


2200-75-2800 
छ.से.-100-4000 


1. सहायक 
अभियन्ता 


अभियन्ता 
अभियन्ता 
अभियन्ता 


8. परिशिष्ट का प्रतिस्थापन.---उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भत में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 


d o अस्थायी 
aye “ख” के पट 
21 


(1) | सहायक | 102 
अभियन्ता s 


समह “क” के पद 


za 


आज्ञा से, 
सुशील कुमार 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-203/6/पु.-10-2010 
गृह (पुलिस) अनुभाग-70 (लखनऊ : दिनांक : 79 जनवरी, 2010] 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन 1897) की धारा-21 के साथ पठित 
पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन्‌ 1861) की धारा-2 और धारा 46 की उपधारा (3) के 
साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन .शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों 
का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर-प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 
को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा 
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर-प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक 
पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जाएगी। t 

(2) यह 02 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 

2. नियम 1 का संशोधन---उत्तर-प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 
2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, stata: 


स्तम्भ-1 
विद्यमान उपनियम 
यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(2) यह 02 दिसम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी 


जाएगी। 


3. नियम 5 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये शीर्षक 
(1) निरीक्षक के अधीन आने वाले विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख 


दिया जाएगा, अर्थात्‌: 
स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

निरीक्षक--मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर 
बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिन उस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर ली हो। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(2) निरीक्षक---मोलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर 
बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में सात वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो : 
परन्तु यह कि निःसम्वग्रीय पदों पर aen 
निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी निरीक्षक के पद पर 
पदोन्नति के लिए पात्र ert 
टिप्पणी : उप-निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षक, में से सेवा 
अंतरण के द्वारा भरा जाएगा, जिन्होंने पैठागोजी 
पाठ्यक्रम में समय-समय पर सरकार द्वारा यथा 
विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 


4. नियम 17 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 17 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान 
खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

(क) लिखित परीक्षा 

(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 
300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित 
विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए 
आवंटित अंक निम्नवत्‌ हैं : 


विषय अधिकतम अंक 

1. हिन्दी निवन्ध (कानून- 100 अंक 

व्यवस्था वाद अध्ययन तथा 

पुलिस कार्य प्रणाली पर. 

आधारित) 

2. मूल विधि, संविधान एवं 100 अंक 

पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड (वस्तुनिष्ठ 

संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रकार) 

साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस 

geret आदि) 

3. संख्यात्मक एवं मानसिक 100 अंक 

योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ 
प्रकार) 

4. मानसिक eeu 100 अंक 

वुद्धिलव्धि तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ 
प्रकार) 


टिप्पणी 1. प्रश्नपत्र स्नातक 
स्तर के होंगे। 


स्तम्भ-2 
Wager प्रतिस्थापित खण्ड 

(क) लिखित परीक्षा 

(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 
300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित 
विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए 
आवंटित अंक निम्नवत्‌ हैं : 


विषय अधिकतम 
अंक 
1. हिन्दी निवन्ध (कानून- व्यवस्था 100 अंक 
वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य 
प्रणाली पर आधारित) 
2. मूल विधि, संविधान एवं 100 अंक 
पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड (वस्तुनिष्ठ 
संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रकार) 
साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस 
मैनुअल आदि) 
3. संख्यात्मक एवं . मानसिक 50 अंक 
योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ 
प्रकार) 
4. मानसिक अभिरूचि/ वुद्धिलब्धि 50 अंक 
तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ 
प्रकार) 
टिप्पणी ]. जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 
50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में 
विफल रहते है, पदोन्नति के लिए पात्र 
नहीं होगे। 
टिप्पणी 2. लिखित परीक्षा के संचालन की 
प्रक्रिया ऐसी होगी। जैसी परिशिष्ट - 
3 में विहित है। i 


(दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण 
के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सफल 
अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपनियम (दो) के 
अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 
आधार पर एक सूची तैयार करेगी। 


5. नियम 30 का बढाया जाना उक्त नियमावली मे Pan 29 ठे पचात Buses am Pan 
5. नियम 30 का बढ़ाया जाना---उक्त नियमावली में, नियम 29 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 


बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्‌: 


30. आरोही प्रभाव--राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमादली या जारी किये गये 


शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में 
उपबन्घ प्रभावी होंगे। 


अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी इस नियमावली के 
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The Uttar Pradesh Lekhpals Service (First 
Amemdment) Rules, 2010 

English translation of Rajaswa Vibhag, Anubhag-9, Noti. No. 444/1-9-2010-28 
L.C.-2005, dated February 8, 2010, published in the U.P. Gazette, Extra. Part 4, 
Section (Ka), dated 8th February, 2010 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006. 

1. Short titie and commencement.—(1) there rule may be called the Uttar 
Pradesh Lekhpals Service (First Amendment) Rules, 2010. 

(2) They shall came into force at once. 

2. Amendment or Rule 15.—In the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, . 
2006 hereinafter referred to as the said rules, in Rule 15, for existing sub-rule (5) the 
following sub-rule shall be sustituted, namely— 

*(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of 
the Selection Committee. The competitie examination shall include an objective type 
written examination and an interview. The objective type written examination shall 
carry ninety marks, which will include question on the following subjects: 


(i) General Hindi 20 Marks 
(ii) Mathematics 30 Marks 
(iii) General Knowledge 20 Marks 
(iv) Rural Society and Development 20 Marks 

Total 90 Marks 


The interview shall carry ten marks." 

.3. Amendment of Rule 22.—In the said rules, in Rule 22, for existing sub-Rule 
2, the following sub-rule shall be substituted, namely— 

*(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh 
Lekhpals Service (First Amendment) Rules, 2010 is given as follows — 


Name of Post Scale of Pay 
Name of pay Corresponding Pay | . Corresponding 
Band Band (Rs) Grade Pay (Rs) 


Lekhpal Pay Band-1 5200-20,200 | 1900 — | 


उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2010 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड 
बुक खण्ड-दो, भाग-दो से चार में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखिती 
नियमावली बनाते हैं : ० 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--यह नियमावली उत्तर प्रदेश फाण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 
2010 कही जायेगी। 
(2) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 


1. नियम 56 खण्ड (क) और खण्ड (क-1) अधिसूचना संख्या जी-2-168/दस-2010-534(19)/57, दिनांक 17 फरवरी, 2010 द्वारा 
संशोधित हुआ, जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख), दिनांक 17 फरवरी 2010 को प्रकाशित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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2. फण्डामेन्टल रूल्स-56 का संशोधन---फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये 
गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूलस में, नियम 56, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान खण्ड (क) और 
(क-1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

“56. (क) इस नियम में अन्यथा उपवन्धित 
के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के 
जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम 
दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि 
किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की 
अन्तिम दिवस के अपरान्ह से सेवा से निवृत्त होगा : 

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक 
जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके 
पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 
सेवा विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के 
विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा। 

(क-1) किसी सरकारी सेवक को सेवा में साठ 
वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में 
विस्तार नहीं दिया जायेगा : 

परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो वजट 
कार्य से सम्बद्ध हे. या किसी ऐसी समिति के 
पूर्णकालिक. सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, 
जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना है 
के सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन 
मास से अनधिक की अवधि के लिये बढ़ाया जा 
सकात है : 

परन्तु यह और कि किसी ऐसे सरकारी सेवक 
का, जो उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य करता हो, 
जिसका प्रतिस्थापन, इस सम्बन्ध में किये गये 
प्रयासों के बावजूद भी उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 
किया जाना सम्भव न रहा हो, वासठ वर्ष आयु तक 
सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा 
विस्तार लोकहित में किया जाना अपरिहार्य हो और 
ऐसे विस्तार के लिये आधारों को लिखित रूप में 
अभिलिखित किया गया होः 

‘Ged यह भी कि सरकार को किसी स्थायी 
सरकारी सेवक की दिशा में तीन मास से अन्यून, 
या अस्थीय सरकारी सेवक की दशा में एक मास 
की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में 
वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये सेवा विस्तार की 
अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का 
अधिकार होगा।” 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्यापित खण्ड 

“56. (क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित 
के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के 
जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम 
दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि 
किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की 
अन्तिम दिवस के अपरान्ह से सेवा से निवृत्तः होगा : 

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने 
नवम्वर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व 
अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा 
विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के 
विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा। 

(क-1) किसी सरकारी सेवक को सेवा में साठ 
वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में 
विस्तार नहीं दिया जायेगा re 
परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो वजट कार्य से 
सम्वद्ध है या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक 
सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, जिसका अल्प ` 
समय में परिसमापन किया जाना है, के सेवा का 
विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन मास से 
अनधिक की अवधि के लिये वढ़ाया जा सकता है : 


परन्तु यह और कि किसी ऐसे सरकारी सेवक 
का, जो उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य करता हो, 
जिसका प्रतिस्थापन, इस सम्बन्ध में किये गये 
प्रयासों के बावजूद भी उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 
किया जाना सम्भव न रहा हो, वासठ वर्ष आयु तक 
सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा 
विस्तार लोकहित में किया जाना अपरिहार्य हो और 
ऐसे विस्तार के लिये आधारों को लिखित रूप में 
अभिलिखित किया गया होः 

टिप्पणी---इस खण्ड के अंतर्गत सेवा विस्तार 
के लिये प्रत्येक मामला, मुख्य सचिव के माध्यम से 
मुख्यमन्त्री को आदेश के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। 

(क-2) इस नियम के खण्ड (क) या खण्ड 
(क-!) में दी हुई किसी बात के अन्यथा होते हुए 
भी, एक सरकारी सेवक को, यदि ऐसा किया जाना 
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| ` स्तम्भ-1 y स्तम्भ-2 
| विद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
| टिप्पणी--सेवा विस्तार के लिये प्रत्येक मंत्रिपरिषद्‌ के पूर्व अनुमोदन से सेवा विस्तार दिया 
b मामला, मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमन्त्री को जा सकता है: 
आदेश के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यह भी कि इस नियम के खण्ड (क-1) 
तथा (क-2) के अन्तर्गत सेवा विस्तार के मामलों 
में सरकार को किसी स्थायी सरकारी सेवक की दशा 
में तीन मास से अन्यून या अस्थायी सरकारी सेवक 
की दशा में एक मास की लिखित सूचना देकर या 
ऐसी सूचना के वदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे 
दिये गये सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के 
पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।” 
t आज्ञा से, 
मनजीत सिंह, 
प्रमुख सचिव। 


“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास 
परिषद्‌ (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 2 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 7 सन्‌ 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है। 

. (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्‌ (संशोधन) अधिनियम, 2010 

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन्‌ 2010] 
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) 
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्‌ अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के इकसठवं वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : 

उद्देश्य और कारण--उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्‌ अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1966) का अधिनियम उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद्‌ की स्थापना 
उसके निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये किया गया था, उक्त अधिनियम को और अधिक 
प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त परिषद्‌ 
के गठन की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि प्रमुख सचिव/सचिव, आवांस एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर 
प्रदेश के स्थान पर मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश उंसके पदेन अध्यक्ष होंगे और 
प्रमुख सचिव/सचिव एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार उसके पदेन, कार्यकारी, अध्यक्ष/सदस्य 
होंगे और अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारी अध्यक्षं द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का 
निर्वहन किया जायेगा 
; तद्नुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता 
| 

1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्‌ (संशोधन) अधिनियम 
2010 कहा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1966 की धारा 3 का संशोधन---उत्तर प्रदेश आवास 

एवं विकास परिषद्‌ अधिनियम, 1965 की धारा 3 में,-- 


1. विधायी अनुभाग-1, अधिसूचना सं. 303/79-वि-1-10-1 D 9-2010, दिनांक 2 मार्च, 2010 उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, 
ei | t ] ier 1-2 पर प्रकाशित हुआ 
| भागः, खण्ड BOTT SAS Museum Hazratganj. Lucknow 
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(क) उपचारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌: 

“(क) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश ........................ अध्यक्ष, पदेन; 

(क-1) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ........... E 


कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य, पदेन” 
(ख) उपधारा (7) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्‌-- 
“(8) कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अनुमोदन से अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन 
और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।” 


1[उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 2010) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 
(संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 3 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश ` 
अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 2010 के रूप. में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है। 

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये 
अधिनियम 
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) 
अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। 

(2) यह 1 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित 
राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1973 की धारा 4 का संशोधन---उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 
अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (घ) 
के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातू--- 

“(ङ) एक विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा।” 

3. धारा 5 का संशोधन---म्ूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित 
उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्‌ 

“(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उदू, अरबी और फारसी में शिक्षा और 
अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के संबंध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।” 

4. नयी धारा 7-ख का बढ़ाया जाना--मूल अधिनियम की धारा 7-क के पश्चात निम्नलिखित धारा 
बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्‌ 

“7-ख- कुछ विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्ततव्य--राज्य सरकार द्वारा 
अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किये जाने पर उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदान कर रही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता 
सम्वद्धता और सुविधा am" 


5. अनुसूची का संशोधन---मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रमांक 10 के पश्चात निम्नलिखित 
क्रमांक स्तम्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात 


1. अधिसूचना संख्या m 79-वि-1-10-1 (क)-5-2010, 5 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित। 
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उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और 

अनुसंधान के सम्बंध में सम्पूर्ण उत्तर 
E = प्रदेश 
6. कठिनाइयाँ दूर करना---(1) राज्य सरकार उर्दू, अरवी फारसी विश्वविद्यालय के संवंध में किसी 
कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम 
के उपबंध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे 
परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवयश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे : 

परंतु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं, किया 
जायेगा। 

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष 
रख जायेगा। 

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस अधार पर आपत्ति नहीं की 
जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसकी दूर करना अपेक्षित नहीं था। 

7. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर-देश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर 
प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्‌ 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई 
कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के 
तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी 
सारबान समय पर प्रवृत्त -थे। 


उत्तर प्रदेश उर्दू, अरवी फारसी 
विश्वविद्यालय, लखनऊ 


उद्देश्य और कारण 

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मातृ भाषा के रूप में बोली जाती हैं। उर्दू भाषा को इस 
प्रकार विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में, जिसके साथ अरबी 
और फारसी भाषायें भी हैं, अपने अध्ययन को उच्चतर स्तर तक जारी रख सके। इस प्रयोजन के लिए उत्तर 
प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन्‌ 2009) का 
अधिनियमन किया गया। उक्त अधिनियम का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया कि 
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय sade उसमें विद्यमान नहीं हैं। सन्‌ 2009 के 
उक्त अधिनियम में विद्यमान कमियों को ठीक करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश 
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके उसके द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों की सूची में 
उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाय और सन्‌ 2009 के उक्त अधिनियम 
को निरसित किया जाय। 


तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता ÈI 


आज्ञा से, 
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, 
सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : 203(1) /6-पु.-10-2010-27(7)/08 टी.सी. 
गृह (पुलिस) अनुभाग-10 (लखनऊ : दिनांक : 5 अप्रैल, 2010] 


अधिसूचना/प्रकीर्ण 
पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1861) की धारा-2 की उपधारा (3) के साथ 


पठित उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य 
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समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक 


नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: 
उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा 
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर-प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक 


पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जाएगी। 
(2) यह 02 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। 


2. नियम 30 का संशोधन--उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा 
नियमावली 2008 में नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 30 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया 


नियम रख दिया जायेगा अर्थात्‌: 
स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
30. राज्य सरकार द्वारा वनाई गई किसी अन्य 
नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या 
प्रशासनिक अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल 
वात के होते हए भी, इस नियमावली के उपवन्ध 
प्रभावी होंगे। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 


30. (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी 


अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या 
प्रशासनिक अनुदेशो में अन्तर्विष्ट किसी बात के 
प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध 
प्रभावी होंगे। 

(2) उत्तर प्रदेश पुलिस वल में नागरिक पुलिस 
के उपनिरीक्षकां और निरीक्षकां के चयन, पदोन्नति, 
प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायी 
करण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक 
विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये 
शासनादेश प्रारम्भ से विखडिण्त और प्रतिसंहृत हो 
जायेंगे। 

(3) सेवारत सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी 
किसी नियमावली शासनादेशां या प्रशासनिक 
अनुदेशो के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, 
नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि 
से सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में 
कोई दावा नहीं होगा, और तदधीन प्रोद्भूत कोई 
अधिकार समाप्त हुये समझे जायेंगे 

(4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित 
नियमवाली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के 


अधीन 02 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, 


पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण 
और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं 
की जायेगी। 
आज्ञा से, 
(कुंवर फतेहबादुर) 
प्रमुख सचिव। 
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1[उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पंचम संशो धन) नियमावली, 2010 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमवली उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवा (पंचम 
संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी। 

` (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियमा 5 का परन्तुक-उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 में, मियम-5 में 
अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-- 

“परन्तु यह कि आयोग द्वारा चयन के पश्चात्‌ दिनांक 01.12.2010 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त होने 
वाले सभी चिकित्साधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद से परामर्शदाता के पद पर प्रोन्नति के लिये 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चार वर्ष की 
सेवा पूरी करनी होगी : 

परन्तु अग्रतर यह कि यदि ऐसा चिकित्साधिकारी परिशिष्ट “क' में यथा विनिर्दिष्ट किसी पिछड़े ब्लाक में 
स्थित किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो 
वर्ष की अवधि के लिए तैनात है ते ऐसी अवधि वरिष्ठ चिकित्साधिकारी से परामर्शदाता के पद पर प्रोन्नति 
के लिए पर्याप्त होगी : 

परन्तु यह भी कि परामर्शदाता पद पर प्रोन्नति की अन्त शर्ते यथावत रहेंगी।” 


परिशिष्ट ‘ah’ 
| पिछड़े विकास खण्डों की सूची 
she He जिले का नाम तहसील का नाम विकासखण्ड का um 

1 जालौन माधोगढ़ . रामपुरा 
~ जालौन जालौन कुठौँद 

3 जालौन माधोगढ़ माधेगढ़ 
4 जालौन जालौन जालौन 
5 जालौन कोंच नदीगाव 
6 जालौन कोंच कोंच 

7 जालौन उरई डकोर 

8 जालौन कालपी . महेवा 

9 जालौन कालपी कदौरा 
10 झांसी । मोठ मोठ 

11 झांसी मोठ चिरगांव 
12 झांसी गरौठा बमौर 

13 झांसी तहरौली गुरसराय 
1407 झांसी तहरौली बंगरा 
15 झांसी मऊरानीपुर मऊरानीपुर 
16 झांसी झांसी _ ववीना 
17 झांसी झांसी बड़ागांव 
18 ललितपुर तालवेहट तालवेहट 
19 ललितपुर ललितपुर जखौरा 


1. अधिसूचना संख्या-4456/सेक-2-पांच-10-7(272)-08 टी.सी. दिनांक 23 नवम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किया गया उप्र 
असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ। या, जो उ. 
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20 ललितपुर महरौनी वार 
21 ललितपुर ललितपुर विरधा 
22 ललितपुर महरौनी महरौनी 
23 ललितपुर महरौनी मंडावरा 
24 हमीरपुर हमीरपुर कुरारा 
25 हमीरपुर हमीरपुर सुमेरपुर 
26 हमीरपुर सरीला सरीला 
27 हमीरपुर राठ गाहांड 
28 हमीरपुर राठ राठ 
29 हमीरपुर मोदहा मुस्करा 
30 हमीरपुर मोदहा मोदहा 
31 वांदा वांदा जसपुरा 
32 वांदा वांदा तिन्दवारी 
33 वांदा वांदा वड़ोखरखुर्द 
34 वांदा ववेरू ववेरू 
35 वांदा qaqa कमासिन 
36 बांदा ववेरू : विसन्डा 
37 वांदा अतर्रा मंहुआ 
38 वांदा नरैनी नरेनी 
39 चित्रकूट कर्वी पहारी 
40 चित्रकूट कर्वी कर्वी 
41 . चित्रकूट कवीं मानिकपुर 
42 , चित्रकूट मऊ रामनगर 
43 चित्रकूट मऊ मऊ 
44 महोवा | कुलपहाड़ पनवारी 
45 महोवा कुलपहाड जैदपुर 
46 महोवा चरखारी चरखारी 
47 महोवा महोवा कबरई 
48 मिर्जापुर मिर्जापुर छानवे 
49 . मिर्जापुर मिर्जापुर कोन 
50 मिर्जापुर मिर्जापुर मझवां 
5] मिर्जापुर मिर्जापुर नगर सीटी 
52 मिर्जापुर मिर्जापुर पहाड़ी 
53 मिर्जापुर लालगंज लालगंज 
54 मिर्जापुर | Se. हलिया 
55 मिर्जापुर मड़िहान मड़िहान 
56 मिर्जापुर मड़िहान राजगढ़ 
SS मिर्जापुर चुनार सीखड़ 
58 मिर्जापुर चुनार नरायनपुर 
59 मिर्जापुर 'चुनार जमालपुर 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


जिले का नाम 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
सोनभद्र 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
चन्दौली 
पीलीभीत 
बहराइच 
खीरी 
अम्वेडकरनगर 
कुशीनगर 


'कुशीनगर 


कुशीनगर 

सीतापुर 

रमावाईनगर (कानपुर देहात) 
कौशाम्बी 


हरदोई 
कोशाम्वी 
सीतापुर 
सीतापुर 
इलाहाबाद 
खीरी 
लखनऊ 
बहराइच 
बहराइच 
प्रतापगढ़ 
बहराइच 
हरदोई 


तहसील का नाम 


घोरावल 
रावर्टसूगंज 
रावर्टस्‌गंज 
रावर्टसूगंज 
रावर्टसगंज 
दुद्धी 

दुद्धी 

qut 
सकलडीहा 
सकलडीहा 
चकिया 
चन्दोली 
चकिया 
चकिया 
चन्दोली 
चन्दौली 
पुरनपुर 
नानपारा 
निघासन 
अकवरपुर 
तमक्रुही 
कसया 
पड्रौना 
विसावां 
रसूलावाद 
सिराधू 
रामसनेहीघाट 
निघासन 
हरदोई 
मंझनपुर 
बिसवां 
मिसरिख 
मेजा 
लखीमपुर 
मोहनलालगंज 
महसी 
वहराइच 
कुण्डा 
नानपारा 
हरदोई 


[भाग-3 


विकासखण्ड का नाम 
घोरावल 
रावर्टस्‌गंज 
चतरा 
नगवां 
चोपन 
म्योरपुर 
दुद्धी 
वभनी 
धानापुर 
सकलडीहा 
चकिया 
चन्दौली 
शाहावगंज 
are 
वरहनी 
नियामतावाद 
पूरनपुर 
मिहीपुरवा 
निघासन 
अकवरपुर 
दुदही 
फाजिलनगर 
पड़रोना 
विसवां 
रसूलावाद 
सिराथू 
बनी कोडर 
रामिया deg 
अहिरोरी 
सरसवां 
रेउसा 
गोदलामऊ 
कोरावं 
लखीमपुर 
मोहनलालगंज 
फखरपुर 
चितौरा 
बिहार 
वलहा 
वावन 
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भ्याग-3] 
100 कुशीनगर 
101 हरदोई 
102 कुशीनगर 
103 रायवरेली 
104 अम्बेडकरनगर 
105 हरदोई 
106 अम्वेडकरनगर 
107 हरदोई 
108 बहराइच 
109 उन्नाव 
110 इलाहाबाद 
111 खीरी 
112 कौशाम्बी 
113 उन्नाव 
114 संतकवीर नगर 
115 अम्वेडकरनगर 
116 खीरी 
117 बहराइच 
118 इलाहाबाद 
119 प्रतापगढ़ 
120 वहराइच 
121 खीरी 
122 कुशीनगर 
123 उन्नाव 
124 वाराणसी 
125 लखनऊ 
126 सीतापुर 
127 खीरी 
128 कन्नौज 
129 खीरी 
13 सीतापुर 
131 खीरी 
132 औरैया 
133 बहराइच 
134 प्रतापगढ़ 
135 रायबरेली 
136 रमावाईनगर (कानपुर देहात) 
137 हरदोई E 
138 बहराइच 
139 लखनऊ 
140 खीरी 
141 रमावाईनगर (कानपुर देहात) 
142 


उन्नाव 


——__ जिलेका नाम तहसील का नाम विकासखण्ड का नाम. 


पड़रौना 
शाहाबाद 
तमकुही 
सलोन 
जलालपुर 
संडीला 
जलालपुर 


संडीला 


नानपारा 
हसनगंज 
सोरावं 
मोहम्मदी 
मंझनपुर 
हसनगंज 
खलीलावादं 
टांडा 
धोरहरा 
नानपारा 
फूलपुर 
कुण्डा 
कैसरगंज 
लखीमपुर 
हाटा 
हसनगंज 
वाराणसी 
वख्शी का तालाब 
मिसरिख 
पलिया 
तिरवा 
लखीमपुर 
लहरपुर 
महोम्मदी 
विधुना 
नानपारा 


. कुण्डा 


तिलोई 
Sg 
संडीला 

महसी 
मलिहाबाद 
गोलागोकर्णनाथ 
अकबरपुर 
हसनगंज 


विकासखण्ड का नाम 


विशुनपुरा 


पिहानी 
तमकुही 
सलोन 
जलालपुर 
कोथावां 
भियावँ 
भरावन 
शिवपुर 
औरास 
कौडिहार 
मितौली 
कोशाम्वी 
नवावगंज 
बघौली 
टांडा 
ईसानगर 
रिसिया 
वहरिया 
कुण्डा 
जरवल 
वेहजम 
रामकोला 
हसनगंज 
अराजी लाईन 
बख्शी का तालाब 
मछरेहटा 
पलिया 
उमरदा 
फूलवेहड़ 
बेइटा 
पसगवां 
अछल्दा 
नवाबगंज 
कालाकांकर 
सिंहपुर 
मलासा 
संडीला 
महसी 
माल 
बिजुआ - 
मेथा 
मियागंज 
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क्रश्संः जिले का नाम तहसील का नाम विकासखण्ड का नाम 
y 143 हरदोई सद्धायज्पुर भरखनी 
144 सीतापुर सीतापुर परसेण्डी 
145 अम्बेडकरनगर  . अकवरपुर कटेहरी 
146 रमावाईनगर (कानपुर देहात) अकवरपुर सरवनखेरा 
E प्रतापगढ़ पट्टी आसपुर देवसरा 
| 148 श्रावस्ती भिनगा सिरसिया 
? 149 श्रावस्ती इकोना गिलौला 
| 150 वस्ती वस्ती वनकटी 
151 सुल्तानपुर सुल्तानपुर दुबेपुर 
152 हरदोई विलग्राम विलग्राम 
153 कौशाम्वी चावल मूरतगंज 
154 फर्खावाद फर्खखावाद कमालगंज 
1 155 बहराइच कैसरगंज हुजूरपुर 
- 156 सीतापुर सीतापुर खैरावाद 
| 157 इलाहाबाद फूलपुर वहादुरपुर 
i 158 उन्नाव उन्नाव विछिया 
i 159 वाराबंकी रामसनेही घाट पूरे डलई 
f 160 सुल्तानपुर कादीपुर दोस्तपुर 
l 161 संतकवीर नगर खलीलावाद सेमरियांवा 
162 हरदोई संडीला वेहन्दर 
163 अम्वेडकरनगर आलापुर रामनगर 
164 इटावा भरथना महेवा 
165 फैजावाद मिल्कीपुर मिल्कीपुर 
166 अम्बेडकरनगर आलापुर जहांगीरगंज 
167 रायवरेली डलमऊ डलमऊ 
168 बारावंकी | नवावगंज मसौली 
169 सुल्तानपुर मुसाफिरखाना जगदीशपुर 
170 खीरी धोरहरा धोरहरा 
171 वारावंकी हैदरगढ़ सिद्धोर 
172 बहराइच बहराइच विशेश्वरगंज 
us हरदोई हरदोई सुरसा 
174 रमावाईनगर (कानपुर देहात) . अकवरपुर अकवरपुर 
175 श्रावस्ती भिनगा जमुनहा 
176 बारावंकी नवावगंज हरख 
177 सीतापुर मिसरिख मिश्रिख 
178 संतकवीर नगर मेहदावल सांथा 
179 रायवरेली : लालगंज खीरो 
Í 180 फैजाबाद फैजाबाद मायाबाजार 
Í 181 - बाराबंकी फतेहपुर सूरतगंज 
182 सीतापुर महमृदाबाद रामपुरमथुरा 
j 183 कुशीनगर पड़रौना खडडा 
Ri 184 वाराबंकी नवाबगंज देवा 
4 [ 185: प्रतापगढ़ पट्टी पट्टी 
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hole जिले का नाम तहसील का नाम विकासखण्ड का नाम 
186 प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ EC EC 

187 रमावाईनगर (कानपुर देहात) सिकन्दरा राजपुर 

188 वारावंकी हेदरगढ़ हैदरगढ़ 

189 रामपुर स्वार स्वार 

190 सीतापुर महमूदावाद पहला 

191 सीतापुर लहरपुर लहरपुर 

192 उन्नाव सफीपुर सफीपुर 

193 उन्नाव पुरवा असोहा 

194 गोण्डा गोण्डा रूपईडीह 

195 सुल्तानपुर सुल्तानपुर कुरवर 

196 बहराइच महसी तजवापुर 

197 उन्नाव सफीपुर qms 

198 बलरामपुर वलरामपुर 7 वलरामपुर 

199 सीतापुर मिसरिख पिसावां - 

__ 200. सिद्धार्थगर RT 

आज्ञा से, 
प्रदीप शुक्ला, . 
प्रमुख सचिव। 


1[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) (छब्बीसवां संशोधन) 
विनियमावली, 2010 


साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ पठित 
संविधान के अनुच्छेद 318 मे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की 
शर्ते) विनियमावली, 1937 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) 
(संशोधन) विनियमावली, 2010 कही जायेगी। 

(2) यह दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी। 

2. विनियम 7 का संशोधन---अधिसूचना संख्या 2257/दो, दिनांक 12 अप्रैल, 1937 द्वारा जारी की 
गयी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1937 के विनियम 7 में नीचे स्तम्भ 1 में 
दिये गये उपविनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान उपविनियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम 
(1) अध्यक्ष को 26,000/- रुपये प्रतिमास (1) अध्यक्ष को 80,000/- रुपये प्रतिमास का 


का नियम वेतन और प्रत्येक अन्य सदस्य को नियत वेतन और प्रत्येक अन्य सदस्य को 
22,500/- रुपये प्रतिमास का नियत वेतन दिया 64,000/- रुपये प्रतिमास का नियत वेतन दिया 
जायेगा। जायेगा। 


आज्ञा से, 
नेतराम, 
प्रमुख सचिव। 


1. अधिसूचना संख्या 15/43/97-का-4-2010, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किया गया जो उप्र असाधारण गजट 
भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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[भाग-3 


1[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (उन्नीसवां संशोधन) 
विनियम, 2011 
संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से 


निम्नलिखित विनियम बनाते हैं--- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (उन्नीसवां 


संशोधन) विनियम, 2011 कहा जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा! 


2. विनियम 6 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954. 
में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान विनियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया 


जायेगा, अर्थात्‌-- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान विनियम 


पदोन्नतियाँ 6--पदोन्नतियाँ करने में या 


पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के 
संबंध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में 
निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं होगा, अर्थात 

(क) समूह “ग' के उन पदों पर, जिनकी सीधी 
भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती हे, 
पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित पद के 
दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ करने में। 

(ख) समूह "T के पदों से समूह ‘a’ के पदों 
पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद 
पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्त्रोत पदोन्नति. हो, 
पदोन्नतियाँ करने में। 

(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद के संबंध में 
नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हें या राज्यपाल से 
भिन्न कोई प्राधिकारी हैं, और सरकार द्वारा 
अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार 
पर पदोन्नत किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी 
तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित 
पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता रखता हे और 
उक्त दिनांक को या उसके पश्चात्‌ पदोन्नति के पद 
पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है 

“परन्तु यह कि इस विनियम में किसी वात के 
होते हुए भी सेवाओं या पदों के प्रति 24 अप्रैल, 
1995 के पूर्व पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से 
नियुक्त व्यक्ति ऐसी सेवाओं या पदों पर मौलिक 
रूप से नियुक्त किए गये समझे जायेंगे और ऐसी 
नियुक्तियां पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा”--- 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम 
पदोन्नतियाँ 6--पदोन्नतियाँ करने में या 
पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के 
संवंध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में 
निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्‌ 

(क) समूह "Tr के उन पदों पर, जिनकी सीधी 
भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है 
पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित पद से 
दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ करने HI 

(ख) समूह T के पदों से समूह 'ख' के पदों 
पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद 
पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्त्रोत पदोन्नति हो, 
पदोन्नतियाँ करने में। 

(ग) जव सम्बद्ध सेवा या पद के संबंध में 
नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं या राज्यपाल से 
भिन्न कोई प्राधिकारी हैं, और सरकार द्वारा 
अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार 
पर पदोन्नत किया जाने वाला सम्वद्ध व्यक्ति ऐसी 
तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित 
पदोन्नति के. लिए अपेक्षित अर्हता रखता है और 
उक्त दिनांक को या उसके पश्चात्‌ पदोन्नति के पद 
पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है--- 

“परन्तु यह कि इस विनियम में किसी बात के 
होते हुए भी सेवाओं या पदों के प्रति 24 अप्रैल, 
1995 के पूर्व पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप सें 
नियुक्त व्यक्ति ऐसी सेवाओं या पदों पर मौलिक 
रूप से नियुक्त किए गये समझे जायेंगे और ऐसी 
नियुक्तियां पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा”-- 


1. अधिसूचना संख्या 13/6/2001-का-1-2011, दिनांक 11 जनवरी 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उप्र, असाधारण गजट 
भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 11 जनवरी, 2011 को प्रभावित हुआ। 
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स्तम्भ-1 

विद्यमान विनियम 
परन्तु अग्रतर यह कि इस विनियम में किसी 
वात के होते हुए भी, कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/ 
बीस-ई-5-1(सृजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 
1997 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में सृजित प्रवर 
वर्ग सहायक के 390 अघिसंख्य पदों पर उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा आयोग - (कृत्यां का परिसीमन) 
(सत्रहवां संशोधन) विनियम, 2001 के प्रारम्भ होने 
के पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती करने के लिए 

आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 
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स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम 

परन्तु अग्रतर यह कि इस विनियम में किसी 
वात के होते हुए भी, कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/ 
वीस-ई-5-1(सुजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 
दवारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में सृजित प्रवर वर्ग 
सहायक के 390 अधिसंख्य पदों पर उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा आयोग (कृत्यां का परिसीमन) (सत्रहवां 
संशोधन) विनियम, 2001 के प्रारम्भ होने के 
पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती करने के लिए 
आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 


परन्तु अग्रतर यह भी कि इस विनियम में 
किसी वात के होते हुए भी, कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सी-804/वीस-ई-5-2010-67/2008 eat 
दिनांक 10 दिसम्बर 2010 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय 
में सृजित समीक्षा अधिकारी के 376 अधिसंख्य 
पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यां का 
परिसीमन) (उन्नीसवां संशोधन) विनियम, 2011 के 
प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ पदोन्नति द्वारा प्रथम भर्ती 
करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक 
नहीं होगा। 

परन्तु अग्रतर यह और कि इस विनियम में 
किसी वात के होते हुए भी, कार्यालय आदेश 
संख्या-2067/वी-ई-5-2010-54/2007, दिनांक 12 
नवम्बर, 2010 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में 
कार्यरत दृष्टिबाधित पूछताछ/प्रषक लिपिक सहायक 
समीक्षा अधिकारी के 05 
पदों पर पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त 
किए गये समझे जायेंगे और ऐसी नियुक्तियां पर 

5० > fear नही किया SE o पुर्नविचार नहीं किया जाएगा। 
आज्ञा से, 
नेतराम, 
प्रमुख सचिव। 


[उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशीधन) 
नियमावली, 2011 

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1904) की धारा 
21 के साथ पठित यूपी. लैण्ड ेवेन्यू एक्ट, 1901 (q.d. एक्ट संख्या 3, सन्‌ 1901) की धारा 234 की 
उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधिकारों 
का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं:--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख 
(कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 कही जायेगी। 


1. अधिसूचना संख्या-72/1-4-11-134 बी-4-2002 दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र. असाधारण गजट 
भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 12 जनवरी 2011 को प्रकाशित हुआ। * 
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(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई भी 
सहायक नियम लागू हैं। 

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 जिसे आगे उक्त 
नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में उप नियम (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, 
अर्धात्‌ :— 

2. नियम-2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 
में नियम-2 के उपनियम (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-- 

(ड) इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर का तात्पर्य, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 

(1) के खण्ड (टी ए) में परिभाषित किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के प्रमाणीकरण से है। 

3. नियम-6 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम-6 में नीचे स्तम्भ-] में दिये गये उपनियम (3) 

के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-- 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान उपनियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ (3) किसी आवेदक दारा आवेदन-पत्र के साथ 
15 रुपये की रकम जमा करके कम्प्यूटरीकृत राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार 


खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से जमा करके कम्प्यूटरीकूत खतौनी का एक उद्धरण 
तत्काल प्राप्त किया जा सकता है ऐसे उद्धरण पर तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता 
काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक है। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक 
सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। 
l किसी आवेदक द्वारा इन्टरनेट के मांध्यम से 
विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत 
खतौनी का इलेक्ट्रानिकली हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त 
किया जा सकता है, जिसे हेतु राज्य सरकार द्वारा 
विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रदाता का प्रभार 
लिया जायेगा। 
आज्ञा से, 
q.d. सिन्हा, 
प्रमुख सचिव। 


[उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा 
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश 


` जिला-कार्यालय (कलेक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित 


नियमावली बनाते हैं :--- 

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्टरी) 
लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। : 

2. नियम-3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 
1980 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, विद्यमान नियम-3 में नीचे स्तम्भन में दिये गये खण्ड 
(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :--- 


1. अधिसूचना संख्या -857/1-4-11-382 वी-4/98 दिनांक 26 मई 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उप्र, असाधारण गजट 
NU खण्ड S S 26 मई 2011 को प्रकाशित हुआ। र 
C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| उम. तिहार ara) तीम BF ad 17 


स्तम्भ-2 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य कार्यालय 
अधीक्षक की दशा में प्रभाग के आयुक्त से, और अन्य प्रशासनिक अधिकारी के सम्बन्ध में प्रभाग के 
समस्त पदों की दशा में, उसका तात्पर्य जिसे के आयुक्त से, ओर अन्य समस्त पदों के सम्बन्ध में, 


जिलाधिकारी से है 


एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(क) नियुक्ति प्राधिकारी का 


तात्पर्य 


जिला के जिलाधिकारी से है 


3. नियम 5 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 5 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


5. भर्ती के a@ta—aa में विभिन्न श्रेणी के पदों 
पर भर्ती निम्नलिखित uri से जिलेवार की जावेगी 


श्रेणी+क” 


सहायक विल लिपिक, 
अलहमद, नायव नाजिर 
(XTA), पुस्तकालय लिपिक, 
सहायक नैत्यक लिपिक, 
सहायक राजस्व लिपिक, 
सहायक राजस्व सहायक 
(श्रणी-3) सहायक अंग्रेजी 
अभिलेखपाल, सहायक 
न्यायिक सहायक (श्रेणी-3) 
शस्र प्रपत्रपाल, अपील 
अहलमद, सहायक अभि- 
लेखपाल, व्यवस्थापक निर्दाता 


(वीडर), प्रतिलिपिक्र, सहायक, 


स्थानीय निकाय लिपिक, 
स्याह नवीस, वाद लिपिक, 
न्यायिक मोहर्रिर, राजस्व 
मोहर्रिर, कूर्क अमीन, 
सहायक अभिलेखपाल (अनु- 
क्रमणीकार) नगर लिपिक, 
टंकक, भूमिं अर्जन लिपिक, 
सहायक आवकारी लिपिक, 
स्टाम्प लिपिक, सहायक 
अभिलेखपाल (राजस्व), 
सहायक अभि-लेखपाल 
(न्यायिक), सम्प्रेपक, लहायक 
अभिलेखपाल (लेखपाल) 
राजनैतिक पेंशन लिपिक, 
स्थानीय निकाय लिपिक, 
सहायक 


सीधी भर्ती द्वारा और 
समय-समय पर यथा 
संशोधित अधीनस्थ 
कार्यालय लिपिक वर्ग 
(सीधी भर्ती) नियमावली, 
1975 के उपवन्धों के 
अनुसार समूह “घ” के 
कर्मचारियों की पदोन्नति 
द्वारा, “परन्तु नियम-6 
के रहते हुये इस 
नियमावली के प्रारम्भ 
के पूर्व शासनादेश सं०- 
2876/एक-वी-149वी- 
59, दिनांक 16 
अगस्त, 1961 ई, के 
अनुसार वेतनिक शिक्षु 
भर्ती कर लिये गये हों, 
वहां श्रेणी “क” के पदों 
पर नियुक्ति के लिये 
सीधी भर्ती और पदोन्नति 
द्वारा नियुक्तियां करने के 
पूर्व उनके मामलां पर 
यदि उपलव्ध हों, विचार 
किया जायेगा।” 


5. भर्ती के ata—aa में विभिन्न श्रेणी के 
पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से जिलेवार की 


जावेगी :— 


श्रेणी+क” 

कनिष्ठ सहायक जिस 
पद के अन्तर्गत सहायक 
विल लिपिक, अहलमद, 
नायव नाजिर (श्रणी-2) 
पुस्तकालय लिपिक, 
सहायक नैत्यक लिपिक, 
सहायक राजस्व लिपिक, 
सहायक राजस्व लिपिक 
(श्रेणी-3), सहायक अंग्रेजी 
अभिलेखपाल, सहायक 
(श्रणी-3), शस्र प्रपत्रपाल, 
अपील अहलमद, सहायक 
अभिलेखपाल, व्यवस्थापक, 
निर्वृता (वीडर), प्रतिलिपि, 
सहायक स्थानीय निकाय 
लिपिक, स्याह नवीस, 
वाद लिपिक न्यायिक 
मोहर्रिर, राजस्व net, 
कुर्क अमीन, सहायक 
अभिलेखपाल, (अनुक्र- 
मणीकार) नगर लिपिक, 
टंकक, भूमि अर्जन लिपिक, 
सहायक आवकारी लिपिक, 
स्टाम्प लिपिक, सहायक 
अभिलेखपाल (राजस्व), 
सहायक 


(एक) पचास प्रतिशत 
सीधी भर्ती द्वारा। OC 
(दो) तीस प्रतिशत 
सीजनल सहायक वासिल 
वाकी नवीसों में से 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को 
जिसमें चयन किया 
जाय, कम से कम 
चार फसली वषों तक 
सन्तोषजनक रूप से 
कार्य किया हो, चयन 
समिति के माध्यम से 
चयन द्वारा : 

परन्तु यह कि 
ऐसे अभ्यर्थियों के 
लिये अधिकतम आयु 
सीमा में उतने वर्षो 
की शिथिलता दी जा 
सकेगी, जितने फसली 
वर्ष उन्होंने सीजनल 
सहायक वासिल वाकी 
नवीस के रूप में कार्य 
किया हो, परन्तु यह 
और कि यदि चयन 
के लिये पर्याप्त संख्या 
म॑ पात्र और उपयुक्त 
अभ्यर्थी उपलब्ध न 
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आयुक्त का लिपिक, कोष्ठ 
लिपिक, कनिष्ठ लिपिक 
सहायक सत्र लिपिक, 
नजूल लिपिक, सहायक 
मोहरिंर (न्यायिक) समुदभरण 
लिपिक, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानी लिपिक, परिवाद 
लिपिक, सहायक सामान्य 
लिपिक, अल्प बचत 
लिपिक, अवैतनिक 
न्यायालय लिपिक, नीलाम 
लिपिक, वाद लिपिक 
(श्रेणी), भूमि अभिलेख 
लिपिक, सहायक अभिलेख 
दूरमुद्रक प्रचालक 
(टेलीप्रिन्टर आपरेटर), 
सहायक वासिल वाकी 
नवीस, अधिकतम सीमा 
निर्धारण (सीलिंग) 
लिपिक, सहायक मुख्य 
राजस्व लेखाकार, कृषि 
आयकर लिपिक, सरकारी 
राजस्व लिपिक, महाजनी 
लिपिक (मनीलेंडिंग क्लर्क) 
वित्त और राजस्व लिपिक, 
मेलां लिपिक, सहायक 
वाद लिपिक, जिलेदार 
राज्य सम्पत्ति और 
200320 रु. के 
वेतनमान में कोई अन्य 
लिपिक वर्गीय पद 


SSO 


[भाग-3 
श्रेणी-“क” 
अभिलेखपाल (न्यायिक), हों, तो शेष पद 
सम्प्रेषक, सहायक सीधी भर्ती द्वारा भरे 


अभिलेखपाल (लेखपाल) 
राजनैतिक पेंशन 
लिपिक, स्थानीय निकाय 
लिपिक, सहायक आयुक्त 
को लिपिक, कोष्ठ 
लिपिक, कनिष्ठ लिपिक 
सहायक सत्र लिपिक, 
नजूल लिपिक, सहायक 
मोहर्रिर (न्यायिक), 
समुदभरण लिपिक, 
कनिष्ठ लिपिक, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 
लिपिक, परिवाद 
लिपिक, सहायक सामान्य 
लिपिक, अल्प वचत 
लिपिक, अवैतनिक 
न्यायालय लिपिक, 
नीलाम लिपिक, वाद 
लिपिक, (श्रेणी-2), 
नामान्तरण लिपिक, 
सहायक अभिलेखपाल, 
सहायक वासिल वाकी 
नवीस, अधिकतम सीमा 
निर्धारण लिपिक (सीलिंग) 
लिपिक, सहायक मुख्य 
राजस्व लेखाकार कृषि 
आयकर लिपिक, 
सरकारी राज्य सम्पत्ति 
लिपिक, महाजनी 
लिपिक (मनीलेंडिंग 
क्लर्क) वित्त और 
राजस्व लिपिक, मेला 
लिपिक, सहायक वाद 
लिपिक, जिलेदार राज्य 
सम्पत्ति और 1900 Ge 
ग्रेड वेतन के साथ Ge 
5200-20200 वेतन 
बैण्ड-1 के वेतनमान में 
कोई अन्य लिपिक 
वर्गीय पद भी है। 


जायेंगे। 

(तीन) वीस 
प्रतिशत मौलिक रूप 
से नियुक्त समूह 'घ' 
कर्मचारियों में से, 
समय-समव पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्गीय समूह 
^p के निम्नतम श्रेणी 
के पद (पदोन्नति द्वारा 
भर्ती) नियमावली, 
2001 के अनुसरण 
में पदोन्नति द्वारा। 
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श्रेणी“ख” 
विल लिपिक, नेत्यक 
लिपिक, न्यायिक 
अभिलेखपाल, शस्र 
लिपिक, आवकारी लिपिक, 
नायव नाजिर, स्थानीय 
निकाय लिपिक, 
(श्रेणी-एक), स्टाम्प 
लिपिक, सहायक न्यायिक 
लिपिक (श्रेणी-दो), 
सहायक राजस्व, सहायक 
(श्रेणी-दो), भूमि अर्जन 
लिपिक, पेशकार सामान्य 
लिपिक (ज्येष्ठ), ज्येष्ठ 
लिपिक (स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानी), सहायक अंग्रेजी 
अभिलेखपाल परगना 
लिपिक, राष्ट्रीय वचत 
योजना लिपिक, भूमि 
अभिलेखपाल पेशकार, 
सामान्य लिपिक (ज्येष्ठ) 
ज्येष्ठ लिपिक (स्तंत्रता 
संग्राम सेनानी) सहायक 
अंग्रेजी अभिलेखपाल, 
परगना लिपिक, राष्ट्रीय 
वचत योजना लिपिक, 
विपत्ति लिपिक, भूमि 
अभिलेख पेशकार, 
अभिलेखपाल, अधिष्ठान 
लिपिक, are लिपिक 
(श्रेणी-एक), प्रधान दूर 
मुद्रक प्रचालक (टेली 
प्रिन्टर आपरेटर), 
वासिल वाकी नवीस, खान 
लिपिक, अधिकतम सीमा 
निर्धारण (सीलिंग) 
लिपिक, जमींदारी विनाश 
प्रतिकर लिपिक, ज्येष्ठ 
लेखा लिपिक, नजूल 
लिपिक और 230-385 
रु» के अन्य वेतनमान में 
कोई अन्य लिपिक वर्गीय 
पद 


— 


श्रेणी“ख” 
श्रेणी-क में उल्लिखित विल लिपिक, नेत्यक श्रेणी 'क' में 
पदों के स्थायी लिपिक, न्यायिक उल्लिखित पदों के 
पदधारियाँ में से अभिलेखपाल, शस्र स्थायी पदधारियों में 
पदोन्नति द्वारा, परन्तु लिपिक, आवकारी से पदोन्नति द्वारा, 


प्रधान दूर मुद्रक (टेली लिपिक, नायव नाजिर, 
प्रिन्टर आपरेटर) पद स्थानीय निकाय लिपिक, 
पर पदोन्नति के लिये (श्रेणी-एक), स्टाम्प 
अंग्रेजी टंकक में कम से लिपिक, सहायक 
कम 40 शब्द प्रति न्यायिक लिपिक 
मिनट की गति रखने (श्रेणी-दो), सहायक 
वाले अभ्यर्थियों को राजस्व, सहायक 
अधिमान दिया जायेगा! (A-A), भूमि अर्जन 
लिपिक, पेशकार, 
सामान्य लिपिक 
(ज्येष्ठ), ज्येष्ठ लिपिक 
(स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानी), सहायक 
अंग्रेजी अभिलेखपाल 
परगना लिपिक, राष्ट्रीय 
वचत योजना लिपिक, 
विपत्ति लिपिक, भूमि 
अभिलेख पेशकार, 
अभिलेखपाल, अधिष्ठान 
लिपिक, बाढ़ लिपिक, 
वाद लिपिक 
(श्रेणी-एक), वासिल 
वाकी नवीस, खान 
लिपिक, अधिकतम 
सीमा निर्धारण (सीलिंग) 
लिपिक, जमींदारी 


विनाश प्रतिकर लिपिक, 
ज्येष्ठ लेखा लिपिक, 
नजूल लिपिक और 
2400 रु» के ग्रेड वेतन 
के साथ रुः 
5200-20200 (वेतन 
बैण्ड4) के वेतनमान में 
कोई अन्य लिपिक 
वर्गीय पद 


— की है" 
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श्रेणी“ग” . 
250-425र के 


वेतनमान में पूछताछ 
लिपिक 


श्रेणी+घ” 

ज्येष्ठ सहायक, 
जिसके अन्तर्गत नाजिर 
न्यायिक सहायक, राजस्व 
सहायक, राजस्व 
अभिलेखपाल, अंग्रेजी 
अभिलेखपाल मुख्य राजस्व 


. लेखाकार और 280-460 


रु के वेतनमान का कोई 
अन्य लिपिक वर्गीय पद 
भी है। 

रिप्पणी-(1) श्रेणी 
“घ” के पदों पर पदोन्नति 
प्रयोजनार्थ एक संयुक्त 
ज्येष्ठता सूची तैयार की 
जायेगी, जिसमें पूछताछ 


. लिपिक और उसके पश्चात्‌ 


श्रेणी+ख” के पद धारण 
करने वाले व्यक्तियों के 
नाम ज्येष्ठताक्रम में रखे 
जायेंगे। 

श्रेणी“घ” 

(2) जहां किसी व्यक्ति का 


दोनों ही श्रेणी “ग” और 


“घ” के पदां के लिये 
चयन किया जाये वहां 
श्रेणी “घ” का पद सवसे 
ज्येष्ठता व्यक्ति को. दिया 
जायेगा। 


CUO O O OO ai... .. = 


(4500-7000 रुः के 
वेतनमान में) 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


श्रेणी-ख में उल्लिखित 
पदों के स्थायी पदधारियों 
में से पदोन्नति में से 
पदोन्नति द्वारा, 


उपर्युक्त श्रेणी “ख 
और.“ग” में उल्लिखित 
पदों के स्थायी 
पदधारियों में से 
पदोन्नति द्वारा 


स्थायी पदधारियों में से 
पदोन्नति द्वारा 


श्रेणी“ग” 
ग्रेड वेतन 2800 के साथ 
रु> 5200-20200 (वेतन 
quz) के वेतनमान में 
पूछताछ लिपिक। 
श्रेणी-“घ” 
ज्येष्ठ सहायक जिस पद 
के अन्तर्गत नाजिर 
न्यायिक सहायक, 
राजस्व सहायक, राजस्व 
अभिलेखपाल, अंग्रेजी 
अभिलेखपाल, मुख्य 
राजस्व लेखाकार और 
Se 2800 के ग्रेड वेतन 
के साथ रु० 
5200-20200 (वेतन 
वैण्ड-1) के वेतनमान में 
कोई अन्य लिपिक 
वर्गीय पद भी है। 
टिप्पणी---(1) 
श्रेणी “घ” के पदों पर 
पदोन्नति के प्रयोजनार्थ 
एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची 
तैयार की जायेगी, जिसमें 
पूछताछ लिपिक और 
Die ` उसकेपश्चात्‌श्रेणीख. 000000 
श्रेणी“घ” 
के पदधारण करने वाले 
व्यक्तियों के नाम ज्येष्ठता 
क्रम में रखे जायेंगे। 
(2) जहां किसी व्यक्ति 
का चयन दोनों ही श्रेणी 
“ग” और “घ” के पदों 
के लिये किया जाय वहां 
श्रेणी “घ” का पद 
ज्येष्ठता क्रम में व्यक्ति 
को पहले दिया जायेगा। 


साध S 9300-34800 
(वेतन वैण्ड दो) के 
वेतनमान में प्रशासनिक 
अधिकारी 
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श्रेणी-ख में उल्लिखित 
पदों के स्थायी 
पदधारियों में से 
पदोन्नति द्वारा, 


ऊपर श्रेणी “ख 
और “ग” में 
उल्लिखित स्थायी पद 
धारकों में से पदोन्नति 
द्वारा, 


श्रेणी “घ” के पदों के 
स्थायी पदधारियों में 
?से पदोन्नति art! 
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4. नियम 8 का प्रतिस्थापन---उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ- में दिये गये विद्यमान नियम-8 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :--- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
8. शैक्षिक अर्हतायें-सेवा में विभिन्न पदों 


पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी 


निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो 


पद अर्ततायें 
1---श्रेणी जेसा कि अधीनस्थ कार्यालय 
क” के लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 
पदों के 1975 में विहित &:— 


लिए 

परन्तु टंकण के पद की दशा में अभ्यर्थी की 
हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की 
गति होनी भी आवश्यक है। 

परन्तु यह और कि दूरमुद्रक प्रचालन (टेली 
प्रिन्टर आपरेटर) के पद के लिए अभ्यर्थी की अंग्रेजी 
टंकण में कम से कम 450 शब्द प्रति मिनट की गति 
होनी आवययक है। 


स्तम्म-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
8. शैक्षिक अर्हतायें--सेवा में विभिन्न पदों 
पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि 
अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो 


पद अर्हतायें 
1-श्रेणी 1-माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, 
क” के उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा 
पदो के या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 
लिए प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो, 


2-हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति 
मिनट की गति होना आवश्यक है। 


5. नियम 10 का प्रतिस्थापन---उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-0 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्धात्‌ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
10. arg—(1) श्रेणी“क” के पदों पर सीधी 
भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु अधीनस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में 
विहित आयु सीमा के भीतर होनी चाहिये। 


(2) आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिए 
अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष की जानी हों, उस वर्ष 
की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 
जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली 
जुलाई को यदि पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की 
अवधि में विज्ञाप्ति किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी 
चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 


परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय-समय 
पर अधिसूचित किये जायें, अभ्यर्थियों की दशा में 
उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी 
विनिर्दिष्ट की जाय। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्रारा प्रतिस्थापित नियम 

10. आयु (1) सीधी भर्ती के लिये आवश्यक 
है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें 
सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जावें, 
पहली जुलाई, को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली 
हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हों; 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्यं श्रेणियों के जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, 
अभ्यर्थियों की दशा में से उच्चतर आयु सीमा*उतने 
वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 

(2) श्रेणी “क” के पदों पर सीजनल सहायक 
वासिल वाकी नवीस में स चयन के मामलें में आयु 
सीमा, नियम-5 में श्रेणी ‘a’ के अधीन खण्ड-2 
में विहित सीमा तक शिथिल की जा सकती है। 
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6. नियम 14 का प्रतिस्थापन--उक्त. नियमावली में नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम-14 के 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 

14. रिक्तियों का 
प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
भी अवधारित करेगा और तत्समय की संख्या भी 
अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्त नियमों और 
आदेशों के अनुसार उन्हें यथास्थिति सचिव, जिला 
चयन समिति या सेवा योजन कार्यालय को 
अधिसूचित करेगा। 


अवधारण--नियुक्ति 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति 
प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 
रिक्तियां की संख्या का निर्धारण करेगा और 
नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के 
अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली 
रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी 
भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नलिखित 
रीति में अधिसूचित की जायेगी : 


(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक 
समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके, 

(दो) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना 
चस्पा करके या रेडिया टेलीविजन द्वारा प्रसारण 
करके और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम 
से विज्ञापन द्वारा : 

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ 
संसूचित करके। 


7. नियम 15 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-15 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-- 


15. श्रेणी “क” पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया -नियम-5 में श्रेणी “क” में उल्लिखित पदों 
पर सीधी भर्ती समय-समय यथासंशोधित अधीनस्थ 
कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 
1975 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। 


15. श्रेणी “क” पदों पर नियम-5 के 
खण्ड (1) के अधीन सीधी भर्ती की प्रक्रिया 
-सीधी भर्ती, समय-समय यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के 
बाहर) समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली, 2002 के sui के 
अनुसार की जायेगी। 


8. नियम 16 का प्रतिस्थापन -उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान नियम-16 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


16. आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया--(1) आशुलेखक के पदों पर सीधी भर्ती 


के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी, 
जिसमें निम्नलिखित होंगे :--- 
(एक) जिले का जिलाधिकारी। 


(दो) जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट जिले के दो 
अन्य अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पद के 


न हों। 


(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा 
करेगा और मात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा 


और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। 


16. Frans के खण्ड (दो) के अधीन 
श्रेणी-क के पर्दो पर चयन द्वारा भर्ती की 
प्रक्रिया-(1) नियम5 के खण्ड (दो) में 
उल्लिखित सीजनल वासिल वाकी नवीसों का 
चयन नियम47 के उपनियम (1) के अधीन 
गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी, सीजनल सहायक 
वासिल वाकी नवीसों के सीजनल सहायक वासिल 
वाकी नवीसों के रूप में उनकी कार्य अवधि के 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
टिप्पणी--प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्य 
विवरण और प्रक्रिया परिशिष्ट- दो में दी गयी है। 


(3)- चयन समिति, लिखित परीक्षा में 
अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारणीवद्ध 
करने के पश्चात्‌ नियम-6 के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के 
अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने 
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के 
लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगी जितने 
लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस 
सम्वन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच 
चुके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये 
अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में 
जोड़ जायेंगे। 

(4)- चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम 
में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके 
दवारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, 
एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी 
वरावर-वरावर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में 
अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 
सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में 
नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 
25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
आधार पर अवधारित ज्येष्ठता क्रम एक पात्रता 
सूची तैयार करेगा और उनसे संवंधित ऐसे सभी 
आवश्यक अभिलेख, जिनमें उनका कार्य और 
आचरण दर्शाया हो, के साथ चयन समिति के 
समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट 
अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों 
पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो 
अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। 


(4) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट 
आरक्षण के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए 
चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची 
तैयार करेगी और उमे नियुक्ति अधिकारी को 
अग्रसारित करेगी। 


9. नियम 17 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-17 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :--- 


17. कार्यालय अधीक्षक के पद से निम्न 
पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया1) 
नियम- में उल्लिखित श्रेणी“ख”, “ग” और “घ” 
और आशुलेखक श्रेणी-एक के पदों पर भर्ती, नियम 
16(1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के 
आधार पर की जायेगी। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की 
ज्येष्ठता-क्रम में एक श्रेणीवर पात्रता सूची को उनकी 
चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेख 
के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के 
समक्ष रखेगा। 

(3) .चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट 
चरित्र-पंजियों और अभिलेख के आधार पर 
अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह 


17. नियम के श्रेणी-क में खण्ड 
(तीन) में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया1) पदोन्नति 
द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर 
प्रदेश, सेवा आयोग के बाहर के पदों के. लिए 
विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 
1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन 
समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के 
लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये 
मानदण्डां के आधार पर की जायेगी। 


टिप्पणी: चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के 
अन्य पिछड़े at के अन्य पिछड़े at को 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


e P Hn 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri —— 
| उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-3 


$ स्तम्म-1 रतम्भ-2 
विद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम 
कर सकती है। निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
| (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
| की ज्येष्ठताक्रम में एक सूची तैयार करेगी और एसे और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
| नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। अधिनियम, 1994 की SIRT-7 के अधीन किये 
| 3 गये आदेश के अनुसरण में किया जायेगा। 
| (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की 
पात्रता सूची समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर 
प्रदेश (लोक सेवा आयोग के बाहर के पदों पर) 
i चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के 
$ द अनुसरण में तैयार करेगा और उसे उनकी 
" चरित्र-पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य 
अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन 
समिति के समक्ष रखेगाः 
परन्तु जहाँ, 
(क) विभिन्न वेतनमान वाले दो या अधिक 
पोषक संवर्ग हों, वहाँ उच्चतर अभ्यर्थी धारण 
करने वाले अभ्यर्थी को पात्रता सूची में ऊपर रखा 
जायेगा। 
(ख) समान वेतनमान वाले दो या अधिक 
पोषक संवर्ग हों वहाँ पात्रता सूची में अभ्यर्थियों 
के नाम, उनके अपने संवर्गो A उनकी मौलिक 
नियुक्ति के दिनांक से क्रम में रखे जायेंगे। किन्तु 
यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति 
के दिनांक एक ही हों, तो ऐसी स्थिति में आयु में 
ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। 
| (3) चयन समिति उप नियम-2 में निर्दिष्ट 
| अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों 
| पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे 

RI तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। 
(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की 
| उनकी ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि उस संवर्ग में 
| यव MM थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, एक सूची 
तैयार करेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को 

अग्रसारित करेगी। 


| | 
। | नियम 18 का प्रतिस्थापन*--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान नियम-18 के 
1 स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :--- 

18. कार्यालय अधीक्षक के पदों पर भर्ती 18. नियम-5 के खण्ड (तीन) में 
|} की प्रक्रिया (1)-किसी जिला कार्यालय में कार्यालय उल्लिखित श्रेणी“क” के पदों पर पदोन्नति 
| j अधीक्षक के पद पर भर्ती उस कार्यालय के श्रेणी द्वारा भर्ती की, प्रक्रिया---नियम-5 d खण्ड 
|] “च” d; स्थायी सहायकों में से, अनुपयुक्त को (तीन) में श्रेणी “क” में उल्लिखित पदों पर 

प अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित, 
_एतद्ःपश्चात्‌ निर्धारित रीति से एक चयन समिति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


Ge क्ल जावेगी, जिसमें निम्नलिखित होगे समूह “ग” निम्नतम्‌ श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा 

(एक) प्रभाग का आयुक्त, 

(दो) उस जिले का जिसमें रिक्ति हुई है, जिला 
मजिस्ट्रेट, और 

(तीन) प्रभाग के आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक 
अन्य ज्येष्ठता, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट में निम्न पद 
का न हो। 

(2) कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती के 
लिये, आयुक्त, उस जिले के जिसमें रिक्ति होने की 
संभावना है; श्रेणी “घ” के पाँच ज्येप्ठतम सहायकों 
के नाम मंगायेगा। उनके नाम श्रेणी में उनके 
स्थायीकरण के दिनांक के आधार पर ज्येप्ठताक्रम में 
रखे जायेंगे और इस प्रकार तैयार की गयी सूची में 
चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। 

(3) यह सूची, उसमें सम्मिलित व्यक्तियाँ के 
चरित्र- पंजियों और उनसे संबंधित ऐस अन्य 
अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन 
समिति के समक्ष रखी जायेगी। 

(4) चयन समिति, उपःनियम (3) में निर्दिष्ट 
चरित्र- पंजियां और cem के आधार पर 
अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह 
आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी 
कर सकती है। 

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थी का 
नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 


11. नये नियमों का बढ़ाया जाना--उक्त नियमावली में विद्यमान नियम48 के पश्चात्‌ निम्नलिखित 


नया नियम 18-5 बढ़ा दिया जायेगा, अर्धात्‌ : 


भर्ती) नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार 
की जायेगी। 


18क .“संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 


द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस 


प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत वना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा” 


12. नियम 19 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-19 के 


स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्धात्‌ :- 


स्तम्भत 
विद्यमान नियम 


19. नियुक्ति---(1) मौलिक रिक्तियाँ होने 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
19. नियुक्ति--(1) उपनियम (2) के उपबन्धों 


पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम में के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी 
लेकर, यथास्थिति 15, 16, 17 और 18 के क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 15,16,17,18 
अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियाँ . या 18-क के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये 
करेंगा। हों, नियुक्तियाँ करेगा। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और 


(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी 
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स्तम्भ। | 
विद्यमान नियम 


स्तम्भ2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, तो 


enna Ral मे मी उपनियम) में न्ट भती अ 


ufui से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन 
सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो वह 
ऐसी रिक्तियों में कोई नियमावली के अधीन 
नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों मे से नियुक्तियाँ 
कर. सकता है परन्तु श्रेणी“क” में सम्मिलित 
पदों पर ऐसी नियुक्तियाँ छ: मास से अनाधिक 
अवधि के लिए या अगला चयन किये जाने तक 
इनमें ज्यो भी पहले हो, की जायेगी और शेष पदों 
पद ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अनाधिक अवधि 
के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें 
जो भी पहले हो रहेगी। 


नियमित निवुक्तियाँ तव तक नहीं की जायेगी जव तक 
कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 
18-क, के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली 
जाय। 


(3) यदि किसी एक चबन के संवंध में नियुक्ति 
के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों 
के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसा 
यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय या जैसा 
कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। 
यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा 
की जाय तो नामों को नियम 18-क में निर्दिष्ट क्रम के 


रखा जायेगा। 


13. नियम 20 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ- में दिये गये विद्यमान नियम-20 
के स्थान पर स्तम्भ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 

20. परिवीक्षा (1)--सेवा में किसी पद पर 
मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने 
पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए 
परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी. ऐसे कारणों से जो 
अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें unm दिनांक 
विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि वढ़ायी 
जाये :-- ` 

परन्तु अपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा 
अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढ़ायी गयी 
परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके 
अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि 

परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त 


स्तम्भ-2 
` एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 

20. परिवीक्षा (1)--सेवा में किसी पद पर 
मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति 
को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा 
जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो 
अभिलिखित किये जाये अलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक 
विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक कि अवधि बढ़ायी 
जायेगी :— 

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय 
परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं वढ़ायी 
जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गवी 
परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके 
अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि 
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«m1 
विद्यमान नियम 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


ooo 


उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में 
अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर 
यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और 
यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो 
उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 


(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप- 
नियम-3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या 
उसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का 
हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित 
किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से की गयी निरन्तर 
सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है। 


उपयोग नहीं किया है या संतुष्टि देने में असफल 
रहा, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका 
किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी 
सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे 
उपःनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय 
या उसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर 
का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित 
किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद 
पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से की गवी निरन्तर 
सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 


14. नियम 21 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-21 


के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया 

21. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या der गयी 
परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में 
स्थायी कर दिया जायेगा। 

यदि:--- 

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोपजनक 
बताया गया हो, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी 
गयी हो, और 9 

(ग) नियुक्ति अधिकारी का यह समाधान हो 
जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा 
उपयुक्त है। 


i4. नियम 22 का प्रतिस्थापन---उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ- में दिये गये विद्यमान नियम-22 


जायेगा, अर्थात्‌:--- 
21. स्थायीकरण---(1) उप नियम (2) के 


उपवंधों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति 


को परिवीक्षा अर्वाध या बढ़ाई गयी अवधि के अन्त में 
उसे नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदिः: 

(क) उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक 
वताया जाय, 

(ख) उसकी meter प्रमाणित कर दी गयी 
जाये, और 


(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय - 


कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त el 

(2) जहां उप्र राज्य के सरकारी सेवकों के 
स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपवन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं हे, वहाँ उस 
नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन 
यह घोषणा करते हुये आदेश .की सम्बन्धित व्यक्ति ने 
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, 
स्थायीकरण आदेश समझा जायेगा। 


के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
22. ज्येष्ठता--(1) सेवा में किसी श्रेणी के 
पद पर ज्येष्ठता जिलावार होगी। 
(2) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता 
मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


22. ज्येष्ठता-सेवा में किसी श्रेणी के पदों . 
पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी 
1991 के अनुसार 


सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 
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स्तम्भ-1 . 
विद्यमान नियम 
दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये, 
तो उस क्रम में जिसमें उसके नाम नियुक्त के 
आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी: 
परन्तुः- 

(एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये 
व्यक्तियो कर परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन 
के समय अवधारित की गयी हो। 

(दो) सेवा में पदोन्नति नियुक्ति व्यक्तियों कर 
परस्पर. ज्येष्ठता वहीं होगी, जो पदोन्नति के समय 
उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो। 

टिप्पणी---(एक) जहाँ नियुक्ति के आदेश में 
कोई ऐसा पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय 
जव से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति 
की जानी हो, जहाँ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति 
के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों 
में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के 
दिनांक से होगा। 

(दो) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी 
अपनी ज्येष्ठता को खो सकता है, यदि किसी रिक्त 
पद का ससे प्रस्ताव किये जाने पर वह विद्यमान 
कारणों के विना कार्य भार ग्रहण करने में विफल 
रहे) कारणों की विधिमान्छता के सम्वन्ध में 
नियुक्ति अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
अवधारित की जायेगी। 
टिप्पणी:--- सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों में 
ज्येष्ठता जिलावार होगी। 


16. नियम 23 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम-23 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :--- 


23. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न 
श्रेणी चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या 
अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य 
वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय 
पर अवधारित किया जाय:--- 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय 
प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:--- 


23. वेतनमान---(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के 
पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों के अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित 
किया जायः- 

(2) उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्टरी) 
लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 
के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार से दिये 
गये हैं:--- 


पद का नाम वेतनमान पद का नाम वेतनमान 


वेतन वैण्ड तत्सदृश तत्सदृश ग्रेड 
का नाम वैण्ड (रु) वेतन (Se) 


1. नियम 5 में . रु. 200-5-250- दः 1. नियम 5 में श्रेणी वेतन रूळ 5200 1900 


श्रेणी “क” में रो>-6-280-दःरो-8-3 “क” में उल्लिखित पद वैण्डन 


उल्लिखित पद 20 


20200 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-3] TID gtLeciy Grays FoUNGaGN TUSTIN तिक 1087 


2. नियम 5 में 
श्रेणी “ख” में 
उल्लिखित पद 
पद का नाम 

3. नियम 5 में 
श्रेणी “ग” में 
उल्लिखित पद 
4. नियम 5 में 
श्रेणी “घ” में 
उल्लिखित पद 
5, कार्यालय 
अधीक्षक 


6. आशुलेखक 
श्रेणी-एक' 


7. आशुलेखक 
श्रेणी- ‘ay’ 


विद्यमान नियम 


स्तम्भ-1 


रु 200-6-290-द, 2. नियम 5 में श्रेणी 
31.-0-335-z,31.-10- “ख' में उल्लिखित पद 
385 

वेतनमान पद का नाम 
Ə _ 250-7-285-द० 3. नियम 5 में श्रेणी 
रो०-9-375-द०रो०-10- “ग” में उल्लिखित पद 
425 . 
रु 280-8-296-9-4. नियम 5 में श्रेणी 
350-दः्रोः 10- ^u" में उल्लिख्ड्ति पद 
4000-2211 2-460 
Bo 45025575 -5. नियम 5 में श्रेणी 


द०रो०-25-700 इ” में प्रशासनिक 
अधिकारी 

Go 300-8-324-9- 

360-z.11.10-440 


द०रो०-12-500 


Ge 250-7-285- 
द०रो०-75-द०रो०-10-4 
25 


स्तम्म-2 


वेतन 
वैण्ड-] 


` 


वेतन 
वैण्ड 


वेतन 
वेण्ड-| 


वेतन 
वैण्ड-2 


एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


Ge 5200- 2400 
20200 


वेतनमान 


Go 5200- 2800 
20200 


र 5200- 2800 
20200 


Ge 9300- 4200 
34800 


17. परिशिष्ट (1) का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट (1) के स्थान पर 
निम्नलिखित परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्‌: 
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श्रेणी के पदों की संख्या का विवरण-पत्र 
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परिशिष्ट-एक 
(नियम-4 देखिये) 


N (७) IN ON [co 8 
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aa 


कार्यालय के लिपिक वर्ग अधिकष्ठान 
श्रेणी “ख” 


श्रेणी “क” 


त्त 
त | 


जिला कलक्टरी 


C 


© 


-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उ.प्र. जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा (दि.संशो.) नियमावली. 2011 1089 


108 
B 
129 
49 


Er] 


eA Deed 
1201) Bee 


NU EOM 


Fk io pr rs EE 
5 
HACER 


pus 


LUE आह आओ: 


दलम | 4 | छ| 


e 
co j 
LO 
cy 
Lo 
co 


1. 


ERST CN 


2 
2 
~ 
2 
3 
~ 


lal 


wn ES alte iL 


1o9pisitized by Sarayu Foundation dnas. felhiegd eGangotri - भागऽ 


137 
100 


edo 
ri 


. 165 

129 
13 

108 

DIE 

175 
56 
134 


" ls की 


12 
LN 
ULM 
2 
7 57 
AEE MESES fe 


EF 


EEE 4 
मश य नमन HE 


gO RA US 

e Ee 

EE Fre 
हि 


j 
४) 


o 


PENES BREE 


ben] 
oO (0) 


[gel ice RC Rs 


(0 |m 
* 


iei 


oe 


हिता 
ET 


2 
3 
~ 


(oN m e5 
[35] <+ Nt Ut 


co 
४) | ४४) | ४८) | ५) 


E 
La 
EA 
E 
45. |वस्ती 
| 46. | 
E 


. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EIN 


zw! 
] 
| 
| 
| 
| 
| 


"mr3l  Digiti£eeprSaray crean AIO TTstab rans deangetr 2011 1091 


OWN e ७ len a |o N o |” De jo jy 
&छ हि 5 |8| 9 || | |ॐ |ॐ | |& |ॐ [IN 
e e tH — o = = 


= . : 


TE EI a 
0 
0 
RE FEE 


[Ot Io, 0० EE 


E 


T 
2 
6 
6 


ele 


2) विलोपित कर दिया जायेगा। 


I 
A 
\ 


N 
e [s] 


ce (७ [|o [o 


Dau My mp 
eR 


lop) 


SPE 


co 
N 


Ps ean pepo 
47 ^ 
IN 
RN 
NEZ 
Ps 
53 


6 


desees es ees dies les res e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1092 


Digitized by Sara ye oada omus Delhi and eGangotri [भाग-3 


1[उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पष्टम संशोधन) 
नियमावली, 2011 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित, करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :--- 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पष्टम्‌ 


संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी; 


नियम-3 का संशोधन 2--उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 जिसे आगे उक्त 
नियमावली कहा गया है, में नियम-3 में नीचे स्तम्भ) में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग), (छ) ओर (a) के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्‌:--- 


स्तम्भत 
विद्यमान खण्ड 

3(ग) “अपर निदेशक (पुरुष/महिला)” में अपर 
निदेशक, मुख्य परामदर्शदाता, प्रमुख अधीक्षक भी 
सम्मिलित हैं 

(छ) “परामर्शदाता” (पुरुष/महिला) में अधीक्षक 
परामर्शदाता, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिला 
परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण) और 
परामर्शदाता के वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी भी 
सम्मिलित हें 

(ठ) संयुक्त निदेशक (पुरुष/महिला) में मुख्य चिकित्सा 
अधीक्षक, वरिष्ठ परामर्शदाता, मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी (परिवार 
कल्याण) अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और 
संयुक्त निदेशक के वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(ग) “अपर निदेशक” में अपर निदेशक, मुख्य 
परामर्शदाता, प्रमुख अधीक्षक भी सम्मिलित हैं; 


(छ) “परामर्शदाता” में अधीक्षक, परामर्शदाता, उप 
मुख्य चिकित्साधिकारी, और परामर्शदाता के 
वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं; 


(झ) संयुक्त निदेशक में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 
वरिष्ठ परामर्शदाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, 
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संयुक्त 
निदेशक के वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी भी 
सम्मिलित है। 


"n 


भी सम्मिलित हैं। 


3. नियम-4 का प्रतिस्थापन -उक्त नियमावली में नीचे cera में दिये गये विद्यमान नियम-4 के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌: 

4. सेवा का संवर्ग---(1)(एक) सेवा में पदों 4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य 
के दो संवर्ग होंगे अर्थात्‌ पुरुष एवं महिला संवर्ग, संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 


जो निम्नलिखित वेतनमान में होंगे:--- उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय समय पर 
अवधारित की जाय। 
क्र. वेतन ws तत्सदुश्य तत्सदृश्य (2) जव तक उपर्नियम (1) के अधीन 
सं. का नामः वेतन वैण्ड ग्रेड वेतन परिवर्तन के आदेश न दिए जायें, सेवा 
(रुपये) (रुपये) की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक 
1 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 . 5400 Fs र की ET होगी 
T TZ गया हः 
2 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 6600 SRT ST 
परन्तु यह कि 


1. अधिसूचना संख्या-2882/सेक-2-पांचः1 1-7(47)-2011 दिनांक 27 मई 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र, असाधारण ' | 
गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 27 मई 2011 को प्रकाशित हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A a tos ४६250 ee 


Digitize coe ee u Foun Gall n Trust, Del Sane Gangotri 
उत्तर प्रदेश एव स्वास्थ्य पष्टम संशीधन) नियमावली, 2011 


1093 


भाग-3] 
स्तम्भ-1 
j विद्यमान खण्ड 
3 ` वेतन वेण्ड3 15600-39100 7600 
4 वेतन वैण्ड-4 37400 -67000 8700 
5 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 8900 


(दो) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट पुरुष एवं महिला 
संवर्ग निदेशक के पद पर एकीकृत होंगे। 

(2) (एक) सेवा की सदस्य संख्या और इसमें 
पदों के प्रत्येक संवर्ग की संख्या ऐसी होगी जैसी 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 

(दो) जव तक खण्ड (एक) के अधीन 
परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य 
संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 
उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है; परन्तु 

(क) किसी रिक्त पद को नियुक्त प्राधिकारी 
विना भरे हुए छोड़ सकता या राज्यपाल उसे 
आस्थागित रख सेकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति 
प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या 


(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या 
अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह 
उचित समझें। 


स्तम्भ-2 

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना 
भरे हुए छोड़ सकता हे या राज्यपाल उमे 
आस्थागित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति 
प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी 
पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित 
समझें। 
टिप्पणी---शासनादेश 
संख्या- 694/5-9-2010-9(162)/10, दिनांक 14 
अक्टूबर, 2010, जिसके द्वारा जिला परियोजना 
अधिकारी (परिवार कल्याण) और उप जिला 
परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण) के पदानाम 
को मुख्य चिकित्साधिकरी (परिवार कल्याण) और 
उप मुख्य चिकित्साधिकरी (राष्ट्रीय गामीण स्वास्थ्य “ 
मिशन) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, को 
निरस्त कर दिया गया है और शासनादेश संख्या- 
1570/सेक-2-पांच-10-7 (109)/10, दिनांक 5 
मई, 2010 के निर्गत होने के पूर्व के दिनांक को 
विद्यमान व्यवस्था को शासनादेश संख्या 1910/ 
सेक-2-पांच-1 1-7(86)/11, दिनांक 07 अप्रैल, 
2011 द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। 


4. Fras का प्रतिस्थापन -उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान नियम- के 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌: 


5. भर्ती का स्रोत---(1) सेवा में विभिन्न 
श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 
जायेगी :--- 

(एक) महानिदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त 
निदेशकों में से, पदोन्नति द्वारा। 

(दो) निदेशक--मौलिक रूप से fum 
निदेशकों में से, पदोन्नति (पुरुष/महिला) में से, 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और संवर्ग में कुल 
मिलाकर छव्वीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 
पदोन्नति द्वारा। 

(तीन) अपर निदेशक (पुरुष)--मौलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों मे से जो परिशिष्ट के 
क्रम संख्यात (चार) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक 
रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष की 


S. भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियां 
के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी 

(एक) महानिदेशक---मौलिक रूप से नियुक्त ` 
निदेशकों में से, पदोन्नति द्वारा। 

(दो) निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त अपर 
निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली 
हो और संवर्ग में कुल मिलाकर छव्वीस वर्ष की सेवा 
पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


(तीन) अपर निदेशक-मोलिक रूप से 
नियुक्त ऐसे व्यक्तियों मे से जो परिशिष्ट के क्रम 
संख्या (4) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से 
नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
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विद्यमान खण्ड 

सेवा पूरी कर ली हो, या संवर्ग में कुल मिलाकर 
चौबीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति 
द्वारा। | 
(चार) अपर निदेशक (महिला)--मोलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जो परिशिष्ट के 
क्रम संख्या-2(चार) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक 
रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी 
कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 

(पांच) संयुक्त निदेशक (पुरुष)--मौलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों मे से जो परिशिष्ट के 
क्रम संख्यात (तीन)पर उल्लिखित पदों पर मौलिक 
रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी 
कर ली हो या कुल मिलाकर संवर्ग में सत्रह वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 

(छः) संयुक्त निदेशक (महिला)--मोलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियां में से जो परिशिष्ट के 
क्रम संख्या2 (तीन) पर उल्लिखित पदों पर 
मौलिक रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी 
कर ली हो या कुल मिलाकर संवर्ग में सत्रह वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। . 

(सात) परामर्शदाता (पुरुष)--मौलिक रूप 
से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जो परिशिष्ट के क्रम 
संख्या- (दो) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से 
नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली 
हो या कुल मिलाकर संवर्ग में ग्यारह वर्ष की सेवा 
'पुरी कर ली हो पदोन्नति zn 

(आठ) परामर्शदाता (महिला)---मोलिक रूप 
से निवुक्त ऐसे व्यक्तियों मं से जो परिशिष्ट के क्रम 
संख्या2 (दो) पर उल्लिखित पदों पर .मोलिक रूप से 
नियुक्त हो ओर जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 
को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या 
कुल मिलाकर संवर्ग में ग्यारह वर्ष. की सेवा पुरी कर 
ली हों, पदोन्नति द्वारा। 

(नौ) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (पुरुष) 
---मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जो 
परिशिष्ट के क्रम संख्या- (1) (एक) पर उल्लिखित 
पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार 

वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा! 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर 
ली हो, या संवर्ग में कुल मिलाकर चौवीस वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


(चार) संयुक्त निदेशक--मोलिक रूप से 
नियुक्त ऐसे व्यक्तियाँ में से जो परिशिष्ट के क्रम 
संख्या (3) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से 
नियुक्त a और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली 
हो या संवर्ग में कुल मिलाकर सत्रह वर्ष की सेवा 
पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा! 


(पांच). परामर्शदाता--मौलिक रूप से नियुक्त 
ऐसे व्यक्तियों मे से जो परिशिष्ट के क्रम संख्या (2) 
पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त हों 
और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस 
रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या संवर्ग में 
कुल मिलाकर ग्यारह वर्ष की सेवा पुरी कर ली हो, 
पदोन्नति द्वारा। 


(छः) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी--मौलिक 
रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जो परिशिष्ट के 
क्रम संख्या (1) पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप 
से नियुक्त हां और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पुरी कर ली 
हो, पदोन्नति द्वारा। 
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(महिला)---मोलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में 
से जो परिशिष्ट के क्रम संख्या (एक) पर 
उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 
चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 

(ग्यारह) चिकित्साधिकारी (पुरुष) 
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से 
सीधी भर्ती द्वारा। 

(are) चिकित्साधिकरी (महिला)-आयोग 
के माध्यम से रीधी भर्ती द्वारा : 

“परन्तु यह कि आयोग द्वारा चयन के पश्चात्‌ 
दिनांक 01.12.2010 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त 
होने वाले सभी चिकित्साधिकारिय्रों को वरिष्ठ 
चिकित्साधिकरी के पद से परामर्शदाता के पद पर 
प्रोन्निति के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों पर चार वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी: 

परन्तु uq यह कि यदि ऐसा 
चिकित्साधिकारी परिशिष्ट “क” में यथा विनिर्दिष्ट 
किसी पिछडे ब्लाक में स्थित किसी सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो वर्ष की 
अवधि के लिए तैनात है तो ऐसी अवधि वरिष्ठ 
चिकित्साधिकारी से परामर्शदाता के पद पर प्रोन्नति 
के लिए पर्याप्त ert: 

परन्तु यह भी कि प्ामर्शदाता पद पर प्रोन्नति 
की अन्य शर्ते यथावत sen 
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स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(सात) चिकित्साधिकारी---आयोग के माध्यम 
से सीधी भर्ती द्वाराः 


“परन्तु यह कि आयोग द्वारा चयन के पश्चात्‌ 
दिनांक 01.12.2010 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त 
होने वाले सभी चिकित्साधिकारियो को वरिष्ठ 
चिकित्साधिकरी के पद से परामर्शदाता के पद पर 
प्रोत्रिति के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों पर चार वर्ष की सेवा पुरी करनी होगी: 

परन्तु अग्रतर यह कि यदि ऐसा 
चिकित्साधिकारी परेशिष्ट “क” में यथा गिनिर्दिष्ट 
किसी पिछडे are में स्थित किसी सामुदायिक | 
स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त © 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो वर्ष की अवधि के 
लिए तैनात है तो ऐसी अवधि वरिष्ठ 
चिकित्साधिकारी से परामर्शदाता के पद पर द्रति 
के लिए पर्याप्त होगी: 

परन्तु यह भी कि परामर्शदाता पद पर प्रोन्नति 
की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।” 


5. नियम-6 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान नियम 8 के 
सीन पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्‌ 


8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में विभिन्न पदों पर 
सीधी भर्ती के लिए किसी पुरुप/महिला अभ्यर्थी के 
पास भारतीय चिकित्सा परिपद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त 
किसी भी विश्वविद्यालय से एमः्वीन्वीएस० की 
उपाधि होना आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा 
परिषद्‌ या zn चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विशिष्टं 
विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/चिकित्सा या स्वास्थ्य 
विज्ञान में डिप्लोमा रखता हो, को वरीयता दी 
जावेगी। 


8. शैक्षिक अर्हता--सीधी भर्ती के लिए 
किसी अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ से 
मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की 
UA ATH. उपाधि होना आवश्यक है। भारतीय 
चिकित्सा परिषद्‌ या उ.प्र, चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा 
किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी 
विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/चिकित्सा या स्वास्थ्य 
विज्ञान में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को सीधी भर्ती 
के मामले में वरीयता दी जायेगी। 


~ 


6. नियम 18 का संशोधन--उक्त नियमावली में नियम 18 में नीचे स्तम्भत में दिये गये विद्यमान 
उप नियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌: 


1841) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी 


व्यक्ति को,-— 


(1) मौलिक रूप से नियुक्त होने पर 
किसी 
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स्तम्भत 
विद्यमान खण्ड 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


— "(m चिकित्सा अधिकारी (पुरुप या महिला) को (क) चिकित्सा अधिकारी को दो वर्ष की 


(ख) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ 
विशेषज्ञ परामर्शदाता, अधीक्षक, उपमुख्य चिकित्साधिकारी, 
उप जिला परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण), 
जिला परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण), 
संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक (पुरुष या महिला) 
या उसके समकक्ष पद को एक वर्ष की परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जायेगा, और 

(ग) निदेशक या महानिदेशक को छः मास की 
परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणां से जो 
अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता हे, जिसमें ऐसा 
दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि 
बढ़ाई जायः 

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियां के 
सिवाय परिवीक्षा अवधि को--- 

(एक) चिकित्साधिकारी (पुरुष या महिला) की 
दशा में एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई wm 

(दो) सेवा में शेष पदों की दशा में छः मास से 
अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से 
अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 


परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। 

(ख) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ 
विशेषज्ञ परामर्शदाता, अधीक्षक, उप मुख्य 
चिकित्साधिकारी, संयुक्त निदेशक को या अपर 
निदेशक को या उसके समकक्ष पदधारी को एक 
वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, और 


(ग) निदेशक या महानिदेशक को छः मास 
की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो 
अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा 
दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जव तक अवधि 
बढ़ाई जायः 

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के 
सिवाय परिवीक्षा अवधि को--- 

(एक) चिकित्साधिकारी की दशा में एक वर्ष 
से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से 
अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 

(दो) सेवा में शेष पदों के मामले में छ: मास 
से अधिक और किसी भी: परिस्थिति में एक वर्ष 
से अधिक नहीं बढ़ाई mu 


7. नियम 21 का संशोधन--उक्त नियमावली के नियम 21 में नीचे स्तम्भन में दिये गये विद्यमान 
उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्‌: 


(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय 
वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं। 


(2) उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, 
(पष्टम संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रारम्भ के 
समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये e 


8. परिशिष्ट का प्रतिस्थापन--नियम नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्‌:-- 
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1[समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, 2011 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समूह 'घ' कर्मचारी 
सेवा नियमावली, 1985 में सशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है--- 


1. संक्षिप्त नाम और . प्रारम्भ--(1) यह नियमावली समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) 


नियमवली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 10 का संशोधन--समूह ‘a’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में, जिसे आगे “उक्त 
नियमवली” कहा गया है नियम 10 में नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात--- 


EXE z 
विद्यमान उप-नियम 
(7) समूह T के प्रत्येक श्रेणी के पद पर 


भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी. 


साइकिल चलाना जानता होः 


परन्तु यह रशत महिला अभ्यर्थियों पर लागू न 
होगी। 


में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात--- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान उप-नियम 
(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के 


` व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, 


चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें 
निम्नलिखित होगें- 

(एक) संबंधित विभाग, जिसके लिए भर्ती की 
जानी है का विभागाध्यक्ष 


(दो) अध्यक्ष द्वारा नामननिर्दिष्ट अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई 
अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियां या 
अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का 
हों, तों अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजतियों या अन्य पिछडे ant से भिन्न 
कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट, किया जाएगा। 


(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछडे 
वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे 
वर्गों कु*न etl यदि अध्यक्ष अन्य fuss वर्गों का 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 

(7) समूह 'u' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर 
भर्ती के लिए यह आवश्यक हे कि अभ्यर्थी 
साइकिल चलाना जानता होः 

परन्तु यह रशत महिला अभ्यर्थियों और 
शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों पर 
लागू नहीं होगी। 


3. उक्त नियमावली में, नियम 16 में नीचे स्तम्भ-। में विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के 
व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, 
चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें 
निम्नलिखित होगें- 

(एक) संबंधित विभाग, जिसके लिए भर्ती की 
जानी है का विभागाध्यक्ष 


(दो) अध्यक्ष द्वारा नामननिर्दिष्ट अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई 
अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का 
a, तों अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों -या 
अनुसूचित जनजतियों at अन्य पिछडे वर्गो से 
भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट, किया जाएगा। 


(तीन) अध्यक्ष द्वारा नामननिर्दिष्ट अन्य पिछडे 
amt का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे 
वर्गो का न etl यदि अध्यक्ष अन्य पिछडें वर्गो का 


1. अधिसूचना संख्या-20-7/86 टी,सी,-का-2-2011 दिनांक 23 जून, 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र, असाधारण गजट 


भारा-4 खण्ड (क) दिनांक 23 जून, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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विद्यमान उप-नियम 


Sy ae eee 


अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से 
भिन्न कोई अधिकारी. नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 


(चार) संबधित निःशक्त्ता का एक विशेषज्ञ 
जो सरकार में विकलाग कल्याण विभाग के 
यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा 
नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 

का eum o सदस्य 


(पांच) संवंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ 


चिकित्सक जो कि सरकार में विकलाग कल्याण 


विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा 
नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 


(छः) संवंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम- 
निर्दिष्ट एक अधिकारी 


«s. प नि किन अ Tot oberen 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से 
भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 


(चार) संबधित निःशक्त्ता का एक विशेषज्ञ 
जो सरकार में विकलाग कल्याण विभाग के 
यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा 
नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 


(पांच) संवंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ 
चिकित्सक जो कि सरकार में विकलांग कल्याण 
विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा 
नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। 

_ ee सदस्य 

(छः) संवंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम- 
निर्दिष्ट एक अधिकारी 


टिप्पणी-- विभागाध्यक्ष अपनी ओर से चयन 
समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य सदस्यों से वीष्ठ 
किसी अधिकारी को नामननिर्दिष्ट कर सकता है 
और वह साक्षात्कार के आयोजन के लिए एक से 
अधिक चयन समिति का गठन कर सकता है। 

आज्ञा से, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 


'[उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा 
प्रथम संशोधन नियमावली, 2011 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भूमि 
अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 1993 में सशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखि 


नियमावली बनाते हैं। 


1. संक्षिप्त नाम और प्राम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश 
अमीन सेवा (प्रथम संशाधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


भूमि अर्जन (राजस्व विभाग ) 


2. नियम 4 का संशोधन--उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 
1996 में, जिसे emi उक्त नियामवली कहा गया है, नियम 4 में विद्यमान उपनियम (3) बढा दिया जायेगा 


अर्थात-- * 


1. अधिसूचना संख्या-1306/एक-13-2011-20 (2)-89- SA दिनांक 11 नवम्बर, 2011 द्वारा संशोधन किया गया जो उ प्र 
असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 11 नवम्बर 2011 को प्रकाशित हुआ 
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“(3) सेवा का संवर्ग राज्य स्तरीय का होगा 


[भाग-3 


3. नियम 5 का प्रतिस्थानप---उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिए गए विद्यमान नियम 5 के 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
5. भर्ती का स्रोत--अमीन के पद पर भर्ती 
इस प्रकार जी लायेगी--- 
(एक) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


- (दो) 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्‍त चैन मेन 


में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस 
रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो 
माध्यमिक शिक्षा परिपद्‌ उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल 
या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी 


परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, पदोन्नति ` 


हारा! 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


10-आयु-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है 


कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के 
लिए रिक्तिया विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को 
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से 
अधिक आयु प्राप्त न की होः 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियां के, जो सरकार 
द्वारा समय-समय पर अभिसूचित की जाय, 
अभ्सर्थियो की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिप्ट की जाय। 


स्तम्भ-1 
विद्यमान उपनियम 


` —14. रिक्तियों का अवधारण--- 


(2) निदेशक वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 
रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन 
अमुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों औरं 
अन्य श्रेणियाँ के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की 
जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त 
नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन 
कार्यालय को अधिसूचित करेगा। 


स्थान पर स्तम्भ में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात 


स्तम्भ-2 
एतदद्ारा प्रतिस्थापित उप-नियम _ 
5. भर्ती का स्रोत---अमीन के पद पर भर्ती 
सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। 


4. नियम 10 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमवली में, स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 10 को 
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:--- 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
10-आयु-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्क है 
कि अभ्यर्थी ने उस deer वर्ष की, जिसमें सीधी 
भर्ती के लिए रिक्तिया विज्ञापित की जाए, पहली 
जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 
32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः 
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियां के, जो सरकार 
द्वारा समय-समय पर अभिसूचित की जाय 
अभ्यार्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


5. नियम 14 का संशोधन--उक्त नियामवली में, नियम 14 में, नीचे सतम्भ-1 दिये गये विद्यमान 
उपनियम (2) के स्थान पर सतम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 

(2) सीधी भती द्वारा भरी जाने वाली 
Raa निम्नलिखित रीति से निदेशक द्वारा 
अधिसूचित की जायेगी--- 
(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र 
में विज्ञापन जारी करवा कर 
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कर 
या रेडियों/ दूरदर्शन और अन्यै रोजेगार समाचार 
पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करवा कर; और 
(तीन) सेवायोजन कार्यालय से रिक्तियों को 
अधिसूचित करवा कर | 
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6. नियम 15 का प्रतिस्थापग--उक्त नियमवली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के 
स्थान uicem 2 4 दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात--- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) भर्ती 
के प्रयोजनर्थ समय-समय पर यथासंशोधित 
अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग 
(सीधी भर्ती )नियमवली, 1985 के अनुसार एक 
चयन समिति गठित की जायेगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित 
उत्तर प्रेदश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र 
के बाहर) समूह "T के पद पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपवन्धों के अनुसार 


(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 
करेगी और अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा ओर 
साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। 

_ (3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त 
अंको के साराणीवद्ध कर लिये जाने के पश्चात 
चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित 
जातियों अनुसूचित जन जातियो और अन्य श्रेणियो 
के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित 
करने की आवश्यकता को ध्यान में रखतु हुए 
उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 
आमत्रित करेगी, जो इस संबंध में समिति द्वारा 
निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में 
प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक उसके 
द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में 
जोड दिया जायेगा। 

(4)चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी 
योगयता क्रम में, जेसा कि लिखित परीक्षा और 
साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से 
प्रकट हो, एक सुची तैयार करेगा। यदि दो या 
अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में वरावर-वराबर 
अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अकं 
पाने वाले अभ्यर्थी को उपर रखा जायेगा। सुची में 
नामों की संख्या रिक्तियां की संख्या से अधिक 
(किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगा। 
7. नियम 16 और 17 का निकाला जाना--उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 16 और नियम 17 
को निकाल दिया जायेगा। 
अर्थात्‌ 

8. नियम 18 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम 18 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 

स्तम्भ-1 


स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
18-नियुक्ति--(1) उप-नियम (2) के अधीन 18-नियुक्ति-(1) निदेशक निश्म 15 के 
रहते हुए: निदेशक, निशक्ति प्राधिकारी को नियम 16 अधीन तैयार की गयी सूची से अपेक्षित संख्या में 
_और 17 के अधीन तैयार की गयी सुची से अपेक्षित नामों को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
सख्या में नाम अग्रसारित करेगा जिससे नियम 14 के 
अधीन रिक्तियां के लिये अधियाचन प्राप्त हुआ हो 
और जो उसी क्रम मे, जिसमें वे सूची में हों, 
नियुक्तिया करेगा। , 

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां 
सीधी भर्ती और॑ पदोन्नति दोनो के द्वारा की जानी 
हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की 
जायेगी जब तक कि दोनो स्रोतों से चयन न कर 
लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त 
सुची तैयार न कर ली जाय। 

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध मे 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये 
तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा 
जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम 
में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में 
अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग मे हो 
जिसमे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां 
सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो के द्वारा की जाये 
तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार 
रखे जायेगें नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम 
उस क्रम में लेकर जिसमे वे नियम 17 के अधीन 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
जिससे नियम 14 के अधीन रिक्तियों के लिये 
अधियाचन प्राप्त हुआ हो और जो उसी क्रम में, 
जिसमें वे सूची में हो में नियुक्तिया करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के ada मे 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय 
तो निदेशक द्वारा एक संयुक्त आदेश भी जारी 
किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख 
ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में 
अवधारित की जाय। 


_तैयार की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियां करेगा त O की गयी सूची में आयें हों, [ करेगा। 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या : 511/छः:-पु-2-2011-1100( 139 )/2008 
ग्रह (पुलिस) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2011 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
यू.पी. प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट, 1948 (यू.पी. अधिनियम संख्या 40, सन 1948) 
की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, 


राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 को 
संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हें-- 


उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा 
(द्वितीय संशोधन ) नियमावली, 2011 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ 
अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। ' | 

2. नियम 5 का संशोधन.--उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा 
नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये 
गये विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में. दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-- 
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EE 
स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


(a) रिजर्व उप निरीक्षक 

मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड 
पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के 
आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा! (1) 
रेंकधारी उपनिरीक्षकों/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर 
के मामले में यह आवश्यक है कि (एक) उन्होंने 
उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम 
की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की 
एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधे भर्ती हुए उपनिरीक्षक/ 
आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के लिए यह 
आवश्यक हे कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/ 
प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 
भर्ती के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की 
सेवा पूर्ण कर ली हो। 
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स्तम्भ- 2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(a) रिजव सब इंस्पेक्टर 

मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड 
पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा 
के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा 
किन्तु यह आवश्यक है कि-- 

(एक) रैंकधारी उपनिरीक्षकों, आर्म्ड पुलिस/ 
प्लाटून कमाण्डरों के मामलों में उन्होंने उपनिरीक्षक 
आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर 
ली हो। 

(दो) सीधी भर्ती हुए उपनिरीक्षक, आर्म्ड 
पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों, उपनिरीक्षक, आर्म्ड 
पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 
कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 


3. निय-10 का संशोधन.-उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 
विद्यमान खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात 


स्तम्भ-1 
Gy wee चह वला (ठा) DU UE WU खण्ड 


रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के 
प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्णं कर 
ली हो और 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की होः 

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में 
उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट 
की जाए। 


स्तम्भ-2 


प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिवस 
को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो 
और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की होः 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और ऐसी अन्य श्रेणियों जैसा कि सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, के 
अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतनी 
होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। 


4. नियम-15 का संशोधन.-उक्त नियमावली में नियम-15 के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 
विद्यमान खण्ड (ख) (झ) (ज) और (ट) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, 


अर्थात— 
स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 
(ख) बुलावा पत्र 


बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(ख ) बुलावा पत्र 
बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शरीरिक 


. _प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रो का परीक्षण, बुलावा पत्र मानक परीक्षण के समय प्रमाण-पत्रों की प्रतियों का 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा! यदि कोई परीक्षण और मिलान मूल : 


प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया 
गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो 
अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता 
है। TR टर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच 
किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र 
पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से 
जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये 
गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार-विमर्श के 
पश्चात बुलावा पत्र भेजने की किन्हीं अन्य समुचित 
साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक 
मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा 
परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/ 
डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख 
बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे 
दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए 
लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में 
स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र 
परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
पहुंच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारंभ 
होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं 
होते हैं तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से संपर्क कर 
सकते हैं, इस संबंध में आवेदन पत्र का क्रमिक 
कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र 
जारी किया जायेगा। 
(झ) श्रेष्ठता सूची 

अभ्यर्थियो द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये 
गये अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति 
के दृष्टिगत, बोर्ड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों 
के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । 

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची 
वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार wt में 
प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं इस तथ्य 
के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने 
maisi की जांच कर सकें। वाह्य सहायित एजेंसी 
जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर 
समुचित साफ्टवेयर विकसित करेंगी। तदनुसार 
जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियां प्रकाशित की 
जायेंगी। बाह्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित 
_परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी म ग्रदशित 


[भाग-3 


स्तम्भ-2 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 

परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण-पत्रो से कर लिया 
जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन 
किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र, 
पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम 
से जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय 
प्रस्तुत किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार- 
विमर्श के पश्चात बुलावा पत्र भेजने के किन्ही 
अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। 
शारीरिक मानक परीक्षण का दिनांक और समय 
सहित शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक 
का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र 
में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। शारीरिक मानक 
परीक्षण स्थल पर संवीक्षा के लिए ऐसे दस्तावेजों, 
जो अभ्यर्थियों से अपेक्षित हो, को स्पष्ट रूप से 


. बुलावा पत्र पर इंगित किया जायेगा! बुलावा पत्र 


शारीरिक मानक परीक्षण से कम से कम एक 
सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारंभ 
होने से एक सप्ताह पूर्व में बुलावा पत्र प्राप्त नहीं 
होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी वेबसाइट की हेल्प लाइन 
से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड से समस्त 
संचार/पत्राचार में आवेदन पत्र का क्रमिक कोर्ड 
उद्धृत करना होगा। ऐसी fer में बोर्ड द्वारा 
द्वितीय बुलावा पत्र जारी किया जायेगा। 


(झ ) अंतिम चयन सूची 


अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में ग्राप्त किये 

गये कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण 
नीति के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के 
सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अंतिम चयन 
सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी सूची 
बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों सहित विमागाध्यक्ष को 
प्रस्तुत की जायेगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
संचालित चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख 
सत्यापन के अध्यधीन होगा। बोर्ड द्वारा कोई भी 
प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी। इस बात पर 
ध्यान दिये बिना कि वे सफल या अपात्र हुए हैं 
प्रत्येक अभ्यर्थी की श्रेष्ठता सूची और अंकों का 
विखण्डन वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों 
में प्रदर्शित की जायेगी जिससे अभ्यर्थी अपनी 
es 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ- 2 
बिद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


साथ मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकों की सूची वोर्ड 
के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी। 

टिप्पणी-यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी 
बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो एक 
के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता 
के गतिरोध दूर किये जायेंगे 

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष 
की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट 
कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या 
केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी 
संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाणपत्र प्राप्त 
किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं पूर्ण 
कराने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता 
का लाभ दिया जायेगा। 

(2) उक्त बिन्दु--(1) के उपरांत भी यदि 
दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर-बराबर 
औसत अंक प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता 
दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। 

(3) इसके उपरांत भी यदि बराबर-बराबर 
अंक एवं एक ही जन्मतिथि हो तो फिर ऐसे 
अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरुचि 
परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये हों। 

(4) इसके उपरांत भी यदि बराबर-बराबर 
अंक, एक ही जन्मतिथि तथा अभिरुचि परीक्षण में 
एक से ही औसत अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को 
वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला 
के क्रम में पहले हो। 


सहायतित: एजेंसी द्वारा अपेक्षित साफ्टवेयर 
विकसित की जायेगी, जिसके माध्यम से क्षैतिज 
और उर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित पूर्व परिभाषित 
मानकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के 
अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। तद्नुसार 
जिलावार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियां व्हय 
सहायतित एजेंसी द्वारा तैयार की जायेगी। बाहृय 
सहायतित एजेंसी अधिकतम अंकों और अभ्यर्थी 
द्वारा प्राप्त अंकों को दशति हुए सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा हस्ताक्षरित एक श्रेष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध 
करायेगी। यह एजेंसी जिलावार और श्रेणीवार 
चयन सूची उत्तर पत्रक के साथ बोर्ड के अध्यक्ष 
को मुहरबंद लिफाफे में प्रेषित करेगी। 
टिप्पणी--यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी 
बराबर-बरावर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो 
निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार श्रेष्ठता सूची को 
अंतिम रूप दिया जायेगा 


(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष 
की अवधि तक सेवा की हो, या, राष्ट्रीय dee 
का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र या 
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 
कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया 
हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं पूर्ण कराने 
वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का 
लाभ दिया जायेगा। 


(2) यदि उपर्युक्त के बावजूद दो या दो से 
अधिक अभ्यर्थी को बराबर-बराबर औसत अंक 
प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, 
जिसकी आयु अधिक हो। 

(3) यदि औसत अंक अब भी बराबर- 
बराबर हो और एक ही जन्म तिथि हो तो ऐसे 
अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिसने अभिरुचि 
परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये di 


(4) यदि उपर्युक्त विचार विमर्श के बावजूद 
अब भी बराबर-बराबर अंक हो और एक ही 
जन्मतिथि हो तथा अभिरूचि परीक्षण में ue 
बराबर अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी 
जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले. 
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स्तम्भ-1 __ स्तम्भ-2 
विद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
गि ee E. | | 
(ज) चिकित्सा परीक्षा Ca) चिकित्सा परीक्षा 


लिखित परीक्षा में सफल व चयनित 
अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने 
की अपेक्षा की जायेगी। नियम-13 के अः 
बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया 
जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गयी है। 
चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों 
की बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी। ` 


(ट) अनन्तिम चयन सूची 

नियम-15 (ज) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा 
कराये गये चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये 
अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची अभिलेख एवं 
चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के अधीन 
श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित. 
विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी। 


ऐसे अभ्यर्थियों से जिनके नाम खण्ड- 
15(झ) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गयी 
अंतिम चयन सूची में आये हों, चिकित्सा परीक्षा में 
सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियुक्ति 
प्राधिकारी के आदेश पर नियम-13 के अधीन 
चिकित्सा परीक्षण, परिशिष्ट-3 में दी गयी प्रक्रिया 
के अनुसार कराया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी 
चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो 
उसे उस कमी जिसके कारण उसे संबंधित बोर्ड 
द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, और यदि 
संभव हो तो उस कमी को दूर करने तथा 6 माह 
की अवधि के अंतर्गत पुनः परीक्षा के लिए 
चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में 
सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के अंतर्गत 
पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी चिकित्सीय 
रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन 
निरस्त कर दिया जायेगा। 


(ट) निकाल दिया जायेगा 


5. नियम-18 का संशोधन.-(क) उक्त नियमावली के नियम-18 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये. 


गये विद्यमान खण्ड (घ) (€) (ट) (ठ) (ड) एवं (ढ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख 


दिये जायेंगे, अर्थात-- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 

(a) प्रारंभिक लिखित परीक्षा- 

अभ्यर्थियों में से जो खंड (ग) के अधीन 
शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये 
हों अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की 
प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की 
अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। 
इस परीक्षा के लिए 200 अंक होंगे। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित सखण्ड 
(घ ) प्रारंभिक लिखित परीक्षा-- 
ऐसे अभ्यर्थियों जो खंड (ग) के अधीन 
शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये 
गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ 
प्रकार/प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने 
की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 200 
अंक होंगे। 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


इसमें तीन खण्ड होंगे अर्थात 100 अंकों 
का सामान्य ज्ञान (सामायिकी, इतिहास, भूगोल, 
भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 
अंकों की सामान्य गणित और 50 अंकों की 
तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में 
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। सफल 
घोषित किये sm 
(=) शारीरिक दक्षता परीक्षण 

खंड (घ) के अधीन प्रारंभिक लिखित परीक्षा 
में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की 
अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 
किलोमीटर की दौड़ ss मिनट में तथा महिलाओं 
के लिए 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में 
पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता 
परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में 
दी गयी हें। 
(ट) चयन और श्रेष्ठता सूची- . 

खंड (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में 
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा 
खंड (ज) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये 
गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा, 
आरक्षण नीति दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 
अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि 
मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में 
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट 
हो, एक चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो 
अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य 
लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले 
अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड 
अपने वेबसाइट पर चयन सूची को सभी 
अभ्यर्थियों के लिए तत्काल अपलोड करेगा। 


टिष्पणी.—यदि दो या दो से अधिक 
अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं 
तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का 
सामान्य ज्ञान (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, 
भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 
अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 
अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त 
परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते 
हैं, सफल घोषित किये जःयेंगे। 
(ङः) शारीरिक दक्षता परीक्षण 

खंड (घ) के अधीन प्रारंभिक लिखित परीक्षा 
में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की 
अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 
किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में तथा महिला 
अभ्यर्थियों को os किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट 
में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक 
दक्षता परीक्षण संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी 
होगी जैसी परिशिष्ट-8 में दी गयी हैं। 
(€) अनन्तिम चयन सूची 

खंड (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में 
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा 
खंड (ज) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये 
गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। मुख्य लिखित 
परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 
पराप्त कुल अंकों के आधार पर आरक्षण नीति को 
दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड रिक्तियों के संबंध में प्रत्येक 
श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा 
और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और 
कागजातों/चरित्र सत्यापान के अध्याधीन विभागाध्यक्ष 
को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची 
तैयार नहीं की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक 
अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त 
करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक 
प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर 
रखा जायेगा। बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों 
के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की 
वेबसाइट पर अपलोड करेगा। 

टिप्पणी.-यदि दो या उससे अधिक 
अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो 
श्रेष्ठा का विनिश्चय नीचे उल्लिखित क्रम में 


_ उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे- निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा. _ 
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[भाग-3 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


1. ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, 
जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त 
किये हो। 

2. इसके उपरांत भी यदि दो या दो से 
अधिक ,अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी 
जायेगी, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष 
की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट 
कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या 
केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 
कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया 
हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं पूर्ण कराने 
वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का 
लाभ दिया जायेगा। 


3. इसके उपरांत भी यदि दो या दो से 
अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर औसत अंक 
हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, 
जिसकी आयु अधिक हो। 

4. इसके उपरांत भी यदि दो या दो से 
अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर अंक औसत 
अंक हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, 
जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले 
हो। 

(ठ) चिकित्सा परीक्षा-- 

मुख्य लिखित परीक्षा व समूह परिसंवाद के 
उपरांत नियम-18 (ट) में चयनित अभ्यर्थियो से 
चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की 
जायेगी। नियमावली के प्रस्तर-13 के अनुसार 
बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, 
जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-10 में विहित 2: 
चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों 
के चयन हेतु बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी । 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


1. ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी, 
जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त 
किया हो। 

2. यदि इसके पश्चात भी, दो या उससे 
अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त 
करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया 
जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष 
की अवधि तक सेवा की हो, अथवा राष्ट्रीय कैडेट 
कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अथवा 
केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था 
से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया 
हो एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं पूर्ण करने 
वाले अभ्यर्थियों को एक ही अधिमानी अर्हता का 
लाभ दिया जायेगा। 

3. इसके पश्चात भी यदि दो या उससे 
अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त 
करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी 
जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। 

4. इसके पश्चात भी यदि दो या दो से 
अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त 
करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी 
जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 
पहले आता हो। 
(ठ) चिकित्सा परीक्षा-- 

खण्ड-18(ट) के अधीन मुख्य लिखित 
परीक्षा और समूह परिसंवाद के पश्चात अनन्तिम 
चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से 
नियुक्ति प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित 
होने की अपेक्षा करेगा। इस नियमावली के नियम- 
13 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उत्तर प्रदेश 
पीएसी मुख्यालय द्वारा संचालित करायी जायेगी, 
जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-10 में दी गयी है। यदि 
कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया 
जाता है तो उसे उस कमी जिसके कारण उसे 
संबंधित बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया 
हो, और यदि संभव हो तो उस कमी को दूर करने 
तथा 6 माह की अवधि के अंतर्गत पुनः परीक्षा के 
लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के 


संबंध में सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के 
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स्तम्भ- 1 स्तम्भ- 2 
विद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
अंतर्गत पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी 
चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो 
उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। 
(ड) औपबन्धिक चयन सूची-- (ड ) निकाल दिया जायेगा। 


नियम-18 (ठ) के अधीन बोर्ड द्वारा कराये 
गये' चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये 
अभ्यर्थियों की औपबन्धिक सूची अभिलेख एवं 
चरित्र सत्यापन के साथ उपयुक्तता के अधीन 
श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित 
विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी। 

(ढ) चरित्र सत्यापन--नियुक्ति पत्र जारी 
किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना 
आवश्यक होगा । अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन 
और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहां 
तक संभव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना 
चाहिए। 


(एक). चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से 
अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक 
अर्हता प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण- 
पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट 
डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। 


(दो) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाई - 


स्कूल प्रमाण-पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय 
स्तर का प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र हेतु 
तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण- 
पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र 
के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा 
अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने 
और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत 


(z) चरित्र सत्यापन--नियुक्ति पत्र जारी 
किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना 
अनिवार्य होगा! चरित्र/कागजातां का सत्यापन 
साधारणतया एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया 
जायेगा। अभ्यर्थीगण यदि चिकित्सा परीक्षण में 
अनुपयुक्त पाये जायें अथवा उनके कागजातों/चरित्र 
सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में लाया 
जाये तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वार अनुपयुक्त 
घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियां अग्रतर 
चयन के लिए अग्रेनित कर दी जायेंगी। 

(क) चरित्र सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से 
आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक पात्रता प्रमाण-पत्र, खेल 
प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय केडेट कोर प्रमाण-पत्र, चरित्र 
प्रमाण-पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट 
डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और सभी अन्य संबंधित 
प्रमाण-पत्र, जिनके संबंध में उसने क्षेतिज अथवा 
उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा 
किया है, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित 
करने की और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने 
की अपेक्षा की जायेगी। 

(ख) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल 
प्रमाण-पत्र, खेलों हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का 
प्रमाण-पत्र और जाति/अधिवास हेतु तहसीलदार या 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत त करना 
होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ 
राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटोग्राफ 
प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के 
साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 


_करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकास फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के 
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स्तम्भ- 1 
विद्यमान खण्ड 


का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। 


(तीन) उपरोक्तानुसार चरित्र सत्यापन की 


` संपूर्ण कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति 


प्राधिकारी की देख-रेख में सम्पादित की जायेगी। 
चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर 
अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 


स्तम्भ- 2 

'एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
क्क्लक तनत्य साच deua प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ क 
साथ संलग्न प्रारूप पर दाहिने ओर बाएं हाथ के 


खण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक 


अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को 
तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन 
कोड सहित डाक का पूर्ण पता प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा की जायेगी। 

(ग) आधारभूत प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को 
भेजे जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन संबंधित नियुक्ति 
प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की जायेगी। 
चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर 
अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। 


6. नियम-2 3 का संशोधन.--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम- 
23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 

नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और विशेष anf की अन्य श्रेणियों के 
आरक्षण से संबंधित शासनादेशों का सर्वथा 
अनुसरण करते हुए नियम 15(ट) के अंतर्गत बोर्ड 
द्वारा प्रेषित औपबन्धिक चयन सूची के अनुसार 
अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के अधीन की 
जाएगी। अभ्यर्थी के तथ्य प्रतिकूल ज्ञात होने पर 
नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी की अनुपयुक्ता के 

संबंध में नियमानुसार समुचित विनिश्चय करेंगे। 


नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ 
नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक 
माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान 
देंगे जिसमें विफल होने पर उनका चयन निरस्त 
समझा जायेगा एवं चयनसूची के अन्य अभ्यर्थियों 
को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। 

परन्तु सेवा में किसी पद पर इस नियमावली 
के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत 
कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उस पद पर 
मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा 
और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के 
अधीन की गयी समझी जायेगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


23. नियुक्तियां वर्तमान क्षैतिज और उर्ध्वाधर 
आरक्षण नियमावली के अनुसार तैयार की गयी 
और नियम-15(झ) के माध्यम से बोर्ड द्वारा 
प्रस्तुत ऐसी चयन सूची के आधार पर की जायेगी, 
जो चिकित्सीय परीक्षा और में दस्तावेज/प्रमाण 
सत्यापन में स्पष्टता के अध्यधीन होंगी। यदि किसी 
अभ्यर्थी के दस्तावेज/चरित्र सत्यापन के दौरान 
कोई प्रतिकूल तथ्य जानकारी में आता है तो 
अपात्रता के मामले का विनिश्चिय नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा किया जायेगा। 

(क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी से यथा 
स्थिति अपेक्षित आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता 
प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर 
प्रमाण-पत्र, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन 
प्रमाण-पत्र, होमगार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण-पत्र, 
चरित्र. प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज 
प्रमाण-पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति 
प्रमाण-पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास 
प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने 
की अपेक्षा की जायेगी। 

(ख) अभ्यर्थियों से जन्मतिथि के लिए 
हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र, जिला/राज्य राष्ट्रीय 
स्तर का खेल प्रमाण-पत्र, उर्ध्वाधर या क्षैतिज 
आरक्षण के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या तहसील 
द्वारा जारी किया गया निवास एवं श्रेणी प्रमाण-पत्र 
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विद्यमान नियम 
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स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


स्तुत करना अपेक्षित है अभ्यर्थियों को राजपत्रित 
अधिकारी द्वारा सत्यापित समस्त प्रमाण-पत्रों की 
फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के 
साथ संलग्न प्रारूप पर दायें और बायें हाथ के 
अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को ` 
अलग-अलग स्थाई पता और पत्राचार पता, प्रत्येक 
के साथ पिन कोड सहित, डाकघर, विकास 
खण्ड, तहसील और ग्राम का पूर्ण पता भी प्रस्तुत 
करना होगा। 


(ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ 
नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक 
माह के अंदर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान 
देंगे, यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेश के अनुसार 
सेवा/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने विफल रहता है 
तो उसका चयन निरस्त किया गया समझा जायेगा। 
परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के 
पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त 
हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो 
उसे इस नियमावली के अधीन इस पद पर नियुक्त 
किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक 
नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी 
समझी जायेगी। 


7. नियम-31 का संशोधन.--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप 
नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात 


स्तम्भ-1 
विद्यमान उपनियम 


(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में 
नियुक्ति के एक सें अधिक आदेश जारी किये जाये 
तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा 
जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम 
में जैसा कि यथा स्थिति, चयन में अवधारित किया 
गया हो या जेसा उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें 
पदोन्नत किया गया है। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती 
और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाएं तो नामों को 
नियम 21 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा 
जाएगा। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 


(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये 
तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, 
जिसमे यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या 
जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग में उन्हें 
पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के 
नामों का उल्लेख होगा परन्तु इस नियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त 
और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस 
नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया 
गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को 
विम के अधीन की गयी नियुक्ति समझी 
जायेगी। 
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8. नियम-41 का संशोधन.--उक्त नियमावली में, नीचे स्तभ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 
41 के स्थान पर, स्तभ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


—————— ———ÁÉ——ÓÓÉÓÉ————————————————ÓÁMÁM 


विद्यमान नियम 
इस नियमावली के अधीन नियुक्त रिजर्व 
निरीक्षकों, रिजर्व उपनिरीक्षकों और उपनिरीक्षक 
आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमांडर, पुलिस महानिदेशक 
उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार के अनुमोदन से 
अधिकथित एक नीति के अधीन पी.ए.सी. को 
सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग की किसी 
इकाई में समकक्ष पद पर तैनात या स्थानान्तरित 
किये जा सकते हैं। उन्हें उस नाम से पदाभिहित 
किया जा सकता है जो सरकार द्वारा उनके कार्य 
की प्रकृति के अनुसार घोषित किया जाए और 
उन्हें उस पद पर अनुमन्य विशेष भत्ता या वेतन 
प्राप्त होगा जिस पर वे तेनात हें। 


इस नियमावली के प्रारम्भ के. समय 
पी.ए.सी. के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के 
समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं-- 
रिजर्व निरीक्षक 
(क) पी.ए.सी. में 'कंपनी कमाण्डर” 
(ख) Wud. में 'क्वार्टर मास्टर” 


(ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. 
तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक 


(घ) ` जिलों में “यातायात निरीक्षक' 

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर 

(क) पी.ए.सी. में 'प्लाटून कमाण्डर' 

(ख) पी.ए.सी. में “सूबेदार एडजूटेन्ट' 

(ग) "Lu. में “सूबेदार क्वार्टर मास्टर! 

(घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. 
तथा अन्य इकाइयों में “उपनिरीक्षक सशख्र 
पुलिस' 


(s) जिलों में “यातायात उपनिरीक्षक” 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
शिविरपालों/दलनायकों, रिजर्व सब ure, 
प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों तथा 
उनके समकक्ष अन्य पदों पर तेनात कर्मियों को 
सरकार द्वारा गठित पी.ए.सी. स्थापना बोर्ड के आदेश 
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पी.ए.सी. के 
अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है। 
शिविरपाल, रिजर्व निरीक्षक, यातायात निरीक्षक 
तथा उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित 
प्रक्रिया एवं मानक के अनुसार किया जायेगा। इन 
संवर्गो के स्थानान्तरण/तैनाती शासन द्वारा गठित पुलिस 
स्थापन बोर्ड से जिलों/इकाईयों/ पी.ए.सी. में की 
जायेगी। यातायात उपनिरीक्षक का चयन एवं स्थानान्तरण 


. यातायात निदेशालय द्वारा जिलों/इकाईयों/ पी.ए. सी. 


में किया जायेगा। 
इस नियमावली. के प्रारम्भ के समय पी.ए.सी. 
के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के 
पदों के नाम निम्नवत é— 
रिजर्व निरीक्षक 
(क) पी.ए.सी. में “कम्पनी कमाण्डर” 
(ख) पी.ए.सी. में “क्वार्टर मास्टर” 
(ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. तथा 
अन्य इकाईयों में रिजर्व निरीक्षक? 
(घ) जिलों में यातायात निरीक्षक” 
उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर 
(क) पी.ए.सी. में "ues कमाण्डर” 
(ख) पी.ए.सी. में सूबेदार एडजूटेन्ट' 
(ग) . पी.ए.सी. में “सूबेदार क्वार्टर मास्टर” 


(घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. तथा 
अन्य इकाईयों में उपनिरीक्षक सशस्त्र पालस' 


(ङ) जिलों में “यातायात उपनिरीक्षक” 


47. नये नियम-47 का बढ़ाया जाना अध्यारोही प्रभाव.--उक्त नियमावली में विद्यमान 

नियम-48 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात-- 
1. राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या 
प्रशासनिक अनुदेशों में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के 


उपबन्ध प्रभावी होंगे। 
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2. चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित 
या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश 
प्रारंभ से विखंडित और प्रतिसंहत हो जायेंगे। 

3. सेवारत सदस्यों का, तत्संबंध में जारी किसी नियमावली .शासनादेशों या प्रशासनिक 
अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और 
स्थायीकरण आदि से संबंधित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा 
और तदधीन प्रोदभूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे। 

4. ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों 
के अधीन 2 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, 
ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी। 

9. परिशिष्ट-1 का संशोधन.--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान 
परिशिष्ट-1 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा; अर्थात-- 


स्तम्भ- 1 
विद्यमान परिशिष्ट 
'परिशिष्ट- 1 
शारीरिक मानक परीक्षण.--शारीरिक 


दक्षता परीक्षण 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा 
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 


1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 


2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर 
- अधिकारी 


3. पुलिस उपाधीक्षक 


(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा 
कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा--आयु 
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक/स्नातकोत्तर 
के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर 
प्रमाण-पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के 
मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र और 
उर्धवीय व क्षेतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल 
निवासी होने के प्रमाण-पत्रों को प्रस्तर-(क) (सात) 
के अनुसार प्रस्तुत कियें जाने वाले मूल प्रमाण-पत्र 
से अनुप्रमाणित प्रतियों का भलीभांति मिलान करने 
के उपरांत अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ 
शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे। 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
परिशिष्ट-1 


शारीरिक मानक परीक्षण.--प्रादेशिक 
आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों की सीधी भर्ती के 
लिए शारीरिक मानक परीक्षण 
शारीरिक मानक परीक्षण-3 सदस्यीय दल 
द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य 
होंगे 
1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 
2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी//राष्ट्रीय 
कोर अधिकारी 
3. पुलिस उपाधीक्षक 
(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा 
कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा-आयु 
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक/स्नातकोत्तर 
के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर 
प्रमाण-पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के 
मामलों ae डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र ओर 
उर्धवीय व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थियो से उनके उत्तर प्रदेश के मूल 
निवासी होने के प्रमाण-पत्रो के नियम-15(क) 
(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले Ks 
प्रमाण-पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भां 
मिलान करने के उपरांत अनुप्रमाणित प्रतियों को 
अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर 
जमा कर लेंगे। 


कैडेट 
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विद्यमान परिशिष्ट एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 


(2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊँचाई 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित 
जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 
सेंटीमीटर 
(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। 
सीने का फुलाव.-सामान्य/अन्य पिछड़े 
वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए बिना फुलाये 79 
सेंटीमीटर से कम नहीं और फुलाने पर 84 
सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 
बिना pert 77. सेंटीमीटर से कम नहीं और 
फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 
टिप्पणी.--न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव 
अनिवार्य है। 
(3) महिला अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊँचाई 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित 
जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 
(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के 
लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। 
वजन.--न्यूनतम 40 किलोग्राम। 
(4) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहां कहीं भी 
परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के 
सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु 
लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत 
प्रमुखता से प्रदर्शित किया smi 
(5) संपूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण 
पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित झिया जाय। 
एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ 
होनी चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की 
संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या के आधार पर घट-बढ़ सकती है। 
(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत 
रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी होंगे। 


(2) पुरुष अभ्यर्थियों 2 wes अभ्यर्थियों €x लिए uam 7) परुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊँचाई 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित 
जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 
सेंटीमीटर 

(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 160 सेंटीमीटर हे । 

सीने की माप.--सामान्य/अन्य पिछड़े 
वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए बिना pers 79 
सेंटीमीटर व फुलाने पर 84 सेंटीमीटर तथा 
अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाये 77 
सेंटीमीटर व फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम 
नहीं होनी चाहिए। 

टिप्पणी. न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव 
अनिवार्य है। 

(3) महिला अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊँचाई 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े anf और अनुसूचित 

जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 
(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के 
लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर di 
वजन.--न्यूनतम 40 किलोग्राम। 

(4) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहां कहीं भी 
परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के 
पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु 
अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को 
अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 

(5) संपूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण 
पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। 
एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ 
होनी चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की 
संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या के आधार पर घट-बढ़ सकती है। 

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत 
रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी eit 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान परिशिष्ट 


(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, 
परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार 
प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए 
माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट 
पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो 
तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया 
जायेगा। 

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले 
मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 


स्तम्भ-2 
एतदट्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 


(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, 
परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद 
परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख 
करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और 
सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि 
संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य 
अपलोड किया जायेगा। 

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले 
मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 


10. परिशिष्ट-2 का संशोधन.-उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-2 नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 
क्रमांक (ज) पर स्थित विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, 


अर्थात-- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान प्रविष्ट 

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 
अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला 
चिकित्सालयं के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने 
की अपेक्षा की जायेगी। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्ट 


(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 
अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की 
अपेक्षा की जायेगी। 


11. परिशिष्ट-3 का संशोधन.--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान 


परिशिष्ट-3 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात 


स्तम्भ-1 
विद्यमान परिशिष्ट 
परिशिष्ट- 3 


प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों 
की सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा 


चिकित्सा परीक्षा परिषद्‌ 


. जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली है। वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय 
और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा 
परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। प्रत्येक 
चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 
(एक दिन. में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित 
की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
परिशिष्ट-3 


प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों 
की सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा 


चिकित्सा परीक्षा परिषद 


लिखित परीक्षा में अर्ह व अंतिम चयन सूची 
में सूचीबद्ध अभ्यर्थी ही अधिसचित केन्द्रों पर 
(जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय 
और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा 
परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में 
सम्मिलित होंगे। सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक 
चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान परिशिष्ट एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 


गुणवत्ता ओर प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण 
राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण में एक सप्ताह में 
पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक 
संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो 
पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर 
निर्णय, लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर 
सकता हे। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता 
है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण 
हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय 
और तंहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना 
पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 


(एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित. 
की जायेगी कि उससे चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता 
और प्रक्रिया प्रभावित न हो। सम्पूर्ण राज्य में 
चिकित्सा परीक्षा एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया 
जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण 
अधिक समय की अपेक्षा हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के 
स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्चय 
किया जा सकता है। जहां कहीं भी चिकित्सा परीक्षा 
आयोजित होती है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय 
परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को 
जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय 
और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना 
पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 


12. परिशिष्ट-4 का संशोधन.--उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 


खंण्ड (क) से (त) से भिन्न विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया 


जायेगा, अर्थात 
स्तम्भ-1 
विद्यमान उपबन्ध 


लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का 


चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण 
में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम 
से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त 
करेंगे, जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था। 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपबन्ध 
शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी 
प्रधान डाकघर/बेंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत 
फोटों बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे, जहां से 
पूर्ववर्ती बुलावा पत्र भेजा गया था। 


13: परिशिष्ट-5 का संशोधन--उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 
क्रम संख्या-7 पर स्थिति विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्ट रख दी जायेगी, अर्थात-- 


WN- । 
विद्यमान प्रविष्ट 
चयन सूची-- 
शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में सफल 
अभ्यर्थियों की खण्डं-क*के क्रम संख्या-1, 2 व 
4 में यथाविहित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा 
प्रकटित श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की अंतिम चयन 
सूची तैयार करेगा! यदि दो या उससे अधिक 
अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हें तो क्रमांक-1 
और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त 
करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर 
रखा जांयेगा। बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को 
अग्रसारित कर देगा। 


CC-0. UP State Museum, 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्ट 
चयन सूची-- 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 
अभ्यर्थियों की खण्ड-क के क्रम संख्या-1, 2 व 
4 में यथाविहित प्रकटित अंकों के आधार पर 
अभ्यर्थियों की श्रेष्ठा सूची के ERA सार अंतिम 
चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो था उससे 
अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हें तो 
क्रमांक-1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर 
अंक Sa mud वाले अभ्यर्थी को सूची. में उच्चतर 
स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड इस सूची को 
विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा। 


Hazratganj. Lucknow 


भाग-3] 
14. परिशिष्ट-7 का संशोधन.-- 


yapisitizettby|Sarajuhhuadataetrast, DeWhinand-eGangotri 
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परिशिष्ट-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान परिशिष्ट 
परिशिष्ट- 7 


उपनिरीक्षछ आर्म्ड पुलिस/प्लाटून 
कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक 
मानक परीक्षण 


शारीरिक मानक परीक्षण.--शारीरिक मानक 
परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया 
जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे 


1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 


2. चिकित्सक/क्रीड्राधिकारी/राषट्रीय कैडेट कोर 
अधिकारी 


3. पुलिस उपाधीक्षक 


(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा 
कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा--आयु 
दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के 
प्रमाण-पत्र होमगार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के 
मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र और 
लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल 
निवासी होने के प्रमाण-पत्रों को प्रस्तर-(क) (सात) 
के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण- 
पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति मिलान 


करने के उपरांत अनुप्रमाणित प्रतियों को 
अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर 
जमा कर लेंगे। à 


(2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक-- 
ऊंचाई | 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गा ओर 
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियो के लिए 
168 सेंटीमीटर 


जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। 


(दो) 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
परिशिष्ट-7 


नियम 18 (ग) देखें 


उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून 
कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक 
मानक परीक्षण 


शारीरिक मानक परीक्षण.--शारीरिक मानक 
परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया 
जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 


1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 


2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर 
अधिकारी 


3. पुलिस उपाधीक्षक 


(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा 
कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हता यथा--आयु, 
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट WM स्नातक/स्नातकोत्तर के 
प्रमाण-पत्र होमगार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के 
मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र और 
उर्धवाधर व क्षेतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने 
वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल 
निवासी होने के प्रमाण-पत्रों को नियम- 18(क) 
(6) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल 
प्रमाण-पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति 
मिलान करने के उपरांत अनुप्रमाणित प्रतियों को 
अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा 
कर लेंगे। 


(2) पुरुष अभ्यर्थियों 
शारीरिक मानक-- 
ऊंचाई 
(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गा और अनुसूचित 


जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 
सेंटीमीटर 


जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। 


EN 


लिए न्यूनतम 


(दो) 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान परिशिष्ट 


सीने का फुलाव.-सामान्य/अन्य पिछड़े 
वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 
सेंटीमीटर और बिना फुलाए 79 से.मी. से कम 
नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के 
लिए फुलाने पर 82 से.मी. बिना फुलाए 77 
से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। 


टिप्पणी.—न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव 
अनिवार्य है। 


(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊंचाई 

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित 
जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 


अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर हे । 


वजन--न्यूनतम 40 किलोग्राम 


(4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक 
परीक्षण पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया 
जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से 
अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन 
आरंभ होनी चाहिए किन्तु" गठित किये गये दलों 
की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों 
की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। 


(5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत 
रिपोर्ट देते हुए/पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही 
के भागी होंगे। 


(6) इस Heart परीक्षा का परिणाम, 
परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद 
परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का 
उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया 
जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया 
जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट 

„ पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 

(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले 
मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 


सीने का माप.-सामान्य/अन्य पिछड़े 
वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए बिना फुलाए 79 
सेंटीमीटर व फुलाने पर 84 से.मी. तथा अनुसूचित 
जनजातियों के लिए बिना फुलाए 77 से.मी. व 
फुलाने पर 82 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। 


टिप्पणी. न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव 
अनिवार्य है। 

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
शारीरिक मानक 
ऊंचाई , 
सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित 
जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 
ऊंचाई 152 सेंटीमीटर I 

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 
न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। 


वजन--न्यूनतम 40 किलोग्राम 


(4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण 
पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। 
एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी 
चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले 
में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के 
आधार पर घट बढ़ सकती है। 


(5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत 
रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के 
भागी होंगे। 

(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, 
परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार 
प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए 
माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट 
पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो 
तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड कियः 
जायेगा। 


(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के 
लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले 
मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 

MSs se SS अभ OS PCA तीला आय... 
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अधीनस्थ अधिकारी 


(द्वि.संशो.) नियमा., 2011 1121 


15. परिशिष्ट-8 का संशोधन.-उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-8 के नीचे स्तम्भ में दिये गये 
क्रम संख्या (ज) पर स्थिति प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टिया रख दी जायेगी, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
eee विद्यमान ee प्रविष्ट 
(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 
अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर उन्हें अभिहित 
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तहसील/मुख्यालय और 
जिला चिकित्सालय को चिकित्सा परीक्षण के लिये 
भेजा जायेगा। 


स्तम्भ- 2 
विद्यमान प्रविष्ट 
(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 
अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर उनसे मुख्य 
लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की 
जायेगी। 


16. परिशिष्ट-10 का संशोधन.--उक्त नियमावली में परिशिष्ट-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दी 
गयी शीर्षक चिकित्सा परीक्षा परिषद के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी 


प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात-- 
स्तम्भ-1 
—  विद्यमानप्रविष्टियां  — एतदद्वारा विद्यमान प्रविष्टियां _ 
चिकित्सा परीक्षा परिषद 

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की विभिन्न अधिसूचित 
केन्द्रों पर चिकित्सा परीक्षा होगी जिन्हें लिखित 
परीक्षा और समूह वाद-विवाद के पश्चात नियम 
18 (ट) के अधीन चयन किया गया है, इन 
केन्द्रों को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। 
(जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल 
और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा 
बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक 
चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक 
दिन में 50 सें अधिक नहीं) इस प्रकार निर्धारित 
की जाएगी कि इससे चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया 
और गुणवत्ता प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकित्सा परीक्षा 
संपूर्ण राज्य में एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली 
जायेगी! यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के 
कारण और समय की आवश्यकता होगी तो पुलिस 
सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड निर्णय लेगा और 
अपने स्तर पर अपेक्षित समय का निश्चय करेगा। 
चिकित्सा परीक्षा के लिए अर्ह होने के लिए 
न्यूनतम अपेक्षा को जिला' सामुदायिक स्वास्थ्य 
केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना Vel पर प्रमुखता से 
प्रदर्शित की जायेगी। ये कार्य परीक्षा प्रारंभ होने के 


स्तम्भ-2 
विद्यमान प्रविष्टियां 
चिकित्सा परीक्षा परिषद 

मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद 
पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो अंतिम/अन्नतिम 
चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित 
केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला 
अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र, 
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित 
चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में 
सम्मिलित होना होगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया का 
पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। 
प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की 
संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय 
इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की 
गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा 
परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अंदर पण 

की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित ह 
वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने का 
विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा 
संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के 
लिए स अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां कहीं भी चिकित्सा 
परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर 


Kiam अमुत से प्रदर्शित किया जयेगा। = किया जायेगा। प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 
7 न आज्ञा से, | 


कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 
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DJ 


उत्तर प्रदेश नगर निगम ( स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) 
(छठवां संशोधन ) नियमावली, 2011 ' 


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन्‌ 1904) 
की धारा 23 की उप-धारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 2, सन्‌ 1959) की धारा-7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-540 के 
अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका 
निम्नलिखित प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 
1994 को संशोधित करने की दृष्टि से सन्‌ 1959 से उक्त अधिनियम की धारा 540 की उप-धारा 
(2) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां और 
सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 

प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर 
विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, सिविल सचिवालय, बापू भवन, लखनऊ को संबोधित करके 
लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा 
जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगे। 


1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम 
(स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 


(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों पर लागू होगी। 
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 


2. नियम-5 का संशोधन.--उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं 
आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए उप-नियम-1 के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायगा, अर्थातू-- ' 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान उप-नियम 'एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
(1) अन्य उप-नियमों के उपबन्धों के (1) अन्य उप-नियमों के उपबन्धों के अधीन 


अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की 
स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न ait को 
कक्षों को एतद्पश्चात्‌ उपबन्धित रीति से आवंटित एतद्पश्चात्‌ उपबन्धित रीति से आवंटित की 


की जायेगी जायेगी 
(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित (क) पहले नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित 
` जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर 
निगम के कक्षां को अवरोही क्रम में निगम के कक्षों को अवरोही क्रम में 
व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के 
उप-नियम (2) के अधीन अनुसूचित उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित 
जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए 
उक्त नियम के उप-नियम (1) के अधीन उक्त नियम के उप-नियम (1) के अधीन 
अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित 


स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें 


1. अधिसूचना संख्या-1727/9.1.11-70 सा./2011, नगर विकास अनुभाग-1,लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2011. 
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स्तम्भ- 1 
विद्यमान उप-नियम 

जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 
नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, 
आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को 
जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान 
आवंटित किया गया है को अनुसूचित 
जाति की जनसंख्या के आरोही क्रम में 
पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और 
अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या पनर्व्यवस्थित 
किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित 
की जायेगी : 
परन्तु वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में 


नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशो.) नियमा., 2011 
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स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
—— RH अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर 
निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित 
किया जायेगा। 


परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित 


अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे। 


आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले 

निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को 

आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष 
को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित 
जाति के लिए स्थान आरक्षित हों ; 

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये 
हैं, wat को नगर पालिका क्षेत्र में 
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के 
अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 
जायेगा और नियम 4 के उप-नियम (2) 
के अधीन अनुसूचित जनजातियों की 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त 
नियम के उप-नियम (1) के अधीन 
अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे ait को 
जिनमें अनुसूचित जनजातियों की 
जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे 
अधिक हो आवंटित किया जायेगा और 
ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन 
स्थान आवंटित किये गये थे, को 
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के 
प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित 
किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों 
की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों 
की सा प नर्व्यवस्थित किये गये ऐसे 
कक्षों को आवंटित किया जायेगा : 


(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) के अधीन स्थान आवंटित किये 'गये 
हैं, क्षों को नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित 
जनजातियों की जनसंख्या के अता सार 
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 
और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन 
अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के 
लिए अवधारित स्थानों की संख्या को 
सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप- 
नियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों 
के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को 
ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों 
की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे 
अधिक हो आवंटित किया जायेगा: ` 


_ परन्तु उसे कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन परन्तु यह कि ऐसे कक्षो को पहले अनुसूचित 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 


स्तम्भ-1 
विद्यमान उप-नियम 


oo ENIM. EST 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंग। 


पहले स्थान आवंटित किया गया था, उसके ठीक 
बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की 
महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और 
ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा 
जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान 
आरक्षित हों ; 

(ग) फिर उन wei को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये है, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र 
में पिछड़े वर्गा की जनसंख्या के अनुसार 


अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा * 


और नियम 4 के उप-नियम (2) के 
अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित 
Fh उक्त नियम के उप-नियम (2) 
के पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें 


पिछड़े anf की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र 


में सबसे अधिक हो, आवंटित किया 
जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस 
खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये 
थे, को पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के 
प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित 
किया जायेगा और पिछड़े वर्गो की 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
` संख्या को, पुनर्व्यवस्थित किये गये कक्षों 
. को पहले आवंटित किया जायेगा : 
et वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में 
पिछड़ें वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान 
आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले 
निर्वाचन में पिछड़ें ant की महिलाओं को 
आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष 
को आवंटित किया जायेगा जिसमें पिछड़ें वर्गों के 
लिए स्थान आरक्षित हों ; र 
(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), 
(ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र 
में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही 
क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और 


नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन 


(ग) फिर उन web को छोड़कर जिन्हें खण्ड 


(क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये है। कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में 
पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार 
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा 
और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन 
पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित 
करते हुए उक्त नियम के उप-नियम (2) के 
` अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें 
पिछड़े anf की जनसंख्या am निगम क्षेत्र 
में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगाः 


परन्तु यह कि ऐसे cub को पहले पिछड़े 


वर्गों की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे। 


(ष) . उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), 


(ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में 
उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में 
व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के 


उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित 
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विद्यमान उप-नियम 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते 
हुए उक्त नियम के उप-नियम (3) के 
अधीन महिलाओं के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षो में पहले 
आवंटित किया जायेगा: 

परन्तु वह कक्ष जिसमें इस खण्ड के अधीन 
किसी निर्वाचन में महिलाओं को स्थान आवंटित 
किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में 
इस खण्ड के अधीन महिलाओं को नहीं आवंटित 
किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित 
किया जायेगा। 
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स्तम्भ- 2 


स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम 
के उप-नियम (4) के अधीन महिलाओं के 
लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे 
कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा। 


स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के खण्ड (क), 

(ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस 
रीति से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा कि 
नगर निगम क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े. वर्गों के सबसे 
अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा 
और ऐसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
या पिछड़े anf की पहले कक्ष से कम जनसंख्या 
वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी 
प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के 
लिए नगर निगम क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को 
दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से web ow 
व्यवस्थित किया जायेगा। 

(ङ) -ऐसे कक्ष जिनमें किसी निर्वाचन isin 
अनुसूचित es जनजातियों, 
पिछड़े वर्गों, के | अथवा महिलाओं 
को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले 
होने वाले निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े 
वर्गो के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को 
आवंटित नहीं किए जायेंगे और ऐसे 
अनुवर्ती निर्वाचन में कक्षों के स्थानों का 
आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) 
में संदर्भित क्रमानुसार चक्रानुक्रम में किया 


जायेगा। 
४ uode en STs SS EON 
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The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation 
and Allotment of Seats and Offices) (Sixth 
Amendment) Rules 2011' 


IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification no. 1727 /9-1-2011-70SA/2011, dated September 26, 2011 for general 
information. 


The following draft rules, which the Governor proposes to make in exercise of 
the powers under Section 540 read with Section 7 of the Uttar Pradesh Municipal 
Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) and sub section (2) of Section 23 of 
the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904) with a view to 
amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of 
Seats and Offices) Rues, 1994 is hereby published as required by sub-section (2) of 
Section 540 of the said Act for the information of all concerned and with a view to 
inviting objections and suggestions in respect there of. 


Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rule should be 
sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-1, Uttar 
Pradesh Shasan, Civil Secretariat Bapu Bhawan, Lucknow. Only those objections 
and suggestions which are received within one month from the date of publication of 
this notification in the Gazette, shall be taken into consideration. 


1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called 
the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of Seats and 
Offices) (Sixth Amendment) Rules, 20 11. 


(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in Uttar Pradesh. 
(3) They shal] be come into force with effect from the date of their publication in 
the Gazette. 


2. Amendment of rule-5.—In the Uttar Pradesh Municipal Corporations 
(Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule 
(1) set out in column-! below, the sub-rule as set out in column-Il, shall be 
substituted, namely— 


COLUMN . COLUMN-II 
Existing sub-rule . Sub-rule as hereby substituted 
S. Allotment of Seats —(1) Subject (1) Subject to the provisions of other 


to the provisions of other sub-rules, the sub-rules, the number of seats determined 

number of seats determined under Rule under rule 4 shall be allotted to different 

4 shall be allotted to different wards ina wards in a Municipal Corporation in the 

Municipal Corporation in the manner manner hereinafter provided— 

hereinafter provided— 

(a) the wards of the Municipal (a) the wards of the Municipal 
_ Corporation shall be first arranged Corporation shall be first arranged 


. in accordance with the population — ^ in accordance with the population - accordance with the population in accordance with the population 


l. No. 1727/9-1-2011-70SA/2011 Lucknow; Dated, September 26, 2011. 
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COLUMN-I 
oso  Bxistingssub-rulesy s  Subruleasherebyisubstitutea E sub-rule 

of the Scheduled Castes in the 
municipal area in descending order 
and the number of seats 
determined under sub-rule (1) of 
Rule 4 for the Scheduled Castes, 
including the number of seats 
determined under sub-rule (2) of 
the said rule for the women 
belonging to the Scheduled Castes, 
shall be allotted to such wards 
which have the largest population 
of the Scheduled Castes in the 
municipal area and the wards to 
which the seats so allotted under 
this clause shall be rearranged in 
the ascending order of the 
population of the Scheduled Castes 
and the number of seats 
determined for the women 
belonging to the Scheduled Castes 
shall be first allotted to such wards 
so rearranged; 

Provided that the ward wherein the 
seat ‘allotted in any election to the 
women belonging to the Scheduled 
Castes shall not be allotted to the 
women belonging to the Scheduled 
Castes in the election immediately 
succeeding it and shall be allotted to the 
next ward having reserved seats for the 
Scheduled Castes: 

(b) the wards, excluding those to 
which seats have been allotted 
under Clause (a), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the Scheduled Tribes 
in the municipal area in 
descending order and the number 
of seats determined under sub-rule 
(1) of Rule 4 for the Scheduled 
Tribes, including the number of 
seats determined under sub-rule 
(2) of the said rule for the women, 


COLUMN-II 
Sub-rule as hereby substituted 

‘of the Scheduled Castes in the 
municipal area in descending order 
and the number of seats determined 
under sub-rule (1) of rule 4 for the 
Scheduled Castes, including the 
number of seats determined under 
sub-rule (3) of the said rule for the 
women belonging to the Scheduled 
Castes, shall be allotted to such 
wards which have the largest 
population of the Scheduled Castes 
in the municipal area. 


Provided that such wards shall be 
first allotted to the women belonging to 
the Scheduled Castes; 


(b) the wards, excluding those to which 
seats have been allotted under 
clause (a), shall then be arranged in 
accordance with the population of 
the Scheduled Tribes in the 
municipal area in descending order 
and the number of seats determined 
under sub-rule (1) of rule 4 for the 
Scheduled Tribes, including the 
number of seats determined under 
sub-rule (3) of the said rule for the 
women, belonging to the Scheduled 


_ belonging to the Scheduled Tribes, ^ 11065, shall be allotted to such 
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COLUMN-I 
Meee sting sub-rule) ., Subrueas neren कद 

shall be allotted to such wards 
which have the largest population 
of the Scheduled Tribes in the 
municipal are and the wards to 
which the seats so allotted under 
this clause shall be rearranged in: 
the ascending order of. the 
population of the Scheduled Tribes 
and the number of seats 
determined for the women 
belonging to the Scheduled Tribes 
shall be first allotted to such wards 
50 rearranged : 


Provided that the ward wherein the 
seat allotted in any election to the 
women belonging to the Scheduled 
Tribes shall not be allotted to the 
women belonging to the Scheduled 
Tribes in the election immediately 
succeeding it and shall be allotted to the 
next ward having reserved seats for the 
Scheduled Tribes: ; 


(c) the wards, excluding those to 
which seats have been allotted 
under Clause (a) and (b), shall then 
be arranged in accordance with the 
population of the Backward 
Classes in the, municipal area in 
descending order and the number 
of seats determined under sub-rule 
(2) of Rule 4 for the Backward 
Classes, including the number of 
seats determined under sub-rule 
(2) of the said rule for the women, 
belonging to the Backward 
Classes, shall be allotted to such 
wards which have the largest 
population of the Backward 
Classes in the municipal area and 
the wards to which the seats so 
allotted under this clause shall be 
rearranged in the ascending order 
of the population of the Backward 


Classes and the number of seats Sees @lasseswandsthesnumber-of: seats- 00000 Mee 
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COLUMN-II 
Sub-rule as hereby substituted —— 
wards which have the largest 


population of the Scheduled Tribes 
in the municipal area: 


Provided that such wards shall be 


first allotted to the women belonging to 
the Scheduled Tribes; 


(c) 


the wards, excluding those to which 
seats have been allotted under 
Clause (a) and (b), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the backward classes 
in the municipal area in descending : 
order and the number of seats 
determined under sub-rule (2) of 
Rule 4 for the backward classes, 
including the number of seats 
determined under sub-rule (3) of the 
said rule for the women, belonging 
to the backward classes, shall be 
allotted to such wards which have 
the largest population of the 
backward .classes in the municipal 
area. 
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COLUMN-I 
Existing sub-rule : 
determined for - ‘the women 
belonging to the Backward Classes 
shall be first allotted to such wards 


so rearranged: 


Provided that the ward wherein the 
seat allotted in any election to the 
women belonging to the Backward 
Classes shall not be allotted to the 
women belonging to the Backward 
Classes in the election immediately 
succeeding it and shall be ailotted to the 
next ward having reserved seats for the 
Backward Classes: 

(d) the wards, 
which seats 


excluding those to 
have been allotted 


under clauses (a), (b) and ( c),- 


shall then be arranged in accor- 
dance with the population of the 
wards in the municipal area in 
ascending order and the number of 
seats determined under sub-rule 
(3) of rule 4 for the women, 
excluding the number of seats 
determined under sub-rule (2) of 
the said rules for the women, 
belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and the Back- 
ward Classes, shall be first ailotted 
in such wards; 

Provided that the wards wherein the 
seat allotted in any election to the 
women under this clause shall not be 
allotted to the women under this clause 


in the election immediately succeeding ° 


it and shall be allotted in the next ward. 


~ 
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COLUMN-Ii 
Sub-rule as hereby substituted 


Provided that such wards shall be 


first allotted to the women belonging to 
the backward classes; 


(d) 


the wards, excluding those to which 
seats have been allotted under 
clauses (a), (b) and (c), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the wards in the 
municipal area in descending order 
and the number of seats determined 
under sub-rule (4) of rule 4 for the 
women, excluding the number of 
seats determined under sub-rule (3) 
of the said rules for the women, 
belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and the backward 
classes, shall be first allotted in such 
wards; 


Explanation—Fur the purposes of 


clause [a], [0] or [०] of this sub-rule, the 
arrangement of wards in descending order 
shall be done in the manner that the ward 
having the largest population of the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
or the backward classes, as the case may 
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COLUMN-I COLUMN-II 
Existing sub-rule Sub-rule as hereby substituted — — 


be, in the municipal area shall be placed 
first and ward having lesser population of 
Scheduled Castes the Scheduled Tribes or 
the backward classes than the first shall 
be placed next and so on and for the 
purposes of clause [d], the wards shall be 
arranged in the like manner keeping in 
view the population of the wards in the 
municipal area. 


(e) The wards wherein the seat allotted 
in any election to the person belong- 
ing to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes, the backward 
classes or the women shall not be 
allotted.in the next following election 
respectively to the person belonging 
to the Scheduled Castes, the Sche- 
duled Tribes, the backward classes 
or the women and the seats to the 
wards in such subsequent election 
shall be allotted in the order referred 
to in clauses (a), (b), (c) and (d) in 


cyclic order. 
By Order, 
Durga Shanker Mishra, 
Pramukh Sachiv. 


[उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ( अध्यापक ) सेवा ( बारहवाँ संशोधन ) 
नियमावली, 2011 


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन्‌ 1972) की 
धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) 
सेवा नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा 
(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 8 का संशोधन--उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में 
जिसे आगे उक्त निमयावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर . 
स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


1. “बारहवा संशोधन” अधिसूचना संख्या-3285/79-5-2011-3(3)-2011, दिनांक 09 नवम्बर, 2011 द्वारा किया गया 
जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक 09 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित हुआ। 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


(क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति. के लिए 
अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हतायें वहीं होगी जैसी 


प्रत्येक के सामने की गयी है-- 
पद शैक्षणिक अर्हतायें 
(एक) नर्सरी स्कूल उत्तर प्रदेश में मान्यता 


की अध्यापिका 


(दो) जूनियर बेसिक 
स्कूल के सहायक 
अध्यापक और सहायक 
अध्यापिकागण 


प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से 
अध्यापन प्रमाण-पत्र (नर्सरी) 
या सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त 
कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता। 


भारत में विधि द्वारा 
स्थापित किसी विश्वविद्यालय 
से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी उपाधि 
के साथ-साथ प्रशिक्षण 
अर्हता जिसके अंतर्गत 
बेसिक अध्यापक प्रमाण- 


पत्र विशिष्ट बेसिक अध्यापक | 


प्रमाण-पत्र (बी.टी.सी.) 
द्विवर्षीय बी.टी.सी. उर्दू 
विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
हिन्दुस्तानी अध्यापक 
प्रमाण-पत्र, जूनियर अध्यापक 


प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण- ` 


पत्र या सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई 
अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी 
हैः 


ounda 
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स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


प्रत्येक के सामने की गयी है 


पद 


(एक) नर्सरी स्कूल की 
अध्यापिकागण 


(दो) pss बेसिक 
स्कूल सहायक 
अध्यापक और सहायक 
अध्यापिकागण 


शैक्षणिक अर्हतायें 


भारत में विधि द्वारा 
स्थापित किसी विश्वविद्यालय 
से स्नातक उपाधि या 
सरकार द्वार उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त 
उपाधि के साथ-साथ 
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त 
प्रशिक्षण संस्थान से 
अध्यापन प्रमाण-पत्र 
(नर्सरी) या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम के साथ उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा 
संचालित अध्यापक पात्रता 
परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 


भारत में विधि द्वारा 
स्थापित किसी विश्वविद्यालय 
से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त 
उपाधि के साथ सरकार 
द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अन्य 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 
साथ-साथ प्रशिक्षण अर्हता 
जिसके अंतर्गत बेसिक 
अध्यापक प्रमाण-पत्र 
(बी.टी.सी.) afa 
बी.टी.सी. ( Z विशिष्ट 
बी.टी.सी. उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा 
संचालित अध्यापक पात्रता 
परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 
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विद्यमान नियम 


परन्तु उन अभ्यर्थियों के 


लिए जिन्होंने अपेक्षित 
प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण 
कर लिया है अनिवार्य 
अर्हता वही होगी, जो 
उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
में प्रवेश के लिए विहित 
थी। 


(2) विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या हिन्दी और 


उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के 
लिए नियम-5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) 
और (चार) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए 


(एक) 


` अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी-- 


भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
कोई उपाधि जिसमें यथास्थिति विज्ञान, 


गणित, क्राफ्ट या विशिष्ट भाषा एक . 


विषय के रूपं में रही हो, और 


(दो) प्रशिक्षण अर्हता जिसके अंतर्गत बेसिक 
अध्यापक प्रमाण-पत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक 
प्रमाण-पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण-पत्र, 
अध्यापक प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा 

` उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य 
प्रशिक्षण पाठ उक्रम। 

(तीन) सीनियर यथास्थिति जूनियर बेसिक 

बेसिक स्कूल के स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक 

प्रधानाध्यापक या या प्रधानाध्यापिका या सीनियर 
प्रधानाध्यापिका बेसिक स्कूल के स्थायी 


सहायक अध्यापक या सहायक 
अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 
03 वर्ष का अनुभव : 


परन्तु यदि क्र.सं. (दो) या 
(तीन) उल्लिखित पदों पर 
पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या 
में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध 
न हो तो परिषद द्वारा अनुभव 
की अवधि में शिथिलता देकर 
पात्रता के क्षेत्र में विस्तार 
किया जा सकता है। 


[भाग-3 


स्तम्भ- 2 
wen प्रतिस्थापित नियम 


(2) विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या हिन्दी और 


उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के लिए 
नियम-5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) ओर 
(चार) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी 
की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी-- 


(एक) 


(दो) 


भारत में विधि err स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
कोई उपाधि जिसमें . यथास्थिति विज्ञान, 
गणित, क्राफ्ट या विशिष्ट भाषा एक 
विषय के रूपं में रही हो, और 

प्रशिक्षण अर्हता जिसके अंतर्गत बेसिक 
अध्यापक प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र 
या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठयक्रम और 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 
अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 


(तीन) सीनियर यथास्थिति जूनियर बेसिक स्कूल 
बेसिक स्कूल के के स्थायी प्रधानाध्यापक या 


प्रधानाध्यापक या 
प्रधानाध्यापिका 


प्रधानाध्यापिका या सीनियर बेसिक 
स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक 
या सहायक अध्यापिका के रूप में 
न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव : 


परन्तु यदि क्र.सं. (दो) या (तीन) 
उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के 
लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त 
पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो 
परिषद द्वारा अनुभव भव की अवधि 
में शिथिलता देकर पात्रता के 
F में विस्तार किया जा सकता 
| 
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WATI- 
विद्यमान नियम 


4. उर्दू भाषा के अध्यापक के लिए नियम- 

5 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड 
(तीन) ओर (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के 
लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार 
होगी--- 
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के 
रूप म॑ उदू के साथ। 

टिप्पणी--कोई अभ्यर्थी जो ad 
उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता हे, नियुक्ति 
लिए पात्र होगा यदि वह उदूं विषय 
स्नातकांतर उपाधि रखता Qoi 

सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए 
प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, आगरा, 
मवाना जिला मेरठ और सकलडीहा 
जिला चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों 
में से किसी एक केन्द्र से बेसिक 
अध्यापक प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य 
प्रशिक्षण अर्हता। 


EH P xX: 


(दो) 


5. उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले 
अभ्यर्थियों के लिए नियम-5 के खण्ड (क) के 
उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से 
अध्यापन के लिए अनिवार्य अर्हता निम्न होगी-- 
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि । 
उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्हता वही 
होगी जो सरकार EMI समय-समय पर 
विहित की जाये। 
द्विवर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अर्हता | 


(दो) 
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स्तम्भ-2 
m प्रतिस्थापित नियम 
भाषा के अध्यापक के लिए नियम- 


ह 


4. उर्दू 
खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड 


(तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के 
लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार 
होगी- 
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
होई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप में 
उर्दू के साथ। 
टिप्पणी--कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त 
नहीं रखता हे नियुक्ति के लिए 
पात्र होगा यदि वह उदू विषय में 
स्नातकोतर उपाधि रखता हो। 
सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए 
प्रशिक्षण देने के लखनऊ, आगरा 
गवाना जिला मेरठ और सकलडीहा जिला 
चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से 
किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक 
प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता 
या वेदिक अध्यापक प्रमाण-पत्र (बी.टी.सी.) 
द्विवर्षीय बी.टी.सी. (उर्दू) और उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता 
परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 
5. उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले 
अभ्यर्थियों के लिए नियम-5 के खण्ड (क) के 
उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से 
अध्यापन के लिए अनिवार्य अर्हता निम्न होगी 
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि। 
उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्हता वही होगी 
जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित 
की जाये। 
द्विवर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अर्हता और उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक 
पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 


अर्हता 


(दो) 


fen J 


(दो) 


3. नियम 14 का संशोधन--उक्त नियमावली के नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-14 के 
स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा। अर्थात-- 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 


स्तम्भ- 1 
विद्यमान नियम 

14. रिक्तियों का अवधारण और सूची का 
तैयार किया जाना (1) नियम-5 के खण्ड (क) के 
अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर 
बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक 
अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के 
संबंध में gom क्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या 
और नियम-9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणी के 
अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को 
सेवायोजन कार्यालय को और कम-से-कम 2 
समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ 
संबंधित जिले में पर्याप्त प्रचलन हो, अधिसूचित 
कर संबंधित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने 
वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के 
अनुसरण में प्राप्त आवेदन-पत्रों और सेवायोजन 
कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की संवीक्षा 
करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक 
अर्हताएं रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत 
हो एक सूची तैयार करेगा। 

(3) संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे.) 
किसी अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र पर और उन 
कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे यह 
निर्देश दे सकता है कि उसका नाम उप-नियम 
(2) के अधीन तैयार सूची के अंत में सम्मिलित 
किया जाए। 


(4) उप-नियम-(2) के अधीन तैयार की 
गयी सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे 
जायेंगे कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित 
प्रशिक्षण क समय से पहले उत्तीर्ण कर 
लिया हो, ऊपर रखा जायेगा। जिन्होंने उक्त 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया हो और 
किसी विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण 
करने वाले अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में 
विनिर्दिष्ट गुणवत्ता अंकों के अनुसार रखे wn 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

14. रिक्तियों का अवधारण और सूची का 
तैयार किया जाना (1) नियम-5 के खण्ड (क) के 
अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर 
बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक 
अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के 
संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और 
नियम-9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और 
रिक्तियों को कम-से-कम 2 प्रमुख समाचार पत्रों में 
जिनका राज्य के साथ-ही-साथ संबंधित जिले में 
पर्याप्त प्रचलन हो, अधिसूचित कर संबंधित जिले 
से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 
आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और जिन्होंने उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता 


` परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण 
में प्राप्त आवेदन-पत्रों से अभ्यर्थियों के नामों की 
संवीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित 
शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं रखते हों और 
नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हो एक सूची तैयार 
करेगा। 

(3) उप-नियम (2) के अधीन तैयार की 
गयी सूची में अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता 
परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखा 
जायेगा: 


परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियो ने 
समान अंक प्राप्त किया हो, तो आयु में ज्येष्ठ 
अभ्यर्थी को उच्चतर रखा जायेगा | 

(4) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं 
होगा जब तक उसका नाम उप-नियम (2) के 
अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो। 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नही (5) उप-नियम (2) के अधीन तैयार की 
गयी उप-नियम (3) के अनुसार क्रमबद्ध की गयी 
सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को 


अग्रसारित की जायेगी। 


होगा जब तक उसका नाम उप-नियम (2) के 
अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो। 


(७) उप-नियम (2) के अधीन तैयार की 
गयी और उप-नियम (4) के अनुसार क्रमबद्ध की 
गयी सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को 
अग्रसारित की जायेगी। 


4. निसम-27 का संशोधन-_उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-27 के 


स्तम्भ- 2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले 
कर्तव्यो-- 

दक्षतारोध पार करने का मानदण्ड 

27- किसी अध्यापक को-(क) प्रथम 
दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी 
जायेगी जब तक उसे अपनी सर्वोत्तम योग्यता से 
निरन्तर कार्य करता हुआ न पाया जाय और उसकी 
सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये; और 


(ख) द्वितीय दक्षतारोध पार करने की 
अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि 
उसकी सेवा का अभिलेख सुसंगत अच्छा न रहा 
ह उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी 
जाये। 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले 
कर्तव्यों 


27- किसी अध्यापक को-(क) 
विद्यालय में नियमितता बनाये रखने और समय से 
उपस्थिति, नियमित अध्यापन विद्यार्थियों के लेखन 
कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय 
के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के संबंध में 
संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबंध 
समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। 

(ख) विद्यालय में प्रत्येक बालक की नियमित 
उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का 
मॉनीटर करके, नियमित आधार पर माता-पिता के 
साथ छात्रों के सम्पादन में सहभागिता करेगा। 


(ग) जब अपेक्षा की जाए, तब विद्यालय 
प्रबंध समिति के क्रियाकलापों के प्रबंधन में सहयोग 
करेगा। 


. (घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में 
समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए 
स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा। 


(ङ) बालकों के ज्ञान की समझ और उसका : 


या उसकी योग्यता उसी प्रकार लागू करेगा तथा 
सतत्‌ मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी 
अभिलेखयुक्त फाइल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके 
आधार पर पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। 
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स्तम्भ- 2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(च) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा, पाठ्य 
संरचना एवं पाठ्य विवरण का विकास, प्रशिक्षण 
माडयूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में भाग लेना। 
(छ) विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य 
मूल्यांकन के स्वग्रेरणों में सहयोग करेगा। 


स्तम्भ- 1 
“विद्यमान नियम 


ु 5. नियम-29 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-29 के 
स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान निसम - 

अधिवर्षिता की आयु-- 

29-प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें 
उसने अपनी आयु के 50 वर्ष पूरे कर लिये हों, 
अंतिम दिन के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तु यदि कोई अध्यापर्क किसी शैक्षणिक 
सत्र (पहली जुलाई से तीन जून तक) के दौरान 
सेवानिवृत्ति होता हो तो वह शिक्षा सत्र के अंत तक 
अर्थात 30 जून तक कार्य. करता रहेगा. और ऐसी 
सेवा अवधि को नियोजन में बढ़ाई गयी अवधि 


स्तम्भ- 2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


29- प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें 
उसने अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे कर लिये हों, 
अंतिम दिन के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होगा : 

परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शैक्षणिक 
सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति होता है जो अध्यापक के 
रूप में 30 जून को सेवानिवृत्त नहीं होता, सेवा 
निवृत्त के दिनांक के पश्चात अगले 30 जून तक 
कार्य करता रहेगा और सेवा की ऐसी अवधि 
नियोजन की बढ़ाई गयी अवधि समझी जायेगी। 


समझा जायेगा। 
: No. 3285/LXXIX-5-2011-3(3)-2011 
Dated Lucknow, November 09, 2011 


‘The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service 
(Twelfth Amendment) Rules, 2011 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 34 of the Consiitution, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 
notification No. 3285/LXXIX-5-2011-3(3)-2011, dated November 09, 2011. 

IN exercise of powers under sub-section (1) of Section 19 of the Uttar Pradesh 
Basic Education Act, 1972 (U.P. Act No. 34 of 1972), the Governor is pleased to 
make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Basic Education 
(Teachers) Service Rules, 1981. 

1. Short title and Commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Twelfth Amendment) Rules, 2011. 

(2) They shall come into force at once. 

2. Amendment of Rule 8—In the Uttar Pradesh Basic Education (Teacher: 
` Service Rules, 1981 hereinafter, referred to as the said rules for the existing Rule 8 
set out in column I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, 
ndmely— 


1. Twelfth Amendment by Notification No. 3285/LXXIX-5-2011-3(3)-2011, dated 09 November, 2011, 
Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 09 November 2011. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भाग-3] 
COLUMN-I COLUMN-II 
ss. Existingrule Rule as hereby substituted — . Rule as hereby substituted र हे 
Academic Qualifications 8--(1) Academic Qualifications 8—(1) The 


The essential qualifications of candi- 
dates for appointment to a post referred 
to in clause (a) of Rule 5 shall be as 
shown below against each— 


Post 


(1) Mistresses 
of Nursery 
School 


(ii) Assistant 
Master and 
Assistent 
Mistresses of 
Junior Basic 
Schools 


Academic 
qualifications 
Certificate of Teaching 
(Nursery) from a re- 
cognized Training Ins- 
titution in Uttar Pra- 
desh or any other train- 
ing qualification recog- 
nised by the Govern- 
ment as equivalent 
thereto. 


A Bachelor's Degree 
from a University esta- 
blished by law in India 
or a Degree recognised 
by the Government as 
equivalent thereto together 
with the training quali- 
fication consisting of a 
Basic Teacher's Certi- 
ficate (B.T.C.) two years 
B.TC. Urdu Special 
Training Course, Hin- 
dustani Teacher's Cer- 
tificate, Junior Teacher's 
Certificate, Certificate 
of Teaching or any 
other Training Course 
recognised by the 


essential qualifications of candidates for 
appointment to a post referred to in 
clause (a) of Rule 5 shall be as shown 
below against each— 


Post 


(i) Mistresses 
of Nursery 
School 


(ii) Assistant 
Master and 
Assistant 
Mistresses of 
Junior Basic 
Schools 


Academic 
ualifications 
Bachelors degree from 
a University establis- 
hed by law in India or 
a degree recognised by 
the Government as 
equivalent thereto toge- 
ther with Certificate of 
teaching (Nursery) from 
recognized training 
institution of Uttar 
Pradesh or any other 
training course recog- 
nised by the Govern- 
ment as equivalent 
thereto and have passed 
teacher eligibility test 
conducted by the Gove- 
mment of Uttar Pradesh. 
Bachelor's degree 
from a University 
established by law in 
India or a degree 
recognised by the 
Government as equi- 
valent thereto together 
with any other training 
course recognised by 
the Government as equi- 
valent thereto together 
with the training quali- 
fication consisting of a 
Basic Teacher's Certi- 


- ficate (BTC), two years 


BTC (Urdu) Vishisht 
BTC and have passed 
teacher eligibility test 


— —. .. . Govemments as धुंध. conducted by the Gov-_ as uiva- conducted by the Gov- 
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COLUMN-I 


lent thereto— 


Provided that the essen- 
tial qualification for a 
candidate who has passed 
the required training 
course shall be the same 
which was prescribed 
for admission to the 
said training course. 


(2) The essential qualifications of- 


candidates for appointment to a post 
referred to in sub-clauses (iii) and (iv) 
of clause (b) of Rule 5 for teaching 
Science, Mathematics, Craft or any 
language other than Hindi and Urdu 
shall be as follows— 

(i) A Bachelor's Degree from a Uni- 
versity established by law in India 
or a Degree recognised by the 
Government as equivalent thereto 
with. Science, Mathematics, Craft 
or particular language, as the case 
may be, as one of the subjects, and 


Training qualification consisting 
of a Basic Teacher's certificate, 
Hindustani Teacher's Certificate, 
Junior Teacher's Certificate, Cer- 
tificate of Teaching or any other 
Training Course recognised by 
the Government as Equivalent 
thereto. 


(iii) Head- 
master or 

` Headmistress 
for senior 
Basic School. 


(ii) 


At least three year's 
experience as perma- 
nent Headmaster of 
Junior Basic School or 
permanent Assistant 
Master or Assistant 
Mistress of Senior 


Basic School, as the ` 


case may be: 
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[भाग-3 
GOIN [Ol lO COLUMN |. 
Rule as hereby substituted 
ernment of Uttar 
Pradesh. 


(2) The essential: qualifications of 
candidates for appointmentto a post 
referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of 
clause (b) of Rule 5 for teaching 
Science, Mathematics. Craft or any 
language other than Hindi and Urdu 
shall be as follows— 


(i) A Bachelor's Degree from a 
University established by law in 
India or a Degree recognised by 
the Government as equivalent thereto 
with Science, Mathematics, Craft 
or particular language, as the case 
may be, as one of the subjects, and 

(ii) Training Qualification consisting 

of a Basic Teacher's Certificate, 

Certificate of Teaching or any 

other Training Course recognised 

by the Government as equivalent 
thereto and have passed Teacher 

Eligibility Test conducted by the 

Government of Uttar Pradesh. 


(iii) Head master At least three year's 
or Headmistress experience as per- 


for senior. Basic manent Head-mas- 
School. ter or Head-mistress 
of Junior Basic 
School or perma- 


nent Assistant Mas- 
ter or Assistant Mis- 
tress of Senior 
Basic School, as 


cEDGI L a i ee . . thecasemaybe: _ 
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COLUMN-I 

2L .Eistingrule — Rule as hereby substituted rule 
Provided that if suf- 
ficient number of suit- 
able or eligible candi- 
dates are not available 


for promotion to the . 


posts mentioned at serial 
numbers (ii) and (iii), 
the field of eligibility 
may be extended by the 
Board by giving rela- 
xation in the period of 
experience. 


(4) The essential qualification of 
candidates for appointment to the posts 
referred to in clause (a) and sub-clauses 
(iii) and (iv) of clause (b) of Rule 5 for 
teaching Urdu language shall be as follows: 


(i) 


(ii) 


A Bachelor's Degree from a 
University established by Law 
in India or a degree recognised 
by the Government as equi- 
valent thereto with Urdu as one 
of the subjects. 

Note—A candidate who does 
not possess the aforesaid qualifi- 
cation in Urdu, shall be eligible 
for appointment, if he possesses 
a Master's Degree in Urdu. 
Basic Teacher's Certificate from 
any of the training centers in 
Lucknow, Agra, Mawana in 
district Meerut and Sakaldiha in 
district Chandauli established by 
the Government for imparting 
training for teaching Urdu or 
any other training qualification 
recognised by the Government 
as equivalent thereto. 


COLUMN-II 
Rule as hereby substituted 
Provided that if 
sufficient number 


of suitable or eligible 
candidates are not 
available for pro- 
motion to the posts 
mentioned at serial 
numbers (ii) or (iii), 
the field of eligi- 
bility may be exten- 
ded by the Board 
by giving relaxa- 
tion in the period of 
experience. 


(4) The essential qualification of 


candidates for appointment to the posts 
referred to in clause (a) and sub-clauses 
(iii) and (iv) of clause (b) of Rule 5 for 
teaching Urdu language shall be as follows: 


(i) 


(ii) 


A Bachelor's Degree from a 
University established by Law in 
India or a degree recognised by 
the Government as equivalent 
thereto with Urdu as one of the 
subjects. 


Note—A candidate who does ~ 


not possess the aforesaid qualifi- 
cation in Urdu, shall be eligible 
for appointment, if he possesses a 
Master's Degree in Urdu. 

Basic Teacher's Certificate from 
any of the training centers in 
Lucknow, Agra, Mawana in dis- 
trict Meerut and Sakaldiha in dis- 
trict Chandauli established by the 
Government for imparting train- 
ing for teaching Urdu or any other 
training qualification recognised 
by the Government as equivalent 
thereto or Basic Teacher's Certificate 
(BTC), two years BTC (Urdu) and 
have passed teacher eligibility 
test, conducted by Government of 
Uttar Pradesh. 
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5. The essential qualification of 
candidates having proficiency in Urdu 
for appointment to the posts referred to 
in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 
for teaching in Urdu medium shall be as 
follows— 

(i) A Bachelor's Degree from a 
University established by Law 
in India or a Degree recognised 
by the Government as equiva- 
lent thereto. The qualifications 
for proficiency in Urdu will be 
such as may be prescribed from 
time to time by the Government. 

(ii) Training qualification of two 
years B.T.C. Urdu special train- 
ing course. 
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COLUMN-I COLUMN-II 
nuu cxiingrule- Rule as: hereby substituted -= = Rule as hereby substituted 


5. The essential qualification of can- 
didates having proficiency in Urdu for 
appointment to the posts referred to in 
sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for 
teaching in Urdu medium shall be as 
follows— 

(i) A Bachelor's Degree from a 
University established by Law in 
India or a Degree recognised by 
the Government as equivalent 
thereto. The qualifications for 
proficiency in Urdu will be such 
as may be prescribed from time 
to time by the Government. 

(i) Training qualification of two 
years B.T.C. Urdu special train- 
ing course and have passed 
teacher eligibility test, conducted 


eee, .. - . byGoverment of Uttar Pradesh: 
3. Amendment of Rule 14—In the said rules for Rules 14 set out in Column-I 
below the rules as set out in Column-II shall be substituted namely— 


COLUMN-I 
Existing rule 

14. Determination of vacancies 
and preparation of list—(1) In respect 
of appointment, by direct recruitment to 
the post of Mistress of Nursery Schools 
and Assistant Master or Assistant 
Mistress of Junior Basic Schools under 
clause (a) of Rule 5, the appointing 
'authority shall determine the number of 
vacancies as also the number of 
vacancies to be reserved for candidates 
belonging to Scheduled Castes, Sche- 
duled Tribes, Backward Classes, 
Dependent of freedom fighters and 
other categories under Rule 9 and 
notify the vacancies to the Employment 
Exchange and at least two news papers 
having adequate circulation in the State 
as well as in the concerned district 
inviting application from candidates 
possessing prescribed training qualifi- 
cation from the district concerned. 


COLUMN-II 
Rule as hereby substituted 

14. Determination of vacancies and 
preparation of list—(1) In respect of 
appointment, by direct recruitment to the 
post of Mistress of Nursery Schools and 
Assistant Master or Assistant Mistress of 
Junior Basic Schools under clause (a) of 
Rule 5, the appointing authority shall 
determine the number of vacancies as 
also the number of vacancies to be reser- 
ved for candidates belonging to Sche- 
duled Castes, Scheduled Tribes, other 
Backward Classes and other categories 
under Rule 9 and notify the vacancies in 
at least two leading news papers having 
adequate circulation in the State as well 
as in the concerned district inviting 
application from candidates possessing 
prescribed training qualification from the 
district concerned and who have passed 
teacher eligibility test, conducted by 
Government of Uttar Pradesh. 
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COLUMN-I 

Existing rule 
(2) The appointing authority shall 
scrutinize the applications received in 
pursuance of the advertisement and the 
names of candidates received from the 
Employment Exchange and prepare a 
list of such persons as appear to pos- 
sess the prescribed academic qualifi- 
cations and be eligible for appointment. 


(3) The Regional Assistant 
Director of Education (Basic) may, on 
the application of a candidate, and for 
reasons to be recorded, direct that his 
name be included at the bottom of the 
list prepared under sub-rule (2). 


(4) The names of candidates in the 
list prepared under sub-rule (2) shall 
then be arranged in such manner that 
the candidate who have passed the 
required training course earlier in point 
of time shall be placed higher than 
those who have passed the said training 
course later and the candidates who 
have passed the training course in 
a particular year shall be arranged in 


accordance with the quality points 
specified in the Appendix. 


(5) No person shall be eligible for 
appointment unless his or her name is 
included in the list prepared under sub- 
rule (2). 


(6) The list prepared under sub- 
rule (2) and arranged in accordance 
with sub-rule (4) shall be forwarded by 
the appointing authority to the selection 
committee. 


COLUMN-II 
Rule as hereby substituted 


(2) The appointing authority shall 
scrutinize the applications received in 
pursuance of the advertisement and 
prepare a list of such persons as appear to 
possess the prescribed academic qualifi- 
cations and be eligible for appointment. 


(3) The names of candidates in the 
list prepared under sub-rule (2) shall then 
be arranged in such manner that their 
names shall be placed in descending 
order on the basis of the marks obtained 
in Teacher Eligibility Test conducted by 
the Government of Uttar Pradesh: 


Provided that if two or more candi- 
dates obtain equal marks, the candidates 
senior in age shall be placed higher. 


* (4) No person shall be eligible for 
appointment unless his or her name is 
included in the list prepared under sub- 
rule (2). 


(5) The list prepared under sub-rule 
(2) and arranged in accordance with sub- 
rule (3) shall be forwarded by the app- 
ointing authority to the selection com- 
mittee. 
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[भाग-3 


4.. Amendment of Rule 27—In the said rules for Rule 27 set out in Column-I 
below the rules as set out in Column-II shall be substituted namely— 


COLUMN-I COLUMN-II 
MEI SIDS TUE) M. Rule as hereby suostitulea hereby substituted 
Duties to be. performed by Duties to be performed by 
Teachers— Teachers— 
Criterion for crossing efficiency bar 
27. No teacher shall be allowed to 27. A teacher shall—(a) be 


cross—(a) the first efficiency bar unless 

he is found to have worked steadily to 

the best of his ability and his integrity is 
. certified; and 


(b) the second efficiency bar, unless 
he has a consistently good record of 
service and his integrity is certified. 


accountable to respective local authority 
and School Management Committee in 
regard to maintaining regularity and 
punctuality in attending school, regular 
teaching, regular correction of the 
written work of the students and 
completion of entire curriculum within 
the specific time; 

(b) monitor the regular attendance, 
learning ability and progress of every 
child in school thereof, share students. 
performance with parents on a regular 
basis; 

(c) cooperate in managing the affairs 
of School Management Committee, when 
required; 


(d) help the local authority for 
admission of all children in school, as 
required, within the jurisdiction of local 
authority; 


(e) maintain a file containing the 
pupil cumulative record for every child 


to check child's understanding of know- 
ledge and his or her ability to apply the 
same and for continuous evaluation, and 
on the basis of which shall award the 
completion certificate; 


(f) participate in training program- 
mes, participation in curriculam formula- 
tion, and development of syllabi, training 
modules and test book development; 


(g) cooperate in internal and external 
school assessment initiatives. 


5. Amendment of Rule 29—In the said rules for Rule 29 set out in Column-I 
below the rules as set out in Column-II shall be substituted namely: 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-3] 


COLUMN-I 
Existing rule 
Age of superannuation— 
29. Every teacher shall retire in the 
afternoon of the last day of the month in 
which he attains the age of sixty years: 


Provided that a teacher who retires 
during an academic session July 1 to 
June 30 shall continue to work till the 
end of the academic session this is, June 
30 and such period of service will be 
deemed as extended provide of employ- 
ment. 
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COLUMN-II 
Rule as hereby substituted 


29. Every teacher shall retire from 
service in the afternoon of the last day of 
the month in which he attains the age of 
sixty two years: 


Provided that a teacher who retires 
during an academic session, not being a 
teacher retiring on June 30, shall 
continue to work till June 30, following 
next after the date of -*tirement, and 
such period of service shall be deemed 
as extended provide of employment. 


मृतक आश्रित में 'कुटुम्ब' के अंतर्गत दत्तक पुत्र भी सम्मिलित 
उत्तरं प्रदेश सरकार : 
संख्या : 6-1 2-73-का-2/2011 टी.सी.- Iv 
लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011 
अधिसूचना/प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की 
दडले निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं 
उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
Cat संशोधन ) नियमावली, 2011 
ted. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी 
सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 2 का संशोधन-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितं की भर्ती 
नियमावली, 1974 में, नियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात 


कार्मिक अनुभाग-2 


स्तम्भ- 1 स्तम्भ- 2 
विद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(ग). “कुटुम्ब” के अंतर्गत मृत सरकारी (ग) "sema" के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक 
सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे-- के निम्नलिखित संबंधी होंगे 
1. पत्नी या पति, 1. पत्नी या पति, 
2. पुत्र, 2. पुत्र/दत्तक पुत्र, 


3. अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ, 


3. अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक 


पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र aed, 
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4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित 


4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित 


अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत 


माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था, 

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के 
उपरिउल्लिखित संबंधियों में से किसी से 
संबंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हे या वह 
शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया 
जाए और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन 
के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में 
शब्द “कुटुम्ब” के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक 
पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी 
सम्मिलित होंगी। 


सरकारी सेवक अविवाहित था। 


5. ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम 


न्यायालय द्वारा “मृत” के रूप में घोषित किया गया 
है, के उपरिउल्लिखित संबंधी, 


परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के 


उपरिउल्लिखित संबंधियों में से किसी से संबंधित 
कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या वह शारीरिक और 
मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाए और इस 
प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो . 
तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द “कुटुम्ब” के अंतर्गत 
मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पोत्र और अविवाहित 
पोत्रियाँ भी सम्मिलित ert 


Se IS 
Hat फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश नगर पालिका ( स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) 
(छठवां संशोधन ) नियमावली, 2011! 


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन्‌ 1904) 
की धारा 23 की उप-धारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 2, सन्‌ 1916) की धारा 9-क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-296 के 
अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका 
निम्नलिखित प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 


. 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से सन्‌ 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 300 की अपेक्षानुसार 


समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने 


की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, मुख ख सचिव, नगर 
विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, सिविल सचिवालय, बापू भवन, लखनऊ को संबोधित करके 


1. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट भाग-4, अधिसूचना संख्या 1728/9.1.11-71सा/2011, (नगर विकास अनुभाग-1) 
लखनऊ, दिनांक. 26 सितम्बर, 2011 द्वारा स्थापित किया गया। 
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लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा 
जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगे। — 

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका 
(स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। 

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं पर लागू होगी। 

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. नियम-5 का संशोधन.--उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं 
आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए उप नियम-1 के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-एक 

विद्यमान उप-नियम 
(1) अन्य उप-नियमों के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए नियम 4 फे अधीन अवधारित स्थानों की 
संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षों को 
एतद्पश्चात्‌ उपबन्धित रीति से आवंटित की 

जायेगी 

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित 
जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर 
पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में 
व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के 
उप-नियम (2) के अधीन अनुसूचित 
जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए 
उक्त नियम के उप-नियम (1) के अधीन 
अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें 
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर 
पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, 
आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को 
जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार 
आवंटित स्थानों को अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित 
किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे ai 

को पहले आवंटित की जायेगी : 
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन 
में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान 
आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले 
निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को 
आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष 
को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति 


(क) 


स्तम्भ-दो 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


(1) अन्य उप-नियमों के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित 
स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न 
कक्षों को एतदूपश्चात्‌ उपबन्धित रीति से आवंटित 
की जायेगी 
पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित 
जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर 
पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में 
व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के 
उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित 
जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए 
उक्त नियम के उप-नियम (1) के अधीन 
अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को 
जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 
नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, 
आवंटित किया जायेगा : 


परन्तु यह कि ऐसे ait को पहले 
अनुसूचित जाति की महिलाओं at आवंटित किये 
जायेंगे। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1146 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-3 
स्तम्भ-एक स्तम्भ-दो 
विद्यमान उप-नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
के लिए स्थान आरक्षित हों ; 


(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये 
है, wi को नगर पालिका क्षेत्र में 
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के 
अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 
जायेगा और नियम 4 के उप-नियम (2) 
के अधीन अनुसूचित जनजातियों की 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम 
के उप-नियम (1) के अधीन अनुसूचित 
जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित 
जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका 
क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया 
जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड 
के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थान को 
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के 

क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा 
और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं 
के लिए अवधारित स्थानों की संख्या 
पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को 
पहले आवंटित की जावेगी : 
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन 
में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 
स्थान आवंटित था, उसके ठीक बाद वाले 
निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 
आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष 
को आवंटित किया जायेगें जिसमें अनुसूचित 
जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों ; 

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये है। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र 
में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार 
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा 

em नियम 4 के उप-नियम (2) के 
अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित 
करते हुए उक्त नियम के उप-नियम (2) 
के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे ub को, 
जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर 


(ख) 


फिर उन wd को छोड़कर जिन्हें खण्ड 
(क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये 
हैं, wb को नगर पालिका क्षेत्र में 
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के 
अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 
जायेगा और नियम 4 के उप-नियम (3) 
के अधीन अनुसूचित जनजातियों की 
महिलाओं फे लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम 
के उप-नियम (1) के अधीन अनुसूचित 
जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित 
जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका 
क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया 
जायेगा : 


परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले 


अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित 
किये जायेंगे। 


(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड 


(क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये है, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र 
में पिछड़े aif की जनसंख्या के अनुसार 
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 

और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन 
पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित 
करते हुए उक्त नियम के उप-नियम (2) के 
अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें 
पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर पालिका 
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स्तम्भ-एक 
विद्यामान उप-नियम 


पालिका क्षत्र मे सबसे अधिक हो आवंटित क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया 


किया जायेगा और ऐसे कक्षां जिनमें इस 
खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित 
स्थानों को पिछड़े वर्गो की महिलाओं की 
जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित 
किया जायेगा और पिछड़े वर्गो की 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे we 
को पहले आवंटित की जायेगी : 
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन 
में पिछड़े anf की महिलाओं के लिए स्थान 
आवंटित था, उसकें ठीक बाद वाले निर्वाचन में 
पिछड़े anf की महिलाओं को आवंटित नहीं किया 
जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया 
जायेगा जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान 
हों; 
(घ) उन mi को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), 
(ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये हैं, wat को नगर पालिक क्षेत्र 
में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही 
क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और 
नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए 
अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए 
उक्त नियम के उप-नियम (3) के अधीन 
महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की 
संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित 
किया जायेगा : 
परन्तु उस कक्ष को जिसमें इस खण्ड के 
अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित 
स्थान था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस 
खण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं 
किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित 
किया जायेगा। 


स्तम्भ-दो 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
धिक हो आवंटित किया 


जायेगा : 


परन्तु यह कि ऐसे कक्षां को पहले पिछड़े 
वर्गो की महिलाओं को आवंटित किये जायेगें। 


(घ) उन wii को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), 
(ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित 
किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र 
में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही 
क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 
4 के उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े 
वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित 
स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम 
के उप-नियम (4) के अधीन महिलाओं के 
लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे 
कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा। 


स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के खण्ड 
(क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों 
को इस रीति से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया 
जायेगा कि नगर पालिका क्षेत्र में यथास्थिति 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या 
पिछड़े anf के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष 
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खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका क्षेत्र 
में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए 
समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया जायेगा। 
(ड) ऐसे कक्ष, जिनमें किसी निर्वाचन में 
ate चित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
पिछड़ वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं 
को- स्थान आवंटित किये गये थे, अगले 
होने वाले निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े 
वर्गों के व्यक्तियों अंथवा महिलाओं को 
आवंटित नहीं किए जायेंगे और ऐसे 
अनुवर्ती निर्वाचन में कक्षों के स्थानों का 
आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) 
में संदर्भित क्रमानुसार चक्रानुक्रम में किया 


जायेगा। 
Mm TTT  _ sine, 
दुर्गा शंकर मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 


The Uttar Pradesh Municipalities Corporation 
(Reservation and Allotment of Seats and Offices) 


(Sixth Amendment) Rules 2011 


No. 1728/9-1-2011-70SA/2011 
Dated : Lucknow : September 26, 2011 

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification no. 1728 /9-1-2011-70SA/2011, dated September 26, 2011. 

The following draft rules, which the Governor proposes to make in exercise of 
the powers under Section 296 read. with Section 9-A of the Uttar Pradesh 
Municipalities Act, 1916 (U.P. Act No. 2 of 1916) and sub-section (2) of Section 23 

, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 2 of 1904) with a view 
to amending the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats 
and Offices) Rules, 1994 is hereby published as required under Section 300 of the 
said Act for the information of all concerned and with a view to inviting objections 
and suggestions in respect there of. 

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rule should be 
sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-1, Uttar 
Pradesh Shasan, Civil Secretariat Bapu Bhawan, Lucknow. Only those objections 
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and suggestions which are received within one month from the date of publication of 
* this notification in the Gazette, shall be taken into consideration. 

1. Short title applications and Commencement._{1) These rules may be 
called the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and 
Offices) (Sixth Amendment) Rules, 2011. 

(2) They shall be applicable to all the Municipalities in Uttar Pradesh. १ ors 

(3) They shall be come into force with effect from the date of their publication in 
the Gazette. 

2. Amendment of Rule 5.—In the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation 
and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in Rule 5 for sub-rule (1) set out in 


_column-] below, the sub-rule as set out in column-II, shall be substituted, namely— _ 


COLUMN-I COLUMN-II 
CE isting sub-rule — —— Sub-rule as hereby substituted. _ 


"5. Allotment of Seats.—(1) Subject (1) Subject to the provisions of other 


sub-rules, the number of seats determined 


to the provisions of other sub-rules, the 

number of seats determined under Rule 

4 shall be allotted to different wards in a 

Municipality in the manner hereinafter 

provided— 

(a) the wards of the Municipality shall 
be first arranged in accordance 
with the population of the Sche- 
duled Castes in the municipal area 
in descending order and the num- 
ber of seats determined under sub- 
rule (1) of Rule 4 for the Sche- 
duled Castes, including the num- 
ber of seats determined under sub- 
rule (2) of the said rule for the 
women belonging to the Sche- 
duied Castes, shall be allotted to 
such wards which have the largest 
population of the Scheduled Castes 
in the municipal area and the wards 
to which the seats so allotted under 
this clause shall be rearranged in 
the ascending order of the popula- 
tion of the Scheduled Castes and 
the number of seats determined for 
the women belonging to the Sche- 
duled Castes shall be first allotted 
to such wards so rearranged; 

Provided that the ward wherein the 
seat allotted in any election to the women 
belonging to the Scheduled Castes shall 
not be allotted to the women belonging to 
the Scheduled Castes in the election 
immediately succeeding it and shall be 
allotted to the next ward having reserved 
seats for the Scheduled Castes: 


under rule 4 shall be allotted to different 
wards in a Municipality in the manner 
hereinafter provided— F 


(a) 


the wards of the Municipality shall 
be firs arranged in accordance with 
the population of the Scheduled 
Castes in the municipal area in 
descending order and the number of 
-seats determined under sub-rule (1) 
of rule 4 for the Scheduled Castes, 
including the number of seats 
determined under sub-rule (3) of the 
said rule for the women belonging 
to the Scheduled Castes, shall be 
allotted to such wards which have 
the largest population of the Sche- 
duled Castes in the municipal area. 


Provided that such wards shall be 


first allotted to the women belonging to 
the Scheduled Castes; 


I 77 ला, 
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COLUMN-II 


— . Existing sub-rule —  Sub-rule as hereby substituted __ Sub-rule as hereby substituted 


(b) the wards, excluding those to 
which seats have been allotted 
under Clause (a), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the Scheduled Tribes 
in the municipal area in 
descending order and the number 
of seats determined under sub-rule 
(1) of Rule 4 for the Scheduled 
Tribes, including the number of 
seats determined under sub-rule 
(2) of the said rule for the women, 
belonging to the Scheduled Tribes, 
shall be allotted to such wards 
which have the largest population 
of the Scheduled Tribes in the 
municipal are and the wards to 
which the seats so allotted under 
this clause shall be rearranged in 
the ascending order of the popula- 
tion of the Scheduled Tribes and 
the number of seats determined for 
the women belonging to the Sche- 
duled Tribes shall be first allotted 
to such wards so rearranged : 


Provided that the ward wherein the 
seat allotted in any election to the 
women belonging to the Scheduled 
Tribes shall not be allotted to the 
women belonging to the Scheduled 
Tribes in the election immediately 
succeeding it and shall be allotted to the 
next ward having reserved seats for the 
Scheduled Tribes: 

(c) the wards, excluding those to 
which seats have been allotted 
under Clause (a) and (b) shall then 
be arranged in accordance with the 
population of the Backward 
Classes in the, municipal area in 
descending order and the number 
of seats determined under sub-rule 
(1) of Rule 4 for the backward 


(b) 


the wards, excluding those to which 
seats have been allotted under 
clause (a), shall then be arranged in 
accordance with the population of 
the Scheduled Tribes in the munici- 
pal area in descending order and the 
number of seats determined under 
sub-rule (1) of Rule 4 for the 
Scheduled Tribes, including the 
number of seats determined under 
sub-rule (3) of the said rule for the 
women, belonging to the Scheduled 
Tribes, shall be allotted to such 
wards which have the largest 
population or the Scheduled Tribes 
in the municipal area. 


Provided that such wards shall be 


first allotted to the women belonging to 
the Scheduled Tribes; 


(०) 


the wards, excluding those to which 
seats have been allotted under 
clause (a) and (b), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the backward classes 
in the municipal area in descendiny: 
order and the number of seats deter- 
mined under sub-rule (2) of Rule 4 
for the backward classes, including 


.  . classes, including the number of ^ ^ the number of seats determined _ determined 
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seats determined under sub-ruie 
(2) of the said rule for the women, 
belonging to the backward classes, 
shall be allotted to such wards 
which have the largest population 
of the backward classes in the 
municipal area and the wards to 
which the seats so allotted under 
this clause shall be rearranged in 
the ascending order of the popu- 
lation of the backward classes and 
the number of seats determined for 
the women belonging to the Back- 
ward Classes shali be first allotted 
to such wards so rearranged: 

Provided that the ward wherein the 
seat allotted in any election to the 


women belonging to the backward 
classes shall not be allotted to the 
women belonging to the backward 
classes in the election immediately 


succeeding it and shall be allotted to the 

next ward having reserved seats for the 

backward classes: 

(d) the wards, excluding those to 
which seats have been allotted 
under clauses (a), (b) and (c), shall 
then be arranged in accordance 
with the population of the wards in 
the municipal area in ascending 
order and the number of seats 
determined under sub-rule (3) of 
Rule 4 for the women, excluding 
the number of seats determined 
under sub-rule (2) of the said rules 
for the women, belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and the Backward Classes, shall be 
first allotted in süch wards; 

Provided that the wards wherein the 
seat allotted in any election to the 
women under this clause shall not be 
allotted to the women under this clause 
in the election immediately succeeding 
it and shall be allotted in the next ward. 
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COLUMN-II 
Sub-rule as hereby substituted 

under sub-rule (3) of the said rule 
for the women, belonging to the 
backward classes, shall be allotted 
to such wards which have the 
largest population of the backward 
classes in the municipal area. 


Provided that such wards shall be 


first allotted to the women belonging to 
the backward classes; 


(d) 


the wards, excluding tnose to which 
seats have been allotted under 
clauses (a), (b) and (c), shall then be 
arranged in accordance with the 
population of the wards in the 
municipal area in descending order 
and the number of seats determined 
under sub-rule (4) of Rule 4 for the 
women, excluding the number of 
seats determined under sub-rule (3) 
of the said rules for the women, 
belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and the backward 
classes, shall be first allotted in such 
wards; 
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Explanation.—Fur the purposes of 
clause [a], [b] or [c] of this sub-rule, the 
arrangement of wards in descending order 
shall be done in the manner that the ward 
having the largest population of the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
or the backward classes, as the case may 
be, in the municipal area shall be placed 
first and ward having lesser population of 
Scheduled Castes Scheduled Tribes or the 
backward classes than the first shall be 
placed next and so on and for the 
purposes of clause [d], the wards shall be 
arranged in the like manner keeping in 

. view the population of the wards in the 
municipal area. 

(e) The wards wherein the seat allotted 
in any election to the person 
belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes, the backward 
classes or the women shall not be 
allotted in the next following 
election respectively to the person 
belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes, the backward 
classes or the women and the seats . 
to the wards in such subsequent 
election shall be allotted in the order 

referred to in clauses (a), (b), (c) 
By Order, 

Durga Shanker Mishra, 

Pramukh Sachiv. 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) अध्यादेश, 2012 
[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2012] 

[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 


संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने 

` निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो 

के लिए आरक्षण). (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यां 2 सन्‌ 2012) 
प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। 


1. अधिसूचना संख्या : 310/79-वि-1-1 2-2-(क)-2-2012, दिनांक 07 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया। (अध्यादेश 
संख्या 2 सन्‌ 2012) जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-2, खण्ड-(क), दिनांक 07 मई, 2012 को प्रकाशित हुआ। — 
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 

आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए। 
अध्यादेश $ 

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है 

1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन--त्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 की धारा 3 में उप-धारा (7) निकाल दी जायेगी। 


बी. एल. जोशी, i आज्ञा से, 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। जकी उल्लाह खाँ, 
'प्रमुख सचिव। 


The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward 


Classes) (Amendment) Ordinance, 2012 
(U.P. ORDINANCE No. 2 OF 2012) 
[Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India] 
AN ORDINANCE 
No. 310(2)/LXXIX-V-1-12-2(Ka)-2-2012 
Dated : Lucknow : May 7, 2012 

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Janjatiyon Aur Anya 
Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh 
Adhyadesh Sankhya 2 of 2012) promulgated by the Governor. 

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994. 

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action; 

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 
213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following 
Ordinance— 

1. Short title—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services 
(Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward ,Classes) 
(Amendment) Ordinance, 2012. 

2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 4 of 1994—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward Classes) Act, 1994, sub-section (7) shall be omitted. 


B. L. Joshi, ~ By order, 
Governor, , s Zaki Ullah Khan, 
Uttar Pradesh Pramukh Sachiv. 
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! [Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside 
the Purview of the Public Service Commission) Eligibility 
List (Third Amendment) Rules, 2012 


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of 
the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986. 

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service 
Commission) Eligibility List (Third Amendment) Rules, 2012. 

(2) They shall come into force at once. 

2. Substitution of Rule 4—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On 
posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 
1986, hereinafter referred to as the said rules, for existing Rule 4, the following rule 
shall be substituted, namely— 

"4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.—Where the 
criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of 
the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three 
times the number of vacancies subject to the minimum of eight: 

Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more 
than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of 
each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and 
subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the 
eligibility lists shall be as follows— 

1. For the Second year.—The number according to the said proportion 
plus the number of vacancies in the first year; 

2. For the Third year.—The number according to the said proportion 
plus the number of vacancies in the first and second year; and so on: 

Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima 
facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and 
a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.". 

3. Substitution of Rule 5.—In the said rules, for existing Rule 5, the following 
rule shall be substituted, namely— 

"5. Preparation—of eligibility list where the criterion is seniority subject 
to the rejection of unfit—(1) Where the criterion for promotion is seniority 
subject to the rejection of unfit, the appointing authority shall prepare a list of 
the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the 
following proportion— 

For 1 to 5 vacancies—2 times the number of vacancies subject to a 

minimum of 5; 
For over 5 vacancies—1-1/2 times the number of vacancies subject to a 
minimum of 10. 

(2) The provisions contained in proviso to Rule 4 shall, mutatis mutandis, apply 

in preparing an eligibility list under this rule.". 


1. Noti. No. 15150-86-Ka-1:2012, dated May 8, 2012, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4, Section 
(Ka), dated 8th May, 2012. 
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[उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता ( चतुर्थ संशोधन ) 


नियमावली, 2012 

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ 
संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी। 

(2) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 

2. नियम-8-क का निकाला जाना--उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 
में नियम-8-क निकाल दिया जायेगा। 


The Uttar Pradesh Government Servants Seniority 


(Fourth Amendment) Rules, 2012 
No. 13/2/91-T.C.-ka-1-2012 z 
Dated : Lucknow : May 8, 2012 

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No.-13/2/91-T.C.-ka-1-2012, dated May 8, 2012: 

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 199] : 

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Government Servants Seniority (Fourth Amendment) Rules, 2012. 

(2) They shall be deemed to have come into force on June 17, 1995. 

2. Omission of Rule 8-A—In the Uttar Pradesh Government Servants Seniority 
Rules, 1991, Rule 8-A shall be omitted. 

By order, 
Rajiv Kumar, Pramukh Sachiv. 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति ( प्रक्रिया ) 


( आठवां संशोधन ) नियमावली, 2012 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 को संशोधित करने की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श 
चयनोन्नति (प्रक्रिया) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम-8 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) 
नियमावली, 1970 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान 
नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


1. अधिसूचना संख्या : 13/2/91-टी.सी.-का-1-2012, दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा संशोधन हुआ जो उ.प्र. असाधारण 
गजट, भाग-4, खण्ड (ख), दिनांक 08 मई, 2012 को प्रकाशित हुआ। 

2. अधिसूचना संख्या : 15/66/31-का-1-2012, दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा संशोधित हुआ, जो उ.प्र. असाधाप्रए*५९/ 
गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 08 मई, 2012 को प्रकाशित हुआ। eS सचिव। 
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स्तम्भ- 1 
विद्यमान नियम 

8. पात्रता सूची तैयार करना--नियुक्ति 
प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य, अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 
अलग-अलग तीन सूचियां, उक्त श्रेणी के लिए 
उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा 
जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही 
जायेगी, जिनमें यथासंभव रिक्तियों की संख्या का 
तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे : 
प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों 
के लिए, जो भतीं के एक वर्ष से अधिक अवधि 
के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे 
वर्ष के संबंध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियां तैयार 
की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय 
और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार 
करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने 

वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी-- 


(1) द्वितीय ad के लिए--(क) उक्त 
अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की 
रिक्तियों की संख्या का योग; 

(2) तृतीय वर्ष के लिए (ख) उक्त 
अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय 
वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और 
इसी प्रकार आगे भी : 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों 
को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न 
समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए 
निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने 
उनके संबंध में इस प्रक्रार विचार न किये जाने के 
आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी : 

प्रतिबन्ध यह और भी है कि यदि भर्ती के 
किसी वर्ष में अश नत चित जाति या अनुसूचित 
जनजाति के लिए रिक्ति उपलब्ध नहीं हे 
किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार 
पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में 
सम्मिलित किये जाने का हकदार है, तो ऐसा 
व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता 
सूची में सम्मिलित किया जायेगा। 


[भाग-3 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
8. पात्रता सूची तैयार करना--नियुक्ति 
प्राधिकारी, ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता 
सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासंभव रिक्तियों की 
संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम 
रखे जायेंगे : 


प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों 
के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के 
दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के 
संबंध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियां तैयार की 
जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और 
अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियां तैयार करते 
समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले 
अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी-- 

(1) द्वितीय वर्ष के लिए--(क) उक्त 
अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की 
रिक्तियों की संख्या का योग; 

(2) तृतीय वर्ष के लिए--(ख) उक्त 
अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय 
वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी 
प्रकार आगे भी : 

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों 
को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न 
समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त 
नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके 
संबंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय 
की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी : 


"ण MT ATR Aaa UII SCS 
3. नियम 21 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 
21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात--- 
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स्तम्भ-1 


स्तम्भ- 2 


________ विह्यमाननियय एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम _ 


21. पात्रता सूची तैयार करना--(1) 
नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, 
नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात्‌ सामान्य, 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां, उक्त 
श्रेणी के प्रत्येक के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि 
में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र 
अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें 
यथासंभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे-- 


1 से 5 रिक्तियों के लिए. रिक्तियों की 
संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 : 


5 से अधिक रिक्तियों के लिए. रिक्तियों 
की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 : 


परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति 
उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता 
के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की 
पात्रता सूची. में सम्मिलित किये जाने का हकदार 
हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। 


(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार 
करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये 
उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 


(3) भाग-3 में विहित शेष प्रक्रिया 
यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की 
गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि 
भाग-3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा 
अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, 
ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी। 


21. पात्रता सूची तैयार करना-(1) 
नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, 
kly क्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में 
ते हुए ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता 
सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासंभव, निम्नलिखित 
अनुपात में नाम दिये जायेंगे-- 


1 से 5 रिक्तियों के लिए--रिक्तियों की 
संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 : 


5 से अधिक रिक्तियों के लिए: रिक्तियों 
की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम-से कम 10 : 


(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार 
करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये 
उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 


(3) भाग-3 में विहित शेष प्रक्रिया यथावश्यक 
परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर 
लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग-3 में निर्दिष्ट 
चयन सूची, चयन समिति द्वार अनुपयुक्त को अस्वीकार 
करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की sm. 


आज्ञा से, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-3 


! [The Uttar Pradesh Promotion by Selection in 
Consultation with Public Service Commission (Procedure) 
(Eighth Amendment) Rules, 2012] 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 15/LXVI/81-Ka-1-2012, dated May 8, 2012: 

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public 
Service Commission (Procedure) Rules, 1970 


1. Short title and—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion 
By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Eighth 


Amendinent) Rules, 2012. 
(2) They shall come into force at once 


2. Substitution of Rule 8—In the Uttar Pradesh Promotion By Selection In 
Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, hereinafter 
referred to as the said rules, for existing Rule 8 set out in column I below, the rule as 
set out in column 2 shall be substituted; namely— 


COLUMN-1 
Existing Rule 
8. Preparation of eligibility list— 
The appointing authority shall prepare 
three lists to be called the eligibility lists, 
of the senior most eligible candidates 
from each of the category namely, General, 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 
separately, in the light of vacancies 
available for each of the said categories 
containing names as far as possible, 
three times the number of vacancies 
subject to the minimum of eight : 


Provided that, if recruitment is to be 
made for vacancies occuring during 
more than one year of recruitment, 
separate eligibility lists will be prepared 
in respect of each such year and in such 
a case while preparing the eligibility lists 
for second and subsequent years of 
recruitment, the number of candidates to 
be included in the eligibility lists shall be 
as follows— 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


8. Preparation of eligibility list— 
The appointing authority shall prepare a 
list of the senior most eligible candi- 
dates containing names, as far as possi- 
ble, three times the number of vacan- 
cies subject to the minimum of eight : 


Provided that, if recruitment is to 
be made for vacancies occuring during 
more than one year of recruitment, 
separate eligibility list will be prepared 
in respect of each such year and in such 
a case while preparing the eligibility 
list for second and subsequent years of 
recruitment, the number of candidates 
to be included in the eligibility. fist shall 
be as follows— 


1. Notification No.-15/LXVI/81-ka-1-2012, dated 08 May, 2012. Published in U.P. Gazette, Extra, Part-4, 


Section (ka), dated 08 May, 2012. 
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COLUMN-1 
Existing Rule 


(a) For the second year—The num- 
ber according to the said proportion plus 
the number of vacancies in the first year, 


(6) For the third year—The number 
according to the said proportion plus the 
number of vacancies in the first and 
second years and so on: 


Provided further that the candidates 
who are not considered suitable, prima 
facie, for promotion shall not be taken 
into account in calcuiating the said 
proportion and a note to the effect that 
they are not so considered shall be added 
against their names: 


Provided also that if, in a year of 
recruitment, no vacancy is available for 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes 
but a person belonging to Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes, as the case 
may be, is entitled to be included, by 
virtue of his seniority, in the eligibility 
list of the General category candidates, 
such person shall also be included in the 
eligibility list of General category 
candidates 


Digitized by ok Cat Foundation Trust, 
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COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


(a) For the second year—The num- 
ber according to the said proportion 
plus the number of vacancies in the first 
year; 


(b) For the third year—The num- 
ber according to the said proportion 
plus the number of vacancies in the first 
and second years, and so on: 


Provided further that the candidates 
who are not considered suitable, prima 
facie, for promotion shall not be taken 
into account in calculating íhe 'said 
proportion and a note to the effect that 
they are not so considered shall be 
added against their names. 


3. Substitution of Rule 21—In the said rules, for existing Rule 21 set out in 
column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN-1 COLUMN-2 
Existing Rule —  Ruleas hereby substituted — Rule Rule as hereby substituted 


21. Preparation of eligibility list 
—(1) Except as otherwise provided in 
Rule 22, the appointing authority shall 
prepare three lists to be called the 
eligibility lists of the senior most eligi- 
ble candidates from each of the cate- 
gories namely General, Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes, separately, in the 
light of the vacancies available for each 
of the said sections containing names, 
so far as may be, in the following 
proportion— 


21. Preparation of eligibility list — 
(1) Except as otherwise provided in Rule 
22, the appointing authority shall prepare 
a list of the senior most eligible 
candidates containing names, so far as 
may be, in the following proportion— 
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COLUMN-1 COLUMN-2 
sisting Rule —  Ruleas hereby substituted — Rule Rule as hereby substituted 


For 1 to 5 vacancies—2 times the 
number of vacancies subject to a 
minimum of 5; 

For over 5 vacancies—1.5 times 
the number of vacancies subject to a 
minimum of 10: 

Provided that if, in a year of 
recruitment, no vacancy is available for 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes 
but a person belonging to Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes, as the case 
may be, is entitled to be included, by 
virture of his seniority, in the eligibility 
list of the General category candidates, 
such person shall also be included in 
the eligibility list of General category 
candidates. 

(2) The provisions containing in 
proviso to Rule 8 shall mutatis mutan- 
dis apply in preparing an eligibility list 
under this rule. 

(3) The rest of procedure prescri- 
bed in Part III shall mutatis mutandis 
apply to promotion made under this part 
except that the select list referred to in 
Part III shall be prepared by the 
Selection Committee in order of seniority 


For 1 to 5 vacancies—2 times the 
number of vacancies subject to a 
minimum of 5; 

For over 5 vacancies—1.5 times the 
number of vacancies subject to a 
minimum of 10. 


(2) The provisions contained in 
proviso to Rule 8 shall, mutatis mutandis, 
apply in preparing an eligibility list 
under this rule. 

(3) The rest of procedure prescribed 
in Part III shall, mutatis mutandis, apply 
to promotion made under this part except 
that the select list referred to in Part III 
shall be prepared by the Selection 
Committee in order of seniority subject 


_Subject to the rejection of the unfit. — tothe rejection of the unfit. - to the rejection of the unfit. to the rejection of the unfit. 


By order, 
Rajiv Kumar, 
Pramukh Sachiv. 


[उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख ( कम्प्यूटरीकरण ) 
_ (तृतीय संशोधन ) नियमावली, 2012 


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1904) 
की धारा 21 के साथ पठित यू.पी. लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू.पी. tae संख्या 3 सन्‌ 1901) की 
धारा 234 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि 


से निम्नलिखित नियमावली बनाते $— 


1. अधिसूचना संख्या : 620/1-4-12-134-4l-4-2002, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा संशोधित हुआ जो उ.प्र. 
असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 29 'मई, 2012 को प्रकाशित हुआ। 
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1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का 
अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी। 


(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां यू.पी. लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 या कोई भी 


सहायक नियम लागू है। 


(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 
2. नियम 6 का संशोधन--उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 


2005 पें नियम 6 में-- 


(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम 


रख दिया जायेगा, अर्थात-- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान उप-नियम 


(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, 
जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया 
जायेगा और उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त 
धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। 
इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के 
अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढीकरण, 
का , अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी 

| पर किया जायेगा। 


स्तम्भ-2 


एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, 
जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया 
जायेगा और उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त 
धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। 
इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के 
अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र तथा राजस्व न्यायालयों 
के सुदृढ़ीकरण, Ms , अनुरक्षण एवं 


. संचालन संबंधी कार्यों. पर किया जायेगा, किन्तु 
इस धनराशि का व्यय तहसील परिसर के अन्तर्गत — 


निर्माण या मरम्मत आदि संबंधी किसी अन्य कार्य 
पर नहीं किया जायेगा। È 


आज्ञा से, 
अशोक कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


‘The Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) 


(Third Amendment) Rules, 2012 
No. 620/1-4-12-134-B-4-2002 


Dated : Lucknow : May 29, 2012 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 620/1-4-12-134-B-4-2002, dated May 29, 2012: 


In exercise of powers under Clauses (b) and (d) of sub-section (1) of Section 234 


of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. III of 1901) read with Section 21 
of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the 


l. Amended by Notification No. 620/1-4-12-134B-4-2002, dated 29 May 2012, Published in U.P. Gazette 


Extra, Part-4, Section (ka), dated 29 May, 2012. 
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Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar 
Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005. 

1. Short title, extent and commencement—{1) These rules may be called the 
Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) (Third Amendment) Rules, 2012. 

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue 
Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable. 

(3) They shall come into force with effect from the date of Gazette. 

2. Amendment of Rule 6—In Uttar Pradesh Record of Rights 
(Computerization) Rules, 2005, in Rules 6— 

(a) For sub-rule (4) set out in Column-I below the sub-rule as set out in 
Column-2 shall be substituted namely— 


COLUMN-1 COLUMN-I 
Existing rule Rule as hereby substituted 


(4) A seperate account shall be 
maintained in a Bank to be operated by 
the Sub-Divisional Magistrate and the 
amount received under sub-rule (3) 
shall be deposited every day in this 
account. This amount shall be spent on 
activities related to strengthening, 
modernization, maintenance and opera- 
tion of Tehsil Computer Center under 
the instruction of Board of Revenue. 


(4) A seperate account shall be 
maintained in a Bank to be operated by 
the Sub-Divisional Magistrate and the 
amount received undef sub-rule (3) shall 
be deposited every day in this account. 
This amount shall be spent on activities 
related to strengthening, modernization, 
maintenance and operation of Tehsil 
Computer Center and Revenue Courts 
under the instruction of the Board of 
Revenue but this amount shall not be 
spent on any other activity related to cons- 


truction or repairing in Tehsil Campus etc. 


By order, 
Ashok Kumar, 
Pramukh Sachiv 
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महत्वपूर्ण शासनादेश 


उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-1325/व्यूरो/125-1975 
सार्वजनिक उद्योग व्युरो अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 23 ARR, 1975 
कार्यालय-ज्ञाप À 

नियुक्ति (क) विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या 6693/दो-ए-1958, दिनांक 26 सितम्बर, 1958 का 
आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा-3 
के प्रावधान के अनुसार स्वशासित औधोगिक या वाणिज्यिक उद्यमों अथवा निगमों अथवा साविधिक संस्थानों 
के प्रवन्धक det के अध्यक्ष पदेन निदेशक की हैसियत से कार्य कर रहे राजकीय अधिकारी सम्बन्धित 
सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/संस्थानों की वैठकों मे भाग लेने के लिए जाने पर अपने यात्रा भत्ता तथा दैनिक 
भत्ते का भुगतान उसी वजट हेड से प्राप्त करते हैं जिनसे उन्हें वेतन का भुगतान प्राप्त होता है। 

2. चूँकि प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों की संख्या दिनोंदिन वढती जा रही है और इसके परिणामस्परूप 
राजकीय अधिकारियों के उक्त वजट हेड पर बोझ भी उत्तरोत्तर वढता जा रहा है, शासन ने इस विषय पर 
गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित 
संस्थानों के प्रवन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निर्देशक अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारी 
सम्बन्धित प्रवन्धक बोर्डो की वैठको में भाग लेने के लिए जाने पर तात्कालिक प्रभाव से, उपयुक्त नियमों के 
अन्तर्गत अनुमन्य अपने यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तो को भुगतान सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/ 
स्वशासित संस्थानों से सीधे प्राप्त कर लिया करें। 

3. इसी प्रकार समस्त अन्य गैर सरकारी संस्थाओं में भी सरकारी कर्मचारियों के सरकार द्वारा नामित 
किये जाने पर ऐसी संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों में भी भाग लेने के सम्बन्ध में किये गये यात्रा के लिये 
अनुमन्य यात्रा भत्ता ऐसे कर्मचारी द्वारा उन्हीं संस्थानों से सीधे प्राप्त किया जायेगा। 

4. सार्वजनिक/उद्योगों/निगमों तथा अन्य स्वयत्तशासी एवं गैर सरकारी संस्थानों की बैठकों के सम्बन्ध मे 
उक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा यात्रा किये जाने पर, वे अपने यात्रा विल उपयुक्त नियमानुसार ही तैयार करेंगें 
और जहाँ आवश्यकता हो, व उमे नियंत्रक अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तव उसे सम्बन्धित उद्योग में 
प्रस्तुत कर, अनुमन्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे। 

S. यदि किसी सरकारी अधिकारी को उक्त प्रयोजन के. लिए अग्रिम यात्रा प्राप्त करना हो तो उसे वे 
वर्तमान नियमों के अनुसार ही प्राप्त करेंगे और सम्वन्धित उद्योग से यात्रा भत्ता होने पर, वे इस अग्रिम को 
शासन को वापस (रिफण्ड) कर देंगे। 

6. यह आदेश तत्काल लागू होंगे। 

7. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 

द भवदीय, 
रमेश चन्द्र पन्त 
आयुक्त सचिव। 


संख्या 5/7-77(3)-कार्मिक-1 
प्रेषक, 
श्री एम वाधवानी, आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
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सग्रह 
कार्मिक अनुभाग- [लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 1977 
विषय : स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया 
जाना। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976) द्वारा संशोधित मुल नियम 56 
के अनुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्त की आयु 50 वर्ष से घटकर 45 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही उक्त संशोधन 
अधिनियम द्वारा मूल नियम 56 के खण्ड (ङ) में वढाये गये प्रतिबन्धात्मक खण्ड मे यह भी प्रावधान कर 
दिया गया है कि जहाँ कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता हे या जिसे 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपादान के, यदि 
कोई हो, प्रयोजनार्थ पाँच वर्ष की या ऐसी अवधि की जिसमें वह कार्य किया होता यदि वह अपनी 
अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता ,जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे 
सकता है। सामान्यतया अतिरिक्त सेवा का उक्त लाभ सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, किन्तु 
आपवादिक परिस्थितियों में जहाँ किसी सेवळ की चरित्र पंजी में उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रकट हो, यह 
लाभ अनुमन्य न होगा। 

2. उक्त प्रावधान से यह विदित होता है कि कोई सरकारी सेवक जिसकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष है, 
45 वर्ष या अधिक किन्तु 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसकी पेंशन तथा उपादान, यदि कोई हो, के प्रयोजन के लिए 
पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है । यदि कोई सरकारी सेवक 53 वर्ष की आयु 
प्राप्त करने के बाद किसी समय स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता हे या स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी 
जाती है, तो उसकी 5 वर्ष से कम उतनी ही अवधि की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है जितनी 
अवधि में वह अधिवर्षता के साधारण दिनांक तक सेवा में रहता। यद्यपि उक्त प्रावधान के फलस्वरूप किसी 
सरकारी सेवक को पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा तथापि पेंशन तथा उपादान के 
आगणन हेतु उसकी परिलब्धियाँ वही मानी जायेगी जो वह स्वेच्छा सेवानिवृत्त के दिनांक को प्राप्त कर रहा 
था। अवर सेवा के कर्मचारीयों के सम्वन्ध मे जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध 
(Mutatis Mutandis) लागू होंगे। 

3. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्ता 
पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम 56 के उपर्युक्त प्रावधान भली प्रकार ला 
दें तथा यह निदेश दे दें कि स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के 
लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से यथा शीघ्र करें। 

भवदीय, 

UH. वाधवानी 
EAN आयुक्त एवं सचिव। 
3] 
उपरोक्त का संलग्नक 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-1466/चौवालीस-1-1980-125/1975 
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग [लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 
कार्यालय-ज्ञाप 

राज्य के सार्वजनिक उद्योगो/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित संस्थाओं के प्रवन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक 
अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक वोर्ड की वैठक में भाग 
लेने के लिए जाने पर, अपने यात्रा भतों तथा दैनिक भत्तों का भुगतान सीधा सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों/ 
स्वशासित संस्थानों से प्राप्त करने आदि विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1325/ब्यूरो/ 125/1975, दिनांक 23 
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अक्टूबर, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) का आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश 
हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा-2 के पाँचवीं पंक्ति तथा परा-4 की द्वितीय पंक्ति/शव्द मे प्रयुक्त शब्द 
“उपयुक्त” को हटाकर उसके स्थान पर “राज्य सरकार' के प्रतिस्थापित कर दिये जाये। ; 

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि के 
नियमों के अन्तर्गत समस्त अन्य निदेशकों को वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा करने की सुविधा अनुमन्य 
कराई जाती है तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी जो उन पर लागू राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप 
वायुयान/वाता नुकुलित कोच से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, यह विकल्प प्राप्त होगा कि समय 
बचाने के दृष्टिकोण से वे भी प्रवन्धक वोर्डो की वैठकों में निदेशक की हेसियत से सम्मिलित होने के लिए 
वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा कर लें, परन्तु इस सम्बन्ध मे उनका यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों 
के अनुसार विनियमित होगा और तत्सम्वन्धी व्यय सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि द्वारा वहन 
किया जायेगा। 

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं 


भवदीय, 
सुमन कुमार माडवेल 
(a) उप सचिव। 
उपरोक्त का संलग्नक 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या -306/चौवाली-1-125-75 
सार्वजनिक उद्यम व्यूरो अनुभाग-। [लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 1981 


कार्यालय-ज्ञाप 

राज्य के सार्वजनिक उद्योगां/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित संस्थाओं के प्रबन्ध बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक 
अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रवन्धक बोर्डो की बैठक मे भाग 
लेने के लिए जाने पर उन्हे यात्रा भत्ता की देयता एवं वायुयान/रेल के वातानुकूलित कोच से यात्रा करने की 
सुविधा विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1466/चौवालीस-1-1980-125/75, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 का 
आंशिक संशाधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा-2 
की सातवीं पंक्ति से प्रारम्भ हुए वाक्यांश “समय बचाने के दृष्टिकोण से वे भी प्रबन्धक वोर्ड की बैठकों में 
निदेशक की हैसियत से सम्मिलित होने के लिये वायुयान/वातानुकूलित कोच से यात्रा कर ले” को हटाकर 
उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित हुआ समझा जाये- 

“वे भी प्रवन्धक वोर्ड की वैठकों में निदेशक की हैसियत से सम्मिलत होने के लिए वातानमकूलित 
कोच से अथवा समय बचाने के दृष्टिकोण से वायुयान से यात्रा कर लें 
2. यह आदेश वित्त विभाग कीसहमति से जारी किये जा रहे ÈI 


भवदीय, 
हृदय नारायण श्रीवास्तव 
Cz] उप सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी -1-2569/दस -83/209/81 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 7984 


कार्यालय-ज्ञाप 


विषय : एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित दोनो पति तथा पत्नी को मकान किराये भत्ते की 
अनुमन्यता के सम्वन्ध मे स्पष्टीकरण | 
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शासनादेश संख्या जी -1-1765/दस/81 109/4 दिनांक 15-12-1981 के पैरा 4(5) में उल्लिखित 
सिद्धान्त के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को, कतिपय शर्तो के अंतर्गत मकान 
किराया भत्ता देय है। किन्तु यदि वे एक ही किराये के मकान में रहते हों तो मकान किराया भत्ता केवल एक 
ही अनुमन्य होगा। द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकारी सेवकों पर लागू 
शर्तो के अनुरूप स्थानीय निकायों शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमा निगमो आदि के कर्मचारियों को भी 
मकान किराया भत्ता अनुमन्य कर दिया गया है | किन्तु शासन के संज्ञान में अव वह तथ्य लाया गया है कि 
ऐसे सेवारत पति अधवा पत्नी जिनमें से. एक सरकारी सेवा में है और एक उपरोक्त प्रकार की संस्थाओं में 
तथा जिन्हें सरकारी सेवकों पर लागू शर्तों के अनुरूप शर्तों पर मकान किराया भत्ता अनुमान्य है, वे दोनों एक ही 
मकान में रहते हुए, राज्य सरकार से तथा उपरोक्त प्रकार की संस्था से मकान किराया भत्ता ले रहे हैं। 

2. एतद्द्वारा मुझे यह कहना है कि उपरोक्त प्रकिया गलत है और स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय 
निकायों, शिक्षण संस्थाओ, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमो, निगमों, संस्थाओं आदि मे, जिनमें मकान _ 
किराया भत्ता सरकारी सेवकों पर लागु शर्तो के अनुरूप दिया जाता है, मकान किराया भत्ता, एक मकान के | 
संदर्भ में पति अथवा पत्नी, दोनो में से केवल एक ही हो अनुमन्य होगा और वह भी उनमें से उसके वेतन के 
संदर्भ में देय होगा जिसके नाम से आवास किराये पर हो या जो अपने निजी आवास/परिवार के किसी सदस्य 
के स्वामित्व के आवास हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व के आवास के कर के भुगतान का उत्तरदायी 
होः यदि पति तथा पत्नी मे से किसी एक को सरकारी आवास किराये पर अथवा निःशुल्क दिया गया हो तो 
दूसरे को उसी आवास में साथ रहते हुए मकान किराया भत्ता देय न होगा। 


Cs) 


ST. संख्या जी-1-1887/दस-209/81-वित्त (Ale) अनु«-1 
दिनांक 29 अक्टुबर, 1984 
विषय : मकान किराये भत्ते की अनुमान्यता। 

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ हे कि राज्यपाल महोदय ने राजज्ञा संख्या जी-। 1580/ दस-82-209/81 
दिनांक 28 अगस्त, 1982 के आदेशो को निरस्त करते हुए यह आदेश दिये है कि मकान किराया भत्ता 
सम्बन्धित नगर की अर्हकारी सीमा,जैसी राजाज्ञा संख्या : जी-1-1795/दस-81- 209/81 दिनांक 15 
दिसम्बर, 1981 में प्रावधानित हे, के वाहर 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थिति कार्यालयों मे कार्यरत सरकारी 
सेवकों को देय होगा चाहे सम्बन्धित सरकारी सेवक कहीं भी निवास करता हो। 8 कि-मी० की दूरी सबसे कम 
दूरी वाले मार्ग से नापी जायेगी और इसकी पुष्टि पूर्व की भांति जिलाधिकारी से करानी आवश्यक होगी। 

2. राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि शासनादशे संख्या : जी-1-1795/ दस-81/209/ 81, 
दिनांक 15-12-81 के प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्रख्यापित नगरपालिकाओं से संलग्न 
स्थानीय निकायों की पूरी सीमा में. पूर्ववत्‌ मिलता रहेगा, किन्तु उक्त संलग्नक स्थानीय निकायों के बाहर स्थित 
कार्यालयों की दूरी मकान किराया भत्ता के लिये मूल नगर पालिका की सीमा से ही नापी जायेगी, संलग्नक 
स्थानीय निकाय की सीमा से नहीं। 

विशेष सचिव। 
मकान किराया भत्ता शासनादेश संख्या जी-1-282/दस-209-81-रीनसी. 
दिन 2/3/1887 में निम्नवत्‌ प्रावधान हैं 

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1---उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-891- 209/81 
दिनांक 15 दिसम्वर, 1981 के साथ पठित शासनादेश संख्या जी-1-2532 ए/दस-209-81, दिनांक 29 
दिसम्बर, 1981 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने उक्त 
शासनादेश के स्तम्भ 4 में पर्वतीय नगर क्षेत्र के नीचे “तथा 50 हजार की आवादी से कम समस्त जिला 
मुख्यालय'' रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे 
जायेंगे और उसमें उल्लिखित अन्य शर्त यथावत्‌ रहेंगी। 

2. ये आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 

भवदीय, 
विजय कृष्ण सक्सेना 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या 13/48/85-कार्मिक-1 
प्रेषक, 
गिरीश मेहरा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश। 
3. शासन के समस्त सचिव/ विशेष सचिव/ 
कार्मिक अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 26 अक्टुवर, 1985 


विषय : सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग। 


महोदय 

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित “मूल नियम-56” में यह व्यवस्था है कि 
50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विना कोई कारण बताए तीन 
मास की नोटिस अथवा तीन माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप. से सेवानिवृत्त किया जा सकता 
èl कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/1975-कार्मिक, दिनांक 26 अगस्त, 1975 में अनिर्वाय रूप से सेवानिवृत्ति के : 
किए जाने के लिए सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के निमित नियुक्ति प्राधिकारी की सहायता हेतु स्क्रीनिंग 
कमेटियों का गठन करते हुए स्क्रीनिंग करने की अपेक्षा की गई है। 

2. शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार प्रभारी कार्यवाही नही की 
जा रही है। अतः उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रकीर्ण प्रावधानों को 
आवश्यक संशोधना सहित संहत में सुविधा हेंतु नीचे अंकित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश 
हुआ है कि कृपया निम्नांकित प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 

3. प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तो विभाग के सचिव, अपने 
अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वारे में उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ऐसे सरकारी 
सेवकों की सूची तैयार करेंगे जिन्हे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये विचार योग्य समझा जाय | इस प्रयोजन हेतु 
वे अपने अधीन ऐसे अधिकारीयों से संस्तुति प्राप्त कर सकते हैं जिसके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक 
कार्यरत हों और यदि कोई सरकारी सेवक प्रति नियुक्ति/ वाहय सेवा पर हो तो संस्तुति उस संस्था/सरकार से 
मॉगी जा सकती है जहाँ वह सरकारी सेवक कार्यरत हो। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी अथवा यथास्थिति,. 
विभागीय सचिव उक्त सूची सम्बन्धित सरकारी सेवकों के संगत अभिलेखों सहित एक स्क्रीनिंग कमेटी के 
समक्ष रखेंगे जिसका गठन निम्नवत्‌ होगा-- 

(1) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न है-- 

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 2 वरिष्ठ अधिकारी सदस्य 
(2) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है-- 

(क) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध मे-- 


(1) प्रशासकीय विभाग के सचिव अध्यक्ष 

(2) विभागाध्यक्ष सदस्य 

(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य 

(ख) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में-- 

(1) मुख्य सचिव र अध्यक्ष 

(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य 
(3) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य 


(ग) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारिंयो (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों 
सहित) के सम्बन्ध में 
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(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष 
(2) अध्यक्ष, राजस्व परिषद्‌ सदस्य 
(3) सचिव, नियुक्ति विभाग सदस्य 


नोटः (1) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध मे कार्यवाही नियुक्ति 
विभाग द्वारा की जायेगी। 

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर विशेष सचिव प्रभारी अधिकारी है तो विशेष सचिव 
स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे। 

4. उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा--आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके 
स्व-विवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करेंगे। यदि 
नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्यमंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके 
आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा नियुक्ति के आदेश पारित किये जायेंगे। 

5. विचारणीय अभिलेख--अनिवार्य सेवानिवृक्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपि सम्बन्धित सरकारी 
सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समम्त अभिलेख देखे जाने चाहिये तथापि विशेष वल अन्तिम 10 वर्ष के 
अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिये कि सम्बन्धित सरकारी 
सेवक के दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से 
सेवानिवृत्त किया जाना चाहिये। 

6. कार्यवाही की समय-सारणी--(1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पत्र करने का उत्तरदायित्व मूलतः 
नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे 
नियुक्ति प्राधिकारी हैं उनके विषय में सूचना सामश्री जहाँ से भी आनी हो समय से प्राप्त हो जाय। 

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की 
आयु पूरी कर ली है। s 

(3) यथासम्भव प्रति वर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाय। 

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा-आख्य नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी 
जाय। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें। 

7. स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति--स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नही होगा। वे 
केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिये होगी व उनकी कार्यवाहियाँ भी : 
अनौपचारिक होगी। मुल नियम 56 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी 
में सत्रिहित है अतः वे ऐसे कमंचारी/अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं जिनके 
मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें। 

8. मूल नियम 56 के अन्तर्गत आदेशों का प्रारूप--उक्त प्रावधान के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश 
का प्रारूप शासनादेश संख्या 5/475-नियुक्ति-3, दिनांक 14 अगस्त,1975 के साथ प्रसारित किये गये di 
सुविधा हेंतु प्रारूप संलग्न है। यथासम्भव उक्त प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जायेँ। 

9. कार्मिक विभाग को सूचनायें देना--अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग 
के सचिव के माध्यम से संकलित रूप में 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग -1 को निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि 
संलग्न) पर उपलब्ध कराई जाय। 

10. अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस विषय में किसी 
प्रकार की शिधिलता न बरती जाय। 

भवदीय, 
गिरीश मेहरा 
मुख्य सचिव। 
संख्या 13/48/85(1) कार्मिक-1, तद्‌दिनांक 

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | वे कृपया 

अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देगे। 
आज्ञा से, 
हरीश चन्द्र गुप्त 
विशेष सचिव। 
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भाग-4] 
[589 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-1-502/दस -87-219-87 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 1987 


कार्यालय-ज्ञाप 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवकों जिन्हें सरकारी आवास 
arated किया जाता है, उनसे आवास का किराया वित्तिय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 
-45-एक-चार में अंकित मासिक परिलब्धियां का 10 प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराया जो भी कम 
हो लिया जाता है। 

2. चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने अखिल भारतीय dat के 
अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू किये हैं | सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन | 
ने यह निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सम्बन्ध मे मासिक परिलब्धियों की 
गणना पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर दिनांक 1 मई,1987 से की जायेगी। दिनांक 30 अप्रैल, 1987 
तक मकान किराया पुराने वेतनमानों के आधार पर ही वसूल किया जायेगा। 

मकान किराया भत्ता शासनादेश संख्या जी-870/दस-87-209/81-टी.सी. दिनांक 
9/7/1987 
वित्त सामान्य अनुभाग-1- उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81/209/81, दिनांक 
15 दिसम्बर, 1981 के साथ पठित शासनादेश संख्या जी-1-25320/दस-209/81 दिनांक 29 दिसम्बर, 
1981 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने उक्त शासनादेश के 
स्तम्भ 3 में उल्लिखित गोरखपुर नगर को स्तम्भ 2 में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान कर दी है। उक्त 
शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे और उसमें उल्लिखित अन्य शर्ते यथवत्‌ रहेंगी। 


2. यह आदेश 1 जुलाई, 1987 से प्रभावी होंगे। 


. भवदीय 
C] विजय कृष्ण सक्सेना 
( 9 ) 
संख्या 13/5-89 का०-1- 1989 

प्रेषक, : 
सिद्धार्थ बेहुरा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

1. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश। 

2. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 

3. शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव। 

` कार्मिक अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनाक 6 फरवरी, 1989 

विषय : सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग। 
महोदय, 


वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक, में प्रकाशित मुल नियम 56-क के अधीन अनिवार्य 

रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के विषय में उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 
13-48-85 का०-] दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश जारी किए गए ŽI 

vise 2. स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रत्येक 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के सम्बन्ध मे 

अपेक्षित है | शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त प्रावधान के तहत कतिपय विभागों मे 50 वर्ष की 
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आयु पूरी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की स्क्रीनिंग सूची में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी रुटीन ढंग से 
प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाते हैं जिनके वारे मे स्क्रीनिंग कमेटी पुर्व में विचार कर अपनी आख्या दे चुकी 
होती है। अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त इस संवंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है। 

3. इस हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिवर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की 
स्क्रीनिंग की जाए जिन्होंने उस वर्ष की 31 मार्च तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। 

उदाहरणतः यदि 1989 अप्रैल से .1990 मार्च, तक स्क्रीनिंग करना है तो सम्बन्धित सभी कर्मचारी/ 
अधिकारी के मामले पर विचार हो जो 31 मार्च, 1989 को 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके हों उक्त 
शासनादेशानुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के 
समक्ष रख कर यदि उसे सेवा मे बनाये रखने का एक बार निणर्य ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस 
सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले को 
आगामी वर्षो में सम्पत्र होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे 
मामलों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं, तो वे किसी भी समय उक्त 
मुल नियम-56 के तहत उक्त सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं 
या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। 

4. कृपया संबंधित मामलों मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

भवदीय, 
_ सिद्धार्थ बेहुरा 


dnm सचिव। 
| 10 | 
पीनसी-एस> अधिकारियों का सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण 
शासनादेश संख्या 1939/दो प्रशि. सेल-33जी(138)/96 दिनांक 28/2/1997 


पीन्सीनएस० अधिकारियों के सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समय-समय पर 
पार्श्वकिंत शासनादेश की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने. का निदेश हुआ है कि यद्यपि 
उल्लिखित शासनादेशों में जारी निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पीन्सीनएस० अधिकारियों को 
सेवाकालीन अनिवार्य 

सं» 8676/दो-प्रशि. सेल-33पीनसी-एसः (3) 87, दिनांक 29/10/1987 | प्रशिक्षण में भाग लेना 

d. 200/दो-प्रशिः सेल-33पीन्सी-एसः (13) 90, दिनांक 231/7/1 अतिया E 
Rr MET दिनाक 31/7/1990 | नामांकित अधिकारियों 

He 2455/दो-प्रशि, सेल-33पीन्सीनएसः (28) 91, दिनांक 26/11/1991 | को प्रशिक्षण हेतु 
सं 2325/दो-प्रशिः सेल-33पी-सी-एसः (7) 92, दिनांक 10/9/1992 अवमुक्त कर दिया 


सं» 906/दो-प्रशि, सेल-33पी-सी-एसः (7) 92, दिनांक 13/5/1993 जाना चाहिये परन्तु 
A दिना प्रायः यह देखा जा रहा 
d. 2025/दो-प्रशि, सेल-33पीन्सीनएसः (89) 93, दिनांक 17/9/1993 हे कि शासन द्वारा 
उल्लिखित निर्देशों एवं 
अनुरोधों के उपरांत भी नामित अधिकारियों द्वारा निजी या अन्य छोटे-छोटे कारणों के आधार पर भाग नहीं 
लिया जाता है या उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय या अन्य कारणों से प्रशिक्षण के लिए अवमुक्त 
` नहीं किया जाता है जो एक अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। जहाँ तक प्रशासकीय या अन्य कारणों से अधिकारियों 
-को प्रशिक्षण हेंतु अवमुक्त न किये जाने का प्रश्‍न है, प्रशासकीय यां अन्य अपरिहार्य कार्य तो प्रत्येक विभागों में 
हमेशा -चलते रहते हैं। इन अपरिहार्य कार्यो के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्रत्येक अधिकारी की सेवा का आवश्यक 
: अंग है एक पूर्णरूप से प्रशिक्षित अधिकारी अपने कार्यो एवं उत्तरदायित्वां को एक अप्रशिक्षित अधिकारी से 
अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से प्रतिपादित कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने 
नियंत्रणाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये अवमुक्त न करना जहाँ एक ओर शासन के आदेशों के उल्लंघन 
का प्रतीक है वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की कार्यक्षमता के विकास में अवरोधक वना हुआ है। नियंत्रक 
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अधिकारियों द्वारा शासन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों को, अवमुक्त न किये जाने से अधिकारियों में 
अनुशासनहीनता तथा आदेशों के उल्लंघन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है जो किसी स्वच्छ प्रशासन के लिये 
उचित नहीं है। ja Bee 

2. उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनः अनुरोध है कि भविष्य में विभिन्न” प्रशिक्षणों में 
नामांकित अधिकारियों को निश्चित रूप से प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त किया जाये, ताकि प्रशिक्षण के उद्देश्यों 
की पूर्ति के अतिरिक्‍त अधिकारियों की प्रशासकीय तथा प्रवंधकीय क्षमता का समुचित विकास सम्भव हो 
सके! 3 , 

3. कृपया उपर्युक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट wil 


| 11 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-1-205/दस-97-534 (46-76) 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 8 अप्रैल, 1997 
कार्यालय-ज्ञाप 
सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों के 
बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के विषय में जारी किये गये 
कार्यालय-ज्ञाप. संख्या जी-1-3033/दस-534 (46-76) दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 के प्रस्तर 2(3) में यह 
प्रावधान है कि किसी भी सरकारी सेवक को जो वाहय सेवा पर एक वार स्थानान्तरित किया जा चुका है, उसे 
दूसरी वार बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित करने पर विचार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उसने 
पैतृक विभाग में वीच की अवधि में कम से कम दो वर्ष तक सेवा कर ली है। कार्यालय-ज्ञाप संख्या 
जी-1-70/दस-88-250-87, दिनांक 19 जनवरी, 1988 के प्रस्तर 2 में यह प्रावधान है कि 50 वर्ष की आयु 
के पश्चात्‌ किसी सरकारी सेवक को वाह्य सेवा पर न भेजा जाये। 

प्रायः यह देखा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में वरिष्ठ, योग्य एवं 

अनुभवी कर्मियों को कार्यहित में वाह्या सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और स्थिति 
यह होती है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी साधारणतया 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होते हें और उन्हें 
प्रतिनिविक्ति पर भेजने पर वर्तमान व्यवस्था वाधक सिद्ध होती है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि किसी भी 
अधिकारी/कर्मचारी को वाह्य सेवा से पैतृक विभाग में वापस आने पर पैतृक विभाग में दो वर्ष की सेवा भी 
पूर्ण करनी होती है। उपरोक्त व्यवस्था के रहते योग्य एवं अनुभवी अधिकारियां/कर्मचारियों को वाह्य सेवा पर 
भेजना सम्भव नहीं हो पाता है। अतएव वर्णित परिस्थितियों में सम्यक, विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय 
लिया गया है— 

1. किसी भी सरकारी सेवक को जो वाह्य सेवा पर एक वार स्थानान्तरित किया जा चुका है उसे दूसरी 
वार वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित करने से पूर्व पैतृक विभाग में वीच की सेवा अविध कम से कम 
दो वर्ष होगी परन्तु उक्त दो वर्ष की अवधि को विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर 
छः माह तक रखने का अधिकारी प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिहित किया जाता है परन्तु इससे कम 
अवधि के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक eri 

2. इसके अतिरिक्त 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर नहीं 
भेजा जायेगा। यदि 55 वर्ष की आयु के उपरान्त किसी सरकारी सेवक को नितान्त आवश्यक 
परिस्थितियों एवं जनहित में बाह्य सेवा पर भेजे जाने की आवश्यकता है तो प्रशासकीय विभाग 
वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे! 

आज्ञा सें, 
शिव प्रकाश 
सचिव। 
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संख्या सा०-4-378(1)/दस-97-202-70 (Ate) 

प्रेषक, 

श्री, वीः के> मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 30 मई, 1997] 
विषय : अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा उपभोग करने की स्थिति में 

अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता। 

महोदय, | 

अवकाश यात्रा सुविधा विषयक शासनादेश संख्या *सा०-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 
की व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारियों द्वारा जिस कैलेण्डर वर्ष में अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग 
किया जाता है उस वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिए, अर्थात्‌ यथास्थिति 
15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होता है। 

इस प्रसंग में शासन को यह प्रश्न संदर्भित हुआ था कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो केन्द्र 
सरकार के नियमों के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करते हैं क्‍या उन्हें भी आधी अवधि का 
नकदीकरण अनुमन्य होगा। 

इस सम्बन्ध में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि जिस कैलेण्डर वर्ष 
में इस सुविधा का उपयोग अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी द्वारा किया जायेगा उस कैलेण्डर वर्ष में उन्हें 
भी अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिए अर्थात 
यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन देय होगा। 

यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा जिन मामलों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार 
नकदीकरण स्वीकृत किया जा चुका है वे पुनरोद्घाटित नहीं होंगे 


भवदीय, 
aa. मित्तल 
प्रमुख सचिव। 
सख्या सा+-4-378(1)/दस-97-202-70(रीनसी+), तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र, इलाहावाद। 
(2) महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ.प्र, इलाहावाद। 
(3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद विधान भवन, लखनऊ। 
(4) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ। 
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग, उ.प्र. शासन। 
भवदीय, 
शिव प्रकाश 
Ga) संयुक्त सचिव। 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा०-4-जी-आई<«-03/दस-97-59-81 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 - [लखनऊ : दिनांक 30 जून, 1997 


विज्ञप्ति/विविध 
जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1)/कान्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर 
प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा कान्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम 9 के 
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प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश, कान्द्रीब्यूटर 
फण्ड (उत्तर प्रदेश)) तथा उत्तर प्रदेश कान्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं 
(सव्सक्राइवर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर 
व्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 12% (ame प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर क्रमशः 1 
अप्रैल, 1996 तथा 1 अप्रैल, 1997 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी। 
2. व्याज की गणना हेतु एक सदयोगणक (रेडीरेकनर) संलग्न हैं। 
आज्ञा सें, 
वीके, मित्तल 
प्रमुख सचिव, वित्त। 


संख्या सा०-4-जीञआई०-03(1)/दस-97-59/81, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस 
अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें। 


आज्ञा सें, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 
संख्या सा०-4-जीञआई०-03(2)/दस-97-59/81, तद्‌दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. महालेखाकार, लेखा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
2. सचिव, विधान सभा/परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ : 
3. , सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
4. निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरानगर, लखनऊ। 
* 5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश। 
आज्ञा सें, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 


भविष्य निर्वाह निधि मे जमा अवशेष पर ब्याज के आगणन हेतु सद्योगणक 


वर्ष 1996-1997 एवं व्याज की दर 12% वर्ष 1996-1997 एवं व्याज की दर 12% 


1 2 3 4 

I 0.12 800 96.00 
2 024 - 900 108.00 
3 0.36 1,000 120.00 
4 0.48 2,000 240.00 
5 0.60 3,000 360.00 
6 0.72 4,000 480.00 
7 0.84 5,000 600.00 
8 0.96 6,000 i 720.00 
9 1.08 7,000 840.00 
10 1.20 8,000 960.00 
20 2.40 9,000 1,080.00 
30 3.60 10,000 1,200.00 
40 4.80 20,000 2,400.00 
50 6.00 र 30,000 3,600.00 
60 7.20 40,000 4,800.00 
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वर्ष 1996-1997 एवं ब्याज की दर 12% वर्ष 1996-1997 एवं व्याज की दर 12% 


1997-1998 ब्याज (रुः) 1997-1998 ब्याज (रु) 
1 2 3 i 4 

70 8.40 50,000 6,000.00 

80 9.60 60,000 7,200.00 

90 10.80 70,000 8,400.00 

100 12.00 80,000 9,600.00 

200 24.00 90,000 10,800.00 

300 36.00 1,00,000 1,20,000.00 

400 48.00 

500 60.00 

600 72.00 

700 84.00 
उच्च प्राथमिकता 
आरः्सी० अग्रवाल, अर्धशासकीय प्रत्र संख्या-236/दस-7 (एम)/97 
सदस्य सचिव, : उत्तर प्रदेश शासन 
वेतन समिति। (लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 
प्रिय महोदय, 


g - मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर 
केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर युक्ति संगत संस्तुति करने हेतु 
श्री जेएल, बजाज, अवकाश प्राप्त, आई«ए«एस« की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या- 
पन्माःनि.-225/दस-97-5(एम)/97, दिनांक 9-10-97 द्वारा किया है, जिसके अन्य सदस्य श्री. एस.सी. 
त्रिपाठी, रेजीडेण्ट कमिश्नर, श्री लक्ष्मी चन्द्र, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, श्री आलोक रंजन, सचिव, वित्त (बजट 
संसाधन एवं वेतन आयोग) तथा श्री आर«सी« अग्रवाल, विशेष सचिव, वित्त इसके सदस्य सचिव हैं। 

2. समिति से अपेक्षा की गयी है कि वह निम्नलिखित कर्मचारी वर्गो के संबंध में केन्द्र सरकार में 
वेतनमानों के आधार पर वेतनमानों के संबंध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें-- 

(क) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। 

(ख) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी। 

(ग) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों 

(जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग। 

(घ) gi इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन/अपट्रान सहित उन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी 

वर्ग जो समता समिति, 1988 की परिधि में थे। 

3. ऐसे शिक्षकों जिनके वेतनमान विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते 
हैं, के बारे में भी समिति को संस्तुति देनी है। साथ ही जूनियर seed तथा कार्यःप्रभारित कर्मचारियों व 
पेंशनरों के संबंध में संस्तुति देनी है। मिल रहे विभिन्न भत्तो एवं सुविधाओं के संबंध में भी संस्तुति देनी है।: 

4. समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान का पुनरावलोकन और तत्संबंधी संस्तुतियाँ भी देनी हैं। 

5. समिति उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों एवं 
वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों 
के संबंध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी। 

6. समिति विचार-विमर्श के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। समिति ऐसी सूचना 
मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे। , 

7. मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप अपने अधीनस्थ विभागों, कार्यालयों एवं संगठनों में दिनांक 
1-1-96 को उपलब्ध पदों के संबंध में सूचना संलग्न प्रपत्रों में दिनांक 10-11-97 तक सदस्य सचिव, वेतन 
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समिति, कक्षा संख्या-43, अधिकारी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को 7 प्रतियो में उपलब्ध कराने 
का कष्ट करें। 

संलग्नक : यथोपरि। ; भवदीय, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ARM. अग्रवाल 


उत्तर प्रदेश शासन। ELI 
| 15 | 
संख्या प«मि.नि०-236(1)/दस-7(एम) 
(लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 

प्रिय महोदय, 

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त पत्र की प्रति आपको इस निवेदन से भेजूँ कि आप अपने 
कार्यालय/विभाग से सम्बन्धित संलग्न-प्रपत्र में सूचना अपने प्रशासकीय विभाग के सचिव को 8 प्रतियों में 
दिनांक 5-11-97 तक उपलब्ध कराने की कृपा करें। समस्त स्थानीय निकाय, जिला dad, जल संस्थान 
एवं विकास प्राधिकरण तथा सार्वजनिक उपक्रम भी अपने से संबंधित सूचना अपने प्रशासकीय विभागों को 8 
प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें। 
संलग्नक : यथोपरि भवीय, 

आरसी, अग्रवाल 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
समस्त स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतें। 
समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक उद्यम। 
सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य। 
कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय। 
प्रधानाचार्य, समस्त इंजीनियरिंग कालेज, प्राविधिक संस्थान। 
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संख्या सा-4-944/दस-97 


प्रेषक, 
श्री आलोक रंजन, सचिव, वित्त एवं वेतन आयोग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। Ta ; 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 । [लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 


विषय : यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु श्रेणी/दरों की अनुमन्यता। 
महोदय, 

वेतन समिति SH. (1977) की संस्तुतियाँ पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 
1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप शासन को यह प्रश्‍न संदर्भित 
हुआ है कि पुनरीक्षित वेतनमानों में यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकृत 
श्रेणी/दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाये। 

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजनों हेतु पुनरीक्षित दरों का निर्धारण 
वेतन समिति के विचाराधीन है, अतः जब तक वेतन समिति की संस्तुतियां पर शासन द्वारा निर्णय नहीं 
लिया जाता है, तब तक यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व व्यवस्थानुसार ही 
श्रेणी की अनुमन्यता एवं दरों का निर्धारण किया जायेगा। 

भवदीय, 
आलोक रंजन 
s सचिव, वित्त एवं वेतन आयोग। 
| 17 § 


संख्या बी-3-443/दस-98-100(39)-88 


प्रेषक, 
श्री आलोक रंजन, सचिव, वित्त, (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग), 
. सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 6 फरवरी, 1998 


Pul : उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में दिये गये पुनर्वितरण तथा पुनर्विनियोग के अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध। 
महोदय, | 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-2926/दस-1994-100(39)/88, दिनांक 6 जून, 1994 की 
ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा 
प्रशासकीय विभागों को यह अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं कि यदि विशिष्ट मामलें में उपरोक्त अधिकारों 
के अन्तर्गत/पुनर्विनियोग की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझते हो तो इस सम्बन्ध में विभागीय सचिव 
द्वारा पूर्ण औचित्य प्रदर्शित करते हुए स्वतः आदेश पारित किये जायें, जो उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल तथा 
प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों 
के अधीन होंगे। 

2. सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में वेतन, महँगाई भत्ता, अन्य 
भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मदों के अन्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 6 जून, 1994 में उल्लिखित शर्तो 
एवं प्रतिबन्धों के अधीन आन्तरिक पुनर्विनियोग की ही अनुमति प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जायेगी। किसी 
भी दशा में उक्त मदों से अवचनबद्ध मदो जैसे पेट्रोल, टेलीफोन, यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व्यय आदि में 
पुनर्विनियोग की अनुमति न दी जाए। . 

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 


(बजट संसाधन एवं वेतन आयोग)। 
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संख्या-सा-4-179/दस-98-604-82टी-सी- . 
प्रेषक, d 

आलोक रंजन, सचिव, (वित्त) (doom), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, * 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 1998 
विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 
18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर-26 की व्यवस्थानुसार अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय 
(देय अग्रिम सहित) मानक मद, “वेतन” के नामे डाला जाता है। 

2. उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद “01-वेतन' के समक्ष 
वेतन के अतिरिक्त बोनस, अवकाश यात्रा सुविधा एवं आकाश के नकदीकरण का व्यय प्रदर्शित किया जाता 
है। अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998-99 के संगत अनुदान के अन्तर्गत 
अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाले व्यय को मानक मद “01-वेतन' के स्थान पर मानक मद' 01-यात्रा व्यय! 
के समक्ष प्रदर्शित किया जाये। 

3. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के 
अनुलग्नक का प्रसार-26 लेखा शीषक्र तदनुसार संशोधित समझा जायेगा। 

भवदीय, 
आलोक रंजन 
Ses सचिव, वित्त (AM) l 
| 19 
संख्या ए-1-145/दस-98-10(20)/85 
प्रेषक, 

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, SH. | 
वित्त (लेखा) अनुभाग-/ i (लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1998 
महोदय, 

भारत सरकार द्वारा एक पैसे, दो पैसे तथा तीन पैसे के सिक्कों को परिचलन से हटाये जाने के फलस्वरूप 
शासनादेश संख्या एफ-ए«-1-923/दस-82-745-82, दिनांक 30-6-1982 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे 
कि समस्त करो, लवीज तथा किरायों आदि की वसूली को निकटतम पाँच पैसे में पूर्णाकित किया जाय। 
तत्पश्चात्‌ भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप शासनादेश संख्या ए-1-3427/दस-10(26)/82, दिनांक 15 
दिसम्बर, 1983 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि भविष्य में सभी राजकीय लेन-देन (उदाहरणार्थ फीस/ 
कर/लेवी/आवश्यक वस्तुओं की कीमतों/सामग्री/।विनियमित वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों/बैंक और बीमा सम्बन्धी 
लेन-देन/सरकार द्वारा एकत्रित किये जाने वाले किरायों आदि) को पाँच पैसे के निकटवर्ती, गुणांकों में 
पूर्णाकित किया जाये। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-47 (एन) में भी प्रावधान इसी सम्वन्ध में है। 

2. भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रुपये के भाग से युक्त केन्द्रीय सरकार के सभी 
लेन-देन को निकटतम रुपये तक पूर्णाकित करके राजकीय लेखों में दर्ज किया जायेगा। इस सम्बन्धी में 
प्रक्रिया यह होगी कि 50 पैसें और उससे ऊपर के भाग को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा 
ओर 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा यह प्रक्रिया महँगाई भत्ते एवं पेंशन 
आगणन आदि के प्रकरण में अलग से पहले से लागू की जा चुकी है। 
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3. इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा प्रक्रिया तथा राजकीय लेन-देन, भुगतान 
और प्राप्तियों के प्रबंध को सुगम बनाने तथा कम्प्यूटरीकरण एवं लेखा प्रक्रिया को सुसंगत एवं सरल बनाने 
हेतु सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अनुरूप सभी राजकीय 
लेन-देन को निकटतम रुपये तक पूर्णाकित करके राजकीय लेखों में प्रदर्शित किया जायें (50 पैसे और उससे 
ऊपर के भाग को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णाकिंत किया जाये और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया 
जाये) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी-- 

(1) खुदरा रोकड़ (पेटी कैश) को छोड़कर शेष प्रकरण के सम्बन्ध में): 

4. खुदरा रोकंड़ (अर्थात काउन्टर पर किये जाने वाले लेन-देन) को छोड़कर विभागीय रोकड़ बहियों में 
दर्शाये जाने वाले लेन-देन, सभी सरकारी लेन-देन, चाहे उनमें वास्तविक प्राप्तियाँ/ भुगतान सम्मिलित हों या 
बहियों में समायोजन किया गया हो, पूरे रुपये में प्रदर्शित किया जाएगा। . 

S. कर्मचारियों को ऋणों/अग्रिमों पर देय ब्याज की गणना एवं किश्तों में वसूली अब पूरे रुपये में की 
जाएगी। इस सम्बन्ध में यह कहना कि राज्य कर्मचारियों के वेतन से कई प्रकार की कटोतियाँ की जाती हैं . 
जैसे ऋणों/अग्रिमों की वसूली (भवन निर्माण/मरम्मत, वाहन, भविष्य निधि आदि), मकान किराये एवं जलकर 
तथा विद्युत शुल्क आदि की कटौतियां, फर्नीचर एवं फिक्चर के लिए किराये के रूप में अलग से कटौती, 
आयकर आदि की कटौती जिसे वेतन विल के 'इनर कालम' में प्रदार्शेत किया जाता है इस प्रकार की प्रत्येक 
कटौती को एक रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में कटौती 50 पैसे से होती हैं, उन्हें अगले 
एक रुपये के पूर्णाक में प्रदर्शित करते हुए काया जाएगा तथा जिसमें 50 पैसे से कम कटौती होनी हैं उसे 
तब तक छोड़ा जाएगा जब तक वह रुपये मे पूर्णाकित होकर न काटी जा सके। यह भी कहना है कि omm 
के सम्बन्ध में कटौती की किस्तें पैसों में निर्धारित न की जाये तथा जलकर व विद्युत शुल्क आदि की कटौती वार्षिक 
व्यय भार के अनुमान के आधार पर रुपये में पूर्णाकित कर ही की जावे जिससे समस्त कटौतियां पुरी हो जायें। 

6. इसी प्रकार मकान किराया भत्ता/महँगाई भत्ता/यात्रा भत्ता आदि के रूप में कर्मचारियों को देय सभी 
देनदारियों का भुगतान पूरे रुपये में ही किया जाएगा। चेक/चालान के माध्यम से कोषागार/वेतन तथा 
लेखाधिकारी/बैंकों के सभी राजकीय लेन-देन पूरे रुपये में किये जाएंगे। 

7. विद्युत परिषद/निगमों आदि जैसी उपयोगी संस्थाओं द्वारा सरकार पर सभी दावे पूर रुपये में किये 
जाएंगें। चूँकि राज्य सरकार उनके दावों पर अपनी देनदारियों का भुगतान रुपये में करेगी इसलिए ऐसी 
सेवापरक संस्थाओं को अपने कार्यालयों में कार्यभार कम करने के उद्देश्य से सभी ग्राहकों के लिए पूरे रुपये 
में देयकों को परिवर्तित करने का परामर्श दिया जाता है। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय 
निकायों को भी यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कर दावों, चुंगी आदि की वसूली पूरे रुपये में ही करें 
राज्य लोक सेवा आयोग/माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ आदि जैसे संगठन जो परीक्षा शुल्क आदि के रूप में राजस्व 
अर्जित करते हैं, उनके द्वारा भी शुल्क की वसूली पूरे रुपये में की जायेगी। व्यापार कर जैसे कुछ करों से क्रय 
के मूल्य पर आधारित होते हैं, अनिवार्य रूप से रेजगारी उत्पन्न होगी। व्यापार कर प्राधिकारी अपने 

, करदाताओं को, जो ग्राहकों से एकत्रित किये गये व्यापार कर जो जमा कराने के लिए उत्तरदायी हैं, व्यापार 
कर की धनराशि सरकारी खातों में पूरे रुपये में जमा करायेंगे। 
(2) खुदरा रोकड़ (पेटी कैश) के सम्बन्ध में : 

8. केवल उसी प्रकार के लेन-देन में जिसमें, पैसा सम्मिलित है, खुदरा खरीद या विक्री के लिए नकद 
लेन-देन होगा जिसे रोकड़ बहियों जैसे प्राथमिक अभिलेखों में दर्शाया जायेगा। 

9. विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त की जाने वाली नकद धनराशि यदि पैसों में प्राप्त की जाती है तो रोकड़ 
बहियों में उसे पैसे में प्रदर्शित किया जायेगा, परन्तु कोषागार में चालान के माध्यम से उसे एक रुपये में ही 
पूर्णाकित कर जमा किया जायेगा और पैसे की शेष धनराशि रोकड़ बही में अवशेष प्रदर्शित रहेगी जो अगले 
पैसे के रूप में होने वाली प्राप्ति में जोड़कर पुनः एक रुपये में पूर्णाकित कर कोषागार में जमा की जाएगी। 

10. जिन प्रकरणों में कार्यालय द्वारा स्थायी अग्रिम के माध्यम से छोटी खरीदारियाँ की जाती है और 
वाउचर प्राप्त किये जाते हैं उनका भुगतान वाउचर के आधार पर पैसों में भी किया जायेगा तथा पेटी कैश 
बुक में तद्नुसार भुगतान प्रदर्शित किया जायेगा, परन्तु स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति के समय कोषागार में 
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प्रस्तुत किया जाने वाला देयक एक रुपये मे पूर्णाकित कर प्रस्तुत किया जायेगा तथा पैसे की शेष धनराशि 
रोकड़ वही (कैश qe) में तद्नुसार भुगतान प्रदर्शित किया जायेगा, परन्तु स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति के 
समय कोषागार में प्रस्तुत किया जाने वाला देयक एक रुपये में पूर्णाकित कर प्रस्तुत किया जायेगा तथा पैसे 
की शेष धनराशि रोकड़ वही (कैश qu) में विना प्रतिपूर्ति प्रदर्शित की जायेगी जिसे अगली प्रतिपूर्ति के 
समय उपलब्ध पैसों की धनराशि में जोड़कर एक रुपये में पूर्णाकित करते हुए प्रतिपूर्ति देयक कोषागार में 
प्रस्तुत किया. जायेगा। मुख्य कैश बुक तथा पेटी कैश बुक में लेन-देन को वैलेन्स करने के लिए आहरण एवं 
वितरण अधिकारी-- 

(क) स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति के रूप में वास्तविक रूप से प्राप्त धनराशि इंगित करेंगे-- 

(ख) प्रतिपूर्ति हेतु अवशेष पैसों को 'लेन-देन को पूर्णाकित किया जाना” की मद में अंकित करेंगे और, 

(ग) इसे आगामी प्रतिपूर्ति के विल के लिए दावे में सम्मिलित करेंगे। इस सम्बन्ध में निदर्शन उदाहरण 

संलग्नक 'क' व “ख' में अवलोकनीय हैं। j 

11. रद्दी कागजों या पुराने समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, अनुपयोगी घोषित फर्नीचर आदि से प्राप्तियों की 
धनराशियों को निकटतम रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा तथा किसी पार्टी के साथ लेन-देन में पैसे को रुपये । 
के योग में सम्मिलित नहीं क्रिया जायेगा जिसके लिए एकल रसीद दी जाती है ताकि प्राप्तियों को शासकीय 
लेखे में केवल रुपये में जमा (क्रेडिट) कर दिया जाये। 

. 12. कोषागारों में प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रुपये में रखा जायेगा। चैक/चालान या बैंक समायोजन 
के माध्यम से निपटाये जाने वाले सभी लेन-देन अब रुपये में ही किया जायेगा। 

13. उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के समस्त लेन-देन को रुपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा तथा इसके परिणामस्वरूप यदि किसी अधिनियम, नियमावली, परिनियम आदि में परिवर्तन संशोधन 
की आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से परिवर्तन/संशोधन की कार्ववाही करेंगे। 

14. वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे। 

संलग्नक-यथोपरि। 


भवदीय, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख सचिव, fad! 
संलग्नक-क 
खुदरा रोकड़ बही (पेटी कैश बुक) 
प्राप्तियाँ भुगतान 
प्राप्त दिनांक उप बाउचर संश ब्यौरा अदा वाहन डाक टिकट अभ्युक्ति 
धनराशि चेक संख्या घनराशि व विविध 
500.00 1-4-97 वाउचर संख्या mu ¬ E TER = 
अग्रदाय 
2-4-97 वाउचर संख्या 2 वाहन 1520 1520 न्न कर्ज 
2-4-97 वाउचर संख्या 3 लेखन सामग्री 25.80 ¬ 25.80 प्र 
का क्रय 


2-4-97 बाउचर संख्या 4 वाहन 20.70 20.70 39 E: 
योग 6170 53590 258060 १:55 
हाथ रोकड 438.30 
आगे ले गये 
500.00 दिन के अन्त 500.00 
में योग 
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प्राप्तियाँ भुगतान 
प्राप्त दिनांक उप बाउचर संश ब्यौरा अदा वाहन डाक टिकट aga 
धनराशि चेक संख्या धनराशि व विविध 
438.30 अवशेष आगे 
लाये (हाथ 
रोकड़) 
61.00 10-4-1997 देयक संख्या 10 स्थाई नकद 499.30 0.70 विना 
अग्रदाय की ` प्रतिपूर्ति 
प्रतिपूर्ति हाथ धनराशि 
रोकड़ आगे ले 
गये 
49930 . दिन-के अन्त 499.30 
में योग 
499.30 अवशेष आगे 0.70 बिना 
लाये (हाथ प्रतिपूर्ति 
रोकड) धनराशि 
15-4-1997 ह ख्या वाहन 1625 16.25 = 
15-4-1997 वाउचर संख्या गोंद शीशियों 18.05 <= 18.05 
25 का स्थानीय 
क्रय 
योग 34.30 16.25 18.05 
35.00 15-4-97 देयक संख्या 26 स्थायी नकद *देयक संख्या 10 से 
अग्रदाय की सम्बन्धित 0.70 जिसकी 
s प्रतिपूर्ति देयक संख्या 20 द्वारा 
प्रतिपूर्ति की गई 
हाथ रोकड 500.00 
आगे ले गये 
500.00 दिन के अन्त 500.00 
में योग 
संलग्नक -ख 


रोकड़ बही (कैश बुक) 
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 
(अध्याय-3 प्रस्तर-68 देखें) 
के कार्यालय की रोकड़ बही 
प्राप्ति प्राप्ति प्राप्तियों कोषागारों अन्य स्रोतों व्यय का वाउचर व्यय व्यक्तिगत कोषागार अभ्युक्ति 
का की काब्यौरा से प्राप्त से प्राप्त दिनांक की सं. का आदाता में प्रेषित 


दिनांक संख्या धनराशि धनराशि ब्यौरा को अदा धनराशि 
धनराशि 
1 2 3 “TD. 3.. {8 9  — 10 बाला जा 
Sonos पे; CODE रु: पे: 
14-97 1 500.00 2.3 61.70 
l q4 
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आदि कुल 761.70 
शेष व्यय 
कुल 500.00 अन्त 438.30 
प्राप्तियाँ शेष 
कुल 500.00 कुल 500.00 
योग है योग 
. 438.30 
10-4- 10 आदि 438.30 कुल 
37 शेष gn 
कुल 6७00 कुल 499.30 
प्रप्तियाँ प्रप्तियाँ 
कुल योग 499.30 कुल 499.30 
योग 
0.70 का अन्तर स्थायी अग्रिम को 
धराशि की प्रतिपूर्ति न होने के कारण 
10-4- 26 35.00* 20 व 
97 25 
534.00 
आदि शेष 499.30 कुल 34.00 
व्यय 
कुल 35.00 अन्त 500.00 
प्रप्तियाँ शेष 
कुल योग 534.30 कुल 534.00 
: योग 
* 0.70 की अब प्रतिपूर्ति की नई धनराशि 
सम्मिलित 
| 20 | 
संख्या-सा-4-161/दस-98-604/82 
प्रेषक, 
श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 1998 
विषय : ध्षरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध 
में शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 द्वारा विस्तृत अनुदेश निर्गत किये 
गये थे। उक्त सुविधा के सम्बन्ध में शासन को कतिपय प्रश्‍न संदर्भित हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में निम्नवत्‌ 
स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैं-- 


उठाये गये प्रश्न स्पष्टीकरण 
1 2 3 
(1) अवकाश यात्रा (1) अवकाश यात्रा निजी कार/बस से अनुमन्य है अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वय सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं 
अथवा नहीं? की है) या उधार अथवा किराये पर ली गई है 


अथवा Wes बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से 
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उठाये गये प्रश्न 


(2) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित का अभिप्राय 
क्या है? 


राज्य कर्मचारी के (यथास्थिति) पति/पत्नी 
रेलवे कर्मचारी हों तो क्‍या राज्य कर्मचारी को 
अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी? 


(3) 


(4) कर्मचारी द्वारा अवकाश यात्रा संबंधी कपटपूर्ण 
दावा (Fraudulent Claims) प्रस्तुत 
करने की स्थिति में उसके विरुद्ध क्या 


कार्यवाही वांछित होगी? 


स्पष्टीकरण 
3 << — अनन्य न हे जे कि निजे स्वामित्व के ह 

अथवा निजी संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे 
हों, किन्तु ऐसी परिवहन सेवायें जो कि सार्वजनिक 
क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन 
निगम या अन्य राज्य सरकार अथवा स्थानीय 
निकाय द्वारा संचालित की जाती है, तो ऐसे 
वाहनों से यात्रा की जा सकती है। 
अवकाश यात्रा निजी बस से उसी स्थिति में 
अनुमन्य होगी, जबकि ऐसे वाहन नियमित सेवा के 
रूप में निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर 
एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु राज्य सरकार के 
परिवहन विभाग के .अनुमोदन से संचालित हों। 
उक्त सन्दर्भ में परिवार की वही परिभाषा मान्य है 
जो कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-6 में 
स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है, किन्तु 
परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित किसी 
ऐसे सदस्य को जो भले ही कर्मचारी के साथ रह 
रहा हो, जिसकी सभी स्त्रोतों से मिलाकर कुल 
आय रुपये 1,500/- प्रतिमाह से अधिक है, 
कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जायेगा 
तथा इस स्थिति में परिवार के उक्त सदस्य को 
अवकाश यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। 
चूँकि रेलवे कर्मचारियों को भारत के किसी भी भू- 
भाग पर रेल द्वारा जाने-आने हेतु निःशुल्क रेल्वे 
पास उपलब्ध कराये जाते हैं, और अन्य 
कर्मचारियों की भाँति ऐसे राज्य कर्मचारियों को 
जिनके पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) 
रेलवे में कार्यरत हैं अवकाश द्वारा सुविधा अनुमन्य 
नहीं होगी। 
यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के 
विरुद्ध कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत करने के कारण 
अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया 
जाता है तो इस स्थिति में निम्न प्रकार की 
कार्यवाही अपेक्षित होगी-- 

(क) सम्बन्धित कार्मिक अनुशासनिक कार्यवाही 
के पूर्ण होने तक अवकाश यात्रा सुविधा 
का उपभोग नहीं कर सकेगा। 

(ख) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने 
पर सम्बन्धित कर्मचारी किसी दण्ड का 
भागी होता हैं तो उस स्थिति में पारित 
दण्ड के अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा 
भविष्य के लिए भी समाप्त मानी जायेगी 
तथा इस स्थिति में नियंत्रक अधिकारी को 
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उठाये गये प्रश्न 


स्पष्टीकरण 


(5) 


अवकाश यात्रा सुविधा सम्वन्धी निर्गत 
शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/ 82, 
दिनांक 18 मार्च, 1996 में उल्लिखित शर्तों 
का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में 
स्वीकृत अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली 
के अतिरिक्त क्या दण्ड स्वरूप व्याज की 
वसूली भी की जाएगी, यदि हाँ तो किस दर 
a? 


सम्पादित यात्रा के सम्बन्ध में अनिवार्य 
साक्ष्य के रूप में टिकट नम्बर/रसीद आदि 
उपलब्ध कराना अनिवार्य है अथवा नहीं? 


सम्पूर्ण तथ्यों का लिखित रूप में उल्लेख 
करना भी आवश्यक होगा। 


यदि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही के 
आधार पर पूर्णतः दोषमुक्त पाया जाता है 
तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य रूप से 
अनुमन्य अवव्शश यात्रा सुविधा के 
अतिरिक्त पूर्व में रोकी गई अवकाश यात्रा 
सुविधा भी अनुमन्य होगी सम्वन्धित 
कर्मचारी को इस स्थिति में इस सुविधा का 
उपभोग अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने से 
पूर्व करना होगा। 


(ग) 


यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अवकाश यात्रा 
एवं अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेशों 
का अनुपालन नहीं किया जाता हे तो इस स्थिति 
में अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के साथ ही 
स्वीकृत अग्रिम पर सामान्य भविष्य निधि में जमा 
धनराशि पर देय व्याज की दर के अनुसार व्याज 
के साथ ही दण्ड स्वरूप 2 प्रतिशत अतिरिक्त 
व्याज की वसूली किया जाना भी आवश्यक होगा। 


अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 
18 मार्च, 1996 के अंनुलग्नक के प्रस्तर-22 में 
सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की गई है कि वह 
यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में 
आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत 
करे। 


चूँकि नियंत्रक अधिकारी के समक्ष दावे की 
वास्तविकता तथा उसके ओचित्य एवं यात्रा 
वास्तविक रूप से सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध 
में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं कि वे उसके 
आधार पर संतुष्ट हो लें, अतः टिकट नम्बर/रसीद 
को अनिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना 
वाध्यकारी है। 


2. नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सम्वन्धित कर्मचारी द्वारा 
सम्पादित की गयी यात्रा तथा इससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों से 
पूर्णतः संतुष्ट हो Al गलत दावा प्रस्तुत करने अथवा गलत दावों के भुगतान किये जाने की स्थिति में 
सम्बन्धित कर्मचारी के साथ ही नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी भी समान रूप से उत्तरदायी 


होंगें। 


भवदीय, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख सचिव। 
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( 21 j | 
अन्शा०पःसं०-सा+-3-427/दस-98-906/98 '| 
प्रेषक, 
__ योगेन्द्ध नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। | 
» सेवा में, i 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव/उत्तर प्रदेश शासन। i 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 13 मई, 1998] 
प्रिय महोदय, 
राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपुर्ण रुख रखती है तथा उनके सेवा-नैवृत्तिक 
लाभो के त्वरित भुगतान के प्रति सदैव जागरूक रहती है। इस विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश 
जारी किये जाते रहे हैं कि समस्त सेवा-नैवत्तिक लाभो का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाये और इस . 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये। इसी दिशा में प्रयास करते हुए पेंशन प्रकरणों के 
निस्तारण की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का 
(प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 भी प्रख्यापित की गयी। उक्त 
नियमावली में पेंशन प्रकरणो के निस्तारण की समय सारणी भी बनाई गई है। इसके बावजूद भी ऐसे अनेक 
प्रकरण शासन की जानकारी में प्रायः आते रहते हैं जिसमे पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अभी तक नहीं हो | 
सका है और सेवानिवृति कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन प्रकरणों के | 
अनिस्तारित रहने के लिए यह भी कारण प्रकाश में आया है कि कार्यालयाध्यक्षां/विभागाध्यक्षो द्वारा पेंशन j 
कागजात सही-सही नहीं भेजे जाते हैं जिनके कारण आपत्तियाँ लग जाती हैं। अतएव आप कृपया यह | 
सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण को पूर्णतया जॉच करके 
सही-सही एवं पूर्ण करके स्वीकर्ता अधिकारी को भेजा करें। | 
2. आपको ज्ञात है कि लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु 16 अगस्त, 1993 से 15 सितम्बर, 
1993 तक तथा 1 अपैल, 1994 से 30 अप्रैल, 1994 तक तथा 16 अगस्त, 1994 से 15 सितम्बर | 
1994 तक के एक-एक माह के 3 सघन अभियान चलाये गये थे जिसके अच्छे परिणाम निकले थे और 
काफी अधिक aad पेंशन प्रकरणों का निस्तारण हुआ था। 
3. पूर्व अभियानों की. सफलता की दृष्टि में शासन द्वारा पुनः यह निर्णय लिया गया है कि 10 मई, 1998 
से 10 जून, 1998 तक एक माह का एक और सघन पेंशन स्वीकृति अभियान चलाया जाये और उसमें 30 
अप्रैल,1998 तक सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियो के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाये। | 
. 4. अतः मुझसे यह-कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों | 
कर्मचारियों को इस अभियान से अवगत करा दें और उनसे यह अपक्षा करें कि उनके पास लम्वित समस्त i 
पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निस्तारण इस अभियान के दौरान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। 
अभियान की समाप्ति पर पेंशन निर्देशक को, जो सेवा-नैवृत्तिक लाभों के भुगतान से सम्बन्धित मामलों के 
लिए नोडल अधिकारी पहले से ही नामित हैं, 11 जुन, 1998 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये जिसमें इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख हो कि 30 अप्रैल, 1998 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन के कितने प्रकरण उनके 
यहाँ लम्वित थे और अभियान में कितने प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारित किये गये तथा कितने प्रकरण 
अवशेष रह गये। अवशेष प्रकरणों के निस्तारित न होने के कारण भी इंगित किया जाए। जो भी अधिकारी/ 
कर्मचारी प्रशांसनीय कार्य करेंगे उनकी चरित्र पंजिका में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए अच्छी प्रविष्टि अंकित 
करने पर विचार किया जायेगा तथा विलम्ब के लिए दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा। 
5. अनुरोध है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को 
अविलम्ब आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
योगेन्द्र नारायण 
मुख्य सचिव। 
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संख्या 13/6/98-का०-1-98 
प्रेषक, 
योगेन्द्र नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


— 


समस्त प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

कार्मिक अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 21 मई, 1998 
विषय : सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 

महोदय 

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 में प्रकाशित “मूल नियम-56” में यह व्यवस्था है कि 50 
वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विना कोई कारण वताए तीन 
मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता 
है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13/48/85-का«-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक 
निर्देशों सहित अनिर्वाय सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन 
किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न) 

2. अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु कतिपय अन्य दिशा-निर्देशों को शासनादेश संख्या 13/5/89/ 
का=1=89, दिनांक 6 फरवारी, 1998 एवं शासनादेश संख्या 5/7/77-कार्मिक -1, दिनांक 24 अगस्त, 
1977 कं द्वारा भी प्रसारित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) 

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह करने का निदेश हुआ कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले में उपरोक्तानुसार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 जून 
तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें और मुझे तुरन्त सूचित wil 


US N 


भवदीय , 
योगेन्द्र नारायण, 
मुख्य सचिव। 
संख्या 13/6/98-का०-1-98 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया 
अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत कराने का 
कष्ट करें। 


आज्ञा से, 
HUA. लाल 
Pie fasta सचिव। 
: | 23 ॥ 
i उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-1449/6-पू-10-98-1200(62)68 
गृह (पुलिस) अनुभाग-10 [लखनऊ : दिनांक 8 जून, 1998 


कार्यालय ज्ञाप 
नागरिक पुलिस/पीःएन्सी. के आरक्षियों; उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती हेतु परीक्षा तथा 
साक्षात्कार की प्रणाली निर्धारण के निमित्त निर्गत कार्यकारी आदेश संख्या-1238/छः 5.-10-98-1200 
(32)/97, दिनांक 19-5-98 में कतिपय संशोधन किये जाने पर औपचारिक/अनौपचारिक बैठकों का 
आयोजन कर सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्गत कार्यकारी आदेश दिनांक 19-5-98 में निम्नलिखित संशोधन/ 
परिवर्धन किये जान का निर्णय लिया गया-- 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पुलिस विभाग भर्ती हेतु परीक्षा प्रणाली में संशोधन 
1. आरक्षियों/उपनिरीक्षकों/प्लाटून कमाण्डरों को अन्तिम रूप से चयन कर लिये जाने के पश्चात्‌ उन्हें 
. um प्रदान कर नियुक्ति के दिनांक से अनुमन्य वेतन/भत्ते प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण पर भेजा 
| ^ 

2. चयन परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक तथा प्रशिक्षण में प्रदर्शित परफारमेन्स एवं प्राप्तांक को आधार 
मानते हुए एवं दोनों को 50-50 प्रतिशत वेटेज देते हुए पारस्परिक ज्येष्ठता सूची बनायी जायेगी। 

3. आरक्षियों के पद पर भर्ती हेतु सामान्य एवं सभी श्रेणियां के लिए महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम 
आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष होगी। 

4. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ‘100 मीटर की दौड़' के स्थान पर “तीन मील (4.8 किमी०) की दौड़ व 
चाल' निर्धारित की जायेगी। 

5. महिला अभ्यर्थियों के लिए ‘50 मीटर की दौड़' के स्थान पर 200 मीटर की दौड़ व चाल निर्धारित 
की जायेगी। : 

6. आरक्षियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रत्येक आइटम में 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य 
होगा तथा जिस आइटम में कोई अभ्यर्थी 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर पर 
असफल घोषित कर दिया जायेगा तथा शेष परीक्षा में उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

7. उपनिरीक्षकों तथा प्लाटून कमाण्डरों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक आइटम में 50 
प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

8. ES EL परीक्षा में उत्तीर्ण होने के .लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक 
होंगे। कों एवं प्लाटून कमाण्डरों को मुख्य लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण 
होने के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। 

9. शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची विज्ञापित पदों के पाँच गुने तक के बराबर 
तैयार की जायेगी। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। 

10. लिखित परीक्षा के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के ढाई गुना तक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु 
बुलाया जायेगा। 

11. साक्षात्कार के अंक कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किये जायेंगे 
तथा मानक प्रक्रिया के अनुसार अंक दिये जायेंगे। 

2. उक्त सीमा तक पूर्व निर्गत कार्यकारी आदेश दिनांक 19-5-98 संशोधित समझे जायें। 


भवदीय, 
एन, रविशंकर 
NU S सचिव, गृह। 
24 
संख्या-ए-1 1162/दस-98-3/1(6)/65 

प्रेषक, 

श्री केन्सी मिश्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (लेखा) अनुभाग-1 [लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 1998] 


विषयः उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाया जाना। 
महोदय, i 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए 1-2923/दस-3/1(6)/65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985 सपठित 
शासनादेश संख्या ए-1-3959/दस--3/1(6)/65 दिनांक 23 जनवरी, 1986 के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के 
विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाकर उत्तर प्रदेश शासन के 
विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा ओर सहायक लेखाधिकारी सेवा के 
वरिष्ठतम अधिकारियों को सौंपा गया है। जिन विभागाध्यक्षो के कार्यालयों मे उक्त सेवा के अधिकारी नियुक्त 
नहीं हैं उनमें कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा करने का दायित्व विभागाध्यक्षों को दिया गया है। 


सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों जिनके वेतन भत्तों का भुगतान सचिवालय के इरला चेक अनुभाग द्वारा 
C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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किया जाता है, की सचिवालय में कार्यावधि से सम्बन्धित कालातीत दावों के पूर्व लेखा परीक्षा करने का 
दायित्व इरला चेक अनुभाग में नियुक्त वरिप्ठतम लेखा अधिकारी को सौंपा गया है। 

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह 
निर्णय लिया है कि शासन के विरुद्ध कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य उत्तर प्रदेश 
शासन के विभागाध्यक्षों के कार्यालय में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी 
स्वविवेकानुसार उक्त कायालय में नियुक्त कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले अपने संवर्ग के किसी 
अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं। 

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का 
कार्य सम्पादित कराने का कष्ट करें। 

4. शासनादेश संख्या ए-1-2923/दस-3/1(6)/65 दिनांक 18 सितम्बर, 1985 तथा शासनादेश संख्या 
ए-1-3959/दस-3/1(6)/65, दिनांक 23 जनवरी, 1986 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागु होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 में संशोधन 
यथासमय किये जायेंगे। 

i भवदीय, 
d.d. मिश्र 
विशेष सचिव। 
संख्या-ए-1-1162(1)/दस98-3/1(6)/65, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 


1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उप्र, इलाहाबाद। ; 

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय SM, इलाहाबाद। 

3. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

5. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 

अज्ञा से, 

Hott मिश्र 
विशेष सचिव। 


| 25 j 
भविष्य निर्वाह निधि में जमा की गयी धनराशि पर वर्ष 1998-99 में व्याज का भुगतान 
संख्या -सा-4-8/दस-98-59/81 
(लखनऊ : दिनांक 7 अगस्त, 1998 
शासनादेश द्वारा भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि पर वर्ष 1998-99 में ब्याज की दरें एवं भुगतान 
सम्बन्धी शासनादेश निम्नवत हैः 
जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उप्र) नियमावली, 1985 के नियम -11(1), कान्ट्रीव्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड 
(S) रूल्स के नियम 11(1) तथा कान््रीव्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 
के प्रावधानो के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उप्र) कान्ट्रीब्यूट्री 
फण्ड (GH. तथा उत्तर प्रदेश कान्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में आभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) 
द्वारा वित्तीय-वर्ष 1998-99 में जमा की गई तथा उनके नाम अवशेष पर व्याज की दर सभी खातों में जमा 
कुल राशि पर 12% (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 01 अप्रैल, 1998 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय 
वर्ष के दौरान लागू होगी। 


2. व्याज की गणना हेत एक सदयोगणक (रेडीरेकनर) संलग्न Sl 
. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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: wd 1998-99 
भविष्य निर्वाह निधि में जमा अवशेष पर व्याज के आगणन हेतु सदयोगणक 
वर्ष 1998-99 ब्याज की दर 12 वर्ष 1998-99 ब्याज की दर 12 
प्रतिशत व्याज(रुपये) प्रतिशत व्यांज (रुपये) 
] 2 3 4 
] Quo s 800 96.00 
2 0.24 900 . . 108.00 
3 0.36 1,000 120.00 
4 0.48 ' 2,000 240.00 
5 0.60 3,000 360.00 
6 0.72 4,000 480.00 
7 0.84 5,000 600.00 
8 0.96 6,000 720.00 
9 1.08 7,000 840.00 
10 1.20 8,000 950.00 
20 2.40 9,000 1,080.00 
30 3.60 10,000 1,200.00 
40 4.80 20,000 2,400.00 
50 : 6.00 30,000 3,600.00 
60 7.20 40.000 4,800.00 
70 . 8.40 50,000 6,000.00 
80 9.60 60,000 7,200.00 
90 ] 10.80 70,000 8,400.00 
100 12.00 80,000 9,600.00 
200 2 24.00 90,000 10,800.00 
300 36.00 1,00,000 12,000.00 
400 48.00 
500 60.00 
. 600 72.00 
700 84.00 


संख्या सा-3-923/दस-96-17-95 
प्रेषक 
श्री पी. dx मिश्र, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेंवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग (लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 1998 
विषय : उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन अदालत गठित किया जाना। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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महोदय, 

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने अपने पेंशनरा/ पारिवारिक 
पेंशनरों के लाम्बित पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु सदैव प्रयत्नशील है तथा इस 
संदर्भ में समय-समय पर आवश्यक आदेश भी निर्गत किए गए हैं फिर भी इस दिशा में वांछित गति नहीं 
प्राप्त की जा सकी है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रायः सभी विभागों में ऐसे पेंशन प्रकरण भी हैं जो 
या तो विवादित हैं या अतिदीर्घकाल से लाम्बित हैं। ऐसे प्रकरणों को निस्तारित कराने की अधिक 
आवश्यकता है | अवएव सम्यक्‌ विचारोपरान्त उपरोक्त प्रकार के लाम्वित /विवादित पेंशन प्रकरणों को 
यथास्थान निस्तारित कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने पेंशन अदालत गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
कर दी है पेंशन अदालत की रूपरेखा निम्नवत्‌ होगी-- 
पेशन अदालत के सदस्य-- 


(1) वित्त सचिव अध्यक्ष 
(2) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य 
(3) सचिव, सम्बन्धित विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से ै 

निम्न स्तर का नहो सदस्य 
(4) सचिव, न्याय विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से निम्न 

स्तरकानहो सदस्य 
(5) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
(6) निदेशक, पेंशन सदस्य-नोडल अधिकारी 


पेंशन अदालत का कार्यक्षेत्र-- 

पेशन अदालत में निम्न प्रकार के मामलों पर विचार किया जायेगा। 

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनकी पेंशन/ग्रेंच्युटी स्वीकृत न हुई हो। 

(2) पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरूध पेंशन द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार। 

(3) सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो तद्नुसार पेंशन 

पुनरीक्षण के मामले। ; 
(4) ऐसे प्रकरण, जिनके निस्तारण में प्रशासकीय विभाग और पेंशन विभाग में मतभेद हों। 
(5) ऐसे प्रकरण, जो न्यायालय में लाम्बित हों, परन्तु पेंशनर उसे न्यायालय से बाहर निस्तारित कराने 
के इच्छुक हों। 

(6) पेशनरों की अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में। 

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उक्त संदर्भित विन्दुओं पर विचार करने के लिए अपना प्रत्यावेदन पेंशन 
अदालत का संदर्भित कर सकते हैं | प्रत्यावेदन की एक प्रति अपने प्रशासकीय विभाग,जहाँ से वे सेवानिवृत्त 
हुए हों, को भी देंगे। 

पेंशन अदालत से सम्बन्धित नोडल अधिकारी संदर्भित मामलों का परीक्षण करके अध्यक्ष की अनुमति 
सें पेंशन अदालत की तिथि निधारित करेंगे। उस तिथि से दो माह पुर्व सम्बन्धित वादी को तथा प्रशासकीय 
विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भी सूचित करेंगे, पेंशन अदालत के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्रों एवं 
दुरदर्शन के माध्यम से एवं रेडियो मे माध्यम से प्रचार करवायेंगे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रार्थना-पत्रों 
को उनके सम्पूर्ण विवरण सहित नोडल अधिकारी अर्थात पेंशन निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, 
उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर संदर्भित करेंगे। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मामले 
अदालत में सुने जायेंगे उन पेशनरों को अदालत की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दे दी जायेगी। इसकी 
सूचना सम्वन्धित पेंशनर के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष/कार्यालायाध्यक्ष को भी दी जायेगी। जो पेंशन 
अदालत में सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे। 

पेंशन निदेशक विभित्र जनपदों में लम्बित पेंशन प्रकरणों को देखते हुए एवं आवश्यकतानुसार पेंशन 
अदालत लगाए जाने के सम्बन्ध में माह एवं तिथि प्रस्तावित तिथि सहित अपना प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत 
करेंगे तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों का स्थान/तिथि एंव समय क्री घोषणा की जाएगी जिससे 
कि पेंशन अदालत गठित किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। et 

भवदीय, 
deho मिश्र 
सचिव 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या सा-4-571/दस-98 

प्रेषक, : 

मु. हलीम खाँ, सचिव वित्त (वे७आ०), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। प 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, , 998 
विषय : परिकलन शीट की जाँच का कार्य वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा कनिष्ठतम लेखाधिकारी को 

प्रतिनिधानित किया जाना। 

महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि का. अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में 
शासनादेश संख्या सा-4-ए«जी«-57/दस-84-5 10-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के संलग्न टिप्पणी के प्रस्तर 
(छः) तथा सामान्य भविष्य निधि (उप्र) नियमावली, 1985 के नियम'- 24(5) की व्यवस्था है कि जब 
अभिदाता के खाते में जमा धनराशि देय हो जाये तो आहरण एवं वितरण अधिकारी निहित प्रपत्र पर चालू 
तधा पूर्ववर्ती वर्षो की परिकलन शीट तीन प्रतियों मे बनाकर दो प्रतियाँ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का 
मामला निपटाने वाले वरिष्टतम अधिकारी को अग्रसारित करेंगे, जो उसकी समुचित जाँच करके स्वीकृत 
प्राधिकारी को पास बुक के 90 प्रतिशत अवशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित 
qi 

कतिपय विभागों के वरिष्ठतम लेखाधिकारियों द्वारा अन्य कार्यो की अधिकता के कारण परिकलन शीट 
की जाँच के कार्य में कठिनाई अनुभव की जा रही है अतः एवद्द्वारा राज्यपाल महोदय, समस्त विभागों के 
वरिष्ठतम लेखाधिकारियों को परिकलन शीट की जाँच का कार्य अपने विवेकानुसार अपने से कनिष्ठ लेखा 
का मामला निपटाने वाले किसी अधिकारी को प्रतिनिधानित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान करते 
हैं कि किसी भी दशा में यह कार्य लेखाधिकारी से निम्न स्तर पर प्रतिनिधानित नही किया जायेगा। 

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागु होंगे। 

भवदीय 
मु. हलीम खाँ 
ee Ie सचिव, वित्त (Jo) 
| 28 ॥ 
संख्या सा-3-1186/दस-98-17-95 

प्रेषक, 

मुहम्मद हलीम खाँ, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 9 

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश । 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश 


वित्तासामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 1998 
विषय : मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के समायोजन हेतु। 
महोदय, 


राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनके नैवृत्तिक लाभों के निस्तारण हेतु एवं 
पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य देयों के भुगतान तत्काल कराने के उद्देश्य से निरन्तर प्रयास किया है। इस 
सन्दर्भ में यथासम्भव, जो भी प्रभावी कार्यवाही सम्भव है, की गई है। यधिप राज्य सरकार में पेंशन/ 
पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दशा में बहुत गतिशीलता आई है, फिर भी ऐसा अनुभव किया 
गया कि इस दशा में पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं शासन स्तर पर सम्बद्ध व्यक्तियों में और अधिक 


जागरूकता लायी OC-PRUPG Bie Missu FB z Pa gam]. प्रकरणें1ळो/॥/यथास्थान निस्तारण किया 
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जाए। इसी उद्देश्य . से शासनदेश संख्या सा०-3-923/ दस-96-17-95, दिनांक . 19 अगस्त, 1996 द्वारा 
पॅशन अदालत का गठन किया गया है। विभिन्न मण्डलों में इस प्रकार की अदालतें आयोजित हुयी हैं तथा 
इनसे उत्साहवर्द्धक परिणाम भी प्राप्त हुए हे। पेंशन अदालतों की सफलता के परिप्रेक्ष्य में यह अनुभव किया 
गया कि इस प्रकार की अदालतें प्रत्येक मण्डल पर नियमित रूप से तीन माह में एक वार अवश्य आयोजित 
की जाएँ जिससे क्षेत्रीय पेंशनरों का अधिकाधिक लाभ मिल सके। 

2. अतः राज्य सरकार के राजकीय पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से 
निस्तारित किये जाने हेतु शासनदेश संख्या सा-3-923/दस-96-17-95 दिनांक 19 अगस्त 1996 (प्रतिलिपि 
संलग्न है) की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त 'पेशन अदालत” को और अधिक व्यापक, गतिशील एवं प्रभावी वनाने की वर्तमान 
व्यवस्था में निम्नलिखित संशाधन किये जाने का निर्णय लिया है। 


ˆ र्वतमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था 
(1) वित्त सचिव -अध्यक्ष संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त-अध्यक्ष 
(2) सचिव, कार्मिक विभाग-सदस्य संवंधित जनपद के जिलाधिकारी-सदस्य 
(3) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग-सदस्य संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोपागार-सदस्य एवं संयोजक 
(4) निदेशक पेंशन -सदस्य निदेशक, पेंशन स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उप 


निदेशक स्तर से निम्न स्तर का न हो। 

3. पेंशन अदालत राज्य सरकार के पेंशन /परिवारिक पॅशन/उपादान /राशिकरण एवं अन्य सम्बन्धित 
नियमों की सीमा में रहते हुए विचाराधीन पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करेंगी। 

4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेंशन अदालत के आयोजन में पूर्ण 
सहयोग करें तथा पेंशन अदालत द्वारा वांछित सभी अभिलेख/ सूचना निर्धारित समय से उपलब्ध करायें तथा 
साथ ही पेंशन अदालत द्वारा दिये गये निर्णय/आदेशो का अनुपालन भी समयवद्धरूप से सुनिश्चित करें। 

अतः अनुरोध हे कि कृपया उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1996 को उपरोक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाये तथा शेष व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। माः न्यायालयों मं विचाराधीन, उनके अथवा शासन 
द्वारा निर्णीत प्रकरण पेंशन अदालत में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अतिरित्त यह भी अनुरोध है कि कृपया 
मण्डलायुक्त अपने स्तर पर पेंशन अदालत की dom तीन माह में एक वार अवश्य आयोजित किया जाना 
सुनिश्चित करेंगे। 


भवदीय, 
मुहम्मद हलीम खाँ 
सचिव। 
| 29 | 
संख्या-जी-1-453/दस-98-207/98 
प्रेषक, 
श्री मु. हलीम खाँ, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। * 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर 1998 
विषय : वेतन से सम्बद्ध मानदेय के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध HI 
महोदय, 


कतिपय विभागों में मानदेय, एक निर्धारित अवधि के वेतन के समतुल्य दिए गए हैं तद्नुसार वाहन 
चालकों को वर्ष में 15 दिन/एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय दिया गया है। शासन के समक्ष यह प्रश्न 
संदर्भित हुआ है कि ऐसे मामलों में, क्या वेतन पुनरीक्षित हो जाने के कारण, भुगतान किये जा चुके मानदेय 
का अवशेष भी भुगतान किया जाएगा। i 
2. अतः विषयगत मामले में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल 


महोदय । जनवरी, 1906 BTS अतीक को, के MEZGE LAK में जहाँ वह एक 
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निश्चित अवधि के वेतन के समतुल्य भूगतान किया गया है, वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष 
मानदेय फे भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हो 


भवदीय, 
मुः हलीम खाँ 
सचिव। 
संख्या-जी -1-453/दस-98-207/98, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
(1) महालेखाकार 1, 2 व 3 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ। 
(2) समस्त कोषाधिकारी, Tr! 
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(4) महामहिम राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
(5) सचिव विधान सभा उप्र. लखनऊ। 
(6) सचिव, विधान परिपद्‌, उप्र, लखनऊ। 
आज्ञा से, 
शिव प्रकाश 
ss संयुक्त सचिव। 
| 30 : 
संख्या-ए-1-1507/दस-1998 
प्रेषक, ; 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालायाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (लेखा) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 1998 
विषय : निजी जमा (वेयक्तिक लेखा खाता) /निक्षेप के सही वर्गीकरण के संवंध में। 
महोदय, 


मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार में वैयक्तिक लेखा खाते (SnusnU.) भारत 
सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 1987 से संघ एवं राज्यों के लेखा: शीर्षकों की सुची में निजी जमा 
(वैयक्तिक लेखा खाता) को मात्र मुख्य लेखा शीर्षक 8443-सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक-106 -निजी 
जमा को ही माना है। 

2. स्थानीय निधि जमा कि प्रक्रिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 16 के प्रस्तर 
363, 364 से शासित होगा। स्थानीय निधि में व्याजू जमा राशियों को मुख्य लेखा शीर्षक 8338 -स्थानीय 
- निधि जमा (जैसे अध्यापकों का भविष्य निधि) के अन्तगत रखा जाये। 

3. गैर ब्याजू स्थानीय निधि की धनराशि मुख्य लेखा शीषक 8448-स्थानीय निधि जमा के सुसंगत लघु 

शीर्षक में जमा किया जाना चाहिए। 
.. 4. शासन के संज्ञान में यह आया है कि विश्वविद्यालयों, निगमों, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओ, 
परिषदों आदि के पी*एल०ए«, जो 8443 सिविल जमा, 106-निजी जमा में शामिल नहीं होते हैं, भी मुख्य 
लेखा शीर्षक -8443 मे त्रुटिपूर्ण ढंग से रखे जा रहे हैं। अतः इस संबंध में यह आदेश दिये जाते हैं कि यदि 
किसी विश्वविद्यालय, निगम स्थानीय निकाय, पंजीकृत संस्थाओं, परिषद आदि के कोषागारों में निक्षेप मुख्य 
लेखा शीर्षक-8443 में खुले हैं, उन्हें मुख्य लेखा शीर्षक-8443 के सुसंगत लघु शीर्षक में वित्तीय नियम संग्रह 
खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 363 व 364 के अनुसार GUA. खोलने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित 
करा ली जाये तथा खाते की धनराशि को भी सुसंगत लेखे में स्थनान्तरित कर दिया जाये। 
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5. स्थानीय निधि जमा (मुख्य लेखा शीर्षक-8338 एवं 8448) के जिन खातों के प्रकरण में महालेखाकार 
के प्राधिकार-पत्र प्राप्त न किये गये हैं अथवा अन्य लेखा शीर्षक में महलेखाकार का प्राधिकार-पत्र प्राप्त हो, तव 
ऐसे प्रकरण में पीनएल+एन संचालक तत्काल महालेखाकार सें प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। 

6. विभागों मे तैनात उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी का यह दायित्व 
होगा कि वे अपने विभाग के वैयक्तिक लेखा खातों की समुचित संवीक्षा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि 
ये खाते सही लेखा शीर्षक के अन्तर्गत खुले हैं और उनका संचालन वित्तीय नियमों के अनुरूप हो रहा है। 

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। 


Un 


भवदीय, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
संख्या ए-1-1507 (1)/दस -98 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
(1) प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 


) 
(3) समस्त वित्त नियंत्रक। 
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
(5) समस्त कोपाधिकारी उत्तर प्रदेश। 
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश। 
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से, 
Horie मिश्रा 


SR विशेष सचिव वित्त 
| 31 | 
संख्या-5266/6-7-98-192/77 

प्रेषक, 

गीता मिश्रा, अनु सचिव, उप्र, शासन। 
सेवा में, 

अपर पुलिस महानिदेशक, SH. पुलिस मुख्यालय, इलाहावाद। 
गृह (पुलिस) अनुभाग-7 [लखनऊः दिनांक 26 सितंबर, 1998 
विषय : पुलिस विभाग के निरीक्षको/उप निरीक्षकों को मोटर साइकिल के क्रय हेतु दिये जाने वाले अनुदान 

(राज सहायता) की सीमा में gil 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-3/ख-118/96, दिनांक | अगस्त, 1996 के संदर्भ में मुझे 
यह कहने का निदेश हुआ हें कि राज्यपाल महोदय वर्ष 1998-99 में पुलिस विभाग के निरीक्षकां उप 
निरीक्षकों को मोटर साइकिल के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4378/6-7-192/77 दिनांक 12-3-79 द्वारा 
मोटर साइकिल क्रय करने हेतु मोटर साइकिल की लागत का 40 प्रतिशत या र०2,500/-जो भी कम हो के 
स्थान पर दोगुना अर्थात्‌ रु 5,000/ (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रति कर्मचारी की दर से राज सहायता प्रदान 
करने हेतु स्वीकृत /अनुमति प्रदान करते हैं। 

2. उक्त राज सहायता पर होने वाला व्यय प्रतिवर्ष इस हेतु बजट में उपलब्ध प्रावधान तक ही सीमित 
रखा जाये। उक्त राज सहायता के सम्बन्ध में बने नियमों के 3(अ) को तद्नुसार संशोधित माना जाये। 
. 3. उक्त मद पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तिय वर्ष 1998-99 के अनुदान संख्या-26 के आयः व्ययक 
के लेखा शीर्षक “2055-पुलिस आयोजनेंत्तर-109-जिला पुलिस-03 जिला पुलिस (मुख्य)-20 सहायक 
अनुदान/अंशदान /राज सहायता” के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा। 
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4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-197/दस-1998, दिनांक 24 सितम्बर, 1998 
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 


भवदीय, 
ह०/- गीता मिश्रा 
tas _ अनु सचिव। 
| 32 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-4-642/दस-98-202-70 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 9 अक्टूबर, 1998 


कार्यालय ज्ञाप 

अधोहस्ताक्षरी को यह करने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-924/दस-97- 202-70, 
दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को केलेण्डर वर्ष में एक 
बार 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य 
की गयी थी। 

2. उक्त विषय पर पुनर्विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अब दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 के स्थान पर 1 नवम्बर, 
1995 में अनुमन्य होगी। 

3. उपरिसंदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेंगा 
तथा कार्यालय ज्ञाप की शेष शर्ते यथावत्‌ प्रभावी रहेंगी। 

भवदीय, 
शिव प्रकाश 
> संयुक्त सचिव। 
| 33 | 
संख्या सा-4-851/दस-98-202-70 
प्रेपक 

शिव प्रकाश, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्क्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त[सामान्य) अनुभाग-+ ५. [लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1998 
विषय : अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया 

जाना। 1 
कार्यालय ज्ञाप सामान्य-4-1905/दस-81-202-70 दिनांक 30 अक्टुवर, 1981 तथा उक्त विषय पर 
समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी 
सेवकों को प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है 
जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाता है। 

2. उक्त विषय पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी 
सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, वे नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पुर्ण धनराशि उनके 
भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। 

3. यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं वन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल 
सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे 
नकद दे दी जायेगी। 

4. उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवा 
निवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 
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उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। 
भवदीय, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 
34 
संख्या सा+-4-817-(1)/दस-98-502-85 
प्रेपक 
शिव प्रकाश, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। व 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-+ [लखनऊ : दिनांक 12 नवम्वर, 1998 


विषय : विशेष परिस्थितियों मे स्वीकृत किये जाने वाले अस्थायी अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की सरसरी तौर 
पर अत्यन्त सतही कारणों के आधार पर स्वीकृति। 

महोदय, 

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि खाते में 
अनिवार्य अभिदान तथा निधि से अग्रिम/निप्कासन की व्यवस्था की गई है । ue भविष्य निधि,परिवार के 
कठिन दिन के लिए व्यवस्था है । इस निधि में अभिदान करना इसलिए आवश्यक किया गया है ताकि 
सरकारी सेवक अथवा उसका परिवार भविष्य की विषम आर्थिक परिस्थितियों में इससे अपनी अपरिहार्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति एवं परिवारिक दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन कर सके। सामाजिक सुरक्षा एवं 
कल्याण की उक्त निहित भावना को दृष्टिगत रखते हुए ही इस निधि को पूर्ण संरक्षण भी प्रदान किया गया है 
तथा इस निधि से किसी भी दशा में शासकीय क्षति की पूर्ति भी नहीं की जा सकती है और न ही इसे कोर्ट 
के आदेश या डिक्री के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। 

2. “सामान्य भविष्य निधि (उप्र) नियमावली, 1985” के नियम 13(2) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु 
नियम 13(4) की व्यवस्था के अनुसार विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम 

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से 
इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या 
(दो) तव तक नहीं दिया जायेगा जव तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अन्तिम प्रतिदान करने 
के पाश्चत्‌ कम से कम वारह मास व्यतीत न हो जाएं। 

इसी प्रकार अंतिम निष्कासन के मामलों में भी नियम 16(1) (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित 
प्रयोजनों हेतु एक समय में प्रत्याहत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के 
वेतन, जो भी कम हो, से अधिक स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए, किन्तु विशेष मामलों में स्वीकृत 
प्राधिकारी ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा हो और अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान 
धनराशि का सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक तथा अभिदाता के जमाखाते में 
अतिशेंप के तीन चौथाई तक प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता el 

3. प्रायः यह देखा गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम तथा 
अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करते समय अत्यन्त उदारता बरतते हैं तथा अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण के लिये 
दर्शये गये प्रयोजानों का आकलन सही ढंग से नहीं करते हैं और अग्रिम नितान्त नैत्यक रूप से स्वीकृत 
कर रहे हैं। यह भी देखा गया हे कि उन प्रयोजनों को भी विशेष कारणों की श्रेणी में रखते हुए eim] 
अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत कर दिया जाता है, जिसके लिए साधारणतया निर्धारित सीमा से अधिक अधवा 
निर्धारित समय से पुर्व अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करने की अपरिहार्यता/आवश्यक नहीं होती है। 
फलस्वरूप कर्मचारियों में छोटे-छोटे अन्तराल पर अपने भविष्य निधि खाते से धन आहरित करने की प्रवृत्ति 
को बल मिल रहा है और अधिकांश अभिदाताओं के खाते में अति अल्प धनराशि ही शेष रह जाती है 
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विषय परिस्थिति आने पर अपर्याप्त सिद्ध होती है, जिससे कर्मचारी का प्रत्यक्ष रूप से मनोवल टूटता | कतिपय 
मामलों में अनुकम्पा निधि आदि से माँग वढी है। निश्चय ही यह स्थिति उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। ; 
4. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि का उपयोग सामान्य वचत खाते के 
रूप में न किया जाये तथा अस्थाई अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करने में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 
विषेश सावधानी व सतर्कता अपनायी जाये। सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम/निष्कासन स्वीकार करने 
हेतु सक्षम अधिकारियों कीसूची समान्य भविष्य निधि (उ.प्र) नियमावली, 1985 में दी गई है--केवल इन्हीं 
अधिकारियों, जो साधारणतया विभागाध्यक्ष हैं द्वारा अग्रिम/निप्कासन की नियमानुसार स्वीकृति दी जा सकती 
है। विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में विशिष्ट कारणों से अग्निम/सभी प्रकार 
के निष्कासन की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रशासकीय विभागों, द्वारा दी जायेगी। इन सभी सक्षम अधिकारियों 
द्वारा भी सामान्य व विशिष्ट परिस्थितियों का सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये तथा पुष्ट प्रमाणों के 
आधार पर ही विशिष्ट परिस्थितियों में अपरिहार्य एवं आपवादिक रूप में ही अभिदाता की जमा धनराशि का 
सम्यक्‌ विचार करते हुए तथा जिन कारणों से परिथितियाँ विशेष मानी गयी हैं, के विपय मे स्वतः स्पष्ट आदेश 
अभिलिखित करते हुए ही भविष्य निधि अस्थाई अग्निम/ अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान की जाये। 
उपरोक्त से इतर जारी Se. अग्रिम की स्वीकृतियाँ वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जायेंगी। 
र भवदीय, 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव। 
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संख्या सा+-4-851/दस-98-202-70 
प्रेषक, : 

शिव प्रकाश, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 is [ लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1998 
विषय : अवकाश नकदीकरण की धनराशि .को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना। 
महोदय, . 

कार्यालय ज्ञाप सामान्य-4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 17 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर 
समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी 
सेवकों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है 
जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाना है। 

2. उक्त विषय पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी 
सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, के नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके 
भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। 

3. यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं वन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल 
सेंविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे 
नकंद दे दी जायेगी। 

4. उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक 
सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। 

भवदीय, 
शिव प्रकाश, 
संयुक्त सचिव। 
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संख्या वेआ. -1-1599/दस-42 (एस)/97 
प्रेषक, 
मु हलीम खाँ, सचिव, वित्त, (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग), उत्तर प्रदेश शासन। 
संवा में, 
(1) समस्तम विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, ऊप्रः। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्ष)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश इलाहावाद/ लखनऊ। 
(4) निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानिय निकाय, उप्र, 4, प्राग नारायण रोड, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 1998 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 1 जुलाई, 1998 से लागू संशोधित 
दरें। 
पठित निम्नलिखित : 
(1) शासनादेश संख्या d. आ०-1-271/दस-42 (एम)/97, दिनांक 2 जन, 19981 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन संन 1(6)/98-संस्था-।। (ख), दिनांक 
15 सितम्बर, 1998 | 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय 
सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या (2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15-9-98 द्वारा 
दिनांक 1-7-1998 से निम्नानुसार संशोधित पद पर महँगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये Él 


जिस दिन से देय है प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर 
1 जुलाई, 1998 वेतन का 22 प्रतिशत 


2. उपर्युक्त क्रम-संख्या (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 2-6-1998 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने 
प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्रांप्त' शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं तथा स्थानिय निकायों के अनुमोदित पूर्णकालिक कर्मचारियों को दिनांक 1-7-1998 के निम्नानुसार 
संशोधित दर पर महँगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः 


तिथि जिस दिन से देय है प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर 
1 जुलाई, 1998 वेतन का 22 प्रतिशत 


3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु 'वेतन' का तात्पर्य दिनांक 1-1-96 से 
लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन, जैसा कि मूल नियम 9(21) (1) में 
परिभाषित है, से होगा अर्थात्‌ महँगाई भत्ते के आगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, 
वेयक्तिक वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अर्न्तगत वेतन की 
परिभाषा मे आते “-- को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रेक्टिस at भत्ता एवं 
वृद्धि को शासनादेश संख्या जी-1159/दस-208-90 दिनांक फरवरी, 1990 तथा शासनादेश संख्या 
वनआ०-1-2589/दस90 (एम) -88, दिनांक 11-2-91 के अनुसार 'वेतन' का अंश माना जावेगा। 

4. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1-1-96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में 
ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, के लिए ‘aaa’ का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1-1-96 
को शासनादेश संख्या Foe 1-297 /दस-18 (एम)-88, दिनांक 21-1996 के अनुसार देय महँगाई भत्ता 
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और शासनादेश संख्या वें-आ« 1-2043/दस-93-39 (एम)-93 दिनांक, 14-10-93 के तथा शासनादेश संख्या 
ÄM 1-624/दस -39(एम)-93 सी.सी. दिनांक 16-8-95 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता क्रमशः100 
रु. प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 $. प्रतिमाह की द्वितीय 
किस्त की राशि का योग होगा। 

5. इस शासनादेश के अनुसार देय महँगाई भत्ता के लिए नगर स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों को 
कोई अनुदान/शासकीय सहायता देय नहीं होगी और इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय सम्वन्धित निकाय अपने 
संसाधनों से वहन करेंगी। विकास प्रधिकरणों को भी इस हेतु कोई, ऋण, अंशदान अथवा शासकीय सहायता 
देय नहीं होगी। इस संबंध में विकास प्राधिकारणों द्वारा अपने संसाधनों से आवश्यक कार्यवाही की जाये। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशाधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 30 नवम्वर, 1998 तक की 
देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भाविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस 
प्रकार जमा धनराशि को भाविष्य निधि खाते मे दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 से जमा माना जायेगा और इस 
तिथि से उपर्युक्त धनराशि पर .व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत 
महँगाई भत्ते की वढी हुई धनराशि का भुगतान भी दिनांक । दिसम्बर, 1998 से (जिसका भुगतान 1 
जनवरी, 1990 में देय होगा|) कर्मचारियों को नकद नहीं किया जाथेगा। और इस किस्त की राशि उनके 
अपने-अपने भविष्य निधि खाते में नियमित अंशदान की तरह जमा की जायेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी 
भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की अवशेष धनराशि एवं 1 
दिसम्बर, 1999 से देय वढी हुई धनराशि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, के रूप मे दी जायेगी,। परन्तु धनराशि 
के जिस अंश का सटिर्फिकेट उपलव्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। जिन कर्मचारियों की सेवायें इन 
-आदेशों के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 
दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको देय महँगाई भत्ते की सम्पूर्ण धनराशि का 
भुगतान नकद किया जायेगा। महँगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा की जाने वाली अवशेष 
धनराशि से संवंधित विल /शेड्यूल पर शासनादेश संख्या सा-4-12/दस-97-500 (1)-97, दिनांक 7-10-97 
में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए। 

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूणांकित किया जायेगा और 50 पैसे 
से कम राशि को छोड़ fear जायेगा। 

भवदीय, 
मुन हलीम खाँ, 
सचिव, वित्त 
(बजट संसाधन एवं वेतन आयोग) 


| 


संख्या-बी-1-5683/दस -238/98 


प्रेषक, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, : 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग'-] [लखनऊ : दिनांक 3 दिसम्वर, 1998 


विषय : आयोजनेत्तर पक्ष में. वेतन, छात्रवृत्ति एवं पेंशन को छोड़कर शेष मदों में 10 प्रतिशत की करीती 
किये जाने के संबंध में। 
महोदय, 
वित्तीय वर्ष 1998-99 की स्वीकृतियाँ काफी समय पूर्व ही जारी हो चुकी हैं । अनुत्पादक मदों में कमी 
लाये जाने तथा मितव्ययिता संबंधी आदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं। शासन द्वारा अब यह निर्णय 
लिया गवा है कि आयोजनेतर पक्ष की मदों (वेतन के साथ देय भत्ता, छात्रवृत्ति एवं पेंशन को छोड़कर) में 
10 प्रतिशत की सीमा तक बजट प्रावधान को फ्रीज” कर fear जाये। 
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2. अतः आयोजनेतर पक्ष मे वेतन के साथ देय भत्तो, छात्रवृत्ति एवं पेंशन को छोड़कर अन्य मदो में 10 
प्रतिशत की कटौती सुनिश्चित की जाये। यदि वजट प्रावधान उपलब्ध न हो तो कोषागारों में ऐसे देयक 
प्रस्तुत न किये जायें। प्रत्येक दशा में विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि 10 प्रतिशत की कटौती इस वित्तिय 
वर्ष में अवश्य कि जाये। 

भवदीय, 
सुशील चन्द्र तिपाठी, 
प्रमुख सचिव। 


संख्या-20/1/91/टी-सी-/97/का-2/98 

प्रेपक, 
सुधीर कुमार, सचिव (कार्मिक विभाग), उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

कार्मिक अनुभाग-2 . [लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्वर, 1998 

विषय--समुह Ur सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली,1998 के अधीन चयन हेतु अनुदेश। 

महोदय, | 
कृपया उपरोक्त विषयक उ.प्र, शासन कार्मिक अनुभाग -2 के पत्र संख्या 20/1/91 टीन्सी,//का०-2/ 

97-98 दिनांक 20 नवम्वर, 1998 का संन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समुह UT की लिखित परीक्षा हेतु 

अनुदेश भेजे गये थे। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः 
|. Go (S.H. लोक सेवा आयोग क्षेत्र के वाहर) समूह UT के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 

नियमावली, 1998 (प्रथम संशोधन) नियमावली के नियम 4(ड) के अनुसार किसी ऐसे पद जिसके 
लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, यथास्थिति टंकण या 
आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। 

टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा तद्विषयक नियमों /शासनादेशों के अनुसार होगी। 

नियुक्ति प्राधिकारी इनका सम्यक्‌ ज्ञान कर लेवें। 

टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा सम्वन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की 

जावेगी। परीक्षा की तिथि/समय/स्थान का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी कर लेवें | टंकण या 

आशुलिपि और टंकण परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को सूचना नियुक्ति प्राधिकारी यथासमय देवें। . 

टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा हेतु टंकण मशीन परीक्षार्थी स्वयं लावेंगें। 

5 जिन पदों पर टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित है उन पदों के 
अभ्यथियों को लिखित परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता 
परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत एवं अन्य विशिष्टताओं (छँट्नीशुदा, खिलाड़ी) में 
नियमानुसार अंक दिए जाने के पश्चात्‌, विभित्र श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण का 
समुचित ध्यान देते हुए योग्यता क्रम में रिक्तियों की संवर्ग के 4 गुना अभ्यर्थी टॅंकण या आशुलिपि 
और टंकण (यथास्थिति) की परीक्षा हेतु बुलाये जायेंगे! आरक्षण सम्वन्धी saat के अनुसार 
आरक्षित रिक्तियों केलिए उक्त योग्यता सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेंगी! 5 

6. टंकण या आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रेतिशत अंक केवल 
ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए 
विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर लिया हो और इन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कीर के लिए बुलाया 
जायेगा। 3x 


N 


> 


"s 
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7. स्पष्टतः टंकण या आशुलिपि और टंकण की अनिवार्य अर्हता वाले पदों के विपरीत चयन हेतु 
साक्षात्कार में वही अभ्यर्थी बुलाये जावेंगे जो टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा मे न्यूनतम 
गति प्राप्त कर लिए हों। 

8. जिस पद के लिए यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण विहित अर्हता नहीं है, उन पदों के 
सम्बन्ध में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता परीक्षा में 
प्राप्तांकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत, अन्य विशिष्टताओं (छँटनीशुदा कर्मी खिलाड़ी) में 
नियमानुसार देय अंकों, को देने के पश्चात्‌, आरक्षण के उपबन्धो का समुचित ध्यान देते हुए 
रिक्तियों की संख्या के चार गुना अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में पृथक-पृथक सूची बनाई जायेंगी 
और उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। 

9. यदि किसी पद की रिक्ति के विरद्ध उक्तानुसार तैयार की गयी योग्यता सुची में चार से कम 
प्रत्याशी उपलब्ध हों या अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा मे सम्मिलित ही न हुए हों तो उसके 
विरुद्ध साक्षात्कार हेतु उतने ही प्रत्याशी बुलाये जावेंगे जितने कि तैयार की गयी योग्यता सूची में 
उपलब्ध हों। ; 

10. साक्षात्कार एक चयन समिति द्वारा किया जावेगा। चयन समिति का गठन समूह “ग' भर्ती प्रक्रिया 
नियमावली, 1998 के नियम -6 के अनुसार किया जावेगा। 

11. साक्षात्कार चयन परीक्षा के कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। 

12. साक्षात्कार हेतु चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा लिखित 
परीक्षा, टंकण परीक्षा, शैक्षिक व अन्य विशिष्टताओं में प्राप्त अंक की कोई सूचना नहीं दी 
जावेगी। अंक देने की रीति का उल्लेख नियम 5 (4) (ख) में है। 

13. साक्षात्कार में प्रत्याशी को चयन समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्य पृथक-पृथक अंक देंगे व उनके 
द्वारा दिये गये अंकों के औसत के आधार पर प्राप्त अंक अवधारित किये जायें। 

14. साक्षात्कार मे उक्तानुसार जो अंक प्राप्त होंगे वह साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों द्वारा उसके 
पूर्व प्राप्त कुल अंकों में जोड़कर अन्तिम चयन सूची वनायी्कूजायेगी। 

15. चयन, साक्षात्कार, एवं अन्तिम सूची बनाने हेतु स्पष्ट प्रावधान उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के 
क्षेत्र क बाहर) समूह T के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 199 (यथासंशाधित) में 
विद्यमान हैं। कृपया उक्त नियमों का पालन किया जाए 

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सम्वन्धित अधिकारियों/नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के इन 

आदेशों से अवगत करा देवें व अनुपालन सुनिश्चित करें। 
भवदीय, 
सुधीर कुमार 
Mies x सचिव। 
| | 39 | | 
. संख्या-2432/39-4-98-15(3)/98 
प्रेषक, 
श्री योगेन्द्र नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
सतर्कता अडुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 
विषय : लोक आयुक्त संगठन में परिवाद दाखिल करने वाले परिवादी को संबंधित विभाग के अधिकारियों 
द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में। 
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महोदय, 

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि लोक आयुक्त संगठन को प्रायः यह शिकायतें प्राप्त होती 
रहती हैं कि परिवादी द्वारा मा: लोक आयुक्त के समक्ष अपनी समस्या संबंधी परिवाद दाखिल करने के 
फलस्वरूप संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा परिवादी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है और 
उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी 
समस्याओं के निराकरण हेतु शासन/प्रशासन न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायिक संस्था के समक्ष अपना 
परिवाद प्रस्तुत केर सकता है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर उसके प्रशासनिक विभाग 
के. अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना पूर्णतया असंवेधानिक है तथा Sa नागरिक अधिकारों का 
हनन होता है। चूँकि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व शासन का है तथा वह इसके 
लिये प्रतिबद्ध भी है, अतः इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० लोक आयुक्त अथवा अन्य 
किसी न्यायिक संस्था के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने वाले कर्मियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जायें 
अन्यथा शासन द्वारा इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। 

कृपयो उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें। 

i भवदीय, 
योगेन्द्र नारायण 
मुख्य सचिव। 


संख्या-02/43-2-99-17/2/21 
प्रेषक, 

श्री योगेद्र नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में। 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश । 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक / जनवरी, 1999 
विषय : प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों मे प्रत्येक सप्ताह सोमवार को बैठक व भ्रमण न किया 
जाना तथा प्रत्येक कार्य दिवस में 12 बजे मध्याहन तक कोई बैठक न किया जाना। 

महोदय, 

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष को विकास वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और 
इस वर्ष में विकास के लिए अव लगभग 3 माह ही शेष बचे हैं । इस दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि 
उक्त घोषणा के अनुरूप फील्ड में कार्य हो और अधिकारियों को दौरों, समीक्षा/अन्य कार्यो के लिए पर्याप्त 
समय मिलता रहे। 

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक शासकीय कार्यालय में एक नयी 

संस्कृति को नये सिरे से सूत्रपात किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि-- 

(1) प्रत्येक सोमवार को कोई भी वैठक सचिवालय निदेशालय तथा अन्य किसी भी कार्यालय में न 
रखी जाये। इस दिवस पर समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो की उपलब्धता रहेगी और अधिकारियों 
(कर्मचारियों द्वारा कोई भी भ्रमण नहीं किया जायेगा। इस व्यवस्था से यह आशा कि जाती है 
कि जनसाधारण की अधिकारियों/कर्मचारियों से आसानी से भेंट होगी। इससे कार्य निस्तारण में 
अपेक्षित गति आने के साथ-साथ कार्य में गुणात्मक सुधार आयेगा। 

(2) मंगलवार के दिन सचिवालय, विभागाध्यक्षो द्वारा फील्ड के अधिकारियों को किसी बैठक में नहीं 
बुलाये जायेंगा। क्योंकि इस दिन तहसील दिवस थाना, दिवस, किसान सेवा केन्द्र तथा नगरीय 
सेवा केन्द्र दिवस का आयोजन होता है। 

(3) समय के समुचित प्रवन्धन के लिए यह भी उचित पाया गया है कि हर स्तर पर पूर्वाहून में 10. 
00 बजे से 1000 AURAStatel Men A rga UKAA रहकर शासकीय 
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कार्य निपटायें । इस दौरान कोई भी बैठक जब तक अत्यन्त अपरिहार्य न हो किसी भी दशा में 
न रखी जाये और हर अधिकारी पूर्वाहन में 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने कार्यालय 
कक्ष में उपस्थित रहेंगे। 

(4) जिस स्तर पर बैठकें रखी जाती हैं उनमें यथासम्भव एक घण्टे से अधिक का समय न रखा 
जाये और dod ऐसी उद्देश्य परक, निर्णयपरक और प्रभावी हों जिनमें कि वैठक के अंत में 
उद्देश्य के अनुसार आवश्यक निर्णय जरूर ले लिया जाये। 

. 3. कृपया उक्त व्यवस्था को सभी स्तरों पर तत्परता से अपनाया जाना सुनिश्चित करें तथा यह भी 

सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्तर से इनका उल्लंघन न हो । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता 
अथवा लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा। 


भवदिय, 
योगेन्द्र नारायण 
मुख्य सचिव। 
संख्या-सा-4-64/दस-99-08/88 

प्रेषक, 

सुशील चन्द्र त्रिपाठी, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।. 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 1999 


विषय : राज्य सरकार के समूह 'क' एवं ‘a’ श्रेणी के अधिकारियों को सेवा अवधि में अवकाश 
नकदीकरण सम्बन्धी सुविधा समाप्त करने तथा समूह UD तथा ‘a’ श्रेणी के कर्मचारियों के 
नकदीकरण की धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना। 

महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1905/दस-81-200/70, दिनांक 30 

अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य 
सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 15/30 दिन के 
अनुमन्य अर्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि का नकद भुगतान किया जाता था। शासनादेश 
संख्या-4-851/दस-98-2002/70, दिनांक 12 नवम्वर, 1988 द्वारा समस्त सरकारी सेवकों को अनुमन्य 
अवकाश नकदीकरण की धनराशि का नकद भुगतान न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में 
जमा करने के आदेश निर्गत किये गये थे। 

2. एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं कि-- 

- (1) राज्य सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार 
के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त की 
जाती है। £ ; : 

(2) समूह T एवं 'u' श्रेणी के कर्मचारियों को सेवावधि में अवकाश नकदीकरण की देय धनराशि का 
नकद भुगतान न करके उनके भविष्य निधि खाते में दिनांक 31 मार्च, 1999 तक जमा की 
जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि 
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में ही दी जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट 
उपलव्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी। जिन सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति में छ: माह अथवा 
उससे कम समय अवशेष है, उन्हें पूर्ववत्‌ अवकाश नकदीकरण का नकद भुगतान किया जायेगा। 

(3) समूह ‘a’, ‘a’, T तथा 'घ' श्रेणी का निर्धारण कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 
संख्या-15/140/81-कार्मिक-1, दिनांक 27 फरवरी, 1982 में इंगित वेतनमान के आधार पर 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित सादृश्यता के आधार पर होगा। 
(4) उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्था कैलेण्डर वर्ष 1999 में देय अवकाश नकदीकरण पर लागू होगी। 
भवदीय, 
सुशील चन्द्र त्रिपाठी 
; प्रमुख सचिव। 
42 
शासनादेश सं--1-559/6-7-99-485/98 1 
अनुः सचिव, GH शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-7, लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक, WW, . 
पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सम्बोधित तथा महालेखाकार, TH, इलाहावाद/निदेशक, कोषागार, THe, 
लखनऊ/वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, इलाहावाद/कोषाधिकारी, लखनऊ, इलाहाबाद आदि को पृष्ठांकित ` 
शासनादेश सं०-1-559/6-7-99-485/98, दिनांक 12-2-98 की प्रतिलिपि। 
X (लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 1999 
विषयः वर्ष 1998-99 में आयोजनेतर पक्ष मे वेतन, छात्रवृत्ति एवं पेंशन को छोड़कर शेष मदो में 10 . 
प्रतिशत की कटौती से पुलिस विभाग को छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक वित्त (आव-व्ययक) अनुभाग-1 के परिपत्र संन्वी>-1-5683/दस-238/98, दिनांक 3 
दिसम्बर, 1988 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि पुलिस विभाग आवश्यक सेवाओं से 
सम्बन्धित है जिसका वजट कानून व्यवस्था व शान्ति-व्यवस्था के कारण वचनवद्ध प्रकृति का है। अतः सम्यक्‌ 
विचारोपरान्त पुलिस के विशिष्ट कर्त्तव्यों व उत्तरदायित्वों को. दृष्टिगत रखते हुए गृह (पुलिस) विभाग के 
वजट में प्रासंगिक मदों में 1998-99 में प्रावधानित धनराशि में 10 प्रतिशत की कटौती से छूट प्रदान किये 
जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृत प्रदान करते £l 
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वी-1-99/दस-99, दिनांक 12 फरवरी, 1999 में 
प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 


भवदीय, 
हJ/गीता मिश्र 
i art अनु सचिव। 
43 
संख्या सा०-4-142/दस-99-502-85 

प्रेषक, 2 

शिव प्रकाश, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1999 


विषय : विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के. अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों 
से अस्थायी अग्रिम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सम्वन्धी अधिकारों का पुनर्स्थापन। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा«-4-817/ दस-98-502/85, 
दिनांक 12 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-4 में यह व्यवस्था की गई थी कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के 
अधिकारियों/कर्मचांरियों के मामलों मे सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों से अग्रिम/सभी प्रकार के 
निष्कासन की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जायेगी। उक्त निर्णय से कर्मचारियों के 


अस्थाई अग्निम/अन्तिम venen की SERS ग. ante senos मी ve रखते इए 
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शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/ 
कर्मचारियों के विशिष्ट कांरणों से अस्थाई अग्निम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति पूर्ववत्‌ 
सामान्य भविष्य निधि (ऊ प्रः) नियमावली, 1985 की अनुसूची-2 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों 
तथा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से अतदर्थ अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। अव 
ऐसे प्रकरण शासन के प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु संदर्भित किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। 

2. उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1998 की शेष व्यवस्थाएं 
यथावत्‌ प्रभावी रहेंगी। 


भवदीय, 
शिव प्रकाश 
aar: संयुक्त सचिव। 
| | 44 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-1-176/दस-१9-534(46)/76 Nto 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 [लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 1999 
विषय : सार्वजनिक उपक्रमा, निगमां, स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की वाहय सेवा पर 


प्रतिनियुक्ति। : 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि बाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति के विषय में जारी किये 
कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-3033/दस-534(46)/76, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 में यह प्रावधान है कि 
किसी भी सरकारी सेवक को वाहय सेवा पर 05 वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्थानान्तरित न किया जाये। 
यदि कोई सरकारी सेवक बिना शासन की स्वीकृति के 05 वर्ष की अवधि के बाद भी वाहय सेवा पर बना 
रहता है तो पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त की तिथि से प्रतिनियुक्त भत्ता या अतिरिक्त लाभ/सुविधा जो 
उसे सम्बन्धित निगम/उपक्रम आदि द्वारा दी जा रही थी, देय नहीं होगी और उसे केवल वही मूल वेतन 
अनुमन्य होगा जो वह अपने पैतृक विभाग में पाता। 

2. आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक नीति में परिवर्धन/परिमार्जन करने के उद्देश्य से गठित 
समिति द्वारा यह संस्तुति की गई है कि सरकारी सेवकों के निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की 
सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं विशिष्ट परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से उक्त अवधि 05 वर्ष बनाये 
रखी जा सकती है किन्तु 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि को न बढ़ाया mi 

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों को यथावत्‌ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कूपया अपने अधीन 
विभागों और कार्यालयों के स्टाफ के वाहय सेवा पर स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों का विश्लेषण कर लें ओर 
उपर्युक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त से समस्त स्टाफ को भी अवगत करा दें। 

शिव प्रकाश 
RSS संयुक्त सचिव। 
45] 
संख्या 980/21-1-99(1)(4)/98 
प्रेषक, 

योगेन्र नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
समस्त निगमो/परिषदों के अध्यक्ष/प्रवन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश। 
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भाषा अनुभाग-। (लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, /999 
विषय : सरकारी कार्यो में द्वितीय राजभाषा उर्दू का कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग। 
महोदय, 

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 
4171/21-89-1-1980 दिनांक 7-10-89 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 4865/21-90-1(2)/90 दिनांक 
19 नवम्बर, 1990 द्वारा सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग को 
अधिसूचित किया गया था जिसमें से निम्नलिखित प्रयोजनों का आपके द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने 
की अपेक्षा की गई थी : 

(1) उर्दू में अर्जियों एवं आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर। 

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निवन्ध कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना। 

(3) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन। 

(4) महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन। 

2. उपर्युक्त प्रथम व द्वितीय प्रयोजनों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुये कार्मिक विभाग के शासनादेंश 
संख्या 80-सी-एम०/47-का-4-94-18/18/18/94, दिनांक 20 अगस्त, 1994 द्वारा कुल 5061 उर्दू अनुवादक 

सहकनिष्ठ लिपिक के पद सृजित किये गये थे जिस पर नियुक्तियॉ भी की गई हैं। परन्तु कर्मचारी उपलब्ध 
रहने पर भी विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा उर्दू में लिखित अर्जियों और आवेदन-पत्रों को स्वीकार ही नहीं 
किया जाता है और जिन कार्यालयों/विभागों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, उनका उत्तर नहीं दिया जाता 
है। अतः जिन कार्यालयों में उर्दू के प्रार्थना-पत्रों का उर्दू में उत्तर दिया जाय। 

3. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्त्रोतों से शासन के संज्ञान में उपर्युक्त तथ्य आये हैं यह स्थिति उचित नहीं 
है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशो/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया 
जाना सम्बन्धित अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। 

4. इस प्रकार विन्दु संख्या 3 एवं 4 का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। . 

अतएव पुनः निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तर-एक में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों का कड़ाई से अनुपालन 
कराया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश दिया जाता है कि इन आदेशों के अनुपालन/प्रगति की सूचना 
त्रैमासिक आधार पर शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय। 

भवदीय, 
योगेन्द्र नारायण 
Sash. मुख्य सचिव। 
| | 46 | j 
संख्या 36/1/1977-कार्मिक-2 
प्रेषक, 

डॉन्जीनसी०पाण्डेय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 6 अप्रैल, 1999] 
विषय : लम्बित जांच के प्रकरणों में जांचोपरान्त दी जाने वाली सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि को 

सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखे जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 6 अप्रैल, 1984 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण wil उक्त 
शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था होने के बाद भी शासन को बहुधा ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। जिनमें यह जिज्ञासा 
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की जाती है कि यदि जांचोपरान्त सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दी जाय तो उसे कर्मचारी/अधिकारी की 
किस वर्ष की चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय। 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे प्रकरणों पर जिसमें जांचोपरान्त सेन्सर x ed प्रविष्टि 
दिये जाने का निर्णय लिया जाता है वह प्रविष्टि संवंधित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में उसी वर्ष 
की प्रविष्टि में रखी जायेगी जिस वर्ष सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया al 
यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाय कि प्रकरण संबंधित के सेवाकाल के किस पद व वर्ष से संवंधित रहा है 
और पाई गयी त्रुटि किस प्रकृति की रही है जिससे चरित्र पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गयी प्रविष्टि 
के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके। z 

कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्य सभी संबंधित अधिकारियों को भी अवगत करा दें। 


आज्ञा सें, 
डॉ. Set. पाण्डेय, 
i विशेष सचिव। 
47 
संख्या-सा-4-337/दस-99-502-85 

प्रेषक, 

मुः हलीम खाँ, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-+ [लखनऊ : दिनांक 15 मई, 1999] 


विषय : सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति में faena के कारण 
कर्मचारियों में उत्पन्न निराधार आशंकाओं के निवारण के सम्वन्ध में। 

महोदय, 

शासनादेश संख्या-सा-4-817/दस-98-502-85, दिनांक 12 नवम्वर, 1998 तथा शासनादेश संख्या 
सा-4-912/दस-98-502-85, दिनांक 3 नवम्बर, 1998 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य भविष्य 
निधि से अग्निम/निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (Gu) नियमावली, 1985 के प्रावधानों के अनुसार ही 
स्वीकृत किये जायें। केवल विभागाध्यक्षों के मुख्यालय पर स्थिति कर्मचारियों के विशेष परिस्थिति में अग्रिम 
तथा अन्तिम निष्कासन के प्रकरण शासन में प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई 
थी, जिसे शासनादेश संख्या-4-142/दस-99-502-85, दिनांक 24 फरवरी, 1999 द्वारा समाप्त कर दिया गया 
है। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन की मंशा स्पष्ट रूप से सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/निष्कासन स्वीकृत करते 
हुए सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र) नियमावली, 1985 के प्रावधान का पूर्ण अनुपालन कराते हुए वित्तीय 
अनुशासन लागू करता ही था। इसमें अग्रिम/निष्कासन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाये गये थे। 

उपर्युक्त स्पष्ट आदेश होने के उपरान्त भी कतिपय विभागों में कर्मचारियों को अस्थाई अग्निम/अन्तिम 
निष्कासन अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अन्यथा अनुमन्य होने की स्थिति में भी स्वीकृत नहीं किये जा 
रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में यह संदेश जा रहा है कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/निष्कासन पर कोई 
प्रतिवन्ध लगाया गया है, जो शासन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। वस्तुत: उक्त शासनादेशों की निहित 
भावना यही थी कि स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा अग्रिम स्वीकृत करते समय नियमावली के संगत प्रावधानों 
का भली प्रकार अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे कि वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ हो सके। 

अतः उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य 
निधि खाते से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम/निप्कासनों को स्वीकृति किये जाते समय सामान्य भविष्य निधि 
(उप्र) नियमावली, 1985 में दिये गये प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रावधानों से 
आच्छादित प्रकरणों में नियमानुसार यथाशीघ्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाय, जिससे कर्मचारियों में यह 
धारणा न बने कि अग्रिमों।निष्कासनों पर कोई प्रतिवन्ध है। 

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। E 

भवदीय, 
मु. हलीम खाँ 
सचिव। 
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Las. 


संख्या सा-4-356/दस-99-200-88 
प्रेषक, 

मु. हलीम खाँ, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त सामान्य अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 1999 
विषय : राज्य सरकार के समूह UD एवं 'घ' के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण 

की धनराशि का भुगतान। 
महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-4-64/दस-99-200/88, दिनांक 29 जनवरी, 
, 1999 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को सेवावधि में अनुमन्य नकदीकरण की सुविधा समाप्त कर 
दी गई थी तथा समूह UD एवं ‘a’ के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि 
का नकद भुगतान न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके सेवावधि भविष्य निधि खाते में जमा करने की व्यवस्था 
दिनांक 31 मार्च, 1999 तक के लिये की गई थी। 

2. एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह आदेश प्रदान करते हैं कि केलेण्डर वर्ष 1999 
हेतु समूह 'ग' एवं 'घ' के सरकारी कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि 
का 50 प्रतिशत नकद भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य 
भविष्य निधि खातें में जमा की जायेगी। 

3. यह भी उल्लेखनीय है कि समूह UD एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के ऐसे प्रकरणों को, जिनमें इन 
शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व अवकाश नकदीकरण स्वीकृत होने के करण नकदीकरण की धनराशि 
सम्बन्धित सरकारी सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा हो चुकी हे, पुनरोद्घाटित नहीं किया 
जायेगा। अर्थात्‌ उन प्रकरणों में 50 प्रतिशत नकद भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जिन 
मामलों में दिनांक 29 जनवरी, 1999 से पूर्व समूह m एवं ‘a’ श्रेणी के अधिकारियों को अवकाश 
नकदीकरण भुगतान किया जा चुका हे, ऐसे प्रकरण यथावत्‌ रहेंगे अर्धात्‌ उन्हें संशोधित/निरस्त नहीं किया 
जाय किन्तु जिन मामलों में दिनांक 29 जनवरी, 1999 अथवा उसके उपरान्त की श्रेणी के अधिकारियों को 
अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया गया हे, ऐसे मामलों में स्वीकृत सम्वन्धी आदेशों को निरस्त किया जाय॑ 
तथा अवकाश नकदीकरण की स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से एकमुश्त 
अथवा दिसम्बर, 1999 तक देय वेतन से समान किश्तों में की जाये यह भी ध्यान रखा जाये कि ऐसी श्रेणी 
में अवकाश नकदीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया उपार्जित अवकाश सम्वन्धित अधिकारी के अवकाश 
खाते में वापस आन्तरित हो जाय। 

4. उक्त संशोधित व्यवस्था 1 अप्रेल, 1999 से प्रभावी होगी। शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 1999 
की शेप व्यवस्था यथावत्‌ रहेगी। 


भवदीय, 
मु. हलीम खाँ 
E सचिव। 
49 
उत्तर प्रदेश 
संख्या सा-4-395/दस-99-600-99 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 रु लखनऊ : दिनांक 11 जून, 1999 
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अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें 
प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों 
को. सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1307/दस-88-600-88, दिनांक 23 सितम्वर, 
1988 तथा इसके समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न 
प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

1. यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी 

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न 
प्रकार से प्राधिकृत होंगे 


He He वेतन सीमा यात्रा की अधिकृत श्रेणी 


1 


1. 


2 


रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह 
वेतन पाने वाले। 


3 
वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास। 


2: रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम 
वेतन पाने वाले। श्रेणी) अधवा शताव्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव 
क्लास। 
3. रुपये 16100 से 18399 प्रतिमाह तक रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 
वेतन पान वाले 500 fa. से अधिक की यात्रा पर वायुयान 
अथवा शताव्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास। 
4. रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 
वेतन पाने वाले (द्वितीय श्रेणी) 2-टियर अथवा शताव्दी एक्सप्रेस 
: में वातानुकूलित चेयर कार। 
S- रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 
वेतन पाने वाले। 3-टियर/ए.«सी« चेयर कार (शताव्दी एक्सप्रेस को 
छोड़कर)। 
6. रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने रेल का द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)। 


वाल 


2. आनुषंगिक व्यय-- 
` (1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 क्रे नियम-23 (1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में 
वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा : 


m. वेतन सीमा आनुषंगिक व्यय की दर 
सं. 
1 2 3 
1. रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक पाने वाले। 11.0 पैसे प्रति किनमी० 
. 2. रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले। 8.0 पेसे प्रति für 
3. रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले। रुये 5.0 प्रति कि०मी० 


(2) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति की दर से अनुमन्य होगा। 
3. दैनिक भत्ता- 
(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों 
के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी : 
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— — सरकारी सेवक का ab साधारण दर (स्तम्भ 7.2 में उल्लिखित (स्तम्भ 1, 2 में उल्लिखित 
स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये) 


क्क” वर्ग के नगरों के लिये दरे जिनमें नगरपालिकार्ये “ख” वर्ग के नगरों के लिये दरे जिनमें नगरपालिका 
तथा केन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज तथा केन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज 
जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी-कानपुर, लखनऊ, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित हांगी-मुरादाबाद, 
आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, वरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, झाँसी, सहारनपुर, मधुरा, रामपुर, मिर्जापुर, 
मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजिंयाबाद। शाहजहाँपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फनगर 
और फरुखावाद। 


(धनराशि रुपये में) 


सक Sic cE a ESI 
रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने | 155.00 125.00 100.00 
वाले। 


रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन | 140.00 110.00 90.00 
पाने वाले। 


रुपये 4100 से रुपये 6499 प्रतिमाह 
पाने वाले। 


रुपये 6500 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन | 120.00 95.00 80.00 
पाने वाले। 


उपरोक्त तालिका के “क” वर्ग के नगरों में रुपये 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले 
सरकारी सेवकों को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन 


निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा: (रुपये में) 
He Ho वेतन सीमा ; विशेष दैनिक भत्ते की दरें 
— WES TTT FF PO SSS 
[९ रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले। 400.00 
2. रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने 300.00 
वाले। 


(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानां पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से देनिक भत्ता अनुमन्य होगा 
जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल 
या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेडयूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है 

रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक 
व्यय जो भी कम होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिये दिये गये किराये से है भोजन पर व्यय 
इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में बाउचर प्रस्तुत करना होगा। 

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों 
उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिवन्ध हैं वे यथावत्‌ रहेंगे। 

4. सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता- 

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 
23(वी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य हैं। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता 
अब निम्न प्रकार देय होगा। 

(I) रुपये 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक 


(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिय-- 


रुपये प्रति fant. 
पेट्रोल चालित वाहन डीजल चालित वाहन 
(1) प्रथम 500 fa. तक तय की गई दूरी के लिये 4.50 3.50 
(2) 500 किममी. से अधिक परन्तु 1200 किः मी, 3.25 2.75 


(तकता इक लिये}? State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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= रुपये प्रति fart. 

पेट्रोल चालित वाहन डीजल चालित वाहन 
(3) 1200 कि.मी» से अधिक तय की गई दूरी के शून्य शून्य 
लिये। 
(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा रुपयें 2.00 प्रति कि.मी इस प्रतिबन्ध के अधीन 
पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 
(स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये) से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी। 
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनां के रुपयें 0.62 प्रति किन्मी» इस प्रतिवन्ध के अधीन 
अलावा अन्य वाहनों से /पेदल की गई सड़क यात्राओ एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से 
के feral अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 
(II) रुपये 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक . 
(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन रुपये 2.00 प्रति किन्मी इस प्रतिवन्ध के अधीन 
से की गई सड़क यात्राओं के eui . ` कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 

से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 
(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के रुपये 0.60 प्रति किमी. इस प्रतिवन्ध के अधीन 
अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 
यात्राओं के लिये। से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 

(UD) यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से वस स्टेशन/रेलवे 
स्टेशन के वीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु0 1.75 प्रति 
कि-मी० के स्थान पर अव GO 4.00 प्रति कि.मी. की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियां 
की गणना पूर्ववत्‌ नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-5 के आधार पर ही की जायेगी। 

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्वन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे taht 
इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसर्पोट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें। 
स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें-- 

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई-सरकारी सेवकों को उनके (स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत 
सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 42 (2)(1)(17) में अंकित भार की 
सीमा तक ढुलाई पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में 
व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अव निम्न सीमा के अधीन की जायेगी-- 
यंदि यात्रा परिवार सहित की गई हो-- 

सरकारी सेवक/वेतन सीमा व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये 
अधिकतम सीमा 


1. 9. 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले 6000 Fam. या 4 पहियों का एक वैगन 

2. ₹ 8000 से रु. 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले 6000 fem. या 4 पहियों का एक 
वैगन 

3. रु 6500 से रु 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले 3000 fm". 

4. रु० 4100 से रुः 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले 2500 fT. 

5. रु» 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले 1250 fr. 


यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो-- 
यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारीः सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिंखित 
भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान ढुलाई का व्यय ही देय होगा। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luckgow 
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(ब) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट)--कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट प्रदेश 
के शासकीय सेवकों को एक जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अव तक मिल रहे 
पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/वस स्टेशन के लिये सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके 
परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना 
जायेगा अर्थात्‌ कम्पोजिट ट्रासंफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ता देय नहीं होंगे। 

एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित 
सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन अधिकतम GO 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य 
होगी। 

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रांसफर Ure के 
स्थान पर निम्नानुसार पैंकिग भत्ता अनुमन्य होगा-- 

क्रः सं० वेतन सीमा पैकिंग भत्ते की दर (रु.में) 

js Se 6500 प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन वाने वाले 300,00 

2: रु 6499 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले 250,00 

स्थानान्तरण यात्रा सम्वन्धी व्यय को सीमित रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के 
जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियाँ/मा. मंत्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया 
जाय कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनी धनराशि उक्त पद पर 
देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है। 

2. ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हे/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान 
वेतनमान वनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों 
की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु “वेतन” का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त 
दिनांक 1-1-1996 को शासनादेश संख्या वेशआन-1-297/दस-48(एम)/88, दिनांक 21-5-96 के अनुसार देय 
महँगाई भत्ता और शासनादेश संख्या-वेञआ+-1-2043/दस-93-39, एम/93 दिनांक 14-10-1993 तथा 
शासनादेश संख्या-वेशआ०1-624/दस 39(एक)/93 टीन्सीन, दिनांक 16-8-1995 के अनुसार देय अन्तिरिम 
सहायता क्रमशः 100 रुपये प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 
रुपये प्रतिमाह की द्वितीय किस्त का योग होगा। 

3. यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे अर्थात उन सभी यात्राओं के सम्वन्ध में लागू 
होंगे जो कि उक्त तिथि को या उसके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई हों, परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व 
प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा। 

4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे। 

भवदीय, 
मु. हलीम खाँ 
सचिव। : 


संख्या-1460/8:-पु--1-99-51/1995 
प्रेषक, 
आर«आर» भटनागर, विशेष सचिव, BA. शासन 
सेवा में, l 
पुलिस महानिदेशक, SU. लखनऊ 
(लखनऊ : दिनांक 30 जून, 1999] 
विषय : अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के सम्बन्ध में 
प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण। 
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महोदय, 

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डीजी-चार-110(190)-99, दिनांक 15 अप्रैल, 1999 के सन्दर्भ में 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में 
उनके पदनाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों के रूप में 
सम्बन्धित अधिकारी को अपने नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में अपना गन्तव्य अंकित किये जाने 


की स्वीकृति प्रदान की जाती है! 
क्र. पदनाम ` प्रतिवेदक समीक्षाधिकारी स्वीकर्ता अधिकारी 
Ub अधिकारी 
1. आरक्षी/मुख्य आरक्षी थानाध्यक्ष/प्रभारी | ्षेत्राधिकारी 
निरीक्षक प्रतिसार 
निरीक्षक 
2. उप निरीक्षक (सेकेण्ड क्षेत्राधिकार पुलिस अधीक्षक 
आफिसर) ग्रामीण/नगर 
3. धानाध्यक्ष/प्रभारी क्षेत्राधिकारी/ अपर पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक/ 
निरीक्षक/प्रतिसार क्षेत्राधिकारी, अधीक्षक/ पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ 
निरीक्षक लाइन्स अधीक्षक ग्रामीण/ पुलिस अधीक्षक 


नगर प्रभारी, लाइन्स 


2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। 
भवदीय, 
ह०(आरन्आर भटनाकर) 
reff विशेष सचिव। 
| 51 i 
संख्या जी-1-243/दस-2000-202/2000 

प्रेषक, 

श्री विजय कुमार शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2000 
विषय : राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में क्रय किये गये कम्प्यूटों को संचालित करने के लिए 

सरकारी सेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी-1-1406/दस-238-90, दिनांक 24 दिसम्वर, 1991 के अन्तर्गत 
राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों में क्रय किये गये कम्प्यूटरों को संचालित करने के लिए 
ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर को भी संचालित 
करते हैं, को राजपतित्र अधिकारियों के लिए रु0 150/- प्रतिमाह तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए रु. 
100/- प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता शासनादेश जारी होने की तिथि से उपर्युक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं 
प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया गया था किन्तु शासनोश संख्या जी-264/दस-238/89, दिनांक 23 
मार्च, 1992 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि प्रोत्साहन भत्ता संबंधित विभागों/कार्यालयों के केवल 
लिपिक वर्गीय सरकारी सेवकों जिनमें आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी सम्मिलित हैं, को ही 
अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या जी-1-989/ दस-96-238/89, दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 के अनुसार 
प्रोत्साहन भत्ता सरकारी सेवकों को उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्ती के अधीन, प्रत्येक माह कम से 
कम सात दिन तक सात दिन में कम से कम 35 (पैंतीय) घण्टें कार्य करने पर अनुमन्य कराया गया था। 
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2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि श्री राज्यपाल महोदय वेतन समिति, 1998 के 
ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त, शासनादेंशों में निहित 
शर्ता/प्रतिवन्धो के अधीन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से इस भत्ते को रु. 200/- प्रतिमाह किए 
जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. शासनादेश संख्या जी-1-264/दस-238/89, दिनांक 23 मार्च, 1992 में निहित व्यवस्थानुसार 
वर्तमान में भी उक्त केवल लिपिक वर्गीय सरकारी सेवकों जिनमें आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव 
भी सम्मिलित है को ही अनुमन्य होगा। 

4. शासनादेश संख्या जी-1-1406/दस-238/89, दिनांक 21 दिसम्बर, 1991 को इस सीमा तक 
संशोधित समझा जाये परन्तु शेप शर्ते यथावत रहेंगी। शासनादेश संख्या जी-1-989/दस-238/89, दिनांक 31 , 
अक्टूबर, 1996 में निहित शर्ते भी यथावत्‌ रहंगी। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
— सचिव। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा-4-जीनआई 8/दस-2000-59/81 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2000 


विज्ञप्ति/विविध 

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उप्र) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उप्र) रूल्स 
के नियम-11(1) तथा mmm प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्रावधानों के 
अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (So) कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड 
(उप्र) कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इनश्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइवर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 
2000-2001 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर व्याज की दर सभी खतों में जमा कुल राशि पर 
11 प्रतिशत (ग्यारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 1 अप्रेल, 2000 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के 
दौरान चालू रहेगी। 


आज्ञा सें, 
aah. शर्मा 
eo RE: सचिव, वित्त। 
| 52-A 
संख्या जी-2-634/दस-2000-304/2000 
प्रेषक, 
श्री बृज मोहन जोशी, सचिव, उप्र. शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग- [लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2000 


विषय : फण्डामेण्टल रूल-56 अधवा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 465/465-ए के अधीन | 
सेवा-निवृत्त करने से संवंधित नोटिस। 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी-2-647/दस-534(19)-1975, दिनांक 9 मई, 1975 में यह आदेश 

भी प्रसारित किए गए हैं कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग-2 के मूल नियम-56 के अन्तर्गत जहाँ कहीं 

तीन माह या उसके किसी भाग की नोटिस के एवज में सबंधित सरकारी सेवक कों वेतन दिया जाना अपेक्षित 

हो अथवा अस्थायी सरकारी सेवक की एक माह का नोटिस के एवज में वेतन देकर सेवा समाप्त किया जाना 

अपेक्षित हो, इसे अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस प्रकार सेवा-निवृत्त करने या सेवा समाप्त करने से 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 
xia आदेशों की तामील के साथ यथास्थिति, पूर्ण या अंश में नोटिस वेतन का वास्तविक भुगतान d कर 
ra जाय rJ यहाँ नोटिस m ~ अनुमन्य 
(या जाय। यहाँ नोटिस वेतन का तात्पर्य उक्त मूल नियम-56 के अनुसार नोटिस की अवधि म॑ अनुमन्य 
ओर भत्ते के वरावर धनराशि से है। oc 

2 माननीय उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा राज्य वनाम वाला कृष्णा सतपथी,' में पारितं man ake 
कहा है gon वेवश्यक सेवानिवृत्ति के आदेश की वैधता वेतन vat के पूर्व में, भुगतान होने पर निर्भर नहीं 
होती है। धत सरकारी सेवक को सिर्फ नोटिस के एवज में वेतन एवं भत्तों को पाने का अधिकार प्राप्त 
होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्नवत है-- 

The rule requires three months prior notice to be given or payment of three 
months pay and allowances in lieu of such notice. In other words, the alterative mode 
prescribed of paymet of the amount in lieu of three months notices, whe adopter 
tntitles the Government servant to get that amount, but the validity of the order o 
compulsory retirement does not depend on its prior full paymet as a pre-requisite. The 
only right of the Governmet servant under such an order is to get the amout of three 
months pay and allowaces i lieu of such notice, and no more. 

अतएव यवश्यक सेवानिवृत्त करने या सोवा समाप्त करने से संवंधित आदेशों की तामील के साथ हा 
यथास्थिति, पूर्ण या अंश में नोटिस के एवज में वेतन का भुगतान करने की अनिवार्यता नहीं है diee वह 
सेवक नोटिस के एवज में वेतन भत्ते पाने का अधिकारी होता है। 

ae 3. अतः उपर्युक्त संदर्भित शासनोश दिनांक 9 मई, 1975 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का 
T हुआ हे कि श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि ऐसे समस्त मामलों में जिनमें नोटिस या उसक अश क 
एवज म॑ वेतन देने का अभिप्राय हो, वहाँ इस प्रकार सेवानिवृत्ति करने या सेवा की समाप्ति के आदेशा का 
तामील क साथ ही पूर्ण या अंश में नोटिस वेतन का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है। संबंधित सेवक नाटस 
क॑ एवज मं वेतन भत्ते पाने का हकदार होता है, जिसका भुगतान उसे यथाशीघ्र कर दिया जाए। 
4. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 9 मई, 1975 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। 


^ 


भवदीय, 
डॉ. बृज मोहन जोशी 
= सचिव। 
| 
संख्या : 984/5-1-2000-4(80)/95 
प्रेषक, 
dd. सिन्हा, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश। 
सेवा में, 
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश। 

चिकित्सा अनुभाग-/ [लखनऊ : दिंनांक 28 जन, 2000 
विषय : राजकीय चिकित्सालयो/ओपधालयो (राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्वद्ध चिकित्सालयों को 


छोड़कर) में रोगियों को वेहतर एवं गुणवत्तापरक 
सेवा शुल्को में संशोधन! 


महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहन का ida व॑ समुदित 


zi gp 


उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय राजकोय चाकत्सालया जयों में रोगियों की विधाअ 

° arses व अन्य विभिन्न मदो के लिए पर्व के शासनादेश सख्या 3586 सक-2/पाच-4(23)/85 
ET 66402385, दिनांक 17-12-1986. Spa 
दिनांक 27-10-86. शासनादेश संख्या 5398 मेक-2/पाँच-86-4(23)/85, दिनाक 17-12-1986, शासनादेश 
O coc 


) SSS. 511 


1. 1995 == 


z (4 
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2573 सेक-2/पॉच-87-4(23)/85, दिनांक 29-07-1987, शासनादेश 5162 सेक-2/पाँच-89-4(23 )/85 
दिनांक 30-12-1989, शासनादेश संख्या 5931 सेक-2/पाँच- 95-314/93, दिनांक 28-12-1995 तथा 
शासनादेश संख्या 112 सेक-2/पाँच-87-4(80)/85, दिनांक 31-01-1997 को निरस्त करते हुए चिकित्सा 
सेवाओं/सुविधाओं की दरों में संशोधन के निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं-- 

1. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण (जिसे अव 
प्रजनन एवं वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।) राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण/कैंसर 
नियंत्रण/एड्स नियंत्रण/मलेरिया/फाइलेरिया नियंत्रण तथा घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम से सम्वन्धित रोगियों से किसी 
भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा। 

2. पूर्व की भाँति निराश्रित, अन्डर ट्रायल तथा इमरजेन्सी में देखे जाने वाले रोगियों से पंजीकरण शुल्क 
अधवा अन्य प्रकार की सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा। 

3. आकस्मिक विभाग में भर्ती रोगियों से प्रथम 24 घण्टे के लिए किसी प्रकार का सेवा सुविधा शुल्क 
नहीं लिया जायेगा। इसके उपरान्त जो निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे 
चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सुविधाओं का शुल्क प्राप्त किया जावेगा। 

4. प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीन्डीनएसन) के अन्तर्गत सफेद राशन कार्ड धारकों की 

पहचान गरीवी रेखा से नीच जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के रूप में की गई है। अतः इस योजना के अधीन 
चिन्हित/प्रमाणित परिवारों के सदस्यों को चिकित्सालयोँ में भी निःशुल्क उपचार एवं निदान की सुविधा वाहूय 
रोगी विभाग एवं जनरल वार्ड में भर्ती होने पर उपलव्ध रहेगी। ऐसे परिवार के सदस्यों से केवल वाह्य रोगी 
पर्ची का शुल्क एवं भर्ती शुल्क ही लिया जायेगा। यदि किसी निर्धन रोगी के पास यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं 
हे तो चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से शासन की मंशा के 
अनुरूप निर्धन रोगी को निःशुल्क चिकित्सा उपलव्ध un 

S. नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी राजकीय चिकित्सालय/औषधालय में किसी भी रोगी के 
उपचार को इस आधार पर मना नहीं किया जायेगा कि वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे 
रोगियों के सम्बन्ध में चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा स्वविवेकानुसार निर्णय लिया mau 

6. इमरजेन्सी एवं जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों से पूर्व की भाँति कोई आहार शुल्क नहीं लिया जायेगा। 

7. उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके 
अश्रितों को पूर्ववत्‌ निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें करायी जाती रहेंगी। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मियों को सेवा 
निवृत्ति की तिथि को जो चिकित्सा सुविधायें अनुमन्य थीं, वही चिकित्सा सुविधाये सेवा निवृत्ति के उपरान्त 
उपलव्ध करायी जायेगी। जो राजकीय कर्मी काफी पूर्व सेवानिवृत्ति हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में पुराने वेतनमान 
के सापेक्ष एचलित वेतनमान की गणना की जायेगी। सरकारी विभागों के अधिकारिया/कर्मचारियाँ से 
चिकित्सीय परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवा/सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त किये 
जायेंगे, जिनकी प्रतिपूर्ति उनके द्वारा सम्बन्धित विभाग से करायी जा सकती है। . 

8. राजकीय कर्मियों को जनरल|/पेंइग/प्राइवेट वार्ड की अनुमन्यता अब निम्नवत्‌ होगी। रु0 6000 के 
कम मूल वेतन पाने वाले राजकीय कर्मी जनरल वार्ड के लिए HE होंगे। रु) 6000 से GO 7999 मूल वेतन पाने 
वाले कर्मी पेइंग वार्ड तथा BO 8000 या उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कमी प्राइवेट वार्ड के लिए अह होंगे। 

9. निराश्रित अन्डर ट्रायल एवं आकस्मिक रोगियों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक/सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों पर अब w. 2 पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा जो 15 दिन के लिए मान्य होगा। नगरीय क्षेत्र के 
समस्त चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क रु 5 लिया जायेगा जो 15 दिन के लिए मान्य होगा। ग्रामीण क्षेत्र 
में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती होने की दशा में कुल रु. 10 भर्ती शुल्क लिया जायेगा। प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई भर्ती शुल्क देय नहीं होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 
कोई शैया शुल्क नहीं लिया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में चिकित्सालय के जनरल वार्ड में उपचार कराने वाले 
रोगियों से रुः 25 भर्ती शुल्क लिया जायेगा और भर्ती दिवस को सम्मिलित करते हुए प्रथम तीन दिवस के 
उपरान्त चोथे दिवस से रु, 5 प्रति दिवस शैया शुल्क के रूप में अतिरिक्त लिया जायेगा। . us 

10. पंजीककरण शुल्क, विभिन्न प्रकार के चिकित्सालय परीक्षण सेवा/सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने 
वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में तथा 50 प्रतिशत अंश सम्बन्धित इकाइयों के स्तर 
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पर ही रोक लिया जायेगा, रोकी गई धनराशि का व्यय, रख-रखाव आदि के कार्य हेतु तत्प्रयोजन हेतु गठित 
समिति के संकल्प अनुसार पूर्व निधारित मदों में ही किया जायेगा। रोकी गई धनराशि सुविधा की दृष्टि से 
समिति के चालू बैंक खाते, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा, में रक्षित रहेगी। समिति के गठन 
तथा धनराशि के उपयोग की प्रक्रिया एवं मदों का निर्धारण आदि के सम्बन्ध में अलग से प्रशासकीय आदेश 
निर्गत किया जायेगा। 

11. प्राइवेट मेडिको लीगल शुल्क का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। 

12. रोगी वाहन का शुल्क Se 5.00 प्रति किमी की दर से देय होगा जो न्यूनतम G 50.00 लिया जायेगा। 

13. बाह्य रोगी विभाग में परीक्षण एवं उपचार के लिये देय शुल्क नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों के 
जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों के लिए निर्धारित दरों के समतुल्य होगा। 

14. चिकित्सा सेवाओं की व्यापक अवस्थापना पर होने वाले व्यय, औषधि मूल्य वृद्धि, उपकरणों की 
दरो/रख-रखाव आदि पर भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित निवंधन, 
चिकित्सीय परीक्षण, शल्य क्रिया दरों/शुल्कों में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के आरम्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि 
(न्यूनतम एक रुपया) की जायेगी। यदि किसी चिकित्सीय परीक्षण यथा एक्सरे/अल्ट्रासाउन्ड आदि में प्रचलित 
बाजार दरों में औसत कमी आती है तो राजकीय चिकित्सालयों में उक्त परीक्षणो की दरों में यथा आवश्यक 
संशोधन शासनादेश के माध्यम से किया जा सकेगा। 

15. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मात्र पंजीकरण शुल्क, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण शुल्क 
तथा उपलब्ध सेवा/सुविधाओं के लिए भर्ती/परीक्षण शुल्क लिया जायेगा। जनरल वार्ड/पेइंग वार्ड/प्राइवेट वार्ड 
के रोगियों e विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं/सुविधाओं हेतु लिये जाने वाले शुल्क का विवरण संलग्नकानुसार 
निमनवत्‌ 


संलग्नक-1 सामान्य शुल्क (पंजीकरण, शैय्या, भर्ती, आहार एवं रोगी वाहन) 
संलग्नक-2 परीक्षण की दरें (पैथोलोजिकल, रेडियोलोजिकल) 
संलग्नक-3 आपरेशन (शल्य क्रिया/प्रोसीजर आदि शुल्क) 


16. उपरोक्त दिशा-निर्देश एवं दरों का पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में दायर 
लोक हित याचिका d. 978/एमवी/97 मो0 मुबीन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 
14 मार्च, 1997 का समादर करते हुए व्यापक विचार-विमर्श एवं परीक्षणोपरान्त किया गया है। 

17. संशोधित/पुनरीक्षित दिशा-निर्देश एवं दरें दिनांक 01-07-2000 से लागू-प्रभावी मानी जायेंगी। 

18. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3-599/दस-2000, दिनांक 7 अप्रैल; 2000 में 
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 


संलग्नक-उपरोक्तानुसार 
भवदीय, 
के०के० सिन्हा 
सचिव। 
शासनादेश संख्या 984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-06-2000 का संलग्नक 
संलग्नक-1 
सामान्य शुल्क (पंजीकरण शैय्या, आहार एवं रोगी वाहन आदि) 
पद का नाम ग्रामीण शहरी चिकित्सालय दर विवरण 
प्रा» स्वा, केन्द्र Hee केन्द्र 
रोगी पंजीकरण शुल्क Ge 2/- Ge 2/- Be 5/- 
15 दिन हेतु 15 दिन हेतु 15 दिन हेतु 
भर्ती शुल्क शून्य Ge 10/- Ge 25/- 
शैय्या शुल्क . 
(क) जनरल वार्ड शून्य शून्य प्रथम 3 दिल निः शुल्क . 
Se. 5/- प्रतिदिन चौथे दिन 


से 
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पद का नाम ग्रामीण शहरी चिकित्सालय दर विवरण 
प्रा, स्वा केन्द्र HH. केन्द्र ; 
(ख) पेइंग वार्ड शून्य शून्य रु० 25/- प्रतिदिन 
(ग) प्राइवेट वार्ड 
(1) दो पलंग वाला शून्य शून्य रू 50/ प्रति शैय्या प्रतिदिन 
(2) एक पलंग वाला शून्य शून्य र 75/- प्रतिदिन 
(3) एयर कूलिंग कक्ष शून्य शून्य go 125/- प्रतिदिन 
(4) वातानुकूलित कक्ष शून्य शून्य रु 250/- प्रतिदिन 
(5) हीटर आदि उपकरण शून्य शुन्य रु 20/- प्रतिदिन 
रोगी आहार 
(क) जनरल वार्ड शून्य शून्य शून्य शून्य 
(ख) पेइंग वार्ड शून्य शून्य रु० 100/- प्रतिदिन अनुरोध पर सुबह 
की चाय एवं नाश्ता, 
दोपहर का खना, 
सायं की चाय, रात 
का खाना, चिकित्सक 
की राय के अनुसार 
उपलब्धता। . 
(ग) प्राइवेट शून्य शून्य रु. 100/- प्रतिदिन सदैव 
रोगी वाहन रु० 5/- प्रति किलोमीटर न्यूनतम रु 50/- 


प्राइवेट मेडिको लीगल फीस S 50/- (इसमें से 50 प्रतिशत अंश राजकोष में जमा किया जायेगा)। 
शासनादेश संख्या 984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-06-2000 का संलग्नक 


संलग्नक-2 
परीक्षण की दरें (पैथोलाजिकल, रेडियोलाजिकल आदि) 
क्रः He परीक्षण का नाम दरें रुपयों में 
Attest पेइंग वार्ड प्राइवेट वार्ड 
जनरल वार्ड 
1 2 = 
Ik हीमोग्लोबिन 3.00 5.00 10.00 
2. स्टूल फार अकाल्ट ब्लड 3.00 5.00 10.00 
38 यूरिन फार एलब्यूमिन एण्ड सुगर 3.00 5.00 10.00 
4. स्पूटम फार UTI. 3.00 5.00 10.00 
5: ब्लीडिंग टाइम 3.00 5.00 10.00 
6. वोगुलेशन टाइम 3.00 5.00 10.00 
7. एर्लहाइड टेस्ट 3.00 5.00 10.00 
8. SUH otto 3.00 5.00 10.00 
9. स्मियर एक्जामिनेशन फार एन्एफःबी. 3.00 5.00 10.00 
10. व्लडस्मियर एक्जामिनेशन फार पेरासाइट 3.00 5.00 10.00 
11. क्लाट रिटेक्शन | 3.00 5.00 10.00 
12. हेस टेस्ट 3.00 5.00 10.00 
13. टी०एल«सी०/डीएल-सी- 3.00 5.00 10.00 
14. माइक्रोस्कोपिक एक्जाम आफ 3.00 . 5.00 10.00 
ATAU. फ्लूड्स : 
15. यूरिन क्वानटिटेटिव ईच आइटम 3.00 5.00 10.00 
16: NS olen) UP State Museum, Hazistanj. पाकी LA 
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1 उत्तर प्रदेश सुगम 
1 2 
मीडियम ग्रुप टेस्ट 
1. ब्लड शुगर (वन सैम्पल) 5.00 
2: स्टूल एक्जाम कम्पलीट 5.00 
3. यूरिन एक्जामकम्पलीट 5.00 
4. टोटल आरश्वीसी० काउन्ट 5.00 
5. रेटीकुंलोसाइट काउन्ट as 5:00 
6. प्लेटलेट काउन्ट 5.00 
fh ब्लड यूरिया 5.00 
8. ब्लड ग्रुपिंग ए-बी-ओ« 5.00 
9. सीमन एक्जामिनेशन 5.00 
10. ब्लड ग्रुप आर०एच०एन्टी.डी० 5.00 
LIS आस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट 5.00 
12. डाक्र बैंक प्राउन्ड माइक्रोस्कोपी 5.00 
13. यूरिया स्टैविमीन टेस्ट 5.00 
14. सौरम किएटिनीन 5.00 
15. पैरीफेरल ब्लड स्मियर एक्जाम 5.00 
मीडियम ग्रुप ““ए”” टेस्ट 
1. विडाल टेस्ट 10.00 
DA SU/S eme PEE 10.00 
वचालिटेटिव/वचानटीटेटिव ईच टेस्ट 
3. सीरम/यूरिन कॅलशियम 10.00 
4. सीरम पोटेशियम 10.00 
5.-. सीरम विलीरुचिन 10.00 
6. यीरम/यूरिन किएटीनीन 10.00 
fl: ` सीरम यूरिक एसिड 10.00 
8. सीरम सोडियम 10.00 
9. एलकाइन फास्फेटस 10.00 
10. एसिड फास्फेटस 10.00 
11. थाइमाल टरविडिटी 10.00 
12. वान डर वर्ग 10.00 
13. सीरम/यूरिन/सी-एस-एफ० क्लोराइड 10.00 
14. प्रोथाम्वीन टाइम 10.00 
15. वेजाइनल साइटोलोजी और एक्जाम 10.00 
फार मलिगनेन्सी 
16. टोटल प्रोटीन विद ए«वी-रेशो 10.00 
17. एसन्जीनओ- टी, 10.00 
18. Ueto docto : 10.00 
19. सीरम कोलेस्ट्राल 19.00 
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2 
सीरम एमाइलेज यूरिनरी डाइवटीज 
वुसेला एग्लूटेनिन टेस्ट 
कसोनी टेस्ट 
वोन मेरो स्मियर एक्जामिनेशन 
कूम्वस az ईच 
रिहयमेटाइप्ड फैक्टर टेस्ट 
वेल फेलिक्स रिएक्शन 
वाइरस इन्चलुजन वाडी इन स्मिचर 
फीटल हीमोग्लोविन 
Udogo रोल टेस्ट 
प्लाजमा फाइवोनोजन 
सीरम लाइपेज 
ग्लूकोज-6 फास्फेटेज डीहाईड्रोजीनेज 
स्टाकवैक्सीन 
सीरम आयरन 
US. कोलेस्ट्राल 
सीरम आयर वाइडिंग केपेसिटी 
हीमोग्लोबिन-5 
सीरम सेल्यूप्लाजमिन 
ग्रास मेचिगं आफ ब्लड 
(ब्लड ग्रुप आरन्एच, एक्स्ट्रा) 


यूरिन/व्लड/पस/स्पूटम Tit Tu. m. 
स्टूल/ए-एम-वी० सीरम्र/फूल्यूड/फंगस/ 
कल्चर एण्ड सेन्सीटिविटी 
ग्लूकोज/शुगर टालरेन्स टेस्ट 
हिस्टोपैथोलाजिकल एक्जामिनेशन 
सीरम ट्राई ग्लीसराइड 

प्रेगनैन्सी टेस्ट 

सीन्एसन्एफः/सीरम फ्ल्यूड्स कम्पलीट 
एक्जामिनेशन 

फैक्शनल टेस्ट गील गैस्ट्रिक एनालिसिस 
यूरिया क्लीयरेन्स टेस्ट 

प्रोटीन ass आयोडीन 

यूरीनरी-17 कीटोस्टिराएड 

गिएना पिग इनाकुलेशन 
इलैक्टोफोरेसिस सीरम 
प्रोटीन/लाइपोप्रोटीन आदि प्रति 
काम्पलीमेन्ट फिक्सेशन टेस्ट फार वाइरस 
पाल वनैल टेस्ट 
एक्जामिनेशन फार नीग्री बाडीज इन ब्रेन 
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1222 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
1 2 3 
17. कोमोसोगल एनालिसिस 20.00 40.00 60.00 
18. AU. जीन टाइपिंग . 20.00 40.00 60.00 
19. वोन मैरो कलैक्शन एण्ड स्मियर एक्जाम 20.00 40.00 60.00 
20. ऐस्पीरेशन फार मलिगमेन्ट रोल एण्ड एक्जाम 20.00 40.00 60.00 
श्री. विटामिन सी एस्टीमेशन a 20.00 40.00 60.00 
Q2: साइट्रिक एसिड एस्टीमेशन 20.00 40.00 60.00 
23) सीरम एल्डोलेज 20.00 40.00 60.00 
24. फालिक एसिड एस्टीमेशन 20.00 40.00 60.00 
25. बी-12 एस्टीमेशन 20.00 40.00 60.00 
26. सीरम किएटीनीन फासफाकाइनेन्ज 20.00 40.00 60.00 
277 लैंग कोलास्ट्राल गोल्ड टेस्ट 20.00 40.00 60.00 
28. होम एक्ल्यूटीनेशन इन्डीवोनेशन/आस्ट्रेलिया 20.00 40.00 60.00 
एन्औजन टेस्ट 
29. एन्एसञओ+ टाइपर 20.00 40.00 60.00 
30 सी-रिएचऔव प्रोटीन 20.00 40.00 60.00 
(क) प्लेन एक्स-रे/स्क्रीनिंग 
1 स्क्रीनिंग 05.00 10.00 15.00 
2. डेन्टल एक्स-रे 30.00 40.00 60.00 
3. एक्स-रे चेस्ट (प्रति प्लेट) 30.00 40.00 60.00 
4. एक्स-रे एवडोमन (प्रति प्लेट) 30.00 40.00 60.00 
5. एक्स-रे स्पाइन WU. 30.00 40.00 60.00 
6. एक्स-रे स्कल ए.पी०/लेटरल प्रति 30.00 40.00 60.00 
7 एक्स-रे अदर पार्ट्स आफ बाडी 30.00 40.00 60.00 
(ख) स्पेसलाइज्ड टेक्निक 
il. AEA. एक्सक्लूडिंग (डाई) 120.00 200.00 300.00 
4 प्लेट तक 4 प्लेट तक 4 प्लेट तक 
रु 30.00 रु० 40.00 % 60.00 
प्रति प्लेट प्रति प्लेट प्रति प्लेट 
20 कोलोसिस्टोग्राफी (एक्सक्लूडिंग डाई) 60.00 100.00 150.00 
3. बेरियम गीन/एनीमा (एक्सक्लूडिंग डाई) 60.00 100.00 150.00 
4. डिस्टीरोसेलपिन्जोग्राफी (एक्सक्लूडिंग डाई) 60.00 100.00 150.00 
5. एन्जियेग्राफी (कोरोनरी के अतिरिक्त) 60.00 100.00 150.00 
6. माइलोग्राफी  . 60.00 100.00 150.00 
Ns वेन्ट्रीकुलोग्राफी (विद आउट tere मीडिया) 100.00 150.00 200.00 
8. सेलोग्राफी . __ 150.00 175.00 200.00 
9 ब्रान्कोग्राफी (विद आउट कन्ट्रास्ट मीडिया) 60.00 100.00 150.00 
(ग) रेडियेशन थेरेपी 
1 डायथर्मी/इन्फारेड/अल्ट्रावायलेट 3.00 5.00 10.00 
2. रेडियोथेरेपी 25.00 50.00 75.00 
3. रेडियम/सी*एस./कोबाल्ड नीडिल या टीसू 25.00 50.00 75.00 


इनसरेशन 
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(घ) ईनसीनजी-ई०ईनजी, 
1. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद रिपोर्ट 50.00 60.00 75.00 
2. इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी विद रिपोर्ट 100.00 150.00 200.00 
(ङ) अदर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टीगेशन 
1. आडियोमीट्री 10.00 15.00 20.00 
2: कैट स्कैन हैड 600.00 675.00 750.00 
3. होल वाडी स्कैन 1000.00 1100.00 1200.00 
4. एक्सरसाइज ईन्सीनजी० 100.00 150.00 250.00 
5. इको टेस्ट 100.00 150.00 250.00 
6. थर्मोग्राफी 50.00 75.00 100.00 
J- मैमोग्राफी 50.00 75.00 100.00 
8. ई.सी०टी० 50.00 75.00 100.00 
9. एन्डोस्कोपी 100.00 150.00 250.00 
10. 2-3, 4-4 एस्टीमेशन 100.00 150.00 200.00 
11. आइसोटोप स्कैनिंग लिवर/थायराइड 100.00 150.00 200.00 
12. कार्डियक कैटेराइजेशन एण्ड एन्जियोग्राफी 400.00 600.00 750.00 
13. टीन्एसन्एच, एस्टीमेशन 100.00 150.00 250.00 
शासनादेश संख्या 984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-06-2000 का संलग्नक 
संलग्नक-3 
आपरेशन (शल्य क्रिया/प्रोसीजर आदि) शुल्क 
क्रश सं आपरेशन प्रोसीजर दरें रुपयों में 
HHS पेइंग वार्ड प्राइवेट वार्ड 
जनरल वार्ड 
1 2 3 
(क) जनरल सर्जरी 
1. पेरासेनटेसिस एवडामिन 50.00 100.00 150.00 
2: प्लूयरल टेपिंग 50.00 100.00 150.00 
3. लिवर, किडनी आदि की बायोप्सी 50.00 100.00 150.00 
4. एक्सीजन आफ यूरिथल कार्निकल 50.00 100.00 150.00 
5. माइनर प्लास्टिक आपरेशन 50.00 100.00 150.00 
6. माइनरबुन्ड रिपेयर एण्ड स्टिचिंग 50.00 100.00 150.00 
ue सरकमसीजन 50.00 100.00 150.00 
8. डाइलेटेशन आफ यूरीथरा 50.00 100.00 150.00 
9. पैरानीकिया 50.00 100.00 150.00 
10. इनग्रोइंग नेल 50.00 100.00 150.00 
11. लम्बर पंक्चर 50.00 100.00 150.00 
12. कट ओपेन फार ड्रिप 50.00 100.00 150.00 
13. पाइल्स इ्न्जेक्शन 50.00 100.00 150.00 
14. सिवेसियस सिस्ट रिमूवल 50.00 100.00 150.00 
15. एक्सप्लोरेशन आफ एक्सेस ऐट बेरियस 50.00 100.00 150.00 


साइज 
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16 प्लास्टर चार्जेज 50.00 100.00 150.00 
17. सिस्टोस्कोपी 50.00 100.00 150.00 
18. गैस्ट्रोस्कोपी 50.00 100.00 150.00 
19. ब्रान्कोस्कोपी 50.00 100.00 159.00 
20. ब्लड ट्रान्सफ्यूजन 905 50:00 100.00 150.00 
(ख) आपरेशन आफ आई एण्ड ई-एनबग्टी- | 
1. ve 50.00 100.00 150.00 
श्र वैलेजियन 50.00 100.00 150.00 
3. इलेक्ट्रोलिसिस 50.00 100.00 150.00 
4. एन्ट्रोपियर एण्ड एक्ट्रोपियर 50.00 100.00 150.00 
5. कन्जकटाइव सिस्ट 50.00 100.00 150.00 
6. टेरेजियम 50.00 100.00 150.00 
7. टारसोरैफी 50.00 100.00 150.00 
8. साइनस पंक्चर 50.00 100.00 150.00 
(ग) आर्थापेडिक 
I's इन्ट्रा आरटीकुलर इन्जेकशन 50:00 100.00 150.00 


2. स्नाल प्लास्टर 50.00 100.00 150.00 
लिस्ट आफ मीडियम आपरेशन à 
(क) जनरल सर्जरी 


1. एवडामिनल लैपरोटरामी 200.00 300.00 500.00 
2. सुपरा प्यूविक सिस्टोस्टानी 200.00 300.00 500.00 
3. सिस्टो लिथोटामी 200.00 300.00 500.00 
4. रिमूवल आफ स्टोन फाम यूरेथरा 200.00 300.00 500.00 
5. हाइड्रोसील/हीमेटोसील 200.00 300.00 500.00 
6. वेरिकांसील 200.00 300.00 500.00 
Jg वैरिकोज वेन आपरेशन 200.00 300.00 500.00 
8. फिशर इन एनो 200.00 300.00 500.00 
9. वास रीयूनियन 200.00 300.00 500.00 
10. फारेन वाडी एनल रीजन 200.00 300.00 500.00 
11. टेस्टीकुलर बायोप्सी 200.00 300.00 500.00 
12. इन्टरकास्टल इनेज 200.00 300.00 500.00 
13. RA यूरेटिक कैथेराइजेशन 200.00 300.00 500.00 
14. गाइनेकोमैसाटिया 200.00 300.00 500.00 
(ख) गाइनेकोलीकल आपरेशन 
1. डाइलेशन एण्ड क्यूरेटेज 200.00 300.00 500.00 
D, लाईगेशन 200.00 300.00 500.00 
35: वारथैलियन ग्लैन्ड रिमूवल 200.00 300.00 500.00 
4. वजाइनल सिस्ट रिमूवल | 200.00 300.00 500.00 
5. इन्डक्शन आफ लेबर 200.00 300.00 500.00 
6. एप्लीकेशन आफ फोरसेप्स 200.00 300.00 500.00 
7 डिलीवरी विद आर विद आउट 
एपीजिआटमी 200.00 300.00 500.00 


8. IGG SAG SEs Neum, Hazrat Lucknow? 20 . 500.00 
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(ग) प्लास्टिक सर्जरी 
1. . आपरेशन GITE —— 200.00 300.00 500.00 
2. स्किन ग्राफटिंग 200.00 300.00 500.00 
3. मीडियन प्लास्टिक सर्जरी 200.00 300.00 500.00 
(घ) आपरेशन आफ ईनएनः्टी. 
1 सेटिंग आफ नेजल वोन xp 200.00 300.00 500.00 
21 रिमोवल आफ नेजल पालिप 200.00 300.00 500.00 
3. रेनूला 200.00 300.00 500.00 
4. ट्रेक्आरिटामी ; 200.00 300.00 500.00 
s: टान्सिलेक्टामी 200.00 300.00 500.00 
6. सव म्यूकोजल राइनोप्लास्टी  . 200.00 300.00 500.00 
Ji मेसटाएडेक्टामी 200.00 300.00 500.00 
8. राइनोप्लास्टी 200.00 300.00 500.00 
9. रिपेयर आफ कट थो 200.00 300.00 500.00 
(ड) आपरेशन आफ बोन 
i क्लोज रिडेक्शन आफ वेरियस टाइप आफ 200.00 300.00 500.00 
rat एण्ड डिसलोकेशन 
2: qs डेवीमेन्ट 200.00 300.00 500.00 
3. सीवचेसट्रामी 200.00 300.00 500.00 
4. मीडियम प्लास्टर 200.00 300.00 500.00 
5. लार्ज प्लास्टर 200.00 300.00 500.00 
(च) आपरेशन आन दि आई 
1. आइरीडेक्टामी 200.00 300.00 500.00 
2- डेकरोसिस्टेटामी 200.00 300.00 500.00 
3. आई वाल आपरेशन 200.00 300.00 500.00 
4. टोसिस : 200.00 300.00 500.00 
5; hège (MSU) विद आउट लैंस 200.00 300.00 500.00 ` 
6. ग्लुकोमा 200.00 300.00 500.00 
लिस्ट आफ मेजर आपरेशन एक्डामिनल आपरेशन 
(क) आपरेशन आफ स्टमक 300.00 500.00 800.00 
1. गैस्टाक्टानिस 300.00 500.00 800.00 
2. जेजुनोसटमीज 300.00 500.00 800.00 
3. गैस्ट्रिक परफोरेशन 300.00 500.00 800.00 
4. गैस्ट्रोस्टापी 300.00 500.00 800.00 
5. एनास्टोमोसिस आपरेशन. 300.00 500.00 800.00 
6. वैगोटामी 
(ख) आपरेशन आफ इन्टसटाइन 
1. सन्ट एण्ड अनास्टोमोसिस आल टाइप 300.00 500.00 ` 800.00 
2३ वायल रिसेक्शन . 300.00 500.00 800.00 
3. कोलोस्टामीज 300.00 500.00 800.00 
4. सिगमाइडेक्टामी 300.00 500.00 800.00 
5. ILAT. UP State Museum, HazBaHyaej. Luck6O0.00 800.00 
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(ग) आपरेशन आफ गाल ब्लेडर, लीवर एण्ड स्पलीन 
1. - कोलोसिस्टेकटोमी 300.00 500.00 800.00 
23 कोलोसिस्टो जेजुनास्टामी 300.00 500.00 800.00 
i: वोलीडो जेजुनास्टामी 300.00 500.00 800.00 
4. पैनकिएअपी 300.00 500.00 800.00 
5. रिपेयर आफ लीवर 300.00 500.00 800.00 
6. स्पलीनोरीनल एनास्टोमोसिस 300.00 500.00 800.00 
gi स्पलीनोकटोसी 300.00 500.00 800.00 
8 काईडेटेड सिस्ट एक्ट सीजन 300.00 500.00 800.00 
(घ) आपरेशन आफ किडनी एण्ड यूरेटर 
] रीनल स्टोन रिमूवल 300.00 500.00 800.00 
2- नेफरेक्टोंमी/डायलिसिस 300.00 500.00 800.00 
3. यूरेटरिक स्टोन रिमूवल 300.00 500.00 800.00 
4 यूरेटरिक एमप्लान्टेशन 300.00 500.00 800.00 
5 यूरिनरी ब्लैडर सर्जरी 300.00 500.00 800.00 
(ड) आपरेशन आफ लोअर एवडामिनल रीजन 
]* हर्निया आफ आल टाइप 300.00 500.00 800.00 
2 एपेन्डीसेक्टोमी 300.00 500.00 800.00 
(च) आपरेशन आफ जेनीटो यूरीनरी सिस्टम 
1. एप्डोमिनल प्रौसटेक्टमी 300.00 500.00 800.00 
2. > ट्रान्स यूरेथल रिशेक्शन Sore 300.00 500.00 800.00 
3. एम्प्यूटेशन आफ पेनिस 300.00 500.00 800.00 
4. आरकाडेक्टोमी 300.00 500.00 800.00 
5. यूरेथ्रो प्लास्टी 300.00 500.00 800.00 
(छ) आपरेशन इन रेक्टम एरिया 
ibe हीमोराएडस 300.00 500.00 800.00 
X: फिस्टला एनो 300.00 500.00 800.00 
(ज) आर्थोपेडिक 
il. इन्टर फिक्सेशन आल वोन नेलिग/प्लेटिंग 300.00 500.00 800.00 
2 ज्वाइन्ट सर्जरी 300.00 | 500.00 800.00 
3. प्रासथेसिस 300.00 - 500.00 800.00 
` (झ) emen. एण्ड गाइनी आपरेशन 
1. सीजेरीयन सेक्शन 300.00 500.00 800.00 
2. हिस्टेरेक्टामी (टोटल सव टोटल एण्ड पान) 300.00 500.00 800.00 
9: ओवेरियन 300.00 500.00 800.00 
4. फादर गिल आपरेशन फार रिपेयर आफ 300.00 500.00 800.00 
प्रोलेप्स यूटरस . 
5. विजाइनल हिस्टएकटोमी 300.00 500.00 800.00 
6. aU, मायोमेक्टोमी 300.00 500.00 800.00 
7 ट्य़ूवोप्लास्टी 300.00 500.00 800.00 
(ट) मेजर सर्जरी (प्लास्टिक) 
ale मेजर सर्जरी प्लास्टिक 300.00 500.00 800.00 
27 कार्डिएक पेसमेकर इमप्लान्टेशन चार्जेज 300.00 500.00 800.00 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1227 
1 2 3 
(ठ) आफथलमिक 
I" रेटिनल डिटेममेंट 300.00 500.00 800.00 
2: इन्यूकिलीएशन 300.00 500.00 800.00 
3. किरेटोप्लास्टी 300.00 500.00 800.00 ` 


54 | 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या सा-4-578/दस-2000 
z कार्यालय ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, 2000] 
विषय : वेतन समिति zu. 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा 
भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के पश्चात्‌ उठायी गई शंकाओं/प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि वेतन समिति उप्र» 1997 की संस्तुतियां पर शासन 
द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय 
ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600-99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा किया गया है। इस कार्यालय-ज्ञाप के 
जारी होने के पूर्व से कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-73/दस-89/603/88, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा 
निम्नलिखित सुविधाएँ भी सरकारी सेवकों को अनुमन्य थीं-- 

1. “क” वर्ग के नगरों से भिन्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानो म॑ यात्रा करने वाले शासकीय सेवक 
साधारण दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध 
यह है कि ऐसा भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो। 

2. प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले सरकारी सेवक अनुमन्य रोड किलोमीटर भत्ता की दरों 
में 33 1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे। 

3. जब पी०एन्सी०/पुलिस दल के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिडन्त इत्यादि के 
लिए अपने अस्थायी पड़ाव (वेस केम्प) से क्षेत्र में जायें, जैसे एन्टी डक्वायटी अभियान में बेस कैम्प से बीहड़ 
क्षेत्र में डकेतों का पीछा करते हुए जायें, तो उन्हें उस अवधि के लिए नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ता की 
दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा। 

4. महालेखाकार कार्यालय इलाहावाद/लखनऊ तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के लिए सरकारी 
दौरे पर जाने वाले सरकारी सेवकों को नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन 10 रुपये की 
धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य है। 


उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के जारी होने के पश्चात्‌ शासन को कतिपय 
संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें यह जिज्ञासायें की गयी हैं कि क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99, 
दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त सुविधायें समाप्त हो गई हैं, 
क्योंकि उक्त कार्यालय-ज्ञाप में इन सुविधाओं को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में कोई निर्देश निहित 
नहीं है। 

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त 
सभी सुविधायें पूर्व की भाँति सरकारी सेवकों को यथावत्‌ अनुमन्य रहेंगी। 


भवदीय, 

शिव प्रकाश 

- संयुक्त सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या सा०-3-150/दस-2000 
प्रेक्षक, 
विजय कुमार शर्मा,सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 - [लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2000] 


विषय : दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण-वेतन वृद्धि लाभ के संबंध में। 


` महोदय, 


उपरोक्त विषयक कार्यालया-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24 आगस्त, 1998 के 
प्रस्तर-2 में यह व्यवस्था है कि सैद्धान्तिक वेतन नियतन करते समय संयत समय पर लागू नियम तथा 
अनुदेशों के अनुश्रवण में अनुज्ञेय किसी सैद्धान्तिक वेतन वृद्धि के लाभ को, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन पुनः 
नियतन के किसी भी मामलें में न बढ़ाया जाए। इस प्रकार 1-1-1986 की स्थिति के अनुसार प्राप्त 
सैद्धान्तिक वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ, औसत परिलव्धियाँ माना जाएगा और तद्नुसार 
1-1-1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन की गणना निर्धारित पेंशन फार्मूला के अनुसार की जाएगी। 

2. उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्था होने के उपरान्त भी अनेकों ऐसे प्रकरण शासन क संज्ञान में आ रहे हैं 
जिनमें संबंधित विभाग सरकारी कार्मिक के पेंशन के प्रपत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजते 
समय एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ को देते हुए पेंशन पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर रहे El महालेखाकार, 
उत्तर प्रदेश इसी सूचना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण कर रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह एक और 
शासकीय आदेशों की अवहेलना है वहीं दूसरी ओर शासन पर अनावश्यक वित्तीय व्यय-भार भीपड़ रहा है। 

3. उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-1998 से 
आच्छादित प्रकरणों में उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाए तथा जिन प्रकरणों में 
भी वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है उनमें वेतन वृद्धि की सीमा तक के अतिरिक्त 
लाभ के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए। 

भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
सचिव। 


(56 ) 56 | 
संख्या बी-3-3065/दस-2000-4(1)/86-अनुःनिः . 
प्रेषक, 
डॉ. ब्रजमोहन जोशी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक,) अनुभागः3 [लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2000] 
विषय : सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ.प्र. अनुकम्पा निधि से आर्थिक 
सहायता। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वी-3-7178/दस-96-4(1)/86-अनुऽनिः दिनांक 20 मार्च, 1997 


जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितां को उप्र, अनुकम्पा निधि से आर्थिक 


सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था, की ओर 
आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियो/ 


कर्मचारियों को TASSIMO Meee er AeA Aj LUKAS WaT नहीं है। 
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अतः नियमावली की एक संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे 
संबंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा 
अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचार्राथ निर्धारित 
समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 
.भवदीय, 
Sie ब्रज मोहन जोशी 
सचिव। 
उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली 


1. उद्देश्य--अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों 
के उन परिवारों को सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन-पोषण के लिए निर्भर थे, 
असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं। 

टिप्पणी-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द “परिवार” में मृत. सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित 
सम्बन्धियाँ में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे-पत्नी, 
पति, वैध संतान, सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। 

` अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के 
अनुरूप 25 वर्ष रहेगी पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सोवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) 
आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके 
अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नहीं माने जायेंगे। 

2. निधि की वार्षिक धनराशि--निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 80 लाख रुपये 
होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्रावधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक 
कराया जा सकेगा। 

3. निधि का प्रशासन-सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए “उत्तर 
प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति”” नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस 
समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व 
विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होंगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे 
उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा। ; 


4. निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता--जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहराने वाली 
आपवादिक परिस्थितियाँ न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश 
साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें : 

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और 

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रर्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात्‌ दिया गया हो। 

5. आनुतोषिक स्वीकृत की प्रक्रिया--मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र C 
निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी 
अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना-पत्र के प्रधम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/ 
विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र के भाग-2 में अपेक्षित 
सूचना सावधानीपूर्वक भरकर प्रार्थना-पत्र को. शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। 
नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख 
तथा प्रार्थना-पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमे मामलें के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ 
प्रस्तुत करेगा। ; 

6. समिति की वैठक--(1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती 
.है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई qom बुलाई जा सकती हैं। 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से 
आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रत्येक मामलें में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत 
करेगी। 

7. आनुतोषिक घनराशि--किसी एक व्यक्ति के मामलें में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000 
रुपये तथा अधिकतम राशि 75,000 रुपये होगी। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की 
संख्या और मामलें की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व 
के प्रकरणो में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के 5 गुने के बराबर और 
अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल्य वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 के 
बाद के प्रकरणों में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल 
वेतन के 2 गुने बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि 
उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी 
प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी 
गई हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की 
धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक 
धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृति की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी। 

8. समिति की संस्तुतियों पर अग्रिम कार्यवाही--सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर 
विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति 
सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामलें में 
स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा वनवाकर सीधे 
संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष वेक ड्राफ्ट को 
संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रातिशीघ्र विभाग को उपलव्ध करा देंगे और 
इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। बेंक ड्राफ्ट भेजने की तिथि से एक माह के 
अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित लाभार्थी को पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं 
कराई जाती है तो यह उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 
लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभागःको समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों 
की जानकारी प्राप्त करके विलम्ब के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालाध्यक्ष 
से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें। 

9. आगणन की कार्यवाही-अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त 
नियंत्रक द्वारा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरणःवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें 
किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे। 

10. साधारण शर्ते-निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषिक की विनियात्मक शर्ते निम्नलिखित हैं-- 

(1) अन्य बातों के रहते हुये ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम 
वेतन पाते रहें हों। 
(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्त्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें 
अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान दूसरे विभागीय नियमों/ आदेशों में हैं, के 
. मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी। 
(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामलें तक सीमित रहतें हैं। 
(4) ऐसी मृत्यु जो कर्त्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के 
प्रश्न पर विचार किये जाने की माँग वलवती हो जाती है। 
(S) साधारण मामलों में उन कर्मचारियां/अधिकारियां के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो 
अनेक वर्षो तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाये हैं। 
(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलें पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती 
है, निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक ग्गमलों 
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में अनुदान किये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह 
के भीतर . मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु 
अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ ऐसे परिस्थितियों मं 
जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके 
वाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न 
कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो। 

(7) इस वात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन.कर्मचारियों/अथिकारियों के परिवारों को बहुत 

- अधिक अनुदान न दिये जाये जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों। : 
(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय। 
(9) निधि से प्रत्येक मामलें में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय। 
(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा। 


संख्या-सा4-632/दस-2000-604/82टी-सी« 
प्रेषक, 

श्री वीन्के» शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊः दिनांक 5 सितम्बर, 2000] 
विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति। 
महोदय, ; 

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-4-670/ . 
दस-99-604/82टी-सी०, दिनांक 11 जनवरी, 2000 के संशोधित प्रस्तर-1 में यह व्यवस्था है कि अवकाश 
यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) 
निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात्‌ रेलमार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा 
हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके 
अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गई यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। उक्त व्यवस्था के बाद भी ऐसे स्थानों के 
लिए अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जो रेल/सड़क मार्ग से नही जुड़े हैं तथा 
जिसकी यात्रा जलयान अथवा वायुयान द्वारा ही की जा सकती है। इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता 
हे कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिए वायुयान अथवा जलमार्ग से यात्रा की अनुमति 
नहीं होगी। 

2. इस संबंध में मुझसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित स्थान की यात्रा करने के पश्चात्‌ 
कर्मचारी को अवकाश यात्रा उपभोग करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि 
कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा में कन्याकुमारी जाता है तो उसे कन्याकुमारी के किसी होटल, 
- लाज, Tan, टैक्सी अथवा स्थानीय ट्रेवेल एजेन्सी की रसीद अथवा तमिलनाडु परिवहन निगम की बस की 
टिकट (मूलरूप) में प्रस्तुत करना umi 

3. इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा। 

. 4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। 


भवदीय 
dem. शर्मा 
सचिव। 
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उत्तर प्रदेश शासन - 
संख्या-सा-3-जी-आई०-37/|दस/301(79)/99 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2000] 
विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में वर्ष 1986 
से पूर्व के पेंशन भोगियों/कुटुम्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन में सीमान्त वेतन की 
अनुमन्यता पर स्पष्टीकरण। 

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 मं दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के 
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किए गए हैं। उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप 
दिनांक 24-8-1996 के संदर्भ में अनेकों पेंशनरों एवं पेंशनर संघों ने यह शिकायत की है कि दिनांक 
1-1-1986 के पूर्व के प्रकरणों में पेंशन पुनरीक्षण हेतु नोशनल वेतन निर्धारण करने में सीमान्त वेतन को 
सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और ऐसा न करने से उन्हें पेंशन में हानि हो रही है अतएव नोशनल वेतन 
निर्धारण करने में सीमान्त वेतन को भी सम्मिलित किया जाए। ; 

2. उपर्युक्त के संदर्भ में अधोइस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1-1-1986 के पूर्व 
सेवानिवृत्त सभी प्रकरणों में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था तो उसकी मूल पेंशन तत्समय उसके द्वारा 
आहरित अन्तिम दस माह के मूल वेतन तथा सीमान्त विशेष वेतन, जहाँ अनुमन्य था, के योग पर स्वीकृत 
हुई थी, जिसका पुनरीक्षण शासनादेश संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के आधार पर 
हुआ है और इस पुनरीक्षित पेंशन में सीमान्त विशेष वेतन का लाभ भी अन्तर्निहित èl अतएव सीमान्त 
विशेष वेतन का पुनः लाभ दिए जाने का औचित्य नहीं है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि सीमान्त 
विशेष वेतन को प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु तथा परिणामी पेंशन आगणन हेतु भी आगणित नहीं किया 
जाएगा। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
सचिव। 
संख्या 199/का०-1-2001 
प्रेषक, 
श्री भोलानाथ तिवारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2000] 
विषय : सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 
महोदय, 


वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित “मूल नियम-56” में यह व्यवस्था है कि 
50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विना कोई कारण बताए तीन 
मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13/48/85-काऽ-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक 


- निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन 


किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न)। 
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2. अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु कतिपय अन्य दिशा-निर्देशों को शासनादेश संख्या 868/13/6/98 
का०-1-2000, दिनांक 23 सितम्वर,. 2000, शासनादेश संख्या 13/5/89/का०-1-89, दिनांक 6 फरवरी, 
1989 एवं शासनादेश संख्या 5/7/77-कार्मिक-1, दिनांक 24 अगस्त, 1977 के द्वारा भी प्रसारित किया गया 
है (प्रतिलिपि संलग्न)। ; 

3. अंतः इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामलें में उपरोक्तानुसार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करंतें हुए 15 अप्रैल, 
2001 तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें और मुझे तुरंत सूचित करें। 

भवदीय, 
भोलानाथ तिवारी 
मुख्य सचिव। 
संख्या 199/का०-1-2001-तद्दिनांक 

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कूपया 
अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत कराने का 
कष्ट करें। 


आज्ञा सें, 
SoG. वर्मा 
— विशेष सचिव। 
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संख्या 868/13/6/98-का०-1-2000 
प्रेषक, 
श्री प्रदीप शुक्ला, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2000] 
विषय : सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के 
सम्बन्ध में। 
महोदय, i 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 13/48/ 
85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) में 
ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, के गठन का उल्लेख है। 
इस कमेटी में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य के रूप में रखे जाने की 
व्यवस्था की गई है। | 

2. उक्त शासनादेश के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए मुख्य सचिव महोदय को वरिष्ठ. 
अधिकारी के नामांकन हेतु प्रत्येक विभाग से प्रत्येक वर्ष पत्रावलियाँ सम्प्रेषित की जाती हैं। शासन स्तर पर 
सेवा सम्बन्धी नीति-निर्धारण एवं अन्य कार्यो का सम्पादन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्य के 
लिए कार्मिक विभाग में विशेष सचिवगण नियुक्त हैं। अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 
भविष्य में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार हेतु आयोजित बैठक में मुख्य 
सचिव महोदय द्वारा नामित अधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग के विद्यमान विशेष सचिवगण स्वतः ही 
नामित माने जाएँगे। 

3. अतः स्पष्ट किया जाता है कि अब उक्त व्यवस्था के हो जाने से भविष्य में प्रश्‍नगत बैठक के लिए 
मुख्य सचिव महोदय की ओर से कार्मिक विभाग के अधिकारी के नामांकन हेतु पृथक से आवश्यकता न होगी। 

भवदीय, 
s प्रदीप शुक्ला 
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संख्या-1464/65-2-2000-178/2000 
प्रेषक, 

नेत राम, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
विकलांग कल्याण अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2000] 
विषय : विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित 

नियमावलियों में पात्रता के लिये विकलांगता की समान परिभाषा का निर्धारण। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग कल्याण. विभाग के अन्तर्गत 
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन निम्नलिखित नियमावलियों के अन्तर्गत 
किया जा रहा है-- 

(1) शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण बाधित छात्रों के शैक्षिक वृत्तिक अध्ययन और 
व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की नियावली (छात्रवृत्ति-कक्षा 1 से 12 तक 
स्नातक स्नातकोत्तर एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु)। 

(2) नेत्रहीन, मुकर्वाधर तथा शारीरिक रूप से विकलांग, निराश्रित/व्यक्तियां को उनके भरण-पोषण 
हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) स्वीकृत करने की नियमावली। 

(3) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने 
तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली। 

(4) विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन 
नियमावली, 19971 

(5) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा 

` नियमावली, 19981 

(6) उत्तर प्रदेश विकलांग व्यक्ति के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण नियमावली, 19981 

2. विभाग की उक्त प्रचलित 6 निमयावलियों में विकलांग व्यक्ति के लिये सम्बन्धित योजना में लाभ 
प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिये विकलांगता की भिन्न-भिन्न परिभाषायें निर्धारित हैं, जिसके कारण विभाग की 
योजनाओं से लाभ उठाने हेतु विकलांग व्यक्तियों को एवं प्राधिकृत चिकित्सकों, वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी 
एवं प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को विकलांगता प्रमाण-पत्र देने में भ्रम की स्थिति 
उत्पन्न होती है एवं ऐसे विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में याचित लाभ 
देने में योजना से संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियं में भी भ्रम की स्थिति है। परिणामस्वरूप विकलांग व्यक्तियों 
को विभाग की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त करने में 
असुविधा एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

3. अतः शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त उक्त कठिनाई के निवारण का निर्णय लिया गया है। भारत 
सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 
प्रख्यापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है, जिसमें धारा 2(न) में निःशक्त (विकलांग) व्यक्ति की 
परिभाषा निम्नानुसार दी गयी हैः 

2 (न) निःशक्त (विकलांग) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 
यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम से कम 40 प्रतिशत से प्रस्त है। 

उक्त अधिनियम, 1955 की धारा 2 में निःशक्तता (विकलांगता) की श्रेणियों एवं उनकी 

परिभाषायें निम्नानुसार दी गई हैः 
(2-ख) दृंष्टिहीनता-उस अवस्था के प्रति निर्देश करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से 
किसी से ग्रसित है अर्थात्‌: | 
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(1) दृष्टिगोचारता का पूर्ण अभाव या 
(2) सुधारक लेंसों के साथ वेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अनाधिक दृष्टि की 
तीक्ष्णता या 


(3) दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री को कोण के कक्षातरकारी होना या अधिक खराव 
होना। 


(2-प) कम दृष्टि वाला व्यक्ति-से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक 
उपवर्धनीय संशोधन के वावजूद दृष्टि सम्बन्धी कृत का हास हो गया है और जो समुचित सहायक युक्ति से 
किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सम्भाव रूप से 
समर्थ है। 

(2-फ) कुष्ठ रोग से मुक्त--से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किन्तु 
निम्नलिखित से ग्रसित है : 

(1) जिसके हाथो या पैरों में संवेदनां की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और 
आंशिक घात है किन्तु कोई प्रकट विरूपता नहीं है। 

(2) प्रकट विकलांगताग्रस्त और आंशिक घात है किन्तु उसके हाथो और पैरों में पर्याप्त 
गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। 

(3) अत्यन्त शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण 
उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा। 

(2-द) श्रवण हास--से अभिप्रेत है संवाद सम्वन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीवल या 
अधिक की हानि। 

(2-ण) चलन क्रिया सम्वन्धी निःशक्तता-से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता 
अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्वन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिक अंगघात हो। | 

(2-द) मानसिक मंदता-से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो 
विशेष रूप से सामान्य वुद्धिमता की अवसामान्यता द्वारा प्रकट होती है अभिप्रेत है। 


(2-4) मानसिक बीमारी-से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकास अभिप्रेत BI 


4. शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त विभाग की उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित 6 नियमावलियाँ में 
संबंधित योजना का लाभ उठाने हेतु पात्रता के लिये निर्धारित विकलांगता की परिभाषा के स्थान पर उक्त 
प्रस्तर-3 में उल्लिखित परिभाषाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 

अतः श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित नियमावलियों में निर्धारित विकलांगता की विभिन्न श्रेणी 
की पात्रता की परिभापाओं को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर 
अधिकारी संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उक्त प्रस्तर-3 में उद्धरित धारा-2 को 
परिभाषाओं के अनुसार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

तदनुसार प्रस्तर-1 में उल्लिखित विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त अधिनियम, 1995 
की उद्धारित धारा-2 में परिभाषित विकलांगता की श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रणी में मुख्य 
चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्ता (विकलांगता) का प्रमाण-पत्र धारी निःशक्त 
(विकलांग) व्यक्ति पात्र होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित प्रस्तर-। की मात्र दो 
योजनाओं निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) एवं विकलांग विद्यार्थियों 
2 छात्रवृत्ति की योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र 

मान्य होगा। 


- भवदीय, 
नेत राम 
सचिव! 
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संख्या-वे-आर«-2-560/दस-45(एम)-99 
प्रेषक, i 
श्री dah. मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 2 विसम्बर, 2000 

विषय : वेतन समिति (1997-1999) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए 
समयमान वेतनमान की स्वीकृति। 

महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियो/ कर्मचारियों 
के लिए जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था 
लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: 

1. (1) प्रथम वेतन वृद्धि-उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत 
संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके वाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, SS समयमान वेतनमान 
के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक 
वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय। 

(2) प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान-उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 
सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत 
संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस 
वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के 
लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतन वृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा 
अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड के लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर 
मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिवन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त 
वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी को सम्बन्धित पद पर नियमित 
होना आवश्यक है। अन्य शर्तो की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को 
यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्वन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा। 

(3) प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतन वृद्धि-उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/ 
कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 
वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक 
्रोन्रतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। 
किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक 
रूप से प्रोन्रतीय वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला 
वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ 
अगले वेतनमान में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। 


(4) द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान--प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक 
रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की 
तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय 
प्रोत्रतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है 
उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा] c 

2. (1) वेतन निर्धारण/पुननिर्धारण-समवमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेंक्शन ग्रेड के लाभ के रूप 
में उपर्युक्त प्रस्तर (1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/ 


कर्मचारी का वेतन अन॒मन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अलगे प्रक्रम पर निर्धारित किया FATI 
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(2) उपयुक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित 
अधिकारी/कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात्‌ वेतन वृद्धि की तिथि वही 
रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती। 

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन 
वृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व. तथा कनिष्ठ कर्मचारी को 
दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके वाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी 
से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बरावर निर्धारित कर 
दिया जाय। : 

(4) उपर्युक्त प्रस्तर- .1(2) के अन्तर्गत वैयक्तिक्र रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 
संबंधित अंधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतन मान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर 
निर्धारित किया जायेगा। 

(5) उपयुक्त प्रस्तर--1(4) के अन्तर्गत वैयक्ति रूप से स्वीकार द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 
सम्वधित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम. वैयक्ति प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त स्तर के अगले 
उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा। 

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी 
अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले 
वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या वरावर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले 
वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन 

स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निधारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निधारण के फलस्वरूप प्रथम तथा 
` द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली केतन वृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की 
अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी। 

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 
दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि एक अनुमन्य हो रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित 
वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित 
वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने 
पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण 
वेतनमान में निर्धारित वेतन के बरावर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान में उसका 
वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर fear जाय। 

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धार॑ण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा 
अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अई होता है, तो उसे यह 
लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। 

(9) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे 
दिनांक 1-1-1996 यां उसके बाद से समयमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीये वेतनमान के रूप में मिल रहा 
था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22ए(1) में 
निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्रावधान लागू 
नहीं होंगे। . शासनादेश संख्या-पःमाननिन-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) 
तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझ जाय। 

3. (1) oferta वेतन वृद्धि-ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का 
अधिकतम रु 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच जायें, तो उनके वेतनमान को 
उसमें अन्तिम वेतन वृद्धि के बरावर तीन वेतन वृद्धियों की धनराशि जोड़ कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतन 
वृद्धियां सम्वन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतन वृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के 
पश्चात्‌ वार्षिक आधार पर देय होंगी, यह वेतन वृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान 
के अधिकतम पर पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु 
सम्वन्धित पदधारळ द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर 
सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। 
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(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु, 10500 से अधिक 
है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतन वृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष 
बाद एक वेतन वृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी। 

(3) वृद्धिरोध वेतन वृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ 
वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा। 

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतन वृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल 
नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा। 

4. (1) शर्ते एवं प्रतिबन्ध--उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) तथा 1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय 
वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा 
नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के 
आधार पर प्रोन्नति का प्रावधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक 
वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में 
पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक 
रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या-पः 
मानि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक-ग पर उपलव्ध सूची के अनुसार 
अगला वेतनमान हो। 

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार 
पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर 
प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर 
वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो 
उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक 
परोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय 
होगा। 

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्गदर्शक व्यवस्था शासनादेश 
संख्या 761/कार्मिक-1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है अतः समयमान वेतनमान के 
अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला . 
वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनदेंश 
दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये। 

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि बह प्रोन्नति के पद पर जाने 
से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात्‌ की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर 
सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान का लाभ 
अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के 
रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान! अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में 
Wald के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार 
करने वाले कर्मचारियों के मामलें में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता ÈI 

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के वाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि 
उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान 
दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय 
है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा। | 

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभो में से यदि किसी पदधारक को कोई 
लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह 
लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात्‌ देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा। 

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ 

देने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1239 


चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश 
जारी किये mdi परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के वाद आदेश जारी किथे जा चुके हैं, उनके 
लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से 
अनुमन्य कराने हेतु सम्वन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे। 

5. ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रुः 8000-13500 या 
उससे अधिक हे, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 
दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात्‌ उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्वन्धी आदेश ब्राद में जारी किये जायेंगे। 


6. अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया-(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के 
फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियां को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 
1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि 
खातें में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002. तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई 
अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं हे तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट 
(एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे 
दी जायेगी। ४ 

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो 
अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले 
हों, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा। 

7. उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए 
पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को 
उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी हरेने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 
दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। 


! [इस शासनादेश द्वारा जारी व्यवस्था ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहाँ पूर्व में समयमान 
वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य ur] 


(2) शासनादेश संख्या-प०मा-नि--356/दस-22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर-4 
एतद्द्वारा। निरस्त किया जाता है। 


(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 
1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित 
समझे जायँ। 


भवदीय, 
वीनके० मित्तल 
= प्रमुख सचिव, वित्त। 
63 | 
पत्रांक : शि.नि. (3.)/ विविध/26503-92/2000-2001 
प्रेषक, 
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
सेवा में, ; 


समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश। 
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश 
शिक्षा निदेशक, बे*उ०प्र, लखनऊ। 


1. शासनादेश संख्या वे.आ«-2-604/दस-2001-45 (एम)-1999 द्वारा प्रतिस्थापित 
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[लखंनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2000] 


विषय : निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-33 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं 
में कम से कम तीन प्रतिशत अनुरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में। 


उपर्युक्त विषयक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण उवं उनकी सेवाओं 
का समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 33 के 
अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति को राजकीय सेवा में कम से कम तीन प्रतिशत भर जाने की व्यवस्था की है। इस 
परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18-1-95- का-2/1955/टीन्सीन-1/97, दिनांक 20-9-97 
द्वारा राजकीय सेवाओं में विकलांगों को निम्न श्रेणियों के लिए पृथक रूप से एक-एक प्रतिशत अर्थात्‌ कुल 
तीन प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के आदेश जारी किए गये हैं-- 

(1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि 

(2) श्रवण हास 

(3) चलन क्रिया सम्वन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। 

2. उपरोक्त श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों हेतु राजकीय सेवाओं में पदों के आरक्षण अधिनियम, 1995 
की धारा-32 में यह व्यवस्था दी गयी है कि विकलांग व्यक्तियों को जिन पदों पर आरक्षण प्रदान किया जाये, 
उन्हें विज्ञापन करके चिन्हित कर लिया जाये ताकि अर्ह विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान 
किया जा सके। इस उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-प/क-1161/65-1-99- 
18(24)/97, दिनांक 7 मई, 1999 द्वारा समूह T व ‘a’ के पदों का चिन्हांकन किया गया जिन पर 
विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है तथा विकलांग आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों पर 
पात्र-अभ्यर्थियो की उपलब्धता न होने के कारण रिक्त पदों को आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जाएगा। 

3. इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 5-9-2000 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय 
लिया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश दिनांक 
20-9-1997 के बाद सभी विभागों में रिक्त हुये पदों की सूचना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त की 
जाए ताकि विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित पदों पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अभियान चलाकर पद 
भरने की कार्यवाही की जाये। 

4. अस्तु आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ UT और ‘a’ श्रेणी के पदों की सूचना पदनाम, 
वेतनक्रम अंकित करते हुए संलग्न प्रारूप पर दिनांक 29-12-2000 तक शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक 
(बेसिक), GH. लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wil 

भवदीय, 
ह०/के>एन० अवस्थी 
सहायक शिक्षा निदेशक (सीऽशि०) 
कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक), Su. 
aub rd निशातगंज, लखनऊ। 
_64_ 
अर्द शापः संख्या-सा-3-45/दस/2001-303/99 
प्रेषक, 

विजय कुमार शर्मा, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 

वित्त सामान्य अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2001] 


विषय : राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके सेवानिवृत्तिक लाभों को यथासमय 
निस्तारित कराने के संदर्भ में। 
प्रिय महोदय, 
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके सेवानिवृतिक लाभों को यंथासमय 
निस्तारित कराने के संदर्भ में सदैव सजग है और यथासंभव प्रयासरत भी है, परन्तु इसी के साथ यह भी 
अनुभव किया जा रहा है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं प्रशासकीय विभाग अपने अधीन कार्यरत 
कार्मिकों के सेवाकाल में उनकी त्रुटिपूर्ण एवं शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने वाली दुष्कृत्यों पर नियंत्रण 
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रखने में उदासीनता का परिचय दे रहे हैं। उक्त उदासीनता के कारण नियमो में व्यवस्था होने क्री बावजूद भी 
दोषी कार्मिको के विरुद्ध समयान्तर्गत कार्यवाही नहीं हो पाती है और नियमों की ही उपेक्षा के आधार पर 
दोषी कार्मिकों के विरुद्ध समयान्तर्गत कार्यवाही नहीं हो पाती है और नियमों का ही उपेक्षा के आधार पर 
दोषी कार्मिक के विरुद्ध न्यायालय जाने पर भी शासन को सफलता नहीं मिल पाती है और दोषी कार्मिक से 
वसूली आदि नहीं हो पाती el यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय एवं असंतोषजनक है और इस पर तत्काल 
प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता हैं। 


2. सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-ए में यह प्रावधान हे कि यदि सरकारी किसी विभागीय 
कार्यवाही के फलस्वरूप जाने-अनजाने राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने का अथवा किसी अन्य गम्भीर 
दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्डित किया गया 
हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उसकी पूरी अथवा आंशिक पेंशन रोक सकते हैं। ऐसी विभागीय 
अधवा न्यायिक कार्यवाही तब तक प्रारम्भ नहीं मानी जाती हे जव तक सरकारी सेवक को आरोप पत्र न दे 
दिया गया हो। अतः यदि उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी तो इस नियम के अन्तर्गत किसी 
भी सरकारी सेवक की पेंशन न तो रोकी जा सकती है और न ही कम की जा सकती है। ऐसी दशा में स्पष्ट 
है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है अथवा पूर्ण नहीं की गयी 
हे तो उसकी पेंशन रोकने का कोई औचित्य नहीं। सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-ए की व्यवस्था 
निम्न प्रकार है 

351-A.—"The Governor reserves to himself the right of with-holding or 
withdrawing a pension or any part of it whether permanently or for a specified 
period and the right of ordering the recovery from a pension of the whole or part of 
any pecuniary loss caused to Government, if the pensioner is found in departmental 
or judicial proceedings to have been guilty of grave misconduct, or to have caused 
pecuniary loss to Government by misconduct or negligence, during his service, 
including service rendered or re-employment after retirement. 

Provided that.—(a) such departmental proceedings, if not insitituted while the 
officer was on duty eithe before retirement or during re-e:aployment— 

(i) shall not be instituted save with the sanction of the Governor 
(ii) shall be in respect of an event which took place not more than four 
years before institution of such proceedings, and 
(iii) shall be conducted by such authority and in such place or places as the 
Government may direct and in accordance with the procedure 
applicable to proceedings or which an order of dismissal from service 
may be mde. 

(b) judicial proceedings, if not instituted while the officer was on duty either 
before retirement or during re-employment, shall have been instituted in accordance 
with sub clause (ii) of Clause (a); and 

(c) the Public Service Commission, U.P. shall be consulted before final orders 
are passed 

Explanation.—For the purpose of this article— 

(a) departmental proceedings shall be deemed to have been instituted when the 
charges framed against the pensioner are issued to him, or if the officer has been 
placed under suspension from an earlier date, or such date; and 

(b) judicial proceedings shall be deemed to have been instituted— 

(i) in the case of criminal proceedings on the date on which a complaint is 
made, or charge-sheet is submitted to a criminal Court; and 

(ii) in the case of civil proceedings on the date on which the plaint is 
presented of, as the.case may be, an pallication is made, to a civil Court 
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3. उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद सम्वन्धित विभागों द्वारा समय से कार्यवाही न करने अथवा 
बिल्कुल ही उदासीन रहने से शासन को निरन्तर वित्तीय हानि हो रही है। उक्त स्थिति में कदापि सही नहीं हे 
और इसकी पुनरावृत्ति पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। ऐसा करना तभी सम्भव है जव आपका 
पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। | 

4. उपरोक्त संदर्भ में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आप कृपया अपने विभाग में तैनात 
कार्मिको की कृतियों एवं उनके कार्यकलापों का नियमितं आंकलन करने का कष्ट करें। यदि किसी कार्मिक के 
खिलाफ कोई विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही करना है तो उसे समय से ही करें, जिससे कि समय रहते 
सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351 के अधीन कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार के प्रकरणों में 
यथासमय कार्यवाही न करने वाले कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही भी करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
SR सचिव, वित्त। 
| | 65 | i 
संख्या-सा-3-241/दस-308(9)-2000 

प्रेषक, ५९ 

विजय कुमार शर्मा, सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त सामान्य अनुभाग-3 . [लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2001] 


विषय : उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य से सेवानिवृत्त 
सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान की प्रक्रिया। 


महोदय, 

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 9-11-2000 से नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व में 
आ चुका है। दोनों राज्यों के सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभो के भुगतान के संदर्भ में शासनादेश 
संख्या-सा-3-1783/दस-2000-308(9)/2000 दिनांक 8-11-2000 में कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं। 
उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 8-11-2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-- 

1. सेवानिवृत्तिक लाभों/विशिष्ट स्वीकृतियाँ-(1) age (क), (ख) (ग) एवं (घ) के सरकारी 
कार्मिकों के सम्बन्ध में दिनांक 9-11-2000 से पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के सम्वन्ध में पेंशन 
प्राधिकार पत्र जारी करने की व्यवस्था दिनांक 8-11-2000 तक की भाँति यथावत्‌ दिनांक 30-9-2001 तक 
बनी रहेगी अर्थात्‌ ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जो 9-11-2000 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, स्वीकृत 
करने पर कार्य दिनांक 30-9-2001 तक उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा इस शर्त के अधीन किया जाता रहेगा कि 
वे पेंशन प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण करने के लिए उत्तरदायी रहेंगें और किसी भी प्रकार की 
अनियमितता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह रहेंगे एवं उत्तरांचल राज्य सरकार ऐसी दशा में 
उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही करेगी। 

2. सरकारी कर्मचारियों के पेंशनरी दायिंत्व का उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल राज्य के बीच विभाजन के 
संबंध में एवं संस्तुति देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप गठित किया गया है, जो एक माह की अवधि में 
अपनी सं शासन को प्रस्तुत करेगा। वर्किंग ग्रुप गठित करने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप 
संख्या-सा-3-240/दस-308(9)/2000, दिनांक 13-2-2001 निर्गत किया जा चुका है। : 

3. न्यायालय या अनुशासनिक कार्यवाही के कारण लम्बित सेवानिवृत्तिक लाभ--समूह (क), 
(ख), (ग) एवं (घ) के सरकारी कार्मिकों के सम्बन्ध में दिनांक 9-11-2000 से पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने की व्यवस्था दिनांक 8-11-2000 तक की भाँति 
दिनांक 30-9-2001 तक बनी रहेगी अर्थात्‌ उत्तरांचल राज्य के सरकारी कर्मचारियों की. पेंशन जो 
9-11-2001 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, स्वीकृत करने का कार्य उक्त तिथि. तक उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा इस 
शर्त के अधीन किया जाता रहेगा कि वे पेंशन प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण करने के लिए उत्तरदायी 
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रहेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जवाबदेह रहेंगे एवं उत्तरांचल राज्य सरकार ऐसी दशा 
में उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुतियाँ के अनुरूप कार्यवाही करेगा। 

4. पेंशन के मानक पुनरीक्षित होने des पर स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया--(1) दिनांक 
8-11-2000 के पूर्व के पेंशनरों के मामलों में महँगाई भत्ता इत्यादि के पुनरीक्षण से पेंशन पुनरीक्षित होने की 
स्वीकृति भुगतान की व्यवस्था पूर्व की भाँति दिनांक 30-9-2001 तक प्रभावी रहेगी। 

(2) इस Haa में व्यय के प्रभाजन इत्यादि के संदर्भ में विन्दु-2 में गठित “वर्किंग ग्रुप” द्वारा परीक्षण 
कर अपनी संस्तुति की जाएगी। 

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति--(1) दिनांक 8-11-2000 तक उत्तरांचल राज्य क्षेत्र से सेवानिवृत्त 
अधिकारियों/ कर्मचारियों के मामले में अनुमन्य चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान उत्तरांचल राज्य द्वारा 
किया जायेगा। 

(2) उक्तानुसार किये गये व्यय का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य 
को अनुमन्य होगी। 

6. मुझे यह भी कहना है कि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित 
व्यवस्था दिनांक 30-9-2001 तक प्रभावी रहेगी और इस अवधि में पेंशन सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों का 
निस्तारण विशेष अभियान चलाकर किया जाये। 

7. यह भी अनुरोध है कि उत्तरांचल राज्य सरकार भी इस शासनादेश के समानान्तर व्यवस्था का 
शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
ES सचिव वित्त। 
संख्या-सा-4-806/दस-2000 

प्रेषक, 

विजय कुमार शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त सामान्य अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 75 फरवरी, 2001 


विषय : सेवानिवृत्त सरकारी सेवको के जी०पी-एफ« से 10 प्रतिशत भुगतान के लम्बित मामलों का विवरण 
प्रत्येक छः माह में महालेखाकार, Ge इलाहाबाद को उपलब्ध कराया AT! 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 
द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि सरकारी सेवको के सामान्य भविष्य निधि से 
अन्तिम 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित भुगतान की कठिनाइयों के शीघ्र निराकरण हेतु 
प्रत्येक छः माह से सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे गये प्रकरणो की एक प्रति अभिदाता के खाता संख्या 
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी उपलब्ध कराई जाये ताकि लम्बित 
प्रकरणों की उनके द्वारा अपने स्तर पर समीक्षा करके उन्हें शीघ्र निपटाया जा सके | 

2. अतः अनुरोध है कि महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद की अपेक्षानुसार 10 प्रतिशत भुगतान के 
लम्वित मामलों की एक सुची अभिदाताओं के खाता संख्या का उल्लेख करते हुए महालेखाकार (लेखा एवं 
हकदारी) द्वितीय, उप्र, इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में प्रत्येक 
6 माह में इस प्रकार के लम्बित प्रकरणो की सूची उन्हे नियमित रूप से भेजी जायें। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
सचिव। 
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संख्या-सा-4-75/दस-2001 

प्रेषक, 

विजय कुमार शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रंदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001 


विषय : उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी 
सेंवकों को सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध वीमा का भुगतान। 
महोदय, 

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनगर्ठन के फलस्यरूप दिनांक 9-11-2000 से नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व मे 
आ चुका है। दोनों राज्यों के सरकारी सेंवकों को सामान्य भविष्य निधि से uem वीमा के भुगतान के 
सम्बन्ध में मुझ आपसे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 8-11-2000 तक के अवशेष मामलों मे स्वीकृति 
8-11-2000 तक विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये जाने की व्यवस्था 
30-9-2001 तक लागू रखी जाये। इस प्रकार जारी स्वीकृतियां पर भुगतान उत्तरांचल राज्य द्वारा अपने स्तर 
से बजट प्रावधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में व्यय की धनराशि का जनसंख्या के आधार पर 
प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य को अनुमन्य होगी। | 

2. दिनांक 8-11-2000 के वाद उत्तररांचल राज्य मे भविष्य निधि से. सम्वद्ध वीमा योजना के मामलां 
का भुगतान उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेंगा। ऐसे अधिकारियां/ कर्मचारियों के. मामले जो उत्तरांचल राज्य 
को अन्तिम रूप से आवंटित न हुए हों, के स्वीकर्ता अधिकारी वही वने रहेंगे जो दिनांक 8-11-2000 तक 
थे और इसका भुगतान भी प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार किये गये भुगतान का 
जनसंख्या के आधार पर प्रभाजन करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति को जायेगी। 

3. प्रस्तर | व 2 की उपर्युक्त व्यवस्था इस शर्त के अधीन होगी कि सम्वन्धित स्वीकर्ता व भुगतानकर्ता 
अधिकारी नियमानुसार कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तथा उत्तरांचल सरकार 
किसी अनियमितता के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध उत्तर, प्रदेश सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही 
करेगी। 

4. इस प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। 


भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
सचिव। 
| 
संख्या-सा-4-99/दस-2001 
प्रेषक, | : 
विजय कुमार शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन] 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001 


विषय : उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर 
प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के अवकाशं नकदीकरण के भुगतान के 
सम्बन्ध में। 9 

महोदय, , 

` उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 9-11-2000 से एक नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व 

मे आ चुका el दोनो राज्यों के सरकारी सेंवको के अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुझे 

आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 8-11-2000 तक उत्तरांचल राज्य से सेंवानिवृत्ति हुए 
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अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेष अर्जित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति उन प्राधिकारियों द्वारा की 
जायेंगी। जो, दिनांक 8-11-2000 तक कार्य कर रहे थे। दिनांक 8-11-2000 तक तथा दिनांक 
9-11-2000 से उत्तरांचल राज्य में संवानिवृत किन्तु उत्तरांचल राज्य में अन्तिम रूप से अनावंटित 
अधिकारिया/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के मामलों मे स्वीकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार 
वहीं बने रहेंगे जो विगत 8-11-2000 तक थे और इस हेतु प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा भुगतान की जाने 
वाली धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेंगा। 

2. उक्त प्राधिकारी नियमानुसार कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे तथा 
किसी अनियमितता के सम्वन्ध में उत्तरांचल सरकार उनके विरुद्ठ TH. सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप 
कार्यवाही करेगी। यह व्यवस्था दिनांक 30-9-2001 तक वनाये रखी जाये। 

3. इसी प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा भी जारी किया जाना अपेक्षित है। 

भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
C69] E 
कार्यरत महिलाओं को सेक्सुअल हेरेसमेंट व मानसिक यातनाओं से बचानें हेतु 


साख्या-965/15-5-2001-92/2001 


उत्तर प्रदेश शासन 
शिक्षा विभाग-5 [लखनऊ : दिनांक 2 मार्च, 2001 
कार्यालय-आदेश 

राजकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, शासकीय/अशासकीय पृष्ठासों में कार्यरत महिलाओं के 
सेक्सुअल हेरेसमेंट व मानसिक यातानाओं के बचाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन e 
666-70/92 “विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान व अन्य” दिनांक 13-8-97 को पारित निर्णय मे कतिपय 
निर्देश दिये गये है । 

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13-8-97 के समादर में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 
अधिनियम, 1972 (उप्र, अधिनियम संख्या 34 सन्‌ 1972) (उ.प्र, अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1977 तथा 
संख्या 12 सन्‌ 1978 द्वारा संशोधित) के धारा -13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्यपाल महोदय कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिशोध करने हेतु निम्नलिखित आदेश प्रदान 
करते हैं-- 

(1) उ.प्र, बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के अधीन एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कोई शिक्षक/ 
bs कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौवन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं 

l 

(2) प्रत्येक परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल 
का प्रभारी हो उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपर्युक्त कदम उठायेगा। 

स्पष्टीकरण 

इस आदेश के प्रयोजन के लिये--यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई 
ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित हैं जैसे कि-- 

(क) शारीरिक स्पश और कामोदीप्ति प्रणय संबंधी चेष्टायें। 

(ख) यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना, 

(ग) काम वासना -प्रेरित फब्तियाँ 

(घ) किसी कामोत्तेज कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या 

(s) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशेभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। 

3. यदि उपरोक्त कृत्यो में कोई शिक्षण/शिक्षणेंत्तर कर्मचारी संतिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध संगत 
नियंमावलियों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

^ axon उप्रान्त aes का कडाई से असपालन सनिश्चित किग = ` 
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संख्या-सा-3-350/दस-300/99 
प्रेषक, 
विजय कुमार शर्मा, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2001 
विषय : शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 एवं शासनादेश संख्या- 

सा-3-1712/दस-2001-300/99, दिनांक 5-1-2001 में निर्गत स्पष्टीकरण के संदर्भ में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सांख्या-सा-3-384/दस-300/99,दिनांक 13-4-2000 के संदर्भ में शासनादेश 

संख्या-सा-3-1712/दस 2000-300/99, दिनांक 5-1-2001 के कतिपय स्पष्टीकरण निर्मत किए गए हैं। उक्त 
शासनादेश दिनांक 5-1-2001 के प्रस्तर-(1५) में इस आशय का. स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि दिनांक 
1-1-1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के पद के साधारण वेतनमान के आधार पर दिनांक 1-1-1996 
को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमान को ही आधार माना जाए और उसी के आधार पर पारिवारिक पेंशन हेतु 
उसके न्यूनतम के 30 प्रतिशत एवं पूर्ण पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य कराने 
की कार्यवाही की जाए। उपरोक्त प्रकार से ही जिन प्रकरणो में सरकारी सेवक को वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति 
वेतनमान दे दिया गया है, उन प्रकरणों में भी क्योकिं उसका पदनाम नहीं बदला है दिनांक 1-1-1996 से 
पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के मूल पद के साधारण वेतनमान के आधार पर ही पुनरीक्षण किया जाए। परन्तु 
शासन स्तर पर इस आशय की जानकारी निरन्तर प्राप्त हो रही है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष शासनादेश 
दिनांक 13-4-2000 की व्यवस्था के अधीन पेंशन पुनरीक्षण करते हुए सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान/वैयक्तिक 
रूप से सेलेक्शन ग्रेड के उपरान्त दिये गये वेतनमान के आधार पर दिनांक 1-1-1996 से शासनादेश 
13-4-2000 सपठित शासनादेश 13-6-2000 तथा शासनादेश दिनांक 5-1-2001 के परिप्रेक्ष्य में पेंशन 
पुनरीक्षण की संस्तुति कर रहे हैं यह कार्यवाही नियमानुसार नहीं है क्योंकि यह शासनादेश दिनांक 
13-4-2000 तथा शासनादेश दिनांक 5-1-2001 में निर्गत स्पष्टीकरण की भावना के अनुकूल नहीं है। उक्त 
प्रकार की कार्यवाही करने से जहाँ नियमों का सही पालन नहीं हो रहा, वहीं राज्य सरकार को वित्तिय हानि 
भी हो रही है। 

2. शासनादेश संख्या -सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग -2 के प्रस्तर-1 (ii) में यह 
व्यवस्था है कि सेवानिवृत्ति कर्मचारी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना की सत्यता को आपके द्वारा 
प्रमाणित किया जाएगा। इसी प्रकार से शासनादेश संलग्न अनुवन्ध-2के कालम -8 में पेंशन द्वारा उल्लिखित 
अंतिम धारित पद के वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन को भी प्रमाणित किया जाएगा। इसी क्रम में यह 
भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेंदन-पत्र के कालम-8 में ही आपके द्वारा आवश्यक रूप से यह भी प्रमाणित 
किया जाएगा कि उल्लिखित वेतनमान कर्मचारी के पद का साधारण वेतनमान है तथा उसे अनूमन्य कराए 
गए सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान अथवा वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराए गए प्रोन्नति वेतनमान नहीं है | उक्त 
सूचना को प्रमाणित किए वगैर भुगतानादेश कोषागारों को न भेजे जाएँ। | 

3. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 
की भावना के विपरीत पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी है, उनकी जाँच करके उसे सही करते हुए 
अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित 
करें कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 एवं शासनादेश दिनांक 5-1-2001 में निर्गत स्पष्टीकरण की भावना 
के विपरित भविष्य में भी कार्यवाही न की जाए। 

भवदीय, 
विजय कुमार शर्मा 
सचिव, वित्त। 
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संख्या-सा 3-350(1) /दस-300/99, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 

1. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे शासनादेश संख्या-सा-3 384/ 
दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 की व्यवस्था के अधीन पेंशन पुनरीक्षण के मामलों में कार्यालयाध्यक्षों/ 
विभागाध्यक्षों से आदेश प्राप्त होने पर उनका परीक्षण शासनादेश की व्यवस्था के अधीन कर लें तथा 
अनुवन्ध -2 के कालम -8 की सूचना सही पाए जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाए। 

2. मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने निरीक्षणों 
एवं अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का उनके अधीनस्थ कोषागारों में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 

3. सचिव विधानसभा, विधान परिषद्‌ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


4. निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
6. निदेशक वित्तीय प्रवन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3 इन्दिरा नगर,लखनऊ। 
7. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ। 
9. उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश, सचिवालय। 
10. सचिवालय के समस्त अनूभाग। 
आज्ञा से, 
शिव प्रकाश 
F «Ri संयुक्त सचिव। 
| 71 | 
अर्द शा०प>सं+-सा-3-425/दस-2001-308(1)-2000 
उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2001 


प्रेषक, 

श्री भोलानाथ तिवारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
विषय : राज्य सरकार के पेंशनरों/ परिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये 

जाने के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

राज्य सरकार के पेंशनरों/ परिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने के 
उद्देश्य से तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपने अर्द शासकीय पत्र संख्या- सा-3-743/दस-2000-308 (1)-2000, 
दिनांक 03 मई, 2000 द्वारा यह निर्देश दिये थे कि दिनांक 31 मार्च, 2000 तक सेवानिवृत्त/मृत सरकारी 
कर्मचारियों के पेशन प्रकरणो का निस्तारण 01 मई 2000 से 31 जुलाई, 2000 तक एक सघन अभियान 
चलाकर किया जाए तथा दिनांक 31 मार्च, 2000 तक सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों को लम्बित 
प्रकरणों की समीक्षा विभागाध्यक्षों के स्तर पर भी की जाए । समीक्षा प्रत्येक पक्ष में की जाए तथा माह के 
प्रथम एवं द्वितीय पक्ष की रिपोर्ट क्रमशः 05 एवं 20 तारीख तक आपको एवं निदेशक पेंशन निदेशालय, 
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ को भेजी जाए। विभागाध्यक्ष से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा आप 
अपने स्तर पर भी इस आशय से करें कि लम्बित प्रकरणो का सामयिक निस्तारण हो रहा है। समीक्षा करने . 
हेतु एक प्रपत्र भी निर्धारित किया गया था तथा यह अपेक्षा की गयी थी कि निधारित प्रपत्र पर नियमित रूप 
से रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदश के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब 
का परिवर्जन) नियमावली, 1995 में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निधारित की गयी समय-सारणी के 
अनुसार कार्यवाही न करने पर विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश 
भी दिये गये थें। शासनादेश दिनांक 08 अक्टूबर,1999 के प्रस्तर -13 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए 
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अपेक्षा की गयी थी कि संयुक्त निदेशक ,कोषागार एवं पेशन अपने मण्डलीय कार्यालयों से प्रति वर्ष पहली 
जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे सरकारी सेवकों की एक छमाही सूची प्राप्त करेंगे जो अगलें 24 से 30 
माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों। 

2. ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि उपरोक्त के संदर्भ मे शासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत 

न किये जाने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों पर त्वरित. निस्तारण हेतु 
विभागाध्यक्ष/कार्यालायाध्यक्ष स्तर पर यथासमय अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण 
अधिकांश विभागों में पेंशन प्रकरण बड़ी संख्या में लम्वित हैं जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त राजकीय 

K. कर्मचारियों एवं उसके परिवार को समय से पेशन भुगतान न होने से आर्थिक एवं मानसिक कष्ट सहना पड़ता 
है तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है तथा सेवानिवृत्तिक लाभों के विलम्ब से भुगतान के कारण 
अनावश्यक रूप से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। 

3. अतः पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही 
सुनिश्चित करें तथा अधीनस्थ विभागांध्यक्षों को भी निर्देशित करें कि वह पेंशन प्रकरणों को उक्त नियमावली 
में निधारित समय-सारणी के अनुसार निस्तारित कराने की सुचारु व्यवस्था करें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए 
कि पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण यदि राज्य सरकार को व्याज का भुगतान करना पड़ता 
है, तो उसकी वसूली विलम्व के लिए उत्तरदायी अधिकारी से की जायेगी। 

भवदीय, 
भोलानाथ तिवारी 
मुख्य सचिव। 


संख्या-बी-2-1460/दस-2001-6/2000 
प्रेषक, 
डॉ, GUA. जोशी, सविव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, i न 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 [लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 2001 
विषय : वित्तीय वर्ष 2001-2002 मे कोषागारों से देयकों के भूगतान किये जाने एवं वित्तीय सन्तुलन 
बनाए रखने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 
आप अवगत हैं कि प्रदेश वर्तमान में वित्तीय असन्तुलन के दौर से गुजर रहा है | वित्तीय वर्ष 
2000-2001 में जहाँ आशा के अनुरूप राजस्व प्राप्तियाँ नहीं हुई हैं, वहीं राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है । इस 
प्रवृत्ति का प्रतिकूल असर प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति पर पड़ा है। वित्तीय असन्तुलन के कारण गत वित्तीय 
वर्ष 2000-2001 में प्रदेश सरकार को कोषागारों के माध्यम से ओवरड्राफ्ट को नियन्त्रित करने हेतु 
समय-समय पर भुगतानो पर रोक लगानी पड़ी थी। 
अतः शासन द्वारा मम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 
भुगतानों को कोषागारों के माध्यम से निम्न प्रकार से नियन्त्रित किया जाय-- 
1. योजनाओं/ संचालित किये जा रहे कार्यक्रमो से सम्वन्धित देयकों का कोषागारों से आहरण प्रत्येक 
माह की 10 तारीख से 25 तारीख तक वार्षिक वजट का 1/12 भाग तक किया जायेगा! विशेष 
परिस्थिति में यदि भुगतान आवश्यक एवं अपरिहार्य है तो वार्षिक बजट का अधिकतम 2/12 
भाग तक कीोषागारों से आहरित किया जायेगा। अगले माह कोषागार से धनराशि का आहरण तभी 
किया जायेगा जब पूर्व में आहरित धन का 75 प्रतिशत उपभोग कर लिया गया eil 
५ 2. कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा मे 
धनराशि को आहरित कर उसके वँक/डाकघर में नही रखा जायेगा। 
3. यदि कार्य निगम/ परिषद्‌/किसी स्वायतशासी संस्था (आटोनामस वाडी) से कराया जाना है तथा 
संस्था का कोषागार में पी-एल-ए« है तो संस्था को दी जाने वाली धनराशि को संस्था के 
पीनएलःए> में आहरण कर स्थानान्तरित की जायेगी। कार्यदायी संस्था/निगम अपने NUU. से 


अधिकतम हुम GBS Width अहु. Coe तजी क 


Digitized by Sara Mea Fou ation tH rust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] 3 eae शासनादेश 3 1249 


जायेगा जव पुर्व मे आहरित धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत का उपभोग संस्था/निगम द्वारा 
कर लिया गया हो । यदि कार्यदायी संस्था/निगम का Ge. कोषागार में नहीं है तो आहरण 
वितरण अधिकारी द्वारा संस्था /निगम को वार्षिक बजट का 1/12, अधिकतम 2/12 धनराशि ही 
आहरित कर दिया जायेंगा। 

योजना/कार्यक्रम सम्बन्धी कोई भी देयक/पीनएलन्ए चेक को कोषागार में ARENT ed प्रस्तुत करने पर 
आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

(अ) आहरित की जा रही धनराशि के व्यय हेतु तत्काल आवश्यकता है तथा इसे आहरित कर 

बैंक/डाकघर में नही रखा जायेगा। ः 

(ब) पूर्व में आहरित धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग योजना' पर किया जा चुका है। 

4. गत वर्ष की जो धनराशि निगम /किसी कार्यदायी संस्था के Gua. में आहरित कर जमा है उसे 
Guat. से आवश्यकतानुसार आहरित कर योजना पर व्यय किया जायेगा। किसी भी स्थिति में धनराशि 
वेंक/डाकधर में नहीं रखा wm 

5. यदि विभाग/कार्यदायी संस्था की किसी भी योजना से सम्वन्धित गत वर्ष की धनराशि वैंक/डाकघर में 
जमा है तो उसे सर्वप्रथम वैंक/डाकघर से आहरित कर सम्वन्धित योजना पर 30 जून, 2001 तक व्यय कर 
लिया जाय। वैंक/डाकघर में जमा धनराशि के सम्पूर्ण व्यय हो जाने के वाद ही चालू वित्तिय वर्ष की योजना से 
सम्बन्धित धनराशि का आहरण आवश्कतानुसार किया जायेगा। विभागों मे नियुक्त वित्त नियंत्रण मुख्य/वरिष्ठ 
वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि वे यह सुंनिश्चित कराए कि धनराशि आहरित कर वैंक/डाकघर 
में न रखी जाय। यदि कोई जानकारी उन्हें होती है कि विभाग/निगम को धनराशि वैंक/डाकघर जमा है/ कि 
जा रही है तो इस ओर प्रशासकीय /विभागाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए इसकी सूचना वित्त विभाग 
को भी देंगे। 

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 

; भवदीय, 
डॉ-बी-एम- जोशी 
सचिव। 


संख्या जी -1-522/दस-2001-206/2000 

प्रेषक, 
श्री वीन्के० शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
[लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2001 
विषय : एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित दोनों पति को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता के 

सम्बन्ध में। 

महोदय | 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-1- 2569/दस/83-209/ 
81, दिनांक 28 फरवरी, 1984 एवं शासनादेश संख्या जी 1-392 (1) /दस-2000-296-2000, दिनांक 
28-4-2000 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय, शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक 
उपक्रमों निगमों एवं संस्थाओं आदि में जिनमें मकान किराया भत्ता सरकारी सेंवकों पर लागू शर्तों के अनुरूप 
दिया जाता है, मकान किराया भत्ता एक मकान के सन्दर्भ में पति अथवा पत्नी, दोनो में केवल एक को ही 
अनुमन्य होगा और वह भी उनमें से उसके वेतन के संदर्भ में देय होगा जिसके नाम से आवास किराये पर हो 
या जो अपने निजी अवास/परिवार के किसी लदस्य के स्वामित्व के आवास/हिन्टू अविभाजित परिवार के 
स्वामित्व के आवास के कर के भुगतान का उत्तरदायी हो। यदि पति तथा पत्नी में से किसी एक को सरकारी 
आवास (किराये पर अथवा निःशुल्क) दिया गया हा तो दूसरे का उसी आवास में साथ रहते हुए मकान 
किराया भत्ता देय न होगा। शासनादेश दिनांक 28-4-2000 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी सरकारी सेवक 
की पति -पत्नी भारत सरकार अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों 
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सार्वजनिक उपक्रम निगमों एवं अन्य संस्थाओं आदि में सेवायोजित हो और वहाँ से उसे मकान किराया भत्ता 
प्राप्त हो रहा हो तो उसी आवास में रहते हुए राज्य सरकार में कार्यरत पति/पत्नी को मकान किराया भत्ता 
देय न होगा। 

2. शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित हुआ है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन कतिपय 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं एक ही आवास में रहने वालें सेवायोजित दोनों 
पति/पत्नी मकान किराये भत्ते का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। 

3. अतः प्रश्नगत प्रकरण में आपसे पुनः अनुरोध है कि शासनादेश संख्या जी-1-2569/ दस-83-209- 
81, दिनांक 28-2-1984 एवं शासनादेश संख्या जी-1-392(1)/दस 2000-206/2000, दिनांक 28-4-2000 
का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं उक्त शासनादेशों मे निहित व्यवस्था के अनुसार ही अपने विभाग के 
अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियो/अधिकारीयो को मकान किराये भत्ते का भुगतान कराया AMP सुनिश्चित 
किया जाये। . 


भवदीय, 
dt. d. शर्मा 
d सचिव। 
| 74 ji , 
संख्या-वे+आ+-2-1658/दस-2001-45 (एम)/99 
प्रेणक, 
` श्री वीन्के मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। ` 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2001 
विषय : समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशाधन)। 
महोदय, 


समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 
वेआः1-84/दस-12(एम) /95, दिनांक 05 फरवरी, 1997, शासनादेश संख्या-वेशआ+-1-156/दस -12(एम) 
95 दिनांक 08 मार्च, 1995 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या-वेश आ०-2-560/दस-45 (एम) 1999, 
दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के साथ पठित शासनादेश संख्या -वेनआ०-2-604/ दस-2001-45 (एम) 1999, 
दिनांक 10 अप्रैल, 2001 द्वारा लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में राज्य कर्मचारी संगठनों 
एवं प्रशासकीय विभागों से प्राप्त संदभों पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों, 
जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु 10500/- तक है, के लिये उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था में निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-- 
(1) शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2001 के प्रस्तर-2(2) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित कर दिया 
जाय-- 
“जिन पदधाराकों को वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान दिनांक 1-3-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था 
के अधीन 16 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर अथवा दिनांक 1-3-1995 से 
संशोधित व्यवस्था के अधीन 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हे दिनांक 
1-3-1995 से संशोधित समयमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 
3 वर्ष की अनवरत संन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेंवा पर अनुमन्य enm" 
(2) (क) उपर्युक्त श्रेणी के पदधारक जिन्हे 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के 
पद के सन्दर्भ में दो प्रोन्नतियाँ/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियाँ अनुमन्य नही हुई हों परन्तु 
जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनकी 24 वर्ष 
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की सन्तोषजनक सेंवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 1-3-2000 जो भी बाद में हो, से 
सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा 
दिया जाय। 

(2) (ख) उपर्युक्त प्रस्तार-2 (क) के अनुसार संशोधित व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त, 
सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य 
नहीं होगा। | 

(3) शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर-4 (1) में लागू व्यवाथानूसार अगले वेतनमान 
को अनुमन्यता के मामलों मे वेतनमान रु. 2750-4400 तथा रु 4500-7000 के लिये अगला 
वेतनमान क्रमशः रु 3200-4900 तथा Fo 5000-8000 माना जाय। 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 1995, दिनांक 05 फरवरी, 1997, दिनांक 02 दिसम्बर 

2000 तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशो की शेष शर्ते 
व प्रतिवन्ध यथावत्‌ लागू रहेंगे। 


भवदीय, 
dt. के, मित्तल 
TERR: प्रमुख सचिव, वित्त। 
| 75 ) 
संख्या 20/4-2001-का-2-2001 

प्रेषक, 

डॉ. हरिकृष्ण, सचिव, उत्तर War शासन। 
सेवा मे, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ० प्र, शासन। 

2. समस्त मण्डलायुक्त, उप्र 

3. समस्त जिलाधिकारी, उप्र 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 3 सितम्बर, 2001 
विषय : समूह “ग” की सीधी भर्ती (टंकण/आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा) - 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन 
प्रक्रिया नियमावाली, 2001 का प्रख्यापन कर दिया गया है तथा परीक्षा के सम्बन्ध मे दिशानिर्देश से 
सम्वन्धित शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2001 को जारी कर दिये गये हैं। 

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह “ग” के 
पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2001 के नियम 6(6) (ग) मे यह प्रावधान है कि 
ऐसे पद जिसमें टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित है, चयन किये जाने वाले 


अभ्यर्थियों की दशा में टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा आयोजित की जायगी और अभ्यर्थियों को . 


टंकण या आशुलिपि और टंकण में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। यह परीक्षा केवल प्रकृति की होगी। 

3. जिला चयन समिति मे आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने के उपरान्त 
जिला चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा मे सफल अभ्यर्थियों को, जिनमें टंक्रण या आशुलिपि और टंकण 
अर्हता के रूप में विहित है को इस परीक्षा केलिए रिक्त पदों की संख्या के चार गुने अभ्यर्थियों का टंकण या 
आशुलिपि और टंकण को परीक्षा टंकण हेतु बुलाया जायेगा। 

4. टंकण/आशुलिपि एवं टंकण जिन पदों की विहित अर्हता है ऐसे पदों के लिए टंकण/आशुलिपि और 
टंकण की परीक्षा जिला चयन समिति के स्तर पर आयोजित की जायेगी। टंकण और आशुलिपि परीक्षा लेने 
के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पालीटेक्निक के इस 
विषय से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों की देख-रेख मे करायी जायेंगी और टंकण/अशुलिपि और टंकण की 
उत्तर पूस्तिकायें इन्ही परीक्षकों से मुल्यांकित करायी जायेंगी | इस परीक्षा * लिए नियुक्त प्राधिकारियाँ at 
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5. यह भी स्पष्ट कर देना है कि ऐसे पद जिसके लिए टंकण अर्हता विहित है, के लिए अभ्यर्थी को 
हिन्दी टंकण में न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट तथा जिन पदों के लिए आशुलिपि एवं टंकण विहित 
अर्हता है, के लिए हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलिपि मे 80 शब्द प्रति मिनट की 
योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा में यह अर्हता न प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 
आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा में अयोग्य कर दिया जायेगा। 

6. टंकण अर्हता वाले पदों के लिए टंकण परीक्षा पाँच मिनट की होगी तथा जिन पदों के लिए अर्हता 
आशुलिपि व टंकण दोनों है उसमें आशुलेखन की परीक्षा पाँच मिनट की होगी तथा आशुलेखन को स्वच्छ 
प्रति में टंकित करने हेतु परीक्षार्थियों को 45 मिनट का समय दिया जायेंगा। i 

7. टंकण/आशुलिपि एवं टंकण की परीक्षा लेने के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु निदेशक, प्रविधिक 
शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा निर्देशक संवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ.प्र, लखनऊ से अनुरोध किया जायेगा। 

8. टंकण/आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा में सफल अभ्यथियों की सूचना इमडप लखनऊ को जिला चयन 
समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। 

9. टंकण ur आशुलिपि /टंकण परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों की परीक्षा केन्द्र प्रभारी की ओर से संलग्न 
प्रारूप पर अंकित रूप से एक शीट उपलब्ध करायी जायंगी। इस शीट को टंकण परीक्षा के उपरान्त मूल्यांकन 
हेतु वापस जमा कर लिया जायगा। 

10. आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा के लिए आशुलेखन हेतु इसी प्रारूप की लाइनदार शीट तथा टंकण के 
लिए इसी प्ररूप की सफेद शीट उपलब्ध करायी जायंगी। यह दोनों शीट आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा के 
उपरान्त मूल्यांकन हेतु वापस जमा करा ली जायेगी। अभ्यथियों को परीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी जाने 
वाली शीट के अन्त मे दिनांक सहित हस्ताक्षर करने के निर्देश दिये जायेंगे। 

संलग्नक-यथोक्त। 

भवदीय, 
डॉन हरिकूण्ण 
सचिव। 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह “ग”” के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के 
अन्तर्गत टंकण या आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा- 

1. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक | 

2. टंकण/आशिलिपि एवं टंकण परीक्षा का स्थल-- 

3. आवेदित पद का नाम-- 

4. जिला चयन समिति का नाम-- 

5. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा दिनांक-- 

टंकण/आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा केन्द्र के 
प्रभारी के हस्ताक्षर एवं मोहर, दिनांक सहित 
76] 
No. 111206/3/2000-PMA 
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(GRIH MANTRALAYA) 
2 [New Delhi-I, the 5" Sept. 2001 
O, 
1. All Chief Secretaries of States/UTs. 
2. All Home Secretaries of States/UTs. 
3.. All DGPs of States/ UTS. 


4. All CPOs. 
Sub.: Concessional Telephone facilities of the awardees of President's Police Medal 
for Gallantry. 


Sir, 
The Department of Communications have decided to extend the concessional 
facility of telephone to all the awardees of President’s Police Medal for Gallantry. The 
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following concession in residential telephone to these recipients will be available: 

(i) Registration under N-OYT-Special Category. 

(ii) No registration fee. 

(iii) No installation fee. 

(iv) No rental charges. 

2. The necessary instructions have been issued by the Department of Tele- 
communications to all CGMS, Telecom Circle Telephone District, Bharat Sanchar 
Nigam Limited (BSNL), for the purpose. 

3. The Department of Telecommunications are also approaching MTNL to 
consider the same facility to these recipients within their organisations. 


Your's Faithfully, 
(R.K. Mitra) 


Deputy Secretary to. 
The Govt. of India 


í 77 | 
पुलिस विभाग में लिपिक वर्ग शारीरिक मानकों में छूट 
संख्या -2684/6-10-2001- 1200(8)/98 

प्रेषक, 

अजुज कुमार विश्नोई, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

1. पुलिस महानिदेशक, उप्र, लखनऊ। 

2. पुलिस उप महानिरिक्षक, स्थापना। _ 

3. उप्र, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। 


गृह (पुलिस) अनुभाग-70 [लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्वर, 2001 
विषय : पुलिस संगठन में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर शारीरिक मानकों में छूट। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या अठारह-201-66 दिनांक 01-09-2001 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने | 
का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त पुलिस संगठन में लिपीकीय संवर्ग के पदों पर किसी 
प्रकार के शारीरिक मानक निर्धारित न किये जाने का निर्णय fear गया है | कृपया तदनुसार कार्यवाही 
सुनिश्चित करने का कष्ट He! 
भवदीय, 
अनुज कुमार विश्नोई 
>>> सचिव। 
| 78 | 
उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के जमा धनराशि का भुगतान 
संख्या -जी-2-165/दस-2000 
` प्रेषक, 
श्री शिव प्रकाश, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2002 
विषय : उ.प्र. राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों को 


सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान। 
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महोदय, 

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार अस्तित्व मे आये उत्तरांचल 
राज्य के फलस्वरूप दिनांक 8-11-2000 तक सेवानिवृत्त/मृत हो चुके सरकारी सेंवकों की सामान्य भविष्य 
निधि, आवकाश, नकदीकरण यात्रा तथा पेंशन आदि के देयां के भुगतान के संबध मे उक्त दिनांक के पूर्व की 
व्यवस्था दिनांक 30-7-2000 तक बनाये रखने के संबंध मे शासनादेश संख्या सा-4-791/दस-2000 दिनांक 
4-11-2000, शासनादेश संख्या-सा-4-46/दस-2001, दिनांक 14-2-2001, शासनादेश संख्या-सा-4-75/ 
दस-2001 दिनांक 16-2-2001, शासनादेश संख्या सा-4-100/दस -2001, दिनांक 16-2-2001 शासनादेश 
संख्या 4-101/दस-2001 दिनांक 14-2-2001, शासनादेश संख्या -सा-3-1783/दस-2000-308 (9)-2000, 
दिनांक 8-11-2001 एवं शासनादेश संख्या -सा 3-241/दस-308(9)-2000, दिनांक 13-2-2001 निर्गत 
किये गये थे। भुगतान की पूर्व व्यवस्था बनाये रखने की अवधि 30-9-2001 को व्यतीत हो चुकी है। शासन 
के समक्ष यह जिज्ञासाएँ की गयी हैं कि उक्तं अवधि के बाद ऐसे मामलों मे भुगतान की क्या प्रक्रिया अपनायी 
जायेंगी। उक्त के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासन स्तर पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त उक्त अवधि 
को और आगे बढाये जाने का औचित्य नही पाया गया है।अतः ऐसे सभी, प्रकरण उसी प्रकार निस्तारित 
किये जायेंगे जैसे एक राज्य के कर्मचारी के दूसरे राज्य मे बस जाने पर किये जाते हैं। अतः तद्नुसार 
कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
शिव प्रकाश 
e विशेष सचिव। 
| 79 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-बी-1-1216/दस्‌/2002-40/2002 

प्रेषक, , 
श्री dh. मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, C 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2002 
विषय : राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियो के भाविष्य निर्वाह निधि खातों का रख 

रखाव। 

महोदय, 

राज्य निधि से सहायता प्राप्त कतिपय संस्थाओं के भाविष्य निर्वाह निधि खाते. राज्य के “ लोक लेखा” 
के अन्तर्गत अनुरक्षित किये जा रहे है तथा इन खातो का विस्तृत लेखा -जोखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद द्वारा नहीं रखा जाता है । प्रश्‍नगत भविष्य निर्वाह निधि खातों के समुचित रख-रखाव का दायित्व 
सम्बन्धित संस्थाओं के साथ-साथ यथास्थिति सम्बन्धित प्राशासकीय विभागों, क्षेत्रीय अधिकारियों अथवा 
जिला स्तरीय अधिकारियों का हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त खातों के 
रख-रखाव में विभिन्न प्रकारः की अनियमिततायें शासन के संज्ञान में आई हैं । अतः राज्यपाल महोदय ने 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश देने की कृपा की है-- 

1. राज्य विधि से सहायता प्राप्त संस्थं के कर्मचारियों के वेतन के लिये अनुदान की धनराशि 
सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा विभागाध्यक्ष द्वारा, आवश्यकतानुसार 
सम्बन्धित संस्था (उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्‌, सभी के लिये शिक्षा परिषद्‌ इत्यादि) के 
मुख्यालय से लिखित रूप से धनराशि की ग्रॉट प्राप्त करके ,धनराशि यथास्थिति क्षेत्रीय 
अधिकारियों/जिला स्तर अधिकारियों को आवंटितकी जायेगी। राज्य विश्वविद्यालयों राज्याधीन 
इंजीनियरिंग कालेजों, राज्याधीन स्पोर्ट्स कालेजों, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, THe संस्कृत अकादमी, 
Ge उर्दू अकादमी, संजय गाधी आयुर्विज्ञान संस्थान इत्यादि को वेतन के लिये धनराशि की 
स्वीकृति सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सीधे दी जा सकती है। 
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राज्य निधि से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिये शासन द्वारा स्वीकृत 
अनुदान की राशि का विल प्रत्येक माह अलग से सम्बन्धित मुख्य/उप मख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्ष 
के अधीन मानक मद “43-वेतन के लिये सहायक अनुदान” के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा 
तथा जिस माह के वेतन की राशि आहरित की जा रही है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख अनुदान 
के विल के शीर्ष भाग मे भी किया जायेगा। वेतन के लिये अनुदान की राशि को किसी भी दशा 
मे पीनएल०्ए०/वेंक में स्थानान्तरित नही किया जावेगा। 

किसी भी माह के वेतन के लिए अनुदान का विल आगामी माह की पहली तिथि को भुगतान हेतु 
देय होगा और तद्नुसार ही कोषाधिकारी द्वारा विल की शुद्ध राशि के चैक निर्गत किये जायेंगे। 
सम्वन्धित संस्था के कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली भविष्य निर्वाह निधि की कटीतियों 
को वेतन के लिये आहरित अनुदान विलों से ही पुस्तक समायोजन द्वारा राजकोष में जमा किया 
जायेंगा तथा इस हेतु ट्रेजरी चालान की निर्धारित प्रतियाँ अनुदान विल के साथ नत्थी की 
जायेंगी। 

उपरोक्त प्रस्तर-4 मे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण, यथावश्यक परिर्वतन सहित, उन मामलों में 
भी किया जायेगा जिनमें महँगाई भत्ता/अन्य देयाँ के अवशेषां की राशि समय-समय पर राज्य 
सरकार के आदेशो के अनुसार भविष्य निर्वाह निधि में जमा की जानी है। 

नकद भुगतान हेतु शुद्ध वेतन की राशि यदि विभिन्न बैंकों/बैंक शाखाओं के स्थानान्तारेत की 
जाती है तो अनुदान बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी द्वारा तद्नुसार बिल पर 
पृप्ठांकन किया जाये ताकि कोथाधिकारी द्वारा वैंकवार/बेंक शाखावार चैक निर्गत किये जा सकें। 
वेतन से पुस्तक समायोजन द्वारा की जाने. वाली कटौतियों से भिन्न कटौतियाँ यदि कोई हों के 
चेक भी अलग से जारी किये जा सकेंगे। 

वित्तीय वर्ष 2002-2003 से विभिन्न संस्थाओं द्वारा भविष्य निर्वाह निधि की राशियाँ संलग्नक में 
दिये गये विवरण के अनुसार राज्य सरकार के “लोक लेखा” में अनुरक्षित भविष्य निर्वाह निधि 
खातों में जमा कि जायेगी। जिन संस्थाओं मे भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित लेखाशी 
संलग्नक में अकित नहीं है उनका निर्धारण भी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के परामर्श से 
करा लिया जायें। 

लेखा शीर्ष “8338 स्थानीय निधियां की जमा” के अन्तर्गत खोले गये विभिन्न भविष्य निर्वाह 


* निधि खातों के 31 मार्च, 2002 तक के वैलेन्स सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों से 


सम्परीक्षित विवरण प्राप्त होने पर संलग्नक में दिये गये सम्बन्धित खाते/खातों मे स्थानान्तरित 
करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 

सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के खातों में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा देय व्याज 
के भुगतान के लिये सम्वन्धित विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 से 
कोई बजट व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रत्येक भविष्य निर्वाह निधि खाते मे कोषागार में जमा 
राशि पर किसी भी वर्ष में देय व्याज की राशि उसी वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को वित्त 
विभाग की अनुदान संख्या-61 के अधीन लेखाशीर्ष “2049-व्याज अदायगियॉ-03-अल्प बचतां, 
भविष्य निधियां आदि का व्याज-104 राज्य भविष्य निधियाँ पर व्याज 07 सहायता प्राप्त 
संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर व्याज-32-ब्याज/लाभाश”” को डेबिट करके 
कोषाधिकारियों द्वारा संलग्नक मे दिये गये भविष्य निर्वाह निधि खातों में जमा की जायेगी। इस 
हेतु कोषाधिकारियों को धनराशि आवंटन नहीं किया जायेगा। संस्थओं तथा विभागीय कार्यालयों 
के स्तर पर अनुरक्षित किये जा रहे अभिदातावार खातों में भी ब्याज की धनराशि आगणित कर 
वित्तीय वर्ष के अन्त मे जमा दर्शायी जायेगी। 


इस सम्बन्ध मे अगले आदेश होने तक भविष्य निर्वाह निधि खातों से अस्थायी अग्रिम तथा 
अन्तिम निष्कासन पूर्व की भाँति लेखा शीर्षः 8338-स्थानीय निधियों की जमा” से इस लेखा 
शीर्ष में कोषागार में अभिदाता की जमा राशि के आधार पर किया जायेगा। 
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11. भविष्य निर्वाह निधि खातों के विभागीय संचालक अधिकारी अपने कार्यालय में पुस्तांकित 
धनराशियों का कोषागार में पुस्तांकित आँकड़ों से. मिलान प्रतिमाह 15 तारीख तक सुनिश्चित 
करेंगे। विभागीय कार्यालयों द्वारा रखे गये खातों में दिये गये आँकड़ो का कोषागारों की पुस्तकों 
लिखे गये आँकड़ो से समाधान करने के लिये और उनके गलत वर्गीकरण को शुद्ध करने के लिये 
खाता संचालन अधिकारी और कोषाधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। 

12. संस्था स्तर तथा विभागीय कार्यालय स्तर पर विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के 
भविष्य निर्वाह निधि खातों का रख-रखाव, तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के 
साथ-साथ इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध मे सम्बन्धित प्रशासकीय 
विभाग विस्तृत आदेश निर्गत करेंगे। 

13. उपरोक्त व्यवस्था 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगी। 

14. भविष्य निर्वाह निधि खातों की विस्तृत सम्परीक्षा के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जा 
रहे हैं। 

भवदीय, 
loth. मित्तल 
प्रमुख सचिव, वित्त 
संख्या-बी-1-1216 (1)/दस/2002-40/2002 

प्रतिलिपि निदेशक, कोंषागार, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वह तकनीकि निदेशक, राष्ट्रीय सूचना 

केन्द्र से विचार-विमर्श करके संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों 
के भविष्य निर्वाह निधि खातों के कोषागारों में रख-रखाव तथा इन खातों में जमा धनराशियों पर ब्याज की 
गणना के लिये कोषागारों के कम्प्यूटर पैकेज तथा ट्रेजरी कैश बुक (प्राप्तियाँ) कैश एकाउन्ट में आवश्यक 
व्यवस्था कराया जाना तत्काल सुनिश्चित करें। 
2 आज्ञा से, 
आर» के> वर्मा 
विशेष सचिव,वित्त 
संख्या-बी-1-1216/दस/2002-40/2002 
प्रतिलिपि निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से वह राज्य 
सरकार का वार्षिक आय-व्ययक तैयार करने के लिये संलग्नक में उल्लिखित प्रत्येक भविष्य निधि के वजट अनुमान 
प्रत्येक वर्ष विलम्वतम 30 नवम्बर तक चित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 
आज्ञा से, 
आर» He वर्मा 
विशेष सचिव, वित्त। 
संख्या -बी-1-1216 (3) /दस /2002-40/2002 तददिनांक 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. समस्त जिलाधिकारी। 
2. समस्त कोषाधिकारी। 
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उप्र,, इलाहावाद। 
4. कार्यालयाँ/ विभागों में कार्यरत समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ 
लेखाधिकारी। आदि | 


5. निदेशक, विभागीय लेखा, उप्र, इलाहावाद। 
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, SH, इलाहाबाद। 
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से, 
आर» के वर्मा 


| विशेष सचिव, वित्त। 
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शासनादेश संख्या-वी-1-1216 (2)/दस/2002-40/2002, दिनांक 31 मार्च, if 
2002 का संलग्नक - / 
राज्य निधि से सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खातों के 
लेखाशीर्ष जिनके अनतर्गत विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खाते 
कोषागारों मे अनुरक्षित किये जायेंगे। 
लेखार्शीषः 
8009. राज्य भविष्य निधि, 
60. अन्य भविष्य निधियाँ 
103. अन्य विविध भविष्य निधियाँ, 
01. बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के विद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 
02. बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन 
03. सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन 
04. सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों 
की लेन-देन, 
05. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन - देन 
06. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 
07. लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों कि भविष्य निधियों की लेन-देन 
08. d. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भविष्य निधियाँ की 
लेन-देन, 
09. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कर्मचारियों को भविष्य निधियों की लेन-देन, 
10. चौधरी चारण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 
11. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 
12. सहायता प्राप्त अशासकीय वहुधन्धी संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की 
लेन-देन, 
13. राज्याधीन-इंजीनियरिंग कालेजों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन. 
14. सहायता प्राप्त राज्याधीन कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की 
भविष्य निधियों की लेन-देन, 
15. उत्तर मध्यमा स्तर तक के सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृति विद्यालयों के कर्मचारियों की 
भविष्य निधियों की लेन-देन 
16. सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की 
लेन-देन 


17. सहायता प्राप्त अशासकीय अरबी-फारसी मदरसों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की 
लेन-देन 


18. उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन 

19. उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ/गोरखपुर के कर्मचारियों को भविष्य निधियों की लेन-देन, 
20. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 

21. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 

22. उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,लखनऊ के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन, 

23. राज्याधीन मेडिकल कालेजों के कर्मचारियां की भविष्य निधियों की लेन-देन, 

24. संजय गाधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की लेन-देन। 
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उपरोक्त राजाज्ञा दिनांक 8-2-2002 का स्पष्टीकरण 
संख्या-जी -2-254/दस-2002 

प्रेषक, 

श्री शिव प्रकाश, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, । 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्गालयाध्याक्ष, उत्तर प्रदेश! 
चित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2002 
विषय : शासनादेश संख्या -जी-2-165/दस-2002, दिनांक 8-2-2002, के विषय के संबंध मे स्पष्टीकरण। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे थह कहने का निदेश हुआ है कि पुर्व में निर्गत किये गये शासनादेश 
संख्या-जी- 2-165/ दस-2002, दिनांक 08 फरवरी, 2002 मे उल्लिखित विषय के स्थान पर उक्त विषय को 
निम्नानुसार पढा जाये तथा इस सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 8-2-2002 को संशोधित समझा 
जाये 

“विषयः To राज्य के पुनगर्टन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं उ.प्र, राज्य के सेवानिवृत्त/मृत 
हो चुके सरकारी सेंवको के सामान्य भविष्य निधि अवकाश नकदीकरण, यात्रा भत्ता तथा पेंशन आदि से 
संबंधित देयों के भुगतान के संबंध i" 
भवदीय, 
शिव प्रकाश 
विशेष सचिव। 


(81) 81 i 
भविष्य निधि खातों का रख-रखाव 
पत्र संख्या-636/4(201)/92/ को नि»/प्राव० 


प्रेषक, . 
` निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018, जवाहर भवन, लखनऊ। 
सेवा मे, 
समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


[लखनऊ : दिनांक 2 मई, 2002 
विषय : राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के खातों का 
रख-रखाव। | 
महोदय, 

ea उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वी-1-1216/दस-2002-40-2002, दिनांक 31 मार्च, 2002 

का संन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के 

वेतन के लिये अनुदान के मासिक बिल से सम्बन्धित भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि को बुक ट्रांसफर के 

माध्यम से लेखे में सम्मिलित किया जाये। वेतन विल मे भविष्य निर्वाह निधि के अतिरिक्त अन्य कटौतियाँ 

भी होती हैं, जबकि बुक ट्रांसफर द्वारा केवल भविष्य निधि की कटौती ही लेखे में सम्मिलित किये जाने के 

निर्देश हैं। अन्य कटौतियों को सम्मिलित करते हुए S d प्रकार चेक निर्गत किये गये एंव उन्हें कैसे पुस्तांकित 

किया जाए, के सम्बन्ध में कोषागारो में उत्पन्न हो रही है। इस विषय में समस्त कोषागारों में 
एकरूपता हेतु निम्नवत्‌ प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। 

संम्बन्धित संस्थाओं के बिल सामान्य देयक प्रपत्र-105 के माध्यम से भुगतान किये जायेंगे। प्रत्येक 

आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पारित बिलों का यथाआवश्यक संस्थावार/ब्लाकवार आव्सट्रैक्ट बिल सामान्य 

देयक प्रपत्र-105 के साथ निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न किया जायेंगा। सामान्य देयक प्रपत्र पर बिल की सकल 
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धनराशि के स्तम्भ में पूरे बिल की कुल धनराशि अंकित की जायेगी। कटौतियों के स्तम्भ में केवल भविष्य 
निर्वाह निधि की ही धनराशि अंकित की जायेगी। सकल धनराशि से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती की 
धनराशि घटाने के बाद शुद्ध देय धनराशि सम्बन्धित स्तम्भ में अंकित की जायेगी। इस प्राकार अलग-अलग 
चेक की माँग कोषागार से की जायेगी। अन्य कटोतियों की धनराशि की चेंकों को आहरण वितरण अधिकारी 
द्वारा सम्बन्धित मदों मे जमा कराया जायेगा और इन कटोतीयों का सम्पूर्ण विवरण आहरण वितरण 
अधिकारी के स्तर पर पूर्व की भांति रखा जायेगा। केवल भविष्य निर्वाह निधि की कटौती की धनराशि विल 
के साथ संलग्न चालान फार्म में इंगित लेखा शीर्षक में बुक ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जायेगी। यथा 
किसी विल की सकल धनराशि रु 10,000 है जिसमें से निर्वाह निधि की कटौती रु 1000 है और अन्य 
कटौतीयों का योग रु» 2000 है तथा sper देय धनराशि रु. 7000 है तो कोषागार से रुः 7000 की धनराशि 
का चेक भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार निर्गत कराये जायेंगें। साथ ही साथ G 2000 में से प्रत्येक कटोती के 
अलग-अलग चेक आवश्यकतानुसार निर्गत किये जायेंगे इसमें, रु. 7000 वेतन की शुद्ध देय धनराशि होगी 
और रु 2000 भविष्य निर्वाह निधि के अतिरिक्त अन्य कटोतियों की धनराशि होगी जिसे आहरण वितरण 
अधिकारी सम्बन्धित मद मे जाम करायेंगे और 1000 भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के बिल के साथ 
प्राप्त चालान के आधार पर बुक ट्रांसफर के माध्यम से कोषागार द्वारा निम्न लेखा शीर्षक में जमा किया 


जायेगा-- 
मुख्य लेखा शीर्षक 8009-- राज्य भविष्य निधि 
उप मुख्य लेखा शीर्षक 60 ` अन्य भविष्य निधियाँ 
लघु शीर्षक 103— अन्य विविध भविष्य निधियाँ 
उप शीर्षक-- शासनादेश के अनुसार जैसी भी स्थिति हो कृपया 
तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। 
संलग्नक : यथोपरि भवदीय, 
श्रीकान्त सिन्हा 
निदेशक। 
सामान्य देय प्रपत्र 105 का संलग्नक-संस्थावार/ब्लाकवार आब्सट्रैक्ट वेतन बिल M 
जनपद का नाम/आयोजनागत कोषागार का कोड कोषागार का कोड माह का नाम 
आयोजनेत्तार लेखा शीर्षक (13) Aiello आ पद Mofe उपः का 
अंक का कोड का नाम कोड 
लेखा शीर्षक सम्बन्धी विवरण का मुहर 
i 2 x3 4 5 | 
Potio संस्था/महाविद्यालय देयक की सकल भविष्य निधि की sid की 1 
विद्यालय/विकास धनराशि कटौती नियमित कटौती | 
खण्ड का नाम अग्रिम की वापसी | 
6 "ET 8 9 10 
शिक्षक सहकारी रेवन्यु की कटौती आयकर की कटोती अन्य कटौतियाँ शुद्ध देय 
समिति की कटौती धनराशि 


योग 


आः विः अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर 
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| 82 ] 
यात्रा भत्ता नियम-संशोधन 
उत्तर प्रदेश शासन 
__ सांख्या-सा-2-774/दस-2002 | 
वित्त (सामान्य ) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2002 | 
कार्यालय-ज्ञाप | 
सार्वजनिक उद्यम व्यूरो अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 23 अक्टूबर, 1975, 24 अक्टूबर, 1980 | 
तथा 25 अप्रैल, 1981 की छाया प्रतियाँ संलग्न करते हुए निर्देशित fear जाता है कि विभित्र निगमों/ | 
निकायों द्वारा आयोजित वैठकों अथवा यथास्थिति उनके निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेते समय, $ 
संबंधित अधिकारी अब अपना “यात्रा भत्ता” संबंधित निगमो/निकायों से ही आहरित करें साथ ही साथ यह ` | 
भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारी निदेशक Wesel की बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से, | 
की जाने वाली यात्रा के फलस्वरूप “यात्रा भत्ता” उसी श्रेणी का आहरित करेंगें जिस श्रेणी का उन्हे अनुमन्य 


है। 

संलग्नकः यथोपरि। ; भवदीय, | 
| ; aim. मित्तल | 

; ; वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त। । 

| 

पदोत्रंति में आरक्षण नीति हेतु रोस्टर 
संख्या-4-1-2001/का-2-2002 

प्रेषक, i | 
राजेद्र भौनवाल, सचिव,उततर प्रदेश शासना]  : | 
सेवा में, ; e A 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन) 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभागः2 ` [लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2002 
विषय : पदोत्रतियों मे आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर। 


अप्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि लोक सेवा और पदों में c | 
आरक्षण देने के लिए उप्र, लोक संवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के y 
लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002: दिनांक 15.सितम्बर, 2001 से लागू करते हुए प्रख्यापित कर 
दिया गया है अतएव उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) अधिनियम 2001 के अधीन पदोन्नति अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण | 
देने के.लिए जारी किया गया रोस्टर सम्बन्धी शासनादेश संख्या4/1/2001/का-2/2001, दिनांक 23-11-2001 
को एतद्दारा विखण्डित किया जाता है। 
2. चूँकि उप्र: लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 दिनांक 15 सितम्बर, 2001 से प्रवर्तन में लाया गया है जिसके 
कारण उप्र, लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 मूल रूप से प्रभावी हो गया है। पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत तथा 
अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। अतएव्‌ पदोन्नति मे आरक्षण की नीति को 
लागू करने के लिए 100 vet का माडल रोस्टर निम्नवत्‌ निर्धारित किया जाता है-- 
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91. अनुसूचित जाति 

3. उपर्युक्त माडल रोस्टर के अनुरूप प्रत्येक विभाग में लोक सेवा आयोग संवर्ग के कुल पदों कीसंख्या 
को ध्यान में रखकर. रोस्टर तैयार करके आरक्षित विन्दुओं को इंगित किया जायेगा तथा उसे वर्षानुवर्ष में 
चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा, जब तक कि रोस्टर में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के 
व्यक्यों का आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा। इसके 
उपरान्त जब भी कोई पद रिक्त होगा, तो उसे उस श्रेणी के व्यक्ति से भरा जायेगा, जिस श्रेणी के व्यक्ति द्वारा 
पद रिक्त किया गया हो। 

4. यदि किसी भर्ती के वर्ष में किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी 
रिक्ति को अग्रेनीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ष में पश्चातवर्ती वर्ष मे या भर्ती के वर्ष मे पृथक वर्ग की 
रिक्ति के रूप मे विशेष भर्ती द्वारा भरा जायेगा और किसी प्रतिकूल वा के होते हुए भी ऐसी वर्ग st रिक्ति की 
गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ,जिसमें वह भरी जा रही हों उस वर्षकी कुल रिक्तियों के पचास 
प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नही की जायेगी। 

5. किसी संवर्ग या वर्ग में एक ही पद हो तो उस पर- आरक्षण नही होगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही 
सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, : 
राजेन्द्र भौनवाल 
“ee सचिव। 
[84 | 
SA. पुनर्गठन, अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत सेवा संवर्गो का सर्वोच्च प्राथमिकता 
संख्या 915/28-1-2002 


प्रेषक, 
लव वर्मा, सदस्य सचिव राज्य परामशीय समिति एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल समन्वय अनुभाग-1 


सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, शासन। 
[लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2002 
विषय : उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य सेवा संवर्गो का विभाजन एवं कार्मिकों 
का उत्तरांचल हेतु आवंटन। 
महोदय, 
उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम, 2000 की धारा-76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय 
समिति का गठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य पवों-के विभाजन तथा कार्मिकों के अन्तिम आवंटन 
सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। इस समिति की तृतीय बैठक दिनांक 02-07-2002 को नैनीताल 
सम्पत्र हुई। इस वैठक में पदों के आवंटन एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु सिद्धान्त प्रक्रिया एवं व्यवस्था 
को अन्तिम रूप प्रदान किया गया। समिति की उपर्युक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-984/28-1- 2000 
दिनांक 09 जुलाई, 2002 की समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किया जा चुका है। 
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2. राज्य परामर्शीय समिति द्वारा किए गए सिद्धान्तों के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से दोनों राज्यों के 
मध्य पदों एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था एवं प्रक्रिया स्थापित की गयी है, 
जिसका अनुपालन सभी विभागों द्वारा समयवद्धता एंव सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। 

(अ) पदों का विभाजन--उत्तरांचल राज्य हेंतु कार्मिकों के अन्तिम आवंटन से पूर्व प्रत्येक विभाग द्वारा 
प्रत्येक संवर्ग मे प्रत्येक वेतनमान मे नियत तिथि अर्थात दिनांक 08-11-2000 को स्वीकृत पदो की सूचना 
उपलव्ध कराई जानी है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में पदो की सूचना प्राप्त करने हेतु शासनादेश a 
166/28-1-2001 दिनांक 14 मार्च,2001 एवं शासनादेश सं0 1535/28-1-2001 दिनांक 24-09-2001 में 
क्रमशः प्रपत्र पी-1 ,पी-2,पी-3, एवं पी-4 के आलावा शासनादेश AO 848/28-1-2002 दिनांक 26-06-2002 
में प्रपत्र ए' व “बी” निधारित किए गये है उपर्युक्त oat मे निर्धारित सूचना अभी भी समस्त विभागों से 
प्राप्त नहीं हुई है। जिन विभागों ने इन प्रपत्रां में सूचना उपलव्ध न कराई हो वे उसे तत्काल उपलब्ध कराया 
जाना सुनिश्चित करें। 

(ब) राज्य सेवा संवर्गो के कामिर्को का उत्तरांचल राज्य आवंटन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया-(1) 
सर्वप्रर्थम संवर्गकार पदों की संख्या के विरूद्ध विकल्पधारियां को उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाए। 
(विकल्प से तात्पर्य कार्मिक द्वारा दिनांक 15-06-2001 तक दिये गये प्रथम विकल्प से है, जिसमें परिवर्तन 
मान्य नहीं हें) 

(2) यदि रिक्ति विद्यमान रहती हे तो उसे भरने के लिए उत्तरांचल के मूल निवासियों (Domicile) को 
आवंटित किया जाए। उत्तरांचल के मूल निवासी से तात्पर्य ऐसे कार्मिक से है, जिसके अभिलेंखों में दिनांक 
01-04-2000 की स्थिति के अनुसार गृह जनपद उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में से कोई एक जनपद 
घोषित है। ; 

(3) यदि फिर भी रिक्ति विद्यमान रहती है तो उस पर सम्वन्धित संवर्ग मे समान वेतनमान में नियम 
तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम्‌ कार्मिकां को आवंटित किया जाए। 

(4) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्दशों के अनुपालन में केवल ऊपर मद (3) मे अनुसूचित जाति/ 
जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य का आरक्षण सुनिश्चित किया, जाए साथ ही किसी संवर्ग के प्रत्येक 
बैच कीकुल संख्या के समानुपात में कनिप्ठतम्‌ कामिकों कोयथासम्भव आवंटित किया जाए। 

(5) पति/ पत्नी दोनो के सरकारी सेवा मे होने की दशा मे ज्येष्ठ सरकारी सेवक के विकल्प के अनुसार 
राज्य आवंटित किया जाएगा। ज्येष्ठ से तात्पर्य वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवक से है, परन्तु भारत 
सरकार के आदेश दिनांक 11-09-2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित यथा-पति/पत्मी 
पत्नी-पती को केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जायेगा, उत्तर प्रदेश नही। 

(6) महिला कार्मियों को केवल उनके विकल्प के अनुसार आवंटित किया जायेगा, किन्तु यदि उनके पति 
ऊपर मद-(2) या (3) से आच्छादित होते हैं तो उन्हें केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जायेगा उत्तर 
प्रदेश नहीं। 

(7) नियत तिथि से जिन कामिकों की सेंवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम अवधि शेष अवशेष रह गई, उन्हे 
केवल उनके विकल्प के अनुसार उत्तरांचल राज्य मे आवंटित किया जाएगा। 

(8) विकलांग कामिकाँ को केवल उनके विकल्प के आधार पर ही राज्यों को आवंटित किया जाएगा, 
यदि वे भारत सरकार के आदेश दिनांक 11-09-2001 से आच्छादित नहीं है। 

उपरोक्तानुसार कार्मिक अनुभाग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन जारी शासनादेश संख्या 1134/का/-1/ 
13(12)/2000 दिनांक 06-11-2000 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता èl यदि संवर्ग में अनुसूचित 
जनजाति हेतु आवंटित पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है तो उस रिक्ति (Vacancy) को उत्तरांचल 
राज्य को दी जायेगी। यदि किसी वर्ष के बैच (Batch) में सीधी भर्ती एवं विभागीय कामिकों की पारस्परिक 
ज्येष्ठता (interse-Seniority) का निर्धारण नहीं हुआ है। अर्थात बैच में ऊपर अथवा नीचे विभागीय 
अथवा सीधी भर्ती के कामिकों को रखा गया तो ऐसी स्थिति में एक बैच को दो बैचों में विभक्त (5910 कर 
कामिर्को का आवंटन किया जायेगा। ; 

3. उपर्युक्त प्रस्तर--2 (व) (3) व (4) के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा कनिष्ठतम्‌ कामिकों के 
आवंटन एवं आरक्षण नीति निर्धारण करने में कठिनाई अनुभव की जा' सकती है, जिसके समाधान हेतु 
उदाहरण संलग्नक-1 मे दिये गये हैं! यदि फिर भी किसी विभाग को कोई शंका/कठिनाई हो तो ये सचिव 
अथवा संयुक्त सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग से सम्पर्क कर उसका निराकारण कर सकते हैं। 
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4. संवर्गवार उत्तरांचल हेतु पदों के अन्तिम विभाजन के तत्काल पश्चात्‌ उत्तरांचल आवंटित होने वाले 
कामिकों की सूची प्रपत्र पी-5 (सलग्नक-2) में दी जायेगी | इस प्रपत्र में सूचना तैयार रखी जाए ताकि 


विभाग को अल्प सूचना पर वह उपलब्ध हो सके। d 
5. अन्य प्रकरण--यदि उपर्युक्त नीति को लागू किए जाने में किसी विभाग या कार्मिक के समक्ष 
(Genuine and hard slip cases) से संबंधित समस्याएँ आती हैं तो वे प्रत्यावेदन साक्ष्यो सहित राज्य 


परामर्शीय समिति को उसके निस्तारण-निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। 
सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार 


कार्यवाही सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें। 


सलग्नकः उपरोक्तानुसार 
भवदीय, 


लव वर्मा 
सदस्य सचिव, 
राज्य परामर्शीय समिति /सचिव 
E उत्तर प्रदेश शासन। 
| | 85 | | 
उत्तर प्रदेश शासन 
शासनादेश संख्या-915/28-1-2009 
दिनांक 15 जुलाई, 2002 का संलग्नक-] 

कतिपय विभागों में उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (a) (3) तथा (व) में कनिष्ठता कार्मिकों के 
आवंटन एवं आरक्षण निर्धारित किए जाने में कठिनाई अनुभव की जा सकती है जिसका समाधान 
निम्नलिखित उदाहरणों से किया जा सकता है-- 

उदाहरण 1--बदि किसी संवर्ग के वर्ष 1995 वैच में 100, वर्ष 1996 के बेंच में 200, वर्ष 1997 के 
da में 300 और 1998 के बैंच में 400 कार्मिक हैं और उनमें से 100 कार्मिकों को उत्तरांचल आवंटन किया 
जाना है तो Strength of batch का समानुपात (Prorata) बैचवार कार्मिक की संख्या का समानुपात 

= 100 : 200 : 300 : 400 

HIER ONE 4 

आरक्षण के अनुसार रिक्तियों का विभाजन = सामान्य-50, अन्य पिछड़ा वर्ग-27, अनुसूचित जाति 
21, अनुसूचित जनजाति-2 

बैंचों का समानुपालिक योग = 1+2+3+4 = 10 

कार्मिक का आवंटन qui के अनुसार 


बैच सामान्य सीटें = 50 अन्य पिछड़ी जाति=ऊ27 अनुसूचित जाति=21 
19952051995 1/10x50 = 5 I/A10x07—2:7—9 5] 20x21: 2. 1:22 
1996 1996 2/ 10x50 —10 2/ 10x27 = 5.45 5 2/10x21=4.2=4 


1997 1997 3/ 10x50 = 15 3/10 X27=8.1=8 3/10x21=6.3=6 
1998 1998 4/ 10x50 =20 4/1027 =10.8=11 4/10x21=8.4=8+1 
योगः 5+10+15+20=50 योगः 3+5+8+11=27 योगः 2+4+6+9=2]1 


उदाहरण 2-यदि बैंचों में सदस्या की संख्या इस प्रकार है, 1995-370, 1996-290, 1997 
490, 1998 में 190 और रिक्तियाँ 70 हैं तो 

समानुपात = 370 : 290 : 490 : 190 
37 : 29 : 49: 19 
04ST 152): 2:57: 1 
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= 2:2:3:1 आनुपातिक योग = 2+2+3+1 = 8 
बैच सामान्य सीटें=35 अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति=14.7=15 
जाति=18.9=19 


1995 2/8x35=70/8=8.75=9 2/8x19=38/8=4.75=5 2/8x15=30/8=3.75=4 


1996 2/8x35=70/8=8.75=9 2/8x19=38/8=4.75=5 2/8X15=30/8=3.75=4 
1997 3/8x35=105/8 =13.12=13 3/8x19=57/87.12=7 3/8x15=45 /8=5.625=6 
1998 | /8x35=35/8=4.75=4 1/8x19=19/8=2.37= 2 2/8x15=15/8=1/875=2 
योग: 9+9+13+4=35 योग: 5+5+7+2=19 योग: 4+4+6+2=16-1=15 
Note—Round Figure होने के कारण यदि किसी Category में रिक्ति 1 कम पड़ रही हो तो 
उसे Round Figure होने के कारण सबसे बड़े da की संख्या में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार 
जिस Category 4 रिक्‍त बढ़ जायेगी उसे उसी Category से कम कर दिया जायेगा। जैसा कि उपरोक्त 
उदाहरणों में दर्शाया गया हैं--- 
उदाहरण 3--यदि बैंच अधिक है और कार्मिकों की संख्या कम है। जैसे बैंच 4 है और 3 कार्मिकों को 
आवंटित किया जाता £l 


वर्ष बैच के कुल कार्मिकों की संख्या 
1972 37 
1973 29 
1974 13 
1975 03 


चूँकि Prorata के आधार से गणना करने पर वर्ष 1975 के du की आवंटित किये जाने वाले 


कार्मिकों की संख्या शून्य आती है, जो नीति एवं शासनादेश के विपरीत है। अतः इन तीन पदों/कार्मिकों को 
निम्नानुसार आवंटित किया जायें। 


वर्ष वैच में कुल कार्मिकों की संख्या कार्मिकों का आवंटन 
1972 37 0 
1973 29 1 सामान्य 
1974 13 र 1 अन्य पिछड़ा वर्ग 
1975 ; 03 1 अनुसूचित जाति 

भवदीय, 

लव वर्मा 

सदस्य सचिव, 
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव 


उत्तर प्रदेश शासन। 
शासनादेश संख्या- 915/28-1-2002, दिनांक 15 जुलाई, 2002 का संलग्नक-2 
Name of Department : 
Name of Cadre :/ 


SI. Name of Designation Pay Optee Do Micile Juniormost 
Employee Scale 
] 2 3 4 5 6 7 
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राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों का सेवा विस्तरण-राजाज्ञा 
सं--3280/15-8-2002-2006(20)/2002/टी-सी-० 


प्रेषक, 
प्रवीर कुमार, सचिव, GH शासन। 
सेंवा में, 

शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद 
शिक्षा अनुभाग-6 [लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2003 
विषय : राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात्‌ दो वर्ष का सेवा 

विस्तरण। 
महोदय 

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों £ 
को दो वर्ष का सेवा विस्तरण दिये जाने के सन्दर्भ में जो शिक्षकों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त हो 
रहे हैं वह शिक्षकों की वास्तविक अधिवर्षता आयु (सत्रांस लाभ सहित) से छः माह से अधिक पुराने हैं, जवकि 
शिक्षकों को दों वर्ष का सेवा विस्तरण दिये जाने का मुख्य आधार शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ्य 
होना है। 

2. सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षको को सेवा विस्तरण के 
प्रकरण शासन को सन्दर्भित करते समय उसकी अधिवर्षता आयु की तिथि .(सत्रांस लाभ सहित) से छः माह 
के अन्दर की अवधि के चिकित्सा एवं स्वारस्थ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायें। तद्नुसार सेवा 
विस्तरण हेतु समस्त प्राप्त/अप्राप्त प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाए तथा अग्रेत्तर कार्यवाही 
तद्नुसार सम्पन्न करायें जाएँ 

भवदीय, 
प्रवीर कुमार 
सचिव। 
| 87 | 
संख्या सा-3-452/दस-2003-503-2003 
प्रेषक, 

नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे 

1. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश) 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2003 
विषय : सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2003-2004 के 

लिए बजट व्यवस्था। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 
के अनुसार लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के नियंत्रक 
महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी “संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षो की सुची” के नवीनतम 
संस्करण में सेवानिवृत्ति के समय प्रदान की जाने वाली अवकाश नकदीकरण को “पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति 
हित लाभ” के अन्तर्गत रखा गया Èl इसलिए उक्त अवकाश के नकदीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2003-2004 
हेतु बजट व्यवस्था अनुदान संख्या 62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा deri) में निम्नलिखित लेखों शीर्ष के 


अन्तर्गत की गयी है-- 
2071--- पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ 
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01--- सिविल 
115--- छुट्टी नकदीकरण हित लाभ 
03— सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण। 

2. अतः वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण का भुगतान उपर्युक्त 
लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से किया जायेगा तथा विभागीय age के अन्तर्गत वेतन एवं 
wa के लिये व्यवस्थित धनराशि से इस प्रयोजन हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। 

3. अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों की भाँति इस हंतु सम्वन्धित अधिकारिया/कर्मचारियाँ को सेवानिवृत्ति 
पर देय आवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं कि SAT अवकाश नकदीकरण 
की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार-पत्र सम्वन्धित विभाग के पेंशन प्राधिकार'पत्र जारी करने वाले 
अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित सम्वन्धित कोपागार को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार 
प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकार" -पत्र के आधार पर अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान पेंशनर को 
एकाउण्ट पेयी चेंक (सिंगिल नेम एकाउन्ट ) द्वारा किया जायेगा। 

4. कृपया वित्तीय वर्ष 2003-2004 से उपर्थुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव वित्त। 
संख्या जी-1-38/दस-2003-209/81 
प्रेषक 
श्री आनन्द मिश्र, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 
समस्त विभागाव्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 [लखनऊ : दिनांक 4 अप्रैल, 2003 
विषय : मकान, किराया भत्ते की अनुमन्यता के संबंध में | 
महोदय, 


शसनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81-209/81, दिनांक 15-12-81 के प्रस्तर-4 (2) में यह व्यवस्था है 
कि “यह भत्ता उन सरकारी सेवकों को नहीं दिया जायेगा जो सरकार द्वारा दिये गये निवास गृह में, जिनमें 
पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित भवन भी शामिल हैं रहते हों या जिन्हें सरकार द्वारा निवास गृह 
दिया गया हो किन्तु जिन्होंने उसे लेने से इंकार कर दिया हो या जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया 
हो, परन्तु दुरुपयोग के कारण आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया हो या जो आवंटित सरकारी 
आवास स्वयं छोड़कर अन्य गैर सरकारी किराये के आवास में चले गये हों।” उपर्युक्त व्यवस्था के कारण 
शासकीय आवास छोड़कर सी«एस०आई« ट्रांजिस्ट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ में रह रहे अधिकारियों को 
आवास किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है जदकि यह अधिकारी सीनएसञ्आई०, लखनऊ द्वारा निर्धारित 
किराये का भुगतान कर रहे हैं। 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि उपर्युक्त विषय पर सीन्एसनआई, ट्रांजिस्ट हास्टल की विशिष्ट 
प्रास्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी आवास को छोड़कर 
सीन्एसन्आई, ट्रांजिस्ट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ मे रहता है और वह प्रश्‍नगत आवासों का किराया 
अपने मासिक वेतन के 10 प्रतिंशत तक देता है तो मकान किराया भत्ता अनुमन्य नही होगां किन्तु 10 प्रतिशत से 
अधिक किराया देने की दशा में सरकारी सेवक की वेतन के 10 प्रतिशत तक किराया स्वयं वहन करना 
होगा। और उसके ऊपर निर्धारित सीमा तक निर्धारित शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा। 


भवदीय, 
आनन्द मिश्र 
सचिव। 
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उत्तर प्रदेश शासन 
सांख्या जी-2-664/दस-2003-308/2002 3 
वित्त (सामान्य ) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2003 
कार्यालय-ज्ञाप j 
सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे के रख-रखाव एवं अंतिम भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा कँ समय 
शासन के संज्ञान में यह वात आई है कि अनेंक प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर पर 90 प्रतिशत ji भुगतान 
किए जाने तथा सेवाकाल में अंतिम निष्कासन स्वीकृति किये जाने के कारण सम्वन्धित कर्मचारियों क्रैं सामान्य 
भविष्य निधि लेखा खाते में ऋणात्मक अवशेष आ रहा है अर्थात उसके खाते में उपलब्ध धनराशी से अधिक 
धनराशि की स्वीकृति सेवाकाल में अंतिम निष्कासन/सेवानिवृत्ति के समय अंतिम भुगतान के रूप मे विभागों 
में सक्षम अधिकारी स्तर से दी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है 
कि विभागों में सामान्य भविष्य निधिलेखों से सम्वन्धित अभिलेखों का रख-रखाव उचित रूप से नहीं हो रहा ÈI 
इस सम्वन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस संवंध मे सम्यक्‌ 
विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं। 

1. प्रत्येक सरकारी सेवक के सामान्य भविष्य निधि से सम्वन्धित अभिलेख अद्यावधिक रखे जाय और 
नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायें। इसमें उसके प्रत्येक अंशदान तथा उसके द्वारा 
लिये गये अग्रिम/सेवाकाल में निष्कासन तथा सेवानिवृत्त के समय 90 प्रतिशत का भुगतान आदि की 
प्रविष्टियों अंकित की जाए तथा उसे सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापित किया जाये। 

2. (i) जिन मामलों मे किसी सरकारी सेवक को अधिक भुगतान होने की वात सामने आये या 
महालेखाकार द्वारा बतायी जाये उनमें तत्काल प्रकरण की समीक्षा की जाय और यदि कोई 
अधिक भुगतान होना पाया जाय तो उसकी तवरित वसूली सुनिश्चित की जाये। साथ ही 
इसकी नियमित रूप से समीक्षा करते हुए वसूली की अद्यावधिक स्थिति में प्रत्येक माह 
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं शासन के प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को 
भी अवगत कराया जाये। 

(ii) यदि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित सरकारी सेवक को अधिक भुगतान न होना 
प्रमाणित पाया जाता है तो इसके कारण स्पष्ट करते हुए तत्काल महालेखाकार से इसका 
समायोजन सुनिश्चित कराया जाय और उसकी सूचना महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ 
प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भी दी जाये। 

(iii) उपयुक्त प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य, में अधिक 
भुगतान की घटनायें कदापि न हों, समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों/ 
अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये, जिसका विवरण शासन 
के प्रशासकीय विभाग के माध्यम सें वित्त विभाग को भी भेजा जाये। 

3. प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को अगले 24 माह के अन्दर सेवानिवृत्ति होने वाले 
कर्मचारियों की सुची उपमहालेखाकार, खण्ड ,महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जाये 
जिससे उनके स्तर पर सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की नियमित समीक्षा की जा सके। 

कूपया उपरोक्ता निर्देशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। 


संख्या जी:2-799/दस-2003-604-82 


\ 


भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव! 


प्रेषक, : 
श्री आनन्द मिश्र, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा मे, . a 
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
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वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 : लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2003 
विषय : अवकाश यात्रा सुविधा को वहाल किये जाने के संबंध में। 

महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेशं संख्या सा-(2)-4-जी, आई०-6/दस-2001-604-82 दिनांक 30 मई, 2001 
की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश निर्गत 
होने की तिथि से अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिये निलम्वित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध मे 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय अवकाश यात्रा सुविधा को, सुसंगत नियमों तथा समय-समय पर 
निर्गत शासनादेश में इंगित शर्तों/प्रतिवन्धो को यथावत रखते हुए शासनादेश दिनांक 30 मई, 2001 द्वारा 
प्रतिवन्धित दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, दिनांक 30 मई, 2003 से वहाल किये जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


भवदीय, 
आनन्द मिश्र, 
KB P 
संख्या d.3m.-1-368/a9-2003-4 (एम)/2003 
प्रेषक, 
नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव,वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयाँग) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 6 जून, 2003 
. विषय : अधिष्ठान सम्बन्धी आँकड़ों का प्रेषण । 
महोदय, 


राज्य कर्मचारियों के विषय में अधिष्ठान सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन, उनका विश्लेषण तथा अधिष्ठान 
सम्बन्धी नीति विषयक मामलों का परीक्षण कर उपयोगी सुझाव देने हेतु वित्त विभाग के अधीन अधिष्ठान 
पुनरीक्षण व्युरो की स्थापना की गयी है। शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-3405/ दस-89-88 (एम)/89, दिनांक 
20 अक्टूबर, 1989 द्वारा प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षां तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों से उनके अधीनस्थ स्वीकृत। 
भरे हुए पदों की संख्या, अर्हता, भर्ती का स्त्रोत तथा वेतनमान, ANI वेतन एवं उन पर अनुमन्य अन्य वेतन/ 
Wil एवं सुविधाओं से सम्वन्धित सूचनायें प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उक्त शासनादेश के 
रूपपत्र-। तथा 2 में निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण AR को उपलब्ध करायें जाने की अपेक्षा की गयी थी 
जिसके क्रम में विभागों द्वारा उपर्युक्त-रूपपत्र, 1 तथा 2 पर अपेक्षित सूचनायें ब्यूरों को भेजी जा रही हैं। 

2. नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल का गठन हो जाने के फलस्वरूप राज्य में अधिकांश विभागों के 
अधिष्ठान का विभाजन हो चुका है तथा कई विभागों में जहाँ पर्ततीय उप संवर्ग गठित था, अधिष्ठान 
सम्वन्धी स्वरूप अब बदल चुका हैं जिससे उपर्युक्त रूपपत्र-। तथा 2 में निर्धारित कतिपय स्तम्भों के माध्यम 
से अपेक्षित सूचनायें अव आवश्यक नहीं रह गयी èl अतएव पूर्व निधारित रूपपत्र-1 तथा 2 में तद्नुसार 
संशोधन आवश्यक हो गया है। 

3. उपरोक्तानुसार वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्धारित रूपपत्र-। तथा 2 के स्थान पर 
संशोंधित प्रपत्र क्रमशः “क” तथा “ख” संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ zl 
कि दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार अधिष्ठान सम्वन्धी आँकड़े निदेशक, अधिष्ठान 
पुनरीक्षण व्यूरो को दिनांक 30 जून, 2003 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा है कि 
भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिष्ठान सम्वन्धी सुचनायें निर्धारित प्रपत्र पर 30 अप्रैल 
तक अनिवार्यतः निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो कक्ष संख्या 39 नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, 
लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
संलग्नक-यथोपरि | भवदीय, 

नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या बी-1-3047/दस-2003-40/2002 
प्रेपक, | 

नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख संचिव, उत्तर प्रदेश शासन! 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 5 अगस्त, 2003 
विषय : राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का रख-रखाव। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वी-1-1216/दस-2002-40/2002, दिनांक 31 मार्च, 2002 में राज्य 
निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओ के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह खातों का रख-रखाव लेखाशीर्ष “2009- 
राज्य भविष्य निधि-60-अन्य भविष्य निधियाँ-103-अन्य विविध भविष्य निधियाँ” के अन्तर्गत दिनांक 01 
अप्रैल, 2002 से अनुरक्षित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में अगले आदेश होने तक 
भविष्य निर्वाह निधि खातों से अस्थाई अग्रिम तथा अन्तिम निष्कासन के पूर्व की भाति लेखाशीर्ष “8338- 
स्थानीय निधियों की जमा” में जमा धनराशि के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। 

2. प्रश्नगत भविष्य निर्वाह निधि खातों का विस्तृत लेखा-जोखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहावाद 
द्वारा रखा जाता है अपितु इन खातों के समुचित रख-रखाव का दायित्व संबंधित संस्थाओं के साथ-साथ यथा 
स्थिति प्रशासकीय विभाग क्षेत्रीय/जिला स्तरीय अधिकारियों का है। उक्त. स्थिति में लेखाशीर्प ''8009-राज्य 
भविष्य निधि” के अन्तर्ग जमा धनराशि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम निष्कासन का आहरण, पूर्व में लेखाशीर्ष 
““8338.स्थानीय निधियों की जमा” से आहरण हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा dat के माध्यम से किये जाने 
पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस सबंध में 
महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहावाद से अपेक्षित सहमति अभी तक प्राप्त न होने तथा भविष्य निर्वाह निधि 
खातों की विस्तृत सम्परीक्षा का कार्य पूर्ण न होने के कारण उक्त श्रेणी की संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य 
निर्वाह निधि खातों से भुगतान में होने वाली कठिनाईयों के समाधान हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। 
कि निम्नवत्‌ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

(1) उक्त श्रेणी की संस्थाओं के भविष्य निर्वाह के लेखा शीर्ष '' 8338- स्थानीय निधियों की जमा” में 
दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से पूर्व अनुरक्षित किये जा रहे खातों से अभिदाता की जमा धनराशि के 
आधार पर नियमानुसार स्वीकृत अस्थाई अप्रिम/अन्तिम निष्कासन की कार्यवाही पुर्ववत की जाये। 
इन खातों के भविष्य निर्वाह निधि की बैलेंस धनराशि विस्तृत सम्परीक्षा होने के पश्चात्‌ ही 
शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के संलग्नक के विवरणानुसार लेखाशीर्ष “2009-राज्य भविष्य 
निधि-60-अन्य भविष्य निधियाँ” के अन्तर्गत सम्वन्धित खातों में स्थानान्तरित की जायें। 

(2) उक्त श्रेणी की संस्थाओं लेखाशीर्प “8009-राज्य भविष्य निधि” के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 
2002 में अनुरक्षित भविष्य निर्वाह निधि खातों में अभिदाता की जमा धनराशि के आधार पर 
अस्थाई अग्रिम! अन्तिम निष्कासन सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत स्वीकृति आदेश के आधार 
पर धनराशि का आहरण की लेखाशीर्ष “ 8338-स्थानीय निधियाँ की जमा” से अन्तर्गत आहरण 
हेतु सक्षम अधिकारी (जिनके प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर कोपागार में उपलव्धों) द्वारा चेक के माध्यम 
से किया जाय। इस संबंध मे लेखाशीर्ष ''8338 -स्थानीय निधियाँ की जमा” से आहरण के लिये 
प्रयोग में लाई जा रही चेकबुक से ही आहरण की कार्यवाही की जाय, परन्तु ऐसे चेकों पर 
लेखाशीर्प-“8009-राज्य भविष्य निधि-06 अन्य भविष्य निधियाँ-103-अन्य विविध भविष्य निधियाँ” 
के अन्तर्गत सम्वन्धित उपशीर्ष स्पप्ट रूप से अंकित कर दिया जाये। इसके साथ-साथ संस्था/ 
जिला)क्षेत्रीय कार्यालय तथा कोषागार स्तर पर संबंधित अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की 
अवश्य अंकित की जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी दशा में अनधिकृत/अधिक 
धनराशि का आहरण/भुगतान न होने पाये। 

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिये समस्त संवंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या:सा--3-881/दस-2003-17/95  टी-सी० 


प्रेपक, 

नवीन चन्द्र वाजपेंई, प्रमुख सचिव . वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। - 
वित्त (सामन्य) अजुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2003 
विषय : मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन। न 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय के संवंध में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सरकारी सेंवकों की 
सेवानिवृत्तिक पर उनके सेवा नेवृत्तिक लाभो के ऐसे प्रकरणों जो या तो विवादित है या अति दीर्घकाल से 
लम्वित है, को यथास्थान निस्तारित कराने हेतु शासनादेश संख्या सा-3-1186/ दस-98-17/95, दिनांक 15 
सितम्बर, 1998 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में पेंशन अदालतों का पुनगर्ठन किया गया था। सेवानिवृत्तिक 
लाभो से सम्वन्धित नियमों /शासनादेशों की व्यवस्था -के अन्तर्गत निम्न प्रकार के मामलों पर विचार किया. 
जाना पेंशन अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। 

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनकी पेंशन/ग्रेच्युटी न हुई हो। 

पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरूद्ध पेंशनर द्वारा दिये गये प्रत्यादेदन पर विचार | 

सेवानिवृत्ति के उपरोन्त यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो तदनुसार पेंशन पुनरीक्षण 
के मामले। 

4. ऐसे प्रकरणों, जिनके निस्तारण मे प्रशासकीय विभाग और पेंशन विभाग में मतभेद हो। 

5. ऐसे प्रकरणों जो न्यायालय में लम्वित हों परन्तु पेंशनर उसे न्यायालय से वाहर निस्तारित कराने के 

इच्छुक हों। र 

6. पेशनरों की अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में। 

पेंशन अदालतों को प्रत्येक मण्डल पर नियमित रूप से तीन माह में एक वार अवश्य आयोजन किया जाना 
था। परन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि पेंशन अदालतों का नियमित रूप से आयोजन नहीं हो रहा हे। 

2. यह भी शासन के संज्ञान में आया है कि पेंशन अदालतों में सम्वन्धित अधिकारियां/कर्मचारियों के 
उपस्थित न होने से अनेक मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है। यह एक चिन्ता का विषय है। पेंशन की | 
स्वीकृत का मण्डल स्तर पर विकेन्ट्रीयकरण से सम्वन्धित शासनादेश संख्या सा-3-697/दस-26/98, दिनांक 8 
अक्टूबर, 1999 के प्रस्तर 6 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि `“ मण्डल स्तर पर पेंशन निस्तारण के कार्य से 
सम्वन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी मण्डलायुक्त के सीधें प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगें। मण्डलायुक्त उनकी 
त्रैमासिक समीक्षा भी करेंगे और गोपनीय रिपोर्ट प्रमुख सचिव, वित्त को सीधे प्रेषित करेंगे। पेंशन प्रकरणों के 
समयवद्ध निस्तारण की समीक्षा का दायित्व भी मण्डलायुक्त द्वारा प्रभावी ढंग से किया जायेगा। पेंशन प्रकरणों 
के निस्तारण की दिशा मे वदि कोई अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही करने का दोषी पाया जाये तो उनके विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लघु दण्ड का अधिकार भी मण्डलायुक्त मे निहित होगा। 

3. मुख्य सचिव के अर्द शान्प+्संसा-3-270/दस-2003, दिनांक 24 फरवरी, 2003 मे भी लम्बित 
पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करने पर बल दिया गया है। अत, 
अनुरोध है कि कृपया उक्त व्यवस्था के अनसार पेंशन अदालतों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित 
करने का कष्ट करें तथा इस कार्य में शिथिलता वरतने एवं पेंशन अदालतों मे उपस्थित न होने वाले 
अधिकारियाँ/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी cil 

4. चूँकि पेंशन अदालतों के संयोजक संयुक्त/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन है अतः उनका यह 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक त्रैमास में मण्डलायुक्त से पेंशन अदालत के आयोजन हेतु समय व 
तिथि प्राप्त करके पेंशन अदालत के आयोजन की आवश्यक व्यवस्था करें। 

5. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को शीघ्रातिशीघ्र सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराया जाना केवल शासन 
का विधिक/नियमजन्य दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी है। इस दृष्टि से भी इस प्रकरण को 
शासन/प्रशासन के हर अपेक्षित स्तर पर पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक को 
मात्र दया का पात्र न समझ कर उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए जिससे स्वेष्छा से अपने 
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जीवन के सर्वोत्तम उत्पादक समय व श्रम को शासकीय सेवा के माध्यम से जनहित के साधन का माध्यम 


बनाया है। अतः इस दृष्टि से सभी सेवानिवृत्त सरकारी सेवको के इन प्रकरणों के संवेदनायुक्त समयवद्ध, 
तत्परता एवं सार्थक निस्तारण के लिए तत्पर रहना होगा। 


भवदीय, 
नवीन चन्द्र बाजपेई 
प्रमुख सचिव। 
(94 } 
संख्या: जी-2-1214/दस-2003-307/2003 

प्रेशक, 

नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, द 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2003 


विषय : सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय संवा में नियुक्ति पर 
वेतन संरक्षण/निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण। 
महोदय, 

विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमो/निगमो के समापन के फलस्वरूप उस सार्वजनिक उपक्रम/निगम के छँटनी 
कर्मियों के राजकीय सेवा मे नियमों को शिथिल करते हुए समायोजित करने तथा Se भिन्न-भिन्न सार्वजनिक 
उपक्रम/निगमों में अतिम वेतन को नियुक्ति पद पर संरक्षण प्रदान करने के आदेश प्रशासनिक विभाग द्वारा 
वित्त विभाग की सहमति से जारी करने हेतु पृथक-पृथक शासनादेश जारी किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह 
अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकार से समापित सार्वजनिक उपक्रम/निगम के छँटनी कर्मियों के वेतन 
संरक्षण के आदेश कतिपय कार्यालयाध्यक्ष/विभागीय स्तंर से शासनादेश संख्या जी-2-356/दस-1998, दिनांक 
12-6-98 एवं शासनादेश संख्या जी-2-1252/दस 2000-301-98, दिनांक 21-11-2000 अन्तर्गत जारी 
कर दिये गये हैं। 

2. अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12-6-98 
सपठित शासनादेश दिनांक 21-11-2000 की व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रम/निगम के उन कमियों पर लागू है। 
जहाँ 01-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं हुए हैं तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार में नियमित रूप 
से एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हे! समापित किये गये सार्वजनिक उपक्रम/निगम के छँटनी 
कमियों के रूप में समायोजित सेवाकों के सम्वन्ध में उक्त दोनो शासनादेश प्रभावी नहीं हैं। 

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त आधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न समापित 
सार्वजनिक उपक्रम/निगम के छंटनी कर्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ शासनादेश। दिनांक 12-6-98 एवं 
21-11-2000 के अन्तर्गत, कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा किसी भी अन्य स्तर से यदि त्रुटिपूर्ण रूप से 
स्वीकृत किया गया है, तो तत्काल संबंधित आदेश निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की 
वसूली सुनिश्चित की जाये। 

भवदीय, _ 


| EX नवीन चन्द्र बाजपेई, 


GOVERNMENT OF UTTUR PRADESH 
N0-Sa-; -1441/X-2003-301/2000 


Finance (General) section-3 [Lucknow : Dated sept, 30, 2003 
Office Memorandum 


Subject : Grent of dearness relief to State Government Civil/Family Pensioners. 
The undersigned is directed to refer to this office Memo No.Sa.-3-411/X- 
301/2000 Dated March 10, 2003 on the subject mentioned above sometioning an 
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instalment of dearness relief with effect from july 1, 2002 and to say that the 
Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all 
civil/family pensioners of the Government to compensate them for the rise in the 
cost of living beyond average- Consumer Price Index 306.33 (as on 01-01-1996), at 
the rate of 3% (Three per cent) with effect from january 01] 2003 in super-session of 
the rates mentioned in the O.M., dated March 10, 2003 referred to abave. 
Accordingly, the rate of dearness relief of pension/family pension w.e.f 01-01-2003 
has risen to 55%. 

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded 
off to the next higher rupee. 

3. These orders wiil not be applicable to the judges of High Court, employees of 
Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separete 
orders will have to be issued by respective departments. 

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching 
pensioners of institutions aided from state fund under the Eduction /Technical 
Education Departments, whose pension/family pension is at par with that to the 
pensioners of the States Govrnment. 

5. As per orders issued in O.M.No.A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the 
Accountant Genaral's authority is not necessary for payment of reliefe of pension 
and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be 
made by the paying authorities /public sector Banks. 


6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in 
earlier Government orders shall remain applicable as usual. 


(Manjit Singh) 
E met Secretary. 
| | 96 | | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्याः15/140-91-का-1/2003 
कार्मिक अनुभाग-] [लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 2003 


कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : सेवाओं का वर्गीकरण। 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की 
संस्तुतियों के अनुसरण में सेंवाओं के वर्गीकरण के आदेश कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/140-80 कार्मिक-1, 
दिनांक 27-2-1982 में जारी किये गये थे | उसके अनुसार विभिन्न सेवाओं को समूह 'क' 'ख' "UTD तथा घ' 
में वर्गीकृत किया गया था वेतन समिति (1990-91) कि संस्तुतियों एवं अन्य संगत बातों पर 
सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं। कि विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण राज्य 
कर्मचारियों के प्रवर्तित नवीन वेतनमानों के आधार पर, उन प्रयोजनों को छोड़कर जिसके लिये विशिष्ट 
वर्गीकरण अलग से किया गया है तथा ऐसे अपवादों के अधीन जिन्हें शासन समय-समय पर किसी आधार 
पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करें, राज्य कार्यों के सम्बन्ध में सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण 
का रूप इस प्रकार होगा-- 
पदों का विवरण 
2? 


रु, 10,000-15,200 ud इससे अधिक वेतनमान के पद 
वेतनमान रुः 6,500-10,500 वेतनमान रु 8,550-14,600 के पद 
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| क्र सं | पदों का विवरण पदों का वर्गीकरण 
pong 3 


वेतनमान $. 3,050-4,590 से वेतनमान रु 5,500-9,000 के पद समूह UT 


. | वेतनमान रु 3,050-4,590 से निम्न वेतनमान के पद समूह 'घ' 
वर्गीकरण सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां, प्रोन्नतियाँ तथा प्रास्थिति (स्टेटस) के सम्बन्ध में 
लागू होगा। 


आज्ञा से, 
(भुइयादीन) 
| विशेष सचिव। 
| 97 | 97 | 
मातृत्व अवकाश की स्थिति में वेतन भुगतान-राजाज्ञा 
संख्या: 1360/15-2-2004 
प्रेषक, 

कोमल राम, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शांसन। 
सेवा में, 

1. शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/ लखनऊ। 

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ। 

_ शिक्षा अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2004 
विषय : मातृत्व अवकाश की स्थिति में राजकीय शिक्षिकाओं के वेतन की नियमित भुगतान के सम्बन्ध Ñ 
महोदय, 

राजकीय शिक्षक संघ द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मातृत्व अवकाश का उपभोग 
करने वाली राजकीय शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश अवधि में वेतन भुगतान नियमित रूप से नहीं किया 
जा रहा है यह उचित नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि उक्त अवधि में वेतन न मिलने से उन्हें आर्थिक 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवकाश ग्रहण करने वाली शिक्षिकाओं के मातृत्व 
अवकाश की अवधि में वेतन भुगतान से वंचित न किया जाये तथा प्रतिमाह वेतन भुगतान: समय से 
सुनिश्चित किया जाये। 

भवदीय, 
कोमल राम 
LE विशेष सचिव। 
| | 98 | } 
विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य-राजाज्ञा 
संख्या-1533/तीन-2004-77(22)79 
प्रेषक, 

श्री dich. मित्तल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
सामान्य प्रशासन अनुभाग [लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2004 
विषय : उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाना। 


महोदय, 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासन ने स्वस्थ्य कार्य संस्कृति के विकास, कार्यकुशलता एवं 
बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक्‌ विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष 
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कार्यालयों में शिक्षण, बैकिंग संस्थाओं तथा उत्पादकता से जुड़े सरकारी विभाग, वाणिज्यिक उपक्रमों को 
छोड़कर पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के 
सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और शनिवार एवं रविवार को बन्द 
रहेंगे, इस प्रकार प्रत्येक मास में अतिरिक्त शनिवार को अवकाश होने के कारण कार्यालय समय में हुई कमी 
को पूरा करने के लिए सभी कार्यालयों का कार्य पूर्ववहन 9-30 बजे से अपराह 6 बजे तक रहेगा, AREE 
1 बजे से 1-30 वजे तक मध्याहन भोज का समय निर्धारित किया गया है उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष मे सभी 
कार्यालयों का समय एवं मध्याहन भाज समय के निर्धारण विषयक पूर्व निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक 
अवक्रमित/संशाधित समझे जायेंगे। 

उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप 
वर्ष 2004 की शासन की अवकाश. वर्ष वित्तीय संख्या 1329/3-2003-39(2)-2003 दिनांक 17 नवम्बर, 
2003 के पृष्ठ 3 में इगिंत कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत घोषित अवकाश विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू 
नहीं होंगे अपितु उक्त अवकाशों को अव निवंधित अवकाशा की सूची में सम्मिलित किया गया मानते हुए 
उन्हे निवन्धित अवकाशे के रूप में नियमानुसार उपभोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ 
गवर्नमेंट आर्डर 1981 संस्करण के पैरा 247 के अन्तर्गत सम्वन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा घोषित किये 
जाने वाले सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय में लागू नही होगें | अवकाश विषयक पूर्व लिखित विज्ञति दिनांक 17 
नवम्बर, 2003 में निहित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

यह आदेश 01 नवम्बर, 2004 से प्रभावी होगें। समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय में अधिकारियों/ 
कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि ये उक्त कार्यालय समय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। 

भवदीय, 
ह०/-बी० के मित्तल 
मुख्य सचिव। 


IN THE COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 


CIVIL SIDE 
ORIGINAL JURISDICTION 
[Dated, Allahabad the October 14th, 2004] 
Present 
THE HON'BLE MRS.POONAM SRIVASTAVA,........... JUDGE 


CIVIL MISC.WRIT PETITION NO. 43566 OF 2003 
ORDER OF THE PETITION OF STATE OF U.P. AND OTHERS 
INRS : 

l. State of U.P. through Collector, Meerut. 

2. Inspector General (Stamp and Registration) U.P Allahabad. 

3. Commissioner, ‘Trade Tax, U.P. Lucknow. . 

Wu Petitioners. 
Vs. 


— 


District Judge Meerut. 

2. Rajat Kumar Agarwal, son of late Anand Kumar Agarwal, R/O Mohalla 
Kanungoyan,Meerut City, Present Address 125A, Shivalik, Near Malviya 
Nagar, Delhi. 

is Respondents 

By the Court - 

(Photo copy of the judgement is Attached) 
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CIVIL MiSC. WRIT PETITION NO. 43565 OF 2003 
STATE OF U.P THROUGH. COLLECTOR, MEERUT AND OTHERS VS. 
- A DISTRICT JUDGE, MEERUT AND ANOTHER 
Hon. Mrs. Poonam Srivastava, J 

Heard Sri Sudhir Agarwal, learned -Additional Advoate General for the 
petitioners and Sri Pankaj Mittal for the contesting respondents. 

Learned Counsel for the respondents has stated that only 30% of the enhanced 
amount of compensation was paid in pursuance to the order of this Court in the writ 
petition. Since the appeal has already been dismissed and the State has no other 

„alternative remedy but to deposit 70% of total amount which has been enhaced in the 
reference proceedings under Section 18 of the Land Acquisition Act. This Court had 
stayed the attachment of the account Nos 0029, 0030 and 0040 of the State Bank of 
India, Meerut The Petitioners filed supplementary affidavit station therein that 
since the said account numbers are Consolidated Fund of the State and in view of 
Articles 204 (3) and 266(3) of the Constitution of India, no moneys out of the 
Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropria- 
ted of the State, cannot be attached in pursuance to the judgement of the District 
Judge. A supplementary affidavit has been filled dated 21-12-2003 wherein , it has 
been mentioned in paragraph 3 that the deposit head No. 844300101 in the account 
received from the different departments acquisition of land has been allocated for 
this specific purpose. On the date the said affidavit was filed, it was mentioned that 
amount of Rs.1,45,57,989.67 was balance as on 20-11-2003. It has further been 
stated that from time to time all the attachment proceedings are made of this 
account alone. It is not disputed that the State is liable to pay the remaining 70% to 
the contesting respondents and only relief is that the amount recovered can only be 
paid from the deposit head NO.844300101 alone. 

The writ petition is finally disposed or with the permission that the contesting 
reopondents may recover the amount from the aforesaid head only. In the event, 
there are shortage of fund that it can be withdrawn in two or more installments. The 


attachemt of account Nos. 0029, 0030 and 0040 in lieu of recovery is seté ‘te. 
Dated-1 4-10-2004 Sd. Mrs. Poonam Srivastava 


í 1100 00 j 

संख्या सी-ए--1132/दस-2004-मित-1/2004 
प्रेषक, 

dh. मित्तल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश | 
वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग (लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2005 
विषय : प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता। 


महोदय, 

प्रदेश के विकास कार्यो हेतु संसाधनों की उपलब्धता और उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किे 
जाने के दृष्टिकोण से पूर्व वर्षो की भाँति विगत वर्ष भी दिनांक 11अगस्त, 2003 को जारी किये गये 
शासनादेश द्वारा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया है प्रदेश 
की दशम्‌ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभित्र विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु 
वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने हेतु 
निम्न निर्देशों का अनुपालन वर्तमान वर्ष मे दृढतापूर्वक सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रारूप मे मदवार की गई 
बचत के विवरण प्रत्येक त्रैमास के अन्त में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय-- 
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1. वित्तीय वर्ष 2004-05 में सामान्य रूप से नये पद सृजित न किये जाये। जहाँ कहीं आवश्यक हो 
“अनुवन्ध पर कार्य” (अनुवन्ध पर कर्मचारी नहीं) कराया जाये! 

2. भारत सरकार को दी गयी वचनवद्धता के अनुरूप राज्य सरकार के अधिकारी (कर्मचारियों की 

संख्या में प्रतिवर्ष कम से कम 2 प्रतिशत तक कमी की जाये। इस सम्बन्ध में 15 मार्च,2003 को 

जारी किये गये निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिसमें एकल पदों एवं आरक्षित श्रेणी 
में बैकलाग को पुरा किये जाने हेतु 2 प्रतिशत कटौती के आदेश शिथिल किये गये हैं। प्रशासनिक 
विभाग द्वारा संवर्ग में 2 प्रतिशत तक कमी किये जाने से सम्बन्धित त्रैमासिक सूचना कार्मिक 
विभाग को संकलित कर उपलब्ध करायी जाय कि प्रत्येक संवर्ग उपरोक्तानुसार अधिकारियों 

कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी की गई है और रिक्त हुये पदों को समाप्त करने की 
कार्यवाही की जाय। 

आयोजनागत पक्ष में जो भी नये पद सृजित किये जायें उन पर नयी नियुक्तियाँ नहीं की जाये। 

अयोजनेतर पक्ष के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के रीडिप्लायमेन्ट से अयोजनागत पक्ष 

के पदों को भरा जाय। यदि विभाग में री-डिप्लायमेंन्ट से नव-सृजित पदों को भरा जाना सम्भव 
नहीं हो पा रहा हो तो विभित्र विभागों में उपलब्ध सरप्लस कर्मचारियों से पदों को भरा जाय। 

4. चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के दिनांक 13 सितम्बर, 2004 के सभी 

प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित पत्र में की गई व्यवस्थानुसार रिक्त पदों को भरने का औचित्य 

बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी क॑ आदेश प्राप्त करके ही समूह “घ” के पदों पर 
आवश्यकतानुसार भर्ती की जाय। 

शैक्षणिक, स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन से जुड़े विभागों को छोड़कर समुह “ग” के अन्तर्गत . 

यदि पद तीन वर्ष से अधिक सगय से रिक्त है तो ऐसे पदों को समाप्त मानते हुए उन पदों को 

संव से कम किया जाय तथा संवर्ग में पदां की संख्या तदनुसार कम रहेगो। 

6. उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात संवर्गो के विभाजन होने के फलस्वरूप जहाँ पर पदों को 
समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है, वहाँ उन संयर्गो के पदों की संख्या तदनुसार कम करने 
के ' औपचारिक आदेश तत्काल निर्गत किये जायें तथा इसकी सुचना भी कार्मिक विभाग को 
उपलब्ध करायी जाय। ; 

7. वित्तीय वर्ष 2004-05 में नई गाड़ियाँ क्रय न की जाय तथा नया वाहन चालकों के पद भी 
सृजित किये जाये। जहाँ कहीं आवश्यक हो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की 
सहमति प्राप्त कर अनुवन्ध पर. गाड़ियाँ लगायी जायें। यह निर्णय भारत सरकार की योजनाओं, 
विश्व वैक की परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। 

8. शासन द्वारा विभागों के कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । इस सम्बन्ध में यह 
सुनिश्चित कर लिया जाय कि जहाँ कम्प्यूटर उपलब्ध है, वहाँ नये टाइप राइटर का क्रय स्वीकृत न 
किया जाये। 

9.. “जीरो-बेस -बजटिंग” प्रणाली के आधार पर आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के कार्यक्रम/ कालापों 
की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से पूरी कर 
ली जाये तथा आनवश्यक स्कीमो को समाप्त कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप जो बचत 
सम्भावित हो वह चालू वर्ष में 15 जनवरी, 2005 के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाये। 
इन निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रुचि लेकर एवं सीधे 
हस्तक्षेप कर सुनिश्चित करोयेंगे। ; 

10. “टाइम आवर रन” तथा “कास्ट ओवर रन” की मासिक समीक्षा प्रशासकीय विभाग के 

' सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी। नियोजन विभाग के माध्यम से 5.00 करोड़ रुः से अधिक 
की लागत के कार्यो की त्रेमासिक सीमक्षा टिप्पणी मा0 मंत्री परिषद के आदेशार्थ/सूचनार्थ रखे 
जाने के आदेश पूर्व से है। इनका कड़ाई से पालन आवश्यक है। 

11. आवासीय टेलीफोन नये वेतनमान रु. 12000-16500 से कम के अधिकारियों को स्वीकृत न किये 
जाय। वर्तमान मे आवासीय टेलीफोन के लिए जो फ्री काल्स शासन द्वारा निर्धारित है, उसी सीमा 
तक ही व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। सेलुलर फोन क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे शासन 


Lo 
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के वर्तमान आदेशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 
सामान्यतः सेलुलर फोन्स क्रय नहीं किये जायेगें | अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक होने की दशा में ही 
नये सेंलुलर फोन का क्रय वित्त विभाग की सहमति तथा मुख्य सचिव के पुर्व औपचारिक 
अनुमोदन के उपरान्त किया जाये। नियमानुसार क्रय किये गये सेलुलर फोन के विलों का ही 
भुगतान किया जाये, इस हेतु पुनर्विनियोग से व्यवस्था की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। 


. राहत आयुक्त तथा गृह विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निवास पर टैलीफोन पर 


WAS. की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यालय में विभागाध्यक्ष व सचिव से निम्न स्तर के 
अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन की unis की सुविधा समाप्त की जाती है। मण्डल में 
मण्डलायुक्त या उप महानिरीक्षक तथा जनपदों में केवल जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
के निवास पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी। 


. राजकीय/शासकीय भोज पाँच सितारा होटल में नहीं आयोजित किये जायेंगे यदि विशेष 


परिस्थितयों में पाँच सितारा होटल में भोज दिया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु मुख्य सचिव का 
अनुमोदन पहले प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ; 


. यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता वरती जाये। शासकीय कार्य के लिए की जाने वाली 


यात्राओं के आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाय तथा अनिवार्य 
आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियो और वैठकों आदि में भाग 
लेने के लिए भेजा जाय। सरकारी ent में, विशेष परिस्थियो की छोड़कर अधिकारी अपना 
व्यक्तिगत स्टाफ साथ न ले जाये | यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के सम्बन्ध में भी लागू होगा। 


. हावाई यात्राओं पर नियंत्रण करने के लिए निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में 


किसी अधिकारियों द्वारा किसी भी वायुयान के “एक्जीक्यूटिव क्लास” में यात्रा न की जाय। 
सरकारी व्यय पर अधिकारीयों द्वारा विदेश भ्रमण पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लागू होगी। 

यात्रा व्यय आदि में वचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत 
(Rationalized) रखी sil 

पेट्रोल तथा डीजल की खपत नियंत्रित किये जाने हेतु यह अभीष्ट है कि अतिरिक्त धनराशि न तो 
अनुपुरक अनुदान के माध्यम से और न ही पुनर्विनियोंग द्वारा अन्य किसी मद से उपलब्ध करायी 
जाये। इस प्रयोजन हेतु पुनविनियोंग के जो भी अधिकार वर्तमान में विभागाध्यक्षो एवं प्रशासकीय 
विभागों को प्रदत्त हैं, वे तत्काल प्रभाव से वापस लियें जाते है। आयोजनेत्तर व्यय में कमी लाये 
जाने के सम्बन्ध में पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी लाये जाने के सम्बन्ध मे पेट्रोल तथा 
डीजल की खपत मे क्रमी लाये जाने के प्रयास सभी विभागो द्वारा किये जायेंगे, जिससे इस मद पर 
व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की अवश्यकता न usi 

भारत सरकार में लम्बित मामलों. के अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी वार-वार 
दिल्ली न जायें और न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से वार-वार लखनऊ मुख्यालय पर आयें। दिल्ली 
व अन्य प्रदेशों के दौरे अधिकारी/कर्मचारी सम्बन्धित विभागों सचिव/ विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से 
ही करें। इस सम्बन्ध मे पूर्व में निर्गत शासनादेशों नियमों का सख्ती से अनुपालन किया wm 
केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य है, अन्य प्रशिक्षणों एवं सेमीनारों आदि में 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाये। 

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश" संख्या 350/44-22-26, दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में 
यह व्यवस्था है कि शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन 
का प्रयोग करेंगे। जहाँ राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई 
गई है उन विभागों के सचिवों द्वारा नियमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमा अथवा किसी अन्य संस्था 
की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में न किया जाये, भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन एक या 
उससे अधिक उपक्रमां,निगमों/प्रधिकरणों/ परिषदों/संस्थाओं मे अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के 
सदस्य का कार्य भार सम्भार सम्भाल रहे हों। 

शासकीय विभागों, निगमों सार्वजनिक उपक्रमा एवं स्वायत्तशासी संस्थाओ. द्वारा किया जाने वाला 
सजावटीं विज्ञापन एवं प्रचार यदि वह व्यवसायिक प्रोत्साहन के लिये नहीं है, तात्कालिः T 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-4] 


N 
N 


28. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
महत्वपूर्ण शासनादेश 1281 


से निषिद्द, किया जाता है । अन्य विज्ञापन, जो अति आवश्यक समझे जाये, विभागीय सचिव के 
अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे और यदि कोई विशेष प्रचार /विज्ञापन अभियान 
चलाना हो तो वह मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्वानुमोदन से ही किया 
जायेगा। यह प्रतिवन्ध ऐसे विज्ञापनों पर लागू न होगा जो सेवा. सम्वन्धी प्रकरणों और नियुक्तियो 
आदि से सम्वन्धित है और जो विधिक रूप से आवश्यक है। 


. नव वर्ष अथवा अन्य अवसरों पर शासकीय खर्चे पर वधाई सन्देशों को भेजने, कैलेन्डर, डायरी, 


शुभकामना सन्देशों तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण एवं वितरण एंव अन्य किसी सामग्री आदि के 
वितरण को तात्कालिक प्रभाव से fuz किया जाता है। यह निर्देश स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं 
प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होंगें दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के शासनादेशों में इस सम्वन्ध में 
दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 


. केवल इस कारण कि पदधारक वदल गया है, नया फर्नीचर व साज-सज्जा की व्यवस्था न की जाये 


तथा इस सम्वन्ध में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये 25 सितम्बर, 2002 के 
शासनादेश में मितव्ययिता की दृष्टि से विद्युत उपभोग,कार्यालय में फ्लॉरिग पर प्रतिवन्ध एवं 
लेखन सामग्री के उपयोग में 25 प्रतिशत की कमी लाये जाने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित 
किया जाय। फर्नीचर व अन्य सांज-साज्जा आदि के क्रय की स्वीकृति धन के पुनर्विनियोग द्वारा 
(आयोजनेत्तर/आयोजनागत उपलब्ध कराये जाने हेतु जो प्रतिनिधायन/अधिकार इस सम्वन्ध में 
विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त है, उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। 


24. सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणो एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले 


जाये नये अतिथि yet को, यादि वे अत्यन्त आवश्यक हैं, मुख्यमंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात्‌ 
ही स्थापित किया जाये। 


. लोक सेवा आयोग, उ.प्र, को अधियाचन प्रस्तुत किये जाते समय मुख्य सचिव के दिनांक 5 मार्च, 


2002 d; शासनादेश की शर्ते का अनुपालन करते हुए पहले कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग का 
परामर्श/अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। आयोग को सीधे अधियाचन भेजा जाना नियमानुसार नहीं 
माना जायेगा। 


. सरकारी गाड़ी की अनुमन्यता एवं रख-रखाव आदि के सम्वन्ध में शासनादेश 19 मार्च, 1997 मे 


निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रत्येक आवंटित वाहन के सम्बन्ध में प्रति वाहन प्रतिमाह राजकीय कोष 
में धनराशि जमा किये जाने की वर्तमान राशि रु 500/- कार के लिए व रु 400/- जीप के लिये 
निर्धारित है। इस शासनादेश में वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश के प्रस्तर (अ)(2) व (3) 
में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी अवश्य सुनिश्चित किया जाये। 


. उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागां/कारयालयां के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/ स्थानीय 


काया/स्वायत्तशासी संस्थाआं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्व विद्यालयों पर भी सुसंगत अधिनियम/ 
नियम/उपनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशों के रूप में समान रूप से लागू होंगें। 
पूर्व में उपर्युक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक 
यथासंशोधित समझा जाये। 


मितव्ययिता सम्वन्धी शासनादेश संन सीनएन-1132/दस-2004-मित+-1/2004,दिनांक 7 जनवरी, 2005 
के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए मितव्ययिता के भौतिक/वित्तीय परिणामों की सूचना। 


1. 


2. 


3. 


__ विभाग का नाम ==. = तरेमासःजिसकीः सचता 00 ce 7 मिनी 0000 


मानक He / धनराशि(रुपयों मे) 


यात्रा व्यय 
(1) क्या सम्बन्धित मितव्ययितौ निर्देशों का पालन किया गया 
(2) उक्त निर्देशों के उपरान्त हुई वचत की राशि 
स्थानान्तरण यात्रा व्यय 
(1) आयः-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 
कार्यालय व्यय 
(1) अधिष्ठान हेतु कुल आय -व्ययक व्यवस्था 
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(2) मितव्ययिता आदेश के अन्तर्गत 2 प्रतिशत पदों के रिक्त 
रखे जाने से हुई बचत की राशि 
(क) श्रेणी 1 व 2 के पद 
(ख) श्रेणी 3 के पद 
(ग) श्रेणी 4 के पद 


. विद्युत.देय 


(1) आयः-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 


. लेखन सामग्री ओर फामों की छपाई 


(1) आय-व्ययक प्रावधन 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 


. कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 


(1) आय-व्ययक प्रावधान . 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 


- टेलीफोन पर व्यय 


(1) आय-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 


. कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर 


गाड़ियों का क्रय 
(1) आय-व्ययक में नये वाहनों के लिए की गयी व्यवस्था 
(2) विभाग में उपलब्ध वाहनों की संख्या 
(3) क्या नया वाहन क्रय किया गया 
(4) मितव्ययिता के आधार पर हुई बचत 


. गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 


(1) क्या निर्धारित व्यय तक सीमा में कमी लायी गयी 
(2) क्या पुनर्विनियोजन से अतिरित्त राशि स्वीकृति की गयी 
(3) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 
प्रकाशन 
(1) आयः-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 
विज्ञापन, विक्री और विज्ञापन व्यय 
(1) आय-व्ययक प्रावधान > 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 
आतित्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि 
(1) आय-व्ययक, प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 
गुप्त सेवा व्यय 
(1) आय-व्ययक प्रावधान . 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 
मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 
(1) आयः-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[भाग-4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1283 


15. प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसंगिक व्यय 
(1) आय-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 
16. अवकाश यात्रा व्यय 
(1) आय-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत 
17. कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्वन्धी स्टेशनरी का क्रय 
(1) आय-व्ययक प्रावधान 
(2) मितव्ययिता के अन्तर्गत हुई बचत की राशि 


संख्या जी-2/116/दस-2005-310/2005 

प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, उप्र शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2005 
विषय : तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव के संबंध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के तृतीय 
श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव कार्यालय महालेखाकार, BW 
इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार, उप्र», इलाहाबाद द्वारा शासन के संज्ञान में लाया 
गया है कि पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत हुए 
हैं अथवा तृतीय श्रेणी में कार्यरत हैं, के सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव विभागीय स्तर पर ही 
किया जा रहा है। .अतः Fa यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने से संबंधित आहरण-वितरण 
अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे तृतीय श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का 
रख-रखाव महालेखाकार कार्यालय, GH इलाहाबाद द्वारा सुचारु रूप से कराये जाने हेतु तृतीय श्रेणी के 
कर्मचारियों के सापान्य भविष्य निधि लेखा-संख्या आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही at एवं उनके वेतन से समान्य 
भविष्य निधि की कटौतियों/आहरण सम्वन्धी शिड्यूल्स/बाउचर कार्यालय महालेखाकार, उप्र», इलाहाबाद को 
प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे जिससे राज्य के वित्त लेखे में भी धनराशि सही उपशीर्ष के अन्तर्गत 
दर्शायी जा सके एवं राज्य सरकार की देनदारी की सही स्थिति प्रदर्शित हो सके। 

2. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट Hil 


भवदीय, 
; > मनजीत सिंह 
me प्रमुख सचिव। 
102 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-2-19/दस-2005-626-2000 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 70 जून, 2005 


कार्यालय ज्ञाप ; 
कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-229/दस-2000-626-2000, दिनांक 10 मार्च, 2000 के प्रस्तर 4 में यह 
व्यवस्था की गयी है कि पीनएमन्एचन्एस> तथा दन्त fefe सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को वाहन 
भत्ता उनके सामान्य कार्य के घण्टों के अतिरिक्त माह में कम से कम 25 विजिट पर ही अनुमन्य होगा और 
इस हेतु इन सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों, जिन्हें यह भत्ता अनुमन्य कराया जाये, उनकी अतिरिक्त 
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विजिट का निर्धारित प्रारूप रजिस्टर सें तिथिवार दर्ज किया जाये। यह भी व्यवस्थित है कि वाहन भत्ता अगले 
उच्च अधिकारी द्वारा न्यूनतम अतिरिक्त विजिट पूरे होने के प्रमाण-पत्र दिए जाने के बाद ही किया जाये। | 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह पाया गवा कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 मार्च, 2000 के प्रस्तर 4 में | 
उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखे जाने, उसमें प्रविष्टियों को अंकित करने तथा विजिट के वितरणों i 
के अगले उच्चाधिकारी से प्रमाणित कराने की वर्तमान व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और इससे 
पी७एमःएच.एस. तथा दन्त चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को अनावश्यक कठिनाई होती है। 

2. अतः राज्यपाल महोदय कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000, दिनांक 10 मार्च, 
2000 के प्रस्तर 4 में उल्लिखित उपरोक्त प्रतिबन्ध को हटाने तथा उपरोक्त के स्थान पर सम्बन्धित 
चिकित्साधिकारी के स्वयं के संगत तिथि/ समय के विजिट के प्रमाण-पत्र के आधार पर वाहन भत्ता अनुमन्य 
कराने की सहर्ष स्दीकृति प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर उच्चतर/नियंत्रक अधिकारी द्वारा | 
रैण्डम चैकिंग किए जाने की व्यवस्था भी रखी जाये। 

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000, दिनांक 10 मार्च, 2000 उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाये व उसके अन्य प्रस्तर यथावत रहेंगे। ४ 

4. यह आदेश माह जून, 2005 से प्रभावी होंगे। । 
आज्ञा से, 


मनजीत सिंह 
—— ` प्रमुख सचिव। 
1103 
संख्या-वे-आ«-1-1074/दस-2005-14(एम)-2005 
प्रेषक, 
शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र, शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उप्र 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2005 
विषय : विभिन्न विभागों में लेखा तथा लेखा परीक्षा संवर्ग का गठन। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वें-आ«-1-1572/दस-2004, दिनांक 31-12-2004 का संदर्भ ग्रहण 
करने का कष्ट करें। 

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31-12-2004 द्वारा, 
संलग्न शासनादेश संख्या वेगआ«1-1802/दस-34(एम)/83, दिनांक 11-8-1983 के अनुसार आपके 
अधीनस्थ विभागों/विभाग में पृथक लेखा संवर्ग का गठन तथा वेतन समिति (1997-99) /मुख्य सचिव 
. समिति की संस्तुतियों के आधार पर लेखा/आडिट संवर्ग के विषय में लिए गए निर्णय दिनांक 24-9-2001 के 

अनुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करनें तथा कृत कार्यवाही की सूचना वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को 
„शीघ्र उपब्ध कराये जाने की अपेक्षा आपसे की गई थी। संबंधित प्रकरण में कृत कार्यवाही की कोई सूचना 
m विभाग को अभ्सी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है। कृप्या इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते 
कृत कार्यवाही की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। . ! 
भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 
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प्रेषक, 
डॉ. बीञएम> जोशी, सचिव, वित्त (बजट), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 
समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2005 
विषय : राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय, मरम्मत/विस्तार, व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा वाहन क्रय हेतु 
अग्रिम की माँग। 
महोदय, 


भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में विगत कई वर्षो से दत्तमेत अनुदानों/भारित 
विनियोग में प्रावधानों के विरुद्ध वचत अनुदानों/भारित विनियोगों से अधिक व्यय, अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित न 
की गई पूर्वानुमानित बचतें तथा माह मार्च में व्यय कें वाहुल्य विषयक प्रस्तर सम्मिलित हो रहे हैं। 

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अग्रिमों की मदो में 
विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मे धनावंटन को न्यूनतम रखा 
जाये। अधिकांश आवंटन माह दिसम्बर तक कर दिये जायें। 

3. उक्त निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों को भवन 
निर्माण/क्रय, भवन मरम्मत/विस्तार, व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा वाहन क्रय करने हेतु आवश्यक अग्रिम के केवल 
परिपक्य प्रस्तावों के लिये अपेक्षित धनराशि का आंकलन तत्काल करते हुए मदवार माँग-पत्र निर्धारित प्रारूप 
पर अलग-अलग शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाये तथा यह भी प्रमाणित किया 
जाये कि वाछित धनराशि का आंकलन दिनांक 01-01-96 से पूर्व लागू वेतनमान/ वेतन के आधार पर किया 
गया है और वित्तीय वर्ष हेतु अपेक्षित धनराशि के आंकलन में वित्तीय नियमों एवं सुसंगत शासनोदशों को 
संज्ञान में रखा गया है। आवंटित धनराशि से पूर्व स्वीकृत कर अग्रिम की अवशेष धनराशि की स्वीकृति को 
प्राथमिकता दी जाये तथा अल्प धनराशि स्वीकृत आगामी वर्षो हेतु नये दायित्वों को प्रोत्साहित न किया जाये 
अपरिहार्य मामलों में अतिरिक्त आंबटन सम्बन्धी माँग-पत्र माह फरवरी के प्रथम सप्ताह तक शासन को 
आवश्यक उपलब्ध करा दिये जायें। 

कृपया शासन के उपर्युक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 

भवदीय, 
डॉ-बी-एम- जोशी 
सचिव, वित्त (वजट) 


[105] 
संख्या-वे-आ०-1-1802/दस-34-(एम)-83 

प्रेषक, 

जगमोहन लाल बजाज, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। र 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 (लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2005 
विषय : द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा, 

सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति। 

महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासकीय 
संकल्प संख्या वेशआ-1590/दस-42 (एम०)-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में लिये गये निर्णयानुसार 
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विभित्र विभागों में लेखा, सोख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गो में पदों के पदनाम, न्यूनतम अर्हतायें एवं 
अनुभव भर्ती विधि तथा नये वेतनमान संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार स्वीकृति किये गये हैं। उक्त 
संवर्गो में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जिनके लिये पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अईतायें अब निर्धारित 
अर्हताओं से भिन्न हैं, उनके पुराने वेतनमान को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैंयक्तिक रूप 
से स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही साथ सम्बन्धित शासनादेशों में यह आदेश भी जारी किये गये है। कि 
भविष्य में उक्त पदों पर ऐसे अभ्यथियों को नियुक्त|प्रोत्नत किया जाये जो उक्त पदों के लिए अब निर्धारित 
अर्हतायें/अनूभव रखते हों। | 

2. लेखा सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गो में भावी नियुक्तियों हेतु उक्त प्रतिबन्धो के सम्बन्ध में 
कतिपय विभागों द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कठिनाई बतलाई गयी है कि उक्त नियुक्त 
किये जा चुके हैं, पद के लिये अब निर्धारित वेतनमान अथवा पदों पर पदोन्नति से वंचित हो जायेंगे और 
संवानिवृत्ति तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेगे। समस्त परिस्थितियों पर सम्यक्‌ रूप से विचारोपरान्त 
सम्बन्धित शासनादेशों के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किये हैं। कि-- 

(1) ऐसे कर्मचारियों पर जो शासकीय संकल्प के दिनांक 29 सितम्बर, 1981 तक लेखा/ 
सांख्यिकीय/लेखा सम्परीक्षा संवर्ग के पदों पर पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया के 
आधार पर नियमित रूप से नियुक्ति किये गये हैं संलग्नक में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 
का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा और उन्हें सम्बन्धित पद के लिये स्वीकृत नया वेतनमान अथवा 
वैयक्तिक वेतनमान, जो भी लाभप्रद हो अनूमन्य होगा। 

(2) ऐसे कर्मचारियों को अपने संवर्ग में प्रोन्नति के लिये अर्ह माना जायेगा, भले ही उनके पास वेतन 
आयोंग द्वारा संस्तुत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता न हो ,किन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई सेवा अवधि 
अब निर्धारित की गई हो, तो उन्हे उससे छुट नहीं दी जायेगी। उदाहरण स्वरूप लेखा संवर्ग में ^ 
कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद के लिए अब एकाउन्टेन्सी के साथ इन्टरमीडिएट कामर्स की न्यूनतम 
शैक्षिक अर्हता निर्धारित है और लेखा लिपिक के पद पर किसी कर्मचारी को तभी प्रोन्नति किया 
जा सकता है जब उसने कनष्ठि लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो यदि 
कोई कनिष्ठ लेखा लिपिक इन्टरमीडिएट आर्ट अथवा साइन्स से उत्तीर्ण हो और उसे दिनांक 29 
सितम्बर, 1981 के पूर्व विधिवत नियुक्त किया गया है, तो उस पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का 
प्रतिबन्ध लागू न होगा, किन्तु कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर . 
ही उसे लेखा लिपिक के पद पर प्रोन्नति किया जा सकेगा। 

(3) दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के वाद लेखा/सांख्यिकीय/लेखा समपरीक्षा संवर्ग में पदों पर वही नई 
नियुक्तियां नियमित मानी जायेगी जो नई निर्धारित अर्हताओं के अनुसार की गई हों। 

3. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिकांश विभागों में पहले लेखा और लिपिकीय कर्मचारियों का 
एक सम्मिलित संवर्ग था और उसी संवर्ग में लेखा तथा लिपिकीय पदों पर नियुक्ति/ प्रोत्रति:की जाती थी और 
लिपिकीय पदों से लेखा सम्बन्धी पदों पर और लेखा सम्बन्धी पदों से लिपिकीय पदों पर स्थान्तरण हुआ 
करता था। वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन के निर्णय के अनुसार अब लेखा तथा लिपिकीय पदों के 
अलग-अलग संदर्भ होगें और लेखा के पद से लिपिकीय पद पर अथवा लिपिकीय पद से लेखा के पद पर 
स्थानान्तरण सम्भव नहीं होगा। अतः यदि आपके विभाग में अभ्सी तक लेखा से सम्बन्धित पदों का 
लिपिकीय पदों से पृथक संवर्ग न बना हो तो कृपया इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें तथा सेवा 
नियमावली में तद्नुसार. आवश्यक संशोधन किया जाये। 

4. आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णयानुसार उक्त संवर्ग के कर्मचारियों का वेतन 
नये वेतनमानों में पुनः निर्धारित करने की कष्ट करें। 


भवदीय, 
जगमोहन लाल बजाज 
सचिव। 
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3 संलग्नक 

लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा से समबन्धित dant के लिये स्वीकृत पदनाम, अर्हतायें, 

भर्ती की विधि तथा नये वेतनमान 
पदनाम भर्ती की तिथि अर्हतायें नया 
वेतनमान 
1 2 3 4 
(क) लेखा संवर्ग के पद 
1. कनिष्ठ लेखा लिपिक सीधी भर्ती इण्टरमीडिएट कामर्स रु» 354-550 
(एकाउन्टेन्सी के साथ) 

2. लेखा लिपिक पदोन्नति द्वारा ऐसे 430-685 
कनिष्ठ लेखा लिफिकों में से 
जिन्हें अपने पद का 5 वर्ष 
का अनुभव प्राप्त हो। 

3. सहायक लेखाकार पदोन्नति द्वारा ऐसे लेखो a. कामः 470-735 
लिपिकों में से जिन्हें लेखा (एकाउन्टेन्सी के साथ) (विभागाध्यक्षें 
कार्य का 7 वर्ष का अनुभव के कार्यालयों 
हो। में रु 

अथवा 515-860) 
सीधी भर्ती 

4. लेखाकार पदोन्नति . द्वारा ऐसे sets. या UH. कामः 570-1100 
सहायक लेखाकारों में से (बी-कामः में एकाउन्टेन्सी के 
जिन्हें अपने पद पर कम से साथ) 
कम 10 वर्ष का अनुभव हो। 

अथवा 
सीधी भर्ती 
(ख) सांख्यिकीय संवर्ग के पद 
1. आवेदक कम सीधी भर्ती : लेखा सेवा गणित या सांख्यकीय विषय के 470-735 
संगणक आयोग के माध्यम से साथ स्नातक 
अथवा अर्थ एवं संख्या 
___ निदेशालय के माध्यम से 

2. सांख्यिकीय सहायक पदोन्नति द्वारा : अन्वेषक गणित सांख्यिकी या गणितीय 570-1100 

-कम-संगणक के पद से सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर 
अथवा उपाधि 
सीधी भर्ती : लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से अथवा 
अर्थ एवं संख्या निदेशायलय 
के माध्यम से। 
(ग) लेखा परीक्षा संवर्ग के पद 

1. लेखा परीक्षक सीर्धी भर्ती : लोक सेवा आडिट/एकाउन्टेसी के साथ 470-735 
आयोग के माध्यम से बीन्कामः 
अथवा स्थानीय निधि 
लेखा या सहकारी समितियाँ 
एवं पंचायतें लेखा परीक्षा 
संगठन के माध्यम से। 
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2. ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पदोन्नति द्वारा : .- लेखा 570-1100 
परीक्षका में से अथवा 
स्थानीय निधि लेखा या 
सहकारी समितियाँ एवं 
 पंचायतें लेखा परीक्षा 
संगठन के माध्यम से। 
i | 106 | | 
संख्या-वेशआ०-2-793/दस-2005-45 (एम)/99टी-सी--1 
प्रेषक, | 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-11, वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ.प्र. शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 6 तितम्वर, 2005 
विषय : समयमान वेतनमान की स्वीकृति-विसंगति का निराकरण।, 
महोदय, 


उपर्थुक्त विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश 
हुआ है कि विभित्र स्त्रोतों से शासन के संज्ञान में यह समस्या लाई गई है कि ऐसे मामलों में जहाँ संवर्ग में 
वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक 
Wadd वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अह होने के पूर्व ही वास्तविक रूप से पदोन्रतीय हो जाता है जबकि 
संवर्ग में उससे कनिष्ठ कार्मिक सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात्‌ पदोन्नति 
होता है, वहाँ कतिपय मामलों में उपर्युक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कामिक से कम हो 
जाता हे इस समस्या के निराकरण हेतु सम्यक रूप से विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय 
निम्न व्यवस्था करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

“ऐसें मामलें में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्वन्धित पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 
सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्रतीय वेतनमान के लिए अर्ह होने के पूर्व ही पदोन्नति हो 
गया हो जबकि कनिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा वैयक्तिक 
Wadd वेतनमान अनूमन्य होने के उपरान्त पदोन्नत हुआ हों और फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का 
वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के 
समान कर दिया जाये” 

2. उपर्युक्त Wedel में की गई व्यवस्था का लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, 
जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की सेवा की परिस्थितियाँ समान एवं तुलनीय रही हों। साथ ही यदि 
वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक की सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक 
्रोत्रतीय वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सम्बन्धित 
लाभ की अनुमन्यता हेतु अर्ह होता। 

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1/2 के अनुसार की गई व्यवस्था राज्य निधि से 
सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू gni 
4. समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश संख्या वेआ.-2-560/ दस- 45 (एम)/ 99, 

दिनांक 02-12-2000 एवं संख्या वेशआ+-2-211/दस-45(एम)/99, दिनांक 06-02-2001 तथा उसके क्रम में 
'जारी शासनादेश उपर्युक्त सीमां तक संशोधित समझे जायेंगें। 
भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव। 
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| [उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-सा-3-1517/दस-2005-308/2004 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
कार्यालय-ज्ञाप 
सेवा में, 

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी 

एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 
विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बरावर महँगाई 

राहत का महँगाई पेंशन में परिवर्तन! 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिविल/ 
पारिवारिक पेशनरों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के वरावर महँगाई राहत को मूल पेंशन में परिवर्तित करते 
हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से “महँगाई पेंशन” के रूप में अनुमन्य कराने जाने का निर्णय लिया गया है। 

2. “महंगाई पेंशन” को संबंधित देयकों में अलग से प्रदर्शित किया जायेगा। 

3. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में अनुमन्य 64 प्रतिशत महँगाई राहत के स्थान पर दिनांक 
| अप्रेल, 2005 से पेंशन एवं “महँगाई पेंशन'' के योग पर 14 प्रतिशत महँगाई राहत देय eni 

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से दिनांक 31 जनवरी, 2006 के मध्य सेवानिवृत्त होने sere कर्मचारियों के 
पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, इस हेतु उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता को 
दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व से ही ऐसी तिथि से प्रकल्पित आधार पर संविलीन मानते हुए पेंशन 
निर्धाण की गणना की जायेगी उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से 
आच्छादित हो जाये। 

5. यह आदेश ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन 
योजना लागू है, और उनका वित्त-पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, पर भी लागू 
होंगे। 

6. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, स्थनीय निकायों तथ सार्वजनिक उपक्रम आदि के पेंशनरों 
पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित 
होगा। z 


शेखर अग्रवाल 
=e प्रमुख सचिव। 
108 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या बी-4-922/दस-2000-6/1965 
कार्यालय - ज्ञाप 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 | (लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2005 


राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले. विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल 
सम्पूर्ति योजना के लिए ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के लिए ब्याज की 
अन्तिम रूप से प्रभावी दरें निम्नलिखित होंगी-- 


1. आयकर निदेशालय (पद्धति) एआर+ए, सेन्टर, भूतल, ई-2 झण्डेवलन एक्सर्टेशन, नई दिल्ली-110055 के परिपत्र संख्या F.No. 
SW /3/9/2004-DIT(s)-Demat 2694 Dated 19th May, 2005. 
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Se ऋण की किस्म ऋण की वर्ष 2003-04 वर्ष 2004-05 
d. अवधि वार्षिक ब्याज की वार्षिक ब्याज की 

दर पर (प्रतिशत दर पर (प्रतिशत 
प्रतिवर्ष) प्रतिवर्ष) 
1. ZULU, पिकप, LÙ आईन 10 वर्ष की 12.50 12.50 


Sh, TH आदि जैसी अवधि तक 
संस्थायें, जो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा 
देने का कार्य करती हे, को ऋण 


2. क. सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में 3 वर्ष से 5 15.50 15.50 
मध्यम एवं बृहत स्तरीय, औद्योगिक वर्ष की 
एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को अवधि तक 
कार्यशील पुँजी, अथौपाय अग्रिम 
एवं कैश डेफिसिट के लिए ऋण 


ख. “क” में वर्णित संस्थाओं को 10 वर्ष की 12.50 12.50 
कार्यशील पूँजी, अर्थापाय अग्रिम अवधि तक 
एवं कैश डेफिसिट से भिन्न.ऋण 
3. क. सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में 3 से 5 वर्ष 15.50 15.50 


लघु स्तरीय औद्योगिक एवं की अवधि 
वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील तक 
पूँजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं केश, 


डेफिसिट के लिए ऋण ; 
ख. “क” Ñ ae संस्थाओं को 10 ad की 12.50 12.50 
कार्यशील पूँजी, अर्थोपाय अग्रिम अवधि तक 
एवं कैश डेफिसिट से भिन्न 
4. लघुत्तर उद्योगों के लिए ऋण 4 वर्षकी 10.00 10.50 10.00 10.50 
अवधि तक 4 
वर्ष से अधिक 
किन्तु 9 वर्ष 
` से अधिक नहीं 
5. S पावर कारपोरेशन लिः, GH 10 वर्ष की 11.50 11.50 


राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उ.प्र, अवधि तक 
जल विद्युत उत्पादन निगम तथा 
यू०पी-एस« MAlo को ऋण 
6.  &W. पावर कारपोरेशन fee, उप्र. अथोपाय 11.50 11.50 
राज्य विद्युत उत्पादन निगम, WW ऋण 3 वर्ष 
जल विद्युत उत्पादन निगम तथा तक 
यू-पी० एस-आरब«्टी-सी० को ऋण 
7. अन्यऋण © 10 वर्ष की 11.50 11.50 
अवधि तक 
2. स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-225 में दिये 
गये निर्देशें के अनुसार की जाएगी। 
. ब्याज की उक्त दरें प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं, स्वीकृति आदेशों में ब्याज की दरें उपरोक्त प्रभावी 
दरों से 3.5 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जाएगी और उनमें इस आशय की शर्त रहेगी 
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कि नियत समय पर क्रण/व्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में 3.5 (साढ़े तीन) प्रतिशत की छूट दी 
जाएगी अर्थात्‌ प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही व्याज लिया जाएगा। ऋण/व्याज की समय से प्रतिदान/ 
भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत रहने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर 
ही ब्याज देना होगा अर्थात व्याज की दर में केई छूट नहीं दी जाएगी। इस संवंध में यह भी स्पष्ट किया जाता 
है कि ऋण/व्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृति के आदेश में 
निर्धारित दर पर ही व्याज देना होगा अर्थात्‌ व्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। व्याज की दण्डात्मक 
दर मूल राशि और / अथवा व्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक 
अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू होगी। 

4. तकावी नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज की दरों के आदेश पृथक से राजस्व व 
कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये जाते हैं। राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमा पर व्याज 
की दरें अलग से निर्धारित की जाती हैं। 

s. साधारणतया किसी भी ऋण की प्रतिदान अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु ऐसे मामलों, 
जिसमें प्रतिदान की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो, शासन को सन्दर्भित किये जायें। ऋण की प्रतिदान 
अवधि ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जायें और इसे कम से कम अवधि के लिए ही 
सीमित रखा जाए 

6. निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किश्त को पूरी तरह से मूल राशि के लिए ही 
समझा जाएगा वशर्ते उसके साथ अद्यतन तिथि तक किश्त की वास्तविक अदायगी के लिए दिये व्याज भी 
हो। अगर ऐसा नहीं है तो किश्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिए देय व्याज के साथ 
समायोजित की जाएगी। अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। जहाँ 
किश्त अदायगी निश्चित तिथि से 14 अथवा उससे कम दिन पहले की गई हो तो व्याज पूरी अवधि (आधा. 
तथा पूरा वर्ष जैसा भी मामला हो) के लिए देय होगा। 

7. यदि किसी योजना पर व्याज की दर, जो अन्तिम नहीं है अनुच्छेद-1 व 4 में दी गई ब्याज की दरों 
से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अधिक व्याज की दर लागू रहेगी। 


8. यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढ़ाई जाती है तो व्याज की दर लम्बी अवधि से 
समतुल्य होगी मानों ऋण बढ़ी हुई अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। ऐसे मामलें में यदि ऋण की 
वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किये जाने की तारीख तक ऋण के बचे 
भाग पर व्याज की संशोधित दर लागू होगी। 

9. उन मामलों में जहाँ ऋणों के रियायती दर पर अथवा व्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, 
वापसीत्र अदायगी में कोई चूक होने पर अथवा ऋण का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिए किये जाने की स्थिति 
में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य दरों से 1/4 प्रतिशत अधिक दण्डात्मक ब्याज 
प्रभावी होगा। 


10. यदि किसी मामलें में इस कारण व्याज रियायती दर पर लिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिये 
जाने वाले साधारण व्याज की दर के अन्तर के वरावर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे 
समस्त मामलें तुरन्त वित्त विभाग को व्याज दर निर्धारित करने के लिए भेज दिये जाने चाहिए तथा साथ में 
भारत सरकार के नवीनतम लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें व्याज की दर को 
सहायतित करने की सहमति प्रदान की गयी हो। 

11. जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार स प्राप्त धनराशि का ऋण उनके एजेन्ट के रूप में | j 
स्वीकृत करती है और उसमें भारत सरकार की यह शर्त होती ^ कि अन्तिम ऋणग्रहीता को एक निर्धारित | 


ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही. " 
लागू रहेगी। इसी प्रकार जहाँ राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं“ (जैसे राष्ट्रीय सहकारी निगम तथा : 


खादी ग्रामोउद्योग आयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस F 
संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 एवं वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित की गई हो, यदि यह शर्त राज्य 
सरकार ने मान ली हो। 
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12. राजकीय उपक्रम/निगम तथा अन्य राजकीय स्वायत्तशासी संस्थायें, कार्यालय पूँजी सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी सम्पत्ति (जैसे सामग्री, भण्डार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे 
कार्यो आदि) को बंधक रखकर भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर सकते हैं। अतः सहकारी उपक्रमों 
आदि को सामान्यतः कार्यशील पूँजी के लिए ऋण स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया 
जाएगा! -लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यशील पूँजी हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इस ऋण की 


अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं डोगी। अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली एक वर्ष के अन्दर की जाएगी। 
13. राजकीय निगम/उपक्रमों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या 
बी-4-3773/दस-6/65, दिनांक 15 फरवरी, 1973 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। 
| 
2605-2006 ब्याज दर-राजाज्ञा 
उत्तर प्रदेश शासन 
, विविध 


वित्त विभाग (सामान्य) अनुभाग-2 
संश — जी०21745/दस-2005-59|81-जनरल 
प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के 
नियम 11(1), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर 
प्रदेश) के रूल्स के नियम 11(1) तथा कन्ट्रीव्यूट्री 
प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के 
नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय 
घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर 
प्रदेश), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) 
तथा उत्तर प्रदेश कन्‍्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन 
इश्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सव्सक्राइवर्स) द्वारा 
वित्तीय वर्ष 2004-2005 में जमा की गयी तथा 
उनके नाम अवशेष पर व्याज की दर, सभी खातों 
में जमा कुल राशि पर 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) 
प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 2004 से 
प्रारम्भ होने वाली वित्तीय वर्ष से लागू रहेगी। 


आज्ञा सें, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव। 


[लखनऊ : दिनांक 7 RAER, 2005 ई 
संश जी०-21745/दस-2005-59/81-जनरल 
प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के 
नियम 11(1), कन्ट्रीव्यट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर 
प्रदेश) के रूल्स के नियम 11(1) तथा कन्ट्रीव्यूट्री 
प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इनश्योरेन्स रूल्स, 1948 के 
नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय 
वोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर 
प्रदेश), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) 
तथा उत्तर प्रदेश क्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन 
इश्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सव्सक्राइवर्स) 
द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 में जमा की गयी 
तथा उनके नाम अवशेष पर व्याज की दर, सभी 
खातों में जमा कुल राशि पर 8 प्रतिशत (आठ 
प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 
2005 से प्रारम्भ होने वाली वित्तीय वर्ष से लागू 
रहेगी। 
आज्ञा सें, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव। 


उत्तर प्रदेश शासन 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 


संख्या : जी-2-1817/दस-2005-600/99 टी-सी«-11 


[लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2006 


| कार्यालय - ज्ञाप 
विषय : विदेश यात्रा हेतु वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक-भत्ते की अनुमन्यता। 
पिछले कुछ समय से विभिन्न स्त्रोतों से इस आशय की पृच्छायें प्राप्त हो रहा हैं कि विदेश यात्रा के दौरान 
सरकारी सेवकों को हवाई-यात्रा की कौन-सी श्रेणी अनुमन्य है तथा ऐसी यात्रा के दौरान किस दर से 
दैनिक-भत्ता अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त समय-समय पर यह प्रश्न उठाया गया है कि भारत सरकार के 
अपर सचिव तथा उसके ऊपर स्तर के अधिकारियों को हवाई-यात्र में एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य है, जिसे 
प्रदेश शासन में समान स्तर के अधिकारियों को भी अनुमन्य किया जाय। 
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2. यात्रा भत्ता/देनिक भत्ता के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा4- 
395/दस-99-600-99, दिनांक 11 जून, 1999 में वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास 25,000 या उससे 
अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य किया गया है तथा यह भी प्राविधानित है कि 
उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक-भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन 
स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। परन्तु इस कार्यालय-ज्ञाप में विदेश यात्रा के दौरान 
वायुयान की श्रेणी अथवा दैनिक-भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी 
स्थिति में विदेश यात्रा के दौरान वायुयान की श्रेणी तथा देनिक-भत्ता की अनुमन्यता एवं देश के भीतर 
हवाई-यात्रा के दौरान श्रेणी की अनुमन्यता के सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न 
व्यवस्था लागू किये जाने पर aed सहमति प्रदान करते हैं-- 

(1) विदेश यात्रा के दौरान रु. 26,000 का मासिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को वायुयान 
की प्रथम श्रेणी में यात्रा की अनुमन्यता. होगी और रु» 18,400 या इससे अधिक मासिक वेतन 
पाने वाले अधिकारी वायुयान की विजनेस/क्लव क्लास में यात्रा के लिए अर्ह होंगे तथा शेष 
अधिकरी एकानोमी/सामान्य श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकेंगे। 
(2) विदेश यात्रा के दौरान अनुमन्य दैनिक-भत्ते की दरें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 
समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होंगी। 
(3) सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा के ऊपर होने वाले व्यय का वहन सामान्यतः उसी लेखा 
शीर्ष/व्यय-मद से किया जायेगा जिससे उनके प्रदेश/देश के भातर की सरकारी यात्रा से सम्वन्धित 
व्यय वहन किया जाता है, इससे भिन्न व्यवस्था के सम्वन्ध में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त की 
जानी आवश्यक होगी, परन्तु ऐसी भिन्न व्यवस्था की स्थिति में भी सम्बन्धित सरकारी सेवक की 
विदेश यात्रा से सम्वन्धित वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक-भत्ता की अनुमन्यता अप्रभावित रहेगी 
अर्थात्‌ उपरोक्त उप प्रस्तर (1) एवं (2) के अनुसार होगी। 
(4) देश के भीतर हवाई-यात्रा के दौरान रु. 22,400 अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले 
अधिकारियों को: वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य होगा! 
3. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इस विषय पर पूर्व में समय-समय पर जारी सभी 
आदेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायें। 

मनजीत सिंह 
i प्रमुख सचिव, विक्तना 
समयमान वेतनमान-राजाज्ञा 
संख्या-वे-अ--21255/दस-2005-45(एम)-99 Sete 

प्रेषक, 
६ श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-11, वित्त दिभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कर्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2006 

विषय : वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर किये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए 
समयमान वेतनमान की स्वीकृति। 

महोदय, 


राज्य कर्मचारियो/अधिकारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रुः 10,500/- तक है, के लिए 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था शासनादेश संख्या-वेआ०-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक 2 दिसम्बर, 
2000 एवं इस कम से कम समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से की गयी है। उक्त 
गसनादेश के माध्यम से रुः 7450-11500 एवं रु. 7500-12000 के वेतनमान वाले पदों के पदधारकों हेतु 
सपरामान वेलजमान की AE zUSXST उपलब्ध नहीं है। 
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2. अतः उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपल महोदय ऐसे 
अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जिनके वेतनमान का अधिकतम रु 13,500/- से कम है, के लिए 
शासनादेश संख्या-वेशअः-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 एवं इस कम से कम समय-समय 
पर निर्गत अन्य शासनादेशों में जहाँ कहीं वेतनमान का अधिकतम रु 10,500/- तक अंकित है, को 
वेतनमान का अधिकतम रु» 13,500/- से कम प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


| 112 | 
संख्या 149/1-11-2006-14(14)/2005 


प्रेषक, | 
श्रीमती रेणुका कुमार, सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 
समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
राजस्व अनुभाग-1/ [लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2006 


विषय : आपदा राहत कार्यो को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा स्थापित 'क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप' की 
मोबाइल सेवा के विस्तारीकरण के संबंध में। 
महोदय, 

प्रदेश में लगभग प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदायें घटित होती रहती है, जिनके कारण जन-धन आदि की 
व्यापक हानि होती है और इसका प्रभाव प्रदेश के विकास पर पड़ता है प्राकृतिक आपदाओं से पीडित 
व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुँचाये जाने में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दुरुस्त रखना शासन एवं 
प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व है। 

2. पुलिस विभाग में पूर्व से स्थापित 'क्लोज्ड यूजर ग्रुप” (सी०यू-जी-) की मोबाइल सेवा का विस्तार 
किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत अब राजस्व एवं चकवन्दी विभाग, 
अग्निशमन सेवाओं तथा Gu. की फ्लड कम्पनीज को भी aac. से आच्छादित कर दिया गया है 
ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्पर्क बना रहे तथा आपदा प्रबन्धन कार्यो को सुचारु रूप से 
चलाने में किसी भी प्रकार की संवादहीनता-की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। 

3. शासन के सम्बन्धित प्राधिकारियों/अधिकारियों के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, अपर 
मण्डलायुक्तों, मुख्य राजस्व अधिकारियों, जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारी (एस-डी-एम-), 
एन्सीःएम> अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार Ud नायव तहसीलदार को 'क्लोज्ड यूजर्स WO’ (Aya) से 
जोड़ने का निर्णय लिया गया है। साथ ही चकबन्दी विभाग के एस०ओ+सी०/डीन्डीनसी एवं समस्त जनपदों में 
स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्षां को भी सम्मिलित किया गया है। 

4. उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय से लेकर अग्निशमन अधिकारी तक के पदों को Usi. से 
आच्छादित किया गया है। 

5. इसी प्रकार पी०एन्सी. संगठन मुख्यालय, फ्लड कम्पनी के कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटूनं कमाण्डर स्तर 
तक के अधिकारियों को pen. में सम्मिलित किया गया है। 

6. 'क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप’ (सी-यू-जी०) मोबाइल दूरभाष सेवा की विशेपतायें/उपलव्ध सुविधायें निम्नवत 
होंगी। 

(i) प्रत्येक प्रयोक्ता को केवल सिमकार्ड उपलव्ध कराया जायेगा, हैंडसेट की व्यवस्था उन्हें स्वयं 
करनी होगी। 
(ii) सिमकार्ड पदनाम से दिये जायेंगे न कि प्रयोक्ता (user) के नाम ul 
(iii) Sog के समस्त मोबाइल धारक मासिक रेन्टल के आधार पर आपस में असीमित समय 
. तक वार्ता कर सकते हैं। 

(iv) समस्त मोबाइल धारकों के उक्त मासिक रेन्ट राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा केन्द्रीय रूप से 
NVA को प्राप्त करा दी जायेगी तथा जनपद/इकाइयों द्वारा पृथक से किसी 
धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
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(५) सामान्य दूरभाष (land line) हेतु उपलब्ध धनराशि में वचत करना अब अनिवार्य हो जायेगा। 

(vi) प्रयोक्ता (user) को 'क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप” (Ai) के अन्दर एक दूसरे से वार्तालाप हेतु 
मात्र अन्तिम 04 अंकों को डायल करना होगा, किन्तु यदि प्रयोक्ता से ALi. के बाहर का 
कोई व्यक्ति सम्पर्क करना चाहता है, तो उसे सम्पूर्ण अंक (941590XXXxX) डायल करने होंगे। 

(vii) सी०यून्जी» के बाहर प्रयोक्ता की कॉल प्रतिवन्धित होगी, सी०यून्जी» के बाहर प्रयोक्त (user) 
की सभी outing Calls वर्जित। 

(viii) प्रयोक्ता (user) के स्थानान्तरण की दशा में सिमकार्ड प्रभार लेने वाले अधिकारी को तत्काल ' 
लिखित रूप से हस्तान्तरित कराकर प्राप्ति रसीद कार्यमुक्त प्रयोक्ता को अपने पास रखनी 
होगी, इसके विना उनको अदेयता प्रमाण-पत्र जारी नहीं होगा। यदि कार्यमुक्त अधिकारी/ 
कर्मचारी को प्रतिस्थानी उपलब्ध नहीं है तो सिमकार्ड अपने से वरिष्ठ अधिकारी को लिखित 
रूप से हस्तान्तरित करना होगा। प्रतिस्थानी के प्रभार ग्रहण करते समय सिमकार्ड उन्हें 
लिखित रूप से प्राप्त कराया जायेगा एवं प्राप्ति की रसीद कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी! 

(ix) मण्डलायुक्त स्थानान्तरण होने पर प्रतिस्थानी के उपलव्ध न होने की दशा में सिमकार्ड अपर 
आयुक्त को लिखित रूप से उपलव्ध करा देंगे एवं अपर आयुक्त अपने स्थानान्तरण की दशा 
में सिमकार्ड प्रतिस्थानी को लिखित रूप से हस्तान्तरित करायेगी, प्रतिस्थानी के उपलब्ध न 
रहने की दशा में वे इसे मण्डलायुक्त को लिखित रूप से हस्तान्तरित mun 

(x) सेवानिवृत्ति, पद त्याग या प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा H सिमकार्ड तत्काल प्रतिस्थानी/ वरिष्ठ 
अधिकारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेंगे। तदुपरान्त की अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। 

(xi) प्रत्येक प्रयोक्ता अपने मोवाइल को हमेशा 'आन' ही रखेंगे, बन्द नहीं रखेंगे। 

(xii) सिमकार्ड को राजकीय सम्पत्ति की सूची में दर्ज किया जायेगा। 

(xiii) प्रत्येक प्रयोक्ता (user) सिमकार्ड की जिम्मेदारी के साथ सम्भाल कर रखेगा, क्योंकि यह 
राजकीय सम्पत्ति है। 

(xiv) warn सिमकार्ड के गुम हो जाने की दशा में गुमशुदगी की रिपोर्ट निकटतम थाने में दर्ज 
करायेगा और दूसरा सिमकार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकरी का अनुमोदन प्राप्त 
कर राहत आयुक्त कार्यालय से नया सिमकार्ड प्राप्त करेगा। 

उपर्युक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 
भवदीय, 
रेणुका कुभार 
सचिव एवं राहत आयुक्त। 


113 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-सा-3-151/दस-2006-308/2004 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2006] 
विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई 
राहत का महँगाई पेंशन में परिवर्तित की तिथि में संशोधन। 
de राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर 
गा राहत को मूल पेंशन में परिवर्तित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से “महँगाई पेंशन”” के रूप में 
अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था कार्यालया ज्ञाप संख्या-सा-3-151/दस-2005-308 /2004, दिनांक 22 
सितम्बर, 2005 द्वारा की गयी थी, जिसके क्रम में कतिपय विन्दुओ पर स्थिति शासनादेश संख्या-सा-3- 
1746/दस-2005-308/2004, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा स्पष्ट की गयी। इस सम्बन्ध 'में सम्यक्‌ 
विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त व्यवस्था को दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के स्थान पर दिनांक 01 
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अप्रैल, 2004 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप दिनांक 01 अप्रैल, 2004 
को अनुमन्य 61 प्रतिशत महँगाई राहत के स्थान पर दिनांक 01 अप्रेल, 2004 से पेंशन एवं “महँगाई 
पेंशन” के योग पर 11 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत देय होगी। इसी क्रम में दिनांक 01 जुलाई, 2004 
तथा दिनांक 01 जनवरी, 2005 की दर से महँगाई राहत देय होगी। 

2. दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 जनवरी, 2005 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन 
निर्धारण में कोई हानि न हो, इस हेतु उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता को दिनांक 01 
अप्रैल, 2004 के पूर्व से ही ऐसी तिथि से प्रकल्पित आधर पर संविलीन मानते हुए पेंशन निर्धारण की गणना 
की जायेगी जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से आच्छादित हो जाये। 

3. जिन मामलों में पेंशन राशिकरण पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, उनमें इसका पुनः निर्धारण नहीं किया जायेगा। 

4. उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 सितम्बर, 2005 तथा शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 एवं 
अन्य सुसंगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये! 

शेखर अग्रवाल 


प्रमुख सचिव। 
(114) 14 
संख्या बी-3-2890(2)/दस-05-20(17)/03 

प्रेषक, 

emus. सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला जज एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 . [लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2006 


विषय : भवन निर्माण/मोटरकार अग्रिम को कम्प्यूटर पर रख-रखाव हेतु सभी ऋण लेने वाले कर्मचारियों को 
विलक्षण कर्मचारी कोड (यूनिक इम्पलाईज कोड) आवंटित किये जाने के संवंध में! 

महोदय, — 

भवन निर्माण तथा मोटरकार अग्रिम का व्यैरा कम्प्यूटर पर रखने हेतु ऋण लेने वाले सभी राज्य कर्मचारियों 
के विलक्षण कर्मचारी कोड (यूनिक इम्पलाईज कोड) आबंटित किये जाने का प्रकरण राज्य स्तरीय स्थायी समिति के 
समक्ष विचाराधीन है और राज्य स्तरीय स्थायी समिति की विगत बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 में यह 
निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी ऋण लेने वाले राज्य कर्मचारियों को विलक्षण कोड का आबंटन होने तक 
वार्षिक लेखा मिलन के समय महालेखाकार कार्यालय में वसूलियों की प्रविष्टियों के साथ मिलान सुनिश्चित 
किया जाय और यदि मिलान कार्य से कोई त्रुटि पायी जाये तो शीघ्र ही इसका समाधान कराया जाय। 

राज्य स्तरीय स्थायी समिति के उक्त निर्णय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन 
निर्माण एवं मोटरकार अग्रिम से संबंधित आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों के मिलान 
के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि महालेखाकार कार्यालय में संवंधित अग्रिमी का लेखा खुल गया है और 
महालेखाकार द्वारा विस्तृत विवरण रखे जा रहे हैं। 

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित' किया जाय। 


भवदीय, 
Awa. सिंह 
(15) विशेष सचिव। 
संख्या : वे-आ«-2-151/दस-1030/दस-05 

प्रेषक, i i 

श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। E 


(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
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वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2006 

विषय : रिट याचिका संख्या-7024 (एस०एस०)/2001, श्री सुनील सिंह व अन्य वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व. 
अन्य में मान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-12-2004 के परिपालन में शासनादेश 
संख्या-वे+अ०-2-990/दस-98-16जी/१4 A-At, दिनांक 4 अगस्त, 1998 मं संशोधन। 

महोदय, 

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियाँ पर विचार करने के 
लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों को 
80:20 के अनुपात में विभाजित करने विषयक निर्णय को लागू करने हेतु शासनादेश संख्या-वेशअ-2-996/ 
दस-98-16जी/१4 टीनसी, दिनांक 4 अगस्त, 1998 द्वारा सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति 
हेतु सहायक लेखाकार पद पर पूर्व निर्धारित 10 वर्ष के अनुभव के स्थान पर 3 वर्ष करते हुए इसे दिनांक 
1-1-1986 से लागू किया गया। - | 

2. शासनादेश की उपर्युक्त व्यवस्था को मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या : 7024(एस«एस*)/ 
2001, श्री सुनील सिंह व अन्य वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के माध्यम से दी गई चुनौती पर मा० उच्च 
न्यायालय के निर्णय दिनांक 03-12-2004 के अनुपालन में श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक . 
4 अगस्त, 1998 के प्रस्तर-4, जिसमें उपर्युक्त व्यवस्था को पूर्वगामी तिथि अर्थात्‌ दिनांक 1 जनवरी, 1986 
से प्रभावी किया गया है, को मूल रूप से हटाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 
4 अगस्त, 1998 तदनुसार संशोधित समझा जायें। यह संशोधन इस प्रकार किया गया माना जायेगा जैसे कि 
उपर्युक्त प्रस्तर-4 कभी भी अस्तित्व में न रहा हो। परिणामस्वरूप उक्त प्रस्तर से मिले लाभ भी अनुमन्य नहीं 
रहेंगे। : 

3. Ae उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया गया उपर्युक्त संशोधन श्री मनोज कुमार त्रिवेदी 
एवं अन्य द्वारा मा» उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील नोटिस संख्या-174/05 में होने वाले अन्तिम 
निर्णय के अधीन होगा। l 

4. कृपया अपने अधीन लेखा संवर्ग में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 
Borat प्रमुख सचिव। 
| 116 | 
समयमान वेतनमान-राजाज्ञा 
संख्या-वेनआ-2-31/दस-2006-45(एम)-99 
प्रेषक, 

श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-11 वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। i 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2006 
विषय : राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तरें कर्मचारियों को 

समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन)। £ i 
महोदय, j . ^ 

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्वन्धी शासनादेश संख्या-वे.आ.-181/दस-97-1 शिक्षा|97, दिनांक 20 
फरवरी, 1997 तथा वे-आ«-2-21 1/दस-2001-45(एम)।99, दिनांक 6 फरवरी, 2001 द्वारा सहायता प्राप्त 
शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान . वेतनमान की 
व्यवस्था के सम्वन्ध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं। उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था 


के विषय में सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों तथा प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राप्त सन्दर्भ पर सम्यक्‌ 
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विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों. जिनकी अधिवर्षिता आयु. 58 वर्ष है और जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 1-1-1986 से 
लागू वेतनमानों में रु. 3,500/- (दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में रु. 10,500) तक है 
के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार दिनांक 1-3-1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था में 
निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं-- 

(1) शासनादेश दिनांक 20-2-1997 के प्रस्तर-1(ख) तथा 1(ग) निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किये जाय-- 

1(ख) उपर्युक्त श्रेणी के उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष 
की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमिति हो चुके हों, को प्रोन्नति का 
अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाये। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं 
हैं, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला 
वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में देय वेतन वृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत 
सन्तोषजनक मेवा अनिवार्य है, किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 1-3-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन 
दिनांक 1-3-1995 या उसके पूर्व सेलेक्शन ग्रेड के लाभ-के रूप में एक वेतन वृद्धि 8 वर्ष से अधिक की 
अवधि पर स्वीकृति हुई हो तो 1-3-1995 से प्रभावी व्यवस्थानुसार ऐसे मामलों में नियमित पदधारक को 
प्रथम वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान सेलेकशन ग्रेड के लाभ की तिथि से न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा सहित 
कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा। तद्नुसार अनुमन्य वेयक्तिक 
प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से 
अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा। 

1(ग) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(ख) के अनुसार अनुमन्य प्रथम 
वैयक्तिक/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते 
हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतन वृद्धि 
का लाभ अनुमन्य होगा किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 1-3-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 
1-3-1995 या उसके पूर्व वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ 

- हो, उन्हें दिनांक 1-3-1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक 
प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान में एक वेतन वुद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत 
सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा। किन्तु यह लाभ किसी भी दशा में दिनांक 
1-3-1995 के पूर्व देय नहीं होगा। 

2. उपर्युक्त प्रस्तरः] में की गई व्यवस्थाएँ सम्बन्धित श्रेणी के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहाँ 
पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था। 

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1997 तथा 6 फरवरी, 2001 इस सीमा तक संशोधित 
समझे जायें। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिवन्ध यथावत लागू रहेंगे। 


भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख afa- 
सृजित पदों पर पदोन्नति 
प्रेषक, 
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
सेवा में, 
समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश। 
पत्रांक/सा०(2)//1347-1540/2006-07 [लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2006 


विषय : प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार . 
पदोन्नति प्रदान करने विषयक आश्वासन संख्या-373-38-2001 के सम्बन्ध I 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-4] Digitized by Saray us Qepaa tone ayes Delhi and eGangotri 1299 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक/सा०(1)/शि०16231-331/2004-05, दिनांक 10 फरवरी, 2005 
का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 
वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के प्रावधान प्रभावी है और शासनादेश संख्या-2910/दस-सं«वि--3(1)/86, 
दिनांक 9-12-1986 के पूर्व सृजित पदों को यदि छात्र संख्या घटने के कारण समाप्त किया जाना आवश्यक हो, 
तो परीक्षण कर आख्या/संस्तुति प्रेषित करते हुए शिक्षक निदेशक को प्रेषित किया जाये और शिक्षा निदेशक 
स्तर से परीक्षोपरान्त पद समाप्त करने का आदेश जारी हो जाने के उपरान्त ही सुजित पदों को समाप्त समझा 
जायें। उक्त आदेश के उपरान्त भी अनेक जनपदों से सृजित एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में शिक्षा 
निदेशालय से मार्गदर्शन माँगा जा रहा है। 

इस सम्वन्ध में आपका ध्यान शासनदेश संख्या-8125/15-8-3086-74, दिनांक 20-11-1976 की ओर 
आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों 
के लिए मानक निर्धारित किए गये हैं। शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सृजित पदों के औचित्य का 
परीक्षण अपने स्तर पर करें तथा. निदेशालय के उक्त सन्दर्भित पत्रांक/सा०(1)/शि०/16231अ331/2004-05, 
दिनांक 10 फरवरी, 2005 के अनुसार छात्र संख्या न्यून होने के कारण सृजित पदों को समाप्त करने के 
प्रकरणों के सम्वन्ध में ही अपनी आख्या/संस्तुति निदेशालय को प्रेषित wil 

भवदीय, 
संजय मोहन 
शिक्षा निदेशक (माः), 
NEA उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


118 
महँगाई भत्ता-राजाज्ञा 
संख्या वेआ०-1-656/दस-2006-42(एम)-97 
प्रेषक, - 
श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर 
(S) निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश-8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः। [लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2006 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से बढ़ी हुई दर पर 
भुगतान। र 
पठित निम्नलिखित-- 
(1) शासनादेश संख्या वेआ-2-975/दस-2005-41/04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
(2) शासनादेश संख्या वे-अ«-72/दस-2006-31/04, दिनांक 31 जनवरी, 2006 
(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन--- 
(क) फा०-सं०-1(1)/2006ई-11(बी)/166, दिनांक 29 मार्च, 2006 
(ख) फा०-सं०1(13)/97-ई-11(बी), दिनांक 01 जनवरी, 2006 | 
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महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वेशआ०-1-82/ दस-2006- 

42(एम)-97, दिनांक 21 मार्च, 2006 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के 
नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 
2006 से निम्नानुसार संशोधित. दर पर महँगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति. सहर्ष प्रदान कर दी हैं 

तिथि जब से देय हैं महँगाई भत्ते की मासिक दर 

01 जनवरी, 2006 वेतन तथा महँगाई वेतन के योग का 24 प्रतिशत 


2. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के वजाय पूर्ववर्ती वेतनमान 
में ही वने रहने के लिये विकल्प दिया हो, के दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्न दरों पर महँगाई भत्ता दिया 
जायेगा-- : 


वेतन श्रेणी महँगाई भत्ता की दर (वेतन का प्रतिशत) 
1. © 3,500 तक मूल वेतन 334 प्रतिशत 
2. रु० 3501 से रुः 6000 तक मूल वेतन 250 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु. 11690 
3. $. 6000 से अधिक मूल वेतन _3 २० 6000 से अधिक मूल वेतन_ 217 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु. 15000 


3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या वेः 
आ--1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर 3,5 ud 7 में उल्लिखित प्रावधान 
यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

4. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है 
के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2006 महँगाई से भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश, 
दिनांक 21 मार्च, 2006 के प्रस्तर-4 क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि. ऐसे मामलों में दिनांक 01 
जनवरी, 2006 से प्रभावी महँगाई भत्ता वेतन के 66 प्रतिशत की दर से शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 
के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा। 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृति संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनाक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 
31 मई, 2006 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य, निधि खाते में अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार 
जमा धनराशि की भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2006. से जमा माना जायेगा और इस तिथि से 
उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की 
गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2007 तक संवंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और 
इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final 
Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई 
भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2006 से (जून,2006 का भुगतान दिनांक 
01जुलाई, 2006 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है 
तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (unus) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि 
के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलव्ध नहीं हो वह उसे नकद दी जायेगी। महँगाई भत्ते की सामान्य भविष्य 
निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्वन्धित विल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या 
सा०-4-12/दस-97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी 


जानी चाहिए। | 

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो | 
गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2007 तक सेवानिवृत्त होने | 
बाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के वकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 
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7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, 
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-सा-3-785/दस-2006-301/2000 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 
[लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2006 
कार्यालय-ज्ञाप 
राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक 
पेंशनरों आदि की महँगाई राहत की 
स्वीकृति। 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ 
है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-235/दीस-2006- 
301/2000, दिनांक 28 मार्च, 2006 जिसके द्वारा 
“महँगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2005 से 
' “स्वीकृति की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय 
द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वीच 
हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त सन्दर्भित 
कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2006 में 
उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए 01 जनवरी, 
2006 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक 
और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की 
गयी है। 
2 


विषय : 


पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03 प्रतिशत की 
उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-1517/दस-2005-308/2004, दिनांक 
22 सितम्बर, 2005 तथा कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-1746/दस-2005-308/2004 दिनांक 
02 दिसम्बर, 2005 तथा कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-351/दस-2006 दिनांक 31 जनवरी, 
2006 के माध्यम से दिनांक 01-04-2004 से 
पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत, 
महँगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने 
के कारण पेंशन तथा महँगाई पेंशन यदि कोई है, 
के योग पर अनुमन्य महँगाई राहत की वर्तमान 21 
प्रतिशत की दर बढ़कर 24 प्रतिशत हो जायेगी। 


3. महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक 
रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे 


भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 


Government of Uttar Pradesh 
No-Sa-3-785/X-2006-301/2000 
Finance (General) Section-3 
[Lucknow : Dated 26 June, 2006 
Office Memorandum 


Sub. Grant of dearness relief to State 
governments civil family pen- 


sioners. 


The undersigned is directed to refer to 
this office, memorandum No. Sa-3-235/X- 
2006-301/2000 dated March 28, 2006 on 
the abovementioned subject, sanctioning 
additional instalment of. dearness rellief 
with effect from July 01] 2005 and to say 
that the Governor is pledsed to further 
enhances by 03 percent, with effect from 
January 91, 2006 the rate of dearness 
relief admissible to all civil/family pen- 
sioners of this Government to compensate 
them for the rise, in the meanwhile, in the 
average consumer price index. 


5 


kas 


As a consequence of the 
abovementioned 03, percent rise in the 
dearness relief and with the conversion of 
dearness relief equal to 50 percent of the 
pension into dearness pension vide office 
memorandum No. Sa-3-1517/X-2005- 
308/2004, dated 22 September, 2005, No. 
Sa-3-1746/X-2005-308/2004, dated 
December 02, 2005 and No. Sa-3-151- 
2006, the 308/2004, dated January 31, 
2006 rate of dearness relief payable on the 
sum of pension and dearness pension, if 
any, will rise from existing 21 to 24 
percent with effect from 0 | January, 2006. 


3. In the calculation of dearness 
relief, fraction of a rupee less than its half 
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नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा 
आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया 
जायेगा। 

4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशें, 
स्थानीय, निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के 
सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में 
सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत 
किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय 
सेवाओं के पेशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध 
में भी अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं। 


5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग 
के अन्तर्गत रज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों 
के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर 
भी लागू होंगे। 


6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1- 


252/ दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 


में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत 
आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के 
प्राधिकार-पत्र की -आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन 
भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के 
आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत 
का भुगतान कर दिया जायेगा। 

7. महँगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध 
में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे सम्बन्धित 
पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत्‌ लागू रहेंगे 
निर्धारित है, पूर्ववत्‌ लागू रहेंगे 

(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव-ए] 
सेवा में, 

उप्र. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव 
विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व 
में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-4 


shall be ignored while half or more shall 
be counted as one rupee. 


4. These orders will not be 
applicable to the Judges of High Court, 
employees of local bodies and public 
undertakings/corpt ‘ations etc. In respect 
of whom separate orders will be issued by 
respective departments. Orders in respect 
of All India Service Pensioners are also 
being issued separately. 

5. These orders will also be 
applicable to pensioners of institutions 
aided from State Fund, under the education / 
technical education departments, whose 
pension / family pension is at par with that 
of the pensioners of the State Govern- 
ment. : 
6. As per orders issued in O.M. No. 
A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 
the Accountant General's authority is not 
necessary for payment of additional relief 
on pension and as such the payment of 
dearness relief shall be made by the 
concerned on the basis of this office 
memorandum alone. 


7. Other terms and conditions 
regarding grant of dearness relief laid 
down in earlier Government orders shall 
remain applicable as before. 

(Manjit Singh) 
principal Secretary-II 
To, 

All Principal Secretaries / Secretaries 
to Góvernment of Uttar Pradesh, Heads of 
Departments/Offices, all Treasury Officers 


and Other Officers as per previous dis- 
tribution list. | 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-सा-3-832/दस-2006-301-2000 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 
[लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2006 
'कार्यालय-ज्ञाप 


Government of Uttar Pradesh 
- No-Sa-3-832/X-2006-301/2000 
Finance (General) Section-3 
[Lucknow : Dated 26 June, 2006 
Office Memorandum 


विषय : अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/ पारिवारिक Sub : Grant of Dearness / Relief to to 


पेंशनर्स को महँगाई राहत की स्वीकृति दिनांक 


01-01-2006 से लागू प.,शक्षित दर। 


ail India Service Pensioners / 
Family Pensioners-Revised rate 
effective from 01-01-2006. 
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उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप 
संख्या 41/2-2006 पी० एण्ड पी. डब्ल्यू. (जी), दिनांक 
05 अप्रैल, 2006 की प्रति संलग्न करते हुए 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुअ है कि उक्त 
कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-2 के अनुसर भारत सरकार के 
उक्त कार्यालय-ज्ञाप में जारी आदेश अखिल भारतीय 
सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पर भी लागू el 
उक्त प्रदेश के अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स 
पारिवारिक पेंशनर्स को महँगाई राहत की दिनांक 1 
जनवरी, 206 से 03 प्रतिशत की अतिरिक्त fava का 
भुगतान तद्नुसार किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल 
महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं। 


2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप पेंशन तथा 
महँगाई पेंशन, यदि कोई है, के योग से महँगाई राहत की 
वर्तमान दर 21 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो 
जायेगी। 


संलग्नक-यथोक्त। 
आज्ञा सें, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिवा 

सेवा में, 
उ०प्र, शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 
विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी। 


~ 
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Enclosing herewith a copy of the 
office memorandum No. 42/11-2006- 
P. & P.W. (G.), dated April 5, 2006 
issued by the Ministry of Pesonnel 
Public, Grievances & Pensions of 
Government of India on the above 
subject, I have been directed to say 
that the orders issued in the above 
referred O.M. have been declared in 
Para 2 as being applicable among 
others, to All India Service Pen- 
sioners. Accordingly, the Governor is 
pleased to sanction w.e.f. 01-01-2006, 
an additional instalment of Dearness 
Relief of 03 percent, to all India. 
Service Pensioner / Family Pen- 
sioners of Uttar Pradesh. 

2. Asa result of the above san- 
tion the rate of De. ness Relief 
payable on the sum of Pension and 
Dearness Pension, if any, will rise 
from existing 21 percent to 24 percent 
w.e.f. January 1, 2006. 

Encl-As Above. 
By Order, 
(Manjit Singh) 
Principal Secretary-II 
To, 

All Principal Secretaries / 
Secretaries to Government of Uttar 
Pradesh, Heads of Departments / 
Offices, all Treasury Officers and 
Other Officers as per previous 
distribution list. 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्य-15/10/94-क-4-2006 


कार्मिक अनुभाग-4 


(लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2006 


कार्यालय-ज्ञाप 


मुझे यह कहने का निदेश हुअ है कि राज्यपाल महोदय, उर्दू अनुवादक, सह-वरिष्ठ लिपिक के 1012 
अस्थायी पदों (प्रत्येक जनपद हेतु, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पदों की संख्य के 20 
प्रतिशत) वेतनमान रुपये 4000-100-6000 उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के उतने ही पदों को 
अस्थगित रखते हुए, दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक के लिए, यदि इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, 
सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते ह| | 

2. उक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ता तंथा अन्य 
भत्ते जो उक्त पद हेतु अनुमन्य है, देय होंगे। 

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के संबंधित विभाग के अयःव्ययक में 
प्राविधानित सुसंगत मदों / इकाईयों के नामें डाला जायेगा। § 
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4. उपर्युक्त स्वीकृति इ 142 स शर्त के अधैन प्रदान की जाती है कि इस संवंध में होने वाला व्यय, 
लेखानुदान एवं संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा पूरित हो और अनुवर्ती अवधि के लिए जो लेखानुदान के 
अन्तर्गत नहीं है, के लिए धन वित्तीय वर्ष 2006-2007 के मूल आय-व्ययक तथा संवंधित विनियोग 
अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाये। 

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1681/दस/2006 दिनांक 30 जून, 2006 में प्राप्त 


उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 
(बी-एन- दीक्षित) 
ia विशेष सचिव। 
| 122 ) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-15/10/94(2)-का-4-2006 
कार्मिक अनुभाग-4 (लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2006 


कार्यालय-ज्ञाप ; 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/10/94-का-4-2006, दिनांक 06 जुलाई, 
2006 के द्वारा नवसृजित उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक, वेतनमान रुपये 4000-100-6000 के पदां पर 
नियुक्ति हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदन करते 
नियुक्ति प्राधिकारी (1) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद के नियुक्ति प्राधिकारी का 
तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली 
या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय 
में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो। 
भर्ती का स्त्रोत (2) उर्दू अनुवादक-सह-र्वारिप्ठ लिपिक के पद पर भर्ती मौलिक रूप a 
नियुक्त उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिकें में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी। 
पदोन्नति द्वारा (3) (एक) उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दरा भर्ती 
भर्ती की प्रक्रिया “अनुपयुक्तो को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता” के 
आधार पर उत्तर प्रदेश उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक सेवा नियमावली, 
1994 के नियम-17 के उप नियम (1) के अनुसार गठित चयन 
समिति के माध्यम से की जायेगी। 

(दो) जिलाधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश उर्दू 
अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक सेवा नियमावली, 1994 के aha उर्दू 
अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची 
में से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के 
क्षत्र के वाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 
के अनुसार तैयार करेंगे और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे 
संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन 
समिति के समक्ष रखेंगे। 

(तीन) चयन समिति उप प्रस्तर (दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के अधार पर 
अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे 
तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(चार) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस 
संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी 
और उमे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 
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नियुक्ति (4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिनमें प्रस्तर 

(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियाँ करेंगें। 
परिवीक्षा (5) (एक) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष 


की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे 
अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिसमें 
ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जव तक अवधि end जाये: 
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से 
अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी : 

(तीन) यदि परिवीक्षा अवधि या वढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी 
भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया 
है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। 

ऐसा परिवीक्षाधेन व्यक्ति, जिसे उप प्रस्तर (तीन) के अधीन 
प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(पाँच) नियुक्ति प्राधिकारी उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर या 
किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापत्र या अस्थायी रूप में की 
गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की सहमति दे सकता है। 

स्थायीकरण (6) (एक) उप प्रस्तर (दो) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन 

व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त 
में उसकी नियुक्ति में स्थाया कर दिया जायेगा, यदि-- 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाए, और 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी mul 

(दा) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावर्ल 
1991 के उपवन्धो के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस 
नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते 
हुए आदंश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 

ज्येष्ठता (7) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर 

यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 
के अनुसार अवधारित की जायेगी। 
` वेतनमान (8) (एक) पद पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए 
(दा) इस आदेश के जारी होनें के दिनांक को उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ 
लिपिक के पद का वेतनमान रुपये 4000-100-6000 है। 

आरक्षण (9) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 

आरक्षण भर्ती के समय प्रदृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। 


123 १ 
संख्या बी-3-1876/दस-2006-125-75-मो-वा« 


(चार 


~~ 


प्रेषक, 
डॉ. drum. जोशी, सचिव, वित्त (बजट), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2006 
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विषय : राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम। 

महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोटर साइकिल/स्कूटर/ 
मोपेड अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

(i) पात्रता 

रुपये 4600 प्रतिमाह भूल वेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी मोटर 
साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होंगे। 

(ii) अनुमन्य अग्रिम 

प्रथम बार 06 माह का मूल वेतन या रुपये 30,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सवसे कम हो, 
तथा द्वितीय बार या उसके बाद के अवसरों पर 05 माह का मूल वेतन या रुपये 24,000 या 
वाहन का मूल्य, जो भी सवसे कम हो। 

टिप्पणी-मूल वेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूल वेतन 
से है। 

2. राज्य कर्मचारियों को दूसरी वार अथवा वाद के अवसरो के लिए मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम 
तभी स्वीकूत किया जाये जबकि पिछले मोटर वाहन अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि 

` व्यतीत हो चुकी हो। 

3. राज्य कर्मचारियों से मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, 
भाग-1 के प्रस्तर-246(4) के अनुसार अधिकतम 70 मासिक किश्तों में की जायेगी। 

4. जिन मामलों में पूर्व में मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका हे और स्वीकृत 
अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/ पुनरीक्षण हेतु-री 
ओपेन नहीं दिया जायेगा। 

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 

6. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भागः] में तद्नुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 

भवदीय, 
qu. जोशी 
HA सचिव, वित्त (बजट)। 
124] 
संख्या बी-3-1877/दस-2006-125/मोनवा 


^ 


प्रेषक, 
डॉ. बी-एम०जोशी, सचिव, वित्त (बजट), उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 23अगस्त, 2006 
विषय : राज्य कर्मचारियों को मोटरकार अग्रिम! i 


महोदय, 
- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोटरकार अग्रिम की 


वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते É— 


(1) पात्रता-- 
रुपये 10,500 प्रतिमाह मुल वेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी / अधिकारी 


मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होंगे। 


(ii) अनुमन्य अग्निम-- 
प्रथम बार 11 माह का मूल वेतन या रुपये 1.80 लाख या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हे, 


द्वितीय वार या उसके बाद के अवसरों पर 11 माह का मूल वेतन या रुपये 1.60 लाख या वाहन 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1307 


का मूल्य, जो भी सवसे कम हो। 
टिप्पणी--धूल वतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूल वेतन 
से है। 
2. राज्यं कर्मचारियों को दूसरी वार अथवा वाद के अवसरों के लिए मोटरकार अग्रिम तभी स्वीकृत 
किया जाये जवकि पिछले मोटरकार अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी 
हो परन्तु निम्नलिखित मामलों में उक्त चार वर्ष का प्रतिवन्ध लागू नहीं होगा-- 
(क) जबकि पहला अग्रिम मोटर साइकिल/स्कूटर के लिए दिया गया हो अव अग्रिम मोटरकार क्रय के 
लिए माँगा गया हे! 
(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में तेनाती होने बा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए . 
विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनिवुक्ति होने पर भारत में अपनी मोटरकार को बेच 
देता है और भारत में मोटरकार के विना वापस आता है। 
(ग) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में नियमित पद पर नियुक्त होता है और अपने साथ अपनी 
मोटरकार को लेकर नहीं जाता है। 
टिप्पणी-जव कोई सरकारी कर्मचारी दो विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे-मोटरकार तथा मोटर 
साइकिल/स्कूटर क्रय करना चाहता है और जिसने प्रथम अग्रिम से एक वाहन क्रय कर लिया हो और जब 
दूसरे प्रकार के वाहन क्रय के लिए अग्रिम की माँग की हो, तो उसे दुसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है 
तथा उसे पहले वाहन को बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि वह प्रथम अग्रिम 
की अवशेष राशि, व्याज सहित दूसरे अग्रिम के आहरण के पूर्व अदा कर दें। इस प्रकार के अग्रिम को दूसरा 
अग्रिम माना जायेगा। 
3. राज्य कर्मचारियों से मोटरकार अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के 
प्रस्तर-245(डी) के अनुसार अधिकतम 200 मासिक किश्तों में की जायेगी। 
4. जिन मामलों में पूर्व में मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की 
धनराशि पूर्ण रूप से अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु 
री-ओपन नहीं किया जायेगा। 
5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 
6. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार यधा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से F 
की जायेगी। 
भवदीय, 
बी-एम- जोशी 
ane सचिव, वित्त (बजट)। 
| 125 1 
संख्या बी-3-1878/दस-2006-4(1)/89-कम्प्यूटर 
प्रेषक, 
डॉ. drum. जोशी, सचिव, वित्त (वजट), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, - | 
समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2006 
विषय : राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्निम। 
महोदय, | 
राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कैम्प्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम विषयक शासनादेश संख्या 
वी-3-6234/दस-89-4( 1 )/89-कम्प्यूटर, दिनांक 07 दिसम्बर, 1989 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश 
हुआ है कि जिन राज्य कर्मचारियों का मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में 
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रुपये 10,500 प्रतिमाह अथवा अधिक हो, वे ही व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम हेतु पात्र होंगे। व्यक्तिगत 
कम्प्यूटर क्रय करने के लिए रुपये 45,000 तक अधवा कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, की 
धनराशि का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरी अथवा बाद के अवसरों पर भी अग्रिम की अधिकतम 
रुपये 45,000 ही रहेगी। 

2. राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत कम्प्यूटर अग्रिम की वसूली उनके वतन से अधिकतम 150 मासिक 
किश्तों में की जाएगी। 

3. स्वीकृत किये जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम पर व्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा 
समय-समय पर मोटरकार अप्रिम पर निर्धारित की जाती है। 

4. राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की धनराशि के आहरण से पूर्व प्रपत्र-25ए 
में अनुबन्ध भरना होगा तथा अग्रिम स्वीकृत के एक माह के अन्दर कम्प्यूटर क्रय कर उसे प्रपत्र संख्या 25 में 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पक्ष में बंधक. रखना होगा। अस्थाई राज्य कर्मचारियों का व्यक्तिगत कम्प्यूटर 
स्वीकृति की दशा में प्रपत्र संख्या-25-सी में एक स्थायी कर्मचारियों की जमानत देनी होगी जो अग्रिमी से पूर्व 
सेवानिवृत्त न हो। 

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 

N 6. वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-। में तद्नुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की 
जायेगी। 


भवदीय, 
बी-एम० जोशी 
> सचिव, वित्त (बजट)। 
{126 | 26 
संख्या di-3-1875/a4-2006-190(9)-88 
प्रेषक, 
डॉ. dium. जोशी, सचिव, वित्त (वजट), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधोश, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उतर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभागः3 [लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2006 
विषय : राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम 
की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--- 
1. गृह निर्माण अग्रिम की राशिः 
(i) भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सीमा अब 50 माह का मूल वेतन या रुपये 
7.50 लाख, जो भी कम हो, होगी। उसकी व्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों 
में होगी। 
Gi) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 50 माह का मूल वेतन या रुपये 1.80 लाख, 
जो भी कम हो, होगी। इसकी व्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में होगी। 
टिप्पणी-(1) मूल वेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996. से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूल 
वेतन से है। 
(2) अग्रिम की वास्तविक रूप से देय राशि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार की वास्तविक लागत से 
अधिक नहीं होगी। 


2. प्रतिदान हेतु क्षमता-- m 
आवेदक राज्य कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता निम्न आधार पर आँकी जायेगी-- 
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भाग-4] 
अवशेष सेवा की अवधि प्रतिदान हेतु क्षमता के स्लैब 
(क) 20 वर्ष & वाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मूल वेतन का 40 प्रतिशत्र 
(ख) 10 वर्ष के पश्चात्‌ किन्ही 20 वर्ष के पहले मूल वेतन का 40 प्रतिशत अथवा अधिवर्षता 
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी आनुतोपिक के 65 प्रतिशत धनराशि के समायोजन 
के उपरान्त मुल वेतन का 40 प्रतिशत। 
(m) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मूल वेतन का 50 प्रतिशत या अधिवर्षता 
आनुतोपिक के 75 प्रतिशत धनरशि के समायोजन 
के उपरोन्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत। 

प्रतिदान हेतु क्षमता का आशय यह है कि प्रस्तावित अग्रिम की प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि 
ऊपर निर्धारित era की राशि से अधिक नहीं होगी। जिन मामलों में प्रस्तर-! के उप प्रस्तार (i) तथा (ii) के. 
अनुसार अनुमन्य अग्रिम के आधार पर मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैव से अधिक आगणित हो : 
रही हो, उनमें स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि उस सीमा तक कम कर दी जायेगी जिसके आधार पर 
प्रतिदान हेतु मासिक किशत की राशि ऊपर निर्धारित स्लैव से अनाधिक हो जाये। 

टिप्पणी--(1) किसी कर्मचारी की देय प्रतिदान क्षमता निर्धारित करते समय यह भी देखा जायेगा कि 
स्वीकृत अग्रिम की वसुली हेतु जो किश्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो उसे सम्वन्धित कर्मचारी के 
वेतन से पहले से की जा रही कटौतियों के परिप्रेक्ष्य में वसूल करना सम्भव हो। 

(2) ग्रेच्युटी से उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब कर्मचारी 
उक्त आशय का लिखित अनुरोध करे। 

(3) अधिवर्षता आनुतोषिक की गणना उस काल्पनिक मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। जो 
संबंधित कर्मचारी अपनी अधिवर्षता के समय वर्तमान वेतनमान में अर्हकारी सेवा पुरी करने पर आहरित 
करेगा। यदि भविष्य में ग्रेच्यूटी की धनराशि में पुर्नरीक्षण के फलस्वरूप कोई वृद्धि हो जाती है तो ग्रेच्युटी में 
ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। 

3. अधिकतम लागत सीमा-- 

भवन निर्माण/क्रय की न्यूनतम लागत सीमा रुपये 7.50 लाख तथा अधिकतम लागत सीमा मूल वेतन 
का 200 गुना अथवा रुपये 18.00 लाख, जो भी कम हो, होगी किन्तु यदि प्रशासकीय विभाग किसी 
विशिष्ट मामलें में संतुष्ट है तो वह उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करके उक्त निर्धारित लागत सीमा 
में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। 

सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले भवनों के संबंध में उक्त लागत सीमा में 
भूखण्ड का मूल्य तथा विकास व्यय को सम्मिलित समझा जायेगा। 

(4) जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और 
Sige अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अवमुक्त की ज चुकी है उन्हें इस शासनादेश के 
अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पूर्व स्वीकृत तथा आशिक पूर्ण रूप 
से अवमुक्त अग्रिम की कोई धनराशि इन आदेशों के जारी होने के पूर्व आहरित नहीं की गई है, तो ऐसे 
मामलों मं पूर्व निर्गत स्वीकृति आदेशों को संशोधित करते हुए इन आदेशों के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किये 
जा सकेंगे। 

(5) यह आदेश जारी होने के तिथि से प्रभावी होंगे। 

(6) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तद्नुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 

(7) जहाँ तक अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत 
अग्निम स्वीकृत करने का प्रश्न है, चूँकि यह अध्किरी “दि आल इण्डिया/सर्विसेज (aera बिल्डिंग एडवांस) 
रूल्स, 1978”, से शासित होते हैं, अतः इन्हें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/ विस्तार अग्रिम उक्त नियमावली के 
प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। | 

भवदीय, | 
बी-एम« जोशी | 
सचिव, वित्त (बजट) 
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127 | 
संख्या जी-2-1506/दस-2006-301/98 | 
प्रेषक, 
भुवन चन्द्र जोशी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 
विषय : सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय के कर्मियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन 
संरक्षण/निर्धारण की सुविधा प्रदान किया जाना। 
. महोदय | 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी-2-929/ दस-2004-301/ | 
98, दिनांक 19 मई, 2004 के प्रथम प्रस्तर में संदर्भित “शासनादेश संख्या जी-1225/ दस-2000-301-98, 
दिनांक 21 नवम्बर, 2000” का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है। कृपया उक्त संदर्भित शासनादेश के स्थान पर 
“शासनादेश संख्या जी-2-1252/दस-2000-301-98, दिनांक 21 नवम्बर, 2000” पढ़ा जाये। 
2. उक्त शासनादेश दिनांक 19 मई, 2004 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। 
भवदीय, 
भुवन चन्द्र जोशी, 
विशेष सचिव। 
संख्या जी-2-1506(1)/दस-2006-301-98, तददिनांक 
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- 
1. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
2. महालेखाकार, So इलाहाबाद। 


आज्ञा सें, 
धीरज पाण्डे 
अनुसचिव। 
128 
संख्या वेशआ.-1-1275/दस-06-13(एम)/2006 
प्रेषक, 
श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(2) वित्त अधिकारी/कुल़ सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 

(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 

(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 

(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग [लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 

बोनस-तदर्थ बोनस--राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व 
स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2005-2006 के लिए 


30 दिन के तदर्थ वोनस क भुगतान। 


पठित : निम्नलिखित : 
(1) शासनादेश संख्या वेशआ+-1-1675/दस-2005-23(एम)/2005, दिनांक 18 अक्टूबर, ^^^^! 
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(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या 14(1)/ई0 111 (बी)/06, 
दिनांक 25 सितम्बर, 20061 

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी वोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के 
लिए वोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर 2005 द्वारा राज्य 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचरियों तथा 
कैजुअल/देनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004-2005 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के 
आदेश जारी किये गये थे। 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या (2) पर उल्लिखित 
कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 सितम्बर, 2006 द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए 30 दिन की परिलब्धियाँ के 
बरावर तदर्थ वोनस की स्वीकृत के आदेश जारी किये हैं। 

3. उपर्युक्त क्रम-संख्या (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 के क्रम में राज्यपाल 


. महोदय इस प्रदेश के समस्त पुर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त 


शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओ, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके 
वेतन का अधिकतम रु, 10,500 तक है, को वर्ष 2005-2006 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की 
परिलव्धियां की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30. 
4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2006 को ग्राह्य परिलब्धियां के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ 
आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धाँ के अधीन किया जायेगा 

(1) तदर्थ वोनस की उक्त सुविधा केवल उन राजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित वेतनमान का 
अधिकतम रु» 10,500 तक है, को ही अनुमन्य होगी। वेतनमान रुः 6500-10500 तक के पद 
पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1996 को उनके पूर्ववर्ती 
वैयक्तिक प्रोन्नति / अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य 
हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेट्स) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य 
होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय 
पूर्ववर्ती वेतनमान में ही वने रहने का विकल्प दिया हो, के संबंध में पद के वेतनमान का 
अधिकतम रु, 3,500 तक माना जायेगा, परन्तु रुः 6500-10500 (पूर्ववती रुः 2000-3500) 
या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। 

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2006 को सेवा में थे 
और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2006 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पुरी कर ली थी। 

(3) तदर्थ वोनस की अधिकतम देय धनराशि रु 2,500 प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले 
कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात्‌ जिन कर्मचारियों की परिलब्ध्याँ रु. 
2,500 से अधिक थी, उनके लिये तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानों 
उनकी परिलब्धियाँ G 2,500 प्रतिमाह हैं। 

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि 
क्रमशः मुल नियम 9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और 
महँगाई भत्ता से होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित 
वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो अथवा जिन 
कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुआ है, के लिये 
शासनादेश संख्या वेशअः-1-2043/दस-93-39(एम)/93 दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा 
शासनादेश संख्या वेशअ+-1-624/दस-93-39(एम) 93 Sette, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के 
अनुसार अन्तरिम सहयता क्रमशः रु 100 प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 

' प्रतिशत परन्तु कम से कम रु. 100 प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में 
जोड़ी जायेगी। 

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष +ता, शिक्षा भत्ता आदि को 
परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या वेशआ -774/दस-39(एम)/9३ 
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Sprite, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत अन्तरिम सहायता की धनराशि को भी 
परिलव्धियो में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

(6) % 2,500 प्रतिमाह की परिलव्धियां पर दिनांक 31 मार्च, 2006 को ग्राह्य परिलव्धियों के 
अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ बोनस के रूप में रु. 2,467 होगी (रु 2,500x 
30/30.4=2,467.10)| 

(7) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्वित हो, को तदर्थ 
बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक 
स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचरियों को 
वर्ष 2005-2006 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड 
दिया गया हो, उन्हें तदर्थ वोनस देय न होगा। 

(8) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्वन्ध में एक वार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात्‌ 

आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा। 

(9) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में 
पूर्णाक्रित किया जायेगा अर्थात्‌ 50 पेसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम 
को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा। 

4. कॅजुअल/देनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2006 को तीन वर्ष अथवा 
उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को 
भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2006 तक एक 
वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों 
अवधियों को सम्मिलित करले हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक 
वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संवंधित कर्मचारी के 
लिये मासिक परिलव्धियाँ रु 1,200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ वोनस की देय धनराशि ve 
1200x30/30.4—118.21 अर्थात रु 1,184 पूर्णाकित होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक 
परिलव्धियाँ रु. 1,200 प्रतिमाह से कम है, Ge तदर्थ वोनस की धनराशि उनकी वास्तविक परिलव्धियों के 
आधार पर आगणित की जायेगी। 

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमऱ्य हे, को तदर्थ वोनस की अनुमन्य धनराशि 
का 50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत 
धनराशि. का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं हे तो उसे 
उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन+्सीन्सी०) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की 
आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2006 के वाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक 
सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ वोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।' 

` 6. बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या वेशआ+-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 
1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिवन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस 
के विषय में भी यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित 
कर्मचारियों के वेतन व्यय .को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत पुस्तांकित 
किया जायेगा। 

भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या वे-आ०-1-1275(1)/दस-06-13(एम)/2006, तद्दिनांक 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं II तथा (आडिट)- एवं IL, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

3) समस्त कोपाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/वेतन एवं लेखाधिकारी, यूपी भवन, नई दिल्ली। 

4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय 
विभाग), कमरा नं० 261, नार्थ व्लक, नई दिल्ली-110001 | i 

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ। 

(6) प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

(7) रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट, इलाहावाद। 

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर 
विकास अनुभाग-3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-3, आवास अनुभाग-2 तथा 
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1। 

(9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 और 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2, नगर विकास 
अनुभाग-1 पंचायती राज अनुभाग-1 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों 
ated) | 

(10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग। 

(11) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर। 

(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 

(13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश (90अतिरिक्त प्रतियों सकिहत जो समस्त वित्तीय 
परामईदाता, जिला परिपद्‌ उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)। 

(14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


आज्ञा सें, 
नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 
संख्या 4039/बयालिस-2006-28 एक्यू-एसपी 3-90 
प्रेषक, 
श्रीकृष्ण, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 
निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश, खेल निदेशालय लखनऊ। i 
खेलकूद अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2006 
विषय : सरकारी सेवक को सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एक विशेष वेतन 
वृद्धि दिया जाना। 
महोदय, 


उपर्युक्त निदेशालय के पत्र संख्या जी-1341/सिः/सर्विखि, पुर--2005-06 दिनांक 7 मार्च, 2006 के 
संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय 
अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 
सरकारी सेवकों को शासकीय सेवा-काल में एक विशेष वेतन वृद्धि निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत अनुमन्य 
किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है--. | 


1(अ) जिन खिलाड़ियों ने मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अखिल भारतीय सिविल 
सर्विसेज सेवा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त किया हो। 
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(x) जिन खिलाड़ियों ने मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा झाजेजित अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत 
का प्रतिनिधित्व किया हो। | 

2. ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जिनमें युगल, मिश्रित कर्मचारियों/खिलाड़ियों ने प्रथम, द्वितीय एवं 
तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। 

3. ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जिनमें टीम ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, टीम 
के प्रत्येक सदस्य को एक अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी किन्तु टीम के मैनेजर एवं कोच को अग्रिम 
वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। 

4. शासकीय कर्मचारी/खिलाडियॉ को एक अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा वर्ष में केवल एक वार ही 
देय होगी भले ही प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष में एक से अधिक वार हुआ हो और उन सभी प्रतियेगिताओं 
में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। 

5. राज्य के शासकीय कर्मचारियो/खिलाड़ियों को एक वेतन वृद्धि की सुविधा पूर्ण सेवाकाल में 5 
(पाँच) अग्रिम वेतन वृद्धि से अधिक नहीं होगी। 

6. वेतन वृद्धि की सुविधा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियो/खिलाड़ियों पर ही लागू होगी। 
केन्द्र शासन, निगम, मण्डल, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों/खिलाड़ियों पर यह सुविधा लागू नहीं 
होगी। 

7. इस प्रकार जो विशेष वेतन वृद्धि अनुमन्य की जायेगी वह संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्त होने तक | 
उसी दर पर अनुमन्य रहेगी और सेवा नैवृत्तिक लाभों में उसकी गणना की जायेगी किन्तु प्रोन्नति के समय 
वेतन निर्धारण हेतु गणना नहीं की जायेगी। 

8. वेतन वृद्धि की सुविधा तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। 

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-5/2459-2006, दिनांक 2 नवम्वर, 2006 
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 

भवदीय, 
श्रीकृष्ण 
प्रमुख सचिव। 
 संख्या-4039(1) बयालीस-2006-28 एकसू-एसपी- 3-90, तदूदिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित-- 

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव। 

(2) अध्यक्ष, राजस्व परिषद्‌, उत्तर प्रदेश। 

(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 

(4) सभरत विभागाध्यक्ष। 

(5) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 

(6) समस्त जिला कोषाधिकारी। . 

(7) समस्त अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश। 


आज्ञा सें, 
अशोक कुमार 
Se संयुक्त सचिव। 
130. 30 
संख्या बी-3-2700/दस-2006-125/75-मोऽ्वा. 
प्रेषक, : 
डॉ. HUA. जोशी, सचिव, वित्त (बजट), उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।. 


वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1315: 


विषय : राज्य कर्मचारियों को मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम। 
महोदय, ; 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोपेड/आटो साइकिल 
अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदन करते हैं-- 

(1) पात्रता-- 

रुपये 2720 प्रतिमाह मूल वेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी मोपेड/आटो 
साइकिल अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होंगे! 

(ii) अनुमन्य अग्निम-- 

मोपेड/अटो साइकिल अग्निम की अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये या वाहन का पूर्वानुमानित 
मूल्य, जो भी कम हो, होगी। 

टिप्पणी--मूल वेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानो में मूल वेतन 
से है। 

2. राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों के लिए मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम तभी 
स्वीकृत किया जाये जवकि पिछले मोटर वाहन अग्रिम लेने की, तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि 
व्यतीत हो चुकी हो। 

3. राज्य कर्मचारियों से मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 
के प्रस्तर-246(4) के अनुसार अधिकतम 70 मासिक किश्तो में की जायेगी। 

4. जिन मामलों में पूर्व में मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम 
की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं 
किया जायेगा। 


5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। ; 
6. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 


भवदीय, 
qua. जोशी 
सचिव, वित्त (बजट) L 


संख्या वी-3-2700(1)/दस-2006 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 


1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेख) SH, इलाहावाद। 

2. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट) S, इलाहावाद। 

3. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 

4. विधान परिषद तथा विधानसभा सचिवालय। 

5. . राज्यपाल सचिवालय। 

6. निवन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद। 

7. वित्त (लेखा), अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु। 

8. वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियां)। 
आज्ञा से, 

नील रतन कुमार 

उप सचिव। 
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संख्या 3131/47/क्‍का-3-2006-13/7-06 
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$us, 
उमेश सिन्हा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 
विषय : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 की धारा-2 के अन्तर्गत आने वाले 
समूह "T के पदों की संगत सेवानियमावलियों में आयोग की प्रास्थिति के संबंध Hl 
महोदय, 
उप्र: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन अधिसूचना संख्या 133/सात- 
वि-1-01(क)-4-2004, दिनांक 20 फरवरी, 2006 द्वारा किया गया है जिसे अधिसूचना संख्या 463/ 
क-3-2006-13/94/99, दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2006 से प्रभावी किया गया 
Èl इस प्रकार उ.प्र, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन दिनांक 23-2-2006 को हो चक्का ÈI 
2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनिरए 2006 की धारा-? में यह प्रावधान है कि-- 
“इस अधिनियम के उपबन्ध समूह “गा दो रेसे ees Sy मतों याले पदों के सम्बन्ध में जिनके 
ति सधिवालय के पद भी हैं ओर राज्य प्रकार द्वारा DUNG या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम 
या अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह UT के पदो पर भी लागू होंगे | 
^ परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्रारा किमी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र हटा या जोड़ सकती 
Z 
3. उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का नवगठन दिनांक 23-2-2006 को किये जाने से पूर्व 
विभिन्न विभागों के समूह T के अनेक पद उ.प्र, लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिये गये थे 
और उन पदों से संवंधित सेवा नियमावलियो में आयोग का तात्पर्य “उ.प्र. लोक सेवा आयोग' का होना 
अंकित है। अव जवकि उ.प्र, अधीनुस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियप, 2006 की धारा-2 के अनुसार समस्त 
विकाम, कोड़ों, निगमो व कानूनी निकाय के समूह UD के सीधी भर्ती के समस्त पद उ.प्र, अधीनस्थ सेवा 
चयन आयोग की परिधि में आ गये हैं। | 
4. उप्र, अधीनस्थ सेवा चयन, अधिनियम, 2006 की विधिक प्रास्थिति समस्त सेवा नियमावलियों से 
श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना है कि समूह “ग” की विभिन्न सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती के 
संदर्भ में जहाँ कहीं “ लेक सेवा आयोग” शब्दावली का प्रयोग हुआ है वहाँ लोक सेवा आयोग के स्थान पर 
THe अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रखे. जाने के संवंध में पृथक से विभिन्न सेवा नियमावलियों में संशोधन 
किये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उ.प्र, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 का सभी 
सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव है। 
उक्त वर्णित स्थिति में समूह “ग' के सीधी भर्ती के पदों से संबंधित सेवा नियमावलियों में .भर्ती के लिए 
जहाँ लोक सेवा आयोग शब्दावली का प्रयोग हुआ है उसके होते हुए भी वहाँ आयोग का तात्पर्य उ.प्र, 
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग माना जाएगा तथा उक्त पदों पर भर्ती उप्र, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 
माध्यम से ही की जाएगी। 
अतः तदनुसार सभी विभाग यथासमय रिक्तिया पर भर्ती के लिए अपना अधियाचन उप्र, अधीनस्थ 
सेवा चयन आयोग को भेजने का और इन आदेशो से अपने समस्त नियुक्ति प्राधिकारीगण को भी अवगत 
करा दें। 


भवदीय, 
उमेश सिन्हा 
सचिव। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
MENSIS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादश 1317 


संख्या 2695/47/का-3-2006-13/7-06, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को। 
2. सचिव, उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर, लखनऊ। 
3. सचिव, लोक सेवा आयेग, उप्र, इलाहावाद। ; 
4. सचिव, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रपत्र की प्रति 
निगम/वोर्ड/परिषदों को उपलब्ध करा दी जाए। 
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 


आज्ञा से, 
GLU. यादव 
(132) fasta सचिव। 
132 
संख्या जी-2-157/दस-2006-307/2006 
प्रेषक, 
महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी, 2007 


विषय : मुख्य लेखाशीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि खाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय 
वर्ष 2005-06 के कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आँकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2005-06 में चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि पर वास्तविक आंकड़ो के आधार पर आगणित ब्याज का लेखों 
में समायोजन करने हेतु निम्नलिखित विन्दुवार सूचनायें कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 
eM gu इलाहाबाद के पत्र संख्या-निधि-20/141, दिनांक 18-1-2006 द्वारा उपलब्ध कराने के अपेक्षा की 
गयी हे-- 

1. वित्तीय वर्ष 2005-06 का प्रारम्भिक अवशेष (अर्थात्‌ 01-04-05) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। 

2. वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामान्य भविष्य निधि में कुल प्राप्तियाँ। 

3. वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामान्य भविष्य निधि (चतुर्थ श्रेणी) कुल देय ब्याज। 

4. वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामान्य भविष्य निधि से कुल आहरण। 

5. वित्तीय वर्ष 2005-06 का अंतिम अवशेष (अर्थात्‌ दिनांक 31-03-2006 को)। 

2. अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उक्त विन्दुओं 
पर अलग-अलग सूचनायें/विवरण दिनांक 31 मई तक प्रत्येक दशा में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं 
हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। 

भवदीय, 
महेन्द्र सिंह 
विशेष सचिव। 
संख्या जी-2-157(1)/दस 2006-307/2006, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक .. ,र्थवाही हेतु प्रेषित 

(1) श्री कुलदीप सिंह, उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उप्र», 

इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-निधि-20/141, दिनांक 18-1-2006 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। 

(2) प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1318 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग। . 
(4) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ। 


आज्ञा से, 
धीरज पाण्डे 
अनु सचिव। 
| 
संख्य सा-3-35/दस-07-101(6)-2005 
प्रेषक, 
श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी,2007 


विषय : पेंशन प्राधिकार-पत्र को निर्गत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच 
करते समय सेवानिवृत्ति कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा की अवधि का निर्धारण। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समय-समय पर यह प्रश्‍न उठाया जाता रहा है कि पेंशन 
प्राधिकार-पत्र को निर्गत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त 
कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा किसी सीमा तक की जाए। इस विषय पर पिछली वार जो 
शासनादेश संख्य-स-3-1952/दस-933/89 टी.सी, दिनांक '05 दिसम्बर, 2001 को जारी किया गया है उसमें 
निम्नांकित व्यवस्था है-- 

“यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित 
होता हैं, जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीयं क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से 
बचाने के उद्देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से करायी जाय और 
कार्यालयाध्यक्ष॑विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत 
परीक्षणोपरान्त प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाए।” 

“पेंशन प्रकरणों के निस्तारित करते समय शासन के हितो का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और 
यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।” 

2. शासन स्तर से निर्गत उपरोक्त आदेशों के आधर पर पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी द्वारा सेवा-निवृत्त 
कर्मचारी की केवल सेवा-निवृत्ति के पूर्व के 10 महीनों की परिलब्धियों को ही नहीं, बल्कि सेवा 
पुस्तिका/अभिलेखों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से 
लेकर आगे समय-समय पर हुये वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा भी की जा रही है, जिससे पेंशन प्राधिकार-पत्र 
निर्गत करने में विलम्ब होने के अलावा कतिपय अन्य कठिनाइयाँ भी प्रकाश में आयी हैं। 

3. अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब आदि 
को दूर करने के उद्देश्य से कार्य-विधि का सरलीकरण विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश 
संख्या-सा-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2(ग) का निम्नांकित 
अंश विशेष रूप से अवलोकनीय है-- 

“इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिए गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही 
अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि परिलब्धियों की सत्यता की जाँच भी करानी होगी। परिलब्धियों की सत्यता 
स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख 
को प्राप्त परिलब्धियाँ भी सही हों। परन्तु पहले की परिलब्धियों की सत्यता की जाँच चाहे पेंशन के 
कागज, तैयार करने वाले कार्यालय में हो अथवा बाद में पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये 
जिम्मेदार कार्यालय में हो, गहरी छानबीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चहिये, कम से कम 
उतनी जाँच की जानी चाहिये जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जाँच 
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सेवा-निवृत्त की तारीख से पूर्व के 34 महीने की अवधि से अधिक अवधि के सम्बन्ध में करने की 

आवश्यकता साधारणतया नहीं होनी चाहिये।” | 

4. शासन के उपरोक्त आदेश अभी तक प्रभावी हैं परन्तु संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 

2001 में दिये गये निर्देशों को देखते हुये पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी दिनांक 01 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित 
वेतनमानों में वेतन निर्धारण तक की जाच भी करने लगे हैं, जिससे पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में 
विलम्ब होता है। अतः सम्वन्ध में सम्यक्‌ विचरोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित आदेश प्रदान किये 
गये É— 

(1) उक्त संदर्भित शासनादेश, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के उपरोक्त प्रावधान के ही अनुसार पेंशन 
स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु सेवनिवृत्ति की तारीख से 10 माह पूर्व की 
परिलव्धियाँ तथा उसके 02 वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कुल 34 महीने का रिकार्ड ही देखा जायेगा। 

(2) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का किसी कर्मचारी के सेवाकाल में वेतन के निर्धारण में त्रुटि को ठीक 
कराने का दायित्व उपरोक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वेतन-निर्धारण की 
जुटियों के कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने 
की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। 

5. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कराने का कष्ट करें, जिससे कि 

भविष्य में पेंशन स्वीकृत किये जाने में विलम्ब न हो। 


भवदीय, 
शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
संख्या-सा-3-35(1)/दस-07-101(6)-2005, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
(1) _ महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
(2) महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(4) समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उप्र, 
(5) समस्त कोषाधिकारी ऊप्रः। 
(6) समस्त जिलाधिकारी ऊप्रः। 
(7) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान 24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ। 
(8) सूचना निदेशक, लखनऊ को पाचारार्थ। 
(9) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ.प्र, लखनऊ। 
(10) उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, लखनऊ। 
आज्ञा से, 
महेन्द्र सिंह 
2 विशेष सचिव। 
| 134 | 34 
संख्या जी-2-67/दस-2007-318/2006 
प्रेषक, 
शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश NAAI 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त ( सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2007 
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विषय : सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमवली, 1985 यथासंशोधित के नियम-13 सपठित अनुसूची-2 
के अनुसार aye ‘a के कर्मचारियों के समान्य भविष्य निधि खातों से विशेष कारणों से अग्रिम तथा 
आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय 
वरिष्ठतम आहरण एवं वितरण अधिकारी को किया जाना। 


महोदय, 

कार्यालय ज्ञाप संख्य जी-2-1762/दस-521-1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के द्वारा समूह 'घ' के 
कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव का कार्य महालेखाकार के स्थान पर 
कार्यालयाध्यक्षो/आहरणों एवं वितरण अधिकारियों को सौंपा गया। इस कार्यालय ज्ञाप से लागू व्यवस्था के 
अनुसार समूह 'घ' के कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने या उसकी मृत्यु की दशा में सामान्य भविष्य निधि खातों में 
अवशेष धनराशि के अंतिम भुगतान का अधिकार तो संबंधित कार्यालयध्यक्षो/आहरण एवं वितरण 
अधिकारियों को दिया गया परन्तु अस्थायी अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण के संबंध में स्वीकृति के अधिकारों 
में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप विशेष कारणों से अग्रिम की स्वीकृति तथा आंशिक अंतिम 
प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभागाध्यक्ष के पास रेहे। 

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण 
की स्वीकृति हेतु प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजे जाने से इनके निस्तारण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब तथा 
सामान्य भविष्य निधि खातों के रख-रखाव में कमियाँ रहने के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण भुगतान स्वीकृत होने की 
सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री राज्यपाल 
महोदय विभागाध्यक्ष के कार्यालयों से भिन्न कार्योलयों के समूह 'घ” के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि 
खातों से विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभाग 
के जनपद स्तर पर तैनात वरिष्ठतम्‌ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रतिनिधानित किए जाने की aed 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. अतः उक्त व्यवस्था के क्रम में संवंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते समय कार्यालयाध्यक्षां द्वारा सामान्य भविष्य निधि के खातां के समुचित रख-रखाव की व्यवस्था 
सुनिश्चित करवायेंगे तथा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर इनसे संबंधित लेखों का निरीक्षण भी करेंगे। 

4. सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 यथासंशोधित के नियम 13 सपठित 
अनुसूची-2 में तद्नुसार संशोधन यथा समय कर लिए sm 

j भवदीय, 

शेखर अग्रवाल 
प्रमुख सचिव। 
संख्या जी-2-67(1)/दस-2007-318-2006, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 


2. प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिपद्‌, उत्तर प्रदेश। 

3. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 

4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

6. निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, न्यू हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

7. कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
आज्ञा से, 
महेन्द्र सिंह 

विशेष सचिव। 
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संख्या-वे-आ--2-178/दस-2007-44/2001टी-सी. 


प्रेषक, 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-11, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 01, फरवरी, 2007 


विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के सम्वन्ध dl 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान 
आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) की संस्तृतियाँ पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में 
एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों 
पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-- - l 
“(क) जहाँ S 2550-3200 के वेतनमान वाले पदों हेतु प्रोन्नति का पद रुः 2610-3540 के 
वेतनमान में है, वहाँ ऐसे प्रोन्नति के पदों का वेतनमान रुः 2650-4000 के स्तर पर उच्चीकृत 
कर दिया जाय। 
(ख) जहाँ रु. 2610-3540 में सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रोन्नति का पद रु. 2650-4000 में हो, वहाँ 
` प्रोन्नति के पदों का वेतनमान रु 2750-4400 के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जाये।” 
2. उपर्युक्त पदों के वर्तमान पदधारकों का उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह 
खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 के उप नियम (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। 
3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट wl 
भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख aa- 
संख्या-वेशआ०-2-178(1)/दस-2005-44/2001 टी«सी०, तद्दिनांक 


प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
आज्ञा से, 
नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 


संख्या-वेञअ+-2-179/दस-2007-44/2001रीनसीः 

प्रेषक, 

श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः2 [लखनऊ : दिनांक 01, फरवरी, 2007 
विषय : समयमान वेतनमन की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला 

वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में। 
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महोदय, 
समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्वन्धी शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-1091/दस- 2001-45 (एम) /99, 
दिनांक 16 नवम्बर, 2002 तथा शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-1658/दस-2001-45(एम)/99, दिनांक 3 
सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-1(3) सपठित शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-560/दस-45(एम)/99, दिनांक 2 
दिसम्बर, 2000 प्रस्तर-4(1) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमान रु. 2550-3200 में 
कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं हो, उनको. समयमान 
वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु. 2650-4000 का वेतनमान प्रथम 
प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में तथा 24 वर्ष की सेवा पूण करने पर रु. 3050-4590 का वेतनमान 
facta पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। ; 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2002, शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 2001 तथा 
शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोध्ति समझे जायेंगे। 

भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव-]1 
संख्या-वे-आ«-2-179(1)/दस-2005-44/2001 टी.सी. तद्दिनांक 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 

(1) महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव। 

(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहावाद। 

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग। 

(4) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद। 

(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

(6) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 

आज्ञा से, 

नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 
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संख्या-वे-आ«-2-186/दस-2007-44/2001टी-सी- 
प्रेषक, 
ae श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-] वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
gru. ७5 ~ 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, Sé प्रदेश शासन। 
वित्त. (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ; (लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2007 
विषय : © 10650-15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके पोषक पद रु. 10000-15200 के 
वेतनमान में है, उन्हें रुः 12000-16500 का वेतनमान अनुमन्य कराये के सम्बन्ध में। 
- उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान 
आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियाँ पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में 
एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों 
पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है--- 
(i ₹ 10650-15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके लिए रु 8000-13500 अथवा 
` 8550-14600 के वेतनमान वाले पद पोषक पद हैं वहाँ रुः 10650-15850 के वेतनमान वाले 


पदों के वेतनमान को यथावत्‌ बनाये रखा जाय। 
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(ii) रु. 10650-15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके लिए रु10000-15200 के वेतनमान 
वाले पद पोषक पद हैं वहाँ 10650-15850 के वेतनमान वाले पदोन्नति के पदों का वेतनमान 
उच्चीकृत कर रु. 12000-16500 अनुमन्य करा दिया जाय। 

(iii) ऐसे विभाग जहाँ रु. 10650-15850 के वेतनमान वाले पदों के पोषक पद रु. 10000-15200 
के वेतनमान के हैं परन्तु संवर्ग में उनकी पदोन्नति रु. 12000-16500 के वेतनमान में किये 
जाने की व्यवस्था है वहाँ रु. 10650-15850 के वेतनमान वाले पदों को रुः 12000-16500 
के वेतनमान वाले पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय।”” 

2. उपर्युक्त पदों के वर्तमान पदधारकों का उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह 

खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूंल नियम 22 के उप नियम (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। 

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 

कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख afa- 
संख्या-वेनआ०-2-186(1)/दस-2005-44/2001 Fat. cafa 


प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
आज्ञा से, 
नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 


संख्या-वे-आ-2-208/दस-2007-44/2001 Feet 

प्रेषक, । 

श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-] वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 . [लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2007 
विषय : समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला 

वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध Fl 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-वेशआ०-2-179/दस-2007-44/2001टी+सी+ दिनांक 1 फरवरी, 2007 के 
संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनदेश दिनांक 01 फरवरी, 2007 
के प्रस्तर-1 में गई व्यवस्था को निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

(1) उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 फरवरी, 2007 से प्रभावी होगी। 

(2) जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रथम वैयक्तिक अगले 
वेतनमान के रूप में रु 1610-3540 तथा द्वितीय वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु. 
2750-4400 का वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें संशेधित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य 
क्रमशः Ge 2650-3540 एवं रुः 3050-4590 के उच्चीकृत समयमान वेतनमान में वेतन 
निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 के उप नियम (क) के 
खण्ड (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। 
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2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
भवदीय, 
श्री मनजीत सिंह, 
प्रमुख सचिव-ा 
संख्या-वे-आ«-2-208(1)/दस-2005-44/2001 टी-सी०, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
(1) महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख संचिव/सचिव। 
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। 
(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(4) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद। 
(S) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
(6) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
आज्ञा से, 
नरेन्द्र कुमार 
i उप सचिव। 
संख्या-वे-आ«-2-208(2)/दस-2005-44/2001 टीनसी, तदूदिनांक 
प्रतिलिपि महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक 


कार्यवाही हेतु प्रेपित। 
आज्ञा से, 


नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 
संख्या-वे+आ>-2-208(3)/दस-2005-44/2001 AAt, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
आज्ञा सें, 
नरेन्द्र कुमार 
उप सचिव। 


No. 42/2/2007-P&PW(G) 
GOVERNMENT OF INDIA 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 
Department of Pension and Pensioners Welfare 

[New Delhi, the 29th March, 2007 

| OFFICE MEMORANDUM 
Sub. : Grant of dearness relief to Central Government pensioners/family pensioners 

revised rate effective from 01-01-2007. 

The undersiged is directed to refer to this Departments OM No. 42/2/2006- 
P&PW(G) dated 15th September, 2006, sanctioning the installment of Dearness 
Relief (DR) admissible from 01-07-2006 and to say that the President is pleased to 
decide the DR shall be paid to the Central Government Pensioners / Family Pensioners 
to compensate them for the rise in cost of living at the rate of 35% w.e.f. 01-01-2007 
in supersession of the mentioned in the OM dated 15-9-2006 referred to above. 

2. The orders apply to (i) All Civilian Central Government Pensioners / Family 
Pensioners (ii) The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the 
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Defence Service Estimates, (iii) All India Service Pensioners, (iv) Railway 
Pensioners and (v) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensionwers and: 
pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan, who are 
Indian nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan, who are 
in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs. 1275/- p.m. in terms of this 
Departments OM No. 23/1/97P-PW(B) dated 23-02-1998. 


3. Central Government employees who had drawn lumpsum amount on absorp- 
tion in a PSU/Autonomous body and have become eligible to restoration of 1/3rd 
commuted portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of 
this department OM No.4 59/97-P&PW(D) dated 14-07-1998 will also be entitled to 
the payment of DR @ 3596 w.e.f. 01.01.2007 on full pension i.e. the revised pension 
which the absorbed imployee would have received on the date of restoration had he 
not drawn lumpsum payment on absorption and Dearness Pension subject of 
fulfillment of the conditions laid down in para 5 of the O.M. dated 14-07-98. In this 
connection, instructions cotained in this Deptt.'s O.M. No. 4/29/99-P& PW (D) dated 
12-07-2000 refers. 


4. The survivig CPF beneficiaries who had retired from service between the 
period 18-11-1940 to 31-12-1985 and are in receipt of Ex-gratia @ Rs. 600/- p.m. 
with effect from 01-11-1997 under this Departments O.M. N. 45/52/97-P& PW (E) 
dated 16-12-1997 are entitled to Dearness Relief (2) 3596 w.e.f. 01-01-2007. 

5. The following categories of CPF beneficiaries who are in receipt of Ex-gratia 
paymet in terms of this departmets OM No. 45/52/97P&PW(E) dated 16-12-1997 
will be paid DR @ 2796 w.e.f. 01-01-2007. 

(i) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiary who 

- had retired from service prior to 01-01-1986 or who died while in service prior 
to 01-01-1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 605/- p.m. 
(ii) Central Government Employees who had retired on CPF benefits before 
8-11-1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/- Rs 659/-, 
Rs. 703/- and Rs. 965/-. 

6. Payment of DR involving a fraction of rupee shall be rounded off to the next 
higher rupee. 

7. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family 
pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated 
in accordance with the provision contained in this Departments OM No. 
45/73/97P-PW(G) dated 02-07-1999. The provisions relating to regulation 
of DR where pensioners is in receipt of more than one pension will remain 
unchanged. 


8. In the case of retired Supreme Court and High Court Judges necessary orders 
will be issued by the Department of Justice separately. 


9. It will be the responsibility of the pension disbursing authority, including the 
nationalized Banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case. 


10. The offices of Accountant General and Authorized Public Sector Banks are 
requested to arrange payment of relief of pensioners etc. on the basis of above 
instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and 
Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528 
TA, 11/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India 
addressed to all Accountant Generals ad Reserve Bank of India Circular No. GANB. 
No. 2958/GA-64(ii)(CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of 
India and its subsidiaries and all nationalised Banks. 


11. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit 
and Accounts Department these orders issued in consultation with the C&-AG. 
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12. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of | 

expenditure vide their U.O. No. 186/EV/2007 dated 28-3-2007. all 
: By order, 

M.P. Singh 
Director. 


To. 
All Ministries/Departments to the Government of India/Chief Secretaries and 


AGs ofall States / Uts. TA 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-3-225/दस-07-101(9)-2007 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनंक 05 अप्रैल, 2007 
AA कार्यालय-ज्ञाप 

.अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रधम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी 
आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 
संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य वनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में 
दिनांक 6-12-2005 को पूर्व पारित आदेश के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-2-2006 
को पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1867/ दो-4-06-45(12)/91 AÑ. दिनांक 
21-4-2006 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके 
द्वारा घरेलू सेवक का सेवायोजन किये जाने के प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर उन्हें रु. 1250/- (रुपया एक 
हजार दो सौ पचास मात्र) प्रतिमाह की दर से घरेलू सेवक भत्त का भुगतान दिनांक 21-3-2002 से किये जाने 
की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

2. वित्तीय वर्ष 2006-07 में घरेलू सेवक भत्ता के भुगतान हेतु बजट प्रावधान अनुदान संख्या-42 न्याय 
विभाग के लेखा शीर्ष “2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल 800-अन्य व्यय-03 उत्तर 
प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेव के सेवानिवृत्त सदस्यों को घरेलू सेवक भत्ता-06 अन्य भत्ते” में किया 
गया थ। अनुदान संख्य-42 न्याय विभाग में उक्त व्यवस्थ होने के कारण घरेलू सेवक भत्ते का भुगतान किये 
जाने मे व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। 

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के माह अप्रैल, 
` 2007 एवं उसके आगे की अवधि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर (त्रैमास अप्रैल-जून) से सम्बन्धित भत्ते 
का, 10 जुलाई तक, त्रैमास जुलाई-सितम्बर से सम्बन्ध्ति भत्ते का, 10 अक्टूबर तक एवं इसी प्रकार आगे 
उस कोषागार द्वारा किया जायगा जहाँ से सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशन प्राप्त करते हों। इस हेतु संलग्न प्रारूप 
पर संबंधित अधिकारी द्वारा अवश्यक प्रमाण-पत्र कोषाधिकारी के समक्ष त्रेमास की समाप्ति के वाद अगले 
माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किये जाने पर कोषाध्कारी द्वारा अनुदान संख्य-62 (वित्त विभाग अधिवर्ष 
भत्ते तथ पेंशन) के लेखा शीर्ष “ 2001-पेशन तथा. अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ 01-सिविल-800-अन्य- 
व्यय-03- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता-06-अन्य 
भत्ते” से प्रमाण-पत्र.से आच्छादित त्रैमास के लिए देय भत्ते की धनराशि आहरित करते हुए उसका भुगतान 
चेक द्वारा, संबंधित अधिकारी के पेंशन से संबंधित बैंक खाते में जमा करवाते हुए कर दिया जायेगा। 

4. प्रस्तर-3 की उक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2007-08 के देय होने वाले घरेलू भत्ता सेवक भत्ता के 
भुगतन हेतु होगी और इससे पूर्व की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 31-3-2007 तक के लिए अनुमन्य घरेलू सेवक 
भत्ता का भुगतान पूर्ववत्‌ अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग से ही किया जायेगा। अन्य प्रेदेशों के कोषागारों से 
पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को घरेलू 
सेवक भत्ता का भुगतान उच्च न्यायालय के माध्यम से ही प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखाशीर्ष से किया जायेगा। 

मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव-ा 
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संख्य-सा-3-225(1)/दस-2007-101(9)/2007 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
|. मा» राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव। 
प्रमुख सचिव, विधानसभा एवं विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश। 
प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
महानिवन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद। 
सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन। 
निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
निदेशक, वित्तीय प्रवन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थन, 24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ। 
सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
10. समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एदं पेंशन, उत्तर प्रदेश। 
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
12. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3। 
13. अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषगार भवन, कचहरी रोड़, 
इलाहावाद। 
14. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ। 
15. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 
इलाहावाद। 
16. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश। 
17. श्री प्रवीण स्वरूप, एडवोकेट-आन-रिकार्ड, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। 
शासनादेश संख्या-1867/दो-4-06-45(12)/91 टीसी, दिनांक 21-4-2006 द्वारा न्यायिक सेवा/उच्चतर 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य किये गये घरेलू सेवक भत्ता के भुगतान हेतु कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-225/दस-07-101(9)/2007 दिनांक, अप्रैल, 2007 से निर्धारित प्रमाण-पत्र का प्रारूप। 


ND ०० NOY 


प्रमाण-पत्र 
कोषाधिकारी, 
(जहाँ से पेंशन आहरित की जाती है) 

Ni eae ee ae राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में (पद/कार्यालय) 
mE उत्तर प्रदेश, से दिनांक ...................... को सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे शासनादेश 
दिनांक 21-4-2006 के अनुसार रुः 1250/- (रुपया एक हजार दो सौ पचास मात्र) प्रतिमाह की दर से 
“घरेलू सेवक भत्ता” अनुमन्य है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा माह........................... से तक की 


अवधि में अपने आवास संर........................ पर घरेलू सेवक के रूप में ....................... को निरन्तर 
सेवायोजित रखते हुए उसकी/उनकी सेवाओं का उपभोग किया गया है। 


(हस्ताक्षर दिनांक सहित) 


अन्तिम धारित पद............................ 
दिनांक...-..----.-- es | पी।पीओ संख्या क ० 
ट आवासी We... 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-जी-3-315/दस-2007--306/2006 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 ँ (लखनऊ : विनांक 10 अप्रैल, 2007 
| कार्यालय-ज्ञाप 

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहावद के अ*शा० पत्र संख्या निधि-20/244, 
दिनांक 22-2-2007 द्वारा शासन का ध्यान राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि 
खातों में आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा समायोजित वास्तविक व्याज का राज्य के वार्षिक वित्त लेखों में 
समाहित करने की अनिवार्यता की ओर दिलाते हुए अवगत कराया है कि अनेक अनुस्मरण-पत्र भेजने के 
बावजूद उक्त सूचनायें महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जबकि यह समस्त आँकड़े 
आहरण-वितरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहते हैं। , 

2. महालेखाकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22-2-2007 में यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य के 
समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों से, उनके द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्ष 2001-02, 2002-03, 
2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में (वार्षिक) सामान्य भविष्य निधि खाते में समायोजित वार्षिक व्याज 
की धनराशि प्राप्त कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को वर्ष-प्रतिवर्ष 31 
मई तक उपलब्ध कराई जाय। 

3. उक्त के संबंध में पत्र संख्या जी-2-157/दस-2006-307/2006, दिनांक 04 जनवरी, 2007 द्वारा 
चतुर्थ श्रेण कर्मचारियों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि पर उक्त सूचनायें कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं 
हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहावाद को उपलव्ध कराये जाने हेतु पूर्व में अनुरोध किय गया था, परन्तु उक्त 
कार्यवाही अभी तक सुनिश्चित नहीं की गयी। इस महत्वपूर्ण कार्य में इस प्रकार की उदासीनता किसी भी दशा 
में शासकीय हित में नहीं है। 

` 4. अतः पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के उक्त 
संदर्भित पत्र दिनांक 04-1-2007 के अनुसार 30-4-2007 तक वांछित आंकड़े महालेखाकार (लेखा एवं 
हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भिजवाकर शासन के वित्त विभाग को अवगत कराने के निर्देश 
तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव-ा 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तर प्रदेश। 


संख्या जी-2-315(1)/दस-2007-306/2006, तदूदिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहावद के उनके उक्त संदर्श्ति पत्र दिनांक 
22-2-2007 के संदर्भ में। 


2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
3. प्रमुख सचिव, विधनसभा/विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
5. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थन, उप्र लखनऊ। . 
आज्ञा से, 
èr महेन्द्र सिंह 


विशेष सचिव। 
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संख्या-स-3-278/दस-07-101(6)/05 

प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव-]] वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 7 मई, 2007 
विषय : वेतन निर्धारण की त्रुटियों को कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से 

दूर किये जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना। 

महोदय, 


उपर्युक्त विषय के सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्र को निर्गत करने ` 


के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण 
की संनिरीक्षा किस सीमा तक की जाय, इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सा-3-35/ दस-2007- 101(6)/ 


2005, दिनांक 16 जनवरी, 2007 जारी किया गया है। जिसमें पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का किसी कर्मचारी | 


के सेवाकाल में वेतन के निर्धारण में त्रुटि को ठीक कराने का दायित्व सेवानिवृत्ति के पूर्व के 34 माह की 
निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वेतन निर्धारण की त्रुटियाँ को कर्मचारी के Wes रहते हुए सामान्य 
जाँच/आंडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के निर्देश भी इस 
शासनादेश में दिये गये हैं। 

2. उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के नियम-399([४) के 
अनुसार विभागों में नियुक्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग के आन्तरिक लेखा 
परीक्षा अधिकारी भी हैं, आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की हैसियत से किये जाने वाले विभिन्न कार्यो का 
विस्तृत वर्णन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग के परिपत्र संख्या-आडिट-452/%-2001, दिनांक 29 जनवरी, 
2001 तथा राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के परिपत्र संख्या-राअः्लेन्पन्प्र 4080/दस- 03- 
10(112ए)/ 2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 में किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में वेतन निर्धारण की 
त्रुटियों को कर्मचारी के सेवारत रहते हुये ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था 
को और प्रभावी बनाने के लिये शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं-- 

(13 शासन के विभिन्न विभागों 4 तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग के 
अधीन कार्यरत समस्त कार्यालयों, संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के 
कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमित रूप से जाँच करते हुये इसमें हो रही त्रुटियों को दूर 
करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेंगे। 

(ii) आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक कार्य-योजना वनाते समय वेतन अतिरिक्त जहाँ वेतनमानों के 
पुनरीक्षण/उच्चकरण, समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संशोधन इत्यादि से व्यापक प्रभाव 
पड़ता हो, वहाँ निर्धारित-समयावधि में आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण 
की जाँच हेतु विशेष सम्परीक्षा करवाई जायेगी। l 

(iii) उपर्युक्त क्रमांक--(1) एव (ii) के अनुसार जाँच/आडिट के दौरान वेतन निर्धारण की त्रुटियाँ 
प्रकाश में आने की स्थिति में ऐसी त्रुटियों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में 
लाते हुये उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने 
के बाद ही त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त/संशोधित करने तथा वसूली इत्यादि के आदेश निर्गत 
किये जायें। आवश्यकतानुसार ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग का 
परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। - 

3. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव-ा 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या-स-3-278(1)/दस-2087 तददिनोंक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
महालेखाकार (आडिट), प्रथम/दितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद। 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन। 
वरिष्ठ परामर्शदाता, राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन। 
विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक तथा मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वित्त एवं 
लेखाधिकारी। 
9. वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग। 
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 


ares) Gay A BS (27) d) 


आज्ञा से, 
(महेन्द्र सिंह) 
विशेष सिर! 
i संख्याः22/43/82/का-2-2007 
प्रेषक, 
जेएस, दीपक, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर Was 
कार्मिक अनुभागः2 [लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2007 
विछय : राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी ‘a’, ‘a’, D, के सीधी भर्ती/पदोन्नति के आरक्षित वर्गो के विना 


भरी रिक्तियों के वैकलाग को विशेष अभियान चलाकर छः माह में पूरा किया जाना। 
महोदय, 
आरक्षण अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनर्चित जनजतियां और अन्य पिछड़े वर्गा के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 जारी किया 
. गया है। लीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षित वर्गो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गो) क्रे लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत्‌ है-- 
“लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षण दिया जावेगा-- 


(क) अनुसूचित जातियों के मामले में इक्कीस प्रतिशत 
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में --दो प्रतिशत 
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामलें में सत्ताइस प्रतिशत। 


2. चूँकि आरक्षण को पूरा करना शासन की विधिक वाध्यता है, अतः आवश्यक है कि आरक्षित वर्गो 
को सीधी भर्ती में विना भरी रिक्तियों से उत्पन्न वैकलग को भरने के लिए सीधी भर्ती की कार्यवाही उत्तर 
प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 यथासंशोधित अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) के अन्तर्गत की जाय जो निम्नवत्‌ 8— 

यदि किसी भर्ती का वर्ष के संबंध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों को किसी श्रेणी के लिये 
आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ग में या 
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पश्चातवर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षो में पृथक-वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायेगा और 
उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की 
रिक्तियों के साथ, जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशित आरक्षण की 
अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।” 

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3(5) में निम्नलिखित व्यवस्था है-- 

“राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा 
लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी 
जिसमें आरक्षण विन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष 
चालू खाते के रूप में तव जक क्रियान्वित किया जायेगा जव तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न 
श्रेणी के व्यक्तियें के लिए आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात्‌ रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो 
जायेगा और तत्पश्चात्‌ जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के 
व्यक्तियों से भरा जायेगा जिस श्रेणी क पद रोस्टर में हो।” 

3. विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती संवर्ग की सेवा नियमावली तथा सुसंगत नियमावली की व्यवस्थाओं के 
अधीन की जायेगी। 

4. प्रोन्नतियों में आरक्षण शासनादेश के माध्यम से अनुमन्य किया गय है। यह लाभ केवल अनुसूचित 
जाति va अनुसूचित जनजाति को ही प्राप्त है इसमें भी आरक्षण की गणना संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों पर 
करने की व्यवस्था है। 

5. पदोन्नति कोटे के पदों को भरने के लिए विभागीय चयन समितियों की समय-सारिणी तैयार करा ली 
जाय तथा बैकलाग की रिक्तियों को भरने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा में बैकलाग 
छः माह में पूर्ण कर लिया जाय। प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने हेतु प्रोन्नति का रोस्टर शासनादेश 
संख्या-4/1/2001/का-2/2002 दिनांक 25 जून, 2002 द्वारा जारी किया गया है। - 

6. रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित वर्गो के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में 
निश्चित दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-22/16/92-टीन्सीन-1 1 1/का-2/2002 दिनांक 22-10-2002 द्वारा 
जारी कर दिये गये हैं। 

7. जिन पदों के नियुक्त प्राधिकारी मण्डल स्तर तक के अधिकारी है। उनके सम्बन्ध में समीक्षा 
मण्डलायुक्त प्रत्येक माह करेंगे अर अपनी आख्या विभागीय सचिव, मुख्य सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री 
सचिवालय को उपलब्ध करायेंगे। 

8. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने अधानस्थ सभी पदों की भर्ती/प्रोन्नति की समीक्षा प्रत्येक माह 
करेंगे व विभागीय सचिव को आख्या उपलब्ध करायेंगे। : 

9. विभागीय सचिव विभागीय पदों पर की गयी भर्ती की समीक्षा कर अपनी आख्या प्रतिमाह मुख्य 
सचिव को उपलब्ध करायेंगे और मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह की कृत कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। 

10. माह अगस्त, 2007 में भर्ती की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी। 

“11. मुझसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि विशेष अभियान चलाकर सीधी भर्ती/पदोन्नति में 
वैकलाग को आगामी छः माह में भरने के लिए उक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 
इस हेतु सभी नियुक्त प्राधिकारीगण को अपने स्तर से कृपया सूचित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
(जेन्एसः दीपक) 

i सचिव। 

संख्या-22/43/82(1)|का-2/2007 तद्‌दिनांक 
प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
आज्ञा से, 

WU. यादव 
विशेष सचिव। 


Y 
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(154 | 144 १ 
संख्या-ए-1-492/दस-2007-5(रिट)/2002 
प्रेषक, 
मनमोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (लेखा) [लिखनऊ : दिनांक 25 मई, 2007 
विषय : रिट याचिका संख्या-43565 आफ 2003 में राजस्व लेखाशीर्ष-0029, 0030 एवं 0040 में जमा 
होने वाले राजस्व को माननीय जिला जज, मेरठ के कुर्की आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 44वीं वाहिनी, पी०एन्सीन के लिए 
अधिग्रहीत भूमि से सम्बन्धित एल-आर« 3/94 इजराय संख्या-3/2003 रजत कुमार अग्रवाल आदि बनाम 
उत्तर प्रदेश सरकार में जनपद न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2003 द्वारा स्टे अक ऑफ 
इण्डिया, शाखा मेरठ कैण्ट, मेरठ को राजस्व लेखाशीर्ष 0020 रेवेन्यू, 0030 RTA एबं 0040 व्यापार कर 
में जमा होने वाली धनराशि में से अंकन रुपये 2, 37, 75, 126.13 (रुपया दो करोड़ सैंतीस लाख पहचत्तर 
ED सौ छब्बीस एवं पैसे तेरह मात्र) की धनराशि को कुर्क करके न्यायालय में जमा करने के आदेश 

H गये। 

2. उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 43565 ऑफ 2003 स्टेट 
ऑफ करपी द्वारा कलेक्टर, मेरठ आदि वनाम जनपद न्यायाधीश, मेरठ आदि के माध्यम से मूल रूप से इस 
आधार पर चुनौती दी गयी कि राज्य की संचित निधि पर कुर्की सम्बन्धी उपर्युक्त आदेश क्षेत्राधिकारिता से 
परे है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 266 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि 
विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की 
जाएगी, अन्यथा नहीं। 

3. उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 द्वारा राजस्व 
wild 0029 राजस्व, 0030 स्टाम्प एवं 0040 व्यापार कर में जमा होने वाली धनराशि की कुर्की विपण्क्र 
जनपद न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को अपास्त (सेट एसाइड) करते हुए यह आदेश 
दिये गये कि धनराशि की a erum 844300101 से ही की जा सकती है। माननीय उच्च 
न्यायालय उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि आपके उपयोगार्थ संलग्न ÈI 


भवदीय, 
मनमोहन 
प्रमुख सचिव, feral 
संख्या-ए-1-492(1)/दस-2007-5(रिट)/2002 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. सचिव , राजस्व परिषद्‌ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
3. . समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ। 
भवदीय, 
मनमोहन 
विशेष सचिव, वित्त। 
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í 145) | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या स-3-834/दस-2007 

वित्त (सामान्य) अनुभागः3 [लखनऊ : दिनंक 11 जून, 2007 

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोपाधिकारी 
एवं निर्धारित वितरण सुची के अनुसार सभी अधिकारीगण को भारत सरकार के कर्मिक लोक शिकायत एवं 
पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2/2007-P&PW(G) दिनांक 29 मार्च, 2007 को प्रति 
सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कूपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 
महँगाई राहत का भुगतान तद्नुसार किया जाये। 


भाग-4] 


आज्ञा से, 
डी दीप्तिविलास 
प्रमुख सचिव 
संख्या-4/1/2007-का-2-2007 

प्रेषक, 

जेएस दीपक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2007 


विषय : राज्य सरकार की सहायता से निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक 
प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों (Disinvested 
Units) आदि में सर्वसमाज के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कार्यवाही 
(Affirmative Action) सुनिश्चित किया जाना। 


महोदय, 


सर्वविदित है कि निजी क्षेत्रों, यथाऔद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस 
सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों (Disinvested Units) आदि में सर्वसमाज के लोगों का 
प्रतिनिधत्व नगण्य है। 

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त भविष्य में अनेक औद्योगिक, शैक्षिक, अवस्थापना एवं जनसेवाओं संबंधी 
परियोजनाये, विनिवेशित इकाइयाँ, निजी क्षेत्र सहभागिता (Public private partnership) कार्यक्रम के 
अन्तर्गत प्रदेश में लगायी जायेंगी, जिनमें राज्य सरकार द्वारा भूमि अथवा विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध 
करायी जायेगी। उदाहरणार्थ-कुछ परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भूमि-नि-शुल्क अथवा रियायती दरों 
पर दी जायेगी एवं शासकीय परिसम्पत्ति या सब्सिडी, निजी संस्थाओं को परियोजना हेतु उपयोग के लिए 
उपलब्ध करायी जायेगी अथवा कर इत्यादि में रियायतें दी जायेंगी। इस प्रकार की इकाइयां के स्थापित होने से 
ast संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भविष्य में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर राज्याधीन सेवाओं 
से भी अधिक होने की संभावना है। 

3. अतः उक्त संदर्भ में सम्यक्‌ विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार 
की सहायता से भविष्य में निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, 
अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित (भूमि, अनुदान राज्य सहायता) अथवा कोई 
परिसम्पत्ति दी जाय, तो उनके नियोक्ताओं से इस संबंध में होने वाले स्वैच्छिक करार में यह भी सन्निहित 
(Included) होगा कि उक्त परियोजनाओं/इकाइयों आदि में सुजित कुल रोजगार का 10 प्रतिशत अनुसूचित 
जाति के व्यक्तियों को तथा 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक तथा 10 
प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। 
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4. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय 
से अनुपाल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
जेन्एस, दीपक, 
प्रमुख सचिव। 
संख्या 4/1/2007(1)-का-2-2007 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग। i 
आज्ञा से, 
बी-एन*» दीक्षित 
eee विशेष सचिव। 
| 147 ) 
संख्या-4/1/2001-का-2-2007 
प्रेषक, 
WU. दीपक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2007 


विषय : अनुसूचित जनजाति के कार्मिक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जाति के 
कार्मिक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को पदोन्नति प्रदान करने के सम्वन्ध में। 
महोदय, 

शासनादेश संख्या 4-1-2001/का-2-2002, दिनांक 25 जून, 2002 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नीति को 
लगू करने के लिये रोस्टर विषयक शासनादेश निर्गत किया गया है। 

2. संदर्भगत शासनादेश के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं और 
पदों में प्रोन्नति के प्रक्रम पर “किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिय 
आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिये उस आरक्षित वर्ग का कोइ कार्मिक उपलव्ध न हो तो. यथास्थिति, 
अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जाति के उपयुक्त कर्मिक से तथा अनुसूचित जाति की रिक्ति को 
अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कार्मिक से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों, 
यथास्थिति, के लिये विनिर्दिष्ट कोई रिक्ति घटित होते ही अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से 
संबंधित उस पदोन्नत व्यक्ति के उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के प्रति समायोजित किया जाएगा।”” 

कृपया शासन द्वारा लिये ऐसी गये उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
sum. दीपक 
प्रमुख सचिव। 
संख्य 4/1/2001-क-2-2007, तद्‌दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
' 1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
; आज्ञा से, 
जे-एस दीपक 
विशेष सचिव। 
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j 148 ) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या जी-2-1318/दस-2007-306/2002 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ दिनांक 25 सितम्वर, 2007 
कार्यालय-ज्ञाप 
वेतन समिति (1997-1999) के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता 
(नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण करने संवंधी निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-2-686/दस-306- 
2002, दिनांक 10 सितम्वर, 2002 के प्रस्तर-2 में अंकित निम्नलिखित अंश को महामहिम श्री राज्यपाल 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त “विलुप्त” किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-- 
“साथ ही स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता के विषय में विभाग यह देख लें कि प्रत्येक माह में 
कम से कम 20 दिन की यात्रा संवंधित कर्मचारी द्वारा की गई हो।” 
2. कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-2-686/दस-306/2002, दिनांक 10 सितम्बर, 2002 मात्र उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जायेगा तथा उसके शेष उपवन्ध/प्राविधान पूर्ववत्‌ यथावत्‌ रहेंगे। 
3. उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 


भवदीय, 
डी, दीप्ति विलास, 
E प्रमुख सचिव। 
| |149| | 
संख्या-सा-3-1309/दस-2007-308/97 $t. 

प्रेषक, 

डी. दीप्तिविलास, प्रमुख सचिव II 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 5 अक्टूबर, 2007] 


विषय : वर्ष 1986 के पूर्व तथा वाद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 
संशोधन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ाया जाना। 
महोदय, 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-98 में दिनांक 01-01-86 के पूर्व के 


संख्या-सा-3-340/दस-308/97, दिनांक 26-03-1999 पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक 
संख्या-सा-3-1304/दस-308/97, दिनांक 06-11-1999 पेंशन के पुनरीक्षण हेतु 
संख्या-सा-3-1721/दस-308/97. टी.सी. दिनांक 18-10-2000 आवेदन-पत्र देने के लिए 
संख्या-सा-3-953/दस-2001-308/97 टी-सी०, दिनांक 17-07-2001 180 दिन की निर्धारित 
संख्या-सा-3-1873/दस-2001-7-308/97 Seite, दिनांक 23-11-2001 समय-सीमा समाप्त होने के 
संख्या-सा-3जीञआई+-9/दस-2002-308/37 Sei, दिनांक 26.06.2002 | बाद क्रमांक 1 से 9 तक 
संख्या-सा-3-जीञआई-16/दस-2003-308/97 Sette, दिनांक 11-07-2003 | पार्श्वाकित निर्गत शासनादेश 
संख्या-सा-3-जी-आई-12/दस-2004-308/97 Åse, दिनांक 28-04-2004 | संख्या-सा-3-384/दसः 300/ 
संख्या-सा-3-1834/दस-2005-308/97 l.l, दिनांक 29-11-2005 99. दिनांक 13-04-2000 
10. संख्या-सा-3-जीनआई०45/दस-308/97 टीन्सीन, दिनांक 04-12-2000 में दिनांक 01-01-1986 के 
11. संख्या-सा-3-953/इस-2001-308/97 AÑ, दिनांक 17-07-2001 दिनांक 01-01 
12. संख्या-सा-3-1873/दसः2001-308/97 टी.सी, दिनांक 23-11-2001 बाद किन्तु दिनांक 01-01- 
13. संख्या-सा-3-जी-आई.9/दस-2002-308/97 टी. , दिनांक 26-06-2002 | 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त 
14. संख्या-सा-3-जीञआईः 16/दसः2003-308/97 Stie, दिनांक 11-07-2003 | दिवंगत सरकारी कर्मचारियों 
. संख्या-सा-3-जीनआई+ 12/दस-2004 दिनांक 28-04-2004 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन 
 संख्या-सा-3-1834/दस-2005-308/97 Aie, दिनांक 28-11-2005 SU ELS आवेदन-पत्र xt 
समय-सीमा 180 दिन 


बीतने के बाद क्रमांक-10 से 16 तक पार्श्वाकित निर्गत शासनादेशों द्वारा आवेदनःपत्र प्रस्तुत करने को तिथि 


31-12-2005 तक बढ़ायी गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है 
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2. प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संघों एवं पेंशनर|पारिवारिक पेंशनर पुनः यह माँग कर रहे हैं कि चूँकी 
प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों को इस सुविधा ote अभी भी न 
होने के कारण वे अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकें हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा और 
बढ़ा दी जाय। i 2 

3. सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि 
अन्तिम बार 31-12-2007 तक पढ़ायी जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन-पत्र देने की उक्त 
निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने की तिथि 31-12-2005 तथा इस आदेश. के निर्गत होने की मध्यावधि में 
प्राप्त आवेदन-पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 


[भाग-4 


भवदीय, 
डी, दीपितविलास, 
C TES प्रमुख सचिव-] 
í 150) 501 
संख्या-वे-आ०-1-1408/दस-2007-30(एम)/07 
प्रेषक, 

श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त, विभाग उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर | . 

(S) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 

(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायते, उत्तर प्रदेश। 

(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-7 (लखनऊ : दिनांक 9 अक्टूबर, 2007] 
बोनस-तदर्थ बोनस : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व 

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2006-2007 
. के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। 
पठित : निम्नलिखित 
(1) शासनादेश संख्या-वेआ०-1-1275/दस-2006-13(एम)/2006, दिनांक 13 अक्टूबर, 20061 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/ संस्था- 
(क) दिनांक 11 सितम्बर, 20071 

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी वोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के 
लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में .उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा राज्य 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों 
तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2005-2006 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान 
के आदेश जारी किये गये थे। 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 सितम्बर, 2007 द्वारा वर्ष 2006-2007 के लिए 30 दिन की परिल॒ब्धियों के 
बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 

3. उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के क्रम में राज्यपाल 
महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त 
शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके 
वेतन का अधिकतम रु. 10500 तक है, को वर्ष 2006-2007 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की 
परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या-304 
के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2007 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित 
की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन किया जायेगा- 
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4. कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2007 को तीन वर्ष अथवा v2 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(8) 
(9) 
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तदर्थ वोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित 
वेतनमान का अधिकतम रु0 10500/- तक है, को ही अनुमन्य होगी! वेतनमान रु0 
6500-10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें दिनांक 1.1. 
1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान 
वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को 
भी तदर्थ वोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित 
वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही वने रहने का विकल्प दिया हो, के संवंध में पद 
के वेतनमान का अधिकतम $0 3500/- तक माना जायेगा। परन्तु रु. 6500-10500 
(पूर्ववर्ती रुः 2000-3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ 
वोनस अनुमन्य नहीं होगा। 

उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2007 को सेवा 
में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2007 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी। 
तदर्थ वोनस की अधिकतम देय धनराशि 5. 2500/- प्रतिमाह की परिलब्धियां पाने वाले 
कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित. रहेगी अर्थात्‌ जिन कर्मचारियों की परिलब्धियां 
रु 2500/- से अधिक थी, उनके लिये तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा 
मानों उनकी परिलव्धियां रु. 2500/- प्रतिमाह है। ; 
उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा 
कि क्रमशः मूल नियम-9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता 
और महंगाई भत्ता से होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू 
पुनरीक्षित वेतनमानों के वजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही वने रहने के लिए विकल्प दिया हो 
अथवा जिन कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिये 
शासनादेश संख्या-वेआ०-1-2043/दस-93-39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा 
शासनादेश संख्या वेञआ-1-624/दस-93-39(एम)/93 टीसी, दिनांक 16 अगस्त, 1995 
के अनुसार अन्तरिम सहायता क्रमशः रु 100/- प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन 
का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु 100/- प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी 
परिलव्धियों में जोड़ी जायेगी। ५ 

मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों 
में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-774/दस-39(एम)/93 टीन्सी० 
दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत अन्तरिम सहायता की धनराशि को भी परिलब्धियों 
में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

So 2500/- की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2007 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 
30 दिन की परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में रु. 2467/- होगी। (रु. 2500X30/30.4 
=, 2467.10)। 

ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को 
तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त 
होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्ति की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन 
कर्मचारियों को वर्ष 2006-2007 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा 
अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा। 

किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात्‌ 
आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा। 

इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में 
पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे 
कम को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा। 


अधिक उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे 
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हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2007 
तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक केजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के 
रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया 
हो ओर प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामलें में संबंधित 
कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धिया रु. 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय 
धनराशि रु. 1200X30/30.4=1184,21 अर्थात 1184/- पूर्णाकित होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी 
वास्तविक परिलब्धियां रु. 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक 
मासिक परिलव्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी। 

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 
50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत 
धनराशि का नंकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खातें का सदसय नहीं है तो उसे 
उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन-एस«सी०) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की 
आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2007 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक 
सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

6. बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-120/दस-1(एम)/84 दिनांक 18 जनवरी, 
1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिवन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस 
के विषय में भी यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा जिससे 
संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत 


पुस्तांकित किया जायेगा। 
भवदीय, 
शेखर अग्रवाल, 
T E: प्रमुख सचिव। 
| 151 | 
, संख्या-वे,-आर०-1-1514/दस-2007-42(एम)/१7 
प्रेषक, 


श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायते, उत्तर प्रदेश । 
(7) निदेशक, पंचायती राज, विभाग, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-। (लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2007] 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महंगाई: भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2007 से बढ़ी हुई दर पर 
भुगतान। | 
| पठित निम्नलिखित-- 
| (1) शासनादेश संख्या-वेआ०-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
(2) शासनादेश संख्या-वेआ-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006 
(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-- 
(क) फा०सं+-1(8)/2007-संस्था-। 1(ख)/212, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 
फा. t- _संस्था- दिनांक सितम्बर, 2007 
(ब) “GE यायाची Lucknow 
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महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वेआ«-1-702/ दस-2007- 
42(एम)/97, दिनांक 05 जून, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के 
नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों व यू-जी-सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 
2007 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है-- 
तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 
01 जुलाई, 2007 वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 41 प्रतिशत 
2. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान 
में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, को दिनांक 01 जुलाई, 2007 से निम्न दरों पर महंगाई भत्ता दिया 
जायेगा-- ं 


वेतन श्रेणी महंगाई भत्ता की दर (वेतन का प्रतिशत) 
(1) रु 3500 तक मूल वेतन 376 प्रतिशत 
(2) रु 3501 से रु 6000 तक मूल वेतन 282 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 13160/- 
(3) र 6000 से अधिक मूल वेतन 244 प्रतिशत परन्तु कम से कम रुः 16920/- 


3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वेशआ०1-1599/दस 
-42(एम)/97, feat 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 

4. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है 
के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2007 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 
05 जून, 2007 के प्रस्तर-4 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 
जुलाई, 2007 से प्रभावी महंगाई भत्ता, वेतन के 83 प्रतिशत की दर से शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 
के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार. पर आगणित किया जायेगा। 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2007 से दिनांक 
31 अक्टूबर, 2007 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि 
पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटोती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा 
धनराशि को भविष्य निधि खातें में दिनांक 01 नवम्बर, 2007 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त 
धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई 
अवशेष धनराशि दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेंगी और 
इसे उन मामलों में छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) 
देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई 
धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 नवम्बर 2007 से (नवम्बर, 2007 का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 
2007 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे 
उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एस«सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस 
अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में 
जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा+-4- 12/दस- 
97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए। 

6. जिन अधिकारियाँ/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2008 तक सेवानिवृत्त होने 
वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


भवदीय, 
शेखर अग्रवाल, 
प्रमुख सचिव। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या वेआ+-2-869/दस-2007-45(एम)/99 AÑ 
प्रेषक, 
श्री डी. दीप्ति विलास, प्रमुख सचिव-] वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2007] 
विषय : समयमान वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित स्पष्टीकरण। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वेशआ०-2-1270/दस-2004-45-45(एम)/१9 AM. दिनांक 8 
नवम्बर, 2004 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपुर्यक्त 
शासनादेश दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के प्रस्तर-2(2) को निम्नानुसार संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते है-- ५ 

2(2)(1) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले 
वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 
अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन /संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 
अनुमन्य होगा। तद्नुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतन निम्नानुसार निर्धारित 
किया जायेगा-- 

(क) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के पूर्व की तिथि 24 सितम्बर, 2006 तक 

. उच्चीकृत होने पर वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश-4 के 
अनुसार किया जायेगा। 

(ख) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 अथवा उसके वाद की तिथि से उच्चीकृत होने 
पर उच्चीकूत वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम-22 के उप नियम (क) के 
खण्ड (दो) (ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। 

2(2)(I) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन तिथि अथवा उसके वाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक 
्रोन्रतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा ओर ऐसे मामलों में वेतन शासनादेश 
संख्या वेआः-2-560/दस-45(एम)/99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर-2(4)/2(5) की व्यवस्थानुसार 
निर्धारित किया जायेगा। 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 नवम्बर, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

l भवदीय, 
St. दीप्ति विलास, 
प्रमुख सचिव-] 


(153) 


संख्या वे-आ«-2-1086/दस-2007-45(एम)/99 A-I 


श्री डी. दीप्तिविलास, प्रमुख सचिव-]] वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2, समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 2007] 
विषय : वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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महोदय, 

राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/ 
अधिकारियों, जिनके वेतनान का अधिकतम रु 10500/- तक है के लिए समयमान वेतनमान के संबंध में 
विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या वेशआ०-2-211/दस-2001-45(एम)/99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के 
माध्यम से की गई है। उक्त शासनादेश में रु. 7450-11500 एवं रुः 7500-12000 के वेतनमान वाले पदों 
के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की कोई व्ववस्था उपलव्ध नहीं है। 

2. अत्तः उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ऐसे 
कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम e. 13500/- से कम है, के लिए उपर्युक्त शासनादेश 
दिनांक 06 फरवरी, 2001 शुबं इस क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में जहाँ कहीं वेतनमान 
का अधिकतम रु» 10500/- तक अंकित है, को “वेतनमान का अधिकतम v. 13500 से कम” प्रतिस्थापित 
किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 एवं इस क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य 
शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

भवदीय, 
A | डी, दीप्तिविलःस, 
Sh प्रमुख सचिवा 
| [154 54 | 
संख्या वे-आ«-2-1086(क)/दस-2007-45(एम)/99 रीनसीन- 
प्रेषक, 

श्री डी दीप्तिविलास, प्रमुख सचिव-॥ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, - 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 À (लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 2007] 
विषय : वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण | 

संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति। | 
प्रहोदय, 

समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या वे-आ«-2-181/दस-97-1शिक्षा/97, दिनांक 
20 फरवरी, 1997, वेशआ०-2-211/दस-2001-45(एम्‌)/99, दिनांक 06 फरवरी, 2001, वेआ. -2-31/ 
दस-2003-45(एम)/१9, दिनांक 14 फरवरी 2006 तथा वेनआ.-2-1086/दस-2007-45(एम्‌)/99 AN-TI, 
दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये Ei ! 
उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में संबंधित कर्मचारी संगठनों तथा प्रशासकीय | 
विभागों द्वारा प्राप्त सन्दर्भो पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01 
.जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों के रु. 3500/- तक परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों 
में रु. 13500/- से कम है, के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के 
क्रम में निम्नानुसार व्यवस्था करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

(1) राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर पद, 
जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों में रुः 3500 
तक परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में रुः 13500 से कम है, 
के ऐसे पदधारक, l 
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(क) जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष अथवा राज्य कर्मचारियों के समान वृद्धि उपरान्त 60 वर्ष 
है तथा जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में 
दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियाँ अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक 
पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हो उनको 24 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च, 2000 जो भी बाद में हो, 
से सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से 
अनुमन्य करा दिया जाये। = 

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे पदधारक जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष अथवा वृद्धि उपरान्त 62 
वर्ष हो तथा जिन्हें 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ 
में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियाँ अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक 
पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनको 26 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च, 2000 जो भी बाद में हो, से 
सीधी भती के पद के सन्दर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य 
करा दिया जाये। 

(ग) उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) (क) तथा 1(1) (ख) के अनुसार की गयी व्यवस्था से लाभान्वित 
होने के उपरान्त संबंधित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे 
अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ; 

(घ) उपर्यक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर-4(1) में लागू व्यवस्थानुसार 
अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू 
पुनरीक्षित वेतनमान में रु. 2750-4400 तथा 4500-7000 के लिए अगला वेतनमान 
क्रमशः Go 3200-4900 तथा रु. 5000-8000 माना जाये। 

(s) दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनमान रुः 2550-3200 
तथा 2610-3540 में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध न 
हो, उन्हें क्रमशः द्वितीय वैयक्तिक अगला वेतनमान तथा प्रथम वैयक्तिक अगला वेतनमान 
अनुमन्य कराने हेतु शासनादेश संख्या प+म+नि>-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 
1997 के संलग्नक-ग पर उपलब्ध वेतनमानों की सूची में उपलब्ध रुः 2650-4000 के 
वेतनमान को संज्ञान में ने लेते हुए (इग्नोर करते हुए) e. 2750-4400 का वैयक्तिक 
अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाये। 


(2) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी का समयावधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला 


(4) 


_ वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने 
के पश्चात्‌ उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप यदि किसी समय विन्दु परं 
संबंधित कार्मिक का वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक 
रूप से प्रोन्नति न होने की दशा में मिलता तो ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का 
वेतन उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में अगले स्तर पर पुननिर्धारित कर दिया 
जाये। इस प्रकार वेतन पुननिर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति के पद पर संबंधित कार्मिक को अगली 
वेतनवृद्धि वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय SU 
संवर्गीय, पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोंन्नतीय पद की प्रास्थिति में 
परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयम/उच्चीकरणं से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा 
अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के 
अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोत्रतीय/ अगला वेतनमान भी तद्नुसार ही अनुमन्य हागा। 

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च 
वैयक्तिक प्रोत्रतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार 
वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि 
से उच्च वैयक्तिक प्रोन्रतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तद्नुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक 
्रोत्रतीय/अगले वेतनमान में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा- 
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(क) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के पूर्व की तिथि 24 सितम्बर, 2006 
तक उच्चीकृत होने पर वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के नीच अंकित सम्परीक्षा अनुदेश-4 
के अनुसार किया जायेगा। 

(ख) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 अथवा उसके बाद की तिथि से उच्चीकृत 
होने पर उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम-22 के उपनियम 
(क) के खण्ड (दो) (ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। 

(I) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके वाद até कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ 
अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन 
शासनादेश संख्या-वेआर०-2-560/दस-45(एम)/१9 दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर- 
2(4)/2(5) की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा। 

(5) उपर्युक्त प्रस्तर 1(3) में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वस्प यदि किसी पद पर निम्न 
वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के 
पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोत्रतीय/अगला वेतनमान यथावत्‌ रहेगा किन्तु 
परिवर्तन/संशांधन की तिथि अधवा उसके पश्चात्‌ अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के 
अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य होगा। 

2. उपर्युक्तानुसार प्रस्तादित व्यवस्थावें ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहां पूर्व में समयमान 

वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य uri ; 

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1997, दिनांक 06 फरवरी, 2001 तथा दिनांक 14 फरवरी, 

2006 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शेष शर्ते व प्रतिवन्ध यथावत्‌ लागू रहेंगे। 


भवदीय, 
डी. दीप्तिविलास, 
प्रमुख afa- 
संख्या जी-2-1921/दस-2007-307/2006 

प्रेषक, 

Sr. दीप्तिविलास, प्रमुख सचिव-11, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 


विषय : मुख्य लेखाशीर्ष-8009 aw. खाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001-02 
से वित्तीय वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकडे कार्यालय महालेखाकार 
को उपलब्ध कराये जाने के सम्वन्ध में। 

महोदय, 

शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत पार्श्वोकित पत्रों के द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष-8009 auf. खाता 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण 

- एवं देय ब्याज के आंकड़े कार्यालय 

महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने 

के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये 
गये है परन्तु अभी तक दिये गये 

: निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 

के सम्वन्ध में उक्त विषयक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा रहे Él यह स्थिति किसी भी दशा में संतोषजनक 

नहीं कही जा सकती, क्योंकि वांछित आंकड़े प्रेषित न करने के कारण अल्प वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 


1. संख्या जी-2-157/दस-2006-307-2006, दिनांक 01-01-1007 
2. संख्या जी-2-315/दस-2007-306-2006, दिनांक 10-04-2007 
3. संख्या जी-2-1074/दस-2007-307-2006, दिनांक 31-7-2007 
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2. उक्त के अतिरिक्त व्याज के आंकड़े महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-2-1762/दस-521-1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के अनुलग्नक H प्रस्तर-9 
10 एवं 14 में भी उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त संदर्भित प्रस्तर-9 
10 एवं 14 सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत्‌ Geka हैं-- 

(9) Each Head of Department should intimate quarterly the total credits and 
debits for each month to the Accountant General, Uttar Pradesh, showing the figures 
for each Head of Office under him to enable the figures appearing in respect of 
credits and debits in the broadsheet maintained by the Accountant General, Uttar 
Pradesh, to be agreed with the corresponding figures intimated by the Heads of 
Departments. The Heads of Departments should also furnish to the Accountant 
General Uttar Pradesh, an annual statement showing the total credits and debits 
during the year and the total balance at the close of the year and get these confirmed 
by the Accountant General, Uttar Pradesh. 

(10) Interest for each year will be calculated with the help of ready reckoners by 
the Heads of Offices and entered in the ledger accounts as well as in the broadsheet. 
The Statement of interest thus credited will then be forwarded to the Head of the 
Department who will consolidate the statements received from all the Drawing 
Officers under his control an send the consolidated statement to the Accountant 
General, Uttar Pradesh where the necessary transfer entry will be preparted for 
incorporation in the accounts. 

(14) The Provident Fund accounts maintained by heads of Offices will be 
checked cent per cent by Audit during the local inspections of the offices. 

3. अतः पुनः अनुरोध है कि राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अपने-अपने विभाग से संबंधित 
वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय व्याज के आंकड़े निम्नलिखित 
प्रारूप में निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर, भवन, लखनऊ को तत्काल उपलव्ध कराना 
सुनिश्चित किया जाये-- 


क्रमांक विभाग का कुल चतुर्थ श्रेणी वित्तीय वर्ष के दौरान/अंतिम जमां धनराशि पर 
नाम कर्मियों की संख्या आहरण/आंशिक प्रत्याहरण के कुल देय व्याज की 
वाद अवशेष जमा धनराशि धनराशि 
1 2 3 4 5 


इसके अतिरिक्त ब्रर्षानुवर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह मई की 15 तारीख तक निदेशक, वित्तीय 
सांख्यिकी को उक्त आंकड़े उपलब्ध कराना-सुनिश्चित किया जाये। 

4. उपरोक्तानुसार समस्त विभागों से प्राप्त व्याज के आंकड़ों को निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय 
जवाहर भवन, लखनऊ समेकित कराकर दिनांक 31 मई, 2008 तक कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश 
इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 

5. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित किया जाये का 

भवदीय, 
st. दीप्तिविलास, 
प्रमुख सचिव-11 वित्त। 
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संख्या-1722/दो-4-2007-3(5)/91 Steet 

प्रेषक, 

यतीन्द्र मोहन, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

महानिवंधिक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद। 
नियुक्ति अनुभाग-4 [लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2008 
विषय : वाहय सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्ते/संशोधन। 
महोदय, 

भारत के भीतर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की 
वाहय सेवा पर स्थानान्तरण की मानक सेवा शर्ते वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश 
संख्या-1722/दो-4-07-3(5)/91 टी.सी.» दिनांक 4 जुलाई, 07 के साथ अनुलग्नक-1, 2 व 3 के रूप में 
संलग्न कर निर्गत की गई थी। | 

2. उपर्युक्त अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलिखित शासनादेश दिनांक 4 जुलाई, 

07 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित सेवा शर्ते क्रमांक 7 के नीचे निम्नांकित शर्ते भी क्रमांक 7-(1) एवं 7-(2) 
के रूप में समावेशित कर पढ़ी जायें 

(7)-1 अतिथि सत्कार भत्ता, पोशाक भत्ता, समाचार पत्र/पत्रिका, दूरभाष सुविधा, आवास पर विद्युत 
एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता। 

Xp: eee को शासनादेश संख्या 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी०सी०, दिनांक 27 
जनवरी, 2006 के अनुसार उक्त भत्ते-सुविधायें भी अनुमन्य हांगे। 

(7)-2 अवकाश नगदीकरण, अवकाश यात्रा सुविधा तथा एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान ................ 
Dose eee को शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2006 के अनुसार यह सुविधाये 
उनके पैतृक विभाग से अनुमन्य होगी। 

3 आदेश/मानक सेवा शर्ते वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या जी-1-945/दस-07 

दिनांक 7 दिसम्बर, 07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है। 


भवदीय, 
यतीन्द्र मोहन, 
अनु सचिव। 
सीधी भर्ती 
संख्या-18/1/2008-(1)का-2/2008 
प्रेषक, 
जेएस» दीपक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
मस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक -अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008 


विषय : विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संवंधित चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के 
विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाना। 
महोदय 


अवगत हैं कि सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना 


द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित 
होगा-- 
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(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि 

(ख) श्रवण हास 

(ग) चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। 

2. विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारतं सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29. 
12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.4.2006 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 
18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 3 फरवरी, 2008 द्वारा चयन/पदोन्नति के प्रक्रम पर विकलांगों के पक्ष में 
आरक्षण अनुमन्य है। 

3. अतः विकलांगों हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से सम्पन्न होने वाले चयनों 
में विकलांगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन से सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया 
गया है कि ऐसी चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को चयन समिति में सदस्य के रूप में 
अनिवार्य रूप से नामित किया जाये। 

4. उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। 

5. कृपया उपरोक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
awa. दीपक, 
a प्रमुख सचिव। 
| 158 j 
संख्या-18/1/2008-(11)का-2/2008 

प्रेषक, 

sU. दीपक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, र 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008 


विषय : विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट। 
महोदय, : 
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1980 द्वारा अक्षम व्यक्तियों को 
. राज्याधीन समूह “क' तथा-“ख' की सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष 
तथा समूह UT और समूह 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से 10 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। 

2. उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विकलांगता 
से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा ‘a’ और समूह UT तथा 'घ' की सभी सेवाओं में 
अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की. जाये। 

3. अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये उपर्युक्त निर्णय की जानकारी अपने समस्त अधीनस्थ 
अधिकारियों को कराने एवं सभी स्तरों पर इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। 


V भवदीय, 
sun. दीपक, 
IOS प्रमुख सचिव। 
159 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या-18/1/2008-का-2/2008 
कार्मिक अनुभाग 2 [लखनऊं : दिनांक 03 फरवरी, 2008 
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भाग-4] 
कार्यालय-ज्ञाप 

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां के प्रक्रम पर विकलांगों को आरक्षण 
अनुमन्य कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 
के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनिमय, 1993 यथा संशोधित प्रख्यापित है। 
विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संवंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी 
रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि विन्दुं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 
29.12.2005 एवं दिनांक 26.4.2006 निर्गत किया गया है। 

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में विहित प्राविधानों/प्रक्रियाओं को सम्यक्‌ 
विचारोपरान्त प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर निवुक्तियों/पदोन्नतियों के प्रक्रमों पर लागू किये जाने का 
निर्णय लिया गया EQ अतः विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण की अनुमन्यता 
विषयक संदर्भगत कार्यालय ami में विहित प्राविधानां/अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा 
निर्देशों को संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित 
प्राविधानां/प्रक्रियाओं को सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कृपया सभी स्तरों पर उनका 
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 

3. विकलांगों के आरक्षण के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश 
उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापों में विहत प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे! 


भवदीय, 
su. दीपक, 
प्रमुख सचिव। 


संख्या : 386/79-5-2008-282/98 

प्रेषक, 

राज प्रताप सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. राज्य परियोजना निदेशक, zu. सभी के लिए शिक्षा परियोजना, निशातगंज, लखनऊ। 

2. शिक्षा निदेशक (वेसिक) ऊ प्रर AAAS! 
शिक्षा अनुभाग-5 [लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2008 
विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रेसर होने के लिए शिक्षित युवाओं 

के सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन। 

महोदय 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-53/79-5-08-282/98, दिनांक 21 जनवरी, 2008 की प्रभावी तिथि 
के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि यदि किसी शिक्षा मित्र (महिला) की शादी के 
उपरान्त उसे पूर्व शासनादेश संख्या-1073/79-5-282/98, दिनांक 15-6-2007 में निहित व्यवस्था के कारण 
हटा दिया गया है और उसकी जगह नये शिक्षा मित्र की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ न हुई हो, तो उसे भी इस 
शासनादेश दिनांक 21-01-2008 का लाभ दिया जायेगा। 


भवदीय, 
(राज प्रताप सिंह) 
सचिव। 
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महत्वपूर्ण 
संख्या : जी-2-971/दस-2008-314/2007 
प्रेषक, 
बीन्एनः दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
2. प्रदेश के समस्त मुख्य कोषिधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी। ^ 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 2008 


विषय : अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि के लेखों के समुचित रख-रखाव हेतु आहरण-वितरण 
अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधिं शिड्यूल स्थापना वाऊचर (47क) पर दर्शाई गयी कटौती 
की धनराशि के अनुसार वनाये जाने तथा उन पर अभिदाताओं की सही लेखा संख्या एवं नाम 
अंकित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक श्री एन०एन० नागर, उप-महालेखाकार (निधि), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं 
हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अर्धशासकीय पत्रांक-निधि-01/ eng.Hà/161, दिनांक 03 जून, 
2008 के द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य 
भविष्य निधि शिड्यूल पर या तो अभिदाताओं के नाम एव लेखा संख्या अंकित ही नहीं किए जाते हैं अथवा 
रटिपूर्ण अंकित किए जाते हैं, जिससे उनके सामान्य भविष्य निधि लेखों में अभिदानों का पुस्तांकन कार्यालय 
महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहावाद में नहीं हो पाता है। इस त्रुटि के फलस्वरूप कार्यालय महालेखाकार, उत्तर 
प्रदेश, इलाहावाद द्वारा उन्हें अपुस्तांकित मदों की सूची में दर्शाया जाता है। मुख्यतया पुलिस एवं सामान्य 
प्रशासन विभागों से इस प्रकार er fest अधिक दृष्टिगत होती है। 
2. अतः इस संवंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने स्तर से अपने से 
संबंधित अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि सामान्य भविष्य निधि शिड्यूल 
- स्थापना वाऊचर (47क)-दर्शाई गयी कटौती के अनुसार बनाया जाना एवं सामान्य भविष्य निधि शिड्यूल/ 
डेविट वाऊचर पर अभिदाताओं के सही नाम एवं लेखा संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। 
3. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट mbil 


भवदीय, 
बी०एन* दीक्षित, 
सचिव। 
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सं-वे-आ«-2-787 दस-2008-45(एम)/99 Aie 
प्रेषक, 
श्री बी: एन, दीक्षित, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।' i 
i 2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष। , : 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2008] 


विषय : समानं वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु 
सेवाओं का जोड़ा जाना। 
महोदय, teers ree SEA 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या-वेशआर 
-2-257/10-2004-45(UA)/99 Â. दिनांक 20 अगस्त, 2004 के संलग्नक के विन्दु संख्या-5 में एक 
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पद का आशय स्पष्ट करते हुए एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद दो विभागों में की गयी सेवा 
को गणना में न लेने तथा एक ही विभाग के ऐसे पद जो एक संवर्ग के हें और आपस में स्थानान्तरणीय हैं 
तथा वरिष्ठता सूची एक है, को छोड़कर एक ही विभाग में समान वेतनमान से भिन्न-भिन्न पदों पर की गयी 
सेवा को गणना मं न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे मामलों में जहाँ किसी संवर्ग में समान वेतनमान 
के पद से पदोन्नति होती है अथवा समान वेतनमान के दो पदों की संविलीन किया जाता है, वहाँ संवंधित 
पदधारक का वेतन निर्धारण पूर्व मद पर आहरित मुल वेतन के समान स्तर पर ही होता है तथा समयमान 
वेतनमान में पूर्व पद की सेवाएं न जोड़े जाने से उन्हें हानि होती ZI 

2. उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समान वेतनमान के पद पर 
पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप संबंधित पदधारक को नये धारित पद पर समयमान वेतनमान की 
अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना से पूर्व पद की सेवाओं को जोड़ा जायेगा। 

3. शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-257/10-2004-45(एम)/१9१ Fat, दिनांक 20 अगस्त, 2004 के 
स्पष्टीकरण विषयक संलग्न के विन्दु संख्या-5 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। 

भवदीय, 
बी०एन» दीक्षित, 
सचिव, वित्त। 


संख्या. बी-3-2381/दस-2008 
प्रेषक, 

मनमोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

महानविन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहावाद/ : 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2008 
विषय : राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण एवं क्रय अग्रिम, भवन मरम्मत/विस्तार 

अग्रिम, मोटर वाहन क्रय अग्रिम एवं सायकिल क्रय अग्रिम के आंकड़ों के मिलान के सम्बन्ध में। 
महादेय, 

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत 
उपरोक्त विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के आंकड़ों का महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय 
के साथ मिलान कार्य अधिकांश विभागों/कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण 
वर्षनुवर्ष राज्य सरकार के वित्त लेखों में बजट प्रावधान के समय वास्तविक व्यय के आंकड़ों का शुद्ध 
पुस्तांकन नहीं हो पा रहा है। इससे आडिट प्रस्तरो का सम्यक्‌ उत्तर तैयार कर पाने में वित्त विभाग को 
परिहार्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 

2. अतः अनुरोध है कि आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत अग्निमों के आहरण एवं वसूली के 
आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के साध नियमित रूप से कराते हुए वित्त विभाग को अवगत 
कराना सुनिश्चित करें। 

भवदीय, 
मनमोहन, - 
विशेष सचिव, वित्त 


| 164 | 


. संख्या-वेतन समिति-19/दस-2008 
प्रेषक, 

श्री अजय अग्रवाल, सदस्य सचिव, वेतन समिति, एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
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वित्त (वेतन समिति) (लखनऊ, विनांक : 27 अगस्त, 2008] 
विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य 
के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु गठित वेतन 
समिति के प्रयोगार्थ सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य के 
विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु श्री जेगएल-बजाज सेवा निवृत्त 
आई«ए«एस« अधिकारी की अध्यक्षता में वेतन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार गठित 
समिति को शासन की अपेक्षानुसार वेतनमान आदि के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शीघ्र संस्तुतियां उपलब्ध 
करानी है। 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति के कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित समय 
सीमा को देखते हुए संलग्न रूपपत्र (प्रपत्र-1 से 6 तक) की सूचना तीन प्रतियों में तथा उक्त निर्धारित ut 
पर तैयार की गयी सूचना की फ्लापी वेतन समिति के कार्यालय (कमरा नम्वर-39, नवीन भवन उत्तर प्रदेश 
सचिवालय) को दिनांक 07 सितम्बर, 2008 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय। 
संलग्नकः उपरोक्तानुसार। 
भवदीय, 


अजय अग्रवाल, 
सदस्य सचिव, वेतन समिति एवं 
विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-1) 
राज्य सरकार मे विद्यमान ऐसे पद जिनके समकक्षीय पद केन्द्र सरकार में विद्यमान है, तथा जिन्हें 
केन्द्र के समकक्ष पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराया गया है 


की संख्या में विद्यमान 
(दिनांक | एवं विशेष समकक्ष पदों | समकक्ष पदों | 
1-1-2006, | वेतन यदि अर्हता के पदनाम । का वर्तमान | 
वेतनमान । 


| सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर | 
समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-2) 
राज्य सरकार में विद्यमान ऐसे पद जिनके समकक्षीय पद केन्द्र सरकार में विद्यमान नही है, तथा 
जिन्हें सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराया गया हैं 


ee ES í 
संख्या (दिनांक 
1-1-2006 को) 


ETE) 
000 RR 


अन्य विवरण यदि 
अन्य कोई हो। 


श्रोत तथा 
निर्धारित अर्हता 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
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समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-3) 
राज्य सरकार में विद्यमान ऐसे पद जिके समकक्षीय पद केन्द्र सरकार में विद्यमान है।, तथा जिन्हें 
केन्द्र के समकक्ष पदों के समानवेतनमान अनुमन्य नहीं हुआ हो। 
पद का | पद पर 
की संख्या | वर्तमान | भर्ती का 
(दिनांक | वेतनमान | श्रात तथा समकक्ष पद 
1-1-2006 | एवं निर्धारित | समकक्ष पर भर्ती का 
विशेष अर्हता 
वेतन यदि : निर्धरित 
कोई हो। | _अर्हता 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-4) 
विभाग में विद्यमान तदर्थ पदों से सम्बन्धित सुच 


संख्या (दिनांक | संख्या (दिनांक वतीन भर्ती का 

1-1-2006 को) | 1-1-2006 को) | वेतनमान एवं | श्रात तथा 
विशेष वेतन । निर्धारित 
यदि कोई हो 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-5) 
विभाग में विद्यमान कार्यप्रभारित पदों से सम्बन्धित सूच 
स्वीकृति/उपलब्ध 
पदों की संख्या वर्तमान 
(दिनांक वेतनमान एवं 
1-1-2006 को) | विशेष वेतन 
यदि कोई हो 


नोट-नियमित अधिष्ठान के कार्य प्रभारित एवं तदर्थ अधिष्ठान, के कार्यप्रभाति कार्मिकों की सूचना 
अलग-अलग दिखाई जाये। 
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-6) 
स्वीकृति/उपलब्ध 
पदों की संख्या 


संख्या (दिनांक 
1-1-2006 को) 


ASSES RESO SNS 
शिकवा... 1] 
[7 OSS आ | >... .....| 
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| 165 | 
संख्या-सी- ए१३4/दस-2008-मित-1/2007 

प्रेषक 

अतुल कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। : 
वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग [लखनऊ, दिनांक : 2 सितम्बर, 2008 
विषय : प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता। 
- महोदय, 

प्रदेश के विकास कार्यो हेतु संसाधनों की उपलब्धता और उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किये 
जाने के दृष्टिकोण से पूर्व वर्षो की भांति दिनांक 07 जनवरी, 2005 को जारी किए गये शासनादेश द्वारा 
प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया है। प्रदेश की ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किये जाने हेतु वित्तीय 
संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्न 
अनुदेशों का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय-- 

(1) उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात संवर्गो के विभाजन होने के फलस्वरूप जहां पर पदों को 
समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है, वहाँ संवर्गो में पदों की संख्या तदनुसार कम करने के 
औपचारिक आदेश तत्काल निर्गतं किए जाएं। 

(2) सामान्यतः नई गाड़ियां क्रय न की जाय तथा नये वाहन चालकों के पद भी सृजित न किए 
जाए। किन्तु जहां कहीं आवश्यक हो वहां कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर 
मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही नई गाड़ियों के क्रय एवं नये वाहन चालकों के 
पद को सृजित किया जाय। यह निर्णय भारत सरकार की योजनाओं, विश्व वैंक की 
परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रय किए जाने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। 

(3) अनुबन्ध पर वाहन लगाये जाने के संवंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या lu. 26/दस- 

2007-मित-2/2006 दिनांक 29 जनवरी, 2007 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 

(4) निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के प्रतिस्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व निष्प्रयोज्य 
वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोप में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। 

(5) सरकारी वाहनों की अनुमन्यता एवं रख-रखाव आदि के संवंध में वित्त विभाग के शासनादेश ae 
315/दस-संविः-मित०-2-97, दिनांक 19 मार्च, 1997 में निर्धारित नीति का कड़ाई से अनुपालन 
सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश सं. 710/दस-संनविःमित+- 
2-97 दिनांक 29 मई, 1999 में प्रत्येक आवंटित वाहन के संबंध में प्रति वाहन प्रतिमाह 
राजकीय कोष में धनराशि जमा की जाने की वर्तमानं राशि रु. 500/- कार के लिए एवं रु. 
400/- जीप के लिए निर्धारित है। इस व्यवसथा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 

(6) पेट्रोल व डीजल की मद में होने वाले व्यय में कमी की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि 
इस मद में अतिरिक्तं धनराशि न तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और न ही पुनर्विनियोग 
द्वारा अन्य किसी मद से उपलव्ध करायी जाय। 

(7) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश .-350/44-22-26 दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में दी 
गयी व्यवस्था के अनुसार शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही 
शासकीय वाहन का प्रयोग wil 

(8) आवासीय टेलीफान वेतनमान रुः 12,000-16,500 से कम के अधिकारियों को स्वीकृत न 


किया जाय एवं वर्तमान में आवासीय टेलीफोन के लिए जो फ्री-काल्स शासन द्वारा निर्धारित है 


उसी सीमा तक ही व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा। | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(11) 


(17) 


(18) 
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राहत आयुक्त तथा गृह विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निवास पर टेलीफान पर 

एस“टी०डी० की सुविधा रहेगी। मुख्यालय में विभागाध्यक्ष व सचिव से निम्न स्तर के अधिकारियों 

के निवास पर टेलीफान की एस०टी.डी» की सुविधा को समाप्त करते हुए मण्डल व मण्डलायुक्त 

एवं उप महानिरीक्षक तथा जनपदों में केवल जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास 

पर UA. सुविधा अनुमन्य की जाय। ; 

सामान्यतः सेलुलर फोन का क्रय न किया जाय और केवल अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक होने की 

दशा में ही नये सेलुलर फोन का क्रय वित्त विभाग की सहमति तथा मुख्य सचिव के पूर्व औपचारिक 

अनुमोदन के उपरांत किया जायेगा। नियमानुसार क्रय किये गये सेलुलर फोन के fact का ही 

भुगतान किया जाय! इस हेतु पुर्नविर्नियोग से व्यवस्था की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। : 

यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता वरती जाय। शासकीय कार्य के लिए की जाने वाली 

यात्राआं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यो की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाय तथा अनिवार्य 

आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियो और deat आदि में भाग 

लेने के लिए भेजा जाय। सरकारी दोरों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारी अपना 

व्यक्तिगत स्टाफ न ले जायें। दिल्ली एवं अन्य प्रदेश के दोरे अधिकारी/कर्मचारी संवंधित 

विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करें। शासन स्तर पर अधिकारीगण द्वारा 

दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों की यात्रा मुख्य सचिव के अनुमोदन से ही की जाय। 

हवाई यात्राओं पर होने वाले व्यय को न्यूनतम रखा जाय। 

यात्रा व्यय आदि में वचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत रखी 

जाय। 

भारत सरकार में लम्बित मामलों के अनुश्रवण व अन्त प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी वार-वार 

दिल्ली न जायें ओर न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से वार-वार लखनऊ मुख्यालय पर आयें। 

केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य है, अन्य प्रशिक्षणा एवं सेंमिनारों आदि में 

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाय। 

“जीरो वेस वजटिंग प्रणाली” के आधार पर आयोजनागत/आयोजनेतर पक्ष के कार्यक्रम) 

कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप 
से पूरी कर ली जाय तथा अनावश्यक स्कीमो को समाप्त कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप जो 
वचत सम्भावित हो वह चालू वित्तीय वर्ष में 15 जनवरी के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी 
जाय। इन निर्देशों का अनुपालन संवंधित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रूचि लेकर 
एवं सीधे हस्तक्षेप कर सुनिश्चित करायेंगे। 

शासन द्वारा विभागों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलव्ध करायी गयी है। इस संवंध में यह 
सुनिश्चित कर लिया जाय कि जहाँ कम्प्यूटर उपलव्ध है, वहां नये टाइपराइटर क्रय स्वीकृत न 
किया जाय। 

शासकीय विभागो, नियमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वयत्तशासी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले 
सजावटी विज्ञापन एवं प्रचार यदि वह व्यवसायिक प्रोत्साहन के लिए नहीं है, तात्कालिक प्रभाव 
से निषिद्ध किया जाता है! अन्य विज्ञापन, जो अति आवश्यक समझे जाय विभागीय सचिव के 
अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किए जायेंगे और यदि कोई विशेष प्रचार/विज्ञापन अभियान 
चलाना हो तो वह "n मुख्यमंत्री जी के पूर्वानुमोदन से ही किया जायेगा। यह प्रतिवन्ध ऐसे 
विज्ञापनों पर लागू न होगा जो सेवा सम्बन्धी प्रकरणों और नियुक्तियां आदि से संबंधित है और 
विधिक रूप से आवश्यक है। ; 

नव वर्ष अथवा अन्य अवसरों पर शासकीय खर्चा पर बधाई संदेशों को भेजने कैलेण्डर, डायरी 


'तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण एवं वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। 


यह निर्देश EEG Egi mi aS समान रूप से लागू होंगे। दिनांक 31 


ganj. Lucknow 
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दिसम्वर, 2002 के शासनादेश में इस संवंध में दिए गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया 
जाय। ह 

(20) केवल इस कारण कि पदधारक वदल गया है, नया फर्नीचर व साज सज्जा की व्यवस्था न की 
जाय। फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा के क्रय की स्वीकृति धन के पुर्नवियोग द्वारा (आयोजनेतर/ 
आयोजनागत) उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदत्त प्रतिनिधायन/अधिकार जिन्हें वित्त विभाग के 
दिनांक 7 जनवरी, 2005 के शासनादेश द्वारा समाप्त किया गया था, वह अग्रिम आदेशों तक 
यथावत्‌ रहेगा। 

(21) सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथिगृह न खोले 
जाए। नये अतिथिगृहो को, यदि वे अत्यन्त आवश्यक हे, माः मुख्यमंत्री जी के पुर्वानुमोदन के 
पश्चात्‌ ही स्थापित किया जाए। 

(22) उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयां के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमां/स्थानीय 
निकायाँ/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणां तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी सुसंगत अधिनियम/ 
नियम/उपनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशों के रूप में समान रूप से लागू en 

(23) उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक 
यथा संशोधित समझा जाय तथा अग्रिम आदेशों तक मितव्ययिता के उपर्युक्त विन्दु प्रभावी रहेंगे। 


भवदीय, 
अतुल कुमार गुप्ता, 
मुख्य सचिव। 


संख्या-सीनए934(1)/दस-2008-मित-1/2007, तददिनांक ` 
. प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवा/विशेष सचिवों की (इसकी अतिरिक्त प्रतियो के सहित) 
इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों से संवंधित स्थानीय निकायों, निगमों, 
स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि 
भेजकर उक्त निर्देशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करायें तथा संलग्न प्रारूप में मदवार की गयी वचत 
के विवरण प्रत्येक त्रैमास के अन्त में उपलव्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें। 


आज्ञा सें, 
(Stein. जोशी) 
सचिव, वित्त। 

मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेश संन-सीनए+ 934/दस-2008-मित+-1/2007 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 
के अनुपालन में वित्तीय वर्ष .................... के लिए मितव्ययिता के भौतिक/वित्तीय परिणामों की सूचना। 

विभाग का नाम .................. FATA जिसकी सूचना है .................... 

मानक Hd धनराशि (रुपयों में) 
1. यात्रा व्यय-- 


(1) क्या सम्बन्धित मितव्ययिता निर्देशों का पालन किया गया 
(2) उक्त निर्देशों के उपरान्त हुयी वचत की राशि 
2. स्थानान्तरण यात्रा व्यय-- 
(1) आयःव्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत 


3. कार्यालय व्यय-- 


(1) अधिष्ठान हेतु कुल आय-व्ययक व्यवस्था 
(2) मितव्ययिता आदेश के अंतर्गत बचत की राशि . 
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(क) श्रेणी 1 व 2 के पद 
(ख) श्रेणी 3 के पद 
(ग) श्रेणी 4 के पद 
4. विद्युत देय-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान . 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत की राशि 
लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत 
6. कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत f 
टेलीफोन पर व्ययः 
(1) आयः-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अर्न्तगत हुयी बचत 
8. कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय-- 
(1) आय-व्ययक में नये वाहनों के लिए की गयी व्यवस्था 
(2) विभाग में उपलब्ध वाहनों की संख्या 
(3) क्या नया वाहन क्रय किया गया 
(4) मितव्ययिता के आधार पर हुयी बचत 
9. गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद-- 
(1) क्या निर्धारित व्यय तक सीमा में कमी लायी गयी 
(2) क्या पुर्नविनियोजन से अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गयी 
(3) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत की राशि 
10. प्रकाशन 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत 
11. विज्ञापन, विकी और विख्यापन व्यय-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत की राशि 
12. आतित्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत की राशि 
13. गुप्त सेवा व्यय-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी वचत 
14. मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 
(1) आयः-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत की राशि 
15. प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगित व्यय-- 
(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत की राशि 
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16. अवकाश यात्रा व्यय--- 

(1) आय-व्ययक प्राविधान 

(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत 
17. कम्प्यूटर अनुरक्षण/ततसंवंधी स्टेशनरी का क्रय-- 

(1) आय-व्ययक प्राविधान 
(2) मितव्ययिता के अंतर्गत हुयी बचत की राशि _ 
166 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-वेस०-47/दस-34(एम)/2008 टी«सी० 
वेतन समिति, वित्त विभाग (लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2008] 
प्रेस. विज्ञप्ति 

राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये 
गये निर्णय के आधार पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति करने के लिए वेतन समिति का गठन 
संकल्प संख्या-वेशआ०-2-870/दस-34(एम)/2008 Sate, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या- 
वेशआ+-2-824/दस-34(एम)/2008 टी-सी० दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया ÈI 

2. समिति से अपेक्षा की गयी है कि वह निम्नलिखित कर्मचारी वर्गो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में 
वेतनमानों के आधारो पर वेतनमानों के संबंध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें-- 

(1) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी, जिनमे न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा तथा अखिल भारतीय 

सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। 

(2) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी । 

(3) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनो को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला 

पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग। 

(4) विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी 

(5) ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं 

होते हैं। 

3. जूनियर डाक्टर और.कार्य प्रभारित कर्मियों के सम्बन्ध में भी समिति को संस्तुति देनी है। 

4. समिति को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो पर केन्द्र द्वारा लिये गये निर्णयों के सन्दर्भ में उन 
सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग, जो समता समिति, 1988 की परिधि में थे, के 
वेतनमानों, समयमान वेतनमान|ए«सी०पी० व्यवस्था, पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुति 
देनी है। t 

5. समयमान वेतनमान/चयनमान AAN T का पुनरावलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुति भी देनी 
él 

6. समिति को राज्य सरकार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाओं का 
पुनरावलोकन एवं तत्संबंधी संस्तुति भी देनी है। 

7. समिति को राज्य कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण एवं पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भी संस्तुति देनी है। 

8. समिति उपरोक्त बिन्दुआं के संबंध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों एवं 
वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी। समिति सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों 
के संबंध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी। 

9. समिति कर्मचारी सेवा संघों एवं संगठनों तथा इस मामले में रूचि रखने वाले नागरिकों से सन्दर्भगत 
विषयों पर बहुमूल्य विचार आमंत्रित करती है। समिति को भेजे जाने वाले लिखित ज्ञापन श्री अजय अग्रवाल, 
विशेष सचिव, वित्त एवं सदस्य सचिव, वेतन समिति, कक्ष संख्या-31, अधिकारी भवन, उत्तर प्रदेश 
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सचिवालय, लखनऊ को तीन प्रतियों में दें, जो उन्हें दिनांक 20 सितम्बर, 2008 तक अवश्य प्राप्त हो जाये। 
वेतन समिति को भेजे जाने वाले विचार/सुझाव/ज्ञापन E-mail uppe200s@up.nic.in पर भी भेज सकते 
हैं। वेतन समिति की website uppc2s.up.nic.in पर वेतन समिति से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की 


जा सकती है। 
(नरेन्द्र कुमार) 
संयुक्त सचिव, 
RT वेतन समिति, वित्त विभाग। 
| 167 ) 
अतिमहत्वपूर्ण/समयवद्ध 
संख्या : जी-2/1118-दस-2008-307-2006 
प्रेषक, 
बीञएन० दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
Ra ४ ; 
समस्त विभागाध्यख/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 09 सितम्वर, 2008 


विषय : मुख्य लेखाशीर्ष-8009 aut खाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001 से 
वित्तीय वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय व्याज के आंकड़े कार्यालय महालेखाकार को 
उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। 

महोदय, 

शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत पार्श्वाकित पत्रों के द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष-8009 av. खाता 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित 
वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय 
वर्ष 2007-08 के कुल 
जमा/आहरण एवं देय ब्याज के 
आंकड़े कार्यालय महालेखाकार को 
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 
शासन स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। परन्तु अभी तक दिये गये निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त विषयक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में 
संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि वांछित आंकड़े प्रेषित न करने के कारण अल्प वेतनभोगी चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 

2. उक्त के अतिरिक्त व्याज के आंकड़े महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-2-1762/दस-521-1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के अनुलग्नक में प्रस्तर-9, 
10 एवं 14 में भी उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त संदर्भित प्रस्तर-9, 
10 एवं 14 सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत्‌ उद्धरित $— 

(9) Each Head of Department should intimate quarterly the total credits and 
debits for each month to the Accountant General, Uttar Pradesh, showing the figures 
for each Head of Office under him to enable the figures appearing in respect of 
credits and debits in the broadsheet maintained by the Accountant General, Uttar 
Pradesh, to be agreed with the corresponding figures intimated by the Heads of © 
Departments. The Heads of Department should also furnish to the Accountant 
General, Uttar Pradesh, and annual statement showing the total credits and debits 


during the year and the total balance at the close of the year and get these confirmed 
by the Accountant General, Uttar Pr: ‘esh. 


संख्या जी-2-157/दस-2006-307/2006, दिनांक 04-01-1007 
संख्या -जी-2-315/दस-2007-306/2006, दिनांक 10-04-2007 
संख्या जी-2-1074/दस-2007-307/2006, दिनांक 31-7-2007 
संख्या जी-2-1921/दस-2007-307/2006, दिनांक 17-12-2007 


> U N = 
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(10) Interest for each year will be calculated with the help of ready reckoners by 
the Heads of Offices and entered in the ledger accouts as well as in the broadsheet. 
The statement of interest thus credited will then be forwarded. to the Head of the 
Department who will consolidate the statements received from all the Drawing 
Officers under his control and send the consolidated statement to the Accountant 
General, Uttar Pradesh where the necessary transfer entry will be preparted for 
incorporation in the accounts. 

(14)The Provident Fund accounts maintained by Heads of Offices will be 
checked cent percent by Audit during the local inspections of the offices. 

3. अतः पुनः अनुरोध है कि weg के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अपने-अपने विभाग से संबंधित 
वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2007-08 के कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकड़े निम्नलिखित 
प्रारूप में निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर, भवन, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराना 
सुनिश्चित किया जाये-- 


E विभाग का | कुल चतुर्थ श्रेणी | वित्तीय वर्ष के दौरान/अंतिम | जमा धनराशि पर कुल 
कर्मियों की संख्या | आहरण/ आंशिक प्रत्याहरण | देय व्याज की धनराशि 


के बाद अवशेष जमा 
धनरांशि 


ee इसके अतिरिक्त वर्षानुवर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह मई की 15 तारीख तक निदेशक, वित्तीय 
सांख्यिकी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। 

4. उपरोक्तानुसार प्राप्त आंकड़ों को निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ 
को समस्त विभागों से प्राप्त व्याज के उक्त आंकड़ो को समेकित कराकर दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक 
कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 

5, कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित किया जाये। 

भवदीय, 
बीन्एन, दीक्षित 

सचिव। 


| 168 | 
आवश्यक/शीष प्राथमिकता 
संख्या-वेतन समिति-99/दस-2008 
प्रेषक, 
> 2 अजय अग्रवाल, सदस्य सचिव, वेतन समिति, एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
वा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
` (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन समिति) (लखनऊ, दिनांक : 12 सितम्बर, 2003] 
विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य 
के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु गठित वेतन 
` समिति के प्रयोगार्थ सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध Hi 
ks आयोग की संस्तुतियां केन्द्र स्वीकार किये जाने के 
वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राज्य के 
आनि के वेतनमान आदि TT हेतु गठित समिति को शासन की अपेक्षानुसार 
वेतनमान आदि के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शीघ्र संस्तुतियां उपलब्ध करानी हैं। 
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2. वेतन समिति को विभिन्न विभागों में विद्यमान अनुपयोगी पदो (2) निःसंवर्गीय पदों (3) निर्धारित 
नियत वेतन के पदों (4) चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष तैनात ऐसे कार्मिक जो हाईस्कूल/इससे उच्च अर्हता 
अथवा आईन्टीञआई सर्टिफिकेट की अर्हता धारित करते हों, (5) विभिन्न वर्गो के कार्मिको को अनुमन्य 
wat / सुविधाओं से संबंधित सूचना तथा (6) विभागों के नियंत्रणाधीन विद्यमान स्वशासी संस्थाओं के 
कार्मिकों के संबंध में सूचनाओं की आवश्यकता है। 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का .निदेश हुआ है कि समिति के कार्य सम्पादन हेतु कृपया 
उक्तानुसार सूचना संलग्न रूप-पत्र (प्रपत्र) से 6 तक) पर तीन प्रतियो में तथा उक्त निर्धारित प्रपत्रों पर 
तैयार की गयी सूचना की फ्लापी / ag. वेतन समिति के कार्यालय (कमरा नम्वर-39, नवीन भवन, उत्तर 
प्रदेश सचिवालय) में विलम्वतम दिनांक 25 सितम्बर, 2008 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में 
आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्तानुसार रूप पत्र में उल्लिखित जिन विन्दुओं की सूचना आपसे संबंधित न 
हो अथवा जिन विन्दुओं पर सूचना शून्य हो, के संबंध में तदनुसार स्थिति अंकित करते हुए अवगत कराने 
का कष्ट cil 

संलग्नकः उपरोक्तानुसार। 

भवदीय, 
(अजय अग्रवाल) 

सदस्य सचिव, वेतन समिति एवं 
विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
विभाग का नाम 


वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रूप पत्र-1) 
विभाग में विद्यमान ऐसे पद जो अब अनुपयोगी हो चुके हैं का विवरण 
अनुपयोग अभ्युक्ति 
हो चुके पद संख्या उन्हें विभागीय संख्या | एवं सुझाव 
का पदनाम i आवश्यकतानुसार समायोजित 


किया जा सकता है 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
विभाग का नाम-- 


वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रुप पत्र-2) 
विभाग में विद्यमान निःसंवर्गीय पदों के सम्बन्ध में सूचना 


निःसंवर्गी पदों | वेतनमान (रु. पद सृजन का | पद के कार्य एवं 
का पदनाम दिनांक दायित्व संक्षेप में 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 


विभाग का नाम-- 


वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रूप पत्र-3) 
विभाग में विद्यमान निःसंवर्गीय पदों के सम्बन्ध में ou 


पद सृजन का | पद के कार्य एवं 
दिनांक दायित्व संक्षेप में 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
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[भाग-4 
विभाग का नाम-- ८ 
वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रुप पत्र-4) 
स्वशाषी संस्थाओं के कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना 
प्रशासनिक विभाग का नाम 
पद का पद पर राज्य राज्य 
वर्तमान भर्ती का | सरकार में | सरकार में 
वेतनमान | श्रोत तथा | विद्यमान विद्यमान 


एवं विशेष | निर्धारित समकक्ष पद 
वेतन यदि का वर्तमान 
वेतनमान 


नोट-संस्था के कार्मिकां को अनुमन्य सेवा नेवृत्तिक लाभ का विवरण (पेंशन, ग्रेच्युटी, नकदीकरण तथा 

राशिकरण अथवा अन्य कोई लाभ यदि अनुमन्य हों) तथा सम्बन्धित शासनादेशों की प्रतियाँ संलग्न की जायें 
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 

विभाग का नाम-- 
वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रुप पत्र-5) 
विभिन्न श्रेणी के कार्मिक (राजकीय/स्वशाशी संस्थाओं /नगर निकायों/नगर 
पंचायतों , विकास प्राधिकारणों , जल संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रम/ 

निगम के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सम्बन्ध u 
दिनांक पद हेतु | स्तम्भ-2 में उल्लिखित 
1-1-2006 | निर्धारित | पद पर तैनात कार्मिकों 
À में से ऐसे कार्मिकों की 


छठे Sag zd आयोग की 
संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार 
द्वारा लिये गये निर्णय के 


संख्या, जो हाईस्कूल | सादृश्य पर प्रदेश में निर्णय 
या इससे उच्च लिये जाने पर Out 
आई्टीञआई Sourcing के समबन्ध में 


सार्टिफिकेट रखते हों विभागीय अभिमत 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 


विभाग का नाम 
वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना (रुप पत्र-6) 
विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों (राजकीय/स्वशाषी संस्थाओं/नगर निकायों/नगर पंचायतों, प्राधिकरणों 
जल संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रम/निगम) को अनुमन्य भत्तों (मंहगाई भत्ता/मकान किराया 


भत्ता नगर प्रतिकर को छोड़कर) सुविधायें जो वर्तमान में , के समबन्ध में सु 
अनुमन्य दिनांक | सम्बन्धित | अनुमन्यता | राजकीय विभागों | स्तम्भ-6 के 
भत्ते/सुविधा |. 1-1-2006 | शासनादेश | की शर्तें एवं | में अनुमन्य | अनुसार अनुमन्य 
का नाम j भत्ते/सुविधा से | कराये जा रहे 
` | दर (वेतन | से यह इतर अनुमन्य | भत्ते/सुविधा से 
क्रमवार) अनुमन्य भत्ते/सुविधा, यदि सम्वन्धित 
कराया जा कोई अनुमन्य हो | शासनादेश/ 


रहा है विभागीय आदेश 


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर 
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| 169 | | 
संख्या : 20/1/91-का-2/2008 

प्रेषक, 

कुवंर फतेह वहादुर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग? [लखनऊ : दिनांक 22 सतितम्वर, 2008] 
विषय : भर्ती/नियुक्तियों के संबंध ul 
महोदय, 


प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिकों की सेवा का समुचित उपयोग एवं अभियोजन (Deploy- 
ment) उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य हैं। अतः कार्मिकों के अभिनियोजन के लिय 
शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं- 

(1) वर्तमान में राजकीय विभागों एवं कार्यालयों में सरप्लस स्टाफ उपलव्ध है। इस सरप्लस स्टाफ का 
उपलव्ध रिक्तियों के सापेक्ष समायोजन किया जाय। तत्पश्चात्‌ ही नयी नियुक्तियाँ की जाय। 

(2) विभिन्न विभागों में सरप्लस स्टाफ को चिन्हित करने के लिये निम्नानुसार एक समिति का गठन 
किया गया &— ! 


प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग -अध्यक्ष 
प्रमुख सचिव, Hr. मुख्यमंत्री जी -सदस्य 
सचिव, कार्मिक विभाग -सदस्य 


नियोजन विभाग, समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। सरप्लस स्टाफ चिन्हित करने के लिये 
समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विन्दुओं को भी ध्यान में रखा जायेंगा-- 

(क) समय के भीतर परिवर्तित परिस्थितियों में पदों में सृजन हेतु निर्धारित मानक/औचित्य/ 

आवश्यकता। 

(ख) . किसी योजना/कार्यक्रम के समाप्ति के उपरान्त विद्यमान पद/स्टाफ ax 

(ग) केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात विद्यमान पद/ स्टाफ 

समिति को बह अधिकार होगा कि वह शासन के किसी भी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा अन्य 
किसी अधिकःरी को समिति के सहायतार्थ आमंत्रित कर सकेंगी। 

(3) समिति द्वारा चिन्हित सरप्लस स्टाफ का विवरण नियोजन विभाग द्वारा विभागावार सूचीबद्ध किया 
जायेगा एवं नियोजन विभाग के अन्तर्गत “सरप्लस स्टाफ मूल” गठित किया जायेगा। “सरप्लस स्टाफ पूल” 
में नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये mu 

(4) समय-समय पर विभाग में गठित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यक प्रस्ताव सर्वप्रथम 
नियोजन विभाग.के अन्तर्गत गठित “सरप्लस स्टाफ पूल” को प्रेषित किये जायेंगे। “सरप्लस स्टाफ पूल” 
से उपलब्ध स्टाफ के समायोजन के उपरान्त ही रिक्तियों को भरने पर विचार किया जायेगा। 

2. उपर्युक्त व्यवस्था से निम्नलिखित कार्यवाहियाँ प्रभावित नहीं होगी 

(1) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियाँ। 

(2) माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली भर्ती/नियुक्तियाँ। 

(3) उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के 


अधीन नियुक्तियाँ। 

(4) आरक्षित वर्ग के बैकलाग रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर 
नियुक्तियाँ। ; 

(5) राजस्व ग्रामों में पंचायती राज विभाग द्वारा सेवा नियमावली के अधीन की जा रही सफाईकारो 
की नियुक्तियाँ। 


(6) सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नतियाँ। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(7) सीधी भर्ती के पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ/दैनिक वेतन नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु 
कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के तहत विनियमितकरण। 
(8) पुलिस विभाग, अग्नि शमन विभाग, होमगाईस एवं अन्य सशस्त्र बलों में की जाने वाली भर्ती। 
3. अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों mr तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने 
अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 
| 
संख्या : जी-2-1599/दस-2008-311/2005 
प्रेषक, 
aw. दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2008 


विषय : सेवानिवृत्तःदिवंगत सरकारी सेवकों को भविष्य निधि खाते की धनराशि का अविलम्व अन्तिम 
भुगतान/निधारित प्रक्रिया का त्वरित अनुपालन। | 

महोदय, 

सेवानिवृत्त।दिवंगत सरकारी सेवकों को भविष्य निधि खाते की धनराशि का अविलम्व अन्तिम 
भुगतान/निर्धारित प्रक्रिया का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संवंध में शासन द्वारा समय-समय 
निर्गत पार्श्वाकित शासनादेशों द्वारा सुस्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे। शासन स्तर पर यह तथ्य प्रकाश 
में आ रहे हैं कि संदर्भगत शासनादेशों में दिये गये सुस्पष्ट दिशा-निर्देशों के वावजूद सेवानिवृत्त/दिवंगत 
सरकारी सेवकों को भविष्य निधि खाते की धनराशि का अविलम्व ofan भुगतान/निर्धारित प्रक्रिया का 
त्वरित अनुपालन की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो किसी भी दशा में शासकीय हित 3. 
नहीं हैं। 
1. संख्या-सा>-4एनजी--57/दस-84-510/84, दिनांक 26 दिसम्वर, 1984 2. उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों 
2. संख्या-सा>4एःजीः-33/दस-90-504/90, दिनांक 24 अगस्त, 1991 | के दृष्टिगत पुनः अनुरोध है कि 
3 . संख्या-साः-4-41/दस-2000-500(1)/99, दिनांक 19 फरवरी, 2000 | सेवानिवृत्त/दिवंगतः सरकारी सेवकों 
4. संख्या-सा-4-775/दस-2000, दिनांक 14 नवम्बर, 2000 “| को भविष्य निधि खाते की 
5. संख्या-सा०-2-463/दस-2005-311/2005, दिनांक 15 मार्च, 2005 धनराशि का अन्तिम भुगतान के 
6. संख्या-साः-2-205/दस-2006, दिनांक 23 फरवरी, 2006 प्रकरणों के त्वरित रूप. से 
निस्तारित करने के लिए आप 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक भी समय-समय पर आयोजित कर इस प्रकार के मामलों का अनुश्रवण 
करें और उनका त्वरित ढंग से निस्तारण भी सुनिश्चित करायें, जिससे की विलम्ब के कारण देय धनराशि पर 

व्याज के भार से वचा जा सकें। 

3. अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कठोरता से करना/कराना सुनिश्चित किया 


जाए। 


भवदीय, 
dius. दीक्षित, 
सचिव। 
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| 171 ) : 
संख्या : ए-1-864/दस-08-15(1)-86 
प्रेषक, 

मनमोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (लेखा)अनुभाग-1 [लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2008] 
विषय : सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित करके सामश्री क्रय करने हेतु वित्तीय 

सीमा में वृद्धि। 
महोदय, र 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए-1-2086/दस-96-15(1)-86, दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 का 
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें रु. 2,500 (र दो हजार पांच सो) तक की सीमा की सामग्री विना कोटेशन 
आमंत्रित किये क्रय करने तथा निर्माण कार्यो एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु 
Se 15,000 (s. पन्द्रह हज़ार) से. अधिक मूल्य के सामान टेण्डर आमंत्रित करके क्रय करने की अनिवार्यता 
प्रदान की गयी थी। ; 

2. वर्तमान में सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुय शासनादेश संख्या ए-1-2086/दस- 
96-15(1)-86, दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 में निर्धारित सीमा को निरस्त करते हुये शासन द्वारा तत्काल 
प्रभाव से वित्तीय सीमा में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है उक्त शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर, 
1996 मं निर्धारित वित्तीय सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप अव G 20,000 (5. बीस हजार) तक सामग्री बिना 
कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेंगी और निर्माण कार्यो एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य 
सामग्री के क्रय हेतु रु. 1,00,000 (रु एक लाख) से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना 
अनिवार्य होगा। निर्माण कार्यो एवं मरम्मत सम्वन्धी रुः 1,00,000 (रु एक लाख) से अधिक मूल्य की सामग्री के 
क्रय के लिए लोक निर्माण विभाग के लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया 
जाना चाहिए।' 

3. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट 19 के नियम 4 व 9 में संशोधन अलग से जारी 
किये जायेंगे। 


भवदीय, 
मनमोहन, 
Ed विशेष सचिव। 
| 172 j 
संख्या : 20/1/91-का-2/2008 
प्रेषक, 
कुवंर फतेह बहादुर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
` कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2008] 
विषय : भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में। द 
महोदय, 


कृपया उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का 
कष्ट करें। 


2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेशं हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के 
प्रस्तर-2(4) को निम्नवत्‌ पढ़ा जाय-- 
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आरक्षित वर्गो के बैकलाग रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर नियुक्तियाँ एवं 
विकलांगजनों हेतु चिन्हित रिक्त पदों के वैकलाग को भरे जाने हेतु चलाया जा रहा विशेष भर्ती अभियान। 
उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाय। 
4. अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों का तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने 
अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख सचिव। 
संख्या : 20/1/91-का-2/2008 

प्रेपक, 

Hat फतेह वहादुर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2006 
विषय : भर्ती/नियुक्तियों के संवंध में। 
महोदय, 


कृपया उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 एवं दिनांक 10 अक्टूबर, 
2008 का संदर्भ ग्रहण करें। 

2. उक्त शासनादेशों के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्नलिखित निर्णयों से आपको अवगत कराये 
जाने का मुझे निदेश हुआ है। 

(1) प्रदेश की सरकारी नौकरियों में जो कर्मचारी 01 नवम्बर, 2008 से सेवानिवृत्त (Retired) 

होंगे, उनके रिक्त हुए पदों पर सरप्लस कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 

(2) वर्तमान के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी ताकि सर्वसमाज में से 

गरीब व बेराजगार लोगों को रोजी-रोटी के साधन मिल सके! 

3: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का तदनुसार कड़ाई से अनुपालनं सुनिश्चित करने हेतु अपने 
अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें। 
i भवदीय, 
कुंवर फतेह बहादुर, 

प्रमुख सचिव। 


संख्या : वेआ+-1-1561/दस-08-36(एम)/08 

प्रेषक, 
श्री बी-एन» दीक्षित, प्रमुख वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश। 
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वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2008] 
बोनस-तदर्थ बोनस-- राज्य कर्मचारियों ओर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व 


स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा केजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 
वर्ष 2007-2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। 
पठित : निम्नलिखित 

(1) शासनादेश संख्या-वेशआ--1-1408/दस-2007-30(एम)/2007, दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-I[(A) ब्रांच 
दिनांक 5 सितम्वर, 2008 

(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, कायालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-III(A) 
दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी वोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के 

लिए वोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 द्वारा राज्य 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों 
तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2006-2007 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान 
के आदेश जारी किये गये थे। 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(3) पर उल्लिखित 

' कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 सितम्बर, 2008 द्वारा वर्ष-2007-2008 के लिए 30 दिन की परिलव्धियों के 
बराबर तदर्थ वोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 

3. उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 के क्रम में राज्यपाल 

महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त 
शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके 
वेतन का अधिकतम रु0 10500 तक है; को वर्ष 2007-2008 के लिए तदर्थ वोनस के रूप में 30 दिन की 
परिलव्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिये, एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के 
आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2008 को ग्राह्य परिलब्धियां के अनुसार 30 दिन की परिलव्धियां आगणित की - 
जायेगी। तदर्थ वोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन किया जायेगा-- 

(1) तदर्थ वोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित 
वेतनमान का अधिकतम रुः 10500/- तक हे, को ही अनुमन्य होगी। वेतनमान GO 6500-10500 
तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्चतर वेतनमान 
वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान के रूप में अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में 
परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनांक 1.1. 
1998 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प 
दिया हो, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम/रु 3500 तक माना जायेगा, परन्तु 9e 
6500-10500 (पूववर्ती रु. 2000-3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों 
को तदर्थ वोनस अनुमन्य नहीं होगा। 


(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2008 को एक 
वर्ष की निरन्तर सेवा पुरी कर ली थी। 


(3) तदर्थ वोनस की अधिकतम देय धनराशि रु, 3500/- प्रतिमाह की परिलब्धियां पाने वाले 
कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात्‌ जिन कर्मचारियों की परिलब्धियां 
रु 3500/- से अधिक थी, उनके लिये तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानों 
उनकी परिलब्धियां रु. 3500/- प्रतिमाह है। 

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि 
क्रमशः मूल नियम-१(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता .और 
महंगाई भत्ता से होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित 
वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो अथवा जिन 
कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिये शालनादेश 
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संख्या-वेशआ+-1-2043/दस-93-39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा शासनादेश 
संख्या वेआ«-1-624/दस-93-39(एम)/93 टी.सी» दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अन्तरिम 
सहायता क्रमशः रु 100/- प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु 
कम से कम रु, 100/- प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलद्धियो में जोड़ी जायेगी। 

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को 
परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

(6) रु. 3500/- की परिलव्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2008 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 
दिन की परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में रु. 3454/- होगी। (रु. 3500X30/30.4 = रु, 
3453.95) पूणांकित धनराशि 6 3454)। 

(7) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्वित हो, को तदर्थ 
बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक 
स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्ति की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को 

; वर्ष 2007-2008 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड 
X दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा। 

(8) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक वार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात्‌ आगामी 
वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा। 

(9) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में 
पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पेसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम 
को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा। 

4. कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2008 को तीन वर्ष अथवा उससे 
अधिक उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे 
हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2008 
तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक केजुअल/दैनिक जीवन भोगी कर्मचारी के 
रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया 
हो और प्रत्येक वर्ष कम सै कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामलें में संबंधित 
कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धिया रु. 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय . 
धनराशि रुः 1200x30/30.4=1184,21 अर्थात 1184/- पूर्णाकित होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी 
वास्तविक परिलव्धियां रु. 1200/- प्रतिमाह से कम है GE तदर्थ वोनस की धनराशि उनकी वास्तविक 
मासिक परिलव्धियां के आधार पर आगणित की जायेगी। 

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ वोनस की अनुमन्य धनराशि का 
50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत 

. धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खातें का सदसय नहीं है तो उसे 
उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (usum) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की 
आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2008 के वाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2009 तक 
सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

6. बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वेशआ-1-120/दस-1(एम)/84 दिनांक 18 जनवरी, 
1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 8 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिवन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस 
के विषय में भी यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा जिससे 
संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत 
पुस्तांकित किया जायेगा। 

भवदीय, 
(बीऽएनः दीक्षित), 
प्रमुख सचिव। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
. मम 99) TS 9 ,9 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1367 
| 175} 
संख्या : 22/16/92/रीन्सीन्ता 
प्रेषक, 
कुंवर HAS वहादुर, प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2008] 
विषय : राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र। 
महोदय, ; 

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके समसंख्यक अधिसूचना 
दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गयी है-- 

“ऐसे व्यक्ति जिनकी निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या 
इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति 
हो।” 

3. समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर-4 एवं उसके साथ संलग्न प्रारूप-1 को 
भी उपरोक्तानुसार संशोधित कर दिया गया है। 

4. उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 
22 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर-4 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा संलग्न संशोधित प्रारूप 
के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय। 

5. कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट wi 

संलग्न : यथोपरि। 

भवदीय, 
कुंवर फतेह बहादुर, 
प्रमुख uie 
प्रारूप-ा 
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................ सुपुत्र/सुपुत्री ...... 
Min है? ote e निवासी et SE तहसील 51085 72% रर 
Poo AMEE जिला 1:55... उत्तर: प्रदेश RISE) की 2 2०९0 लाक 
पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत 
मान्यता प्राप्त हैं। 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ......................................... qa 
अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 
प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र, लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं 
है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे 


ane नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी 
नहीं है। न 
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श्री/श्रीमती/कुमारी ............................ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .............. 
तहसील या. नगर: जिला में सामान्यतया रहता है। 
स्थान E मलन: 
दिनांक प्रानाम RU DEO. 
पदनाम dienen ON 
मुहर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ 
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार 
प्रारूप-ा] 
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री . 
MO a ee निया री RE LE | A ee तहसील ..........: 
उठी नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की ...-...... 


idem जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर 
संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित 
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। 


श्री/श्रीमती/कुमारी ............................ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदश के ग्राम .............. 
pris. und ce जिला ore में सामान्यतया रहता है। 
स्थान (Ue EE 
दिनांक CTT Gis eee 
पदनाम: OO RENSE TA 
मुहर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी 


(सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार 
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई 
हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्याः सा-3-जी-आई«-25/दस-2008 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-& (लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2008 
कार्यालय-ज्ञाप 

अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संवंध में भारत सरकार 
द्वारा जारी किए गए संकल्प राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त, 2008 कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08-पी:पी« 
एण्ड पी डब्लू (ए), दिनांक 01 सितम्बर, 2008 समसंख्यक कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 02 सितम्बर, 2008 
जारी करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-14021/7/2008 ए.आई«एस« (11), दिनांक 26 सितम्बर, 2008 की 
प्रतियाँ संलग्न करते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1250/दस-2008, दिनांक 20 
अक्टूबर, 2008 जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के. पेंशनरों/पारिवारिक 
पेंशनरों के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 42/2/2008-4H. एण्ड पी, डब्लू(जी), दिनांक 12-9-2008, 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08-पी एण्ड पी डब्ल्यू(ए), पीन्टी-1, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008, 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08-पी० एण्ड पी डब्ल्यू(ए), पीटी०-2, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008, एवं 
कार्यालय- ज्ञाप संख्याऔ 38/37/08 पी.एण्डपी० seq (ए) पी. टी--1, दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 निर्गत 
किए गए हैं। ; i 

2. उक्त कार्यालय-ज्ञाप की प्रतियाँ संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल 
भारतीय सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण उक्त कार्यालय-ज्ञापो में 
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दी गयी संशोधित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाए। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 
की शेष शर्ते यथावत रहेगी। 
संलग्नक : यथोक्त। 


आज्ञा सें, 
वीनएनः दीक्षित, 
सचिव, वित्त। 
संख्या : वेनआ०-2-784/दस-08-47 रिट/ 05 
प्रेषक, सेवा में, 
श्री dua. दीक्षित, |. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर 
प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2008 


विषय : fasta अपील सं०-280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य वनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य 
तथा विशेष अपील संन 281/2005 श्री महेश चोवे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में 
माऽ उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च के आदेश 05-10-2006 के अनुपालन में लेखाकार एवं 
सहायक लेखाकार के पदों को 80:20 में विभाजन की नई तिथि को निर्धारण किया जाना।ः 
महोदय, 
विशेष अपील सं०-280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य वनाम उत्तर प्रदेश. सरकार व अन्य तथा 
विशेष अपील संन 281/2005 श्री महेश ud व अन्य वनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा० उच्च 
न्यायालय, लखनउ अन्तरिम निर्णय दिनांक के आदेश 05-10-2006 द्वारा चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट 
(राज्य सरकार के मामले में यह समता समिति/मुख्य' सचिव समिति की संस्तुतियाँ है) के आधार पर लेखाकार 
एवं सहायक लेखाकार के पदों को 80:20 में विभाजित कर उसके अनुसार लेखाकार के पदों पर नियुक्ति . 
प्रदान किये जाने हेतु ऐसी तिथि निर्धारित करने के आदेश प्रदान किये गये हें, कि जिससे सीधी भर्ती के c 
लेखाकारों की वरिष्ठता अन्याय पूर्ण अथवा अनुचित ढंग से (unjustly or unduy) प्रभावित न हो। मा० 
उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में समात समिति/मुख्य सचिव समिति. की संस्तुतियों पर प्रदेश 
के लेखा संवर्ग के पदों को लेखाकार एवं सहायक लेखाकार मे 80:20 में विभाजित किये जाने विषयक शासन 
के निर्णय जिसे अर्धशासकीय पत्र संन-वेशआ-1-1651/दस-१2-101(एम)/89 दिनांक 29 जुलाई 1992 द्वारा 
आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था, की व्यवस्था 
को संशोधित करते हुए। 
निम्नानुसार लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः 
(1) संमता समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियो पर शासन के निर्णय को सचिव वित्त के 
अर्द्धशासकीय पत्र संन-वेनआ+-1-1651/दस-92-101(एम)/89 दिनांक 29 जुलाई, 1992 द्वारा 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। | 
उक्त निर्णय के अनुपालन में पदों के विभाजन विषयक शासनादेश से लेखाकार के उपलब्ध पदों पर 
ऐसे सहायक लेखाकारो को दिनांक 29 जुलाई, 1992 में नियमित रूप से प्रोन्नत माना जायेगा जो 
सम्बन्धित सेवा नियमों/कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु अर्ह हो। 
उपर्युक्त व्यवस्था के फलस्वरूप सीधी भर्ती के ऐसे लेखाकार जों दिनांक 29 जुलाई, 1992 के पूर्व 
तक नियुक्त हो चुके हैं, वे ऐसे सहायक लेखाकारों से वरिष्ठ बने रहेंगे, जिन्हें दिनांक 29 जुलाई, 
1992 से लेखाकार के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत माना जा रहा है। 
(3) सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों के विभाजन के लागू होने की नयी तिथि दिनांक 29 
जुलाई, 1992 निर्धारित होने के फलस्वस्प ऐसे सहायक लेखाकार, जो दिनांक 01:01.86 से 
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दिनांक 29 जुलाई, 1992 के पूर्व तक लेखाकार के पद व वेतनमान मे सम्बन्धित सेवा नियमाँ/ 
कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नत हुए विना नियुक्त किये जा चुके हैं, से वसूली की स्थिति 
आयेगी। यह देखते हुए कि उक्त लाभ प्राप्त कर चुके पदधारकों में से वर्ष 1986 से अव तक वडी 
सख्या में पदधारक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनसे वूसली/समायोजन किया जाना व्यवहारिक रूप 
से कठिन भी है,. और मानवीय दृष्टिकोण से उपयुक्त भी नहीं है, यह निर्णय लिया गया है, कि पूर्व 
व्यवस्था के अन्तर्गत जिन सहायक लेखाकारों को दिनांक 29 जुलाई, 1992 से पूर्व लेखाकार के 
पद पर उक्तानुसार नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें उक्त पद पर समायोजन/प्रान्नत की तिथि से स्थानापन्न 
रूप से पदोन्नत माना जायेगा। उपर्युक्त स्थानापन्न पदोन्चत के आधार पर ऐसे पदधारकों को परिणामी 
ज्येष्ठता का कोई लाभ देय न होगा। परन्तु उन्हें प्राप्त हो चुका उच्च वेतनमान का वित्तीय लाभ 
संरक्षित रहेगा और सीधी भर्ती के लेखाकारों की ज्येष्ठता इससे कुप्रभावित नहीं हागी। 

(4) ऐसे लेखाकार जो दिनांक 01.01.86 से दिनांक 29.07.1992 के पूर्व तक वास्तविक रिक्ति के 
विरूद्ध सम्बन्धित सेवा नियमों/ कार्यकारी आदेशों की व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति प्राप्त कर चुके 
हैं Ge वास्तविक पदोन्नति की तिथि से ही लेखाकार के पद पर नियमित पदोन्नत माना जायेगा 
तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ भी देय होगा। 

(5) ऐसे वरिष्ठ लेखा परीक्षक, जो सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त पात्रता सूची 
में सम्मिलित होते हैं, कि लिये भी 80:20 में विभाजित पदों पर लेखा परीक्षक से वरिष्ठ लेखा 
परीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो सहायक लेखाकार 
से लेखाकार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित की गयी है। 

2. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार लेखाकार के पद पर विनियमित नियुक्ति को संशोधित तिथि के अनुसार 
लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक की विभागीय वरिष्ठता सुची बनायी जायेगी तथा संशोधित विभागीय वरिष्ठता 
सुची क॑ आधार निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश द्वारा सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता 
सूची तैयार की जायेगी। 

3. समता समिति/ मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय, जो वित्त विभाग 


. के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1992 द्वारा संसूचित किया गया, के परिपालन में लेखाकार तथा 


सहायक लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ लेखा परीक्षक के 80:20 में विभाजित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति 
हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनदेश सं«-एस-3-945/दस-2003-100 (63) /99 दिनांक 22 मई, 2003 


` 'तथा शासनादेश . सं०-वे«आ०-2-151/दस-1030/दस-05 दिनांक 11 फरवरी, 2006 एवं उक्त विषयक 


समय-समय पर निर्गत अन्य विभागीय शासनादेश भी उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

4. इस शासनादेश की व्यवस्था विशेष अपील सं«280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम 
उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष अपील सं०-281/ 2005 श्री महेश चौवे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश 
सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अधीन होगी। 

5. कृपया अपने अधीन लेखा संवर्ग तथा लेखा परीक्षा इकाइयों के. लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्बन्ध में 
तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
बी.एन.दीक्षित, 
सचिव। 


उत्तर प्रदेश शासन 
सख्या-वे-आ०-1697/ दस -08-28(एम)/07 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-। [लखनउ : दिनांक 19 नवम्वर, 2008 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यलय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-ई-11(बी), दिनांक 29 


. अगस्त, 2008 की (अंग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पुष्ठाकित की जा रही है कि प्रदेश में 
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तैनात अखित भारतीय सेवा के अधिकारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से छंठे वेतन आयोग की 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित/पुनरीक्षित हो गये हैं, को महंगाई भत्ते का भुगतान 
उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 अगस्त, 2008 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट 


करें: 
1. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।, 
4. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय। 
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल! 
नरेन्द्र कुमार 
संयुक्त सचिव, वित्त। . 
: 
संख्या: वे-आ०-1-1704/दस-2008-9 (एम) 2007 
प्रेषक, 
श्री वी०एन० दीक्षित, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वत्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 [लखनउ : दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 


विषय : अधिकारियां/कर्मचारियों के संवर्ग के अनुसार बनायी गयी सेवा नियमावलियाँ उपलब्ध कराये जाने 
के संवंध में। 
महोदय, 

कूपया उपर्युक्त विषयक इस अनुभाग के पत्र संख्या: वेञआ०-1-711/दस-2007-9(एम)/2007, दिनांक 
01 जून, 2007 तथा पत्र संख्याः वेञआ+-1-1833/दस-2007-9(एम)/2007, दिनांक 02 जनवरी, 2008 का 
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट wil 

2. राजकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों की वेतन समिति की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार 
वेतनमान पुनरीक्षण, समयमान वेतनमान, पदों के वेतनमान संशोधन/विसंगतियाँ, विभिन्न संवर्गो का पुनर्गठन 
इत्यादि प्रकरणों पर वित्त विभाग में परामर्श दिये जाने के लिए संबधित पद/ संवर्ग की सेवा नियमावली की 
आवश्यकता होती है। सेवा नियमावली के अभाव में परामर्श दिये जाने के अनावश्यक विलम्ब के साथ-साथ 
निर्णय लिए जाने मे एकरूपता बनाये रखने में कठिनाई होती है। 

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन के उक्त पत्र दिनांक 01-06-2007 तथा दिनांक 02 जनवरी, 2008 
द्वारा समस्त विभागों से संवधित प्रख्यापित सेवा नियमावलियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु 
अभी तक कुछ विभागों की सेवा नियमावलियाँ प्राप्त हुई है, जिसकी सूची संलग्न ÈI 

4. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग से संबंधित समस्त संवगों की प्रख्यापित नियमावली दो-दो 
प्रतियों में निदेशक; अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, 38 दरवारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश 
लखनऊ का तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्रख्यापन हेतु विचाराधीन सेवा नियमावली की स्थिति 
से भी कृपया अलग से अवगत कराने का कष्ट करें। ; 

संलग्नक-यथोपरि। 

भवदीय, 
बी-एन*» दीक्षित 


; सचिव, वित्त) 
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अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो में प्राप्त सेवा नियमावलियों से संबंधित 
राजकीय विभागों की सूची 


क्र विभाग का नाम He विभाग का नाम 

ae सं० 

1. चिकित्सा शिक्षा अनुभग-1, 2 18. सहकारिता अनुभाग-] 

2. चिकित्सा अनुभाग-2, 7, 10 19. संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग 

3, 5 

3. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-!, 2, 3, 4, 5 20. महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 

4. सूचना अनुभाग-1 21. विकलांग कल्याण अनुभाग-] 

5. लोक निर्माण अनुभाग-4 22. प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 

6. उद्योग अनुभाग-1 23. राजस्व अनुभाग-7 

7. श्रम अनुभाग-5 24. विधायी अनुभाग-] 

8. पर्यावरण अनुभाग 25. वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, 3 

9. कृषि अनुभाग-1, 4 26. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 

10. अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग 27. मत्स्य उत्पादन अनुभाग 

11. गृह (पुलिस) अनुभाग-8 28. शिक्षा अनुभाग-1, 13 

12. समाज कल्याण अनुभाग-! 29. आवकारी अनुभाग-] 

13. खाद्य तथा रसद अनुभाग-1, 9 30. लघु सिचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 
; अनुभाग-2 

14. निर्वाचन अनुभाग 31. वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग 

15. सिचाई अनुभाग-2, 7 32. राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1 

16. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 33. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग 

17. खादी तथा ग्रामोद्योग अजुभाग-] 34. दुग्ध विकास अनुभाग 


अधिष्ठान पुनरीक्षरण ब्यूरो में प्राप्त सेवा नियमावलियों से संबंधित 
स्वशासी संस्थाओं की सुची 


We i विभाग का नाम He विभाग का नाम 
ae , Ae 
1. प्राविधिक शिक्षा 5. कृषि अनुभाग-6 
. गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-2 ४ 6. वन अनुभाग-3 
3. न्याय अनुभाग-1(उच्च न्यायालय) न्याय 7. संस्थागत वित्त, कर wa निबंधन 
अनुभाग-8 (लेखा) अनुभाग-3 


4. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग 


180 


उतर प्रदेश शासन 
संख्या-वे-आ«-2-13 13/दस-54(एम)/2008 
वित्त (वेतन आयोग) अचुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 
संकल्प 
पढ़ा गया : वेतन समिति, (2008) का प्रथम प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियाँ। 


पर्यालोचनार्थ.--शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में राजकीय कर्मचारियों, राजकीय 
शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1373 


के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के सम्बन्ध में की गयी dedicat को विचारोपरान्त 
निम्न के अधीन ved हुए स्वीकार कर लिया गया है-- 

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन) के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियाँ 
स्वीकार की गयी। . 

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियो के अनुसार 
किया जायेगा। 

(3) महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी। 

(4) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 3 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की 
तिथि समान रुप से सभी के लिए 01 जुलाई करने सम्वन्धी समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी। 

(5) पेंशनर्स को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत के सम्बन्ध 
में की गयी वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी। 

(6) राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रुप में 8, 15 तथा 24 वर्ष की 
सेवावधि पर तीन स्त्रोन्नयन के रुप में अगला ग्रेड वेतन स्वीकृत किये जाने विषयक वेतन 
समिति की संस्लुति को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि उक्त तीन स्त्रोन्नयन वेतन 
10 वर्ष, 20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पर देय हांगे। : 

(7) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वेच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, 
सामूहिक बीमा ,योजना तथा प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) 
के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया! 

(8) वेतन समिति की इस संस्तुति को स्वीकार किया गया कि राज्य में वर्तमान में उपलब्ध कोई 
वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित .होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन समान Considerations के आधार पर 
निर्धारित कर दिये जायें। j 

(9) वेतन समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तर-18 तथा 32 में वर्ग “घ” के पदों के सम्बन्ध में दिये गये 
सुझाव को स्वीकार किया गया। 

(10) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 1-1-2006 
अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देव होगा तथा महंगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति 
की संस्तुति के अनुसार पर देय होंगी। प्रथम प्रतिवेदन में संस्तुत अन्य भत्तो एवं सुविधाओं की 
संस्तुति दरें दिनांक 1-12-2008 से प्रभावी होंगी। 

(11) राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकां/शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में पुनरीक्षित वेतनमान तथा महंगाई भत्ता का दिनांक 1-12-2008 से नकद भुगतान 
(दिनांक 1-1-2009 को देय) किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी। 

(12) पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवा-नैवृत्तिक लाभ का नकद भुगतान दिनांक 1-12-2008 से 
किये जाने विषयक संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी। 

(13) दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 30-11-2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय 
वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का 
भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 'में किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की 
गयी वेतन समित की यह संस्तुति भी स्वीकार की गयी कि विभिन्न वित्तीय वर्षों में किये जाने 
वाले अवशेष भगान का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि 
खाते में जमा किया जाय और अवशेष 20 प्रतिशत में देय आयकर की धनराशि को काटकर 
शेष नकद भुगतान किया जाय। देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होने पर 20 
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प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर 
भुगतान हेतु बढ़ा दिया जाय तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की 
जायेगी। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निवार्ह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके 
विकल्प के आधार पर usum के रुप में दिया जाये अथवा उनके लोक निर्वाह निधि 
(पीपीञएफः) खाते में जमा कर दिया जाय। 

(14) समिति की यह संस्तुति भी स्वीकार की गयी कि पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों को सम्वन्धित 
वित्तीय वर्षो में देय अवशेष का भुगतान नकद दिया जाय। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय। 

(15) वेतन समिति की यह संस्तुति भी स्वीकार की गयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियां/ 

| शिक्षकों को तद्नुसार देय अवशेष में से पेंशन योजना के अधीन देय राशि की कटौती कर ली 
जाय और राज्य सरकार द्वारा भी अपना अंशदान तद्नुसार योजना में निवेशित किया जाय। शेष 
अवशेष का भुगतान अन्य कर्मचारियों की भांति ही किया जाय। 

(16) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने 
की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान 
सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार 
विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक se नकद भुगतान किये जाने विषयक वेतन समिति 
की संस्तुति को स्वीकार किया गया। 

(17) समिति की यह संस्तुति स्वीकार की गयी कि ऐसे संवर्ग/पद जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया हो, 
के पदधारकों को पद पर बने रहने तक समयमान वेतनमान/एन्सीनपी2 सहित वह सब 
सुविधायें/लाभ अनुमन्य कराये जायें, जो ऐसे पदधारकों को संवर्ग/पद मृत घोषित न किये जाने 
की स्थिति में अनुमन्य होते। 

(18) एक usd अनुग्रह प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान विषयक वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार 
किया गया। 

(19) अशक्तता पेंशन भोगियां को अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त रु 3000 प्रतिमाह नियत परिचर 
भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति.स्वीकार की गयी। 

(20) समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत जारी 
अधिसूचना के माध्यम से किये जाने विषयक संस्तुति को स्वीकार किया गया। 

(21) मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन का विनियमन विषयक वेतन समिति की यह संस्तुति कि बढ़ी 
हुयी दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की वर्तमान अवधि 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की 
जाय तथा 65 वर्ष की आयु की उच्चतर सीमा के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाय, को 
स्वीकार किया गया। 

(22) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs तथा ग्रेड वेतन एवं पुनरीक्षित 
वेतनमान का लाभ राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 
उनके द्वारा दिनांक 01-01-2006/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतनमान के आधार पर 
दिया जाय। परन्तु इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतनमान निम्न पर 
लागू नहीं होंगे-- 

(क) राज्य के न्यायिक सेवा.तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, 

(ख) स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय/विश्‍्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि 
विश्वविद्यालय के शिक्षक, 

(ग) कार्यः-प्रभारित कर्मचारी, 

(घ) स्वाशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी, 

(ङ) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी/अधिकारी, | ae 

(च) स्थानीय निकाय/जिला पंचायत/विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी/अधिकारी, 


(छ) जूनियर डाकटर्स। 
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(23) ऐसे संवर्ग/पद, जिनके लिए वेतन समिति द्वारा संस्तुति/शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित 
वेतन संरचना के वेतनमान/ग्रेड वेतन से भिन्न कोई वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन का औचित्य पाते हुए 
वेतन समिति द्वारा वाद में संस्तुति दी जाती है, तो उसके वारे में यथासमय निर्णय लिया 
जायेगा। 

(24) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की 
स्वीकृति के सामान्य आदेश तथा वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर 
प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा समयमान वेतनमान/एन्सी०पी० (स्त्रोनयन) 
के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। सचिवालय के सम्बन्धित 
प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। 

(25) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवाओं में तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/ 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थाई कर्मचारियों का 
स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा। 

(26) उपर्युक्त निर्णया को लागू करने के फलस्वरुप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण 
सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा। 

(27) जहाँ कही किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा 
सकता है। 

(28) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, 
अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरुतर दावित्द निर्वहन करते हुए प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
है, शासन उसकी सराहना करता है। 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित 
किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम वित्त विभाग की वेव साइट पर रखा जाय और सम्बन्धित 
विभागों को भी भेजा जाये। 

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ, राजकीय 

सेवा संघों और जनता के लिए विक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये। 


आज्ञा से, 
(अनूप मिश्र), 
M प्रमुख सचिव। 
| 181 ) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-3-1515/दस-2008-308-97 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनउ : दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 


विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 
01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवरिक पेशनरों की पेंशन/ 
परिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण। 
उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन 
समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत 
सभी सिविल पेंशनरों/पारिंवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबध में निम्न आदेश 
प्रदान किए हैं। उ 
2. यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरो/पारिवरिक पेंशनरो पर (जो उत्तर प्रदेश 
लिव्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट वेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 
1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969-दस-933/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पंशन 
नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों 
पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के 
सेवकों पर लागू नहीं होंगे। 

3. इन आदेशों के अन्तर्गत 

(क) “वर्तमान पेंशनर” अथवा पारिवारिक पेंशनर” का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 
31-12-2005 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/ पारिवरिक पेंशन आहरित कर रहे 

- थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे। 

(ख) “वर्तमान पेंशन” का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए) 
जो 31-12-2005 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित है। जिनंका 
उल्लेख ऊपर प्रस्तर-2 में किया गया है। 

(ग) “वर्तमान पारिवारिक पेंशन” का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नयी पारिवारिक 
पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10-05-1978 
अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-1563/दस-921/81, दिनांक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, 
दिनांक 31-12-95 को अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 
से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31-12-05 को अनुमन्य थी। 

4.(1) ऐसे पेशनरा/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 01-10-2006 के पूर्व 
से पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हैं, का दिनांक 01-01-2006 से निम्नलिखित धनराशियों को 
सम्मिलित करके किया जायेंगा-- 

(i) वर्तमान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन, 
(i) महंगाई पेंशन जहां अनुमन्य हो 
(iii) वर्तमान महगाई राहत जैसा कि औसत AICPI 536 (वर्ष 1982-100 के आधार पर) मूल . 
पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन के 24 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य है 
शासनादेश संख्या-सा-3-1746/दस -2005-308/2004, दिनांक 02 दिसम्वर, 2005 के अनुसार 
महगाई राहत के 50 प्रतिशत के बरावर धनराशि को महंगाई पेंशन परिवर्तित करते हुए, 
(iv) पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत के फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि भी सम्मिलित EU 
जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महंगाई राहत की धनराशि सम्मिलित 
है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात महंगाई पेंशन की धनराशि 
घटाकर की जाएगी। 

इस प्रकार आगणित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन को दिनांक 01-01-2006 सें मूल पेंशन माना जाएगा। 

किन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समथ उसके पुरानें वेतनमान 
के प्रतिस्थापित पे वैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं 
होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप में कम कर दी जाएगी किन्तु 
किसी भी दशा में यह रु 3500/- प्रतिमाह से काम नहीं होगी। 

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01-01-2006 से पूराने 
वेतनमान के प्रतिस्थापित पे as के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी 
दशा में यह रु. 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी। 

4-(2) क्‍योंकि उपरोक्त प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन के राशिकरण का अंश भो 
सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जाएगा। 

4-(3) पेंशन/पारिवरिक पेंशन की दिनांक 01-01-2006 के पूर्व न्यूनतम/ अधिकतम सीमा क्रमशः 

रूपया 1275 एवं रू 13000 थी, दिनांक 01-01-2006 से रूपया 3500 तथा 40,000 हो जाएगी। 

4(4) वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनसें की पेशन/ पारिवारिक पेंशनरों की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि 

की जाएगी 
: CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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_ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आय. अतिरिक्त पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि 
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम पुनरीक्षित पंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20% 
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत 

90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक की धनराशि का 40 प्रतिशत 
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम पुनरीक्षित पेंशन! पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह 
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह 

पेंशन भुगलानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जाएगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर 
की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू 10,000/- है, उस दशा में उसके सम्मुख 
*0 2000/- प्रतिमाह अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं 
अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जाएगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जम्मतिथि अवश्य अंकित 
की जाएगी। जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो । 

4-(5) वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31-03-1985 तथा 31-12-1985 के मध्य सेवानिवृत्त हुए 
और जिन्हें “वयैक्तिक पेंशन” पेंशन मिल रही है, वे उसे पूर्व की भांति प्राप्त करते रहेंगे उसे पेंशन समेकन में 
शामिल नही किया जायेगा। 

4-(6) उपरोक्त प्रकार से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में औसत सूचकांक 536 
(1982= 100 वेस वर्ष) के अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत सम्मिलित है, इस कारण अब उक्त सूचकांक के 
उपर वढी हुयी महंगाई राहत का भुगतान अमुमन्य होगा। महंगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में आदेश 
अलग से निर्गत किए जा रहे हैं। 

5- यदि समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू. 3500/- प्रतिमाह से कम आती है 
तो उसे रू. 3500/- प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा इसे दिनांक 01-01-2006 से मूल पेंशन/पारिवारिक 
पेंशन. माना जायेगा। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, 
उनकी दोनों अधिकतम सीमा रु, 3500 प्रतिमाह होगी। 

5-(1) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन प्राप्त करने वाले 
पेंशनर को यदि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन भी पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उन प्रकरणों में भी 
दोनो पेंशनों का यांग रु. 3500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। यदि केवल अशक्तता पेंशन स्वीकृत की गयी है 
तो उसकी न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू 3500 से कम नहीं होगी। जहां केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है। उक्त 
धनराशि केवल उन प्रकरणों में भुगतान की जाएगी जिनमें 100 प्रतिशत अशक्तता प्रमाणित है तथा यदि 
अशक्तता की श्रेणी कम है तो उन प्रकरणों में उसी अनुपात में पेंशन घटा दी जाएगी। 

6. सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर-सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों/पारिवारिक 
पेंशनरों की पेंशनों की पेशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नही है। उनके मामलों मे अतिरिक्त राहत 
की गणना हेतु प्रकल्पित महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में 
अनुमन्य होती। यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनयोंजित नहीं हुए होते और उसी के 
उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनांक 01-01-2006 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार emi] 
समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित. किया जायेगा। दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त होने वाली वृद्धि 
से संवंधित महंगाई राहत उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी। 

7. सरकारी सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी सस्थाओं में आमेलन पर पेंशन की व्यवस्था। 
(क)- पेंशन: 

ऐसे सरकारी सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त 
पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को भी इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पुनरीक्षित किया जायेगा। 
परन्तु उन प्रकरणों में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जिनमें आमेलित कार्मिक को उसकी 100 
प्रतिशत पेंशन की एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा माः सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय दिनांक 15-12-1975 के अधीन राशिकृत भाग का पुर्नस्थापन किया जा चुका है। 
(ख)- पारिवारिक पेंशन: 
ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थओं मे आमेलन के उपरान्त कार्मिक की 
a के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है, उन पारिवारिक पेंशनों का भी पुनरीक्षण 
या जायेगा। 
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उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की गणना करते हुए एक 
तालिका बनायी गयी है जो इस आदेश के साथ संलग्न है। समस्त कोषागार इस तालिका के 
अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में अलग से प्राधिकार-पत्र जारी करने की 
आवश्यकता नहीं है। 

(ग)-भुगतान की प्रक्रिया : 


दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 31-11-2008 तक देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तिय . 


वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तिय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान 
वित्तिय वर्ष 2010-11 में किया जायेगा। पेंशनरों/ पारिवारीक पेंशनरों को विभिन्न वित्तिय वर्षा में 
देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों पारिवारिक 
पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए। 
किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की 
दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो के देय भुगतान सहित) की 
धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी 
को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए। 
(अनूप मिश्र), 
| प्रमुख सचिव, वित्त। 
सेवा में, 
(1)- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्क्ष, उप्र! 
(2)- समस्त कोषाधिकारी, Sue | र 
(3)-समस्त जिला अधिकारी, v.g. | ee 
स्थानीय पेशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो लेपियाँ 
(कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 
प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ) 
संख्या-सा-3-1515(1)/दस-2008, तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्था एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: 


{x 


प्रत्येक को एक प्रति 


सचिवालय के समस्त अनुभाग। -5 प्रतियाँ 
सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ, -5 प्रतियाँ 
निदेशक, वित्त एवे लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखयऊ -5 प्रतियाँ 
निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ -5 प्रतियाँ 
सूचना निदेशक, GU. लखनऊ को प्रचारार्थ। -5 प्रतियाँ 
मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, SH. इलाहाबाद -5 प्रतियाँ 
मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद -5 प्रतियाँ 
वित्त नियंत्रक, उद्योग .निदेशालय, उप्र, कानपुर । -5 प्रतियाँ 
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद्‌, उ.प्र, लखनउ। -5 प्रतियाँ 
0. इरला चेक अनुभाग, सचिवलाय, लखनऊ। -5 प्रतियाँ 
] Ts, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्री कर विभाग, खादय एंव रसद विभाग, ग्राम्य 
विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। -5 प्रतियाँ 


नागरिक उड़यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी 
विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकवन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर, अधीनस्थ सेवा 
चयन वोर्ड, लखनऊ ग्रमीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उप्र लखनऊ निवन्धक सहकारी समितियाँ 
उप्र. महानिरीक्षक होमगार्डस, SY. प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, 
इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, GH. इलाहाबाद, परिवहन विभाग, TU. लखनऊ 
महानिदेशक, स्वास्थ्य, GH. लखनऊ परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 
प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद मेडिकल कालेज कानपुर, 
मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर। 
आज्ञा से, 

शिव प्रकाश, 
विशेष सचिव। 
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सलग्नक 
Table showing existing Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness 
Pension (Column 1) Basic Pension/Family pension with Dearness Pension/Family Dearness 
Pension (Column 2) and Revised Consolidated Pension/ Family Pension (Column 3) 


(BP (Pre BP (Pre ca a o o 
2006) 2006) Conso- | 2006) 2006)  Conso-| 2006) 2006)  Conso-| 2006) 2006) Conso- 
without without lidated | without without lidated | without ‘without  lidated | without without  lidated 
DP DP  Pension| | DP DP Pension DP DP Pension] DP DP Pension 


जड़ 2 3 1 2 3 1 2 3 
1275 1913 3500 | 1329 1994 3500 | 1383 2075 3500 | 1437. 2156 3500 


1276 1914 3500 1330 1995 3500 1384 2076 3500 1438 2157 3500 


1277 1916 3500 1331 1997 3500 1385 2078 3500 1439 2159 3500 
1278 1917 3500 1332 1998 — 3500 1386 2079 3500 1440 — 2160 3500 
1279 1919 3500 1333 2000 3500 1387 2081 3500 144] 2162 3500 


1280 1920 3500 | 1334 2001 3500 | 1388 2082 3500 | 1442 2163 3500 
1281 1922 3500 1389 2084 3500 | 1443 2165 3500 
1282 1923 3500 | 1336 2004 3500 | 1390 2085 3500 | 1444 2166 3500 
1283 1925 3500 | 1337 2006 3500 | 1391 2087 3500 | 1445 2168 3500 
1284 1926 3500 | 1338 2007 3500 | 1392 2088 3500 | 1446 2169 3500 
1285 1928 3500 | 1339 2009 3500 1447 2171 3500 
1286 — 1929 3500 | 1340 2010 3500 | 1394 2091 3500 | 1448 2172 3500 
1287 1931 0 | 1341 2012 3500 | 1395 2093 3500 | 1449. 2174  . 3500 

0 | 1342 2013 3500 | 1396 2094 3500 | 1450 2175 3500 

5 5 1397 2096 3500 | 1451 2177 3500 
2016 1398 2097 3500 | 1452 2178 3500 
1345 2018 3500 | 1399 2099 3500 | 1453 2180 3500 
1346 2019 3500 | 1400 2100 3500 | 1454 2181 3500 
1401 — 2102 3500 | 1455 2183 3500 
1402 2103 3500 | 1456 2184 3500 
1403 21035 3500 | 1457. 2186 ३3500 
1458 — 2187 3500 
1405 35 1459 2189 3500 
1406 2109 3500 | 1460 2190 3500 
1407 2111 3300 | 1461 2192 3500 
1408 2112 3500 | 1462 2193 3500 
1301 1952 3500 1463 — 2195 3500 
1302 1953 3500 1410 2115 00 | 1464 2196 3500 
1303. 1953७ 3300&10॥35/09:2036 3500 ESTATEIESESZ IZ 0 | 1465 2198 3500 
1304 1956 3500 1412 2118 0 | 1466 2199 3500 
1305 1958 3500 1413 2120 0 | 1467 ` 2201 3500 


0 
0 
0 
1306 — 1959 3500 1360 2040 3500 1414 2121 00 1468 2202 3500 
0 
0 
0 


5 


> 
> 
= 
3 


1288 1932 


un 


2| (>. 


|o 
Af cn 


| (५2 
Wyn 


1307 1961 3500 | 1361 2042 3500 | 1415 2123 3500 | 1469 2204 3300 


500 
1470 2205 33500 
1471 2207 3500 
1310 ` 1965 3500 | 1364 2046 3500 | 1418 2127 3500 | 1472 2208 3500 
131] 1967 3500 1419 2129 3500 | 1473 2210 3500 
1312 1968 3500 1420 2130 3500 | 1474 2211 5500 
1313 1970 3500 | 1367 2051 3500 | 1421] 2132 5300 
| 1314 1971 3300 | 1422 — 2133 3500 


1315- 1973 350 
1316 1974 350 
131753 1976568350 


1369 2054 3500 | 1423 2135 3500 | 1477 2216 3300 
1370 — 2055 3500 | 1424 2136 3500 | 1478 2217 3500 
1371 2057 3500 | 1425 2138 3500 | 1479 2219 3500 
1318 1977 550 1426 2139 3500 | 1480 2220 3500 
1319 1979 350 1373 2060 3500 | 1427 2141 3300 | 1481 2222 3500 
1320 — 1980 3500: | 1374 2061 3500 | 1428 2142 3500 | 1482 2223 3500 
1321 1982 3500 | 1375 2063 3500 1483 2225 3500 
1322 1983 3500 1430 2145 3500 | 1484 2226 3500 
1323 1985 3500 1485 2228 3500 
1324 1986 3500 | 1378 2067 3500 | 1432 2148 3500 | 1486 5515300 3505 
1325 1988 3500 | 1379 2069 3500 1487 2231 5500 
1326 1989 5500 | 1380 2070 3500 | 1434 2151 3500 | 1488 2232 3500 | 
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1 2 3 Į 2 3 1 2 T 1 2 3 
1327 1991 3500 | 1381 2072 3500 | 1435 zig कक j489 2234 _ 3500 
1328 1992 3500 3500 | 1436 2154 "अपा - 1490 2235 3500 
1491 2237 3500 3507 | 1611 2417 3643 | 1671 2507 3778 
1492 2238 3500 508. | 1612 2418 3644 | 1672 2508 X 3779 


Loin 


1493 2240 3500 - 1613 2420 3647 | 1673 2510 . 3783 
1494 224] 3500 [64 2421 3649 | 1674 2511 3784 
1615 2423 — 3651 | 1675 2513 3787 
1496 2244 3500 1616 2424 3653 | 1676 2514 3789 
1557 2336 520 | 1617 2426 3656 | 1677 2516 3791 


Uo 


we 


Y3 


1498-2247, 3500 | 1558 2337 3522 | 1618 2427 3658 | 1678 2517 3794 
1499 2249 3500 | 1559 2339 3525 | 1619 2429 — 1679 2519 3796 
1500 2250 3500 | 1560 2340 3526 | 1620 2430 3662 | 1680 2520 3797 
1501 2252 3500 | 1561 2342 3530 | 1621 2432 3665 | 1681 2522 3801 
1502 2253 3500 | 1562 2343 3531 | 1622 2433 3666 | 1682 2523 3802 
1503 2255 3500 | 1563 2345 3 1623 — 2435 3670 | 1683 2525 3805 


5 
3 


3 
1504 2256 3500 1564 2346 536 1624 2436 —3671 | 1684 1684 2526 . 3807 
t 


4 
6 

1505 2258 3500 8 1625 2438 3674 | 1685 2528 3809 
0 
3 


Ww 


1686 2529 3811 
1687 2531 3814 
1688 2532 3816 
1689 2534 3819 
1690, 2535 3820 


2439 3676 
1627 2441 3678 
2442 3681 
2444 3683 
2445 3684 


1506 2259 3500 


2 
54 

1507 2261 3500 | 1567 2351 35 

1509 — 2264 — 3500 


Ua 


>> 


(>> 


15811 2267 3500 2 2447 368 | 169] 2537 3823 
1512 2268 3500 553 | 1632 2448 3689 | 1692 2538 3825 
1513 2270 5500 2 5 1633 — 2450 3692 | 1693 2540 3828 


557 
..1634 . 2451 — 3094 
1515 2273 3500 | 1575 2363 356 1635 2453 3696 
1636 _ 2454 3698 
1517 — 2276 3500 | 1577 2366 3565 | 1637 2456 3701 | 1697 2546 3837 
1578 2367 3568 | 1638 2457 3703 | 1698 2547 3839 
1519 2279 3500 | 1579 2369 3570 | 1639 2459 3706 | 1699 2549 . 3841 
1520 — 2280 3500 | 1580 2370 357 | 1640 2460 3707 | 1700 2550 3842 


1694 — 2541 3829 
1695 2543 3832 
1696 2544 3834 


1521 2282 3500 | 1581 2372 1641 — 2462 3710 | 1701 2552 3846 
1522 2283 3500 | 1582 2373 1642 2463 3712 | 1702 2553 3847 
1523 2285 3500 1643 2465 3715 | 1703 2555 3851 
1524 2286 3500 1644 2466 3716 | 1704 2556 3852 
1525 2288 3500 1645 2468 3719 | 1705 2558 ३3854 
1526 2289 3500 | 1586 2379 3585 | 1646 2469 3721 | 1706 25359 3857 
15275 22915 3500 | 1587 2381 3588 | 1647  247| 3724 2561 
1588 2382 3590 | 1648 2472 3726 2 


1529 2294 3500 
1590 — 2385 3594 
1531 — 2297 3500 
1592 — 2388 ३599 | 1652 2478 3734 | 1712 2568 3870 
1533 2300 3500 | 1593 2390 3602 2480 3738 | 1713 2570 3873 
1534 2301 3500 | 1594 2391 3603 | 1654 2481 3739 | 1714 2571 3875 
1020 आल 20 23 BS 000 4 1 6 ५ 5 व 247 3 3 741 लि 71715577: 25737 3877 
1536 2304 3500 | 1596 2394 3608 | 1656 2484 3744 | 1716 2574 3879 
1537 2306 3500 | 1597 2396 3611 | 1657 2486 3746 | 1717 2576. 3882 
1538 2307 3500 | 1598 23977 3613 | 1658 2487 3748 | 1718 2577 3884 
1539 2309 3500 | 1599 2399 3615 | 1659 2489 3751 | 1719 2579 3886 
1540 2310 3500 | 1600 2400 3616 | 1660 2490 3732 | 1720 2380 3888 
1541 2312 3500 | 1601 2402 3620 | 1661 2492 3756 | 1721 2582 3891 
1602 — 2403 3621 | 1662 2493 3757 | 1722 2583 ५3892 
1543 2315 3500 | 1603 2405 3625 | 1663 2495 3760 | 1723 25855 3896 
1544 2316 3500 | 1604 :2406 3626 | 1664 2496 3762 | 1724 2586 3897 
1545 2318 3500 | 1605 2408 3628 | 1665 2498 3764 | 1725 2388 3900 
1546 2319  3500.| 1606 2409 3631 | 1666 2499 3766 | 1726 2589 3901 
1547 2321 3500 | 1607 2411 363 | 1667 2501 3769 
1548 2322 5500 | 1608 2412 3635 | 1668 2502 3771 | 1728 2592 . 3907 


1649 2474 3728 
2475 3729 
1651 DAN 3733 


T22110552567 3869 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


BENED MN PE | 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1381 
HIN PU E ES om d LI Y NES Se  ] 
3638 | 1669 2504 3773 | 1729 2594 3909 
325 3503 | 1610 3639 | 1670 2505 3775 | 1730 2595 3910 
4049 | 1851 2777 4185 | 191] 2867 4321 
2688 4051] | 1852 2778 4186 | 1912 2868 4322 
3918 | 1793 4053 | 2780 4190 | 1913 2870 4325 
2601 5920 | 1794 46557 2781 4191 | 1943 2871 4327 
2603 3922 95 2693 4058 | 1835 2783 4193 | 1915 2873 4379 
1736 2604 3924 | 1796 3694 4060 | 1856 2784 4196 | 1916 2874 4331 
| 1737 2606 3927 | 1797 2696  40t 1857 — 2786 Er Ei 4198 1917 — 2876 4554 
1738 — 2607 3929 | 1798 2697 ` 1858 — 2787 4200 | 1918 2877 4336 
1739 2609 3932 | 1799 2699 4067 | 1859 2789 4203 | 1919 2879 4338 
1740 ep 393 [1 3933 | 1800 2700 4068 | 1860 2790 4204 | 1920 2880 4340 
1741 2612 3936 | 1801 2702 4072 | 1861 2792 4208 
1742 2613 3958 | 1802 2703 4073 | 1862 2793 4209 | 1922 2883 4344 
1743 2615 ` 3941 | 1803 2705 4077 | 1863 2795 4212 | 1923 2885 4348 
1744 2616 55 ps 1804 — 2706 4078 | 1864 2796 4214 | 1924 2886 4349 
1745 2618 म्य 2708 40850 | 1865 2798 4216 | 1925 2888 4352 
1746 2619 3947 806 2709 4083 | 1866 2799 4218 | 1926 2889 4354 
1747 — 2621 3950 | 1807 _ 2711 4085 | 1867 2801 4221 | 1927 2891 4356 
1748 2622 3952 | 1808 _ 2712 4087 | 408 1868 — 2802 4223 | 1928 2892 4359 
1749 — 2624 3954 | 1809 2714 4090 | 1869 2804 4225 | 1929 2894 4361 
1750 — 2625 — 3955 | 1810 275 4091 | 1870 2805 4227 | 1930 2895 4362 
1751 2627 3959 | 1811 — 2717 4095 | 187] 2807 4230 | 1931 2897 4366 
1752 2628 — 3960 | 1812 2718 4096 | i872 2808 4231 | 1932 2898 4367 
1753 2630 — 3964 | 1813 2720 4099 | 1873 2810 4235 | 1933 2900 4370 
1754 — 2631 — 3965 | !814 272] 4101 | 1874 2811 4236 | 1934 2901 4372 
1755 . 2633 3967 | 1815 2723 4103 |:1875 2813 4239 | 1935 2903 4374 
1756 — 2634 — 3970 | 1816 2724 4105 | 1876 2814 324 1936 2904 4376 
1757 2030 3972 | 1817 2726 4108 | 1877 2816 4243 | 1937 2906 4379 
1758 2637 — 3974 | 1818 2727 4110 | 1878 2817 4246 | 1938 2907 4381 
1759 2639 3977 | 1819 — 2729  4li2 | 1879 2819 4248 | 1939 2909 4384 
1760 2640 — 3978 | 1820 2730 4114 | 1880 2820 4249 | 1940 2910 4385 
1761 2042 3982 | 1821 — 2732 4117 | 1881 2822 4253 | 1941 2912 4388 
1822 . 2733 4118 | 1882 2823 4254 | 1942- 2913774390 
1763 — 2645 3986 | 1823 2735 4122 | 1883 2825 4237 | 1943 2915 4393 
1764 2646 3988 | 1824 2736 4123 1884 2826 4259 
1825 — 2738 4126 | 1885 2828 4261 : 
1766 2649 — 3992 | 1826 2739 4128 | 1886 2829 4263 | 1946 2919 4399 
1767 ' 2651 — 3995 | 1827 2741 4130 | 1887 2831 4266 | 1947 2921 4402 
1768 2652 — 3997 | 1828 2742 4133 1948 — 2922 4404 
1769 2654 3999 | 1829 2744 4135 1949 2924 4406 
1770 2655 4001 | 1830 2745 4136 | 1890 2835 1950 2925 4407 
1771 2657 4004 1891 ^ 2837 1951 2927 4411 
1772 2658 4005 1892 2838 1952 2928 4412 
1773 2660 4009 अ 1893 2840 1953 2930 4416 
2841 4281 | 1954 2931 4407 
1775 2663 4013 | 1835 2755 4148 | 1895 2843 4284 | 1955 2933 4419 
L1776 2664 4015 | 1836 2754 4150 | 1896 2844 4286 | 1956 —2934 - 4422 
1777 — 2666 4017 1957 2936 4424 
6 2757 4155 1958 2937 4456 
5 1959 2939 4429 
4 2850 4294 | 1960 2940 4450 
| 1841 2762 4162 | 1901 2852 4298 | 1961 2942 4434 
1782 — 2673 — 4028 | 1842 2763 4164 | 1902 2853 4299 | 1962 2943 4435 
1783 2675 — 4031 | 1843 2765 4167 | 1903 2855 4303 | 1963 2945 4438 
1784 — 2676 4033 | 1844 2766 4168 | 1904 2856 4304 | 1964 2946 4440 | 
0785 — 2678 — 4035 | 1845 2768 4171 | 1905 2858 4306 | 1965 2948 4442 
1786 — 2679 4037 | 1846 2769 याळ 1966 2949 4444 
1787 2681 4040 | 1847 — 2771 4176 | 1907 2861 4311 | 1967 2951 4447 
1788 2682 4042 1908 — 2862 4313 | 1968 2952 4449 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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| 1974 2961 4462 


. 2007 


2009 3014 454 2069 3104 4677 2129 3194 4813 | 2189 3284 4949 


2075 3113 4691 | 2135 3203 4826 | 2195 3293 4962 
2136 3204 4828 | 2196 3294 4964 
2137 3206 4831 | 2197 3296 4967 
2018 3027 4502 2198 3297 4969 
2019 3029 4564 | 2079 3119 4700 2199 3299 4971 
2020 3030 4566 | 2080 3120 4701 | 2140 3210 4837 | 2200 3300 4972 
| 214] — 3212 4840 | 220] 3302 4976 
2202 3303 4977 
D025889503518984574 2203 3305 4981 
2024 3036 4575 

2025 3038 4578 2145 3218 4849 | 2205 3308 4984 
2026 3039 4580 | 2086 3129 4715 | 2146 3219 4851 | 2206 3309 4987 
2027 3041 4582 | 2087 3131 4718 2207 3311 4989 
2028 3042 4585 2148 3222 4856 |.2208 3312 4991 


2029 3044 . 4587 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1382 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह _ [भाग-4 


1789 2684 4045 | 1849 2774 4180 | 1909 2864 4316 | 1969 2954 4451 | 
1790 2683 4046 | 1850 2775 4181 


[enm cac 


1910 32565 
2091 3137 4719 
2002 3138 4727 | 2152 3228 4864 
2153 — 3230 4868 
2004 3141 4733 | 2154 3231 4869 
2005 3143 4736 | 2155 3233 4871 
2096 3144 4738 | 2156 3234 4874 
2007 3146 4741 | 2157 3236 4876 
2098 3147 4743 | 2158 3237 4878 
2099 3149 4745 | 2159 3239 4881 
2100 3150 4746 | 2160 3240 4882 
2101 3132 4750 3242 4886 
2102/83153: 74751 


2031 3047 4592 
2032 3048 4593 
2033 3050 4596 
2034 3051 4598 | 
2035 3053 4600 
2036 3054 4602 
1977 2966 4469 | 2037 3056 4605. 
1978 296 . 4472 | 2038 3057 4607 
1979 2969 4474 | 2039 3059 4610 
1980 2970 4475 | 2040 3060 461] 
1981 2972 4479 | 2041 3062 4614 
1982 2973 4480 | 2042 3063 4616 
1983 — 2975 4483 | 2043 3065 4619 | 2103 3135 4755 
1984 2976 4485 | 2044 3066 4620 | 2104 3156 4756 | 2164 3246 4892 
1985 2978 4487 | 2045 3068 4623 | 2105 3158 4758 | 2165 3248 4894 
1986 — 2979 4489 2166 — 3249 4896 
1987 2981 4492 | 2047 3071 4628 | 2107 3161 4763 | 2167 3251 4899 
1988 2982 4494 | 2048 3072 4630 | 2108 3162 4765 | 2168 3232 4901 
1989 2984 4497 | 2049 3074 4632 | 2109 3164 4768 | 2169 3254 4903 


1990 — 2985 4498 | 2050 3075 4633 2110 2165— 4769 | 2170 — 3255 4905 


1991 2987 4501 | 2051 3077 4637 | 2111 3167 4773 | 217] 3257 4908 
1992 2988 4503 | 2052 3078 4638 2172 3258 4909 
1993 2990 4506 | 2053 3080 4642 | 2113 3170 4777 | 2173 3260 4913 
1994 2991 4507 | 2054 3081 4643 | 2114 317] 4779 | 2174 3261 4914 
1995 2993 4510 | 2055 3083 4645 2175 3263 4917 
1996. 2994 4512 | 2056 3084 4648 2176 3264 4919 


1997 2996 4515 | 2057 3086 4650 | 2117 3176 4786 | 2177 3266 4921 
1998 2997 4517 | 2058 3087 4652 | 2118 3177 4788 | 2178 3267 4924 
1999 2999 4519 | 2059 3089 4655 ` 2179 3269 4926 
2000 3000 4520 | 2060 3090 4656 2180 3270 4927 
2001 3002 4524 | 2061 3092 4660 2181- - 3272. -493] 


2002 3003 4525 | 2062 3093 4661 | 2122 3183 4796 | 2182 3273 4932 
2003 3005 4529 2123 3185 4800 | 2183 3275 4935 
2004 3006 4530 | 2064 3096 4666 2184 3276 4937 
2005 3008 4532 | 2065 3098 4668 | 2125 3188 4804 | 2185 3278 4939 
2006 3009 4535 | 2066 3099 4670 | 2126 3189 4806 | 2186 3279 4941 

3011 4537 210715:5588/19152994808:5192187-- -3281 4944 
2068 3102 4675 2188 3282 4946 


1971 2957 4456 
1972 2958 4457 
1973 2960 4461 


1975 2963 4465 
1976 2964 4467 


2008 3012 4539 


2 
2010 — 3015 — 4543 2190 — 3285 4950 
2011 3017 4547 2191 3287 4953 
2012 3018 4548 2192 .3288 4953 
2013 3020 4551 2073 3110 4687 219319513290 4958 


2014 3021 4553 | 2074 3111 4688 2134 3201 4824 | 2194 3291 4959 


2084 3126 4711] | 2144 3216 4846 | 2204 3306 4982 


2089 3134 4723 2149 3224 4858 | 2209 3314 4994 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu महत्वपूर्ण ation Trust, Delhi and eG i 
४ >° महत्वपूर्ण शासनादेश dhe wea nest ICS 


भाग-4] 


Bee o TE 2 Mi iad क E] 
3030 3045 4588 | 2090 3135 4724 | 2150 3225 4859 | 2210 3315 4995 


2211 3317 4999 | 2271 3407 5134 2391 — 3587 35405 
2212 3318 5000 3588 ^ 5407 
2213 3320 5003 | 2273 3410 5139 | 2333 3500 5274 | 2393 3990 5410 
2214 3321 5005 | 2274 3411 5140 2394 3591 _ 5411 
2215 3323 5007 | 2275 3413 5143 | 2335 3503 5278 
2216 3324 5009 | 2276 3414 5145 | 2336 3504 5280 | 2396 35947 5416 
2217 3326 5012 2397 3596 5419 
2218 3327 5014 3417 5156 

2219 3329 5016 3419 5152 2399 3599 5423 
2220 3330 5018 3420 2400 3600 5424 
22210 3332 5021 2401 3602 5428 
2222. - 3333 5022 3 | 2342 3513 5294 | 2402 3603 5429 
2223 — 3335 — 5026 2403 3605 5433 
2224 — 3336 5027 | 2284 3426 5163 | 
2225 3338 5030 5 2405 3608 5436 
2226 3339 5032 
2227 3341 5034 2407 361] 5441 
2228 | 3342 5037 2348 3522 3308 | 2408 3612 5443 
2349 3524 5310 | 2५५9 3614 5446 
3525 5311 | 2410 3615 5447 
235] 3327 5315 | 2411 3617 5451 
3528 5316 | 2412 3618 5452 


2290 3435 
2291 3437 5179 
2292 3438 35181 


350 2293 3440 5184 2413 3620 5455 
3351 505 2294 3441 2354 
2235 3353 5652 | 2205 3443  SI88 | 2415 3623 5459 
2416 3624  346l 
[2297 3446 5193 | 2417 362675464 
3998 3447 5195 2418 3627 5466 
2419 3629 3468 


197 5 
2240 3360 5063 | 2300 3450 5198 | 2360 3540 5334 | 2420 3630 5470 
2241 3362 5066 | 2301 3452 5202 | 2361 3542 5338 | 2421 3632 5473 


2242 3363 5068 | 2302 3453 35203 | 2362 3543 5339 | 2422 3633 à 5474 


2243 3365 5071 2365 3545 35342 | 2423 3635 5478 
2244 3366 5072 2364 — 3546 — 5344 
2245 3368 5075 2365 3548 35346 
2246 3369 5077 | 2306 3459 5213 | 2366 3549 5348 
2247 3371 35080 | 2307 3461 5215 | 2367 3351 5351 | 2427 3641 5486 
2248 3372 5082 | 2308 3462 5217 2428 3642 5489 
2249 3374 5084 | 2309 3464 5220 | 2369 3554 5355 | 
2250 3375 5085 | 2310 3465 322 2370 3355 5357 
2251:5:533772:8850895[B23115993467/985522 2371 3557 5360 | 2431 3647 — 5496 
2252 3378 5090 2372 3558 — 5361 
2253 3380 5094 | 2313 . 3470 2373 3560 3365 | 2433 3650 X 5500 
2254 3381 5095 | 2314 3471 2374 3561 3366 | 2434 3651 5502 | 
| 2435 3653 5504 | 


2 
3 
2255 383 5097 | 2315 3473 3 2375 3563 5369 
3 
3 


un 
VININ > 


(| tn 
mit 
10001 — 0 ०। ०) Uy 


2256 3584 5160 | 2316 3474 2376 3564 5371 | 2436 3654 5506 
2257 3386 2102 2377 3506 5313 
2258 — 3387 5104 2378 3567 5376 | 2438 3657 5511 

2250 3389 5107 2379 3569 35378 | 2439 3659 5514 
2260 — 3390 35108 | 2320 3480 3244 | 2380 3570 5379 | 2440 3660 ^. 5515 
2261 3392 5112 | 2321 3482 5247 2441 3662 5518 
2262 3393 3113 | 2322 3483 5248 | 2382 3573 5384 | 2442 3663 5520 
2263 3395 5116 | 2323 3485 5252 | 2383 3575 3387 | 2443 3665 5523 
2264 3396 5118 | 2324 3486 3253 | 2384 3576 5389 | 2444 3666 — 5524 
2265 3398 5120 2385 3578 3391 | 2445 3668 5327 
2266 3399 5122 | 2326 3489 5258 | 2386 3579 5393 | 2446 3669 — 3529 
2267 340] 525 | 2327 3491 5260 
2268 — 3402 5127 | 2328 3492 5263 | 2388 3582 5398 

2269 3404 5129 | 2329 3494 5265 | 2389 3584 540! 


Un 
N 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1384 


1 


2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 


2474 


2476 


2491 


2493 
2494 


2497 
2498 


2501 
2502 


2503 3755 5659 | 2563 3845 5794 


2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 


2270 


. 3678 5542 | 2512 3768 5678 


2469 3704 5581 | 2529 3794 5717 | 2589 3884 5853 | 2649 3974 5988 
3705 5583 | 2530 3795 5718 | 2590 3885 5854 | 2650 3975 5989 
2471 3707 5586 | 2 3797 5722 3887 5857 | 2651 3977 -5993 


2 
24758889715155$855953|525 3803 5730 2595 3893 5866 | 2655 3983 6001 
3714 5597 | 2536 3804 5732 2596 3894 5868 656 3984 6004 


2471 2657 3986 6006 
2478 3717 5602 2658 3987 06008 
2479 3719 5604 2659 3989 001] 
2480 3720 5605 | 2540 3810 5741 | 2600 3900 5876 | 2660 3990 6012 
2481 3722 5609 | 2541 3812 5744 3902 5880 | 2661 3992 6016 
2482 3723 5610 | 2542 3813 5746 | 2602 3903 5881 
2483 3725 5613 2663 3995 6020 
2484 3726 35615 | 2544 3816 5750 | 2604 3906 5886 | 2664 3996 6022 
2485 — 3728 5617 | 2545 3818 5753 | 2665 — 3998 6024 
2486 3729 5619 2606: 3909 5891 | 2666 3999 6026 
2607 ^ 3911 — 5893 | 2667 4001 6029 
2488 3732 5624 2608 3912 5895 | 2668 4002 6031 
2489 3734 5627 | 2549 3824 5762 609 3914 5898 | 2669 4004 6033 
2490 3735 5628 | 2550 3825 5763 | 2610 3915 5899 | 2670 4005 6035 


2492 3738 5633 | 2552 3828 5768 2612 3918 5904 | 2672 4008 6039 


2495 3743 5640 | 2555 3833 3775 | 2615 3923 5911 | 2675 4013 6047 
2496 3744 5642 | 2556 3834 5778 | 2616 3924 5913 | 2676 4014 - 6049 


2499 3749 5649 | 2559 3839 5785 | 2619 3929 5920 | 2679 4019 6056 
2500 3750 5650 | 2560 3840 5786 | 2620 3930 35922 | 2680 4020 6057 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


1 2 3 
2450 3615 5537 


2631 3947 5948 
2632 3948 5949 
2633 3950 5952 
2634 3951 5954 
2635. 3953 5956 
3864 5823 | 2636 3954 5958 
3866 5825 | 2637 3956 5961 
3867 5828 | 2638 3957 5963 
3869 . 5830 | 2639 3959 5966 
3870 2640 3960 5967 
2641 3962 5970 
2642 3963 5972 


2 3 
3405 5131 2330 3495 5266 
3677  554Ll | 2511 3767 5677 


5402 
589 


5815 


3585 
3857 


2390 


3680 5546 
3681 5547 


2514 3771 5683 


3695 

3696 2644 3966 5976 

3698 5572 2645 3968 5979 

3699 5574 2646 3969 5981 

3701 5577 2647 3971 5984 
5850 | 2648 3972 5986 


3702 5579 | 25 ERN 3 3882 


2652 3978 5994 
2653 3980 5998 
2654 3981 5999 


2592 3888 5859 
2593 3890 5862 
2594 3891 5863 


3711 5592 


N 


5 
871689855993112537::7::3806:—:5735 2597 3896 5871 


3737 5631 | 2551 3827 5767 | 2611 3917 5903 | 2671 4007 6038 


3740 5636 | 2553 3830 5772 | 2613 3920 — 5907 | 2673 4010 6043 


3741 5637 | 2554 3831 5773 2614 3921 5909 | 2674 4011 6044 


8 
3746 5645 | 2557 3836 5780 | 2617 3926 5916 | 2677 4016 6051 
3747 5647 | 2558 3837 5782 2618 3927 5918 | 2678 4017 6054 


3752 5654 | 2561 3842 5790 | 2621 3932 5925 | 2681 4022 6061 
3753 5655 | 2562 3843 $791 2622 3933 5926 | 2682 4023 6062 
2623 3935 `` 5930 | 2683 4025 6065 


| 
s 


3756 5660 | 2564 3846 3796 2684 4026 6667 
3758 5662 | 2565 3848 5798 | 2625 3038 35934 | 2685 4028 6069 
3759 5665 | 2566 3849 5800 | 2626 3939 5936 | 2686 4029 — 607] 
3761 5667 | 2567 3851 5803 | 2627 3941 5938 | 2687 4031 

3762 5669 | 2568 3852 5805 | 2628 3942 5941 | 2688 4032 — 6076 
3764 5672 | 2569 3854 5807 | 2629 3944 5943 | 2689 4034 6079 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. een RU UN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1385 
I 2 3 i 2 3 WERE S 
-5570 3855 5809 | 2630 3945 5944 | 2690 4035 0080 
269] 4037 6083 | 2751 4127 6219 | 2811 4217 6355 | 2871 4307 — 6490 
2692 4038 6085 | 2752 4128 6220 | 2812 4218 6356 | 2872 4308 ^ 6491 
2693 4040 6088 | 2753 4130 SE SE 2813 4220. 6559 | 2873 .4310 6495 
2694 4041 6089 | 2754 4131 — 6225 | 2814 4221 6361 | 2874 4311 6496 
2695 4043 6092 | 2755 4133 6227 | 2815 4223 6363 | 2875 4313 6499 
2696 4044 6094 | 2756 4134 6230 | 2816 4224 6365 | 2876 4314 X 6501 
2697 4046 6097 | 2757 lm 3E 2817 4226 6368 | 2877 4316 6503 
2698 4047 6099 | 2758 4137 6234 | 2818 4227 6370 | 2878 4317 6506 
2699 4049 6101 | 2759 4139 6237 | 2819 4229 6372 | 2879 4319 6508 
2700 4050 6102 | 2760 4140 6238 | 2820 4230 6374 | 2880 4320 6509 
2701 4052 6106 | 2761 4142 6242 | : f 2821 4232 6377 | 2881 — 4322 6513 
2702 4053 6107 | 2762 4143 6243 | 2822 4233 6378 | 2882 4323 6514 
2703 4055 6111 | 2763 4145 6246 | 2823 4235 6382 | 2883 4325 6517 
2704 4056 6112 | 2764 4146 6248 | 2824 4236 6383 | 2884 4326 6519 
2705 -$ 81 | 6114 | 2765  4l48 6250 | 2825 4238. 6386 | 2885 4328 6521 
2706 4059 6117 | 2766  4l49 6252 | 2826 4239 6388 | 2886 4329 6523 
2707 4061 6119 | 2767 4151 6255 | 2827 4241 6390 | 2887 4331 6526 
2708 4062 6121 | 2768 4132 6257 | 2828 4242 6393 | 2888 4332 6328 
2709 4064 6124 | 2769 4154 6259 | 2829 4244 6395 | 2889 4334 6531 
2710 4065 6125 | 2770 4155 6261 | 2830 4245 6396 | 2890 4335 — 6532 
2711 4067 6129 | 2771] 4157 6264 | 2831 4247 6400 | 2891 4337 6535 
2712 4068 6130 | 2772 4158 6265 | 2832 4248 6401 | 2892 4338 6537 
2713 4070 6133 2833 4250 6404 | 2893 4340 6540 
2714 4071 6135 | 2834 4251 6406 | 2894 4341 6541 
2715 4073 6137 2835 4253 6408 | 2895 4343 6544 
2716 4074 6139 4164 2836 4254 6410 | 2896 4344 — 6546 
2717 4076 6142 2837 4256 6413 | 2897 4346 X 6549 
2718 4077 6144 | 2778 — 4167 4257 6413 | 2898 4347 6551 


2725 
2726 


4088 
4089 


2782 


6157 
6160 
6162 


4173 


6428 
6431 


4358 


2719 4079 6146 | 2779 4169 4259 6418 | 2899 4349 6553 
2780 4170 2840 4260 6419 | 2900 4350 6554 
2781 4172 2841 4262 2901 4352 6558 


6566 


2727 4091 6164 2 4361 63571 
2728 4092 6167 | 2788 4182 6302 | 2848 4272 6438 | 2908 4362 6573 
2729 4094 6169 | 2789 4184 6305 | 2849 4274 6440 | 2909 | 4364 6516 
2730 4095 6170 | 2790 4185 6306 | 2850 4275 6441 | 2910 4365 6577 
2731 4097 6174 | 2791 4187 6309 2911 4367 6581 
2732 40908 6175 | 2792 4188 6311 | 2832 4278 6446 | 2912 4368 X 6582 
2793 4190 6314 | 2853 4280 6450 | 2913 4370 "6585 


2734 4100 — 6180 4191 6315 | 2834 4281 6451 | 2914 4371 6587 
2735 4103 6182 4193 6318 | 2835 4283 6453 | 2915 4373 6589 


2736 4104 6184 4194 6320 | 2856 4284 6456 
2737 4106 6187 4196 6323 | 2857 4286 6458 | 2917 4376  — 6594 
2738 4107 6189 4197 6355 | 2858 4287 6460 
2739 4109 6192 4199 6327 | 
2740 4110 6193 4200 6328 - 
2741 4112 6196 4202 2921 4382 6603 


4203 
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2922 4383 6604 


- 4205 6337 | 2863 
4206 6338 | 2864 4296 2924 4386 6609 
2745 418 6205 43208 6340 | 2865 4298 6476 | 2925 4388 6612 
2746 — 4119 6207 | 2806 4209 6343 
L2747 4121 620 | 2807-4211 6345 
2808 4212 — 6347 2928 4392 6619 

- [2749 4124 6214 | 2809 4214 6350 2869 4304 6485 | 2929 4394 052: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1386 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


1 2 व्याधि 2 3 1 2 3 1 2 3 
2750 4125 6215 2870 4305 6487 | 2930 4395 6622 
2931 4397 06626 | 2991 4487 6761 | 3051 4577 6897 | 3111 4667 7033 
2932 4398 6627 | 2992 4488 905-1202 43/8 6999. 3052 6898 | 3112 4668 7034 
2933 4400 6630 | 2993 4490 6766 | 3053 4580 6902 | 3113 4670 7037 
2934 4401 6632 | 2994 4491 6767 | 3054 4581 6903 | 3114 4671 7039 

3055 
[re qu a 


4583 6905 | 3115 4673 7041 
2936 4404 6636 | 2996 4494 6772 + 36 4584 6908 | 3116 4674 705 


2937 4406 . 6639 | 2997 4496 6775 | 3057 4586 6910 T 3117 4676 7046 
9 ee 4587 6912 | 3118 4677 १048 


2938 4407 6641 2998 4497 6777 589 छोड STD. 
4589 6915 3119 4679 7050 


2939 4409 6644 | 2999 4499 6779 


2955 4403 6634 | 2995 4493 6770 IIS 4673 70 


2940 — 4410 — 6645 | 3000 450 6780 | 3060 4590 6916 | 3120 4680 . 7032 
2941 4412 6648 | 3001 4502 6784 | 3061 4592 6920 | 3121 4682 7055 


2942 4413 6650 | 3002 4503 6785 | 36७ 4593 6921 | 3122 4683 7056 
2943 — 4415 6653 | 3003 4505 6789 | 3063 4595 6924 | 3123 — 4t 4085 7060 
1.2944 4416 6654 | 3004 4506 6790 | 3064 . 4596 6926 | 3124 4686 7061 
2945 — 4418 6657 | 3005 4508 6792 | 3065 4598 6928 | 3125 ^ 4688 7064 
2946 4419 6659 | 3006 4509 6795 | 3066 4599 6930 | 3126 4689 7066 
2947 442] 6662 4511 6797 | 3067 4601 6933 
2948 4422 6664 | 3008 4512 6799 | 3068 4602 6935 
2949 4424 6666 | 3009 4514 6802 | 3069 4604 6937 
2950 4425 6667 | 3010 4515 6803 | 3070 4605 3130 4695 7074 
2951 4427 6671 | 3011 4517 6807 | 307] 4607 6942 | 3131 4697 7078 
2952 4428 06672 | 3012 4518 6808 | 3072 4608 6943 | 3132 4698 7079 
2953 4430 6676 | 3013 4520 6811 | 3073 4610 6947 | 3133 4700 7082 
2954 4431 — 6677 | 3014 — 4521 6813 | 3074 4611 6948 | 3134 4701 7084 
2955 4433 6679 | 3015 4523 6815 | 3075 4613 6951 | 3135 4703 7086 
2956 4434 6682 | 3016 4524 6817 | 3076 4614 6953 | 3136 4704 7088 
2957 4430 0084 | 3017 4526 6820 | 3077  46i6 6955 | 3137 4706 7091 
2958 4437 6686 | 3018 4527 6822 | 3078 4617 6958 | 3138 4707 7093 


2959 4439 6689 | 3019 4529 DNE | 3079 4619 6960 | 3139 4709 7096 


3080 4620 6961 | 3140 4710 ` 7097 
2961 4442 6694 | 302] 4532 6829 | 3081 4622 6965 | 3141 4712 7100 
2962 4443 6695 | 3022 4533 6830 | 3082 4623 6966 | .3142 . 4713 7102 
2963 4445 06698 | 3023 4535 6834 | 3083 4625 6969 | 3143 4715 7105 
2964 4446 6700 | 3024 4536 6835 | 3084 4626 6971 (12144 4716 7106 
2965 4448 06702 | 3025 4538 0838 | 3085 4628 6973 | 3145 — 4718 7109 
2966 4449 6704 | 3026 . 4539 6840 | 3086 4629 6975 _3146 4719 7111 
2967 4451 6707 | 3027 4541 6842 | 3087 4631 6978 | 3147 4721 7114 
2968 4452 6709 | 3028 4542 6845 | 3088 4632 9680 | 3148 4722 7116 

.|-2969 4454 6711 | 3029 4544 6847 | 3089 4634 6983 | 3149 4724 7118 
2970 | 4455 6713 3090 4635 6984 | 3150 4725 7119 
2971 4457 6716 | 3031 4547 6852 | 3091 4637 6987 | 31581 4727 7123 
2972 4458 6717 | 3032 4548 6853 | 3092 4638 6989 | 3152 4728 7124 


2973 4460 6721 | 3033 4550 6856 | 3093 4640 6992 | 3153 4730 7128 
2974 4461 6722 | 3034 4551 6858 | 3094  .4641 6993 | 3154 4731 7129 


2975 4463 6725 | 3035 4553 6860 | 3095 4643 6996.| 3155 4733 7131 
2976 4464 6727 | 3036 4554 6862 | 3096 4644 6998 | 3156 4734 7134 


2977 4466 6729 | 3037 455५ 6865 | 3097 4646 7001 
2978 4467 6732 | 3038 4557 6867 | 3098 4647 7003 | 3158 4737 7138 


2960 4440 6690 | 3020 4530 6826 | 3080 4620 ( 


2979 4469 6734 | 3039 4559 6870 | 3099 4649 7005 | 3159 4739 7141 
2980 4470 6735 | 3040 4560 6871 3:00 4650 7006 | 3160 4740 7142 


4472 6739 | 3041 4562 6874 | 3101 4632 7010 | 3161 4742 — 7146 
4473 6740 | 3042 4563 6376 | 3102 4653 7011 | 3162 4743 7147 
2983 4475 6743 | 3043 4565 6879 | 3103 4655 7015 | 3163 4743 7150 ] 


2984 4476 6745 | 3044 4566 6880 | 3104 4656 7016 | 3164. 4746 7152 
2985 4478 6747 | 3045 4568 6883 3105 4658- 7018 | 3165 4748 7154 


2986 4479 6749 | 3046 . 4569 6885 3106 . 4659 7021 | 3166 4749 7156 


3047 4571 6888 3107 4661 7023 
168 — 4752 7161 


4481 6752 
298 4482 6754 | 3048 4572 6890 | 3108 4662 7025 
169 4754 7163 


20890 4484 6757 | 3049 4574 6892 | 3109 4664 7028 


NIN 
E 
dN] 


Wi 
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भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादश 1387 
i 2 3 उठ RSs ees NN 2 3 
2990 4485 6758 | 3050 4575 6893 | 3110 - 4665 7029 | 3170 4755 7165 
3171 4757 7168 | 3231 4847 7304 | 3291: 4937 7439 | 3351 5027 7575 
3172 4758 7169 | 3232 4848 7305 3352 5028 7576 
3233 4850 7308 | 3293 4940 7444 | 3353 35030 7580 
3174 4761 7174 | 3234 4851 7310 | 3294 4941 7445 | 3354 35031 7581 
3175 4763 7177 | 3235 4853 7312 | 3295 4943 7448 | 3355 5033 7583 
3176 4764 . 7179 | 3236 4854 7314 | 3296 4944 7450 | 3356 5034 7586 
3237 4856 7317 | 3297 4946 7453 | 3357 5036 7588 
3238 4857 7319 | 3298 4947 7455 | 3358 35037 7590 
3239 4859 7322 | 3299 4949 7457 | 3359 5039 7593 
3240 4860 7323 | 3300 4950 7458 
4772 3241 4862 7326 | 3301 4952 7462 
3182 4773 7192 | 3242 4863 17328 | 3302 4953 7463 | 3362 5043. 7599 
3183 4775 7195 | 3243 4865 7331 | 3303 4955 7467 | 3363 5045 7602 
3184 4776 7197 | 3244 4866 7332 | 3304 4956 7468 | 3364 5046 7604 
3185 4778 7199 | 3245 4868 7335 | 3305 4958 7470 | 3365 35048 ^ 7606 
3186 4779 7201 | 3246 4869 7337 | 3306 4959 7473 | 3366 5049 7608 
3187. - 4781 7204 | 3247 4871 7340 | 3307 4961 7475 | 3367 5051 — 7611 
3248 | 4872 7342 | 3308 4962 7477 | 3368 5032 7613 
3189 4784 7209 | 3249 4874 7344 | 3309 4964 7480 | 3369 5054 7615 
3190 4785 7210 | 3250 4875 7345 | 3310 4965 7481 | 3370 5055 7617 
3191 4787 7213 | 3251 4877 1349 | 3311 . 4967 7485 | 3371-:55057:::7620 
3192 4788 7215 | 3232 4878 7350 | 3312 4968 7486 | 3372 5058 7621 
3193 4790 7218 | 3253 4880 7354 | 3313 4970 7489 | 3373 5060 7625 
3194 4791 7219 | 3234 4881 7355 | 3314 4971 7491 | 3374 5061 7626 
3255 4883 7357 | 3315 49735 ५493 | 3375 5063 7629 
3256 4884 7360 | 3316 4974 7495 | 3376 5064 7631 
3197 4796 7227 | 3257 4886 7562 | 3317 4976 7498 | 3377 S066 7633 
3198 4797 7229 | 3258 4887 7364 | 3318 4977 7500 | 3378 5067 7636 
3199 4799 7231 | 3259 4889 7367 | 3319 4979 7502 | 3379 5069 7628 
3200 4800 7232 | 3260 4890 7368 | 3320 . 4980 7504 | 3380 5070 7639 | 
3201 4802 7236 | 3261 4892 7372 | 3321 4982 7507 | 3381 5072 7643 
3202 4803 7237 4 3382 5073 1644 
3203 4805 7241 | 3263 4895 7376 | 3323 4985 7512 | 3383 5075 — 7647 
3204 4806 7242 | 3264 4896 7378 | 3324 4986 7513 | 3384 5076 7649 
3205 4808 7244 | 3265 4898 7380 | 3325 3385 5078 7651 
3206 4809 7247 | 3266 4899 7382 5 3386 5079 7653 
3207 4811 7249 | 3267 4901 7385 | 3327 4991 7520 | 3387 5081 7656 
3208 4812 7251 | 3268 4902 3328 4992 7323 | 3388 5082 7658 
3269 4904 7389 | 3329 4994 7325 | 3389 35084 7661 
3270 4905 7391 | 3330 4995 7326 | 3390 5085 7662 
3271 4907 7394 | 3331 4997 7550 | 3391 5087 7665 
3272 4908 7395 | 3332 4998 7531 
3213 4820 7263 3393 5090 7670 
3214 4821 7265 | 3274 4911 7400 | 3331 5001 7336 | 3394 S091 767! 
3215 4823 7267 
3216 4824 7269 3336 5004 7540 
3217 4826 7272 | 3277 4916 7407 3397 5096 7679 
3218 4827 7274 | 3278 4917 7410 3398 5097 7681 
3219 4829 7276 | 3279 4919 7412 
3220 4830 7278 3340 — S010 — 7549 
3221 4832 7281 3341 5012 7552 | 3401 35102  — 7688 
3222 4833 -7282 | 3282 4923 7418 | 3342 5013 7554 | 3402 5103 7689 
3223 4835 7286 | 3283 4925 7421 
3224 4836 7287 
3225 4838 7290 3345 508 7561 | 3405 $3108 7696 
3226 4839 7292 | 3286 4929 7427 | 3346 5019 7563 |.3406 5109 4 7699 
3347 उठा 7566 | 3407 S51 —770l | 
3228 4842 7297 3348 — 5022 7568 
3229 4844 7299 | 32890 4934 7435 | 3349 5024 7570 
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1388 उत्तर प्रदश सुगम सवा नियम संग्रह [भाग-4 
1 2 3 i E NEN DE ee 5 2 Cr TR | i 2 3 a | 

3230 4845 7300 | 3290 4935 74360 DEZ 5025 7571 | 3410 S113 7707_ 

341l ^ 5117 7711 | 3471 353 5297 .3591 $387 8117 | 

3412 5118 7712 | 3472 E 5298 B8: 5388 — 8119 

3413 35120 7715 | 3473 5300 - 7986 | 3503 5390 8122 

3414 5121 7717 | 3474 . 5211 - depu 2 7988 | 3594 

3415) 5123 7719 | 3475 3213 5303 — 7990 

3416 35124 7721 | 3476 5214 ` EE $304 7992 

3417-5126 7724 | 347; 3216 7859 | 353 21:4६. 7995 


3478 3307 7997 
3479 3219 7864 | 3539 5309 8000 


3540 5310 8001 


3418 5127 7726 
3419 5129 7728 .. 
3420 5130 7730 | 3480 5220 7865 [ ( 1 
24215755132 7777733. | 3481 5222 7869 | 3541 — 5312 8004 | 3601 à 5 
3422 5133 7734 | 3482 5223 7870 | 3542 533 8006 | 3602 5403 
3423 5135 7738 | 3483 32 | 3543 = Se 8009 | 3603 5405 
3424 5136 7739 | 3484 32 | 3544 3316 8010 | 3604 5406 
3425 5138 7742 | 3485 52 
3426 5139 7744 | 3486 32 
52 
2 
2 
2 


5455005318 8013 | Sd ae aa SIS 5408 8148 . 


R 
~ 
~ 
( 


8 

9 2:22 3606 _ 5409 851 
] 7 S321 8018 | 3607 541] 8153 
2 | 3548 — 5322 8020 zm 5412 8155 
4 4 8022 | 3609 35414 8158 
5 जाल इस I0 3415 8159 
QEEEISQIS| 3551 . 5327 8027 | 3611 5417 8163 
| 
0 

i 

3 

4 


6 5319 


3427 3141 7746 | 3487 
3428 5142 7749 | 3488 5 
3429 5144 7751 3489 5234 — 


nl nhc 


ni 
ll 
| 4 

© 

WN 


3430 5145 7752 | 3490 5 

349] 32 
3432 5148 7757 | 3492 32 
3433 ` 5150 7760 | 3493 5 
3434 515] 7762 | 3494 5 
3435 5153 7764 | 3495 5 


z 
28 8028 | 3612 5418 8164 
30 8032 
3 


>> | r3 


3613 5420 8167 


ee 3614 5421 8169 


"T 


2 5331 

2 1900. 53 5333 8035 | 3615 5423 8171 
3436 5154 7766 | 3496 32 3,6] 3556 5334 8038 | 3616 5424 8173 
3437. 5156 7769 | 3497 5246 7905 | 3557 5336 $8040 | 3617 5426 8176 
3438) 5157 7771 | 3498 35247 7907 | 3358 5337 X 3618 5427 8178 
3439 5159 7774 | 3499 3249 7909 | 3539 5339 8045 | 3619 5429 8180 
3440 5160 7775 | 3500 5250 7910 | 3560 53410 8040 | 3620 5430 8182 
3441 5162 7778 | 3501 52532 7914 | 3561 5342 8050 | 3621 5432 8185 
3442 5163 7780 | 3502 5253 T CH 3562 5343 8051 | 3622 5433 8186 
3443 5165 7783 | 3503 35255 7919 | 3563 _ S GEL 3623 5435 8190 
3444 5166 7784 | 3504 5256 7920 | 3564 5346 8056 | 3624 3436 8191 
3445 5168 7787 | 3505. 5258 7922 | 3565 5348 8658 | 3625 3438 8194 
3446 5169 7789 | 3506 5259 i 3566 5349 8060 | 3626 5439 _ 8196 


3507 — 5261 799755153361. 55335 =n 3627 5441 8198 


3448 5172 794 | 3508 5262 zzu 3568 _ 535 5 | 3628 5442 8201 
3449 5174 7196 | 3509 5264 7931 | 3569 . 535 3629 5444 8203 
3450 5175 7797 | 3510 5265 795 | 3570 5355 8069 | 3630 5445 8204 


3451 5177 7801 3511 526] 7937 3631 5447 8208 
3452 5178 7802 | 3512 5268 TE 3572 358 8073 | 3632 5448 8209 
3453 5180 ' 7806 | 3513 5270 7941 3573 5360 8077 | 3633 35450 8212 
3454 5181 7807 | 3514 5271 7943 3574 5361 8078 | 3634 5451 8214 
3455 5183 7809 | 3515 5273 7945 3575 5363 8081 3635 5453 8216 
3456 5184 7812 | 3516 5274 7947 3576 5364 8083 | 3636 5454 8218 
3457 S186 7814 | 3517 3276 7950 3577 5366 8085 | 3037 5456 8221 
3458 5187 7816 3578 3367 8088 | 3638 5457 8216 
3459 5189 7819 | 3519 5279 7954 | 3579 5369 8090 | 3639 5459 8223 
3460 5190 7820 | 3520 5280 7956 | 3580 5370 8091 3640 5460 8227 
3 


346] 5192 7824 ट 


521 5282 7959 | 3581 5372 8095 | 3641 5462 8230 
3462 5193 7825 | 3522 5283 7960 | 3582 5373 8096 | 3642 5463 8232 
3463 5195 7828 | 3523 5285 7964 | 3583 5375 8099 | 3643 5465 8235 
3464 5196 7830 | 3524 5286 7965 | 3581 5376 8101 | 3644 5466 8236 
3465 5198 7832 | 3525 5288 7968 | 3585 5378 8103 | 3645 5468 8239 
3466 5199 7834 | 3526 5289 7970 | 3586 5379 8105 


3467 3201 7837 | 3527 5291 7972 | 3587 S381 8108 | 3647 5471 8244 


3468 5202 7839 3528 5292 7975 | 3588 5382. 8110 | 3648 5472 8246 
3469 5204 7841 3529 5294 791 3589 5384 8113 | 3649 5474 8248 


em 
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भाग-4] 

1 2 ह 277 “5 उ गा कक असले प. 1 32 3 
3470 5205 7843 | 3530 5295 7978 | 3590 5385 8114 | 3650 5475 8249 
3651 5477 8153 | 3711 3567 8389 | 3771 5657 $8524 | 3831 5747 8660 ` 


3682 5478 8254 | 3712 3568 8390 | 3772 5658 8525 | 3832 5748 8661 
3653 5480 8258 | 3713 3570 8393 | 3773 5660 8529 | 3833 5750 8664 
3654 -5481 8259 | 3714 5571 8395 | 3774 5661 $8530 | 3834 5751 8666 
3655 5483 $261 | 3715 35573 8397 | 3775 5663 8533 | 3835 5753 8668 
3656 5484 8264 | 3716 5574 8399 | 3776 5664 8535 | 3836 5754 8670 
3657 5486 8266 | 3717 5576 8402 लड $537 
3658 5487 8268 | 3718 5577 8404 | 3778 5667 8540 
3659 5489 8271 | 3719 5579 8406 | 3779 5669 8542 | 3839 5759 8678 
3660 5490 8272 | 3720 5580 8408 | 3780 5670  .8543 | 3840 5760 8679 
366T 5492 S776 SIS 3721 582 8411 | 3781. 5672 8547 
3662 5493 8277 5583 8412 | 3782 5673 8548 
3663 5495 8280 | 3723 5585 8416 | 3783 5675 8551 | 3843 5765 8687 
3664 5496 8282 | 3724 35586 8417 [3 5676 8553 | 3844 5766 8688 
3665 5498 8284 | 3725 5588 8420 | 3785 5678 8555 | 3845 5768 8691 
3666 5499 8286 | 3726 5589 8422 | 3786 5679 8557 | 3846 5769 8693 


3667 5501 8289 | 3727 5591 8424 | 3787 5681 8560 | 3847 5771 8696 
3668 5502 8291 | 3728 5592 8427 | 3788 5682 8562 | 3848 35772 8698 
3669 5504 8295 | 3729 5594 8429 | 3789 5684 8565 | 3849 5774 8700 
3670 3505 8295 | 3730 35595 8430 | 3790 5685 8566 | 3850 5775 8701 
5597 8434 | 379] 5687 8569 | 3851 5777 8705 
3598 8435 | 3792 5688 8571 | 3852 5778 8706 
5600 8438 | 3793 5690 8574 | 3853 5780 8710 
5601 8440 | 3794 5691 8575 | 3854 5781 8711 
5603 8442 | 3795 5693 8378 | 3855 5783 8713 
S604 . 8444 3856 5784 8716 
5606 S447 3857 5786 8718 
5607. 8449 3858 5787. 8720 
5600 8452 3859 5789 8723 
5610 8453 | 3800 3700 8588 | 3860 5790 8724 
5612 iz ease किक हर 5702 8392 | 3861 5792 8728 

( 3862 5793 8729 
3863 5795 8732 

3864 5796 8734 


_ 5615 $8461 | 3803 575 85 
5616 8462 
5618 — $463 


3803 5705 85957 
0 )5 8598 
3805 — 5708 8600 
3806 5709 8603 


3807 3711 8605 | 3867 5801 8741 
3808 3712 8607 | 3868 5802 8743 
3809 — 5714 — 8610 
3810 — 3715 8611 
5627 8479 | 3811 3717 8615 | 3871 5807 8750 
5628 8480 | 3812 3718 8616 | 3872 5808 8751 


3 
6 
8 
9 
I 
2 
1 
5 
7 
3693 5540 8348 | 3753 5630 8484 | 3813 | 5720 8619 
l 
3 
4 
6 
7 
9 
0 
2 
3 


5621 8470 | 
5622 8472 

5624 _ 8474 
5625 8475 


3694 554] 8349 | 3734 5631 8485 | 3814 5721 8621 | 3874 5811 8756 
3695 5543 8352 | 3755 5633 EE 3815 5723 8623 | 3875 5813 8759 
3696 5544 $8354 | 3756 5634 8490 | 3816 5724 8625 | 3876 3814 8761 


3697 5 8357 | 3757 5636 8492 | 3817  : SCC 3817 5726 $628 | 3877 5816 8763 
3758 5637 $8494 | 3818 5727 8630 | 3878 5817 8766 


3699 5 8361 | 3759 5639 8497 | 3819 3729 8632 | 3879 5819 8768 
3700 55 8362 | 3760 35610 8498 | 3820 5730 8634 | 3880 5820 8769 
3761 5642 8502 | 3821 5732 8637 | 3881 5822 18773 
3702 Ste 8367 | 3762 5643 8503 | 3822 5733 8638 | 3882 . 5823 8774 
73 5 $371 | 3763-5645 . 8506 | 3823 3735 8642 | 3883 5825 8777 
3704 mnn pa 6 8372 | 3764 5646 8508 | 3824 5736 8645 | 3884 5826 8779 
3705 5558 3765 3648 8310 | 3825 35738 8646 | 3885 5828 8781 
3706 5559 8377 | 3766 5649 8512 | 3826 5739 8648 | 3886 5829 8783 
3707 3561 8379 | 3767 m IE 3827 5741 8650 
3708 5562 8381 | 3768 3632 8317 | 3828 5742 8653 | 3888 5832 8788 
3709 5564 8384 | 3769 5654 8519 | 3829 5744 8655 | 3889 5834 & 8791 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1390 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


2 TAA TOE: 
3710 6 8385 3770 5655 8521 3830 5745 8656 3890 . 5835: 8792 
3 8795 3951 5927 8931 4011 6017 9067 6107 9202 


4072 6108 9203 
4073 6110 _ 9207 
4074 6111 9208 

6023 9075 | 4075 6113 9221 
4016 6024 9077 | 4076 6114 9213 
4017 6026 9080 | 4077 6116 9215 
4018 6027 9082 | 4078 6117 9218 
4019 6029 9084 | 4079 6119 9220 
| 4020 6030 9086 | 4080 6120 9221 
4021 6032 9089 | 4081 6122 9225 
4022 6033 9090 | 4082 6123 9226 
4023 6035 9094 | 4083 6125 9229 
4024 6036 9095 | 4084 6126 9231 
4025 6038 9098 | 4085 6128 9233 
3906 5859 8829 | 3966 5949 8964 | 4026 6039 9100 | 4086 6129 9235 
3907 5861 8831 | 3967 5951 8967 | 4027 6041 9102 | 4087 6131 9238 
3908 5862 8833 | 3968 5952 $969 | 4028 6042 9105 
3969 5954 8971 | 4029 6044 9107 | 4089 6134 9243 
3910 5865 8837 | 3970 5955 8973 | 4030 6045 9108 | 4090 6135 9244 
3911 5867 8841 | 3971 5957 8976 | 4031 6047 4091 6137 9247 
3912 5868 8842 4032 6048 9113 | 4092 6138 9249 


3972 39058 8977 
3913 5870 8845 4033 6050 4003 6140 9232 


4012 — 6018 9068 

4013 6020 9071 
4014 6021. 9073 
4015 


3952 5928. 8932 
3953 5930 8936 
3954 5931 8937 
3955 59353 89359 
39356 35934 8942 
3957 3936 8944 
3958 5937 8946 
3959 5939 8949 
3960 59040 8956 
3961 5942 8954 
3962 5943 8955 
3963 5945 8558 
3964 3946 8960 
3965 3948 8962 


3904 85 8824 


3905 858 8826 


5960 — 8981 
3914 5871 8847 | 3974 FR eee 4034 6051 9118 | 4094 6141 9253 


3915 5873 8849 | 3975 5963 985 | 4035 6053 9120 | 4095 6143 9256 


3916 5873 8851 | 3976 5954 Se कद आ S Rr -4036 6054 9122 


6054 9122 | 4096 6144 9258 
3917 5876 . 8854 | 3977 5966 8989 4037 6056 9125 | 4097 6146 9261 


39018 5877 8856 | 3978 35967 8992 | 4038 6037 9127 


3919 5879 8858 | 3979 5969 $994 | 4039 6039 9130 
3920 5880 58860 | 3980 3970 8995 | 4040 6060 9131 
392] 5882 886 | 3981 5972 8999 | 4041 6062 9134 
3922 5883 8864 | 3982 35973 9000 | 4042 6063 9136 
3923 5885 8868 | 3983 5975 9003 | 4043 6065 9139 
3924 5886 8869 | 3984 5976 9065 | 4044 6066 9140 
3925 5888 = 8872 | 3985 5978 9007 | 4045 6068 9143 
3926 5889 8874 | 3986 5979 9009 | 4046 6069 9145 | 4106 6159 9281 
3927 5891 8876 5981 9012 | 4047 607! 9148 | 4107 6161 9283 
3928 5892 8879 | 3988 5982 9014 | 4048 6072 9150 | 4108 6162 9285 
3929 5894 8881 5984 907 | 4049 6074 9152 | 4109 6164 9288 
3930 5895 8882 5985 9018 6075 9153 | 4110 6165 9289 
3931 5897 8886 
3932 5898 8887 6078 9158 | 4112 6168 9294 
3933 5900 8890 4053 6080 9162 | 4113 6170 9297 
3934 . 5901 8892 4054 — 6081 9163 | 4114 6171 9299 
3935 5903 8894 4055 6083 9165 | 4115 6173 9301 
5994 4056 6084 9168 | 4116 6174 9303 
3997 5996 9035 | 4057 6086 9170 | 4117 6176 9306 
3938 5907 8901 | 3998 5997 9037 | 4058 6087 9172 | 4118 6177 9308 
3939 5909 8904 | 3999 5999 9039 | 4059 6089 9175 
4000 6000 9040 | 4060 6090 9176 | 4120 6180 करा? 
4001 6002 9044 | 4061 6092 9180 | 4121 6182 9315 
4002 6003 9045 | 4062 6093 9181 QUU OE CHE 6183 — 9316 
9320 | 


4104 6156 9276 
4105 61589278 


92 5988 
3993 5990 
3994 5991 
3995 5993 9030 
3996 5994 9032 


9023 
9026 
9027 


3943 5915 8913 | 4003 ५0४5 9049 | 4063 6095 9184 | 4123 6185 
3944 5916 8914 | 4004 A 6006 9050 | 4064 6096 9186 | 4124 6186 9321 


3945 5918 8917 | 4005 6008 9652 | 4065 6098 9188 | 4125 6188 9324 


3946 5919 8919 | 4006 6009 9055 | 4066 6099 9190 | 4126 6189 9326 
| 3947 5921 8922 | 4007 6011 9657 | 4067 6101 9193 
3948 5922 8924 | 4008 6012 9659 | 4068 6102 9195 | 4128 6192 9331 
3949 5924 8926 | 4009 6014 9062 | 4069 6104 9197 | 4129 6193 ^ 9333 
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| 2 3 ळा 3252023 P So — —  — NET 3 1 2 
3950 5925 8927 


6105 9199 | 4130 6195 
4131. 6197 9338 | 419] 6287 9473 | 4251 6377 9609 | 4311 6467 
4132 6198 9339 | 4192 6288  9475.| 42532 6378 9610 | 4312 6468 
4133 6200 9342 | 4193 6290 9478 | 4253 6380 9614 | 4313 6470 
4134 6201 9344 | 4194 6291 9479 | 4254 6381 9615 | 4314 6471 
4135 6203 9346 | 4195 D IE फी 90 9482 | 4255 6383 9617 | 4315 6473 
4136 6204 9348 | 4196 7294 6384 9620 | 4316 6474 
4137 6206 9351 | 4197 6296 9487 | 4257 6386 9622 | 4317 6476 
4138 6207 9553 | 4198 6297 9489 | 4258 6387 9624 | 4318 6477 
4139 6209 9356 | 4199 6299 9491 | 4259 6389 9627 | 4319 6479 
4140 62100 9357 | 4200 6300 9492 | 4260 6390 9628 | 4320 . 6480 
414] 6212 9360 | 4201 6302 9496 | 4261 6392 9632 | 4321 6482 
4142 6213 9362 | 4202 6303 9497 | 4262 6393 9633 | 4322 6483 

9365 303 E 4323 6455 
4144 6216 9366 | 4204 4324 6486 
4145 6218 9369 

Em i E 6219 9371 | 4206 6309 EM ILE Us 4266 6399 9642 | 4326 6489 

9374 | 4207 6311 9509 | 4267 6401 9645 | 4327 6491 
ET op SI स E 6402 9647 | 4328 6492 


| 3208 _ 6312७ OS 
Sc AY TL 9S TA 149 6224 9378 4209 6314 9514 4269 6404 9649 | 4329 6494 
[4150 6225 379 4210 6315 9515 4270) 965i į 4330 


| 41 / | 6405 6495 
4151 6227 9383 | 4211 6317 9519 | 4271 6407 9654 4331 6497 
4152 a | 4212 6318 9520 | 4272 6408 9655 | 4332 6498 
4153 - 6230 9388 | 4213 6320 9523 4273 6410 — 9659 | 4333 6500 


4154 6231 9389 | 4214 6321 9525 | 4274 6411 9660 | 4334 6501 
4155 6233 9391 | 4215 6323 9527 | 4275 6413 9663 | 4335 6503 
4156 6234 9394 | 4216 6324 9529 | 4276 6414 9665 | 4336 6504 
4157 6236 9396 | 4217 6326 9532 | 4277 6416 9667 | 4337 6506 
4158 — 6237 9398 | 4218 6327 9534 | 4278 6417 9670 | 4338 6507 
4159 6239 9401 | 4219 6329 9536 | 4279 6419 9672 | 4339 6509 
4160 — 6240 9402 | 4220 6330 9538 | 4280 6420 9673 | 4340 6510 
4161 6242 9406 | 4221. 0332 9541 | 4281 6422 9677 | 4341 6512 
4162 6243 9407 | 4222 6333 9542 | 4282 64235 9678 | 4342 6513 
4163 6245 9410 k 6425 4343 6515 
4164 6246, 9412 4284 6426 4344 6516 
4165 6248  94l4 955 4285 6428 9685 | 4345 6518 
4226 6339 9532 | 4286 06429 9687 | 4346 6519 
4287 643i 9690 | 4347 6321 

6432 4348 6522 
42890 6434 9695 | 4349 6524 
4290 6433 9696 | 4350 6525 
429] 6437 9699 | 4351 6527 
4292 6438 9701 


4233 6550 9568 | 4293 6440 9704 


9419 


9428 | 4231 


4173 6260 9433 


4174 6261 9434 5 9570 | 4294 6441 9705 | 4354 6531 9841 
4175 6263 9437 | 4235 6353 9572 | 4295 6443 9708 | 4355 6533 9843 
4176 6264 9439 | 4236 6334 9574 9710 
4177 6266 9441 | 4237 6356 9571 | 4297 9713 
4178 6267 9444 | 4238 6357 9579 4358 6537 9850 
4179 6269 9446 | 4239 6359 9582 4359 6539 9853 
4180 6270 9447 | 4240 6360 9583 4360 6540 9854 
4181 6272 — 94si | 4241 6362 9586 ET कि 4361 6542 9858 
4182 6273 9452 —..9588 | 4302 6452 9723 | 4362 6543 9859 
4183 6273 9455 EE FTE TS TE 4303 0-64 9591 ae 4303 6455 9727 | 4363 6545 9862 
4184 — 6276 9457 6366 _ 9592 | 4304 6456 9728 
4185 6278 १9359 | 4245 4305 — 6458 9730 | 4365 | 6548 9866 
4186 6279 9461 4306 6459 9733 | 4366 6549 9868 
4187 6281 9464 | 4247 6371 4307 6461 9735 | 4367 ` 6551 9871 
3188 — 6282 9466 | 4248 6372 9602 | 4308 6462 9737 | 4368 6552 9873 


4189 6284 9169 | 4249 6374 9604 | 4209 6164 9740 | 4369 . 6554 


————— 
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3 
9334 
9745 
9746 
9749 
9751 
9753 
9755 
9758 
9760 
9762 
9764 
9767 
9768 
9772 
9713 


9778 
9780 
9783 
9785 
9786 
9790 
9791 
9794 
9796 
9798 
9800 
9803 
9805 
9808 
9809 
9812 
9814 
9817 
9818 
9821 
9823 


9826 
9828 
9830 
9831 
9835 


4352 6528 9836 
4353 . 6530 9840 


9875 
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IRD SS 1 2 काल 2 3 1 2 3 
4250. 6375 9605 | 4310 6465 9/41 
4371 6557 9880 | 4431 6647 10016 | 4491 6737 1015! | 4551 6827 10287 
4372 6558 9881 | 4432 6648 10017 | 4492 6738 10153] 4552 6828 10288 
4373 6560 9885 | 4433 6650  10020| 4493 6740 10156] 4553 6830 _ 10292 
4434 6651 10022 | 4494 6741 10157 | 4554 6831 10293 
4375. 6563 9889 | 4435 6653  10024| 4495 6743 10160] 4555 6833 10295 
4376 6564 9891 | 4436 6654  10026| 4496 6744 10162 | 4556 6834 10298 
4377 6566 9893 | 4437 6656 10029 | 4497 6746 10165 | 4557 6836 10300 
4378 6567 9896 | 4438 6657 10031 | 4498 6747 10167 | 4558 6837 10302 


4379 6569 9898 | 4439 6659 10054 | 4499 6749 10169 | 4559 6839 10305 
4380 6570 9899 | 4340 6660 10035 | 4500 6750 10170 | 4560 6840 ^ 10306 
4381 6572 9903 | 4141 6662 10038 | 4501 6752 10174 | 4561 6842 10310 
4382 6573 9904 | 4442 6663 10040 | 4502 6753 10175 | 4562 6843 10311 
4383 6575 9907 | 4443 6665 10043 | 4503 6755 10179 | 4563 6845 10314 
4384 6576 9909 | 4444 6666 10044 | 4504 6756 1018 | 4564 6846 10316 
4385 6578 9911 | 4145 6668 10047 4505 6755 10182 | 4565 6848 ` 10318 
4386 6579 9913 | 4446 6669 10049 | 4506 6759 10185 | 4566 6849 10320 
4387 6581 9916 | 4447 6671 10052 | 4507 6761 10187] 4567 6851 10323 
4388 6582 9918 | 4448 6672. 10054 | 4508 6762 10189 | 4568 6852 10325 
4389 6584 9921 | 4449 6674 10056 | 4509 6764 10192 4569 6854 10327 
4390 6585 9922 | 4450 6675 10057 | 4510 6765 10193 | 4570 6855 10329 
439] 6587 9925 - 10061 | 4511 667 10197 | 4571 6857 10332 
4392 6588 9927 4512 6768 10198 | 4572 6858 10333 
4393 6590 9930 4513 6770 10201 | 4573 6860 10337 
4394 6591 9931 4514 6771 10203 | 4574 6861 10338 
4395 6593 9934 4515 6773 10205 
4396 6594 9936 4516 6774 10207 | 4576 6864 10343 
4397 6596 9939 4517 6776 10210 | 4577 6866 10345 
4398 6597 9941 4518 6777 10212 | 4578 6867 10348 
4399 6599 9943 4519 6779 10214 | 4579 6869 10350 
4400 6600 9944 4520 6780 10216 


4160 6690 10080 | 4520 
4401 6602 9948 | 4461 6692 10084 | 4521 6782 10219 | 4581 6872 10355 


4402 6603 9949 4522 (6783 10220 
4403 6605 9953 | 4463 6695 10088 | 4523 6785 10214 
4404 6606 9954 | 4464 6696 10090 4524 6786 10225 
4405 6608 9956 | 4465 6698 10092 6788 10228 
4406 6609 9959 | 4466 6699 10094 
4407 661] -9961 | 4467 6701 10097 
4408 6612 9963 | 4168 6702 10099 
4409 6614 9966 | 4469 6704 10101 
4410 6615 9967 | 4470 6705 10103 
4411 6617 9971 | 447i 6707 10106 
4412 6618 9972 | 4472 6708 10107 
4413 6620 9975 | 4473 6710 10111 
4414 6621 9977 | 4474 671 10112 


4453 6680 10066 
4454 6681 10067 
6683 


10072 


4458 6687 10076 
4459 6689 10079 


4584 6876 10361 
10363 
4586 6879 10365 
4587 6881 10368 
4588 6882 10370 
4589 6884 10373 
4590 6885 10374 
4591 6887 10377 
4592 6888 10379 
4593 6890 10382 
4534 . 6801 10248 | 4594 6891 10383 
4415 6623 9979 | 4475 6713 10115 | 4535 6803 10250 
4416 6624 9981 | 4476 0714 10117 


4417 6626 9984 | 4477 6716. 10119 | 4537 6806 10255 | 4597 6896 10391 
4418 6627 9986 | 4478 6717 10122 | 4538 6807 10257 | 4598 6897 10393 


10237 
10238 
10242 


4419 6629 9988 | 4479 6719 10124 | 4539 6809 10260 | 4599 6899 10395 
4420 6630 9990 | 4480 6720 10125 | 4540 6810 10261 | 4600 6900 10396 
4421 6632 9993 | 4481 5722 454i 6812 10264 | 4601 6902 1040! 


4542 6813 10266 
4543 6815 10269 
4544 6816 10270 A 
4545 6818 10273 6908 10408 
4546 6819 10275 | 4606 6909 10411 
4547 6821 10278 | 4607 6911 10413 
4548 6822 10280 | 4608 6912 10415 
4549 6824 10282 | 4609 6914 10418 


6903 10401 
4603 6905 10405 
6906 10406 


4482 6723 
4483 6725 


4422 6633 9994 
4423 6635 9998 
4424 6636 9999 
4425 6638 1000? 
4426 6639 10004 


4427 
009 
4429 6644 10011 
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भाग-4] 

1 2 311 2: ae ee ee eae RN 
4610 6915 10419 
461] 0917 10423 4791 7187 10829 
4612 6918 10424 4792 7188 10831 
4613 6920 10427 | 4673 7010 10563 4793 . 7190 10834 
4614 6921 10429 | 4674 7011 10564 | 4734 710 10700 | 4794 7191 10835 
4615 6923 10431 4735 ` 7103 10702 | 4795 7193 10838 
4616 — 6924 — 10433 4796 7194 10840 
4617 6926 10436 | 4677 7016 10571 | 4737 7106 10707 | 4797 7196 10843 
4618 6927 10438 | 4678 7017 10574] 4738 7107 10709 | 4798 7197 10845 
4619 6929 10440 4739 7109 10712 | 4799 7199 10847 
4620 6930 10442 4740 7110 10713 | 4800 7200 10848 
4621 6932 10445 | 4681 7022 10581 | 4741 7112 10716 
4622 6933 10446 | 4682 7023 16582 | 4742 7113 10718 | 4802 7203 10853 
4743 7115 10721 
4624 6936 1045] 
4625 6938 10454 4745 7118 10725 | 4805 7208 10860 
4686 7029 10591 | 4746 7119 10727 | 4806 7209 10863 
4747 7121 10730 | 4807 7211 10865 
4628 — 6942 10461 4748 7122 10732 
4629 6944 10463 | 4689 7034 10599 | 4749 7124 10734 
4630 6945 10464 | 4690 7035 10600 | 4750 7125 10735 
463] 6947 10468 4811 7217 10875 
4692 7058 10605 
4633 6950 10472 4693 7040 10608 4813 7220 10879 
4634 — 6951 10474 | 4694 7041 10609 
4635 6953 10476 | 4695 7043 10612 4815 7223 10883 
4636 6954 10478 | 4696 7044 10614 4816 7224 10885 


4637 6956 10481 | 4697 7046 10671 4757 7136 10752 | 4817 7226 10888 
4638 6957 10483 | 4698 7047 10619 | 4758 7137 10754 | 4818 ` 7227 10890 
4639 6959 10486 | 4699 7049 10621 | 4759 7139 10757 | 4819 7229 10892 
4640 6960 10487 | 4700 7050 10622 | 4760 7140 10758 | 4820 7230 10894 
4641 6962 10490 | 4701 7052 10626 | 4761 7142 10762 | 4821 7232 10897 
4642 6963 10492 | 4702 7053 10627 | 4762 7143 10763 | 4822 7233 10898 
4643 6965 10495 | 4703 7055. 10631 | 4763 7145 10766 | 4823 7235 10902 

4704 7056 10632 | 4764 7146 10768 | 4824 7236 10903 
4645 6968 10499 4765 7148 10770 

4706 7059 10637 | 4766 7149 10772 

4707 7061 10639] 4767 7151 10775 | 4827 7241 10910 
4648 6972 10506 | 4708 7062 10641 | 4768 7152 10777 | 4828 7242 10913 
4649 — 6074 10508 | 4709 7064 10644 | 4769 7154 10779 
4650 6975 10509 | 4710 7065 10645 | 4770 . 7155 10781 
4651 6977 10513 | 4711 7067 10649 | 4771 7157 10784 | 4831 7247 ` 10920 
4652 6978 10514 4772 7158. 10785 | 4832 7248 10921 

4773 7160 10789 
4655 6983 10521 | 4715 7073 10657 | 4775 . 7163 10793 | 4835 7253 10928 
4656 6984  10524| 4716 7074 10659] 4776 7164 10795 | 4836 7254 10930 
4657 6986 10526 

4718 7077 10604 | 4778 7167 10800 
4659 6989 10531] 4719 7079 10666 4779 7169 10802 | 4839 7259 10938 
4660 6990 10532 | 4720 7080 10668 | 4780 7170 10803 | 4840 7260 10939 
4661 6992 10536 | 4721 7082 10671 4841 7262 10942 
4662 — 6993 10537 4842 — 7263 10944 
4663 6995 10540 | 4723 7085 10676] 4783 7175 10811 | 4843 7265 10947 
4664 6996 10542 | 4724 7086 10677] 4784 7176 10813 | 4844 7266 10948 
4665 6998 10544 4785 7178 10815 | 4845 7268 ` 10951 
4666 — 6999 10546 4846 7269 10953 
4667 7001 10549 | 4727 7091 10684 | 4787 7181 10820 | 4847  727| 10956 
4668 — 7002 10551 | 4728 7092 10687 | 4788 7182  10822| 4848 7272 10958 
4669 — 7004 10553 | 4729 7094 10689 | 4789 7184 10825 | 4849 7274 10960 
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MURS a a I, 2: 3 [1 2 3 

4790 7185 10826 | 4850 7275 10961 
4851 7277 10965 | 4911 — 7367 11101 
4832 7278  10966| 4912 7368 11102 5032 7548 11373 
4853 7280  10970| 4913 7370 11105 5033 7550 11376 
4854 7281 10971 | 4914 7371 11107 5034 7551 11378 


4915 7575 11109 | 4975 7463 11245 | 5035 7533 11380 
4976 — 7464 11247 | 5036 7554 11382 
5037 7556 — 11385 
4978 — 7467 11252 | 5038 7557 11387 
4979 7469 11254 | 5039 7559 11390 
4980 — 7470 11255 | 5040 7560 11391 


4९6] 7292 10988 | 492] 7382 5041 7562 11394 
4862 7293 10989 | 4922 7383 
4863 7295 10992 | 4923 7385 11128 5043 7565 11399 
4864 7296 10994 | 4924 7386 11129 4984 7476 11265 | 5044 7566 11400 
4865 7298 10996 | 4925 7588 11132 5045 7568 11403 
4866 7299 10998 | 4926 7389 11134 | 4986 7479 11269 | 5046 7569 11405 
4867 7301 11001 | 4927 7391 11136 | 4987 7481 11272 | S047  757| 11408 
4868 7302 11003 | 4928 7392 11139 | 4988 7482 11274 | 5048 7572 11410 


4869. 7304 11005 | 4929 7394 _ 11141 5049 7574 11412 
4870 7305 11007 | 4930 7395 11142 5050 7575 11413 
4931 7597 11146 5081 — 7577 11417 
4872 7308 11011 4932 7398 11147 4992 7488 11283 5052 7578 11418 
4873 7310 11015 | 4933 7400 11150 
4874 7311 11016 | 4934 7401 11152 
4935 7403 11154 | 4995 7493 11290 
4936 — 7404 11156 5056 7584 11428 


4877 7316 11023 | 4937 7406 11159 | 4997 7496 11295 | 5037 7586 11430 
4878 — 7317 ३1026 | 4938 7407 11161 | 4998 749711297 | 5058 7587 11432 
4879 7317 11028 | 4939 7409 11164॥ 4999 7499 11299 | 5059 7589 11435 
4940 7410 11165 | 5000 7500 11360 | 5060 7590 11436 
4881 7322 11033 | 4941 7412 11168 | 5001 7502 11304 | 5061 7592 11440 
4882 7323 11034 | 4942 7413 11170 | 5002 7503  11305| 5062 7593 11441 
4883 7325 11037 | 4943 7415 11173 | 5003 7505 11309 | 5063 7595 11444 
4884 — 7326 11039 | 4944 7416 11174 | 5004 7506 11310 | 5064 7596 11446 
4885 7328 11041 | 4945 7418 11771 5005 7508 11312 | 5065 7598 11448 


4886 7329 11043 | 4946 7419 11179 5066 7599 11450 
4887 7331 11046 | 4947 7421 11182 5067 7601 11453 
4888 7332 11048 | 4948 7422 11184 S068 7602 11455 
4889 7334 11051 | 4949 7424 11186 | 5009 7514 11322 | 5069 7604 11457 
4890 7335 11052 | 4950 7425 11187 5070 7605 11459 
4891 7337 11055 | 4951 7427 11191 5071 7607 11462 
4892 7338 11057 | 4952 7428 11192 5072 7608 11463 
4893 7340 11060 | 4953 7430 11196 5073 7610 11467 


4894 7341 11061 | 4954 743] 11197 5074 761] 11468 
4895 7343 11064 | 4955 7433 11199 5075 7613 11471 
4956 7434 11202 5076 7614 11473 
4957 7436 11204 | 5017 7526 11340 | 5077 7616 11475 
4898 7347 11071 | 4958 7437 11206 | 5018 7527 11342 | 5078 7617 11478 
4899 73495 11073 | 4959 7439 11209 5079 7619 11480 
4960 7440 11210 5080 7620 11481 
4961 7442 11214 S081 7622 11485 
4902 7353 11079 | 4962 7443 11215 | 5022 7533  11350| 5082 7623 11486 
4903 7355 11083 4963 7445 11218 5083 7625 11489 
4964 7446 11220 | 5024 7536  11355| 5084 7626 11491 
4965 7448 11222 5085 — 7628 11493 
4906 7359 11089 | 4966 7449 11224 S086 7629 11495 
4907 7361 11091 | 4967 7451 11227] 5027 7341  11362]| 5087 7631 11498 
4908 7362 11093 | 4968 7452 11229 S088 7632 11500 


4909 7364 11096 | 4969 7454 11231-| 5029 7544 11367 5089 7634 11503 
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7287 10980 | 4918 7377 


425 7290 10984 | 4920 7380 


a न्य [-L:-— 17 cc 3o HEP USE ERIT 
W0 7565  11097| 4970 7453 11233 
5271 7907 — 11914 
5132 7728 11644 
3093 7640 11512 | $133 7730 11648 
5094 7641 11513 | 5154 7731 11649 3274 7911 11920 
$095 7643 11516 | 5155 7733 11651 5275 7913 11923 
S006 7644 11518 | 3136 7734 11634 


: 


5097 7646 1152 5157 7736 1165 3217 7826 11792 | 5277 7916 11927 
5098 7647 11523 | 5158 7737 1165 5218 7827 11794 | 5278 7917 11930 


oo 


5159 7739 11661 | 3219 7829  11796| 5279 7919 11932 
5160 7740  11662| 5220 7830 11798] 5280 7920 11933 
5101 7652 11530 | 5161 7742 11666 5281 7922 11937 
[5102 7653 11531 | 5162 7743 11667 5282 7923 11938 
[5103 7655 11535 | 5163 77455  11670| 5223 7835 11806 | 5283 7925 11941 
5104 7656 11536 | 5164 7746 11672 | 5224 7836 11807 
5105 7558 11538 | 5165 7748 11674 
5106 7659 11541 | 5166 7749 11676 | 5226 7839 11812 | 5286 7929 11947 
5107 7661 11543 | 5167 7751 11679 | S227 7841 11814 | 5287 7931 11950 
5168 7752 11681 


5228 7842 11817 
5169 7754 1168 
5170 7755 1168 
5171 7757 11688 | 5231 7847 11824 | 5291 7937 11959 
5172 7758 11689] 5232 7848 11825 5292 7938 11961 
5173 7760 1169 5293 7940 11964 
5174 7761 1169 5294 7941 11965 
5175 7763 1169 5295 7943 11968 
5176 . 7764 11699 | 3236 7854 11834 | 5296 7944 11970 
5177 — 7766 1170 5297 7946 11973 
8 
0 


5109 7664 1154 


oc 
wv 


| 


१०| ७० 


5112 7668 115 
51137777670: LIS 
Silat 7671281155 
5115717767315 - 1156 


nj 
—-|o|-|z 


5178 7767 1170 5298 — 7947 11975 
5179 7769 11706] 3239 7859 11842 | 5299 7949 11977 
5180 7770 11707| 5240 7860 11843 | 5300 7950 11978 
5181 — 7772  117l 5301 7952 11982 
5122 7683 11576 | 5182 7773 1171 5242 7863 11848 | 5302 7953 11983 
5123 7685 11580 | 5183 7775 1171 5303 7955 11987 
5124 7686 11581 | 5184 7776 1171 5244 7866 11852 | 5304 7956 11988: 
5185 7778 1171 5305 7958 11990 
5126 7689 11586 I 79 1172 5306 7959 11993 
5127 7691 11588] 5187 7781 1172 5307 7961 11995 
5128 7692 11591 | 5188 7782 1172 5248 7872 11862 | 5308 7962 11997 
5129 7694 11593 5189 7784 1172 5309 7964 12000: 

4 

8 

9 


es 


uh 
co 
a 
~ 
~ 
(NES Ne) 


5130 7695 11594 | 5190 7785 1173 5310 7965 12001 
5131 7697 11598 5191 7787 1173 5311 7967 12005 
5132 7698 1599 | 5192 7788 11735 | 5252 7878  11870| 5312 7968 . 12006 
5133 7700 11602 | 5193 7790 11738 | 35253 7880 11874; 5313 7970 X 12009 
5134 ^ 770] 11604 | 5194 7791 1173 5314 7971 12011 
5195 — 7793 1174 5315 7973 12013 
5196 7794 1174 5316 74 12015 
5137 7706 11611 | 5197 7796 1174 5317 7976 12018 
5198 — 7797 1174 5318 7977 12020 
5139 7709 11616 | 5199 7799 1175 5319 7979 12022 
5200 7800 11752 | 5260 7890 11888 | 5320 7980 12024 
5141 7712 11620 | 5201 7802 1175 5321 7982 12027 
5202 7803 1173 5322 7983 12028 
5143 7715 11625 | 5203 7805 1176 5323 7985 12032 
5204 7806 11762 | 5264 7896 11898 | 5324 7986 12033 
5145 778 11629 | 5205 7808 11764 | 5265 7898 11900 | 5325 7988 ` 12036 
5206 7809  11767]| 5266 7899 11902 | 5326 7989 12038. 
5207 7811 1176 5327 7991 12040 
5148 7722 11636 | 5208 7812 11771 5328 7992 12033 
5149 7724 11638 5209 7814 11774 5329 7994 12045 
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inis 


> || «“- | 
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MS”. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri भाग-4 
1396 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [ 
I अब EI; 2 — 3 [-1 — E 
5270 7905 11911 | 3330 7995 5 
391 808712185 | 5451 8177 12321| $511 8267 . 124 


I 392 8088 12187 452 $178 12322 | 5512 8268 12458 
393 8090 12190 | 5453 8180 12326 | 5513 $270 12461 
5334 8001 12056 | 5394 8091 12191 454 — 8181  12327| 5514 8271 12463 
395 8093 12194 | 5455 8183 12329 | 5515 8273 12465 
396 8094 12196 | 5456 8184 12332 | 5516 8274 12467 


5337 8006 12063 | 5397 8096 12199] 5457 8186  12334| 5517 8276 12470 
5338 — 8007 12065 | 5398 8097 12201 | 5458 8187 12336 | 5518 8277 12472 
5339 8009 12068 | 5399 8099 12203 | S459 8189 12339 | 5519 8279 12474 
5340 — 8010 12069 | 5400 8100 12204 | 5460 8190 12340 | 5520 8280 12476 
5341 8012 12072 | 5401 8102 12208 | 5461 8192 12344 | 5521 8282 12479 
5342 8013 12074 | 5402 8103 12209 | 5462 8193 12345 | 5522 8283 12480 
5343 8015 [2077 | 5403 8105 12213 | 5463 8195 12348 | 5523 8285 12484 
5344 8016 12078 | 5404 8106 12214 | 5464 8196 12350 | 5524 8286 12485 
5345 8018 12081 | 5405 8108 12216 | 5465 8198 12352 | 5525 8288 12488 
5346 8019 12083 | 5406 8109 12219 | 5466 8199 12354 | 5526 8289 12490 
5347 8021 12086 | 5407 8111 12221 | 5467 8201 12357 | 5527 8291 12492 
5348 8022 12088 | 5408 8112 12223 | 5468 8202 12359 | 5528 8292 12495 
5349 8024 12090 | 5409 8114  12226| 5469 8204 12361 | 5529 8294 12497 
5350 — 8025 12091 | 5410 8115  12227| 5470 8205 12363 | 5530 8295 12498 
5351 8027 12095 | 5411 8117 12231 | 5471 8207 12366 | 5531 8297. 12502 
5352 8028 12096 | 5412 8118 12232 | S472 8208 12367 | 5532 8298 12503 
5353 8030  12100| 5413 8120 12235 | 5473 8210 12371 33 8300 12506 
5354 — 8031  12101| 5414 812] 12237 | 5474 8211 12372 | 5534 8301 12508 
5355 8033  12103| 5415 8123 12239 | 5475 8213 12375 | 5535 8303 12510 
5356 — 8034 12106 | 5416 8124 12241 | 5476 8214 12377 | 5536 8304 12512 
5357 8036 12108 | 5417 8126 12244| 5477 8216 12379 | 5537 8306 12515 
5358 — 8037 12110 | 5418 8127 12246 | 5478 8217  12382| 5538 8307 12517 
5419 8129 12248 | 5479 8219 12384 | 5539 8309 12520 

5360 8040 12114 | 5420 8130 12250 | 5480 8220  12385| 5540 8310 12521 

5361 8042 12118 | 5421 8132 12253 | 5481 8222 12389 | 5541 8312 12524 

5362 8043 12119 | 5422 8133 12254 | 5482 8223 12390 | 5542 8313 12526 
5423 8135 122 5483 8225 12393 | 5543 8315 12529 
424 8136 12259 | 5484 8226 12395 | 5544 8316 12530 
5365 8048 12126 | 5425 8138 12262 | 5485 8228 12397 | 5545 8318 12533 
5366 8049 12128 | 5426 8139 12264 5546 8319 12535 


5486 8229 12399 
5367 8051 12131 427 8141 12266 5487 823] 12402 | 5547 . 8321 12538 
5368 8052 12133 


428 8142 12269 | 5488 8232 12404 | 5548 8322 12540 


5369 8054 12135 | 5429 8144 12271 | 5489 8234 12407 | 5549 8324 12542 
5370 8055 12137 | 5430 8145 12272 | 5490 8235 12408 | 5550 8325 12543 
5371. 8057 12140 | 5431 8147 12276 | 5491 8237 12411 | 5551 8327 12547 
5372. 8058 12141 | 5432 8148 . 12277 | 5492 8238 12413 | 5552 8328 12548 
5373 8060 12145 | 5433 8150 12280 | 5493 8240 12416 | 5553 8330 12552 
5374 8061 12146 | 5434 8151 12282 | 5494 8241 12417 | 5554 8331 12553 
5435 8153 12284 | 5495 8243 12420 | 5555 8333 12555 
5436 8154 12286 | 5496 8244 12422 | 5556 8334 12558 
5437 8156 12289 5497 8246 12425 | 5557 8336 12560 
5378 8067 12156 | 5438 8157 12291 | 5498 8247 12427 | 5558 8337 12562 
5439 8159 12294 | 5499 8249 12429 | 5559 8339 12565 
5440 — 8160 12295 | 5500 8250  12430| 5560 8340 12566 
5381 8072 12163 | 5441 8162 12298 | 5501 8252 12434 | 5561 8342 12570 
5382 8073 12164 | 5442 8163 12300] 5502 8253 12435 | 5562 8343 12571 
5443 8165 12303 | 5503 8255 12439 | 5563 8345 12574 
5444 8166 1230 5504 8256 12440 | 5564 8346 12576 
5385 8078 12171 | 5445 8168  12307| 5505 8258 12442 | 5565 8348 12578 
5386 8079 12173 | 5446 8169 12309 | 5506 8259 12445 | 5566 8349 12580 
5387 8081 12176 | 5447 8171 1231 5507 8261 12447 | 5567 8351 12583 
5388 8082 12178 | 5448 8172 12314] 5508 8262 12449 | 5568 8352 12585 

8 12181 5509 8264 12452 | 5569 8334 . 12587 
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CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized b ME u Fo esce Trust, Delhi and eGangotri 
: हे महत्वपूर्ण शासनादश 3 397 


5390 8085 12182 | 5450 8175 12317 | 5510 8265 12453 | 5570 8355 12589 
5631 8447 12728 | 5691 8537 12863 | 5751 8627 12999 
5572 8358 12593 | 5632 8448 12729 | 5692 8538 12865 | 5752 8628 13000 
5573 8360 12597 | 5633 8450 12732 | 5693 8540 12868 | 5753 8630 15064 
5574 8361 12598 | 5634 8451 12736 | 5694 8541 12869 | 5754 8631 15005 
5575 8363 12601 | 5635 8453 12738 | 5695 8543 12872 | 5755 8633 13007 
5576 8364 12603 | 5636 8454 12741 | 5696 8544 12874 | 5756 8634 13010 
5577 8366 12605 | 5637 8456 12743 | 5697 8546 12877 | 5757 8636 13012 
5578 8367 12608 | 5638 8457 12746 | 5698 8547 12879 | 5758 8637 13014 
5579 8369 12610 | 5639 8459 12747 | 5699 8549 12881 | 5759 8639 13017 
5580 8570 12611 | 5640 8460 12750] 5700 8550 12882 | 5760 8640 13018 
5581 8372 12615 | 5641 8462 12752 | 5701 8552 12886 | 5761 8642 13022 
5582 8373 12616 | 5642 8463 12755 | 5702 8553 12881 | 5762 8643 13023 
5583 8375 12619 | 5643 8465 12756 | 5703 8555 12891 | 5763 8645 13026 
5584 8376 12621 | 5644 8466 12756 | 5704 8556 12892 | 5764 8646 13028 
5585 8378 12623 | 5645 8468 12759 | 5705 8558 12894 | 5765 8648 13030 
5586 8379 12625 5706 8559 12897 | 5766 8649 13032 
5587 8381 12628 5707 8561 12899 | 5767 8651 13035 
5588 8382 12630 5708 8562 12901 | 5768 8652 13037 
5589 8384 12633 | 5649 8474 12768 | 5709 8564 12904 | 5769 8654 13039 
5590 8385 12634 5710 8565 12905 | 5770 8655 13041 
5591 8387 12637 | 5651 8477 12773 | 5711 8567 12909 | 5771 8657 13044 
5592 8388 12639 | 5652 8478  12774| 5712 8568 12910 | 5772 8658 13045 
5593 8390 12642 | 5653 8480 12778 | 5713 8570 12913 | 5773 8660 13049 
5594 8391 12643 5654 8481 12779 | 5714 8571 12915 | 5774 8661 13050 


भाग-4] 


5595 8393 12646 | 5655 8483 12781 | 3715 8573  12917| 5775 8663 13053 
5596 8394 12648 | 5656 8484 12784 | 5716 8574 12919 | 5776 8664 13055 


5597 8396 12651 5657 8486 12786 | 5717 8576 12922 | 5777 8666 13057 
5598 8397 12653 | 5658 8487 12788 | 5718 8577 12924 | 5778 $8667 13060 

599 8399 12655 5659 8489 12791 | 5719 8579 12926 | 5779 8669 13062 
5600 8400 12656 | 5660 8490 12792 | 5720 8580 12928 5780 8670 13063 
5601 8402 12660 | 5661 $8492 12796 721 8582 12931 | 5781 8672 13067 
5602 8403 12661 | 5662 $8493 12797 | 5722 8585 12932 | 5782 8673 13068 
5603 8405 12665 | 5663 8495 12800 | 5723 8585 12936 | 5783 8675 13071 


un 
~ 
~ 


5604 8406 12666 | 5664 8496 12802 | 5724 8586 12937 | 5784 8676 13073 
5605 8408 12668 | 5665 8498 12804 | 5725 * 8588 12940 | 5785 8678 13075 
5606 8409 12671 | 5666 8499 12806 | 5726 8589 12942 | 5786 8679 13077 


$607 8411 12673 | 5667 8501 12809 | 5727 8591 12944 | 5787 8681 13080 
5608 8412 12675 | 5668 8502 12811 | 5728 8592 12947 | 5788 8682 13082 
5609 8५14 12678 | 5669 8504 12813 | 5729 8594 12949 | 5789 8684 13085 
5610 8415 12679 | 5670 8505 12815 | 5730 8595 12950 | 5790 8685 13086 
5611 8417 12683 | 5671 8507 ` 12818 | 5731 $8597 12954 | 5791 8687 13089 
5612 8418 12684 | 5672 8508 12819 | 5732 8598 12955 | 5792 8688 13091 
5613 8420 12687 | 5673 8510 12823 | 5733 8600 12958 
5614 8421 12689 | 5674 8511 12824 | 5734 8601 12960 | 5794 8691 13095 
5615 8423 12691 | 5675 8513 12827 | 5735 8603 12962 | 5795 8693 13098 
5616 — 8424 12693 | 5676 8514 12829 | 5736 8604 12964 
5617 8426 12696 | 5677 8516 12831 | 3737 8606 12967 | 5797 8696 13103 
5618 8427 12698 | 5678 8517 12834 | 5738 8607 12969 | 5798 8697 13105 
5619 8429 12700 | 5679 8519 12836 | 5739 8609 12972 | 5799 8699 13107 
5620 8430 12702 | 5680 8520 12837 | 5740 8610 12973 | 5800 8700 13108 
5621 8432 12705 | 5681 8522 12841 | 5741 8612 12976 
5622 3433 12706 | 5682 8523 12842 | 5742 8613 12978 
5623 8435 12710 | 5683 8525 12845 | 5743 8615 12981 | 5803 8705 13117 
5624 8436 12711 | 5684 8526 .12847| 5744 8616 12982 | 5804 8706 13118 
5625 8438 12714 | 5685 8528 12849 | 5745 8618 12985 | 5805 8708 13120 
5626 — 8439 12716 | 5686 8529 1285] | 5746 8619 12987 | 5806 8709 13123 
5687 853] 12854 | 5747 S621 12990 | 5807 871] 13125 
5628 8442 12721 | 5688 8532 12856 | 5748 8022 12992 | S808 8712 13127 
5629 8444 12723 | 5689 8534 12859 | 5749 8624 12994 | 5809 8714 13130 


न 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1398 : ` उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह J 
MNES MMO 3 TI 2 3 | 1 2 3. 
5630 8445 12724 5750 8625 12995 | 5810 8715 13131 
5811 8717 13135 5931 8897 13406 | 5991 8987 13541 
5812 8718 13136 | 5872 8808 13271 | 5932 8898 13407 | 5992 8988 13543 
5873 8810 . 13275 | 5933 8900 13410 | 5993 8990 13546 
5934 8901 13412 | 5994 8991 13547 
5935 8903 13414 | 5995 8993 13550 
5936 8904 13416 
5877 8816 13283 | 5937 8906 13419 | 5997 8996 13553 
5818 8727 13150 | 5878 8817 13286 | 5938 8907 13421 | 5998 8997 13557 
5819 — 8729 13152 5939 8909 13424 
5940 8910 13425 
5881 8822 13293 | 594] 8912 13428 | 6001 9002 13564 
5822 8733 13158 | 5882 8823 13294 | 5942 8913 13430 | 6002 9003 . 13565 
5883 8825 13297 | 5943 8915 13433 6003 9005 13569 
5885 8828 13301 6005 9008 13572 |. 
5886 8829 13303 6006 9009 13575 


N 


5827 874 13170. | 5887 8831 13306 | 5947 8921 13442 | 6007 9011 13577 
5828 8742 13173 5948 8922 13444 | 6008 9012 13579 
5829 8744 13175 5949 8924 . 13446 | 6009 9014 13582 
5830 8745 13176 | 5890 8835 13312 5950 -8925 13447 | 6010 9015 13583 
5831 8747 13180 5891 8837 13315 | 5951 8927 13451 | 6011 9017 13587 
5832 8748 13181 5892 8838 13317 | 5952 8928 13452 | 6012 9018 13588 |. 
5833 8750 13184 5953 8930 13456 
5834 8751 13186 | 5894 8841 13321 | 5954 8931 13457 | 6014 9021 13593 
5835 8753 13188 | 5595 8843 13324 | 5955 8933 13459 | 6015 9023 13595 
5836 8754 13190 5896 8844 13326 | 5956- 8934 13462 | 6016 9024 13597 
5837 8756 13193 | 5897 8846 13329 | 5957 “89356 13464 | 6017 9026 13600 
5838 8757 13195 | 5898 8847 13331 | 5958 8937 13466 | 6018 9027 13602 
5839 8759 13198 | 5899 8849 13333 5959 8939 13469 | 6019 +9029 13604 
5840 .8760 13199 | 5900 8850 13334 | 5960 8940 13470 | 6020 9030 13606 
5841 8762 13202 | 5901 8852 13338 | 5961 8942 13474 | 6021 9032 13609 
5842 8763 13204 | 5902 8853 13339 5962 8943 13475 | 6022 9033 13610 
5843 8765 13207 | 5903 8855  13343| 5963 8945 13478 | 6023 9035 13614 
5844 8766 13208 5904 8856 15544 | 5964 8946 13480 | 6024 9036 13615 
5845 8768 13211 | 5905 8858 13346 | 5965 8948 13482 
5846 — 8769 13213 5966 ^ 8949 13484 
5847 8771 13216 | 5907 8861 13351 | 5967 8951 13487 | 6027 9041 13622 

S848 8772 13218 | 5908 8862 13353 | 5968 8952 13489 | 6028 9042 13625 

5849 — 8774 13220 | 5909 8864 13356 | 5969 8954 13491 
5850 8775 13221 | 5910 8865 13357 | 5970 8955 13493 
5851 8777 13225 | 5911 8867 13361 | 5971 8957 13496 | 6031 9047 13632 

5852 8778 13226 5912 ' 8868 13362 | 5972 8958 13497 | 6032 9048 13633 

5853 8780 13230 | 5913 8870 13365 | 5973 8960 13501 


5854 8781 13231 5974 8961 13502 
5855 8783 13233 5975 8963 13505 | 6035 9053 13640 
5856 8784 13236 | 5916 8874  13371| 5976 8964 13507 | 6036 9054 13642 
5857 8786 13238 | 5917 8876 13374 | 5977 8966 13509 | 6037 9056 13645 
5858 8787 13240 5978 8967 13512 
5859 8789 13243 5979 8969 13514 
5860 8790 13244 5980 8970 13515 | 6040 9060 13651 
5861 8792 13248 | 5921 8882 13383 | 5981 8972 13519 | 6041 9062 13654 
5862 8793 13249 | 5922 8883 13384 BH 8973 13520 | 6042 9063 13656 
5863 8795 13252 5983 8975 13523 
5864 8796 13254 5984 8976 13525 | 6044 9066 13660 
5865 8798 13256 | 5925 8888 13392 | 5985 8978 13527 | 6045 9068 13663 
5866 8799 13258 | 5926 . 8889 13394 | 5986 8979 13529 
5867 8801 13261 5987 8981 13532 | 6047 907] 13668 
5868 8802 13263 | 5928 8892 13399 | 5988 8982 13534 | 6048 9072 13670 
5869 8804 13265 | 5929 8894 13401 | 5989 8984  13537| 6049 9074 13672 


| 


‘CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भागय] Digitized by 5814हर्चिपूर्णफीर्थसीदेश४, Delhi and eGangotri 1399 


1 2: 3 ED FR] 
5870 8805 13267 | 5930 8895 13402 
6051 9077 15671 611] 9167 13813] 6171 9257 13948 
6052 9078 13678 | 6112 9168 15814 | 6172 9258 13949 | 6232 9348 14085 
6053 — 9080 13682 6233 9350 14088 
6054 9081 13683 | 6114 9171 13819 6234 9351 14090 
6055 9083 13685 | 6115 9173 13821 | 6175 9263 13957 | 6235 9353 14092 
6056 9084  13688| 6116 9174 13823 | 6176 9264 13959 | 6236 9354 14094 
6057 9086  13690| 6117 9176 13826 | 6177 9266 13961 | 6237 9356 14097 
6058 9087 13692 | 6118 9177 13828 | 6178 9267 13964 | 6238 9357 14099 
6059 9089 13695 | 6119 9179 13830| 6179 9269 13966 | 6239 9359 14102 
6060 9090 13696 | 6120 9180 153832 | 6180 9270 13967 | 6240 9360 14103 
6061 9092 13700 | 6121 9182 15851 6181 9272 13971 | 6241 9362 14106 
6062 9093 13701 | 6122 9183 13836] 6182 9273 13972 | 6242 9363 14108 


6063 — 9095 13704 6243 9365 14111 
6064 9096 13706 6124 9186 13841 6244 9366 14112 
6065 9098 13708 | 6125 9188 13844 | 6185 9278 13979 | 6245 9368 14115 
6066 9099 13710 6246 9369 14117 
14120 


6068 9102 13715 | 6128 9192 13851 | 6188 9282 13986 | 6248 9372 14122 
6069 9104  13717| 6129 9194 13853 | 6189 9284 13989 | 6249 9374 14124 
6070 9105 13719 | 6130 9195  13854]|.6190 9285 13990 | 6250 9375 14125 


6251 9377 14129 
6192 9288 313995 | 6252 9378 14130 
6133 9200 13862 | 6193 9290 13998 | 6253 9380 14134 
6074 911] 13728 | 6134 9201 13864| 6194 9291 13999 | 6254 9381 14135 
6135 9203 13866 | 6195 9293 14002 | 6255 9383 14137 
6136 — 9204 13868 6256 9384 14140 


6077 9116 13735 6137 9206 13871 | 6197 9296 14007] 6257 9386 14142 
6078 9117 13738 | 6138 9207 13873 | 6198 9297 14009 | 6258 9387 14144 
6079 9119 13740 6139 9209 13876] 6199 9299 14011 
6080 9120 13741 | 6140 9210 1387 6200 9300 14012 6260 9390 14148 
6081 9122 13745 | 6141 9212 1388 6201 9302 14016 | 6261 9392 14152 
6082 9123 13746 | 6142 9213 1388 6202 9303 14017 | 6262 9393 14153 
6083 9125 13749 | 6143 9215 1388 6203 9305 14021 
6084 9126 13751 | 6144 9216 13886 6264 9396 14158 
6085 9128 13753 6145 9218 1388 6205 9308 14024 | 6265 9398 14160 
6086 — 9129 13755 6146 9219 13891 | 6206 9309 14027 | 6266 9399 14162 
6087 9131 13758 6147 9221 13894 | 6207 9311 14029 
6 


a : 


oo] ४ ७) 
o 


6088 9132 13760 | 6148 9222 1389 6208 9312 14031 | 6268 9402 14167 
6089 9134 13763 | 6149 + 9224 13898 | 6209 9314 14034 | 6269 9404 14169 
6090 9135 13764 | 6150 9225 13899 | 6210 9315 14035 | 6270 9405 14171 


6091 9137 1376 
6092 9138 1376 
6093 9140 1377 
6094 9141 1377 


Ww 


6151 9227 1390 6211 9317 14039 | 6271 9407 14174 
6152 9228 13904 | 6212 9318 14040 | 6272 9408 14175 


6153 9230 13908 6213 9320 14043 | 6273 9410 14179 
6154 9231 13909 | 6214 9321 14045 | 6274 9411 14180 
6095 9143 13776 | 6155 9233 1391 6215 | 9323 14047 
6096 — 9144 13778 | 6156 9234 13914 
6097 9146  13781| 6157 9236 1391 6277 9416 14187 
6098 9147 13783 6158 9237 1391 6218 9327 14054 | 6278 9417 14190 
6099 9149 13785 | 6159 9239 1392 6219 १9329 14056 
6100 9150 13786 | 6160 ` 9240 13922 6280 9420 14193 
6101 9152 13790 | 6161 9242 13926 
6102 9153 13791 | 6162 9243 13921 | 6222 9333 14062 

0 

2 


DIN है?» ES] 
— 


6103 9155 13795 6163 9245 1393 6223 9335 14066 | 6283 9425 14201 


6104 9156 13796 | 6164 9246 1393 6224 9336 14067 | 6284 9426 14203 
6105 9158 13798 6165 9248 1393 6225 9338 14070 6285 9428 14205 


6106 9159 — 13801 | 6166 9249 13936 | 6226 9339 14072 | 6286 9429 14207 
6107 9161 13803 | 6167 9251 13939| 6227 9341 14074 
6108 — 9162 13805 | 6168 9252  13941| 6228 9342 14077 | 6288 9432 14212 
6109 9164 13808 | 6169 9254 13943 | 6229 9344 14079 | 6289 9434 14215 


i 
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6291 — 9437 1421 : 
6292 9438 14221 | 6352 9528 14356 
6293 9440 14224 | 6353 9530 14360 | 6413 9620 14495 
6294 9441 14225 | 6354 9531 14361.| 6414 9621 14497 | 6474 9711 14632 
6295 9443 14228 | 6355 9533 14363 | 6415 9623 14499 | 6475 9713 14635 
6296 9444 14230 6416 9624 14501 | 6476 9714 14637 
6297 9446 14233 | 6357 9536 14368 6477 9716 14639 
6298 9447 14235 | 6358 9537 14370 | 6418 9627 14506 | 6478 9717 14642 
6299 9449 14237 | 6359 9539 14373 | 6419 9629 14508 | 6479 9719 14644 


6110 — 9165 1380 


-|*oO|o 


6480 — 9720 14645 
6481 — 9722 14649 
6362 9543 14379 | 6422 9633 14514 | 6482 9723 14650 
6303 9455 14247 | 6363 9545 14382 6483 9725 14653 
6304 9456 14248 6484 9726 14655 
6485 9728 14657 


6306 9459 1425 6366 9549 1438 
6307 9461 1425 6367 9551 1439 
6308 9462 14257 | 6368 9552 1439 


oo 


6426 9639 14524 | 6486 9729 14659 
6427 9641 . 14526 | 6487 9731 14662 
6428 9642 14529 | 6488 9732 14664 


WM} 


wile 


6309 9464 14260 | 6369 9554 14395 | 6429 9644 14531 | 6489 9734 14667 
6310 9465 14261 | 6370 9555  14397| 6430 9645 14532 | 6490 9735 14668 
6371 9557 14400 | 6431 9647 14536 | 6491 9737 14671 
6372 9558 14401 | 6432 9648 14537 | 6492 9738 14673 
6313 9470 14269 6433 9650 14540 | 6493 9740 14676 
6374 9561 14406 | 6434 9651 14542 | 6494 9741 14677 


6315 9473 14273 | 6375 9563 14409 | 6435 9653 14544 | 6495 9743 14680 
6316 9474 14275 | 6376 9564 14411 | 6436 9654 14546 | 6496 9744 14682 
6317 9476 14278 | 6377 9566 14413 | 6437 9656 14549 | 6497 9746 14685 
6318 9477 14280 | 6378 9567 14416 | 6438 9657 14551 | 6498 9747 14687 
6319 9479 14282 | 6379 9569 14418 | 6439 9659 ` 14554 | 6499 9749 14689 
6320 9480 14284 | 6380 9570 14419 | 6440 9660 14555 
6321 9482 14287 | 6381 9572 14423 | 6441 9662 14558 
6322 9483 14288 | 6382 9573 14424 | 6442 9663 14560 
6323 9485 14292 | 6383 9575 14427 | 6443 9665 14563 
6324 9486 14293 | 6384 9576 14429 | 6444 9666 14564 
6325 9488 14296 | 6385 9578 14431 | 6445 9668 14567 
6326 9489 14298 | 6386 9579 14433 | 6446 9669 14569 
6327 9491 14300 | -6387 9581 14436 | 6447 9671 14572 
6328 9492 14303 | 6388 9582 14438 | 6448 9672 14574 | 6508 9762 14709 

6329 9494 14305 | 6389 9584 14441 449 9674 14576 
6330 9495 14306 | 6390 9585 14442 | 6450 9675 14577 
6331 9497 14310 6391 9587 14445 451 9677 14581 
6332 9498 14311 | 6392 9588 14447 | 6452 9678 14582 
6333 9500 14314 | 6393 9590 14450 | 6453 9680 14586 


nl 


Din 


6334 9501 14316 
6455 9683 14559 
6336 9504 14320 | 6396 9594 14456 | 6456 9684 14592 | 6516 9774 14727 
6337 9506 14323 | 6397 9596 14459 | 6457 9686 13594 | 6517 9776 14730 
6338 — 9507 14325 | 6398 9597 14461 
6339 9509 14328 | 6399 9599 14463 | 6459 9689 14599 
6520 9780 14756 
; 6401 9602 14468 | 6461 9692 14604 | 6521 9782 14739 
6342 9513 14334 | 6402 9603 14469 | 6462 9693 14605 
6343 9515 14337 6463 96957 14608 
6464 9696 14610 | 6524 9786 14745 
6405 9608 14476 | 6465 9698 14612 | 6525 9788 14748 
6346 9519 14343 | 6406 9609 14479 | 6466 9699 14614 
6407 9611 14481 | 6467 9701 14617 
6408 9612 14483 | 6468 9702 14619 | 6528 9792 14755 
6349 9524 14350 | 6409 9614 14486 | 6469 9704 14621 | 6529 9794. 14757 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


uma] Digitized by Sarayu FeuagationzHrpsk, Delhi and eGangotri 1401 


1 2 3 
6350 9525 14351 
6531 9797 14762 

6532 9798 14763 
14766 
6534 9801 14768 


1 2 3 
(6530 9795 14758 
671] 10067 15169 
! 6712 10068 15170 
6713 10070 15173 
)3_ 6714 10071 15175 
6535 9803. 14770 | 6595 9893 14906 6715 10073 15177 
6536 9804 14772 | 6596 9894 14908 6716 10074 15179 
6537 9806 14775 9896 14911 | 6637 9986 15046] 6717 10076 15182 
6598 9897 14913 | 6658 9987 15048 | 6718 10077 15184 
6599 9899 14915 | 6659 9989 15051 | 6719 10079 15186 
6540 9810 14781 | 6600 9900 14916 | 6660 9990 15052 | 6720 10080 15188 
6541 9812 14784 | 6601 9902 14920] 6661 9992 15056 | 6721 10082 15191 
6542 9813 14786 | 6602 9903 14921 | 6662 9993 15057 | 6722 10083 15192 
6603 9905 14925 | 6663 9995 15060 
6544 — 9816 14790 6664 9996 15062 | 6724 10086 15197 
6545 9818 14793 6725 10088 15200 
6546 9819 14795 | 6606 9909 14931. E 9999 15066 | 6726 10089 15202 
6547 9821 14798 6607 9911  14933| 6667 10001 15069 | 6727 10091 15204 
6608 9912 14935 | 6668 10002 15071 | 6728 10092 15207 
6549 9824 14802 6609 9914 14938 | 6669 10004 15073 | 6729 10094 15209 
6550 9825 14803 | 6610 9915 14939 | 6670 10005 15075 | 6730 10095 15210 
6551 9827 14807 | 6611 9917 14943 | 6671 10007 15078| 6731 10097 15214 
6552 9828 14808 | 6612 9918 14944 | 6672 10008 15079 | 6732 10098 15215 
6553 9830 14812 6613 9920 14947 | 6673 10010 15083 | 6733 10100 15218 


6410 9615 14487 | 6470 9705 14623 


6593 14902 
6594 9891 14903 


15041 


6554 9831 14813 | 6614 9921 14949 | 6674 10011 15084 | 6734 10101 15220 
6555 9833 14815 | 6615 9923 14951 | 6675 10013 15087! 6735 10103 15222 
6616 9924 14953 | 6676 10014 15089 | 6736 10104 15224 
6617 9926 14956 | 6677 10016 15091 | 6737 10106 15227 
6618 9927 14958 | 6678 10017 15094 | 6738 10107 15229 
6619 — 9929 14960 | 6679 10019 15096 | 6739 10109 15232 
6620 — 9930 14962 | 6680 10020 15097 | 6740 10110 15233 


6561 — 9842 14830 | 6621 9932 14965 | 6681 10022 15101 | 6741 10112 15236 
6562 9845 14831 | 6622 9933 14967 | 6682 10023 15102 | 6742 10113 15238 
6563 ०845 14834 | 6623 9935. 14970 | 6683 10025 15105 | 6743 10115 15241 
6564 9846 14836 | 6624 9936 14971 | 6684 10026 15107 | 6744 10116 15242 
6565 9848 14838 | 6625 9938 14974 | 6685 10028 15109 | 6745 10118 15245 
6566 9849 14840 | 6626 9939 14976 | 6686 10029 15111 | 6746 10119 13247 
6567 9851 14843 | 6627 9941 14978 | 6687 10031 15114 | 6747 1012! 15250 
6568 9852 14845 6688 10032 15116 | 6748 10122 15232 
6569 9854 14847 | 6629 9944 14985 | 6689 10034 15119 | 6749 10124 15254 
6570 ०855 14849 | 6630 9945 14984 | 6690 10035 15120 | 6750 10125 15255 
6571 9857 14852 | 6631 9947 14988 | 6691 10037 15123 | 6751 10127 15259 

6632 9948 14989 | 6692 10038 15125 | 6752 10128 15260 

6633 9950 14992 | 6693 10040 15128 | 6753 10130 15264 

6634 9951 [4994 | 6694 10041 15129 | 6754 10131 15265 

6575 9863 14861] 6635 9953 14996 | 6695 10043 15132 

6576 9864 14863 6636 9954 14998 | 6696 10044 15134 

6577 9866 14865 | 6637 ००56 15001 | 6697 10046 15137 | 6757 10136 15272 

6578 9867 14868 | 6638 9957 15003 | 6698 10047 6758 10137 15274 

870 | 6639 9959 15006 | 6699 10049 15141 | 6759 10139 15277 

6580 9४70 14871 | 6640 9960 15007 | 6700 10050 15142 

6581 — 9872 14875 | 6641 9962 15010 | 6701 10032 15146 | 6761 10142 15282 

6582 9873 14876 | 6642 9963 15012 | 6702 10053 15147| 6762 10143 15283 

6583 — 9875 14879 | 6643 9965 15013 | 6703 10055 15151 

6584 9876 1488] | 6644 9966 15016 | 6704 10056 15152 

6585 9878 14883 6765 10148 15290 

6586 9879 14885 6706 10059 15157 | 6766 10149 15292 

6587 9881 14888 | 6647 9971 15024 | 6707 10061 15159 

6588 — 9882 14890 | 6648 9972 15026 | 6708 10062 15161 | 6768 10152 15297 

6589 9884 14893 | 6649 9974 15028 | 6709 10064 15164| 6769 10154 15299 


15139 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


igiti i EE t, Delhi and eGangotri q 
1405 Digitized by Sarayu Foundation eer eee a g [भाग-4 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
6590 9855 14894 | 6650 9975 15029 | 6710 10065 15165 | 6770 10155 15301 
6771 10157 15304 | 6831 10247 15440 | 6891 10337 15575 | 6951 10427 15711 
6772 10158 15305 | 6832 10248 15441 | 6892 10338 15577 | 6952 10428 15712 
6773 10160 15309 | 6833 10250 15444] 6893 10340 15580 | 6953 10430 15716 
6774 10161 15310 | 6834 10251 15446 | 6894 10341 15581 | 6954 10431 15717 
6775 10163 15313 | 6835 10253 15448 | 6895 10343 15584 | 6955 10433 15719 
6776 10164 15315 | 6836 10254 15450 | 6896 10344 15586 | 6956 10434 15722 
6777 10166 15317 | 6837 10256 15453 | 6897 10346 15589 | 6957 10436 15724 
6778 10167 15320 | 6838 10257 15455 | 6898 10347 15591 | 6958 10437 15726 
6779 10169 15322 | 6839 10259 15458 6959 10439 15729 
6780 10170 15323 | 6840 10260 15459 6960 10440 15730 
6781 10172 15327 | 6841 10262 15462 | 6901 10332 15598| 6961 10442 15734 
6782 10173 15328 | 6842 10263 15464 | 6902 10353 15599 | 6962 10443 15735 
6783 10175 15331 | 6843 10265 15467 | 6903 10355 15603 | 6963 10445 15738 
6784 10176 15333 | 6844 10266 15468 | 6904 10356 15604 | 6964 10446 15740 
6785 10178 15335 | 6845 10268 13471 6965 10448 15742 
6786 10179 15537 | 6846 10269 15473 
6787 10181 15340 | 6847 1027] 15476 | 6907 10361 15611] 6967 10451 15747 
6788 10182 15342 | 6848 10272 15478 | 6908 10362 15613 | 6968 10452 15749 
6789 10184 15345 | 6849 10274 15480 | 6909 10364 15616 | 6969 10454 15751 n 
6790 10185 15346 | 6850 10275 15481 | 6910 10365 15617 | 6970 10455 15753 
6911 10367 15621 | 6971 10457 15756 
6912 10568 15622 | 6972 10458 15757 
6793 10190 15354 | 6853 10280 15490 | 6913 10370 15625 | 6973 10460 15761 
6794 10191 15355 | 6854 10281 15491 | 6914 10371 15627 | 6974 10461 15762 
6795 10193 15358 | 6855 10283 15493 | 5915 10373 15629 | 6975 10463 15765 
6796 10194 15360 | 6856 10284 15496| 6916 10374 15631 | 6976 10464 15767 
6857 10286 15498 | 6917 10376 15634 
6798 10197 15365 | 6858 10287 15500 | 5918 10377 15636 | 6978 10467 15772 
6799 10199 15367 6919 10379 15638 | 6979 10469 15774 
6860 10290 15504 | 6920 10380 15640 
6861 10292 15508 | 6921 10382 15643 | 6981 10472 15779 
6802 10203 15373 | 6862 10293 15509 | 6922 10383 15644 | 6982 10473 15780 
6803 10205 15377 | 6863 10295 15512] 6923 10385 15648| 6983 10475 15783 
6864 10296 15514 | 6924 10386 15649 | 6984 10476 15785 
6865 10298 15516 | 6925 10388 15652 | 6985 10478 15787 
6806 10209 15383 | 6866 10299 15518 | 6926 10389 15654 | 6986 10479 15789 
6807 10211 15385 | 6867 1030] 15521 | 6927 10391 15656 | 6987 10481 15792 
6868 10302 15523 | 6928 10392 15659 | 6988 10482 15794 
6809 10214 15390 | 6869 10304 15525 | 6929 10394 15661 | 6989 10484 15797 
6810 10215 15391 | 6870 10305 15527 | 6930 10395 15662 | 6990 10485 15798 
6811 10217 15395 | 6871 10307 15530 | 6931 10397 15666 | 6991 10487 15801 
6812 10218 15396 6932 10398 15667 | 6992 10488 15803 
6933 10400 15670 | 6993 10490 15806 
6934 10401 15672 | 6994 10491 15807 
6815 10223 15403 6935 10403 15674 | 6995 10493 15810 
6816 10224 15405 | 6876 10314 15541 | 6936 10404 15676 | 6996 10494 15812 
6937 10406 15679 | 6997 10496 15815 
6878 10317 15546 | 6938 10407 15681 | 6998 10497 15817 
6819 10229 15412 | 6879 10319 15548] 6939 10409 15684 | 6999 10499 15819 
6820 10230 15414 | 6880 10320 15549! 6940 10410 15685 | 7000 10500 15820 
6941 10412 15688 | 7001 10502 15824 
6882 10323 15554 | 6942 10413 15690 | 7002 10503 15825 
6883 10325 15557 | 6943 10415 15693 | 7003 10505 15829 
6824 10236 15423 | 6884 10326 15559 | 6944 10416 15694 | 7004 10506 15830 
6825 10238 15426 | 6885 10328 15561 | 6945 10418 15697 | 7005 10508 15832 
:6886 10329 15563 7006 10509 15835 
6887 10331 15566 | 6947 10421 15702 | 7007 10511 15837 
6828 10242 15433 | 6888 10332 15568 | 6948 10422 15704 
6829 10244 15435 | 6889 10334 15571 | 6949 10424 15706 | 7009 10514 15842 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CCC CCC EEE 


भाग-4] Digitized by Sarayu FowndatipareragtyDelhi and eGangotri 1403 
i 2 3 हळ RR ET 7. 7 0 2 3 


6830 10245 15436 6950 10425 15707 | 7010 10515 15843 
7011 1051715847 | 7071 10607 15982 | 7131 10697 16118 | 7191 10787 16253 
7012 10518 15848 7132 10698 16119 | 7192 10788 16255 
7013 10520 15851 7133 10700 16122 


7 
7014 10521 15853 | 7074 10611 15988 | 7134 10701 16124 | 7194 10791 16259 
7015 10523 15855 | 7075 10613 15991 | 7135 10703 16126 | 7195 10793 16262 


7016 10524 15857 | 7076 10614 15993| 7136 10704 16128 | 7196 10794 16264 
7017 10526 15860 7137 10706 16131 | 7197 10796 16267 
7018 10527 15862 7138 10707 16133 | 7198 10797 16269 
7019 10529 15864 7139 10709 16136 | 7199 10799 16271 
7 ] 


7020 10530 15866 080 10620 1600 7140 10710 16137 | 7200 10800 16272 
7021 10532 15869 | 7081 10622 16005 | 7141 10712 16140 | 7201 10802 16276 
7022 10533 15870 | 7082 10623 16006 7142 10713 16142 | 7202 10803 16277 


7023 10535 1587 7143 10715 16145 | 7203 10805 16281 

7024 10536 15875 7144 10716 16146 | 7204 10806 16282 

7025 10538 15878 | 7085 10628 16013| 7145 10718 16149 | 7205 10808 16284 

7026 10539 15880 | 7086 10629 16015 | 7146 10719 16151 
7027 10541 15882 | 7087 10631 16018 | 7147 10721 16154]| 7207 10811 16289 
7028 10542 15885 7148 10722 16156 | 7208 10812 16291 
7029 10544 1588 7149 10724 16168 7209 10814 16294 
7030 10545 15888 | 7090 10635 16024 | 7150 10725 16159 | 7210 10815 16295 
7031 10547 15892 | 7091 10637 160271 7151 10727 16163 | 7211 10817 16299 
7032 10548 15893 | 7092 10638 16029| 7152 10728 16164]| 7212 10818 16300 
7033 10550 15896 
7034 10551 15898 
7035 10553 15900 
7036 10554 15902 | 7096 10644 16038 7156 10734 16174| 7216 10824 16309 
7037 10556 15905 | 7097 10646 16041 | 7157 10736 16176 | 7217 10826 16312 
7038 10537 1590 7218 10827 16314 
7039 10559 1591 7159 10739 16181 | 7219 10829 16316 
7040 10560 15911 | 7100 10650 16046 | 7160 10740 16182 | 7220 10830 16318 
7041 10562 15914] 7101 10652 16050] 7161 10742 16186 | 7221 10832 16321 
7042 10563 15916 | 7102 10653 16051 | 7162 10745 16187 


7043 10565 1591 7103 10655 16055, 7163 10745 16190 | 7223 10835 16326 
7104 10656 16056 | 7164 10746 16192 | 7224 10836 16327 
7i 


A 


| 


N 


ol 


7044 10566 1592 
7045 10568 15923 | 7105 10658 16058 7165 10748 16194 
7046 10569 15925 7166 10749 16195 
7047 10571 15928 | 7107 10661 16063 | 7167 10751 16199 
7048 10572 15930 7168 10752 16201 
7049 10574 15932 | 7109 10664 16068 | 7169 10754 16203 | 7229 10844 16339 
7050 10575 15953 | 7110 10665 16069 | 7170 10755 16205 
705] 10577 15937 7171 10757 16208 
7052 10578 15958 | 7112 10668 16074 | 7172 10758 16209 | 7232 10848 16345 
7053 10580 15942 | 7113 10670 16077] 7173 10760 16213 | 7233 10850 16348 
7054 10581 15943 | 7114 10671 16079 | 7174 10761 16214 
7055 10583 15945 7175 10763 16217 
7056 10584 15948 | 7116 10674 16083 | 7176 10764 16219 | 7236 10854 16354 
7057 10586 15950 | 7117 10676 16086| 7177 10766 16223 | 7237 10856 16357 
7058 10587 15952 | 7118 10677 16088 | 7178 10767 16224 
7059 10589 15955 | 7119 10679 16090 | 7179 10769 16226 
7060 10590 15956 | 7120 10680 16092 | 7180 10770 16227 | 7240 10860 16363 
7061 10592 15960 | 7121 10682 16095 | 7181 10772 16231 | 7241 10862 16366 
1062 10593 ER 7122 10683 16096 | 7182 10773 16232 | 7242 10863 16368 
eer igs ie 7123 10685 16000 | 7183 10775 16235 | 7243 10865 16371 
663 103981 2124 10686 16101 | 7184 10776 16237 | 7244 10866 16372 

3968 | 7125 10688 16104 | 7185 10778 16239 | 7245 10868 16375 


o|opole|z|-jlo 


70 
ne गा कर 7126 10689 16106 | 7186 10779 16241 | 7246 10869 16377 
7127 10691 16108 | 7187 10781 16244 | 7247 10871 16380 


10692 16111 | 7188 10782 16246 | 7248 10872 16382 


973 
7068 10602 15975 | 7128 
7| 7129 10694 16113| 7189 10784 16249 | 7249 10874 16384 


7069 10604 1597 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


- 1404 Digitized by Serge Eeundetion Fe and eGangotri [भाग-4 


[Ta 3 I 3 

7070 10605 15979 | 7130 10695 16114 
7251 10877 16389 | 7311 10967 16525 | 7371 11057 16660 
7252 10878 16590 | 7312 10968 7372 11058 16661 
7253 10880 16394 | 7313 10970 16529 | 7373 11060 16665 
7254 10881 16395 | 7314 10971 16531 | 7374 11061 16666 
7255 10883 16397 | 7315 10973 16533 | 7375 11063 16669 
7256 10884 16400 | 7316 10974 16535 | 7376 11064 16671 
7257 10886 16402 | 731; 10976 16538 | 7377 11066 16673 
7258 10887 16404 | 73i8 10977 7378 11067 16676 
7259 10889 16407 | 7319 10979 16542] 7379 11069 16678 
7260 10890 16408 | 7320 10980 16544 | 7380 11070 16679 | 7440 11160 16815 


7250 10875 


7432 11148 16797 
11150 16800 
7434 11151 16802 
11153 


7261 10892 16412 | 732] 10982 16547 | 7381 11072 16683 | 7441 11162 16818 
7262 10893 16413 | 7322 10983 16548 | 7382 11073 16684 | 7442 11163 16820 


7323 10985 16552 | 7383 11075 16687 | 7443 11165 16823 


7264 10896 16418 | 7324 10986 16553 | 7384 11076 16689 | 7444 11166 16824 
7265 10898 16420 10988 16536 | 7385 11078 16691 | 7445 11168 16827 
7266 10899 16422 | 7326 10989 16558 | 7386 11079 16693 | 7446 11169 16829 
7267 10901 16425 | 7327 10991 16560 | 7387 11081 16696 | 7447 1117] 16832 
7268 10902 16427 | 7328 10992 16563 | 7388 11082 16698 | 7448 11172 16834 
7269 10904 16429 | 7329 10994 16565 | 7389 11084 167001 | 7449 11174 16836 


7263 10895 16416 


7270 10905 16431 | 7330 10995 16566] 7390 11085 16702 | 7450 11175 16837 
7271 — 10907 16434 | 7331 10997 16570 | 7391 11087 16705 | 7451 11177 16841 
7272 10908 16435 | 7332 10998 16571 | 7392 11088 16707 | 7452 11178 16842 


7273 10910 16439 | 7333 11000 16574 | 7393 11090 15710| 7453 11180 16846 
7274 10911 16440 7394 11091 16711 | 7454 11181 16847 
7275 10913 16443 7335 11003 16578 7455 11183 16849 
7276 10914 16445 | 7336 11004 16580 7456 11184 16852 
7277 10916 16447 | 7337 11006 16583 7457 11186 16834 
7278 10917 16450 | 7338 11007 16585 | 7458 11187 16856 
7279 10919 16452 | 7339 11009 16588 7459 11189 16859 


7398 11697 16721 
7399 11099 16723 


7280 10920 16453 | 7340 11010 16589 | 7400 11100 16724 | 7460 11190 16860 
7281 10922 16457 | 7341 11012 16592 | 7401 11102 16728 | 7461 11192 16864 


7282 10923 16458 | 7342 11013 16594 11103 16729 | 7462 11193 16865 
7283 10925 16461 | 7343 11015 16597 | 7403 11105 16733 | 7463 11195 16868 


7284 10926 16463 | 7344 11016 16598 | 7404 11106 16734 | 7464 11196 16870 


7285 10928 16465 | 7345 11018 16601 | 7405 11108 16736 | 7465 11198 16872 


7286 10929 16467 | 7346 11019 16603 | 7406 11109 16739 | 7466 11199 16874 
7287 10931 16470 | 7347 11021 16606 | 7407 11111 16741 | 7467 11201 16877 


7288 10932 16472 | 7348 11022 16608 | 7408 11112 16743 | 7468 11202 16879 


7289 10934 16475 | 7349 11024 16610| 7409 11114 16746 | 7469 11204 16881 
7290 10935 16476 | 7350 11025 16611 | 7410 11115 16747 | 7470 11205 16883 


729] 10937 16479 | 7351 11027 16615 | 7411 11117 16751 7471 11207 16886 

7292 10938 16481 | 7352 11028 16616 | 7412 11118 16752 | 7472 11208 16887 

7293 10940 16484 | 7353 11030 16620] 7413 11120 16755| 7473 11210 16891 
7354 11031 16621 | 7414 11121 16757 | 7474 11211 16892 
7295 10943 16488 | 7355 11033 16623 | 7415 11123 16759 | 7475 11213 16895 
7296 10944 16490 | 7356 11034 16626 | 7416 11124 16761 | 7476 11214 16897 
7297 10946 16493 | 7357 11036 16628 | 7417 11126 16764 | 7477 11216 16899 
7358 11037 16630 | 7418 11127 16766 | 7478 11217 16902 
7419 11129 16768 | 7479 11219 16904 
7300 10950 16498 | 7360 11040 16634 | 7420 11130 16770| 7480 11220 16905 
7301 10952 16502 | 7361 11032 16638 11132 16773 | 7481 11222 16909 
7362 11043 16639 | 7422 11133 16774 | 7482 11223 16910 
7363 11045 16642 | 7423 11135 16778 | 7483 11225 16913 
7304 10956 16508 | 7364 11९. 16644 | 7424 11136 16779 | 7484 11226 16915 
7305 10958 16510 | 7365 11048 16646 7485 11228 16917 
7306 10959 16513 | 7366 11049 16648 7486 11229 16919 


7307 10961 16515 | 7367 11051 16651 | 7427 11141 16786 | 7487 11231 16922 


7308 10962 16517 | 7368 11052 16653 | 7428 11142 16789 | 7488 11232 16924 
7309 10964 16520 | 7369 11054 16655 | 7429 11144 16791 | 7489 11234 16927 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Founde n t t, Delhi and eGangotri 
भाग-4] 3 y Sarayu Foundation True 1405 


l 2 3 l 2 3 i क] 
7310 10965 16521 | 7370 11055 . 16657 | 7430 11145 16792 | 7490 11235 .16928 
7491 11237 1693! | 7551 11327 17067 | 7611 11417 17203 | 7671 11507 17338 


7492 11238 16933 | 7552 11328 17068 | 7612 11418 17204 | 7672 11508 17339 
7553 11330 17072 11420 17207 | 7673 11510 17343 
7494 11241 16937 | 7554 -11331 -17073 | 7614 1142] 17209| 7674 1151] 17344 
7495 11243 16940] 7555 11333 17075| 7615 11423 17211 | 7675 11513 17347 
7496 11244 16942 7616 11424 17213 | 7676 11514 17349 
7497 11246 16945 7617 11426 17216| 7677 11516 17351 
7498 11247 16947 | 7618 11427 17218 | 7678 11517 17354 
7499 11249 16949 7619 11429 17220] 7679 11519 17356 
7500 11250 16950 | 7560 11340 17086 | 7620 11430 17222 | 7680 11520 17357 
7501 11232 16954 11342 7621 11432 17225 | 7681 11522 17361 
7502 11253 16955 | 7562 11343 17091 | 7622 11433 17226| 7682 11523 17362 
7503 11255 16959 |-7563 11345 17094| 7623 11435 17230| 7683 11525 17365 
7504 11256 16960 | 7564 11346 17096 | 7624 11436 17231 | 7684 11526 17367 
7505 11258 16962 | 7565 11348 17098 | 7625 11438 17234 | 7685 11528 17369 
7506 11259 16965 7626 11439 17236 | 7686 11329 17372 
7507 11261 16967 | 7567 113531 17103| 7627 11441 17238 | 7687 11531 17374 
7508 11262 16969 | 7568 11352 17105 | 7628 11442 17241 | 7688 11532 17376 


7509 11264 16972 | 7569 11354 17107 | 7629 11444 17243 | 7689 11534 17379 
| 75310 11265 16973 | 7570 11355 17109 | 7630 11445 17244| 7690 11535 17308 
7511 11267 16977 | 7571 11357 17112] 7631 11447 17248 | 7691 11537 17383 


7632 11448 17249 
7633 11450 17252 
7634 11451 17254 


7692 11538 17385 
7693 11540 17388 
7694 1154! 17389 


7512 11268 16978] 7572 11358 17113 


| 7513 11270 16980 | 7573 11360 17117 
7514 1127] 16983, 7574 1136! 17118 


7515 11273 16985 | 7575 11363 17121] 7633 il453 17256| 7695 11543 17392 


7516 — 11274 16987 | 7576 11364 17123 | 7636 11454 17258 | 7596 11544 17394 


7517 11276 16990 | 7577 11366 17125 | 7637 11456 17261 | 7697 11546 17397 
7518 11277 16992] 7578 11367 17128 | 7638 11457 .17263| 7698 11547 17399 
| 7519 11279 16994 | 7579 11369 17130 | 7639 11439 17266| 7699 11549 17401 


7520 11280 16996 | 7580 11370 17131 | 7640 11460 17267| 7700 11550 17402 


75321 11282 16999 | 7581 11372 17135] 7641 11462 17270 | 7701 11552 17406 
7522 11283 17000 | 7582 11373 17136| 7642 11463 17272 | 7702 11553 17407 


7523 11285 17004 | 7583 11375 17139 | 7643 11465 17275 | 7703 11555 1741 


7524 11286 17005 | 7584 11376 17141 | 7644 11466 17276| 7704 11556 17412 
7525 11288 17008 | 7585 11378 17143] 7645 11468 17279 | 7705 11558 17414 


7326 11289 17010 | 7586 11379 17145 | 7646 11469 17281 | 7706 11559 17417 
7587 — 11381 17148 | 7647 11471 17284 | 7707 11561 17419 
7528 — 11292 17015 | 7588 11382 17150] 7648 11472 17286 | 7708 11562 17421 
7529 11294 17017 | 7589 11384 1753 | 7649 11474 17288| 7709 11564 17424 


| 7530 11295 17018 | 7590 11385 17154] 7650  1i475 17289 | 7710 11565 17425 | 
753} 11297 17022 7651 11477 17293 | 7711 11567 17429 
7532 11298 17023 | 7592 11388 17159 | 7652 11478 17294| 7712 11568 17430 
7533 — 11300 17026 | 7593 11390 17162]| 7653 11480 17298 | 7713 11570 17433 
7534 11301 17028 | 7594 1139] 17163 | 7654 11481 17299| 7714 11571 17435 


7535 11303 17030| 7595 11393 17166] 7655 . 11483 17301 | 7715 11573 17437 

7656 11484 17304 | 7716 11574 17439 
7537 11306 17035 | 7597 11396 1771 | 7657 11486 17306| 7717 i576 17442 
7658 11487 17308] 7718 11577 17444 
7539 11309 17040 7659 11489 17311 | 7719 11579 17446 
7540 11310 17041 | 7600 11400 17176] 7660 11490 17312 | 7720 11580 17448 
7601 11402 17180 | 7661 11492 17316| 7721 11582 17451 
7542 11313 17046 | 7602 11403 17181] 7662 11493 17317 | 7722 11583 17452 
7603 11405 17185 | 7663 11495 17320 | 7723 11585 17456 
7544 11316 17050 | 7604 11406 17186 | 7661 11496 17322 | 7724 11586 17457 
7605 11408 17188 | 7665 11498 17324 | 7725 11588 17460 
7606 11409 17191 | 7666 11499 17326| 7726 11589 17462 
7547 11321 17058 | 7607 11411 17193 | 7667 11501 17329 | 7727 11591 17464 
7548 11322 17060 | 7608 11412 17195| 7668 11502 17331 | 7728 11592 17467 
7549 11324 17062 7669 11504 17333 | 7729 11594 17469 


| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Founda AN p Delhi and eG tri 
1406 उत्तर प्रदेश सुगम सेबी नियम संग्रह ang ON ee 


MSI 2- 3 | 

7730 11595 17470 
7731 11597 17474 7851 11777 17745| 7911 11867 17881 
7792 11688 17611 | 7852 11778 17746 | 7912 11868 17882 
7793 11690 17614 7913 11870 17885 


914 11871 17887 
915 11873 17889 


-2 
M 


7734 11601 17480 | 7794 11691 17615 854 11781 1775 
7735 11603 17482 | 7795 11693 17618 7855 


7736 11604 17484 | 7796 11694 17620 856 11784 17756 916 11874 17891 
773] 11606 17487 | 7797 11696 17623 857 11786 17758 917 11876 17894 
7738 11607 17489 | 7798 11697 17625 858 11787 17760 918 11877 17896 


क कि 


ujn 

" 
— 
_ 
~ 
oc 
w 
~ 
~ 
Un 
Uu 


~ 


7139 11609 17492 | 7799 11699 17627 | 7859 11789 17763 919 11879 17898 
7740 11610 17493 | 7800 11700 17628 | 7860 11790 17764 920 11880. 17900 


861 11792 17768 | 7921 11882 17903 
862 11793 17769 | 7922 11883 17904 
863 11795 17772 | 7923 11885 17908 


7741 11612 ” 17496 | 7801 11702 17632 
7802 11703 17633 
7744 11616 17502 864 11796 17774 | 7924 11886 17909 
7745 1618 I7505 | 7805 11708 17640 | 7865 11798 17776 | 7925 11888 17912 
7746 11619 17507| 7806 11709 17643| 7866 11799 17778 | 7926 11889 17914 
7867 1180] 17781] 7927 11891 17916 
7808 11712 17647 | 7868 11802 17783 | 7928 11892 17919 
7749 11624 17514 | 7809 11714 17650 7869 11804 17785 | 7929 11894 17921 
7750 11625 17315 | 7810 11715 17651 | 7870 11805 17787 | 7930 11895 17922 
775] 11627 175319] 781 11717 17655 | 7871 11807 17790 | 7931 11897 17926 
7812 11718 17656 | 7872 11808 17791 | 7932 11898 17927 
7813 11720 17659 | 7873 11810 17795 | 7933 11900 17930 
7754 11631 17525 | 7814 11721 17661| 7874 11811 17796 | 7934 11901 17932 
7755 11633 17527| 7815 11723 17663 | 7875 11813 17799 | 7935 11903 17934 
7756 11634 17530| 7816 11724 17665| 7876 11814 17801 | 7936 11904 17936 
7757 11636 17532 | 7817 11726 17668 | 7877 11816 17803 | 7937 11906 17939 
7758 11637 17534 | 7818 11727 17670| 7878 11817 17806 | 7938 11907 17941 
7759 11639 17537| 7819 11729 17672| 7879 11819 17808 | 7939 11909 17944 
7760 11640 17538 | 7820 11730 17674| 7880 11820 17809 | 7940 11910 17945 
7761 11642 17542 | 7821 11732 17677 | 7881 11822 17813 | 7941 11912 17948 
7762 11643 17543 | 7822 11733 17673 | 7882 11823 17814 | 7942 11913 17950 
7763 11645 17546 | 7823 11735 17682 | 7883 11825 17817| 7943 11915 17953 
7764 11646 17548 | 7824 11736 17683 | 7884 11826 . 17819 | 7944 11916 17954 
7765 11648 17550 | 7825 11738 17686 | 7885 11828 17821 | 7945 11918 17957 
7766 11649 17552 | 7826 11739 17688 | 7886 11829 17823 | 7946 11919 17959 
7767 11651 17555| 7827 11741 17690 | 7887 11831 17826 | 7947 11921 17962 
7768 11652 17557 | 7828 11742 17693 | 7888 11832 17828 | 7948 11922 17964 
7769 11654 17559 | 7829 11744 17695 | 7889 11834 17831 | 7949 11924 17966 
7710 11655 17561 | 7830 11745 17696 | 7890 11835 17832 | 7950 11925 17967 
7111 11657 17564| 7831 11747 17700 | 7891 11837 17833 
7712 11658 17565 | 7832 11748 17701 | 7892 11838 17837 | 7952 11928 17972 
7713 11660 17569 | 7833 11750 17704 | 7893 11840 17840 | 7953 11930 17976 
7774 11661 17570| 7834 11751 17706 | 7894 11841 17841 | 7954 11931 _ 17977 
7715 11663 17573 | 7835 11753 17708 | 7895 11843 17844| 7955 11933 17979 
7716 11664 17575 | 7836 11754 17710| 7896 11844 17846 | 7956 11931 17982 
7777 11666- 17577 | 7837 11756 17713| 7897 11846 17849 | 7957 11936 17984 
7778 11667 17580 | 7838 11757 17715 | 7898 11847 17851 | 7958 11957 17986 
7719 11669 17582 | 7839 11759 17718 | 7899 11849 17853 | 7959 11939 17989 
7780 11670 17583 | 7840 11760 17719 | 7900 11850 17854 | 7960 11940 17990 


lll 


ll 


7781 1167217587 | 7841 11762 17722| 7901 11852 17858 | 7961 11942 17994 
7782 11673 17588 | 7842 11763 17724 | 7902 11853 17859 | 7962 11943 17995 
7783 11675 17591 | 7843 11765 17727 | 7903 "11855 17863 | 7963 11945 17998 
7784 11676 17593 | 7844 11766 17728 | 7904 11856 17864 
7785 11678 17595 | 7845 11768 17731 | 7905 11858 17866 | 7965 11948 18002 


966 11949 18004 


| ज्ञान 
~ 
oo 
© 
ष्ट 
| 


7786 11679 17597 | 7846 11769 17733 | 7906 11859 


7787 11681 17600 | 7847 1177] 17736 | 7907 11861 17871 | 7967 11951 18007 
7788 11682 17602] 7848 11772 17738 | 7908 11862 17873 7968 11952 18009 


17740 | 7909 11864 17876 


x 


7789 11684 17605 | 7849 11774 


969 11954 18011 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu ळा rust, Delhi and eGangotri 

भाग-4 | शासनादश 1407 

Pale. sa] 3 1 2 3 1 2 उल्का 2 3 
7790 11685 17606 | 7850 11775 17741 | 7910 11865 17877 | 7970 11955 18013 
7971 11957 18016 | 8031 12047 18152| 8091 12137 18287 | 8151 12227 18423 
7972 11958 18017 | 8032 12048 18153 | 8092 12138 18289 | 8152 12228 18424 


7973 11960 18021 | 8033 12050 18156 | $8093 12140 . 18292 | 8153 12230 18428 


7974 11961 18022 | 8034 12051 18158 | 8094 12141 18293 | 8154 12231 18429 


7975 11963 18025 | 8035 12053 18160 | 8095 12143 18296 | 8155 12233 18431 
7976 11964 18027 | 8036 12054 18162 | 8096 12144 18298] 8156 12234 18434 
7977 11966 18029 | 8037 12056 18165 | 8097 12146 1830! | 8157 12236 18436 
7978 11967 18032 | 8038 12057 18167 | 8098 12147 18303 | 8158 12237 18438 
-7979 11969 18034 | 8039 12059 18170] 8099 12149 18305| 8159 12239 18441 
7980 11970 18035 | 8040 12060 18171 | 8100 12150 18306 | 8160 12240 18442 
7981 11972 18039 | 8041 12062 18174 | 8101 12152 18310| 8161 12242 18446 
7982 11973 18040 | 8042 12063 18176 | 8102 12153 18311 | 8162 12243 18447 
7983 11975 18043 8103 12155 18315] 8163 12245 18450 
7984 11976 18045 | 8044 12066 18180] 8104 12156 18316| 8164 12246 18452 
7985 11978 18047 | 8045 12068 18183 8105 12158 18318 | 8165 12248 18454 
7986 — 11979 18049 | 8046 12069 18185 | 8106 12159 18321 | 8166 12249 18456 
7987 11981 18052 | 8047 1207 18188]| 8107 12161 18323 | 8167 12251 18459 
7988 11982 18054 | 8048 12072 18190] 8108 12162 18325 | 8168 12252 18461 
7989 11984 18057 | 8049 12074 18192 | 8109 12164 18328 | 8169 12254 18463 
7990 11985 18058 | 8050 12075 18193 12165 18329 | 8170 12255 18465 
7991 11987 18061 | 8051 12077 18197 12167 18333 | 8171 12257 18468 
8052 12078 18198 | 8112 12168 18334 | 8172 12258 18469 

7993 11990 18066 | 8053 12080 18202 | 8113 12170 18337 | 8173 12260 18473 
7994 11991 18067 | 8054 12081 18203| 8114 12171 18339| 8174 12261 18474 
7995 11993 18070 | 8055 12083 18205 | 8115 12173 18341 | 8175 12263 18477 
7996 11994 18072 | 8056 12084 18208| 8116 12174 18343| 8176 12264 18479 
7997 11996 18075 | 8057 12086 18210| 8117 12176 18346| 8177 12266 18481 
7998 11997 18077 8118 12177 18348 8178 12267 18484 
7999 11999 18079 | 8059 12089 18215 | 8119 12179 18350| 8179 12269 . 18486 
8000 — 12000 18080 | 8060 12090 18216 | 8120 12180 18352 | 8180 12270 18487 
8001 12002 18084 | 8061 12092 18220| S12] 12182 18355 | 8181 12272 18491 
8002 12003 18085 | 8062 12093 18221 | 8122 12183 18356| 8182 12273 18492 
8003 12005 18089 | 8063 12095 18224 | 8123 12185 18360| 8183 12275 18495 
8004 12006 18090 | 8064 12096 18226| 8124  i2186 18361 | 8184 12276 18497 
8005 12008 18092 8125 12188 18364 | 8185 12278 18499 
$006 — 12009 18095 | 8066 12099 18230 8126 12189 18366] 8186 12279 18501 
8007 12011 18097 | 8067 12101 18233 | 8127 12191 18368] 8187 12281 18504 
8008 — 12012 18099 | 8068 12102 18235 | 8128 12192 18371 | 8188 12282 18506 
8009 12014 18102 | 8069 12104 18237 | 8129 12194 18373 | 8189 12284 18509 
8010 12015 18103 | 8070 12105 18239] 8130 12195 18374| 8190 12285 19510 


9 
8011 12017 18107 | 8071 12107 18242] 8131 12197 18378 | S19] 12287 18513 
8012 12018 18108 | 8072 12108 18243 | 8132 12198 18379 | 8192 12288 18515 
8013 12020 18111 | 8073 12110 1824 $133 12200 18382 193 12290 18518 


7 
8014 12021 18113 | 8074 12111 18248 | 8134 12201 18384 194 12291 18519 


००10० 


8015 12023 18116 8135 12203 18386 
8016 12024 18117 | 8076 12114 18253 | 8136 12204 18388| 8196 12294 18524 

8017 12026 18120 | 8077 1216 18255 | 8137 12206 18391 
8018 12027 18122 | 8078 12117 18258 8138 12207 18393 
8019 12029 18124 | 8079 12119 18260 8139 12209 18306 


8020 12030 18126 | 8080. 12120 18261 | 8140 12210 18397 
8021 12032 18129 | 8081 12122 18265 i431 12212 18400 


"००1 ०5 
N 


200 12300 18532 
01 


8022 12033 18130 | 8082 12123 18266 142 12213 18402 


8 

8 
8023 12035 18134 | 8083 12125 18269 | 8143 12215 18405 
8024 12036 18135 | 8084 12126 18271 | 8144 12216 18406 | 8204 12306 18542 
8025 12038 18138 | 8085 12128 18273 8205 12308 18544 
8026 12039 18140 | 8086 12129 18275 | 8146 12219 18411 | 8206 12309 18547 
8027 12041 18142 | 8087 12131 18278 | S147 12221 18414 | 8207 123311 18549 
8028 12042 18145 | 8088 12132 18280 | 8148 12222 18416 | $208 12312 18551 
8029 12044 18147 | 8089 12134 18283 | 8149 12224 18318 8209 12314 18554 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1408 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


1 Ne ae 1 2 3 1 2 3E [215.2522 ह माकि प 
8030 12045 18148 | 8090 12135 18284 | 8150 12225 18419 | 8210 12315 18555 
8271 12407 18694 | 8331 12497 18830 | 8391 12587 18965 
$272 12408 18695 | 8332 12498 18831 | 8392 12588 18967 
8213 12320 18563 | 8273 12410 18699 | 8333 . 12500 18834 | 8393 12590 18970 
8214 12321 18565 | 8274 12411 18700] 8334 12501 18836 | 8394 12591 18971 
$215 12323 18567 | 8275 12413 18703 | 8335 12503 18838 | 8395 12593 18974 
8216 12324 18569 | 8276 12414 18705 | 8336 12504 18840 | 8396 12594 18976 
8217 12326 18572 8337 12506 18843 | 8397 12596 18979 
8218 12327 18574 8338 12507 18845 | 8398 12597 18981 


8219 12329 18576 8339 12509 18848 | 8399 12599 18983 


8220 12330 18578 18713 | 8340 12510 18849 | 8400 12600 18984 
8221 12332 18581 18717 | 8341 12512 18852 | 8401 12602 18988 


8222 12333 18582 


8223 12335 18586 


$342 12513 18854 | 8402 12603 18989 


8343 12515 18857 | 8403 12605 18993 
8224 12336 18587 8344 12516 18858 | 8404 12606 18994 
8225 12338 18590 8345 12518 18861 | 8405 12608 18996 
8226 12339 18592] 8286 12429 18727 | 8346 12519 18863 | 8406 12609 18999 
8227 12341 18594 | 8287 12431 18730, 8347 12521 18866 | 8407 12611 18901 
8228 12342 18597 | 8288 12432 18732 8408 12612 19003 


12425 
12426 


18721 
18723 


8283 
8284 


8229 12344 18599 | 8289 12434 18733 | 8349 
8230 12345 186001 8290 12435 18736 
8231 12347 18604 | 8291 12437 18739 12527 18875 | 8411 12617 19011” 
8232 12348 18605 | 8292 12438 18741 12528 18876 | 8412 12618 19012 
8293 12440 18744 12530 18880 | 8413 12620 19015 


8234 12351 18610 | 8291 12441 18745 | 8354 12531 1888] | 8414 12621 19017 
8235 12353 18612 | 8295 12443 18748 | 8355 12533 18883 | 8415 12623 19019 
8236 12354 18614 | 8296 12444 18750| 8356 12534 18886 | 8416 12624 19021 
8237 12356 18617 18753 | 8357 12536 18888 | 8417 12626 19024 
8238 12357 18619 | 8358 12537 18890 | 8418 12627 19026 
8239 12359 18622 8359 12539 18893 | 8419 12629 19028 
8240 12360 18623 | 8300 18758 | 8360 12540 18894 | 8420 12630 19030 
824] 12362 18626 | 8301 12452 18762]| 8361 12542 18898 | 8421 12632 19033 
8242 12363 18628 | 8302 12453 18763 | 8362 12543 18899 | 8422 12633 19034 
8243 12365 18631 | 8303 12455 18767 | 8363 12545 18902 | 8423 12635 19038 
8244 12366 18632] 8304 12456 18768 | 8364 12346 18904 | 8424 12636 19039 
8245 12368 18635 | 8305 12458 18770 | 8365 12548 18906 | 8425 12638 19042 
8246 12369 18637 | 8306 12439 18773 | S366 12549 18908 | 8426 12639 19044 
8247 12371 18640 | 8307 12461 18775 | 8367 12551 18911 | 8427 12641 19046 
8248 12372 18642 12462 18777 | 8368 125352 18913 | 8428 12642 19049 
8249 12374 18644 12464 18780 | 8369 12534 18915 8429 12644 19051 
8250 12375 18645 12465 18781 | 8370 12555 18917 | 8430 12645 19052 
8251 12377 18649 12467 18785 | 837] 12557 18920 | 8431 12647 19056 
8252 12378 18650 | 8312 12468 18786 | 8372 12558 18921 | 8432 12648 19057 
8313 12470 18789 | 8373 12560 18925 | 8433 12650 19060 
8254 12381 18655 | 8314 12471 18791 | 8374 12561 18926 | 8434 12651 19062 
8255 12383 18657 8375 12563 18929 | 8435 12653 19064 
8256 12384 18660 | 8316 12474 18795 | 8376 12564 18931 | 8436 12654 19006 
8257 12386 18662 | 8317 12476 18798 | 8377 12566 18935 | 8437 12656 19069 
8258 12387 18664 | 8318 12477 _ 18800 | 8378 12567 18936 | 8438 12657 19071 
8259 12389 18667 | 8319 12479 18802 | 8379 12569 18938 | 8439 12659 19074 
8260 12390 18668 | 8320 8380 12570 18939 | 8440 12660 19075 


12480 18804 
8261 12392 18672 | 8321 12482 18807 844] 12662 19078 
8262 12393 18673 | 8322 ^ 12483 18808 8442 12663 19080 
8263 12395 18676 | 8323 12485 18812 | 8383 12575 18947 | 8443 12665 19083 
8264 12396 18678 | 8324 12486 18813 | 8384 12576 18949 | 8444 12666 19084 


8265 12398 18680 | 8325 12488 18816 | 8385 12578 18951 | 8445 12668 19087 


8266 12399 18682 | 8326 12489 18818 | 8386 12579 18953 | 8446 12669 — 19089 
19092 


8267 12401 18685 | 8327 12491 18820 | 8387 12581 18956 | 8447 12671 


3268 12402 18687 | 8328 12492 18823 | 8388 12582 18958 | S448 12672 19094 
3269 12404 18689] 8329 12494 18825] 8389 12584 18961 | 8449 312674 19096 


| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


in 


Digitized by WEN F alt n Trust, Delhi and eGangotri 
am महत्वपूर्ण शासनावश gon" 1409 


1 2 काण E 72 3 ES SSE FAS कानात 
3270 12403 18691 | 8330. 12495 18826 | 8390 12585 18962 | 8450 12675 19097 
3451 12677 19101 | 8511 12767 19237 | 857! 12857 19372 | 8631 12947 19508 
$512 12768 19238 | 8572 12858 19373 | 8632 12948 19509 
12680 19106 | 8513 12770 19241 | 8573 12860 19377 | 8633 12950 19512 
12681 19107 8574 12861 19378 | 8634 12951 19514 
12683 19109 | 8515 12773 19245 | 8575 12863 19381 | 8635 12953 19516 


12684 19112 iS E 9250 | 8516 12774 19247 | 8576 12864 19383 | 8636 12954 19518 
19114 | 8517 12776 19250 | 8577 12866 19385 


12686 8637 12956 19521 
8578 12867 19388 


3458 12687 19116 | 8518 12777 19252 | 8638 19523 


$459 12689 19119 | 8519 12779 19254 | 8579 (12869 19390 
$460 12690 19120 | 8520 12780 19256 | 8580 12870 19391 


12692 19124 | 8521 12782 19259 | 8581 12872 19 
$462 12693 19125 | 8522 12783 19260 

12695 19128 | 8523 12785 19264 
12696 19130 | 8524 12786 19265 | 8584 12876 19401 | 8644 12966 19536 
$465 12698 19132 | 8325 12788 19268 | 8585 12878 19403 8645 12968 19539 


13699 19134 sue 12789 1970| Pe CIAR 19134 | $526 12789 19270 | 8586 12879 19405 | 8646 12969 19541 

8467 12701 9137 1 8527 किक करत UE $527 12791 19272 | 8587 12881 19408 | 8647 1297; 19544 
$468 12702 19139 | 8528 12792 19275 8648 12972 19546 
5 8649 12974 19548 


12794 19277 
8650 12975 19549 


8581 12872 19395 
8582 12873 19396 
8583 12875 19399 


8641 12962 19530 
8642 12963 19532 
8643 12965 19533 


12884 19413 
12885 19414 


$47] 12707 19146 | 8531 12797 19282 | 8591 12887 19417 | 8651 12977 19953 
$472 12708 19147 | 8532 . 12798 19283 | 8592 12888 19419 | 8652 12978 19554 
$473 12710 19151 333. 12800 19286 | 8593 12890 19422 | 8653 12980 19558 
8474 12801 19288 | 8394 12891 19423 | 8654 12981 19559 


$175 12713 19155 | 8535 12803 19290 | 8595 12893 19426 | 8655 12983 19561 
: 12804 19292 8656 12984 19564 
8537 12806 19295| 8597 12896 19431 | 8657 12986 19566 
8538 12807 19297 8658 12987 19568 
$539 12809 19300| 8599 12899 19435 | 8659 12989 19571 
$540 12810 19301 | $600 12900 19436 | 8660 12990 19572 
$481 12722 19169 | 8541 12812 19304| 8601 12902 19440 | 8661 12992 19576 
$542 — 12813 19306 | 8602 12903 19441 | 8662 12993 19577 
8543 12815 19309 | 8603 12905 19445 | 8663 12995 19580 
$484 12726 19175 | 8544 12816 19310| 8604 12906 19446 | 8664 12996 — 19582 
8485 12728 8 12818 19313 | 8605 12908 19448 | 8665 12998 19584 
8486 12729 19179 8606 12909 19451 8666 12999 19586 
12821 19318 | 8607 12911 19453] 8667 13001 19589 
$548 12822 19320| 8608 12912 19455 | 8668 13002 19591 
12824 19322 | 8609 12914 19458 | 8669 13004 19593 
$550 12825 19323 | 8610 12915 19459 | 8670 13005 19595 
8491 12737 19191 $611 12917 19463 | 8671 13007 19598 
8492 12758 19193 | 8532 $612 1298 19464 | 8672 13008 19599 
8613 12920 19467 | 8673 13010 19603 |. 
| 8554 12831 19333 | $674 13011 19604 
8495 12743 19200 8675 13013 19607 
8496 12744 19202 8676 13014 19609 
$497 12746 19205 3 0 : 12926 19476 | 8677 13016 19611 
86 


5 12927 19478 13017 1961 
8499 . 12749 19209 8619 12929 19480 | 8679 13019 19616 
S500 12750 19210 | 8560 12840 19346 | 8620 12930 19482 | S680 13020 19617 
3501 12732 19214| 8561 12842 19350 | 8621 12932 19485 | 8681 13022 19621 


= 562 2843 19351 | 8622 12933 19486 
$502 127353 19215 | 8562 12832 5 8682 13023 19622 
B30 15755 19219 | 8363 12845 19354 | $623 12555 10490 | 8683 13025 19625 


J 4 12846 19356| 8624 12936 19 
85 19220 1 9491 | 8684 13026 19627 
04- 12756 S65 12848 19358 | 8625 12038 19491 | 8685 13028 19629 


8505s 12758 19222 | 8302 ; : 

5555 DISSI IS] RT SSO 
8687 13031 19634 
ssp 12852 19365 | 8628 1294219501 | 8688 -13032 15635 
a oa AE 12944 19503 | 8689 13034 19639 | 


19159 
19162 
19164 


8489 12734 
8490 12735 


|| 
~ 
oo 
Uu 
o 
^ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
1410 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह ' [भाग-4 
| 


1 2 3 1 2 3 l 2 3 
8570 12855 19369 | 8630 12945 19504 | 8690 13035 19640 
8691 13037 19643 | 8751 13127 19779 | 8811 13217 19915 | $871 13307 20050 
8752 13128 19780 | 8812 13218 19916 | 8872 13308 20051 
8693 13040 19648 | 8753 13130 19784 | 8813 13220 19919 | 8873 13310 20055 
8814 13221 19921 | 8874 13311 20056 
8695 13043 19652 | 8755 13133 19787 | 8815 13223 19923 | 8875 13313 20059 
8696 13044 19654 | 8756 13134 19790 | 8816 13224 19925 | 8876 13314 20061 
8877 13316 20063 


8697 13046 19657 | 8737 13136 19792 13226 19928 
8758 13137 1979 | 8818 13227 19930 | 8878 13317 20066 
8759 13139 19797 | 8819 13229 19932 13319 20068 
8700 13050 19662 | 8760 13140 19798 | 8820 13230 4 | 8880 13320 20069 
8701 13052 19666 | 8761 13142 19802 | 8821 13232 
8762 13143 19803 | 8822 13233 19938 


8703 13055 19671 | 8763 13145 19806 | 8823 13235 4 8883 13325 20077 
8704 13056 19672 | 8764 13146 19808 | 8824 13236 4 8884 13326 20079 


8705 13058 19674 | 8765 13148 19810 | 8825 13238 19946 | 8885 13328 20081 
8706 13059 19677 8826 13239 19948 8886 13329 20083 
8707 13061 19679 8827 13241 19950 | 8887 13331 20086 
8708 13062 19681 | 8768 13152 19817 | 8828 13242 19953 | 8888 13332 20088 
8709 13064 19684 | 8769 13154 19819 | 8829 13244 19955 | 8889 13334 20091 
8710 13065 19685 8830 13245 19956 | 8890 13335 20092 
8711 13067 19689 | 8771 13157. 19824 | 8831 13247 19960 
8712 13068 19690 | 8772 13158 19825 | 8832 13248 19961 | 8892 13338 20097 
8713 13070 19693 | 8773 13160 19829 | 8833 13250 19964 | 8893 13340 20100 
8714 13071 19695 8834 13251 19966 | 8894 13341 20101 |` 
8715 13073 19697 | 8775 13163 19833 | 8835 13253 19968 | 8895 13343 20104 
8716 13074 19699 | 8776 13164 19855 | 8836 13254 19970 | 8896 13344 20106 
8717 13076 19602 | 8777 13166 19857 | 8837 13256 19975 | 8897 13346 20109 
8778 13167 19840 | 8838 13257 19975 | 8898 13347 20111 
8719 13079 19706 | 8779 13169 19842 | 8839 13259 19978 | 8899 13349 20113 
8840 13260 19979 | 8900 13350 20114 
8721 13082 19711 | 8781 13172 19847] 8841 13262 19982] 8901 13352 20118 
8722 13083 19712] 8782 13173 19848 $842 13263 19984 | 8902 13353 20119 


8723 13085 19716 | 8783 13175 19851 | 8843 13265 19987 | 8903 13355 20123 
8724 13086 19717 | 8784 13176 19853 | 8844 13266 19988 | 8904 13356 20124 
8725 13088 19720 | 8785 13178 19855 | 8845 13268 19991 | 8905 13358 20126 


8726 13089 19722 | 8786 13179 19857 | 8846 13269 19993 | 8906 13359 20129 
8727 13091 19724 | 8787 13181 19860 | 8847 13271 8907 13361 20131 
8728 13092 19727 | 8788 13182 19862 | 8848 13272 19998 | 8908 13362 20133 
8729 13094 19729 | 8789 13184 19865 | 8849 13274 20000| 8909 13364 20136 
8730 13095 19730 | 8790 13185 19866 | 8850 13275 20001 | 8910 13365 20137 
8731 13097 19734 | 8791 13187 19869 | 8851 13277 20005 | 8911 13367 20141 
8732 13098 19735 | 8792 13188 19871 | 8852 13278 20006 | 8912 13368 20142 
8733 13100 19738 | 8793 13190 19874 | 8853 13280 20010 | 8913 13370 20145 
8734 1310] 19740 | 8794 1319] 19875 | 8854 1328! 20011 | 8914 13371 20147 
8735 13103 19742 | 8795 13193 19878 8915 13373 20149 
8736 13104 19744 | 8796 13194 19880 8916 13374 20151 

— [8737 13106 19747 | 8797 13196 19883 | 8857 13286 20018 | 8917 13376 20154 
8738 13107 19749 | 8798 13197 19885 | 5858 13287 20020| 8918 13377 20156 
8739 13109 19752 | 8799 13199 19887 | 8859 13289 20023 | 8919 13379 20158 
8740 13110 19753 | 8800 13200 19888 8920 13380 20160 
8741 13112 19756 | 8801 13202 19892 8921 13382 20163 


8742 13113 19758 | 8802 13203 19893 | 8862 13293 8922 13383 20164 
8743 13115 19761] 8803 13205 19897| 8863 13295 8923 13385 20168 
8744 13116 19762 | 8804 13206 19898 | 8861 13296 8924 13386 20169 
8805 13208 19900 | 8865 13298 8925 13388 20172 


8746 13119 19767 | 8806 . 13209 19903 | 8866 13299 8926 13389 20174 
8747 13121 19770 | 8807 13211 19905 | 8867 13301 20041 | 8927 13391 20176 
8748 13122 19772 | 8808 13212 19907 | 8868 13302 20043 | $928 13392 20179 
8749 13124 19774 | 8809 13214 19910 | 8869 13304 20045 | 8929 13394 20181 
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1 >>! I 2 3 i 2 3 1 2 3322 
8750 13125 19775 8930 13395 20182 
8931 13397 20186 | 8991 13487 20321 | 9051 13577 20457 | 
8932 13398 20187 | 8992 13488 20323 | 9032 13578 20458 | 9112 13668 20594 
8933 13400 20190 | 8993 13490 20326 | 9053 13580 20462 | 9113 13670 20597 
8934 13401 20192 | 8994 13491 20327 | 9054 13581 20463] 9114 13671 20599 
8935 13403 20194 | 8995 13493 20330 | 9055 13583 20465| 9115 13673 20601 


8996 — 13494 20332 | 9056 13584 20468| 9116 13674 20603 
2117 13676 — 20606 
8998 13497 20337 | 9058 13587 20472 | 9118 13677 20608 
$939 13409 20204 | 8999 13499 20339] 9059 13589 20475 | 

9000 13500 20340 | 9060 13590 20476 | 9120 13680 20612 
8941 _ 13412 20208 9001 13502 20344 | 906! 13592 20480| 9121 13682 20615 
8942 13413 20210 | 9002 13503 20345 | 9062 13593 20481 | 9122 13683 20616 
8943 1345 20213 | 9003 15505 203419 | 9063 13595 20484 | 9123 13685 20620 | 
$944 13416 20214 | 9004 13506 20350 | 9064 13596 20486 | 9124 13686 20621 
8945 — 13418 20217 | 9005 13308 20352 | 9065 13598 20488 | 9125 13688 20624 
$946 — 13419 20219 | 9006 13309 20355| 9066 13599 20490 | 9126 13689 20626 


{ $947 13421 20222 | 9007 13511 20357 | 9067 13601 20493 | 9127 13691 20628 
| 8948 13422 20224 13 9068 13602 20495 | 9128 13692 20631 
| 8949 15424 20226 | 13424 20226 13 9069 13604 20497 | 9129 13694 20633 
8950 13425 20227 13515 9070 13605 20499 | 9130 13695 20634 
8951 13427 20231 | 9011 13517 20367 | 9071 13607 20502 | 9131 13697 20638 
8952 15428 20232 | 9012 .13518 20368 | 9072 13608 20503 | 9132 13698 20639 
8953 13430 20236 | 9013 13520 20371 | 9073 13610 20507 | 9133 13700 20642 
8954 13431 20237 | 9014 13521 20373 | 9074 13611 20508 | 9134 13701 20644 


8955 13433 20239 | 9015 — 13523 20375 | 9075 13613 20511 | 9135 13703 20646 
8956 — 13434 20242 | 9016 13524 20377 | 9076 13614 20513 | 9136 13704 20648 
$957 13436 20244 | 9017 13526 20380 9137 13706 20651 


8958 13437 20246 9078 13617 20 9138 13707 20653 


8959 13439 20249 
9080 13620 


9081 13622 


9140 13710 20657 
3| 9141 13712 20660 
8962 13443 20255 9082 13623 20526 | 9142 13713 20662 
8963 13445 20258 9083 13625 20529 | 9143 13715 20665 
20531 
3 


052 
052 

8964 13446 20260 3 9144 13716 20666 
053 
053 


8965 13448 20262 9085 13628 9145 13718 20669 


2 
8966 13449 20264 | 9026 13539 20400 | 9086 13629 20535 | 9146 13719 20671 
t 8967 13451 20257 | 9027 13341 20402 | 20402 | 9087 13631 20538 | 9147 13721 20674 
13 


l 
542 20405 | 9088 l 


8968 13452 _ 20269 | 9028 3632 20540 
8969 1345 20271 
8970 13455 20273 9090 3635 20544 | 9150 13725 20679 
8971 13437 20276 9091 13637 20547] 9151- 13727 20683 


8972 13458 20277 
8973 13460 20281 


9152 13728 20684 
9153 13730 20688 
9154 13731 20689 
8975 13463 20285 9155 13733 20691 

9156 13734 20694 


l 

3 

5 6 

8976. 13464 20287 4 8 
1| 9157 13736 20696 

3 


3 
9098 13647 20563 | 9158 13737 20698 
9159 13739 20701 
9100 — 13650 20566 | 9160 13740 20702 
9101 13652 20570 | 9161 13742 20706 
8982 13473 20300 | 9042 13563 20436 | 9102 13653 20571 | 9162 13743 20107 
8983 13473 20303 9103 13653 20575 | 9163 13745 20710 
6 


3 
3 
8984 13476 20305 | 9044 13566 20440 | 9104 15656 20576 | 9164 13746 20712 
3 
3 


8983 13478 20307 | 9045 13568 20433 | 9105 13658 20578 | 9165 13748 20714 
8986 — 13479 20309 | 9046 15569 20445 | 9106 13659 20581| 9166 13749 20716 
37 3 
7 


8987 13481 20311 | 9047 13371 20348 9107 13661 2058 9167 13751 20719 
S988 13482 20314 | 9048 13572 20450 | 9108 13662 20585 | 9168 13752 20721 
8989 13484 20317 | 9049 13374 20452] 9109 13664 20588 | 9169 13754 20723 
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1 2 3 
8990 13485 20318 
9171 13757 20728 
9172 13758 20729 
9173 13760 20730 
9174 13761 20734 
9175 13763 20737 
9176 13764 20739 


9177 13766 20741 
9178 13767 20744 
9179 13769 20746 
9180 13770 20747 
9181 13772 20751 


9182 13773 20732 
9183 13775 20755 


9184 13776 20757 | 9244 13866 20892 


9185 13778 20759 


9186 13779 20761 


9187 13781 20764 | 9247 13871 20900 
9188 13782 20766 | 9248 13872 20902 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 

i 2 3 i 2 3 Tone mn] 
9110 13665 20589 | 9170 13753 20725 
9231 13847 20864 | 9291 13937 20999 | 9351 14027 21135 
9232 13848 20865 | 9292 13938 21001 | 9332 14028 21136 
9233 13850 20868 | 9293 13940 21004 | 9353 14030 21140 
34 13851 20870 | 9291  1394i 21005 | 9354 14031 21141 
9235 13853 20872 | 9295 13943 21008 | 9355 — 14033 21143 
9236 13854 20874 | 9296 13914 21010 | 9356 14034 21146 
9237 13856 EE 9297 — 13946 21013 | 9357 14036 21148 
9238 13857 20879 | 9298 13947 21015 | 9358 14037 21130 
Ze Due Ge ze D 2E 2299 13949 21017 | 9359 14039 ` 21153 
9240 13860 20883 PE E 14040 — 21154 
924] 13862 20886 | 9301 | 2361 14042 21158 
9242 13863 20888 | 9302 139: 9362 14043 21159 
9243 13865 20891 | 9303 ए 9363 14045 21162 
9304 13956 21028 | 9364 14046 21164 
9245 13868 20895 3 | 9365 14048 21166 


9246 13869 20897 


9189 13784 20769 | 9249 13874 20904 | 
9190 13785 20770 | 9250 13875 20905 
9251 13877 20909 
9252 13878 20910 
9193 13790 20778 | 9253 13880 20914 
9194 13791 20779 | 9254 13881 20915 
9195 13793 20782] 9255 13883 20917 
9196 13794 20784 | 9256 13884 20920 
9197 13796 20787 | 9257 13886 20922 
9258 13887 20924 
9259 13889 20927 
9260 13890 20928 
9261 13892 20932 
9262 13893 20933 
9203 13805 20801 | 9263 13895 20936 
9264 13896 20938 


9206 13809 20807 


9207 13811 20803 
9208 13812 20811 


9209 13814 20814 
9210 13815 20815 
9211 13817 20819 
9212 13818 20820 
9213 13820 20823 


9214 13821 20825 


9218 13827 20834 
9219 13829 20836 


9220 13830 20838 
922] 13832 20841 
9222 13833 20842 


9223 


13841 20854 
13842 20857 


` 13898 
13899 
13901 


20940 
20942 
20945 


9268 13902 20947 
9269 13904 20949 
9270 13905 20951 
9271 13907 20954 
9272 13908 20955 
9273 13910 20959 


13911 20960 
13913 20963 | 


9281 13922 20977 


9282 13923 20978 


9286 13929 20987 | 9346 
9287 13931 20990 | 9347 
9288 13932 20992 | 9348 


9307 
9308 
9309 
9310 
9311 
9312 
9313 


9316 
9317 
9318 
9319 
9320 
9321 
9322 
9323 
9324 
9325 
9326 
9327 
9328 
9329 
9330 
9331 
9332 


9334 
9335 
9336 
L 9337 
9338 


9341 
9342 


13962 
13964 
13965 
13967 
13968 
13970 


13976 
13977 
13979 
13980 
13982 
13983 


—13986_ 21073 | 9384 1407 
13988 
13989 
13991 


13992 21083 
13994 21085 


13995 
13997 
13998 


9333 14000 21094 


14001 
14003 
14004 


14006 21103 | 9397 134096 _ 
14007 21105 | 9398 14097 
14009 21108 | 9399 14099 
14010 21109 | 9400 14100 
14012 21112 | 9401 14102 
14013 21114 | 9402 14103 
14013 21117 | 9403 14105 
14016 21118 | 9404 

14018 21121] 9405 14108 
14019 21123 | 9406 14109 
14021 21126 | 9407 14111 


14022 21128 
1402421130 


21080 


21033 | 9366 14049 


21035 | 9367 14051 
21037 | 9368 14032 
21040 | 9369 14054 
21041 | 9370 14055 
21045 12AT] 14057 
21046 | 9372 14058 
21049 | 9373 14060 

9374 14061 


9375 14063 


9376 


21058 | 9377 14066 
21060 | 9378 14067 
21062 | 9379 14069 
21064 | 9380 14070 


21067 | 9381 


21068 | 9382 


14072 
14073 


14076 
14078 
14079 
14081 
14082 
14084 


21073 | 9384 
3107] 9385 

21078 | 9386 
9387 
9388 


21086 | 9390 14085 
21090 | 9391 14087 
21091 14088 


14091 
14993 
14094 


21096 
21098 
21100 


9395 
9396 


14112 
14114 


9408 
9409 


14064 


14090 _ 
22221231 


14106 21254 


21168 
21171 
21173 
21175 
21177 
21180 
21181 
21185 
21186 
21189 
21191 


21193 
21196 
21198 
21199 
21103 
21204 
21207 
21209 
21211 
21213 
21216 
21218 
21221 
21222 
21225 
21227 
21230 


21234 
21236 
21239 


— 21241 


21243 
21244 
21248. 
21249 

21253 


21256 


21263 
21266 


Digitized by Sara yu Fou Foundation. Trust, Delhi F 
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1 2 3 I-52 a क्क न्स i WORSE i j 3 


9230 13845 20860 | 9290 13935 20996 | 2350. 14023 51 9350 14025 21131 | 9410 1415 21267 


941] 14117 21271 | 9471 14207 21406 | 9531 14297 21542 959] 1747 21677 
9472 14208 21407 | 9532 14298 21543 | 9592 14388 21679 
9413 14120 21275 | 9473 14210 21411 | 9533 14300 21546 9593 14390 21082 
9474 14211 21412| 9534 14301 21548 | 9594 14391. 21683 
9415 14123 21279 | 9475 14213 21415 | 9535 14303 21550 | 9595 14393 21686 
9416 ^ 14124 21281 | 9476 14214 21417 | 9536 14304 21552 | 9596 14391 21688 
9417 14126 21284 | 9477 14216 21419 | 9537 14306 21555 | 9597 14396 21691 
9418 14127 21286 | 9478 14217 21422| 9538 14307 21557 | 9598 14397 21693 
9419 14129 21288 | 9479 14219 21424 | 9539 14309 21560 
9480 14220 21425 | 9540 14310 21561 | 9600 14400 21696 
9481 14222 21429 | 9541 14312 21564 | 9601 14402 21700 
9422 14133 21294 | 9482 14223 21430 | 9542 14313 21566 | 9602 14403 21701 
9423 14135 21298 | 9483 14225 21433 | क 9543 14315 21569 | 9603 14405 21705 
[9424 14136 21299 | 9484 14226 21433 | 9544 14316 21570 9604 [4406 21706 
9425 14138 21302 | 9485 14228 21437 | 9545 14318 21573 | 9605 14408 21708 


9426 14139 21304 | 9486 14229 21439 | 9546 14319 21575 | 9606 14409 2171] 
9427 14141 21306 | 9487 14231 21442 | 9547 14321 21578 | 9607 14411 21713 
9428 14142 21309 | 9488 14232 21444 | 9548 14322 21580 | 9608 14412. 21715 
9429 14144 21311 4 2 9549 14324 21582 | 9609 i4414 21718 
9430 14145 21312 | 9490 14235 21448 
Um EUM m m Em E 14147 21316 | 9491 14237 21451 | 9551 14327 21587 | 9611 14417 2172 
9432 14148 21317 | 9492 14238 21453 | 9552 14328 21588 | 9612 14418 21724 
9433 14150 21320| 9493 1424€ 21456 | 9355 14330 21592 | 9613 14420 21727 


9434 14151 21322 | 9494 14241 21457] 9554 14331 21593| 9614 14421 21729 
9435 14153 21324 | 9495 14243 21460| 9555 14333 21595| 9615 14423 21731 
9436 14154 21326 | 9496 14244 21462| 9556 14334 21598 | 9616 14424 21733 
9497 14246 21465 | 9557 14336 21600 | 9617 14426 21736 

94908 14247 21467 | 9558 14337 21602| 9618 14427 21738 

14249 21469 | 9559 14339 21605 | 9619 14429 21740 

21335 | 9500 14250 21470 | 9560 21606 14430 21742 

21338 | 9501 14252 9561 14342 21610} 9621 14432 21745 

21340 LEE HE 14253 214 9562 14343 21611 | 9622 14433 21746 

9563 9623 14435 21750: 


64 14346 21616 | 9624 14436 21751 

S 14348 21618 | 9625 14438 21734 
3 6 14349 21620| 9626 14439 21756 
9627 14441 21758 
9508 14262 21489 | 14352 21625 | 9628 14442 21761 
21492 9629 14444 21763 

14445 21764 


9444 14166 21344 
9445 14168 21347 
9446 14169 21349 
14171 21352 
9448 14172 21354 
9449 14174 21356 
9450 14175 21357 | 
9451 14177 21361 SURE, 2 | 9631 14447 21768 
9452 14178 21362 9632 14448 21769 
9453 14180 21366 | 9513 14270 21501 | 9573 14360 21637 | 9633 14450 21772 
9454 14181 21367 | 9514 14271 
9455 14183 21369 14273 21505 | 957 


9456 14184 21372| 9516 14274 : 9636 14454 21778 
9637 14456 21781 


9457 14186 21374 

9458 14187 2137 
9459 14189 21379 
9460 14190 21380 9640 14460 21787 

946] 14192 21384 21655 
9462 14193 21385 14283 215320] 9582 14373. 21656 
9463 14195 21388 | 9523 14285 21524 | 9583 14313 21659 
9464 14196 21390 9644 14466 21796 

9465 14198 21392 | 9525 14288 21528 | 9585 14378 21663 | 9645 14468 21799 

9466 134199 21394 | 9526 14289 21530 | 9586 14379 21665 | 9616 14469 21701 

9467 14201 21397 | 9527 14291 21532 | 9387 14381 21668 | 9647 14471 21804 

9468 14202 21399 | 9528 14292 21535 | 9588 14382 21670 | 9648 14472 21806 

9469 14204 21401 | 9529 14294 21537 | 9589 14384 21673 | 9649 14474 21808 


14370 
14282 21519 3 14372 


21651 


_CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1414 Digitized by Sarayef oaerefion qapstBethiand eGangotri [भाग-4 


CE- I | 1 2 3 

9530 14295 21538 9590 14385 21674 | 9650 14475 21809 

9651 14477 21813 9771 14657 22084 

9832 14748 22221 
9833 14750 22224 


9653 14480 21818 | 9713 14570 21953 


9654 14481 21819 | 9714 14571 21955 | 9774 14661 22090 | 9834 1475] 22226 
9655 14483 21821 | 9715 14573 21957 | 9775 14663 22093 | 9835 14753 22228 


14574 21959 | 9776 14664 22095 | 9836 14754 22230 


9716 


9656 14484 21824 


9657 14486 21826 | 9717 14576 21962 | 9777 14666 22097 | 9837 14756 22233 
9658 14487 21828 | 9718 14577 21964 | 9778 14667 22100 | 9838 14757 22235 


9719 14579 21966 | 9779 14669 22102 | 9839 14759 22238 
9720 14580 21968 | 9780 14670 22103 | 9840 14760 22239 
9721 14582 21971] 9781 14672 22107 | 9841 14762 22242 


9722 14583 21972 | 9782 14673 22108 | 9842 14763 22244 


9663 14495 21840 | 9723 143835 2197 9783 14675 22111 | 9843 14765 22247 


6 
9844 14766 22248 
9725 14588 21980 | 9785 14678 22115 | 9845 14768 22251 
9666 14499 21846 | 9726 14589 21982 | 9846 1476 22253 | 
9667 14501 21849 | 9727 14391 21984 | 9847 14771 22256 | 
9728 14592 21987 | 9788 14682 22122 | 9848 14772 22258 
9729 14594 21989 9849 14774 22260 
9670 14505 21855] 9730 14595 21990 | 9790 14685 22126 
9791 14687 22129 
5 9852 14778 22266 


9672 14508 21859 | 9732 14598 21995 | 9792 14688 22131 
9673 14510 21863 | 9733 14600 21998 | 9793 14690 22134 | 9853 14780 22270 

| 9794 14691 22135 | 9854 14781 22271 
8 


9659 14489 21831 
9660 14490 21832 
9661 14492 21836 
9662 14493 21837 


9674 14511 21864] 9734 14601 22000 


9735 14603 22002 
9676 14514 21869 | 9736 14604 22001 
9677 14516 21871 | 9737 14606 22007 
9738 14607 22009 | 9798 14697 22145 | 9858 14787 22280 
9679 14519 21876 9799 14699 22147 | 9859 14789 22283 
9680 14520 21877] 9740 14610 22013 9860 14790 22284 
9741 14612 22016 | 9801 14702 22152 | 9861 14792 22288 
9742 14613 22018 | 9802 .14703 22153 | 9862 14793 22289 
9683 14525 21885 | 9743 14615 22021 | 9803 14705 22157 | 9863 14793 22292 
9744 14616 22022 | 9804 14706 22158 | 9864 14796 22294 
9805 14708 22160] 9865 14798 22296 


9686 14529 21891 | 9746 14619 22027| 9806 14709 22163 | 9866 14799 22298 
9687 14531 21894 | 9747 14621 22030| 9807 14711 22166 | 9867 14801 22301 


9688 14532 21896 | 9748 14622 22032 | 9808 14712 22167 | 9868 14802 22303 


9689 14531 21899 | 9749 14624 22034| 9809 14714 22 170 | 9869 14804 22305 
9690 14535 21900 | 9750 14625 22035| 9810 14715 22171 | 9870 14805 22507 
9691 14537 21903 | 9751 14627 22039 | 9811 14717 22175 | 9871 14807 22310 


9692 14538 21905 | 9752 14628 22040°| 9812 14718 22176 9872 14808 22311 


9753 14630 22044 | 9813 14720 22179 | 9873 14810 22313 
9694 14541 21909 | 9754. 14631 22045 | 9814 14721 22181 | 9874 14811 22316 
9755 14633 22047 | 9815 14723 2183] 9875 14813 22319 
9816 14724 22195 | 9876 14814 22321 
9757 14036 22052 | 9817 14726 22188| 9877 14816 22323 
9758 14637 22054 | 9818 14727 22190 | 9878 14817 22326 
9879 14819 22328 
9880 14820 22329 
9881 14822 22333 
9822 14733 22198 9882 14823 22334 
9823 14735 22102] 9883 14825 22337 
9884 14826 22339 
9885 14828 22341 
9826 14739 22208 | 9886 14829 22343 
9707 14561 21939 
9888 14832 22348 
9829 14744 22215 | 9889 14834 22351 
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1 2 3 j 2 3 1 2 EA iy eae ea 
9710 14565 21945 | 9770 14655 22081 9890 14835 22352 
989] 14837 22355 | 995] 14927 22491 10071 15107 22762 
10072 15108 22763 


9893 — 14840. 22360 | 9953 14930 22496 | 10013 15020 22631 | 10073 15110 22767 
9894 14841 22361 | 9954 14931 22497] 10014 15021 22633 | 10074 15111 22768 


9895 14843 22364 | 9955 14952 22499 | 10015 15023 22635 | 10075 15113 22771 


9896 14844 22366 | 9956 14934 22502 | 10016 15024 22637 


10017 15026 22640 | 10077 15116 22775 


9897 14846 22369 | 9957 14936 22504 
9898 14847 22371 | 9958 14937 22506 | 10018 15027 22642 | 10078 15117 22778 
9899 14849 22373 | 9959 14939 22509 | 10019 15029 22644 | 10079 15119 22780 


9900 14850 22374 


9901 14852 22378 
9902 14853 22379 
9903 14855 22383 
9904 14856 22384 
9905 14858 22386 
9906 14859 22389 
9907 14861 22591 
9908 14862 22595 

9909 14864 22396 
9910 14865 22397 
9911 14867 22401 
9912 14868 22402 
9913 14870 22405 


9960 14940 22510 
9961 14942 22514 


10020 15030 22646 | 10080 15120 22781 
10021 15032 22649 | 10081 15122 22785 
9962 14943 10022 15033 22650 | 10082 15123 22786 
9963 14945 10023 15035 22654 | 10083 15125 22789 
9964 14946 22520 | 10024 15056 22655 | 10084 15126 22791 
9965 14948 22522 10085 15128 22793 
9966 14949 22524 | 10026 15039 22660 | 10086 15129 22795 
9967 14951 22527 | 10027 15041 22662] 10087 15131 22798 
| 9968 14952 22529 | 10028 15042 22665 | 10088 15132 22800 
10029 15044 22667 | 10089 15134 22803 
10030 — 15045 22668 | 10090 15135 22804 
10031 15047 22672 | 10091 15137 22807 
15048 22673 | 10092 13138 22809 
15050 22676 | 10093 15140 22812 
10034 15051 22678 | 10094 15141 22813 
9915 14873 22407 10035 15053 22680 | 10095 135143 22816 
9916 14874 22411 | 9976 . 14964 10036 15054 22682 | 10096 15144 22818 
9917 14876 22414 | 9977 14966 10037 15056 22685 | 10097 13146 22821 


5 
22547 
22549 
9918 14877 22416 | 9978 14967 22552 | 10038 15057 22687 | 10098 15147 22823 
9919 14879 22418 10039 — 15039 22690 | 10099 15149 22825 
9 
5 


9920 14880 22420 | 9980 14970 2 10040 — 15060 22691 | 10100 15150 22826 
9921 14882 22423 | 9981 11972 22559 | 10041 15062 22694] 10101 15152 22830 
9922 14883 22424 | 9982 14973 22560 | 10042 15063 22696 | 10102 15133 22831 
9923 14885 22428 | 9983 14975 22563 | 10043 15065 22799 | 10103 15155 22835 
9924 14886 22429 | 9984 14976 22565 | 10044 15066 22700| 10104 15156 22836 
9925 14888 22432 | 9985 14978 22567 | 10045 15068 22703 
9926 14889 22434 | 9986 14979 22569 | 10046 15069 22705 | 10106 15159 77841 
9987 14981 22572 | 10047 15071 22708 

9928 — 14892 22439 | 9988 14982 22574 | 10048 15072 22710 | 10108 15162 22845 
9929 14894 22441 | 9989 14984 22577 | 10049 15074 22712 | 10109 15164 22848 
10050 15075 22713 | 10110 15165 22849 
10081 15077 2277 | 10111 15167 22853 
10052 15078 22718 | 10112 13168 22854 
10053 — 15080 22722 | 10113 15170 22857 
10054 15081 22723 | 10114 13171 22859 
10055 15083 22725 | 1015 15173 22861 
10056 15084 22728 | 10116 15174  22863- 
10057 15086 22730 | 10117 15176 22866 
9938 14907 22461 10058 15087 22732] 1018 15177 22868 
9939 14909 22464 | 9999 14999 225 10059 15089 22735 | 10119 15179 22870 
9940 14910 22465 10060 — 15090 22736 | 10120 15180 22872 
10001 15002 22601]| 10061 15092 22740| 10121 15182 22875 
9942 14913 22470 10062 15093 22741] 10122 15183 22876 


| 9943 — 14915 22474 | 10003 15005 22609 | 10063 15095 22744] 10123 15185 22880 


10004 15006 22610 | 10064 15096 22746 | 10124 15186 22881 

3945 — 142168 22477 10125 15188 22884 

10126 15189 22886 

10067 15101 22753 | 10127 15191 22888 

9948 14922 22484 10128 15192 22891 

10129 15194 22893 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9934 14901 
9935 14903 22454 
9936 14904 22456 
9937 14906 22459 


2 
258 
258 
258 
259 
259 
259 
259 
259 
260 


Digitized by Sarayu Foundatian T Ret Delhi and eGangotri भाग 
1416 उत्तर प्रदेश सुगम संवा नियम संग्रह [भाग-4 
1 2 3 
10130 15195 22894 
10311 15467 23305 


1 2- 3 
9950 14925 22487 | 10010 15015 22623 
1013] 15197 22898 | 10191 15287 23033 


10132 15198 22899 | 10192 15288 23035 15378_ G | 10312 15468 23306 
10133 15200 22902 | 10193 15290 23038 15380 10313 15470 23309 


10134 13201 22904 | 10194 15291 23039 | 10254 15381 23175 | 10314 15471 23311 


10195 15293 23042 | 10255 15383 23177 | 10315 15473 23313 
10136 15204 22908 | 10196 15294 23044 | 10256 15384 23180 | 10316 15474 23315 
10197 15296 23047 | 10257 15386 23182 
10138 15207 22913 | 10198 15297 23049 | 10258 15387 23184 
10139 15209 22916 | 1099 15299 23051 | 10259 15389 23187] 10319 15479 23322 
10140 15210 22917 | 10200 15300 23032] 10260 13390 23188 | 10320 15480 23324 
10141 15212 22920 | 10201 15302 23056! 10261 15392 23192] 10321 15482 23327 
10202 15303 23057 | 10262 15393 23193 | 10322 15483. 23328 
10143 15215 22925 | 10203 15305 23061 | 10263 15395 23196 | 10323 13485 23332 
10144 15216 22926 | 10204 15306 23062] 10264 15396 23198 | 10324 15486 23333 
10145 13218 22929 15308 23064 | 10265 15398 23200 | 10325 15488 23336 


10146 15219 22931 | 10206 15309 23067 | 10266 15399 23202 | 10326 15489 23338 
10147 15221 22934 | 10207 15311 23069 


10267 15401 23205 | 10327 15491 23340 
10148 15222 22936 | 10208 15312 23071 


; 10268 15402 23207 | 10328 15492 23343 
10149 15224 22938 | 10209 15314 23074 


10269 15404 23209 | 10329 15494 23345 
10150 15225 22939 | 10210 15315 23075 | 10270 15405 23211 | 10330 15495 23346 
10151 15227 22943 | 10211 15317 23079 | 10271 15407 23214 | 10331 15497 23350 


10152 15228 22944 | 10212 15318 23080 10332 15498 23351 
10213 15320 23083 | 10273 15410 23219 | 10333 15500 23354 
10214 15321 23085 | 10274 15411 23220 | 10334 15501 23356 
10155 13233 22951 | 10215 15323 23087 | 10275 15413 23223 | 10335 15503 23358 
10156 15234 22954 | 10216 13324 23089 10336 15504 23360 
10217 15326 23092 | 10277 15416 23227] 10337 15506 23363 
10158 15237 22958 | 10218 15327 23094 10338 15507 23365 
10159 15239 22961 | 10219 15329 23096 | 10279 15419 23232 | 10339 15509 23368 
10160 15240 22962 | 10220 15330 23098 | 10280 15420 23233 | 10340 15510 23369 
10161 15242 22966 15332 23101 10341 15512 23372 
10222 15333 SL M 3m 10282 15423 23238 | 10342 15513 23374 
10163 15245 22970 | 10223 15335 23106 | 10283 15425 23241 15515 23377 
10164 15246 22972 | 10224 15336 23107 15426 23243 | 10344 15516 23378 
10165. 15248 22974 | 10225 15338 23110 15428 23245 | 10345 15518 23381 
10226 15339 23112 15429 23247 | 10346 15519 23383 


10167 15251 22979 | 10227 15341 23114 23250 | 10347 15521 23386 


Nft 
" 


3| 2 


10286 
10287 


10291 15437 23259 | 10351 15 23395 


15438 


1023] 15347 23124 
10232 15348 23125 | 10292 5 
10293 
10174 15261 22994 | 10234 15331 23130 | 10294 15441 23265 | 10354 15531 23401 
10235 15355 23132] 10295 15443 23758 | 10355 15533 23403 
10296 15444 23270 | 10356 15534 23406 
10297 15446 23273 | 10357 15536 23408 
10238 15357 23139 | 10298 15447 23275 | 10358 15537 23410 
10179 15269 23006 | 10239 15359 23142] 10299 15449 23277 | 10359 15539 23413 
10240 15360 23143 10360 15540 23414 
10241 15362 23146 | 10301 15452 23282 | 10361 15542 23418 
10182 15273 23012 10302 15453 23283 | 10362 15543 23419 
10303 15455 23287 

10184 15276 23017] 10244 15366 23132 
10245 15368 23155 
10306 — 15459 23293 
10187 15281 23024 
10188 13282 23026 | 10248 15372 23162 | 10368 15552 23433 | 


10189 15284 23029 | 10249 15374 23164] 10309 15464 23300 | 10369 15554 23435 


10168 15252 22981 | 10228 15342 23117 10348 15522 23388 
10169 15254 22983 | 10229 15344 23119 | 10289 15434 10349 15524 23390 
10170 15255 22985 | 10230 15345 23120 | 10290 10350 15525 23391 
27 
28 
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ene mL काळ I 2 3 D ES, 
di rr 10310 15465 23301 | 10370 1555 
8 


5 
10431 15647 23576 | 1049 10491 15737 23711 | 10551 15827 23847 


SEE 23577 | 10492 15738 23713 


t 
15 
15 =< —————— 
15560 15650 23580 | 10493 15740 23716 
15561 15651 25582 | 10494 15741 23717 
15563 010435 15653 23584 | 10495 15743 23720 
क a 10436 15654 23586 | 10496 15744 23722 | 10556 15834 23858 
Ro 10437 15656 23589 | 10497 15746 23725 | 10557 15836 23860 
15567 10438 15657 23591] 10498 15747 23727 | 10558 15837 23862 
15569 2 E शा 10439 15659 23504 | TO 10499 15749 23729 | 10559 13839 23865 
15570 23459 | 10440 15660 23595 | 10500 15750 23730 
10381 15572 23463 | 10441 15662 23598 | 10501 15752 23734 | 10561 15842 — 23870 
10382 15573 23464 | 10442 15663 23600 | 10502 15753 23735 | 10562 15843 23871 
10383 15575 23467 | 10443 15665 23603 | 10503 15755 23739 | 10563 15845 23874 
10384 15576 23369 | 10444 15666 23604 | 10504 15756 23740 | 10564 15846 — 23876 
10385 15578 23471 | 10445 15668 23607 | 10505 15758 23742 | 10565 15848 23878 
10386 15579 23473 | 10446 15669 23609 | 10506 15759 t 723145: 1 OBO | 10566 15849 23880 
10387 क उह या 23476 | 10447 15671 23612 | 10507 15761 23747 | 10567 15851 23883 
10388 15582 10448 15672 23614 | 10508 15762 23749 | 10568 15852 23885 | 
10389 15584 10449 15674 23616 | 10500 15761 23752 | 10569 15854 23887 
[10390 15585 23482 | 10450 15675 23617 | 10510 15765 23753 
10391 15587 23485 | 10451 15677 2362! | 10511 15767 23757 | 10571 15857 23892 
10452 15678 23622 | 10512 15768 23758 | 10572 15858 23893 
4 10453 15680 23626 | 10513 15770 23761 | 10573 15860 23897 
10454 15681 23627 | 10314 13771 23763 | 10574 15861 23898 
[0455 15683 23629 | 10515 15273 23765 | 10575 15863 — 23901 
2 4 


0 

591 
4 23496 | 10456 15684 aA a 10516 1577: 
6 23499 | 10457 15686 23634 | 10517 15776 
7 1:21. 7 


10396 1559 23767 | 10576 15864 23903 
10397 1559 Is 23770 | 10577 15866 23905 
10398 15597 23301 | 10458 15687 23636 15777 23772 | 10578 15867 23908 
10399 15599 23503 | 10459 15689 23639 79 23774 | 10579 15869 23910 


10400 15600 25504 | 10460 15690 23640 15780 23776 | 10589 15870 23911 
0401 15602 23508 [ 1046) 15602 23508 | 10461 1569 23641 | 10521 मा का धळ 23779 
[0402 15603 23509 | 10462 15693 23645 | 10522 ` 15783 23780 FE 
10403 15605 23513 | 10463 15695 23648 | 10523 15785 23784 | 10583 ET 
10404 15606 23514 | 10464 15695. 23650 | 10524 13786 23785 | 10584. 15876 2392] 
10465 15698 23632 | 8 
15699 23654 | 10526 15789 23790 
[0467 15701 Sos pem ier 28s pus iae 10527 13791 23792 
[10468 15702 23659 | 10528 


[10586 15879 23925 
10587 15881 23928 
10588 15882 23530 


10407 15611 
10408 


] 7 
10409 15614 23556 | 10469 _ 15704 23661 | 10529 10389 15884 22933 
10410 15615 255 
23 
3 


[ 10470 15705 23663 | 10530 लक nn] 23798 | 10590 15885 23934 | 


26 

27 ] 8 

531 | 10471 15707 23666 | 10531 13797 23802 | 10591 15887 23937 
52 [mm 157082 667 | 1053. 15798 28803 

35 


10411 15617 
10412 15618 235 
10413 15620 235 


5 
10472 15708 23667 | 10532 15798 23803 | 10592 15888 23939 
10473 15710 00 23806 | 10593 15890 23942 
10474 23808 | 10594 15891 23943 
10595 15893 23946 
E 3 10596 15894 23948 f 
10597 15896 23951 Í 
10598 15897 23953 | 
10599 15899 23955 | 
°| 
10601 15902 23960 
10602 15903 23961 


10422 15633 23554 | 
10423 15635 23558 | 10483 [5725 23693 15815 23829 | 10603 15905 23965 | 
5 10484 15726 23695 15816 10604 15906 23966 | 

| 


10416 15624 
10417 . 15626 23544 
10418 15627 23546 
10419 15629 23548 
10420 15630 23550 
10421 15632 23553 


15716. _ 
10478 15717 5 
7104179 13719 

10480 15720 23685 
10481: 15722 
10482 15725 


10424 15636 23559 23830 
10485 15728 10605 15908 23968 


[10425 15638 25562 | | 
10546 15819 23835 | 10606 15909 23971 | 
10427 13641 23566 10547 15821 23838 | 10607 15911 23973 | 
10428 15642 23569 
10489 15734 23707 
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aa 


igiti E i Delhi and eGangotri 
Digitized by Saray EGP RARP ARTES RAP and eGera [भाग 
2 हत ळल ता. 1. 2 3 ] z 3 
10430 15645 23572 | 10490 15755 SHE 10550 15825 23843 | 10610 15915 — 23979 
10671 16007 24118 10731 16097 24254 | 10791 16187 24389 
10612 HH j 10672 16008 24119 | 10732 16098 24255 | 10792 16188 — 24391 
10613 15920 23987 16010 24123 | 10733 16100 24258 | 10793 16190 24394 
10614 15921 23989 | 10674 16011 24124 10734 16101 24260 | 10794 16191] 24395 
10615 15923 23991 | 10675 16013 24127 | 10735 16103 24262 | 10795 16193 24398 
15924 23993 | 10676 16014 24129. | 10736 16104 2064 10736 16104 24264 | 10796 16194 24400 
15926 23996 | 10677 16016 24131 | 10737 16106 24267 | 10797 16196 — 24403 
23998 | 10678 16017 24134 | 10738 16107 24269 | 19798 16197 24405 
10619 15929 24000 ESE 16109 24272 | 10799 16199 24407 

24002 | 10688 16020 24137 | 10740 16110 24273 | 10800 16200 24408 
10621 15932 24005 | 10681 16022 24141 16112 24276 | 10801 16202 24412 
10622 15933 24006 16113 24278 | 10802 16203 24413 
10623 15935 24010 


1418 


10682 16023 24142 SI 
10683 16025 21145 HUS 16113 24281 | 10803 16205 24417 
10684 16026 24147 | 10744 16116 24282 | 10804 16206 24418 
10683 16023 24149 | 10745 16118 24285 | 10805 16208 24420 


| 10625 15938 24014 2 m 
10626 15939 24016 | 10686 16029 24151 | 10746 16119 24287 | 10806 16209 24423 
10627 15941 24018 | 10687 16031 24154 | 10747 16121 24290 | 10807 1621] 24425 
10628 15942 24021 | 10688 16032 DEI 10748 16122 24292 | 10808 16212 24427 
10629 15944 24023 | 10689 16034 24159 | 10749 16124 2:22: [ 10809 16214 24430 

4 10690 16035 24160 10810 16215 24431 
10631 13947 10691 16037 21163. 1081 16217 24435 
10812 16218 24436 


10692 16028 24165 | 107532 16128 24309 

10693 16010 24168 | 10753 16130 24304 | 10813 16220 24439 
10634 15951 24054 | 10694 16041 LSI 10754 16131 24305 | 10814 16221 24441 
10695 16043 24172 | 10755 16133 24307 | 10815 16223 24443 
10696 16044 24174 | 10756 16134 24310 | 10816 16224 24445 
10637 15956 24041 | 10697 16046 24177 | 10757 16136 24312 | 10817 16226 24448 
10698 16047 24179 | 10758 16137 24314 | 10818 16227 24450 
10639 15959 24046 | 10699 16049 23181 | 10759 16139 24317 | 10819 16229 24452 
10640 15960 24047 | 10700 16050 24182 | 10760 16140 24518 | 10820 16230 24454 
10641 15962 24050 | 10701 160352 24186 TAS d 24322 088 1553245] 16232 24457 
10642 15963 24052 | 10702 160353 21187 _ 10822 16233 244 


10762 16143 24323 16233 24458 


10643 15965 24055 | 10705 16055 24191 | 10763 16145 24326 | imis ue 16235 24462 
10644 15966 24056 | 10704 16056 गि वाक 16146 24528 | 10824 16236 24465 
10645 15968 24059 | 10705 16058 24194 | 10765 16148 2055.18 | 10825 16238 24466 


10646 15969 24061 | 10706 16059 24197 | 10766 16149 24332 DUM mE डा 16239 24468 


10647 15971 24064 | 10707 1606! 24199 | 10767 16151 —24335 | 10827 16241 24470 
10643 15972 24066 


- 24 10708 16062 24201 | HR .16152 24337 | 10828 16242 24473 
10649 15974 24068 | 10709 16064 21204 | 10769 16154 24339 | न पि म 16244 24475 
10650 15975 24069 | 10710 16065 24205 | 10770 16135 24341 | 10830 16243 24476 

10651 15977 24073 | 10711 16067 RES 10771 16157 24344 | 10831 16247 24480 

10712 16068 24210 | 10772 16158 24345 | 10832 16248 24481 

10773 16160 24349 
10654 15981 24079 | 10714 16071 24215 | 10774 16161 24350 | 10834 16251 24486 

10655 15983 24081] 10715 16073 24217 10835 16253 24488 

10716 16074 24219 10836 16254 24490 

10717 160,6 24222 10837 16256 24493 

4224 10838 16257 

10779 16169 24362 | 10839 16259 

10780 16170 24363 | 10840 16260 


10661 15992 24096 10781 16172 24367 | 10841 
10662 15993 24097 10782 16173 24368 | 10842 


10663 15995: 24100 16085 2 10783 16175 24371 | 10843 


10664 15996 24102 16086 24237 | 10784 16176 24373 | 10844 16266 
10665 15998 24104 16088 24240 | 10785 16178 24375 | 10845 16268 


10666 15999 24106 | 10726 16089 24242 | 10786 16179 24377 | 10846 16269 
10667 16001 24109 | 10727 16091 24244 | 10787 16181 24380 | 10847 216271 24516 


10668 16002 24111 | 10728 16092 24247 | 10788 16182 24382 | 10848 16272 24518 
10669 16004 24113 | 10729 16094 24249 | 10789 16184 24385 | 10849 16274 -24520 


4 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
MMM UNT TUM 


Digitiz 


भाग-4] 


10670 16005 
10851 16277 


61 16292 


10870 16305 


10872 16308 24571 
10873 


16310 


24115 
24525 


24548 
| 10862 16293 24549 | 10922 16383 
10923 
10864 16296 24554 | 10924 16386 
10925 
10866 16299 24558 | 10926 
10867 16301 24561 | 10927 16391 
10868 16202 24563 | 10928 16392 24699 | 109 
10869 16304 24565 | 10929 16394 24701 
24567 


24575 
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1 2 3 1 2 3 1 TP 3 
710730 16095 24250 | 10790 16185 24386 | 10850 16275 24521 


10911 16367 24661 | 10971 16457 24796 | 11031 16547 24932 


10852 16278 24526 | 10912 16368 24662] 10972 16458 24797 | 11032 16548 24933 
10853 16280 24530 | 10913 16370 10973 16460 24801 | 11033 16550 24936 
10854 16281 24531 | 10914 16371 24667 | 10974 16461 24802 | 11034 16351 24938 

16283 24533 | 10915 16373 24669 | 10975 16463 24805 | 11035 16553 24940 
10856 16284 24536 | 10916 16374 24671 | 10976 16464 24807 | 11036 16554 24942 
10857 16286 24538 | 10917 16376 24674 | 10977 16466 24809 | 11037 16556 24945 

16287 24540 | 10918 16377 24676 | 10978 16467 24812 | 11038; 16557 24947 
10859 16289 24543 | 10919 16379 24678 11039 16559 24950 
10860 16290 24544] 10920 16380 24680 | 10980 16470 24815 | 11040 16560 24951 


10921 16382 24683 | 10981 16472 
24684 | 10982 16473 


16385 24638 | 10983 16475 


24819 | 11041 16562 24954 
24820 | 11042 16563 24956 
24823 | 11043 16565 24959 


24689 | 10984 16476 24825 | 11044 16566 24960 

16388 24692 | 10985 16478 24827 | 11045 16568 24963 

16389 24693 | 10986 16479 24829 | 11046 16569 24965 

24696 | 10987 16481 24832 | 11047 16571 24968 

6392 24699 H 10988 16482 24834 | 11048 16572 24970 

10939 16484 24837 | 11049 16574 24972 

10930 16395 24702 | 10990 16485 24858 | 11050 16575 24973 
10871 16307 24570 | 10931 16397 24706 | 10991 16487 24841 | 11051 16577 24977 
10932 16398 24707 11052 16578 24978 
10993 16490 24846 | 11033 16580 24982 

10994 16491 24847 | 11054 16581 24983 

10995 16493 24850 24985 


10874 16311- 24576 
10875 16313 24579 


10876 16314 24581 


11055 16583 


24716 | 10996 16494 24852 


| 10936 — 16404 


10877 16316 24583 24719 11057 16586 24990 
10878 16317 24586 | 10938 16407 24721 | 10998 16497 24857] 11058 16587 24992 
10879 16319 24588 | 10939 16409 24724 11059 16589 24995 
10880 16320 24589 | 10940 16410 24725 | 11000 16500 24860 | 11060 16590 24996 
10881 16322 24593 | 10941 16412 24728 | 11001 i6502 24864 | 11061 16592 25000 
10882 16323 24594 | 10942 16413 24730 | 11002 16303 24865 | 11062 16593 25001 
10883 16325 24597 | 10943 16415 24733 | 11003 16505 24869 | 11053 16595 25004 
10884 16326 24599 | 10944 16416 24734 | 11004 16506 24870 | 11061 16596 25006 


10885 16328 24601 
10886 16329 
10887 16331 


- 10889 16334 24611 
10890 16335 24612 
10891 16337 24615 


10892 16338 24617 


10893 16340 24620 11013 16520 24891 | 11073 16610 25027 
10954 16431 24757 | 11014 16521 24893 | 11074 16611 25028 
10895 16343 24624 | 10955 16433 24759 11075 16613 25031 
11076 16614 25033 
10597 16346 24629 | 10957 16436 24764 | 11017 16526 24900 | 11077 16616 25035 | 
10898 16347 24631] 10958 16437 5 11078 16617 25038 
10899 16349 34655 ! 11079 16619 25040 
16440 11020 16530 24906 | 11080 16620 25041 


24639 
11023 — 16335 
10904 16356 24644 | 10964 16446 24780 | 11024 
11025 16338 

24649 


10902 16353 


10906 16359 
10907 16361 24651 


10908 16362 24653 | 10968 
10909 16364 24656 | 10969 


24603 | 10946 16419 
24606 | 10947 16421 
10888 16332 24608 


10945 16418 


24737 | 11605 16508 24872 | 11065 16598 25008 
24739 | 11006 16509 24875 | 11066 16599 25010 
24742 | 11007 16511 24877 | 11067 16601 25013 


10948 16422 24744 | 11008 16512 24879 | 11068 16602 25015 
10949 16424 2474 16514 24882 | 11069 16604 25017 
10950 oS nao 1 24747 | 11010 16515 24883 | 11070 16605 25019 
10951 16427 16517 24887 | 11071 16607 25022 


10952 16428 24752 16518 24888 | 11072 16608 25023 


16442 


9 
24914 
16536 24915 
24918 


10967 16451 24787 | 11027 16541 24922 11087 16631 25058 
16452 24789 | 11028 16542 24925 | 11088 16632 25060 * 


16634 25063: 


16454 24791 | 11029 16544 24927 | 11089 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
. M 


1420 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [नाग-4 
1. Mn i a धत या CRNUE M 
57! 10970 16455 24793] 11030 16545 54958 11090 16635 2506 
11091. 16637 25067 | 11151 16727 25203 | 11211 16817 al 16907 25474 
11092 16638 25069 | 11152 1672: Eun 11212 16818 25340 | 1i272 16908 25475 
11093. 16640 25072 | 11153 16730 25208 | 11213 16820 25343 | 1i273 16910 25479 
11094 16641 25073 | 11154 16731 25209 | !1214 16821 25345 111: 16911 — 25480 
11095 15645 25076 | 11155 16733 PEL 11215 16823 25347 | 11275 16913 25485 
11096 16541 25078 | 11155 16734 25214] 11216 16824 25349 | 11276 16914 25485 
11097 16646 25081 | 1115? i 11217 16826 25352 | 11277 16916 25487 
11098 16647 25083 | 11158 16737 25218 | 11218 16827 25354 | 11278 16917 25490 


11099 


11100 16650 25036 | 11160 _ 16740 25222 | 25222 | 11220 


11101 16652 25090 | 11161 16742 25226 | 11221 16832 25361 | 11281 16922 

11102 16653 25091 | 11162 16743 25227 | 11222 16833 25362 | 11282 16923 25498 
11103 16655 25095 | 11163 16745 _ 16835 25366 | 11283. 16025 25501 
11104 16656 25096 | 11164 16746 2: 16836 25367 | 11284 16926 25503 
11105 16658 25098 | 11165 16743 25 25370 | 11285 16928 25505 
11106 16659 25101 | 11166 16749 25 25372 | 11286 16929 FR 
11107 16661 25103 | 11167 16751 75 16841 25374 | 11287 16931 25510 
11108 16662 25105 | 11168 16752 | 16842 25577 | 11288 16932 25512 
11109 16664 25108 | 11169 16754 242 | 11229 16844 25379 | 11289 16934 


16649 


25085 


11159 16739 25221 | 11219 _ 11219 16829 25356 [11279 16919 25492 
ट "An DEAA” 25358 | 112 


16830 25358 | 1:280 16920 25493 


251 11170 16755 pem 16935 
1111) 16667 25113 | 11171 16737 : 
11112 16668 25114 | 11172 16758 

11113 16670 2517 | 11173 16766 
11114 16671 25117 | 11174 16761 235254 
11115 16673 2512 | 11175. 16763 23 
11170 16764 : 
11117 16676 25126 | 11177 16766 
11118 16677 25128] 11178 16767 


11119 16679. 25130 | 11179 16769 


11180 16770 25267 | 1 
11181 16772 25271 | 11241 16862 25406 Pu 16952 
11182 16773 25272 | 11242 16863 25408 | 11302 16553 
11183 16775 25275 | 11243 16865 7 25411] 11303 16955 
11184 16776 25277 | 11244 16866 wirt 
11185 16778 25279 | 11245 16868 25415 Lr 16958 — 25550 
11126 16689 25146 | 11186 16779 25281] 11246 16869 11306 16959 25555 


11127 16691 25148 | 11187 16781 25284| 11247 16871 9 | 11307 16961 
11126 16692 25151 | 11188 16782 25256 | 11248 16872 25422 | 11308 16962 25557 
11129 16694 25153 | 11189 16784 2 9x7] 25424. 


25109 25380 


11110 16665 


3 | 11230 16845 


1234 


2 


16943 25528 | 
1585 16944 _ 25530 
क 97 | 11297 16946 25533 
16857 25599 | 11298 16947 25535 
16859 25402 *16949 — 25537 


16860 25403 | 11300 


— 16854 


Un 


289 | 11249 16874 25124 | li309 16964 25560 


3 
90 | 11250 16875 25425 | 11310 16965 25561 


11190 16785 25290 TE ES 2 

III91 16787 23293 | 11251 16877 129 25565 
11132 16698 25159 | 11192 16788 25295 | 11252 — 16878 =i 25566 
11133 16700 25162 | 11193: 16790 EE 11253 16880 25569 


11194 16791 25299 | 11254 16881 25571 
11195 16793 25302 | 11255 16883 2 315 169 25573 
11196 16794 dw का En 25440 | 13316 16974 — 25575 
11197 16796 25307 | 11257 _ 16886 25442 | 11317 16976 25578 
11198 16797 25309 | 11258 — 16887 25444 | 11318 16977 25580 
11199 16799 25311 | 11259 16889 25447 | 11319 16979 25582 
11200 16800 25312 | 11260 16890 25448 | 11320 16980 25584 
11201 16802 25315 | 11261 16892 25450 | 11321 15982 25587 
11202 15803 25317 | 11262 16893 25453 | 11322 16983 — 25588 
11143 16715 25185 | 11203 16805 25321 | 11263 16895 25456 | 11323 16985 25592 


11204 168 25322 | 11264 _ “1126416896 25458 | 11324 16986 25593 
11205 16808 -25324 | 11265 16898 25460 | 11325 16988 25596 
11206 16809 25537 | 11266 16899 25462 | 11326 16989 25598 
.F11147 16721 25194 | 11207 16811 25329 | 11267 16901 25465 | 11327 16991 25600 


11148 16722 25196 | 11208 16812 25331 | 11268 16902 25467 | 11328 16992 25603 


11149 16724 -25198 | 11209 16814 25334 | 11269 16904 25469 | 11329 16994 25605 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1421 


"x SST CSS YT s] end es zu Em HEJ 
16725 25199 | 11210 16815 25335 | 11270 16905 25471 | 11330 16995 : 
16997 25610 | 11391 17087 25745.| 11451 1777 25881 | 1151! 17267 26017 


H 25611 | 11392 हित किक किक HS HIS dee 25747 | 11452 17178 23882 


D 17268 26018 


17000 25614 | 11393 17090 2575 ERE HA 11513 17270 26021 

17001 25616 | 11394 1709! 25751 | 11454 1718! 25887| 11514 17271 26023 

17003 25618 |.11395 17093 25754 | 11455 17183 25889 | 155 17273 26025 

17004 25620 | 11396 17094 25756 | 11456 17184 25892 | 11516 17274 26027 

25623 | 11397 17096 25759 | 11457 17186 25894 | 11517 17276 26030 

625 1.11398. 17097 25761 | 11438 17187 25896 | 1518 17277 26032 

628 | 11399 17099 25763 | 11459 17189 25899 | 11519 17279 26034 

9| 11400 17100 25764 | 11460 17190 25900 | 11520 17280 26036 

6 TES OUO er 25768 | 11461 17192 25904 [11521 17282 26039 

4| 11402 17103 25769 | 11462 17193 25905 | 11522 17283 26040 

17015 7]11403 17105 25773| 11463 17195 25908 | 11523 17285 26044 

11344 17016 25638 | 11404 17106 25774 | 11464 17196 25910 | 11524 17286 26045 
Elo 17018 235641] 11405 17108 25776 | 11465 17198 25912. 11525 17288 26048 
17019 25643 | 114906 17109 25779 | 11466 17199 25914 | 11526 17289 26050 

11347 17021 25646 | 11407 1711; 25781 | 11467 17201 25917 | 11527 17291 26052 
17022 25648 | 11408 17112 25783 | 11468 17202 25919 | 11528 17292 26055 

17024 25650] 11409 17114 25786 | 11469 17204 25921] 11529 17294 26057 


ncn 


[stir ses Har En 25923 | 11530 17295 26058 
17117 07 25926 | 11531 17297 26062 
[is iiss aseen [Iti in 25927 | 11532 17298 26063 
7030 25660 17120 25031 | 11533 17300 26066 
25932 | 11534 17301 26068 

11535 17303 26070 
11536 17304 26072 
11537 17306 26075 

| 11538 17307 26077 
11479 17219 23944 | 11539 17309 26080 
5| 11540 17310 26081 


17033 2 
11356 17034 2 
E ic 17036 2 
11358 17037 25670 

2 

2 

2 


11359 17039 { 
11360 17040 


11361 17042 1421 17132 25813 | 11481 9 | 11541 17312 26084 
11362 17043 25679 | 11422 1:133 नमक nas aH 224 50 | 11542 17313 26086 
11363 17045 2 17135 17225 25953 | 11543 17315 26089 
11364 17046 25684 | 11424 17136 25819 | 11484 17228 25955 | 11544 17316 26090 
11365 17048 25685 | 11425 25822 | 11485 17228 25957 | 11545 17318 26093 
Hae? Dor छा 25824 | 11386 17229 25959 | 11546 17319 26095 
11367 17051 25826 | 11487  1723i 25962 | 11547 17321 26098 
11368 17052 25829 | 11488 T7232 25964 | 11548 17322 26100 
11369 17051 MINUM M m E. 17144 23831| 11489 17234 25967 | 11549 17324 26102 
11370 17055 25697] 11430 17145 25832 | 11490 17235 25968 11550 17325 26103 
11371 17057 25700 | 11431 17147 25836 | 1149] 17237 25971 | 11551 17327 26107 
11372 17058 25701 | 11432 17148 epus e 11492 17238 25973 | 11552 17328 26108 
11373 17060 25705 50 55840 | 11493 17240 25976 | 11553 17330 26112 
11374 17061: 25706 | (1434. 17181 25842 | 11494 17241 25977| 11554 17331 26113 
11375 17063 25709 | 11435 17153 ALD 115—243 25980 |-1555 1733 26115 
11376 17064 25711] 11436 17154 25836 | 11498 17244 25982| 11556 17334) 26118 
£11377 17066 25713 | 11437 17156 2584 ] 


seit 11497 17246 25985 [11557 17336 26120 
57 2585! | 11498 17247 25987] 11558 17337 26122 
Cn 7159 25854 | 11499 : 17249 25989 
11380 17070 25719 | 11440 17160 . 25855 | 11500 17250. 25990 | 11560 17340 2606 


5855 ! 
11381 17072 25723 | 11441 17162 25858 I 1232 25964 | 11561 17342 26130 1 
11442 17163 25860 | 11502 17253 25965 | 11562 17343 26131 4 

11443 17163 25 11503 17255 25999 

11444 17166 25 11504 17256 26000 


11445 17168 
11446 17169 


11505 17258 26002 11565 17348 26138 
11506 — 17259 26005 | 11566 17349 26140 
11447. 17171 11307 17261 26007 | 11567 17351 26143 


11387 17081 25736 
11388 17082 25738 | 11448 11508 17262 26009 11568 17352 26145 


11389 17084 23741 | 11449 17174 25876 | 11509 17264 26012 | 11369 17354 26147 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1422 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
OT TET oe 1 2 3 i 2 3 i 2 3 
11390 17085 25742 | 11450 17175 25877 | 11510 17265 26013 | 11570 17355 26149 
11571 17357 26152 | 11631 17447 26288 17537 26423 | 11751 17627 26559 
11572 17358 26153 | 11632 17448 26289 | 11692 17538 26425 | 11752 17628 — 26560 
11573 17360 26157 | 11633 17450 26292 | 11693 17540 26428 | 11753 17630 26564 
11574 17361 26158 | 11634 17451 26294 | 11694 17541 26429 
11635 17453 26296 | 11695 17543 26432 | 11755 17633 26567 
11636 17454 26298 | 11696 17544 26434 
11577 17366 26165 | 11637 17456 26301] 11697 17546 26437 
11638 17457 26303 | 11698 17547 20439 | 11758 17637 26574 
11639 17459 26306 | 1169S 17549 26441 | 11759 17639 26577 
11580 17370 26171 | 11640 17460 26307] 11700 17550 26442 | 11760 17640 26578 
11581 17372 26175 | 11641 17462 26310 | 11701 17532 11761 17642 26582 
11582 17373 26176 | 11642 17463 26312] 1:702 17553 11752 17643 26583 
11583 17375 26179 | 11643 17465 26215 11763 17645 26586 
11584 17376 26181 | 11644 17466 26316 11764 17646 26588 
11585 17378 26183 | 11645 17468 26319 11765 17648 26590 
11586 17379 26185 26457 | 11766 17649 26592 
11587 17381 26188 | 11647 17471 26324 X 11767 17651 26595 
11588 17382 26190 | 11648 17472 26326 11768 17652 26597 
11589 17384 26153 | 11649 17474 26328 | 11709 17564 20464 | 11769 17654 — 26599 
11590 17385 26194 | 11650 17475 26329 11710 17565 26465 
11651 17477 26333 | 11711 17567 26469 | 11771 17657 26604 
11592 17388 26199 | 11652 17478 26334 | 11712 17568 26470 | 11772 17658 26605 
11653 17480 26338 | 11713 17570 26473 | 11773 17660 26609 
11594 17391 26203 | 11654 17481 26339 | 11714 17571 26475 | 11774 17661 26610 
11595 17393 26206 Tusce 26341 | 11715 17573 26477 | 11775 17663 26613 
11596 17394 26208 | 11656 17484 26344] 11716 17574 26479 | 11776 17664 26615 
11397 17396 26211 | 11657 17486 26346 | 11717 17576 26482 | 11777 17666 26617 
11658 17487 26348 | 11718 17577 26484 | 11778 17667 26620 
11659 17489 26351 [11719 17579 26486 | 11779 17669 26622 
11660 17490 26352] 11720 17580 26488 | 11780 17670 26623 
11721 17582 26491 | 11781 17672 26627 
11602 17403 26221 11722 17583 26492 | 11782 17673 26628 
11603 17405 26225 | 11663 17495 2636 | 11723 17585 26496 | 11783 17675 26631 
11604 17406 26226 f 11664 17496 26362 | 11724 17586 26497 | 11784 17676 26633 
11665 17498 26364 | 11725 17588 26500 | 11785 17678 26635 
11606 17409 26231 | 11666 17499 26366 | 11726 17589 26502 | 11786 17679 26637 
11607 17411 26233 11727 17591 26504 | 11787 17681 26640 
11608 17412 26235 | 11668 17502 26371 11788 17682 26642 
11609 17414 26238 | 11669 17504 26373 11789 17684 26645 
11670 17505 26375 11790 17685 26646 
1167] 17507 26378 | 11731 17597 26514 | 11791 17687 26649 
11612 17418 26244 | 11672 17508 26379 | 11732 17598 26515 | 11792 17688 26651 
11675 17510 26383 | 11733 17600 26518 | 11793 17690 26654 
11614 17421 26249 | 11674 17511 26384 | 11734 17601 26520 | 11794 17691 26655 
11675 17512 26387 | 11735 17603 26522 | 11795 17693 26658 
11616 17424 26253 | 11676 17514 26389 
11798 17697 26665 
11739 17609 26532 | 11799 17699 26667 
11680 17520 26397 | 11740 17610 26533 | 11800 17700 26668 
11681 17522 26401] 11741 17612 26536 | 11801 17702 26672 
11682 17523 26402 | 11742 17613 26538 | 11802 17703 RUE 26673 
11623 17435 26270 | 11683 17525 26405 | 11743 17615 26541 | 11803 17705 20077 
11624 17436 26271] 11684 17526 26407 | 11744 17616 26542 | 11804 17706 26678 
11625 17438 26274 | 11685 17528 26409 | 11745 17618 26545 | 11805 17708 26080 
11626 17439 26276 | 11686 17529 26411 | 11746 17619 26547 | 11806 17709 — 26683 
11687 17531 26414 | 11747 17621 26550 | 11807 17711 - 26685 
11688 17532 26416 11808 17712 26687 
11689 1753+ 26419 11809 17714 26690 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 
ar ee 3 l 2 3 OE 
11630 17445 26284 | 11690 17535 26420 | 11750 17625 26555 | 11810 
11811 17717 26695 | 11871 17807 26830 | 1193! 17897 26966 | 11991 


11812 17718 26696 | 11872 17868 26831 | 11932 17898 26967 


11815 17723 26703 | 11875 17813 26839 


17715 
17987 


11813 17720 26699 | 11873 17810 26835 | 11933 17900 26970 
11814 17721 26701 | 11874 17811 26836 11934 17901 26972 | 11994 
11935 17903 26974 


1423 


11876 17814 26841 | 11936 17904 26976 | 11996 17394 27112 
11877 17816 26843 | 11937 17906 १6979 | 11997 17996 27115 
11818 17727 26710 11938 17907 26981 | 11998 17997 27117 
11819 17729 26712 | 11879 17819 26848 | 11939 17909 26984 | 11999 17999 — 27119 
11820 17730 26714 | 11880 17820 26849 | 11940 17910 26985 | 12000 18000 27120 
11881 17822 26853 | 11941 17912 26985 
11822 17733 26718 | 11882 17823 26854 | 11942 17913 25990 | 12002 18003 27125 
11823 17735 26722 | [1883 17825 26857 | 11943 17915 26993 | 12003 18005 27129 
11824 17736 26723 | 11884 17826 26859 | 11944 17916 26994 | 12004 18006 27130 
11945 17918 26997 | 12005 18008 27132 
11826 17739 26728 | 11886 17829 26863 | 11946 17919 26999 | 12006 18009 27135 
11827 17741 26730 | 11887 17831 26866 | 11947 17921 27002 | 12007 18011 27137 

11888 17832 12008 18012 27139 
11829 17744 26735 | 11889 17834 26871 | 11949 17924 27006 | 12009 18014 27142 
11830 17745 26796 | 11890 17835 26872 | 11950 17925 27007 | 12010 18015 27143 
11831 17747 26740 | 11891 17837 26875 | 11951 17927 27011 | 1201! 18017 27147 
11832 17748 26741 | 11892 17838 26877 12012 18018 27148 


11833 17750 26744 | 11893 17840 T TIS 
11834 [7751 26746 | 11894 17841 26881] 11954 17931 27017 | 12014 
11835 17753 26748 | 11895 17843 26884 | 11955 17933 27019 | 12015 
11836 17754 26750 | 11896 17844 26886 | 11956 17934 27022 | 12016 
11897 17846 26889 11957 17936 27024 | 12017 
11838 17757 26755 | 11898 17847 26891 | 11958 17937 27026 | 12018 
11839 17759 26758 | 11899 17849 26893 | 11959 17939 27029 | 12019 
11840 17760 26759 | 11900 17830 26894 | 11960 17940 27030 12020 


11841 11901 17852 26898 | 11961 .17942 27034 | 12021 
11842 11902 17853 26899 12022 


11843 11903 17855 26903 | 11963 17945 27038 | 12023 
11844 17766 


11904 17856 26904 | 11964 17946 27040 | 12024 


11905 17858 26906 | 11965 17948 27042 | 12025 
11906 17859 26909 | 11966 17949 27044 


26880 | 11953 17930 27016 


26764 


26771 
17769. 26773 
26776 


11846 
11847 


11851 17777 26785 | 11911 17867 26921 | 11971 17957 27056 | 1203! 


11852 17778 26786 | 11912 17868 26922 | 11972 17958 27057 | 12032 
11853 17780 26790 | 11913 17870 26925 11973 17960 27061 | 12033 


11854 17781 26791 | 1191417871 26927 11974 17961 27062 | 12034 
11855 17783 26793 | 11915 17873 26929 11975 17963 27065 | 12035 


11856 17784 26796 | 11916 17874 26931 12036 
11857 17786 26798 | 11917 17876 26934 12037 
11858 17787 26800 | 11918 17877 26936 12038 
11859 17789 26803 | 1199 17879 26938 | 11979 17969 27074 


11980 — 17970 27075 | 12040 18060 327211 


11860 17790 26804 


11861 17792 26808 | 17882 26943 | 11981 17972 27079 12041 
11862 17793 26809] 11922 17883 26944 11982 17973 27080 | 12042 
.Ll1863 17795 26812 | 11923 17385 26948 11983 17975 27083 | 12043 


11924 17886 26949 
11925 17888 26932 


11984 17976 27085 
11985 17978 27087 | 12045 
11866 17799 26818 | 11926 17889 26954 | 11986 17979 27089 | 12046 
11867 17801 26821 | 11927 1789] 26956 | 11987 17981 27092 | 12047 
11868 17802 26823 | !1928 17892 26959 | 11988 17982 27094 | .:048 


11869 17804 26825 [11929 17894 26961 | 11989 17984 27097 | 12049 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


11864 17796 26814 
11865 17798 26816 


12026 
11907 17861 26911 | 11967 17951 27037 | 12027 


11848 17772 26778 | 11908 17862 26913 | 11968 17952 27049 | 12028 
11849 17774 26780 | 11909 17364 25516 | 11969 17954 27051 | 12029 18044 
11850 17775 26781 | 11910 17865 26917 | 11970 17955 27083 | 12030 


18021 
18023 


18024 27157 
18026 27160 
18027 27162 
18029 27164 | ` 
18030 27166 
18032 27169 
18033 27170 
18035 27174 
18036 27175 
18038 27118 
18039 27180 
18041 27182 
18042 27185 
27187 
18045 27188 
18047 27192 
18048 27193 
18050 27196 
18051 27198 
18053 27200 
18054 27202 
18056 27205 
18057 27207 


12013 18020 27151 


18062 27214 


18063 
18065 


18068 
18069 
18071 


27216 
27219 


12644 18065 27220 


27223 
-27225 
27228 


18972 27230 


18074 


27232 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1424 . उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


Euri mur डा 3 1 2 cxi m ख ie नू 1 2 3 

11870 17805 26827 | 11930 17895 -26962 | 11990 17985 27098 | 12050 18075 27233 
12081 18077 327237 | i2 12111 18167 27373 | 12171 18257 27508 | 12231 18347 27644 
[12052 18078 27238] 12112 18168 27374 | 12172 18258 27509 
12053 18080 27242 | 12113 18170 27377 | 12173 18260 27513 | 12233 18350 27648 
12054 18081 27243 | 12114. 18171 27379 | 12174 18261 27514| 12234 18351 27650 
12055 18083 27245 | 12115 18173 27381 | 12175 18263 27517 
12056 18084 27248 | 12116 18174 27383 | 12176 18264 27519 | 12236 18354 — 27654 
12057 18086 27250 | 12117 18176. 27386 | 12177 18266 27521 | 12237 18356 27657 
12058 18087 27252 | 12118 18177 27388 a 18267 27524 | 12238 18357 27659 
12059 18089 27255 | 12119 18179 27390 | 12179 18269 27526 | 12239 18359 27662 
12060 18090 27256 | 12120 18180 27392 | 12180 18270 27527 | 12240 18360 27663 
12061 18092 27260 | 12121 18182 27395 | 12181 18272 27531| 12241 18362 27666 
12062 1809 Set ae 12122 51 27396 | 12182 18273 27532 | 12242 18363 27668 
12063 18095 27264 | 12123 18185 27400 | 12183 18275 27535 | 12243 18365 27671 
12064 18096 27266 | 12124 18186 27401 | 12184 18276 27537 | 12244 18366 27672 
12065 18098 27268 | 12125 18188 27404 | 12185 18278 27539 | 12248 18368 27675 
12066 18099 27270 | 12126 18189 27406 | 12186 18279 27541 | 12246 18369 27677 
12067 1810] 27273 12127 18191 27408 | 12137 1828 18191 27408 | 12197 18281 27544 | 12247 18371 27680 
12068 18102 27275 | 12128 18192 27411 | 12188 18282 27546 | 12248 18372 27682 
12069 18104 NES 12129 18194 27413 | 12189 18284 27549 | 12249 18374 27684 
12070 18105 27279 | 12130 18195 27413 | 12190 18285 27550 | 12250 18375 27685 
12071 18107 27282 | 1213! 18197 27418 | 1219] 18287 27553 | 12251 18377 27689 
12072 18108 27223 | 12132 12192 18288 27555 | 12252 18378 27690 
18200 27422 | 12193 18290 27558 | 12253 18380 27694 
12074 1811] 27288 | 12134 18201 12194 18291 27559 | 12254 18381 27695 
12075 18113 27291 | 12135 18203 27426 | 12195 18293 27562 | 12255 18383 27697 
12076 18114 27293 | 12136 18204 27428 | 12196 18294 27564 | 12256 18384 27700 
12077 18116 27295 | 12137 18206 27431 12257 


12078 18117 Se 27433 | 12198 18297 27569 | 12258 18387 27704 
12079 18119 27300 | 12139 18209 27436. BR ES 27571 | 12259 18389 27707 
12080 18120 27301 | 12140 18210 27437 | 12200 18300 27572 | 12260 18390 27708 
12081 18122 27305 | 1214! 18212 27440 | 12201 18302 27576 | 12261 18392 
12082 18123 27306 | 12142 18213 27442 12262 18393 27713 
12083 18125 27309 | 12143 18215 27445 | 12203 18305 27581] 12263 18395 27716 


12084 18126 27311 | 12144 18216 27446 | 12204 18306 27582 | 12264 18396 27718 
12085 18128 27313 | 12145 18218 27449 | 12205 18308 27584 | 12265 18398 27720 


12086 18129 27315 | 12146 18219 27451 | 12206 18309 27587 | 12266 18399 27722 
12087. 18131 27318 | 12147 18221 27454 | 12207 18311 27589 | 12267 18401 27725 


12088 18132 27320 
12090 18135 27324 
12091 18137 27327 
12092 18138 27329 


12148 18222 27456 | 12208 18312 27591 


12209 18314 27594 
12210 18315 27595 
12211 18317 27599 
12212 18318 27600 


12268 18402 27727 
12269 18404 27729 
12270 18405 27731 
12271 18407 27734 
12272 18408 27735 


12093 18140 27552 12213 18320 12273 18410 27739 
12094 18141 27333 | 12154 18231 27459 | 12214 18321 27605 | 12274 18411 27740 
12005 18143 27336 | 12155 13233 27471 | 12215 18323 27607 | 12275 18413 27743 


12096 18144 27338 | 12156 18254 27474 | 12216 18324 27609 | 12276 18414 27745 
12097 18146 2724! | 12157 19236 27476 | 12217 18326 27612 12277 18416 27747 
12098 18147 27343 | 12158 13237 27478 | 12218 18327 27614 | 12278 18417 27750 


12099 18149 27345 | 12159 12239 27481 12279 18419 27752 


12100 18150 27346 | 12160 18240 27482 27618 | 12280 18420 27753 
12101 18152 27350 | 12:61 18242 27486 { 27621 | 12281 18422 27757 


12102 18153. 27351 | 12162 18243 27487 12282 18423 27758 | 
12103 18155 27355] 12163. 18245 27490 | 12223 18235 27626 | 12283 18425 27761 
12104 18156 2756 | 12164 18246 27492 | 12224 18336 27627] 12284 18426 27763 
12105 18158 27358 | 12165 18248 27494 12285 18428 27765 
12226 18339 27632 | 12286 18429 27767 
12167 18251 27499 | 12227 18341 27634 | 12287 18431 27770 


12108 18162 27365 | 12168 18252 27501 | 12228 18342 27637 | 12288 18432 27772 
12109 18164 27368 | 12169 18254 27503 | 12229 18344 27639 | 12289 18434 27775 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश - 1425 


[र] 
12110 18165 27369 2290 18435 27776 
2471 18707 28186 
12292 18438 27781 2472 18708 28187 
12413 18620 28055 | 12473 18710 28191 
12294 18441 27785 12474 18711 28192 
12295 18443 27788 12415 18623 28059 | 12475 18713 28195 
12296 18444 27790 12476 18714 28197 
12417 18626 28064 | 12477 18716 28199 
12298 18447 27795 12478 18717 28202 
12419 18629 28068 | 12479 18719 28204 
12300 18450 27798 12420 18630 28070 | 12480 18720 28205 
12301 18452 27802 | 12361 18542 27938 | 12421 18632 28073 | 12481 18722 28209 


2 3 


12482 18723 28210 
12484 18726 28215 
12305 18458 27810 12425 18638 28082 | 12485 18728 28217 
12306 18459 27813 12426 18639 28084 | 12486 18729 28219 
12367 18551 27951 | 12427 18641 28086 | 12487 18731 28222 
12488 18732 28224 
12489 18734 28227 


12310 18465 27821 | 12370 18555 27957 12490 18735 28228 
12311 18467 27825 | 1237] 18557 27960 12491 18737 28231 
12312 18468 27826 | 12372 18558 27961 12492 18738 28233 
12313 18470 27829 | 12373 18560 27965 12493 18740 28236 
12314 18471 27831 12374 18561 27966 12494 18741 28237 
12315 18473 27833 | 12375 18563 27969 | 12435 18653 28104 | 12495 18743 28240 
12316 18474 27835 | 12376 18564 27971 12496 18744 28242 
12317 18476 27838 | 12377 18566 27973 12497 18746 28245 
12318 18477 27840 | 12378 18567 27976 | 12438 18657 28111 | 12498 18747 28247 
12319 18479 27842 |. 12379 18569 27978 | 12439 18659 28114] 12499 18749 28249 
12320 18480 27844 | 12380 18570 27979 12500 18750 28250 
12321 18482 27847 | 12381 18572 27983 | 12441 18662 28118 | 12501 18752 28254 
12322 18483 27848 | 12382 18573 27984 | 12442 18663 28120 | 12502 18753 28255 
12323 18485 27852 | 12383 18575 27987 12503 18755 28259 
12324 18486 27853 | 12384 18576 27989 12504 18756 28260 
12325 18488 27856 | 12385 18578 27991 12505 18758 28262 
12326 18489 27858 | 12386 18579 27993 | 12446 18669 28129 | 12506 18759 28265 
12327 18491 27860 185 12507 18761 28267 
12328 18492 27863 | 12388 18582 2799 12508 18762 28269 
12329 18494 27865 | 12389 18584 2800 12509 18764 28272 
12330 18495 27866 | 12390 18585 28002 | 12450 18675 28137 | 12510 18765 28273 


— 
N 
(>> 
oo 
~ 
co 
N 
~» 
© 
No 
100/05 


12331 18497 27870 | 12391 18587 28005 | 12451 * 18677 28141 | 12511 18767 28277 
12332 18498 27871 | 12392 18588 28007 | 12452 18678 28142 | 12512 18768 28278 
12333 18500 27874 | 12393 18590 28010 | 12453 18680 28146 | 12513 18770 28281 


12334 18501 27876 | 12394 18591 2801 
12335 18503 27878 | 12395 18593 2801 
12336 18504 27880 | 12396 18594 2801 


12454 18681 28147 | 12514 18771 28283 
12515 18773 28285 
12516 18774 28287 
12337 18506 27883 12517 18776 28290 
12338 18507 27885 12458 18687 28156 | 12518 - 18777 28292 
12339 18509 27888 12459 " 18689 28159 | 12519 18779 28294 
12340 18510 27889 | 12400 18600 28024 12520 18780 28296 
12341 18512 27892 12521 18782 28299 
12342 18513 27894 12522 18783 28300 
12343 18515 27897 12523 18785 28304 
12344 18516 27898 12524 18786 28305 
12345 18518 27901 12525 18788 28308 


12346 18519 27903 | 12406 18609 28039 | 12466 18699 28174 | 12326 18789 28310 
12347 18521 27906 | 12407 18611 28041 | 12467 18701 28177 | 12527 18791 7831 


12348 18522 27908 | 12408 18612 28043 | 12468 18702 28179 12528 18792 28315 


12349 18524 27910 | 12409 - 18614 28046 | 12469 18704 28181 | 12529 18794 — 28317 ] | 


ali 
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GRON जाइए O 2 — 3 


1 
12410 18615 28047 | 12470 18705 28183 | 12530 18795 28318 
12531 18797 28322 | 12591 18887 28457 | 12651 18977 28593 | 12711 19067 28729 
12532 18798 28323 | 12592 18888 28459 | 12652 18978 28594| 12712 19068 28730 
12533 18800 28326 | 12593 18890 28462 | 12653 18980 28598 | 12713 19070 28733 
12534 18801 28328 | 12594 18891 28463 | 12654 18981 28599 
12535 18803 28330| 12595 18893 28466 | 12655 18983 28601] 12715 19073 28737 
12536 18804 28332 | 12596 18894 28468 | 12656 18984 28604 | 12716 19074 28739 
12537 18806 28335 | 12597 18896 28471 | 12657 18986 28606 | 12717 19076 28742 


: 


12718 19077 28744 
12659 18989 28611 | 12719 19079 28746 
12720 19080 28748 
12721 19082 28751 
12602 18903 28481 12722 19083 _ 28752 


12543 18815 28349 | 12603 18905 28485 | 12663 18995 28620 | 12723 19085 28756 
12544 18816 28350 | 12604 18906 28486 | 12664 18996 28622 | 12724 19086 28757 
12545 18818 28353 | 12605 18908 28488 | 12665 18998 28624 | 12725 19088 28760 
12546 18819 28355 | 12606 18909 28491 | 12666 18999 28626 | 12726 19089 28762 
12547 18821 28358 | 12607 18911 28493 | 12667 19001 28629 | 12727 19091 28764 
12548 18822 28360 | 12608 18912 28495 | 12668 19002 28631 | 12728 19092 28767 
12549 18824 2836 12609 18914 28498 | 12669 19004 28633 | 12729 19094 28769 


N 


12610 18915 28499 | 12670 19005 28635 | 12730 19095. 28770 
12611 18917 28503 | 12671 19007 28638 | 12731 19097 28774 
12732 19098 28775 
12733 19100 28778 
12554 18831 28375 | 12614 18921 28509 
12675 — 19013 28647 
12676 19014 28049 | 12736 19104 28784 
12677 19016 28651] 12737 19106 28787 
12678 19017 28654 | 12738 19107 28789 
12679 19019 28656 | 12739 19109 28792 
12740 19110 — 28793 
12741 19112 28796 
12622 18933 28526 | 12682 19023 28662 | 12742 19113 28798 
12623 18935 28530 
12744 19116 — 28802 
12745 19118, 28805 
-12686 19029 28671 | 12746 19119 28807 


12567 18851 28403 | 12627 18941 28538 | 12687 19031 28674 | 12747 19121 28810 


12748 19122 28812 
12749 19124 28814 
12751 19127 28819 
12572 18858 28413 12752 19128 28820 
12573 18860 28417 15755 19130 28824 
12634 18951 28554 12754 19131 28825 
12755 19133 28827 
12696 19044 28694 
12697 19046 28697 | 12757 19136 28832 
12698 19047 28799 | 12758 19137 28834 
12699 19049 28701 | 12759 19139 28837 
12700 319050 28702 | 12760 19140 28838 
12761 19142 28842 
12762 19143 28843 
12703 19055 28711 | 12763 19145 28846 


fe 


12584 18876 28441 | 12644 18966 28576 
12585 18878 28443 | 12645 18968 28579 
12586 18879 28415 | 12646 18969 28581 
12587 18881 28448 | 12647 18971 (28584 
12588 18882 28450 | 12648 18972 28586 
12589 18884 28453 | 12649 18974 28588 
12390 18885 28454 | 12650 18975 28589 
1277] 19157 28864 | 12829 19244 28995 


2704 19056 28712 | 12764 19146 28848 
2705 19058 28714 | 12765 19148 28850 
2706 19059 28717 | 12766 19149 28852 
2707 19061 28719 | 12767 19151 28855 
2708 19062 28721 | 12768 19152 . 28857 
2709 19064 28724 | 12769 19154 28859 
2710 19065 28725 
87 


— | >> 


—--—l-— 


-|-— 
N 
९? 


| 
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3 1 2 3 1 2 3 
775 —19158 28865 | 12830 19245 28996 | 12888 19332 29128 | 12946 19419 29259 
12773 19160 28869 12947 19421 29262 
12774 19161 28870 12948 19422 29264 
12775 19163 28873 12949 19424 29266 
12776 19164 28875 | 12834 19251 29006 | 12892 19338 29137 | 12950 19425 29267 
12777 19166 28877 12951 19427 29271 
12778 19167 28880 12894 19341 29141 | 12952 19428 29272 
12895 19343 29144 
12838 19257 29015 | 12896 19344 29146 | 12954 19431 29277 
12781 19172 28887 | 12839 19259 29018 | 12897 19346 29149 | 12955 19433 29279 
12782 19173 28888 | 12840 19260 29019 | 12898 19347 29151 | 12956 19434 29282 
12784 19176 28893 
12785 19178 28895 


12786 19179 28897 | 12844 19266 29028 | 12902 19353 29159 | 12960 19440 29290 


12787 19181 28900 | 12845 19268 29031 | 12903 19355 29163 | 12961 19442 29294 
19182 2846 29033 | 12904 93 29164 | 12962 19443 29295 
12789 19184 28905 19271 29036 | 12905 12963 19445 29298 


12847 

12790 19185 28906 12906 19359 29169 
12907 19361 29171 | 12965 19448 29302 
12850 19275 29041 | 12908 19362 29173 | 12966 19449 29304 
12793 19190 28914 12909 19364 29176 | 12967 19451 29307 
12794 19191 28915 | 12852 19278 29046 | 12910 19365 29177 | 12968 19452 29309 
12795 19193 28918 | 12853 19280 29050-| 12911 19367 29181 | 12969 19454 29311 
12796 19194 28920 | 12854 19281 29051 | 12912 19368 29182 | 12970 19455 29313 
12797 19196 28923 | 12855 19283 29053 | 12913 19370 29185 | 12971 19457 29316 


12856 19284 29056 | 12914 19371 29187 | 12972 19458 29317 
12915 19373 29189 | 12973 19460 29321 
12916 19374 29191 | 12974 19461 29322 
12975 19465 29325 
12802 19203 28933 12976 19464 29327 
12803 19205 28937 


12805 19208 28940 | 12863 19295 29072 | 12921 19382 29203 | 12979 19469 29334 
12806 19209 28943 | 12864 19296 29074 12980 19470 29335 
12807 19211 28945 | 12865 19298 29076 | 12923 19385 29208 | 12981 19472 29339 
12808 19212 28947 | 12866 19299 29078 12982 19473 29340 
12809 19214 12867 19301 29081 | 12925 19388 29212 | 12983 19475 29343 
12810 19215 28951 | 12868 19302 29083 | 12926 19389 29214] 12984 19476 29345 
12869 19304 2908 12985 19478 29347 
12870 19305 29087 | 12928 19392 29219 | 12986 19479 29349 
12929 19394 29221 | 12987 19481 29352 
12814 1922! 28961 12930 19395 29222 | 12988 19482 29354 
[12815 19223 28963 1293] 19397 29226 
12816 19224 28965 | 12874 19311 29096 12990 19485 29358 
12991 19487 29361 
12818 19227 28970 12934 19401 29232 | 12992 19488 29363 


12819 19229 28972 | 12877 19316 29103 | 12935 19403 29234 | 12993 19490 29366 
12820 19230 28974 | 12878 19317 29106 | 12936 19404 29236 | 12994 19491 29367 


12821 19232 28977 | 12879 19319 29108 | 12937 19406 29239 | 12995 19493 29370 
12822. 19233 28978 


12880 19320 29109 | 12938 19407 29241 | 12996 19494 29372 


12823 19235 28982 | 12881 19322 29113 
12883 19325 29117 
12942 19413 29250 | 13000 19500 29380 


12827 19241 28990 | 12885 19328 29121 | 12943 19415 29253 |*13001 19500 40000 
12828 19242 28993 | 12886 19329 29123 | 12944 19416 29254 |*15000 2250 45000 
Note l. Basic Pension includes commuted value of Pension. — i ; a 
27 BP (pre 2006) without DP (Column 1) means Basic Pension/Family Pension 
without Dearness Pension/Family Dearness Pension before 1.4.2004. A 
3. BP (pre 2006) with DP (Column 2) means Basic Pension/Family Pension without 
Dearness Pension/Family Dearness Pension after 1.4.2004. ah 
*Revised Consolidated Pension in respect of fixed scales of Pay of Secretary and Cabinet Secretary. 
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संख्या-वे-आ«-2-1314/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, - 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
विषय : वेतन समिति, ऊप्र, (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय 

कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड/वेतनमान 
एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति। 
महोदय, 

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या- 
3,9m.-2-870/a4-34(um)/2008 Ae, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या-वे.आ०-2- 

824/ दस-34(एम)/ 2008 AM, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना 
प्रथम प्रतिवेदन शासन को 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियो को 
सम्यक्‌, विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ संकल्प संख्या-वे-आ०- 2-1313/ दस-54(एम)/2008, 
दिनांक 08 दिसम्वर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राजकीय कर्मचारियों/ 
अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
वैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन ऐसे 
एदधारकों को भी वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी समयमान वेतनमान 
की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रुप से प्रोन्नति के पद का 
वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित 
वेतन संरचना को सम्वन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे। 

4. दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को 
सम्वन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के 
अन्तर्गत स्वीकूत/देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह जायेगा। 

5. ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ 
है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के 
सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन qus एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन wi 

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय महंगाई भत्ता, समयमान वेतनमान/ए-सी-पी« (स्त्रोनयन) की 
संशोधित व्यवस्था, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा 
सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। 

7. विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक (यू-जी-सी«, 
एनआईनसी०्टीनई०, ARAVA. वेतनमानों से आच्छादित पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, कार्य waka कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला 
पंचायत, जल संस्थान न विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा 
सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं 

होगी। | 

8. उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरुप निर्धारित वेतन avs एवं ग्रेड वेतन 

` तथा संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्ति वेतन तथा अन्य 
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भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन 
नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर-6 में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधाओं को 
छोड़कर अन्य भत्ताँ/सुविधाओं की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी। 

9. इस शासनादेश द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरँ के अधीन संलग्न 
तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश 
निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 
शासनादेश संख्या-वे-आ०-2-1314/दस-59(एम)/2008, 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक 
Helle वर्तमान वेतनमान (रु०) पुनरीक्षित वेतन संरचना 
वेतन सादृश्य वेतन सादृश्य ग्रेड 
बैण्ड/वेतनमान बैंड/वेतनमान वेतन (रु-) 
का नाम (रु0) 

1 2 3 4 5 

1 2550-55-2660-60-3200 -1एस 4440-7440 1300 
2  2610-60-3150-65-3540 -।एस 4440-7440 1400 

3 2650-65-3300-70-4000 -1एस 4440-7440 1650 
4 2750-70-3800-75-4400 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1800 . 
5 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1900 
6 3200-85-4900 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2000 
7 4000-100-6000 वेतन बैण्ड-1 5200-20209 2400 
8 4500-125-7000 वेतन वेण्ड-] 5200-20200 2800 
9 4500-125-7250 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2800 
10 5000-150-8000 वेतन बेण्ड-2 9300-34800 4200 
11 5500-175-9000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
12 6500-200-10500 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
13 7450-225-11500 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 4600 
14 7500-250-12000 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 4800 
15  $8000-275-13500! वेतन बैण्ड-2 9300-34800 5400 
16 §000-275-135007 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 5400 
17 g550-275-14600 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 5400 
18 10000-325-15200 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 6600 
19  10650-325-15850 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 6600 


1. जहाँ HS वेतनमान के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहाँ यह वेतमान समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. के रुप में 
l 
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[M वर्तमान वेतनमान (रु०) ` पुनरीक्षित वेतन संरचना 
वेतन सादृश्य वेतन सांदृश्य ग्रेड 
बैण्ड/वेतनमान बैंड/वेतनमान वेतन (रुः) 
का नाम (रु0) 
1 2 3 4 5 
20 12000-375-16500 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 7600 
21 14300-400-18300 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 8700 
22 16400-450-20000 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 8900 
23 18400-500-22400 वेतन बैण्ड-4 37400-67000 10000 
24 22400-525-24500 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 12000 
25 26000 (नियत) शीर्षस्थ वेतनमान 80000 (नियत) शून्य 


í 183 ) 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-1315/दस-59 (एम)/2008 


प्रेषक, 
श्री अनुप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन। i 
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/समाज कल्याण/ विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/गृह एवं 
कारागार विभाग, उंत्तर प्रदेश शासन। 
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कूपि/समाज कल्याण/ विकलांग 
कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। 
(4) महानिदेशक, कारागार उत्तर प्रदश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
विषय : वेतन समिति, mw. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न 
विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, 
(A.M, एनआई्सीनटीनई० तथा आईन्सीनएनआर, के वेतनमानों से आच्छादित पदों. को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन aus एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति। 


महोदय 

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न ant के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प 
संख्या-वेशआ०2-870/ दस-34(एम)/ 2008 टीसी, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संलक्प संख्या- 
वेशआः- 2-824/दस-34(एम)/2008 AN, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा 
अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की 
संस्तुतियो को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधना के साथ संकल्प संख्या- वेआ--2-1313/ दस-54 
(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप विभिन्न विभागों के राजकीय 
एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यून्जीनसी»), एआईनसीन्टी*ई० तथा 
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ALAR के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर एवं सहायता प्राप्त शिक्षण|प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन avs एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. शिक्षा विभाग में रु 2750 के नियत वेतन के उपलब्ध पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 
संशोधित नियत वेतन रु 7300 निर्धारित किया जायेगा। 

4. उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन ऐसे 
शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा, जो समयमान वेतनमान की वर्तमान 
व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रुप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान, 
अगला वेतनमान अथवा चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अधवा कोई अनुवर्ती तिथि 
जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे Ul 

S. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं. ऐसे शिक्षण पद जिन पर वर्तमान में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू है, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे 
संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान 
वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत/देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह 
जायेगा। उक्त श्रेणी के पदधारकों के लिए संशोधित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एन्सी०पीः (स्त्रोनयन 
के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। "ac 

6. ऐसे शैक्षिक पद जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से इतर चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की 
व्यवस्था लागू है कि लिए संशोधित वेतन संरचना में उक्त व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। 

7. ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ 
है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के 
सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें। 

8. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, 
स्चैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक वीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से 
जारी किये जायेंगे। 

9. उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरुप निर्धारित वेतन avs एवं ग्रेड वेतन 
तथा संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वेयक्ति वेतन तथा अन्य 
भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई 
परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर-8 में उल्लिखित भत्ते एवं 
सुविधाओं को छोड़कर इनकी धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी। 

10. इस शासनादेश द्वारा केवल विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यून्जीन्सी०, एनआईन्सीन्टीई० तथा आईन्सीन्एञआर, के वेतनमानों से आच्छादित 
पदों को छोड़कर) Ud सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य विश्वविद्यालयों एवं कृषि 
विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार 
पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की 
आवश्यकता नहीं होगी। 

11. go, ' एमआईन्सीन्टी-ई+, ALAA वेतनमानों से आच्छादित पदों पर इस शासनादेश 
द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। : 

भवदीय, 
(असून मिश्र), 


प्रमुख सचिव। 
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` शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-1315/दस-59(एम)2008 , 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक 


ro: Be वर्तमान वेतनमान (रुः) _ पुनरीक्षित वेतन संरचना 
वेतन सादृश्य वेतन सादृश्य ग्रेड 
बैण्ड/वेतनमान बैंड/वेतनमान वेतन (रुः) 
का नाम (रुः) 
1 2 3 4 5 
1 2550-55-2660-60-3200 -1एस 4440-7440 1300 
2 2610-60-3150-65-3540 -1एस 4440-7440 1400 
3 2650-65-3300-70-4000 -1एस . 4440-7440 1650 
4 2750-70-3800-75-4400 वेतन बैण्ड-1 5200-20200 1800 
5 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1900 
6 3200-85-4900 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2000 
7 3200-85-5410 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2000 
8 4000-100-6000 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2400 
9 4250-100-5150-125-6400 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2800 
10 4500-125-7000 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2800 
11 4500-125-7250 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2800 
12 5000-175-8000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
13 5500-175-9000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
14 6500-200-10500 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
15 7450-225-11500 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4600 
16 7500-250-12000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4800 
17 8000-275-13500! वेतन बैण्ड-2 9300-34800 5400 
18 8000-275-13500? वेतन वैण्ड 3 15600-39100 5400 
19 8550-275-14600 वेतन वैण्ड3 15600-39100 5400 
20 10000-325-15200 वेतन 492-3 15600-39100 6600 
21 10650-325-15850 वेतन बैण्ड-3 15600-39100 6600 
22 12000-375-16500 वेतन बैण्ड-3 15622-39100 7600 
| 185| 85 
Wer-3.3m.-1-1775/«9-2008-42(04)/08 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य, विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
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भाग-4] 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
विषय : राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक 
(FAM, एञआईनसीन्टीनईन तथा आईनसी०एनआर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्तं शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 
दिनांक 01-06-2006, 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 एवं 
01-07-2008 से अनुमन्य महंगाई भत्ते की संशोधित दरें। 
पठित म्निलिखित-- 
(1) शासनादेश संख्या वेशआ०-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 2008 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-1(बी), 
दिनांक 29-08-2008 
(3) शासकीय संकल्प संख्या-वेशआ०-2-1313/दस-54(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
(4) शासनादेश संख्या वेशआ०-2-1314/दस-59(एम)/08,दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
(5) शासनादेश संख्या वेशआ०-2-1315/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि.छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर 
केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम सं--(2) पर उल्लिखित 
कार्यालय-ज्ञापन द्वारा दिनांक 01-01-2006, दिनांक 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 
01-01-2008 एवं 01-07-2008 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी 
किये गये हैं : 


तिथि जिस दिन से देय है प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर 
01-01-2006 शून्य 

01-07-2006 वेतन का 2 प्रतिशत 
01-01-2007 वेतन का 6 प्रतिशत 
01-07-2007 वेतन का 9 प्रतिशत 
01-01-2008 वेतन का 12 प्रतिशत 
01-07-2008 वेतन का 16 प्रतिशत 


2. उपर्युक्त क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित शासकीय संकल्प, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के क्रम में 
राज्यपाल महोदय दिनांक 01-01-2006, दिनांक 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007 
01-07-2007, 01-01-2008 एवं 01-07-2008 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार संशोधित दरों 
पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं 


तिथि जिस दिन से देय है प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर 
01-01-2006 UR 

01-07-2006 वेतन का 2 प्रतिशत 
01-01-2007 वेतन का 6 प्रतिशत 
01-07-2007 वेतन का 9 प्रतिशत 
01-01-2008 वेतन का 12 प्रतिशत 
01-07-2008 वेतन का 16 प्रतिशत 


3. इस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या वेगआ«-1- 
656/दस-2006-42(एम)/97, दिनांक 16 जून, 2006, शासनादेश संख्या वेशआ०-1-1415/ दस-2006- 
42(एम)/ 97, दिनांक 16 नवम्बर, 2006, संख्या वेशआ+-1-702/ दस-2007- 42(एम)/ 97, दिनांक 5 
जून, 2007, संख्या वेशआ०-1-1514/ दस-2007-42(एम)/97, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007, एके He- 
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वें-आ«-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 2008, द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई महंगाई 
भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जायेगा। 

4. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु “मूल वेतन” का तात्पर्य दिनांक 
01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन वैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य 
ग्रेड वतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति 
भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल 
वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया .जायेगा। परन्तु. प्रॅक्टिस बन्दी भत्ता को “वेतन” का अंश “माना जायेगा 
अर्थात्‌ प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

5. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के 
अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। - र 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियो/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों 
से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी 
हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। | 

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात 50 पैसे औरं इससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे 
से कम की राशिया को छोड़ दिया जायेगा । l 

8: इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित महंगाई भत्ते की दरों के अधार पर दिनांक 01-12-2008 से 
(दिनांक 01 जनवरी, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरुप 
दिनांक 01-01-2006 से 30-11-2008 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान शासकीय संकल्प 
संख्या वेशआ०-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1(13) में प्रावधानित 
प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
Bee प्रमुख सचिव। 
| 186; 
संख्या : जी-1-953/दस-2008-226/2008 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग [लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, .2008 


विषय : वेतन समिति 2008 की संस्तुतियाँ पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता 
की दरों में संशोधन। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान 
आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के 
साथ शासकीय संकल्प संख्या-वेशआ०2-1513/ दस-2008-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा - 
स्वीकार कर लिया गया है। 

2. वेतन समिति- 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरुप प्रदेश के राजकीय 
कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षक (Qc, GME Ms, आई-सी-ए-आर« वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
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छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न 
तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के अधार पर 
उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : ; 

क्रम ग्रेड-वेतन/वेतनमान श्रेणी-ए-वी-1 तथा बी-2 के श्रेणी-सी के नगरों अवर्गीकृत 


Ho (रु) नगरों में में श्रेणी के क्षेत्र 
1 2 3 4 5 

l 1300 900 450 300 
2 1400 930 465 310 

3 1650 980 490 325 

4 1800 1100 550 365 

5 1900 1169 580 385 

6 2000 1200 600 400 

7 2400 1470 7858: 490 

8 2800 1670 830 555 

9 4200 2020 1010 670 
10 4600 2760 1380 920 
11 4800 2810 1405 935 
12 5400 3150 1575 1050 
13 6600 3780 1890 1260 : 
14 7600 4480 2240 1490 
15 8700 6910 3455 2300 
16 8900 7280 3640 2430 
17 10000 8200 4100 2730 
18 12000 9200 4600 3000 


19 वेतनमान 80000 


नियत 


. 10500 


5250 


3500 


श्रेणी ए, बी-1, बी-2, सी तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरॉ/क्षेत्रो से संबन्धित तालिका 


श्रेणी 
ए, बी-1, बी-2 


“ती” 


अवर्गीकृत 


नगर/क्षेत्र 
लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा 
क्षेत्र (गोतम बुद्ध नगर), अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र। 
नाजीबावाद, नगीना, चाँदपुर बिजनौर, चन्दौसी, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, 
सहारनपुर, रुड़की, शामली, कैराना, मुजफ्फर नगर, बडौता भावाना, पिल्खुआ, हापुड़ 
मोदीनगर, Gal, सिकन्दरावाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, 
कासगंज, एटा, मैनपुरी, सहसवान्‌, बदाँयू, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहाँपुर, 
लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट, (जिला उन्नाव), रायबरेली, 
कन्नौज, उरई, फर्सखाबाद कम-फतेहगढ़, औरेया, इटावा, झाँसी, ललितपुर महोबा, 
बाँदा, फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, नवाबगंज, टांडा, 
फैजाबाद, सुल्तानपुर, वस्ती, देवरिया, मउनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, 
गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय, मिर्जापुर-कम-विध्यांचल, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, 
शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहाँगीराबाद, उझानी, 
बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, जालौन, cu, 
मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकूट, के शहरी AAI 
उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र 
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e 3. ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबन्ध में पुनरीक्षित पे-बैण्ड में अनुमन्य संबन्धित ग्रेड वेतन 
l ८ 
4. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। 

5. ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर 
पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य ÈI 

6. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें 
सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा 
जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं। 

7. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षक यून्जीसी, ए०आईःसी्टीनई०, SMU वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा 
पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 
जनवरी, 2006 के पश्चात्‌ सेवा में नियुक्त हुए हों, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश 
उक्त सीमा तक संशोधित समझे wm 

8. यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होंगे। 

9. अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 
11871 
संख्या-जी-1-954-/दस-2008-227/2008 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 - [लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
विषय : नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधन दरें। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न पदों के कार्मिकों के वेतनमान 
आदि के पुनरीक्षित हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों 
के साथ शासकीय संख्या-वेआ०-2-1313/ दस-2008-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा 
स्वीकार कर लिया गया है। 

2. वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरुप प्रदेश के राजकीय 
कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षक (यू-जी-सी-, एआई-सीन्टीई., ALMA वेतनमानों से आच्छादित को छोड़कर) 
एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के 
अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अधार पर 
उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 


स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
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भाग-4] 
ग्रेड वेतन (रुपया) नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रुपया) 
कानपुर वाराणसी, बरेली, शेष जिला 
लखनऊ, मेरठ, आगरा गाजियाबाद, मुख्यालय तथा 


नोयडा तथा तथा इलाहाबाद गोरखपुर, अन्य नगर जिनकी 
ग्रेटर नोयडा (नगरीय क्षेत्र) मुरादाबाद तथा आबादी एक लाख 


aa (नगरीय अलीगढ़ या उससे अधिक 
क्षेत्र) (नगरीय क्षेत्र) है। (नगरीय क्षेत्र) 
1 2 3 4 5 
1300 से 1800 तक 170 120 80 50 
1900 से 2800 तक 240 180 120 80 
4200 से 4800 तक 360 270 180 120 
450 360 300 200 


5400 तथा इससे अधिक 
ग्रेड वेतन एवं उच्चतर 
वेतनमान 

वर्ण 2001 की जनगणना के आधार पर। 

2. ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-वैण्ड में अनुमन्य संबन्धित ग्रेड वेतन 
से है। 

3. ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर 
अनुमन्य होगा, जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। 

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्‍न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षक (qa, एनआईन्सीन्टीनई, आईनसीनएनआर, वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा 
पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 
जनवरी, 2006 के पश्चात्‌ सेवा में नियुक्त हुए हों, के नगर प्रतिकर भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश 
उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। . 

5. यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे। 

भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव! 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79 

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 | [लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
विषय : प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति। 

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4-394/दस-99-216/79, दिनांक 04-06-1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला 
सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की 
संस्तुतियो पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़कर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया 
है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष 
होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो तर्ष (730) दिन का बाल्य 
देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू 
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अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनों व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामले 
में भी उसी प्रकार लागू करने का निणर्य लिया गया है। 

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञान दिनांक 01-06-1999 को अतिक्रमित करते हुए 
प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) के 
अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शतों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश 
प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा 
संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को 
सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते el यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली 
गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी। 

3. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
महिला शिक्षकों (यू-जी-सी., ए०आईनसी०टीनई०, AMV वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) 
एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी 
लागू होगी। 

4. उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत्‌ प्रभावी रहेंगी। 

5. उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे। 

6. संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
| प्रमुख सचिव। 
| 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2008 


कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-. 
1-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी| पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण 
की दरों का पुनरीक्षण किया: जाना। E 
उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदव ने वेतन 
समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तृतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरो/पारिवारिक 
पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/प्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने 
के आदेश दिए है। यह आदेश दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के 
अनुसार पुनर्निर्धारण/समायोजन किया जायेगा। 

2. यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश 
लिब्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 नई परिवारिक पेंशन योजना, 
1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-933/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्ता पेंशन तथा असाधारण 
पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले 
पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा ओयाग ठे 
अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा, विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि 


के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। 
2-(1) प्रभावी होने की तिथि ` E 
इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 


01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं। अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 01-01-2006 के पूर्व 
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सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के संबंध 
में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। 

2- (2)--जिन सरकारी सेवकों के मामले मे दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्य एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत 
की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में 
निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों 
में ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। 

3-(1)परिलब्धियाँ--पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभां (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्येटी को छोड़कर) की गणना . 
हेतु परिलब्धियाँ से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम-9 (21)(1) में पारिभाषित है और जिसे 
कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यू की तिथि को प्राप्त कर रहा था। 

3-(2) 'वेतन' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षण 
वेतनमान में पे बैंड तथा लागू ग्रेड पे से हैं तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष आदि 
सम्मिलित नहीं है। 

3-(3)--सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को 
भी सम्मिलित किया जायेगा। 

4- पेंशन--पेंशन की गणना पूर्व की भाँति, औसत परिलब्धियों पर दिये जाने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति 
के समय के वेतनमान में पुर्नधापित पे बैंड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी 
की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगा परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू 
3500/- प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक 
01-01-2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तद्नुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व उक्त सीमा 
तक संशोधित समझी जायेगी। 

4-(1 )--सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो 10 
वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त 
श्रणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे। ; 

4-(2)--वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी 
सेवा प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था का संशाधित करते हुए यह व्यवस्था की 
जाती है कि सरकारी सेवक पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी, सेवा करना अनिवार्य है। जो 
सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 
प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर, जो भी अधिक लाभप्रद हो, के 
आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी। 

4-(3)--ऐसे सरकारी ,सेवक जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा 
पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जाएगी। 

4-(4)--उपरोक्त .प्रस्तर-4(2) एवं 4(2) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी 
होंगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होगें जो उक्त दिनांक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। जो 
सरकारी सेवक दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय- ज्ञाप के जारी होने क 
मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय-ज्ञाप के जारी की तिथि 
के पूर्व लागू थे। v 

4(5)--पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा & 3500/- प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक 
द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। (राज्य सरकार में दिनांक 
01-01-2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रूपया 80,000/- &l) 

4-(6)--सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबंधित व्यवस्थाएं उपरोक्त प्रस्तर- से 5 में पुनरीक्षिण व्यवस्था 
के अनुसार संशोधित समझी जाएगी। शेष व्यवस्थाएं यथावत्‌ लागू रहेगी। 

4-(7)--वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त 


पेंशन भी अनुमन्य की जाएगी: | 
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1440 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
पेंशन की आयु अतिरिक्त पेंशन की धनराशि 
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम मूल पेंशन का 20% प्रतिमाह 
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम मूल पेंशन का 30% प्रतिमाह 
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम मूल पेंशन का 40% प्रतिमाह 
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आय से कम मूल पेंशन का 50% प्रतिमाह 
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक मूल पेंशन का 100% प्रतिमाह 


os पेंशन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार-पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं 
आयु का स्पष्ट उल्लेख करें जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं 
भुगतान करने में सुविधा हो। Guat. में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जाएगी 
उदाहरणतया यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि रूपया 10,000.00 प्रतिमाह है 
तो उसमें मूल पेंशन रूपया 10,000/- तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन रूपया 2,000 होगी। इसी प्रकार से 85 
वर्ष की आयु पर मूल पेंशन (क) रूपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेंशन 3,000 प्रतिमाह होगी। 
5-ग्रच्युरी 
5-(1) सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपया 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश 
रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 को संबंधित नियम को दिनांक 01-01-2006 से संशोधित समझा जाएगा 
तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूळ 10 लाख से अधिक नहीं होगी। 

. 6-अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना--उपरोक्त प्रस्तरं 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन-हेतु अर्हकारी 
सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था 
समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित नियम तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा। 

7-नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965--पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति/ 
मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम 
24,000/- होगी। 

7-(1)- वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की 
सीमा तक अंथवा 65 वर्ष की आगु प्राप्त करने तथा सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में 
अनुमन्य पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 01-01-2006 
से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को वढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की 
मृत्यु की दशा में उक्त में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधन समझी जाए। 

7-(2)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त 
पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। 


पारिवारिक dari की आयुपारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि 
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम मूल पारिवारिक पेंशन का 20% प्रतिमाह 
85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम - मूल पारिवारिक पेंशन का 30% प्रतिमाह 
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम मूल परिवारिक पेंशन का 40% प्रतिमाह 
95 वर्ष परत 100 वर्ष से कम मूल परिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह 
100 वर्ष या उससे अधिक मूल परिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह 


उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यावाही उपरोक्त wee) d अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यावाही उपरोक्त प्रस्तर-(7) के 


अनुसार की जाएगी। 
7-(3)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा 


at (1)— 
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(क) विधवा/विधुर आजन्म अथवा पूर्नविवाह, जो भी पहले हो, 

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुनविवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा 

जीविकोपार्जन की तिथि, at भी पहले हो, तक। 

वर्गः (1)— 

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग atl से आच्छादित नहीं है, को 

विवाह/पुनविवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, 

(घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सेवक 

के अपने पीछे कोई विधवा/विधुर वच्चे नहीं होते है। § 
आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी। 

THI से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन 
की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जव मृत्क के पारिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी 
सेवक के पविर में ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में 
उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिये वच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता 
समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चें की पात्रता स्थापित होगी। 

7-(4)--उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक 
पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महगाई राहत पर निर्धारित होगी। 

7-(5)--संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुर्नविवाह के उपरान्त भी किया 
जाएगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि 
की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन वन्द हो जाएगी। उक्त 
प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें ˆ 
उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा। 

8- पेंशन के एक भाग का राशिकरण : 

8-(1)प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग 
जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी का राशिकरण करा लें। 

8-(2)--पेंशन राशिकरण की तालिका सम्बद्ध हे तथा इस हेतु उ.प्र. कम्युटेशन आफ पेंशन रूल्स को 
उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। 

8-(3)--पेंशन राशिकरण से संबंधित प्नरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस 
कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की 
कार्यावाही इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने .से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका 
में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांक 
01-01-2066 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक-भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा al 
इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में 
निर्धारित की गयी दरों के आधार प्र किया जाएगा। इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त 
राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के 
प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स तक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। 

9- एक्स-ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन_वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु 
सरकारी कार्य के दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक्स-ग्रेसिया की 
धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित 
दरों में निम्नलिखित संशोधित किया जाता हैः 


रूपया 
(क) यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 10,00 लाख 
(ख) करर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वो की गतिविधियों में 
हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु 10,00 लाख 
(ग) देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/ अथवा 
लड़ाकू/आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप 
मृत्यु होने पर 15,00 लाख 
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(घ) अति दुलर्भ पहाड़ी ऊंचाईयो/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अधवा 
अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मुत्यु होने पर 15,00 लाख 
. संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 
. 10- ऐसे सरकारी कार्मिको जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का 
विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी पेंशन 
की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी : 

(क) पुनरीक्षिण वेतनमान/निर्धारित पे avs तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि। 

(ख) शेष अवधि के लिए दिनांक 01-01-2006 से पूर्व मे अवधि में आहरित मूल वेतन/ महंगाई  , 
वेतन तथा वास्तविक महंगाई भत्ता, जो कि दिनांक 01-01-2006 को प्रभावी थे तथा संगत ' 
अवधि में आहरित किया गया है। 

सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का 
विकल्प दिया है, के संबंध में विशेष व्यवस्था: i 

11. ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का 

विकल्प दिया है और अब दिनांक 5:-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन/मृत्यु एवं 
सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाएगा: ि 

(1) परिलब्धियाँ शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर 
महंगाई वेतन तथा औसत ACIPAI-536 तक अनुमन्य महंगाई राहत (वर्ष 1982= 100 के 
आधार पर) पर आगणित होगी। 

(2) पेंशन की गणना परिब्लधियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियाँ, जो भी 
अधिक लाभप्रद हो, पर की जाएगी। 

(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12 (1) में परिभाषित परिलब्धि तथा 
उस पर इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महंगाई भत्ता सम्मिलित होगा। 
ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रूपया 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार मात्र) से 
अधिक नहीं होगी। 

(4). पेंशन राशिकरण की दरें वही होगी जैसा कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे। 

(S) पारिवारिक पेंशन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत 

होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसी गणना दिनांक 01-01-2006 से पूर्व लागू वेतनमान मे मूल 

` वेतन आधार पर की जाएगी। उपरोक्त गणना हेतु ACIPI-5S36 (वर्ष 1982-100 के आधार 
पर) निर्धारित महंगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्या-सा-3-1746 /दस-308/05, दिनांक 
02-12-2005 मं बताई गयी है को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार आगणित परिवारिक 
पेंशन की धनराशि पर ACIPI-536 औसत के उपरान्त ही महंगाई राहत की गणना की जाएगी। 

(6) उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सर्विस रेग्युलेशन्स/उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बे नीफिट 
रूल्स 1961/उ>प्र« लिब्रालइज पेंशन रूल्स 1961/34 असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई 
पारिवारिक पेंशन स्कीम के आधीन यथाआवश्यक नियम/व्यवस्थाएं संशोधित समझे जाएँगे तथा 

- शेष नियम/व्यवस्थाएं पूर्ववत्‌. रहेगी। ; 

(7) इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर आगणित/अजुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर ACIPI-536 
के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महंगाई राहत अनुमन्य होगा। 

(8) अवशेष भुगतान की प्रक्रिया-दिनांक 10-01-2006 से दिनांक 30-11-2008 तक के देय 
अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 मे 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष | 
2009-10 4 यथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाए। | 
meum पेंशनरों वित्तीय वर्षों में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष 
या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू 
वित्तीय वर्ष में ही किया जाए। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। 

. किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पुर्व मृत्यु हो जाने की 
दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की 
धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी 
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को अविलम्व एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए। 


सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उप्र-। 

(2) समस्त कोयाधिकारी, Swe | 

(3) समस्त जिला अधिकारी, Ze | 

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी 
प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच uii) 


ANNEXURE 


1443 


(अनुप मिश्र), 
प्रमुख सचिव, वित्त। 


Commutation Value for a Pension of Re. 1 


Per Annum 


Age Commutat-ion 
next value expressed 


birthday as number of birthday as number of 


year’s purchase 


62 8.093 
63 7.982 
64 7.862 
65 7.731 
66 7.591 
67 7.431 
68 7.262 
69 7.083 
70 . 6.897 
71 6.703 
72 6.502 
73 6.296 
74 6.085 
75 5.872 
16 5.657 . 
77 5.443 
78 5.229 
79 5.018 
80 4.812 


81 4.611 


समस्त विभागाध्यक्ष, एवं कार्यालयध्यक्ष, उप्र 


~ Age Commutation Age Commutation Age Commutation | 
next value expressed next value expressed 
birthday as number of 
years purchase year's purchase 

20 9.188 41 9.075 

21 9.187 42 9.059 

22 9.186 43 9.040 

23 9.185 44 9.019 

24 9.184 45 8.996 

25 9.183 46 8.971 

26 9.182 47 8.943 

27 9.180 48 8.913 

28 9.178 49 8.881 

29 9.176 50 8.846 

30 9:178 51 8.808 

31 9.169 52 8.768 

32 9.164 53 8.724 

33 9.159 54 8.678 

34 9.152 55 8.627 

35 9.145 56 8.572 

36 9.136 57 8.512 

37 9.136 58 8.446 

38 9.126 59 8.371 

39 9.103 60 8.287 

40 9.109 61 8.194 

| 190 | 
संख्या : सा-3-1516/दस-2008-308-97 
प्रेपक, सेवा में, 
श्री अनूप मिश्च, 
प्रमुख सचिव, वित्त 


उत्तर प्रदेश शासन। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-3 


समस्त कोषाधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, Swe l 


[दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 
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विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप 
पुनरीक्षित/समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का महंगाई राहत की स्वीकृत। 


महोदय, 

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 द्वारा राज्य -सरकार के सिविल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के 
अभिनवीकरण/पुनरीक्षिण हेतु की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा तद्नुसार दिनांक 1.1. 
2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पेंशनर एवं दिनांक 1.1.2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/ मृत 
पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षित के संदर्भ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008, 
दिनांक 1.1.2008 एवं कार्यालय-ज्ञाप-संख्या-सा-3-1515-दस-2008, दिनांक 8.12.2008 निर्गत किए जा 
चुके है। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औसत महंगाई मूल्य सूचकांक राहत 
तक के महंगाई राहत के समायोजन के उपरान्त निम्नलिखित तिथियों में दर्शायी गयी दरों पर महंगाई राहत 
की स्वीकृति प्रदान की है-- à 


तिथि जब से देय है महंगाई राहत की दर 
1-1-2006 कोई महंगाई राहत नहीं 
1-7-2006 मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 2% 
1-1-2007 मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 6% 
1-7-2007 मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 9% 
1-1-2008 मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 12% 
1-7-2008 मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 16% 


राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 1-7-2006, 1-1-2007, 1-7-2007, 1-1-2008 तथा दिनांक ` 
1-7-2008 में स्वीकृति महंगाई राहत को तालिका में दर्शायी गयी महंगाई राहत जिसे सरकारी पेंशनरों 
पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस आदेश से अतिक्रमित करते हुए भुगतान की गयी 
सम्पूर्ण्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृति महंगाई राहत से समायोजित कर ली wm 

इस आदेश के प्रयोजन हेतुः 

(1) ऐसी पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है जिसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की दिनांक 1-1-2006 
के पूर्व है एवं जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन दिनांक 1-1-2006 से पूर्व स्वीकृति की गयी है 
तथा कार्यालयःज्ञाप संख्या-सा-3-1515-/दस-2008, दिनांक 8-12-2006 के अधीन दिनांक 
1-1-2006 से समेंकन किया गया £l 

(2) ऐसे प्रकरणों में जिनमें सेवक की सेवानिवृत्त दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके उपरान्त हुवी 
है एवं जिन प्रकरणों. में पारिवारिक पेंशन प्रथम वार दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके 

` उपरान्त स्वीकृति हुई है। जिनका निर्धारण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/ दस-2008, दिनांक 
8-12-2008, के अनुसार किया गया है, उनमें स्वीकृत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन 
एवं मूल पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी। 

(1.2) महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रूपये 
में राउण्ड कर दिया जायेगा। 

(1.3) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा सेवायोजित/ पुनर्योजित 
पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशनें अनुमन्य है शेष व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी। 

(2) यह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन/पारिवारिक पेशनरों पर लागू होंगे। 

(2.1) यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा 
सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके 
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। 

(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
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संख्या -सा-3-1517/दस-2008-308-97 
कार्यालय ज्ञाप 


उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, [दिनांक 10 दिसम्वर, 2008 
विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्ततियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप अशक्ता 
पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में। 

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का 
निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय समयक, विचारोपरान्त 100 प्रतिशत अशक्ता के आधार पर अशक्ता पेंशन 
प्राप्त ऐसे पेंशन भोगियों को जो अपने दैनिक कार्यो के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह आश्रित हैं 
उन्हं अशक्ता पेंशन रु 3000 प्रतिमाह नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने की सहर्ष :वीकृति प्रदान करते हैं। 

2. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु संबंधित पेंशनर द्वारा unes आधार पर (त्रैमास-अप्रेल-जून से सम्बन्धित 
भत्ते का 10 जुलाई तक त्रैमास जुलाई-सितम्वर से संबंधित भत्ते का 10 अक्टूबर तक Ud इसी प्रकार आगे) 
संलग्न प्रारूप आवयश्क प्रमाण-पत्र कोपाधिकारी के समक्ष तेमास समाप्ति के वाद अगले माह 5 तारीख तक 
प्रस्तुत किए जाने पर कोषाधिकारी द्वारा अनुदान संख्या-52 (वित्त विभाग अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के 
लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01 सिविल-800-अन्य व्यय-08 अशक्त पेंशन 
भोगिवों हेतु नियत परिचर भत्ता-42 अन्य व्यय से प्रमाण पत्र के आच्छादित त्रैमास के लिए देय भत्ते की 
धनराशि आहरित करते हुए उनका भुगतान संबंधित पेंशनर को दिया जायेगा। 


(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 
प्रमाण-पत्र 

कोषाधिकारी 

(जहां से पेंशन आहरित की जाती है) 

MM ou erdt सिविल/पारिवारिक पेंशन के रूप Ñ (पद/कार्यालय).................. 
AR een Too से दिनांक.....................................को सेवानिवृत्त हुआ ATL मुझे शासनादेश 
संख्या सा 3-15 17/दस-2008 308/97, दिनांक...................... के अनुसार रु 3,000 (रूपया तीन हजार 
मात्र) प्रतिमाह की दर से “नियत परिचर भत्ता अनुमन्य है। में प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा माह........... 
से तक की अवघि में अपने आवास संख्या....................................... पर परिचर के रूप में ............. 
NEC dcr et eoo: को निरन्तर सेवायोजित रखते हुए उसकी सेवाओं का उपभोग किया गया है। 

(हस्ताक्षर दिनांक सहित) 
नाम... ताका RR 
अन्तिम धारिक्तपद: ७०५०-०९-७० 
dell... mien ec ee 
SANG: Ups cur ode न 

दिनांक ue Rr 

192 

संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008 
प्रेषक, 

TUA दीक्षित, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 


1 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश। 
2 समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (सामान्य) अनुभागः2 लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 
विषय : स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए 
जाने की व्यवस्था। 
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महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के 
वेतनमान आदि के पुनरीक्षत हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियो को कतिपय 
संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-वे-आ«2-13 13/दस-2008-50(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 
2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। | 

2- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल 
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एएं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधान शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षक (यू-जी-सी. Woe Actos. AEA. वेतनमानों से आच्छादित पदों को 
छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्होंने अपने 
पारिवार को दो बच्चों तक समिति रखा हो, को वित्तय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 
9(23) (बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008. से स्वैच्छिक परिवार 
कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैः 


क्रश दिनांक 01-1-96 से प्रभावी वेतनमान दिनांक सादृश्य स्वैच्छिक परिवार कल्याण 
He 01-01-2006 से "zd कार्यक्रम के अन्तर्गत 
लागू वेतन वैण्ड अनुमन्य वैयक्तिक वेतन 
PO RT दरे 
1. 2550-55-2660-60-3200 4440-7440 1300 
2. 2610-60-3150-65-3540 4440-7440 1400 
3. 2650-65-3300-70-4000 4440-7440 1650 
4. 2750-70-3800-75-4400 5200-20200: 1800 210 
5. 3050-75-3950-80-4590 5200-20200 1900 
6. 3200-85 4900 5200-20200 2000 
7. 4000-100-6000 5200-20200 2400 
« 8. 4250-100-5150-125-6400 5200-20200 2800 
9. 4500-125-7000 5200-20200 2800 250 
10. 4500-125-7250 5200-20200 2800 
11. 5000-150-8000 9300-34800 4200 
12. 5500-175-9000 9300-34800 4200 400 
13. 6500-200-10500 9300-34800 4200 
14. 7450-225-11500 9300-34800 4600 450 
15. 7500-250-12000 9300-34800 4800 500 
16. 8000-275-13500 15600-39100 5400 550 
` 17. .8550-275-14600 15600-39100 5400 
18. 10000-325-15200 15600-39100 6600 
19. 10650-325-15850 15600-39100 6600 650 
20. 12000-375-16500 15600-39100 7600 750 
21. 14300-400-18300 37400-67000 8700 800 
22. 16400-450-20000 37400-67000 8900 900 


BSE 


18400-500-22400 


37400-67000 


10000 


— 3- उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16-17—9-153-99 दिनांक 23 फरवरी, 1980 एव इस 


भवदीय, 
` (बी-एन*« दीक्षित), 
सचिव। 
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संख्या: जी-1-902/दस 2000-205-99 
प्रेषक, 
श्री वी-एन० दीक्षित, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश | 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालवाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ (लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्वर, 2008 
विषय : अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में भारत सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया 
भत्ता की अनुमन्यता। 
महोदय, 
अखिल भारतीय सेवा (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977 के निम्न प्राविधान की ओर मुझे आप 
का ध्यानाकर्षण करने का निदेश है: | 
“राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तो एवं दरों पर मकान 
किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु अखिल भारतीय 
सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि भी किसीः भी समय किसी भी दशा में उन 
दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात भारत सरकार के अधिकारियां/कर्मचारियों को 
अनुमन्य होगी। 
2- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में षष्ठम वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य 
मकान किराये भत्ते शासनादेश संख्या- 1(13)2008-E-11(B) दिनांक 29-8-2008 संलग्न है। 
3- उपरोक्त दरें दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से प्रभावी हांगी। 
4-शासनादेश संख्या जी-1-710/दस-93-205-99, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाय। 


भवदीय, 
(बीन्एनः्दीक्षित) 
ne: सचिव। 
| 194 | 
; संख्या : सा-3-1520/दस-2008/101 (24) 2008 
प्रेषक, 
वीन्एनन्दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
समस्त विभागाध्यक्ष,तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 
वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 | [लखनऊः दिनांक 71 सितम्बर, 2008 


विषय : छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी शासनादेश संख्या सा-3-1250/दस- 2008- 
101(24)-2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कोषागार एवं निदेशक, पेंशन के स्तर 
पर क्रियान्वयन के संबंध में। 

महोदय, 

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेशन्स 
के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या सा-3-1250/दस/2008-101(24)-2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 

2008 द्वारा आदेश जारी किये गये है। पेंशन/पारिवारि पेंशन के पुनरीक्षण हेंतु कोषाधिक्रारियों की सुविधा के 

लिए शासनादेश के साथ रेडी रेकनर जिसमे प्रत्येक पेंशनर/पारिवारि पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित 

पेंशन जो दिनांक 1 जनवरी, 2006 से देय है संलग्न कर दिया गया Él इस आदेश के क्रम मे अग्रेतर निम्न 
आदेश दिये जाते हैं: 
(1) समस्त कोषाधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा के दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व 


सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 
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सितम्बर, 2008 के प्रस्तर, 4.1 के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण कर भुगतान करने की 
कार्यवाही स्वयंमेव की जायेगी। इसक अतिरिक्‍त जिस प्राधिकार पत्र में पेशनर/पारिवारिक पेंशनर 
की जन्मतिथि-का उल्लेख हैं उनके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 
4.5 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही स्वयंमेव की जायेगी। उक्त हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी/ 
विभागाध्यक्ष से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी। 
प्रत्येक कोषाधिकारी पुनरीक्षित पेंशन विवरण पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रपित करेंगे जिससे 
कि पेंशन स्वीकृति रजिस्टर को अद्यावधिक कर सके। 

(2) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 सितम्वर, 2008 क प्रस्तर 4.2 के अनुसार समस्त 
पेंशनरों/पारिवारिक को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राजकीय 
सेवक जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हैं, उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा। उपर्थुक्तानुसार 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कराने की कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा स्वतः प्रारम्भ की 
जायेगी और इसके लिए सम्वन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से सम्वन्धित 
विवरण संलग्न प्रारूप पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र जारी 
करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से इसके लिए उनके मूल पेंशन 
आदेश किसी भी मामले में वापस नहीं मागे जायेगे। दिनांक | जनवरी, 2006 से पूर्व के जिन 
पेंशनरों/ पारिवार्वरिक पेंशनरों की जन्मतिथि एवं अन्य वांछित सूचनाएं कार्यालयाध्यक्षां/ 
विभागाध्यक्षें के कार्यालय में उपलव्ध न हो उन पेंशनरों से आवश्यक सूचना प्राप्त कर संलग्न 
प्रारूप पर प्रामाणित करते हुए कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष संवंधितं पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को 
प्राथमिकता के आधार पर उपलव्ध करा देंगे। सूचना प्राप्त पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा 
पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत कर संबंधित कोपाधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा 
एवं उसकी एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी प्रेषित की जायेगी। 

(3) दिनांक | जनवरी, 2006 के पश्चात्‌ सेवानिवृत्त के संवंध में कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा 
छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 2006 को उनको द्वारा 
आहरित अन्तिम वेतन संवंधित pay band और Grand pay तथा उसका अनितम 10 माह 
का आहरित औसत वेतन विवरण पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। सेवानिवृत्त 
राजकीय सेवक की- जन्मतिथि a साथ-साथ परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि भी पेंशन 
स्वीकर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से अवगत करायी जायेगी। 

(4) संबंधित विभागों द्वारा उक्त विवरण प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण करते समय पेंशन स्वीकर्ता 

- अधिकारी को. यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ नं 
38/37/08-P&PW(A), दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार दिनांक | 
जनवरी, 2006 के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान किये 
बिना पेंशन भोगी द्वारा आहरित अन्तिम पद के वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 
पुनरीक्षण संबंधी pay bond के न्यूनतम वेतनमान के अनुमन्य grade pay जोड़नें पर आये 
योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी, तथापि पूर्ण पेंशन ळे लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम को 
विनियमित करने वाले समस्त उपवन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेग। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 
2006 से पारिवरिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के दिनांक 
1 जनवरी, 2006 से लागू संशाधित में bond esa grand pay जोड़ने पर आये योग के 30 
प्रतिशत से कम नहीं होगी। ; 

(5) संवंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्तानुसार विवरण, निदेशक, पेंशन को 30 दिन के 
अन्दर प्रेषित करेंगे। निदेशक, पेंशन द्वारा एक माह के अन्दर संशोधित प्राधिकार पत्र 
कोषाधिकारी के लिए जारी किया जायेगा। संशाधित पेंशन प्राधिकार पत्र के अनुसार कोषागारों 
द्वारा पेंशन का भुगतान fat जाना सुनिश्चित किया जायेगा। 


भवदीय, 
qua. दीक्षित, 
सचिव, feral 
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प्रारूप 
सेवा में, 
निदेशक,पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर, लखनऊ। 
विषय : शासनादेश संख्या सा-3-1250/दस-2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के अनुसरण में पेंशन/ 
पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करें अपेक्षित व्योरे नीचे दिये e: 
1- सरकारी कर्मचारीपिंशन भागी का नाम: wed ecg acess. staves ST यकता 
2- सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्त/मृत्यु की तारीख................................................. 
3- तारीख, जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो................................ 
4- पेंशन भूगतानादेश संख्या... ...---+०--- २7-०२: 72777: 777 रडा 
5- पेंशन भागी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा 
DITS: ARRAS E ROE PNR लक 
6- पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम................................... 
7- पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (वचत खाता संख्या, जहां लागू हो)....:............... 
8- अन्तिम धारित का पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन..........................:... 
9- सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय धारित पद के वेतनमान का दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित होगा 
वेतनमान तथा पे-बैंड एवं ग्रेड 'पे....... eee 
10- कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधिं.::४ 3 me EUER 


11- पेंशनर श्री/श्रीमती.......................... की जन्म तिथि ................ èl पारिवारिक पेंशनर श्री/ 

श्रीमती कु 2 T की'जन्मंतिधि ee ee él 
दिनांकः हस्ताक्षर 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, 


पदनाम मुहर सहित। 


संख्या : जी-2-1420/दस-2008 
प्रेषक, 
वी-एन« दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, zc 

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

2. प्रदेश के समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्वर, 2008 
विषय : सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार-पत्रों की वैधता अवधि 6 माह के अन्तर्गत 

भुगतान किये जाने के सम्वनध Fl 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि सामान्य भविष्य निधि के अतिम भुगतान प्राधिकार-पत्रों के 
अनेक प्रकरणों में संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों द्वारा समयावधि में भुगतान न किये 
जाने से यह कालातीत हो जाते हैं तथा पुर्नवधीकरण हेतु कार्यालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को 
लेख किया जाता है। भुगतान में विलम्ब के कारण अभिदाताओं को असुविधा/आर्थिक क्षति के साथ-साथ मानसिक | 
उत्पीड़न भी होता है तथा अनावश्यक पत्राचार के साध व्याज के रूप में शासकीय बोझ भी बढ़ता है। 

2- अतः मुझे. यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी 
आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से 
सामान्य निधि के अन्तिम भुगतान प्राधिकार-पत्र प्राप्त होते ही उनके भुगतान हेतु देयक संबंधित कोषागार 
को तुरन्त प्रस्तुत करें। संबंधित को कोषाधिकारी भी ऐसे fast को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही 
अभिलम्ब करें ताकि प्राधिकार-पत्र कालातीत न हो, अभिदाता को अनावश्यक असुविधा न हो तथा 
शिकायतों से बचा जा सके। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश कोई प्राधिकार-पत्र कालातीत हो जाता है तो 
समयाविधि समाप्त होते ही उसे तत्काल महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाये। > 
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3- उपर्युक्त का अनुपालन कड़ाई के साथ विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा कोंषागार स्तर पर 
सुनिश्चित किया ara) 


भवदीय, 
बीनएन, दीक्षित, 
r= सचिव | 
1961 
संख्या : वेशआ०-2-1371/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, 
श्रो अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. मस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [दिनांक 2 जनवरी, 2009] 
विषयः पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वेनआ--2-1318/दस-59 
(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक 2(व) पर उपलव्ध तालिका में दिनांक 1 जनवरी, 
2006 को अथवा इसके बाद रू. 2550-3200, 2610-3540 तथा 2650-4000 के सादृश्य वेतन वेण्ड-1 
एस, (4440-7440 रूपये) के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 1300, 1400 तथा 1650 में सीधी भर्ती से नियुक्त 
कार्मिकों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के संम्वन्ध में व्यवस्था का समावेश होने से छूट गया है। अतः 
राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 के संलग्न 2(व) की तालिका में वेतन 
निर्धारण के ऊपर इस शासनादेश से संलग्न तालिका का समावेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते ÈI 

2- शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 उपर्युक्त सीमा 
तक संशोधित माना जाएगा। i 
संलग्नकः उपरोक्तानुसार। 

भवदीय, 

(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 


शासनादेश संख्या : वे-आ«-2-1317/दस-59 (एम) /2008, दिनांक 2 जनवरी, 2009 का संलग्नक ' 
वेतन बैण्ड-1स (4440-7440 रूपये) 


ग्रेड वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ; कुल 
1300 4750 6050 
1400 4860 6260 
1650 4930 6580 


| 


संख्या: वे-आ«-1-1810/दस-2008 42(एम)/08 


प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 1 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 

3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 

5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वां तल, इन्दिरा भवन लखनऊ। 
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6. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ दिनांक 5 जनवरी, 2009 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षिण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, zu. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की 
संस्तृतियों पर लिए गए निर्णयानुसार, दिनांक | जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का 
चयन नहीं किया गया हे अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं को 
महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जुलाई 2008 से वढ़ी हुई दर पर भुगतान। 
पठित निम्नलिखित: 
(1) शासनादेश संख्या- वे-आ«-2-975/दस-2005-41/04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005, 
(2) शासनादेश संख्या-वे-आ«2-72/दस-2006 3104, दिनांक 31 जनवरी, 2006, 
(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1(3)/2008 -ई ॥(बी), 
दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासनादेश संन्वेशआ०-1-606/ दस-2008-42 
(एम)/97 दिनांक 27 मई, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के 
नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व usc. वेतनमानो में कार्यरत ऐसे पदधारको, जिनके द्वारा वेतन 
समिति zw. (2008) के प्रधम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 
से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं 
है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते 
का दिनांक 1 जुलाई, 2008 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति संहर्ष प्रदान कर दी हैः 


तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 
1 जुलाई, 2008 वेतन तथा महंगाई वेतन क॑ योग का 54 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-1599- दस-42 
(एग)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

3. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक ] जुलाई, 2008 से दिनांक 30, 
नवम्वर 2008 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि 
पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा 
धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से. उक्त 
धनराशि पर. व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई 
अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2009 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और 
इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) 
देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई 
धनराशि का भुगतान, दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से (माह दिसम्बर, 2008 का भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 
209 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त 
अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएस-सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस 
अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी! महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में 
जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/|शेडयूल/ चालान पर शासनादेश संख्या-सा« 4-12-दस- 
97-500(1)-97, दिनांक 7 अक्टूबर, 1977 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए। 

4. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2009 तक सेवा निवृत्त 
होने वाले हों, उनका देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

भवदीय 
(अनूप मिश्रा) 
प्रमुख सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या-सा-3-जीनआई-28/दस-2008 
उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक 6 जनवरी, 2009 
कार्यालय-ज्ञाप 
शुद्धि-पत्र 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 
के उपरान्त सेवानिवृत्त/ मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 
-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515-दस- 
2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है किः 

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2003-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के 
प्रस्तर-4(2) एवं 4(4) के सम्वन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम आहरित वेतन के 50 
प्रतिशत अधवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक 
लाभप्रद हों, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1.1. 
2006 से 7.12.2008 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो 
कार्मिक दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 7-12-2008 के मध्य सेवानिवृत्ति हुए हो परन्तु उनकी 
अर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूर्ण होती है SE पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन, उनकी सेवा 
अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुमन्य होंगी। 

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508-दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के 
प्रस्तर-4(3) की द्वितीय पंक्ति में “उपरोक्त व्यवस्था के अधीन” के स्थान पर “उनकी सेवा 
अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से” पढ़ा जाये। 

(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 
की अन्तिम पंक्ति में “पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी के स्थान पर 
पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियां को जोड़ा जाएगा पढ़ा जाये।” 

(4) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 
में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाए: 

“(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेन्ट लाभ प्रकल्पित रूप से।” 

(S) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा -3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12 
उप-प्रस्तर की पांचवी पक्ति में की गयी व्यवस्था को निम्नवत्‌ पढ़ा जाए: 

“80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले पेंशनरों/परिवारिक .पेंशनरों को 
देव अवशेष का भुगतान उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालें सम्बन्धित वित्तिय वर्ष 
में ही किया जाये।” 

2. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-या-3-1515-दस-2008 दिनांक 9 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-4(1) की द्वितीय 
पंक्ति में दिनांक 1.10.2006 के स्थान पर दिनांक 1.1.2006 पढ़ा जाए। 

3. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515-दस-2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 में 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनमत सीमा 3500/- प्रतिमाह से किये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त 
प्रस्तर की अन्तिम पंक्तियों में की गयी व्यवस्था को निम्नवत्‌ पढ़ा जाए। 

“जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है उनके 
मामलों में उक्त eque सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग के रु. 3500/- प्रतिमाह से 
कम होने पर देय होगा।” 

4. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 (1) की चौथी 
पंक्ति में “अधिक” कें स्थान पर “कम” पढ़ा जाए और दसी प्रकार की पांचवी पंक्ति में उल्लिखित “जहाँ 
केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है” को विलुप्त समझा जाए। 

5. कार्यालय-ज्ञाप संख्या -सा-3-1515/दस-2008 दिनांक .8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-6 की द्वितीय 

- पंक्ति में दो बार उल्लिखित पारिवारिक पेंशनरों शब्द में से एक को विलुप्त समझा जाए। 
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इसी कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-7 (ग) की द्वितीय पंक्ति में वर्ष 2008-2009 में के पश्चात्‌ “.” तथा 


पाचंवी पंक्ति में “पेंशनरों” पारिवारिक पेंशनरों” के स्थान पर ““पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों” पढ़ा | 


जाए। 

6. कार्यालय-ज्ञाप संख्यसा -सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तर-4 (7) 
तथा 7(2) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008-308-/97, दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तर-4 
(4) में उल्लिखित वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी 
अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी। d 

7. उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, एवं संख्या सा-3-1515/ 
दस-2008-308/97, दिनांक 8.8.2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
í 199 | 
संख्या : सा-3-1541/दस-2008-308/97 टी-सी« 

प्रेषक, 

वी*एन० दीक्षित सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊः दिनांक 79 जनवरी, 2009 


विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01. 
01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरां/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ 
पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण। 

महोदय, 

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों एवं पारिवारिक 

पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या -सा-3-1250/दस-2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 ud 
शासनादेश संख्या-सा-3-1520/दस-2008-101(24)/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है। 
इसी प्रकार दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के 
पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या -सा-3-1515/ दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 जारी किया 
गया है। उपरोक्त शासनादेशों में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकरियो के कार्यालय से 
जारी करने की व्यवस्था के कारण यह कठिनाई अवगत करायी जा रही है कि समय-समय पर पेंशन स्वीकर्ता 
अधिकारी में परिवर्तन होता रहा है। संबंधित अबधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, पेंशन निदेशालय उत्तर 
प्रदेश विभागों मे कार्यरत वित्त नियंत्रक, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा चतुर्थ श्रेणी 
कार्मिकों के मामले मे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी हुए है। जिन कायालयों से पेंशन 
स्वीकृति का कार्य हटाया गया है वहां से पेंशन स्वीकृति हेतु सुजित पद भी समाप्त हो गये है। ऐसी स्थिति 
में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी किये जाने की व्यवस्था 
से पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में कठिनाई आयेगी। उक्त कठिनाई के निराकरण एवं उपरोक्त शासनादेशों के 
सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर निम्नवत्‌ आदेश दिये जाते हैं : 

(1) शासनादेश संख्या-सा-3-1520/दस-2008-101(24)/2008, दिनांक 11.12.2008 के प्रस्तर-2 
के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी प्राधिकार-पत्र 
निर्गत करने के का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को साँपा गया है। इस क्रम में यह 
स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवावित्ति की तिथि दिनांक 30.09.1988 अथवा 
उसके पूर्व की है ud जिनके पेंशन प्राधिकार-पत्र महालेखाकार, उ: द्वारा निर्गत किये गये हैं 
ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर 
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किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के संलग्न Hel पर वांछित सूचना संबंधित 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुये संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की 
जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की 
जायेगी अपितु संलग्न प्रारूप-1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत 
सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 01-09-2008 के प्रस्तर-4.2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक 
पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जायोगा। र्‌ 
शासनादेश संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308-/97, दिनांक 08.12.2008 द्वारा जारी आदेश के 
अनुसार दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक 
पेंशनरों की पंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4.] 
के अनुसार पेंशन पुनरीक्षरण की कार्यवाही इस शर्त के साथ की जानी है पेंशनर के पेंशन की 
धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे वैण्ड के न्यूनतम तथा 
संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अकारी सेवा 33 
वर्ष से कम है वहां एक धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा 
में यह रू. 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होंगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि 
संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01.01.2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे avs के 
न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में = 3500/- 
प्रतिमाह से कम नहीं होगी। दिनांक 01.01.2006 पूर्व सेवानिवृत्ति समस्त पेंशनरों के पेंशन/ 
पारिवारिक पेंशन का उपर्थुक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा 
भले ही पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी कोई हो। 
इस शासनादेश के प्रस्तर-] व 2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से 
संबंधित संलग्न प्ररूप-1 पर भर कर उसे प्रमणित करते हुये संबंधित कार्यालयध्याक्ष/विभागाध्यक्ष 
कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्याक्ष का उत्तरदायित्व होगा 
कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 मार्च, 2009 
तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रणित कर दिया जाए। कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने 
पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित 
विवरण संलग्न-2 पर पेंशनर्स की अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायगी। पुनरीक्षिण पेंशन 
की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेंगी। पेंशन 
- स्वीकृत अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेंगे। 
80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त 
पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी। 
पेंशनरों की भांति पारिवारिके पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु 
प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की 
जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा 
पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के सम्वन्ध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को अवगत 
कराया जायेगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण 
करेंगे कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये 
नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में परिवारिक पेंशनरे की आयु से संबंधित कोई विवरण 
उपलब्ध मिलता है तो उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध 
करायेंगे। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) में उस 
वर्ष की 01 जुलाई को जन्म तिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने 
पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु होईस्कूल प्रमण-पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रभाण-पत्र 
उपलब्ध न हो तो ऐसे पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि हेतु ड्राविंग लाइसेन्स/पैन 
कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी यदि 
किसी पारिवारिक पेंशन के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति 
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में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जाये और ऐसे 
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जन्मतिथि हेतु सीन्एमनओ+ द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र मान्य 
ami पेंशन प्रपत्रों में पूर्व सेही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक 
अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की 
आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक 
पेंशनर की आयु माना जायेगा। 
भवदीय, 
बी-एन*» दीक्षित, 
सचिव, वित्त। 
प्रारूप 


मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 


विषय : 


दिनांक: 


शासनादेश के अनुसार दिनांक 01-01-2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट 

करें। अपेक्षित Ale नीचे दिये हैं 
सरकारी कर्मचारी/ पेंशन भोगी का uH... 2 a I 
सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख...................................................... 
तारीख जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो...................................... 
पेंशन भुगतानादेश संख्या ४... ८... e ७ ल्क ny a iA oto 
पेंशनभागी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम. कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा 
धारित HERREN UE o ose कक 
पेंशन भुगतान जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम................................................. 
पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (वचत खाता संख्या, जहां लागू हो) 
अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन...................................... 
सेवानिवृत्ति /मृत्यु के समय के पद के वेतनमान का दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पे-वैण्ड 
एवं ग्रेड-पे .........;.,..;.-.१-०३ ०८८०.०२ Er nn BRT RRR ORD 
कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि 


पेंशन qp SIRE. MN NN की जन्मतिथि: 
हैं। पारिवारिक पेंशनर श्री/श्रीमती/कु............................... की जन्मतिथि................... है। 
हस्ताक्षर 
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष 


पदनाम मुहर सहित। 
संलग्नक-2 


शासनादेश संख्या -सा'3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 एवं शासनादेश संख्या- 
सा-3-1520/दस-2008-101 (24)/2008, दिनांक 11-12-2008 के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2006 से 


1- 


पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र 
कोषागार का नाम.............. _ QOS. Rak SOL NN 
पेंशन का नाम लक कत 0 0 SI 
कार्यालय कानोम RIA RR OR कच काय काल्या 
पेंशनर की जन्म तिथि: a क क eee 
(1) सेवा, प्रारम्भ करने की. तिथि: C 5 0505 MRT RR 
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O) SERE ESTER की विश OR NN 
(3) अर्ह सेवा अवधि.............. quere de WES ल दिन [ie ete M 


6- (1) 01-01-1996 को अनुमन्य वेतनमान........................................................ 


7-(1) पेंशन आगणन 


(1) 01-01-2006 को वर्तमान पेंशन ee ams 
(2) वर्तमान पेंशनर के आधार पर समेकित पेंशन Ses eee 
(3) वेतन के न्यूनतम पे-बैण्ड ud ग्रेङ-पे के आधार पर आगणित 

पेंशन Nod च 
(4) देय पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो {oR 
(5)  राशिकृत भाग को कम करते हुए शुद्ध देय पेंशन | Sch pce eee 
(2) पारिवारिक पेंशन | 
(1) पारिवारिक पेंशनर का नाम Wifi E E EH 
(2) पारिवारिक पेशनर की जन्म तिथि Gh C MN SD 
(3) 01-01-2006 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन VIRI 
(4) वर्तमान पारिवारिक पेंशनर के आधार पर समेकित पेंशन Den 3 
(5) Gas के न्यूनतम व Jed के आधार पर आगणित 

पारिवारिक पेंशन क्रमांक-4 एवं 5 में जो लाभप्रद हो। Die e E se: 
(6) बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन SENE Se दर 
(7) साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन न er ees 


(3) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन , f 
(1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20% 
(2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30% 
(3) 90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम आयुःमूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40% 
(4) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम आयुःमूल पेंशन/परिवारिक पेंशन का 50% 
(5) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु 
लेखाकार Fe कोषाधिकारी कोषाधिकारी | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
1- पेंशन स्वीकृत अधिकारी........................................ 
2- पेंशनर श्री/श्रीमती 


oct ieaoganecaconsaooopoaboenobnone apa ०० ००००)०००००७ ०० ०२००००७० ०० ७ ०४०७०००००००००००००००००००००० 


: ; fada प्रतिवेदन 
(दिनांक 20 जनवरी, 2009 । 
वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 
छठे वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग के सन्दर्भ में गठित 
(नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्था के लिए) 
a पृष्ठभूमि 
राजकीय कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के 
लिये आदर्श वेतनमानों की सिफारिश करने के उददेश्य से संयुक्त प्रान्तीय वेतन समिति का वर्ष 1946/47 में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


o0 O O O ü a OS ESS G ~- 


ama] Digitized by Saray Eoupdation rust, Delhi and eGangotri | 1457 


गठन किया गया था। इस समिति द्वारा केवल स्थानीय निकाय के अध्यापकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमानों का 
प्रस्ताव किया गया तथा अन्य के लिये एक वृदि समिति गठित करने की सिफारिश की। बाद में वर्ष 1947 में 
श्री गोविन्द सहाय की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1949 में स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण किया गया। स्थानीय निकायों के कतिपय श्रेणी के कार्मियों 
के वेतनमानों को वर्ष 1950 एवं वर्ष 1965 के बीच पुनरीक्षित किया गया। 

2- शहरी स्थानीय निकायों के स्तर से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान तदर्थ आधार पर दिनांक 
1-10-1966 से तथा सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 1-4-1967 
से पुनः पुनरीक्षित किये गये। तत्समय यह भी निर्णय लिया गया कि पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुमन्यता से 
आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को स्थानीय निकायों द्वारा अपनी ही निधियों से वहन किया जाये। 

3- इस प्रकार स्थानीय निकाय के कार्मियो के वेतनमानों क्रो पुनरीक्षण प्रारम्भ से ही शासन द्वारा 
समय-समय पर गठित समितियों की संस्तुतियो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के 
अनुसार किया जाता रहा है। प्रथम वेतन आयोग (1971-72), जिसे अन्य श्रेणी के कार्मिकों के साथ-साथ 
स्थानीय निकाय के कार्मियो के वेतनमान के पुनरीक्षण का मामला भी सौंपा गया था, द्वारा वेतनमान्नों के 
पनरीक्षण के साथ-साथ स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान केन्द्र 
सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता देने की संस्तुतियों की गयी थी। वेतन आयोग की उपर्युक्त संस्तुतियों को 
कतिपय संशोधनों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर दिनांक 1-8-1972 रे लागू किया गया। 
द्वितीय वेतन आयोग की संसतियों पर स्थानीय निकाय के वेतनमान आदि का पुनरीक्षण दिनांक 1-7-79 से 

किया "ari 

4- स्थानीय निकायों के कर्मचारियां/अधिकारियों के वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों 
के वेतनमान से पारस्परिक रूप से कुछ कम रहें है। केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतनमानों के पुनरीक्षण 
के उददेश्य से 1988 में गठित समता समिति द्वारा स्थानीय निकाय के अघिकारियाँ/कर्मचारियों के केन्द्र में 
उपलब्ध समकक्ष पदों पर अनुमन्य वेतनमानों के समान वेतनमान तथा असमकक्ष पदों पर राज्य सरकार के 
कर्मचारियो/अधिकारियों के समान पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत किये गये थे। समकक्षता का निर्धारण अर्हता, 
भर्ती के स्रोत, चयन की प्रक्रिया, कार्य एवं दायित्व, कार्यभार ud कार्य क्षेत्र के आधार पर किया गया था। 
समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में यह भी उल्लेख किया गया, कि एक ही पदनाम होने के आधार पर पद 
स्वतः समकक्ष सिद्ध नहीं हो जाता जव तक कि उक्त सभी विन्दुओं पर सामान्यता न हों। अतः राज्य कर्मियों 
एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के समकक्ष पाये गये पदों की सूची मे अन्तर हो सकता है। इस प्रकार 
जिन पदों की केन्द्र में विद्यमान पदों से समकक्षता स्थापित हो सकी है उनके आधार पर सम्बन्धित पदों की 
संवर्गीय श्रृंखला के लिये विभागीय अन्तर सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए पदों की श्रृंखला बनाकर पुनरीक्षित 
वेतनमान अनुमन्य कराये गये! केन्द्र सरकार में उपलब्ध पदों से समकक्षता निर्धारण हेतु केन्द्र शासित क्षेत्र में 
उपलव्ध यदि कोई समकक्ष पद समिति के संज्ञान मं लाया गवा तो उस पद के वेतनमान को भी ध्यान में रखा 
गया। जहाँ इन युक्तियों में से कोई प्रयोग में नहीं लाई जा सकी, वहाँ सम्वद्ध वेतनमान समीकरण युक्ति 
अपनाई गयी। सम्वद्ध वेतनमान समीकरण युक्ति अपनाते समय अन्य सुसंगत तथ्यों के अतिरिक्त निम्न तथ्यों 
को ध्यान में रखा गया-- 

(1) न केवल विद्यमान पदों की वर्तमान अधिकतम परिलब्धियों का समायोजन हो जाये वरन्‌ कुछ 

सुधार की भी गुजांइश रहे। 

(2) केन्द्र और राज्य के कतिपय पदों के वीच चली आ रही सुज्ञात समतुल्यता यथा सम्भव वनी él 

(3) प्रदेश में विद्यमान विभागीय एवं अर्न्तविभागीय पदों की सापेक्षता में अधिक व्यतिक्रम न हो। 

5. समता समिति द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये 
जाने की मांग पर विचार किया गया तथा इस सम्बन्ध मे निम्न संस्तुतियों की गयी 

(1) स्थानीय निकाय के कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के अन्तर न रखा जाये! 

(2). जहाँ कहीं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की न्यूनतम निर्धारित अर्हता राज्य कर्मचारियों के 

तुलनीय पद से कम हों, भविष्य में उसके बरावर ही निर्धारित की जाये। 
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(3) स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों की विभिन्न सेवाओं के 
पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निकाय चयन बोर्ड का गठन किया जाये और समूह “घ' के पदों 
को छोड़कर शेष सभी समूहों के पदों पर भर्ती उक्त चयन वोर्ड के माध्यम से ही की जाये। Í 
समता समिति की संस्तुतियों पर उक्त श्रेणी के अधिकारिं/कर्मचारियों के वेतनमानों एवं महंगाई भत्ता 
आदि का दिनांक 01-01-1986 से पुनरीक्षण किया गया। 
6- पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त 
राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति (1997-99) का गठन 
शासकीय संकल्प दिनांक 09 अक्टूबर, 1997 द्वारा किया गया। वेतन समिति के विधार क्षेत्र में संविधान के 
73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुये स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास 
प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्गो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में विद्यमान वेतनमानों के आधार 
पर संस्तुति देने के विषय को सम्मिलित किया गया। वेतन समिति द्वारा स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों 
(जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के -कर्मचारी/अधिकारी वर्गो के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां 
अपने चतुर्थ प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। उक्त संस्तुतियों के मुख्य विन्दु निम्नानुसार हैं-- 
(1) नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था 
में सुधार के उपायों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित राज्य वित्त आयोग की शासन द्वारा | 
स्वीकार की गयी संस्तृतियों में निम्न संस्तुतियाँ में सम्मिलित शीं--- | 
(1) दशम्‌ वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर प्राप्त अनुदान को वेतन मद में प्रयोग नहीं | 
करना चाहिये। 
(11) स्थानीय निकायों को अपने लम्बित कर एवं करेत्तर राजस्व के बकाये की वसूली को तेज 
करना चाहिये। 
(ui) कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंशदान को कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित 
रूप से जमा करना चाहिये। 
(iv) कर्मचारियों की भर्ती तथा पदों के सृजन हेतु कुछ निश्चिय निर्धारित किये जाने चाहिये। | 
(v) git तथा टोल कर की समाप्ति के फलस्वरूप वसूली के लिये पूर्व में लगे कर्मचारियों के | 
पदों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाये। 
(vi) इस बीच जिन नागरिक सेवाओं पर ध्यान fear जाना संभव नहीं हो पर रहा है, उन पर 
कर्मचारियों को लगाया जाये। 
(५४) स्थानीय निकायों को राज्य सरकार के अंशदान अथवा संक्रमण अथवा संक्रमण पर ही 
निर्भर नहीं रहना चाहिये वरन्‌ उन्हें आय के निजी स्रोतों का अभिनवीकरण कर वसुली में 
तीव्रता लानी चाहिये ताकि कर्मचारियों के वेतन विल के अतिरिक्त जन उपयोगी आदि 
विकास कार्य सम्पन्न हो सके। 
वेतन समिति का मत है कि इनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिये। 
(2) प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों, जल संस्थानों जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत 
कर्मचारियों को जो वेतनमान दिनांक 1-1-1986 से प्राप्त हो रहें है और उनकी स्वीकृति के 


पीछे जो विचार धारा एवं पारस्परिक सम्बन्ध पूर्व में था, उसे ध्यान में रखते हुये राजकीय 
कर्मचारियों के लिये स्वीकृत वेतनमानों को ध्यान में रखते हुये उक्त कर्मचारियों लिये दिनांक 
1-1-1996 को उनके द्वारा आहरित वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाये। 

(3) उक्त वेतनमान दिनांक 1-1-1996 की स्थिति के आधार पर संस्तुत किये गये हैं। उक्त वेतनमानों 
- को शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय संशोधनों की स्थिति को देखते हुये (1) 
शासन यह निर्णय ले कि उन्हें किस दिनांक से किस सीमा तक केन्द्रीयत सेवाओं के लिये लागू 
किया जाये। इस प्रकार अकेन्द्रीयत सेवाओं के सम्बन्ध में स्थानीय बोर्ड यह निर्णय करे कि उन्हें 

किस दिनांक से तथा किस सीमा तक लागू किया जाये। इस परिव्रेक्ष्य में यह कहना आवश्यक है | 
कि जिन स्थानीय निकायों द्वारा वेतन तथा अन्य विधिक देय के बकाये अदा नहीं किये गये हैं 

वह पुनरीक्षित वेतनमान तभी लागू करें जब पुराने बकायों को अदा कर दें। 


| 
| 
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प्रदेश के स्थानीय निकायों, जल संस्थानों जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों 
को महंगाई भत्ता उन्हीं दरों पर दिया जाता रहा है जैसा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के आधार पर 
प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को दिया जाता है। तदनुसार समिति की संस्तुति है कि इन 
कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता उसी प्रकार दिया जाये जैसा राजकीय कर्मचारियों के लिये पूर्व में 
समिति ने, संस्तुत किवा हैं। 

पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाये जैसा 
राजकीय कर्मचारियों के सम्वन्ध में वेतन समिति ने पूर्व में संस्तुति दी हैं और राज्य सरकार के 
सम्वन्धित आदेश जारी हुय हं | 

समिति की यह भी संस्तुति है कि कर्मचारियों को पुरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान उस 
तारीख के अगले माह प्रारम्भ हो से जिस तिथि पर सम्वन्धित वोर्ड द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 
लागू करने का निर्णय लिया जाता है। इसके पूर्व का बकाया कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते 
में जमा किया जाये और यदि भविष्य निधि खाता नहीं है तो राष्ट्रीय वचत प्रमाण-पत्र के रूप में 
दिया जाये। 

सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान से हटकर यदि किसी संवर्ग/पद के लिये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान 
से भिन्न वेतनमान का औचित्य पाया जाता है तो उसकी संस्तुतियाँ वाद में दी जावेगी। 

समयमान वेतनमान तथा भत्तां/सुविधाओं के सम्वन्ध में संस्तुतियाँ वाद में दी जायेगी। किन्तु 
समयमान वेतनमान के अन्तर्गत जैसा समिति ने राजकीय कर्मियों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ दी हैं 
तदनुरूप यहाँ भी ऐसे कर्मियों को जिन्हें दिनांक 1-1-1996 को समयमान वेतनमान के अंतर्गत 
वेयिक्तक रूप से प्रोन्नत वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान मिल चुका था, उन्हें उसका सामान्य 
पुनरीक्षित वेतनमान दे दिया जाये किन्तु दिनांक 1-1-1996 के वाद समयमान वेतनमान का 
लाभ समिति की अन्तिम संस्तुतियों तक स्थागित रहेगा। 

एसे संवर्ग/पद जिनके वेतनमान का उच्चीकरण दिनांक 1-1-1996 के वाद हुआ हो, उनके 
पदधारकों को यह विकल्प दिया जाये कि वह दिनांक 1-1-1996 या उच्चीकरण/संशोधन की 
तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुन लें। 

उन प्राविधानों जिनके अंतर्गत केन्द्रीयत सेवा के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की जाती है, को 
समाप्त किया जाना चाहिये। विभिन्न श्रेणी की स्थानीय निकायों के कर्मचारियां/अधिकारियों की 
भर्ती हेतु एक आदर्श नियमावली वनाया जाना उपयोगी होगा। यह कार्य समयवद्ध तरीके से 6 
माह के अन्दर सम्पन्न किया जाये। 

सामन्य नियुक्तियां तदर्थ रूप से की जाती रही है और वाद में पद धारकों को विनियमित किया 
जाता रहा हे। समिति का मत हे कि यह प्रणाली व्यवसायिक दक्षता के हित में नहीं है। अतः 
समिति यह संस्तुति करती है कि स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास 
प्राधिकरणों की विभिन्न सेवाओं के पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निकाय चयन वोर्ड का गठन 
किया जाये और समूह “घ' के पदों को छोड़कर शेप सभी समूहों के पदों पर भर्ती उक्त चयन 
वोर्ड के माध्यम से ही की जाये। 

इन संस्थानओं के विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या की सूचंना उपलव्ध न होना, 
सनतोपजनक स्थिति नहीं हे। मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत पदों तथा कार्यरत पदधारकों की संख्या 
उपलव्ध होना चाहिये। अतः आंकड़ों के रख-रखाव की प्रक्रिया का सदृढ़ीकरण होना परमावश्यक 
है। इस ओर समुचित कदम soni जाये। 

पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप बढ़े हुये अतिरिक्तत वित्तिय भार का कोई अंशदान 
अव सम्वन्धित निकायों को नहीं दिया जायेगा। अतः अभी तक देय बकायें को ध्यान मे रखते 
हुए संवंधित निकायों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। 
विभिन्न श्रेणी के स्थानीय निकायों के कर्मचारियां/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था को दृढ़ 
किया जाना आवश्यक $1 इस समय स्थानीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था लगभग नगण्य sl बदलती परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन 


विकास का महत्व वहूत बढ़ गया है। अतः विभाग द्वारा कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिये 
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सुव्यवस्थित प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाना अन्लिर्य है! विभाग को इस ओर समुचित कदम 
उठाने चाहिये। 

समिति ने यह पाया कि केन्द्रीयत सेवा से अधिकारियों का पद विशेष पर एक स्थान पर 
कार्यकाल बहुत कम रहा है क्‍योंकि उनके स्थानान्तरण अल्प अवधि के अन्तराल में किये जाते 
रहे हैं। स्थानीय निकायों के उचित एवं प्रभावी कार्यकलापों के लिये यह उपयोगी नहीं रहा है। 
जब तक किसी अधिकारी को किसी पद विशेष पर एक निर्धारित सामान्य अवधि तक कार्य 
करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, उससे अच्छे एवं प्रभावी कार्यकलापों की आशा नहीं 
को जा सकती ह! शतः समिति की संस्तुति है :3 केळीयत सेवा के अधिकारियों की एक स्थान 
पर किसा पद पर नियुक्ति की अवधि कम से कम 3 वर्ष रखी जानी चाहिये। यदि किसी 
अधिकारी का कार्य संबंधित निकाय के बोर्ड द्वारा ठीक नहीं पाया जाता है, तो वोर्ड की 
संस्तुति पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है। 


7- वेतन समिति द्वारा की गयी उपरोक्त संस्तुतियों. को वित्त विभाग के शासकीय संकल्प दिनांक 
21-7-1998 के द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार कर लिया गया-- 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(7) 


(8) 
(9) 


स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारियों/ 
अधिकारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में एकरूपता बनाये रखने के उददेश्य से 0-077 7€ 
पुनरीक्षित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 

इन कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता उसी प्रकार दिया जाये जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों को 
दिया गया है। 

इन कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन, निर्धारण राजकीय कर्मचारियों के लिये 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये। 

पुनरीक्षित वेतनामन लागू हाने पर चालू वित्तीय वर्ष में जो अतिरिक्त व्यय-भार आयोग व इसके 
उपरान्त अगले दो वर्षों तक आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार का आधा/आधा राज्य सरकार एवं 
सम्बन्धित स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) द्वारा 
वहन किया जाये। 30 जून, 1998 से पूर्व बकाया कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा 
किया जाये और यदि भविष्य निधि खाता नहीं है तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में दिया 
जाये। इस तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त आने वाले अतिरिक्त व्यय भार सम्बन्धित स्थानीय 
निकायो/जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) द्वारा पूर्ण रूप से -वहन 
क्रिया जाये। 

प्रदेश के स्थानीय निकायॉं/जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) की 
आय के Weal को बढ़ाने के संबंध में प्रशासकीय विभाग शीघ्र प्रस्ताव तैयार करायें तथा यदि 
अपेक्षित हो तो उस पर मंत्री परिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये जिससे नगरीय निकायों मे की 
जाने वाली अनवाश्यक नियुक्तियां को किस प्रकार नियंत्रित किया जाये, पर विचार करके आख्या 
दी जाये। 

नगरीय निकायों को अपनी आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु यह व्यवस्था की जाये 
कि जिस नगरीय निकाय द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में अपने विशेष प्रयासों से अतिरिक्त आय 
अर्जित की जायेगी उसी के समतुल्य भनराशि संबंधित निकाय को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध 
करायी जाये। 

नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों की जो संख्या वर्तमान में है, उसे फीज किया जाये। 
इस संकल्प के जारी होने के दिनांक के बाद स्थानीय निकाय की सेवाओं में भर्ती तथा अस्थायी 
कर्मचारियां को स्थाईकरण पुनरीक्षित वेतनमानों में ही किया m 


8- उपरोक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत स्वीकार की गयी संस्तुतियें के क्रम में नगर विकास अनुभाग-1 
के शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 1998 द्वारा निम्न तालिका के अनुसार दिनांक 01-01-1996 से पूर्व से 
लागू वेतनमानों को दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित किया गया-- 
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E वेतनमान 
(दिनांक 1-1-1996 से पूर्व) (दिनांक 1-1-1995 से प्रभावी) | 
1- 750-12-870-2:31.- 14-940 2550-55-2660-60-3200 
2- 715-12-871-3-31.14-1025 2610-60-3150-65-3540 
3- 800-15-1010-2:31.-20-1150 2650-65-3300-70-4000 
4- 825-15-900-3.71.-20-1200 2750-70-3800-75-4400 
5- 950-20-1150-2.21.-25-1500 3050-75-3950-80-4590 
6- 975-25~1150-द.रोः -30-1660 3200-85-4900 
7- 1200-30-1440-दःरोऽ -30-1800 4000-100-6000 
8- 1200-30-1560-3.71.-40-2040 ----- --- - --- 
9- 1400-40-1800-द०रो०-50-2300 4500-125-7000 
10- 1400-40-1800-दःरो--50-2400 4500-125-7250 
11- 1400-40-1600-50-2300- द.रो, -60-2600 5000-150-8000 
12- 1600-50-2300-द०रो०-60-2660 ---- --- -- | 
13- 2000-60-2300-दःरोः 75-3200 6500-200-10500 
14- 2000-60-2300-दःरोऽ-75-3200-100-3500 --- ---- -- 
15- . 2200-75-2800-&:31.-100-4000 8000-275-13500 
16- | 2200-75-2800-2.31.-100-4300 8550-275-14600 
17- | 3000-100-3500-125-4500 10000-325-15200 
18- ३3700-125-4700-150-5000 12000-375-16500 
19- 4100-125-4850-150-5300 14300-400-18300 
20- .4500-150-5700 we ===- == 
21- ` 5100-150-6150 16400-450-20000 ERR 


9- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाई गयी, जैसा कि राज्य 
सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाई गयी थी तथा पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था को 
राज्य कर्मचारियों के सादृश्य पर स्थागित कर दिया गया। 

10- वेतन समिति (1997-99) द्वारा स्थानीय निकाय, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों तथा जिला 
पंचायतों के कार्मिकों को दिनांक 01-01-1986 से अनुमन्य वेतनमानां का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान 
अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति तथा पदवार संस्तुतियाँ बाद में प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया। 
पदवार विस्तृत संस्तुतियाँ आने के पूर्व ही वेतन समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया। वेतन समिति की 
संस्तुतियां पर उक्त श्रेणी के कार्मिकों को उपयुक्त इंगित तालिका के अनुसार सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान. 
अनुमन्य हुये। कालान्तर में मुख्य सचिव समिति द्वारा कतिपय पदों यथा सेनेटरी इन्स्पेक्टर एवं नगर निगम के 
विभिन्न श्रेणी के फार्मेसिस्ट के वेतनमान राज्य कर्मचारियों की समकक्षता के आधार पर संशाधित किये गये। 

11- वेतन समिति द्वारा समयमान वेतनमान के विषय में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा यह निर्णय 

` लिया गया कि राज्य कर्मचारियों के लिये लागू समयमान की व्यवस्था को मार्गदर्शी मानते हुये निकायों/ 
संस्थाओं के कर्मचारियों के विषय में संबंधित स्थानीय निकाय/संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये 
पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ पुनस्थापित करने हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की 
सहमति से निर्गत किये जायें। 

12 उपर्युक्त निर्णय के क्रम में राज्य Me द्वारा स्थानीय निकायों/जल संस्थान के पूर्ण कालिक 
कर्मचारियों के लिये पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की स्थगित की गयी व्यवस्था को इस प्रतिबन्ध के साथ 
पुर्नस्थापित किया गया। (नगर विकास अनुभाग-! का शासनादेश दिनांक 25-8-2004) कि डिवोल्यूशन की 
धनराशि में से जितनी धनराशि वेतन/अधिष्ठान व्यय पर खर्च करने के लिये शासन द्वारा प्रदान की गयी है, 
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जैसे फ्रीज कर दिया जाये, अर्थात स्थानीय निकायों को कोई अतिरिक्त धनराशि इस आधार पर न दी जाये 
कि समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के कारण वेतन/अधिष्ठान आदि में वृद्धि हो गयी है। 
समिति का अधिकार क्षेत्र 

13- BS केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के 
उपरान्त राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन 
शासकीय संकल्प दिनांक 29 अगस्त 2008 सपठित शासकीय संकल्प दिनांक 22 अगस्त 2008 द्वारा किया 
गया। उक्त संकल्प में यह उल्लिखित है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा 
वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर समिति प्रदेश के विभिन्न वर्ग के 
कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति देगी-- 

(1) जिन पदों पर पूर्व में केन्द्र सरकार से समकक्षता स्थापित है, उनके सम्बन्ध में' केन्द्र सरकार द्वारा 

अनुमन्य कराये गये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान। 

(2) जिन पदों पर केन्द्र से समकक्षता स्थापित नहीं है, उनके सम्बन्ध में केन्द्र में उपलब्ध पदों से 

समकक्षता पर संस्तुति करते हुये पुनरीक्षित वेतनमान। 

(3) शेष पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान। 

वेतन समिति के विचार क्षेत्र में अन्य संदर्भित विन्दुओ के अतिरिक्‍त संविधान के 73वें एवं 74वें 
संशोधनों को ध्यान में रखते हुये स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों 
सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्गो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में विद्यमान वेतनमानों के आधार पर संस्तुति 
देने, समयमान वेतनमान/ चयनमान वेतनमान/ए«सी-पी« का पुर्नावलोकन और तत्संबंधी संस्तुतियों, विभिन्न 
प्रकार के मिल रहे भत्ते एवं सुविधाओं तथा ऐसे अन्य विशिष्ट मामले जो शासन द्वारा संदर्भित किये जायें, के 
विषयों को भी सम्मिलित किया गया। 

14- उक्तानुसार गठित वेतन समिति द्वारा राजकीय कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (AoA, एनआईन्सीन्टीनई०, आईन्सीनएनआर० के वेतनमानो से 
आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों के लिये सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना, पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण, अन्य सेवा 
नैवृत्तिक लाभ मंहगाई भत्ता/ मंहगाई राहत, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, सामूहिक वीमा योजना, 
स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन, Wala अवकाश एवं वाल्य देखभाल अवकाश के सम्वन्ध में अपनी 
संस्तुतियाँ प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रतिवेदन में विभिन्न पदों/ वेतनमानों के 
उच्चीकरण, संविलीनीकरण के सम्बन्ध में विभागवार/ पदवार संस्तुतियाँ, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत 
जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण तथा सार्वजनिक उपक्रमो/ निगमों के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण तथा 
भत्ते एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ अलग से दिये जाने को उल्लेख किया गया el 

15- इस प्रतिवेदन के माध्यम से समिति द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं 
विकास प्राधिकरण तथा स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं के 
सम्बन्ध में संस्तुतियाँ दी जानी प्रस्तावित S6 | 

भाग 1 
स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं 
विकास. प्राधिकरण के कार्मिक 


16- उक्त श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार कर संस्तुतियाँ दिये जाने के ud यह 
उपयुक्त होगा कि स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण आदि संस्थाओं के 
विवरणों का अवलोकन कर लिया जाये। 


17- स्थानीय निकाय (नगर निमम, पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) 
(1) इस समय प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों .की स्थिति निम्नानुसार 
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क्र. नगर निगमो नगर पालिका परिषद्‌ की श्रेणी नगर पालिका परिषद्‌ नगर पंचायतों 
स, की संख्या की श्रेणीवार संख्या की संख्या 

l 12 1- नगर पालिका परिषद्‌ श्रेणी 1 41 422 
आगरा 2- नगर पालिका परिषद्‌ श्रेणी-2 36 ; 
अलीगढ़ 3- नगर पालिका परिषद श्रेणी-3 30 
इलाहावा< 4- नगर पालिका परिषद्‌ श्रेणी-4 87 
बरेली योग-- 194 
गाजियाबाद 
गोरखपुर 
झांसी 
कानपुर 
लखनऊ 
मेरठ 
मुरादाबाद 
वाराणसी 


प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रवार नगर निगम, नगर पालिका परिषद्‌ तथा नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या 
से प्रतिशत निम्नानुसार है-- 


आर्थिक क्षेत्र का नगर नगर पालिका कुलजन नगरीय जन संख्या नगरीय जन 


नाम ami की परिषदों की संख्या (करोड नगर पंचायतों संख्या कुल जन 

संख्या संख्या में) का सहित (करोड़ में) संख्या से प्रतिशत 
पश्चिमी क्षेत्र 06 105 6.11 1.73 28.25 
केन्द्रीय क्षेत्र 02 , 29 3.02 0.76 250505 
पूर्वी क्षेत्र 03 42 6.66 0.78 11.74 
बुन्देलखण्ड क्षेत्र 01 18 0.82 0.18 22.39 

योग-- 12 194 16.61 3.45 
जल संस्थान-- ; 
(2) प्रदेश के पांच मुख्य महानगरों यथा--कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आगरा तथा लखनऊ में 


पेयजल सप्लाई, सीवर तथा सीवरेज निस्तारण की व्यवस्था जल संस्थानों के माध्यम से की 
जाती है। इसके अतिरिक्त झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 
भी पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। इन दो संस्थानां को छोड़कर शेष पांचों जल 
संस्थानों द्वारा ट्यूबवेलों एवं अन्य सभी प्रतिष्ठानों के रख-रखाव, मरम्मत आदि का खर्चा भी 
स्वयं वहन किया जाता है। केवल विद्युत का खर्चा जल संस्थानों द्वारा धनाभाव के कारण नहीं 
उठाया जा पाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। जल संस्थानों के गठन के पुर्व 
पेयजल सप्लाई एवं सीवरेज का कार्य संबंधित नगर महापालिकाओं द्वारा निष्पादित किया जाता 
था। कालान्तर में महानगरों की पेयजल UNE तथा सीवरेज की व्यवस्था का भार जल निगम 
जो प्रदेश स्तर का निकाय है तथा जर, तंस्थानो पर डाला गया है। विभिन्न जल संस्थानों की 
वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की आय-व्यय का विवरण निम्नानूसार Él 


जल संस्थान की वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की आय एवं व्यय का विवरण 
(धनराशि लाख रू में) 
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जल संस्थानों के कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा सम्वन्धि नियमों का निर्माण अलग से नहीं हो पाया है। 
अतः शासनादेश के माध्यम से इन कर्मियों के सम्वन्ध में भी सेवा सम्वन्धी वहीं नियम लागू होते है, जो नगर 
निगम/पालिका में लागु होते हैं, जो नगर निगम/पलिका में लागू है। इन कर्मचारियों /अधिकारियों के विरूद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा पेंशन आदि से सम्बन्धित व्यवस्था नगरपालिका/ sin d; समकक्ष 
कर्मचारियो/अधिकारियो के समान रखी गयी है। वेतनमान तथा भत्ते भी तदनुसार ही निर्धारित है। संस्थानों के 
अधिकारी जिनमें अवर अभियन्ता तक का पद सम्मिलित है, सभी केन्द्रीयत संवर्ग के अधिकारी होते है, 
जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इन अधिकारियाँ/कर्मियाँ का स्थानान्तरण/दण्डन भी राज्य 
सरकार द्वारा किया जाता है। अकेद्धीयत सेवा के सम्बन्ध में नियुक्ति का अधिकार सामान्य प्रवन्धक एवं मेयर, 
जो जल संस्थान के अध्यक्ष भी होते है, में निहित हैं। सामान्य प्रवन्धक द्वारा वर्ग-3 तथा वर्ग-4 की नियुक्तियाँ 
की जाती है तथा इससे भिन्न/उच्चतर अकेन्द्रीयत सेवा के पदों की नियुक्ति मेयर द्वारा की जाती है। इन वर्गो के 
कर्मियों के सम्वन्ध में cat का सृजन आदि जल संस्थानों के बोर्ड के निर्णय के अनुसार किया जाता है। परन्तु 
जल संस्थानों के अधिकारियाँ/कार्मियों के वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई 
प्रतिवद्धता नहीं होती है और इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन जल संस्थान अपनी आय से करते हैं। 
18-जिला पंचायत--जिला पंचायतों के निजी स्रोतो से आव तथा उसके सापेक्ष अधिष्ठान व्यय का 
तुलनात्मक निम्नानुसार है-- 
धनराशि (करोड़ रू. में) 


जिला dard 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ 48.18 54.00 55.09 61.30 75.52 
अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन 34.38 34.03 35.76 36.14. 38.84 
Ud पर व्यय 

पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर कुल व्यय 11.17 11.94 11.80 10.94 11.59 
अन्य अधिनष्ठान व्यय 7.93 9.89 11.01 10.57 11.67 
कुल अधिष्ठान व्यय 53.48 ^ 55.86 58.57 57:65 62.10 
निजी स्रोतों से आय का अधिष्ठान 111.04 103.44 106.32 94.04 82.22 
व्यय का प्रतिशत 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला पंचायतों की जहाँ एक ओर निजी स्रोतों से आय में वृद्धि हुई है 
वहीं दूसरी ओर अधिष्ठान व्यय में भी पर्याप्त बढ़ोत्तरी हो रही है। इस प्रतिवेदन के माध्यम से की जा रही 
संस्तुतियों को लागू किये जाने पर अधिष्ठान व्यय में और बढ़ोत्तरी हो जायेगी। उपर्युक्त तालिका से यह 
परिलक्षित होता है कि जिला पंचायतों की वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में निजी स्रोतों से हुई आय से 
अधिष्ठान व्यय कम रहा है। तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से जहाँ एक 
ओर संक्रमण द्वारा और अधिक धनराशि उलब्ध होगी वहीं दूसरी ओर उनकी निजी आय में भी वृद्धि होगी। 
यदि बढ़े हुए संक्रमण को संज्ञान में न भी लिया जाये तो भी जिला पंचायतें अपनी निजी आय से ही 
पुनरीक्षित वेतन संरचना, अन्य भत्ते एवं सुविधाओं को अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप बढ़े हुये वययभार 
को वहन कर सकती है। 

19. विकास प्राधिकरण--प्रदेश के नगरों का सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के निराकरण 
के उददेश्य से शासन द्वारा विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में औद्योगिक विकास 
प्राधिकरणों को छोड़कर 24 विकास प्राधिकरण एवं 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं, जिनका विवरण 
निम्नानुसार हैम” ˆ ` — — ' ee 


क्र He प्राधिकरण का नाम गठन की तिथि 
1 2 3 
1. वाराणसी 20-08-1974 
2. इलाहाबाद 20-08-1974 
3४ कानपुर 11-09-1974 
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1 2 : 3 
4. आगरा 11-09-1974 
5. लखनऊ 11-09-1974 
6. रायवरेली ४ 30-10-1976 
7. मेरठ 04-1 1-1976 
8. गोरखपुर 05-01-1977 
9. गाजियावाद 09-03-1977 
10. मधूरा वृन्दावन 25-03-1977 
11. वरेली 20-04-1977 
12. मुरादाबाद 30-03-1981 
13. अलीगढ़ 30-03-1981 
14. वांदा 24-11-1981 
15. उन्नाव शुक्लागंज 08-12-1983 
16. झांसी 15-10-1984 
17. अयोध्या फेजावाद 02-11-1985 
18. वुलन्दशहर 21-08-1987 
19. सहारनपुर 03-05-1995 
20. फिरोजाबाद शिकोहाबाद 07-04-1995 
21. हापुड़ 21-11-1996 
22. मुजफ्फरनगर 15-04-2005 
23. रामपुर 21-11-1996 
24. उरई 21-06-2006 


उक्त के अतिरिक्त शक्तिनगर, चित्रकुट, विन्ध्याचल, कपिलवस्तु तथा कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणों की स्थापना वर्ष 1985 से 2003 के मध्य की गयी। 
विकास प्राधिकरणों की वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक की आय एवं व्यय का विवरण-- 
: (धनराशि करोड़ रू. में) 


वर्ष कुल अर्जित विकास/निर्माण ऋण/व्याज प्रशासनिक प्रशासनिक व्यय 
आय कार्यो पर व्यय भुगतान पर व्यय व्यय का कुल आय से. 
प्रतिशत 
2007-08 3053.89 1189.49 94.73 201.29 6.59 
2006-07 3361.02 786.37 174.99 178.35 5.31 
2005-06 2742.19 728.41 201.72 153.06 5.58 
2004-05 2245.84 635.53 171.62 148.60 6.62 
2003-04 1640.34 595.27 202.53 134.70 8.21 


वर्ष 2007-08 में फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण में कुल अर्जित आय का 32.43 प्रतिशत, वाराणसी 
में 24.82 प्रतिशत, गोरखपुर में 20.50 प्रतिशत वेतन भत्तो आदि पर व्यय किया गया। जबकि हापुड़ 
पिलखुआ विकास प्राधिकरण में कुल अर्जित आय का 1.81 प्रतिशत, मुरादाबाद में 2.22 प्रतिशत तथा 
बुलन्दशहर में 2.49 प्रतिशत व्यय किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में फिरोजाबाद विकास 
प्राधिकरण में कुल अर्जित आय का 28.24 प्रतिशत, उन्नाव में 27.39 प्रतिशत, वाराणसी में 24.90 
प्रतिशत वेतन भत्तों आदि पर व्यय किया. गया। जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कुल अर्जित आय 
का 1.14 प्रतिशत, मुरादाबाद 1.58 प्रतिशत तथा मेरठ में 2.04 प्रतिशत व्यय किया गया है उपर्युक्त इंगित 
स्थिति के अनुसार वर्ष 2007-08 मे प्रशासनिक व्यय सामान्यता विकास प्राधिकरणों में अर्जित आय का 6. 
59 प्रतिशत है। जबकि फिरोजाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी प्राधिकरणों में यंह प्रतिशत इसके तीन गुने से 
अधिक है। स्पष्ट है कि इन प्राधिकरणों में या तो उपलब्ध मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक है अथवा 
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प्राधिकारण की आय बढ़ाने जाने हेतु इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा ver $1 ऐसी ही स्थिति अन्य 
वर्षो में कतिपय अन्य विकास प्राधिकरणों की है। राज्य सरकार को ऐसे प्राधिकरणों को समुचित उपाय करने 
हेत प्रेरित किया जाना होगा ताकि इनका प्रशासनिक व्यय सामान्य प्रतिशत से अधिक न हो एवं विकास 
प्राधिकरणों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। 

20. समिति की संस्तुतियाँ--छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये 
निर्णयों के आलोक में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षकों (यू-जी-सी०, UAL AMF, आईन्सीनए० आर, के वेतनमानों से आच्छादित पदों को 

छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये संस्तुत 
सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं आदि का लाभ दिये जाने की संस्तुति किये 
जाने तथा वर्तमान में राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकाय के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण में 
पूर्व से स्थापित सापेक्षता एवं अनुमन्यता की तिथियों में एकरूपता के दृष्टिगत तथा उपरोक्त पृष्टभूमि में 
समिति द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के 
सम्बन्ध में संस्तुतियाँ दी जानी है। 

उक्त के क्रम में समिति द्वारा उक्त श्रेणी के कार्मिकों से संवंधित विभागों तथा सेवा संगठनों के साथ 
आयोजित बैठकों मे विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श में निम्न मांगे/सुझाव प्रस्तुत किये गये-- 

(1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के लिये स्वीकृत वेतनमान ही नगर निगम, 

नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जल संस्थान कर्मियों को स्वीकार किये जायें। 

(2) प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम तीन पदोन्‍नतियों दिया जाना स्वीकार किया जाये जिससे प्रत्येक 
कर्मचारी को पूरी सेवाकाल में कम तीन पदोन्नति वेतनमान का लाभ “प्राप्त होने की गारन्टी 
संभव हो सके। 

(3) नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा जल संस्थान के तृतीय श्रेणी के 50 प्रतिशत 
पदों को चतुर्थ श्रेणी के अर्ह पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जाये। इस हेतु चतुर्थ श्रेणी 
कर्मियों की एक पात्रता सूची तैयार कराये जाने की व्यवस्था करायी जाये। 

(4) कर एवं राजस्व निरीक्षक श्रेणी-2 की पदोन्नति सहायक कर अधक्षक के पदो पर किया जाना 
स्वीकार किया जाये। इन पदों पर साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटर साईकिल भत्ता स्वीकार 
किया जाये। इसी प्रकार वैक्सीनेटर के पदों पर कार्यरत कार्मियों की जन्म-मृत्यु पंजीयन लिपिक 
के पद पर पदोन्नति के अवसर स्वीकार किये जाये। 

(5) नगर निगम, नगर पालिका परिषद्‌, नगर पंचायत तथा जल संस्थान कर्मियों को केन्द्र/राज्य 
सरकार के कर्मचारियों की भांति एलः्टीन्सीन/पदोन्नति वेतनमान एवं अवकाश नकदीकरण की 
सुविधा प्रदान की जाये। इन कर्मचारियों को इनकी विषम कार्य स्थिति के कारण विशेष भत्ता 
स्वीकार किय जाये। 

(6) सेनेटरी सुपरवाइजर का वेतनमान रु 2610-3540 के स्थान पर रुः 4000-6000 तथा Sá 
वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में इसके समकक्ष वेतनमान 
स्वीकूत किया जाये। 

(7) जल संस्थान में कार्यरत पम्प चालक संवर्ग के कर्मचारियों को शासन के आदेश दिनांक 16 
अगस्त, 2002 एवं शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता के अनुसार रु. 3050-4590 का वेतनमान 
स्वीकृत कर विद्यमान विसंगति को दूर किया जाये। 

(8) स्थानीय निकाय के अवर अभियन्ताओं को राज्य के अवर अभियन्ताओं के समान रु० 
5000-8000 का वेतनमान स्वीकृत कर विद्यमान विसंगति दूर की जाये। निकाय कर्मियों की 
अधिवर्षता आयु राज्य कर्मियों के समान होने के कारण समयमान वेतनमान की अनुमन्यता में 
की अनुमन्यता में समयावधि की भिन्नता को दूर किया जाये। इन कर्मियों को एलन्टीन्सीः की 
सुविधा प्रदान की जाये। 

(9) जिला पंचायतों के टेक्स कलेक्टर (कर/राजस्व समाहर्ता) वेतनमान GO 2750-4400 के पदों के 
लिये रु: 4500-7000 के सादृश्य वेतन avs 5200-20200 तथा ग्रेड पे वेतन रुः 2800 
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निर्धारित किया जाये। इस संवर्ग कर अगले पद राजस्व एवं कर निरीक्षक वर्तमान वेतनमान रुः 
3200-4900 के पदों के लिये रू 5000-8000 के सादृश्य वेतन वैण्ड 9300-34800 तथा ग्रेड 
वेतन रु 4200 निर्धारित किया जाये। इस संवर्ग के अगले पद कर अधिकारी वेतनमान रुन 
5000-8000 को वेतन वैण्ड-3 में ग्रेड वेतन रु 5400 में रखा जाये। इसी प्रकार प्रशासनिक 
अधिकारी वेतनमान रु. 4500-700 को रु. 6500-10500 के सादृश्य वेतन वैण्ड में, मुख्य 
लिपिक वर्तमान रु 4000-6000 को रु. 5000-8000 के सादृश्य वेतन avs में, प्रथम श्रेणी 
लिपिक वर्तमान वेतनमान रु. 3200-4900 को रु 4000-6000 के सादृश्य वेतन वैण्उ में, 
कम्प्यूटर आपरेटर वर्तमान वेतनमान रुः 3200-4900 के स्थान पर रुः 4000-6000 के 
सादृश्य वेतन बैण्ड मे सहायक लेखाकार वर्तमान वेतनमान 4000-6000 को वेतन बैण्ड-2 
में रु. 4200 ग्रेड वेतन, लेखाकार वर्तमान वेतनमान रु. 4500-7000 को वेतन वैण्ड-2 में रु 
4600 ग्रेड वेतन स्वीकार किया जाये। लेखा परीक्षा संवर्ग के कार्मिकों को भी राज्य कर्मचारियों 
के सादृश्य वेतनमान अनुमन्य करायें जायें। 

(10) नगर निकायों के पशु चिकित्सकों को केन्द्रीय पशु चिकित्सकों अथवा नगर निगम दिल्ली के पशु 

चिकित्सकों के समान वेतनमान, एन«पी-ए- तथा अन्य भत्ते अनुमन्य कराये जाये। 

(11) So. पालिका चिकित्सा सेवा संवर्ग (एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपेथ एवं यूनानी) के चिकित्सकों को - 

राजकीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के.समकक्ष वेतनमान भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य करायी जायें। 

(12) विकास प्राधिकरणों के सर्वेयर पदधारकों को अवर अभियन्ताओं के समान G 5000-8000 के 

सादृश्य वेतन GS तथा ग्रेड वेतन स्वीकृत किया ndi 

(13) विकास प्राधिकरण के लेखा/लिपिकीय/ई-डी-पी- संवर्ग के कर्मियों को राजकीय विभागों की भांति 

उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य किये जायें। 

उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य मांग/सुझाव भी विभन्न सेवा संघों द्वारा समिति के संज्ञान में लाये गये 
हैं। 

21 . उपरोक्तानुसार आयोजित बैठकों में प्राप्त सुझावों एवं सेवा संघों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की 
गयी मांगों के परिप्रेक्ष्य में इन वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पद/संवर्गवार विचारोपरान्त संस्तुति दिये जाने 
हेतु निकायों में विद्यमान विभन्न सेवा संवर्गो के संवर्गीय ढांचे, पदवार एवं संवर्गवार अध्ययन की आवश्यकता 
होगी। इस हेतु संबंधित विभागों से विभन्न संवर्गो से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति एवं विभागीय अभिमत यथा 
आवश्यकता प्राप्त किया जाना होगा जिसमें कुछ समय लग सकता है। राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों एवं 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य हो जाने के दृष्टिगत उक्त श्रेणी के 
कार्मिकों को भी पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। 

22. उपरोक्त परिदृश्य में समिति द्वारा सम्प्रति इस प्रतिवेदन के माध्यम से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
संस्तुतियो के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य कर्मचारियों की भातिं 
नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में निम्न विषयों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ दी जा रही हैं-- 

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन)। 

(ii) पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित तथा अन्य-सेवा-नेवृत्तिक लाभ। 

(ui) महंगाई भत्ता। 

(iv) समयमान वेतनमान/एनसी०पीः। 

(v) मकान किराया भत्ता। 

(vi) नगर प्रतिकर भत्ता। 

(vii) स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन। 

(viii) सामूहिक वीमा योजना। 

(ix) प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश (child care leave) 
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समिति द्वारा सम्यक परीक्षण/विचारोपरान्त विभिन्न पदों/वेतनमानों के उच्चीकरण/संविलीनीकरण के 
सन्दर्भ में विस्तृत पदवार/संवर्गवार संस्तृतियाँ, अन्य भत्ते एवं सुविधाओं, के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ अलग से 


दी जायेंगी। 


23. समिति के कार्यक्षेत्र में शासकीय संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा सम्मिलित विषयों के 
अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वेतन विसंगति/संवर्गीय पुनर्गठन के निम्न प्रकरण विशिष्ट रूप से सन्दर्भित किये 


गये हें 


(1) 


(5) 


स्थानीय निकाय के लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग का राजकीय* विभागों में विद्यमान लेखा/लेखा 
परीक्षा संवर्ग क॑ ढाचे के अनुरूप पुनर्गठन एवं वेतनमान उच्चीकरण। 

स्थानीय निकायों के अवर अभियन्ताओं का राजकीय विभागों के अवर अभियन्ताओं के सादृश्य 
वेतनमान उच्चीकरण। 

स्थानीय निकाय के कर एवं राजस्व निरीक्षक संवर्ग का पुनर्गठन एवं वेतनमान उच्चीकरण। 
विकास प्राधिकरण के लेखा संवर्ग का wae विभागों में विद्यमान लेग्व' पंवर्ग के ढांचे के 
अत॒रूप पुनर्गठन एवं वेतनपान उच्चीकरण! 

जिला पंचाएत के लेखा एंधर्ग का राजकीय विभागों में विद्यमान लेखा संवर्ग के ढांचे के अनुरूप 
quz; एदं वेतनमान उच्चीकरण। j 


इन विशिष्ट सन्दर्भ के सम्बन्ध मे भी वेतन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियॉ पदवार/संवर्गवार संस्तुतियाँ 
के साथ ही दी जायेंगी। 

24. सामान्य पुनरीक्षित वेतन--संरचना-समिति की संस्तुति है नगरीय स्थानीय निकाय, जल संस्थानों, 
विकास प्राधिकरणों तथा जिला पंचायतों के कर्मिकों को दिनांक 1-1-1996 से अनुमन्य कराये गये वेतनमानों 
का पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वेण्ड तथा ग्रेड वेतन राजकीय कर्मचारियों की भाति दिनांक 
1-1-2006 से निम्न तालिका के अनुसार अनुमन्य कराये जावें 


क्र. 1 वर्तमानवेतनमान ' GUIGG CHS सरिया च्य 
सं- वेतन as, सादृश्य वेतन सादृश्य ग्रेड 
वेतनमान का नाम वैण्ड/वेतनमान वेतन 

1 2 3 4 5 

1: 2550-55-2660-60-3200 1 एस 444-7400 1300 
2. 2610-60-3150-65-3540 1 एस 444-7400 1400 
3. 2650-65-3300-70-4000 1 एस 444-7400 1650 
4. — 2750-70-3800-75-4400 चेतन बैण्ड-1 5200-20200 1809 
5. 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 1900 
6.  3200-85-4900 वेतन बैण्ड-1 5200-20200 2000 
7. 4000-100-6000 वेतन बैण्ड-1 5200-20200 2400 
8. 4500-125-7000 ` वेतन वैण्ड-। 5200-20200 2800 
9. 4500 -125-7250 वेतन वेण्ड-] 5200-20200 2800 
10. 5000-150-8000 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 4200 
11. 5500-175-9000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
12. 6500-200-10500 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
13. 7450-225-11500 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4600 
14. 7500-250-12000 वेतन वेण्ड-2 9300-34800 4800 
15.  8000-275-13500! वेतन वेण्ड-2 9300-34800 5400 


1. जहाँ इस वेतनमान के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अधवा जहाँ यह समयमान/ए.सी.पी, वेतनमान के रूप मे देय हों। 
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1 2 - 3 4 5 
16. 8000-275-13500! वेतन वैण्ड-3 15600-39100 5400 
17. 8550-275-14600 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 5400 
18. 10000-325-15200 वेतन वैण्उ-3 15600-39100 6600 
19. 10650-325-15850 वेतन वैण्उ-3 15600-39100 6600 
20. 12000-375-16500 वेतन बैण्उ-3 15600-39100 7600 
21. 14300-400-18300 वेतन वेण्ड-4 37400-67000 8700 
22.  16400-450-20000 वेतन दैण्ड-4 37400-67000 8900 


समिति की यह भी संस्तुति है कि राज्य में वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि पूर्व प्रस्तर की 
तालिका में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs 
तथा ग्रेड वेतन समान consierations के आधार पर निर्धारित कर दिये जायें। 

25. वेतन निर्धारण--वेतन समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राजकीय कर्मचारियों, 
शिक्षकों/सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के लिये संस्तुत सामान्य पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के सम्वन्ध में यह संस्तुति की गयी है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया उसी 
प्रकार रखी जाये जैसी केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये रखी गयी है। समिति की संस्तुति है कि 
नगरीय स्थानीय निकाय, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु वेतन निर्धारण की वही 
प्रक्रिया अपनाई जाये जैसा कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की 
गयी है। ; 

समिति की यह भी संस्तुति है कि उक्त श्रेणी के सभी कर्मचारियों।अधिकारियों को एक समान 03 
प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा जाय। साथ ही वेतनवृद्धि की तिथि सभी कर्मचारियों/ 
अधिकारियों के लिए समान रूप से प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई निर्धारित की जाये। 

26. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा-नैवृत्तिक लाभ-समिति की संस्तुति है 
कि उक्त श्रेणी के ऐसे पेंशनर/कार्मिक, जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर 
अनुमन्य है हेतु पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाये जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों/कार्मिकों के 
सम्वन्ध के अपनायी गयी है साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नेवृत्तिक लाभों जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य 
पर अनुमन्य है की पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया 
जाये। ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्तमान में राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा देय नहीं है उनके मामले 
में राज्य सरकार द्वारा लागू नयी पेंशन -नीति के सादृश्य पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये जाने 
पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये। 

27. महंगाई भत्ता-समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों/सहायता प्राप्त 
शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के लिये संस्तुत पुनरीक्षित वेतन संरचना में केन्द्र सरकार 
के सादृश्य पर निम्न तालिका के अनुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है: 


n 


दिनांक जब से देय है महंगाई भत्ते की दर 
दिनांक 1-1-2006 से कोई महंगाई भत्ता नहीं 


दिनांक 1-7-2006 से मूल वेतन का 2 प्रतिशत 
दिनांक 1-1-2007 से मूल वेतन का 6 प्रतिशत 
दिनांक 1-7-2007 से मूल वेतन का 9 प्रतिशत 
दिनांक 1-1-2008 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत 


दिनांक 1-7-2008 से मूल वेतन का 16 प्रतिशत 


Se a 0. 30 
1. जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो। 
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महंगाई भत्ते की अनुमन्यता हेतु स्थानीय-निकाय कर्मियों की राज्य कर्मियों से पूर्व से स्थापित समकक्षता 
के दृष्टिगत समिति की संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकाय, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास 
प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु महंइगाई भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य कराया जाय जो दरें समिति द्वारा अपने 
प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

28. समयमान वेतनमान/एनसी०पी--नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत जल संस्थान तथा 
विकास प्राधिकरणों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों, जिनके दिनांक 1-1-86 से लागू वेतनमनाँ का अधिकतम 
रू 3500 हे को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 8/10 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त 
वेतनवृद्धि 14/16 वर्ष की सेवा पर प्रधम प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान 19/21 वर्ष की सेवा पर प्रथम 
प्रोन्नतीय वेतनमान/अगलः वेतनमान में एक वेतनवृद्धि तथा 24/26 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति 
वेतनमान/अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश 
दिनांक 20 फरवरी, 1997 द्वारा लिया गया था। रू0 2200-4000 या इससे उच्च वेतनमानां के अधिकारियों 
के लिये इससे इतर व्यवस्था प्राविधानित थी। दिनांक 1-1-96 से वेतनमान पुनरीक्षण विषयक नगर विकास 
अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 1998 द्वारा उक्त व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया। दिनांक 
1-1-96 से लाग्‌ वेतनमानों में उक्त स्थगित. की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था को स्थानीय निकायों 
एवं जल संस्थानों के पूर्ण कालिक sitet के लिये कतिपय शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन नगर विकास 
अनुभाग-! के शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2004 द्वारा पुर्नस्थापित कर दिया गया परन्तु विकास 
प्राधिकरणों के कार्मिकां के समयमान वेतनमान की व्यवस्था अभी तक स्थागित है। निर्धारित समयवधि के 
उपरान्त भी पदोन्नति के पदों को अनुपलब्धता के कारण पदोन्नति का लाभ अनुमन्य न हो पाने के कारण हो 
रही आर्थिक वेतन की प्रतिपूर्ति हेतु समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू की गयी थी। समिति यह अनुभव 
करती है कि समयावधि के आधार पर मिल रहे आर्थिक लाभ की अनुमन्यता हेतु राजकीय कार्मियो एवं 
स्थानीय निकाय के कर्मियों में विभेद किया जाना उपयुक्त है। समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान 
में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर समयावधि के आधार पर तीन स्तरोन्न्यन (TAH) 
का लाभ दिये जाने की संस्तुति अपने प्रथम प्रतिवेदन मे की गयी zl समिति की संस्तुति है कि नगरीय 
स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु समयावधि के . 
आधार स्तरोन्नयन (VAT) की वही व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन 
में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुति की गयी है। 

29. मकान किराया भत्ता--वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियां पर स्थानीय निकाय, जिला 
पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन 
स्लैव/शहरों के श्रणी के आधार पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है। समिति द्वारा अपने प्रथम 
प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेड वेतन/वेतन मानवार मकान किराया भत्ते की दरों 
को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकाय, जिला 
पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु मकान किराये भत्ते की वहीं दरें/ व्यवस्था अनुमन्य 
कराई जाये जो कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन मे राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

30. नगर प्रतिकर भत्ता-वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर नगरीय स्थानीय निकाय, C 
जिला पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्रोधिकरणों के कर्मचारियों के राज्य कर्मचारियों के समान वेतन 
स्लैब/ शहरों के श्रेणी के आधार पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है। समिति द्वारा अपने प्रथम 
प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेड वेतन/वेतनमानवार नगर प्रतिकर भत्ते की दरों कों 
पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, 
जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु नगर प्रतिकर भत्त की वही दरें। व्यवस्था अनुमन्य 
कराई जाये जो कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

31. स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन-समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन के 
माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रेड वेतन/वेतनमानवार स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त 
प्रोत्साहन की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि नगरीय | 
स्थानीय निकाय, जिला पंचायत जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक परिवार 
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कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन की वही व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये जो कि समितिद्वारा अपने प्रथम 
प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

32. सामूहिक बीमा योजना-समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के 
लिये ग्रेड वेतन/वेतनमानवार सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान बीसा आच्छादन की दरों को 
पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की udi है कि नगरीय स्थानीय निकाय, जिला 
पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमा योजना के अर्न्तगत मासिक 
अभिदान, वीमा निधि एवं बीमा आच्छादन की वही दरें/व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये जो कि समिति द्वारा 
अपने प्रथम प्रतिबेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

33. प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश (child care ।९३४९)—समिति द्वार अपने प्रथम 
प्रतिवेदन के माध्यम से महिला कर्मचारियों के लिए ग्रेड वेतन्‌/वर नवार प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल 
अवकाश (child care leave) की संस्तुति की गयी हे समिति की संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकाय, 
जिला पंचायत, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों की महिला कर्मचारियों हेतु प्रसूति अवकाश/वाल्य 
देखभाल अवकाश (child care leave) की व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये cs कि समिति द्वारा अपने प्रथम 
प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संग्तुल की गयी है! 

34. अतिरिक्त व्ययभार-संमिति द्वारा इस. प्रतिवेदन के माध्यम से की जा रही संस्तुतियाँ के 
कार्यान्वयन से निकायों के लगभग 1.10 लाख कर्मचारी/अधिकारी लाभान्वित होंगे तथा इसके फलस्वरूप 
लगभग 359 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। 

35. पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में गठित वेतन समिति (1997-99) की 
Waa पर स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानां तथा विकास प्राधिकरणों के 
कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान/समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु 


. कतिपंय शर्तों एवं प्रतिवन्ध इस दृष्टिकोण से लगाये गये थे कि यह लाभ उक्त संस्थानों के कर्मचारियां/ 


अधिकारियों को तभी अनुमन्य हों जब वह इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को अपने स्रोतों से ही 
वहन करने में सक्षम हों। इसी के दृष्टिगत इन निकायों की आर्थिक स्थिति/अतिरिक्त व्यय-भार वहन करने की 
क्षमता होने पर उक्त लाभ अनुमन्य कराया जाना था। तत्समय दषम्‌ केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रथम राज्य 
वित्त आयोग की संस्तुतियों पर स्थानीय निकायों को शासन द्वारा अनुदान/संक्रमण द्वारा मिल. रही धनराशि 
तुलनात्मक रूप से कम होने की जानकारी वेतन समिति को थी। अतः पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियो के 
सन्दर्भ में उक्त वर्ग के कर्मचारियों को संशोधित वेतमान, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता आदि की अनुमन्यता 
पर आने वाले व्यय-भार के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अगले दो वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा वहन 
किये जाने की व्यवस्था की गयी धी। 


द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य की कुल आय (कर राजस्व ) का लगभग 12.5 
प्रतिशत धनाराशि स्थानीय निकायों को संक्रमित होने, ग्यारहवें एवं वारहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की 
संस्तुतियां से मिलने वाली बढ़ी हुई धनराशि तथा नगरीय निकायों को जेन्एनन्एनन्यूनआरण्एम० योजना 
ZAC AU. योजना के अन्तर्गत भी बड़ी मात्रा में धनराशि नगरीय निकायों को प्राप्त हो रही 
èl अतः पुनरीक्षित वेतन संरचना, अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की अनुमन्यता से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार 
को वहन करने हेलु नगरीय स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध 
है। जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों की स्वंय की आय में पर्याप्त वृद्धि हुयी है तथा उनके पास आय के 
पर्याप्त साधन Él अतः पुनरीक्षित वेतन संरचना, अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की अनुमन्यता को उनकी 
आर्थिक क्षमता से जोड़े जाने की आवश्यकता अव नहीं रह गयी हे। उक्त के दृष्टिगत समिति की संस्तुति है 
कि प्रस्तर-24 में अंकित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs एवं ग्रेड वेतन ud 
अनुवर्ती wed के अनुसार भत्ते एवं खुविधायें निम्न शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जायें- 

(1) नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारिया/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन 

संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार 
को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि 
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के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी और इसे वहन 
करने का उत्तदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा। 

(2) राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से. 
उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन wet हेतु अवश्यक धनराशि को 
आरक्षित करते हुये शेष बची धनराशि तथा अपने uidi से हुई आय की धनराशि से संबंधित 
निकाय विकास संवंधी अपनी अन्य प्रतिवद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम 
से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन wal हेतु आवश्यक धनराशि से 
कम होने की स्थिति में अपने म्रोताँ से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के 
उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार करेंगे। 

(3) विकास प्राधिकरणों के लिये राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर न तो कोई धनराशि अलग 
से संक्रमित की जाती हे और न ही कोई अनुदान/सहायता दी जाती है। परन्तु इन संस्थाओं द्वारा 
अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों की काउण्टर गारन्टी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अवश्य 
दी गयी हैं। अतः प्राधिकरणों के कर्मचारियो/अधिकारियों को स्थानीय निकाय के कार्मिकों के 
सादृश्य पर. पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ इस प्रतिवन्ध के साथ 
अनुमन्य कराया जाये कि उक्त पर आने वाले AGAR को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 
किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देय नहीं होगी तथा ऋणदाता विरक्त, संस्थाओं के देयां 
अधवा शासकीय देयां कोई हां, के भुगतान में काई व्यवधान उत्पन्न न हो अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 
भुगतान करते रहेंग। प्राधिकरणों को अपने कर्मिका को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 
अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में हाने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं 
एवं शासकीय देयां यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। तृतीय राज्य वित्त 
आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियों में विकास प्राधिकरणों की आय के स्रोत एवं आर्थिक स्थिति का 
उल्लेख किया गया है इस प्रकार विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियां/अधिकारियां को पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का लाभ दिये जाने से बढ़े हुये व्यय-भार को वहन करने हेतु राजकीय सहायता 
की आश्यकता नहीं है। 

(4) जल संस्थानों के लिये विद्युत मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा न तो कोई धनराशि अलग 
से संक्रमित की जाती है और न ही कोई अनुदान/सहायता दी जाती है। aa: संस्थान के 
कार्मिकों को नगरीय स्थानीय निकाय के कार्मिकों के सादृश्य पर पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते 
एवं सुविधाओं का लाभ इस प्रतिवन्ध के साथ अनुमन्य कराया जाये कि इसके फलस्वरूप आने 
वाले अतिरिक्त व्यय-भार को संबंधित संस्थान द्वारा ही वहन करना होगा तथा इससे संस्थान के 
क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की अनुमन्यता में कोई विपरीत 
प्रभाव नहीं uem 

(5) नगरीय स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानां तथा विकास प्राधिकरणों के केन्द्रीयत/ 
अकेन्द्रीयत सेवाओं के कार्मिकों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 
दिनांक 91 दिसम्बर, 2008 से नगर अनुमन्य कराया जाये तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं को अनुमन्य 
कराये जाने की तिथि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये। उक्त निर्णय के 
फलस्वरूप दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 तक के अवशेष धनराशि का किश्तों में भुगतान 
राजकीय कार्मिकों के समान अधवा अन्य किसी प्रकार जो राज्य कर्मियों से अधिक आकर्षक न 
हो, से करने पर इन निकायों की वित्तीय स्थिति को देखते sa प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय 
लिया जाये। 

36. समिति की यह संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं 
विकास प्राधिकरणों के केन्द्रीत एवं अकेन्द्रीयंत सेवा कें पदों के सृजन एवं इन पदों पर नियुक्ति हेतु मानक 
आदि निर्धारित किये जायें। साथ ही इन मानकों आदि का समावेश करते हुये विभिन्न संवर्गो/ पदों की सेवा 
शर्तो को विनियमित करने हेतु सेवा नियमावली को प्राथमिकता के आधार पर प्रख्यापित की जायें। यह कार्य 
समबद्ध रूप से 06 माह में सम्पन्न किया wm 
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37. समिति की यह संस्तुति है कि नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, ud 
विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियो/अधिकारियों की वर्तमान संख्या को अगले 02 वर्षो तक इस प्रतिवन्ध के 
साथ फीज रखा जायें के अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यथा आवश्यकता 
पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में जो पद विना सक्षम स्तर/राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त 
किये गये हुये सृजित हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाये अथवा सक्षम स्तर से ऐसे पदों से 
सृजन का कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। साथ ही भविष्य में नये पदों का सृजन विना शासन की 
अनुमति के न किया जाये। i 

38. नागरीय स्थानीय निळायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों के केन्द्रीयत सेवा 
के कार्मिकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि शासन द्वारा की जाती है तथा इनके 
वेतन आदि पर आने वाला व्ययभार परोक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। इस प्रकार 
ऐसे कार्मिक लगभग वह सभी गुण रखते हैं जो राज्य कार्मिया हेतु आवश्यक हैं। अतः समिति की यह 
संस्तुति है कि उक्त निकायों के केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों। अधिकारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित 
किया जाये और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का अधिकार संवंधित निकाय में ही निहित रखते हुये इनकी 
भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार रखी जाये जैसी कि इनके समकक्षीय राज्य कर्मचारियों के लिए 
निर्धारित है। समिति ऐसा मानती है कि ऐसा किये जाने के फलस्वरूप भारत के संविधान गें 73 बें एवं 
74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदत्त स्वायत्ता की प्रास्थिति में किसी प्रकार का हास तथा अवमूल्य 
नहीं होगा। 

39. प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों के 
अकेन्द्रीय सेवा के समूह “ग” के पदों एवं समूह 'घ' के तकनीकी पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम 
से संभव न हो. सके तो इन पदों पर भर्ती हेतु प्रदेश स्तरीय चयन वोर्ड का गठन किया जाये। उक्त चयन 
बोर्ड के गठन होने तक उक्त श्रेणी के पदों पर भर्ती/नियुक्ति संबंधित जनपद ळे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 
गठित जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर की जायें। उक्त चयन समिति में संवंधित निकाय के प्रतिनिधि का 
नामांकन निकाय के प्रमुख द्वारा किया जायेगा। 

उक्त संस्तुतियों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास 
प्राधिकरणों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव भी समिति द्वारा दिये जा रहे हैं--- 

(1) संविधान में स्थानीय निकायो को Institution of self Government घोषित किया गया 
है। यह तभी सिद्ध होगा जव इन संस्थाओं को आधिक स्वायत्ता प्राप्त हो तथा पर्याप्त आय 
के ut विद्यमान हो जिससे वह अपने अधिप्ठान व्यय को वहन करने में स्वंय सक्षम हो सके। 
प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों एवं जिला पंचायतों की आय के uidi को 
बढ़ाने के संवंध में तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा जो संस्तुतियाँ दी गयी है उनको लागू करने 
के लिए राज्य सरकार द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जाये। 

(2) नगरीय स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि करने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा नियमित 
प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 
यथावश्यक कार्यवाही की जाये। 

(3) प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों के 
कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। राज्य में 
ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत एसन्आईनआरन्डीन, ARASH. के अतिरिक्त लखनऊ 
स्थित आरः्सी०ईन्यूनएसः एवं लखनऊ में निमार्णधीन प्रशिक्षण संस्थान में पर्याप्त प्रशिक्षण 
सुविधायें उपलब्ध हैं जैसा कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों में उल्लिखित हैं इन 
प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यमान संसाधनों का उपयोग करते हुये उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों/ 
अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु समेकित रूप से व्यवस्था करते हुये कार्यवाही की जाये। 

(4) प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों जिला पंचायतों एव विकास प्राधिकरणों के 
विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों तथा भरे हुये पदों आदि की अधिकारिक सूचना प्रायः उपलब्ध 
नहीं हो पाती है जो सन्तोषजनक स्थिति नहीं हैं। समिति का अभिमत है कि पदों के सम्बन्ध मे 
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अपेक्षित आकंड़ो की उपलब्धता नीति निर्धारित हेतु आवश्यक तत्व है। केन्द्र सरकार द्वारा 
कम्प्यूटराइजेशन के लिये स्थानीय निकायों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गयी है जिसका 
उपयोग करते हुये निकायों की कार्य कुशलता वढ़ाने एवं ऐसी सूचनाओं के रख-रखाव हेतु 

, प्रभावी कदम उठाये जायें। 

(5) तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियाँ में यह उल्लेख किया गया है कि जल निगम में 
वढी संख्या में सरप्लस स्टाफ | जल संस्थानों में उपलव्ध रिक्तियों तथा अतिरिक्त आवश्यक 
पदों के सापेक्ष निगम के सरप्लस स्टाफ में से अर्ह कार्मिको को समायोजित किया जाये। ऐसे 
सरप्लस स्टाफ के समायोजन होने तक जल संस्थानों में सीधी भर्ती न की जाये। 

(6) राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संक्रमण के माध्यम से एवं अन्य म्रोतो/स्वयं के 
स्रोतों से यद्यपि पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो रही हे परन्तु ऐसी स्थिति हो सकती है कि पुनरीक्षित 
वेतन संरचना एवं अन्य भत्ते/सुविधाओं को अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप बढ़े हूये 
व्यय-भार को वहन करने के कारण इन निकायों के पास विकास कार्यो एवं मूलभूत सुविधाओं 
से संबंधित अनुरक्षण कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि उपलव्ध न wl ऐसी स्थिति में शासन इस वढे 
हुये व्यय-भार के 50 प्रतिशत अंश को एक समिति अवधि तक वहन करने पर विचार करे 
जिससे इन संस्थाओं के पास अनिवार्य विकास कार्यो एवं अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलव्ध 
रहे और विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। परन्तु विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों 
में पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त 
धनराशि दिये जाने की आवश्यक नहीं होगी। जल संस्थानों द्वारा जन सामान्य की जलापूर्ति एवं 
सीवरेज की जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इनको उपलव्ध कराये जाने का दायित्व मूलतः 
नगर निकायों का है। अतः जल संस्थानों के वढ़े हुये अधिष्ठान व्यय को वहन करने में आने 
वाली कमी तथा विद्युत मूल्य की धनराशि, नगरीय निकायों को संक्रमण के माध्यम से मिलने 
वाली धनराशि से वहन किया जाये। 

40. वेतन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को लागू किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को 
वहन करने से संसाधनों पर पड़ने वाले वित्तीय दवाव को कम करने तथा निकायों के संसाधनों में अभिवृद्धि 
हेतु/ मितव्ययता संबंधी कतिपय सुझाव-स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों मे अभिवृद्धि के उपाय एवं अन्य 
मितव्ययता संबंधी संस्तुतियाँ समिति द्वारा अलग से प्रस्तुत की जायेंगी। अन्तरिम उपायों के रूप में निकायों 
को निम्न विन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे निकाय के संसाधनों पर पड़ने वाले वित्तीय दवाव 
को कम किया जा सके एवं विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर विपरीत 
प्रभाव न पड़े 

(i) नगरीय स्थानीय निकायों में आवश्यक हो गये अधघिकारियों/कर्मचारियों के वने रहने से 
निकायों पर अनवाश्यक व्यय-भार पड़ता है। इसको दूर के लिये स्थानीय जनसंख्या के आधार 
पर पदों की संख्या निर्धारण हेतु मानक निर्धारित किया जाये और प्रत्येक पद का अधिकार 
एवं दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाये। 

(ii) स्थानीय निकायों में हैजा व चेचक का टीका लगाने वाले कतिपय पद यथा- वैक्सीनेटर/ 
इनक्यूलेटर के पद विद्यमान हें। जवकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हैजा व चेचक की 
वीमारी का समाप्त घोषित किया जा चुका है और इनकी रोक-थाम के लिये लगाये जाने 
वाली वैक्सीन को बनाया जाना भी वन्द किया जा चुका है। इनवैक्सीनेटर/इनक्यूलेटर के पद 
रिक्त होने पर नयी नियुक्तियाँ भी की जा रही है। इस प्रकार इनके वेतन भत्तों आदि के 
भुगतान की धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। समिति का मत है कि ऐसे पदों को 
तत्काल समाप्त कर मृत संवर्ग घोषित किया जाये। .* 

(iii) स्थानीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत एक ही क्षेत्र में एक ही समय में स्थलीय निरीक्षण व 
कार्यवाही करने के लिये भिन्न-भिन्न विभागों के निरीक्षण, अधीक्षक व फील्ड अधिकारी 
नियुक्त हैं, जो अपने से संवंधित कार्यो का निरीक्षण/कार्यवाही करते हैं। यहां तक कि डाक 
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(v) 


(vi) 


(vii) 


(viii) 


(ix 


(x 


) 


— 


उत्तर प्रदेश सृगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


कि स्थानीय निकाय m प्रत्येक वार्ड में यशासःउव उपलब्ध ऊार्मिकों में से एक कर्मी को 
बहुधन्धी कर्मी के रूप में नियुक्ति किया जायें, जिसका कार्यक्षेत्र बहुआयामी हो, अर्थात्‌ 
निकाय के सभी विभागों से संबंधित स्थानीय/निरीक्षण कार्यवाही इसी कर्मी द्वारा सम्पादित की 
जाये। साथ ही निकाय के सभी विभागों की डाऊ प्राप्ति एवं प्रेषण की केन्द्रीय व्यवस्था किये 
जाने, सरप्लस होने वाले कार्मिकों की अनवत्र लैनाती किये जाने एवं बहुधन्धी कर्मी की 
नियुक्ति से अतिरिक्त get को समाप्त कर भारी अपव्यय को रोका जा सकेगा। 

निकायों में चतुर्थ श्रेणी यथा--चपरासी, माली, Xes आदि आवश्यकता से अधिक तैनाती 
हैं! समिति का मस है कि चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान A रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाये। 
इसी प्रकार पार्को का रख-रखाव हेतु इच्छुक संस्थाओं से पट्टे/संविदा से कराने की व्यवस्था 
की जायें और माली के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाये। चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जो 
न्यूनतम हाईस्कूल या लिपिकीय कार्य हेतु योग्यता रखते हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाकर 
रिक्त होने वाले लिपिक पदों के सापेक्ष तैनात कर रिक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी के पदों को 


. समाप्त कर दिया जाये। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात कार्मिकों द्वारा किये जाने 


वाले कार्य को आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाये। इस सन्दर्भ मे 
प्राईवेट पब्लिक पार्टनशिप माडल अपनाये जाने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में 
संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। 

निकायों में सफाई का कार्य पर्याप्त नियन्त्रण के अधीन संविदा पर कराने की व्यवस्था की 
जाये तथा सफाई कर्मियों के पदों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाये। 

निकायों मे सामान्य रूप से 10 प्रतिशत पद रिक्त रहते हैं और सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 
प्रतिवर्ष पद रिक्त हो रहे है। इस प्रकार रिक्त होने वाले पदों में से ऐसे पद जिनकी उपयोगिता 
अब नहीं रह गयी हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से/अवैध 
रूप से की गयी नियुक्तियां पर होने वाले समस्त व्यय को नियुक्तकर्ता अधिकारी से वसूल 
करने की विधिक व्यवस्था की जाये। जिससे ऐसी नियुक्तियां पर अकुश लगाया जा सके। 
निकायों में राजस्व संग्रहण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को सौपें गये लक्ष्य की 
ऽगत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्रभाती कदम एठारे जाये! 

आवश्यक सेनाओं को छोड़कर नई गाड़ियों के क्रथ एवं वाहन चालकों के नये पदों के सृजन 
पर रोक लगाई जाये तथा विद्यमान गाड़ियों के संवालन हेतु पेट्रोल/डीजल की मात्रा की सीमा 
निर्धारित की जाये। इसी प्रकार आवश्यक सेवाओं रो सम्बन्धित अधिकारियों c छोड़कर 
टेलीफोन की सुविधा दिये जाने में कमी की जाये तथा पूर्व से जिन्हें टेलीफोन सुविधा अनुमन्य | 
हैं, उनके लिये मासिक उपभोग की धनराशि का निर्धारण कर दिया जाये। इस संबंध में 
तृतीय राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियां का कार्यान्वयन किया जाना 
उपयोगी होगा। | 

निकायों की आय में अभिवृद्धि एंव मितव्ययता के संवंध में तृतीय वित्त आयोग द्वारा की गई 
व्यापक संस्तुतियों को लागू किया जाये। 

द्वितीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार को करों के रूप में प्राप्त आय में से 
(कलेक्शन व्यय को छोड़कर) निर्धारण प्रतिशत के अंश को स्थानीय निकायों को संक्रमित 
किया जा रहा है। उक्तानुसार वर्तमान में संक्रमित की जा रही धनराशि पूर्व मं उपलब्ध कराई 
जाने वाली धनराशि से अधिक है। स्थानीय निकाय के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय को 
सम्मिलित करते हुये निकायों की आय में यद्यपि वृद्धि हुई, परन्तु निकायों द्वारा उपलब्ध 
करायी जा रही जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु और अधिक 
संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा निकायों की आर्थिक स्थिति का पुनरावलोकन 


करने, उनके संसाधनों में वृद्धि के उपायों पर संस्तुति देने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग का 


गठन किया गया था। तृतीय वित्त आयोग द्वारा अपनी विस्तृत संस्तुतियाँ राज्य सरकार को 
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प्रस्तुत की जा चुकी है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ लागू करने के संबंध में राज्य सरकार 
द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति यह समझती है कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय वित्त 
आयोग की संसतुतियाँ शीघ्र लागू की जायेगी, जिससे निकायों को संक्रमित होने वाली 
धनराशि में वृद्धि के साथ ही उनके निजी म्रोतों से होनें वाली आय में भी वृद्धि होगी। 

41. उपरोक्त सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही किये जाने की स्थिति में जहां एक ओर निकायों के 
संसाधनों में अभिवृद्धि होगी वहीं समिति द्वारा वेतनमान पुनरीक्षित के संबंध में दी जा रही संस्तुत्तियों को 
लागू करने से अपने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को निकायों द्वारा वहन करने में सुविधा होगी। साथ ही 
मितव्ययता संबंधी उपायों से व्यय के पक्ष में कमी आयेगी। 

भाग-2 
स्वशासी संस्थायें 

42. स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमान पुनरीक्षित पर संस्तुति दिये जाने का संदर्भ प्रथम बार 
वेतन समिति (1997-99) को दिया गया। इसके पूर्व शासन स्तर से अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में लिये गये 
निर्णय के आधार पर विचार करते हुये स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकां के वेतनमान आदि पुनरीक्षित किये 
जाते रहे थे। शासन द्वारा निम्न स्वशासी संस्थाओं को वेतन समिति (1997-99) के विचार क्षेत्र में रखने का 
निर्णय लिया गया-- 


क्रमांक विभाग का नाम विभाग के अन्तर्गत विद्यमान संस्था का नाम 
1. औद्योगिक विकास 1. न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (नोयडा) 
गोमतवुद्धनगर 
2 


ग्रटर न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलप्मेंट एथरिटी, (ग्रेटर c 
नायडा) गोतमवुद्ध नगर 


3. गोरखपुर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (गीडा), गोरखपुर 
4. सतहिया औघोगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर 
5. भदोही इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (बीडा), भदोही 
6. SI खादी वोर्ड, लखनऊ 
2. कृषि एवं ग्राम्य विकास 7. मण्डी परिषद्‌, उ.प्र, लखनऊ 
8. उप्र, वीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ 
9. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीनआरम्डीनएन) 
10. SU. कृषि अनुसंधान परिषद्‌, लखनऊ 
3. गन्ना विकास 11. SH. गन्ना शोध परिपद्‌, शाहजहाँपुर 
4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिक/ वैकल्पिक 12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र, लखनऊ 
ऊर्जा 
13. रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ 
14. नॉन कन्वेन्शनल इनजी डेवलपमेंट एजेंसी (नेडा), लखनऊ 
5. पर्यावरण 15. BH. प्रदूषण नियन्त्रण परिषद्‌, लखनऊ 
6. शिक्षा 16. ऊप्रः सैनिक स्कूल, लखनऊ 
17. राज्य शेक्षिक तकनीकी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ 
7. भाषा 18. उ-प्रः हिन्दी संस्थान, लखनऊ 


19. ऊप्रः संस्कृत संस्थान, लखनऊ 
20 उप्र, उर्दू अकादमी, लखनऊ 
2i WW. सिन्धी अकादमी, लखनऊ 
8. कला एवं संस्कृति 22. भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं रंग मण्डल, लखनऊ 
र 23. उ८प्र, संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ 
24. Be राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ 
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9. कार्मिक प्रवन्ध ु 25. इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट (इमडप), 
लखनऊ 
10. महिला एवं वाल विकास 26. Xu. नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 


उपरोक्त संस्थायें मुख्य रूप से तीन श्रेणी की है-- 

(1) ` ऐसी संस्थाये जो शत-प्रतिशत शासकीय अनुदान से संचालित होती है। 

(2) ऐसी संस्थार्ये जो आशिंक रूप से शासकीय अनुदान से संचालित हो रही है। 

(3) ऐसी संस्थायें जो स्वयं के स्रोतों से हुई आय से संचालित होती है। 

43. वेतन समिति (1997-99) द्वारा उक्त संस्थाओं के वेनमानों आदि के पुनरीक्षित के सम्वन्ध में 
संस्तुतियाँ अपने दसवें एवं aed प्रतिवेदन के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की गयीं। वेतन समिति की 
संस्तुतियां आने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग वोर्ड तथा राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा 
राजकीय कर्मचारियों के, सम्वन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थाओं के कार्मिकां को वेतनमान का 
पुनरीक्षण दिनांक 1-1-1996 से कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ 
के कार्मिकों को भी संस्था द्वारा अपने स्तर से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-1996 से अनुमन्य 
. करा दिया गया। उक्त इंगित तीनों संस्थाओं को छोड़कर वेतन समिति द्वारा अन्य संस्थाओं के उन्हीं पद 

धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी, जों नियमित चयन के आधार पर 

सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये हों। अन्य पद धारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित 
करने के उपरान्त उसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की गयी जिस तिथि से नियमित 
पद धारकों को उक्त वेतनमान अनुमन्य कराये गये। समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि पुनरीक्षित 
वेतनमान दिनांक 1-1-1996 या किसी अनुवर्ती तिथि से लागू किये जाने के सम्वन्ध में संस्था के वोर्ड/ 
गवनिंग वाडी द्वारा संस्था की वित्तीय स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाये। इस सम्वन्ध में पुनरीक्षित c 
वेतनमानों को दिनांक 1-1-1996 से काल्पनिक आधार पर लागू करते हुये किसी आगामी तिथि a 
वेतन/भत्तों के अवशेष का वास्तविक भुगतान करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार संदर्भित 
संस्थाओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा शासन के अनुमोदन से स्वीकृत वेतनमानां का सामान्य पुनरीक्षित 
वेतनमान दिये जाने की संस्तुति कतिपय शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन की गवी। 

44. वेतन समिति (1997-99) द्वारा उपरोक्त स्वशासी संस्थाओं के संबंध में की गयी संस्तुतियाँ को 
कतिपय संशोधनों के साथ शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके तहत. ऐसे स्वशासी संस्थायें, जो 
आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय अनुदान से संचालित होती थीं, में पुनरीक्षित वेतनमान काल्पनिक रूप 
से दिनांक 1-1-1996 से अनुमन्य कराते हुये इसका वास्तविक लाभ दिनांक 1-4-2000 से अनुमन्य कराये 
जाने का निर्णय लिया गया। शेष स्वाशासी संस्थायें जो स्वयं के स्रोतो से हुई आय से संचालित होती थी, में 
पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1-1-1996 से ही अनुमन्य कराये गये। वेतनमान पुनरीक्षित के आदेश सम्वन्धित 
विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्गत कराये गये। 

उक्तानुसार संदर्भित संस्थाओं के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियन्त्रणाधीन ऐसी dead, जो समिति 
को संदर्भित नहीं की गयी थी, के मामले में अन्य संस्थाओं के सादृश्य पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 
समय-समय पर मा0 मंत्री परिपद्‌ के आदेश प्राप्त करते हुये दिया जाता रहा ÈI 

45. वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को 
समायमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनमुन्य कराये जाने के संवंध में यह सामान्य निर्णय लिया 
गया था कि संवंधित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इनमें पूर्व से लागू व्यवस्था को 
राजकीय कार्मिकों के विषय में इस संबंध में लिये गये निर्णय को मार्गदर्शी मानते हुये इसे पुर्नस्थापित कराने 
हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायें उक्त निर्णय के अनुपालन मे स्वशासी संस्थाओं में समयमान वेतनमान की 
व्यवस्था लागू करते हुये इसका वास्तविक लाभ संस्थाओं ud आर्थिक क्षमता के आधार पर भिन्न-भिन्न 
तिथियों से अनुमन्य कराया गया। 

46. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त 
राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन शासकीय 
संकल्प दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित शासकीय संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। 
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वेतन समिति के विचार क्षेत्र में अन्य विषयों के साथ ही विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी 
वर्गों के वेतनमानों आदि के विषय को भी सम्मिलित किया गवा है। वेतन समिति द्वारा प्रदेश के राजकीय 
कर्मचारियों, शिक्षकों/सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 
संबंध में अपने प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से निम्न विषयों पर संस्तुतियाँ शासन को दिनांक 20 नवम्वर, 
2008 को प्रस्तुत की जा चुकी हैं-- 
सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना। 
वेतन निर्धारण। 
पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित तथा अन्य सेवा-नेवृत्तिक लाभ। 

महंगाई भत्ता। 
समयमान वेतनमान/एन्सीनपी. 
मकान किराया भत्ता। 
नगर प्रतिकर भत्ता। 
स्वेच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन। 

59. सामूहिक वीमा योजना। 

` 10. प्रसृति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश। 

47. विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं में से ऐसी संस्थायें जो शत-प्रतिशत 
अथवा आंशिक रूप से शासकीय अनुदान से संचालित होती हें और जिनके वेतनमान पुनरीक्षित पर आने 
वाले अतिरिक्त व्यय-भारं को पूर्ण रूप से अथवा आशिंक रूप से शासन द्वारा वहन किया जाता है। उन 
संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षित पर आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने हेतु 
संबंधित संस्थाओं के प्रशासकीय विभागों को यथाआवश्यक वजटीय प्रावधान सुनिश्चित कराने हांगे। ऐसी 
संस्थायें जो शत-प्रतिशत स्वयं के स्रोतो से संचालित होती हैं, उनकी वित्तीय स्थिति का परीक्षण इस परिप्रेक्ष्य 
में किया जाना होगा कि वे वेतनमान पुनरीक्षण पर आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने में सक्षम हैं 
अथवा नहीं। 

इस प्रकार स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमानां का पुनरीक्षण इस वात पर निर्भर करेगा कि 
वेतनमान पुनरीक्षण से आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने हेतु वजटीय प्रवधान उपलब्ध है अथवा 
संस्था स्वयं के स्रोतो से उसे वहन करने में सक्षम Zl इस प्रकार संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमानों के 
पुनरीक्षण के संवंध में यह कहा जा सकता हे कि राजकीय कार्मिकों के लिये समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से की गयी संस्तुतियों को मार्गदर्शी मानते हूये संबंधित संस्थायें अपने लिये वजटीय प्रावधान में की 
गई व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यय-भार वहन करने हेतु उपलव्ध संसाधन को ध्यान में रखते हुये स्वयं निर्णय 
al समिति के मत से स्वशासी संस्थाओ की अलग-अलग वित्तीय स्थिति के आधार पर शासन द्वारा अनुदानित 
संस्थाओं में अलग-अलग तिथियां से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराया जाना उचित नहीं है! 
अतः सभी स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 
एक समान तिथि अधात्‌ 1-1-2006 से मिल .जाये, इसके लिए समिति यह अनुभव करती है कि 
शत-प्रतिशत राजकीय अनुदान से संचालित संस्थाओं के कार्मिको के समान पुनरीक्षित वेतन संचरना का लाभ 
अनुमन्य कराये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार के समतुल्य धनराशि के अंश की वृद्धि संबंधित संस्था 
को देय वार्षिक अनुदान में राज्य सरकार द्वारा की जाये। 

आंशिक रूप से राजकीय अनुदान संचालित संस्थाओं के कार्मिकों को भी पुनरीक्षित वेतन संरचना का 
लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य कराया जा सकता है कि इस प्रकार की संस्थाओं के वेतन आदि के लिए 
अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा जितना प्रतिशत अंश वर्तमान में दिया जा रहा है, वेतनमान पुनरीक्षित 
किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार के उतने ही प्रतिशत अंश की समानुपातिक वृद्धि 
उनके वार्षिक अनुदान में की जाये। 

ऐसी संस्थायें जो शत-प्रतिशत स्वयं के स्रोतों से संचालित होती है उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन . 
संरचना का लाभ राज्य कर्मचारियों के लिए लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना को मार्गदर्शी मानते हुये उसी तिथि 
से अनुमन्य कराया जा सकता है यदि ऐसी संस्था वेतन पुनरीक्षण पर आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को 
अपने स्रोतों से वहन करने में सक्षम हो। इस संबंध में यह प्रतिबन्ध रखा जाये कि किसी भी स्वशासी संस्था 
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में किसी भी दशा में राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन संरचना से अधिक लाभप्रद/आकर्षक 
वेतन संरचना स्वीकृत न की जा सके। 

48. समिति द्वारा स्वशासी संस्थाओं से संबंधित विभागों तथा सेवा संगठनों के साथ आयोजित बैठकों 
में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श में मुख्य रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ एवं अन्य भत्ते 
तथा सुविधायें राजकीय कर्मियों की .भाति दिनांक 1-1-2006 से अनुमन्य कराये जाने की मांग प्रस्तुत की 
गयी। उपरोक्तानुसार आयोजित बैठकों मे प्राप्त सुझावों एवं सेवा संघों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी 
मांगों के परिप्रेक्ष्य में इन वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में पद/संवर्गवार संस्तुतियाँ दिये जाने हेतु संस्थाओं में 
विद्यमान विभिन्न सेवा संवर्गो के संवर्गीय ढ़ांचे की पदवार एवं संवर्गवार अध्यंयन की आवश्यकता होगी। इस 
हेतु संबंधित विभागों से विभिन्न संवर्गो के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति, विभागीय अभिमत, संस्थाओं को 
वित्तीय स्थिति एवं आय के स्रोतों आदि की जानकारी यथाआवश्यकता प्राप्त की जानी होगी, जिसमें कुछ 
समय लगेगा। राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 
अनुमन्य हो जाने के दृष्टिगत स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को भी पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 
अविलम्ब उपलवध कराया जाना आवश्यक ei इसके अतिरिक्त संस्थावार कार्मिकों की प्रास्थिति, संस्था के 
आय के Wal एवं पुनरीक्षित वेतन WS की अनुमन्यता से आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने की 
क्षमता को देखते हुये, ऐसे पद जिनके पोषक एवं पदोन्नति के पदों के वेतनमान का संविलयन होने की 
स्थिति आ रही हो, अथवा ऐसे पद जिनके वेतनमानां में संशोधन का औचित्य वनता है, के सम्बन्ध में 
समिति द्वारा अपनी पदवार्‌/संवर्गवार/संस्थावार संस्तुतियाँ अलग से प्रस्तुत की जायेंगी। 

49. उपरोक्त परिदृश्य में समिति द्वारा सम्प्रति इस प्रतिवेदन के माध्यम से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
संतुतियों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य कर्मचारियों की भांति संलग्न 
तालिका में उल्लिखित स्वशासी संस्थाओं एवं अन्य ऐसी स्वशासी संस्थाओं, जिनमें पूर्व में वेतनमानों का 
पुनरीक्षिण राज्य सरकार की सहमति से किया गया हो, कार्मिकों के लिए प्रनरीक्षित वेतन संरचना में निम्न 
विषयों के सम्वन्ध में संस्तुतियाँ दी जा रही है-- 

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन)। 

(ii) पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा-नैवृत्तिक लाभ। 

(iii) महंगाई भत्ता। 

(iv) समयमान वेतनमान/ए«सी-पी«। 

(v) मकान किराया भत्ता। 

(vi) नगर प्रतिकर भत्ता। 

(vii) स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन। 

(viii) सामूहिक बीमा योजना। 

(ix) प्रसूति अवकाश/ बाल्य देखभाल अवकाश (child care leave) 

समिति की संस्तुतियाँ 

50. राज्य कर्मचारियों, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 1-1-2006 से सामान्य 
पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत पुनरीक्षित वेतन avs एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के संबंध में 
की गयी संस्तुतियो के दृष्टिगत समिति है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान ऐसी संस्थाओं जहाँ पर 
वेतनमानों का पुनरीक्षित शासन की सहमति से दिनांक 1-1-2006 से लागू किया जा चुका है वहाँ वर्तमान 
वेतनमान तालिका के अनुसार दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड 


व ग्रेड वेतन प्रस्तर-51 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन स्वीकृत किया जायेत ग्रेड वेतन प्रस्तर-51 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाये-- 


` क्र. सं. वर्तमान वेतनमान पुनरीक्षित वेतन संरचना 
वेतन वैण्ड/वेतनमान सादृश्य वेतन सादृश्य ग्रेड 
का नाम वैण्ड/वेतनमान वेतन 
1 2 3 4 5 
1. 2550-55-2660-60-3200 1 एस 4440-7400 1330 
2. 2610-60-3150-65-3540 1 एस 4440-7400 1400 
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1 2 3 4 5 
T 2650-65-3300-70-4090 1 एस 4440-7400 1650 
4. 2750-70-3800-75-4400 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1800 
5. 3050-75-3950-80-4590 वेतन वेण्ड-] 5200-20200 1900 
6. 3200-85-4900 वेतन वेण्ड-] 5200-20200 2000 
7. 4000-100-6000 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2400 
8. 4500-125-7000 वेतन बैण्ड-1 5200-20200 2800 
9. 4500 -125-7250 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 2800 

10. 5000-150-8000 वेतन वेण्ड-2 9300-34800 4200 
11. 5500-175-9000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
12. 6500-200-10500 वेतन वेण्ड-2 9300-34800 4200 
13. 7450-225-11500 वेतन वेण्ड-2 9300-34800 4600 
14. 7500-250-12000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4800 
15. 8000-275-13500! _ | वेतन वैण्ड-2 9300-34800 5400 
16.  8000-275-135007 वेतन वेण्ड-3 15600-39100 5400 
17. 8550-275-14600 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 5400 
18. 10000-325-15200 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 6600 
19. 10650-325-1580 वेतन वैण्उ-3 15600-39100 6600 
20. 12000-375-16500 वेतन GS-3 15600-39100 7600 
21 14300-400-18300 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 8700 
22 16400-450-20000 वेतन वैण्ड-4 37400-67000 8900 


समिति की यह भी संस्तुति है कि राज्य में वर्तमान में उपलव्ध कोई वेतनमान यदि पूर्व प्रस्तर की 
तालिका में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 
तथा ग्रेड वेतन समान considerations के आधार पर निर्धारित कर दिये wn 

51. वेतन निर्धारण--(क) स्वशासी संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियां/अधिकारियों जिनके मूल वेतन के 
50 प्रतिशत के समतुल्य महंगाई भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है 
का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही होगी जो राजकीय कर्मचारियों के लिये 
निर्धारित है। 

(ख) स्वशासी संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियां/अधिकारियां जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य 
महंगाई भत्ते की धनराशि को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है, का पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत्‌ रखी जायें 

“दिनांक 01-1-2006 को वर्तमान में अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि पुनरीक्षित 
सादृश्य वेतन वैण्ड में वेतन के रूप में निर्धारित की जाये। उक्त धनराशि तथा सादृश्य ग्रेड वेतन के योग 
को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जाये।”” 

समिति की यह भी संस्तुति है कि उक्त श्रेणी के सभी कर्मचारियां/अधिकारियाों को एक समान 03 
प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि का प्रावधान रखा जाये। साथ ही वेतनवृद्धि की तिथि सभी कर्मचारियाँ/ 
अधिकरियों के लिए समान रूप से प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई निर्धारित की जाये। 

52. पेंशन/परिवारिक पेंशन पुनरीक्षित तथा अन्य सेवा-नैवृत्तिक लाभ--समिति की संस्तुति है कि 
स्वशासी संस्थाओं के ऐसे पेंशनर/कार्मिक, जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर 


1. जहाँ इस वेतनमान के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहाँ यह समयमान/ए«सी.पी. वेतनमान के रूप मे देय हों। 
2. ` जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो। 
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अनुमन्य है, हेतु पेंशन पुनरीक्षणं की वही प्रक्रिया अपनायी जाये जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों/कार्मिकों के 
संबंध में अपनायी गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य 
पर अनुमन्य हैं, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया 
जाये। ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्तमान में राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा देय नहीं है उनके मामले 
में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नयी पेंशन नीति के सादृश्य पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये 
जाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये। 

53. मँहगाई भत्ता--समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राजकीय कर्मचारियों शिक्षकों। सहायता 
प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण. संस्थाओं के कार्मिकों के लिये संस्तुत पुनरीक्षित वेतन संरचना में dex 
सरकार के सादृश्य पर निम्न तालिका के अनुसार महगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी हैः 


दिनांक जब से देय है Heme भत्ते की दर 

दिनांक 1-1-2006 से कोई महगाई भत्ता नहीं 

दिनांक 1-7-2006 से मूल वेतन का 2 प्रतिशत 
दिनांक 1-1-2007 से मूल वेतन का 6 प्रतिशत 
दिनांक 1-7-2006 से मूल वेतन का 9 प्रतिशत 
दिनांक 1-1-2008 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत 
दिनांक 1-7-2008 से मूल वेतन का 16 प्रतिशत 


वर्तमान में स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को उसी प्रकार से महगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने की 
व्यवस्था है जिस प्रकार से समय-समय पर राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य है। अतः समिति की संस्तुति है 
कि महंगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने की इस व्यवस्था को यथावत्‌ वनाये रखा जाये और यदि कहीं इससे 
भिन्न व्यवस्था है तो वहाँ भी महगाई भत्ता राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दरों/तिथियों से ही प्रदान किया 
जाये। ः 

54. समयमान वेतन मान/एन्सी-पी-समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू 
समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर समयावधि के आधार तीन स्तरोन्नयन (एन्सीनपी:) का लाभ 
दिये जाने की संस्तुति अपने प्रथम प्रतिवेदन मे की गयी है। समिति की संस्तुति है कि स्वशासी संस्थाओं के 
कर्मचारियों हेतु समयावधि के आधार स्तरोन्नयन (ए.सी.पी०) की वहीं व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये जो कि 
समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुति की गयी है। 

55. मकान किराया भत्ता--वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों 
को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन स्लैव/शहरों के श्रेणी के आधार पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया जा 
रहा है। समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेड वेतन/ 
वेतनमानवार मकान किराया भत्ते की दरों की पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की 
संस्तुति है कि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु मकान किराये भत्ते की वही दरें/व्यवस्था अनुमन्य कराई 
जाये जो कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिए संस्तुत की गयी है। 

56. नगर प्रतिकर भत्ता-वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर संस्थाओं के कर्मचारियों के 
राज्य कर्मचारियों के समान वेतन स्लैब/शहरों के श्रेणी के आधार पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया जा 
रहा है। समिति द्वारा अपने प्रथम Headed के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेड वेतन/वेतनमानवार 
नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि 
स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु नगर प्रतिकर भत्ते की वही दरें/ व्यवस्था अनुमन्य कराई जाये जो कि 
समिति द्वारा अपने प्रथम >तिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

57. स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन-समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेड वेतन/वेतनमानवार स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु 
अतिरक्त प्रोत्साहन की दरों का पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि 
स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन की वही व्यवस्था 
अनुमन्य कराई जाये जो कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी 


है। 
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58. सामूहिक बीमा योजना--समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों के 
लिये ग्रेड वेतन/वेतनमानवार सामूहिक वीमा योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान वीमा निधि, वचत निधि 
एवं वीमा आच्छादन की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि 
स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु सामूहिक वीमा योजना के अन्तर्गत मासिक after, वीमा निधि एवं 
वचत निधि एवं वीमा आच्छादन पूर्व से राजकीय विभागों के कार्मिकों के समान है, का समूहिक बीमा योजना 
के अन्तर्गत मासिक अभिदान, वीमा निधि, वचत निधि एवं वीमा आच्छादन राजकीय कर्मचारियों के समान 
उन्हीं पुनरीक्षित दरों के अनुसार किया जाये जैसा समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय 
कर्मचारियों के लिए ग्रेड वेतन/वेतनमानवार पुनरीक्षित दरों पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। 

59. प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश (child care 124५९)--समिति द्वारा अपने प्रथम 
प्रतिवेदन के माध्यम से महिला कर्मचारियों के लिए ग्रेड वेतन/वेतनमानवार प्रसृति अवकाश/वाल्य देखभाल 
अवकाश (child care leave) की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति है कि स्वशासी संस्थाओं की 
महिला कर्मचारियों हेतु प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश (child care leave) की वही व्यवस्था 
उन्हीं शर्तों एवं प्रतिष्ठानो के अधीन अनुमन्य कराई जाये जो कि समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य 
कर्मचारियों के लिये संस्तुत की गयी है। 

60. समिति यह भी संस्तुति करती है कि किसी स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को यदि कोई सुविधा 
राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधा से हटकर है तो उसका पुनरावलोकन शासन द्वारा कर लिया जाये। 

अतिरिक्त व्यय भार 

61. समिति दरा इस प्रतिवेदन के माध्यम से की जा रही संस्तुतियाँ के कार्यान्वयन से स्वशासी संस्थाओं 
के लगभग 50 हजार कर्मचारी/अधिकारी लाभान्वित होंगे तथा इसके फलस्वरूप लगभग 185 करोड़ रूपये 
का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार अनुमानित है जिसे राज्य सरकार द्वारा भी आंशिक रूप से वहन किया जाना 
होगा। 

62. स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को प्रस्तर-50 में अंकित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन 
संरचना का लाभ तथा अनुवर्ती प्रस्तरों के अनुसार अन्य भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ निम्न set एवं 
प्रतिवन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाये 

(1) संवंधित संस्था की गवर्निग वाडी/बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो। अनुमोदन 
हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में यह स्पष्ट उललेख होना चाहिए कि जो संस्थायें शत प्रतिशत अथवा 
आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं उनके लिए अतिरिक्त वजटीय प्रावधान करा 
लिया गया है। 

(2) जो संस्थायें स्वयं के स्रोतों से संचालित होती हैं उनमें आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन 
करने हेतु संवंधित संस्था सक्षम है एवं इस हेतु संस्था के पास अतिरिक्त आय के संसाधन 
उपलव्ध है। 

(3) उक्त के अतिरिक्त कतिपय स्वशासी संस्थाओं में राज्य सरकार अथवा अन्य सेवाओं के अधिकारी 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं इन्हें संवर्ग के अनुसार वेतनमान अनुमन्य है। अतः विभिन्न 
संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अधिकारी अपने संवर्ग के अनुसार पुनरीक्षित 
वेतन संरचना के अनुसार वेतन des एवं ग्रेड वेतन पाते x 

(4) ऐसी स्वशासी संस्थाओं जिनमें वैज्ञानिक वर्ग के पद हैं जिन पर aS... के वेतनमान 
अनुमन्य कराये गये हैं, आई.सी*ए.आर० द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान जब प्रदेश के कृषि 
विश्वविद्यालयों मे लागू किये जायें तव यहाँ भी तद्नुसार ही वेतनमान देय होंगे। 

63. उक्त संस्तुतियों के अतिरिक्त स्वशासी संस्थाओं के सम्वन्ध में निम्न सुझाव भी समिति द्वारा दिये 

जा रहे हैं: 

(1) विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थानओं की स्थापना के Objective & 
Aims का परीक्षण इस संदर्भ में किया जाये कि जिन Objective & Aims की पूर्ति हेतु 
इनका गठन किया गया है उसके लिए इन्हें स्वशासी संस्था के रूप में ही बनाये रखना आवश्यक 
है? इस संदर्भ में सम्यक परीक्षणोपरान्त इन संस्थाओं के विषय में निम्न विकल्पों पर विचार 
किया जाये: 
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(2) 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


(1) संवंधित स्वशासी संस्था की स्थापना जिस Objective & Aims की पूर्ति हेतु की गयी 
है उसके लिए यदि उसे स्वशासी संस्था के रूप में बनाये रखना आवश्यक न हो तो उसे 
सम्वन्धित राजकीय विभागों में संविलीन कर दिया जाये अथवा इन्हें समाप्त करते हुए इन 
संस्थाओं में विद्यमान कार्मिक को राजकीय विभागों में समायोजित कर दिया जाये जिससे 
उन्हें राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्ते अनुमन्य हो जायेंगे। 

(ii) संबंधित स्वशासी संस्था की स्थापना जिस Objective & Aims की पूर्ति हेतु की गयी है 
उसके लिए यदि उसे स्वशासी संस्था के रूप में वनाये रखना आवश्यक न हो तो ऐसी 
संस्थाओं का सुदृढीकरण किया जाये तथा इस हेतु उन्हें यथावश्यक स्टाफ Ud अनुदान C 
उपलव्ध कराया जाये अथवा इनके कार्यक्षेत्र को सीमित किया जाये ताकि यह संस्थाएं 
स्वावलम्बी हो कर निहित उददेश्यों की पूर्ति में सक्षम हो सकें। 

उक्ततानुसार जिन संस्थाओं को वनाये रखने का औचित्य पाया जाता हे उन्हें अधिक क्रियाशील 


तथा स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु ऐसे प्रयास किये जाये जिससे संस्थाओं की आय में वृद्धि हो, जिससे वह एक 
और अपने गठन के उददेश्यों की पूर्ति अधिक गुणवत्ता से करने में सक्षम हो वहीं दूसरी ओर अपने कार्मिकों 
के वेतन आदि के भुगतान से आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार की 
संस्थाओं के सम्वन्ध में निम्नवत्‌ कार्यवाही की जाने उपयोगी होगी: 


(i) 


(ii) 


(क) 


(आलोक 


1. 


१७० ७ MO ta à 0 ७ 


10. 
11. 
12. 


ऐसी संस्थाएं जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं अथवा उपरोक्ततानुसार किये गये प्रयासों से 
उनकी आर्थिक क्षमता में ऐसी अभिवृद्धि हो जाये कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि 
का भुगतान किये जाने में स्वयं सक्षम हों, उन्हें शासकीय अनुदान किसी भी दशा में न दिया जाये। 
ऐसी संस्थाएं जिनके पास वर्तमान मे पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं और शासन द्वारा उनके 
सदृढ़ीकरण हेतु किये गये प्रयासों से भी उनकी आय में अभी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पायी है 
उनके कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि पर आने वाले व्यय-भार को वहन करने हेतु व्यय-भार का 
50 प्रतिशत अश शासन द्वारा आगामी 03 वर्षो तक वहन किया जाये और इसके उपरान्त 
शासन द्वारा कोई सहायता/अनुदान न दिया जावे। तत्पश्चात्‌ सम्बन्धित संस्था द्वारा शत-प्रतिशत 
व्यय-भार वहन किया जाये। 
ऐसी संस्थाएं जिनकी अपनी आय के स्रोत अत्यन्त सीमित है तथा लम्बी अवधि तक इनके 
कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु शासकीय अनुदान अपरिहार्य हो तो उक्त व्यय-भार का 90 
प्रतिशत अंश शासन द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत अंश सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जाये। 

Zo हः ह’ ह्‌ 

रंजन, सदस्य) (बी-एन* दीक्षित, (अजय अग्रवाल, (एसःएन्टीन रिजवी, 

सदस्य) सदस्य सचिव) अध्यक्ष) 


संलग्न-तालिका 

स्वशासी संस्थाओं की सूची 
यू ओखला अन्डस्ट्रिल डेवलपमेन्ट एथारिटी, (नोएडा) गौतमबुद्धनगर। 
ग्रेटर न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (ग्रेटर नोएडा) गोमतवुद्धनगर। 
गोरखपुर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (गीडा), गोरखपुर। 
सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर। 
भदोही इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एथारिटी, (बीडा), भदोही। 
उप्र, खादी वोर्ड, लखनऊ। 
मण्डी परिषद्‌, उ.प्र, लखनऊ। 
SMe बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ। 
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीमआरन्डीनएः)। 
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ। 
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्‌, शाहजहाँपुर। 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्‌, उ.प्र, लखनऊ। 


13. रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ। 
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14. नान कन्वेन्शल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (नेडा), लखनऊ। 
15. Sy. प्रदूषण नियन्त्रण परिपद्‌, लखनऊ! 
16. uu. सैनिक स्कूल, लखनऊ। 
17. राज्य शैक्षिक तकनीकी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। 
18. Gu. हिन्दी संस्थान, लखनऊ! 
19. Gi. संस्कृत संस्थान, लखनऊ। 
20. 3%. उर्दू अकादमी, लखनऊ। 
21. उ.प्र P; भझादमी, लखनऊ। 
22. भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं रंग मण्डल, लखनऊ। 
23. उप्र. संगीत नाट्य अकादमी, लखनऊ। 
24. उप्र, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ। 
25. इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेन्ट एण्ड Zeune (इमडप), लखनऊ। 
26. उप्र नियंत्रण वोर्ड, लखनऊ! 
27. GY. होम्योपेधिक मेडिसन वोर्ड, लखनऊ। 
28. ऊफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्शन, लखनऊ! 
29. शणीरूददोल्ा एब्लिक लाईत्रेरी, लखनऊ। 
30. aed अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ। 
1 
2) 


उप्र, भाषा संस्थान। 
| 201 j 


उप्र सचिवालय खान-पान निगम। 
चतुर्थ प्रतिवेदन 


(दिनांक 20 जनवरी, 2009 
वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सन्दर्भ में गठित राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए 
(प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थायें) 

वेतनमानों का निर्धारण सामान्यतः आयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता ÈI 
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-1986 से वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की इस मांग 
को सिद्धान्तः स्वीकार किया था कि राजकीय कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में 
विद्यमान है, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाये। इसके अतिरिक्त राज्य रारकार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे 
पदनाम विद्यमान हैं जिनके समान पदनाम वाले व समकक्ष पद केन्द्र सरकार मे नहीं है। अतः Sa एंव राज्य 
सरकार दोनों में विद्यमान पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर युक्ति संगत संस्तुति देने हेतु शासकीय संकल्प 
दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को “समता समिति” का गठन किया गया। समता समिति के कार्यक्षेत्र में 
राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण एंव प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 
वेतनमानों के सम्वन्ध में केन्द्र सरकार में विद्यमान पदों से तुलनात्मक अध्ययन करके पदों की तुलनीयता के 
आधार पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना सम्मिलित था। समता समिति से ऐसे शिक्षकों, जिसका वेतनमान 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर निर्धारित नहीं होता है, के सम्वन्ध में भी विचार कर संस्तुति 
करने की अपेक्षा की गयी थी। 

2. राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, के वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार 
कर संस्तुति दिये जाने हेतु शासकीय संकल्प दिनांक 15 नवम्बर, 1988 द्वारा “वेतन पुनरीक्षण समिति” का 
अलग से गठन किया गया। 

3. समता समिति के कार्यक्षेत्र में राजकीय शिक्षकों के वेतनमनों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में उलब्ध 
पदों से समकक्षता के आधार पर संस्तुतियाँ प्रस्तुत किया जाना यद्यपि सम्मिलित नहीं था परन्तु समिति के 
समक्ष विभाग तथा सम्बन्धित सेवा संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांगों के सन्दर्भ में समिति द्वारा केन्द्र सरकार में 
उपलब्ध शैक्षिक पदां से समकक्षता पर विचार किया और यह पाया कि केन्द्र सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों 
में शिक्षण संस्थाओं के ढांचे तथा प्रदेश के शैक्षिक da मे भिन्नता है क्‍योंकि विभिन्नस्तरों पर उनकी 
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कार्य-प्रकृति, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न पदों से पदोन्नति के लिये शैक्षिक अर्हता इत्यादि में एकरूपता नहीं है। 
अतः समता समिति द्वारा राजकीय शिक्षकों को उनके पूर्व वेतनमानों के सन्दर्भ में उपयुक्त पुनरीक्षित 
वेतनमान निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी। 

इसी प्रकार वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को युक्तिसंगत 
प्रनरीक्षित वेवतनमान संस्तुत किये गये। उपर्युक्त संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार करते हुये निर्णय 
लिया गया कि विभिन्न श्रेणी के राजकीय अध्यापकों के लिये संस्तुत वेतनमानों के साथ सेलेक्शन ग्रेड तथा 
प्रोन्नति वेतनमान उसी प्रकार तथा उन्हीं आधारों पर दिये जाये जैसे वेतन पुनरीक्षित समिति ने सहायता 
प्राप्त संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिये संस्तुत किये है। वेतन पुनरीक्षित समिति की संस्तुतियाँ 
लागू हो जाने के उपरान्त विसंगतियों के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भी 
विचार किया गया और उक्त समिति की संस्तुतियों पर शिक्षकों को अनुमन्य किये गये वेतनमानों में कतिपय 
संशोधन भी किये गये किन्तु शिक्षकों को केन्द्र सरकार की समकक्षता के आधार पर उक्त समिति द्वारा भी 
वेतनमान दिये जाने का औचित्व नहीं पाया गया। 

4. पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त प्रदेश 
के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित पर विचार कर युक्ति संल्तुति दिये जाने हेतु वेतन समिति 
(1997-99) का गठन किया गया। वेतन समिति द्वारा अपने द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक)/छठवां प्रतिवेदन मे 
शिक्षण. संस्थाओं /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से सम्वन्धित संस्तुतियाँ दी गयी। वेतन समिति के समक्ष राज्य के 
शिक्षक संगठनों द्वारा केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग की गयी। वेतन समिति 
ने शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक मांगो पर विचारोपरान्तं यह पाय, कि शिक्षकों को केन्द्र के 
समान वेतनमान देने की मांग को स्वीकार न किये जाने हेतुं समता समिति की संस्तुतियों में इंगित आधारों के 
अतिरिक्त एक प्रमुख आधार यह भी है कि शिक्षा संविधान की सम्वर्ती सूची में है। शिक्षा का प्रारम्भिक 
दायित्व राज्य सरकारों का Sl केन्द्र सरकार द्वारा सामान्यतः स्कूल नहीं खोले जाते हैं। अपितु केन्द्रीय 
कर्मचारियों के बच्चों के लिए मात्र चुने हुए स्थानों पर ही स्कूल खोले जाते हैं अथवा विशिष्ट बर्गो कें लिए 
स्कूल संचालित होते èl उदाहारण ten नवोदय विद्यालय। ऐसी स्थिति में वेतन समिति द्वारा राज्य के 
शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान दिये जाने का औचित्व नहीं पाया गया और शिक्षकों 
तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति की गयी। 

5. राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियां को स्वीकार करते हुए राज्य के शिक्षकों को शासनादेश 
संख्या :वेशआ+-2-1282/दस-17-जी-98, दिनांक 07 अक्टूबर, 1998 संपठित शासनादेश संख्या : वेआ०2- 


1007/दस-17-जी-98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान निम्नवत्‌ स्वीकृत किये गये _ 
पदनाम वर्तमान वेतनमान (रू) (दिनांक 01 पुनरीक्षित वेतनमान (रू) (दिनांक . 
eee जनवरी, 1996 से पूर्व) 01 जनवरी, 1996 से प्रभावी) _ 
(1) (2) (3) 
बेसिक शिक्षा 
1- प्राथमिक शिक्षक : न 
(क) साधारण वेतनमान 1100-30-1550-द०रो०-40-1710 3600-85-4450-100-5350 
` (ख) चयन वेतनमान ` 1250-30-1520-दःरो--40-1920 4000-85-4680-100-5780 
2- प्रधानाध्यापक प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिकः 
(क) साधारण वेतनमान 1350-30-1500-2.715.-40-1980- 4250-100-5150-125-6400 
45-2070 
(ख) चयन वेतनमान 1450-40-1890-दःरो--50-2190 4625-125-6750 
3- प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिकः 
(क) साधारण वेतनमान 1450-40-1850-दःरो--50-2300 4625-125-7000 
(ख) चयन वेतनमान 1550-45-1820-दःरो०- 50-2320 4800-150-7650 
F 60-2500 
माध्यमिक शिक्षा 
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(क) साधारण वेतनमान 1400-40-1800-दःरो--50-2300 4500-125-7000 
` (ख) चयन वेतनमान 1640-60-2540-द,रो०-75-2765 5500-175-8650 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 2840-75-3065-100-3165 6500-200-10500 

2- प्रवक्ता: i 

(क) साधारण वेतनमान 1600-50-2300-3«11.-60-2660 5500-175-8650 
(ख) चथन वेतनमान 2000-60-2300-द०रो०-75-3200 6500-200-10500 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 3309-100-3700 8000-275-13500 

3- प्रधानाध्यापक हाईंस्ळूलः 

(क) साधारण वेतनमान 2000-60-2300-2.71.-75-3200 6500-200-10500 

100-3500 

(ख) चयन वेतनमान 2200-75-2800-द०रो०-100-4000 8000-275-13500 
4- प्रधानाचार्य: 

(क) साधारण वेतनमान 2200-75-2800-द.रो०100-4000 8000-275-13500 
(@) चयन वेतनमान 3000-100-3500-125-4500 10000-325-15200 


6. वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार दिनांक 01-01-1996 से वेतनमानों का 
पुनरीक्षण किये जाने के उपरान्त भी राज्य के शिक्षकों के सेवा संगठनों की यह मांग वनी रही कि उन्हें केन्द्र 
सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान दिये जायें। राज्य सरकार द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के लिये पंचम 
वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किये जाने (केन्द्र के समकक्ष वेतनमान दिया जाना) के सम्बन्ध में विचार करने 
हेतु A. वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक 09 सदस्यी समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की 
संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर शासनादेश संख्या-वेशआ+-2- 
1262/ दस-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्या: वेशआ०-2-1432/दस-2001- 
53/2001, दिनांक 08 अगस्त 2001 तथा शासनादेश संख्या: वे-आ«-2-1150/दस-2001-53/2001, 
दिनांक 03 सितम्वर, 2001 द्वारा राज्य के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे, को 
दिनांक 01 जुलाई, 2001 (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से काल्पनिक रूप से स्वीकृति करते हुये) तथा 01 
जुलाई, 2001 के पश्चात्‌ नियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान 
वेतनमान स्वीकृत किये गये। उक्त शासनादेश द्वारा विभिन्न शैक्षिक पदों पर स्वीकृत चयन वेतनमान तथा 
पदोन्नति वेतनमानं की अनुमन्यता की शर्ते व प्रतिवन्ध शिक्षा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या: 
4307/15-8-5038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के माध्यम से लागू की गयी। उपर्युक्त शासनादेशों 
व्यवस्थानुसार शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निम्नवत्‌ वेतनमान व समयमान वेतनमान स्वीकृत किये गये-- 


पदनाम (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से दिनांक 01-01-1996 से काल्पनिक 
प्रभावी वेतनमान (रु) तथा दिनांक 01-07-2001 से 
वास्तविक रूप से लागू वेतनमान 
(रू) 
(]) (2) (3) 
बेसिक शिक्षा 
1- प्राथमिक शिक्षक : ; 
(क) साधारण वेतनमान 3600-85-4450-100-5350 4500-125-7000 
(ख) चयन वेतनमान 4000-85-4680-100-5780 5000-150-8000 
(7T) Waa वेतनमान 5500-175-9000 
2- प्रधानाध्यापक प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक : 
(क) साधारण वेतनमान 4250-100-5150-125-6400 5500-175-9000 
(ख) चयन वेतनमान 4625-125-6750 6500-200-10500 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 7500-250-12000 


3- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिकः 
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(1) 
(क) साधारण वेतनमान 
(ख) चयन वेतनमान 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 


l- एल-टी- शिक्षकः 
^ (क) साधारण वेतनमान 
(ख) चयन वेतनमान 
(ग) Wet वेतनमान 
2-प्रवक्ता : 
(को साधारण वेतनमान 
(ख) चयन वेतनमान 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 


3-प्रधानाध्यापक हाईस्कूल: 


(क) साधारण वेतनमान 
(ख) चयन वेतनमान 
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(2) 
4625-125-6750 


4800-150-7650 


माध्यमिक शिक्षा 


4500-125-7000 
5500-175-8650 
6500-200-10500 


5500-175-8650 
6500-200-10500 
8000-275-13500 
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(3) 
6500-200-10500 
7500-250-12000 
8000-275-13500 


5500-175-9000 
6500-200-10500 
7500-250-12000 


6500-200-10500 
7500-250- 12000 
8000-275-13500 


7500-250-12000 
8000-275-13500 


4- प्रधानाचार्य : 
(क) साधारण वेतनमान 8000-275-13500 
(@) चयन वेतनमान 10000-375-15200 

7. वर्ष 1986 के पूर्व राज्य के शिक्षकों हेतु राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य व्यवस्था के सादृश्य 
चयन वेतनमान की व्यवस्था लागू थी। दिनांक 01 जनवरी, 1986 से राजकीय कर्मियों के लिए पूर्व व्यवस्था 
से हट कर समयमान वेतनमान की नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी जबकि राज्य के शिक्षकों के लिये पूर्व 
व्यवस्था को बनाये रखते हुये शिक्षकों के कतिपय अन्य वर्गो के सन्दर्भ में चयन वेतनमान के साथ पदोन्नति 
वेतनमान की भी व्यवस्था की गयी। यह उल्लेखनीय हैं कि शिक्षा विभाग से भिन्न कतिपय अन्य विभागों के 
अधीन संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए राज्य के कर्मचारियों को अनुमन्य समयमान 
वेतनमान की व्यवस्था ही अनुमन्य रही। वेतन समिति. (1997-99) की संस्तुतियों पर प्रदेश के शिक्षकों को 
पूर्व से लागू चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था को ही बनाये रखते हुए दिनांक 01 जनवरी, 
1996 से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। राज्य के 
शिक्षक संगठनों की मांग पर 01 जुलाई, 2001 से भारत सरकार के समकक्ष शिक्षकों के समान वेतनमान 
दिये जाने का निर्णय लेते हुये शिक्षको के सभी वर्गो के लिए (बेसिक तथा माध्यमिक) चयन वेतनमान तथा 
पदोन्नति वेतनमान की व्यवस्था की गयी। 

8. उपरोक्तानुसार प्रस्तर-6 की तालिका में उल्लिखित वेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा 
विभाग के शिक्षकों के लिये चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति निम्नलिखित sat एवं 
प्रतिबंधों के अधीन की गयी-- 

(क) बेसिक firer— 

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्व करने पर 
चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा। 

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोपजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान, 
चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा। 

(ख) माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 
10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 
12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। 

9. शासन द्वारा अन्य विभागों के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को भी शिक्षा विभाग 
के शिक्षकों के समान ही वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुसार अन्य विभागों की 
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शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक पदों का ढांचा व अर्दताओं को शिक्षा विभाग के समान करते हुए निम्नानुसार 
भिन्न-भिन्न तिथियों से शिक्षा विभाग के समान वेतनमान स्वीकृत किया जायेग। 


Foto विभाग/संस्था का नाम शिक्षा विभाग के समान 
_ कक 5४55 ION OT Se ean BR Re 

gu) se no eiia) Se SS 

1. कारागार विभाग के राजकीय विद्यालय 25 मई, 2004 

2. संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय 27 मई, 2004 

3. समाज कल्याण विभाग की अनुदानित पाठशालायें 20 सितम्वर, 2004 

4. समाज कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 28 अक्टूबर, 2004 

5. जनजाति विकास विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 28 अक्टूबर, 2004 

6. विकलांग कल्याण विभाग के राजकीय विद्यालय 10 नवम्वर, 2005 

7. अल्प संख्यक कल्याण विभाग के सहायता प्राप्त 05 अप्रैल, 2006 


अरवी-फारसी मदरसा 

` 10. प्रदेश के समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग, विकलांग कल्याण विभाग तथा 
कारागार विभाग के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान उपर्युक्त विवरण के 
अनुसार स्वीकृत किये गये किन्तु इन शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के 
समान ही लागू रही। समाज कल्याण विभाग के सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 
शिक्षकों के वेतन का सम्पूर्ण व्ययभार शासन द्वारा वहन नहीं किया जाता अपितु अनके व्ययभार को वहन 
करने के हेतु अनुदान के रूप में एक निश्चित राशि ही दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में समाज कल्याण विभाग के 
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की स्थिति शिक्षा विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है। समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं शिक्षकों को केवल 
साधारण वेतनमान स्वीकृत किया गया है अभी इन शिक्षकों को चयन वेतनमान तथा. पदोन्नति वेतनमान 
की सुविधा नहीं दी गयी हे 

11. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के संदर्भ में राज्य 
के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वर्तमान वेतनमान तथा पेंशन एवं विभिन्न भत्तों/ सुविधाओं 
के पुनरीक्षण के विषय पर राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य 
प्रतिवद्धताआं को ध्यान में रखते हुए विचार कर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या- 
वेञआ+-2-870/दस-34(एम)/2008-टीन्सी+ दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या-वेशआ०-2-824/ 
ZH- 34(एम)/2008-टीनसीऽ, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया। वेतन 
समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है। वेतन समिति द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के 
आलोक में राज्य कर्मचारियां/शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (यून्जीनसी०, एनआईनसीन्टीन्इ. 
ASMA ATA से आच्छादित पदों को छोड़कर) के शिक्षकां/ शिक्षणेत्तर कर्मचरियों तथा 
सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये संशोधित वेतन संरचना मे निम्न 
विषयों के सम्वन्ध में संस्तुतियाँ दी जा चुकी हें 

() . संशोधित वेतन संरचना में सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन avs एव ग्रेड वेतन)। 

(ii) पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा-नैवृत्तिक लाभ। 

(iii) महंगाई भत्ता। 

(iv) समयमान वेतनमान/एन्सीनपी+ 

(v) मकान किराया भत्ता। 

(vi) नगर प्रतिकर भत्ता। 

(vii) स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन। 

(viii) सामूहिक वीमा योजना। 

(ix) प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave) 
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T सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-4 


समिति द्वारा सम्यक्‌ परीक्षण/विचारोपरान्त विभिन्न पदों/वेतनमानों के उच्चीकरण/संविलीनीकरण के 


` सन्दर्भ में विभागवार/पदवार संस्तुतियाँ बाद में दिये जाने का उल्लेख अपने प्रथम प्रतिवेदन में किया गया है। 


इस प्रतिवेदन मं राज्य के शिक्षकों के पदवार/संवर्गवार वेतनमानों के सम्बन्ध में छठे केन्द्रीय आयोग की 
संस्तुतियो पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के.अनुसार विचार कर संस्तुतियाँ दी जा रही हैं। 

12. वेतन समिति द्वारा शिक्षक संगठनों/शिक्षकों प्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों के साथ आयोजित 
बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श में मुख्य रूप से निम्न मागें व सुझाव प्रस्तुत किये गये-- 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


राज्य के शिक्षक संगठनों द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्लुतियों पर केन्द्र सरकार के 
शिक्षकों के लिये स्वीकृत वेतनमान के समान वेतनमान दिया जाये। 

सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों के शिक्षकों को उनके वर्गीकरण के अनुसार पढ़ाने 
वाले अध्यापकों को यून्जीनसी वेतनमान तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अध्यापकों के 
समान वेतनमान अनुमन्य कराते हुय वेतन विसंगति दूर की जाये। 

सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों को संस्कृत पाठशालाओं की भांति सानविया/माध्यमिक एवं 
आलिया/महाविद्यालय मे वर्गीकृत करते हुये अरवी-फरसी मदरसों के शिक्षकों को पद से पद की 
समानता के आधार पर संस्कृत पाठशालाओं के प्रधानाचायों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समतुल्य 
पदनाम एवं वेतनमान स्वीकृत किये sm 

समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिये शिक्षा विभाग 
की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के समान वेतन भुगतान की प्रक्रिया वेतनमान तथा 
समयमान वेतनमान दिये जायें। 

माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ, उप्र, द्वारा राज्य के माधमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा 
के अतिथि विषय विशेषज्ञों को मिल रहे मानदेय की दरों को संशोधित करने की मांग की गई। 


13. छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षकों के वर्तमान वेतनमानों को 


उच्चीकूत करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उक्त उच्चीकृत वेतनमान का पुनरीक्षित वेतन संरचना में 


Me," 
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वेतन avs एवं ग्रेड वेतन निम्नानुसार स्वीकृत किया गया हत  — 8 à à 1 aus एवं ग्रेड वेतन निम्नं स्वीकृत किया गया हे 


Motio अध्यापक वर्तमान संशोधित सादृश्य वेतन वैण्ड तथा ग्रेड 
2- वेतनमान) ग्रेड वेतनमान! ग्रेड वेतन 
| वेतन वेण्ड ग्रेड वेतन 
कि (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. प्राथमिक स्कूल ग्रेड 7r-III वेतन qs-2 4200 
अध्यापक 4500-7000 6500-10500 
ग्रेड ग्रेड] वेतन वैण्ड2 4600 
5500-9000 7450-11500 
ग्रेड] ग्रेड] वेतन 4dvz-2 4800 
6500-10500 7500-12000 
2. प्रशिक्षण स्नातक ग्रेड] ग्रेड] वेतन वैण्ड-2 4600 
अध्यापक 5500-9000 7450-11500 
ग्रेड ग्रेड] वेतन 4vz-2 4800 
6500-10500 7500-12000 
ग्रेड ग्रेड] वेतन वैण्ड-2 5400 
7500-12000 8000-13500 
3. स्नातकोत्तर ग्रेड ग्रेड वेतन बैण्ड-2 4800 
अध्यापक 6500-10500. 7500-12000 
ग्रेड ग्रेड वेतन बैण्उ-3 5400 
7500-12000 8000-13500 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Re RRA Tel ग्रेड] वेतन वैण्ड-3 6600 
8000-13500 10000-15200 

4. उप-प्रधानाचार्य ग्रेड-]I ग्रता वेतन वैण्ड-3 5400 
7500-12000 8000-13500 

ग्रेड] DESI वेतन वैण्उः3 6600 
8000-13500 . 10000-15200 

5. प्रधानाचार्य 10000-15200 12000-16500 वेतन वैण्ड3 7600 


14. राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की राजकीय एंव सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं 
(अरवी-फारसी मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयो/महाविद्यालयो को छोड़कर) कें शिक्षकों को केन्द्र सरकार के 
शिक्षकों से प्रदान की जा चुकी समकक्षता की स्थिति को देखते हुये राज्य के विभिन्न विभागों के शिक्षकों के 
सम्वन्ध मे वेतन समिति की संस्तुतियों निम्नवत्‌ हैं-- 

(1) केन्द्र सरकार के शिक्षकों के संवर्गीय ढांचे में समयावधि के आधार पर वेतनमानों को स्वीकृत 
करने के फलस्वरूप उन्हें चिन्हित करने हेतु पदनाम के साथ क्रमशः प्रेड-1, US-2 तथा ग्रेड-3 
में वर्गीकूत किया गया है जवकि राज्य सरकार के शैक्षिक पदों पर समदात्रधि के आधार पर 
समयमान वेतनमान के रूप में चयन वेतनमान तथा पदोन्नति स्वीकृत किये जाने की दशा में 
पदनाम का परिवर्तन नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार के समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने 
हेतु समिति की यह संस्तुति है कि साधारण वेतनमान के शिक्षकों, चयन वेतनमान के शिक्षकों, 
तथा पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को क्रमशः ग्रेड-3, ग्रेड-2 तथा eel की श्रेणियों में 
वर्गीकृत कर दिया जाये। केन्द्र सरकार में शैक्षिक पदों पर स्वीकृत वेतनमानों से समकक्षता के 
आधार पर राज्य के शिक्षकों को निम्न तालिका के अनुसार उच्चीकूत वेतनमान दिनांक 01 


________ जनवरी, 2006 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती ह o 0 0 0 
Potio अध्यापक वर्तमान संशोधित सादृश्य वेतन वैण्ड तथा ग्रेड 
वेतनमान/ग्रेड वेतनमान/प्रेड वेतन 
वेतन वैण्ड ग्रेड वेतन 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1- बेसिक शिक्षा 
प्राथमिक शिक्षक | ग्रेड 
(क) साधारण वेतनमान 4500-7000 6500-10500 ` वेतन वैण्ड-2 4200 
ग्रेडना 
(ख) चयन वेतनमान . 5000-8000 6500-10500 वेतन वैण्ड2 4600 
eI 
(T) oad वेतनमान 5500-9000 7500-12000 वेतन वैण्डः2 4800 
2 प्रधानाध्यापक प्राईमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक 
3re-III 
(क) साधारण वेतनमान 5500-9000 7450-11500 ` वेतन वैण्ड2 4600 
ग्रेड 
(ख) चयन वेतनमान . 650010500 7500-12000 वेतन वैण्ड2 4800 
il 
(ग) Wad वेतनमान 7500-12000 8000-13500 वेतन वैण्ड2 5400 
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| 3 प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक 
4 ग्रेड 
(क) साधारण वेतनमान 6500-10500 7500-12000 वेतन वेण्ड3 4800 
परेड] 
(ख) चयन वेतनमान 7500-12000 8000-13500 वेतन वैण्ड-3 5400 
ग्रेड 
(T) Wad a 8000-13500 10000-15200 वेतन वेण्ड-2 6600 
4 माध्यमिक शिक्षा 
l- एल» zl. शिक्षक ग्रेड 
(क) साधारण वेतनमान 5500-9000 7450-11500 वेतन वैण्उः2 4600 
; ग्रेड 
(ख) चयन वेतनमान 6500-10500 7500-12000 वेतन वैण्ड-2 4800 
गेढ-ा 
(ग) प्रोन्नत वेतनमान 7500-12005 2090-123500 वेतन वेण्ड-2 $400 
2- प्रवक्ता ग्रेंड III 
(क) साधारण वेतनमान 6500-10500 7500-12000 वेतन वैण्ड-2 4800 
ग्रेड 
(ख) चयन वेतनमान 7500-12000 8000-13500 वेतन वैण्ड-3 5400 
ग्रेड] 
(ग) wad वेतनमान 8000-13500 10000-15200 वेतन वैण्ड-3 6600 
3- प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड 
(क) साधारण वेतनमान 7500-12000 8000-13500 वेतन वैण्उ-3 5400 
i PESI 
(ख) चयन वेतनमान 8000-13500 10000-15200 वेतन वैण्ड-3 6600 
4- प्रधानाचार्य 10000-15200 12000-16500 वेतन वैण्ड-3 7600 

(2) विभिन्न विभागों के ऐसे शिक्षक जिन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान की सुविधा 
अनुमन्य है को भी पूर्व में प्राप्त हो चुके समयमान वेतनमान को समायोजित करते हुए शिक्षकों 
के लिए लागु समयमान वेतनमान की व्यवस्था स्वीकृत की जायें। ऐसा किये जाने से विभिन्न विभागों 
के शिक्षकों के वेतनमानों तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था में एकरूपता आ जायेगी। 

(3) समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं में अन्य विभागों यथा शिक्षा विभाग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की सहायता 
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के समान वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं है। समिति इस 
व्यवस्था को उचित नहीं समझती है। समिति की संस्तुति है कि समाज कल्याण विभाग की 
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग की 
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के समान वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाये तथा इन 
संस्थाओ के शैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग के समान अर्हता तथा भर्ती की व्यवस्था रखते हुए 
वेतनमान तथा समयमान वेतनमान शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों के समान दिया जाये। (Pa 

(4) सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों तथा अरवी-फारसी मदरसों के शिक्षकों की 


प्रास्थिति के संबंध में आवश्यक अपेक्षित जानकारी प्रयासों के बावजूद समिति को उपलब्ध नहीं 
हो सकी ऐसी स्थिति में उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के समान उच्चीकृत 
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वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संवंध में संस्तुतियाँ दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। 
संबंधित विभाग से विचार-विमर्श एवं अपेक्षित सूचनाये प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ इन शिक्षकों 
के dda में समिति अपनी संस्तुतियाँ अलग से दी जायेगी। 

समिति को यह अवगत कराया गया कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय 
माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्वद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेसिक शिक्षा विभाग के 
प्राथमिक विद्यालयों के समान उच्चीकूत वेतनमान अनुमन्य नहीं कराये गये हैं। समिति द्वारा इस 
विषय पर विचार किया गया किन्तु इस सम्वन्ध मे प्रयासों के बावजूद अपेक्षित आवश्यक 
सूचनायें प्राप्त न होने के कारण समिति अभी इस विषय पर संस्तुति देने की स्थिति में नहीं है। 
इस संवंध में शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा अपनी 
संस्तुतियाँ वाद में दी जायेगी। 

शिक्षक सेवा संगठनों द्वारा समिति के संज्ञान में यह तथ्य 'लाते ea कि प्रदेश के 992 
शासकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1989 से कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों/अतिथि 
विषय विशेषज्ञों को वर्तमान में रू 100 प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 3000 प्रतिमाह की दर 
से Ud हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत व्यवसाविक शिक्षकों/अतिधि विषय विशेषज्ञों के रू. 1000 
प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा रहा है।, इन दरों को आनुपातिक स्तर तक संशोधित/पुनरीक्षित 
किये जाने की मांग की गयी हे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि व्यवसायिक शिक्षा की 
योजना 992 विद्यालयों में ही है और इसका प्रसार आगे नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त से 
परिलक्षित होता है कि वह उपयोगिता अव नहीं रह गयी है। जिस उददेश्य से यह योजना प्रारम्भ 
की गई धी। अतः समिति की संस्तुति है कि-- 

(क) राज्य सरकार व्यसाविक शिक्षा की इस योजना की उपयोगिता का पुनःमूल्यांकन करें और 
यदि यह योजना वर्तमान परिवेश में भी उपयोगी है, तो इस योजना का सुदृढ़ीकरण किया 
जाये एवं अंशकालिक शिक्षक के स्थान पर पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 

(ख) व्यवासायिक शिक्षा की योजना को उपयोगिता न पाये जाने की दशा में इस योजना को 
समाप्त कर दिया जाये। 


(ग) वर्तमान अतिथि विषय विशेषज्ञों (अंशकालिक शिक्षकों) को दिया जा रहा मानदेय वहुत 


(7) 


कम है, जा राज्य चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक को मिल रहे वेतन से भी बहुत कम है। समिति 
इन व्व्यवसायिक शिक्षकों को दिये जा रहे मानदेय की धनराशि को संशोधित करने का 
औचित्य इस आधार पर कर पाती है कि राज्य सरकार के सभी वर्गो के कर्मचारियों/ 
शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षिण समय-समय पर किया जाता रहा है परन्तु इन 
व्यवसायिक शिक्षकों को देय मानदेय की दरें संशोधित नहीं की गयी हैं। अतः समिति की 
संस्तुति है कि इण्टरमीडियट स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ 
को. रू. 350 प्रति व्याख्यान अधिकतम रू 10000 प्रतिमाह की दर से तथा हाईस्कूल स्तर 
पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ को मानदेय के रूप में वर्तमान मे 
अनुमन्य रू. 1000 प्रतिमाह की दर के स्थान पर रू» 250 प्रति व्याख्यान अधिकतम रू 
8000 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किया जाये। 
वर्तमान मे राज्य शिक्षा में सेवा के अन्तर्गत शैक्षिक पदों तथा प्रशासनिक पदों का सम्मिलित 
संवर्ग है। राज्य शिक्षा सेवा में वेतनमान रुः 8000-13500 में प्रवेश करने वाले पद धारकों Ñ 
से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य इण्टर कॉलेज के पद पर नियुक्त किये जाते हैं और 
परस्पर स्थानान्तरणीय है। पांचवे वेतन «योग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के शिक्षकों के 
सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य के शिक्षकों को 01 जुलाई, 2001 से 
समकक्षता प्रदान की गई। फलस्वरूप प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज के पद का वेतनमान 
दिनांक 01 जुलाई 2001 से रु. 10000-15200 कर दिया गया परन्तु प्रधानाचार्य का पद राज्य 
शिक्षा सेवा में सम्मिलित संवर्ग में होने के कारण उक्त निर्णय का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो 
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सका है। जवकि सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य रु. 10000-15200 का वेतनमान 
दिनांक 01 जुलाई, 2001 से ही प्राप्त कर रहें हैं। शैक्षिक पदों पर उत्तरोत्तर उच्चतर वेतनमान 
इस दृष्टिकोण से अनुमन्य किये जा रहे है कि शैक्षिक सेवा अधिक आकर्षक हो तथा शिक्षा के 
स्तर में उत्तरोत्तर बृद्धि हो सके परन्तु राज्य शिक्षा सेवा के सम्मिलित संवर्ग होने के कारण संवर्ग 
के सदस्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने में अधिक रूचि दिखाते हैं, फलस्वरूप शैक्षिक कार्यो 
पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं। अतः समिति का यह दृढ़ अभिमत है कि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण 
सम्वन्धी पदों का तथा प्रशासनिक पदों का सम्मिलित संवर्ग वनाये रखना शिक्षा विकास के लिए 
हितकर नहीं E] अतः समिति संस्तुति है कि राज्य शिक्षा सेवा से शैक्षिक एंव प्रशिक्षण संवर्ग 
के पदों को अलग कर शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संवर्ग के पदों का सम्मिलित संवर्ग वनाया जाये एवं 
संवर्गीय नियंत्रण की अलग व्यवस्था की जाये। राज्य शिक्षा सेवा के प्रशासनिक पदों को a 
व्यवस्था के संबंध में अलग से संस्तुतियाँ दी जायेगी। 
समिति के संज्ञान में यह स्थिति लायी गवी हे कि नगरीय क्षेत्रों के निकट के विद्यालयों में 
स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षकों के नियुक्त होने/सम्वद्ध होगे की स्थिति पायी जाती है। इसके 
विपरीत नगरीय क्षेत्रों से दूरस्थ स्थानों, जहाँ शिक्षा के प्रसार क्री आवश्यकता कहीं अधिक है, में 
स्थापित विद्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनातियाँ न होने के कारण विद्यालय एकल शिक्षक 
अथवा शिक्षक विहीन की श्रेणी में आ गये हैं। समिति समझती है क्रि यह स्थिति सोचनीय 
तथा समाज के सबसे निचले वर्गो को शिक्षित करने के राष्ट्रीय उददेश्य को प्राप्त करने में वाधक 
èl इस संबंध में ऐसी नीति निर्धारित क्रिये जाने की आवश्यकता है जिससे विद्यालयों के शिक्षक 
विहीन होने के स्थिति उत्पन्न न हो और मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक उपलव्ध रहें। 
राजकीय विद्यालयों को छोड़कर वेसिक शिक्षा के अधिकांश विद्यालय सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्था के रूप में अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हो रहे हैं। दूरस्थ गांव में स्थापित 
उक्त ,विद्यालयाँ में उसी गांव अथवा पास के गांव के निवासी शिक्षक तैनात होने पर यह 
सम्भावना रहती है कि तैनात शिक्षक शिक्षण कार्य की तुलना में अपने अन्य व्यवसाय को 
अधिक प्राथमिकता दें। शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार की 
भांति राज्य के शिक्षकों को उत्तरोत्तर उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य किये जा रहे हैं। इससे एक 
ओर जहाँ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी 
ओर शिक्षकों से गुरूत्तर दायित्व वहन करने की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। केन्द्र सरकार में 
शिक्षकों की प्रास्थिति एवं स्थानान्तरणीयता के दृष्टिगत राज्य में शिक्षकों के जिला स्तरीय संवर्ग 
बनाये रखने का औचित्य अव नहीं रह गया है। अतः समिति की संस्तुति हे कि वेसिक शिक्षा 
परिषद्‌ के शिक्षकों के जनपदीय संवर्ग के स्थान पर मण्डलीय संवर्ग बनाये जाये एवं शिक्षकों को 
उनके गृह जनपद में नियुक्त न किया जाये) साथ ही शिक्षकों के लिये एक विद्यालय में तैनाती 
की अवधि पांच वर्ष तथा जनपद में तैनाती की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की जाये। 
समिति की यह भी संस्तुति है कि सभी विभागों की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों 
की सेवा को स्थानान्तरणीय बनाने हेतु योजना निरूपित की जाये! 
प्रदेश मे वेसिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्ति' हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक 
उपाधि के साथ-साथ वी०टीःसी- प्रशिक्षित होना अनविर्य है। वी०टीन्सीः प्रशिक्षण राज्य सरकार 
द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कराया जाता है। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इन 
प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु जनपद स्तर पर आयोजित परीक्षओं के माध्यम से चयन किया 
जाता है। ऐसा होने पर एक जनपद के निवासी कई-कई जनपदों में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 
प्रयास करते Èl इस प्रकार अनावश्यक रूप से अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि होती है और 
परीक्षा संचालन में जहाँ एक ओर कठिनाई होती है वही दूसरी ओर सभी जनपदों में परीक्षा में 
एकरूपता नहीं रहती है। इस स्थिति के निराकरण हेतु वीनएड, में प्रवेश हेतु आयोजित राज्य 
स्तरीय परीक्षा की भांति बी०टी-सी चयन हेतु भी राज्य स्तरीय लिखित /तियोगितात्मक परीक्षा 
के माध्यम से चयन की व्यवस्था करायी जाये। इस परीक्षा का संचालन वेसिक शिक्षा परिषद 
अधवा किसी अन्य सक्षम संस्था द्वारा कराया जाये 
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(11) राज्य के विश्वविद्यालयों में वीन्एड, की प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के कारण वी.एड, 


(14) 


(15) 


(16) 


(17) 


(18) 


प्रशिक्षित अभ्यर्थी वहुतायत में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में usd. प्रशिक्षण संस्थानों को 
अलग से बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत राज्य में AL. प्रशिक्षण 
संस्थाओं की कमी के कारण ASA. प्रशिक्षित अभ्यर्थी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं 
हो पा रहे हैं। अतः समिति की संस्तुति है एलटी, प्रशिक्षण संस्थाओं को वी«टी-सी« प्रशिक्षण 
संस्थाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। 
समिति को अवगत कराया गया कि विद्यालयों में संचालित परीक्षाओं क॑ परिणामों के आधार पर 
विद्यालयों के ग्रेडिंग की व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान हैं परन्तु इससे शिक्षकों के द्वारा किये जा 
रहे शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता Bl अतः समिति की 
संस्तुति है कि विद्यालय में शिक्षकों के कार्यो के प्रभावी मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायात प्रतिनिधि 
(ग्राम शिक्षा समिति), शिक्षक प्रतिनिधि. एवं सहायक वेसिक शिक्षा, अधिकारी की एक, 
त्रिकोणीय समिति का गठन किया जाये। उक्त समिति द्वारा विद्यालय की कक्षाओं में विद्यार्थियों 
की सम्बन्धित कक्षा के सामनुपातिक ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन किया जाये। इस मूल्यांकन के 
परिणाम, - परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से शिक्षक के संवंध में प्राप्त फीड वैक, शिक्षक का 
विधार्थियों के प्रति व्यवहार/दृष्टिकोण के आधार पर संवंधित शिक्षक की ग्रेडिंग की जाये। 
समिति से संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों में कुछ शिक्षकों द्वारा एक विशेष वर्ग के 
विद्यार्थियों मुख्यतः अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ भेद-भाव किया जाता है ओर उन्हे 
कक्षा में पीछे की पंक्तियों में वैठने हेतु वाध्य किया जाता है। ऐसी स्थिति के निराकरण हेतु 
शिक्षकों के क्रिया-कलापो के मूल्यांकन हेतु त्रिकोणीय .समिति शिक्षक के व्यवहार के संबंध मे 
विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों से फीड वैक प्राप्त 
करने एवं उसे शिक्षक st OS निर्धारण हेतु आधार बनाये जाने की व्यवस्था की जाये। 
समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न स्तर के ऐसे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार 
अथवा राज्यपाल पुरस्कार से सम्मनित किया जाता है उनको नगद धनाराशि के साथ ही दो वर्ष 
का सेवा विस्तार दिये जाने की व्यवस्था है। यद्यपि राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु शिक्षकों के चयन का 
मानक निर्धारित है परन्तु इनके चयन में अधिक पारदर्शिता हेतु समिति की संस्तुति है कि 
पुरस्कार हेतु चयन के लिए त्रिकोणीय समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन को मुख्य आधार बनाया 
जाये तथा प्रथम जैसे weno. की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। i 
त्रिकोणीय समिति के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की निर्धारित ग्रेडिंग को शिक्षकों के 
चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता एवं प्रोन्नति हेतु सन्तोपजनक सेवा के निर्धारण हेतु 
आधार वनाया जाये। 
ऐसे शिक्षकों जो अधिकांशतः विद्यालय में शिक्षण कार्य से विरत रहते हैं तथा अन्य 
क्रिया-कलापों में संलग्न रहते हैं, के विरूद्ध ग्राम शिक्षा समिति तथा त्रिकोणीय समिति द्वारा 
संस्तुति प्राप्त होने पर भी प्रवन्धक द्वारा यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति 
में प्रवंध कार्यकारिणी को टेक ओवर कर लिया जाये तथा ऐसे शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही 
की जाये। 
समिति के संज्ञान में आया है कि शिक्षा चयन आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को प्रवंधक/प्रबंध 
कार्यकारिणी -कार्यभार ग्रहण ळराने में asad पैदा करते EQ समिति की संस्तुति है कि ऐसी 
स्थिति उत्पन्न होने पर उस प्रवन्ध कार्यकारिणी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा टेक ओवर 
कर लिया जाये तथा चयनित/शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इस प्रकार की स्थिति में 
बिद्यालय को अनुदान सूची से हटाने का विकल्प भी रखा जाये। 
समिति के संज्ञान में आया है कि कमजोर विद्यार्थियों की सहायता हेतु विद्यालयों में अतिरिक्त 
समय में रेमेडियल क्लासेज की व्यवस्था कक्षा | व 2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु चलाये जा रहे 
हें। ऐसी कक्षाओं का अच्छा प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त संस्था से करा 
लिया जाये। समिति की संस्तुति है कि उपयोगी पाये जाने पर इस प्रकार की व्यवस्था सभी 
ङ के विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतुं की जाये जिससे उन्हें लाभ 
सके। 
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(19) समिति के संज्ञान में आया है कि जनपदीय संवर्ग में शिक्षको की संख्या अधिक होने, प्रशासकीय 
कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर केन्द्रीयत होने से उनके 
प्रशासनिक नियन्त्रण में कठिनाई/प्रभावी कार्यवाही करने में विलम्व होता है। समिति इस केन्द्रीयत 
व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का औचित्य पाती है। अतः समिति की संस्तुति है कि वेसिक शिक्षा के 
विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा लघु दण्ड देने की ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त 
होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को दिया जाये। साथ ही ऐसे शिक्षकों को 
बृहद्‌ दण्ड देने एवं अंतर विकास खण्डीय स्थानान्तरण हेतु क्षेत्र पंचायत की संस्तुति पर अंतिम 
निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत को दिया जाये। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के 
स्थानान्तरण, लघु दण्ड एवं वहद दण्ड की क्षेत्र पंचायत की संस्तुति प्राप्त होने पर अंतिम 
निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत को दिया जाये। 

15. समिति के संज्ञान में है कि पूर्व में केन्द्रीय आधार पर राज्य के शिक्षकों को दिनांक 01-01-1996 
से प्रकल्पित आधार पर उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2001 से selga 
वेतनमानों का वास्तविक/नगद भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों की 
एसे मामलों में जहाँ Sa सरकार के पदों से उनकी समकक्षता पूर्व से ही निर्धारित थी, को केन्द्र के समान 
उच्चीकूत वेतनमान का लाभ दिनांक 01 अप्रेल, 2001 अथवा अनुवर्ती तिथियों से दिया गया था। उपर्युक्त 
वर्णित स्थिति तथा राज्य की वर्तमान अर्थोपाय स्थिति एंव राज्य की विकास संबंधी अन्य प्रतिवद्धताओं को 
देखते € समिति की संस्तुति है कि इस प्रतिवेदन के माध्यम से दी जा रही संस्तुतियों के अनुसार उच्चीकृत 
वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुये उच्चीकृत वेतनमानों का 
वास्ततिक लाभ/नगद भुगतान दिनांक 01दिसम्वर, 2008 से किया जाये। समिति का यह स्पष्ट मत है कि 
केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अन्य वर्गो के कर्मियों को भी उच्चीकृत वेतनमानों के लाभ की अनुमन्यता 
हेतु यही प्रक्रिया अपनायी जाये। 

16. वेतन समिति की इस प्रतिवेदन के माध्यम से की जा रही उपर्युक्त संस्तुतियों को लागू किये जाने के 
फलस्वरूप लगभग रू0 793 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित ÈI 


Bo Bo Bo Bo 
(आलोक रंजन, सदस्य) (वी०एन० दीक्षित, (अजय अग्रवाल, (AtA रिजवी, 
सदस्य) ॥ सदस्य सचिव) अध्यक्ष) 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या d. आ०-2-167/दस-2009-1-2009 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2009 
कार्यालय ज्ञाप ; 
प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अन्तर्गत कर्मचारी 
संगठनों द्वारा शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा रही मांगों तथा शासन के संज्ञान में लायी जाने वाली 
समस्याओं के सम्बन्ध विचार कर संस्तुति देने हेतु एतदद्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता 


1. मुख्य सचिव any 
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक सदस्य 
3. प्रमुख सचिव, वित्त um 
4. सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य 
5. सचिव, वित्त सदस्य-सचिव 


2. उक्त समिति के कार्यक्षेत्र में निम्न Lagu रखें जायेंगे: 
1. Bd केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में गठित वेतन समिति के कार्यक्षेत्र में 
जो विषय/बिन्दु सम्मिलित नहीं है। 
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3. कर्मचारी संगठनों की मांगो तथा समस्याओं पर विचार करने हेतु समय-समय पर उक्त समिति की 
बैठकें आयोजित की जायेंगी। इन बैठकों में आवश्यकतानुसार कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी 
आमंत्रित किया जायेगा। समिति द्वारा विचारोपरान्त अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की जायेंगी। 

अतुल कुमार गुप्ता, 


mue मुख्य सचिव। 
203 
r उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-वेओ, 2-224/दस/2009-54 (एम)/2008-टी-सी« 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक 2 फरवरी, 2009 
संकल्प 


पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियां। 

पर्यालोचनार्थ--शासन द्वारा वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में जूनियर डाक्टरों के संवंध में की गयी 
संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियो को 
निम्नानूसार स्वीकार कर किया है: 

(1) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों तथा Sea मेडिकल कालेजों में लागू रेजीडेन्सी योजना के 
अन्तर्गत कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट्स तथा सीनियर रेजीडेन्ट्स के पर्दो हेतु समिति द्वारा संस्तुत 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक | जनवरी, 2006 अथवा संवंधित पद पर आने की तिथि 
जो भी बाद में हो, से काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 1 दिसम्वर, 
2008 से वास्तविक/नकद भुगतान किया जायेगा। 

(2) आयुर्वेदिक विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों को प्रतिवेदन के प्रस्तर. 19 (क) (1) तथा 19 (क) 
(4) में की गयी संस्तुतियों के अनुसार जूनियर रेजीडेन्ट्स के पदों हेतु संस्तुत पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में दिनांक । जनवरी, 2006 अथवा संबंधित पद पर आने की तिथि, जो भी वाद में 
हों, से काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 1 सिम्बर, 2008 से वास्तविक/ 
नकद भुगतान किया जायेगा। 

(3) राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कालेज एवं यूनानी मेडिकल कालेजां में Wei. पाठ्यक्रम 
संचालित होने की दशा में संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
QUE तथा ग्रेड वेतन, प्रतिवेदन के प्रस्तर-19 (क) (1) तथा 19 (क) (4) में की गयी 
संस्तुति के आलोक में सामान Considerations के आधार पर निर्धारित किये wm 

(4) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल मेडिकल कालेजों में जूनियर /सीनियर रेजीडेन्ट्स 
के पदधारकों की पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के साध शासनादेश संख्या-2239/71-3-08- 
सीन्एमन्यू-34/2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्याः2243/71-3-08- 
सीञएमन्यून-34/2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रैक्टिस बन्दी 
भत्ता दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जायेगा। 

(5) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल मेडिकल कालेजों में लागू रेजीडेन्ट्स योजना के 
अन्तर्गत कार्यरत जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट्स के पद्धारकों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया 
भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों/व्यवस्था के अनुसार 
अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भत्ता/सुविधा उक्त पदों पर पूर्व से 
अनुमन्य होतो वह भत्ता/सुविधा वर्तमान दर पर मिलती रहेगी। 

(6) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के सभी चिकित्सक विश्‍्वविद्यालय/मेडिकल 
कालेजों/डेन्टल मेडिकल कालेजों में जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदों पर भर्ती तथा पदों का 
सृजन पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा। 

(7) उपर्युक्त के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त 
किया जायेगा। 
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(8) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, 
अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, 
शासन उसकी सराहना करता है। 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित 
किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाये और 
सम्वन्धित विभागों को भी भेजा जाये! 

यह भी आदेश दिया जाता है कि. वेतन समिति के चतुर्थ ,प््तिवेदन तथा संकल्प की प्रतियों, सप्वन्धित 

सेवा संघों और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये। 


आज्ञा से, 
(अनूप मिश्र), 
ee प्रमुख सचिव। 
| 204 ॥ 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-वे-आ« 2-225/दस/2009-54 (एम)/2008-टी-सी« 
- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 2 फरवरी, 2009 


संकल्प 
पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियां। 
पर्यालोचनार्थ--शासन द्वारा वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य c 
विभागों की राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के संबंध में की गयी संस्तुतियाँ पर विचार 
किया गया। शासन ने वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया हैः 

(1) राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के 
शैक्षिक पदों के समान क्रमशः ग्रेड-3, ग्रेड-2 एवं ग्रेड-1 की श्रेणियों मे वर्गीकृत किया जायेगा 
तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से समिति द्वारा संस्तुत उच्चीकूत वेतनमान के सादृश्य वेतन 
प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 
2008 से अनुमन्य कराया जायेगा। 

(2) शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के ऐसे राजकीय शिक्षकों fere शिक्षा विभाग के 
शिक्षकों के समान वेतनमान अनमन्य था परन्तु समयमान वेतनमान की सुविधा राजकीय 
कर्मचारियों की भांति अनुमन्य थी, को पूर्व से प्रांप्त हो चुके समयमान वेतनमान को संमायोजित 
करते हुए उपर्युक्त प्रस्तर-(1) के अनुसार शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान की 
सुविधा स्वीकृत की जायेगी। 

(3) वर्तमान में इंण्टरमीडिएट स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ को रु. 
350 प्रति व्याख्यान अधिकतम रु» 10,000 6 प्रतिमाह तथा हाई स्कूल स्तर पर कार्यरत 
व्यवसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ को रु 250 प्रति व्याख्यान अधिकतम रु, 8,000 ` 
प्रतिमाह की दर से संशोधित मानदेय दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जायेगा। 

(4) शिक्षा विभाग द्वारा स्थानान्तरण की ऐसी नीति वनाई जायेगी जिससे प्रत्येक विद्यालय में मानक 
के अनुसार शिक्षक उपलब्ध रहे और शिक्षक विहीन विद्यालय होने की स्थिति उत्पन्न न हो। 

(5) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की 
स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण के सम्बन्ध मे आवश्यक आदेश सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय 
विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे। 

(6) उपर्युक्त के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त 
किया जायेगा। 

(7) इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के उच्चीकृत वेतनमान निम्न पर सम्प्रति लागू 
नहीं होंगे: 
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(क) अरबी, फरसी मदरसों के शिक्षक। 

(ख) संस्कृति विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक। 

(ग) समाज कल्याण विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक। 

(घ) . सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयो के साथ सम्बद्ध 
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक। ; 

(8) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम 
अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निवर्हन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, 
शासन उसकी सराहना करता है। 

आदेश j 
` आदेश fear जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित 
* - किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाये और 
सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये। 

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के चतुर्थ अतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ सम्बन्धित 

सेवा संघों और जनता के लिए विक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये। 


आज्ञा से, 
(अनूप मिश्र) 
EU प्रमुख सचिव। 
205 
° उत्तर प्रदेश शासन 


संख्या 194/28-1-2009 

ऊप्रः पुनर्गठन समन्वय विभाग - लखनऊ, दिनांक 04 फरवरी, 2009 
अधिसूचना/संशोधन । 
विषय : वास्तविक व्यधा (Genuine Hardship) के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधाः 

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश 
एवं उत्तराखण्ड के राज्य स्तरीय अधिकारियां/कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये गये E] भारत 
सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-14/ 
279/2002-एसआर (एस) दिनांक 08 जून, 2006 के प्रकाश में दोनो राज्यों में पदस्थ अधिकारियाँ/ 
कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य परामर्शीय समिति द्वारा दिनांक 17 
सितम्बर, 2008 को सम्पन्न वैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त वास्तविक व्यथा (Genuine Hardship) 
एवं दाम्पत्य नीति (Spouse Policy) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्य 
स्तरीय अधिकारियां/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के 
संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। 

भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के 
पत्र संख्या-14-279-2002-एसआर(एस), दिनांक 08 जून, 2006 तथा पत्र संख्या- 27-18-2008-एसआर 
(एस), दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में तथा राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अन्तिम किए गए 
सिद्वान्त के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से दोनों राज्यों के मध्य कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु निम्नलिखित 
व्यवस्था एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। e 


a- इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनकी अनन्तिम अन्तिम 
आवंटन सूची (T.F.A.L.) जारी हो चुकी हो परन्तु अन्तिम आवंटन सूची (F.A.L.) जारी हो नहीं हुई हों। 
पात्रता 

1- यदि शासकीय कार्मिक स्वयं अन्धता, हृदय बाईपास, गुर्दा, कैंसर या मानसिक रोग से ग्रसित हों। 


2- यदि शासकीय सेवक के पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता एवं आश्रित बच्चे गुर्दा रोग, कँसर, 
या मानसिक रोग से ग्रसित हों। 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


ब. दात्पत्य नीति (Spoude Policy) @ अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा-- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 
(ड़) 


(च) 
(8) 


(ज) 
(झ) 


(=) 
(2) 
(5) 


(ड) 
(ढ) 


ऐसे शासकीय विभागों के सेवक जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से 
आवंटित हुआ हो, दाम्पत्य हुआ हो, दाम्पत्य नीति के अनुसार, स्थानान्तरणोपरान्त उत्तर 
प्रदेश/उत्तराखण्ड में नियत तिथि 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद के स्तर पर ही समायोजन 
के पात्र होंगे। 

नीति के अन्तर्गत ऐसे शासकीय सेवकों को सुविधा अनुमन्य होगी जिनके दम्पत्यि शासकीय 
विभागों में अथवा निम्न संस्थाओं में कार्यरत हों-- 

(1) राजकीय शिक्षण संस्थाएं, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कालेज आदि के कार्मिक। 

(i) शासकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं यथा - आई«टी०आई० आदि के कार्मिक। 

(ii) शासकीय चिकित्साकीय शिक्षण संस्थाएं यथा-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान 
के कार्मिक। 

(iv) राजकीय तथा केन्द्रीयत निगम, जिनका कार्य क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड के 
अतर्गत हो तथा भारत सरकार की संस्थाये यथा-C.D.2.1. लखनऊ, 1.7.२.९. लखनऊ 
वनस्पति अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ 1.४.२.1. बरेली आदि। 

(v) राज्य नियंत्रणधीन एवं राज्य वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं, बेसिक शिक्षा परिषद्‌ 
तथा ऐसी संस्थाओं जिनके वेतनमान राज्य वेतन समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। 
दम्पत्ति के राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत होने की दशा में उपरोक्त (क) 

एवं (ख) की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। 

नीति के अन्तर्गत विवाह की तिथि के अनुसार आरोही क्रम में वरीयता दी जायेगी। 

नीति के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, जिनका विवाह नियत तिथि 
09-11-2000 के पश्चात्‌ हुआ हो। 

इस नीति क अन्तर्गत विस्तृत प्रचार एवं प्रसार के उपरान्त विकल्प देने के लिये केवल 
30-06-2009 तक का समय दिया जायेगा। उपलब्ध रिक्तियां की संगणना वर्ष 2008-09 तक 
के चयन वर्ष की रिक्तियों के आधार पर की जायेगी। 

सम्बन्धितं राज्यों में उपलब्ध समकक्ष विभाग में रिक्तियों, भर्ती के स्त्रोत (यथा सीधी भर्ती 
अथवा pos तथा आरक्षण नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण/समायोजन पर विचार किया जा 
सकता है। न 

यदि प्ति-पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में हैं, तो पत्नी के विकल्प के आधार पर ही समायोजन 
किया जायेगा। 

ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/ 
उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित हुआ हों, वे उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड में नियत तिथि 
09 नवम्बर, 2000 को जिस पद पर थे, उसी पद पर तथा उसी विभाग/विभागाध्क्ष के अधीन 
सेवा क पद/संवर्ग में उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य-प्रकृति के पद समायोजित होंगे। 

ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिनकी सेवानिवृत्ति में इस नीति के 
प्रसारित होने की तिथि से एक वर्ष से कम समय शेष रह गया हां, वे समायोजन के पात्र नहीं होगे। 
ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिनके विरूद्ध विभागीय जांच 
(सतक्रता जांच/अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित है, वे समायोजन के पात्र नहीं होंगे)। 

ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा प्राप्त कर ली है, वे दाम्पत्य 
नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगे। 

समायोजन के फलस्वरूप शासकीय सेवक को स्थानान्तरण भत्ता की पात्रता नहीं होगी। 

यदि नीति के अनुसार स्थानान्तरित दम्पत्ति को अन्तिम रूप से आवंटित किया जा चुका हो, तो 
समायोजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले शासकीय सेवकों को 


संविलियन करते हुये उनकी ज्येष्ठता तिथि 09 नवम्बर, 2000 से निर्धारित की जायेगी। 
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(ण) भारत सरकार द्वारा अन्तिम राज्य के दिनांक 094 नवम्वर, 2000 के वाद किसी शासकीय 
सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गयी है और वह उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड 
(जैसी भी स्थिति हो) राज्य में समायोजन चाहता है, तो उन्हें समायोजन पर आये उत्तरवर्ती 
राज्य में अन्तिम आवंटन के समय दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद पर पदावनत कर, 
उस राज्य में संविलियन किया जायेगा। समायोजन के पश्चात्‌ उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण 
करने के वाद सम्वन्धित अधिकारी/कर्मचारी यदि संवर्ग में पदोन्नति हेतु पात्रता रखते है, तो इस 
पर संवंधित राज्य द्वारा विचार किया जायेगा। 

(त) दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जवकि पति एवं पत्नी दोनों 
दिनांक 09 नवम्वर, 2000 के पूर्व सरकारी नौकरी में कार्यरत रहे हों अथवा दोनों में कोई एक 
सरकारी नौकरी में तथा दूसरा उपरोक्त (ख) में इंगित विभिन्न सरकारी संस्थाओं में से किसी एक 
में कार्यरत रहा हो। 

(थ) उपरोक्त में वर्णित दाम्पत्य नीति के सुविधा उस हालत में भी प्रदान की जायेगी जबकि पति एवं 
पत्नी दोनों स्टेट केडर से इतर जिला अथवा मण्डल कॅडर के कर्मी हों। 

2. राज्य परिवर्तन की प्रक्रिया-परिवर्तन के इच्छुक UG मात्र कार्मिक अपना आवेदन-पत्र जिस 

उत्तरवर्ती राज्य में वे कार्यरत है, उस राज्य के अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। 

उत्तरवर्ती राज्य के संवंधित विभाग के विभागाध्यक्ष ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अपने 
अभिमत के साथ आवेदन-पत्र संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करेंगे। संबंधित प्रशासकीय विभाग 
अपने अभितम के साथ उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तरा खण्ड राज्य, जैसी भी स्थिति हो, के संबंधित प्रशासकीय 
विभाग की टिप्पणी प्राप्त कर राज्य परामर्शीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु समिति के सचिवालय 
यथा-उत्तर प्रदेश शासन के उप्र, पुनर्गठन समन्वय विभाग को प्रेषित करेंगे। 

3. उपरोक्त के अतिरिक्त अंतिम आवंटन के प्रकरंण राज्य परामर्शीय समिति द्वारा विचार हेतु पुनः नहीं 
व्यवहृत किये जायेंगे। 

4. राज्य परामर्शीय समिति के निर्णयानुसार केवल लम्वित मामलों को छोड़ते हुए उत्तरवर्ती राज्यों के 
कार्मियों के वीच हुए आपसी समझौते पर आधारित पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा तात्कालिक प्रभाव से 
समाप्त की जाती है। 

आज्ञा से, 
AR- श्रीवास्तव, 
>> प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश शासन 
र संख्या-वे-आ० 2-251/दस-54 (एम)/2008-टी-सी- 
वित्त (वेतन आयोग) अठुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 7 फरवरी, 2009 
नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा 
विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
संकल्प 
पढ़ा गया--वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 में की गई संस्तुतियां। 
पर्यालोचनार्थ--शासन द्वारा वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 मं नगरीय स्थानीय निकाय, 
जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध 
में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी 
संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया है: : 
(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 1.1.2006 
अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महंगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति 
की संस्तुति के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान देय होगी। 


(2) वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित होन ये छूट गया हो तो ऐसे 
वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना ने वेतन avs तथा ग्रेड वेतन,. समान Consi- 
deration के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। i 
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उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 ` 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियाँ के सम्वन्ध में वेतन 
समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियां पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के 
अनुसार किया जायेगा। 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 3 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि 
की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से राजकीय कर्मचारियां/(अधिकारियों के सम्वन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन 
द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 1 जुलाई रखी जायेगी। 
नगरीय स्थानीय निकाय जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी 
के ऐसे कार्मिक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय कर्मचारियों 
के सादृश्य अनुमन्य हे, के लिए पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो प्रक्रिया 
राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में लागू की गयी है। साथ ही अन्य ऐसे 
सेवा नैवृत्तिक लाभ, जो पूर्व से राजकीय कार्मिकों के सादृश्य अनुमन्य है, का पुनरीक्षण भी राजकीय 
विभागों, के कार्मिकां/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्वन्ध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा। 
नगरीय स्थानीय, निकाय जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी 
के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना मे समयमान वेतनमान/ WL. के रूप में 10 वर्ष, 
20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवावधि पर स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय 
कार्मिकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के सादृश्य अनुमन्य किया जायेगा। 
उक्त श्रेणी के कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण 
हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक वीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल अवकाश 
(Child Care Leave) की संशोधित दरें/व्यवस्था इस संवंध में राजकीय कार्मिकों के विषय में 
वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये 
निर्णय के अनुसार दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी की जायेगी। 
नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी 
के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा महंगाई भत्ता का दिनांक 1 
दिसम्वर, 2008 से नकद भुगतान किया जायेगा। 
वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल 
संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/ अधिकारियों के सम्वन्ध में की 
गयी संस्लुतियों पर लिये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश 
संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग-अलग जारी किये जायेंगे। 
नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियां/अधिकारियाँ को पुनरीक्षित वेतन 
संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार 
को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलव्ध करायी जा रही धनराशि 
के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन 
करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा। 
राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से 
उपलव्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को 
आरक्षित करते हुए शेष वची धनरशि तथा अपने स्त्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित 
निकाय अपनी अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिवद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगे। संक्रमण के माध्यम 
से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भर्तो हेतु आवश्यक धनराशि से कम 
होने की स्थिति में अपने uri से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त 
अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यो हेलु किया जायेगा। 
विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं 
तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त पर आने वाले व्ययभार 
को वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। तथा ऋणदाता 
वित्तीय संस्थाओं के देयां अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हो, के भुगतान में कोई व्यवधान 
उत्पन्न नहीं होगा। प्राधिकारणों को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य 
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कराए जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय 
देयों, यदि कोई हो, के भुगतान में कोई हो, छूट नहीं दी जायेगी। 
जल संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्तें एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस 
प्रतिवन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेगें कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को 
संवंधित जल संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य 
जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के केन्द्रीयत एवं 
अकेन्द्रीयल सेवा के पदों के सृजन एवं इन पदों पर नियुक्ति हेतु मानक आदि निर्धारित किये 
जायेंगे। साथ ही इन मानकों आदि को समावेश करते हुए विभिन्न संवर्गो/पदों की सेवा शर्तो 
को विनियमित करने हेतु सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर समयवद्ध रूप से 6 माह में 
प्रख्यापित की जायेगी। ; 
नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/ 
अधिकारियों की वर्तमान संख्या को अगले 2 वर्षा तक इस प्रतिवन्ध के साध फ्रीज रखा जायेगा c 
कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यथावश्यकता पदों की 
संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में जो पद विना सक्षम स्तर/राज्य सरकार की अनुमति 
प्राप्त किये हुए सृजित है उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा अथवा सक्षम स्तर 
से ऐसे पदों के सजून की कर्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। इसके साथ ही भविष्य में 
नये पदों का सृजन विना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा। 
वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 के प्रस्तर-39 (समूह-ग एवं समूह घ) के 
तकनीकी पदों पर भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर किये जाने सम्बन्धी संस्तुति 
तथा उप प्रस्तर-6 के पूर्वार्ध में अंकित अंश को छोड़कर) एवं प्रस्तर-40 में दिये गये सुझावों को 
स्वीकार किया गया। 
इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के नगरीय स्थनीय निकाय, जिला, पंचायत, जल 
संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का 
स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा। 
किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेग 2 वेतन 
समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, 
अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, 
शासन उसकी सराहना करता है। ५ 

आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित 
किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 वित्त विभाग की बेब साइट पर रखा 
जाये और सम्बन्धित विभागों को भी भेजी जाये। 

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 तथा संकल्प की प्रतियां, 
सम्बन्धित सेंवा संघों और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये। 


आज्ञा से, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 
207 
; उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-3-135/दस-2009-308/97 ud 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2009 


कार्यालय-ज्ञाप 
शुद्धि-पत्र 


शु 
वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 
2008 के पूर्व तथा दिनांक 1 जनवरी 2006, के उपरान्त सेवानिवृत्ति/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षित के 
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संबंध मे राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्वर, 
2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में 
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है किः 

(1) उक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापों के प्रस्तर-2 की आठवीं पंक्ति में उल्लिखिल “उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों” के स्थान पर “उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्य के न्यायिक तथा उच्चतर 
न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारियों” पढ़ा जाए। 

(2) कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के 
प्रस्तर-3 (2) में उल्लिखित 'पुनरीक्षित वेतनमान” के स्थान पर “पूर्व वेतनमान के पुनर्स्थापित 
पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे के योग से है” तथा प्रस्तर-4 पेंशन की द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित 
“पे ग्रेड” के स्थान पर “ग्रेड पे” पढ़ा जाए। 

(3) कार्यालय ज्ञाप संख्या-3-1508/दस-2008-308/97, ।देनांक 08 दिसम्वर, 2008 के प्रस्तर-8 
अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के संवंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 जनवरी, 
2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक सेवाविनवृत्ति हुए कार्मिको को उनके ग्रेच्युटी, पेंशन के 


राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा , 


तथा पेंशन के एरियर का 20 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09, 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 
2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में नकद किया जायेगा। 
(4): उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1508-दस-2008-308/97, एवं संख्या सा-3-1515/ दस- 
2008-308/97, दिनांक 08 अगस्त, 2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा संशोति समझी mul 
आज्ञा से, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, THe | 
(2) समस्त कोषाधिकारी, ass. d 
(3) समस्त जिला अधिकारी, उप्र] 
स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियां (कार्यालय सूचना पटल पर भी 
प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियां) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पांच प्रतियां) 
संख्या जी-1-81-/दस-2009-227-2008 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
समस्त विभागाध्यक्ष, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अजुभाग-/ [लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2009 
विषय : प्रदेश के वाहर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता के 
सम्वन्ध में। 
महोदय, 
वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 
. शासनादेश संख्या जी-1-954/दस-2008-227-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार पनुरीक्षित 
दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया गया है। उक्त शासनादेश में यह है कि ऐसे अधिकारियों/ 
कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा, जो उस 
नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों का अनुमन्य है। 
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने aug हुआ है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तर. प्रदेश के 
बाहर नियुक्त हैं, को उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा निर्धारित नये ग्रेड वेतन आधार 
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पर लखनऊ एवं कानपुर के लिये देय नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष. 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। | 

3- शासनादेश संख्या-जी-1-954/दस-2008-227/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 को इस सीमा तक 
संशाधित समझा जाये। शेष शर्ते यथावत्‌ रहेंगी। bg 


tiec 


.. भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
DEI — प्रमुख सचिब। 
| 209 | 
संख्या-310/15-8-2009-3011-2009. 
प्रेषक, 
श्री जितेन्द्र कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद। - 
शिक्षा (8) अनुभाग दिनांक 24 फरवरी, 2009 


विषय : प्रदेश के शिक्षा विभाग की मध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन समित्रि 2008 के 

चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्या के क्रम में वेतनमानों को स्वीकृति। 

* महोदय, हि Sos 

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के 

प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायताप्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यू-जी-सी-, ए.आई.सी.टी-ई, तथा. आई.सी.ए5आर. के 
वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एंव सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण. संस्थाओं के 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन 
की स्वीकृति शासनादेश संख्या-वेशआ-2-1315/दा-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 . के माध्यम से 
तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन वैण्ड तथा ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण की. व्यवस्था शासनादेश 
संख्या-वे,आ.2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा की गई धी। . 

2. वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के 
` क्रम में निर्गत शासकीय संकल्प संख्या-वे-आ«-2-225/दस-2009-54 (एम)/2008,-टीन्सी., दिनांक 2 फरवरी, 
2009 के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के साधारण वेतनमान चयन वेतन ud पदोन्नति के शिक्षकों के केन्द्र सरकार के शैक्षिक पदों के 
समान क्रमशः USI ग्रेड] ग्रेड] की, श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए उच्चीकूत वेतनमान के सादृश्य aaa 
ag एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रकल्पत आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक 
लाभ/नकद भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जायेगा। २ 

3. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के माध्यमिक शिक्षकों के लिए संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों को 
स्तम्भ-4 मे उल्लिखित ग्रेड/वेतनमानों के सादृश्य स्तम्भ-5 मे उल्लिखित वेतन avs तथा स्तम्भ-6 में 
उल्लिखित ग्रेड वेतन ऐसे पदधारक, जो दिनांक 1-12-2008 को सेवा में थे अथवा उसके पश्चात्‌ सेवा में 
आये हों, को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। re aes 
` 4. उक्तानुसार उच्चीकूत वेतनमानों के सादृश्य वेतन avs तथा ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का 
वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या-वेशआ2-1318/दस$9 (एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 
को व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान, दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से दिया जायेगा। 

5. साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड (उदाहरण स्वरूप एलटी. के साधारण वेतनमान d 
शिक्षक को एल«टी० VSI) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था d अन्तर्गत चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक 
at USI एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड! पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा : 
पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित शिक्षक को. वर्तमान में मिल रहे avs वेतन (वेतन 
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बैण्ड में वेतन) के साथ wu वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए वेतन 
; निर्धारित किया जायेगा! 
6. यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-199/दस-2009, दिनांक 21 
फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 
Wer: यथोक्त। 


P. 
सं. 


TTT 9. 9. 
1. माध्यमिक 


4. 


प्रेषक, 


[भाग-4 


भव्दीय, 
(जितेन्द्र कुमार) 
सचिव। 


शासनादेश संख्या-310/15-8-2009-3011/2009, 
विनांक 24 फरवरी, 2009 का संलग्नक 


अध्यापक 


2 


1. एल. टी. शिक्षक 

(क) साधारण वेतनमान 

(ख) चयन वेतनमान 

(साधारण वेतनमान में 10 वर्ष 
की संतोषजनक सेवा पर) 

(ग) प्रोन्नति वेतनमान 

(चयन वेतनमान में 12 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पर) 

2. प्रवक्ता 

(क) साधारण वेतनमान 

(ख) चयन वेतनमान 

(साधारण वेतनमान में 10 वर्ष 
की संतोपजनक सेवा पर) 

(ग) प्रोन्नति वेतनमान 

(चयन वेतनमान में 12 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पर) 
प्रथानाध्यपक हाईस्कूल 


(क) साधारण वेतनमान 


(ख) चयन वेतनमान 
(साधारण वेतनमान में 10 वर्ष 
की संतोषजनक सेवा पर) 
प्रधानाचार्य 


adaa 
वेतनमान/प्रेड 
3 


5500-9000 


6500-10500 


7500-12000 


6500-10500 


7500-12000 


8090-13500 


7500-12000 


8000-13500 


10000-15200 


संशोधित ग्रेड 


(4 


ग्रेड] 
7450-11500 

ग्रेड 
7500-12000 


ग्रेड 
8000-13500 


ग्रेड] 
7500-12000 

ग्रेड 
£050- 13500 


ग्रेड-] 
10000-15200 


ग्रेड] 
8000-13500 

ग्रेड 
10000-15200 


12000-16500 


| | 210; 101 
संख्या-684/79-5-2009-50/08 


अपन चन्द्र पाण्डेय, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 
शिक्षा निदेशक (वेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


सादृश्य वेतन aS तथा ग्रेड 


वेतन 
वेतन que ग्रेड वेतन 
(5 6 
वेतन वेण्ड-2 
9300-34800 4600 
वेतन वेण्ड -2 
9300-34800 4800 
वेतन वैण्ड-2 
9300-34800 5400 
वेतन वैण्ड-2 
9300-34800 4800 
वेतन वैण्ड-3 
15600-39100: 5400 
वेतन वैण्ड-3 
15600-39100 6600 
वेतन वैण्ड-3 
15600-39100 5400 
वेतन दैण्ड-3 
15600-39100 6600 
15600-39100 7600 
(जितेन्द्र कुमार) 
सचिव। 
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शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक : 24 फरवरी, 2009 
विषय : वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार Gu. वेसिक 
शिक्षा परिपद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा वेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता 
प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति। 
महोदय, ; ; 
उपर्युक्त विषय के सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) 
^ के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (aA ए-आई-सी-टी-ई. तथा आईनसीनए.आर० के 
वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs एवं ग्रेड वेतन 
की स्वीकृति शासनादेश संख्या-वेआ०-2-1315/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से 
तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन वेण्ड तथा ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारित की व्यवस्था शासनादेश 
संख्या-वेशआ+-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा की गयी थी। 

2. वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के 
क्रम में निर्गत शासकीय संकल्प संख्या - d. आ०-2-225/दस-2008-54(एम)/ 2008,-टीनसीन दिनांक 2 
फरवरी, 2009 के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के साधारण वेतनमान चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को -केन्र सरकार के 
शैक्षिक पदों के समान क्रमशः VSI ग्रेड ग्रेड], श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए उच्चीकृत वेतनमान के 
सादृश्य वेतन वेण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए 
वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 1 दिसम्वर, 2008 से अनुमन्य किया जायेगा। 

3. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय वेसिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिपद्‌ 
द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित प्रेड/वेतनमानों के सादृश्य स्तम्भ-5 में 
उल्लिखित वेतन वेण्ड तथा स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्रेड वेतन ऐसे पदाधारक , जो दिनांक 1-12-2006 को सेवा 
में थें अथवा उसके पश्चात्‌ सेवा में आये हों, को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। | 

4. उक्तानुसार उच्चीकूत वेतनमानों के सादृश्य वेतन वेण्ड तथा ग्रेड वेतन में सम्वन्धित पदधारक का 
वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-1318/दस-58(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 
की व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 1 दिसम्वर, 2008 से दिया जायेगा। 

5. साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड] (उदाहरणस्वरूप प्राथमिक शिक्षक के साधारण वेतनमान के 
शिक्षक को ग्रेड) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त शिक्षक को ग्रेड एवं 
पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड] पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान 
स्वीकृत होने की दशा में सम्वनिधत शिक्षक की वर्तमान में मिल रहे avs वेतन (वेतन des में वेतन) के 
साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। 

6. यह आंदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वेआ०-2-204/दस-2009, दिनांक 21 फरवरी, 
2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 


भवदीय, 
(अनूप चन्द्र पाण्डेय) 
सचिव। 
शासनादेश संख्या-684/79-5-2009-50/08 का संलग्नक 
क्रः अध्यापक वर्तमान संशोधित सादृश्य 
Ho वेतनमान/ग्रेड वेतनमान ग्रेड वेतन avs तथा ग्रेड वेतन 
(1) (2) e) (4) (9): (6) 
1. वेसिक शिक्षा-- = 
प्राथमिक शिक्षक ग्रेड वेतन बैण्ड-2 


(क) साधारण वेतनमान 4500-7000 6500-10500 9३00-34800 4200 
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MU (2) (3) Diy ८ (5) 6 
ग्रेड वेतन वैण्ड -2 
(ख) चयन देतनमान 5000-8000 7400-11500 9300-3480 4600 
PESI वेलन बैण्ड -2 
(ग) प्रोन्नति वेतनमान 5500-9000 7500-12000 9300-34800 4800 
2. प्रधानाध्यापक प्राइमरी/ ग्रेड वेतन aug -2 
अध्यापक उच्च प्राथमिक 
(क) साधारण वेतनमान 5500-9000 7450-11500 9306-34800 4600 
ग्रेड वेतन बैण्ड-2 
(ख) चयन वेतनमान 6500-10500 7500-12000 9300-34800 4800 
ग्रेड] वेतन वैण्ड-2 
(ग) प्रोन्नति वेतनमान 7500-12000 8000-13500 9300-34800 5400 
3. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड वेतन वैण्ड-2 
(क) साधारण वेतनमान 6500-10500 7650-12000 9300-34800 4800 
3re-II वेतन बैण्ड-3 
(ख) चयन वेतनमान 7500-12000 . 8000-13500 15600-39100 > 
शेड-) लेन वैण्ड-2 
(ग) प्रोन्नति वेतनमान 8000-13500 1५७६-15209 15600-39100 6600 
(qam सिंह) 
ER, अनुस्तचिव। 
| 211 § 
संख्या-वे-आ०2-299/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 
प्रेषक, 
र श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन। 
वा में, 


(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण। 
महोदय, 

बेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय 
कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनाक 10 जनवरी, 2006 से शासनादेश संख्या-वे«आ.-1314/ दस-59 (एम) 
/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा तथा राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश 
संख्या-वेआ०-2-1315/दस-59 (एम) [2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य 
किये जाने एवं शासनादेश संख्या- वे-आ«-2-13 18/दस-59 (एम) /2008 दिनांक 8 दिसम्बर,2008 द्वारा 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निर्गत की गई हैं। 

2. उक्त शासनादेश संख्या-वेशआ.-2-1318/दस -59(एम) /2008 दिनांक” 8 दिसम्बर, 2008 के 
प्रस्तर-12, में दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 30 नवम्वर, 2008, तक कं देय अवशेष के भुगतान 
की व्यवस्था की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त व्यवस्था में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों, 
जिनकी जीनपीनएफः कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 
2008-2009 या आगामी वित्तीय वर्षो में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि से रोकी जा चुकी है, 
को अवशेष भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख होने से छूट गया है, जिसके कारण उनके अबशेप भुगतान में 
कठिनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 (1) में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली 
वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जुलाई निर्धारित करने हेतु की गयी निम्नवत्‌ व्यबस्था को और स्पष्ट 
करने की | की गयी है-- | 


लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2009 
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8. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि 
प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी,2006 को वेतन 
निर्धारण के पश्चात्‌ पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की 
जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी 2007 
तक होगी।'' 

3. उपर्युक्त इंगित कठिनाई के निराकरण एवं वेतनवद्धि की अनुमन्यता की तिथि सम्वन्धी प्रावधान को 
स्पष्ट किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- वे-आ«-2-1318/ दस-59 
(एम)/ 2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008. के प्रस्तर-12(5) के वाद निम्नानुसार नया उप प्रस्तर-6 जोड़े जाने 
एवं प्रस्तर-8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते $— 

6. ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी जी०पी-एफ- कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट 
होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-2009 या आगामी वित्तीय वर्षों में अवशेष हेतु निर्धारित की 
गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है, उन्हें सम्वन्धित वित्तीय वर्ष में देय 
अवशेष धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

8. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि ऐ समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन बृद्धि 
प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी गत वेतनवृद्धि दिनांक 
02-01-2005 से दिनांक 01-01-2006 के मध्य अर्जित की है उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01-07-2006 को aa होगी।  , 

ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01-01-2006 को अर्जित होती हो, उन्हें अपुनरीक्षित 
वेतनमान में दिनांक 01-01-2006 को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचनामें आगामी 
वेतन वृद्धि दिनांक 01-07-2006 को देय होगी। 

4. उपयुक्त शासनादेश संख्या-वेशआ+-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 को इस 

सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी शेष अन्य व्यवस्थायें/प्रतिबन्ध यथाबत्‌ रहेंगे। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्रा) 
प्रमुख सचिव। 
संख्या-सा -3-59/दस-2009-902/2009 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,ऊप्र, शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष, एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2009 
विषय : दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन एवं wat का 


निर्धारण। 

महोदय, ः 
पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन, Hees भत्ते एवं अन्य भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत 
निर्देश शासनादेश संख्या-सा-3 1443/दस-930/83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983, (शासनोदश संख्या- सा -3 
-2211/दस-930/ 83 दिनांक 25 नवम्वर, 1988 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित) द्वारा जारी किये गये थे। 
2. इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों के सम्वन्ध में दिनांक 01. 
01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन वैण्ड तथा ग्रेड वेतन) लागू किये जाने तथा भारत सरकार 
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द्वारा केन्द्रीय सेवा में पुनर्योजित सेवकों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 
के प्रावधानों को लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा दिनांक 01.01 .2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति एवं 
सरकारी सेवा में पुनर्योजित सेवकों के पुनरीक्षित वेतनादि के निर्धारण के सम्वन्ध में निर्णय लिया गया है कि 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, एवं अवशेष वेतन के भुगतान तथा वेतन वृद्धि के सम्वन्ध में 
वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो शासनादेश संख्या-वेशआ+-2-1318/दस-(एम)59 2008 दिनांक 08 दिसम्वर, 2008 
तथा शासनादेश संख्या-वेआ०-2-1327/दस-59(एम)/2008 दिनाक 11 दिसम्वर, 2008 द्वारा राजकीय 
कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है। 

3. उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्योजित सरकारी सेवक, वेतन समिति की संस्तुतियां 
पर लिये गये निर्णयानुसार यथा संशोधित पूर्व- संशोधित (प्री- रिवाइज्ड) वेतनमानों में अनुमन्य सेवानिवृत्ति 
प्रसुविधाएं अर्जित करता रहेगा। तथापि, संशोधित सकल पेंशन ( राशिकरण की राशि को सम्मिलित करते 
हुये) के समतुल्य राशि दिनांक 01.01.2006 से अथवा उसके वाद से पुनर्योजित पेंशन भोगियों के वेतन 
के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन से काट (कम कर) दी 
जायेगी। पुनर्योजित की अवधि में पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। वार्षिक वेतन वृद्धि की 
अनुमति शासनादेश संख्या-वेआ, 2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्वर, 2008 में निर्धारित 
तरीके से समस्त वेतन राशि पर यह मानकर दी जायेगी, जैसा कि यदि पेंशन की कटौती न की गयी होती। 
इसके अतिरिक्त पुनर्योजन पर वेतन तथा सकल पेंशन (राशिकरण की राशि को सम्मिलित करते हुये) की 
अधितम सीमा 80,000/- रूपये हागी जो राज्य कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में शीर्षस्थ 
वेतनमान (नियत) हैं। - 

4. राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सरकारी सेवक, जो इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01.01. 
2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का पात्र हो, द्वारा विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्न 
प्रारूप पर देना होगा। यह विकल्प सम्वन्धित कर्मचारियों के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्य/नियुक्ति प्राधिकारी/ 
वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के 
अन्दर पहुंच जाना चाहिए 

5. यह आदेश 01.10.2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति उन व्यक्तियों पर भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू 
होंगे जो 01.01.2006 के वाद सेवायोजित किये गये gi) किये जायें। 

6. शासनोदश संख्या- M- 37-1443 /दस-930- 83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 द्वारा निर्धारित 
पुनयोर्जित की अन्य शर्ते यथावत लागू रहेंगी। 


संलग्नकः उपरोक्तानुसार। 


भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
संलग्नक 
विकल्प का प्रारूप 
AN EM T cac दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना 
का चयन करता हूँ। 
VO) SE EN अपने पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में वने रहने का 
विकल्प प्रस्तुत करता El 
वर्तमान वेतनमान : ........................ 
EMI Sa त 
व्वा कक. 
ue coe uen MU ENSE. LL 
ice | DIEM RUIT MuR nien 
दिनांक : 
स्थान : 


*यदि लागू न हो काट दिया जाये। 
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संख्या-609 / 9-1-08- 21-सा / 2008 
प्रेषक, 

श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव, नगर विकास, .उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

निदेशक, स्थानीय निकाय, उप्र», आठवां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
नगर विकास अनुभाग-1 दिनांक : 27 फरवरी, 2009 
विषय : वेतन समिति zm. 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानें 

के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्वन्ध में की गयी संस्तुतियां के क्रम में दिनांक 1 
जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति। 
महोदय, 

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प 
संख्या-वेआ+-2-870/दस-34(एम)/2008-टीनसी०, दिनांक 20 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या-वे+आ. 
-2-824/दस-34(एम)/2008-टीन्सीः, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना 
द्वितीय प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन भाग-1 की संस्तुतियों को सम्यक्‌ विचारोपरान्त 
शासन द्वारा संकल्प संख्या-वे, आ+-2-251/दस-54(एम)/2008-टीन्सीन, दिनांक 7 फरवरी, 2009 द्वारा 
निम्नानुसार स्वीकार कर लिया गया है। । 

2. वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय 
स्थानीय निकायां/जल संस्थानों के कर्मचारियां/अधिकारियां को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका 
के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन des एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन des तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित दिनांक 1.12006 अथवा दिये 
गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महंगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार 
राज्य कर्मचारियों के समान देय हागी। 

4. वर्तमान में उपलव्ध कोई वेतनमान यदि संलग्न तालिका में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो UNI 
वेतनमान के लिए पुनरीक्षित संरचना में वेतन qus तथा ग्रेड वेतन समान Consideration के आधार पर 
निर्धारित किये जायेंगे। 

5. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियां/अधिकारियों के सम्बन्ध में समिति के 
प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश 
संख्या-वेआ+-2- 1318/ दस- 59 (एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 के अनुसार किया जायेगा। 

6. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन की वृद्धि की दर एक समान तीन (03) प्रतिशत तथा 
वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों /अधिकारियाँ के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन 
के माध्यम से राजकीय कर्मचारियां/अधिकारियां के सम्वन्ध में की गयी' संस्तुतियां पर शासन द्वारा शासनादेश 
संख्या-वे+आ०-27 1318/दस- 59 (एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 के अनुसार । जुलाई रखी 
जायेगी। : 

7. नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
समयमान वेतनमान/ए«्सी-पी० के रूप में 10 वर्ष 20 वर्ष, तथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पर स्तरोन्नयन के 
रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कर्मचारियों के राम्वन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के सादृश्य 
अनुमन्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे। | 

8. उक्त श्रेणी के कार्मिकां को शासनादेश wu जी-1-953/दस - 2008-226/ 2008, दिनांक 8. 12. 
2008 के अनुरूप मकान किराया भत्ता, शासनादे& संख्या-जी-1-954/दस-2008-227/2008, दिनांक 8.12. 
2008 के अनुरूप नगर प्रतिकर भत्ता, शासनादेश संख्या-जी-2-1985/दस-2008- 339/2008, दिनांक 11. 
12,2008 के अनुरूप स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, शासनादेश संख्या- Uu 
2314/दस-2008-वीमा-19/2002, दिनांक 8.12.2008 के अनुरूप सामूहिक वीमा योजना तथा शासनादेश 
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संख्या-जी- 2-2017/दस- 2008 216/79, दिनांक 8.12.2008 के अनुसार प्रसूति अवकाश/वाल्य देखभाल 
* अवकाश (Child Care leave) की संशोधित दरे/व्यवस्था दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी की 
जायेंगी। à र 

9. नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिभ्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
पुनरीक्षित वेतन तथा महंगाई भत्ता का दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से नगद भुगतान किया जायेगा। “दिनांक 
1.1.2006 से fami 30 ITA, 2008 तक के अवशेष का किश्तों में भुगतान राजकीय कार्मिकों के 
समान अथवा अन्य किसी प्रकार जो राजकीय कर्मियों से अधिक आकर्षक न हो, से किये जाने के संबंध में 
निकाय/संस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में आदेश अलग से निर्गत 
किये om 

10. नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते एवं 

सुविधाओं तधा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए 
राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलव्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की 
ˆ कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेंगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/संस्था 
का होगा, . न 
`` 11. राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली 
धनराशि में से कर्मचारियों के वतन भत्तो हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष वची धनराशि 
तथा अन्य स्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्वन्धित निकाय अपनी अन्य विकास सम्वन्धित निकाय 
अपनी अन्य विकास सम्बन्धी. प्रतिवद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई 
जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन vet हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने uidi 
से एकत्र- धनराशि में. से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु 
किया जायेगा। : 

12. जल संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते एवं सुविधायें तथा अन्य लाभ इस 
प्रतिवन्ध केः साथ अनुमन्य कसये जायेंग कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संवंन्धित 
जल संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्यजन को मिलने वाली 
मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

` 13. इस शासनादेश के जारी होनें के दिनांक से प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थाओं में पदों 
की भर्ती, पदों "का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया 
जाथेगा। 

- “14. नगरीय स्थानीय निकाय तथा जल संस्थानों के केन्ट्रीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के पदों के सृजन के 
सम्वन्ध में मानक, निर्धारित किये जायेंगे। इन मानकों का समावेश करते हुए विभिन्न संवर्गो / पदों की सेवा 
शर्तों को विनियमित किये जाने हेतु सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर समयवद्ध रूप से 6 माह में 

. प्रख्यापित की जायेगी। 

15. संलग्न तालिका के क्रमांक-15 व 16 पर इंगित वेतनमान रूपये 8000-13500 के सभी पदों को 
युनेरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन avs, वेतन वैण्ड-3 (रूः 15600-39100) तथा ग्रेड वेतन रूपये 
5400 अनुमन्य कराया जाय। परन्तु वैयक्तिक वेतनमान रूपये 8000-13500 के ऐसे पद धारकों जिनके लिए 
इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलव्ध न हो, के लिए 8000-13500 के 
वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रूपये 5400 के साथ वेतन vm 2 (रू 

` 9300-34800) में रखा जायेगा। 

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वेश आ-2-190/दस-09, दिनांक 26-2-2009 में 
प्राप्त उनकी सहमति. से निर्गत किये जा रहे हैं। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 

P Y EL inis : भवदीय, 

ox zv (आलोक रंजन), 

प्रमुख सचिव। 


- CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या- 609/9-1-08-21 सा/2008, दिनांक 27 फरवरी, 2009 का संनग्नक 


zb. वर्तमान वेतनमान ` पुनरीक्षित ee 


सं० (रु०) वेतन वैण्ड/ सादृश्य वेतन dvs| सादृश्य ग्रेड 
बेतनमान का नाम वेतनमान (रु०) वेतन (रु०) 
1 2 3 My Lace न नाक ea CNN 

|. 2550-55-2660-3200 ] एस 4440-7400 13 
2. 2610-60-3150-65-3540 1 एस 4440-7400 . 1400 
3. 2650-65-3300-70-4000 1 एस 4440-7400 1650 
4. 2750-70-3800-75-4400 बेतन वैएउ-1 5200-20200 1800 
5. 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 1900 
6. 3200-85-4900 बेतन वैण्ड-] 5200-20200 2000 
,7. 4000 -100-6000 वेतन दैण्ड-1 5200-20200 2400 
8. 4500-125-7000 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2800 
9. 4500-125-7250 वेतन वैण्ड-। __ 5200-20200 2800 
10. 5000-150-8000 वेतन वैण्ड 2 ' 9300-34800 4200 
11. 5500-175-9000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
12. 6500-200-10500 वेतन वेण्ड-2 9300-34800 4200 
13. 7450-225-11500 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 ' 4600 
14. 7500-250-12000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4800 
15. 8000-275-13500 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 5400 
16. 8000-275-13500 . वेतन वेण्ड-3 ' 15600-39100 5400 
17. 8550-275-14600 _ वेतन वैण्ड-3 15600-39100 5400 
18. 10000-325-15200 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 6600 
19. 10650-325-15850 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 6600 
20. 12000-375-16500 वेतन वैण्ड-3 15600-39100 ' 7600 


(जहां इस वेतनमान के पद 
शत-प्रतिशत पदोन्नति से 
भरे जाते हां अथवा जहां 
यह समयमान्‌/ एन्सीन्पी. 
वेतनमान के रूप में देय हो) 


21. 14300-400-18300 वेतन वेण्ड-4 37400-67000 8700 
(जहां इस वेतनमान के पदों 
पर सीधी भर्ती भी हो) 
22. 16400-450-20000 वेतन वेण्ड-4 37400:67000 8900 
(सूर्य प्रकाश मिश्र) 
विशेष सचिव। - 


| |214| 4 j 
संख्या-सा 3-72/दस-2009-300/99 
प्रेषक, 
वी०एनब्दीक्षित, सचिव, वित्त उत्तर, प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
l समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 ` लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2009 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ta 
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विषय : शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के परिप्रक्ष्य में सेवानिवृत्ति 
सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के वेतनमान के संवंध में स्पष्टीकरण | 
महोदय, 
शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13 अप्रेल, 2000 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए 


(1) दिनांक 01.01.1986 से 31.12.95 के वीच की अवधि में सेवानिवृत्ति/दिवंगत सरकारी 
कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्व 
पेंशन का दिनांक 01.01.1996 से संशोधित किया जायेगा । पेंशन संशोधन भाग एक में 
उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। 

2) दिनांक 01.01.1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति 
की तारीख का ध्यान किए विना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 01.01.1996 
से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के 
लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपवन्ध, उसी प्रकार प्रभाव रहेंगे। 
इसी प्रकार दिनांक 01.01.1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/ मृत कर्मचारी के द्वारा 
धारित अन्तिम पद के दिनांक 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यून्तम वेतन के 
30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। पेंशन संशोधन भाग दो में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया _ 
जायेगा।” 

. उक्त शासनादेश के फलस्वरूप अन्तिम धारित पद के वेतनमान के न्यून्तम के सापेक्ष पूर्ण पेंशन (33 
वर्ष की अर्हकारी सेवा पर) का लाभ उन राज्य कार्मियों को नहीं मिल सका था जिनको वैयक्तिक रूप से 
समयमान वेतनमान अथवा प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य हुआ है क्योंकि वैयक्तिक रूप से रामयमान वेतनमान/ 
प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने से अन्तिम धारित पद का वेतनमान परिवर्तित नहीं होता है। 

2. इस संवंध में राज्य सरकार को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि वैयक्तिक रूप से प्राप्त 

समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी न्यूनतम पेंशन से संवंधित लाभ अनुमन्य कराया जाए। 

3. अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय सहर्प आदेश देते हैं कि शासनादेश संख्या 

-सा-3-384/ दस-300/ 99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर] (2) के अंश “दिनांक 01.01.1996 सें 
सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए विना, 
पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 
50 प्रतिशत से कम -नहीं होगी” का अर्थ होगा कि “ सभी पेंशनभोगी की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की 
तारीख पर विचार किए विना दिनाक 01.01.1996 की स्थितिं के अनुसार पेंशनभोगी के द्वारा अधिवर्पता/ 
सेवानिवृत्ति के समय पर धारित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के: न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं 
होगी।/' शासनादेश संख्या- सा- 3- 384 / दस-300/99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में निहित अन्य उपलव्ध 
यथावत्‌ लागू रहेंगे। 


भवदीय, 
(at weather) 
ELS सचिव, feral 
3 | 215 j र 
संख्या- जी- 2- 212/दस- 2009- 333/86 

प्रेषक, 

अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, - 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 3 मार्च, 2009 


विषयः पदोन्नति पर मूल नियम 22-वी के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के लिए विकल्प। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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महोदय, 

मुझे यह कहने का निदेश हूआ है कि पदोन्नति निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह 
खण्ड-2 भाग -2 के मूल नियम 22-वी (1) के अन्तर्गत है। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- जी-2-854/ 
दस-333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 
1988 में यह स्पष्ट व्यवस्था की 
गयी है कि पदोन्नति पर संवंधित 
सरकारी सेवक का वेतन प्रोन्नति 
के तिथि को उक्त मूल नियम- 
22-वी (1) के अनुसार निर्धारित 
किया ' जाय। इसके अतिरिक्त 
सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर प्रोन्नति की तिथि को मूल नियम-22-ए (1) में निर्धारित 
प्रक्रियानुसार एवं निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-वी (1) के अन्तर्गत पुननिर्धारित 
किये जाने की भी व्यवस्था है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा 
उसमें वेतन निर्धारण किये जाने विषयक पार्श्वाकित शासनादेश जारी किए गए है। तद्नुसार समस्त सरकारी 
सेवक की वेतन वृद्धि तिथि दिनांक 1 जुलाई रखी गई है। पुनरीक्षित वेतन संरचना की व्यवस्था लागू होने के 
फलस्वरूप किसी सरकारी की पदोन्नति अथवा Ca. की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन होने पर 
संवंधित सरकारी सेवक को वित्तीय नियम 23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह पदोन्नति की तिथि 
अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता हैं। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण 
निम्नानुसार किया जायेगा। 

(1) यदि सम्वन्धित सरकारी सेवक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण 
हेलु विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन वेण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु 
उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन 
पुनरीक्षित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा 
दूसरी पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की 
तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को 
मूल वेतन रु 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि रु. 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की 
गणना G 103.00 पर की जायेगी। 

(2) यदि सरकारी सेवक पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो उस सरकारी 
सेवक का वेतन शासनादेश संख्या वेआ, 1318/दस-59 (एम)-2008, दिनांक 8 दिसम्वर, 


वेआ०-2-1314/दस-59 (एम)-2008, दि. 08 Raaz, 2008 
वे+आ०-2-1315/दस-59 (एम)-2008, दि. 08 दिसम्बर, 2008 
वेनआ+-2-1318/दस-59 (एम)-2008, दि. 08 Raaz, 2008 
वेञआ०-2-1775/दस-2008-42 (एम)-2008, दि. 08 दिसम्बर, 2008 
वेञआ+-2-1327/दस-59 (एम)-2008, fe. 11 दिसम्बर, 2008 ` 

वेनआ०-2-1371/दस-59 (एम)-2008. fe. 2 जनवरी. 2009 


> U N — 


nu 


2008 के प्रस्तर-] के उप प्रस्तर-11 में निहित प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि _ 


सरकारी सेवक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुयी है तो उसे अगली वेतन 
वृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। 
उदाहरण--किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक हुयी 
हे, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी। यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी से 
30 जून तक हुयी है तो अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। र 
उदाहरण--किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हुयी है, 
तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी। 
2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश सेख्या जी-2-854/दस- 333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 को उक्त 
सीमा तक संशोधित समझा जाये। 
3. मूल नियम में संशोधन पृथक से यथासमय किया जायेगा। 
भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


et 
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| | 216. 6 | 
संख्या-बी--3-530/दस- 2009 
प्रेषक, 
मनमोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेक में, 
मनिषन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद/ समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एबं सत्र न्यायाधीश 
एबं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


. वित्त (amer) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03 मार्च, 2009 


क्थिय : राज्य कर्मचारियों को स्वीकृति किये जाने बाले भबन निर्माण एवं क्रय अग्रिम, भवन मरम्मत 
विस्तर अग्रिम, मोटर वाहन क्रय एवं साइकिल क्रय अग्रिम के आंकड़ों के मिलान के सम्वन्ध में। 


उपर्युक्त Rene चित्त (आपघ-व्ययक) अनुभाग-3 के पत्र संख्या बी-3-2381/दस-2008 दिनांक 26 
अशस्त, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे। इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेशः हुआ है कि राज्य 
कर्मचारियों को स्वीकृत उपरोक्त विभिन्न अग्रिमा के आहरण. एवं वसूली के atest का महालेखाकार, उत्तर 
प्रदेश, इलाहावाद कार्यालय के साथ मिलान कार्य अधिकाशं विभागों/कार्यालयां द्वारा नियमित रूप से नहीं 
किया जा रहा है जिसके कारण वर्षानुवर्ष राज्य सरकार के वित्त लेखों मे वजट प्रावधान के समय वास्तविक 
व्यय के आंकड़ों का शुद्ध पुस्ताकंन नहीं हो पा रहा है। इससे आडिट प्रस्तरों का सम्यक्‌ उत्तर तैयार कर पाने 
में वित्त विभाग को परिहार्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा ÈI 

2. अतः अनुरोध है कि आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत अग्नरिमों के आहरण एवं वसूली के 
आंकड़ा का मिलान महालेखाकार कार्यालय के साथ नियमित रूप से कराना सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग 
को अवगत कराने का कष्ट करें। 

भवदीय, 

मनमोहन, 

विशेष. सचिव, वित्त। 
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(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ` 
| अधिसूचना 
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009 
(आय-कर) 
काशआः 858 (अ)--केद्धीय प्रत्यक्ष कर वोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 
295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्‌: 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2009 है। 
(2) ये 1 अपैल, 2009 को प्रवृत्त हांगे। 
2. आय-कर नियम, 1962 में- . | 
(क) नियम 30, नियम 31 नियम 31,- नियम 31-क और कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखे जाएंगे, अर्थात्‌: 
“gta पर काटा गया कर या अध्याय 17ख के अधीन संदत्त कर को 
सरकारी खाते में जमा करने का समय और ढंग 
- 30 (1) अध्याय 17 ख के उपबंधों के अनुसार काटी गई सभी रकम केंद्रीय सरकारी के खाते मे 
निम्नलिखित समय के भीतर जमा की जायेगी-- ु 
(क) उस माह की समाप्ति से दो मास के भीतर जिसमें रकम भुगतानकर्ता द्वारा पाने वाले के खाते में 
जमा की जाती हैं, यदि जमा उस तारीख तक का है, जिसको भुगतनकर्ता का हिसाव बनाया 
गया है: और 
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(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर, जिसमें- 
(i) कटौती की गई हैः या 
(ii) आय-कर धारा 192 की उप-धारा (1-क) के अधीन शोध्य है। 

(2) उपःनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी बिशेष मामला में निम्नलिखित 
अनुज्ञात कर सकेगा, 

(क) 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 25 मार्च को रकम का तिमाही भुगतान यदि रकम की 

कटौती “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय से की जाती है; 

(ख) 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को रकम का तिमाही भुगतान यदि रकम 

की कटौती, 
(1) प्रतिभूतियां पर ब्याज के अलावा व्याज; 
(ii) बीमा कमीशन; या 

(m) आय-कर के भुगतान की तारीख से चोदह दिन के भीतर दिया जायेगा, यदि भुगतान नियम 30 

के उपनियम (2) के अधील तिमाही रूप से किया गया है; 

(घ) सभी अन्य मामलों में उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर दिया जाएगा, जिसमें स्रोत पर 

कर की कटौती की गई है। 

(3) कटौतीकर्ता, यथास्थिति, प्ररूप सं. 16 या wed सं. 16क में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी कर 
सकेगा, यदि कटौती धारी ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाण पत्र खो दिया है और वह डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी 
करने का अनुरोध करता है और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र कटौतीकर्ता द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित 
किया जाता है। 

(4) निर्धारण अधिकारी उपनियम (3) मं निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर स्रोत पर काटे गए 
कर के लिए क्रेडिट देने के पहले,-- 

(क) कटौतीधारी से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा; और 

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुकत द्वारा इस निमित्त अभिहित निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान 

प्रमाणित कराएगा। 
कर कटौती या कर संग्रहण की तिमाही विवरणी 

31क. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 203क के अधीन कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या 
आवंटित किया गया है, निम्नलिखित तिमाही विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा, अर्थात्‌: 

(क) प्ररूप सं. 24ग में प्रोत पर कर कटौती अनुपालन विवरणी: 

(ख) wea सं. 24थ में धारा 192 के अधीन कर कटौती की तिमाही विवरणी; 

(ग) धारा 193 से धारा 196-घ के अधीन निम्नलिखित में कर कटौती की तिमाही विवरणी 

() कपनी से भिन्न ऐसे कटौतीधारी की बाबत जो अनिवासी या निवासी है किंतु साधारणतः 
निवासी या कटौतीधारी विदेशी कंपनी नहीं है, wea सं; 27 थ में: और 
(ii) अन्य सभी कटोतीधारियों की बाबत weu 26थ में; और 

(घ) wea 27डथ में धारा 2067 के अधीन कर संग्रहण की तिमाही विवरणी। 

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससें उपधारा (1) के अधीन इसमें निर्दिष्ट विवरणी परिदत्त करने या. 
परिदत्त कराने की अपेक्षा है, ऐसी विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप से आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-करः 
महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकूत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा। 

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट veo 24ग में विवरणी वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाहियों की बाबत 
क्रमशः. 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी को या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की पश्चातवर्ती 15 जून 
को या उससे पूर्व परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा। 

(4) उपनियम (|) में निर्दिष्ट प्रप सं. 24थ, wed सं. 26थ, प्ररूप सं. 27थ और प्ररूप सं. 27डथ में 

वित्तीय वर्ष की पश्चातवर्ती 15 जून को या उसके पूर्व परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी। 
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(ख) नियम 37क का लोप किया जाएगा। 
(ग) नियम 37गक और नियम 378 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखें जायेंगे: 
“अध्याय 17 खख के अधीन ala पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा करने का 
समय और ढंग-- 
(ii) धारा 194 ज में निर्दिष्ट कमीशन या दलाली, के रूप में किसी आय से की जाती है। 
(3) उपनियम (1) के अधीन कोई अनुज्ञा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं दी जाएगी। 
(4) अध्याय 17ख के अधीन कटौती या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपनियम (i) 
या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-- 
(क) wea सं. 17 में आय-कर चालान इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा; और 
(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से भारतीय रिजर्व वैंक, भारतीय स्टेट 
बैंक या किसी प्राधिकृत वैंक में इसे भेज कर केन्द्रीय॑ सरकार के खाते में करेगा। 
(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट वैंक या किसी 
प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,- 
(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट वैंक या किसी प्राधिकृत dep की इंटरनेट वैंकिग सुविधा 
द्वारा भेजी गई हैं: या 
(ख) क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भेजी गई है। 


स्रोत पर काटे गए कर या धारा 192 की उपधारा (1-क) के अधीन 
संदत्त कर का प्रमाण पत्र 

31.(1) धारा 203 के अधीन ala पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र या कर्मचारी की ओर से - 

नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाण पत्र, 
` (क) प्ररूप सं. 16 में होगा, यदि कटौती या कर का भुगतान धारा 192 के अधीन किया गया है; 

(ख) प्ररूप सं. 16क में होगा, यदि कटौती अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की गई है ; 

(2) उपनियम (|) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र कटौतीधारी को,-- 

(क) उस तारीख के पश्चात्‌ एक सप्ताह के भीतर, जिसको स्रोत पर काटे गए कर की रकम केंद्रीय 
सरकार के खाते में जमा की गई है, दिया जाएगा,यदि संदाय, जिसकी वावत कर इस प्रकार 
काटा गया कर, उस तारीख को जमा के रूप में है, जिस तारीख तक कटोतीकर्ता का हिसाव 
बनाया गया है; 

(ख) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक मास के भीतर, दिया जाएगा जिसमें भुगतान कटौतीधारी 
को किया गया है, afe— | 

(i) कर की कटौती धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन की गई है; 

(४) प्रमाण पत्र धारा 192 की उपधारा (1-क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा 
कर के संदाय के संवंध में है; 

(iii) कर की कटौती धारा 194घ के अधीन की गई है; या . 

(iv) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आय-कर की कटौतियों के लिए कटौतीधारी को एक 
से अधिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है और कटौतीधारी ने ऐसी कटौतियों 
की बाबत समेकित प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया हैः 

37 गक. (i) अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत सभी रकम उस मास, जिसमें संग्रहण 

किया गया है, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएगी। 

(2) अध्याय 17खख के अधीन संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट 

समय के भीतर | 

(क) प्ररूप d. 17 में आय-कर चालान इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा : और 

(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट 
बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक मे इसे भेज कर केन्द्रीय सरकार के खाते में eum 
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(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या 
किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रनिक रूप में भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,-- 

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत वैंक की इंटरनेट वैकिग सुविधा 

द्वारा भेजी गई है; या 

(ख) क्रेडिट या डेविट कार्ड द्वारा भेजी गई है। 
स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाण-पत्र 

37घ. (1) धारा 206-7 की उपधारा (5) के अधीन प्रोत कर के संग्रहण प्रमाणपत्र WE सं. 27-घ में होगा! 

(2) उपनियम (!) के अधीन निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर कटौतीधारी 
को दिया जाएगा, जिसमें रकम क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित की गई या 
भुगतान,यथास्थिति, क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त किया गया है। 

(3) Bla पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, wed सं. 27 घ में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी 
कर सकेगा, यदि क्रेता या अनुज्ञप्तिंधारी या पट्टेदार ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह 
डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करता हे और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र स्रोत पर कर के 

संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रगाणित किया जाता है। 
(4) निर्धारण अधिकारी उपनियम (3) मे निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर स्रोत उर संग्रहीत 
किए गए कर के लिए क्रेडिट देने के पहले, 

(क) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा; और 

(ख) मुख्य आयुक्‍त. या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अभिहित. निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान 

प्रमाणित gam," 

(घ) Feo सं. 16 प्ररूप सं. 16क और प्ररूप सं. 16कक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे 

अर्थात 
Wet सं16 
[नियम 31(1) (क) देखिए] 
वेतन के स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 
1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र 


क्या मूल|दूसरी प्रति/ 
संशोधित है 


आयकर 
यथा उपलव्ध कराया गया | गया पैन आयकर 
टीडीएस यूनीक ट्रांजेक्शन | विभाग द्वारा 
नंबर (यूटीएन) विधिमान्य था 


1. टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या अतिरिक्त संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वेकल्पिक)। 
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छूट की भत्ते —— 
Oo o OO [e| — | 
EE ea ee | 
EU | | °| 
: eran = Tg 
> poo ee 
Er Su] PEE - — ia Hodie 5) पूरा 
RE EE | भत्ता | २ | —[ ¬ 
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4(क) 8 (ग) का योग हि uon 
|_6. | 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (३:5) | | | 
ea मा NES 
eee लि के जे आल l 
| eee [| (रु | | 
e S 
| 9. | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां SS NEN NS] 
= ae 
= रकम | रकम 
क्‌ र्‌ः 
= 
(ET) 
Be 
, | 10. | अध्याय 6 के अधीन कटौती योग्य रकम का योग a 
TIS | |, | 
1 लका. | [| — | 
NIE 35 
[oR ETE 


| 


| | 
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संदत्त वेतन किसी अन्य आय और काटे गए कर का व्योरा 

| ]. | सकल वेतन 

EX धारा 17 (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन 
5 Ss 


e 
A 


पार, जहां | 
धारा 17 (3) के अधीन वेतन कै वदले लाभ (WET To 
सं. 12 खख के अनुसार, जहाँ लागू हो 


G 
Ah 
$i 
=> 4 
A 
Ap 
£N 
al 


be 
E po NE E ate 
रकम 


SS 
श 
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(च) योगफल 
क से ङ तक) 


: 
धारा 88 ग | 
के अधीन 
धारा 89 के अधीन (व्यौरे संलग्न करें) $5. 
कर रिवेट का योग और ऊपर 13 [1(च)+11(क) + 1 (ख)+ 
II में कर रिवेट और अनुतोष 


संदेय कर (12-14) और उस पर अधिभार WES 
घटाएं : त्रोत पर कटौती किया गया कर ee | 


संदेय/ प्रतिदेय कर (15-16) Beas ] 
EM or RIS पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य 
कर रहा/रही हूँ यह प्रमाणित करता /करती हूँ कि ................ रूपये [किवल ............ (शब्दों में रूपये)] 


की राशि की स्त्रोत पर कटोती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह और 
प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्तत दी गई जानकारी लेखा पुस्तिकां दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध 
अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है। 


कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 
पदनाम पूरा नाम 
Wer संख्या 16-क 


[नियम 31(1) (क) देखिए] 
वेतन के स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 
1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र 


mae | aden O 


क्या मुल /दूसरी यदि संशोधित है तो पूर्व टीडीएस प्रमाण पत्र 

प्रति/संशोधित हे संख्या दें 

कटोतीकर्ता का टेन कटोतीकर्ता का नाम | > a ee 
कटौतीधारी कार्वन ccc | 
आयकर विभाग द्वारा क्या अपलोड 
यथा रूप से उपलब्ध किया गया पैन 
कराया गया टीडीएस आयकर विभाग 
यूनीक ट्रांजेक्शन नंवर | द्वारा विधिमान्य 
था (हां/नहीं) 


संदत्त। सकल, रकम टीडीएस रकम 


टीडीएस की रकम 
कुल टीडीएस / रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमान्य पाया गया है 

RF पुत्र/पुनी A जो (पदनाम) की हेसियत में कार्य कर 
रहा/रही हूँ यह प्रमाणित करता /करती हूँ कि ................... रूपए |(केवल............ (शब्दो में ख ] 


की राशि की स्रोत पर कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में ded की गई है। मैं यह 
प्रमाणित करता | करती हूँ कि उपरोक्तत दी गई जानकारी लेखा पुस्तिको दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध 


अभिलेखों के आधार पर सही और'ठीक/हैी। | 0 P | के आधार पर सही और ठीक है। 
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. सदय टीडीएस और ससपल को 


- | बैंक का नाम जिसको संदाय किया 
गया है ® 
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कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 


#टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या संन्दर्भ अतिरिक्त संख्या है जो कि कटोतीकर्ता द्वारा किया जाना है 
(वैकल्पिक) 


वत्तीय वर्प जिसको स्त्रोत 
पर की गई कटौती या 
संग्रहण किया गया है 


टीडीएस और टीडीएस संदाय के लिए भारतीय 
आयकर चालान 


(नियम 30(4) नियम 37ग क (2) (क) देखिए) 


जमा की तारीख (दिन /मास fad) | पैन 
oj | | 


चालान पहचान संख्या (सीआईएन) तारीख (दिन/माह/वर्ष) 
CCE SSS as ES 


नगर और राज्य सहित पुरा पता 


l |] TTTTTIS 


फोन नम्बर (एसटीडी 
कोड सहित) 
मोबाइल नं 


Alms Se Rea See 


संदाय की तारीख 


संदेय टीडीएस और टीसीएस की 
(कुल रकम)(अंको में) 


SG!) um T — es 
लेखा में विकलन द्वारा प्रदत्त विकलन की 
(कटौतीधारियों का खाता सं.) तारीख 


कटौतीधारियों से टीडीएस / टीसीएस का ब्यौरा (यदि अभिलेख की कटौतीधारी की फाइल अपलोड 
संख्या 10 से अधिक है तो कटौतीधारी की फाइल अपलोड करे) a 
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जज HEARSE. | 
AMMEN ES | O 
REESE. 

व्याज | ह ae 


७डीएस और AAA. अनुपालन विवरण 
[नियम 31 क (1)क देखें] 


: सड़क/गली/डाकघर. 


(पहली/दूसरी/ 
तीसरी/चौथी) 


|. > i CRS || |! 


रोज बोड फोनने.) 


टीडीएस निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/सक्रिल) 


विवरणी मूल है या पुनरीक्षित (निशान लगाए) C 


O मूल O पुनरीक्षित 


es प्रास्थिति (निशान लगाए) निवासी O Or निवासी 
वयानीचे एससीएच कॉम-। विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई संव्यवहार की प्रकृति (Jat (अनुसूची कॉम में 
ब्यौरा प्रविष्ट करें) (__] नहीं (शून्य वितरण) oe ag a RN 
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~ 


ho 


.उपाबंध 1 | 
टीडीएस का कटौतीधारी-वार -ब्यौरा 


(कृपया मुख्य प्ररूप 24-8 की कसं. 4 पर तालिका में पंक्ति-मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें) 


कर्मचारियों को दिये गये वेतन और उस पर कटौती किए गए कर का विवरण 


(च) प्ररूप 24ध में, उपावंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध 1 रखा जायगा अर्थात: 
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दत्तरदायी 


कटौती 
तारी 


. " ic 
किया गया कर 
, रु. दे 
[sias] 
IE E EIS 
स्त्रोत पर कर कटोती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 


स्त्रोत पर कर कटोती के 


E 
B 
ES 
E 
E 


al 


.... प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है। 
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*धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मददे यदि “कम कटौती हो” हो “क” लिखे या कोई “कटौती न हो” तो “ख” लिखें। 
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(ज) प्ररूप सं. 27 घ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जायेंगे, अर्थात्‌: 
प्ररूप सं. 27 घ 
(नियम 37 घ देखिएं) ` | 
स्त्रोत पर संग्रहीत किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन 
प्रमाण-पत्र 


| | टीसीएस प्रमाणपत्र Hum 


iis 7: 
क्या मूल/दूसरी प्रति/ | यदि संशोधित है तो पूर्व टीसीएस प्रमाणपत्र संख्या | कु जी 
संशोधित है दें 
संग्रहकर्ता का टैन ee S ER ^ | 
खरीददार या लाइसेंस सुदा खरीददार या लाइसेंस 
या पट्टेदार या जिसको सुदा या पट्टेदार या 
निविदा दी गयी है का स्थाई जिसकों निविदा दी गयी 
लेखा संख्या है का नाम 
आयकर विभाग द्वारा यथा | कया अपलोड किया | संदत्त सकल रकम टीसीएस रकम 
रूप से उपलब्ध कराया गया | गया पैन आयकर 
टीसीएस यूनीक ट्रालेक्शन | विभाग द्वारा विधिमान्य 
नंवर (यूटीएन) विभाग द्वारा विधिमान्य 

था (हाँ/ नहीं) 


जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा रही हूँ यह प्रमाणित करता/ 
करती हूँ कि रुपयें (केवल (शब्दो में रुपयें)) की राशि स्त्रोत पर संग्रहीत की गई 
है और केन्द्रीय सरकार के खाते में eu की गई है। में यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी 
गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलव्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है। 


कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 
पूरा नाम 


“टीसीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है 
(वेकल्पिक) 
(a) med 27थ H— 


(i) “धारा 194 ड़, 195, 196%, 196ग, 196घ और नियम 3 Ia aq” शब्दों और अक्षरों के 
स्थान पर नियम 31क (।) (ग)(1) FS शब्द अंक और अक्षर और कोष्ठक रखे जायेंगे: 
(ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा: 
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.. वर्ष) संदत्त ।प्रत्यय की गई रकम तथा स्त्रोत पर कर कटौती के विवरण 
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do 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या- सा- 3-313/दस-2009-301 (9)-2003 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2009 
कार्यालय-ज्ञाप 
विषय: “नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना!” 

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आये सभी नये कर्मचारियों के 
लिए “नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गयी है जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई 
भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के वरावर अंशदान किये जाने तथा समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा अदा 
किये जाने का प्राविधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक । अप्रैल, 2005 से भारत सरकार की 
उक्त योजना के आधार पर “नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना” दिनांक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके 
बाद राज्य सरकार के सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या-सा-3-379/ दस-2005- 30Y 
(9)-2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है तथा इसी संवंध में निर्धारित अंशदान की कटौती 
तथा कर्मचारियों के इंडेक्स नम्बर आदि आवंटित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश शासनादेश 
संख्या-3-1051/दस-2008-301(9)-2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा निर्गत किये गये हैं। 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के अनुपालन के निदेशक, UST द्वारा दिनांक 1 
अप्रैल, 2005 अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के इण्डेक्स He 
आवंटित किये जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। किन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार 
द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि के लेखे के रख-रखाव तथा धनराशि के विनियोजित के वारे सीनआर०एः 
ट्रस्टी बैंक एवं फण्ड मेनेजर की नियुक्तियां किया जाना विचाराधीन था। 

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 अथवा उसके वाद नवनियुक्त कर्मचारियों के संवंध में 
नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अध्यादेश संख्या-8, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 
द्वारा पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीनएफनआरन्डीनएः) का अन्तरिम रूप से गठन किया 
गया था। जिसे भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन असाधारण गजट संख्या- 406, 
दिनांक 14 नवम्वर, 2008 द्वारा पुनः जारी करते हुए पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण 
(पीनएफ०आरः्डी-एन) अन्तरिम रूप से गठित किया गया है। पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण © 
(पी*एफ०आर०डी०ए०) द्वारा नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल सिक्योरिटीज 
डिपाजिटरी लिमिटेड (एन०्एसन्डीनएल,) को AAU. du आफ इण्डिया, को ट्रस्टी बैंक तथा स्टेट वैंक 
आफ इण्डिया, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन वीमा निगम को निधि प्रवन्धक (फण्ड मैनेजर) 
नियुक्त किया गया है। इस समस्त इकाइयों के पर्यवेक्षण हेतु पीनएफनआरन्डीनए, द्वारा एन+पी+एसः ट्रस्ट का 
भी गठन किया गया है। सी-आर«ए% ट्रस्टी वैंक फण्ड मैनेजर के मुख्य कार्य निम्नवत्‌ होंगे 

CRA का कार्य-- 

(i) अभिदाता (Subscriber) एवं कार्यदायी संस्थाओ का CRA सिस्टम में पंजीकरण 
करना। eru 
(ii) अभिदाता को एकल खाता संख्या आवंटित करना। 
(iii) अंशदान का लेखाजोखा रखना। 
(iv) अभिदाता को खाते के संबंध में लेखा पर्ची जारी करना। 
(v) अभिदाता एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करना। 
(vi) अभिदाता की समस्याओं का समाधान करना। 
(vii) PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना। 
ट्रस्टी बैंक (Trustee Bank) का कार्य--- 
(i) नोडल आफिस से पेंशन निधि प्राप्त करना। 
(ii) CRA के निर्देश पर फण्ड मैनेजर्स को / से पेंशन निधि की धनराशि जमा / प्राप्त करना। 
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(iii) आहरित पेंशन निधि की धनराशि CRA के निर्देश पर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स को 
उपलब्ध कराना। 

(iv) अभिदाता को भुगतान किए गये जाने हेतु आहरण खाते (Drawing Account) 4 
पेंशन निधि की धनराशि को स्थानान्तरित करना। 

(५) पेंशन निधि लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना। 

पेंशन निधि प्रबन्धक का कार्य-- 

(i) PFRDA से विभिन्न योजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसका पंजीकरण 
CRA से कराना। 

(ii) अभिदाता को पेंशन निधि योजना (PFS) के संबंध में प्रस्ताव देना। 

(1) ट्रस्टी बैंक को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा / प्राप्त करना। 

(iv) अभिदाता की पेंशन निधि को अभिदाता को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्रबन्ध 
करना। 

(४) दैनिक आधार पर नेट एसेट deq (NVA) की सूचना उपलव्ध कराना। 

(vi) PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना। 

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌, विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा, (पीनएफ>आरन्डीनएन) के माध्यम 
से की गयी उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकार में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के 
कार्यान्वयन हेतु (पी-एफ-आर«डी«ए०) के माध्यम से एन-एस« डीनएलः, को सीनआर०एन वैंक आफ इण्डिया को 
ट्रस्टी बैंक तथा एसबीआई, eas. एवं एल-आई-सी० को निधि नियुक्त किये जाने की राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

आज्ञा से, 

अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव वित्त। 


; संख्या- वे«आ०-1-366/दस- 2009- 42 (एम)/08 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ [aame : दिनांक 01 जून, 2009 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को भुगतान दिनांक 01-01-2009 से लागू बढ़ी हुई दर 
पर भुगतान। 
पठित निम्नलिखित-- 
(1) शासनादेश संख्या वेगआ०-1-1775/दस-2008- 42 (एम)/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 1(1) 2009- संस्था- 
11(ख), दिनांक 13 मार्च, 20091 
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महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वेशआ०-1-1775/ 
दस-2008-42 (एम)/ 97, दिनांक 08 दिसमवर, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 
पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी 
स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यून्जीनसीन वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को 
दिनांक 01 जनवरी, 2009 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान 
कर दी है 


तिथि जव से देय है महंगाई की मासिक दर 
01-01-2009 मुल वेतन का 22 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के आगणन हेतु “मुल वेतन” का तात्पर्य दिनांक 
1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन os में ‘aaa’ तथा अनुमन्य 
“ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियमित वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु 
उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, 
प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मुल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते 
हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को “वेतन! का अंश माना 
जायेगा अर्थात्‌ प्रैक्टिस वन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम- 9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारिवां/शिक्षकां को भी जो प्रभाती तिथि को सेवारत 
थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों 
से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी 
हो, सेवा-समाप्ति सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपयें में पूर्णकित किया 
जायेगा अर्थात्‌ 50 पेसे ओर उससे अधिक को उच्चतर रुपये पूर्णाकित किया ज।येगा और 50 पेसे से कम के 
राशि छोड़ दिया जायेगा। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2009 से दिनांक 31 मई, 
2009 तक की देय अवशेष धनाराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय 
आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को 
भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2009 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर 
व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि 
दिनांक 31 मई, 2010 तक संवंधित अधिकारी / कर्मचारी खाते में जमा रहेगी ओर इसे उन मामलों को 
छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, 
उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्चीकूत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का 
भुगतान दिनांक 01 जून, 2009 से (जून, 2009 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2009 को देय) नकद 
किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि 
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस«सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट 
उपलव्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई, भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली 
अवशेष धनराशि से संबंधित विल/शेडयल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500 (1)/97, दिनांक 
7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए। 

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2010 तक सेवानिवृत्त होने 
वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते की वकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

` भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या- सा-3-538/ दस- 2009-301/2000 टी.सी 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक : 15 जून, 2009 
कार्यालय ज्ञाप 
विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाइ राहत की स्वीकृति। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-1516/ दस- 2008- 308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 जिसके द्वारा महंगाई राहत दिनांक 
01 जुलाई, 2008 से 16 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक में इस वीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2008 मे 
उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2009 से महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक 
और किश्त दिये जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। 

2. पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत मं दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 06 प्रतिशत की उपर्युक्त 
बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 16 प्रतिशत की दर बढ़कर 22 प्रतिशत 
हो जायेगी। 

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर अंदाज 
कर दिया जाएगा, जवकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा। 

4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों 
पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध मं संवंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। 
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-सा-3 जी-.आई-11 
/दस-2009-301 /2000, दिनांक 05.06.2009 द्वारा जारी किए जा चुके हैं। 

5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों, के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। 

6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- ए-1-252/दस- 10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकर के प्राधिकार-पत्र की 
आवश्यकता नहीं हैं अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही 
उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। 

7. महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिवंध जो इससे संवंधित पूर्व शासनादेशों में 
निर्धारित है, पूर्ववत लागू ve 
(मनजीत सिंह) 

प्रमुख सचिव। 
सेवा में, 


SH. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, 
कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 
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प्रेषक, 
अतुल कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। Se A 

कार्मिक विभागः (प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ) लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2009 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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विषय : विभागीय कर्मचारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्राओं जैसें हज, उमरा आदि के लिए वनवाये 
जाने वाले पासपोर्ट हेतु “अनापत्ति प्रमाण oa’ निर्गत कराये जाने के संबंध में। 

महोदय, . 

हज, उमरा एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्राओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पासपोर्ट की 

वाध्यता होती है। पासपोर्ट हेतु आवेदन करने के लिए संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना 
पड़ता है और इसमें पर्याप्त समय लग जाता है। इससे जहां एक ओर जन सामान्य में शासन की छवि धूमिल 

होती है, वहीं दूसरी ओर तीर्थ यात्रियों को पासपोर्ट समय से न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना भी 

करना पड़ता है। 

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा हज, उमरा, एवं 
अन्य तीर्थ यात्राओं हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर निर्धारित मापदण्डो पर 
परीक्षणोपरान्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' निर्गत करा दिया जाय। इस संबंध में यदि कोई. आपत्ति हो तो निर्धरित 
समय सीमा के भीतर आवेदक कोसूचित कर दिया जाय। वर्तमान समय में हज वर्ष 2009 के लिए तीर्थ 
यात्रियों द्वारा पासपोर्ट के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः पासपोर्ट की अनापित्त हेतु प्राप्त प्रार्थना 
पत्रों का उक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। 

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 

- भवदीय, 


अतुल कुमार गुप्ता, 
कन जी मुख्य सचिव। 
| 222 j 
संख्या-ए-1-349/दस-2009-10 (17)/97 
प्रेषक, 
विमला प्रकाश, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 

समस्त सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (लेखा) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2009 
विषय : केन्द्रीय प्रत्यक्ष वोर्ड आयकर अधिनियम के अन्तर्गत टी०डी-एस«/ Sate. के भुगतान तथा 

सूचना देने की प्रक्रिया में संशोधन। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष वोर्ड नई दिल्ली के 
परिपत्र संख्या एफ. नं. -142/22/2008- टी.पी.एल. दिनांक 21 मई, 2009 तथा अधिसूचना संख्या-522, 
दिनांक 25.3.2009 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों में 
भारत सरकार ने टी.डी.एस. /टी.सी.एस. की नई व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई, 2009 से लागू की है जिसमें यह 
निर्देश दिए गए हें कि सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा अन्य से की जा रही टी.डी.एस./टी.सी.एस. की 
कटौती तव तक नहीं स्वीकार की जायेगी जब तक कि आहरण वितरण अधिकारी नए भुगतान एवं रिपोर्टिंग 
सिस्टम से सम्बन्धित संलग्नक में दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। 

2. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियां को उक्त आदेशों का 
अनुपालन करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। 
संलग्न-यथोपरि। 

भवदीय, 


विमल प्रकाश, 
विशेष सचिव। 
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GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (TDS) 
ASHKA MARG, LUCKNOW 
D.O.F. No. CIT (TDS) /Operation Sampark/Lko/09/917 Dated 26 August] 2009 
Dear Shri Gupta Sir, 
Sub.: Operation Sampark- Month long drive to facilite State Govt. DDOs to Com- 
pany with the provisions of the TDS sections of the Income tax Act, 1961- Reg. 

The Income Tax department will be fully computerized by 2010-11. But the 
Tax administrarion is facing hurdles due to failure of many Government Deductors 
to comply with the requirement of TDS provisions of the Income-tax Act. Hence the 
Central Board of Direct Taxes in F.Y. 2009-10 has launched a month long 
programme. “Operation Sampark” from 24th August, 2009 to facility the State Govt. 
DDOs to verify whether necessary compliance of TDS provisions are being made or 
not and also to facilitate such compliance. 

Unfortunately it has been the departments experience that the State Govt. officer 
are not railways following instructions. We request you to kindly issue instructions 
urgently to prevent leakage of revenue which are due from the State Govt. 

Sir, I seek your indulgence to issue suitable guidelines to the Heads of 
officers having financial power of Bill payments, including contracts, to follow 
the TDS guidelines. 

As per the Income Tax Act, the DDO is the officer to whom the power to pay 
the bills is delegated. Thus the Head of offices who have been delegated this power 
by the various DDOs mentioned in the List dated 31st March, 1999 by the Uttar 
Pradesh State Government are the DDOs in the eyes of the Income Tax Act and they 
have to comply with the provisions of the Income Tax Act accordingy. 

The duties of the DDos are: 

1. They should have a TAN No. allotted. 

2. They must deduct/collect TAX at source with respect to payment as per the 
Act. As per the rate, DDOs must have the PAN nos. of the deductees and in case it is not 
available then deduct tax at higher puritive rate [20% or 30% as the case may be]. 

3. They must deposit the TDS / TCS so collected in Govt. Treasury in Challan 
No. 281 within stipulated time. 

4. The must file their TDS returns in appropriate froms [24/26Q/27EQ] with the 
due dates. 

5. They must issue their TDS/ TSC certificate of the deductees in appropriate 
Froms [16/16A] with stipulated time. 

I am enclosing a profrom to be filled by the DDO's that inclufing the various 
Head offices as mentioned above, under your control akong with a copy of TDS tax 
rates, time limit for filling TDS returns and also ०00५ of Penal/ prosecution 
Provisions in case of non-compliance of TDS provision as per I.T. Act, 1961. 

At the time of processing of bills (other than salary) of giving financial 
sanction] a residual clause that Tax must be deducted at source in accordance with 
the provisions of the Income Tax Act any Statutory compliance of TDS procedure 


must be made...................... should be added. This is required especially in case & 
where TDS under Section 194C, 19411/ 194...................... 1943 and 1904LA and 
206C is to be made. 


With best wishes. 
Your's Sincerelly, 
; Sujata Pant 
Shri Atul Gupta, 


hief Secreatry, P 
S y U.P. Government, Lucknow. 
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अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता 
संख्या-जी-2-1146/दस-2009-311-2005 
प्रेषक, l 
ToU दीक्षित, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 7 सितम्बर, 2009 
विषय : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियो/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में जमा धनराशि 
एवं उस धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, TU, इलाहाबाद के लेखों में पुस्ताकित 
धनराशि का मिलान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना। 
महोदय, 
राज्य कर्मचारियां/ अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का सही रूप से रख-रखाव सुनिश्चित 
करने, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से भुगतान करने के उद्देश्य से 
: Ud इस संबंध में महालेखाकार को 
1. संख्या-जी-2-463/दस-2005-311/2005, दि 15.3.2005 आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु शासन 
2. संख्या-जी-2-205/दस-2006, दि 23.2.2006 स्तर से समय-समय पर निर्गत पाश्वाकित 
3. संख्या-जी-2-262/दस-2007-311/2005, दि 29.5.2007 शासनादेशों में निर्देश दिए गए थे, किन्तु 
4. संख्या-जी-2-1599/दस-2008-311/2005, दि 23.9.2005 | ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि शासन के 
संदर्भगत शासनदेशों में दिए गए निर्देशों के 
अनुपालन को ओर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष द्वारा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया 
जा रहा है फलस्वरूप सेवानिवृति के समय संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के समान्य भविष्य निधि खाते में जमा 
90 प्रतिशत धनराशि एवं 10 प्रतिशत धनराशि का अन्तिम भुगतान किए जाने में अनावयश्क एवं अत्यधिक 
विलम्व हो रहा है इस विलम्ब के कारण देय धनराशि पर व्याज का भार भी वहन करना पड़ा रहा है। 

(2) कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा सामान्य 
भविष्य निधि लेखां के अन्तिम अवशेष के समस्त प्रकरणों में पा्श्वाकित शासनादेशों का अनुपालन न किए 
जाने की दशा में प्रकरणों में महालेखाकार को प्रेषित सामान्य भविष्य निधि के अतिम अवशेष के अनेकानेक 
प्रकरणों में ऋणात्मक भुगतान की स्थिति परिलक्षित हुयी है, जिसंके संबंध मे निम्नवत्‌ दिशा-निर्देश हैः 

(1) अभिदाताआं, जिनके सामान्य भविष्य निधि का रख-रखाव कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र इलाहाबाद 

k द्वारा किया जाता हं, की सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व उनकी पासबुक की सत्यापित प्रतिया 
(जिसमें अभिदान/ आहरण अलग-अलग सत्यापित हों) पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय महालेखाकार 
| उ.प्र. इलाहाबाद को अवश्य प्रेषित कर दी जाये। पासबुक फी प्रविष्टिओं से महालेखाकार के 
| अभिलेखों से मिलान किया जायेगा एवं भिन्नता की स्थिति में संबंधित आहरण-वितरण 
eG x अधिकारियों को 45 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी अपने 
aT किसी प्रतिनिधि को कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र इलाहाबाद को भेजकर अथवा पत्राचार द्वारा 
अभिलेखो में भिन्नता का समाधान करेगें। तत्पश्चात्‌ अभिदाताओं के लेखों में लुप्त अंशदानों/ 
आहरणों का उनके लेखों में समायोजन करते हुए पूर्व के वर्ष के जिसकी वार्षिक बंदी की जा 
| चुकी है, अन्तिम सामान्य भविष्य निधि अवशेष को विभाग को सूचित किया जायेगा एवं 
विभाग द्वारा इसी धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान आदेश पारित किया जायेगा। न ी 
(2) तत्पश्चात्‌ संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते 
में जमा शेष 10 प्रतिशत के अतिंम भुगतान के प्रकरणों को महालेखाकार कार्यालय को 
अभिदाता की सेवानिवृत्ति के 03 माह पूर्व अनिवार्यत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
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(3) - उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों को संज्ञान में लाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
सामान्य भविष्य निधि खाते से संबंधित कार्मचारियो/अधिकारियों की पास gat मे जमा धनराशि 
के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, SH, इलाहाबाद द्वारा पुस्तांकित लेखों से मिलान नियमित 
रूप से किया जाये। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व उनकी 
सामान्य भविष्य पासवुक की सत्यापित छायाप्रतियाँ लेखा मिलान हेतु कार्यालय महालेखाकार, 
THe, इलाहावाद को उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अवश्य प्रेषित कर दी जायें। 


सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासवुकां मे जमा 
प्रगति की त्रैमासिक आख्या निम्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष को एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संकलित 
सूचना अपने प्रशासकीय विभाग एवं शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 को त्रेमासान्त के 
त्रेमास 
मिलान महालेखाकार, कार्यालय से त्रैमासान्त तक कराया गया। 
Emp | 
कार्य के सम्पादन में किसी भी प्रकार की कठिनाई/समस्या का समाधान आवश्यक हो तो इस संबंध में वे 
संवंधित महालेखाकार, SH, इलाहाबाद से सम्पर्क अवश्य कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता 


धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, TH. इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकित धनराशि का 
मिलान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें तथा इस प्रक्रिया में हुयी 
अगले माह की अन्तिम तिथि तक उपलव्ध कराने का कष्ट करें: | 
आहरण एवं वितरण कर्मचारियां/अधिकारियो की क्रमिक संख्या जिनकी पासबुको का 
अधिकारी/विभागाध्यक्ष 
2 
कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त लेखा 
मिलान हेतु जो अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालय महालेखाकार, उनपर», इलाहाबाद जायें। और यदि उनको इस 
वरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना 
सुनिश्चित किया जाये। 


भवदीय, 
बी-एनब्दीक्षित, 
CES. सचिव। 
225 
संख्या-ए-1-479/दस-2009 
प्रेषक, 
विमल प्रकाश, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक.....सितम्बर, 2009 
विषय : केन्द्रय प्रत्यक्ष कर वोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 24 अगस्त, 2009 से “आपरेशन 

संपक' नामक योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार ऑफिस ऑफ दि कमिश्नर ऑफ इन्कम टेक्स (टीडीएस) अशोक मार्ग, 
लखनऊ के पत्र संख्या-.\४०/-C.1.T(7.D.5)/आपरेशन सम्पक्र/एल.के.ओ. !09/918, दिनांक 26.8. 
2009 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष वोर्ड द्वारा 
वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 24.8.2009 आपरेशन सम्पक्र योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत 
आहरण वितरण अधिकारियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी कि वे आयकर के स्रोत पर कटौती का 
सत्यापन कर सकें। 

संलग्नक : ul भवदीय, 

विमल प्रकाश, 


विशेष सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संख्या-वेशआ०-2-1271/दस-59(एम)/2009 
प्रेषक, 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, -वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
| (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग? लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2009 
विषय : वेतन समिति की dedicat पर लिये गये निर्णयानेयार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण 
i l तथा अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश। 
iC महोदय, 
| उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या-वे.आ.-2-1327/दस-5१(एम)/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के 
| संलगनक-1 की कतिपय तालिकाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व से तैनात कर्मियों के वर्तमान 
ht वेतनमान उल्लिखित कुछ प्रारम्भिक स्तरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पूनरीक्षित वेतन संरचना में 
| वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा वाद में सीधी भर्ती से नियुक्‍त कर्मचारियों के लिये शासनादेश 


| संख्या वे.आ-2-1318/दस-59 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्न्क-2 (व) की तालिका के 
A अनुसार निर्धारित वेतन से कम निर्धारित होने की स्थिति संज्ञान में आयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 11 
hh दिसम्बर, 2008 के संलग्नकः। की निम्न वेतनमानों की तालिकाओं के स्थान पर इस शासनादेश की संलग्न 
i तालिकाओं को प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वाकृति प्रदान करते हैं: 
क्रम वर्तमान वेतनमान प्रनरीक्षित वेतन संरचना के ग्रेड वेतन 
संख्या ० 'सादृश्य वेतन वैण्ड 
] रू. 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-] रू-5200-20200 रू. 1900 
2 रू. 3200-85-4900 वेतन वैण्ड-1 55200-20200 रू. 2000 
| 3 रू. 3200-85-5410 वेतन वैण्ड-] $-5200-20200 रू. 2000 
| 4 रू. 4000-100-6000 वेतन वेण्ड-] रू-5200-20200 रू. 2400 
5 रू. 4250-100-5150-125-6400 वेतन वेण्ड-1 रू-5200-20200 रू. 2800 
6 रू. 4500-125-7000 वेतन वैण्ड-1 रू-5200-20200 रू. 2800 
7 रू. 4500-125-7250 वेतन वैण्ड-] रूः5200-20200 रू. 2800 
8. रू. 10000-325-15200 वेतन वैण्ड-3 रू-1 5600-39100 रू. 6600 
9 रू. 16400-450-20000 वेतन वैण्ड-4 रू-37400-67000 रू. 8900 
2. उक्त शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
संलग्नक-उपरोक्तनुसार। भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
Rs.3050-75-3950-80-4590 — ^  — PB-IRs.5200-20200*Rs.1900 
Pre-revised Basic NENNEN Fi SMES RevsedPay — ST Pa 
Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
LL————————— cJ — —— Pay O 
3050 5830 1900 7730 
3125 5830 1900 7730 
3200 5960 ‘1900 7860 
3275 6100 1900 8000 
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Pre-revised Basic —u 5071 Revised Pay 00 00 त 0 
Pay Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
uoc Band eee LR VERE 
3425 6380 1900 8280 
3500 6510 1900 8410 
3575 6650 1900 8550 
3650 6790 1900 : 8690 
3725 6930 1900 8830 
3800 7070 1900 8970 
3875 7210 1900 9110 
3950 7350 1900 9250 
4030 7500 1900 9400 
4110 7650 1900 9550 
4190 7800 1900 9700 
4270 7950 1900 9850 
4350 8100 1900 10000 
4430 8240 1900 10140 
4510 8390 1900 10290 
4590 8540 1900 10440 
4670 8690 1900 10590 
4750 8840 1900 10740 
4830 8990 1900 10890 
Pre-revised scale Revised Pay Band-* Grade Pay 
Rs.3200-85-4900 PB-1Rs.5200-20200+Rs.2000 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Grade Pay 2 Revised 
.BasicPájy ^  . . .PayBand 7 °“ J MED SIC ae Pa Pay Band Basic Pa 
3200 6460 2000 8460 
3285 6460 2000 8460 
3370 6460 2000 8460 
3455 6460 2000 8460 
3540 .6590 2000 8590 
3625 6750 2000 8750 
3710 6910 2000 8910 
3795 7060 2000 9060 
3880 7220 2000 9220 
3965 7380 2000 9380 
4050 7540 2000 9540 
4135 7700 2000 9700 
4220 7850 2000 9850 
4305 8010 2000 10010 
4390 8170 2000 10170 
4475 8330 2000 10330 
4560 8490 2000 10490 
4645 8640 2000 10640 
4730 8800 2000 10800 
4815 . 8960 2000 10960 
4900 2229120 2000 11120 
4985 9280 2000 11280 
000 9440 2000 11440 
5155 9590 2000 11590 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


e a 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


10408 = उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
Rs.3200-85-5410 PB-1Rs.5200-20200+Rs.2000 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Pay Band Pay 
3200 6460 2000 8460 
3285 6460 2000 8460 
3370 6460 2000 8460 
3455 6460 2000 8460 
3540 6590 2000 8590 
3625 6750 2000 8750 
3710 6910 2000 8910 
3795 7060 2000 9060 
3880 7220 2000 - 9220 
७ 23इ8ड>232: - — — RevsdPy |. .— |— | |. 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
— wey 0 — — .——— S ४: 
3965 7380 2000 9380 
4050 ` 7540 2000 9540 
` 4135 7700 2000. 9700 
4220 7850 2000 9850 
4305 8010 . 2000 10010 
4390 8170 2000 10170 
4475 8330 2000 10330 
4560 8490 2000 10490 
4645 8640 2000 10640 
4730 8800 2000 10800 
4815 8960 2000 10960 
4900 9120 2000 11120 
4985 9280 2000 11280 
5070 9440 2000 11440 
5155 9590 2000 11590 
5240 9750 | 2000 11750 
I. 5325 9910 2000 11910 
a 5410 10070 2000 12070 
$ 5495 10230 2000 12230 
Í 5580 10380 2000 12380 
{ ¦ 5665 10540 2000 12540 
$ Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
d Rs.4000-100-6000 PB-1Rs.5200-20200+Rs.2400 
i _ 7 + जाओ) 7प्रीत+॥५ 7 ———— शक 
$ Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
£ | ENNDaOBavEEwEDandi-— Pay Pa Band Pa 
db 4000 7510 2400 9910 
Ai 4100 . 7630 2400 10030 
l iy 4200 7820 2400 10220 
113 8000 2400 
E 4300 10400 
E SO OON T S 
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Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
___Basic Pay — - Band ^ UU E क टिम कती 
4400 8190 2400 10590 
4500 8370 र 2400 10770 
4600 8560 2400 10960 
4700 8750 2400 11150 
4800 8930 2400 11330 
4900 9120 2400 11520 
5000 . 9300 2400 11700 
5100 9490 2400 11890 
5200 9680 2400 12080 
5300 9860 2400 12260 
5400 10050 2400 12450 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
 BascPay .._ . Band - क्क वकर 
5500 10230 2400 : 12630 
5600 10420 2400 12820 
5700 10610 2400 13010 
5800 10790 2400 13190 
5900 10980 * 2400 13380 
6000 11160 ` 2400 13560 
6100 11350 2400. 13750 
6200 11540 2400 13940 
6300 11720 2400 14120 
Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
Rs.4250-100-5150-125-6400 PB-1Rs.5200-20200+Rs.2800 
_______ ८ CRN 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
4 Basic Pay Band Pay 
4250 8560 2800 11360 
4350 8560 2800 11360 
4450 8560 2800 11360 
4550 8560 2800 11360 
4650 8650 2800 11450 
4750 8840 2800 11640 
4850 9030 2800 11830 
4950 9210 2800 12010) 
5050 9400 2800 12200 
5150 9580 2800 12380 
5275 9820 | 2800 12620 
5400 10050 2800 12850 
5525 10280 2800 13650 
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eee RevisedPay —.  — ——  . — 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Band Pay 
5650 10510 2800 13310 
5775 10750 2800 13550 
5900 10980 2800 13780 
6025 11210 2800 14010 
6150 11440 2800 14240 
6275 11680 2800 14480 
6400 11910 2800 14710 
6526 12140 2800 14940 
6650 12370 2800 15170 
6775 12610 2800 15410 
p e 
Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
| Rs.4500-125-7000 PB-1Rs.5200-20200--Rs.2800 
1 , Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Band Pay 
4500 8560 2800 11360 
4625 8610 2800 11410 
4750 8840 2800 11640 
4875 9070 2800 11870 
5000 9300 2800 12100 
235125 9540 2800 . 12340 
5250 9770 2800 12570 
1 5375 10000 2800 12800 
" 9255007 >. 10230 2800 13030 
5625 10470 2800 13270 
5750 10700 2800 13500 
5875 . 10930 2800 13730 
6000 11160 2800 13960 
6125 11400 2800 14200 
6250 11630  . 2800 14430 
6375 11860 2800 14660 
6500 12090 2800 14890 
6625 12330 2800 15130 
6750 12560 2800 15360 
6875 12790 2800 15590 
7000 - 13020 2800 15820 
7125 13260 2800 16060 
7250 13450 2800 16290 
7315 . 13720 2800 16520 
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Pre-revised scale Revised Pay Band+Grade Pay 
Rs.4500-125-7250 PB-3 Rs. 15200-20200+Rs.2800 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Band Pay 
4500 8560 2800 11360 
4625 8610 2800 11410 
4750 8840 2800 11640 
4875 9070 2800 11870 
5000 9300 2800 12100 
5125 9540 2800 12340 
5250 9770 2800 12570 
5375 10000 2800 12800 
5500 10230 2800 . 13030 
5625 10470 2800 13270 
5750 10700 2800 13500 
5875 10930 2800 13730 
6000 11160 2800 13960 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Band Pay 
6125 11400 2800 14200 
6250 11630 2800 14430 
6375 11860 2800 3 14660 
6500 12090 2800 14890 
6625 12330 2800 15130 
6750 12560 2800 15360 
6375 12790 2800 15590 
7000 13020 2800 15820 
7125 13260 2800 16060 
7250 13490 2800 16290 : 
7373 13720 2800 16520 
7500 13950 2800 16750 
7625 14190 2800 16990 
Pre-revised scale Revised Pay Band-* Grade Pay 
Rs.10000-325-15200 PB-3 Rs. 15600-39100+Rs.6600 
Revised Pay 
— Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic - 
Basic Pay Band Pay 
10000 18750 6600 25350 
10325 19210 6600 25810 
10650 19810 6600 26410 
10975 20420 6600 27020 
11300 21020 6600 27620 
11625 21630 6600 28230 
11950 22230 6600 - 28830 
12275 22840 6600 29440 
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Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic 
Basic Pay Band | Pay 
केक OOM 5440 a... T o oY a  - 
1292506 24050 6600 30650 
13250 24650 6600 31250 
13575 25250 6600 31850 
13900 25860 6600 32460 
14225 26460 6600 33060 
14550 27070 6600 33670 
14875 27670 6600 34270 
15200 28280 6600 34880 
15525 28880 6600 35480 
15850 29490 6600 36090 
16175 30090 6600 36690 
Pre-revised scale — Revised Pay Band+Grade Pay Pay Band-* Grade Pay 
Rs.16400-450-20000 PB-4 Rs.37400-67000+Rs.8900 
Revised Pay 
Pre-revised Pay in the Pay Grade Pay Revised Basic Pay 
Basic Pay Band 
16400 40200 8900 49100 
16850 40890 8900 49790 
17300 40890 8900 49790 
17750 42120 8900 51020 
18200 42120 8900 51020 
18650 43390 8900 52290 
19100 43390 8900 52290 
19550 44700 8900 53600 
20000 44700 8900 53600 
20450 46050 8900 54950 
20900 46050 8900 54950 
21350 47440 8900 56340 


| 227 ) 
संख़्या-वे .आ .-2-1272/दस-59(एम)/2009 
प्रेषक, 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में ; 
(1) प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 रै लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2009 
विषय : वेतन समिति उ.प्र. (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियाँ पर लिये निर्णयानुसार बेसिक शिक्षा 
विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या-684/ 79-5-09-50/08 
दिनांक 24 फरवरी, 2009 की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्मत किया जाना। 
महोदय, 
` वेतन समिति, उप्र (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संसतुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार बेसिक 
शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बधं में शासनादेश संख्या-684/79-5- 09-50/08 
दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा पुनरीक्षण वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड एवं 
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ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन aus एवं ग्रेड वेतन में 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से शासनदेश संख्या-वे.आ-2-1318-दस-59 (एम)/2008, 
दिनांक 08 दिसम्वर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए वास्तविक रूप से भुगतान दिनांक 
01 दिसम्बर, 2008 से किये जाने की व्यवस्था की गयी। शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की 
व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों मे दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व से नियुक्‍त 
शिक्षको का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के. उपरान्त नियुक्‍त शिक्षको के वेतन से कम होने की स्थिति 
उत्पन्न हो रही है। 

2. उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन 
निर्धारण संलग्न फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से किये जाने 
की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते £l उक्तानुसार निर्धारित वेतन का नगर भुगतान दिनांक 01 
दिसम्वर, 2008 से शासनादेश संख्या : 684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 की गई 
व्यवस्थानुसार किया जाएगा। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 

(फिटमेन्ट तालिका।) 
भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव। 
शासनादेश सं.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के 
अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :4500-125-7000 
उच्चीकृत वेतनमान : 6500-200-10500 


वेतन वैण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4200 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

वेतन 

4500 9300 4200 13500 
4625 9300 4200 13500 
4750 9300 4200 13500 
4875 9300 4200 13500 
5009 9300 4200 13500 
5125 9540 4200 13740 
5250 9770 4200 13970 
5375 10000 4200 14200 
5500 10230 4200 14430 
5625 10470 4200 14670 
5750 10700 4200 14900 
5875 10930 4200 15130 
6000 11160 4200 15360 
6125 11400 . 4200 15600 
6250 11630 4200 | 15830 
6375 11860 4200 16060 
6500 12090 4200 16290 
6625 12330 4200 16530 
6750 12560 4200 16760 
6875 12790 4200 16990 
7000 13020 4200 17220 
7125 13260 4200 17460 
7250 13490 4200 17590 
7375 13720 4200 17920 
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शासनादेश सं.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार प्राथमिक 


शिक्षक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 


पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :4000-150-8000 
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500 


वेतन बेण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4600 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

वेतन 
5000 12540 4600 17140 
5150 12540 4600 17140 
5300 12540 4600 17140 
5450 12540 4600 17140 
5600 12540 4600 17140 
5750 12540 4600 17140 
5900 12540 4600 17140 
6050 12540 4600 17140 
6200 12540 4600 17140 
6350 12540 4600 17140 
6500 12540 4600 17140 
6650 12540 4600 17140 
6800 12650 4600 17250 
6950 17930 4600 17530 

. 7100 13210 4600 17810 
7250 13490 4600 18090 
7400 13770 4600 18370 
7550 14050 4600 18650 ' 
7100 | 14330 4600 18930 
7850 14610 4600 19210 
8000 ` 14880 4600 19480 
8150 15160 4600 19760 
8300 ` 15440 4600 20040 
8450 15720 4600 20320 


शासनादेश सं.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार प्राथमिक 
शिक्षक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 


पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :5500-175-9000 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-225-12000 


वेतन बैण्ड-2 : 9300-34800 ४ ग्रेड वेतन : 4800 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन c ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन A See 
5500 13350 4800 18150 छह 
5675 13350 4800 18150 
5850 । 13350 4800 18150 
6025 13350 4800 18150 
6200 13350 ` 4800 . 18150 
6375 13350 4800 18150 
6550 13350 4800 18150 
6725 13350 4800 18150 
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पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन 
6900 ———-6000  — — 1335079 TET TROON SISO 
7075 ` 13350 4800 18150 
7250 13490 4800 18290 
7425 13820 4800 18620 
7600 14140 4800 18940 
7775 14470 4800 19270 
7950 14790 4800 19590 
8125 15120 4800 19920 
8300 15440 4800 20240 
8475 15770 4800 20570 
8650 16090 4800 20890 
8825 16420 4800 21220 
9000 16740 4800 21540 
9175 17070 4800 21870 
9350 17400 4800 22200 
9525 17720 4800 22520 


शासनादेश सं .-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक 
प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक NS- का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :5500-175-9000 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-225-11500 


वेतन वैण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4600 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

वेतन 

5500 12540 4600 17140 
5675 12540 4600 17140 
5850 12540 4600 17140 
6025 12540 4600 17140 
6200 12540 4600 17140 
6375 12540 4600 17140 
6550 12540 4600 17140 
6725 12540 4600 17140 
6900 12840 4600 17440 
7075 13160 4600 17760 
7250 13490 4600 18090 
7425 13820 4600 18420 
7600 14140 4600 18740 
7775 14470 4600 à 19070 
7950 14790 4600 19390 
8125 15120 4600 19720 
8300 15440 4600 20040 
8475 15770 4600 20370 
8650 16090 4600 20690 
8825 16420 4600 ` 21020 
9000 16740 4600 21340 
9175 17070 . 4600 21670 
9350 17400 4600 22000 
9525 17720 4600 22320 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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शासनादेश स.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी,. 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक 
प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :6500-200-10500 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000 


वेतन बैण्ड-2 : 9300-34800 सा ग्रेड वेतन : 4800 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में ग्रेड वेतन a मूल वेतन 

वेतन 

6500 13350 4800 18150 
6700 13350 4800 18150 
6900 13350 4800 18150 
7100 13350 4800 18150 
7300 13580 4800 18380 
7500 13950 4800 18750 
7700 14330 4800 19130 
7900 14700 4800 19500 
8100 15070 4800 19870 
8300 15440 4800 20240 
8500 15810 4800 20610 
8700 16190 4800 20990 
8900 16560 4800 21360 
9100 16930 4800 21730 
9300 17300 4800 22100 
9500. 17670 4800 22470 
9700 18050 4800 22850 
9900 18420 4800 23220 
10100 18790 4800 23590 
10300 19160 4800 23960 
10500 19530 4800 24330 
10700 19910 4800 24710 
10900 20280 4800 25080 
11100 20650 4800 25450 


शासनादेश d.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक 
प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :7500-250-12000 
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500 


वेतन वैण्ड-2' : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 5400 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

7500 14880 5400 20280 
, 7750 14880 5400 20280 
8000 14880 5400 20280 
8250 15350 5400 20750 

8500 15810 5400 21210 . 
8750 16280 5400 21680 
9000 16740 5400 22140 
9250 17210 5400 22610 
9500 17670 ` 5400 23070 
9750 ^ 18140 5400 23540 
10006 18600 5400. 24000 
10250 . 19070 5400 24470 
~ 10500 19530 5400 24930 
10750 20000 5400 25400 
poop 5520020100 9400. 20460 5400 — 25860 


pansan 
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पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन des में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
= T1250 - .-...::.20030' का याणा 
11500 21390 5400 26790 
11750 21860 5400 27260 
12000 22320 5400 27720 
12250 22790 5400 28190 
12500 23250 5400 28650 
12750 23720 5400 29120 


शासनादेश सं .-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रधानाध्यापक/अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :6500-200-10500 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000 


वेतन वेण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4800 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन aus में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
— * 1236500 EE 3350 TD 4300 RRS 
6700 13350 4800 18150 
6900 13350 4800 18150 
7100 ` 13350 4800 18150 
7300 13580 4800 18380 
7500 13950 4800 18750 
7700 14330 4800 19130 
7900 14700 4800 19500 
8100 15070 4800 19870 
8300 15440 4800 20240 
8500 15810 4800 20610 
8700 व 16190 4800 20990 
8900 ' 16560 4800 21360 
9100 16930 4800 21730 
9300 17300 4800 22100 
9500 17670 4800 22470 
9700 18050 ; 4800 22850 
9900 18420 4800 23220 
10100 18790 4800 23590 
10300 19160 4800 23960 
10500 19580 9 4800 24330 
10700 19910 - 4800 24710 
10900 20280 4800 25080 
11100 20650 4800 ` 25450 


शासनादेश सं.-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक S- का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :7500-250-12000 
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500 


वेतन वैण्ड-3 : 15600-39100 ग्रेड वेतन : 5400 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन . पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड dca संशोधित मूल वेतन _ में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
7500 15600 5400 21000 
7750 15600 5400 21000 
8000 15600 5400 21000 
8250 15600 5400 21000 
8500 15810 5400 21210 
8750 16280 5400 21680 
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_ a अर UN SN 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

७ 167409 ul. 5400  —— . 2240 7 
9250 17210 5400 22610 
9500 17670 5400 23070 
9750 18140 5400 23540 
10000 18600 5400 24000 
10250 19070 5400 24470 
10500 19530 5400 24930 
10750 20000 5400 25400 
11000 20460 5400 25860 
11250 20930 5400 26330 
11500 21390 5400 ` 26790 
11750 21860 5400 27260 
12000 22320 5400 27720 
12250 22790 5400 28190 
12500 23250 5400 28650 
12750 23720 5400 29120 


शासनादेश सं .-684/79-5-09-50/08 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
? प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :8000-275-135000 
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200 


वेतन वैण्ड-3 : 15600-39100 ग्रेड वेतन : 6600 
: पुनरीक्षण qd मूल वेतन वेतन बैण्ड में ग्रेड वेतन संशोधित मूल 

; वेतन वेतन 
' 8000 18750 6600 25350 
8275 18750 6600 25350 
8550 18750 6600 25350 
8825 18750 6600 25350 
9100 18750 6600 25350 
9375 18750 6600 25350 
9650 18750 6600 25350 
9925 18750 6600 25350 
p 10200 9 18980 6600 25580 
£ 10475 19490 6600 26090 
10750 20000 6600 26600 
11025 20510 6600 27110 
11300 21020 6600 27620 
11575 21530 6600 28130 
11850 ` 22050 6600 28650 
12125 22560 6600 29160 
12400 23070 6600 29670 
12675 _ 23580 6600 30180 
12950 24090 6600 30690 
13225 24600 6600 31200 
13500 25110 6600 31710 
13775 25630 6600 32230 
14050 26140 6600 32740 
14325 26650 6600 33250 
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| 228 
संख्या-वे.आ.2--1273/दस 59(एम)/2009 
प्रेषक, 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रेदश शासन। 
सेवा में, 
(1) प्रमुख सचिव/सचिव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2009 
विषय : वेतन समिति, xu. (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार माध्यमिक 
शिक्षाविभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या-310/15-8- 
2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्गत 
किया जाना। 

महोदय, 

वेतन समिति उ.प्र. (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार माध्यमिक 
शिक्षाविभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनदेश 
संख्या-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 
01 जनवरी, 2006 से वेतन AS एवं ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी | उक्त शासनादेश 
द्वारा निर्धारित वेतन बैंड ग्रेड वेतन में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या-वे. 
आ-2-1318-दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्वर 2008 की व्यवस्थानुसार -वेतन निर्धारित करते हुए 
वास्तविक रूप से भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से किये जाने की व्यवस्था की गयी। शासनादेश 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों मे दिनांक 01 
जवनरी, 2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त नियुक्त शिक्षकों 
के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 

2. उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का 
वेतन निर्धारण संलग्न फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से किये 
जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्तानुसार निर्धारित वेतन का नगद भुगतान 
दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से शासनादेश संख्या-310/15-8-2009-3011/ 2009, दिनांक 24 फरवरी, 
2009 में की गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा। 
संलग्नक : उपरोक्तानुसार। 

(फिटमेंन्ट तालिका।) 
भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के 
अनुसार एल.टी. शिक्षक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :5500-175-9000 
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500 


- 


वेतन बैण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4600 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन | 
5500 12540 4600 17140 
5675 12540 4600 17140 
5850 12540 4600 à 17140 
6025 ' 12540 4600 17140 
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ee 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल -वेतन 

वेतन ; 

z 6200 12540 4600 17140 

6375 12540 4600 17140 

6550 12540 4600 17140 

6725 12540 4600 17140 

6900 12840 4600 17440 

7075 13160 4600 17760 

7250 13490 4600 18090 

7425 13820 4600 18420 

7600 14140 4600 18740 

7775 14470 4600 19070 

7950 14790 4600 19390 

: 8125. ; 15120 4600 19720 

8300 15440 4600 20040 

8475 15770 4600 20370 

8650 "16090 4600 20690 

8825 16420 4600 21020 

9000 16740 4600 21340 

9175 17070 4600 21670 

9350 17400 ` 4600 22000 

9525 17720 4600 22320 


शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार एल.टी. 
शिक्षक ग्रेड] का वेतन निर्धारण 


पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000 


वेतन बैण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 4800 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेत्तन aus में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन 
6500 13350 4800 18150 
6700 13350 4800 18150 
6900 13350 - 4800 18150 
7100 13350 4800 18150 
7300 i 13580 4800 18380 
7500 13950 4800 18750 
7700 14330 4800 19130 
7900 14700 4800 19500 
8100 15070 4800 19870 
8300 15440 4800 20240 
8500 15810 4800 20610 
8700 16190 4800 20990 
8900 16560 4800 21360 
9100 16930 4800 21730 
al | 9300 17300 4800 22100 
| 9500 17670 | .4800 22470 
| 9700 18050 | 4800 22850 
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भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1561 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित गूल वेतन 

वेतन ् 

9900 77 918420 4800 23220 
10100 18790 4800 23590 
10300 19160 4800 23960 
10500 19530 4800 24330 
10700 19910 4800 24710 
10900 20280 4800 25080 
11100 20650 4800 25450 


शासनादेश .-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
एल.टी. शिक्षक ग्रेड का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान :7500-250-12000 
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500 


वेतन वैण्ड-2 : 9300-34800 ग्रेड वेतन : 5400 
_ पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेत वेतन बैण्ड में वेतन wa संशोधित मूल वेतन. _ aus में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन. 
7500 14880 5400 20280 
7750 14880 5400 20280 
8000 14880 5400 20280 
8250 15350 5400 20750 
8500 15810 5400 21210 
8750 16280 5400 21680 
9000 16740 5400 22140 
9250 ` 17210 5400 22610 
9500 17670 5400 23070 
9750 18140 5400 23540 
10000 18600 5400 24000 
10250 19070 5400 24470 
10500 19530 5400 24930 
10750 20000 5400 25400 
11000 20460 5400. 25860 
१ 11250 20930 5400 26330 
11500 21390 5400 26790 
11750 21860 5400 27260 
12000 22320 5400 27720 
12250 22790 5400 28190 
12500 23250 - 5400 28650 
12750 23720 5400 29120 


शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार प्रवक्ता 
ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500 
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000 


वेतन वैण्ड-2 : 9300-34800 : ग्रेड वेतन : 5400 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन : 
6500 13350 4800 18150 
6700 13350 4800 18150 
6900 13350 4800 18150 
7100 13350 4800 18150 
7300 13580 4800 . 18380 
7500 13950 . 4800 18750 
7100 14330 4800 19130 


C. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


o IAM 


onec E EE >. ^ ug 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1562 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

वेतन 
7900 14700 4800 19500 
8100 15070 4800 19870 
8300 15440 4800 20240 
8500 - 15810 4800 20610 
8700 16190 4800 20990 
8900 16560 4800 21360 
9100 16930 4800 21730 
9300 17300 | 4800 22100 
9500 17670 4800 22470 
9700 18050 4800 22850 

9900 18420 4800 23220 
10100 18790 4800 23590 
10300 19160 4800 23960 
10500 19530 4800 24330 
10700 19910 ` 4800 24710 
10900 20280 4800 25080 
11100 20650 4800 25450 


शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रवक्ता ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000 
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500 


वेतन वैण्ड-3 : 15600-39100 ग्रेड वेतन : 5400 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन dvs में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
वेतन 
7500 15600 5400 21000 
7750 15600 5400 21000 
8000 15600 5400 21000 
8250 15600 5400 21000 
8500 15810 5400 21210 
8750 16280 5400 21680 
9000 16740 5400 22140 
9250 17210 5400 22610 
9500 - 17670 5400 23070 
9750 18140 5400 23540 
10000 18600 5400 24000 
10250 19070 5400 24470 
10500 19£30 5400 24930 
10750 20000 5400 ` 25400 
11000 20460 5400 25860 
11250 20930 5400 26330 
11500 21390 5400 26790 
11750 21860 5400 27260 
12000 22320 5400 27720 
12250 22790 5400 28190 
12500 23250 5400 28650 
12750 23720 5400 29120 
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,शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रवक्ता ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500 
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200 


वेतन वेण्ड-3 : 15600-39100 ग्रेड वेतन : 6600 
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
8000 18750 6600 25350 
8275 18750 6600 25350 
8550 18750 6600 25350 
8825 18750 6600 25350 
9100 18750 6600 25350 
9375 18750 6600 25350 
9650 18750 6600 25350 
9925 18750 6600 25350 
10200 18980 6600 25580 
10475 19490 6600 26090 
10750 20000 6600 26600 
11025 20510 6600 27110 
11300 21020 6600 27620 
11575 21530 6600 28130 
11850 22050 6600 28650 
12125 22560 6600 29160 
12400 23070 6600 29670 
12675 23580 6600 30180 
12950 24090 6600 30690 
13225 24600 6600 31200 
13500 25110 6600 31710 
13775 25630 6600 32230 
14050 26140 6600 32740 
14325 26650 6600 33250 


शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड-]1 का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000 
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500 : 
वेतन बैण्ड-3 : 15600-39100 ग्रेड वेतन : 5400 


— पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मल उेतन 
पुनरीक्षण पूर्व मुल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित . पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन _ 

7500 15600 5400 21000 

7750 ' 15600 5400 21000 

8000 15600 5400 21000 

8250 15600 5400 21000 

8500 15810 5400 21210 

8750 16280 5400 21680 

9000 16740 5400 22140 

9250 17210 5400 22610 

9500 17670 5400 23070 

9750 18140 5400 23540 

10000 18600 5400 24000 

10250 19070 5400 24470 

10500 | 19530 5400 24930 

10750 20000 5400 25400 
—— uoo 20460 SU SOOT 
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पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन der वेतन aus में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 


M250 7 7 20034 0 13400 a 26330 —— 
11500 21390 5400 26790 
11750 21850 5400 27260 
12000 22320 5400 27720 
12250 22790 5400 28190 
12500 23250 5400 28650 
12750 23720 5400 29120 


शासनादेश सं.-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड] का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500 
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200 


वेतन बैण्ड-3 : 15600-39100 i ग्रेड वेतन : 6600 
__ पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन वेतन बैण्ड में देतेन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन _ 
8000 18750 6600 25550 
8275 18750 6600 25350 
8550 18750 6600 25350 
8825 18750 6600 25350 
. 9100 18750 6600 25350 
9375 18750 6600 25350 
9650 18750 6600 25350 
9925 18750 6600 25350 
10200 18980 6600 25580 
10475 19490 6600 26090 
10750 20000 6600 26600 
11025 20510 6600 27110 
Deoa 21020 6600 27620 
11575 21530 6600 28130 
11850 22050 6600 28650 
12125 : 22560 6600 29160 
12400 23070 6600 29670 
12675 23580 6600 30180 
12950 24090 6600 30690 
13225 24600 6600 31200 
13500 25110 6600 31710 
13775 25630 6600 32230 
14050 26140 6600 32740 
14325 26650 6600 33250 


शासनादेश सं .-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार 
प्रधानाचार्य का वेतन निर्धारण 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 10000-325-15200 
उच्चीकृत वेतनमान : 12000-375-16500 


वेतन वैण्ड-3 : 15600-39100 — - १... Jeder: 7600 

___ पुनरीक्षण पुर्व मूल वेतन वेतन वैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन _ 

10000 oO TT COO 29500 
10325 21900 7600 29500 
10650 21900 7600 29500 
10975 - 21900 7600 29500 
11300 21900 7600 29500 
| 11625 21900 7600 29500 
11950 DEN 7600 29830 
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_ पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन. वेतन वैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन _ 
12275 22840 7600 30440 
12600 23440 7600 31040 
12925 24050 7600 31650 
13250 24650 7600 32250 
13575 25250 7600 32850 
13900 25860 7600 33460 
14225 26460 7600 34060 
14550 27070 7600 34670 
14875 27670 7600 35270 
15200 28280 7600 35880 
15525 28880 - 7600 36480 
15850 29490 7600 37090 
16175 30090 7600 37690 
229} 
संख्या-सा-3-1272/दस-2009 
प्रेषक, : 
` मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 30 सितम्बर, 2009 


विषय : राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए 
जाने के संबंध में। 
महोदय, 

मा, उच्च न्यायालय, लखनऊ वेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1133 (एस.एस) 2001 
इन्द्रजीत सिंह बनाम उप्र, राज्य व अन्य में मा» न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 को निर्णय पारित 
करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि शासनादेश निर्गत करते हुए सभी विभागों, स्थानीय निकायों एवं निगमों 
को निर्देशित किया जाये कि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा डा. उमा अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं 
अन्य में दी गयी व्यवस्थानुसार सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान के संबंध में 
समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए (मा. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है)। 

2. उपरोक्त के सदर्भ में उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के 
पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने हेतु समय-समय पर निर्गत पार्श्वाकित शासनादेश के 
माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है। 

3. उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों (प्रस्तुतीकरण, 
निस्तारण और विलम्व का परिवर्जन) नियमावली, 1995 में समय-सारिणी भी निर्गत की गई है जिसमें 
सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवा 
पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कोई 
कमी यदि सेवा पुस्तिका में हो तो 
उसको सेवानिवृत्त के 08 मास पुर्व 
पूरा कराने, अदेयता प्रमाण-पत्र संबंधित 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त के 02 
मास पूर्व पुरा कराने तथा सेवानिवृत्त 
होने वाले कार्मिक को संबंधित 

- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रपत्र 
उसकी सेवानिवृत्त के 08 मास पूर्व उपलब्ध कराने जिसे संबंधित सेवानिवृत्त होने wa कार्मिक द्वारा 06 मास 
पूर्व भर कर प्रस्तुत किया जायेगा, आशय की व्यवस्था की गई है। 


EC. uud दिनांक 12.12.1977 
. संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28.7.1989 
. संख्या-सा-3-1644/दस-904/94, दिनांक 02.11.1995 
. संख्या-सा-3-743/दस-2000-308(1)/2000,दिनांक 03.5.2001 
. संख्या-सा-3-425/दस-2001-308(1)/2000, दिनांक 23.3.2001 
. संख्या-सा-3-270/दस-2003, दिनांक 24.02.2003 

, संख्या-सा-3-1422/दस/-2008-101(10)/02, दिनांक 18.11.2008 
. संख्या-सा-3-2010/दस-2008-101(10)/02, दिनांक 06.01.2009 
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4. ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि शासन द्वारा समय-समय पर उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत किए 
जाने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु 
सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर यथासमय अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके 
कारण पर्याप्त संख्या में पेंशन प्रकरण लम्वित रहते है, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों एवं 
उसके पारिवार को समय से पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान न होने से अर्थिक एवं मानसिक कष्ट सहना 
पडता है एवं राज्य सरकार की छवि भी धूमिल होती है। इसके अतिरिक्त सेवानैवृत्तिक लाभों का विलम्व से 
भुगतान होने के कारण अनावश्यक रूप से व्याज का भुगतान भी करना पडता ÈI 

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदंश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/ 
कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेशन प्रकरण से संबंधित 

. कार्यवाही दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दी जाए एवं उन्हें उक्त नियमावली-1995 में निर्दिष्ट समय-सारिणी के 
` अनुसार निश्चित रूप से निस्तारित कराने की व्यवस्था की जाए, जिन मामलों में विलम्ब प्रशासकीय त्रुटि के 
कारण हो, उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध 
अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण 
के कारण यदि राज्य सरकार को व्याज का भुगतान करना पडता है। तो इस संबंध में पूर्व में निर्गत 
शासनादेश संख्या-सा-3-2102/दस-971/80. दिनांक 06 दिसम्बर, 1994 H दी गयी व्यवस्थानुसार व्याज 
अनुमन्य होगा तथा उसकी वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से अनिवार्यतः की जायेगी। 
इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियां/कर्मचारियो का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह 
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संवानेवृत्तिक लाभों का भुगतान समय से करवाना सुनिश्चित Hel 


संलग्नक : यथोक्त। 
भवदीय, 
मनजीत सिंह, 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
Writ Petition No-1133(SB) of 2001 
110191260011 21107, 78२०० ०००: ००)०,५ ०. Petitioner 
Versus 
SAO GU TY GIT Ae Opp. Parties. 
BOUMSE POTN PELILIONEL: ...................................... Sri D.C.Mukerjee 
(PounselifontDe responder. s... «eue: eene nnnc Chief Standing Counsel 


Hon'ble Devi Prasad Singh, j. 
Hon'ble V.D. Chaturvedi, j. 


1. Heard Sri D.C Mukerjee, learned Counsel for the petitioner and learned 
| Standing Counsel for the respondent. The controversy relates to payment of interest 
id over the delayed payment of pension by the respondents. 

2. The brief facts giving rise to the present writ petition are the petitioner was 
initially appointed as overseer on August 30, 1963 in the irrigation department and 
later on he was promoted to the post of Assistant Engineer on March 6, 1988. While 

| working in Saryu Canal Division in District Bahraich, he retired from service on 
June 30, 1998, According to the learned Counsel for the petitioner, at the time of 
retirement of the petitioner, neither any departmental proceeding was pending not 
any other enquiry was going on, which could have created hurdle in payment of pos: 
retiral dues. In Spite of the fact that the petitioner retired in June 1998, the gratuity 
and commuted pension were paid in September 2000. Accordingly the petitioner 
claims payment of interest from the peroid June 1998 to September 2000. Learned 
Counsel for the petitioner has relied upon the Apex courts judgments reported in 
1999 (2) UPLBEC 1006; Dr. Uma Agrawal v. State of U.P and another and AIR 
2000 Supreme Court 3513 (1): S. Saleema Bi v. S.Pyari Begum and another. 
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3. on the other hand it has been submitted by the learned Standing Counsel that 
the petitioner had completed necessary formalities in the month of December, 1999. 
Accordingly, the dues were paid in the month of August 2000. Learned Standing 
Counsel has invited attention of the Court towards Annexure SCA-1 filled with the 
Supplementary counter affidavit to point out that certain documents were required 
for the propose, which were deposited by the petitioner in the month of December, 
1999. Accordingly the submission of the learned Standing Counsel is the petitioner 
is not entitled for interest on account of his own fault. 


Sri. D.C Mukerjee, learned Counsel for the petitioner has invited attention of 
this Court towards letter dated 31.03.1999 sent by Executive Engineer indicating 
there in that neither any enquiry is pending against the petitioner nor he is liable to 
pay any dues to the department. Executive Engineer also informed that " No 
Objection Certificated” shall be sent Separately Learned Counsel for the petitioner 
further invited attention of this Court toward the letter dated February 26, 2000 sent 
by the Executive Engineer which shows Zero liability on the part of the petitioner. 
While claiming interest over the delayed payment, it has been submitted by the 
learned Counsel for the petitioner that at no stretch of time the respondents have sent 
letter to the petitioner raising demand of certain documents or for the completion of 
some formality. 


4. In the case of Dr.Uma Agrawal (Supra), the Hon’ble Supreme Court has 
shown its anguish and displeasure over the delayed payment and disbursement of 
post retrial dues. it has been observed by the Hon’ble Supreme Court that necessary 
formalities should be completed on behalf of the department itself in advance for 
disbursement of retrial benefits The authorities ought to initiate necessary formality 
two years before the date of retirement of the Government servant and process 
should be completed well in advance before the date of retirement of the 
Government employee. The Hon'ble Supreme Court has considered the previsions 
contained in Para 8 of the Financia! Hand Book and observed that necessary process 
should be initiated well in advance so that the Government servant, who is at the 
verge of retirement, may not be put to suffer for his due dated. For convenience, 
paragraphs 3, 4 and 5 form the judgement of Dr. Uma Agrawal (Supra) is 
reproduced as under: 


“3. As these delays have increased in the few years, it has become necessary to 
refer to the Rules and Departmental instructions which do contain adequate 
provisions for compilation of all necessary data and preparation of the 
necessary document for disbursement of retrial benefits, well in advance. 
the present case arises form Uttar Pradesh and we find that the Government 
of Uttar Pradesh has issued instruction to the effect that * tha Head Office 
or other authority responsible for prepare the pension paper should initiate 
case, two years before retirement of the Government servant At that stage 
the essential information necessary for working out the qualifying service 
should be collected, and the entire service book and other service records 
should be examined and completed with a view to remove deficiencies and 

- imperfection, if any in the service book/records. This process should be 
completed atleast eight months in advance of the date retirement of the 
Government servant. The actual Computation and preparation of the 
pension paper should then start and any deficiency of imperfection or 
omission which still remain in the service records should be ignored, and 
the determination of qualifying service should be proceeded with on the 
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basis of entries in the service records, whatever the dagree of imperfection 
to which it might have been possible to bring them by that time. “The 
process of determining the qualifying service and the average emoluments 
and the admissible pension and gratuity should be positively completed 
within a period of 2 months and the pension papers sent to the Accountant- 
General not later than 6 months before the date of retirement. The said 
office is to issue the pension payment order (including the order for the 
payment of the death-cum-retirement gratuity) one month in advance of the 
date of retirement” “It should be ensured that the payment of 
superannuation pension commences on the first of he month in which the 
Government servant retires”. This appears to the clear position in Uttar 
pradesh. 

4, We may in this connection also refer to F.R 58 which relates to “preparation 
of pension paper". It states that every Head of Office shall undertake the wotk. of 
preparation paper in Form 7 two years before that date on which the Government 
servant due to retire on superannuation or on the date on which he proceeds on leave 
preparatory to retirement whichever is earlier". F.R. 59 deals with the stages for the 
completion of pension papers. Sub-clause (1) (a) bears the heading first stage, and 
refers the verification of service details. There are five parts in this sub-clause. Sub- 
clause (1) (b) refers to the second stage namely, making good the emissions in the 
service book. Sub-clause 1(b) (ii) is important and states very clearly as follow: 


"Every effort shail be made to completed the verification of service, as in 

$ clause (a) and to make good omissions, imperfection or deficiencies refeUed to 

‘sub-clause (i) of this clause. Any omission, imperfection or deficiencies 

including the portion of service show as unverified in the service book which it 

has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in 

clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension. shall. be 
determined on the basis of the entries in the book.” 


The directive in the rules is obviously intended to see that once the period is 
quite close to 10 months before the retirement of an employee, further time is not be 
wasted in verifying data which it has not been possible to verify by following the 
procedure in sub-clause (1)(a) of F.R. 59 Sub-clause (1)(c) refers to the third stage 
and it says that at least 10 month before the data of retirement, the head Office shall 
take various steps by issuing a Certification to the Government servant and the 
officer can offer his remarks and there after, he shall be furnished Form 4 and Form 
5 which ha has to fill-up and send to the Head Office at least 8 month before the data 
of retirement. F.R.60 refers to completion of pension papers, in Part-I of Form 7 at 
least 6 month before the data of retirement of the government servant. F.R. 61 deals 
with the forwarding of pension papers to Account Officer, in Form 5 and Form 7 
with a covering letter in Form 8 along with service book duly completed, up to data 
and other document. This has to be done at least 8 month before the data of 
retirement Rule 63 refers to recovery of amounts due.by the Government servant and 
the particular in this behalf are to be sent at least 2 month before the date of 
retirement so that the same could be covered form the gratuity. F.R. 64 deals with 
provisional pension F.R. 65 requires the Accounts Officer to assess the amount of 
pension and gratuity at least one month before the date of retirement. F.R. 68 
| | requires interest to be paid on delayed payment of gratuity. As already stated, in 
! cases of delayed payment of pension, this court has levied interest at 1296 per annum 


in several cases. 
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5. We have referred in sufficient detail to the rules and instruction which 
prescribe the time schedule for the various steps to be taken in regard to the payment 
of pension and other retiral benefit. This we have done to remind the various 
Governmental departments of their duties in initiating various steps at least two 
years in advance of the date of retirement. It the rules instruction are followed 
strictly much of the litigation can be avoided and retired Government servants will 
not feel harassed because after all grant of pension is not a bounty but a right of the 
Government servant. Government is obliged to follow the rules mentioned in the 
earlier part of this order in letter and in spirit. Delay in settlemen: of retiral benefits 
is frustrating and must be avoided at all costs. Such delays are occuUing even in 
regard to family pension for which to there is a prescribed prescribed procedure. 
- This is indeed unfortunate. In cases where a retired Government servant claims 
interest for delayed payment, the Court can certainly keep in mind the time schedule 
prescribed in the rules instruction apart form other relevant factors application to 
each case.” 


In the case of S. Saleema Bi(supra), the Hon"ble Supreme Court again taken 
Serious note/on delayed payment of post retiral dues and directed to pay interest @ 
18% 

5.1 Hon^ble Supreme Court in AIR 1985 (1) SCC 429: State of kerala and other 
१. Padmanabhan Nair ruled that the necessity for prompt payment of retiral dues to 
a Government servant immediately after his/her retirement cannot be over 
emphasized and it would not be unreasonable to direct that the liability to pay penal 
interest on the dues at cuUent market rate should commence at the expiry of two 
month form the date of retirement Hon”ble Supreme Court was inclines to grant 
12% interest an account of delayed payment. of dues. However, said interest was not 
paid because of decree of civil courts granting lower interest. 

6. In 1998 (4) SCC 379: Ex Capt. R.S. Dhull v. State of Haryana and others, the 
Hon'ble Supreme Court on account of delayed payment of gratuity and provident 
fund had allowed 129^ interest of the with help amount of GPF, gratuity etc. form 
the dates amounts became payable after superannuation. 

7. In 2001 (9) SCC 687: Vijay L. Mehrotra v. State of U.P and other, their 
Lordships o? Hon"ble supreme court again deprecated the delayed payment of post 
retiral dues and awarded simple interest at the rate of 1896 form the date of 
retirement to the date of actual payment. 

8..In 2003 (6) SCC 40; H. Ganahanume Gowda v. Karnataka Agro Industries 
Corporation Limited, Hon"ble Supreme Court had shown his displeasure on account 
of delayed payment of gratuity and employer was directed to pay interest at the rate 
of 10% on the amount of gratuity to which the employee was entitled form the date 
in became payable till the date of actual payment of amount of gratuity. 

9. while defending the state action, the respondents have not specifically pleaded 
the steps taken by them in light of the judgement of Hon"ble Supreme court in the 
case of Dr.Uma Agrawal (Supra) the judgement of Hon"ble Supreme court is 
binding under Article 141 of the Constitution of India. Being law of land, it was 
incumbent upon the respondents to take initiatives for payment of post retiral dues, 
well in advance, before two years of retirement Needles to say that the case of Dr. 
Uma Agrawal (supra) relates to State ot Uttar Pradesh and deals with the financial 
hand book and covers the present controversy. 

_10. In the present case, neither any steps were taken by the respondents nor the 
petitioner was called on to complete some formality or deficiency, well in advance 
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as such the petitioner does not seem to be at fault and seems to be entitled for 
payment of interest over the delayed payment of dues in question. 


11. It shall be appropriate for the State Government and its local bodies take 
care of the retiring employees and initiatives should be taken for payment of post 
retiral dues in light of the judgement of Hon’bel Supreme Court in the case of Dr. 
Uma Agrawal (supra). 

In the event of inaction of fault on the part of the officials, resulting in delayed 
payment of post retiral dues. Government or the Head of the Department may fix 
responsibility after due enquiry and interest paid to the retired employee on delayed 
payment may be recovered form such officers Inaction or negligence in payment of 
post retiral dues must be taken as misconduct and faulty officer may be punished in 
appropriate banner under the service rules. 


12. In view of above, the write petition is allowed. A writ in the nature of 
mandamus is issued commending the opposite parties to pay interest 12 per cent 
form the date of retirement to the date actual payment of dues in question. 


Let necessary exercise be done expeditiously and preferable within a period of 
four month form the date of receipt of a certified copy of this judgement. 


A writ in the nature of mandamus in further issued direction the State 
Government/Chief Secretary of the State to issue appropriate Government orders or 
circulars to all the department, local bodies and Corporation to initiate process for 
payment of post retiral dues in light of the law laid down by Hon’ble Apex court in 
the case of Dr. Uma Agrawal (Supra) and obsercation made in the present 
judgement, in public interest. 


Let a compliance report be submitted to this Court by the Chief Secretary of the 
State within to month form the date of receipt of a certified copy of this judgement. 


Registry of this court shall send a copy of the present judgement to the Chief 
Secretary of the State with in three week from today and shall taken follow up 


action. 
The write petition is allowed accordingly, No order as to costs. 
01.10.2008 
A.Katiyar 
sd/-Devi Prasand 
Sd/-V.D. Chaturvedi, 
— 01.10.2008 
| 230 | 
] संख्या-सी.ए. 1158/दस-2009-मित-4/2009 
प्रेषक, 
| मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
| सेवा में, 


1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | 
वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग l लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 
विषय : शासकीय वाहनों को अधिग्रहीत किये जाने विषयक। 


"ne | 
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महोदय, : 

शासकीय वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में मा. लोकायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन में की गयी 
संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक, विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं: 

शासन स्तर पर यदि किन्ही अत्यन्त विषम परिस्थितियों में किसी अधिकारी को आवंटित वाहन उससे 
अधिग्रहीत किया जाना है, तो यह तथ्य सदैव संज्ञान में लिया जाये कि ऐसे अधिकारी जिन्हें gge ग्रामीण 
अथवा बीहड क्षेत्रों में शासकीय कार्य से जाने की वाध्यता है अथवा किसी महिला अधिकारी को वाहन 
आवंटित हे, तो उनसे वाहनों को अधिग्रहीत न किया जाय। 

मुझे यह भी कहने का निदेश है कि शासन उपर्युक्त निर्णय तथा पूर्व में निर्गत सरकारी गाडियों की 
अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के संबंध में शासनादेश सं-सीनए० 315/दस-स«वि«वि« मित-2-97, 
दिनांक 19 मार्च, 1997 एवं प्रशासनिक व्यय मितव्ययिता विषयक शासनादेश uu. 1445/दस- 
04-मित-1/2004-टी-सी०ए- दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 में उल्लिखित निर्देशों का दृढता से अनुपालन 
अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिव। 
संख्या- जी- 1-448/दस -2009-227/2008 
प्रेषक, 
श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित (सामान्य) अनुभाग -1 लखनऊ : दिनाक 06 अक्टूबर, 2009 
विषय : नगर प्रतिकर भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में। ; 
महोदय, 


उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या -जी-1-954/10-2008-203/99, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 का 
कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। 

2. उल्लेखनीय हे कि उक्त शासनादेश के स्तम्भ -5 में स्तम्भ-2, 3 एवं 4 के अतिरिक्त शेष जिला 
मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र) को दिनांक | 
जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षत वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अधार पर उनके सम्मुख उल्लिखत 
दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया गया है। 

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों को नगर प्रतिकर भत्ते 
की अनुमन्यता हेतु आबादी की शर्ते नहीं हैं। एक लाख या उससे अधिक आबादी का प्रतिबन्ध केवल अन्य 
नगर (नगरीय क्षेत्र) के संबंध में है। ; 

भवदीय, 
मनजीत सिंह, 
प्रमुख सचिव। 


232 
W.d. आ०-1-1082/दस-09-28 (एम)-07 
उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 


इस अनुभाग के पत्र सं.वे.आ.-1-448/दस -09-42 (एम) -08, दिनांक 01 जून, 2009 के wae में 
भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1 (6)/2009-इ- (बी), दिनांक 18 
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सितम्बर, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1(3)/2008-ई-1 (वी), दिनांक 29 सितम्बर, 2009 की प्रति 
(अग्रेजी) निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा 
के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापों की व्यवस्था के अनुसार, दिनांक 01 जुलाई, 2009 से मंहगाई भत्ते 
का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें : 
l- समस्त मण्डालायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
4- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय। 
5- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल। 
अजय अग्रवाल, 
Pr विशेष सचिव, वित्त। 
| 233 ] 
संख्या : वे.आ. -2-3026/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण। 
महोदय, 
वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार 
राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 0 1 जनवरी, 
2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में शासनादेश संख्या-2- 13 18/दस-59(एम)/2008 
दिनांक 8 दिसम्वर, 2008 द्वारा वेतन निर्धारण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
वेतन निर्धारण में सुगमता की दृष्टि से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 की 
व्यवस्था के आधार पर वर्तमान वेतनमानों के प्रत्येक स्तर के लिये वेतन निर्धारण से सम्बन्धित वेतनमानवार 
विस्तृत तालिकायें शासनादेश संख्या-वे,आ०-2- 1327/दस-59(एम)/2008 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के 
माध्यम निर्गत की गयी Sl परन्तु शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-9 के अनुसार दिनांक 0 1 
जनवरी, 2006 के वाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों का 
वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के साथ संलग्न तालिकाओं के अनुसार किये जाने की 
व्यवस्था का उल्लेख उपर्युक्त शासनादेश में नहीं है, जिससे ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण में कठिनाई आ रही 
है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण संबंधी उपर्युक्त 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-13 18/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-8(3) में की गयी 
व्यवस्था को, आगामी वेतनवृद्धि की अनुमन्यता की तिथि को वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने पर सम्बन्धित कार्मिक 
का बैण्ड वेतन, वेतन वैण्ड के अधिकतम से अधिक होने पर, स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है। ह 
2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्तानुसार इंगित वेतन 
निर्धारण सम्बन्धी कठिनाई के निराकरण तथा अपेक्षित स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--- 
(I) शासनादेश संख्या-वेशआ०-2- 13 18/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के 
; प्रस्तर-8 (3) में की गयी व्यवस्था को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जाय--- 
| “उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन वैण्ड के अधिकतम पर पहुँच जायेगा तो 
| उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन वैण्ड में डाल दिया 
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जायेगा। उच्चतर वेतन dez में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ. दिया जायेगा। 
उसके पश्चात वह उच्चतर वैण्ड में तब तक क्रमागत बढ़ता रहेगा जव तक कि वेतन dus 
में उसका वेतन पी.वी०--4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात्‌ उसे और 
कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी।” 

स्पष्टीकरण--ऐसे मामले में जहाँ वेतनवृद्धि अर्जित करने के फलस्वरूप आगणित 
धनराशि सम्वन्धित कार्मिक के वेतन बैण्ड के अधिकतम से अधिक हो तो सम्बन्धित तिथि 
को उसका वैण्ड वेतन, वेतन वैण्ड के अधिकतम पर निर्धारित किया जायेगा। उक्तानुसार 
अधिकतम पर वेण्ड वेतन निर्धारित होने के एक वर्ष बाद उक्त व्यवस्था के अनुसार अगले 
उच्चतर वेतन dus में डाला जायेगा।” 

(II) शासनादेश संख्या-वेशआ०-2- 1327/दस-59(एम)/2008 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के 
प्रस्तर- 1 के उप प्रस्तर-2 के बाद निम्नानुसार उप प्रस्तर-3 जोड़ दिया जाये-- 

“1. (3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-वे"आ«-2- 
1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-9 के अन्तर्गत दिनांक 1 
जनवरी, 2006 के वाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने का विकल्प 
देने वाले कार्मिकों का वेतन निर्धारण भी शासनादेश संख्या-वेआ--2- 1327/दस-59(एम)/ 
2008 दिनांक 1! दिसम्वर, 2008 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर किया 
जायेगा।” 

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक 
संशोधित समझा जायेगा। 


भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
Zak ee प्रमुख सचिव। 
234 
संख्या-वे>-आ०-2-1490/दस-59 (एम)/2008 
श्री awa. दीक्षित, सचिव वित्त प्रदेश शासन 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -2 : लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 


विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में अवशेष वेतन आहरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण | 
महोदय, : 

वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-वे. आ. -2-1318/दंस- 59 (एम)/2008 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर -12 के उप प्रस्तर-4 (2) में की गयी इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कि : 
वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं ' 
किया जायेगा, के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों पर यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि उक्त आहरणो सम्बन्धित वर्ष 
के अक्टूबर माह में किया जा सकेगा अथवा नहीं। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है 
कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के अक्टूबर माह में किया 
जा सकेगा। 

भवदीय, 
बी एनः दीक्षित, 
` सचिव वित्त। 
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| 235 j 
संख्या-सी. ए.1191/दस-2009- मित-1/2007 
प्रषक, 
अतुल कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा 4, 
1- समस्त प्रमुख सचिव, सचिव प्रदेश शासन। 
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त संसाधन (केद्रिय सहायेता ) अनुभाग | लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 
विषय : व्ययःप्रवन्धन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हेतु दिशा-निर्देश। 
महोदय, 


प्रदेश के विकास कार्या हेतु संसाधनों की उपलब्धता और उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किये 
जाने एवं प्रदेश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक 
संचालित किए जाने हेतु व्यय प्रबन्धन व प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक 
èl Bà वेतन आयोग के सन्दर्भ में किये गये है कि वेतन/पेंशन पुनरीक्षण से बढ़े हुये व्यय-भार के दृष्टिगत 
यह और भी आवश्यक हो गया है कि व्यय-प्रवन्धन को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तथा व्यय में 
यथासम्भव कमी कर कुछ सीमा तक इस बंढ़े खर्च की भरपाई की जाये। 

2. वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए व्यय-प्रवन्धन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता 

सुनिश्चित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने निम्नवत आदेश देने की कृपा की है : 
विकास कार्यक्रम/योजनायें 

(1) रिसोंसलिंकड कार्यक्रमॉं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर समयवद्ध ढंग से 
सुनिश्चित किया जाये। 

(2) विभागीय कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन में नरेगा, वी. आर. जी एफ. आर के. वी. वाई, 
अल्पसंख्यक मल्टी सेक्टोरल डबलपमेन्ट प्लान, वुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास 
निधि, सांसद निधि, विधायक निधि आदि के अन्तर्गत उपलव्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग 
“डबटेलिंग”” के माध्यम से किया mi 

(3) विभिन्न विकास कार्यक्रमां/योजनाओं हेतु वजट प्रावधानों की नये सिरे से समीक्षा की जाये और 
जहाँ वचतें परिलक्षित हो रही हो, उन्हें वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जाय। 

आयोजनेतर व्यय में कटौती 
(1)(क) आयोजनेतर व्यय की निम्न मंदों में 10 प्रतिशत की कटौती सुनिश्चित की जायें-- 
1. यात्रा व्यय (विदेश यात्राओं पर व्यय सहित) 
मुद्रण एवं प्रकाशन 
व्यावसायिक सेवायें एवं विशेष सेवायें 
विज्ञापन एवं प्रसार 
. कार्यालय सम्वन्धी व्यय (लेखन सामग्री, फर्नीचर एवं उपकरण, 
साज-सज्जा, आतिथ्य व्यय, पी. ओ. .एल. तथा अन्य प्रशासनिक व्यय) 

(ख) वेतन, पेंशन ब्याज ऋणों का प्रतिदान एवं स्थानीय निकायों/पंचायतों को समनुदेशन को छोड़कर 

आयोजनेतर व्यय की अन्य मदों में 05 प्रतिशत की कटौती सुनिश्चित की smi 

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजनेतर व्यय की मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त 

धनराशि की व्यवस्था न की जाय। इसी प्रकार इन Het में अनुपूरक बजट की प्रत्याशा में कोई देनदारी सृजित 
न॑ की जाय। | 
मितव्ययिता कि कुछ विशिष्ट उपाय ME. 

(1) शिक्षा, चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यतः नये पद स्वीकृति न किये जाय। 

परंतु विभागीय पुनर्गठन हेतु विद्यमान पदां .को समाप्त करते हुए नये पदों के सृजन पर 
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गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा। सेवा नियमों के विपरीत नियत वेतन, दैनिक 
वेतन, संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर प्रतिवन्ध पूर्ववत्‌ वना रहेगा 
जहाँ विल्कुल आवश्यक एवं अपरिहार्य हो, कार्यों को वाहय एजेन्सी, सेवा प्रदाता से इकरारनामा 
करते हुये कार्य कराये जायें। 

विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं अन्य राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा नये 
अतिथि गृह न खोले जाये। 

नव-सृजित मण्डल/जनपद को छोड़कर. मण्ड़ल/जनपद मुख्यालयों पर नये कार्यालय/आवासीय 
भवन निर्मित न किये जायं। 

सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर नये वाहन क्रय न किये जायें। वर्तमान में उपलब्ध 
वाहनों की संख्या में 05 प्रतिशत की कमी लायी जाये। 

ऐसे प्रशिक्षण को छोड़कर जो अनिवार्य हों, अन्य प्रशिक्षण कोर्सेस एवं सेमिनागें आदि में 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाये। 


शासकीय कार्य के लिये की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यो की पूर्ति हेतु 


न्यूनतम रखा जाय। सरकारी दौरों में अधिकारी अपना व्यक्तिगत स्टाफ न ले जायें। 

राजकोष भोज पांच सितारा होटल में आयोजित न किये जाएं। किसी विशेष परिस्थिति में मुख्य 
सचिव के पूर्व अनुमोदन से ही अपवाद किया जा सकेगा। i 

सजावटी विज्ञापन एवं प्रचार आदि यदि वह व्यवसायिक प्रोत्साहन के लिये नहीं है, तात्कालिक 
प्रभाव से निषिद्ध किये जाते हैं। 

नव वर्ष अथवा अन्य अवसरों पर शासकीय व्यय पर वधाई संदेश, कलेन्डर, डायरी आदि का 
वितरण न किया जाये। 


3- उपर्यक्त दिशा-निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सार्वनजनिक उपक्रमों/निगमों 
तथा अन्य राज्याधीन स्वायत्तशासों संस्थाओं पर समान रूप से लागू होंगे। 
कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चितं किया जाय। 


प्रेषक, 


भवदीय, 
(अतुल कुमार गुप्ता) 
मुख्य सचिव। 
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मनजीत सिंह, सचिव/सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


(वेतन आयोग) अनुभाग-2 


विषय : 


महोदय 


उपर्युक्त विषयों पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ हे कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य 


कर्मचारियां/अधिकारियों कि लिये वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 


जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्रमन (ए.सी. पी.) की नई 


व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 


(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्वर, 2008 से प्रभावी होगी। 
दिनांक 30 नवम्वर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व 


व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जनवरी 1996 से लागू वेतनमान में रु 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


र लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्वर, 2009 
वेतन समित (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये 
सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी. पी.) की व्यवस्था। 
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8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधाराकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की 
दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रभावी पूर्व व्यवस्था दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू 
समझी जायेगी। शासनादेश संख्या वे.आ.-2-1314/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 
दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर-4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
(2)() ए.सी.पी. के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 
वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की अनवरत्‌ संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय 
स्तरोन्नयन इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जायेगें कि प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन संवधिंत कार्मिक 
द्वारा एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा। 

(ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन 
संरचना से ही अनुमन्य होंगे। 

(iii) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्रयन विलम्ब से 
प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पडेगा अर्थात 
अगले वित्तीय स्तरोन्रयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित 10 वर्ष की अवधि की गणना प्रथम 
वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी। 

(iv) ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू होने के पश्चात्‌ सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के 
पश्चात्‌ संवर्ग में प्रथम पदोन्नित होने के उपरान्त केवल द्वितीय एंव तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन 
तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह 
जायेगा। तीसरी पदोन्नित प्राप्त होने की तिथि के बाद पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय 
स्तरान्नेयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 
जनवरी, 2006 से लागू . पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन 
वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्रमन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति, 
माना जायेगा। 

(४) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय 
स्तरोन्रयन के लिये गणना में लिया जायेगा, परंतु ऐसे मामलो में ए.सी.पी. की व्यवस्था के 
अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अविध (Probation 
Period) संतोषजनक रूप से पृणं करने के पूर्व विचार नहीं किया जायेगा। 

(vi) ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्रयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना 
मं प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन-अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति सभी प्रकार के 
अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। 

(vii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व 
सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा। १ 
निर्धारित सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन शासनादेश 
संख्या -वे. आ.-2-1318/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008, के संलग्नक 
'अ' पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ -5 के अनुसार ayaa की तिथि से पूर्व देय ग्रेड 
वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त 
होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलो में संबधित पद तथा उसके पदोंन्नति के पद के ग्रेड वेतन के 
मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ' 
| ग्रेड वेतन उसे वास्ताविक रूप से पदोंत्रति प्राप्त होने पर अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोन्नयन 

के रूप में अनुमन्य अधिकतम ग्रेड वेतन रु. 12000/- वेतन avs -4 होगा। 

(4) समयमान वेतन की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य 
अतिरिक्त वेतन वृद्धि को ए.सी.पी. के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्रयन की अनुमन्यता हेतु 
संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 14 वर्ष की 
सेवा के अधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हे ए. 
'सी.पी. के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों 
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को 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान अनूमन्य हो 
चुका हो, उन्हें प्रथम तथा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा। 


परन्तु 01 दिसम्वर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(10) 


पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के लिये अनुमान्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में: 
वेतनमानां के संविलिवन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्वन्धित पद के सामान्य ग्रेड 
वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नतियों अथवा समयमान वेतनमान के 
अन्तर्गत स्वीकृत पदोन्नति वेतनमान/अगले वेतानमान को ए.सी.पी. योजना का लाभ देते 
समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। 

यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बंध में समयमान वेतनमान/समयवद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई 
विशिष्ट व्यवस्था लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान 
पर ए.सी.पी. की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया 
जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयवद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई 
विशिष्ट व्यवस्था तथा ए.सी.पी. की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होंगी। 

वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के अधार पर सम्बंधित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी 
अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मुल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं 
सेवानैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्वन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्रयन के फलस्वरूप 
निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य TI 

यदि किसी कर्मचारी कि खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो 
ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्रयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से 
शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था 
शासित होती है। अतः ऐसे मामले. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील 
नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं ततूक्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे | 
इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी 
की वरिष्ठता से काई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च 
वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर वेतन/प्रेड वेतन की मांग 
नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा ÈI 

यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्रमन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही 
उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य 
उस वित्तीय स्तरोन्रयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये 
जाने के पश्चात्‌ सम्बधित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है 
तो सम्बधित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्रयन वापस नहीं लिया 
जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तव 
तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुनः प्रोन्नति पर विचार 
किये जाने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति. में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु 
समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु पुनः सहमति दिये 
जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय 
वित्तीय स्तरोन्रयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न हे, तो निम्न पद 
के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक 
अनुमन्य नहीं होगा परंतु सम्बधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता 
की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न 
पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय 


स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड से उच्च है तो सम्बधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ : 


देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा। 
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(11) प्रतिनियुक्त/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए.सी.पी. की व्यवस्था के 
अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर 
ए.सी.पी. के अन्तर्गत देय वेतन qus में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण 
के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का 
विकल्प होगा। 

(12) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए.सी.पी. की उपर्युक्त नई व्यवस्था के 
अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में 
सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा। 

2. वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार 
किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी को उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में 
नियमित पदोन्नित होने पर कोई वेतन निर्धाण नहीं किया जायेगा, परंतु यदि पदोन्नित के पद का ग्रेड वेतन 
वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, di qus वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबिधत 
क्रार्मिक को पदोंन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा। 

3. (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक 
स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। जिनके द्वारा 
धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में 
वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थित में नामिंत सदस्य 
द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी -ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के 
अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा। 

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यताः दो वैठकें आयोजित की 
जायेगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा 
तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा। 

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ वैठक की तिधि से 15 दिन की अवधि में सम्वन्धित 
पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्रयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। 

(4) समस्त विभागों में सम्बधिंत संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन इस 

, शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में कर लिया जायेगा। 

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता 
अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। 

4. ए.सी.पी. की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य 
कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही ÈI 

5. ए.सी.पी. की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के आधिकारियां पर लागू नहीं होगी । 

6. ए.सी.पी. की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या वे. आ.-1318/दस-59 एम/2008, 
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान 
पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय, 

(मनजीत सिंह), 
प्रमुख सचिव। 
संलग्नक -1 
शासना संख्या- वेआ.-2-1632/दस-62 (एम)/2008, 
दिनांक ५5 नवम्बर, 2009 का संलग्नक 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए.सी.पी. के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन 
निर्धाण की प्रक्रिया : 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए.सी.पी. की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोंन्रयन अनुमन्य होने 

पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2-भाग-2-से 4 के मूल नियम 22 बी (1) के 
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अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्ताय स्तरोन्नयन 
अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23 (1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य 
होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिधि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा : 

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की 
वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने 
की तिथि को वर्तमान वेतन वैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोंन्रयन के रूप 
में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 1 जुलाई को वेतन 
पुनर्निधारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि 
तथा दूसरी वेतन वृद्धि वित्तीय स्तरोंन्रयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियो की 
गणना वित्तीय स्तरांन्रयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की 
जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोंत्रयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन 
रु 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु. 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की 
गणना S 103.00 पर की जायेगी! 

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प 
देता है तो वित्तीय स्तरोंन्रयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित 
किया जायेगा : 

वर्तमान वेतन avs में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 

में पूणांकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की 
धनराशि वेतन aS में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी | इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन 
के रूप में अनुमन्य वेतन aves में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन 
देय होगा जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन avs में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का 
पालन किया जायेगा। तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन qus में आगणित वेतन वित्तीय 
स्तरोन्रयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन WS के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त 
वेतन वैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा। 


नोट : यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक 
अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। 


उदाहरण : किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 
तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2010 को देय होगी। 

यदि वित्तीय स्तरोन्रयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली 
वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। 

उदाहरण. : किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 
तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय erit 
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प्रेषक, र 
मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा मे, 

समस्त सचिव /प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- लखनऊ : दिनांक : 70 नवम्बर, 2009 
विषय : प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ca के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के 


कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= af uu DUET ELM 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


' 1580 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


महोदय, 

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) 
की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिपेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ 
गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के 
संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन शासनादेश संख्या-वे. आ.-2-433/दस -2005-44/2001 टी.सी. दिनांक 11 मई, 
2006 एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित sa में समायोजन की व्यवस्था का निर्णय शासनादेश संख्या- 
वेआ>- 2-624/दस-2007-44/2001 टी.सी. दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णयों का 
प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-वे. आ. -2-1224/दस-2009-44/ 
2001 टी.सी. दिनांक 16 सितम्बर, 2009 निर्गत किया गया है। 

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझसे आप से यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि आपके अधीनस्थ 
विभागों के ऐसे मामलों में जहाँ शासनादेश संख्या वेशआ-2-433/दस-2005-44/2001 टी.सी. दिनांक 11 
मई, 2006 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वाहन चालक संवर्ग के पुनर्गठन के आदेश निर्गत किये जा चुके 
हैं तथा शासनादेश संख्या -वे.आ. -2-624/दस -2007-44/2001 टी.सी. दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा लिये 
गये निर्णय के अनुसार ऐसे वाहन चालक जिन्होनें पुनर्गठन की तिथि को द्वितीय पदोंन्नति वेतनमान के रूप में 
रु.4500-7000 का वेतन पाये हुये 03 वर्ष या इससे अधिक का समय हो चुका था: उन्हें वाहन चालक ग्रेड-1 
के उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किये जाने के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित आदेश निर्गत होने 
हैं, ऐसे आदेशों को निर्गत किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की अवश्यकता नहीं है। 

3. शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-1224/दस -2009-44/2001 टी.सी. दिनांक 16 सितम्बर, 2009 उक्त 
सीमा तक संशोधित समझा जाय। 


भवदीय, 
(मनजीत सिंह), 
3 प्रमुख सचिव। 
| 238 | 
_ संख्या-वेआ--2-1946/दस-62(एम)/2009 Sete 
प्रेषक, | 
मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन] 
सेवा में, . : 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनंक 12 जनवरी, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 
i महोदय, ; 


वेतन समिति-2008 को संस्तुतियों पर. राजकीय कर्मचरियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 

से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व से लागू व्यवस्था को दिनांक 30 नवम्बर, 

2008 तक बनाये रखने तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से नई समयमान वेतनमान/ए«सी-पी« की व्यवस्था 

लागू किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या वेआ«-2-1632/दस-62 (एम)/2008 दिनांक 

| 05 नवम्बर, 2009 द्वारा लिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में नई समयमान वेतनमान/ए-सी-पी. की 

व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने पर सम्बन्धित पदधारक के वेतन निर्धारण 

एवं वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन के पद पर वास्तविक पदोन्नति होने पर कोई वेतन 

निधारण न किये जाने की व्यवस्था usd है, परन्तु ऐसे कार्मिक जिन्हें पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की 

व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्ति प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन संरचना 

| में उनकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर हेती है तो उसका 

| 'वेतन किस प्रकार निर्धारित होगा, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की 
व्यवस्था को स्पष्ट किये जाने हेतु प्रकरण संदर्भित किये गये हैं। 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ELLO ETE SS SSS SSS OT 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1581 


2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान 
की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वेयक्ति वेतनमान प्राप्त कर रहे थे 
और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के 
पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका 
वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भांति देय रहेगी।'” 


भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
| 239 
उत्तर प्रदेश शासन! 
संख्या-वे-आ«-2-30/दस-2010-54(एम)/2008 Fert 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2010 


संकल्प 
पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के छठें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियाँ। 
पर्यालोचनार्थ--शासन द्वारा वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों के कार्य प्रभारित 
कार्मिकों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया! शासन ने वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में 
की गयी संस्तुतियों को निम्नवत स्वीकार कर लिया है : 

(1) कार्य प्रभारित कार्मिकों-को अनुमन्य वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन que 

` Ud ग्रेड वेतन संलग्न तालिका के अनुसार अनुमन्य SUID पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन dus 
तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना 
अपनाये जाने की तिथि से देय होगा एवं महँगाई भत्ते की संशोधित दरें, राजकीय कर्मचारियों को 
अनुमन्य करायी गयीं दरों के अनुसार उन्हीं तिथियां से देय होगी जैसी कि राज्य कर्मचारियों को 
अनुमन्य करायी गयी हैं। 

(2) वेतन समिति की इस संस्तुति को भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध कोई 
वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन dus तथा ग्रेड वेतन, समान Consideration के आधार पर निर्धारित 
कर दिये जायेंगे। 

(3) दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया 
जायेगाः 

(क) ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य महंगाई भत्ते की 
धनराशि को शासन की सहमति से महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है, के लिये 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया रखी जायेगी जो राजकीय 
कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। 

(ख) ऐसे कार्य waka कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य महंगाई भत्ते की 
धनराशि को महंगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, अथवा जिनके मूल वेतन के 50 
प्रतिशत के समतुल्य महंगाई भत्ते की धनराशि को महंगाई वेतन में शासन की अनुमति के 
बिना परिवर्तित किया गया है, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नवत्‌ किया 
जायेगाः 

“दिनांक 01.01.2006 को वर्तमान वेतनमान में अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि सादृश्य 
पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन के रूप में निर्धारित की जायेगी। उक्त धनराशि तथा सादृश्य ग्रेड 
वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।'” 


1. शासन के पत्रांक संख्य 3372/15-12-2009-1600(587)/0१, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 द्वारा संशोध्ति हुअ जो उप्र, सरकारी गजट 
भाग-4, दिनांक 02 जनवरी, 2010 को प्रकाशित हुआ। 
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(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(10) 


(11) 


(12) 
(13) 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि 
की तिथि समान रूप से सभी के लिए 01 जुलाई रखी जायेगी। 
कार्य प्रभारित कार्मिकों को ऐसे भत्ते/सुविधायें जो राजकीय कर्मचारियों के समान पूर्व से मिल रहें 
हैं यथा-मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य 
कर्मचारियों के लिये अनुमन्य दरों पर उसी तिथि से उसी प्रकार देय होंगे जैसा कि राज्य 
कर्मचारियों को अनुमन्य कराये गये हैं। 
ऐसे भत्ते/सुविधायें (सामूहिक बीमा योजना को छोड़कर) जो कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 
राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य नहीं है, की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार कर 
संस्तुति देने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, जिसमें लोक 
निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित. विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये 
जायेंगे। ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो नियमित हो जाते हैं, उन्हें राज्य कर्मचारियों के लिये 
प्रचलित सामुहिक बीमा योजना का लाभ स्वतः अनुमन्य Bl 
ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियें जिनके नियमित अधिष्ठान में समायोजन/नियुक्ति हो जाने के 
उपरान्त नियमित अधिष्ठान की 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण नही होती है, उनके मामलें में नियमित 
अधिष्ठान के 10 वर्ष की सेवा मानते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा की अनुमन्यता के 
सम्बन्ध में संस्तुति देने के विषय को उपर्युक्त प्रस्तर-6 के अनुसार प्रमुख सचिव, वित्त की 
अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा। 
वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में कार्य प्रभारित कार्मिकों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियो पर 
लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश अलग से 
जारी किये जायेंगे। | 
कार्य प्रभारित तथा दैनिक वेतन पर दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व नियुक्त एवं निरन्तर 
कार्यरत चले आ रहे कार्मिकों तथा मस्टर रोल पर नियुक्‍त कार्मिकों के विनियमितीकरण एवं 
समायोजन सम्बन्धी संस्तुतियाँ सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार की गई है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर 
आवश्यक कार्यवाही प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित सरप्लस स्टाक पूल प्रकोष्ठ 
की जायेगी। 
वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन के प्रस्तर-13 के उप प्रस्तर- (1), (ii), (iii) तथा (iv) Ñ 
उल्लिखित सुझावों पर संस्तुति देने का विषय उपर्युक्त प्रस्तर-6 के अनुसार प्रमुख सचिव वित्त की 
अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किय जायेगा। 
उपर्युक्त निर्णया को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका 
EE सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत माऽ मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया 
जायेगा। 
किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता È| 
वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, 
अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, 
शासन उस की सराहना करता है। 

आदेश 


आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित 
किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का छठा प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेव साइट पर रखा जाये और 
सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये। 

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति का छठा प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ, सम्बन्धित 


सेवा संघों और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये। 


आज्ञा से, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख aha} 
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मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निर्देशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, Sai तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 
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संकल्प संख्या-वे-आ«-2-30/दस-2010-54(एम)/2098 टी.सी. 
दिनांक : 14 जनवरी, 2010 का संलग्नक। 
“क्रम संख्या वर्तमान वेतनमान, ˆ... —— 70-7 पुनरीक्षितःवेत्न संस्चना चचा 
वेतन बैण्ड/वेतन सादृश्य वेतन सादृश्य ग्रेड 
मान का नाम वेण्ड/वेतनमान वेतन 
] 2 3 4 5 

1 2550-55-2660-60-3200 -]UH 4440-7440 1300 

2 2610-60-3150-65-3540 -1एस 4440-7440 1400 

3 2650-65-3300-70-4000 -]एस 4440-7440 1650 

4 2750-70-3800-75-4400 वेतन वैण्ड-1 5200-20200 1800 

5 3050-75-3950-80-4590 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 1900 

6 3200-86-4900 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2000 

7 4000-100-6000 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2400 

8 4500-125-7000 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2800 

9 4500-125-7250 वेतन वैण्ड-] 5200-20200 2800 

10 5000-150-8000 वेतन वैण्ड-2 9300-34800 4200 
(नरेन्द्र कुमार) 
int es संयुक्त सचिव। 

| | 240 | | 
संख्या : वेञअ-1-26/दस-2010-42 (एम)/08 
प्रेषक, 


लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2010 


विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2009 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान] 


पठित-निम्नलिख्ति : 


(1) शासनादेश संख्या: वेमआ--1-336/दस-2009-42(एम)/08 दिनांक 01 जून, 2009 


(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 


दिनांक 18 सितम्बर, 2009 
महोदय 


1(6)/ 2009-ई-1 1 (बी), 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-336/ दस-2009- 


42(एम)/08, दिनांक 01.06.2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के मस्त पूर्णकालिक नियमित 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के 
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नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू-जी०सी« वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 
2009 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दीह _ दी हैः 
तिथि जब से देय है महँगाई भत्ते की मासिक दर : 
01 जुलाई, 2009 मूल वेतन का 27 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति महंगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 1.1. 
2006 से लागू पुनरीक्ष्ति वेतन संरचना में कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन वैन्ड में वेतन तथा अनुमन्य “ग्रेड 
वेतन” के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे नियत वेतन सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्त 
भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि गैर वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल 
वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा 
अर्थत्‌ प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

3. महंगाई भत्ते के एक तरह के विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के 
अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। : 

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकां को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाये चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक 
कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति मृत्यु या सेवा मुक्‍त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त 
हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये तक पूर्णाकित 
किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे 
से कम की सशि को छोड़ दिया जायेगा। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2009 से दिनांक 31 
दिसम्बर, 2009 तक कि देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि 
पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा 
धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 जनवरी, 2010 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त 
धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधिं खाते में जमा की गयी 
अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और 
इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final 
withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई 
भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2010 से (माह जनवरी 2010 का भुगतान 
दिनांक 01 फरवरी 2010 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का 
`. सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि 
के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि 
लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित विल शेड्यूल, चालान पर शासनादेश संख्या सा- 
4-12/दस-97-500(1)-97, दिनांक 7.10.1997 में निहित आदेश अनुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए। 

7. जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2010 तक सेवानिवृत्त होने 
वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

भवदीय, 
मनजीत सिंह 
प्रमुख सचिवौ 
241 | 


संख्या-वेशआ.-1-26(2)/दस-2010-42(एम)/08 


प्रेषक, 
मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
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सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज विश्वविद्यलय, उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद/लखनऊ। 

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 

(5) निदशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 

(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 

(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2010 

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा वेतन समिति ww. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की 
संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन 
संरचना का चयन नहीं किया गया है। अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01 .2006 से प्रभावी 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2009 
से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। 

पठित निम्नलिखित: 

(1) शासनादेश संख्या वेशआ०-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 

2) शासनादेश संख्या वेशआ०-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006 

3) शासनादेश संख्या वे-आ«-1-336(2)/दस-2009-42(एम)/08 दिनांक 01 जून, 2009 

4) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन:- संख्या-1-(3)/ 2008-ई-11(बी) 

दिनांक 29 सितम्बर, 2009 


( 
( 
( 


महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-336 (2)/दस-2009- 
42 (एम)/08 दिनांक 01 जून, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के 
नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यून्जीन्सीन वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन 
समिति GH. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू 
नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित नहीं हुये 
है को संशोधित दर पर महँगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2009 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष 
प्रदान कर दी है। 

तिथि जब से देय है महँगाई भत्ते की मासिक दर 
01 जुलाई, 2009 वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 73 प्रतिशत। 

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-1599/ दस- 
42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 

3. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2009 से दिनांक 
31 दिसम्बर, 2009 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौतो की सुविधा के अधीन, जमा की जायेगी और इस प्रकार 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 जनवरी, 2010 से जमा मना जायेगा और इस तिथि से 
उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की 
गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी 
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और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत प्रत्याहरण (Final withdrawal) 
देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई 
धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2010 से (माह जनवरी 2010 का भुगतान eo फरवरी 
2010 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे 
उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एमन्एसन्सीन) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस 
अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में 
जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा-4-12/दस- 
97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशअनुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए। 

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2010 तक सेवानिवृत्त होने 
वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


_ भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
EN प्रमुख सचिव। 
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संख्या-2-ई०एम०/2009-का-4-2010 

प्रेषक, 

Teh. शर्मा, मुख्य. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। . 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2010 
विषय : सेवा संघों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों के संबंध में। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शसनादेश दिनांक 26.11.2009 के द्वारा कतिपय सेवा संघों द्वारा किये जा 

रहे धरना/प्रदर्शन/हड़ताल करने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं से अपको अवगत कराया गया था: 

(1) उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम-4(ढ) में यह प्राविधानित है 
कि सेवा संघ सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध 
उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने, धीरे कार्य करने अथवा कोई अन्य 
तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा या उसकायेगा और न किसी प्रकार की सहायता देगा, 

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 5-ए(2) में यह प्राविधानित है 
कि कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अधवा किसी अन्य के सेवा संबंधी 

. प्रकरण में किसी प्रकार की कोई आन्दोलान्तमक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा। 

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 11 में यह प्राविधानित है कि सरकारी 
कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वह 
किसी भी प्रकार की सेवा में लगाया जा सकता है 

(4) उपर्युक्त नियमों -के समस्त सरकारी सेवकों को अवगत कराने तथा सेवा संघों आदि के द्वारा 
नियमानुसार कार्य करने, धरना/प्रदर्शन एवं हड़ताल करने पर सहभागिता की स्थिति संबंधित 
सरकारी सेवक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 . 
के सुसंगत नियमों के अनुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये थे। 

2. कतिपय संगठनों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों एवं हड़ताल के दृष्टिगत, शासन द्वारा लिये गये 
निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः 
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(1) उपर्युक्त सन्दर्भित समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26.11.2009 के प्राविधानों के अनुसार तत्परता 
से कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। 

(2) धरना/प्रदर्शन, हड़ताल, वर्क-टू-रूल आदि में भाग लेने वाले कार्मिकों को “कार्य नहीं तो वेतन 
नहीं” के सिद्धान्त के आधार पर उक्त अवधि क वेतन भ्रगतान न किया जाये। 

(3) आन्दोलन आदि के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया 
जाये। 

(4) अनुमति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों- के वेतन का भुगतान न किया 
जाये तथा अनुपस्थिति अवधि की सेवा में व्यवधान माना जाये। 

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद धरना/प्रदर्शन/जुलूस/ रैली/हड़ताल 
आदि में सम्मिलित होने वाले कार्मिको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत 
करते हुए कार्यवाही की जाये। 

(6) सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुँचाने, तोड-फोड़ करने तथा हिंसा में लिप्त होने 
वाले कार्मिको के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

(7) कार्यालय आने वाले कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया जाये तथा व्यवधान डालने वाले कार्मिकों 
के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये। 

3. अनुरोध है कि धरना/प्रदर्शन/हड़ताल आदि में भाग लेने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उपर्युक्त निर्देशो के 

अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 


भवदीय, 
(वीन्के, शर्मा) 
SIE d मुख्य सचिव। 
| 243 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-सा-3-02जी-अई/दस-2010-301/2000 Fat 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2010 


कार्यालय-ज्ञाप 

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यलय-ज्ञाप 
संख्या-स-3-53 8/दस-2008-301/2000टी-सी. दिनांक 15 जून, 2009 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनांक 
01 जनवरी, 2009 से 22 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 
15-06-2009 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2009 से महंगई राहत की 05 
प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी el 

2. पेशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 05 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के 
फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 22 प्रतिशत की दर बढ़कर 27 प्रतिशत हो m 

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर 
दिय जाएगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जाएगा। 


4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के 
सेवकों पर लगू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना 
अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन 
संख्या-सा-3-जीनआई-01/दस-2010-301/2000, दिनांक 08.01.2010 द्वारा जारी किए जा चुके ŽI 

5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 


ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। 
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6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की 
आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही 
उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। 

7. महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों 
में निर्धारित हैं, पूर्ववत लागू रहेंगे। 

(बी-एन* दीक्षित) 


सचिव वित्त। 

सेवा में, 

उप्र. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, 

कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 

संख्या-2-ई०एम+/2009-का-4-2010 

प्रेषक, 

d.c. शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2010 
विषय : राज्य कर्मचारियों के द्वारा की गयी हड़ताल के संबंध में। 
महोदय, 

राज्य कर्मचारियों द्वारा दिनांक 22.1.2010 को घोषित की गयी अनिश्‍चित कालीन हड़ताल के समाप्त 
हो जाने के उपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयं से.आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः 

(1) हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी। 

(2) हिंसात्मक गतिविधियो/तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को छोड़कर 
अन्य प्रकरणों में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 
छोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 

(3) जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है अथवा जिनकी सेवा समाप्त के आदेश निर्गत किये 
गये हैं, उन आदेशों को वापस लेकर संबंधित कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करा लिया जाये। 

(4) “ब्रेक इन सर्विस” संबंधी आदेशों को वापस लिया जाता है। 

2. अनुरोध है कि हड़ताल में सहभागिता करने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही 
की जाये। 
भवदीय, 
(ate. शर्मा) 
मुख्य सचिव। 
í | 245 - 
संख्या-2-ई«एम./2009-का-4-2010(1) 


प्रेषक, 
वी Ho शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा 4, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
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कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2010 
विषय : सेवा संवर्गो की समस्याओं के संवंध में। 

महोदय, 


शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रमुख सचिव/सचिवगण एवं विभागाध्यक्षां द्वारा विभिन्न संवर्गो 
की सेवा संबंधी कठिनाइयों एवं सेवा संगठनों की मांगों पर सम्यक्‌ रूप से विचार कर उनके निराकरण के 
समुचित प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिससे सेवा संगठनें द्वारा उच्च स्तर पर बैठकें आहूत करने का अनुरोध 
करने के साथ-साथ आन्दोलन से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किये जाते हैं। 

2. संवर्गो की समस्याओं तथा सेवा संगठनों की मंगों का त्वरित एवं समयवद्ध रूप से निराकरण 

सुनिश्चित कराने हेतु, शासन द्वारा लिये गवे निम्न निर्णयो से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ डैः 

(1) feria प्रमुख सचिव/सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों आदि के द्वारा सेवा संगठनों की मांगों पर 
प्रत्येक माह dom आहूत कर, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सेवा संगठनों की मांगां/समस्याओं 
का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 

(2) कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रगति आख्य HI. 
मुख्यमंत्री जी की मासिक समीक्षा वैठक में समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत की जाये। 

(3) ऐसी महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मांगें, जिनका विभाग के स्तर से निराकरण सम्भव नही है अथवा 
जिनमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाना/वित्तीय उपाशय निहित है, को विचार विमर्श हेतु 
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। 

3. अनुरोध हे कि सेवा संगठनों की मांगां/समस्याओं के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तत्परता से 

कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। : 
भवदीय, 
(वी०के० शर्मा) 
à मुख्य सचिव। 
| 246 j 
संख्या-425/23-7-2010-25(सा .)/09 
प्रेषक 

वी० Ho शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2070 
विषय : शासकीय निर्माण कार्यो हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान 
करते हुए लागत कार्य की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में। 


महोदय, 

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के आदेश संख्या 2057/23-7-2009-25(ता०)/2009, दिनांक 30 जून, 
2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रु. पाँच लाख तक की लागत के कार्यो के सम्पादन हेतु अनुसूचित 
जाति/जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई थी। . 

2. उक्त के अनुक्रम में सम्यक्‌ विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में 
निर्धारित की गई धनराशि रुपैये पाँच लाख को बढ़ाकर एतद्द्वारा रु. 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख 
मात्र) की जाती है। 

3. उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लगू मानी जायेगी। 

भवदीय, 
(di... शर्मा) 
मुख्य सचिव। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रेषक, E 

हेमेन्त कुमार सक्सेना, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, _ ? 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। se 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक 8 फरवरी, 2010 
विषय : वेतन से सम्बद्ध मानदेय के अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


विभिन्न विभागों में वाहन चालकों को वर्ष 15 दिन/एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय दिया गया है। 
शासन के समक्ष यह प्रश्न सन्दर्भित हुआ है कि ऐसे मामलों में वेतन पुनरीक्षित हो जाने के कारण क्या 
भुगतान किये जा चुके मानदेय के अवशेष का भी भुगतान किया जायेगा। 

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय के उक्त प्रकरणों में जहाँ वह एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित 
वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


भवदीय, 
(हेमन्त कुमार सक्सेना) 
cM ib विशेष सचिव। 
| 248 | 
संख्य-36/1/76-का-2/2010 

प्रेषक, 

अतुल कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2010 
: प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण विषयक। 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहवद्ध मामलों 
का निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम-4 में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण की 
व्यवस्था है। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन पर प्रविष्टिकर्ता 
प्राधिकारी का काफी समय तक अभिमत प्राप्त नहीं होता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। 
2. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोंटों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का 
निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम-4 में समुचित व्यवस्था विद्यमान है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 
4.(1) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के संवंध में रिपोर्ट पूर्णतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, तो 
उसे अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर संसूचित at जायेगी। 

(2) प्रतिकूल रिपोर्ट के संसूचना के दिनांक के 45 दिन की अवधि के भीतर संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट 
के विरुद्ध प्रत्यावेदन उचित माध्यम से स्वीकर्ता/सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

(3) प्रत्यावेदन प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के भीतर जिसने प्रतिकूल प्रविष्टि 
अभिलिखित की है, उसकी टीका टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन भेजा जायेगा जो प्रत्यावेदन की 
प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर अपनी टीका टिप्पणी सक्षम प्राधिकारी या 
स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा। 

(4) समक्ष प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम-3 में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के 
दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ 
प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो रीका-टिप्पणी 
की प्रतीक्षा किये'बिना- । | 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(m) प्रत्यावेदन की निरस्त करते हुये, या 
(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुये, सकारण 
आदेश पारित करेगा। 
2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्‍नगत नियमावली की उपरोक्त 
` व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 


भवदीय, 
अतुल कुमार गुप्ता, 
Si मुख्य सचिव। 
í 249 | 

संख्या-वे+अ०-2-288/दस-59(एम)/08 
प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/मध्यमिक शिक्षा/वेसिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 


शासन। 
(2) प्रमुख सचिव/सचिव/कूषि'समाज कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/गृह एवं कारागार 
विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि/समाज कल्याण/विकलांग 
कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। 
(4) महानिदेशक, कारागार उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय us. 
सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यूनजीनसी०, ए०आईन्सीनटीई० तथा 
AE MUA के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन का संशोधन। 
महोदय, 
वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के 
राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यून्जीन्सीन, एञआईन्सीJ्टीई 
तथा आईनसी०एनअरर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर), एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में अनुमन्य ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या-वेशआ.-2-1315/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 
दिसम्बर, 2008 द्वारा दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रुः 6500-10500 के पदों 
के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन e. 4200/- के 
स्थान पर रु 4600/- ग्रेड वेतन अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णयों के क्रम में वेतन समिति 
की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (Po, एनआईन्सीनटीन्इ तथा आईन्सीएनआर, के वेतनमानों से 
आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों 
को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रु. 6500/- 10500/- के लिये दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (रु . 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रुः 4200 के स्थान पर 
वेतनबैण्ड-2 (s. 9300-34800) में ग्रेड वेतन रु 4600 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य कराये 
जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 
2. उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन वैण्ड/वेतनमान में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं 
तद्नुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरूप देय अवशेष, ,यदि कोई हो, का भुगतान शासनादेश संख्या-वेशआ.-2- 
1318/दस-59 ( Cs दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की 


व्यवस्था अनुसार जायेगा। 
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3. उपर्युक्तानुसार वेतन वैण्ड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-13 1 8/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित 
वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने 
की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

4. उपर्युक्त शासनादेश वेञआ--2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक 
संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत्‌ लागू रहेंगी। 

भवदीय, 
मनजीत सिंह 
Sys AOAN प्रमुख सचिव। 
| 250 ) 
संख्या-वे-आ«-2-365/दस-2010-59(एम)/2008 
प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में 

वेतन निर्धारण की फिटमेन्ट तालिका निर्गत किया जाना। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वेतन समिति (2008) की विभागवार/पदवार दी 
गयी संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयानुसार किसी पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा उसके वाद की 
तिथि से वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित 
वेतनमान के सादृश्य वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन जिनका विवरण निम्नवत्‌ ग्रेड में संलग्न तालिकाओं के अनुसार 
वेतन निर्धारण किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

क्रः वर्तमान वेतनमान/सादृश्य वेतन वैण्ड उच्चीकूत वेतनमान/सादृश्य वेतन वेतन निर्धारण की 


Ao एवं ग्रेड वेतन . दैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रु) संलग्न तलिका संख्या 
(1) (2) (3) (4) 
1. रु» 6500-10500/वेतन वैण्ड 2 रू 7450-11500/वेतन वेण्ड-2 तालिका संख्या-1 
(€ 9300-34800) एवं रु (रु 9300-34800) एवं रु 
4200/- 4600/- 
2. रु» 6500-10500/वेतन GS-2 — 9. 7500-12000/वेतन बेण्ड-2 तालिका संख्या-2 
(S. 9300-34800) एवं v. (र 9300-34800) एवं v. 
4200/- 4800/- 


- 2. gà यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिकाओं में उल्लेखानुसार वेतन निर्धारण 
शासनादेश <संख्या-वे*अ०-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 एवं तत्कम में जारी 
शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। ^ 
संलग्नक-उपरोक्तानुसार 
भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
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तालिका संख्या-1 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-365/दस-2010-59 (एम)/2008 , 
दिनांक : 25 मार्च, 2010 का संलग्नक 
(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : रु. 6500-200-10500 
(2) उच्चीकृत वेतनमान : रू 7450-225-11500 
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन वैण्ड-2, रुः 9300-34800 एवं 
ग्रेड वेतन रुः 4600/-) 


क्रः सं. पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
मूल वेतन निर्धारित वेतन (रूः Ñ) 
वेतन वैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 

(1) (2) (3) (4) (5) 

|- 6500 12540 4600 17140 

2 6700 12540 4600 17140 

3- 6900 12840 " 4600 17440 

4 7100 13210 4600 17810 

5- 7300 13580 4600 18180 

6- 7500 13950 4600 18550 

7- 7700 14330 4600 18930 

g- 7900 14700 4600 19300 

9- 8100 15070 4600 19670 

10- 8300 15440 4600 20040 | 
He 8500 . 15810 4600 20410 

12- 8700 16190 4600 29790 

13- 8900 16560 4600 21160 | 
Ve 9100 16930 4600 21530 | 
15- 9300 . 17300 4600 21900 | 
16- 9500 17670 8 4600 22270 | 
17- 9700 18050 4600 22650 
18- 9900 18420 4600 23020 

19- 10100 18790 4600 23390 

20- 10300 ` 19160 4600 23760 

21- 10500 19530 4600 24130 

22- 10700 19910 4600 24510 

23- 10900 20280 4600 24880 

24- 11100 20650 4600 25250 


शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-365/दस-2010-59(एम)/2008, 
दिनांक : 25 मार्च, 2010 का संलग्नक 
(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : रुः 6500-200-10500 
(2) उच्चीकूत वेतनमान : रुः 7400-250-12000 
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना 
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(वेतन वैण्ड-2, रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4800/-) E 
क्रश Ho पुनरीक्षण पूर्व उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित 
वेतनमान में मूल वेतन (Ge में) 
वेतन वेतन वैण्ड में वेतन ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन 
(1) (2) ` 3) (4) (5) 
1- 6500 13350 4800 18150 
2- 6700 13350 4800 18150 
3- 6900 13350 4800 18150 
4- 7100 13350 4800 18150 
5- 7300 13580 4800 1838 
a 7500 13950 4800 18750 
7- 7700 14330 4800 19130 
g- 7900 14700 4800 19500 
9- 8100 15070 4800 19870 
10- 8300 15440 4800 20240 
11- 8500 15810 4800 20610 
12- 8700 16190 4800 20990 
13- 8900 16560 4800 21360 
14- 9100 16930 4800 21730 
15- 9300 17300 4800 22100 
16- 9500 17670 4800 22470 
17- 9700 18050 4800 22850 
18- 9900 18420 4800 23220 
19- 10100 18790 4800 23590 
20- 10300 19160 4800 23960 
21- 10500 19530 4800 24330 
22- 10700 19910 4800 24710 
23- 10900 20280 4800 25080 
| 24- 11100 20650 4800 25450 


मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश बी.एन.लहरी मार्ग 
लखनऊ-226001 
संख्या : डीजी-1-28(8)/91 लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2010 
आदेश 

- शासनादेश संख्याः1292/6-पु-2-(9) -1000(15)/72, दिनांक 29-06-2009, के साथ संलग्न उत्तर 
प्रदेश सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग-2, लखनऊ को अधिसूचना संख्याः 1214/5: पुः-2-09-1000(15)/ 
1972, दिनांक 29-06-2009 के क्रम में निर्गत इस मुख्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 11-09-09, 
22.09-09 एवं 01.12.2009 के प्रस्तर-1 में निहित तालिका के क्रमांक-5 के स्तम्भ-2 में अंकित “श्री 
मनोज कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण लखनऊ” तद्द्वारा वहीं से हटाया जाना है। तात्कालिक 
प्रभाव से संशोधित तालिका निम्न प्रकार प्रवृत्त होगी: 
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Fis अपर पुलिस महानिदेशक का पद आवंटित परिक्षेत्रो के नाम कालम3 में अंकित | 
नाम तथा अधीनस्थ जनपद की. परिक्षेत्रों के अधीन जनपदों 
संख्या की संख्या का योग 
(1) (2) (3) (4) 
1. अपर पुलिस महानिदेशक, | चित्रकूट-4, फैज़ाबाद-4, 15 
सहकारिता प्रकोष्ठ, लखनऊ आजमगढ़-3, वाराणसी-4 
2. श्री अरूण कुमार गुप्ता, अपर लखनऊ-6, आगरा-4, 14 
पुलिस महानिदेशक, यातायात, अलीगढ़-4 
लखनऊ 
3. सीः देवराज नागर, अपर पुलिस मेरठ-5, मुरादावाद-4 14 
महानिदेशक, दूरसंचार, लखनऊ झाँसी-3, सहारनपुर-2 
4. अपर पुलिस महानिदेशक वस्ती-3, देवीपाटन गोण्डा-4 14 
(कार्मिक) लखनऊ मीरजापुर-3, वरली-4 | 
5. श्री विपन कुमार शर्मा, अपर कानपुर-6, इलाहाबाद-4, 14 
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, गोरखपुर-4 
लखनऊ 
कुल जनपद 71 
2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 
आज्ञा से, 
करमवीर सिंह 
E MAS पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। 
252 
संख्या : 1232/6-पु-1-10-500(37)/08 
प्रेषक, 
डॉ, AA सिन्हा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, xe 
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
गृह (पुलिस) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2010 


विषय : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड. एवं अपील) नियमावली-1991 की 
धारा 8(2)(ख) का सम्यक्‌ उपयोग। 
महोदय 


उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या : 1538/6-पु-1-2008 दिनांक 2.7.2008 की ओर आपका ध्यान 
आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया 
था कि समस्त सूमक्ष दण्डन अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें कि वे उत्तर 
प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8(2)(ख) 
का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक होने पर ही करें तथा यदि उक्त नियम का उपयोग किया जाना अपरिहार्य ही हो 
तो पारित किये जाने वाले दण्डादेश में उन कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाय जिन कारणों से विभागीय 
कार्यवाही किया जाना युक्तियुक्त: व्यवहारिक नहीं पाया गया ÈI 


ऐसी प्रतीत होता है कि दण्डन अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है 
जिसके कारण दण्डन अधिकारियों द्वारा पारित दण्डादेशों के विरुद्ध मा० न्यायालय में याचिकायें योजित होने 
की दशा में ऐसे दण्डादेशों का विखण्डित कर दिया जाता है जिससे सम्बंधित कर्मी को बिना कार्य के वेतन 
देना पड़ता है तथा साथ ही शासन की छवि भी धूमिल होती है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1596 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया सक्षम दण्डन अधिकारियों को पुनः इस आशय के निर्देश देने 
का कष्ट करें कि वह उक्त नियमावली के नियम 8(2) (ख) का प्रयोग अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में करें 
तथा यदि उक्त नियम का उपयोग किया जाना आवश्यक ही हो तो पारित किये जाने वाले दण्डादेश में उन 
कारणों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय जिसके कारण सम्बंधित प्रकरण में विभागीय कार्यवाही किया 
जाना युक्तियुक्ततः व्यवहारिक नहीं पाया गया। 


भवदीय, 
Sf. जे-बी० सिन्हा, 
सचिव। 
253 
संख्या-1/3/96-का-4-2010 
प्रेषक, - 
अतुल कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा. में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 अप्रैल, 2010 
विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति। 
महोदय, 


सरकारी अधिकारियां/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सत्र 2010-2011 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु 

शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है-- 

(1) स्थानान्तरण सत्र 2010-2011 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी में कार्मिकों के स्थानान्तरण 
नहीं किये जायेंगे। 

(2) पदोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवनिवृत्ति एवं nr न्यायालयों के आदेशों के प्रभाव से वांछित स्थितियों 
में, स्थान रिक्‍त होने पर तैनाती की कार्यवाही, मा० विभागीय मंत्रो जी के माध्यम से माः 
मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर की जा सकेगी। 

(3) अपरिहार्य परिस्थितियां, जैसे--चिकित्सा, वच्चो की शिक्षा एवं प्रशासनिक कारणों आदि के 
आधार पर आवश्यक स्थानान्तरण, माः विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माऽ मुख्यमंत्री जी का 
पूर्वानुमोदन प्राप्त कर, किये जा सकेंगे। 


(4) 38 स्थानान्तरण नीति के प्राविधान सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों आदि पर यथावत्‌ प्रभावी होंगे। 


(5) पुलिस विभाग की विशिष्ट परिस्थितियां के दृष्टिगत, इस स्थानान्तरण नीति से पुलिस विभाग 
मुक्‍त रहेगा। 


(6) अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिले के अन्दर एक 
कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। 


(7) जनहित में मा, मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के 
आदेश दिये जा सकेंगे। 


2. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय, 
(अतुल कुमार गुप्ता) 
मुख्य सचिव। 
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i[Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 


In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh 
State Universities Act, 1973 (Presidents Act No. 10 of 1973) as amended and re- 
enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enanctment and Amendment) Act, 1974 
(U.P. Act No. 29 of 1974) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses 
Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following order 
with a view to amending the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission 
to Course of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and 
Constituent Colleges) Order, 1987. 


1. Short title and commencement.—(1) These orders may be called the Uttar 
Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Course of Instruction for Degree 
in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) (Ninth Amendment) 
Order, 2010 


(2) They shall come into force with effect from the Academic Session 2010-2011. 


2. Amendment of Para 3.—In the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of 
Admission to Course of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and 
Constituent Colleges) Order, 1987, in Para 3 for the existing sub-para (1)(b), the 
following sub-para shall be substituted, namely— 


"(b)a graduate or postgraduate degree of University established by law 
with a minimum of 50% marks in case of other candidates and a concession 5% 
at degree level in the minimum academic qualification shall be given to the 
candidates who are of impaired vision seeking admission to B.Ed. couse." 


| 255 ) 
संख्या-वे-आ+-2-561/दप्न-62 (एम) (2008) 

प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः2 लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये 

सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन (एन्सीन्पी) की व्यवस्था! 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वेआ०-2-1632/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 
को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य 
कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिये वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 
जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एनसीपी) की नई 
व्यवस्था निम्नवत्‌ लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदन करते $— 

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। 
दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन avs एवं ग्रेड वेतन 
के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 
01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु. 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के 
पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी 


1. English translation of Uchch Shiksha Anubhag-2, Noti. No. 846/LXX-2-2010-3(58)-79, dated April 30, 


2010, published in the U.P. Gazette, Extra, Part 4, Section (Ka), dated, 20th Arril 2010. 
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पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश HEN- 
वे>आ«-2-13 14/दस-5 9 (एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर-4 इस सीमा तक 
संशोधित समझा जायेगा। 

(2)(1) GAL के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 
वर्ष, 18 वर्ष व-26 वर्ष की अनवरत्‌ संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय 
स्तरोन्नयन निम्न प्रतिवन्धो के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे-- 

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की 
नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा: 

परन्तु, : 

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय 
स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा 
उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला 
ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक 
सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय 
स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर 
लेने पर तृतीय स्तरोन्नयन देय होगा: 

परन्तु, 

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात्‌ प्राप्त 

हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद 
पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य 
होगा। सम्बन्धित पद पररहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की 
तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 
जो भी पहले हो, से तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा। 

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए.सी०पी, की व्यवस्था के अन्तर्गत 
देय लाभो की अनुमन्यता हेतु नान फंक्शनल वेतनमान/प्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना 
जायेगा Wee के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड 
वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 

(iil) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में ही अनुमन्य होंगे। 

(iv) संतोषजनक सेवा पुर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से 
प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्धात्‌ 
अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय 
स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की omm 

(v) Wott. की व्यवस्था लागू होने के पश्चात्‌ सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के 
पश्चात्‌ संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन 

" तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह 
जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात्‌ किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का 
लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर 
पदोन्नति हुई है तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा: 
परन्तु, ह वल AS 
उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन GA. की व्यवस्था से लाभान्वित किसी 
कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के 
वराबर कर दिया जायेगा। 
_ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमति सेवा को वित्तीय 
स्तरोन्नयन के लिये गणना में लिया जायेगा परन्तु ऐसे मामलों में एन्सीन्पीन की व्यवस्था के 
अंतर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation 
Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित 
लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा। 
एन्सीन्पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की 
गणना में प्रतिनियुक्त/वाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार 
के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा| 
केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व 
सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा। 
निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-13 18/दस(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक 
A” पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड 
वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में 
प्रापत होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संवंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद पर ग्रेड 
वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संवंधित पदधारक की पदोन्नति के 
पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। 
यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयवद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई 
विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था 
को भविष्य में वनाये रखने अथवा उसके स्थान पर एन्सीनपी£ की उपर्युक्त व्यवस्था लागू 
करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। 
किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयवद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट 
व्यवस्था तथा att. की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होंगी। 
वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, 
श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधर पर देय वित्तीय 
एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप 
निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे। 
यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो 
Late की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से 
शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था 
शासित होती है। अतः ऐसे मामलें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील 
नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे। 
इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की 
वरिष्ठता से कोई सम्वन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ 
ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग 
नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा ÈI 
यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही 
उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य 
उस वित्तीय स्तरोन्नवन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये 
जाने के पश्चात्‌ सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है 
तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन गपस नहीं लिया 
जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब 
तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु 
* CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन को देयता हेतु समयावधि की 
गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की 
अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय 
वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न हैं, तो निम्न पद 
के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक 
अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद आने पर उक्त लाभ देयता 
की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न 
पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय 
स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का 
लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा। à 

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए«सी०पी. की व्यवस्था के 
अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर 
Bite के अन्तर्गत देय वेतन Ws में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा 
स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद 
हो, को चुनने का विकल्प हेगा। 

पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा wed. की उपर्युक्त नई व्यवस्था के 
अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में 
सम्भावित किसी अन्तर के विसंगति नहीं माना जायेगा। 


2. समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी 
व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर,2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत्‌ लागू रहेंगे। 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के 
अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे- 

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना 


(2)) 


(ii 


i) 


सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत 
की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णाकित करते हुये की जायेगी। 
सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी। 

14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले 
वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि के 
सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य 
करते हुये निर्धरित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित 
बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम aos वेतन से कम होता 
है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा। 

प्रथम एवं द्वितीय श्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन dus एवं ग्रेड वेतन में 
सम्बन्ध्ति पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने 
वाली पहली जुलाई को ही देय होगी: 


परन्तु, 
प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन वेण्ड एवं ग्रेड वेतन में 


अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के 
वेतन WS एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन 
बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा 
स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में 
अनुमन्य वेतन avs एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल 
वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा। 
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वेतन àZ रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 7.5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड 
अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व 
प्रस्तर-2(1) तथा 2(ii) F निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। 

समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान 
वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्वन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार 
प्रोत्रतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन 
बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 
प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली 
सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी। 

संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ 
अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में 
कम हो जाता है तो सम्वन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन 
के बराबर निर्धारित कर दिया wmm 

ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश पोन्रतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य 
वेतन dus एवं US वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन 
प्रोत्रतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा: 


परन्तु, 
उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्रतीय/अगले वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण 


की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य 
होगा।समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का 
संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में 
पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा। 


टिप्पणी--उक्त व्यवस्था से सम्वन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। 
3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्रयन (एन्सीन्पीः) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 
01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद 


पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो तो एन्सी«पी> की नई . 


व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित 
पद के सन्दर्भ मं की जयेगी और एन्सीनपीन के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे। 

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 क्रो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई 
समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को wa. की नई व्यवस्था 
में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान 
वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के 
कर्मचारियों को UA. की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके 
उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे: 


(1) 


समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथ 19 वर्ष के आधार पर 
अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को एनसीनपी के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की 


- अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान मिलने 


पर Ue. की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नान फंक्शनल 
वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। एनसीनपी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल 
वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। 

जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, 
उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वषं 
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की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से 
द्वितीय वित्तीय स्तरोन्न्यन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य 
प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। 

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, 
उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की 
सेवा पूर्ण करने की तिधि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से तृतीय 
वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य हेगा उक्त तिथि को. सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य 
द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा: 

परन्तु, 

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के 

अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान /अगला वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद 
के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय 
वेतनमान/अगला वेतनमान को WAU. की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं 
लिया जायेगा। 

4. वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार 
किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जे वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है में 
नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का प्रेड वेतन 
वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो वैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित 
कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा। 

5. (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक 
स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी 
में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन 
कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की 
अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का 
ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन 
कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा। 

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की 
जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर, तक के मामलों पर विचार किया जायेगा 
तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा। 

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित 
पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की wmm 

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 
नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश के 
जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा। 

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता 
अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। 

6. ull. की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य 
कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है। 

` 7. Gii की व्यववस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। 
8. Gitte की उपरोक्त व्यवस्था के संदर्भ में शासनादेश संख्या-वे,आ.-2-131 8/दस-59एम 
2008/दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या वेशआ-2-1632/दस-59 एम/2008, दिनांक 05 
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नवम्बर, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर 
संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

संलग्नकः उपरोक्तानुसार। 

भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
संलग्नक 
शासनादेश संख्या-वे-आ«-2-561/दस-62(एम)/2008 , 
दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक 

उदाहरण-1 

वेतनमान रु 4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-। एवं DS वेतन रु. 
2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति 
के पद का वेतनमान $. 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-। एवं ग्रेड वेतन रु 
2800/-) अनुमन्य हुआ तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रुः 5000-8000 
(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु 4200/-) का संशोधित/उच्चीकूत 
वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्रतीय वेतनमान रु. 
4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ud ग्रेड वेतन रुः 2800/-) के स्थान पर, 
पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु. 
5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रुः 4200/-) वैयक्तिक रूप 
से अनुमन्य होगी। 
उदाहरण-2(;) : 

वेतनमान रुः 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचनाः में सादृश्य वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 
4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद परकार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार 
पर प्रथम वेयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु. 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन 
वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु 4200/-) अनुमन्य gem! इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के 
वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्ति रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिय समान वेतन aus 
एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रु में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित 
सादृश्य वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रूप 4200/-से अगला वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- अनुमन्य 
होने की स्थित बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य €. 
5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु, 4200/-) के स्थान पर 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन v. 4600/- अनुमन्य होगा। 
उदाहरण-2(;) : 

इसी प्रकर वेतनमान रु. 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 
रु 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के 
रूप में रुः 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन v. 4600/-) 
अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 
एवं ग्रेड वेतन v. 4600/- अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में 
वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन v. 4800/- अनुमन्य होने 
की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्गिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु 
6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन वैण्ड-2 ud ग्रेड वेतन रुः 4600/-) के 
स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन v. 4800/- अनुमन्य होगा। 
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उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन dus एवं ग्रेड वेतन में सबन्धित 
कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे-अ०-2-1318/दस-59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 
तथा ततुक्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। 
संलग्कन-1 
शासनादेश संख्या-वे-आ०-2-561/दस-62(एम)/2008, 
दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए-सी-पी- के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन 

निर्धारण की प्रक्रिया। | 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए-सी-पी- की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने 

पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22बी (1) के 
अनुसर निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक ar एन्सीनपीन के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन 
अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्पे होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य 
होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-- 

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की 
वेतनबृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने 
की तिथि को वर्तमान वेतन aus में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप 
में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात्‌ 01 जुलाई को वेतन 
पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि 
तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की 
गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की 

` जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन 
रु 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की 
गणना Se 103.00 पर की जायेगी। 


(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प 
. देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन क्रे रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार 
निर्धारण किया जायेगा-- 

वर्तमान वेतन qus में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 

में पूर्णाकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की 
धनराशि वेतन dus में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के 
SrA अनुमन्य वेतन as में वेतन होगा, जिसके सांथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय 
होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन avs में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का 
पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोडने के बाद भी जहाँ वेतन avs में आगणित वेतन वित्तीय 
स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त 


- वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा। 


नोट--यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई, से 01 जनवरी तक 
अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि-अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। 

उदाहरण--किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 
तक AGIA हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी। 

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली 
वेतनवृद्धि अगले IS की पहली जुलाई को देय होगी। 

उदाहरण--किसी सरकारी सेवक को, वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 
तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी। 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्य-स-3-9३३/दस-2010-301-2000 ` 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 4 मई, 2070 
कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियां के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 
धनराशि पर महँगाई राहत की-स्वीकृति। 

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1516/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की 
ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 
से राज्य सरकार के पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों की पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की गयी है तथा 
समय-समय पर पुनरीक्षित दरों पर महँगाई राहत स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हें। तद्नुसार 
राज्य सरकार के पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। 

2. शासन के सम्मुख ऐसे भी सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की 
धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है 
और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे प्रकरणों में यह बिन्दु 
संदर्भित है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई राहत उन्हें किस दर पर अनुमन्य कराया जाय। इस संदर्भ 
में यह स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत C 
दिनांक 1 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत तथा 1 जनवरी, 2009 से 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी। 

3. यह भी स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अनन्तिम 
पेंशन मिल रही है, अन्तिम पेंशन स्वीकृत होने तक उन्हें भी उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित दरों पर महँगाई 
राहत अनुमन्य होगी। 

4. क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके 
भुगतान किया जाता है इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-3 में 
उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें। 

5. अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों 
को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


आज्ञा से, 
मजतीत सिंह, 
> प्रमुख सचिव, वित्त। 
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संख्या-वे-आ«-2-567/दस-59 (एम)2010 टी-सी० 

प्रेषक, z 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) -समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त वेतन आयोग) STTWTT2 ' > लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में एचः्ए+जीन वेतनमान में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया 


के सम्बन्ध में। 
महोदय, Sud 
वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को 
शासनादेश संख्या-वेगअ०-2-1314/दस-59 (एम)/2008, 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से दिनांक 01 


जनवरी, 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1606 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


संख्या-वे*अ०-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा की गयी थी। उक्त क्रम में भारत 
सरकार के सादृश्य पर वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षण पूर्व 
वेतनमान रुः 22400-24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2906 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
सादृश्य वेतन वैण्ड-4 (रुः 37400-67000) एवं ग्रेड वेतन रुः 12000 के स्थान पर Vago वेतनमान 
रु» 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि-3 प्रतिशत की दर से-79000 स्वीकृत किये जाने एवं इस वेतनमान d वेतन 
निर्धारण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या- 
वेअ+-2-287/दस-59 (एम)/08, दिनांक 16 मार्च, 2010 द्वारा लिया "rari 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-11 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड 
वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन के पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की व्यवस्था वर्णित है परन्तु 
ग्रेड वेतन रु. 10000 के पद के पदधारकों की पदोन्नति एच०्एन्जी£ वेतनमान रुः 67000 वार्षिक 
वेतनवृद्धि-3 प्रतिशत की दर से 79000 में होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। 

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेड वेतन रुः 10000 के पद के 
पदधारकों की पदोन्नति एच-ए०जी: वेतनमान रुः 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि-3 प्रतिशत की दर से-79000 में 
होने पर उनका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-- 

“वेतन बैण्ड-4 में बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 के 
गुणांक में पूर्णाकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। इस प्रकार 
आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन वेण्ड-4 में प्राप्त वर्तमान वेतन (avs वेतन तथा ग्रेड 
वेतन का योग) में जोड़ दी जायेगी। इस प्रकार आगणित धनराशि में रु. 2000/- की 
धनराशि जोडते हुये Va. वेतनमान में सम्बन्धित का वेतन इस प्रतिवन्ध के सथ 
निर्धारित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित वेतन किसी भी दशा में रु. 67000 से कम नहीं 
रहेगा परन्तु UU. वेतनमान के अधिकतम e. 79000 से अधिक नहीं emm 

4. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य सम्बन्धित शासनादेश 
उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे। 


भवदीय, 
(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
258 
संख्याः वे. आ.-2-782/दस-59(एस)/08 
प्रषेक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः2 [लखनऊ :दिनांकः 15 जुलाई, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 
01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड. वेतन/ वेतनमान में 
संशोधन विषयक फर्जी शासनादेश का खण्डन। 
महोदय, 
शासन के संज्ञान में यह आया है। कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रु. 3050-4590 के लिये 
अनुमन्य ग्रेड वेतन रुः 1900/ के स्थान पर रु. 2000/- अनुमन्य करने सम्बन्धी श्री मनजीत सिंह पमुख 
सचिव, वित्त की ओर से जारो शासनादेश संख्या-वेआ-2-288/ दस-59 (एम)/08, दिनाकं 16 अप्रैल, 2010 
प्रसारित किया गया है। 
2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना है कि राज्य सरकार द्वारा वेतनमान रू. 3050-4590 के लिये 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन v. 1900/- को संशोधित करने का कोई निर्णय नहीँ लिया 
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गया है। अतः उपरोक्त तथाकथित शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश 
संख्या-वे-आ«-2-288/दस-59(एम)/08, दिनांक 16 मार्च, 2010 के आधार पर कूट रचना करके फर्जी रूप 
से प्रसारित किया गया है, जो पूर्णतया: फर्जी है। 

3. अतः अनुरोध है कि कुपया उक्त फर्जी शासनादेश संख्या वे.आ. 2-288/दस-59(एम)/08, दिनांक 
16 अप्रैल, 2010 के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाय तथा अव तक यदि कोई कार्यवाही की जा चुकी 
हो तो उसे मूल रूप में अविलम्ब निरस्त कर दिया जाय एंव किये गये अनियमित भुगतान की समायोजन भी 
कर लिया जाय। 


भवदीय, 
(अनुप मिश्र), 
UN प्रमुख सचिव। 
| 259 ॥ i 
संख्या : वे-आ०-2-800/दस-2010-44(एम)/2001 Set 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश. शासन। 
सेवा में, 
समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 1 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊः दिनांक: 16 जुलाई, 2010 


विषयः प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदधारकों के लिये समयामान वेतनमान/ए.सी.पी. की व्यवस्था के 
स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में। 
महोदय, 

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 
(1997-99)/मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक 
संवर्ग के संवर्गीय ढाचे का पनुर्गठन ud पदधारकों के पनुगठित ढांचे में समायोजन की व्यवस्था शासनादेश 
संख्या-वे+आ>-2-433/दस-2005-44/2001 AÑ. दिनांक 11 मई, 2006 एवं शासनदेश संख्या-वेशआः 
2-624/दस-2007-44/2001 टी.सी. दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा की गयी थी। उक्त निर्णयो का 
प्राथामिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या : dale 2-1244/दस-2009- 
44/2001 AT. दिनांक 16 सितम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या : d. आ-2-1597/दस- 2009-44/ 
2001 टी०सी० दिनांक 10 नवम्बर, 2009 निर्गत किये गये हैं। - 

2. उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में वाहन चालर्क संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुये पुनर्गठन के 
फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों को समायोजन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के 
फलस्वरूप कतिपय विभागों में उक्त संवर्ग के पद धारकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 
2000 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के 
अन्तर्गत देय लाभ अनुमन्य नहीं कराये जा रहें है, की स्थिति संज्ञान में लायी गयी है। 

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में 
वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुये पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान 
पदधारकों का समायोजन किये जाने से वाहन चालक संवर्ग के लिये समयमान वेतनमान की दिनांक 30 
नवम्बर, 2008 तक लागू रही व्यवस्था के अर्न्तगत देय लाभ यथावत अनूमन्य रहेंगे। इसके उपरान्त 
शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से प्राभवी ए:सी.पी 
की व्यवस्था के अन्तर्गत देयलाभ भी नियमानुसार अनुमन्य होगें। 

; भवदीय, 
(अनुप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 2601 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या:सा-3-1358/दस-2010 
कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र 
वित्त (सामान्य) अनुभाग [लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2010 
वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01. 

2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 
अभिनवीकरण|पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/ «t 2008-308/97, दिनांक 8.12. 
2008 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर 
4(1)() को आशिक रूप से निम्नवत्‌ संशोधित समझा जाये- 


वर्तमान व्यवस्था एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था 


प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की किन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित 
धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश वेतन 
के प्रतिस्थापित पे dee के न्यूनतम तथा संबधित (corresponding) वेतन ws में न्यूनतम 
ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम 


नहीं होगी। नहीं होगी। wast. तथा उच्च वेतनमानों के 
लिये यह वेतनतान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत 
\ होगी। 


2. दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन वैण्ड, जैसा कि वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या :वे.आ-2-13400/दस -59 (एम)/2008, दिनाक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन 
तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिये गये. है। 
प्रतिवन्ध यह होगा कि जहां अहंकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहां यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर 
दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रूपये 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी। 


3. दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन 
का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करतें हुये) 
घटा कर किया गया है, को इन आदेंशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन को लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त 
होने क्री अगली तिथि से देय होगा। 3 i 


संलग्नकः यथोक्त। 
भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। | 
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश 


स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ सूचना पटल पर भी 
प्रदर्शित की जाय) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) हड शालय vem भट 


(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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क्र.सं. दिनांक 01 जनवरी, 2006 के दिनांक 01 जनवरी, वेतन ग्रेड पे न्यूनतम दिनांक 01 
पूर्व लागू वेतनमान 2006 से लागू dug में ` वेतन तथा जनवरी, 

पुनरीक्षित वेतन न्यूनतम ` ग्रेड पे का 2006 को 

संरचना में वेतन वेण्ड वेतन योग न्यूनतम . 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 2750-70-3800-75-4400 5200-20200 1800 5200 1800 7000 3500 
2. 3050-75-3950-80-4590 5200-20200 1900 5830 1900 7730 3865 
3. 3200-85-4900 5200-20200 2000 6460 2000 8460 4230 
© 4. 4000-100-6000 5200-20200 2400 7510 2400 9910 4955 
5. 4500-125-7000 5200-20200 2800 8560 2800 11360 5680 
6. 4500-125-7250 5200-20200 2800 8560 2800 11360 5680 
7. 5000-150-8000 9300-34800 4200 9300 4200 13500 6750 
8. 5500-175-9000 9300-34800 4200 9300 4200 13500 — 6750 
9.  6500-200-10500 9300-34800 4200 9300 4200 13500 6750 
10. 7450-225-11500 9300-34800 4600 12540 4600 17140 8570 
11. 7500-250-12000 9300-34800 4800 13350 4800 18150 9075 
12. 8000-275-13500 9300-34800 5400 15600 5400 21000 10500 
13. 8000-275-13500 15600-391005400 15600 5400 21000 10500 
14. 8550-275-14600 15600-391005400 15600 5400 21000 10500 
15. 10000-325-15200 15600-391006600 18750 6600 25350 12675 
16. 10650-325-15850 15600-391006600 18750 6600 25350 12675 
17. 12000-375-16500 15600-391007600 21900 7600 29500 14750 
18. 14300-400-18300 37400-670008700 37400 8700 46100 23050 
19. 16400-450-20000 37400-670008900 40200 8900 49100 24550 
20. 18400-500-22400 37400-6700010000 43000 10000 53000 26500 
21. 22400-525-24500 67000-79000 — 67000 | — 67000 33500 
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कार्यालय - ज्ञाप संख्या -सा-3-1358/दस-2010, दिनांक 19 जुलाई , 2010 का संलग्नक 
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i टिप्पणी--(1) दिनाक 01.01.2006 के पूर्व के वेतनमान रुः 2550-3200, v. 2610-3540 तथा 
; रु. 2650-4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 01.01.2006 से इन 
वेतनमानों के पूनरीक्षित वेतन avs में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग. रु. 7000/- से कम होने के 

कारण, इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन स्वतः रु. 3500/ प्रति माह निर्धारित होगी। 

(2) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त जहां 

- किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहां ऐसे संशोधनों को 
संज्ञान में लेते हुये संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में 

संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा। 
CC-0. UP. State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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261 
संख्या-वे.आ.-1-480/दस-2010-42(एम)/08 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा निर्देशक, उत्तर प्रदेश इलाहावाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय,निकाय, उत्तर प्रदेश, Sat तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1 (लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2010 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01-01-2010 से लागू बढी हुई दर 
पर भुगतान। 
. पठित निम्नलिखित :-- । 
(1) शासनादेश संख्या वे.आ-1-26/दस -2010-42 (एम)/08 दिनांक 15 जनवरी, 2010 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1 (3)/ 2010-ई- (वी), 
दिनांक 26 मार्च, 20101 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनदेश संख्या-वेशआ०1-26/ दस-2010-42 
(एम)/08, दिनांक 15-01-2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य 
कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित 
एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों मे कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 
से निम्नानुसार संशोधित दर पर महगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है : 


तिथि जब से देय है आई भत्ते की मासिक दर 


महंगाई भत्ते की मासिक दर 


01-01-2010 मूल वेतन का 35 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मुल वेतन” का तात्पर्य दिनांक 

| 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन वेण्ड में 'वेतन” तथा अनुमन्य 
ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/ भत्ता, वैयक्तिक वेतन, 
प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अतर्गत वेतन की परिभाषा में आते 
हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को ‘aaa’ का अंश 
माना जायेगा अर्थात प्रेक्टिस बन्दी भत्ता को महगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 

अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियां/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
| सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणां से यथा अनुंशासनिक 
l कारणों से या त्याग-पत्र सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त 
हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 
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5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे से 
कम की राशि को छोड दिया जायेगा। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2010 से दिनांक 31 
जूलाई, 2010 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धराशि पर 
देय आयकर एवं सरचार्ज की कटोती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि 
को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2010 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि 
पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष 
धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक संवधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन 
मामलों को छोडकर जिनमे भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय 
हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई 
धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2010 से (माह अगस्त, 2010 को भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 
2010 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको 
देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनन्एसन्सीः) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश 
का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा 
की जाने वाली अवशेष धनराशि से संवघित विल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500 
(1) 97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये। 

7. जिन आधिकारियों/कर्मचारियों को सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हो अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले 
हो उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 


| 262 | 
संख्या-वेआ--1-480(2)/दस-2010-42(एम)/08. 


प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वॉँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर Wan 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग. उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः। [लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2010 
विषय : . राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन को 
संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनर्राक्षित वेतन संरचना का 
चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं 
को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2010 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। 
पठित निम्नलिखित 


(1) शासनादेश संख्या-वेआ+-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
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(2) शासनादेश संख्या-वेआ०-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 सितम्बर, 2006 

(2) शासनादेश संख्या-वे-आ«-1-26(2)/दस-2010-42/(एम)08 दिनांक 15 जनवरी, 2010 

(4) भरत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय. ज्ञापन-संख्या-1 (3)/- 2008-ई-11(बी), 

दिनांक 31 मार्च, 2010 

महोदय 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वेश आ०-][-26 
(2)/दस-2010-42(एम)/08, दिनांक 15 जनवरी, 2010 के क्रम में .राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 
पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा- शहरी 
स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों मे कार्यरत ऐसे 
पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुररीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन 
पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नहीं 
हुये है को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2010 से निम्नानुसार भुगतान की 
स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः 
तिथि जब से देय है महगाई भत्ते की मासिक दर 
01 जनवरी, 2010 वेतन तथा मंहगाई वेतन के योग का 87 प्रतिशत 

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे.आ -1-1599/दस 
-42(एम)/ 97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू होंगे। 

3- महगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियंम-9(21) के 
अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

4- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणां से यथा अनुशासनिक 
कारणों से या त्याग-पत्र सेवा निवृत्त मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण 
समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य enm 

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृति महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये मे पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे और उसके आधिक की उच्चतर रूपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे से 
कम की राशि को छोड दिया जायेगा। 

6- इन आदेशो द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2010 से दिनांक 
31 जुलाई, 2010 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खातें में दिनांक 01 अगस्त, 2010 से जमा माना जायेगा और इस तिथि a 
उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खते में जमा की 
गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते मे जमा रहेगी 
और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (final 
Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला. जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत 
मंहगाई भत्ते, की बढी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 अगस्त, 2010 से (माह अगस्त, 2010 का 
भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य 
निधि खाता न खुला हो, उनको नेशनल सेविग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु 
धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महगाई भत्ते की सामान्य 
भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने * जी अवशेष धनराशि से संबधित विल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश 
संख्या-सा-4-12/ दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी ' 

जानी चाहियें। 
7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गई हो अथवा जो अधिकारि/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 
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शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हो अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले 
हों, उनकों देय महंगाई भत्ते के वकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 


संख्याःसा-3-1407/दस-2010 

प्रेषक, 

नील रतन कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

D. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

2. समस्त जिलाधिकारी उत्त प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक :23 जुलाई, 2010 
विषय : दिनांक 01 जवनरी, 1996 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण किय 

जाने के सम्बन्ध में! 

महोदय, 

शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व किसी 
सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को विभागीय कार्यवाही आदि के प्रचलित होने के कारण तत्समय 
लागू वेतनमानों में वेतन के आधार पर अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कार्यवाही के अन्तिम रूप से 
निस्तारित न हो पाने के कारण, सेवानिवृत्त कर्मी को अभी भी अनन्तिम पेंशन की वहीं राशि प्राप्त हो रही 


है। यही स्थिति दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पश्चात्‌ परन्तु 01 जनवरी, 2006 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम 


पेंशन के मामलों में भी हो सकती है! 

2. दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों/णरिवरिक पेंशनरों की पेंशन के 
पुनरीक्षण संवधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 
1997 तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के 
पुनरीक्षण संवंधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1515/ दस-2008-308/97, दिनांक 08 
दिसम्वर, 2008 द्वारा जारी किये गये हैं। 

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कूपया शासन को अवगत कराने का कष्ट करे 
कि आपके विभाग/अधीनस्थ कार्यालय के कितने ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक है जिनके अनन्तिम पेंशन का 
पुनरीक्षण/उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अव तक नहीं किया गया है। 


भवदीय, 
(नील रतन कुमार), 
| संयुक्त सचिव। 
í 264 j 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या :सा-3-1469/दस-2010 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनउ : दिनांक : 06 अगस्त, 2010 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01. 
2006 के पुर्व/उपरात सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के 
कार्यालय-ज्ञाप क्रमश : संख्या : सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर-4 (4) 
एवं संख्या : सा -3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर-4(7) के संबंध में स्पष्ट 
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किया जाता है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 
अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में उसकी 
जन्मतिथि होगी। 
2. उक्त कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 
भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव, वित्त। 


[26 ह 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या :सा-3-1379/दस-2010-301/2000 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2010 
विषय : अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे 
पेंशनरों को दिनांक 01.07.2009 एवं दिनांक 01.01.2010 से महंगाई राहत की स्वीकृति के 
संबंध में । 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या :सा -3-933/दस-2010-301/2000, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों 
की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित 
नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर 
महंगाई राहत दिनांक 01.07.2008 से 54 प्रतिशत तथा 01.01.2009 से 64 प्रतिशत की दर से स्वीकृत 
की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01.07.2009 से 
73 प्रतिशत एवं दिनांक 01. 01.2010 सें 87 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी। 

2. यह भी स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गवी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्हें अपुनरीक्षित 
अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी। 

3. क्योकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महंगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान विलों पर आहरित करके 
किया जाता है, इसलिये यह प्रशासकीय विभगों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित 
व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान करें। 

4. अतः उपरोक्त श्रेणी के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों को तदनुसार राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

(राजन शुक्ला), 


i सचिव, वित्त। 
| 266 | 
संख्या : सा-3-1320/दस-2010 
, प्रेषक, 
argu मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।. 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक:70 अगस्त, 2010 


विषय : दिनांक 01.01.2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उ.प्र. 2008 की 
संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के संबंध में। 
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महोदय, 

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2006 के पूर्व 
स्वीकृत असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 से निम्नानुसार किया जाये 

(1) अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश। 

(2) महंगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य है। 

(3) मूल पेंशन तथा मंहगाई पेंशन के योग पर पूल्य सूचकांक 536 पर आधारित दिनांक 01.01. 

2006 को मंहगाई राहत 24 प्रतिशत। 

(4) मूल पेंशन का 40 प्रतिशत के फिटमेंट वेटेज की धनराशि। 

जिन प्रकरणों में पेशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महंगाई पेंशन सम्मिलित है उन प्रकरणों में 
फिटमेंट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्धात्‌ महंगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जायेगी। 

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार पुनरीक्षित असाधारण' पेंशन की राशि दिनांक 01.01.2006 


से, सदृश वेतनवैण्ड में न्यनूतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा किसी भी 
दशा में पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि रु 3500/ प्रतिमाह से कम नही होगी। 


2. इस प्रकार आगणित राशि दिनांक 01.01.2006 से मल असाधारण पेंशन मानी जायेगी। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
12671 
संख्या : d.9m.-2-2035/«u-54(u4)/2008 Atie 

प्रेषक; 

प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/संचिव, उत्तर प्रदेश शासन! 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 


विषय :' वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के 
सम्बन्ध में की गयी सस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
महोदय 
उपर्युक्त विषय प मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा नवम प्रतिवेदन भाग-1 में 
राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय 
लिया गया है 

(1) वाहन चालकों के वर्तमान वेतनमानें में किसी संशोधन/उच्चीकरण का औचित्य नहीं है। 

(2) चाहन चालक ग्रेड-4 से वाहन चालक ग्रेड-3 के पदों पर तथा वाहन चालक ग्रेड-3 से वाहन वालक 
ग्रेड-2 के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर 
दिया जाये। वाहन चालको को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय तथा ड्राइविग लाइसेंस के 
नवीनीकरण के समय लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा ट्रेड टेस्ट निर्धारित पाठयक्रम 
अनुसार सम्यक्‌ टेस्ट लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाय। 


(3) वाहन चालकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये, जिससे वह वाहनों के रख रखाव 
की दक्षता हासिल कर सकें। 


2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
करने का कष्ट करें। 


भवदीय, . 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 


सचिव, feral 
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संख्या : वेञआ+-2-2037/दस-54(एम)/2008 Fate 
प्रेषक, 
प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ह 
प्रमुख सचिव, खाद्य एव औषधि प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन। pt 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 , (लखनऊ : : 17 अगस्त, 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के जन विशलेषण संवर्ग के 
सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है येतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के जन 
विशलेषक संवर्ग के सम्बन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का 
निर्णय लिया गया है-- 

सम्यक्‌ विचारोपरान्त समिति ने यह पाया कि उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की 
स्थापना के फलस्वरूप विश्लेषक प्रयोगशालाओं हेतु सृजित पदों को सीधी भर्ती/उक्त प्रयोगशालाओं में 
कार्यरत वर्तमान पदधारकों के समायोजन द्वारा भरे जाने की नीति निर्धारण का कार्य अभी शासन में 
विचाराधीन होने की स्थिति को देखते हुये, इस नव सृजित निदेशालय के अधीन विश्लेषक प्रयोगशालाओं के 
जन विश्लेषक संवर्ग के पदों के वेतनमानों के सम्वन्ध में विचार करने का औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 
समिति जन विश्लेषक संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में कोई संस्तुति किये जाने का औचित्य नहीं कर पाती ÈI 

2. कृप्या उपर्युक्त निर्णय से अवगत होने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
> संचिव, वित्त । 
| 269 
संख्या : वे. आ.-2-2039/दस-54(एम)/2008 Feet. 

प्रेषक, 

प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। . 
सेवा में, ; 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भागः] में राजकीय विभागों के विधि सहायक/विधि अधिकारी 
संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के विधि 
सहायक/विधि अधिकारी संवर्ग के सम्बन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार 
करने का निर्णय लिया गया है: 

(1) समिति द्वारा पूर्व में की गयी सस्तुति के अनुसार लिये गये पूर्व निर्णय के उस अंश जिसमें पदों 
को मृत संवर्ग घोषित करने, नोडल विभाग में एकीकृत संवर्ग गाठित करने एवं पद रिक्त होने 
पर नोडल विभाग से पदधारक उपलब्ध कराये जाने का निर्णय निहित है, को मूलरूप में वापस 
लिया जाय। परन्तु ऐसे विभाग जहाँ इस संवर्ग के पदों की कार्यात्मक आवश्यकता अव नहीं रह 
गयी है वहाँ इन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।। 

(2) विधि अधिकारी/विधि सहायक के पदों को विधि अधिकारी पदनामित करते हुये इन्हें सीधी भर्ती 
के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाये। विधि अधिकारी के पदो पर 
सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु निम्न अर्हता निर्धारित की जाये- 
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) विधि स्नातक। / 

) वार कोसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त सम्बन्धित वार कोसिल अथवा सम्वन्ध बार 
एसोसियेशन में रजिस्ट्रेशन एवं वार कौसिल/बार एसोसियेशन द्वारा प्रदत्त/प्रमाणित दो वर्ष 
की प्रैक्टिस के अनुभव का प्रमाण-पत्र। 

(3) विधि अधिकारी के पदों पर पूर्व उप प्रस्तर-2 के अनुसार अर्हता निर्धारित करते हुये वर्तमान में 
अनुमन्य वेतनमान के स्थान पर र 7450-11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
वैण्ड, वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600 तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त fura की सहमति से निर्गत 


करने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
सचिव वित्त। 
270 
संख्या : d. आ--2-2040/दस-54(एम)/2008 Feet. 

प्रेषक, 

प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भागः। में राजकीय विभागों के आहर विशेषज्ञों (डाईटीशियन) 
संवर्ग के सम्वन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के आहार 
विशेषज्ञों (डाईटीशियन ) संवर्ग के सम्बन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गर्यी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार 
करने का निर्णय लिया गया हैः 
(1) आहार विशेषज्ञ (डाईटीशियन) के पदों पर भारत सरकार के आहार विशेषज्ञ, (डाईटीशियन) 
ग्रेड-3 के समान न्यूनतम अर्हता निम्नवत्‌ निर्धारित की जाय 
(क) विज्ञान (गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र) या विज्ञान निष्णात (खाद्य एवं पोषण) में स्नातक 
(ख) आहारिकी एवं जनस्वास्थ्य पोषण में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं तीन मास की 


प्रशिसुता। | 

(ग) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। li 

(2) इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा सेवा नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन तत्परता से कर | 
लिया जाय। i 

(3) उपर्युक्तानुसार शैक्षिक अर्हता का निर्धारण करने की तिथि से आहार विशेषज्ञ (डाईटीशियन) के | 


पदों पर भारत सरकार के आहार विशेषज्ञ (डाईटीशियन) ग्रेड-3 के सामान वेतन बैण्ड-2 (रु 
9300-34800) ग्रेड वेतन रुः 4200/- स्वीकृत किया जाये। 

(4) शैक्षिक अर्हता में संशोधन होने तक डाईटीशियन के पद पर अनुमन्य वर्तमान वेतनमान रू. 
4500-7000 (दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन 
बैड-1 (रुः 5200-20200)एवं ग्रेड वेतन रू. 2800/- )को यथावत बनाये रखा जाय। | 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत | 

करने का कष्ट करें। 
भवदीय, . 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
सचिव वित्त। 
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| 271 | 
संख्या :वे. आ.-2-2041/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 
प्रेषक, 
प्रशान्त त्रिवेद, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनउ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के कलाकार संवर्ग के 

सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 

महोदय, : 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के कलाकार 
संवर्ग के सम्बन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को.स्वीकार करने का निर्णय लिया 
गया है-- 

(1) वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2001 के माध्यम से लिये गये पूर्व 
निर्णय के उस अंश जिसमें पदों को मृत संवर्ग घोषित करने, नोडल विभाग में एकीकृत संवर्ग 
गठित करने एवं पद रिक्‍त होने पर नोडल विभाग से पदधारक उपलब्ध कराये जाने का निर्णय 
निहित है, को मूलरूप में वापस लिया जाय। परन्तु ऐसे विभाग जहाँ इस संवर्ग के पदों की 
कार्यात्मक आवश्यकता अब नहीं रह गयी है वहा इन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। 

(2) राज्य में कलाकार संवर्ग के वर्तमान में विद्यमान संवर्गीय aa एवं भारत सरकार से भिन्न 
कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार के छः स्तरीय ढाचे को राज्य सरकार में 
अपनाये जाने का औचित्य नहीं है। राज्य में इस संवर्ग में प्रथम स्तर का पद रु. 4500- 7000 
का है, जिसे यथावत्‌ रखा जाना औचित्यपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में राज्य में कलाकार संवर्ग का 
संवर्गीय ढांचा निम्ननुसार रखा जाय-- 


क्रम सं पदनाम वेतनमान भर्ती की विधि अर्हता 
(Ge) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
|. प्रथम स्तर के पद 4500-7000 सीधी भर्ती-लोक किसी विश्वविद्यालय द्वारा 
(कलाकार) सेवा आयोग के प्रदत्त वाणिज्यिक 


माध्यम से। आर्ट/फाइन आर्ट में 
स्नातक उपाधि (d 
एफए, बी०बी-ए«) 
22 द्वितीय स्तर के पद 5000-8000 पदोन्नति द्वारा। . 05 वर्ष की सेवा वाले 


(वरिष्ठ कलाकार) कलाकार पदधारको में से। 
3. तृतीय स्तर के पद (मुख्य 6500-10500 पदोन्नति हारा! 03 वर्ष की सेवा वाले 
कलाकार) वारिष्ठ कलाकार के 


पदधारकों में से 


(3) ऐसे विभाग जहाँ रु. 4500-7000 से निम्न वेतनमान के पद हैं, उनके वर्तमान पदधारकों को 
उक्त संवर्गीय ढाँचे के प्रथम स्तर के पद सापेक्ष समायोजित करते हुये भविष्य में रिक्‍त होने 
वाले पदों को उपर्युक्त ढाँचे के प्रथम स्तर के पद हेतु निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी 
भर्ती के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की जाय। 

(4) ऐसे विभाग जहाँ इस संवर्ग के पदों की संख्या 05 या 05 से कम है, वहाँ वर्तमान में कार्यरत 
पट्धारकों का समायोजन निम्नानुसार किया जाय : 
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क्रम सं संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों प्रथम स्तर के द्वितीय स्तर के पद तृतीय स्तर के पद मुख्य 
की संख्या पद कलाकार वारिष्ठ कलाकार कलाकार 
(2) (3) (4) (5) 
0] 0] = = 
02 01 01 = 
03 01 01 01 
04 02 01 01 
05 02 02 01 


Un 4> U N —|— 


(5) 


50 प्रतिशत पद प्रथम स्तर, 35 प्रतिशत द्वितीय स्तर तथा 15 प्रतिशत तृतीय स्तर के पद के 
रूप में पुनर्गठित किये जाये। उपर्युक्त पुनर्गठन में यदि वर्तमान में कार्यरत किसी पदधारक का 
समायोजन निम्न वेतनमान के पद के सापेक्ष होने की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे पदधारक को 
वर्तमान में मिल रहा वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाय एवं किसी भी कारणवश 
पद रिक्‍त होने पर उस पद का वेतनमान उपर्युक्त संवर्गीय ढाँचे के अनुरूप ही रखा जाय। 

इस संवर्ग के मुख्य कलाकार के पद हेतु वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू. 6500-10500 के 
स्थान पर रू. 7450-11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन avs, वेतन वैण्ड-2 
एवं ग्रेड वेतन रू. 4600 दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते 
हुये इसका वास्ताविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 


2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 


करने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
सचिव, वित्त। 
संख्या :वेआ.-2-2043/दस-54(एम)/2008 Set 
प्रेषक, 


प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 
विषय : वेतन समिति(2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के टेलीफोन कर्मचारी संवर्ग 


महोदय, 


के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियाँ पर लिये गये निर्णया के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के टेलीफोन 
कर्मचारी संवर्ग के सबन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय 
लिया गया है। 


.Q) 


(2) 


राज्य के. ऐसे विभागों जहाँ पर स्थापित टेलीफोन एक्सचेन्ज आटोमेटिक हो गये हैं और उनके 
विभागीय अतिथि yet आदि में ऐसे पद नहीं हैं, वहाँ इस सवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया 
जाय जिससे इन पदों के पदधारकों की सेवा निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद Raa होने पर 
यह पद स्वतः समाप्त हो जाये। 
उप्र, सचिवालय से समकक्षता प्राप्त ऐसे विभागों जहाँ टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के पदों की 
आवश्यकता अब भी बनी हुई है वहाँ विद्यमान टेलीफोन आपरेटर के पदों के लिये शासन द्वारा 
लिये गये पूर्व निर्णय के अनुसार निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट तथा टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र 
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- Ë आई 
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द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा की अर्हता को पूर्ववत्‌ बनाये रखते हुये इन पदों पर अनुमन्य हो रहे 
वेतनमान 4000-6000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु. 2400 बनाये 
रखा जाय। i 

(3) S% सचिवालय से इतर ऐसे विभागों जहाँ टेलीफोन आपरेटर के पदों की आवश्यकता वर्तमान 
में भी बनी हुई है वहीं वर्तमान में विद्यमान टेलीफोन आपरेटर के पदों पर उपर्युक्त सामान्य 
निर्णय के अनुसार पूर्व निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट तथा टेलीफान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदत्त 
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की अर्हता तथा रु. 3200-4900 के वेतनमान सादृश्य पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में ग्रेड वेतन रु. 2000 यथावत्‌ रखा जाय। 

(4) Su. सचिवालय. से इतर ऐसे विभाग जहाँ पूर्व निर्णय के अनुसार टेलीफोन आपरेटर के पदों के 
लिये उक्तानुसार अर्हता संशोधित करते हुये रु. 3200-4900 का वेतनमान अनुमन्य नहीं हो 
पाया है वहाँ इन पदों पर उपर्युक्त अर्हता इण्टरमीडिएट तथा टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा 
प्रदत्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुये रू.3200-4900 के सादृश्य पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु 2000 अनुमन्य कराया जाय। विभाग विशेष मे यदि संवर्ग के 
अन्य पद उपलब्ध हों तो इन पदों के वेतनमानों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत्‌ रखे जाये। 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 

करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
प्रशान्त त्रिवेदी, | 
2 MEM सचिव, वित्त। 
273 
संख्या : वे-आ«-2-2044/दस-54(एम)/2008 ete 
प्रेषक, 
_ प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 


` विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा 


मानचित्रकार संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के 
सम्वन्ध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के अनुरेखक 
(AR) तथा मानचित्रकार संवर्ग के सम्वन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार 
करने का निर्णय लिया गया हैः 
(1) अनुरेखक के पदों पर एक समान वेतनमान रु. 3050-4590 के सादृश्य वेतन avs] में ग्रेड 
वेतन-1900 अनुमन्य कियो जाय। ऐसे विभाग जहाँ अनुरेखक के पदों की आवश्यकता अभी 
वनी हुई है, वही सीधी भर्ती की अर्हता सिचाई विभाग के अनुरेखक (अर्ह) के समान हाईस्कूल 
और आईः्टीनआईः (सिविल) प्रमाण पत्र रखा जाय। 
(2) मानचित्रकार के पदों पर वर्तमान वेतनमान रु. 4000-6000 के सादृश्य वेतन वैण्ड-। में ग्रेड 
वेतन रुः 2400 के स्थान पर वेतन वैण्ड-1 में ग्रेड वेतन 2800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य 
किया जाय। न 
(3) वरिष्ठ मानचित्रकार के पदों पर अनुमन्य वर्तमान वेतनमान रु. 5000-8000 जिसके सादृश्य 


वेतन वैण्ड व ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
अनुमऱ्य है, को यथावत्‌ बनाये रखा जाये। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— कक छा क eee” - a PF ९. Nr al 
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(4) लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद मानचित्रकार तथा वास्तुविद सहायक के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ 
विभागवार/संवर्गवार/पदवार संस्तुतियाँ के साथ दी जायेगी। 
(S) अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के पदो पर अन्य अवर अभियन्ताओं के समान अनुमन्य वेतनमान 
को यथावत्‌ वनाये रखा जाये। 
2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति सं निर्गत 
करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
सचिव, वित्त। 
(274) 
संख्या : वे-आ«-2-2045/दस-54(एम)/2008 Ait- 

प्रेषक, 

प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेद भाग-1 में राजकीय विभागों के फिजियों थेरेपिस्ट तथा 
आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयाँ के कार्यान्वयन 
के सम्वन्ध में। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के फिजियों 

थेरेपिस्ट तथा आकुपंशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के सम्वन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन "nl में दी गयी निम्न संस्तुतियों 

को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हे 
(1) फिजियो/आकुपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य/वेतन वैण्ड-2, 

Ge 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन $5. 4200/- यथावत बनाये रखा जाये। 

(2)(क) फिजियों/आकुपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाया 
| सीधी भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान)/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्ष की 
फिजियो/आकुपेशनल थेरेपिस्ट का डिप्लोमा की अर्हता निधारित की जाये। 

(2)(ख) फिजियों/आकुपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर सम्वन्धित ट्रेड में 04 वषीय डिग्री धारक अभ्यर्थियों 
से भी भर्ती पर इस प्रतिवन्ध के साथ विचार किया जायेगा कि मात्र पदधारक की उच्च 
अर्हता के आधार पर उच्च वेतनमान की माँग विचारणीय न होगी। 

(3) वरिष्ठ आकुपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर अनुमन्य वेतनमान रु 6500-10500 का संशोधित 
सादृश्य वेतन वैण्ड-2 रु 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/7 अनुमन्य किया जाय। 

(4) स्वशासी संस्थाओं सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों जल सस्थानां तथा विकास 
प्राधिकारणों के अन्तर्गत विद्यमान फिजियों/आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में 
समिति द्वारा अपनी संस्तमतियाँ उक्त सस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/ संवर्गवार 
संस्तुतियों के साध दी जायेगी। 

2. यह भी निर्णय लिया गया हे कि वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के फिजियों धेरेपिस्ट तथा 
आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के सम्बन्ध में दिये गये निम्न सुंझाव के सम्वन्ध में सम्यक परीक्षण करते हुये 
सम्वन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय कराया जाय: 
सुझाव 

फिजियो/आकुपेशनल थेरेपिस्ट ट्रेड में उपलब्ध 04 वर्षीय डिग्री के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था 
उपलब्ध है। फिजियो/आकुपेशनल संवर्ग के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्वो को देखते हुये कार्यात्मक 
आवश्यकता के आधार पर इन पदों पर उच्च अर्हता निर्धारित किये जाने की आवश्यकता यदि राज्य सरकार 


महसूस करती हे तो फिर्ि्षिभिर्किनिी“धै॥ष३०५९), Mazratganitucsnowi oi, के साध 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1622 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 


फिजियो/आकुपेशनल धेरेपिस्ट ट्रेड 4 04 वषीय डिग्री) निधारित करने के सम्बन्ध मे विचार किया जाय। राज 
सरकार द्वारा फिजियों/आकुपेशनल धेरेपिस्ट के पदों पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती हेतु 10+2 के साथ 
फिजियों/आकुपेशनल धेरेपिस्ट ट्रेड में 04 वषीय डिग्री की अर्हता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिये जाने 
की स्थिति में इन पदों पर वेतन वेण्ड-2 G 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन So 4600/- अनुमन्य कराया 
जाय। साथ ही उक्त स्थिति में वरिष्ठ आकुपेशनल NAE के पद पर वेतन वैण्ड-2 v. 9300-34800 एवं 
ग्रेड वेतन रुः 4800/- अनुमन्य कराया जाय। 

3. कृपया उपयुक्त प्रस्तार-1 में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग 
की सहमित से निर्गत कराने का कष्ट Hel 

4. कूपया उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित सुझाव के सम्वन्ध में परीक्षणोपरान्त आवश्यक अग्रिम कार्यवाही 
करने का कप्ट करें। 


भवनीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
PELA सचिव, वित्त। 
| 275 | 
संख्या-वेशआ-2-2047/दस-54(एम) 2008 Fete 
Hug, | 
. प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ; 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अठुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 में राजकीय विभागों के समाजशास्त्री संवर्ग के 
सम्बन्ध में संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध 
में। i 
महोदय, ; 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के 
समाजशास्त्री संवर्ग के सम्बन्ध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का 
निर्णय लिया गया है : 

(1) प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध समाजशास्त्री संवर्ग के पदों को सम्बन्धित विभागों में ही 
बनाये रखा जाय। जिन पदों को समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी 
संस्तुतियां पर लिये गये निर्णय के अनुसार मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है उन्हें विभागीय 
आवश्यकता का परीक्षण करते हुये पुनर्जीवित किया जाय। 

(2) समाजशास्त्री संवर्ग में उपलव्ध पदों का पदनाम समाजशास्त्री रखा जाय तथा इन पदों को सोशल 
वर्क/साइकोलोजी/सोशलाजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक 
ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्वम से 
भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय और रु. 7450-11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य 
वेतन बैण्ड2, रु 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4600/-) का वेतनमान तत्काल प्रभाव से 
अनुमन्य कराया जाय। 

(3) समाजशास्त्री संवर्ग के जिन पदों पर वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में वेतन वैण्ड-2, रुः 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- से उच्च वेतन 
वैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य हो, उन पदों के वर्तमान पदधारकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
तदानुसार अनुमन्य वेतन वण्ड एव US वेतन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा। 
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2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(प्रशान्त त्रिवेदी), 
द सचिव, वित्त। 
संख्या : जी-2-701/दस-2010-301/85 टी«सी० 

प्रेपक, 

अनुप मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एउं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2010 
विषय : दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि। 
महोदय, 


दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्याः जी-2-1012/दस 
-2001-301-85, दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरें समुह “ग” 
कर्मचारियों के लिये रु 47.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु 64.00 प्रतिदिन तथा समूह “घ” कर्मचारियों के लिये 
42.50 प्रतिदिन से वढ़ाकर 57.00 प्रतिदिन किये जाने के आदेश इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किये गये थे 
कि उक्त बढ़ी हुई दरें कार्यालय-ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा उन्हीं दैनिक वेतनभोगी 
कर्मियों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति दिनांक 17 जुलाई 1991 के पूर्व की गई Al उक्त कार्यालय-ज्ञाप 
दिनांक: 08.6.2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में 
कार्यरत सभी दैनिक बेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों में (वेतनमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य 
में) वृद्धि करते हुए समूह “ग” कर्मचारियों के लिए रू. 140.00 प्रतिदिन तथा समूह “घ” कर्मचारियों के लिए 
रु 120.00 प्रतिदिन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

2. उक्त बढ़ी हुई दरें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी ep 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र), 
प्रमुख सचिव। 
संख्या वेञआ०-2-2006/दस-54(एम)/2008 Fat 
प्रेषक, Und 
अजय अग्रवाल, विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 08 सितम्बर, 2010 


विषय : वेतन समिति (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 में राजकीय विभागों के पुस्तकालय कर्मचारी/ 
2a अधिकारी Fat के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में। 

महोदय, i 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के 

पुस्तकालय कर्मचारी/ अधिकारी संवर्ग के संबंध में नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-2 में दी गयी निम्न संस्तुतियो को 
स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है-- 

` (1) सचिव माध्यमिक शिक्षा के अर्दशासकीय पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा संसूचित किये 

गये निर्णय में पुस्तकालयों में पुस्तकों के संग्रहरण, पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवायें, 
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कम्प्यूटर के प्रयोग के आधार पर पुस्तकालयों को अंक प्रदान करने की व्यवस्था को यथावत्‌ 
बनाये रखते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर पुस्तकालयों की श्रेणी का निर्धारण सबंधित 


maa विभाग के द्वारा निम्नानुसार ee 


aera की ah मानक के आधार पर प्राप्त A 
4 श्रेणी-1 10 से कम अंक 

श्रेणी-2 10-20 अंक 

श्रेणी-3 21-40 अंक 

श्रेणी-4 41-60 अंक 

श्रेणी-5 61 से अधिक अंक 


प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालय यथा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, वकशी का तालाव, सुचना 
विभाग एवं नियोजन विभाग आदि के पुस्तकालयों की श्रेणी का वर्गीकरण भी उक्तानुसार ही किया जाय। 
पुस्तकालय की श्रेणी निर्धारण में किसी भ्रम की स्थिति में निर्धारित कि गयी श्रेणी की पुष्टि माध्यामिक शिक्षा 
विभाग से करा लिया जाय। 
(2) उपर्युक्त मानक के आधार पर वर्गीकृत किये गये पुस्तकालयों में कार्यात्मक आवश्यकता के 
दृष्टिगत निम्न विवरण के अनुसार पद रखें जायेत न 


क्रम पुस्तकालय की 


सं, श्रेणी 


पदनाम 


पदों का विवरण 


वेतनमान 


pS NR < (2) (3) (4 
श्रेणी-1 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1 4500-7000 


पुस्तकालय परिचार 2610-3540 
2- श्रेणी-2 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-2 5000-8000 
सहायक कम dier 3200-4900 
पुस्तकालय परिचर 2610-3540 
3 श्रेणी-3 पुस्तकालयाध्यक्ष प्रेड-3 7450-11500 
सहायक कम कैटलागर 3200-4900 
पुस्तकालय परिचर 2610-3540 
4 श्रेणी-4 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-4 8000-13500 
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 5000-8000 
सहायक कम कैटलागर 3200-4900 
पुस्तकालय परिचर 2610-3540 
5 श्रेणी-5 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-5 10000-15200 
उप पुस्तकालयाध्यक्ष 7450-11500 
सहायक कम कैटलागर 3200-4900 
nT ` — 2610-3540 — O O 


(3) उपर्युक्त मानक के आधार पर वर्गीकृत किये गये पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष पद का पदनाम, 
वेतनमान, भर्ती की विधि एवं भर्ती हेतु अर्हता निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाय-- 


पुस्तकालय पुनरीक्षित वेतन संरचना में संस्तुत अर्हता भर्ती की विधि तथा वेतन 
की पदनाम M वि 000 qus एवं ग्रेड वेतन 
निर्धारित संशोधित अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया . वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन 


Se Mss Ind 


o mana _ SNL xe US, गड वतन. 
SS eS OO 4 5 
श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड] के पदो को = = m 
: ग्रेड-1 अन्य पुस्तकालयों के दस वर्ष की 
सेवा वाले सहायक कम कैटेलागर के 
पदधारकों में से चयन द्वारा भरा जाये 
परंतु अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता 
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श्रेणी2 पुस्तकालयाध्यक्ष 
ग्रेड-2 


श्रेणी-3 पुस्तकालयाध्यक्ष 


ग्रड-3 


श्रणी-4 पुस्तकालयाध्यक्ष 
ग्रेड-4 


श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष 
ग्रेड-5 


महत्वपूर्ण शासनादेश 


(3) 
की स्थिति में इन पदों को सीधी भर्ती 
द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम 
से भरा जाये। सीधी भर्ती हेतु अर्हता 
इण्टरमीडिएंट तथा पुस्तकालय विज्ञान 
में दो वर्षीय, डिप्लोमा एवं डी.ओ.ई.ए. 
सी.सी. द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में 
सी DT. लेवल का प्रमाण-पत्र रखा जाय। 
शत-प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से स्नातक उपाधि एवं 
TAFT Alle द्वारा प्रदत्त कम्यूटर 
संचालन में आ लेवल का प्रमाण-पत्र। 
शत-प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि 
के साथ पुस्तकालंय विज्ञान में स्नातक 
उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर 
उपाधि के साथ स्नातक उपाधि एवं डी 
ALU दारा प्रदत्त कम्प्यूटर 
संचालन में ओ लेवल का प्रमाण-पत्र। 
इन पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले ऐसे 
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से 
पदोन्नति द्वारा भरा जाये जो सीधी 
भर्ती की अर्हता रखते हों। परन्तु पात्र 
अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में इन पदों 
को सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के 
माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 
पुस्तकालय विज्ञान मे स्नातकोत्तर 
उपाधि एवं डीनओ.ई«एसी>सी० द्वारा 
प्रदत्त कम्म्यूटर संचालन में ओ लेबल 
का प्रमाण-पत्र तथा श्रेणी-3 के पुस्तकालय 
में दो वर्ष का कार्य अनुभव वाले 
अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। 
इन पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले 
ऐसे उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से 
पदोन्नति द्वारा भरा जाय जो सीधी 
भर्ती की अर्हता रखते हों। 
परन्तु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता 
में इन पदों को सीधी भर्ती लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से-स्नातकोत्तर उपाधि 
के साध पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर 
उपाधि एवं डीनओ+ईन्एन्सीन्सी० द्वारा 
प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल 
का प्रमाण-पत्र तथा श्रेणी-4 के पुस्तकालय 
में पांच वर्ष का कार्य अनुभव वाले 
अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। 


(4) 


वेतन वैण्ड-2 


वेतन वैण्ड-2 


वेतन वैण्ड-3 


वेतन वैण्ड-3 
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(4) पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से इतर पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता एवं भर्ती 


की विधि निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित किया जाय _ 


पदनाम वेतनमान | भर्ती की विधि/अर्हता 
SDSS CO) ee (3) E 
पुस्तकालय परिचर 2610-3540 सामान्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कामिका हेतु नि 


अर्हता एवं भर्ती की व्यवस्था के अनुसार इन पदों को 
भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय। 

सहायक कम कैटलागर 3200-4900 शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से इण्टरमीडिएट 
एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र तथा. Sails 
एनसी०सी० द्वारा प्रदत्त सीनसीञसी> लेवन का प्रमाण-पत्र। 

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 5000-8000 शत प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम 
से स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक 
उपाधि एवं डीनओ+ईन्एन्सीन्सी, द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर 
संचालन में ओ लेवन का प्रमाण-पत्र । 

उप पुस्तकालयाध्यक्ष 7450-11500 शत-प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम 

i से-स्नातकोत्तर उपाधि के साध पुस्तकालय विज्ञान में 

स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर 
उपाधि के साथ स्नातक उपाधि एवं डी-ओ-ई«ए«सी-सी 
दवारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण-पत्र। _ 

(5) विभिन्न विभागों में विद्ययमान पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष के वर्तमान पदधारकों को 
पुस्तकालय की निर्धारित श्रेणी के आधार पर उपर्युक्त तालिका में इंगित वेतनमान अनुमन्य 
करा दिया जाय, परंतु भविष्य में रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को उक्त तालिका में इंगित 
अर्हता वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित की गयी भर्ती की प्रक्रिय के अनुसार भरा जाय। उपर्युक्त 

पुनर्गठन में यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान डाउनग्रेड होने की स्थिति उत्पन्न होती 
है तो ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष को मिल रहा वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा, परंतु 
भविष्य में पद रिक्त होने पर पद का वेतनमान उपर्युक्त तालिका में इंगित विवरण के अनुसार 
निर्धारित माना जायेंगा। 

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पदों की कार्यात्मक आवश्यकता के दष्टिगत यह बाध्यकारी नहीं 
होगा कि पुस्तकालय की श्रेणी के आधार पर उपरोक्त तालिका मे इंगित पद रखे ही जायें। 
पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पदों की संख्या का निर्धारण उनकी कार्यात्मक आवश्यकता 

. के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से कराया जावें। 

(7). उक्त श्रेणी के वर्तमान में उपलब्ध पदंधारकों को उपरोक्त तालिक के उपलब्ध समकक्ष 
स्तर/वंतनमान के पदों के सापेक्ष समायोजित/तैनात मान लिया जाये, परन्तु भविष्य में रिक्त 
होने वाले पदों को उपर्युक्त तालिका में इंगित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित की गयी 
भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार भरा जाय। समकक्ष स्तर/वेतनमान के पदों की अनुपलव्धता की 
स्थिति में पदधारकों को अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा। 

(8) ऐसे पुस्तकालय जहाँ वर्तमान में पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पद उपर्युक्त तालिका में इंगित पदों 
से अधिक उपलब्ध हैं वहां ऐसे पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। इन पदों पर इनके 
वर्तमान पदधारकों की सेवा निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से ve रिक्त किये जाने पर नई 
नियुक्तियाँ न की जायें। 

(9) उप्र, सचिवालय के पुस्तकालय के पदों के संवर्गीय ca के पदों के वेतनमानों के संवंध में 
समिति की संस्तुतियाँ पदवार/विभागवार संस्तुतियो के साथ दी जायेगी। 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
करने का कष्ट करें। 
भवदीय, , 
(अजय अग्रवाल) 
विशेष सचिव,वित्त। 
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संख्या वी-3-1973/दस-2010-100(9)/88-भवन 

प्रेषक, i : 

डॉ. वी. WHATS, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | : : 

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 


विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/ 
विस्तार अग्रिम। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या :वी-3-1875/दस-2006-100(9)/88, दिनांक :23 अगस्त, 2006 
के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित 
पात्रता एवं अनुमन्यता निर्धारित की जाती e— न 

(1) भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की सीमा वेतन avs में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 7.50 
लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो, होगी। 

(2) भवन की लागत सीमा वेतन वेण्ड में वेतन का 134 गुना और अधिकतम रूपये 30.00 लाख 
एवं न्यूनतम रूपये 7.50 लाख होगी। 

(3) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा वेतन वेण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम 
रूपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी। 

वेतन वैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है। 

2. जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है 
और स्वीकृत अग्रिम की धनरशि आशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्हें इस 
शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा। 

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी हांगे। 
उक्त शासनादेश संख्या :बी-3-1875/दस-2006-100(9)/88, दिनांक : 23 अगस्त, 2006 को 
इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 


5. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-] में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग d 
: से की जायेगी। | 
भवदीय, 
(बी-एम-जोशी), 
सचिव। 
संख्या बी-3-1974/दस-2010-100(9)/88-भवन 
प्रेषक, 
डॉ. dium. जोशी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेशः शासन। 
सेवा में, | 
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनउ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 
a : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को मोटर कार oeil 
महोदय, - 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : बी-3-1877/दस-2006-125/75-मों«वा, दिनांक : 23 अगस्त, 
2006 क सदरभ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01, जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन 


संरचना में मोटरकार अग्निम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जाती है 
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“वेतन qus में वेतन रूपये 19530/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी।” 

वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है। 

2. जिन मामलों में पूर्व मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि 
आहरित की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा। 

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगे। 

4. उक्त शासनादेश संख्या: वी-3-1877/दस-2006-125/75-मों« ae, दिनांक : 23 अगस्त, 2006 को 
इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

5. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 


की जायेगी। 
भवदीय, 
(si. emisit), 
सचिव। 
| 280 j 
संख्या बी-3-1975/दस-2010-100(9)/8$-भवन 
प्रेपक, 
डॉ. AWA. जोशी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनठ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर 
अग्निम। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : वी-3-1876/दस-2006-125/75-मोञ्वा, दिनाक : 23 अगस्त, 
2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जाती है— 
“वेतन बैण्ड में वेतन रूपये 8560/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी।” 
वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर él 
| 2. जिन मामलों में पूर्व में मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम 
की धनराशि पूर्णरूप से आहरित की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु 
री-ओपेन नहीं किया जायेगा। 
3. यह आंदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। | 
4. उक्त शासनादेश संख्या :वी-3-1876/दस-2006-125/75-मों*वा«, दिनांक : 23 अगस्त, 2006 को 
इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
5. वित्तिय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तद्नुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 
भवदीय, 
(di.um, जोशी), 


सचिव। 
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संख्या बी-3-1976/दस-2010-100(9)/88-भवन 


प्रेषक, 
डॉ. drum. जोशी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्तजिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनउ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 


विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम। 
महोदय, , 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : वी-3-2700/दस-2006-125/75-मो«वा०, दिनांक : 18 दिसम्बर, 
2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पूनरीक्षित वेतन 
संरचना में मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जाती है-- 

“वेतन avs में वेतन रूपये 5060/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी।” 

वेतन वैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है। 

2. जिन मामलों में पूर्व मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की 
धनराशि पूर्णरूप आहरित की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन 
नहीं किया जायेगा। 

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 

4. उक्त शासनादेश संख्या :बी-3-2700/दस-2006-125/75-मोवा०, दिनांक : 23 दिसम्वर, 2006 को 
इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

5. वित्तिय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 

भवदीय, 
(बी-एम- जोशी), 
> सचिव। 
| 282} 
संख्या बी-3-1977/दस-2010-190(9)/83-भवन 
प्रेषक, 

डॉ. drum. जोशी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ` 

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनउ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्निम। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : वी-3-1878/दस-2006-4(1)/89- कम्प्यूटर, दिनांक : 23 अगस्त, 
2006 एवं शासनादेश संख्या : वी -3-2385/दस-2008-4(1)/89- कम्प्यूटर, दिनांक :20 अगस्त, 2008 के 
संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक : 01 जवनरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जाती है-- 

“वेतन qs में वेतन रूपये 14880/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी।” 

वेतन वैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है। 

2. जिन मामलों में पूर्व में व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्निम की 
धनराशि पूर्णलप आहरित की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन 
नहीं किया जायेगा। ` 
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3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 

4. उक्त शासनादेश संख्या :बी-3-2385/दस-2008-4(1)/89-कम्प्यूटर, दिनांक : 20 अगस्त, 2008 
को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

5. वित्तिय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 
की जायेगी। 

भवदीय, 
(बी.एम.जोशी), 
3 सचिव। 
| 283 | 
संख्या बी-3-1987/दस-2010-100(9)/88-भवन 

प्रेषक, 

डॉ. Se. जोशी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलावुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनउ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को साइकिल emi 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : बी-3-1879/दस-2006-125/75-मो.वा. दिनांक 23 अगस्त, 2006 
के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरिक्षित वेतन संरचना 
में साइकिल अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जाती e— 

“वेतन वैण्ड में वेतन रूपये 9300/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी।” 

वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है। 

2. जिन मामलों में पूर्व मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की 
धनराशि पूर्णरप आहरित की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अतर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन 
नहीं किया जायेगा। 


3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 
4. उक्त शासनादेश संख्या :वी-3-1879/दस-2008-125/75-माँ .वी., दिनांक : 23 अगस्त, 2006 को 


इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 
5. वित्तिय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-। में तद्नुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से 


की जायेगी। 


. भवदीय, 
(बी.एम.जोशी), 
284 
संख्या-वेशआ०-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 

"प्रेषक, 

मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2009 
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विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बे-आ«-2-1571/दस-59(एम)-2008 दिनांक 02 जनवरी, 2009 एवं 
संख्या-वे-आ०-2-299/दस-59(एम)-2008 Boat. दिनांक 27 फरवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या- 
Fo@lo-2- 13 18/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था की गई है। 

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1 के स्पष्टीकरण -4 d; आधार पर 
दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त किसी पद|संवर्ग का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में 
उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध है 
किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में 
उच्चीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 
2008 में उपलब्ध नहीं -है। ऐसे संवर्ग/पदों जिनके वेतनमान का डच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 
2006 के वाद हुआ हो और सम्बन्धित पद धारक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतनमान उच्चीकरण की 
तिथि के पूर्व से चुनने का विकल्प दिया गया हो, उन मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद के 
उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार 
निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते e— 

(1) किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के 
उच्चीकूत/संशोधित वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया 
जाता है, तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन वेण्ड में उसका वेतन (वैण्ड वेतन) अपरिवर्तित 
रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने 
वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। | 

(2) यदि संबंधित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकूत/संशेधित वेतन avs एवं ग्रेड वेतन में, उच्चीकरण 
की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से, वेतन निर्धारण हेतु 
विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन qus एवं ग्रेड वेतन में 
सम्वन्धित पद धारक के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन निर्धारण का कोई लाभदेय नहीं 
होगा अर्थात उसका वेतन वेण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन यथावत रहेगा और अगली वेतन वृद्धि 
की तिथि अर्थत्‌ 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय समान्य वेतन वृद्धि जो उसे पूर्व से मिल 
रहे वेतन वैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च 
ग्रेड वेतन देय हेगा। 

(3) उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन वैण्ड/ग्रेड में संबंधित कार्मिक का वेतन 
शासनादेश संख्या-वेशआ-2-1371/दस-59(एम) 2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 सपठित 
शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के 
संलग्नक-2 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बद नियुक्त सीधी भर्ती के 
कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना की तालिका (व) में संबंधितवेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन 
के सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तलिका (ब) के 
अनुसार आगणित कुल धनराशि के वरावर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। 

3. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसर वेतन निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। 

4. उपर्युक्त शासनदेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

संलग्नक-उपरोक्तानुसार। भवदीय, 

(मनजीत सिंह) 
प्रमुख सचिव। 
संलग्नक-1 
शासनादेश संख्या-वेनआ+-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक 

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन des एवं ग्रेड वेतन में 02 जुलाई से अनुवर्ती वर्ष की 01 

जनवरी तक उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारणः 
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(1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के निर्धारित रु. 5200-20200 
वेतन वैण्ड ग्रेड वेतन एवं रुः 2000/- 
(2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित avs वेतन है Ge 6910/- 
(3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को मूल वेतन (AVS वेतन + ग्रेड वेतन) रु, 8910/- 


(4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं 01 जुलाई, 2007 की वेतन qii रु, 9460/- 
अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन 
(ars वेतन रु. 7460+ ग्रेड वेतन रु» 2000) 
(5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु 2000/- के स्थान पर दिनांक 10 
अगस्त, 2007 से रु 2400/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य geri 
(6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारित कराने पर रुः 9860/- 
उच्चीकरण की तिथि के आगणित मूल वेतन (वैण्ड वेतन रुः 7460+ ग्रेड 
वेतन रुः 2400) | 
(2) शासनादेश Go वेशआ०-1318/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, Ge 9910/- 
2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन रुः 2400/- में नियुक्ति पर निर्धारित 
न्यूनतम मूल वेतन (AVS वेतन e. 7510+ ग्रेड वेतन रुः 2400) है-- 
(7) अतः ग्रेड वेतन रुः 2400/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल रु. 9910/- 
वेतन, (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) के 
अन्तर्गत आगणित वेतन से अधिक होने पर 
(8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर अगली वेतन वृद्धि रु 10210J- 
अर्थात्‌ दिनांक 01 जुलाई, 2008 को वेतन वृद्धि अनुमन्य कराते हुए, 
दिनंक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (AUS वेतन रु. 7810+ 
ग्रेड वेतन रु. 2400) 
(2) उच्चीकरण की तिथि के बाद की वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात दिनांक रु 10150/- 
01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर, दिनांक 01 जुलाई, 2007 
के अनुमन्य मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य 
कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (वैण्ड वेतन 
Ge 7750+ ग्रेड वेतन रुः 2400) 
(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन dus एवं ग्रेड वेतन में 02 जनवरी से 30 जून तक 
उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण 
(1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को रु. 15600-39100 


निर्धारित वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन So 6600/- 
(2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वैण्ड वेतन है Ge 21630/- 


(3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित मूल वेतन (avs वेतन रु. Se 28230/- 
21630 + ग्रेड वेतन रुः 6600) 

(4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियाँ Ge 29960/- 
अनुमन्य. कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन 
(बैण्ड वेतन रु. 23360+ ग्रेड वेतन रु. 6600) 

(5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रुः 6600/- के स्थान पर दिनांक 1जून, 
2008 से रु. 7600/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुर्मन्य हुआ। | 

(6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारित कराने पर Ge 30960/- 
उच्चीकरण की तिथि के आगणित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु 23360+ ग्रेड 


वेतन रु 7600) 
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(2) शासनादेश H. वे"आ«-1318/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, Ge 29500/- 
2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन S 7600/- में नियुक्ति पर निर्धारित 
न्यूनतम मूल वेतन (वैण्ड वेतन रु. 21900+ ग्रेड वेतन रु, 7600) है-- : 
(7) अतः ग्रेड वेतन रू 7600/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल र 30960/- 
वेतन, (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) से कम 
होने के कारण 
(8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर अगली वेतन वृद्धि Se 31890/- 
दिनांक 01 जुलाई, 2008 से अनुमन्य न होने के कारण दिनांक 01 जुलाई, 
2009 को वेतन वृद्धि अनुमन्य कराते zu, दिनंक 01 जुलाई, 2009 को 
निर्धारित मूल वेतन (वैण्ड वेतन $. 24290+ ग्रेड वेतन रु. 7600) 
(2) उच्चीकरण की तिथि के बजाय, उच्चीकरण की तिथि के वाद वेतन Se 31860/- 
वृद्धि की तिथि अर्थात दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने 
पर, मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकूत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते 
हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (avs वेतन) रु, 
24260+ ग्रेड वेतन रु. 7600) 
तदोपरान्त अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल Ge 32820/- 
वेतन (वेण्ड वेतन रु. 25220 + ग्रेड वेतन v. 7600) 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश के अध्याय-तीन (सेवा की शर्ते) 
विनियम-101 में प्रस्तवित संशोधन अध्याय-तीन (सेवा की शर्ते) 

संख्या परिषद्‌-9/898-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने 

पत्रांक 3372/15-12-2009-1600(587)/09, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा 

अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिपद्‌ विनियमां के अध्याय-तीन (सेवा की शर्ते) के विनियम-101 को 

निम्नवत्‌ संशोधित किये जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 16(2) की अन्तर्गत प्रदान कर दी हैः 
अनुसूची 
वर्तमान स्वरूप संशोध्ति स्वरूप 

विनियम-101 नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के विनियम-101--नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के 

पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, संस्था पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, 

के शिक्षणेत्तर स्टाफ में किसी रिक्ति को नही भरेगा। सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर पद की रिक्ति 
को नहीं भरेगा। 

प्रतिवन्ध यह है कि किसी विद्यालय निरीक्षण 

समस्त रिक्तियों की संख्य शिक्षा निदेशक माध्यमिक 

को उपलब्ध करायेगा तथा संस्था में छात्र संख्या 

दशति हुए पदों को भरे जाने के औचित्य को भी 

स्पष्ट करेंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक से आदेश 

प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त 

रिक्तियां को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को 

अनुमति प्रदान करेगा और अनुमति प्रदान करते 

समय शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों एवं 

पदों के औचित्य के लिये निर्धारित मानकों का 
पालन करायेगा। 


उक्त विनियम संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। प्रभा त्रिपाठी 
सचिव] 
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उत्तर प्रदेश शासन 


; संख्या : सा-3- 1 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 


638/दस-20 10 


लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2010 


कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों 


को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1 


2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनररों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 
अभिनञीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-15 15/दस-2008-308/97, दिनांक 08. 12. 
2008 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-सा-3- 1358/789-29 10, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के अनुक्रम 
में अधोहस्ताक्षी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08.12.2008 के 


वर्तमान व्यवस्था 
पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित 
सरकारी सेवक के दिनांक 1 1.2006 से पुराने 
वेतनमान के प्रतिस्थापित पे as के न्यूनतम तथा 
संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु 
किसी भी दशा में यह रु 3500/- प्रतिमाह से कम 
नहीं होगी। 


प्रस्तर-3(1) 9) के अन्तिम उप प्रस्तर को निम्नवत्‌ संशोधित समझा जाये- 


एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था 
पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित 
सरकारी सेवक के दिनांक 1.1.2006 से पुराने 
वेतनमान के प्रतिस्थापित पे वेण्ड के न्यूनतम तथा 
संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु 
किसी भी दशा में यह रु. 3500/- प्रतिमाह से कम 
नहीं होगी। 


2. दिनांक 0 1 जनवरी, 2006 के ud लागू वेतनमान तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन avs, जैसा कि वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-वेआ--2- 13400/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन 
तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 0 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में 
दिये गये हैं। 
संलग्नक : यथोवत। 

अनूप मिश्र 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
पेवा में, 

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

(2) समस्त, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3- 1648/दस-20 10, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक 
क्रम दिनांक 01 जनवरी, दिनांक 0 1 जनवरी, 2006 वेतन ग्रेड पे न्यूनतम दिनांक 01 
संख्या 2006 के पूर्व लागू से लागू पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन . जनवरी, 2006 को 


वेतनमान संरचना में वेतन बैण्ड तथा न्यूनतम तथा ग्रेड न्यूनतम पारिवारिक 
ग्रेड पे वेतन पेका पेंशन 
Mp X पट योग 
1 2 3 4 5 6 7 


5000- 150-8000 9300-34800 4200 9300 4200 13500 4050 
5500- 175-9000 9300-34800 4200 9300 4200 13500 4050 
6500-200- 10500 . 9300-34800 4200 9300 4200 13500 4050 
7450-225-11500 9300-34800 4600 12540 4600 17140 5142 
7500-250- 12000 9300-34800 4890 13350 4800 18150 5445 
8000-275- 13500 9300-34800 5400 15600 5400 21000 6300 
8000-275- 13500 15600-39100 5400 15600 5400 21000 6300 


5३ ७ tA + ७) t = 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EL Ss AE ^ NE ea ee ee EEE — men 91 


jt 
~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1635 


8 8550-275- 14600 15600-39100 5400 15600 5400 21000 6309 
9 10000-325-15200 15600-39100 6600 18750 6600 25350 7605 
10 10650-325-15850 15600-39100 6600 18750 6600 25350 7605 
11 12000-375-16500 15600-39100 7000 21900 7600 29500 8850 
12 14300-300-18300 37400-67000 8700 37400 8700 46100. 13830 
13 16400-350-20000 37400-67000 8900 40200 8900 49100 14730 
14 18400-500-22400 37400-67000 10000 43000 10009 53000 15900 
15 22400-525-24500 67000-79000 ¬ 67000 — 67000 20100 
टिप्पणी--- 

(1) दिनांक 1.1.2006 के पूर्व के वेतनमान रू 2550-3200, रू. 2610-3540, रू, 2750- 
4400, ® 3050-4590, रू. 3200-4900, रू 4000-6000, रू 4500-7000 एवं & 
4500-7256 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 1.1.2006 से इन 
वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन वेण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग का 30 प्रतिशत रू 
3500/- से कम होनें के कारण इन वेतनमानों के सापेक्ष दिनांक 1.1.2006 से न्यूनतम 
पारिवारिक पेंशन रू. 3500 प्रतिमाह होगी। 

(2) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08 RTA, 2008 % उपरान्त, जहाँ 
किसी पुराने वेतनमान के सदृश GS अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहाँ ऐसे 
संशोधनों को संज्ञान में लेते हुये संशोधनां के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड 
वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा। 


उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : सा-3- 1558/दस-2010-301(9)-2003 टी.सी. 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 2010 
कार्यालय-ज्ञाप 

अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन 
नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिसमें दिनांक 0 1 अप्रेल, 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की 
पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से 
किया जाता ३, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं के 
कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। 


2. उपर्युक्त सन्दर्भ में केन्द्रीय लेखा-अनुरक्षक एजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और de 1 निधि 
विनियमक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों को नियुक्ति होने तफ अन्तरिम व्यवस्था के रूप 
में उपर्युक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के 
लिये राज्यपाल महोदय निम्नवत्‌ आदेश देते हैं--- - 


(1) यह व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके: बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों 
पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महँगाई वेतन तथा 
महँगाई भत्ते/दिनांक 1.1.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं ग्रेड पे तथा 
दोनों के योग पर महँगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रुपयें में 
पूर्णाकित) योजनान्तगत पेंशन टियर- 1 के लिये करेगा। इस अंशदान की कटौती संबंधित 
आहरण एवं वित्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन 
कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य 
भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कटौती नहीं की जायेगी। 


(2) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन-पत्र (प्रपत्र- 1 ख) तीन प्रतियों में तथा संलग्न 


प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित 
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किया जा सकेगा। नामांकन के संबंध.में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा 
अभिलेख में भी की wr 
संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (जिन्हें आगे सक्षम अधिकारी कहा गया है) दिनांक 0 
1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, 
पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ से इन आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर “इन्डेक्स 
नम्बर” प्राप्त कर लें। तत्पश्चात्‌ नये कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें, उनके 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर “इन्डेक्स नम्वर” प्राप्त कर लिया जाए। 
उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख-रखाव निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 
उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों 
के संबंध में किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी से निर्धारित फार्म (प्रपत्र- 1 ख) पर 
आवेदनःपत्र तीन प्रतिचों में प्राप्त होने पर निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पेंशन 
योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को “इन्डेक्स नम्बर” आवंटित किया जायेगा। निदेशक, 
पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवेदन-पत्र की एक प्रति आवंटित “इन्डेक्स नम्बर” 
सहित संबंधित संस्था को वापस की जायेगी पेंशन योजना हेतु आवंटित “इन्डेक्स नम्बर” 
कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के साथ 
अंकित कर दिया जायेगा। 
परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये वेतन से कटौती, कर्मचारी द्वारा जिस माह में 
कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी अर्थात्‌ जिस माह 
में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। 
उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रेल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से 
अंशदान की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को 
अथवा उसके वाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साथ-साथ 
अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन से कर ली जायेगी। इसके 
समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार्‌/सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा। 
उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन बिल से अलग तैयार 
* कर आहरण हेतु प्रतिमाह कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी 
द्वारा वेतन अनुदान विल के साथ, पेंशन योजना के लिये अंशदान की कटौती का शेड्यूल 
निर्धारित प्रारूप [प्रपत्र 2-ग (1)] पर तीन प्रतियों मे cera किया जायेगा। योजना से 
आच्छादित अधिष्ठान के सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रविष्टियाँ शेड्यूल में की जायेंगी, भले 
ही ae का वेतन किसी कारण आहरित न किया जा रहा हो और उसके अंशदान की राशि 
शून्य हो। 


वेतन बिल में समस्त संबंधित कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती की - 


कुल राशि प्रपत्र 2-ग( 1) (दो प्रतियो में), जो इस प्रयोजनार्थ चालान का प्रपत्र भी होगा पर 
इस हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष, जिसका विवरण आगे दिया गया में जमा किया जायेगा। शेड्यूल 


. की एक प्रति कोषागार द्वारा अलग कर रख ली जायेगी। कोषागार स्तर पर नयी पेंशन 


योजना को संबंधित मॉडँयूल में, शेड्यूल के अनुसार कर्मचारी बार प्रविष्टि की जायेगी। इस 

संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : सा-3- 1454/दस-2008-301(9)/2003, 

दिनांक 28. 1 1.2008 में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। इस संदर्भ में 
निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-- 

(६) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वेतन बिल 
के साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष “8342-अन्य जमा” के अन्तर्गत कटौतियों से संबंधित 
शेड्यूल निर्धारित प्रारूप [प्रपत्र 2-घ(1)] में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइज्ड बनाये गये हों। 

(ii) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन बिल से की 
गयी कटौती के अनुसार लेखाशीर्ष >> जमा- 120-विविध जमा-02-सहायता 
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के 
नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन 
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योजना 02-शासन के नियंत्रणाधीन स्वयत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान- 
टियर- 1” को संक्रमित की जाने वाली राशि शुद्ध है तथा शेड्यूल तद्नुसार बनाये गये हैं। . 

(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में बाह्य सेवा 
योजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकां के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के 
माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे वाह्य सेवायोजक दारा कर्मचारी के वेतन 
से पेंशनरी अंशदान की कटोती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा 
संबंधित शेड्यूल-2(ग- 1) पर कार्मिक बार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्ट करते हुए 
निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया 
जायेगा। 
पेंशन, निदेशक द्वारा संबंधित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से संबंधित वैंक ड्राफ्ट 
शिड्यूल-2 (ग- 1) के साथ कोपागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के 
लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या-62 के लेखाशीर्पक-2071 -पेंशन तथा अन्य 
सेवानिवृत्ति हित लाभ-0 1-सिविल- 1 17-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी 
अंशदान-03-राज्य सरकार का अंशदान-03-शासन को निवंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के 
कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान-20-सहयक अनुदान/अंशदान/राज सहायता पर बनाकर 
जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया mu 

(ग) एसे वाह्य सेवा योजक जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 9.11.2006 के अनुसार बाह्य 
सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के 
अंशदान की धनराशि अनुलग्नक-2(ग- 1) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि 
अनुलग्नक-2(घ- 1) सहित (चाहे वास्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अंदर स्थित हो, या 
बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन के पक्ष में वैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक 
भेजा जायेगा। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्पक-8342 में जमा करने की कार्यवाही 
निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जायेगी। 

(7) यदि किसी कर्मचारी से किसी माह में पेंशन के लिये अंशदान की करोती नहीं की जाती है तो 

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती “शून्य 
[ति हुये उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा। 
(8) वेतन अनुदान बिल से पेंशन के लिये अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक-लेखा 
पक्ष में निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी-- 


8342-अन्य जमा-- 
120-विविध जमा 
उप शीर्ष 02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ज्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन 
के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन 
योजना 
02-शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान-टियर- 1 
(9) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये शेड्यूल की एक प्रति को, 
यथा स्थिति, कोपाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में 
प्रत्येक माह एक कवरिंग शीट जिसमें संस्थावार अंशदान की कुल राशि का उल्लेख हो, के 
साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को साफ्ट कापी के साथ भेजा जायेगा। 
(10) उप-प्रस्तर-6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान 
के समतुल्य (मेचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस हेतु दिनांक 28. 1 1 
2008 के शासनादेश के प्रस्तर-(2) एवं (3) में दो गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। 
(11)(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार के 
अंशदान हेतु (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके संबंध में बाह्य सेवायोजक 


दारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रति माह निम्नांक्रित लेखा शीर्ष को “डेविट” किया 
जायेगा-- 
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1 17-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान 

03-राज्य सरकार का अंशदान 

03-शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारिथों के लिये 

निर्धारित अंशदान 

मानक मद 20-सहायक /अंशदान/राज सहायता 
उपर्युक्त लेखाशीर्ष से डेबिट की गयी राशि “बुक ट्रांसफर” द्वारा लेखाशीर्ष “8342-अन्य 
जमा- 120-विविध जमा-02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेर र 
कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये 
निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-04 शासन के नियंत्रणधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के 
कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार का अंशदान-टियर- 1” में जमा की जायेगी! 
कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख 
को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतः जिस 
माह के लिये कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा 
हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो, 
परन्तु इस प्रयोजनाथ मात्र इन्डेक्स नम्वर आवंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष 
अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो 
अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन से काटकर जमा 
किया गया हो। उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के माध्यम से 
माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनांक 1 जुलाई को 
जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ 
वेतन से काटकर जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का अंशदान | अक्टूबर को जमा 
माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन पर्ची (एलः्पीनसी) में इस स्थिति का 
उल्लेख किया जाये कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के 
अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग टिप्पणी के रूप में 
दर्शाया जायेगा। 

(ख) ऐसी बाह्य सेवा जिसके लिये पेंशन अंशदान देय नहीं है, वास्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी, जिस 
माह के वेतन से कटा हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। 

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार 
द्वारा सामान्य भविष्य निधि के संबंध में निर्धारित दर पर वार्षिक व्याज अनमन्य होगा। ब्याज 
की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि (जी-पीएफ-) खाते में 
जमा धनराशि पर की जाती है। 

(13) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में व्याज का भुगतान निम्नांकित 
लेखाशीर्ष को डेविट कर “बुक ट्रांसफर” द्वारा संबंधित खातों में जमा किया जायेगा- 


2049-व्याज अदायगियाँ- 


उप मुख्य शीर्ष 03-अल्प qui, भविष्य निधियां आदि पर ब्याज-- 
1 17-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर व्याज 
03-निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर व्याज — 


03-शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित 


नल अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर व्याज-- 
मानक मद C 32-व्याज/लाभांश-- 
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वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्ब” में 
एक स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा 
जायेगा जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी/राज्य सरकार का अलग-अलग मासिक अंशदान, 
व्याज की धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की एक प्रति 
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी। 
सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकार/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण 'अधिकारी 
द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्राप्त “इन्डेक्स नम्बर” के 
अनुसार प्रपत्र-3 में निर्धारित प्रारूप में एक लेजर, रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के 
प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की 
धनराशि, व्याज तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में 
जी७पी*एफ० पास-वुक की भाँति प्रपत्र-4 में निर्धारित प्रारूप पर “अंशदायी पेंशन पास बुक” 
भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के 
स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि. कोई अन्तर हो तो उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय 
से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा। 

उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक acl खाते का 
संचालन नहीं किया जायेगा। 


3. शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु जो शासकीय अधिकारी अनुदान 
बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हों, वे नियमित रूप से यह समीक्षा करते रहेंगे कि संबंधित संस्था 
दवारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नई पेंशन योजना से 
आच्छादित कर्मचारियों के वेतन अनुदान विल मासिक आधार पर कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें। 

4. कृपया शासन के इन आदेशों का अनुपालन समस्त संबंधित अधिकारियाँ/कर्मचारियां द्वारा सुनिश्चित 


किया जाय। 
आज्ञा से, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
प्रपत्र- 1 ख 
उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र 
(संदर्भ शासनादेश संख्या : सा-3- 1558/दस-2010-301(9)/2003 Fate 
दिनांक 13 अक्टूबर, 2010) 
परिभाषित अंशदान योजना इन्डेझ्स नम्वर .......................................... (पेंशन निदेशक, उत्तर 


प्रदेश लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा) 
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) SLIGHT CN 
अंग्रेजी में: (बड़े अक्षरों मे) 2210829 ee SMS oN ee 


POA "3 ७०७ tn (५० (»> (७) 


— — 
— © 


आवेदक के 'पिता/पिति का. नाम en कासव 
लिंग : पुरूष = स्त्री c 
वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित 


पदनाम : 
कार्यालय का नाम : 
आवेदक का सेवा संवर्ग : 
सेवा में आने की तिथि : 
वेतनमान : 

. मूल वेतन : 

. जन्म तिथि : 
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10. क्या नियमित नियुक्ति है : ai | नहीं [ ] 
13. श्रेणी - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य 
पिछड़ा वर्ग/अन्य (सांख्यिकीय उपयोग के लिये) 


14. क्या नामांकन संलग्न है : हाँ [ॐ] नहीं [| 

15. टिप्पणी, यदि कोई हो-- ) 

स्थान: 

दिनांक : | - आवेदक के हस्ताक्षर 


प्रमाण-पत्र जो कार्यालाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा 
प्रमाणित किया जाता है कि 


CPC WES RUEDAS .::.:::.:..:.5:.............. नियमित कर्मचारी है एवं आवेदन-पत्र. में दिये गये 
विवरण सही हैं। 
(©) मी (भी मती (कमा री 7६८ ERE उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान 


पेंशन योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं। 
कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
पूर्ण पता/कार्यालय की मुहर सहित 


1. उपर्युक्त आवेदन-पत्र पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा। 
2. आवेदक कर्मचारी बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में वाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशन . 
निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन-पत्र, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के 
माध्यम से ही भेजा जायेगा। 
नामांकन प्रपत्र 
(उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन) 
इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाये। 
पेंशन योजना इन्डेक्स नम्वर ............................. l 
(a MRR: एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य 
qe अथवा आश्रित माता-पिता, वहन-भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में 
निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिये नामित करता/करती हूँ जव उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी 
मृत्यु हो जाये या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय-- 
नामित अभिदाता नामित प्रत्येक आकस्मिकताएं, यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व 
व्यक्ति/व्यक्तियां से संवंध व्यक्ति की नामित जिनके होने पर नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, 


का/के नाम और आयु व्यक्ति का नाम अयैध हो तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के 
पुरा पता ' देय अंश जायेगा नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि 
(शेयर) कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित 
व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो 
जायेंगे। 
- 1. = ee ST RN EES SS Se WS फक णणणहांपाण 
1. े 
2; 
3. 
4. 
दिनाक ST MP ERR CRT Sa ल 20 
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हस्ताक्षर के दो साक्षी : 
अभिदाता के हस्ताक्षर 


नाम पता हस्ताक्षर qm :.(हिन्दीः म) IE 
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ............... 
पंदताम Emo Es 
कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए 
16 o 
श्री/श्रीमती/कुमारी ................--.--.- का नाम C हस्ताक्षर (दिनांक सहित) .................. 
पदनाम... E (कार्यलाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) 


मुहर 
द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक ...................... 
अभिदाता के हस्ताक्षर : 

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय। 

(ख) “परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा। 

(एक) पुरूष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियाँ तथा वच्चे एवं अभिदाता 
के मृत पुत्र की दिधवा अथवा विधवाएं तथा वच्चे, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि अभिदाता 
यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्‍्य (Judicial 
Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन 
भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतद्पश्चात्‌ अभिदाता का परिवार की 
सदस्य नहीं मानी जायेगी, जव तक कि अभिदाता वाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक 
प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अधिसूचना (Express Notification) द्वारा यह 
सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा। 

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा वच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की 
विधवा अथवा विधावएं तथा वच्चे, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि अभिदाता लिखित 
अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में 
सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतद्पश्चात' अभिदाता के 
परिवार का सदस्य न माना जायेगा जव तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये 
जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर I 

टिप्पणी 

(1) “बच्चों” का तात्पर्य वैध बच्चों से है। 

(2) कोई दत्तक वच्चा तभी वच्चा माना जायेगा जव दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि 
द्वारा मान्यता प्राप्त EDD किन्तु यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई 
संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जव सरकार के विधि परामर्शी को इस 
वात का समाधान हो जाये कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन 
दत्तक ग्रहण को 'जारच बच्चे" (Natural Child) की पास्थिति (Status) प्रदान करने के 

| लिये विधिक मान्यता प्राप्त है। 

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा 
जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश 
जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय। 

(घ) स्तम्भ-5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया 
जाय। 

(ङ) स्तम्भ-6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय। 

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के. खाली स्थान के आरपार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि 
अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके। 
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प्रपत्र-2-ग (1) 


(कोषागार/बैंक द्वारा भरा जायेगा) 


परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (स्वायत्तशासी संस्था) 
वेतन से SLM कटोती का शेड्यूल/चालान माह .............. 20 


कोथागार काड] ST. ] | | | आहरण/वितरण अधिकारी पदनाम :........................... 


आहरण/वितरण अधिकारी कोड : E | | | | 
मुख्य लेखाशी : | | | | | अनुदान संख्या : (21. टन 


02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन 
के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन 


^ 


02-शासन d; नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान-- 
“टियर-1” 


कर्मचारी का अंशदान 
वतमान एरियर 
धनराशि 


कालम-4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन विल से सत्यापित ÈI 
आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर 
पदनाम सहित। 
निर्देश-- 
1. वेतन एवं भत्तों के आहरण न होने की स्थिति में कालम-4 से 10 तक “निल” प्रविष्टि 
दर्शायी जाये, किन्तु कालम-1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये। 


2. कालम (2) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना 
चाहिये। 
3. कालम (3) नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहियें। 
4. कालम (4), (5) सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता 
तथा (6) ही दर्शाया जाना चाहिये। 
5. कालम (8) तथा कर्मचारी का अंशदान, एरियर वेतन विल तथा पुनरीक्षित महंगाई 
(9) भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क  ; ott? 2]... ममता CEN ait ale 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1643 


6. किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा 
में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये। 


प्रपत्र-2 (घ-1) 


(बेंक द्वारा भरा जायेगा) 
परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (स्वायत्तशासी संस्था) 


राज्य सरकार/सेवायोजक के अंशदान का शेडयूल/चालान माह ................. 20 
जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी कार्यालय/संस्था का नाम ................. 
कोषागार कोड : BES | | | आहरण/वितरण अधिकारी (पदनाम) ........ 


उप शीर्ष 02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा 
शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित 


अंशदान पेंशन योजना 


विस्तृत शीर्ष 04-शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राज्य 
सरकार का अंशदान 
[8 [31.4 | 2 [1 | 2 | 0 ॥ 03/02/0511 | ह 


परिभाषित | नाम/ | मूल | महंगाई | महं अभ्युक्ति 
अंशदान | पदनाम | वेतन | वेतन | भत्ता bes 

पेंशन योजना 

रित याजना माह/वर्ष |धनराशि 

इन्डेक्स नम्बर 


ERED 3 SoS SS S ] 
DL | ee | IE m S को कक RE धय कडी 
L |. T I Lec ea eae) 


कालम-4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन विल से सत्यापित है। 
आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर 
पदनाम सहित। 
निर्देश-- 
- 1. वेतन एवं भत्तो के आहरण न होने की स्थिति में कालम-4 से 10 तक “निल” प्रविष्टि 
दर्शायी जाये, किन्तु कालम-1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये। 


2. कालम (2) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही 
दर्शाया जाना चाहिये। 
3. कालम (3) नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहियें। 


4. कालम (4), (5) तथा (6) सम्वन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई 
भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिये। 
5, कालम (8) तथा (9) कर्मचारी का अंशदान, वेतन विल, एारेयर वेतन विल तथा 
पुनरीक्षित महंगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय। 
6. किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी. अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की 


su में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया 
जाये। : 
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(संस्था का नाम) 
अंशदायी पेंशन पास-बुक 


क्रम संख्या कार्यालयाध्यक्ष 
हस्ता के हस्ताक्षर 
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पद जिस पर | कार्यालय प्रमाणित करने वाले 
कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित 
हस्ताक्षर ओर मुहर 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : सा-3-1622/दस-2010-308/97 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2010 


कार्यालय-ज्ञाप 

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01. 
2006 के उपरांत सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य रारकार के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या : सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर-4 (2) एवं कार्यालय-ज्ञाप/ शुद्धि-पत्र 
संख्या : सा-3-जी.आई-28/दस-2008, दिनांक 06.01.2009 के प्रस्तर-(1) के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को 
यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त/मृत्त कार्मिकों को 
20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 08.12.2008 के स्थान पर 
दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी। 

2. उक्त कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 


अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव, वित्त। _ 
288 
संख्या : वेआ--2-3064/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त्‌, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश | 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2010 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में 

वेतन निर्धारण की फिटमेंट तालिका निर्गत किया जाना-स्पष्टीकरण। 
महोदय, 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
निर्धारण की फिटमेंट तालिका संवंधि शासनादेश संख्या : वेञआ--2-365/दस-2010-59 (एम)/2008, दिनांक 
25 मार्च, 2010 के संबंध में कतिपय श्रोतों से यह स्पष्ट किये जाने की मांग की गयी है कि वेतन बैण्ड-2 
रु 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन र 4800/- किस विभाग के किन पदों हेतु लागू होगा तथा वेतन वैण्ड-2 
रु० 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु 4600/- किस विभाग के किन पदों पर लागू होगा। 

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की 
संस्तुतियों पर लिये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या : वेशआन-2-287/दस-59(एम)/2008, दिनांक 16 मार्च, 
2010 द्वारा राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व अनुमन्य वेतनमान रुः 6500-10500 के लिये दिनांक 
01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन वेण्ड-2; रुः 9300-34800 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-2, रु 9300-34800 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- अनुमन्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही कतिपय चिन्हित पदों, यथा 
उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के पद, पर रु. 
6500-10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2005 से वेतन वैण्ड-2, रुः 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु 
4800/- स्वीकृत किया गया। उक्तानुसार अनुमन्य कराये गये संशोधित ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण हेतु 
शासनादेश संख्या : वेआ.-2-365/ दस-2010-59(एम)/2008, दिनांक 25 मार्च, 2010 द्वारा मात्र फिटमेंट 
तालिका निर्गत की गयी हैं। उक्त के क्रम में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25 
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मार्च, 2010 द्वारा वेतनमान रुः 6500-10500 के किसी भी पद के वेतन avs एवं ग्रेड वेतन में संशोधन/ 
उच्चीकरण नहीं किया गया है। 
भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
ee प्रमुख सचिव। 
| 289 | 
संख्या : वे-आ«-2-3025/दस-59 (एम)/2008 

प्रेषक, 

श्री अनूप मिश्र, प्रमुख -सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश, शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2010 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 

10 रूपये में पूर्णाकित करने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण। 

महोदय, 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण से संबंधित शासनादेश संख्या : वेआ०-1318/दस- 
59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान 
में प्राप्त मूल वेतन के 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले दस रुपये में पूर्णाकित करने तथा प्रस्तर-7 में 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 10 रुपये में पूर्णाकित करने की व्यवस्था 
की गयी है। इस संबंध में विभिन्न uri से इस विन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि 
तद्नुसार पूर्णाकित हेतु 50 पैसे या उससे कम को एक रुपया मानते हुए 10 रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा 
अथवा नहीं। 
. 2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुए 


` 


स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है-- 


ooo Kaaa Ge ate 
(]) ae (2) 
क्या पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि शासनादेश संख्या : वे"आ०-2-1327/ दस-59 


की धनराशि की गणना के संबंध में वेतन बैण्ड (एम)/ 2008 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 की फिटमेंट 
में वेतन-ग्रेड वेतन के योग पर 03 प्रतिशत की तालिकाओं में पूर्णाकित किये जाने की व्यवस्था को 
आगणित धनराशि में 50 पैसे से कम को। रुपये बिना किसी परिवर्तन के यथावत लागू किया जायेगा। 
मानते हुए अगले दस रुपये में पूर्णाकित किया पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की 
जायेगा अथवा 50 पैसे से ऊपर को ही। रुपये धनराशि की गणना के संबंध में वेतन वैण्ड में 
मानते हुए अगले दस रुपये में पूर्णाकि किया वेतन-ग्रेड वेतन के योग के 03 प्रतिशत की आगणित 
जायेगा? धनराशि को 10 रुपये में पूर्णाकित किये जाने हेतु पैसे 
के किसी भी अंश को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा 
तथा एक रुपये अथवा उससे अधिक को अगले 10 
रुपये में पूर्णाकित किया जायेगा। 
उदाहरण--यदि 3 प्रतिशत की आगणित धनराशि 
रु. 1900.70/- है तो उसे रु. 1900/- में पूर्णाकित किया 
जायेगा। 
| _ यंदि 3 प्रतिशत की आगणित धनराशि रुः 1901]- 
भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या : सा-3-1997/दस-2010-101(12)/2009 
प्रेषक, 

नील रतन कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 [लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 2010 
विषय : चतुर्थ श्रेणी कार्मिकां की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन। 
महोदय, 

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : सा-3-397/ 
10-913/92, दिनांक 26 मई, 1993 सपठित शासनादेश संख्या : सा-3-640/10-913/96, दिनांक 08 मई, 
1996 द्वारा राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकां एवं उनके परिवारों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत 
करने का कार्य कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों 
की स्वीकृति के संबंध में कतिपय कठिनाइयाँ शासन के संज्ञान में आयी हैं। 

2. अतः इस संवंध में सम्यक्‌ विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन स्वीकृति 
आदेश पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराने से पूर्व, सेवानेतृत्तिक लाभो के प्रकरणों की जांच कार्यालय में 
तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से अनिवार्य रूप से करायी जाये तथा जिन कार्यालयों में 
वित्त एवं लेखा सेवा अधिकारी तैनात नहीं है, उनके चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभो के प्रकरणों 
की जाँच संबंधित जिले के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी से करायी जायेंगी। तदोपरांत ही 
कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित 
प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर 
कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जायेंगे। 

3. इन आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। | 

4. शासनादेश दिनांक 26 मई, 1993 एवं शासनादेश दिनांक 08 मई, 1996 द्वारा की गयी व्यवस्थायें 
यथावत्‌ लागू रहेंगी। 

भवदीय, 
नील रतन कुमार, 

संयुक्त सचिव। 


संख्या : वे«आ०-2-3226/दस-59(एम)/2008 


प्रेषक, 
श्रो अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश, शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2011 
विषय : वेतन समिति, उ.प्र, (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
अनुमन्य. वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध ui 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वेशआ+-2-2052/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के 
प्रस्तर-2 में यह व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक 
पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केवल 
आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। dona में विभिन्न स्रोतों से इस संबंध में यह स्पष्ट करने 
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की अपेक्षा की जा-रही है कि उक्त व्यवस्था उ.प्र, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
1974 के अंतर्गत समूह “घ” के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं। 

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08 
सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-2 में की गयी व्यवस्था, उ.प्र, मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 के अंतर्गत 
समूह “घ” के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी। 

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

भवदीय, 
अनूप मिश्र 
E Au प्रमुख सचिव। 
| 292| 
संख्या : वेञआ०-2-26/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश, शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2011 
विषय : वेतन समिति, -उनप्रः, (2008) के नवम्‌ प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये 

निर्णयानुसार राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
d अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 7-वे-आ०-2-2052/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 
के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-1 में 
उल्लिखित “तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड-1, रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1800/-” के स्थान 
पर “वेतन वेण्ड-1, रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रुः 1800/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक 
आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान तात्कालिक प्रभाव (दिनांक 08 
सितम्बर, 2010) से” प्रतिस्थापित करने तथा प्रस्तर-3 का निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की Wn राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

“उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1, रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन v. 1800/- 
में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वेआ०-2-1318/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 

08 दिसम्बर 2008 तथा तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था की अनुसार 

किया जायेगा!” 

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 

भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या : वेआ. -2-27/दस-59(एम)/2008 
प्रेषक, 
श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
1. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा 
विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/समाज कल्याण/ विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक 
कल्याण/ गृह एवं कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luckhow 
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3. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कूषि/समाज 

कल्याण/ विकलांग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। 

4. महानिदेशक, कारागार, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 [लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों की सहायता 

प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में अनुमन्य वेतन वेण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-वे-आ«- 
2-1315/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार विभिन्न विभागों की सहायता प्राप्त: 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के समूह “घ” के पूर्व वेतनमान रु. 2550-3200, 2610-3540 तथा 
2650-4000 के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन वेण्ड-। UA., €. 4440-7440 
एवं ग्रेड वेतन क्रमशः रु. 1300/-, 1400/- तथा रु. 1650/- के स्थान पर संशोधित/ उच्चीकृत वेतन 
वैण्ड-, रुः 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1800/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर 
अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से अनुमन्य कराये जाने 
की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के 
प्रविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले, पदों के संबंध में 
केवल आऊट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाय। 

परंतु उक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
1974 के अंतर्गत समूह “घ” के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी। 

3. 'उपर्युक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतन वैण्ड-1, रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1800/- में 
संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वेआ--2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 
2008 तथा तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। 

4. उपर्युक्त शासनादेश संख्या 7-वेञआ+-2-1315/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्वर, 2008 इस 
सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 


भवदीय, 
अनूप मिश्रा, 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या : 35/65-03-11-78/99 
प्रेषक, 
राज प्रताप सिंह, प्रमुख, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।, - 
विकलांग कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2071 
विषय : उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख 
"D व 'घ' श्रेणी के पदों का चिन्हांकन। | 
महोदय, 
विकलांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत द्वारा 
निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया गया है। 
(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इस अधिनियम की धारा 32 में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के 
चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है। 

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 18-1/95 क-2/1995 टी.सी०-1/97, 
दिनांक 20 सितम्बर, 1997 द्वारा विकलांगजन के लिए लोक सेवाओं में 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण के 
आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 प्रख्यापित किया 
गया है। चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', ‘a’ श्रेणी के शेष सभी 
पद निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 33 के परंतुक के अंतर्गत विकलांगन के आरक्षण से उन्मोचित 
(Exempted) समझे जायेंगे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि लोक सेवाओं और पदों में 
रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे-- 

1. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, 

. श्रवण हास, 

. चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिप्कीय अंधात। 

. इस संबंध में निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-32 के अंतर्गत तथा कार्मिक विभाग द्वारा 
प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997” के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लोक सेवाओं 
में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', UT, व 'घ' के पदों का चिन्हांकन 
शासनादेश संख्या : 1161/65-1-99-18(24)/97, दिनांक 07 मई, 1999, संख्या : 647/65-3-04- 
18(24)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 2004, संख्या 494/65-3-07-78/99, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा 
संख्याः 73/65-3-08-18(24)/97, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को अविक्रमित (निरस्त) करते हुए पुनः समूह 
क', 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों का चिन्हांकन कर लिया गया है। चिन्हांकित पदों की सूची संलग्न है। 

4. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों के अंतर्गत चिन्हांकित पदों पर 
नियुक्ति सुनिश्चित की जाय। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलव्धता के 
कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगमी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा। 

कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें ताकि 
इसका कड़ाइ से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 


vU W N 


भवदीय, 
राज प्रताप सिंह, 
प्रमुख सचिव। 
संख्या : 35(ii)/65-3-11-78/99, दिनांक जनवरी, 13 2011 का संलग्नक 
RESERVATION OF JOBS FOR PHYSICALLY 
HANDICAPPED PERSONS IN GROUP ‘A’, ‘B’, ‘C’ AND GROUP ‘D’ POSTS 


शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह ws, ‘a’, “ग” व ‘a’ के पदों पर आरक्षण 
LIST OF IDENTIFIED POSTS 
(चिन्हांकित पदों की सूची) 


किर [कलक | क a) eee रूप से विकलांगजन के लिए 
विभाग का नाम 


'क' व 'ख' के चिन्हांकित पद 

पद के लिए उपयुक्त 
विकलांगजन की श्रेणियाँ 
ERU EA 


ESSE 

BE Gel, Mele, didt. 
E ~ | 
माध्यमिक शिक्षा । 1. जिला विद्यालय निरीक्षक EE ओए, Mole, पी०डी०वी० 


एवं समकक्ष पद EE 
ख | ALU, emu, Wout, 
वी, पी०डी०डी० 


2. प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(गैर सरकारी सहायता प्राप्त 
सहित) 
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3. प्रवक्ता (गैर सरकारी सहायता | ख 
प्राप्त सहित) 


| | 4. प्रशासनिक अधिकारी Ao, dr. बी., Tete 


4 


HiLo, aiu, वीर, 


| - [sie वीः, Sate, पी.डी 
6. संयुक्त निदेशक | - [ec वी,, पी-वी-, पी.डी. 
7. अपर सचिव | - [se ate, Teale, पी.डी. 
8. उप सचिव Heo, वी०, पी-बी-, पी०डी० 
(नोट - संगीत, साहित्य व 
सामाजिक विज्ञान से 
संबंधित विषयों में प्रवक्त के 
पद वी० तथा ddr. श्रेणी 
के लिए चिन्हित माने 
जायेंगे। शेष विषयों के 
प्रवक्ता पद के अन्य श्रेणी के 
प्रस्तावित विकलांगजन के 
लिए चिन्हित माने जायेंगे।) 


क | SW, पीन्डी०, 
MUo, ओ०एलः, AU, 
पी-बी०, dst. 


3. सहायक वन संरक्षक Sil us, पीडी. 


4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी Bs ओनए०, ओन्एल,, बी-एल-, 
पी०बी०, पी०डी० 


श्रम विभाग 1. सहायक श्रमायुक्त/सहायक Mele, ओ-एल-, पी.बी», 


निदेशक कारखाना TST. 


पी-डी« 


| |. चिकित्सा अधिकारी (श्रम) | ख | ओए., ओ.एलः 
4. सहायक निदेशक ; ख | AW, पी.बी, पी०डी० 


वा | 
5. श्रम अधिकारी/श्रम प्रवर्तन ओए, Teale, पी०डी० 
1. 386 नक बही 
Pope || 6. चिकित्सा अधिरी ओए, Uco 
(ईनएसनआईः) 
क्षेत्रीय HE 


Heo, ओ-एल-, पी०बी०, बी० 
MUo, ओन्एलः, Moco, 


oUo, ओ०,एल०, A-U, 
पीडी., Teale, 
बीनए+, Ao Uo, BU, 
पी०बी०, पी-डी- 


| Bl 
E | 
2. अल्प बचत 1. सहायक निदेशक/जिला 2 MUo, ओन्एलः, पी-बी«, 
बचत अधिकारी पीन्डीः 
Heer 


2. अपर जिला बचत अधिकारी MUo, eiue, Nee, 
पी.डी» 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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हि : 
3. कोषागार Aloo, AU, Mofo, 


1656 
BESA] 
° = ख 
पी.डी» 
| eed 2. सहायक कोषाधिकारी ख ,ए., ओऽएल,, पी.बी», 
4. स्थानीय लेखा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी Aloo, ओ०एल,, Neale, 
परीक्षक 
E | 2. सहायक निदेशक ख | emu. ओ०एल,, Mio, 


5. pi एण्ड | उप निबंधक ओ०ए«, ओ०एल,, ofo, 
1. व्यापारा कर अधिकारी 


सोसाइटीज 
ओ०ए«, ओ०एल,, पीन्वी०, 
श्रेणी-2 


एवं चिटस 
2. असिस्टेन्ट कमिश्नर, व्यापार ओ०ए«, ओ०एल,, oio, 


कर Ud निबंधन 
व्यापार कर 
| | कर पीन्डी. 
3. प्रशासनिक अधिकारी ख | eU. ओ०एल,, Toate, 


2. स्टाम्प सब रजिस्ट्रार स्टाम्म एवं MUo, eiue, Toate, 
निवंधन निबंधन 
| | 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी E ओ-ए०, amu, Sedo, 


3. मनोरंजन कर सहायक मनोरंजन कर आयुक्त ओ०ए«, ओ०एल,, Wolo, 
पी.डी, 


2. जिला मनोरंजन कर ER Uo, ओ०एल,, पी.बी», 
अधिकारी 

अधिकरण पीन्डीः 

7. 1. प्रवक्ता ओ-ए०, बी०ए०, MUo, 


वी०, पीन्वी०, डी०, पी.डी, 
C omea | ख [sem वी, d. प 


| ख | ओ'ए., वीः, dod, पीन्डी 
| 4. सहायक शिक्षा निदेशक ख | ओए, वी०, Malo, पी.डी, 


| क 5. प्राचार्य (Ai, सहायता | ख | ओऽएः, वीः, Tah, 
प्राप्त महाविद्यालय सहित) पी.डी 
पी०वी०, Sto, Sio 
| ed 7. प्रोफेसर par Rolo, ओ«ए०, ao, 
पी.बी, Sto, MoSto 
पी-बी०, Sto, Wests 
En 


ToLo, AU, ale, 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1. कोषाधिकारी 


Toto, Ste, dst. 
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, ओऽएः, वीः, 
पीन्वी०, Sto, पी०डी० 
वीनए०, Aoo, ato, 
पीन्वी०, So, पी.डी 


11 .विधि अधिकारी 
(विश्वविद्यालय, राजकीय 

सहायता प्राप्त डिग्री कालेज 
सहित) 
12 . सहायक विधि अधिकारी 
(विश्वविद्यालय, राजकीय 
सहायता प्राप्त डिग्री कालेज 
सहित) 
13 . संयुक्त शिक्षा निदेशक | - | abet, ओ.ए., डी., पी.डी. 


| | 14.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी | उच्च शिक्षा अधिकारी - | बी०ए०, AU, डीः, पी.डी. 


15. पी७-आर०ओ. oUo, ओ०ए, Ato, 


didto, Sto, पी.डी 
(नोट - क्रमांक 6, 7 व 8 
में उल्लिखित पदों में बी. तथा 
Gat. विकलांगता की श्रेणी के 
लिए केवल सामाजिक विज्ञान, 
साहित्य एवं संगीत के पद 
चिन्हित माने जायेंगे) 


8. | व्यवसायिक एवं 
प्राविधिक शिक्षा 
प्राविधिक शिक्षा 

(डिप्लोमा सेक्टर) 


वी०एन, MUo, alo, 
didto, Ste, पी.डी- 


¬ | ओन्ए,, ओ०एल,, Talo, 
पी०डी० 
ओए, ओ०एल., Noo, 
पी-डी., dr. (साहित्य, 
सामाजिक विज्ञान) 
ओए, AU, Woe, 
` पीञ्डी०, ate (साहित्य, 
सामाजिक विज्ञान) 
ALU, ओ०एल;, Te 
Gest, dr. (साहित्य, 
सामाजिक विज्ञान 
nu 


अभियान्त्रिकी एवं 
प्रोद्योगिकी संस्थान 
(विश्वविद्यालय 


बी», 


Uo, Aloo, 
पी-डी., पी-बी- 
बी-एल-, MoU, ओ०ए., 
पी.डी., पी.बी 
oUo, ओन्एलः, 
पीन्डी०, dist. 

ओ+ए+, ओ०एल,, Moo, 


AU, 


ES 
MIR 
L- 
m. 
Hoo, ओ०एल,, पी-बी«, 


s नियोजन विभाग | 1. शोध अधिकारी (प्राविधिक) 
पी.डी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


zb 
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5 
2. अर्थ एवं संख्या अधिकारी ख | Au., ओन्एल+, Todt, 
3. उप निदेशक ख | SU, ओन्एल०, पी*्बी०, 


उप निदेशक 
र पीन्डी० 


ओन्एलः 


चिकित्सा एवं | 
स्वास्थ्य विभाग 


र 


5. चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल 
कालेज) 


. आव्सटेटीशियन/ 
गायनाकोलाजी 


13. वरिष्ठ प्रशासिनक 

अधिकारी/विधि अधिकारी 
14. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ 
सहायक निदेशक 


MUo, ओ०ए., Modto, 
पी०डी० 

ओ०एल, ओए Modto, 
पी.डी« 


. रीडर 
5. लेक्चरर 
6. चिकित्सा अधिकारी (सामुः Eg ओए, Aloo, Toate 


स्वाः) 


| 7. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद MoUs, Glee, Noo | 
एवं यूनानी 


8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ Aloo, emus, Moio, 
विधि अधिकारी पी.डी» 

9. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ ओऽए, MoU, Nocte, 

सहायक निदेशक पी०्डी« 
; eiue, Teale 

Piste | 

neat ee a | ख | 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1659 


> 
. चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ALU, oio 
कालेज) 
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ 
विधि अधिकारी 
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ 


eoe “ सहायक निदेशक पी०डी० 

चिकित्सा शिक्षा | 1. प्राचार्य 

डा 

e 

| | | E | ख 

Fa MEE sit. qst, Toate 
ख 


6. चिकित्सा अधिकारी (मंडिकल | ख | eue, dat 


a 


Ade, ओ०ए०, Teito, 
Teo ` 
ओनएल,, ओ०एः, Modto, 


कालेज) : 
7. चिकित्सा अधिकारी (सामु, MUo, ओ.ए., पी.बी», 
स्वा०) पीडी - 

8. चिकित्सा अधिकारी MUo, ओ०ए., पी०वी०, 
(आयुर्वेद एवं यूनानी) पी.डी. 


9. वरिष्ठ प्रशासनिक MUo, eius, पी०बी०, 
अधिकारी/विधि अधिकारी पी०डी० 

10.संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ | ख | ओ०्एल,, Aolo, पी.बी», 
सहायक निदेशक . पी०डी० : 


. जिला प्रशासनिक अधिकारी 


ख | AU, MeLe, पी.बी., 
णीः 
पी०डी० 
a 


. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


13. | परिवार कल्याण 
विभाग 


. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ 
सहायक निदेशक 


4. जन शिक्षा एवं संचार ख 
अधिकारी/ जिला प्रशासनिक 
i अधिकारी 


MUo, em.u., diste, 
पीडी» 
ओन्एलः, ओ-ए०, To, 
Wdh, पीडी ' 


14. | राज्य सम्पत्ति Eel emu. sug. c 
विभाग 
1. मुख्य अभियन्ता | क | ओ.ए., ओःएलः, पीन्डी. 
Me) 2. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी ओऽएन, ओन्एलः, Tet 
अभियन्ता 
3. सहायक अभियन्ता (सिविल) FLU, ओःएलः, Teste 


ओनएलः, NoU, ओए, 
Toate, पीन्डीन 

MUo, diues, Tete 
ओए, AU, Noo, 
बी०पी०डी० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


4. सहायक शोध अधिकारी E 


5. सहायक भू वैज्ञानिक 


6. सहायक वास्तुविद RECT 
समाज कल्याण 1. अपर जिला विकास अधिकारी EM 


विभाग (स्कः) 
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MoU, Slo, Nodo, 
पी०डी० 
HloUo, MUo, पी.बी», 
वी, पी.डी 


पी-डी० 
E हा ae 
बी०, पी०डी०, Ste 
निगम) 


विकलांग कल्याण 
विभाग 


2. जिला विकलांग कल्याण B 
अधिकारी 


3. प्रधानाचार्य E 


1. उप निदेशक ख | AU, ओ०एल,, ale, 
Todo पी०डी० 
HloUo, ओ०एल,, ao, 


Gat, पी०डी० 


3. प्रधानाचार्य ओ०ए, ओन्एल,, Ao, 
पीन्वी०, MeS 


loo, eU, Ato, 


| Sa 
पी०बी०, dist. 
E पिछड़ा वर्ग कल्याण | जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण ओ 

विभाग अधिकारी 

कल्याण एवं वक्फ अधिकारी 


2. माण्डलीय अल्पसंख्यक | ख | ALU, ओ०एल,, Het 
कल्याण अधिकारी 


एवं बाल विकास 
| | — ES Si 
| Tm 3. उप निदेशक/सहायक निदेशक कर Udo, , पीन्बी०, 
कि 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी A lUo, ओ०ए, बी. 
Oodle, पी.डी 
पीन्डी 
7 प्रशासनिक अधिकारी Ato, Ao, पीन्बी०, पीन्डी. 
7. बाल विकास परियोजना ea Hete, Alo, पीन्बी०, पीन्डी 
अधिकारी 
1. तहसीलदार AU, ओ«ए, Teele, 
पीन्डी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश - 1661 
pepe e 3 | APSE SNE 
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | ख | ओ०्एलः, ओ०ए०, पी.बी», 
eee T 
N cas Moo, Hato, didt. 
ee | 
ae 5. सहायक वंदोवस्त अधिकारी | ख | sm. deat, पी.डी. 
चकबंदी 
PONES 6. उपसंचालक चकवंदी पी.डी”, MUo, Toate, 
. जिला कृषि अधिकारी Hoe, Glo एलः Moa, 
Testo 


2. क्षेत्र संगठन व्यूरो विकास | ख | ओ.ए., ओ.एल., dab, 
(शाखा) dist. 


3. सहायक निदेशक (नियोजन) कक] ओए, ओनएलः, Neo, 


|. BE 
ERO 
— 


MUo, AU, पी०बी०, 
पी०डी० 


5. 
6. उप निदेशक (प्र 


1. मंडी सचिव 


) 


RR 
REE. — 


ओए, MUo, Us, 
पी.डी« 


oUo, ओ-एल-, 
पीञ्डी, 


ओए, GIU, 
पी०डी० 
Aloo, ओन्एलः, पी.बी», 
tosto 


25. | खाद्य प्रसंस्करण . प्रधानाचार्य/फल संरक्षण d 
अधिकारी/फल उद्योग 
विकास अधिकारी/प्रसार 
सेवा अधिकारी 

Rej = 
bec 


Et à 
पीण्डी 


ओए, ओन्एलः, Neo, 
पी.डी 


5. सूक्ष्म जीव विज्ञानी ओए, ओनएलः, Teale, 
este ^ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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a ह J ae 
6. शरीर क्रिया विज्ञानी एवं a 
जीव रसायनज्ञ 


26. | सिंचाई विभाग 1. मुख्य/अधीक्षण/अधीशासी 
अभियन्ता (केन्द्रीय परिकल्प 


MoU, पीन्वी०, 


निदेशालय में परिकल्प कार्य 

तथा सिंचाई भवन एनेक्सी 

की अनुसंधान एवं नियोजन 
यूनिट में) 

. मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी 

अभियन्ता (यान्त्रिकी) 

(परिकल्प निदेशालय में 

परिकल्प कार्य तथा नलकूप 

अनुसंधान एवं नियोजन 
यूनिट में) 

. सहायक अभियन्ता (केन्द्रीय 

परिकल्प निदेशालय में 

परिकल्प कार्य तथा सिंचाई 
भवन एनेक्सी की अनुसंधान 
ud नियोजन यूनिट में) 

4. सहायक अभियन्ता 
(यान्त्रिकी) (परिकल्प 
निदेशालय में परिकल्प कार्य 
तथा नलकूप अनुसंधान एवं 


नियोजन यूनिट में) 


सहायक वास्तुविद ओ.ए«, AU, did, 
पीडी 
शि... . ae 


1. लघु सिंचाई |.1. अधिशासी अभियन्ता क 
एवं ग्रामीण 
अभियंत्रण 


ओ-एल-, 


eT. Uto, 


ओन्एल,, 


Hos, ओन्एल,, Wee, 


पी०डी० 
ES 3. प्रशासनिक अधिकारी रि) BHU, MUo, पीन्बी०, 


NEU" x 
E 1. हाइड्रोलॉजिस्ट (विद्युत) Aele, HeU, died, 
पी.डी 
2. सहायक अभियन्ता pn Holo, eme, पी.बी», 
(विद्युत/यांत्रिक) पी.डी» 


fl 


(जियोलाजी/विद्युत) * Get. 
a es 
DEC | is Re 
जल ससाधन ; पीन्डी 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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E 
MUo, Alo, dnb, 


ओए, Ale, dL, 
Gate, पी०डी, 
MU, AUT, 


पीन्वी०, पी०डी० 


वी», 


कृषि शिक्षा एवं AU, ALU, Tate, 
अनुसंधान विभाग पीनडी: 

कृषि एवं 

प्रौद्योगिकी 


विश्वविद्यालय 


ओ०एल०, बी, 


Holo, ALU, Wale, 
TleSto 


31. जिला युवा कलयाण अधिकारी 
imis 
[SERES 2. क्रीड़ा अधिकारी 
| 


33. | आवास एवं शहरी सहायक अभियन्ता 
नियोजन उ.प्र» 
विकास प्राधिकरण 
E- सहायक नगर नियोजक 


पीडी, 
बी, पी.डी 
Sto, पीन्डी 
MUo, MU, db, 
di.St. 


Heo, euge, पी.बी», 
पी.डी 
MUo, MoU, Us, 
डी०, पी०डी० 
Uo, MUo, बीन्एलः, 
So, Neste 

Woo, MeLe, पी.बी», 
Testo 


आर्किटेक्ट 
34. . अपर नगर आयुक्त 


£j 


1. उप्र. पालिका 
(केन्द्रीयित) सेवा 


e उप नगर आयुक्त 


Xp 
q |% A 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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3 perd om 5 
विद्युत/यांत्रिक पीडी” 
ख | AT, पी.डी. 
ख | atu, didt. 
ख 


It 


8. सहायक अभियन्ता em.u., ALU, Wale, 
(जलकल) 


पी०डी० 


2. जल संस्थान | = ae Molo, AU, पी.बी», 
पी.डी० 

3. जल निगम Mele, ओ.एल,, Teale, 
(सिविल) पीन्डी० 


2. सहायक अभियन्ता (विद्युत) MUo, AU, Tele, 
3. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) BU, ओ.एल,, Teale, 
iSto 


खाद्य तथा रसद | 1. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ओनए«, AUT, Moelle, 
विभाग पी-डी« 
पी 


ख 

2. जिला पूर्ति अधिकारी Slo, ओ०एलः, Toate, 
डी? 

3. जिला खाद्य विपणन अधिकारी ES Woo, MUo, पीन्बी०, 
q.s. 


ग्राम्य विकास MUo, ओ.एल,, पी.बी», 
Tost. 
2. परियोजना ख | AW, AU, पी-बी«, 
nee, | M 


3. खण्ड विकास अधिकारी/ ओ.ए., ओ+एल+, Teale, 
पी०डी० 


संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी 
परिवहन 1. सहायक सम्भागीय परिवहन E. ओन्ए०, emus, पी.बी», 
अधिकारी प्रशासन dt. 


U2 
Wr 


36. 


37. 


5. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ओए, ओ-एल-, Moelle, 


पी-डी« 
ओए, eee, Male, 
'पी.डी- 
Melo, MoU, uid, 
पी«डी« 


i 
p.n 
Mp 
A 
«| 
2, 
fu 
ES 
E 
E 
Ob A 
4 
Jd 
= 
=> 
2 


. सहायक अभियन्ता 
यांत्रिक) 


2. सहायक निदेशक 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


U 
oo 
i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1665 


2 


| 


3 
3. उप निदेशक 


5 
AU, पी.बी», 


HoU, 
Goto 


अतिरिक्त ऊर्जा 1. प्रशासनिक अधिकारी AloUo, Blots 
Allo, ओन्एल, 


—— hi ख 
. प्रचार अधिकारी AU, ओश्एलः 


. प्रोग्राम अधिकारी ख 
. अनु सचिव/उप सचिव ओ०५ल5, NU, ओ-ए., 
सचिवालय Tete, पी-डी- 
[ob or 2. अनुभाग अधिकारी 
विधान परिषद | 1. अनु सचिव/उप सचिव 
सचिवालय 


39; 


> | ७? | 
aja 


— 


didto, पी०डी० 
Ale, GoTo, eU. 
पी.बी., dst. 
AU, वीनएल,, Aolo, 
पी.बी-, पी०डी० 


AU, AU, A-U, 
2. अनुभाग अधिकारी 


ह विभाग 
1. विधि विज्ञान | सहायक निदेशक 
प्रयोगशाला (टाक्सिकालोजी) 


2. अभियोजन | सहायक अभियोजन अधिकारी ख | SU. पीन्वी०, पी०डी० 
निदेशालय 
पशुधन विभाग 1. मुख्य पशु चिकित्सा| क | atu, ओन्एलः, Mefe, 


ओ*ए., पी-बी-, Teste 


EE 


अधिकारी || पीन्डी० 
ae 2. पशु चिकित्सा अधिकारी ES ओ-«ए०, MUo, Neale, 
(लेब) पी०डी० 


3. उपनिदेशक SH.U., AU, Tate, 


पीन्डी. 


ओए, MUo, ddr, 


4. पशुधन प्रसार अधिकारी 
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी 


ap 


1. सहायक निदेशक मत्स्य HoU, 


"^ 
IE 

xp 

d 


2. प्रवक्ता 


4. मत्स्य प्रसार अधिकारी ES RECT 


Uo, ओ, एलः 
Hee, hU. Aolo 
पी-बी., dist. 
AU, AU, hale, 
Helo, ओ-एल*, 
पी०बी०, Testo 


सहकारिता सहायक निबंधक 
= 


piu 
चीनी उद्योग जिला गन्ना अधिकारी 


49. | खादी ग्रामोद्योग 1. प्रशिक्षक 
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Ey 
औद्योगिक x 
7 


1. सहायक निदेशक, उद्योग | ख | au, ओन्एल, 
(गैर तकनीकी पद) 
ओ 


2. प्रबंधक (तकनीकी पद) ख गए, Gus, dL, 
पी०डी० 


50. 


2 
2. प्रामोद्योग अधिकारी ES ओन्एन, ALU, Wale, 
पी०डी० 


51. | औद्योगिक विकास | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ख | LU. ALU, वी, 
विभाग Tato, Wolo 


1. मुद्रण एवं 
लेखन सामग्री, 
इलाहाबाद 
90 

खनिकर्म 
निदेशालय 


ओ०ए«, eus, ale, 


1. संयुक्त निदेशक Et 
पी०बी०, पी.डी 
Toate, पी०डी० 
, शाखा) 


भूतत्व 


fl 


3 


Test, Modo 
En 2. पीन्सी>एस० (A) ख | at, MoU, Glee, 
पी०्डी०, पी०वी०, 
53. ओ>ए., ओ.एल., पो-वी., ale 
RS | क | att, ओ.एल., पी-वी., वी. 
Eee - | Hee, GH, Tate, ae 
[Se | ख | 


54. | रेशम l उप निदेशक, रेशम eV, ओन्एल,, alo, 
पी०वी०, पी०डी० 
E 1. सहायक निदेशक, रेशम Be, ओन्एलः, वीः, Gea, 


पी.डी 
औद्योगिक विकास | सहायक परियोजना अभियन्ता MUo, ओ०एल,, dist. 
विभाग (मुख्य ; 


कार्यपालक नोयडा) 


|. सहायक अभियन्ता मकैनिक 


56. | निर्वाचन सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी 


uA 
en 


Sm.u., ओ०एल,, dist. 
eu. emus, did, 
पी०डी० 

eiu. emus, Moelle, 
पीडी» 


2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 
/अनुभाग अधिकारी 


पर्यावरण 
1. पर्यावरण | 
निदेशालय 


Un 
5 


Ile 


उपनिदेशक eius, Ble 


2. सहायक निदेशक, पर्यावरण Hee, ओ०एल० 


A Wao | 1. सहायक पर्यावरण अधिकारी | ख | ओए. 
बो 
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5 
2. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी Bole, ओ«एल- 
re पवर set | ख 


पर्यटन 1. संयुक्त निदेशक क | AU, ओ०एल,, पीन्वी०, 
पी०डी० 
ख़ 


2 

> 2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक E Alle, ओन्एल,, ddl, 
पीशडी- 

भाषा शोध अधिकारी ओ०एन, emus, Teale, 
पी०डी० 


1. सहायक निदेशक ख | AU, ओ०एल, 


निदेशालय) 
2. उप्र, संग्रहालय | 1. श्रेणी-2 
निदेशालय 


J 

ERES 
3. सूचना अधिकारी/अतिरिक्त | ख | ALU, ओ०एल,, Ld. 
सूचना अधिकारी 


58. 
ie 
60. 


62. 
3 


6 विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी रिमोट 
सेंन्सिग 

अप्लीकेशन सेंटर 


AU, ओन्एलः, dtd, 
पी०डी., Sto, वी-एल« 


प्रयोगशाला सहायक मृदा 

. | प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक 

. | प्रयोगशाला सहायक, भूतत्व 
सर्वेयर टोपोग्राफिकल 


LIII NEN 
EC 


Alo, eiue, बीन्एल,, dsl, डी० 
MUo, AU, वीन्एल,, Testo, Sto 
Moo, ओ०एलः, dius, पी-डी., Ste 
बी*एल०, ओनएल+, West, डी. 
पीन्डी०, डी, MUo 
Rost, Sto, ओए, 
पी.डी., Sto, aT. Us, ओनएलः बीनएलः 
«एल», _वीनएलः, ओनएल,, Ste, पीडी | Sto, dsl. 
GU, MoU, एफ०टी०, डीन, पी.डी» 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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वीञएलः, ओ०एल०, पी०टी०, पी०डी० 
So, MSto, GoTo, ओ०एल० oUt 
ओञएलः, He, So, पी०डी., पीन्टीन, एम-डब्लू-, 
d.d. 
AUT, eU. 
AUT, MUT, एम-डब्लू-, Wheel, ओ.०ए, 
BIASA 
AUTT, 
ओन्एलः, 
HoU, 


पुस्तकालयाध्यक्ष 


l 


अनुवादक 
| 16. | दुभाषिया 
विधि सहायक 


| 18. | श्रेस्तदार (न्यायिक लिपिक/रीडर आदि) 


भाषा अध्यापक जूनियर स्कूल 
25. | जूनियर स्कूल अध्यापक 


27 


. 27. | प्राइमरी विद्यालय अध्यापक अन्य 


HU, एम०डव्लू., Wheto, Uledle 
वीञएल०, BU 
AWe, वी०, पीन्बी०, पी०डी० 
WU, ओ०ए* 
HoU, oUo, एम०डव्लू,, एफ०टी० 
HU, AU, TSA, AU. (सभी विषयों 
के लिए) 

Twa. (सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान तथा 
संगीत के लिए) 
ओनएल+, WU, एमन्डव्लून, MUo, Hote Ale 


उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक 


विद्यालय अध्यापक 


भाषा अध्यापक उच्चतर माध्यमिक/ 
माध्यमिक विद्यालय 
उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय 
अध्यापक 
जूनियर विद्यालय अध्यापक 


Alo, वीन्एल,, Uzado, AU, Moelle, 
बीण्डी०, Toso 
ओनएलन, ANU, Ws, emu. (सभी 
विषयों के लिए) पीन्वी, (सामाजिक विज्ञान, मानव 
विज्ञान एवं संगीत के लिए) 

AU, वी०एल., एम+्डब्लू>, ALs, पी.बी, वी० 
ओःएलः, Ato, Tse, MoU, did, 
वी०डी०, पी०डी० 
ओनएलः, NoU, एम+्डव्लूश, AU, Moo, 
Ao, डी०पी०डी० 
HU, NoU, Usa, HoU, Ub, 
बी०, डी०पी-डी० 
HT, GWU, AMT, एफ-टी०, UMET, 
पीन्वी०, वी०, डी०पी०डी० 
वी०पी०, AoAo, एल, बीन्एल०, Alo, एफः्टी०, 
Ue Sado 
HUT, Alo, बी-एल-, एफ०्टी०, एम-्डब्लू७ 


28. | अध्यापक शिशु विद्यालय 


30. |अध्यापकवधि[ —— | 
कला अध्यापक AU, ओःए,, Aolo, एफ०टी० 


हस्त॒लिएि विशेषज्ञ MUo, MUo, dien, WiseTo 


अंगुली छाप विशेषज्ञ Hoo, AU, Nolo, एफःटी० 


कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक अनुभाग see, ओ.ए. ती एल. 
A z > oUo, ०५०, To, Uo वी», बी०एल० 7 ous 
प्रभारी, हेड असिस्टेंन्ट, पर्यवेक्षक (लिपिकीय) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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35. | निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक व अन्य (लिपिकीय) | ओ०एल०, AoT 

36. | कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक ओ०एल, Boo, lo, पीन्वी० 


37. | लिपिकीय तथा अन्य पर्यवेक्षक जो दूसरी | ओ०एल०, ATU. 
जगहवर्णित न हो 

निजी सचिव/कम आशुलिपिक वैयक्तिक 
सहायक 
39. AU, वी-एल+, पी० वी०वी० 
AU, वीनएल०, पी० did. 
oiio, ओन्एल+, Woe, So, पी«डी० 
Aloe, वीन्एल०, Aloo, MoTo 
Ale, MUo, SIUS, डी, पी«डी« 


emus, Woe, वी०पी० 


I 
N 


Ga 
y 
* 
S 


टेली प्रिन्टर आपरेट/टेलीटाइम आपरेटर 
आशुलिपिक, टंकक्र तथा कार्ड व टेप 
पंचिग मशीन आपरेटर (एन«इ«सी«) 


RA 
U2 


लेखा लिपिक Aloe, AU, AU, Ufot, एम-डब्लू०, 
पी-डी« 


| ALU, वीन्एलः, ओन्एलः, Slo, पी.डी», पीन्वी० 
ओ०एल०, Aloo, वीन्एल०, डी०, पीन्डी०, पीन्वी०, 
वी 

AUF, ALU, वी०एल०, Ae, Nocio 
SIUS, Bo 


45. | संगणक/कम्प्यूटर 
46. | लिपिक/कनिष्ठ लिपिक (सामान्य) 


स्टोर कीपर/स्टोर क्लर्क/गोडाउन कीपर/ 
वेयरहाउसमैन 
स्टोर डिस्ट्रीव्यूटर/भण्डार वितरक 
स्टाक वेरीफायर oe eae आई ओन्एलः, Ale, Weslo, पी-बी«, 
51. Helo, ओ०एल०, dr. एलः, Teale, 
52. ओऽएः, ओ०एल०, वीनएलः, पी-बी- 
53. । वयरलेस आपरेटर ओञएलः, TU, एम.डब्लू-, वीनएचः 

54. | सेल्स सुपरवाइजर/विक्रीपर्यवेक्षक ओ+एः 

55. | टूरिस्ट गाइड | ओ>ए 

56. | gama पर्यवेक्षक पी.डी.डी., ओ०ए०, ओन्एल, 


57. | नर्सरी मेन/पौधशाला सहायक 
ss. माली (सामान्य) 
59. | श्रमिक (पोधशाला प्लांट्रीवकर स्पेयिमर्कर | पी-डी., डी, ALU, ओ०एल० 
पिकर/प्लकर 
60. | ट्रेक्टर आपरेटर diest Sio 
पाउल्ट्री फार्म वर्कर losie Sio 
62. | परीक्षक वीन्एलनओ 
63. | फोटोस्टेट केमरा आपेरटर Ue, SU, Slo, oTo 

4. | बुक dst (पुस्तक जिल्दसाज) Uo, AU, So, पी०डी« 
65. | बुक रीडर WU, ओनएलः, Ste, पीडी 
केन्डिल मेकर वी०, पीवी, ओ०एल०, Toe, Woo 
कैंडिल माउल्डर वीन, Wo, Aree, वीनएलः, पी०डी०डी० 
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/ 8 ee Š 

eA TE, Sy, TAL, पी 
sie, ओ.ए., Ee, पनी 

70. | कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक | em.usn, MUo, deh, Noo 


अधिकारी 
71. | वनक्षेत्राधिकारी - ओन्एल,, HU, Wolo, Mofo 
HUA, Mole, पीन्डी., पी-बी-वी० 
इन्टर प्रियेटर MUo, MUo, पी७डी०, पी०वीनवी. 


ओन्एलः, ओ०ए०, पीन्डी०, पीन्वीन्वी+ 
म्यूजिक कम्पोजर सिंगर, म्यूजिक टीचर | ai, dil. 

म्यूजीशियन इंस्ट्रमेंट 
76. | स्क्रिप्ट राइटर ओ०एल०, Hoo, Wolo, Teale 
77. sm eis 
78. | सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी MUo, ATU, US, पी«वी० 
79. | सहायक विद्यालय निरीक्षक MUo, Blo, Noto, Neo 
डाटा इन्ट्री आपरेटर/जूनियर डाटा इन्ट्री | emen, ओ«ए०, पी.डी, dnd. 
आपरेटर 
टाइम कीपर MUo, Moto, dps, पीनवीl 
पफ der तल) 
. | ग्राउन्ड्स मैन MUo, ओए, Testo, पी०वी० 
कृषि सहायक AU, MUo, पी«डी., Soto 
वीड़ी/सिगरेट/तम्बाकू मेकर AU, emus, पी०डी०, dtd. 
मशीन आपरेटर ओन्एल,, AloUo, पी०डी०, Modo 
टॉय/पिथ/पिक्चर फ्रेम/स्मोकिंग पाइप | emus, GoTo, पी०डी०, Teale 
मेकर 
सहायक विकास अधिकारी ओ०ए०, पी०डी०, d.d. 
संग्रह अमीन 
म्यूजिकल इंस्टूमेंट मेकर ओन्एल०, ओऽए,, पी«डी., पी०वी० 
फर्नीचर/वास्केट/मेट विवर/ब्रूम/चिक/ ATU, ओए, पी.डी, dL. 
अगरवत्ती/डॉल मेकर | 
92. | एयर कंडीशन एण्ड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 
93. | ट्यूववेल/पम्प आपरेटर 


5- 


EE 


oo 


oo 
७2 


oo 


co oo oo 
N CA 


8. 
3. 


ओन्एलः, Aoo, WS, पी«बी- 
ओन्एल,, ओ+एः, disp, dd. 
AU, ALe, Testo, Teale 
95. | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टेक्नीशियन eiue, MUo, पीडी, Modto 
96. AU, Aloo, Tost, Modto 
97. at aa BHU, ओ.ए., पी.डी., पी.वी, 
व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी . ओनएलः, ओ.ए., Neste, पी.वी. 


EE Sil qe, ओ.ए,, Tele, पी.बी. 
| 100. | ho ae = ओ.एल;, ओ.ए., पी.डी., पी.बी. 
| 101. | हॅरिटीकल्चर इंस्पेक्टर 


MUo, emu. Noto, पीन्बी० | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश 1671 
EEL NES 3 
102 Aldo, Ale, MSto, पी०वी० 


HoU, ओ०ए०, पीन्डी०, Moto 
एल. आ; वडी, केव. 
ओ.एल., MUo, पीडी», ddl. 
| 106. | ओ+एलः, Geo, पी.डी», didi. 
eit ust, Boo, Teste, पी.बी. 
BOM ओ.एल., ओ«ए, Hee, didi. 
ओ.एल., ओ.ए., Hest, Toate 
WIS Aldo, Ale, पी«डी०, पी०वी० 


| 111. | नर्सरी मैन AU, ओ.ए», Testo, पी.बी 
लिगल असिस्टेन्ट ओन्एलः, Molo, Tote, पी०वी० 
सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी ओऽएलः, AU, Noto, Teale 
सहायक प्रबंधक ओ०एल०, Gus, पी.डी, पी To 


समीक्षा अधिकारी AU, ओ०ए., पी.डी, d.d. 
| 116. | सहायक समीक्षा अधिकारी ओ०एल., ओ०ए», पीन्डी०, d.d. 
॥ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी Alo, ALU, पी«डी., oio 


| 118. | विधि अधिकारी (अराजपत्रित) Ale, ओनएः, पी«डी., didis 


बस कंडक्टर ओ.एल, ओ+एः, पीन्डी० 
ग्राम विकास अधिकारी | ओ.एल., ओ-ए., dS, duds 


सहायक सेवायोजन अधिकारी | ओन्एल', ATU, पीन्डीन, Tee 


सहायक अभियोजन अधिकारी Ale, Heto, Mesto, Tea 
123. | कर अधीक्षक AU, Uo, पीन्डीन, Woo 
124. | प्रशासनिक अधिकारी MUo, ओऽएः, Testo, पी०वी० 
125. | अवर अभियन्ता ओ०एल०, Molo, Weslo, Toate 
चीफ फार्मासिस्ट ओनएल०, Aloo, Testo, Teele 
ड्राफ्ट मैन eiue, emus, पी«डी., didt. 


128. | यात्री कर अधीक्षक ओन्एः, Aloe 
130. | सहायक विकास अधिकारी (आईन्एसन्बीन) | emu. Tato, पी०डी० 
संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी ओनएल., Ae, पी-डी. 
ओ०ए०, AU, Noo, di. 
भाषा अनुदेशक SIUS, AU, पीन्वीः, Ate 
134 
ओ;ए., ओ.एल., Shah, Gest 
ओ.ए., ओ,एल., Sate, Te 
ओ.ए., ओ.एल., पी.बी. Geel 
औओ.र., AA, पी.वी., पी.डी 
ओ-ए,, पी०वी०, Teste 
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MS | 3 
जा जालः केक, व 
मुख्य निबंधन लिपिक ओ-«ए०, emu, पी०बी०, पी०्डी० 


42. | मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-1 Holo, ओ०एल,, Nito, MSto 
मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 MUo, AU, Nio, पी०डी० 


ओ-ए., ज.एल., पी.वी., पी.डी 


145. | सहायक विकास अधिकारी (आई«एस-बी०)| SU, Noto, MSto 

dat, वी., पी.डी. ओ.एल., ओ.ए 
147. | नान मेडिकल असिस्टेंट पीवी, ओन्एलन, Boo, MoSto 
नर्स/उपचारिका, सिस्टर Hoo 

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक Toate, पी०डी० 

वैक्सीनेटर पी-बी०, पी०डी० 

मलेरिया निरीक्षक rst. 

खाद्य निरीक्षक पीन्डी०, didt. 

सहायक चकबंदी अधिकारी AWe, Wolo, dist. 

सहायक भू अधिकारी पी-डी« 

अवर अभियन्ता ओ०एन, ओ०एल,, पी«बी०, dis. 
56. | मण्डी पर्यवेक्षक ओए, AUA, Testo 

. | प्रोग्रामर MUo, eiue, पीन्बी०, Most 
58. | सहायक विकास अधिकारी (Hotho) ओए, ओन्एलः 

159. | सहायक प्रबंधक (अनुः जाऽविञ निगम) | SU, MoTo . 
रेडियोलाजिस्ट Aio Uio 

पैथालॉजिस्ट ओऽएलः 

162. | वक्फ इंस्पेक्टर Teo, ओ०एल०, oslo, ओए: 
163. | ज्येष्ठ इंस्पेक्टर पीवी, ओ०एल, पीन्डी०, ओए; 
मुख्य सेविका पीन्वी०, Weslo, BU 

165. | वसूली सहायक 

जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान | emu. Nedo, पी.डी. 
अधिकारी . 

कानूनगो AU, Gost, Weslo, ei. Uer. 
लेखपाल Hab 


Bi 
W 


51. 
152. 
3, 


— 


— 
un 


—-]|— -— 
CA CA CA 
Uj & -| (> 


— 
un 


— |o 
ojn 


dp 
al 
zb 


67. 


| 
M 


70. | सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो 


=? 
57 


[wed wd | ie, d.d, पी.डी. 
akin. | 
174. ओ.ए., पी.बी., पी.डी. 

उद्यान निरीक्षक eu. Teale, पी.डी. . 

वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक See, पी.बी., पी.बी. 


सहायक भू-संरक्षण निरीक्षक 


177. 


पीन्डी०, Aro, Moelle 
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आवकारी निरीक्षक BHU, पीन्डी० 


व्यायाम प्रशिक्षक पी.डी- 
| 180. | राजस्व निरीक्षक File, पीन्वी०, पी.डी» 


एनाउन्सर lo, Neo, वी-एल» 
| 188. | निरीक्षक EINER OEENESES 


189. | वेज्ञानिक सहायक Aloo, Ae, पीन्वी०, पी«डी« 

अन्वेषक कम संगणक Foleo, ओशएलः, पीन्वी०, पी०डी० 
191. | पशु औषधिक | पीश्वी०, TTo 
193. | प्रयोगशाला सहायक Ae, ओ०एल., SOUS, Moio, पी०डी० 

197. । ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक ओ०ए, पीन्वी०, Weslo 

मत्स्य निरीक्षक * ओ.ए., Gate, पी.डी. 

199. | मछुआ Gato, पी-डी- 

200. | सहायक निरीक्षक | Alo, Alte, पी-बी-, पीडी" 

201. | एड़ी, drame art. MUo, ओन्एलः, पीन्वीः, NU, Sto 

202. 

203. Selo, AU, Too, पी«डी« | 

0 

205. ओ-एः, ओ.एलः, Tete, पी.डी. 

206. 

207. ओनएन, ओ०एल,, पी०बी०, पीडी« 

208. aa, A 

209. ओ>ए«, ओ-एल-, di.dt., पी-डी« 

210. 

211. HU, Hate, Tes. 

212. ओ-एल., ate, पी.डी, 

213. 

214, AeL, Tate, पी.डी. 

215. HUH, ओए, uen Teto, Testo 


cb 
a 
^ 
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वाइन्डर Mo, GoTo, ओऽए०, NUc, Noo, NoT 
217. | मशीन परिचर To, Aloo, WoSto, पी०वी० 
218. | मोनो कार 
219. | सहायक जिल्दसाज To, ओन्एल,, SoU, NU Nolo, Mesto, Se 
220. वी, वी. 
221. [wei सहायक 
222. | काउन्टर वी०एल०, ओ०एल,, पी०डी०, ofto 


Moto, MoSto, Wolo, GIU. 
औद्योगिक पर्यवेक्षक AU, पी.डी, Nto, ओ«एल० 
निरीक्षक वस्त्र MUo, पी०्डी०, Wolo, AUT 
6. | निरीक्षक (रेशम) Ao, पी-डी., पी.वी० 


7. । फील्ड एवं प्रयोगशाला सहायक ओऽ०ए,, Sto, Moio 
8. | कीट पालक पी०डी०, पी०वी० 


सहायक पर्यटन अघि, ale 
वरिष्ठ शाखा 

पौध संरक्षण शाखा 

विकास शाखा 

कृषि रक्षा शाखा 


N 
N 
७2 


पावरलुम निरीक्षक 


N 
N 
A 


N 
N 
Nn 


N 


dk 


2 


NIN 
NIN 
Ne) 


SIDI 
GI} GI} ७2 | GI] Lo 
>> | ७० | n| | ० 


शोध शाखा Heo, ओन्एल०, Tole, पी०डी० 
235. | क्षेत्रीय अनुसंधान पीन्डी. E — 
236. | वेरीफायर आपरेटर iSo, GIU. 
237. | सहायक विकास अधिकारी He, पीन्डी०, Moet. 


| क्रं. | पदनाम | पदनाम क... ऽः पदक पद के उपयुक्त विकलांग जन की श्रेणी | 
2 7 3 


peu 
| 1. | दफ्तरी, परिचारक 
J 


पी.डी., Sto, Teale 
पी.डी., Slo, पी.बी. ८ 


pa) |स डी. पीवी. 
Ti, डी., पी.बी. 
पी.डी., डी., पीःवी. 
[T T डी ही aa. 
(कक | ओएः, dicen, BHU, Mesto, डी 
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Molo, AU, Toto, पी०वी० 


Aloo, ओन्एल०, Wolo, पी०वी० 
AU, AlAs, Weslo, Wolo 
गार्डन गार्ड SIUS, ओन्एलः, पी०डी०, Toate 
AU, NU, eU, यीन्डी०, डी» 
Aloe, ओन्एलः, Mosi, पी.वी० 
Aloo, ओन्एल,, पी.डी, पीन्वी० 
वार्ड व्याय ओ>एलः, oto 
गेंगमेन/फील्डवकर | पी-वी«, Ueto 
क्लीनर, वेलदार, हेल्पर पी०वी०, पीडी 
सी०पी०, मिक्सर, मेट, वर्क एजेंट पीन्वी०, पीन्डी० 


. | चैनमैर | पीन्वी०, पी०डी० 
346 ::|“स्वच्छकार ss ee 17 25 पीली डी eee 11 GieSle, Ste 
दृष्टिहीनों के लिए प्रशासकीय पद समूह “ग” तथा “घ” 

उद्घोषक बस स्टेशन 

उपकरण वाद्य (स्टाफ आर्टिस्ट) (टी) स्टाफ कलाकार 

(मासर्स) मालीशिया 

संगीतज्ञ (टी) 

संगीत अध्यापक (टी) 

कार्यालय अधीक्षक (एच) 

आशुलिपिक (डिक्टाफोन) तथा डिजिटल टाइपराइटर सहित 

पानी वाला (टी) : 

अध्यापक (प्राइमरी) (टी एण्ड u) 

0. अध्यापक (सामाजिक) विज्ञान (टी) 

1. टेलीफोन आपरेटर (स्माल वोर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक्स वीप एण्ड इम्बास्ड डिजिस्ट्र) 
आंशिक दृष्टिहीन 


vU N = 


1. 
— 


— — ५ > "3 AN 


पत्रवाहन 
डिस्पैच (टी) प्रेषण लिपिक 
गेस्ट आपरेटर (टी एण्ड ए) 
चपरासी 

स्वागती (टी एण्ड ए) 
विश्राम-कक्ष परिचारक 
स्वीपर/सफाई कर्मी 


3 0१ (७ HWW = 
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8. प्रतीक्षालय कक्ष परिचारक 

संकेत (टी) - (प्रशिक्षक सहित) 
(एच) - (सहायक सहित) 
(ए) - (उपकरण सहित) 

दृष्टिहीनों तथा आंशिक दृष्टिहीन के लिए पदों की अनुपूरक सूची 

बेंत बुनकर 

लिफ्ट चालक 

संगीत अनुदेशक 

कलाक Asst कड़ी चालक 

कांपिक मशीन आपरेटर 

जिल्दसाज | 

फोटो स्टेट मशीन आपरेटर आंशिक दृष्टिहीन 

1. शियरिंग मशीन आपरेटर 

2. स्क्रेपर 

टिप्पणी - परिशिष्ट 'क' व 'ख' में संकेताक्षर वर्णित हैं। 


NAUA (/> (> — 


परिशिष्ट - “क” 
PHYSICAL REQUIREMENTS 
भौतिक आवश्यकतायें 
Code कोड 
F. 1. Work performed by manipulating (with fingers) 
एफ हाथ चलाकर किए जाने वाले कार्य (उंगलियों से) 
PP. 2. Work performed by pulling and pushing. 
पीपी खींचकर तथा दबाकर किये जाने वाले कार्य 
L. 3. Work performed by lifting. 
एल उठाकर किए जाने वाले कार्य 
KC. 4. Work performed by kneling and crouching. 
केसी झुककर घुटने के बल कार्य निष्पादन 
8. 5. Work performed by bending. 
at झुककर किए जाने वाले कार्य 
S. : 6. Work performed by sitting (on bench or chair) 
UH वैठकर किए जाने वाले कार्य (बेंच या कुर्सी) 
ST. 7. Work performed by Standing. 
एसटी खड़े होकर किए जाने वाले कार्य ( 
W. 8. Work performed by walking. 
डब्लू चलकर किए जाने वाले कार्य 
SE. _ 9. Wort: performed by seeing. 
एसई देखकर किए जाने वाले कार्य 
H. 10. Work performed by Hearing/speaking. 
एच . i सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION 
कृत्यात्मक-वर्गीकरण 
Code कोड Function कृत्य à 
BL. ) (i) Both legs affected but not arms. 
GAUA ai पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं 
B.A. (ii) Both arms effected. 


५ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


amr] 
pinu 


BLA. 


बी-एल०ए० 


OL. 
SAUGA 
OA. 
HoU 


BH. 
बी-एच« 
FT. 
Ueto 
MW. 
UH Sio 
IC. 
आई«सी० 
3. 

dt. 
PB. 
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दोनों हाथ प्रभावित 
(a) Impaired 
हासित 
(b) Weakness of grip 
कमजोर पकड़ 
(iii) Both legs and both arm affected. 
दोनों पैर तथा दोनों हॉथ प्रभावित 
(iv) One leg affected (Rand/or 1.) 
एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) 
(v) One arm affected (R & 1.) 
एक हाथ प्रभावत (दायां या वायां) 
(a) Impaired reach 
पैरों पर खड़े होने में असमर्थ . 
(b) Weakness of grip 
पकड़ने में असमर्थ 
(c) ataxie 
स्नायु दुर्बलता 
(vi) Stiff back and hips (cannot sit of stop) 
स्टिफ वैंक एंड हिप्स (वैठ नहीं सकते) 
(vii) Limited exercise to tolernce early fatique. 
कम सहनशक्ति-कम थकावट 
(viii) Muscular weaknes and limited physical. 
मांस पेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति 
(ix) General in coordination of movement. 
चलने फिरने में कम समन्वय 
(x) The blind. 
दृष्टिहीन 
(xi) Partially blind. 
आंशिक दृष्टिहीन 
(xii) The deaf. 
बधिर 
(xiii) Partially deaf. 
आंशिक बधिर 
295 
संख्या : 76/65-3-11-78/99 


राज प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, विकलांग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में 


समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


समस्त मण्डलायुक्त, उमप्रः। 


समस्त जिलाधिकारी, SoM | 


विकलांग कल्याण अनुभाग-3 


लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2011 


विषय : TY. लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क' 'ख' 'ग' व 
घ' के पदों का चिन्हांकन। 
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महोदय, 


[भाग-4 


उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक 
रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क' 'ख' 'ग' व 'घ' के पदों के चिन्हांकन संबंधी शासनादेश 
संख्या 35/65-3-2011-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011 निर्गत किया गया है। उक्त शासनदेश इस विभाग 
के वेबसाइड WWW.hwd.up.nice.in पर उपलब्ध है तथा इसे Internet Explorer से डाउनलोड 


किया जा सकता है। 


कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ विभागध्यक्षों तथा कार्यालबाध्यक्षों को अवगत कराते हुए आवश्यक 


कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
राज प्रत्ताप सिंह, 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 
संख्या : सा-3-2238/दस-2010-301/2000 
Aio 
लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2011 
कार्यालय-ज्ञाप 
विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों 
आदि को महँगाई राहत की स्वीकृत। 

अधोहस्ताक्षरी का यह कहने का निदेश हुआ है 
कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-1378/दस-2010-301/ 2000 टी.सी, 
दिनांक 02 अगस्त, 2010 जिसके द्वारा महँगाई राहत 
दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 35 प्रतिशत स्वीकृत 
की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा, 
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वीच हुई वृद्धि 
की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 
02.08.2010 से उल्लिखित दरों का संशोधित करते 
हुए दिनांक 01 जुलाई, 2010 से महँगाई राहत की 
10 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

2. पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में 
दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 10 प्रतिशत क्री उपर्युक्त 
वढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई 
राहत की दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो 
जायेगी। 

3. महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक 
रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर 
अंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे 
से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा। oc 

4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के 
सेवकों पर _सेवकों पर लागू नहीं होंगे! उनके संबंध में संबंधित undertakings corporations ei नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित 


Government of Uttar Pradesh 
Finance (General) Section-3 
No. Sa-3-2238/X-2010-301/2000 
THE: 

Dated : Luchknow : 15 January, 
2011 
Office-Memorandum 


Sub.:Grant of dearness relief to State 
Govemment's civil/family pensioners. 


The undersigned is directed to 
refer to the office memorandum No. Sa- 
3-1378/X-2010-301/2000 T.C. dated 
August 2, 2010 on the above mentioned 
subject, sanctioning additional 
irrstalment of dearness relief with effect 
from January 01, 2010 and to say that 
the Governor is pleased to further 
enhance by 10 percent, with effect from 
July 01, 2010 the rate of dearness relief 
admissible to all civil/family pensioners 
of this Government to compensate them 
for the rise, in the meanwhile, in the 
average consumer price index. 


2. As a consequence of the above 
mentioned 10 perscent rise, the dearness 
relief payable on the pension will rise. 
from existing 35 percent to 45 percent 
with effect from July 01, 2010. 


. . 3. Jn the calculation of dearness 
relief, fraction of a rupee less than its 
half shall be ignored while half or more 
shall be counted as one rupee. 


.4. These orders will not be 
applicable to the Judges of High Court, 
emp loyees of local bodis and public 
undertakings corporations etc. In. 
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विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना 
अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ 
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन 
संख्या-सा- 3-जी-आई०-38/दस-2010-301/2000, दिनांक 
12 अक्टूबर, 2010 द्वारा जारी किए जा चुके हैं। 


5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग 
के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के 
समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी 
लागू होंगे। 


6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252 
/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के 
भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की 
आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान 
अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर 
ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान 
कर दिया जायेगा। 

7. महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में 
अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व 
शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत्‌ लागू रहेंगे। 


अनूप मिश्र 


प्रमुख सचिव, वित्त। 
सेवा में, 

1. उप्र, शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, 
विभागाध्यक्षे, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में 
उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं 
द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 

3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन 
देहरादून। 

4. महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। 
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respect of whom separate orders will be 
issued by respective departments. 
Orders in respect of All India Service 
pensioners/family pensioners have been 
issued vide endorsement number G-3- 
G.L-38/X-2010-301/2000, dated 12 
October, 2010. 

5. These orders will also be 
applicable to pensioners of institutions 
aided from State Fund, under the Edu- 
cation/Technical Education Departments, 
whose pension/family pension is at par 
with that of the pensioners of the State 
Government. 

6. As per orders issued in O.M. 
No. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 
27, 1982 the Accontant General’s 
authority is not necessary for payment 
of relief of pension and as such the 
payment .of dearness relief shall be 
made by’ the concerned pension 
disbursing authorities on the basis of 
this office memorandum alone. 


7. Ohter terms and conditions 
regarding grant ofdearness relief laid 
down in earlier Government orders 
shall remain applicable as before. 

; Anoop Mishra 
Principal Secretary, Finance. 


To, 


1. .All Principal Secretaries/ 
Secretaries to Government of Uttar 
Pradesh, Heads of Departments/Offices, 
all Treasury Officers and other officers 
as per previous distribution list. 

2. Accountant General (A&E) VII 
U.P. Allahabad. 


3. Principal Secretary Finance, 
Uttarakhand, Dehradoon. 

4. Accountant General 
Uttarakhand, Dehradoon. 


(A&E) 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : सा-3-2239/दस72010-301/2000 
कार्यालय-ज्ञाप 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 
विषय : 


लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2011 


अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों 


को दिनांक 01.07.2010 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध HI 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या-सा-3-1379/दस-2010-301/2000, दिनांक 10 अगस्त, 2010 द्वारा जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों 
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उत्तर प्रदेश सुगम [भाग-4 


की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित 
नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर 
महँगाई राहत दिनांक 01.01.2010 से 87 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के 
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनांक 01.07.2010 से 103 प्रतिशत की दर से अनुमन्य 
होगी। । 

2. यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित 
अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखत दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी। 

3. क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान faci पर आहरित करके 
किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित 
व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें। 

4. अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों 
को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
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संख्या : वेञआ-1-10/दस-2011-42(एम)/08 


अनूप मिश्र 
प्रमुख सचिव, वित्त। 


प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।- 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशं 
वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 [लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2011 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का दिनांक 01.07.2010 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। 
पठित निम्नलिखित — 
1. शासनादेश संख्या वेशओ+-1-480/दस-2010-42(एम)/08, दिनांक 19 जुलाई, 20101 
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1(166)/2010-संस्था-1(ख), 
दिनांक 22 सितम्बर, 20101 


Nn BW NY — 


महोदय, ह > 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वेञआ०-1-480/ 
दस-2010-42(एम)/08, दिनांक 19.07.2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक 
नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यून्जी.सी. 'वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 
X: जुलाई, 2010 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महँगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी 
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तिथि जव से देय है महँगाई भत्ते की मासिक दर 
01.07.2010 मूल वेतन का 45 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वेश आ०-1-1599/ दस-42 
(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 

3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु “मूल वेतन” का तात्पर्य दिनांक 1.1. 
2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन as में ‘aaa’ तथा अनुमन्य “ग्रेड 
वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान से अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परंतु उक्त के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति 
भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल 
वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परंतु प्रैक्टिस वंदी भत्ता को ‘daa’ का अंश माना जायेगा 
अर्थात्‌ प्रैक्टिस बंदी भत्ता को महँगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

4. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारिवों/शिक्षकां को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक 
कारणों मे या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त 
हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

6. इन आंदशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि की निकटतम एक रुपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पेसे से 
कम की .राशि को छोड़ दिया जायेगा। । 

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2010 से दिनांक 31 
जनवरी, 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस . प्रकार 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 फरवरी, 2011 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से 
उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की 
गई अवशेष धनराशि दिनांक 28 फरवरी, 2012 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी 
और उसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियामें के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final 
Withdraw!) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई 
भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2011 से (माह फरवरी, 2011 का भुगतान 
दिनांक 01 मार्च, 2011 की देय) नकद किया जायेगां ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न 
खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (usmod) के रूप में दिया जायेगा, परंतु 
धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महँगाई भत्ते की सामान्य 
भविष्य निधि लेखा में जमा की.जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश 


संख्या-सा-4-12/ दस-97-500(1)/97, दिनांक 7.10.1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी 
जानी चाहिए। 


8. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अंदर सेवा निवृत्त होने वाले 
हो उनको देय महँगाई भत्ते के वकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


भवदीय, 
अनूप मिश्र ` 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या : वे-आ«-1-10(2)/दस-2011-42(एम)/08 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशं 
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/त. TASH! 
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
6. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2017 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र, (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2005 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का 
चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए है. 
को महँगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2010 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान! 
पठित निम्नलिखित 
1. शासनादेश संख्या-वेशआ०-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
2. शासनादेश संख्या-वेशआ-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006 
3. शासनादेश संख्या-वेशओ.-1-480 (2)/दस-2010-42(एम)/08, दिनांक 19 जुलाई, 2010 
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1(136)/2008-संस्था- 
(ख), दिनांक 29 सितम्बर, 2010 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वेनआ-1-480(2)/ 
दस-2910-42(एम)/08, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 
नियमित राज्य कर्मचारियों, और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा 
शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा achat. वेतनमानों में कार्यरत ऐसे 
पदथारकां, जिनके द्वारा वेतन समिति उप्र (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की dejen पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन 
पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं 
हुए हैं, को संशोधित दर पर महँगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2010 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति 
सहर्ष प्रदान कर दी है-- 


तिथि जब से देय है महँगाई भत्ते की मासिक दर 


वेतन तथा महँगाई वेतन के योग का 103 प्रतिशत 
2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वेआ--1-1599 
काळ दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत्‌ लागू 
| 


3, महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 
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4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक 
कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त 
हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

5. इन आंदशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि की निकटतम एक रुपये में qvsokq किया 
जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जागा और 50 पैसे से 
कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। ; 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2010 से दिनांक 31 
जनवरी. 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते 4, अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 फरवरी, 2011 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से 
उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की 
गई अवशेष धनराशि दिनांक 28 फरवरी, 2012 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी 
और उसे उन पामलों को reed जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final 
Withdrawl) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई 
भत्ते की वढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2011 से (माह फरवरी, 2011 का भुगतान 
दिनांक 0} मार्च, 2011 की देय) नकद किया जायेगां ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न 
खुला हो, उनको देय भवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (ए्न-एस-सी०) के रूप में दिया जायेगा, परंतु 
धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महँगाई भत्ते की सामान्य 
भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित विल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश 
संख्या-सा-4-12/ दस-97-500(1)/97, दिनांक 7.10.1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी 
जानी faul 

7. जिन अधिकारियां/कर्मचारियों का सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हां अथवा 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हो 
उनको देय महँगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


भवदीय, 
अनूप मिश्र, 
(300) प्रमुख सचिव। 
300 
संख्या : जी-2-20/दस-2011 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, GH. शासन 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2011 


विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति होने पर उनके सामान्य भविष्य निधि का नया 
खाता कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद में आवंटित कराये जाने के संबंध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-जी-2-116/दस-2005-310/2005, दिनांक 18 फरवरी, 2005 द्वारा 
तत्समय यह निर्देश दिए गए थे कि पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों, जो चतुर्थ श्रेणी से 
तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति हुए है अथवा तृतीय श्रेणी. में कार्यरत हैं, के सामान्य भविष्य निधि लेखों का 
रखरखाव कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद के स्तर पर कराया जाये। किन्तु उक्त दिशा- निर्देशों का . 
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कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। 2. अतः इस संबंध 4 मुघे आपसे यह कहने का निदेर्श हुआ है 
कि आप अपने से संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी 
के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का नया खाता कार्यालय महालेखांकर, ऊ प्रश, इलाहाबाद से आवंटित 
करायें एवं उनके चतुर्थ श्रेणी खातों की सम्पूर्ण धनराशि व्याज सहित संवंधित कार्मिक के कार्यालय 
महालेखाकार, उ.प्र, इलाहाबाद द्वारा आवंटित नया खाता संख्या में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें, ताकि 
अभिदाताओं से संबंधित भविष्य निधि का अंशदान उनके तृतीय श्रेणी संबंधी लेखाओं में जमा हो सके और 


कार्यालय महालेखाकार के लेखाओं में उपर्यक्त विसंगति owe: होये याशी अपुस्तांकित अंकन से वचा जा 
सके। 
भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 


संख्या : जी-2-27/दस-2011-307/2006 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, BH, शासन 
सेवा में 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2011 
विषय : मुख्य लेखाशीर्ष-8009 ur. खाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001-02 
से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के कुल जमा/आहरण एवं उस पर देय ब्याज के आंकड़े कार्यालय 
महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। 


महोदय 
शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत urina शासनादेशों के द्वारा मुख्य लेखा शीर्ष-8009 सामान्य 
aS.) भविष्य निधि” खाता ' चतुर्थ श्रेणी 


j 1. संख्या जी-2-1074/दस-2007-307/2006, दि. 31-07 2007 | कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 
[gnum t parao संख्या जी-2-1921/दस-2007-307/2006, दिः 17-12-2007 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2008-09 के 

: E 9 t Y ; 
1 0100000000. 0072079 | कुल जम|आहरण एवं देय व्यान के 
- 2. आंकड़े कार्यालय महालेखाकार को 


उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, 
उ.प्र: द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश विभाग द्वारा उक्त आंकड़े सीधे उन्हें 
उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, यह स्थिति उचित नहीं है। 

2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे कृपया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय 
वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2009-10 के वर्षवार कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकड़े निम्नलिखित 
प्रारूप में निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र, जवाहर भवन, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने 
का कष्ट करें-- 

i विभाग का 


कुल चतुर्थ श्रेणी 


वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम | जमा धनराशि पर 
कर्मियों की संख्या 


आहरण/आंशिक प्रत्याहरण के | कुल देय ब्याज की 
बाद अवशेष जमा धनराशि धनराशि 
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3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, ऊ प्रश, जवाहर भवन, लखनऊ समस्त विभागों से प्राप्त ब्याज 
के उक्त आंकड़ों को समेकित कराकर प्रतिवर्ष कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध 
कराया जाना सुनिश्चित करेगें। 

4. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
a प्रमुख सचिव। 
| 302 
संख्या : जी-2-11/दस-2011 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उप्र, शासन 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2011 
विषय : अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि पासबुक प्रणाली का लागू 
किया जाना। 
महोदय, 


शासन स्तर से समय-समय पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि 
पासबुक प्रणाली लागू किए जाने के 
संबंध में पाईवांकित शासनादेशों द्वारा 
EN संख्या सा-4-237/दस-92-506/88, दि. 10 मार्च, 1992 विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, किन्तु 
4. संख्या जी-2-296/दसः2006-302/2006, दि. 14 जून, 2006 | ईस संबंध में कार्यालय महालेखाकार, 

SH, इलाहाबाद द्वारा यह तथ्य शासन 
के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त 
शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं 
है। 


1. संख्या सा-4-1215/दस-90-506/88, दि, 20 फरवरी, 1991 
2. संख्या सा-4-539/दस-91-506/88, दिः 4 अक्टूबर, 1991 


2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने स्तर से अपने से संबंधित 
आहरण-वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे कृपया पाश्वाँकित शासनादेशों में दिए गए 
दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट wl 


भवदीय, 
(बी-के- सिंह) 
Je RE विशेष सचिव। 
| | 303 | | 
संख्या : जी-2-17/दस-2011 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, उ.प्र, शासन 
सेवा में, | 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ.: दिनांक : 25 जनवरी, 2011 
विषय : राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्राडशीट के रख-रखाव के 


संबंध में। | 
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महोदय, 

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क्रि कार्यालय-ज्ञाप संख्या : जी-2-1762/ 
दस-521-1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के अनुलग्नक के प्रस्तर-8 में यह स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए 
हैं कि प्रत्येक आहरण-वितरण अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य 
निधि के प्रतिमाह जमा एवं आहरण का विवरण भेजेगें एवं विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष से 
प्राप्त विवरण का रख-रखाव एक पंजिका में करेंगे और इस विवरण को विभागाध्यक्ष प्रत्येक त्रैमास में 
कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजेंगे। किन्तु कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त दिशा-निर्देशां का अनुपालन नहीं किया 
जा रहा है। 

2. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के 
अनुलग्नक के प्रस्तर-8 में विहित व्यवस्था के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2010-11 के अब तक के त्रैमासों की 
सूचना निम्न प्रारूप में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दी जाय-- 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे के माह .......................... क॑ अंतर्गत कुल « 
जमा एवं नामें धनराशि का विवरण-- 


अभिदान द्वारा जमा अग्रिम की वापसी प्रत्याहरण के कारण 
द्वारा जमा जमा नामे धनराशि 


3. तत्पश्चात्‌ यही प्रक्रिया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आगामी त्रैमास हेतु अपनायी जाय तथा 
आगामी वित्तीय वर्षों में भी यही प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
SE प्रमुख सचिव। 
| 304 | 
संख्या : जी-2-12/दस-2011 
प्रेषक, 
अनुप मिश्र, प्रमुख सचिव, उ.प्र, शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 20/1 
विषय : सामान्य भविष्य निधि के मास्टर Sa को अद्यतन किए जाने के संबंध में। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय महोलखाकार, उत्तर 
प्रदेश, इलाहावाद द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के मास्टर डेटा 
को अद्यतन किए जाने के संवंध में कुछ सूचनाओं यथा अभिदाता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेवा 
प्रारम्भ करने की तिथि, वेतन आहरण का मुख्य लेखाशीर्ष, डी.डी.ओ. का नाम एवं कोड नम्बर आदि की 
कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद में आवश्यकता है। अतः आप अपने स्तर से अपने से 
अधीनस्थ आहरण-विवरण अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे कृपया उक्त सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता के 
आधार पर कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलव्ध कराने .का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : वे.आ. -2-182/दस-34(एम)/2088 टी.सी. 
संकल्प 
वित्ता (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 20, / 
विषय : छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के संबंध 
में विचार हेतु वेतन समिति का गठन। , 

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के 
आधार पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संवंध में संस्तु. ceci के लिये संकल्प संख्या : 
वे-आ-2-870/दस-34(एम)/200)8 Sat, faz 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या 
वे-आ-2-824/दस-34(एम)/2008 टी०सी०, दिनांद 22 अगस्त, 2008 द्वारा गठित वेतन समिति से अपनी 
सस्तुतियां तीन माह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। उपर्युक्त निर्धारित समयावधि में संकल्प संख्या : 
वेशआ०-2-1302/दल-34(एम)/2008 टी.सी., दिनांक 04 दिसम्यर, 2008 द्वारा तीन माह की वृद्धि तथा 
संकल्प संख्या : वे.आ-2-297/दस-34(एम)/2008 टी.मी., दिनांक 27 फरवरी, 2009, संकल्प संख्या : 
वेशआ+-2-1225/दस-34(एम)/2008 AÑ., दिनांक 08 सितम्बर, 2009, संकल्प संख्या 
वेआ-2-220/दस-34(एम)/2008 AÑ., दिनांक 18 मार्च, 2010 द्वारा छः-छः माह की वृद्धि की गयी। 
उपर्युक्त निर्धारित अवधि में छः माह की वृद्धि करते हुए संकल्प संख्या : वेआ०-2-863/दस-34(एम)/2008 
टी-सी., दिनांक 07 सितम्बर, 2010 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक निर्धारित 
किया गया। 

2. वेतन समिति को अपनी संस्तुतियाँ शासन को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त समयावधि के 
एतद्द्वारा छः माह की वृद्धि करते हुए समिति का कार्यकाल 31 अगस्त, 2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय 
लिया गया है। 


आज्ञा से, 
(अनूप मिश्र) 
प्रमुख सचिव। 
फा.सं .1(2)/2011-ई-ा (बी) . 
भारत सरकार 
कार्यालय ज्ञापन 
वित्त मंत्रालय व्यय विभाग नई दिल्ली, दिनांक : 24 मार्च, 2011 


विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान-01.01.2011 से लागू संशोधित दरें। 

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 22 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(6)/2010 
-ई-1[(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने 
वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा 45 प्रतिशत की दर को 01 जनवरी, 2011 से वढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का 
निर्णय लिया है। i; 

2. इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-संख्या-1(ख) के पैरा 3, 4 
और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत मई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे। 


3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान dex सरकार के सभी 
कर्मचारियों को नकद किया जाएगा। 


4. जनवरी और फरवरी, 2011 के महीने के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान मार्च, 2011 के वेतन के 
भुगतान के तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। 
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5. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और 
यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा। सशस्त्र सेनाओं के कूर्मिकों और रेलवे कर्मचारियों 
के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 

*6. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश 
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं। 


(वाई .पी. सहगल) 
उप सचिव, भारत सरकार। 
सेवा में, 
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों।विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार। 
प्रतिलिपि : 
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को 
मानक सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) | 
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No. 1(2)/2011-E-II (B) 
GOVERNMENT OF INDIA 
Ministry of Finance, Department of Expenditure New Delhi, the 24th March, 2011. 
OFFICE MEMORANDUM 
Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees— 
Revised Rates effective from 1.1.2011. 

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 
1 (6)/2011-E-II(B), dated 22nd September, 2010 on the subject mentioned above and 
to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to 
Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 45% to 
5196 with effect from 1st January, 2011. 

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 
-1.(3)/2008-E-II(B), dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while 
regulating Dearness Allowances under these orders. 

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders 
shall be paid in cash to all Central Government employees. 

4. The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and 
February, 2011 shall not be made before the date of disbursement of salary of 
March, 2011. 

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence 
Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the 
Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway 
employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of 
Railways, respectively. 

6. In so for as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department 
are concerned, these orders issue after consultation with the Comptrolier and Auditor 
General of India. 


(V.P. Sehgal) 


Deputy Secretary of the 
Government of India 
To, 
All Ministries/Department of the Government of India as 
per standard distribution list etc. Copy (with usual number 
of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list. 
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सं.1(3)/2008-सख्या-1 (ख) 
भारत सरकार 
कार्यालय ज्ञापन 
वित्त मंत्रालय व्यय विभाग नई दिल्ली, दिनांक : 37 मार्च, 2011 
विषय : पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले 
केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों क॑ कर्मचारियों के लिए 01.01.2011 से लागू 
महंगाई भत्ते की दरें। 

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 29 सितम्बर, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. जिसमें केन्द्रीय सरकार 
और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी, जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व 
वेतनमानों में अपना आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में 01.07.2010 से महंगाई भत्ता संशोधित 
करने की बात की गई है, का हवाला देने का निदेश हुआ है। 

2. केन्द्र सरकार ओर केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य 
महंगाई भत्ते की दरे दिनांक 01.01.2011 से मौजूदा 103 प्रतिशत के बढ़कर 115 प्रतिशत हो जाएंगी। 
दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी Aa लागू रहेंगी। 

3. इस कार्यालय ज्ञापन की मदों को केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार कर चुके मंत्रालयों/विभागों 
के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए। 

(अनिल शर्मा) 
अवर सचिव, भारत सरकार। 
सेवा में, 

भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार। 

प्रति, नियंत्रक. एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को 

(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार। 
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GOVERNMENT OF INDIA 
Department of Expenditure, Ministry of Finance New Delhi, the 31st March, 2011 
OFFICE MEMORANDUM 
Sub.: Rates of Dearness Allowances applicable w.e.f. 01.01.2011 to the employees of 
Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw. 
their pay in the pre revised scale as per 5th CPC. 

The undersigned is directed to refer to this Department’s O.M. of even No. 
dated 29th September, 2011 revising the Dearness Allowance w.e.f. 1.7.2010 in 
respect of employees of Central Government and Autonomous Bodies who continue 
to draw their pay and allowances in the pre-revised scales of pay as per 5th Central 
Pay Commission. 

2. The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of employees 
of Central Government and Central Autonomous bodies shall be enhanced from the 
existing rate of 103% .w.e.f. 01.01.2011. All other conditions as laid down in the 
O.M. dated 3rd October, 2008 will continue to apply. 

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of 
the organizations under the administrative control of the Ministries/ Departments 
which have adopted the Central Government scales of pay. 

(Anil Sharma) 
Under Secretary to 
= the Government of India. 
०, ' 

All Ministries and Departments of the Government of India etc. as per 

standard distribution list. Copy forwarded to G&AG and UPSC etc. 

(with usual number of spare copies) as per standard endorsement list. 
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नई यात्रा भत्ता दर 
um : जी-2-175/दस-2011-601/2011 

Tum, 

अनूप मिः, प्रमुख सचिव, उप्र. गसन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रण्ख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिग्गंक : 31 मार्च, 2011 
विषय : यात्रा भत्ता की eu झा पुनरीक्षण। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर, प्रदेश, 2008 के पंचम 
प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय सरकारो सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के 
अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय-ज्ञांप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 
1999 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनदेंशों ३।रा स्वीकृत यात्रा भत्ता की ai एवं व्यवस्थ! को 
निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 


1. यात्रा की अधिकृत श्रेणी 


(अ) पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता क प्रयोजनार्थ अव वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत 
श्रेणी निम्नानुसार होगी-- 


क्र.सं. सरकारी सेवक का ग्रेड यात्रा की अधिकृत श्रेणी 
वेतन/वेतनमान 
is 2 AE 
` 1. वेतनमान रु. 67000-ार्पिक वेतनवृद्धि वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास 


03 प्रतिशत की दर से-79,000 तथा 
एच.ए.जी. व उससे अधिक वेतनमान 
2. ग्रेड वेतन रु. 10,000 तथा 8900 वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रेल का वातानुकूलित 
कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताव्दी/राजधानी एक्सप्रेस 
1 का एक्जीक्यूटिव क्लास 
3. ग्रेड वेतन रु. 8700 तथा 7600 रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 
किमी. से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकोनॉमी 
'क्लास अथवा शताव्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव 
क्लास 
4. US वेतन रु. 6600 तथा 5400 रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय. 
श्रेणी)/टू feux अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में 
वातानुकूलित कुर्सीयान 
5. ग्रेड वेतन v. 4800, 4600 तथा रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (श्री 
4200 टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी 
एक्सप्रेस को छोड़कर) 
6. ग्रेड वेतन रु. 4200 से कम रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान) 


(ब)(1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित वस द्वारा यात्रा करने हेतु 
व समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे 
उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स/साधारण 
बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। 
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(व)(1:) रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के वीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर 
ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जयेगी कि कुल किराया संबंधित 
कर्मचारी की “धिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हों। 

(स) विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों की द.3यान से यात्रा की अधिकृत 
श्रेणी निम्नानुसार होंगी-- 


क्र.सं. सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान यात्रा की अधिऊुत श्रेणी 
1 2 3 
1. र० 95,000 नियत तथा रु, 80,000 नियत वायुयान की प्रथम श्रेणी 
वेतनगान 


वेतनमान रु 67,000-वार्पिक वेतनवृद्धि 03 वायुयान की विजनेस/क्लव क्लास 
प्रतिशत की दर से-79,000 
3. शेष अन्य सरकारी सेवक 
.. 2. आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) 
(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(1) के अंतर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान 
के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की दरें अव निम्नानुसार होंगी-- 


N 


वायुयान की एकानॉमी/सामान्य श्रेणी 


क्र.सं. ग्रेड वेतन आनुषंगिक व्यथ 
"2l 2 3 tes | 
1. ग्रेड वेतन रु. 5400 व अधिक तथा उच्च 35 पैसे प्रति किलो मीटर J 
वेतनमान * 1 
2. Se 4800, रु. 4600, रु. 4200 तथा रु. 2800 25 पैसे प्रति किलो मीटर 
3 रू० 2800 से कम 15 पेते प्रति किलो मीटर 


(11) वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण 
उक्त प्रावधान समाप्त किए जाते हैं। 
3. दैनिक भत्ता 
वित्तोय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान 
पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दरें निम्नवत्‌ होंगी 
क्र. सरकारी सेवक का us दैनिक भत्ते की दरें (रु.) | 
सं. वेतन/वेतनमान | 


1. झ» 8700 तथा उससे अधिक 


ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान 


'क' वर्ग के नगरों के 
लिए जिनमे नगर पलिकर्ये 
तथा कैन्येनमेण्ट और 
निकटवर्ती नोटीफाईड 
एरियाज, जहाँ कहीं 
विद्यमान हों, सम्मिलित 
होगी- कानपुर, लखनऊ, 
आगरा, वाराणसी, 
इलाहाबाद, वरेली, 
गोरखपुर, मेरठ, नोयडा 
क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) 
और गाजियाबाद 
465 


"ur वर्ग के नगरों के 
लिए जिनमें नगर पालिकायें 
तथा कैन्येनमेण्ट और 
निकटवर्ती नोटीफाइड 
एरियाज, जहाँ कहीं 
विद्यमान हों, सम्मिलित 
होंगी-मुरादावाद, अलीगढ़, 
झाँसी, सहारनपुर, मथुरा, 
रामपुर, मिर्जापुर, 
शाहजहाँपुर, फैजाबाद, 
फिरोजावाद, मुज्जफ्फरनगर 
और फर्खखावाद 


375 
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2. ` रु 7600, रुः 6600 तथा 420 330 270 
रु. 5400 
3. रु. 4800 व 4600 360 285 240 
4. रु 4200 तथा रुः 2800 | 300 240 195 
3. रु. 2800 से कम 195 150 120 


(क) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित 'क' वर्ग के नगरों में रु. 5400 या उससे अधिक 
ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकां को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तो एवं 
प्रतिवंधो के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा-- 


विशेष दैनिक भत्ते की दरें 
(रुपये में) 


(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे जो उस 
स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल 
या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर 
उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता 
अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्संवंधी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिवंधो तथा इस प्रतिबंध के 
अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के वाहर के उन स्थानों पर उप्र, राज्य, संवंधित स्थानीय राज्य 
अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो। 

(ग) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य तथा मा. उच्च 
न्यायालय इलाहावाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमें की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु इलाहावाद/ 
लखनऊ जाने वाले सरकारी सेवकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही 
है। उक्त अतिरिक्त दैनिक भत्ते की दर अब रु 100/- प्रतिदिन होगी। 

4. सड़क मील भत्ता 


सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के 
नियम-23(वी)(2) में प्राविधानित शर्तो/प्रतिवंधो के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अव निम्नानुसार 
होंगी 2 


(I) रुपये 6600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाला सरकारी सेवक-- 
(क) मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी» तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए-- 


नाक E स्पे प्रति किमी, 
à . पेट्रोल चालित वाहन डीजल चालित वाहन 
Ck or OO tees = 1000.” 750. 
2. 500 किमी से अधिक परंतु 1200 . 7.00 5.50 
किमी तक 


(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा रु» 5.00 प्रति किमी» इस प्रतिबंध के अधीन 
पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए wd 
साईकिल/स्कूटर इत्यादित से की गयी सड़क 1,000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 


यात्राओं के लिए। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के रु 1.80 प्रति किमी. इस प्रतिवंध के अधीन 
अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 
चात्राओं के लिए े 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 

(II) रु. 6,600 प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक-- 

(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन रु 5.00 प्रति किमी, इस प्रतिबंध के अधीन 
से की गयी सड़क यात्राओं के लिए। कि एक माह में ऐसी यात्राओं क॑ लिए रुपये 

1,000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 

(ख) पेटोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के रु० 1.80 प्रति किमी" इस प्रतिबंध के अधीन 
अलावा अन्य वाहेनो से/पैदल की गयी सड़क कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 
यात्राओं के लिए 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। 

(III) अल्प दूरी के यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/वस स्टेशन के वीच) के लिए 
वास्तविक दूरी के आधार पर अव सरकारी सेवकों को रु. 19.00 प्रति किमी. की दर से सड़क मील भत्ता 
देय होगा। 

MAI यात्रा भत्ता 

Wer सवक! को जनहित में किए गए उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके स्यार के 
लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण 
अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार होगी- 
(क) घरेलू सामान की ढुलाई-- 

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम 
संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(1)(0) में अंकित भार की सीमा तक ge पर हुए वास्तविक व्यय की 
प्रतिपूर्ति अनुमन्य हैं। सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए 
व्यय की प्रतिपूर्ति अब ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी 
(1) यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो-- 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा 
भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखी जायेगी 


क्र. सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान ` व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए 
सं. अनुमन्य अधिकतम सीमा _ 
l 2 3 


1. | रु. 5400 तथा उससे ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान | 6000 कि.ग्रा. या 4 पहियों का एक वैगन . 


2. | ऊ 4800 तथा रुः 4600 3000 किःग्राः 
3. | S 4200 तथा $. 2800 2500 किऱग्रा० 


(II) यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो-- 

यदि स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त 
तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भार का */; भाग अधिकतम देय होगा। 

(@) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/पैकिग भत्ता 

सरकार सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण 
अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता 
अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनी रहेगी- 


(7) जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में - 


संबंधित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी। 
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(I जनहित में एक जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट 
ट्रान्सफर Ure अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य हागा-- 
ग्रेड वेतन/वेतनमान 


पैकिंग भत्ते की दर CON भत्ते की दर (रु. | 


रु. 1500/- " 


रु. 4200 ग्रेड वेतन तथा इससे अधिक ग्रेड de एवं 
उच्च वेतनमान 


2. यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरं एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। oum 
3. वित्तीय निमय संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये | 


भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
SENS प्रमुख सचिव, वित्त। 
í 311 | 
संख्या : जी-2-176/दस-2011-216-79 

प्रेपक, 

वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, ऊ प्र, शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्वालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 71 अप्रैल, 2011 
विषय : महिला सरकारी सेवकों को वाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216-79, दिनांद: 08.12.2008 तथा 
कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-573/दस-2008-216-79, दिनांक 24.3.2009 द्वारा प्रदेश की महिला सरकारी 
सेवकों को. केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की भाँति बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा कतिपव शर्तों 
के अधीन प्रदान की गयी थी। चूँकि भारत सरकार द्वारा उक्त शर्तों में कतिपय संशोधन किए गए हैं अतः 
सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों को निम्नवत्‌ संशोधित 
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- — 

(1) संवंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य 

देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। 

(2) वाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा। 

(3) वाल्य देखभाल अवकाश को 15 feat से कम के लिए नहीं दिया जायेगा। 

(4) वाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों 
को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की 
आवश्यकता के वारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा 
अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो। 

(5) वाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से 
स्वीकृत किया जायेगा। 

2. यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08.12.2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात्‌ 
बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश 
को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा। 

3. शासनोदश संख्या जी-2-2017/दस-2008-216-79, दिनांक 08.12.2008 तथा शासनादेश संख्या 
जी-2-573/दस-2-2009-216-79, दिनांक 24.03.2009 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

4. संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे। 

भवदीय, 
(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख संचिव, वित्त। 
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(312} 312 ) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : वे.आ.-1-376/दस-11-28(एम)/2007 

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनाक : 18 अप्रैल, 2011 

इस अउभाग के पत्र संख्या : वे.आ.-1-1252/दस-2010-28(एम)/2007 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 
के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय ।वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: फा«सं+-1(2)/2011- 
ई-1(वी) दिनांक 24 मार्च, 2011 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1(3)/2008-संस्था- 1(ख) दिनांक 31 मार्च, 
2011 का (हिन्दी व अंग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय रो पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश 
में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापों की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 
जनवरी, 2011 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें-- 

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

2. समस्त कोपाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 

4. इरला चेक्र अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय । 

5 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल। 

(नरेन्द्र कुमार) 
> संयुक्त सचिव, fa 
| 313 } 
संख्या : 3/4/86/का-2/2011 

प्रेपक, 
कुवर फतेह वहादुर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3 समस्त मण्डालायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 अप्रैल, 2011 
विषय : उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के वाहर) सनूह-ग” के पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली, 2002 से आच्छादित पदों में चयन हेतु दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रसित 
अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में अतिरिक्त समय दिए जाने तथा वाचक उपलब्ध कराये जाने के 
सम्वन्ध में। 
महोदय, 


उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग” के पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली, 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में शासनादेश संख्या : 3/4/86- 
का-2/1998, दिनांक 02 सितम्वर, 1998 के माध्यम से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की 
सुविधा प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 1998 के माध्यम से 
लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। 

वर्तमान में उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-'ग' के पदों पर सीधी 
भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) प्रभावी है। इस नियमावली से आच्छादित ऐसे पदों, 
जिनमें टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित है, के परिप्रेक्ष्य में टंकण परीक्षां हेतु दृष्टिबाधितों को 
अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किए जाने तथा वाचक उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न होने 
वाली कठिनाईयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ÈI 


हः उक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक्‌ विचारोपरांत शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए 
गए $— ४ 
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1. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित समय का 20% अतिरिक्त समय प्रदान 
किया जाए। 

दृष्टिवाधित अभ्यर्थियों को एक वाचक की सुविधा प्रदान की जाए। 

संबंधित दृष्टिबाधित अभ्यर्थी, वाचक अपने साथ स्वयं लायेंगे। 

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी या उसके साथ आये वाचक को नियुक्ति प्राधिकारी या शासन द्वारा कोई 
यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। 

5. संवंधित अभ्यर्थी के वाचक को अपना ब्योरा जेसे--नाम, पता, शैक्षिक योग्यता आदि लिख कर 
देना होगा। संबंधित वाचक द्वारा दिया गया ब्यौरा उसे तथा दृष्टिवाधित अभ्यर्थी को परीक्षा 
प्रारम्भ होने से पहले सही तथा सत्य प्रमाणित करना होगा। यह विवरण परीक्षा ऋक्ष निरीक्षक 
को दिया जाएगा। 

6. उपरांकित किसी भी grat और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित अभ्यर्थी/वाचक के 
विरुद्ध किसी भी अन्य कार्यवाही के साध अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता ÈI 

3. कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और दृष्टिहीनता र कम दृष्टि से ग्रसित अभ्यर्थियों 

को प्रवेश-पत्र के साथ उक्त से अवगत भी कराया जाए। 


> WN 


भवदीय, 
(कुंवर फतेह बहादुर) 
कम्म? प्रमुख सचिव। 
| 314 | 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : जी-1-142/दस-2011-204/1999 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 2011 
विषय : सार्वजनिक उपक्रमा, निगमों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों आदि में सरकारी सेवकों की 
वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता की अनुमन्यता प्रदान करना। 

वेतन समिति (1997-99) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने हेलु गठित मुख्य सचिव समिति का 
संस्तुतियां पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-1-374/दस-99-204/99, दिनांक 03 
जून, 1999 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमो .स्थानीय निकायों, निगमां तथा विश्वविद्यालयों आदि में वाहय 
सेवा पर प्रतिनियुक्ति होने पर संवंधित सरकारी कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग के अनुमन्य नये वेतनमानों 
में समय-समय पर प्राप्त होने वाले मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से इस प्रतिबंध के साथ प्रतिनियुक्ति 
भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को, यदि वह 
उसी स्टेशन में रहता है जहाँ उसकी तैनाती थी, तो उसे वेतन का 5 प्रतिशत परंतु अधिकतम रु. 500/- 
प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन के बाहर वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होता है तो वेतन का 10 प्रतिशत 
परंतु अधिकतम रु. 1000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य कराया गया था कि मूल वेतन 
तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रु. 22000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। 

2. इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008 ) द्वारा 
प्रतिनियुक्ति भत्ते के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय 
सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों आदि में वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को यदि वह उसी स्टेशन पर रहता है, जहाँ उसकी तैनाती थी, 
तो उसे वेतन का 05 प्रतिशत अधिकतम रु. 1500/- प्रतिमाह तथा स्टेशन के बाहर वाह्य सेवा पर तैनाती 
होने की स्थिति में मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 3000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य 

qu की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। . 

3. दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना को देखते हुए प्रतिनियुक्ति भत्ते की 

अनुमन्यता हेतु मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा संबंधी प्रतिबंध की व्यवस्था 


समाप्त की जाती है। 
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4. यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से दूसरे संगठन में वाहय सेवा पर स्थानान्तरित होता है तो उसे 
किसी भी दशा में किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल उन्हीं मामलों 
में देय होगा, जहाँ किसी कर्मचारी को जनहित में दूसरे संगठन में वाहय सेवा पर स्थानान्तरित किया जाये। 

5. उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या : 374/दस-99-204/1999,दिनांक 03 जून, 1999 को इस सीमा तक 
संशोधित समझा जाये। | 

6. प्रतिनियुक्ति भत्ता की उपर्युक्त पुनरीक्षित दर दिनांक 01 मई, 2011 से प्रभावी होंगी। 


वृन्दा सरूप 


प्रमुख सचिव। 
स्पष्टीकरण-2 
संख्या : वे.आ.-2-798/दस-62(एम)/2008 
प्रेषक, 
बृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभागः2 लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए 
सुनिश्चित्‌ कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) के संबंध में स्पष्टीकरण। 
महोदय, 
वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के 
लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समययान वेतनमान/ए.सी.पी. की व्यवस्था, शासनादेश संख्या : वे.आ. 
-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा लागू की गयी है। उक्त शासनादेश की 
व्यवस्थानुसार ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या : वे.आ.-2-3012/दस-62(एम)/ 
2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रथम स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 
04 मई, 2010 के प्रस्तर-1(2)(1)(ख) की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अनुभव की जा रही 
कठिनाइयों के संवंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है। 
उक्त के क्रम में प्राप्त संदर्भो के आधार पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आपसे यह कहने का 
निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित स्पष्टीकरण के आधार पर संबंधित कार्मिकों को ए.सी.पी. की सुविधा 
अनुमन्य की जाए और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही की जाये 
_ स्पष्टीकरण का बिन्दु स्पष्टीकरण 
ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 01.12.2008 से | ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 01.12.2008 से द्वितीय 
द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक | वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा पर 
की सेवा पर अनुमन्य होता है, उन्हें तृतीय | अनुमन्य होता है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में 08 
वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ कब अनुमन्य होगा। | वर्ष की सेवा अथवा 26 वर्ष की कुल सेवा, जो भी 
3 पहले हो, पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का 
लाभ देय होगा। 26 वर्ष की कुल सेवा की गणना 
दिनांक 01.12.2008 को धारित उस पद से की जायेगी 
जिस पद के संदर्भ में उसे समययान वेतनमान की पूर्व 
व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम पदोन्नतीय/अगला वेतनमान/ 
सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य हुआ ÈI 
भवदीय, 
(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख usi 
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संख्या : ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69 
#प्रेपक, 
डॉ वी, WH जोशी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर Wan 
वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 10 जून, 2011 
विषय : सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत रख-रखाव के लिए गैर सरकारी फमों को अग्रिम भुगतान। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15/1(1)/169, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 का 
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय शतों एवं प्रतिवन्धों के अधीन प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष 
को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इसके क्रम में शासनादेश 
संख्या-ए-1-1333/दस-15/1(1)/69 दिनांक 24 मई, 1985 द्वारा वित्तीय नियम खण्ड 5 भाग-1 के प्रस्तर 
162 तथा प्रस्तर 249 आई में संशोधन विषयक संशोधन पर्ची संख्या-53, 54, व 55 जारी की गयी है। 

2. उक्त शासनादेश जारी होने के बाद के लम्बे अंतराल में सामग्री और श्रम के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि 
हुई el अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि एव्सट्रेक्ट कन्रीन्जेन्ट बिल्स (ए.सी. विलस) के माध्यम से आहरित की 
जाती है और अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु डिटेल्ड कन्टीन्जेन्ट विल्स (डीन्सी विलस) महालेखाकार कार्यालय 
को भेजे जाते हैं। अग्रिमों के समायोजन हेतु डी.सी. बिल्स समय से न भेजे जाने के कारण तथा अग्रिम 
भुगतान स्वीकृत करने की विद्यमान सीमा रुपये 25,000 होने की दशा में ऐसे ए.सी. विलस की संख्या में 
बृद्धि हो रही है, जिनके समायोजन के लिए डी.सी. face महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना वांछित हो। 

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिम भुगतान स्वीकृत करनें की सीमा को बढ़ाने तथा प्रक्रिया 
को सरल वनाये-जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय द्वारा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने को विद्यमान 
व्यवस्था को निम्नवत्‌ संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं 

(1) सामान की पूर्ति/मशीनां की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए किसी भी एक मामलो में 

विभागाध्यक्ष द्वारा रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) से अनधिक तथा प्रशासकीय 
विभाग द्वारा रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) से अनधिक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति 
प्रदान की जा सकती है। 

(2) पेट्रोल/डीजल के नगद क्रय हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा रुप्ये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) तक 

` धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष 
द्वारा रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक अग्रिम आहरण की सीमा यथावत्‌ रहेगी। 

(3) उद्योग निदेशालय/डी.जी.एस.एण्ड.डी/विभागीय दर अनुवन्ध अथवा मात्रा अनुवन्ध के अन्तर्गत 

यदि अग्रिम भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की स्वीकृति प्रदान कर 


दी गयी हो और वजट आवंटन उपलव्ध हो, तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अग्रिम 
भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। 

(4) मशीनां/उपकरणां/कम्प्यूटर उपकरणों आदि के वार्षिक अनुरक्षण अनुवन्ध (ए.एम.सी.) के 
अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक वार में छः माह की अवधि के लिए 
धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी जा संकती है। 


(5) शासकीय निर्माण कार्यों तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन सम्बन्धी परियोजनाओं के अन्तर्गत 
कार्यदायी विभागों/संस्थाओं को धनराशि अग्रिम रूप में दिये जाने के मामलें उपरोक्त से आच्छादित 
नहीं होंगे। इन मामलों में अग्रिम के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश 
सक्षम स्तर से जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेशों में ही सम्मिलित किये जायेंगे। 
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(6) उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अग्रिम भुगतान की स्वीकृति के आदेशों के अन्तर्गत धनराशि के 
आहरण हेतु कोषागारों में प्रस्तुत किये जाने वाले विलाँ के शीर्ष पर आहरण एवं वितरण 
अधिकारी द्वारा लाल स्याही से ' एव्सट्रेकट कन्टीन्जेन्ट विल लिखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। 
साथ ही, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी विल पर अंकित 
किया जायेगा कि इससे पूर्व आहरित ए.सी. विलस के सामयोजन हेतु डी.सी. विलस निर्धारित 
प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार कार्यालय को भेज दिये गये हैं। 

4. इस सम्वन्ध में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 1983, उक्त सीमा तक संशोधित 

समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिवन्ध यथावत्‌ लागु होंगे। 

उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले अग्रिम भुगतानों के सम्वन्ध में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन 

प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 


भवदीय, 
(बी.एस. जोशी) 
अ सचिव, वित्त। 
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संख्या : वे.आ.-2-1000/दस-77 (सामान्य)/2011 

प्रेषक, 

अनूप मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रंदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयो के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय 
विभागों, नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणां, स्वशासी संस्थाओं, 
सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमॉ/निगमों, के समुह-घ” के कार्मिकों 
को पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड-। एस रुपये 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रु. 1300, रु. 
1400 एवं रु. 1650 के स्थान पर संशोधित उच्चीकृत वेतन वेण्ड-। रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 
1800 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 08 
सितम्बर, 2010 से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं एवं 
सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा क्रमशः 
शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010, शासनादेश दिंनाक 06 जनवरी, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 12 
जनवरी, 2011 निर्गत किये जा चुके हैं। नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानां, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों 
एवं सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के उक्त श्रेणी के कार्मिकों को उक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु. 1800 का 
लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु सम्वन्धित विभागों से विभागीय आदेश वित्त विभाग की सहमति रो निर्गत 
कराये जाने का अनुरोध वित्त विभाग के अर्दधशासकीय पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा fear गया है। 

2. प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्‌, 
सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्वशासी संस्थाओं में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज 
एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षितं अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से 
विनियमित किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्वर, 2010 एवं शासनादेश 
दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा लिया गया है। 

3. वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में संलग्न विवरण के अनुसार राजकीय विभागों के 
सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णया को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 
2010 एवं शासनादेश दिनांक 08 सितम्वर, 2010 द्वारा संसूचित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि इन 
निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित विभागीय आदेश वित्त विभाग की सहमति में निर्गत कराये जायें। 
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4. विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपरोक्त 
निर्णयो के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। उपरोक्तानुसार अपेक्षित 
कार्यवाही पूर्ण कराने में हो रहे विलम्ब के फलस्वरूप शासन के रक्त निर्णयों का लाभ सम्बन्धित कार्मिकों को 
प्राप्त न हो पाने के कारण कर्मचारियों में असंतोष है। 

5. अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों, कार्यालयों, स्वशासी 
संस्थाओं, निकायों एवं सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण 
कर उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति से तथा यदि इनका कार्यान्वयन अब तक न हो पाया हो तो उनके 
कार्यान्वयन हेतु यथा अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराते हुए कृत कार्यवाही से 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को अविलम्ब अवगत करायें। 
संलम्नक-यथोपरि। 

भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
मुख्य सचिव। 
सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का विवरण 


क्र.सं. शासनादेश संख्या शासनादेश का विषय 
En On 

. | 2035/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के वाहन चालक 
संवर्ग के सम्बन्ध में। 

2. | 2036/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के अवर 

अभियन्ता संवर्ग के सम्बन्ध में। 
3. | 2037/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के जन विश्लेषक 
संवर्ग के सम्बन्ध ui 


4. | 2038/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के फोटोग्राफर 
संवर्ग के सम्वन्ध में। 


- 


5. | 2039/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के विधि सहायक/ 

विधिक अधिकारी संवर्ग के सम्वन्ध 
में। 
6. | 2040/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के आहार 
र विशेषज्ञ (डाईटीशियन) संवर्ग के 

सम्बन्ध HI 

7. | 2041/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के कंलाकार संवर्ग 
के सम्वन्ध में। 

8. | 2042/दस-54(एम)/2008 टी.सी. राजकीय विभागों के प्रकाशन 
कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में 


9. | 2043/दस-54(एम)/2008 टी.सी. राजकीय विभागो के du 
कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में। 


10. | 2044/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के अनुरेखक 
(SR) तथा मानचित्रकार संवर्ग के 
सम्बन्ध में। 

11. | 2045/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के फिजियो age 


तथा आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के 
सम्बन्ध में। 
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क्र.सं. शासनादेश संख्या शासनादेश का विषय 
दिनांक 


12. | 2046/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010 | राजकीय विभागों के मनोवैज्ञानिक 
संवर्ग के सम्बन्ध में। 


13. | 2047/दस-54(एम)/2008 टी.सी. 17-8-2010° | राजकीय विभागों के समाजशास्त्री 
संवर्ग के सम्बन्ध में। 
. । 2052/दस-59(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी संवर्ग के सम्वन्ध में। 


14 - 

15. | 2053/दस-59१(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | उ.प्र. सचिवालय से इतर राजकीय 
विभागों के लिपिकीय संवर्ग के 
सम्बन्ध FI 

16. | 2054/दस-59(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के कनिष्ठ वर्ग के 


प्राविधिक पदों के सम्बन्ध में। 


17. | 2055/दस-59(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट 
(भेषजिक) संवर्ग के सम्वन्ध में। 


18. | 2056/दस-59(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के आशुलिपिक 


संवर्ग के सम्बन्ध में। 


19. | 2057/दस-59१(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक 
संवर्ग के सम्वन्ध में। 

राजकीय विभागों के कम्प्यूटर 

कर्मचारी (ई.डी.पी.) संवर्ग के 

सम्बन्ध में। 


21. | 2059/दस-5१(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के नसिंग संवर्ग 
के सम्बन्ध I 
22. | 2060/दस-59१(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के पुस्तकालय 
संवर्ग के सम्बन्ध i 
23. | 2061/दस-59१(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 | राजकीय विभागों के सांख्यिकीय 
कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में। 


24. | 2062/दस-59(एम)/2008 टी.सी. . | 08-9-2010 | राजकीय विभागों के तकनीशियन 


संवर्ग के सम्बन्ध में। 
संख्या : वे.आ.-1-641/दस-2011-42(एम)/08 


2058/दस-59(एम)/2008 टी.सी. 08-9-2010 ` 


प्रेषक, 

वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। af 
सेवा में, ` ५५. 

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद/लखनऊ। 

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 

(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 

(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 

(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
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वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2011 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय 
निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2011 से बढ़ी हुई दर 
पर भुगतान। 
पठित निम्नलिखित: 
(1) शासनादेश संख्या : वे.आ.-1-10/दस-2011-42(एम)/08, दिनांक 15 जनवरी, 2011. 
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1 (2)/2011-ई-11(बी), 
दिनांक 24 मार्च, 2011. 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : वे.आ.-1-10/दस-2011- 
42(एम)/08, दिनांक 15 जनवरी, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक 
नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय 
निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में 
कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2011 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान 
की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैं: 

ae eee 7 जब से देय है. 
01-01-2011 मूल वेतन का 51 प्रतिशत 

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-1599/दस- 
42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 

3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु “मूल वेतन” का तात्पर्य दिनांक 
01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैड में “वेतन” तथा 
अनुमन्य ‘US वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। 
परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, ' 
प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते 
a, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना 
जायेगा अर्थात्‌ प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 

4. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकां को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक 
कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त 
हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णाकित किया 
जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पेसे से 
कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। 

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2011 से दिनांक 31 
जुलाई, 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि 
पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटोती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा 
धनराशिः को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2011 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त 


` धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गसी 


अवशेष धनराशि दिनांक 31-07-2012 तक संवंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे 
उन मामलों को छोड़कर. जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) 
देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई 
धनराशि का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2011 से (माह अगस्त, 2011 का भुगतान दिनांक 0] सितम्वर, 
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2011 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको 
देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश 
का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा 
की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित विल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या : सा-4-12/दस-97- 
500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए 

8. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो 
गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले 
हो उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


भवदीय, 
(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख सचिव। 


319 


उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 
संख्या : सा-3-649/ दस-2011- 301/2000 टी. 
सी. 
लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2011 
कार्यालय-ज्ञाप 


विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों 
आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति। 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है 
कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 
संख्या : सा-3-2238/दस-2011-301/2000 टी.सी. 
दिनांक 15 जनवरी, 2011 जिसके द्वारा महंगाई 
राहत दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 45 प्रतिशत 
स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल 
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई 
वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप 
दिनांक 22-01-2010 में उल्लिखित दरों का 
संशोधन करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 


महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक और किश्त 


दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


2. पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में 
दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 06 प्रतिशत की 
उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य 
महंगाई राहत की दर 45 प्रतिशत से बढ़कर 51 
प्रतिशत हो mir 

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक 
रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर 
अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे 
से अधिक को पूर्ण रुपये के रुप में लिया जायेगा। 

4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के 


Government of Uttar Pradesh 
Finance (General) Section-3 
No- Sa.3-649/X/2011-301/2000 T.C. 
Dated : Lucknow : 11 July, 2011 

Office-Management 


Sub.: Grant of dearness relief to State 
Governments civil/. family 
pensioners. 


The undersigned is directed to refer 
to the Office Memorandum No. Sa-3- 
2238/X-2010-301/2000 T.C. dated January 
15, 2011 on the above mentioned subject, 
sanctioning additional installment of 
dearness relief with effect from July 01, 
2010 and to say that the Governor is 
pleased to further enhance by 06 percent, 
with effect from January 01, 2011, the 
rate of dearness relief admissible to all 
civil/ family pensioners of this Govern- 
ment to compensate them for the rise, in 
the meanwhile, in the average Consumer 
Price Index. 

2. As a consequence of the above- 
mentioned 06 percent rise, the dearness 
relief payable on the pension will rise 
from existing 45 percent to 51 percent 
with effect from January 01, 2011. 


3. In the calculation of dearness 


‘relief, fraction of a rupee less than its half 


shall be ignored while half or more shall 
be counted as one rupee. 


4. These orders will not be. 
applicable to the Judges of High Court 
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सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संवंधित 
विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना 
अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के 
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश 
पुष्ठांकत संख्या सा-3-जी.आई.-11/दस-2011 
-301/ 2000, दिनांक 18 अप्रैल 2011 द्वारा जारी 
किए जा चुके हैं। 

5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग 
के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों 
के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर 
भी लागू होंगे। 


6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 
ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 
1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त 
राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के 
प्राधिकार-पत्र की आश्यकता नहीं हैं। अतः पेंशन 
भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के 
आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत 
की भुगतान कर दिया जायेगा। 

7. महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में 
अन्य शर्ते एवं प्रतिवन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व 
'शासनादेशां में निर्धारित हैं, पूर्ववत्‌ लागू vé 

(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख सचिव, वित्त 
सेवा में, 

उ.प्र. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 
विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व 
में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 


[भाग-4 ` 


employees of local bodies and public 
undertaking/corporations etc. in respect 
of whom separate orders will be issued 
by respective departments. Orders in 
respect of All India Service pensioners/ 
family pensioners have been issued vide 
endorsement number — G-3-G.I.-H/X- 
2011-301/2000, dated 18 April, 2011. 

5. These orders will also be 
applicable to pensioners of institutions 
aided from State Fund, under the 
Education/Technical Education Depart- 
ments, whose pension/family pension is 
at par with that of the pensioners of the 
State Government. 

6. As per orders issued in O.M. No. 
A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 
1982 the Accountant General’s authority 
is not necessary for payment of relief of 
pension and as such the payment of 
dearness relief shall be made by the 
concerned pension disbursing authorities 
on the basis of this Office Memorandum 
alone. 


7. Other terms and conditions 
regarding grant of dearness relief load 
down in earlier Government orders shall 
remain applicable as before. 


(Vrinda Sarup) 
Principal Secretary, Finance. 


To, 


All Principal Secretaries/ Secretaries 
to Government of Uttar Pradesh, Heads 
of Departments/ Offices, all Treasury 
Officers and other officers as per 
previous distribution list. 
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उत्तर प्रदेश शासन 

संख्या : सा-3-552/दस-2011-301/2000 

वित्त (सामान्य) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2011 
कार्यालय-ज्ञाप 

विषय : अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों 

को दिनांक 01.01.2011 से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 

संख्या : सा-3-2239/दस-2010-301/2000 दिनांक 15 जनवरी, 2011 द्वारा जिन पेंशनरों/पारिवारिक 

पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संवंधित कार्मिक नेः पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन 

निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई हैं, को पेंशन 

पर महंगाई राहत दिनांक 01.07.2010 से 103 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त 
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श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01.01.2011 से 115 प्रतिशत की दर से 
अनुमन्य होगी। a 

2. यह भी स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी हे कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित 
अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी। 

3. क्‍योंकि अनन्तिम पेंशन Ud उस पर महंगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान fae पर आहरित करके 
किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित 
व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान करें। 

4. अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों 
को तद्नुसार महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


| 321} 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या-वेनआ०-2-1687/दस-34(एम)/2008 Fete 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2011 
संकल्प 
विषय : छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के 
सम्वन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन। 

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्वन्ध में लिये गये निर्णय के 
आधार पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्वन्ध में संस्तुति करने के लिये संकल्प 
संख्या-वेआ--2-870/दस-34-(एम)/2008 टीन्सीः, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या-वे#आ. 
-2-824/दस-34(एम)/2008 dat. दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा गठित वेतन समिति से अपनी 
संस्तुतियां तीन माह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। उपर्युक्त निर्धारित समयावधि में संकल्प 
संख्या-वेञआ०-2-1302/दस-34(एम)/2008 Ae, दिनांक 04 AER, 2008 द्वारा तीन माह की वृद्धि तथा ` 
संकल्प संख्या-वे आ०-2-297/दस-34(एम)/2008 AM, दिनांक 27 फरवरी, 2009, संकल्प संख्या- 
वेञआ--2-1225/दस-34(एम)/2008 Fett, दिनांक 08 सितम्बर, 2009, संकल्प संख्या-वेशआ+-2-220/ 
दस-34(एम)/2008 Ai, दिनांक 18 मार्च, 2010, संकल्प संख्या-वेशआ -2-863/दस-34(एम)/2008 
du, दिनांक 07 सितम्बर, 2010 द्वारा छः-छः माह की वृद्धि की गयी। उपर्युक्त निर्धारित अवधि में छः 
माह की वृद्धि करते हुए संकल्प संख्या-वेशआ-2-182/दस-34(एम) /2008 AM, दिनांक 24 फरवरी, 
2011 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त, 2011 तक निर्धारित किया गया। 

2. वेतन समिति को अपनी संस्तुतियाँ शासन को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त समयावधि में 
एतद्वारा तीन माह की वृद्धि करते हुए समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय 


(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख सचिव, faul 


लिया गया है। : 
आज्ञा से, 
(वृन्दा सरुप) 
प्रमुख सचिव। 
322 | 
संख्या : बी-1-2735/दस-2011-16/94 | 
प्रेषक, 
बृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में 


` समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। À 
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वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- लखनऊ : दिनाक : 07 सितम्बर, 2011 
विषय : सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आबंटन भेजे जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय 

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि 
के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण विषयक शासनादेशों संख्या-बी-1-1995/दस-16/94, दिनाक 06 जून 
1994 एवं इसके क्रम में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार बजट आबंटन पत्र की प्रतिलिपि 
विभाग में वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से तथा जिन विभागों में वित्त एवं लेखा 
सेवा के अधिकारी नियुक्त/तैनात नहीं हैं, उनमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा 
अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोषागारों को प्रेषित की 
जाती है।' कोषागार स्तर पर इस प्रकार प्राप्त वजट आवंटन को कम्प्यूटर पर इन्ट्री करने के पश्चात्‌ मानक 
मदवार आवंटन की सीमा तक विलों का पारण किया जाता है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट प्रावधान 
के समक्ष डी.डी.ओ.वार वजट आवंटन की कम्प्यूटर पर मैनुअल इन्ट्री करने की प्रक्रिया में सभी कोषागारों पर 
मिलाकर कुल बजट आबंटन तथा उसके सापेक्ष व्यय, उस विभाग हेतु निर्धारित बजट प्रावधान की सीमा तक 
ही है, इसे मैनुअली नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं हो पाता है। | 

2- बजट आबंटन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, त्वरित बनाए जाने तथा व्यय को आबंटित बजट की 

सीमा तक नियंत्रित करने के उद्देश्य से सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आवंटन भेजे जाने हेतु 
वेव-बेस्ड केन्द्रीयत प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनाक 
06 जून, 1994 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने यह आदेश देने की कृपा की है कि वित्तीय वर्ष 
2012-2013 से (दिनॉक 01 अप्रैल, 2012 से) क्रमांक (12) में अंकित विभागों में कम्प्यूटर आधारित 
वेव-बेस्ड डाटा ट्रासंमिशन प्रणाली द्वारा वजट आवंटन किया जायेगा। इस वेव-वेस्ड केन्द्रीत प्रणाली के मुख्य 
विन्दु निम्नवत्‌ हैं 

(1) वजट आवंटन एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर, जिसकी प्रदेश के 
समस्त कोपागारों से कनेक्टिविटी होगी, की सहायता से किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत 
कोषागारों को बजट आवंटन भेजे जाने हेतु साफ्टवेयर के संचालन हेतु दो स्तर हांगे- (1) 
एडमिनिस्ट्रेटर (Administrator) (ii) सुपर यूज़र (Super User) 

(i) एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य निदेशक, कोषागार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 

(i) सुपर यूजर का कार्य विभागों के वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम्‌ अधिकारी द्वारा किया 
जायेगा। जिन विभागों में वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी नियुक्त / तैनात नहीं हैं, वहाँ 
एवं शासन के प्रशासकीय विभागों में वजट आवंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी सुपर यूज़र के 
रूप में कार्य करेंगे। 

(2) ARERR द्वारा मुख्यतः, सेन्ट्रल सर्वर (Central Server) में मास्टर फाइल्स को 
आवश्यकतानुसार अपडेट करन, बजट फाइल्स को लोड करने, अनुपूरक वजट फाइल्स को लोड 
करने, सुपर यूज़र को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदान में योजनाओं को (अनुदान में लेखाशीर्ष के 
13 डिजिट तक) अधिकृत रने तथा Username एवं Password देने का कार्य किया 
जायेगा। 

(3) बजट आबंटन का साफ्टवेयर व मास्टर फाइल्स एवं डाटा वेस, सेन्ट्रल सर्वर पर उपलब्ध रहेगा। 
सुपर यूज़र ब्राउजर के माध्यम से अपने अनुदान के अन्तर्गत स्कीम्स से सम्बन्धित ane आवंटन 
का कार्य करेंगे। इसके लिए प्रत्येक सुपर यूज़र को विभाग द्वारा कम्प्यूटर व व्रांड-वैण्ड कनेक्शन 
की सुविधा उपलब्ध करायी ज।येगी। 

(4) साफ्टवेयर के संचालन हेतु विभाग में तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, बजट 
आवंटन अधिकारी व सम्बन्धित कार्मिकों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन 
E द्वारा वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोघ संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण प्रदान किया 

जायेगा। 
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(i) बजट आवंटन का कार्य शासनादेश दिनॉक 06 जून, 1994 में निर्धारित प्रक्रिया के 
अनुसार ही किया जायेगा तथा वजट आवंटन पत्रों की प्रतिलिपि कोषागारों को भेजी 
जायेगी। परन्तु प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर अब सीधे कम्प्यूटर पर बजट 
आवंटन की फीडिंग एवं सम्बन्धित फाइलों के जनरेशन का कार्य किया जायेगा। 

(ii) वित्तीय स्वीकृतियों की इन्ट्री, बजट आवंटन, आवंटित वजट का पुनर्ग्रहण, पुनर्विनियोग 
तथा पुनरावंटन का कार्य सुपर यूज़र द्वारा किया जायेगा। कालान्तर में आहरण एवं 
वितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित व्यय विवरण (BM-4) के आधार पर व्यय की इन्ट्री 
कम्प्यूटर पर कराये जाने की व्यवस्था भी उक्त साफ्टवेयर में रखी जायेगी। 

वेव-वेस्ड प्रणाली, सुपर यूज़र द्वारा किये गये वजट आवंटन, पुनर्गहण, पुनर्विनियोग आदि का 
स्वतः Validation करेगी तथा सुपर यूज़र द्वारा 'ओ के” करने पर फाइल्स NICNET के 
माध्यम से स्वतः ही प्रत्येक दो घण्टे के अन्तराल पर कोपागोरों को Transmit हो 
जायेंगी। विभागों द्वारा अपने स्तर पर सभी कम्प्यूटरजनित फाइलों की हार्डकापी रखा 
जायेगी एवं शासनादेश दिनाँक्र 06 जून, 1994 द्वारा उल्लिखित समस्त अभिलेख भी पूर्व की 
भाँति रखे जायेंगे। समस्त वजट आवंटन, पुनर्ग्रहण, पुनर्विनियोग तथा समर्पण आदि पर 
सम्वन्धित वजट आवंटन अधिकारी व वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर किया जायेगा। 
वजट आवण्टन की हार्डकापी प्राप्त होने के उपरान्त कोषागारों द्वारा हार्डकापी एवं NICNET 
से प्राप्त सॉफ्ट कापी का मिलन किया जायेगा तथा सही पाये जाने की स्थिति में कोषाधिकारी 
द्वारा अधिकृत करने पर वजट आवंटन स्वतः ही कोषागार के कम्प्यूटर में लोड हो जायेगा एवं 
सुपर यूज़र द्वारा पूर्व में किये गये किसी आवंटन को (यदि कोई है) अपडेट कर देगा। आवंटित 
वजट के पुनर्ग्रहण के प्रकरणों में जहाँ पूर्व आवंटित वजट में से कोई उपराशि कम (- की जानी 
है तो ऐसे आवंटन सीधे कोपागार के कम्प्यूटर में सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से लोड होकर वजट 
आवंटन को कम कर देगा एवं कोपाधिकारी स्तर पर अथराईजेशन (Authorization) की 
आवश्यकता नहीं होगी। 

उपरोक्त साफ्टवेयर के माध्यम से सुपर यूजर्स केवल अपनी ग्रान्ट व स्कीम्स को ही एक्सेस कर 

सकेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें पुनर्विनियोग उस स्कीम से किया जा रहा हे या उस स्कीम में किया 

जा रहा हे जिसे सुपर यूज़र आपरेट करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उनमें पुनर्विनियोग, 
एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जायेगा। 

जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियाँ/आवंटन शासन द्वारा सीधे जिलों को किया जाता 

है एवं उसकी प्रतिलिपि कोषागारों को प्रेषित की जाती है। जिला योजनां के अन्तर्गत आवंटित 

धनराशि को सम्वन्धित विभागाध्यक्ष के यहाँ कार्यरत्‌ सुपर यूज़र द्वारा सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से 
कोषागारों को किया जायेगा। 

जिन विभागों में विभागाध्यक्ष का कार्यालय नहीं है, उनमें शासन द्वारा सीधे बजट का आवंटन 

किया जाता है और उसकी प्रति कोपागारों को प्रेषित की जाती है, जैसे ऊर्जा विभाग, विज्ञान 

एवं प्रौद्योगिकी विभाग आदि। ऐसे मामलों में शासन स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेव-बेस्ड 
पैकेज के माध्यम से वजट आवंटन किया जायेगा। 


मुख्य लेखाशीर्ष ‘8000’ एवं लोक लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षो के लिये ure आवंटन की 
आवश्यकता नहीं होती है। अतः ऐसे लेखाशीषों हेतु कोषागारों द्वारा विद्यमान व्यवस्था के 
अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जाती रहेगी। 


वेब-वेस्ड केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली के अनुसार वजट आवंटन का कार्य प्रथम चरण में 


परीक्षण के रूप में दिनाक 01 अक्टूबर, 2011 से निम्नांकित विभागों द्वारा प्रारम्भ किया 
जायेगा | 
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क्रमांक विभागाध्यक्ष का नाम 
l 04 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म 
2 निदेशक, विद्युत सुरक्षा सचिव, ऊर्जा 
3 निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग 
निदेशक, रेशम 
4 


निदेशक, पंचायतीराज 

निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) 

प्रशासकीय, समादेष्टा, प्रादेशिक विकासदल 
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग 


— — 
oc A 


5 निवन्धक, सरकारी समितियाँ 
6 21 आयुक्त, खाद्य एवं रसद 
अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता एवं संरक्षण आयोग 
नियंत्रक, वाट एवं माप 
7 23 गन्ना 
8 कारागार महानिरीक्षक 
9 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
10 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
11 निदेशक, आयुर्वेद 
निदेशक, यूनानी सेवाएं 
12 34 निदेशक, होम्योपेथिक 
13 35 महानिदेशक, परिवार कल्याण 
14 3 


महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 

महानिदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशांसन 
निदेशक, राज्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान 
परिवहन आयुक्त 
सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपिलेट ट्रिवुनल 
निदेशक, वाल विकास एवं पुष्टाहार 
निदेशक,-महिला कल्याण 
प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 
निदेशक, वित्तीय प्रवन्ध एवं वजट निदेशालय 
निदेशक, पेंशन निदेशालय 
निदेशक, कोषागार 
निदेशक, वित्तीय प्रवन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 
निदेशक, राष्ट्रीय वचत निदेशालय 
निदेशक, वित्तीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय 
निदेशक, पेंशन निदेशालय 
निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा 
सचिव, राज्य वित्त आयोग 
निदेशक,वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय 
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें 
रजिस्ट्रार, फार्म्स, चिट्स एवं सोसायटीज 
निदेशक, राज्य लॉटरी निदेशालय 
निदेशक, सामूहिक कर्मचारी बीमा निदेशालय 
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क 
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क्रमांक विभागाध्यक्ष का नाम 

EC NI आयुक्त, वाणिज्यकर 

अध्यक्ष, वाणिज्यकर अधिकरण 
NE SSS मनोरंजन कर 
20 महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निवंन्धन 
उपरोक्त विभागों के वजट आवंटन अधिकारी अपने से सम्वन्धित अनुदान एवं स्कीम्स (अनुदान में 

लेखाशीर्ष के 13 डिजिट तक) जिसे वे आपरेट करते हैं, में वजट आवंटन करने हेतु अथराईजेशन एवं 
यूज़रनेम व पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर (निदेशक, कोषागार द्वारा नामित अधिकारी) से संलग्न पंजीकरण-प्रपत्र पर 
आवेदन भेजकर प्राप्त करेंगे। 

(13) परीक्षण अवधि में कोषागारों द्वारा कम्प्यूटर जनित वजट आवंटन की हार्ड कापी प्राप्त होने पर 
उसके आधार पर वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही वजट आवंटन को कम्प्यूटर में मैनुअली फीड 
किया जायेगा और इसका सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त हुये वजट आवंटन से मिलान किया 

जायेगा। यदि इसमें कोई अन्तर पाया जाता है तो उससे सम्बन्धित सुपर (यूज़र को अवगत 
कराया जायेगा। परीक्षण अवधि में वजट आवंटन की हार्ड कापी में अंकित बजट आवंटन से ही 
कोषागारों द्वारा भुगतान किया जायेगा। 

(14) परीक्षण अवधि के उपरान्त उपरोक्त विभागों द्वारा दिनॉक 01 अप्रैल, 2012 से वजट आवंटन 
का कार्य नई वेव-बेस्ड प्रक्रिया सं प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया से 
बजट आबंटन एवं कोषागार स्तर पर इन विभागों की मैनुअल वजट इन्ट्री समाप्त हो जायेगी। 

(15) उपरोक्त वेब-बेस्ड साफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु विस्तृत यूजर मैनुअल http:// 
budget.up.nic.in साइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। 

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनश्चित की जाय। इस बारे में किसी 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो उसे निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश/वित्त विभाग से प्राप्त किया जा 
सकता है। 
संलग्नक : यधोपरि। भवदीया, 
वृन्दा सरूप 
प्रमुख सचिव। 
सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आबंटन हेतु पंजीकरण-प्रपत्र 

1. विभाग का नाम क कनक स ey te ees 

2. विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी का पदनाम Ae eee 

3. वजट आबंटन संख्या, स्कीम्स तथा डी.डी.ओ कोड आदि का विवरण 

a स्कीम्स का विवरण डी.डी.ओ. कोड कोषागार का नाम 

लेखाशीर्ष के 13 डिजिट तक) 


. 4-#-मेल पता कप EET T नक 
5= दूरभाष/मोबाइल नवर ०.०0०0८ 00005 ००००२ D M 
Ras. xo हस्ताक्षर 
z ( नाम ) 
स्थान 2 5/20 ee वित्त नियंत्रक/मुख्य/ 
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/ 
wf अधिकारी। 
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1710 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग-4 
एडमिनिस्ट्रेटर (निदेशक, कोषागार, उ.प्र. द्वारा नामित अधिकारी) के उपयोगार्थ 
1. विभाग का कोड क NN 
2. यूजरनेम २८०० Ee 
3. a CIS RES - e steer te (पासवर्ड अलग से.दिया जायेगा)....... 
क्व का वसा : हस्ताक्षर 
( नाम ) 
_ एडमिनिस्ट्रेटर 
| 323} 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या सा-3-1066/दस-2011/301(09)/2011 
दिनांक 15 सितम्बर, 2011 
कार्यालय-ज्ञाप 
विषय : राज्य सरकार की सेवा में तैनात नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल 


भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी.आर०ए« सिस्टम में पंजीकरण तथा पेंशन अंशदान के 
सम्प्रेषण के संवंध में। 


कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायते एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय 
ज्ञाप संख्या 25014/14/2001-AIS (II) दिनांक 08-09-09 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप निम्नवत्‌ 
आदेश प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं-- 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नयी पेंशन योजना में दो टियर- तथा 
टियर-] होंगे। दिनांक 01-01-2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं 
के अधिकारियों द्वारा टियरेग में अनिवार्यतः अशदान किया जायेगा जवकि टियर-]] में अंशदान 
वैकल्पिक होगा। 

टियर- में प्रतिमाह gadda, गेड-पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10% के बराबर अंशदान 
किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती अधिकारी के वेतन से कोषाधिकारी/इरला चेक अनुभाग 
द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान किया जायेगा। 

टियर- में किये जाने वाले अंशदान (निवेश से प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते में 
जमा होगी। टियर-]] में किये जाने वाले अंशदान एक अलग खाते में रखे जायेंगे जिसमें से 
धनराशि का निष्कासन संबंधित अधिकारी के विकल्प पर अनुमन्य होगा। टियर- में सरकार 
द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा। 

60 वर्ष की आयु पर अथवा उसके उपरान्त अभिदाता द्वारा टियर- से निकासी (Exit) की जा 
सकेगी। निकासी के समय यह आवश्यक होगा कि अभिदाता द्वारा टियर-] में संचित निधियों के 
40 प्रतिशत का निवेश, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा नियन्त्रित किसी 
जीवन वीमा कम्पनी से वार्षिकी (Annuity) का क्रय करने में किया जाये जिससे अभिदाता 
तथा उस पर आश्रित माता-पिता/पत्नी या पति के जीवन काल के लिए पेंशन प्राप्त होगी। यदि 
किसी अधिकारी द्वारा 60 वर्ष की आयु के पूर्व नयी पेंशन योजन से निकासी की जाती है तो 
उसके पेंशन लेखे में संचित राशि के" 80 प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकीकरण 
(Annuitization) किया जायेगा। शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। ह 
जिस माह में किसी अधिकारी द्वारा सेवा में प्रवेश किया जाता है, उससे अगले माह के वेतन से 
टियर में अंशदान के लिए कटौती प्रारम्भ की जायेगी। सेवा में प्रवेश के माह हेतु कटौती नहीं 
की जायेगी। 

नयी पेंशन योजना से आच्छादित अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध 
नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौतियां की गयी 
हो तो कटौतियां की राशि संबंधित अधिकारी को वापस कर दी जायेगी। 
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सामूहिक वीमा योजना के लिए कटौती की जायेगी। 

पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित प्रोदशिक सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति/चयन अखिल 
भारतीय सेवाओं में हो जाने पर वे पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। 

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की पेंशन निधियाँ का प्रबन्धन पेंशन निधि नियामक विकास 
प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रवन्धकों द्वारा किया जायेगा तथा उनसे 
संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA)- नेशनल 
सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा किया जायेगा। 


अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित नयी पेंशन योजना संबंधी समस्त 


कार्यवाहियों हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, नोडल अधिकारी होंगे। वेतन से मासिक अंशदान 
की कटौती कोपाधिकारियाँ/संवंधित भुगतान कार्यालय द्वारा की जायेगी। कटौतियों का विवरण 
कोषाअघिकारियों/भुगतान कार्यालयों द्वारा निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। 
समस्त अभिदाताओं के अंशदान का कापागारों/भुगतान कार्यालयों से प्राप्त विवरण निदेशक 
पेंशन द्वारा संकलित किया जायेगा। नियोक्तता अंशदान से सम्वन्धित विवरण भी निदेशक, पेंशन 
द्वारा तैयार किया mm 


` निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश द्वारा अभिदाता अंशदान फाईल (Subscriber Contribution 


File- SCF) तैयार कर सीनआरन्एन सिस्टम पर अपलोड की जायेगी। ट्रस्टी बैंक को निधियों 
का सम्प्रेषण तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को सूचनाओं का प्रेषण भी 
निदेशक, पेंशन द्वारा किया जायेगा। 
दिनांक 01-01-2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त समस्त सम्बन्धित अखिल भारतीय 
सेवाओं के अधिकारियों द्वारा अनुलम्नक-1 पर पंजीकरण प्रपत्र भरे जायेंगे। 
जिला कोपागार/भुगतान कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे समस्त सम्वन्धित अखिल 
भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का पंजीकरण प्रपत्र भरवाकर निदेशक, पेंशन को प्रेषित करें। 
न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीव्यूशन्स अकाउन्टिंग नेटवर्क (NPSCAN) में निदेशक, पेंशन भुगतान 
एवं लेखाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 
निदेशक, पेंशन पंजीकरण प्रपत्रों की जांच कर एन+्एसन्डी-एल, को इन आदेशों के एक माह के 
अन्दर प्रेषित HOT] एनः्एसन्डीन्एल, द्वारा FA WA पर कार्यवाही कर समस्त किटस माह 
अक्टूवर, 2011 तक निदेशक, पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। 
परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन अलाटमेन्ट नम्वर (PRA) प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, पेंशन 
नियमित अपलोड तथा निधियों का हस्तान्तरण प्रारम्भ कर देंगे। इसके उपरान्त पूर्व में की गयी 
कटौतियों के विवरण तथा निधियाँ का हस्तांतरण एक अधवा अधिकतम दो किश्तों में किया 
जायेगा। 
निदेशक पेंशन को कोपागारां/भुगतान कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, 
पेंशन द्वारा NPSCAN में अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान से सम्वन्धित आंकडे अपलोड किये 
जायेंगे। अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त ट्रान्जैक्शन, आई डी प्राप्त होगी। निदेशक, पेंशन 
अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की संहत राशि सम्वन्धित लेखाशीर्प से आहरित कर, धनराशि 
ट्रस्टी बैंक, वेक आफ इण्डिया के पक्ष में ड्राफ्ट/आरः्टीन्जी-एसः/एनःईनएफः्टी, द्वारा सम्प्रेषित करेंगे) 
निदेशक, पेंशन एवं कोषाधिकारियों द्वारा अनुलग्नक 5 में दिये गये प्रारूप पर अभिदाताओं की 
वर्णक्रमानुसार इन्डेक्स रजिस्टर रखा जायेगा। निदेशक, पेंशन द्वारा अनुलग्नक-6 पर दिये गये 
प्रारूप में ट्रस्टी वेक को अंशदान की धनराशियों के सम्प्रेषण का विवरण तथा अनुलग्नक-7 में 
अधिकारीवार खातों का विवरण रखा जायेगा। 
यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा हो तो ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर निदेशक, पेंशन की 
पंजीकरण संख्या, वेतन भुगतान का माह तथा ट्रान्जेक्शन आई, डी. अंकित किये जायेंगे यह विवरण 
अग्रसारण पत्र में भी दिये जायेंगे। यदि भुगतान आरः्टीनजीन्एसः/ USE द्वारा किया जाता 
है तो इस हेतु बैंकर को दिये गये आवेदन पत्र के रिमार्क कालम में उपरोक्त विवरण दिये जायेंगे। 
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अभिदाताओं एवं नियोक्ता अंशदान के एरियर की वसूली एवं ट्रस्टी बैंक को धनराशियों का 
हस्तांतरण एक निश्चित समयावधि के अन्दर किया जायेगा। यदि अंशदान की वसूली पूर्व में कर 
पृथक रूप से किसी लेखाशीर्ष में जमा की गयी हो तो उसे तत्काल आहरित कर ट्रस्टी वेंक को 
सम्प्रेषित किया जायेगा। 

यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की वसूली किश्तों में किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो यह 
सुनिश्चित किया जायेगा। कि नियोक्ता अंशदान की किश्तें अभिदाता के अंशदान से अधिक न हों। 
दिनांक 01701-2004 के उपरान्त नये प्रवेशकों, जिनके अंशदान की कटौती अभी प्रारम्भ न 
हुई हो, कि मामलों में दिनांक 01-01-2004 अथवा सेवा में प्रवेश की तिथि से अंशदान की 
वसूली माहवार वर्तमान माह के अंशदान के साथ की जाय। इस प्रकार, इन प्रकरणों में प्रत्येक 
माह अभिदाता के वेतन से एक किश्त वर्तमान। 


(23) किसी अभिदाता का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने अथवा उसके केन्द्र 


सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा में कोषाधिकारियों/भुगतान कार्यालयों द्वारा अभिदाता 
के अंतिम वेतन प्रमाणक में उसके (PRAN) तथा जिस माह तक अंशदान की वसूली की गयी 
हो, का विवरण अंकित किया जायेगा। 

) अभिदाता के वेतन से की जाने वाली पेंशन अंशदान कटौती की धनराशि लेखाशीर्ष 
“8542-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों a लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01-राज्य 
कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना -01- राजकीय कर्मचारियों का अंशदान 
टियर-” में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। टियर-]] में अंशदान की राशि लेखाशीर्ष 
“8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01-राज्य 
कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-04- राजकीय कर्मचारियों का अंशदान 
टियर-ा” में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। नियोक्ता अंशदान की राशि लेखाशीर्ष 
“2071-43 तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम 
के लिए सरकारी अंशदान-03-राज्य सरकार का अंशदान-01-राजकीय कर्मचारीःटियर-1” से 
आहरित कर लेखाशीर्ष “8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी 
पेंशन स्कीम-01-राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-04- राजकीय 
कर्मचारियों का अंशदान feucll" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। ट्रस्टी वैंक को 
भुगतान हेतु उपरोक्त लेखाशीर्ष-8342 के संगत विस्तृत शीर्ष से अभिदाता एवं नियोक्ता 
अंशदान की राशि का आहरण निदेशक, पेंशन द्वारा किया जायेगा। 


(25) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के 


कार्यालय ज्ञाप संख्या 25014/14/2001-AIS (II) दिनांक 08-09-09 में दिये गये अन्य 
अनुलग्नक भी इस कार्यालय-ज्ञाप के साथ इस आशय से संलग्न किये जा रहे हैं कि उनमें दिये 
गये प्रारूपं पर विभिन्न सूचनाओं एवं पंजीयों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये। 


कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित mi 


भवदीया, 


संलग्नक-यथोक्त। (वृन्दा सरूप) 


९० :७ 9 ७ + 02 (७ :- 


। प्रमुख सचिव। 
ANNEXURE-I 
(Details to be furnished by Member of the Service) 
Name of the Member of Service : 
Designation : 
Name of Min/Dept./Orgn: 
Scale of Pay: 
Date of Birth: 
Date of joining Govt. Service: 
Basic Pay : 
Nominee for accumulations 
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Under the pension Account : © 


Name of ८ Relationship wit 
Nominee(s Member of Service 


Signature of the Member of the Service. 
TO/SNO 


ANNEXURE-II 


ate 
the Pension a/c | joining 
member Birth | no. in 15 i elationshi 
of digits (to be with MoS 
Service allotted by 


ANNEXURE-III 
INDEX RESISTER 
Unique m esignation ignature o 
Pension the Office i joining JAO/ AAO 
Account N Member of in which Service 
Service joined 
service 


etails Of nominee(s) 101 
accumulations under Pension. 
joining Account 
service | Name of | Age 
Nominee 
(s) 
allotted 


CAP) 


ANNEXURE-IV 
(See Para 9) 
Format of schedule of Member of Service's contributions towards Tier — I and Tier — 
II of the New Pension Scheme (to be attached with the pay bill.) 
Name of TO 


Unique Name of | Designation as Sent un SAIN तान 
Pension a/c the m i : undec Ter 

no.in 1$ | Member of (Rs.) *(Rs.) 
digits (to be | Service 

Hlotted by 


This column is not to be used during the interim period 


and si : 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luc no M anre QR 


aN 


eam me cones e 


| 
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ANNEXURE-V 
(See Para 10) 
Format of schedule of Member of Service’s contributions towards Tier — | of the 
New Pension Scheme (to be attached with the bill for drawal of Government’s 
contribution.) 


Name of SNO 


Unique | Name ० | Designation | Basic | DP |DA Rs.| Government's | Remarks 
Pension the contnbution 
a/c no. in | Member Rs. 
15 digits of 
(to be Service 
allotted by 


CAO(P) 


Date and signature of SNO. 


Date of Signatures 
Birth joining joining of TO/SNO 
Member T the All Deptt/of! fice 
of India under the 
Service Services payment 
control of 


TO/SNO 


ANNEXURE-VII 
SEE PARA 11 
NEW PENSION SCHEME LEDGER FOLIO 
EME 2.....०००००२००००००००२०००००००००००००००००० लाला UR 
NGS ON AMON क Riise, Iyepartmenid eed स्वा काना 
Cice cort gor ANT ०200 NER 
DEAC O 02/21/1112 1 011 emer oore A A 


Unique Pension Account no. allotted by SNO 
asic | DA ember’s ovt.'s f Member's | Remarks 
pay contribution | contribution | Tier — I | contributio 
under Tier — I| under Tier — : n under 
I Rs. Tier—II Rs 


[CE So 
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संख्या सा-3-1067/दस-2011/301(9)/2011 
प्रेषक, 
वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
|. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश। 
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
3. महानिवन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहावाद। 
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष। 
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 
6. निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
8.. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोपाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 सितम्वर, 2011 
विषय : नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध Hl 
महोदय, 


दिनांक 01 अप्रेल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की मेवा में अथवा राज्य सरकार 
द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोपित्‌ ऐसी स्वायत्ताशासी संस्थाओं 
जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना पूर्व से लागू थी, में नये प्रवेशकों पर 
नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अधिसूचना संख्या-सा-3-379/ दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28 
मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है। 

2. नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन निधि 
नियामक एवं विकास प्राधिकरण (GLU ASU.) द्वारा नई पेंशन योजना के लिए तैयार की गयी संरचना 
(आर्किटेक्चर) को राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-313/ दस-2009-301(9)-2003, दिनांक 15 

मई, 2009 द्वारा अंगीकृत किया गया èl इस आर्किटिक्चर में नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड 

(एनन्एफन्डीनएलः) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सीञआनएन), वैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी वैंक तथा 
भारतीय स्टेट वैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन निधि प्रवन्धक 
(फण्ड मेनेजर) नियुक्त किया गया है। पेंशन निधियों के समुचित प्रवन्धन तथा रख रखाव के लिए 
पीन्एफ-आरyडी>एः द्वारा नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनः्पीनएसः ट्रस्ट) का गठन किया गया i 

3. नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एन-एस-डी-एल- एवं एन०पी०एस० ट्रस्ट के 
साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुवन्ध निष्पादित किये गये। इसके पूर्व राज्य में नई पेंशन योजना के 
क्रियान्वयन हेतु अन्तरिम व्यवस्था के तहत कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1051/ दस-2008-301(9)-2003, 
दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, राज्य सरकार द्वारा 
दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा. कर्मचारियों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर सामान्य भविष्य 
निधि पर लागू व्याज दर से व्याज के भुगतान, प्रत्येक कर्मचारी का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक 
रखने हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था। 

4. एन्एसन्डीनएलन एवं एन«पी-एस« ट्रस्ट के साथ अनुवन्ध निष्पादित हो जाने के अनन्तर ऊपर 


वर्णित अन्तरिम Ts समाप्त करते हुए, एन«पी७एस, आर्किटेक्चर के अनुसार अग्रलिखित व्यवस्था c 


तत्काल प्रभाव से लार्गूक्किये जाने का निर्णय लिया गया है। 


(1) नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश के अनुरूप निदेशक, पेंशन at : 


नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नई पेंशन योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु - 


निदेशक, पेंशन यधावश्यकता एनः्एस,डीनएल, से सम्पर्क करेंगे। एन-एस«डी-एलः द्वारा भी प्रदेश 


में नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सीधे निदेशक, पेंशन से सम्पर्क करेंग। £ 
विभिन्न प्राधिकारियों एवं अभिदाताओं का नई पेंशन प्रणाली में पंजीकरण 
(2) राज्य सरकार की तरफ से नई पेंशन प्रणाली के अनुश्रवण हेतु निदेशक, पेंशन का 


एन०एस०डी*एल, में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन 1 में अपेक्षित विवरण 
UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भरकर एन«एसब्डी-एल*« को प्रेषित किया जायेगा। 

(3) नयी पेंशन योजना के अभिदाताओं की ओर से दैनन्दिन कार्यवाहियों के निष्पादत हेतु जनपद 

कोषागारों का एन०एस०डी*एल० में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन 

` कोषागारों द्वारा अपेक्षित विवरण भरकर एनन्एसन्डीनएल+ को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र 
की एक प्रति निदेशक पेंशन को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति सम्वन्धित कोषागार कार्यालय 
में सुरक्षित रखी जायेगी। 

(4) नई. पेंशन योजना के अभिदाताओं से सम्बन्धित विवरणों को संकलित करने तथा उन्हें 
एन०एस«डी-एल- को प्रेषित करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पंजीकरण 
सम्बन्धित कोषाधिकारियों के माध्यम से wus. में कराया जायेगा। किसी जनपद के 
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र एन 3 में अपेक्षित विवरण भरकर कार्यालयाध्यक्ष 
के माध्यम से जनपद कोषागार को तीन प्रतियों में प्रेषित करेंगे। जनपद कोपागार द्वारा 
आवेदन-पत्र एवं एक प्रति WAU See को सीधे तथा एक प्रति निदेशक, पेंशन को प्रेषित 
की जायेगी। एवं एक प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जायेगी। 

(5) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रपत्र एस 1 में 
आवेदन भरकर VUES. को प्रेषित किया जायेगा। किसी अधिष्ठान में कार्यरत सभी 
कर्मचारियों के आवेदन-पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा जनपद कोषागार को दो 
प्रतियों में प्रेषित किये जायेंगे तथा एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जनपद 
कोषागार द्वारा आवेदन-पत्र की एक प्रति VALU को सीधे तथा एक प्रति कोपागार में . 
आहरण एवं वितरण अधिकारीवार गार्ड फाइल में रखी जायेंगी। एन«एस-डी«एल« द्वारा 
कर्मचारियों को परमानेन्ट अकाउण्ट (Ga...) आवंटित किया जायेगा जिसकी एक प्रति 
आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी माह में खोले गये नये 
पीनआरन्एग्एन> की संख्या की आहरण वितरण अधिकारीवार सूची तैयार कर कोषागारों द्वारा 
अगले माह की दसवीं तारीख तक निदेशक, पेंशन को भेज दी जायेगी। 

नयी पेंशन योजना का सामान्य स्वरूप 

(6) नई पेंशन योजना में दो टियर : टियन- तथा टियर-! होंगे! टियर-1 में समस्त आच्छादित 
कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा जवकि टियरना में अंशदान पूर्णत 
वैकल्पिक होगा। 

(7) टियर- में प्रतिमाह मूल वेतन, ग्रेड पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के वरावर 
अंशदान किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती कर्मचारी के वेतन से आहरण एवं वितरण 
अधिकारी/कोषागारों/अन्य भुगतान कार्यालयों द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समतुल्य 
अंशदान किया जायेगा। & 

(8) Raci में किये जाने वाले अंशदान (निवेश कक प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते में 
जमा होगी। टियर- में किये जाने वाले अंशदान एक अलग खाते में रखे जायेंगे जिसमें से 
धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित कर्मचारी के विकल्प पर अनुमन्य होगा। टियर-ा में सरकार 
द्वारा कोई भी अंशदान नहीं किया जायेगा। 

(9) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध नहीं 
होगी। यदि किसी कर्मचारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के रूप कटोतियां की गयी हों तो 
कटौतियों की राशि सम्बन्धित कर्मचारी को व्याज सहित वापस कर दी जायेगी। 

(10) सामूहिक बीमा योजना के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुसार कटौती की जायेगी। 

(11) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन आहरण के सम्बन्ध मं वहीं प्रक्रिया 
अपनायी जायेगी जो दिनांक 14 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(6),(7),(8) 
तथा (9) में दी गयी है, परन्तु इण्डेक्स नम्बर के स्थान OSU द्वारा आवंटित 
पी०आर०ए*एन० का उल्लेख किया जायेगा। किसी कर्मचारी को आवंटित पीनआरन्ए्एन० उसकी 
सेवा पर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाणक में 
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उसके TAU. तथा अन्तिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा। 

(12) वेतन विल से पेंशन के अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि पूर्व की भांति राज्य सरकार 
के लोक लेखा के निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी। 

“8342-अन्य जमात 17-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01- 
राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-01-राजकीय कर्मचारियों का 
अंशदान-टियर-1” 

अभिदाताओं द्वारा टियरा में किये जाने वाले अंशदान की कटौती की राशि बुक ट्रांसफर द्वारा 

निम्नांकित लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी- 
“8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01- 
राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-04-राजकीय कर्मचारियों का 
अंशदान-टियर-ा” 

(13) राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान निम्नांकित लेखाशीर्ष से आहरित किया 

जायेगा-- - 
“2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन 
स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-03-राज्य सरकार का अंशदान-01-राजकीय कर्मचारी- 
टियर-1-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता”। 

उपरोक्त लेखाशीर्ष से नियोक्ता अंशदान आहरित कर बुक ट्रांसफर द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष में जमा 

किया जायेगा-- 
“8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम- 
01-राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-02-राज्य सरकार/ नियोक्ता का 
अंशदान-टियर्‌-]” 

अंशदान संबंधी विवरण एवं धनराशियों का सम्प्रेषण 

(14) अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान का Gian. सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरन में 
अर्द्धकेन्द्रीकृत मॉडल अंगीकृत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके 
अन्तर्गत प्रत्येक कोपागार द्वारा अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान 
कटौतियों की अभिदाता अंशदान फाईल (एसः्सीन्एफः) तैयार कर केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम 
कन्ट्रीव्यूशन्स अकाउण्टिंग नेटवर्क (एन«पी-एस«सी-ए-एन०) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। 

(15) अभिदाता अंशदान फाईल अपलोड हो जाने के उपरान्त, माह में पारित समस्त वेतन बिलों. से 
की गयी अंशदान की कटौती का विवरण प्रत्येक कोषागार द्वारा आगामी माह की दसवीं तारीख 
तक निदेशक, पेंशन को ई-मेल द्वारा एवं हाईकापी पर प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक 
इनपुट का प्रारूप अलग से जारी किया जायेगा। निदेशक, पेंशन द्वारा अभिदाता एवं नियोक्ता 
अंशदान की धनराशि ट्रस्टी बैंक को एन+्पीनएसः ट्रस्ट अकाउण्ट के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी। 

(16) अभिदाता अंशदान एवं नियोक्तता अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी 
बैंक-बैंक ऑफ इण्डिया को VATU. ट्रस्ट अकाउण्ट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/आरन्टीनजीनएसः/ 


UU. द्वारा अन्तरित की जायेगी। ट्रस्टी वैंक को धनराशियों का अन्तरण करने. के पूर्व 


निदेशक, पेंशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागारों द्वारा एनश्पीनएसन्सीनएन्एनन में अपलोड 
किया गया विवरण तथा कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित इनपुट/सूचना में अंशदान की 
राशियों में भिन्नता नहीं है। कोषागारों से प्राप्त सूचना की जांच की लिए निदेशक, पेंशन, 
UU SU से कोषागारवार अंशदान की कुल राशि, कर्मचारियों की संख्या तथा आहरण 
वितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, राशियों का शत-प्रतिशत 
मिलान हो जाने के उपरान्त ही अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का 
अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को किया जायेगा। 
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(17) कर्मचारियों का पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर उनके वेतन से की गयी पूर्व में कटोतियों की राशि 
का संकलित विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागारों द्वारा तैयार कर 
निदेशक, पेंशन को कर्मचारियों के पीनआरन्एन्एन> के साथ प्रेषित किया जायेगा। एनन्पीनएस+ 
WoW. प्रणाली में नियमित अपलोड तथा निधियों का अन्तरण प्रारम्भ होने के उपरान्त 
निदेशक, पेंशन द्वारा पूर्व में की गयी कटोतियों तथा नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि ट्रस्टी 
बैंक को एकमुश्त अथवा किश्तों मे अन्तरित की जायेगी। 

अंशदान की धनराशियों का पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य आवण्टन 

(18) पी"एफ»आर«डी«ए% द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रवन्धकों में से राज्य सरकार किसी ऐसे एक अथवा 
अधिक निधि प्रवन्धकों की सेवायें ले सकेगी जो नई पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के 
कर्मचारियों के लिए सेवायें प्रदान कर रहे हैं। 

(19) विभिन्न पेंशन निधि प्रवन्धकों के. मध्य पेंशन निधियों के आवंटन (Allocation) का अनुपात 
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तदनुसार एनन्एसन्डीनएल०, TAA. ZS 
Ud ट्रस्टी बेंक को सूचित किया जायेगा। 

(20) वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिये तीन पेंशन निधि प्रवन्धक Wpux angi. द्वारा 
नियुक्त है। भारतीय स्टेट बैंक, बूमटीआईन तथा भारतीय जीवन वीमा निगम दिनांक 01 जुलाई, 
2011 से पीन्एफनआरन्डीनए, द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियो के लिये, पेंशन निधियों का 
आवण्टन उपर्युक्त तीनों पेंशन निधि प्रवन्धकों के मध्य क्रमशः 31 प्रतिशत, 35.5 प्रतिशत तथा 
33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 

- (21) अत: उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नई पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिये पेंशन निधियों 
का आवण्टन उपर्युक्त अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में 
पीग्एफ>आरन्डीए, द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी 
अनुपात को अंगीकृत किया जायेगा। 

नयी पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय सारिणी का कढ़ाई से पालन 
किया जावे-- 
(i) माह में खोले गये नयी पीआर०्एन्एन> की संख्या की आहरण एवं वितरण अधिकारीवार सूचना 
काषागारों द्वारा अगले माह की दसवीं तारीख तक निदेशक, पेंशन को भेजी जायेगी। 
(ii) माह में कोपागारों द्वारा की गयी अभिदाता अंशदान की कटोतियों का आहरण एवं वितरण 
i अधिकारीवार संहत विवरण कोपागारों द्वारा अगले माह की दसवीं तारीख तक निर्धारित इनपुट प्रारूप पर 
निदेशक, पेंशन को ई-मेल द्वारा तथा हार्ड कापी में उपलब्ध करा दिया जायेगा। 

i (iii) कोषागारों द्वारा माह A एन-पी०एस«सी०ए-एन- पर अपलोड किये गये विवरण के संवंध में 

निदेशक, पेंशन एन+सीन्डीनएल० से कोषागारवार आहरण एवं वितरण अधिकारीवार अभिदाता अंशदान की 

सूचना अगले माह की दसवीं तारीख के पूर्व ही प्राप्त करेंगे 


cenar es sai 


(iv) किसी माह के लिये कोषागारों. एवं एन«सी«डी०एल० द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित सूचनाओं का 
मिलान निदेशक, पेंशन द्वारा अगले माह की पन्द्रहवीं तारीख तक कर लिया जायेगा। 
í ` (v) मिलान के तीन दिन के अन्दर अर्थात्‌ अगले माह की अट्ठारहवीं तारीख तक अभिदाता अंशदान 
jt एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को कर दिया जायेगा। 
f 4. अभिदाताओं का पंजीकरण हो जाने तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार पेंशन अंशदान की कटौती की | 
४ जाती रहेगी। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के | 
i सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे तथा पेंशन निदेशालय द्वारा अब इन संस्थाओं के कर्मचारियों 
M हेतु इन्डेक्स नम्बर जारी नहीं किये जायेगे 
ri 5. नई पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कोषागार निदेशक, पेंशन के सीधे प्रशासनिक 
ae नियंत्रण में कार्य करेंगे। 
144 कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
ij भवदीया, 
f! | वृन्दा सरूप, 
^ D: प्रमुख सचिव। 
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प्रेपक, : 

वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 

2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। ; 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाक : 16 सितम्बर, 2011 
विषय : अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव 

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संवंध में स्पष्टीकरण। 


राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 
द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य 
सरकार दारा वित्त-पोषित शिक्षण संस्थाओ/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के 
पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन 
योजना, से आच्छादित किया गया है। 

2. शासन के संज्ञान मं ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में 
दिनांक 01 अप्रेल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य 
राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त-पोपित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत थे। इन मामलों में 

जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के 
आधार पर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा। 

3. इस Wad में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण अधोलिखित 
दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय-- 

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा 
निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने 
का पारस्परिक समझोता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार्‌/संवंधित राज्य सरकार के अधीन 
पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त 
अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रेल, 2005 को अधवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 
01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे। केन्द्र सरकार 
की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के 
समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी 
इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे। 

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं 


विकास प्राधिकरण (GLUES) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा - 


उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रेल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार 
ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा। 

(3) यदि केन्द्र सरकार/पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से 
आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 
2005 के qd कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रेल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में 
लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह 
नई पेंशन योजना से निकासी कर लें। 

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे 
हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान 
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में दिनांक-01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके वाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार 
की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से 
आच्छादित माना जायेगा। 


भवदीया, 
(वृन्दा सरूप) 
ROS प्रमुख सचिव, वित्त। 
३26 
संख्या : 770/का-1-2011-13(1)2011 
प्रेषक, 
अनूप मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

कार्मिक अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2011 

विषय : अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण। 

महोदय, 

सरकारी सेवकों के विरूद्ध, अनुशासनिक कार्यवाही करने एवं दण्ड देने की प्रक्रिया का निर्धारण उत्तर 

प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के द्वारा किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही 

के मामलों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन से शासनादेश संख्या-7/8/1977- 
कार्मिकः], दिनांक 30 जुलाई, 1977 में एक सरमय-सारिणी भी निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत्‌ है-- 

(1) औपचारिक कार्यवाही किये जाने के निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपचारी कर्मचारी को 

आरोप-पत्र दे दिया जाय। 

(2) अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन में एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करने 
को कहा जाय। किसी भी हालत में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के लिए एक महीने से अधिक 
का समय प्रदान न किया जाय। 

(3) अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जांच पूरी कर ली जाये 

जिसमें गवाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित है। 

(4) जांच अधिकारी की रिपोर्ट जहां वह स्वयं दण्डन अधिकारी नहीं है, दण्डन अधिकारी को 
शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत कर दी जाय। साधारणतया यह रिपोर्ट जांच समाप्त होने के 15 दिन के 
अन्दर प्रस्तुत की जाय। 

(5) जहां दण्डन प्राधिकारी जांच अधिकारी से भिन्न है, वहाँ दण्डन अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश 
अविलम्ब जारी किया जाय। अन्तिम आदेश जारी करने से Ud जहाँ-- 

(क) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है, वहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 

06 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाय। 

(ख) जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है, वहाँ जांच अधिकारी की रिपोर्ट 
` * प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किया जाय। 

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों के निस्तारण में उपर्युक्तानुसार 
निर्धारित समय-सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अनुशासनिक 
कार्यवाही के अनेकानेक मामले लम्बे समव से लम्वित पड़े हुए हैं। यह घोर चिन्ता का विषय है। 

3. अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुशासनिक कार्यवाही के लम्वित 
प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर 02 माह के अन्दर अवश्य quf करा लिया जाय तथा कृत 
कार्यवाही की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित 
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किया जाय। इसी प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण प्रस्तर-] में 


उल्लिखित समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचनायें भी भविष्य 
में अनिवार्यतः त्रेमासिक आधार पर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया 


जाय। 
भवदीय, 
(अनूप मिश्र) 
मुख्य सचिव। 
पत्रांक : विविध/ 4505-11 
प्रेपक, 
जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा। 
सेवा में, 


समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त, हाईस्कूल/इण्टर कालेज 
(वालक/बालिका) जनपद इटावा। : 
दिनांक : 30 सितम्बर, 2011 
विषय : जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु आदर्श 
प्रशासन योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में। 

महोदय/महोदया, 

उपर्युक्त विषयक सचिव, उप्र, शासन लखनऊ के आदेश A. 843/15-9-11-2001 (94)/09 दिनांक 
25 अगस्त, 2011 के द्वारा जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 
संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (यथा संशोधित) 1921 की धारा-16-क, 16-गग, 16-गगग में 
प्रत्येक विद्यालय के लिए एक प्रशासन योजना का प्राविधान किया गया हे! उक्त प्राविधानों के सापेक्ष 
विद्यालयों के सुगम प्रबंधन एवं प्रशासन में विद्यमान दुरूहता के निवारणार्थ प्राविधानित व्यवस्था में एकरूपता 
लाने के उद्देश्य से अधिनियमित व्यवस्था के प्राविधानों के अनुरूप एक आदर्श प्रशासन योजना लागू किए 
जाने की महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई हे। उक्त आदर्शप्रशासन 
योजना के क्रम में जनपद के अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के समस्त प्रवंधक/प्रवंध समितियां 
से अपेक्षा की जाती हे कि वह उक्त आदर्श प्रशासन योजना द्वारा प्राविधानित व्यवस्था अनुसार अपने अपने 
विद्यालय में नई आदर्श प्रशासन योजना को कार्यरूप देने हेतु अपनी अपनी प्रवंध समिति से प्रस्ताव प्राप्त कर 
उन्हें विभाग से अनुमोदित कराकर अपने अपने विद्यालय में अनिवार्य रूप से लागु करना सुनिश्चित wil 
आदर्श प्रशासन योजना का प्रारूप कार्यालय के पटल सहायक से प्राप्त करते हुए एक सप्ताह के अन्दर 
समस्त पत्राजात संलग्न करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल कानपुर से अनुमोदित कर के 
प्रशासन योजना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे शासन को 
आदर्श प्रशासन योजना से सम्वन्धित सूचना समय से प्रेषित को जा Wal 

भवदीय, 

(ज्ञान प्रकाश सिंह) 

जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा। 


| 328 ] 
फानसं1(14)/2011-इई-ा (बी) 

भारत सरकार à 
वित्त मंत्रालय, व्यय विभागनई दिल्ली, ; दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 

कार्यालय ज्ञापन र 
विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.072011 से लागू संशोधित दरें। 

मुझे उर्पुक्त विषय पर इस मंत्रालय के 24 मार्च, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(2)/2011 -ई-ा 
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(बी) के. संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले 
महंगाई भत्ते की मौजूदा 51 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 01 जुलाई, 2011 से 58 प्रतिशत करने का निर्णय 
लिया है। 

2. इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संश 1(3)/2008-deaell (ख) के पैरा 3, 
4 और 5 में निहित उपबंध .इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते 
रहेंगे। 

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी 
कर्मचारियों को नकद किया जाएगा। 

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और 
यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा।. सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे 
कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रुलय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश 
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं। _ 

(अनिल शर्मा) 
अवर सचिव, भारत सरकार 
सेवा में, | न 
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार । 
प्रतिलिपिः-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संध लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार (सामान्य 
संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)। ै 
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No. 1(114)/2011-8-1 (B) 
Government of India 
Ministry of Finance, Department of Expenditure New Delhi, the 3rd October, 2011. 
OFFICE MEMORANDUM 


Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees — 


‘Revised Rates effective from 1.7.2011. 

The undersigned is directed to refere to this Ministry's Office Memorandum No. 
1 (2)/2011-E-II (B) dated 24th March, 2011 on the subject mentioned above and to 
say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to 
Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 5196 to 
58% with effect from 1st July, 2011. 

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 
(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while 
regulating Dearness Allowance under these orders. 

3. The additional Instalment of Dearness Allowance payble under these orders 
shall be paid in cash to all Central Government employees. 

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence 
Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the 
Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway 
employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of 
Railways, respectively. 

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department 
are concerned, these ordérs issue after consultation with the Comptroller and Auditor 
General of India. 

(Anil Sharma) 
Under Secretary to the Government of India 
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All Ministries/Departments of the Government of India 
as per standard distribution list etc. 

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, 
UPSC etc. as per standard list. 


प्रेषक, 
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संख्या-वे-आ०-2-1852/दस-54(एम) 2008 At- 


अजय अग्रवाल, विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र, शासन। 


सेवा में, 


समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, sw. शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा 


महादय 


संवर्ग के सम्वन्ध में की गयी संस्तुतियाँ पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 


उपर्युक्त विषय पर मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में 
राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्वन्ध दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं 


(1) 


(5) 


(6) 


लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में सादृश्य वेतन GS-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 2800/-) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त 
पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन 
एकाउन्टेन्सी सहित कम्पयूटर में “ओ” लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के 
माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय। 

वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त 
को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत्‌ बनाये रखी जाय। 

सहायक लेखाधिकारी के 107 पद वित्त एवं लेखा सेवा के वेतनमान रू, 8000-13500 

(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-3 रू. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू 
5400/-) के पदों में उच्चीकृत कर दिये umi 

अधीनस्थ लेखा परीक्ष संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 तथा लेखा संवर्ग में वरिष्ठ 
लेखाकार का स्तर समाप्त कर दिया जाय। उक्त स्तर के वर्तमान में उपलब्ध पदों में से 239 पदों 
को बनाये रखते हुए सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में समायोजित कर दिये जायें। . उक्त के 
फलस्वरूप उपलव्ध होने वाले सहायक लेखाधिकारी के 370 पदों का विभागवार चिन्हांकन 
निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। 

सहायक लेखाधिकारी के पद पर विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से 
उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की 
व्यवस्था रखी जाय। 

सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू. 7450-11500 (पुनरीक्षित वेतन संरना 
में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू 4600/-) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान 
रू. 7500-12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू 
4800/-*दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक 
लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 

अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के ca में लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा सहायक 
लेखाधिकारी के पदों को रखते हुए त्रिस्तरीय ढाचा निर्धारित किया जाय। 

लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित 
करते हुए क्रमशः लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की संख्या चिन्हित की जाय। 
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(9) विभिन्‍न विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग का ढाँचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती 
की प्रक्रिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय-- 


= a संरचंना में वेतन 
बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू. में) 

(2) 
लेखा परीक्षक/वेतन देण्ड-] 
(5200-20200) एवं 2800/- 


अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया 


लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी 
भर्ती-स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 
इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में “औ” लेवल का 
डिप्लोमा की अर्हता धारियों ul 
वष्ठि लेखा परीक्षक/ वेतन बैण्ड-2 03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षक के पदधारकों 
| (9300-34800) एवं 4200/- | में से शत-प्रतिशत प्रोम्नति द्वारा। 


सहायक लेखाधिकारी वेतन बैण्ड-2 Sessa विभागा के लेखाकार एवं बरिष्ठ लेखा | विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा zs 

(9300-34800) एवं 4800/- परीक्षकों में से उनके पदों की संख्या के अनुपात में 
निर्धारित कोटे के आधार पर शत-प्रतिशत प्रोन्नति | 

द्वारा। 

लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित 

करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जाय। 

(10) सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा 
परीक्षक तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही 
वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित की जाय और 
सम्बन्धित विभाग की आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाय। 


(11) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियों एवं 
पंचायते) विभाग के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के अन्य पदों के सम्बन्ध में संस्तुतियों 
सम्बन्धित विभाग की पदवार संस्तुतियाँ के साथ दी जायेंगी। 

(12) विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमां, स्थानीय निकायों, 
जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत विद्यमान अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के 
पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतू दी जाने वाली पदवार/ 
संवर्गवार संस्तुतियां के साथ दी sm 


2. कृपया उपर्युक्त निर्णयो के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
(अजय अग्रवाल) 
: विशेष सचिव। 
331 
संख्या-वे-आ०-2-1853/दस-54 (एम) 2008 Sze 
प्रेषक, i 
अजय अग्रवाल, विशेष सचिव, fad, उत्तर प्रदेश, शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अचुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2011 


विषय : वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा 
संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
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उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में 

राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्बन्ध दी गयी संस्तुतियाँ पर निम्न निर्णय लिये गये. है-- 

(1) सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू. 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 2800/-) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त 
पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी 
सहित कम्पयूटर में “ओ” लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी 
भर्ती की व्यवस्था की जाय। 

(2) लेखाकार के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त 
कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत्‌ बनाये रखी जाय! 

(3) सहायक लेखाधिकारी के 107 पद वित्त एवं लेखा सेवा के वेतनमान & 8000-13500 
(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-3 रू 15600-39100 ud ग्रेड वेतन रू 
5400/-) के पदों में उच्चीकृत कर दिये जायें। 

(4) अधीनस्थ लेखा परीक्ष संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 तथा अधीनस्थ लेखा संवर्ग में 
वरिष्ठ लेखाकार का स्तर समाप्त कर दिया जाय। उक्त स्तर के वर्तमान में उपलब्ध पदों में से 
240 पदों को बनाये रखते हुए सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में समायोजित कर दिये जायें। उक्त 
के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले सहायक लेखाधिकारी के 370 पदों का विभागवार चिन्हांकन 
निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। 

(5) सहायक लेखाधिकारी के पद पर विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से 
उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम 
से शत-प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय! 

(6) सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते 
हुए क्रमशः सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की संख्या चिन्हित की जाय। 

(7) सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान = 7450-11500 (पुनरीक्षित वेतन 
संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन = 4600/-) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकूत 
वेतनमान रू. 7500-12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 
रू. 4800/-) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये 
वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 

(8) अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के ढाँचे में सहायक लेखाकार, लेखाकार तथा सहायक लेखाधिकारी 
के पदों को ved हुए त्रिस्तरीय ढाँचा निर्धारित किया जाय। 

(9) विभिन्न विभागों के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग का ढाँचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती 

की प्रक्रिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय-- See DN 
पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अर्हता/भती की प्रक्रिया 
बैण्ड एवं ग्रेड वेतन 


सहायक लेखाकार/वेतन बैण्ड-1 
(5200-20200) एवं 2800/- 


लोक सेवा आयोग क माध्यम से शत-प्रतिशत 
सीधी भर्ती-स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट 
डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में 
“ar लेवल का डिप्लोमा की अर्हता धारियों से। 
सहायक लेखाकार 
पदधारकों में से शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 
के लेखाकार एवं वरिष्ठ 
परीक्षकों में से उनके 'ग्दो की संख्या के अनुपात 
में निर्धारित कोटे के आधार पर शत-प्रतिशत 
प्रोन्नति द्वारा | 
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सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते 

हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जाय। | 

(10) सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार, तथा. 
सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही वित्त विभाग के 
अधीन आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित की जाय और सम्बन्धित विभाग की 
आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाय। 

(11) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अन्तर्गत मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान 
में कार्यरत कार्मिकों को वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 1900/- के स्थान पर तत्काल प्रभाव 
से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 2000/- अनुमन्य कराया जाग्र। 

(12) जिन राजकीय विभागों में लिपिकीय संवर्ग से पृथक लेखा संवर्ग का विधिवत गठन किये जाने के 
निर्णय का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, उन विभागों में पृथक लेखा संवर्ग के गठन के 
फलस्वरूप लेखा संवर्ग के प्रथम स्तर के उपलब्ध पदों (सहायक लेखाकार) पर सर्वप्रथम विभाग 
के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत, लेखा से सम्बन्धित कार्य का 10 वर्ष का अनुभव रखने 
वाले, पदधारकों में से वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाय। अपेक्षित संख्या में 
पदधारक उपलब्ध न होने की स्थिति में विभाग के" सामान्य लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत न्यूनतमं 
05 वर्ष क्री सेवा वाले ऐसे पदधारकों का समायोजन किया जाय जो स्नातक (कामर्स) या पोस्ट 
ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी की अर्हता रखते हों। 

(13) विभिन्‍न विभागों में मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत ऐसे पदधारक 
जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में सात वर्ष की अनवरत सेवा संन्तोषजनक रूप से पूर्ण 
कर ली हो, उन्हें सहायक लेखाकार पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड-1 रू. 5200-20200 एवं 
ग्रेड वेतन रू. 2800/- अनुमन्य करा दिया जाय। 

(14) कोषागार निदेशालय के लेखा संवर्ग के पदों से सम्बन्धित विस्तृत संस्तुतियों कोषागार निदेशालय 
की संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी। 

(15) विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमां/नियमों, स्थानीय निकायों, 
जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणां के अन्तर्ग विद्यमान अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों के 
सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार 
संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी! 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 

करने का कष्ट Hel 
भवदीय, 
(अजय अग्रवाल) 
LL 'विशेष सचिव। 
332 
उत्तर प्रदेश शासन 
सं-वेशआ-1-1108/दस-11-28(एम)/2007 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2011 
इस अनुभाग के पत्र संख्या-वेशआ०-1-376/दस-2011-28 (एम)/ 07, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के 

संदर्भ में भारत सरकार, वित मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- फा» सं०-1(14)/2011- 
ई-11(बी), दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 की (हिन्दी व अंग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से. 
प्रृष्ठांकित की जा रही है कि aie प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय 
ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2011 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का 


करें-- t 
P 1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
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2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 

4. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय। 

5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल। 

(नरेन्द्र कुमार) 
PERSA संयुक्त सचिव, वित्त। 
| 333 j 
संख्या : वेञआ.-1-1097/दस-11-36(एम)/08 

प्रेषक, 
__ वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 

3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 

5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 

6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 


7. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2011 
विषय : राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता. प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन भोगी 
कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। 
पठित निम्नलिखित 
1. शासनादेश संख्या वेओ+-1-1283/दस-2010-36(एम)/08, 
दिनांक 20 अक्टूबर, 20101 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय-ज्ञापन 
संख्या-7/24/2007-संस्था-[(क), दिनांक 13 सितम्बर, 2011 


N 


महोदय, 

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के 
लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 द्वारा राज्य 
कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों 
तथा केजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-2010 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान 
के आदेश जारी किये गये थे। : 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर, 2011 द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के 
बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 

3. उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 के क्रम में राज्यपाल 
महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और. 
जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम्‌ ग्रेड वेतन रू. 4800/- (पूर्ववर्ती 
अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम्‌ रू, 13500 से ठम है) में है, को वर्ष 
2010-2011 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों 


i अधीन प्रदान करते e— 
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(1) नई वेतन संरचना के अंतर्गत ग्रेडवेतन रू, 4800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित 

वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रू 13500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे 

. अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान 
समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति 
(स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। 

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 को एक 
वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी। 

(3) तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 
2011 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी। 

(4) दिनांक 31 मार्च, 2011 को वास्तविक औसत परिलिब्धियों रू 3500/- से ज्यादा होने की 
स्थिति में रू. 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2011 को 30 दिन 
की परिलब्धियाँ (रूः 3500 x 30/30.4 = 3453.95) अर्थात € 3454/- तदर्थ बोनस के 
रूप में अनुमन्य होगी। 

(5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ 
बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक 
स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों 
को वर्ष 2010-2011 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक ua में 
दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा। 

(6) _ किसी वित्तीय वर्ष क॑ तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी 
वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा। 

(7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में 
quie किया जायेगा अर्थात्‌ 50 पेसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम 
को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा। 

4. कैजुअल/दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 को तीन वर्ष अथवा उससे 
अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी 
यह सुविधा अनुमन्य होगीं ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 तक एक 
वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/देनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में 
(दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और 
प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी 
के लिये मासिक परिलब्धियां र 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की दे धनराशि 
रू. 1200 x 30/30.4 = 1182.21 अर्थात 1184/- पूर्णाकि होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक 
परिलब्धियां रु 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक 
परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेंगी। 

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि 
का 50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 
प्रतिशत धनराशि का नकद. भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं 
है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन-एस-्सी) के रूप में दी जायेगा। जो कर्मचारी 
अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2011 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 
2012 तक सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तथा बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद 

किया जायेगा। 3 ; 
6. बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे.आ०-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 
1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस 


के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे। 
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7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे 
संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत ' 
पुस्तांकित किया जायेगा। 


_ भवदीया, 
(वृन्दा सरूप) 
xmi, i प्रमुख सचिव। 
334 
संख्या ur-3-1606/«u-2011-301(09)2003-21. it. 
प्रेषक, 
नील रतन कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 25 नवम्बर, 2011 
विषय : नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण। 
महोदय 


शासनादेश संख्या-सा-3-1671/दस-2010-301(09)/2003-टी०सी०, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में यह 
व्यवस्था की गयी है ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन 
स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन 
योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया 
जाता है, कि पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल 
2005 को अथवा उसके पश्चात्‌ राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित 
स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा 
से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित 
माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे। 


उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में शासन से यह मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि जो कर्मचारी राज्य 
सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनांक 01 
अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन बाद में सेवा में आये हैं, वे कर्मचारी 
सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता ग्रहण करेंगे अथवा नहीं। | 
3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16-09-2010 से 
आच्छादित कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता यथावत्‌ रहेगी। यदि किसी कर्मचारी को पूर्व में 
सामान्य, भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित नहीं हो सका था तो उसे यथाविहित प्रक्रियानुसार. सामान्य 
भविष्य निधि खाता संख्या महालेखाकार द्वारा आवंटित किया जायेगा। 


भवदीय, 
नील रतन कुमार, 
(535) संयुक्त सचिव। 
í 335 | 
र संख्या-8-ई .एम./2000-का-4-2011 

प्रेषक, 

डा रोशन जैकब, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर. 2011 
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विषय : उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक अधिवेशन/कार्यकारिणी के निर्वाचन के संबंध 
में। 

महोदय, 


उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दिनांक 19 एवं 20 जनवरी, 2012 को नवीन 
कार्यकारिणी के गठन हेतु द्विवार्षिक अधिवेशन आहूत किया गया है। शासन द्वारा उक्त अधिवेशन में भाग 
लेने वाले महासंघ के प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि महासंघ के दिनांक 19 एवं 
20 जनवरी, 2012 को आहूत अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को उक्त 02 दिनांक का विशेष 
आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 
(डा. रोशन जैकब) 
uus विशेष सचिव। 
| 336 ) 


संख्या-1/14/98-का-प्रसको/2011 


प्रेषक, 
Sp. रोशन जैकब, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ। 
2. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
कार्मिक विभागःप्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2011 
विषय : राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप प्रदेश के सरकारी सेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाना। 
महोदय, 


अधिसूचना संख्या-1/1/2000-का-प्रसको/2008, दिनांक 14.11.2008 के साथ प्रख्यापित उत्तर प्रदेश 
सरकारी सेवक प्रशिक्षण नियमावली, 2008 के नियम-4 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 
शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-- 

(1) वेतनमान रूपये-6500-10500 (पुनरीक्षण पूर्व) तथा उक्त वेतनमान से उच्च वेतनमान के 
कार्मिकों को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाय। इस संबंध में अकादमी को नोडल संस्थान नामित करते हुए, उनके द्वारा तैयार किये गये 

` कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पर, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया ÈI 

(2) वेतनमान रूपयेः6500-10500 (पुनरीक्षण पूर्व) से निम्न वेतनमान के कार्मिकों को सचिवालय 
प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। इस 
संबंध में उक्त संस्थान को नोडल संस्थान नामित किया जाता है। 

2. अनुरोध है कि कृपया उपर्थुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट mi 


भवदीय, 
(डा. रोशन जैकब) 
विशेष सचिव। 
337 
संख्या-सा-3-1272/दस-2010-101(12)/2009 
प्रेषक, 
नील रतन कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 


समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : ate : 20 दिसम्बर, 2011 
विषय : चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन। | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1997/दस-2010-101(12)/2009, दिनाक 10 दिसम्बर, 
2010 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा 
प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के 
साथ वापस कर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। 

2. इस संबंध में निदेशक, कोषागार, उप्र, के पत्रांक2556/4(39)/00/कोःनि०/प्राविश दिनांक 
21-9-2011 में की गयी संस्तुति पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनाक 
10 दिसम्बर, 2010 की उक्त व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दी जाय-- 

“कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव 
प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संवंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के 
साथ वापस कर दिये जायेंगे”। 

3. शासनादेश दिनाक 10 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। 


भवदीय, 
(नील रतन कुमार) 
TE संयुक्त सचिव। 
338 
स्पष्टीकरण-3 
संख्या-वेञआ०-2-2118/दस-62(एम)/2008 . 

प्रेषक, 
वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग2 लखनऊ दिनाँक : 22 दिसम्बर, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये 
सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 
महोदय, ४ 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के 
लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए«सी०पी. की व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वे-आ«- 
2-561/दस-62(एम) 2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा करते हुए कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु 
शासनादेश संख्या-वेञआ-2-3012/दस-62(एम)/2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश 
संख्या-वेञआ०-2-798/दस-62(एम)/2008 दिनांक 30 मई, 2011 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेशों द्वारा 
की गई व्यवस्था में ऐसे कार्मिक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप 
से प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रुः 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदों 
के पदधारकां (अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 8000-13500 से निम्न वेतनमान) को मिल चुके लाभ को 
समायोजित करते हुए ए«सी०पी की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके 
उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के 
प्रस्तर-3 में इंगित है, परन्तु ग्रेड वेतन रु. 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के पदों के पदधारकों के लिये 
स्पष्ट व्यवस्था/प्रावधानों का उल्लेख न होने के कारण स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा इनके लिये ए.सी.पी, की 
नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के 
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की जा रही है। 
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उपर्युक्त के अतिरिक्त संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन 
Ueto. की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने 
की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य 
कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना है। 

2. उक्त संदर्भ में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये समयमान वेतनमान की सामान्य अथवा कोई विशिष्ट 
व्यवस्था लागू रही हो, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन €. 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन 
वाले पदों के पदधारकों को एन्सीनपी की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके 


` उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है-- 


(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के 
साधारण वेतनमान में हैं (चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा एक या एक से अधिक पदोच्रातियों 
प्राप्त कर उक्त धारित पद पर नियुक्त हुआ हो अधवा उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त करने के 
उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नत होकर तैनात हों), को wad. की व्यवस्था के 
अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुए शासनादेश 
दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1 की यथासंशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के 
लाभ अनुमन्य होंगें। 

(ख) ऐसे पदधारक, जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के 
अन्तर्गत धारित पद से उच्च वैक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें निम्नानुसार uth के 
लाभ देय होंगे- 

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रुः 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे 
कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 
वर्ष/अभियन्त्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) 
की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयिक्तक वेतनमान अनुमन्य हो 
चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम्‌ 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 
16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्वर, 2008 जो भी 
बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य 
प्राप्त हो रहे US वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिवन्ध के अधीन अनुमन्य होगा 
कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वास्तविक रूप से धारित पद से किसी पद 
पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की 
जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था। 

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु. 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे 
कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 
वर्ष! अभियन्त्रण एवं कतिपय विशिष्ट dat के लिये 12/16/18 वर्ष) की सेवा पर 
दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, 
उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 
2008 जो भी बाद में हो से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड 
वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिवन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित 

- कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, 
जिस पर रहते हुए उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की 
गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में द्वितीय उच्च 
वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था। 

(ग) एब्सी-पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात्‌ सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति की 
तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त होने के पश्चात्‌ किसी भी दशा में 
आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं है। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रु 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक जिन्हे 
समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के 
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रूप में ग्रेड वेतन रु. 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश के पद से 
तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण u.dhdh की व्यवस्था के 
अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नहीं होगा। 

3. किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को 
एश्सी-पी० की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु 
सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा-- 

“संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए-सी-पी. की 
व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्रयन से निम्न होने की 
स्थिति 4, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्रयन, कनिष्ठ को देय तिथि से 
अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जवकि 
वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्ते समान हों तथा यह भी कि . 
वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को watt 
के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्रयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से 
Wade के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।” 

4. उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 
मई, 2010 के प्रस्तर-1 (7) एवं स्पष्टीकरण शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की तालिका के विन्दु-2 
की व्यवस्था को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए सम्बन्धित कार्मिकां को समयमान वेतनमान/ए.सी.पी« 
की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार विनीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति दी जाय और यदि पूर्व में वित्तीय 
स्तरोन्नयन की अनुमन्यता में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके निराकरण की कार्यवाही तदनुसार सुनिश्चित की जाय! 

भवदीया, 
(वृन्दा सरूप) 
प्रमुख सचिव। 
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; 3391 
संख्या-वे-आ«-2-2104/दस-62 (एम) 2008 Att- 
प्रेषक, 

वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011 
विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य arial के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन 

(ए०सी-पी०) की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में। 
महोदय, 

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित 
कैरियर प्रोन्नयन (एन्सीन्पी,) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या-वेशआ-- 2-561/दस-62(एम)/2008 
दिनांक 04 “मई, 2010 द्वारा किया गया था। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने में इंगित कठिनाइयों के निराकरण 
हेतु स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या-वेशआ+-2-3012/ दस-62(एम)/2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2010 एवं 
शासनादेश संख्या वेआ+-2-798/दस-62(एम) /2008 दिनांक 30 मई, 2011 निर्गत किये गये हैं। . 

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कार्मियो के लिये 
उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एनसीपी) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-- 

(1) राजकीय कर्मचारियो को एनसीपी. की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर 

वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10, 16 तथा 
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26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये 
जायेंगे। 
उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1(2)(1)(ख) एवं प्रस्तर-3 (2) 
निम्नानुसार संशाधित माने जायेंगें- 

(i) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक 
सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में 
अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा 
पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। 

परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात्‌ 
प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के 
सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। 

(ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के 
अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की 
सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 
के रूप में प्रथम Wada पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन 
अनुमन्य होगा 

(2) Gaul की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु. 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु. 2000 को इग्नोर किया' 
जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु. 1900 का अगला ग्रेड 
वेतन रुः 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 का प्रस्तर-1(3) इस सीमा तक 
संशोधित माना जायेगा। 

(3) एसीपी» की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को इग्नोर किया 
जायेगा। अतः शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1 (2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा। 

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक 
संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत्‌ प्रभावी रहेगी। 


भवदीया, 
(वृन्दा सरुप) 
प्रमुख सचिव। 
340 
संख्या-वेआ.-2-2105/दस-54(एम) 2008 Ze 
प्रेषक, l 
अजय अग्रवाल, विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग:2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011 
विषय : उ.प्र. सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के 
. कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


वेतन समिति (2008) की संस्लुतियों पर सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के 
सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- वे"आ«-2-2053/दस-54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं 
शासनादेश संख्या-वे-आ०-2-401/दस-54(एम)/2008 AM, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा लिये गये 


सामान्य निर्णयों पर पुनर्विचार करते हुए निम्नवत्‌ निर्णय लिये गये हैं :- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ESE OD 


C—————————— —-»--—————ÁÓmERáá " A न-न' न ने अ) 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
us महत्वपूर्ण शासनादेश 1735 


(1) ऐसे विभागों जिनमें वेतन समिति (2008) की संस्तुतियें पर लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्गों में 
उपलब्ध पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वहां लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्ग में पदोन्नति 
की पूर्व व्यवस्था को बहाल कर दिया जाय। 

(2) लिपिकीय संवर्ग के ऐसे वरिष्ठ सहायक जो वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में लिये 
गये निर्णयों को लागू किये जाने के पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान रु» 4500-7000 में धे, के लिये वेनतमान रु. 
5000-8000 के सादृश्य वेतन वैण्ड-2 रु. 9300-34800 एव ग्रेड वेतन रु. 4200 तत्काल प्रभाव से 
अनुमन्य कराते हुए पदनाम प्रधान सहायक रखा जाय। प्रधान सहायक के पदों को पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ 
सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने का प्रावधान किया जाय। 

(3) लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन 
बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु 4200 के स्थान पर वेतन वेण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड 

` वेतन रु 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत-प्रतिशत 
पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय। 

2. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत 
करने का कष्ट करें। ; 

^ भवदीय, 
(अजय अग्रवाल) 
विशेष सचिव। 
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न्यूनतम वेतन रु. 17140 /- तथा 18150 /-वेतनमान निर्धारण संबंधी 


संख्या : 4028/79-5-2011-5/2010 
प्रेषक, 
हरेन्द्र वीर सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2011 
विषय : प्रधानाध्यापक प्रा.वि./स.अ. उच्च प्रा.वि. को न्यूनतम रु. 17140/- तथा प्रधानाध्यापक उच्च 
प्रा.वि. को न्यूनतम रु. 18,150/- वेतनमान निर्धारण संबंधी। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3201/79-5-10-5/2010, दिनांक 02-11-2010 
तथा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र, इलाहाबाद के पत्र संख्या : बे,शि.प./ले.स./वेतन/ 
10221-23/2011-12, दिनांक 25-11-2011 का संदर्भ ग्रहण करें। ; 
2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है 
कि--“किसी संवर्ग के किसी पद पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी पदधारक का वेतन उक्त ग्रेड 
वेतन में सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन में सीधी भर्ती की व्यवस्था है | 
और सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का वेतन उससे वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक निर्धारित होता है, तो | 
उस स्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के बराबर किया जा सकता है, किन्तु यदि संवर्ग में | 
सीधी भर्ती की व्यवस्था नहीं है तो संबंधित कर्मचारी का वेतन सीधी भर्ती के निर्धारित वेतन के बराबर 
किये जाने की व्यवस्था नहीं है।” ; 
3. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित exi 
. भवदीय, 
( हरेन्द्र वीर सिंह ), f 
विशेष सचिव। | 
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342] 
बेसिक शिक्षकों हेतु : 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का 
लाभ दिये जाने की व्यवस्था 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : 3590/79-5-2011-2/2009 
शिक्षा अठुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2011 
कार्यालय-ज्ञाप 


वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों A- स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप 
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों (दिनांक 1-1-2006 
अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त) के पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने से 
संबंधित शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1754/79-5-2009-2/09, दिनांक 16-9-2009 के 
प्रस्तरों में संशोधन/व्यवस्था विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2768/79-5-2010-2/09, 
दिनांक 28-02-2011 के प्रस्तर- 4(1) में वित्त विभाग की सहमति से निम्नानुसार व्यवस्था की गयी 
S 
“कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1754, दिनांक 16-09-2009 के प्रस्तर 4(2) ud 4(4) के 
संबंध में यह व्यवस्था उन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो दिनांक 01-01- 
2006 तथा 15-09-2009 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे, जो 
शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 16-09-2009 के मध्य 
सेवानिवृत्त हुए हैं, परन्तु उनकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूरी नहीं होती है, उन्हें पेंशन की पूर्व 
नियमों के अधीन उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुमन्य होगी।” 


2. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या : सा-3-1622/दस-2010-308/97, 
दिनांक 10-11-2010 में प्रदत्त आदेश द्वारा राजकीय सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दिनांक 01-01- 
2006 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ 
दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 8-12-2008 के स्थान पर दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी कर दी 
गयी à! अतः एतदद्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने 
ot तिथि. से प्रभावी होने के स्थान पर दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी की जाती है। 


3. 60 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्त का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी 
अनुमन्य नहीं होगी। | 
` ` ` 4. उपरिसंदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-09-2009 एवं 28-02-2011 उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा 'जायेगा। कार्यालय ज्ञाप की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। 


5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या : वित्त-ई-11-1997/दस-2011; दिनांक 23 
दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 


; भवदीय, 
अनिल सन्त, 
सचिव। 
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राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन 

1. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 

2. कुटी बीमा योजना 


3. विकलांग व्यक्तियों के लिये अनुदान योजना 
( 1 ) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 


उद्देश्य--गरीब व्यक्तियों के गिरने, साप काटने, डूब जाने, बिजली का ate लगने, जंगली 
जानवरों के हमले या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु के फलस्वरूप पीड़ित परिवारों को आर्थिक 
सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है।. 
पात्रता--ऐसे किसी व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य है तथा जो परिवार का कमाने 
^ वाला सदस्य है किन्तु उनकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से कम है, की उक्त दशा में मृत्यु होने पर इस 
योजना के अंतर्गत मृतक के उत्तराधिकारी को बीमा राशि प्राप्त हो सकती है। 

o अपात्रता-कानून तोड़ने या अपराधिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप मृत्यु होने पर बीमा की राशि देय 
नहीं होगी। मोटर यान अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना या किसी 
अन्य अधिनियम के अंतर्गत 3,000 रुपये से अधिक राशि देय हो तो इस योजना के अंतर्गत कोई राशि 
देय न होगी। 

भुगतान की राशि--उक्त प्रकार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारी को 
3,000 रु. की राशि का भुगतान इस योजना के अंतर्गत होगा। 

भुगतान प्रक्रिया--मृतक के उत्तराधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी, परगना अधिकारी, सिटी 
मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिलाधिकारी जिन्हें दावा जाँच सह बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया है, के 
समक्ष निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-1) में मृत्यु के 180 दिन के अंदर प्रार्थना-पत्र दो प्रतियों में देना होगा। 
संबंधित अधिकारी उचित जाँच के बाद बीमा की धनराशि हेतु ओरियन्टल बीमा कम्पनी को अपनी 
संस्तुति निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-2) में भेजेंगे और तत्पश्चात्‌ बीमा कम्पनी उसका भुगतान निर्धारित प्रपत्र | 
(प्रपत्र-3) पर करेगी। 23 

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक या मृतक के परिवार के किसी सदस्य को 
कोई बीमा पालिसी लेने या प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। 

प्रपत्र- 1 
गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा साप्ताजिक सुरक्षा योजना दावेदार द्वारा 
जाँच अधिकारी के पास जमा कराया जाने वाला दावा फार्म 


दिनांक See eee, 
दावा सख्या ५०7 २000२0 A eh RS (दावा अधिकारी द्वारा भरा जायेगा) 
दावा जाँच अधिकारी Al कोड saeco ol वाकी 
श्री/श्रीमती ८5 0 0 a S A की नीचे वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा 


में/हम जो उनके आश्रित हैं एतद्द्वारा निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा के 
अंतर्गत मुआवजे के भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं दुर्घटना के संबंध में पूर्ण विवरण व 
अन्य जानकारी नीचे दी जा रही हे-- 

1. मृतक का विवरण 


(10 नाम eo e aie a t oin (4) आसः eret MM 

(2) पिता/पति का नाम...................... C5) लिंगे AAN 

(3) पूरा पता/गाँव/कस्बा ................... (6)5 व्यवसाय oe ore eee 
तालुका/तहसील.......................... E 
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2. दुर्घटना का विवरण 
11) CEERI SALINE? cane ne INNIS 
(2) RE Ta? EROR, «०४०5४ 2553 क काकाला 


GEG Sal स्थान, 0 eer eee SIT काता जनन 
REVENIR ie जिला. E IRSE 


(७) Sp SA RIET coerce 55 OTT MNO CR 

(4) उस पुलिस स्टेशन/ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी का नाम व पता जिसके 
क्षेत्राधिकार की दुर्घटना हुई अथवा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 

(5) उस अस्पताल तथा पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी/प्रेक्टिशनर का नाम तथा पता जिसने 
मृतक का इलाज किया। 


(6) क्या शव परीक्षा (पोस्ट मार्टम) की गयी थी। हाँ/नहीं 
मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण-- 
नाम आयु मृतक के साथ संबंध 
क. 
ख. 
ग. 
घ 


मैं/हम WER घोषणा करता हुँ/करती gad हैं कि बीमाकृत व्यक्ति का परिवार “निर्धन 
परिवार” है अर्थात्‌ भूमिहीन श्रमिक कुटुम्ब है। 5 एकड़ सिंचित भूमि, 10 एकड़ सिंचित भूमि वाले 
छोटे किसान का परिवार अथवा दोनों के एक समतुल्य संयोजन पारस्परिक शिल्पिकारो/कारीगरों का 
परिवार है। शहरों में लघु उत्पादन के अथवा व्यापार अथवा परिवार या घरेलू व अन्य सेवाओं जैसे 
अनियमित क्षेत्रों में कार्यरत कुटुम्ब है और सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 7,200 रुपये से 
अधिक नहीं थी आगे हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है 
और यह भी कि मैं/हम मृतक के हिताधिकारी हुँ/हैं। 
दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर/ 
बाएं हाथ के अंगूठे 


का निशान 
मैं घोषणा करता हूँ कि जिन दावेदार/दावेदारों के नाम कन्यका 
बाएँ हाथ के अंगूठे का/के निशान 
यहाँ लगे हुए हैं, मैंने उन्हें सभी प्रश्‍न समझा दिया पता RECTE 
है कि उत्तर मेरे द्वारा लिखे गए हैं तथा 
उन्होंने इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही कि हस्ताक्षर ०: सन टी 
उत्तर ठीक प्रकार से लिखे गए हैं, हस्ताक्षर | 
किया/किए, निशान अंगूठा लगाया/लगाए हैं। 

6 rem मै एतद्द्वारा घोषणा करता d कि 
उत्तर लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर श्री/श्रीमती/कुमारी .......................... ने R 
वळ ल प्रश्‍न पूरी तरह समझा दिये थे तथा उन्होंने 
पताः... ae बताए अनुसार ही उत्तर लिखे हैं और कि मैंने इस 
OR लि 5 बात से संतुष्ट होकर ही अंगूठा लगाया/हस्ताक्षर 
CR किये है कि वह ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। 


हस्ताक्षर/अंगूठा निशान 
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प्रपत्र-2 
गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना 
दावा जाँच व निपटान अधिकारी की रिपोर्ट 
दावा संख्या ..... 01. दिवांक EE 
दावा निपटान अधिकारी की मोहर ...........::..:1 UU D कक की 
1. मृतक का नाम ............... EE E 75077 200 ES रद EE 
2. पता/ग्राम .......-..--------¬-०-;०-००००१०००००००००००४०. ००४२००. a RE E 
तालुका/तहसील oerte ROME. जिला म ल ee em UR 
3. दुर्घटना की:तिथि. ......... ७७०७ ७ ona MINE 
4. दुर्घटना का स्थानः,..1:.:..०३०:००६-)५८००घ ८१०८7 TE Siero Teen eR tre IEEE 
तालुका/तहसील ४४० 307 क eei P TO 
5. मृंत्यु.का:समयःतथा दिनांक eese २०० ० 2733 TEE 
6. मृत्यु का स्थान गाँव ......:;--:-.-5---. ००००९7०5०700 E IURE 
तालुका/तहसील ९7.0८.०5 ता जिला mco SNS 
7 TQ का कारण I dem EN ee ION UM 
नोट--मृत्यु के कारण से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यदि हो तो इसके साथ 
संलग्न करें। 
प्रमाणित किया जाता है कि-- 

(क) उपर्युक्त ud ute rene गाँव Ed rne ate 
तालुका/तहसील 7 e e E तिला ete व राज्य 
व पंचायत में रजिस्टर्ड (पंजीकृत) हे । 

(ख) उपर्युक्त मृतक योजना में वर्णित परिभाषा के अनुसार गरीब परिवार से है। 

(ग) उपर्युक्त बीमा योजना में सीमित उपर्युक्त मृतक की दुर्घटना गाँव.............. तहसील/ 
तालुका: तथा जिला. ००००.८ eee में हुई जो उपर्युक्त बीमा योजना के 
अंतर्गत आता है। 

(घ) मृत्यु के लिए मुखिया/सरपंच द्वारा प्रमाणित और सत्यापित कारणों से भी संबंधित रूप से 
में संतुष्ट हूँ (जब चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित न किया हो) 

(ड) दावा फार्म में घोषित मामलों के तथ्य साथ पाए गए। 

(च) जाँच के उपरांत में संतुष्ट हूँ कि दावेदार 

1. अन्यत्र स्रोत से किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने का हकदार नहीं है अतः वह 
योजना के अंतर्गत 3,000 रु. का पूरा मुआवजा पाने का हकदार है। 

AMNES LEE KC RSS Gees मेः रे, तता em £s का 
मुआवजा पाने का हकदार है या पा AC है। अतः वह योजना के अंतर्गत बकाया 
धनराशि ५८ 6.0 ars S रु. पाने का हकदार है। 

3. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कारणों से किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने का 
हकदार है। | 

(छ) मैंने उन कारणों की भी जाँज कर ली है जिनके कारण दावा 180 दिनों के बाद सूचित 
किया गया है इस संबंध में मेरी रिपोर्ट निम्न प्रकार है। 

(ज) योजना में दी गई परिभाषा के अनुसार मृतक के निम्न उत्तराधिकारी हैं और मुआवजे की 
राशि उनके नामों के सामने दर्शाई गई है। 

मृतक के साथ संबंध। मुआवजे की देय राशि 

1२५५... RPS MNES oc a ML a aco e aOR 
2: is 


*******************************************************************%****% «५ 
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Ds. ०७०००००००००००७००००००:०००२ A 
OOOO RUE BEC ARI SERT TL eaae 
Se (मृतक) के संबंध में किया गया दावा, इस बीमा की शर्तों के 
अंतर्गत आता है और देय है। 


बीमा कम्पनी का नाम ................................ 3252 UNTEN 


निर्धन परिवारों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 
सामाजिक सुरक्षा योजना भुगतान बाउचर 


- जहा SSIS? ose ETC EROS NE (बीमा कम्पनी द्वारा भरा जाए) 
श्रीत्रीमती corsa A 1 SAVER ce ee सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री 
ग्री eee गदर उस EATER aoa a E NNN 
CRT NN पाला डॉ रा AAE E 
की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर मेरे/हमारे दावे के पूरे एवं अंतिम निपटान के रूप में 
locos RM (CIGT TREE Gal GID) 559 .. सरकारश्से CREER RM 
(बीमा कम्पनी का नाम) के लिए और की ओर से रु. ...................................... मात्र प्राप्त किए। 


मैं/हम अपने वर्तमान दावों अथवा उक्त दावों के संबंध में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पन्न होने 
वाले सभी दावों के पूरे और अंतिम निपटान के लिए भुगतान रसीद आदि निगम को देता हूँ/देते हैं। 


दिनाकिताआज PERLE ME TREE RR (एल) माह E NN 200 


Photographs 


दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर/बायें हाथ 
के अंगूठे का निशान 


Toms emn टा आल का >... 
coc OC गए दो परी 0... 
9 किसाक्षी७--अहस्ताक्षर 20D. 5 कद |. 27.71, 3.17: 
नामा वा SGI ox: नाक BIRD Less 


` दावा जाँच व निपटान अधिकारी के हस्ताक्षर 


5 ( 2 ) कुटी बीमा योजना 


उद्देश्य--ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरी या आर्थिक रूप से ऐसे निर्बल वर्ग के व्यक्तियों जिनकी 
'कुटी या झोपड़ी में आकस्मिक आग लग जाने के, कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 
को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा यह सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। 

—- पात्रता--य्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन TAR दस्तकार परिवार, पारस्परिक शिल्पकार परिवार, लघु 
ud सीमान्त इच्छुक परिवार, छोटे-छोटे » यातायात एवं घरेलू सेवाओं में लगे थे सभी लोग इस 
योजना से लाभान्वित होंगे जिंनकी वार्षिक आय कुल मिलाकर 4,500 रु. से अधिक न हो। 
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दावे की धनराशि--कुटी अथवा झोपड़ी के आग से क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम्‌ 1000 रु. 
तथा सामान्य के लिए 500 रु. देय होगा। अपराधिक उद्देश्य से लगाई गई आग से क्षतिग्रस्त होने पर 
इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर देय नहीं होगा। 

दावा भुगतान की प्रक्रिया--कुटी अथवा झोपड़ी के आग से क्षतिग्रस्त होने पर निकटतम पुलिस 
स्टेशन को सूचना दी जानी चाहिए तथा प्रतिकर हेतु प्रार्थना-पत्र संलग्न प्रपत्र-4 में परगना मजिस्ट्रेट के 
समक्ष दिया जाना चाहिए जो जाँच के पश्चात्‌ अपनी संस्तुति बीमा कम्पनी कार्यालय (ओरियन्टल बीमा 
कम्पनी) को भेजेंगे। जाँच की कार्ययवाही ग्राम सरपंच मुखिया या गाँव सभा के प्रधान के माध्यम से 
कराई जा सकती हे। बीमा कम्पनी दावा का भुगतान मनीआर्डर, चेक या ड्राफ्ट द्वारा करेगा। 


प्रपत्र- 4 
ग्रामीण झोपड़ी बीमा अग्नि दावा 
सूचना-प्रपत्र 
सेवा में, 
परगना मजिस्ट्रेट 
तहसील 2० कक ल्ल 
जिला aa ETENE फलन 
श्रीमान, 
मामः नन. न तश पोस्ट Aute d ee 2 तहसील Chae a 
TORTI. esent में स्थित मेरी झोपड़ी लगभग ........................ बजे अपरान्ह/पूर्वान्ह 
UOI RR. को आग द्वारा नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गई है। 
मेने क्षति की रिपोर्ट रामू अधिकारी/मुखिया/सरपंच तथा ..................... के पुलिस स्टेशन को 
दे दी है। 
कृपया दावा निपटान का व्यवस्था wil 
भवदीय, 
हस्ताक्षर 
दिनाक यामा 
नाम na EE ० a 
पता ना E ee 


eee eee eee eee eee eee eee ee s 


उद्देश्य एवं प्रयोजन--इस योजना का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन, मूक, बधिर शारीरिक रूप a 
विकलांग निराश्रित पुरुष तथा महिलाये जो बाधित होने के कारण किसी प्रकार का परिश्रम नहीं कर सकते 
हैं न उनका कोई आर्थिक स्रोत हे और न ही कोई व्यक्ति के आश्रय पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 
भरण-पोषण के लिए अनुदान की सहायता देना है। 

2. जो अक्षम व्यक्ति उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और प्रार्थना-पत्र की तिथि से एक वर्ष के अधिक 


समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं ये अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे, प्रतिबंध यह है कि कोई 
विस्थापित व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में जाकर तीन मास से अधिक समय से बस गया 


है, अनुदान का पात्र होगा। 


3. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के बाधित निराश्रित व्यक्तियों को अनुदान की 


सहायता प्रदान की जायेगी। 
(क) नेत्रहीन 
(ख) मूक तथा बधिर 
(ग) शारीरिक रूप से विकलांग 
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4. परिभाषा 
(1) (क) निराश्रित--वह व्यक्ति है जिनकी आय को कोई साधन नहीं है तथा जिनका 20 वर्ष या 
उससे अधिक आयु का निम्न श्रेणी में कोई संबंधी नहीं है। (अ) पुत्र पुत्र का पुत्र (पौत्र) 

(ब) पति, पत्नी। 

प्रतिबंध यह है कि 

वह व्यक्ति भी निराश्रित समझा जायेगा यदि उसके उपर्युक्त श्रेणी के सभी संबंधी........... 

(अ) 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनकी अपनी कोई आय नहीं, या 

(ब) वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हों कि सहायता करने में असमर्थ हैं, या 

(स) वे जीविकोर्पाजन के लिए पूर्णतः आयोग्य हैं यानी, अंधे, कोढ़ी, पागल या आशक्त 
हो या, 

(द) वह 7 वर्ष के अधिक समय से लगातार लापता है या साधू या फकीर हो गये हैं 
और इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार से संबंध विच्छेद कर लिया है और अलग 
रहते हैं तथा जिलाधिकारी ऐसी जाँच के द्वारा जहाँ वे आवश्यक समझे इस बात से 
व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है कि संबंधी लापता है या साधू या फकीर हो गया है। 

टिप्पणी--(1 ) उपर्युक्त (ब) के मामले में जिलाधिकारी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाँच 
कराकर संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधी की आर्थिक स्थिति विपन्न है। 

(2) उपर्युक्त (द) में भिखारी तथा साधू और निर्धन गृहों के निःशुल्क पोषण पाने वाले व्यक्ति 
निराश्रित नहीं समझे जायेंगे परंतु जिनका पेशा वास्तव में भीख माँगना नहीं है और यदा-कदा कहीं से 
सहायता पा जाते हैं, अनुदान पाने योग्य होंगे यदि वे अन्य प्रकार से प्रात्र है और जिलाधिकारी उनको 
निराश्रित समझे। 

स्पष्टीकरण 


(1) पत्नी के जीवित होने से किसी व्यक्ति को अनुदान पाने के लिए तब तक अयोग्य न समझा 
जायेगा जब तक जिलाधिकारी किसी राजपत्रित अधिकारी से जाँच कराकर संतुष्ट न हो जाये कि पत्नी की 
आय अपनी और अपने पति के निर्वाह के लिए पर्याप्त है। xt 

(2) जहाँ पति या पत्नी 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पति या पत्नी अनुदान के पात्र होंगे यदि 
उनके कोई पुत्र या पुत्र का पुत्र जीवित नहीं है। 

(3) यदि प्रार्थी पागल हैं या विक्षिप्त हैं तो उसके अधिकारी अभिभावक नियुक्त करेंगे और 
जिलाधिकारी द्वारा नामांकित ऐसे अभिभावकों को अनुदान दिया जा सकता है यदि अभिभावक इस 
आशय का अनुबंध करें कि वह पागल व्यक्ति का पोषण करेंगे। 

(4) सौतेले पुत्र को पुत्र, नहीं समझा जायेगा। 

(5) 1000/- रुपया प्रतिमास तक आय वाला प्रार्थी अनुदान के अयोग्य नहीं समझा जायेगा यदि 
वे अन्यथा इसका पात्र है-- 

(ख) “शारीरिक रूप से अक्षम'' वह व्यक्ति समझे जायेंगे जो निम्न श्रेणी में से एक या एक 

से अधिक श्रेणी में आते हो-- 
(1) नेत्रहीन 
(2) मूक, बधिर 
(3) मानसिक रूप से अक्षम, 
(4) विकलांग 

प्रतिबंध यह है कि शारीरिक अक्षमता ऐसी स्थाई प्रकार की हो कि वह अपने जीविकोपार्जन के 

लिए अयोग्य हो गया हो.जो कम से कम 40% विकलांग हों, जैसे-- 
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(अ) दोनों हाथ न हों या कोहनी तक काट दिये गये हों। 

(ब) एक हाथ और एक पैर (फूट) न हों। 

(स) दोनो टांग काट दी गयी हैं या जांघ तक एक ओर की टांग न हो या दूसरी टांग का पैर 
(फूट) न हो। 

(द) ऐसे नेत्रहीन हों या आशक्त हो जो कोई कार्य न कर सकते हों। 

(य) ऐसे बधिर हों कि किसी की कोई बात सुनने में असमर्थ हों तथा अशक्त हों। 

(र) मानसिक रूप से ऐसे अक्षम हों कि अपने जीविकोपार्जन के लिए अयोग्य हो। 

(ल) फालिज या किसी अन्य रोगों के कारण जीविकोपार्जन के लिए आयोग्य हो। 

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मामले में विशेषज्ञ द्वारा जाँच. उपरांत प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया 
जाना अनिवार्य है। 

टिप्पणी--यदि कोई व्यक्ति विशेषज्ञ द्वारा जाँच कराने के व्यय भार को वहन नहीं कर सकता है तो 
m निःशुल्क जाँच कराने की व्यवस्था जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा की 
जायेगी | 

. स्पष्टीकरण--नेत्रहीन व्यक्ति वे व्यक्ति होंगे, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हों, wai के साथ ठीक से 
3/60 अथवा 10/200 (संनालन) अधिक दृष्टि की तीक्षणता न हो, 20 डिग्री के कोण के अंतर से 
अथवा उससे कम दृष्टि क्षेत्र सीमा हो। 

5. आय का प्रमाण-पत्र किसी राजपतित्र अधिकारी, सांसद सदस्य, विधान सभा महोदय, विधान 
परिषद एवं सदस्य नगर महापालिका अथवा सदस्य टाउन एरिया से प्राप्त कर आवेदन-पत्र के साथ मूल 
रूप से संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। प्रार्थी को स्वयं भी अपने आय के संबंध में एक घोषणा-पत्र इस 
आशय का देना होगा कि उसकी आय के कोई साधन नहीं हैं। 

6. प्रार्थना-पत्र जिला विकलांग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र प प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन- 
पत्र में उल्लिखित वांछित समस्त अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। . 

7. इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाले आर्थिक सहायता की स्वीकृति संबंधित जिलों के 
जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित जिले के लिए गठित जिला विकलांग कल्याण समिति 
की संस्तुति के आधार पर की जायेगी। 

8. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, अपने जनपद की जिला विकलांग कल्याण समिति के 
परामर्श से प्रत्येक वर्ष अपने कार्यालय में प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्धारित करेंगे तथा 
योजना का व्यापक प्रचार करायेंगे ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो सके और वह 
योजना का पूरा लाभ उठा सकें। र E 

9. अनुदान की धनराशि--इस योजना के अंतर्गत अनुदान की सहायता 300/- रुपया (तीन सो) 
प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से दी जायेगी। 

10. यदि किसी प्रकार कोई व्यक्ति गलत सूचना आदि के आधार पर उपरोक्त सहायता प्राप्त कर 
लेता है और कालान्तर में सही तथ्य विदित हो जाता हे तो ऐसी दशा में संबंधित. व्यक्ति को दी गई 
समस्त धनराशि उससे पब्लिक मनीज (रिकवरी ऑफ डयूज) Uae, 1965 की धारा 3 की उपधारा 
(ए) (11) के अंतर्गत वसूल की जायेगी। | 

11. इस योजना के अंतर्गत किसी भी विवादास्पद, विषय पर निदेशक विकलांग कल्याण उत्तर 
प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी को मान्य होगा। 

12. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, समस्त अनुदान ग्रहीताओं के बारे में जाँच करेंगे कि वह 
जीवित है या नहीं तथा स्वीकृत अनुदान की धनराशि का भुगतान करेंगे। 
mee 13. अनुदान ग्रहीता की मृत्यु की तिथि से या उस तिथि से जब अनुदान ग्रहीता निराश्रित की 


परिभाषा में न आते हों, अनुदान देना बंद कर दिया जायेगा। 
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44. इन नियमावली के अंतर्गत निराश्रित विकलांग व्यक्ति को भरण-पोषण हेतु अनुदान प्राप्त करने 
के लिए प्रत्येक वर्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वांछित समस्त अभिलेख भी लगाये जाने 
आवश्यक होंगे किन्तु जिसे एक बार इस योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत कर दिया जायेगा उसे 
आगामी वर्ष में अनुदान के नवीनीकरण हेतु केवल एक आवेदन-पत्र ही देना पर्याप्त होगा। 


विकलांग कल्याण विभाग, उ.प्र. 
आवेदन-पत्र 


नेत्रहीन एवं बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को 
उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र 

वित्तीय वर्ष OS) SUETON 

नोट--आवेदन-पत्र को केवल वे ही व्यक्ति भरे जो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी 
विभाग से अनुदान सहायता भत्ता न प्राप्त करते हों एवं उनकी शारीरिक व आर्थिक स्थिति संबंधित 
नियमावली में दिए गए नियमों के अनुकूल हो आवेदन-पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर वांछित 
विवरण सूचना दिया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचना सही व स्पष्ट दी जानी चाहिए आवेदन पत्र अपने 
जिले में जिला समाज/विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनके द्वारा निश्चित्‌ तिथि तक जमा 
किये जायेंगे जिन प्रार्थना-पत्रों में सत्य पूर्ण तथा वांछित सूचना नहीं दी जायेगी अथवा आवेदन-पत्र 
निर्धारित समर्य के भीतर कार्यालय में जमा नहीं किए जायेंगे तो उन पर कोई विचार किया जायेगा। 
जिल Me IA T CUS ais pre SHEET Eod ae aie pee प्रार्थी/प्रार्थिनी 
का नाम, स्थाई पता ग्राम/मोहल्ला ....... MEET E पोस्ट लक I EE ES. जिला 
whoa Menten जाति (यदि अनु. जाति/अनु. जनजाति के हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी 
संलग्न करें) 
प्रार्थी/प्रार्थिनि की जम्न तिथि (प्रमाण-पत्र) .......... ळक ET Bu 
TRE की दाह SGU GT TRU SERERE 1111१ 
रा TAT दादी ao OS BO FOS PU TESTE NRI TERRE 
SEC RES REISE ८... E का क NERONE 
cun mun REED दा 7 OP T ODD IG किया यव xd 


= 


***««*«*“*“*******«*“***************”**********************५*५******५*५*५***********५५****५**५**५*****५**५******५*****५*******५****  ५५***%**%* 


प्रार्थी/प्रार्थिनी निराश्रित हैं यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ...................................................... 
प्राथी/श्रार्थिनी की चल अचल सम्पत्ति का विवरण ...............................:.:....::..........:....:.....:::. 
शराथी भागी Gil GIRS SELL GS ECHTE कह, RE SO TST 
SHEL SILI) के SIE उ sono a 5 ODORE ROREM DONO 
प्रार्थ/प्रार्थिनी को अन्य सहायता राज्य अनुदान भारत सरकार गैर सरकारी संगठन से प्राप्त होती है यदि 
ल ही TERET GARG की e n ARE E RI 
प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वार शपथ-पत्र 
में प्रमाणित करता/करती हूँ कि-- 
(क) मेरे गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है और न किसी प्रकार की कोई आय है। 
(ख) मुझे शासन द्वारा कोई सहायता या पेंशन नहीं मिलती है। i 
(ग) मेने इससे पूर्व शासन को आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। i 
(घ). प्रार्थना-पत्र में जो भी सूचनाएं दी गयी हैं ये सत्य हैं ये गलत सिद्ध हो तो अनुदान की 
धनराशि सरकार की संबंधित नियमावली के अनुसार वापिस करने के लिए बाध्य 
होऊँगा/होऊंगी। 
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(ड.) मेरा कोई पुत्र अथवा पौत्र अथवा निकट संबंधी नहीं है जो 

: ट संबंधी ic सहायता 
प्रदान करता है। हीं है जो मेरे भरण-पोषण में सहायत 
प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर 


क्या आपको इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष/चालू वर्ष में अनुदान की सहायता राशि प्रदान की 


गयी है ? यदि हाँ तो निम्नलिखित प्रमाण-पत्र दें। 
मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि गत वर्ष 
पर हक दि, नन तक के लिए स्वीकृत किया गया था। 
प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा 
| विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र : 
सेवा में, 
सचिव, 
- eg न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक 
सेवा समिति, : 
तहसील-- जनपद-- 
क /पुत्री/पत्नी/विधवा .......................... निवासी 


(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, 
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ, 
(ग) स्री या बालक, 
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ, 
(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूखा, भूक या औद्योगिक 
विनाश की दशाओं के अधीनस्थ सताया हुआ व्यक्ति, 
(च) औद्योगिक कर्मकार, 
(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित, 
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)। 
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद कां कारण, दावे प्रतिवाद आदि का संक्षिप्त विवरण। 
4. कया विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हाँ 
तो उसका परिणाम। i 
s. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है-+ zi 
(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की | 
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि। 
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि। 
(4) वाद व्यय की मद में की गयी धनराशि। 
(5) , केवल विधिक परामर्श | 
मैं दप व्शा हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध 
कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/ 


करूंगी और किसी भी बात-को नहीं छुपाऊंगा/छुपाऊंगी। 


प्रार्थी/प्रार्थिनी 


` नाम-- 
पता-- 
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| 
संख्या-वे.आ.-1-60( 2 )/दस-2012-42( एम )/08 


^N 


प्रेषक, 
संजीव मित्तल, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश | 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वॉ. तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-7 'लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2012 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी 
स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र. (2008) के प्रथम 
प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से 
पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2011 से बढ़ी हुई दर पर 
भुगतान। 
पठित निम्नलिखित 
(1) शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-975/दस-2005-41/04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
(2) शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-72/दस-2006-31/04, दिनांक 31 जनवरी, 2006 
(3) शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-641(2)/दस-2011-42(एम)/08, दिनांक 06 जुलाई, 
2011 
(4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1(3)/2008- 
संस्था-]](ख), दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं.-वे.आ.-1-641(2)/दस- 
2011-42(एम)/08, दिनांक 06 जुलाई, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 
पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा 
शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत 
ऐसे पदधारकों, जिनके ERI वेतन समिति उ.प्र. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है 
अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 
से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 
नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है 


तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 
01 जुलाई, 2011 वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 127 प्रतिशत 
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2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-1599/ 
दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत 
लागू रहेंगे । 

3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 


4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से 
यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों 
की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयीं हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य 
होगा। | 

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित 
किया जायेगा अर्थात 50 पैसे ओर उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा ओर 50 
पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। 


6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 
दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में 
अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और 
इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2012 से जमा माना जायेगा 
और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य 
निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31-12-2012 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम 
्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाए, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों 
द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 फरवरी, 2012 से (माह 
जनवरी, 2012 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2012 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे 
अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग 

सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट 
उपलब्ध न हौ वह उसे नकद दी जायेगी। 

7. नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि टियर-1 
पेंशन खाते में जमा की जायेगी। कर्मचारी के मूल वेतन एवं ग्रेड पे के योग पर महंगाई भत्ते की दर में 
वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में राज्य सरकार द्वारा किया 
जायेगा। 


8. महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से 
संबंधित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10- 
1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए! 


9. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त 
हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने 
वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 

भवदीय, 
(संजीव मित्तल ) 
सत्तिद। 


` 
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उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या: सा-3-79/दस-2012-301/2000 टी.सी. 
कार्यालय-ज्ञाप 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2012 
विषय : अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों 
को दिनांक 01-07-2011 से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंधं में। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय- 
ज्ञाप संख्या-सा-3-552/दस-2011-301/2000, दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा जिन पेंशनरों/ 
पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित 
वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन 
स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महंगाई राहत दिनांक 01-01-2011 से 115 प्रतिशत की दर से स्वीकृत 
की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01-07- 
2011 से 127 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी। 

2. यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें 
अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन. मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित at पर महंगाई राहत अनुमन्य 
होगी। 

3. क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महंगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित 
करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में 
उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान 
करें। 

4. अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों को तदनुसार महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट wi 

भवदीय, 

(संजीव मित्तल) 

सचिव, वित्त। 
346 


महँगाई राहत 58 प्रतिशत ( 1-7-2011 से देय ) 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : सा-3-78/दस-2012-301/2000 टी.सी. 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2012 
कार्यालय-ज्ञाप 

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति। 

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय 
ज्ञाप संख्या : सा-3-649/दस-2011-301/2000 टी.सी., दिनांक 11 जुलाई, 2011 जिसके द्वारा 
महँगाई राहत दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 51 प्रतिशत स्वीकृति की गयी थी, के क्रम में श्रो राज्यपाल 
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप 
दिनांक 11-07-2011 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 
महँगाई राहत की 07 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 
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2. पेंशनरों अनुमन्य महँगाई राहत में दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 07 प्रतिशत की ous बढ़ोत्तरी 
की फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 51 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जायेगी। 


3. महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरंदाज 
कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा। 


4. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के 
सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वाग अलग से आदेश निर्गत किया जाना 
अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन 
संख्या : सा-3-जी.आई.-25/दस-2011-301/2000, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा जारी किए 
जा चुके हैं। 

5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी 
लागू होंगे। 

6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या : ए-1-252/दस-10(3)/81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 
में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र 
की आवश्यकता नहीं हे। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही 
उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा। 


7. महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध जो इससे संबंधित पूर्व 
शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत लागू रहेंगे। 
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संख्या-वे.आ.-1-104/दस-2012-42(एम )/0 8 


(संजीव मित्तल ), 
सचिव, वित्त। 


प्रेषक, | 
संजीव मित्तल, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ | 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश । 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 3 फरवरी, 2012 
विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय 
निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2012 से बढ़ी हुई 
दर पर भुगतान विषयक | 
महोदय 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे.आ.-1-60/दस-2011-42(एम)/08, दिनांक 13 
जनवरी, 2012 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त 
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शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 2012 के प्रस्तर-8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष 
` स्वीकृति प्रदान करते हैं 
“नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की 
| राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की 

जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा 

किया जायेगा।” एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल 

सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी emm 

2. उक्त शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। 

š भवदीय, 
(संजीव मित्तल ) 
सचिव | 
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वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रक्रिया-सरलीकरण-राजाज्ञा 
संख्या : ए-1-137/दस-2012-10(42 )/2010 


> 


प्रेषक, 
डॉ. बी.एम. जोशी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्त (लेखा) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2012 
विषय वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में समिति द्वारा की गयी 
संस्तुतियों पर कार्यवाही। 


महोदय, 
उपर्युक्त विषयक पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में समिति संस्तुतियां वित्त विभाग को 
उपलब्ध करायी गयी थी। सम्यक्‌ विचारोपरांत शासन द्वारा इस संबंध में उक्त संस्तुतियों पर निम्नलिखित 
निर्णय लिया गया है-- 
1. यदि पेंशनर्स कोषागार को अपनी अन्य स्रोत से आय का विवरण उपलब्ध कराते हैं तो 
कोषागार स्तर पर पेंशन की धनराशि तथा अन्य स्रोत से प्राप्त आय की कटौती कोषागार 
स्तर पर सुनिश्चित की जाए तथा इस संबंध में आय संबंधी पूर्ण विवरण पेंशनर्स को 
उपलब्ध कराया जाए। 
2. कोषाधिकारियों द्वारा स्थायी रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त पेंशनरों की 
सूची रखी जाए और उनसे संबंधित जीवनकालीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए उनके 
ERI घर जाकर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को .भेजकर प्राप्त किये 
जाने की व्यवस्था की जाए। 
ili उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों को कृत कार्यवाही से | 
अवगत कराने का कष्ट Hil | 


» 
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भवदीय, 
(डॉ. बी.एम..जोशी) । 
सचिव। | 


| 
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| 349 
संख्या : 264/79-6-2012 


सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2012 
विषय- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर 

मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की 
प्रबन्धकारिणी समिति/राज्य स्तरीय स्टीयरिंग-कम-मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.1.2012 में 
लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत 
रसोईयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। 

उपरोक्त व्यवस्था हेतु यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 
विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों हेतु उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व ही विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि खाते 
में मानदेय की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। 

अतः रसोईयों के मानदेय भुगतान हेतु उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने 
का कष्ट करें। 


भवदीय, 
( सुनील कुमार ) 
| सचिव | 
350 
राजाज्ञा 
भर्ती पर प्रतिबंध 
प्रेषक, 
राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2012 
विषय-- भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध। 
महोदय, 


सम्यक्‌ विचारोपरांत शासन द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को 
छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये 
निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी 
तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 
( राजीव कुमार } 
प्रमुख सचिव . 
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(351 
राजाज्ञा चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया पर रोक 


प्रेषक, 
एफ.ए. प्रधान, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 
1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद। 
2. सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद। 
शिक्षा अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2012 
विषय-- उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे चयन प्रक्रिया पर रोक के संबंध में। 


महोदय, | 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासन स्तर पर सरकारी भर्तियों पर 

(लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध 

लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएवं तात्कालिक प्रभाव से उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन 

बोर्ड द्वार आयोजित की जा रही समस्त चयन प्रक्रिया/परीक्षायें एवं साक्षात्कार पर अग्रिम आदेशों तक के 

लिए रोक लगायी जाती है। 

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 

( लल्लन-पाण्डेय ) 

स्टेट को-आर्डिनेटर 


352 


स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 
संख्या : सा-3-517/दस-2012/301( 9 )/एस.ए.बी./2 011 


प्रेषक, 
वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालयं/विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश । 
. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
. महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। 
. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष। 
. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, :लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 
. निदेशक, पेंशन इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 
. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश 
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2012 
विषय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 
स्वायत्तशासी संस्थाओं में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध i 


महोदय, 
दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरांत राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार 
द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं wd राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, 


NOU AWD = 
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जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना पूर्व में लागू थी, में नये प्रवेशकों 
पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अधिसूचना संख्या : 'सा-3-379/दस-2005-301(9)- 
2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है। 


2. नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन 
निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा नई पेंशन योजना के लिए 'तैयार की 
गयी संरचना (आर्किटेक्चर) को राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3-313/दस-2009- 
301(9)-2003, दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा अंगीकृत किया गया है। इस आर्किटेक्चर में नेशनल 
सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी.आर.ए.) 
बैंक ऑफ इंडिया को ट्रस्टी बैंक तथा भारतीय स्टेट बेंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं भारतीय जीवन 
बीमा निगम को पेंशन निधि प्रबंधक (पेंशन फण्ड मैनेजर) नियुक्त किया गया है। पेंशन निधियाँ के 
समुचित प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एन.पी.एस. 
ट्रस्ट) का गठन किया गया है। ; 


3. नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.एस.डी.एल. एवं एन.पी.एस. 
ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुबंध निष्पादित किये गये। इसके पूर्व नई पेंशन 
योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3-1124/दस- 
301(9)-2003 टी.सी., दिनांक 15 सितम्बर, 2010 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3- 
1558/दस-2010-30(9)-2003 टी.सी., दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 द्वारा क्रमशः राज्य सरकार 
से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, 
राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कर्मचारियों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि 
पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर से ब्याज के भुगतान, प्रत्येक कर्मचारी का पेंशन खाता 
खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखते हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था। 


4. एन.एस.डी.एल. एवं एन.पी.एस. ट्रस्ट के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुबंध निष्पादित कर लिये 
जाने के अनन्तर ऊपर वर्णित अंतरिम व्यवस्था को समाप्त करते हुए एन.पी.एस. आर्किटेक्चर के अनुसार 
अग्रलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हे-- 


(1) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अर्द्धविकेन्द्रित मॉडल तथा विश्वविद्यालयों एवं 
अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पूर्ण विकेन्द्रित मॉडल अंगीकृत किया जाए। 


(2) सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा जो आहरण 
वितरण अधिकारी है, अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता 
अंशदान, फाईल न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन अकाउन्टिंग नेटवर्क (NPSCAN) में 
अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल 
अधिकारी के रूप में कार्य att 


(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता 
अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाईल NPSCAN में 
अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय 
नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 


(4) डिग्री कालेजों के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जो आहरण वितरण अधिकारी का 
कार्य करते हैं, अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान 
फाईल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा 
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 


(5) राज्य विश्वविद्यालयों में वित्त अधिकारी, जो आहरण-वितरण अधिकारी का कार्य करते 
हैं, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी का कार्य भी करेंगे। 
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; (6) अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में राज्य विश्वविद्यालयों के समान मॉडल लागू किया जाए। 

(7) सहायता sm शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं---उपर्युक्त व्यवस्थाओं को प्रभावी 
ढंग से लागू किये जाने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग विभागाध्यक्षों को इस आशय के 
आदेश निर्गत करेंगे कि आहरण-वितरण अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों को 

; आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं-कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण, जनशक्ति अनिवार्यतः 

उपलब्ध करायेंगे। इस संबंध में नोडल अधिकारी-वस्तुस्थिति का सतत अनुश्रवण करेंगे 

तथा प्रगति से 'वेभागाध्यक्ष के साथ-साथ वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को रिपोर्ट 
प्रस्तुत करेंगे। 
विभिन्न प्राधिकारियों एवं अभिदाताओं का नई पेंशन प्रणाली में पंजीकरण 
(8) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाडों/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशारी संस्थाओं हेतु 
नामित नोडल अधिकारियों का एन.एस.डी.एल. में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण 
हेतु प्रपत्र एन-1 में अपेक्षित विवरण भरकर एन.एस.डी.एल. को संबंधित नोडल 

' अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा। 

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारियों का एन.एस.डी.एल. में पंजीकरण कराया जायेगा। 

* पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन-2/एन-3 में अपेक्षित विवरण भरकर नोडल अधिकारी के माध्यम 

से एन.एस.डी.एल. को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र की एक प्रति नोडल अधिकारी 

के कार्यालय में तथा एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित 

रखी जायेगी। आहरण-वितरण अधिकारियों का पंजीकरण आहरण वितरण अधिकारी सह 
भुगतान अधिकारी (डी.डी.ओ.-कम-डी.टी.ओ.) के रूप में कराया जायेगा। 

(10) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रपत्र एस-1 
में आवेदन भरकर एन.एस.डी.एल. को प्रेषित किया जायेगा। किसी अधिष्ठान में कार्यरत 
सभी कर्मचारियों के पंजीकरण प्रपत्र आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में 
प्राप्त किये जायेंगे जिसकी एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति 
एन.एस.डी.एल. को सीधे प्रेषित की जायेगी। एन.एस.डी.एल. द्वारा कर्मचारियों को 
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर (पी.आर.ए.एन.) आवंटित किया जायेगा। जिसकी 


4 


R एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी माह में खोले 
Hi: गये नये पी.आर.ए.एन. की संख्या की सूची आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तैयार कर 
j अगले माह की दसवीं तारीख तक अपने नाडल अधिकारी को भेज दी जायेगी। 

3 विभिन्न प्राधिकारियों तथा अभिदाताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र एन-1, एन-2, एन-3 तथा 
g एस-1 इस शासनादेश के साथ संलग्न है। अन्य संगत प्रपत्र तथा एन.एस.डी.एल. द्वारा जारी दिशा- 
fi निर्देश भी संलग्न है। 

$ नयी पेंशन योजना का सामान्य स्वरूप 
© पेंशन ` ^ ^ होंगे में 
| (11) नई पेंशन योजना में दो टियर : टियर-1 तथा टियर-2 होंगे। टियर-1 में समस्त 


आच्छादित कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा जबकि टियर-2 में 
अंशदान पूर्णतः वैकल्पिक होगा। 

(12) टियर-1 में प्रतिमाह मूल वेतन ग्रेड पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के 
बराबर अंशदान किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती कर्मचारी के वेतन से आहरण 


|| | एवं वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सेवायोजक का अंशदान भी आहरण वितरण 
अधिकारी द्वारा जमा किया जायेगा! 
=A 4 . (13) टियर-1 में किये जाने वाले अंशदान की राशि (निवेश से प्राप्त आय सहित) 


अनिष्कासनीय पेंशन खाते में जमा होगी। 
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नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा 
उपलब्ध नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए 
कटोतियाँ की गयी हों तो कटोतियाँ की राशि संबंधित कर्मचारी को ब्याज सहित वापस 
कर दी जायेगी। 


टियर-2 खाता पूर्णतया वेकल्पिक होगा तथा वही कर्मचारी टियर-2 खाता खोल सकेगा 
जिसे टियर-1 के लिये पी.आर.ए.एन. आवंटित किया जा चका हो। कर्मचारी द्वारा 
टियर-2 खाता एन.एस.डी.एल. के स्थानीय अभिकर्ता जिन्हें प्वाइंट्स sms Xe 
(पी.ओ.पी.) कहा गया हैं, के कार्यालय में आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर खोला जा 
सकगा। खात मं अंशदान की राशि कर्मचारी के द्वारा स्वतः जमा की जायंगी। टियर- 
के लिए राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा। इस खाते में जमा राशि 
का प्रबंधन विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उसी भांति किया जायेगा जैसे टियर-1 में संचित 
निधि का। टियर-2 खाते में संचित निधि के निवेश से प्राप्त होने वाली आय इसी खाते 
में जमा की जायेगी। इस खाते से कर्मचारी अपनी आवश्यकतानुसार धनराशि का 
निष्कासन कर सकेगा। 

सामूहिक बीमा योजना की व्यवस्था पूर्ववत्‌ बनी रहेगी। 

किसी कर्मचारी को आवंटित पी.आर.ए.एन. उसकी सेवापर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। 

स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाणक में उसके पी.आर.ए.एन. तथा 

अंतिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा। 

नवीन पेंशन योजना से आच्छादित सहायता कार्मिकों का वेतन देयक अलग से बनाया 

जाएगा।. वेतन देयक के साथ कर्मचारी अंशदान संबंधी विवरण शेड्यूल-2क पर एवं 

राज्य सरकार/नियोक्ता अंशदान का विवरण शेड्यूल-2-ख पर प्रत्येक माह संलग्न किया 

जाएगा। | 

(i) कर्मचारियों के वेतन बिल से काटी गयी अभिदाता अंशदान की राशि पुस्तक 
समायोजन द्वारा लोकलेखा के निम्नांकित लेखार्शीष में जमा की जाएगी! 

(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए--“8342-अन्य जमा-120- 
विविध जमा अंशदायी-पेंशन स्कीम 02 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन 
स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन 
योजना-01-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों का अंशदान टियर-1” 

(ख) स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए--'8342-अन्य जमा-120-विविध 
जमा अंशदायी-पेंशन स्कीम 02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी 
संस्शओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-02- 
राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं को कार्मिकों का 
अंशदान-टियर-1'' 

(ii) राज्य सरकार/नियोक्ता अंशदान विभागीय अनुदानों के अंतर्गत इस हेतु खोले गये 
लेखाशीर्ष में करायी गयी बजट व्यवस्था से आहरित किया जाएगा। लेखाशीषो का 
विवरण निम्नानुसार हे-- 

(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए--2071-पेंशन तथा अन्य 
सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम 
के लिए सरकारी अंशदान-03-राज्य सरकार का अंशदान-02-सहायता 
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प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता 
अंशदान कर्मचारी टियर-1-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता |!” 
(ख) स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए-“2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति 
हित लाभ-01-सिविल-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी 
अंशदान-04-नियोक्ता अंशदान-02-स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों 
के लिए नियोक्ता अंशदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।” 
यह पुनः स्पष्ट किया जात! है कि राज्य सरकार के आय-व्ययक में उन्हीं स्वायत्तशासी संस्थाओं के 
कर्मियों के लिए नियोक्ता अंशदान हेतु व्यवस्था करायी जायेगी जिनके कार्मिकों की पेंशन का भुगतान 
कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है। 


Gii) नियोक्ता अंशदान की राशि पुस्तक समायोजन द्वार लोक रेखा के संगत लेखाशीषों, 
जिनका विवरण निम्नवत्‌ हे, में संक्रमित की जाएगी-- 

(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए--“8342-अन्य जमा- 
120-विविध जमा अंशदायी-पेंशन स्कीम 02-सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के 
नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन 
योजना-03- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों हेतु नियोक्ता-अंशदान टियर-1' 

(ख) स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए:--“8342-अन्य जमा-120-विविध 
जमा अंशदायी-पेंशन स्कीम 02-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन 
स्वायत्तशासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-04- 
राज्य सरकार द्वारा पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु 
नियोक्ता अंशदान-टियर-1” 

अंशदान संबंधी विवरण एवं धनराशियों का सम्प्रेषण 

(20) (i). आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वार अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली 
मासिक अंशदान कटोतियो की अभिदाता अंशदान फाईल (एस.सी.एफ.) तैयार कर 
केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन्स अकाउण्टिंग नेटवर्क (एन. पी. एस. सी 
एन.) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। अभिदाता अंशदान फाईल अपलोड हो 

जाने पर INRA आई.डी. प्राप्त होगा। 
(ii) तत्पश्चात्‌ अभिदान अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि आहरण 
' वितरण अधिकारी द्वारा लोक लेखा के संगत लेखाशीर्षो, जिनमें अभिदाता अंशदान 
से आहरित कर ट्रस्टी बैंक-बैंक ऑफ इंडिया को एन.पी.एस. ट्रस्ट अकाउण्ट के 
पक्ष में बेंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा अंतरित की जायेगी। ट्रस्टी 
बैंक को धनराशियों का अंतरण करने के पूर्व आहरण वितरण अधिकारी यह 
सुनिश्चित करेंगे कि एन.पी.एस.सी.ए.एन. में अपलोड किया गया विवरण तथा 
ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित की जा रहीं धनराशि का पूर्ण मिलान हो गया है। इस 
प्रकार, राशियों का शत-प्रतिशत मिलान हो जाने के उपरांत ही अभिदाता अंशदान 
एवं नियोक्ता अंशदान की धनशशियों का अन्तरण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा 

ट्रस्टी बैंक को किया जायेगा। 

(iii) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह तैयार अभिदाता अंशदान फाईल का 
विवरण एवं ट्रस्टी बैंक को अंतरित की गयी धनराशि के विवरण की सूचना अगले 
माह की 10वीं तारीख तक अपने नोडल अधिकारी को हार्डकॉपी/सॉफ्टकॉपी पर 
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प्रेषित की जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित 
मासिक सूचना का संकलन किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 20 तारीख तक 
संकलित सूचना की एक प्रति प्रशासनिक विभाग के साथ-साथ निदेशक, पेंशन, 
उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी। 
ऐसे कर्मचारी जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व सेवा में प्रवेश कर चुके थे, के वेतन 
से प्रतिमाह वर्तमान माह के लिए अंशदान की कटोती के साथ-साथ पूर्व की सेवा 
अवधि, जिसमें कटोती नहीं हई है, के लिए एक-एक माह की कटौती की जायेगी तथा 
दोनों माहों के लिए नियोक्ता अंशदान भी दिया जायेगा। 


अंशदान की धनराशियों का पेंशन निधि प्रबंधकों के मध्य आवंटन 


(22) 


(23) 


(24) 


पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबंधकों में से राज्य सरकार किसी ऐसे एक 
अथवा अधिक निधि प्रबंधकों की सेवाएं ले सकेगी जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्र 
सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 

विभिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों के मध्य पेंशन निधियों के आवंटन (Allocation) का 
अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार एन.एफ.डी.एल 
एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बंक को सूचित किया जायेगा। 


वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन निधि प्रबंधक, पी.एफ.आर.डी.ए. 
द्वारा नियुक्त हं-भारतीय स्टेट बंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा भारतीय जीवन बीमा 
निगम। दिनांक 01 जुलाई, 2011 से पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा केन्द्र सरकार के 
कर्मचारियों की पेंशन निधियों का उक्त तीनों पेंशन निधि प्रबंधकों के मध्य किये गये 
आवंटन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, पेंशन 
निधियों का आवंटन उपर्युक्त तीनों पेंशन निधि प्रबंधकों के मध्य क्रमशः 31 प्रतिशत 
35.5 प्रतिशत तथा 33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 


अतः उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी 
संस्थाओं में कार्यरत नई पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिए पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त 
अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा इस अनुपात में 
परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी अनुपात को अंगीकृत किया जायेगा। 


S. नयी पेंशन योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी का कड़ाई से 
पालन किया जाये 


(i) 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


नोडल अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर 
अपना पंजीयन एन.एस.डी.एल. में करा लिया जायेगा। किसी माह में खोले गए नये 
पी.आर.ए.एन. की संख्या की सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचना 
विभागीय नोडल अधिकारी को अगले माह की दसवीं तारीख तक भेजी जायेगी। 

माह में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की गयी अभिदाता अंशदान की कटौतियों एवं 
ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित की गयी धनराशि का विवरण अगले माह की दसवीं तारीख 
तक निर्धारित इनपुट प्रारूप पर नोडल अधिकारी को ई-मेल द्वारा तथा हार्डकॉपी 3 
उपलब्ध करा दिया जाए। 

एन.एस.डी.एल. द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा 
प्रेषित सूचना का विवरण संबंधित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। 

किसी माह के लिए आहरण वितरण अधिकारियों एवं एन:एस.डी.एल. द्वारा नोडल 
अधिकारी को प्रेषित सूचनाओं का मिलान नोडल अधिकारी शरा अगले माह की 15वीं 
तारीख तक कर लिया जायेगा। 
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(५) आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना का मिलान कर लेने के उपरांत संबंधित 
नोडल अधिकारी द्वारा संकलित विवरण 20 तारीख तक निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश तथा 
संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। 


'एन.एस.डी.एल. को सी.आर.ए. अनुबंध के अंतर्गत भुगतान-- 


6. एन.एस.डी.एल. द्वारा sas आधार पर अपने बिल संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत 
किये जायेंगे। बिल प्राप्त होने के दस कार्य दिवस के अंदर नोडल अधिकारी अपने स्तर पर संरक्षित 
लेखों से मिलान करने के उपरांत बिल को सत्यापित करते हुए भुगतान हेतु संस्तुति के साथ निदेशक, 
पेंशन को प्रेषित कर देंगे। निदेशक, पेंशन बिल प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अंदर एन.एस.डी.एल. को 
भुगतान प्राप्त कराना सुनिश्चित Uli नोडल अधिकारियों द्वारा यदि दस दिनों के अंदर सत्यापित बिल 
भुगतान हेतु निदेशक, पेंशन को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो सी.आर.ए. अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत 
ब्याज की देयता होने पर वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी Hii 


कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट wil 


भवदीया, 
( वृन्दा सरूप ) 
प्रमुख सचिव। 
353 : 
संख्या-1/3/96-का-4-2012 
प्रेषक, ् 
अनूप मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन । 
कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2012 
विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति। 
महोदय, | 


सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त 
शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा 2012-2013 के लिए निम्नवत्‌ स्थानान्तरण नीति 
निर्धारित की जाती हे। 


1. स्थानान्तरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किये जायें-- 
(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे । | 
(ख) प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। | 


(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जेसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि | 

के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण | 

/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। । 

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थाः | 

: पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा। | 

2. जिलों के समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके | 

हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे ही समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल | 
में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाए। 
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3. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद 
मुख्यालय के बाहर विद्यमान e, तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को 
उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए। 


4. उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नहीं होंगे। 


5. प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, विभाग के 
एमस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की यंख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित रखी जाए किन्तु उपर्युक्त प्रस्तर- 
एवं 3 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण किये जा सकते 
हैं। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो, तो समूह 'क' एवं 'ख' के लिए मा 
मुख्य मंत्री जी का एवं समूह UD एवं 'घ' के लिए मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया 
जाए। 


6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत ही 
स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्रादिधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती 
€, तो मा. विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजित कराकर 
आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाये। 

7. समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विमागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे । 


8.' शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त. स्थानान्तरण 
दिनांक 30.6.2012 तक पूर्ण कर लिये जायें। दिनांक 30.6.2012 के उपरांत शासन स्तर से 
कोई स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे, जब तक कि मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री 
जी का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। इसी प्रकार समूह 'ख' के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण 
हेतु मा. विभागीय मंत्री का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए 
निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य 


होगा। 


9. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में 
कोई. परिवर्तन अपेक्षित हो, तो दिनांक 15.6.2012 तक मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. 
मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। | 


10. अन्य मार्ग दर्शक सिद्धांत 
(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कामिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये। 


(2) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक 
के प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाए, जहां चिकित्सा 
की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। 

(3) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जायेगा। 


(4) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके ye जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। 
a प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू ' 
| 


(5) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से 
प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे विकलांग कार्मिकों के 
स्थानान्तरण गंभीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। विकलांग 
कार्मिक के द्वारा i किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह 
जनपद में तेनात पर विचार किया जा सकता él 
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11. स्थानान्तरित कार्मिको को अवमुक्त किया जाना-- 


(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश 
अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/ एक 
सप्ताह के अंदर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें 
और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। 
स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता 
मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित 
कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। 


(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। 


(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त 
न किया जाये जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाये। यह 
i आई.ए.एस./आई.पी.एस./पी.सी.एस. एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं 
होगा! 

12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के 
स्थानान्तरण सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के 
अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 
02 वर्ष तक न किये जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत 
अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पुर्वानुमोदन प्राप्तं किया जाये। जिला शाखाओं के 
पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये। 


13. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश--स्थानान्तरित कार्मिकों के 
स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे 
आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी कर्मचारी 
आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते gu, उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते 
हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित 
ERU के वेतन का भुगतान न किया जाये तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को à 

जाये। 


14. चार्ज नोट--नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, संबंधित अधिकारी को कार्य 
की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे 
महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये 
अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो। 

15. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को 
स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे। 

16. यह स्थानान्तरण नीति, जब तक शासन द्वारा विखंडित न कर दी जाये, यथावत लागू रहेगी। 
इस नीति. में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत, मा. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, 
किया जा सकेगा। 


भवदीय, 
( अनूप मिश्र ) 
मुख्य सचिव 
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पत्रांक : बे.शि.प.”6838-933/2011-12 
प्रेषक, 
सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद। 
सेवा में, 


1. मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश। . 
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


दिनांक : 23 मार्च, 2012 
विषय कक्षा-1 से कक्षा-8 तक परीक्षा व्यवस्था के संबंध Hi 
महोदय, 
परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक की परीक्षा व्यवस्था के संबंध में 
परिषद की बैठक दिनांक 14-3-2012 में विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा सम्यक 
विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वार्षिक गृह परीक्षायें शासनादेश संख्या : 102/79-6-10, दिनांक 
16-1-2010 में दिये गये निर्दशानुसार सम्पादित करायी जायेंगी। 


1. शासनादेश संख्या : 102/79-6-10, दिनांक 16-01-2010 में दिये गये 
निर्देशानुसार समस्त Wart जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संचालित कराने 
का दायित्व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) का होगा तथा परिषद के निर्णय 
के अनुसार समस्त परीक्षायें सत्र परीक्षाओं की प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न करायी जायेंगी। 


परीक्षा हेतु प्रश्‍न-पत्रों को विद्यालय स्तर पर तैयार कराकर परीक्षा संपन्न करायी जायेगी। 
प्रश्‍्न-पत्रों के तैयार करने में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार 
किये गये मॉडल प्रशन-पत्रों का आधार लिया जा सकता है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान 
एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 


3. उक्त परीक्षा की व्यवस्था हेतु विभिन्न आवश्यक सामग्री यथा टेबुलेशन रजिस्टर, रिजल्ट 
कार्ड, मूल्यांकन प्रपत्र इत्यादि का प्रबंध सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य परियोजना 


कार्यालय द्वारा आवंटन तथा जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय स्तर पर स्कूल 
ग्रांट मद H हस्तांतरित की गयी धनराशि से किया जायेगा। 


4. उत्तर पुस्तिकाओं का भलीभांति मूल्यांकन पूर्व निर्देशों के क्रम में करते हुए निर्धारित 
प्रक्रियानुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया जाय। यह भी ध्यान में रखा जाय कि 
परीक्षाफल में सत्रीय परीक्षा एवं अद्धवार्षिक परीक्षा के अंक शासनादेश दिनांक 16-1- 
10 में वर्णित व्यवस्थानुसार जोड़कर तैयार कराना सुनिश्चित किया जायेगा। 

S. परीक्षा परिणाम तद्नुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार घोषित किया जाय। 

6. वार्षिक गृह परीक्षा हेतु समय-सारिणी निम्नतव्‌ हैः 


1. समय-सारिणी एवं निर्देश का प्रेषण 


2. विद्यालय स्तर पर कक्षा 1-5 व 6- 
8 के WAA की व्यवस्था 


(वेबसाइट के माध्यम से) 
द्वारा तैयार करा लिया जाये। 


20 आल से 50 अबल तक 
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4. वार्षिक गृह परीक्षाओं की व्यवस्था. | 30 अप्रैल से 2 मई तक | 
5. वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन | 3 मई से 18 मई तक 
एवं मूल्यांकन कार्य 
6. परीक्षाफल की घोषणा 
कक्षा- 1, 2, 3 एवं 4 तथा 6 एवं 7 की मूल्यांकन तिथियों का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा 
अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखते हुए सतर्कतापूर्वक संपन्न करायी 
जायें। 


भवदीय, 
(डॉ. आई.पी. शर्मा) 
सचिव, 
à उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद। 
355 
पत्रांक : रा.प.नि./उपस्थिति वृद्धि-सुझाव/6381,/11-1 2 
प्रेषक, 
राज्य परियोजना निदेशक, उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, 
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ। 
सेवा में, 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश। 
दिनांक : 26 मार्च, 2012 
विषय-- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की सुझावात्मक 
रणनीतियों के संबंध में। 
महोदय, . 
आप भलीभांति अवगत हैं कि “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 
2009” के अंतर्गत न केवल 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित 
किया जाना है, वरन्‌ बच्चों को तनाव एवं भयमुक्त रुचिपूर्ण वातावरण में आयु संगत अधिगम भी 
उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति अत्यंत अपरिहार्य है। 
बच्चों के पठन-पाठन में नियमित उपस्थिति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आर.टी.ई.-2009 के 
अंतर्गत सरकार का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित 
और मॉनिटर करें। 
प्रदेश के विद्यालयों का समय-समय पर कराये जाने वाले विभागीय पर्यवेक्षण से प्राप्त फीड बैक 
के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति गुणवत्तापरक शिक्षा 
उपलब्ध कराने के लक्ष्य के समक्ष अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस संबंध में, सीमेंट, इलाहाबाद के 
माध्यम से शोध संस्था-हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली से कराये गये अध्ययन में 
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की कम उपस्थिति के विषय में निम्नलिखित मुख्य 
कारण प्रकाश में आए हैं-- 

e अभिभावकों का शिक्षा के प्रति कम रुझान होना : = 
बच्चों की घरेलू कार्या में व्यस्तता , = 
० बच्चों का बीमार रहना = 
छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्तता क 
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७ विद्यालय का वातावरण रुचिपूर्ण न होना — 10% 


उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों की 
उपस्थिति अधिकतम हो सके और उनका उपलब्धि स्तर बढ़ाया जा सके। इस संबंध में कतिपय 
सुझावात्मक रणनीतियाँ निम्नवत्‌ e— 


® बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों/स्थानीय समुदाय को गतिशील और संवेदनशील 
बनाना आवश्यक 41 इसके लिए 

(i) विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाए और उसकी प्रतिमाह 
नियमित बैठकें/गोष्ठियां आयोजित की जाय। विद्यालय के विकास की योजना के 
निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाय। 

(i) विद्यालय प्रबंध समिति की dom में अनपस्थित/डॉप-आउट बच्चों को नियमित 
विद्यालय में लाने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए तथा सदस्यों को यह दायित्व 
दिया जाए कि वे अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। 

` (1) बच्चों की शैक्षिक प्रगति के सुधारात्मक पक्षों, विशिष्ट रुझानों और व्यवहारों को 
अभिभावकों के साथ साझा किया जाय। 

अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के अलावा घरेलू कार्यो में हाथ बंटाने के 

कारण भी बच्चे विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते हैं तथा उन्हें पढ़ाई करने के लिए. 

भी कम समय प्राप्त हो पाता है। इसके feu 


(1) ऐसे बच्चों के माता-पिता से मिलकर शिक्षा के महत्व और सरकार द्वारा दिये जा 


रहे प्रोत्साहनों से अवगत कराया जाय और बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का 
आग्रह किया जाय। 


(i) मिड-डे-मील, ड्रेस, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक और स्कूल बेग आदि सरकारी 
प्रोत्साहन योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन तथा निरीक्षण किया जाय। 

७ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करने, स्वास्थ्य 
प्रतिरक्षण टीकाकरण करने और स्वास्थ्य शिक्षा विषयक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित 
किया जाता हे। अतः स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करके विद्यालय 

सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय और उन्हें समुचित उपचार एवं दवाएं 
उपलब्ध करायी जाय ताकि बीमारी के कारण बच्चे अनुपस्थित न हों। 

e बच्चों के विद्यालय न जाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई-बहनों की | 
देखभाल में उसकी व्यस्तता भी है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 
06 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते हैं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्तता के 
कारण विद्यालय न आने वाले बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों 
और आँगनबाड़ी केन्द्रों के साथ उचितं समन्वय स्थापित किया जाय। इससे 06 वर्ष छोटे 
बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ-साथ उनके बड़े भाई-बइनों की अच्छी पढ़ाई संभव 
हो सकेगी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आयेगी। 

e विद्यालय में बच्चों के न आने का एक प्रमुख कारण विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पढ़ाने का 
उबाऊ तरीका और अस्वीकारात्मक व्यवहार भी होता है। इसको बदलने के लिए 


(i) बच्चों को स्नेहिल और सुरक्षात्मक वातावरण में पढ़ने-लिखने का अवसर प्रदान 
किया जाय। 


(ii) प्रार्थना, उत्सवों एवं अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक अवसरों के आयोजनों में 
अधिकाधिक बच्चों की प्रतिभागिता को अवसर प्रदान किया जाय। इसके लिए बाल 
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सभा समिति, पुस्तकालय समिति, खेल समिति, प्रार्थना/प्रार्थना समिति, स्वच्छता 
रॅ समिति, भोजन समिति आदि को गठित और सक्रिय किया जाय। 


. (ii) बच्चों की पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए लर्निंग कार्नर/बाल पुस्तकालय 
स्थापित :किया जाये। लर्निंग कार्नर/पुस्तकालयों में बच्चे द्वार किसी भी माध्यम से 
पोस्टर, चित्र, कविता, कहानी, कोलाज की सामग्रियों को अवश्य प्रदर्शित किया 
जाये। : 

(iv) बच्चों में प्रेम, सोहार्द, सहजता और नेतृत्व आदि गुणों के सहज विकास वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए खेलकूद, व्यायाम, पी.टी., श्रमदान और बागवानी आदि 
गतिविधियां .करायी जाय। f 
(v) बच्चों में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए भाषण, निबन्ध लेखन, कहानी 
लेखन, कविता पाठ, बाल विवाद, खेल आदि लेखा चित्रण सामूहिक गान, 
लोकगीत, नाटक, मूक अभिनव आंदि सम सामयिक विषयों पर चर्चा के अवसर 
उपलब्ध कराये जायें। बच्चों को मनोरंजन और उनकी जिज्ञासा में वृद्धि एवं पूर्ति 
के लिए कहानियाँ एवं घटनाएँ बतायी जायें। विद्यालयों में रोचक खेलों का 
आयोजन किया जाये जो विद्यालय को आमोद का स्थान (Place of Joy) बनाने 
में सहायक हो। 
इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन से विद्यालयों में भयमुक्त एवं तनाव रहित बाल केन्द्रित 
शिक्षा का वातावरण विकसित होगा। ऐसे सहज और आत्मीय सुरक्षित वातावरण से बच्चे निश्चय ही 
जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। 
कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह 
सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में उपर्युक्तानुसार व्यवस्थाएं की जायें। í 
भवदीय, 
( पार्थ सारथी सेन शर्मा ) 
es राज्य परियोजना निदेशक। 
| 356) 
> पत्रांक: म.भो.प्रा.”सा./सी.-6341/2011-12 
सेवा में, 
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
दिनांक : 30 मार्च, 2012 
विषय भारत सरकार की समीक्षा बैठक दिनांक 5.1.12 में दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही। 
महोदय, 


मध्यान्ह भोजन योजना की राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 5 जनवरी, 2012 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में 
योजना के परिरक्ष्य में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर विचार-विमर्श हुआ और तत्क्रम में निम्नलिखित 
कार्यवाही जनपद स्तर पर अपेक्षित है-- 


1. देश में कुपोषण व रक्ताल्पता की स्थिति संज्ञान में रखते हुए विद्यालयों में आने वाले 
बच्चों बॉडी मास इण्डेक्स (बी.एम.आई.) का नियमित अनुश्रवण अपेक्षित है, जिससे 
कुपोषित बच्चों की पहचान हो सके तथा उन्हें अतिरिक्त भोजन व यदि vette हो तो 
उपचार भी उपलब्ध कराया. जा सके। इसी प्रकार अधिक भार वाले बच्चों की पहचान 
करते हुये उन्हें शारीरिक गतिविधियों में विद्यालय में शामिल किया जाये। इस संबंध में 
स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से हेल्थ चेकअप, आई.एफ.ए. टेबलेट, कृमिनाशक 
तथा आवश्यकतानुसार नेत्र दोष दूर करने हेतु चश्मों का वितरण किया जाये। 
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महत्वपूर्ण शासनादेश 1765 
अभिभावक संघों/पी.आर.आई./एस.एम.सी. की भोजन की Pd व निर्धारित मात्रा को 


सुनिश्चित करने के लिए सहभागिता रखी जाये। साथ ही /अध्यापकों/वी.ई.सी. व 
पी.आर.आई. को पोषण, स्वच्छता व साफ-सफाई के विषय में प्रशिक्षित किया जाये। 
कुक-कम-हेल्पर की क्षमता का विकास इस प्रकार हो कि उनके द्वारा भोजन. स्वच्छता व 
शुद्धता के साथ तैयार किया जाये। जनसमुदाय में भी बच्चों के पोषण स्तर के विषय में 
जानकारी विकसित की जाये, जिससे विद्यालयों में नामांकन व ठहराव के आधार पर 
बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके। ; 
नामांकन के सापेक्ष छात्रों का आच्छादन बढ़ाये जाने संबंधित उचित उपाय किया जाना 
अपेक्षित है। । 


एफ.सी.आई. और कुक-कम-हेल्पर को समयबद्ध भुगतान तथा विद्यालयों में परिवर्तन 
लागत की उपलब्धता समय से सुनिश्चित करायी जाये। 

किचेन-कम-स्टोर के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिये जायें। 

रिव्यू मिशन की संस्तुतियों पर अनुपालन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 
शिकायतों के समयबद्ध व प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। 

वेब बेस एम.आई.एस. के माध्यम से समयबद्ध सूचना प्रेषण तथा दैनिक अनुश्रवण 
प्रणाली के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करें। 
एम.डी.एम. लोगों को अनिवार्यतः विद्यालयों की दीवार पर पेन्ट कराया जाये। | 


केन्द्रीय किचेन केवल नगर क्षेत्रों में जहां विद्यालय -परिसर में किचेन के स्थान की समस्या 
हो बनाया जाये, क्योंकि योजना का उद्देश्य केवल भोजन का वितरण नहीं, बल्कि 
योजना में समुदाय की सहभागिता के अवसर उत्पन्न करना भी है। 


अतः अपेक्षित हे कि उक्त बिन्दुओं पर जनपद में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत अनुपालन 
संबंधी कार्यवाही की जाय, जिससे योजना के वास्तविक उद्देश्यों का लाभ योजना से आच्छादित छात्रों को 


मिल सके। 


भवदीय, 
(पार्थ सारथी सेन शर्मा ) 
राज्य परियोजना निदेशक 


(357) 


पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन का संशोधन 


प्रेषक, 


जितेन्द्र कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


1. शिक्षा निदेशक (मा.), उ.प्र. लखनऊ। | 
2. वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. इलाहाबाद | 
शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक : 04 अप्रैल, 2012 
विषय-- वेतन समिति (2004) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय 
व सहायता प्राप्त शिक्षण/श्राविधिक संस्थाओं के शिक्षकों (यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा 
आई.सी.ए.आर. के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन का संशोधन। 
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महोदय, 


उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक (मा.) शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के पत्रांक-आडिट-1/7124/ 
2011-12, दिनांक 1-3-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। 


2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि प्रकरण में वित्त (वेतन आयोग) का 
मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके अनुसार वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर शासनादेश दिनांक 
24-2-2009 द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 6500-10500 वाले पदों 
का पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को प्रकल्पित आधार पर वेतन निर्धारण 
वेतन बेण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4800 में किया जायेगा और इस प्रकार निर्धारित 
वेतन में वेतनवृद्धियाँ जोड़ते हुए वास्तविक भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से किया जायेगा। इस 
प्रकार ग्रेड वेतन रु. 4800 में किये गये वेतन निर्धारण में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 
30.11.2008 तक का कोई अवशेष देय नहीं होगा। i 


3. इस प्रकार शासनादेश दिनांक 16-3-2010 द्वारा.अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 6500-10500 
के सादृश्य वेतन बेण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600 दिनांक 01 जनवरी, 2006 
से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में रु. 6500-10500 के 
अपुनरीक्षित वेतनमान के शिक्षकों का वास्तविक भुगतान हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन निर्धारण वेतन बेण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200 के स्थान 
पर ग्रेड वेतन रु. 4600 में अलग से करते हुए ग्रेड वेतन रु. 4200 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600 में 
निर्धारित वेतन के फलस्वरूप परिलब्धियों में आये अन्तर का वास्तविक भुगतान दिनांक 30-11-2008 
तक किया जायेगा इसके उपरान्त दिनांक 1-12-2008 से ग्रेड वेतन रु. 4800 में निर्धारित वेतन के 
आधार पर आगे वास्तविक भुगतान किया जायेगा। 


भवदीय, 
( जितेन्द्र कुमार ) 
सचिव। 
(358) 58 
संख्या : जी-2-126/दस-2012 
प्रेषक, 
वृन्दा सवरूप, प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन | 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2012 


विषय : सामान्य भविष्य निधि से संबंधित डेबिट वाउचरों में त्रुटियों के निराकरण के संबंध में। 
महोदय, 

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख-रखाव सुनिश्चित कराने हेतु 
शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा हे तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश भी 
जारी किये जाते रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि 
डेबिट वाचउरों के कतिपय प्रकरणों में अभिदाता की खाता संख्या व अन्य विवरण सही-सही अंकित नहीं 
किया जाता है। फलस्वरूप इनका पुस्तांकन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे में नहीं हो पाता है 
. तथा आहरित धनराशि उचन्त लेखे में पुस्तांकित करनी पड़ती है, यह स्थिति उचित नहीं है। 


2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व 
का निर्धारण एवं आवश्यक कार्यवाही -सुनिश्चित करायी जाये तथा भविष्य में डेबिट वाउचरों में समस्त 
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विवरण सही-सही अंकित करवाना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता 


बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना | 


सुनिश्चित किया जाये। 
भवदीया, 
( बृन्दा सरूप ) 
प्रमुख सचिव। 
| 
पत्रांक : नि.का./एस.एस.ए./आ.सुविधा/1 05 /201 2-1 3 
प्रेषक, 
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश। 
सेवा में, 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ.प्र.। 


लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 2012 

विषय-- E प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग के संबंध में 

निर्देश। 
महोदय, 


परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 02 यूनिट शौचालय का निर्माण कार्य कराया 
गया है जिसमें से एक बालकों हेतु तथा बालिकाओं हेतु निर्धारित है। संस्थाओं द्वारा किये गये भ्रमण में 
यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विद्यालयों में बालक और बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय चिन्हित 
नहीं है तथा कतिपय शौचालय क्रियाशील भी नहीं है। 

उक्त संबंध में निम्नवत्‌ निर्देश दिये जाते हैं 


1. परिषदीय प्राथमिक.व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित 02 यूनिट शौचालय में से एक 
यूनिट बालिकाओं के लिए तथा एक यूनिट बालकों के लिए पृथक-पृथक चिन्हित कर 
दिया जाये तथा इसका अंकन करा दिया जाये। 

2. यह भी देखने में आया है कि विद्यालय में यदि दो शौचालय निर्मित है तो एक शौचालय 
छात्र/छात्राओं के लिए तथा एक शौचालय अध्यापकों के प्रयोग हेतु सुरक्षित कर लिया 
जाता है, जो उचित नहीं है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि बालकों हेतु 
निर्धारित शौचालय का प्रयोग पुरुष अध्यापकों द्वार तथा बालिकाओं हेतु निर्धारित 
शौचालय का प्रयोग महिला अध्यापकों द्वार किया जा सकता है। 


3. शौचालयों के प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित किया जाये कि शौचालय में पानी की समुचित 
en हो। शोचालयों में पंचायती राज/सर्वशिक्षा अभियान द्वारा चलाये गये 
ओवरहेड टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था हो तथा जिन विद्यालयों में ओवरहेड टैंक 
उपलब्ध न हो वहां शौचालयों में केन/बाल्टी में पानी रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। 

4. स्वास्थ्य व स्वच्छता की दृष्टि से यह आवश्यक है. कि शौचालयों में साबुन प्रयोग हेतु 
उपलब्ध हो। इस संबंध में पूर्व में भी विद्यालय विकास अनुदान से शौचालयों में साबुन 
की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विद्यालय 
विकास अनुदान से शौचालय में साबुन की व्यवस्था उपलब्ध रहे। 

5. शौचालयों में स्वच्छता की दृष्टि से पंचायती राज विकास द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों 
को यह निर्देश है कि वह विद्यालय के शौचालयों की सफाई करें। अतः सुनिश्चित. किय 
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जाये कि पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों द्वारा विद्यालयों के 


शौचालयों की सफाई नियमित रूप से की जाये। 

6. शौचालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री फिनायल/चूना आदि विद्यालय विकास 
अनुदान से खरीदी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में भी विस्तृत निर्देश भेजे जा चुके 
हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 

कृपया eco सार कार्यवाही सुनिश्चित wi तथा कृत कार्यवाही से 25-4-2012 तक राज्य 
परियोजना कार्यालय 3 अवगत करायें। 
संलग्नक : उक्तवत। 
भवदीय, 
(पार्थ सारथी सेन शर्मा) 
| राज्य परियोजना निदेशक। 
l 360} 
पत्रांक : नि.का./एस.एस.ए./सा.नि.का./1 26/2 01 2-1 3 
प्रेषक, 
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश । 
सेवा में, 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद, उ.प्र. | 
लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2012 
विषय-- शिक्षकों से एक से अधिक विद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने के 
संबंध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर सचिव, उ.प्र. शासन के पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2006 द्वारा दिये गये 
निर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों को शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय 
के पत्रांक नि.का./एस.एस.ए./सा.नि.का./2685/2006-07, दिनांक 11 नवम्बर, 2006 में यह 
निर्देश दिये गये थे कि किसी भी शिक्षक से एक से अधिक विद्यालय भवनों/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का 
निर्माण न कराया जाये। तदुपरांत प्रतिवर्ष नवीन विद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण के संबंध 
में जारी किये गये निर्देशों में यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि एक शिक्षक से एक से अधिक 
भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाता रहा है कि एक शिक्षक से एक से अधिक 
भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कदापि न कराया जाये। इसके बावजूद कतिपय शिकायतें प्राप्त हो 
रही हैं कि एक शिक्षक से एक से अधिक निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं यह अत्यंत आपत्तिजनक है। 
उक्त क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शिक्षक से एक से अधिक विद्यालय 
भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कदापि न कराया जाये। इसके अतिरिक्त स्थानीय शिक्षक से ही 
विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्यों को कराया जाये। 
उक्त निर्देशों के उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश में आता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे 
तथा आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की wm 
उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से 25-4-2012 
तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाये। 
र भवदीय, 
( पार्थ सारथी सेन शर्मा ) 
राज्य परियोजना निदेशक। 
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सामान्य भविष्य निधि की संशोधित ब्याज दर 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : जी-2-106/10-2012-59/81 


वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2012 
विज्ञप्ति 
विविध 
जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1) mer प्राविडेन्ट 
फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन््रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड इंश्योरेन्स 
रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानां के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल 
प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) Hele प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्र 
प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इंश्योरेंस फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय -वर्ष 2011-2012 में 


जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 1- 


4-2011 से 30-11-2011 तक की आय 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) तथा दिनांक 1-2-2011 से 
8.6 प्रतिशत (आठ दशमलव छः प्रतिशत) होगी। उक्त दरें 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाले 
वित्तीय वर्ष में लागू रहेंगी। 


भवदीय, 
(वृन्दा सरूप ) 
प्रमुख सचिव, fad 


No. G-2-106/X-2012-59/81 


Lucknow : Dated : April 12, 2012 
Notification 
Miscellaneous 
In accordance with the provisions for Rule 11(1) of the General Provident Fund 
(Uttar Pradesh) Rules, 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar 
Pradesh) Rules and Rules 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund 
Pension Insurance Rules, 1948 the Governor is pleased to announce that the rate of 
interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General 
Provided Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Fund 
(Uttar Pradesh) and the (Uttar Pradesh) Contributory Provident Pension Insurance 
Fund shall be 8% (eight per cent) for the period from 1-4-2011 to 30-11-2011 and 
8.6% (eight point six per cent) with effect from 1-12-2011 during the financial Year 


2011-2012 on all accounts. These rates shall be in force during the Financial Year 
beginning on April 1, 2011. 


By order, 
(Vrinda Sarup) 
Pramukh Sachiv, Vitta 
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रसोइयों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में 
संख्या : 264/79-6-2012 
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प्रेषक, 

सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. शासन | 
सेवा में, 

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश! 
शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2012 
विषय-- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों के कार्यरत रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर 

मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में। 

महोदय, 

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की 
प्रबंधकारिणी समिति/राज्य स्तरीय स्टीयरिंग-कम-मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10-1-2012 में | 
लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह अपेक्षिता है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत 
रसोईयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। 

उपरोक्त व्यवस्था हेतु यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 


विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों हेतु उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व ही विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि खाते 
में मानदेय की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। 


अतः रसोईयों के मानदेय भुगतान हेतु उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने 
का कष्ट करें। r 

भवदीय, 

( सुनील कुमार ) 

सचिव। 


(363) 


शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पेंशन एवं राशिकरण की दरों में 


पुनरीक्षण के संबंध में 
उत्तर प्रदेश शासन 
संख्या : 305/79-6-201 
शिक्षा अनुभाग-6 | । लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2012 
कार्यालय-ज्ञाप 


वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा 
विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियाँ (दिनांक 1-1-2006 
अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त के रेशन एवं राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत 
कार्यालय-ज्ञाप संख्या : 625(11)79-6-2010, दिनांक 22 जुलाई, 2010 के प्रस्तरों में 
संशोधन/व्यवस्था विषयक शासन शुद्धि-पत्र संख्या : 608(1)/79-6-2011, दिनांक 1-4-2011 के 
प्रस्तर-1 में वित्त विभाग की सहमति से निम्नानुसार व्यवस्था की गयी थी | 
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शासनादेश संख्या : 625(11), दिनांक 22-7-2010 के प्रस्तर-42(2) ud 4(4) के संबंध में 
यह व्यवस्था उन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो दिनांक 1-1-2008 से 22-7- 
2010 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुए हैं जो शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी 
दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 22-7-2010 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं E उनकी अर्हकारी सेवा 
33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है तो उन्हें पेंशन की पूर्व नियमों के अधीन, उनके सेवा अवधि के आधार 

पर अनुपातिक दर से अनुमन्य होगी। 

2. चूँकि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या : सा-3-1622/दस-2010- 
308/97, दिनांक 10-11-2010 में प्रदत्त आदेश द्वारा राजकीय सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दिनांक 
1-1-2006 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों को 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का, 
लाभ दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 8-12-2008 के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी कर दी 
गयी है। अतः एतदद्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर 
कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने 
की तिथि के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी की जाती हे 


3. 60 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्त का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्त/मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी 
अनुमन्य नहीं होगी। 


4. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22-7-2010 एवं शुद्ध-पत्र दिनांक 1-4-2011 इस सीमा तक 
संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी । 

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : ई-11/419/दस-2012, दिनांक 16 
अप्रैल, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। ; 


(सुनील कुमार ) 
s सचिव बेसिक शिक्षा। 
| 364; 
संख्या-सा-3-1232/दस-2011-17/95 टी.सी. 
प्रेषक, र 
नील रतन कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। म 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 19 HAA, 2012 


विषय : विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों तथा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के स्तर पर लंबित 
पेंशन प्रकरणों का निस्तारण मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली पेंशन अदालतों के माध्यम से 
कराये. जाने के संबंध i 

महोदय, 


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र झंख्या-पे.नि.अधि./2011/5149, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के 
संदर्भ में शासनादेश संख्या-सा-3-923/दस-96-17-95, दिनांक 19-08-96, संख्या-सा-3-1186/ 
दस-98-17-95, दिनांक 15-09-98 तथा संख्या-सा-3-881/दस-2003-17-95 टी.सी., दिनांक 
11.8.2003 में पेंशन अदालत का गठन करते हुए पेंशन अदालत के माध्यम से सेवानिवृत्तिक लाभों से 
संबंधित नियमों/शासनादेश की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु पेंशन अदालतों 
को अधिकृत किया गया है। ) 

2. उक्त शासनादेशों/नियमों की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली पेंशन अदालत की बैठक में पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी कार्यालय स्तर 
से विभागों को भेजे जाने वाले आपत्ति वाले प्रकरणों को सूचीबद्ध कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराते 
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हुए लंबित प्रकरणों के तिस्तारण हेतु विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा करायी जाये। इस हेतु 
संबंधित पेंशनर से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाये एवं सूचीबद्ध 
किये गये प्रकरणों से संबंधित पेंशनर्स/विभागीय अधिकारी को भी पेंशन अदालत में sry रहने के 
लिए आदेशित किया जाये। पेंशन अदालत में किसी पेंशनर द्वारा किये गये आवेदन के संबंध में संबंधित 
अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही/प्रकरण में संबंधित कठिनाइयों से पेंशनर को अनिवार्यतः अवगत कराया 
जाये तथा इसकी प्रतिलिपि मंडलायुक्त, संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं निदेशक, पेंशन को भी 
प्रेषित की जाये। 
भवदीय, 
(नील रतन कुमार ) 
ऽन्न] संयुक्त सचिव। 
{365 
संख्या-13/1/97-का-1/2012 
प्रेषक, 
राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(3) समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। 


कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 19 अप्रैल, 2012 
विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण। 
महोदय, , 


कृपया समूह ^w के अधिकारियों एवं समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरुद्ध 
प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई, 1997 तथा 
दिनांक 01 अगस्त, 1997 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट wil 

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-4372 (एस.एस.)/2011 कुमदेश कुमार शर्मा बनाम 
उत्तर प्रदेश राज्य Ud अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2012 को आदेश पारित करते 
हुए निम्नवत observations किये गये हैं- 


Before parting with the matter, this court would like to observe that the Government 
Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997, whch encompass group 'Kha' 'Ga' and 'Gha' 
employees of the State Government also, provide for adequate caution to be taken by the 
authorities concerned while inquiring in to the complaints made against the government _ 

 officers/employees of different categories. However, from the averments made in the 
counter affidavit filed by the respondents in the instant case, it is clear that the said 
. procedure as provided in the government orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 was 
not followed. A perusal of the complaint made by Sri Ajay Kumar which has been 
annexed as annexure No. 4 to the writ petition reveals that the said complaint does not 
even bear the address of the complainant. The purpose of issuance of the aforesaid two 
government orders is not only io safegaurd the government officers from unnecessary 
harassment but al$o to curb the tendency of making frivolous and anonymous complaints 
against the government servents. The State government and its authorities by not 
following the. procedure prescribed in the aforesaid government orders are doing 
disservice-to the society and as such, it would be appropriate to issue a direction to the 
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State Government to ensure that the procedure provided in the Government Orders dated 
09.05.1997 and 01.08.1997 is adhered to. Accordingly, a direction is issued to the State 
Government to strictly follow the procedure prescribed under the aforesaid two 
Government orders. 

3. अतएवं, इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त 
शिकायती पत्रों के निस्तारण के प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 09.05.1997 एवं 
दिनांक 01 अगस्त, 1997 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
संलग्नाक : यथोपरि। 

भवदीय, 
( राजीव कुमार ), 


366 
संख्या : 1275/79-5-2012 
प्रेषक, 
सुनील कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ.प्र, लखनऊ। 
शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2012 


विषय-- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई हेतु समय 
(घंटे) के निर्धारण संबंधी । 


महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 367/79-5-2011, दिनांक 10-2-2011 एवं अपने पत्र 
संख्या : शि.नि.(बे.)/सं.शि.नि./768/2012-13, दिनांक 12-4-2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके 
द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10-2-2011 द्वारा निर्धारित किये गये परिषदीय विद्यालयों के पढ़ाई के 
समय (घंटे) में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। 


2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत बेसिक 
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई हेतु समय (घंटे) का 
निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता है ४ | 


EET शीतकाल 


प्रात: 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 
बजे तक मध्यावकाशं 1:00 बजे से 
1:30 बजे तक 


E ग्रीष्म ऋतु 


प्रातः 7:00-12:00 बजे तक 


मध्यावकाश 9:30 से 10:00 
बजे तक 


3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें 


प्राथमिक विद्यालय एवं 
उच्च प्राथमिक विद्यालय 


भवदीय, 
(सुनील कुमार ) 
सचिव। 
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वित्तीय वर्ष 2012-13 अनुदान संख्या : 71 ( आयोजनेत्तर) लेखा शीर्षक 2202- 
01-102-07-01-31 संख्या : वेतन/वितरण/1/1156-1389/2012-13 


प्रेषक, 

शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 
सेवा में, 

1. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद | 

2. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश। 

इलाहाबाद : दिनांक : 27 अप्रैल, 2012 
विषय-- बेसिक शिक्षा परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011- 
12 तक के अभुगतानित वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन। 

महोदय, | 

शासनादेश संख्या : 1102/79-5-12-4(बजट)/02, दिनांक 20 अप्रैल, 2042 द्वारा स्वीकृत 
अनुदान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. 
एवं उर्दू बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के अभुगतानित वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु 
संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख स्तम्भ-4 के विवरणानुसार रु. 
392,38,90,000=00 (रुपये तीन सौ बानवे करोड़ अड़तीस लाख निन्यानबे हजार मात्र) के अनुदान 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


(2) यह धनराशि आयोजनेतर पक्ष से वेतन प्राप्त कर रहे परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू 
बी.टी.सी. शिक्षकों के वितीय वर्ष, 2011-12 तक के अभुगतानित वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु आवंटित 
की गयी है। इस अनुदान से आयोजनागत fre को कदापि पारित न किया जाय तथा किसी अन्य प्रकार 
के अवशेष वेतन, बोनस आदि का भुगतान न किया जाय। 

(3) समस्त बी.टी.सी./उर्दू बी.टी.सी. शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान प्रारंभ होने से पूर्व के 
बकाया वेतन/भत्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि बजट की कमी की स्थिति हो तो वित्तीय वर्ष 
2012-13 में नियमित भुगतान हेतु आवंटित अनुदान से उक्त भुगतान किया जा सकता है परन्तु अन्य 
अवशेष का भुगतान न किया जाय। 

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या : बी-2- 
912/दस-2003, दिनांक 01 अप्रैल, 2003 में विहित निर्देशों के अनुसार किया जाय तथा धनराशि 
का उपयोग प्रमाण-पत्र परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। 

(5) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक के लिए वेतनादि भुगतान हेतु आवंटित अनुदान के 
पश्चात्‌ उनके वेतनादि पर व्यय हेतु राजकोष से आहरण में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के 
शासनादेश संख्या : बी-1-1216/दस-2002-40/2002, दिनांक 31 मार्च, 2002 में प्रसारित 
प्रक्रिया और विहित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। 

(6) यह अनुदान उसी प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा जिसके लिए आवंटित किया गया di व्यय 
आवंटित अनुदान की सीमा के अंदर ही किया जाय। 

(7) इस विषयान्तर्गत आवंटित अनुदान का लेखा जोखा अलग से रखा जाये ताकि यथा समय 
मुख्यालय से सूचना मांगे जाने पर व्यय विवरण/सूचना उपलब्ध हो सके। 

(8) आवंटित अनुदान से विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011- 
12 तक के अभुगतानित वेतन/भत्तों का भुगतान दिनांक 10 मई, 2012 तक करके मुख्यालय को 
सूचित किया जाय। 
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(9) उक्त आवंटित अनुदान का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या : 71 
के अधीन लेखा शीर्षक-“2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेतर-01-प्रारंभिक शिक्षा-102-अराजकीय 
प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-07-बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्राथमिक 
विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी./नर्सरी विद्यालबाँ को सहायता-01-बेसिक शिक्षा 
परिषदीय विद्यालयों को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)” के अंतर्गत किया जायेगा 


जिसका डिजिट कोड निम्नवत्‌ है 
(10) आवंटित अनुदान की प्रविष्टि अनुदान वितरण पंजिका के पृष्ठ-1 के क्रम-4 पर कर दी 
गयी है। 
भवदीय, 
( आर.बी.एस. यादव ) 
वित्त नियंत्रक, 


कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक) अध्यक्ष। 


368 
संख्या : वेतन/वितरण/1/1156-1389/2012-13 
दिनांक : इलाहाबाद : 27 अप्रैल, 2012 


बेसिक शिक्षा परिषदीय विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी. शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 
तक के अभुगतानित वेतन/भत्ता के भुगतान हेतु अनुदान का वितरण! 


(पूर्ण रुपये में) । 
क्र.सं. जनपद पूर्व आवंटित धनराशि आवंटित धनराशि _ प्रगामी योग | 
1 2 3 4 5 
1. - मुजफ्फरनगर 706400000 114959000 821359000 | 
2. सहारनपुर 627650000 108324000 735974000 
CS FC 566666000 13275000 579941000 
4. बागपत 336301000 9353000 345654000 
5. गाजियाबाद 422333000 12513000 434846000 
6. गौतमबुद्ध नगर 193333000 5576000 198909000 
:7. बुलन्दशहर 703027000 5813000 708840000 
"8. फिरोजाबाद 508000000 138892000 646892000 
9. ` मैनपुरी 483333000 10956000 494289000 
10. मथुरा 649710000 26563000 676273000 
11. अलीगढ़ 843000000 18627000 861627000 
12. हाथरस (महामायानगर) 418000000 18627000 761627000 
13. एटा 923333000 53100000 976433000 
14. आगरा 1183333000 8850000 1192183000 
15. मुरादाबाद 324369000 18270000 842639000 
16. जेपी नगर 381666000 10620000 392286000 
17. बिजनौर 628466000 18769000 647235000 
NE ENR n 583334000 7965000 591299००० _ 
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जनपंद पूर्व आवंटित धनराशि आवंटित धनराशि प्रगामी योग 
2 3 4 5 
बरेली 833000000 2474000 835474000 . 
बदायूँ 833334000 29028000 862362000 
पीलीभीत 416667000 48675000 465342000 
शाहजहाँपुर 663333000 ` 97350000 760683000 
लखनऊ 511779000 10247000 522026000 
रायबरेली 750000000 88500000 838500000 
सीतापुर 840000000 38055000: 878055000 
उन्नाव 560000000 19185000 579185000 
लखीमपुरखीरी 621742000 13275000 635017000 
हरदोई 875033000 153990000 1029023000 
कानपुर नगर 822719000 0 822719000 
रमाबाईनगर 576000000 0 576000000 
कन्नौज 441000000 58233000 499233000 
फर्रूखाबाद 452667000 15222000 467889000 
इटावा 519200000 69650000 588850000 
औरैया 540613000 89644000 630257000 
झांसी 440000000 1453000 441453000 
जालौन 457432000 26108000 483540000 
ललितपुर 360000000 4868000 364868000 
बांदा 616667000 45047000 661714000 
चित्रकूट 367157000 15930000 383087000 
हमीरपुर - 340000000 27878000 367878000 
महोबा 210400000 885000 211285000 
इलाहाबाद 1048882000 17755000 1066637000 
फतेहपुर 816666000 92925000 909591000 
कौशाम्बी 332000000 107060000 439060000 
प्रतापगढ़ 800000000 44250000 844250000 
फैजाबाद 663547000 32964000 696511000 
सुल्तानपुर 1033333000 311078000 1344411000 
बाराबंकी 620000000 70880000 690880000 
अंबेडकरनगर 758326000 7927000 766253000 
बलरामपुर 401667000 191253000 592920000 
बहराइच 46666700 23364000 490031009 
गोंडा 530000000 75225000 605225900 
. - श्रावस्ती 215200000 40099000 255299000 
बस्ती | 570000000 138398000 708398009 
संतकबीर नगर c 277044000 45705000 322749000 
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ma जनपद पूर्व आवंटित धनराशि आवंटित धनराशि प्रगामी योग 
1 2 3 4 5 
56. सिद्धार्थ नगर 464333000 234857000 699190000 
57. गोरखपुर 960000000 262204000 1222204000 
58. कुशीनगर 590000000 120980000 710980000 
59. महाराजगंज 353333000 146336000 499669000 
60. देवरिया 717666000 101156009 818822000 
61. वाराणसी 700000000 3540000 703540009 
62. जौनपुर 976688000 75212000 1051900000 
63. गाजीपुर 758800000 19716000 778516000 
64. चंदौली 430000000 8031000 438031000 
65. मिर्जापुर 512000000 6638000 518638000 
66. संतरविदास नगर 480000000 92644000 572644000 
67. सोनभद्र 298001000 7504000 305505000 
68. आजमगढ़ 1036900000 63885000 1100785000 
69. बलिया 699519000 87459000 786978000 
70. मऊ 567000000 53100000 620100000 
योग 42108569000 3923899000 46032468000 
मुख्यालय हेतु 100000000 0 100000000 
महायोग . 42208569000 3923899000 46132468000 


(केवल रुपये तीन सो बानवे करोड़ अड़तीस लाख निन्यानबे हजार) 


प्रेषक, 


369 


( आर.बी.एस. यादव). 


वित्त नियंत्रक, 


कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक) 
बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद। 


संख्या-4/1/2002 टी.सी.-1-का-2/2012 


राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2012 
विषय : पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या- 
2608/2011 में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय के संबंध में। 
महोदय, 


पदोन्नति में आरक्षण के संबंध tn EU सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या- 
2608/2011 एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 27.04.2012 को मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
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ज्येष्ठा नियमावली के नियम-8-क तथा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा- 3(7) के संबंध में 
आदेश पारित किये हैं, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है-- 
"In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section-3(7) of 1994 
Act and Rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the 
dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the 
dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of Section- 
3(7) and Rule-8A shall remain undisturbed." 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय 
के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण ET. आपको अलग से दिशा-निर्देश 
प्रेषित किये जायेंगे। जब तक आपको इस विषय पर विस्तृत दिशा- प्रसारित न कर दिये जायें तब 
तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाये तथा कार्मिक 
विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाये। 


भवदीय. 
( राजीव कुमार ) 
प्रमुख सचिव। 
370) 
संख्या-वे.आ.-2-180/दस-59( एम )/2008 टी.सी. 
प्रेषक, 
वृन्दा सरूप, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 मई, 2012 
विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-1318/दस- 
59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-8 में बिन्दु संख्या-((5) के रूप में निम्नवत 
व्यवस्था जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं - 


जिन सरकारी सेवकों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि माह फरवरी, 2006 से 
माह जून, 2006 तक देय थी, का पुनरीक्षित वेतन संरचना d वेतन निर्धारण, दिनांक 01 जनवरी, 
2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए किया जायेगा तथा अगली 
वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जो उक्त से आच्छादित होंगे 
के वेतन का पुनर्निर्धारण तदनुसार किया जायेगा। 


2. शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त 
सीमा तक संशोधिंत समझा जाए। 


भवदीया, 
( वृन्दा स्वरूप ), 
ITE सचिव। 
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राजाज्ञा 


पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त 
संख्या : 4/1/2002/का-2012 
प्रेषक, 
` राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 8 मई, 2012 
विषय-- पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना। 
महोदय, 


आप अवगत होंगे कि शासनादेश संख्या : 65/2/69-रा.एकी., दिनांक 8-3-1973 द्वारा 
“श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों के लिए क्रमशः 18% और 02% का आरक्षण प्रदान किया गया था। 

2. शासनादेश संख्या : 15/5/1973-रा.एकी., दिनांक 20-3-1974 के माध्यम से यह 
आदेश प्रसारित किये गये कि “अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता” के आधार पर की जाने 
वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए क्रमशः 18% और 02% का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण 
केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा, जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50% से अधिक न dli 

3. शासनादेश संख्या : 15/5/1973-रा.एकी., दिनांक 27-12-1974 के माध्यम से सम्यक्‌ 
विचारोपरांत पदोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता हेतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 50% से अधिक न होने की 
शर्त हटा दी गयी। 

4. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी कि “यदि इस 
अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के 
आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तक लागू रहेंगे, जब तक उन्हें उपान्तरित 
या विखण्डित न कर दिया जाए। 

5. शासनादेश संख्या : 13/34/90(1)/कार्मिक-1/1994, दिनांक 10-10-1994 द्वारा 
पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए अनुमन्य 18% के आरक्षण को बढ़ाकर 21% कर दिया गया। 

6. शासनादेश संख्या : 4/1/2001/का-2-2002, दिनांक 25-6-2002 के माध्यम से 
पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर की व्यवस्था की गयी। शासनादेश में पदोन्नति 
में अनुसूचित जातियों के लिए 21% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 02% आरक्षण अनुमन्य होने 
का भी उल्लेख है। 

7. पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात्‌ पारिणामिक ज्येष्ठता भी प्रदान करने के 
संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007, दिनांक 14-9- 
2007 जारी की गयी। पारिणामिक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति में आरक्षण तथा पृथक-पृथक पात्रता सूचियों के 
निर्माण की व्यवस्था को चुनौती देते हुए मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका 
संख्या : 1389 (एस.बी.)/2007, प्रेम कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, दायर 
की गयी। रिट याचिका के संदर्भ में अंतिम सुनवाई करते हुए मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 4-1-2011. 
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को पारित आदेश द्वारा अन्य के साथ-साथ पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक पाते हुए 
इसे निरस्त कर दिया गया। 

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय/आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा. सर्वोच्च 
न्यायालय में विशेष I: ज्ञा याचिका संख्या 4030/2011, उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम 
कुमार सिंह व अन्य, की गयी। संपूर्ण प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई के पश्चातू मा. सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत दिनांक 27-4-2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया di 
इसके मुख्य अंश निम्न हैं 

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section-3(7) of 1994 

Act and Rule-8-A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the 

dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum 

of Indira Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section-3(7) and 

Rule-8-A shall remain undisturbed." 

8. उपर्युक्त अंकित समस्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति में 
आरक्षण के संदर्भ में निर्गत समस्त शासनादेशों/रोस्टर को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया 
गया $i कृपया लिये गये निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। 

भवदीय, 

( राजीव. कुमार ) 
प्रमुख सचिव। | 
| 372) 
राजाज्ञा 


पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा. सर्वोच्च ' 


न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में 
संख्या : 4/1/2002 टी.सी.-1-का-2/2012 
प्रेषक, 

राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, ' 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश | 

3. समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
कार्मिक अनुभाग-2 | लखनऊ : दिनांक : 8 मई, 2012 
'विषय--पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय में योजित 

सिविल अपील संख्या : 2608/2011 में दिनांक 27-4-2012 को पारित निर्णय के संबंध 
में। 
महोदय, | 

कृपया उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 28-4-2012 के संदर्भ ग्रहण करें। 

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27- 
4-2012 के परिक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुए अलग से दिशा- 
निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित न 
कर दिया जाय तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की 
जाय तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाय। 
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3. प्रश्‍नगत विषय के संदर्भ में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के पश्चात्‌ दिनांक 
27-4-2012 को अंतिम निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत्‌ हैः 


"In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section-3(7) of 1994 Act 
and Rule-8-A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in > | 
M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira | 


Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section-3(7) and Rule-8-A shall 
` remain undisturbed." 


4. मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर में निम्नलिखित अध्यादेश, नियमावलियाँ 
एवं शासनादेश प्रख्यापित/निर्गत किये गये हैं-- 


(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग 
के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) (पदोन्नति में आरक्षण संबंधी) 
को हटाये जाने विषयक अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 : 
दिनांक 7 मई, 20121 it 

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता..(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 
मई, 20121 

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012; दिनांक 8 मई, 
20121 

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के संदर्भ में उत्तर 
प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय 
संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 8 मई, 20121 j 

(ङ) पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्संबंधी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या : 
4/1/2002/का-2/2012, दिनांक 8 मई, 20121 

5. (क) उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-4(क) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) 
अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का आशय यह है कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की 
धारा-3(7) जिसमें पदोन्नति के संबंध में आरक्षण की प्रदेयता विषयक निर्गत शासनादेशों 
के तब तक लागू रहने जब तक कि उन्हें उपान्तरित या विखंडित न कर दिया जाय, की 
व्यवस्था थी, को संदर्भात अधिनियम से निकाल दिया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप | 
अब पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण | 
देय नहीं है। ः | 

(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर-4(ख) में संदर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक | 
ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप ज्येष्ठता t 
नियमावली, 1991 में दिनांक 14-9-2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े | 
गये नियम 8-क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह | 
है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य 
यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा। 


(ग) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रस्तर-4(ग) में संदर्भित उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रियों (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन 
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के परिणामस्वरूप अब अनुसूचित जातियाँ, anr चित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की 
पृथक-पृथक तैयार की जाने वाली पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गो के कार्मिकों को 
सम्मिलित करते हुए एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की 
जायेगी। ध्यातत्व है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को 
आरक्षण की देयता समाप्त हो जाने के कारण पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की 
व्यवस्था अप्रासंगिक हो गयी है अतः पृथक-पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था 
समाप्त कर दी गयी है। 


(घ) इसी प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर-4(घ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 के 
प्रख्यापन का .तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 
पदोन्नति के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं 
सामान्य वर्ग की पृथक-पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गो के कार्मिको को 
सम्मिलित करते हुए एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की 
जायेगी। 


उपर्युक्त प्रस्तर-4(ड) में उल्लिखित पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्संबंधी रोस्टर को निरस्त 
करने विषयक शासनादेश संख्या : 4/1/2002/का-2/2012, दिनांक 8 मई, 2012 
के निर्गमन का आशय यह है कि पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं 
पदोन्नति की प्रक्रिया विषयक निर्गत किये गये रोस्टर निरस्त कर दिये गये हैं। यह भी 
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश के निर्गमन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के fotu 
में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से 
आरक्षण की देयता नहीं रह गयी है। 

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सारांशतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-- 

(क) i के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं 

| 
(ख) जिन संवर्गो/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8-क के आधार पर 
पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हो, उनमें से पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ 

समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित 
कर लिया जाये। 

(ग) पदोन्नति के अवसर पर पृथक-पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथाज्येष्ठता एकल 
पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये। 

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं 
रोस्टर भी निरस्त हो गये हैं। 

7. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का विधिनुसार पालन करते हुये, इस शासनादेश में संदर्भित, 
अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही 
यथाशीघ्र प्रारंभ करने का कष्ट करें। कृपया संलग्न अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की 
व्यवस्थाओं से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दें। 


(ङ 


— 


भवदीय, 
( राजीव कुमार ) 
अमुख सचिव। 
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राजाज्ञा 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1994 में संशोधन 


संख्या : 4/1/2002 टी.सी.-11-का-2/2012 
प्रेषक, 
एच.एल. गुप्ता, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | 
2. समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 8 मई, 2012 


विषय-- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) को निकाले जाने के संबंध में। 
महोदय, ; 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों 
के पक्ष में लोक सेवाओं ओर पदों पर आरक्षण की और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की 
व्यवस्था करने के लिए दिनांक 23-3-1994 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यपित किया गया है। उक्त 
अधिनियम की धारा-3(7) को निकाले जाने हेतु “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 


अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 लागू 
किया गया है। 


2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) (संशोधन), अध्यादेश, 2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का 
निदेश हुआ है कि संलग्न अध्यादेश, 2012 के प्राविधान का सभी स्तरों पर, सभी लोक सेवाओं व 
पदों के संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनुरोध है कि इस अध्यादेश के . 
प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अनुपालनार्थ कृपया अवगत करा दें। 

भवदीय, 
( एच.एल. गुप्ता ) 


ERES विशेष सचिव। 
i 374 


पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में राजाज्ञा 
दिनांक 8 मई, 2012 में संशोधन 


संख्या : 4/1/2002 टी.सी.-1-का-2/2012 
प्रेषक, 


हर राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
वा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
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कार्मिक अनुभाग-2 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-4 


लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2012 


विषय--- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के 
समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8 मई, 2012 के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित 


किये जाने के संबंध di 
महोदय, 


कृपया पदोन्नति में आरक्षण एवं पारिणामिक ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग- 
2 के शासनादेश संख्या : 4/1/2002 टी.सी. 1-का-2/2012, दिनांक 8 मई, 2012 का संदर्भ 


ग्रहण करें। 


2. सम्यक विचारोपरांत वर्णित शासनादेश के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित 


किये जाने का निर्णय लिया गया है-- 
वर्तमान प्रस्तर 
5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर- 
4(ख) में संदर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के 
प्रख्यापन के परिणामस्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 
1991 में दिनांक 14-9-2007 को तृतीय 
संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम-8-क को 
प्रश्‍नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। 
उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की 
ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर 
प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 
1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। 
इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण के 
पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा। 
6(ख) जिन संवगों/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ 
ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8क के आधार पर 
पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी हो, 
उनमें से पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त 
करते हये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 
प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/ परिवर्धित कर 
लिया जाये। 


eee के आदेश. 


प्रतिस्थापित प्रस्तर 

5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर- 

4(ख) में संदर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के 
प्रख्यापन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनांक 14- 
9-2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े 
गये नियम-8-क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल 
दिया गया है। 


6(ख) जिन संवर्गो/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, पूर्व में 
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक .ज्येष्ठता नियमावली, 
1991 के नियम-8-क के आधार पर पारिणामिक 


` ज्येष्ठता देते p निर्गत की गयी थी, नियम-8क के 
के निरस्त होने 


कारण उक्त ज्येष्ठता सूचियाँ स्वतः 
निष््रभावी हो गयी है। c 


उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासनिक 
विभागों द्वारा पदोन्नाते करने के उद्देश्य से 
ca सूचियों के बारे में निम्नवत्‌ कार्यवाही की 
जाये: 


(अ) यदि प्रशासकीय विभाग संतुष्ट है कि 
पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत 
ज्येष्ठता सूची में ली निर्गत ज्येष्ठता सूची 
जिसमें पारिणामिक का लाभ नहीं दिया गया 
था, को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियाँ 
आमंत्रित कर और उनके निस्तारण के उपरांत तैयार 
किया गया था और जो किसी न्यायालय के आदेश 
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वर्तमान प्रस्तर ee TIU प्रस्तर EE 
बाधित नहीं है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उस 
ज्येष्ठा सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही 

की जा सकती है। 


(ब) अन्यथा की स्थिति में प्रशासकीय विभाग 
द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते 
हुए ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 1991 के 
ग्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर 
अंतिम रूप दे दिया जाय व पदोपरांत इन ज्येष्ठता 
सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही संपन्न 
की जाय। 


3. उपरोक्तानुसार वर्णित शासनादेश दिनांक s मई, 2012 के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को 
प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 8 मई, 2012 को उपरोक्त सीमा तक 
संशोधित कर दिया गया है। अतः कृपया प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार पदोन्नति के परिपेक्ष्य 
में तत्काल यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट mil कृपया लिये गये उपरोक्त निर्णय से अपने 
अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अंवगत करा दें। 


भवदीय, : = 


( राजीव कुमार ) 
प्रमुख सचिव। 
375} 


शिक्षकों की भर्ती पर रोक हटी-विभागीय आदेश 


प्रेषक, 

पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 

शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र, लखनऊ। 
शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2012 
विषय-- माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिबंध। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 
: 20-1-91-का-2-2012, दिनांक 15-3-2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने 


वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया था। राजकीय 
माध्यमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण 


पठन-पाठन में पड़े रहे कुप्रभाव को देखते हुए सम्यक्‌ विचारोपरांत उपर्युक्त माध्यमिक विद्यालयों में. 


शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक से शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। 


2. कृपया उपरोक्त के अनुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


| भवदीय, 
( पार्थ सारथी सेन शर्मा ) 
सचिव। 
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| 


उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड-चयन प्रक्रिया पर रोक हटी 
संख्या : 715/15-12-2012-1604(2 )/2012 


प्रेषक, 
एफ. एन. प्रधान, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

सेवा में, | 
1. अध्यक्ष, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा. सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद | 
2. सचिव, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद। 


शिक्षा अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2012 
विषय उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे चयन प्रक्रिया पर रोक के संबंध di 
महोदय, K 


उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : मु.मं.-40/15-12-2012-1604(2)/2012, दिनांक 

16-3-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक ]6-3- 

- 2012 द्वारा उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही समस्त चयन 

प्रक्रिया/परीक्षायें एवं साक्षात्कार पर अग्रिम आदेश तक रोक लगायी गयी थी। सम्प्रति शासन द्वारा सम्यक्‌ 

' विचारोपरांत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन 

पर पड़ रहे कुप्रभाव के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 16-03-2012 को अतिक्रमित करते हुए 

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों की भती पर लगी रोक को शिथिलीकरण करने का निर्णय 

। लिया गया है। 
2. कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें। 

| भवदीय, 

( एफ.एन. प्रधान ) 

विशेष सचिव। 


3 
l राजाज्ञा 
सामूहिक बीमा की आच्छादन धनराशि में वृद्धि 


संख्या : 635/15-8-12-3075/11 


प्रेषक, 
पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, उतर प्रदेश शासन। 
सेवा में, | 
शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र, लखनऊ। 
SITIES लखनऊ : दिनांक : 37 मई, 2012 


विषय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लिए अनुमन्य सामूहिक बीमा की 
धनराशि बढ़ाये जाने के संबंध में। 


महोदय, 


उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पेंशन (2)/2003-04/2011-12, दिनांक 2-12- ः 
संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति-2008 के प्रतिवेदन को स्वीक ne 
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जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक 
अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को 
लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में बीमा निधि 
अनुमन्य ग्रेड वेतन 
. 5401 से अधिक 


बचत निधि | बीमा आच्छादन 
की धनराशि 


मासिक अभिदान 
की दर 


2,00,000 


2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की 
संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को 
निम्नलिखित शर्ता एवं प्रतिबंधों के अधीन लागू किया जायेगा | 

(क) उक्त आदेश दिनांक 1-12-2008 से प्रभावी माने जायेंगे। 

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया 
जायेगा। 

(ग) वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कटौती 
की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित हे तथा इसका 
सेवा संवर्गों से कोई संबंध नहीं है। 

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व. निर्गत 
समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-11/582/दस-2012, दिनांक 30-5- 
2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 


भवदीय, 
( पार्थ सारथी सेन शर्मा ) 
सचिव। 


| 378 
संख्या : 4/1/2002 टी०सी०-1-का-2 /201 2 

प्रेषक, 

राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 

3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश । 
कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2012 


विषय-- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (7) को निकाले जाने के सम्बन्ध में। 
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महोदय, 

अनुसूचित पचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित 
व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों की 
व्यवस्था करने के लिए दिनांक 23-03-1994 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और आन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया 
गया हे। उक्त अधिनियम की धा! 3(7) को निकाले जाने हेतु “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-213 
के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े anf के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) 
अध्यादेश, 2012 लागू किया गया है। ; 

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह 
कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न अध्यादेश, 2012 के प्राविधान का सभी स्तरों पर, सभी लोक 
सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनुरोध है कि इस 
अध्यादेश के प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अनुपालनार्थ कृपया 
अवगत करा दें। 

संलग्नक : यथोक्त 


भवदीय, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव | 
| 379) 
संख्या : वे-आ०- 2-4 1 9/दस-2012 
प्रेषक, 
अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2012 
विषय--प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 
. का निर्धारण। 
महोदय, ; : 


प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 
का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। स्वशासी संस्थाओं में से कुछ संस्थायें राज्य सरकार द्वारा 
शत-प्रतिशत वित्त पोषित हैं अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं तथा कुछ संस्थायें 
स्वयं के स्रोतों से संचालित होती हैं। विभिन्न प्रकार की स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता 
आयु बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु इन संस्थाओं के व्यय-भार वहन करने की स्थिति तथा 
कार्यरत कार्मिकों की सूचना की आवश्यकता है। 

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग के अधीनस्थ स्वशासी 
संस्थाओं की सूची व उसके सम्बन्ध में सूचना संलग्न प्रारूप में विलम्बतम्‌ दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 
तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 

संलग्नक-यथोक्त। 

भवदीय, 
(अजय अग्रवाल ), 
सचिव, वित्त। 
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अधीनंस्थ स्वशासी संस्थाओं का विवरण-- 
क्र. स्वशासी राज्य सरकार संस्था में सृजित पदों का वर्तमान में कर्मियों अधिवर्षता आयु 


d. संस्थाका द्वारा वित्त विवरण के लिये निर्धारित 58 वर्ष से बढ़ाकर 
नाम पोषित पदनाम वेतन पदों अधिवर्षता आयु 60 वर्ष किये जाने 
अथवा नहीं/ बैण्ड की तथा पेंशन/पेंशनरी पर वार्षिक वित्तीय 
वित्त पोषित एवं ग्रेड संख्या लाभों के सम्बन्ध उपाशय (वृद्धि 

होने की स्थिति ue में अनुमन्य अथवा कमी दोनों 
में शासकीय (रु,) में व्यवस्था स्थिति अंकित की 

अनुदान का smi) 

"प्रतिशत i 
(1) (2) (3) (4) (Sys AC) (7) (8) 


संख्या : वेञआ०-1-1063/दस-12-36( एम )/08 
प्रेषक, | 
आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश । 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंयाचतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2012 
विषय--राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण 
एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2011-2012 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।. 
पठित--निम्नलिखित-— 


(1) शासनादेश संख्या : वेआः-1-1097/दस-2011-36(एम)/08, दिनांक 19 अक्टूबर, 
2011 


(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय-ज्ञापनै संख्या : 7/24/2007/$- 
11(ए) दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 : 


* अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 करने पर सम्बन्धित कार्मिक को पेंशन की जगह शे वर्ष वेतन के भुगतान के 
फलस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त व्यय-भार। : 
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महोदय, 

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों 
के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 द्वारा 
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व. स्थानीय निकायों के 
कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2010-2011 के लिये 30 दिन के 
तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे। 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम 'संख्या-(2) पर उल्लिखित 
कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 द्वारा वर्ष 2011-2012 के लिए 30 दिन की 
परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये di 


3. उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 के क्रम में 
राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, 
स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम्‌ ग्रेड वेतन 
रु. 4800/- (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रु. 13500 से कम 
है) में है, को वर्ष 2011-2012 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष 
स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं 

(1) नई वेतन संरचना के अंतर्गत ग्रेड वेतन रु. 4800/- तक को पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित 
वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रु, 13500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे 
अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा 
वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और 
उनको प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। 

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने: दिनांक 31 मार्च, 
2012 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। 

(3) तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 
31 मार्च, 2012 को ग्रह्म परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित 
की जायेगी। 


(4) दिनांक 31 मार्च, 2012 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रु, 3500/- से ज्यादा होने 
की स्थिति में रु. 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2012 
को 30 दिन की परिलब्धियाँ (w. 3500 x 30/30.4 = 3453.95) अर्थात्‌ रु 
3454/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी। 


(5) ta कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमालवी के अंतर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को 
तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने 
तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन 

` कर्मचारियों को वर्ष 2011-2012 में किसी विभागीय Hee शासनिक कार्यवाही अथवा 
अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा! 

(6) किसी वित्तीय वर्ष Be तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के 
पश्चात्‌ आगामी वर्षा में किसी भी परिस्थिति पुर्नविचार नहीं किया जायेगा। 

(7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में 
पूर्णीकित किया जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और 
उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णकित किया जायेगा। 
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4. केजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2012 को तीन वर्ष 

अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 240 दिन कार्यरत 
रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 
मार्च, 2012 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की हे, परन्तु उक्त तिथि तक केजुअल/दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय 
तक लगातार कार्य-किया हो और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा 
Spr होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ रु, 1200/- प्रतिमाह 
मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु, 1200x30/30.4x1184.21 अर्थात्‌ 
रु. 1184/- पूर्णांकित होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रु. 1200/- प्रतिमाह 
से कम हे उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित 
की जायेंगीं। 

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य 
"धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 
50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य 
नहीं हे तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन,एस«सी,) के रूप में दी जायेगी। जो 
कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2012 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 
30 अप्रैल, 2013 तक सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का 
भुगतान नकद किया जायेगा। 

6. बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या : वेआ.-1-120/दस-1(एम)/84, 
दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबंध इस शासनादेश 
द्रारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत्‌ लागू रहेंगें! 

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे 
सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अंतर्गत 
पुस्तांकित किया जायेगा। | 


भवदीय, 
( आनन्द मिश्र ), 
प्रमुख सचिव। 
उत्तर प्रदेश सरकार 
संख्या 15/50/86-कार्मिक-1/2012 
कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2012 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 को 
संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--- 


उत्तर प्रदेश ( लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर ) चयनोन्नति 
पात्रता सूची ( तृतीय संशोधन ) नियमावली, 2012 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1792 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-4 


2. नियम-4 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 
पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे 
स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, 


3T aq : 
स्तम्भ- 1 
विद्यमान नियम 


4. पात्रता सूची तैयार करना जहाँ 
मानदण्ड योग्यता हो--जहाँ पदोन्नति के लिए 
मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक 


श्रेणी अर्थात्‌ सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन 
सूचियां, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को 
दृष्टि में रखते हुएं तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र 
अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें 
नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना 
किन्तु कम-से-कम आठ नाम रखे जायेगे : 


परन्तु यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो 
भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई 
हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध 
में पृथक-पृथक पात्रता सूचियां तेयार की जायेंगी, 
और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती 
वर्षों के लिए पात्रता सूचियां में तैयार करते समय पात्रता 
सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों 
की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगीः 


(1) द्वितीय वर्ष के लिए--<क्त 
अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की 
रिक्तियों की संख्या का योग; 


(2) तृतीय वर्ष के लिए--उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की 
रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार 
आगे भी : 


परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों का 
प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा 
जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं 
की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके 
सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के 
आशय at एक टिप्पणी लिख दी जायेगी : 
म. ee a IU Lm 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


4. पात्रता सूची तैयार करना जहाँ 
मानदण्ड योग्यता हो--जहाँ पदोन्नति के लिए 
मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम 


पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, c 
जिसमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन 
गुना, किन्तु कम-से-कम आठ नाम रखे जायेंगी : 


परन्तु यह कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के 
लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के 
दौरान हुई हों, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष 
के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूची तैयार की 
जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और 
अनुवर्ती asf के लिए पात्रता सूची तैयार करते 
समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले 
अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से ant: 


(1) द्वितीय वर्ष के fer उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की 
संख्या का योग; 


. (2) तृतीय वर्ष के लिए---उक्त अनुपात 
के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की 
रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे 
भी: 


परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को 
प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझ 
जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की 
जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध 
में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की 
एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी। 
मन कलम एफ || 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


परन्तु यह और भी कि यदि भर्ती के किसी 
वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 
लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु यथास्थिति 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई 
व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य 
श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित 
किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी 
सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में 
सम्मिलित किया जायेगा। 
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स्तम्भ- 2 
vagant प्रतिस्थापित नियम 


3. नियम 5 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम-5 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातू-- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


5. पात्रता सूची तैयार करना जहाँ 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता 
मानदण्ड हो--(1) जहाँ पदोन्नति मानदण्ड 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता 
हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात्‌ 
सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ, उक्त 
श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते 
हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता 
सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित 
अनुपात में नाम दिये जायेंगे 


1 से 5 रिक्तियों के लिए-रिक्तियों की संख्या 


का दुगुना किन्तु कम-से-कम 5 : 
5 से अधिक रिक्तियों के लिए-रिक्तियों की 
संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम-से-कम 10 : 
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति 
उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति 
a अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी 
ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार 
हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। 


स्तम्भ- 2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


5. पात्रता सूची तैयार करना जहाँ 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता 
मानदण्ड हो-(1) जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, 
वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों 
की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें 
यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम रखे 
जायेंगे 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ- 2 
विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(2) नियम-4 के परन्तुक में दिये गये (2) नियम-4 के परन्तुक में दिये गये 
उपबंध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार उपबंध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार 
करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू m के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू 
होंगे। गे। ` 


आजा से, 
(राजीव कुमार), 
प्रमुख सचिव। 


382] 
! [उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती ( आयु सीमा ) ( दशवाँ संशोधन ) 


नियमावली, 2012 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश 


NS भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं-- - 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) 
(दशवाँ संशोधन) नियमावली, 2012 की जायेगी। 


2. यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 

2. नियम-2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में 
नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया 
MNS )- A . 


स्तम्भ-1 
विद्यमानं नियम 


अधिकतम आयु सीमा--(2) राज्यपाल 

के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी 

समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध 

, में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष 
है, अधिकतम आयु सीमा पैतीस वर्ष होगी। 


RS 


स्तम्भ-2 
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


अधिकतम आयु सीमा--(2) राज्यपाल 
के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी 
समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के 
सम्बन्ध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा 
पैतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस 
वर्ष होगी। 


परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती 
(आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 
2012 3 प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया 
जा चुका है, वहाँ अधिकतम आयु सीमा वही 


होगी, जो उक्त नियमावली के होने के 
पूर्व विद्यमान थी। He ds 


— 


=e, T. os दिनांक 
1. अधिसूचना. पंख्या 18/2/81-का-2-2012, दिनांक 06 जून, 2012 द्वारा संशोधन हुआ जो उ.प्र, असाधारण गजट 
भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 06 जून, 2012 को प्रकाशित हुआ। 
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‘[The Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) 
(Tenth Amendment) Rules, 2012 


IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 18/II/81-Ka-2-2012, dated June 6, 2012 

IN exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, 
the Governor is pleased to make the following rules to amending the Uttar Pradesh 
Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 1972. 


1 Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) (Tenth Amendment) Rules, 2012. 


. (2) They shall come into force at once. 


2. Amendment of Rule 2—In the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age 
Limit) Rules, 1972 for the existing Rule 2 set out in Column-1 below, the rule as set 
out in Column-2 shall be substituted, namely— 


Column-1 

Existing rule 
2. Maximum Age Limit—The 
upper age limit for recruitment to all 
such services and posts under the rule 
making power of the Governor, for 


Column-2 
Rule as hereby substituted 
2. Maximum Age Limit—The 
upper age limit for recruitment to all 
such services and posts under the rule 
making power of the Governor, for 


f| 


which the upper age limit is thirty-two 


which the upper age limit is thirty-two 
years, shall be thirty-five years. 


years, shall be forty years: 

Provided that where advertisement 
has been made before the commence- 
ment of the Uttar Pradesh Recruitment 
to Services (Age Limi*) (Tenth Amend- 
ment) Rules, 2012, the upper age limit 
shall be as it existed before the 
commencement of the said rules. 
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[उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) ( संशोधन ) ( द्वितीय ) 
अध्यादेश, 2012 | 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन्‌ 2012) . | 


संवधिन के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय 
ने ह DRE उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचति जातियों, अनुसूचित जनजातियों और “अन्य पिछड़े 
` के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 


1. Amended by Notification No. 18/11/81-ka-2-2012, dated 06 June, 2012 Published in U.P. Gazette Extra 
Part-4 Section (ka) dated 06 June, 2012. 3 म 


2. अधिसूचना संख्या 574/79/-वि-1-12-2(क)-4-2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 उ.प्र. अध्यादेश संख्या 3 सन्‌ 
2012 द्वार संशोधन हुआ जो उ.प्र, असाधारण गजट भाग-2, खण्ड (क), दिनांक 01 अगस्त, 201 2 को प्रकाशित हुआ। 
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सन्‌ 2012) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता 
Zl ; 
[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये 


अध्यादेश 

चूँकि राज्य विधान मण्डल क्षेत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यके हो गया है; 

अतएव, अब “भारत का संविधान” अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 
कहा जायेगा। 

(2) यह दिनांक 7 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) 
अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया. है, की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी 
जायेगी। 

3. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश सख्या 2 सन्‌ 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता हे। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल 
अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल 
- अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, .मानो इस अध्यादेश 
के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। 


! The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward 
Classes) (Amendment) (Second) Ordinance, 2012 

' (U.P. Ordinance No. 3 of 2012) 
IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-J atiyon Aur 


Anya Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sansodhan) (Dwitiya) Adhyadesh, 
2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2012) promulgated by the 


Governor. 


Vide Notification No. 574(2/LXXIX-V-1-12-2 (ka) 4-2012, dated 01 August, 2012, U.P. Ordinance No. 3 


ile G Y 
of 2012. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-II, Section (ka), dated 01 August, 2012 
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[Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the 
Republic of India] 
An . 
Ordinance ड 

Further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994. 

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action: 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 
of the Constitution of India, the Governor is‘ pleased to promu!gate the following 
Ordinance: 

1. Short title and commencement—{1) This Ordinance may be called the Uttar 
Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other Backward Classes (Amendment) (Second) Ordinance, 2012. 

(2) It shall be deemed to have come into force on May 7, 2012. 

2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 4 of 1994—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other Backward Classes) Act, 1994, hereinafter referred to as the principal Act, 
sub-section (7) shall he omitted. 

3. Repeal and saving—{1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) 
Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance No. 2 of 2012) is hereby repealed. 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the 
provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub- 
section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding 
provisions of the principal Act as amended by this Ordinance, as if the provisions of 
this Ordinance were in force at all material times. 
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Parere भविष्य निधि ( उत्तर प्रदेश) ( संशोधन ) 
नियमावली, 2010 
प्रकीर्ण 

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य 
निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) 
(संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 13 का संशोधन--सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नियम 
13 में उप-नियम (2) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गऐ विद्यमान खण्ड (सात) के स्थान पर स्तम्भ-2 में 
दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात-- 


1. अधिसूचना संख्या : जी-2-245/दस-2010-502-85, असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 4 अगस्त, 2010 
को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान खण्ड एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(सात) अभिदाता के उपयोग के लिए मोटर 
'साईकिल, स्कूटर, (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है) 


(सात) अभिदाता के स्वयं के उपयोग के 


लिए मोटर साईकिल, स्कूटर, (जिसके अंतर्गत 


साईकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस मोपेड भी है), साईकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर 
कनेक्शन या टेलीविजन सेट की लागत के व्यय कुकिंग गैस कनेक्शन, टेलीविजन सेट या निजी 


की पूर्ति पर। 


कम्प्यूटर की लागत के व्यय की पूर्ति पर। 


आज्ञा से, 
अनूप मिश्र, 
प्रमुख सचिव। 


'[The General Provident Fund (Uttar Pradesh) 
(Amendment) Rules 2010 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. G-2-245/X-2010-502-85, dated 4 August, 2010: 

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985. 

1. Short title and commencement—{1) These rules may be called the General 
Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2010. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Amendment of Rule 13—In the General Provident Fund (Uttar Pradesh) 
Rules, 1985 in Rule 13, in sub-rule (2), for existing Clause (vii) setout in column 1 
below, the clause as setout in column 2 shall be substituted, namely— 


Column-1 


Column-2 


Existing clause 


Clause as hereby substituted 


(vii) Meeting the cost of a motor 
cycle, scooter (including moped) bicycle 
refrigerator, room cooler, cooking gas 
connection or television set for 
subscriber's own use: i 


en 


(vii) Meeting the cost of a motor 
cycle, scooter (inciuding moped) bicycle, 
refrigerator, room cooler, cooking gas 
connection, television set or personal 
computer for subscriber's own use: 


By order, 
Anoop Mishra, 
Pramukh Sachiv. 


1. Notification No. G-2-245/X-2010-502-85, Dated August 04, 2010 Published in U.P., Gazette, Extra., Part- 


4. Section (ka), dated August 04, 2010. 
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(उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) 
अध्यादेश, 2012 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2012) 
[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 
विविध fr 
संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने 
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2012) प्रख्यापित 
किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 का ऊग्रतर संशोधन करने के लिए 
अध्यादेश 
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी 
परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है 


अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं--- 

1. संक्षिप्त नाम---(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा। 


2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन- उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 
1994 की धारा 3 में उप-धारा (7) निकाल दी जायेगी। 


बीञएल० जोशी, 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। 


[The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other Backward Classes) (Amendment) 
Ordinance, 2012 
[U.P. Ordinance No. 20 of 2012] 


[Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India] 
IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 


1. अधिसूचना संख्या : 310/79-fa-1-12-2()-2-2012, असाधारण गजट, भाग-2, खण्ड (क), दिनांक 7 मई, 2012 
को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 


2. Notification No. 310(2)/LXXIX-V-1-12-2(Ka)-2-2012, dated May 7, 2012, published in U.P. Gazette, 


Extra., Part-2, Section (ka), dated May 7, 2012 
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of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya 
Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh 
Adhyadesh Sankhya 2 of 2012) promulgated by the Governor. 

AN ORDINANCE 

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994. 

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is 
satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate 
action: 

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of 
Article 213 of the Constitution of India, the Governor 15 pleased to promulgate the 
following Ordinance— 

1. Short title—This Ordiance may be called the Uttar Pradesh Public Services 
(Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) 
(Amendment) Ordinance, 2012. 

2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 4 of 1994— In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward Classes) Act, 1994, sub-section (7) shall be omitted. 

B.L. Joshi, 
Governor, 
Uttar Pradesh 
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(उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय इलेक्ट्रानिक 
डाटा प्रोसेसिंग अधीनस्थ सेवा ( प्रथम संशोधन ) 
नियमावली, 2012 


प्रकीर्ण 


संवधिन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2005 में 
संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय 
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियामवली, 2012 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 3 का संशोधन-उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय इलेक्ट्रानिक डाटा 
प्रोसेसिंग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2005 मे जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में 
दिया गया विद्यमान खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा। 

3. नियम 5 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम 5, में नीचे स्तम्भ-] में दिये गए बिद्यमान 
खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ 


MR 7 
1. अधिसूचना संख्या : बी-1-1907/दस-2012-173-2005, असाधारण गजट भाग-4, खण्ड (ख), दिनांक 6 सितम्बर, 
2012 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। ) 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 
(2) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड "eft — 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


(2) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'बी'- 


(1) पचास प्रतिशत, आयोग के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 
सीधी भर्ती द्वारा। T में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 


(2) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त 
ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड Cu से, 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली 
हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 


इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 
चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति gui 


4. नियम 8 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-। में दिये गए विद्यमान नियम 8 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ -- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
8. शैक्षिक अर्हतायें-सेवा में विभिन्न पदों 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


8. शैक्षिक अर्हतायें--सेवा में कम्प्यूटर 


पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं आपरेटर ग्रेड TW के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 
होनी आवश्यक हैं - की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-- 


(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'ए' 

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की (1) 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा 
इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से (2) 
या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में 
डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या भारत सरकार 
के इलेक्ट्रानिक विभाग से 'ओ' स्तर का 
प्रमाण-पत्र। 

(3) डॉस/यूनिक्स/विन्डोज इनवार्नमेन्ट्स में (3) 
एमएस, आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि 
जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी 
और हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान। 


(4) नोवेल और विन्डोज एन टी जैसे नेट वर्किंग (4) 
प्लेटफार्म्स की जानकारी (एक्सपोजर)। 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके 
समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण 
होना आवश्यक e 

मान्यता प्राप्त संस्था/विश्‍वविद्यालय से 
कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या भारत 
सरकार के इलेक्ट्रानिक विभाग से “ओ? 
स्तर का प्रमाण-पत्र। 


डॉस/यूनिक्स/विन्डोज इनवार्नमेन्ट्स में 


एमएस, आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि 
जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी 
और हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान 
और नेटवर्किंग आपरेटिंग सिस्टम की 
जानकारी (एक्सपोजर)। 

हिन्दी और अंग्रेजी में क्रमशः न्यूनतम 25 
शब्द और 40 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर 
टंकण गति अवश्य रखता हो। 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(5) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 
25 शब्द और 40 शब्द प्रति मिनट 
कम्प्यूटर टंकण गति रखता हो। 

(2 ) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ‘at’ 

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या 
सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 
कोई अर्हता। 

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 
या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में 
डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या भारत सरकार 
के इलेक्ट्रानिक विभाग से 'ओ' स्तर का 
प्रमाण-पत्र। 

(3) डॉस/यूनिक्स/विन्डोज इनवार्नमेन्ट्स में 
एमएस आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि 
जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी 
और हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान। 

(4) नोवेल और विन्डोज एन टी जैसे नेट वर्किंग 
'्लेटफार्म्स की जानकारी (एक्सपोजर)। 

(5) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 
25 शब्द और 40 शब्द प्रति मिनट 
कम्प्यूटर टंकण गति रखता हो। 


5. नियम 10 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गए विद्यमान नियम 
10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌-- 


x स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम 'एतदूद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
10. आयु-कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड UU 10. आयु-कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ‘Ww के 


- और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड WD के पद पर सीधी यद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि 
भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी 
कलैण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली 
रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को क्रमशः जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 
18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु ग्राप्त कर ली हो 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 
और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित को 
जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा 
उतने वर्ष अधिक होंगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसुचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार 
द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, 
अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होंगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


6. नियम 14 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गए विद्यमान नियम 
14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ -- 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


स्तम्भ-2 
एतद्‌ट्वारा प्रतिस्थापित नियम 


14. रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति 
प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 
रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के 
अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 
की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित 
करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली 
रिक्तियाँ उसको सूचित की जायेगी। चयन समिति 
के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार 
अधिसूचित की जायेंगी- - 

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र 
में विज्ञापन निर्गत करके; 

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना 
चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और 
अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम 
से विज्ञापन के द्वारा; और 


(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों को 
अधिसूचित करके। 


14. रिक्तियों का अवधारण-_नियुक्ति " 


प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 


रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के. 


अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 
को जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित 
करेगा। सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली 
रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अनुसूचित की 
जायेंगी 


(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र 
में बिज्ञापन निर्गत करके; 


(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना 
चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और 
अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम 
से विज्ञापन के द्वारा; और 


(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों को 
अधिसूचित करके।' 


17 को निकाल दिया जायेगा। 


8. नियम 18 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए बिद्यमान नियम 
18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात _ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 
18. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ‘dt’ के पद 


स्तम्भ-2 
van प्रतिस्थापित नियम 


18. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ‘at’ और 
_पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'सी' के पद पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'सी' के पद पर चयन 
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1804 उत्तर प्रदश सुगम 


स्तम्प-1 

विद्यमान नियम 
भर्ती की प्रक्रिया--(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 
“सी' के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर 
यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति 
द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में 
दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर 


यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति 


समिति का गठन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों के लिए नियमावली, 1992 के अनुसार गठित 
चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। 


टिप्पणी चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के 
अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व 


` देने के लिए नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा 


संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये 
गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की 
पात्रता सूचियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 
उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 
1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी 
चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य 
अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जायं, चयन 
समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति, उप-नियम (2) में 
निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के 
मामलों पर विचार करेगी और यदि ae आवश्यक 
समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती 


है। 
(4) चयन समिति, चयन किये गये 


. अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में, जैसी उस संवर्ग में 


हों, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची 
तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को 


अग्रसारित करेगी। 


[9-4 
स्तम्भ-2 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती 
की प्रक्रिया--(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 
“बी' और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड "dU के पद 
पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति 
समिति का गठन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों के लिए नियमावली, 1992 के अनुसार 
गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय 
पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 
पदोन्नति द्वास भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 
1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की 
जायेगी। 

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के 
अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए 
अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर 
यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया 
जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की 
पात्रता सूची समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर 
प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के 
पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 
1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी 
चरित्र -पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य 
अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जायं, चयन 
समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति, उप-नियम (2) में 
निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के 
मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक 
समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर 
सकती है। 


(4) चयन समिति, चयन किये गये 
अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में जैसी उस संवर्ग में 
हों, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची 


तैयार करेगी और उसे नियुक्ति 
अग्रसारित करेगी। उक्ति प्राधिकारी को 


टि KS EU EN 


7 
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9. नियम 19 का निकाला जाना--उक्त नियमावली में, नियम 19 को निकाल दिया जायेगा। 


10. नियम 20 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 


स्तम्भ-1 


विद्यमान नियम 


उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी 
अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे 
यथास्थिति, नियम 15, 16, 17, 18 या 19 के 
अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ 
करेगा। 


(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ 
सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो, तो 
नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब 
तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय 


` और एक संयुक्त चयन सूची नियम 19 के अनुसार 


तैयार कर न ली जाय। 


(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय 
तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा 
जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम 
में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में 
अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो 
जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ 
सीधी भतीं और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो 
नामों को नियम 19 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा 
जायेगा। 


20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


20. नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों 
के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, 
नियम 15 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची 
में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। 


(2) यदि किसी एक चयन के संबंघ में 
नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय 
तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा। 
जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता 
क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में 
अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो 
जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जायं। 


11. नियम 25 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 25 में, नीचे स्तम्भ-] में दिये 


गए विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, 


Em 1 


विद्यमान उप-नियम 


(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय 
वेतनमान नीचे दिए गए हैं : 


एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 


(2) उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट 
निदेशालय इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग अधीनस्थ 
सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 के 
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पद का नाम 


कम्प्यूटर रुपये 4000-100-6000 
आपरेटर ग्रेड 


wv 


2. कम्प्यूटर रुपये 4500-125-7000 
आपरेटर ग्रेड 
ar 

3. कम्प्यूटर रुपये 5000-150-8000 
आपरेटर ग्रेड 


ay 
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पद का नाम वेतनमान 
वेतन तत्सदृश तत्सदृश 
बैण्ड का वेतन ग्रेड 
नाम dug वेतन 


(रुपये) 


5200- 2400 
आपरेटर बेण्ड-1 20200 
ग्रेड TY 
2. कम्प्यूटर वेतन 5200 2800 
आपरेटर बेण्ड-1 20200 
ग्रेड “बी 
3. कम्प्यूटर वेतन 9300- 4200 
amer बैण्ड-2 34800 


12. नियम 29 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 


29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


29. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ 
राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा 
में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को 
विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से 
किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं, 
बहाँ बह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात 
के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की 
अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के 
अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए 
आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती 


परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से 
बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को 
अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से 
- परामर्श किया जायेगा। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


29. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ 
राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा 
में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को 
विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से 
किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं 
वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात 
के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की 
अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के 
अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत 
और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए 
अ समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती 

| 


आज्ञ से, 
बी०एम० जोशी, 
सचिव। 
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‘|The Uttar Pradesh Financial Management and 
Budget Directorate Electronic Data Processing 
Subordinate Service (First Amendment) Rules, 2012 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. B-1-1907/X-2012-173-2005, dated September 06, 2012. 


IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 


Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending The Uttar Pradesh Financial Management and Budget Directorate 
Electronic Data Processing Subordinate Service Rules, 2005 : 


1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Financial Management and Budget Directorate Electronic Data Processing 
Subordinate Service (First Amendment) Rules, 2012 


(2) They shall come into force at once. 


2. Amendment of Rule 3—In the Uttar Pradesh Financial Management .and 
Budget Directorate Electronic Data Processing Subordinate Service Rules, 2005. 
hereinafter referred to as the said rules, in Rule 3, the existing Clause (d) shall be 
omitted. 


3. Amendment of Rule 5—In the said rules, in Rule 5, for existing Clause (2) 
set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, 
namely— 


COLUMN-1 _ COLUMN-2 
Existing rule à Clause as hereby substituted 
(2) Computer Operator Grade 'B'— (2) Computer Operator Grade 'B'— 


(1) Fifty percent by direct recruitment By promotion through the Selection 
through the Commission. Committee from amongst substantively 
(2) Fifty percent by promotion through appointed Computer Operator Grade 'A' 
the Commission from amongst Who have completed six years service as 
substantively appointed Computer such on the first day of the year of 
Operator Grade 'A' who have recruitment. 
completed six years service as such 
on the first day of the year of 
recruitment. 


4. Substitution of Rule 8—In the said rules, for existing Rule 8 set out in 
Column 1 below, the rule as set out in Column 4 shall, be substituted, namely— 


COLUMN-1 COLUMN-2 
Existing rule Rule as hereby substituted 
8. . Academic Qualification—A 8. Academic  Qualification—A 


candidate for direct recruitment to the candidate for direct recruitment to the 


l. Notification No. B-1-1907/X-2012-173-2005, dated September 06, 2012 published in U.P. Gazette, 


Extra., Part-1, Section (kha), dated September 6, 2012. , 
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COLUMN-1 


Existing rule 


. various posts in the Service must possess 


the following qualifications— 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(1) 


(1) Computer Operator Grade 'A' 


Must have passed the Intermediate 
Examination of the Board of High 
School and Intermediate Education, 
Uttar Pradesh or an examination 
recognised by the Government as 
equivalent thereto. 


Diploma in Computer Science from 
an Institute recognised by the 
Government or from a University 
established by law in India or a 
qualification recognised by the 
Government as equivalent thereto, 
or 'O' level Certificate from the 
Department of Electronics, 
Government of India. 


Good knowledge of data entry in 
English and Hindi on different 
softwares like MS  Office/Lotus/ 
Smart Suit in DOS/Unix/Windows 
environments. 


Exposure to networking platforms 
like Novell and Windows NT. 


Must possess a minimum speed of 
25 words and 40 words per minute 
in Hindi and English Computer 
typewriting respectively. 


(2) Computer Operator Grade 'B' 


Bachelor's degree from a University 
established by law in india or a 
qualification recognised by the 
Government as equivalent thereto. 
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COLUMN-2 


Rule as hereby substituted 


post of Computer Operator Grade 'A' in 
the Service must possess the following 
qualifications— 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


Must have passed the Intermediate 
Examination of the Board of High 
School and Intermediate 
Education, Uttar Pradesh or an 
examination recognised by the 
Government as equivalent thereto, 


Diploma in Computer Science 
from a recognized  Institute/ 
University, or 'O' Level Certificate 
from the Department of 
Electronics, Government of India. 


Good knowledge of data entry in 
English and Hindi on different 
softwares like MS Office/Lotus/ 
Smart Suit in DOS/Unix/Windows 
environments and exposure to 
networking Operating System. 


Must possess a minimum speed of 
25 words and 40 words per minute 
in Hindi and English Computer 
typewriting respectively. 


€———————————— ET TE a यओ०?वकशआआआआआआ कर < 2 कल अली कात 
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COLUMN-1 
Existing rule 


(2) Diploma in Computer Science from 
an Institute recognised by the 
Government or from a University 
established by law in India or a 
qualification recognised by the 
Government as equivalent thereto, 
or 'O' level Certificate from the 
Department of Electronics, 
Government of India. 


(3) Good knowledge of data entry in 
English and -Hindi on different 
softwares like MS  Office/Lotus/ 
Smart Suit in DOS/Unix/Windows 
environments. 


(4) Exposure to networking platforms 
like Novell and Windows NT. 


(5) Must possess a minimum speed of 
25 words and 40 words per minute 
in Hindi and English Computer 
typewriting respectively. 


5. Substitution of Rule 10—In the said rules, for existing Rule 10 set out in | 
Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


10. Age—A candidate for direct 


10. Age—A candidate for direct 


recruitment to the post of Computer 
Operator Grade 'A' and Computer 
Operator Grade 'B' must have obtained 
the age of 18 years and 21 years 
respectively and must not have attained 
the age of more than 35 years on the first 
day of July of the calendar year in which 
_vacancies for direct recruitment are 
advertised: 


Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time, 
shall be greater by such number of years 
as may be specified. | 
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COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


recruitment to the post of Computer 
Operator Grade 'A' must have attained 
the age of 18 years and must not have 
attained the age of more than 40 years on 
the first day of July of the calendar year 
in which vacancies for direct recruitment 
are advertised: 


Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time, 
shall be greater by such number of years 
as may be specified. 
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6. Substitution of Rule 14—In the said rules, for existing Rule 14 set out in 
Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


14. Determination of vacancies— 
The appointing authority shall determine 
the number of vacancies to be filled 
during the course of the year of 
recruitment as also the number of 
vacancies to be reserved for candidates 
belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other categories 
under Rule 6. The vacancies to be filled 
through the Commission shall be 
intimated to them. The vacancies to be 
filled through the Selection Committee 
shall be notified in the following 
manner— 
(i) by issuing advertisement in daily 
newspaper having wide circulation; 


(ii) by pasting the notice on the notice 
board of the office or by advertis- 
ing through Radio/ Television and 
other Employment newspapers, 
and 3 

(iii) by notifying vacancies to the 
Employment Exchange. 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


14. Determination of vacancies— 
The appointing authority shall determine 
the number of vacancies to be filled 
during the coürse of the year of 
recruitment as also the number of 
vacancies to be reserved for candidates 
belonging to — Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other categories 
under rule 6. The vacaiicies to be filled 
through direct ‘recruitment shall be 
notified in the following manner— 


(i) by issuing advertisement in daily 
newspaper having wide circulation; 

(ii) by pasting the notice on the notice 
board of the office or by advertis- 
ing through Radio/ Television and 
other- Employment newspapers, 
and 

(iii) by notifying vacancies to the 
Employment Exchange. 


7. Omission of Rule 16 and Rule 17—In the said rules, Rule 16 and Rule 17 


shall be omitted. 


8. Substitution of Rule 18—In the said rules, for existing Rule 18 set out in 


Column | below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


18. Procedure for recruitment by 
promotion through the Selection 
Committee for the post of Computer 
Operator Grade 'C'—(1) Recruitment 
by promotion to the post of Computer 


Operator Grade 'C' shall be made on the 


basis of the criterion laid down in the 
Uttar Pradesh Government Servants 
Criterion for Recruitment by Promotion 
Rules, 1994, as amended from time to 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


18. Procedure for recruitment by 
promotion through the Selection 
Committee for the posts of Computer 
Operator Grade 'B' and Computer 
Operator Grade 'C'—(1) Recruitment 
by promotion to the posts of Computer 
Operator Grade 'B' and Computer 
Operator Grade 'C' shall be made on the 
basis of the criterion laid down in the 
Uttar Pradesh Government Servants 


time, through the Selection Committee — Selection Committee Criterion for Recruitment. by Promotion 
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COLUMN-1 
Existing rule 

constituted in accordance with the 
provisions of the Uttar Pradesh 
Constitution of Departmental Promotion 
Committee for posts outside the purview 
of the Service Commission, Rules, 1992, 
as amended from time to time. 


Note— Nomination of officers for 
giving representation to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes of Citizens in the 
Selection Committee shall be made in 
accordance with the order made under 
Section 7 of the Act, as amended from 
time to time. 


(2) The appointing authority shall 
prepare eligibility list of the 
candidates in accordance with the 
Uttar Pradesh Promotion by 
Selection (on posts outside the 
purview of the Public Service 
Commission) Eligibility List 
Rules, 1986, as amended from 
time to time, and place the same 
before the Selection Committee 
alongwith their character rolls 
and such other records, pertaining 
to them, as may be considered 
proper. 


(3) The Selection Committee shall 
consider the cases of candidates 
on the basis of records, referred 
to in sub-rule (2) and, if it 
considers necessary, it may 
interview the candidates also. 


(4) The Selection Committee shall 
prepare a list of selected candidates 
in order of seniority as it stood in 
the cadre from which they are to 
be promoted and forward the 
same to the appointing authority. 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


Rules, 1994, as amended from time to 
time, through the Selection Committee 
constituted in accordance with the 
provisions of the Uttar Pradesh 
Constitution of Departmental Promotion 
Committee for posts uutside the purview 
of the Service Commission Rules. 1992. 
as amended from time to time. 


Note— Nomination of officers for 
giving representation to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes of Citizens in the 
Selection Committee shall be made in 
accordance with the order made under 
Section 7 of the Act, as amended from 
time to time. 


(2) The appointing authority shall 
prepare eligibility list of the 
candidates in accordance with the 
Uttar Pradesh Promotion by 
Selection (on posts outside the 
purview of the Public Service 
Commission) Eligibility List 
Rules, 1986, as amended from 
time to time, and place the same 
before the Selection Committee 
alongwith their character rolls and 
such other records, pertaining to 
them, as may be considered 
proper. 


(3) The Selection Committee shall 
consider the cases of candidates on 
the basis of records, referred to in 
sub-rule (2) and, if it considers 
necessary, it may ‘interview the 
candidates also. 


(4) The Selection Committee shall 
prepare a list of selected candidates 
in order of seniority as it stood in 
the cadre from which they are to 
be promoted and forward the same 
to the appointing authority. 
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9. Omission of Rule 19—In the said rules, Rule 19 shall be omitted. 
10. Substitution of Rule 20—In the said rules, for existing Rule 20 set out in 


COLUMN-1 
Existing rule 
- 20. Appointment—(1) Subject to 
the provisions of sub-rule (2), the 
appointing authority shall make appoint- 
ment by taking the names of candidates 
in the order in which they stand in the 
lists prepared under Rules 15, 16, 17, 18 
or 19, as the case may be. 


(2) Where, in any year of recruit- 
ment, appointments are to be made both 
by direct recruitment and by promotion, 
regular appointments shall not. be made 
unless selections are made from both the 
sources and a combined list is prepared 
in accordance with Rule 19. 


(3) If more that one order of 
appointment are issued in respect of any 
one selection, a combined order shall 
also be issued, mentioning the names of 
the persons in order of seniority as 
determined in the selection or, as the case 
may be, as it stood in the cadre from 
which they are promoted. If the 


"appointments are made both by direct 


recruitment and by promotion, names 
shall be arranged in accordance with the 
order, referred to in Rule 19. 


Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely— — — - 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


20. Appointment—(1) The 
appointing authority shall make 
appointment by taking the names of 
candidates in the order in which they 
stand in the lists prepared under Rules 15 
or 18, as the case may be. 


(2) If more than one order of 
appointment are issued in respect of any 
one selection, a combined order shall 
also be issued, mentioning the names of 
the persons in order of seniority as 
determined in the selection or, as the 
case may be, as it stood in the cadre from 
which they are promoted. 


11. Amendment of Rule 25—In the said rules, in Rule 25, for existing sub-rule 
(2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be 


substituted, namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


(2) The scales of pay at the time of 
the commencement of these rules are 
given as follows: 


1 


MZ cOuMNI  फ coLu COLUMN-2 
Sub-rule as hereby substituted 


(2) The scales of pay at the time of 
the commencement of the Uttar Pradesh 
Financial Management and Budget 
Directorate Electronic Data Processing 
Subordinate Service (First Amendment) 
Rules, 2012 are given as follows: 
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COLUMN-1 


COLUMN-2 


Existing rule 


ककः of post Scale of pay 


1. Computer Rs. 4000-100- 
Operator Grade 'A' 6000 


mc क Computer Rs. 4500-125- 
Operator Grade 'B' 7000 


Computer Rs. 5000-150- 
Operator Grade 'C' 8000 


Sub-rule as hereby substituted 


Name of post Scale of pay 


Name  Corres- Corres- 
of ponding ponding 
Pay Pay Grade 

Band Band Pay 

(Rs.) (Rs.) 


I. Computer| Pay 5200- 2400 
Operator | Band 20200 


Grade 'A' -1 
2. Computer 5200- 2800 
Operator | Band 20200 


Grade 'B' 


Computer 
Operator 
Grade 'C' 


-] 


Band 34800 


12. Substitution of Rule 29—In the said rules, for existing Rule 29 set out in 
Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


29: Relaxation from the 
conditions of the service— Where the 
State Government is satisfied that the 
operation of any rule regulating the 
conditions of service of persons 
appointed to the Service causes undue 
hardship in any particular case, it may, 
notwithstanding anything contained in 
the rules applicable to the case, by order, 
dispense with or relax the requirements 
of that rule to such extent and subject to 
such conditions as it may consider 
necessary for dealing with the case in a 
just and equitable manner: 


Provided that where a rule has been 
framed in consultation with the 
Commission, that body shall be 
consulted before the requirements of the 
rule are dispensed with or relaxed. 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


29. Relaxation from the 
conditions of the service— Where the 
State Government is satisfied that the 
operation of any rule regulating the 
conditions of service of persons 
appointed to the Service causes undue 
hardship in any particular case, it may, 
notwithstanding anything contained in 
the rules applicable to the case, by order, 
dispense with or relax the requirements 
of that rule to such extent and subject to 
such conditions as it may consider 
necessary for dealing with the case in a 
just and equitable manner. 


By order, 
B.M. Joshi, 
Sahiv. 


>>> 
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३87 


(गन्ना विकास विभाग ( चतुर्थ श्रेणी सेवा ( प्रथम संशोधन ) 
नियामवली, 2012 
प्रकीर्ण 

संवधिन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, गन्ना विकास 
विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियमावली, 1972 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली गन्ना विकास विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा 
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेंगी। 

(2) यह दिनांक 4 जून, 1988 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी। 

2. नियम का संशोधन--गन्ना विकास विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियमावली, 1972 जिसे आगे 
उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप- 
नियम रख दिया जायेगा, अर्थातू-- 

' (3) सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदों का जिलावार संवर्ग होगा। विभिन्न जिलावार संवर्गो में 

स्थायी पदों की संख्या परिशिष्ट 'ख' में दी गयी E” 

3. नियम 5 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 5 में, चयन संख्या 1 पर विद्यमान प्रविष्टि 
“गन्ना ग्राम सेवक” निकाल दी जायेगी। 

4. नियम 9 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 9 में, विद्यमान उप-नियम (3) निकाल 
दिया जायेगा। 

5. नियम 17 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम, 17 में, 

(क) विद्यमान उप-नियम (1) निकाल दिया जायेगा। 
(ख) उप-नियम (3) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायेगा। 

6. नियम 20 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 20 में, विद्यमान खण्ड (1) निकाल 
दिया जायेगा। 

7. परिशिष्ट 'क' का संशोधन--उक्त नियमावली में, परिशिष्ट 'क' में, क्रम संखया-1 और उसकी 
प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा। 

आज्ञा से, 
राहुल भटनागर, 
प्रमुख सचिव। 


?[Ganna Vikas Vibhag (Chaturtha Shreni) Seva 
(Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2012 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 1899C.D./XLVI-3-2012-58(120)-2008, dated November 19, 2012 


1. ` अधिसूचना संख्या : 1899 सी०डी०/46-3-2012-58(120)-2008, असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (ख), दिनांक 19 
नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 

2 Notification No. 1899 C.D./XLVI-3-2012-58(120)-2008, dated 19 November, 2012 published in U.P 
Gazette, Extra., Part-4, Section (kha), dated 19 November, 2012 
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IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Canna Vikas Vibhug (Chaturtha Shreni) Seva Niyamavali, 1972: 


1. Short title and commencement—(1) These rules may be called Ganna 
Vikas Vibhag (Chaturtha Shreni) Seva (Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2012. 


(2) They shall be deemed to have come into force with effect from June 04, 
1988. 


2. Amendment of Rule 4—In the Ganna Vikas Vibhag (Chaturtha Shreni) Seva 
Niyamavali, 1972. hereinafter referred to as the said, rules, in Rule 4, for existing 
sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely—— 


"(3) There shall be a district-wise cadre of each category of posts in the service. 
The number of permanent posts in different district cadres is given in Appendix 'B'." 


3. Amendment of Rule 5—In the said rules, in Rule 5, at serial number 1, the 
existing entry of "Ganna Gram Sevak" shall be omitted— 


4. Amendment of Rule 9—In the said rules, in Rule 9, the existing sub-rule (3) 
shall be omitted. 


5. Amendment of Rule 17—In the said rules, in Rule 17,— 
(a) the existing sub-rule (1) shall be omitted. 
(b) in sub-rule (3), the existing second proviso shall be omitted. 


6. Amendment of Rule 20—In the said rules, in Rule 20 the existing Clause (1) 
shall be omitted. 
7. Amendment of Appendix 'Ka'—In the said rules, in Appendix 'Ka' the 
serial No. ] and the entries there of shall be omitted. 
By order. 
RAHUL BHATNAGAR, 
Pramukh Sachiv. 


| 388 
[उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 
प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर 
समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग में 


सांख्यिकीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये 


निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं - 
भाग-एक 
सामान्य 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय 
सेवा नियमावली, 2012 कहीं जायेगी। 


1. अधिसूचना संख्या : 13(10)2004/का-1-2012, असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. सेवा की प्रास्थिति--किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकोय सेवा में समूह “ख' (राजपत्रित) 


और समूह 'ग' के पद समाविष्ट है। 


3. नियमावली की प्रयोज्यता--यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के 


अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन इस नियमावली के नियम 5 के सुसंगत खण्डों के 
अधीन यथा परिभाषित अर्थ संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक 
(सांख्यिकी), अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) और सहायक 
सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों पर लागू होगी। 


4. अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन 


राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल 
होते हुये भी प्रभावी होगी। 


5. परिभाषाएं--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली H— 

(क) “अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 

(ख) “अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शेष अधिकारी (सांख्यिकीय)' का तात्पर्य सरकारी 
विभाग के सांख्यिकीय सेवा में अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी 
(सांख्यिकी) के पदों से है; 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत सेवानियमावली या कार्यपालक 
अनुदेशों के अधीन, किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय सेवा के किसी पद पर नियुक्ति 
करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है; 

(घ) “सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)' का तात्पर्य, 
सरकारी विभाग के सांख्यिकीय सेवा में यथारूप सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक 
शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों से हे; 

(ङ) ‘and का नागरिक, का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन 
भारत का नागरिक हो या समझा जाय; 

' (च) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है; 

(छ) 'संविधान' का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 


(ज) ‘ad एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक निदेशक 
 (सांख्यिकी)' का तात्पर्य यथारूप अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी 
अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद से है और इसमें किसी सरकारी विभाग 

में सांख्यिकीय सेवा में समान वेतनमान के सांख्यिकीय सेवा में पद सम्मिलित है; 


(झ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से है; 


(ट) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों की अधीन मौलिक रूप से 
नियुक्त व्यक्ति से है; 


(उ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो? का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की 
अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है; 
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(ड) 'सेवा' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या 
कार्यापालक अनुदेशों के अधीन गठित सांख्यिकीय सेवा से है 
(ढ) “मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो 
तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई 
नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित 
प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; 
(ण) 'भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 
बारह मास की अवधि से है। 
भाग-दो 
संवर्ग 


6. सेवा का संवर्ग--(1) किसी सरकारी विभाग के सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक 
श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 


(2) जब तक उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, अधीनस्थ सांख्यिकीय | 
संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी संरचना के | 
अनुसार नीचे दी गयी i 


संरचरना 
(क) अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के कुल सदस्य संख्या में से 60 प्रतिशत पदों को सहायक 


सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के वेतन-बेण्ड-2 रू. 
9300-34800 एवं ग्रेड-वेतन रु. 4200 में रखा जायेगा, और 


(ख) शेश 40 प्रतिशत पदों के अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) 
के वेतन-बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड-वेतन रु, 4600 में रखा जायेगा। 
परन्तु 
.(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या 
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा 
वह उचित समझे। 
भाग-तीन 
भर्ती 


7. भर्ती के स्त्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की smi 
(1) सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)-आयोग के 
माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 


(2) अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)-मौलिक रूप से नियुक्त 
ऐसे सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) में से, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय 
चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 


(3) अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)-- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Fou don Trus MR and eGangotri 
1818 3 4 ss शा सुगम सेवा hn सग्रह : 


[भाग-4 
(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। 
(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध 
अधिकारी (सांख्यिकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 
2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : 

परन्तु विभाग के एकल पद पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। 

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण 
समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, 
स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसरण 
में और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएं 
9. राष्ट्रीयता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -- 
(क) भारत का नागरिक हो; या 
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 
के पूर्व भारत आया हो; या 
(ग) भारतीय मूल का एसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 
पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूवीं अफ्रीकी देश--केन्या, युगांडा और यूनाइटेड 
रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्राब्रजन किया हो : 
परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य 
सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो : 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप- 
महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र कर ले : 

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हों, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष 
से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक ad की अवधि के आगे 
सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो 
वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित 
किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक 
प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें 
रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु 
प्राप्त न की हो : 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभयर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक 

| “होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 
| ` 11. शैक्षिक अर्हताएं--सेवा के विभिन्न पदों की भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ 
होनी आवश्यक हैं | 


ome: "o 
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(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय 
सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र 
(1) सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक | या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि 

शोध अधिकारी (सांख्यिकी) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 

(दो) SALE. aa. सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर में 'ओ' स्तरीय डिप्लोमा 
या किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान में कम से कम एक 
वर्ष का डिप्लोमा। 

(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। 


(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी 


E oe ; A या वाणिज्य a 

(2) अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/ T 
सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) अर्थशास्र ही या 
ee सांख्यिकी में 55 


प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई अर्हता। 
या 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 
(दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। 

12. अधिमानी अर्हता--अन्य बात के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को 
अधिमान दिया जायेगा जिसने-- 

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या 

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “ब' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 

13. चरित्र--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि 
वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध 
सें अपना समाधान कर लेगा। 

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी 
स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये 
पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

14. वेवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से 
विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान 
हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। 

15. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा 
जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसी शारीरिक 
दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना 


हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा 
को जायेगी कि 
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(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में वह चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा कृत परीक्षण को 
उत्तीर्ण कर लें; 

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में बह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, भाग-3, के अध्याय 
तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें : 

परन्तु पदोन्नति द्वारा भती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं को जायेगी। 
भाग-पांच 
भर्ती की प्रक्रिया 


16. रिक्तियों की अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या के साथ-साथ नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग 
के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ उसको सूचित की जायेगी। 


17. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये 
विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे। 


(2) आयोग नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या 
में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करते हों, जैसे बह 
उचित समझे। 


(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 
प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त 
करें, तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग की सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग, 
नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित numi 


18. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--पदोन्रति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त 
को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग से संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी। 


19. विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति 
द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा 
आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति 
के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये 
मानदण्ड नियमावली, 1994 Ñ दिये गये पानदण्डों के आधार पर की जायेगी। | 


टिप्पणी चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 


. (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थि को पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश 
(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के 
अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित 
ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 
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(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर 
विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 


(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे 
उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 


20. संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 
द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से 
इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति का होगा। 


भाग-छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 


21. नियुक्ति-(1) उप-नियम (2) के उपबन्थो के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी 
अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17, 18, 19, या 20 के अधीन 
तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा। 


(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहाँ 
नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 
20 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय। 


(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक 
संयुक्त आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया 
जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें 
पदोन्नत किया गया हो, यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 
20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायें। ; 

22. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति 
को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी 
जाय : 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी 
परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके 
अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग 
नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई 
हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें 
समाप्त की जा सकती हैं। 


(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया है, या 
जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 


(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या 
उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने 
के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। 
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23. स्थायीकरण--(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते gu परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया 
जायेगा, यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा 
उपयुक्त है। 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन 
यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अबधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली ÈI 
स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 

24. ज्येष्ठता -सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय- 
समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायेगी। 

भाग-सात 


वेतन इत्यादि 


25. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 


(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये S 


पद का नाम वेतनमान 
(1) सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक वेतन बेण्ड-2 (रु. 9300- रु 4200 
शोध अधिकारी (सांख्यिकी) 34800) 
(2) अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध वेतन बैण्ड-2 (रु, 9300- रु, 4600 
अधिकारी (सांख्यिकी) ` 34800) 


(3) अर्थ एवं सांख्याधिकारी/शोध अधिकारी/ वेतन बैण्ड-3 (रु, 15600- रु, 5400 
सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक 39100) 
(सांख्यिकी) 
` 26. परिवीक्षा अवधि में वेतन--(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए 
भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम 
वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहाँ विहित हो 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की 
सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर 
दिया गया हो : 
परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं. की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 
निर्देश न दे। 
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि 
में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा : 
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परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढायी 
गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं को जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 
निर्देश न दे। 


(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 


भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 


27. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मोखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्तकरने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के 
लिये अनर्ह कर देगा। 


28. अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस 
नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के 
संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। 


29. सेवा की शर्तों में शिथिलता--जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट 
मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए-भी 
आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह 
मामले में न्याय संगत ओर साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या 
शिथिल कर सकती है : 

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को 
अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा। 


30. व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों 
पर नहीं पड़ेगा जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया 

- जाना अपेक्षित हो। 
आज्ञा से, 
Wout. शर्मा, 
प्रमुख सचिव। 

'[The Uttar Pradesh Government Department 

Statistical Service Rules, 2012 
IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 


the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 13(10)2004/Ka-1-2012) dated December 7, 2012 : 


IN ‘exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the 


l. Notification No. 13(10)2004/Ka-1-2012, dated December 7, 2012, published in U.P. Gazette, Extra., Part- 


4, Section (ka), dated December 7, 2012. 
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Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the 
conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department 
Statisticai Service. 


PART-I 
General 


1. Short title and commencement—(1) These rules may be called The Uttar 
Pradesh Government Department Statistical Service Rules, 2012. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Status of the Service—The Statistical Service in a Government Department 
comprises Group 'B' (Gazetted) and Group 'C' posts. 

3. Application of these rules—These rules shall apply to the posts of Economic 
and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer Assistant Director (Statistics), 
Additional Statistical Officer/Additional Research Officer (Statistics) and Assistant 
Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics), as defined under relevant 
clauses of Rule 5 of these rules, under the rule making power of the Governor under 
the proviso to Article 309 of the Constitution. 


4. Overriding effect—These rules shall have effect notwithstanding anything to 
the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to 
Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force. 

5. Definitions—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject 
or context— 

(a) 'Act means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; 

(b) 'Additional Statistical Officer/Additional Research Officer (Statistics), 
means the posts of Additional Statistical Officer/Additional Research 
Officer (Statistics) as such in the Statistical Service in a Government - 
department; 

(c) ‘Appointing Authority’ means an authority empowered to make appointment 
to a post of the Statistical Service in a Government department, under 
relevant service rules or executive instructions, as the case may be; 

(d) 'Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics) 
means the posts of Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer 
(Statistics) as such in the Statistical Service in a Government department; 

(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of 
India under Part II of the Constitution; 

(p 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission; 

(g ‘Constitution’ means the Constitution of India; 

(h) 'Economic and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer/ 
Assistant Director (Statistics) means the posts of Economic aud 
Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer/Assistant Director 
(Statistics) as such and includes a post carrying the same pay scale in the 
Statistical Service in a Government department; 

(i) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; | 
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(j) ‘Governor’ means the Governor of Uttar Prad 
(k) ‘member of the service’ means a per ae 
these rules or the rules or orders B forc Eier 
these rules to a post in the cadre of the senos : 
; 


(D ‘other backward clas iti 

ses of citizens' ES 
v : ; s' means the “ses of 
citizens specified in Schedule I of the Act bac Ward tim ) 
time; , as amended £ e to 

(m) 'service' means the istical Service i , A 
constituted under c tical Service in a Covers ai ie Qu 

nt service r ... instructi 

case may be; ५0 0 DE 


ntively appointed unde 
0 the commencemer ~ 


(n) ‘substantive appointment' means an appointr tb no being an ad hoc 
appointment, on a post in the cadre of the srvice, made after selection 
in accordance with the rules and, if ther Were no Gules tu Ges रट 
with the procedure prescribed for the time being by executive 
instructions issued by the Governme : 


1, . 4 
(o) ‘year of recruitment! means a ped of twelve months commencing on 


the first day of July of a calend- Y€2r- 
PATI 


Cadre 


6. Cadre of service—(1) Tte strength of the service and of each category of ` 
posts therein in a Government department shall be such as may be determined by the 


M from time to time 


(2) The strength of the subordinate stati 
posts therein shall, until orêrs varying the sam 
accordance with the structire given below: - 


Structure: 
| (a) Out of teal strength of the Subordinate Statistical Cadre 60% posts shall 
be placed in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4200 
of Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics); and 
(b) The remaining 40% posts shall be placed in the Pay Band-2, Rs. 9300- 
34800 and Grade Pay Rs. 4600 of Additional Statistical Officer/ 
Additional Research Officer (Statistics): 


stical cadre and of each category of 
e are passed under sub-rule (1), be in 


| Provided that— 
may leave unfilled or the Governor may 


| () The appointing authority 1 | rn 
| ः hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any 


person to compensation; 0 
(ii) The Governor may create such addition 
posts as he may consider proper. 
PART-III 


Recruitment 
nt to the various categories 


al permanent or temporary 


of posts in the 


recruitment—Recruitme 


7. Source of i 
Jlowing sources— 


Service shall be made from the fo 
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(1) Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics). —By | 
- direct recruitment through the Commission. | 


(2) Additional Statistical Officer/Additional Research Officer (Statistics)— 
By promotion through the Departmental Selection Committee from t 
amongst substantively appointed Assistant Statistical Officers/Assistant t 

Re sea Officers (Statistics) who have completed two years service as, 2 

‘on the first day of the year of recruitment. 

“ic and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer 


3) Econom NS M ` 
6) Nirector (Statistics)— t 
` t 


such 


Assistant LN, - 
(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. 
(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst | 
substantively ८१९००९१ Additional Statistical Officers I Additional | ! 
Research Office tS (Statistics) who have completed two years 
service as such on \the first day of the year of recruitment: 
Provided that single post in the रनवे shall be filled by promotion. 3 
8. Reservatioi—Reservation for th? candidates, belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other catego: es shall be in accordance with the Act, 
and the Uttar Pradesh Public Services (Res*rvation For Physically Handicapped, 
Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from. 
time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. | 
PART-IV [ 
Qiialification 
9. Nationality—A candidate for direct recruitment to a post in the service must 
be— ; 
(a) acitizen of India; or | 
(b) a Tibetan refugee who carne over to India before tine 17 January, 1 


with the inténtion of permanently settling in India; or 
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri 
Í Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the 
| United Republic of Tanzania (formetly Tanganyika and Zanzibar) with 
the intention of permanently settling in India: wate 
Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a. 
person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State | 
Government: 


| 

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be | 
required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector , 
General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh: 


Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no 

certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the 

| retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be 
~ subject to-his acquiring Indian citizenship. ! 
Note—A. candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary 


but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an 
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j| examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to 


the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour. - 


à 10. Age—A candidate for direct recruitment must have attained the age of 
1 twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on 
( the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are 
५ advertised by the Commission : i 


Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the 

- Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by 

the Government from time to time shall be greater by such number of years as may 
be specified. 


| 11. Academic qualification—A candidate for direct recruitment to the various 
|| posts in the service must possess the following qualifications: 


(i) Post-graduate degree in Assistant Research Officer Mathematics or 
. Mathematical Statistics or Commerce or Economics or Statistics from a 

; University established by 

Assistant Statistical Officer/Assistant | law in india or a 


Research Officer (Statistics) qualification recognised by 
the Government as equivalent 


र thereto. 


| (ii) 'O' Level Diploma in Computer awarded by D.O.E.A.C.C.Society 
3 'O Level Diploma in Computer awarded by D.O.E.A.C.C. Society or at 


| least one year Diploma in Computer Science from any recognised 
| University/Institution. 

É (iii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script. 
p (i) Post-graduate degree in Mathematics or Mathematical Statistics or 


Commerce or Economics or Statistics with at least fifty five 
percent marks from a 
University established by 
law in India or a quali- 
fication recognised by the 
Government as equivalent 


Ed and Statistics officer 
Research Officer/Statistics Officer/ 
Assistant Director (Statistics) 


thereto, 


Or 
Two years Post-graduate diploma in Statistics from an Institute 
recognised by the Government. 

| (ii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script. 

i 12. Preferential qualification—A candidate who has— 

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or 


(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things 
being equal be given preference in the matter of direct recruitment. 
|. 3. Character— The character of a candidate for direct recruitment to a post in 
the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in 
Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. 
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Note—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or 7 
by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union € 
Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in 
the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be 
ineligible. "eu S 

14. Marital Status—A male candidate who has more than one wife living or a tl 
female candidate who has married a man already having a wife living shall not ६५ *ै 
eligible for appointment to a post in the service: S 


Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds 
for doing so, exempt any person from the operation of this rule. 


15. Physical fitness—No candidate shall be appointed to a post in the service’ 
unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect 
likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is) 
finally approved for appointment he shall be required— 2 


(a) In the case of a Gazetted post in the service, to pass an examination by a 
Medical Board; 


A : realicen p 
(b) In the case of other posts in the service to produce a Medical Certificate fi 
of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule th 


10. contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, p 


P 
P 


A 


a 


Part-I] : . 
Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a | 
candidate recruited by promotion. 1 ith 
PART-V | 
Procedure for Recruitment p 


16. Determination of vacancies—The appointing authority shall determine the 9 


number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also 
the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled | 
Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 8. The vacancies to be 
filled through the Commission shall be intimated to them. 


f * Li * Li f . . a 
17. Procedure for direct recrutiment—(1) Application for being considered 
for selection shall be called by the Commission in the form published in the 
advertisement issued by the commission. 


(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due 
representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes [4 
and other categories in accordance with Rule 8, call for interview such number of | 
candidates. who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper. 


(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their IC 
proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. [S 
two or more candidates obtain equal marks, the names of the candidates shall be |? 
arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission 
shall forward the list to the appointing authority. : 


18. Procedure for recruitment by promotion through the Commission— l 
Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the 
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rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in 


i Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended 
] from time to time. 


J 19. Procedure for recruitment by promotion through the Departmental 
Selection Committee—(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of 

, the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion. for 

. Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time through the 
Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar 
Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the 
Purview of the Service Commission Rules, 1992 as amended from time to time. 


a Note—Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection 


.| Committee shall be made in accordance with the order made under Section 7 of the 
"| Act, as amended from time to time. 


(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in 
accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the 
purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended 
from time to time, and place the same before the Selection Committee along with 


their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered 
> proper. 


| 


à 
" 
> 
" 


| (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis 
1 \of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview 

Ithe candidates also. 

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order 

iof seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward 
_yhe same to the appointing authority. 
| 20. Combined select list —If in any year of recruitment appointments are made 
| both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared 
,|by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the 
|prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person 
| appointed by promotion. 
A . PART-VI 

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority 


21. Appointment—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing 
fauthority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in 
| which they stand in the lists prepared under Rules 7, 18, 19 or 20 as the case may be. 


(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by 
direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless 
E are made from both the sources and a combined list is prepared in 
accordance with Rule 20. 


. (3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone 
selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons 


in order of seniority as determined in the selection or,.as the case may be, as it stood: 


the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct 
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recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order 
referred to in Rule 20. 


1 


22. Probation—(1) A person on substantive appointment to a post in "Um 


; : è 
service shall placed on probation for a period of two years. | 


(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the perio 
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of probation in individual cases specifying the date upto which the extension | (2 


granted: 


Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shah’ 


not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years. 
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end o 


the period of probation or extended period of probation that a probationer has ne 


made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he 
may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on an 
post, his services may be dispensed with. | 


(4) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with unde 
sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. | 


(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in a 
officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any othe 
equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the 
period of probation. $ | 


23. Confirmation—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probatione 
shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or thí 
extended period of probation if— | 


(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, 

(b) his integrity is certified, and rh 

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit fa 
confirmation. 


(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Stat 
Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, thí 
order under sub-rule (3) of Rule 5 of those rules declaring that the person concerne! 


has successfull completed the probation, shall be deemed to be the order | 
confirmation. $ 


24. Seniority—The seniority of persons substantively appointed in any categon 
of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Prades 
Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. | 


PART-VII 
Pay etc. à 


25. Scales of Pay—(1) The scales of pay admissible to persons appointed to thi 


various categories of posts in the service shall be such as may be determined by tht) 
Government from time to time. 


(2) T. RS scale of pay at the time of the commencement of these rules are given 8 
follows— 
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| Name of post Scale of Pay 
| Pay Band Grade Pay 
(1) Assistant Statistical Officer/ Assistant Pay Band-2 Rs. 4200 
Research Officer (Statistics) (Rs. 9300- 
34800) i 
(2) Additional Statistical Officer/ Additional Pay Band-2 Rs. 4600 
1 Research Officer (Statistics) (Rs. 9300- 
den 34800) 
(3) Economic and Statistics Officer/ Research Pay Band-3 Rs. 5400 
Officer/Statistics Officer/ ^ Assistant (Rs. 15600- 
Director (Statistics) 39100 


26. Pay during probation—(1) Notwithstanding any provision in the 
Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in 
permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale 
when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental 
examination and undergone training, where prescribed, and second increment after 
two years service when he has completed the probationary period and is also 
confirmed: 

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to 
give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing 
authority directs otherwise. 

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under 
the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules: 

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to 
give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing 
authority directs otherwise. 

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government 
service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government 
servants serving in connection with the affairs of the State. 


PART-VIII 
Other Provisions 


27. Canvassing—No recommendations, either written or oral, other than those 
required under the rules applicable to the post or service will be taken into 
consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or 
indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. 

28. Regulation of.other matters—In regard to the matters not specifically 
covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be 
governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government 
servants serving in connection with the affairs of the State. 

29. Relaxation from the conditions of service— Where the State Government 
is satisfied that the operation of any rule.regulating the condition of service of 
persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may 
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notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, 
dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such 
conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and 


equitable manner: 
Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, 
that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or 


relaxed. 

30. Savings—Nothing in these rules shall affect reservations and other 
concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduler 
Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with 
the orders of the Government issued from time to time in this regard. 


| 389 
'[उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) 
अधिनियम, 2012 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या | सन्‌ 2013) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 
प्रकीर्ण l 
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) 
विधेयक, 2012 पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम 
a 1. सन्‌ 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया 
जाता er 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता [m क 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, 
zu जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा 
TAT :- र 
(2) यह दिनांक 7 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1994 की धारा 3 का संशोधन- उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 


By order, 
J.P. Sharma, 
Pramukh Sachiv. 
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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उचा 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उप-धारा (7) निकाल 


3. निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों 
ae " नुसूचित , अनुसूचित 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2012) एतदूद्वारा निरसित किया जाता है। 


में मा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल 


उक्त सिविल अपील sg साथ सम्बद्ध सिविल अपील संख्या : 2679/2011 ( उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 
बनाम PU कुमार सिंह व अन्य) में मा, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को दिये गये 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2012) प्रख्यापित किया 
गंया। 


तद्नुसार उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश लो सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 
पुरःस्थापित किया जाता है। 
आज्ञा से, 
एसःके० पाण्डेय, 
प्रमुख सचिव! 
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! The Uttar Pradesh Public Services (Reservation 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes) (Amendment) Act, 2012 
[U.P. Act No. 1 of 2013] 

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature] 

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution 
of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English 
translation of the Uttar Pradesh Lok Seva(Anusuchit Jatiyon, Anust ichit Jan-Jatiyon 
Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) A.dhiniyam, 2012 
(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh 
Legislature and assented to by the Governor on December 31, 2012. 

AN 
ACT 

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994. 

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as 
follows— 

1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Uttar 
Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Other Backward Classes) (Amendment) Act, 20:2. 

(2) It shall be deemed to have come into force on May 7, 2012. 

.2. Amendment of Section 3 of U.P. Act no. 4 of 1994—‘{n section 3 of the 
. Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Other Backward Classes) Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act 
sub-section (7) shall be omitted. 

3. Repeal and saving—(1) The Uttar Pradesh Pub'iic Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Bac'kward Classes) (Amendment) 
Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance No. 2 of 2012) is hereby repealed. 

Q) Notwithstanding such repeal, anything cione or any action taken under the 
provisions of the principal Act as amended hy the Ordinance referred to in sub- 
section (1) shall be deemed to have been cione or taken under the corresponding, 

- provisions of the principal Act as amended. by this Act as if the provisions of this Act 
were in force at all material times. 
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

In EE | Civil Appeal No. 268/2011 (Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. 
Versus Rajesh Kumar and Othrzrs) filed against the judgment of the High Court of 
Judicature at Allahabad, Liicknow Bench Lucknow in the Writ Petition No. 
1389/2007 (Prem Kumar Singh and Others Versus Uttar Pradesh State and Others) 
and in the Civil Appeal ‘No. 2679/2011 (Uttar Pradesh State and Others Versus 
Prem Kumar Singh and Others) attached with the said civil appeal the Supreme 


' J. Notification No. 3 (2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)2-12, dated January 4, 2013, published in U.P. Gazette, 
Extra., Part-1, Section (ka), dated January 4, 2013. : 
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1160 ७५ promotion, such Government Orders, shall continue to be applicable till | 
ह > Ked. With a view to implementing the said judgment of the 
Supreme Court it was decided to omit sub-section (7) of Section 3 of the said Act. 


Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action 
was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Public Services 
(Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) 


(Amendment) Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance No. 2 of 2012) Was promulgated by 
the Governor on May 07, 2012. 


The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Bill, 2012 is introduced accordingly 
to replace the aforesaid Ordinance. 


By order, 
S.K. PANDEY, 
Pramukh Sacliiv. 


390 
संख्या : 1565/77-6-12-8( एम )/12 टीञसी--13 
प्रेषक, ; 
संजय प्रसाद, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, र 

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र., कानपुर! 

3. प्रबंध निदेशक, उ.प्र, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू.पी.एस.आईडी,ए,) , कानपुर। 

4. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त निगमों के प्रबंध निदेशक। 
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2013 
विषय-- पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी जिसमें पेरेण्ट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की 

अंशधारक हो, को भूमि के हस्तांतरण पर सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी को प्रतिपूर्ति। 
महोदय, 

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अवस्थापना एवं औद्योगिक 
निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि यदि किसी पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी 
सब्सीडरी कंपनी, जिसमें पेरेण्ट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की 
जाती है तो अन्तरण पर सब्सीडरी कंपनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी कौ प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि 
सब्सीडरी कंपनी द्वारा तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए। 

2. इस संबंध में सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति योजना, 2012 की प्रति संलग्न 
कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के 
अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं योजना की प्रतियाँ समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग 
केन्रों एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का 
कष्ट करें। | 
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3. इस योजना के संचालन हेतु SH राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्राधिकृत संस्था नामित 
किया जा रहा है। | 
4. प्रश्‍नगत सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात्‌ लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी भविष्य में शीघ्र ही - 
बन्द न कर दी जाये इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबन्ध-पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा 
करायी जायेगी। 
` 5. योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात्‌ ही निर्गत की जायेगी। 
कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। : 
संलग्नकः यथोक्त। 
भवदीय, 
संजय प्रसाद, 
- सचिव। 


पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी 
की प्रतिपूर्ति योजना, 2012 


प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों को आवश्यकताओं के दृष्टिगत अवस्थाना एवं औद्योगिक . 
निवेश नीति, 2012 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि किसी पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी 
कंपनी, जिसमें पेरेण्ट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांरित की जाती है तो 
अन्तरण पर सब्सीडरी कंपनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सब्सीडरी 
कंपनी द्वारा तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए। इस हेतु बनाई गयी योजना 
की रूप रेखा क्रियान्वयन एवं प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निम्नवत्‌ है-- 


1 योजना का शीर्षक पेरेण्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी, जिसमें पेरेण्ट कंपनी न्यूनतम 


` 5] प्रतिशत अंशधारक हो, को भूमि के हस्तांतरण पर सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति 


योजना, 2012 

2. योजना अवधि एवं पात्रता--(1) पेरेण्ट कंपनी, सब्सीडरी कंपनी में न्यूनतम 51 प्रतिशत को 
अंशधारक हो तथा पेरेण्ट कंपनी द्वारा सब्सीडरी कंपनी को शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ 
भूमि हस्तांतरित की गयी हो। 

(2) सब्सीडरी कंपनी द्वारा भूमि हस्तांतरण के 3 वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर 
दिया जाए। 

(3) पेरेण्ट कंपनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि हो। यदि पेरेण्ट कंपनी द्वारा किसी औद्योगिक 
Earn अथवा निजी स्रोत से क्रय की गई हो तो स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया 
गया हो। ् ; 

(4) उपरोक्त शर्तें पूर्ण करते हुए शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर स्टैम्प शुल्क 
प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकृत संस्था को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हो। 

3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र--यह योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। 

4. परिभांषा--(1) . “पेरेण्ट कंपनी” का तात्पर्य ऐसी प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, 


` स्पेशल परपज वैहिकल अथवा साझेदारी फर्म से है जिसके द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर 


औद्योगिक इकाई की स्थापना की गयी हो। 


(2) “सब्सीडरी कंपनी” क तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें पेरेण्ट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत 
की अंशधारक हो। : 


~ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Sd] महत्वपूर्ण शासनादेश | 1837 


(क) “कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 
किया गया हो। . 


(ख) “सोसाइटी” से तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम, 1860 
के अन्तर्गत किया गया हो। 
(ग) “स्पेशल परपज वैहिकल” से तात्पर्य ऐसी कंपनी अथवा सोसाइटी से है जिसका गठन 
कपनी अधिनियम, 1956 अथवा सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत किया गया 
i 


(घ) “साझेदारी फर्म” से तात्पर्य ऐसी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझीदारी अंधिनियम, 
1932 के अन्तर्गत किया गया। 
(2) “उ.प्र, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण” (यू.पी,एस,आई,डी.ए.) का तात्पर्यं उ. प्र, 
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से हे जिसका गठन LÅ इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट एक्ट, 1976 के 
तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के रूप में किया गया है। | 


(3) “उ.प्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम fü" (यू.पी,एस, आईडी.सी.) का तात्पर्य ऐसी 
कंपनी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया है। 


5. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था---योजना का परिचालन उ.प्र, राज्य औद्योगिक 
विकास निगम (यू.पी,एस. आई, डी, सी, ) द्वारा किया जायेगा। NE 


6. योजना का स्वरूप एवं अनुमन्य धनराशि- पेरेण्ट कंपनी ERI अपनी सब्सीडरी कंपनी, 
जिसमें पेरेण्ट कम्पनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो 
अन्तरण पर सब्सीडरी कंपनी को इस शर्त पर स्टेम्प ड्यूटी को पूर्ण प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सब्सीडरी 
कंपनी द्वारा हस्तांतरण के तीन वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए। 

7. योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता--(1) पेरेण्ट कंपनी द्वारा प्रस्तर-2 में उल्लिखित 
शर्तों का अनुपालन कर लिया गया हो। 


(2) सब्सीडरी कंपनी द्वारा भूमि हस्तांतरण के संबंध में समस्त वैद्यानिक औपचारिकतायें पूर्ण की 
गयी हो तथा संबंधित विकास प्राधिकरण/विनयमित क्षेत्र के प्राधिकारी/अन्य सक्षम संस्था से मानचित्र 
(ले आऊट प्लान) का अनुमोदन शासनादेश जारी होने के उपरान्त प्राप्त कर लिया गया हो। 


(3) पेरेण्ट कंपनी या सब्सीडरी कंपनी द्वारा इकाई के राजकीय वित्तीय संस्थानों द्वारा चित्त पोषित 
होने की दशा में योजनावधि में वित्तीय संस्थान की अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किस्तों का भुगतान 


वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कर दिया गया हो। 


(4) भूमि का अन्तरण किसी अधिनियम, तत्समय प्रभावी शासनादेशों अथवा किसी न्यायालय के 
आदेश के विपरीत न हुआ हो। | 


8. योजना के प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया_(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सब्सीडरी कंपनी 
द्वारा प्राधिकृत संस्था के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र 
दाखिल करना होगा। 


(2) सब्सीडरी कंपनी द्वारा भूमि हस्तांतरण के संबंध में निष्पादित विलेख की छाया प्रति एवं जमा 
किये गये स्टैम्म शुल्क के संबंध में निबंधन विभाग से प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना 
होगा। 

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा आवेदन-पत्र बांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह कार्य 
दिवस में प्रपत्र जाँच आदि कार्यवाही पूर्ण की जाएगी तथा स्वीकृति की दशा में सब्सीडरी कंपनी के पक्ष 
में निर्घारित प्रारूप COS TESA पज REL fR जावि j 


it 
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(4) सब्सीडरी कंपनी द्वारा स्वीकृति-पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर नान-जूडिशियल 
स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्राधिकृत संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा। र 

9. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 
औद्योगिक विकास विभाग, उप्र. शासन को वार्षिक मांग प्रेषित की जायेगी। 

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्टैम्प शुल्क के प्रतिपूर्ति की धनराशि शासन द्वारा 
प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध 'करायी जायेगी। 

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट घनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त सब्सीडरी कंपनी के 
चक्ष में पन्द्रह कार्य दिवस में प्रतिपूर्ति की कार्यवाही को जायेगी! 

(4) यदि सब्सीडरी कंपनी द्वारा स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्दि किये जाने के उपरान्त 5 वर्षों के अन्दर 
इकाई का उत्पादन बन्द कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में स्टैम्प ड्यूटी के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी 
घनराशि सब्सीडरी कंपनी द्वारा प्राधिकृत संस्था को वापस की जायेगी एवं प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस न 
किये जाने की दशा में प्राधिकृत संस्था को प्रतिपूर्ति की गयी संपूर्ण धनराशि को बसूली भू-राजस्व की 
भांति करने का पूर्ण अधिकार होगा। i 

10. योजना के लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग 
वितरित धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रो का संपूर्ण विवरण जनपदवार रखा जायेगा। 

11. बजट की व्यवस्था--प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में औद्योगिक विकास विभाग ml 
अनुमानित मांग प्रेषित करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया 
जायेगा। ८ 

12. स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली--निम्नलिखितं 
परिस्थितियों के घटित होने की दशा में सब्सीडरी कम्पनी को स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं 
स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति कर दिये जाने की दशा में वितरित धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल 
किया जायेगा। : ; 

(1) जब सब्सीडरी कंपनी द्वारा निर्धारित विवरण व सूचना, जो उनसे मांगी जाय, देने में 
असफल रहे। ः 
(2) जब किसी सब्सीडरी कंपनी द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा 
असत्य सूचना देकर स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त किया गया हो। 
dis 13. सब्सीडरी कंपनी द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना--योजनावधि में सब्सीडरी 
कंपनी द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रति 
वर्ष उनके द्वारा ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को स्टैम्प शुल्क की 
प्रतिपूर्ति प्राप्त करने उपरान्त अगले 3 वर्षों तक उपलब्ध करायी जायेगी। प्राधिकृत संस्था के अधिकृत 
अधिकारी द्वारा पात्र सब्सीडरी कंपनी की इकाई एवं अभिलेखों का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा 
सकता है। ! 

14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध-पत्र ब अनुषांगिक व्यय पात्र 

सब्सीडरी कंपनी द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। 


15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होने पर ऐसे मामलें प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे। 
(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश 


शासन को संदर्भित किया जायेगा। | 2 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(3) योजनान्तग ft किसी विषय वस्तुत को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा 

E नीतिगत निर्णय (जेने का अधिकार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 
| 

| आज्ञा से, 

संजय प्रसाद, 

सचिव। 


संख्या : 13( 1 )2013/का-1-2013 
प्रेषक, 


राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
(3) समस्त {बिभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्य, उत्तर प्रदेश। cre 
कार्मिक अनुभाग-7 | लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2013 
विषय अधिकारियों के कत्तव्यों एवं दायित्वों संबंधी मामलों में बिना किसी राजनीतिक दबाव 
के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हुए Rule of Law के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया : 
जाना। 


महोदय, 


शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों 
के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लिये बिना राजनीतिक दबाव में आकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती 
है। सिविल मिस. रिट पिटीशन सं, 30214/2012- rar सिंह बनाम स्टेट आफ यू, पी, में मा, उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15-6-2012 को आदेश पारित करते हुए निम्नलिखित संवीक्षायें की 
गयी 


We are painful to record our displeasure and the manner in which an 
Administrative Officer has surrendered to a person having some political patronage 
or Clout. In his democratic country governed by Rule of Law having written 
Constitution, the Executive is not supposed to work with surrender, full or partial, to 
the political persons. A confidence has been reposed in the Executive that they shall 
act strictly in accordance with law that shall prevail and maintain Rule of Law in the 
country and no person howsoever high or enjoying political patronage or otherwise, 
would be able to influence such Executive. 


The total surrender on the part of the Sub Divisional Magistrate in the present 
case is really disturbing and deserves to be condemned in strongest words. Time and 
again, the Courts have reminded the Executive of their obligations and pious duty to 
people of this country, Being holder of civil posts they are custodians of public faith 
and trust. The people of this country believe that a Strong permanent Executive will 
not allow any one to deviate rule of law. The vested interest like attractive posting 
and other financial allurement shall not move them. Unfortunately some of the 
Executives are trying to identify themselves with political people enjoying power and 


that is why the rule of law is becomin casualty. ] 
Á CC-0. UP State Muse. Hazratganj. Lucknow 
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Ys संवीक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
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2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा की गयी 


भवदीय, 
( राजीव कुमार ), 
प्रमुख सचिव। 


संख्या : 65/58-2-2013-10/2012 


प्रेषक, 
डा. रजनीश दुबे, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ऊ प्र शासन। 
2. समस्त मण्डलयायुक्त, उत्तर प्रदेश। 
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग . लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2013 
विषय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु 
अनुसंघान एवं गुणवत्ता विकास, प्रोटोकाल विकास, मानकीकरण प्रोत्साहन तथा पेटेण्ट/ 
डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास तथा बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 
तैयार करने की योजनाओं के संबंध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों 
हेतु अनुसंघान. एवं गुणवत्ता विकास, प्रोटोकाल विकास, मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेण्ट/डिजाइन 
पंजीकरण, बाजार विकास तथा उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए बैंकेबुल 
प्रोजेक्ट्स हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया 


(1) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास के लिए ग्राण्ट-इन- 
एड योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं, विकास 
परियोजनाओं के लिए राजकीय संस्थान/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 
परियोजना लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु. 30 लाख प्रतिवर्ष कीं. दर से 
अधिकतम तीन वर्ष के लए अनुदान अनुमन्य होगा। 

(2) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोटोकाल विकास के लिए ग्राण्ट-इन-एड योजना के 
अन्वर्गत -प्रदेश मे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रोटोकाल विकास हेतु अनुसंधान एवं 
विकास कार्यों के लिए राजकीय संस्थान/विश्‍वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 
परियोजना लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष की दर से 
अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। 

(3) खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए मानकीकरण प्रोत्साहन तथा पेटेण्ट/डिजाइन 
पंजीकरण हेतु अनुदान 

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रसंस्कृत उत्पादों का 
श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य 
गुणवत्ता/पर्याबरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन तथा फाइटोसेनेद्री सर्टीफिकेशन 
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हेतु फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज पर अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत 
अधिकतम रु, 0.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार की जायेगी। प्रस्तावित 
सुविधा मात्र एक बार ही देय होगी। 

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रसंस्कृत उत्पादों के 
पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत 
संगठनों/संस्थानों को अदा की गयी फीस का 50 प्रतिशत अधिकतम रु, 0.50 
लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार की जायेगी। प्रस्तावित सुविधा मात्र एक बार ही 
देय होगी। 

(4) खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए बाजार विकास अनुदान योजना 


(क) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद को गैर सार्क देशों में विपणन के परीक्षण 
हेतु नमूना भेजने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु, 50,000 प्रति 


लाभार्थी अनुदान अनुमन्य होगा। यह अनुदान केवल एक देश एवं एक नमूना हेतु 
ही अनुमन्य होगा! 


(ख) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद का एयर/समुद्री मार्ग से गैर सार्क देशों को 
निर्यात करने पर एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर हाने वाले वास्तविक 
व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 1 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष, अधिकतम 3 
वर्ष तक अनुदान अनुमन्य होगा। 


(ग) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के गैर सार्क देशों को निर्यात हेतु 
THs. मूल्य का 20 प्रतिशत अधिकतम रु. 2 लाख प्रति लाभार्थी, प्रति वर्ष, 
अधिकतम 3 वर्ष तक अनुदान अनुमन्य होगा। 

(5) उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे संबंधित उद्यमों की स्थापना के लिए 
बैकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने की सहायता योजना के अन्तर्गत विभाग के अधीन 
गठित 'प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन एण्ड मानीटरिंग सेन्टर? (पी-एफ>एम-सी.) अथवा 
इम्पैनल्ड संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए तैयार की गयी 
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पीआर.) के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि का 50 
प्रतिशत अधिकतम रु. 5 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान प्रति लाभार्थी अनुदान देय अनुमन्य 

. होगा। डी-पीआर. लागत प्रस्तावित पूंजीगत परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत से अधिक 
नहीं मानी जायेगी तथा पूंजीगत परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत अथवा प्रस्ताबित 
वास्तविक डी.पीआर. लागत, जो भी कम हो, के अधिकतम 50 प्रतिशत तक का 
अनुदान देय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रति लाभार्थी देय अनुदान रु. 5 लाख से अधिक 
नहीं होगा। 

2. प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त योजनाओं (क्रमांक 1 एवं 2 को छोड़कर) के नए भारत/राज्य 
सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य 
लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना गाइड लाइन्स 
संलग्न हैं। 

3. उक्त सुविधाएं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31-3-2007 तक अनुमन्य 
होंगी। 


4. इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर 
प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए प्राधिकृत संस्था 
होगा। 
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5. यह आदेश दित्त निभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 
Serum : पथोपरि। 
भवदीय, 
डा० रजनीश दुबे, 
| 
शासनादेश संख्या : 65/58-2-2013 का संलग्नक 

i— खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं गु" बत्ता तिकास के लिए ग्राण्ट-इन-एड 
योजना- प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्रों को अनुसंधान एवं विकास 
परियोजनाओं हेतु खाद्यं प्रसंस्करण के क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्य के लिए अनुसंधान परियोजनाओं 
को अनुदान सुलभ कराया जायेगा। 

योजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है-- 

1. योजना का शीर्षक--खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र भ॑ अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास के लिए 
ग्राण्ट-इन-एड योजना। 

2. योजना की अवधि एवं पात्रता--(1) खाटः प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास 
परियाजनाओं से संबंधित प्रदेश में स्थित राजकीय संस्था/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की रांस्था पात्र 
होंगी, जिन्हें ' 

(1) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। 

(ii) अनुसंधान एवं शोध कार्य उनके मेण्डेट में समाहित हो तथा इसके लिए संस्था में पर्याप्त 
नियमित संकाय (फैकल्टी) उपलब्ध हो। 

(2) इस योजना के अन्तर्गत वे नये परियोजना प्रस्ताव पात्र होंगे, जिनका आवेदन याजना अवधि 
में प्राप्त होगा। प्रस्तावत परियोजना प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक 
हो तथा महत्वपूर्ण अन्तर (critical gaps) को पूरा करती हो। 

3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्रइस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित संस्थान पात्र होंगे 

(i) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्घ फसलें एअं मशरूम 
प्रसंस्करण; । : | 

(Hi) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); | 

- (ii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, PER 
मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का 
`. प्रसंस्करण; | 

(1४) मछली प्रसंस्करण; 

(v) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और 
चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रेक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन बाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; | 

(vi) बीयर; ` | 

(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; | 

| 


| 


(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग —— | 
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4. परिभाषाएं--.(1) पत्र संस्था का तात्पर्य ऐसे नए परियोजना प्रस्ताव से है, जो इस योजना का 
शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में किया गया हो। 

(2) “राजकीय संस्थान/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था” से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से 
है जिनका प्रशासकीय नियंत्रण केन्द्र अथवा राज्य सरकार में निहित हो तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शोध 
एवं विकास कार्य हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधायें प्रदेश में सृजित हों तथा उस विधा के लिए 
आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञ एवं सहयोगी स्टाफ उपलब्ध हों। 

(3) वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 


5. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था--इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग के अधीन खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” होगी। र 

6. योजना का स्वरूप--(1) प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास 
परियोजनाओं के लिए राजकीय संस्था/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था को परियोजना लागत 


का 100 प्रतिशत अधिकतम रु, 30 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के लिए अनुदान 
अनुमन्य होगा। 
(2) इस योजना का लाभ उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य 


योजना में इस परियोजना हेतु लाभ प्राप्त न किया हो, इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र संस्था द्वारा 
प्रस्तुत करना होगा। 


(3) परियोजना पूर्ण होने पर उपभोक्ता संस्थाओं को आमंत्रित करते हुए लाभार्थी संस्था द्वारा एक 
वर्कशॉप के माध्यम से शोध परिणामों का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा। 


(1) अनुसंधान एंव विकास का कार्य संस्था के कैम्पस में स्थित प्रयोगशाला में तथा संस्था के 


साथ इस निमित्त किसी व्यवसायिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई में संचालित किया जा सकता 
l 


(2) यदि इस अनुसंधान के फलस्वरूप कोई पेटेंट सृजित होता है तो इस संबंध में कार्यवाही 
विद्यमान नियमों के अधीन होगी। 


7. योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति की पात्रता- (1) संस्था द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में 
. उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हों। ; 


(2) संस्था द्वारा प्रारूप 'क' पर प्राधिकृत संस्था को डी.पी. आर, एवं आवश्यक अभिलेखों के 
साथ आवेदन-पत्र सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत कर दिया गया हो। 


8. योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया--(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति 
हेतु इच्छुक संस्था द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप 'क? में आवेदन प्रस्तुत करना 
होगा। इसके साथ संस्था द्वारा निजी स्रोत की धनराशि की व्यवस्था के सापेक्ष आवश्यक प्रमाण-पत्र 
प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। 


(2) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित प्रपत्रों के साथ 
प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन पीयर रिव्यू मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 
कराते हुए वित्तीय मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पंर गठित समिति द्वारा कराते हुए सक्षम स्तर से परियोजना 


को स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्था के पक्ष में स्वीकृति-पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया 
जायेगा। : 


(3) स्वीकृति-पत्र जारी होने के उपरान्त संस्था द्वारा नॉन-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्राधिकृत 
संस्था के साथ अनुबन्ध सम्पादित कराया जायेगा। ; 
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(4) अनुबन्ध के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदान की 
धनराशि अवमुझ की जायेगी। 

9. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को 
वार्षिक बजट मांग प्रेषित की जायेगी। 

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि शासन 
द्वार प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। 

(3) प्राधिकृत संस्था हारा शासन से बजट घनराशि अवधुक्त होने के उपरान्त संस्था के पक्ष में 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। 

(4) अनुदान की धनराशि लाभार्थी को तीन (50:40:10) किस्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम 
किस्त (50 प्रतिशत) परियोजना स्वीकृत होने के उपरान्त, द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत) प्रथम किस्त का 
उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त तथा तृतीय एवं अन्तिम किस्त (10 प्रतिशत) द्वितीय 
किस्त का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। 

10. लेखों का रख-रखाव- प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत वितरित 
अनुदान धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा। 

11. बजट की व्यवस्था--प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में शासन को अनुमानित मांग प्रेषित 
करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 

12. स्वीकृत अनुदान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली-_निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित 
होने की दशा में संबंधित संस्थाओं को अनुदान देय नहीं होगा एवं संस्था को अनुदान वितरित होने की 
दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी-- 

(1) जब कोई संस्था निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल WI 

(2) जब किसी संस्था द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य 
सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया हो। 

(3), संस्था अनुदानित परियोजना का उपभोग एजेन्सी के साथ कार्य अनुबन्ध मूर्त रूप में 

परिणीत करने में अक्षम रहा हो। 

(4) इस संबंध में प्राधिकृत का निर्णय सर्वमान्य होगा। 

13. संस्थाओं द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना--योजनावधि में संस्थाओं द्वारा प्राधिकृत 
संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। संस्थाओं द्वारा प्रत्येक छः माह में 
परियोजना प्रति विवरण एवं वित्तीय वर्ष के उपरान्त ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित 
प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। 

14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र 
संस्था द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। | 

15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे 

(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर | 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। | 

(3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के | 


a संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | 
। " | 
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प्रारूप-क 
अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र 
. संस्था का नाम व पता 
संस्था का स्वरूप 
*. मुख्य प्रबंधक/निदेशक का नाम, पता 
- दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण 
संस्था पंजीकरण विवरण संख्या दिनांक 
कार्य क्षेत्र 
संस्था के गठन की तिथि 
प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण 
. शोध कार्यों हेतु मान्यता का विवरण 
10. अनुभव 
11. तकनीकी विशेषज्ञ एवं सहयोगी स्टाफ का विवरण 
12. प्रदेश में शोध हेतु आधारभूत सुविधाओं का विवरण 
13. प्रस्तावित परियोजना का उपभोग एजेन्सी के साथ कार्य अनुबन्ध 
14. खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में किये गये शोध परियोजनाओं का विवरण 
15. परियोजना लागत का विस्तृत विवरण। 


A य ६५ th PW bp — 


हस्ताक्षर एवं मोहर 
आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय- - 
1. विस्तृत कार्य योजना। ; 
2. सर्टिफिकेट आफ इनकार्पेरेशन, बायलॉज/डीड। 
3. मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का बायोडाटा। 
4. आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट्स। 
5. संस्था का नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 
6. शपथ-पत्र। 
7. अन्य सुसंगत अभिलेख। 
शपथ-पत्र 


On non-judicial stamp paper o; s. 100/- 


DESEE SIO EN Resident 01.................. NC director/proprietor 
Of Miss cee का क do here by solemnly affirms and state as follows— 

That the unit has not obtained/==plied for or will hot obtain any grant/subsidy 
` from and Ministry/Department of 0६:४४) Govt/GOI organization/agencies and State 
Govt. for the same purpose/activity/same components. 


Deponent 
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Verification 


Verified that the content of this affidavii are true and correct to the best of the 
knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and 
organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence 
verified at................. (Blace) नम लछ (TE serait (13316) o er 


Deponent 
Notary Seal & Signature 


शासनादेश संख्या : 65/58-2-2013 का संलग्नक 
2— खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोटोकाल विकास के लिए ग्राण्ट-इन-एड योजना 


--प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्रों को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं c 


हेतु खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोटोकाल विकास कार्य के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान 
सुलभ कराया जायेगा। 


ओजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है--- 


1. योजना का शीर्षक--खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोटोकाल विकास के लिए ग्राण्ट-इन-एड 
योजना। 


2. योजना की अवधि एवं पात्रता--(1) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोटोकाल विकास के लिए 
प्रदेश में स्थित राजकीय संस्था/विशवविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था पात्र होंगी, जिन्हें - 


(i) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। 
(i) अनुसंधान एवं शोध कार्य उनके मेण्डेट में समाहित हो तथा इसके लिए संस्था में पर्याप्त 
नियमित-संकाय (फैकल्टी) उपलब्ध हो। | 
(2) इस योजना के अन्तर्गत वे नये परियोजना प्रस्ताव पात्र होंगे, जिनका आवेदन योजना sm. 
में प्राप्त होगा। प्रस्तावत परियोजना प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक 
हो तथा महत्वपूर्ण अन्तर (critical gaps) को पूरा करती हो। 


` 3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र-इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित संस्थान पात्र होंगे. | 


(i) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसालें, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूप 
प्रसंस्करण; 

(1) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); 

(ii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे-मिलक पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, mes मिल्क फूड, 


कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद 
का प्रसंस्करण; 

(iv) मछली प्रसंस्करण; 

(v) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और 
चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सद्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; 

(vi) बीयर; 
(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; 
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(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 
4. परिभाषाएं--(1) पात्र संस्था का तात्पर्य ऐसे नए परियोजना प्रस्ताव से है, जो इस योजना का 
शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में किया गया हो। 


(2) “राजकीय संस्थान/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था” से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से 
है जिनका प्रशासकीय नियंत्रण केन्द्र अथवा राज्य सरकार में निहित हो तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शोध 


एवं विकास कार्य हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधायें प्रदेश में सृजित हों तथा उस विधा के लिए 
आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञ एवं सहयोगी स्टाफ उपलब्ध gil 


(3) “प्रोटोकाल” का तात्पर्य खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधाओं को मानकीकरण कर 
मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस अथवा पोस्ट मैनुफेक्चरिंग गतिविधियों यथा-ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, पैकेजिंग आदि के 
लिए उच्च एवं अनुकूल तकनीक विकसित करने से है। 


(4) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 


5. योजना के पारिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था-इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग के अधीन खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” होगी। 


6. योजना का स्वरूप--(1) प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रोटोकाल विकास हेतु 


अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए राजकीय संस्था/विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था को . 


परियोजना लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु, 10 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्ष के 
लिए अनुदान अनुमन्य होगा। - 


(2) इस योजना का लाभ उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य - 


योजना में इस परियोजना हेतु लाभ प्राप्त न किया हो, इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र संस्था द्वारा 
प्रस्तुत करना होगा। 


(3) परियोजना पूर्ण होने पर उपभोक्ता संस्थाओं को आमंत्रित करते हुए लाभार्थी संस्था द्वारा एक 
वर्कशॉप के माध्यम से शोध परिणामों का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा। 
(1) अनुसंधान एंव विकास का कार्य संस्था के कैम्पस में स्थित प्रयोगशाला में तथा संस्था के 
x इस निमित्त किसी व्यवसायिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई में संचालित किया जा सकता 
| 
(2) यदि इस अनुसंधान के फलस्वरूप कोई पेटेंट सृजित होता है तो इस संबंध में कार्यवाही 
विद्यमान नियमों के अधीन होगी। 
7. योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति की पात्रता--(1) संस्था द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में 
उल्लिखित पात्रता की शर्ते पूर्ण की गयी हों। 


(2) संस्था द्वारा प्रारूप 'क' पर प्राधिकृत संस्था को डी.पी.आर. एवं आवश्यक अभिलेखों के _ 


साथ आवेदन-पत्र सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत कर दिया गया हो। 


8. योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया--(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति . 


हेतु इच्छुक संस्था द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप “क' में आवेदन प्रस्तुत करना 
होगा। इसके साथ संस्था द्वारा निजी स्रोत की धनराशि की व्यवस्था के सापेक्ष आवश्यक प्रमाण-पत्र 
प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। 

(2) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित प्रपत्रों के साथ 
प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन पीयर रिव्यू मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 
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कराते हुए वित्तीय मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा कराते हुए सक्षम स्तर से परियोजना 
को स्वीकृति प्राप्त होने पर उपरान्त संस्था के पक्ष में स्वीकृति-पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया 
जायेगा। 

(3) स्वीकृति-पत्र जारी होने के उपरान्त संस्था द्वारा नॉन-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्राधिकृत 
संस्था के साथ अनुबन्ध सम्पादित कराया जायेगा। 

(4) अनुबन्ध के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदान की 
धनराशि अवमुक्त की जायेगी। । 

9. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को 
वार्षिक बजट मांग प्रेषित की जायेगी। 

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि शासन 
द्वारा प्राधिकत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। : 

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त संस्था के पक्ष में 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। 

(4) अनुदान की धनराशि लाभार्थी के तीन (50:40:10) किस्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम 
किस्त (50 प्रतिशत) परियोजना स्वीकृत होने के उपरान्त, द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत) प्रथम किस्त का 
उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त तथा तृतीय एवं अन्तिम किस्त (10 प्रतिशत) द्वितीय 
किस्त का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। 

10. लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत वितरित 
अनुदान धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा। 

ll. बजट की व्यवस्था-प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में शासन को अनुमानित मांग प्रेषित 
करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 

12. स्वीकृत अनुदान सुविधा का निरस्तीकरण/बसूली- निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित 
होने की दशा में संबंधित संस्थाओं को अनुदान देय नहीं होगा एवं संस्था को अनुदान वितरित होने की 

' दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी 
(1) जब कोई संस्था निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे। 


(2) जब किसी संस्था द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य 
सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया हो। 


(3) संस्था अनुदानित परियोजना का उपभोग एजेन्सी के साथ कार्य अनुबन्ध मूर्त रूप में 
परिणति करने में अक्षम रहा हो। 


(4) इस संबंध में प्राधिकृत का मिर्णय सर्वमान्य होगा। 


13. संस्थाओं द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना--योजनावधि में स्स्थाओं दवारा प्राधिकृत 
इकाई स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। संस्थाओं द्वारा प्रत्येक छः माह में 
परियोजना प्रगति विवरण एवं वित्तीय वर्ष के उपरान्त ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित 
प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। | 


14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र 
इकाई द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। 


15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे। 
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(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। | 


ame (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के अनुसार 
संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा। 


प्रारूप-क 

प्रोटोकाल विकास योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र 
संस्था का नाम व पता 
संस्था का स्वरूप 
मुख्य प्रवर्तक/निदेशक का नाम, पता 
दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण 
संस्था पंजीकरण विवरण संख्या दिनांक 
कार्य क्षेत्र 
संस्था के गठन की तिथि 
प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण 
शोध कार्यो हेतु मान्यता का विवरण 
अनुभव 
. तकनीकी विशेषज्ञ एवं सहयोगी स्टाफ का विवरण 
. प्रदेश में शोध हेतु आधारभूत सुविधाओं का विवरण 
13. प्रस्तावित परियोजना का उपभोग एजेन्सी के साथ कार्य अनुबन्ध 
14. खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में किये गये शोध परियोजनाओं का विवरण 
15. परियोजना लागत का विस्तृत विवरण। 
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हस्ताक्षर एवं मोहर i 
आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय-- 

1. विस्तृत कार्य योजना। 

2. सर्टिफिकेट आफ इनकार्पेरेशन, बायलॉज/डीड। 

3. मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का बायोडाटा। 

4. आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट्स। 
5. संस्था का नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 
6 
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. शपथ-पत्र। 
, अन्य सुसंगत अभिलेख। 
शपथ-पत्र 
On non-judicial stamp paper of Rs. 100/- | 
७००० रळ (ळक Resident 01............................ director/proprietor | 
M त्ता do here by solemnly affirms and state as follows— l 
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That the unit has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy 
from and Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State 
Govt. for the same purpose/activity/same components. 

Deponent 
Verification 

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the 
knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and 
organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence 
Wetted ASS (0213060000 eese णा त क ed (Date) Senn: 

Deponent 


Notary Seal & Signature 
शासनादेश संख्या : 65/58-2-2013 का संलग्नक 


3-- खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए मानकीकरण तथा पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु 
अनुदान योजना- प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का 
श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण 
प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे-आई,एस,ओ. 14001, HRW. 22000, TU, सी.सी. पी. 
सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन कराने तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों एवं तकनीकी का पेटेन्ट/डिजाइन 
के पंजीकरण कराने हेतु अनुदान सुलभ कराया जायेगा। 

योजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है 

1. योजना का शीर्षक -खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए मानकीकरण प्रोत्साहन तथा 
पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु अनुदान योजना। 

2. योजना की अवधि एवं पात्रता (1) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में रथापित खाद्य 
प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयां उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन, फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन तथा 
उत्पादों एवं तकनीकी का पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण कराने वाली नयी परियोजनायें पात्र होंगी, जो 
शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में आवेदन करेंगी। 

(2) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत कोई भी इकाई/संस्था, जो उत्तर प्रदेश में उत्पादित कच्चे 
माल का अधिकतम उपभोग करती हो तथा अपने खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद एवं तकनीकी का गुणवत्ता 
प्रमाणीकरण, फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन, पेटेन्ट/डिजाइन का पंजीकरण अथवा स्थापित खाद्य प्रसंस्करण 
आधारित लैब का एक्रीडिटेशन कराने हेतु इच्छुक हो, इस योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगी। 

(3) ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर न्यूनतम 
रु. 25 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो, ही इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगी। 

3. आच्छादित इस योजना के अन्तर्गत उत्तर में प्रसंस्करण 
निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इ GRE के 

(1) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसालें, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूप प्रसंस्करण 
Gi) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); 


(ii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे _मिलक पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, 
कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद 
का प्रसंस्करण; 


t 
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(1५) मछली प्रसंस्करण; 


(v) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और 
चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; 

(vi) बीयर; 


(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; 
(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 
4. परिभाषाएं--(1) पात्र इकाई का तात्पर्य ऐसे नए परियोजना प्रस्ताव से है, जो इस योजना का 
शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में किया गया हो। 


(2) “इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो तथा उत्तर प्रदेश में 
उत्पादित कच्चे माल का अधिकतमं उपयोग करती हो। 


(3) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 


5. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था-इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग के अधीन खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” erit 

6. योजना का स्वरूप--(1) उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रसंस्कृत 
उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य 
गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन तथा फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन हेतु फौस एण्ड टेस्टिंग 
चार्ज पर अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 0.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति 
की जायेगी। प्रस्तावित सुविधा मात्र एक बार ही देय होगी। 

(2) उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रसंस्कृत उत्पादों के पेटेन्ट/डिजाइन के 
पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनां/संस्थानों को अदा की गयौ फीस का 50 
प्रतिशत अधिकतम रु. 0.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति की जायेगी! प्रस्तावित सुविधा मात्र एक बार ही देय 
होगी। 

प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त दोनों योजनाओं के लिए भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस 
कार्य हेतुं प्राप्त अनुदान की धनराशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी। आवेदक को अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध 
कराना आवश्यक होगा। किसी अन्य स्रोत से इस हेतु अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को 
इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि इस कार्य के लिए न तो अन्य स्रोत से अनुदान लिया गया है 
और न ही लिया जायेगा। 

7. योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति की पात्रता--(1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में 
उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हों। 

(2) इकाई द्वारा प्रारूप 'क' पर प्राधिकृत संस्था को SLL. एवं आवश्यक अभिलेखों के 
साथ हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र पर प्रस्तुत कर दिया गया हो। 

(3) इकाई द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाणन की सत्यापित प्रति तथा उसके सापेक्ष अदा की गयी 
फीस/शुल्क के बिल/रिसीट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। 

(4) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ इकाई/उत्पाद के लिए निर्गत प्रमाण-पत्र की सभी शर्तों एवं 
प्रतिबन्धों का अनुपालन करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। 
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8. योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया--(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति 
हेतु इच्छुक इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप “कः में आवेदन प्रस्तुत करना 
होगा। 

(2) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित प्रपत्रों के साथ 
प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा परियोजना का तकनीकी एवं वित्तीय इवैलुएशन कराते हुए सक्षम स्तर से 
परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपरान्त इकाई के पक्ष में स्वीकृति-पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत 
किया जायेगा। 

(3) स्वीकृति-पत्र जारी होने के उपरान्त आवेदक द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों का प्राधिकृत संस्था से 
सत्यापन कराने के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुदान धनराशि एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जायेगी। 

9. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को 
वार्षिक बजट मांग प्रेषित की जायेगी। 

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि शासन 
द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। 

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। 

(4) अनुदान की घनराशि लाभार्थी को एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जायेगी। 

10. लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वितरित अनुदान 
धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विबरण रखा जायेगा। 

11. बजट की व्यवस्था प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में शासन को अनुमानित मांग प्रेषित 
करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 

12. स्वीकृत अनुदान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली- निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित 
होने की दशा में सम्बंधित इकाईयों को अनुदान देय नहीं होगा एवं इकाई को अनुदान वितरित होने की 

. दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल को जायेगी 
(1) जब कोई इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे। 


(2) जब किसी इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य 
सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया हो। : : 
(3) इस संबंध में प्राधिकृत संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा। 

__ 13. इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना- योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत 
संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इकाईयों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के उपरान्त प्रगति रिपोर्ट, ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट सम्बंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप 
से तीन वर्षो तक उपलब्ध करायी जायेगी। 


14--व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र 
इकाई द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। 


15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकंता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे! 


(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। 


E (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के अनुसार 
संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा। 
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प्रारूप-क 


खाद्य प्रसंस्करण के लिए मानकीकरण प्रोत्साहन तथा पेटेन्ट/डिजाइन 


py quen 
-= © 
. 
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पंजीकरण योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र 
संस्था का नाम व पता 
संस्था का स्वरूप 
मुख्य प्रवर्तक/निदेशक का नाम, पता 
दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण 
संस्था पंजीकरण विवरण संख्या दिनांक 
कार्य क्षेत्र 
संस्था के गठन की तिथि 
'परियोजना का विस्तृत विवरण 
मान्यता/प्रमाण-पत्र का विवरण 
पंजीकृत उत्पादों का विवरण 


. भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष बिल/रिसीट का विवरण 


इकाई का ले आउट प्लान 


, इकाई में स्थापित प्लाण्ट एवं मशीनरी का विवरण 


प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर किये गये वास्तविक व्यय का es इंजीनियर/ 
सी.ए, द्वारा निर्गत आंगणन एवं उपभोग प्रमाण-पत्र ; 


७००+५०००००००० 


हस्ताक्षर एवं मोहर 


आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय-- 


1. 


००७०००००००००००००००००००० 


विस्तृत कार्य योजना। 

सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन, बायलॉज/डीड। 

मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का बायोडाटा। 

आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट्स। 

संस्था के नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 
शपथ-पत्र। | 

निर्गत प्रमाण-पत्र की (रंगीन) प्रमाणित प्रति। 

प्रमाण-पत्र हेतु संबंधित संस्था को भुगतान की गयी धनराशि के बिल/रिसीट। 
अन्य सुसंगत अभिलेख। 


शपथ-पत्र 
On non-judicial stamp paper of Rs. 100/- 
ER &8/6......................रि९$08 of. Cirector/proprietor 


That the unit has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy 
from and Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State 


Govt. for the same purpose/activity/same components. 


Deponent 
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Verification 
Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the 


knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and 


organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence. . 


verifiediat: 5%... (Dlace)8 eee ON een rire Date) स 
Deponent 
Notary Seal & Signature 
शासनादेश संख्या : 65/58-2-2013 का संलग्नक 
4-- खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए बाजार ferc अनुदान योजना---खाद्य प्रसंस्करण 
उत्पादों के बाजार विकास, उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने, किसानों को उनके उत्पाद 
का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के अन्तराष्ट्रीय निर्यात को प्रोत्साहित 


करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के-लिए बाजार विकास अनुदान सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 


योजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है-- 
1. योजना का शीर्षक--खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए बाजार विकास अनुदान योजना। 


2. योजना की अवधि एवं पात्रता--(1) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य 
प्रसंस्करण SHEA द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बाजार विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात के 
लिए उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद को विदेश में विपणन के परीक्षण हेतु नमूना भेजने, 
एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन, एफ, ओ.बी, मूल्य हेतु वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया 
ae यह सुविधा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए 
मान्य होगी। 


(2) प्रदेश की नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, जिनके द्वारा प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर 
ae a S लाख का पूंजी निवेश किया गया हो, बाजार विकास हेतु नियायतें/अनुदान प्राप्त करने 
तु पात्र होंगी। 


3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र-इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाईयां पात्र होंगी-- 


(G) फल एवं सब्जी, पुष्प, मालें, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम 
प्रसंस्करण; 


(ii) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); 
(ii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे_मिलक पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, aes मिल्क फूड, 


"ése मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद 
का प्रसंस्करण; ' 


(iv) ` मछली प्रसंस्करण; 

(v) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और 
चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और RRE खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; 

(vi) बीयर; 
(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; 
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(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 


4. परिभाषाए--(1) पात्र इकाई का तात्पर्य ऐसी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, जो इस योजना 


का TU जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में स्थापित किया 
गया हो। 


^ [15 ga yer! > तात्पर्य b 
(2) “इकाई” से तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो तथा उत्तर प्रदेश में 
उत्पादित कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करती हो। : . 


(3) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 


5. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था--इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग के अधीन खाद्यं प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” डोगी। 

6. योजना का स्वरूप--(1) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद को गैर सार्क देशों में 
त्रिपणन के परीक्षण हेलु नमूना भेजने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुः 50,000 प्रति 
लाभार्थी अनुदान अनुमन्य होगा। यह अनुदान केवल एक देश एवं एक नमूना हेतु ही अनुमन्य होगा! 

(2) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद का एयर/समुद्री मार्ग से गैर सार्क देशों को निर्यात 
करने पर एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत 
अधिकतम रु, | लाख प्रति वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक प्रति लाभार्थी अनुदान अनुमन्य होगा। 


(3) उत्तर प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के गैर सार्क देशों को निर्यात हेतु एफओबी, मूल्य 
का 20 प्रतिशत अधिकतम रु. 2 लाख प्रवि वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक प्रति लाभार्थी अनुदान अनुमन्य 


होगा। 


भाग-4] 


प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त दोनों योजनाओं के लिए भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस 
कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी। आवेदक को अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध 
कराना आवश्यक होगा। किसी अन्य स्रोत से इस हेतु अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को 
इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि इस कार्य के लिए न तो अन्य खोत से अनुदान लिया गया है 
औरन ही लिया जायेगा। : 

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि उक्त योजनाओं के लिए आवेदकों को देय अनुदान निर्धारित बजट की 
सीमा तक ही अनुमन्य होगा। 

7. योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति की पात्रता--( 1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में 
उल्लिखित पात्रता की शते पूर्ण की गयी हों। 

(2) इकाई द्वारा प्रारूप “क पर प्राधिकृत संस्था को डीपीआर, एवं आवश्यक अभिलेखों के 
साथ हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र पर प्रस्तुत कर दिया गया हो। 


(3) इकाई द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाणन की सत्यापित प्रति तथा उसके सापेक्ष अदा की गयी 


'फीस/शुल्क के बिल/रिसीट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। 


(4) प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के विपणन के परीक्षण हेतु विदेश में नमूना भेजने की 
योजना के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आवेदक को आयात-निर्यात लाइसेंस, आयातक देश से निर्गत उत्पाद 
मांग-पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी प्रमाण-पत्र/हेल्थ प्रमाण-पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की 
प्रति, फ्रेट चार्जज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध 
कराये जायेंगे। | 
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(5) प्रदेश में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद का एयर/समुद्री मार्ग से निर्यात करने पर एयरपोर्ट/समुद्री 

' पोर्ट तक उत्पाद परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को आयात-निर्यात लाइसेंस, भूतल 

परिवहन पर वास्तविक भुगतान के सापेक्ष बिल एवं रिसीट, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत 

उत्पाद मांग-पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी प्रमाण-पत्र/हेल्थ प्रमाण-पत्र, Hia क्लीयरेंस व ड्यूटी 

भुगतान को प्रति, फ्रेट चार्जेज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र आदि 
अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। | 

(6) प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात हेतु WHS a. मूल्य योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक 
को आवेदन के साथ आयात-निर्यात लाइसेंस, फ्रेट चार्जेज भुगतान की गयी धनराशि का बिल एवं 
रिसीट, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग-पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी प्रमाण-पत्र/हेल्थ प्रमाण-पत्र, 
कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, आयातक देश में शोर्ट क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र आदि तथा 
आयातक देश द्वारा उत्पाद के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष बैंक द्वारा सत्यापित अभिलेख 
आदि उपलब्ध करानी होगी। 

8. योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया--( 1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति 
हेतु इच्छुक इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप 'क' में आवेदन प्रस्तुत करना 
होगा। 

(2) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित प्रपत्रों के साथ 
प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा परियोजना का तकनीकी एवं वित्तीय इवैलुएशन कराते हुए सक्षम स्तर से 
परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपरान्त इकाई के पक्ष में स्वीकृति-पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत 
किया जायेगा। 

(3) स्वीकृति-पत्र जारी होने के उपरान्त आवेदक द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों का प्राधिकृत संस्था से 
सत्यापन कराने के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुदान धनराशि एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जायेगी। 

9. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को 
वार्षिक बजट मांग प्रेषित की जायेगी। 


(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि शासन 
द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। 


(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। । 


(4) अनुदान की धनराशि लाभार्थी को एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जायेगी। 


10. लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा इस योजना के अंतर्गत वितरित अनुदान 
धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा। 


11. बजट की व्यवस्था--प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में शासन को अनुमानित मांग प्रेषित i 


करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 


12. स्वीकृत अनुदान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली-_निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित 
होने की दशा में सम्बन्धित इकाईयों को अनुदान देय नहीं होगा एवं इकाई को अनुदान वितरित होने की 
दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी-- 


(1) जब कोई इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे। 


(2) जब किसी इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य 
सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया हो। auri 


(3) इस संबंध में प्राधिकृत का निर्णय सर्वमान्य होगा। 
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13. इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना- योजनावधि 
7 मांगी जनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत 
संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इकाईयों EE AE वर्ष 
के उपरान्त प्रगति रिपोर्ट, ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप 
से तीन वर्षों तक उपलब्ध करायी जायेगी। 


14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय m 
य यथा अनुबंध-पत्र अ 
इकाई द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। नु नुषांगिक व्यय पात्र 


15. अन्य-(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे। 

(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। 

a (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के अनुसार 
संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा। 
प्रारूप-क 
खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए बाजार विकास अनुळून 
योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र 


संस्था का नाम-व पता 

संस्था का स्वरूप 

. मुख्य प्रवर्तक/निदेशक का नाम, पता 

. दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण 

संस्था पंजीकरण विवरण संख्या दिनांक 

कार्य क्षेत्र 

परियोजना का विस्तृत विवरण 

.. मान्यता/प्रमाण-पत्र का विवरण 

उत्पादों का विवरण 

भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष बिल/रिसीट का विवरण 

इकाई का ले आउट प्लान 

. इकाई में स्थापित प्लाण्ट एवं मशीनरी का विवरण 

. प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर किये गये वास्तविक व्यय का चाटर्ड इंजीनियर/ 
सी.ए. द्वारा निर्गत आंगणन एवं उपभोग प्रमाण-पत्र ; 

14. आयात-निर्यात लाइसेंस 

15. कुल लागतं 

16. वांछित अनुदान 
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हस्ताक्षर एवं मोहर 
आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय-- 
1. विस्तृत कार्य asm 
2. सर्टिफिकेट आफ इनकार्पेरेशन, बायलॉज/डीड। 
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' मुख्य ्रदरक/निदेशकों का बायोडाटा। 

आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्द्स। 

संस्था के नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 

शपथ-पत्र। 

निर्गत प्रमाण-पत्र की (रंगीन) प्रमाणित. प्रति। 

संबंधित संस्था को भुगतान की गयी धनराशि के बिल/रिसौट। | | 
आयात-निर्यात लाइसेंस, भूतल परिवहन पर वास्तविक भुगतान के सापेक्ष बिल एवं 
रिसीट, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग-पत्र, उत्पाद का 
फाइटोसेनेटरी प्रमाण-पत्र/हेल्थ प्रमाण-पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, 
फ्रेट चार्जेज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र आदि से 
संबंधित सभी अभिलेख। 


Aa V 


१०८ conn vu 


शपथ-पत्र 


On non-judicial stamp paper of Rs. 100/- 

IU S/O 4 Resident 01............................ director/proprietor 
00 do here by solemnly affirms and state as follows— 

That the unit has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy 
from and Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State 
Govt. for the same purpose/activity/same components. 

Deponent 
Verification ; 

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the 
knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and 
organisation shall be liable jointly and severaliy for action under the laws, hence 
verified 8................. (Place) Sans ONS eis ses ra (Date) seen 

Deponent 
Notary Seal & Signature: 


शासनादेश संख्या : 65/58-2-2013 का संलग्नक 


3-- उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे संबंधित उद्यमों की स्थापना के लिए 
बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने की सहायता योजना--उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण 
एवं उससे उद्यमों की om के लिए बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने के लिए “प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन 
एण्ड मानीटरिंग सेन्टर' (पी.एफ.एम,सी.) अथवा इम्पैनल्ड संस्थाओं के द्वारा सशुल्क तैयार विस्तृत 
परियोजना प्रतिवेदन (डी,पी>आर.) पर अनुदान सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 


योजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है 


1. योजना का शीर्षक--उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे संबंधित उद्यमों की स्थापना कें | 


लिएं बैकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने की सहायता योजना। 


. 2. योजना की अवधि एवं पात्रता--(1) इस योजना के अन्तर्गत ऐसे 
त उद्यमी आवेदन करने हेतु 
पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन एण्ड 
मानीटरिंग सेन्टर' (पी-एफःएमःसी.) अथवा इम्पैनल्ड संस्थाओं से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार 
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कराकर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करते हुए प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर 


न्यूनतम रु. 25 लाख का पूंजी निवेश करेंगे। डी.पी. आर. 
से लिंक्ड होगी। पर प्रमोटर को देय अनुदान इकाई की स्थापना 


(2) यह सुविधा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के 
लिए मान्य होगी। 


3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र--इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयां पात्र होंगी-- ; 


G) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसालें, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम 
प्रसस्करण; र 


(1) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); 
(11) कुछ कृषि उत्पाद जैसे--मिलक पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, 


कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद 
का प्रसंस्करण; | 


(iv) मछली प्रसंस्करण; 


(५) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और | 


चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैकट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन चाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; 


(vi) बीयर; 
(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; 
(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 


4. परिभाषाएं--(1) पात्र इकाई का तात्पर्य ऐसी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई से है, जो इस योजना. _ 


का शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में स्थापित किया 
गया हो। 


(2) “इकाई” से तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो तथा उत्तर प्रदेश में 


उत्पादित कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करती हो। 


(3) “पी,डी.एफ०सी«” का तात्पर्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र, के अधीन गठित 
प्रोजेक्ट डेवेलपमेऱ्ट फैसिलिटेशन सेन्टर से होगा। | 


(4) “इम्पैनल्ड संस्थाओं” का तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जिन्हें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 


विभाग, उ०प्र..द्वारा समय-समय पर एतदर्थ सूचीबद्ध किया गया हो। 

(5) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 

(6) “प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस” का तात्पर्य ऐस नये यंत्र एवं संयत्र से है जिसमें 
उपकरण, हयूमिडीफायर, जनरेटिंग सेट, बॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, डाइज एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई 
के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयत्र से है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक 
हो। पुराने यंत्र, संयत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मंशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे) स्पेयर पार्टस में 
उत्पादन या प्रसंस्करण से संबंधित कार्य सम्मिलित होंगे, जिसमें कम्पाउण्ड वाल, एप्रोच रोड, प्रशासनिक 
भवन, प्रसाधन, श्रमिक आराम गृह श्रमिक कक्ष, सैनिटेशन रूम, सुरक्षा/गार्ड रूप व अहाता, परामर्शी 


शुल्क सम्मिलित नहीं माने जायेंगे। 
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s, योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
fare; के अधीन jar प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राज्रिधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” होगी। 

6. योजना का .स्वरूप--पी.एफ,एम,सी, अथवा इम्पैनल्ड संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण इकाई 
की स्थापना के लिए तैयार की गयी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी,पी.आर) के सापेक्ष भुगतान की 
गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 5 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान देय अनुमन्य होगा। 
डीपीआर लागत प्रस्तावित पूंजीगत परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं मानी जायेगी 
तथा पूंजीगत परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत अथवा प्रस्तावित वास्तविक डी.पी.आर लागत, जो भी 
कम हो, के अधिकतम 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रति लाभार्थी देय 
अनुदान रु. 5 लाख से अधिक नहीं होगा। 


प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त दोनों योजनाओं के लिए भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस 
कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी। आवेदक को अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध 
कराना आवश्यक होगा। किसी अन्य स्रोत से इस हेतु अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को 
इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि इस कार्य के लिए न तो अन्य छोत से अनुदान लिया गया है 
और न ही लिया जायेगा। 


प्रतिबन्ध यह भी होगा कि उक्त योजना के लिए आवेदकों को देव अनुदान निर्धारित बजट की सीमा 
तक ही अनुमन्य होगा। ; 
7. योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति की पात्रता--(1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में 
उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हों। 


(2) इकाई द्वारा प्रारूप ^ पर प्राधिकृत संस्था को डी.पी. आर, एवं आवश्यक अभिलेखों के 
साथ हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र पर प्रस्तुत कर दिया गया हो। 
(3) इकाई द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाणन की सत्यापित प्रति तथा उसके सापेक्ष अदा की गयी 
wes के बिल/रिसीर/उपयोगित्त प्रमाण-पत्र आवेदन के सार प्रस्तुत करनी होगी। 
© खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्गत ऋण स्वीकृति 
एवं नितरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे! 
3. थोजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया (1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति 


ur E इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप 'क? में आवेदन प्रस्तुत करना | 
T 


(2) खाद प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित प्रपत्रं के साथ 
रापत होने पर मुख्यालय द्वारा परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय इवैलुएशन कराते हुए सक्षम | 


स्तर से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपरान्त इकाई के पक्ष में d | 
में निर्गत किया जायेगा। इकाई के पक्ष में स्वीकृति-पत्र पन्द्रह कार्य दिवस | 


(3) लाभार्थी को अनुदान धनराशि दो सपान किश्तों में भुगतान की जायेगी। स्वीकृति-पत्र निर्गत | 
होने के उपरान्त आवेदक द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य प्रारम्भ होने के सापेक्ष 
संबंधित चार्टड इन्जीनियर से निर्गत प्रमाण-पत्र तथा बैंक से निर्गत बैंक ऋण की प्रथम किस्त अवमुक्ति 
के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत करने पर प्रथम किस्त अवमुक्त की जायेगी। बैंक द्वारा अवमुक्त ऋण के | 

सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त संबंधित बैंक एवं चार्टेड इन्जीनियर द्वारा 

प्रमाण-पत्र निर्गत करने पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जायेगी। | 
| 
| 
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>. भुगतान की प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को 
वार्षिक बजट मांग प्रेषित की जायेगी। 


(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि शासन 
द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। 


(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। 


(4) अनुदान की धनराशि लाभार्थी को दो किस्तों में प्रतिपूर्ति की जायेगी। 


10. लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वितरित अनुदान 
धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा। 


11. बजट की व्यवस्था--प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्म में शासन को अनुमानित मांग प्रेषित 
करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 


12. स्वीकृत अनुदान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली---निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित 
होने की दशा में संबंधित इकाईयों को अनुदान देय नहीं होगा एवं संस्था को अनुदान वितरित होने की 
दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी-- 

(1) जब कोई इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे। 
(2) जब किसी इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य 
सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया हो। 
(3) इस संबंध में प्राधिकृत का निर्णय सर्वमान्य होगा। 
13. इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना- योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत 
संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इकाईयों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 


के उपरान्त प्रगति रिपोर्ट, ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप 
से तीन वर्षों तक उपलब्ध करायी जायेगी। 


अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में 


14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र 
इकाई द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। 


15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे। 


(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। 


(3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के अनुसार 
- संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा। 


प्रारूप-क 
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे संबंधित seal व्ही स्थापना के लिए 
बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने की सहायता योजना का आवेदन-पत्र 
1. संस्था का नाम व पता 
2. संस्था का स्वरूप 
3. मुख्य प्रवर्तक/निदेशक का नाम, पता 
4. 


दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण . 
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5. संस्था पंजीकरण विवरण संख्या 1 दिनांक 

6. कार्य क्षेत्र 

7. परियोजना का विस्तृत विवरण 

8. उत्पादों का विवरण 

ic 9. इकाई का ले आउट प्लान 

डे - d .. 10. इकाई में स्थापित प्लाण्ट us मशीनरी का विवरण 

-€-—— `` ` 11. प्लान्ट, मशीनरी तथा स्मेयर पार्टस पर किये गये वास्तविक व्यय का Wee 
š E इंजीनियर/सी,ए, द्वारा निर्गत आंगणन एवं उपभोग प्रमाण-पत्र 

12. बैंक द्वारा स्वीकृत ei लोन का विवरण | 

13. SUS तैयार करने वाली संस्था का विवरण एवं सहमति-पत्र 

14. डी-पीआर. के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष बिल/रिसीट का विवरण 
15. परियोजना की कुल लागत 

16: डीपी:आर तैयार करने पर व्यय की गयी कुल धनराशि 

17. वांछित अनुदान ` 


हस्ताक्षर एवं मोहर 
a आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय 
Aes .— T. विस्तृत कार्य योजना। 
(000727 सर्टिफिकेट आफ इनकापेरिशन, बायलॉज/डीड। 
. मुख्य प्रवर्तक/निर्देशकों का बायोडाटा। 
आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट्स।. 
संस्था के नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 
शपथ-पत्र। 
डी.पी.आर. के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि के बिल/रिसीट। 
बैंक ऋण एवं ऋण अवमुक्त अभिलेख। 
) प्रोजेक्ट का कार्य प्रारम्भ होने का dL, प्रमाण-पत्र। 
NN 10. अन्य संसुंगत अभिलेख। 
४ s Boi ०, शपथ-पत्र 
5 On non-judicial stamp paper of Rs. 100/- 


|l eoe RE i i i 
SION sn ९९50000010... -...director/proprietor 
ळा do here by solemnly affirms and state as follows— 


T S ; 
hat the unit ha3 not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy 


5 


२७ C23 SW ०७ ७ BS ७ 


Deponent 

Verification 
Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the 
knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
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therein. If anything is found false in this 


Affidavit subs y 
organisation shall be liable गा It subsequently deponent and 


and severally for action under the laws, hence 


verified at................. WARS) m ee 10110 eec horas चर (Date) eee 
Deponent 
Notary Seal & Signature 
393 
, सख्या : 66/58-2-2013-10-2012 

प्रेषक, 

डा. रजनीश दुबे, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

|. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र, शासन। 

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 
खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ ; दिनांक : 21 जनवरी, 2013 
विषय- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना 


के लिए ब्याज उपादान के संबंध में। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित होने वाली नई 
खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा स्थापित इकाई में प्लाण्ट, मशीनरी ui स्पेयर पार्ट्स पर हुए 
व्यय हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानें से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से 
अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम अनुमन्य सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50 
लाख होगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज उपादान योजना की गाइड 
लाइन संलग्न हैं। ; 
2. उक्त सुविधाएं इस शासनादेश के निर्गत होने को तिथि से दिनांक 31-3-2017 तक अनुमन्य 
होंगी। 
^ 3. इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 
निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए 
प्राधिकृत संस्था होगी। 
4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 
भवदीय, 
डा० रजनीश दुबे, 
सचिव। 
शासनादेश संख्या : 66/58-2-2013 का संलग्नक 


उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 
ब्याज उपादान योजना, 2012 
प्रदेश में स्थापित होने वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा स्थापित इकाई में प्लाण्ट, 
मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स पर हुए व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की 
दर पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम अनुमन्य सीमा 
प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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योजना के क्रियान्वयन की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत्‌ है-- 
. 1. योजना का शीर्षक--उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापन हेतु ब्याज उपादान 
योजना, 2012 
2. योजना की अवधि एवं पात्रता--इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली वे 
नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होंगी जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 201 7 तक 
को अवधि में प्लाण्ट, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (ररम 
लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के 


' भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। 5 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण विवरण की 


प्रथम तिथि से की जायेगी। 
3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र--इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 
स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां पात्र होंगी-- 

(i) फल एवं सब्जी, पुष्प, मसालें, शहद, औपधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम 
प्रसंस्करण; न : 

(1) खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन); 

(ii) कुछ कृषि उत्पाद जैसे...मिलक पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, 
कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद 
का प्रसंस्करण; : 

(iv) मछली प्रसंस्करण; 

(५) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और 
चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सद्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले 
खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण; 

(vi) “बीयर; 

(vii) गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय; 

(viii) वातित जल/शीतल पेय; तथा 
(ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 


4. परिभाषाएं-(1) पात्र इकाई का तात्पर्य ऐसी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई से है जिसमे 
हारा प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस पर ऋण धनराशि का व्यय तथा वाणिज्यिक उत्पादन इस 
योजना का शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ तथा 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में किया 


. गया हो। 


तथा 


जिसने उद्योग निदेशाल, उ.प्र, के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम 
उद्यम विकास अधिनियम, 2006” की धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिया हो। 


अथवा 


जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत औद्योगिक 
रत सरकार के र्धन 
विभाग में आशय-पत्र अथवा इच्छा-पत्र दाखिल किया गया हो। ल सब 


(1) वित्तीय संस्था” से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्राधीन es 
अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है। रकार के नियंत्राधीन वित्तीय संस्थाएं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


aa ae a a e e ™\™ 1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
महत्वपूर्ण शासनादेश ; 1865 


(2) QUU SEE तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई 
, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा 
दी गयी हो। 
(3) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। 
` (4) *“प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स” का तात्पर्य ऐसे नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें 
उपकरण, हयूमिडीफायर, जनरेटिंग सेट, बॉयलर, कैप्टिल पॉवर प्लाण्ट, डाइज एण्ड 
मोल्ड्स तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है, 
जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक होते पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी 
की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे। 

5. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था--इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग के अधीन खाद्य प्रसंस्करण. निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के 
अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए “प्राधिकृत संस्था” होगी। 

6. योजना का स्वरूप--(1) योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई खाद्य प्रसंस्करण 

“इकाईयों को बैंको/वित्तीय संस्थानों से प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स हेतु वितरित सावधि ऋण (टर्म 
लोन) पर भुगतान कौ गयी ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज 


की धनराशि अथवा अधिकतम रु, 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक 
देय होगी। 


(2) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना 


होगा। तत्पश्चात्‌ इकाई द्वारा योजना का. लाभ लेने के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र पर वांछित अभिलेखों 
सहित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ.प्र, को प्रस्तुत किया जायेगा। 

(3) इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य 
योजनो के अन्तर्गत wave, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स पर ब्याज उपदान योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार 
की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो, इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रारूप 'ख पर इकाई 
द्वारा प्रस्तुत करना होगा। | 

(4) ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी-- 


1. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा 
में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। 
2. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक 
होने की दशा में 7 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। 
` उपरोक्त अनुमन्य ब्याज उपादान की धनराशि प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम रु, 50 
लाख की सीमा तक होगी। 
3. उपादान धनराशि का आंकलन प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स हेतु बैंकों/वित्तीय 
संस्थानों द्वारा इकाई को वितरित ऋण की धनराशि पर 7 प्रतिशत की दर से की जायेगी। 
उदाहरण -यदि किसी इकाई द्वारा 14 प्रतिशत की दर से प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर 
पार्टस हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से रु. 1 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया हो तो ब्याज 
उपादान की राशि 7 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार रु. 7 लाख होगी। 1 
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7. योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता--(1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या 2 में उल्लिखित j 


पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हों। 


(2) इकाई द्वारा प्रारूप 'क' पर प्राधिकृत संस्था को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। 
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(3) इकाई के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्लाण्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु 
शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात्‌ सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय 
ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो। 


(4) इकाई द्वार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने को तिथि से 6 माह के पश्चात्‌ प्रारूप “क? पर 


आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो 6 माह से ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता ' 


अवधि से घटा दिया जायेगा। 

(5) ब्याज उपादान की प्रतिपूरति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत 
संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो! 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये 
गये आवेदन-पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा। 

8. योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया--(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति 
हेतु इच्छुक इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारिद आवेदन-पत्र प्रारूप “कः में आवेदन प्रस्तुत करना 


होगा। इसके साथ इकाई द्वारा उसे संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स हेतु 


वितरित एण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राधिकृत संस्था 
को प्रस्तुत किया जायेगा। 

(2) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आवेदन-पत्र वांछित 
प्रपत्र के साथ प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा इकाई के पक्ष में प्रारूप 'ग' पर सहमति-पत्र पन्द्रह कार्य 
दिवस में निर्गत किया जायेगा। | 

(3) सहमति-पत्र जारी होने के उपरान्त इकाई द्वारा नॉन-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्राधिकृत 
संस्था के साथ अनुबन्ध सम्पादित कराया जायेगा। 

(4) अनुबन्ध के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ब्याज उपादान 
धनराशि को प्रतिपूर्ति की जायेगी। 

9. भुगतान को प्रक्रिया--(1) प्राधिकृत संस्था गारा स्वीकृत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु 
उत्तर प्रदेश शासन को वार्षिक मांग प्रेषित की जायेगी। 

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत ब्याज उपादान की धनराशि शासन द्वारा 
प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। 

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने वे उपशान्त इकाई के पक्ष में 
पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। 

(4) इकाई द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को 
उनके द्वारा निर्धारित समयवधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान 
में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय od 
होगी, परन्तु यह अवधि पात्रता अवांध में सम्मिलित मानी जायेगी। : 

10. ब्याज उपादान के लेखों का रख-रखाव--प्राधिकृत संस्था द्वारा ब्याज उपादान की वितरित 
धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा। 

11. बजट को व्यवस्था--प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में शासन को अनुमानित सांग प्रेषित 
करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 

12. स्वीकृत ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण,/वसूली--निम्नलिखित परिस्थितियों के 
घटित होने की दशा में संबंधित संस्थाओं को उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को ब्याज उपादान 
वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व को भांति वसूल की जायेगी-- 

(1) जब कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में 
असफल रहे। 
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जब किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके 
अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया गया हो। 


जब किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों 
की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थायी रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर 
दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही 
दोनों ही अवस्थाओं में इकाई द्वारा संबंधित घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के 
अन्दर ही संबंधित प्राधिकृत संस्था को नाम से सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना 
अनिवार्य होगा। इस संबंध में प्राधिकृत संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा। 


13. इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना--योजनावधि में इकाईयों द्वारा, प्राधिकृत 
संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष उनके 
द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत 
संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। 


14. व्यय भार--योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र 
इकाई द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। 


jj 


15. अन्य--(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की 


आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्मित किये जायेंगे! 


(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर 
प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। 


(3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अथवा योजना में नीति के अनुसार 
संशोधन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा। 


Un N 


oon av 


प्रारूप-क 
ब्याज उपादान योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र 


p. संस्था का नाम व पता 


इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/ळम्पनी Cor. fet. fate )/इण्टरप्राइजेज) 
(साक्ष्य सहित प्रपत्र) (पैन नम्बर/टिन नम्बर साक्ष्य सहित प्रपत्र) 
मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण-पत्र के साथ 


. दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण 


उद्यम पंजीकरण विवरण संख्या 0 दिनांक 

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें) 

पंजीकृत उत्पादों का विवरण 

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र) 
बैंक/वित्तीय संस्थान का विवरण, जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो (प्रारूप-घ) 

प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले निवेश पर बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा 
स्वीकृत ऋण की तिथि, धनराशि, देय ब्याज दर (साक्ष्य के रूप में बैंक/वित्तीय संस्थान 
द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र, एप्रेजल नोट एबं अनुबंध-पत्र की प्रति)। 


. प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स के निवेश पर बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वितरित/ 


अवमुक्त ऋण की धनराशि एवं दिनांक (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्थान द्वारा जारी 
प्रपत्र की प्रति)। 
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11. प्लान्ट व मशीनरी के पूर्ण इन्स्टालेशन के सापेक्ष सक्षम चाटर्ड इंजीनियर द्वारा इन्स्टालेशन 
प्रमाण-पत्र व संस्तुति तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप- 
च)। 

12. स्पेयर पार्ट्स की पूर्णता के सापेक्ष सक्षम आर्किटेक्ट इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ब 
संस्तुति तथा अनुमन्य स्पेयर पार्ट्स पर व्यय का प्रमाण-पत्र (गैर सिविल कार्य को 
छोड़कर) (प्रारूप-च)। 

दिनांक : हस्ताक्षर एवं मोहर 


OO eins 


आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाय 
1. विस्तृत कार्य योजना (DPR) की स्व प्रमाणित प्रति। 
2. बिल्डिंग प्लान का ब्ल्यू प्रिन्ट। 
3. कम्पनी के नाम भू-अभिलेख/स्वामित्व की प्रति। 
4. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्गत एप्रेजल रिपोर्ट 
5. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्गत टर्म लोन स्वीकृति-पत्र। 
6. सर्टिफिकेट आफ इनकोपेरिशन, बायलॉज/डीड। 
7. मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का बायोडाटा। 
8. आइडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्टस्‌ (from the date of incoporation to the date 
of application year wise)1 
9. अनुमन्य स्पेयर पार्टस का आइटमवाइज एवं कास्टवाइज (मूल बिल की प्रमाणित प्रति 
सहित) चार्टेड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रमाणित विवरण। 
10. प्लान्ट एवं मशीनरी का आइटमवाइज एवं कास्टवाइज (मूल बिल की प्रमाणित प्रति 
सहित) चार्टेड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रमाणित विवरण। 
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्पादन की अनुमति/पंजीकरण प्रमाण-पत्र। 
. 2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि का 
प्रमाण-पत्र। 
13. राज्य सरकार को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर 
ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया 
` हो/लेगा, इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र। 
14. इकाई के नाम निर्गत पैन, टिन एवं सर्विस टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति। 
15. अन्य सुसंगत अभिलेख। 


प्रारूप-ख 
शपथ-पत्र 
On non-judicial stamp paper of Rs. 100/- 
क cs DOT RESI n director/proprietor 
OM e e in: do here by solemnly affirms and state as follows— 


; That the unit has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy 
Tom and Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State 
Govt. for the same purpose/activity/same com ponents. 


Deponent 
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Verification 


Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the 
knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed 
therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and 


organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence 
verified ॥................. (Place) 


Deponent 
Notary Seal & Signature 


प्रारूप-ग 
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश 
2 सप्रू मार्ग, लखनऊ 


सहमति-पत्र 


७०००००००३१००००००%१०००००००००००० 


७०००००००००००००००००५०५००००००००० 


विषय-- उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज उपादान योजना, 2012 


उक्त विषयांकित योजनान्तर्गत आपके आवेदन-पत्र दिनांक........... के अनुक्रम में आपको सूचित 
किया जाता है कि ब्याज उपादान योजाना, 2012 के अन्तर्गत आपके आवेदन पर निम्न शर्तों के अधीन 
औपचारिक सहमति प्रदान की गयी à— 


1. निर्धारित प्रपत्र प्रारूप-ग में (नॉन-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) प्राधिकृत संस्था के साथ 
अनुबंध सम्पादित कराया जायेगा। । 


~> 


अनुबन्ध के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ब्याज 
उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति। 


3. योजनावघि में इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया 
जाना आवश्यक होगा। इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का 
विवरण एवं ऑडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित 
रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। 


4. योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध-पत्र अनुषांगिक व्यय पात्र इकाई द्वारा | 
अग्रिम रूप से देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पूंजी ब्याज उपादान की धनराशि का दो | 
प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा उपादान धनराशि के वितरण से पूर्व | 


प्राधिकृत संस्था को दिया जायेगा। | 
5. किसी विवाद की स्थिति में प्रकरण पर प्राधिकृत संस्था का निर्णय अन्तिम एवं मान्य j 
होगा। i 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी | 
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1[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीमन ) 


(बीसवां संशोधन) विनियम, 2013 
; संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, 
SS राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की 
दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं - 
' 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का 
परिसीमन) (बीसवां संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा। 
(2) यह 24 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जादेगा। | 
2. विनियम-6 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कत्यों का परिसीमन) विनियम, 
1954 में, विनियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में 


-EEUE ere E ereat i गया खण्ड रख दिया जायेगा, अथ ह 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 


विद्यमान खण्ड एतदट्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


— (m) समूह ग केपकेंसेसमूह ख के (ख) समूह प के परो से समह प डे समूह 'ग' के पदों से समूह 'ख' के (ख) समूह 'ग' के पदों से समूह 'ख' के 
पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पदों पर या समूह 'ख' अराजपत्रित पदों से समूह 
पद पर जहाँ भर्ती का एममात्र स्रोत पदोन्नति हो, 'ख' राजपत्रित के पदों पर या एक राजपत्रित पद से 
पदोन्नतियाँ करने में; दूसरे राजपत्रित पद पर, जहाँ भर्ती का एकमात्र 

स्रोत पदोन्नति ——— M0 स्रोत पदोन्नति हो, पदोतनतियाँ करनेमे ` पदोन्नतियाँ करने में; 

आज्ञा से, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


[The Uttar Pradesh Public Service Commission 
(Limitation of Functions) (Twentieth Amendment) 
| प Regulations, 2013 


| e pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, | 
| the overnor Is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. 13/6/2001-ka-1-2013, dated February 01, 2013. 


IN exercise of the powers conferred by the proviso to Clause (3) of Article 320 
of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Regulations with a 


view to amending the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of — ' 
Functions) Regulations, 1954: 


1. Short title and commencement—(1) These Regulations may be called the 
.Uttar Pradesh Public Service Commission Limitation of Functions) (Twentieth 
Amendment) Ragulations, 2013. 


ae PERDER 
| 1. रचता चना संख्या : 13-6-2001-का-1-2013, असाधारण गजट दिनांक | x 

| : ; , भाग-4, खण्ड (क), दिनां 

| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। uL oon 010 को 


2.  Nofitication No. 13/6/2001-ka-1-2013, dated 


rebruary 01, 2013, published in U.P. G X 
Section (ka), dated February 1, 2013. É è दा et 
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Ad shall be deemed to have come into force with effect from December 
24, : 


2. Amendment of Regulation 6—In the Uttar Pradesh Public Service 
Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954, in regulation 6, for the 
existing Clause (b) set out in Column 1 below, the clause as ser out in column 2 shall 


be substituted, namely— 


COLUMN 1 COLUMN 2 


Existing clause clause as hareby substituted 


(b) Promotion from Group 'C' posts (b) Promotion from Group 'C' posts 
to Group 'B' posts or promotions from to Group 'B' posts or Group 'B' non- 
one gazetted post to another gazetted gazetted posts to Group 'B' gazetted post 
post, where promotion is the only source 0 promotions from one gazetted post to 


of recruitment; arother gazetted post, where promotion 
is the only source of recruitment; 
By order, 
RAJIV KUMAR, 
aa Pramukh Sachiv. 
| 395 iud. 
संख्या : जी-1-19/दस-2013-227/2008 टीनसीऽ-1 
प्रेषक, 
श्री आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (सामान्य) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2013 


विषय-- सहारनपुर नगर को “बी-2” श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के फलस्वरूप वहाँ के नगरीय क्षेत्र 
के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यूशजीनसी०, UAE vl, £l S. , AAU AK 
बेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण 
संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संशोधित पदों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया 
जाना। 
महोदय, | 
उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 
संख्या : जी-1-954/दस-2008-227/2008, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए 
सहारनपुर नगरीय क्षेत्र को बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र) की 
श्रेणी में सम्मिलित करते हुए वहाँ कार्यरत राजकोस कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के 
राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यून्जी-सी०, एमआई, 
सी.टी-ई>, ami. vil uS वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8-12-2008 में 
दर्शायी गई तालिका के स्तम्भ-5 में दी गई नगर प्रतिकर भत्ते की दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में दिये गये 
नगर प्रतिकर भत्ते की दरों के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने को श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 
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2. शासनादेश संख्या : जी-1-954/दस-2008-227/2008, दिनांक 6 दिसम्बर, 2008 की शेष 
शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत्‌ रहेंगे। ; 
3. उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे। 


भवदीय, 
( आनन्द मिश्र ), 
प्रमुख सचिव। 
; 396 
प्रारूप नियमावली : 
(उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य उरिंषद्‌ नियमावली, 2013 
प्रकीर्ण 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 42 सन्‌ 2005) की धारा 32 
की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन शक्ति का 
प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप 
अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की 
. दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 

आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हों, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 
दिनों की भीतर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को संबंधित करके लिखित रूप में भेजे जायेंगे। 

नियत दिनांक के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्तियों और सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य 
परिषद नियमावली, 2013 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. परिभाषाएं--(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली A 

(क) ' अधिनियम" क तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (अधिनियम 
संख्या 42 सन्‌ 2005) से है; 

(ख) “अध्यक्ष” का तात्पर्य राज्य परिषद के अध्यक्ष से है; 

(ग) सदस्य-सचिव” का तात्पर्य राज्य परिषद के सदस्य-सचिव से है; 

(घ) राज्य परिषद्‌” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन गठित 

` उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद से है; 

(ङ) “धारा” का तात्पर्यं अधिनियम की किसी धारा से है; 

(च) “योजना” का तात्पर्य धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन बनायी गयी महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश से है। 


(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ होंगे जो 
अधिनियम और योजना में उनके लिए क्रमश: समनुदेशित हैं। we eee 


3. राज्य परिषद की संरचना--राज्य परिषद्‌ में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ 
(क) पदेन सदस्य 


1. अधिसूचना संख्या : 677/अड़तीस-7-2013-45 नंरेगा-2007, असाधारण गजट , दिनांक : 
= है , भाग-4, खण्ड 1 
'फरवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। Seas 
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1. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष (पदेन) 
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन उपाध्यक्ष (पदेन) 
3. ` प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
6. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
7. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
विभाग 
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
9. प्रमुख सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
10. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
` संसाधन विभाग 
11. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
12. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
13. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
14. प्रमुख सचिव, रेशम उत्पादन विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
15. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) - 
विभाग 
16. निदेशक, (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
रोजगार गारंटी योजना) सामाजिक लेखा- 
परीक्षा संगठन 
17. आयुक्त, ग्राम्य विकासं उत्तर प्रदेश सदस्य (पदेन) 
18. रोजगार गारण्टी आयुक्त उत्तर प्रदेश सदस्य-सचिव 
(पदेन) 
(ख) नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बारह 
गैर-सरकारी सदस्य। 


4. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये निबंधन और शर्ते-(1) राज्य परिषद के 
अध्यक्ष और पदेन सदस्य बही होंगे, जैसा कि नियम 3 में उल्लिखित है। ore, 
2) गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठन ओर अलाभका 
समूहों मे ^ राज्य सरकार द्वारा नामांकन द्वारा किया जायेगा, परन्तु यह कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक 
तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, एक तिहाई गेर-सरकारी सदस्यों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- 
जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और 
इन सदस्यों के शेष एक तिहाई सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में होंगे- 
(एक) एक सदस्य कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची एक के अधीन 
सूचीबद्ध या अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, वन रोपण और वृक्षारोपण तथा 
ग्रामीण अभियांत्रिकी में विशेषज्ञ होगा। 


(दो) एक सदस्य सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा, और 
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(तीन) एक सदस्य मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा। | 

5. गैर-सरकारी सदस्यों के त्याग-पत्र आदि--(1) कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय 
अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 

(2) राज्य सरकार किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि-- 

C ` (क) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या 
` (ख) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय 
a नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या ˆ 
(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया 
हो; या 
(घ) उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किये हैं, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों 
* पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; या 
:' (ड) उसने अपने पंद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित 
के प्रतिकूल है; या 

(a) वह अंपंने नियंत्रण से. परे कारणों के सिवाय या अध्यक्ष की अनुमति के बिना राज्य 

eco परिषद्‌ की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है। 

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु, उसे हटाये जाने के कारण या अन्यथा हुई 
fret fife को उसी at से भरा-जायेगा जिसका वह सदस्य -प्रतिनिधित्व कर रहा था और नया 
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण.करेगा, जब-तक- वह सदस्य जिसके स्थान पर वह आया है, पद 
धांरण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती। 

6. राज्य.परिषद. की बैठकें और उसकी गणपूर्ति--(1) राज्य परिषद वर्ष में कम से कम दो 
बार या अधिक बार जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थान. और ऐसे समय पर जो अध्यक्ष द्वारा 
अवधारित किया जाए, बैठकें करेगी 

ae यह कि राज्य परिषद्‌ की क्रमवर्ती दो बैठकों के बीच छः महीनों का अन्तराल नहीं होगा। 

(2) अध्यक्ष राज्य परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में 
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकस, उत्तर प्रदेश शासन राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। 

(3) राज्य परिषद्‌ की किसी बैठक की गणपूर्ति उसके एक तिहाई सदस्यों से होगी। 


7. बैठकों की प्रक्रिया--(1) सदस्य-सचिव राज्य परिषद्‌ की किसी बैठक के लिए कम से कम 
ee दिन की स्पष्ट नोटिस, उसमें बैठक का दिनांक, समय और स्थान बताते हुए देगा। 


(2) यदि परिषद्‌ के सदस्य गणपूर्ति के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो अध्यक्ष बैठक को किसी 
अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर सकेगा। 


(3) राज्य परिषद्‌ कौ किसी बैठक के समक्ष लाये जाने वाले प्रत्येक प्रश्‍न का दिनिश्चिय farra उपस्थित 
औरं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा C à 


(4) किसी संकल्प अथवा प्रश्‍न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। 


(5) सदस्य-सचिव किसी बैठक के पन्द्रह दिन के भीः 
उस बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा तर अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित 


8. राज्य परिषद्‌ के कर्त्तव्यों और Heat में निम्नलिखित सम्मिलित होगे 


(क) स्कोम से संबंधित समस्त मामलों..और.राज्य में उनके; क्रियान्वयन के संबंध में राज्य 
सरकार को परामर्श देना; . ` 
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वरीयता वाले कार्यों का निर्धारण करना; 


अनुश्रवण एवं निवारण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करना और सुधार के लिए : 
सिफारिश करना क. 


अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के बारे में सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 


` यथासम्भव प्रोत्साहन देना; 


राज्य में अधिनियम और स्कीमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना एवं राज्य परिषद्‌ के 
साथ ऐसे क्रियान्वयन का समन्वयन करना; द 


राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार 
करना 


कोई अन्य कर्त्तव्य या कृत्य जो उसे राज्य परिषद्‌ या राज्य सरकर द्वारा समनुदेशित किये 
जाय 


राज्य परिषद्‌ को राज्य में संचालित स्कीमों का मूल्यांकन प्रारम्भ करने और उक्त प्रयोजन 
के लिए राज्य के स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से 
संबंधित. आंकड़े एकत्र करने एवं करवाने की शक्ति होगी। 


9. कार्यकारिणी समिति--(1) राज्य परिषद्‌ सोपे गये कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन 
में अपनी सहायता करने के लिय कार्यकारिणी समिति नाम की एक समिति का गठन करेगी। 


(2) उप-नियमं (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्‌ -- 


1. 
25 


6. 


प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष (पदेन) 
रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त ग्राम्य उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
बिकास 
संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
(मनरेगा) nd 
वित्त नियंत्रक, आयुक्त, ग्राम्य विकास का. उत्तर प्रदेश शासन सदस्य (पदेन) 
कर्यालय ET ५8६ 
निदेशक, सामाजिक लेखा `. ` उत्तर प्रदेश (माहत्मा सदस्य (पदेन) 
गांधी राष्ट्रीय रोजगार | 
गारण्टी योजना) C 
सामाजिक लेखा संगठन मज E 
आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त (मनरेगा) .. उत्तर प्रदेश शासन , : सदस्य-सचिव 
(पदेन) 


10. कार्यकारिणी समिति के कृत्य--(1) राज्य परिषद्‌ के सामान्य अधीक्षण और निदेशों के 
अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


राज्य परिषद्‌ के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए उपाय करना; 

राज्य परिषद्‌ के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का प्रबन्ध करना; .. | 

राज्य परिषद्‌ के कार्यों के संबंध में व्यय की मंजूरी देना in 

तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ दलों की नियुक्ति करना और अधिनियम के 
कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सलाह देना áp 
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(ङ) ऐसी शक्तियों को प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो राज्य परिषद्‌ द्वारा उसे सौंपे 
जाये। 
(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अथवा यदि राज्य परिषद्‌ 
द्वारा अपेक्षा की जाय तो अधिक बार होगी। baie 
11. राज्य परिषद्‌ की निधियाँ-(1) राज्य परिषद्‌ अपने कार्यों और अधिनियम अथवा इन 
नियमों के अधीन उसे सौंपे गये कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य रोजगार गारण्टी निधि द्वारा उसे 
जारी किये गये वार्षिक अनुदान से करेगी। ः 
(2) राज्य परिषद्‌ की निधियां राज्य परिषद्‌ (राज्य शेयर) द्वारा यथा अनुमोदित किसी अनुसूचित 
बैंक के माध्यम से प्रचालित की जायेंगी। 
आज्ञा से, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


Draft Rules 


(The Uttar Pradesh State Employment Guarantee 
State Council Rules, 2013 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. 677/XXXVIII-7-2013-45NREGA/2007, dated February 21, 
2013: 


Miscellaneous 


The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of 
the powers under sub-section (1) of Section 32 of the National Rural Employment 
Guarantee Act, 2005 (Act No. 42 of 2005) read with Clause (c) of sub-section (2) of 
the said section is hereby published with a view to inviting objections and 
suggestions as required under sub-section (1) of Section 32 of the said Act; 

Objections and suggestions, if any, shall be send in writing addressed to the 
Pramukh Sachiv, Gramya Vikas Vibhag, within 15 days from the date of publication 
of this notification in the Gazette. 


Objections and suggestions received after the stipulated date shall not be 
considered. 


1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh State Employment Guarantee State Council Rules, 2013. 


(2) They shall come into force at once. 


; 2. Definitions—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the 
subject or context,— 


(a) "Act" means the National Rural Emo! tG Act 
No. 42 of 2005); ployment Guarantee Act, 2005 ( 


(b) "Chairperson" means the Chairperson of the State Council; - 


1. Notification No. 677/XXXVIII-7-2013-45NREGA/2007 i 
G > , dated Feb 2 i U.P. 
azette, Extra., Part-4, Section (kha), dated February 21, 2013. RDUM n 
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meansings respectively assigned to them in the Act and the Scheme. 


(c) 
(d) 
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"Member-Secretary" means the Member-Secretary of the State Council; 
State Council" means the UTTAR PRADESH STATE EMPLOYMENT 


GUARANTEE STATE COUNCIL constituted under Uttar Pradesh 


Gramin Rozgar Guarantee Y ojna; 


(e) "Section" means a section of the Act; 


(f) "Scheme" means Mahatma Gandhi Rastriya Gramin Rozgar Guarantee 
Yojna, Uttar Pradesh made under sub-section (1) Section 4. 


(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the 


3. Composition of the State Council—The State Council shall consist of the 
following members namely— 


(a) Ex-Officio Members— 


Agriculature Production Commissioner 


Principal Secretary, Rural Development 


Principal Secretary, Planning Department 


Principal Secretary, Panchayati Raj 
Department 


Principal Secretary, Finance Department 


Principal Secretary, Minor Irrigation 
Department 


Principal Secretary, Rural Engineering 
Department 


Principal Secretary, Public Works 
Department 


Principal Secretary, Forest Department 


Principal Secretary, Land Development 
and Water Resource Department 


Principal Secretary, Agriculture 
Department 


Principal Secretary, Fishries Department 


Principal Secretary, Irrigation Department 


Principal Secretary, Sericulture 
Department 
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Government of 
Uttar Pradesh 


Government of 
Uttar Pradesh 


Government of 
Uttar Pradesh 


Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 
Government of 
Uttar Pradesh 


Government of 
Uttar Pradesh 


Chairperson 
(Ex-Officio) 
Vice- 
Chairperson 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
Member- 
Secretary . 
(Ex-Officio) 
Member 
(Ex-Officio) 
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15. Principal Secretary, Horticulture and Government of: > Member 
Food Processing Department ` Uttar Pradesh | (Ex-Officio) 

16. Director, (Mahatma Gandhi National ' Government of a Member 
Rural Employment Guarantee Scheme) ^ Uttar Pradesh’ ^ ' (Ex-Officio) 

Social Audit Organisation ot f 

17. Commissioner, Rural Development » Uttar Pradesh `: Member 
Bi : (Ex-Officio) 

18... Rozgar Guarantee Ayukta An ‘Uttar Pradesh Member 


(Ex-Officio) 


(b). Twelve Non-Official Members appointed by. the State: Government as 
per provisions of sub-rule (2) of Rule 4 


4. Terms and Conditons for the appointment of Chairperson and 
Members—(1) The Chairperson and Ex-officio: members of the State. Council shall 
be such as mentioned in Rule.3: 

(2) The non-official members: shall. be. appointed. by. nomination. by the State 
Government from Panchayati Raj Institutions, Organisation of workers and 
disadvantaged. groups provided that one third of the non-official members shall be 
women, one third non-official members shall be nominated from person belonging to 
the Scheduled Castes, Schedule tribes, the other backward classes and minorities and 
the remaining one third of these members shall be from the following categories— 


J. One member shall be an expert in any of the areas of works, such as 
J water conservation, land development, afforestation and plantation and 
~ rural engineering listed or notified under Schedule-I of the Act 


I. one member shall be an expert in Social Audit, and, 
.IIl. one member shall be an expert of wage employment. . 


5. Resignation etc. of non-official members—(1) Any non-official member 
may by writing under his hand addressed to the Chairperson resign from his office at 


any time 


(2) The State Government may remove from office a non-official member if 

he— ' > २: 
3 (a) has been adjudged as an insolvent; or * 
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State 
“Government, involves moral turpitude; or 

|" (c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or 


~~ (d) has acquired such financial or other interést.as is likely. to: affect 
“= `i prejudicially his functions as a member: or 


Oo has so abused his ‘position: as: to. ‘render ‘his continuance’ in-office 


` + prejudicial to the public interest; or 


550 (f) ‘remains absent. for three consecutive meetings of. the State Council 
i except for. ‘reasons, beyond his control or without permission of the 
. Chairperson 


(3). Any vacancy caused in. the State Council due to resignation, death, removal. 


or otherwise of a non-official member shall be filled from the same category to 
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which such member was repr i (qo aviiuds 
presenting and the person newly nominated shall hold 


office so long as the member whose plac i ) 1 
1056 place he Bills would 1 i 0 
office, if the vacancy had not occurred. Boe i i E i ib: 


6. pent. of the State Council and its quorum—(1) The State Council shall 
meet at least two times in a year or more frequently as it may consider necessary, at 
such place and at such time, as may be determined upon by the Chairperson: 


Provided that six months shall not intervene between two consecutive meetings 
of the State Council. 


(2) The Chairperson shall preside over every meeting of the State Council and 


in his absence, the Principal Secretary, Rural Development Government of Uttar 
Pradesh shall preside over the meeting of State Council. 


(3) One third members of the State Council shall constitute for the quorum ofa 
meeting. 9 


7. Procedure of the meetings—(1) The Member-Secretary shall give at least 


fourteen clear days notice for a meeting of the State Council, giving therein the date. 


time and place of the meeting. - 


(2) If the members of the council are not present to form the quorum 
Chairperson may postpone the meeting to another date. 


(3) Every question brought before any meeting of the State Council shall be 
decided by a majority of the members present and voting. 


(4). In the case of an equality of votes on any resolution or question, the 
Chairperson shall have a casting vote. 


(5) The Member-Secretary shall, within fifteen days of a meeting, circulate the 
minutes of that meeting duly approved by the C hairperson. 


8. Duties and functions of the State Council shall include— 


(a) advising the State Government on all matters concerning the Scheme : 
and its implementation in the State; | ; EC 


(b) determining the preferred works; 

(c) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time 
and recommending improvements, 199 

(d) promoting the widest possible dissemination of information about the 
Act and the Schemes under it; = Bast WEE 

(e) monitoring the implementation of the Act and the Schemes in the State 

' and co-ordinating such implementation with the State Council; E ae 

(f) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the 
‘State Government; AE ह d 

(९) any other duty or function as may be assigned to it by the State Council. 
or the State Government; radT (OY 


(h) The State Council shall have the power to undertake an evaluation. of). 
the Schemes operating in the State and for that purpose to collect or 
cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the 
implementation of the Schemes and programmes in the State. 
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9. Executive Committee (1) The State Council shall constitute a Committee 
to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform 
the fuctions assigned it; : 

(2) Executive Committee constituted under sub-rule (1) shall consist of the 
following namely— 

1. Principal Secretary, Rural Development Government of Member 
Uttar Pradesh (Ex-Officio) 


2. Rojgar Guarantee Ayukta/Ayukta, Rural Government of Member 


Development Uttar Pradesh (Ex-Officio) 
3. Joint Secretary/Special Secretary, Rural Government of | Member 

Development (MGNREGA) : Uttar Pradesh (Ex-Officio) 
4. Finance Controller, Office of the Government of Member 

Commissioner Rural Development Uttar Pradesh (Ex-Officio) 
5. Director, Social Audit Uttar Pradesh Member 


(Mahatma (Ex-Officio) 
Gandhi National 
Employment 
Guarantee 
Scheme) Social 
Audit 
Organisation 
6. Commissioner/Rozgar Guarantee Government of Member- 
Ayukta (MGNTREGA) Uttar Pradesh Secretary 
(Ex-Officio) 
10. Function of the Executive Committee—(1) Subject to the general 
superintendence and directions of the State Council, the Executive Committee shall 
perform the following duties and functions, namely— 
(a) take steps to give effect to the decisions of the State Council; 
(b) manage the administrative and financial affairs of the State Council; 
(c) sanction expenditure in connection with the affairs of the State Council; 
(d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the 
quality of implementation ofthe Act: 
(e) exercise such powers and perform such functions as may be entrusted to 
it by the State Council. 
(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more 
frequently, if required by the State Council. ; 


11. Funds of the Stat Council—(1) The State Council shall meet its expenses 
In connections with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these 

10165 from the annual grant released to it by the State Employment Guarantee Fund. 
(2) The funds of the State Council shall be operated through a Scheduled bank 

as approved by the State Council (State share). 

By order, 
RAJIVE KUMAR, 
Pramukh Sachiv. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


शासनादेश 1881 | 


] Digitized by Sara irem Foundation T | | 
ae y an Trust, xp eGangotri 


| | 397 | 
संख्या : वेञआ०-2-109/दस-54( एम ) 2008 Stat. 
प्रेषक, ; 
अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त, उ.प्र, शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र, शासन। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2013 


विषय-- वेतन समिति (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन स्वशासी संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि 
के संवर्ग/पदों के संबंध में दी गयी विस्तृत संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी 
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में। 
महोदय, 
¦ उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वार चौदहवें 
प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों के संबंध में दी 


गयी संस्तुतियों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए अगले प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन _ 
“निम्न निर्णय लिये गये हैं 


(1) स्वशासी संस्थाओं/संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के पदों पर राजकीय कार्यालयों के सामान्य 
श्रेणी के पदों के संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार 
वेतनमान एवं संवर्गीय ढाँचा लागू किया जाय। 

Gi) स्वशासी संस्थाओं/संस्थाओं में उपलब्ध वे पद जो राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध 
सामान्य कोटि के पदों से इतर विशिष्ट प्रकार के हैं उनमें से ऐसे पद जिनके पदनाम, कार्य 
एवं उत्तरदायित्व तथा अर्हताएं राजकीय विभागों के समान हैं, उन पदों पर राजकीय 

. विभागों के समान ही वेतनमान अनुमन्य किया जाय। जिन पदों के समकक्षीय पद 
राजकीय विभागों में उपलब्ध नहीं है, उन पदों के संबंध में उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व 
तथा शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर राजकीय विभागों के लिये अपनायी गयी नीति के 
अनुसार शासन स्तर पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा। इस हेतु संबंधित 
प्रशासकीय विभाग विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग एवं वित्त 
विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे। तदोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव उर मा” 

मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित आदेश वित्त विभाग की 
सहमति से निर्गत किये जायेंगे। 

(11) ऐसी स्वशासी संस्थाओं जहाँ राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधा से हटकर सुविधाएँ 
अनुमन्य है वहाँ वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के प्रस्तर 60 में निम्नवत्‌ की 
गयी संस्तुति के अनुसार प्रकरण का पुनरावलोकन कर निर्णय लिया जाय- 

“किसी स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को यदि सुविधा राजकीय कर्मचारियों को 
अनुमन्य सुविधा से हटकर है तो उसका पुनरावलोकन शासन द्वारा कर लिया जाय)” 

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अन्य भत्ते एवं सुविधाएं उसी प्रकार एवं उन्हीं 
दरों पर अनुमन्य किया जाय जैसा कि वेतन समिति की संस्तुति पर राज्य कर्मचारियों के 
लिए स्वीकृत किया जायी 

(v) उक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन आदि 
प्रशासकीय विभाग द्वारा संबंधित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराये 
ril ; 
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2. पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि लागू करने हेतु संबंधित स्वशासी 
संस्था के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वेतन समिति (2008) के द्वितीय 
प्रतिवेदन (भाग-2) में को गयी संस्तुतियों से संबंधित संकल्प संख्या : वे,आ.-2-252/दस-54(एम)/.: 
2008 cout, दिनांक 7 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-1 के उप-प्रस्तर-8 एवं 10 में व्ययभार वहन करने 
के संबंध में उपलब्ध व्यवस्था जो निम्नवत्‌ हैं, के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय 

उप-प्रस्तर-8--पुनरीक्षित वेतन संरचना, मंहगाई भत्ता एवं अन्य. भत्ते तथा सुविधाओं का 
लाभ निम्न के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा-- 
1. संबंधित संस्था की-गवर्निंग बाडी/बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो! अनुमोदन 
` ` हेतुप्रस्तुत प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि जो संस्थायें शत-प्रतिशंत अथवा 
आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं उनके लिये अतिरिक्त बजटीय प्रावधान 
करा लिया गया है। | 
- 2. स्वयं के स्रोतों से संचालित संस्थायें अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु सक्षम हैं एवं 
: -इस हेतु संस्था के पास अतिरिक्त आय के संशाधन उपलब्ध हैं। 
(3. राज्य सरकार अथवा अन्य सेवाओं के अधिकारी जो स्वशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर तैनात हैं, उन्हें अपने संवर्ग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
'बैण्ड/ग्रेड वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे! 
` 4. ' ऐसी स्वशासी संस्थायें जहाँ आई. सी.ए;आर; के वेतनमान लागू हैं, में आई,सी.ए,आर, 
द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान तब देय. होंगे जब प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में 
vun ` आई«सीए»आर» वेतनमान लागू कर दिये जायें। | 
5. यदिं किसी स्वशासी संस्था के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा 
* `` अनुमन्य है तो उसका पुनरावलोकन शासन द्वारा किया जायेगा। प 
_ उप-प्रस्तर-10--स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियो/अधिकारियो के वेतनमान आदि पर 
. आवश्यक धनराशि के जितने प्रतिशत भाग को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा 
है, पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले 
, ` अतिरिक्त व्ययभार के उतने ही प्रतिशत भाग को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। अवशेष 
- अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने स्रोतों से बहन किया sam प्रतिवेदन के 
`. .प्रस्तर-63 [उप-प्रस्तर-2 (ii व 1॥)] को उक्त सीमा तक स्वीकार किया गया। 

वेन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के प्रस्तर-63 के उप-प्रस्तर-2 (ii व iii) 

में,दिये गये सुझाव निम्नवत्‌ उद्धत हैं | 
1७ 2Gi) ऐसी संस्थायें जिनके पास वर्तमान में पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है ओर शासन द्वारा 
उनके. सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये प्रयासों से भी उनकी आय में अभी अपेक्षित वृद्धि नहीं 
> हो पायी. है उनके कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि पर आने वाले व्ययभार को वहन करने | 
">. „हेतुः व्ययभार का 50 प्रतिशत अंश शासन द्वारा आगामी 3 वर्षों तक वहन किया जायें और । 
५ -इसके उपरान्त शासन द्वारा कोई सहायता/अनुदान न दिया जाये। तत्पश्चात्‌ संबंधित संस्था | 


X iss : : e द्वारा शत-प्रतिशत व्ययभार स्वयं वहन किया जाये। 
2( iii) ऐसी संस्थायें जिनकी अपनी. आय के स्त्रोत अत्यन्त सीमित है तथा लम्बी अवधि तक 
"> “इनके कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु शासकीय अनुदान अपरिहार्य हो तो उक्त 


८ PATA का 90 प्रतिशत अंश शासन द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत अंश संबंधित संस्था द्वारा 
वहन किया जाये। | : 
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3. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित शासनादेश वित्त विभाग हमति से. 
य ग की सहमति से 
me os Eis Fono में यह ल व्यवस्था के अनुसार की सहमति से.निर्गत करने हेतु पूर्व 
प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव 
do कर नु हुए अपेक्षित प्रस्ताव वित्त विभाग को 
'मवदीय, 
( अजय अग्रवाल ), 


न i सचिव, वित्त। 
| 398 


(उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा ( चतुर्थ संशोधन ) 
नियमावली, 2013 
प्रकीर्ण 


` संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते 
हैं... । 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--( 1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रदेशिक विकास सेवा (चतुर्थ 
संशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


j नियम-5 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 में, जिसे 
आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-। में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्म-2 
में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- | | 


Id ue uu M 


Mp Oo मम o स्तम्भ-2 . 


ok poke क क स नियम ` _ - एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


e ENS SESUNERGRS 

s. भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों s. भर्ती का स्त्रोत--सेंवा में विभिन्नः 

के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से को 
जाया जायेगी ` 2p ud 

. (1) खण्ड विकास अधिकारी/सहायक (1 ) खण्ड विकास अधिकारी AAS 
आयुक्त-- आयुक्त-- . दक | * 

(क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी (क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी 

भर्ती द्वारा। भर्ती द्वारा। / 


(ख) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से पदोन्नति (ख) 50. प्रतिशत आयोग .के माध्यम से 
द्वारा, जिसमें से-- . पदोन्नति द्वारा, fL . -: 


(एक) बत्तीस प्रतिशत मौलिक रूपं से (एक) बत्तीस प्रतिशत मौलिक रूप a 
नियुक्त संयुक्त खण्ड विकास . % नियुक्त संयुक्त. खण्ड विकास 
निक तार ८ “अधिकारियों म ल क e o र d ` : अधिकारियों में से; जिन्होंने 


eS re 


1. अधिसूचना संख्या : 717/38-1-2013-3582-2002, असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 22 मार्च, 2013: 
को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


(दो) दस प्रतिशत, मौलिक रूप से 
नियुक्त सहायक अर्थ एवं 
सांख्यिकी अधिकारियों में से, 


(तीन) आठ प्रतिशत, मौलिक रूप से 
नियुक्त अपर जिला सहकारी 
अधिकारियों में से, 


(ग). राज्यपाल, विशेष परिस्थितियों में और 
आयोग के परामर्श से आयोग द्वारा 
संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के 
आधार पर सेवा में विशेष या 
आपातकालीन भर्ती कर सकते हैं। भर्ती के 
लिये शैक्षिक अर्हता और आयु और ऐसी 
परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के परामर्श से 
राज्यपाल द्वारा निश्चित किया जायेगा। 
ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी 
को इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये 
इस नियम के उप-नियम (1) के खण्ड 
(क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त 
अभ्यर्थी समझा जायेगा। 


(2) जिला विकास अधिकारी/उप- 


(ग) 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
ae अर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 


इस रूप में दो वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो, 


(दो) दस प्रतिशत, मौलिक रूप से 
नियुक्त अपर सांख्यिकीय 
अधिकारियों में से, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप मे दो वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो, 


(तीन) आठ प्रतिशत, मौलिक रूप से 
नियुक्त अपर जिला सहकारी 
अधिकारियों में से, जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप मे दो वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो। l 


राज्यपाल, विशेष परिस्थितियों में और 
आयोग के परामर्श से आयोग द्वारा 
संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के 
आधार पर सेवा में विशेष या 
आपातकालीन भर्ती कर सकते हैं। भर्ती 
के लिये शैक्षिक अर्हता और आयु और 
ऐसी परीक्षा का पाठयक्रम भी ऐसा होगा 
जैसा कि राज्यपाल द्वारा आयोग के 
परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा। ऐसी 
परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी को 
इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये इस 
नियम के उप-नियंम (1) के खण्ड (क) 
के अधीन सीधी भर्ती द्वारा यथा नियुक्त 
अभ्यर्थी समझा जायेगा। 


(2) जिला विकास अधिकारी» 


— 


आयुक्त--मौलिक रूप से नियुक्त खण्ड विकास परियोजना निदेशक/उप-आयुक्त/उप-आयुक्त 
अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम ( श्रम/स्व रोजगार )--मौलिक रूप से नियुक्त 
दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर खण्ड विकास अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के 
लिये हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की 
सेवा पूर्ण कर लिये हो, चयन समिति के माध्यम 

से पदोन्नति द्वारा। : 
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स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


(3) मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ 
उपायुक्त-मौलिक रूप से नियुक्त जिला विकास 
अधिकारियों/उपायुक्त से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर लिये हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति 
द्वारा। 


(4) संयुक्त विकास आयुक्त-मौलिक 
रूप से नियुक्त मुख्य विकास अधिकारियों/वरिष्ठ 
उपायुक्त से, जिन्होंने भर्ती के. वर्ष के प्रथम दिवस 
को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया 
हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा! 


(5) अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास 
मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त विकास आयुक्तां से, 
जिन्होंने भर्ती के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस को इस 
रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हो, चयन 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : 


परन्तु यदि क्रम संख्या 2, 4 एबं 5 पर 
उल्लिखित पदों के संबंध में पदोन्नति के लिये 
पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न 
हों, तो सेबा की अपेक्षित अवधि को सरकार 
शिथिलकरसकतीहे 000000 fem __ सकती है। 


3. नियम 10 का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ- 
“10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया ज ee के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-- 


Toia e —— 
विद्यमान नियम 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह 
आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को, 
जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की 
जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त 
कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न 
की हो: 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
_ जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार SET OE और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(3) मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ 
उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त--मौलिक 
रूप से नियुक्त जिला विकास अधिकारियों/ 
परियोजना निदेशकों/उप-आयुक्तों/उप-आयुक्तों 
(श्रम/स्व रोजगार) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर लिये हो, चयन समिति के माध्यम से 
पदोन्नति द्वारा। 


(4) अपर आयुक्त-मौलिक रूप से 
नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/ 
संयुक्त विकास आयुक्त में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर लिये हो, चयन समिति के माध्यम से 
पदोन्नति द्वारा : 

परन्तु यह कि यदि क्रम संख्या 2 और 3 पर 
उल्लिखित पदों के संबंध में पदोन्नति के लिये 
पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न - 
हों, तो सेवा की अपेक्षित अवधि को सरकार 
शिथिल कर सकता है। 


1 में दिये गये विद्यमान नियम 


स्तम्भ-3 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


TAC A Se 

10. आयु--सीधी भर्ती के लिये यह 
आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष 
की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित 
की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु 
प्राप्त कर ली हो ओर चालीस वर्ष से अधिक आयु 
प्राप्त न की हो : 

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो 
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; स्तम्भ-1 स्तम्भ-3 
c Eu 0 Co 
soo. विद्यमान नियम - एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम | 


END समय समय पर अधिसूचित को जायें, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित छो 
. अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 
-वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। 
Gen 4. नियम 23. का :संशोधन--उक्त नियमावली में, नियम 23 में, नीचे स्तम्भ-] में दिये 
ऽ गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, 


LL Ene 
PRO 5 कोणी? स्तम्म- US स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(2) उत्तर प्रदेश WO es पिश प्रादेशिक fea tr (2) उत्तर Weg प्रोदिसिक Bee येस (2) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकस सेवा 


(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 के (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 के 
प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये 
हैं। | ere ME, 

$e SAE 25 का हटाया जाना-उक्त नियमावली में, नियम 25 को हटा दिया जायेगा। 

"yu = 5 परिशिष्ट का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 

“के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात--. 


स्तम्भ-1 ` | 
“विद्यमान परिशिष्ट | 
र the n mes परिशिष्ट . | 
त्री = छल '[नियम-4 (2) और 23 (2) देखें] 
cme. ae यह पद कांनाम : . | पदो:की संख्या 
सख्या ; वेतनमान ea a wmm . | 
og DD कान! | 3 i 4 5 6 | 
J अपरआयुक्त 000 EN ewa क काण DER a aes ean 14,300-400-18,300 रुपये 1^ = [1 | 
2 संयुक्त विकास-आयुक्त. 12,000-375-16,500 रूपये. ... . 9 ] 10 
3. We विकास. अधिकारी/. 10,650-325-15,850 रुपये 19 - 19 
Zo. वरिशउपायुक्त ` eek : 
w. A जला विकास अधिकारी, ^ 10000-325-15000 रुपये 141 ^ 5 a | 
E. UT o oUm A K | 
8 Pe SS विकास अधिकारी/ ` 8,000-275-13,500 रुपये 898° 09 97 
हार ०७० पथक आयुक्त. 22000 00 ¦` dh of 
6 सभी संवर्गों के लिये ERE MUS 45 zd IG 
eee, प्रशिक्षण रिजर्व 5 प्रतिशत ` r 
pu D. Lu. ue Me nde pm _ 2 ^g d 


रिजर्व 5 प्रतिशत ˆ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EE 32D 3?POÀd ^; — —À 


qma] Digitized by Sarayu ReundalignsTrust Delhi and eGangotri 1887 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 
परिशिष्ट ` : 
= नियम-4 (2) और 23 (2) देखें] ु 
m वेतनमान [| पदों की संख्या. _ 


तत्सदृश्य वेतन स्थाई | अस्थाई | योग 
avg ( रुपया ) i ojas 


1 वेतन | 37,400-67,000 8700 Sava wane 3 
बैण्ड-4 रुपये d nee 
2(क) | संयुक्त विकास | वेतन | 15,600-39,100 | 7600 - 10 
बैण्ड-3 रुपये ut 
2(@) >> ( 
अधिकारी/ 
वरिष्ठ उपायुक्त 5 
3 .| जिला विकास | वेतन | 15,600-39,100 | 6600 136 | 285 
अधिकारी/ बैण्ड-3 रुपये 
परियोजना 
निदेशक/उप- 
आयुक्त/उप- 
आयुक्त ( श्रम/ 
स्व रोजगार). E 
A | खण्ड विकास | वेतन | 15,600-39,100 5400 01 851 
अधिकारी/ बैण्ड-3 रुपये 
सहायक 
आयुक्त 
आज्ञा से, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


''The Uttar Pradesh Provincial Development Service 
(Fourth Amendment) Rules, 2013 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 717/XXXVIII-1-201 3-3582-2002, dated March 22, 2013: 

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following. rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Provincial Development Service Rules, 1991 


o EK eR IE Mu फय as 
.].. Notification No. TVIEXXXVIII-1-2013-3582-2002, dated March 22, 2013, published in U.P. Gazette, 
-Extra., Part-4, Section (ka), dated March 22, 2013. 
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1. Short title and commencement—{1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Provincial Development Service (Fourth Amendment) Rules, 2013. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Substitution of Rule 5—In the Uttar Pradesh Provincial Development 
Service Rules, 1991, hereinafter referred to as the said rules for existing Rule 5 
setout in column below, the rule as setout in column 2 shall be substituted 


namely— 


S. Source of 
Recruitment to the various categories of 
posts in the Service shall be made from 
the following sources— 


COLUMN 1 


Existing rule 


COLUMN 2 


Rule as hereby substituted 


recruitment— 


(1) Block Development Officer/ 


Assistant Commissioner— 


(a) Fifty 


percent by direct Recruitment (a) 


through the Commission. 


(b) Fifty percent by promotion through (b) 
the Commission out of which— 


(i) 


(i) : 


(iii) 


Thirty two percent from 
amongst substantively 
appointed Joint Block 
Development Officers. 


Ten percent from amongst 
substantively appointed 
Assistant Economic and 
Statistical Officers. 


Eight percent from amongst 
substantively appointed 
Additional Disirict Co- 
operative Officers. 


S. Source of 
Recruitment to the various categories of 
posts in the Service shall be made form 
the following sources— 


(1) Block Development Officer/ 
Assistant Commissioner— 


recruitment— 


Fifty percent by direct Recruitment 
through the Commission. 


Fifty percent by promotion through 
Commission from which— 


(i) Thirty two percent from 
amongst substantively 
appointed Joint Block 


Development Officers who 
have completed two year's 
service as such on the first 
day of the year of recruitment. 


(ii) Ten percent from amongst 
substantively appointed 
Additional Statistical Officers 
who have completed two 
year's service as such on the 
first day of the year of 
recruitment. 


(iii) Eight percent from amongst 
substantively appointed 
Additional District Co- 
Operative Officers who have 
completed two year's service 
as such on the first day of 
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COLUMN 1 
Existing rule 


(c) The Governor may, in special 
circumstances and in consultation 
with the Commission make special 
or emergency recruitment to the 
service on the result of a Special 
Examination conducted by the 
Commission. The ‘academic qualifi- 
cations and age for recruitment as 
also the syllabus for such examina- 
tion shall be such as may be 
decided by the (Governor in 
consultation with the Commission. 
The candidates appointed on the 
basis of such examination shall be 
treated for purposes of these rules 
ds appointed by direct recruitment 
under clause (a) of sub-rule (1) of 
this rule. 

(2) District Development Officer/ 
Deputy Commissioner—By promotion 
through the Selection Committee from 
amongst substantively appointed Block 
Development Officers, who have 
completed seven years service, as such 
on the; first day of the year of 
recruitment. 


(3) Chief Development Officer/ 
Senior Deputy Commissioner—By 
promotion ‘through the Selection 
Committee from amongst substantively 
appointed District Development 
Officers/Deputy Commissioner etc. Who 
have completed five years service as 
such on the first day of the year of 
recruitment. 


(4) Joint Development Commis- | 


sioner—Ry promotion through the 
Selection Committee from amongst 
_ substantively appointed Chief Development ____्य्शणिणणण appointed Chief Development 


COLUMN 2 


Rule as hereby substituted 


(c) The Governor may, in special 
circumstances and in consultation 
with the Commission make special 
or emergency recruitment to the 
service on the result of a Special 
Examination conducted by the 
Commission. The academic quali- 
fications and age for recruitment as 
also the syllabus for such 
examination shall be such as may 
be decided by the Governor in 
consultation with the Commission. 
The candidates appointed on the 
basis of such examination shall be 
treated for purposes of these rules 
as appointed by direct recruitment 
under clause (a) of sub-rule (1) of 
this rule. 

(2) District Development Officer/ 
Project Director/Deputy Commissioner/ 
Deputy Commissioner (Wage/Self- 
Employment)—By promotion through 
the Selection Committee from amongst 
substantively appointed Block Development 
Officers, who have completed seven 
years service, as such on the first day of 
the year of recruitment. 

(3) Chief Development Officer/ 
Senior Deputy Commissioner/Joint 
Development Commissioner—By 
promotion through the Selection 
Committee from amongst substantively 
appointed District Development 
Officers/Project Directors/Deputy 
Commissiones/Deputy Commissioners 


(Wage/Self employment) who have. 


completed Seven years service as such 
on the first day of the year of 
recruitment. 


ह 
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COLUMN 1 COLUMN 2 
Existing rule 


Officers/Senior Deputy Commissioner, 
who have completed five years service as 
such on the first day of the year of 
recruitment. 


(5) Additional Commissioner 
Rural Development—By promotion 
through Selection Committee from 


amongst substantively appointed Joint 
Development Commissioner, who have 
completed three years service as such on 
the first day of the year of recruitment: 


Provided that if sufficient number 
of suitable eligible persons in respect of 
the posts mentioned at serial number 2, 4 
and 5 are not available for promotion 
the requisite length of service may be 
relaxed by the Government. 


Rule as hereby substituted 
fe co. 


(4) Additional Commissioner 
By promotion through the Selection ' 
Committee from amongst substantively 
appointed Chief Development Officers/ 
Senior Deputy Commissioners/Joint 
Development Commissioners, who have 
completed three years service as such: 
on the first day of the year of. 
recruitment: 


Provided that if sufficient number 
of suitable eligible persons in respect of 
the posts. mentioned at serial number ! 
2 and 3 are not available for promotion ; 
the requisite length of service may be 
relaxed by the Government. 


3. Substitution of Rule 10—In the said rules for existing Rule 10 set out in 
Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN 1 
Existing rule 


10. Age—A candidate for direct 
recruitment must have attained the age of 
21 years and must not have attained the 
age of more than 35 years on the first day 
of July of the calendar year in which the 
vacancies for direct recruitment are 
advertised: 


Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time 
shall be greater by such number of years 
as may be specified. 


12 4 Amendment of Rule 23 In the aid me. याना Amendment of Rule 23 —Ip the said rules, in Rule 
(2) set-out in Column-1 below, the sub-rule as set out 


substituted, namely— 
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COLUMN 2 


Rule as hereby substituted 


10. Age—A candidate for direct 
recruitment must have attained the age of 
21 years and must not have attained the 
age of more than 40 years on the first 
day of July of the calendar year in which 
the vacancies for direct recruitment are 
advertised: 


Provided that the upper age limit in © 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time 


Shall be greater by such number of years 


as may be specified. 


23, for existing sub rule 
in column-2 shall be 


ISS 


ET 
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COLUMN 1 
Existing rule 


COLUMN 2 

Siub-rule as hereby substituted 

(2) The scales of pay at the time of (2) The scales of pay at the time of 
commencement of the Uttar Pradesh the commencement of the Uttar Pradesh 
Provincial Development Service (Second Provincial Development Service (Fourth 
Amendment) Rule, 2005 are given in Amendment) Rule, 2013 are given in 
Appendix. Appendix. 

5. Omission of Rule 25—In the said rules, Rule 25 shall be omitted. 


6. Substitution of Appendix—In the said rules, for existing Appendix set out 


in oe 1 below, the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, 
namely— 


COLUMN-I 
Existing Appendix 
APPENDIX 
[See Rules 4 (2) and 23 (2)] ? 
SI. Name of the २ Number of Posts 
711. 2 2 JP EMEN NM MM 
1. Additional Rs. 14,300-400- 1 .— 1 
Commissioner 18,300 
2. Joint Rs. 12,000-375- 9 1 10 
Development 16,500 - 
Commissioner : 
Sa घाटा Rs. 10,650-325- 19 — 19 
Development 15,850 
Officer/Senior 
Deputy 
Commissioner 
4. District Rs. 10,000-325- 141 — 141 
Development 15,000 
Officer/Deputy 
Commissioner 
5. Block Develop- Rs. 8,000-275- 898 09 907 
ment  Officer/ 13,500 
Assistant Com- 
missioner 
6. 5% Traning - 45 = 45 
reserve for all 
cadres. > 
7. 5% Deputation = 45 = 45 


reserve for all 
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COLUMN-2 


Appendix as hereby substituted 
APPENDIX 

[See Rules 4 (2) and 23 (2)] 

Name of post _ Seale 


Additional 
Commissioner. 


Joint Development 
Commissioner Chief 
Development Officer 
Officer/Senior Deputy 
Commissioner 

District Development 
Officer/Project Director/ 
Deputy Commissioner/ 
Deputy Commissioner 
(Wage/Self 
employment) 

Block Development 

| Officer/Assistant 
Commissioner 


285 


Rs 
15,600- 
39,100 


851 


By order, 
RAJIVE KUMAR, 


° , Pramukh Sachiv. 


![उत्तर प्रदेश मंत्री ( यात्रा भत्ता ) ( सातवाँ संशोधन ) नियमावली, 2013 

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1904) को 
धारा-21 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या 14 सन्‌ 1981) की धारा-6 के साथ पठित सन्‌ 1981 के उक्त अधिनियम की धारा- 
13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 को 
संशोधित du की दृष्टि मत नियमावली बनाते हैं - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मंत्री | 
संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। UT 
-—— c NN 


1. अधिसूचना संख्या : 2/1/1/87-सी०एक्स०(1), असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनोक 25 भार्च, 2013 को m 


प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। , 
2. नियम 4 का संशोधन- उत्तर मंत्री 
PS po cem T p a भत्ता) नियमावली, 1997 में, नीचे स्तम्भ-1 
दिये जायेंगे, अर्थात्‌ ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप-नियम रख 


EHENEE २०७ 0 पर — 
SE T 
Wesce OE नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

4. (1) उप-मंत्री से भिन्न कोई मंत्री, चाहे 


उ अप का UU 
: 4. (1) उप-मंत्री से मंत्री 

उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर, किन्तु भारत के उत्तर प्रदेश में या उसके बह किन 

भीतर हो, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध भीतर हो, अपने पदीय कर्त्तव्यों के पालन के 

में की ग़यी यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर के संबंध में की गयी यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के 

लिए एक हजार रुपये प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश के 


भीतर के लिए दो हजार पाँच सौ रुपये प्रतिदिन 
बाहर एक हजार दो सौ प्रतिदिन की दर से फुटकर और उत्तर 
aa फु र प्रदेश के बाहर तीन हजार रुपये प्रतिदिन 


की दर से फुटकर खर्च के हकदार होंगे। 

(2) उप-मंत्री अपने पदीय कर्तव्यो के (2) उप-मंत्री अपने पदीय कर्त्तव्यों के 
पालन में की गयी यात्रा के लिए छ: सौ रुपये पालन में की गयी यात्रा के लिए एक हजार पाँच 
प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च का हकदार होगा। सौ रुपये प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च का 

ः हकदार होगा। 


भाग-4] 


राज्यपाल के आदेश से, 
जावेद उस्मानी, 
मुख्य सचिव। 


'[The Uttar Pradesh Ministers (Travelling 
Allowances) (Seventh Amendment) 
Rules, 2013 


IN exercise of the powers conferred by Section 13 of the Uttar Pradesh 
Ministers (Salaries Allowances and Miscellaneous Provisiong) Act, 1981 (U.P. Act 
No. 14 of 1981) read with Section 6 of the said Act and Section 21 of the Uttar 
Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the Governor is 
pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh 
Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1997— 

1. Short titie and Commencement—(1) These ‘rules may be called the Uttar 
Pradesh Ministers (Travelling Allowances) (Seventh Amendment) Rules, 2013. 

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in 
the Gazette. 

2. Amendment of Rule 4—In the Uttar Pradesh Ministers (Travelling 
Allowances) Rules, 1997, in Rule 4 for sub rules (1) and (2) set out in Column-1 
below, the sub-rules as set out in Column-Il shall be substituted, namely— 


1. Notification No. 2/1/1/87-C.X.(1) dated March 25, 2013, published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section 


ka), dated March 25, 2013. . 
blog exce e Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
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COLUMN-1 
Existing rule 

4. (1) A Minister, other than a 
deputy Minister, shall be entitled for 
journeys performed in connection with 
the discharge of his official duties, 
whether in or outside Uttar Pradesh, but 
within India, to out of pocket expenses at 
the rate of Rupees one thousand per diem 
within Uttar Pradesh and rupees one 
thousand two hundred per diem outside 
Uttar Pradesh. 

(2) A Deputy Minister shall be 
entitled for journey performed in 
connection with the discharge of his 
official duties, to out of pocket expenses 
at the rate of rupees six hundred per 
diem. 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 

4. (1) A Minister, other than a 
deputy Minister, shall be entitled for 
journeys performed in connection with 
the discharge of his official duties, 
whether in or outside Uttar Pradesh, but 
within India, to out of pocket expenses at 
the rate of Rupees two thousand five 
hundred per diem within: Uttar Pradesh 
and. rupees three thousand per diem 
outside Uttar Pradesh. 

(2 A Deputy Minister shall be 
entitled for journeys performed in 
connection with the discharge of his 
official duties, to out of pocket expenses 
at the rate of rupees one thousand five 
hundred per diem. 


By order of the Governor, 
Jawed Usmani, 
Mukhya Sachiv. 
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संख्या : सा-3-302/दस-2013-308/97 lt. 


प्रेषक, 


आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 


वित्तस (सामान्य) अनुभाग-3 


लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2013 


विषय-- पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण। 


महादेय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : सा-3-1443/दस-930/83, दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 


शासनादेश संख्या : सा-3-2551/दस-946/87, दिनांक 23 दिसम्बर, 1987, शासनादेश संख्या : सा- 
3-2211/दस-930-83, दिनांक 25 नवम्बर, 1988, शासनादेश संख्या : सा-3-1527/दस-930/83 
दिनांक 11 जुलाई, 1989, शासनादेश संख्या : सा-3-1329/दस-97/930/83 , दिनांक 27 सितम्बर, 
1997, शासनादेश संख्या : सा-3-126/दस-98-902-98, दिनांक 16 मार्च, 1998 तथा TERENI 
सख्या : सा-3-957/दस-1998-902/98, दिनांक 18 जुलाई, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का 
निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियो के लागू होने के अनन्तर, राज्य 
सरकार द्वारा पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार सार 
कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-- 1 
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(1) दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त एं : 
पुनर्योजित पद परं वेतन निर्धारण उनके निवृत्त एंव पुनर्योजित सरकारी सेवकों का 


बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में 
हुये किया जायेगा। ततक योग मार) शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाते 
(2) 


दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 1-1-2006 के उपरान्त 
पुनर्योजित सरकारी सेवकों द्वारा पुनर्योजित पद पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व 
आहरित अंतिम मूल वेतन काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार 
निर्धारित किया जायेगा जैसे बह पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवानिवृत्त हुए eil पुनर्योजन 
पर उनका वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित काल्पनिक पुनरीक्षित वेतन (ग्रेड-पे सहित) में 
से पुनरीक्षित पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए किया जायेगा! 


(3) ऐसे राजकीय सेवक जो दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को 
पुनर्योजन में थे, के अपुनरीक्षित वेतनमान में आहरित अंतिम मूल वेतन तथा पेंशन का 


पुनरीक्षण दिनांक 1-1-2006 से उपर्युक्तानुसार करते हुये, पुनर्योजित पद पर उनका 
वेतन पुनः निर्धारित किया जायेगा। 


(4) पुनर्योजित पद पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग, पुनर्योजित सरकारी 
सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं 
ग्रेड वेतन का योग) (वास्तविक अथवा काल्पनिक, जैसी भी स्थिति हो) अथवा 
पुनर्योजित पद के वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो - 
कम हो, से अधिक नहीं होगा। 


(5) वेतन संशोधन संबंधी आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति 
| से जारी किये जायेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप अवशेषों का भुगतान संबंधित 
| कोषागार/संस्था जहाँ से पुनर्योजित सरकारी सेवक वेतन आहरित कर रहा है, द्वारा किया 
) जायेगा। 

2. इस आदेश में उल्लिखित पूर्व शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत्‌ रहेंगी। यह आदेश दिनांक 
1-1-2006 से प्रभावी होंगे। 


भवदीय, 
आनन्द मिश्र, 
प्रमुख सचिव, वित्त। 
| | . [401 
पृउत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में 
शिथिलीकरण ( प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2013 
; प्रकीर्ण 
संवधिन के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में संशोधन करने 
की दृष्टि से निम्मलिखित नियमावली बनाते [4 


1. अधिसूचना संख्या : 13/2/97-का-1-2013, असाधारण ग॒जट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सवेक पदोन्नति के लिये 
अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। 


(2) यह qva प्रवृत्त होगी। 


2. नियम 4 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में 
शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ- 


2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌-- 
स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


4. अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण - 
यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी 
पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों 
पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों 
और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में, पात्र 
व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक 
विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, 
यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, 
यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी 
विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक 
यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


4. अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण. 
यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी 
पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों 
पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों 
और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में, पात्र 
व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक 
विभाग द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श 
से, यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, 
यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, सेवा 
को ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास 
प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान की जा 
सकती हें : i 

परन्तु यह कि 


(एक) विशेष परिस्थितियों में, यदि प्रशासनिक 
विभाग पदोन्नति के लिए, यथास्थिति 
निम्नतर पद या पदों पर विहित सेवा की 
न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत से 
अधिक की शिथिलता प्रदान करने का 
औचित्य पाता है, तो ऐसी स्थिति में 
प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग 
के माध्यम से, एक समुचित प्रस्ताव, 
निम्न प्रकार गठित समिति के समक्ष 
प्रस्तुत किया जायेगा-- 


(1) मुख्य सचिव............. अध्यक्ष 
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक 
विभागा कर ae सदस्य 


(3) 


संबंधित प्रशासनिक विभाग में 
सरकार के प्रमुख सचिव/ 
eee TORRES सदस्य 
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स्तम्भ-1 
— — metus I NE 
विद्यमान नियम 


(दो) और, समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 
की गयी संस्तुतियों को कार्मिक विभाग 
के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को 
संसूचित किया जायेगा और तत्पश्चात, 
पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर 
पद या पदों पर विहित की गई सेवा की 
न्यूनतम अवधि को उपर्युक्त संस्तुतियों 
के अनुसरण में संबंधित प्रशासनिक 
विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है: 

परन्तु अग्रतर यह कि, दिनांक | मई, 2012 
को या तत्पश्चात्‌ सुसंगत सेवा नियमावली में, 
किसी संशोधन द्वारा सम्मिलित किये गये, पदोन्नति 
हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण संबंघी 
उपबन्ध ऐसे संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से 
निकाल दिये गये समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे निकाल 
दिये जाने के होते हुए भी, दिनांक 1 मई, 2012 
को या तत्पश्चात ओर उत्तर प्रदेश सरकारी सवेक 
पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण 
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ 
के दिनांक से पूर्व ऐसी संशोधित सेवानियमावलियों के 
अनुसरण में की गई पदोन्नतियाँ अप्रभावित रहेंगी। 

आज्ञा से, 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


[The Uttar pradesh Government Servants 
Relaxation in Qualifying Service for Promotion 
(First Amendment) Rules, 2013 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 


‘of notification No. 13/2/97-ka-1-20 13, dated April 24, 2013 : 


IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service 
for Promotion Rules, 2006: 


noce >> p SO 


.l. Nofitication No. 13/11-97-Ka-1-2013, dated 24 April, 2013, published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, 


Section (ka), dated April 24, 2013. 
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1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First 
Amendment) Rules, 2013. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Substitution of Rule 4—In the Uttar Pradesh Government Servants 
Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006, for existing Rule 4 set 
out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted,- 
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namely— 


COLUMN-1 
Existing rule 


4. Relaxation in qualifying 
service—In case a post is filled by 
promotion and for such promotion a 
certain minimum length of service is 
prescribed on the lower post or posts, as 
the case may be, and the required number 
of eligible persons are not available in the 
field of eligibility, such prescribed 
minimum length of service may be 
suitably relaxed up to fifty percent by the 
Government 1 the Administrative 
Department in consultation with the 
Personnel Department of the Govern- 
ment, excluding the period of probation 
as laid down for the said lower post or 
posts, as the case may be. 


COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 


4, Relaxation qualifying service— 
In case a post is filled by promotion and 
for such promotion a certain minimum 
length of service is prescribed on the 
lower post or posts, as the case may be, 
and the required number. of eligible 
persons are not available in the field of 
eligibility, such prescribed minimum 
length of service may be suitably relaxed 
upto fifty percent by the Government in 
the Administrative Department in 
consultation with the Personnel Depart- 
ment of the Government, excluding the 
period of probation as laid down for the 
said lower post or posts, as the case may 
be: 


Provided that— 


(D if in special circumstances, the 
Administrative Department finds 
_ out the justification of granting 
more than fifty percent relaxation 
in the minimum length of service 
prescribed on the Jower post or 
posts as the case may be, for 
promotion, then in such situation 
'a proper proposal shall be 
' submitted by the Administrative 
Department through the Personnel 
Department before the Committee 
constituted as follows— 


(i) Chief Secretary....Chairman 
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Existing rule Rule as hereby substituted 


(ii) Principal Secretary/ 
Secretary, Personnel 
Department............. Member 


(ii) Principal Secretary/Secretary 
to the Government in the 
concerned Administrative 
Department........... Member 


(II) and, the recommendation made by 
the Committee after due consi- 
deration, shall be communicated 
to the concerned Administrative 
Department through the Personnel 
Department and, thereafter, the 
minimum length of service 
prescribed on the lower post or 
posts, as the case may be, for 
promotion may be relaxed in 

accordance with the aforesaid 
recommendation by the concerned 
Administrative Department: 


provided further that provisions regard- 
ing relaxation in qualifying service for 
promotion incorporated -by an 
amendment in the relevant service rules 
on or after May 01, 2012 shall, from the 
date of the commencement of such 
amendment, be deemed to have been 
omitted but, notwithstanding such 
omission, the promotions made in 
accordance with such amended service 
rules on or after May 01, 2012 and prior 
to the date of the commencement of the 
Uttar Pradesh Government Servants 
Relaxation in Qualifying Service for 
Promotion (First Amendment) Rules, 
2013 shall remain unaffected. 


CS ES HS 


By order, 
RAJIY KUMAR, 
Pramukh Sachiv. 
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![उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा ( तृतीय संशोधन ) 
नियमावली, 2013 
प्रकीर्ण 
संवधिन के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 


सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं। 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा 
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 6 का प्रतिस्थापन-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में, 
जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया हे, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर 
स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 - स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतदट्वारा प्रतिस्थापित नियम 
EEUU! जून, 2012 से प्रभावी) | 14 जून, 2012 से प्रभावी ) 
6. सेवा का संवर्ग-प्रत्येक सरकारी 6. सेवा का संवर्ग--(1) प्रत्येक सरकारी 


विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या उतनी 
संख्या उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या 
सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक कार्यपालक अनुदेशो के अधीन समय-समय पर सरकार 
अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित को जाय। 

द्वारा अवधारित की जाय। 


(2) जब तक उप-नियम (1) के अधीन 
परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, प्रत्येक सरकारी 
विभाग या कार्यालय में प्रत्येक श्रेणी के पदों और सेवा 
की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है। 


= (क) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहाँ ड्राइवर 
संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस या दस से अधिक हो, 
पदों का विभाजन निम्नवत्‌ होगा-- 

e ० ages RM 
क्र पदकानाम प्रतिशत के रूप में पदों की 
सं संख्या 

E Sian a eas 

1. ड्राइवर ग्रेड-4 संवर्ग में पदों की कुल संख्या 
का तीस प्रतिशत 
2. ड्राइवर ग्रेड-3 संवर्ग में पदों की कुल संख्या 


See ee M ` पच्चीस प्रतिशत 
a ee 


» , D 
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Asst स्तम्भ-2 
विद्यमान स्य 

द्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
eS popu REN 

3. ड्राइवर ग्रेड-2 wet में पदों की कुल संख्या 

की बीस प्रतिशत d 

4. ड्राइवर ग्रेड-] wet में पदों की कुल संख्या 
; का पन्द्रह प्रतिशत 

5. ड्राइवर सवर्ग में पदों की कुल संख्या 


(विशेष ग्रेड) का दस प्रतिशत 


के (ख) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहाँ ड्राइवर 
संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस से कम हो, पदों का 
विभाजन निम्नवत्‌ होगा--- 


क्र. संवर्ग ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर _ 

सं. में पदों ग्रेड-4 ग्रेड-3 ग्रेड-2 ग्रेड-1 (शिष 
की ग्रेड) 
संख्या 

MO (5) O O (0) WM 

Io eal ] - = icu 


RO ON SP 
vr 1 - = | 
4 14 ENT 1 I e 
5 SE I 1 to ol 
63०62 ता ] i ed 
q eg OF EY (esi 
न ०0 | 1 
en mom 2 a al 


परन्तु यह कि ऊपर उल्लिखित पुनर्सरचना के 
परिणाम स्वरूप निम्नतर ग्रेड के पदों पर काम कर रहे 
व्यक्तियों को ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर 
उच्चतर ग्रेड के पदों पर केवल एक बार के लिए 
समायोजित किया जायेगा और उच्चतर ग्रेड के पदों पर 
इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार 
के आदेशों के अनुसार उनका aca निर्धारण किया 
जायेगा : 

परन्तु अग्रतर यह कि-- 


MSS eames TL 
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स्तम्म-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम vagni प्रतिस्थापित नियम 


MS eee सप्र) 0: 14 जून, 2012 से प्रभावी ) 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना 
भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति 
प्रतिकर का हकदार न होगा, या 

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी 
पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित 
«niil 


3. नियम 7 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातू-- 


स्तम्भ-1 बा भा NE 
विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
WSO) MN 
7. भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों 7. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में विभिन्न 
के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी : श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 
जायेगी : 
(1 ) ड्राइवर ग्रेड-4-- (1) ड्राइवर ग्रेड-4-- 

(एक). 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। 

(दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त 
ऐसे aint और समूह 'घ' के क्लीनरों और समूह “घ' कर्मचारियों में 
कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 

` के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण 
की सेवा पूर्ण की ली हो और की ली हो और यथास्थिति भारी या 
यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से 
का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लासेंस 
ड्राइविंग लासेंस रखता हो तथा किसी रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त 
मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की 
कक्षा को परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो : परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हों, पदोन्नति 
द्वाराः 


परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषंक संवर्ग की परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक ' 
अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति संवर्ग में या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी 
उपलब्ध न हों तो, ऐसी रिक्तियों को उप-खण्ड रिक्तियों को उप-खण्ड (एक) के अधीन सीधी 
(एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भाग-4] 


Sl 


Digitized by Sarayu म6 ७00 शिश ५४, Delhi and eGangotri 1५03 


i 0... 
स्तम्भ-1 


erat Berg नियम 


स्तम्भ-2 
एतद्‌ट्वारा प्रतिस्थापित नियम 


a a 


_ (2) Feat ग्रेड-3---मौलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा 


(3) .ड्राइवर ग्रेड-2--मोलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर 
छ: वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 
और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति 
द्वारा। 


(4) ड्राइवर ग्रेड-1--मौलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन 
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


टिप्पणी -उप-खण्ड (2) ओर (3) में 
निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठयक्रम ऐसा 
होगा जेसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर 
अवधारित किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग 
ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 
के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के 
लिए पाठ्यक्रम शासनादेश संख्या : वे,आ०-2- 
433/दस-2005-44/2001-टीन्सीः, दिनांक 11 
मई, 2006 और शासनादेश संख्या : वेशआ.-2- 
1057/दस-2008, दिनांक 19 अक्टूबर, 2008 में 
विहित किया गया है। - 


(2) ड्राइवर ग्रेड-3--मौलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। 


(3) ड्राइवर ग्रेड-2--मौलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छुः 
वर्ष की मोलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और 
ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह 
वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति 
द्वारा। 


(4) ड्राइवर ग्रेड-1--मौलिक रूप से 
नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन 
वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति 


- SRII 


(5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड )--मौलिक 
रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष 
की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा 


4. नियम 10 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिये गये विद्यमान नियम 
10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- i 
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र्म: 
विद्यमान नियम 


[भाग-4 


क. SE 2 aaae E 
स्तम्भ-2 


एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम MN 
(14 जून, 2012 से प्रभावी ) 


10. आयु-सीधी भर्ती के लिए यह 
आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, 
जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जाये 
कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक 


आयु प्राप्त न की हो : 
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार 


द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, 
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट को जाय। 


10. आयु--सीधी भर्ती के लिए यह 
आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, 
जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जाये 
कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक . 
आयु प्राप्त न की हो : 

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, 
जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की 
जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 
उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


5. नियम 22 का संशोधन-उक्त ` संशोधनः उक्त नियमावली में, नियम 22 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये 
विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया ज रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान उप-नियम 
(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर 
सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम 
(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर 
सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के 
प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत्‌ दिये गये हैं : 


प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत्‌ दिये गये हैं : 
पद का नाम | वेतनमान 
वेतन | तत्सदृश | तत्सदृश |: 
बैण्ड का | वेतन | ग्रेड वेतन 
; नाम बैण्ड | (रु, में) 
| (रु, में) 
ग्रेड-4 | बैण्ड-1 | 20200 


ड्राइवर | वेतन 
ग्रेड-3 | बेण्ड-] 


पद का नाम वेतनमान | 

- 

वेतन | तत्सदृश | तत्सदृश | 

बैण्ड का | वेतन ग्रेड 

नाम बैण्ड वेतन 

(रुपया) (रुपया) 

1. | ड्राइवर | वेतन 5200- | 1900 
ग्रेड-4 | बेण्ड-। | 20200 

2. | ड्राइवर | वेतन 5200- |2400 | 
ग्रेड-3 | बेण्ड-] | 20200 

3. | ड्राइवर | वेतन 5200- | 2800 

ग्रेड-2 | बैण्ड-। | 20200 | 

वेतन | 9300-. | 4200 | 

बेण्ड-2 | 34800 । 

वेतन 9300- | 4600 
बैण्ड-2 | 34800 

mE आज्ञा से, 

राजीव कुमार, 

प्रमुख सचिव। 
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महत्वपूर्ण शासनादेश 1905 


'|The Uttar Pradesh Government Department 
Driver's Service (Third Amendment) 


Rules, 2013 


z E pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
e Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. 13/12/93-ka-1-2013, dated May 08, 2013 : 


; In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of 
the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a 
view to amending the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 


1993. 


1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the 
Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (Third Amendment) Rules. 


2013. 


(2) They shall come into force at once. 


; 2. Substitution of Rule 6—In the Uttar Pradesh Government Department 
Driver's Service Rules, 1993, hereinafter referred to as the said rules, for existing 
Rule 6 set out in column | below the rule as set out in column 2 shall be substituted, 


namely— 


COLUMN-1 


Existing rule 


6. Cadre of Service— 
The strength of the Service in 
each Government Department 
or office shall be such as may 


be determined by the 
Government from time to 
time under the relevant 


Service Rules or executive 
instructions, as the case may 
be. 


_ UU ee 


. COLU , COLUMN ८5 5 SIO NE 
Rule as hereby substituted 
(With effect from June 14, 2012) 


6. Cadre of Service—(1) The strength ———á t reca DEN E the 
service in each Government Department or Office 
shall be such as may be determined by the 
Government from time to time under the relevant 
Service Rules or executive instructions, as the case 
may be. 


(2) The strength of the service and of each 
category of posts in each Government Department or 
Office shall, until orders varying the same are passed 
under sub-rule (1), be as given below: 


(a) The Government Department or Office 
where the total number of posts in the Driver Cadre is 
ten or more than ten, the division of posts shall be as 
follows— 


क REY y 
1. Notification No. 13/12/93-ka-1-2013, dated May 08, 2013, published in U.P. Gazette, Extra., Port 4, 


Section (ka), dated May 8, 2013. 
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COLUMN-1 COLUMN-2 
Existing rule Rule as hereby substituted 


(With effect from June 14, 2012) 


Name of post | Number of posts in terms 


of percentage 


Serial 


Thirty percent of the tota] 
number of posts in the 
adre 


Grade-4 


Twenty five percent of the 
total number of posts in 
the cadre. 


Driver 
Grade-3 


Twenty percent of the 
total number of posts in 
the cadre. 


Driver 
Grade-2 


Fifteen percent of the total 
number of posts in the 
cadre. 


Driver 
Grade-1 


Driver Ten percent of the total 
(Special number of posts in the 
Grade) cadre. 


(b) The Government Department or Office 
where the total number of posts in the Driver Cadre is 
less than ten, the division of posts shall be as 
follows— 


स्स्स क MEE EG Gag m Lc 0 0. 1 
Serial Number Driver Driver Driver Driver Driver 


No. of Grade Grade Grade Grade (Special 
posts in -4 -3 -2 -1 Grade) 


the cadre 
0 o » O (5: 9- o» 
1. 1 ] e MS 2 £ 
í p. 2 ] ] = av = 
3; 3 | ] ] = - 
4. 4 1 l ] | - 
5. 5 ] | 1 l l 
6. 6 2 ] ] l l 
Th 7 2 2 ] l l 
8. 8 2 2 2 | 1 
| 9. 9 3 2 2 l l 
| r Provided that, as a consequence to the 
pi aforementioned restructuring, the persons working on 


[s the e posts of lower grades shall be adjusted on the of lower grades shall be adjusted on the 
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COLUMN-1 
Existing rule 


posts 
time 
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COLUMN 
Rule as hereby substituted 


(With effect from June 14, 2012) 
carrying 
measure on: the 


higher grades 


basis 


only as a one 
of seniority and 


suitability and their pay fixation on the posts of 
higher grades shall be made in accordance with the 
orders of the Government issued from time to time in 


this regard: 


Provided further that— 


(i) the appointing authority may leave unfilled 
or the Governor may hold in abeyance any 
vacant post, without thereby entitling any 
person to compensation; or 


(i) 


the Governor may create such additional 


permanent or temporary posts as he may 
consider proper. 


3. Substitution of Rule 7—In the said rules for existing Rule 7 set gut in 


COLUMN 1 


Existing rule 


7. Source of  recruitment— 
Recruitment to the various categories of 
posts in the service shall be made from 
the following sources— 


(1) Driver Grade-4— 


(i) 80 percent posts by direct 
recruitment. 
(ii) 20 percent posts by promotion from 


amongst substantively appointed 
Cleaners and Group "D" employees 
who have completed ten years 
service as such on the first day of 
the year of recruitment and have a 
valid driving licence for heavy or 
light vehicle, as the case may be, 
for a period of not less than three 
years and must have passed class 
VIII examination from a recognised 
educational Institution: 


MR  e 


column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substimied, Te c n 1 below. the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely— 


COLUMN 2 
Rule as hereby substituted 
(With effect from June 14, 2012) 
7. Source of  recruitment— 
Recruitment to the various categories of 


posts in the service shall be made from 
the following sources— 
(1) Driver Grade-4— 
(i) 80 percent posts by direct 
recruitment. ; 
20 percent posts by promotion 
from amongst substantively 
appointed Cleaners and Group "D" 
employees who have completed 
five years service as such on the 
first day of the year of recruitment ° 
and have a valid driving licence 
for heavy or light vehicle, as the 
case may be, for a period of not 
less than three years and must 
‘have passed class VIII examina- 
tion from a recognised educational 
Institution: 


MIT fn tee 


(iD) 
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COLUMN 1 
Existing rule 


Provided that if the feeding cadre or 
the eligible persons in the feeding cadre 
are not available for promotion, such 
vacancies shall be filled through direct 
recruitment under sub-clause (1). 


(2) Driver Grade-3—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-4 who have completed 
nine years service as such on the first day 
of the year of recruitment and have 
passed the prescribed trade test. 


(3) Driver Grade-2—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-3 who have completed six 
years substantive service on the post of 
Driver Grade-3 on the first day of the 
year of recruitment or, taken together, 
have completed a total fifteen years 
substantive service on the posts of Driver 
Grade-4 and Driver Grade-3 on the first 
day of the year of recruitment and have 


_ passed the prescribed trade test. 


(4) Driver Grade-1—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-2 who have completed 
three years substantive service on the 
post of Driver Grade-2 on the first day of 
the year of recruitment, 


Note—The syllabus for the trade 


tests referred to in clauses (2) and (3) 


above shall be such as may be prescribed 
by the Government from time to time. At 
the time of the commencement of the 
Uttar Pradesh Government Department 
Drivers Service (First Amendment) 
Rules, 2009, the Syllabus for the said 


` trade tests is prescribed in the Government 


order No. Va-Aa-2-433/Ten-2005-44/ 
2001T.C., dated May 11, 2006 and 
Government order No. Va-Aa-2-1057/ 
Ten-2008, dated October 18, RE E 


C काका पं I 
OLUMN 2 


Rule as hereby substituted 
(With effect from June 14, 2012) 


-Provided that if the feeding cadre or 


the eligible persons in the feeding cadre 
are not available for promotion, such 
vacancies shall be filled through direct 
recruitment under sub-clause (i). 


(2) Driver Grade-3—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-4 who have completed 
nine years service as such on the first 
day of the year of recruitment. 


(3) Driver Grade-2—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-3 who have completed six 
years substantive service on the post of 
Driver Grade-3 on the first day of the 
year of recruitment or, taken together, 
have completed a total fifteen years 
substantive service on the posts of Driver 
Grade-4 and Driver Grade-3 on the first 
day of the year of recruitment. 


(4) Driver Grade-1—By promotion 
from amongst substantively appointed 
Drivers Grade-2 who have completed 
three years substantive service on the 
post of Driver Grade-2 on the first day of 
the year of recruitment. 

(5) Driver (Special Grade)—By 
promotion from amongst substantively 
appointed Drivers Grade-l who have 
completed one year's service as such on 
the first day of the year of recruitment. 
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4. Substitution of Rule 10—In the said rules for existing Rule 10 set out in 


column ] below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely— elon tule as set out in column 2 shall be substituted, namely— 
UMN 1 COLUMN 2 


| LL... कम्य. Se त aRuleashereby substituted य rule 
- Rule as hereby substituted 
10. Age—A candidate for direct 10. Age—A candidate for direct 


o ae now ges the age of recruitment must have attained the age of 
y must not have twenty one years and must not have 
i attained the ez of more than thirty five attained the age of more than forty years 
years on the first day of July of the on the first day of July of the calendar 
calendar year in which vacancies for direct year in which vacancies for direct 
recruitment are advertised or notified: recruitment are advertised or notified: 
Provided that the upper age limit in Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified such other categories as may be notified 
by the Government from time to time by the Government from time to time 
shall be greater by such number of years shall be greater by such number of years 
_as may be specified. — 1. ecified. |  .asmaybespecified. _______----- ecified eee ee 
5. Amendment of Rule 22—In the said rules, in Rule 22 for existing sub-rule 
(2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, 


mamey— oaro ues पक e क कका — 
7 LLL COLUMN oo oe ei 1 COLUMN 2 
~ Fisting Sub-rule इन त्त Sub-rule Sub-rule as hereby substituted 


(2) The scales of pay at the time of (2) The scales of pay at the time of 


the commencement of the Uttar Pradesh 
Government Department Drivers Service 
(First Amendment) Rules, 2009 are 
iven as follows— 
Name of 
posts 


Corres- 
ponding 


the commencement of the Uttar Pradesh 
Government Department Driver's Service 
(Third Amendment) Rules, 2013 are 
given as follows— 

Name of posts 


Corres- 
ponding 


Name 
of Pay 


Corres- 
ponding 


Pay Band 


s (Rs) 

Grade-4 | Band-1 20200 Grade-4 | Band-1 20200 
2. | Driver | Pay Driver | Pay 2400 

' | Grade-3 | Band-1 | 20200 Grade-3 | Band-l | 20200 
3 Pay 5200- Drive | Pay 2800 

* | Grade-2 | Band-1 | 20200 Grade-2 | Band-1 | 20200 
4. | Driver Pay Driver 
Grade-1 | Band-2 34800 Grade-l 


5. | Driver Pay 9300- 
(Special Band-2 | 34800 
Grade) ` 


1. 


= 


By order, 
RAJIV KUMAR, 
Pramukli Sachiv. 
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[भाग-4 


403 


[उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( सेवा की शर्ते ) ( सत्ताईसवां 
संशोधन ) विनियमावली, 2013 
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ 


पठित संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग (सेवा की शर्ते) विनियमावली, 1937 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली 


बनाते हैं 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की 
शर्तें) (सत्ताईसवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कही जायेगी। 


- (2) यह दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेंगी। 


2. विनियम 11 का संशोधन--समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या : 2257/दो, 
दिनांक 12 अप्रैल, 1937 के साथ जारी की गयी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) 


विनियमावली, 1937 में नीचे स्तम्म-] में दिये गये विनियम ]1 के खण्ड (6-क) एवं (7) के स्थान 


पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌-- - 


स्तम्भ-1 
विद्यमान खण्ड 


11. (6-क ) किसी ऐसे .अध्यक्ष या सदस्य 
को, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की 
सेवा में था, किन्तु जिस पर खण्ड (6) लागू नहीं 
होता या जहाँ खण्ड (6) लागू होता है वहाँ उसने 
इस खण्ड के अनुसार अपनी पेंशन के अवधारण के 
लिए विकल्प किया है, देय पेंशन निम्नलिखित 
होगी 


(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण 
नियमों के अनुसार हकदार हो, और 

(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) 
और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं 
के अधीन रहते हुए, खण्ड (7) में 
उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशन : 


परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में उप-खण्ड 


(क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन को मिलाकर खण्ड 
(ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन 13,000.00 रुपये 
प्रतिमाह (1,56,000.00 रुपये प्रति वर्ष) से 
अधिक नहीं होगी। 


स्तम्भ-2 
एतद्‌ट्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 


11. ( 6-क ) किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य 
को, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की 
सेवा में था, किन्तु जिस पर खण्ड (6) लागू नहीं 
होता या जहाँ खण्ड (6) लागू होता है वहाँ उसने 
इस खण्ड के अनुसार अपनी पेंशन के अवधारण 
a लिए विकल्प किया है, देय पेंशन निम्नलिखित 

E. 
(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण 
नियमों के अनुसार हकदार हो, और 


इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) 
और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं 
के अधीन रहते हुए, खण्ड (7) में 
उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशन : 


परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में उप-खण्ड 
(क) में निर्दिष्ट पेंशन मिलाकर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट 
अतिरिक्त पेंशन 40,000.00 रुपये प्रतिमाह 
(4,80,000.00 रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं 


होगी। 


(ख) 


1. अधिसूचना संख्या : 15/36/98-का-4-2013, असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 8 मई, 2013 को उत्तर 


प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। 
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T स्तम्भ-2 
11. (7 — m uo LU ER TE 'एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
में X क्ष या सदस्य की स्थिति 
जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार की सेवा में न 11. (7) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की 


स्थिति में जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार की 

S र TN जिसे E सेवा के, जिसका वह सदस्य सेवा में न रहा हो या जिसे उस सेवा के, जिसका 

की गयी हो या जो इ des i B D रहा हो SN 
F अधीन संबंधी 

सेवा पेंशन की अर्हतायें न रखता हो, तो वह कृत न की गयी हो या जो सेवा संबंधी नियमों 


a के अधीन सेवा पेंशन की अर्हतायें न रखता रहा 
निम्नलिखित सेवा पेंशन का हकदार होगा हो, तो वह निम्नलिखित पेंशन का हकदार होगा-- 


(क) अध्यक्ष को स्थिति में 36,000.00 रुपये (क) अध्यक्ष की स्थिति में 1,44,000.00 


प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा 
कर ली हो; पूरी कर ली हो; : 
(ख) अध्यक्ष से भिन्न-किसी अन्य सदस्य की (ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य की 
स्थिति में 27,000.00 रुपये प्रति वर्ष यदि स्थिति में 1,15,200.00 रुपये प्रति वर्ष 
उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;  . यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली 
) हो; 
(ग) यदि अध्यक्ष या सदस्य ने 3, 4 या 5 वर्ष (ग) यदि अध्यक्ष या सदस्य ने 3, 4 या 5 वर्ष 
की सेवा पूरी कर ली हो तो पूरी पेंशन का की सेवा पूरी कर ली हो तो पूरी पेंशन का 
| जो उसे, यथास्थिति उपर्युक्त उप-खण्ड जो उसे, यथास्थिति उपर्युक्त उप-खण्ड 
| (क) या उप-खण्ड (ख) के अनुसार देय (क) या उप-खण्ड (ख) के अनुसार 
हो, क्रमश: 3/6, 4/6 या 5/6; देय हो, क्रमशः 3/6, 4/6 या 5/6; 
(घ) ऐसे अध्यक्ष की स्थिति में जिसने सदस्य (घ) ऐसे अध्यक्ष की स्थिति में जिसने सदस्य 
और अध्यक्ष दोनों रूप में कार्य किया हो, और अध्यक्ष दोनों रूप में कार्य किया हो, 
| उसकी पेंशन की गणना करने में अध्यक्ष उसकी पेंशन की गणना करने में अध्यक्ष 
| और सदस्य के रूप में सेवा की कुल और सदस्य के रूप में सेवा की कुल 
अवधि पर विचार किया जायेगा। अवधि पर विचार किया जायेगा। | 
; cou ४ om o Oe 
राजीव कुमार, 
प्रमुख सचिव। 


———— 


[The Uttar Pradesh Public Service Commission - 
(Conditions of Service) (Twenty Seventh 
Amendment) Regulations, 2013 
IN pursuance or the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 


the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 15/36/98-Ka-4/2013, dated May 08, 2013 : 


LLLA तन लतततत्त 
1. Notification No. 15/36/98-Ka-4/2013, dated May 08, 2013, published in U.P. Gazette, Extsa., Part-4, 
Section (ka), dated May 8, 2013. : 
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IN exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution read 
with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor 
is pleased to máke the following regulations with a view to amending the Uttar 


Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1937. 


1. Short title and commencement—(1) These regulations may be called the 
Uttar Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) (T wenty Seventh 


Amendment) Regulations, 2013. 


(2) They shall be deemed to have come into force with effect from January 1, 


2. Amendment of regulation-11—In the Uttar Pradesh Public Service 
Commission (Conditions of Service) Regulations, 1937 issued with notification No. 
2257/11, dated April 12, 1937 as amended from time to time for. Clause (6a) and (7) 
of regulation 11 set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be 


substituted, namely— 
COLUMN-1 
Existing clause 


11. (6a) In the case of a Chairman 
or Member who was in the service of 
the Central Government or a State 
Government but whom Clause (6) does 
not apply or where Clause (6) applies, 
he has opted for the determination of his 
pension in accordance with this clause, 
the pension payable to him shall be— 


(a) The pension to which he is entitled 
under the ordinary rules of service 
and; 

(b) Subject to the limitations 


mentioned in clause (2), clause (3) 
and clause (7) of this regulation, 
additional pension at the rates 
mentioned in clause (7): 


Provided that in no case the 
additional pension referred to in sub- 
clause (b) together with the pension 
referred to in sub-clause (a) shall exceed 
the pension of Rs. 13,000.00 per month 
(Rs. 1,56,000.00 per annum). 


11. (7) In the case of a Chairman or 
Member who has not been in the service 
of the Central or any State Government 
or had not been granted, or had not 
qualified for service pension under the 
rules of the tS EG 11 66101 eisa members the. of which he was a 


COLUMN-2 
Clause as hereby substituted 


11. (6a) In the case of a Chairman or 
Member who was in the service of the 
Central Government or a State Government 
but whom Clause (6) does not apply or 
where Clause (6) applies, he has opted for 
the determination of his pension in 
accordance with this clause, the pension 
payable to him shall be— 


(a) The pension to which he is entitled 
under the ordinary rules of service 


and; : 

(b) Subject to the limitations mentioned 
in clause (2), clause (3) and clause 
(7) of this regulation, additional 
pension at the rates mentioned in 
clause (7): 
Provided that in no case the 


additional pension, referred to in sub- 


clause (b) together with the pension 
referred to in sub-clause (a) shall exceed 
the pension of Rs. 40,000.00 per month 
(Rs. 4,80,000.00 per annum). 


11. (7) In the case of a Chairman or 
Member who has not been in the service 
of the Central or any State Government or 
had not been granted, or had not qualified 
for Service pension under the rules of the 
service of which he was a member, the 
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a 
COLUMN-1 


Existing clause 


"member, the pension to which he shall pension ¢@ WHiGh PERTH तात the pension to which he shall 
be entitled shall be as follows— 


(a) 


(b) 


(०) 


(d) 


प्रेषक, 


In the case of Chairman Rs. 
36,000.00 per annum if he has 
completed 6 years of service; 


In the case of Member other than 
Chairman, Rs. 27,000.00 per 
annum if he has completed 6 years 
of service; 


If a Chairman or Member has 
completed 3, 4 or 5 years of 
service, 3/6, 4/6 or 5/6th 
respectively of the full pension 
which is payable to him in 
accordance with sub-clause (a) or 
sub-clause (b) above, as the case 
may be; 


In the case of a Chairman who has 
worked both as Member and 
Chairman, total period of service 
as Chairman and as Member, shall 
be taken into consideration in 
calculating: his pension. 


(404) 


I Corum S O 
Clause as hereby substituted 


pension to which he shall be entitled shall 
be as follows— 


(a) 


(b) 


(०) 


(0) 


In the‘ case of Chairman Rs. 
1,44,000.00 per annum if he has 
completed 6 years of service; 


In the case of Member other than 
Chairman, Rs. 1,15,200.00 per 
annum if he has completed 6 years 


» 


of service; 


If a Chairman or Member has 
completed 3, 4 or 5 years of service, 
3/6, 4/6 or 5/6th respectively of the 
full pension which is payable to him 
in accordance with sub-clause (a) or 
sub-clause (b) above, as the case 
may be; 


In the case of a Chairman who has 
worked both as Member and 
Chairman, total period of service as 
Chairman and as Member, shall be 


taken into consideration in 
calculating his pension. 

——— € c | CORT. order, 

Rajiv Kumar, 

Pramukh Sachiv. 


संख्या : वे-आ०-1-475/दस-2013-42( एम )/2008 


आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य 


(3) शिक्षा निदेशक (उच्च 


, उत्तर प्रदेश। 

विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 


(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश- gal तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ 


(6) समस्त अध्यक्ष, 


जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश] 


(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


वित्त (वेतन आयोग) अचुभाग-/ 


लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2013 © 
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विषय-- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय 
निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 1-1-2013 से बढ़ी हुई 


दर पर भुगतान। ॒ 
पठित निम्नलिखित-- 
(1) शासनादेश संख्या : वेशआ.-1-1105/दस-2012-42(एम)/08, दिनांक 5 नवम्बर, 
2012 


(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 1(2)/2013- 
ई-11(बी), दिनांक 25 अप्रैल, 2013 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : वे,आ.-1- 
1105/दस-2012-42(एम)/08, दिनांक 5 नवम्बर, 2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के 


समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं 


तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा 
यू/जी,सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक | जनवरी, 2013 से निम्नानुसार संशोधित दर पर 
मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है 


तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 
1-1-2013 मूल वेतन का 80 प्रतिशत 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या : वे,.आ:-1- 
1599/दस-42(एम)-97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान 
यथावत्‌ लागू रहेंगे। ; 

. 3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु “मूल वेतन? का तात्पर्य दिनांक” 
1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा 
अनुमन्य ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्यं वेतन ही मूल वेतन माना 
जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, 
वैयक्तिक वेतन, सीमान्त विशेष वेतन भत्ता, वैयक्ति वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि 
भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं 
किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 
महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा। , 


cc 4. So को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 


5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा 
अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति 
के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 


6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को Bes एक व मे cutee 
किया जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पूर्णाकित p e ES 
पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। पये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 


7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक | जनवरी, 2 दिनांक 
| , 2013 से दिनांक 31 मई, 
2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर 
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mer को भविष्य निधि a am की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा 

धनराशि पर ब्याज भविष्य दिनांक 1 जून 2013 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त 

बत्रा a दिनाक ष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई 

अवशेष | दिनांक 31 मई, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और 

इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final 


vae देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत 
महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक | जून, 2013 से (माह जून, 2013 का भुगतान 
दिनांक 1 जुलाई, 2013 को देय) नकद किया जायेगा। ; 


ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न 

सेविंग ग भवि खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल 
सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस-सी. ) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट 
उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। 

8. नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एरियर की राशि के 
दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा 
राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 
90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस«सी०) के रूप में दी 
जायेगी। | र 

9. महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा को जाने वाली अवशेष धनराशिं 
से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या : सा-4-12/दस-97-500 (1)/97, दिनांक 
7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये। 

10. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने को तिथि से पूर्व समाप्त 
हों गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता कौ आयु प्राप्त कर दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले 
हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


भवदीय, 
( आनन्द मिश्र ), 
— प्रमुख सचिव। 
| 405 i à 
(उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक ( नायब तहसीलदार ) 
सेवा ( प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2013 
प्रकीर्ण | 
संविधान के अनुच्छे 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि 
से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1 ) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक 
(नायब तहसीलदार) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कहीं जायेगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
संख्या : 921/1-9-2013-3-3(1)-97 टी.सी०-1, असाधारण गजट, भाग-4 खण्ड (क), दिनांक 6 जून, 
2013 को उत्तर प्रदेश सरकार हारा प्रकाशित हुआ। 
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2. नियम 18 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) 


सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में | 
दिया गया नियम रख दिया जायेंगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
Me UT MUR 

विद्यमान Aen एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
18. चयनित अभ्यर्थियों का 18. चयनित अभ्यर्थियों का 


प्रशिक्षण--नियम 15 या 16 के अधीन चयनित प्रशिक्षण--नियम 15 या 16 के अधीन चयनित 
अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण 
जैसा परिषद्‌ द्वारा नियत किया जाय जो कि करेंगे जैसा परिषद्‌ द्वारा नियत किया जाय जो कि 
सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस 
नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढ़े चार नियमावली के अधीन नियुक्ति के पश्चात्‌ साढ़े 
मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 


आज्ञा से, 
किशन सिंह अटोरिया, 
प्रमुख सचिव। 


'[The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive 
(Naib Tahsildars) Service (First Amendment) 
Rules, 2013 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 921/1-9-2013-3-3(1)-97 T.C.-i, dated June 6. 2013: 


IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 


amending the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib Tahsildars) 
Service Rules, 2003. 


1. Short title and commencement—{1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib Tahsildars) Service (First 
Amendment) Rules, 2013. 

(2) They shall come into force at once. 


2. Substitution of Rule 18—In the Uttar Pradesh Subordinate Revenue 
Executive (Naib Tahsildars) Service Rules, 2003 for existing Rule 18 set out in 
column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely— 
COLUMN-1 COLUMN-2 
Existing rule 
18. Training of selected candidates 
—The candidates selected uncer Rules | candi 
15 or 16 shall join the Institute on such 


Rule as hereby substituted 


18. Training of selected—The 
dates selected under Rules 15 or 16 
shall join candidates the Institute on such 


l. Notification No. 921/1-9-2013-3-3(1)-97 T.C.-I, dated June 


; 6, 2013, ished j G 
Part-4, Section (ka), dated June EM 3, published in U.P. azette, Extra., 
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COLUMN-2 
Rule as hereby substituted 
date as may be fixed by the Board which 
shall be normally the first day of 
November and undergo a training for 


four and a half months after appointment 
under these rules. 


Existing rule 


date as may be fixed by the Board which 
shall be normally the first day of 


November and undergo a training for 
four and a half months before appointment 
under these rules. 


By order, 
Kishan Singh Atoriya, 
Pramukh Sachiv. 
| | 406} 
'[उत्तर प्रदेश ( संस्थागत वित्त) वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक 
सेवा ( प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2013 
प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश 
(संस्थागत वित्त) वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1994 में संशोधन करने की 
दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली, बनाते 6— 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (संस्थागत वित्त) वैयक्तिक 
सहायक और आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। ; 
2. नियम 5 का प्रतिस्थापन--उत्तर प्रदेश (संस्थागत वित्त) वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक 
सेवा सेवा Reet 19% dM E E हा 1994 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए 
विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया नियम रख दिया जार 


We) ^ 5.“ क क EN स्तम्भ-2 
5 5 विद्यमाननियम eS eee नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित fum: 
(दिनांक 13-12-2004 से प्रभावी ) 
MR ल 
का स्त्रोत--(1) सेवा में विभिन्न 5. भर्ती का सेवा में RN 
णयो a पर भर्ती E स्रोतों से की श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 
Tt.) So a जाएगी- : — 
— a अर्तीकाखोत'वेतनमात ` ei भर्ती का स्त्रोत dam पद भर्ती का स्त्रोत 
निदेशक के 1400-2300 _ रुपये के (1) आशुलिपिक सीधी भर्ती द्वारा! 
वैयक्तिक वेतनमान में मौलिक रूप से श्रेणी-2 
सहायक नियुक्त आशुलिफिकों में से, (2) आशुलिपिक मौलिक रूप से नियुक्त 
जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम श्रेणी-। आशुलिपिक श्रेणी-2 में 
दिवस को इस रूप में पांच : से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के ` 
वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, प्रथम दिवस को इस रूप 
पदोन्नति द्वारा में सात वर्ष की सेवा पूरी 


कर ली हो, पदोन्नति रा 


संख्या : 871बी/11क०नि०6-13/20बी (36)/08, असाधारण गजट, भाग-५, खण्ड (ख), दिनांक 8 जुलाई, 
2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वार प्रकाशित हुआ। 
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स्तम्भ-1 | TETA e a a 2 
कि विदमानानियम ”; .  एतदद्वारा प्रतिस्थापित er बिद्यमान नियम - ——— एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
` वेतनमान वेतनमान 

2. 1400- 1200-2040 रुपये के (3) वैयक्तिक. मौलिक रूप से नियुक्त 
2300 रुपये वेतनमान में मौलिक रूप से सहायक आशुलिपिक श्रेणी-] में 
के वेतनमान नियुक्त आशुलिपिकों में से, श्रेणी-2 से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
में जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम प्रथम दिवस को आशुलिपिक 
आशुलिपिक दिवस को इस रूप में तीन वर्ष श्रेणी-। के पद पर पांच 
की सेवा पूरी कर. ली हो, वर्ष की मौलिक सेवा पूरी 
पदोन्नति द्वारा। कर ली हो, या जिन्होंने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को आशुलिपिक 
संवर्ग में कुल बारह वर्षो 
की मौलिक सेवा पूरी कर 

ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
3. 1200- सीधी भर्ती के द्वारा (4) वैयक्तिक मौलिक रूप से नियुक्त 
2040 रुपये सहायक वेयक्तिक सहायक श्रेणी-2 
के श्रेणी-1 में से, जिन्होंने वैयक्तिक 
सहायक श्रेणी-2 के पद 
ciim पर तीन वर्ष की मौलिक 
सेवा पूरी कर ली हो या 
जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम 
दिवस -को आशुलिपिक 
संवर्ग में कुल पन्द्रह वर्ष 
की मौलिक सेवा पूरी कर 

ली हो, पदोन्नति द्वारा। 
| ( दिनांक 8-9-2010 से प्रभावी ) 
5. भर्ती का स्त्रोत--सेवा में विभिन्न 
i श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 

f जायेंगी-- 
Ug भर्ती का स्त्रोत 
(1) आशुलिपिक सीधी भर्ती द्वारा। 

(2) वैयक्तिक मौलिक रूप से नियुक्त 
सहायक आशुलिपिकों में से, 
श्रेणी-2 . जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 


प्रथम दिवस को इस रूप 
में आठ वर्ष की सेवा पूरी 
कर ली n ———— e —  करली हो, पदोन्नति द्वारा ` पदोन्नति द्वारा। 


: 
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स्तम्म-1 


स्तम्भ-2 


= ° विदयमान नियम NENNEN नियम उदारा प्रतिस्थापित नियम 


(3) वयक्तिक 
सहायक 
श्रेणी-] 


मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे. 
वेयक्तिक सहायक श्रेणी- 
में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष 
के प्रथम दिवस को 
आशुलिपिक के पद पर की 
गई सेवाओं को सम्मिलित 
करते हुए कुल पन्द्रह वर्षों 
की सेवा और व्यक्तिक 
सहायक श्रेणी-2 के पद 
पर पाँच वर्षों की मौलिक 
सेवा पूर्ण कर ली हो, . 
पदोन्नति द्वारा। 


3. नियम 8 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिए गए विद्यमान नियम 8 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
fae Pre एतद्वा प्रतिस्था पता चिया ० नियम 


8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में पदों पर सीधी 
भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें 
होनी आवश्यक हैं - 

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, 


(2) हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट 
तथा हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट 
की न्यूनतम गति। | 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(दिनांक 13-12-2004 से प्रभावी ) 
8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में आशुलिपिक 
श्रेणी-2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ' 
की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं- 
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट 
तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट 
की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 
dam iud. सोसाइटी द्वारा संचालित 
सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्यूटिंग (सीसीसी) 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
या 

माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश द्वारा 
संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। 
(दिनांक 8-9-2010 से प्रभावी) 

8. शैक्षिक अर्हता--सेवा में आशुलिपिक 


(2) 


(3) 


के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की 
निम्नलिखित अर्हतायें होगी आवश्यक हैं 
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स्तम्भ-1 «emp  — य ना स्तम्भः ` 
विद्यमान नियम सुतार प्रतिस्थापित नियम . प्रतिस्थापित नियम 


(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा : 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनर 
तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट 
की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 
SALUT. सोसाइटी द्वारा संचालित 
सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्यूटिंग (सीसीसी) 
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

या 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश द्वारा 
संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना 
आवश्यक ÈI 


(2) 


(3) 


4. निग्रम 10 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 
10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिंया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ -- 


स्तम्भे-1 
विद्यमान नियम 


10. आयु-सीधी भर्ती के लिए यह 
आवश्यक है अभयर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की 
जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 
पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो 
और 32 बर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार 
द्वार समय-समय पर अधिसूचित की जाय, 
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी 
वर्ष अधिक होगी जितनी: विनिर्दिष्ट की जाय। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
10. आयु सीधी भर्ती के लिए आवश्यक 
है कि अभयर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें 
रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 
वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से. 


अधिक आयु प्राप्त न की हो : 
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार 


द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, 
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने 
वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


O amanan a E 5. नियम 14 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-] में दिए गए विद्यमान नियम 
14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


-स्तम्भ-1 भ्न यी ——— UI NEN EE 
विद्यमान नियम 


Satta का अ लक 


स्तम्भ-2 
एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
. 14. रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति 


प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों = घाली रिक्तियों प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 
त रियो प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली 
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स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
बिद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित रिक्तियों का संख्या और वयम ठ के अछत संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और | 
के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की 
रिक्तियों की संख्या balay! _अवधारित करेगा और जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित. 
तत्समय प्रवृत्त [ ओर आदेशों के अनुसार करेगा। 
उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा। 

6. नियम 15 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 
15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम Wagn प्रतिस्थापित नियम 
15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया -(1) सीधी 15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया (1) सीधी 
भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 
की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) 
1. नियुक्ति प्राधिकारी। समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती कौ प्रक्रिया 
नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की 


2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट संस्थागत जाएगी। 


वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र, का 
कोई अधिकारी! 


3. यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा -नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी 
यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय 
या पिछड़े वर्ग से भिन्न जाति का अधिकारी। 

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो 
अधिकारी जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय 
और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके 
विभाग में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न 

` होतो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे 
उपयुक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वार नाम 
निर्दिष्ट किये जायेंगे और ऐसे उपयुक्त अधिकारियों 
की अनुपलब्धता के कारण उसके द्वारा ऐसा 
करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी 
मण्डल आयुक्तद्वारानामनिर्िष्टक्येजय "क निर्दिष्ट किये जायेंगे। 


———— 
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7. नियम 16 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 16, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए 


_विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ _ उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


16. पदोन्नति द्वारा भर्ती को प्रक्रिया-- 
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार 
करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर 
यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति 
का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के 
लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन 
समिति के माध्यम से की जाएगी 


8. नियम 21 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम 21, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए 


स्तम्भ-2 
m farther शतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम? 


जाग अर्ती की प्रक्रिया. 16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति 
का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों 
के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित 
चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा 
संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा 
भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये 
गये मानदण्डों के अनुसार की जाएगी। 

टिप्पणी चयन समिति में अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु समय-समय पर 
यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की 
धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण 
में अधिकारियों का नाम निर्देशन किया जाएगा। 


_विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ _ 


स्तम्भ-1 
विद्यमान नियम 


(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय O) उत्तर प्रदेश (संस्थागत वित्त) वैयक्तिक 
प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट “क' में दिये गये हैं। 


स्तम्भ-2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


(2) उत्तर प्रदेश (संस्थागत वित्त) 
सहायक और आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) 


नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त | 


वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं। 


9. परिशिष्ट 'क' का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-] में दी गई विद्यमान 
परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई परिशिष्ट रख दी जाएगी, अर्थात्‌ 
स्तम्भ-1 
विद्यमान परिशिष्ट 


Wd का नाम 
[7 स्थायी 
प्रधान कार्यालय 


1. निदेशक के 


वैयक्तिक सहायक 
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!The Uttar Pradesh (Institutional Finance) SONA 
Assistant and Stenographers Service (First 
Amendment) Rules, 2013 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of Notification No. 87/B/XI-K.N.6-13-20B(36)-08, dated July 08, 2013: 

IN exercise of the powers conferred by ‘the proviso to Article 309 of the 
Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to 
amending the Uttar Pradesh (Institutional Finance) Personal Assistant and 
Stenographers Service Rules, 1994: 

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh (Institutional Finance) Personal Assistant and Stenographers Service (First 
Amendment) Rules, 2013. 

(2) They shall come into force at once. 

2. Substitution of Rule 5—In the Uttar Pradesh Institutional Finance Personal 
Assistant and Stenographers Service Rules, 1994, hereinafter referred to as the said 
rules for existing Rule 5 setout in column-l below, the rule as setout in column 2 
shall be substituted, namely— 


[भाग-4 


Column-1 Column-2 


Existing rule Rule as hereby substituted 


(With effect from December 13, 2004) 


5. Source of recruitment—(1) 5. Source of  recruitment— 
Recruitment to the various categories of Recruitment to the various categories of 
post in the service shall be made from posts in the service shall be made from 
the following sources: the following sources: 


Post 


Source of Post Source of 
recruitment recruitment 
(i) Personal By promotion from (1) Stenograp By direct recruitment. 
Assistant amongst substan- her Grad-2 | 
toDirector  tivel appointed i | 
y PP (2) Stenograp By promotion from | 


Stenographers in the 


I: 


pay scale of Rs her Grad-l amongst substan- 
- 1400-2300 whe tively appointed 
have completed five TR à 
years service as such ति. ho HAN 
on the first day of 

the year र of years service as such 
recruitment. on the first day of 


the year of 


* — oo हएएंएशा,.____ 


Notification No. 871B/XI-K.N.6-13-20B(36)-08 Dated Lucknow, July 08, 2013 
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Column-1 
Existing rule 


(ii) Stenograph By promotion from 


. 3 P 
ers in the amongst (3) Personal 


pay scale substantiv A 
antively grade-2 
of Rs. appointed 
1400-2300 Stenographers in the: 
pay scale of Rs. 
1200-2040 who 
have completed 
three years service 
as such on the first 
day of the year of 
recruitment. 

(iii) Stenograph By direct (4) Personal 
ers in the recruitment. Assistant 
pay scale Grade-1 
of Rs. 

1200-2040 
5. Source 


1925 


Column-2 
Rule as ————— ——— € ie MI HEISE substituted 


' By promotion from 


amongst 
substantively appoin- 
ted Stenographers 
Grade-] who have 
completed five years 
substantive service 
on the post of 
Stenographer Grade- 
| on the first day of 
the year of recruit- 
ment or who have 
completed a total 
twelve years subs- 
tantive service in the 
Stenographer Cadre 
on the first day of 
the year of recruit- 
ment. 


By promotion from 
amongst substan- 
tively appointed 
Personal Assistants 
Grade-2 who have 
completed | three 
years substantive 
service on the post 
of Personal Assistant 
Grade-2 or who have 
completed a total 
fifteen years subs- 
tantive service in the 
Stenographer Cadre 
on the first day of 
the year of recruit- 
ment. 


(With effect from 
September 08, 2010) 


of  recruitment— 


Recruitment to the various categories of 
"i posts in the service shall be made from 
the following sources; 


EEUU. — 
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Column-1 Column-2 
Existing rule Rule as hereby substituted 


ee a TS SO MN E ES 
(1) Stenographer By direct recruitment. 


(2) Personal By promotion from 
Assistant amongst 
Grade-2 substantively app- 
ointed Stenographers 
who have completed 
eight years service 
as such on the first 
day of the year of 
recruitment. 


(3) Personal By promotion from 
Assistant ^ amongst such subs- 
Grade-1 tantively appointed 


Personal Assistants 


Grade-2 who have 
completed a total 
fifleen years service 
including the services 
rendered on the post 
of Stenographer and 
have completed five 
years substantive 
Service on the post 
of Personal Assistant 
Grade-2 on the first 
day of the year of 
De 75. Tecitment ^ 

3. Substitution of Rule 8—In the said rules for existing Rule 8 set out in 


column-1 below, the rule as set out eR Set out in column-2 shall be substituted, namely column-2 shall be substituted, namely— 
Column-1 


Column-2 
Existing rule : ees Ruleashereby substituted > as hereby substituted 
ज WA With effect from December 13, 2004) _ effect from December 13, 2004) 
- 8. Academic qualification—A 8. Academic 


1 : ; qualification—A 
candidate for direct recruitment to the candidate for direct recruitment to the 


EIE In the Service must possess the post of Stenographer Grade-2 in the 
ollowing qualifications— Service must possess the following 
qualifications— 


J E S m of the (i) Must have passed the Intermediate 
oard of Hi chool and Interme- Examination of th f Hieh 
diate Education Uttar Pradesh or an pues ucrBoard of Hig 


AU रा ला node dbo à I School and Intermediate Educa- 
examination recognised as equiva- tion, Uttar Pradesh or an examina- 
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EEO oo यया 
Column-1 


भाग-4] 


Existing rule Column-2 


लठ्ठ ण ea UC UIT NN 


tion recognised by the Govern- 


" -— ment as equivalent thereto. 
(ii) A minimum speed of 80 words per (ii) 


BRS Must possess a minimum 
speed 
d in Hindi Shorthand and 30 eighty words per minute à Wed 
va minuie in Hindi Shorthand and twenty five 
yp 8. words per minute in Hindi 
typewriting. 


(iii) Must have passed the Certificate 
Course in Computing (CCC) 
conducted by DOEACC society, 
or must have passed the computer 
course conducted by the Board of 
High School and Intermediate 
Education, Uttar Pradesh. 


(With effect from September 08, 
2010) 


8. Academic  qualification—A 
candidate for direct recruitment to the 
post of Stenographer in the service must 
possess the following qualifications— 


(i) Must have passed the Intermediate 
Examination of the Board of High 
School and Intermediate Education, 
Uttar Pradesh or an examination 
recognised by the Government as 
equivalent thereto. 


(ii) Must possess a minimum speed 
of eighty words per minute in 
Hindi Shorthand and twenty five 
words per minute in Hindi 
typewriting. 

(ii) Must have passed the Certificate 
Course in Computing (CCC) 
conducted by DOEACC Society, 
must have passed the computer 
course conducted by the Board of 
High School and Intermediate 

j ore nn Uttar Pradesh. ° 


4. Substitution of Rule 10—In the said rules, for existing. Rule 10 set 
out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, 


namely— 
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Column-I 
Existing rule 


10. Age—A candidate for direct 
recruitment must have attained the age of 
21 years and must not have attained thc 
age of more than 32 years on the first day 
of July of the calender year in which 
vacancies for direct recruitment are 
advertised by the Commission: 


Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time 
shall be greater by such number of years 

- as may be specified. 


उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह 


[भाग-4 ` 


Column-II 


Rule as hereby substituted 


10. Age—A candidate for direct 
recruitment must have attained the age of 
18 years and must not have attained the 
age of more than 40 years on the fist day 
of July of the calendar year in which 
vacancies for direct recruitment are 
advertised: 

Provided that the upper age limit in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
such other categories as may be notified 
by the Government from time to time 
shall be greater by such number of years 
as may be specified. 


5. Substitution of Rule 14—In the said rules, for existing Rule 14 set out in 
column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be हड मम column 2 shall be substituted, namely— — namely— 


Column-I 
Existing rule 


14. Determination of vacancies— 
The appointing authority shall Determin 
and notify to the Employment exchange 
in accordance with the rules and orders 
for the time being in force, the number of 
vacancies to be filled during the course 
of the year as also the number of. vacancies 
to be reserved for candidate belonging to 
Scheduled Castes, Scheduled tribes and 
other categories under Rule 6. 


Column-Ii 


Rule as hereby substituted 


14. Determination of vacancies— 
The appointing authority shall determine 
the number of vacancies to be filled 
during the course of the year of recruit- 
ment as also the number of vacancies to 
be reserved for candidate belonging to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other categories under Rule 6. 


"6 Substitution of Rule 15-—In the said rules lo Ss Re Substitution of Rule 15—In the said rules, for existing Rule 15 set out in 


column 1 below, the rule as set out in en shall be substituted namely — 2 shall be substituted, namely— 
Column-I 


Column- 


क O . St LI 
Existing rule Eu e e E o0 Reas hereby substituted Rule as hereby substituted 


15. Procedure for direct recruit- . 


ment—(1) For the purpose of direct 
recruitment, there shall be constituted a 
Selection Committee comprising— 


I5. Procedure for direct recruitment 
—Direct recruitment shall be made in 
accordance with the provisions of the 
Uttar Pradesh procedure for direct 
Recruitment for Group 'C' Posts (outside 
the purview of the Uttar Pradesh Public 
Service Commission) Rules, 2002, as. 


pacc तल ioie amended from time to time. 
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Colummn-I 
Existing rul E et 
: rule 
Rule as hereby substi 
peu Ma M E LR का tute 
Appointing Authority. : : 
2. An officer of the Directorate 
of Institutional Finance and 
Service Bima, Uttar Pradesh 
nominated by the appointing 
authority. 


3. An officer belonging to Scheduled 
Castes, or Scheduled Tribes, nomi- 
nated by the appointing authority 
if the appointing Authority does 
not belong to Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes. If the appoint- 
ing authority belongs to Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes, an 
officers other than belonging to 
Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes or Minority Community 
or Backward Class to be 
nominated by the appointing 
authority. 


4. Two officers nominated by the 
appointing authority, one of whom 
shall be an officer belonging to 
Minority Community and the other 
to Backward Class. If such suitable 
officers are not available in his 
department or organization, such 
suitable officers shall on the request 
of the appointing authority, 
be nominated by the district 
Magistrate and on his failure 
to do so, by reason of 
non-availability of suitable 
officers, such officers shall be 
nominated by the Divisional 
Commissioner. 

(2) The Selection Committee shall 
scrutinize the names recommended by 
the employment exchange and require 
the eligible candidates to appear in a 


poe o NE eee ee test. T 
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Column-I à Column-II 


Existing rule ड Rule as hereby substituted 


(3) The Selection Committee shall 
prepare a list of candidates in order of 
merit as disclosed by aggregate of marks 
obtained by them in the Written test. If ; | 
two or more. candidate obtain equal | 
marks in the written test, the Selection 
Committee shall arrange their names in 
order of merit on the basis of their 
general suitability for the post. The 
number of the names in the select list 
- shall be larger (but not larger by more 


than 25%) than the number of vacancies. 
LLLI CL LLLICICOUMSee MEME NM NNNM EE 


7. Amendment of Rule 16—In the said rules, in Rule 16, for existing Sub-rule 
(1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, 


namely— 
Í(Ó—————————  PÓÓ € € क 
: Column-I Column-Ii 
Existing rule Sub-rule as hereby substituted 
(1) Recruitment remem promotion shall. (1) Recruitment by promotion shall. shall (1) Recruitment by promotion shall 


be made on the basis of seniority subject be made on the basis of the criterion laid 
to the rejection of unfit through the down in the Uttar Pradesh government 
i Selection Committee . constituted in Servants Criterion for Recruitment by 
accordance with the Uttar Pradesh promotion Rules, 1994, as amended from 
Constitution of Departmental Promotion time to time, through the Selection 
Committee (for posts outside the purview - Committee constituted in accordance 
of the Service Commission) Rules, 1992, with the provisions of the Uttar Pradesh 
as amended from time to time. Constitution of Departmental Promotion 
Committee for posts outside the purview 
of the Service Commission Rules, 1992, 

as amended from time to time. 


Note—Nomination of officers for | 
giving representation to the Scheduled | 

Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes of Citizens in the | 
Selection Committee shall be made in | 
i Es accordance with the order made under 
Section 7 of the Uttar Pradesh Public 
Services (Reservation for Scheduled Castes, 
| Scheduled Tribes and Other Backward 
Classes) Act, 1994, as amended from 
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8. Amendment of Rule 21—In the said rules, in Rule 21, for existing sub-rule 
(2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, 


pn Ee 


D Eo) T EIU को CMS 


Column-! o Coumi EEE Column-Il 
Existing sub-rule Sub-rule as hereby substituted 


ETT oo m e RP 
| (2) The scales of pay at the time of (2) The scales of pay at the time of 
the commencement of these rules are the commencement of the Uttar Pradesh ° 
given in Appendix 'A' (Institutional Finance) Personal Assistant 

and Stenographers Service (first Amendment) 
| Rules, 2013 are given in Appendix 'A'. 


SO ne न 
9. Substitution of Appendix' A'—In the said rules, for existing Appendix 'A' 
set out in column 1 below, the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, 


namely— 


COLUMN 1 
Existing Appendix 
APPENDIX-A 
[See Rules 4(2) and 21(2)] 


No. of posts Scale of pay 
Permanent Total 


Rs. 1640-60- 
2600-EB-75-2900 


Rs. 14000-40- 
1800-EB-50-2300 


Name of post 
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407} 
(उत्तर प्रदेशं लोक सेवा ( अधिकरण ) ( संशोधन ) अध्यादेश, 2013 
विविध । 


संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय _ 
a निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश 
अध्यादेश संख्या 9 सन्‌ 2013) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ 
प्रकाशित किया जाता है। 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन्‌ 2013) 
[भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए 
अध्यादेश 
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो. गया है कि ऐसी 
परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; 
अतएवं, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके 
राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं-- : 
1. संक्षिप्त नाम--यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 
2013 कहा जायेगा। न 
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976 की धारा 3 का संशोधन--उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में,-- 
. (क) उप-धारा (8) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया 
जाएगा, अर्थात्‌-- 
“(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और" 
(ख) उप-धारा (8-क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात+- 
५(8-ख) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 द्वारा यथा 
संशोधित उप-धारा (8) के उपबंध उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ पर अध्यक्ष का पद धारण करने 
वाले पर भी लागू et 


बी:एल० जोशी, 
राज्यपाल, 

उत्तर प्रदेश। 

आज्ञा से, 
एसऽके० पाण्डेय, 
प्रमुख सचिव। 


SR Hh , 
1. अधिसूचना संख्या : 710/79-बि-1-13-2(क)-8-13, असाधारण गजट, भाग-2, रण्ड (क), दिनांक 19 जुलाई, 
2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वार प्रवाशित हुआ। : 
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!'[The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) 
(Amendment) Ordinance, 2013 | 
[U.P. Ordinance No.9 of 2013] 


[Promulgated by the Governor in the Sixty-fourth Year 
of the Republic of India] 


IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation | 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 (Uttar | 
Pradesh Adhyadesh Sankhya 9 of 2013) promulgated by the Governor— | | 
| 


AN 
ORDINANCE 
further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976. 


WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate 
action; 


. Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of 
Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the 
. following Ordinance— 


1. Short title—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services 
(Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2013. 


2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 17 of 1976—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976,— | 


(a) in sub-sections (8), in the proviso for Clause (a) the following clause 
shall be substituted, namely— 


"(a) in the case of Chairman, the age of seventy years; and" । 


(b) after sub-section (8-a) the following sub-section shail be inserted, 
namely— 


(8-b) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar | 
Pradesh-Public Services (Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2013 shall apply 


also to the Chairman holding office on the commencement of the said 
- Ordinance." 


B.L. JOSHI, 

Governor, 

Uttar Pradesh. 

By order 

S.K. PANDEY, 

i! -. Pramukh Sachiv. 
| Se IE 

D 1. Notification No. 710(2)/LXXIX-V-1-13-2(Ka)-8-2013, dated | 

S J H . 
Extra., Part-2, Section (ka), dated 19 July, 2013. ee July 19, 2013, published in U.P, Gazette, 
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प्रेषक, 
अजय अग्रवाल, सचिव, उ.प्र, शासन। 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र, शासन। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाय-2 लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2013 


| विषय स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के 


संबंध Fl 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 
शासन ने सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित स्वशासी संस्थाओं के 


अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्तमान में लागू सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने 
हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है- 


(1) संबंधित स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 
बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर विचार किये जाने के पूर्व कार्यात्मक आवश्यकता के 
परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा यह परीक्षण किया जायेगा कि वर्तमान में किन पदों की उपयोगिता 
कम अथवा समाप्त हो गयी है। ऐसे कम उपयोगी/अनुपयोगी पदों को समाप्त किये जाने 
की कार्यवाही संस्था द्वारा सर्वप्रथम की जायेगी। 


तदोपरान्त संस्था के स्तर पर यह परीक्षण किया जायेगा कि अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 
बढ़ाकर 60 वर्ष करने में कितना अतिरिक्त व्ययभार आयेगा। 

(3) वित्तीय भार के आंकलन के पश्चात्‌ उसे वहन करने के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था के साथ 
संस्था द्वारा प्रस्ताव गवर्निंग बाडी के समक्ष प्रस्तुत कर गवर्निंग बाडी का अनुमोदन प्राप्त 
किया जायेगा। गवर्निंग बाडी के अनुमोदनोपरान्त्‌ संस्था द्वारा उक्त प्रस्ताव अपने 
प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। 


(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा 
कि-- 


(i) ऐसी संस्थायें जो शत-प्रतिशत राजकीय अनुदान से संचालित हैं, उनके लिये उपरोक्तानुसार 
प्राप्त प्रस्ताव में निहित व्ययभार तथा अनुपयोगी पदों को समाप्त करने के फलस्वरूप 
होने वाली बचत को दृष्टिगत रखते हुए संस्तुति की गयी है अथवा नहीं? 


(1) ऐसी संस्थायें जो आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित है, उनके लिये 
जितनी प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा AIST के रूप में दी जा रही है, 
प्रस्ताव में निहित अतिरिक्त व्ययभार के उतने प्रतिशत की धनराशि बजटीय 
व्यवस्था से अनुदान के रूप में अनुमन्य करायी जायेगी तथा शेष व्ययभार को 
वहन करने हेतु संस्था के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीँ? उक्त 
परीक्षण में अनुपयोगी पदों को समाप्त करने के फलस्वरूप होने वाली बचत को 

. भी संज्ञान में लिया जायेगा। 


(i) ऐसी संस्थायें जो स्वयं के खोतों से संचालित हैं, उनके लिये उपर्युक्त प्रस्ताव में 


(2 


DN 
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निहित व्ययभार को वहन करने हेतु संस्था के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं 
अथवा नहीं? 

(5) उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चातू प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ 
संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग की सहमति हेतु संदर्भित कर वित्त विभाग की 
सहमति प्राप्त की जायेगी। 

(6) उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग को सहमति प्राप्त होने पर 
संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा संस्था के कर्मचारियो/अधिकारियों की अधिवर्षता आयु 
58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर मा. मंत्रिपरिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त किया 
जायेगा एवं तद्नुसार आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे। 

2. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार अपने नियंत्रणाधीन विद्यमान 
स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने हेतु कार्यवाही 


शीघ्रता से कराने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
( अजय अग्रवाल ), 
; सचिव। 
| | 409| 9 
संख्या : 2-9:08./2001—951-4-2013 
प्रेषक, ' 
जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन! 
कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक » 27 अगस्त, 2013 


विषय-- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्य कर्मचारियों को 
अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना। 
महोदय, | 
` विभिन्न स्नोतो से किये जा रहे अनुरोध के दृष्टिगत, सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न 
. निर्णयो से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है-- 

(1) राज्य कर्मचारियों में अध्ययन की प्रेरणा का विकास करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मियों 
की उपलब्धता एवं उनके मनोबल में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य की 
लोक सेवाओं और पदों के लिए आयोजित किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने के 
का उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान 

| < 


(2) ग परीक्षाओं/चयनों के विज्ञापन अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, पर उक्त प्राविधान प्रभावी 
2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 
भवदीय, 

f ; (जावेद उस्मानी ), 
् मुख्य सचिव। 
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| संख्या : वेन्आ०-2-562/दस-54( एम ) 2008 टी.सी. 
| प्रेषक, 
अजय अग्रवाल, 
सचिव, वित्त, 
उ.प्र शासन। 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 
39. शासन। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 


लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2013 


विषय--- वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय/नियत 


वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन- c 
के संबंध में। : 


महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा मानदेय/ 
नियम वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से की गयी 
संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं 


(1) राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को संबंधित पद पर अनुमन्य वेतन 


(2) 


(3) 


(4) 


बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय-समय 
पर देय महंगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि उन्हीं कार्मिकों 
को अनुमन्य करायी जाय जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा जिनकी 
नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार को 
गयी हो। 


राजकीय विभागों में जिन संविदा कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर 
भत्ता व अन्य भत्ते आदि मिल रहे हों, उन्हें वर्तमान संविदा अवधि में यथावत्‌ बनाये रखा 
जाये तथा संविदा अवधि की समाप्ति पर नयी संविदा निर्धारित करते समय उक्त भत्ते न 
दिये जाय और संविदा धनराशि पूर्व उप-प्रस्तर-(1) के आधार पर अनुमन्य करायी 
जाय। 


भविष्य में सामान्यतः नियमित पदों के. विरुद्ध संविदा पर नियुक्तियाँ न को जायें 
तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप यदि संविदा पर नियुक्तियाँ को जानी 
आवश्यक हों तो प्रशासनिक विभाग द्वार आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग का 
परामर्श प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त 
किये जायें। 


मानदेय एवं नियत वेतन के कार्मिकों के लिए भी संविदा कार्मिकों की भाँति ही व्यवस्था 
करने के संबंध में केस-दू-केस आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक 
परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर मुख्य सचिव के माध्यम से मा० 
मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही को जाय। 
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(5) संविदा/मानदेय/नियत वेतन के कर्मचारियों को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश 
दिया जाय तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भाँति 


दिया जाये। | 
(6) अल्प संख्यक कल्याण विभाग में सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी आई-टीनआई, | प्र 
में मुख्य अनुदेशक, अनुदेशक, लिपिक-सह-स्टोर कौपर तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों |. 
पर मानदेय की धनराशि को उपर्युक्त उप-प्रस्तर (1) के अनुसार उसी स्थिति में अनुमन्य | 9 


कराया जाये जबकि संबंधित कार्मिक व्यवसायिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में उक्त | 
पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखते हों और उनकी नियुक्ति विज्ञाप के | | 
माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो, अन्यथा की 
स्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मानदेय की दरों को दोंगुना 
किया जाये। 

नागरिक gue विभाग के लिये अलग प्रकार की सेवा नियमावली प्रख्यापित Èl अत: 
संविदा के पदों पर नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखा जाये। 

ऐसे विशिष्ट पदों जिन पर संविदा/मानदेय/नियत वेतन पर नियुक्तियाँ की गयीं हैं और उक्त CC 
प्रकार के पद किसी भी विभाग के नियमित अधिष्ठान में उपलब्ध नहीं हैं तो भविष्यमें । . 
उन पदों से संबंधित कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने के संबंध में केस-टू-केस 
आधार पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। 


स्वशासी संस्थाओं/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं आदि में संविदा के आधार पर नियुक्त 
कार्मिकों के प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के | 
FEY के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त किये |. 
जायें। 

(10) सुझाव के रूप में वेतन समिति (2008) द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने वाले 

कार्यों के लिए किये जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में की गयी संस्तुतियो के | 
संबंध में यह पाया गया कि सम्प्रति आउट सोसिँग के माध्यम से सेवायें लेने हेतु न तो | | 
कोई नीति निर्धारित है और न ही कोई गाइड लाइन्स निर्गत की गयी है, जिन्हें किया जाना 
आवश्यक है। अत: कार्मिक विभाग सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने के 
विषय पर सामान्य नीति से बनाने की कार्यवाही करें, जिसके लिये वित्त विभाग, श्रम 
विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों का परामर्श प्राप्त किया जाय। उपरोक्तानुसार कार्मिक 
विभाग द्वारा सामान्य नीति निर्धारण का कार्य एक माह में पूर्ण किया जाय। उक्त सामान्य 
ng T करते समय कार्मिक विभाग वेतन समिति की भुगतान संबंधी संस्तुति पर 

चार करें। : 


(11) संविदा कार्मिकों के संबंध में लिये जाने वाले निर्णय सेवा प्रदाता के माध्यम से ली 
जाने वाली सेवाओं पर तथा नागरिक अडुयन विभाग के कार्मिकों के मामले में लागू नहीं 


ee 


(7 


Ss 


(8 


we 


(9 


~~ 


होंगे। : 
2. कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-] में उल्लिखित निर्णयों के आधार पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने 
का कष्ट करें। 
iE. भवदीय, 
। अजय अग्रवाल, 
सचिव, वित्त। 
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संख्या : vil-2-161/89-2013 


| qa] 


प्रेषक, 
| अजय अग्रवाल, सचिव, उप्र, शासन! 
| सेवा में, 
| समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
| वित्त (सामान्य) अचुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2013 
| विषय-- सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन। 
| महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि आहरण-वितरण 
| अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में लिये गये आहरणों को अंकित नहीं 
क्रिया जा रहा है तथा एरियर के रूप में अधिक धनराशि को अंकित किया जा रहा है। कई अभिदाताओं 
| को 90 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि से भी अधिक धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में 
| महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित सामान्य भविष्य निधि के अंतिम अवशेष के अनेकों प्रकरणों में 
ऋणात्मक भुगतान की स्थिति भी परिलक्षित हुयी है। अत: महालेखाकार द्वारा भविष्य में प्रत्येक 
अभिदाता के आहरण की स्वीकृति एवं भुगतान के पश्चात्‌ उस धनराशि को सामान्य भविष्य निधि 
पासबुक में (स्वीकृति आदेश संख्या, वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित) तत्काल अंकित करने एवं 
| सामान्य भविष्य निधि में जमा एरियरों की वास्तविक धनराशि का ही अंकन पासबुक में किये जाने के 
| सुझाव दिये गये हैं। 


| 2. उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव 

। एवं भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया शासन स्तर से पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित की गई है 
एवं शासनादेश संख्या : सामान्य-4-1077/दस-503-77, दिनांक 08 मई, 1979 द्वारा निर्धारित 
सा.भा.नि. पासबुक के प्रारूप में भी उक्त विवरण अंकित करने हेतु स्पष्ट कॉलम हैं। 


| 3. अतएव महालेखाकार द्वारा अवगत करायी गयी पासबुक के रख-रखाव की त्रुटियों को संज्ञान 
में लेते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में प्रत्येक अभिदाता के He ofA खाते से 
कोई भी अग्रिम आहरण/अंतिम निष्कासन की स्वीकृति होने पर निर्धारित प्रक्रिया/।दिशा-निर्देशों का कड़ाई 

: से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं fagi के आहरण के पश्चात्‌ सामान्य भविष्य निधि पासबुक में 

¦ भुगतानित धनराशि की वाउचर संख्या एवं दिनांक तत्काल अंकित करने के लिये संबंधित आहरण 

| वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाय। इसके साथ ही AoA. पासबुक में अंशदानों तथा 
एरियर की धनराशि की सही प्रविष्टियाँ किये जाने एवं घनराशि की वाउचर संख्या एवं दिनांक संगत 
स्तम्भों में स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने के लिये भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जायं। इस प्रक्रिया के 
अपुनपालन के संबंध में विभागाध्यक्ष स्तर पर समीक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय। सुसंगत 

| शासनादेशों में विहित प्रक्रिया एवं उपर्युक्तानुसार दिये जा रहे निर्देशों के अनुपालन न होने के कारण यदि शासन 

। को कोई क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप 


| से उत्तरदायी होंगे। 
भवदीय, 
अजय अग्रवाल, 
सचिद्‌। . 
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1940 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह [भाग 
412 
संख्या : ई-8-1266/दस-2013-89/2004 
प्रेषक, 
मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग। 
सेवा में, 


(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 

(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2013 
विषय आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के संबंध में। 
महोदय, 

आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश 


संख्या : ई-8-305/दस-2006, दिनांक 2 मार्च, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा | 
यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि सभी संबंधित विभाग अपने विभाग से संबंधित भवनों के मानकीकरण 


का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। इस हेतु प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से भवनों की डिजाइन 


तैयार करायेंगे तथा उस पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त | 
व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत र | 


आफ रेट्स के बदलने पर स्वत: पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित 
ae संबंध में भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित करते हुए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया 
जायेगा। 


2. उक्त शासनादेश के इस उल्लेख कि “भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत शेड्यूल 
आफ रेट्स के बदलने पर स्वतः पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित हैं, 
उनके संबंध में भी आवश्कतानुसार पुनरीक्षित करते हुए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया 
जायेगा”, के संबंध में व्यवस्था को स्पष्ट किया जाना आवश्यक पाया गया। | 

3. इस संबंध में सम्यक्‌ विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मानकीकृत भवनों 
के मानचित्र एवं मात्रा में कोई वृद्धि/परिवर्तन नहीं होता है, मात्र शेड्यूल ऑफ रेट्स बदलने के कारण 
मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि होती है, तो ऐसे आगणनों का परीक्षण प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग 
से कराकर नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में पुनः व्यय 
वित्त समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। 

4. उक्त शासनादेश दिनांक 2 मार्च, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। 

हे भवदीय, 
मुकेश मित्तल, 
ae सचिव। 
| 413 | 
B संख्या : वे-आ-2-6651५/दस-54( एम ) 2008 टी.सी 
अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन। 
सेवा में, 
yga सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2013 
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विषय-- वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण 

| संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य 
संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयो के कार्यान्वयन के संबंध में। 

| महोदय ) 
| उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन 
` समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण ससटं ्राविधिक शिक्षण 
` संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त लिये गये 
| निर्णय आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे EI 


| 2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आदेश 

| वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें। d 

| संलग्नक-उपरोक्तानुसार। 

भवदीय, 

( अजय अग्रवाल ), 
सचिव, वित्त। 


शासनादेश संख्या : वे-आ«-2-6659/दस-54( एम ) 2008 tfh, 
दिनांक 26 सितम्बर, 2013 का संलग्नक 


(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं के सामान्य कोटि के 
| शिक्षणेत्तर पद/संवर्ग। 
, बाहन चालक संवर्ग 

(1) वाहन चालकों के संबंध में वर्तमान में लागू व्यवस्था/वेतनमानों में किसी संशोधन/ 
उच्चीकरण का औचित्य नहीं है। वर्तमान व्यवस्था यथावत्‌ बनाये रखी जाय। 

(2) वाहन चालकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जाय, जिससे वे वाहनों के रख- 
रखाव की दक्षता हासिल कर सकें। 

अवर अभियन्ता,( डिप्लोमा इंजीनियर्स ) ` 

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती की 
अर्हता हाईस्कूल के साथ अभियन्त्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है, पर भी अवर 
अभियन्ता के समान वेतन बैण्ड-2 (रुः 9300-34800) तथा ग्रेड वेतन रु 4200/- 
वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 

(2) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें अवर अभियन्ता संवर्ग के 
पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति 
के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। | 

(3) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 

` पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। _ 
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1942 उत्तर प्रदेश सुगम सेवा नियम संग्रह (भाग 


कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद 
(1) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के वेतनमान रु. 2610-3540 तथा 2650-4000 के 

को वेतनमान रु. 2750-4400 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुए सादृश्य वेतन Aog) 

तथा ग्रेड वेतन रु, 1800/- स्वीकृत किया जाये। भविष्य में उक्त श्रेणी के पदों पर | 

कक्षा-8 उत्तीर्ण तथा आईटीआई प्रमाण-पत्र के अर्हताधारियों की ही नियुक्ति की | 
जाय। ऐसे प्राविधिक पद जिनके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यों के विषय से 
संबंधित ट्रेड आई,टी,आई. में न हो उन विषयों से संबंधित पदों पर नियुक्तियो के लिये | 
भारत सरकार द्वारा Skill Development Initiative Scheme (SDIS) Based On | 
Modular Employable Skills (MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से | 
भरा जाये। . 

(2) abe वर्ग के प्राविधिक पदों के संबंध में वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियो पर 
वेतनमान रु, 3050-4590, 4000-6000 तथा 4500-7000 के पदों के लिये निर्धारित ' 
की गयी शैक्षिक अर्हता तथा भर्ती की विधियों एवं वेतनमानों को सहायता प्राप्त 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के संबंध में 
निम्नानुसार निर्धारित किया जाय-- 

(क) ऐसे प्राविधिक पद जिन पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता 
हाईस्कूल के साथ-साथ राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा शासन द्वारा 
मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय प्रमाण-पत्र निर्धारित है 
अथवा संबंधित पद पर वेतनमान रु. 2650-4000 में कार्यरत पदधारक पदोन्नत | 
होकर नियुक्त होते हैं, उन्हें रु. 3050-4590 के सादृश्य वेतन. बेण्ड-] रु. ' 

` 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 1900/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया 

जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जो उपरोक्त संस्तुत वेतनमान से उच्च वेतनमान 

Ü | में कार्यरत हैं उन्हें वर्तमान में प्राप्त वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होता 
à रहेगा। | 
(ख) भविष्य में इन पदों के कम से कम 50 प्रतिशत पदों को उपरोक्त शैक्षिक/ ' 

प्राविधिक अर्हता के पदधारकों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय तथा शेष 50 

प्रतिशत पदों को रु. 2650-4000 सादृश्य वेतन बैण्ड-1 रु. 5200-20200 

ग्रेड वेतन रु. 1800/- में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थाई पदधारको से 

उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति कर भरा जाय। ऐसे विभाग जहाँ पदोन्नति हेतु 

पोषक सवंर्ग नहीं है वहाँ पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। 

(ग) उक्त श्रेणी के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती टे., तयूनतम अर्हता हाईस्कूल एवं 
. आई,टी,आई./समकक्ष संस्था का 2 वर्षीय प्रमाण-पत्र तथा संबंधित क्षेत्र का 
* न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव निर्धारित है और जिनके कार्य/दायित्व में पर्यवेक्षकीय 
कार्य सम्मिलित हों अथवा ग्रेड वेतन रु, 1900/- के पदों से पदोन्नति द्वारा भर 

जाने की व्यवस्था हो, ऐसे पदों पर ग्रेड वेतन रु. 2400/- तत्काल प्रभाव 
Hj अनुमन्य कराया Sa! इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जिन्हें वर्तमान में उक्त 
by | वेतनमान से उच्च वेतनमान अनुमन्य हो रहा है उन्हें वह वेतनामन वैयक्तिक 7 


|| - से अनुमन्य होता रहेगा। ् 
p | (घ) भविष्य में वेतनमान रु, 4000-6000 के पदों को शत-प्रतिशत रु 3050-4590 
ii ^ के वेतनमान में कार्यरत ऐसे पदधारकों से पदोन्नत कर भरा जाय जो स्थायी हों 
VR CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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peal T में ae वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। ऐसे विभाग जहाँ इस 

V के पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग नहीं है वहाँ इन्हें प्रस्तावित शैक्षिक/ 

प्राविधिक अर्हताधारियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। 

(ङ) ऐसे पद जो मूलतः पर्यवेक्षकीय पद हैं और जिन्हें रु. 4000-6000 के, वेतनमान 
के पदधारका से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है अथवा सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम 
शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता इण्टरमीडिएट तथा 2 वर्षीय प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा तथा 
संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित हो, उन्हें वेतनमान रु. 4500-7000 
सादृश्य वेतन बेण्ड-1 रु, 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800/- तत्काल प्रभाव 
से अनुमन्य कराया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्च 
वेतनमान मिल रहा है, उन्हें प्राप्त उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होता 
रहेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर पद हेतु निर्धारित उक्त व्यवस्था के अनुसार 
नियुक्ति की जाय। 

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक 
पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति 
के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर fad विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 


(4) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है ते ऐसे पदों के पदघारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 

: पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 

फार्मासिस्ट संवर्ग 


| (1) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं में कम्पाउन्डर/फार्मासिस्ट 
| के पद पर कार्यरत ऐसे पदघारक जो राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट पद (वेतन बैण्ड- 
| एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/-) के लिये निर्धारित अर्हता रखते हो, उन्हें ही तत्काल 

| प्रभाव से वेतन बैण्ड-1 wd ग्रेड वेतन रु. 2800/- अनुमन्य कराया जाय। उक्त 

| पदधारक द्वारा संबंधित पद पर वेतन बैण्ड-] एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- में दो वर्ष की 

॥ संतोषजनक सेवा पर वेतन बेण्ड-2 रू 9300-34800 ws ग्रेड वेतन रु. 4200/- 
नॉन--फंबशनल वेतनमान के रूप में तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय और उक्त 

" पदधारक को GHG. की व्यवस्था भी राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट के समान 
| अनुमन्य होगी। उक्त संस्थाओं के फार्मासिस्ट पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों 
1 के फार्मासिस्ट पद (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/-) के लिये निर्धारित 
` | अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन 
Y ही अनुमन्य होगा और उनके संबंध में अन्य राज्य कर्मचारियों, जिन्हें नान-फंक्शनल 
7 
q 


ग्रेड वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है, के लिये निर्धारित ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू 
होंगी। उक्त संस्थाओं में कम्पाउन्डर पदनाम से उपलब्ध पदों का पदनाम फार्मासिस्ट रखा 
जाय। 


(2) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं में होम्योपैथिक 
« कम्पाउन्डर के पदधारक जो वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये 
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निर्णय के आधार पर राजकीय विभागों के होम्योपैथिक कम्पाउन्डर हेतु निर्धारित अर्हता 
के समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतनमान रु. 4500-7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड- 
- p एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। उक्त पदधारक 
द्वारा संबंधित पद पर वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/- में दो वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पर वेतन बेण्ड-2 रु. 9300-34800 एव ग्रेड वेतन: रु 4200/- 
नॉन-फंक्शनल वेतनमान के रूप में तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय और उक्त 
पदधारक को ए.सी.पी. की व्यवस्था भी राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट के समान | 
अनुमन्य होगी। परन्तु होम्योपैथिक कम्पाउन्डर पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों 
के फार्मासिस्ट पद (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/-) के लिये निर्धारित अर्हता | 
नहीं रखते हैं उन्हें वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य | 
होगा और उनके संबंध में अन्य राज्य कर्मचारियों, जिन्हें नॉन-फंक्शनल ग्रेड वेतन 
स्वीकृत नहीं किया गया है, के लिये निर्धारित सी.पी, की व्यवस्था लागू होंगी। 


सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के फार्मासिस्ट/कम्पाउन्डर (पशु 
चिकित्सा) के पदों के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट (पशु 
चिकित्सा) के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हों उन्हें ही 
तत्काल प्रभाव से वेतनमान रुः 4500-7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड-] रु. 5200- 
20200 एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- अनुमन्य किया जाय। परन्तु जो पदधारक उक्त अर्हता 
नहीं रखते हैं उन्हें वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन हीं अनुमन्य 
होगा। फार्मासिस्ट/कम्पाउन्डर (पशु चिकित्सा) के पदधारकों पर राजकीय कर्मचारियों के 
लिये निर्धारित सी.पी, की सामान्य व्यवस्था लागू होंगी। 


(4) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें फार्मासिस्ट संवर्ग के पद 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा समान कन्सिडरेशन 
के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति 
के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 

(S) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 

आशुलिपिक संवर्ग 

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में आशुलिपिक संवर्ग के लिये निम्न 

व्यवस्था निर्धारित की जाय-- i 

(क) Sh संस्थाओं के आशुलिपिक संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर नियुक्त ऐसे वर्तमान 
पदधारक जो राजकीय विभागों में उक्त पद हेतु कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर 
निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें वेतनमान रु, 4500-7000 का सादृश्य वेतन 
बैण्ड-] एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता ! 
न रखने की स्थिति में संबंधित वर्तमान पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे 
वेतनमान सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 


। भविष्य में आशुलिपिक संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर नियुक्त ऐसे होने 
f | वाले पदधारक जो राजकीय विभागों में उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, को 


(3) 


~ 
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ही वेतनमान रु. 4500-7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु» 
2800/- अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में संबंधित पदधारक को 
ग्रेड वेतन रु. 2800/- से निम्न ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 

(ख) उक्त संस्थाओं में आशुलिपिक संवर्ग के द्वितीय स्तर के पद के ऐसे पदघारक 3 
SE! उप-प्रस्तर-(क) की व्यवस्था के अनुसार आशुलिपिक के पद पर वेतन 
बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- प्राप्त करते हुए आशुलिपिक संवर्ग के द्वितीय 
स्तर के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुए हों उन्हें ही रु. 5000-8000 (सादृश्य 
वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु, 4200/-) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। 
उपरोक्त से भिन्न द्वितीय स्तर के पदधारकों को वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहे 
वेतनमान का सादृश्य वेतन dus एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 


_ (ग) उक्त संस्थाओं में आशुलिपिक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद के ऐसे धारक जो पूर्व 


उप-प्रस्तर-(ख) की व्यवस्था के अनुसार आशुलिपिक ud के द्वितीय स्तर के 
पद पर वेतन बैण्ड-2 ud ग्रेड वेतन रु. 4200/- प्राप्त करते हुए 
संवर्ग के तृतीय स्तर के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुए हों उन्हें ही वेतन बैण्ड-2 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उपरोक्त से भिन्न 
तृतीय स्तर के पदधारकों को वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहे वेतनमान का सादृश्य 
चेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। ` 

(घ) उक्त संस्थाओं में आशुलिपिक संवर्ग क्रे प्रथम स्तर के पद का पदनाम आशुलिपिक, 
द्वितीय स्तर के पद का पदनाम वैयक्तिक सहायक ग्रेड! रखा जाय। 

(ङ) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 8 वर्ष को 
संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक के पदधारकों से पदोन्नति द्वार भरा जाय 
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के पद को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की 
सेवायें जोडते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक 
सहायक ग्रेड-2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की 
संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायी 

(च) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के पदों का निर्घारण/ 
सृजन संबंधित संस्था की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर प्रशासकीय 
विभाग के द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा। 

उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसार सम्बंधित पदों पर उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 

तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जायेगा। 

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें आशुलिपिक संवर्ग के पद 

उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 

प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के 
आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के 
उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 

संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 
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लेखा कर्मचारी संवर्ग 

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार 
के पद पर नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकोय विभागों iu लेखाकार के 
पद हेतु कम्प्यूटर की अईता को छोड़कर निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु, 
4500-7000 का सादृश्य वेतन बेण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु 2800/- तत्काल प्रभाव से 
अनुमन्य होगा! उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में संबंधित पदधारक को वर्तमान में प्राप्त 
हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त 
ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के सहायक लेखाकार के पद हेतु निर्धारित अर्हता 
रखते हों, को ही वेतनमान & 4500-7000 का सादृश्य वेतन बेण्ड-1 इवं ग्रेड वेतन 
रु. 2800/- अनुमन्य होगा! उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में संबंधित पदधारक को 
ग्रेड वेतन रु, 2800/- से निम्न ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 

(2) ऐसी संस्थाएं जहाँ लेखाकार के पद एकल स्वरूप में हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं 
वहाँ वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को लेखाकार के रूप में बनाये रखा 
जाय। भविष्य में पद रिक्त होने पर लेखाकार का पद सहायक लेखाकार में परिवर्तित हो 

. जाएगा तथा सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त होने वाले पदधारक उपरोक्त उप- ' 
प्रस्तर-1 के अनुसार ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जहाँ सहायक लेखाधिकारी संस्था 
द्वारा नियुक्त हैं उन्हें राजकीय विभागों के सहायक लेखाधिकारी के समान वेतन बैण्ड-2 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4800/- तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाए तथा 
भविष्य में सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाकार से पदोन्नति के माध्यम से भरा 
जाए। ; 

(4) लेखा लिपिक वेतनमान 4000-6000 सादृश्य वेतन बेण्ड-] एवं ग्रेड वेतन रु. 2400/- 
के पदधारकों को तत्काल प्रभाव से सहायक लेखाकार के पदों में संविलीन करते हुए 
वेतनमान रु. 4500-7000 के सादृश्य वेतन बेण्ड-]' एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- 
तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए। 

(5) जिन संस्थाओं में कनिष्ठ लेखा लिपिक, लेखा लिपिक, कैशियर (लेखा संवर्ग की अर्हता 
निर्धारित होने की स्थिति में), लेखा सहायक आदि पदनामों से वेतनमान रु, 3050- 
4590 अथवा 3200-4900 के सादृश्य वेतन बेण्ड एवं ग्रेड बेतन में पद उपलब्ध हैं उन 
पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाए। इन पदों के पंदधारकों को इण्टर कामर्स की 
अर्हता सहित 07 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक लेखाकार के रिक्त पद उपलब्ध होने 
पर पदोन्नत किया जाए। जब तक ऐसे पदधारक प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रहें तब तक सहायक 
लेखाकार के पद पर सी"ी भर्ती न की जाए। 

(6) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा संवर्ग के पद उपलब्ध 
हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन म॑ | 
नहीं किया गया है, के मामलों मे प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार | 
पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त 
माः मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 


(7) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान 
| T. द के वेतनमान के 
im | निम्नीकृत होने को स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक . वर्तमान में अनुमन्य , 
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वेतनमान pou! = रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। | 
लिपिकीय कर्मचारी संवर्ग 


(1) विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
लिपिकीय संवर्ग के पदों के संबंध में निम्नवतू व्यवस्था की जाये 

(1) लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर का पद जो वर्तमान में विभिन्न पदनामों यथा कनिष्ठ 
लिपिक, टंकक, कनिष्ठ सहायक, नैत्यिक लिपिक आदि पदनामों से हैं, के लिये 
राजकौय विभागों की भांति कनिष्ठ सहायक पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में 
वेतन बैण्ड-1, रु. 5200-20200 व ग्रेड वेतन रु, 2000/- तत्काल प्रभाव से 
अनुमन्य किया जाये। कनिष्ठ सहायक पद हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टर मीडिएट, हिन्दी 
टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट को गति 
एवं कम्प्यूटर में “कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा 
प्रदत्त सी.सी-सी. प्रमाण-पत्र” अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा जाये। 

(i) द्वितीय स्तर के पद जो विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आलेखक 
प्रालेखक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों तथा तृतीय स्तर के पद जो 
विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ सहायक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ 
आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों से पूर्व वेतनमान रु. 3200-4900, रु. 
4000-6000, रु. 4500-7000 में हैं, को संविलीन कर वरिष्ठ सहायक वदनाम 
व वेतनमान रु. 4500-7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 रु, 5200-20200, ग्रेड 
वेतन रु. 2800/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाये। वरिष्ठ सहायक के पदों 
को 5 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत-प्रतिशत पदोन्नति के 
आधार पर भरा जाये। 

(ii) तृतीय स्तर के पद जो वर्तमान में पूर्व वेतनमान ee सादृश्य वेतन 
बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रु. 4200/- में विभिन्न पदनामों यथा कार्यालय अधीक्षक, 
प्रधान सहायक, हैड असिसटेंट आदि में हैं, का वेतनमान यथावत रखते हुए 
पदनाम प्रधान सहायक किया जाये। भविष्य में प्रधान सहायक का पद 5 वर्ष कौ 


M 


सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की 


व्यवस्था की जाये। 
(iv) उपर्युक्त के फलस्वरूप लिपिकीय संवर्ग का ढांचा निम्नानुसार हो जायेगा 


भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया | 


क्र, | पदनाम | पुनरीक्षित वेतन संरचना 


80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 
अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ- 
साथ कम्प्यूटर संचालन का 
डोयक सोसाइटी (DOEACO) 


1948 
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(५) 


(vi) 


पदनाम भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया 


पुनरीक्षित वेतन संरचना 
में 
वेतन बेण्ड | ग्रेड वेतन । 
(रु) (रु) 

Bo 03 
सोसाइटी द्वारा प्रदत्त “सी.सी.सी. 
प्रमाण-पत्र” तथा हिन्दी/अंग्रेजी 
में कम से कम क्रमश: 25/30 


शब्द प्रति मिनट की टंकण 
गति। 


15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे 
कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो 
हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान 
रखते हों। 


05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे 
कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो 
इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान 
रखते हों। 

शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 5 वर्ष 


को सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के 
पदों से। 


शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 5 वर्ष | 
को सेवा वाले वरिष्ठ के 
पदों से। 

निर्धारित ढाँचे के आधार पर वरिष्ठ सहायक तथा प्रधान सहायक के उच्च. 


स्तर के पदों का निर्धारण/सृजन संबंधित संस्था की कार्यात्मक आवश्यकता के 
आधार पर किया जायेगा। 


ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लिपिकीय संवर्ग के 
पद्‌ उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख 
समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, 
du apr के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त 
भाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन 

हुए निर्णय लिया जाय। : Em 
उपर्युक्तानुसार संस्तुतियो को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान 
के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में 
अनुमन्य वेतनमान वैयिक्तक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर 
नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 


2. | वरिष्ठ 5200- 2800 
सहायक | 20200 


9300- 
34800 
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भाग] महत्वपूर्ण शासनादेश 


1949 
कर्मचारी /अधिकारी संवर्ग 


(1) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए वर्तमान ढांचे को 
यथावत बनाये रखा जाय। 

(2) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के पुस्तकालय लिपिक/काउन्टर सहायक के पद 
वर्तमान वेतनमान रु. 3050-4590 के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 रु. 5200-20200 ग्रेड 
वेतन रु, 1900 के स्थान पर वेतन बैण्ड-] रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2000 
तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा पदनाम “पुस्तकालय सहायक” कर दिया 
जाय। पुस्तकालय सहायक के पदों के लिये इण्टरमीडिएट तथा भारत सरकार/राज्य 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 6 माह का प्रमाण-पत्र एवं 
डोयक (DOEACC) से “Haat.” लेबल का प्रमाण-पत्र की अर्हता निर्धारित की 
जाय। 

(3) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जहाँ कहीं पुस्तकालय लिपिक से पदोन्नति का . 
पद वेतनमान रु. 4000-6000 में उपलब्ध है वहाँ उक्त पद को लिपिकीय संवर्ग की 
भांति वेतन बैण्ड-1 रुः 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- तत्काल प्रभाव से 
अनुमन्य किया जाय और पदनाम वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक कर. दिया जाय। वरिष्ठ 
पुस्तकालय सहायक के पदों पर, ऐसे पुस्तकालय सहायक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 6 माह का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
कर लिया हों, की पदोन्नति को जाय। 

(4) प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर राजकीय विभागों के श्रेणी-4 
के पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों की भांति शैक्षिक अर्हता व भर्ती की विधि निर्धारित 
की जाय एवं वर्तमान में अनुमन्य वैतन बैण्ड-3 रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु. 
5400/- को यथावत्‌ बनाये रखा जायो उप-पुस्तकालयाध्यक्ष एवं, -सहायक 

पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर भी राजकीय विभागों की भांति वेतनमान क्रमशः 7450- 
11500 के सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- एवं 
वेतन बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- अनुमन्य किया जाय। 
उप-पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती की अर्हता 
भी राजकीय विभागों की भांति रखी जाय। पुस्तकालयों का ढाँचा राजकीय विभागों के 
प्रेणी-4 के पुस्तकालयों के समान ढांचा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत रखा जा 
सकता है। : 

(5) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के 
पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए राजकीय विभागों के श्रेणी-4 के पुस्तकालय के 
पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि के समान निर्धारित 
की जाय। 

(6) कृषि शिक्षा एवं विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के 
अन्य अधीनस्थ पद राजकीय विभागों के श्रेणी-4 के पुस्तकालयों के समान कार्यात्मक 
आवश्यकता के दृष्टिगत रखे जाय। 

(7) पशुपालन विभाग के अधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान 
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को 
राजकीय विभागों के श्रेणी-3 के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के समान वेतन बैण्ड- 
2 रु, 9300-34800 व ग्रेड वेतन रुः 4600/- को यथावत रखते हुए अन्य पदों को 
राजकीय विभागों की भांति कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत रंआ जाय। राजकीय विभागों ` 
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के श्रेणी-3 के पुस्तकालयों की भांति ढांचा रखे जाने में किसी पद का वेतनमान कम होने . 


की स्थिति में वर्तमान पदधारकों को मिल रहा वेतनमान यथावत मिलता रहेगा। किसी भी 


. कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त पद राजकीय विभागों की श्रेणी-3 के 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


नर्सिंग संवर्ग 


(1) 


(2) 


(3) 


पुस्तकालयों के ढांचे में आ जायेंगे। 

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शैक्षिक/ प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं, जिनका उल्लेख उपर्युक्त में नहीं आ सका है, के पुस्तकालयों के पदों 
पर समान Consideration के आधार पर राजकीय विभागों के पुस्तकालयों की भांति 
-श्रेणीकरण करते हुए पदनाम व वेतनमान तथा शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि का 
निर्धारण किया जाय। | 

उच्च शिक्षा विभाग के राज्य विश्वविद्योलयों में लाइब्रेरी संवर्ग के पदों की संख्या तथा 
विभिन्न श्रेणी के पदों के स्तर को कम किये जाने हेतु सचिव उच्च शिक्षा विभाग की 
. अध्यक्षता में समिति गठित कर उसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जाए। | 

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें पुस्तकालय संवर्ग के पद 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। ८ | 


उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 


राज्य की विभिन्न श्रेणी की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के 
चिकित्सालयों/औषधालयों में सृजित नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदनामों यथा स्टाफ नर्स, 
नर्स, नर्स कम हेल्थ असिसरेण्ट एवं Hea के पदों का पदनाम स्टाफ नर्स रखा जाय। 
उक्त पदों के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों की स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती 
हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतन बैण्ड रु, 9300-34800 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। परन्तु संबंधित पदों के 
ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों को स्टाफ नर्स के पद के लिये निर्धारित अर्हता नहीं 
रखते हैं उन्हे प्राप्त हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। संबंधित 
संस्थाओं में जहाँ चिकित्सालय/औषधालय न हों वहाँ नर्सिंग संवर्ग का पद न रखा जाए। 
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परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 

उपर्युक्तानुसार संस्तुतियो को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने को स्थिति आती हे तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 


अनुरेखक /मानचित्रकार संवर्ग 


(1) 


(2) 


(3) 


प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में ड्राफ्ट्समैन के पद के ऐसे 
पदधारक जो राजकीय विभागों के ड्राफ्ट्समेन के पद पद भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के 
समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतन बेण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800 तत्काल प्रभाव 
से अनुमन्य किया जाये। परन्तु संबंधित पदों के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों की 
ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे 
वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड. एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। उक्त संस्थाओं में 
ड्राफ्ट्समैन के जो पद वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- से उच्च वेतन 
बैण्ड/ग्रेड वेतन में हैं, वहाँ केवल वर्तमान पदधारकों को उच्च वेतन dus एवं ग्रेड वेतन 
यथावत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा! भविष्य में उक्त व्यवस्था के अनुसार नियुक्त 


ASN 


होने बाले पदधारक ग्रेड वेतन रू. 2800/- में नियुक्त होंगे! 


एच.बी.टी.आई., कानपुर में जूनियर ड्राफ्ट्समेन के पद का पदनाम ड्राफ्ट्समैन रखा 
जाय एवं उक्त पद के पदधारक द्वारा राजकीय विभागों के डाफ्ट्समैन के पद पर भर्ती हेतु 
निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखने पर ही, उन्हें वेतन बैण्ड-। एवं ग्रेड वेतन रु. 
2800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जायो उक्त TSAR की संस्था में सीनियर 
ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति होने पर उसे वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- 
अनुमन्य होगाः द | 
परन्तु जूनियर ड्राफ्ट्समैन (परिवर्तित पदनाम ड्राफ्ट्समैन) के पदधारक द्वारा 
राजकीय विभागों की ड्राफ्ट्समैन के पद के लिये निर्धारित अर्हता न रखने पर उन्हे 
वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य 
होगा। उक्त पदधारक की संस्था में सीनियर ड्ाफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति होने पर उसे 
वेतन बैण्ड-1 ud ग्रेड वेतन रु. 2800/- ही अनुमन्य होगा। i 
उक्त संस्थाओं. में ड्राफ्ट्समैन के जो पद वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- 
से उच्च वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में हैं, उन यदो पर केवल वर्तमान पदधारकों को उच्च 
वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा। भविष्य में पद रिक्त 
होने पर पद हेतु निर्धारित उक्त व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति की जाय। भविष्य में im 
व्यवस्था के अनुसार नियुक्त होने वाले पदधारक ग्रेड वेतन रु, 2800/- में नियुक्त होंगे। 
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में ड्राफ्ट्समैन का पद 
वर्तमान वेतनमान रु. 5000-8000 के स्थान पर वेतनमान रु. 4500-7000 के सादृश्य 
वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रु 2800/- में रखा जाए। वेतनमान के निम्नीकृत होने के 
फलस्वरूप वर्तमान पदधारक वैयक्तिक रूप से वेतनमान 5000-8000 में बना रहेगा। 
भविष्य में उक्त व्यवस्था के अनुसार नियुक्त होने वाले पदधारक ग्रेड वेतन 2800/- 
में नियुक्त eit 
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(4) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें अनुरेखक एवं मानचित्रकार 
सवंर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख 
समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 

(5) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 

विधि सहायक/विधि अधिकारी संवर्ग 

(1) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में वरिष्ठ विधि सहायक के पद का 
पदनाम विधि अधिकारी करते हुए संबंधित पद के पदधारक द्वारा निम्न अर्हता रखने की 
स्थिति में ही वेतनमान रु, 7450-11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु, 4600/- तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य | 
किया जाय | 

(क) विधि स्नातक 


(ख) बार कोंसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त संबंधित बार कौंसिल अथवा सम्बद्ध 
बार एसोसियेशन में रजिस्ट्रेशन एवं बार कौंसिल/बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त/ 
प्रमाणित दो वर्ष की प्रैक्टिस के अनुभव का प्रमाण-पत्र: 


परन्तु पद के ऐसे पदधारक जो उक्त अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो 
रहे वेतनमान के सादृश्य़ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। भविष्य में पद रिक्त 
होने पर उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति की जाय। 

(2) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें विधि सहायक/विधि 
, अधिकारी संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण 
जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय 
विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर | 
वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते | 
हुए निर्णय लिया जाय। । 
उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलवस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के । 

निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 


वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। gus 
फोटोग्राफर संवर्ग 


(1) (क) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध फोटोग्राफर, आर्टिस्ट - 
* कम-फोटोग्राफर, फोटो आर्टिस्ट सिने फोटो आर्टिस्ट, फोटोग्राफर-कम-कैमरामैन 
आदि पदनामो से उपलब्ध ऐसे पद जो वर्तमान मे वेतनमान रु, 4500-7000 के 
सादृश्य वेतन बेण्ड-] रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- में हैं, उन | 
पदों :के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के फोटोग्राफर के पद पर भर्ती हेतु | 
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निर्धारित ML समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतनमान रु. 5000-8000 का 
सादृश्य वेतन बेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य 
किया जाय। उक्त पदों के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों की फोटोग्राफर के 
पद के लिये निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान 
के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 


(ख) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध फोटोग्राफर, 
आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर, फोटो आर्टिस्ट सिने फोटो आर्टिस्ट, फोटोग्राफर-कम- 
कैमरामैन आदि पदनामों से उपलब्ध ऐसे पद जो वेतनमान रु. 5000-8000 
सादृश्य वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- में हैं, उनके 
वर्तमान पदधारकों को वेतन बैण्ड-2 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- 
में वैयक्तिक रूप से बनाये रखा जाय। भविष्य में उक्त पद पर पूर्व उप-प्रस्तर- 
(क) के अनुसार व्यवस्था की जाय। 

उपर्युक्त विभिन्न verti से उपलब्ध पदों का पदनाम फोटोग्राफर रखा 
जाय। 

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें फोटोग्राफर संवर्ग के 

पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागो से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख 

समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 

जाय। . 


उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने को स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। ः 


कलाकार संवर्ग 


(1) 


(2) 


(3) 


इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट नैनी, इलाहाबाद में आर्टिस्ट (कलाकार) के पद की 
शैक्षिक अर्हता राजकीय विभागों की भांति किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वाणिज्यिक 
आर्ट/फाइन आर्ट में स्नातक उपाधि (बी.एफ«ए,/बी०वी<ए५) निर्धारित करते हुए बर्तमान 
वेतनमान को यथावत बनाये रखा जाए। 


ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें कलाकार (आर्टिस्ट) संवर्ग 
के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागो से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख 
समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकोय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 


उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 
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तकनीशियन संवर्ग 

(1) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं मे 
प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के 
प्राविधिज्ञ के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही 
वेतनमान रु. 4500-7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- 
तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। इसी प्रकार वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के ऐसे | 
पदधारक जो राजकीय विभागों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संस्था के वरिष्ठ । 
प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद पर प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद से पदोन्नति द्वारा आये हो 
उन्हें ही वेतनमान रुः 5000-8000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 एवं ग्रेड 
वेतन रू. 4200/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। 

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के प्रयोगशाला 

प्राविधिज्ञ के पद के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हे उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे | 
वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड ud ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ | 
प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के जो पदधारक प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ से पदोन्नति होकर नहीं आये | 
है उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन dus एवं ग्रेड वेतन ही 
अनुमन्य होगा। 

(1) एक्सरे तकनीशियन--सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में एक्सरे 
तकनीशियन के पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के एक्सरे तकनीशियन के पद 

` पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतनमान रु, 5000- 

8000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रु, 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/-तत्काल 
प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। एक्सरे तकनीशियन के पद के ऐसे पदधारक जो राजकीय 
विभागों के एक्सरे तकनीशियन के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता नहीं 
: रखते हों, उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही 
अनुमन्य होगा। 
(i) अन्य तकनीशियन--सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के अन्य श्रेणी के 
तकनीशियन के पदों पर निम्न व्यवस्था की जाय. 

(अ) अन्य टेक्नीशियन के पद के ऐसे पदधारक जो इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा 
सम्बन्धित ट्रेड में डेढ़ वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता 
रखते हो उन्हें ही वेतनमान रु, 4000-6000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड 
वेतन रु. 2400/-तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। 


(ब) अन्य टेक्नीशियन के पद के ऐसे पदधारक जो इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा | 
सम्बध ट्रेड में डेढ़ वर्ष या डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा/ | 
सर्टिफिकेट की अर्हता रखते हो उन्हें ही वेतनमान रु. 4500-7000 का सादृश्य | 
F बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया | 

। | 

(स) अन्य श्रेणी के तकनीशियन के ऐसे पद जो वेतनमान रु. 4500-7000 से उच्च 
वेतनमानों में हैं, उनके पदधारकों द्वारा धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार उपर्युक्त 
"क प्रस्तर-(अ) तथा (ब) के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल 


प्रभाव से अनुमन्य किया जायेगा। वर्तमान पदधारक उच्च वेतनमान में वैयक्तिक 
रूप से यथावत बने रहेंगे। 
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(द) अन्य टेक्नीशियन के पद जो वेतनमान रु, 4000-6000 का सादृश्य 
वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु, 2400/- निम्न वेतनमान में हैं, उनके ऐसे 
पदधारक जो उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं उन्हे 
वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही 
अनुमन्य होगा। 

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, 

एक्सरे तकनीशियन एवं अन्य तकनीशियन संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से 

सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, 
के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त 


तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी 
का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 


उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती हे तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
'पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 


सांख्यकीय संवर्ग 


(1) 


(2) 


(3) 


सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में सांख्यकीय संवर्ग के ऐसे पद जो 
वेतनमान रु, 4500-7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/-में हैं, 
उक्त पदों के ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों में सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम 
स्तर के पद हेतु, कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर, निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही 
वेतनमान रु, 5000-8000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- 
तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। उक्त अर्हता न रखने कौ स्थिति में सम्बन्धित 
पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 2800/- ही 
अनुमन्य होगा। 

भविष्य में उक्त संस्थाओं के सांख्यिकीय संवर्ग में उपलब्ध ग्रेड जेतन रु. 2800/- 
के पद पर नियुक्त ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम 
स्तर के पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, को ही वेतनमान रु: 5000-8000 का सादृश्य 
वेतन बैण्ड-2 एंव ग्रेड वेतन रु. 4200/- अनुमन्य किया जाय। उक्त अर्हता न रखने को 
स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को ग्रेड वेतन रु. 2800/- ही अनुमन्य होगा। 


लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी 
विश्वविद्यालय, कानपुर में सांख्यिकीय सहायक के दो-दो पद उपलब्ध हैं। सम्बन्धित . 
पदों पर कार्यरत पदधारकों द्वारा राजकीय विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर की 
भांति अर्हता रखने की स्थिति में ही दोनो पदधारकों में से एक वरिष्ठ पदधारक को वेतन 
बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रुः 4600/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जायो 


ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें सांख्यिकीय संवर्ग के पद 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कर्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


PR 


[भाग-4 | 


` उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान 

Pg निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में 3 
वेतनमान, बैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। | 

लेखा परीक्षा संवर्ग ; | 

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी | 

भर्ती से नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक के पद हेतु, । 
कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर, निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु, 4500- | 
7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु, 2800/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य 
होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित वतमान पदधारक को वतमान में | 
प्राप्त हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन sus एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे 
पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हे 
ही वेतनमान रु. 4500-7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड-] एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/- 
अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को वर्तमान में 
प्राप्त हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 

(2) वेतन समिति की निम्न संस्तुति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक 
परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श से तैयार प्रस्ताव पर मा, मुख्यमंत्री जी का आदेश 
प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय — 

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं जहां आंतरिक सम्परीक्षक 
(वरिष्ठ लेखा परीक्षक) के पद एकल स्वरूप में है और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं उन 
संस्थाओं में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों को लेखा परीक्षक के पदों से शत-प्रतिशत 
पदोन्नति द्वारा भरे जाएं। ऐसी संस्थाएं जहां वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद एकल स्वरूप में हं | 
वहां वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को वरिष्ठ लेखा सम्परीक्षक के रूप में ।, 
बनाये रखा जाए तथा भविष्य में पद रिक्त होने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद लेखा | 
परीक्षक के पद में परिवर्तित हो जाएगा तथा लेखा परीक्षक के लिए संस्तुत अर्हता के 
अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। 

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा परीक्षा संवर्ग के पद 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 

` कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार क्रिये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
हि के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
(4) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप — 
fetes ह को Re ae है ते यह क नगा 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते END भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले ' 
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पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 
फिजियो थेरेपिस्ट तथा आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग - ea WS 
शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्था में फिजियो थेरेपिस्ट तथा ल Ay के पद उपलब्ध 


होने की स्थिति में उन पदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय 
पर निर्धारित व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिः 
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गये प्रस्ताव SER AEE T गुणदोष के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये 
iT LI q उपरान्त "HI मुख्यमंत्री Li जी 
हुए निर्णय लिया जाय। मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते 


आहार विशेषज्ञ संवर्ग--प्रदेश की किसी भी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्था में 
आहार विशेषज्ञ संवर्ग के पद उपलब्ध होने को स्थिति में उन पदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा 
राजकीय विभागों में उक्त संवर्ग के पदों पर निर्धारित व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के अन्य संवर्ग/पदां पर निर्धारित व्यवस्था के आलोक में समान कन्सिडरेशन/गुणदोष के 
आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. 
मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। : 


जन विश्लेषक संवर्ग-प्रदेश की किसी भी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्था में जन 
विश्लेषक संवर्ग के पद उपलब्ध होने की स्थिति में उन पदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा 
राजकीय विभागों में उक्त संवर्ग के पदों पर निर्धारित व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के अन्य संवर्ग/पदों पर निर्धारित व्यवस्था के आलोक में समान कन्सिडरेशन/गुणदोष के 
आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. 
मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त दरते हुए निर्णय लिया जाय। 


मनोवैज्ञानिक संवर्ग 


(1) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में मनोसामाजिक कार्यकर्ता के पद का पदनाम 
यथावत्‌ बनाये रखा जाय। उक्त पद के ऐसे पदधारक जो राजकोय विभागों के 
मनोवैज्ञानिक पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हो उन्हें ही 
वेतनमान रु. 4500-7000 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान 7450-11500 का सादृश्य 
वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए। परन्तु 
ऐसे पदधारक जो उक्त अर्हता नहीं रखते Se वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के 
सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 


(2) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें मनोवैज्ञानिक संवर्ग के पद 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 
परामर्श/सहमति के उपरान्त माः मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 
जाय। 


समाजशास्त्री संवर्ग--प्रदेश की किसी भी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्था में 
समाजशास्त्री संवर्ग के पद उपलब्ध होने की स्थिति में उन पदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा 
राजकीय विभागों. में उक्त संवर्ग के पदों पर निर्धारित व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक 
शिक्षण संस्थाओं के अन्य संवर्ग/पदों पर निर्धारित व्यवस्था के आलोक में समान कन्सिडरेशन/गुणदोष के 
आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. 
मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 


प्रकाशन कर्मचारी संवर्ग 
(1) सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रकाशन सहायक के पद के 
ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के प्रकाशन सहायक के पद हेतु निर्धारित अर्हता के 
समान अर्हता रखते हो उन्हें ही वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200/- तत्काल 
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प्रभाव से अनुमन्य किया जाए। परन्तु ऐसे पदधारक जो उक्त अर्हता नहीं रखते 
उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य 
होगा। 

(2) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राबिधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें प्रकाशन संवर्ग के w | 
उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के | 
प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकोय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के 
आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के 
उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय। 


(3) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
निम्नीकृत होने की स्थिति आती हे तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में 
वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। 


टेलीफोन आपरेटर संवर्ग 

(1) टेलीफोन एक्सचेंज आटोमेटिक हो जाने के कारण कदाचित अब टेलीफोन आपरेटर की 
आवश्यकता नहीं रह गयी है। प्रशासकीय विभाग टेलीफोन आपरेटर के पदों की 
आवश्यकता का आंकलन करने के उपरान्त यदि इन पदों की आवश्यकता नहीं पाते हैं तो 
इन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। 


(2) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में टेलीफोन आपरेटर के पदों के ऐसे 
पदधारक जो राजकीय विभागों के टेलीफोन आपरेटर के पद हेतु निर्धारित अर्हता के 
समान अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु, 3200-4900 का सादृश्य वेतन बैण्ड-। 
"एवं ग्रेड वेतन रु. 2000/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए। परन्तु ऐसे पदधारक 
जो उक्त अर्हता नहीं रखते उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बेण्ड 
एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा। 


(3) ऐसी सहायता शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के 
पद उपलब्ध oS विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति 
के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान 
कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के 


Bem के उपरान्त मा, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया 


(4) SAIS संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के 
> क कौ स्थिति आती है तो ऐसे पदों के ure वर्तमान में Te | 
zm यक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले 
पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा। | 


उर्दू अनुवादक संवर्ग--प्रदेश की किसी भी सहायता प्राप्त | 
up en प्त शिक्षण/प्राविधिक स्था में | 
अनुवादक nus के पद [लब्ध होने की स्थिति में उन पदों के सम्बन्ध में D p 


आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त- 
मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णयं लिया मा 
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(ख ) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं वे 
E. क्षण संस्थाओं के 
= | अन्य शिक्षणेत्तर 
प्राविधिक शिक्षा विभाग 


(i) प्राविधिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती की अर्हता हाई 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


स्कूल के साथ अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा है उन्हें वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु. 
से अनुमन्य 

4200/- तत्काल प्रभाव से < किया जाए। अन्यथा वर्तमान में प्राप्त हो रहे 

वेतनमान के सादृश्य वेतन dus एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य रहेगा! 


उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में जूनियर इन्स्ट्क्टर केमेस्ट्री, जूनियर 
इन्स्ट्रक्टर फिजिक्स तथा मैथ के पदों पर भी अन्य जूनियर इन्स्ट्रक्टर के समान वेतन 


बैण्ड-2 (9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु, 4200/-) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य 
किया जाए। 


एच,बी.टीआई., कानपुर में शोध सहायक के पदों पर वर्तमान वेतनमान रुः 5000- 
8000 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान €. 6500-10500 के सादृश्य वेतन बैण्ड-2 
एवं ग्रेड वेतन रु. 4500/- तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए 


प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्रयोगशाला सहायक के ऐसे पदधारक जो राजकीय शिक्षण 
संस्थाओं के प्रयोगशाला सहायक वेतनमान रु. 3050-4590 (सादृश्य वेतन बेण्ड-! 


-wd ग्रेड वेतन रु. 1900/-) के पदों हेतु निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हों, उन्हें 


ही वेतनमान रु. 3200-4900 (सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2000/-) 
तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। परन्तु जो पदधारक उक्त अर्हता नहीं रखते हों 
उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन जैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य 
होगा। भविष्य में उक्त व्यवस्था के अनुसार नियुक्त होने वाले पदधारक ग्रेड वेतन रु» 
2000/- नियुक्त होंगे। 


1414) 
(उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( अधिकरण ) ( संशोधन ) 
अधिनियम, 2013 
विविध 


(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन्‌ 2013) 
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] 


“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और 
वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन्‌ 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना 


द्वारा प्रकाशित किया जाता है। "i 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 का अग्रेतर संशोधन करने के 


लिए 


अधिनियम 


भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे 


डी जक क मिल र स्ट , 
1. . अधिसूचना संख्या : 1037/79-वि-1-13-1(क)-13-2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 
भाग-।, खण्ड (क), को प्रकाशित हुआ। 
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1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) 
(संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। 

(2) यह 19 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 1976 की धारा 3 का संशोधन---उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-- 

(क) उप-धारा (8) में परन्तुक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया 
जाएगा, अर्धात्‌ 
“(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और” 
(ख) उप-धारा (8-क) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्‌-- 
“(8-@) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा यथा 
संशोधित उप-धारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष का पद धारण करने 
वाले पर भी लागू enti" 

3. निरसन एवं अपवाद-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 
2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन्‌ 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल 
अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल 
अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम 
के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। 

उद्देश्य और कारण 


उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन्‌ 

] FE अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के रोजगार से संबंधित मामलों के 
संबंध में विवादों के न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए किया गया 
ÈI उक्त अधिनियम को धारा 3 में अधिकरण के गठन के लिए प्रावधान किया गया हे। इस धारा में, 
अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष का पद धारण करने हेतु अधिकतम 
आयु 67 वर्ष होगी। सामान्य रूप से अधिकरणों में अध्यक्ष का पद धारण करने की आयु सीमा 70 वर्ष 
है तथा अध्यक्ष पद पर प्राय: मा. Sed न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हे 
त्यायिक कार्य करने का व्यापक एवं विस्तृत अनुभव होता है उक्त आधार पर अधिकरण के अध्यक्ष का 
क are हेतु ET आयु 70 es होनी चाहिए। सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया 
ह रा कके उक्त अधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण हेतु अधिकतम 


= EUR राज्य non मंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए 
तुः धाया कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2013 को उत्तर 


यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है। 


आज्ञा से, 
Udo पाण्डेय, 
प्रमुख सचिव। 
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[The Uttar Pradesh Public Services (Tribu 
(Amendment) Act, 2013 १ 


IN pursuance of the provisions of C i Constituti 
the ai is pleased t order the Mon A: the ASI ERES ETSI 
of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhini i 2013 (Utt i 
Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2013) as passed by the Uttar Baden Legislat ie 
and assented to by the Governor on September 24, 2013. sale 

[U.P. Act No. 15 of 2013] 
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature] 
AN 
- ACT - 
further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976. 


iz IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as 
ollows— 


1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Uttar 
Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2013. 


(2) It shall be deemed to have come into force on July 19, 2013. 


2. Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 17 of 1976—In Section 3 of the 
Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 hereinafter referred to as the 
principal Act,— r 

(a) in sub-section (8), in the proviso for Clause (a) the following clause 
shall be substituted. namely— 
"(a) in the case of Chairman, the age of seventy years; and" 
(b) after sub-section (8-a) the following sub-section shall be inserted. 
namely— 
"(8-b) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh 
. Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2013 shall apply also to the 

Chairman holding office on the commencement of the said Act. 

3. Repeal and saving—{1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) 
: (Amendment) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance No. 9 of 2013) is hereby 

repealed. 

(2) Notwithstanding, such repeal, anything done or any action taken under the 
provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub- 
section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding- 
provisions of the principal Act as amended by this Actas if the provisions of this Act 
were in force at all material times. 

Statement of Objects and Reasons 

The Uttar Pradesh Pubiic Services (Tribunals) Act, 1976 (U.P. Act No. 17 of 
1976) has been enacied to provide for the constitution of tribunals to adjudicate 
disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the 
State of Uttar Pradesh. Section 3 of the said Act provides for the constitution of the 
tribunal. This section inter alia provided that the maximum age for holding the office 
of the Chairman shall be sixty seven years. Generally the maximum age for holding 
the office of the Chairman of the Tribunal is seventy years and usually the retired 


Dis C EUREN जज 


urn." riam e स्स्स 
1. Notification No. 1037(2)/LXXIX-V-1-13-1 (Ka)-13-2013.. Dated - Lucknow, September 26, 2013. 
Published in U.P. Gazette, Extra., Part-I, Section (Ka), dated 26 September, 2013. 
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judge of the Hori'ble High Court having wide and extensive experience of judicial 
work is appointed to the office of the Chairman. On the said basis the maximum age 
for holding the office the Chairman of the said tribunal should be seventy years, 
After due consideration is was decided to amend íhe said Act to increase the 
maximum age for holding the office of the Chairman of the said tribunal from Sixty 
Seven years to seventy vears. 


Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action 
was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services 
(Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance No. 9 of 2013) was 
promulgated by the Governor on July 19, 2013. 


This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance. 
By order, 
S.K. PANDEY, 
(215) : Pramukh Sachiv., 
415 
![उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी 
सेवा नियमावली, 2013 
प्रकोर्ण 


साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ 

पठित संविधान के आुनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना 
संख्या : 720/सात-पाँच-1-03-22-96, दिनांक 4 जुलाई, 2003 और संख्या : 203/उन्यासी-पाँच- 
1-2007-15-92, दिनांक 7 फरवरी, 2007 के साथ क्रमश: प्रकाशित उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी 
विभाग सहायक विधि प्रारूपकार (हिन्दी) af नियमावली, 2003 और उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग 
विधीक्षण अधिकारी भर्ती नियमावली, 2007 और इस विषय पर किसी अन्य निथमों या आदेशों का 
अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं... 


भाग-एक 
सामान्य 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 कही जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2. सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकार में = 
और समूह “ख' के पद समाविष्ट है : FT अधिकारी सेवा में समूह “क 


3. परिभाषाएँ जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में — 


(क) अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित i 
जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; 
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है; : 


1. अधिसूचना सू ना | सख्या B 10 2/ 1 13- -96 दिनांक 9 अक्टूबर को उत्तर [दर्‌ असा धारण Ts भाग-4 
धि च सख्य 9 79-वि- 7 दिः > + ; जट 
j प्रकाशित T as X & 2013 उ प्र 1 असा [रण ग A TT: , 
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(ग) “आयोग! का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है; 

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है; 

(ङ) “सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्यं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 

(छ) सेवा का. सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से 

नियुक्त व्यक्ति से हैं; 

(ज) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य समय-समय पर यथा-संशोधित अधिनियम 
की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है; 

(a) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा से है; 

(ज) “मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो 
तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई 
नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित 
प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; 

(ट) “भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 
बारह मास की अवधि से हे। 
भाग-दो 
संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 
उतनी होगी जितनी सरकार द्वारां समय-समय पर अवधारित किये जायं। 
(2) जब तक उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या 
और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है; 
पदों की संख्या 


पदों का नाम 


1. -विधीक्षण अधिकारी 
2. सहायक विधि प्रारूपकार 
परन्तु यह कि-- 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी 
आस्थगित रख सकते 


री किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे 
ते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; 


(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सूजन कर सकते हैं, जैसा बह 


उचित समझें। 


भाग-तीन 
भर्ती 
5, भर्ती का स्त्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-- 
(एक) विधीक्षण के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; 
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(दो) सहायक विधि प्रारूपकार--मोलिक रूप से नियुक्त ऐसे विधीक्षण अधिकारियों में से। 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 
विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। 

6. आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के 
लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से 
विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों s आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के 
अनुसरण में और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

भाग-चार 
अर्हताएं 

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी. 

(क) भारत का नागरिक हो; या 

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1992 
से पूर्व भारत आया हो; या 

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 
पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड 
रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रत्रजन किया हो : 

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, 
जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो: 

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस 
उप-महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें: 

परन्तु यह भौ कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र 
एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष 

m अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर 

| 
टिप्पर्णी-एऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न 
तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में 
सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता 
ae आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त करं लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया 


8. शैक्षिक अर्हताएं-सेवा में विधीक्षण अधिकारी के पद पर सीधी 
निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हें - - NI om 
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम. अंकों : 

: ; 50 प्रतिशत अंकों के 
हः कला स्नातक उपाधि (एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिन्दी साहित्य के साथ) या 
ius उपाधि T am स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त 

> भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय 
अंकों के साथ तीन वर्षीय विधि २ पतक उपाधि TES or 
या 


भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अंकों 
साथ पाँच वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि। धालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के 
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9, अधिमानी अर्हता--अन्य बातों के समान होने पर सीधी मामलें में 
अधिमान दिया जायेगा जिसने-- रूसोची मत के मामले नस अध्य की 
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या 
(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का “ब' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो; या 


(तीन) a में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर 
| 


10. aes धी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें 
आयोग द्वारा रिक्तियों विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 
वर्ष की आयु प्राप्त न की हो : | 


परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार 
द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष 
अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। E 


11. चरित्र सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि 
ae सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में 
अपना समाधान कर लेगा। 


टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या 
नियंत्रणाधीन या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद 
पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र 
नहीं होंगे। 

12. वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी प्रात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्लियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से 
विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : 


परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह 
समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान Bl 


13. शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा 
जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक 
दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना . 
हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा 
की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा किये जाने वाले परीक्षण को उत्तीर्ण कर लें : 


परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की 
जायेगी। 


उपाधि प्राप्त 


भाग-पाँच 
भर्ती की प्रक्रिया 

14. रिक्तियों की अवधारणा--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्ति की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग 
के माध्यम से भरी जाने बाली रिक्तियों उसको सूचित की जायेगी। 

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया--(1) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये 
विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे) 
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(2) आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या 
में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, जैसा वह - 
उचित समझे। : E 

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 
प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त | 
करें तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग की सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग, 
नियुक्त प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। 

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) सहायक विधि प्रारूपकार के पद पर पदोन्नति द्वारा 
भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग 
के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबन्थों के अनुसरण में गठित चयन समिति के 
माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड . 
नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। 

- टिप्पणी -चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के 
बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ 
तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित 
समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर 
विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे 
उसको पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 

भाग-छः 
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 

17. नियुक्ति--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे 
यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो; नियुक्तियाँ करेगा। 

. _(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक 
संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में 
किया जायेगा जैसी, यथास्थिति चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे 
उन्हें पदोन्नत किया गया हो। 


18. परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पः 
को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। SA अक व्यक्ति 


(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे क्रारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों मे 


Fa अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी 


परन्तु यह कि, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय l 
किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और 
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(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके 
अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग 
नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई 


हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार सेवायें 

2 ROCK र्‌ 

समाप्त की जा सकती है। न हो तो उसकी सेवायें 
(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या 


जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हो, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या 
उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को संगणना करने 
में प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। . 

19. be 1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर c 
दिया जायेगा, यदि 

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा 
उपयुक्त है। 

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के - 
अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन 
यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवघि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है 
स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 

20. ज्येष्ठता- -सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय- 
समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित 
की जायेगी। 

भाग-सात 
वेतन इत्यादि 


21. वेतनमान--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान 
ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा.समय-समय पर अवधारित किया जाय। 
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं 
पद का नाम वेतनमान 
वेतन बैण्ड का नाम | तत्सदृश्य वेतन EU 
(रुपया) 
1. विधिक्षण अधिकारी वेतन बैण्ड-3 15600-39100 
2. सहायक विधि प्रारूपकार | वेतन बैण्ड-3 15600-39100 6600 


22, परिवीक्षा अवधि में वेतन-(1) 'फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए 
भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि बह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम 
वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर शे हो और जहाँ विहित हो, 


तत्सदृश्य ग्रेड वेतन 
(रुपया) 
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विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की 
सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर 
दिया गया हो : 
परन्तु यह कि, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो 
प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं कौ जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी 
अन्यथा निर्देश न दे। 2 
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि 
में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा : | 
परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो. इस | 
. प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी 
अन्यथा निर्देश न दे। | 
(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित 
होगा। , 
भाग-आठ 
अन्य उपबन्ध 


23. पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न 
किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर 
से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त 
के लिये अनर्ह कर देगा। 

24. अन्य विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस 
नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हां, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के 
संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 

25. सेवा की शर्तों में शिथिलता जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट | 
मामले में असम्यक्‌ कठिनाई होती है, वहाँ बह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, | 
आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वही 
मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अभिमुक्त या 
शिथिल कर सकती है : ž 

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम के अपेक्षाओं . 
को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा। : ० 

26. व्यावृत्ति. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों 
पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार 


UM अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया 


आज्ञा से, 
'एसरबी० सिंह, 
प्रमुख सचिव। 
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'(The Uttar Pradesh Secretriat Legislative Department 
Officers Service Rules, 2013 


: IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation 
of notification No. 1092(i)/LXXIX-VI-I-2013-7-96, dated October 9,2013: 

* IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
onstitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 
1897) and in supersession of the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department 
Assistant Legal Draftsman (Hindi) Recruitment Rules, 2003 and the Uttar Pradesh 
Secretariat Legislative Department Vidhikshan Adhikari Recruitment Rules, 2007 
published with Government Notification No. 720/VII-V-1-03-22-96, dated July 4, 
2013 and No. 203/LXXIX-V-1-2007-15-92, dated February 7, 2007 respectively and 
any other rules or orders on the subject, the Governor is pleased to make the 
following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons 
appointed to the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service. 

PART-I 
General 
1. Short title and Commencement—{1) These rules may be called the Uttar 
Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service Rules, 2013. 
(2) They shall come into force at once. 
2. Status of the Service—In the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department 
Officers Service is a service comprising of Group 'A' and Group 'B' posts. 
3. Definitions—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject 
or context— 
(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 
1994; 
(b) ‘appointing authority’ means the Governor; 
(c) ‘Commission’ means the Uttar Pradesh Public Service Commission; 
(d) 'Constitution' means the Constitution of India; 
(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; 


(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh; 

(g) 'member of the service' means a person substanitively appointed under 
these rules, or the rules or orders in force prior to the commencement of 
these rules to a post in the cadre of the service; 

(h) 'other-backward classes of citizens means the backward classes of 
citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to 
time; : 

(i) 'Service' means the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department 
Officers Service; 

(j) ‘substantive appointment’ means an appointment, not being an ad hoc 
appointment, on a post in the cadre of the service, made after a selection 
in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance. 
with the procedure prescribed for the time being by executive 
instructions issued by the Government; 


a 


el Notification No. 1092(i)/LXXIX-VI-1-2013-7-96, dated October 9, 2013. Published in U.P. Gazette, 


Extra., Part-4, Section (ka), dated 9 October, 2013. 
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(k) ‘year of recruitment’ means a period of twelve months commencing on 
the first day of July of a calendar year. 
PART-II 
Cadre 


4. Cadre of Service—(1) The strength of the m and of each category of 
posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to 
time. 


(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until 


orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as:given below: 
Number of posts 


Name of post Permanent Temporary विद Tota 


Assistant Legal Draftsman EO =| — Ooo aa 


Provided that— 


(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in 
abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to 
compensation; or 

(ii) the Governor may create such-additional permanent or temporary post 
as he may consider proper. 
PART-II 
Recruitment 


5. Source of recruitment—Recruitment to the various categories of post in the 
service shall be made from the following sources— 


(1) Vetting Officer—By direct recruitment through the Commission, 


(2) Assistant Legal Draftsman-By promotion through the Departmental 
| Selection Committee from amongst substantively appointed Vetting 


Officers who have completed six years service as such on the first day 
of the year of recruitment. 


, 
-Servicemen) Act, 1995, as amended 
overnment in force at the time of the 


PART-IV 
Qualifications l 
ra Nationality—A candidate of direct recruitment to a post in the service must 


(a) acitizen of India; or 


United Republic of Ta 


: : nzania (formerly Taneanv; : i 
_ the intention of perman ( y tanganyika and Zanzibar) with 


ently settling in India 
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Provided that a candidate belonging to cate 

: f $ gory (b) or (c) above must b 
erson 1n whose favour a certificate of eligibility h i ne 
Government: SD, WES been issued by the State 


Provided further that a candidate belongi : 

; te ging to cate 9 
required to obtain a certificate of eligibility granted by ee On be 
General of Police, Inteligence Branch, Uttar Pradesh: ` - DUE See 


Provided also that if a candidate belon 

: GENS ; : gs to category (c) above, no 
certificate of eligibility will be issued for a period of more than dure and the 
retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be 
subject to his acquiring Indian citizenship. : 


Note—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary 
but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an 
examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to 
the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour. 


8. Academic qualification—A candidate for direct recruitment to the post of 
yetting Officer in the service must possess the following qualifications: 


Bachelor of Arts degree (with English Literature or Hindi Literature as one of 
the subjects) or Bachelor of Science degree or Bachelor of Commerce degree with a 
minimum fifty per cent marks from a University established by law in India or a 
qualification recognised by the Government as equivalent thereto, and, three years 
Bachelor of Laws degree with a minimum fifty per cènt marks from a University 


| established by law in India; 


or 
Five years Bachelor of Laws degree with a minimum fifty per cent marks from 


| a University establihsed by a law in India. 


TR 


9. Preferential qualification—A candidate who— 
(i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, 
or 
(ii) has obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, or 
(iii) possesses Post-graduate degree in Law from a University established by 
law in India, shall, other things being equal, be given preference in the 
matter of direct recruitment. ; i 


10. Age—A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 
years and. must not have attained the age more than 40 years on the first day of July 
itment are advertised by the 


of the calendar year in which vacancies for direct recrul 


Commission: 
Provided that the upper age limit in the -case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by 


the Government from time to time shall be greater by such number of years as may 
be specified. 


11. Character—The char 
the service must be such as to r 


acter of a candidate for direct recruitment to a post in 
ender him suitable in all respects for employment in 
Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. 
Note—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or 
by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union 
Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in 
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the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also |, | 
ineligible. e | 
12. Marital Status—A male candidate who has more than one wife livin 
female candidate who has married a man already having a wife living shall not » | 
eligible for appointment to a post in the service: e | 
Provided that the Government may, if satisfied that there exist specia] ground | 
for doing so, exempt any person from the operation of this rule. 3] 
13. Physical fitness—No candidate shall be appointed to a post in the servic 
unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defe 
likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate jg 
finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a 
Medical Board: | 
Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a 
candidate recruited by promotion. 


PART-V 
Procedure for Recruitment 


14. Determination of vacancies—The appointing authority shall determine the 

. number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also 

the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6. The vacancies to be 
filled through the Commission shall be intimated to them. 

15. Procedure for direct recruitment—(1) Application for being considered 
for selection shall be called by the Commission in the prescribed Form published in 
the advertisement issued by the Commission. 

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due 
representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other categories in accordance with Rule 6, can for interview such number of | 
candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper. | 


(3) The Commission Shall prepare a list of candidate in order of their 


Constitution or Departmental Promotion Coramittee for Posts Outside the Purview of 
; nended from time to time. ; 


ing representation to the Scheduled Castes, 


; ; ass of Citizens in the Selection Committee 
| shall be made in accordance with the order made under Section 7 of the Act, as 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कल्क RR 


o 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


$ | quá] महत्वपूर्ण शासनादेश 1973 

Seir character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered 
proper. T s 5 C P र 7 fi 

| (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis 


) | of records, referred to in sub-rule (2), and, if considers necessary, i i i 
$: Pr dtes e , 1 may interview 
(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order 
| of seniority as It stood in the cadre from which they are to be promoted and forward 
. | the same to the appointing authority. 
: PART VI 
| Appointment, Probation, Confirmation 
| and Seniority 
17. Appointment—{i) The appointing authority shall make appointment by 
taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared - 
under Rules 15 or 16, as the case may be. 


(2) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone 
selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons 
in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood 
in the cadre from which they are promoted. 


18. Probation—(1) A person on substantive appointment to a post in the 
service shall be placed on probation for a period of two years. 

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period 
of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is 
granted: 

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall 
not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years. 

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of 
the period of probation or extended period of probation that a probationer has not 
made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, 
he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on 
any post, his services may be dispensed with. - 

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under 


sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. 
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an 
officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other 
. equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the 
, _ period of probation. 
| 19. Confirmation—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer 
shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the 
extended period of probation if— 
(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, 
(b) his integrity is certified, and 
(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for 
confirmation. 
(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State 
Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the 
order under sub-rule (3) of Rule 5 of those rules declaring that the person concerned 
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has successfully completed the probation shall be deemed to be the order " 
confirmation. 

20. Seniority—The seniority of persons substantively appointed in any Catego 
of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh 
Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. 

PART-VII 
Pay etc. 


| 


21. Scale of Pay—(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the 
various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the 
Government from time to time. | 

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules given as | 
follows: ^ 


IE 


Name of post Scale of pay 


Name of Pay 


Corresponding Corresponding 
Band 


Pay Band Grade Pay 
(Rs.) 


22. Pay during probation—(1) Notwithstanding any provision in the 
Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in 
permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale 
when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental ' 
examination and undergone training, where prescribed, and second increment after 


two years service when he has completed the probationary period and is also 
confirmed: . 


. Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to 
give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing 
authority directs otherwise. 


(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under 
the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules: 


Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to 


give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing. 
- authority directs otherwise. 


(3) The pay during probation of a person already in permanent. Government 
service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government , 
servants serving in connection with the affairs of the State. 


PART-VIII . 
Other Provisions 


covered by these rules or Special ord 
governed by the rules, regulations and ord 
servants serving in connection with the 


we, CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


M——————————— क n 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भाग-4] महत्वपूर्ण शासनादेश | 1975 


25. Relaxation from the conditions of service—Where the State Government 
is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of 
persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may 
notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, 
dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such 


conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and 
equitable manner: - 


Provided that where a rule has been framed in consultation with the 
Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are 
dispensed with or relaxed. 


26. Savings—Nothing in these rules affect reservations and other concessions 
required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the 
orders of the Government issued from time to time in this regard. 


By order, 
S.B. SINGH, 
Pramukh Sachiv. 
416 
संख्या : वेञआ०-1-1030/दस-13-36( एम )/08 
प्रेषक, 
आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ao 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2013 
विषय राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण 
एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक 
वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। 


पठित निम्नलिखित--- ४ a 
(1) शासनादेश संख्या : वे.आ.-1-1063/दस-2012-36(एम)/08, दिनांक 17 अक्टूबर, 
2012 


(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या : 7/24/2007/ई- 
Il (ए), दिनांक 27 सितम्बर, 2013 
महोदय, 
उत्पादकता से जुडी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के 
कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 
द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के 
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कर्मचारियों तथा केजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2011-2012-35 लिये 30 दिन के 
तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे। 

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या : (2) पर 
उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए 30 दिन कौ 
परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 

3. उपर्युक्त क्रम संख्या : (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के 
क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों 
राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं 
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके 
द्वारा धारित पद अधिकतम ग्रेड वेतन रु. 4,800/-(पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके 
वेतनमान का अधिकतम रु, 13,500 से कम है) में है, को वर्ष 2012-2013 के लिए तदर्थ बोनस के 
रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान 
करते 3 
(1) नई वेतन संरचना के अंतर्गत ग्रेड वेतन रु, 4,800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित 

वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रु, 13,500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे 

अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन 
अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ 
. _ हो और उनको प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य . 
` होगा। | 
(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 
को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी। ः 
तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 
a को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की 
जायेंगी। 
दिनांक 31 मार्च, 2013 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रु, 3,500/-से ज्यादा होने 
को स्थिति में रू. 3,500/-की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 3] मार्च, 2013 को 


30 दिन की परिलब्धियाँ (रु 3,500x30/30.4=3,453.95) अर्थात्‌ रु, 3454 तदर्थ 
बोनस के रूप में अनुमन्य होगी। : 


(5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अतंर्गत विभागीय 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, 
| को तदर्थ बोनस को भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम 
प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा भें ही अनुमन्य होगा। इसके 
अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 में किसी विभागीय अनुशासनिक 
M अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न 

(6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार जाने 
आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं eee Uude 


(7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में 
उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा। 


- (3 


nN 


(4 


N 
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4. कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 
रस और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन 
कार्यरत रहे as भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने 
E a PUE , 2013 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा Bs नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक 
अल as तनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनो | को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या 
उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, 
यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियां रु. 1200/- 
प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु. 1,200x30/30.4-1,184.21 
अर्थात्‌ 1,184/- पूर्णांकित होंगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रु. 1,200/- 
प्रतिमाह से कम है। उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर 
आगणित की जायेंगी। ८ 
5, सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य 
धनराशि का 50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 
50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य 
नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन-एस«सी०) के रूप में दी जायेगी) जो 
कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2013 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 
30 अप्रैल, 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का 
भुगतान नकद किया जायेगा। 
6. बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या : वेशआ.-1-120/दस-1 (एम)/84, दिनांक 
18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा 
स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत्‌ लागू etl 
7, उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे 
संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता हे तथा उसे मानक पद “वेतन” के अन्तर्गत 
पुस्तांकित किया जायेगा। 


^ 


भवदीय, 

( आनन्द मिश्र ), 

= प्रमुख सचिवो 

z | | 417 
उत्तर प्रदेश शासन 
सख्या : 15/10/94-का-4-2013 
कार्मिक अनुभाग-4. लखनऊ : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2013 _ 
कार्यालय ज्ञाप 


शासनादेश संख्या : 80- ०एम०/47-का-4-94-15/10/94, दिनांक 20-8-1994, कार्यालय 
ज्ञाप संख्या : 15/10/94-का-4-2007, दिनांक 21-2-2007 एवं समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 
30-11-2011 के क्रम में, वेतन समिति (2008) के नवूम प्रतिवेदन, भाग-1 में राजकीय विभागों के 
उर्दू अनुवादक संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निम्न 

निर्णेयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ &— 
(1) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 
रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन-रुपये-2000.00 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया 

जाय। 
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(2) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद का नाम उर्दू 
अनुवादक-सह-प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर, उर्दू अनुवादक-सह- प्रधान 
सहायक रखा जाय। i 

(3) ऐसे विभाग, जहां उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या के 30 प्रतिशत 
का आगणन 1 पद से कम बनता हो, वहां उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक का 
न्यूनतम 1 पद रखा जाय। 

(4) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक के 3 पदों से कम संख्या वाले विभागों, जहां 30 
प्रतिशत का आगणन 1 से कम आता है, वहां संवर्ग के पदों का ढांचा निम्नवत्‌ निर्धारित 


किया जाय-- Ud inc. ने 
"करस. संवग के कुल पदों को संख्या. a पे के पदनाम ग्रेड um निर्धारित संख्या 
SS eee 
BUE । उ स भगुवादक-सह उ सत्यम पर 


ग्रेड वेतन रुपये-2000.00 अनुमन्य होगा। 
2. 15 वर्ष को सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम sce 
अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रुपये- 
2800.00 अनुमन्य होगा। 
3. उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 9 वर्ष की 
सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू 
अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रुपये- 
4200.00 अनुमन्य होगा। 
2: 02 1. 2 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम ud 
ग्रेड बेतन रुपये-2000.00 अनुमन्य होगा। 
2. 15 वर्ष को सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उदू 
अनुवादक-सइ-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रुपये - 
2800.00 अनुमन्य होगा। 
3. उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 9 वर्ष की 
सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 1 
मदधारक का . पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान 
सहायक एवं ग्रेड वेतन रुपये-4200 00 अनुमन्य होगा। 
03 1. 3 पद, उद्‌ अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं 
ग्रेड वेतन रुपये-2000,00 अनुमन्य होगा। 
2. EE वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू 
-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रुपये- 
2800.00 अनुमन्य होगा। 
3. द अगुवादक-सह-बरिष सहायक के रूप में 9 वर्ष की 
LM पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम | 
S^ WD पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान 


ane एवं ग्रेड बेतन रुपये 4200.00 अनुमन्य 
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(5) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक से 15 वर्ष की सेवा पर उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ 
सहायक के रूप में उच्चीकृत होने तथा 9 वर्ष की सेवा वाले उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ 
सहायक से उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक के रूप में उच्चीकृत होने को, संबंधित 
पदधारको को पदोन्नति मानी जायेगी तथा उनका वेतन शासनादेश दिनांक 8-12-2008 
के प्रस्तर-11 में प्राविधानित व्यवस्था.के अनुसार किया जायेगा। 


जाय। 


करें। 


2. समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-11-2011 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा 


3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट 


4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : वेआ.-2-1009/दस/2013, दिनांक 11 


सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से 


निर्गत किये जा रहे है। 


(राजीव कुमार ), 
प्रमुख सचिव 


(418 


संख्या : 2-ईन्एम०/2009-का-4-2013 


प्रेषक, 


जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


सेवा में, 


समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 


कार्मिक अनुभाग-4 


लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013 


_ विषय-- सेवा संवर्गो की समस्याओं के संबंध में। 


महोदय, 


कर्मचारी सगंठनों की मांगो का निराकरण किये जाने के संबंध में, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 
24-5-2012, दिनांक 7-1-2013 एवं दिनांक 19-8-2013 के द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे 
कि कर्मचारी संगठनों की मांगो पर नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया 
जाया शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद 
कतिपय विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगो के निराकरण के 
संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः आपको निम्नवत्‌ निर्देशित करने 


का मुझे पुनः निदेश हुआ है-- 


(1) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा कर्मचारी संगठनों 
की मांगो का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। जिन मांगो को शासन 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, उन्हें समय से शासन को संदर्भित कर दिया 


जाय। 


(2) विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारियों तथा विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों के द्वारा 
सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर समस्याओं का 
निराकरण कराया जाय। जिन समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा सम्भव न हो, का 
संबंधित विभागाध्यक्षों को संदर्भित कर दिया जाय। 


(3) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उन्हें सर्दर्भित की गयी मांगो पर तथा सेवा संगठनों के अधिकृत 
प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया 
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जाय। ऐसी मांगें, जिनका निराकरण उनके द्वारा सम्भव न हो सके, को सबंधित 
प्रशासनिक विभागों को संदर्भित कर दिया जाय। | 

` (4) प्रदेश स्तर के सेवा संगठनों की मांगो/समस्याओं तथा विभागाध्यक्षों हारा संदर्भित की 
गयीं मांगों के संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख 
तक संबधित सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आहूत कर,मांगो का 
निराकरण कराया जाय। 

(5) जिन मांगो/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर सम्भव न हो, को प्रत्येक माह की 

10 तारीख तक विभागीय सुझाव के साथ कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया जाय, 
ताकि कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त उक्त मांगे निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की 


जा सकें। 
2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया 
जाय। 
भवदीय, 
( जावेद उस्मानी ), 
SA मुख्य सचिव 
1419 i ; 
संख्या : 1/4/2011-का-4-2013 
प्रेषक, 
जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 


1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश 


2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप-पुलिस महानिरीक्षक (अभिसूचना), उत्तर प्रदेश। 
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 


4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक, उत्तर प्रदेश। 


कार्मिक अनुभागा-4 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013 

विषय विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियो का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन कराया 
जाया 

महोदय, 


विभिन्न परीक्षाओं/चयंनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का एवं 
र चय पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन कराये 
जाने की नीति शासनादेश संख्या : 4694/2-बी-321-1947, दिनांक pok 


| क 28-4-1958 में दी गयी ÈI उक्त 

a के प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से चरित्र सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश 

न्न शासनादेशों के द्वारा दिये गये हैं। शाप्रमादेश संख्या : 8/22-1975-कार्मिक-2, दिनांक 20-5- 

we एव शासनादेश संख्या : 5/9982- कार्मिक-2, दिनांक 25-5-1985 में सुस्पष्ट रूप से यह 

7 mes गये है कि m SRR अथवा प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों 
त्र सत्यापन आख्या प्र में के अन्दर नियत्ति | 

= प | स्थिति में 30 दिन के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करा दी 


अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित् सत्यापन 
को उपलब्ध 


पत्र निर्गत 
हो रहा है। अत: आपको निम्नवत्‌ निर्देशित करने का मुझे पुन: निदेश ae में अनावश्यक विलम्ब 
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(1) भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा के लिए 

Ba ही किसी भी सेवा ने चयनित अभ्यर्थियों के 

ae सत्यापन के संबंध pe महानिरीक्षक (अभिसूचना) एवं-जिलाधिकारियों 

क प्रेषित किये गये संभा की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन 

आख्या संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/विभाग को प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध करा दी जायें। 
(2) मण्डलायुक्तों तथा पुलिस महानिरीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त कार्यवाही का 
अनुश्रवण करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर चरित्र सत्यापन आख्या प्रेषित कराये जाने 
. की कार्यवाही सुनिश्चित करें। - 

(3) जो TE पूर्व से ही सरकारी सेवा में है, उनके पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की आवश्यकता 
नहीं है किन्तु उनके पूर्व विभाग से यथावश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय, 
( जावेद उस्मानी ), 
मुख्य सचिव . 
(420) 
संख्या : सा-3-1273/दस-2013 
प्रेषक, 
नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 
(2) समस्त वरिभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश! 
वित्त (सामान्य्‌) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2013 


विषय पेंशन प्रपत्र के भाग-5 में संशोधन। 
महोदय, | 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : सा-3-1281/दस-2011, दिनांक 24-1-2012 द्वारा पेंशन 
प्रपत्र के भाग-5 के क्रमांक संख्या-12 के बाद कॉलम संख्या-12 (क)-“औसत/अन्तिम परिलब्धियों 
का विवरण विभाग के वित्त नियंत्रक/वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित (दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा 
पदनाम)" जोड़े जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कॉलम जोडे जाने से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में 
उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कतिपय प्रमुख विभागों के वित्त 
नियंत्रकों द्वारा पेंशनर संघो द्वारा उक्त कॉलम को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। 
निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या : ये.नि,/मानी/2012-13/2197, दिनांक 25-3-2013 द्वारा भी यह 
संस्तुति की गयी है कि पेंशन प्रपत्र के भाग-5 में कॉलम 12 (क) जोड़े जाने से पेंशन स्वीकृत किये 
जाने की प्रक्रिया का प्रकारान्तर से केन्द्रीकरण हो गया है जिससे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब 
हो रहा है, अतः उक्त कॉलम को विलोपित किया जाये। 

2, इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा 
यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन प्रपत्र के भाग-5 में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 241-2012 द्वारा 
जोड़े गये कॉलम संख्या-12 (क) को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित कर दिया जाये। 

3) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागाघ्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित 
करेंगे कि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व उसके वेतन निर्धारण आदि का परीक्षण 
विभाग/कार्यालय के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से करा लें तथा यदि 
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कोई Wea प्रकाश में आती है तो उसका निराकरण तत्परता से करा लिया जाये ताकि पेंशन स्वीकृति के 
समय वेतन निर्धारण संबंधी त्रुटियों, के बने रहने की सम्भावना कम से कम हो सके। जिन विभागो में 
वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी नियुक्त नहीं है वहां के कार्मिको के वेतन निर्धारण आदि का परीक्षण 
उस अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे विभाग का लेखा एवं बजट संबंधी कार्यो के लिये अधिकृत किया 
गया है। 
' उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 
भवदीय, 
` ( नील रतन कुमार ), 
विशेष सचिव, वित्त। 
| 421} 
संख्या : वेञआ०-1-1050/दस-2013-42( एम )/2008 
प्रेषक, 
आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-/ लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2013 
विषय राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय 


निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2013 से बढ़ी 
हुई दर पर भुगतान। 


पठित निम्नलिखित — 


(1) शासनादेश संख्या : वे+आ.-1 -475/दस-2013-42(एम)/08, दिनांक 29 मई, 2013 


(2) भारत सरकार, edd व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 1-8/2013- 
स्थाः-11(ख), दिनांक 25 सितम्बर, 2013 | 
महोदय, 


ae उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : वे.आ.-1- 
-2013-42(एम)/08, दिनांक 29 मई, 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 


महंगाई भत्ते की मासिक दर 
मूल वेतन का 90 प्रतिशत 
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2. इस m दवारा AU महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या : वे,आ,-1- 

] 7157 Os दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान 
यथावत्‌ लागू रहेंगे। 

3. इस शासनादश a ळे महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 
1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा 
अनुमन्य “ग्रेड बेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना 
जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता 
वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की 
परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलितं नहीँ किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 
Sq? का अंश माना जायेगा अर्थात्‌ प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित 
किया जायेगा। , 

4. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 

s. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि.को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा 
अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की 
समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित 
किया जायेगा अर्थात्‌ 50 पैसे ओर उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 
पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। 

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक | जुलाई, 2013 से दिनांक 30 
नवम्बर, 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष 
धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 2013 से जमा माना जायेगा और इस तिथि 
से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा 
की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा 
रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण 
(final withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा 
स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 2013 से (माह दिसम्बर, 
2013 का भुगतान दिनांक । जनवरी, 2014 को देय) नकद किया जायेगा। 

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल 


सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी० ) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट 
_ उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। 


8. नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के ऐरियर कौ राशि के दस 
प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-। पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य 
सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-] पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 
प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (TTA) के रूप में दी जायेगी। 

9. महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से 
संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या : सा-4-12/दस-97-500 (1)/97, दिनांक 7- 
10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए ' 
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10. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व 
समाप्त हों गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक | ; 
2013 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 6 माह के अन्दर सेवा 
निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया 


जायेगा। 
भवदीय, 
( आनन्द मिश्र), . 
प्रमुख सचिव। 
संख्या : वेआआ०-1-1050( 2 )/दस-2013-42( एम )/2008 
प्रेषक, 
आनन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन! 

सेवा में, OV 


(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव; समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। 
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। 
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। 
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग , लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2013 
विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी 
स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र, (2008) के प्रथम 
: . प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक ] - 1-2006 से 


ati नहीं हुए हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक | जुलाई, 2013 से बढ़ी हुई दर पर 


पठित निम्नलिखित-- 
(1) शासनादेश संख्या : वे,आ.-2-975/दस-2005-41/04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 
(2) शासनादेश संख्या : वे,आः-2-72/दस-2006-3 1/04, दिनांक 31 जनवरी, 2006 
(3) शासनादेश संख्या : वे.आ.- -475(2)/दस-2012-42(एम)/08, दिनांक 29 मई, 2013 
(4) भारत सरकार, FR मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या : 1-3/2008- 
संस्था-1[(बी), दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 | 
महोदय, : 
a उपर्युक्त Led पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं, : वे,आ,-1-475(2 )/ 
ae 2-42(एम)/08, .दिनांक 29 मई, 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त 
पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा 


शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा वेतनमानों में 
ue | यूःजी.सी. वेतनमानों में कार्यरत 
ऐसे , जिनके द्वारा वेतन समिति उ.प्र, (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये 
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निर्णयानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा 


जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं हे अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 
नहीं हुए हैं, को संशोधित नांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित 
. नहीं हुए हैं, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जुलाई, 2 

स्वीकृति सह प्रदान की जुलाई, 2013 से निम्नानुसार भुगतान की 


तिथि जब गे देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर. 
वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 183 प्रतिशत c 


2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या : वेआ.-1- 


हे E RE दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत 
लागू रहेंगे। 


E 3. म को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के 
अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। 
4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को 
सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा | 
अनुशासनिक् कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने यां स्वीकृत पदों की 
समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा। 
5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकिंत 
किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 
पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा। 
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक | जुलाई, 2013 से दिनांक . 
30 नवम्बर, 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष 
` धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार . 
जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 2013 से जंमा माना जायेगा और इस तिथि 
से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा 
की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा . 
« रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final — 
Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत | 
महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक । दिसम्बर, 2013 से (माह दिसम्बर, 2013 का 
भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 2014 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य 
निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस«सी:) के रूप में दिया 
जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो बह उसे नकद दी जायेगी। zx 

7. नयी पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत 
के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियेक्ता द्वारा 
समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। ऐरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित 
कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (uuu) के रूप में दी जायेगी। ; 

8. महंगाई wa की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा को जाने वाली अवशेष धनराशि से 
संबंधित बिल/शेड्यूल/ब्वालान पर शासनादेश संख्या : सा-4-12/दस-97-500( 1 )/97, दिनांक 7- 
10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए eS 

9. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त 
हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता को आयु प्राप्त कर दिनांक 1 जुलाई, 2013 से 
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शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गया हो अधवा 6 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने 
वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 


SUT प्रदेश शासन 
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3 


संख्या : सा-3-जीनआई>-22/दस-2013- 
301/2000 टी०सी० 


लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2013 
कार्यालय-ज्ञाप 


विषय: राज्य सरकार के सिंविल/पारिवारिक 
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की 
स्वीकृति। , 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश 


. हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के 


कार्यालय-ज्ञाप संख्या : सा-3-479/दस- 
2013-301/2000 टी.सी., दिनांक 29 मई, 


` 2013 जिसके द्वारा महंगाई राहत दिनांक 1- 


- जनवरी, 2013 से 80 प्रतिशत स्वीकृत की 
गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा, 
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच 


हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित. 


कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 मई, 2013 में 
उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनांक 
1 जुलाई, 2013 से महंगाई राहत की 10 
प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की 


सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। 


` 2. पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में 
दिनांक-1 जुलाई, 2013 से 10 प्रतिशत की 
- उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर 
अनुमन्य महंगाई राहत की दर 80 प्रतिशत से 
बढ़कर 90 प्रतिशत,हो जायेगी। 


(423) 


भवदीय 


(आनन्द मिश्र), 


प्रमुख सचिव। 


Government c? Uttar Pradesh 
Finance (General) Section-3 


No.: Sa-3-G.1.-22/X-2013- 
301/2000 T.C. 


Dated: Lucknow: 30 October, 2013 
Office - Memorandum | 


d . E 
Subject: Grant of dearness relief to 
à State Government's civil/family 
pensioners. 


The undersigned is directed to refer to 
the office memorandum No. Sa-3-479/X- 
2013-301/2000 T.C., dated May 29, 2013 
on the above mentioned subject, sanctioning 
additional instalment of dearness relief with 
effect from January 01, 2013 and to say that 
the Governor is pleased to further enhance 
by 10 per cent, with effect from July 01, 


2013, the rate of dearness relief admissible .» 


to -all civil/family pensioners of this 
Government to compensate them for the 
rise, in the meanwhile, in the average 
Consumer price index. 


2. As a consequence of the above- 


mentioned 10 percent rise, the dearness : 
relief payable on the pension will rise from. 


existing 80 per cent to 90 per cent with 
effect from July 01, 2013. : 
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3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो 
एंक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे 


नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे 
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप 
में लिया जायेगा। | 
4. यह आदेश उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक 
उपक्रम आदि. के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। 
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से 
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। 
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक 
पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या : 
सा-3-जी-आई--22/ दस-2013-301/2000, 
` दिनांक 07-अक्टूबर, 2013 द्वारा जारी किए जा 
चुके el 
5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा 
विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता 
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हे 
शासकीय ' पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक 
पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। 
6. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या : 
ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 
1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त 
राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के 
प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः 
पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय- 
ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य 
महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा। 

“7. महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध 
में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित 
पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत्‌ लागू 

x. | 


( अजय अग्रवाल ), 


सचिव, वित्त। 
सेवा में, : 
उ.प्र शासन के समस्त प्रमुख सचिव 
सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी 
एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow, 


महत्वपूर्ण शासनादेश 


1987 


हे 3. In the calculation of dearness relief 
raction of a rupee less than its half shall be 


ignored while half or more shall be counted 
as one rupee. 


4. These orders will not be applicable 
to the Judges of High Court, employees of ` 
local bodies and public undertakings/ 
Corporations etc. in respect of whom 
separate orders will be issued by respective 
departments. Orders in respect of All India 
Service pensioners/family pensioners have 
been issued vide endorsement number G-3- 


G.1.-22/X-20 13-301/2000, dated October 
07, 2013. 


5. These orders will also be applicable 
to pensioners of institutions aided from 
State Fund, under the. Education/Technical 
Education Departments, whose pension/ 
family pension is at par with that of the 
pensioners of the State Government. 


6. As per orders issued in O.M. No. A- 
1-252/X-10 (3)- 81, dated April 27, 1982 
the Accountant General's authority is not 
necessary for payment of relief of pension : 
and as such the payment of dearness relief 
shall be made by the concerned pension 
disbursing authorities on the basis of this 
office memorandum alone. 


7. Other terms and conditions 
regarding grant of dearness relief laid down 
in earlier Government orders shall remain 
applicable as before. ; 


; (Ajay Agarwal), 
Secretary, Finance. 
RS 
All Principal Secretaries/Secretaries to ` 
Government of Uttar Pradesh, Heads of 
Departments/Offices, all Treasury Officers 


and other officers as per previous 
distribution list. 
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'[महिलाओं का कार्यस्थल पर योन-उत्पीड़न ( निवारण, निषेध 
` एवं प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 
( 2013 का सं 14 ) | 
महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने ud यौन-उत्पीड़न a 
तत्सम्बन्धी मामलों या प्रासंगिक मामलों हेतु निवारण एवं प्रतितोष के लिए अधिनियम, 

- Be यौन-उत्पीड़न भारत के संविधान की अनुसूची 14 एवं 15 के अधीन किसी महिला के 
समानता के मौलिक अधिकार तथा संविधान की अनुसूची 21 के अधीन उसके जीवन और गरिमा के 
साथ जीने के अधिकार और कोई उपजीविका अपनाने या व्यवसाय करने, व्यापार या कारोबार करने, 
जिसमें यौन-उत्पीड़न से सुरक्षित वातावरण का अधिकार-समाहित &, 3 अतिक्रमण में परिणत होता है; 

और चूँकि यौन-उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण और गरिमा के साथ कार्य करने के अधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों एवं दस्तावेजों यथा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विछेद के निरसन पर 
समझौता, जो कि भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुमोदित किया गया है, सार्वभौमिक रूप से 
मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है; । 

और चूंकि महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उक्त समझौते के 
प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए यह कालोपयुक्त है; | 

भारतीय गणराज्य के चौसठवें वर्ष में यह संसद द्वारा नियमानुसार अधिनियमित किया जाए। 

अध्याय-] 
प्रास्ताविक 

1. लघु शीर्षक, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम को महिलाओं का कार्यस्थल 
पर यौन-उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 कहा जाए। 

(2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। | 

(3) यह ऐसी तिथि को प्रभावी होगा जैसा केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा . 

| निर्धारित करे) . 

; 2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, — 

डे ` (क) “पीडित महिला” से तात्पर्य हे __ s 

| (1) कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी उप्र को महिला चाहे नियोजित हो यान हो, जो 

E यौन-उत्पीड़न की किसी क्रिया द्वारा प्रताड़ित किये जाने का आरोप 

लगाती है; 

Pe (1) निवास स्थान या मकान के संबंध में, किसी उग्र की महिला, जो ऐसे निकास स्थान 

| या मकान में नियोजित है; . 

| (ख) “सक्षम सरकार” से तात्पर्य है... 

है . (i) एक कार्यस्थल के संबंध में जो. : 

Ede (क)केन्द्र सरकार या संघ शासित प्रशासन ERI केन्द्र सरकार; 

| (0 C8) राज्य सरकार द्वार, राज्य सरकार दर स्थापित, स्वामित्व वाली, नियन्त्रित या 


पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सीधे या परोक्ष निधियों 
द्वारा वित्तपोषित है, क्ष रूप से प्रदान की गयी निधियों 


कळतच कत उपर्युक्त अधिनियम प्रकाशक द्वार अनुवाद कराया गया है। यदि पाठकों 
करें। 


द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित गजट a कि ! को किसी प्रकार की असुविधा हो तो कृपया भारत सरकार 
राष्ट्रपति की अप्रैल 22, 2013 को ँ 


| पति प्राप्त हुई aj rum 
i 23 8h, 2013 में प्रकाशित हुआ। Batak भर के राजपत्र, असाधारण, भागा, हेय गगनी दिनांक 
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Gi) उप-धारा (i) के अधीन न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में और इसकी 
सीमा में आने वाला, राज्य सरकार। 


(ग) ` अध्यक्ष” से तात्पर्य है उप-धारा (1) की धारा 7 के अधीन नामित स्थानीय शिकायत 
समिति का अध्यक्ष; 


(घ) जिला अधिकारी से तात्पर्य है धारा 5 के अधीन नामित एक अधिकारी; 

(ङ) “घरेलू नौकर” से तात्पर्य है एक महिला जो किसी भी गृह में गृह-कार्य करने के लिए 
पारिश्रमिक पर के चाहे नगदी या माल के रूप में चाहे सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम 
से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है लेकिन नियोक्ता 
के परिवार का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं है; 

(च) “कर्मचारी” से तात्पर्य है कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए नियमित, अस्थायी, तदर्थ या 
दैनिक मजदूरी आधार पर, सीधे या एजेंट के माध्यम से ठेकेदार सहित, मुख्य नियोक्ता 

` की जानकारी के साथ या बिना जानकारी के, पारिश्रमिक के लिए या नहीं, स्वैच्छिक 
आधार पर कार्य कर रहे या अन्यथा, चाहे नियोजन की शर्ते स्पष्ट हैं या अस्पष्ट और 
सहकर्मी, ठेका कर्मी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणारथीं, प्रशिक्षु या किसी ऐसे अंन्य नाम से 
बुलाया जाने वाला सम्मिलित है, नियोजित व्यक्ति; 

(छ) “नियोक्ता” से तात्पर्य है-- 

(1) किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या सक्षम 
सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को इकाई, उस विभाग, संगठन, उपक्रम प्रतिष्ठान, 
उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई के प्रमुख या ऐसा कोई दूसरा अधिकारी 
जैसे सक्षम सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जैसा मामला हो, इस निमित्त एक 
आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं 

Gi) उप-धारा (i) के अधीन आच्छादित न होने वाले किसी कार्यस्थल में कार्यस्थल 
के प्रबन्धन, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति; 
स्पष्टीकरण इस उप-धारा के उद्देश्य के लिए “प्रबन्धन” में ऐसे संगठन . 
` के प्रशासन के लिए नीतियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या मंडल या 
समिति सम्मिलित है; | | 
(iii) उप-धारा (i) और (ii) के अधीन आने वाले कार्यस्थल के सम्बन्ध में संविदागत 
; दायित्वों को पूरा करने वाला व्यक्ति अपने कर्मचारियों के संबंध में; 

(iv) रहने वाले स्थान या गृह के संबंध में व्यक्ति या गृहस्वामी जो नियोजित करता है 
या घरेलू नौकर के नियोजन. से लाभान्वित होता है, संख्या, समयावधि या इस 
प्रकार नियोजित नौकर, या नियोजन की प्रकृति या घरेलू नौकर द्वारा निष्पादित 
गतिविधियों के निरपेक्ष। 

(a) “आन्तरिक समिति” से तात्पर्यं है धारा. 4 के अधीन गठित आन्तरिक शिकायत समिति; 
(a) “स्थानीय समिति” से तात्पर्य है धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय शिकायत समिति; 
(ज) “सदस्यः से तात्पर्य है आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति का सदस्य, जैसा मामला हो; 
(e) “निर्धारित” से तात्पर्यं है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित; 
(ठ) “पीठासीन अधिकारी” से तात्पर्यं है धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन गठित 
आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी; 
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(ड) प्रतिवादी” से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध पीडित महिला ने धारा 9 के अंधीन 
शिकायत की है; ह 
(द) ` “यौन उत्पीड़न” में निम्नलिखित अवांछनीय कार्य या व्यवहार (चाहे सीधे या संकेत से) 
सम्मिलित हैं नामतः | : 
(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रसरण; या 
(1) यौन प्रणय के लिए माँग या अनुरोध करना; या 
Gi) लैंगिक रूप से भद्दी टिप्पणी करना; या 
(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या : : 
(v) कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण। 
(ण) “कार्यस्थल” में सम्मिलित है 
` (1) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई 
` _ जो सक्षम सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या एक सरकारी कम्पनी या निगम या 
` सहकारी समिति द्वारा पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से प्रदान की गयी निधि द्वारा प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूपं से वित्तपोषित है; 


(1) निजी क्षेत्र का कोई संगठनं या निजी उद्यम उपक्रम, उद्यम संस्थान, प्रतिष्ठान, 
समिति, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, इकाई या वाणिज्यिक, पेशेवर, व्यावसायिक, 
शैक्षिक मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय गतिविधियाँ उत्पादन, ' 
आपूर्ति, बिक्री, वितरण या सेवा सहित सेवा प्रदाता; 

(ii) अस्पताल या परिचर्या गृह; 


(1५) कोई खेल संस्थान, क्रीडांगन, स्पोर्ट PEAR या प्रतियोगिता या क्रोड़ास्थल चाहे 
`.  निवासीय हो या प्रशिक्षण क लिए प्रयोग में न लाया जाता हो, खेल या उनसे 


संबंधित अन्य गतिविधियाँ: 


2 


(५) नियोजन अवधि के दौरान कर्मचारी के दौरे का कोई स्थान नियोक्ता द्वारा ऐसी दौरे 
करने के लिए उपलब्ध कराया गया परिवहन सम्मिलित है; . 


(vi) रहने का स्थान या घर; | | 
. (त) असंगठित क्षेत्र” के संबंध में कार्यस्थल से तात्पर्य है व्यक्तियों या स्व-नियोजित मजदूरों 


प्रकार की सेवा प्रदान करता हो, और उद्यम मजदूरों, को नियोजित करता हो, ऐसे मजदूरों 
की संख्या दस से-कम हो। | 


3. यौन उत्पीड़न का निवारण--(1) कोई भी महिला किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़ित 
नहीं की जाएगी। | | 


_ "लिखित परिस्थितियां, अनय परिस्थितियों के बोच, यदि यह घटित होता है या यौन 
im व्यवहार के साथ सम्बद्ध है या इसके संबंध में विद्यमान है यौन उत्पीडन के अर्थ में आ 
ता NE o 
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(iv) उसके कार्य में दखलंदाजी करना या उसके लिए संभाषकारक (intimidating) या 
आक्रामक या प्रतिकूल कार्य-वातावरण तैयार करना: या 
(v) उसके स्वास्थ्य या संरक्षा-से प्रभावित करने वाला अप्रतिष्ठाकर व्यवहार करना। 
अध्याय-ा 


आन्तरिक शिकायत समिति का गठन c 


4. आन्तरिक शिकायत समिति का गठन--(1) कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता, लिखित 
आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे “आन्तरिक शिकायत समिति” के रूप में जाना जाएगा 
परन्तु कि जहाँ कार्य स्थल के कार्यालय या प्रशासनिक इकाईयाँ विभिन्न स्थानों या मण्डल या उप- 
जी स्तर पर अवस्थित हैं, सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में आन्तरिक समिति गठित की 
जाएगी। 
(2) आन्तरिक समिति में नियोक्ता द्वारा नामित निम्नलिखित मदस्य होंगे, नामत 
(क) एक पीठासीन अधिकारी कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच से वरिष्ठ स्तर पर नियुक्त एक 
महिला होगी 
परन्तु कि वरिष्ठ स्तर पर महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो इस मामले में उप-धारा (1) 
में सन्दर्भित कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों से पीठासीन अधिकारी नामित 
किया जाएगा 
पुनः कि ऐसे मामले में कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों में वरिष्ठ 
स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो उसी नियोक्ता के अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन 
से पीठासीन अधिकारी नामित की जाएगी; 
(ख) कर्मचारियों के बीच से कम से कम दो सदस्य प्राथमिक रूप से महिलाओं के कल्याण के 
लिए समर्पित या जिन्हें सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक जानकारी है; 
(ग) गैर सरकारी संस्थाओं या महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित संगठनों या यौन 
उत्पीडन से संबंधित मुद्दों से वाकिफ व्यक्ति में से एक सदस्य होगा। 
परन्तुक कि इस तरह से नामित कुल सदस्यों में से आधी महिलाएँ होंगी। 
(३) पीठासीन अधिकारी और आन्तरिक समिति का प्रत्येक सदस्य नामन की तिथि से ऐसी अवधि 
के लिए पद पर रहेगा, किन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं, जैसा कि नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जागया। 
(4) गैर सरकारी संस्थानों या संगठनों से नियुक्त सदस्य को जैसा निर्धारित किया जाए, ऐसे शुल्क 
या भत्ते का भुगतान, आन्तरिक समिति की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। 
(5) जहाँ पर पीठासीन अधिकारी या आन्तरिक समिति का कोई सदस्य 
(क) धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करना है; या 
` (ख) को किसी अपराध के लिए संजा हुई है या किसी अपराध में वर्तमान में उसके विरुद्ध 
किसी विधि के अधीन जाँच लम्बित है; या 
(ग) किसी अनुशासनिक कार्रवाई में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 
लम्बित है; या 
(घ) अपने 3 का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के 
: विपरीत 
` ऐसा पीठासीन अधिकारी या सदस्य को जैसा मामला हो, समिति से. हटा दिया जाएगा 
और इस तरह से सृजित रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति इस धारा के प्रावधानों के अनुसार 
ताजा नामन से भरी जाएगी। 
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अध्याय-]]] 
स्थानीय शिकायत समिति का संघटन 
. 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना--सक्षम सरकार प्रत्येक जिले के लिए मजिस्ट्रेट या | 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश या उप-जिलाधिकारी को जिला अधिकारी के रूप में इस 
अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या कार्य निष्पादित करने के लिए अधिसूचित कर 
सकतीहे।' . as | 
6. स्थानीय शिकायत समिति का गठन और कार्यक्षेत्र--(1) जहाँ दस से कम कर्मचारी होने | 
के नाते “आन्तरिक शिकायत समिति” का गठन नहीं किया गया है, उनसे योन उत्पीड़न की शिकायतें | 
अथवा यदि शिकायत नियोक्ता के ही विरुद्ध हो सकती है, प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी | 
सम्बद्ध जिले में एक समिति का गठन करेगा जिसे “स्थानीय शिकायत समिति” के रूप में जाना ' 
_ जाएगा। _ 
(2) जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक विकार खण्ड, तालुका और तहसील 
में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में शिकायत प्राप्त करने और सात दिन के भीतर सम्बद्ध 
स्थानीय समिति से जिले के लिए जिला अधिकारी एक पार्विक (नोडल) अधिकारी पदनामित कर सकता 
| r 
(3) स्थानीय शिकायत समिति का अधिकार क्षेत्र जिले के क्षेत्रों में होगा जहाँ इसका गठन किया 
गया है। ; | 
7. स्थानीय शिकायत समिति का संघठन, कार्यकाल और अन्य नियम एवं शर्ते (1) 
` स्थानीय शिकायत समिति में जिला अधिकारी द्वारा नामित निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः 
| (क) सामाजिक कार्य क्षेत्र में अग्रगण्य ( eminent) महिलाओं के बीच से महिलाओं के “ 
कल्याण के लिए समर्पित अध्यक्ष नामित किया जाना है; 
a (ख) जिले में खण्ड, तालुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से 
a एक सदस्य नामित किया जाना; | 
| (ग) ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संघों, जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित हों, से दो 
| सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला हो या एक व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न से संबंधित 
; मुद्दों से वाकिफ हो, जिसे निर्धारित किया जा सकता हे, नामित किया जाना है; 
परन्तुक कि नामितों में से कमे से कम एक को पृष्ठभूमि विधि में या विधिक ज्ञान में 


4 


| OE परन्तुक कि नामितों में से कम से कम एक महिला अनुसूचित जाति या. 
| जनजाति से हो या अन्य पिछड़ा वर्ग या केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित 


| __ अल्पसंख्यक समुदाय से हो, ; 
| (घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास का कार्य देखने वाला सम्बन्धित 
| . अधिकारी पदेन सदस्य होगा। | 


e 
zw 


} 


| 


| 
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(ख) किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त में | 
विद्ध गो त ध ve है या किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके 


(ग) किसी में दोषी 
bU कार्रवाई में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 


CH) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग 
लिए पक्षपात पूर्ण होगा। 
ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को जैसा मामला हो, समिति 


तरह उत्पन्न हुई रिक्ति या आकस्मिक 
जाएगी oc 


पयोग किया है किं उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के ˆ 


ति से निकाल दिया जाएगा और इस ` 
रिक्ति इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ताजा नामन से भी की 


(4) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त 
और स्थानीय समिति के सदस्य स्थानीय समिति की कार्रवाईयों में भाग लेने के लिए ऐसे m 
के पात्र होंगे जैसा निर्धारित किया जाए। | Sene 


8. अनुदान और लेखा परीक्षा-(1) धारा 7 की उप-धारा (4) मैं संदर्भित शुल्कों या भत्तोंका 000 


भुगतान करने के लिए प्रयुक्त करने हेतु इस विषय में संसद द्वारा उचित विनियोजन किए जाने के बाद 


समझे। 


(2) राज्य सरकार एक अभिकरण की स्थापना कर सकती है जिसे उप-धारा (1) के अधीन दिये ` 


गये अनुदान के अन्तरित कर सकती है। | 


केन्द्र सरकार राज्य सरकार को धन की ऐसी रकम का अनुदान कर सकती है जैसा केन्द्र सकार ae 


(3) अभिकरण जिला. अधिकारी को ऐसी रकम का भुगतान कर सकती है जो धारा 7 की उप- , . 


धारा (4) में संदर्भित शुल्कों या भत्तों का भुगतान करने के लिए अपेक्षित होती हो। 
(4) उप-धारा (2) में संदर्भित अभिकरण के खाते रखे जाएंगे और राज्य के महालेखाकार से 


लेखापरीक्षित प्रति उस पर लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत रहेगा। 
ः अध्याय-1५ 
: | शिकायत Rage d lr 
9. यौन उत्पीड़न की शिकायत--(1) कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की 


. सलाह करके इस तरह लेखा परीक्षित किए जाएंगे, जैसा निर्धारित हो और अभिकरण के खातों की A 
अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तिथि के पूर्व जैसा निर्धारित हो, राज्य सरकार को खातों की ee 


लिखित शिकायत आन्तरिक समिति से यदि वह गठित है या इसके गठित न होने पर स्थानीय समितिको . | 


घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर और घटनाओं के क्रम की स्थिति में अन्तिम घटना की तिथि से . . ' 


तीन महीने के भीतर कर सकती है। : oc | PS 
परन्तुक कि जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती, पीठासीन अधिकारी या 


` आन्तरिक समिति का कोई सदस्य या अध्यक्ष या स्थानीय समिति का कोई सदस्य जैसा मामला हो - 
, लिखित रूप से, शिकायत करने के लिए महिला को सभी समुचित सहायता प्रदान-करेंगे। 


पुनः परन्तुक कि आन्तरिक समिति या जैसा मामला हो, स्थानीय समिति. लिखित 
रूप में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए तीन महीने से अनधिक समय सीमा बढ़ा सकते हैं, 
यदि सन्तुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने महिला को उक्त अवधि के भीतर शिकायत करने से 
रोका। es 
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` निर्दिष्ट कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता या जिला अधिकारी को अग्रेषित करेगी। 


| 
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(2) जब पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में 


. असमर्थ है या मृत्यु या अन्यथा होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी या ऐसा अन्य कोई व्यक्ति जैसा 


निर्धारित किया जा सकता है इस धारा के अधीन शिकायंत कर सकता है। 

10. समाधान--(1) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, धारा 11 के अधीन 
जाँच शुरू करने के पहले और पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसके और प्रतिवादी के बीच मामले को 
हल करने के लिए समाधान द्वारा कदम उठा सकते हैं; l 
| परन्हुक कि समाधान का आधार कोई आर्थिक (monetary) समझौता नहीं बनाया जाएगा। 

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत जहाँ एक समझौते पर पहुँच जाते हैं, आन्तरिक समिति या 
स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, इस तरह सम्पन्न समझौते को अभिलेखित करेगी और उसे संस्तुति में 


(3) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, उप-धारा (2) के अधीन 
अभिलेखित समझौते की-ग्रतियाँ पीडित महिला और प्रतिवादी को उपलब्ध करायी जाएगी। 

(4) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन समझौता हुआ है, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जैसा 
मामला हो पुनः कोई जाँच नहीं की जाएगी। 
11. शिकायत की जाँच--(1) धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक समिति या 
स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, जहाँ प्रतिवादी एक कर्मचारी है, प्रतिवादी क लिए लागू होने 
योग्य सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार और जहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसे तरीके से जैसा 
निर्धारित किया जाय या घरेलू नौकर के मामले में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो 
सात दिन के भीतर भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में अधीन और उक्त संहिता के 


` अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के अधीन जहाँ लागू हो मामला दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस को अग्रेषित 


करेगी; द i 
परन्तुक कि जहाँ पीड़ित महिला, आन्तरिक समिति.या स्थानीय समिति जैसा मामला हो, धारा 10 


. की उप-धारा (2) के अधीन हुए समझौते के किसी नियम या शर्त का अनुपालन प्रतिवादी द्वारा नहीं 


किया गया है तो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति शिकायत की जाँच करने के लिए आगे बढ़ेंगी या 
जैसा मामला हो, शिकायत पुलिस को अग्रेषित करेगी; े 

Th परन्तुक कि जहाँ दोनों पक्ष कर्मचारी हैं, जाँच के दौरान दोनों को सुने जाने का मौका दिया 
जाएगा और जाँच परिणाम की एक-एक प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वे समिति के 
समक्ष जाँच परिणाम के विरुद्ध अपना अभिवेदन प्रस्तुत कर सकें। | | 


(2) तथापि भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45 ) की धारा 509 में अन्यथा न होते हुए, 


न्यायालय, प्रतिवादी सजा प्राप्त-है, जैसा यह उचित समझे द्वारा पीड़ित महिला को ऐसी रकम के भुगतान 


का आदेश धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार दे सकता है। 
(3) उप-धारा (1) के अधीन जाँच करने के उद्देश्य से आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, 


` जैसा मामला हो, में वहीं शक्तियां होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन 


(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति अपेक्षित करना; और : 
(ग) कोई मामला जो निर्धारित किया जा सके। 


i CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
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अध्याय-५ 
शिकायत की जाँच 


12. जाँच लम्बमान रहने के दौरान कार्रवाई (1 
महिला के लिखित अनाय तर eee है न ) जाँच लम्बमान रहने के दौरान, पीड़ित 


gd E 1 स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, नियोक्ता को 
(क) पीडित महिला या प्रतिवादी को अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरित करने की; या 
(ख) पीडित महिला को तीन माह की अवधि तक का अवकाश स्वीकृत करने; या 
(ग) पीडित महिला को ऐसी अन्य राहत स्वीकृत करने, जैसा निर्धारित हो। 


(2) पीड़ित महिला को इस धारा के अधीन स्वीकृत 


कृत अवकाश उस अवकाश के अतिरिक्त होगा 
जिसके लिए वह अन्यथा पात्र होगी। के 


(3) उप-धारा (1) के अधीन आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, की 
संस्तुति पर नियोक्ता उप-धारा (1) के अधीन की गयी संस्तुतियों को लागू करेगा और ऐसे कार्यान्वयन 
की रिपोर्ट, जैसा मामला हो, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को करेगा। 


13. जाँच रिपोर्ट--(1) इस अधिनियम के अधीन जाँच पूरी होने पर जैसा मामला हो आन्तरिक 
समिति या स्थानीय समिति जाँच परिणाम की रिपोर्ट, जैसा मामला हो, जाँच पूरी होने की तिथि से दस 
दिन की अवधि के भीतर नियोक्ता या जिला अधिकारी को उपलब्ध करायी जाए। 


(2) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जैसा मामला हो, इस परिणाम पर पहुँचती है, कि | 
प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, यह नियोक्ता यदि जिला अधिकारी को संस्तुत करेगी कि 
मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। 


(3) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जैसा pes हो, को संस्तुत करेगी-- 


(1) प्रतिवादी के लिए लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के लिए 
कदाचार जैसी कार्रवाई करें या जहाँ इस प्रकार के सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, ऐसे रूप 
में जैसा निर्धारित हो सके; 


(ii) प्रतिवादी के लिए लागू होने वाले सेवा नियमों के अन्यथा होते हुए भी प्रतिवादी के वेतन 
या मज़दूरी से ऐसी रकम काटना जैसा यह पीड़ित महिला या उसके कानूनी 
उत्तराधिकारियों को धारा. 15 के प्रावधानों के अनुसरण में, जैसा यह निश्चित करें, दोनों 
उचित समझें, कोळ 


§ . परन्तुक कि ऐसे मामले में जहाँ नियोक्ता प्रतिवादी के वेतन से इस तरह की कटौती 
+ करने में उसके ड्यूटी से अनुपस्थित रहने या सेवा समाप्ति के कारण आसमर्थ है यह c 
ऐसी रकम पीड़ित महिला को अदा करने के लिए प्रतिवादी को निदेशित कर सकती है; 
पुनः परन्तुक कि प्रतिवादी उप-धारा (2) में सन्दर्भित रकम अदा करने में असफल 
रहता है तो आन्तरिकं समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, संबंधित जिला 
अधिकारी को रकम. की वसूली के लिए आदेश pere के बकाए की तरह वसूली के 
लिए सम्बद्ध जिला अधिकारी को अग्रेषित कर सकती है। c ; 


(4) नियोक्ता या जिला अधिकारी संस्तुति पर उनके द्वारा इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर 
' कार्रवाई करेंगे। े 


o> «>>> 
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14, मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत एवं मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड--(1) जहाँ 


` आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला हो, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी के 


विरुद्ध आरोप दुर्भावनापूर्ण है या पीड़ित महिला या शिकायत करने वाला अन्य कोई व्यक्ति मिथ्या 
जानकर शिकायत की है या पीडित महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जाली 
या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है यह नियोक्ता या जिला अधिकारी को, जैसा मामला हो, महिला या 
शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 9 की उप-धारा (1) या (2) के अधीन, जैसा मामला हो, 
उसके लिए mye होने वाले सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या जहॉ ऐसी सेवा नियम विद्यमान नहीं 
हैं, ऐसे ढंग से जैसे निर्धारित हो कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकती है; 

परन्तुक कि मात्र शिकायत को सिद्ध करने की असमर्थता या पर्याप्त प्रमाण न दे पाना 
शिकायताकर्ता के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। 

पुनः परन्तुक कि कोई कार्रवाई करने संस्तुत होने के पूर्व शिकायतकर्ता की ओर से <दुर्भावनापूर्ण 
इच्छा को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच के बाद स्थापित किया जाएगा। | 

(2) जहाँ पर आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा मामला a ne निष्कर्ष पर पहुँचती है 
कि जाँच के दौरान किसी गवाह ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या जो जाली या मक दस्तावेज प्रस्तुत किया 
है, यह गवाह के नियोक्ता या जिला अधिकारी, जैसा मामला है, उक्त गवाह के लिए लागू होने वाले सेवा 
नियमों के प्रावधानों या जहाँ ऐसा सेवा नियम विद्यमान नहीं है, ऐसे ढंग से जैसा निर्धारित किया जाए के 
अनुसार कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकती है। : 
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